पुज्य शी केशवानन्द भारती श्रीपदयालवर प्रौर कुछ श्रन्य 
बनाम 
केरल राज्य और छुछ श्रन्य 
(मा सणा।द58 ह्‌८४४४88904 छिक्षन्ी 
आंफबत82शेएक्लाप 0 जताश5 
क् 
ह॥6 0 (298 शा 0॥०७) 


(24 धर्रैल, 4973) 
(मुस्म स्थायाविषति एस० एल० सोकरों, न्या० जे० एम० ब्ोलत, 
के० एस० हेगडे, ए० एन० ग्रोवर, ए० एन० रै, घौ० जगवभोहत 
रेड्डी, ढी० जो ० पालेकर, एच० धार० खन्ना, के० के० 
अध्यू, एम० एच० गेष, एसं० एश० द्विवेदी, 
९० के० मुजजों झौर बाई० बी० चमाचड़) 
भारत का संजियान--प्रनुच्छेर 36 8 श्रौर भरनुश्दैद 243, 246 तथा 248 के 


.. साथ पढित प्प्तन अनुसुत्ती की सूत्ती | की प्रविष्टि 9? (श्रभिष्ट क्षक्ति)--संविभान 


के संशोयन की श्षक्षित को विधिमास्थला--प्रमुच्छेद 368 के श्ोजेक का संविधान 
का संक्षोषह' होगा तथा भाग 20 में प्रनुष्छेद 368 को ही पृथक्‌ रखा जागा-- 
बह श्रवुष्छेद 'संशोधर की प्रक्रिय/ और 'संक्षोघम को दाश्ति' वोनों .हीसे 
सस्तस्घित हे-- संशोधन की, प्रकिया' नामक प्रतुक्छेर का साम्पाश्विक हिप्पण 
'संज्ोषन के एरिणाम' के प्रति मौण होने के कारण भपूर्श हे-- अनुच्छेद का शोर्थक 
संशोधन की बिता का स्पष्ट योतक है-प्रतुच्छेद 368 के परन्तुक के 
विषयों में संविधान का संशोधव राज्य विधानभण्डलों के श्रतुत्र्धन के बिग 
नहीं हो सफता--अबफ्षिष्ट क्षक्ति (रिसिश्यूअरि पाँवर) संसद की अरम्य झक्ति 
होने के कारण संविधात का पंज्ञोघत उस जक्ति के घन्तबंत नहों किया जा 
सकता--संक्ोघन को शत अवश्िप्ट शक्ति के क्षेत्र से बाहर है। 


--अनुस्छेर 368--पंचण अनुसूची का पैरा ? क्षौर धष्ठ हनुसून्ती का 
पैरा 24 इन में संघोघत की क्षव्सि का विस्तार एवं व्यापकता--धनुच्हेश 4 () 2, 
408 (4), 09 (3) (4), 70, 4(2), 69 (2), 796 (2), 
498 (3), 98(4), 200, 20, 204 (2), 207 (), (2) भोर (3 , 
240 ,2), 274 (), 304 (यी) शोर 349---इन भनुच्छेदों में पयुक्त धब्द 
संझोधन' के प्रश्तगेत 'परिचर्द्धंत, परियतंत और निरसन' श्राते हैं--अनुच्छेष 368 
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को भाषा स्पष्ट भोर उसका प््॒य अलटिप्प है--इसमें संशोधव की दांक्ति 
अ्कापक झौर विस्तृत है-- संविधान का संशोधन, परिवद्धंन, परिवन भौर निरसन 
हारा भी किया जा सकता है। 


--भनुच्छेर 368 श्लोर 3 (2] हथा झनुष्छेद 245--पनुच्छेद 3 (2) 
में 'विधि' ज्ब्द का स्वक्प--सांविदानिक विधि झौर मामूली विधि का प्रन्तर-- 
अनुच्छेद 3 !2) में प्रयुक्त प्रभिश्यक्ति 'राज्य कोई बिधि नहों बताएगा” तथा 
अंनुच्छेद 245 में प्रयुक्त प्रभिव्यक्ति 'संसद विधि बना सकेगी” विधि के रूप को 
बाबत समानायों हैँ--प्रनुच्छेक्ष 3 (2) के प्रन्तर्गत 'सांविधानिक् विधि नहीं 
है--अनुच्छेव 368 में 'विधि' शब्द के साक्षथ श्रयोग नकरने का करण 
सांबिघानिक विधि प्रौर मामूली जिश्चि का फऋतर प्रतिषादित करता है--'मूल 
प्रधिकारों' का संविधान की स्कीम में महत्वपूर्ण प्रौर उस स्थाम होते हुए भी ये 
सूल प्रधिकार स्थायी सेसोगक प्रणिकार नहीं माने यए हैं--इनमें प्रनुब्छेद 368 के 
अ्रप्ीच संशोषन छिया जा सकता है। 

“विधान की अस्तावना श्रोर ग्मुस्छेद 368--स्रंशोधन की झक्ति-- 
अशग्तनिहित या विश्वक्षित परिसोप्ताएं--संझोजन को शकित व्यापक भौर श्सीकित 
है किस्तु वह संविधाल के भूल तत्व या उसके ब्रुनियादों ढांचे में परिव्तत गहीं 
करती है--प्रस्तावना भी संशोधन का एक भाग है भोर ग़नुच्छेद 368 के प्रधीम 
इसमें भी संशोधन किया जा सकता है! 

--पनुच्छेद 368 और 3(2) तथा संविधात (चरोबीसबां संशोधन) 
भ्रषिनियम, 797]--यह संशोघर प्रथिनियमत प्रमुच्छेश 368 के ध्रपौन है--इसको 
अ्रनुष्छेद 3(2) लाभू तहों होगा--संझोषन प्रणिनियप्र द्वारा श्रगुकेद 368 
में संशोधन को क्क्ति शोर उसके लिए प्रक्रिया बोनों के भ्रस्तित्व की 
बाबत संझोघन को पर्व. स्थिति को भ्रभिष्यक्त करता है--श्लांबियानिक शक्ति फे 
प्रयोग में बताया गया यह संशरेधन स्धिनियम विधिमान्य है। 


--अनुच्छेद 368, और 3। तथा संविधान (वशक्षचीसरवा संशोचन) 
अधितियम, 97]--संशोषन द्वारा अधितियम की धारा 2(%) के हारा 
अ्रनुच्छेद 3](2) में “प्जित या श्रभिवृहीत की गई सम्पत्ति के लिए वियत “राधि/ 
के भझोौचिर्य या उसकी पकृति का विषय” का ध्यप््य न होना--निवत 'राध्ति' 
अवःस्‍्तविक नहीं होथी आहिए--सम्पक्ति के सूह्प से उसका शुक्तियुक्त भ्रगुषात 
होना प्रावश्थक है--न्थायस्‍लय को 'राक्षि' के इन दो पक्षों पर विज्ञार करने को 
बक्ति होगो। 

--संविधात (पच्चोसयां संझोधन) अभिनिवस, 97]--अगरा 3--इसफे 
श्रधीन प्रस्वापिस ध्रनुच्छेद 3!ग में बह उपबन्ध होसा कि निदेशक तत्व विषयक्‌ 
अनुच्छेद 39(स्त्र) था (यु) में विहित उद्देइ्य को कार्थान्विल करने की धोषणा 
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करते हुए बनाई मई विधि न्याय्य नहीं होगी--न्यायात्रथ को निदेशक तत्व 
लागू करते दासी विधि के प्रशिनिदषय की इस श्रघार पर शक्ति भौर 
अधिकारिता होगी कि प्रस्थापित विधि का निदेशक तत्व से परक्तियुक्त सम्बन्ध 
है था सहों--भिदेशक तत्व के प्रतिकूल श्नाई गई विधि को श्रनुच्छेद 4, 
49 या 3 के श्रघौन चुनौती दी जा सकती है--ध्शोघन झधिनियम्त की घारह 3 
बिघिमान्य है। 


“अनुच्छेद 368 झोर संबिजान (उन्तोसत्रां संझोघन) श्रक्िनियस, 
97--तबस अनुसूद्रों में केरल के भूमि सुघार स्कवश्थी दो भ्रधिनिसमों का जोड़ा 
जञामा--पै भ्रनुच्छेव 3क्ष के प्रधीन संरक्षित है--यह्‌ संज्ञोथन विधिमान्य है ३ 


हमारे देश की स्व॒तस्थता से प्रव तक के 25 वर्षों के इतिद्वास में पंविधाल 
संक्ोषन साम्लन्धी यह मामला सबते भ्रधिक महत्वपूर्ण है भौर भ्रमी तक उच्चतम स्थायालय 
ने जितने पराप्लों की सुनवाई की है उनमें यह सम से बड़ा है। इसमें तंस्द्‌ के इस 
प्रधिकार को चुनौती दी गई 'ी कि उसे संविधान द्वारा गारष्ठी किए गए सूल प्रधिकारों में 
संशोधत करने का प्रधिमार प्राप्त है। 967 में ग्रोलकताथ के प्रसिद्ध सासले में उच्चतम 
न्यायालय ने यह तिर्णेय दिया था कि संसद्‌ को भूल भ्रभिकारों में संशोधन करने का 
अधिकार प्राप्त नहीं हैं। तद से यह विषय अत्यन्त विवादास्पद बना रहा । इस मामले में 
भच्चतम व्यायालय दे यहू निर्णय किया है कि संसद्‌ को मूल प्रधिकारों में संबोधन करने 
का प्रथिकार प्राप्त है किन्तु वह ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि संविधान के 
मूल तत्व था उतका धुनियादी ढांचा नष्ट हो जाए। इस तरह गोलर नाथ बाले मापने ञ्ैं 
दिए गए निर्णय को उसठ दिया सया है। 


उच्चतभ न्यायालय की जिस विश्लेष स्थायपीठ ने यह निर्णय दिया है, उसमें ॥3 
स्मावाधिपति ये । उच्चतम न्यायालय में कुल 4 व्यायाधिपति हैँ भ्रतः इससे बड़ी 
ज्यायपरीठ का गठन' सम्भव नहीं था । हस गामले में श्रलग-प्रलग ग्यारह निर्भय दिए गए 
हैं। भ्रभी तक सामूहिक रिठ पिटीक्षनों में इंतते निर्णय कभी भी नहों दिए गए। छह रिं 
पिटीशन दासर किए गए थे ग्रौर इस सभी में चौजीसवें, पत्चीसवें और उन्तीसवें संशोधन 
अ्रधिनिमभ की विधिमास्ता पर शापत्ति कौ गई थी । उच्चतप्न स्यायात्रय के समक्ष बहस 
67 दिन तक चलती रही । इसमें देश के लगभग सभी नामी वेरि८्ठ ग्रधिवक्‍ताग्रों ते बहुत 
की। पिटीक्षतरों की श्रोर से सर्वश्षी एच० ए० पालल्षीवाला, एम० स्री० सीतलवाड, स्री० 
क्रे० दफ्तरी, एम० सी+* छागक्षा, श्रौर सोली स्रोरादजी, केरल राज्य की श्रोर स्ेश्री 
एच० एम० सीरबाई, भारत सरकार की झोर से भद्दान्याबवादी (अट्नी जरनल) श्री वीरेश 
डे, भौर महांतॉलिपरिंटर श्री लाल नारायभ सिस्द्वा प्रांदि अधिवक्ता ये । 


इस मामले में केरल के एक थामिक गुए स्थामी केशवानरद भारदी ने उच्चतम 
न्यागालय के समक्ष संविधान के चौबीसवें, पच्चीसदें भौर उन्तीसवें संशोवन पर आपत्ति कौ थी 
और हत संशोधनों की विधिमान्यता को चुनौती दी थी । चौबीसवें संशोवन अधितियप्र द्वारा 
अनुच्छेद ।3 में एक उपख्ष्ड जोड़ा गया है और प्रवुच्छेद 368 में संशौधन किया गया है 
जिनका उद्देश्य संसद्‌ को संविधान के भाग 3 में संझोधन करके मूल अधिकारों को स्यून 
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करना है। पश्चीसवें संशोधन द्वारा एक नया भ्नुच्छेव 3ग जोड़ा गया है झोर संसद 
को संविधान के भाग 3 मेँ संशोधन करने की व्यापक खत प्रदात की गई है जिससे कि 
संविधाम के भाग 4 में दिए गए राज्य की त्ीति के निदेशक तत्त्वों (डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स 
आँफ स्टेट पालिसी) के लक्ष्य पूरे किए जा सके । पश्लीसवें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 3|: में 
लोक प्रयोजनार्थ राज्य द्वारा भ्रद्धित या अविगहीत सम्पत्ति के लिए ब्रतिकुर' (कम्पतसेसन) 
बाब्द के स्थान पर 'राशि' (एप्राउच्ट) शब्द रख दिया गया है। संविवाद के उम्तरीसर्वे 
अंज्ोधन द्वारा केरल राज्य के श्रूमि सुधार * म्वन्दी दो अधिनियमों को सॉविवानिक दृष्टि से 
विधिमान्यता प्रदान की गई है गौर उत पर आपत्ति करते पर रोक सथा दी गई है । 


उच्चतम न्यायालय ने भूल ग्रथिकारों में संसदू द्वारा. संझोवन करने के प्रदतठ पर 
सदसे पहले 95। में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संध (ए० ग्राई> आर० 95] एस७ 
सो०, 458] में विचार किमा था । झंकरी प्रसाद वाले मामले में संविधान के प्रथम 
संशोधन अधिनियम, 95 पर आश्लेप किया गदा या । उच्चतम न्यायालय मे संविश्ञात 
के प्रमुष्छेद 368 के ग्रघीन किए गए इस प्रथम संस्रोधन को बेच धोषित करते हुए यह 
निर्णय किया था कि अनुच्छेद 3 (2) में विधि” शब्द के अन्तर्गत ऐसी सांविदातिक 
विधि' नहीं प्राती है जो अनुच्छेद 368 के ब्रबोौद बनाई गई हो । उच्चतम न्यायालय ने 
अपने इस निर्णय की पुष्टि [965 में सज्जन सिह बनाम राजस्वान राज्य (ए० भ्राई० झर० 
965 दुस० सौ० 245) में की हिन्तु 967 में गोलक नाथ के प्रसिद्ध मामले 
(आई० सी० गोखक नाथ बनाय पंजाब राज्य, ए० भ्राई०झर*» 967 एस० सी 
4964] में उच्चतम स्यायाजम ने अपने इस निर्नय को उलट दिया और यह निर्णय दिया 
कि अनुच्छेद !3 (2) भें 'बिधि' ्ब्द के अन्तयेत सांविधानिक दिधि भी सम्मिलित है 
और सेंसद्‌ को अनुच्छेद 368 के भ्रवीन संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को स्थूव 
करने वाला या निराकृत करने वाला कोई भी संशोबन करने का ग्रत्िकार प्राप्त नहीं है । 
गोलक माथ दाले मामले में दिए सरए निर्णय के परिणामस्वरूप संतद्‌ ने संविधाल सम्बन्धी 
चौवीसवां, पच्चीसदां और उन्तीसवां संशोषन पारित कर दिया। हर 


पिटीक्षतर की ओर से श्री पासख्लीवाला ने भ्रवेक तक अस्तुत किए ये .बिनका 
अस्क्रध विज्लेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 3 (2) में 'विधि' झब्द ओर गनुच्छेद 368 
में 'संशोषन' शन्द के सही श्र्य से या । संविदान के दौवीसदें संशोधन द्वारा इन दोलों 
बतुच्छेदों (3 भौर 368) में ऐसे संझोधन कर दिए गए थे जो झनुच्छेद ॥3 (2) 
द्वारा लगाए गए इस प्रतिबस्थ से कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो संविधान 
के भाग 3 द्वारा दिए गए भूल अधिकारों को छीवलो या न्‍्यून करती है, संविधान सम्बन्धी 
संशोषन्र करने वाले अधिनिंय्मों को शपवर्जित कर देते हैं । 


ओऔ पालसीवाला का दूसरा तक यह यथाकि देश की जनता में ही प्रगुत्व 
(सावरेनटी) निहित है इसलिए संसद्‌ को झक्तियों पर अन्तविष्ठित झौर विवक्षित 
परिसीमाएं (इस्हेंरेस्ट एण्ड इस्पलाइड खिमिटेलन्स) हैं मोर संसद्‌ अपनी क्ग्ित का प्रयोग 
इस प्रकार नहीं कर सकती जिससे कि संविधान के मूल तत्व (ईसेम्शल फीचर) 
बष्ट हो आएं। यवि संसदू श्रपनी ऋक्ति का प्रयोग इस तरह करेगो तो संविधान द्वारा 
सुष्ट झासभ्ंत्र के सभी श्रस्य श्रंग संसद्‌ की मर्जी पर रहेंगे और हमारा संविश्षात नियंत्रित 
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संविधान (कप्ट्रोल्ड कांस्टिट्यूअन) नहीं रह जाएगा बल्कि पनिर्यत्रित संविधान हो जाएगा । 
ओऔ पालखीवाला की दलील यह थी कि संविधान के जो भूल तत्व हैं उन्हें संसद्‌ नष्ठ नहीं 
कर सकती--ये मूल तस्व इस प्रकार हैं--देश की प्रभुता और अखंडता, प्रजातांत्रिक और 
वर्म निरपेक्ष क्लासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, बुनियादी मानव अधिकारों की गारण्टी, जीवन 
की लोकतांत्रिक पद्धति और विधानमश्डल, कार्यप्रालिका तथा न्यायप्रालिका में समुचित 
समन्वय । संसद्‌ इस तत्त्वों में से किसी में भी ऐसा संज्ोधन नहीं कर सकती जिससे 
किये नष्ट हो जाएं। इसलिए संशोवत' शब्द का क्षेत्र झहुत सीमित है । भी 
पालसीदाला का यह भी तके था कि यदि स्यायालय चौथीसवें संशोधन को विधिमास्थ 
चोषित कर भी दे तो भी इस संजोपन को सीमित अर्थ में ही पहा जाता चाहिए जिसमें 
कि सांविधानिक शक्ति पर विवक्षित परिसोमा (इम्पलाइड लिमिटेशन) का. प्रतिबत्ध 
जैयों का हयों बवा रहे । संसद्‌ संविधान में केवज्न ऐसे संशोधम कर सकती है जो संविधान 
के बुनिग्रादी ढांचे के भ्रन्दर हों जिससे कि संविधान के मूल ततध्य कायम बने रहें 
और वे नष्ट न हों । हु 

महाराष्ट्र के महाभधिवक्‍्ता (एडवोकेट जनरख) श्री एच० एूस० सीरबाई ने केरल राज्य 
की शोर से और भारत सरकार की शोर से महाश्यायवादी श्री मीरेग डे तथा महासॉलिसिटर 
श्री साल नारायण सिन्हा ने चौबीसवें संशोधन का समर्थन करते हुए यह बहस की 
कि इस संकोषत से संसद्‌ को कोई सई शक्ति भ्राप्त नहीं हुई है और न कोई ज्क्ति जोड़ी 
गई है बल्कि उच्चतम त्यायालय के स्पाध्ाधिपतियों के दोश् संसद की क्षक्ति के बारे में 
जो मतभेद है भोर जो विभिन्‍न मत उन्होंने प्रकट किए हैं उनसे भस्पष्टता उत्पत्त हो गई 
है जिसे केवल दूर करने के लिए यह संक्षोघत श्रधिनियम पारित करना पड़ा है । उतका 
तर्क था कि संसद्‌ को मूल अधिकारों में संक्षोधत करने का श्रधिकार सर्वे से प्राप्त है भोर 
औौदीसवां संग्योघन वस्तुस्थिति को केवल स्पष्ट करता है भौर मूल ग्रधिकार संखद्‌ की श्वक्ति 
के बाहर नहीं है । उन्होंने भ्रतेक देक्षों के संविधान का उल्लेख करते हुए बताया कि संसार 
के जिम 7] देशों में लिखित संविधात लागू हैं, उनमें से 57 देशों में 'संशोघन' 
शरद का प्रयोग किया गया है भौर धांविधानिक विधि में इस द्त्द का अर्थ असंदिग्ध है । 
ंज्ञोधन' (एमेष्डमेण्ट) सब्द का अर्थ पटिवर्धन, परिवर्तत, या निरसन है । इसका न तो 
कोई सीमित पर्थे है और न हो सकता है क्योंकि संविधात एक साथन मात्र है जिसका 
साध्य है समाज का व्यापक कल्याण | इसलिए संशोधन” क्षन्द व्यापक अर्च देसे वाला दब्द 
है और इसमें ऐसी कोई प्रस्तनिद्धित या विवक्षित परिसीमा (इन्हेरेष्ट श्रॉर इस्पलाइड 
लिमिटैशन) नहीं है जो इसके प्रयोग किए जाते पर ऐसी रोक लगाती है जिससे किसी 
लिखत (हन्स्टू मेण्ट) के सुल तत्त्वों में परिवर्तत हो जाए । उनका तर्क यहू भों था कि 
मुझ प्रधिकार मानव के बैंतधिक भ्रधिकार नहीं हैं बल्कि राज्य द्वारा मान्य और नियमित 
हैं भौर ये समयानूसतार सामाजिक आवस्यकताप्रों के अनुरूप होने चाहिएं । ये संसद के 
क्षेत्राधिकार से परे नहीं हैं भौर संसद्‌ को इतमें संशोबन करने का पूरा श्रत्रिकार है। 
उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मूल भ्धिकारों ओर राज्य को नीति के निदेशक तत्वों 
में गहरा सम्बन्ध है, ये दोनों भरापत में एक दूबरे पर झाश्षित हैं और इनमें पूर्ण समन्वय 
श्राषश्यक है; भूल अधिकारों का प्रयोग इसे तस्ह से नहीं किया जा सकता कि मे समाज 
के कल्याण के लिए भिदे्क तत्त्यों को क्रियात्तित करने में बाधक बनें। यवि देश के 


व64 डचछतन न्यायालय निंय पत्रिका. [973] 2 उमर नि० प० 


लाडों लोगों के पास्त मूल भ्रधिकारों के उपभोग के लिए प्राथिक साधत उपलब्ध नहीं हूँ तो 
उनके लिए मूल श्रधिकारों का कोई अर्थ नहीं दे ओर इसी उद्देश्य के लिए निदेशक 
तस्‍्तवों को लागू करना भ्रमिवायं है। 


प्रस्तुत मायले में उत्तम त्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ (फुल बैच) ने संविक्ञाल के 
बौभीसदें और उन्तीसें संग्रोधत को विधिमान्य घोषित कर दिया है श्र बहुमत से यह 
अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के परु्षीस्ये संशोधन अधिनियम को धारा 2क श्ौर 
2ख विधिमान्य हैं । संविधान के पख्चौसयें संश्ोवस स्धिनियम की धारा 3 का प्रथम भाग 
विधिमात्य घोषित कर दिया गया है, किस्तु द्वितीथ भाग असांविधानिक और शुस्‍्य घोषित 
कर दिया गधा है। स्थायालय ने उन्तीतरदे संशोधन कों भी विभिमान्य माना है जिसके 
अधीन कुछ अधिनियमितियों को संविधान की तवम श्रनुग्ंची में. ओड़ कर उन्हें यह संरक्षण 
अदान किया गया है कि उनके विछद्ध कतिपय ब्ावारों १२ झ्रापत्तियां नहीं की जा सकतीं । 
इस विशेष न्थायपीठ ने यह निदेश दिया है कि अरब केरल राज्य के विरुद्ध केदवाननद भारती 

: के पिठीक्नन और झुछ ब्रत्य सम्दस्वित पिटीक्षनों पर संब्धिन-न्पायपोठ विचार करेगी 

और तत्पश्चातू विधि के भनुसार संब्रिधात के छब्बीसवें संशोधव ग्रभिविमय 
की विधिमान्यता ठप् करेगी। 

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि संस्रद्‌ को मूल श्रक्िकार वाले प्रध्याय 
सहित संविधान के किसी भी भांग को संशोभित करने की क्षक्षित प्राप्त है, किन्तु बहुमत 
जे उसमें एक श्षर्त जोड़ दी है। क्ष्त यह है कि प्रनुच्छेद 308, जिससे संसद्‌ को संविधान 
संशोधित करने की श्षक्षित दी गई है, संसद्‌ को संविधान के बुनियादी! ढांचे” में परिवर्तन 
करने की क्षत्रित मदाम नहीं करता है । 

इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से जो निष्कर्ष निकलते हैं और हझिन्‍हें 
3 ज्यायाधिपतिमों में से 9 न्यायाविषतियों द्वारा ग्रनुसमर्थेन प्राप्त हैं वे इस प्रकार हैं-- 


. ग्रोलक नाथ के मामले में किया गया निर्णय उच्ट दिया गया है । 


2. संविधान का अनुच्छेद 368 संसदू को मूल अधिकारों में संशोधन करते का 
अ्रधिकार प्रदात करता है किन्तू झर्त यह है कि संविधान के मूल तत्त्व या वुनियादी ढचि में 
कोई परिवतंन न किया जाए। 

3. संविधान (चौबीसवां संशोधन) झधिनियम, [97। बेब है । 


4, संविधान (प्दीसवां संशोधन) श्रधितियसय, 974 की थधाराएं 
(2क) और (2ज) बैंष हैं । 

5. संविधान (पष्चीसवां संशोधन) झपिनियम 97। की धारा 3- का श्रथम 
आग वैध है। इस वारा का दूसरा भाग प्र्थात्‌ “जिस विधि में यह बोषणा हो कि वह्‌ 
अनुच्छेद 39 के खण्ड (से) या खंष्ड (ग) में उल्लिखित तत्त्वों को सुनिश्चित 
करने कै लिए राज्य की मीति को अ्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी न्यायालय में इस 
आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती” प्रवैध है । 
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6. संविधान (उन्तीसवां संशोधन) प्रधिनिषम, ॥97। बंध है । प्रत्येक निर्णय 
का साधक नौचे दिया जा रहा है--- ड 


मुरुय स्थायात्रिपति एस० एस० सीकरी के मतानुसार-- 


(क) गोलक नाथ वाले मामले में यह घोषित किया गया है कि यदि कोई 
सांविधानिक संशोधन भ्रवुच्छेद 3(2) का प्रतिलंधत करता है तो वह श्रवैध होगा क्योंकि 
यह प्नुक्छेद म केवज सामान्य विधान को ही लामू होता है बल्कि संविधात के संबोधन को 
भी लागू होता है। 

(स्व) गोलक ताथ वाले मामले में यहू विनिश्चय तहीं किया गया है कि क्‍या 
प्रनुच्छेद 368 के श्रधीन भरनुच्छेद ।3(2) संशोधित क्रिपा जा! सकता है । उसमें 
अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त 'इस संविधान के संशोधन” पद का' प्र भी तय नहीं किया है । 

(ग) 'इस संविधान के संशोधन' पद संसब्‌ को भूल प्रधिकार निराकृत करने या 
छीन लेने की या संविधान की मौलिक रूपरेखा को पूर्णतया इस प्रकार बदल देने को' शक्ति 
प्रदान नहीं करता है कि. उसका भूल स्वछप ही बदल जाए । इत सौमाग्रों के प्रत्दर संसव्‌ 
प्रत्येक ग्रमुष्छेद संशोधित कर सकती है । 

(थे) उबत निर्वचन के झनुसार संविधान (चौबीसत्रां संझोषन) प्रधिनियम, 97) 
विधिमान्य रूप से अधितियमित किया गया है। 

(%) प्रगुष्छेद 368 संसद्‌ को इस वावत सशवत नहीं करता है कि वह संविधायी 
हैसियत में संविधात संशोधित करते की भपनी क्क्वित किसी प्न्य विधानमएएत्त को दे दे या 
यह कि वह भ्रपनी स्राधारण विधायी हैत्षियत में संविधान संशोधित कर दे । 

(च) उपरोक्त निर्वचन के ग्रनुतार संविधान (पच्चीसवां संशोधन) श्रधिनियम, 
97] की धारा 2 विधिप्ताश है। 

(७8) संविधान (पच्चीसवां संशोधन) श्रधिनियम, 97। की धारा 3 शून्य है क्योंकि 
बह संविधान संशोधित करने की शक्ति विधानभब्डलों को देती है। 

(ज) संबिधान (उन्तीसवां रांशोधन) प्रधिमियम, 97 ब्राक्षेपित ग्रधिसियमों को, 
यदि बे मूल भ्रधिकार निराकृत करते या छीतते हैं, संरक्षण प्रदात नहीं कर सकता है! 
सांविधानिक स्यायपीठ यह तय करेगी कि प्राक्षेपित प्रधितियम मूल श्र्विकारों को छीनते हैं 
आ केवल उन्हें स्यूत (एश्रिज। करते हैं, प्रौर यदि वे न्यून करते हैं तो बया न्यूनन 
(एब्रिजमैक्ट) उचित और लोक हिल्र में है । 


स्रांविधानिक न्यायपीठ इस निणेय और विधि के भ्रनुखार संविधान खिब्वीसवां 
संशोधन) झधिनियम, ।97 की विधिसात्यता तय करेगी । 


श्या० जे० एस० शैलत और ए० एन० प्रोवर के सतामुसार-- 

4. गोलक नाथ वाले मामले में दिया गया भिर्णय केवल बोडिक रूचि का रहू गया 
है क्योंकि यदि यह मोस भी लिया जाए कि अहुमत का यह निर्णय, कि सांविधानिक 
संशोधन घनुच्छेद 3(2) में प्रगृक्‍त 'विधि' ख्व्द के भन्तर्गत ग्राले हैं, सही है तो भी उक्त 
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प्रश्नों पर, जो गोज्ञक नाथ वाले मासले से ग्रधिक व्यापक रूप में हमारे समक्ष प्स्तुत किए 
गए हैं, विमिश्चम वहीं होगा। 

2. चौबीसवें संशोधन पर चर्चा से निम्नलिखित परिणाम निकले हैं-- 

(>) उस्त संक्षोघन की अभिव्यक्त भाषा वही वात, स्पष्ड करती है जो प्रसंशोषित 


प्रगुच्छोद 368 में प्रस्पष्ट है प्ौर संशोधन उस अनुच्छेद हारा मूलतः दी गई क्षक्ति में 
वृद्धि व तो करता है ग्रौर भ कर सकता है। 


(ज) यद्यपि संशोधन पकित का प्र्ष संकुचित नहीं किया जाता चाहिए प्रौर वह 
सभी भअनुख्छेदों को लागू होता है तवापि वह इस प्रकार प्रसीमित नहीं है कि उसके प्रधीत 
5 संविधान का मूल रूप या उसका बुनियादी ढांचा ही निराकृत या परिवर्तित हो जाए। 
(ग) यदि यह मान लें कि संशोधत-झ्षक्तित के अधीन प्रमुष्छेद 3(2) भी है (यह 
प्रश्म गोलक भाथ वाले मामले में तथ नहीं किया गया है) तो भी वह शक्ति इतनी व्यापक 
नहीं है कि उससे मूल स्वतन्त्रताएं बिराइत हो जाएं था छीन ली जाएं; और 


(घ) उपयुक्त नौबीसवां संस्ोपन अधिनियम विधिमान्य है । 


3. प्रच्चीसवें संझोधन अधिनियम की धांस 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित अनुच्छेद 3 
का खण्ड (2) न तो संविधान के किसी भी बुनियादी तत्व को तिराकृत करता है श्ौर ग 
- बह उसके स्वरूप को ही परिवर्तित करता है। 


4. पच्चीसवें संक्षोदन की घारा 3 की, जिससे संविधान में अनुच्छेद 3!ग जोड़ा गया 
है, त्रिधिमान्यत्ा पुष्ट नहीं कौ जा सकती है, क्योंकि उक्त प्रनुच्छेद में दो दोष हैं। पहला 
दोब थहू है चूंकि उसके अधोन अनुच्छेद 44, 9 गौर 3। द्वास दिए गए भूल अधिकारों 
को पूर्णत: निराकृत किया जा सकता है, प्तः बह संविधान के दुनियादी तत्वों को निराकृत 
करवें की शक्ति प्रदान करता है झौर दूसरा यह कि अनुच्छेद 368 हास वी गई संशोषन- 
झक्ति एक विश्विष्ट प्रकार को शक्ति है जो केवल संप्तद्‌ को ही दी गई है प्रौर डसका प्रयोग 
उस ग्रनुच्छेद में बताई गई रीति में ही किया जा सकता है । यह शक्ति देश में विद्यपात 
किसी भी प्रन्य विधानम"ढल रो प्रत्यायोजित तहीं जा सकती है । 


5. उन्तीसकां संदोधन विधिमास्य है। किस्तु इस भ्रम पर कि उक्त संशोधन स्धिमियम 
द्वारा सबम श्रनुसूची में जोड़े गए भ्रतिनियम या उनके कोई उपयम्ध संविधान के ढांचे के 
हिन्‍्हीं बुनियादी त॑त्वों को निराकृत था उसके मूल स्वरूप को परिवर्तित करता है या नहीं, 
उस समय बिचार करता होया जब कि उत भ्रधितिक्ों की विधिमात्यता की भावत परीक्षा 
की जाएगी। हु 


न्या० के० एस० हेगड़े ग्रोर ए० फे० भुख्जी के सतानुसार-- 

(१) प्रसंझोधित ग्रेनुच्छेद 368 के प्रधीन संविधान संशोधित करने की शक्ति संसद्‌ 
को दी गई है भ्रौर संसद्‌ उस प्रनुच्छेद में विहित रीति झोर प्ररूप में संविधान के प्रस्‍्येक 
पअ्नुच्छेद भ्रौर संविधान के प्रस्येक भाग को संशोधित कर सकती है। 


च् 


प्् 


केशबानन्द भारती ब० केरल सब्य. [मु० न्‍्या» सीछरी] ॥2॥ 


हु «४ (2) चौमीसर्े संशोचल अ्रधितियम हारा अरुष्छेद ]3 के संशोधित किए जाने हे पूर्व 
कु अनुच्छेद । 3(2) में प्रयुक्त 'बिधि' शब्द के ग्रत्तगंत संविधान के संशोधन नहीं पाते हैं । 
् हु (2) यन्ञपि प्रनुच्छेद 368 के ग्रधीन संत्रिघान संशोधित करने की शक्ति प्रति 
व्याक है, तेथापि.उसके भधीन संसद, श्रब भी, संविधान के बुनियादी तत्तों को या उसके 
मूल ढांचे को नष्ट या परिवज्षित नहीं कर सकती है । 


(4) चौबीसर्वे संशोधन श्रधि नियम द्वारा संसद्‌ की संविधान-शक्ति में वृद्धि नहीं की 
गई है। वह तो कंकल मुल प्रनुच्छेद की प्रस्पष्टता को स्पष्ट करता है । अतः वह विधि मान्य 


५ है 
(5) (क) अभी हाल में जोढ़ा गया अनुच्छेद 3(2) साम्पत्तिक अधिकार नष्ट 
नहीं करता है, क्मोंकि-- 
(ल्‍) उत् भजुच्छेद के श्रबोन तय की गई राशि” का ऋजित यो भ्रधिगृहीत 
सम्पत्ति के मुल्य के साथ यृक्तियुक्त, सम्बन्ध होना चाहिए । 
(॥) अजित या अ्रधिगृहीतर सम्पत्ति के सम्बन्ध में देव 'राधि' निकालते के 
ब्रयोजन के लिए उरिसिख्ित सिद्धान्ठ सुसंगत होने चाहिएं । 
(॥) नियत राशि अ्रवास्तविक नहीं होती चाहिए, श्र 
६. " *  (9) राश्षि सनमाने ढंग से तय नहीं कौ जाती चाहिए । 


(6) पत्षौसें संशोधन प्रधिनियम का खण्ड 2(ख), जिससे श्रनुष्छेद 3।(2ल) 
हि जोड़ा गया है, भी विषिमान्य है, क्योंकि-वह संविधान की महत्वपूर्ण रूपरेखा को न तो 
+े तब्द करता है ग्रौर न ही देस पहुंचाता है । 


(7) पर्चोसवें संशोधन झधिनियम का खण्ड (3), जिससे संविधान में अवृच्छेद 3[ए 
जोड़ा गया है, दो कारणों से प्रविधिमान्य है--() जहां तक कि प्रद्नगत संशोधन संविधान 
के विभिन्‍न बुनियादी तश्बों या मुल ढांचे को नंष्ट करना ग्रनुज्ञात करता है वहां तक वह 
संसद्‌ की संशोधन-झकित से परे है, भौर (2) बह संसद झौर राज्य विधानमण्डलों को अपनी 

ड्ह साधारण विधायी गकित से नागरिकों को प्रस्थाभूत कतिपय स्वृतन्त्रताओं को विहित सीमा 
(प्रो टेष्टो) तक संछोबित फरने की शक्ति, देता है। न 


(8) उन्तीस॒वां संक्ोवन भ्रविनियम विधिमास्थ है किन्तु संशोधन द्वारा नवम ग्रनुयूची 
में जोड़े गए भ्रथिनियम या उनका कोई उपकस्ध संविधान के शुनियादी तत्त्वों या आवश्यक 
हांचे को निराकृत करता है या नहीं यह प्रबन उस समय सय किया जाएगा जमकि सम्बन्धित 
प्रधिनियम की विधिमान्यता पर विचार किया जाएगा। 


-- मी... 


है ह स्थाग्राधिपति ए० एन० रे के भतानुसार-- 


(।) प्ंविधान संशोधित करने की जक्ति अनुच्छेद 368 में प्रन्तजिष्ट है; (2) 
ने तो संविधान श्रौर न उसका कोई संशोधन ही ग्रनुच्छेद 83 के सर्घान्तरगंत विधि है; बह 
बिधि हो भी तहीं सकता है; प्नुच्छेद !3(2) के अनुसार संविधान विधि नहीं है; 
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संबिश्रान सर्वोच्च विधि है, (3) संविधान का संशोथत सांविधानिक-शकित का भ्रमोंग है; 
इस बाबत ग्ोलक नाथ वाले म/मत्ले में व्यक्त दिया गया बहुमत भलत है, (4) संधोधद- 
शक्ति पर कोई श्रभिवशक्त सेक नहीं हे; (5) संशोषन शक्ति पर कोई प्रन्तनिहित या 
विव्लित रोक भी नहीं है; संशोघन-शकित पर न तो प्रस्तावता श्रौर त अनुच्छेद 3(2) 
ही कोई रोक लगाता है; (6) संझ्ोष न-दावित व्यापक एवं श्रस्रीम है। संणोधन शक्ति से 
अ्रभिप्रेत है संविधान में कोई उपबन्ध जोड़ना या उसका कोई उपबन्ध परिवर्तित या निरसित 
करता । संविधात की मर्मभ्रृत शोर प्रभर्मभरूत रूपरेखा के बीच्र मं तो ऐसा कोई प्रस्तर है 

* और न हो दी सकता है जिसके भ्राघार पर प्रभिकथित भ्रावएयक रूपरेखा के संशोषन पर 
प्रापत्ति की जा सके । सांविधानिक क्षक्ति के प्रयोग में संसद्‌ संविधान के किसी भी उपबन्ध 
क्रो संशोजित फर सकती है। प्रनु्छुंद 368 के प्रभीन संशोधन-शक्ित में वृद्धि भी की जा 
सकती है । चौनीसवां संझ्ोधत विधिमान्य है । 


पच्चीसवां संझोधन विधिमान्य है। नियत राहि मी पर्याप्तता। या विनिविष्ट विद्धान्त 
की न्यायिक जांच तहीं की जा सकती है. । प्रनुच्छेद 3!(2छ) विधिमान्य है। 
अनुच्छेद 3(2) स्वयं में पूर्ण है प्रोर श्रमुष्छेद 3/ (2) तथा 9(2) (च) परस्पर प्रणग- 
प्रल्नग हैं। मूल भ्रधिकारों का संश्ोधत भौबीसवें संशोधन से पर्व प्रोर पश्चात्‌ विधिमात्थ था 
और है। प्रनुच्छेद 3।ग संविधान को संशोधित करने की शक्ति राज्य विधानमण्डल को न तो 
प्रत्यायोजित करता है झ्रौर त प्रदत्त करता है । प्रनुण्छेद 3!ग्र तो भ्रमुछेच्द 39 (ख) भ्ौर 
(ग)फे अधीन नीति के निदेक्षक तत्वों को प्रभोदी बनाने के लिए किए ज।ने वाले विधान को 
भाग 3 द्वारा लगाएं गए भिर्बस्वतों से मुषत करता है। भनुच्छेव 3ग के भ्रधीग वाले 
विषयों पर संसद्‌ श्रौर राज्य विध[नमण्डल की बिंबतयो-श्वक्ति को भरनुच्छेद [4, |9 और 
3] के प्रभाव से मुबत कर दिया गया है। 


उन्तीसकें संशोधन द्वारा तवम ग्नुसूची में ।969 के केरल ग्रशिनियम संक््या 35 
भर !97] के बेरल अधिनिमम संश्या 25 का जोड़ा जाना विधिप्ान्य है। प्रमुच्छेद 3।शल 
प्रनुक्छेद 3।क से स्वतस्त्र है। 


स्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड़ के मतानुसार-- 


. ग्रोलक नाथ वाले मामले में बहुमत का महू विनिश्चय ठीक नहीं है कि तत्समय 
विद्यमान प्रतृच्छेद 368 संविधान के संशोधन के लिए केवल प्रक्रिया बिहित करता है प्रौर 
यह कि संशोयन-शक्ति प्रतु च्छेद 245, 246 प्लौर 248 के साथ पढित सप्तम अनुसूची की 
सूची | की प्रविष्टि 97 में खोड़ी जा सकती है। 


2. बहुमत एवं स्थायाधिपति हिंदायतुल्लाह का यह विनिदंयय ठौक नहीं है कि 
साधारण विधि श्रोर संविधान को संशोधित करने वाली विधि के बीच कोई गस्तर नहीं है। 
अनुच्छेद 3(2) केवल साधारण विधि को लागू होता है। वह ग्रनुच्छेद 248 के प्रधीन 
सांविधनिक संशोधतों को लाधू नहीं होता है । 
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3. बहुमत एवं व्यायाधिषति हिंदायतुल्पाह का ग्रह विभिश्वय भी ठीक महीं है कि 
संसदू संविधान को इस प्रकार संशोधित नहीं कर सकती है कि उससे मूल प्रधिकार निराइृत 
हो जाएं या छिन जाएं । 


4. तत्समय विधमान प्रतृच्छेष 368 द्वारा प्रदेश संविधास-संशोधन शक्ति व्यापक 
एवं अनियन्त्रित है। वह संविधान के प्रत्येक भोग एवं उपबस्ध को लागू होती है। 


5. प्रस्तावता तंविधान का श्रंग है श्रौर वह घनुक्छेद 368 के प्रधोन वाली संशोधन- 
क्षव्ति से परे नहीं है। 

6. संशोषन-शक्ति पर ऐसे कोई प्रन्तनिद्वित निर्दत्धत नहीं हैं कि संसद्‌ इस प्रकार 
संझोधन तहीं कर सकती है कि सौविधान की मर्मभूत रूपरेखा या मौलिक सिद्धास्त मण्द हो 
ज्ञाएं या उन्हें ठेस लगे । 


7. परश्चीसवें संशोधन की धारा 2(क) और घारा 2 (ख) विधिमान्य है। यद्यपि 
न्यायालय के समक्ष संशोधन श्रधिसियर्र की घारा 2(क) द्वारा. प्रतिस्थापित 
अनुच्छेद 3!(2) में वर्शित विधि पर इस आधार पर प्राप्ति नहीं की जा सकतो है कि 
अनियाये भ्र्जन या ग्रश्ग्रहण के लिए नियत या तय की गई राशि पर्याष्त नहीं है या यह 
कि ऐसी राषि या उसका कोई भाग नकदी से भिन्‍न किसी रूप में दिया जाना है, तथापि 
न्यायालम के समक्ष ऐसी विधि पर आपत्ति कौ जा सझती है, बशतें कि () नियत राष्षि 
भ्रामक हो, या (॥) राशि तय करने के लिए विहित सिद्धान्त पूर्णतः बिसंगत हो, बा (॥) 
अ्रलिगायें अर्जन या प्धिग्रहण की वामित का कोई गौण प्रयोजम हो, या (0) प्रनिर्वाय भर्जन 
या अधिग्रहण की विधि पच्चीसवें संशोष न 'प्रधिनियण की धारा 2(ल) द्वारा जोड़े गए 
अनुच्छेद 3(2ल) के भ्रवोन भ्रभिव्यवत्त: सपयादित उपयन्ध अर्थात्‌, घनुच्छेद /9()[थ) 
से भिन्न संविधान के किन्‍्हों प्रन्य उपबन्धों को प्रतिकूलत: प्रभावित करती हो, या (२) 
विधि द्वारा संविधान के साथ छल किया गया हो । 


8. पच्चोसवें संश्रोचन की घारा 3, जिससे संविधान में अनुच्छेद 3!ग जोड़ा गवा 
है, विधिसात्य है। किन्तु इस दात के होते हुए भी कि उसमें उल्लिक्षित घोषणा का 
निरचायक होना तात्पयित है, स्थायालय को यह तय करने की शक्ति एवं प्रधिकारिता है 
कि प्रदनगत विधि ग्रतुच्छेद 39(खू) झौर (ग) में घोषित नीति को प्रभारी बनाती है 
या नहीं । 


9. उन्तोसवां संक्नोबन भ्रधिनियम विधिमाध्य है। चूंकि उसमें उहिलिखित केरल के 
दो ध्धिनियमों को नवम अनुमुची में । सम्मिलित कर दिया गया है, भ्तः उन्हें संधिधान के 
अनुच्छेद 3]ख का संरक्षण प्राप्त है। 


ग्याधाधिवति के० के० भंथ्यू के मतानुशार-- 


यहूं कि गोशक साथ वाले मामले में किया मया यह विनिश्वय गलत है कि संसद्‌ मूल 
अधिकारों में संशोधन इस प्रकार नहीं कर सकती है कि उससे कोई मूल झ्धिकार छित् जाए 
या स्यून हो जाए; यह कि चोचीसवें संशोघन भ्रधितियम के पूर्वे यया विद्यमान भझगुच्छेद 368 


॥70 उच्दतम स्यायालव बिर्शय पत्रिका. [973] 2 डन्न० लिरू १० 


के प्रधीन संक्षोषन-शक्ति सवांगीण थी झौर वह सा (चान के प्रश्देक उपबन्ध को लागू होती है; 
यह कि चौबीसवें संछोषन ने भ्रसंपोधित अनुच्छेद 368 में कुछ भी. जोड़ा नहीं है; बह कि 
उसकी प्रकृति, संक्ोगरग-विधेयक पर राष्ट्रपति की भ्रनिवाये स्रस्मति के श्रलावा, घोषज्रात्मक 
ही है भौर यह कि संशोघित्र ग्रनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि संदिधान का श्रत्येक उपबन्ध 
उम्में कुछ जोड़ कर था परिवर्तन झवजबा निरसन करके, संशोधित किया जा सकता है । 
तिबंन्धन केवल यह है कि संविधान को संशोघन-अ्क्ति के प्रयोग हारा तव सरू निरस्तित या 
निराकृत नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई ऐसा तन्त्र स्थापित नहीं कर दिया 
जाता जिसके द्वारा राज्य स्थापित और गठित हो सके । यह निबंस्न स्वयं अनुच्छेद की 
भाषा से उत्पन्न बुआ है। 


भैरे विचार से उक्त भ्रनुच्छेद के श्रधीन संशोषन-ज्क्ति के ऊपर कोई विवक्षित 
या भ्रन्तनिहित निदंस्खत न तो या भौर व है। 


श्रत: चौवीसदां संझोधन भ्रधिनियम विधिमान्य है । 


श्रनुच्छेद 3य सहित पच्चीसवां संशोधन विधिमान्य है। यथा संशोषित भनुच्छेद 3!(2) 
में प्रयुक्त 'राश्ि” शब्द यह संकेत नहीं मिलता है कि उससे निरनय करने की कोई 
कसौटी निर्धारित की गई है । राशि नियत करना दा राध्ति तय करने के लिए कोई व्िदान्त 
बिहित करना ऐसे विषय हैं जो पूनत: संसद्‌ या राज्य विधानमण्डलों के स्वविवेक पर 
आाषारित हैं। न्यायास्रय इस प्रइन की वावत छातबीव नहीं कर सकता है कि दिधि द्वारा 
नियत राशि या रासि तय करने के लिए उल्लिलित सिद्धान्त पर्याप्त या सुसंगत है या गहीं । 


ग्रमुच्छेद 3!॥ में छी गई घोषणा ते मह धाक्षणित है कि विधि का उद्देश्य 
संबिधान के ग्रतु्छेद 39(ल)घौर (ग) में विनिविष्ट सिद्धा्तों को सुनिश्चित करने 
की दिल्षा में राज्य की नीति को प्रभावी बताना है श्रौर ऐसा करके वह स्पायालय को इस 
प्रश्न पर विचार करने की भ्रश्विकारिता को समाप्त नहीं करता है कि सम्यस्थित विधि 
उस नीति को प्रभावी बनाती हैँ या नहीं। विधि से सम्बन्धित घोषभा विहिंत करने की 
संसद्‌ या राज्य विश्वानमण्डसों की भ्रधिकारिता इस बात पर प्राश्रित है कि विधि का 
उद्देश्य पूर्वोक्त सिद्धाल्तों को सुनिश्वत करते कौ दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी 
बनाना हो । 


उन्सीसवां संझोषन विधिसान्य है। 


न्यायाधिपति एच० पश्रार० छन्‍्ता के मताअगुसार -- 


अनुच्छेद 3!ग़ के द्वितीम भार में राष्ट्रीय-बिघटन के तत्त्व विद्यमान हैं और वह 
निम्नलिखित कारणों ते थरवैध है-- 


(१) उस्तत अनुच्छेद द्वारा विधानमण्डल को अनुच्छेद |4, !9 श्रौर 3। का 
अतिकमण करने के लिए खुली छूट दे दी गई है भ्ौर उसमें प्रपेक्षित घोषणा सपाविष्ट 
करके उसे सभी प्रकार की प्रापत्तियों से संरक्षित कर दिया गया है । यदि भ्रनुच्छेद . 3॥ग7 
को उसके द्वितीय भाग के साथ लिया जाए ठो महत्त्वपूर्ण विधयों में बारे में संविधान को 


केज्मानन्द भारती ब० कैरल राणय [सु० न्यो० सीरूरी] वया 


संशोधित करने की रंकित विधानमण्डसों को, जिसमें राज्य विघानमण्ल भी सम्मिलित 
है, बे दी गई हैं। प 


(2) हस बाजल विनिश्चय करने के लिए विधोनमण्हल को प्रन्दिम प्राधिकारी बता 
दिया गया है कि उसके द्वारा बनाई पई विधि प्रनुस्छेद 3!ग में उल्लिखित उद्देष्यों के लिए 
है था नहीं। भनुश्छेद 3।ग का द्वितीय भाग इस दृष्टि पे दोषपूर्ण हैं कि यदि भ्रधिनियमित 
विधि प्रतुच्छेद 3!ग7 में उल्लिखित उद्देश्य से भी नहीं बनाई गईं हैतों भी यदि 
विधानमण्डल ते उसमें सम्बन्धित घोषणा संसराविष्ट कर दी है तो सम्बन्धित पक्षकार यहू 
आपत्ति नहीं कर सकता है कि प्राक्षेपित विधि उपरोगत उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। 
राज्य विधानमण्डलों सहित विधातप्रण्ठल द्वारा सीमित न्यायिक पुनरीक्षण का भी पपवर्जन 
संविधान के घुतियादी हँथे पर प्रहार है। भनुच्छेद 3!ग का द्वितीय भाग भनुष्छेव 368 के 
अधीन संझोधन क्या है, इसकी भी सीमा को लांघ गया है । 


न्यायाधिषति डी० जी० पॉलेकर के मतानुसार-- 


, संविधान के संशोधन की शक्ति .ग्रौर प्रक्रिया श्रसंशोधित भ्रनु्छैद 368 पें 
विशामान है। उस भ्रनुच्छेद में बिहित प्रक्रिया के प्रतुसार संविधान का संशोषन अ्रनुच्छेद 3 
के प्र्चान्‍्तर्गत “विधि' नहीं, है। संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त गुल प्रधिकार को न्दूने 
करने या उसे छीन लेने बाला संतिधात-संक्षोथन हस दृष्टि से भ्रविधिमान्य नहीं है कि वह 
अनुष्छेद 3 (2) के फिसी उपबन्ध का प्रतिक्मण करता है। इस बाबत गोलक नाथ 
बबाम पंजाब राज्य में दिया गया बहुमत निर्णय सही नहीं है । ३ 

2, असंशोधित अनुच्छेद 368 के श्रधीत संशोधस-क्षक्ति पर इस बाबत कोई 
'किवक्षित या प्रस्तमिहित रकाबड नहीं थी कि उसका प्रभाव मूल अ्रषिकारों पर पड़ता है। 
उनते भगु्छेद के तंशोघन के पश्चात्‌ ऐसी किसी एकाबट का प्रपन ही नहीं उठता। 


चौबीसवां,-पच्चीसवा प्रोर उन्तीसवां संशोधन प्रधितियम विधिमए्य हैं। 


न्यायाधिपति एम० एच० बेग के मतानुसार-- 
।. गोशक साथ वाले मामले में बहुमत का यह निर्णय अुटिपूर्ण है कि भगुक्छेष 368 


के भघीन संविधान संशोधित करने की शक्ति प्र अनुच्छेद 3 निब॑न्धन भ्रषिरोपित करता 
है। इस सम्बन्ध में उस्त मासले में प्रल्प मत ठीक भा। 


2. घोबीसवां संशोधन विविमान्य है। 
3, अनुच्छेद 3ग् सहित पच्चीसवां संशोधन विधिमान्य है। 


4, मथा संशोकित ग्रनुध्छेद 3(2) में प्रयुक्त “राशि' झत्द से यह संकेत नहीं 
मिलता कि उसके तिदंचय करने की कोई कप्तौटी निर्धारित को गई है | राशि का नियत किया 
जाना या राष्ति नियत करते के लिए किसी सिद्धान्त का विहित किया जाना ऐसे दिषम हैं 
जो ग्रनन्यत: संसद्‌ या सम्बन्धित राज्य विधानमप्यल की अ्रधिकारिता के अर्वर हैं। 
दूसरे शब्दों में स्लिद्धान्त और प्रतिकर की पर्याप्तता से सस्वन्धित प्रइत की बाबत प्रमाघान 


॥72 डच्लतम ग्यायालय निर्य पत्रिका [973] 2 उस चि० प० 


मा उसके युक्तियुक्त होने का विषय अ्रतन्‍्यतः विधायी प्राधिकारियों की सक्षमता के प्रस्तर्गत 
बाले विषय हैं। 


5. पनुच्छेद 3।ग द्वारा झ्राशवित घोषणा एक प्रकार का प्रमाणपत्र है जो संविधान 
कै भ्रनुच्छेद. 39 (ख) घोर (ग) में उल्लिखित रिद्धास्तों की सुसंगती पर बिचार करने के 
पश्चात्‌ दिया जाता है भौर इसलिए इससे न्यायालय की भ्रधिकारिता समाप्त नहीं होती है । 
न्यायाज्षय फिर भी इस बात पर दिचार कर सकते हैं श्रौर विनिश्च्रथ कर सकते हैँ कि क्या 
सम्बस्धित घोषणा वस्तुतः ठीक है या किसी प्राभासी विधान से सम्बद्ध बहाना मात्र है 
प्रयवा ध्राक्षेपित विधि कोई ठेसी विधि है जिसका संविधान के भ्रनुच्छेद 39(ख) पौर (ग) 
में निहित सिद्धान्तों से कोई सम्बन्ध या वास्ता महीं है। स्वीकृत किए आने योग्य दो 
मर्तों मैं स--विधास का उक्त उद्देस्यों से सम्बन्ध के प्रदन के बारे में भी--वहं मत स्वीकार 
किया जाना चाहिए जो विधायी धोषणा के ग्रनुरूप हो । 


6. उन्तीसवां संग्रोवन विधिमान्य है। 


न्यायाधिपति गनमोहुन रेड्ी के मतानुसार-- 


च्नौबीसजां संशोधन--अनुन्छेद 368 में प्रयुक्त संग्रोधन' छब्द से निरसन ग्राप्नवित 
नहीं है। संसरद्‌ भ्रनुच्छेद 368 और अनुच्छेद ।3 का संज्ोघन कर सकती है और साथ ही 
वह सभी नुख्त अधिकार भी संशोधित कर सकतो है मौर कद्धपि संशोधन की यह शक्ति 
व्यापक है तथापि वह इस भ्रकार व्यापक नहीं है कि उसके ग्ववीत मूल अधिकारों में पे 
किसी को या संविधात के बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण तत्त्वों को अबवा संविधान के मूल स्वरूप 
को तिराक्ृत या न्यून किया जा सके या उसे विकृत किया जा सके। इत सोगाप्नों के अम्दर 
संसद्‌ संविधान के किसी भी अनुच्छेद को संशोवित कर सकती है । य्नुच्छेद 368 के 
अधीन संसद्‌ भ्रपती संशोचन-क्षक्ति को इस प्रकार व्यापक नहीं बना सकती है कि बह 
स्वयं को संविधान को निरसित करने था निराकृत करने सी शक्ति या मूल अधिकाएं में से 
किसी भी मूल भ्रधिकार को विकुत करने, श्यूनं करते या तब्ट करने की झक्ति को संविधात 
के बुनियादी ढांचे के भदृत्वपूर्ण तस्‍्वों को विक्ृत करने, ल्यून करने या नष्ट करने की सक्ति 
या संविधान के मुल स्वरूप को तथ्द झरने की क्षाक्ित प्रदान कर ले। मेरे उपरोक्त 
मतामुसार घोबीसवां संझोघत विधिमान्थ है क्योंकि उसके द्वारा संज्ञोवन से पूर्व बिसभाव 
संशोधन-धक्त की प्रकृति या विस्तार को परिवर्तित नहीं किया गया है । 

पच्चोसवां संशोषन भ्रधिनियम कौ धारा 2 (र)--यया प्रतिस्थापित अमुच्छेद 3॥ 
का जण्ड (2)--'राशि' क्षब्द, जिसका कोई विधिक विचार नहीं है प्रोर, जैसे कि संशोधित 
क्षण्ड से वशित होता है, उससे देझ की चालू सुद्टा में केवल नकदी भ्राश्गरित है भोर वह 
राशि किन्‍्हीं सिद्धास्तों के अनुसार तय की जाती है। यदि एक बार ग्यायालय का यह 
समाधान हो जाता है कि एस प्राधार पर आपत्ति कि राशि और उत्को घदायंगी का रूप 
न तो भतमाता है श्लौर न अआरागक ही अथवा जिन स्िद्धान्तों के आधार पर यह राशि 
तय की जानी हो उसका अजित सम्पत्ति के मूल्य से युक्तियुक्त सस्बन्ध हो, तो न्यायासय 
इस प्रकार नियत राशि या ऐसे सिद्धान्तों के आाघार पर निदिचत राक्ति की पर्याप्तता के 
प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता है | 


+>का 


जी 


केदाबानस्व भारतो व० केरल राज्य [चु० स्य8० सोकरी] 473. 


पल्चीसें संझोभन भ्रधिनियम की घाशा 3--नया प्रनुच्छेद 37 तभी विधिमास्य: 
है जब कि 'असंगठ है अबवा छीनतो हैं', या अनुच्छेद 4” झ्लोर “पौर जिस विधि में 
यह घोषणा हो कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी न्यायालम में 
इस आ्राधार पर प्रापत्ति सहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है” पद, 
जिसमें घोषणा समाविष्द है, विकाल दिए जाएं ५ मेरे विचार से इन अ्रंशों को निकाला: 
जा सकता है। निकाल दिए जाते के परचात्‌ जो कुछ सेब रहता है वह अनुच्छेद 9 और 
3; के बागू होने कौ वाबत मेरे द्वारा किए यए निवंचन के अद्थार पर श्रवृत्त और प्रभावी 
हो सकता - है जिससे कि अनुच्छेद ठग के अधीत बताई जाने वाली विधि 
अनुच्छेद 39 (ख) प्रौर (ग) में अ्न्तविध्ट मिदेशनों को ध्ग्रतर कर सके । परिणामस्वेहूय 
उपरोक्त ग्रंद्षों को निकाल देने के पच्चात्‌ अनुच्छेद 3।ग के भ्र्वात्विवद के आधार पर मैं 
यह नि॑य दैता हूं कि पर्च्रीसवें इंशोधन ग्धितियम की घारा 3 विधिमान्य है। 


उन्तोसवां संझ्ोघत---यह दलील कि अनुच्छेद 3क और 3]ख परस्पर सम्बद्ध हैं, 
स्वीकार नहीं की जा सकती ्रौर उसे नाम जुर किया जाता है । संविधान (उन्दीसवां संशोधन) 
श्रधिनियय विधिथास्य है कित्सु इस प्र की परीक्षा--क्ि उक्त संशरेघन द्वारा नक्म 
प्रनुसूची में जोड़े गए श्रधिनियमों में से कोई भरी ग्रविनियण भाग 3 में विनिदिष्ट किसों 
पूत्त अधिकार को था संविधान के शुनियादी तत्वों का महत्वपूर्ण रूपरेखा को सिराकुत, 
सक्तिद्वीन, क्षतिग्रस्त या नम्ठ करता हैया वहाँ--उत समय की जाएगी जबकि उस 
प्रशिनियम की विधिमास्थता पर आपत्ति के मामले में विचार किया जा रहा हो । 


स्थायाधिदति एंस० एन० द्विवेदी के सतानुसार-- 

(!) गोलक नाथ वाले सामझे में बहुमत निर्णय ठीक नहीं है और उसे उलट 
दिया जाना चाहिए। - 

(2) अनुच्छेद 368 में श्रयुक्त 'संजोचन' शब्द इतना व्याएक है कि उसके प्रधीन 
आग 3 सहित संविधान के प्रत्येक उपबन्ध को प्ररिवतिद्, निरसित या निराकृत किया 
जा सकता है । 

(3) श्रवुच्छेद 368 के अघीन संकोष त-शक्ति पर कोई अम्तर्निद्चित वा विवक्षित 
निबन्चन नहीं सथाया गया है। 

(4) चोबीसर्वा, पह्चोसवां और उन्तीसवां संज्लोधन सम्पूर्ण रूप से विधिमान्य हैं.) 

(5) अनुच्छेद 3(2) के अनुसार ग्रज्ञित या ग्रधिग्रह्दीद सम्पत्ति के लिए 
अम्मन्धित विधि द्वारा नियत राज्नि या ऐसी विधि ढारा विहित स्रिद्धान्तों के अनुसार 
वियत रादि पर किसी भी न्यायालय में ग्रांपत्ति नहीं की जा सकती है। 

(6) भनुच्छेद 3!ग का भ्न्ठिख भाग न्यावालयों की इस बाबत जांच करने 
सम्बन्धी भ्रधिकारिता समाप्स नहीं करता है कि ग्रामेपित विधि समुदाय की भौतिक 

हम्पत्ति के स्वामित्व और नियन्त्रण के वितरण या आधिक व्यवस्था और उन तथा 
अआस्पादन-सांघनों के श्रहितिकारी कैन्द्रण की बाबत सुसंगत है या वहीं । 


374 उच्चतम स्थायालय नि्य पत्रिका [973] 2 उम्र० नि० प० * 
[973] ] उम्र० नि० प० 895. : 
नागपुर इत्मूजमेध्ट दृस्टड बनाम बिल राव ([प्रडएएण 
#एएपध्णाक्षा एक 6. शोध ॥४०); 


[972] एछ० सौ» सी० 3645-[972] 3 दस० नि० प० 797: 
छूंजकुट्टी साहिब दनाम केरल राज्य प्रौर एक श्रग्य ((00ए/७ा३ 
इत्र #6, 880 ती [(श्ष॥8 804 #0णा दा); 


[7972] 2 एस० सी० झआर० 33-[]972] 3 उम्र० नि० प० 273: 
बआह्मेडीक्ष प्साध्टेशन लिसिटेड प्रोर कुछ झ्न्य चनाम तमिलनाडु 
राज्य (हेलवएब्रताढ३ शिक्रा।805 [/ग्रो0त शत ोशह 78. + 
8॥96 णॉ पश्ाण। ९940) ; 
[7972]  एशच० सी० सी० 536, 546०० [972] 2 उम्त> बि० 
प०, नि० स्रा० 23 ह 
मोहस्मर मकसूल दसनूे बनाम खम्मू झोौर कह्मौर राज्य 
(94०84, ध&व७०० फशाप०० 77. 596 ० उल्लायाए. ब्रा 
“ हक); 


[972] 2 एस० सी० भार० 33-- [972] | उमर नि० व० 565 : + 
आरत संघ बनाम हरभजन सह हिस्सों (एक रण पाताब हि 
फ0. प्रद्मभुंक्क हक फिणा); 


[977] 2 एस० सी० सो ० 63- [97] 2 उमर वि० १० 6!2 : 
यू० एम० झार० राष बनाम ओऔीमती इन्दिरा गांधी (0. ४. 7२. पु 
छब० ए5. झया, क्षा॥ ठक्0व॥) ; ह 


[977] 3 एस सी» भ्रार० 955 [97] | उम्र० नि० प० 49[ : पु 
हिंद हाइतेस महाराजाधिराज माधव रा बंबाभ भारत संघ 
(पड प्र[हहादक काशाक्राशुं॥वतां।शुं8 ऐर्त॥ए. रिब०.. िट, ६ 
एग्रांणा ण॑ पता); हर 
[974] 2 एस> तो थार० 790ल्‍5[97॥]  उम्र० नि# प०.3] : 
खाभातियां वफ्फ एश्टेद्स बनाम मद्रास राज्य (ए॥शब्पयामा 
ए/ (868 778, त्वा८ ० (2085) ; 


[797] ॥ एस० सी० ब्रार० 288, 204-297 : 
अहुलराबाद मगर दिगभ, श्रहमंदाधाद शहर बताम न्यू शेरोक , 
स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पतती घिमिटेड (ऐ/0आरंलएश 0०ए०- 
उब98 ० ॥6 जो जे क्षाएल्तत्रापत 75. पल 50000 
इजंगां।ड 806 ए८॥च॥ड एणाफुका ।0॥00); 


5 कब 


[97] 
[4977] 
[4970] 


[970] 
[4970] 
[9० 


[490] 


[3970] 


[969] 


५ 
केशवानस्द भारतो व० केरल राज्य... [मु० व्या० सौछरी] 


ए० आई० प्रार० 97] केरल 98.: 

चो० एन० तारावणन मावर बतवासम केरस राज्य (५. प, 
पएक्षाउज्शाशा पथ; ढ9. 5धा० ० (8): 
45 ए० एस० जे० 25, 252, 253 : 
स्टेट आफ पिक्‍्टोरिया बता कॉमनबेल्थ (5082 ० शंलणां॥ 
॥6. एलापागाध्वथां ); 


3 एस० स्ली० धार० 530 : 


० 


शस्तम क्यासओी कूपर वमाम मारत संघ (00७00 (#णकशों 


ए००ुन 75. एफ; ॑ ०%४) ; 

2 एस० सी० प्रार० 732, 7375 [970] 3 उम० नि० ९० 
958 : 

ज़िभुमत प्रकाश गव्यर बनाम भारत संघ (00080 ऐश॥3ओ॥ 
॥क॥))8 78. एए४०॥ 908); 

2 एस० सी० झोर० 0, 5-65-[970] 3 उम्न० नि० प० 
37: 

बुद्धन सिंह बनाम गद्दी बक्‍दा (80000 आड़) ॥5. एक 
980७); 

4 एस सो० सी० 443 : 

संक्षीबी नायडू बनाम मंदास राज्य (580[०८४ फबंतण० 95. 
$088 ०! 8७००५); 

4 एस० सौ» प्रार० 40055[4970] 2 उमं० नि० प० 39 : 
भ्रजलाल भमलिलास एप्स कम्पनों शोर कुछ अत्य बताध मध्य 
प्रदेश राज्य भौर कुछ भ्रम्य (शब्द खड्णोह।. #॥ण्त 
2००फुश५ &॥0 0शह्ा३ 75, 90886 ॑ क(४4॥५8 शेड 
894 0॥0०5); 

 एस० सी० प्रार० 388, 392-3935[970] 2 उस 
नि० प० 302 

श्री पृथ्वी कॉटन मिलस सिमिहेंड बताम यरोल बरो 
स्यूनिशिपेलिरी भोर कुछ झ्य (5074 शाफिश 00000 5 
पंकाभालव॑ 28, छाएकजी.. छिजजाडत एााले02॥7 आते 
0क्रण5) ; 

3 एस० स्ौ० झार० 44755[ 970] | उब्र० नि०» प० 49 : 


नगरपालिका समिति, अमृतसर झोर कुछ झम्य यनाम पंजाब राज्य. 


(#(ज्आंगएन 0०णाएति०६, कैफ 000. 0॥ढफ हे: 
80008 णी ९०णृंड); 
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776 . , . उच्बतम स्यायासय निलय पत्रिका. [973] 2 उ्र०.लि० प० 


[7969] 3 एस० सी० प्रार० 3745-[969] 3 दम० ति० प० 795 
राष्विहारी पाष्डा बनाम उड़ौसा रात्य (४॥9॥8/ 2९0॥08 के 
#3. 86 ०! 07958); 


[2969] 3 एप सी० आर० 34[८८[969] 3 इम० ति० प० 753 : 
गुजरात शक्ष्य बवाम ज्षास्तीलाल मंगलदास (50806 एी 0धॉंधश 
75. आक्ात॥ ॥8080/488) ; के 


[969] । प्रॉल इंग्लैप्क रिपोर्ट्स 82, 87 
कोशोक़ाफड बनाम पे प्रम्रीकत एयरवेश (0000७9७ीी 95. 
एक॥ #आ्ांव्द। #प्8)४): 


[968] 3 एस० सी प्रार० 489-- [968] 2 उम्र० लि० प० 54 : 
मध्य प्रदेश राज्य बनाम रावोजीराब छ्िष्ढे (50308 ०/ !४४॥98 
एकल 79, 7२800]#80 5॥06०) ; 

, [/968] 3 एच सी० भार० 25 : $ 
दिशसी तंमर निगम बनाम विदा कॉटन भिल्‍स (१/ए॥०एक 
(शएणब्रक ० 0७४ 75. छ॥8& 0000 0); हु 

[968] (७ प्राई० भार० 968 एस० सी 232, !266 : 
|... दिस्ली ममरपालिफा अत विकुसा कॉल एवम युलन सिल्स 
(0ल७ पानी 4. 'छ08 00000 804 ज०णाक् 
36॥%); 
[968] ए* सी० 77, 743: 
सोहस्भद सम्सुद्दीत करियाप्पर वताम एस० एस० विजैसिश्शा 
[िणाभ्राररत. आराधपतव्ा. ॒क्ाक्एल... 8, 5. $, 
9॥|७#०॥७) ; 
[4967] 3 एस» सी० झोर० 525, 542 : 
सतयंत सिह बनाम पासफ्रो्ड भाकिसर (58७0 308॥ 75. 
2387ण: 0॥0७); 
[4967] 2 एस० स्ली० झार० 949 : है 
“सीतावती बेबी झौर एक स्न्‍्य बनाम पद्चलो बंगाशः राज्य और हे 
एफ चश्य (आ08४ ऐकां भाव 80गाग 9, झक्वाल ०: 
जध्य 8लाइथ शत 4एणाह); 
[967] 2 एस० स्ी० ब्रार० 762 : 
प्राई० सी० गोलक नाथ बनाम पंज्राब राज्य (॥. 0. 602: 
वश 79, 8086 ९ ९0७४७) ; ; ्य 


[967] 2 एस« सी० श्रार० 09, 2 
संगत सिह बताम भारत-संघ (४३४४४) 800६ 7५, एआं० 
वां); 


केशबल़र्द भारती २० केरल राज्य [सु० नया» सीकरी] 477 


[96?] ] एस० सी० झर० 255 : 


[967 


भारत संघ बनाम मेटल कॉरपोरेशन झाँफ इण्डिया भ्रौर एफ 
अन्य (एफ़ांगा जे 998 75. लंड) 00एणग३पंत ० (006 
बाद 80०0०) ; 

2 ऑल इंग्लंण्ड रिपोर्ट्स 576, 378 : 

औरने बनाम नोरबिक किमेटोरियम (80007 7. ]रणाफज़ाल: 
ट्राइकशंगांधा ) 


[2967] आयरिश रिपोर्ट्स 06 : 


[क्‍967 


हडेट बनाम मिनिस्टर फॉर जस्टिस (986 75. |धी्रंजल णि 

अ ४0००); 

] ए० शी० 259 : 

डॉन जॉन फ्रेंसिस इप्लंस लिये बनाम बबीन (009 7जा। 

छिक्षालंड 00868 7)8086 #6. 00७०७) ; न 


[965] । एस० सौ० भ्रार० 933 : 


[4965: 


सक्जन सिंह वमाम राजस्पान राज्य (50७0 आए8॥ 75. 5006 
० ए8880%9) ; 

4 एस० सी० झार० 636, 648 : 

एन० सो ० जौजोभाई बत्म सहायक कलक्टर, थाता (). 9. 
उक्शुं&ध७७३३ 78. 8$पंड॥ण 00॥0०0०, ॥0808) ; 


[4965] ! एस० सो० आर० 64 : 


पो० बच्वेलु मुदालियर बताम विंधोध उप कलक्टर, मद्रास 
(०. प्रशावश्थ४ 34००३ 75. लय छलक०७ 000००० 
096/95): 


« [965] ए० भाई» भ्ार० (965) एस० सी० 375 : 


सधनील सास जावेरी बताम सहायक आयुक्त (झ्रपोल) (प8४०ा 
[.॥ उछन्‍ला #5. #फफजा३8 88850 0लायांडणा हर) ; 


[965] ए० बी० 72 


आाइबरि कमिश्नर बताम पेड़िक शाणासिये. (क्रांति) 
(काक्रभ्ं०ा८ः 35. ९०0०६ क्र ड्०) 


[964] ए७ सरौ० 40, 64-65 : 


+ रिंज बनाम दास्‍्डविन (२॥48८ 75. 896%॥) ६ 


[963] सप्लौमेष्ट 2 एंस० सी० झर० 69], 707 : 


झकरादसी पांव सनाम उड़ोसा राज्य (6६308 एड6037 8. 
0७8 ० 07559): 


378 
[963] 


[963] 


[963] 


[962] 


[7962] 


[962] 


[7962] 


[4964] 


[96] 


[४96०] 


उच्चतम त्यायालय निसंध पत्रिका. [973] 2 उम० लि० घ० 


3 एस० सो० प्रार० 650 : हे 

जआन्तीय परिचहत सेवा बनाम रा्ज्य भौधोगिक न्यायालय 
(शिल्यानेश त्रआआऋ्रणा उल्रपंण्ड 78. 3088 ॥0तवधे 
एण्णा); 

2 एस० स्ी० श्रार० 353: 

कर्म तिसक राम राज बक्स की ओर से लच्छन्त दास- बनाम 
पंजाब राज्य ([[.कैल्शानए 0985 था फशेओर् र सगि0 
पका: एड रखा छा 73. 50808 ० ऐचणुं॥0): 

] एसक स्री० आर» 778, 926-7:... 

उम्ज॑भरवाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एपशाएंथ 75. अक्षर 
ग॑ एक शि846% ) ; 

सप्लीमेभष्ट 3 एस० सी० झार० 369 : 

कामेइबर प्रसाद बराम लिहार राज्य ((20८आफ्रडा शन्‍&8३7 75. 
5086 ण॑ 809); ध 


सप्लीमेंप्ट  एस० सो० आर० 242 : 
वर्मा कास्ट्रक्मसन कम्पनी बगाम उड़ोसा राज्य (छेएजआती 
टकडपप्रन्‍्यंणा 0णाएथ५ 75. 5छ0० 0958); 


 एस० सी० भ्रार० 896, 899 : 

सीमाशुल्ह कलक्टर, बड़ौदा बनास विभ्विजयसिहुजी स्थिलिंग 
एण्ड बोषिग भिल्‍स सिमिटेड (एलजाल्डण ले ऐडडणाड, 
प्ञा०१3 9, जिंडसों33आगडशी. $एफफांएड श्र, फऋद्जांजड 
क5 7.0॥23); 

] एस० सी० झार० 549 : 

ओर्पिष्ड पेपर खिल्‍स बनाम उड़ीसा राज्य (0पक्षा। ऐकफश 
का 79, आज ० 00689): 


] एस० सी ० झार० 34] : 
बसंतलाल संजनवाला घनाम मुम्बई राज्य (४३४४० ४ 580ंडाक्रहोव 
पद 3026 ग॑ फणाएब):5 


4 एस० सीं० झार० 4, 34 : 

उत्तर प्रदेक राज्य बनाम सेयोमन उपाध्याय (8८ ण॑ एक 
शि66आ 79. 08०88 0(996॥939%) ; 

3 एस० सी० आर० 250, 26-82 : 

ओेदघारी यूनियन एण्ड एक्सचेंज श्रॉफ एल्कलेन्स का सालसा 
(2९. फेलएवत एजंगा डा हतंडाइल जी साजतरच्छ) ; 


फ् 


हल] 


[960 


[959] 
[7959 


[4959] 


[959 


[7959] 


[959] 


[959] 


[958] 


[7950] 


[957] 


केशवानम्द भारती ब० केरल राज्य : [मु० ध्या० सीकरो ] 


05 सौ+ एल० आर० 25]: 

क्लेटन बनाम हपरफोन, (03900 75. प्र#न्ि००): 

सप्लीमेष्ट  एस० ती० झर० 806 : 

वाष्दु एम० एस० एम० झर्मा दनाम श्री धीकृष्ण सिन्हा (28॥00 
प्र, 5. कह. 30074 75. 80व अगोटपंत्री09 $ए8) ; 
अष्सीमेण्ट | एस० सी० आर० 792 : 

ग्रेजाल डी० एस० बनाम पंजाब राज्य (076७, 9. 5. 75. 
इ७/९ ण॑ ए७४॥०' 
अप्सीमेष्ट ! एस० सी० ब्रार० 528, 605 : 

अशेक्षर नाथ बनाप झ्ायकर ब्रायुकत (829८8 ३४/४ ॥5. 
ए०कफशांडथ्नं०१९९ ० [80006-(85) ; 

3 एस० सी० भार० 279 : 

राम कृष्ण हालमियां बनाम ओर व्यायाबिषति एस० प्लाए० 
कद्दोसकर और कुछ प्रन्थ (800 हवशीप्य 0808 70. 
छ॥म ॥05006 $. ऐ. प७000॥.37 804 0७6४) ; 

एस० स्री० झार० 995, 08-0]9 : 

फेरल एसुफेशन दिस का मामला (7२८, ॥(क्ष४8६ 800:8007 
छा); 

पुस» स्ली० प्रार० 629 : 

सोहस्णर हनौफ कुरेशी प्ौर कुछ भ्रन्थ बनाग बिहारं राज्य 
()४०७6. सबको एएओं 894 00०8 #9. 896 
80%); 

07 स्री० एस० आर० 208, 239 : 


एक्स पारढि प्रोफेज्ननल इन्जीनिय्स एसोसिएश्लन (82>767९ 
शिब्क्ंणाश छ0ड॥टा३ 8530०॥॥०७); 


एस० सौ० भार० 895 : 
ओ वेंफटरमण दताम मैसूर राज्य (37 एथ॥|.#:आआ004 76. 
8086 ण॑ ७५४००); 


एस० स्ली० आर० 533, 544: 
उत्तर प्रवेश राज्य बनाम मतवशेभ्न जाल भीवास्तव (8046 ० 
एत॥धाः शाक्रतंक्रो 75, ॥&00०9॥087 7.0 87ए४४४५8) ; 


एस० सी० झार० 930: 
झार० एम० डो० घमरदोगवासा बनाम भारत संघ (१२, ४. 0. 
टड्रगक्रा0एहएशे७ ॥8. एएंज: ज॑ ।0क3) ; 
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80 उच्चतम भ्वायालय निर्शेय पत्रिका. [2973] 2 उसम० नि प० 


[957] छताडा नॉ रिपोर्ट्स 285, 326: 
हे ही 

ऑन स्थिट्ज॒पेन बताम ऋ्रडा एल्बलिंग एल्ड अ्रटनों जनरल झरोंफ हु 

दि प्राबिन्स ऑफ क्यूत्रके ([0॑ंता. 5जऋ्थाक्षा 7. यिल02 

छाणागड़ क्रापे #(0गारए दक्षाशत्र णी (6 - ऐएशंए०ड रण 

(0०००); 
[4957] ए* स्ी० 436, 460 

अठली जनरल बसाम प्रिन्स श्ररनेस्ट प्रॉगस्टस श्रॉफ हैनोदर 

(#णाल) न्नाह्मबं 8, ए॥6६ छिक्व्ड. #शह8फ्रॉफ ता 

मंडल); ५ 
[957] ए० सी० 288, 323 : 
खदनों जनरल फॉर प्रास्ट्रेलिया बताम क्वीन और दॉयलर सेक्स 
सोसाइटी ाँफ त्रास्ट्रेलिया (#परण॥९) (कक्ष ,णि' 
एबं 7. 0७५) भ0 छतोल कग्दा> उतना) 
पड 88) ५ ह 
[956] एस० सी० आर० 267 : 
शरीड़ी सप्लाई, कम्पनी बनाम भारत छंच [छत आए) 
(जणएथाए 79, प्राण ण॑ 809): 
[7956] 94 सी» एश्व० आर० 295 : 
इचीन यनाम किरबी प्रौर छुछ भ्म्प (00७४ 75 कफ 3: नै 
एकब5); 


[955] 2 एस्च० स्री० प्रार० 225, 236 : 
आर* एस० रा जवाया कपूर झौर कुछ प्रत्य दनाम पंजाब राज्य 
(0. 8... एड तरफ िक्फुप भाव 0068: 79, शक्ा० 
जे एण्णु॥); 
[7955] 7 एश० त्ी० भार० 699 : 
मअध्च प्रदेश राज्य बनाम जी० सी० सन्वावर (8(8(8 ० )/80॥५8 पु 
+ श्वेत 7.0, ९. विज्ञावइण्ाा)3 भू 
[955] ] एश० सो० झार० 63, 658 : 
अहराम छुरक्षीद पसोकाका बताम मुम्बई राल्य (छेशास्या। 
काणजञाब8 एलऑडा 79 508० ण 80008); 
[4955] | एसच्च० सरौ० झ्रार० 380 : 
हरि शंकर बागला भताम सध्य प्रदेश राज्य (सक्षा आध्रादि 
पडा 76. 588 ण एकता का शक) ; है 
[3955] ॥ एसं० त्ौ० भार० 290 : 
राजनारायब सिंह मराम पटना श्रज्ञासन (एऐशंगशार्श० 90फड्डी 
हक, एड08 407४णंशा#धणा) 4 


हि 


[4955] 


[7954] 


6॥72॥॥ 


[क्‍954] 


[953] 


[4953] 


[॥952] 


[7952] 


केशवानग्द भारती व० केरल राज्य [सु० ग्या० सौफरो] 


] एस० सी० आर० 280 : 

अद्वास राज्य बनाम जो० री० मेनन (5086 री 28035 
#5. 6. 6. '्रक्कणा); 

एस० ही० ब्ार० 587, 596 : 

परदिशिमी बंगाल राज्य बनाम सुबोध मोपाल बोस (8806 
फल्म फला8४ ॥5. 50७०१॥ 6070 805०); 

एस० स्लौ० ग्रार० 558 : 

द्चिचभी अंगास राज्य बनाम भीमती बेसा मनजों झोर कुछ श्त्य 
($॥० जी ३७७६ 80३8) 79. शाड, 803. छपाथ्‌ काव॑ 
09%) ; 

एस० सी० झार० 25 : 

कलकत्ता निगम बनाम कलकत्ता द्र/मवेश फम्पसी लिमिटेड 
(टणएणकगा थी (ऐब्रोटणांड. 5... 08000 प्रोश्वक्त0)8 
(णाफ्क्षात ०9); 

] एस० सी० पभ्रार० 49, 539-540 

श्रॉटोमोबाइल ट्रा्सपोर्द (राज्स्थाम) लिमिटेड बनाम राजस्थान 


राज्य प्रौर कुछ च्न्य [3०/०७०0/॥ [75907 (आं8आोा) 


पएपं(३6 2५. 3496 ० ९ ं8४४॥87 ४०० 09०9]; 


एस० सरी० ग्रार० 254, 264 : 

पंजाब राज्य बनाम भ्रजायब सिह (3086 ० ?फप्रंध७ /58. 
2[ंक्ा० $0झ्) ; 

एस० सी० पार० 2, 2 

भ्ावनको र-कोचीन राज्य श्रौर कुछ श्रप्प अमाम ऑॉस्ले कम्पनी 
लिमिटेड (5:02 ० ए।बध्७००ज०-0०ल्ता ॥०८ 0685 79. 
छिणा0७१ (णाएशाड़ [477024) ; 

एस० स्री० घार० 020, 037 : 

विस्वेक्वर राव बनाम मध्य अवेश् राज्य (४३४६७ 780 /5. 


+ इका७ ते १(७4॥98 7॥80०७॥); 


(952] 


[4952] 


एसर० सी० झार० 889, 94-5 ; 

बिहार राज्य बमाम सहाराजाधिराज़ सर कामेश्वर सिंह 
(8080 ग॑ छ्रशथ #5 छजिआीडाबु&तात।शुं६ 8 ॥(श्ावव्॥फवा, 
आए); 

एस० सी ग्रार० 597 : 

अव्रास राज्य बनाम वौ० ज्ी० रोंच (50806 ० 'र8688 753. 
२. 6. ए०ण) ; 


8] 


482 


[952] 


[952] 


[95] 


[495] 


[छा] 


[99] 


उच्चतम न्यायालय तिंअंय पत्रिका. [973] 2 उसे० मि० १० 


एस० सी श्ार० 284, 293 

पद्चिमों बंगास राज्य बनाम भ्रनगर भसी सरकार (806 ण॑ 
प्रा छिलाइक 75, #फा 5 5शञप्श); 

एस० सी० झार० 89 : 

श्री इांकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ भौर' बिहार राज्य 
(शा $कक्षिएं शक्षाव शा 0०0 70, फांग ण॑ फाड़ 
6 8906 0 छा) 

एस० सी० प्रार० 747, 984-985 ; 

बिल्ली घाँज ऐक्ट का मामला (7. 06०॥॥ [4४8 ४०४); 

एस सी० भार 682 : 


भुम्यई राज्य भ्रौर एक. श्रत्य बताम एफ० एग० सलसारा 
(986 ० छ0989 क्षाते 8000क्ष 76 7. [५, 88॥878) ; 


एस० सी० बार० 525, 53 : 


मास राफ़्य बनाम श्रीमती चस्पाकम दोरायराजन (986 ० 
॥(80॥9$ ॥6, 99. (क्रा#क्ा। 00/#8]89) ; 


श्राई० एल० प्रार० (95।) |. इलाहाबाद 269, 387-8 : 


» भोतीलॉल बनाम उत्तर प्रवेश राज्य (॥॥00॥॥) 76. 8॥॥06 ते 


[795] 


[950] 


[950] 


[950] 


ए॥ा श80०9॥); 


एस० सी० झार० कनाडा-3] : 

प्रट्ती जनरल श्रॉफ गोवा स्को़ियां श्लोर प्रटर्नों जनरल प्ॉफ 
कनाडा प्ौर लॉरड नेलसन होटल कम्पनी लिमिहेश (000०9 
ठल्कश्रो ए पि0प्बा 500 ॥6 8((ण०॥ एलान रण 
एज्ला॥08 आए [रत 'पक्ष०) नरक 00989 |॥॥50); 
एस० सी० प्रार० 869, 902 : 

लिएंजीत जाल चौधरी, बनाम भारत संघ प्रौर कुछ प्रन्य 


(एक स्‍8 (॥०च०ापा) 79. एकल ० [49 - का / 


0क्र०४)+ 


एस सीं० आार० 88 

ए० के० गोफासम बनाप्त सड्रास राज्य (४. 70. 009008॥ .॥5. 
8086 ० (90798) ; 

आायरिक्ष रिपोर्ट्स 67 : 


मार्यरेट बकले बनाम अरठनी प्नरल ग्रॉफ भायर (किट 
छ0०००॥ 99, #॥ण70) रच्ाण ण॑ छ०); 


*+म) 


५ 03 अदा 


बा 


ह [॥950] 


[4949] 


[948] 


[948] 


[4947] 


[१945] 


[945] 


[7945] 
[स्‍943] 


[944] 


[940] 


केवाबानस्द भारती ब० केरल राज्य. [सु० न्या० सौकरी ] 


एस० सौ० 235, 30 : 


कॉममर्दस ग्रॉफ प्रास्ट्रेलिया बनाम बेक श्ॉफ स्यू साउइव वेष्स 
((एगणालाशहबत 00 4प्ञाश्ां॥ 72, ऐडाए. ० पर 
$०9॥ ए४०७); 


डोमितियव लॉ रिपादर्स 299, 208 : 

रंपस बनाम हेस (॥९०४ 5. 655); 

। चाष्सरी 45, ॥59 : 

भुष्यट बनाप प्रेटट मौहज़र प्रोप्राहटरि माइस्स लिमिदेड ((आणा4: 
70, ताच्य 8004५ एाथिड३ 0७ (०१); 

2 प्रॉल इंम्लैष्ड रिपोर्ट्स 995, 998 : 

जिडी वनास लगरल एक्सीडेए्ट फायर एक्ट लाहफ ए्रषोरेग्स 
क्ॉरपोरेशन (870|6 76, ठक्षाक्षण ॥००6०७॥, दि 800 46 
अष्यका०० 00फ्ुज8४970); 

74 ह्ी० एल० प्रार० 3। : ४ 
भेहबोने कॉर्पोरेशन वंनाम कॉननपैल्‍्थ. (/७४००४76 
एशए०६6०॥. 75. टजााणाफथबा0) ; 

73 इच्डियन प्रपील्स 595(946) एफ० सी# प्रार० । : 
पंजाब प्रात बनाम दौलत सिह श्लौर कुछ धन्य (70780 
श0्ण॥०० 0. 080 आ8॥ ॥6 0040); 

70 स्री० एल्० झआर० 00, 428 : 


कसर हेनलिसल प्राइवेट लिमिदेड बनाम फोशी (सकल 
सपिक्षाल। ए/9७१७ ॥0०4 ॥8. (0049) ; 


एफ० सी० भार० 95: 

सिबंधाण वनर्जी का मामला (8|0780॥ 88007/'$ ०४४९); 

एस० सी० परार० । कनाडा : 

फ्रेमिकल रेफरेन्स का मामला (2२९, 0॥0ा॥८॥ रेशक्षिट॥८८) ; 
एफ० सी० धार० 8 

हिंदू बुमेस्स राइट्स टू प्रापटों ऐक्ट को भांससां (#८. तात॥ , 
फतणक्षा5 2800 (० शा #०) ; 


आयरिश रिपोर्ट्स 36 
एडमण्ड बुक वद्ठाम लिनोर (200074 छेणा(8 778, 7.60) 


]84 उच्चतम स्यायालय निखंध पत्रिका... [973] 2 उप्त० लिए १० 


[939] ० सौ० 47, 32, 33 : 
अटनों जनरल फॉर अल्मरटा दसास झटनों जनरल फॉर कलोडा 


(&0०0०५ ठशान्षव्क 0ि 508 73, #प्रभाद) एशालओे... 


व एब्राइ04) 
939] एफ० सी० भार० 48 
सैंप्ट्रल भराविन्सेज़ ए% बरार ऐक्ट मं० 0ए श्रॉफ 938 का 
आामला (726 0८७७8| ?०ज्ा<८ आएं छलआ7 8०: ०. 
ऊअाए ० 938); 
938] ए० सी० 708 + 
होना वनाम लोप्रर मेस्लेण्ड शेरि प्रॉडक्‍्ट्स बोड (88700 73. 
प.0शक्ष शिक्षा)306 09 ?200920 8004) 
938] एस्र० सी० आर० 400 (कनाडा) 
अल्थरटा स्डेद्यूड्स का मामला (72९. #060७ 50९७); 
937] एन ज्ञीर 326,35॥ 
अटरनों अरतल फॉर कलाडा बनाय ग्रठर्तों जनरल फॉर ओण्डेरियों 
(#तणचलए ठ0कशातरं ९ टडणबत॥ 75... 400ण0०॥ ठलालर्ग 
ईण 07्रैज्ञा०); 
_ [937] 56 ही० एस० बार० 657,682 : 
चैस्ट बनाम कमिव्गर ध्रॉफ टेस्सेलन (४७६। 75. 0०धणांड्श्भाल 
गे एक्क॒१४ंग): 
936] ए« स्री० 578,673 : 
जेम्स बनाम कॉमतर्वल्‍थ आ्रॉफ श्रास्ट्रेलिस (3068 76. 
एमाफ्राणाप्टगोत जी 4ान्राओंओ: 
935] ए० सौ० 500,58 : 
ब्रिटिश कोल कॉरपोरेशन बनाम किंग (कतार, 00०9 
एजएणब्राग 7 (॥श्े 
[935] ए० सी० 484 : 
झूरा बनाम प्रंढनों जनरल फॉर दि झाषरिश फ्री, ह्टेह 
(6004 7. ॥॥00700) ठल0लव लि 06 [% 766 5086); 
[4935] ब्राबरिश्ञ रिपोर्ट्स 70 है 
स्टेह बनाम केप्टन प्राइंकल लेतॉन (3(॥0 75, (वएओ॥ 
3काला9९। ( 8४67); 


[933] ए« ही० 378;589.: 


कमिदनर झॉफ स्टास्प्स, स्ट्रेट्स सेटलम्ेश्ट्स बनाम श्रोह स्थॉक « 


स्वान ((णाप्रांकं०ाल ० उधाए5, 5धक्क:5 3$लंशफला।ड 
7. 0 परगाड़ का); 


औन_->+ 


| [926] 


- [99 


[4932] 


[4932] 


[937] 


[930] 


[930' 


[8925 


[925 


([7920] 


[4920 


कश्ावानग्द भारती य० केरल राजय' [सु० न्या० सोकरी ] 


ए० सी० 526 

अटरनी जनरल फॉर स्यू साउथ वेल्स बताप डेयोवन (#(०0०) 
ठक्षाढा॥ (लि ९७ 8006 ऐश॥65 79, ॥7७॥०ए४॥); 

ए० सौ०, 54,20 : 

रैगूलेशन एण्ड कण्ट्रोल भ्रॉफ एयरोनॉटिक्स इस कनाड़ा का सामसा 
(76. ॥06 रेल्हुएक्लीणा। आष्ठ 20000 ए॑ &णा॥ए08 
ली] 

ए० सौ» 30,37 : 

प्रोग्राइटरि: प्रांटिकल्स दें एसोसिएशन जनाम श्रटनों अतरल 
कॉर फनाझ .(070एा609 ##0०७ ॥780० 3880220०॥ 
छह, 0078) (श्ाक्षन (07 (087464); 


ए० सी० 424 : 

एडबड्से बनाम प्रठनों जनरल श्रॉफ फाड़ (20968 ॥5, 
80०) ठक्षाक॥। ० (४0349); हु 

44 सी एल० श्रार० 39,390 

झ्ारद्रेलियन रेलबेज़ यूनियन वनाम विफ्टोरियत रेलवे कमिश्न्स 
(#०७शौश। पिक्ी४०५४ एआ0 6. एलिकांका रिकञणिब 
(एशाए्रणाश्ड); 

ए० सी० 482 : 

'भाडाम बनाम किंण (१8680 83, ॥०8); 

दु० सी० 578,590 : 

शैन्रदर्स बनाम होपचुडध (१०0७0 76, 09४000): 

37 सो» एल० ध्ार० 36,58 : 

एक्स पाएटि वाल्श एश्ड जॉलहसन (22-#00० ए॥ञ॥ शत 
उणा॥8०9); 

ए०'सौ० 69 
भेगकोले बनाम किंग. (]७००3४७७/ # ॥॥॥8); 

28 सी० एल० झार० 429.: 

अम्ेलसमेंटेंड सोसाइटी श्रॉफ इण्जोनियर्स बनाम एडसायह 
स्टीमशिप फश्पनो लिमिटेड (80७8इ895॥00 300७४ ० 
पछाइफव्क्षक. गत... 2वुन्ढांव।. 5ट३एक्रांए.. 0०जएव्यात 
8706१): 

ए० सी० 935 

इनिशिएटिय एण्ड रेफरेष्डम ऐक्ट का मामला (#०, 9096 
शव रिशिक्राएणा। 8९०0; दि 
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क्‍6 ५ उच्चतम स्यायासय नि्लेय पत्रिका... [973] 2 उमर नि० प० 


[98] 57 क़दाडा एस» सी० झार 850 : 
ग्रे का मामला (ै2, ता99); 
[94] ए० सी० 237 
शटेंसी जनरख फॉर दि कॉममर्वेल्थ श्राँक प्रास्ट्रेलिया बनाम 
स्लोजियल शुतर रिफा्ईतग रानी (8/007009 00शालना /ण 
छ8 एणाधणाशलवाती. भी. बैआाओंक 8, एतणांओ 
कपडबाः ऐलीजंएड एऐशाएडआा ) ; 
[793] ए स्ी० 407, 27-78 : 
जाभर एण्ट सच्स वर्मा सब्हन सोसाइटी श्रॉफ कम्पोछ्िटस 
(एब्भाश थाते. इला$ 76, जाग $ल्‍्लंनत गा 
0०फ्व््नो०७) ; ग 
[902] एन जोर 57 : 
झअठनों जनरल श्रॉफ ओोभ्टेरियो दनामे झटनों जनरल श्रॉफ कनाडा 
(#एणगा० ठक्याथत्री -.. थी. 00870. #8.. #प्णाक 
ठश्ालय जे एथ्रा009); 
]9॥] ए* जी* 38 : 
अन्त लेससी विशियम्स अनाम हैमिल धघॉमेस ()0॥65 [.0886 
'एश[क्रा३ ॥5. प्द्म०८४ पैणा३॥8) ; 
908 ] 6 सौ० एन० झार० 469, 6॥-62 : 
झंटर्नी जनश्ल फॉर स्यू साउथ वेल्स बनाप्त बुभर एस्पलॉइज 
यूनियन फॉर न्यू साउथ वेहस (80९४ एलाशओ जि पिलफ 
8000 ४३॥९४ 83, #ि३फएथ छा॥/09९४४ एगजण। .ज॑. ऐश 
इ०्णशी ऋ॥%); 
907] एज सी० 8: 
बेष्न बनाम ध्लॉउटरिम (जक्क 79, 000॥॥); 
7907] 4 सी० एस» झार० 304 : 
हूपर का मासला (00०८४ (४७०); 
[90] ए० त्ी० 02, 807 
कुक चनाम चास्सं ए० घोगचर कस्पमी (20008 7. (शोर 
2. ए०हथल 0००७०): 
899] ए० सी० ॥43 : 
पोौदेल बनाम कंब्पठन पाक रेसकोर्स कम्पती लिमिटेड (00७८ !४. 
एश्लाए(ण रिक्षार ए॥०6 0०350 (०0089 7कपोल); 
895] 22 ब्ाई० ए० 07, '8 ; 
हा प्रज्मापक, बंगाल बनाम शेस लाव सह्लिक (॥4ाओयगाधाजएण 
0शाक्षत पा केटाइब 74, कीजशा। खत 2) 


की जो 


।] 
पु 


्ा 


केशवासन्द भारती व० फेरल राज्य [घु० न्या० सोकरो] 


[892] | ब्यू० बी० 273, 290 : 
क्चीन बनाम जज श्रॉफ सिदि श्रॉफ सच्डन कोर्दे (00669 7. 
मातइ० ० मं ग॑ (.जादंणा ९०0४); 
887] ॥2 ए० स्ी० 575, 587 : 
बेक ग्रॉफ टोरोप्टो वनाम लाम्बे (फ्रता: थी गरीठाणाहत एफ 
.300९); 
883] 9 अ्रपील केप्तिस 7 : 
हॉंज बनाम क्वीन (॥008८ 75. एए७७१); 
878] 3 श्रपील केसिस /090 : 
श्रह्णी घर्रल बनाम क्योन इन्द्योरेन्स कम्पनों (&60000% 
(क्लब 20, 00०७६ [0$806 '0णाकुआ$); जब 
4878] 3 ए० ब्ी० 905: शक 
बवोन बनाम बुराह (00०७ 75. कणवां); . ./ सिेक़ #)े 
श 2 एशड्रों राकड़ कफ 
(876-77] 4 चास्सरी डिवीजन 588, 592 : 
जेप्टले बचाम रोयरहम (९0०४ 70मजाितशिीजे/सिंह हि 
857] 6 एच० एल सीं० 6[, पण्हों आंश०ग ) उफाकड्राक़ ससफक़ फिडि 


च्ें इनाम विशर्सत (389 35. एथौरिकीरट हास्टीड केशॉंफ 08 
855] 78 रच डर 49348 .१००४०त) हि गाफ हाल 


सं वा कल (0०022 5 आदत हार कमर हा 

४७७०४) हन्को लए हारने पाक कजडिशाह क्रीकि हार्ड 

पठय। 7 बेल कक पय काआवाक आय 
चाहस रह्सल वनाम बबोन (086 रएइछ॥ है... 00: 
८ 700,९7 ६ हडीज कर्गोप + 

3837] वा झोहाड तलाक (69 ०90५) केसर एक कैफ 

बारबुढन वतोप लबलेप्ड (५/४७(0(छा 79, [.0फछंक्ा0); 

न हलक (ह3] तक वक्फ़ जपा के 

हि] 286:+/0007 7238 पहिस्‍क वि ०ड़ि कीलर्मी# जऔीहाए छह 
उल्लधाग्त बताम पघृनाइटड स्टटस ([॥ताधा॥ 75 शाह 


इराक); ह 

धर : ८,९६८ व्ाफ़ व्य ०क्रि ६९ 
पर के विकषल छ कफ. ककाशकशीक कीए कर्तकाए वॉफक 
ऑीकाते क ऋजसापूता इेटफोदल जप: कत्रणीका है 5 कातसक्रला की 
79, एताध्व॑ इक्ादई झरकि#0:काफ 39977 -हंप डॉ&%206 १0 


77 लॉयर्स इडिशान ।372, 380 : : | «ज़ाह कछए ०छि ६8 
विस्विकंकबगाे कुरह्तेदतत (ंली/हेंड गहरीकतए 


89०७); 4[अ9४700॥0> -प ध७१ उथ्रब॑णधाएपर०० 
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75 सॉँय्से इड्शिव 640 : हे 
मूनाइटेड़ स्टेट्स श्रॉफ प्रमरीका ननास विसिमसः एच० सोरेण 
(0702४ जिक्र जी #िणांत क४. जताक्ष मर, 8038००); 


66 सॉयर्स इड्शिन 595 (5)-258 यू० एस० 3 : 
सैक्नर ममाम गारमेट (.656 77. 00॥50); 


65 लॉफसे इडिशन 994: 
जे० जे० ढिल्लों बनाम श्रार० वश्यू० श्लोस (7... ७ग॥णा 


हि, 8. ए. 009); * न्‍्फू 
64 शॉवसे इड्श्षित 946 : पु 
रहोद प्राइसलेंप्ह मनाम पल्मार (70006 [हंका0 785. 7 

एड); 


64 लॉयसे इडिणम 875--283 यू? एस» 22] : 
हॉक्स बनाम ह्िथ (09).8 75, 9॥0॥); 


62 सॉयर्स इशिस्िन 372,376-5245 यू० एस» 48,425 : 
डोची बनाम भराइसनर (70७6 ॥4, छशाल); 

40 जॉयसे इड्शिन 579,594 : कक 
होल्सस बनाम" जनौसन (प0॥065 758. 'क्000०0); 

9 ल्ॉयर्स इढिश्नत, सैकेण्ड 228 : 

हॉषर्क पोसेफ वाइटहिल गंताम बिलसम एलकिम्स (0ण७आाते 

उ्व शतक /8, २४॥8० सात 

4 लॉयसे इढिक्षन 79,607 : 

भेबशुस्सॉक यगाम मैरिलेप्ड (!6९०॥॥००८ ॥5, |धकाश&॥0); 


36 ए० एल» प्लार० 45,455 : 

एफ्स पारडि भ्लोमती डो० सौ० फरवों (8+-2%076 |॥8. 0.0. 
छत); 

95 सौ० एल० प्रार० 529,547 : 

ह्रटती जनरल धाँफ शॉमतर्वेश्म प्रॉस शराएट्रेलिवः वनाम स्तीन 
और कुछ श्न्‍्य (#0०ा6) 9लाक्य शी (०४रपरा०7७६॥॥ 
० हाक्षाजं ॥8. 0०७ क्ात 046५); न्क 


83 त्ी० एस० ब्रार० । : 
झास्ट्रेलियत कॉम्पूनिश्ट पार्टी बचाम कॉमगबल्थ (#0शंशा) 


(एगप्राफ्रांड रिक्ष(॥ 78५ (०एाा०४७७४४); 


केशबावरद सारती गर० केरल राक्य .[स्‌० स्था« सोफरी] 


46 सी० एल० आर० 55: 

न्यू साउच वेह्स श्नाम कॉमनवेलथ (पटल 5079 फ़बा७ 
[5. ठककराशगाव्गंक );. 

23 सी० एस० ब्ार० 457, 

डेलर वगाम श्टमों क्मरल झाँड़ क्वीम्सलेष्ड (80)07॥5. 
#0ग्राल् उद्याक्षकक ज॑ 00०००४३॥०); 

343 बू० एस० 250: 

अ्यूहेरेनिस बनाम इल्लिनॉयस (8८88)#970४9 77. एकल 
282 यू० एस० 76 : 

यूनाइटेड स्टेट्स बनाम स्त्रेण (09॥00 80886 75. ऋरंडहण००); 
69 यू० एस० 290,348 : 

गूताइडेड स्टेट्स बनाम ड्रास्त मिलोरी क्ड एसोसिएशन (080 
8(9008 73. प्रदक्ा$- 48300 लंड: #58०अंशाभ)); 

299 एग० इब्लयू० 574,578, एन० डी० 53 

हटटेह एक्स० रेल० स्ट्रृटट बनाग बेकर (5008 ६४. 8, $00॥ ॥5- 
छणभ); 

4 स्री० बी० (एन० एस*) 80 

कूपर गवाम चड्संबर्ध ओर्ड प्लॉफ बर्क्स (ए०कुल 7४. 
ज्रा0४४णजती छ0ड4 ण 9४०/७); 

आउथ वेस्टर्ब रिपोर्टर बाल्यूम 33,।]30 : 

एडबड्स बनाभ सैस्पूर (50965 99. .0806७); 

02 केल० 48 : 

जीवरमोर बनाम बेटे (]/५क॥0ण८ 75. जआ०): 

262 फेदरल रिपोर्टर 563 (जिसका विनिश्वव 920 में 
किया भया) । 

एक्स पारटि हिल्लों (27-9४ 0॥॥00); 

8 आरके 436 : 

हेड बनाम कोय (56 73. 0०9): 

98 ख़दले रिपोर्टर 233 : 

डाजन्स बनाम सिडि ऑफ विरसियम (एफरहाछ 75. छाए णी 
गांजा); 

424 एन० ई० ।72 : 

स्टेट बनाम फुल्डन (5.802 75. ह0७॥#०7) . 
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[7973] 2 उम० नि० प० 


आरम्भिक प्रधिकारिता : 970 का संख्या 735 वाला रिंट विहीशम | 
(भारत के संविधान के अमुच्छेद 32 के भ्रधौन मूल प्रथिकारों के प्रवर्तन के 


चिए पिदीक्षत) 

विटीक्षमर ल्‍ी प्रोर हे 

(970 के झंस्या 35 वाले रिट 
पिरीशन में) 


मत्यर्दी हंस्या ] की प्रोर से 
(970 के संख्या !35 बाले रिट 
पिटीसन में) 


अत्यवों पंतया 2 को झोर से 
(4970 के धंढषबा 35 वाले रिंढ 
पिडीक्षन में) 


ध्रासप्र प्रवेश के भह्वाषिदक्ता की ओर से 
(970 के झंस्या 35 दाले रिट 
पिडीक्षतर में) 

प्रासास राज्य के महापिबक्ता की झोर से 
(970 के छंझ्यमा 35 वाले रिट 
पिटीशन में) 


बिहार राज्य के महािषक्ता की शोर से 
(970 के संस्या 35 वाले रिट 
पिरीक्त में) 


अल्मू और कश्मोर राज्य के सहाधिवस्ता 
को शोर से 

(970 के संख्या 35 बाले रिट 
पिटीशन में ) 

मध्य प्रदेझ राज्य के महाधिबक्ता की 
शोर से 

(970 के संख्या 35 बाल्ले रिट 
पिटौप्नन में) 


स्श्री एन० ए+* पासस्तीवाला, सी० के० 
दफ्तरी, एम० स्री० छागला, सोली स्ोराबजी, 
भ्रतिल बी० दीठान, के० टी ० हरिखताव, जे० 
और दादाचांजी, बी० जी० मुर्देद्वर, प्रनवरुल्ला 
पाक्षा, रविख नारायण, प्रो» सौ० मांचुर, 
एस० स्वरूप, भौर एस० ग्राई अकौर 

सर्दओी एच० एम० सोरबाई (महाराष्ट्र के 
महाविवक्ता ), एुम्र० एम» श्रस्दुल कादिर 
(केरल के महाणिवफ्ता), टी० झर० 
अन्ध्यरुलिगा और के० एम० के० नायर 
सर्वश्री चीरेन डे (भारत के महात्यायवादी), 
लाल नारायन बिन्हा (भारत के 
महासोलितिटर), झार० .एन०. सचवे, 
राप पंजवानी श्र कुमारी सुमित्रा 
चकवर्ती 

सर्वेश्वी पी० रामचन्द्रन रेड्डी (शार्थ प्रदेश 
के महाबित्रक्ता), टी० थी० एस० नरथिभ- 
चारी झौर पी० परमेक्वर राव 

डा» जे० स्री० मेधी (प्रास्माम राज्य के 
भहथिवक्ता), सर्वश्री मोईनुल हक चोषरी 
और नवनीत साल 


स्वश्री बलभद्र प्रसाद धिह, (विहार राज्य 
के महादिषक्ता) झौर तू० पौ० सिह 


सर्वश्वी झार० के० गगे, प्रो» एत० डिक्कु, 
एस० सी० प्रग्रवाल श्रौर वितोत कुमार 


झबंणी वाई० एस० वर्भाचिकारी (महा- 
जिवक्ता), जे० पी» बाजपयी, (मध्य प्रदेश 
राज्य के उप मह्यपिवक्‍ता) और प्राई० एन० 
बराक 


र 


क्रेपबातन्द भारतों ब० केरल राज्य. [ मु० स्या० सीकरी] 


प्हराष्ट्र राज्य के सहाधिबस्ता को 
ब्रोर ते 


(970 के संख्या ।33 वाले रिट 
पिटीणन में) 


अभीपुर राज्य के महाधिगनता को 
प्रोर से 

(970 के संख्या !35 बाले रिट 
पिडीक्षत में) 


भेघालय राज्य के महाधिवकता को 
और से 

(970 के हंस्या 35 वाले रिट 
पिटीजन में) 


सैसूर रज्य के पहापियकता की 
और से 


(970 के संख्या 35 भले रिट 
पिटीदान में) 


सागालैस्श के महाधिवक्ता की प्रोर से 
(970 क संस्था ।35 बाले रिट 
पिटीदान में) 


पद़ीसा राज्य के महापिषसता को शोर से 
(970 के संख्या 35 थासे रिढ 
पिटीक्षान में) 


पंजाब राज्य के महाधिवक्ता को घोर से 
(970 के संख्या 35 बाले रिट 
पिटिश्वन में) 


राजस्वाम राज्य के महाधियकता की 
बोर से 

(970 के संख्या 35 दाले रिट 
पिटीक्षन में) 


लामिसनादु राज्य के महाथिवक्ता को 
झोर से 


(4970 के संख्या 35 वाले रिट 
पिटीक्षत में) 
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खवंश्ली एच० एम» सीरबाई (महाराष्ट्र राज्य 
के महाघिदक्ता), टी० झवर० प्रश्प्यरणितां 
और एस० पी० नायर 


सर्वश्षी आर० एन० सचदे श्र एस० फे० 
नस्दी 


सर्वश्री तीरेखर मोहन साहिड़ी (मेघालय राज्य 
के भहाथिवक्‍ता) और डी० एन० मुखर्जी 


सर्वश्ो आर० एन० बयरा रेड्डी (मैसूर राज्य 
महाधिवक्ता), अख्क्कास्त उर्स (सरकारी 
अ्रणिवकता, मैसूर) प्रौर एम० बीरप्पा 


सर्वश्री एस० के० घोष (गागालैष्ड राज्य के 
महाभिवक्ता), तबनीत लाल, एंच० के० 
सोमा और ए० आर» भ्रस्ठाकर 


सर्वणी गंगाघर रत्न (उड़ौसा राज्य के 
महापिवक्‍्ता), गोविन्द दास. झौर वी 
पार्यस्ारथी 


औ प्रार० एन० सबदे 


डा० एल० एम० सिकयी (राजस्थान राज्य के 
अद्टाधियक्ता), सर्दश्री के० बलदेव मेहता प्रौर 
सोभागम्त जैन 


सर्वश्षी एस० गोविन्दस्थामौनाथन्‌ (तमिलनाडु 
राज्य के महाजिवक्‍ता), ए० बी० रंबमू, 
एव* एस० ओऔराम भोर मुमारी ए० 
सूमाषिनी 


492 उच्चतस न्यायालय विर्खेय पत्रिका. [973] 2 उम> सिन घर 


उत्तर प्रदेदा राज्य के महावियक्ता की 
ओर पे हे 
(970 के संस्या 35 दाले रिट 
पिटीक्षन में) 

पष्यक्षेपो संस्था की श्लोर से 
(970 क संख्या 35 वाले रि 
विद्ीकम में) 

अध्यक्षेपी संख्या 2 क्लोर 3 की प्रोर से 
(970 के स्स्था 35 बाल्ले रिट 
पिटीक्षन में) 

मध्यक्षेपी संस्या 4 से 6 तरू 

की प्लोर से 

(970 के संख्या 35 बाले रिट 
पिडीझन में) 

प्रध्वक्षेपी संहया 7 और $ को 

ओर से 

(970 के उंख्या 35 वाले रिटि 
पिटीकन में) 


अध्यक्षेपी संह्या 20 को प्ोर से 
(970 के संख्या 35 बाले रिट 
फिठीशन में) 
अध्यक्षेपी संख्या 9 को श्लोर से 
(970 के संख्या 35 
और 972 के संख्या 373 
काले-रिट पिटीक्षतों में) 
मध्यक्षेपी संख्या १0 को झोर से 
: (970 के संख्या 35 ओर 
4972 के संख्या 33- वाले 
रिट पिटीदानों में) 


मध्यक्षपो संक्या ॥ से 9 तक 
की झोर से 5 

(970 के संख्या 35 भ्ौर 972 
के ध॑ंस्था 373 वासे रिट पिटौसतनों में ) 


सर्वश्री एस० एन० कक्‍्कड़ (उत्तर अदेश राज्य 
के महाधिदस्ता) भौर औो० पी० राचा 


सर्वेश्षी विनायक बनेजीं, सोमन -वोस, 
सुप्रकाक्ष बनर्जी भौर जी० एस० अर्जी 


सर्वजी जो ०बी० रायका, एस० एस० जावाती, 
आ्रार० एल० रुस्तम और एच० के० पुरी 


सर्बंभी डी० एम० परूलकर, -सी० के० 
रनपारणी झौर ए० जी* रपारखी 


सर्बंश्री महिस््रनाव घोष; सोमन बोस, सचेम्द्र 
ज्ेखर राय प्लौर जौ० एस० चर्द्जो 


जुमारी सिसी घॉमस 


सर्देक्री अनिल दौवाद, जै० बौ० दादाचांजी, 
एस« झ्राई० ठाकौर, पी० एम० दॉडेकर, 
डो० एम० पोषट, एम० एल० भक्त, रवीस्ड 
नारायण और झो० सी० मादुर 


सर्वऔ एन० ए० पालखीबाला, वासु्देव प्रसाद, 
जे० बी० दादाचांजी, एस० ग्राई० ठाकोर, 
प्री० एमस० वॉडेझर, डी० एम० पोषट, 
एम० एल» भक्त, रवीस्द्र नाराबण पोर 
० सी० माथुर 


सर्वश्ो एन० ए० पाललीवाला, भ्रनिल दीगान, 
एस० ग्राई० ठोकौर, पी० एम० दांडेकर, 
डी० एम० पोपट, एम० सखुल० भक्त, जे० दी० 
दादाचांजी, रवीस्द नारायण, प्रो सी० माधुर 
श्रौर एस० स्वरूप 


कैश्बानस्द भारतों ब० केरल राज्य [मु० स्था० सीकरो] 493 


पिटशनर कौ प्रोर से 
(4972 के संख्या 35) वाले रिंट 
पिटीक्षम में) 


दिटीक्षतर की घोर से 
(972 के संझ्या 352 बाले रिठ 
पिदीक्षन में) 


प्रत्यर्षी संस्या । को प्रोर से 
(972 के पैसा 35] वाले रि 
पिदीशम में) 


प्रश्वर्भी संस्या की प्लोर से 
(4972 के संह्या 352 बासें रिट 
पिटीशंन में) 


आस प्रदेश राज्य के मह'विवक्ता 
ही पोर से 

(972 के संख्या 35] प्लौर 252 
जले. रिट पिटीशनों में) 


बिहार राज्य के महापिवक्ता को 
ओर से 

(972 के संख्या 35] भ्रौर 352 
वाले ए्ह पिटीकनों में) 


समीपुर राज्य के महाघिवकता को 
झोर से ५ 
(972 के संह्या 35। धौर 352 
बाले रिंट पिटीश्ों में) 


बड़ोसा। राज्य के महाविषम्ता को 
शोर से 

(972 के संद्या 35 ब्रौर 352 
बाले रिट पिटीशानों में) 


सर्वश्षी एन० ए० पालछीवाला, एम० सी» 
झागला, सोली सोराबंजी, बी० जी ० पुद्ेस्वर, 
जे० बी० दादाचांजी, रवीस्र नारायण, ओो० 
सी० माधुर, एस० स्वष्प भौर ए० जी० 
प्रेनसेस 


सर्वभी स्ोली सोराबजी, थी० जी० मुद्रेंबबर, 
रवीरद्र नारामण, भ्रो०» सी भायुर, एस० ल्वरूप 
और (० जी० गेनसेस 


संबंश्री नौरेव है. (भारत के महान्‍्याययादी), 


लात नायराण. सिन्‍्हीं.. (भारत के 
महासॉलिसिटर), ढी० पीौ० सिंह, जी० 
एल० विद, प्रार० एत० सचदे और 
बी डी० प्र्मा 

सर्वेश्री मीरेन डे (भारत के भह्दान्यायवादी), 
लाल. तारायण छिन्‍्हा. (भारत के 
महासॉलिसिटर),  डी० पी० सिंह, श्रार० 


एत० सादे श्रौर बी० डी० क्षर्मा 


सर्वश्री पी० रामचद्रनू रेही (प्रारथ्न प्रदेश 
राज्य के महाधिवकता), भी० नारायण राव, 
दी प्रमेश्यर राव 


सर्वेक्षी बलभद्न प्रसाद सिंह (बिहार राज्य के 
महाधिवक्‍ता), राधा रमण, जय नारायण 
प्रौर यू० पी० शिह 


सर्वश्रौ एन० इहोतोंवी सिंह, एस० के० नन्‍्दी 
पश्ौर भार० एन० संबदे 


सर्वश्री गंगाधर रत्न (उड़ीसा राज्य के 
महाधिवक्ता) और जी० एस० चघटजों 
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पंजाब राज्य के महाध्रिवक्‍ता को 
और से 

(972 के संक्या 35] वाले रिट 
पिटीषान में) 

मध्यक्षेपी संस्या | की प्रोर से , 
(972 के संक््या 35! वाले रि 
पिदीक्षत में) 

मध्यक्षेपी संहया 2 की प्रोर से 
(972 के संस्था 35 बाले रिड 
पिटीशन से) 

पिटीक्षमर को झोर से 

(।972 के संख्या 373 बाले रिह 
पिटीवान में) 


पिटीशनर की प्रोर से 
(4972 के संख्या 374 बाले रिट 
पिटीकन में) 


प्रत्यर्थों श्लंस्था ॥ की श्रोरर से 
(972 के संस्था 373 वाले रिट 
पिडीक्षन में) 


प्रश्यर्भी स्दया ] की झोर से 
(972 के संख्या 374 बाले रिट 
पिटीशन में) 


पिरीक्षतर को घोर से 
(972 के संत्या 400 वाले रिह 
पिटीशम में) 


प्रश्थों संस्था । की झोर ते 
(972 के संश्या 400 वाले रिट 
पिटीछन में) 


[973] 2 उप नि० प० 


श्री ग्ार० एन० सबदे 


सर्वश्री बासुदेव प्रसाद प्रौर एन० एव० थर्मा 
सर्वधी संतोश सिह प्रौर बी० मायाकृष्णन्‌ 


सर्वश्री सी० फे० दफ़्तरी, ग्रार०-एन० बनर्जी, 
जे० बी० दादाचांजी, रवौन्धनारायख, 
औ्ो० सी माुर, पोौ० स्ी० भरतरी श्रौर 
एस० स्वरूप 

सर्वश्री एम० सी छगला, सी० के० दफ़्तरी, 
झाए० एन० बनर्जी जे* दी० दादाचांजो, 
रवीन्द्य नाराबण, पधो० सौ० भाधुर, 
पी० सौ० भरतरी, एस० स्वरूप प्रोर 
श्रीमती एन० ए० पालखीआाला 

सर्वश्री तीरेम डे (भारत के अहूस्थायवादी), 
लाल तारायज् सिस्हा (भारत के 
भहासॉलिसिटर), एम० कै० राममू्ति प्रौर 
प्रार० एन० सच्दे 


सर्वश्री नीरेन डे (भारत के महात्यायवादी ), 
श्ाल॒ भारायभ सिन्हा (भारत के 
मरहासॉलिपिटर), ध्ार० एच० हेवर, पार० 
एस० सचदे भ्रौर बी० डी० धर्मा 

सर्वशी एम० ए० पालखीवाला, स्ौ० के० 
रफ़्री, भ्रार० एन० यनजी, जे० बी० 
दादाचांजी, रबीन्द्र नारायण, भ्ो० सी० माधुर, 
पी० सी० भरतरी प्रौर एस० स्वरूप 

सर्वश्री वीरेन है (भारत के महास्थायवादी), 
लाल तारायम सिस्हा (भारत के 
महासॉलिसिटर), आर० एन० सचदे, एस० 
पी० लथ्यर भोर श्री एस० एन० प्रसाद 


हर 
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केदवारहद भारती ब० केरल राज्य... [सु० न्‍्या० सोकरो] प95 
मृख्य स्थायाधिपति सीकरो-- 


में अपने निर्णय को आरा भागों में बांटेला चाहता हूं । पहला आग प्रस्तावना 
से संबंधित है। दूसरा भाग ग्रोलक काथ वाले मामले के निवंचन से, तीघरा भाग.भूल 
अनुच्छेद 368 के, जेसा कि वह्‌ संक्ोचन के पूर्व था, निर्वंचन से चोथा भाग संधिधान 
(चौबीसदां संशोधन) अधिनियस की दिघिसान्यता से, पांचवां भाग संविधान (पच्चीस्वा 
संजशोबन) स्धितियम की घारा 2 को विधिमान्यता से, छठा भाग संविधान (पल्चीसर्वा 
संशोधन) अधिनियम की धारा 3 को विधिमान्थता से, सातवां भाग संविधान (उन्तीसवां 
संशोबन) झधिनियम से तथा झाठवां भाग निष्कर्षों से संबंधित है । 


आग ३--अस्तावना 


इन स्रमस्त 6 रिट पिटीशनों में संविदान के चौबीसवें, पच्चीसवें और उन्तीसवें 
अंशोधनों कौ विधिमान्यता का एक हो श्रइ्त विचार के लिए है। मैं 970 के संख्या 35. 
वाले रिट पिटीहन के तथ्यों को यह दक्षित करने के लिए दे रहा हूं कि कैसे इस पिटीवान में 
यह प्रबन उस्पम्न हुधा था। पिटीश्षनर ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अ्रधीन संविधान के 
श्रनुच्छेद 25, 26, 74, !9 (!) (च) तथा 3! के अ्रधीत अपने भूल प्रधिकारों के 
अ्रवर्तन के लिए 2 मार्च, 970 को 970 का संझ्या 35 छाला रिट प्रिदीशन फाइल 
किया था। उससे यह प्रार्यना को यी कि केरल भूमि सुधार (संक्ोघन) अधिनियम, 969 
(969 का अधिनियम 35) द्वारा या संझोधित केरल मूमि सुधार अधिनियम 963 
(964 का प्रकिनियम ) को अस्रांविधानिक, ग्रधिकारातीत और शूम्य घोषित किया 
जाए । उसने यह भौर भी प्रा्यंता की कि इस पिटीक्षम के सम्बन कौ अवधि में समुचित 
रिट या ध्रादेश जारी किया जाए । इस न्‍्यावालय ने 25 मार्च, 970 को बन्तरिम झादेश 
जारी किया । 


इस रिट पिटीवान के सम्दस की अवधि में केरल भूमि सुधार (संशोधल) 
अधिनियम, 97। (97] का केरल अधिनियम 25) पारित हुआ जिसे 7 बगस्त, 97। 
करे राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान की। पिटीक्षवर ने अतिरिक्त श्राधारों को दलील देने के 
लिए व़या कैरल भूमि सुधार (संशोघन) झविनियम, 97 (97] का केरल अ्धितियम 
25) की सांविधानिक विधिसान्यता पर झासेप करदे के लिए झनुमति के लिए भ्रावेदन 
फाइल किया । 


इसी बीक्ष उच्चतम स्यायालय ने 26 अप्रैल, [97। वाले हूंजुझुट्टी साहिब बनाम 
केरल राज्य प्रोर एक झत्य (7) वाले अपने निर्णय में केशल उच्च न्यायालय द्वारा बौ» एम० 
मारावलन नायर बनाम केरल राज्य (*) वाले मामले में दिए गए बहुमत के उस निर्णय को 
कायम रखा जिसके वारा श्रधितियम की कतिषय घाराएं प्रभिखण्डिक को गई थीं। 


ए तृठा2) एस० चीन सी० 364ल्‍][972] 3 उम० मि० प० 797. 


(5) ए० झाई० आर० (797) केस्‍ल 98. 
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संविधान (चोबीसदां संशोधन) अधिनियम 5 नवम्बर, 97 को प्रभाबी हुआ 
था। संविधान (पत्चीसवां संलोधन) ग्रधिनिवम 20 बरप्रैल, 972 को प्रभावी हुप्ला था 
श्रौर संविधान (उन्तीसवां संशोषन) भ्रधिनियम 9 जून, 972 को प्रवर्तन में श्राया था। 
संविधान के उन्तीसें संघोधन का ग्रह प्रभाव था कि इसके संविधान कौ नवम अनुसूची में 


निम्नलिखित अधिनियम ग्रन्तःस्थापित किए गए थे । 
“66, केरल भूषि सुघार (संशोधन) प्धिनियम, 969 (969 का केरल 
अधिविय्रम्त 35) 
66. केरल भरूत्रि सुधार (संश्रोघत) भ्रधिनियम, 97। (97] का केरल 
अधिनियम 25)" 


पिटीशनर ने तब अतिरिक्त श्राधारों की दलौल देने के लिए तथा रिद पिटीक्षत 
के संशोधम के लिए एक झावेदत इसलिए दिया जिससे कि वह सांविधानिक संशोधनों को 
चुनौती दे सके । 

स्यायालय ने प्रतिरिक्त श्ाधारों पर दलोस देने के ल्रिए तथा रिंट पिटीशत को 
संप्ोधित करने के लिए तारी् 0 अगस्त, ।972 को भ्ावेदन मंजूर कर लिया श्रौर 
महाबिवक्ता को सूचनाएं जारी कीं कि जैसा! कि उसे सलाह दी जाए उप्तके भ्रनुसार वह 
इस न्यामान्नय के समक्ष उपस्थित होकर इन कार्यवाहियों में बैसी कार्यबाही करे। 


जब यह मामला पूर्ण स्यायपीठ के समक्ष रखा गया तो हसने इस मामले को 
इसलिए अहृत्तर भ्ययपीठ को निदिष्ट कर दिया कि वह भ्राक्षेत्रित सांविधानिक संजोघनों की 
'- विधिमान्धता पर विचार करे । 


दूसरे रिठ पिटीसनों में भी इसी प्रकार के भादेश दिए घए । 


तदनुसार बृद्धत्तर स्यायपीठ गठित किया गया। यह सोचा ग्रया कि यह 
श्रावश्यक होगा कि यह विनिन्‍्चच किया जाए कि श्याई० सौ० शोकस नाथ बताम पंजा,ई 
राज्य!) बाला मामला सही तौर पर विनिर्चित किया गया था या नहीं। जैसा कि हम 
सममभते हैँ कि यद्यपि यह प्रन्‍न कि गोलक नाथ वाखा मामला रुह्दी रूप में विनिदिचतं किया 
गया था या नहीं यह महत्व का प्रवन महीं या क्योंकि कास्तविक प्रदने इससे भिन्‍न था और 
इससे प्रभिक महस्वपूर्ण था । विवाश्क यहू था कि अनुच्छेद ! 3(2) के प्रतिरिक्त संविधान के 
अ्रनुच्छेद 368 द्वारा संशोधन करने बाजी जो शक्ति संसब्‌ को श्राप्त है उसकी सीमा क्या है. 


प्रत्यथियों का दावा है कि संसद ऐसे भूल अविकारों को तिराकृत कर सकता 
है जैसे कि वाकू भ्रोर श्रभिश्यक्ति की स्वतन्त्रता, संस्था और संघ बनाने की स्वतन्जता 
तथा धर्म की स्वतन्त्रता । उनका दावा है कि लोकतम्त् को हटाकर एक दलीय शासन 
भी स्थापित किया जा सकता है आास्तव में संविधान के तिरतन को छोड़कर संसद्‌ प्रनुच्छेद 
368 के अ्रघीन श्रक्तियों का श्रयोग करके किसी भी श्कार को ऐसी ख़रकार की स्थापता कर 
सकता है जिसमें कि उसके नागरिकों को कोई स्धिकार न हो । 


(0) (967) 2 एस० सौ० भार० 762. 


केझ्बानन्‍्द भारती ब० केरल राज्य [गु० स्था० स्ौकरी ब्रा 


फटौशनरों की श्रोर से यह दज्नील दी गई है कि संसद्‌ की यह शक्ति बहुत 
ही अ्रधिक सीमित है । फिटीशनरों का कहना है कि संविधान में भारतीष मायरिकों को वे 
स्वतन्त्रताएं प्रदान की हैं जिनको कि शाश्वद बने रहना है तथा संविधान इस उद्देषय से 
आरपित किया गया था कि जनता के भ्रतिनित्रियों द्वारा की जाने दाल्ली किसी भविष्य की 
निरंकुकता से राष्ट्र को बचाया जाए। यह्‌ निरंकुशता से बचने की स्वतन्त्रता है जो 
पिटौबानरों के कथवानुसार इस ग्राक्षेण्ति ्रमुच्छेद 3] द्वारा छीन ली गई है जिसे परच्दीसवें 
संशोधन में पन्तःस्थापित किया गया है। यदि प्रनुच्छेद 3।ग बिधिसान्य है. तो उनका 
यह कहना है. कि इसके पर्चात्‌ संसद और राज्य के विधानमंडल ने कि संविधान यह 
मिरिचत करेंगे कि सागरिकों के हिंत के लिए कितनी स्व॒ृतस्त्रता ब्रावश्यक है। 


इन प्रामलों से गम्भीर समस्माएं उश्पस्म हुई हैं किन्तु चाहे थे समस्याएं 
कितनी भी गष्भीर हों, इनका उत्तर उम्र संविधान के, जैसे कि जनता ने स्वयं को 
झात्मापित क्रिया है, निर्वेचचन को लागू होने बाले सिद्धान्तों के भ्राधार पर अनुच्छेद 368 
की शब्दावली निरबंचत द्वारा दिया जाएगा। 


| मैं प्रनुच्छेद 868 का तिर्षंचन अपने संविध्ञान की रचता, भ्रपमे इतिहास की 
पृष्ठभूमि तथा प्पनी महत्वाकांक्षाओं श्रौर ग्राशाप्रों तक्षा प्रस्य सुसंगत परिस्थितियों को 
दृष्टि में रख कर करूंगा । हमारे संविधान की तरह विह्व में कोई संविधान नहीं है। 
किसी भी संविधात के प्रधिकार सीमा में इतने विभिन्‍न प्रकार के लोग नहीं हैं जितकी 
संख्या ध्रव 55 करोड़ से प्रधिक हो गई है तथा जिनकी विभिर्त भाषाएं भौर पर्म हैं तथा 
जो झाधथिक विकास की विभिस्त श्रवस्भांप्रों में जीजतय।पन मर रहे हैं |. किसी भी दुसरे 
राष्ट्र के सामने इतती विधाल सामाजिक प्रौर आ्राधिक समस्याएं नहों हैं। 

) हमें यह मत देना प्राबइयक नहीं हैं कि हम एक मासूसी कानून “का निवंचत महीँ 
कर रह हैं बल्कि ऐसे संदिघान का जिसमें सरकारी यन्त्र की स्थापना के अतिरिक्त उस में 
खर्च और महात भविष्य निरूपण की भतक है। इस झलक को प्रस्तावना के शब्दों 
हारा दर्शाया गया है शोर जनता को मूल प्रधिकार प्रदत कश्के भागत: इसका कार्यान्‍्वयर्म 
किया गया है। इस भविष्य की भलक- ला यह उद्देश्य है कि निदेशक तत्वों को लागू 
करके इसे झौर कार्याम्वित किया जाए । 


भाग ]-गोलफ नाथ बाले मामले का लिर्तचन 


मुख्य दिषश पर विचार करने से पूर्वे यह आवश्यक है. कि इस प्रदान का उत्तर 
दिया जाए कि आई० सी० गोलक नाय बतास पंजाब राज्य(!) बाले मामले में क्या 
विनिश्णय किया गया था। उस मासले को उचित रूप से समभले के लिए यह आवश्यक 
है कि श्री शंकरी प्रसाद सिह देव बनाम भारत संघ प्रौर ब्रिहार राश्य(*) प्रौर सज्नन सिह 
बनाम राजह्थान राज्य (?) वाले मामतों का सिहाबलोकन कर दिया जाए। 


0) (967) 2 एस कौर आर 762 
(१) (952) एस० सी० ग्रार० 89. 
0) (965) । एस० सी० झार० 933. 
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उच्चतम न्यायालय सिलय पत्रिका [4973] 2 उतम्त० लि० प० 


संविश्ञात्‌ (प्रथम संशोधन) भ्रविनियम, !95। जिसमें श्रन्य बातों के साथ-साथ 


प्रनुष्छेद 3फ भ्रोर 3|ख संवियान में अन्तःस्थापित किए गए थे झंकरी प्रसाद 
बाले भामले (/) के दिनिश्चय नी विषयभस्तु थे। मुरुष दलीलों पर, जो इस मामले में 
सुसंगत हैं श्रौर जो इस न्यायालय के समक्ष पिटीक्त के समर्थन में दी गई थीं, व्यायाधिषतति 
पातत्जलि शास्त्री ने, जैसे कि थे उस समय थे, संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित अर्णन 
किया है-- 


किया यरा- 


4952) एस० सी० अ्रार० 89. 


(0६ 


“प्रथम, श्रनुष्छेद 368 के प्रणीम उपब्धित संविधान के संक्षोधत की 
शक्ति संसद्‌ को प्रदत्त नहीं की गई थी प्रपिहुः प्रभिहित्त तिकाय के रूप में संसद के 
दोनों सदनों को प्रदत्त की गई थी भौर इसलिए श्रन्तरिम संसद को भनुष्देष 379 
के श्रधोन उस शक्ति के प्रयोग करते की सक्षमता नहीं थी । 


चौथी, उत्त दक्षा में जबकि श्रनुच्छेद 368 स्वतः एक सम्पूर्ण संहिता है 
और उसमें इस बात का उपबन्ध नहीं है कि जब कि सदन के समक्ष विधेयक 
पुरास्थाप्रित किए जाने के परचात्‌ उसमें कोई संशोधन किया जाए । प्रस्तुत मामले में 
विधेयक सदन के बाचन के दौरान विभिन्‍न विशिष्टियों में संशोित किया गया है, 
जिसे दोतों पक्ष स्वीकार करते हैं, इसलिए इस संशोधन अधिनियम के बारे में यह 
नहीं कहा जा सकता कि वहू भ्रनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया के अनुरूप पारित 
किया गया है। 

पांचवां, यह संज्ोचन श्रधिनियम, जहां तक इसका यह ताहवर्य है कि यह 
संबिधान के भाग 3 द्वारा प्रदत अधिकारों को छीवता है या न्यून करता है, यह 
अनुच्छेद 3(2) के प्रतिषेष के प्रन्तर्गत श्राता है।” 


डे ० है ८ > 
जैसा कि श्लीर्ष टिप्यण में कहा गया है, इस स्यायाक्षय में यह धमिनिर्धारित 


न 


“्रग्तरिम संसद्‌ को ग्रमुख्येद 368 के श्रधीन संविधान को संशोधित करने 
की भक्ति के प्रयोष की सक्षमता नहीं है। इस तथ्य से कि उक्त प्रनु्छेद संसद्‌ के 
दोनों सदनों सथा पृथक्‌ एप से राष्ट्रपति क॑ प्रति न कि संतद्‌ के प्रति निर्देश करता 


है, यह उपचारणा नहीं की जा सकती कि कह निकाय जिसे संशोषन करने की 

शक्ति से विनिहित किया गया है, संसद्‌ नहीं है अ्रपितु ऐसा 'िकाथु,३,पिफँ . 
पं 

द्वारा संसद्‌ को प्रदत्त प्रभक्त' शक्तियां! ऐसी पर के 

पअन्तरिम संसद्‌ द्वाश प्रयुक्त की जा सकें जो, क़ैवहु, 

संशोधित करने की शक्त ग्रातों है। 80 «हाफ ०हें ०छुज़ £ (१0९॥ ) (0) 

१8 «हा ०ह्रि वकछ (६2९) (१) 


सदन सम्मिलित हैं। प्रनुच्छेद 379 में श्रयुक्त ये शब्द 
हर 5 
इतनी प्रधिक व्यापक हैं जिमके अन्तर्गत झनुक्लेद 3, गा, 
६६९ कहाए हि ० । (६०९॥) (*) 


केशवानस्द भारतो अ० केरल राज्य. [सु० ग्था० सोेकरी ] 99 


मैं यहां यह उल्लेख कर दूं कि श्री सीरवाई ते यह दलील दी है कि जिस 
निष्कर्ष की श्रभी चर्चा को गई है वह गलत है कि वह निकाय, जो प्रनुच्छेद 368 के प्रधीन 
संविधान का संक्षोधन करता है, संसद्‌ नहीं है । 

इस म्यायालय ने भागे यह श्रभ्नितिर्धारित किया था कि-- 


“यह दृष्टिकोण गलत है कि प्रनुक्छेद 368 उसके द्वारा उपबन्धित अ्रक्रिया 
की शवत स्वयं में एक पूर्ण संहिता है भौर उसमें उस दक्ष में संविधान के 
संशोधन के लिए विधेयक में कोई संझोघन श्रनुध्यात नहीं है जब कि विधायक 
पुरस्थापित किया जा चुका हो ध्ौर यह कि यदि सदन के वाचन के दौरान 
विधेयक संक्षोधित किया जाता है तो उस संशोथन ग्धिलियम के बारे में यह नहीं 
कहा जा सकता कि बह अनुख्छेद 368 द्वारा बिहित प्रक्रिगा के अनुरूप पारित 
फिया गया है भोर वह प्रदिषिस्तास्थ होगा । 

पद्मपि विधि के भ्रन्तगंत माधूली तोर पर सांविधानिक विधि श्रानी चाहिए 
फिर भी उस मामूली विधि के, जो विधायी शक्ति के ब्रयोग द्वारा बनाई जाती है, 
तथा उस सांविधामिक विधि के, जो सांविधातिक शक्ति के प्रयोग द्वारा बनाई जाती 
है, बीच स्पष्ट सीमांकन है । भनुच्छेद ।3 के प्रसुंग में 'विधि' का यह्‌ प्रथे लगाया 
ज्ञाना चाहिए कि वह मामूली विधायी श्षक्ति के प्रयोग में बताएं गएं नियम भौर 
विनियम हैं न कि सांविधानिक शक्ति के प्रयोग द्वारा बनाए गए संविधान के 
संधोषन। फ्लस्वक््प प्रनुच्छेद ।3(2) अ्तुच्छेदव 368 के प्रघीन किए गए 
संपोधन को प्रभावित नहीं करता है ।” 


अद्यपि क्ष॑ंकरो प्रसाद घाले मामलज्े(!] में जो विनिश्चय किया यया था सज्जन 
सिंह थाले मासले(*) में उसको चुनौती नहीं दी गईं है किन्तु मुरूय न्‍्यायाथ्रिपति 
गजेल्दगड़कर ने सह उचित समझा कि उस विनिश्चय के प्रति पूर्ण सटमति प्रकट करने के 
सिए कारण दिए जाएं । 

इस म्यायालय के समक्ष मात्र यह दलील दी गई थी कि चूंकि “यह प्रतीत होता , 
है कि प्रनुष्छेद 226 द्वारा विहित शक्तितियाँ भाग 3 में प्रस्तविष्ट उपबस्धों के 
प्राशयित संशोधन द्वारा प्रभावित हो सकतों हैं हसलिए ऐसे संशोधन करनले के प्रयोजन से 
जो विधेयक पुरःस्थाषिस किया मा है उसे यह परम्तुक लागू होना चाहिए ग्रौर चूंकि 
प्राक्षेपित अधिनियम को इस परनतुक द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार पारित महीं किया 
गया है, जिसे कि दोनों पक्ष मानते हैं, इसलिए यह अकिविमान्य है। भुख्य न्यायाधिपति 
शजेन्द्रडकर के मतानुसार “उससे अनुच्छेद 368 में अन्तविष्ट उपबस्धों के प्र्थास्वयन के 
बारे में तथा ग्रनुच्छेद 368 के मुख्य भाग और उसके परन्‍्तुक के डीच के सम्बन्ध के बारे 
में प्रश्न उत्प्न हुप्ा ।” हु 

भुरुष न्‍्यावाधिपति का यह लि्क्व था कि “जहां तक प्रयन्वियय का 


मामला है इस निष्कर्ष के लिए कोई गुंनाइस नहीं है कि अनुच्छेद 368 में भाग 3 में 


(0) ((952) एस» सी० ग्रार० 89. 
(१) (7965) । एस स्ली० घ्रार० 933. 
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अम्सविष्ट उपबन्धों के संशोधन का ऐसा उपबन्त्र है. जिसमें संसद्‌ पर परन्तुक द्वारा विहित 
प्रक्रिया का अनुसरण करने की वाध्यठ/ प्रारोषित नहीं की गई है ।” 


बिद्वान्‌ पुझुय न्यायाधिप्ति का यह विचार था कि इस प्रसंग में संशोवन करने 
की शक्ति बहुत ही व्यापक शक्तित है। इसलिए “ंज्ञोघद करना” पद को शान्दिक 
कोष के प्र्थ द्वार नहीं समझा जा सकता। ऊहहोंने प्रनुच्छेद 368 के धरथीन किए 
गए संशोधन अधिनियमों में प्रनुच्छेद !3(2) लागू होने को बाबत न्यायाथिपति पातन्जलि 
शास्त्री से धरूर्ण सहमत्ति प्रकट की। उन्होंने श्रागे यह अभितिर्थारित किया कि जब 
अनुच्छेद 368 द्वारा संस्द्‌ को संविधात को संशोधित करने की शत प्रदत्त फ्री जाती है तो 
कह संबिध्ान के स्रमस्त उपवस्धों के लिए प्रयोग कर सकता है। उतका यह विचार था 
कि "यदि संविथान के निर्षातषओं का बह क्राशब होता कि सूल भ्रधिकारों की बाबत 
उपवन्धों के भविष्य के संज्योधन को ग्रतुच्छेद ।3(2) के ग्रधीन रखा जाए तो उन्होंने इस 
बात की पुरी साबधाती बरती होती दौर इस निमित्त स्पष्ट उपबन्ध कस्ते॥" 


उन्होंने ए० के» गोपालन बनाय मडद्टास राज्य (*) वाले मामले में मुख्य 
न्यायाधिषति कानिया के मिम्तर पतों रे प्रति सहुमति प्रकट को थी-- 


“संत्रिवान में परनुच्छेद ]3[) ग्रोर (2) को सम्मिलित किए जाने से यह 
प्रतीत होता है कि यह य्वेष्ट साश्षधानी वरतने के लिए की गई है। इसके झ्रभाव 
में भी यदि किसी मुल प्रधिकार का किसी विधावी अ्धितियमिति द्वारा अतिक्तण 
डोता है तो स्थायालय को श्ाझ्वत्‌ शक्ति है कि वह उस अधिनिवप्तिति को उस 
स्रीमा तक अविबिसान्य घोगित कर दे जहां तक यह सीमाओं का अतिक्रमण 
करते हैं ।" 


उनका यह मत था कि यद्यपि भाग 3 के सुसंगत उपबन्धों को ठोक ही कहा 
गया है कि वे ख॒ंविश्वात द्वारा प्रदत्त इस देज में लोकतांत्रिक जोबन पद्धति के उपभोग 
का श्राबारझ्िला और नींव हैं, इसके कररे सें यह नहीं कहा जा सकता कि नागरिकों को 
प्रत्याभूतत मूल भ्रधिकार इस अर में जादबज्‌ और ग्रक्षत हैं कि वे कभी मो न्‍्यूत नहीं किए 
जा सकते हैं या उन्हें संशोत्रित नहीं क्रिया जा सकता । 


उनके मतानुसार यह मानना विधिसम्मत है कि संदिबात के निर्माताओं ने यह 
कल्पना की थी कि संसद को इन प्रत्षिकारों में संशोधन करने की सक्षमतां होगो जिससे 
कि बे उन समस्याम्रों का समाधान कर सर्क जो देक्ष को सामानिक, ग्राथिक प्रगति प्रौर 
विकास के दौरान उत्पस्त हों । 


न्यायाधिषति हिवायतुल्लाह ने, जैसे कि वे उस्च समय ये, मुरूय न्यावाध्रिषति से 
इस बात से सहमति प्रकट की कि स्त्रर॒हवां संशोधन उस दशा में श्री विभिप्तात्य है चाहे 
अनुच्छेद 368 के परन्तुक में प्रधिकथित प्रक्रि/ का अनुरुरण नहीं किया गया है। 


() (950] एस च्ञी० झ्वार० 88, 00. 
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किन्तु उन्होंने कंकरों प्रसाद वाले मामले (*) में के तक के उस भाग को स्वीकार करने में 
कठिनाई का ग्रनुभद किया था। उन्होंते निम्न प्रकार मत व्यक्त किया घा-5 


“यह सही है कि श्रनुक्छेद में प्रयुवत शब्द 'निधि' की कोई पूर्ण परिभाषा 
ज्हों है। किन्तु यह महत्त्वपूर्ण है कि परिभादा से सॉँॉबिधानिक संणोंबलों को 
अपवर्जित करना नहीं चाहा गया है यदि ऐसा चाहा गया होता तो परिभाषा में 
“किन्तु इसके अन्तर्गत संविधास का संशोधन नहीं प्राएगा' झब्द जोड़कर उपदक्षित 
करना सरल था (पृष्ठ 958) ।" 

इन्होंने ग्रागे यह मत व्यक्त किया चा-- 

“अनुच्छेद 3 का भर्थ उस भाव पर तिर्भर करता है जिशमें कि भ्रनुच्छेव 
3(2) में प्रयुक्त 'विदि' झम्द को स्मभा जाना है। यदि ,किसी संणोषन के 
बारे में यह महा जाता है कि वह्‌ विधि' क्षब्द के अन्तर्गत है तो यूंस श्रधिकार, 
यदि हम जापान के संविधान की भाधा का ग्रनुसरण करें तो वे शाइवत्‌ भ्रौर भ्रक्षत 
हो जाते हैं । अनुच्छेद 3 प्रमरीको परिसंधीय संविधान (प्रमरीकत फ़ेडरल 
कांस्टिट्यूहान) के प्रमुच्छेद 5 की तरह प्रप्रवर्तनीय प्रतिषेष के धन्तर्गत है जद तक 
कि वह भ्रस्तिस्व में रहता है ॥ (पृष्ठ 958)" 
उनके मतानुसार “हमारे संविधात की प्रस्तावना यूनाइटेड स्टेट्स के संविधानें 

की प्रस्तावता से श्रधिक प्रमरीका की स्वाधीतता की घोषस्था (4 जुलाई, 776) 
की प्रकृति से मिलती है। इसके द्वारा कोई श्षक्षित नहीं भ्रद्त की गई है किस्तु यह 
संबिधान को भविष्य के लिए दिशा निदेश् भौर उसके उद्देश्य के प्रति इंगित करता 
है जिसकी कि मलक भाग 3 ओर 4 में परिललित है। क्‍या ऐसी कल्पना की जा 
सकती है कि राज्यों से परामशे किए बिना ही दोनों सदनों के दो-तिहाई का बहुमत 
किसी सप्य इसमें संगोघन करने के लिए मात्र श्रावशयक बात है। यह भनुज्चेद 368 
के परन्तुक में भी सम्मिलित नहीं किया गया है घोर यह समभाना कठिन है कि भूंकि 
इसे इस परन्तुक की संरक्षा प्राप्त नहीं है इसलिए इसे भ्रनुक्छेद 368 के सुक्य भाग के 
अन्तर्गत होता चाहिए ।” 
अन्होंने भ्रागे यह मत व्यक्त किया आ-- 

“मुझे इस बात को स्वीकार करने के लिए कि मूल अधिकार वास्तव में मूल 
नहीं हैं, भपितु संबिवान के दूसरे भागों के साथ समान रूप से संशोषन को शक्ति के 
अन्तर्गत उनका होना ग्राशबित है तथा उसके लिए राज्यों की सहमति प्रावस्थक 
नहीं है। झंकरी प्रसाद वाले मामले (/) में दिए गए कारणों से श्रधिक प्रयल कारणों 
की श्रावद्यकता होगी |” 

उन्होंने धप्िविर्धारित किया था-- 

“अनुच्छेद 368 में जो दिया गया है, उसमें संशोधन की रीति तथा 

संशोधन को प्रभावकारी कनाने के लिए झावश्यक दार्ते श्रधिकथित की गई हैं / “* 


() (952) एस* सी+ आर० 89. 
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है कर संबिधात के भाग 2 में बहुत से ग्राशवासत दिएं भए हैं इनसे यहूँ समझना कठिने 
है कि वे एक विज्ञेष बहुमत के हाथों के खिलवाड़ हो सकते हैं। यह अ्रभिनिर्वारित 
करना . पयमदृष्टया यह श्र्थ रखेगा कि. हमारे संविध्ञान- के सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण 
जाय: उसी धरातल पर रखे गए हैं जैसे कि दूसरे उपबस्ध प्लौर यहाँ.तक कि इस 
स्‍्तुक .में उल्निखित प्रनुच्छेदों की श्रपेक्षा कम ढृंढ़ श्राधार पर ये रखे, गए हैं।” 


यद्यपि श्यावाधिपति भबोलकर ने इस बात से सहमति प्रकट की.कि' यह रिह 
दिटीक्षन खारिज किया जाए किन्तु उन्होंने विभिल्त संदेह प्रकट किए प्रौर “यह कहा कि 
हम इस भ्रश्न पर अपनी रा सुरक्षित रक्ष रहे हैं कि गया शंकरी प्रसाद बाला सामत्ता (*) 
सदी तौर पर विनिदिध्त किया गया बा । उनका त्रिचार मह था-- 


ल्‍ “प्रनुच्छेद् 368 की भाषा यह दक्षित करने के सिए. बहुत ही स्पष्ट है कि 
“संविधान का संशोधन करने में संसद्‌ का कार्य उसकी प्रसामांस्य विधायी शमित के 

# ४ « योग के. सम्ताम एक विधायी कृत्य है। संविधान के संशोधन को थाबल मात्र इसना 
£ भ्रख्तर है कि संविभान को संझोधिस करने. बाले विधेयक को विश्वेष बहुमत द्वारा 
५+ ५५ पारित डिया जाना होता है। (यहां हमारे मस्तिष्क में केवल वही प्ंशोधन है शिफहें 
अनुण्छोद 368 का परन्तुक लागू नहीं होता) विधानमंह्स के विश्लायी कार्य का 

+. परिणाम “विधि” के भ्रतिरिक्त दुधरा नहीं हो सकता भौर इसलिए हूसें यह प्रसीत 
होता है कि यह तथ्य कि विधान संविधान के उपचंध के संझोधन से सम्बन्धित है 
इससे भी जो परिणाम होगा वह 'विधि' ही होगा ।” 


“यह सही है कि संविधान के भाग 3. संशोधत को स्रीधे तौर पर प्रतिषिद 
भहीं करता है किस्तु वास्तव में यह विचित्र भात होगी कि वे ग्रश्रिकार जो: मूस 
“सपमे जि हैं श्रौर जिनके भर्तर्गत संविधान के ब्नु्छेद 32 के प्रनुसार प्रत्याभुत 
>ध्रणिकार आते हैं, उन्हें शरनुच्छेद 368 के परस्लुक में निविष्ठ किन्‍्हीं विषयों की 
अपेसा जिममें से' कुछ कराचित मूल ध्रधिकारों से कम भहत्त्वपुर्ण हैं, श्रध्ि क सरक्त्ता 
से श्यून किए जा सकते हैं या निर्बन्धित किए जा सकते हैं। जैसा कि हमारे विद्वान 
अन्घु ने यह सुझाव दिया है कि यह सम्भव है कि प्रनुऔद 368 केबस,उस प्रक्रिया 
को भ्रधिकथित करता है जो संविधान के संशोधन के लिए प्रनुसरित की जानी चाहिए 
और संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदत्त नहीं करता है इसके बारे में मेरा 
विच्ञार है कि इसका भ्रसितिदचय उस उपबंध में जिसका कि संझोछत करता साहा 
गग्या है था दूसरे सुसंगत उपबंधों या प्रस्तावमा से किया जा सकता है.।” 

बाद में उस्होंने महू मत व्यक्त किया--- 


“सबक ऊपर यह गुरुत्वपूर्ण भौर उच्च भ्रस्तावना प्रतिपादिस की एई है जो 
४7 “हमारे संविधान के प्राघारभूत तत्वों का सार प्रतीत होती है। जया कहा जा सकता 
है कि यह संविधास सभा के उस आशय की जोतक है कि संविधान के इन प्राचार- 

भूत तत्वों को स्थायी रूप प्रदान क्रिया जाए। 
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पक 


#! +को 3हकेवाबानृस्द क्षरती न०ःज्ेशेल ःसेक्के परनकछुछममातत्सोकरों ] 


'हिग्हीवि/्रिशेः यह मश्नःरक्षते हिआानिम्न लिखित ज्मत ऊपचतु /किद्ा बार पर: 
हुए कक़द्छ कड़क, 'ई दि 
हाल है 


हसके पश्चात्‌ उन्होंने प्रस्ताबना के सर्बोच्च भहत्व एर बल दिया था-- 
“विधान से उपरशित न्कीता हैए किसलोकन की प्तीन'ीतियां हैं बोर यह 

क॑ हाण्णरिनररलहए कि मफकेफ २6% पेड पंत, कीकपोपित करने के लिए 
42054: %:% किए 

/2३४५७॥४ 

के किसी झाधरभूत तत्व को बाबत किया जा सकता है । हैं फकीए 

& ही बातू को मैं घ्रौर स्पष्ट करू वो यू हैं कि.जब ३) झब्द 'सर्वप्रभुत्व- 


कह फ़ शिल ५ ४02: 'िवधोन छह हे वी 2 है महा “शो वित, 
किया जाए सकता सरकार के लॉकतात्रिक, ३४ 20/०0 
कियो जा, स*+ 


3४ को बंदल दिया जाए । यदि तब तक यह न 


स्का 


*ह) प्याद जामजिक अधिशे और रजिनेतिके नया हत्योदि सिंधी) है। कया अनुछेल्द 
शम्वीगिए।कग972 [0758, उमर 377 देनानित अामितत ते फीई अधिकार 
हहा॥ बउपरा का पक है बंद वसीम नही तो स३ुठ है तो पते पराधपार करना होगा 
कि क्या उनका उपास्तरण कियो जे सबती है।” पेनरफरेहे वहि डी गया है कि 
हमी/वाआतावस्एसंत्रिक ज।कर हक जाग जहीं है किल्ुषमेहे: ड़िफस€: में संविधान फे व्यापक 
का. ।कत्वोंधहे!क्कीवना/की दुशता/क रेंटफ़र ये प्रतीक: झलेगा ऊक ( केक पइन तत्वों 
का उंमरह है एसा:दैसकके कड़े कन्‍्हों फेंकेझ जाए मोफफकि्ेजाक) ग्रस्तावता में 
हम सर तो इस पर विचार करना होगा 
है + झा प्र (93 करते समय 


दह्द्ात्‌ इसका जन हुआए है ग्रोर इसमें स्पष्डता परिलर्ित है तो कया इससे 
धारीत? पयहिलकंत नहींस्‍मिवतां कि संविधादाः के! विम्धाकोमों पर विवेष महत्व 
कह मिशयीहवको देए फेक ततकेंडिशित पढ़ कड़क! जड़ टद्र्त्श्व 
ऊ् उहुसिलिक #थिं कहखे भर्मसे (:३रवर हे्न ईपःविचार/करते कै मिपिटी वरफने संविधान 
ट्सिपरहैनी' सकल )7 अ विनिफेट राग हे 4 फिकीं 0विशिभान्तयो'! को उ्युहीती'ददीए यो जिसके 


' कहूरां दुसरे प्धिनिर्यमों शेसीज पंजोंव सिक्वीरिटप्लेंण्ल्टेन्योसलेक्टश 95 उन 953 का 


अधियियम ।0) भ्रौर मैसूर लण्ड रिफाम्स ऐक्ट (4962 का ऑँषर्निकेशनशतःजैस कि वे 
965 हे ऐक्ट ।4 द्वारा संशोधित हुए थे, नवम अनुमुज्नी में धुम्मिललित हिए गए पे) 
(0) (967) 2 एस० स्ी० आर 762, : 


204 उच्चतम स्थायालय निरुंध्र पत्रिका. [973] 2 छम० नि० प० 


इस न्यायालय के समक्ष यह दलील दी गई कि जंकरी प्रसाद वाले मामले() में 
जिम्ममें कि संविधान (प्रथम संशोधन) भ्रधिनियम, 95 की विधिमान्यता ठंथा सज्जन लिह 
बाले सामले(*) में जिसमें कि संविधान (सत्रहवां संशोषन) प्रधिनियम की विधिमान्यता 
को चुनौती दी गई थी, इस त्यायालय द्वारा मत ढंग से विनिश्चित किए गए हैं। 


अपनी प्रोर से निर्णय देते हुए मुख्य न्यायाध्पिति पुध्वाराव तथा चार 
प्रन्य न्‍्यायाधिपतियों ने पृष्ठ 85 पर भ्रपने लिष्कर्षों को संक्षिप्त रूप तिम्त प्रकार 
विया था-- 


“उपयुक्त विधार-बिभ्ञे से निम्नलिखित परिणाम विकलते हैं“ 


(।) संविधान को संझोबित करने की संसद्‌ की शक्तित संविधान के 
अनुच्छेद 245, 246 श्लौर 248 द्वारा प्राप्त की जाती है न कि उसके प्रनुच्छेद 
368 हारा जो कि केवल त्रक्रिया से सम्बन्धित है। संशोधम एक विधायी 
पक्रिया है। 


(2) संशोधन संदिधान के अनुच्छेद 3 के अर्थों के अन्तर्गत 'विधि' है ग्रौर 
इसलिए ग्रदि यह उसके भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीतता हे णा कम 
करता है तो यह झूत्य है । 

(3) स्ंदिधान (त्रवम संझोभन) अधिनियम, 95, संविधान [चतुर्ण 
संज्योधन) ग्रधिवियम, 956, तथा रूंविघाव (सऋहवां संशोधन) झबिनियम, 
4964 म्रूल अधिकारों की व्याप्ति को कम करते हैं किन्तु इस न्यायालय के पूर्वतर 
विनिदचयों के ग्राधार पर ये विधिमान्य हैं । 


(4) जैसा हमने पहले स्पष्ट किया है भविष्यलक्षी प्रभावकारिता (प्रोस्पेक्टिव 
आओोवररूसिंग) के सिद्धान्त को सागू करने में हमारे वितिश्वव का केवल 
अविव्यलक्षी प्रवर्तन रहेगा इसलिए उक्त संशोवन विविमात्य बने रहेंगे। 


(5) हम यह घोषणा करते हैं कि इस विनिश्चय की तारीख से संसद्‌ कौ 
संक्षोघन के भाग 3 के उपयन्धों में से किसी को संशोधन करने का इस रूप 
में अधिकार नहीं होगा कि उसमें दिए गए ग्रूल श्रधिकार छीने जाएं या कम 
किए जाएं । 


(6) चूंकि संविधान (सत्रहवां संशोधन) भ्रधिमियम, प्रभावी हैं इसलिए 
965 के भ्रबिनियम 44 द्वारा यथा संशोधित दोनों ग्राक्षेपित भ्रधिनियमों प्रति 
पंजाव सिषयोरिटी धाफ लेक्ड टेस्पोसे ऐक्ट (953 का 0) तथा मैसूर लेण्ड 
रिफ्ाम्स ऐक्ट (!962 का 0) को विधिमान्यता को इस भाधार पर 'बुनौती 
नहीं दी जा सकती है कि उनसे संविधान के भनुच्छेद ।3, 4 था 3। का 
उल्लंशन होता है। 


है) (952) एस० सी० झआर० 89. 


8) (965) ॥ एस० सी० झार० 933, 


कर 
४ 
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यरह मस्तिष्क में रखना चाहिए कि यह तिथ्कर्ष संविधात को दृष्टि में रखते हुए 
दिए गए ये जैसा कि यह्‌ उस समय था अर्थात्‌ जबकि अनुच्छेद 3(2) संविधान में 
विद्यमात था । तब यह वितिश्चय करना झ्रावश्यक नहीं था कि अनुच्छेद: 3(2) को 
संझ्लोघन करने या स्वयं अनुच्छेद 368 को संज्ञोधत करने की संसद्‌ की शक्ति की बाबत 
प्रमुओद 368 का क्षेत्र क्या था। ये वे प्रइन हैं जिन्हें सब विनिषिचत करता हैं ।- 


यह आगे मत दिया आ सकता है कि मुल्य स्मायाधिपति ने इस दलौल पर 
अपनी राय ग्रभिव्यक्त नहीं की कि संसद्‌ - संग्ोघन मी क्षर्ति का भ्रयोग करते हुए संविधान 
के भूत ढांदे को वष्ट कर सकता है किम्तु वह केवल भूल लिखत के ढांचे के पर्तर्गत 
उसके उत्तम अमावकारिता के लिए उसके उपबन्धों को ही उपास्तरित कर सकता है + 


जैसा कि बाद में देखा जाएगा ऊपर के प्रथम निष्कर्ष पर श्रम विच्चार-विभर्शष नहीं 
किया जा सकता क्योंकि पिटीदानरों कौ शोर से सही ही माल लिसा गया है कि संविधान 
(चौजीसवां संशोधन) प्रथिनियम, 77 जहाँ तक कि यह संबिधात की भ्रवशिष्टि 
प्रविष्टि (प्रविष्टि 97, सूती !) या भवुच्छेद 248 से संविधात को संज्ोधित करने की 
शक्ति अनुच्छेद 368 को ध्न्तरित करता है, यह विधिमान्य है। दुसरे शब्दों में संविधान 
का भ्रनुच्छेद 368 जैसा कि बह चोबीसर्दे संशोधन द्ाय संशोधित किया ग्रया है केवल 
सशोषन की प्रक्रिया से हो सम्बन्धित नहीं है श्रपितु वह संसद को संविज्ञान को संशोधित 
करने की प्रभिम्यक्त शक्ति भी प्रदत्त करता है। 


मैं दूसरे निष्कर्ष के गुलागुण पर भरी विचार-विमश्श नहीं करूंगा क्योंकि इस 
मामले में भी वही परिणाम सिकलेगा चाहे प्रत्यक्ियों के रक्ष में यह मान लिया जाए कि 
संविधान का संशोधन संविधान के भ्रनुच्छेद ।2(2) के भन्तगंत विधि नहीं है। 


स्वायाधिपति. हिंदापतुल्लाह, जैसे कि ये उस समय वे, के पृष्ठ 902 पर 
निम्नलिखित निष्कर्ष दिए थे-- 

“() मूल अ्रधिकार संशोशन करते वाली प्रक्रिया उस दक्ष में बाहर है 
सदिं संशोधन द्वारा अधिकारों को कप फरमा चाहा जाता है या छींसा जांता 
चाहा जाता है। 

(8) झंकरी प्रसाद वाले मसले (१) के तथा उस सज्जन सिह बाले मामले() 
में जिसमें कि उसका अनुसरण हुघा था, अनुच्छेद |3(2) झोर 368 के बारे 
में गलत दृष्टिकोण के कारण यह साना गया था कि संविखान के भाथ 3 में 
संक्षोषन. करने की गक्ति है। 

(0) बह कि प्रबस, चतुर्थ और सत्र हां संशोधन ग्रधिककाल की उपसलति 


के द्वारा संविधान के भाग हैं इसलिए उनको चुदोती नहीं दी जा सकती उनमें 
सत्रहवें संशोधन के लिए प्राधिकार अन्तविष्ट है। 


6) (952) एस० सी० आर० 89... 
(0 (965) ] एस० सी० झार० 933. 


20 एकब्बेतमः न्थायासव विद पत्रिको “८ र49733:2:छमं० नि० प० 


2६ एक हे (लेट्यहकित्इसब्यतरयालयनि यह-गरधिकर्थित कल्तेःके बदवकत्मूलत्मधिकारों 


5औऑ. सकता और नः हीःसन्‍्हें की तात्जज्सकतउन्हैज़ इनन्फपिकी खें:में जैसा फ़ि बेतमाजी 
फुल विद्यम्सेन हिं, जरकिसीत प्रंवनर #बई:ंभविष्य-? के पम्रंतिकमणःम्तव लक जय घः्मोरः 
प्रसांकिधामिक होड़ जब तक-तकियह मंणः$ की राघारणदबर जघा :अनुल्छेद 3027 


मैं इस निष्कर्षों के लिए अपने कारण नहीं दे रहा हूं क्मोंकि उनकी 
परीक्षा तब की जाएगी जब हम विभिन्‍्म विद्यों पर श्पने समक्ष रखी गई दलीलों पर 
विधार करेंगे । 


स्यायाधिपतति वांचू मे, जैसे कि वे उस समय थे, भी दो प्रन्य न्यामाधिपतियों 
की शोर से तिर्णय वेते हुए बह भ्रभितिर्धारित किया था कि शंकरी प्रसाद बाला 
आापस्त () सही रूप में विनिश्चित किया गया था और सज्जन घिह बाला (0) बहुमत का 
मामला उस वितिदचय को प्रनुसरण करने में सही या। 


न्यायर्शधपति बछावत ने लिम्त प्रकार प्रभिनिर्धारित रिया था-- 


/(।) अनुच्छेद 368 न केवल प्रक्रिया बिहित करता है अ्रपितु महू संशोइन 
की वाक्ति भी प्रदत्त करता है ६ 

(2) प्रनुच्छेद 368 संदिब्ात के प्रत्येक उपबन्ध को संशोधन करने की 
श्रक्ति श्रद्त करता है और चूंकि ग्रनुच्छेद 3(2) संदिधान का एक भाग है, 
इसपरिए यह संक्षोघन करने वाली शक्ति के ग्रत्तर्गत है ! 

(3) अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 3(2) द्वारा नियन्त्रित नहीं है ग्रोर 
अनुच्छेद 3(2) का अ्रतिवेधात्मक व्यादेश इस संशोधन करने वाली ब्क्ति को 
सागु नहीं है । 

(4) अनुच्छेद 368 के अभ्रधीन सांविधानिक संशोधन प्रनुच्छेद ।3(2) के 
अर्थों के ग्रन्दगंत विधि नहीं है । 


(!) (952) एस० सी० आर० 89. 
(/) (965) । एस० स्ली० झार० 933. 


डा 


कल 
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(८) 07 ऋर[ह) आए केश फीकिसितति्ातीनर्मीकीजेकागार्फ प्राकिद नहीं 
% 7हैँक चूंकिए भाव अं प्लोक़ा॥ कैविफान केक हैं+ एसलिए हु क्युव 6 कैपकेनएबीकि 
(८) ६ फशोनाक/ वेजिर्मुक्त नहींहहें ३ प़िश्लीजी मिर्मातायों कलतीहाओशाग नहीं। वातजीक 
भाग 3 डाहॉ5 परदह़ि कैमिक़ाह किखीकरी किदाती: के कार्यो सिहिक बंकने कि।िके 
परिवतित नहीं. किए जा सकते। है 
(6) 32208 संविधान इनक ने कं अस्दिा्थी भाषा को 
धार पलीयरिकितशगहीरकिर सेंकती । छोड़ है की हि कक 80 कककराए एड़ कार 
संविधान के भाधारभूत तस्दों मे साहब पका सौरव रस वितियीी 
सक्त बाकी 9की के फा्णार/ एए४ हाएएफू कक कर्शीएक, के कारें छड़ी 
कि! का० गफजाइतिल प्न रक्त मे/ क्ताहा आये कक के धिंगीपरिशूची नहीं 
के शक सता किसे ऐसर प्रणुलेसशकत सरकार कलर मिकाशपा तीरिसेक्रंप दांचा 


कर # शाह प्रोषका रमेश पत्य हुग| सिह रकरोपर करी रात प्रयूरधेपर्त को, 
्ती वैपशीशिक रुक का हटकर कक्ष वश! शोक को निसकत नही किया पया 
कफ की्िलह प्रकत मह कि हि शेतीबि' में नहीं 


पी्िश शिया एन श्ि शशगनएए में नहीं 
उठता है।. इन भामसों के प्रयोजन के लिए पहेसमेहित मेक हैं कक मूँश प्रकार 
संशोधन करने बाली शक्ति के भ्रन्तगंत हैं । 
स्पायाधिपति रामस्वामी ने निम्न प्रकार श्रभिनिर्धारित किया धा-- 

“(]) प्रनुक्छे्ठ 368 के भपीन संशोधन करने दाली भक्ति भनन्‍्य है। 

(2) ्रदुच्छेद 3(2) के ग्रत्तर्ग “विधि! के बारे में यह प्र्ष नहीं 
साया जा सफता कि उसके प्र्तगंत शनुच्छेद 4, 08, 362, पंचम भनुसूची 
का भाग श्र तथा प्रष्ठ श्रनुसूणी के पैरा 2! के अ्रधीन संसद्‌ रा बनाई गई 
किधि भ्राती है। 

(3) 'मूज भ्रविकार' प्रभिव्यक्ति मूल भ्धिकार को स्थत: संविधान के ऊपर 
नहीं रखती है । 

(4) तंझोधन करने की शक्ति तथा संशोधन करते की प्रक्रिया दोनों ही 
अनुच्छेद 368 में श्रधिनियमित हैं । 

(5) संक्ोधव करने वाली क्क्ति पर कोई विनक्षित परिसीषा नहीं है श्रौर 
संबिधात के समस्त भनुच्छेद या ठो धतुच्छेद 368 के परन्‍्तुक के प्रघीन या उस 
अनुक्लेद के भुक्य भाग मे भ्रघीन संगोवित किए जा सकते हैं । | 

(6) परिसिंघीय ढांचा हमारे संविधान का अनिदार्य भाग नहीं है। . , 

(7) संशोधन करने बाली झद्ित तात्षिक रूप में सम्पूर्ण प्रभुता को 
सभम्वित करने के लिए हैं ग्रदि ऐसा है तो इस पर कोई परिसीमा नहों 
हो सकती ।/ 
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संक्षेप में 6 न्यायाधरियतियों ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 3(2) 
कोः स्यात में रखसे हुए मुल अधिकारों को कम किया जा सकता है या उन्हें छीना जा 
सकता है ॥ 5 न्यायाधिपतियों ने यह झमिनिर्धारित किया या कि अनुच्छेद 3(2) 
संविधान को संशोधन रूसने वाले अ्रधितियमों को लग्यु नहों होता है। 


आग ता--अनुच्छेद 368 का निवंचन 


प्ब हम धनुच्छेद 368 के, जैसा कि यह भूल रूप में अधिविश्मित हुआ था, 
निर्बेचरण पर विचार करते हैं, यह निम्त श्रकार है-- 


« /इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस श्रयोजन के लिए विधेवक को 
संखद्‌ के किसी सदन में पुरःस्वापित करके ही किया जा सकेगा तथा जब प्रस्पेर 
सदन डारा उस सदत की समस्त सदस्य-संस्था के बहुमत से तया उस सदन के 
उपध्यित झौर मतदाव करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से भ्रन्यून बहुमत से वह 

« दिधेयक पारित हो जाता है तब बह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए 
». रखा जाएगा तथा विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात्‌ विधेयक के मिकघनों 
के अनुसार संविधान संशोवित हो जाएगा : , 
परन्तु यदि ऐसा कोई संज्योधस-- 
(क) भ्रनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, झनुच्छेद 62 
या अनुच्छेद 24] में, अथवा 
(सर) भाण 5 के स्च्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग !] के 
अध्याय 4 भें, ग्रथवा 
(|) सप्तम झनुसूची की सूचियों में से किसी में, श्ववा 
(घ) संसद में राज्य के श्रतिनिवित्व में, झयवा 
(७) इस भ्रनुच्छेद के उपबन्धों में, 
कोई परिवर्तन करना चाहता है वो ऐसे उपबंध करने वाले विधेयक के 
झाष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए उपस्थित किए जाने के पहले उस संझोपन 
के लिए प्रथम अनुसूची के भाग (क) श्लोर (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम 
से कम भावों के विवान-मण्डलों का उस श्रयोजन के लिए उत विधान-मण्डलों से 
पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थत भी अपेक्षित होगा 47 
मह देंखा जां' सकता है कि अनुच्छेद 368 एक पृथरू भाव में भ्रन्तविष्ट है 
और उसका दोपेंक संविधान झा संक्ोघन' है किन्तु पाश्विक टिप्पण इस प्रकार है 
"संविधान के संशोषन के लिए त्रक्रिया” । हे 
'संविधान का संशोवन' अनिव्यक्ति कीन तो परिभाषा की गई है न हो किसी 
डूसरें रूप में इसकी व्याख्या की गई है यच्षपि संविवान के दूसरे भागों में संशोधन करना! 
बाग 'संझ्ोधन' की थ्याल्या की गई है जैसा कि बाद में बताया जाएया । कृछ भागों में 


थे 


है ८ 


जे 
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स्पष्टतया उनके सीमित अर्थ हैं । इस समस्या पर इस परनन्‍्तुक से कुछ प्रकाश पड़ता है। 
अथम, इसमें यह अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है यदि ऐसा कोई संक्षोधन इसमें कोई परिबतेन 
करना चाहता है', इसमें “इसका परिवर्तन' या 'इसका लोप' झब्द तहीं जोड़े गए हैं झौर 
यह उपबन्धित है कि 'इसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है' झभिव्यक्ति के स्थान पर 
परिब्तत करता चाहता है! । 


प्रद उन भनुच्छेंदों पर विचार किया जा सकता है जो इस परतुक में 
सम्मिखित किए गए हैं। मांग 5, धध्याय !, कार्य पालिका से सम्बन्धित है। प्रनुच्छेद 52 
में बह उप&ृधित है कि मारत में एक राष्ट्रपति होगा गौर झनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में संच 
की कार्यपालिक शक्ति विनिहित करता है और यह उपबन्वित है कि कैसे वे उम्का प्रयोग 
करेंगे । ये ढोनों प्रनुच्छेद, घनुच्छेद 368 के परन्‍्तुर में डल्लिखित तहीं हैं. किन्तु अनुच्छेद 
54 प्रौर 55 में उसमें उल्लिलित हैं । अनुच्छेद 54 तिम्न रूप में उपबन्धित है-- 


“54. राष्ट्रपति का निवर्चनिन एक ऐसे निर्वाच॒क-गण के सदस्य करेंगे 
जिस में-- 


(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तथा 
(जल) राज्यों की विनान-सभाप्रों के निर्वाचित सवस्य, होंगे ।” 
प्रनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचच की रीति विहित को गई है । 


अ्रमुख्छेद 368 के परन्तुक में प्रनुच्छेद 52, 53 का उल्लेख क्यों नहीं किया गया 
यदि यह ग्राक्षय था कि राज्यों को देश के परिप्ंदीय ढांचे की बाबत झपनी बात रखने 
का अधिकार हो । एक उपधारणा जो की आ सकती है वह यह है कि संविधान निर्मातामों 
ने कभी यह कल्पना तहीं की थी कि अनुच्छेद 52 परिवर्तित किया जाएगा या भारत का 
कोई राष्ट्रपति नहीं होगा ६ दूसरे शब्दों में उन्होंने भारत में राजतन्त्र की स्थापना या किसी 
राष्ट्रपति के त होंगे की स्थिति के लिए भ्रनुध्यात नहीं किया था । 


दूसरा श्रनुच्छेद, जो भनुष्छेद 368 के परन्तुक में सम्मिलित किया गया है, वह 
भ्रनुच्चेद 73 है। यह अनुच्छेद संघ को कार्यपालिक शक्तियों की सीमा से संबंधित है। 
जहां तक उपराष्ट्र पति का संबंध है, राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिया यया है कि क्या 
कोई उपराष्ट्रपति होका या नहीं । न तो उन्हें उसके चुनाव इत्यादि के तरीके कौ बाबत कोई 
अबिकार दिया गया है। किस्तु जो वात उल्लेखनीय है वह यह है कि जब हम संविश्ात 
के भाग 6 पर विचार करते हैँ जो कि राज्यों से हंबंधित है, भोर जो मात्र उपबंध अनुच्छेद 
368 के परन्तुक में उल्लिखित हैं बह भनुष्छेद ।62 है । यह अनुच्छेद राज्यों की कार्ये- 
प्रालिक शक्ति को सीखा से सम्बन्धित है । राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की सेवा की 
शर्तें भ्रौर मस्त्रिमंडल का भठव भौर उसके कृत्य तथा मंत्रियों एवं सरकारी कार्यवाही के 
संचालत की बाजत दूसरे उपबंच अनुच्छेद 368 के परन्तुक नें बिल्कुल ही नहीं उल्लिखित 
किए गए हैं। दूसरा प्रतुच्छेद जो 368 के परन्तुक के खंड (क) में उह्खिखित किया गया 
है बह अनुच्छेद 24 है । बह मूलतः प्रथम अनुसूची के भाग ब के राज्यों के उच्च न्‍्यायालगों 
से संबंधित है । 
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संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 जो ग्रंथ की स्यायपालिकां से संबंधितः हैः 
और भाग .6 का भध्याय 5 जो राज्य के उच्च न्यावालयों से संबंधित है, : उन्हें अनुस्छेंवः 
368 के परन्‍्तुक में सम्मिलिस किया गया है। डिन्‍्तु यह असाचारण बात: है कि भाग 6:का* 
प्रध्याय 6 जो भ्रधीनस्थ स्थायपालिका से संबंधित है, खंड (क) “में उल्लिखित नहीं हैक 
भाग ]] का ग्रध्याय । इसमें सम्मिलित किया गया है भौर यह संव और !राज्यी के बीच 
विधायी संबंधों से संबंधित है । किस्तु भाय का श्रथ्याय 2 को जो संघ और राज्यों के 
बौंच अरशासकीय संबंधों तवा विभित्त दूसरे ऐसे मामलों से, जिनमें कि राज्यू 
सम्बन्धित ई, इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है । राज्य तथा व्यापार और वा। 
अधीन संब्यवहारों की बाबेत उपजंध भी इस परन्तु में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।. 
$. अनुच्छेद 368 के परन्तुक के खंड (क) भौर (स्तर) में प्रस्तविष्द,,छपडन् 
विश्लेषण से यह दकषित होता है कि परश्तुक में कतिपय अनु्छेदों .को- सम्मिलिकक रने 
तथा कतिपय दूसरे श्रनुच्छेढों को प्रपर्वाजत करने का कारण यह नहीं है कि सभी प्रनुष्छेद 
परिसंधीय ढांचे या राज्यों को हैसियत से संबंधित हैं श्रौर इसी लिए उन्हें परन्दुक में 
सम्मिलित करने के लिए चुना गया है । 
परन्‍्तुक के खंड (ग) में सप्तम अ्रनुसूची को यूचियों का उह्लेश्न है। खंड (ग) में 
संसद्‌ में राज्यों से प्रतिनिधित्व का उल्लेख है तंथा खण्ड (8) में स्वयं प्रनुच्छेद 268 के 
उपयंग हैं। उपलंड (प), (घ) थोर ($) के उपबन्धों के बारे में सही ही कहा जा 
सकता है कि उसमें परिसंघीय ठांजे को बात तथा राज्यों का प्रध्िकार भ्रन्तवसित है। 


जो बात पुत्र: उल्लेखनी4 है कह यह है कि इस प्रम्तुक में मूल प्रधिकारों को 
विहकुस ही सम्मिलित नहीं किया गया है । क्या राज्य अपनी जतता के मूल श्रधिकारों 
में हितवद्ध नहीं है कदाचित्‌ प्रस्तुत मामले में यह पाचते हुए कि अनुच्छेद 3(2) 
सांबिधानिक संझोधनों को लागू है इस लोप का कारण यह है कि भनुच्छेद ॥3(2) के 
अ्रभिव्यक्त उपवंध जिसमें यह उपबन्धित है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बताएगा जौ 
भांय 3 द्वारा प्रदत्त ग्रधिकारों को छीनती है या कम करती है और इस खंड के उल्लंघन में 
बनाई गई कोई विधि उल्लंघन की सीझ्श तक झून्य होगी। 


“इस संविधान का संोधत” अभिव्यक्ति का श्र्थान्‍्श्यत्ष करते समय यरुझे 
संविधान की सम्धूर्ण स्कीम को देखना पड़ेगा। शूर्प में शब्दों का अर्थ करता (प्रसंग से 
अलग रख कर अर्थ करना) तथा किसी प्रनुच्छेव में पुत: उस ग्र्थ को अम्तःस्थापित करना 
सही नहीं है। बिड्ो वनाम जनरल एक्सौडेण्ट फायर एण्ड लाइफ एश्योरेन्स कॉर्पोरेशन [+) 
श्रासे माभले में जाई ग्रीन ते निम्नलिखित मत दिया था-- 

“प्रथम बात जो करनी है हमें यह सोचने का साहस करना है कि संसद के किसी 
अधिनियम की धारा के दास्दों का अर्थान्वियत करते समय उन झत्दों का अर्थ शून्य में 

(प्रसंग से भ्रलग रख कर) इस उद्देश्य से नहीं करना चाहिए कि बाद में जिसे 

सैसगिक या या मामूलो प्र्ष कहा जाता है, उसको दिया जाए श्रोर उसे कहा जाए। 

अंग्रेजी भाषा में कुछ झब्द भाव में नंसब्िक और मामूषी श्र्य रखते हैं कि उनका 


(') (948) 2 भ्राँल इंस्लैग्ड रिपोद्स 955, 998, 
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अर्थ पूर्णतया उनके प्रसंग्र से भिन्‍त होता है । कातूनों का भर्थान्वयन करने की रीति 
प्ें मैं यह अच्छा नहीं समझता हें कि विशिष्ट अब्द को लिया जाए ग्रौर उसे प्रसंग 
से, हटकर उपःस्वरित करके वह प्र्थ दिया जाए जो प्रथमदृष्टया नहीं है। सम्पूर्ण 
कानून को पढ़ना चाहिए यौर यह प्रइत रखना चाहिए कि इस दशा में,इस प्रसंग 
में और इस विषय-बस्तु की बाबत उस झल्द का सही अर्थ क्‍या है ।" 


मैं 'संविधान का संशोध न ग्रभिव्यक्ति का श्र्थ करते समय दिए गए लाई्ड ग्रीम 
के तक॑ को ग्रादरेपूबेंक ग्रंगीकार करता हूं । 


ग्रह लाई ग्रीन का ही झकेला दृष्टिकोण नहीं रहा है। बोरें. बत्ताम तोरबिक 
क्िमेड्रोश्यिम (!) वाले मामले में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया. यया था-+ 


“अंग्रेजी शब्द उस परिवेज्षा से स्वरूप प्राप्त करते हैं जिसमें कि बे प्रयुक्त होते 
हैं। वाक्य केवल शब्दों के ऐसे संग्रह नहीं हैं जो कोप' या विनिश्चित प्रामेलों के 
निर्देक्ष से पृथक्‌ रूप से परिभाषित- वाक्य से पृथक्‌ लिए जाते हैं भौर पुनः शब्दों के 
रूप में हम उन्हें उस वाक्य में उस प्र॒थ॑ में रखते हैं जिस भ्र्थ को हमते दिया है। 
परिणाप्त यह होगा कि इससे उस बाक्य या श्षब्दाबली को जो भर्थ-विया जाएगा, 
बिना पंग्रेजी भाषा को विकृत किए उस वाक्य या छन्‍्दावली का वह प्रंर्थ नहीं 
किया जा सकता । 
डोथी बनाम प्राइसहर(?) वाले मामले में स्यायाधिपर्ति होल्मस के भी यही 

विच्वार थे। उन्होंने निम्न अ्रकार भत दिया था-- 

“शब्द निंदिवत सुस्पष्ट धौर श्षाह्वव नहीं है। यह जीवस्त बिचारों का 
ताताबाना है भ्रौर उन परिस्थितियों के और उस समय के, जिसमें कि यह प्रयुक्त 
होता है, धरनुसार इसके स्वरूप झौर भर वोष बहुत ही भिन्‍न हो सकते हैं ।” 
स्पायाधिपति होल्‍्मस ते जो बात कही थी वह विशिष्टतया क्ब्द संशोधन! या 

'संशौचन करना' के लिए सही है । 
मैं मुझ्य स्यायाधिपति स्वागर के निम्नलिखित मत को भौ तिदिष्ट करता 
चाहता हूँ- 

“निस्संदेह 'ाधारण शब्दावली में श्रक्ति को प्रदत्त करना स्वयं में व्यापक 
अर्थ रखता है किन्तु यह उठी प्रधिनियमिति के दूसरे भ्रभिव्यक्त उपबन्धों द्वारा 
प्रसंग की विवक्का झोर यहां तक कि अधितियम की संश्थारण स्कीम द्वारा 
डद॒भूत हुए झाधारों द्वारा नियन्त्रित हो सकता है । (मुख्य स्यायाधिपति स्वायर 
के प्रनुसार--सेष्द्रल प्रॉबिस्सेज एड बरार ऐक्ड, 939, एफ० सी० प्रार० 
8, 42)” 

“तत्पश्चात्‌ प्रदन जो है वह भ्र्धास्वयद का है और भ्नन्ततोमत्वा प्रयुक्त हुए ऐसे 
कस्तबिक झाल्दों के झावार पर उसका विनिश्चय किया! जाना चाहिए जो प्रसंयानु- 
कूल हो । जेंसे कि किसों एकल जटिल लिखत में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को 

(0) (967) 2 भ्रॉल इंग्लेण्ड रिपोट्स 576, 578. 
(१) 62 लॉयर इब्शिन 372, 376->245 बू० एस० 48, 425. 
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जिसमें कि एक भाष द्वारा दुसरे भाग पर प्रकाश पड़ता हैः चूंकि संविवात को 
बरिसंधीय ढांचे का सार कहा गया है इसलिए अर्थास्ययन करते समय इसके सभी 
आों में संतुलन होता चाहिए।”  (लाडे राइट द्वारा--जेस्स वनाथ कॉमसबेल्थ 
श्रॉफ प्रास्ट्रेलिया---4936 ए० सी० 578, 6।3) 


'संशोधन' या 'संग्योषत करना” दाब्द संविधान में बिभिन्‍्त अर्थों में विभिन्‍्व 
स्थानों में प्रयुक्त किए गए हैं। कुछ अनुच्छेदों में प्रसंभ के प्रन्तगेंत संजोपर्त शब्द का 
व्यापक श्र्थ है झोर बकरे प्रसंग में उसका सीमित प्र्थ है। श्रनुच्छेद 07 में जो विधाबी 
प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उसका खण्ड (2) यह उपबन्वित्‌ करता है “अनुच्छेद 08 श्ौर 
09 के उपबस्धों के अधीन रहते हुए, कोई विवेयक संसद के सदनों द्वारा तव तक पारित न 
समा जाएगा जब तक कि, या तो बिना संशोचन के दा केवल ऐसे संशोधनों के सहित, जो 
दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं, दोनों सदनों द्वारा यह स्वीकृत त कर लिया 
गया हो ।” यह ढिल्‍्कुल स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद में संक्रोधन' शब्द का एक सीमित भर्य 
है। इसी प्रकार संविधान के श्रनुच्छेद ] में जिसके द्वारा राष्ट्रपति को इस बात के लिए 
सशक्त किया गया है कि वह संग्रोचनों को पर-स्थाफित करने की दांछतीयता पर विचार 
करने के लिए सबनों को प्रपता सन्‍्देक्न भेजे इस संशोधन का भौ ग्र्भ सीमित है । 


अनुच्छेद 4() का प्रारम्भिक माग इस प्रकार है-- 
“4(।) श्रनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में तिदिष्ट किती विधि में प्रथन 


अनुसूची प्रौर चतुर्थ भ्रनुसूची के संझोदन के लिए ऐसे उपबत्ध झल्तविष्द होंगे जो 
उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए झाकदयक हों: से 


यहां 'संशोघन' झन्द का बहुत ही सोमित श्र है। अनुच्छेद 3 और 4 के अज्ीन बनाई गई 
विधि को संविधान द्वारा परिकल्पित लोकतांजिक पढ़ति के अनुरूप द्वारा परिकल्पित लोकरतातिक पठ॒ति के अनुरूप' होता चाहिए। जो शक्ति 
संसद भ्रयुक्त करता है वह 'सांविधानिक स्कोम का अध्यारोहण करने को बक्ति नहीं है'। 
इसलिए कोई भी राज्य संस़द्‌ द्वारा अनुच्छेद 4 के प्रचीन न गठित किया जा सकता 
है, न सम्मिलित किया जा सकता है श्र न ही स्थापित किया जा सकता है जब तक कि 
उसके पास प्रभावकारी विधायी कार्यपालिक और व्याविक अंग न हों। [न्यायाधिपति 
झाह्द के अनुसार--भंगल सिंह इनाम भारत संघ ()] (महर्व देने के लिए रेझ्लांकित किया 
गया है) 


अनुच्छेद 69 (2) इस प्रकार है-- 


“ज्ण्ड () में मिदिष्ट क़िम्नो विधि में इस संविधान के संज्ञोवत के लिए 
ऐसे उपबन्ध भी भ्रन्तविष्ट होंगे जो उस विधि के उपबन्धों करे प्रभावी बनाके के 
लिए आवश्यक हों तया ऐसे श्रनुपुरक, प्रासंघिक और आसु्धगिक उपदन्ध हो समेंगे 
जिरहें संसद्‌ भ्रावक्‍्यक समझे :” 


यहां भी 'संश्ोषन' शब्द का एक सीमित श्रथ॑ है। हि 


() (3967) 2 एस० खो आर० 409, 42. 


शक 
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पंचम अनुसूची के भाग ब का पैरा 7, जो अनुसूची के संशोघत से सम्बन्धित है, 
इस प्रकार है-- 


“१. श्रलुखूची का संझोघल-- () संसद, समय-समय पर विधि द्वारा, जोड़, 
फेरफार या निर्सन करके, इस अदुसूची के उपबस्धों में से किसी का संझोधम कर 
सकेगी तथा जब अनुसूची इस प्रकार संजोवित हो जाए तब इस संविधान में इस 
अनुसूची के प्रति किसी निईछ का अर्च ऐसा किया जाएगा कि मानों वह निर्देश इस 
बकार संशोधित ऐसी ग्रतुसूची के प्रति हो ।/ 

यहां “संशोधन करना” पदको जोड़, फेरफार या निरसन करके अभिव्यत्रित के प्रयोग 
हारा व्याख्या की गई है। यद्द हमें प्रतीव होतः है कि जहां श्री जो संशोपन किए 
जाएंगे उत्हें सम्पूर्ण संविधान के प्नुकूल होना चाहिए। इसी प्रकार षष्ठ अनुसूची के 
कैरा 2] के श्रत्रीव जिसमें पंचल अनुसुत्री के पैरा 7 को शब्दावली दोहराई शई 
है, हमें प्रतीत होता है कि जो संशोधत करिए जाएंगे उन्हें संविधान के प्रनुकूल होना 
चाहिए । 


अनुच्छेद 4, ब्रनुच्छेद ।69 पंचम अ्रदुसूघी के पैस 7 तथा बष्ठ झनुसुत्री के 
पैरा 2 के अ्रदीन खक्तियों का श्रयोग करे हुए किए गए संझोचनों के मामले में यह 
बताया जा सकता है कि यह उत उपदत्धों को अभिव्यक्त रूप से कथित किया जया है कि 
उनके बारे में यह नहीं सका जाएगा कि वे झनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान 
के संशोवन हैं। 

इस यर भो ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि संविधान-समा जिसयें कि 
47 सितम्बर, 949 को अनुच्छेद 368 को अंगीकृत किया था, !3 ग्रगस्त, ]949 को 
शबनेमेंट भ्रॉफ इंडिया ऐक्ट, ॥935 की पुरानी घारा 29 के स्थान में निम्नलिखित धारा 
प्रतिस्थापित की थी-- 


/29. श्रभिनियम के कलिपय उपयम्धों सथा उसके भधोम किए गए झ्ावेशों 
को संझोच्वित करवे की सवर्नर जनरल छो झवित-- 


() रवनंर जनरल किसो समय यदि वह आ्रावश्यक समभत्ा है तो 
निम्नलिखित विषयों में से किसी की दावत किसी प्रान्तीय विधानमंडल के सम्बन्धित 
इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके श्रीन किए ग्रए किसी श्रादेश में जोड़, 
फ्रेरफार था निससन द्वारा रुँज्ोधन कर सकता है-- 

(क) विश्वानपंडल के सदन यह सदनों का गठम, 

(ख) इस अछिनिवम के प्रत्रीत निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए राज्य 
झेज्ीय विर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 


यहां 'संशोचन' झब्द की व्याख्या की गई है। यह हो सकता है कि दास्तव में इसकी कोई 
व्याख्या न हो क्‍योंकि प्रत्येक संक्षोघन में किसी प्रावियान के भाग में जोड़ता. फेरफार 
करना या निरसन करना अन्‍्तर्बेलित है। 
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ह॒ेल्ली. सीरबाई के :कथ्तानुसार प्नक्छेद 2, 3, 69, पंचम सूची. तथा पक््ठ 
अचुंसूसी के साथ पठित भनुष्छेद 4 द्वारा प्रदत्त संशोक्षव की शक्ति एक सीफ्त झक्ति है.व 
गहू केवल संविधान के कतिपय उपबन्धों तक सीमित है. जब कि ग्रनुच्छेद 368 के अ्रवीन 
शक्ति सीम्ति नहीं: है. यह सत्य है कि प्रत्येक उपबन्ध प्रथमदृष्टया प्रमच्छेद 368 के 
श्रधीन संशोधनीय्‌ है किल्यु हमारे समक्ष जो समस्या है इससे उत्तका समाधान: नहीं होता । 
हैं यहाँ उल्लेख कर दूं. कि फेरफार, जोड़ या निरसन' जोड़े आते... सम्बस्धी 
संशोधन प्रस्थापित करके ग्रनुच्छेद 368 में प्रयुक॒तन संशोचन करना” पद को विस्तृत 
करने का प्रमृल्न. कियः गया है किस्तु यह संशोधन सम्ान्थ कर दिया यया। (सी० ए० ढो० 
खर्ड 9, पृष्ठ (663): है 
-पुनः, अनुच्छेद 96 (2) में 'संशोखन' शब्द का एक सीमित प्र्थ में बथोग किया 
जया है। अनुच्छेद ।96 (2) इस प्रकार है-- ऊ 
ह “96(2). अ्रमुच्छेद ॥97 और 98 के उपन्रस्धों के प्रधीन रहते हुए 
कोई विश्रेयक, विधान-परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा तब तक 
« प्ास्ति न समका जाएगा जब त्क कि या तो बिना संशोधत के या केवल ऐसे 
सुंशोवतों के सहित,..जो द्वोनों सदनों, हास स्वीकृत कर लिए गए हैं, दोमों सदनों 
द्वारा वह,स्व्ीकृत न कर लिया गया हो।” 
». - इसी- प्रकार+ प्रगुच्छेद 972) में प्रयृक्त संशोधन” शब्द का अर्थ किया जा 
सकता है, जो इस प्रकार है-- 7 


+7 -... :“६97(2). थदि विवान-सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दोबारा पारित 
हो जाने हक्ष विधन-एग्पिद्‌ को पहुंचाए जाने के पश्चातु-- ड़ 
(क) परिषद द्वारा बिदेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, अथवा 
(ख) परिषद के सप्रक्ष विद्ेयक्त रखे जाने की तारीख से, उस से विधेयक 
+ पारित हुए वित्रा एक मास से अ्रधिक समय व्यतीत हो जाता है, प्रथवा 
(ग) परिषद्‌ द्वार विशेयक ऐसे संशोधमों सहित पारित हीतो है जिन्हें 
सभा स्थीकार नहीं करती, 
तो विधेयक राज्य के विश्ान-मंडल के सदनों द्वारा उस रूप में पारित 
। समझा जांएगा जिसमें कि बहू बिबान-सभा द्वारा ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई 
हों, जो कि विधान-परिषद्‌ द्वारा किए य्रा सुझाए गए हों तंख्य विधान-्सभा ने 
स्वीकार कर लिए हों, हुदवरी बार पारित किया गया घा।” 
“5. अनुच्छेद 200 के : प्रधीन राज्यपात को सम्कत किया भया है कि बह ऐसे 
संशोधन को, जैसा कि बह अपने सम्देश में पिफारिश करें, पुरःस्थापित करने की कांछनौयता 
के लिए सुझाव दे सकता है । यहां पुनः 'सशोघ्न' का स्पष्टतथा एक सीमित प्रथ है । 
«प्रनु्छेद 35.(ख्र] में प्रदक्त शहद. इस प्रकार हैं-- 
“कोई प्रदत्त विधि, जो भारत राज्य क्षेत्र में इस संविचाते के प्रारम्भ होने से 
ठीक पहिले लागू थी, उस में दिए हुए मिबन्धनों के तथा अनुच्छेद 372 के अधीन 
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>जड + उस्मेंकिए' यण्‌ किन्हीं अनेकूलनों ओर पसिवर्तनों के अधीन रह कर तब तक 
गवृत्तन्रहेगी;*जब तक-कि कह संसद्‌ द्वारा परिवर्तित या निरसित या संशोधितःनं 
की जाए।” 
“? हा सभ्रस्त तीमों ऋब्द ऐसे रूप में श्रयुक्त हुए हैं जो एक व्यापक प्रये देते हैँ। 
आख़ूयकार से संघ्ोधसनकरना' पद का ही केवल प्रवलम्ब लिया है । ना 
नुच्छेंद 372 में भी इसी प्रकार की भाषां प्रयुक्त हुई है जिसके द्वारा 
विद्यमान विधियां तब तक प्रभावी बनी रहेंगीं जद तक कि वे एक सक्षम विधातमंडल या 
जुसरे:म्क्षम प्राधिकारी ढारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित” न की जाएं । 

मूल ग्रतृच्छेद 243() जो प्रथप अतुयूची के भाग थे के राज्य-्क्षेत्रों की 
जाति हर सुदासन कै, लिए बिनियम बताने की शक्ति राम्ट्रपति को प्रदस करता है यह 
कथित किम्मा गया है; कि इस , प्रकार से “बता हुआ कोई विनियम संसदू-निर्मित किसी 
विधि का » 2८ 2८ निरस॒न. या, संजोवन कर सकेगा ।” यहां ये दो शब्द एक. साथ संसद 
द्वारा बनाई गई विधि की प्रगति में राष्ट्रति का विनियग बनाने की व्यापक शवित 
अर हैं। या ह॒ 


पुनः, भ्रमुच्छेद 252 में ये दो झन्द इस प्रकार रखे गए है कि वे एक व्यापक 
पद केरते हैं। धनुच्छेश 252 का खण्ड (2) इस प्रकार है-- 
+. संसद द्वारा इस अकार पारित कोई अ्धिवियम इसी रौति से पारित 
आओ पुंग्रीकृत संसद्‌ के प्रशितियम से. संशोधित था निरसित किया जा सकेगा, 
किन्तु किसी. राज्य के सम्बन्ध में, जहां वह लागू होता है, उस राज्य के विधान- 
मंडल के भ्रधिवियम से संशोधित था निरशित न किया जाएगा ।” 


अनुच्छेद 254 के परन्तुक में जो कि संसद्‌ द्वारा बताई गई बिधि तथा राज्यों 
है, विषु[नुमंडलों दारू ब्रताई गई विधियों की बसंगति से सम्बन्धित है, यह कथित किया 


पा 


हा फ्रउन्तु-इस खण्ड की कोई आंत संसद्‌ को किसी सप्रय उसी विषय के 
बन्ध में काई विधि, जिसके प्रम्तगंत ऐसी विधि भी है, जो राज्य के विधात- 
अंडल द्वारा इस प्रकार ति्थित विबि का परिवर्धत, संक्षोधन, परिवर्तन या विश्तत 
करती है, प्रध्वि नियमित करने से न रोकेगी ।” 

अनुच्छेद 320(5) में लंड (3) के परन्तुक के अधीत “>»( € 2 बनाए गए सब 
विनियम” उपान्तरिति किए जा सकते हैं, ये ?णन्‍्तरण “विरसन या संद्ोबन' दोनों के हारा 
हो सकते हैं | क्योंकि संसद्‌ के दोनों सदन या राज्य के विधानमंडल के सदन या दौनों सदन 
सत्र के दौरान उस समय यचा सकते हैं जबकि वे रखे जाते हैं। 


हमने विभिन्‍न भ्रनुच्छेदों की मापा के फेरफार के प्रति जो कि संशोधन या 
निरसन के अक्न से बिस्दृत रूप से सम्जन्धित है, निर्देश किया है । क्योंकि हमारे संविधान का. 
प्राहषण बड़ी सावधानी से किया गया था श्रौर हमें मानना चाहिए जि अत्येक शब्द 
का चुनाव बड़ी सतर्कता के साथ किया गया वा जिससे कि उसका उवित धर्य गिकल सके । 
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में इस मिद्धास्त के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के होहूमस बसाष जैनीसस (7) बराले 
मामले तथा जो कि विश्लियप्त अनाम युनाइटेड स्टेट्स(“) वाले मामले में भ्रतुसरित किया 
गया था के निम्नलिखित मतों का श्रवलम्बन करता हुँ-- 


“थुनाइटेड स्टेट्स के संविधान की व्याख्या करते समथ प्रत्येक खब्द पर 
सम्यक्‌ बल और उसका समुचित अर्थ देवा चाहिए क्योंकि सम्पूर्ण लिखित से यह 
स्पष्ट है कि कोई भी शब्द ने आवश्यक रूप से प्रधुक्त हुम है और ने ही 
अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है (” 


इंडियन इंडियेंट्रेंस ऐक्ट, 7948 की धारा 6(2) के प्रति निर्देश किया गया है 
जिसमें उसकी ग्रन्तिम तीन पंकितियाँ निस्‍्त प्रकार हैं-- 


// ““-* :* और प्रह्येक्त डोमिनियन के विधानमंडल को शाक्तियों के 
अच्तर्गत ऐसे प्रश्विनिय्म, ग्रादेझ, नियम गा विनियप्त जहाँ तक कि ये डोमिनियन की 
विधि के भाग हैं, को निरसित झौर संशोधित करने की शक्ति है। 


यहां 'निरसन या संशोधत करना' व्यापक अभिव्यवित से ग्रहे शम्ित प्रदत्त होती है कि 
संसद के विशप्ात अधितिग्रम से स्िस्त पूर्णतवा नया ग्रद्चिनियम रख दिया जाए। 


इस प्रकार इन उपवत्पों को देखने से कोई सन्‍्देह् नहीं रहता कि जो विभिन्‍न 
शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, वे विभिन्‍न ग्रथों की पूति के लिए श्रयुक्त हुए हैं। सापपूर्ण 
संविधान में प्रुक्त शत्दावली में जो ग्रतिरिकत फ्रेर्फार है, उसको ध्यान में रखते हुए यह 
अर्थ निकलता है कि शब्द 'संक्षोधन' को अनुच्छेद 368 द्वारा तथा संविबान के ओणष उपबंधों 
दंशरा अ्रपना स्वरूप प्राप्त करना चाहिए। इसमें कोई सम्देह नहीं है कि इसका यह आशय 
नहीं है कि सम्पूर्ण मंविधान को दिरखित किया आए प्रत्यश्नियों के विद्वान काउस्सेल वे 
यहां तक मान बिया है। 


इसलिए अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त “इस संबिधान का संशोधन” अभिव्यक्ति कौ 
आस्तविक विधयवस्तु को समभले के लिए हमें संविधान के सम्पूणे ढांचे पर दृष्टिपरात 
करना पड़ेगा । संविध्ञार का ब्रारस्थ इस प्रस्कावना के साथ होता है जो इस प्रकार है-- 


हम भारत के लोग, शारत को एक सम्पूर्ण प्रभुस्वसम्पन्त लोकतंत्राथक 
भ्रणराज्य बचाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को : 
सामाजिक, ग्राधिक और राजनैतिक न्याय, 
विज्ञार अभिव्यवित, विद्दास, घर्म 
और उपासना की स्वतस्थता, 
प्रद्विष्ठा और ग्रवसतर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, 
तथा उन बब में 


(0) 49 लॉयस इडिज्ञषन 579, 594. 


0) 77 लॉयस इडिशन, 372, 380. 
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उधबित को गरिमा और राष्ट्र की 
एकता सुनिक्चित करने वाली बम्बुता 
बढ़ाने के लिए 
डुढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में 
आ्राज तारीख 26 नवम्बर, 949 ई० को [एतक्द्वारा 
इस संविधान को अंगीकृत, प्रधिनियमित और ब्रात्मापित करते हैं ।" 


यह प्रस्तावता 22 जनवरी, 947 को अ्ंगीकृत किए गए उद्देश्यमुलक् संकल्प 


की दिशा और दृष्टि में श्रारर्पप्त की गई थी जो इस प्रकार है-- 


(॥] संबिधान-सभा भारत को सा्पूर्ण प्रभुत्वन्सम्पन्च गराराज्य उद्घोषित 
करने ग्रौर उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान बनाने के लिए झपने दृढ़ 
ब्रोर पविन्न संकल्प की घोषणा करती है। 

(2) जिसमें कि वे राज्यक्षेत्र जो कि ब्रिटिश भारत के भ्रव प्रंग हैं, दे 
राज्यक्षेत्र जो प्रब भारतीय राज्य हैं, और ऐसे दूसरे भारत के भाग ओ ब्रिटिश्ष भारत 
प्रौर देशी रियासतों के बाहर हैं तथां ताथ ही साथ ऐसे दूसरे राज्यल्लेत्र जो स्वतन्त्र 
सस्पूर्णा प्रभुत्व-सम्पन्न भारत को गठित करते के लिए इच्छुक हैं, उत सभी का यहू 
संघ होगा । 

(3) जिसमें कि यक्त राज्यक्षेत्र चाहे उनकी वर्तमान सीमाएं या ऐसी दूसरी 
सीमाएं जो संविधान-सभा द्वारा और तत्पश्चात्‌ संविधान की विधि के ग्रनुसार 
प्रवधारित हों, उन्हें अवशिष्ट शक्तियों के साथ स्वायत्त झासन की इकाई की हैसियत 
आष्त होगी प्रौर उसे बनाएं रखेंगे । तथा ऐसी शक्तियों झौर कृश्यों के सिवाय 
जो संघ में विनिहित हों, या संघ को समनुदेशित हों, या संघ में भ्र्तनिहित हों या 
ब्रिबक्षित हों या उससे उत्पन्न हों, सरकार और प्रशासन की समस्त शक्षितयों और 
कृत्यों का प्रयोग करेंगे । 

(4) जिसमें कि सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतस्त्र भारत, इसके थटक भागों 
तथा सरकार के झ्ंगों की समस्त शक्तियां जनता से त्राप्त की जाती हैं ॥ 

(5) जिसमें कि भारत के समस्त सोगों को सामाजिक, भाधिक और 
राजनैतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा श्रौर सवसर को समता की भारण्टी को जाएगी प्रौर 
उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा तथा उन्हें विधि के समक्ष विधि प्रौर जोक नैतिकता 
के अध्यथीन रहते हुए विचार, ग्रभिष्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाथ की 
तथा संस्था और संगम दनाने की स्वतस्तता होगी! 

(6) जिससें कि झस्पसंख्यकों, पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों तथा दलित एवं झन्य 
पिछड़े वर्गों के लिए बमुच्त सुरक्षा को व्यवस्था की जाएगी । 

(7) जिसके द्वारा गणराज्य के राण्य क्षेत्र की प्रखंडता सौर न्याय और 
सम्य राष्ट्रों की विक्ति के प्रतृस्तार भूसि, जल झ्ौर प्राकादा में के उसके सबवप्रभुत्व- 
सम्पन्न ध्रधिकारों को बनाए रखा जाएगा। 

(8) यह भ्राचीन देक्ष विश्व में ग्रपना उचित और सम्मातित स्थान प्राप्त 
करता है प्रौर विध्य प्रान्ति तथा भनृष्य जाति के कह्यारा के उत्थान के लिए 
अपनी पूर्ण श्रौर सक्तिय भूमिका का निर्वाह करता है | 
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इस उद्देश्य मूलक संकरूप को स्वीकार करने के लिए संकल्प को रखते समय पंडित 
अवाहर लाल नेहरू ते निम्न प्रकार कहा था-- 


“हमने इतने दिनों से जो कुछ सोचा था प्ौर जिसका स्पष्न देखा था तया 
निकट भविष्य में जिसको प्राप्त करने की हम प्राशा रखते हैं उन सबको यहू 
(संकल्प) लड़ी नम्रतापुर्वेक विद्य को बताना चाहता हूं ! उश्नी भाव में हैने इस 
संकल्प को सदन के समक्ष रखने का साहस किया ग्रौर उसी भाव में मैं सदन पर 
विश्वास करता हूं कि वह उसे प्रहण करके और ब्रन्ततोगत्वा उसे पारित करेगा। 
ओमान्‌, मैं पूर्ण भरादर के साथ प्लापकों तथा सदन को यह भो सुभाव दे दूँ कि जब 
बस संकल्प के प्रास्ति करने का समय ग्राएं तो हाथ उठाकर भ्रीपवारिक रूप से इसको 
से पारित किया जाए किल्तु हम सब खड़े होकर भ्रंथिक गम्भीरता के साभ इसको 
बारित करें श्रौर इस प्रकार हम यह नया प्रण करें ।/ 


मैं ण्हां उस इतिहास को बता हू जो इस प्रस्तावना को प्रन्तिम रूप देने का 
है । म्योंकि हससे यहू द्शित होगा कि जब्र इसको प्रन्तिम झूप से स्त्रीकृत किया गया या 
तो यह संविध।न के भनुरुष था। न केवल संविधान अ्रस्तावना को ध्यान में रक्षते हुए विरणित 
किया गया था प्रपितु यह प्रस्‍्तावना मी प्रस्ततोगत्वा संविधान को ध्यान में रक्षकर 
सुनिश्चित की गई है। यह बात प्रस्तावना के विरचित करने के इतिहास के निम्नलिखित 
संझ्षिप्त सर्वेक्षण से प्रतीत होती है जो बी० शिवराव द्वारा लिखित “फ्रमिंग झॉफ इण्डियाजञ 
कांस्टिट्यूगस (एं स्टडी)” से उद्धत किया गधा है। सबसे पहले जो प्रारूप बता था उस 
में यह भ्रस्ताबना कुछ प्रोपचारिक रूप की थी, जो इस प्रकार है--"हम भारत के तोग, 
जनसाधारण के कल्याण की व्‌द्धि क॑ लिए एतद्द्वारा प्पते चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम 
से इस संविधान को प्रधिनियमित गौर प्रगीकृत करते हैं तथा भ्रपने को ब्रात्मापित करते 
हैं(') 

3 जून, (947 की योजना के पदचात्‌ जितके हारा देश के विभाजत तथा भारत 
झौर पाकिस्ताव की स्वतस्थ शोसिवियंतों की स्थापदा करा विभिश्चय हुश्रा था, 
8 जून, 947 को संघ संविधान झौर प्रदेशीय संविधान स्रमितियों की एक संथुक्त 
उपसमिति ने यह प्रनुभव किया था कि हाल की ब्रिटिश सरकार की घोषणा को दृष्टि में 
रखते हुए इस उद्देश्य मूलक अस्ताके में संशोधन प्रावश्यक होगा | 3 जून, की घोषणा से यह 
स्पष्ट हो गया है कि ]5 प्रगस्‍्त, 947 से भारत को डोमितियन स्टेट्स के रूप में पुणे 
स्वतस्क्ता प्रवत्त बी जाएगी । विभाजन की विवक्षाग्रों को परीक्षा करते के पदचात्‌ उपसमिति 
का बह विचार था कि उद्देश्य सुलक संकल्क में संगोघन करते के प्रइत पर समुबित 
रूप से तमो बिचार क्रिया जा सकता है जबकि 3 जून वाली पोजता वास्तविक रूप. में 
कार्यान्वित हो जाए 4 संघ संविधान समिति ते भ्र्तरिम रूप से बी० एन० राब० द्वारा 
प्रारूपित प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया ग्लौर बिना किग्री परिवर्तन के ग्रपनी 
4 जून, 948 बालौ रिपोर्ट में उसे पुनः इस स्पष्ट मान्यता के साथ उस प्रक्रम पर उद्धृत 
किया कि यह प्रस्तावना उद्देश्य मूलक प्रस्ताव पर ही ब्रन्तिम रूप में झ्राघारित होगी। 
38 जून, 947 को संविधान प्तभा क॑ सदस्यों को भेजे गए एक कथन में पंडित जवाहर 


(।) क्षिबराव की--फ़ शिग झ्रॉफ इण्डियाज कांस्टिदूयूजन--४ स्टडी--पृष्ठ 27, 
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खास नेहरू ते ब्रत्य वातों के साथ-क्षाय यह कहा था कि यह प्रस्तावना किप्ती न किसी रूप 
में उद्देक्य मृजक प्रस्ताव के प्रत्तगंत है जिसके लिए यह झ्रशय था कि उसे विभाजन के 
कारण हुए राजन॑त्िक परिवृत्ततों करे कारण कुछ डपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए ग्रस्तिम 
संविधान में सधाविष्द कर लिया जाए। 3 दिन के पश्चात्‌ संघ संविधान सतिति की 
रिपोर्ट को किचार के लिए रखते हुए उन्होंने यह सुझाव दिया था कि इस प्रक्रम पर यह 
ध्रावश्ष्यक है कि प्रस्तावना के प्राहप वर विचार किया जाए क्योंकि संविधान उद्देश्य पृलक 
संकल्प .में प्रधिकथित प्राथारभूत विद्धास्तों से बंधा है भौर इन्हें परिवर्तित परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना में सप्ताविष्ट किया जा सकता है। इस सुझाव को 
संविधान सभा से स्वीकार कर लिया प्र प्रस्तावना पर और झणिक जिचार करने से रोक 
दिया गया । 


हमें प्रम्तरवर्ती प्रारूपों पर विचार करना घावश्यक नहीं है क्योंकि इसी बीच 
प्रप्रेल, 949 में विभिन्‍न कॉमसबैल्थ देशों की सरकार द्वारा घोषणा को प्रंगीकृत कर 
लिया गया [देखिए संविधान सभा वाद-विदाद, खण्ड 8, पृष्ठ 2] प्रौर यह संकल्प दो 
दिने के बाव-विवाद के पश्चात्‌ !7 यई, 949 को संक्धितत सभा द्वारा अनुसमधित 
किया गया । 


हसी बोच भारतीय देशो रियासतों के विलयन प्लौर एक्रीकरण की प्रकिया भी 
पूरों हो गई प्रौर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 प्रक्तृुबर, 949 को संविधान सभा 
के समक्ष पह कहा कि हू सवा संविध्ञान लोकतस्तों प्रौर राजतस्त्रों के बीच सन्धरि नहीं है 
मपितु, यह जनता की सम्पूर्ण अमृत्त अम्पस्तता की भ्रबारभूत उपधारणा के ब्राधार पर 
अना हुध्ा भारतीय लोगों दा एक संघ है । 


सविधाने सभा ने 4? भअक्तूवर, ।949 को इस प्रारूपित प्रस्त/वता पर विचार 
किया । श्लिव राब ते यह सत दिया था कि “संविधान सभा के प्रष्यक्ष ने यह स्पष्ट 
किया था कि प्रस्तावना को प्रम्त में रखने वा उद्देश्य यह है कि यह सुनिर्चित किया 
जाएं कि जिस रूप में संविधान स्वीकृत किया गया है यह उसके प्रनुरूप है। एक बार जब. 
शक्ति का प्रस्तरण हो जाता है तो ब्रिटिश संसद के पश्चातवर्ती भ्रतुमोद्न का, जैसा कि मई 
946 के ब्रिटिश कैबितेट घिजन की मल योजना में कल्पना की गई थी, कोई भ्रद्न ही नहीं 
उठता । संजियान सभा जो सम्पूर्ण प्रमुस्वसापस्त प्रकृति की है इस प्रकार जिता किसी विवाद 
के त्तीव्रगामी षटलाओं के कारण स्वत: सम्पूर्ण प्रभृत्वसम्पन्न हो गई भौर प्रस्तावना के इन 
बच्चों का "इस्र संविधात को स्त्रयं को झात्मावित करते है” पूर्ण औचित्य हो गया । पंविश्रान 
सभा ने इस प्रस्तावना को जिन। किसी परिवततन के प्ंगौकृत कर लिया! तत्पश्चात्‌ यह 
झ्ब्द और प्रंक “कि यह तारीख 26 नवम्बर, ।949” धन्तिम पैरा में इसलिए जोंडे गए 
जिससे कि वह तारीख दक्षित हो जिस दिन कि संविधान सभा ने अन्तिम रूप से इस 
संविधान को प्रंगीकृत किया था । 


मामूली कानूनों के निवेदन में श्रस्तावना के उपयोग को बआांबत कोई सदेह नहीं 
है कि उस दइच्चा में भाषा को उपास्तरित करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा 
सकता जबकि झथिनियमिति की भाणः सादी प्रौर स्पथ्ट है मद भाषा सादी और स्पष्ट नहीं 
है तो श्रस्तावदा का प्रभाव गअ्धिलनियांमि के दस्ठावेज में प्रयुक्त भाषा को 
विस्तारित करने या उसको निबन्धित करने का हो सकता है। तव उस दशा में उस 


220 उच्चतम न्यापासय निरंय पत्रिका. [[973] 2 उमर० नि० प० 


श्र को ग्रहण करना पड़ेगा जो प्रस्तावना के उद्देश्य झौर विस्तार के निकटतम हो) 
[देलिए--बिभुबन प्रकाप्न नम्बर ननाम भारत संध(?) ] 


यक्षपि हम किसी मामूली कानूल के निर्वंचन से सम्पृक्त नहीं हैं जेसा कि एक 
सर्वप्रस्िद्ध वकील सर भ्लादी कृष्णस्वामी ने कहा था “जहर तक इस प्रस्तावता का 
सम्बन्ध है यद्यपि हम आराभुनी कानून की प्रस्तावता पर अधिक महत्व नहीं देते हैं किन्सू 
सांबिधानिक कामूम में जो ग्स्तावना होती है उसे सर्वाधिक महत्व देना ही है” । (संविधान 
सभा विधार-पिभेश, सण्ड 0, पृष्ठ 4।7)॥ हमारी प्रस्तावना में सम्यूण संविधान के 
जर्देष्यों को कप रेखा है । सब. तक “जो कुछ हमने सोचा था या जिसका स्वप्न देखा वा" 
उसे यह भ्रभिव्यकत करती है। 

जेरबारी मूमियन ए*ढ एस्सलें्र प्रॉफ एस्कलेल्स(*), वाले निर्देश में प्रस्तावना 
के बारे में तिम्न प्रकार कहा गया था -- 


“इसमें कोई संदेह महों है कि शंविधान की श्रस्ताबता में ग्रपनी सम्पूर्ण 
प्रभुस्वसम्पन्‍्न इच्छा का प्रयोग करते हुए भारत के लोगों ने जो-जो घोषणा की है 
कह स्टोरी के अब्दों में इस प्रकार है 'इससे संविधान निर्माताप्रों के उद्देश्य का पता 
चलता है' इससे यह दक्षित द्वोता है कि उतकं वे साथारण उद्देश्य क्या थे, जिनके लिए 
उन्होंने शंविधान में इतने उपयस्ध किए थे। किन्तु फिर, भी प्रस्तावना 
संविधान का एक भांग नहीं है क्योंकि जँसा कि विल्लोबी ने प्रमेरिकी संविधान की 
प्रस्तायना के बारे में इस प्रकार मत दिया है “यह कभी नहीं साना गया हैं कि 
गूनाइटेड, स्टेट्स की सरकार या उसके किसे विभाग को प्रद्ल किसी मुख्य क्षाक्त 
का बह लोत है। ऐसी शक्तियों के प्रस्तंगत केवल बड़ी क्षक्तियां भातीं हैं जो 
संबिधान के ढांचे द्वारा भ्रभिब्यकत रूप से प्रदान की गई हैं भौर ऐसी शक्तियां जो 
कि इस प्रकार की क्षक्तियों द्वारा विवक्षित की जा सकती हैं । 
जो बात शक्तियों के बारे में सही है बह सामान्य रूप से अ्रतिषेधों मौर परिसीमाप्रों के 
आरे में सही है ।” 

गोलक साथ ननाम पंजाब(*) बाले मामले में न्यायक्तिपति बांध ने बेश्वारी 
वाले मामले (?) के मत का 'अवलम्ब किया और निम्न प्रकार कहा था-- 


/तकीं के धाधार पर हमारी थह राब है कि प्रस्तावना अनुच्छेद 368 में 
अम्तविष्ट संविधान को संशोघन करने की शवित को न तो प्रतिधिद्ध कर सकती है, 
मे तो किसी रूप में नियंत्रित कर सकती है और न ही उस पर किन्हीं विवक्षित 
प्रतिषेथों था परिसीमाओरों को अ्धिरोषित कर सकती है।” 
इस मामले में स्पश्दध्िपति बछावत ने तिम्तलिखित मत व्यवत किया. घा-- 

“जो भी हो यहैष प्रस्तावना संविधान के अनुच्छेदों की अ्रसंदिग्पार्थी भाषा को 
विमस्त्रित नहीं कर सकती है। देखिए विन्स, लेजिस्लेटिय एक्जीगग्ूटिव एण्ड जूडीक्षियन 


()) (970) 2 एस० सरी० प्रार० 732, 737-- [970] 3 उम्र० नि० १७ 958. 
(2) (7960) 3 एस० सी० आर० 250, 28-82. 
(१) (967) 2 स्री> एस० झआर० 762, 838 और 94. 
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पावर्स इत आध्टरेलिया, तृतीय संस्करण, पृष्ठ 694-5 : बेरबारी सूनियन एड 
एक्सचेंज ग्रांफ उन्हते्स वाला मासला() 


इस जाबत जैसा कि ऊपर दक्ित किग्रा गया है न्यायालय यह अभिनिर्धासिति करने 
में गलत भा कि यह प्ररस्ताबना उस इच्चा में तब तक संविधान का भ्राग नहीं है जब तक 
कि न्‍्यायालय संविधान कामून झौर संविधान जैसा कि पालश्रीवासा ते उल्लिखित किया है 
के बीच #१५२ अ्म्तर होने की वात न सोचे । ग्रह श्रभिव्यक्त रूप से मत दिया गया है कि यह 
संविधान का एक भाग है। झागे भी इसकी वाग्त हमारे समक्ष किसी ऐसे प्रभाण के प्रति 
निर्देवा कहीं किया गया है जिससे यह प्रतिपादना सिद्ध हों सके कि “जो बात शवितयों के लिए 
सही है, वह सामास्य रूप से प्रतिश्रेश्ों और परिसीमाग्रों के आरे में भी सही है” । जैसा कि 
मैं बाद में दक्षित करूंगा परिसीमाएं प्रस्तावन! से भी कुछ मामलों में व्युत्पन्त की गई हैं । 

पालखीवाला ने अ्रपन्ती लिपित दलील में ग्रह निश्रेदत क्रियाड़े कि आरती 
संब्िघान कानून ग्रौर भारत क॑ संविवात्त के वीच श्रन्तर है। उन्होंने निम्न प्रकार 
दलोज्न दी है-- 
" थरहू संविधान' बहु संविधान है जो प्रस्तावना का गमुसरण करता है। यह 
अनुच्छेद प्रथम से प्रारम्भ होता है प्रौर मूलतः भ्रष्ठम श्रतुसूची में समाप्त होता 
था। किन्तु प्रद् प्रथम संशोधन प्रधिनियम, ।95[ के पदचात्‌ नक्षम प्रनुसूच्षी पर 
समाप्त होता है जिस एप में यह प्रस्तावता प्राकृपित की गई है उससे इस बात में 
कोई संदेह तहीं रह जाता कि प्रस्‍्तावना से जो प्र्थ निकलता है भर जो प्र्ष 
दिया होता है वह भारत का संविधान है।” 
उसने यह भी दलील दी है कि प्रतुच्छेव 394 में यथा उपबंधित अनुच्छेद 5, 
6, 7 प्लादि के साथ 26 नम्बर, 949 को यह प्रस्तावनता अ्रभावी हुई थी। क्योंकि 
अनुच्छेद 3, 6, ? ग्रौर उसमें उहिलखित दूसरे प्रमुषोद प्रस्तावमा के प्रभावी होने के पश्चात 
उसमें उल्लिखित ख़ण्डों की ग्रधिनियमिति के बिना प्रभावी नहीं किए जा सकते थे । उम्तका 
कथन है कि प्रस्तावना संविधान कॉतूत का एक भाग है ते कि उस संविधान का भोगजों 
कि उसका पृथ्ेबर्ती है। इस दलील पर कुछ कहा जा सकता है किश्तु हमारे मतावुस्तार यह 
आ्रावश्यक नहीं है कि हप्त इस प्रस्तर के ऊपर प्रपना बिनिश्वथ दें क्योंकि प्रस्तुत मामले में 
यह विनिश्चय करना ग्रहवश्यक तही है कि क्या श्रतुच्छेद 368 संख्रद्‌ को सवाक्त करता है 
कि बह प्रस्तावना की संक्षोघित करे । ससद्‌ ने प्रभी तक प्रस्तावना को संशोधित करने 
के लिए नहीं चाहा है । 

अहूराम छुर्वीद पसोकाका बनाम सुध्यई राज्य (२) बाले मासले में इस स्यायालय 
ने प्रस्तावभा का उपयोग प्र्थास्थयन की सहायता के लिए किया भा । भाग 3 के प्रति निर्देश 
करने के पढ्चातू मुख्य स्यायाधिपति महाजन ते निम्नलिखित मत व्यक्त किया था-- 

"हमारा विचार है कि जित प्रधिकारों को मूल भ्रधिकार कहा जाता है कि 
थे प्रस्तावता की घोषणा के प्रावश्यक् परिणाम हैं कि भारत के लोगों ते भारत 
को एक सम्पूर्ण प्रभृत्वसम्पन्स लोोकतात्रिक ब्रणराज्य बनाने के लिए प्रपना 
पविश्न संकल्प किया है * 


) (।960) 3 एन सो० आर० 250, 
(४) (955) । एस० सी० झार० 63, 658. 
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इसी ग्रकार केरल खझिल्षा विशेयकह्, ॥957 को विविमान्यता पर विचार करते 
समय मुख्य न्यायाधिपति दास ने केरल एजुकेशन बिल, 957 के मामले (?) में अपना 
मत इल ब्॒ब्दों में प्रकट क्रिया-- 

“जिस बिव्रेयक के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने सन्‍्देहों को जन्म दिया 
है, उसके उपबन्धों के छही अर्थ, ब्लाशय तवा उसको विवज्ञाओं को समकते के जिए 
पहले तो संविधशन के कुछ उपदन्धों का हवाला देना आवश्यक है जिनका समीक्षा 
धीन प्रश्नों पर प्रभाव पड़ता है और बाद में विदेषक के वास्तविक उपबन्धों का सी 
हवालर देना जरूरी है। हुम्तारे संविधान की प्रेरणाद्ययक तथा उत्कृष्ट भाषा में 
झभिव्यक्त पस्तावना, भारत के लोगों के, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुलसम्पल 
लोकतस्त्रात्मक गण्नराज्य बनाने के लिए तथा आदि ग्रादि * - “** (इसके बाद वे 
पूरो प्रस्तावना को उद्धत करते हैं) 777४ के लिए उनके दृढ़ संकल्प कौ चर्चा 
करती है। जनता को विचारों गौर अभिव्यक्ति की प्रेरणा किसी वात से इतनी नहीं 
मिलती है जितनी शिक्षा से ! शिक्षा ही हमारे विश्वास और मिष्ठा को स्पष्टता 
प्रदान करती है और उपासना की भावना को बलवती बनाती हैं। प्रस्तावना में 
बणित इन महालतभ॒ प्रयोजनों को पक्का करने और कार्यात्वित करने के लिए 
हुमारे संविधान के भष््म 3 ने हमें कुछ मूल अ्रधिकार दिए हैं ॥” 


थह्व मान लेने के जद कि श्रस्तावना संविधान का भार हहीं है स्यायाधिपति 
* मघोलकर ने सज्जन सिह दमास राजस्थात राज्य(*) वाले मामले में अपता मंत इस भ्रकार 
प्रकट किया-- के 

“इस प्रदन पर क्चार करते समय यह ध्यान में रखना सुसंग्रत ज्ञोगा कि यह 
अस्तावना ऐसी साधारण कोटि की उस्तावता तहीं है जैसा कि विघानमण्डल के किसी 
प्रधिनियम्त में होती है। इस पर गहरे चिन्तन की छाप है और ग्रधार्थता उसकी 
विशेषता है । क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधान की रचना करने वालों ते 

इसको विशेष महृ्त्द प्रदान किया था ।” 


विवक और गैरन ते “एनोटेटिव डॉस्टिट्यूबन ऑ्रॉफ़ दि आस्ट्रेलियत 
कॉमनबैल्प (90| पृष्ठ 294)” लाषक अपनी कृति से लाई बिग कृत प्रेकिटिकल 
लैजिस्लेशन' (पृष्ठ 36) से निम्ज्नलिजित वाकक अपना लिया-- 

“अस्तावना का प्रयोग ग्रन्य प्रयोजलों के लिए भी किया जा सकता है : कुछ 
बदों के अर्थ॑-विस्तार को सीमित करना या तथ्यों को स्पच्ट करमा या परिभाजाश्रं 
को भ्रद्धिस्ट करता ।/ 

4. “लेजिस्लेटिव डायरेक्टिव (वृष्ध 37) पर चार्टनने यह राय दी हैकि 
अस्तावता के अ्र्था्वमन का श्रभाव या त्रो यह हो सकता है कि वह प्रधिनियमित्ति में प्रयुक्त 
सामान्य भाषा को अयं-दिस्तार प्रदान करे या फ़िर उसके भ्रव को सोण्ति करे ॥ 


(7) (959) एस० सी० आर० 995, 08-]049. 
#7) (965) । एस० सी० ऋर० 933, 968. 
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अदनी जनरल ब्रताम प्रिन्स असबेस्ट ग्रॉतस्टश ऑफ हैसोबर[') बाले मामले 
में हउब ग्रॉफ क्ाइत मे इस बात पर दिचार किग्रा कि प्रिन्सेस सोफिया मैचरलाइजेशन 
ऐक्ट, 78 करे निवंत्रर पर उसकी प्रस्तावना का झा प्रभाव पढ़ता है? उस मांमले में 
यह ग्रभितिर्धान्ति छिवा गया कि “ऐक्ट के ग्र्थान्‍्कयन की दृष्टि से ऐक्ट या उसकी 
अ्रस्तादना में कोई मो ऐसी बात नहीं है जिसका निवेचन यदि पुराने सुरुंगत कानूनों के 
प्रकाश से किया जाए तो बह प्रविनियमित करने वाले उपदस्पों के सारबान्‌ 
द्वाऊ्दों के सरल तथा साधारण अर्थ को निबन्त्रित या सीमित कर सकती हो और यह कि 
“जन्मे या इपके छाद जन्‍म लेने वाले” पारस्थरिक्र देझज-बर्ग से समय विणयक किसी जो 
सौमा का विध्ार किए बिना सभी डिब्रियों के ऐसे ही वंशज प्भिक्नेत हैं।” श्ग्गे लेस कर 
हाउस प्रॉफ लाड्से ने वह अ्भिनिधरेरिस किया कि सत्‌ 705 को ध्यान में रखने हुए यदि 
इस ऐब्ट पर ब्रिचार किया जाए तो इस अर्वाल्कियन में कोई ऐसी स्पष्ट अर्थद्वीनता नहीं है 
जिसके पब्राधार पर न्यायालय इसे नामंजूर कर सक्के ।7 
श्री सौरबाई ने लाई मारमण्ड के भाषण से पृथ्ठ 467 पर भ्रकाशित एक पैरे का 
हवाला दिया । वह पेरा बहुत लम्बा है फ़िर भी मैं इन दाक्यों को उद्भृत करता हूं-- 
“प्रस्तावना उचित रूप से अभिभावी तभी हो सकती है जब अ्धिनियमन खण्ड 
के प्रपेक्षाहत दुरुह या झनिश्चित क्षम्दों की तुलना में उससे प्रकट होने बाला भर्य 
स्पष्ट और निश्चित हो” *“ “77 *। “--“**- बदि अधिनियम में खण्ड के शब्दों से 
केबल एुक ही अर्थ तिकलता हो तो उस अर्थ को प्रभाव दिया ज्यएवां चाहे फिर 
यह प्रस्तावना के साथ प्रसंगत ही क्यों न हो, किन्तु यदि अ्चिनियमन खण्ड के शब्दों 
का अर्थ दोनों तस्ह से किया जर सकता हो जैसा कि पक्षकारों ने सुझाया हो तो 
अधिमान उस ब्र्थ को दिया जाएगा जिसका भ्रस्तावना के साथ ग्रेल बैठता हो।” 


बाईकाउप्ट साहमॉण्ड्ज ने इसी विषय की विवेचना पृष्ठ 463 पर इस श्षब्दों में की है-- 


“एक बोर यह प्रस्थापना स्वीकार की जा सकती है कि “यह सुस्थापित नियम है 
कि जब झवितियमितियों को झनिव्यक्त करते वाले झब्द स्पष्ट हों प्ौर उनके भर्य 
करने में कोई बात संदिग्क न हो तब प्रस्तावना का उपयोग उन अजिनिग्रमितियों के 
अर्थ पर वस्धत लगाने के लिए नहीं किया जा सकता ।” मैं लॉ जज चिट॒टी का 
कथन उद्धत कर्ता हूं जिसको परोदेल अनाम् कंम्पटन पार्क रेसकोर्स कम्पनो 
लिकिटेड(*] दाले मामले में लॉ डेवी ने सराहनाः करते हुए अनुणोदित किया था । 
इसके विपरीत जब तक शब्दावली का अध्ययन उसके संदर्म में न कर लिया 
गया हो लव तक थह ऋहुना बहुच्ा कठिन होगा कि अज्दावली स्पष्ट है और उनके 
अर्थ के संम्वन्ध में कोई सम्देह नहीं है ।” 
इस माझ्ले से प्रकट होता है क्रि संविधान के संदर्म में अनुच्छेद 338 का अध्ययन 

करमे पर यदि में झनुभव कहूं कि “संझोडन/ क्षब्द संदिश्ार्थी है तो मैं, यह पता लगाने के 
लिए कि कौन सा भ्र्ष॒ ब्रस्ताबना के सात्र पढ़े जाने पर ठीक बैठेगा, प्रस्तावना के प्रति 
निर्देश कर सकता हूँ 


(!) (957) ए० सी० 436, 460. 
(/) (899) ए० सी० ।43, ॥85. 
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झडेट ज्रॉफ विफ्टोरिया बनाम कॉमतर्यैल्व (!) दाले मामले में, जिसकी विस्तारपृर्ण 
चर्चा ढाद में की गई है, बहुत से न्यायाघीशों ने संविधान की परिसंघीय (फेडरल) रचना की 
चर्चा की है। कॉमनवैल्‍थ ग्रॉफ धास्ट्रेलिया कांस्टिट्यूजन ऐक्ट, 902 की श्रस्तावना में ही 
"बन इण्डिसोल्यूवल फेशरल कॉमवर्वल्थ” (अ्रविवटनीय प्रिसंधोय राष्ट्र संध) का उल्लेख 
किया गया है। 


इस भक्त पर आस्ट्रेलिया में रीज़ बाद-विवाद छिड़ा दृश्ता है कि क्या ऐसा संशोधन 
किया जा सकता है तो “प्रविषटनीय” स्वरूप को निदिष्ट करने वाले सविधान अभ्धितियम 
की प्रस्ताबना और उन भाराहों के साथ श्रसंगत हो जितमें संविधात की परिसंधीय 
्राकृति के प्रति निर्देश किया गया है। इस-विवाद का उल्लेख करने के बाद बाइन 
छत 'लेजिस्लेटिख एक्जक्यूटिद एप्ड जूडीक्षियल पावर्स इन शअ्रास्ट्रेलिया, धतुर्य संस्करण 
पृष्ठ 506 में यह कहा गया है-- 


"उस गियम के झतिरिकत, जो यह कहता है कि प्रस्तावना पर कानूनी 
तिर्बंचन करते समय सामान्यतः ध्यान ही नहीं दिया जाना चाहिए यहू स्पष्ट है कि 
कहा चाहे जो भी जाए, भ्रस्तावना श्रजिक से भ्रथिक यही कर सकती है कि उस 
प्राक्षय को व्यक्त करे जिसको ध्रधिनियम प्रभावी कताता चाहता है शौर वहभी 
विद्यमान [स्र्धात्‌ जो सन्‌ 900 में हो सकता था) प्राक्षय की अभिव्यक्ति मात्र 
है किन्तु संशोचन के प्रति क्षैविधान में ही किया गया स्पष्ट निदेश अवश्य ही हर 
हाप़त में प्रंजिधान के सूजत के हेतुद्रों की ग्रभिव्यक्तित के साथ लगाई गई शर्त 
के ही कप में होगा ।” 


- भुझे यह कहने की कोई प्ावस्यकता नहीं है कि कौन सा इृष्टिकोण सही है। 
किन्तु इससे इतना प्रवृश्य प्रकट होता है कि प्रास्ट्रेलिय। में इस सम्बन्ध में तीव बाद-विवाद 
छिड़ा डुधा है कि प्रस्तावशा के प्रांधार पर क्‍या संझोधन नयी शक्ति को सीमित 
किया जा सकता है। 


कमेप्ट्रीज प्रॉनि कांस्टि्टूयूशत प्रॉफ दि यूनाइटेड स्टेट्स, (संयुबत भय भ्रमरीका 
के संविधान पर टीका) नामर प्तपनी कृति (883, जिस्द' ) में स्टोरी कहता है कि-- 


“इसका (श्रस्तावना का) प्रयोग उचित रूप से तभी किया जाता है जब अधिनिधम 
खप्ड के शक्दों के समझने में कोई बात सन्दिम्ध हो क्योंकि यदि वे बिल्कुल स्पष्ट हों श्लौर 
उनका अर्थ भी प्रसंदिग्ध हो तो निर्वंचन का कोई अकसर पँदा नहीं होगा सिवाय उन मामलों के 
जिनमें कोई स्वष्ट अर्द्वीनता प्रतीत होती हो या अस्तावना में ग्रभिव्यक्त ग्राशय प्रश्यक्ष रूप से 
बिलकुल उलट गया हो (पृष्ठ 444 ) ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि घूस विधि 
था शांसन के गठन में उतना ही स्थान उसकी संरचना करने दालों के प्रस्तावता में घथा- 
कथित भाक्तय की श्ोर वर्यो तर दिया जाए प्रौर यही कारण है कि हस देखते हैं कि संविधान 


(0) (297।) 45 ए० एश० जै* 25।. 


न 
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के उंपवस्धों के गर्थान्वयन में सहायता के लिए राजतीतिन्नों तथा दिधि-केत्ताग्रों ने प्रस्तावना 
का निरन्तर हुपयोग किया है ।” (पृष्ठ 444) 
आंगे चल कर स्टोरी प्‌ ष्ठ 447-448 पर कहता है-- 
“और तदनुसार उच्चतम न्यायिक प्राधिकारी का एक ही मत रहा है और वह 
यह कि प्रस्तावतां जनता की बनाई हुई है ते कि राज्यों की शोर बहु कि जनता के 
अ्रधीन होने के कारण पश्चात्‌कथित इससे आ्राबद्ध हैं। मुख्य न्याथाचिपति जे के 
शब्दों में “हम संविद्ान को देखें । जतता ने उसमें यह क्रोषित किग्रा है. कि उसकी 
प्रस्थापना जिस इरादे से की गई थी उसके छहु उद्देश्य थे : (।) झौौर भी पक्के सच 
की संरचना करता; (2) न्‍्याय की प्रस्थापना करना (3) आझ्रान्तरिक ज्ञान्ति को 
सुनिश्चित बनाना; (4) सामान सुरक्षा की व्यवस्था करना; (5) सामान्य कल्याण 
को पन्‍नत करता; (6) अपने तथा आपने वंझेजों के लिए स्वतन्त्रता का वरदान 
सुनिश्चित करना ।” आगे चल कर ब्रे कहते हैं “इन उद्देश्यों में से प्रत्येक का दूसरे 
के साथ जो संबंध है उस पर ध्यान देना तथा उसका श्रतुसरण करता श्लौर यह 
दिखाना आनेनन्‍्ददाबक तथा उपयोगी होया कि समग्र रूप से उनमें हर वह बात ग्रा जाती 
है जो किसी भी देश के लोगों को, भगवान की कृपा से, समृद्ध तथा सुखी बनाने 
के लिए बश्रावश्यक है ।” हृष्डर बनाम सादिन, (*) व्हीट, ख्वार० 305, 324) वाले 
सामले में सुप्रीम कोर्ट ने (जैसे कि हम देख घुके हैं) यह कहा है कि “संयुक्त राज्य 
अमरीका के संविधान को प्रपनों प्रभुत्व बालो हैसियत का प्रयोग करके राज्यों ने नहीं 
बनाया था बल्कि उसको संयुक्त राज्य अमरीका की जनता द्वारा ग्रधिकारधृवंक नियत 
तथा स्थापित किया गया थाः जैसे कि संविधान को प्रस्ताथना में दृढ़तायूत्रंक घोडित 
किया गया है” गौर यह देखा जाएगा कि प्रन्य गम्भीर अ्रजसरों पर जिस भाषा 
का प्रयोग किया गया है वह श्रोर भी अभिव्यक्ति पूर्ण है।” 
संयुक्त राज्य अमरीका के सुम्रीम कोर्ट ने (फंडरल संविधान की प्रस्तावना के 
कुछ झब्दों का प्रयोग करते हुए) ठीरू ही कहा है कि संयुक्त राज्य श्रमरीका की जनता ने 
अपने संविधान अथवा छासन तल्त्रों की स्वयं व्थाय की स्थापता करने के लिए, सामान्य 
कश्याण की प्रोस्तत करने के लिए, स्वतन्त्रता के वरदान को सुनिश्चित करने के लिए. तथा 
अपनी देह तथा सम्पत्ति की हिंसा से रक्षा करने के लिए को है।” (ग्रमरीकन 
जूरिसप्रडेंस, ठितीय-जिल्द-। 6 पृ० ।84) 

संयुक्त राज्य ग्रपरीका में सांविधानिक प्रह्नों का मिपटारा करते समय 
कभी-कभी स्वसस्त्रता की घोषणा! (डैक्लेरेशन श्रॉफ इंडिपेंडेंस) का हवाला दिया जाता है । 
अमरीकन जूसिसप्रूडेंस (द्वितीय-।6 पू० 709) में कहा गया है कि-- 

“यह तो ठीक है कि स्वतन्त्रता की घोषणा में जित सिद्धान्तों का वर्णन किया 
गया है उसको आधारभूत विधि का अल नहीं प्राप्त है और इसलिए 
अधिकारों तथा कत्तंव्यों के सीमा संबंधी स्थायिक् विनिएचयों के लिए उनको 
आदश्यार नहीं बनाया जा सकता, फिर भी यह कहा गया है कि निराषद यही 
है कि संविधान की भाषा का विवेचत करते समय उसे उसी भावना से सम्रसा 
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जाए जेः स्ववस्वता की घोषणा की है और सांबिानिक प्रइनों को तय करते सप्रव 
न्यायालय बहुधा इस घोषणा का हवाला देते हैं।" 


मुझे ऐसा प्रतीत होठा है कि हमारे संविधात को प्रस्तावना बहुत महत्त्वपूर्ण 
है और हमें चाहिए कि हम संविधान को भविष्य की उस उच्च पग्रौर महान कल्पना के 
प्रकाशन में देखें-सुने सदा उसका झथस्वियत करें जिसको अभिव्यक्ति प्रस्वावना में हुई है । 
श्रव॒मैं संविधान की स्कीम का संक्षेप में दर्णण करला हूं । संविधान का क्राग ! 
“संघ औौर उसका राज्यक्षेत्र” के संबंध में हैं। ्रपने मूल रूप से यथा अधिनियमित अनुच्छेद 
इस प्रकार है-- 
“], भारत अर्थात्‌ इण्डिया राज्यों का संघ होगा । 


2. उत् के राज्य और टाज्य-पक्षेत्र प्रथम भ्नुसूची के भाम (क), (रू) 
और (ग्र) में उल्लिखित राज्य और उनके राज्य-क्षेत्र होंगे। 
3. भारत के राज्य-कत्र में-- 
(क) राज्यों के राज्य-केत्र 
(सर) प्रथम श्रमुघूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्र; तथा 
(ग) ऐसे श्रन्‍्य राज्य-क्षेत्र जो ग्रक्षित किए जाएं। 
समाविष्ट होंगे ४” 
अनुक्छेंद 2 के द्वार संसद को ऐसे निबन्धनों प्रोर शवों के साथ जिन्हें वह उचित 
समझे संघ म॑ नए राज्यों का भ्रवेशा या प्रस्थापना करने के लिए समर्थ ब्रकामा गया है? 
अनुककेंद 3 और 4 नए राज्यों के तिर्माण ग्नौर वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं का तामों 
के बदलते के संबंध में है । 
भाग 2 “नागरिकता के सम्बन्ध में है। माग 3 का ज्ञोपक “मूत्र भ्रधिकार' 
है। उसमें सब से पहले 'राज्य/ पद की परिभाषा की गई है श्रौर यह कहे! गया है कि 
“राज्य' के अ्रस्तगंत भारत की सरकार और ससद्‌ तथा राज्यों में मे प्रत्येक की सरकार और 
विधान-मइस तथा भारत राज्य-म्त्र के भीतर प्रववा भारत सरकार के नियक्षग के भ्रदीन 
सब स्थानीय भौर प्रभ्य प्राधिकारों भी हैं। (अनुच्छेद 2) | श्रनुच्छेद 3 में यह उपबन्ध 
किया सया है कि भूल भ्धिकारों से अ्रसंगत अथवा उनका प्रल्पीकरण करने अली विधिया 
झुल्य होंगी । यह सात विद्यमान विधियों को तथा उन विधियों को भी छागू होगी जो 
संविधान के प्रवृल्त होने # बाद बनाई गई है । थोड़ी देर के लिए मैं यह मात्रे लेता हूँ कि 
अनुच्छेद ।3(2) में 'विधि” बक्द के अस्तयंत सर्ववानिक संशोधन मी पाते हैं। 
संविधान द्वास प्रकाव किए गए मूल प्रशिकारों में विधि के समक्ष समता 
(अनुच्छेद 4) का, घर्म, मूल बंश, जाति, लिग्र या अन्‍्मस्थान के भ्राधार पर विभेद के 
प्रतिषेष (प्रनुच्छेद (5) का, राज्याधीम मौकरी के धिषय में घ्रब्सर-समता (प्रनुच्छेद 6) 
का, वाक्‌-स्तरातंत्रय भौर अभिव्यवित-स्वातंत्रथ का, छ्ास्तिपृवक और निशायुद्ध सस्मेलन 
का, संस्थ। या संघ बनाने का, भारत राज्यन्शेत्र मे सत्र ग्रवाश् संचरण का, भारत 
राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और वस जाने का, सम्पत्ति के अ्रजन, रख 
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और व्ययन का तथा कोई बृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का, झधिकार 
सम्मिलित है (प्रनुच्छेद !9) । प्रमुच्छेद |9 के प्रधीन इन ग्धिकारों पर विभिस्त विषयों 
के सम्बन्ध में युक्तियुक्त मिर्व्धन लपाए जा सकते हैं । 

अनुच्छेद 2॥ यह कहता है कि कोई व्यक्ति क्रिमों झपराध के सिए 
सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएंगा जब्र तक कि उसमें अपराघ-आरोपित क्रिया करने के समय 
किसी श्रवृत्त जिधि का श्रतिक्रमण से किया हो ओर ने बहु उससे अ्रधिक दण्ड का प्रात 
होगा जो उस अपराध के करने के समय दिया जा सकता था। श्रामे चल कर उसमें यह 
उपयत्ध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक ही घपरांक के लिए एक बार से ग्रप्रिक 
बार प्रतियोजित झौर दणष्डित न किया जाएगा! झग्लौर किसी ग्रपराध में प्रभियुक्त 
कोई व्यक्ति स्वयं अपने किरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य न किया जाएगा । पु 


अनुच्छेद 2] में ग्रह उपबन्ध किया गया है कि किसी व्यक्ति को ग्रधने प्राण 
अथवा देद्विक स्वाघोनता से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, ग्रन्थ प्रकार से बंचित 
जहीं किया जाएगा। 


अनुच्छेद 22 मृछ ग्रवस्थाओ्ों मे अन्‍्दीकरण प्रौर निरोध् से और अधिक 
संरक्षण प्रदान करता है । अनुच्छेद 22(।) यह उपबन्ध करता है कि 'कोई 
व्यक्ति जो झसन्‍्दी किया गया है, ऐसे बम्दीकरण के कारशों से यथाणाव क्ीज् 
अवगत कराए बिना हवालात में निषद्ध तहीं किया जाएगा श्रौद ते प्पती रुचि 
के विधि-व्यवसायियों से परामर्ख करने तथा प्रतिरक्षा कराने के श्रधिकार से वंबित 
रखा जाएगा / अनुच्छेद 22(2) यह उपबन्ध करता है कि 'प्रत्येक व्यक्ति जो बम्दी 
किया गया है और हवालात में निरुद्ध किया गया है वन्दीकरण के र्थान से दण्छाधिकारी 
(मजिस्ट्रेट) के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ कर ऐसे अन्दीकरण 
के लिए चोदीस यस्‍्टे थी कालावधि में निकटतम दण्डाधिकारी के समक्ष केश किया 
जाएगा तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त कालावधि से झागे दण्डाधिकारी के क्राध्रिकार के 
बिसा निरढ्ध तही रखा जाएगा।' 


अनुच्छेह 22(4) निवारक निरोध के सम्बन्ध में है। अनुच्छेद 23 मानव 
के पृष्ण श्लौर इसी प्रकार भ्रन्‍्थ जबर्दस्ती लिए हुए श्रप्त का प्रतिषेष करता है। 
प्रुच्छेद 24 यह उपबन्ध करता है कि चौदह वर्ष से कम प्रायु वोले किसी बालक को 
किसी कारखाने झपवा खान में नौकर त रखा जाएगा भौर किसी दूसरी संकटमय नोकरी 
में लगाया जाएगा। 


अनुच्छेद 25, 26, 27 पग्रौर 28 बर्म-स्वातत्रय के सम्बन्ध में है। 
प्रतुच्छेद 25 () यह उपबस्ध करता है कि 'सावंजदिक व्यवस्था, सदाचार, और स्वाह्थ्य 
तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के प्रधीन रहते हुए सक्‌ व्यक्तियों को अन्त:करण की 
स्वतंन्नता कया शथा धर्म के अमाघ रूप से मानते, अ्राचरशा करते और प्रचार करने का 
समान हक होगा ।' अनुच्छेद 26 प्रत्येक छामिक सम्प्रदाथ अथवा उसके किसी भाग को 
धामिक और पूर्द प्रमोजनों के लिए संस्यापरों की स्थापना प्ौर पोषर्प अपने धाधिक 
कार्यों सम्बन्धी विषयों का प्रबन्ध करने, जंग्म, भौर स्थायर सम्पत्ति के पर्जज गौर 
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स्वामित्व, तथा ऐसी सम्पत्ति का विधि-अनुसार. शासन करने के लिए समर्थ बनाता 
है। प्रनुच्छेद 27 व्यक्तियों कौ इस बात के लिए सम्र्ड दमाता है कि वे ऐसे करों को 
संदाय का प्रतिशेध कर सके जिसके श्रागम किसी विद्षेष धर्म श्रदवा घामिक सम्प्रदाय की 
उन्‍तति या पोषभ में ब्यय करते के लिए विज्लेष छप्र से बिनियुक्त कर दिए गए हों । 
अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में घामिक शिक्षा अबवा घामिक उपासना में उपस्थित 
होने के विषय में स्वतन्त्रता के तस्वत्व में है। 

अनुच्छेद 29 () श्रल्पसंह्यकों को संरक्षण प्रदान कर्ता है प्रौर यह 
उपबन्ध करता है कि भारत के राज्य-श्रेत्र॒ भ्रथया उसके किसी भाग के निवासी ताग्रिकों 
के किसी भी भाग को, जिंसकी भ्रपनी विशेष, भाषा लिपि का संस्कृति है उस्ते बमाएं रखते 
का पश्रष्िकार होगा ।' भनु्छेद 272) यह उपकन्ध -करता है कि 'राज्य द्वारा पोषित 
प्रथवा राज्य-निधि से सहायता पाने बाली किसी शिक्षा-सेस्था में प्रवेश से किसी भी 
सोगरिफ को केबल धर्म, भूलवंश, जाति, भाषा भ्रेधवा इनमें से किसी के प्राधार पर 
वंचित न रखा जाएगा! । 

अनुच्छेद 30 धर्म या भाया पर प्लाधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को भपती रुलि को 
धिक्षा संस्थाधों की स्थापना भ्रोर प्रद्मासत के अधिकार देहा है। प्रमुष्छेद 30(2) 
विक्षा संस्याभों को भ्रह्मायतता देने में किसी भी शक्षिक्षा विशालय के बिर्द्ध इस झाधार पर 
विभेद करने से राज्य को प्रतिषिद्ध करता है कवि वह धर्म या भाषा. पर ग्राघारित 
किसी ग्रश्पसंस्यक-वर्ग के प्रशश्ष में है। 

6: जैसा कि धागे चल कर बताया जाएगा प्र्पसंस्यकों के पक्ष में विश्वेष 
अधिकारों को शामिस करने का वड़ा महत्त्व है। स्पष्ट झासय यह था कि ऐसे प्रधिकार 
प्रन्य-प्रसंकॉम्य हों । 

ह्पंत्ति का प्रषिकार प्रस्त में भ्राता है भ्ौर उसका उपबन्ध श्रवुष्छेद 3] 
में किया गया है। जैसा कि मृत छप से प्रधिनियपित है, यह उपबन्ध सम्पत्ति के भ्रधिकार के 
बारै में किया गया है भोर विधि के प्राधिकार के बिना सम्पलि से वंचित किए जाते पर 
उसके द्वारा रोक लेगाई गई है भोर उसके श्ाद यह उपबस्ध किया सया है कि लोक 
प्रयोजनों के लिए भ्रनिवाय॑ श्रधिग्रहण प्रतिकर देकर ही क्रिया जाएगा। उसमें तीन मुख्य 
उपबन्ध ये जिनसे पता चला है कि सम्पत्ति के भ्रधिकारों के सम्दस्थ में संविधान बनाने 
बालों का भ्राज्नय क्या था। पहला अनुच्छेद 3)(4) है। इस उपबन्ध का ग्राझय भूमि 
सम्बन्धी सुधारों से सम्बद्ध विधानों को संरक्षण प्रदात करना था। दूसरा उपबन्ध 
अनुच्छेद 3। (5) (क) है जो ग्रनिवायय भ्रजंत से सम्दद विद्यमान विधानों को संरक्षण 
प्रदा करमे के ज़िए बताया गया था। इस उपदन्ध द्वारा. बनाए गए कुछ ग्िनिषमों 
में पूरा प्रतिकर देमे का उपदन्ध नहीं किया गया है, जेसे उत्तर प्रदेश नगर सुधार 
अधिनियम, ॥99 (यू० पी० टाउत इम्भूवमेष्ट ऐक्ट, ॥99)। तीसरा उपचच्ध 
[भिनुष्छेद 3(6)] द्वारा संविधान के प्रारम्भ से आठ महीने से श्रनधिक पहले 
अधिषियमित ऐसी ही भ्रन्य विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया था। 

भूल भ्रसिकारों का प्रहस्य इतता श्रधिक्त सपका सया था कि इस भाग हारा 
दिए गए ग्रधिकारों को प्रवलित कराने के लिए व्यधित व्यक्ति को देख के सब से ऊंचे 


 भ 
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न्वाबालय ग्र्थात्‌ उच्चतम न्‍्यायासय को सपुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने का 
अध्रिकार दिया गया था प्रौर यह अधिकार प्रत्याभूत किब्रा गया था । अनुच्छेद 32(2) इस 
भाग द्वारा दिए गए ग्रपिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए, ऐसे निर्देश या झादेश 
था लेख, जिनके भ्र्तगंत बन्दी ज्त्यक्षोकरण (हैजियस कार्पस), परमादेक्ष (सेण्डेयस), 
प्रतिषेतर (प्रोहिजिशन ), अधिक्तार पूज्छा (को वारप्टो और उस्प्रेषण (सरशियोरारी) के 
प्रकार के लेख भी है. निकालने के लिए उच्चतम स्थायालयं को बड़ी विस्तृत शक्त्तियां 
प्रदान करता है । अनुच्छेद 32(4) इससे भो अधिक इस बात का उपकन्ध करता है 
कि इस्र संविधान द्वारा प्त्यवा उपबन्धित झवसस्‍्था को छोड़ कर इस अनुच्छेद द्वारा 
प्रस्याभुत अधिकार निललम्बित न किया जाएगा ।' 


अनुच्छेद 33 संसद्‌ को विधि द्वारा इस बात का निर्धारण करने के लिए 
समर्थ बनाता है कि 'इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों 
अथदा सा्वेजनिक व्यवस्था-भार वाले बलों के सदस्यों के लिए प्रयोग होने की अवस्था में 
किस मात्रा तक निर्व॑न्धित या निराकुत किया जाए ताकि उनके कत्तेजब्यों का उचित पॉलन 
तथ! उन में अनुशासन बना रहना सुनिडिचत रहे ।/ 


इस श्रनुच्छेद से प्रकट होता है क्रि इस विषय पर कि मूल अधिकारों को कितनी 
सावधानी के साथ तथा किन परिस्थितियों में निबंन्धित था तिराकृत किया जा सकेगा 
अच्छी तरह से सोच्-विच्चार क्रिया गया था तथा इसका वर्णन भी यर्थाथतः के साथ कर 
दिया गया था; 

अनुच्छेद 34 संस़द्‌ को समर्थ बनाता है जिससे वह विधिद्वारा संघ या राज्य 
की सेवा में के किसी व्यक्ति को. भ्रथवा कित्तों अन्य व्यक्ति को, किसी ऐसे कार्य के विषय 
में, तारण दे सकेमा जो उत्तते किसी क्षेत्र विज्ेष में, जहां सेना विधि प्रक्‍ृत्त 
थी, किया हो । 

संविधान के भाग 4 में शज्य की नीसि के निदेशक तत्त्व दिए गए हैं। 
अनुच्छेद 37 में विनिदिष्ट रूप से यह उपबम्ध्र किया गया हैं कि “इस भाए| में दिए गए 
उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा त्रब्तनीय ने होंगे किन्तु तो भी इनमें दिए हुए 
तस्व देश के झासत में मुलमृत हैं श्रौर बित्रि वनादे में इन तत्वों का प्रयोग करना 
राज्य का कत्तेव्य होगा । इसमे स्लवाफ जाहिर होता है और इस न्यतयाल्य द्वारा यह 
अधिकवित भी किया जा चुका है कि यह उपबन्ध बाद योग्य नहीं है घौर नकिसी 
ज्यायालब हारा इन्हें प्रवर्तित कराया जह सकता है । उदाहरण के किए न्‍्यायालब राज्य को 
यह निदेशित करने वाला परमादेश [फेण्डेसस ] नहीं दे सकते हैं कि वह हर नागरिक को 
जीजिका के पर्याप्त साधन कराए या यह कि समुदाय को भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व 
और नियंत्रण इस प्रकार बांटे कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साथन दो या 
बह हि पृशुषों प्रौर स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतत हो। 

कुछ निदेशक तत्वों का देश के शासन में महान झोद मूलभूत महत्त्व है। 
किन्तु प्रश्न यह नहीं है कि उनका महत्त्व है या नहीं है प्रदन तो यह है कि क्या उनको 
मूल म्रद्िकारों दर अश्यारोहो श्रभाव ब्राप्त है। दूसरे शब्दों में कया संसद्‌ कुछ विदेशक 
लत्त्वों को प्रभावी बसाने के लिए मूत्र झ्विकरारों को मिराकृत ऋर सकती है ? 
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अबर्म भाग 4 में वर्णित तिदेशक तत्त्व संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं ॥ 
अनुच्छेद 38 में यह उपकन्ध किया गया है कि “राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की 
जिसमें सामाजिक, ध्राथिक ग्रौर राजनैतिक व्याप्र राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थायों को 
अमुप्राणित करे, कार्यस्ाधक छप में स्थापना भर तंरक्षण करके लोक कल्पाण की 
इन्मति का प्रयास करेगा ।” श्रव यह निदेश मूत्र अपश्विकारों के ग्रनुझुप है क्योंकि इसमें कोई 
संदेह नहीं कि ग्रधिक्रांश मूल्त प्रश्चिकारों का उद्देश्य यह सुनिद्ितत करना है 'क्ि देश में 
साप्राजिक, ग्राधिक ग्रौर राजनैतिक न्याय हो। प्रनुच्छेद 29 जिसमें राज्य को निश्चित 
निदेश दिए गए हैं इस प्रकार हैं -- 


४39, शज्य ग्रपनी नीति का विश्वेषतगा ऐसा संचांलत करेगा कि 
सुनिश्चित रूप सै-- 


(क) धमान हप से तर प्रोर तारी ग्रभी नागरिकों को जीदिका के 
पर्याप्त साधन प्राप्त करने का ग्रश्चिकार हो; 


(सर) समुदाय को भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व घोर सियंत्रण इस 
प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साथन हो; 


..._(ग) प्राथिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से घन प्रौर उस्थावन- 
साधनों का सर्वसाधारण के लिए श्रहितकारी केन्द्रण म हो; 


(४) प्रृष्यों और स्थ्रियों दोनों का स्पान कार्य के लिए समान 
बैतन हो; 


(ड। श्रमिक पुर्पों धौर एित्रियों का स्वास्थ्य श्रौर बक्ति तथा 
बालकों की सुकुमार प्रवस्था का दुसपयोंग न हो तथा प्राथिक प्रानश्यकता 
से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजपारों में न जामा पड़े जो उनकी 
आयु या शाक्त के बनुकूल न हों ; 


(थे) शौशंब प्रौर किशोर झवस्था का शोषण से तथा नैतिक झोर 
आधिक परित्मा से संरक्षण हो ।" 


प्रदुष्छेद 40 ग्राम पंचायती के संघंदत के थारे में है। ग्रनुष्छेद 4॥ 
कुछ प्रवस्थाओं में काम, थिक्षा धौर लोक सहायता पाते के ग्रश्िकार के बारे में है। 
प्रनुच्छेद 42 यद्द निदेश देता हैं कि राज्य काप् को त्याय्य ग्रौर मातवोचित्त 
सुनिश्चित काने के लिए तथा प्रसूति-सहायता के लिए उप्वत्ध करेगा। अन' १ 
अह निदेशित करता है कि “उपयुक्त विधात या ग्राथिक संवटन द्वारा ब्रथवा भौर किसी 
दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के गा ग्रस्य प्रकार के सब अपिकों को काम, 
ति्बीह-मजूरी, शिष्ड जीवन-स्तर तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोश सुनिदित्रित करते वाली 
काम की दशाएं प्रौर सामाजिक सथा सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराते का प्रयास्त करेगा ततब्रा 
विश्येष रूप से प्रामों में कुटीर-उच्चो्ों को चैयक्तिक अथवा सहकारी आाथार पर बढ़ाने 
का प्रयास करेगा ।" 


नर 
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अनुच्छेद 44 का यह व्यादेश है कि “भारत के समस्त राज्यशक्षेत्र में नागरिकों 
के लिए राज्य एक समान व्यत्रहार-संहिता (सिविल कोड) प्राप्त कराने का प्रयास करेगा !” 
“मद्मपि यह ग्रत्यन्‍्त वांछनीय है फिर भी सरकार इस्त उद्देश्य बी प्राप्ति के लिए कोई भी 
प्रभावी कदम नहीं उठा णई है । स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय सरकार को समान सिविल 
कोड़ बनाने के लिए वियश्ञ नहीं कर सकता है धद्यपि देश की अखण्डता ग्रौर एकता के 
हित में ऐसा करना धत्यश्त प्रावश्यक है । 

अनुच्छेद 45 यह निदेश देता है कि “राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस 
वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौवह वर्ष की प्रवस्था-समोप्ति तक लि:शुरुरू झौर 
अनिवाये शिक्षा देने के लिए उपवस्ध करने का प्रय्मास करेगा ।” यह भी प्रत्थन्त बॉछनीय 
निदेश है। यद्यपि सरकार इस क्राम को पूरा तहीं कर पाई है किर भी कोई भी स्यापालय ऐसी 
शिक्षा कौ व्यवस्था करने के लिए उसे विवश नहीं कर सकता है। 

अनुच्छेद 46 ऊपर दिए पएए निदेश का अनुप्रक है और राज्य को बहू व्यादेश 
देता है कि वह जनता के दुरवेलतर विभागों की विज्ञेष्तया प्रतुश्नूचित जातियों तथा प्रनुस्नूचित 
प्रादिमजातियों के शिक्षा तथा प्र्थ सम्बश्थी हितों को विश्वेप सावधानी से उन्नति करेगा तथा 
स्लामाजिक प्रस्याय तथा सब प्रकारों के कोष से उसका संरक्षण करेगा । 

अनुक्छेद 47 यह कहता है कि जीवल स्‍तर को ऊँचा करने, सावजनिक स्वास्थ्य 
के सुधार करने तथा मादक पेयों का उपयोग श्रतिषिद्ध करने का राज्य का कत्तंब्य है। 
प्रगुष्छद 4$ यह विदेश देता है कि राज्य कृषि प्रोर पधुपालन को धाधुनिक और वेज्ञानिक 
प्रणालियों से संश्रट्ित करने को प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों भौर बछड़ों तथा प्रन्य 
दुधारू और बाहक ढोरों की तस्लों के परिरक्षण ्रौर सुधारने के लिए तथा उन के बध का 
प्रतिषेघ करने फै लिए प्रग्रसर होगा । 

अनुज्छेद 49 राष्ट्रीय महत्त्व के प्मारकों, स्थानों भौर चीजों के संरक्षण के 
हंबंध में है। प्रनुज्छेव 50 यह निदेश देता है कि राज्य की लोक सेवाप्रों में व्यायपालिका को 
कॉर्यपालिफा से पृथक्‌ करने के लिए राज्य प्रप्रसर होगा । यह उद्देश्य मूल्य प्रधिकारों का 
अ्रतिलंधन करिए बिना बहुत बड़ी हद तक पूरा किया जा चुका है.। 

मूल प्रध्िकारों के संबंध में अपने प्रारश्मिफ टिप्पणी में श्री जी" एन० राब 
में निदेशक तंस्वों का उल्लेख करते हुए धपता मत इस प्रकार प्रकट किया है-- 

“जूस भर में दिए गए तत्त्व समुचित विधानमण्डलों गलोर भारत सरकार 

(जिसे इसमें इसके पक्ष्चात्‌ शमप्र रूप से राज्य कहा गया है ) के सापास्य पथ- 

ब्रदर्शन के लिए ग्राशयित है। विधायन (लेजिसलेशन) तथा प्रशासन में इन तत्वों 

का उपश्रोग करता राज्य का कर्तव्य होगा फरिम्तु यहू बात किसी स्यायालय द्वारा 

संजय नहीं होगी । 

कुछ निदेशक तस्वों का वर्णन करने के ब्राद उन्होंने प्रपता मत इस प्रकार 
अकट किया-- 

“बह स्पष्ट है कि ऊपर वाले उपबस्धों में से कोई भी ऐसा नहीं है 
जिसका परिवत्तेन स्यायातव द्वारा कराया जा सके। वे वश्षतुत: राज्य के प्रोेष्रिकारियों 
के लिए मदाचार संवंधी नीति वजन (मारेश ड़िस्पट्स) के हृष में हैं । यद्यपि 
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यह कहा जा सकता है कि नीति बचनों के लिए संविधात कोई उचित स्थान नहीं 

है तो भी इस प्रकार की नीति विभ्यक साँविधानिक घोष्ध्राओ्रों का चल्लन॑ बढ़ता जा 

रहा है। (प्राई० एल० प्रो० प्रकाशन हॉस्टिट्यूशनल प्रोविजन्स कस्सिग सोशल 

एण्ड इकानाभिक पालिसी माण्ट्रीयल, 944 की भूमिका देखें) इलका कम से 

कम शिक्षात्मक मूल्य है।” प्‌ृ० 33-34 छिवराव कृत फ्रेमिंग श्रॉफ इण्डियन 

कांस्टिद्यूशन : डीयोसी जिलद ।) (शिक्राव कृत भारतीय संविधान की रचना 

ज़िल्द |] पृ० 33-34) 
इसके बाद उम्होंने प्रारस्भिक टिणण में विभिन्‍न अनुच्छेदों कौ उत्पत्ति पर 
अकाश डाला है। 

यहां पर हमें चाहिए कि थोड़ा ठहर जाएं और ग्पते से यह प्रशव करें कि मूल 
अधिकारों को निदेक्षक तत्तवों के अधीनस्थ करने के श्री दी ० एन ० राव के श्रनवस्त प्रयासों 
का संविधान सभा ने क्यों विरोध किया । इसका उसर बिलकुल स्पष्ट मालूम होता है: 
संविधान-सभा ने ज्ञानवूभकर यह फैसला किया है कि वह ऐसा नहीं करेगी। 

श्री प्रस्थादी कृष्णस्वामौ अस्यर ने [4 प्लार्च, [947 के अपने टिप्पण में 
प्रपता पते हस श्रकार ग्रकट किया-- 


“उन अ्रषिकारों के जो बाद-योग्य (जस्टीसिएवल] हैं और उन के वीच जिन 
अपिकारों का ग्राक्य राज्य को नीति के लिए केवल पथ-अदर्शंक और निदेशक उद्देश्यों 
का काम करना है विभेद करना गत्यल्त झआावस्यक है। (पृ० 67 प्रथोक्त) 


तिदेक्षक तत्वों को मूल ग्रधिकारों के साझ् बरावरी का दर्जा देना असम्भव है 
यद्यपि इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे बहुत महत्वपूर्ण हूँ। किस्तु मुछे ऐसा 
ज्ञान पड़ता है कि यह कहवा कि उन उद्देश्यों को श्राप्त करने के लिए, जिनका निरदेक्षक 
शवों में निदेश दिया ग०। हो, मूल अधिकारों को छीन तेने का निदेश निदेशक तर्त्वों में 
दिया गया है, स्पष्टत: परस्पर-विरोबी कथन है । 


मैं यहां वर यह बता दू कि जब हमारे पूल अधिकार तथा निदेशक तत्त्व तेयार 
किए जा रहे थे भर संविधान-सभा द्वारा उनका अ्रनुमान किया जा रह! था उसी दौरान 
40 दिसम्बर, 948 को सयुक्त रास्ट प्रहासभा ने मातव ध्विकारों को सारभौम घोषणा 
(यूनिवर्सल ढेकलरेसन प्रॉफ हा, मन राइट्स )को घंगीकृत किया। यह घोषणा वैध रूप से चरागडध 
करने बाली लिखित चाहे न हो किस्तु बह वह बतातो है कि मानव भ्रधिकारों के स्वरूप 

को भारत कहां तक समभता था । में यहां पर केवन प्रस्तावना ही उद्धृत कर रहा हूँ“ 
'यल; मातक परिवार के सब सदस्यों के समांत झौर प्रल्य-असंक्रास्य ग्रधिकारों 
की अस्तनिहित गरिय। को साम्यता संसार भर क्री स्वतन्त्रता, स्पाय प्रौर शारित का 

प्राधार है, (महत्त्व देने के लिए रेखांकित किया गया है) 

वतः मासव ग्रध्िकारों की उपेक्षा तथा तिरस्कार के परिणामस्‍्वरूए ऐसे 
बबंरतापुर्ण कार्य हुए हैं जिन्होंने मानक ग्रात्मा को दहला दिया है और ऐसे संसार 
के ग्रस्युदय को, जिसमें सानव-प्राज को बाक्‌ घौर विक्वास-स्वातन्त्य तथा भय प्रौर 


अभाव से युक्ति प्राप्त होगी, सामान्य जन की उच्चतम अमिलापा के रूप में 
उद्भोषित किया है, 
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यतल: यह आवश्यक है कि यदि मनुच्य को भ्रन्ततः श्त्याश्षार श्रौर उत्पीड़न के 
विरुद्ध विद्रोही का सहारा लेने पर विवश्च नहीं किया जाता है तो मानव अधिकारों को 
विधि के क्षासन द्वारा संरक्षण प्रदान रिया जाना चाहिए, 

अत: यह श्रावश्यक है कि विभिन्‍व राष्ट्रों के बौच मेत्रीपूर्ण संबंधों के विकास 
को प्रोन्‍्तत किया जाए, 

यत्त: संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के जन-जन दे मूल मानद अधिकारों में 
मानव देह की सरिमा और प्रतिष्ठा में प्रौर स्त्रियों और पुष्यों के समान प्रधिकारों 
में प्रपनी निष्ठा हो ब्लार्टर में पुन्नतिज्ञात (रिश्रर्फम्ड) किया है श्लोर उच्चतर 
जीवन स्तर तथा धाप्ताजिक प्रगति को ग्रौर भी स्व॒तन्थता के साथ प्रोन्‍्तत करने का 
दृढ़ तिरचय किया है । 

यतः सदस्य राज्य मानव प्रविकारों तथा स्वतन््रवापों के लिए सारभोम 
प्रतिष्ठा को प्रमिवृद्धि तथा उनके प्रतुपालन की प्रभिप्राप्ति कराने के लिए दृढ़- तिज्ञ 
हो गए हैं। 

यत: इस श्रतिज्ञा को पूरी तरह फार्यत्वित करने के लिए हन श्रधिकारों ग्रौर 
स्वातस्थ्यों की सामात्य जानकारी धध्यन्त महत्वपूर्ण है ।” 
आधिक भौर लामाजिक ौर सांस्कृतिक झ्रधिकार दिषयक ह्तर्राष्ट्रीय कस्मेशन, 

4966 की भ्रस्तावता में, पहले पैरा में ही प्रिकारों की श्रस्य-प्रसंकाम्यता 
(इनेलिएनेबिलिटि) इस बब्तों में प्राप्त की गई है-- 

“इस बात को समभले हुए कि संयुक्त राष्ट्र के चार्र में उद्योशित सिद्धास्तों 
के श्रतुसार, मानव परिवार के सब सदस्यों की भ्रन्तनिहित गरिमा भौर उतके 
समान शोर श्रम्य-श्रसंकाम्य प्रधिकारों की मान्यता, संसार भर की स्वतन्त्रता, न्याय 
भर झ्षांति का ग्राथार है ।” 
य्रदि इत अधिकारों में इतना सज्ञोत्रत किय्रां जा सके जिससे कि उनका 

अ्रस्तिस्व ही समाप्व हो जाए तो क्या वे गन्य-प्रसकास्य (इनेलिएनेत्रिल) बने रह सकते 
हैं? संपुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावता, उसके धनुच्छेद |, 55, 56, 62, 68 शोर 76 ने ही 
मानब प्रधिकारों की साश्मोस घोषणा में की गई व्याख्या के लिए आधार प्रदान क्या है। 
अद्यपि इस सम्बन्ध पें बड़ा वीक सतनेद है किसानव की गरिमा तथा प्राघ्रारभूत मानव 
अधिकारों के लिए बानव क्या चार्टेर के झधौन अ्राबढ़कारी है (प्रोपेनहीम कृत इप्टरनेशनल 
लॉ, हैवां संस्करण जिल्द | पृ० 740-4।, पाद टिप्पण 3 देखिए) फिर भी प्र& प्रतीत 
होता है कि निदेशक तस्‍्तों के ग्रनुच्छेद 5। को ब्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को 
चाहिए कि वह सविधान के छब्दों का तिवेचद यदि उसे अकाट्य साम कर ने करे, जो 
गआ्राब्रिस्कार राष्ट्र-विश्रि (म्थूनिसिपल्ल लॉ) ही है, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर श्रौर उस 
प्रहत्वपूर्ण घोषणा के 4 काश में अदृश्य करे जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। 
अनुच्छेद 5) इस श्रकार है-- 

४5!. राज्य -- 

(क) असच्तर्राष्ट्रीय झ्ान्ति और सुरक्षा की उन्नति का, 
(ख्) राष्ट्रों के बीच न्‍्याय्व और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को 
बनाए रखने का, 
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(ग) संध्िति घोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय 
बिधि और सर्धि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ते का, तथा 
(घर) अन्तर्राष्ट्रीय बिवादों के यध्यस्थता द्वारा निवदाए जाने के लिए 
प्रोत्साहन देने का, 
अयास करेगा।" 
अुंसा कि लाई्ड डेनिंग ने कोरोक्ाफ्ट बनाप्र पैन ध्मरीक्षन एपरवेज(') में 
कहूए है “इन न्यावात्यों का यह कर्तंस्य है कि वे हमारे विधान का निर्देबन इस प्रकार 
करें जिससे उसके और अच्तर्राष्ट्रीय विधि के बीच अनुझूषता हो ने कि टकराड/ 
(प्रोपेनद्रीण यभोकत पृ० 45-46; अमरीकन शृस्सिप्डेंस दिसीय, जिलद 45, 
पृ०35] भी देखिए) । 
आय 5 का ग्रष्याय | कार्यपालिका के सम्बन्ध में है श्रध्याथ 2 संसद, उसके 
कार्यसंच/लन, उसके सदस्यों की अहंताग्रों तथा विधान प्रक्रिया भ्रादि के सम्बन्ध में है । 
अनुच्छेद 83 यह उपबस्ध करता है कि-- 

+83 (]) राज्य-सभा का विघटन ते होगा, किन्तु उसके सइस्यों में से 
यथाशक्य निकटतम एफ तिहाई, संसद-निरमित विधि द्वारा बनाए गए तद्रिषयक 
उपडस्धों के ग्रनुसार, अत्येक द्वितीय दर्ष क्री सताप्सि पर ग्रभासस्‍्मव शोन्न 
निवृत्त ही जाएंगे । 

(2) लोकन्सभा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाए तो, श्रपने 
प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से प्रांच वर्ष तक चालू रहेगी और 
इस से अधिक नहों तथा पांच वर्ण कौ उवंत कालावधि की समाप्ति का परिणाम 
लोक-सभा का विघटव होगा . . ।7 
परन्तुक के भ्रथीम, उकत कालश्बधि को, जब तक आपात वी उद्घोषणा प्रवर्तन 

में है, किसी कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जो किसी प्रटस्था में भी उदघोषण 
के प्रयर्तेन का प्रंत हो जाने के पदचात्‌ 6 सास की कालावकि से प्रभ्रिक्त विस्तृत न होगी। 
अनुच्छेद 85() का संविधान (प्रथम संशोचन) प्रधिनियम, 95। हारा संशोवव किए 
जाने के पहले उसमें यह उपबन्धित था कि संसद के सदमों को प्रतिवर्ष कम से कप्त दो बार 
अधिवेशन के लिए ग्राहेत किया जाएगा तथा उन के एक सत्र की प्न्तिम बैठक 
सथा श्रांगामी सत्र की प्रथम बंदक के लिए नियुक्त तारीख के बीख छह मास का 
अन्तर ते होगा! 


अनुच्छेद ।23 राष्ट्रपति को संस्द्‌ के विश्वान्ति-काल में ग्रध्यादेश प्रख्यापिद 
करने की शक्ति देता है। श्रध्याय 4 संघ की ल्याग्रपालिका के सम्बन्ध में है। 

जाग 6 जैसा कि वहू पूल रूप में अधिनियसित किया गया था, प्रथम 
अनुसूची के भाग क मे के राज्यों--कार्ग्रपालिका, राज्य के विधानमण्डल तथा राज्यों के 
उच्च न्थायासयों के बारे में हैं। अनुच्छेद !74 राज्य के विधान्मण्डल प्राहुत करने के 


(") (969) । पल इग्लैण्ड रिपोर्ट्स 82, 87. 
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आरे में है और उसके उपबन्‍्ध केसे हो हैं जैसे अनुच्छेद 85 के हैं। अनुच्छेद 23 
'डल के विश्वान्ति-काल में ग्रध्यादेशों के प्रस्थापतत की विधशविनी- क्षक्षितियाँ राज्यपात 
को प्रदाद करता है । 


आग ।। संघ और राज्यों के सम्बन्ध में है। उसका अध्याय ! विघधायी सम्बन्धों 
का तथा अध्याय 2 प्रशासन सम्बन्धों का विविययन करता है । 


आग 2 दित्त, सम्पत्ति, संविदादों और व्यव्ह्ार-बादों रे सम्बन्ध पें है। 
इसमें केवल अनुच्छेद 265 ध्यान देने हे योग्य है जिसमें यह उपबन्ध किया 
गया है कि “विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो झारोपित झौर न 
संग्रहीत किया जाएगा ।” 


भाग 3 भारत के राज्य-्क्षेत्र के भ्रोतर ब्याप्गार, बाणिज्य भर समागम के 
सम्दन्ध में है। इस अध्याय के झन्‍्य उपबंधों के अघीन रहते हुए भारत राज्य-क्षेत्र में 
सर्वत्र ब्यापार, वाणिज्य श्रौर समायम ग्रबाध होगा । [अनुच्छेद 30।) 


भाग )4 संघ और राज्यों के अभ्रधीन सेवाओं के सम्बन्ध में है। भाग ]6 
में कतिपस वर्गों अर्थात्‌ अनुसूचित जाठियों, भनुयूचित आ्रादिमजातियों प्रावि से सम्बद् 
विशेष उपवन्ध किए यए है। उसके द्वारा इन वर्गों के लिए लोक सभा में स्थान आरक्षित 
किए गए हैं। अनुच्छेद 33। में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक-सभा 
में आंग्ल-भारतीय समुदाय का श्रतिनिशित्व पर्याप्त नहीं है तो दे लोक-सभो में उस 
समुदाय के दो से अनधिक सदस्य साम-निर्देशित कर सकेगा। अनुच्छेद 332 राज्यों की 
खेघान सभाओं में ग्रनुमचित ज्यतियों तथा अनुमूचित आर्दिमजातियों के लिए 
स्थानों के रक्षण के सम्बन्ध में है। ग्रनुच्छेद 334 में यह उपबन्ध किया गया है कि 
स्थानों का पृद-निद्धिष्द रक्षण तथा कतिप्रथ वर्गों करे लिए बिशेष प्रतिनिधित्व इस 
संविधान के प्रास्म्म से इस वर्ष की कालात्रबि की सपाप्ति पर प्रभावी नहों रहेगा। 
अनुच्छेद 335 सेवापों झौर पदों के लिए प्रनुसचित जातियों और भ्रनुसूचित झ्रादिम- 
जातियों के दावे के सम्बन्ध में है। अनुच्छेद 336 कतिपय सेवाओं में- श्रॉग्ल-भारतीय 
समुदाय के लिए विश्लेष उपत्रन्ध करता हैं ओर ग्नुच्छेद 337 ऑग्ल-मारतीय समुदाय 
के फायदे के लिए डकिक्षण अनुदान के लिए विशेष उपबन्ध क़रता है । 
अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों, अनुखुच्ति आदिग्रजातियों ग्रादि के लिए राष्ट्रपति 
द्वाश नियुक्त किए जाते वाले विज्ेद परदाधिकारों का उपबन्ध करता है और यह विहित 
करता है कि उसके कर्तव्य क्‍या होंगे। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को इस बात के लिए 
समर्थ बनाता है कि वह भारत राज्य-क्षेत्र में सामाजिक औ्रौर शिक्षा की दृष्दि से पिछड़े 
हुए वर्गों की दशाओं के ग्रनुसं्यत के लिए थ्ायोस निशुक्त करें, जो एक रिपोर्ट देखा और 
उत डपायों के बारे में सिक्माल्शि करेंगरा छो उत कठिनाइयों को दुर करते लिए 
और उनको दशा में सुधार करने के सिए किए जाते छाहिए । अनुच्छेद 34] राष्ट्रणदें को 
इस बात के लिए समर्थ बनाता हे कि बह उन जातियों, घूल-बंशों या आदिसजातियों, 
की विनिदिष्ट करे जो इस संविबान के त्रयोजन के लिए उस राज्य के सामबन्य में 
अनुयूचित जातियां समकी ऊाएंगी। इसी ब्रकार अनुच्छेद 342 यह हपवन्ध करता है 
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कि राष्ट्रपति उन प्रादिम जातियों या प्रादिम जाति समुदायों को विनिदिष्ठ करे जिन्हें 
इस राज्य के सम्बंस्ध में ग्रनुयुचितः प्रादिमजातियां समका जाएगा । 

आग ।7 राजभाषा के सम्बन्ध में है ग्रौर भाग ।8 प्राप्त उपचस्धों के 
सम्बन्ध में है। प्रनुच्छेद 352 महत्त्वपूर्ण है जो इस प्रकार है “5 
५352,()--म्रदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि गध्मीर प्रापात 
विद्यमान है जिस से कि युद्ध या बाहा आक्रमण या आम्य्रंतरिक ग्रद्मांति से भारत 
या उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भास की सुरक्षा संकट में है, तो वह ठदुंघोषणा द्वारा 
उस प्राणय की घोषणा कर सकेगा ।” 
अनुच्छेद 353 यह अंताता है कि प्रापात की उद्घोषणा का क्या प्रभाव होगा। 
उसका प्रभाव यह होगा कि संघ को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को उस 
विषय में निर्देश देने तक होगा कि बह राज्य ग्रपनी कार्यपान्षिकः शक्ति का किसे 
रीति से प्रयोग करे भ्रौर मंसद्‌ को ऐसी विधियां बनाने की शबित होगी जो 
किसी विधय के आरे में तंव या संघ के पदाधिकारियों प्लौर आविकारियों फो कवितियाँ 
देती वा कर्तव्य सौंपती हो प्रधवा शर्तिन भा दिया जाना, कलेंव्यों का सौंपा जाता अ्रबिकृत 
करती हो, चाड़े फिर वह विधग्र ऐस। हो जो संघ सूच्तो में प्रशणित नहीं है। प्रतृच्छोद 354 
राष्ट्रपति को भ्रादेश के हारा श्रतुष्छेव 268 से लेकर प्रमुऋछेद 269 तक के उपबर्धों 
में प्रषवाद तथा उपान्तरण करने की ग्रक्ति देता है। प्रभुष्छेद 354 के प्रश्नीव बाह्य 
ब्राक्रमंण प्रौर ग्राभ्यंदरिक प्रशान्ति से प्रत्येक राज्य का संरक्षण करता, तथा प्रत्येक राज्य 
की सरकार हस संविधान के उपब्नन्‍्थों के प्रनुसार चलाई जाए, यह सुनिषित्रत करना संघ 
का कर्तव्य होगा । प्रनुस्छोद 356 में राफ्यों में झाविधानिक तस्त्र के विफल हो जाने की 
अवस्था में काम श्राने वाले उपबस्ध हैं । 

प्रनुष्छेद 358 प्रापाल में भ्रनुच्छेद )9 के उपब्रन्धों के तित्नस्‍्वत्त के लिए उपबस्ध 
करता है। यह प्रनुष्छेद इस प्रकार है-- 

३58. जब ग्रापात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब प्रनुष्छेद ॥9 की 
किसी बात से राज्य की कोई ऐसी विधि बताते की प्रथवा कोई ऐसी कार्पपालिका 
कार्यवाही करने की भाग 3 में परिभाषित वाक्ति, जिसे वह राज्य उस भाग में 
अन्तव्विध्ट उपबस्धों के श्रभाव में बमाने प्रधवा करने के लिए सक्षम होता, निर्बान्धित 
महीं होगी, किन्तु इस प्रकार निर्मित कोई विक्रि उद्घोषणा के भ्रदर्तत में ते रहने 
पर भक्षमता की मात्रा तक तुरन्त प्रभावधून्य हो जाएगी, सिवाय उन बातों के जो 
विधि के इस प्रकार प्रभोवेशुम्य होते से पहले की गई या की जाने से छोड़ 
बी गई थीं।” 
अनुच्छेद 359 हमारे प्रयोजन के लिए संबस प्रधिक्र महत्त्वपूर्ण है। इस 

अनुच्छेद में उपमबन्ध किया गया है कि-- 


“359. (।) जहां आपात को उदघोषणा प्रवर्तन में है बहां रा 
द्वारा धोषित कर सकेगा कि भाग 3 द्वारा दिए गए झविकारों में से ऐसों को 
ग्रक्तित कराने के लिए, जैसे कि इस आदि्षा में वर्णित हों, किसी न्‍्याबालय के 
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प्रजालन का ग्रत्रिकार तथा इस प्रकार वर्णित अन्िकारों को प्रदर्तित कराने के 
लिए बिसी न्यावालय में लम्कित सत्र कार्य वाहियां उस कालाबबि के लिए जिस में 
उद्घोषणा लागू रहती है भ्रश्नवा उस से छोटी ऐसी कालाबंधि के लिए, जैसी कि 
आदेश में उल्लिखित की जाए, निश्नम्बित रहेगी । 


(2) उपरोक्त प्रकार दिया हुआ श्ादेश भारत के समस्त रोज्य-कषेत्र यें 
अथला उस के किसी भाग पर विस्वृत हो सकेगा 


(3) खण्ड () के ग्रधीस दिया गण! प्रस्पेक श्रादेश उसके दिए जाने के 
पथ्चात्‌ बधासम्भव श्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।” 


इत दो प्रगुककेदों, धर्यात्‌ अनुच्छेद 358 औ्रौर 359 से यह्‌ स्पष्ट है कि 
संविधान बनाने बाते पहूँ समभते थे कि ऐसा हो सकता है कि किसी ग्रपात का सामना 
करने में भूल प्रविकार राज्य के रास्ते यें वाधक हों और इसी लिए यह उप्रस्ध किया गया 
था कि यदि राष्ट्रपति प्रादेश द्वारा ऐसी घोषणा कर देता है तो अनुच्छेद )9 और इस 
प्रकार श्रनुच्छेद 32 तथा प्रनुक्छेद 226 स्लीमित समय के लिए भ्रवर्तित नहीं होंगे। याहि 
सोचा यह गया होता कि हो सकता है कि मूल प्रथिकारों को निराकृत करमा पढ़े तो 
उन्होंने निक्चय ही कहीं न कहीं इसके लिए स्पष्ट कप से उपब्रस्थ क्रिया होता । 


मैं यहा इस दलील की चर्चा करना चाहता हूं कि प्रनुष्छेद 358 झौर 
359 का ग्रन्रिसियमन यह जाहिर करता है हि सूल प्रधिशारों को ब्रन्य-प्रसंफ्रास्य प्रधिकारों 
के झुप में नहीं समभा गग्मा था । इन प्रनुच्छोदों से मैं ऐसा निष्कप निकालने में प्रसम्थ हूं। 
प्रापस काल में प्रत्येक नागरिक पर गैर-सामूली सिजस्भन लगाए जा सकते हैं। 


मैं यहां कुछ सुप्तपत तथ्यों की चर्चा करूंगा जिनकी पृष्ठभूमि में संविधान 
का प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय जन की बनावट की ज़टिलतांधों से परिचित 
होने के कारण हो ब्रिटिश संसब्‌ (पालिय्रासेप्ट )ने भारतीय स्वतत्कता ग्रथिनियम, (947 
(इंडियन इंशिपे०डेल्स ऐक्ट, )947) की धारा 6(6) में स्पष्ट शब्दों में यह उपवस्ध किया 
था कि 'इस थारा को उपधारा ()) में निविध्ट शक्तियों का विस्तार डोमीनियन के 
विधानमण्डल की शक्तियों को भविष्य में सीमावद्ध करते बाली विधियों के बनाने तक है। ” 
घारा 6 क्री उपधारा () इस प्रकार है--+ 


*"नई डोमीनियनों में से प्रत्येक डोमीतिग्नन के विघातमण्डल को उस 
डोमीनियत के लिए विधिग्रां तनाते की पूरी शक्ति होगी जिसके प्रस्तभत 
शाव्यक्षेत्रातीत प्रजर्तनत्राली विधियां भी सम्मिलित हूँ ।” 


*अंग्रेजो में यह इस प्रकार है-- 

+धवाह शंका णी ही णी धीढ ॥6७- 70जाए0ार होश ॥80ए6 

ई फ॒०७्धा (0 परवकल [80४४5 0छि वी 00४00 009 8७8 ॥8 शाह 
लाउब- ला शांत] णक्षवांमी,। 
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यह बात कि क्ारा 6(4) में डोभीसियन के संविधान के विषय में उपबन्ध करता 
भी सम्मिलित है, धारा 8(।) से स्पष्ट है जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि-- 


नई डोमीनियनों में से हर एक की दक्ला में, डोमीनिषत के त्रिघानमण्डल 
की शक्तियों, डौमीनियम के संविधान विधयक उपबन्ध बताने के प्रयोजन के लिए, 


प्रधमत: होमोनियन की संविधान सभा द्वारा प्रयोकतव्य होंगी सौर डोमौनियत के 
विधानमण्डल के प्रति इस अधिनियम में निर्देशों का अर्थ तदनुसार लगाया 
जाएगा ।” (महत्त्व देने के लिए रेखांकित किया गया है) 


भआरतीए स्वतस्त्रता प्रधितियम के ये उपबन्ध पर्याप्त रूप से यहू स्पष्ट करते हैं 
कि अब संधिधात-सभा ने कार्य करना प्रारम्भ किया तो वह यह जानती थी कि, यदि उसने 
भारतीय स्वतस्त्रत। ग्रधिनियप्र के पश्रधीन कार्य किया, तो वह भावी होमीनियन संसदों की 
झक्तियों को सीमाबद्ध कर सकेगी ६ 


दुंस्लैणट की संसद द्वारा प्रस्य देशों के स्वस्थ में अधिनियमित किसी भी 
स्थशस्तता प्रधिनियम (इण्डिपेण्टेन्स ऐकर) उदाहरणाथं, श्रीलंका स्वृतत्तता भेधिनियम, ।947 
(सीलोत ६इण्डिवेण्डेस्स ऐय्ट, ।947), जाना स्वतस्तता प्रश्नेतियम, ।९57 (भला 
इण्डिपेष्डन्स ऐग्ट, 9057), मलाया संघ स्वतस्तता भ्रधिनियम, 957 (फ्रेडरेशन प्रॉफ 
प्रलाया इणग्पिपण्डंस्स ऐक्ट, 957), नाइजी रिया स्वतन्ञवता झधिनियम, । 960 (लाइजोरिया 
इण्पिपेण्डंस्स ऐक्ट, 960), सिटालोत स्वत्तस्तता श्रधितिमग, ।96। (सिरालोन इण्टिपेप्डेस्स 
ऐक्ट, 96), दांगानीका स्वतत्थता श्रधितिधम, ।96। (टॉग्रानीका इश्हिपेण्डल्स ऐक्ट, 
96), दक्षिणी रोडेशिय! सधिनियम, !965 (सदर्न रोडेपियन ऐक्ट 965), 
जॉैका स्वतस्थता ब्रघिसियय, ।962 (जमेका इण्डिपेण्डन्स ऐक्ट, 962) में इस' प्रकार 
का कोई भी उपबस्ध नहीं है । 

मैं ग्रह बंता दूं कि भारतीय स्वतम्न्नता ग्रधिनियम के पूर्वोक्त उपबस्धों का 
अधिनियमन तारीज!6 मई, | 947 के केबिनेट वक्तव्य तथा क्रिस दल की स्थिति को देखते 
हुए किया गया था । क्षेविनेट मिप्न के वक्तव्य के पैरा 20(28) में यह उपबन्धित था--- 


“नागरिकों, श्रल्पसंख्यकों, प्रादिमजाति क्षेत्रों तथा अ्रपषषजित क्षेत्रों के 
अधिकार सम्बन्वी सलाहकार सम्तिति में उस सब बोगों का पूरा प्रतिनिधिरष होना 
चाहिए जिनके हित प्रभावित होते हों ग्रौर उनका काम यह होगा कि वे मूल 
प्रधिकारों की सूची, प्रत्पसंदयकों के संरक्षण सान्धी छण्डों तथा प्रादिमजाति 
क्षेत्रों तथा प्रपकजित क्षेत्रों की प्रशासन सम्बस्धी सक्रीम के सम्बन्ध में संघ संविधान 
सभा को टिपोर्ट दें शोर इस सम्बन्ध में सलाह दें कि इन श्थिकारों को प्रास्तीय, 
समूहयत्त या संघ संविधान में सम्मिलित किया जाए ।” 


*श्ंग्रेजी में यह इस प्रकार है-- 

«पु (98 ०856 ०4 ६४७) ० ॥॥6 7698 0000॥003, ॥ 70९४ ० 
व्झागरक्षणाल जे ॥ी6 0एांआरंणा आश कि. पी ए079036 रे का 
एा०्णेश्रंणा 88 9 ० एशाशञा।ए(ए रण शाह एजाएफंणा आह वा 
परी किन ॥४0०६ ७४ ऐड टेगाइ्ता॥क्ा५ #5थाा/) ० पक्ष 00॥0/०0 
शग0 वशिशक2९७ ॥ एप 0 (0 ॥98 6ट्ठांशक्ष 8 ७.8 फ़िजातांक शौक! 
0७ ॥णाह्माएरवव 2०००१, 


च्ज 


॥946 


तारीख 
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इस वक्तव्य का स्पष्टीकरण देते हुए खर स्टीफोई क्रिप्स ने तारोख ]6 मई, 
के प्रेस सम्मेलन में इस प्रकार कहा-- 


“किस्तु इत अल्पसंख्यकों को और विशिष्टठः भारतीय इताइयों तथा अम्ल- 
भारतीयों जैसे छोटे-छोटे अल्प संख्यकों और साथ ही झादिमजातीय प्रतिनिधियों को 
सम्बस्धित उपठस्धों को प्रभावित करने का सुश्रबसर देने के लिए हमने यह ठपबत्ध 
किया है कि सविधाद का तिर्माण करने वाला निकाय एक प्रभावज्ञाली सलाहकार 
आयोग गठित करे जो मूल अधिकारों की सूची, प्ल्पसंख्यकों के पंरक्षण सम्बन्धी 
खण्डों तथा ब्रादिमजाति क्षेत्रों और अपवजित क्षेत्रों कये प्रशासन सम्बन्ची प्रत्थापनाओं 
को तैयार करने में पहल करे। यह आयोग संविद्वान का निर्माण करने वाले 
निकाय के सामने अपनी सिद्ारिशें रखेगा प्रौर इस सम्बन्ध में भी सुकाव देगा कि 
संविधान में कौन-कौन से प्रकृम या प्रकमों पर इन उपबन्धों को अन्सविष्ट किया 
जाए, गर्थात्‌ अंघ के, समूहयत या प्रान्तीय संविधानों में उनमें से किस्हीं दो या दो 
से अ्रध्िक संविधानों में ।” (पृष्ठ 224, वथोक्‍्त) । 


मौलाना अ्दुल कल्लाप प्राजाद द्वारा स्ेकेंटरों प्रॉफ स्टेट को भेजे गए 
20 १ई, 946 वाले पत्र में इस प्रकार कहा गया है-- 


“किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है मुल्य बात यह है कि इस संविधान 
सभा को हम ऐसा प्रभुश्वसम्पन्‍्त निकाय समभले हैं जो अपने सामने अस्तुत हर बात 
के बारे में, जैसा चाहे वसा निर्णय कर सकता है और श्रपने वितिश्कयों को प्रभावी 
बना सकता है । एक ही वन्चन है जिसको हम मानते हैं प्रौर वह यह हैं कि कुछ 
महत्वपूर्ण साम्प्रदाथरिक श्रस्नों पर जो विविस्चय करिए जाएं दे दो बहुसंरुषक समुदायों 
में से प्रत्येक के ढहुमत द्वारा किए गए हों ।" (पृष्ठ 25।, ग्रथोक्‍्त) 


सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने तारीख 22 मई, ।946 के अपने उत्तर में यह कहा-- 


“जब संविधाम-सभा अपना काम ग्रमाष्त कर लेगी तब हिज़ मैजिहिद को 
सरकार संसद से ऐसी कार्यवाही करने की सिफारिश करेंगी जैसो कि भारतीय 
जन को ऐसे दो परन्‍्तुकों के ब्रध्यश्रीन प्रभृत्व सौपने के लिए आवश्यक हो जिनका 
अर्णन वक्तञ्थ में कर दिया गया है श्रौर जो हमप्तारा विद्दास है कि वाद-विवाद से परे 
है गर्याव्‌ प्रस्पसंस्यकों क संरक्षण के लिए पर्बाय्त उपबन्ध तथा शक्ति के अन्तरण 


से पैदा होने वाले विपयों के सम्बन्ध भें सन्धि करने के लिए रजापन्‍्दी ।” (महत्त्व 


देने के लिए रेश्लांकित किया गया है ।) (वृष्ठ 252 यथोक्‍्त) 


तारीख 22 मई, )946 के व्याख्यात्मऊ वक्तव्य में यही बात फिर से दोहरागी 


गई, जो इस प्रकार है-- 


“जब संदिचान समा झपचा काप पूरः कर लेगो तव हिज़ मेजिस्टि की सरकार 
अंसद्‌ से ऐसी कार्यवाही करने को सिफारिश करेशी जैसी कि भ्रारतीय जन को ऐसे 
दो द्वातों के अध्यघोन प्रतिनिधित्व सौंपने के लिए आवश्यक हो जिनका वर्शन 
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वक्तव्य में कर विया मया है और जो हम समझते हैं कि बाद-विवाद से परे है 
अर्थात प्रत्वसंख्यकों के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपबन्ध (वक्तव्य का पैसा 20) 
तथा शक्ति के श्रम्तरण से पैदा होने वाले डिफयों के सम्बन्ध में हिज सैजिस्टि 
कौ सरकार के साथ संवि करने के लिए रजामन्दी ।” (वक्तव्य का दैरा 22) 
(महस्त॒ देने के लिए रेखकित किया गया है) (पृष्ठ 258, यथोकत ) 


पूर्वोक्त के अनुसरण में, गोविन्द वल्लभ पतन ने मूल प्रत्चिकारों गे सलाहकार 
समिति की स्थापना के लिए एक संकल्प 24 जनवरी, |946 को संविधान-सभा में 
पस्‍स्तावित किया ; उन्होंने अल्पर्सस्यकों के मसत्दे को विज्ेय महत्व दिया है। ग्रल्ससंस्यक 
उपसमित्ति सहित विभिन्‍न उपन्यमितियां गठित करने के लिए सलाहकार सपिति का 
अधिवेशन 27 फरवरी, 927 को हुआ | उसी दिन बाद प्रें श्रल्पसंख्यक उपस्मिति का भी 
ग्रभिवेक्षन दूध । राजनैतिक, प्रायिक, धामिक, शिक्षा वध्वस्वी तथा सांस्कृतिक रओपायों के 
बारे में जांच करने के लिए एक प्रब्नावली का श्रारूपएं किथा गया । दूसरे छ्बों में. हन 
सब रक्षोपायों पर विचार किया गया । 


परस्पर विरोधी मत अ्यकद्र किए गए और इस परहश्वपूर्ण विषय पर विचार 
करने के लिए ग्रहासंह्यक उप-समिति का श्रधिवेशन |?, 8 थ्ौर 9 प्रप्रैल, ।947 को 
हुआ । इन प्रधिवेशतों में, उप-्समिति ने मूल प्रधिकारों की उप-समिति की प्रस्तरिम 
+ प्रश्भापताओों पंर वहां तक विचार क्रिया जहां तक भल्पसंख्यकों के प्रश्चिकारों पर उनका 
प्रभाव पईठा है। यह वाद-दिवाद ऐसे-ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर क्रिया गया जैसे मूल-बंश, 
“धर्म, जाति श्रादि के प्राधार पर विधेद का प्रतियेध, प्स्यृश्मता का प्रम्त तथा यह प्रशशापक 
अपेक्षा कि प्रस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्धोग्यता को प्रब्ित कराता दिधि के भ्रवुसार 
दृष्डतीय ग्रपंराध बना दिया जाए; अपने धरम को मानने, उस पर भ्रशचरण करने तथा उश्चका 
अचार करने की स्वतस्त्रता; धार्मिक तया खैराती प्रयोजनों के लिए संस्थाएं स्थापित करने 
प्रौर उन्हें बनाए रखने का अशिकार; अली स्दीय-विधि से शशथित किए जाने का प्रप्रिकार 
भ्रपनी निजी मातृभाषा के उपयोग तथा साम्प्रदाग्रिक या भाषागत स्कूलों की स्थापना प्रादि 
का अधिकार । 


अल्पसंख्यकों के मूल प्रथिकारों के प्रश्न पर चर्चा करने के बाद अल्पसंख्यक 
उप-समिति का अधिवेशन अल्पसंस्थकों के लिए राजतैतिक रक्षोग्रायों श्रोर राज्यान्तपंत 
सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए 2। जुलाई, 947 को फिर 
क्रिया गया। 


अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट 
भ्रजते हुए सरदार कल्लवमाई पटेल ने ६ प्रयस्त, |947 को ग्रपनी रिकोर्ट में इस ब्रकार 
कहा-- 

/ * - ' * यह रिपोर्ट उस रिपोर्ट की अनुपूरक सभकी जाए ओ मेरे 
पत्र सं० सी० ए०-24-कराप-47, तारीख 23 अप्रैल, 947 के साथ झ्ापके पास 
भैजी जा चुकी है और जिस पर संविवान सभा अप्रैल सत्र में विचार कर चुकी है 
उम्र स्पोर्ट में बाद-योम्य मूल अजिकारों की चर्चा की गई थी । ये श्रविकार, चाहे 


ञ्ह 


करेशाब्रालन्द भरती ब० केश्स राज्य [मु० न्‍्या० सीकरी ) १ 


वे सब नागरिकों क्रो सामान्य झप से या क्रोध रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के 
सदस्यों के लिए लागू हों सामाजिक जीवद के वड़े व्यापक क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के 
लिए सब्से मुल्यवान रक्षोपाय हैं। प्रस्तुत रिपोर्ट के अन्तर्गत जो बिषय आया है 
उसे मोटे तौर से अल्पसंख्यकों के राजनैतिक रक्षोपायों का ही नाम दिया जा सकता 
है श्लौर उसके गम्तगंत निम्नलिखित बातें था गई हैं : (महुस्व देने के लिए रेखांकित 
किया गया है) (पृष्ठ 4।, यथोक्‍त ) 


(() विधानमण्डल में प्रतिनिधित्व; संयुक्त बनास पृथक तिर्वाचल प्रणाणों; 
तथा ग्रधिप्रतिनिधि्य (वेटेज) । 


(+) मस्त्रिमण्डल में प्रल्यसंख्थकों के लिए स्थानों का प्रारक्षण । 

(॥) राज्याधोन सेकाप्रों में प्रत्पसंख्यकों के लिए भ्रारक्षण ! 

(५) अल्पसंख्यकों के अधिकारों क॑ संरक्षण क सुनिद्चित, करते के लिए 
प्रशासनतस्त्र + 


27 प्रग॒स्‍्त, ॥947 को ग्रह रिपोर्ट बिचाराधीन प्रस्तुत करते हुए सस्वार यदेल 
ने इस प्रकार कहा-- 


“झापको याद होगा कि हमने मूल ग्रधिकार समिति की रिपोर्ट प्रारित कौ 
थी जो सलाहकार समिति से प्राप्त हुई थी। उनमें से अविकांश प्रधिकार निपटाए 
जा चुके हैं और इस सदन द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं। इतके प्रत्तगत 
अल्पसंख्यकों के ऐसे श्रविकारों का बहुत बड़ा खेत्र आ गया है जिनसे उतकी पर्याष्ति 
सरक्षण- प्राप्त होता है. प्रोर इसके बाद भी कुछ राजनैतिक रक्षोपाव हैं जिन पर 
निर्दिष्ट रूप से विचार किया जाना है। इस रिपोर्ट में उन रक्षोपायों की जो 
सर्वेविदित हैं, जैसे विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व श्रर्थात्‌ संगत बनाम पृथक्‌ 

निर्वाचित प्रणाली, गणना करने का प्रयस्‍ध्न किया गया है ।” (महस््व देने के लिए 
रेज़ांकित किया गया है) (पृष्ठ 424, यथोक्‍्त) 


ऊपर की कायंबाही से प्रकट होता है कि प्रस्पसंख्यक्ों को ऐसे मूल अधिकारों की 
चिन्ता विशेष रूप से थी जो मूल ग्रधिकार समिति की चर्चा का बिषद् थे 


सलाहकार समिति श्रौर अल्पप्तंसयक उप-समिति के काम का ऊपर दिया गया 
संक्षिप्त वर्णन यह बताता है कि यह बात क्रभी किसी ने सोची मी नहीं थी कि अल्पसंख्यकों 
के भूल ग्रधिकारों को भी संविधान के संशोधत द्वारा निराक्ृत किया जा सकेगा। संविधान 
सभः की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी यही बात सच है। फहीं भी इसका कोई संकेत 
नहीं मिलता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का निराकरण संविधान-सभा के महत्त्वपूर्ण 
सदस्यों के दिमाग में कभी भी भागा था। मुझे ऐसा श्रतीत होता है कि 'संबिधान का 
संबोधन पद को ब्रिटिश योजना, अल्पसंख्यक उप-समिति तथा सलाहकार श्रमिति की 
स्थापना तथा इस समितियों की कार्यवाही और साथ-साथ संविद्याल-सभा को पृर्वोक्त 
कार्यवाही के संदर्भ में ऐसे नहीं समझा जा सकता जैसे कि वह ग्रत्यसंख्यकों के श्रधिकारों 
को निराकृत करते के लिए संसद को सक्षक्त करता हो । 
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दोनों ही पक्षों ने प्ंबिचान-सभा में दिए गए आषथों का आश्रय लिया है । किल्तु 
अर्थान्वयत का यह एक साधार नियम [साउथ्ड रूल) है कि किसी कातून के भ्रधिनियम 
सम्बन्धी वाद-विबाद के दौरान विधानमणष्डल के सदस्यों द्वारा दिए गए आपधों का 
उपयोग कानून के किसी उपयन्ध के निदंचन में सहाण्ता प्राप्त करने के लिए नहीं किया 
जा सकता । इस स्यायात्रय ने भी यह नियम त्रावनकोर-कोच्रीम राह्थ ग्रौर कुछ ग्रम्थ 
बनाम जऑॉम्ब्रे कम्पनी लिमिटेड(!) वाले भामले में इस संविद्यन्त के उपबन्धों को लागू किया 
है। स्थायासय की ग्रोर से बोलते हुए मृख्य न्‍्याबाविपति झास्त्रौ ने यह अभिनिर्धारित 
किया-- 


“ग्रब॒ केवल यही बताना रह गया है कि प्रारूप संबिधान सम्बन्धी वाद- 
विधाद के दौरान संविधान-सभा के मदस्थों द्वारा दिए गए भाषणों का निचले 
स्थायालय के विड्ान्‌ न्यायाधीज्ों ते जो उपयोग किया वह्‌ बिना किसी समुचित 
ग्राबार के किया गया । इंस्लैंप्ड में कह भाम तौर से माना जाता है कि इस प्रकार 
की बाहरी सहायता कानूतों के निंचत में अ्रनुज्ेय नहीं है ओर इसी नियम का 
पालस भारतीय कानूनों के अर्थान्वयन में किया ग्रवा है--शरड़ा प्रशासक बंगएल 
बनाम प्रेष्ठ लाथ मह्लिक (*) देखिए । 

इस निमम के पीछे काम करने थाले कारण की व्याख्या हमारे एक साथी ने एु० के० 
ग्रोपालन बाले सामले(?) में इन छब्दों में की भी-- 


"खिघेयक पर किए यछ बाद-विवाद के दौरात दिया गया भाषण भ्धिक 
से ब्रधिक यह बसा सकता है कि खबता का व्यक्तिमत झाझव जया था, किन्तु 
वह विधेयक को पारित कराने वाले बहुमत के पीछे काम करने वालौ सूक 

के मानसिक क्रिया को व्यक्त नहीं कर सकता है। यह मात लेना भी संकंसंगत 
नहीं है कि उन सब विधायकों का भी वही विश्वार था । 
था जैसा कि एक भ्रमरीछी मापले में और भी कम शब्दों में कहा गया है-- 
“हो सकता है कि जिन लोगों ने कोई भाषण नहीं दिए वे उनके साथ सहमत 
न हुए होते जिन्होंने भाचण दिए और जिन लोगों ने भाषण दिए वे आपस में एक 
दूसरे के साथ सहमत न हुए हों--यूनाइटेड स्टेड्स इनाम ट्रसस-भिस्सूरो फ्रंट 
एसोसिएडान +”. 
अपवर्जत के इस नियम का पालन अमरीका में सदा से ही किया जा रहा 
हो ऐसी बात नहीं है। कभी-कभी कानून के प्रयोजन को अभिनिस्चित करने के 
लिए ऐसी सामश्री के प्रयोग तथा उसके अर्थ को झभिरिर्ित कच्ते के लिए 
झुसके प्रयोप के बीच विभेव-भाना जाता है। ऐसा प्रतील होता है कि यह वियभ 
कबाड़ा तथा आस्ट्रेलिया-में अपना लिणा यथा है-क्रेज प्रांत स्टेट्यूट लां, 5वां 
अंस्करभ पु० )22 देखिए ।” 


(१) (952) एस सी» भ्रार० ।!2, 82. 


(?) ,(895) 22 ब्राई> ए० ।07, 8. 
(?) (।950) एस० सी० घार० 88. 


न गान 


नल 


केब्रादानग्द भःशती व० केरल राज्य [भु० न्‍्या० सोकरी] स्व 


गोहक राय दाले ऋामले(!) में व्याग्राधिएति सुड्बाशव ने पण्डित नेहरू 
ठथा डा« अम्बेदकर के भाषणों के कुछ प्रंशों के प्रत्ति निर्देश किया था किस्तु उन्होंने 
प्ष्ठ 792 पर यह स्पष्ट कर दिख़ था कि इन भाषणों का हंवाला उन्होंने “प्रनुच्छेद 
368 के उपबस्धों का निर्दघन करने की दृष्टि से नहीं, जो हमाश्य विचार है कि हम उसके 
अपने बा्ढों के प्राधार पर ही करेंगे. त्रल्कि संशिषान के दो महत्वपूर्ण कर्णधारों द्वारा भूत 
अ्रधिकारों को दिए गए प्रन्‍्तः प्रेरणात्मक ह्वरूप को समझने के लिए" दिवा था। 
न्यायाधिपति बछ्ावत ने पृष्ठ 922 पर यह अभमिनिर्धारित किया था-- 


“इस निर्णय का समापन करने के पहले मैं कुछ भाषणों का हवाला देना 
चाहूंगा जो प्रारूप संविधान विषयक बाद-बिवाद के दौरात संविधान-सभा के सब्स्यों 
द्वारा दिए मए थे। इन माषणों को संविधान के निर्बचत के ग्रहायकों के हूफ सें 
ब्रयृक्त नहीं किया जा सकता है--जावनकौर-कोचोम राज्य श्लौर कुछ झम्श बनाम 
डॉम्के कम्पनो लिमिटेड(*) देखिए + तदमुसार श्र्शान्विय मे सहायकों के रूप में मैं 
उनका अश््चय नही लेता हूँ। किस्तू मैं उतका शाला इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि 
श्री ए० के० सेन ते डा० बौ६ झ्रार० अम्वेदकर के भाषणों का सहारा बहुत 
ज्यादा लिया है । उनके ग्रमुसतार ह्ञा० अम्वेदकर के भाषणों से यह विदित है कि 
वे मूल अधिकारों को संशोधन-योग्य नहों स्मकते थे । इस दलीस का समर्थन 
आणों से नहीं होता है ।7/ट 


हिक् हाइतेस महाराजाधिराज माधव राज बनाय भारत हंघ(7) में न्यायाधिषति 
शाह ने अपने निर्णय वे बीच, गृह मन्त्री हारा दिए गए भाषण का संक्षिप्त उल्लेख किया 
था जिनके पास, उस समय जब उन्होंने अनुच्छेद 29। के प्रंगीकृत किए जाने के लिए प्रस्ताव 
रखा था, राज्यों का उत्तरदायित्व था । भाषण के इस अंश का हवाला उन्होंने ऐतिहापिक 
पृष्ठभूमि और उन परिस्थितियों को दशित करने के प्रयोजन के लिए दिया था जिनके 
कारण भूतपूर्व शासकों को कुछ प्रत्यामृतियों (गारणिटियों) का दिया जाना आवश्यक था । 


यह सच है कि न्यावाधिपति मित्तर ने पृष्ठ !2॥ पर अपने वियम्मत निर्णय 


है| 


में बाद-विवाद का उपयोग 363 का निर्दचन करने के प्रयोजन के लिए किया 
शा किन्तु उन्होंने इस वाल को कोई चर्चा नहीं की कि ऐसा करना ग्नुज्ेय है था 


भरत संघ बताम हरभजन सिंह दिल्‍नों (') में भाषपों के प्रति तिखेज करने 
के पहले किले बहुमत की और से पृष्ठ 56 पर यह ग्रशिनिर्धारित किया था कि "बाद- 
लिखाद के निम्नलिखित उद्धरणों से हमें यह निएकर्ष निकालने में प्रसम्नता होती है कि 
हमारा तिर्दंचन भी उसी के घनुसार है अश्चा कि ग्राअयरित था ।” वाद-जिताद में अपने 
निवंबन की पुष्टि की खोज में कोई हर्ज नहीं है, किन्तु संविधान के उपबस्धों का नि्त्ञत 
आद-विवाद की रोशनों में करना बिल्कुल ग्रौर ही वात है। 


2) (967) 2 एस० सी० झार० 762; 792: 922 


.)] (952) एस० सी० यार० ।!2. 
| (॥97) 3 एस० सी० ग्रार० १८ [97।] | उम्र० नि० प० 497. 
) (॥972) 2 हस० सी० आर० 33 [972] 4 झघ० बि० प 565. 


( 
( 
( 
( 
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निर्वेचन के प्रवोजन के लिए वाद-विवाद के प्रति निर्देश न करने का एक 
और भी कारण है। जहां तक अधिकांश देशी राज्यों का सवाल है संविधान का प्रवर्तन 
ही शासक यथा राजप्रधुख की स्वीकृति मिल जाने पर हुआ । यह बात ।2 ग्रक्तूबर, 7949 
को संविधान-समा में सरदार बलल्‍्लभभाई पटेल ढृध्रा दिए गए वक्तस्य के निम्नलिखित 
उद्धरण से प्रमाणित होती है । (संविधान-स्तमा वाद-विवाद जिल्द ।0, पृष्ठ 6-3) 


“दुर्भाग्यवक्ष (मैसूर, सौराष्ट्र तथा द्रावनकोर और क्ोचीन संघ के अतिरिक्त ) 
बोष राज्यों में कोई भी उचित रूप से गठित विधानमण्डल नहीँ है झौर 
त यहूं सस्‍्भव है. कि सविधान के प्रन्तिस रूप से प्रकाश भें श्रमने से पहले उनमें 
विधानमण्डल बठित करा दिए जाएं । इसलिए हमारे सामने झलौर कोई रास्ता ही 
नहीं है सिवाय इसके कि यथास्थिति शासक या राजप्रमुख की स्वीकृति के ग्राधार 
पर, ण श्रपती मस्त्रि-परिषद्‌ की सलाह निस्संदेह रूप से लेंगे ही, संविधान का 
प्रवर्तन इन राज्यों पें कर दिया जाए (” 


इस वक्तव्य के भनुसार, शासकों ग्रथवा राजप्रमुल्तों ने संविधान को स्वीकार 
करने की घोषणाएं जारो कर दीं। 

मुझे; ऐसा प्रतीत होता है कि जब किसी शासक था राजप्रपुख था राज्य की 
अनता ने भारत के संविधान को उसके ध्रम्तिम हु में स्वीकार किया तो उसते यह संविधान 
उस भाषणों के प्रधीत स्वीकार नहीं किया था जो संब्रिघान-सभा श्र. वाद-विवाद के दौरान 
दिए गए ये । मेरे बिचार से भाषणों का प्राश्नय केवज यह पता लगाने के लिए लिया जा 
सकता है कि किसी विशेष उपबन्ध या उपबत्थों पर किए गए बाद-विब्ाद से ऐतिहासिक 
पृष्ठ भूमि पर कोई प्रकाश पढ़ता है या नहीं, या यह कि जनता के विभिन्‍न, घंशों के बीच 
कोई प्रापसी समभौता या करार हुआ था का नहीं () ) 


इस प्रसंग में ध्रारूप संविधान के श्रनु्छेद 305 का उल्लेख किया गया था जिसमें 
यह उपयंध किया गया था कि संविधात के प्रभुष्छेद 304 में अ्नस्तज्रिष्ठ किसी बात क॑ होते 
हुए भी मुसलमानों के लिए स्थानों क॑ रक्षणा आदि सम्बन्धी संविधान के उपयत्थ संविधान 
के प्रारम्भ जे !0 वर्ष की झवधि के दौरात संशोधित नहीं किए जाएंगे । यद्धपि इस प्रारूप 
अनुच्छेद 305 का श्रतिस्थानी कोई भी अनुछ्ेच्द हमारे संविधान में नहीं है फिर भी यह 
दलील दी गई कि इससे यह प्रकट होता हैं कि संविधान का हर एक उपबन्ध संशोधित 
किया जा सकता है। मैं इस निष्कर्ष पर फहुंचा हूं कि हर उपबन्ध का संशोधन कुछ 
सीमाओं के प्रस्वर रहते हुए ही किया जा सकता है प्रौर इस दलील से विवक्षित परिसौषा 
(इम्पलाईड लिभीटेश्नन्स) सम्बन्धी मेरे निष्कर्पों पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है। 

आइयरि कमिश्नर बताम पेडिक राणासिधे (?) में प्रित्री काउन्सिल की 
जुड्दीशियल कमेटी का एक बहुत महत्वपूर्ण विनिब्चय समीक्षाघीन विषय पर बहुत प्रकाश 
डाजठा है। गोलक बाद दाले सामले(*) में इस न्‍्यायातय ने इस दिनिश्चय के महत्व 


()) सेजुलेशन एण्ड कण्ट्रोच धॉफ एयरोनॉटिक्स इन कानाडा वाला घासला देखिए । (॥932) 
(० सी ० 54, 70. 

(7) (।१65) ए० स्री० ॥72. 

(+) (967) 2 एस० सी० आर० 762. 
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को पहचाना वहीं था। ग्रल्पमत वाले स्यायाधिषतियों ने अपते लिर्णयों में इस मामले का 
कोई भी उल्लेख नहीं किया है प्रौर मुख्य व्यायाविषति सुब्वाराव ने भी इसका जो उल्लेख 
किया है वह बहुत ही चलताऊ ढंग से किया है । प्रिवी कालन्सिल ते इस बिनिश्लय को पूरी 
तरह से समझते के लिए श्रौरंका सपरियद स्वतन्त्रता प्रारेश, 947 (सिलोन इण्डिपेण्ड त्स 
प्राईर इस काउन्सिल, (947) के खुसंयत उपबर्धों को, जिके इसमें इसके पश्चात्‌ खलोलंका 
संविधान कहा गया. है, समभ; पेना भ्रावक्यक है 
श्री लंका संबिघ्ान का भाग [ता “विधान अष्छल” के संबंध में है। वारा? में 
थह्‌ उपबन्ध किया यया है कि *“इस द्वीप की एक संसद होगी जो हि मैजिस्टि तथा दो सदनों 
से: मिल करः क्तेगी जो क्रमश: सिंलेट' तथा हाउस प्रॉके रिप्रेजेंटेंटिग्ज कहे जाएंगे” । 
भारा 8 मतदान के संबंध में है। बह इस प्रकार है 
#+“]8. घारा 29 की उपधारा(4) में प्रस्यथा उपयंधित को छोड़ कर दोनों 
ख़दनों में से किसी भी सदन द्वारा विनिंश्चय के लिए: प्रस्थापित किसी प्रदन का 
निर्धारण उपस्कित' तथा 'मतः देने काले खिनेटरों या सदस्यों के बहुमत से किया 
जाएगा। प्रेज़ीडेंट या स्पीकर या भश्यक्षता करने वाला भत्य व्यक्ति प्रथमत: मत 
ने देगा डिन्‍्तु. मत साम्य की'प्रदस्था में इसका निर्णायक मत होगा और बहे 
उसका प्रयोग करेगा :” 
वाद्य 29 दिवियां बनाने के बारे में संसद्‌ की दाक्ति के संबंध «में है | बह 
इस प्रकार'है ० 
$+++“29 (]) इस आादेझ्ष के-उपदन्दों के अध्यधीन संसद को इस द्वीप की 
शांति; व्यवस्था तथा सुक्षासव के- लिए व्रिद्ियां बतधने को शक्ति होगी 
(2) ऐसो-कोई भी विधि-- 
(क) किसी भोःबर्म के अवस्व प्रयोग को न तो प्रत्रिषिड्ध करेगी ग्रौर 
म-नि्वन्बित करेगी, भ्रववा 


ऊप्रेजी में इस अकार है-- 


पहाड़ 3स्‍8)|- 00 4 2१३षक्ंडाज०9॥ ० ॥)6 १9]800 शती ॥॥8॥ 0०००० 
अंडा! 0 )[8 2४०७५; आव॑ 4७७० (कलवाएडा३ 40 ७०-६0०७॥ ॥6ए6०एं४०५ 
35 (॥6 3०॥9:0 ३96 (॥6 ॥40856 ् हिह्जाल्अलाप्राए2३, 

++२8, $806 : 3$- ०(ढाक्बंढ8 - ज़0श0०0 व. 8४०-००४०॥ (4) ण 
इतर 29, धव। १४०७8४०७ कृश०००5९४ 0 6०क्ष॥०३ ७५ तंततीश (॥क्राएट 
504॥] 08 0९(शा॥॥०6 ७५ # 4) १०१७४ ण॑॥॥6 इलाक्षणड छल 
406९8, 8$ (9९ ९४३८ 7089 ७0; फ़ाल्०७७८ 800 ५०488..॥06. शि९5४0 ६9६ 
0. इस थ. जाल एल50क तह आका ॥0 706 था ॥6 गी8: 
॥509006 09६ $॥9॥ )/8%6 804. 6पक्षक्“ं७० 8 ०४४॥६ ४०१6 $0 (॥6 ६१७६ ० 
ष ९९०३३४६)-० ४०063.” 

+5 29. (॥) $एमुल्ल 0 (6 फ़ार्रांआंणाड ता (क3 - 066... शिक्षा 
जाह॥। अरक्ो। 0906 0006४ ॥0 ॥8:6 ।396 (0 ए 6908, 00८7 880 8००0 
8०एलग्रबादा। ए ॥॥6 28|क्षा्. 

(2). 2१० ऊफ्क (8%-883॥-- 

(9) ज्ञाकरांण भ ह्अतंत ॥6 6० कशाज5४-: ०. 399. तथा 
झंएथ, जे 
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ल) हिसी भी समुदाय या धर्म के ब्यक्ितयों पर ऐसी तिर्योग्वताएं 
निर्बे्धन ज्ञामु नहीं करेयो जो अन्य सपुदायों या धर्मों के व्यक्तियों पर 
लागू न हो, प्रपचा 

(मर) झिस्सो भी समुदाय या धर्म के व्यक्तियों को कोई भी ऐसा 
विश्वेषाधिकार या फायदा प्रदान नहीं करेगो ओ भन्य समुदायों या घाभिकों 
हे व्यक्तियों हो प्रदात न किया गया हो, झयवा 


(घ) किसी भी धार्मिक संस्का के गठन में कोई भी तब्दीली उस संस्या 
डे क्षासी प्राधिकारी की सम्मति के बिना नहों करेसी घ्लौर वह भी इस प्रकार 
बदि कोई धामिक संश्दा विधि द्वारा निभ्रलित हो तो ऐसा कोई परिबतंन 
उम्र दशा के स्विकाए नहीं किया जाएगा जिद्वमें कि उम्र संस्था के झासी 
ड्धिकारी ने ऐड्ी प्रायंना की हो; 


परम्तु आ्रास्तीय तथ्य पाकिस्तानी निदाद्धी (कागरिक्ा) अधिनियम के झधीन 
अीसेंका के मायरिकों के रूप में रजिस्ट्रोकृत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
हाउस्र श्रॉफ रिप्रेजेंटेटिब्स के सदस्णों के निर्बांचन के लिए, के सम्बन्ध में या के 
प्रसंग में किसी बिबि दनाने वाले उपबन्ध को इस उपघास के पूर्वेश्र्तों उपक्‍न्ध 
लायू नहीं होंगे । 

बह परन्तुक राजपत्र में प्रकाज्ित उद्घोषणा द्वारा गर्वनर-मनरब द्वारा 
नियत की गई तारीख को प्रभावी नहीं रहेगा । 


(0) ऋ्राइ$ढ छद्ाइजा$ ण॑ बडज़ वतक्रर। जे आलीडाज अंब्कोल 
॥0 बरडशकप्रंक था ल्ञपंज्रा90६8 ६0. शादी एच्चडण5 0 जाल 
ए०प्राप0ए॥६5 कक उ0 इंग्फ #79 900 0906 (2006: थ 

(लो एजालश ०० एथ३003 9 शाड़ ०णागराचणाज ० उल्याहांगा 
बया5 प़रांधो९३० छा ३:९श६3३० हकिंटी 45 हर ०0 ला०व 09 छलड0ा5 
री 0०एक ०णशाएन्रैएं८: "वाहक; जा 

(४) भार छोड एजात्।परपंणा आज 7नांऊ्0४४ 0७०0५ लक 
ऋष् (8 ०णा5८छ जी छल इएडागंएड़ 2७०) जे ऐड कक, 
80, ॥0%#५थ, 9 76 899 ९३४६ ज्रोटाड 3 ॥ाड/णणड 0०0) 75 
वंग्रएएफ्णाबरथ्त फ 99, 90. जी. भपशअघ४ंणा झओं। ७6 ग्राग्पेल 
शापव्फा ॥ ॥ थ्यूपथडड४ ० पक ह0फशाओम्रह शाफियाए 0 फी 
७०१) : 
शा0शंदंबब, ॥०४०८४९०,. (४३४ 6. छाव०्व्तेप& ज्ञात्ंडंणाड ०. ऐंड 

डध)-३९९३०9. इक! 80: एफ. 70. अपड़ [ड गरायोधाई फाएजेश्ेणा (५ 

॥र्णंआएग्ड्ट (00, ० ०एण॥ाथण पं ऋआरतवोल, लंच्द्यंग रण कॉक्लाफऑशा$. ण फल 

भला ० एलएा5धथ्या।ां+टड, ० उरल्कारण्या। फल्लइ095 उल्झंअट्ाव6 23 

ल्रा|ब्टाड ० एल्एशएड हरातैस (छिड व्ररीबा बात. एक्राजडणं ३60 ७ा१३8 

(टयांसबकडर0) अदा, 
परक्रं$ एड़0४5० आी ०९३५६ [० घए९ लींसल जा-2 0०१० 0७९ गलत 

ए॥९ छा 00एढच॥0/-एद्ाशब) 09. काण्लेशाभांजा' फ़ा0आलत घर गो 

एब्य्थार, 
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(3) इस धारा की उपचारा (2) का उल्लबंत करते हुए बनाई गई कोई 
विधि ऐसे उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। 

(4) इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद्‌ इस 
ध्रादेश के था हर मैजिस्टि इस काउस्सिल के किस्ती प्रन्य श्रादेश के, जहां सक कि 
चह इस द्वीप को लागू हो, किसी उपब्न्य को संशोधित या विरसित कर सकेगी । 


परन्तु दस प्रोदेश के किसी भी उपबन्ध के संशोवन या निस्सन करते 
वाला कोई भी विवेयक्र राजसर साम्मति ( गस्सेल्ट) के लिए तब लक वेश 
नहीं किक जाएगा जब तक स्पीकर के हस्ताक्षर से उम्त पर यह प्रमाणपत्र 
पुष्ठांकित न हो कि हाउस ब्ॉफ रिप्रेजेंटेटिब्ज में उसके पत्म में दिए गए गतों 
करी सेल्या हाउस की सम्पूर्ण सदस्य संख्या (उनको भी सम्मिलित करते हुए जो 
ड्पस्थित न हों) के दो-तिहाई से भन्यून वी । 


इस उपधारा के श्रड्ठीन स्पीकर का प्रत्येक प्रमाणपत्र सत्र प्रयोजनों के सिए 
निशचायक होग्रा तथा किसी भी न्यायालय में प्रब्नास्पद चहों किया जाएगा ।” 


श्री पालबीबाला के प्रनुसार, घारा 29 (3) हमारे संदिवान के अनुच्छेद 245 
प्रोर 246 के तथा यारा 29 (4) हमारे संजिधान के अनुच्छेद 368 के तथा 
आरा 29(2) और 29 (3), मूल श्रव्रिकारों के साथ पदित हमारे संविधान के 
अनुक्छेद ।3 (2) के अनुसार हैं। 


प्रिदी काउन्सिल कौ लुडीवियल कमेटी के झ्ामने जो प्रबन विधाराधीनया 
बढ़ यद्ें था कि क्‍या खिबते (संश्योबन) अ्रवितिवप, [958 [श्राइबरि (अमेण्डमेण्ट 
ऐक्ट, 958) ] झी जारा 4। श्रीलंका संविधाद की चारा 29 (4) का ग्रतिलंचन करती 
है प्रौर इस प्रकार प्रविध्िमान्य है । यह प्रदत जिद तथ्यों से पैदा हुआ वे इस शकार हैं । 
अध्यर्थी, सणासिये पर रिश्वत (संशोधन) झधिनियम, ।958 द्वारा गठित रिश्वत अ्धिकरण 
के समक्ष रिक्त के ग्रपराधष में अभियोजन अत्रायो गया। इस श्रचिऋरण ते उसे कतिपण 


(3) #फ) इिपपर॥्रैद का. णपरवश्शाएंणा 0 ऋ0-8ल्‍तांक (2) 
फंफ 8०६८४०७ जोशी, ६७ 96 क्षय म॑ घाशे 0णाएकद्मए0, एच एल, 

(4) [0 ॥6 क्षह्ादां९ ०5 ए0फ्ाड एगतेहा की३ उत्णाणा, एड 
जारहा चर क्षाद्ाते 07 758 श्ा३ ० परीढ वकाणा5 मी कांड 006, 
बाण लाश "0067 ण घल खशुक्ाड चर 0००0०)  ईए बडएोव्यरपा 
६0 (06 [8०8 : 

छि०सातलत छा ग्र० खो ईछ॥॥6 बज़दणतागला 0 वत्फुल्ला ता आफ ज॑ 
(8 ज़ापांश्र०० ग॑ कांड जदंल होश] 8०. ज़ाहबा०त 0. परोल 7०१) 
2$ऋ00॥ घा|दछ ] ॥न्नड शाते0ा३९0 0878. एलारक्षर एशतक्ष ॥- किया 
रे ॥8 3॥९8॥८ ताग ती९ वध जा एछा९ ६ खज गे सिएएचा वीलद 4 
फ्रढ ल०ए58 शी वृरेल्कादबटाजञा१४ड.. ब्राए0एत060 09 000. १058 (ौश्न0 7७०- 
पक 00॥8 फ़ठां० गयफाएश 0 तढा/काह णे वह. िएफ?. वि्रणता॥ए 
क06 रण िलडशा।), 

ए0९३) पल पद्षा& ॑ छी6 $]थबएश पगएथ ॥॥5 5४0-३००४०॥ अकड। 


0 ९०७०]अए2 लि ॥)। )च४005९५ 8980 कद वाज 9९ पर:धराजा०6 (0 धयड 
0० जे ॥॥७,"० 
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प्व्रधि के कारावास तवा जुर्मादे से दण्डादिष्ड किया। सुप्रीप्र को ने. उसके विरुद्ध की 
॥ई दोषपिद्धि तया पारित प्रारेशों को अ्रपौल: में. इस प्रात्रार पर व्रातित्र और अप्रव्ततीय 
शोषित किया कि श्रविकरण का. गठन करदे बाते व्यतित पझ्विकृरण में विविमास्थ रूप से 
मियुण्त नहीं किए गए ये । 
औलंका संविवान की घास 62 में सुत्रोप्र कोर्दे के सुझय न्यायाध्रिषति तथा 
प्रबीतस्थ (प्यूनी) न्याग्रावीश्ों की.निपुक्ित्त के लिए उपब्नस्ब॒ किया गया था। घारा 53 
ई न्यायिक सेवा ग्रायोग (जुडी शिवत सविस कम्ोशत ) की स्प्ाप्रना. को बत कही गई थी भौर 
पहूं कहा गया था कि यह आ्रापोग.चुप्रीम कोर्ट के मुख्य स्थायाधियत्ति, तथा एक स्यायाधिपत्ति 
जया ऐसे एक प्त्य व्यक्ति से मिलकर बतेगा: जोःसुप्रीम कोर्द का स्वाधाधिपति हो या 
रहा हो । उप्में यह, उपचस और किया गया था कि यदिकोई, व्यक्ति. तिनेटर या संसद 
प्रदस्य हो तो वह स्याद्रिक सेवा आयोग के संदस्थः के छप्त में न तो नियुक्त क्रिया जाएगा 
धोर न बना रहेगा । घारा 55 में प्न्य स्थापिक अधिकारों की निशुक्ति के लिए उपबन्ध 
किया गया वा। धारा 55 (।) इस प्रकार ईै-- 
+५55 (३) न्यायिक प्रथिकारियों को तियुक्ति, अल्तरण, पदच्युति तथा 
उनका अझनुझासनिक नियंत्रण. एवरद्द्वारा न्यायिक सेठ श्रावण में निहित छिया 
जाता. है ।/” 
जुड़ीशियल कमैटी ने इन उपबस्धों से जो निष्कर्ष निकाता बह इस प्रकार है-- 
“इस प्रकार राजचैतिक नियंत्रण से. स्व्रातस्त्य घुनिश्चित क्रिया गया है प्रौर 
आयोग के किसी भी विनिश्चय को प्रत्यक्ष या अगप्रत्यक्न रूप से प्रभावित करने का 
प्रयत्न करना दफ्डनीय. अपराध है । (घारा 56). ]" (पृ०90) 
जुडौकियल कमेटी: ने तब्र रिश्वत अधिक्ररण, की' ल्पिति का- अंत इन झन्दों 
फैं;किया ।-- 
“रिवत: अधिकरण, जो संख्या में क्रितने हो सकते हैँ, तीन सदस्यों से 
प्रिल . कर बवता है जो किप्ती . तालिका. (पैनल) से लिए गए हों । (बारा 42) 
तालिका ॥5 से ब्रतथिक ऐसे व्यक्तियों-की. होती है-जो न्याय मन्‍्त्री की सलाह पर 
गत़नेर-जवरल द्वारा नियुक्त किए गए हों. (बारा 4|) । तालिका के सदस्यों को 
पारिश्रमिक दिया जाता है (धारा 45) ।” (पृ० 92) 
जुडीगियल कमेटी ने यह अभिनिर्धारित किया कि. श्रधिकरण के सदस्य 
स्यायिक पद ,के धारक हैं श्रोर श्लीलंका संविधान को धास 55 के: झ्रधीन न्यायिक 
प्रधिकारी हैं। उन्होंवे- यह .भी ग्रभित्तिर्धारित. किया कि संविधान की घारा 55 और 
शिश्वत संशोधन ग्रधिनियम की घारा 4 के, जिसके प्रवीव ताबिका की नियुक्ति की गई 
ही; बोच स्पष्ट विरोध है। 


*प्रंग्रेंजी- में मह इस अकार हैं-- 
ध55, () 6 बफ़गगरजराढ, प्रक्षाईल्ष, धीधआआांड88॥ 24 पता 


गधा ०णाए0] री [ण्वाएंड्री अीकश३ 3 .वदाच, प्रकराजपे 0 8 70008 
इल)५६ एग्राग्राशंसा, 
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उसके बाद जुडीशिकल कमेडी ने इस विरोध के प्रभाव की जांच कौ; 
आरा |8, घारा 29 (।) तथा घारा 29 (2) (ए) उद्धृत करने के पश्चात्‌ जुडीशियलल 
कमेटी ने यह भ्रभिनिर्धारित किया-- 

“इसके बाद (बी), (सी) भोर (डी) झाते हैं. जो श्रोर भी सुदृढ़ बनाए 
गए घाभिक तथा भूलवंश सम्बन्धों (रेशियल) ऐसे विषयों का वर्चन करते ् 
जिन के सम्बन्ध में विधान तहों बताएं जा सकगे। मे श्रीलंका के तागरिंकों के 
बीच उस सस्यनिष्ठापूर्ण ग्रधिकार संतुलन अर्थात्‌ उन प्राघारभृत क्षत्तों उस सत्यनिष्ठापूर्ण अधिकार संः् अर्थात्‌ उन प्राषाश्भृत क्षत्तों को 
व्यक्त करते हैं जिन पर आपस में उन्होंने संविधान को म्वोकार किया और 
इसलिए यह संविधान के भ्रधीन बदले नहीं जा सकते!” (महत्व देने के लिए 
रेखांकित किया गमा है) (प० 93) 
इन सिष्कर्थों का दर्शन करने के धाद, जुड़ीवियल कमेटी ने श्लीलंका संविधाल 

की धारा 29 की उपछारा (3) शोर (4) को इद्धत किया | जो उद्घारण मैंने ऊपर 
दिए हैं उनका श्री पालखीवाला ने धपने इस तक के समर्थन में बहुत अधिक प्राप्रय लिया 
है कि भाग 3 में भी विभिन्न भाशिक और मूलवंझ सम्बन्धी तथा ग्रम्य विषय इसी 
प्रकार सुदंढ़ बचाए गए हैं ओर वे भारत के नागरिकों के दो उस सत्यनिष्ठापूर्ण 
प्रधिकार संतुलन प्र्थात्‌ उन गआ्राधारभूत बातों को व्यक्त करते हैं जिन पर प्रापस में 
उन्होंने भारत के संविधान को स्वीकार क्षिया और इसलिए पे भारत के संविधान के 
अधीन अपरिवतंनीय हैं। 

उसके उत्तर में श्री सीरबाई ते अह इलौल र्दी कि "सुदृढ़ बनाए गए” 
क्षक्दों का और कोई श्र्थ नहीं है स्रिआाए सके कि इन उपयन्धों का प्रंशोधन केवल 
उसी प्रकिया के अनुसार किया जा सता है जो श्रीलंका संविधान की धारा 29 (4) 
में बिहित है। किल्तु मैं यह तिरंचन स्वीकार नहीं कर स्रकता हूं क्योंकि इसका तो 
मतलब है कि संविधान के ग्रत्य ऊुध्बन्ध भी समान रूप से सुदृंढ़ बगाए गए उपबन्ध हैं, 
क्योंकि औलंका संविधान के किसी भी उपबन्ध का संशोधन बाश 29 (4) में प्रधिकथित 
प्रक्रिया का पनुसरण किए ब्रिना नहीं किया जा सकता है। 

ओ पराषखीबाला ते जिरः निवंचन कौ वकालत कौ है उसका समर्थन उस 
औति से होत! है जिसमें कि जुडीशियल कमेटी ने भंक्कॉले वाले मास्से की विशिस्टता 
जताई है [मंक्कॉले वास किंग (?) ] में यहाँ पर जुहीशियल कम्रेटी द्वारा कट किए 
गए उस मत को उद्ध,त् करना चाहता हूं जो उसने सेक्कलि वाले मामले के सम्बन्ध में 
व्यक्त किया है । उनका कहना है कि-- 

“अब यह संक्षेप में बताया जा सकता है हि संक्‍्कॉले वाले शासले ग्रौर इस 
मामले के बीच मुझ्य अन्तर क्या है। उस मामले में विधानपण्डल ने, जिसे एक 
जिषय को छोड कर जिसका वहां कोई प्रइन ही नहीं था, बहुमत से विधियां 
बनाने को पूरी शक्ति थी, एक ऐसी विधि प्रारित की, जो उसके संविधान 
अधिनियम के एक विद्यमान निब््धन के विश्द्ध थी। उसमें यह श्रभिनिर्धारित 


(0) (920) ए० सी० 69।. 
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किया गया भा कि यह विधिमाग्य विधास है क्योंकि इसकी संविधात को उस सीमा 

तक ऐश्ली तब्दीली माता जाएगा जो न तो इस प्र्थ में ग्राधारभूव थी कि बहू 

परिवर्तन के परे थी प्रौर व उसकी रचता इस प्रकार की थी कि जिस विषय का उसमें 

वर्णन किया गया था उस पर किसी विशेष 'विश्ञायरी प्रक्रिया से उसके गुजरने की 

अपेक्षा की गई हो ।” (महत्त्व देने के लिए रेखांकित किया गया है) | (१० ।98) 

... अह...दीक' ही कहा गया है कि "जों त तो इस पश्र्थ ने श्राधाशभूत भी कि वहू 

परिवर्तन के परे हो” पद में श्रीलंका संविधान की धारा 29(2) के प्रति “निर्देश किया 
गया है। भुमे; हसमें कोई सम्देह नहीं हैं कि जुडीणियल कमेटी ने यहू ग्राभिनिर्धारित किया 
आ कि औलंका संविधान में घारो 29 (2) के उपबन्धों का संणोषन नहीं किया जा 
सकता है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रोफेतर सी० डी० स्मिथ ते एल० बे० एय० फूरे 
द्वारा लिखित 'रिफलेकशन्स श्रॉत दि कास्टिद्यूशव एण्ड दि कांस्टिंट्यूएंट गसेस्मली (सिलोन 
कांस्टिय्यूवन)' पुस्तक को समीक्षा करते हुए, आइवरि कलिक्तर दक्ष राणातित्रे(!) 
बाले मांसले में जो इतरोक्त (म्रोवीटर डिक्‍्टा) है उसके सम्बन्ध में कहा है कि संविधान 
के कतिपय उपबन्धों को विहित संझोचन प्रक्रिया द्वारा बदला नहीं जा सकता । 

पह हो सकता है कि ये कथन इत्तरोक्त हों किल्तु चूंकि यह जुडीशियल कमेटी 
के बन्द है इसलिए इन पर बहुत घ्यान से विचार करते की भ्रावव्यकता हैं। 

जुड़ीकियर्ल कमेटी ने यह क्यों कहा कि धारा 29 (2) के उपबस्धों सें 
“संबिधान के प्रधीन परिवर्तत नहीं किया जा सकता है” या "इस ग्र्ष में पश्ाबारभृत हैं 
कि उनमें कोई परिवर्तत नहों किया जा सकता है”? घारा 29 (4) की भाषा में ऐसी 
कोई बाढ़ तहीं है जिससे श्रीलंका संसद की छक्तियों पर लगाए गए डिन्हीं बन्धनों का पता 
लगता हो। संविधान के किसों भी उपबन्ध में जिसके अन्तर्गत घारा 29 (2) तथा 
29 (4) भी ब्ाती है। बहू “संशोधन या निरयन” कर सकती है। इसका कारण 
बारा 29 (4) के अधीन संशोधम करने की शक्ति: पर बह विवक्षित परिसीमा मात्र ही हो 
सकती है जिंसका निष्कर्ष “श्रीलंका के नागरिकों के बौच उस सत्यनिष्ठ ग्रप्िकार सल्तुलन 
प्र्भात्‌ उत प्राधारभूत छतों से निकाला जा सकता है जिन पर प्राषत में उन्होंने संत्रिबान को 
स्वीकार किया” धारा 29(4) के श्रथीन संशोधन की शक्ति के प्रयोप पर जब तक कोई 
परिश्षीमा विवक्षित न की गई हो तब तक बारा 29(4) को ही इस प्रकार संशौधित क्रिया 
जॉ सकता है जिससे मह स्पष्ट हो जाए कि धारा 29 (2) का प्ंशोध्न किया जा सकता है। 


महू मामला ऐसे पाधले की य्थावत म्रिष्ठात्न है जिसमें संविधान को संशोधित 
करने की शक्ति पर विवक्षित बन्धन लगाए गए हैं जिनके बररे में प्रमुपात किसी साधारण 
निकाय ने नहीं बल्कि प्रिदी काउन्सिल की जुडीशियल कमेटी ते किया है। 

क्री सौरयाई ते पृष्ठ !५7-98 पर तिम्मलिखित अंश के उतने भाग का 
आश्रम लिया है जो कोष्ठक में बन्द है-- 

"डून प्रशों से यह साफ जाहिर होता है कि मैक्कॉले वाले मासले(?) में 

बोई ने शही दृष्टिकोश अपनाया था जिसकी सिफारिश उसने प्रर्थात्‌ बोडे के 
(2) (!965) ए० सी* 72, 93-।94. 
(7) (920) ए* सी० 69[ 
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इस मामले में की है श्रौर जह यह है कि (किसो भी विधानप्रण्डव को विधान 
बनाने की उन्त झ्ृत्रों की उपेक्षा करते की शक्ति नहीं है जो विधान बनाने की 
अपनी शक्तियों को स्वयं विनिय्तित करने वाली लिक्षत हारा झधिकथित की 
गई हों। यह नि्बन्धन इस बात के विचार के बिता ही स्वतन्त् रूप से विद्यमान 
है कि विधानमण्डल प्रभुत्वसम्पन्न है जैसे कि श्रीलंका का विधानमण्डल है मा 
संविधान “ग्रनियंत्रित” है जैसा कि बोर्ड ने क्वीस्सर्ैण्ड के संविधान के सम्बन्ध में 
कहा है इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसा संत्रिधान विधानमण्डल, हारा उस दशा! 
में बदला था संशोधित क्रिया जा सकता है जिसमें कि इत उपक्स्धों के मिबन्धनों 
“का पालन किया गया हो ग्यौर उस तब्दीली या संशोधन में स्वयं उन उपधस्धों क्री 
तब्दीली ग्ा। उनको समाप्त करता भी सम्मिलित हो सकता हो । किन्तु जो 
प्रस्थापनां सामने योग्य तहीं है रह यह कि एक आर स्थापित हो जाने 
पर' किसी विधानमष्यल को अ्रपनी स्थापना के तथ्य मात्र से व्युत्यल 
कोई प्रन्तनिहित श्रक्ति साधारण बहुमत के संकल्प द्वारा ऐसी विभिषात्य 
विध्रि बनाने की ब्राबत प्राप्त 'हो जाती है जिसके बारे में स्वयं उसी को 
गरिश करने वाली लिखत ने यह कहा हो कि वह तब तक बिशिमास्य 
विधि नहीं होगी जब तक कि बह भिस्त प्रकार के बहुमत या भिल्त प्रकार की 
विवायी प्रक्रिया 8रा बनाई गई हो श्रौर यद्नी प्रस्थापना है जो वास्तव पें इस 
दलीअ में विचाराधीन है ।' 


लो ग्रंण कोष्ठक के बाहर है प्रौर जिसे श्री सीरबाई के. लिखित निवेदमों 
में सम्मिलित नहीं किया पया है ताफ़ जाहिर करता है क्रि इस अंश्ञ में जुड़ीवियल कमेटी 
श्रीलंका सविधान की' धारा 29 (2) के संक्ोघत के बारे में विवार नहीं कर रही थी 
और भंक्कॉले वाले ममले(!) के सम्बन्ध में उसने यह संमका थांकि वह श्रीलंका 
संविधान की धारा 29 (2) जैते उपवस्ध के संशोधन के प्रश्न से सम्बद्ध नहींहै। इस 
प्रंश का अरमिध्राय तो केवज इतने है कि विधानप्रण्डल प्रक्रिया सम्पस्थी उन झोतों की 
उपेक्षा नहीं कर सकता है जो किसी विशिष्ट प्रकार के नहुपत को बिंहित करने बाली 
सबिधायों (कांस्टिटुएण्ट) लिक्षत द्वारा उस पर #धिरोपित की गई हों बल्कि उनकों तब 
संशोधित कर सकता है जब मंविधायी लिखत में ऐसी शक्ति दो गई हो । 


अगला श्ंश, जिसका कुछ भांग मैं पहले उद्धस कर चुका हूं, ओर जो 

सक्‍्कॉले बाले मशतले (') श्रौर रानासिधे श्राले सामले(*) के बीच हन्तर को व्यक्त 

करता है, मह ब्रताता है कि जिस श्र का ग्राथय लिया गया है उसमें जुडीशियल कमेटी 

श्रीलंका संविधान को घारा 29 (4) के प्रक्रिया सम्बन्धी झ्रंश पर विचार कर रहो थी। 
बहू इस प्रकार है-- 

"झ्ब यह संक्षेप में बताया जा सकता है कि सेश्कॉले बोले मामले (!) और 

इस सामले के बीच मुख्य अन्तर क्या है। उस मामले में विधानधण्डल ने जिसे 


() (०20) ए० सी० 69।. 
(0 (965) ए० सी* 72, 93-94. 


का 


252 


उच्चतम न्यायालय निर्रंय पत्रिका [973] 2 व्रम० सि० १० 


एक विषय को छोड़ कर जिसका वहां कोई प्रइन ही नहीं था, बहुमत से विधियां 
बनाने को पूरी शक्ति थी, एंक ऐसी दिधि पारित कौ जो कि उसके संविधान 


अधिनियम के एक विद्यमान निवन्‍्धन के जिरुद्ध थी । उसमें यह प्भिनिर्भारित - 


किया गया था कि यह विधिमाम्य विधान है, क्योंकि इसको संबिधान कीडस 
सोमा तक ऐसी तब्दीली मना जाएगा जो म तो इस प्र में श्राधारभूव थी कि 
बहू परिवर्तन के परे थी प्रोर ते उसकी रचना इस प्रकार की थी कि जिस विषय 
का उसमें बर्णन किया गया है उस पर किसी विशेष विज्ञायी प्रक्रिया से उसके 
गुजरने की प्रपेक्षा की गई हो । इसके विपरीत, इस मामसे में, विधानंग हल 
द्वारा ऐसी विधि पारित करना अभिप्रेत है, जो सपरिषद्‌ पग्रादेश्ष [आरा 
काउस्सिल) की धारा 55 के विरुद्ध डोने के कारण, यदि उसको विधिप्तास्थ सः 
जाता है तो उसे इस प्रकार का समझा जाना भाहिए जंत्े कि वह स्थायि : 
अधिकारियों की नियुक्ति की बाबत माबिधातिक उपबन्धों का दिवक्षित परिवर्तेत 
हो | चूंकि ऐसे परिवत्तन, भ्रभिध्यक्त हों तो भी, केवल ऐसी विधियों द्वारा है 
किए जा हकते हैं, जो धारा 29 (4) में अ्धिकथित विशेष विधायी प्रक्रिया के 
अनुसार हों, इससखिए श्रीलंका विधानमण्डल को विधान बनाते की ऐसी सामान्य 
शक्ति नहीं है कि वह अपने संविधान को मामूलो बहुमत बाते संकल्फ द्वारा 
संशोधित कर सके, जैसी कि प्पने संविधान अधिनियम की धारा 2 के अधीन 
अवोस्सलण्ड विधानसण्डल को प्राप्त है, बल्कि ऐसे संक्ोषत करने के लिए 4ह 
ऐसी भ्रवस्था में है जँसी में कि अह विधानमण्डश उसकी थार 9 के प्राघार से 
सम्रका गया था अर्थात्‌ वांछित परिणाम पर पहुँचने के लिए एक क्ड्लेष प्रक्रिया 
प्रथल्ित करने के लिए बिबश किया गया था ।” (पृ० ]98) 

मैं यहां यह बता दूं कि ब्रिटिश उत्तर प्रपेरिका अधितियम, 867 (ब्रिटिल्ल 


लार्थ अमेरिका ऐक्ट, [867) का निर्बंचन करते समय, जुडोशियल कमेटी ने प्रल्पसंख्यकों 
के प्रधिकारों के बसाए रखने को बात भी अपने ध्यान में रखी थी क्योंकि रेगूलेश ' एस्ड 
कण्ड्रोल भ्रोफ एरोमॉटिश्स इन कमाड्टा वाले मामले (*) में उन्होंने कहा है-- 


“चूंकि इस ऐक्ट (ब्रिटिश नार्थ ग्रसेरिकां ऐक्ट) में एक ऐसा समरमौत्ता 
शामिल है जिसके शदीन यूल प्रान्त फैदरेशन पें सम्मिलित होडे पर सहमत हुए 
थे, इसलिए इस द्वाठ को स्यान में रखता बहुत महत्वपूर्भ है कि प्रत्पशंधयक्रों के 
प्रधिकारों को बनाए रखना एक ऐसी शर्त थी जिस पर ऐसे भ्रल्पंस्थक फैडरेशन 
में प्रविष्ट हुए थे और यद्दी बह भ्राधार था जिस पर सारा दांचा तत्पक्चात्‌ खड़ा 
किया मया था ! कुछ समत्र बीत जाने के ब्राद यह इजाजत नहीं दी जानी चाहिए 
कि निर्वेघन करते-करते उस मूल संज्रिक् के उपबन्धों को घुमिल्र या विलुप्त हो 
जाने दिया जाए जिस पर फेंडरेशन आावारित था और न यह विधिसम्भत्‌ है 
कि धारा 9| तथा घारा 92 का ऐसा स्याय्रिक ग्र्धाज्यन किया जाए जो 
फेंहरेशन में शामिल होने वाले तिकायों पर एक बिल्कुल मई प्रोर भिल्‍न संविदा 
अधिरोपित कर दें। 


(0) (932) एन सौ० 54, 70. 


(क्षेप पकले अंक में) 


प्छ् 
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गतांक से आगे--- 

साणाप्तिघ्रे के मामघे में (7) जुडीक्षियल कमेटी के छत्द प्रासंगिक प्रोर सारगभित 
हैं। 'ये शब्द श्रोलेंका के तायरिकों के बोच प्रविक्रारों का सत्यनिष्ठ सन्तुलन घोर उत 
मूल दा्तों को प्रतिदर्शित करते हैं जिन पर आपस में उन्होंने संक्धान को स्वीकार किया 
था और इललिए ये झर्तें संविधान के ग्रधोन अ्परिश्त॑नीय हैं ।” यह सच है कि जुडोशियल 
कमेटी ते श्रीलंका में अ्रत्पसंख्यकों श्रोर धामिक अधिकारों के संदर्म में “प्रिवर्तनोय” 
(अन-प्ाह्टरेबल) शब्द का उपयोग किया था ) डिल्तु मारतीय संदर्म में वह कुछ मिन्ल 
है । मूल प्रब्िक्वारों की यारण्टी का विस्तार झनेक ग्रधिकारों तक है ग्रौर यह झ्राशय नहीं 
हो सकता कि उनमें से सभी अधिकार पुरंंतया अपरिवतंनीय बने रहेंगे चाहे संविधान के 
अनुच्छेद !3(2) के सम्बन्ध में यह त्तमका जाए कि उसके प्रम्तर्गत सांविधानिक संशोधन 
ब्राते हैं। संविधान की पूरा स्क्रोम से एक अधिक युक्तियुवत फ्रमुभान यहू लगाया जा 
सकता है कि 'संशोषन! (प्रमेष्डमेष्ट) का कोई दूसरा प्रर्थ बहुत श्रथिक उपयुक्त हो । 
मह[म्यायवादी (ग्रटर्नी जनरल) भोर श्री सीरवाई द्वारा इस बात क्ो मान लेते से भो इत 
नि९कर्ष को समर्ध॑त प्राप्त हुआ है कि सम्पूण संक्धिन निराकुत या निरप्तित नहीं किया 
जा सकता पश्रोर उसके स्थान पर नया संविधान नहीं रखा जा सकता । दूसरे शब्दों में यह 
कहा जा सकता है कि 'इस संविधान का संशोधत! (धमेक्डमेण्ट ध्ोफ दिस कॉंस्टिद्यूशन) 
पद के पस्तर्गत सम्पूर्ण संतिवान का पुवरीक्षण नहों प्रात । यदि यह सच है -मेरा यह 
कहता है कि यह बात ठीक हो साती गई यी--तब 'संज्ञोयन' क्षब्द का वह प्रर्थ क्या है 
जो बहुत ग्रधिक उपयुक्त है ग्रौर जो संविब्ान की पूरी स्कीम में फिट बैठता है। मेरे 
मतामुयार वही ग्रे उपयुक्त होगा जो देह के संविधात के प्रजातस्त्रत्मक ढांचे को भरौर 
भाग 3 में प्रत्याभूत प्रस्यसेक्रम्सीय भ्रधिकारों को तष्ट किए बिता श्रौर प्रस्तावना में 
दर्शाई गईं छपरेखा से परे जाए बिना साम।जिक और ग्र!विक्र कात्ति प्राप्त करने के लिए 
देश को सफल्न बनाए + 

मैं कुछ प्रस्य कारणों के ब्राघार पर इस निरुकर्ष पर पहुंचा हूँ । लिक्षित संव्िधास 
में ऐसा बहुत कम होता है कि हर बात प्र!मिव्यकत छृप से कह दी गई हो । प्रावश्यकता 
से या संविवान की स्क्रीम से क्षक्तियों शोर निबंस्बतों की विवक्षा की जाती है। मैं कुछ 
ऐसे उदाहरण देता हूँ जिवका जुढींजियश् कगरेटी और इस स्पापालय तथा धन्य ग्यायालयों 
द्वारा प्रनुमोदत किया गया हैं। मैं पहले उस सिद्धास्त्र पर बिचार करू ता जो संसद्‌ को उन 
आनु्दगिक और समनुपंदी विषयों पर फा्यदाहो करते की झकित देता है जो उस विधायो 
प्रक्षिप्टि के प्रस्तगंत नहीं बाते हैं जिसके सम्क्ध् में त्रिधान बनाग्रा जा रहा है ॥ 

केफरॉव ने अपनी पुस्तक 'ढ झाटे ट्विटाइज़ प्रॉन दांस्टोट्यूडनक सॉ' के पृष्ठ 94 
पर इस विषय के सम्व/्ध में इस प्रकार कहा है-- 

+“पंकन्तु जब यह (डोघीनियत पालियामेण्ट) फेडरेश्वन शेक्ट की घारा 9| में 
प्रगशित डोमीनियन विषयों पर विधान बना रही हो तो यह ग्रमिनिर्धारित किया 


#प्रंग्न जी में यह इस प्रकार है-- 
>कृए जरा 4६ (90क्राफंता एडाब्रवादा 0: छ (६(8]कात8 ४०७ (06 
शाााश्ष&क2४ 099ग्रांवणा 59एवएॉ-0३६2५ ् ६९९, 9। ' ॥& फन्‍्च॑लवा0च 


(7) (965) ए. बी, 72, 93-94. 
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गया है कि इस्पीरियल पारलियामेण्ट का, आवद्यक विव्षा द्वारा, भाझय घारा 92 
के झधीन प्रास्तीय विभानमच्छलों को प्रभ्यथा पमसुदिष्ट विषयों में हस्तक्षेप करने, 
उन पर कार्यवाही करने ध्ौर उतका ग्रतिकमश करने के लिए स्वयं को विधायी: 
शक्ति प्रदाम करमा है, जहां तक कि उन विषयों से सम्बन्धित साधारण विधि 
उसे प्रभावित कर सके जैसा कि वह उस विस्तार तक ऐसे प्रानुषंगिक उपबस्धों 
को बना सकती है जिससे कि ऐसी विधि की स्कीप विफल न हो आएं। प्रिवी 
काउरितल ने दस बात को कई विनिश्चयों में सिद्ध किया है ग्चौर समकाया है।/ 


यह बाद प्राल्तीय या राज्य विधानमध्डलों की विधायी झक्ति पर तत्समान 
निर्मम्धम के रूप में लाभू होती है। 

इस स्थायातम ने प्रगेक विनिद्तचयों में इसी प्रकार की शक्तियों की विवक्षा की 
है। [उदाहरण कुछ मामले देखिए, जैसे श्रोरिग्रेष्ट पेपर सिहस बताम् उड़ीसा रात्य(!); 
बर्मा कम्त्ट्बशन कम्पनो बनाम उड़ीसा राज्य(2); नवतीत लकल शावेरी ब्तास सहायक 
प्रायुवत प्रपोल् (3)) | 

अकसर ऐसा होता है कि किसो एक संवियात में न्यायालयों द्वारा जो कुछ विवक्षित 
किया गया था, कह भ्रभिव्यक्त रूप से किसी दूसरे संविधान में प्रदत्त कर दिया जाता है। 
उदाहरण संगुक्ता राज्य (अमेरिका) के संविधान में धारा 8 का खण्ड ।8 भ्रभिव्यक्त 
छुप से आानुषं गिक शवितर्या प्रदान करता है-- 


$/कांग्रेस को''* : ““'पूर्वशामी अक्तियों को शोर अंयुक्त राज्य की 
सरकार था उसके किसी विभाग या किसी आ्राफिप्तर में संविधान द्वारा निहित 
सभी श्रन्य क्षक्षितों को मिष्पादित करते के लिए ऐसी सभी विधियां बनाते की 
झक्ति होगी जो प्राबक्यंक शौर उचित हों ।” 


40५ ६ 5 #०0 पक्ष एकांत] रिक्ावा00, ऐए ॥0088879 फीएड- 
संग, व्रशलाव॑हदे (० 0०० ०040 ढड़ांशंड96 ए०फ्रल [0 गर।श्षत्थि० जाती, 
0099 अंक, 0 ९॥00800 ४०0०), प/8॥(श६४ 0०फथटाज्तां$2 888४ 8980 १० (8 
एाण्गालंत्र शट्टाइ/80९४ प्रापंश ६६० 92, 80 जि. 88 4. इष्णशा३) विज 
उल्रब्लाएड 40 ॥058 59[९०४४ 09५ शींद०६ पारा, 8४ 0 एव 830 त09 (6 
लादा। ण॑ आल बराणो।ब। एाएॉमिणा३ बढ 789 98 उत्युणी।60. (0 फाहएल्ण 
ए6 इलाका ता ६४०१ 3 [4 707 ऐशड 0९8८४, 7॥6 एश४४ ए०णण्णा 
088 ढडा80960 800 $]0श7466 [8 40 ॥409 4६शआ०॥5." 

>'जुाह एणाहार# शा हिए8 एक0ट८..... 40 8 3] ॥9७४ जगा 
आब] ऐ९ ॥९०655879 ब्वा् वा0एश शि ध्वज रा छहस्‍परंगा ॥06 
उगिदहणए१ ए0फ्रथ$ बाते वो। 0३धढा 9०४९३ ९6३४८३ 8५ (शा$. 0०0 पंणा 
9 08 (007शअण€्पा ० ०. ए॒म्ोव्त 80868, 02 ॥0 ॥79 तैश्छब्नापाढक। ० 
णीट्थ' चरण! 


(!) (962) । एस० सौ० भार० 549. 
(3) (962) संप्लीमेष्ट । एस» तो० घार० 242. 
(2) ए० प्राई० भार० (965) एस« झ्ली० 375. 
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संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में ऊपर वशित प्रभिव्यक्त उपबत्ध के श्राघार 
पर यह दलीस देता उचित नहीं होगा कि यदि संविधान तिर्माता भारत की संसद्‌ को 
ऐसी शक्ति देना चाहते तो वे झातुष॑गिक ज्क्तियां ग्रमिव्यक्त रूप से प्रदत्त कर सकते ये । 

स्टोरी का कहना है कि खण्ड ]8 में, यदि बढ प्रमिव्यक्त रुप से श्रम्त:स्थापित 
महीं किया गया है तो उससे ज्यादा भर्य नहों निकलता है जितना ग्रावद्यक विवक्षासे 
निकलता (प्रृष्ठ (।2 झोर 3, खण्ड 3 देलिए) । 

राम जवाश झपुर बनाम पंजाब राज्य () वाले मामले में इस न्यायालय ने यहू 
विवक्षा की कि "इस प्रकार राष्ट्रपति झार्यपालिका का भौपया रिक या सांविधानिक प्रधान 
अनाया गया है धौर प्रसस्ती कार्यपात्तिका शक्तियां मस्त्रियों में या मन्त्रिमण्डल (केविनेट) 
मैं निहित हैं। राज्यों को सरकार के सम्बस्व में ऐसे ही उपबन्ध राज्यपाल या राजप्रगुण्त 
की बाबत हैं* 

संजीबी नायडू वताम मद्राप्त राश्य (*) काले मामले में स्यायाविपति हेगड़े ने यह 
झभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल निश्चित रूप से सांविधाविक दृष्टि से प्रधाव है शौर 
राज्य का प्रशासन भस्त्रि-7रिषद्‌ द्वारा चलाया जाता है। 

यू एन ग्रार० राब बनाम ्रीमती इन्दिरा गांबौ(3) वाले मामले में एक प्रत्य 
संविधान स्पायपीठ ने उप्युक्त दोनों विनिदचयों का! भनुस रण किया । 

यह निष्कपे राष्ट्रपति यौर राज्यपालों की श्वितयों पर विवश्चित परित्तीयाएं 
(इम्पलाइड लिमिटेशन) है। इस स्थायालथ ने रास जबाया कपूर वाले सापले(*) में यह 
और विंवक्षा की कि किसो विनिर्दिष्ट विधायी भंजूरों के बिना भी सरकार कोई व्यापार 
भ्रौर कारबार कर सकती है । 

समय वचामे की दृष्टि से हमले ऊपर वशित हीतों मामतों के सस्वस्ध में 
श्री सीरवाई के विचार नहीं सुने । मैंने केवल उदाहरण देसे के लिए ही ढहहें 
चर्शित किया है। 

यह ध्यात देने की बात है कि व्यापार करने को वावत जिस बात को विव्षा की 
गई थी यह संविधान (सप्तम सं्ोघत) प्रथितियम, !956 द्वारा उस समय संदिधान 
का एक प्रभिव्यक्त उपवस्ध बना दी गई जब एक सया प्रमुस्छेद 298 प्रतिस्थापिस 
किया गया । फेडरत ग्यायाल्य धौर भारत के उच्चवम व्यापासय में धमग्य मामलों में इस 
सिद्धान्त को मान्यता दी है झलोर उसे लागू किया है-- 

“() स्राघारण अब्दों के द्वारा मंजूर को गई क्षक्तित का प्रपने भ्राप में 
निस्संदेह ध्याषक अर्थ में झर्थान्वयन किया जाएगा । किन्तु वह संदर्म को विवक्षाओं 
(ईम्पलीकेशन्स) से भौर ऐसी वालों से जो अ्रधितियम की साक्षरश स्कीमसे 
उद्भूत हों, उसी भ्रध्रेसियमिति के अम्य ग्रमिश्यक्त उपब्धों से विज्लेषित हो 
सकती है। (युढय स्थायाधिपति स्वायर के श्रमुसतार--सी ० पी० एण्ड बरार ऐश्ट, 
4939, एफ० सी० प्रार० 8 पृष्ठ 42) । 


(१). (955) 2 एस० सौ० झार० 225, 236-37. 
(१) (970) । एस० सी० सी० 443. 
(0) (97) 2 एस्० सौ० सीौ० 63-97] 2 डम« नि० प० 62, 
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(४) 955 में संखोधित किए जाने के पहले भनुच्चेद 3) (2) इस 
प्रकार पढ़ा गया जैसे कि उसमें यह दिवक्षित निर्द्घन ग्रन्तविष्ठ हो कि राज्य 
केवस लोक प्रयोजन के लिए ही अजंत कर सक्सा है (955 में चतुर्थ संझोधन 
द्वारा यह निर्वन्थन श्रभिव्यक्त रूप से अधिनियमित कर दिया गया ) 

(क) प्राइवेट सम्पत्ति के भ्रज॑न या कब्जे की बाबत प्रधिरोपित एक 
निर्दल्घत जो उस खण्ड में विवक्षित है, यह है कि सम्पत्ति का इस प्रकार 
किया जाना केवल घोक प्रवोजन के सिए हो हो (चि₹रंजीत लाल चोषरो 
बनाम भारत संक, 950 एस० सो० प्रार० 869 पृष्ठ 902 पर 
श्यायाधिपति सुछर्जी के प्रनुसार) 

(ज्ू) “लोक अ्रयोजरद का प्रस्वित्व राज्य द्वारा अजंन के लिए 
प्रतिवाय॑ झक्तियों के प्रयोग किए जासे की निस्संदेह एक विवक्षित जतें है 
४ (बिहार राज्य इनाम दरमंगा महाराजाधिराज 952 एस० सी० 
प्रार० 889, पृष्ठ 934 पर न्यायाधिपति महाजन के झनुसार) 

(%) उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किद्ा है कि विधायी 
जगत पर विवक्षित परिसीसाएं हैं; ब्िघानसण्डल वियायी कृश्यों के श्रत्यावरयरू 
तस्वों को प्रस्यायोजित नहीं कर सकृता-- 

७*“*“"विधानमण्डल अपने ऐसे घध्यादश्यक बिछात्री कृत्य नहीं 
छोड़ सकता जिसमें विक्षममष्श्ल की तीति घोषित करता झोर उसे 
प्राइरण का एक धावद्धकर नियम बताना सम्मिलित है''“““'भतः भारत 
मैं प्रत्यायोजत की झक्तियों को ब्ीमाएं अर्वास्थ्यत के तौर पर स्वतः 
संविधान के उपदस्धों से ही सुनिश्चित करनी होंगी झोर जैसा मैंगे रहा है, 
प्रत्यायोजन का भ्रधिकार विधायी शक्ति के प्रयोग में केवल उस विस्तार 
तक ही विवक्षित किया जा सकता है कि झक्ति का प्रयोग प्रभावी भौर 
पूरा करते के लिए वह जरुरी है। (विह्शो लॉज ऐक्ट वाले मामले में 
श्यायादिषति मुखर्जी के प्रमुधार--?95 एस० सी० धार० 747, 
पृष्ठ 984-985)” 

प्रत्यायोजन के क्षेत्र में विधानमण्डल पर उस्री व्विज्लित परिसोमा का निम्नलिखित 
मामलों में सहारा लिया गया और उसे बागू किया बया-- 

“राज सारायण सिह बनाम कमा अरदासन--(955) । एस० सी० 
गर० 290 ३ 

हरि अंकर बागघा बनाम भस्म प्रदेश राज्य-(955) १ एस० सी० 
ब्रार० 380. 

असन्तलाल सन्जववाला बनाप्र मुघ्दई राज्य--(!96॥) | एस० सो> 
ब्रार० 34), 

दिल्‍सो तगर विगम बनाम विडुला कॉटन सिस्स--(968) 3 एस० सी* 
बाए० 25. 

प्रेवाल बनाम पंजाब रहज्य--959 सप्धोम्ेष्ट | एस० सी० प्रार० 792. 


प्रॉढ 


ह। 


हि 


रू 


क्ेशवानरंव भारती व० कैरसत राज्य [० भ्या० धौकरों] 25? 


(९) संविधान के अवुच्छेद 3 शोर 4 द्वारा नए राज्य के निर्माण के लिए 
अदरक की गई दाकित के सम्बन्ध में और उस प्रयोजन के लिए संविधान को 
संझोषित करने के लिए इस नि॑स्धत को विवक्षा की गई कि - 

“क्षया राज्य संविधान ढ्रारा परिकल्पित प्रजातान्त्रिक पद्धतिके 
श्रनुकृल होना चाहिए और संसद्‌ जिस झक्ति का प्रयोग कर सकती है” 
बह सांविधानिक स्कीम का प्रध्यारोहण (झ्ोवर राइड ) करने की शक्ति नहीं 
है। शत: संसद्‌ ढारा झनुच्छेद 4 के प्रघीन विधि द्वारा कोई भी ऐसा राज्य व्‌ 
तो निम्रित किया जा सकतां है न प्रविष्ट किया जा सकता है या गठित किया 
जा सकता है जिसमें प्र मावश्ील विधानमण्छल, कार्यपालिका भ्ौर न्यायपालिका 
मे हो [संगस्र सिह बनास सारत संघ वाले मामल्रे में न्यायाध्रिपति खाह के 
प्रमुसार--( 967) 2 एस० सी० भ्रार० 09 धृष्ठ [2 (महत्व देने के 
लिए रेखांकित किया गया है) ।” 

इस तथ्य के कारण यह वात बहुत जोर देकर कही ग्ई कि संविधान की स्कीम 
के परिणाम्रस्वरूप कोई विवक्षित परिसीमाएं नहीं हो सकती हैं! पतः ऊपर दर्शिल नजीरों 
के प्रति तिर्देश किया गश है! 

आस्ट्रेलिया के उच्च न्यादालय के हाल ही के एक विनिश्चय के प्रति सिर्देश करते के 
पहले पूर्ववर्ती कुछ मामलों में व्यक्त किए गए मत नीचे उद्धृत किए जाते हैं -- 

“ऐसा प्रतौत होढ़ा है कि इस्मोनिय्स बाले मामले ( 920) 28 सी० एल० 
झार० 29 के बाद से मह क्चिर काफी लोकशिय हुथ्रा क्लि संविधान का 
मिर्बंचत करते समय कोई विवक्षाएं नहीं की जा सकती । घर्वान्वयत की ऐसी 
पदुति से किसो भी लिखत का भादाय ब्फरल हो जाएगा किन्तु ऐसी सभी लिखतों 
में लिखित संविधान सबसे बाद में भ्राता है जिस पर यह पद्धक्ति लागू कीजा 
ख्रकती है। मेरा यह विचार नहीं हैं कि डत्जोनियर्स वाले माकले के विर्णाय में 
न्यायालय ने बहुमत से ऐसा कोई सिद्धाम्त प्रतिफादित किया है। - [दैस्ट बनाम 
कलिवशर लॉक टेक्सेशन (व्यू सांप वेल्स)--56 सो० एल० प्रार० 657 
४६४ 68]-682 न्यपयाधिवति डिक्सन के मतानुसार] 

“कुछ विवक्षाएं संविधान के ढांचे से हो आवश्यक हैं किल्तु यह भी 
अपरिहार्य है कि मैं यह समर कि ये विवज्ञाएं स्थायिक विनिद्यय की क्रमिक' 
बक्िया ड्ारा ही परिभावित को आ सकती है” (हाडइव झास्ट्रंखिया बनाम 
कॉमनदेल्‍थ 65 त्ो० एल० धार० 373, 447 म्था० स्टाक के मतानुसार, मंहत्व 

- दैन्े के लिए रेखांकित किया गया है) | 

“आस्ट्रं लिया के संविधान में अपने फ्रेशरल स्वरूप के कारण अपनी ही 
विवक्षाएं हैं या वह दूसरी (विवज्षात्रों) को नष्ट कबता है। (सेखवोने 
कारवोरेशम बनाम काप्रनदेस्य 74 सी० एल० आर०७ 3] पृष्ठ 70 स्थ*० स्टार्क 
के सतानुसार (महस्व देने के लिए रेखांकित किया गया है) । 

खकित के प्रयोग करने में राज्यों को तियन्त्रित करने के लिए प्वरोध लगाए 
जाने का झाघार फेडरल पद्धति ही है राज्य के विरुद्ध कामनवेल्‍थ द्वारा और 
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कॉमनवैश्थ के विरुद्ध राश्य द्वारा प्रौर एक या दूसरे के हत्यों के स्वतात्र कप से 

अगोग न किए जाने या उसे घटाने के लिए प्रकल्पित कार्यों के लिए किसी शविते 

के श्रयोग किए जाने के विष्द्ध विवक्षित प्रवरोध लगाए जने की बाबत बिन्रक्षा 

की गई है ।” (74 सी० एल० प्रार० 3। पृष्ठ 8-82) 

अब मैं स्टेट ध्रॉफ विक्शोरिया वताम कॉमलबेश्थ (!) के प्रति निर्देश करता 
हैँ जिपमें प्रास्ट्रे लिया के संविधान के समान संविधान में विवक्षा किए जाने के प्रइत पर 
चर्चा की गई है। प्रास्ट्रेलिया का संविधान कॉमनर्वलथ ऐक्ट में अ्तविष्ट है। उससे उस 
विषय पर उस स्थामालय के नवीनतम विचार बरशित हैं। 

विवाद प्रइन यह था कि कॉमलवैल्‍थ की पारलियामैष्ट (संविक्षात के अध्यधीन 
कराधात की बाबत विधि बनाते में किग्तु राज्यों या राज्यों के भागों के बीच विभेद करने 
के लिए नहीं) संविधान की घारा 5।(॥)) के प्रधीन प्रपती शक्तित के प्रयोग में, कए 
अरधिरोपित करने वाली विधि या कर के निर्धारश का उपयर्ध करने वाली भ्रिपि के प्रवर्तन 
में राज्य के प्रधिकार की जगह क्राउम को सस्मिलित कर सकती है। 

एक ध्र्य विवाध्य प्रन; आाघारण पोर ऐतिहासिक तौर पर ग्रौर विज्ेष रूप से इस 
अत के प्रति निर्देश करते हुए विद्वार करने पर कि संविधान के श्रधीत काममवैस्ष प्रौर 
राज्यों की प्रास्थिति वया है प्रौर वह विस्तार क्या है मिस तक काप्रनवैरूप की पालियामैष्ट 
राज्यों पर प्रामंदकर विधि पारित कर सकती है. श्ौर वधा कॉपनवैल्‍्थ को विघायी 
शक्ति पर कोई विवल्लित मि्बग्धत है । प्रस्तुत मामले के लिए पश्चातुवर्ती प्रइन पर चर्चा 
ही गुस्ंगत है। 5 

इस प्रह्म पर स्यायाधीजों में मतभेद था। मुख्य स्थायाबििपति बराविक ने 
नतिस्न लिखित ध्रभिनिर्धारित किया-- 

संविधान के प्रबस्वियन के श्ाधारभूत्त सिद्धास्त इस न्यायालय ने प्रसलस्मेटेड 

सोसाइटी श्रॉफ इस्जीनियस बनाम एकलाम रटोमक्षिप कप्पनी लिबिटेड (इरजोनियर्स 

बाला आला) (7) वाले मामत्ते में निश्चित रूप से प्रतिस्थापित किए ये । क्वीसम 

बनाम बुराह (4878) 3 भ्रपील केसेज 889 प्रृंष्ट 904-905 पर लाई सेखबर्ने 

की भाषा स्वीकार कर ली गई भौर कसी प्रकार लागू की गई जिस अकार कि 

झटनों जनरल फॉर प्रॉंटारियों बताम प्रटर्ती जनरल फॉर कनाडा (।92) 

ए० सौ० 583 पर प्रर्ल तोर बर्न की भाषा स्वीकार कर ली गई थी । 

मुक्य न्याय्ाधिपति के मतानुसार इंग्लैण्ड में भ्याधालय ने सुस्पष्ट रूप से इस छिद्धाम्त 
को सामंजूर कर दिया कि प्रर्थास्वपत के सामास्य तिव्मों द्वारा कॉमनबैल्थ की विधायों 
शक्ति के एक भार सुनिर्चित किए जाने पर राज्य के सम्बन्ध में प्रतिकूल रुप से उप्के 
अपोध किए जाने की काजत संविधान मेँ “विव्षित अतिषेष (इस्प्लाइड प्रॉहिबिश्नन) है। 
यह ऐसा सिद्धास्त है जो इसके पश्चात्‌ ग्रहा किया गया या भौर इसके सम्बन्ध में यह कहा 
गया है कि यह किसी बाहरी भोर सम्भदतः विरोधी पक्ष के आक्रमण से “संरक्षण” को 
किसी अनुमानित प्रादश्यकता पर आधारित है। न्यायालय मे इस वात्त पर जोर दिया 


(2) (97) 45 ए* एन श्रार० बे० 25, 252, 253. 
(१) (4920) 28 सो० एस० भरार० 29. पु १ 
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कि यदि शांजित के दुसपयोग के विरश्ध संरक्षण की जरूरत थो वो ऐसा संरक्षण निर्वाचक 
अण्डल हारा किया जाना चाहिए न कि व्यायपालिका द्वारा । “संदिषान के श्र के सम्दष्प 
में व्थाथिक जाँच का एक स्रीधा-स्रा तरीका उन परिस्थितियों के साथ जिनमें संविधान 
विभित किया जगा था शोर कॉमन लॉ प्रोर कानुन विधि (स्टेड्यूट लॉ) को, जो उसके 
पहले थी, ध्यान में रखते हुए उसे स्वभाविक रूप में पढ़ना है श्रौर फिर शुसेट ईप्सा 
पर सी” (४5 253) । ह 

जूस निर्शेय का थी सीरवाई पौर विद्वान महात्यायवादी ते आ्राश्नय लिया है। 
इसके विपरीत श्री पालखीवाला ने स्यायाणिपति मैन्जिज फे निंशंंय का सहारा लिया है-- 

"फरया इस त्स्य से कि संविधान परिसंधीय है, ऐैसो विवक्षाएं उद्भूत होती हैं 
जो राज्य के सम्बन्ध में कॉमनर्वैल्थ की पाधियामेभ्ट की विधि बनाने की शक्ति 
को सीमित करती है ? 
इस प्रपन की बाबत सिद्धास्त भौर नजीर दोनों ही पाषारों पर मुझे कोई 

संदेह नहीं है कि इसका सकारात्मक उत्तर दिया जाना चाहिए। श्रविषदनीय 

परिसंघीय फॉमनवैश्य का उपबस्ध करने वाला संविधान कॉमनवैल्थ प्रोर' राज्य 

दोनों को ही पंरक्षण देगा । राज्य संविधान के बाहुर नहीं हैं। वें कॉमनवैरष के 

राज्य हैं (पारा ॥06); तदनुसार यशापि संविधान में पालियामेथ्ट द्वारा निित 

चिधियों के प्रध्यधीत राज्यों को करके ऐसा स्पष्ट रूप से किया गया है किन्तु ऐसा 

हुछ सिरंधधन के साथ किया गया है।” (९४७ 262) 

उपरोक्त घत *पक्त फरेने के पश्चात्‌ विद्वालू न्यायाषीश् ने तभीरों की परीक्षा 
की भौर भेस्ोने फॉरपोरेशाम. बनाम कॉसमर्कश्य(!) वाले मामले से समधंन प्राव्य 
किया है। इसके पश्चात्‌ सानतीय न्यायाधीश ते उपयुक्त छिद्वान्दों के समर्थन के लिए 
दिमिस्त सोमलों की परीक्षा की । 

उस मामले में स्यायपीठ के भ्रन्य विद्वात्‌ स्यायाथीश्ों के निश्षैत्रों के जिन उद्धरशों 
का सहारा जिया गया है, वे इस प्रकार हैं-- 

स्यायाधिपति विश्देयर--हुर एक मामले में विवक्षा का प्र्थ होता है कि कोई बात 
ओ प्रभिव्यक्त ने की भई हो, समझ ली जामी चाहिए । किस्तु एक मामले में इसके ब्रन्ताति 
जो प्रभिव्यकत किया गया है उसके भ्तिरिकत भी कुछ झाता है। दूशरे मामले में सर्भवतः 
जो कुछ ग्रशिव्यकत किया गया है, उसका प्रभाव इससे स्पष्ट होता है । मेरा विचार है इस 
पदचातुवर्ती धर्थ में संविधान के निर्वंचन में विवक्षाप्रों का स्थान है भौर मेरा जिचार है 
कि न्यायाधिपति डिक्शस ते झ्रास्‍्टरंलिपन नंदालल एयरवेज प्राइवेश लिसिटेड बनाम कॉमन 
बैल्व (945) 7 सो एश० प्रार० 29 पर जो मत व्यक्त किया है उसका आशय बह 
था कि “सरकार के किसी लिखते पर कार्यवाही करते समय ग्रति स्रिद्धान्तवादों प्रौर 
संकुचित प्र्यान्वयनों से बचना चाहिए घोर मुझे कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि विवक्षा 
करते से हम क्यों डरें । माततीय घुरुय स्यायाधिपति ने इस सत को लाकबोंढ़ बताम लेक 
(१958) 99 स्री० एल० भ्रार० 432 पृष्ठ 44 वाले मामले में बोहरायां है। स्प्रेह 
अनाज हमेंश (965) ।44 सो ० एज्र० ब्रार० 226 पृष्ठ 272 वाले मामले में मैंने यह 


(7) (947) 74 सी० एल० आर० 3. 
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मत अ्यंपत किया था कि इस बात को याद रखना अच्छा दहै। ब्रढ भी मेरा ऐसा ही विचार 
है। एकमात्र संशोधन जो मैं करता .चाहूंगा, बह यह है कि मैं “विवक्षा करता” कहना 
नहीं चाहूंगा क्योंकि हमारा माना हुआ काम ऐसी विवक्षाओं को ओ पहले से ही धस्तित्व 
में हों, प्रगट या अनावृत करना है । 
जेल्यो्न कॉरपोरेश्नान बनाम कॉलसलेल्थ (94?) 74 स्ी० एल« बार* 3: 
बाले मामले में स्यायाधिषति स्टार्क के पृष्ठ 20 पर निम्दलिबित मत व्यक्त किया ) 
“भ्रास्ट्रेलिया के संविधान. के परिसंघीव स्वरूप में” उसकी अपनी कुछ 
विवक्षाएं हैं। (इ५5 268). 

*“मैं जो इष्टिकोश भपनाता हूं बह इस अकार है---विभिनन विषयों को जित 
के सम्बन्ध में संविधान द्वारा कॉमनवेलथ, कॉमनवेल्‍थ की शांति, व्यवस्था श्रौर 
सुशासस के लिए विधि बनागे के लिए सशबत किया गया है, विवक्षांत्रों हारा कमत 
या निरन्धित नहीं किया जा सकेता । उन विषयों के विस्तार को स्ोमा केवल 
उन इबच्दों पर ही निर्भर है जिल झल्‍्दों के द्वारा वे अभिव्क्त किए गए हैं ! किन्तु 
कॉमनर्वेल्‍थ के भाग स्वकूप और उसके परिसंधोय संगठन के ताते राज्यों के ग्रस्तित्व 
में रहने से उद्भूत होने वालो विवज्ञाओों से किसी विद्विष्ट विषय-वस्तु के सम्बन्ध 
मैं पालियामेष्ठ द्वारा वध रूफ से विधि बताते को ज्ञक्ति का तरीकों निबेन्धित 
किया जा सकता है । मे विवक्षाएं वा झायद यह कहुक्ा भ्रधिक अ्रक्छा होगा कि 
संबिधान में भंतनिहित उपधा रणाएं ऐसी शवित के प्रशोग किए जाने से सम्बन्धित 
हैं जो विधि की विषय-वस्तु में अंवर्निहित प्रकृति के प्रचुतार नहीं है। हस बात 
का विनिशचय करना कि कोई विधि शान्ति, व्यवस्था और सुसासत की अभिवृद्धि 
करती है या नहीं, संसद्‌ का काश है न कि न्यायालय का। झिम्तु कोई विधि 
अले ही बहू किसी अभिहित विबय-वस्तु ये, सम्दन्वित- हो, यदि वह कॉमनवैल्‍्थ 
के भाग होने के नाते राज्यों द्वारा अपने कत्यों के पालन न किए जावे के प्रति 
निदिष्ट हो तो वह स्पाशलय कौ शांति व्यवस्था भौर सुशासन के लिए नहीं हो 
सकती। *'**' /” (पृष्ठ 269). 

ख ज् न्ख मर 

स्यापाधिपति जिब्स--“कानूनी अर्थास्ववन मामूलो सिद्धान्त विवक्षा करने से 
निवारिस नहीं करते हैं । जब कि पूरे कानुन को देखने से हो विवानमण्डल के ग्राशय 
को श्रप्मावों करने के लिए विवज्ञाएं झावश्यक हों, इम्पोरियले विधातमस्डल का 
संविधान अविनियम को भ्रधिनियमित करबे का आज़य प्रास्ट्रें लिया की अनता की 
इच्छा को प्रभावी करना था। वह इभ्छा एक फेडरल संघ में सम्मिलित होने की यी 
श्रौर संविधान का प्रयोजन श्रास्ट्रेलिया के प्रशासन के लिए एक परिसंघोय न कि 
एकास्मक पद्धति स्थारितत करना था भौर तदनुसार कॉमनर्वेल्‍थ और राज्यों के बीच 
सरक्वार की थ्क्तियों को विभाजित करने के लिए उपबंध करना था । फैडरेशन का 
निर्माण करने पालों ने कॉमनर्वेल्य के राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा के भनुधार सर्वोपरि 
स्थिति में रखा गया वह । किन्तु यह बाठ फैडरेशन के मूल भ्राधार से ही धसंगत होगी 
कि कॉमनबैल्‍थ को शक्तियां राज्यों की स्थिति को क्रघीनस्थता की ऐसी स्थिति 
द्रक ला दें कि उनका अ्रस्तित्व ही या स्वतस्त्र यूनिटों के आधार पर प्रमाषकारी 
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रूप- ते कृत्य करने की उसको सामरथ्य उस रीति पर निर्मर हो जाए जिस रीति में 
कॉमनर्वेल्‍थ अपनी शक्तियों का प्रयोग करे जय कि ऐला स्वतः उनको शक्षवित्यों 
की विधिक सौप्ाप्नों के श्राघार पर हो होना चाहिए। इस प्रकार संविधाव से 
और उस स्कीम के प्रयोजन से जिसके द्वारा उसे प्रभावी करना आजबित्र है, 
आ्रावक््यक रूप से उन विवक्षाप्रों का जन्म होता है जिन में क्रमश: कॉमनवैल्य 
और राज्य एक दूसरे के मुकावसे ग्रपती शक्तियों का प्रयोग कर सके ।” 
अर है है अ (पृष्ठ 275) 
प्रास्‍ट्रे लिया के राज्यों के संविधानों के संशोधन को बावत चर्चा करते” हुए 
काइन्स (१) पूरी स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार वर्णित करता है। हम उन प्रस्पापनाभों 
के अति जो हमारे मापले से सुसंगत हैं, निर्देश करते हैं । 

(4) धारा 5 के ब्राघार पर प्रस्येक राज्य विधानप्रण्डल को उध्के गठन, 
क्षक्रितयों भर प्रक्रियाधों के ससवस्ध में छिस्ती मी उपवस्ध का संशोधन करते की 
पूरी शक्ति है । 5 

(2) डिस्तु (ऐसा मालुभ पढ़ता है कि) कह अपने प्रतिनिधिमूलक स्वरूप 
को नहीं बदल सकती । 

(3) विधानमण्ठल के “गठन” झा श्रपें है उसका गठन, रूप या उसके 
सदन या सदनों का स्वरूप शौर इसके प्रस्तगंत काउम के प्रति निर्देश नहीं है । 

(4) कोई भी श्रौपनवेशिक विधान्मण्डल हमेशा के लिए संशोधन की 
अपनी छ्कित्रि निराकृत नहीं कर सकता प्ौर इस प्रकार झ्पने संविधान को 
आत्यंतिक रूप से भर्रवर्तनशील नहीं बना सकता । इंस उद्देहय को श्रभावी करने 
के जिए तात्यपिक विधि, अधिनियम की घाद्य 5 के विष्य होने के कारण 
श्रधिनियम की भारा 2 के ग्रधीन पूस्य होगी । हु 
ऊपर वर्शित् प्रस्थापना (2) के प्रिए पादन्‍्टिथर्त में देलर बनाम ध्टनों 

जअमरल्ल ट्ॉफ क्वीमलेण्ड (?) के ग्रति निर्देदा किया गया है। वे सुसंगत उद्धरण जिनसे 
प्रस्थापना संख्या 2 की पुष्टि होती है, इस्त प्रकार हैं :--- 

“मैं विधानमण्डल के गठन का श्रर्थ जिस प्रकार हस पद का यहाँ प्रयोग 
किया गया है, जहां केवल एक ही सदन है या यदि विघातमच्डल में दो| सदत हैं, तो 
इसके एक सदन या दोनों सदनों का गठन, रूप या प्रकृति मानता हूं । सम्मवतः 
पधिनियम के अर्थान्तर्गेत विधानप्रष्डल के . प्रतिनिविमुलक स्वर्प को समाप्त 
करने की सीधा तक शक्ति नहीं है (न्या० बा्टन के श्रनुसार देखिए प्रष्ठ 468 ) 
“ऐसे बिधानमण्डल का सठभ” झआद्दों को मैं इस प्रकार पढ़ता हूं जैसे कि इनके 
अन्तर्गत एक संदगीय पद्धति से दिसदवीय पद्धति था इसके प्रतिकुल भी सम्मिलित 
हो । जिस शक्ति का भ्राश्रय लिया गया है उसके लिए प्राघारभूत तर्क सम्भव: 


(2) आाइन्स लेजिस्तेटिव, शन्‍जेक्यूटिच एण्ड जुडीशियल प्रॉंवर इन आस्ट्रेसिण, चोया 


संस्करण, ४८5 503. 
(2) 23 सी० एल» श्रार० 457. 
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विषानमण्डल का प्रतिनिधिमुलक स्वरूप है और वह 'ऐसे' (सच) अब्द द्वारा परिरक्षित 
है किन्तु इस बात को मानने पर प्रइ्नगत भ्रब्दों का इस प्रकार साधारण नैसगिक 
अर्थ करने का मुझे कोई कारण प्रतोत नहीं होता जिससे स्वशास्िद समुदाय की 
ग्रह कहने की शक्ति श्रपवर्जित हो जाए कि “राज्य के प्रयोजनों के लिए विधायन 
के अंग के तोर पर एक सदन हो पर्याप्त है” (न्यायाधिपति इजाक के बनुतार-- 
पृष्ठ 474) 
(प्रस्थापना संश्या 3 के लिए देखिए, टेवर बनाम श्टनों जनरल श्वॉक क्योम्स- 
लेष्ड (7) प्रौर ब्लेठत बताम हपकरो(१; . + 
इसके पश्चात्‌ कॉमनवेल्थ के संविधान के सम्बस्ध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा-« 
“मुआया गया दूसरा निव॑त्थन संविद्यान ग्रधिनियम की सम्बन्धित धाराशरों 
(क्यरिंग सेक्सत्स) ओर स्वत: संविधात के प्रभेद पर भ्ाबारित है। सभी वह 
प्ानते हैं कि घारा 28 में उन घाराग्ों में छिसो प्रकार के संक्षोचन की इजाजत 
नहीं दी गईं है। (प्रौर इस सम्वन्ध में वेस्टमिनिस्टर का स्टेट्यूट संशोधन की 
कोई नई झब्ति प्रदस नहीं करता है-असल में भमिव्यक्त रूप से यह उपबन्ध 
किया गया है कि विद्यमान विधि के ग्रनुसार के सिवाय स्टेट्यूट में की कोई वात 
संविधान या संविध्शन ग्रधिनियम को मिरसित करने या उसमें फेरफ़ार करने को 
कोई शक्ति प्रदत्त करने बालो न समभ्ठे जाएगो)! उनका स्वरूप इस्पीरियल 
अधिनियमितियों का होने के कारण संविधान ही तस्वन्धित घाराओं में फेरफार 
केवल हम्पीरियल प्रालिपः्मेण्ट द्वारा ही किया खा घकता है। इस सिद्धान्त को मान 
सेने पर प्रश्न यह है कि संशोधन करने की झकित पर संब्रिघात किस तोमा शक 
निय॑स्धन के तौर पर प्रवृत्त होता है। बह कहा गया कि ऐसा कोई संशोधन 
अविधिमान्य होगा जो भ्रचिनियम की प्रस्तावना से जिसमें भ्रविघटनीय स्वरूप के 
भ्रति निर्देश है और घाराग्रों से जिनमें संविधान के परिसंघोष स्वरूप के प्रति मिर्देश 
हैं, असंगत होगा । इस विषय के सस्दन्च में बहुत मठभेद रहा है, यहां जो मत 
अपनाया गया है, वह यह है कि श्रस्तावना किसी भी रीति से फेरफार करने की 
श्वक्षित को प्रम्ावित नहीं करती है ।” (डृष्ठ 505) 
इस श्रकार के मतभेद को देखते हुए तैद्धान्तिक ब्रस्वों से कोई सहायता नहीं 


लो जा सकती । 


अदर्नी जनरल ग्रॉंफ भोधा स्कोटिया और धटनी जनरल झाफ कमाडा प्रौर साई 


सेलसल होटल कस्पनों लिमिटेड(३) वाला मासला एक अन्य उदाहरण है जिसमें परितोगापों 
(लिमिटेशन्स) की विदक्षा की मई है । नोवा स्क्रोटिवा प्रान्त के विधानमण्डल ने कनपड़ा को 
प्रालियामेण्ट को प्रधिकारिता वोव! स्कोटियः के वियासमण्डल को एवं इसके विलोमतः 
प्रषिकारिता प्रस्याधोजित करते हुए एक अधिनियम पारित किया । यह ब्रश्व उद्भूत ह्प्रा 
कि क्या यदि विधेयक श्रदिनियमित कर दिया जाए तो यह विधेयक स्लांविधानिक रूप से 
विधिमान्य होगा क्योंकि इसमें प्रालियामेण्ठ द्वारा तोवा स्कोटिया के विधानमण्डल को ऐसी 


(१) (960) 05 सीं* एल ०» झआर० 25]. 
(१) (957) एच० सी० भार०--कनाडा 33. 


का] 


हु 
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शक्षित के प्रत्याशोजन भनुष्वात किया पया है जो ब्रिटिश नार्थ भ्रमेरिका ऐक्ट की 
घारा 9| द्वारा पातियामेण्ट में ग्रतन्‍्य रूप से निहित की गई है प्लोर वा उस विधानगण्यल 
द्वारा ऐसी क्षक्तियों का अध्यायोजन जो अधिनियम को घारा 92 के बघीत प्रनस्य रूप से 
आस्तीय विधानमण्डलों में निहित थो, परा्चियामेष्ट को प्रत्याधोजन करना विधिसान्य होगा । 
ज्ीष॑-टिप्पस में स्यायालय के विनिश्चय का सार्राश्न इस प्रकार दिया गया है-- 

“कनाडा की पालियामेण्ट भौर अश्येक प्रास्सीय विधानमण्डल श्रपने कार्य 
सत्र में प्रभुत्वसस्पन्‍्न है श्रोर यवास्थिति घारा 9] या घारा 92 के प्रधोन उन्हें 
समनुदिष्ट विषयों के सम्बन्ध में विधि निर्माण करने को उन्हें प्रवन्‍्य प्रधिकारिता 
प्राप्त है। अतः उनमें कोई भी दूसरे को ऐसी शक्षितयों का श्रत्यायोजन करने 
में समर्थ नहीं है जो उसमें निहित हो भौर न दूसरे से ऐसी शक्तियां प्राप्त करने में 
समर्ष है जो दूसरें में निहित की गई है।” 
मुख्य न्यायाधिपति वे यह म्रत व्यक्त किया-- 

“कनाडा का संविधान म तो पालियामैष्ठ का है भ्ौर न, वह बिघानमण्डलों 
का है। बह पूरे देश का है भ्रौर इसलिए वेश के नागरिकों के उन प्रथिकारों को 
संरक्षित किया जाएगा जितके वे हकदार हैं। यह इस संरक्षण का एक भाग है कि 
पार्लियामेण्ट केवल ऐसे विषयों के सम्वस्ध में है। विधि बना सकती है जो धारा 9 
में निदिष्ठ किए गए हैं पलौर प्रस्येक प्रान्त प्रनस्‍्य रूप से ऐसे विषयों पर ही विधि 
दता सकता है जो उसे धारा 92 द्वारा निर्दिष्ट की गई है। (पृष्ठ 34) है 

उन्होंने भागे यहू मत व्यक्त किया-- हु 
“ब्रिटिश नायय॑ ग्रमेरिकन ऐक्ट की स्क्रोप के भ्रघोत दि लेवर क्वेस्शन्स 
रेफरेन्स [(937) ए० सौ० 326] वाले मापले में लाई एटकिन के ढब्दों में 
अधिकार-कैत्र पूर्ण रूप से तिदिचित ये जो मूल ढांचे के प्रत्यावप्यक भाव हैं। 
(पेरा 34) 
उसने ग्रे (2) भोर कोमिकल रेकरेस्स के सामसों() में यह मत व्यक्त करके 
प्रभेद बतलाया कि जिध प्रकार के प्रत्यायोजनों को उत मामलों में चर्चा क्ी गई है, 
थे ऐसे निकायों को किए पए अ्रत्यायोजन वे जो पालियामेश्ट के भ्रधीन थीं धर प्रत्यायोचन 
उस स्वरूप के प्रत्यायोजन से ओ श्रय स्थायालय के सभक्ष प्रस्तुत विधेयक द्वारा तात्पपरित 
हैं, भिन्न स्वरूप के ये । 

स्था० केविन ने इलिक्षिएटिव एभ्ड रेफरेडस्स ऐक्ट के पामते(3) में परानवीय 
स्यायाधीक्षों द्वारा निदिष्ट किए थए कारणों को हानवर्धक बतलाभा! उस मामले के 
असली विनिइ्चय को निदिष्ट करने के पश्चात्‌ उससे लाई हालडेन द्वारा व्यक्त किए बए 
(१0) (98) 57 कनाडा एप्च० सौ० ब्रार० 50. 
(*) (943) एस० खी० झार० | कताडा, 
(3) (99) ए७ सी० 935. 
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मत के प्रति निर्देश किया जिसे मैंने इत्रिशिएटिव रेफरेण्डम वाले मागसे (!)' पर चर्चा 
करते समय ग्राये उपबशित किया और यहू प्रभिनिर्धारित किया-- 

“ब्रिटिश तार्थे ध्रमेरिका ऐक्ट कताड़ा की पालियामैष्ट ्रौर प्रांतों के विधान- 
मण्डलों की विधायी ग्रधिकारिता बिनिश्चित करता है प्रोर ऐसा कोई तरीका नहीं 
है जिससे यह निकाय किसी प्रस्थ विभाजन के लिए सहमत हो सके । (पृष्ठ 38) 
स्यायाधिपति टसचेरसू ते यह मत व्यकत किपा-- 

“'बरिध्रि की ग्रह पुस्थापित प्रस्तावता है कि सम्मति से श्रधिकारिता प्रदत्त 
नहीं को जा सकती,। इन में से कोई भी निकाय प्रश्क्ष रुप से या प्रप्रस्यक्ष रूप से 
ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं कर सकता जो उसे ब्रिटिश नार्थ पग्रमेरिका ऐक्ट 
द्वारा नहीं दी. गई है प्रौर इसलिए जो उनकी सांविधानिफ भ्रधिकारिता के प्रंहगंत 
नहीं है।” (पृष्ठ 40) 
उन्होंने कई नमीरों के प्रति निर्देश क्रिया जिनमें यह अभि निर्धारित किया गया है कि 

न तो होमी नियन भ्रौर न प्राशत ही एक दूसरे को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं जो 
बिटिश नार्थ भ्रमेरिका ऐक्ट के अधीन अ्रसिश्यकत रूप से प्राप्त नहीं हैं। उसने हॉम बनाम 
अबोन (?), प्रं के मामले (१), शेमॉम काम सोध्र मेस्लेल्ड डेरि प्रॉइवट्स बोर (*) श्लौर 
फेमिकास रेकरेन्स(*) के मामलों का प्रभेद बतलाते हुए यह मत व्यवत किया -- 


“द्रत्यापोजन के इन सभी मामलों में प्राधिकारी ने विधायी श्रधिनियमितियों - 


को भ्रवत्तित करने के प्रयोजन के सिए. ह्रपनी शक्तियां प्रधोनर्थ बोढों को 
प्रत्यायोजिस की थीं ।” (पृष्ठ 43) 
जस्टिस रेण्ड ने.इस बात-पर जोर दिया कि प्रत्यायोजन में प्रघीनस्थता विवज्षित है 
प्रौर भ्रघीनस्थता भें कर्तव्य विवक्लित हैं । 
जस्टिस फोॉटोस्स मे, जैसे दे उस समय थे, श्रटर्नों शनरख्त फॉर कक्षडा बताम 
अठलों जनरल फॉर श्रोश्टेरियो(०) में लार्ड एटकिन द्वारा व्यक्त किए-गए निम्नलिखित मत 
के भ्रति. निर्देश किया-- है 
“दस थात पर कोई भी संदेह तहीं कर सकता कि ब्रिटिस तार्थ अप्तेरिका ऐग्ट 
जिसे प्रस्सप्रस्तीय करार के लिए प्रभावी को गईं प्राषितयों का इस प्रकार 
विभाजव एक बहुत महत्त्वपूर्ण झर्ते है ग्रौष सम्भवतः यह सबसे भह्वपूरं 
बरतें है र्ट: 
इसके पश्चातू उसमे यह भत व्यक्त क्रिया - 
“बरिशा मस्वरूप प्रत्येक प्रान्‍्त जो फ्मण; प्रपो क्षेत्त के भोतर संघ भें सम्मिलित 
होने के सभय तक है, दूसरे के सम्बस्ध में स्वतेश्रता का उपभोग कर रहा था। 
कनाडा की पालियामेण्ड को प्रपनी शरवित॒यां प्रस्थपित कर दी और उस पर यह 


(!) (99) एस० क्ो* 935, 

(४) (883) 9 भ्रपील कैसेज 7. 

(१) (।98) 57 कनाडा एस सी प्रार० 50, 
(4) (938) ९० सी० 708, 

(5) (943) एस० सरी० श्रार० कनाडा, 

(०) (937) ९० बी० 326, 354. 
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जिम्मेदारी सौंप दी धौर ऐसी बातों के सम्बन्ध में जो उस समय पूरे देश के लिए 
सामान्य हिंद को बाते समझी जातों थीं, विधि के प्राधिकार दे दिए झोर झपने 
पांस ऐसी श्रक्तियां रखों और ऐसे दायित्व को बंगीकार किया और स्थानोय 
खामलों के सम्बन्ध में श्रपने-प्रपने क्षेत्र में विधि वमाने का प्राधिकार घपने पास 
रखा | शांसन की यह ऐसो पद्धति है जिसके 4 रा कम्फेडरेक्षम के निर्माताओं का 
प्राक्षय ऐक्ट में -क्रियान्वित किया भव है--जों विभिन्‍्त प्रान्दों के विभिन्‍न हितों 
को संरक्षित करना शौर संघ के कार्य संचालत में दक्षता और सामस्जस्य घोर 
स्पावित्व युतिश्वित करता या ।/ (पृष्ठ 36) 
हा ही में निदिष्ट किए गए माभसे में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने पारलियामेण्ट भौर 
प्राम्तों के किघातमष्छलों पर दूसरे निकायों को विश्ायो झक्ति के अत्यायोजन की बाबत 
निर्वेश्वत की ज्रिवज्ना की यदपि कताठा के संदिधान की धार। 94 श्लौर 92 के शब्दों के 
अनुसार ऐसा कोई प्रभिव्यक्त निव॑त्धत नहीं था इस घासले से यह बात भी स्पष्ट हो ज।तती 
है कि विधि बनाने सस्यन्धी शवित का भ्रत्यायोजन केवल किसी अधीनस्थ निकाय को ही 
किया जा सकता है। इस विनिश्चय के विनिशंयाघार को भ्रस्तुत मामले में लागू करते 
समय यह नहीं कहां जा सकता कि राज्य विधानमण्डल था संसदृ ग्रषती मामूली विध्षायी 
हैसियत से कार्य करते समय संविधान के अनुच्छेद 68 के भ्रघीन कश्ये करने दाली संश्रद्‌ के 
पअ्रधोनस्थ निकाय हैं। श्रतः ग्रनुच्छेद 368 के अधीव संविधान का संशोधन करने के प्रपने 
प्रश्चिकार राज्य विधानमण्डत्नों को या धपनी मामूली विधायो हैसियत में ऐसे ग्रधिकार 
स्वयं को प्रस्यायोजित करना भ्रनुज्ेय वहीं है॥ किस्तु इस पहलू पर मैं बाद में प्रधिक 
विस्तार में चर्चा करूगा जब मैं हनिश्चिएटिय एण्ड रेफरेण्डम ऐक्ड चाले मामले के इति 
निर्देश करूंगा 4 
कनाडा में कुछ स्थायाधीक्षों ने यह विवक्षा को कि कनांडा के संविधान की 
प्रत्तावमा के धर्वात्‌ “सैड्धास्तिक दृष्टि से यूनाइटेड क्रिगढम के संविधान के समान संविधान 
से” क्रम्दों से पालियामेण्ट या प्रान्तीय बिघानप्ष्डलों द्वारा बाकू-स्वातस्थ्थ प्रौर प्रेस 
स्वातस्त्य को निराकृत नहीं किया जा सकता। ब्यक्त किए गए मत में से कुछ इस 
ब्रकार हैं-- हु 

“यज्षपि प्रस्तुत अपील के प्रयोन के लिए इस प्रइत को 'अवधारित करना 
जरूरी नहीं है । किन्तु चूंकि कनाडा का स्रंविधान सिद्धा्तत: यूनाइटेड किगडम के 
संविधान, के सा घोषित कियागया है बतः मेरी भी यह राय है कि हमारा. 
सांविधातिक भ्रघिनियम जैसा इस सम्बन्ध में है, उस्तके प्रमुसार स्वयं पालियामेण्ट . 
भी बिचार-विमक्षों श्रौर काद-विवाद करने के इस अधिकार को निराकृत नहीं 
कर सकती । (न्यावाधिप्ति झ्वोट के अनृसार स्विड्जमैस बनाम हश्बलिग-- 
957 कनाडा एस० स्री० 285 पृष्ठ 328) 

“मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ब्रिटिदा ता ग्रमेरिका ऐक्ट, 867 की 
अस्तावना के ब्रारम्भिक पैरा में जिसमें सिद्धान्त: युनाइटेड कियडम के संविधान के 
सप्तान संजिधान का उपवन्ध किया यया है भौर तद्द्वारा वैसे ही सांविधानिक सिद्धास्त 
अपताए गए हैं। भरत: जय तक हमारा संविधान सांविश्ामिक प्रजात॑न्‍्त्र के प्रपने 
बतेंमाने रूप में बना रहता है तब तक घारा ]025-ए कमाहा के संविध)न के 
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प्रतिकूल है झौर वह पालियामेप्ट या किसी प्रांतीय विधामम१डल की श्रधिनियमित 
करने की सक्षमता से परे हैं।” (न्या& प्रो'हैलोरन के भ्रगुसार रेक्स थनाप हेस 
949 (4 डो० एल० झ्रार० 99 पृष्ठ 208) । 

“ब्रह्वर्श लेजिश्लेश्त ((938), 2 डी० एल० भार० 80, एस० 
स्ी० धार० ॥00, पर सर लोमेन पो० एफ० ती० जे० सो० ने इस विषय की 
चर्चा को है। भ्रस्थापित विधान द्वारा कार्यकलापों की स्माचार-प्रों में चर्षा किए 
जाने पर रोक लगाने का प्रयत्न नहीं किया गया था । किन्शु उन्हें सरकारो तोति 
के तथ्यों प्रौर उद्देश्यों को प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइपों को प्रकाशित करने 
के लिए आश्य किया गया था। लैस्स बेनाप्त कॉलमर्वेल्थ झॉफ प्रास्ट्रे लिया 
(8936) ए* ही० 578 पृ० 627 पर लाड़ें राहट एम० प्रार० के .आर्दों 
को उद्धृत करते हुए. बिचार-विमशे की स्वतंत्रता का प्रर्थ है “विज्षि द्वारा शासित 
स्वतंत्रता ।” यह मत पृष्ठ ।07 ढी० एस० भार» पृष्ठ (33 एस्० स्री० ध्ार० पर 
उन्होंने व्यक्त किया है। यह स्वत: सिद्ध है कि लोक जीवम से सम्बन्धित बातों 
को क्षाबत जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार-विभर्श्ष करने की परिपाटी श्पनी 
प्रानुषंगिक खागियों के बावजूद संसदीय संस्थाभ्रों जीबत का मूल प्राघार है। 

बहे इस बात को इस सिद्धाएत से संरक्षित करने के लिए निष्कर्ष निशालता 
है कि न वक्त हे हो उदज होती है सा रू के बह के परिरक्षश के जिए ग्रपेक्षित ढ्क्तितयां फैकरेशन ऐक्ट की 
प्रायदयक भिवक्ला से हो उद्यूत होती है । [स्थो ग के प्रनुतार शबर 
बनाम सिंी ह्ॉक प्यूबक, (4953) 4 ही० एल० झार० 64] पृष्ठ 67॥] 
(महत्त्व देने के लिए रेखांकित किया गया है) 
यह महत्वपूर्ण बात है कि भारत संघ की प्रोर से उपसंजात होने वाले 

महास्लॉलिसिटर ने यहू बात कही कि संविधान से विवक्षा उद्भूत हो सकती है 
किग्तु उन्होंने यह रूहा हि प्रनुष्केद 368 के उपयस्धों से प्रावश्यक रूए से कोई विवक्षा 
कद्भूतत नहीं होती है। लियांगे. 4ले मामले (!) में जुडीक्षियणन कमेटी ब्राश दिए 
गए एफ प्रभ्य विनिश्चय के प्रति मैं निर्देश करता हूं जिसका श्री सीरवाई ते यह वर्शाते के 
लिए सहारा लिया है कि संविधान के संशोधन को किसी प्रस्पष्ट ग्राधार पर ही संविधान 
के विशद्ध होसे के करण या संविधाभ की प्रस्तावला के प्रसंगत होने के कारण धूस्य 
प्रशिनिर्धारित नहीं किया जा सकता । 

.. श्रीलंका की पालियामेण्द ने क्रिमिनेस शो (स्पेशल प्रायिज्ञस्स) ऐक्, 962 द्वारा, 
क्रिमिंसल प्रोसीजर कोड में बहुत से उपास्तरख किए | ग्रपीलाधियों फा जवीत के विरठ 
युद्ध प्रारम्म फरने के धट्यंत्र करने के सभान कई भ्रपराधों के लिए भी्ंका के सुप्रीम कोर्ट 
द्वारा दोबसिद्ध किया गया। 

दो सुसंग्रत दलीलें स प्रकार दी गईं-- 

« वहुली दलीज यह है कि श्रीलंका की संसद्‌ ऐसा विघात पास करने में 
श्रसमर्थ है जो न्याय के मूल सिद्धास्तों के प्रतिकुल हो । यह कहा गषा है कि 
962 के ऐक्ट ऐसे सिद्धाश्तों के प्रतिकूल हैं क्योंकि बेन कैवश व्यक्तियों के 


(2) (967) + एक सी० 259: 


न 
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बिरद्ध है किल्तु उनके द्वारा प्रपराध गौर दच्छ भूतलक्षों रूप से सृष्ट किए गए 
हैं ग्रौर उसके हारा ऐसे उचित रक्षोपाय नष्ड किए गए हैं जिनसे थे ग्यक्ति 
प्रन्यवा संरक्षित ये। 
प्रपीलाधियों की दूसरो दलील यह है कि 962 के ऐक्ट संविधान का 
प्रतिवर्तन फरते हैं क्योंकि वे श्परोलाधियों को सिद्धदोष करने के निंदेक्ष की कोडि 
के हैं था बे विधायन की योजना के लिए हैं जिनसे दोष सिद्धि निश्चित हो जाए धौर 
प्रपीक्षाथियों को कठोर दण्ड दिया जा सके प्रोर इससे विधानमण्डल द्वारा भरनुचित 
रूफ से भ्याधिक शबित का ग्रहण किया जाता गठित होता है या न्यायिक झक्ति 
में ऐसा हस्तक्षेप गठित होता है जो विधालमण्डल कौ क्षमता के परे है धौर 
जो विधानपच्डल, कार्यपालिका और स्पायतालिका की भ्वितयों के पृथक्‌करण से, 
जो संविधान द्वारा अ्रधिकारिता पूरक विहित किए गए हैं, प्रसंगत हैं।" 
(पृ० 283) 
श्री सीरबाई पहली दस्तोल्न के उत्तर का सहारा लेते हैं। श्री सीरय!ई के श्रमुसार 
उत्तर से यह ज्ञात होता है कि सांविधानिक शक्ति से विधायी शकित पृथक्‌ है प्रोर 
जब सांविधानिक शक्ति दी गई है सब्र बह सर्वसमावेशी है शोर ऐसी कोई बात नहीं बच 
रहती है जो उसके प्रस्तगेत न श्राती हो ।/ 

प्रौ० कोष द्वारा चित्रित “सानरेष्टी श्रॉफ दि ब्रिटिश डोमितियस्स” झौर के० सौ० 
बियरेद्वारा लिखित “दिस्टेट्युट्स भ्रॉफ बेस्टमसिनिस्डर एण्ड डोमिनियन स्टेट्स” पुस्तकों 
के उदरणों के प्रति निर्देश करने के पदचाश्‌ जुडओोशियल कमेटी ने पृ० 284 पर निम्नलिखित 
भेत् व्यक्त किया-- 

“मानतोय त्थायाधोत्ा यह मत स्वीकार नहीं कर सकते कि इंगलिश़ सा 
के विरुद्ध होने के बन्ध्रस को हटाते समय, ऐसे वर्धन को बने रहने दिया जो 
सेसगिफ स्थाय्र की किसी अ्रविमिविष्ट प्रस्‍्पण्ट,विधि के विरुद्ध था। कसोनियल 
लॉज़ बेलिडिटी ऐक्ट के मिवस्थनों भोर विशेष रुप से धारा 2 के /फिम्तु प्रस्थथा 
नहीं” क्षस्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पालिमामेप्ठ का यह इरादा था कि 
कि वह विधि-विरद्ध होने के पूरे प्रश्त पर ही विधवार करे ।/ 
जुड़ीशियस कमेटी ने सिलोन इच्चिपेण्डेगगा ऐक्ट, 947 भौर दि लेजिस्लेटिव पॉवर 

क्रॉफ सरिलोन के प्रति निर्देश! फिया भौर यह मत व्यक्त किया-- 

“स्वत म््रता देने वाले इन उपबन्‍्धों में इस प्रकार 865 ऐक्ट के सम 
बनाने वासे तिबर्घनों को तिगमित ओर विस्तृत किया गया है झौर यह स्पष्ट 
है कि प्रार्डर-इतन्काउन्सेल, 946 ग्रोर 947 के ऐक्ट का संयुक्त प्रभाव 
श्रीलंका की पालियामैण्ट को एक स्वतात्र श्रौर प्रभुश्वसम्पस्न राज्य की पूरी 
विघायी श्वक्तियां देने का था प्रौर इससे ऐसा हो परिणाम निकला । इओ्ालेम्गे 
बताम क्‍्चौन --(964) ए० सी० 900)” 
श्री सीरवाई ते इस प्राधार पर यह दलील देने का प्रयरन किया कि हस प्रकार 

प्रनुष्येद 368 के प्रचीन संश्षद्‌ की संक्ोधन करने को शक्तियों पर कोई सिरेस्पन नहीं हैं 
श्रौर यह पक्ति नेसगिक घोर झत्य-प्रसंक्रास्य श्रधिकारों झोर प्रस्तावना के विश्ड होने के 
किसी भस्पष्ट सिदधास्त के प्राथार पर निरत्थित: नहीं की जा धक़ती | हुप इस बात से 
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सहमत नहीं हैं कि श्री पालखोबाला की दलीलों झौर श्रीग्रेंटरोन को दलोलों में कोई 
समानता है । भनुच्छेद 368 का निर्वेचन करते के लिए श्रो पालजीवाल। अ्स्तावना और 
संविधान की स्कीम का सहारा लेते हैं भौर संविधान के प्रवर्तन को श्रस्तावना की रूपरेखा 
ग्रौर स्कीम तक ही सोमित करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना नेश्नगिक न्याय 
कौ विधि के समान कोई अस्पष्ट सिद्धान्त विहिंत नहीं करती है, गसे ही मैसशिक न्याय 
की विधि को इस व्थायासय के विभिन्‍न बिनिडचयों के प्रतिकूल प्रस्पध्ट मान लिया जाए। 
तथापि इस भामले में एक दुसरा उदाहरण ग्रोर मिलता है जिसके द्वारा विवक्षित 
परिसी माझों का अनुमान लगाया गया था। न्यायपासिका प्ौर न्वायाधीकषों से सम्बन्धित 
उपबन्धों के प्रति तिर्देश करने के पश्चात्‌ बोर्ड वे यह मत व्यक्त किया-- 
"इस उपबम्धों से राजनैतिक दिघायी झौर कायापलिका के वियस्त्रणा से 


ज्याग्रपालिका की स्व॒तस्वता को निश्चित करने का ग्राशय स्पष्ट होता है । थे ऐसे . 


संबिधान में पूर्श रूप मरे उपयुक्त हैं जिसका यह ग्राझय है कि न्यायिक श्षक्ति केवल 
न्यायपालिका में हो तिहित होगी। ये ऐसे संविधान में प्रभुपयुक्त होंगे जिसके द्वारा 
गह द्याक्यरित हो कि स्यायिक शक्ति का कार्यपालिका या विधायिका द्वारा प्रापस 
में बटवारा करके प्रयोग किया जाएगा। स्यापिक श्षक्ति के निहित किए जाने के 
हस्बस्ध में संविधान में कोई उपयस्ध न होना, इस बात से सुसंगत है कि उसे 
म्यायशल्तिका के पास ही रहता काहिए। वह शक्ति पिछली एक शताब्दी से भी 
अ्योदा समय से रही है | यह किसी भी ग्रात्य से संगत नहीं है कि श्रव उससे वहू 
शक्ति कार्यपालिका या विधासमण्डल के पास चली जाए या कार्यपराप्षिका या 
विधानमण्डल भी उस श्क्ति का प्रयोग करे । 

. जुदीजियल कमेटी का यह मत या कि न्यायपालिका में एक पृ५रू शदित है जो 
उस समय यद्यां सांयू संविधान के ग्रधीम कार्यंथालिका या विधानमण्डल द्वारा हथियायी नहीं 
जा सकती या उसका भ्रतिलंघत नहीं किया जा सकता । जुदीशियल कप्रेटी ने घारा 29() 
के शब्दों का स्पष्ट रूप से यह प्र्थन्दियन किया-- ४ 

“संविधाम की घारा 29() में उपबन्ध है: “इस आदेश के उपबर्धों के 
तब्धीन पाशियामेण्ड को इस द्वीप की शास्ति, व्यवस्था भोर सुशासन के लिए विधि 
बनाने को क्षवित होगी ।” इन क्षम्दों के विस्तार का यथा रीति पूर्ण रूप से 
अचस्वियन किया गया। घारा 29(4) मैं उपबन्दित है कि इस प्रकार से प्रपाएफ्र 
प्राप्त करके पालियामेष्ट दो तिहाई बहुमत से संविधान को संकोत्ित फर 
सकतो है। तथापि, मातनीय स्थायाध्रीश घारा 29(।) के शब्दों को इस प्रकार 
नहीं पढ़ सकते, जैसे कि उसके द्वारा परा्लियामेथ्ट को ऐसा विधान पारित करने का 
हुक हो जो न्यायपालिका की स्थायिक खझक्ति हथिया से श्र्थात्‌, किसी विधि के 
विछद्ध प्रपयज्ष (ग्रटेण्डर) का प्रधिनियम प्राश्ति करके या किसी ऐसे व्यक्ति के 
शोषसिद्धि का फैसला देने के लिए, जिसका विधारशा किया जा रहा हो, दोषसिदि 
के लिए न्यायादीश को भ्रगुदेश दिया जाए। विधि के अनुसार इस प्रकार का 
दखल प्रन्यथा भी संविधान के प्रतिकूल होगा ।/ 

:. जुडीशियल कमेंटी ने अन्त में यह भ्मितिर्धारित किया कि न्यायपालिका के ऋृत्यों 
में हस्तक्षेप किया गया था प्रौर भाक्षेपित अधितियमितियों का ऐसा प्रभाव साभाह्य ही 
जहँ.था किम्तु श्राक्यित भी या झौर यह उतकी विधिमान्यता के लिए छातक था । 


म्थ 
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छू 
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आननीय न्यायथीश्ों ने यह बैतावनी दी जिंसे सांविधानिक मामलों पर कार्यवाही 
करते सपय हमेशा भ्यान में रखना चाहिए। जो कुख एक बार कर दिया जाता है, बेदि 
उऐ मंजूरी दे दी जाती है तो वह पुनः किया जाएगा भौर ऐसः! पहले की स्थिति से कम 
संकटपूरां स्थिति में श्लौर क्रम गम्भीर परित्थितियों में किया जाएगा भौर इस प्रकार 
न्यायिक लक्ति समाप्त कर दी जाएगी। स्थायिक झक्ति का इस प्रकार समाप्त किया 
जाता संविधान फे स्पष्ट झ्राश्नय के प्रतिकूल है । यह वात उस दलील के उत्तर में कही गई 
जो ह्स प्रकार थी कि विभानमष्छल का स्थायिक शक्तिषों को प्रहण करते का ऐसा कोई 
साधारण भ्राक्षय नहीं था भौर उसने विधि इसलिए पारित कर दी थी क्योंकि उसे गस्भीर 
स्थिति का छुकावला करना या भौर उसने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए गम्भीर उपाय 
प्रषणाएं। इस बातों पर विचार करके यह प्रनुभात करना चाहिए कि उसे ऐसा फरने की 
ज्षमित थो झौर इस प्रकार कार्य फरता ठीक था। साननीय स्यायाघौशों के मतानुस्तार इस 
प्रकार को बात पर विचार करनी भ्रसंगत था धौर इससे उन प्रथितियमों को कोई 
विधिमान्यता प्राप्त नहीं हो जाती है जिसके द्वारा संविधान का प्रतिसंधत हुम्ता है । 


मैबकोले बनाम किंग (7) बाले मामसे का श्री स्रीरवाई ने सहारा लिया। वहू 
मामला श्रास्ट्रे लिया के उच्च स्थायालय के निर्णय के विशंद्ध था जो 26 सी० एल० प्रार० 
पृष्ठ 89 पर रिपोर्ट किया गया है। इण्डस्ट्रियल प्राथिट्रेशव ऐक्ट की धारा 6 की 
उपधारा (6) के निधन भौर जस कमीक्षत के, जो जारी किया गया बा, भ्रर्धास्वयन के 
्रदनों के भ्रलावा जो मुझ््य प्रघन थ। भौर जिसके सम्बन्ध हें उच्च स्पायालय श्रोर आविद्र शन 
औ्रौर योर्ड के समक्ष वाद-वियाद किया गया था, यह यहें था कि क्या क्वोस्ससब्ड का 
विफानमष्डल क्वीसस्लेण्ड के संविधान के उपबंध का झौर किधायी अ्रधितियमिति का 
अधिनियमन किए खिता प्रत्यक्षतः संक्षोधन करके संविधाद का संशोधन कर सकता है। 
बोड के समक्ष प्रत्यथियों ने इस प्रकार दलील दी-- 

किसी परिवर्तन के विधिसान्य होने के लिए उसे प्रत्यक्ष विधायी 

अ्रधिनियंमिति द्वारा बनाधा जाता चाहिए । संविधान परिवर्तित किया जा सकता 

है कि्तु उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकसी । जब तक यह मस्तिस्व में रहता है, 

बहू विभाममण्डस द्वारा. ध्रधिनियर्ित विधियों की विधिमान्यता को कसौटी है । 

कूपर के सासले (१) में भरास्ट्रेलिया के उच्च ल्यायात्रय ने ऐस! वितिदषय 

किया है। (पृष्ठ 695) 

इश्के विपरीत, भ्रपीलाधियों में यह दलील दी कि क्वीन्सजैच्ड के विध।तम१8ल को 
दोनों सदनों ढ्वासा पारित ब्योर क्राउत के ताम पर गवर्मेर द्वारा प्रनु्त मामूली 
श्रधितियमिति द्वारा ववीत्सल्ैण्ड के संविधान में परिवर्तन करने कौ शक्ति है। इसके 
प्रग्तगेत राज्य की स्थाथिक संस्थाश्रों भ्लौर न्यायाधीशों की एदावधि भो सब्पिल्षित है 
2.“ अवीस्सलैश को लागू सभी विधियां जिन्हें परिषरत्तित करने के लिए मवीम्तरतीण्ड 
का विघानम०हल सक्षम है, इसी प्रकार मामूली प्रधिनियमिति बनाते की रीति से ही 
परिवर्तित की जा सकती हैं। 


(7) 920 ए० सी० 69, 
(+) (907) 4 सी० एल० भार० 304. 
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अब्ख न्यायालय में इस प्रश्न पर मतभेद थां। मुख्य स्याया्रिपति प्रिफिव की यह 
राय थी कि क्वोन्सलैण्ड को पालियाम्रेष्ट 7867 के संदिबात श्रधितियम से धर्सगत विधि 
अधिनिय्रम्ित करने म्रात्न से ही स्ंविधात के उपबंधों को उलठ नहीं सकतो ! यत्पि वह 
जबित भ्रकृपिताप्नों के भ्रनुसार भ्रधितियम पारित रूर सकती है जिशके ढ्व।रा उसमें स्पष्ट 
रूप से परिदर्तत किया गया हो या उसे निरसित किया गया हो । न्यायाक्षिपति इसांक और 
+वायधिपति रिच ने, जिनसे ढोर्ड करीव-करीश पूरी तौर पर सहमत था, इसके विपरीत 
ग्रभिनिर्धारिस फिया । बोडे ने इस प्रइत पर विचार करते हुए पहले ऐसे विधानों के 
प्रति निर्देश किया जिनके विबन्धत किसी प्रस्य भ्रूफिता के बिनो जो. अन्य विधानों 
की दक्षा में भ्रावव्पक है, उपाध्तरित:यां निरसित किए जा सकते हैं प्रौर उसने ऐसे मामलों 
सै प्रमेद बतलाया जिनमें विशेष रूप से बुलाई गई सभा हारा ही उपयंध उपान्तरित या 
निरसित किए जा सकते हैं। 
इसके पश्चात्‌ लाई यर्कनहेड, एल० सी० से पृष्ठ 704 पर यह मत व्यक्त किया-- 
४इन दो विषम अ्रकार के संविदानों में “अ्रन्तर बतलाने के लिए पाठ्य- 
* पुस्तकों में कई ध्रलग-प्रलग शब्द प्रयुक्त किए गए हैं । उसके विशेष गुर सम्भवतः 
उसमें से एक को नियंत्रित श्ौर दूसरे को घरमियंत्रित संविधान कहकर स्पष्ट रूप से 
प्रदर्शित किए जा सकते हैं ग्रोर कोई प्त्य नाम से उनको संज्ञापित करके भी 
ऐसा कहा जा सकता है | श्र न ही कोई संविधान पनियंत्रित संविधान माने जाते 
: से केवल इस कारख से वंचित फ्रिश जा सकता है कि वह ब्रिटिश एंविधान के 
" समान ऐतिदासिक विकास द्वारा गठित नहीं हुआ है किन्हु उसकी उत्पत्ति एक 
पूछ दस्तावेज में निहित है.निसमें कुछ क्षतत प्रन्तविष्ट हों जो उस शक्ति के सिवा, 
जिसने उसे जरक दिया, ढिसी भ्रम्य व्यक्ति द्वारा परिवर्तित नहीं की जा समती । 
- ध्यान देने के लिए यह एक बहुत महृश्वपूर्ण बात है कि जहां संविधान प्रनियंत्रित है 
यहां उप्तकी स्वतस्त्र ता के परिणामों बर किसी प्रकार की रोक महीं लगाई गईं है। 
यह सिद्धान्त हर प्रकार की तकंपूरां भौर कठोर यधाधंता के साथ क्रिपान्वित किया 
गया है। किस्तु जब विच्ले न्यायालय के विद्वात्‌ स्थायाघीस्रों में से एक ने यह मत 
व्यक्त किया कि भ्रपीसार्थी के कथमानुसार संविधान की इस प्रकार उपैक्षा की जा 
सकती है जैसे कि वह डॉग ऐक्ट हो तो बह वास्तव में ध्रपनी यह राय व्यक्त कर 
रहे थे कि -वंविधान वास्तव में तियंत्रित है। यदि बह प्रनियंत्रित होता तो यह 
एक सामान्य बात होती कि विकि की दृष्टि में विधायो दश्तावेज था दस्तामेजों 
की, ओ उसे परिभाषित करती/रूस्तीं, स्थिति निश्चित रूप से डॉग ऐक्ट या किसी 
अन्य ऐव्ट के समान हों होती, मसले हो उनकी बिबय-बस्तु क्रितनो मो तगष्य 
क्यों मं होती ।” 
इसके पदच्षात्‌ जुडीशियल कमेटी ने कवीस्तजैक्ड के संविधान पर कार्यवाही श्र/रम्म की प्ौर 
यह प्रमिनिर्धोरित किसा कि बड़ एक अनियंत्रित संविधान है। बाद में माननीय न्याथाबीक्षों 
ने यह मत व्यक्त किया-- शि 
“इम्पीरिंषल लेजिस्लेयर की नीतियां आस्ट्रेलिया के मवजात विधान- 
अश्डलों द्वारा किसी मी युसंगत सप्रय पर सुझायो यई रीति से विधायी श्षक्तियों 
ह दाघा डालने या उन्हें तिमंत्रित करने को . कई रही / डिटेन के नागरिकों की 


हज 5 


हु 


८ 


क 


ध 
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भ्रसाधारण प्रतिमा के अ्नुरूद जो कुछ मी दिया यया, वह पूरा वूप से बौर 
. सुस्पष्टत: दिया गया ओर बह ऐसे विश्वास के साथ दिया पया जो हस घटना 
के कार पूर्रो रुप से स्थायसंगल था कि ये नवजात समुदाय सांविधानिक हृष्टिसे 
झपता उद्धार करते के लिए शोर उससे सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए अपना 
संविधान खुद बनाएं” । (पृष्ठ 706) 
श्लो सौरवाई से इस मामले प्ले निस्नलिखित अ्रस्थापनाएं मिकालने का 
प्रयत्त किया-- न 
“प्रयमत:, जब तक संविधान के किसो आग का संज्ोघत करने के लिए 
कोई विश्लेव प्रक्रिया. विहित न हो, संविधान धनियंत्रित है भौर वह एक ऐसे ऐक्ट 
द्वार; ऐसे रूप में जो मामूखी विधि को धधितियमित करने के.लिए विहित हो, 
संज्ञोधित किया जा सकता है प्रौर इसलिए कोई पश्चात्‌वर्ती विधि जो धविषाम 
से भ्रयंगत हो, उस यीमा तक संदिघान को निरखित कर देगी। 
द्वितीयत:, बहुत ब्रंशों में का साधारण ठौर पर पनियंत्रित संविधान 
में एक या भ्िक ऐसे उपवन्ध हो सकते हैं, जिनके द्वारा उसे संशोधित करने की 
अक्रिया उत प्रक्रिया से भिस्न बिहित की यई हो जो किसी प्रापूली विधि को 
संशोधित करने के लिए विहित हो और उस दक्षा में कोई ऋआषूली विधि उसे 
संझोधित नहीं कर सकती झ्रौर यदि दह संशोबत किया जाना है तो प्रक्रिया का 
यद्षवत्‌, अनुपाखन किया ही जाना चाहिए। | 
तृतीयत:, शक्ति पर परिसीमा की विवक्षाओं को साधारण सिद्धान्तों 
से नहीं मान लेता चाहिए ! किस्तु ऐसा केवल श्रभिव्यक्त या ग्रावस्यक विवक्धित 
परिसीमा के भ्राघार पर हो किया जाता शाहिए (प्र्ात्‌ ऐसी विवल्चित परिश्तीमा 
जिसके डिना संविधान को का रूप में परिणत नहीं किया जा सकता) । 
चतुर्थत:, ब्रिटिश वरालियामेष्ठ ने काफ़ो पहले ॥865 में ही भोव निवेश्िक 
विधानसण्डलों को विधि बड़ाने की संज्री देते समय--घारा 2--विक्षि के 
साधारण सिद्धास्तों जैसे अस्पष्ट स्वरूप के मिदंख्वनों को वस्थुत्र रक मानदण्डों तक 
.:. जैंछे पार्शियामेंग्ट के किसी स्टेट्यूट या किसी ऐक्ट वा पालिवामेष्ट के प्रविनियमों 
के अधीन बनाए गए ब्रादेश था विनियम तक सीमित रणखा 7 
मैं इस बात से सहपत हूं कि प्रथम प्रौर द्वितोय अस्थापनाएं मैस्कले के मामले(”) 


"जे ज्ञात होती  हैं। किस्तु मैं विद्वान काउछेल की इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि 


उन्हेंने जो तृतीय प्रस्थापना अतिपादित की है, बह इस मामले प्ले ही उद्भूत होती है। 
अत्यर्षी की ग्रोर झे विद्वान्‌ काउन्सेल ते जिस एकप्रात्र विवज्षित परिश्रोमा के प्रति बहस 
कौ है, कह यह है कि रवीन्यलैश्ड के विघानमण्डल को पहले प्रत्यक्ष रूप मे संविधाम को 
संशोधित कर देना चाहिए भौर फिर एक ऐक्ट पारित करना चाहिए जो, यदि संविधान 
संशोजित नहीं किया गया होता वो प्रसंगत होता ।॥ स्थायाधिव्ति इसाक झौर बोड्ड के 
निछुय से यह प्रतीत होता है कि साडय आाह्ट्रे लिया के दो विहान स्वायाधीक्षों ने पहले यह 


5 अभिनिर्धारिंत किया था कि विधायन, विधानसण्डल के गठन में परिदतंत करते के उहंवयों 


(0) (920) ए० छो० 69. 
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से होता चाहिए। साई सेलवर्न, सर राउंडल पामर ओर सर रॉबर्ट कॉलियर ने विसम्मति 
प्रकट की और कलो नियल लॉज वँलिडिटी ऐक्ट, 863 के समान एक कानून के ग्रधितियमित 
किए जाने की सिफारिश की 4 

चौथी प्रस्थापना में एक तथ्य वण्तित किया गया है। वह तथ्य यह है कि 865 
में ब्रिटिश पा्लियामेण्ट से ठयाकथित अ्रस्पष्ट वि्व्थत सगाने से इल्ार कर दिया। इस 
तथ्य से हमें इस बात का विभिश्वय करने में कोई सहायता नहीं मिलती है कि क्या 
पनुस्छेद 368 के भ्रघोन संशोधन करने की शक्ति पर कोई विवक्षित परिसोमा नहीं ड्ढो 
सकती है। 

आगे मैं कुछ भ्रौर मामलों की परीक्षा करूंगा जिनमें विधि बनाने को शक्ति पर 
आस्ट्रेलिया, थु० एस० ए० और कयाडा में परिसीमाप्रों को विवक्षा की गई हैं। 
सेक्कॉले का मासला (:) केवल इस प्रस्थापन्त के लिए नज्जीर है कि यदि संविधान 
अवियंत्ित है तब विध/नमण्डल के लिए ऐसा झ्धिनियम प्रारित करना जरूरी नहीं है जो 
अंबिधान में संशो्तद कहलाए | बह किस्री प्रन्य विधि के समान संविधास का संशोधन कर 
सकता है । 

अह्नी जनरल फॉर न्यू साउथ बेह्स बनाम हु बोबस (2) वाला मामत्रा वास्तव में 
हो कलोनियल स्लॉज़ वैलिडिटो ऐक्ट, 865 को घारा 5 के विवेचन से और उसके 
परिणामस्वरूप स्थू साउथ वेह्स के विघानमब्डल की छाक्तियों से सम्बन्धित थे । 929 में 
यथा संझ्ोछित कॉस्टिट्यक्षन ऐक्ट, 902 मैं घारा 7-ए अंतःस्थापित को मई थी। उसका 
सुर्सशत मांग इस प्रकार है-- ई 

#«7-ए. (।) विधान परिषद्‌ समाप्त नहीं की जाएगी श्रौर न इस थारा में 

उपबंधित रीति के सिवाय इस धारा को उपघारा (6) के उपवन्धों के प्रध्यधीन 

उसका गठन या शक्तियां परिवर्तित की जाएंगी। (2) इस घारा की उपचारा (]) 

के प्रघोन किसी मी प्रयोजन के लिए कोई विशेषक पंवनेर को हिक मैजिस्टि की 

बनुरुति के लिए तक्ष सक पेश तहीं किया जाएगा जब तरू कि विधेयक निर्वाचकों 


द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए। निर्वाच॒कों द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने फर 


विधेयक गवर्मर के समस्त हि मेजिस्टि की श्रशुमति के लिए पेकू किया जाएगा । 


अअंग्रे जी में यह इस प्रकार है-- 

+य्‌-&. (7) 706 <हांध्ेश्ाएल (०ए०थं 5080] 7०: 0०६ 8००आ९१ एण, 
अपरए|8९ 9० पोल छ़ाए्शंधं०05 ० ३४0-5.. (6) ० धोंड ३ल्‍जांणा, आऑक्षो। 68 
€गराआएपीणा ण ए०फ्ा३ ए ध(घव्व वाब्णु॥ से पड बाक्ायक्ष फकशांत८0 
वर कोड ३९९४०: (2) & छा 07 8०५ फणफु०कछ क्ोध /9 ४5०७-3३... (]) 
फंड इ्जांगा शाधी. ह० 5६. डाध्डट्फलव १७ छोड. 50ल्‍लह० लि. मोड 
हभुंधआ३)ड ०5७९७ जापरो छाल आ। 885 ७०5७ 89970९०7 ७99 (08 धल्टए०३ 
वं॥ ३०0०6 श्षाएड ध्ती) दल्‍लण> रणीएड 4एछा०एढ ॥6 9॥, 3 शत] 0९ 
जाध्कथधांल्त 00 ९ 00ए0007 व सांड हैशगुंड5७/४ ह३घ४॥... (6) प॥९ 
ा०्एंअंजा३ छा तांड इध्लीणा आश व्यासा4 00 887 80 ७६ उषा 


(7) (920) ए* सी० 69. 
(3) (932) ए० सी० 526. 
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(6) इस यारा के उपकनव निरसन या संशोघत के हर एक विधेयक को लागू होंगे 

किन्तु इस ऐक्ट की निम्नखिदित घाराग्रों अर्थात्‌ धारा 3, ।4, 5, 8, 9, 

20, 2 भर 22 में से किसो एक के निरसन या संशोधन के लिए किसी विधेयक 

को लागू ते होंगे । 

930 कै भ्रस्त तक व्यू साउथ बेल्स विधावपण्डल के दोनों सदनों ने दो 
विदेयक पारित किए [ पहलें विधेयक द्वारा यह प्रधिनियमित किया गया कि ऊपर वशित 
धारा 7-ए निरसित की गई और विवेयक उपथारा [(]) के खण्ड 2 द्वारा दूसंरा विधेयक 
अधिनियमित किया गया जिसमें उपवन्धित था कि “यू साउथ वेल्स को विघ/न परिषद्‌ 
समाप्त की जाती है 7 

जुडीशियल कप्रेटी के समक्ष पेश की गई दलोलें इस प्रकार हैं-- 

#प्रपीसताधियों ते दखील दो कि () विधान परिषद्‌ प्रौर विधानसभा की 
सलाह श्रौर सहमति से किंग को घारा ?-ए निरस्त करने बाला विधेयक 
अधिनिवप्तित करने की पूरी शक्ति थी । 

(2) कांस्टिट्यूक्षत ऐक्ट की घारा 7-ए की उपधारा (6) शूस्प है। 
क्योंकि ; (क) स्‍्यू साउथ वेल्स विधानभण्डल को प्रपने उत्तराधिकारियों पह 
प्रतिषेष लमाते या उन्हें नियंत्रित करमे की कोई क्षक्षित नहीं है न्‍्यू साउथ वेल्स 
का संविधान सारतः भ्रतियंत्रित संविधान है; (ख) यह कॉांस्टिट्यूसन 
स्टेट्यूट, [855 की घास 4 के बिर्द्ध है; (१) यह कलोमियल सॉज बेलिड्टी 
ऐक्ट, 865 की धारा 5 के विरुद्ध है। 

प्रत्यक्षियों की भोर से यह दलौल दी यई -([) घारा 7-ए म्यू साउथ वैल्स 
के संविधान का एक विधिमान्य संक्नोघन है जो विहित रीति में विधिम[स्थ रुप से 
भ्रधितियमित की गई है धोर वह स्यू ग्राउय वेल्स में विधिक झहूप से झ्राबद्धकर है। 

(2) यह कि न्यू साउथ वैल्स के विधानमण्डल को इम्पीरियल स्टेट्यूट्स 
के द्वारा ऐसे विधातमप्डल के गठत, उसको शक्तियों ौर प्रक्रित को परिवर्तित 
करने की सर्वांगीण शक्ति दी गई है । 

(3) बह कि यब विधानमष्डल एक बार या तो गठन या शक्तियों प्रौर 
प्रकिया में परिवतेत कर वेती है तव गठन और शक्तियां तथा प्रक्रिया जैसे वे 
पहले भरितस्त्र में थे, प्रतितस्व में नहीं रहने भौर नए संविधान शोर क्षक्तियों द्वारा 
अतिस्थापित कर दिए जाते हैं। 

(4) यह कि इत सर्वांगौर शक्ति पर समाब्य निवन्धत निम्तलिखित ये--(क) 
किसी इम्पीरिक्स वा कलोतियल. विधि द्वारा विहित रीति श्ौर प्रकूप के नुश्तार 
हो इस शबित का प्रयोग किया जाता चाहिए, और (ख्र) बिघानमण्डल को 
कल्रोतियल लॉस बैसिडिटी ऐज्ट, 865 में दी गई परिभाषा के प्रनुझ्ार 
प्रत्तनिधिपुलक विधातमण्डल बने रहना चाहिए । - 

गर बद्लातालाई ता कांड $९९४००७, 0७ औब। ॥०६ 4999 0 809 का [07 
छाल उचफुब्बा ०९0 बगलात्ावआ ३०9 ० "पढ़ 09798 8०८०/ण७ ० क8 
48 0०), 53. 3, 4, 5, ॥8, 9, 20, 22 906 22. 
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(5) संविधान में घारा 7-ए के जोड़े जाने का प्रभाव (क) यह था कि 
उससे संविधान में व्शित सांविधाविक प्रधिनियपितियों के प्रयोजन के लिए विधायी 
जिकाय में किम, विधान परिषद्‌, सभा भोर जनता सम्मिलित भी प्रोर (ख) वह 
था इंव सांविधानिक भष्िनियमितियों के प्रत्ति निर्देश में विधायन की रीति झोर 
प्ररूप अधिरोपित करना था. नो इसके पक्चात्‌ जब तक विहित रीति प्लौर ढंग से 
निरसित न कर विया जाए, तब तक कलोनियल खॉड बैलिडिटी ऐक्ट, 865 के 
आधार पर विधातमण्डल पर धाबद्धकर था। 

(6) कांस्टि्यूशन स्टेट्यूट, 855 को धारा 4 ढादा संविधान में परिवर्तन 
करने के लिए प्रदत्त शक्ति को क़्लोतियल लॉज़ वजिड़िटो ऐक्ट, !865 के 
प्रध्यधीन पढ़। जाना - चाहिए प्रोर विज्लेष कृप से [965 के ऐक्ट द्वारा विहित 
रीति धौर प्रकृप की स्रावत तिबंन्धन, पर संविधानः के पदचात्‌वर्सी संयोधत लागू 
होने चाहिएं चाहे वें पूर्ववर्सी ऐक्ट में. किए जाते के लिए तात्पधित हों या-व हीं ॥/ 
(इष्ठ 537) 
जुड़ीशियल कमेटी ने कांस्टिट्यूशत स्टेट्यूट की घारा 4 के साथ पठित 865 के 


ऐक्ट की पारा 5 के सर्व भौर प्रभाव पर विचार ढ़िया । घारा 5 के सुप्त॑गत भांग की ध्याव 
में रलभा जरूरी है, जो इस प्रफार है-- 


€ख्बारः 5-प्रत्थेक भोपनिवेज्िक विधानमण्डल * ओर अ्रंश्येक प्रतिनिधि 
विद्यानमण्डल को प्रपनी श्रधिकाश्ता के अधीन ऐसे विध।तमण्डल के गठन, उसकी 
शक्तियों और प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि बनाने को पूरी शक्ति होगी और उसके 
पास हमेजा ही ऐसी क्षक्ति समझी जाएगो, परन्तु ऐसी विधियां ऐसी रीति में 
झौर ऐसे प्रहृप में पारित की गई हों जैसा कि उक्त उपनिवेश्ष में तर्यमय प्रहत 
पालियामेस्ट के किसी ऐक्ट, लैटस पेटेंट, आडेर इत काउन्सिस या भौपनिवेधिक 
विधि द्वारा समय-सभय पर भपेक्षित किया जाए ।/ 


जुड़ोझियल कमेटी ते घारा $ का निर्वंद्नन इस प्रकार किया-- 


“पूरी घारा को एक साथ पढ़ते पर वह न्यू क्राउय वेल्स के मिघाजसण्डलों 
को कतिपय झकितयां देती हैं जो इस बात के ध्रध्यधीव है कि कतियय विधियां 
केवल तमी बताई जा सकती हैं यदि वे ऐसी रीति भौर अरूप में पारित की गईं 
हों जैसा कि. “स्टेट्यूट बुक” पर मात्प किसो भ्धितिपम द्वारा सप्रय-स्मत्र पद 


*्मंग्रे जो में मूह इस प्रकार है-- 


+इ्ततंगा 50-2ए85३ 0णग्णंड हब्डांधबएा8 "0.0. "ह..". झा दश्थत़ 


एच्काधइकाध्पाछ वच्डु.#बए० 00 क्‍0 7९8ए०७ ॥0 पी९ ००0०) एक्वंटावक " 


उंचाबवालांण), 88५6, भा ३ त३९०8४ वा. ॥॥ (00 (0 04४8 (रत, ॥0॥ 
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प्रवेक्षित हो । इसके अलावा “रीति भौर प्ररूप” शब्द इतने व्यापक हैं कि उनके 

प्रन्तर्गत ऐसी ग्रधिनियमिति गा जाती है जिसमें यह उपबन्ध हो कि विधेयक 

निर्वाचकों को प्रस्तुत किया जाएगा श्रौर जब तक कि मत देते वाले निर्वाचक 

विधेयक का श्रनुमोदत तहीं कर वेते, तव तक वह हिज़ मैजिस्टि की झनुमति के 

सिए गयेर के ध्रमक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा |” 

जुड़ीशियस कमेटी ने पहले यहेँ प्रदन उठामां:--"क्या वह विधेयक जो एफ मिरसन 
विभेयक था दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्‌ विहित प्ररूप में निर्वादकों का 
पहले अ्रमुोदन प्राप्त किए बिना विधिक रूप से हि मैजिस्टि को घनुमति के लिए प्रस्तुत 
किया जा सकता है प्रोर उसका इस प्रकार उत्तर दिया-- 

“माननीय स्यायाधीक्षों के मतानुसार विधेयक इस प्रकार विधिपूर्वक प्रस्शुत 
नहीं किया जा सकता । 865 के ऐक्ट को धारा 5 रे द्वितीय वाक्य में जो 
पर/तुक है उसमें एक शत्तें बतलाई गई है जो पिधानमण्डल द्वारा उस वाक्य में 
निर्दिष्ट भ्रकार की विधियों को विधिप्राश्य रूप से बनाएं जाते के लिए ध्पनी 
शक्ति का प्रयोग किए .जाने के पहले पूरी की जानी चाहिए । इस हेतु कि 
धारा ?-ए निरसित की जा सके (दूसरे शब्दों में इसलिए कि विधानमण्डल के 
गठन, हितयां श्रोर प्रक्रिया ते सम्बन्धित .कोई विक्षिए्ट विधि विधिमात्य रूप से 
बनाई जा सके) उस प्रयोजन के लिए बनाई गई विधि धरा 7- द्वारा, जो स्थू 
साउथ वेस्स में तत्समय प्रदत कलोनियल विधि है, भ्रपेक्षित रूप से पारित की गई 
हीनी खाहिए।/ 
हमारे समक्ष जो प्रंइत उठाएं गए हैं, यह मामला उनमें से किस्री भी प्रश्त से 

सुसंगत नहीं है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि हमारे समक्ष ओ मामला है, उ्तमें 
ग्राक्षेपित सांविधानिक संक्षोघत, हमारे संविधान के भ्नुच्छेंव 368 में बर्शित प्ररूप श्ौर 
विधि के अनुसार पारित किए गए हैं। तथापि यह ध्यात देने योग्य बात है कि दसील 


“ संख्या 4 में जो ऊपर ब्शित की गई है, इस वात पर जोर दिया गया है कि पिधानमण्डल 


को भ्रदत्त सर्वांगीरों शक्तियों के बावजुद एक प्रम्भाव्य निर्वस्थन यह था, कि विधामभ०्ठल 
को कलो नियल लॉज़ बैलिडिडी ऐव्ट, 865 में दी गई परिभाषा के मनुतार प्रतितिधिमूलक 
विधानमण्डल बने रहना चाहिए। 
विवक्षित परिसीमाधों के कुछ उदाहरशों के प्रति भी मैं कुछ निर्देश कर दूं जो 
यूनाइटेड स्टैट्स में स्यायिक रूप से मान लिए गए हैं। कस्टिट्यूसनल चिमिटेशन्स पर 
कूले धौर कांस्टिट्यूशन ध्रॉफ दि पूनाइटेड ह्टेट्स प्रॉफ भ्रमेरिका शिसका सम्पादन काबिन 
ने किया है, (952) के श्रति निर्षेक्त करता ही पर्पाप्त होगा.। 
+/**' किन्तु कुछ धन्य निर्वेग्धन भी हैं जिनकी विवक्षा की गई है भौर जिसका 
प्रभाव भ्रमरीका की सरकार की जटिल पद्धति के प्रधीन परिस्थिति के अनुमार 
ड्याप्ति भौर पहुंच से कराबान की फैडरल शक्ति या विभिन्‍न राज्यों की शक्ति से 


अंग्रंग्रेजी में यह इस प्रकार है-- 
"लननता+ डा प्रोशा३ आह 8णा8 -00क0्ष३ जगत 878 09600, 800 
साल पाएंचा (९ ५०७ ३/भंशा। ॑ कैपक्वाएआ इ०एटाप्राएटए! 4९6 
भर लीहए 40 इएश्पाएा 5008 इप्रशुंब्स$ जध्यक्रांक6 8३806 (०0 8 
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कुछ विषयों को छूट देने का हैं जो प्रन्यचा कराचेय हैं। विवल्लित परिसीमाप्रों में 
से एक यह है जो राज्यों को श्रधिकरणों पर कर लगाने से रोक लगाती है जिसके 
द्वारा साथारख सरकार प्रपने कृत्पों क्रा पालन करती है। हसका कारण यह है 
कि यदि उन्हें यह प्राबिफार होता तो बे राष्ट्रीय सरकार के उक्त प्रौर 
सांबियांतिक कार्यक्षेत्र के भीतर कार्य करने को यदि परर्ण रूप से प्रसफ़ल करने के 
ज्षिए नहीं तो काफी ह॒द तक उसको पंगु बनाने के विस्तार तक कर लगाते झौर 
ऐसा कर खगाजा उनकी ण्क्ति के प्रस्तगंत होता ।/ 
इसके प९चातू उसने प्रेक्कूल्लांक बनाम मैरीलेंब्ट (१) वाले मामले में मुक्य/यय।धिपति 
प्राशल के निर्णय का एक भंश्त उद्शृत किया । 
कावित द्वारा,सिखित कॉास्टिट्यूशन थाई दि थूनाइडेड स्टेट्स श्रॉफ अमरीका 
(952) के पृष्ठ 728-729 पर यह कहा गंया है-- 

+/प्रेश्कुलॉक बनाम मंरिलेष्ड वाले मामले में दिए गए इस विनिष्चय के कि 
फेडरल सरकार के किसी भ्रध्िक रण पर राज्य कर नहीं लगाएगा, पांच वर्थ के बाद 
स्थायालय ने शोौसआर्े बनाम बेंक शोक थियूनाहटेड स्हेड्स वाले मामले में इस 
पूरे श्रदन की पुमः परीक्षा की । हस मामले में भोहियों राज्य के फाउन्सेल ने जिसके 
अंक पर कर प्रधिरोषित करने के प्रयत्न पर भ्राक्षेप किग्रा गया था, दो महत्त्वपूर्ण 
दलौलें दीं ॥ पहली 'दल्लौल महू दी कि यह मान लें कि कंग्रेत्त को शवित थी तो 
इस छूट पर निमसन की कार्रवाई में भ्रभिष्यमत रूप से प्रधिक जोर दिया जाता 
चाहिए था धौर चूंकि यह प्रभिभ्यकत नहीं किया गया है प्रतः स्पायालय को इसको 
बिबक्षा नहीं करता चाहिए! । माल ने इसका उत्तर सह दिया कि "कांग्रेस के काथे 
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हे के लिए झभिव्यक्त किए बिना राज्य के नियंत्रक लें इस छूट की ही विवक्षा करना 
का ख कोई म्रप्रायिक यात नहीं है जिसकी बह्बत इस मामले में यह कहा गया है कि बह 

[हुत अधिक आपत्ति योग्य है! । दूसरी बात यह है कि प्रषीलाधियों ने “बैंक श्ौर 
ब्ोक संस्थाग्रों जेसे कि टकसाल या बोच के अन्तर का बहुत सहारा लिया है। 
यह कहा गया है कि डव कार्यालयों के समिकर्ता सरकार के श्रधिकारी होते हैं 
+“बैंक के निदेशक ऐसे अधिकारी नहीं होते। बेड से सरकार के सम्बन्ध की 
सुना उस सम्बस्घ से को गई है जो कैक्रेदारों के स्राथ रहता हैं । माल ते इस 
साहश्यता को मान लिया किन्तु इससे अपीलाधियों को होते वासे लाम को नहीं 
माना । उन्होंने केवल यह संकेत दिया कि समी ठेक्रेशर ओ सरकार के साथ 
क्ारबार करते हैं, ऐसे प्रव्यवहारों पर कराधान से उन्मुक्त होने के हकदार हैं। 
इस प्रकार मैक्कुलोंक बनाम मेरिलैब्ड वाले बामले को स्यायालप ने पुनः पुष्टि को 
है किन्तु उससे बाद में भ्रांते वालो दक्षाब्दियों में झनुस रख किए जाने वाले उम्मुक्ति 
के सिद्धास्तों के व्यापक प्रसार के लिए मींव भी रख दी गई (” 


फिलहाल हमें यूताईटेड स्टेट्स में इस सिद्धान्त के असली विस्तार को परीक्षा करता 

जरूरी नहीं है क्योंकि इन हृष्टांतों को उद्धृत करने का प्रयोजन प्रत्यधियों को इस दसीस 
फा खण्डते करना है कि विवक्ित निवेन्धन के सपास कोई निर्यश्धय नहीं हो सकते । 

952 में जब पुस्तक लिखी गई थी तव जो स्थिति थी वह पुस्तक के पृष्ठ 73 

पर व्शित है । काविन ने मोटे तोर पर स्थिति को संक्षेव में श्रष्ठ 736 पर वश्ित किया है-- 

+मौटे तौर पर कहा जाए ठो जो उन्मुक्वित ग्रस्सित्य में बच्ची रहती है वह 

स्वत: सरकार की गतिविधियों तक और उ् गतिविधि तक सौमित है, जो कानून ढारा 

स्पष्ठत: सृष्ट है, भ्र्यात्‌ जो उस्मुक्ति कांग्रेस द्वारा चार्टर की गई फ्रडरल प्रतिमूतियों 
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को झोर आधिक संस्थाग्रों को दी जाती है। किम्तु निमस्‍्धनों, गतिविधियों, का 
पर्थाल्वमन ध्यापक तोर पर किया जाएगा ।” 


राज्यों पर कराधान के सम्बस्ध में कुले ने पृष्ठ 995-997 पर यह मत व्यक्त 

किया है--- 
*“यदि राज्य उन साथनों पर कर नहीं लगा सकते जिनके द्वारा राष्ट्रीय 
सरकार हपने कृत्यों क। पालन करती है तथ इसके विपरीत झोर ऐसे ही कारणों 


सै पश्चातूवर्ती भी राज्य सरकारों के भ्रप्िकरसों पर कर नहीं लगा सकती। , 


उसी सर्वोपरि शक्ति द्वारा, जिससे प्राथारण सरकार के विभाग स्थापित किए 
गए, यह प्रव्धारित किया गया कि स्थानीय सरकारों को भी प्रपने प्रयोजन के 
लिए भ्ल्तित्व में रहता चाहिए प्रौर उसते उसके बिना जनता के साभार्य ड्वित 
का संरक्षण किया जाता प्रसस्भव बना दिया | इन विक्रित भ्निकरणों में से हरु 
एक प्रपने-प्रपने कार्य क्षेत्र में सीमित है भौर यह उस श्रंविधान के अधीन है जो 
उन्हें सीमित करता है और यह अभिकरण एक दूसरे से स्वतस्त्र है सिवाप उस 
विस्तार के जिसके ग्रधीन संविक्षान द्वारा वे एक दूसरे पर निर्भर बनाए गए हैं। 
यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा किसी राश्य 
के प्रापिकार में, उसकी विधिपूर्ण सोमाश्रों के अघोन उसके अस्तित्व को सुरक्षित 
बनाए रखने के विरुद्ध कांग्रेस कोई हस्तक्षेप कर सके थोर कराबात के प्रत्यक्ष 
माध्यम द्वारा ऐसे हस्तक्षेप राष्ट्रीय विधादमध्डल की शक्ति से उतो प्रकार परे हैं 
जैसे कि हस्तक्षेप प्रत्यक्ष भोौर अतिवादी रूप से किया गयाहो। ग्रतः यह 
अभिनिर्घारित किया गया कि स्कायिक प्रकिया पर स्टेम्प खगने की अ्रपेक्षा करने 
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जाली कांग्रेस की विधि, राज्य के न्यायालयों की प्रक्रिया पर सांविधानिक तौर पर 
ज्ञागू नहीं की जा सकती चूंकि अन्यथा कांग्रेस यज्य के न्यायात्रयों पर घस्पयथा 
ऐसे निबंधन लगा सकती है जिससे वे प्रमावंजील रूप से कार्य न कर सर्के झौर 
जो उन्हें पुर्ण एप से समाप्त करने के बरावर हों॥ ऐसा ही विनिरंय दूसरे ऐसे 
ही मापलों में किया यया किन्तु राज्य के प्मिकरणों झौर इंस्ट्र,मेण्टेिलिटीज को 
राष्ट्रीय कराधान से छुट केवल ऐसे अंभिकरणों श्रौर इंस्टू मेण्टेलिटीज़ञ तक ही 
सीधित है जिनका स्वरूप स्पष्ट तौर पर सरकारी है भोर यह छूट ऐसे प्रभिकरणों 
और इस्ट्र,मेण्टेलिटीज पर लागू नहीं होती है जितका प्रयोग राज्य मापूलो प्राइवेट 
कारवार करने के लिए करता है ।/ 
मैं बह गौर वर्शित कर वूं कि निष्कर्ष में जिस बात को विवक्षा की गई है वह 
हमारे संविधान के भ्रभिव्यक्त उपबन्धों को विषय-वस्तु है (अनुच्छेद 285, 287, 288 
मोर 289 देखिए) । 
हमारे समक्ष यह दलील दी गई है कि इन मामलों में से एक माप्ले में संशोधन 
करते की श्रक्ति १२ विविज्लित परिस्तोमा की चर्चा को गई है। मुझे ऐसा अतोत होता है 
कि चार मामले इस प्रइत से स्पष्ट रूप से सम्बन्धित है। मैं उन्हें पहले ही निर्दिष्ट कर 
चुका हैं-- . 
।. ब्राइबरिं कमिश्नर वसास पेड़िक शाभातिये (!) 
2. .मंगल सिह बताम भारत संघ (*) 
3. डैलर बताम प्रटर्मी जबरल शोक क्योस्सलेक्श (3) 
श्रोर कुछ प्रागे में इजोलिएडिय भोर रेफरेण्डस ऐक्ट बाले मामले (+) की थर्चा कहूुंगा। 
संविधान के स्मो उपयर्धों से भ्रावश्यक विवक्षा क्या है ?ै 


मुझे ऐसा प्रतोत होता है कि प्रस्तावगा को पढ़ते से व्यक्ति की स्वतरजता की 
अ्रद्भियत को श्रोर उसके अन्य-प्रसंक्रम्य होने को और अल्तायना में वर्णित प्राधिक, सामाजिक 
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(0) (8965) ए० छी० 472. 

[+) (967) 2 एस० सी० झार० 09, 2. 
(१)-23 स्ली० एस» ध्ार० 457. 

(6) (99) ए० बी० 935. 
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और राजमैहिक स्याय के सिद्धाल्त श्रौर, निदेशक तत्वों प्रौर प्रनुक्छेद 52, 53 झोर 
विभिन्‍न अन्य उपबन्धों को, जिनके प्रति पहले ही निर्देश किया जा चुका है, प्रतुच्छेद 268 
में सम्मिलित न किए जाने से एक श्रनियाय निष्कर्ष यह सिकलता है कि “संशोधन” झब्द 
को व्यापकेतम श्रय॑ में प्रयुकत करने का ध्ाद्ाय नहीं था । 

सभी लोग यह समभते ये कि सूंल ग्रविकार सारतः वैसे हो बने रहेंगे अँसे ये हैं 
प्रौर उन्हें इस प्रकार संक्रोधित नहीं किया जाएगा कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए । 
ऐसा प्रतीत होता है कि सभी खोग सामाभ्य तोर पर यह भी समभते थे कि संविधान 
के मूल तस्‍्व, छ्म निरपेक्षता, प्रजातस्त्र भौर व्यक्त की स्वतन्कता, कल्याखकारी राज्य 
में हमेक्ष। बनी रहेगी । 

ऊपर वर्णित कारणों को देखते हुए एक ग्रावश्यक विवज्ला यह उद्भूत होती है 
कि घंसद्‌ू की झ्क्ति पर विवक्षित परिप्तीमा है दौर यह कि हमारे संविधान में “इस 
संविधान का संशोषत”' प्रभिव्यक्तित का सीमित प्रर्य है प्रौर इसका यह प्र्थ नहीं है कि 
जो भरश्यर्षियों ने सुकाया है । 

यदि मैं दोनों पक्षों द्वारा दी गई द्लीखों पर विचार करू तो मेरे इस निए्कर्ष की पुषिट 
हो जाती है । प्रत्यर्थों जो बहुत जोर देकर प्रजातान्त्रिक सिद्धाम्तों के लिए प्रपोन्न करते है, 
यह दलील देते हैं कि संविधान का संशोधन करने के लिए संसद्‌ के ग्रचिकारों की 
कोई सीम। तहीं है। भनुच्छेद 368 को ही इस प्रकार संशोधित किदा जा सकता है 
कि संविधान को पूर्ण रूपसे गमनीय या बहुत ग्रदिंक अ्रतम्य थौर प्रसंशोधनीय 
बता दिया जाए, यदि ऐस्रा है तो संसद में ठुछ'गर्ष के लिए दो-तिहाई बहुमत 
बाला कोई राजनैतिक दल संविधान कों इस ब्रक्ार संशोधित कर सकता है जिससे 
कि फोई श्रस्य दल कार्य ही ते कर सके । यहू एक वलीयपद्धति स्वाफित कर सकता है 
जनता को गुज्ञाम बता सकत है भौर इल भ्रयोचनों को पूरा करने के पश्चात्‌ संविधान को 
अ्संक्रोघनीय या बहुत भ्रधिक प्रतम्य बसा सकता है। निस्संदेह इससे संविध/मेक्तर क्रांति 
होभी । भ्रतः प्रत्यथियों की प्रजाताग्त्रिक सिद्धास्तों के प्रात भप्रीक्ष ग्रौर उनकी इस दलील 
का कि क्ति को रोकने के लिए संशोधन करने की प्रात्यंतिक क्षकित को झावश्यकता है, 
समर्थन. करना निर्पक है क्योंकि यदि उनको यह दलील मात्र जो जाती है तो भ्रजातास्त्रिक 
सिद्वास्त ही, जिनके सम्व्रष्ध में वे प्रपील करते हैं, चुप्त हो जाएंगे भौर क्रांति एक सम्भावना 
मात्र ही बन जाएगी । 

तथाि जो भ्र्थ पैंने खुकराया है, यदि वह मान लिया जाता है तो प्रध्येक सागरिक 
की स्वतंत्रता और गरिय्रा को बनाए रख कर क्रमशः साप्राणिक भौर भ्राधिक कांति 
हो सकती. है । 

ऊपर वशित कारखों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि मनुच्छेद 368 में “इस 
संबिधान का संझोधन” का प्र है, अस्तावना झभौर संविधान की परिबि के प्रन्तगेत् 
संविधान में किती उपबस्ध का जोड़ा जाना या उसमें परिवर्तत करता जिससे कि अस्तावना 
के उद्दं श्यों और निदेशक तस्वों को क्षिपाग्वित किया जा सके । मूल अ्रविकारों के सम्बन्ध 
में इस दात को खागू करने पर इसका ग्रर्थ होगा कि मूल ह्रधिकार निराकृत महीं किए जा 


खकते किन्तु लोक-हित में भूल भ्रधिकारों को युकतियुक्त रूप से न्यूड किया जा सकता है। 


क्र ज 


पत्ती 


डर 


| क्ेदबानन्द भारतों ब० केरल राज्य [मु० भ्या० सोकरो] 20] 


दास्तव में इस ब/त का विनिदेयय करना संसद्‌ को काम हे कि क्या संशोधन 
करमा जरूरी है। संशोधन करते की छावदयकठा से स्थायाज्यों का कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यदि यह प्रथ दिया जाता है तो इससे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि 
अस्येक सामरिक की स्वतस्त्रता धौर गरिसा को बताए रखते हुए विदेशक तत्वों में दिए 
जए निदेस को किस प्रकार पूरा किया जाए, संसद्‌ मल अधिकारों में समायोजत करने 
के लिए समर्थ हो जाएगी । 
ओऔ सीरवाई ने यह दलोस वो कि हम बहुत अधिक भ्रसंतोषजनक कसौटी 
प्रधिकथित कर रहे हैं जिसे संसद्‌ के लिए समझना ओर उसका अनुसरण करना कठिन 
होगा। उन्होंने कहा कि निश्चितता की दृष्टि से संविधान ति्माताम्रों ने 'सम्यक्‌ बक्रिया" 
(इयू भासेस) को विचारधारा का पर्त्याग हर दिश झौर उन्होंने अनुच्छेद 2। में 
“विधि द्वारा स्पावित प्रक्रिया” आइए प्रतिस्त्रापित करिए । मैं यह वश्त सपभने में 
शर्म हूं कि “सम्यक प्रक्रिया” झब्द को इफेड़ने का इस प्रइ्न से क्या सम्वन्ध है। 
संविधान में ही भरनुच्छेद 9 में *युक्तियुक्त निवेन्धन” जँसे शब्द प्रयुक्त किए गए 
हैं जिनका कोई विदिदित ग्र्य नहीं है--जिनको यरभी मामलों में जो हस स्शयालय के 
समक्ष लाए वार्य, सागू करमे के लिए सूक्ष्म रुप से प्रिम्राधित नहीं किया जा सकता | 
यह बात प्रस्येक मामले के ठड्यों पर निर्भर होगो कि विधानमण्डल हारा अ्भिरोपित 
गि्वन्धन युकितियुवत हुँ या नहीं । इसके श्तिरिक्त रिश बनाम वाल्डविन(!) में लाई रीह 
ने यह मत व्यक्त किया -- 
“वर्तमान समय में इस प्रकार को शायर व्यक्त को गई है कि तैसगिक न्याय 
इतना भअस्पष्ट है कि बह व्यावहारिक रूप से प्रथें हीन था| किस्तु इस प्रकार के 


यदि कोई बात अच्छी तरह से तोली नहीं आ सकती या उसका प्रत्दाजा नहीं 

लगाया जा सकता तो बह अस्तित्व में नहीं रहती । उपेक्षा की बिचारध्षारा की 

भी समान रुप से निदिचत परिभाषा महीं की जा सकती है, किन्तु किन्हीं बिश्चिष्ट 

परिस्थितियों में कोई युक्ततियुक्त व्यक्तित किसे उचित भ्रक्रिशा समभेषा भर विश्लिष्ट 

परिस्थितियों में किसे उपेला अध्नेबा ये दोनों बातें विधि में कप्षौटो के तौर 

वर काम लिए जाने में समर्श हैं ओर न॑सगिक स्थाय, जैसा इस त्यायालय ने 

उसका मिर्वचन किया है, उसकी अपेक्षा बहुत श्रधिक निश्चित है ।” (परहुर॒व देते के 

लिए रेखाँकित किया गया है) है 

मुझे ऐसा अतीत होता है कि त्स्तावना झौर संविधान की रूपरेखा के श्रन्तगंत 
संशोधन की विचारधारा अल्पष्ट ओर अस्ंतोषजनक नहीं कही जा सडती जिसे 
संसद-सदस्य और जनता समऋ न सके 

किन परहान्याववादी से कहा है कि संविधान का प्रत्येक उपयस्ध अत्यंत 

अ्रावव्यक है श्रस्दवा वह संविक्षान में नहीं रखा जाता | यह खच है किन्तु इससे संविधान 
का प्रत्येक उपबन्ध समाम स्थिति का रहीं हो आता । सही स्थिति यह है कि संविधान “का 
अत्येक उपंबन्ध धंझ्योचित किया जा सकता है प्ररन्तु इसके परिशामस्वरूप संविधान का 


(0) (964] एस खो० 40, 64-65. 
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जुनियादी प्र!वार औौर मूल ढांचा दंसा ही बना रहे । यह कहा जा सकता है कि मूल 
ढांचा निम्नलिखित तथ्यों से. मिलकर बना है-- 
() अंबिषान को सर्वोपरिता ; 
(2) सरकार छा गणततस्त्रात्मक घोर ब्रजातस्वाश्यक रूप; 
(3) संविधान का धर्म विरपेक्ष स्वरूप ; 
(4) विद्यानमण्डल्ष कायपरालिका भौर न्यायपालिका के बीच छवितयों का 
पृषककरंण । हे 
(5) संबिघान को परिसंघोय (फेडरस) प्रकृति। 
उपरोक्त ढांचे का बुनियादी झाधार व्यक्त की गरिमा ओर स्वतन्त्रता है। बह 
प्रत्यधिक पहुत्व की क्त है। इसे किसी मी प्रकार के संशोक्षत से तष्ट नहीं किया जा 
झूकता है। 
उपरोक्त प्राषार प्रौर उपरोक्त बुनियादी तत्व (वेसिक फ्रोचर्स) संविधान की 
प्रस्तावता से ही महीं बरनु उसकी सम्पूर्ण योजना से सरलता से प्रकट हो जाते हैं। इनकी 
चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं () 
भूल प्रघिकारों के निराकरख के प्रद्त के सम्बन्ध में श्री सीरबाई ने स्पष्टतः यह 
कहा है कि उनमें नैसगिक या धस्य प्रस्॑क्रास्य ग्रधिकार जैसी कोई बात नहीं है: ब्ोंकिः 
भाग 3 की योजना से ही यह प्रकट हो जाता है कि बैर-तागरिकों को मूल स्व॒तांबताएं 
ब्दातत नहीं की गई हैं। उदाहरर के लिए भनु*्छेद !9 है जिसमें केवल म्रागरिकों का ही 
सहलेख है। उनका कहन। है कि यदि वे नैस्रतिक श्रधिकार हैं तो फिर वे गैर-नागरिकों 
को क्यों नहीं प्रदान किए गए हैं । इसका उत्तर यही हो सकता है कि वे नेसविक अधिकार 
तो हैं किस्तु हमारे देश में यह उचित नहीं समझा एया है कि बनुच्छेद !9 में उल्लिखित 
मूल प्रब्षिकार जैसे भ्धिकार गैर-जागरिकों को भी दिए जाएं । किस्तु कुछ प्रन्य भ्रविकार ऐसे 
हैं जो गैर-तागरिकों को भी प्रदत्त किए गए हैं क्योंकि संविधान निर्माताश्रों का यह विचार 
था कि ऐसा करना देण के लिए धहितकर त होगा । 
शत्पश्चात्‌ उन्होंने कह्दा कि संविधान के अनुच्छेद 33 के अचीन उक्त अधिकारों 
को नागरिकों के सस्वस्ध में मी उपास्तरित किया जा सकता है। उक्त भनुच्छेद के प्रधीन 
संसद्‌ सशस्त्र बलों पर उक्त थधिकार के लागू होने में उपान्तरणा कर सकती है। संसद्‌ को 
यह शक्ति इस उद्देश्य से प्रदात की गई है कि सशस्त्र बसों में ध्नुशासन, ओ देख की सुरक्षा 
के लिए ग्रावक्यक है, बना रहे । किन्तु इसका यह श्राद्यय नहीं है कि वे अधिकार नेसगिक 
या भामवीम भ्रधिकार नहीं रह गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि इसी प्रकार किसी क्षेत्र 
में सेना विधि प्रवृत्त होने की दक्षा में ऐसे अधिकारों के निर्बन्धित किए जाने की बाबत 
अनुच्छेद 34 द्वारा उपबस्ध किए गण हैं। ऐसो व्यवस्था भी देश की सुरक्षा को ही 
मुखता देने के उद्देक्य से की गई है। नॉबरिकों को देद्षा हित में अनेक निर्ब्धनों में 
रहुना पड़ता है। 
आगे उन्होंने प्रनुस्क्ेद 358 भौर 359 का उल्लेख किया जिममें प्रापप में 
कतिपय अ्रषिकारों के निखम्बन को वात कही गई है। वे उपडन्ध मो देश की सुरक्षा पर 
ही प्राषारित हैं । 


लक 


| 


केक्षयानम्व भारतो व० केरस राज्य [सु० न्या० सोकरो] 283 


उन्होंने प्रनुब्छेद 3(2) में प्रयुक्ष 'दिए श्रषिकारों' प्रौर 'इस माग द्वारा दिए 
गए अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए' पदों का श्रवसम्ब भी यह दशित करने के लिए 
लिया कि वे प्रधिकार प्राकृतिक या ग्रन्य धसंक्राम्य नहीं हैं प्रौर उतके लिए दावा नहीं किया 
जा सकता है । प्रभुत्वसम्पस्न जनता द्वारा किसी प्र॒थक्‌ प्राधिकारी से उनकी बाबत दावे का 
प्रश्न ही महीं उठता है। जतता में सविधान सभा के माध्यम से कार्य करते हुए यह इच्छा 
अ्यक्त की कि भाग 3 में रल्लिछित प्रषिकारों की गारण्टी दी जाए। परिणामस्वरूप माग 
तीस झधिनियमिंत कर विया गया । सम्बन्धित असंगर में 'दिए! क्षब्द का यह प्रथ॑ नहीं है 
कि किसी वरिष्ठ प्राथिकारी ने ये ग्रधिकार दिए हैं। यह तो बहुत बुद्ध राजा द्वारा स्वयं 
को 'हिज़ दम्पीरियत मैजिस्टि' की उपाधि देने भेसी बात है। 

मैं यह प्रमितिर्धारित तहीं कर सकता कि इन उपबन्‍्धों से यह दक्षित होता है कि 
कुछ भ्रधिकार नैसगिक या झहन्य प्रसंक्राम्य भ्रघिकतार नहीं हैं। तब्फतः भारत भी गाववक 
अ्रधिकारों की सारमौम घोषणा में, जिनका उस्लले्त मैं पहले ही कर चुका हूं, एक पश्षकार 
था झौर उस धोषरा में कुछ पूल भ्रषिकारों को प्रस्य प्रसंक्राध्य कहा गया है। 

इस न्यायालय के प्रनेक विनिश्चयों मैं पूत्र ग्रधिकारों को नैसरिक प्रधिकार या 
“मानव प्रध्िकार' कहा गया है। कुछ उद्धरण ऐसे ही कुछ विनिष्यपों में से नोचे दिए 
जा रहे हैं- 

“निस्‍्संदेह भारत की जनता ने प्रस्तावना में यथा भ्रभिव्यक्त श्रपनो 
प्रभुत्वसम्पत्त इच्छामुसार. ऐसे प्रणातास्त्रिक भादर्श को भ्रंगोकार किया है जो 
नागरिकों को व्यक्ति की.गरिमा भौर अति प्रिय मानवीय मृश्य पुनिशिचित करता ' 
है और जिसे उसके व्यक्षितत्य के पूरे विकास धौर अ्रभिव्यवित्त का माध्यम साना 
गया है प्रौर विधानम्ण्डल, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को संविधान में यथा 
उहिलिखित उनकी प्रपती शक्तियां प्रश्याथोजित करके ग्रपने लिए, मेरे विचार रो 
तथाकथित कतिपव मु्त अधिकार प्रारक्षित कर लिए हैं क्पॉकि उस प्रथिकाहों 
को अनता ने प्रपने पाप्त ही बनाएं रखा है प्रौर उन्हें प्रमरीकी प्रतिकृप के समा 
प्रत्यायोजित शवितयों से ऊपर रखा है ।” [योपाल मे यनाम खद्रात्त॒ राक्य(') में 

श्यायाधिपति पतंजलि शास्त्री के प्रतानुतार] (महत्व देने के लिए रेखांकित 
किया य्या है) 

(४) "उस प्रनुच्छेद् (प्रनुच्छेद 9 में) में 'ध्यातक्य अधिकार! शीषेक 
के प्रधीन कतिपय स्वतन्अताओं को ग्रिताया गया है. धौर उसमें भहत्वपूंणं भौर 
बुतियादी प्रधिकारों का उल्लेख है जिन्‍हूँ वैधरगिक श्रबिका रों के रूप में मान्यता दी 
गई है भौर जो जसो रूप में ग्रारण्टों किए गए हैं। बे ऐसे अथिकार माने गए हूँ जो 
किसी श्वतस्त्र देश के नागरिक में प्रस्तनिहित हैं। [(“'पहिज्रणी बंग।ल राज्य वनाम 
धुबोध गोपाल खोस(*) में मुरुष स्यायाप्रिपति पात+जज्ति शास्त्री के गतानुदार]। 

“निस्सदेह मेरे विचार से हमारे संविधान तिर्माताश्रों बे मी यही भेद बताया 
है श्लौर प्राकृतिक प्रधिकारों या 'सम्पत्ति मजित, धारण श्लौर व्यवनित करने की 

/ 


(४) (950) एस सी प्रार० 88, 98-99. 
(४) (954) एस» सी भ्रार० 587, 596. 
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नागरिक की साभ्रथ्यं को उत्हों अन्य नेसगिक ग्रधिकारों और स्वठन्त्रताओं के वर्म 
में रख दिया है, किसी ह्वतन्त्र नागरिक में श्रन्त्निष्ठित हैं प्रोर उन्हें 
अनुच्ते% 9() में विनिदिध्ट कर दिया है। (पूर्वोक्त मामले का पृष्ठ 597) 
(महत्व देने के लिए रेखांकित किया गया है) 

“इन्हीं सेढ कारणों से मेरी यह राय है कि संविधान की योजना के भ्रनुसार 
वे सभी व्यापक भोर थ्ुनियादो स्वतन्त्रताधों को जो एक स्वतस्त्र व्यक्ति के रूप में 
नागरिक में प्रत्तनिहित है, राज्य के हस्तक्षेप से संरक्षित रखने के लिए 


"झनुच्होद ]9 के खण्ड () में विनिदिष्ट कर दिया गया है । 


(॥) “किन्तु जनता कुछ अ्रधिकारों को सर्वोतरि प्रानती है, क्योंकि नेः 
व्यक्ति को भ्रपने निजी जीवन में, स्घाजिक ध्रादान-प्रवान में भ्रौर देश के प्रशासन 
प्रौर प्रभ्य क्षेत्रों में हिस्सा बटाने की स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं । अवता ने, जिसने 
सरकार के तीत पंपों को ्रपनी शक्तियां प्रौर प्राधिकार भ्रद।न किए हैं, नागरिकों 
के इस भ्रथिकारों प्रौर किम्हीं दक्ष/प्रों में गेर नागरिकों के अ्रिकारों को अपने पास 
ही रखा है भौर उन्हें कुछ निश्चित परिस्थितियों में के सिवाय, धनतिक्रमणीय 
बता दिया है । दस प्रकार झ्रारक्षित अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रख 
दिया गया है। इस भाग का झोष॑क है “मूत्त प्रथिकार” प्लौर इसी शाग में वे 
परिष्थितियां वरिष्तत कर दी थई हैं जिनमें इन भ्रष्रिकारों को न्‍्यून किया जा 
सकता है । [उज्जमवाई वनाम उत्तर प्रदेश राज्य (?) में न्‍्यावाधिपति हिंदायतुल्लाह 
के मतानुस।र) (महत्व देने के लिए रेखांकित क्रिया गया है) । 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें इस प्रकार वल्षित किया है-- 


(४) "*“सनुष्य को कुछ नेसगिक या प्रत्य असंक्राम्य ग्रधिकार प्राप्त हैं 
प्रोर इस उद्देइ्य से कि मानवीय स्वतन्त्रताएं बनो रहें प्रोर मानवीय व्यक्तित्व का 
बिकास हो, राज्य का यह कृश्य है कि वह उन अ्रधिकारों को मान्यता दे प्ौर 
उनका पुकत प्रयोग होने दे।।”'ह तह 

“इतना ही %ह देचा पर्याप्त है कि वे हयारे सपय की अजातास्त्रिक विचार- 
धारा कै प्रवाह के प्रतीक है । [मेतीस।ल बन।म उत्तर श्रदेश राज्य (*) (महत्व 
देने के लिए रेखांकित किया गया है) । 

ओऔ स्रोर्वाई ने वश्ेशर गाय बनाम झायकर प्रयुक्त (*) वाले मामसे में 
न्यायाधिप्ति एस० के० द।स के निम्तशिखित मत का अवलम्ब विया है - 

«मेरा यह मत है कि मैसगिक प्रधिकारों का सिद्धास्त केबल मात्र इस 


. विद्यारधारों को सृष्ट करते के लिए ग्रस्थिर रेत का प्राधार अस्तुस करता है 


कि श्रषित्यजस (बेगर) का सिद्धास्स डमारे संविधान के भाग 3 में प्रत्यामूल 
अधिकारों को लागू नहीं होता है।” 


(!) (963) ॥ एस० सी० प्रार० 778; 926-7. 
(१) भाई एल प्रार० (95!) | इलाहाबाद 269; 387-8 
(*) (959) उष्लीमेध्ट | एस० सो० स्‍्ार० 528; 603. 
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मैं यह भो बता दू कि विद्यान्‌ स्थायाधिपति ने ग्रल्पमत राय व्यक्त करते हुए यह 
अभिनिर्धा रण किया था कि कुछ परिस्थितियों में मूल श्रधिकारों का ग्रधित्यजन किया जा 
सकता है । मुल्य स्थायाथिपति दास झौर व्यायाविपति कपूर ने वह भभिनिर्धारित किया 
था कि संविधान के भ्रनुच्छेद ।4 पर आवारित मूल अधिकार का भ्रधित्यजत किया जा 
संकता है, किन्तु स्मायाधिपति भगवती एवं मुम्बाराव ने यह प्रभिनिर्धारित किया था कि 
उक्त भनुख्छेद के ब्रभीन वाले मूक्त प्रधिकार का ही नहीं. वरन्‌ संविधान के भाग 3 में 
प्रत्या भूत किसी भी भूल प्रधिकार का ब्रधित्यजन नहीं किया जा सकता है । 

अनुच्छेद 4 निम्नलिखित विभिन्न रूपों में दर्शित किया गया है-- 

(।) “बरणाराज्य का बुनियादी सिद्धान्त” [फदिचमो बंगाल राज्य बनाम 
शम्बर थ्रली सरकार(?) में मुख्य स्थायाधिप्रति पातम्जलि झास्त्री के मतानुसार]। 

(2) “गणराज्य का छिद्धांस्त” (उवत मामले में न्‍्यायाधिपति महाजन के 

मताबुसार) । 
(3) “सभी स्रम्य देशों में मान्य एवं मूल्यांकित स्वस्थ लोक-मीति पर 
प्राघ।रित” [बड़ैझर नाथ बताम प्रायकर ध्रायुक्त(२) में मुख्य स्थायाधिपति दास 
के सतानुसार] । 
(4) “विधि-शालन के उच्द-विचार का प्रनियाय उप-सिद्धांन्स” [हतबंत 
[ह्रह बनाम पासपो्ड ग्राकिसर(३) में मुख्य न्पथायाधिपति सुख्दाराव के मतानुसार] ॥ 
(5) गराराज्यिक उंस्थाप्रों का मर्मभूत स्रिद्धान्त (भ्रमरीकन स़्यूरिसप्रूडेस्स 
खच्ड ।6, 2 ढो पृष्ठ 73, श्रनुक्छेद 39) । 
उक्त कसौटी प्रव तक किए गए सांविधानिक संशोषतों के सम्बस्ब में किस प्रकार 
लागू होगी ? मेरे विचार से सेविध।त (प्रथम संझ्ोधत) प्रश्निनियम, 95। से अनुच्छेद 45 
झौर व9 में किए गए संशोधन भौर भनुक्छेद 3]क का [इस प्रइन के अलाबा कि वया 
संविधान संशोधित करने क्री दाक्ति प्रध्यायोजित की गई है, धौर“इ9 प्रश्न के भी 
प्ल्ावा कि यूल प्रथिकारों का विराकरण (एवब्रोगेशन) हुआ है या नहीं] जोड़ा जाता, 
और संविधात (चतुर्थ संशोधन) ध्रध्रिनियर हे प्रनुल्छेद 38(2) में किए गए संशोचन 
अनुच्छेद 368 के भ्रधीन संप्रद्‌ की संोधन-शक्ति के अ्तेगंत हैं । 

सोहम्भर भकब्रुल दसनू बनाम जम्मू श्लोर कश्मीर राज्य(/) वाले मामले फा 
हवाला दिया जा सकता है । उस मामले में इस न्यायालय ने विद्वान्‌ काउन्सेल के इस 
तर्क को ग्रस्वीकार कर दिया था कि जम्मू झ्ोर कब्मोर के संविधान की छारा 26 तथा 
27 में किए गए संश्ञोधन प्रविधिमान्य हैं क्‍योंकि उनसे संविधान का ढांचा नध्ट हो गया 
है । विद्वान्‌ काउम्सेल का तक यह था कि उससे जष्मू ग्रौर कक्मीर राज्य के संवियाद 


(0) (952) एस० सी० घ्ार० 284, 292-293. 

(१) (959) सरप्लोमेण्ड (।) एस० सौ० श्रार० 528, 55. 

(१) (2967) 3 एस» सो« श्रार० 525, 542. 

(५) (972) ] एस० सो० सी० 536, 546 [972] 2 उम० नि० प०, नि० सा० 2. 
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के मूल प्राघार नष्ट हो गए हैं। इस तर्क को ब्रस्दीकार करते हुए निम्नलिखित शब्द 
कहे गए बे-- 

: «किम्तु जो पैस उन्होंने उद्धृत किया है उसका लाभ वे इस कारण नहीं 
डठा सकते हैं कि जित संझोधसों पर उन्होंने प्राक्षेप किया है उनसे श्रपने संविधान 
के श्रनुच्छेद 370 के स्पष्टीकरण को प्रकृति के बारे में जो कुछ हमने कह्टा है 
उसके प्रकाश में-- जम्मू घोर कह्मीर के संविधान की रूपरेखा या मूल आधारों 
मैं कोई परिवतंत नहीं हुआ है ! राज्यपाल श्रब मी सरकार ढा प्रधान ब्राधिकारी 
है। उसको सहायता के लिए मंच्रि-परिषद्‌ विद्यमात्र है। परिवर्तन तो केवल उसके 
एदनाम ग्यौर उसको तियुक्षित की रीति में ही किया गया है। संशोधन का प्रभाव 
गह नहीं है कि राज्य सरकार राज्य विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं रह गई 
है प्रववा यह कि उत्त रदायी सरकार के रूप में उधकी मौलिक प्रकृति परिवर्तित 
हो गई है। जिस अकार कि पहुखे: उक्त सरकार के प्रछाव के. ग्र्रिधान को 
परिवतित- करके सदर-ए-स्थासत का पद सृष्ट किया गया था उसी प्रकार 
आदर-ए-रियासस के श्रभिधान को परिवर्तित करके अब राज्यपाल का पद सृध्ट 
किया गया है । ऐसा करना इस कारणश श्वादरयक हो गया था कि खदर-ए- 
रिय्शसत के स्थान पर राज्यपाल झब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया था । ऐसी 
कोई बात नहीं है कि ऐसे परिवर्तन से प्रजावान्त्रिक सरकार अप्रजातस्विक 
सरकार हो गई है ।” हे 
इस विषय को सप्ताप्त करने से पूर्व मैं उत तकों की बावत चर्चा करता बाहूंगा 

जो मेरे समक्ष अस्तुत किए गए हैं। श्री सीरवाई ने संविधान सहित कामूनों के धर्थास्ययन 
के सिद्धास्त की एक लम्बी व्याख्या की है। मेरे विचार से संविकात के अनुच्छेद 245 
झौर 246 की विधायी प्रविष्टियों के निर्वधन के सिद्धान्तों से सम्बस्घित विमिश्चयों पर 
पुनविचार श्रावव्यक नहीं है । इस सम्बन्ध में फेडरल न्यायालय झोर इस स्थांपालय ने 
उन सिद्धास्तों का ग्रनुत्रण किया है जो जुडीज्िक्ल कमेटी ने कनाड़ा के संविधान की 
धारा 9] भोौर 92 का निर्देशन करते हुए प्रतिप।दित किए हैं। मेरा इन मतों से कोई 
प्रतभेद नहीं है किन्तु मेरे विचार से इन मतों का अनुष्छेद 368 के निर्बंचस से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । यह बात कि विधायी प्रविष्टियों का व्योपक निरवंचन किया जाना 


चाहिए, श्नुच्छेद 368 के निर्यंयन के लिए घुसंगत नहीं है। जिन द्वितीय वर्ग के मामलों . 


का हवाला दिया गया है वे इस प्रइर के बारे में है कि कया किसी विशिष्ट श्र्वान्दयन के 
परिसाषों पर विचार-करना विधिपूर्ण है । 
उम्होंने बार एण्ड सब्स बनास लन्‍्डन सोश्ताइदों प्रॉक कस्पोशिट्स (!) का हवाला 
दिया । इस बिंनिश्क्य से उनके इस मत को समर्थन नहीं मिलता है कि किसी विश्िष्द 
अर्थान्ययन के परिखामों पर विचार नहीं किया जा सकता है । लाडे मेकहन ने पृष्ठ [7 
पर निम्तलिणित मत व्यक्त किया है-- 
“प्रे बनाम पियसंग 2) पें ला्ड वेन्स्लेडेल के मतानुसार भव यह एक 
सामान्य नियम! हो यया है कि समो लिखित विलेखों के अ्रमुसार कानूनों के 


ए) (973) ए० बी० 00: ॥7-+8- 
(१) (4857) 6 एूच० एल० सी 64; 06. - 
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निवंचन में सब्दों का व्याकरखिक श्र सामाग्य अ्र्य ही लगा जाना चाहिए, 
बच्चतें कि इससे कोई अर्थहीनता या लिखत के क्षेप्र भाग से कोई बिरोड या 
प्रतिकुलता उत्पमन व होती हो ॥ किन्तु यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हो तो 
आब्दों के व्याकरशिक ओर सामान्य ग्र्थ में उपांतरण किया जा सकता है भौर 
ऐसी श्रयंह्टीनता या श्रतिकुलता से कच्चा जा सकता है | किन्तु इससे श्रधिक 
उपान्तरण तहीं किया जा सकता है ।” 

पृष्ठ ॥8 १र उन्होंवे निम्नलिखित मत व्यक्त किया-- 

“प्रस्तावना के श्रञ्माव में, मेरे विचार से, केबल दो दक्षाशों में ही 
अशिनियत्रिति के - सामान्य और स्वाभाविक श्रर्य से विचलन अनुज्ञ य है | या तो 
यह दक्षित किया जाना चाहिए कि सम्बन्धित ज्ञब्दों के स्वामाबिक श्र लगाने 
कै प्रथंदोनता उत्पन्न होती है या फिर यह कि यदि श्रइनगत अधिनियमरितति में 
प्रयुक्त माथा का सामान्‍य अर्थ लगाया जाता है तो वह उस श्रथितियर के किसी 
प्रन्‍्य खण्ड के प्रतिकूल या उसका बिरोधो साबित होता है ।” 


लार्ड एटकिन ने पृष्ठ |2॥-22 पर यह मत व्यक्त कियां है-- हि 

“बिस्संदेह यह युस्थिर मत है कि किसो कामून के, जिसके एक से ग्रधिक 
प्रय॑ लगाए जा सकते हों, श्म्दों का भ्रथन्वियन करते समय उने परिणामों पर 
बिछर कर लेना भ्रावश्यक है जो किसी विशिश्ट भ्र्थान्‍्वयत से उत्परत होते हों, 
क्योंकि ऐसे बहुत से परिणाम हो सकते हैं जिनके बारे में यह प्रनुमाव लगाया 
जा सकता है कि विधानमण्डल का ग्राइय उनकी बावत उपबन्ध करना नहीं था | 
प्रत: ऐसे श्रवस्वियन को हो श्रधिमान दिया जाना चाहिए जिससे उक्त स्थितियों में 
से कोई भी स्थिति उत्पस्न स होती हो । किस्तु जैसा कि झुर बनाम चाहे ए० 
घोगलर कम्पनों(?) में लाड हेल्सवरी ने श्रविकथित किया है--स्थायालय का कांबून 
के किसी उपबन्ध के ओवित्य या ध्रतोचित्य से केवल इतना हो सम्वन्ध है कि वह 
उसके द्वारा व्यकत विधानमण्डल के ग्राक्षय का निर्वंचन कर दे ! थदि कानून की 
आधा स्पष्ट है, शोर उसका केवल एक ही भ्र्य तिकलता हो, तो विधानमण्डल 
का केदल वही पशर्ये शोर प्राशव समझा जाना चाहिए जो उसने स्प्टतः 
अभिव्यक्ष कि हो, भोर जो कुछ उसने स्पष्ट शब्दों में श्रधिनियध्तित किया हो, 
उसे ही अ्रवृक्त किया जाता आहिए, मले डी इससे प्रयंहीत या भ्रहितकारी 
परिणाम उत्पन्‍्व होते हों । थदि इस उपघारा की माध्ा झ्श्रिमिकर्भिति के किन्‍्हों 
प्रस्य उपयस्धों से नियन्करित नहीं है तो उसे अ्रवृत्त किया ही जाना चाहिए, क्योंकि 
उसकी भाव! स्पष्ट एवं चसंदिग्ध है, और न्यायिक हैद्ियत से कार्यरत माननीय 
जा्डंशिष्स का इस प्रश्न से कोई वास्ता रहीं है कि डक्‍त उपधारा की नौति 
विवेकपूर्स है था नहीं अथवा उसके परिणाप्र भ्यायोचित्त या ग्रस्यायोचित हैं या 
के हिंतकर या झहितकर हैं ।” 


(") (90) ए० बौ> 02, ॥07 
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निर्देशित भागलों में प्रगसा मामला! था जेर श्राँछ टोरेष्टो बनाम लास्‍्के, (!) किन्तु 
इस मासले को प्रटनों जनरल फ्रॉर ब्ल्थर्टा बनाम श्रटर्नी जतरल फॉर कनाआ (+) 
में श्वष्ट किया गण है। जुडीजियल कमेटी ले पहले निम्नलिल्चित मत व्यक्त किया -« 
“पग्रपीलार्थी की भोर से दी गई यह दल्लील डीक है कि उच्चतम 
स्थायालय प्रौर वो्ड का उस विधानमण्डल के, जिसके विघेषक पर आपत्ति को 
गई है, कौशल से कोई वास्‍्ता हीं है; तक यह भी दिया गया है कि यदि बैंको पर 
अत्यबिक करारोयण के गम्भीर परिणामों के बारे में स्थायालय के सदस्यों के 
दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता है और उसके घ्राधार थर विधेयक 
शक्तिबाह्य घोषित कर दिया जाता है तो यह एक खतरनाक पू्वनिखंय (प्रेस़ीडेप्ट) 
होंगा । लाईशिप्स इस मत से सहमत नहीं है कि यह तर्क ऐसे मामले में 
स्वीक्रार फर लिया जाए जिसमें करारोपणश कारबार की व्यवह्ारिक हृष्टि 
में निषेघात्मक हो ।” 
तश्पक्षचात्‌ बेंक श्रॉफ टोरोब्टो बताम लास्बे()वाले मामले में लुंडोशिमल कमेटी के 
विनिश्चय पर लाईशिप्स ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है-- है 
“उस मामले के कारण उच्चतम न्‍्यायाजप के कूद विद्वान्‌ स्थायाधिपततियों के 
मस्तिष्क में एक समस्या उत्पस्न हो गई है। यह ध्यान देने की बात है कि उस 
मायले में स्यूदेक प्रथिनियम पर दो विनिदिष्ट श्राधारों पर ब्लापत्ति की गई थी। 
प्रथम ग्राघ्वार था कि कर “आ्रस्त के भ्रन्दर ही कराधेय नहीं है' श्रोर ह्वितीय प्राघार 
था कि कर ,पप्रत्यक्ष कर' रहीं है। त तो कभो यह घुराव दिया यया है भौर 
मे ऐसा .सुभाव देने के लिए कोई भ्ाषार ही है कि धषिनियम का प्रभाव यह 
अनुमानित किया गया है कि वह ऐसे बर्ग के विषयों में हह्तक्षेप करता है जो 
अनन्यतः डोमौनियन की शक्तियों के ध्रस्तमंत हैं। दूसरी ग्रोर ऐसो कोई दक्नील 
(शिथ्षिल्ष या प्रतत्तिम) मो नहीं दो गई है कि अधिनियम का उद्देश्य श्रातीय 
भरावक्ष्यक्ताओ्रों के लिए राजस्व जंसे विधिम।स्य प्रयोजन के लिए धन वसूल करने 
के अलावा और कुछ है...... - । बोर गे कभी भी यह स्रधिकथित नहीं किया है 
कि यदि प्रान्तोय शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उससे डोमीनियन- 
शत में तात्विक हस्तक्षेप हो, तो भ्रान्त द्वारा की गई कार्यवाही बेए होगी ।” 
यह मामला यह भी दर्शित करता है कि ग़स्मोर परिरामों पर विचार किया जा 
सकता है। ऐ 
मैं कवीस दनाम जज ध्रोंक्त सिटी प्रॉफ न्डत(२) कोर में लाढे एशर द्वारा व्यवत- 
मत से सहमत हूं । यह मत इस प्रकार है-- 
“यदि सम्बस्छित प्रपिनियम को शम्दाबन्नी स्पष्ट है तो उस्का ही अनुसरण 
किया जाना चाहिए सखे ही उससे स्पष्ट श्रधंहीनता उत्पन्त होती हो । म्यायालय 
का इस प्रइन से कोई वास्ता नहीं है कि क्या विधानमण्डल ने कोई प्र्थहीनता 


(0) (7887) 2 एस« ब्ी० 575, 586. 
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सृष्ट कर दी है। मेरे विचार से घान्य त्थिम संदंव यही रहा है कि यदि प्रवितियम 

को छब्दावली के दो बर्थ निकलते हों भ्ोर उनमें से एक भ्र्वहोनता की स्थिति 

उत्पस्त करवा हो श्रौर दूसरा नहीं तो न्यायालय को यही तिष्कृर्ष निकालना 

चाहिए कि विधानमण्डल का शादय अ्रश्रदीवता सृथ्ट करता तहीं था भ्रोर उसे 

दूसरा श्रर्थ हो स्वीकार कर लेगा चाहिए ।” 

तत्यश्चात्‌ू उसने : जुण्ड बना पेड ओल्डर प्रोपाइटरि साइश्स लिमिट्रेड(!) 
वाले माभसे पें लाडे ग्रोल, एम० श्रार० के मत का अवलम्ब लिया-- 

“मेरे विचार से यह नियम तो बिह्कुल स्पष्ट है और यह मुझे मरे प्रस्थान 
के स्थान १र पुनः लाकर खड़ा कर देता है--अर्यात्‌ प्रथंडीवता का सिद्धान्त-- 
वच्चपि संदिस्थ छ्ब्दों के दो सम्भाव्य भ्रथों में से किसी एरू. निष्क्म को दूसरे 
निष्कर्ष की तुलना में एक प्र्थ अपनाने के लिए प्रंयंद्वीतता या भ्रथ॑वृर्शता स्यायालय 
के लिए सहायक हो सकती है, श्रौर प्रस्सर वह्‌ होतो भो है; तो भी यह एक ऐशा 
सिद्धान्त है जिसे बड़ी सावधानी से लागू किया जाना चाहिए श्रौर यह बात ध्यान 
में रक्ली आनी चाहिए कि प्रधंहीनता के ऐसे अएन की आबत न्यायाधीश गलती 
कर सकते हैं और किस्ली भी दया में उक्त सिद्धान्त को लागू करके प्रवुक्त भाषा 
का मोड़-तोड़ कर ऐसा प्र्थ नहों निकाला जाना था। हिए जो उससे न निकल 
सकता हो; यह एक ऐसा छिंद्वान्त है जिध्का भरोसा तहीं किया जा सकता है 
आ्रौर उसका प्रयोग प्रस्नगत उपबस्ध की माषा के इस अ्रकार दुनलेंखन के सिए नहीं 
किया जाना चाहिए कि वह मूल भाषा से मिन्‍्त हो जाए।" 

पृष्ठ 58 पर उन्होंने कहा है- - 
“मैं तो यही समझता हूं कि लोक-तीति को तरह ग्रबंहीतता का सिद्धान्त 
भो एक उन्छु सल पोड़े की तरह है।” 
मेरे बिचार से लाडे ग्रीन का ग्राक्य यही था कि प्रथेहीनता उच्छु खल घोड़े के ही 
समान है, किस्तु यह संदिग्ध शब्दों के सम्भावित दो पश्रथों में से कोई एक भ्र्थ प्रप्ताने के 
लिए सहायक हो सकता है प्ौर प्रकसर होता भो है और णेस्ा कि मैं ऊपर उल्लेख कर 
चुका हूं, परिश्षामों का प्रयोग स्यायालय इसी रूप में कर सकता है। 

श्री सीरयाई ते पंजाब राज्य बनाम प्रवायक लिह (१) वाले मासले का हव।सा देते 
हुए ग्यांवाधिपति दास का निम्नलिखित मत उद्धृत किया -- 

“हम विद्ान्‌ काउन्छेल की दलील से केक्ल इस सीमा तक ही सहमत हैं कि 
यदि भ्रनुच्छेद की भाणा स्पष्ट श्रौर श्रसंदिम्ध है भौर उसका केवल एक ही अ्र्च 
निकलता है तो स्यायासय का यह्‌ कत्तंड्य है कि वह उसो ्र्य को स्वीकार कर हक 
भले ही ऐसा प्र लगाते में असुविधा क्यों न हो। किस्तु यदि दो ्र्थ निकाले जा 
सकते हों, तो न्यायात्तय को वही श्र्थ भ्रपताना चाहिए जिससे संविधान का 
अनुपालन निर्वाव रूप से श्रोर सामंजस्यपूरो ढंग से किया जा सके । दूसरे ऐसे पर्थ॑ 


(7) (948) ! चास्वरी 445, 59. 
(१) (953) एस० सी० झ्ार० 254, 264. 
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को स्थाग देना चाहिए जो प्रभ्रेह्वीतता उत्पस्न करेया विद्यमान विधि के सुस्यिर 

उपकन्धों को निध्फल करे |! 

उन्होंने सीमा छुल्क कलबटर, बड़ौदा बवाम विश्विलयसिहुजों स्पितिपर एण्ड बीजिंग 
किलस लिमिटेड (१) वाले मामले में दिए गए विनिश्वय के निम्नेश्रिल्वित पेरा का भी 
हवाला दिया-- 
“अर्थान्चयन का यह एक सुस्थिर सियम है कि यदि 'प्रश्मगत कामून की 
ज्ादावली स्वयं मैं प्रधित झोर ग्रसंदिग्प है तो उस शब्दावली का स्वाभाविक भौर 
साधारशा प्र ही लगाया जाना पर्याप्त है। ऐसे मामले में स्वयं शब्दावली ही 
विघायो आक्षय श्रकट करती है / प्र्धॉन्‍्वयन का मह सिद्धान्‍्त भी युस्थिर है कि 
जब बिचाराधीज उपबन्ध के दो प्र्थ लगाए जा सकते हों तो उप्त श्रथे को ही 
स्वीकार किया जाना चाहिए जो उस पद्धति के, जिसका विनियमेतर उस कानूत 
हारा झ्राशमित हो निर्माघ कॉर्यकरण के लिए धुरसंगत हो स्‍ौर जिस भष से 
श्रनिश्चितत्ता उत्पन्न: होती हो उसे प्रस्वीकार कर विया जाना चाहिएं।” 
उ्दोंने उपरोक्त भ्रस्तिम दो मामलों का प्रवलग्म लेते हुए महू तक पेन्न क्रिया कि 
गदि हम 'संशोधन' शब्द का प्र्थ स्रीम्ित कर देते हैं तो प्रशात्री के कार्मकरश में 
अ्रतिश्चितता, टकराव श्रौर शंकाएं उत्परत हो जाएंगी । परिणामस्वरूप हेमें सीमित भ्रये 
नहीं लगाना चाहिए। 

यदि संसद्‌ को प्राक्षेपित संगोपन प्रधितियम पारित करने की शक्ति प्राप्त है तो 
निःसम्देह मुभे संसद्‌ की बुद्धिमत्ता पर ग्रापत्ति का कोई हक नहीं है, क्रिग्तु यवि मेरे 
निर्बंचन का वास्तविक परिराभ तंसद्‌ को मूल झधिकारों प्रोर ऊपर, उल्लिखित बुनियादी 
झपरेखा को तिराकृत करने से रोकंता है तो मेरे विचार से ऐसे निम्नेजन से कोई 
प्रिषिक्षततां, टकराव या पका उत्पर्न होने की गु'जाइस नहीं है । 

उन्होंने हमारा ध्यान बुद्न सिह दाम सभी, अक्छा (*) वाले मामसे में स्पायाधिपति 
हेगड़े के निम्नलिखित मत की ग्रोर ग्राकवित किया-- 

+ “बुत! शब्द के प्र्थ पर विजार करने से पूर्व यह कता देना आवश्यक 
है कि हमें यह मानकर चलना चाहिए कि विधायक, जो जनता के प्रतिनिधि 
हैं, ऐसा विधान ही करते हैं जिसे समान तिष्पक्ष, स्वच्छ भौर स्यायोवित 
मामता है। प्रत्येक विधान का उद्देश्य लोक-कल्याण को प्रागे बढ़ाना है। दुसरे 
झब्दों में--जैसा कि क्राफोर्ड ते धपनी पुश्तक स्टेट्यूटरी कल्टट्रकश्नत में कहा है--' 
सम्पूर्ण विधान-अ्रक्िया श्याय एवं हर्क पर ही प्राश्नित है। परिणामस्वरूप जब 
बताया गया प्रथन्वियन क्र या हास्यास्पद हो या बह किसी भी दृष्टि ते व्याय एवं तर्क 
की तत्समय विद्यमात तिचारधारापों के अतिकूल हो, तो मधिकतर भामभों में बही 
बिदित होगा कि सस्वस्थित कासूत का प्रकट यो सुझाया गया ध्र्थ यह नहीं है जो 
विधायकों द्वारा प्राक्षयित है। यदि इस भ्रात के लिए कोई प्राघार वहीं मिलता है 
कि कानूस का कर या हास्यास्पद प्रभाव विषानमण्डलष द्वारा वस्तुतः झक्मयित था 

(2) (962) । एस० सी० आर० 896, 899. 
(१) (970) 2 एस० सी० झ्रार० 0, 5-65[970] 3 डम० नि० ४० 37. 
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तो इस तक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि दह विधायी श्राशय 
अकट करता है ।” ४ 
मेरी समक से उक्त मत प्रत्यधियों की सहायता न करके उनके विरोधी हैं औ्नौर जब 
मैं पच्चीसवें संशोधन के सिबंदत के भ्रस्व पर विचार करूंगा उस समझ मैं उक्त मतों को 
ध्यात में रख कर उसका निर्वेबन करूगा। 


श्री सीरदाई तथा विद्वान्‌ महान्यायवादी ने संयुक्त राज्य श्रमरीका के अनुच्छेद 5 
भोर कुछ राज्यों के स्ंविधानों के निवंच्रत से स्म्वस्धित संयुक्त राज्य प्रमरीका के सुप्रोम 
कोर्ट, फेडरल कोर्ट और राज्य-स्थायालयों के विनिदुचयों का ग्रम्मी रता से अवलस्द लिया 
है। दूसरी शोर श्री पाललीदाला ने अपने रत के समर्थन में कुछ राज्य-विनिश्द्यों का 
अवसम्ब लिया है 

संयुक्त राज्य ग्रमरीका के संविधान का प्रनुच्छेद 5 हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 
से बहुत कुछ मिन्‍न है। हथालें को सुकर बनाते को दृष्टिसे नुच्छेद 5 का उठस्ण 
लाभकर होगा-- 

*“लजब मो दोनों सदव अपने दो तिहाई बहुमत से ऐसा करना आवस्यक्र 
समझें, कांग्रेस इस संविधान में संशोधन ब्रस्त)बित करेगी था राज्यों के दो-तिहाई 
विधानमण्डलों द्वारा ब्रावेदन किए जाने पर कांग्रेस संशोधव अस्ताबित करने 
के लिए कन्वेन्शन बुलाएगो और ऐस। प्रस्तावित संशोधन विभिन्‍्त्र राज्यों के तीन 
चोग्याई विधानमष्डलों द्वारा या डुन्वेन्सत में उनके तोल-्चरौथाई बहुमत से 
अनुस्मधित हो जाने पर प्रगुसमर्थत के दो तरीकों में से जिसे कांग्रेस शस्तावित करे 
उस्तके क्षरा समर्थित हो जाने पर दोनों हो दशाश्रों में समी ग्राश्नत्रों शोर प्रयोजनों 
के लिए इस संविधान के भाग के रूप में क्घिमान्य होगा; 


परन्तु यह कि ऐसा कोई मो संच्ोधत जो 808 से पूर्व किया जाए, किसी 
मी प्रकार ब्रषम प्रनुष्छेद की न्वीं धारा के प्रथम सौर चतुर्थ दण्ड को प्रभावित 


अंग्रेजी में यह इस प्रकार है-- हे 
[. #ग॒ा॥ढ ऐकाइा०5ड, ऋ्ीषय९ए८४ 9० ई॥05 ० 0०७ प्रि००5६४ आ्वं। तवला। 
६ ए८०८8३क॥३, आ8॥ ७7०%056 .80९०एव७७००१३ ३० कांड एजाउतोएत०७, ०0; 
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नहीँ करेगा भौर यह कि किसी भी राज्य को, उसकी सम्मति के विना,. सीनेट में 

समान मतदान करने के उसके भ्रधिकार से वंचित न किया जाएगा।” 

यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 5 संविधान के संशोधन के लिए दो प्रक्रम उपबन्धित 
करता है । प्रथम प्रक्रप हे संशोधन का प्रस्ताव और दूसरा प्रकम है प्रस्ताव का अनुस्मर्थत 4 
अंस्ताव या तो कांग्रेस के दोनों सदतों के दो-तिहाई बहुमत से रखा जा सकता है या 
विभिन्‍न राज्यों के दो-तिहाई विद्यानमंण्डलों के ग्रावेदन पर कांग्रेस द्वारा बुलाए मए कन्वेन्शन 
द्वारा रखता जा सकता है। 

कांग्रेस यह दय करती है कि दोनों में स्रे कौन-सा निकाय शभ्रस्ताव का अनुसमर्यंत 
करेगा । यह या तो तोन-थौधाई राज्यों के दिधानमण्कल हो सकते हैं या तीन-चौथाई राज्यों 
का कम्वेस्शन हो सकता है । 

यदि प्रस्ताव क्वेन्शन ने रखता हो झोर उसका तीन चोयाई राष््यों ने कन्वेस्सत 
में श्रनुसप्रथेन कर दिया हो तो इस बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता है कि संशोधन 
जतता ने किया है। इसी प्रकार यदि अस्ताव कांग्रेस ने किया है और प्रनुसमर्थन कम्बेन्सन 
ने किया है तो भी यही समझा जाएगा कि संविधान में संशोधन जसता ने क्रिया है। इस 
संदर्म में कांधरेस द्वारा प्रस्ताव भौरे राज्य के तीम-चौथाई विधानमण्डलों द्वारा प्रमुध्मर्थन 
को जनता द्वारा की गई कार्यबाहो माना जा सकता है। किस्तु ध्यान देने योग्य बात यह 
है कि कांग्रेत, जो एक "परिसंधीय विधानमण्डल है, स्वयं संविधान संज्ञोषित नहीं 
करती है । 

* आरत में स्थिति भि्त है। यहां स्रंसद्‌ को हो, जो परिस्ंघीम विघानमण्डल है 
सेबिधान संशोधित करने को शक्ति दी गई है, किन्तु संशोघर परस्तुक में उहिलखित 
विषयों की बाबत नहों किया जा सकता है। मैं यह पून्रः बता दू कि मूल प्रधिकार सहित 
अन्य बहुत से महत्त्वपूर्ा उपबन्ब परन्तुक में उल्लिखित नहीं हैं । क्या हम कह सकते हैं कि 
संसद॒ द्वारा डिया पया संशोधन जनता द्वारा किया गया संभोधन है। यह एक ऐसी बात 
है जिसे चौयीसवें संशोधत से पूर्व यथा विद्यमान भनुक्छेद 353 में प्रयुक्त “इस संविधान के 
संशोधन! पद का सही भ्रय लगाते सभय ध्यात में रखना होपा । 

अंगुक्‍त राज्य प्रमरीका का भ्मुच्छेद 5 अनुच्छेद 368 से एक प्रौर दृष्टि से भी 
भिव्म है। उसके द्वारा संझोपन-क्क्ित पर प्रमिम्यकत निर्दस्थन लगा दिए गए हैं। प्रथम 
निर्यन्‍्धत, जो अ्य प्रश्रभावी हो गया है, प्रथम अनुच्छेद की नवों घारा के प्रथम और 
चतुर्थ सण्डों के बारे में है भर ढितीय निेस्थन सोनेट में राज्य को उसके मताधिकार ते, 
उसकी प्रम्मति के बिना, वंचित करने से सम्बन्धित है। प्रनुच्छेद 368 की तुलना में 
अनुच्छेद 5 में उपरोक्त व्यापक झन्तर होने के भ्रलावा, भारत का संविधान ऐसी कई यातों 
में उससे भिस्‍्त है जो संविधान संशोवित करने की संसद्‌ की शक्ति के विस्तार से सम्बन्धित 
हैं।. संक्षेप में बे इस प्रकार हैं-- स्वादीनता-संग्राम को प्रृष्ठभूमि, इस संग्राम के दौरान 
झशिव्यवत विभिम्त राष्ट्रीय भावनाएं, 22 जनवरो, 947 के 'भ्रब्जेक्टिव रेशोल्यूशन' 
(छह श्यों का संकल्प) में यथा उल्लिखित राष्ट्रीय उहं श्य और प्रत्तावना, गारत-राष्ट्र का 
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4०एधर०व ॑ 8 ०प०७। ४णगी १8: 40 05 86088, 
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जटिल ढांचा, जिसमें विभिन्‍न ज्ञातियाँ, दर्म और भाषाएं तथा ग्राभिक-विकास के विपिस्त 
पर्रप्त सम्मिलित हैं। संयुबत राज्य अमरीका में राज्यों का अपना-प्रपता संविधान है । 
उन्हें परिश्रंषीय संविधान के धनुकूल प्रपने संविधान में संशोधन करने का श्रधिकार है । 
आरत में राज्य, संविधान का वहूं जाग संझ्ोषित नहीं कर सकते हैं जिसके प्रधीन उनका 
गठन किया गया है। ऊम्हें कुछ विनिदिष्ट विषयों पर बिघान करने को लक्ित प्राप्त है । 
अषतिष्ट लबितयां संसद्‌ में विहित हैं । 

संयुक्त राज्य अपरीका के सुप्रीम कोर्ट के विनिडचयों का हवाला देने से पूर्व मैं यह 
कहना चाहूँग! कि उस ग्यायाल़य हे समक्ष श्रभी तक ऐेसा प्रइत उत्पन्न तहीं हुआ है जैसा कि 
हमारे समक्ष मोजुद है । ब्या प्नुच्छेद 368 के श्रधोन श्रपनी शवित के प्रयोग में संतद्‌ 
भ्रनिवाये बुनियादी तत्त्वों भौर एक मूल प्रविकार के पश्चात्‌ दूसरा पूल प्रधिकार, जिसमें 
वारू-स्वातर्ूय धारक स्वातरूय, जीवन-स्वातर्व्य सम्मिस्ित है, निराकृत कर सकती है ?ै 


. प्रमरीकी विनि्चप इस संदर्भ में सहावक हो सकते थे यदि उक्त मौलिक प्ररत उसके समक्ष 


उठाए गए होते और वद परिसंधौय संविधान संशोधित करने की शबित कांग्रेस के दो- 
तिहाई बहुमत को उपलब्ध होती । 

हांक्स बनाम स्मिय (?) में न्‍्यायालय के समक्ष प्रदत यह था कि क्‍यों राज्य संविधान 
कै प्रनुल्छेद 5 के प्रधोन प्रस्थापनाओरों का अ्नुसमर्थन करते समय प्रगुच्छेर 5 में उल्लिजित 
प्रमुध्मर्थन की रीतियों का (प्र्धात्‌ कांग्रेस द्वारा यथा विनिश्चित विधानमण्डलों द्वारा 
या कल्वेस्शवों में) ही भ्रतुसरशा करेंगे, श्रथवा कया दे प्रस्तावित संशोधत का पनुसम्थत 
प्रपते संदिषानों या कानूनों में उल्लिखित जनपत-संग्रह (रेफ़े०४भ) सम्मस्वी उपबस्धों के 
धनुसार करेंगे । 

न्यायालय ने श्रशिनिर्धारित किया कि “प्रनुसमर्यंन की रीति. तय करना ऐसी 
राष्ट्रीय शत्रित का प्रयोग है जो संधिधान द्वारा बिनिदिष्टतः प्रदात की गई है “और” 
“प्रमुष्छेद की भाषा स्पष्ट है गौर उसका तिवंघन करने में कोई सम्देह पैदा नहीं होता है ।/ 
स्यायासय ने महू भी तय किया कि यह द्ञक्तित डांग्रेस को दी गई है भो< इसका केवल 
दो प्रकार से हो योग किया ज्ञा सकता है, भर्थात्‌, राज्यों के तीव धौयाई विधानमष्डलों 
द्वारा या तीत-चोयाई राज्यों में कस्वेन्शन द्वारा । 

अ्यायालम ने यह भी वितिदिचत किया कि परिसंघोय संबिषरान में प्रस्तावित 
संशोघत के प्रनुसमर्भन की क्षक्ति का खनोत परिसंघोय संविधान ही है प्रौर राज्य द्वारा 
अ्रनुरामर्थद का कार्य उसी परिध्षंघीय संविधान द्वारा प्राधिकृत है, जिसे राज्य श्रौर उसकी 
जनता, दोनों की हो भ्नुभति (एस्ेभ्ट) प्राप्त है । 

उक्त मामखा संविधान के थरनुक्छेद 368 के निवंचन में हमारी सहायता नहीं कर 
सकता है । 

अब हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिद्चितत रहोड़ ऋाइसलेस्ट बनाम पालमर (१) वाले 
आमले पर विचार करेंगे। ग्रह मामला गअट्ठारहवें संक्षोघतत और राष्ट्रीय अतिषेध विधि 
(वोल्स्टेड ऐक्ट ) के कुछ सासान्य शक्षणों की विविमान्यता से सम्बन्धित था| न्याय/लय 


(?) 64 लॉयस्स इडिसिव 87. 
(१) 64 चॉँयर्स इड्शिव 946. 
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ने प्रपने निष्कष-ग्राघार नहीं बताए थे । निष्कर्षों में से निष्कर्ष संख्या 4 भलोर 5 हमारे 
प्रयोजन के लिए सुसंगत हो सकते हैं। विद्धाद्‌ काउस्सेल ने उक्त निष्कर्षों का श्राधार फो 
गई बहस (जो 64 सॉयर्स इंडिशन में प्रतिबेदित है) और 264 फेडरल रिपोर्ट्स 86 
में विद्वान स्थायाधिपतति द्वारा व्यवत कारण बताया है, किन्तु उक्त विनिश्वष सुप्रीम कोर्ट 
ने उलट कर प्रप्रत्यक्ष रूप में भ्रस्वीकार कर दिया है । 

काउस्सेल ने अपने उक्स तक के समभेन में विद्वाम्‌ भ्रपरीकी लेखकों का यह मत 
उद्धृत किया है कि भरद्ठा रहें संघ्रोधन की विधिसात्यता के विरुद्ध तर्क प्रस्वीकार कर दिए 
गए हैं, भसे ही ग्रस्यीकृति के कारण नहीं बताए गए हैं। मैं संयुकत राज्य अमरीका के 
सुप्रीम फोर्टे के न्‍्यायाभिपतियों का आदर करता हूं, किन्तु यदि उन्होंने निर्णय-प्राघार नहीं 
उल्लिखित किए हैं तो विनिश्वय म्राधार (रेश्ियो) सुनिदिचत करना कठित ही जाता 
है । विनिश्चय यदि न भो होता तो भी मैं भरट्टा रहवें संशोधत को विधिमान्य प्रभिनिर्धारित 
कर देता, बशत कि यह संशोधन हमारी संसद्‌ ने किया होता श्रौर हमारे संविधान में जोड़ 
दिया होता, क्योंकि मेरे मत से ऐसे संशोधन द्वारा न तो मूंस प्रधिकार ही छिनते हैं भोौर 
न संविधान के बुनियादी ढांचे में ही ऐसा कोई प्रिवरतंन होता है जिससे कि संज्ञोवन 
प्रस्तावना या संविक्षात की बुनियादी रूपरेखा के बाहर हो जाए । 

यूनाईठेड स्टेट्स भ्रॉफ प्रमरोका वताम्र विलिक्म एच० सोरेम (१) भो भट्टारहवें 
संशोधन से सम्बन्धित या। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे श्रभ्रिनिर्धारित किया “था कि अद्ठारहवें 
संक्रोधन को उचित झनुसमथेन नहीं पिला है, भ्रत: यह संविधान का प्रंग नहीं हो सकता 
है । सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रत्यधियों की दल्लील यह थो कि वद्यपि भनुच्छेर 5 की जिसके 
द्वारा अनुप्तपर्थव की रीति, प्र्थात्‌ भ्रनुसेघर्थव विधानघण्डलों द्वार। होगा या कम्वेस्थान 
द्वारा, तय करने को बाबत कांग्रेस को क्षवित प्रदान की गई है, भाषा स्पष्ट है फिर भी 
इस संक्ोधन का प्रनुसभर्थन कम्देस्शन ही कर सकता था । प्रत्यवियों ने यह विवेदत किया 
कि संशोधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो परिस्तंघोय ल्लोत या तम्त्र को प्रकृति में 
परिबर्तत करते हैं भोर दूसरे वे जो नागरिकों की स्वतग्त्ता को प्रभावित करने वाले 
विषयों में परिवर्तन करते हैं । उनत दोनों प्रकार के परिवर्तनों में प्रस्तर है। उक्त मामले 
में संशोधन-दवित की सीमा को बाकत कोई प्रईन उत्पत्त नहीं हुआ था। दूसरे बब्दों में 
उक्त मामले पें यह प्रइत तहीं उठाया यया था कि संशोधन की वियय-वस्तु संविधान के 
प्रभुच्छेद 5 के प्रत्तगेंत है या नहीं । 

स्यायाजय ने यह निर्भप दिया कि भनुसर्यंन को रीति की बावत विकल्प पुणुंत: 
कांग्रेस के विदेक पर प्राधारित है। उनका मत था-- 

“अनुख्येद 5, संविधान के भूल प्रारूप के ही एक भाग के रुप में कल्वेन्सन 
में एकत्रित जनत। के समक्ष रखा गया था। उम्होंने संशोधन के प्रनुसमर्थन की 
रीति तय करने की आबत श्रम्ति स्वेष्छा से कांग्रेस को दी थी। जब तक बह 
अनुच्छेद संशोधित बहीं कर दिया जाता तब तक भ्रनुश्तमर्थन को रीति तय करने 
के लिए जनता के प्रत्यायुक्त-प्रभिकर्ता (डेलीग्रेटेड एजेण्ट) के रूप में कांग्रंस ही 

“कार करती रहेगी | 


() ?5 बॉय इकिशविन 640. 


_फ-- 


त्ऊ़ 
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न्यायालय ने यह भी निरुंय दिया कि ग्रद्ठारहवां संशोपन जनता द्वारा शनुच्छेव 5 
के श्रधीन कांग्रेस को प्रस्यायोजित कृस्यों को सोचित पर विशिष्दत: प्रभावित नहों करता है। 

भरे विचार से उक्त मामला प्रत्यथियों के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं 
हो सकता है । भनुच्छेद को स्पष्ट माघा के भ्राघार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
कि प्रनुसमर्थत को रीति की बाबत विकत्प कांग्रेस को सौंपा गणा है॥ ऐसा कोई प्रदन 
अ्रस्तुत मामले में विचारावीन नहीं है । * 

श्री सीरबाई ने यह तक दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय स्ले यह दर्शित होता है 
कि संविधान के प्रट्टारहबें संश्रोचच की प्रविधिमास्थता दो प्रकार के ग्याधारों पर 
आश्रित है; प्रयम प्रकार में दे ग्राघार प्राते हैं जो, भ्रमेण्डमेष्ट (संशोघन) थाब्द के प्र्थ 
प्रोर दक्षम संशोधन या परिसंघीप पद्धति की प्रकृति का संविधान के अनुच्छेद 5 पर 
प्रभाव, से सम्बन्धित हैं, प्रौर यह कि भ्रनुच्छेद 5 द्वारा कम्बेन्सन या विधानमण्डल द्वारा 
अनुसप्र्थंन की दो वैकल्पिक रीतियां विहित करने से यह दर्शित होता है कि जब संशोधन 
जनता के श्रथिकारों को प्रभावित करता हो तो उसका अनुसमर्थत कन्वेखान द्वारा ही 
होना चाहिए । ढितीय प्रकार के भाधार वे हैं जिनके प्रयवार पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रह्ठारहवां 
संझोधन भ्रविधिमास्थ घोषित किया है। उनका मत था कि “संशोषत का सार, भौर 
परिशामस्वहप धूर्भत$ मए संविधान का सार, सरकार की बिद्यमान न्यायिक क्षाखा द्वारा 
पअ्रभितिर्धारित राजनीति-प्लास्त्र, सप्ताज-शाध्त्र, श्रय॑दासस्त्र प्रादि के विशिष्ट सिद्धास्तों के 
अनुरूप होना चाहिए ।” ५ 

तत्पश्चात्‌ उन्होंने बताथ। कि का उम्सेंल ने द्वितोय गूप में उल्लिखित ग्राघार, जो 
बहुत कुछ श्री पालखोबाला के तक के ग्रनुरूप ही हैं; सुप्रीम कोर्टे के समक्ष प्रस्तुत नहीं 
किए ये प्रौर इसलिए इन प्लाघारों को हमें पूरंत: अस्वीकाये घातना चाहिए । किन्तु मेरे 
बिचार से श्री पाल्स्वोवाला के तर्क हितीय ग्रुप में उल्लिखित झाघारों के प्रमुखुय पहीं हैं । 
यह सच्च है कि मरवरी के - “दि लिसिटेकनल्स प्रयाग दि अमेण्डिग पॉवर, 33 हारवई लॉ 
रिश्यू 232”; प्रौर मैक सोरती के--“इस दि एट्टीन्‍्च भ्रमेण्डमेण्ट वॉयड बिंकाज झॉफ 
इट्स कृष्टेण्ट्स ?” 20 कोलिस्स लॉ रिव्यू 499 जैसे लेश् मेरे समक्ष रखे गए थे किन्तु 
उनका प्रयोजन कुछ और ही था ।-वस्तुत: जिला न्यायाधीश ते उक्त लेखकों की धालोचता 
करते हुए कहा था कि ये लेखक “संक्षोन के सार को सांबिबानिकता प्र विचार करने 
में” फंस गए थे । यही प्रइन हमारे समक्ष भी पेश है । जिला न्यायाधीक्ष का म्रतथा कि 
उक्त सार या विषय-वस्तु भौर उधे अंगीकार करने की रीति के बोच विद्यमान सम्बन्ध 
के कारण उसका सम्बन्ध ग्रट्ट/रहवें संशोधन की विषय-वस्तु से था (८5 969) ॥ 

मैं संक्षोधन की विधिसान्थता की परख राजतीतिशास्त्र, समामशास्त्र या भ्रय॑क्षास्त्र 
कै किसी विशिष्ट सिद्धान्ठ के झाषार पर नहीं कर सकता हूं ॥ हमारे संविधान को ऐसी 
कोई भी पार्टी कार्यान्वित कर सकती है जिसकी भ्रजातान्बिक संस्याओं में आस्था हो । 
कसौटी तो संविधान-निर्माताग्रों का आशय ही है। यह भाशय संविधान से भर जिन 
परिस्थितियों में बह प्रारूपित या ग्रविनिवधित किया गया है, उन परिस्थितियों से प्रकट 
हो सकता है । 

फिटीशनरों भौर प्रत्य्ियों, दोनों ने ही, राज्य-म्वावालयों के अदेक विनिदषयों 
का हुवाला दिया है, किन्तु राज्यों के संविधान के आहृपश को क्षर्ते और परिस्थितियां 
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इतमी भिन्न हैं कि उक्त विनिश्चय हमारे कार्य में सहायक नहीं हो सकते हैं। तथ्यतः 
संविधान में संशोधन सर्देव जनता ही करती है। 

संविक्ात संग्रोधित करने की शक्ति की बाबत ये विनिरचय अधिक सहायक नहीं 
हैं क्ष्योंकि “राज्य के संविधान में संशोधन श्रन्तव:, जनता के मतदाप् से ही होता है--इसमें 
कोई प्रपवाद नहीं है | साधारणतथा प्रस्तावित संश्षोधत जनता के अनुमोदन या निरनुमोदन 
के लिए दो झूपों में उसके फस भेजा जाता है--सम्पू्ण दस्तावेज के पुनरीक्षण के स्पष्ड 
उर्ेब्य से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के कन्वेस्शन के संग्रक्त रख कर था 
संविधान के विशिष्ट विषयों को संशोधित करने के लिए विघानमण्डलों हारा (भपने हारा 
अनुपोदित) प्रस्थापना रख कर । किन्तु कुछ राज्यों में सांविधानिक संशोधन विधानमण्डल 
के बाहर नागरिकों के विधि निर्माण के ग्रधिकार (इनिश्विएटिव) थौर लोकगत-संग्रह की 
कार्यवाही के प्रधान प्रस्तावित किए जा सकते हैं, श्रौर राज्य के संविधान में संशोधन करने 
के लिए उक्त कार्यवाही के भ्रधीत विधानमण्डल के बाहर नाप्रिकों के विधि निर्माण .के 
प्रधिकार श्रौर लोकभत-संग्रह द्वारा कानूनों के प/रित किए जाने की प्रक्रिया की श्रपेक्षायं 


कं अनुसरण किया जाता है ।” (प्रमरीकन ज्यूरिसप्रडेन्स खण्ड 6, द्वितोय संस्करण, 


पृष्ठ 20) | टिप्यण संख्या 9 में निम्नलिखित कथन क्रिया गया है-- 

/सांविध।निक संशोधन का प्रनुसमर्थेन था संविधान«संशोधित करने को 
प्रक्रिया का एक भ्रति परहसुमपूर्ण ठत््य है।” (टांउड बनाम संडल्स-208 जी ए 
838, 69 एस ई द्वितीय संस्करण 742)। यह प्रदतन, कि क्या सांविधानिक 
ज्षर्तों के प्नुस्तार जनता ग्रपनी संशोश्वव-शक्ति किसी प्रभ्य को प्रत्यापोजित (डेखीग्रेट) 
कर सकती है--उदाहरुणा्थ किसी सांविधानिक कृन्वेम्शन को--यह एक ऐसा प्रदन 
है जिसके लिए कोई प्राधिकृत व्यवस्था नहीं है। दिलचस्प प्रदन यह उत्पम्न होता 
है कि ब्या यह द्क्तित विधानमच्डल को. प्रत्यायोजित की जा सकतो है, पौर यदि 
को जय सकती है तो क्या वह बिल्लत, जिसे क्षेक्रोधित करते फे लिए विधानम'्दल 
सशक्त होगा, संद्रोधन के पदचातू भो सही श्रथों में संविधात बनी रहेगी ।” 


अक्ते टिप्पण से यह स्पष्ट है कि जिन संविधानों द्वारा संशोकन की श्षक्षित संसद को 
दी गई है उतके निर्तेत्न के लिए विभिश्चयों का हवाला देना निरंघंक है। 

संविधान संशोधित करने की बाबत जनता और विधानमण्डल को क्षनित के बीच 
प्रन्तर है। यह अन्तर एक्स पारि ओमती डो० स्ो० करवो(!), में स्पष्ट किया गया है 
भौर यह मामला प्रत्यर्थी द्ारा उद्धृत मामलों में धर एक है। न्यायालय की श्रोर से निर्शंय 
देते हुए न्‍्यायाविषति मेक्‍्कोर्ट ने एलन अनास स्टेड वाले मासले से प्रभेद किम्त प्रकार 
किया है-- 

“पिटीशसर ने केवल एक हो नजीर पेश की है जो इस दलोल का समर्थन 
कर सकती है कि संविधान के भ्रधिक्ार पत्र (बिल ग्लॉफ राइट्स) सम्दस्धी 
उपकबन्ध संग्ोधित नहीं किए जा सकते हैं (उक्त एसल बंताम हहेड बाज़ा मामला) । 
परोक्षा की जाने प्र उक्त मामले से यह प्रकट होता है कि प्रार्कास के संविधान 
में यह उपबन्धित है कि “परूतु यह है कि विधानमध्हल विहित प्रकिया का 


(7?) 36 ए० एल० ब्ार० 45, 455. 


डे 


नर 
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अनुपालन करके, प्रस्तादित संशोबन पर (राज्य की जनता का भत ब्राप्त किए 
बिता हो संविधान संझोधित कर सकठा है भोर उस संविधान के ब्रधिकार पत्र में 
एक ऐसा उपबन्ध था जो ब्रार्कात के संविधान में नहीं था, धर्षातू--'इस अनुच्छेद 
का प्रत्येक उपवन्ध सरकार की सामान्य झक्ति से ग्रपवादित है' ।” 


न्यायालय ने ठय किया कि उक्त खण्ड द्वारा अधिकार पत्र सम्बन्धी उपक्धों 
को, संझ्ोघित करने के लिए विधानमण्डल को प्रत्यायोजित प्राघिकार से, बाहुर 
कर दिया गया है श्रोर ऐसे संशोघन का प्रध्चिकार जनता के लिए आरक्षित कर 
दिया गया है, जिससे कि उक्त मामला इस बात के लिए एक निर्शायक व्यवस्था 
हो जाए कि ऐसे संज्ोघन स्वीकार करने का ग्रधिकार जनता को ही प्राप्त है 

अस्तुत मामले प्लोर उक्त मामले के बोच स्पष्ट श्रभेद दर्शित किया जा 
सकता है, क्‍योंकि झ्ार्कौन के संविद्यान में किए गए संज्योधन को भ्रभादी बनाने के 
लिए यह ग्रावश्यक है कि प्रस्थेक प्रस्ताबित संशोधन को राज्य के निर्वाचन के 
समय जनता के ग्रमिलिखित मतदाताश्रों के बहुमत का समर्थन आप्त होना चाहिए 
और परिणामस्वरूप जब जनता संश्ोघन अनुमोदित करके स्वीकार कर से तो 
ऐसा संज्ोबन किसी विशिष्ट विषय की बाबत जनता की. इच्छा की प्रत्यक्ष 
प्रभिग्यक्ति हो जाता है, श्राहे वह संक्षोध्न जनता द्वारा प्रस्ताकित किया गया हो 
चाहे विघायो संकल्प द्वारा । 


मेरे समक्ष एश्स कलाम स्टेट में दिया गया विनिष्वय श्रस्तुत नहीं किया गया है 
किश्तु पृष्ठ |(457 पर किए गए टिप्पण से यह अकट होता है कि यह छात स्वीकार को 
गई है कि सांविध्यतिक उपबन्ध निरसित किया जा सकता है बरतें कि ऐसा निरस्त उचित 
रीति में, भर्थातू ऐसो जनता ने किया हो जिसे ऐसा करने का अ्रविशेषित अश्रथिकार प्राप्त 
है। स्यायालय ते कहा -- 

“और जनता इस बविश्वेषित अ्विकार का सांविधानिक श्रयोग साधारण 
सभा (जनरल असैम्बली) को -विघावी कार्यवाहों के माध्यम से विधि द्वारा यह 
जपवन्धित करा कर कर सकती है कि सरकार का पूर॑त: या भागवत: पुनर्गठन या 
उसमें सुधार सम्पूर्ण जनता के कम्बेम्शन को बुला कर कराया जाए। प्रौर ऐसा 
कन्वेन्शन जब बुलाया जाए छोर उसे अनतः को समाम्पृ्ण प्रमु-ल्क्तियां (उ 
झकितयों को छोड़कर जो परिसंधीय सरकार को प्रत्ययोजित कर दी गई हों) 
प्राप्त हों, अधिकार पत्र में घोषित सिद्धास्तों में से कोई मी सिद्धान्त साबिकार 
रद कर सकता है या उसे उपान्तरित कर सकता है, ब्षते कि प्ररिसंदीय संविधान 
द्वारा उसे ऐसा करने से वर्जित तन कर दिया गया हो ॥/ 


दोनों हो पश्षका रों ने सुविज्ञ ओर सुविस्यात लेखकों का हवाला दिया है । मैं उनहे 
श्रति निर्देश करता लामकर नहीं समझता हूं क्योंकि भारत के संविधान का निंचन उसके 
निर्बस्थनों और देश की ऐतिहाहिक प्रष्ठमूम्ि एवं परिस्थितियों के प्रनुसार किया जाना 
चाहिए। भारत के संविधान की जो व्याख्या को गई है उसे उद्धृत करने से यह निलय 
शोजिल हो जाएगा। पैंने दोनों ही पक्षकारों की विस्तृत एवं महत्वपूर्ण बहस सुनी है 
झौरू निर्वंचनन करने में मुझे प्रपता दी मस्तिष्क खग/ना काहिए [ 
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विहान्‌ महास्यायवादी ने हमारे समक्ष 7] मंविषानों के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। 
इस गवेषणा फी मैं अ्नंता करता हूं किन्तु अनुष्छेद 368 के तिर्बंचत के लिए मेरे 
विचार से- यह सामग्रो सहायक नहीं है। पहलो वात तो यह है कि प्रस्वेक संविधान 
की माधा एवं स्वकूप मिस्त-भिन्‍न हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में किए गए विनिश्चयों 
कै प्रलादा ऐसे कोई गन्य न्यायिक विनिदच्य नहीं हैं जिनसे हमें इन संविधानों के संश्ोघन 
सम्बस्घी सण्डों का स्र्य लगाने में मागंदर्शन प्राप्त हो सके । जब संस्द्‌ के एक भ्रधिनियम 
पर आधारित तक उसी संसद्‌ के दूतरे अ्रधिनियम के सम्वस्ध में देना लामकर नहीं होता 
है तो फिर एक संविधान पर श्राघारित तक प्रन्‍्य पूर्णतः सिन्‍्त संविधान के सम्याधध में 
देना श्ौर भी निरथंक होगा [किमिध्गर क्षोंक स्टास्प्स स्ट्रेट्स सेटलमेण्ट्स बनाम प्रोई 
ओंग ह्थाम (!) और बेर झाँफ टोरोण्डो वताम लास्ये (२) देखिए] 

बहस के दौरात काउस्सेश का ध्यान सैंते श्रायरलेण्ड के सुप्रीम कोर्ट के उस्त 
जिभिदय को ओर प्राककित किया जो उतने दि ह्टेट (छेट दि अश्तोफ्यूधात प्रोक जुरेलिसा 
रेयात) बनाम ढेप्टेन माइकल लेमान ओर कुछ भ्रस्‍्य में दिया है प्ौर जिसका प्रश्यधियों ने बहुत 
सहारा लिया है । मैं यह बता दूं कि यह .मासला गोलक नाय वाले मामले की सुनवाई के 
समय स्थायपीठ के समक्ष उद्धृत सहीं किया गया था । इस मामले पर भली प्रकार विचार 
करते के पश्चात्‌ मेरा यह विचार है कि वह एक सिभ्त मामला है जो संविधान के 
पनुच्छेद 368 के निर्वेधन के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं करता है । 

अ्रायरलैण्ड के संबिधान के धनुख्छेद 50 ग्रोर भारत के संविधान के प्रनुच्छेद 368 
के औच प्रस्तर समझने के लिए प्रसंछोधित प्रनुन्छे 50 का उद्धरण .प्रावश्यक है। वह 
इस प्रकार था-- 

% ८50 भ्रनुसूचित-सम्दि के मिबस्धनों के प्रनुखार इस संविश्वानकों 
प्रारिचटास द्वारा संशोधित किया जा संकता है, किन्तु ऐसा कोई भी संशोधत, 
जो प्राश्थिटास के दोनों खदमों द्वारा पारित कर दिया भया हो, इस संकिषान 
के प्रवर्तत की तारीख से ब्रांड बर्ष बीत जाते के पश्चात्‌ तब तक वेध नहीं माना 
जाएगा जब तक कि वह भ्रारिचदास के. दोतों सदनों द्वारा पारित हो जाने या 
पारित हो गए छमझे ज!ने के पश्चात्‌, जनता के लोकमत-संग्रह के लिए प्रस्तुत 
ने कर विया गया हो घौर जब तंक कि रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं के बहुमत ने 


भ्नप्रे जी में यह इस प्रकार है-- 

30: #&7९०व/7शयां ० (08 एग्राश्ापप्रयंजा क0ां9 !96 860649|29 
वु7९॥(५ ॥3) 06 ॥806 ७५ (068. 0/76800088, 006 00 8ए९॥ #ा0९५07॥०॥/, 
ए285०6 99 ७०७ घु०056७ ९. जटबलो88, अधि हर छाज़ा80०0 ० 
& एथ्लां०4 ० ढांह( १०३०४ ॥09 (06 63:6 0 088 ००७7६ (0 0फुलक्षाण 
ज॑ क$ (गहरा प/00, 50३) 600०6 89, 0७४॥९७६ (॥6 उद्घधद ४७॥॥), 
बहिदा व. 88$ 06०॥ 98350 07 त०्टा८वे (0. 08४8. फशशा 935586 99 तह 
$भ9 (४० सिंए7९5 ड़ 0४0६8८४95,. 8896. ए९८॥ - ३300॥/(९0 ०६ 
हक्षक्षशातैए एज धार 9९००, 390 ७8)६5५ 8 गबंगा।॥ ए वह तार गा 


(!) (2953) ए० सी० 378, 389. छ 
(5) (88१) 2 ए० सौ* 575, 587. 
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सोकमत-संग्रह में भ्रपता मत न दे दिया हो प्लौर जब तक कि या तो रजिस्ट्रीकत 

मतदाताघों रा बहुमत या फिर कुल डाले गए मतों क॑ दो-तिहाई मत ऐसे संशोचन 

के हक में क॒ पड़े हों । उक्त भ्राठ वर्ष को कालावधि में ऐला कोई भी संशोषन 

साधारण विघायी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है पौर वंह श्रतुस्छेव 47 के 

उंपबन्धों के म्रघीत होगा ।” 

यह ध्यान देले योग्य बात है कि उक्त अनुच्छेद में उल्सिल्ित श्राढ वर्ष की 
कालावधि के बीत जाने के पदचात्‌ संशोधत-शकित ब्रारिचटास के पास नहीं रह गई थी, 
क्योंकि उस कालावधि के पदचात्‌ श्रत्येक संझोषत का भ्रारिषटास के दोतों सदनों द्वारा 
पारित होता प्रौर तत्पश्चात्‌ लोइमल-संग्रह के लिए श्रस्तुत किया जाता अ्रतिवायें कर 
दिया गया या | लोकमस संग्रह की दार्स यह थी कि ऐसे संग्रह में, रबिस्ट्रीकृत मतदाताओं 
के बहुमत ने मतदात किया हो प्रौर या वो रजिस्ट्रीकृत मतदाताश्रों का बहुमत या फिर 
डासे गए कुल मतों के दो-तिहाई मत ऐसे संशोधन के हु में पढ़े हों - भ्रतः भरा कर्ष बीत 
जाते के पश्चात्‌ संशोधव स्वयं जनता ही कर सकतो यी। सेज्ञोपन-अक्रिया से जनता का 
ऐसा कोई सोधा सम्बन्ध भरनुच्छेद 268 द्वारा नहीं जोड़ा गया है। 

प्रायरलेण्ड के संविधान भौर भारत के संविधान के बोच एक धोर भी धन्तर है । 
उसमें ऐसा कोई भी भ्रष्याय नहीं है जिसका क्षोषंक मूल भ्रधिकार हो । प्रनुच्छेद 32 जेसा 
कोई प्रस्याभूव (यारष्टीड) उपबस्ध भी उसमें नहीं है। प्रावरलैण्ड के संविान में मूल 
अधिफार” पद का साशय लोप किया गया है। (बरा 'झो' ब्रिएत के प्रायरिक्ष कस्टिदयुदन 
के पृष्ठ 67 का टिप्पश 9 देखिए) । इसी प्रकार श्ायरलेण्ट के संविधान में घामिक या 
अन्य श्रस्पसंख्यकों को कोई भी प्रश्याभूति नहीं दी गई है । 

यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रथम भाठ वर्षों में सं्रोकत साधारण विधायी 
प्रक्रिया द्वारा किए जा सकते ये | पष्ठ संज्ञोधन से इस अनुच्छेद में से “और वह 
अनुच्छेद 47 के उपबन्धों के प्रधीत होगा” पद निकाल दिया क्षमा है। दूसरे शब्दों में, 
प्रथम प्राठ वर्ष तक उक्त संविधान नमतीय (प्लेविसबंस) संविधान था, परिणामस्वरूप 
सांविधानिक संशोधन के लिए कोई विश्विष्ट प्रक्रिया भावश्यक नहीं थी | 


दो संविशानों में उक्त प्रन्तर को ध्यान में रखते हुए भव मैं सुप्रीम कोर्ट के 
वाहतबिक विनिदच्चय पर विच)र करूँगा। हाई कोर्ट धौर सुप्रीम कोर्ट को सध्दन्ध, 
संविधान के उपबस्धों को बयान में रखते हुए, संविधान (संशोषन संझेया ॥7) 
अधिनियम, 93। (93] का 3?) की विधिमान्यता से था। उबत अ्रविनियम की 
विधिमस्यता संविधान (संझोथल घंख्वा ॥0) भ्रधितियम, 928 (928 का 8) प्रोर 
संविधान (संझ्ोषत संक्या 6) अ्धितियण, 929 (।929 का 0) की बिधिम्रास्पता 
पर झाषारित थी । 

४ 

पाढ बब्डराइश, छा ४०-४३ ० ॥॥6 -एण७४ ॥20०06०0, 8॥8॥ ॥876 0७९३0 
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संविधान (संशोक्त संख्या 7) अधिनियम, 93॥ ब्यांरिचटास के ग्रधिनियम के 
रूप में 7 ग्रक्तूवर, 93। को, भ्र्थात्‌ संविधान के मूल झनुच्छेद 50 में उल्लिखित ग्राठ 
यर्ष के बीत जाने के लगगग ।] महीने पदचात्‌ पारित हुमा था । उम्त संशोधन लोकमत- 
संग्रह के लिए प्रस्तुत नहों क्रिया गया था । उसका विस्तृत नाम्र था “बनता के प्रविकारों 
के संरक्षण के लिए बेहतर उपबन्ध करने ग्रौर प्रव्यवस्था का मुकाबला करने के लिए 
उपबन्ध बिहित करने के रद्द क्य से संविधान में एक नया भ्नुच्छेद जोड़ कर उसे संशोधित 
करने के लिए भ्रधिनियम” (#०७ ॥0 9श८णते प्रो 0गाआपांगा 99 वडक्षापंपड 
वक्ष) भ३ #70॥6 ॥09478 0९॥९ फ़ए्गऑं०ा गि इथव्दुण्धफ्र 8 पंह्लो७ गे 
06 ए2096 806. 0०रांभाएह फ़ा०शंअंजाड लि. जाब्लाए 3 फाहएभ्रेटा०्ल ता 
95०:07.) निस्‍्संदेहू इस संशोधन का प्रभाव आ्रयरलेप्ड के संविधान द्वारा प्रदत्त विभिमत 
मातबीय प्रधिकारों पर पड़ा था । 

संविधान (संशोधन संख्य। 0) अ्रधिनियम, ॥928 (928 का 8) द्वारा 
संविधान के ग्रनुच्छेद 47 प्रोर 48 पश्ौर मूल अनुच्छेद 50 का श्रस्तिम प्रंश “बह 
अ्रनुछछोद 47 के उपबन्धों के प्रध्यध्ीन होगा” हटा दिया ग्या। संविधशव (संशोधन 
संख्या 6) भ्रधिनियम, 4929 (929 का ।0) का ग्राक्षय संविधान के अनुच्छेद 50 
में प्रयुक्त "प्राठ वर्ष” पद के स्थान पर “सोलह वर्ष” पद रखता था । 

हाई कोर्ट ते प्राल्लेपित उक्त संशोधन विधिसास्थ अ्रभिनिर्धारित कर दिया। 
ज्यायाधिषति सुन्तीवान पी० ने -एडब्ड्स बदाम अढनी जनरल श्लॉफ कनाड़ा(!) वाले 
मापसे का व्यापक रुप से श्रवलम्व सेते हुए अ्रनुच्छेद 50 में प्रयुवत "संशोधन” शब्द का 
निर्वंचन किया । न्यायाधिपति मियरडिव ले इस तथ्य का अ्रवलस्व लिया कि प्रथम आझाठ 
बर्ष के दोरान दशलो संशोधन शक्ति श्राठ वर्ष के पश्चात्‌ काल संक्षोघव-शवित परस्पर 
समविस्सीर्श (को एक्सटेप्टिव) हैं भ्ौर उसके विचार से प्राथमिक (श्राइमरी) महत्व के 
अनुच्छेद भौर द्वितीयक (सेक्स्डरी) महर्द के श्रनुच्छेद के बीच कोई भ्रत्तर नहीं है। 
न्यायाधिषति ओ'बाइरने के श्रनुसार संशोधन (अमेण्डमेष्ट) थौर “संशोधित या निरसित” 
(प्रमेण्ड प्रार रिपील) पंद के बीच कोई अम्तर नहीं है । 

सुप्रीम कोर्ट में सुझय स्थायाधिपति ने इस तथ्य को महत्व दिया कि “संविधान, 
संबिधान-सभा के रूप में ध्रासोन यढं बायल ने, त कि झारिचट/स ने, जिसे क्वयं संविधात 
हे सृष्ट रिया है--प्रधिनियमित किया है|” उन्होंने बताया कि संविधान में तीत 
परिस्रीमाएं (लिमिटेशन) हैं। प्रथम सर्वोगरि परिस्तीमा का कर्णन उन्होंने निम्त प्रकार 
किया है-- 

हु “संविधान सभा ने संविधान-प्रधिनियम में सबसे पहले यहू घोषित किया है 

कि जनता को सभी विधिक प्रथिकार ईश्वर छे प्राप्त होते हैं भौर संकिध/न के 

अनुष्छेद 2 द्वास यह चोष्त किया गया है. कि 'प्रायरलेष्ड की सरकार को समौ 

वाकितायां ग्रोर सभी प्रशधिकार--विघायी, कार्यपालक ग्लौर स्थाविक--अ्रायरलैग्ड 

की जनता से प्राप्त हुए (प्रृष्ठ 204) 

वरिप्तीमा इस प्रकार समझी गई है--“इसका श्रयं है कि संविधान के अ्रधीन 
विधिपूर्ण होने के लिए यह भ्रावध्यक है कि प्रत्येक कासे, चाहे बह विज्वायी कार्य हो या 


() 930 ए० सी० 824- 
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जो कार्यपा लक अथवा न्यायिक, ऐसे प्राछ्षिकार के ग्रघीच न्यायोचित ठहराया जा सकता 
हो, जिसकी बाबत यह कहा गया हो कि कह ईक्वर से प्राप्त श्राधिकार है।” 

उक्त परिसीमा जहां तक कि बह ग्रायरिश राज्य में व्याप्त इस विव्वास से 
उत्पन्न होतो है कि जनता को समी विधिपूरां प्राधिकार ईश्वर से प्राप्त हुए हैं, हमारे 
संविधान को लागू नहीं हो सकतों हैं। 

दूसरी परिसीमा उन्होंने झायरिश फ्री स्टेट ऐक्ट की धारा 2 झोर आ्रायरसेश्ड के 
संविधान के भ्नुच्छेंद 50 से उत्पन्न मावी है। वह परिसोमा यह है कि श्रनुसूचित सन्धि 
के प्रतिकूल संशोघन बूल्य एवं भ्रश्नवर्तनीय होगा । 

तीसरी परिभाषा इस प्रकार है-- 

“परत: संविधान-सभ्ा के रूप में तुतोय डायल ने प्रपने हदोंकन प्राधिकार 
से भ्रपते द्वारा भ्रधिनिषर्मित संबिधात के सम्बन्ध में कतिपय लिद्धास्स घोषित किए 
हैं भौर उनको स्वीकृति अ्ख्यापित को है, भौर ऐसी घोषणा ऐसी माषा में की 
है जो ग्रसंदिग्ध रूप से यह स्पष्ड करतो है कि वे ऐसे झास्ी-स्रिद्धान्त हैं जो 
भ्राधारभूत प्रोर प्रनन्‍्य हैं (प्रभिव्यवत्त रूप मरे विशेषित सिद्धास्तों को छोड़ कर) 
और परिणामस्वरूप वे सनातन हैं। क्या एजादतोस को प्रदत्त संश्रोधन-शक्ति 
का प्रयोग विधिपूर्वक इस प्रकार किया जा सकता है कि उससे उक्त सिद्धारत्रों का, 
ऐसे सिद्धास्तों के रूप में जिन्हें एजास्तोस संज्ञोधित नहीं कर सकता है, भ्रतिक्रमण 
हो ? मेरे विधार से इस प्रश्न का एक यही उत्तर हो सकता है कि संविधान-सभा 
को बाबत यह घारणा नहीं की जा सकती है कि उसने एक घोर तो कुछ सिद्धास्तों 
को बुतियादो एवं सनातन घोषित किया है, भ्रधवा यही मात श्रन्‍्य शब्बों में व्यक्त 
किया जा सकता है, भ्र्यात्‌ उन्हें ध्नुल्लंघनोय घोषित किया है, भौर दूसरी घोर 
एजाशतोस की उनके ग्रतिक्रमण या परिवर्तन की क्षंक्ति प्रदान कर दो है। मेरे 
विधार से संविधान समा द्वारा प्रदत्त शक्ति के ग्रीन संविधात का किया गया 
तात्पपित ऐसा हुए संज्ञोघत, ओ इस प्रकार चोषित यूलर स्िद्धान्तों का प्रतिकमरा 
करता है या उनके प्रतिकुल है, प्रनिवार्यत: उस्स शक्ति से परे और प्रशिधिमास्य 
शा सुस्य है।” (पृष्ठ 209) 

उन्होंने श्रागे कहा कि उक्त परिसीम्ताएं श्रा वर्ष की प्रवधि सम|प्त हो जाने के पश्चात्‌ 
भी खागू होंगी । उन्होंने कहा-- 

“मैं ऐसे संझोषनों के सम्बन्ध में संशोचन-क्षत्रित की परिसोमाझों पर विचार 
ऋर रहा हूँ जो उक्त शवित के भ्रन्दर नहीं झाते हैं म्रौर जो सर्देव इस बात के 
जिरपेक्षतः कि संशोधन ग्राठ वर्ष की भ्रारम्भिक कालावधि में या उसके पश्चात्‌ 
किया गया है प्रमवा किस्र प्रक्रिता से किया गया है, उससे बाहर रखे गए 
हैं” । (पृष्ठ 209) 
लर्पकचात्‌ उन्होंने सोलहयें संशोधन को विविमाम्यता पर निम्मश्लिलिस मत 

व्यक्त किया-- 

“झत: क्या संज्ञोघन संख्या ॥6 को 929 के अधिनियम प्रंख्या 0 द्वारा 
जिधिपूर्वक झधितियमित किय। गया है? उसको विधिमान्यता पर भाषत्ति दो 
श्रमुअ श्राघारों पर को जा सकती है; ()) लोकमतत,टंदह के प्रयोथ का किसों 
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भी दशा में प्रभावकारी रूप में विधिप्तान्यतया था झन्यथा समाप्त कर दिया जाना; 
(2) संशोधन संख्या ।6 संक्षोधन-क्षक्तित की परिधि के झन्तर्गत नहीं भ्राता है भौर 
इसलिए एज़ास्तोस उसे ग्रधिनियमित नहीं कर सकता था ।” (पृष्ठ' 22) 

छत्होंवे सोचा-« रथ 

“ग्रत: एशास्तोश्न को, जिसका सृजन संविधान ने किया है, सृष्ट हो जाने 
के पद्चात्‌ ऐसी प्रौर केवल ऐसी ही संशोधन श्वक्ित, यदि कोई है, प्राप्त है, जो 
संबिधान-समः ने संविधान के प्रघीन उसे दी है, भ्र्यात्‌, बह प्रमिम्यक्त पक्ित जो 
पअनुश्तेद 50 भें वशित है और संविधान का संझोघन विधिप्रास्यतया उक्त 
आकित की सीम। के ग्म्दर भर उसमें व्ित रीति में हो किया जा सकता: है।” 
(पृष्ठ 203) 

उत्होंने फिर कहा -- 

“कब संक्रोघन-झक्ति पूर्णातः एक प्रमुच्छेद में ही सपाविष्ट है, किन्तु झक्ति 
प्राप्तवार्ता और उसके प्रयोग की रीति में समय की दृष्टि से परस्पर इतनो 
पभिल्नता है कि उसमे व्यावहारिक टृष्टि से दो धलग-प्रतय क्क्तियों का झुप ले 
लिया है--एक शक्ति का प्रयोग प्रारम्भिक झाठ यं के दौरान ही किया जा 
सकता था और दुसरी शक्ति का, जो पूर्णतः भिग्त और स्थायी शक्ति है, अन्य 
उग्त प्रारम्भिक कालादथि के वीद जाने के पढचात्‌ हो होना था श्रौर इस कारण 
वह बाद में मी बनी रहनी घी ।” (पृष्ठ 23) 
झर्ते का (यह प्रनुक्छेद 47 के उपयस्धों के अ्रध्यधीत होगी) हवाला देते हुए 

उन्होंने सोचा -- 


“संविधास-समा ने जो प्रारम्भिक कालावधि में मो, जनता के मूस भूत प्राषिकार . 


में कोई कम्री लहीं की है और जनता को झभिव्यकत रूप से उस दवा में हस्तक्षेप 
करने का ग्रघिकार दिया है जब वह एज्ास्तोस की संविधान को श्रभाडित करने 
याली कार्यवाही को रोकन्श श्रावश्यक समझे । इस उपबन्ध की रचना से मुझे यह 
स्पष्ट हो गया है कि विहित शक्ति के प्रवीन संविधान के संशोधन द्वारा 
एज्रादतोस के साक्षरण विधान को अनुच्छेद 47 का लागू होना समाप्त भी 
किया जा सकता है फिर भी उस खण्ड के उपसब्धों को साबत साक्षय अ्रमिव्यक्त 
और प्राज्ञापक रूप में यह घोषित कर दिया यया है किये प्रारम्मिक प्राठ वर्ष 
की कालावधि के दौरान संविधान के संशोयनत के प्रयोजन के लिए प्रभावी एवं 
प्रवृत्त बने रहेंगे ।” (पृष्ठ 283) 
उनके धनुसार “स्थायी संज्ोबत-झ्कित भ्राठ वर्ष को विह्ेत कालायधि के बीव जाने 
वर उपलब्ध होगी झौर वह ज्क्ति, श्राप्तकर्ता की डृष्टि से एवं उपके प्रयोग को विधि की 
दृष्टि से परत: भिन्‍नर है ।” 
उन्होंने प्रमिनिर्धारित किया कि एजास्तोस संविधान-पमा द्वारा उसे प्रदत शक्ति 
में से उन प्रपेक्षाश्रों को अलय नहों कर सकता है जो स्वयं शवित प्रदान करने की शर्तों 
ह्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए उससे सम्बद्ध को गई हैं। 


छह हे 
ही गा 


+-. 


कं 
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झनका मत पा-- 
* परे विचार ते 928 के संक््या ह वाले कानूत के उपब्म्ध प्रविधिमान्य हैं, 
क्योंकि क्बितयों की सामान्य विधि की दृष्टि से उत्तमें “प्र्यधिक निष्पादता 
+ (एक्सैसिव एव्जीवपुश्त) का दोष है । बहू शक्ति से परे है | मुझे न तो ऐस। कोई 
दृष्टाग्व ही लाया गया है और त मिला ही है जिसमें कि किसी शक्तित का दस 
ब्रकार प्रयोग किया गया हो । मेरे विभार-से ऐसा कोई दृष्टाम्त हो भी नहीं 
, श्रकत है क्योंकि वह तर्क भौर प्राघार से परे है। प्रतः मेरे बिचार से वह 
अवैध है।” (पृष्ठ 26) ही 
“प्राठ वर्ष! के स्थाव पर 'सोसह गए” के रक्त दिए जाते के थारे में उनका 
कहना था-- 

“यद्दि यहु संशोधन वेध है तो यह स्रमक में नहीं भ्राता कि एजाख्तोस ने 
अनुर्केद 50 में श्रव तक कोई बहुत लम्बी कालायि क्यों नहीं विहित कर दी । 
यह अनुच्छेद 50 की दूसरी साइन में 'एज्ञारतोम हारा! पद “ब्रौर संक्रोच्ित किया 
जा सकता है! पद को छोड़कर प्रनुच्छेद के प्रस्त तक का प्रश्न लुप्त कर 
सकता है ।” (पृष्ठ 286) 


* आगे उन्होंने फहा-- 


“जतेता से यह प्रथिकार, गह भ्रतन्‍्य शक्ति और प्राधिकार लेकर और 
संविधान-संशोधन की सम्पूर्ण एवं भ्रतियस्त्रित गगित, जनता को निदिष्ट किए 
बिना ही (वर्तेघात परिस्थितियों में यह विषय सुसंगत नहीं है कि पह शक्ति कुछ 
यर्षों के लिए दी गई है या ॥938 तक या टिब्जस ईव तक के लिए दो गई है) 
एफ़ास्तोस को -दैना एक प्रकार का प्रपहरण ही है, क्योंकि मेरे विचार से यह 
कार्य बिना किसी प्राधिकार के किया गया है। काउस्सेल ने इस कार्य को प्रपहरण 
की संज्ञा ठीक ही.दी है ।” (पृष्ठ 2|7) 
उ्होंने महू दलील अस्वीकार कर दी कि भनुच्छेद 50 ही उसे संशोधित करने को 

शाबित प्रदान करता है। इस निष्कर्ष के झायार ऊन्होंने पृष्ठ 29 पर इस प्रकार 
बताए हैं>- 

“मेरे विचार से वर्तमान शक्षित के सही तिर्मचनन है; क्ष०्ड में 3हिजशित 
अभिव्यकत प्रतिषेष, परिस्तीभाभों झौर प्रपेक्षात्रों के होते हुए, किसी श्रभिव्यवत 
प्राधिकार कै प्रभाव में, समस्त जनता को णक्ति के प्रभावकारी रूप में प्रयोग के 
लिए कार्य कर सकते की शवित देने से, विद्यमान सुसंगत परिश्पितिपों से, जिनका 
हवाला मैं ऊपर दे चुका हूं भौर सम्बश्घित दस्तावेज तथा उनकी सम्पूरँ प्रभाव 
प्रबधि से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में स्वयं संशोधन-शवित को संशोधित 
करते की झ्क्तिन तो ग्रभिव्यकत रूप से भौर ने अ्रतिवाय विवक्षा द्वारा ही 
दी गई हैं 
विद्वात्‌ महास्यायवादी की इस दंक्तील से मैं सहमत नहीं हूँ कि मुझ्य व्यायाबिपति' 

कनेड़ी के विनिश्चय का एकमात्र प्राधार यह था कि स्व अनुच्छेद 50 के उपलंधों पें 
संशोधन करने कौ शबित बनुष्छेद 30 में श्रत्सविष्ट नहीं है। उन्होंने इसके लिए ग्रनेक 
कारण बताए हैं, मैं उनका पहले ही उल्लेख कर चुका हूं । 
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स्यायाधिपति फिट्ज गिव्वन ने यह अमिनिर्धारित किया कि संशोधन शब्द इतना 
व्यापक है कि उसमें संझ्ोघन, परिकतेनया निरसन को क्षक्ति मी सम्मिलित है भौर 
प्रनुक्छेद् 50 में ऐसा कोई प्रभिव्यकत प्रतियेष नहीं है कि ग्रनुच्छेद 50 सहित संविधान का 
कोई अनुच्छेद संशोवित नहीं किया जा सकता है। उनके विचार से केवल एक ही परिसीमा 
थी कि प्रनुसूचित सम्दि के उपबंध संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। उस्होंने निम्नलिखित 
मत व्यवत किया-- 

“यह धशिनिर्धारित करने के लिए मुझे कोई प्राधार नहीं मिला है कि ग्राठ 
बषं बीत जाने के पदचात्‌ इन भनुच्छेदों में से कोई भी अनुच्छेद “एज़स्तोस 
द्वारा! लोकमत-संग्रह के प्रधोन रहते हुए, संशोधित नहीं किया जा सकता था ग्रौर 
पदि ऐसा होता तो परिसाम बह होता कि धनुच्छेद 43 में से 'नहीं' (नो) शब्द 
निकाख देते वाला संशोधन हो उस-कालावधि के ग्रन्दर या ग्याठ वर्ष के स्थान पर 
सोलह बर्ष रख दिए जमे के पश्चात्‌ सोलह वर्ष के ग्रर्दर 'साधारण विधात द्वारा! 
किया जा सकता था ।” (पृष्ठ 228) 
उनके भ्रनुसार, दूसरे अब्दों में, यदि एज़ास्तोस अनुच्छेद 50 में उल्लिणित 

लोकमत-संग्रह के ग्रधीन रहते हुए कोई भी अनुच्छेद संज्ोधित कर सकता था तो ऐसा वहूँ 
आठ वर्ष की प्रवृति में मी कर सकता या। किस्तु उन्होंने देखा कि अन्य दूसरे संविधानों 
में ऐसे झनुच्छेद, विधियां या उपदंध हैं, जिन्हें उदाहरखायं स्वोडन में विश्विष्टत: 
“मूल! (फण्डाम्रेष्टल) या उद्ाहरणा्ं आस्ट्रिया, चेकोह्लावोकिया और फ्रांध् में 
सांविधानिक (कांस्टिट्यूशलल) कहा गया है । इन उपबंधों के बारे में संश्ोधत-दाक्ति 
को स्वयं संबिधान द्वारा अ्रभिव्यकत रुप से निबंन्धित कर दिया गया है किन्तु सोरस्टेट के 
पंबिधात में ऐसा कोई विभाजन हहों है भोर मेरे विचार से किसी भो प्रनुच्छेद को 
संशोधित करने सम्बन्धी शक्ति का प्रयोग किसी भो प्रस्य झनुक्छेद के (प्रनुमुचित-सत्धि को 
जोड़ कर) सम्बस्ध में किया जा सकता है। उन्होंने भागे कहा कि -- 

“अतः यदि हमारे संविधान के धमिध्यक्ष उपबन्धों हारा यह स्पष्टव: भ्रक 
न हो हि ये प्रधिकार श्त्य-असंक्राम्य (इनेलिएनेबल) हैं और उन्हें किसो भी 
विषायी कार्यवाही द्वारा उपान्तरित या छीना नहीं जा प्कता है, हो मैं यह तके 
स्वीकार नहीं कर सकता कि एजख्तोस उन्हें परिवर्तित, अपश्तरित या निरसित 
नहीं कर सकता है भले हो संविधान-निर्माताप्रों का यह भ्राशय रहा हो कि कोई 
भी व्यक्ति ल्रभातार एक के बाद दूसरा संविधान बवा कर क्षति ल पहुंचा सके, 

+ किन्तु बवि उन्होंने ऐसा किया है तो के अपने उड्दे क्य में निष्फल हो गए हैं क्योंकि 
उन्होंने उसे क्षति पहुंचाते प्म्बन्धी ताले की चायी प्रनुच्छेद 50 द्वारा सौंप दी 
है। (पृष्ठ 234) 
न्यायाधिपति घुरनाम ने *इस बात पर स्ोर दिया है कि जनता की इच्छा को बाबत 
उनसे सीधे परामझं से यह प्रकट होता है कि सभी उपब्रन्धों को, वे कितसे ही मूल उपबन्ध 
क्यों न हों, संशोधित किया जा सकता है। दूधरी धोर अ्रपीलाधियों को गोर से दी मई 
दलीब की परम सीमा यह हो सकती है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद या सिद्धारत कभी 
भी संशोधित नहीं किए ज: खकते हैं, भले ही मतद्मक्ता एक स्पष्ट बहुमत से ऐसा करने 
ही मांय करें / 


कि 
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उक्त मत से शापरलंण्ड के संविधान के प्रनुक्छेद 50 भौर भारत के संविधान के 
अनुच्छेद 368 के बीच श्रन्तर स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि मैं पहले हो बता चुका हूं कि 
हमारे संगिधान के अनुच्छेद 368 में जन-इच्छा से सीबे सम्पक को बाबत कोई व्यवस्था 
नहीं की गई है। ह ह 

अनुच्छेद 50 में उन्हें केवल यह परिसोमा ही मिलो है कि संविधान का संशोधन 
भ्रनुसूचित-स्न्थि की थर्तों के प्रवुसतार ही किया जा सकता है । 

जैध्ा कि मैं पहले बता चुका हूं ध्रायरलैण्ड के संविधात का अनुच्छेद 50 भारत के 
संविधान के भवुच्चेद 368 से पुरणंतः भिस्त है भ्रौर मैं समकता हूं कि भारत के संविधान 
के अनुष्छेद 368 के सम्बन्ध में आयरलैण्ड के संविधान के अनुच्छेद 50 के “तक देता 
उचित नहीं है। चाहे जो भी हो यदि मुक्त से सहमति देने को कहा जाता है तो ये बिद्यानु 
मुख्य स्यायाधिएति के मत से इस बाबत सहमत हू' कि एजाख्तोस “ग्राठ वर्ष' के स्थास पर 
सोलह वर्ष” रख कर ध्रपनी संश्लोधन-श्नक्ति में वृद्धि नहीं कर सकता था। 

मैंते काउल्सेल का ध्यान भूरा वनाप झदनों जनरत्न फॉर दि श्रायरित्ष की 
स्टेड (7) पाले मामले की मोर भी. ग्राकपित किया था श्र अ्रत्यधियों से उफ्त 
मामले का गम्भीर रूप से अ्रंबलम्त्र लिया है। उम्त मामला संविधान ([संशोषन 
संख्या 22) प्रधिनियम, 933 (933 का 6) की विधिमान्थता के बारे में था। यह 
कहें गया था कि चूंकि उक्त संक्ोषत मुस्थ है, भ्रतः प्रिदीशनर, जो श्रपीलार्थी थे, 
जुडीशियल कमेटी के समझे अपनी श्रपील् कायम रप सकते हैं झौर उक्त संशोधत उसे 
ऐसा करने से रोकता नहीं है। 

3 मई, 933 को एज!क्तोस ते कांस्टिट्यूजन (रिमृल ग्रॉफ पोष) ऐक्ट, 933 
(933 का 6) वाघक अधिनियम पारित किया। इस ऐक्ट की बारा 2 द्वारा यह 
उपबन्धित किया गया है कि कां्टिद्युशन, ग्रॉफ दि ग्रायरित्र क्री स्टेट (सौरृस्टेड ग्रायरेन) 
ऐक्ट, )922 की घारा 2 निरसित कर दी जाए और धारा 3 द्वारा संविधान के उक्त 
अनुच्छेद 50 में संशोधन करके उसमें से “ग्रमुभधुक्षित-सस्थि के तिर्बन्धनों के ग्रस्दर" 
(विद इन दि हम्से ऑफ दि शेडयूहइ ट्रीटी) पद निकाल दिया जाएं। पर 

5 नवम्बर, [933 को एजारुतोस ने संत्रियात (संक्षोधन श्षस्या 22) 
भ्रषितियम, 933 झधितियप्तित करके संविधान के भ्रतुल्छेद 66 को संशोधित करके हि 
मजिस्टि इन काउन्स्रिल से श्रपील करने का भ्रधिकार समाप्त कट दिया । 

श्रश्िम संशोधन अ्श्वितियम की विधिमान्यत! पृ्वंतर ग्रधिनिषम (933 का 6) 
की विधिमाम्यता पर ध्राधित थी प्र्थात्‌ जिसके द्वारा बनुच्छेद 50 में से यह क्रत्त हटा 
दी गई थी कि संविधान में ऐसा कोई संशोघन नहीं किया जा सकता है जो. प्रनृश्रृबित- 
सन्धि की क्षतों के ग्रत्दर नहीं ब्राता है । 

ऐसा लगता है कि श्री बिल॒फ्रिड ग्रीन ने पिटीए्षनरों की ओर से बहस करते हुए 
यह स्वोकार किया है कि संविधान (संशोधन संख्या 6) अ्रविनियम, ॥929 निबभित 
विधि है श्रोर यह कि पश्चातृवर्ती संशोचनों की विधिमान्यता पर इस आधार पर आपत्ति 
नहीं की जा सकती है कि वे लोफमत-संग्रह के लिए प्रस्तुत नहीं किए पए हैं । 


(0) (935) ए० बी० 484. 
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यह सच है कि जुडीक्षियल कमेटी ते यह कहा है कि श्री ग्रीन ने यह बात ठीक ही 
स्वीकार कर सौ है, डिन्‍्तु हमें वे कारण पता नही हैं जिन्होंने जुढीशियल कमेटी को यह 
कहने के लिए विवश किया है कि रियायत ठीक हो दो गई है। झायरलेण्ड के संदिधान के 
अमुख्छेद 50 झौर इमारे संविधान के अनुख्छेद 368 के बोच अन्दर को ध्यान में रखते हुए 
इस रिभ्ायत का भस्तुत्त मामले में कोई महस्व नहीं हो सकता है । मामले में जो वितिश्चय 
हुआ है वह भी हमारे लिए सहायक रहीं हो सकता है क्योंकि उसका झाधार यह है कि 
स्टेट्यूट श्रॉफ वेस्टसिनिस्टर द्वारा कांस्टिट्यूकद श्रॉफ दि आयरिश्व छी स्टेट ऐक्ट, ॥922 
में ऋतविष्ट तिबेन्धनों को हटा दिया गया है। 

औ ग्रीन ने 933 के झधिदियम संख्या 6 को विधिमाम्यता पर निम्नलिखित रूप 
में झ्रापशि की है -- 

“संविधान का जन्प इम्पोरियल पालियामेण्ट के किसी विधान से न होकर 
श्रायरिश निकाय (संविधान-सभा) छो, जिसे आयरलैण्ड में यड डायल श्राश्रेन 
कहा जाता है, भ्रक्रियाओों से हेश्ना है। वह कहा यश है कि यद्यपि इस निकाय का 
उल्लेख भायरिश फ्री स्टेट (एग्रीमेष्ट) ऐक्ट, 4922 में किया गया है तथापि इसका 
निर्वाचन सेकिभ्ड डायल पझायरेन श्रौर प्रायरिक्ष बेजिसलेटिव असेस्वलो के 20/मई, 
922 के संकल्प द्वारा हुआ है ! भ्तः यह कहा गया है कि यई डायल श्रोयरेन 
संबिधान सभा कै रूप में, ग्रावरलैष्ड को जनता का अपने ही प्राविकार से तिरवंचिन 
द्वारा ब्रायरसैक्ड में स्थापित हुई है और उम्चका कार्य घ्ंविवान तैयार करना या शौर 
अपना यह कार्य पूरा कर लेते के पश्चात्‌ परह समाप्त हो गई।न तो उसका कोई 
उश्तरकती था घोर न कोई ऐसा प्राधिकारी था जो संविदान-प्रधिनियम संशोधित 
कर सकता । उस तक का परिस्ाण यह हुआ कि एक संदिधान उपलब्ध कर दिया 
गया जिसे थी ग्रीन ने प्रधे-प्रनम्य (सेमि रिज्िड) संदिदान कहा है, क्योंकि वह 

+ भिस्त-भिन्न अनुच्छेदों में प्रस्तविष्ट झा्तों के घ्रनुवार दिस्शृत रूप में संशोधित किया 
जा सकता था किस्तु जहां तक कि संक्धान-प्रधितियम का प्रश्न था, उसमें 
परियतंन तब संक नहीं किया जा सकता था जब तक कि ध्रायरलेण्ड को जनता 
नई संविवान सभा बुला कर ऐसा सं्ोधव नहीं कराती है। इस प्रकार संविधान 
के अ्रनुच्छेदों को भनुच्छेद 50 के, जो ऐसे संझोघव हो अनुज्ञात करता है जो 
अनुसूचित सन्ि के ग्रसंदर आते हैं, अनुसार ही संझोवित किया जा सकता है। 
इसी ग्राघार पर थो ग्रौत ने यह तक दिया था कि 933 को संख्या 6 वाली 
विधि धाक्तिवाह्य है और उसी के साथ 922 का संसोचव (संख्या 22) मो 
अ्रवेध हो जाता है।'” (बृष्ठ 496) 


श्रो ग्रीन ने स्टेट बनाम लेनॉन (?) वाले मामले की झोर ला्डशिप्स का ध्यान 
झाकबित किया । यह कह्टा गया है कि उस मामले में मुख्य न्यायाधिएति केनेडो के जो 
अत व्यक्त किया है वह श्रो ग्रीत को दलील से प्रकट मठ के सारत: भनुरूष है। 


(2) (935) भावरिश रिपोर्ट्स 70. 


कर 
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ही दलौलें हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं भोर जिरहें लारईशिप्स ने स्वोकार नहीं 
किया है। उबका मत शा-- पु 

“उनके मतानुसार संविधात प्रधिनियम भ्ौर आयरिक्ष फ़ो स्टेट के संविधान 
की विधिम्रास्थता इस्पीरियज्ञ पाजियमेप्ट के अधिनियम प्रागरिक्ष क्रो स्टेंट 
कांस्टिट्यूशन ऐक्ट, 922 से उत्परत हुई है। इस अधिनियम से तय हो गया वा 
कि उबत- संविधान को, संविधान ग्रधिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 
आयरिज्ञ फ्रो स्टेट का संविधान होगा चाहिए और उसे हिज मैजिस्टि द्वारा 
प्राह्यापन (पोक्लेम) कर दिए जाने पर - जैप्ता कि 6 दिशस्बर, 922 को किया 
गया है--मवृत्त होना चाहिए। क्दह्ारा पालियामेष्ट के हाउस के कार्य को 
अनुसभथित कर दिया गया है ।” (पृष्ठ 497) 

संक्षेप में स्थिति इस अ्रकार बताई गई है-- 

"(]) क्रमश: सन्धि और संविधान-प्रधिनियम सेयुवत्र राज्य की अधितियधित 
विधि के अंग हैं। उनमें से प्रत्येक इम्पीरियल ऐक्ट के भागहछय हैं; (2) स्टेट्यूट 
श्रॉफ बेस्टमिनिस्टर के पारित होने से पूर्व प्रायरिश फ्री स्ठेठ की पालियपिण्ड 
सस्ध्रि को निराकृत करने के लिए प्रधिनिषम पारित नहीं कर सकती थी क्योंकि 
काधोनियल लॉ वैलिडिटी ऐक्ट द्वारा इम्पीरियल ऐब्ट के प्रतिकुल विधि पारित 
करना वजित कर दिया गया था; (3) स्टेट्यूट झोफ वेस्टमिनिस्टर को प्रमाध 
यह हुग्रा कि कालोनियस लॉक बैलिडिटी ऐव्ट द्वारा आरायरिश्ञ फ्री स्टेंट के 
“विद्यानमण्डल पर लगाया गया प्रतिबन्ध दूर हो गया। श्रव वह विधानमण्डल 
इस्पीरियल ऐबट के प्रतिकूल प्धिनियम मो पारित कर सकता है। प्रस्तुत मामले 
में इसने ऐसा ही छिया है ।” (इ०३ 498) 
मेरे विचार से उक्त संक्षेप स्रे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि ह्टेट्यूट श्रॉफ 

वेश्डमिनिस्टर के कारण ही प्रायरिग की स्टेट की प्रालियप्रेष्ट संविधान भ्रधिनियम 
संशोधित कर सकती है । द 
भाग 9---चोकीसर्वें संशोधन को विधिमात्यता 
अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि संविधात (चौवीप्तवों संझोपन) श्रधिनियम, 
97) विधिसान्य है या नहीं । बह अ्षधिनियप्त इस प्रकार है-- 

(2) संबिधान के प्रनुख्छेद 3 भें, खण्ड (3) के पदचातू विस्नलिखित 
खण्ड जोड़ दिया जाएगा, प्र्धातू-- 

*(4) इस श्रवुच्छेद कौ कोई बात प्रनुच्छेद 368 के प्रधीव किए 
गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू ते होगी ।” 

(3] प्ंविधान के अनुच्छेद 68 को उसके खण्ड (2) के रुक में पुनः 
संख्यांकित रिया जाएगा, श्रोर; 

(क) उस अनुच्छेद के पाइ-शीषक के स्थान १९ विल्ललिखित पास्वे-प्ीष॑क 

रुख दिया जाएगा, धषत््‌-- 


308 


इद्दिष्ट है-- 


उच्चतम ग्यायालय निर्णय पंजिका .. [973] 2 उस७ लि० पे० 


+संबिधान का संझोघ्ल करने को संसद को झ्क्ति को ओर उसके 

लिए प्रक्रिया ।/ 

(ख) इस प्रकार पुतः संख्यांकित खण्ड (2) के पूर्व विम्मलिखित खण्ड 
जोष्ट दिया जाएगा, भ्र्यावृ-- 

(#) इस संबिदान में करिसो बात के होते हुए मी, संसद भ्रपनी 
संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी 
उपवस्ध का परिवर्धंत, परियतेत, प्रववा निरसन के €प में 
संशोधन इस अनुच्छेद में दो यई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी ।” 

(ग).हस प्रकार पुनः संख्योक्तित खण्ड (2) में वह “राष्ट्रपति के समक्ष उसकी 
प्रनुमति के लिएं रखा जाएगा तथा विधेषक को ऐसी प्रनुमति दी 
जाने के पश्चात्‌ ब्रिधेवक के निबन्‍्बनों के भ्नुसार संविधान' शब्दों 
के स्थात पर 'वह राष्ट्रपति के समझ रखा जाएएा जो विवेषक को 
प्रपनी श्रनुमति देगा भौर तब संविधान विधेयक के निबस्बनों के 
अनुसार' झब्द रख दिए जाएंगे ; 

इस प्रकार पुनः संक्यांकित खण्ड (2) के पश्चात्‌ तिम्तलिखित- खण्ड 
जोड़ दिया जाएया, प्र्यात : 

(3) प्रनुब्छेद 3 की कोई बात इस धनुच्छेद के अ्रधीन किए गए 

किसी संक्षोषन को लागू न होगी ।" 
पिटीशनर के प्रतानुसार, चोबीस्वे संक्षोथन द्वारा पांच परिस्ताम विकालना 


(घ 


() उसने (चौनबीसवें संशोधन ने) प्रनुच्छेद 368 में यह उपदक्षित करने 
के लिए कि संशोघन-शक्ति का लोत स्वयं उसी भनुर्केद में मिल जाएगा 
प्रभिन्‍्यकत उपबस्ध अन्तःस्थापित किया है । 

(3) उसने राष्ट्रपति के लिए यह वाध्यकर कर दिया है कि उन्हें उस 
प्रगुष्तेद के अ्रवीन सम्यक्‌ रूप से पारित किसों भी विधेयक को अपनी 


प्रनुभक्ति देती पड़ेगो । 
(॥)) उसे श्रतुच्छेद 368 में श्राए “संशोघन' दब्द की सहज ग्रथ॑व्याप्ति 
के स्वास पर 'परिवधंत; परिवर्तन श्रथवा निरसन के छवप में संज्लोषन''**” दब 


प्रतिस्थापित कर दिए हैं । 

(१४) उसने यह बात स्पष्ट कर दी है कि जब संसद्‌ श्रनुन्छेर 368 के 
प्रधीन सांविधानिक संशोधन करती है, तो बह “प्रपती संवियायी शक्ति का 
प्रयोग” करती है। 

(४) प्रनुच्छेद (3 प्रौर 368 में किए बए संझोधतों द्वारा, उसने झभिव्यंक्त 
रूप से यह उपबन्ध किया हे कि किसो मो मूल भ्शिकार को स्यून करने या छीनने 
के विरुद्ध अनुच्छेद 3 में जो वर्जन किया गया है, बह भ्रनुख्छेद 368 के अधीन 
किए गए किसी भी संशोधन को बागू नहीं होगा ।” 
श्री पाश्खोवाला ते इस बात के सम्बन्ध में कोई मो विवाद नहों उठाथा कि 


उपयुक्त (3) झौर (४) के भ्रन्तगंत आने वाले संग्ोधन संसद्‌ को संश्ोषन-झक्ित के मौतर 


कह 


की 


क्र 


्ूर 
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पाते हैं। मैं इस प्रइत पर कि क्‍या मुख्य न्यायाधिपति सुम्बाराय मे यह ठीक तोर से 
विनिश्चित किया भा कि संझोधन-भ्क्ति सूदी :, श्रविष्ठि 97, या प्रनुच्छेद 248 में 
अन्तविष्ित है, विचार करना अ्रावस्यक नहीं समभता क्योंकि यह भ्रब निर्थक है । 

श्री पालखीवाला ने ठोक ही यह स्वीकार किया या कि संसद्‌ संशोधत-पवित के 
स्रोत को सूची , प्रविष्ठि 97 से भ्रनुच्छेद 368 में भ्र्तरित करने की दृष्टि से घनुच्छेद 368 
का विधिमास्य हम से संक्ोधन कर सकती है । 

किल्तु श्री पालखीवाला ने यह दलील दो कि “यदि उपयुक्त [॥#) शोर (२) के 
अन्तर्गत झाने वाले संज्ञोषनों के बारे में यह समझता जाता है कि वे संसद्‌ को हुबयं लोगों 
की पूर्ण संविधायो अवित का प्रयोग करने के लिए सश्नक्त करते हैं, श्रौर यह कि वे संसद्‌ 
में लोगों की मूलभूत विधिक प्रभुसत्ता निहित करते है भ्रौर यह किवे संविधान के 
प्रावश्यक सक्षस्ों, ध्राघारिक तत्वों भौर घूल सिद्धान्तों में से सभी या किर्हीं को (जिन्हें 
इसमें इसके पश्चात्‌ झावश्यक लक्षण' के झूप में निदिष्ट करियर गया है) परिवर्तित 
या सष्ट करने के लिए संध्षद्‌ को प्राधिकृत करते हैं, तो उन संशोषनों के वरे में यह मवश्य 
ही भ्रभिनिर्धारित किया जाता चाहिए कि ये प्रबंध श्रौर शून्य हैं।” इसके प्रलावा उन्‍होंने 
यह्‌ देलील दो है कि “यदि (५) के अन्तर्गत झाने वाले संक्षोत के बारे में यह समझा 
जाता है कि वह भूल प्रधिकारों में से सभी या किसी प्रधिकार के सार को प्रतिकूल रूप 
से प्रभावित या सष्ट करते के लिए संसद्‌ को प्राषिकृत करता है, तो ऐसे संशोधन के ॥ःरे 
में यह भवश्य ही प्रभ्ितिर्धारित किया जाता चाहिए कि वह प्रवैष थोर शूल्य है।” उसी 
दलील यरह्‌ हैं कि चौबोसवां संशोधन निम्नलिखित कारणों से शूत्य ग्रौर प्रवैव है -“चूंकि 
संसद्‌ संविधान के परिशामस्वरूप अरह्तिस्व में भ्राई हैं, इसलिए ब्से केवल ऐसी ही 
संग्ोषत-शक्ति प्राप्त हो सकती है ओ कि उसे उस संविधान द्वारा प्रदत की गई हो, जिसे 
लोगों वे भ्रात्पापित किया है। उतर संशोजन-शक्ति का श्योग करने का तात्ययें रखते हुए. 
संघद्‌ उस ग्रक्ति में डंद्धि नहीं कर सकती । इ्में कोई संदेह नहीं है कि संसव्‌ को स्थ्रय॑ 
पनुस्छेद 368 का संशोधन करने क्रो झक्षित श्राप्त थी, किस्तु उससे यह पर्थ वहीं निकलता 
है कि संसद्‌ प्रनुख्छेद 268 को इस श्रकार से संशोधित कर सकती थी जिससे कि वह 
अपती ही संशोधन-फ्क्ति को किम्हीं तिदिच्त्‌ सीमाप्रों त्रे परे परिवर्तित कर लै। उसके 
अ्रधीन कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए, स्ंविबात के प्रिसतामस्वरुप भरस्तिस्थ में ध्ाई 
हुई शक्ति, किसी सामूलो विधि के ब्रधरीन कार्य करने का तात्ययं रक्षते हुए, उस विधि के 
परिणामस्वरूप अस्तित्व में ग्राई हुई श्बित से अधिक, किसी मी स्थिति में, श्रपनी क्षक्ित में 
संविधांत को लायकर दुद्धि नहीं कर सकती । संक्ोधत-क्षक्तति को परिधि के भोतर संशोधन 
करने की शक्ति में इद्धि करते की, या उन निवन्धनों के अ्रनुसार जिनके प्राघार पर शक्ति 
प्रदत्त की गई थी, प्रन्तनिद्वित था दिवक्षित परिश्रीमाग्रों (इस्प्लाइड बिमिटेश्वस्स) को 
निराकृत करने की दावित सम्भवत: नहीं ग्रा सकती । यदि इप्तके विरुद्ध कोई मंत धपनाया 
जाता है, तो उसके कारण प्रस्तनिद्टित और विवक्षित परिवीमादों का सम्पूर्ण सिद्धान्त 
(ब्रिसिपत्ष श्रॉफ इन्हेरेण्ट एण्ड इम्प्लाइड लिमिटेश्न्स) प्रथंहीत हो जाएगा । 

प्रत्थ्ियों को भ्रोर से यह दसोल दी मई है कि यदि गोलक नाथ वाले मामले (!) ने 
इसे स्रीमित कर दिया था, तो चौबीसबां संशोधन स्रंविधान का संशोधन करते के सस्जन्व 
में संसदू की शक्ति में निब्िचत्‌ रूप से वृद्धि करता है, प्लौर चूंकि श्नुच्छेद 368 में स्वयं 


0) (967) 2 एब्० सी० आर० 262. 


3]0 ऊन्चेतपले न्यायालेय क्जिय पत्रिका... [973] 2 उप्तन लि० पे० 


प्रनुच्छेद 363 के उंशोधद के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से परिकल्पना को गई है, इसलिए 
संसद संशोधन करने को अतिरिक्‍त शक्तियां स्वयं को प्रदत्त ऋर सकती है । 

लैबोंन के भामले(!) प्रोर मूरा वाले मामले (?) का ग्राक्रय लिया गया। इन 
मामलों १र हमने पहले ही विचार कर लिया है । 
दि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 368 का इस प्रकार से निर्वचन करता 
उच्चित नहीं है । परनन्‍्तुक का खण्ड (ड) मुख्य ग्रनुच्छेद में श्रस्तविष्द शवित से भिम्न कोई 
दुस टी शक्ति प्रदत्त तहीं करता । परन्‍्सुक को पड़ने पर “संविधान का संशोधन” ग्रभिव्यक्ति 
के प्र्थ में कोई भी तब्दीलो वहीं भालूप पड़ती । यद्दि प्र्थ बही है, तो अनुच्छेद 368 का 
संशोधन इस प्रकार से ही किया जा सकता है जिससे कि उसका स्वरूप सम्पूर्ण रूप से 
तब्दोल त हो जाए। उदाहरण के लिए, संसद्‌ विहित दो-तिहाई बहुमत को सादा बहुमत में 
बदल कर संविधान को प्रनियंत्रित नहीं बना खकतो । इसी प्रकार से बह “संविधान का 
संशोधन” प्रभिव्यक्ित के वाल्तविक प्र्थ को इस प्रकार से समाप्त नहीं कर सकतो जिससे 
कि उसे मूल झ्रधिकारों की तिराकृत (एड्ोगेट) ऋरने की श्क्ित प्राप्त हो जाए । 

यदि "इस संविधान में कि्ली बात के होते हुए भी” श्ञक्दों से “संविधान का 
संशोषत” शब्द कै प्र को ध्यापक बनाना प्राशवित है, तो उनके बारे में यह 
अभिनिर्घारित करना होगा कि बे, संक्षो प्रत-सकित के बाहर होने के कारण, पून्य हैं । किन्तु 
मैं इसका यह प्र्थ नहीं समझता । इनके परिणामस्‍्वरूप यह दलील समाप्त हो जातो है कि 
अमुष्छेद 248 ग्रोौर सूची !, प्रविष्टि 97 में संशोधन करने की शकित मोजुद है। इसी 
प्रकार से, “'पपती संविधायी श्षमित का प्रयोग करते हुए” शब्दों के प्रन्त.स्थापित कर 
दिए जाने से भ्रनुच्छेद 248 शोर सूचो [, प्रविष्टि 97 कए तथा इस बल का कि संकषदू 
झनुच्छेद 368 के भ्रधोत श्रपतो साप्रुली बिधायो शक्ति का प्रयोग नहीं करती बल्कि 
संविधाम को संक्षोधित करने की विधायी प्राक्षित का प्रयोग करती है, प्रभाव 
समाप्त हो जाता है। 

यह दलील दी गई कि यदि संसद संशोधन करने को भ्रपनी अकित में वृद्धि नहीं 
कर सकती, तो चोबीसवें संशोधत को धारा 3 का खण्ड (घ), जो कि यह उपवन्ध करता 
है कि प्रनुच्छेद ।3 संविध।त के संशोधत-को लागू नहीं होगा, प्रवेध होगा । इस दलील में 
मुझे कोई भी दर नहीं दिखाई पढ़ता | जेसा कि धनुच्छैद 3(2) चौबोखवें संझोधन के पूर्व 
भा प्रौर जँसा कि बहुमत ने प्रोलक नाथ वाले भाभखे(२) में उसका निर्बचन क्रिया था, उससे 
विधानमध्डलों को प्रनुच्छेद ।3 द्वारा प्रदत्त अधिका रो को छोनने या स्युन करके से निवारित 
किया था । भ्रस्य क्षम्दों में, जो विधि मूल भ्रधिकार को थोड़ा-सा भी स्थुन करती है, वह 
अभिखष्डित किए जाने के सायक है । भनुच्छेद 368 के भ्रचीन संप्तद्‌ संविधान के प्रत्येक 
अनुच्छेद का तब तक संझोधन कर सकतो है जब तक कि डस्रका परिस्ताम मेरे द्वारा पहले 
ही भ्रधिकथित स्रीमाग्रों के भीत्तर हो । प्रनुच्छेद ।3 (2) का संशोघन भ्रधिकथित सीमामों 
के बाहर नहीं जाता, क्योंकि संसाद्‌ संशोधव के पश्चात्‌ भी, मूल प्रधिकारों को निशक्षृत, 
या उनके निराकरण या छोतने के लिए घ्राषिकृत नहीं कर सकृती | संशोथन के पश्चात्‌ 
(7) (935) श्रायरिश रिपोर्ट 70. 
(शी (935) ए० सी० 484. 
(3) (967) 2 एक० सी० झार० 762. 
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अधिकथित सीमाओं के भीतर रहे हुए, जिस विधि का प्रभाव किसी प्रध्िकार को ह्यूत 
करना जात्र हो, वह अभिखण्डित किए जाने के ज्रायक नहों होगी । 
परिस्तामत:, जैसा कि मैंने भौवीसरये संझोथंन का सिर्वंचन किया है, मेरी राय में 
सह बविधिमास्य है। * 
भाग ४-- संविधान (पच्योसर्जा संसोधन) अधिनियम, 974 
को धारा 2 को विधिमास्थता हु 
संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनिपम, ॥97] को धारा 2 निम्नलिखित रुप 
में प्रधिनियमित ढी गई है-- 
(क) खण्ड (2) के स्थान पर तिस्मलिछित पड रक्ष दिया जाएगा, 
भ्र्धात्‌-- 
(2) कोई सम्पत्ति; सावंजनिक प्रयोजन के लिए ही भ्रौर केवल ऐसी दिधि 
, कै प्राषिकार से अतिवायंत: भजित या ग्रधिय्रहीत की जाएगी. जो सम्पत्ति के 
प्रजेन या प्रधचिग्रहए का, ऐसी राष्नि के बदले जो उस विधि द्वारा सियत की जाए 
या जो ऐसे सिद्धान्तों के ध्रनुसार ध्रवक्षारित की जाए भौर ऐसी रीति से दी जाए 
जो उस विधि में विनिद्दिष्ट हों, उपबन्ध करती है; ध्लोर ऐसी किसी विधि पर क्रिसी 
म्यॉयालिय में इस ग्राधार पर ग्रापत्ति नहीं की जाएगो कि इस प्रक/र नियत या 
अवधारिश राशि पर्याव्त नहीं है प्रथवा ऐसी पूरी सशि या इसका कोई माग नकद 
न दिया जाकर अम्यवो दिया जाना है : 
चरातु अ्रमुच्छेद 30 के कग्ड (।) में निददिष्ट किसी प्रह्पसंस्यक बे द्वारा 
स्थापित झौर भ्रश्मास्तित्त किसी क्षिक्षा-संस्पा की. सम्पसति,के प्रतियायें-प्रजेन के लिए 
उपबन्ध करने से सम्बद्ध विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिदिचत करेगा कि ऐसी 
सम्पत्ति के भर्जन के लिए ऐसी विधि के भ्रधीत जो राशि नियत या प्रवधारित 
> की जाए, वह ऐसी हो जो उस खण्ड के अपीन भ्रत्याभूत ध्रधिकार को निर्वेन्थित 
या निराकुत ने करे ।/ द 
(खव) खण्ड (2क) के पर्नातू निम्नखिखित खण्ड जोड़ दिया. जाएगा, 
भ्र्षात्‌-- 
“(2ख) भनुक्छेद ॥9 के खण्ड (।) के उपलष्ड (च) की कोई बात किसी 
ऐसी विधि पर प्रभाव नहीं डालेगो ओ खभ्ड (2) में निदिष्ट है।” 
इस आंत के सम्बन्ध में कोई भी संदेह नहीं हो सकता कि संशोधन का उ्ेंद्य 
शत्तम पदासजी कुपर बनास्‌ भारत संघ[?) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा बिए गए 
विनिश्चय को उप्रात्तरित करना है, जिसमें दस स्थायाधौक्षों ने यहू प्रभितिर्धारित किया 
था कि बककारी कम्पनी (उपक्रपों का श्र॒जंन और प्रस्तरण) ग्रधितियम, 970 ने 
प्रनु्छेद 3/ (2) के भ्रवीन प्रतिकर सम्दन्वी गारण्टी का उस.सीमा तक झतिक्रमण किया 
है जिस सोमा तक उसमे उत सिद्धान्तों के ग्रनुसारु जो कि स्रस्बन्धित बैंकों के. उपकम के 
अतिकर के श्रवधा रण में सुसंगत नहों थे, भ्रवषारित कि/हों राक्षियों को देने के सम्बन्ध में 


(7) (970) 3 एस७ दो० भब्रार० 530. 
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उपबन्ध किया था, और विहित पद्धति द्वारा, इस प्रकार से घोषित राशियों को भ्रतिकर 
के एप में गहीं खाता जा सकता । 


अनुच्छेद 3] (2) की, जैसे कि वह पज्चीसवे संकोघन के पहले ओर बाद में था, यदि 
हम तुलना करें, तो ऐसा श्रतीत होता है हि निम्नलिखित तब्दीलियां की गई हैं। 
जब कि संशोघत के वूवे, ग्रनुच्छेद 3/(2) के द्वारा पह प्रपेक्षित था कि विधि के प्रधीव 
या तो प्रतिकर की राक्षि नियत करके या उन सिद्धाल्तों को, जिब पर ग्रौर उस 
रीति को जिसमें प्रतिकर प्रवधारित किया जाता चाहिए, विनिदिष्ट करके प्रतिकर के लिए 
उपबवाध प्रा भ्रजंत के घ्िएं उपबन्ध किया जाना चाहिए, संशोषत के पश्चात्‌ 
प्रनुच्छेद 3 (2) द्वारा यह भपेक्षित है कि ऐसी विधि के भ्रघीन एक ऐसी “राशि” के 
लिए उपबन्ध किग्रा जाना चाहिए जो कि अजंत्र या श्रधिग्रहा के लिए उपबन्ध करने 
वाली विधि द्वारा तियत की जाए था ऐसे छिद्धांतों के भनुसतार झवधारित की जाए 
और ऐसी रीति में दो जाए जैसी कि विधि में दिनिदिष्ट हो। श्रन्य शब्दों में इस विचार 
के स्थान पर कि प्रतिकर दिया जाना चाहिए, प्रब यह विचार है कि “राशि” दी जानी 
चाहिए । यह राशि विधि द्वारा सीधे ही तियत को जा सकती है या ऐसे सिद्धांतों के 
श्रतुत्तार प्रबधारित की जा सकेगी जेंसे कि विनिदिष्ट किए जाएं । 


“राशि” शब्द को जो भ्रष दिया जा सकता है, उसका वास्तविक ग्रर्थ सप्रभता 
* बहुत ही कठिव है । इस संदर्भ में, यह सच है कि उसका प्रयोग प्रतिकर के स्थान पर 
किया जा रहा है, किन्तु "राशि” शब्द वैसा विधिक विचार तहीं है जैसा कि “प्रतिकर” । 


शार्टर भाक्सफोई इंगलिश डिक्शनरी, तृतीय संस्करण, श८्ठ 57, के श्रनुतार 
_“भ्रमाउंष्ट” (रा) शब्द का श्र्थ निस्गलिखित है-- 
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हमने प्रक्सफोई इंगलिश डिक्शनरी, जिल्द |, पृष्ठ 289 पर दिए ग्रए “अमाउण्ट” (राशि) 
क्रद का प्र देख लिया है, किन्तु हमें उश्तसे यया सक्लोघित अनुच्छेद 3(2) को दिए जाने 


ब्रा 


हक 
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वाले अर्थ के सम्बस्ध में बहुत अधिक मागंदर्यत ब्राप्द नहीं होता । मैं “प्रतिकर” शब्द 
को जानबूभकर छोड़ देने भौर उसके स्थान पर “राज्ि” क्षब्द को प्रतिस्थापित करू 
देने के कारश उसका प्रयोग लाक्षरिक प्र में ग्र्यात्‌ “पूरा मूल्य” के प्र पें 
नहीं कर सकेता ) 

झब हम इस बात प्र विचार करना चाहेंगे कि क्या अनुच्छेद का दूसरा भाग 
#राशि” श्रन्द पर कोई अ्काझ् डालता है। उस शनुष्छेद में यह झनुष्यात है कि किन्हीं 
आमलों में, रास प्रवधारित करने के लिए सिद्धास्त ग्रधिकषित किए जा सकते हैं भौर 
इन सिद्धांतों के परिणामस्वरूप राश्षि पर्याप्त हो संकती है या श्रपर्याप्त हो सकती है ! 
इससे तो यह पता चलता है कि यहां पर “राक्षि” शब्द से ऐसी चीज ग्रभिप्रेत है ज्ञो कि 
अ्रजित की जाने वालो सम्पत्ति के बदले में दी आए किम्मु इस राशि को कुछ सिडांत 
अधिकथित करके हो सिकासना पड़ेगा झ्लोर विकाला जा सकता मो है । इन घिद्धांतों का 
उस सम्पत्ति से युक्तियुवत सम्बन्ध होदा चाहिए, जो कि भ्जित को जानी हो । यदि यह 
बात ऐसी है, तो सिद्धान्तरों को लागू करके अम्त में जो राशि तिकाली जानी है, उसका 
कुछ युक्तियुक्त सम्बस्थ भजित की जाने वालो सम्पत्ति से होना चाहिए; अन्यथा 
अधिनियम के सिद्धांत अनुच्छेद 33(2) के अर्थान्‍्तर्गंत झाने वाले सिद्धांत नदी हो सकते । 

यदि “राज्ि” बन्द का यह बर्थ किया जाता है, प्र्यात्‌, यह कि जो राशि नकदी 
या ग्रन्यथा दी जाती है, ऐसी श्रकृति की है जिसे उन सिद्धांतों के अनुसार निकाला ग्रया 
है जिनका संबंध भ्रजित की जाने वाली सम्पत्ति से है, तो प्रइन यह उठता है--'"इस 
प्रकार नियत“ राशि” झभिव्यक्त का क्या थ्र्थ किया जा सकता है । राधि विधि 
द्वारा नियत्र कौ जानी होती है, किन्तु इस प्रकार नियत राशि को किन्‍्हीं सिद्धांतों के 
अनुसार नियत किया जाना चाहिए, क्‍योंकि यह ध्ाज्षय नहीं हो सकता कि यदि विधि 
द्वारा राशि नियत को जाती है, सो विधानपण्डल उस राक्षि को मनपाने दंग से तियत 


“ करेगा । जदाहरण के लिए यह उस रकम को लाट निकाल कर नियत नहीं कर सकता 8 


विधि रेखा विधेयक पारित करके जो कि पुर:स्थापित किया जाता है, अधिनियमित 
की जातो है । संविधान और विश्वायों प्रद्धिया में यह परिकल्पना को गई है कि 
विचार-विमर्श होगा ओर उस वाद-विवाद में विघानमण्डल का सरकारी प्रवबता उस 
चिकत राश्षि को न्ययोचित ठहराने में समर्थ होगा । मान लिया कि इस श्रकार नियस 
राशि के सम्बन्ध में संझ्योघन पेश किया जाता है। वादविवाद कैसे चलेगा ? क्या मंत्री 
महोदय यह कहेंगे कि-- 

“यह राक्ि दैसे नियत की गई है जैसे कि सरकार को इच्छा है ।” स्पष्टतः ऐसा 
नहीं कहेंगे । इसलिए इससे यह श्रवे विकलता है कि यदि विधावमण्डल राशि नियत करता 
है, वो उसे किन्‍्हीं दिद्धान्दों के अनुसार ही नियत करना होगा । ये स्रिद्धास्त उन सिद्धास्वों 
से मिम्न नहीं हो सकते जिन्हें विधानमण्डल अधिकथित करेगा । 

इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 3॥(2) अभी भी मुंल 
अधिकार बना हुआ हैं। तो वह कोत सी तस्दीली है जो कि इस संज्ोधत द्वारा बाई 
गई है। इस-साम्बम्ध में कोई भी लस्देह नहीं है कि ऐसी तब्दोली ग्राशवित थी। मुझे 
ऐसा प्रत्तीत होता है कि जो ठब्दीली की गई है वह यह है कि जिस व्यवित की सम्पत्ति 
अजित की काएंगी वह पूरे प्रत्चिकर या व्यायोचित्र भ्रत्तिकर का दावा प्रद् आगे महीं करू 
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सकेगा, किस्तु वह श्रब भी यह वाबा कर सकता है कि ऐसो राशि भ्रवधारित करने के 
लिए, जो कि उसे भिसनी है, विधि द्वारा सिद्धान्त श्रथिकषित किए जाते दा हिएं, घोर इन 
छिद्धाश्तों का श्रजित को जाने बोली सम्पत्ति से तर्कसंगत सम्बन्ध होता चाहिए। यदि 
विधि के झधीन यह स्लिद्धान्द श्रधिकथित करना होता कि ग्रजित सोने की ईंटों के बदले में 
दो आते वाली राशि वही होगी जो कि मामूली इंट या चांदी की ईंट का बाजार मूल्य है, 
तो उसके नारे में यह पअभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह डिशी भी स्थिति में 
सिद्धाए्त है । उसी प्रकार से यदि यह बात दछ्ित कर दी जाए कि ऐसी राक्षि ओ कि सोते 
की इंढ के क्िए नियत की गई है, मामूली इंट यथा क्षंदी की इंट का चालू मूल्य है, तो 
इस प्रकार नियत राश्षि प्रवेध होगी । यदि मैं बनुच्छेद 3) (2) का निर्वचरत इस श्र्थ में 
करता कि मतमाती या भ्रामक या बहुत ही कमर राक्षि भी दी जा सकती है, जिससे न 
केवल स्यायप्रिय व्यक्तियों कौ ग्रन्तभ्रात्मा को धक्का लगेसणा अहिक प्रत्येझ् तर्कसंगत मनुष्य 
की प्रत्तश्नत्मा को भी धक्का लगेगा, तो बहुत ही पम्भीर प्रए्त उत्पर्त होगा कि क्या 


संस्द्‌ ने संब्ियान के अनुच्छेद 368 के प्रधीन भ्रपनी संक्षोचने-क्षक्ति का ग्रतिक्रमेस सहीं * 


किया है। भरनुच्छेद 3 के भ्रधीन, सम्पत्ति के मूल भ्रधिक्तार का सार तीन वातों के 
सम्बन्ध में देखा था सकता है--पहली, यह कि सप्पलि का प्रजंन विधिमास्य विधि द्वारा 
या उसके प्रधीन किया आएगा; दूसरी, यह कि उसका प्रजन स्ोक प्रयोजन के लिए, ही 
किया जाएगा ; झौर, तौसरी बात यह कि जिस इउक्ति को स्रस्पत्ति श्रजित की गई है, उत्े 
उसके बदले में ऐसी राशि दी जाएगी, ओो कि, जैत्ा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, मनमानी, 
भ्रामक प्रा स्थायप्रिय व्यक्तियों की अस्त्प्राप्मा को या मनुष्य-मात्र को प्रस्तर्ग्रात्मा को 
धक्का पहुंचाने वाली न हो । मैंने पहले ही यह भ्रमितिर्धारित कर दिया है कि संसद्‌ को 
प्रनुच्चेद 368 के प्रथीन ऐसी कोई सित प्राप्त नहीं है जिससे कि वह मूल श्रधिकारों 
को तिराकुत कर सके, किम्तु वह ध्पनों संक्षोधन-शवितयों का प्रयोग करते हुए, 
उनको नष्ट किए बिता, उनको संझोधित या विनियमित या समायोजित कर सकती है | 
सम्पत्ति के मूल ग्रधिकार को यदि यह सिद्धास्त लागू किया जाए, तो, संस्रदू विधानमध्डलों 
को इस बात के लिए सशक्त नहीं कर सकती कि वे ऐसी घनमानी राशि या भ्रामक राधि 
या ऐसी राशि जो कि वस्तुतः अ्षिहरण (कार्फिसकेशन) को कोड़ि में घराती है, नियत 
करें । बही बातें भ्रदायगी की रीति को लश्यू होती हैं। निर्बचन करते हुए मैं इसका यह 
बर्थ नहीं निकाल स6ता कि श्रदायगी की मतमानी रीति के सम्बन्ध में परिकश्पनर की 
गईं है। उबाहरणाय यदि कोई राशि 0,000 रुपये ध्रवधारित की जाती है या नियत 
को जाती है, तो विधानमण्डल यह अधिकथित नहों कर सकता कि उसकी श्रदायगी 
0 रुप्रे भ्रति दर्ष या 0 हपये प्रति प्रास्त की दर से को जाएगी । 

ऐसे वो मरापलों का हवाला दिया जा सकता है जिनसे यह पता चलता है कि यवि 
विवेकाधिकार प्रदत्त किया बाता है, तो उसका प्रयोग भुक्तियुकत रूप से किया 
जाना चाहिए। 

रोबर्टस बनाम होषवुड(!) वाले मामले में वह ब्रमिनिर्धारित किया धया था कि 
मैट्रोपोलिस मतेजमेष्ट ऐक्ट, ।855 की धारा 62 द्वारा काउन्सिल को जो विवेकाधिक्रार 


(7) (925) ए* सौ० 578, 590. 


जता 


की 
७ 
4 
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प्रदत्त किया गया था, उसका प्रयोग म्रुक्तियुक्त रूप से किया जाता चाहिए। लाई 
बकमास्टर के निम्नलिखित विचार महस्वपू् हैं- 

“जो कारण मैंने क्ताए हैं, उनके आधार पर मुक्े ऐसा प्रतीत होता है कि 
वे उस बात पर विचार नहीं कर सकते थे जिसके करे में उनका कहना है कि 
उम्रप्ते हम प्रभावित हुए हैं, प्रौर यह कि उन्होंने इस झ्राधार पर झपना विनिश्चय 
नहीं दिया था कि कार्य के लिए जो पारितोषिक दिया जाता है, वह ऐसे कार्य का 
मूल्य होता है जो कि युक्तियुकत रूप से तया डदारतापूर्वक भी ग्रांका गया हो, 
डिस्तु गह कि उन्होंने मनमाने सिद्धान्त को प्रपनाया श्ौर भतमानी राशि नियत 
कर दी, जो कि उस विवेकाधिकार का .छचित प्रयोग यहीं था जिसे काबुन ते 
उसको प्रदत्त किया था ।!” 
हम लाड़े रेनबरी के वृष्ठ 623 वर दिए गए विचारों का हवाला भी! दे सकते हैं-- 

“मेरी राय डच्च प्राघारों पर कायम की गई है। जिस व्यकित में 
विवेकाधिकार बिहित किथा जाता है, उसे य्रुक्त्रियुक्त ग्राक्वारों पर ही भ्पने 
विवेकाधितार का प्रयोग करना चाहिए ! किवेकाधिकार मनुष्य को वह बात करने 
के लिए भो कि उसे पसन्द हो, केवल इवलिए सशक्त नहीं करता वयोंकि कह ऐसा 
करना घ।हत। है--अ्रपने बिवेकाधिकार के प्रयोग में उसे न केवल वह वात करनी 
चाहिए जो कि वह पत्रनद करता है, वल्कि उसे वह ब/त करनी चाहिए जो कि उसे 
करनी चाहिए । दुसरे श्रब्दों में प्रपने तक॑ का प्रयोग करके उसे बह रास्ता निदिसत 
करता चाहिए भोर उसका धनुसंरण करना चाहिए जो कि य्रुक्तिसंगत हो । उसे 
युक्तियुक्त रूप से कार्य करगा चाहिए ।” 
लेम्प घेसली विलियम्स ननाम हैनिस बॉसस (7) वाले मामले के शीष॑-टिप्पश में 

जो तथ्य दिए गए हैं, वे विष्नलिखित रूप में हैं-- 

“न्यू साउथ बेल्स पब्लिक सबिस सुपरनुएशन ऐकट, 903 की घारा 4 के 

_ श्रधीत, पब्लिक सबिस थोड़ ते वादी को 23 पौंड, 0 शिक्लिंग, । पेंस प्रहि मास 
की दर से उपदान विया था, जो कि 9 दिश्स्वर, 875 से जो कि उसके स्थायी 
निश्रोजन की तारीख थी, 23 दिसम्बर, 895 तक की सेबा के प्रत्वेक वर्ष के लिए 
संगरित किया गया था; भर उसके यह दावा किए जाने पर कि उसकी सेवा 
की गराना 6 ग्रगस्त, 902 तक की जाए, उसे 23 विसस्वर, 895 के बाद 
6 प्रगस्‍्त, 902 हक के प्रश्येक वर्ष के सम्बन्ध में जो कि उस वर्ष के पढ्सिक सेबा 
ऐक्ट के ध्वारस्म की तारीख थी, । पैस की दर ले भतिरिक्त उपदान दिया गया।” 
जुडीडियल कमेटी ने यह भभिनिर्धारित किया कि वह प्रध्रिनिर्भय आमक था। 

जुडीशियल कमेटी ने यह मत व्यक्त किया कि-- 

माननीय श्यायाधीक्षों को यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट मालूम 
होती है कि भले ही इस प्रकार का अआञामक प्रथिनिर्शय--जो कि ऐसा भ्रधिनिर्शय 
है डिश्वका श्राशय धनुखित झौर भ्रप्र्याप्त है--प्रयोग किए जाने दाले विवेकाधिकार 
के श्रावरण में बयों न किय। गया हे, फिर मी वह सर्वाधिक रूप हे झानदार कार 


(2) (॥9) एन बी 384. 
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है भौर पालियामेष्ड द्वारा बोर्ड को दिए गए विवेकाधिकार का प्रयोग करने के 
सम्बन्ध में उसके द्वारा इंकार किए जाने की कोटि में ग्राता है ।” 


यशषपि ईं अनुच्छेद 3। में खब्ड (2छ) को अ्न्दाश्यापित करने की बुद्धिमत्ता को 
समभने में असमर्थ हूं, जिसका प्रभाव यह है कि अनुच्छेद 9(|) (च) खागू नहीं होगा, 
फिर भी मैं यह नहीं कह सकता कि अनुच्छेद 9() (च) के अथीत अधिकारों का" 
अगुक्तियुवत्त भ्यूनन (प्रनरीक्षमेबल एव्िजमेण्ट) है। सिद्धाल्व निश्चित करने वाली विधि 
पारित करते समय, विधानभण्डल राशि का श्रवधारण करने वात्री प्रकिया के सम्बन्ध 
में उपबंध करने के लिए बाध्य है ग्रौर यदि वह प्रक्रिया मतमानी है. तो उस उपबंध को 
प्रमुच्छेद ।4 के अभोन अगिखण्दित किया जा सकेगा । 

मैने यथा सेशोधित नवीन अनुच्छेद 3।(2) का जो निर्वंचन किया है, उसकों देखते 
हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि संसद ने नवीन अनुच्छेद 3 ( 2] को अधिनियमित करते 
हुए प्रनुख्छेद 368 के ब्रधीन श्रपनी संज्ोधन-वावित का अतिक्रमण किया है। 

उपयुक्त कारशों से, मैं यह अ्रभिनिर्धारित करहा हूं कि जैसा कि मैंने संविधान 
(पच्चीसवां संशोधन) श्रधिनियम, ॥97] को घारा 2, का निरवंधन किया है, वह 
विधिमात्य है। 

संविधान (पच्चोसक संशोधन) सश्चिनियन, 97 को 
घारा 3 की विधिमास्पता 
इच्चीसवें संक्षोधन की धार। 3 तिस्तलिखित रूप में है-- 
४3. संविधान के अंनुष्छेद 3!ख के पद्चात्‌ निम्नलिखित अनुच्छेद 

जोड़ दिया ज्ाएगा-- 

“3।ग. अरतुच्छेद [3 में किसो बात के होते हुए भी, कोई विधि, जो 
अनुष्छेद 39 के सब्ड (खर) या ख५्ड (ग) में उल्लिखित तत्वों को शुविश्चित 
करने के लिए राश्य की वीति को प्रभावी करते वाली हो, इस आ्राघ।र पर 
चुन्य ने समभी जाएगी कि वह झनुच्छेद 4, अनुच्छेद 9 या अनुष्छेद 3 
द्वारा प्रदत्त ्रधिकारों में से झिसी से असंगत है अथवा उसे छीनती या स्युन 
करती है; श्रौर जिस किषि में यह घोषणा हो कि वह ऐसी नीति को 
प्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी स्थायालय में इस झाधार पर 
प्रापक्ि नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नोति को प्रभावी नहीं करती ! 

परन्तु जहां ऐसो विधि किसो सज्य के विधान-मध्डल द्वारा बनाई 
जाए, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध उसे तब तक लागू मं होंगे जब तक कि 
ऐसी विधि को, राष्ट्रवृति के विचार के लिए रक्षित किए आने के पहचातू, 
उसकी ग्रनुपतति न मिस गई हो ।” * 

यह ध्यान देके की बात है कि प्रनुच्छेद 3।7 “अनु्हैद 3 मे किसी बात के होते 
हुए भी” झभिव्यक्ति से झारसम्म होता है। किन्तु इससे यह श्र नहीं लिकल सकता कि 
न केवल अनुष्छेद 9 () (च) या अनुच्छेद 3] जैते मूल झधिकार ही प्रपव्णित कर 
दिए गए हैं बिक ऐसे सभी मूल ध्षिकार भी जो कि ग्रस्पस्सुयकों आ्रौर घामिक समूहों से 
बम्लन्घित है, प्रप्शजिड कर दिए मए हैं । इस भनुक्छेद का तात्पये उन विधियों को, जिन्‍्हें, 
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राज्य घनुष्छेद 39 के खष्द (ख)या (ग) में विभिदिष्ट सिद्धास्तों को सुनिश्चित करने 
को हृष्टि से बनाए, इस ग्राधार पर चुनौती दिए जाने से संरक्षा प्रदान करना है, कि बहु 
अनुच्छेद 4, 9 था 3] जरा अदत्त प्रषिकारों में से किसी भ्रधिकार से प्रसंगत है प्रयवा 
उसे छीनती या स्यूव करती है। यह एक मात्र ऐसा प्राधार है जिस पर उन्हें चुनौती नहीं 
दी जा सकती । यह यान देने योग्य वाह है कि पनुल्छेद में यह उपबंध किया गया है कि 
यदि किस्मो विधि में बह घोषणा भौजूद है कि वह ऐसी नीति को श्रभावी बनाने के लिए है, 


» तो उसे किसी भी स्यायाज्य में इस प्राधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह ऐशो नीति 


को प्रभावी नहीं वनाती है। दूसरे शब्दों में पदि ऐसी घोषणा को जाती है, तो कोई भी 
न्यायालय उस विधि को इस प्राधार पर प्रश्तगत नहीं बता सकता कि उसका प्रस्वर्ध उस्ते 
चीति को अभावी बनाने से नहीं है; यह आ्ात कि क्या ऐसी विधि किसी प्रत्य नीति को 
प्रभाषी बनाती है, भ्रप्ंगत है । इसके भ्रताबा किसी विधि में ऐसे उपवंध हो सकते हैं जिनमें 
प्रमुक्छेद 39 के सष्ड (ल) या (ग) में विनिदिप्ट सिद्धास्तरों के बारे में चर्चा-हो सकती 
है, जब कि भ्रस्य घार।भ्रों का उससे कोई भी सम्बन्ध तहीं हो सकता, फिर भी कह विधि 
किसी भी भ्यामालय की ऐसे प्रश्न पर विचार करने सम्बन्धी शक्ति को तथा उसको 
अधिकारिता को छोतती है । * 

इस घोषशा को देखते हुए यह न्यायालय ऐसे प्रानुप॑तिक उपयन्‍्धों की विविमास्यता 
को कुसोटी पर कसने में प्रश्मथ होगा, जो कि ऐसी नोति के प्रावश्यकत शोर महृस्मपूर्ण 
भांग हों, जो भ्रमुच्छेद 39 (ल) धोर धरनुष्णेद 39(१) की प्रभावी बनाने के लिए हो । 

प्रकावस्ों पधान बताम उड़ीसा राज्य (१) वाले माषणे में भुरष स्यायावितति 
अजेस्गडफर ने व्यायासय की प्रोर हे निर्णय देते हुए यह सतत व्यक्त किया कि-- 

"दस संदर्भ में, राज्य एकाधिकार (मोनोपली) से सम्बन्धित विधि पें, ऐसे 
सभी उपचन्ध शामिल होते हैं जो कि उकस विधि में धरर्त्िष्ठ हों, चाहे उनका 
सीधा सस्बन्ध एकासिकार को उत्पत्ति से हो याम हो। हमारी राय में, उक्त 
प्रभिश्यक्तित से ऐसी विधि प्रभिप्रेत समक्री जानी चाहिए जो कि उसके पूर्ण छप से 
प्रागएयक लक्षणों में एकाधरिकार से सम्बन्धित हो। यदि कोई विधि राज्य 
एकाधिकार को उत्पस्न करते हुए पारित की जाती है, तो स्पायालय को यह जांत 
करनी चाहिए क्रि उन्त विधि के ऐसे कौत से. उपयस्ध हैं जो कि श्राधारिक रूप 
से तथा भावदयक छप से राज्य एड्राधिकार को उत्पस्न करने के लिए जरूरी हैं! 
केवल प्रायइयक शोर ब्राधारिक उपदस्धों को ही प्रतुष्छेद ।9(6) के ब!द वाले 
भाग की संरक्षा प्राप्त है। यदि प्रधितियम द्वारा बनाए गए ऐसे झस्य उपजर्ध 
जो कि एकाधिकार के प्रवर्तत के लिए समनृबंधी (संबसिष्यरी), श्रानुर्धगिक 
(इस्सीडेण्टश) था सहायक हैं, तो थे उक्त भाग के झ्रधीन नहीं गाते भ्रोर उनकी 
विधिमान्यता के सम्बन्ध में प्रनुच्छेद 9(6) के प्रथम भाग के श्रघ्रीन निर्शेत 
किया जाना चाहिए।” 


(7) (963) सप्लीमेण्ट 2 एस० सी० झार० 69, 707. 


38 डच्यतम स्यायात्रण निणेस पत्रिका. [973] 2 उम्० लि० ए० 


स्यायाधिपति शाह ने भ्रार० सौ० कूपर बनाम भारत संध(!) वाले सामले में बड़ी 
स्वायपीठ की क्रोर से निरोय सुताते हुए, निम्नलिखित मातों को, प्रमुमोदन सहित, उद्धृत 
किसा चा। न्‍्यायाधिपति झाह ते विचारों को उद्धृत करने के पश्चात्‌, यह मत भ्यकत 
किया था कि-- 

“यहां बाप राप्रम्रिहारी पाण्डा प्रौर कुछ पथ बनाम उड़ीसा राज्य (१) , 
शजलाल प्रलिलाल एश्ड कम्पनी प्लोर एक श्रश्य वताम भ्रध्य प्रदेश राज्य प्रौर 
फृथ प्रन्‍्य (१), भ्रौर नगरपालिका समिति, प्रमुतसर श्र श्ु्व प्रश्य बताम पंजाब 
राज्य (4) वाले मामले में दृहराई गई थी । 
आम्डे प्रोह्िविशन ऐक्ट, 949 ([949 का 25) की विधिमान्यता पर विश्ार 

करते हुए, इस स्यायालम ने मुख्यई राज्य प्रोर एक प्रत्य यवाम एक० एव० बतखारा (5) 
वाले पामले में दो उपजंधों को इस भाधार पर प्रभिल्लण्डित कर दिया था कि वे संविधान 
के प्रनुच्छेद ।9()(क) द्वारा पत्याभूत वाकू-स्‍्थातंत््य और अ्रशिव्यवित स्वातंत्र्य के मूल 
प्रषिकारों के विशद हूँ। थे उपयंध घारा 23(क) श्रोर 24() (क) हैं, जो कि 
इस प्रकार हैं-- 

$/23. कोई भी व्यक्ति-- 

(क) किसी मादक द्रव्य था आंप, का गुंराकवत, उसके उपयोग के लिए 

अनुरोधपूवंक याचना या उसके सम्बन्ध में प्रस्थापना नहीं करेगा, या ** 

24 (4). कोई भी व्यक्ति किसी समाचारपत्र, स्भाचारप्थक, पुस्तक, पर्चे, 
पुस्तिका या किसी अन्य एकल या सावधिक प्रकाशन में या. किसी ऐसे विज्ञापन 
या प्रश्य सतामग्रों को -- 

(७) जिसमें कि किश्ली मादक द्ेत्य या भाग का गुणकंघन उसके 
उपयोग के लिए प्मुरोधपूर्वक याचना या सेसके स्वस्थ में प्रस्यापना की 
गई हो, “४5 $ 

'मुद्वित नहीं करेगा था ब्रकाशित नहीं करेगा या झन्यथा प्रदर्शित था वितरित 
नहीं करेगा ।/ 


# ध्रंग्र जो में यह इस ग्रकार है-- 


वह ए३6 ०, 809 एकता 


24 (0), 7० एश४०७ आधा! रा 60 900 था 809 2९४४७शए०7 

5 ॥९9६-3000, 0008, ९, 0006० 00 20१ 0008 886 ० 07९000॥] 
#990॥60000०॥ 07 006/ज्रा5० . 689/49 ०07. 648॥0048 879 8५९6॥860०7/ 
0 ०0४ ॥0॥0-- 


(8) ज्रधात) 000॥6068, $0॥0॥8 (6 056 ० 0" 0श$ 879 ॥000: ९ 
07 08.0" न्‍% 
0) (:970].3 एड० सी० प्रा२० 530, 582. 
(२) (969) 3 एस० सी० झ्रार० 3745[969] 3 उम० नि० १० 795. 
(१) (970) । एस० सीं० म्रार० 400-[970] 2 उम> बि* १० 3/9. 
(4) (969) 3 एस» स्री० भ्रारए० 4475[970]  दुय० नि० १९ 49. 
(१) (95) एस ब्री० श्रार० 682: 22 
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आरा 23 (स्व) के बारे में भी यह अ्रभिनिर्धारित किया गया कि वह पुन्य है। 
यहू प्रसिनिर्धारित किया गया कि “उकसाएग्रा” श्रौर “प्रोत्साहित करेगा” शब्द इतने 
विस्तृत हैं कि उतके प्रस्तगेंत क्षव्दों ग्रोर श्रव्रिव्यक्तियों द्वारा तथा कार्यों द्वार भी उकसाते 
का काये और प्रोत्साहन भ्रा जाता है तथा इस धारा में. प्रयुक्त शब्द हतने व्यापक्र और 
अस्पष्ट हैं कि इस खण्ड के बारे में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि बहू पूरो 
शरह से घून्य है । 
घारा 23 (लव) इस भ्रकार है-- 
# “23, कोई भी श्यव्ति -- 
(क) 
(ख्र) जनता के किसी व्यक्ति को या जतता के व्यक्षितयों में से किसी कर्गे 
को साधारण रूप से कोई ऐसा काये करते के लिए नहीं उकसाएगा या भ्रोत्साहित 
नहीं करेगा, जो कि इस ऐक्ट या किसी नियम, या विनियम या सदभीन किए गए 
धादेशा के उपबंधों को विफल या निण्फल नहीं करेगा, या ४ 
ओ पालखीवाला की दलील यह है--और मैं प्तोत्रत। हूं कि वह ठीक ही है--कि यह 
क्यायालय इन उपवंधों को उस दशा में प्रशिखस्डित नहीं कर सकेगा यदि उम्री प्रकार को 
बोषरणाएं वॉम्डे प्रोहिविशन ऐक्ट में समाविष्ट की जाती हैं कि यहू विधि सनुच्छेद 47 
को प्रभावी बनाने के लिए है, जो कि राज्य के लिए यह कर्तव्य विहित करती है कि वह 
मादक पेय हब्यों को प्रतिषिद्ध करे। बदि श्राक्षेपित केरल प्रध्रिनियम्त में उसी प्रकार के 
उपभन्ध समाविष्ट किए पए ये जिनके द्वारा प्रधितियमों की तोति की भालोचता करते, 
बिफल करने या उसे निष्फल करने को प्रापराधिक दण्ड अनाया रया था, तो उत उपदस्धों 
को अनुष्छेद 3]स के प्रषीव संरक्षा प्राप्त होगो । 
जो एकमात्र संरक्षा दी गई है, वह यह है कि यदि राज्य विधानमण्डल ऐसी विधि 
पारित करता है, तो उस्ते राष्ट्रपति की प्रनुगति प्राप्त होनी चाहिएं। हमारे समक्ष यहू 
वलील दी गई है कि यह संरक्षा तो है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति केस्ीम मंत्रिम५डल की. 
सलाह पर भ्रपनी प्रनुमति देंगे । 
जहां कक प्रनुक्छेद 3]ग की प्रकृति का सम्बन्ध है, वह अनुच्छेद 3।क से भि्ल 
है, जिसे भतुयय संशोधन द्वारा प्रन्तःस्थापित किया गया था। 
“3%, () प्रनुश्छेद ।3 में भ्स्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी-- 
(क) कि प्लंपदा के या उसमें किन्‍्हीं श्रषिकारों के राज्य द्वारा 
अरजेग के लिए या किन्‍्हीं ऐसे ग्रथ्िकारों के विर्वापन या उनमें 
परिवतेत के लिए, प्रा 
सखेक ज छू जबकार - 
५23, ॥इ० एश्ष5०॥ $08॥-- 
(बे के 
(०) पाली जा ढ०००ण१8० 30) प्रह्षाद ण (8९ 90000 ० का 
ले॥83 शी 90ीशंकप्रथरोड (0० फप्रणांर हल्णलत्रात (0 ०णशाणा। 889 80, 
जकींब्के #घ्रड/ज्रॉच8 ०९ तै९॥(३ (० छाफसंधंणााड ० कां3 सैल, ०7 209 77॥6 
उ्कृण॑बधंणा जब गुल 98396 (४ट१थड04७, व... 
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(लव) किसी संपत्ति का प्रडन्ध या तो लोकहित में या उस संपत्ति का 
उचित प्रदन्व सुनिश्चिस करने के उद्देदय से शज्य द्वारा मर्यादित 
क्षालायवि के लिए ले लिए जाने के सिए, या है 

(ग) दो यो ग्रध्िक नियमों को था सो सोकहित में दा उन निममों में से 
किस्ती का उचित प्रवन्द सुनिश्चित करने के उद्दंदय से समामेलित 
करने के लिए, झा 

(घ) निम्रमों के श्रवस्घ अ्रभ्िकर्ताओं, ऊूचियों और कोपाध्यक्षों, प्रवरध 
निदेशकों, निदेखकों या प्रजन्धकों के किन्‍्हीं मधिकारों या अंश्नघारियों 
हक किन्‍्हीं मतदत-ग्रधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्ततः 
के लिए, या 

(ड) किसी खनिज या खनिज तेस को खोजने था सम् करने के प्रयोजन के 
लिए किसी करार, पट्ट या अनुजप्ति के बेल पर प्रोद्भूत होने वाले 
किन्हीं श्रष्षिकारों के निवापरत था उनमें एरिवर्तत के लिए या किसी 
ऐसे करार, पड्टे था अनुज्ञप्ति को समय से पूर्व पयंवश्ित करने या 
ब्रतिसंडत करने लिए, 

ऊपदस्ध करने वाली [विधि इस झ्राघार पर शुल्य न समझी ज/(एसी कि वह 
अनुच्छेद 4, झनुच्छेद 9 या भनुच्छेव 3 द्वारा प्रदतत अधिकारों में से किसी से 
प्रसंगत है भ्रववा उसे छीवती या न्‍्यूत करती है : 


न 


अनुच्छेद 3!क में विधान की विषय-वस्तु स्पष्ट रूप से उपबस्धित है श्र्थात्‌ 
किसी सम्पद्दा का या उसमें किन्हों अधिकारों का राज्य द्वारा प्रजंन [पनुच्छेद 3क(क )] । 
इसी प्रकार प्नुच्छेद 2[क के खण्ड (लू), (य) छौर (घ) में विघाव की विषवे-वस्छु 
विनिधिष्ट रूप से उपबन्दित है। किन्तु अनुच्छेद 3]7 की परिधि ग्रनन्त है, क्योंकि वह 
प्रत्येक राज्य को इस बात की इजाजत देती है कि वह घनुच्छेद 39 के रूण्ड (ख) प्रौर 
(ग) में दिमिदिष्ट सिद्धास्तों को सुनिश्चित करमे के लिए भ्रध्युपाय करे । झनुच्छेद 39(ख) 
प्रौर 39(य) की शवरदावली बहुत ही व्यापक है। अनुच्छेद 39 (ग) में “आ्रधिक व्यवस्था/ 
प्रमिव्यक्त के अ्नन्तरंत वृत्तिक्‌ भर अन्य सेवाएं भी श्रा सकती हैं। एनसाइक्लोपीडिया 
अपेरिकाना (9?0 का संस्करण, जिर्द 9, पृष्ठ 600) के अनुसार, “ग्रशथिक व्यवस्थाएं 
आल और सेवाएं उत्पनत करते के लिए झोर यह अझ्वयारित करने के लिए कि उनको किस 
- भ्रकार से वितरित किया जाएगा, सामाजिक संगठन के रूप हैं राज्य द्वारा दो गई इस 
दलीत का प्रतिरोध करना कठिम होगा कि विधि में का प्रत्येक उपबन्ध राज्य की नीति 
को प्रभावी बनाते के प्रयोजन के लिए ही किया गया है । 
यहू दसोल दी गई है कि यदि धनुक्छेद 3]ग के बाद वाले भाग को, जिसमें 
सम्बन्धित घोषणा के बारे में चर्का की गई है, असांविधानिक मान लिय्रा जाता है, तो 
। स्थादालय इस प्रदत पर जिवार करने का भ्रथ्रिकारों होगा कि क्या धाक्षेपित वि और 
अनुच्छेद 39(ख) प्ोर अनुच्छेद 39(7) के बीच कोई सस्बस्थ है। मैं इस दलील को 
सममभजे में कठिनाई का भनुमद कर र्ट्टा हूं। कोई देसी विधि हो सकती है जिसमें राज्य 


कं 
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नीति का कोई कथन ही ने हो । यदि प्रस्तावना में नोति. सम्बन्धी कथन मौजुद है, को भी 
बह मुख्य उपबन्धों को उस दक्षा में नियंत्रित नहीं करेगी यदि वे स्पष्ट हैं। किन्तु यह बात 
मानते हुए कि उसके सम्बस्ध में स्पष्ट कथन मोजूद हैं, यह विनिरिचत करना राज्य 
विधानभण्डल पर निर्मर होगा क्लि वया इस उपबन्ध से उत्त उद्देश्यों की प्रति में 
सहायक्षा मिलेगी। 

स्पायालय झ्ाामुवंगिश (इम्सीडेण्टल) उपबन्धों और पात्र भानुषंगिक उपबस्धों को, 
निद्िचस रूप से पृथक्‌ करने में प्रसमर्थ होंगे। इसके झ्लादा जेसा कि मैंने पहले ही बता 
दिया है, मदि किसी विधि में यह घोषरता मौजूद हो कि बह ऐसी नीति को प्रभावी बनाने के 
लिए है, तो यह प्रश्न न्यास्य (जस्टिशिएबल) नहीं होगा । श्री पालखौवाला के मतानुसार, 
अनुश्छेद 3ग में एकदलीय पद्धति (टोटैलिटेरिएनिज्म) की बार भुक्य बातें मोजुद हैं-- 
() कोई समानता नहीं होती है। शासक दल अ्रपने दल के शदस्थों के साथ पक्षपात कर 
सकता है, (2) वारू-स्वातंत्य की कोई भी ग्रावश्यकता महीं होती, (3) ऐसे वेधक्तिक 
स्वातंत््य की प्रायश्यकता नहीं होती जो कि श्रमृच्छेद ।9()(ख) के प्रत्तगंत आता है, 
ओर (4) सम्पत्ति राज्य की दया पर तिर्मर होती है। दहुधरे शब्दों में किस्ली भी व्यक्ति 
की सम्पत्ति का प्रपिहरण (कारिफिसकरेशन) श्रनुज्ञ य होगा । 

मुझे ऐसा प्रतीत होता हैं कि श्रन्ततः भयुर्छेद 3।ग राज्यों को ऐसी नीति,प्रपनाने 
में जो कि वे पस्तनद करते हैं, प्रोर संक्िषाम के प्रनुच्छेद 4, 9 प्रौर 3] को भ्रपनी 
इश्छानुसार निराक्त (एन्रोगेट) करने में समर्थ बाता है। (धरे शब्दों में, बहू राज्य को 
संविधानाका संशोक्तन करने में सपर्य बवाता है। उदाहरण के लिए प्रमुश्छेर ।4 शज्य की 
मौति के अ्रभुसार, ने कि संशोधन करने जाले निकाय अर्थात्‌ संसद्‌ की सीति के स्नुसार, राज्य , 
द्वार परिसीधित किया जाएगा, भौर उश्ली प्रकार से अनुच्छेद 9 प्रौर भनुच्छेद 3 
भी परिसीमित किए जाएंगे, जब कि ये मूल प्रधिकार संविधान में मौजूद रहेंगे । यह दसील 
दी गई कि जब संतदु या किसी विश्रामप्रण्डस का कोई अ्रप्मितियम श्रवुजञप सौभाप्नों के 
मीतर रहते हुए भ्रपनी विधायी भ्रमित का प्रत्यायोजन करता है, तो प्रत्यायोजित विधान 
अपना प्राघिकार संसद के भ्रधितियम प्ले प्राप्त करता हे । यह दलोज दो गई कि उसी 
प्रकार से राज्य की विधि प्रनुच्छोद 3[7 से प्राधिकार श्राप्त करेगी । यह सच है कि राज्य 
की विधि प्रमुस्छेद 3!ग से प्राधिकार प्र/प्त करेगी किस्तु प्रत्यायोजित विधान ग्रौर 
अनुच्छेद 2!ग के भ्रधीन बताई गई रा०प की विधि के बीच ओ अन्तर है, यह यह है--कित्हीं 
स्रीमाप्नों के भीसर रहते हुए, विधानभण्डल के लिए विधि जनाने की दृष्टि से श्रपन्ते कृश्पों 
का प्रश्यायोजन करता प्रगुझेय है। इसके धलावा, प्रस्थायोजित विधत' को राज्य के 
अधिनियम कौ विधिमन्यता पर ध्यात न देते हुए, इस श्राघार पर चुनौती दी जा 
झ्केगी कि उससे मूल भ्रधिकारों का ग्तिक्रमण हुम्रा है। किन्तु राज्य विधानमण्डल 
संत्रिधान में संशोभन करने के लिए प्र/विकृत नहीं कर सकता ग्रौर राज्य की ऐसी विधि 
को, जो कि भ्रनुच्छेद 3।ग से प्राधिकार प्र।प्त करती है, इस पझ्राधार प्र चुनौती नहीं दी 
जा सकती कि यह अनुच्छेद 4, ]9 श्रौर 3। का भ्रतिक्रमश करती है। 

यह स्‍्मरखीय है कि अनुच्छेद 9 में न केवल सम्पत्ति के अधिकार के. सम्बन्ध में 
उपबस्ध किया गया है, बल्कि उप्के ग्रधीत विभिन्‍न झथिक।रों के सम्बन्ध में मारण्दी भी 
दी गई है : वाकू-ध्वातंत्य धौर ग्रभिश्यक्ति-स्वातंत्रय का ग्रधिकार; शाम्तिपूवंक और 
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विरायुद्ध सम्मेलन का श्रधिकार; एंस्था या संघ बंगाहे का भ्रधिकार; भारत राज्य-सषत में 
सर्वेत्र भवाघ संचरण का प्रघिकार; कोई दृत्ति, उपजीविका, ध्यापार था कारबार 
के अधिकार । मैं यह समभते में ग्समर्थ हुँ कि विधानमस्ठल को उपयुक्त स्वतंत्रताप्रों 
को तिराकृत करने की ऐसी शकितयां दैने का क्या कारण है। वास्त्रव में संसद 
चिघानमष्डलों को यह घोषशा करते में सभये बना रही है कि “सागरिक स्वतंत्र नहीं 
होगा; इसे राज्य की नीति की ग्रालोचना करने का' वाक्‌.स्वातंत्य प्राप्त नहीं होगा; 
राज्य के विरुद्ध भ्रापत्ति करते के लिए वह सम्मेलन नहीं करेगा; वह्‌ एक नगर या जिला 
तक ही सीमित रहेगा झौर प्रपने राज्य के बाहूर संचरश नहीं करेगा; किसी प्रन्य राज्य 
का भिम्रासी उस राज्य में प्रवेश नहीं फरेगा, जो यह विधान बना रहा हो; यदि बहू 
बकील है, तो वह उन लोगों की पैरों नहीं करेगा जिन्होंने विधि का झ्तिक्रमण किया 
है” । वास्तव में उसके भ्वीन विधानभष्डलों क्रो इस बाल के लिए समर्थ बनासा गया हैं कि 


ये झ्ासक दल के राजनोतिक विरोधियों को एक विधि लागू फरें प्रौर उस दल के सदस्थों , 


को उब्स विधि की परिधि के बाहुर रखें । संक्षेप में, वह्‌ राज्य विधानमण्डल को इस बात 
के लिए समर्थ बनाता है कि बह राज्य में वूणों कूप से एकदलीय पद्धति (टोटैलिंटेसिएनिज्थ) 
स्थापित करे । ऐप्ता प्रतीत होता है कि संसद ने इन कठिनाइयों की प्रोर ध्यान नहीं दिया 
था यद्यपि श्री पाश्षक्षीब।ला की दलौल यह है कि जो भी कढिताई उत्पन्न की गईं है, वह 
जानदूभफर ध्ाशय की गईं । 

मुझे इस मरे में कोई संदेह महीं है कि राज्य विभागगण्डल प्रौर संसदू, अपनी मामूली 
बिधायी हैसियत में, इस नई शकित का जो कि उमको प्रवत्त की गई है, पूरी तरह से प्रयोग 
नहीं,करेंगे किग्तु यहाँ पर मेरा सम्बन्ध अनुच्छेद 3।7 हारा प्रदत्त शवित के थिस्तार से 
है, न कि उस बात से कि विधानपण्डल इस प्रकार प्रदत्त झक्तियों को अ्रधोन क्या कर 
सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। 

मैंने पहले ही यह श्र भिनिर्वारित कर दिया है कि संसद, झनुच्छेद 368 के प्रधोन, 
मूल भ्रप्रिकारों को निराक्ृत नहीं कर सकती । उसी प्रकार से संसद्‌ विधानमण्डलों को इस 
आते के लिए संमर्भे नहीं बना सकती कि बे मूल प्रश्िकारों को निराज्त कर दें। इस 
प्रकार से यह उपयस्ध विधाममबण्डलों को इस बात के लिए समर्थ बनाता हैं कि वे मूल 
अधिकारों को निराक्ृत कर सकेंगे भ्रोर इसी लिए उसे असांधिधानिक घोषित करनो पड़ेगा । 

हमारे समक्ष यह दलील दी गई है कि पच्चोसवें संशोधन ग्रधितियंभ की घारा 3 
शूर्प है, क्योंकि वास्तव में बह संशोषत करने की संविभायी शकित का राज्य विधानमण्डसों 
को प्रत्यायोजन करतो है। तो प्रदन यह उत्पन्त होता है कि क्‍या अनुच्छेद 368 
संसदू को इस बात के लिए समर्भ बनाता है कि बह संविधान को संशोधित करने का 
प्रपता कुस्म किसी अ्रन्य तिकाथ को प्रश्यापरोजित कर सकेगी। मुझे मह बात बिल्कुल 
स्पष्ट दिल्लाई पड़ती है कि वह ऐसा तहीं करता। यह ध्याम देने की बात है कि इस 
संविधान के धनुच्छेद 368 में हो यह उपबस्ध किया गया है कि संसद के दोबों सदतों में 
से किसी सदन में सम्बन्धित प्रयोजन के लिए विधेयक पुरः स्थापित करके ही संशोधत पेश 
किया जा सकता है। दूसरे क्ष्दों में प्रमु्छेद 368 में संसद द्वारा संशोधन करने का कोई 
अन्य ढंग परिकल्पित नहीं है प्रौर उसी प्रकार से उसमें इस बात डे बारे में श्री कोई 
परिकल्पना नहीं की गई है कि संसद्‌ संविधान को संक्योषित करने के लिए कोई प्रस्य 
निकाय स्थापित कर सकती है। 


नजर 


हट 
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भारत में यह बात बिल्कुल तुस्धिर हो चुकी है कि संपद्‌ ग्रषले ग्रावस्यक विधायी 
हत्यों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती । 
देखिए-- 
() नया» मुखर्जी के प्रमुतार : दिल्‍लो लॉज ऐवट, 02 का मापला-- 
(95) एस० सी० प्रार० 747, 984-5; 
(2) शाजनारायण 6लिह बगाप्ता कढ़ते। श्रक्चासन--955 () एस० 
स्ली० प्रार० 290; पि 
(3) हरि झंकर आशा बनाम मध्य प्रवेश्ञ राज्य--955 () एस 
सरो० ्नार० 80; 
(4) बच्ंतलाल संजबवाला बताम मुस्दई रहत्म--/96] () एस० 
सी० भार० 34; है 
(5) दिस्सी हगर निगम दनाम बिडुला कॉटन मिल्स--968 (3) एस» 
स्ली० भ्रार० 25; 
(6) प्रेषाल बनास पंजाख राफ़्य--959 सप्लीमेण्ट (]) एस० स्री० 
प्रार० 792 : 
प्रमेक ऐसे देशों में जहां कि स्यायालयों ते भारतीय न्यायालयों से भिन्‍त स्विति 
अ्रपनाई है, यह बात मुस्थिर हो शुह्दी है कि विधातमच्डल कोई दूसरा बिशायी निकाय 
सुष्ट नहीं कर सकता । यहां पर इनिविशृटिव एक्ड रेफरेपडस ऐक्ट को मामल! (!) प्रौर _ 
अ्रष्टनों जनरल श्रॉफ तोचा स्फोटियां बनाम प्रटनों जनरस शोक कनाडा (+) वाले पामलों का 
हवाला दिय। गया है | गैने विधक्षित परिसोणा (इम्प्लाइड लिमिटेशन)- पर गिभार करते 
हुए याद. वाले मासले १२ विचार कर लिया है। श्री परालक्षीवाला ने इनिक्निएटिव एण्ड 
रैफरेण'डध वाले भामले (!)का भाश्रय यह साबित करने के लिए बहुत ही जोर देकर लिया 
है कि संोधन-दामित प्रश्यायोजित नहीं की जा संकती । इश्र मामले में प्रिवी काउन्सिल की 
जुडीशिपल कमेटी का सम्बन्ध ब्रिटिश सार्थ भ्रमेरिका ऐक्ट, 867 की घाद्य 92, शीर्ष [ 
के गिर्वंचन से था, जो कि प्रान्तीय विधानमण्डलें को इत बात के लिए सदाक्‍त करती है कि 
बह, "लैफ्टीनेष्ट-गयर्नेर के पद के सम्बन्ध में संबोधन को छोड़ कर”, प्रास्त के संविधान में 
संशोघन कर सकेगा । सनीटोगा की विधान सभा ने इनिशिएटिक एण्ड रिफ़रैब्डस ऐक्ट 
प्रधिनिग्रमित किया था, गो कि वश्तुत: लैफ्टीनेप्ट गवर्भर को इस बात के लिए विवक्ष करता, 
है कि बह प्रस्थापित विधि को मतदाताभ्ों के ऐसे मिकाय के समक्ष प्रस्तुत करे जो कि ऐसे 
विधानमश्ठल से बिल्कुल ही भिन्न है जिसका कि वह सांविधानिक प्रमुख है प्रौर यदि वे 
मतदाता उच्चका प्रनुमोदन करें, तो यह उसको वाध््तदिक विधि होगे से रोकने में उसे 
प्रशवत बनाता है । 
कोई ऑफ अपील का निरंय 27 सेव० एल० झार० में रिपोर्ट किया गया है ; 
जगह रिपोर्ट शुके उपलब्ध नहीं हुई है, किग्तु कोर्ट श्रॉफ श्रपील के विद्वान स्थायाधीशों ते जो 
>----++ 
(") (१9।9) ९९ ज्ी० 935. 
(१) (957) एप« सी ० झार०, कनाडा 3. 
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कारण बताए थे, बे संक्षेप में (१99) ए० ध्ी० के पृष्ठ 936 पर विम्नलिखित 
रूप में दिए गए हैं-- 

“त्रिदिश ना॑ भमेरिका ऐक्ट, ॥867 में यह घोषित किया गया था कि 
प्रत्येक प्राग्व के. लिए एक विधानमण्डल होता चाहिए, जिसमें धारा 92 के अधीन 
जिधि बनाने को शवित निहित्र की गई थी; विधानमण्डल वह शक्ति स्वयं प्रपने से 
मिन्‍्न क्षिसी श्रन्य निकाय को प्रदक् हुहीं कर सकता था। अश्नगत ऐक्ट के द्वारा 
जो कि घारा 92 हे प्र्धान्‍्तगेत विधानमण्डज का ग्रधिनियम बहीं होगा प्रस्वावित 
की गई शक्रिया कनाड़ा के संविधान की भावना भ्रौर सिद्धास्तों के बिल्कुत्ष ही 
विरुद्ध होगी, तथा वह उस विधानमण्डल् को अध्ण रोहित (प्रोषरराहह) करेंगी 
जिसके बारे में तदह्वारा उपकन्ध किया गया है। इसके भ्रलावा धारा 92, बी ॥ 
द्वारा। प्रदत्त संविधान में संप्रोष्त करने की दाकतित के प्रधीन “लंपटीनेप्ट गवनेर के 
पद/” को ग्रभिध्यक्त रूप से छोड़ दिया गया है । जब कि प्रस्थापित प्धिनिषम की. , 
धारा 7 गवनेर-जनरल द्वारा निषेघाधिकार (बीटो) पभौर प्रनतुशा की ऐसी क्षक्ति 
को परिरक्षित करती है जो !867 के ऐमट की थारां 56 प्लौर 90 द्वारा 
उपबन्धित थी, उसको उस ऐवड की धारा 56 भौर 90 द्वारा उपबन्धित लैफ्टीनेप्ट 
गबनंर की प्रनुप्रति की पझ्लावश्यकता नहीं है; यदि घारा 7 का भ्राशय उस 
प्रमुमति को त्यागवा नहीं था, तो भी धारा |] का स्पष्ट हप से भ्राशय यही 
था । पस्थापित ऐक्ट ने भो धत-विभेयकों से सम्बन्धित (बारा 90 के साथ भोड़ 
कर) धारा 54 के उपयग्धों का प्रतिकमश किया या।/. « 


जुड्ीकरिपल कमेटी के गामनीय स्थाधाधीशों से पृष्ठ 944 १९ यह मत बपकत 
किया था-- 


“माननीम स्पायाधीकों का यह मत है कि ऐक्ट की भाषा का ध्र्यास्वयत 
उससे भिन्‍त नहीं किया जा सकता जो कि लैफ्टीनेप्ट मदर की, विधानमण्डल के 
प्रावस्यक भाग के रूप में, स्थिति को प्रभावित करने की दृष्टि से गष्मं)रता के पाये 
प्राशयित था, प्रौर जो कि उन प्रधिकारों से बंचित करना प्रालधित था जो कि 
इस ल्थिति सम्बस्धो विधिक सिद्धान्तों में महृत्वपूने है; प्रयोंकि, यदि ऐक्ट 
विधिमाम्य है, तो कह उसे इस बात के लिए विवश करता है कि बहु अल्पापित 
विधि को मतदातामों के ऐसे तिकाय के समक्ष प्रह्तुत करे जो कि ऐसे विधानपण्डख कि 
से बिल्कूल ही भिम्त है जिपका कि बह सांविधानिक प्रपुख है, भौर यदिवे हि 
। मतदाता बहुमत से उम्का प्रनुमोवन करें, तो ब्रास्तविक विधि होते से उसको 
रोकते में उसे ब्रश्ननत्त अनातो है । यह दलील दो गईं कि जिन शब्दों के प्रति पहले 
ही निर्देश कर दिया गया हैं, घोर जो कि धारा ? में पौधूद हैं, वे निषेघाधिकार 
और भननुज्ञा को उसकी शक्तियों को वरिरक्षित करते हैं। मावसीय व्यायाधीश इस 
दलील को स्वीकार करने में प्रसमर्ष हैं। एकमात्र परिरक्षित झ्क्तियां ग्रे शक्तितां 
हैं जो कि संविधान सभा के उन भ्रधिनियमों से सम्वस्धित हैं जो कि विधेयकों से कं 
मिलन होते हैं, भ्रौर ऊपर तिदिष्ठ निषेवाधिकार श्ौर अनतुज्ञा की शक्तियां 86? 
के ऐक्ट की धारा 90 के ग्रधीन गवनैर-जनरल की शक्तियां मात्र होती हैं, त कि 
खैपटीनेष्ट गयर्तेर की वे शक्तियां, दे शक्तियां उक्त समय समाप्त हो जाती हैं जब. 


ली 
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कि'कोई विधेयक श्रधिनिकम वन ज्ञाता है। इनिश्षिएटिव एण्ड रेफरेण्डस ऐक्ट को 
बारा !4 लेफ्टीनैष्ट गवर्नर के प्रधिकारों के साथ समस्वय करना कम कठिस नहीं 
है । उसमें यह उपबन्ध किया गया है कि जब रिसी विधि को निरसित करने की 
अस्थापना को सतदान करने बाले तिर्वाचकों के बहुमत ने अनुमोदित कर दिसा 
हो, तो उस्त विधि के बारे में यह समझ जाएगा कि वह ऐवज़ीप्यूटिव काउस्तिल 
के क्लाऊ द्वारा मनीढोबा गज़ट .में मतदात के परिणाम सम्बन्धी विवरण को 
अकाशित किए जाते के बाद 30 दिनों को समाप्ति पर स्वतः ही तिरसित हो 
गई है । इस प्रकार से ऐसा अतीत होता है कि लैफ्टीनैध्ट गवर्नर को तवीन विधायी 

प्राधिकार से पूरांतः प्रपवर्जित कर दिया गया है ।” 
मैंते इस उद्धरण को सविस्तार उपवर्शित किया है क्योंकि इसमें कोर्ट प्रॉफ प्रपील 
224 द्वारा दिए गए तक का एक माग मौजूद है। श्रस्म भाग भ्र्थात्‌ इसके संदर्भ में क्‍या 
॥। विधानभष्छल प्रपने से भिस्न किसी निकाय को वह श्षक्तित प्रदत्तकर सकता है, जुडीशियस 

कमेटी ते पृ८5 945 पर यह मत व्यक्त किया था-- 
इतना कह लेने के बाद, माननीय श्यायाघीशा उससे भ्रषिक जो क्रि प्रत्यन्त 
अ्रावक्यक्र हो, विनिश्चित न करते की प्राम परिपाठो का ग्रमुधरण करते हुए, 
किसी ऐसी दूधतरी कठिनाई पर प्रान्तिम रूप से विचार नहीं करना चाहेंगे जिसका 
सामना उस लोगों को करता होता है, जो कि इस ऐक्ट की विधिमास्थता 
के पक्ष में दसील देते हैं, चूंकि यह मरुह्दा विचले ह्याथालय में उठाया 
गया है, इसलिए वे उसके अति निर्देश करता ठीक सग्रभते हैं.। 867 के ऐक्ट की 
भरा 92 के झधीन प्रान्त की विधायी शक्ति उसके विधानमण्डल को, प्रौर केवल 
उसी विधातमण्डल को सौंपी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा निकाय 
जिसे, इतने हो विस्तार के साथ बितना कि कनाड़ा का प्रान्तीय विधानमण्छल 
उपभोग करता है, सौंपे गए विषयों के सम्बन्ध में विधान बनाने की शक्षित प्राप्त 
हो, श्रफ्ती हैतियत को यथावत्‌ परिरक्षित करते हुए, प्रभीनस्व प्रभिकरणों 
(स्रवाहीनेट एजेंसीज) की सह्दायता वैसे प्राध्त कर सकता है, जैसे कि उस समय 
किया गया था जब कि हज धनाम क्यीन (7) बाले मामले में ओण्टेरियो के 
विधानमष्डल के बारे में यह प्रभिनिर्धारित किया गया था कि बहू कमिए्सर के 
बोईड को सदिरालयों से पम्बत्थित बिनियम प्धितियधित करने के प्राथिकार को 
के सौंपते का हकदार है; किन्तु इससे यह अध॑ तहीं निकलता कि वह झपनी ही 
दैश्वियत के प्रतुसार ऐसो नई विययायी अक्ित सृध्ट कर तकता है या को सकता है के प्रनुसार ऐसो तई विबायी श्रक्ति सूध्ट कर सकता है या सौंप सकता है 
जो कि उस प्रधिनियम्त द्वारा सृष्ट न की गई हो जिसके परिणामस्वरूप वह 
अहितित्व में प्राया हो। मावतीय व्यायाधीशों को भाशप इस प्रकार से उत्पस्त 
सांविधानिक प्रदनों को पम्भीरता के श्रति घ्यात प्राकृष्ट करना ही है। (पहुच्व 
: देमे के लिए रेखांकित किया गया है) |” 

>> यह ध्यान देना दिल्लचस्प होगा कि जुडीशियल कमेटी के सदस्य सर ए० हॉवहाऊसत 
से इस स्थिति की श्रोर उस समग्र इंगित किया था जब कि हॉँस बनाप्त क्‍्योंग (2) 


(7) (883) 9 ए* बी० 70, 
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वाले मापले पर बहुस की जा रही थी। क्रनेडियत फ्रेडरल (५5 387) पर लैफराय के 
बिघारों से यह प्रत्रीह होता हैं कि-- ह 
“होड़ बनाम स्थोन(!) दाले मामले में प्रियो काउम्सिल के समक्ष जो' 
दलील दी गई थी, उसके आधार पर, श्री होरेस डेवी मे यह वलील दी कि इस 
उपधारा [कंगेंडियन संविधान की धारा 92()] के अधीत प्रास्तोय विधासमण्डल- 
बह बात जो कि लाड़ स्िलदोने से बवोन बताम युराह (!) वाले सामले में कही 
थी और जो कि निस्संदिग्ध रूप से सद्दी बात थी, कर सकते थे जो मारतोय 
विभानमष्हल नहीं कर सकता, प्रर्भात्‌ यह कि वह किसी श्रत्य मिकांग के पक्ष में 
अपने सम्पूर्ण बियायी हर्य को छोड़ नहीं सकता। किस्सु जैसा कि सर 
ए० हॉबहाऊस ने मत व्यक्त किया या, के. ऐसा महीं कर सकते |. 'उनमें उत्तर- 
दाषिरव निहित होता है.। प्रत्येक बात उतके द्वारा प्रौर ऐसे भधिकारों के द्वारा को 
जाती है जिसे वे सृष्ट करते हैं पौर जिसके सम्यन्‍्थ में वे विवेकाधिकार देते हैं ।/” 
विद्वान्‌ महान्यायवादी ने यह दलील दी है कि इस. मामले में केवल यह विनिदिषत 
किया गया था कि धारा 92, शौष॑ ] हें स्पष्ट धोर श्रेसंविर्थ भाषा के प्रभाव में, जो शक्ति 
ऋत का प्रत्यक्षत: प्रतिनिधिश्व करने वाले व्यक्तित के जरिए्‌ ऋउन प्राष्स करता है, वह 
निराकृत नहीं को जा सकती । यह सच है कि यहू वास्तविक विनिरंचय था, किर्तु बाद में 
प्रकट किए गए ऐसे विचारों से, जिन्हें कि पैंने अपर उपंवरशित कर दिया है, यह बाल बिल्कुल 
स्पष्ट हप से दशित होती है कि जुहीक्षियल कमेटी यह श्र्थ निकालने के लिए तैयार 
थी कि उक्त बात परिसीमां के प्रध्यधीन वैसे ही है जैसे कि कोर्ट श्रॉफ श्रपील ने 
धारा 92, श्रोर्ष | द्वारा प्रास्तीय विंधानमण्डल को प्रदत्त संशोधन करने की क्षवित के 
सम्बन्ध में किया था । 5 

महास्थायवादी ने यह भत ध्यक्त किया कि इस बिनिशच्रय के विस्तार के सम्बन्ध में 
राडान ताप क्िए(२) वाले मामले में दिए विनिश्वव का हवासां दिया गया था; 
उस दिनिदचय के पृष्ठ 495 पर इस भांमले का तिश्वलिणित शब्दों में हवाला 
दिया पया घा>- 

“दुनिश्चिएटिय ९०३ रेफरेण्हम ऐक्ट वाले भामले में (), लाई हैस्डेन ने, 
बोर्ड का निणंय घोषित करते हुए, “धारा 92 के भ्र्थान्ययन के, स्पष्ट प्रोर 
असंदिग्ध भाषा के श्रभाव में, प्रमौचित्य के प्रति इस प्रकार निर्देश किया कि वहू 
किप्ती ऐसी शक्ति फो तिराकृत करते की इभआाजत देती है जो ऋतत का प्रस्यक्षत: 
प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के जरिए क्राउन प्राप्त करता है' यह ऐसा मत 
है जो कि 867 वाले ऐक्ट की घारा 9] को तथा ऐसी शवित के निराकरण 
को जो कि स्वयं क्राउन में निहित रहती है, समान रूप से लाभू होता है ।/” 
किस्तु इस ठद्धरण में विनिश्चित किए गए याह्तविक सुर के सम्बन्ध में विचार 

अकडठ किया गया था, त कि इंतरोक्ति (प्रोबोटर डिकटा) के सम्बन्ध में । 
खाडान वनाम किम(१) वाले मामले में दिए ग्रए ली ठिप्पण्प के प्रथम पैरा में 
प्रियी काउस्सिल के वस्तेबिक विनिदचय को &ंक्षिप्त कप में इस प्रकार दिया गया है-- 


(0) (883) 9 एड० की० (7: 
(2) (878) 3 ए० धी० 905. 
(१ (926) ए० स्री० 482. 
(४) (99) एब० बरी० 935. 
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यदि और जहां तक कि कनाडा को दब्ड संहिता को धारा 025 किसो 
दाण्डिक सासके में, कनाडा के स्थायांखय के भ्रादेश के विरुद्ध पोल करने को प्रभाव- 
श्लील इजाजत देने से सप्रिषद्‌ सम्राट (क्िय इत काउन्सिल) को रोकता ग्राशवित 
है, वहां तक वह घविधिमान्य है । दाष्डिक विधि झौर प्रक्रिया के सम्बन्ध में कनाडा 
की पार्लियामेंट का विक्ायी प्राधिकार, 867 के ब्रिटिश् नाथ श्रमेरिका ऐक्ट की 
आरा 9] के अधीन, उस कार्यवाही तक ही प्तीमित है जो कि कनाडा में की जामी 
हो। इसके भलावा श्रपीस करने को विशेष इजाजत देने के लिए राजशाही 
परमाधिकार (रायल प्रिरोगेटिव) को बातिल करने वाली श्रधिनियमिति 
जुडीशियल कमेटी ऐक्ट, 833 और 844 से झसंगत है पौर इसी लिए वह 
कासो नियस लॉज बैलीडिटो ऐक्ट, 865 की भारा 2 के अधीन झविधिमान्य है। 
दण्ड संहिता के सम्जस्ध में जो राजशाही प्रवुमति थी, बहू उस पभ्रधिनियर्मिति को 
विधिमास्य नहीं ठहरा सकती जो कि साश्राज्यिक कानून द्वारा शूस्य हो; 
परमाधिकार का प्रपव्जन साम्रास्थिक काबून द्वारा ही किया जा सकता है।” 


उपयुक्त कारणों से मैं महान्य|यवादी से रूहमत नहीं हूँ और पैं यह प्रभिनिर्धारित 


क- ता हूं कि इनिश्चिएटिव एण्ड रेफरेण्डम ऐक्ट बाला जो मामला था, उससे यह द््षित 
होता है कि परिसीमाएं किसो संझोपन क्षक्ति में बिदक्षित हो सकती हैं। 


श्री सौरवाई इस मामले को ध्र्य प्रपराधों पर भ्रभेदित करना चाहते हैं । उतके 


मतागुसार वे विचार इतरोक्ति थे, किन्तु यदि उन्हें इतरोकित मान लिया जाए, तो भी 
उनके परिशामस्वरूप प्रत्याथोजित विधान को लांगू होने बाले सिद्धास्तों में ऐसी कोई 
बात स्माजिष्ट नहीं ट्ोती, जो कि प्रधयायोजित विधान को लोगू होते हैं, वर्षोफि इस 
उद्धरण में केवल यह बात दोहराई गईं है जो कि क्वीन बनाम थुराह (2) वाले मामले 
में ही सधिकथित किया गया था, जिसमें प्रियी काउन्सिल में एक बहुत ही महत्मपूर्ण 
घठरणं में यह मत ब्यक्त किया था-- 


“किन्तु मानतीय स्पायाषोक्षों का यह मत है कि न्यायालय का बहुमत वाला 
सिद्धान्त पलत है, धौर यह कि वह भारतीय विधातमण्डल की शक्तिपों के, तथा 
बास्तव में विधान बताते को श्रकृति श्लौर सिद्धाम्तों के गलत दृष्टिकोशं पर 
पआ्राघारित है। भारतीय विधोतमण्डस को श्रनिश्वक्त रूप से ऐसी शमितयां प्राप्त 
हैं जो खाआ्राज्यिक पालियामेंट के, जिसने उसे सृष्ट किम था, ऐक्ट द्वारा प्रभिम्पक्त 
हूप से परिप्तीमित की गई हैं, घोर वह निस्संदिग्ध रूप से उन परिसीमाप्नों के 
बाहर नहीं जा सकता जो कि उन झक्तियों को नियंत्रित करती हैं। किन्तु जब इन 
परिस्रीमाश्रों के मोतर कार्य किया जा रहा हो, तो वह किसो भो भ्रर्थ में 
साज्राश्यिक पालियामेंट का प्रमिकर्ता या प्रतिनिधि नहीं रह जाता, किन्तु उसके 
पास विधान बनाने को उतनी समभ्र- शवितयां रहती हैं प्रा उसके पास होना 
प्राक्षषित होता है, जितनी कि भर जिस प्रकृति को स्वयं पारलियामेंट की शत्रितयाँ 
हैं। जब कि यह प्रडन उत्पन्न होता है कि क्‍या विहित परिसीमाश्वों का भ्रतिलंघन 
किया गया है, ठो स्थापित स्वायालयों को विदिचत रूप से उस प्रदन को भवधारित 


(0) (878) 3 ए+ बो० 889, 904-905- 
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£ करमा होगा; और चिस एकमात्र रास्ते के जरिए वे उसे उचित रूप से कर 


सकते हैं, बह उप्त सिरत के विबनन्धनों का सहारा लेता है जिसके द्वारा, सकारात्मक * 


हूप से, दिधायो झ्लब्तियां सृध्ट को गई हों, श्रौर जिसके द्वारा, नकारात्मक रूप से, 
उन्हें विबेश्धित किया गया हो । यदि उन सकारात्मक श्षब्दों को साधारण परिधि 
के भीतर जो कि शाबित प्रदान करते हैं, ओ कुछ किया गया है, विधान है, झौर 
यदि वह किसी ऐसी प्रजिस्यक्त शर्ते वा नि्बन्थन का भ्रतिकछ महीं करती है 
जिसके द्वारा बह शक्ति परिस्तीमित को गई है (निम्न श्रव्गे में, साम्राज्यिक 
वालियामेंट का कोई ऐसा मषितियम जो कि उससे प्रध॑ंयत हो, तिस्संदिन्ध रूप से 
शामिल किया जाएगा), तो यह वात किसी स्यायात्य पर तिर्भर नहीं करेगी कि 
अहू उत्त श््तों प्रौर तिबेन्थनों के बारे में शोर भ्रागे जांच करे या उनमें प्रन्दयाश्रित 
. हूप से (कंस्ट्रक्टिवलो) वृद्धि करे” 
जैसा कि ऊपर उपवर्णित कर दिया गया है, श्री खोरवाई का यह भी कहना है कि प्रिवी 
काउन्सिल ने विधि स्धिकित करके यह भी मत ध्यवत किया-- 
“माननीम्र श्यायाधीक्ष इस बात से सहमत हैं कि स्रपरिषद्‌' गवतर जनरल 
(गरमेर जनरल इन काउस्सिल), किसी भी प्रधिनियमिति के किसी प्ररूप द्वारा, 
कोई ऐसी विधायी नई झ्षत्रित जो कि काउन्सिल के प्रविनियप्र द्वारा सृष्ट या 
आधिकृत न की गई हो, भारत प्रें सृष्ट नहीं कर सकता था, झौर साधारण ' 
विधाप्री प्राधिकार से लैस-नहीं कर सकता था ।” 
हम उनसे सहमत होने में प्रस्म्य हैं कि भुझोशियल कमेटी की इत्तरोक्ति में उसी 
विषय के आरे में मत व्यक्त कि गया है जिसके .बारे में यु'यह वाले मामले(!) में. किया 
गया है। बुराह जाले सासले (?) का सम्बन्ध संविब्यान को संक्षोष्ठित करनें को झक्ति से 
महीं था किल्तु उसका सम्बन्ध केवल ऐसे बिघान से था जिसे भारतीय विधानमण्डल मे 
अषधिनियपित किया हो । वह बात लेफराय तले प्रोदुत उद्धरख से स्पष्ट हूप से प्रकट होती 
है। परिषद्‌ गवनर-जसतरख को ऐसी कोई शक्ति श्राप्त नहीं यो कि वह मारत ज्ञासन 
अधितियम (गयनेमेण्ट श्रॉफ इष्डिया ऐल्ट) को संशोद्षित कर सकता है, जिसके श्रधीत बह 
कार्य करता था। 

दिल्‍ली भगरपालिका बनाम खिला कॉंटन एण्ड थुलन सिल्स($) मामले में हम में 
से एक स्यायाधीश द्वारा प्रकट किए गए मत के श्रति भी विदेश किया ग्रवा, जिसमें पैंसे 
निम्नलिखित हूप से मत ब्यक्त किया था-- 

"यदि प्राधिकार की बात को छोड़ दिया जाए, तो मेरो राय से संदद्‌ को 
ऐसी पूरी क्षवित प्राप्त है कि वह प्रघीनस्‍्थ, निकायों को विधाथी प्राधिकार 
प्रत्यायोजित कर सके । मेरी राय में, यह श्षक्ति संविधान के प्रनुच्छेद 246 से 
प्राप्त होती है । 'ग्रननन्‍्य' अ्न्द से भ्रभिप्रेत है किसो धन्य विधान का धनन्‍्य होना, 
ने कि किसी प्रधीनस्‍्थ निकाष का भ्रपवजित होता । इस सम्दन्ध में एक निवेस्धन 
है भौर बह बात ग्रनुभ्छेद 246 में मौजूद है। संस्रद्‌ को चाहिए कि बह मुसंगत 


(7) (7878) 3 ए० सी० 889. 
(2) ए० प्राई० भार० (६968) एस० सोौ० 4252, 266. 
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सूची की मद या मरदों के सम्बन्ध में विदि यारित करे । नकारास्मक रूप से इसका 

अर्थ यह है कि संसद्‌ अपने कृत्वों का झधित्याग (एबडिकरेट) तहीं कर सकती (/ 

दूसरे उद्धरण का हवाला मी दिया ग्रयाथा ज़िसमें कि मैंने यह मत व्यक्त 
किया था कि-- 


“]99 ए० सो० 935 वाले झामले में इस बात के उदाहरण के बारे में 
उपबन्ध किया गया है कि विधातम्डल अपने कुस्यों का अधित्याग कसे कदता है। 
इस भामले से यह भ्नुभान नहीं खगाया जा सकता कि जिस श्रकार के प्रत्यायोजन 
से हपारा सम्बन्ध है, वे कुरबों के श्रषिस्‍्थाग की कोटि में आते हैं ।' 


यह बात स्पष्ट है कि ये विचार इस न्यायालय के अनेक विनिश्ययों के विछ्द्ध हैं, 
ओर ऊूँंसा कि मैं कह चुका हूं, मैंने इन विच्वारों को शिना किसी ध्राधिकार के स्वतत किया 
था। किन्तु न तो इस न्यायालय का क्षौरन ही जुड़ीक्षियत कमेटी का क्‍्योन वनाप 
बुराहु(!) वाले भाषसे में संशोधन करने की शक्ति से सम्बन्ध था, ओर शवों काउन्सिल 
के इतरोवित के तौर पर व्यक्त किए ग्रए मत का महत्व इस तथ्य पर निर्भर है 
ऊि संशोधन करने की घपती शवित के प्रयोग में की, विछावप्ण्डस कोई ऐसो नई विधायी 
अक्ति जिसे ऐसे श्रयित्रियम द्वारा सृष्ट न किया गया हो जिसके परिणामस्वरूप 
विधानमण्डख “प्रस्तित्व में आया यथा सृष्ड वहीं कर सकता प्ौर न भ्पनी ही द्ेस्ियत के 
आधार पर सांप ही सकता है,” श्रौर वह इस तस्द पर निर्मर है कि कनाड़ा में परिसीमित 
प्रत्यायोजित विधान का सिद्धान्त उस प्रकार से घभिनावी वहीं है जिस प्रकार से कि 
बह भारत में है । 


हमारे समक्ष यह दलीत दी गई है कि व्ात्तव में घनुच्छेद 3]ग द्वारा संशोधन 
करने को शक्ति का राज्य विधानमप्प॒लों को कोई भी प्रस्यायोजत नहीं क्षिया गया है भौर 
जो वात की गई है, वह यह है कि अनुच्छेद 3]ग किन्हीं विचियों पर से उस वन्धन को 
लमाष्त करता है जोकि भाग 3 द्वारा मधिरोपित किया गया है ॥ मैं वन्धत को हटाते के इस 
विचार को समझने में असमर्थ हूं। मूल अधिकार संविष्यत के भाग हैं और उनको देखते 
हुए, वे प्रत्येक लाग्रिक को मूल अ्रशिकाह की गारण्टी देते हैं किन्मु जबकि राज्य 
विधानमश्ड ल॑ प्रनुच्छेद 3म घोर किसी ग्रन्य विधि के प्रघीत इन सांविधानिक प्षिकारों 
को निराकृत करते हैं या छीगते हैं, तो उन मूल झचिकारों का कोई सौ प्रभाव 
नहीं रह जाएगा । जो संज्ञोवत किया गया है, वह संसद्‌ द्वारा तहीं किया गया है, क्योंकि 
संज्ञोधव की सीमा उस सप्तय तक ज्ञात नहों होती जब तक कि राज्य विधान नहीं बनाता । 
जब राज्य वियान बनाता है; उसो सप्रव हो मूल झधिकारों क्री निराकरण था न्युतन 
सीमा स्पष्ट हो जाती है। सभी प्राशयों और प्रयोजनों के सस्वन्ध में मुक्के ऐसा अतीत 
होता है कि राज्य द्वारा बनाए गए विधास का संविधान के संशोधन पर असर पड़ता है 
यदि यह बात मान ली जाए कि भनुक्छेद 3]ग राज्यों को संजिवान का संशोचन करने में. 
समर्के तहीं बनाता, तो झनुच्चेद 3[ग अ्रप्र भावी रहेगा, क्‍योंकि ऐसी विधि जोकि विवेषतः 
सूल झधिकारों को निराकृत करती है या छीनती है, प्रारित न की गईं होती, बहिकि ऐसे 
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किसी भ्रन्थ निकाय द्वारा पारित की गई होती जोकि प्रनुच्छेद 368 द्वारा मास्य नहीं है, 
झौर उस आधार पर वह शुन्य होगी। 

“बिद्वान्‌ महासालिसिटर मे मोहम्भश सम्सुदीव करियाप्यर बनाम एस० ए8० 
जिजे सिल्हा (?) वाले भामले र्य ग्राथय मेते हुए यह दलील दी कि संविधान का विवक्षित 
संझ्योधन (दम्प्खाइड अमेण्डभेष्ट) हो सकता है प्रोर धरनुच्छेद 3]ग का प्र्धास्वियन इस प्रकार 
किया जा सकता हैं कि वह ब्रमुच्छेद 368 का विवक्षित संक्षोषन है। इस मामले में 
जुडीशियल कप्ेटी ने जो बात विनिश्चित की थी, वह यह थी कि ऐसा विधेयक जिसके 
सम्बन्ध में स्पीकर के पास इस प्रभाव का प्रमाणपत्र दया जाने पर कि हाउस ग्रॉफ 
रेप्रिजेण्टेटिय्ज में उसके पक्ष में शले गए मतों फी तस््या सदन के सदल्यों की कुल संल्या 
के दो-तिहाई से श्रस्थून हो वस्तुत: ऐसे विधेयक की कोटि में श्राता है जो कि किसी 
प्रादेश के उपयंधों में से किसी का संशोधन करते के लिए या निरक्षितं किए जाने के 
जिए प्रस्तुत किया गया हो, श्रौर “सक्योषत या निरसित” शब्दों के भीतर विवश्चित 
संशोधन भा जाता है। 
जुडीशियल कमेटी की शोर से निशंक शुनाते हुए नया मेंजीज ने वह पते व्यक्त किया - 

"ह्तः उपधारा (4) के परम्तुक के ग्र्रावा, घारा 29 (4) के पहले वाले 
भाग पें “संशोचन या निरसित” शब्दों का प्र्धत्थियत इस प्रकार मे करने के 
लिए कि.वह झसंगत विधि द्वारा किए गए संक्षोधत या निरसत को जागू होता 
है, बोर्ड को कोई भी कारण .तहीं मिला. दि कोई विधेयक झ्धिनियम 
बन जाता है, तो वह किसी प्रादेश के किसी उपबन्ध छो संशोधित या तिरशित 
करता है गौर वह ऐसा विधेषक होता है जो कि ग्रादेश के उपबस्ध को संझोधित 
या निरसखित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।” (पृष्ठ 745) 

बाद में उत्तदे यह भत व्यकतत किया-- 

5जज्ो विधेयक भ्धिनिशम वन गया, वह ऐसा विधेयक था जो केवल 
इसलिए संविधान की घारा 24 का संशोचन करने वाला विबेयक था क्योंकि 
उसके निवस्थन उस धारा से प्रसंगत ये। जन्र कोई वितेयक विधि बन जाता है, 
तो उसके श्रवर्तत के परिणामस्वेरूप उसे सांबिधानिक स्वरुप प्राष्श हो जाता है, न 
कि किसी ऐसे विशिष्ट नाम के कारण जोकि उसे श्दान, किया गया हो। ऐसे 
विधेयक को जिसके बारे में यह वशित किया गया हो कि बहु सविधान का संशोचन 
करने के लिए पेल किया गया है, भौर जिसमें संविधान को संशोधित क रते सम्बस्धी 
कोई भी पव्तेन करमे थोला उपबन्ध समाविष्ट न हों, विधिप्ताम्य विधि होने के 
लिए विहिंत प्लौपन्ना रिकताओं की प्रपेशा.नहीं होगी, जबकि ऐसा विधेयक) जो 
अधिनिप्रस के रूप में धारित होते पर तथा विधिम्रास्य होने पर संविधान में 
संशोबन करता है, उत झौपलारिकताओं. की दृति किए दिना विधिसान्य 
गहीं. होगा ।/ 
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यहां पर हमारा सम्बस्ध उस भ्रदन से नहीं है जोकि जुड़ोशियत्त कमेटी के समक्ष 
उठाया गया था, स्थोंकि किप्ती मे भी इस बात से इम्कार नहीं किया है कि अनुख्लेद 3]ग 


» संविधान का संशोधन है। जिस एक मान्न वन से हमारा सम्सन्ध है, बह यह है कि कया 


अमुच्छेद 3।ग का भ्र्थान्‍्वयन यह किया जा सकता है कि बह बनुख्छेंद 368 का विवक्षित 
संशोधन है भोौर यदि उसका प्रर्थाव्वयन इस प्रकार से किया जाता है, तो वह स्वयं 
अनुन्येद 368 के संशोधन करने विषयक संसद की शवितयों के मीतर विधिमतास्य है। 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 3]ग का अ्र्थात्वयत यह नहीं किया जा 
सकता कि बह भ्रनुश्छेद 268 का विवक्षित संशोषत है, क्योंकि वह "अनुच्छेद ॥3 में 
किसी बात के होते हुए भी” छाब्दों से श्रारम्भ होता है श्र प्रनुच्छेद 3!ग में 
यहै बात कि “अनुच्छेद 368 में 'किस्ी बात के होते हुए भो”, मौजूद नहीं है। 
अनुष्छेद 3ग से जो बात हुई है, वह यह है कि उसने विधानम"डल्रों को, ग्रमुच्छेद 3]ग 
में ग्रधिकषित कर्रों के प्रष्यपीन रहते हुए, इस माल के लिए संशकत किया है कि वे 
अनुक्येद 4, ।9 प्रौर 3 द्वारा प्रदत्त प्रधिकारों को छीन सकेंगे या श्यून कर सकेंगे । 
किसी भी ह्थिति में, यवि उसे श्रनुक्लेद 368 का संशोग्रन समझता जाता है, तो वह 
प्रनुल्छेद 368 द्वारा भ्रदत्त शक्तियों के विपरीत है। भ्रनुश्छेद 268 तंसद्‌ को इस बात के लिए 
सभयभे बनाता है कि वह स्वयं प्रनुस्छेद 368 कौ संक्षोषित करने को झपनी शक्ति का प्रयोग 
करते हुए, संविधान का संशोधन करने के लिए कोई प्रस्य विधानमध्ठल गठित करे । 
उपयुक्त कारणों से में यह. प्रभिनिर्धारित करता हूं कि संविधात (पच्चीसवां 
संशोधन) प्रधितियम, 97[ की धारा 3 शून्य है क्योंकि वह स्विधाल का संघोषन करने 
के लिए विधांनमण्डलों को प्रपती शक्ति का प्रर्यायोजन करती है । 
भाग ५][--पउश्तीस स्रंशोधन 
संविधान (उत्तीसरबां संोथन) इन प्रकार है-- 
४2: मदभ पनुसूची का संशोधन 
“संविधान की नवम भनुसूती में, अविष्टि 64 के परचात्‌ भौर स्याक्यां के 
पूर्व, निस्वलिखित प्रविष्टियां जोड़ दो जाएंगी, भश्नत््‌-- 
#65, केरल भूमि सुघार (संशोधन) भ्धिनियम, ॥969 (4969 का 
केरल ध्रधिनियम 35) 
५४ “66. केरल भूमि सुधार (संश्ोघन) प्रधिदियम, (97! (97] का 
केरल अधिनियम 25) ।” ५ 
मथम भधनुसूची में उत दो केरल श्रदिनियमों को जोज़ विए जाने का प्रभाव यह है 
कि श्रमुच्छेद 3]ख के उपबन्ध लागू हो गए हैं। प्नुच्छेर 3।ख, जो संविधान (प्रबम 
पंशोषन) प्रधिनियम, 95] की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया था, इप्त प्रकार है-- 
“मए प्रभुक्लेद 3!ज का जोड़ा जाना 
5, धारा 4 द्वारा जोड़े गए संदिधात 'के भनुल्चेद 3-क के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित भ्रनुच्छेद जोड़ दिया जाएगा, पर्थातृ-- 
कहिपय झषिनियभ्रों भ्रोर सिनियम्रों फ्रा साम्मकरण 
टाल प्रयुच्येह 3] में ब्रस्तविष्ट उपननधों की ब्यसडता पर पिकुस अनु 
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डाले दिना नवम अनुसूची में उल्लिखित श्रधितियम्तों कौर वितियमों में से और 
उनके उपबंधों में से कोई इश्र श्राधार पर शून्य या कभी सुन्य हुआ न समझा जाएगा 
कि बहू भ्रधितियम, विनिमय या उपबन्ध इस भाग के किम्हीं उपबन्धों द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों पें से किसो से असंगत है अथवा उसे छीठता या न्यून करता है श्रौर 
न्यायालय या न्याय-श्रधिकरण के किसी प्रतिकूल निशंय, ग्राज्नप्ति या प्रादेश के 
होते हुए मी, उल्त ब्रधिनियमों ग्रौर विनियमों में से प्रत्येक, उस्ते तिरसित या 
संशोधित करने को किसी सक्षम विश्वान-मष्डल की शक्ति के अघीन रहते हुए, 
प्रवृत्त क्या रहेगा ।” न 
प्रथम संक्षोघन द्वारा अनुच्छेद 3]क तथा तबम झनुमूचो, जिसमें भूमि खुधारों से 
सम्बन्धित 3 राज्य अधिनियमितियां शामिल हैं, भ्रन्त:स्वाषित किए गए ये | 
हमारे समक्ष जिन पुद्दों पर बाद-विवाद किया गया है, उन पर विचार करने के 
पूर्व यह बताना आवश्यक है कि मुल अनुच्छेद के स्थान प्र नवीन ग्रनुच्छेद 3]क को 
प्रंवि्ात (चतुर्थ संशोधन) भषिनियम, |955 द्वारा भृतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापत 
किया गया था । नवीन अनुच्छेद में मूल अनुच्छेद 3॥क(| , खण्ड (क) डे रूप में समाविष्ट 
है झोर उसके द्वारा खण्ड (ख) से लेकर (क) तक जोड़े गए थे तथा उसने संरक्षात्मक 
उपबन्धों की प्रकृति में तम्दीलो भी की यी ; जेसा कि अनुच्छेद 3।क (॥) हो ब्रतिस्थापित 
किया गया या, उसके सुसंगत भाग को पहले हो! उपव्शित कर दिया पवा है। 
जंसा कि प्रथम संशोबन द्वारा प्रनुक्छेद 3]क को जोड़ा गया क, उसके प्रधीन 
किसी विधि को उस दक्षा में भी संरक्षा प्राप्त थी वदि वह भाव 3 के ढिन्हीं उपबन्धों 
द्वारा प्रदत्त किन्हीं श्रधिकारों से ग्रसंगत हो या छीनली हो या न्यून करती हो-। चतुर्ष 
संक्षोधन के अधीन, स्ररक्षास्मक उपयब्ध केवल भ्रनुच्छेद 4, झनुच्छेद 9 या ध्रनुच्छेद 3 


को हीं छागू होते थे । इसके ग्रलावा सभहवें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 3[क में “बस्पदाँ 


शब्द की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया था। उसके द्वारा नवम श्रनुसूची में सात 
झश्रिनिसम जोड़े गए थे । 

मासले फ्रे इस जाग के सम्बन्ध में शी पासलीयाखा ते दो प्रकार को दलील वेश 
की । उनकी पहली दलील यह थी कि, जंसः के श्रतुच्छेद 3]ख को मुलतः जोड़ा गया 
था, उसका निकट का सम्वन्ध भरूष्तिसुधारों से वा, क्योंकि उस प्रक्रम में झनुच्ेद 3क 
में भूमि सुधारों के सम्वष्ध में ही! उपबन्ध करिए गए ये । उसके गवानुयार, "अनुच्छेद 3(क 
में श्रन्तविस्ट उपबन्धों को ब्याथकता पर प्रतिकूल अभाव डाले बिना” झब्द इसी बात का 
संकेत करते हैं । उनका कहना वास्तव में यह था -कि चूंकि भनुच्छेद 3[ख का सूक्षतः 
यही भ्र्थ का, इसलिए उसके द्वारा उसके शअर्व या उसके विस्तार में कोई भी तम्दीली 
हब नहीं हुई जबकि भनुल्लेद 3क, जिसमें खष्ड (७) से लेकर (ड) तक समाविष्द 
किए गए बे, जोड़ा गया था । क 

मैं इन दलौलों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं । इथ न्यावालय ने अनुच्छेद 3[ख 
की परिधि को इन तीत विनिश्चयों में श्रववारित किया है: बिहार राज्य बताम 
सक्षराजाधिराज सर काम्मेदबर शिह (:) व/ले मामले पें मुख्य उ्यायाधिप्रति पातन्‍्जलि जास्त्री 


(7) (952) एस० च्ली० श्रार० 889, 94-95. 
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में स्रोमस्पा द्वारा छपर उद्धृत सीमित श्र्थ को प्रस्वोकृत कर दिया, और यह 
मत व्यवत किया-- * 

“अनुच्छेद 3।ख्॒ में यह उपदर्शित करने के लिए कोई भो बात नहीं है कि 
किस्ह्वीं कामूनों का विनिदिष्ट रूप से जिक्र करने का प्राक्षम केवल प्रनुच्छेद 3]0 
के ऐसे साधारण शब्दों के साभू होने सा्बसधी व्याख्या करमा है, जिनका एकमात्र 
श्राक्षय यह स्पष्ट करना है कि प्नुज्छेद 3% को, बड़ां तक जहां तके कि उतके 
साभू होने का सम्बन्ध है, प्रमुस्छेद 3-घर्में ग्रस्तविष्ट किसो बात के कारण 
विवेस्धित नहीं कर दिया जाना चाहिए प्रोर उसके बारे भें किसी भी प्रकार से 
बह नहीं समभना जाना चाहिए कि वे बाद वाले अनुच्छेद के था उसमें निशिष्ट 
अ्रधितियमितियों के लागू होने की बात को “सम्पदा” के भ्रणेन तक ही 
सीषित फरते हैं ।” 
मने यह भमिनिर्धारित किया है कि शिववाथ बनझों के मामले (१) में जो 

सिनिश्वम किया गया था उसको सप्तोनता इस मामले से किसी भी प्रकार से नहीं है। 
किस्वेइसर राब बनाम प्ध्य प्रदेश शाश्य(*) वाले पामले में न्‍्या० महाजत ने इस 
दक्लील को इस शब्दों में प्रस्बीकृत किया -« 
“मेरी राय में झ्लिबनाथ बना के मास (7) में जो मत श्यवत किए 
गए से, वे पैश्ञ की मई इस दलील को समथेन देने की वजाय उसे भ्रस्वीकृत ही 
करते हैं। प्रुस्छेद 35 के उपबन्धों के बावजूद, प्रनुक्छेद 3]स भरनुसूत्री सें 
विनिदिष्ट रूप से दर्णित किन्‍्हीं भधिनियमों को विधिमान्य ठहरांता है ध्ोद 
अनुच्छेद 3क को ध्यारुपां तहीं करठा और न ही उस पर निर्भर है । 
एन० थो० ज्ोजीभाई बनाम सहायक कसक्‍्टर, याता(?) वाले मापले में, जिसके 
सम्बन्ध में निर्णय देदे थालों में मैं मी एक था, मु० त्या० सुब्वा राव ते यह पत व्यक्त 
किया कि--“अनुच्छेव 3ज, भ्रनुक्छेब 3!क द्वारा शाप्तित नहीं होता झौर यह कि 
अनुच्छेद 3]ख ऐसी सांदिघानिक युतित है जिसके द्वारा विविदिष्ठ कातूनों को इस भ्राधार 
पर किसी चुनौती के विर6 संरक्षा दी जाती है कि वें संविधान के भाग 3 का 
अतिकमण करते हैं” । 

मं यह बाद कहना चाहूंगा कि इस युक्त की बिधिसान्यता को इस न्यायालय के 
समक्ष इस समय चुनौती नहीं दी मई थी । 

यद्यपि मैं इस दलौल को ह्थीकार नेहीं करता कि प्रनुच्छेद 3[ला उस उपबर्ध 
द्वारा परिसरीमित फ़ियां जा स्रकता है जो कि भनुच्छेद 3क में समाविष्ठ है; फिर भी 
अत यह उठता है कि क्या उस्तीस़वां संशोधन विधिप्तास्य है। 

मैंने यह प्रभिनिर्धारित क्िशा है कि अनुच्छेद 268 संसत्‌ को इस बात के लिए 
सम नहीं बनाता है कि वह मूल अ्रधिकारों को मिराकृत करे या छीन ले। यदि 


(0) (7945) एक» सी ब्रार० 495. 


(१) (952) एस० झी० प्र/र० ॥020, 037. 
(१) (965) । एस० सी० झार० 636, 648. 
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ऐसी याठु है तो बह संसद्‌ को श्रनुच्छेद 3[ख और नवप्न भ्नुसूचो को युक्ति सहित; किसी 


भी प्रकार से ऐसा करने में समर्थ महीं बनाता । भ्रनुक्छेद 3।छ. भ्रौर तबस अनुसूची की 


यह युवित वहां तक अवैध है जहां तक कि वे इन कानूनों को संरक्षा प्रदान करते हैं, गले 
ही बे मूल ब्रधिकारों को हो क्यों न छीनते हों । प्रतः यह घोषित करना ग्रावस्यक्र है. कि 
उंन्तीस्वां संशोधन प्राक्षेपित झग्रिनियमों को संरक्षा प्रदान करने में उस दशा में प्रप्रमावी 
है, यदि वे उन सूल अ्रधिकारों को छीजते हैं । 

इस सम्बन्ध में मैं इस दसील पर बिचार करना बआाहूंगा कि इस स्थायालय ने 
अनुच्छेद 3]स पझोर नवम झनुमूची को युक्रित को भ्रमी तक कायम रखा है झौर उसको 
पभिश्नष्डित करना ग्रव उचित नहीं होगा । किस्तु हमारे समक्ष जो मुद्रा श्रव उठाया कया 
है, बहू न तो कभी उठाया गया था झौर ते उस पर पहले कोई वादविवाद हुप्ला था। 
जैसा कि लाई एटकिस वे प्रोध्राहटरि ध्राटिकस्स ट्रेड एसोसिएशन बनाम पटनों जतरख 
छोर कमाढ़ा(?) वाले मामले में मत व्यक्त किया था-- 

“माननीय स्थायाबीकरों के मन पें ऐसा कोई मी संदेह नहीं है कि केवल 
सप्तय हो किसी ऐसे प्रघिनियम्त को विधिमाम्य नहीं वगाता जो कि चुनोती दिए 
जाने १२ भ्रधिकारातीत पाया जाता है; भोर न तो प्र!हिस्‍ता-भाहिस्ता उस समय 
तक बढ़ते बसे झं।दे का इतिहाय जब तक कि यह सीसा भ्रम्तिम रूप से पार ते हो 
जाए, ब।स्तविक भतिक्रमश (एनक्रोलमेण्ट) को संरक्षा प्रदान ही करेगा।” 
यदि इतके ग्रतिरिक्त किसी प्रमारा की प्रावश्यकता हो, तो मैं श्रठतों जनरल 

फॉर बआस्ट्र लिया कताम क्‍्वीक झोर शॉयसर मेकर्स श्रोसाइटी श्रॉफ आस्ट्रेलिया(?) 
वाले सामेसे का हवाला दे सकता हूं । इस प्रइत पर विचार करते हुए कि क्‍या 
कससीलिएशग एफ्ड प्राथिट्रे शन ऐक्ट (समझौता शौर मध्यस्थता भ्रषितियम), ॥904-!952 
की कुछ घाराएं भ्रंधिकारातीत हैं क्योंकि समझौता भौर मध्यस्पता से सम्बन्धित कॉमतर्वेलप 
"्यापरालय में स्यायिक शक्तियों के साथ-प्राव कार्यपालक शक्तियां भी निहित की गई थीं, 
जुदीशियल कमेटो ते इस मुद्दे के प्रति तिर्दे किया कि क्‍या कारस है जिससे कि चौथाई 
झतावदी तक किसी मी मुकदमेबाज ते इस स्पष्ट ग्रदेध संध को विधिमए्यता को खुनोती 
नहीं दी थी, भ्रौर उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि-- 

“जो कुछ भी कारण हो, जिस श्रक/र से उस मूल श्रधिनियश में, जिलको 
अनेक वर्षों तक चुनोती नहीं दो गई, निश्चित ग्रविधिमाम्यता मौजुद बी, उसी 
प्रकार से काफी वर्षों तक उस अ्रविविमास्यता की, जो उच्च स्यावालय के 
माननीय स्थायाधीयों के बहुमत के समक्ष तिदियत रूप से दर्षित कर दी गई 
थी, उपेक्षा कर दी है। त्यायोचित निर्णय में इस प्रकार का स्पष्ट विश्वास 
सौजणुंद होना चाहिए ।/” 

हर हमने यह विनिश्चित किया बा कि हम श्रलग-प्रलग मामलों के ग्रुणागुश पर 
विचार तहीं करेंगे भ्रौर उप्तो के अनुसार काउन्सेल से केरल राज्य विधानभण्डल द्वारा 
पारित प्राक्षेपित प्रधिनियमों के सम्वस्ध में कोई भो दलोलें पेश्न नहीं की हैं। संविधान 


(१) (93) ए० सी० 30, 37. 
(2) (॥957) ए बी० 288, 323. 
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न्यायपीठ यह विभिष्ितत करेगी कि क्‍या प्राक्षेप्रित श्रधितियम पूल श्रधिकारों को छीमते 
हैं। यदि मे ऐंसा करते हैं, तो उन्हें प्रभिक्षण्टित करवा ही पड़ेगा । पदि वे मूल प्रविकारों 
को श्युत मात्र करते हैं, शो संविधान स्थायपीठ ही यह प्रव्चारित करेगी कि क्या उस्‍्हें 
युवितियुक्त रूप से इस इक्कार स्थून किया बया है कि वे लोक हिंत में प्रावश्यक हैं । 

मोदे तौर पर, प्रभ्नी तक प्रनुक्लैद 9 प्रौर ग्रमुझलेद 43 में जो सांविधानिक 
संझोधन किए एए हैं धौर विभिश्न राज्यों द्वारा भूमि सुपार सम्बस्थो जो विधियां 
अ्रधिनियक्ित को गई हैं, वे मूल ब्रधिकारों को लोकद्ठित में युक्तियुक्त रूप से स्यून करने के 
हृष्टास्त उपस्थित करते हैं। दललोल के दौरान यह बात कही गई कि श्रवुच्छेर 3।ल का 
एक उद्दें एप उस मुकदप्ेलाजी को रोकना है जिसमें समय को बहुत. अ्रपश्यय होता है भ्ौर 
जितके कारण प्रावश्यक सुधारों को कार्यान्वित करने में बाधा उत्पस्त होती है। गदि 
किसी भ्रधितियधिति फी विशिम्रास्यता को चुसोवी देते हुए कोई पिटीक्षव उषच स्थायालम 
में फाइल किया जाता है या कोई बाद किसी प्रधीतस्‍्य स्थायाक्षय में फाइल किया जाता 
है, या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई मुदं। उठाया जाता है तो उस भ्रधिनियमिति की 
विंषिमान्यता को भ्रत्तिम रूप से भ्रवधारित करने में वर्षों लग जाते हैं। मिश्चित रूप से 
यह बहुत ग्रच्छा करण नहीं है जिसडे भ्राधार पर लोगों को उनके मूल भ्रधिक।रों से 
वंचित किया जाए। सरकार के पास प्रन्थ ऐसे रास्ते हैं जिनके द्वार! वह मुकदमों का 
फुसला कराते में क्षीघ्रहा करा सकती है। उदाहरण के लिए वह ऐसे साधारण विश्यत 
की प्रस्थापना कर सकती है जिससे कि पश्षकार संविधान के सि्वेशन के सारत्रान प्रश्नों 
का श्रवधारणो करते के लिए उच्चतम स्यायालय में ऐसे मामलों को प्रस्तरित किए जाने के 
लिए वच्चतम स्थायालय के समक्ष भ्रावेदन कर सकें ॥ 

जआाग-8 - शिष्कर्ष 

संक्षेप में मैं यह भभितिर्भारित करता हूँ-- 

/(क) प्राई० सो» गोलक सा बनाम पंज़ाब राज्य (!) वाले मामते 
में यह घोषित किया बया था कि सांविधानिक संग्रोवन उप इश! में श्रवैध होगा 
यदि वह प्रनुच्छेद 3(2) का प्रतिलंघन करता है, क्योंकि यह श्रनुष्छेर 
केबल साधारण विधान को लागू होता है, बल्कि संविधान के सक्षोघत को भी 
लागू होता है। 

(छ) गोलक साव के मामले () में यह बात व्रिनिविचत नहीं को गई थी 
कि क्या भनुच्छेद 3(2) का संश्षोधन ध्रनुष्छेद 368 के श्रधोत किया जा सकता 
है, पा प्रनुष्छेद 368 में “इस संविधात का संशोधन”! प्रिव्यकिति का निषियत 
अर्थ भ्रदरधारित नहीं किमा गया था । 

(ग) “इस संविधान का संशोधन” प्रभिव्यक्तित संसद्‌ को इस बाल के लिए 
समर्थ नहीं बनातो है कि बह मुख प्रधिकारों को इस अ्रक।र निराकुत करे या द्योने 
या संविधान की मूल बातों को इस प्रकार पूरी.तरह मरे तब्दील करे कि उपरका 
स्वक्ष्प ही नष्ट हो जाएं। इन परिसीमाप्रों के भ्रीतर, रह कर संसद प्रत्येक 
प्रनुच्छेद का पंशोघन कर सकती है । 


(?) (967) 2 एप० स्लो० श्रार० 762. .. 
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(घ) जैछा कि पैंने संविधान (चौबीसवां संझोधन) भ्रधिनियम, 97॥ का 
निबेवन किया है, उसे विधिशन्य रूप से शधिनियमित किया गया है । 
(ड) भनुच्छेद 368 संसद को इस बात के लिए समर्थ नहीं बनाता कि वह 
अपनी संबिधायो हैसियत में संचिघान- को संश्ोघित करने के भपुमे इस कृत्य को 
किसी बर्य विधानमण्डल कोया थ्रपती मायूली विधायी हैसियत में अपने को 
प्रत्यायोजित करे। 
(थ) जैसा कि मैंने संविधान (पच्चोसवां संशोधन) प्वितियम, 97॥ 
की घारा 2 का निर्वेचन किया है, वह विधिमात्य है। 
(छ) हंजिधात (१चचीसवां संशोघषत) श्रधिनियम, 97! की धारा 3 
शून्य है क्योंकि वह विधानमण्डलों को संविधाव का संशोधन करने को शक्ति 
प्रत्यापोजित करती है। 
(ज) संविधान (उस्तीसवां संशोधन) श्रथितियत, 97 भाकषेपित 
ब्रधिनियमों को संरक्षा प्रदान करने में उस दक्षा में प्रश्नभ!बी है यदि वे प्रधितियम 
पूल प्रध्विकारों को तिराकृत या न्यून करते हैं । संविधान न्यायपीठ यह विनिदिषत 
करेगी कि क्या प्राक्षेक्त झधिनियम घूल अधिकारों को छीनते हैं या उत को 
केबल स्यून करते हैं भौर बाद वालो स्थिति में, क्या वे उत प्रच्िकारों का लोइ- 
हित में थुक्तियुकत रूप से न्यूत करते हैं ।” 
संबिध्ान स्थायपरीठ, संविधान (छब्जीसवां संशोधन) अ्रथिनियम, ॥97। की 
विदियास्यता को इस निरेव धौर विधि के झ्नुसार ्वघधारित करेगो । 

मै मामले संविधान व्यायपीठ के प्रास इसलिए भेजे जा रहे हैं जिससे कि वह उतका 
इस निर्णय और विधि के प्रसार वितिक्वय कर सके । पक्षकार ड्रपने-अपने खर्च 
स्वयं भरेंगे। 
स्या? जे० एम० क्लेलत धर ए० एन० ग्रोवर-- 

इस सभी छह रिट पिटीक्नों में संविधनन के चोबीसवें, पश्चीसवें ओर उस्तीस्रवे 
संझोघनों की विधिमास्यता के सम्वस्ध में सामास्य प्रश्न उद्भूत हुए हैं। तथ्यों का वर्णन 
विद्वात्‌ भुसुष भ्यायाधिप्ति के विरंय में पहले ही संज्षेप में किया जा चुका है, प्रत: उन्हें 
फिर से दैता भावश्यक वहीं है । 

जब बृहृत्तर न्‍्यायपीठ का गठन किया ग्रया था तो इस बात पर विचार किया गया 
था कि हारे समक्ष जो प्रइन हैं उन का विनिश्चय मोटे तोर पर भाई» सी० गोलक गाथ 
बनाम पंजाब राय (7) में इस न्यायालय के विविष्चय के सही होमे या वे होने पर 
तिर्मर करेगा ) उपत विनिदचय के ग्रनुयार, बहुमत द्वारा यहू भभिनिर्धारित किया गया 
था कि संविधान का भनुच्छेद ।3 (2) ध्नुष्छेद 368 के प्रधीन किए गए सांविधानिक 
संशोषतों को लागू होता है धौर इसीलिए माय 3 में मूल प्रधिकारों को किसो भी रीति में 
म्युम नहीं किया जा सकता है श्रवका छीना तहींजा उकता है। गोलक नाथ(7) वाले 
विनिदचय का प्रव केवल बौिक महत्त्व ही रह श्रया है क्योंकि यदि यह मान भो लिया 
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जाए कि उस मामले में बहुमत का विमिश्चय सही नहीं वा तो भी जो प्रश्त हमारे समक्ष 
उठाए गए हैँ उनका परिणाम हमारी राय में ठोक वैसा ही होया। जो वित्राद्यकर उठाएं 
गए हैँ वे उस विनिश्चय को परिधि से कहीं अधिक व्यापक हैं धौर जिस सुझय प्रश्न का भ्रव 
भ्रववारण किया जाना है वह अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोषन करने की झक्ति कौ 
परिषि, क्षेत्र तथा दिस्तार का प्रइन है । उसी पर सुरूक रूप से पच्चोसवें त्रथा उन्तीसर्वें 
संशोबनों से पैदा होने वाले आन्य विषयों का विनिक्चय निर्भर करेगा ॥ 

पक्षकारों के बिद्वान्‌ काउन्हेल्लों द्वारा जो अलग-प्रलग दृष्टिकोश अपनाएं गए हैं 
मे एक दूसरे से बहुत्‌ पिन हैं ग्लोर उनका ब्ापस में स्रमाधान नहीं हो सरता है। 
पिटौझनतरों की ग्रोर से, भ्रन्य बातों के साथ-साथ, यह दलौल दी गई है कि अनुच्छेद 368 
के ग्रधीम संशोधन करने वाले निकाय (संसद) की ख्लक्ति खोधित स्वरूप को है। संविधान 
द्वारा भारतीय नागरिकों को आ्राघारभूत स्वतंत्रताएं प्लोर एक ऐसी राजमीति भ्रषवा ऐसे 
ढंग को सरकार दो गई है जिनका टिकाऊ था स्थायी होना प्रमिश्रेत वा। इसलिए संक्षोधन 
करते की क्व्त का बिस्तार संविधान के आवश्यक लक्षणों, स्तारभूत तत्त्वों तथा गुल 
सिद्धान्तों में से सभी या उनमें से किम्हीं के परिवर्तन प्रथवा बितादा करते तक वहीं है 
भ्रौर उस शक्ति के बारे में यह कहां गया है कि वह केवल भारतीय लोगों में ही निहिल 
है जिम्होंने संविधान को श्रात्मावित किया था, जैसा कि अस्तावना में कहा गया है। 


दूसरी भोर प्रश्यक्ियों ने संशोधन करने वाले निक।4 के सम्बन्ध में प्रास्ीभित सक्ति 
का दाबा किया है। यह दावा किया गया है कि उसे बह पूर्रा ध्रंविधायों शक्ति प्राप्त है 
जिसका प्रयोग विधिक प्रभुत्वसम्पन्न द्वारा किया जा सकता है, परम्तु यह तब जब कि 
प्रतुच्छेद 368 में श्रधिकषित क्षततों को पूरा कर दिया गया हो । इस श्रक्ति की विषथग्रस्तु 
तथा परिमारणण इतने व्य!पक हैं कि यदि ऐसी इक्छा को जाए तो माग 3 (मूल प्रविक!र) 


- में अम्तविष्ट सभी अ्रविकारों, जैसे कि वाऋ तया प्रमिव्यक्ति स्वत, संस्था या 


संघ बनाने की स्वतस्त्रता और श्रनुच्छेद 9(!) द्वारा प्रत्याभूत प्न्य स्वतस्तव्ाध्ों 
तथा श्रनुच्छेद 25 से 28 में श्रम्तविष्ट घममं को स्वतन्त्रता, अल्पसंख्यकों के द्वितों 
की संरक्षा सहित (केवल भत्पन्‍्त महत्वपूर्ण अधिकारों का ही वर्णन करते हुए) प्रभी 
का निराकरण किया जा प्कता है प्रधवा ऊत्हें छोटा जा सकता है । इसी प्रकार, 
अनुध्छेद 32, जो इस न्यायालय को प्रचालित करते का अ्रधिंका र उस दवा में प्रदत्त करता 
है लिसमें कि किसी घूल ध्रधिकार को भंग किया गया हो, निरध्तित सवा तिराक्ृत किया 
जा सकता है। भाग 4 के निदेशक तत्त्वों में क केवल आपूल पटिवतंन किया जा सकता 
है बल्कि उनका निराकरण भी किया जा सकता है। यह दावा किया गया है कि 
लोकतन्व के स्थान पर किसी भौ अस्य प्रकार की सरकार स्थापित की जा सकती है जो 
पूर्णतया प्रलोकतस्थात्मक हो, परिध्ंबीय ढांचे के स्थान पर, सभी राज्यों को समाप्त करके 
एकास्मक प्रणाली का प्रतिस्थापन क्रिया जा सकता है झौर पुनविलोकन के स्थायिक भधिकार 
को पूर्णतया छीना जा सकता है। स्वयं प्रस्तावना, जिसमें यह घोषणा की गई है कि 
आरत के लोगों ने उम्में बशित मुख्य उद्दंदयों को श्राप्त करने के लिए प्रशुत्ततम्प् 
लोकततन्त्रान्तक गणराज्य के रूप में भारत का ग्रठव करने के लिए इस संविधान को 
आात्मापित किया था, संशोधित को जा सकंती है। इस प्रक्तार प्रश्य्ियों का यह कहना. 
हैकि संबिधान के पूर्ण निराकरसा ग्रथवा निश्सन को छोड़कर, संशोधन करने वाला 
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निकाय प्रनुच्छेद 368 के प्रचीन सर्वशक्तिमान है ग्रोर जब तक कि देश के शासन में कोई 

रिक्ति न हो संविधान का किसी भी समय परिवर्धन, परिवर्तत वा निरसन हाटा 
संज्ञोघन किया जा सकता है । 

इस पिटीक्षनों से, जित पर कि बहुत लम्बे समय तक बहस की यई है, अत्यधिक 

: सांविधानिक महस्व के बड़े विवालक उद्भूत हुए हैं। हमारा खंविज्ञान संसार भर में दड़ा 

होने के ग्रज्ञावा प्रद्धितीय संविधान है । यह जनसंख्या की दृष्टि से संसार में ट्विततीय 

स्थान रखने वाले देश के लिए बनाया गया है जिसमें मिन्त-नित्त लोग मिस्न-मिल्त 

- भाषाएं बोलते हैं श्रोर विभिन्‍न धर्मों को मानते हैं। महात र/जनोतिक नेताप्नों तथा विधि 
के क्षेत्र में प्रतिभ/सम्पम्त व्यक्तितयों ने, जिनमें से अधिकांश ने अंग्रेजों के शिकंजे से 
स्वतन्त्रता को पाने के लिए किए गए संघ में सक्रिय रूप से श्राग लिया या पौर जिन्हें 

- इस बात का ज्ञाम या कि गुल स्व॒तन्त्रताओं के प्रबंचन तथा भरत के लाखों लोगों के 
शोबरा की टष्टि से विदेशों शासन के साम्राज्य का क्या प्रमित्राय होता है, इसको बड़ी 
कुंअलत़ा से बनाया और खूंबारा है। संदिधान एक संघटनात्मक दस्तावेज है जिसका 

“ विकास होते रहना चाहिए ग्रोर यह प्रावज््यक है कि वह विस्तृत -साम्ताजिक-एवं-प्राथिक 
सपस्याश्रों का, विज्वेष रूप से राष्ट्र की गरिमा तथा एकता के झनुरूप साधारण आदमो 
की हिथिति में सुधार लाने को समस्या का जायजा ले ॥ 

& शुरू में ही हम यह ढठा दें कि हम इस उपयारण्ा के झधार पर कि संसखदूं उस 
सोति में श्षबित का क्र्योग करेगी जिसका दाबा प्रत्यथियों की श्रोर से किया गया है अपने 
समक्ष उठाएं गए विषयों की जांच करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं प्रो न प्रत्यथियों ते यहू 
दलील ही दी भी कि इस अक्ति का इस प्रकार प्रयोप किया जाएगा ! किन्तु सांविधानिक 
उपब्रस्धों का तिर्बंत्नन कस्ठे समय उनकी ब्यापकृता झयवा विस्तार का अवधारख करना 
प्रावश्यक है । वास्‍्तद में इस प्क्ति की न्यूनतम तथा अ्रथिकतम सोघाप्नों के दर्तेन-क्षेत्र 
का सीमांकन अ्यवा प्रवंधधरण परस्पर-बिरोधी दाबों की पूर्ण रूप से परीक्षा किए बिना 
नहीं किया जा सकता है । जब तक ऐसा न कर त्रिया जाए तब तक संझोघन करने की 
,अक्ित के क्षेत्र, विदयवस्तु, परिधि तथा विस्तार का विनिश्चय स्मुचित औ्रोर प्रही छय से 
नहीं किया जा सका है। 

हमारे प्रयोजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 934 से पूर्व को स्थिति पर 
विचार किया जाए। उसी वर्ष इष्डियन नेखनल कांग्रेस ने अपयी सोति के भाग के रूप में 
एक-संविधास सभा को मांग रखी बी । इस भाव को [937 में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ते 
दुहराया था। “श्षिमला छान्कोत, 945” साम से ज्ञात कान्‍्फ स द्वारा कांग्रेस ने श्रपना 
यह देष्टिकोण फिर से दोहराया कि भारत केवल अपने लोगों द्वारा तैयार किए गए 
संविधान को ही स्वीकार कर सकता है। दितोय महायुद्ध के समाप्त होने के पश्चात्‌ यह 
मांग महात्मा ग्रांबो सहित भारतोय नेताप्नों द्वास अति प्रदल रूप में पेश की गई । सर 
टू फोर्ड क्रिप्स के ब्रिटेन का प्रतिविथित्द कस्ते हुए यह विचार स्वीकार किया था 
कि भारत के संविधान की रचक्ा भारतौयों के तिर्बाचित निकाय द्वारा की जाती चाहिए । 
निर्वाच्नत कर।ए जाते ये, ताकि वदनिर्वादित प्रांटीय दिध्ानमण्डस संविधान सभा के सिए 
निर्वाचक निकायों के रूप में कार्य कर सके । जनवरी, ]946 में संतद्‌ का एक अतिनिधि- 
अण्डक्त भारत भेजा गया भौर तत्तक्चात्‌ कबिनेट सिशन आरत गश्राया था। इण्डियन 
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कैशाबालम्द भारती ब० कैरल राज्य [म्यो० जेलत बोर प्रोवर] 339 


सेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग (जिसका नेतृत्व श्री एम० ए० जिस्ना ते किया था) के 
हृष्टिकोश के बीच मतभेदों के कारण बहुत सी कठिनाइयां पैदा हुई थीं। कैबिनेट 
मिशन ने एक योजना तैयार की जिसे 6 मई, 946 को घोषित किया गया । जून के 
प्रत्श शक मुस्लिम लोग तथा कांग्रेस दोनों ने ही कुछ आरक्षणों सहित उसे स्वीकार कर 
लिया। केबिनेट मिक्षन के कथन प्ें ग्रन्तविष्ट खुक्ताव के परिशामस्‍्वरूप संविधान समा 
को लुल्ाई-अगरुत, 946 के बीच निर्वाचित किया गया। कांध्रेस तथा पुस्लिम लोग के 
बीच समभौता कराने सम्बन्धी एटली सरकार की कोलिशों के ग्रसफल हो जाने के कारत 
3 जुन, |947 को प्रिटिश सरकार की घोषरा के परिसामस्वरूप देश का विभाजन हो 
गया । उस घोषणा के परिशाग्स्वरूप, संवियात समा में कुछ परिवर्तन हुए । दिशम्धर, 
946 तथा नबस्व॒र, 949 के वीव समय-समय पर भारतीय राज्यों के प्रतिनिषित्व में 
मी पुनः समंजन किया गया । बहुत से छोटे राज्य श्रान्‍्तों में विलीन हो गए, बहुत से राज्य 
राज्यों का संघ गठित करने के लिए इकट्टूं हो गए ग्रौर कुछ राज्य कमिश्नर के प्रान्तों के 
रूप में प्रशास्तित किए जाने लगे । इस्त प्रकार एक क्रमिक प्रक्रिया देखने में ध्ाई, जिश्लसे कि 
संविधान सभा विगरिन्न समुदायों तवा हितों की, जिसपें राजनेतिक, बौद्धिक, सामाजिक, 
तथा सांस्कृतिक हित क्षामिल वे, पूर्ण रूप से श्रतिनिधि बन गई। इण्डियन इण्डिपेण्डेग्स 
ऐक्ट, 947 की घारा 8 के प्राघार पर संविधान सभा में सारत रू। संविधान विरजित 
करने के लिए विधिक प्राधिकार निहित किया गया। 

संविधान सभा का अषम अधिवेक्षन 9 दिसम्बर, ॥946 को हुआ्रा जब स्ि सकस्यों 
द्वारा क्षप ली गई भौर स्थायी सभापति के रखे जाने तक कामकाज चलाने के लिए एश 
अस्थायी संभापति का निर्वाचल किया गय। । ।3 दिसम्बर, |946 को पंडित जवाह्‌रतास 
मेहरू के विस्यात / “उद्देश्यों का संकल्य” (भ्रावजैक्टिब्ज रेजूल्यूशन) पेश किया जिसमें 
संविधान की रूए-रेश्ला, लक्ष्य तथा उद्देष्ष दिए ग्रए थे। यह संकल्प बस्तुत: 22 जनवरी, 
947 को संबिघान सभा (स्थायी) के समी सदस्यों द्वारा पारित कर दिया गया और 
प्रन्य बातों के साथ-साथ इसमें यह घोषणा को यई कि प्रभुत्त्यसम्पत्त स्वतस्त्र भारत, 
उसके संघटक भागों तथा सरकार के प्रंग्ों क्री सारी श्क्रित भोर आधिकार, लोगों से 
अ्युत्पसन किए पए हैं। 26 ववस्मर, 949 तक संविधान सभा के विचार-बिमश समाप्त 
हो गए थे और संविधान की रचना कर ली गई थी । कैप्वा कि प्रस्तावना में उपयर्णात किया 
गया है, उसी तारीख को भारत के लोगों ने संविधान समा में इस संविधान को प्रंगीकृत, 
भ्रष्िनियमित तथा प्रास्मापित किया था, जिसे अनुच्छेत 393 के प्रनु्तार “म्ारत का 
संविधान” ताप दिया गया था। ग्रनुच्छेद 394 के अनुसार बह अनुच्छेद झौर प्रस्य ऐसे 
अनुच्छेद जिनका उसमें उल्लेख किया गया था धुरन्‍्त लागू हो जाने ये, किन्तु संविधान के 
क्षेषर उपबन्ध 26 जनवरी, ]950 को श्रयूत्त होने वे । इससे पूर्व कि संविधान की ल्हीम 
की कुछ विस्तार से परीक्षा की चाए यह भ्रावव्यक है कि बह पद्धति बता दी जाए जिसका 
प्रमुतरण उसकी रचता करने में किया गया था। संविधान समा एक ऐसी सांविधानिक 
पद्धति का उद्यघ करने में, जो सम्पूरों रूप से भारतीय लोगों को मन:बुद्धि तथा सपेक्षाग्रों 
के लिए समुचित हो, किस्ली भी पूवंवर्ती बचन द्वारा नियंत्रित नहीं थी। समा के प्रमक्ष 
गवर्नमेण्ट झाँझ इच्डिया ऐक्ट, ]935 के कार्यकररा का अनुभव विलमान था धौर गए 
संबिद्ान के लिए उसके कई लक्षण ग्रहण किए जा सकते थे। हमारे संविधात ते श्रत्य 
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देशों के जैसे कि भूनाईटेड किगडम, कनाडा, भ्रास्ट्रे लिया, प्रायरलैंण्ड, यूनाइटेड स्टेट्स 
ऑफ प्रमेरिका श्रोर स्विट्श॒रले'्क के स्रेविधानों से बहुत कुछ ग्रहण किया। चूंकि 
संबिधान सर्वोच्च होता है, इसलिए सभी प्ंग तथा निकाय प्रपते ग्रस्तित्व के लिए उसके 
ऋणी होते हैं। उनमें से कोई भो दूसरे से बरिष्ठ होने का दाव। नहों कर सकता श्रोर 
प्रत्येक को सांविधानिक उपयस्धों की परिधि में कृत्यक्षील होता पढ़ता है। प्रस्ताववा राज्य 
के प्राधारभूत स्वरूप के प्रलावा, जो कि प्रस्तित्वशील द्वोवा था, प्रर्षात्‌ प्रभुखसम्पन्त 
लोकतस्त्रात्मक मशराज्य, उसके ठपब्रस्तों में प्रंतनिहि महान प्रयौजनों, उरंदयों तया 
नीति को सब्निविष्ट वरती है। भाप 3 तथा 4, जिनमें भूल प्रघिकार तथा राज्पतीति के 
निदेक्षक तत्त्व सम्दिधिष्ट हैं, संविधान की आत्मा के रूप में ब्शित किए बए हैं।(*) 
संघ को संसद तथा राज्य विधानम्रण्डसों के बीच जिस विधायी शवित को बांटा गया है 
उसका प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता है क्रि माम 3 में प्रेतविष्ट मूल प्रध्िकारों 
को छीयाजा सक्रेयां उन्हें न्‍्यून किया जा सके! प्रंथ तथा राज्यों की झवितयों 
में, समुच्तित प्नुतोष के लिए उच्चतम न्यायालय मेँ प्रवेदन द्वारा भांग 3 में प्रस्तविष्ट 
मूल प्रथ्िकारों को प्रवतित करने का अधिकार प्रदाव करके श्लोर भी कमी कर दी गई 
है। स्वयं प्रनुपछेद 32 की एक पूल पषिकार के रूप में गठित किया गया है (*)। 
भांग 4, जिसमें राज्य की भीति के निदेशक तत्त्व प्रन्तविष्ट है मुख्य रूप से श्रायर रिपब्लिक 
के संविधान (937) में अम्तविष्ठ समरूप उपबन्धों द्वारा प्रेरित किया गया था। 
बो० एल० राव के श्रगुसार यह भाग श्रस्तिम प्रभुत्वप्मम्पस्त श्र्यात्‌ भारत के लोगों 
से प्राप्त धनुदेशों के विसेख (इफ्स्टूमेण्ट श्रॉफ इंस्ट्रक्‍्शन्स) के रूप में है। संविषान में 
परिसंधोय ढांचे के सभी झावद्यर तत्त्व हैं ($) जैसा कि गवर्नमेण्ट प्रॉफ इष्डिया ऐक्ट, ।935 
को दक्या में था और परिसंघवाद का. सार परिपत्र प्रथवा संघ के बीच. ग्रौर राज्यों श्रथदा 
प्रास्तों के ब्रीच शक्तियों का वितरण है। सभी राज्य-विधानमण्डसों को सम्पूर्ण शक्तियां 
प्राप्त हैं, किश्तु ये शक्तियां स्वयं संविधान की मूल धारणापरों द्वारा नियंत्रित हैं भौर वे 
उसमें प्रधिकणित सीमाप्नों के प्रश्दर ही कृत्यशौल हैं(४)। सभी कार्यकर्ता, चाहे वे 
विधायक हों, या कार्यपालिका प्रषवा न्यायपालिका के स्दश्य हों, संविधान के प्रति राज- 
बिष्ठा की शपथ लेते हैं भर उसके उपब/्धों से ही भ्रपता प्राधिकरर तथा भ्रधिकारिता 
प्राप्त करते हैं। संविधान द्वारा इस देदा में स्यायपालिका को. संविधान के उपबस्धों का 
सर्थास्वयन करते तथा मुक्त प्रषिकारों को रक्षा करने का काम सौंगा गया है (4) | वह 
एक लिखित तथा नियंत्रित संविधान है। इसका संशोध्म क्रेबल उससें प्रस्त विष्ट उपबन्‍्धों 
के बिह्तार तक ्रौर उनके छनुकूल ही किया जा सकता है भ्ौर इस सस्प्स्ध में 
प्रमुष्छेद 368 मुरुय उपयस्ध है। यशापि हमारे संविक्षात का ढांचा परिसंत्रीय है, जिसमें 


(१) हि इष्कियन कांस्टिट्यूशत ध।ई ग्रानविल्े धाह्डित पृष्ठ 50. 

(2) मु स्पा० फ्ानिया के प्रमुसार १० कै० गोपालम बनाम मद्रास राब्य--(950) 
एस० ज्ती० सार० 88 पृष्ठ 96-97 

(१) बी० एन० राब, कृत एण्डियॉज कांस्टिट्यूशन इस दि मेकिंग, पृष्ठ 393, 

(+) मु» स्था० ग्रजेसगड़कर के अनुसार--स्पेशल रेफरेस्स | श्रॉफ 964--(965) 
4 एस०म्ली० ऋलार० 43 पृष्ठ 445. 446. 
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केशवामन्द भारती ब२ केरल राज्य [गव३० शैसत और प्रोदर] 34] 


एक ऐसी प्रशाली को व्यवस्था है जो ब्रिटिक्ष संसदीय अ्र्याली पर ग्रायारित है। सरकारी 
नीध्षि तैयार करने का मुख्य उल्तरदायित्य, जब कमी आवश्यक हो "उसे विधि में परिवर्तित 
करके” कार्ययालिका पर हो है। “कार्यपालिका हृत्य में तीति का श्रवघारण सथा उत्ते 
निष्पादित करमा दोतों ही प्ले हैं । स्पष्ट है कि इसमें बिवायव का सूतप्रात करता, 
ध्यवस्या बनाए रखना, सामाजिक तथा पश्राथिक कल्यारप की प्रगति, विदेश तोति का 
निदेशन, वस्तुत) राज्य के सामान्य अजासन को चलाता भ्रथवा उसका परंवेक्षण करता 
प्राता है"(१) । प्रसेलिक सेव्राग्रों वया स्वायपालिका को ह्विति के बारे में ब्रिटिश पद़ति 
प्रपताई गई है क्योंकि भारत के उच्बतम न्यायालय तथा राज्यों के उच्च त्याग्रालय दोनों 
के न्यायाधीशों की सियुवित् राजतेतिक ध्वंकिवादों से मुक्त रखी गई है। उनकी स्वहख्तता 
का प्राहबासन दिया गया है, किस्तु संसदीय घरमुता का सिद्धान्त, जैशा कि वह इंग्लैण्ड में 
विद्यमान है, यहां प्रचलित नहीं है, सिवाय वहां तक कि संविधान में उसका उपबन्ध किया 
पएग्ा है! संविधान की सम्पूर्सो स्‍्कीप ऐसी है कि वह तिर्बाध तथा निष्पक्ष निर्वाक्षनों पर 
प्राधारित संसदीय संस्याप्रों ढ्वरा गणराज्य के रूप में देश की प्रभुवा तथा प्रखण्डता भोर 
जोकतस्त्ास्मक जीवन पद्धति को सुनिश्चित बनाती है । 


भारत एक एम निरपेक्ष राज्य है जिसमें राज्य का प्रपता कोई धर्म विद्यमान नहीं है । 
संविधान में ऐसे किशेष उपबन्ध बताए गए हैं जो गग्त:करण की स्वतन्जता का तथा भर्म के 
प्रबाध रूप से मानने, भराचरण करने, प्रधार करने झोर धासिक कार्यों का अबन्घ करने की 
स्वतन्त्रता तथा ग्रल्वसंख्यकों के हितों की संरक्षा की गारण्टो देते हैं । प्रनुयू चित जातियों तथा 
अनुश्कूचित सदिसिजातियों को विश्वेद व्यवहार मिला है? विधि के झासन को स्थायिक पुर्वावलोकन 
के लिए उपयन्ध करके सुनिश्चित दनाया गया है। वयस्क मताधिकार जो, “'लोकतस्त्र कौ 
पूर्णतम विवज्ञाओों का भ्रहए/” है संविधान के श्रठ्रलत लक्षणों में से एक है ! के० एम० 
प्रानिकर के अनुसार (२) यह दावा किया जा सहता है कि संविधान भारत के सोगों के 
पति एक सत्यनिष्ठ बचन है कि विधानमण्डल नए .सिद्धान्तों पर स्रमाज का नवीकरण 
और पुमगंठन करने के लिए हर सम्भव प्रयत्त करेगा। श्रब हुम प्रस्तावना का 
अवलोकन करेंगे-- 


हम आरत के लोग मारत को एक हस्पूर्ण 
अभुत्व-सम्पन्न लोकतस्त्रारमक गणराज्य वनाने 
के लिए, तथा उसके सप्ल्‍्त वागरिकों को + 
सामात्रिक ध्रारथिक प्रौर राजनैतिक स्थाय, 
विचार, प्रभिव्यक्ति, विष्वास, धर्म 
प्रोर उपासना को स्वतस्पत।, 
अतिष्ठा प्रोर ध्रवसर की सखता 
प्राप्त कराने के लिए, 
सथा उन सब में 


(7) श्लार० एस« राम जवाया कपूर झौर कुछ प्त्य बनाम पंजाब राज्य--(955) कं 
2 एस० सी० झार० 225, 236. 
() हिस्दू कोकाइटी एट काप्ररोद (बाई० के० एम० प्रानिकर) पृष्ठ 63-64, 


342 उस्बैतम म्यायोखय निरभय पत्रिका. [7973] 2 उप्र> वि० पे 


स्थकित कौ गरिमा प्रौर राष्ट्र को 
-एकसा सुनिश्चित करते वाली वस्धुता 
बढ़ाने के लिए 
इदसंकल्प हो कर अपनो हख संविधान सम्रा में 
प्राज तारीख 26 नवम्बर, 949 ई० (मिति माणंश्ञोष॑ 
शुक्ला सप्तमी, सम्बत दो हजार छह विक्रमी ) को 
एलहूहवारा इस संविधान को प्रंगीकृत, प्रधि- 
जियप्रिस झोर प्रात्मावित करते हैं। 
यह. उल्तेक्षनीय है कि यह प्रस्तावना और वस्तुतः समस्त संविधान का प्रारूपण 
22 बनवरी, ।947 को प्रंगीकृत ““उ्दे श्यों का संकल्प” के प्रकाश्ष में तथा उनमें अरन्तविष्द 
_निदेशों के भ्रनु्तार किया गया था । 

प्रेनविल आ।स्टिन के श्रनुश्नार, राज्य की नौति के विदेश्क तत्त्व डव लोकोपकारी 
धारणाप्रों को उपवर्शित करते हैं जो भारतीय साभाजिक ऋन्‍्ति के ऋरत्य थे। प्रनविल 
प्रास्टिन ले मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्त्यों के आपसी सम्बन्ध का सारांश देते हुए यह 
कहा है कि यह बिल्कुस स्पष्ठ है कि मूल प्रथिश्यरों तवा निदेशक तस्‍्वों को सभा के 
सरदस्पमों द्वारा सामाजिक क्रान्ति के मक्षन सुघारों को लाने बालो मुख्य युक्तितयों के रूप में 
अनाया गया भा । उन्होंने इस प्रश्व का सकारास्मक उत्तर दिया है कि क्या उससे भारतीय 
समाज को सब लोगों के लिए संविधान के सामाजिक, भ्ायिक तथा राजनैतिक स्थाय के 
रहेश्य को संविधान के तिकट ज्ञाने में मदद मित्रो है। मु+ नया» दास ने केरल एजुकेशन 
बिल, 957 के मामले(') में भाग 3 तथा 4 के बारे में निम्नलिखित मत अ्यक्त 
किए-- 

“जब कि हमारे मूल अधिकारों के करे में संविधान के भाग 3 द्वारा गारष्टी 
दी गई है, उसके भाग 4 में राज्य को नोति के कुछ निदेक्षक तत्वों को प्रपिकरषित 
किया गया है। उस भाग में अंतविष्ट उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रबतित नहीं 
किए भा सकते हैं, तथाप्रि वहां अधिकथित तत्व देश के श्यासन के सम्यस्ध में 
अआ्राग्ारभूत है भौर राज्य का यह कतंव्य होगा कि वह इन तत्तवों को विधिषां 
अनाने में लागू करे। प्रनुश्छेद 39 राज्य को यह ध्यादेश देता है कि बहू भपनी 
मीति का संदासत भ्रस्य बातों के साथ-साथ यह सुनिदिचत करने के लिए 
करे कि नर प्लौर नारी, सभी नागरिकों को प्राजोबिका के पर्याप्त साधस प्राप्त 
करने का भ्रधिकार हो ।/” 


यस्ञपि खरद|स राज्य बनाम ओमतों चब्णकम दोरायराजन (7) तथा मोहम्मद हनोफ 


क्ुरैफों घोर कुछ भ्रन्य बताम विहार राज्य(३) में इस न्यायालय के पूवेवर्तों विनिइचगों 
में यह श्रभिनिर्धारित किया गया था को राज्य की नौति के विदेशक तत्त्व मूल प्रषिकारों 


(2). (959) एस० सी० आर० 995, 020. 
(*) (95) एस श्री० भ्रार० 525, 53, 
(४) (959) एस« सी० प्रार० 629. 


क्यू 


नजर 


कैशवानन्द भारती ब० केरंख राज्य [स्या० हौलत श्रौर ब्रौवरी उब3 


के भ्रध्याथ के भ्रतुकूल ही होंगे ग्रोर उसके श्रधीनस्थ रहेंगे, विद्वान्‌ मुझ्य स्यायाब्रिवति का 
निम्नलिखित दृष्टिकोश था जो उनके पनुसार ही नीचे दिया जा रहा है-- 

“तथापि किसी व्यक्ति ग्रथवा निकाय द्वारा या उसकी झोर से जित मुख 
अधिकारों का अबलप्ज लिया ज/ता है उसकी परिधि ग्रोर क्षेत्र का अवधारण 
करने में व्यायास्य संविधान के भाग 4 में अ्रधिकथित राज्य की नौति के हम 
निदेशक तत्त्वों को सर्वेथा ग्रपेक्षा नहीं कर' सकेगा, किस्तु उस्ते सामजस्यपूर्णा 
अंथल्वियन का सिद्धान्त प्रपनामा थाहिए प्रौर यंथा सम्भव इव दोनों को कार्यान्वित 
करने का प्रयत्न करना बाहिए।/ 
प्राथमिक महत्त्व का पहला प्रइन संविधान का सेशोधत प्रधितिश्म, (97] (जिसे 

इसमें इसके पश्वात्‌ घौन्ीसवां संशोधन कह गया है। की विधिमास्यत। की व|बत है | इसके 
द्वारा संविधान के अनुच्छेद 268 का पहली बार संशोधन किया गया था । चौदीसवें संशोधन 


' से सम्बन्धित विधेयक में उहेइयों तथा कारणों के ककषन के- भनुसार बोलक नाथ बाले 


आसले में (/) इस स्यायाखय के निर्णय का परिणाम यह हुआ्रा है कि संत्तद्‌ के बारे में यह 
समका गया है कि उसे संविधान के भाग 3 द्वारा ग।रण्ठी किए गए मूल ग्रधिकारों में से 
किप्ली को छोनने था कमर करने की कोई शक्सि नहीं है, भले ही राज्य की मीति के निदेशक 
तत्वों को कार्याग्वित करने के लिए प्रौर संविधान की प्रस्तावना में उप्शित उद्ढेवयों 
डी प्राप्ति के लिए ऐसा करता प्रावश्यक ही क्‍यों ते हो जाए। दसलिण यह प्रावश्यक हो 
गया हि प्रमिव्यक्त रूप से यह उपअस्य किया. जाए कि संसद को संवित्।न के किसी भी 
उपबन्ध का, जिसमें भाग 3 में प्रेतविष्ट उपबस्द भी शामिल हुंग्रे, संशोबन करने 
की छक्ति है । 

प्रमुच्छेद 368 एक प्रृषक्‌ भाग श्रवातू भाग 20 में है। चौबीधर्ये संशोधन से पूर्व 
इसका पाद्व टिप्पश यह था। "संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया ।” इसमें ध्रनुच्छेद के 
प्रधिष्ठायों भाग पें यह .उपदन्ध था कि जब “इस संविधान के संशोधन” का संसद्‌ 
के किश्ती भी सदसे में विधेयक पुरःस्पापित करके सूजपात्र किया गया हो तो संविधान इस 
प्रकार “परशोषित हो जाएगा” ॥ निम्नलिखित एर्तें पूरी की जाती होती बीं--- 

() विधेयक को किश्व सदन में उस सदन की समक््त संदस्य-संहपा के 
बहुमत से तथा उस सदन के उपल्थित प्रौर मतदाव करने वाले सदस्यों के दो- 
तिहाई से प्रम्युन बहुमत से वह विधेधक पारित हो जाता है । 

(४) विशेयक को राष्ट्रपति की प्रनुमति के लिए पुर:श्यापित किया! जाना 
होता था और उनकी अनुभति प्राप्त की जानी होती थी । 


"परम्तुक के भ्रधीन यदि संशोधन द्वारा खण्ड (क) से (७) में वशित प्रनुच्छेदों, प्रष्फायों 


आदि में कोई परिवतंत किए जाते की ईप्सा कौ गई हो तो विधेयक के राष्ट्रपति कौ 
प्रनुमति के लिए पेश किए जाते से पूर्व घ्ापे राज्यों से प्रम्युन राज्यों के गिधानमण्डलों का 


.. अवुसमर्थन संकश्पों द्वारा घरभिप्राष्त करना प्रावश्यक था। खण्ड ($) “इस भनुख्लेद के 


उपबन्ध/ के रूप में था । 


(!) (967) 2 ए०.प्लो> झार* १62. 


4 उबचेसस म्यायाज्ञय निर्भय पत्रिका. [973] 2 उम० लि० प* 


चौदीसे संशोधन द्वारा निम्नलिखित परिबर्तन किए.गए बै-- 
(() पाइखे शीषेक के स्थात पर “"सवि्षान का संकोधत करमे को संसद 
की शक्ति ध्ौर उसके लिए प्रक्रिया ।” पार क्षौ्ेंक रख दिया गया है । 
() प्रदुभ्केद 368 के खण्ड (2) के रुप में पुनःसंख्यांकित कर दिया गया है । 
(0) छष्ड (2) से पुर्व, निम्नलिखित खण्ड प्रन्त:स्थापित किया गया है-- 
“इस संविधान में किसी बात के होते हुए मी; संसद अपनी 
संविधायी शकित का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबन्ध का 
परिकर्षन, परिवर्तन या मिरसन के रुप में संशोधन इस भनुच्छेद में दी 
गई प्रक्रिया के प्नुस्तार कर सकेग्री 
(९) पुन;तंस्यांसित खंण्ड (2) में, "वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी 
अनुयत्ति के जिए रखा जाएगा तथा विधेश्रक को ऐसी प्रनुभति दी जाये के पदचात्‌” 
झब्दों के स्थान पर “बह झाष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा, जो त्िपेवक को 
अपनी भनुमति देगा श्रौर तब” प्रतिस्थापित फर दिए गए हैं। 
(४) एक नया खण्ड (3) अम्तःस्थापित्त किया गया है, भ्र्धात्‌-- 
*म3) अनुच्छेद 3 की कोई बात इस प्रनुच्छेद के श्रघीन किए गए 
कि संशोधन को लागू व होगी ।/ हे 
यहां इस वात का उल्लेख कर दिया जाए कि चौयोसवे संशोधन द्वारा स्वयं प्रनुक्छे़ 3 में 
खण्ड (4) भ्रग्त:स्थापित किये! गया है । वह्‌ इस प्रकार है-- 
+(4) इस भ्रनुच्चेद की कोई बात प्रनुच्छेर 368 के प्रधीन करिए गए इस 
संविधान के किसी संशोधन को लागू न होगी ।” 


फिट्टीशनरों की ग्रोर से श्री पाचखीवाला ने यद्द कहा कि मैं इस मामले के 
भयोक्षमों के लिए भौबीसवें संशोधन पर इस थारे में विवाद नहीं करना साहसा हूँ जहाँ तक 
कि उसके निम्नखिखित परिश्शाभ निकसते हैं--. 
(3) चऋनुश्छेद 368 में भ्रभिष्ययत उपयस्ध का अन्तःस्थापन कि संशोधन 
करने की झंक्सि का स्रोत स्वयं अनुख्छेद में है। 
(॥) राष्ट्रपति उस श्रनुच्छोद के श्रधीत सम्यक््‌ रूप से पारित किए गए 
किसी विधेयक को प्रनुमति देने के सि९ प्रावद है । 
किशशु जहां तक निम्नलिखित तीन प्रिणशाझों का सम्बन्ध है, उनसे बारे में राफी 
ह्क-विलेक किया गया है-- 
(3) भनुच्छेद 368 में “संज्योधन” की प्रवधारणा के स्थान पें "यरिवर्धन, 
प्रशिव्वेन या तिरसन के छूप में संझ्ोधत'''''“”' अब्दों का प्रतिस्थापस । 
(४) उल्स झनुष्छेद-में यह स्पष्ट किया आया कि जय संसद इस प्नुफ्लेद 
के भ्रषीन सांविधानिक संज्ञोभन करती है तो वह “प्रपनी संविधायी झ्न्त के प्रयोग 
में” कार्य करती है । 


नजर 


ज्स्फ 
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(४7) भमुच्छेद ।3 और 368 में यह प्रभिष्यक्त उपबस्ध कि किसी मो 
मुल झधिकार को न्यून करने या उसे छीममे के विरुद्ध पूर्वदर्ती भ्नुष्छेद में यह 
वर्जन पश्चातृवर्ती बगुच्छेद के ध्रध्ीन किए गए संगोधव को लागू नहीं होना 
बाहिए। 

मुख्य श्यायाधिप्ति बुब्याराव द्वारा, जिनके साथ कार प्रन्य विद्वामु न्यायाधीजों ने 
सहमति व्यक्त की थी, गोषक गाय के भातले(!) में दिए गए विर्ण१ में संशोधन करने वाली 
शाषित के स्रोत के बारे में यह प्रमिनिर्धारित किया गया था कि वह सप्तम ग्रनुसुची 
की सूची | की प्रविष्टि 9? के साथ पठित अनुच्छेद 248 में पाई जाती है। चूंकि 
श्री पालख्तीवाला ने यह स्वीकार कर स्लिपा है कि प्रनुच्छेद 368 का संभोधन हो जाने 
के कारश ऐसी शपित को, यदि यह मात भी लिया जाए कि वह पूस्े रूप में 
प्रगृष्छेद 368 में निहित नहीं थी, तो भी उसे विधिमास्य रूप से ध्रय उक्त भ्रनुज्चेद में 
हूंढा जा! सकता है, भ्रव_ इस बात पर बिचार करने की प्रावश्यकता नहीं रही है कि क्या 
उस मत को कायम रखा जा सहझता है या नहीं। इसलिए वास्तविक झाक्षेप, जहाँ तक 
कि ऊपर बताए गए तीन परिशामों का सम्बन्ध है, चौपीसवयें संशोधन के विशद्ध छिप गया 
है । यह दलील दी गई है कि थदि उन परिणामों का प्रभाव यह है कि संसद्‌ ने पूर्ण 
संविधायी शक्ति को ग्रहुणा करके विधिक प्रभुक्तता को प्रपने हाथ में ले लि है जिसे 
केवल भारत के लोप ही धारण करते हूँ ध्रौर यदि संधव्‌ इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 
संविधाय के ब्रावपयक लक्षणों में से सभी को या उनमें से किस्ती को परिवर्तित या विवष्ड 
कर सकती है तो चौदीसभां संशोधन खुस्य हो जाएगा। भाग 3 में समाविष्ठ मूल प्रधिकार 
“प्रावश्यक लक्षणों” का एक मास है प्रौर यदि उनके सार या मे को हानि पहुंचाई जा 
सकती है या उसे छीना जा सकता है तो चौबीसवां संशोधन गुश्य तथा प्रदेध हो जाएगा । 
प्रत्यक्षियों के श्रोर से जो स्थिति ग्रपन।ई मई है बह यह है कि जहा तक 
अ्रनुण्छेद 368 का सम्बन्ध है, चौबीसवें संश्नोधन हार। केवल उनः सरैदेहों को दर किया गया 
है जो कि गोलक गाय के पामले(!) में बहुमत के निण॑य में उत्पस्त हुए थे। उत्त 
प्रमुच्छेद में गुल रूप में संिध।यी पपित भ्रस्तविष्ट थी शिसके प्राधार पर संविधान के 
सभी या कोई ठपथर्थ, जिनमें कि प्रह्तावना भी छ्ामिल है, परिवधित, परिवर्तित या 
निरसित किए जा प्कते थे । दूसरे धषब्दों में, संशोधन करने की शवित श्रसो मित तथा 
प्रनियंत्रित थी भ्रौर बह किन्हीं ऐसी परिसीम।भों द्वारा सीमित नहीं की गई थी जिम्रका 
सुभाव पिटीशनरों की भोर से दिया गया है । इसलिए गूढ़ विषग्र इस बात का ब्रवधारण 
करता है कि चौबीसवें संशोधन द्वारा भनुच्छेद 368 में की गई तव्दीसिथों भौर १रिवर्तनों से 
पूर्व श्रनुच्णेद 368 भें पाए जाने वाले संज्ञोधन करने वाले उपभअन्धों का पही विस्तार, 
परिचि तय क्षेत्र क्या है। परदि प्रनुच्छेद द्वारा उस परिसाण की झग्ति प्रदत्त की गई है जो 
प्रवचौबीतयें संझोधन के प्न्‍्तगृत प्रता है तो कोई नई दात नहीं की गई है श्रौर उक्त 
संक्षोषन पर प्रादोप नहीं किया जा सकता है। किग्तु यदि मूल शबित, संविधामी तत्त्व 
घारश करते हुए भी सीमित थी तो उसमें वद्धि की जा सकती थी । दूसरे शब्दों में, 
संश्रोषन करने वाला निकाय प्रपनी ही शक्तियों का विस्तार नहीं कर सकता था । 


(2) (967) एस७ सी० झ्रार० 762. 
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तो संविधान के ग्नुच्छेद 368 में प्रमुक्त “संशोधन” झब्द का ब्या प्र है ? प्रत्य्षियों 
की ध्लोर से यह दलील दो गई है कि "दस संविधान के संशोधन” का केवल एक हो भ्घे हो 
सकता -है। “संशोधन” बद के निर्वशन था प्र्याश्वयन के विषय में अन्य साधनों का सहारा 
लेने का श्रइ्न ही नहों उठ सकता है । दूसरी श्रोर श्रो पालखीवाला की दलील “संशोधन! 
पद के उस रूप पर निर्भर करती है जिसके एक से अधिक प्रथ्॑ हो स्रकते हैं श्रौर इस 
कारण यह प्रावश्यक है. कि इसके सही श्र्थ तथा विस्तार का उस पर ध्यात्र देते हुए 
ठंया प्रर्धास्वयन के अस्य भनुज्ञात साधनों पर विचार करते हुए, पता बगाथा जाए ॥ 
दोनों ही शोर ते विभिस्ते शरर्दकोषों तथां ग्रश्यकारों भोर लेखकों की प्रभाशिक पुस्तकों, 
तथा भतों से “संज्नोघन” तथा “संक्रोधन करना” झ्लत्दों के समो धर्थ देते को परूरीन्‍पूरी 
कौब्निश की गई है | 

किस्तु प्रधिक उचित यह होगा कि दास्इकोषों की बजाय स्वयं संविध।न में से 
“संशोषन” क्षम्ई के सही गर्भ को प्लोजा जाए। पहले हम स्वयं प्रमुच्छेड 368, जैसे 
कि वह चौबीसवें संशोधन प्ले पूर्व विद्यरान था, की स्क्रीम का विस्लेषण करेंगे। 

(।) “संविधान का संक्षोधत” पद की परिभ।दा या उसका स्पष्टीकरण किसो भी 
प्रकार ले नहीं किया गया है, यत्ञपि संविधान के प्रस्य भागों में “संक्षोषत करना” कब्दों 
का विस्तार, जैसे कि दसमें इसके पश्चात्‌ देखा जाएगा, "परिवर्धन, परिवर्तन 
या तिरतन के कप में संक्षोधन करना” पदवलि का प्रयोग करके किया गया है। 

(8) संशोधन की वायत क्षत्वित भ्रभिभ्यक्त शक़दों द्वारा प्रदत्त नहीं की गई है । 
इसका प्रनुसान केवल प्रावर्यक विवक्षा द्वारा लगाया जा सकता है । 

(70) परतुक में "यदि ऐसा कोई संशोधस )८)९ /€ में कोई परिवर्तत फरना 
चाहता है” शब्द का भ्रयोग किया गया है। उसमें “को परिवर्तन” श्रथवा “परिवर्तन” 
सात शब्दों का प्रयोग तहीं किया गया है । 

(४) परल्तुक में वर्णित संविधान के उपयस्ध महू दर्शित नहीं करते हैं कि यदि 
उसमें श्रधिकयित प्रक्रि। का श्रनुसरण किया जाता है तो संविधान का मूल ढांचा 
अदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, परम्तुक में खण्ड (क) अनुच्छेद 54 तथा 55 के 
प्रति निर्देश .करता है जो राष्ट्रपति के निर्वातनन से सम्यन्धित है। यह उल्लेखनीय है कि 
श्रमुष्छेद. 52 जिसमें यह उपचस्ध किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा 
पर श्रनुष्छेद 53 जो कि संघ की शक्षित राष्ट्रपति में निहित करता है भौर यह उपबस्ध 
करता है कि उसका प्रग्मोग क्रिस प्रकार किया जाएगा, श्ण्ड (क) में ग्रम्तविष्ट बड़ों हैं 4 
यह समझ में तहीं धाता है कि भला संविधात बत।ने वालों का यह भ्राशय क्यों कर हो 
सकता था कि यदि प्रनुष्छेद 54-त4 55 में कोई परिवर्तन किए जाने हों तो प्रपेक्षित् 
संझषा में विधानमण्डलों तथा राज्यों का प्रमुसमथेत श्रभि्राष्त किय्रा जाता चाहिए 
किन्तु थदि राष्ट्रपति के पद को समाप्त करना हो ही ऐपता कोई प्रनुप्मसर्थन प्लावदयक 
नहीं था और संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसी श्रन्‍्य व्यवित या प्राधिकारो 
हारा किया जाना वा । 

(२) एक प्रस्य अनुच्छेद, जिप्तका उल्लेख खण्ड (क) में किया गया है, प्रगुष्छेद 73 
है जो। संच की कार्ग्रंपा लिका श्रक्ति के विस्तार की बाबत है । जहां तक उपराष्ट्रपति का सम्बन्ध 


है, उससे सम्बन्धित धुसंगत श्रनुच्छेदों का कोई उल्लेख यहीं किया गया. है । दुसरे वादों 


जज 
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में, राज्यों को इस प्रदन के विनिक्ष्यव में कोई ग्रधिकार नहीं दिया गया है कि क्या. 
उपराष्ट्रपति का पद जारी रखा जाना है या उसे समाप्स किया जाना है ब्षवा उसके 
निर्वंचन की पद्धति उवा होपी ?ै 

(शं) छण्ड (क) में बशित भ्रगला अनुच्छेद 62 है जो राज्यों की कार्यपालक 
झक्ति के विस्तार को बाबत हे । खण्ड (क) यें ध्रथवा परस्तुक के किसो ग्रस्य मांग में 
राज्यपास की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों, उसकी अंत्रिपरिषद्‌ के गठन तथा डृत्यों तथा 
कारबार के संचालत से सम्बस्धित अनुच्छेदों का दरंत रहीं किया गया है। 

(शा) परन्‍्तुक के खब्ड (क) में अनुच्छेद 54, 55, 73 तथा 62 के साव-साथ 
प्रनुच्छेद 24] का मो उल्लेख किया गया है । मूल रूप में यह झनुच्छेट केवल अथम सुची 
के भाग ग के राज्यों के लिए उच्च त्यायालय की बादत ही था) 


(भरत) संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 संघ.स्वायपालिका की आबत है तथा 
भाग 6 का प्रध्याय 5 सज्य के उच्च न्यायालयों की बाबह है। यद्यपि इन्हें परन्तुक के 
खण्ड (सर) में अम्तविष्ट कियागया है, तथापि यह ध्चस्भे को बात है छि भाग 6 के 
प्रध्याव 6 का, जो कि ग्रधीनस्थ न्यायपालिका से सम्बन्धित है, बिल्कुल भी जिक्र 
नहीं किया गया है, हालांकि इससे राज्यों का ठोक तिकट का सम्बन्ध है। 


(फ) भाग ]! का अध्याव जो संघ तथा झाज्यों के वीच विधायी सम्दस्धों की 
बाबत है, प्रस्तुक के खष्ड (सर) में ब्रत्तविष्द किया ग्रया है, किम्सु उस भाग का 
प्रध्याम 2, जो कि य॑थ तया राज्यों के बीच प्रशासनिक साम्दन्धों तथ। ऐसे ग्रन्य विषयों 
की य्रावत है जिनमें कि राज्यों की झामिक दिलचस्पी है, उसमें शाशिल 
नहीं किया गया है। दा 

(5) राज्याधीन सेकाओं से सम्बन्धित संविधान के उपबस्धों को तथा ऐसे उपबन्धों 
को, जो व्यापार तथा दाखिउ्य की बाबत हैं, इस परम्तुक में कघित नहीं किया गया है । 

(6) परन्‍्तुक के खण्ड (ग) में सप्तम प्रनुतूची को सूची का उल्लेख है । लण्ड (घ) 
संसद घें राज्यों के श्रतिनिषिष्द से सम्बन्धित है प्रोर खष्ड (ड] ह्वय॑ अनुच्छेद 368 के 
उपबस्धों की बाबत है । पु 

इसका निदिशत परिणाम यह है कि परन्तुक के खण्ड (क) तथा (लव) में ब्रन्तेविष्ट 
उपबन्ध उन श्रनुक्छेदों के श्रन्तविष्ट किए जाने पर, जो सम्पूर्ण परसंवीय ढांचे की बाबत हैं, 
तक, अनुकम अ्रयवा व्यवस्थित प्रबन्ध पर कोई श्रकास नहीं डालते हैं। इन सण्डों से यह 
प्रदर्शित होता है कि इस उपबन्ध में कतिप्रय भ्रनुच्छेदों के शामिल किए जाने प्रौर कतिपय 
भय भनुच्छेदों के उतमें से क्रपवजित किए जाने का कारण यह नहीं था कि ऐसे. सभी 
अनुच्छेद जो परसंघीय ढांचे को बाबत ये भयवा राज्यों को बाबत ये, परन्‍्तुक में शामिल 
किए जाते के लिए चुन लिए गए ये। दूसरा असाषारण परिशाम यह है कि यदि ग्रूल 
अधिकार, जो म्राण 3 में बन्तविष्ट हैं, संशोधित छिए जाने हों तो उक्त परन्तुक के उपब्रम्धों 
का पालन किए बिता ही ऐसा किया जा सकता है। यह समझन।/ कठित है कि संविबात 
बनाने वालों ने ऐसी दक्षा में जिसमें कि ऐसे महत्त्वपूर्ण तथा तात्विक झधिकारों का पूर्णतः 
या मायतः निराकरण किया लाना हो या छीना जाता हो, अनुसधर्धत को आवश्यक क्यों 
नहीं सप्रफा है। यह भी दिलचस्प बात है रि भ्रनुच्छेद 52 तया 53 के, को कि राष्ट्रपति के 
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होने तथा उनमें संच के कार्यपालक इृत्यों के निहिड होने को बाबत है, लोप से डत्पन्‍्त 
कहिनाई को दूर करने के खिए विद्वान महा सलॉलिसीटर ने बिव्ा द्वारा यह अर लगाने 
को कोशिश की कि वे अनुच्छेद उसमें ग्रस्तविष्ट थे क्योंकि उनके कथनानुसाझ यदि शष्ट्पति 
का पद समाप्त कर दिया जाता है तो निर्वाचेत का ऐसा कोई प्रइन उत्पल्त नहीं हो सकता 
है जिससे कि भनुच्छेद 54 तथा 55 सम्बन्धित हैं। 

इसके बाद, हम संविधान के पन्‍्य भ्रनुच्छेदों में “संशोधन” श्रथवा “संशोधित” 
शद्दों के प्रयोग के प्रति विदेश करते हैं। कुछ भ्रवुच्छेदों में इन झम्दों का संदर्म के ब्रनुसार 
व्यापक भरे है श्रौर किसी प्रन्य संदर्ज में संकुचित ब्र्ये हैं। जिन भनुष्छेदों के समूह पें संसद 
को श्रभिव्यवत रूप से संशोधित करने को झबित्र दी गई है वे पांच अनुच्छेद हैं, जिनमें 
अनुच्छेद 368 भी शामिल है । इनमें श्रधम ध्रनुच्चेद 4 है। यह उन विधियों से सम्बन्धित 
है जिनमें अनुच्छेद 2 शौर 3 के अधीन प्रथम ठथा द्वितीय अनुसूची के संशोधन के लिए 
प्रौर प्रतुपृरक आनुषंगिक तंझा पारिश्ामिक विधयों के संशोधन के लिए उपबन्ध किया 
गया है। दूसरा झुच्लेद 69 है जिसमें राज्यों में विवान-परिषड़ों के समाप्त किए जाने 
अथषवः सृष्ट किए जाते के लिए उपबस्ध किया गया है। तोसरा तथा चोया उपबन्ध क्रमशः 
वचस तथा दुष्ट अनुसूची के पैरः 7 भौर 2! हैं जिन्हें घनुच्छेद 244 के साथ पढ़ना होगा 
श्रौर जो धनुसूचित क्षेत्रों दधा श्रादिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन: की बाबत हैं । भ्रगुच्छेद 4 तथा 
69 में प्रयुक्त पद “संझोषन” है। पैरा ?झोर 2। में दिस्तारपूर्ण पढ्मबलों का 
अयोग किया गया है अर्थात्‌, “परिवर्धन, परिवर्तत या निरसन के रूप सें संशोधत”/ । 
संसद्‌ को यह अकित दी गई है कि वह विधि द्वारा इन संझ्ोघनों को पढ़ सके श्रौर यह 
अभिव्यकत्त रूप से उपचन्ध किया गया है कि डिसी भी ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के 
अ्रयोजन के लिए धंविधास का संशोधन नहीं माना जाएगा। 

वह स्पष्ट है कि “संशोधन” अन्द का अयोग श्रनुच्छेद 4 में संकुचित अर्थों में 
किया गया है । इस दलील का खण्डन कि यदि यह मात लिया जाता है कि संसद में 
अनुकछेद 4 के प्रवीत व्यापक अक्तियां निड्वित की गई हैं तो वह सोचा जा सकता है कि 
वह राज्य के विधायी तथा स्थायिक अंगों का पूर्णतः, उस्सादन करने सम्बन्धी शक्ति का 
अयोग करेगा, इस स्यायालय दरा यह कह कर किया गया था कि विधि के म्रबोन किसी 
राज्य का झनुच्छेद 4 के श्रधीन मठन, अ्रविध्टि अथवा स्थापना संसद्‌ द्वारा नहीं को जा 
सकती है ओ कि संविधान ढारा कल्पित अजातंत्रीय पद्धति के अनुकूल न हो । इसी प्रकार 
कोई ऐसी विधि जिसमें राज्यों में विधान-परिषदों के उस्सादत या सृष्ठ किए जाने के प्रयोजन 
के छिए संविधान का संशोधन करने के लिए उपबन्ध अंसर्थिष्ट हों, केवल उस प्रयोजन हक 
हो सीमित है भर “संशोषन” अब्द ग्रावकयक रूप से संकुचित श्रर्यों में प्रयुक्त किया ग्रधा 
है । किस्तु पैशा ? भर 2। में विस्तृत भमिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है गोर बास्तव 
में संविधान सभा में मी धनुच्छेद 304 के प्राह्प (अस्तुत अनुच्छेद 368) के खण्ड () 
से पूरे एक नया खण्ड प्रंतःस्थाफित करने के लिए उपबन्ध किया गया था ॥ 
संश्नोवन संश्या 3239 की प्रस्थापना ल्री एच० बी० कामथ (!) ने रखी थी ग्योर वह 


जिस्तलिखिय बौ-- 
«इस संविधास के किसो भी उपबन्ध को चाहे फ्रिवतेन, परिवर्धन या 


निरवन द्वारा इस श्रनुच्छेद में उपचन्वित रौति में संज्रोंित किया जा सकता है 
कम ५ ०००५०) हे 
0) ह्रंस्विदयू ८ श्रसेम्दसी डिबेद्स, खण्ड 9 पृष्ठ 663. 
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क्रेशवानस्व भारती ब० .केरल राज्य [स्या० शेखत शोर प्रोवर ] । 


श्रो कामथ ने अनुच्छेर 304 के प्ररूप में राष्ट्रपति के समक्ष उसके रखे जाने पर उसे 


' ऐद्वी श्रनुभति दी जाएगी” शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए और संशोघन पेश किया 


था। इन दोनों संशोधनों को संविधान समा ते नासंगूर कर दिया या | यह उल्लेखनीय 
है कि चोबीसवें संशोधन, जेसे कि वह श्रत्र. ग्रस्तःस्थापित किया ग्रथा है, ढ्वारा 
सारबान रूप से वही संघ्ोधन पुर:स्थापित किए गए है जिन्हें संविधान सम! ते तब स्वीकार 
नहीं किया था। 
संबिधान सभा के कारे में यह उपछारणा निर्चित कप से होनी चाहिए कि 
“परिवरंन” प्रभिव्यवित का पूर्णा रूप से उसे ज्ञात था क्योंकि उसमें 7 सितम्बर, 949 
को 949 के कॉस्टीट्यूएंट प्रसेश्यस्री ऐक्ट सं० 4 द्वारा गवनंमेण्ट प्रोंफ इण्डिया ऐक्ट, 
935 की पुरानी घारा 29] के स्‍्वान पर निश्मलिधित घारा प्रतिस्थापित की गई भी-- 
*29], प्रधिवियप्त तथा तदथोस निकाले भ्‌ भ्रादेक्ष के कतिपप उपच्स्यों 
को संक्लोधित करने को गवनेर जतरल की क्ाक्ति-- 

(।) गबर्तर जनरल किसी मी सम्रय प्रावेश द्वारा इस प्रधिनियम 
के श्रथवां तद्लीन बनाएं गए किसी भ्रादेश के. उपबन्धों में ऐसे संशोघंत कर 
सकेगा जैसे कि वह प्रवश्यक सम'भे, चाहे वे परिवर्धन, उपोतरण प्रथवा 
विरप्म के रूप मेँ हों (महून्व देने के लिए रेक्षांकित किया गया है) जो 
निम्नलिष्ित विषयों में से किल्ली भी विषय की बाबत किसी प्रास्तीय 
विधानम"इल के सम्बस्ध में हों -« 

(क) हर 
“संशोधन” क्दद का प्रयोग कतिपय ऐसे ब्रभुच्छेदों में मी किया गया है, जैसे कि 
अ्रनुच्छेद 07, जो कि विधायी प्रतिया की बावत है तथा ग्रतुच्छेश ।॥ जो कि राष्ट्रपति 
को इस योग्य बनाता है कि वह शदमों को यह प्रार्थथा करने सम्बन्धी निदेश श्रेज सके कि 
थे संशोधन इत्य(वि युर:स्थापित करने की यांछतीयता पर विचार करें। इन प्रतुच्छेरों में 
“संक्षोषन” झब्द के प्रयोग के श्र्थ संकुबित्त ही हो सकते हैं, जैसा कि संदर्भ से हपष्ट है । 
पिटीशमरों की ोर से, श्रनुच्छेद 4, 69 प्रौर पंचम तथा प्रृष्ठ प्रनसू्तियों के पैरा 7 
तथा 2॥ में, जिनमें कि संक्लिष्ट श्रमिध्यक्त 'परिबर्धन, परिवतेन या निरसन के 


प्रंग्रं जी में यह एस प्रकार है-- 
>29॥, ए०छल्ना णी 6 05000७॥07 0लाक्षत् 00 बाधा एलाकत 
श०्शंडाणा& (6 260 86 07080 ॥806 एकष९४४१९९-- 

0) पाह 00ए2707 तल्लात्र॥) ग87 20 909 हंपा० फड तल 
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झूप में संशोधन” क। प्रयोग किया पया है, “संज्ोषन” झब्द के भ्रयोग के बोच भेद का 
जोरदार भ्रवजम्व सिया गया है। यह विवेदत किया गया है कि धनुस्छेर 368 में केवल 
“संशोधन” झढ़द का ही प्रयोग किया गया है और यदि संविधान बनाने बालों का यह 
श्राक्षय होता है कि इसका विस्तृत अर्थ होना चाहिए, तो इस बात का कोई कारश नहीं 
था कि ठीक उसी वब्दावलि का प्रयोग क्यों नहीं किया गया होता जिसका कि पैरा 7 और 
2] में किया गया है भ्रथवा जैसे प्रव चौदीसवें रंशोषत द्वारा अ्रन्तःस्वापित किया गधा 
है । इस दसीख॒ में तिम्नलिखित केडियां हैं-- 

(3) संज्रोधन की बाबत संविश्ञान के विभिन्‍्द्र उपडस्धों में प्रधुक्त 
आषा में भेद ॥ 

(प) पंचम तथा पष्ठ प्नुसूचियों के प्रयोजन के लिए अधिक व्यापक घतक्ति 
का प्रदत्त किया जाना, जो कि संसद्‌ को उनके ड्ारा अनुध्यात- संस्थाओं से 
हम्बस्धित उन श्रनुसूलियों के उपबन्धों, उनके अधीन स्थापित बिधि बनाने 
सप्बम्धी प्राषिकार श्रोर इन दोनों अमुसूचियों में पाए जाते वाले प्रशासन के मूलभूत 
प्रावार को अव्ित तथा तिरसित करते की शवित देती हैं । 

(9) इन दोनों ग्रदुसूचियों के पैया 7 और 2] में श्रयुक्त व्यापक माथा 
का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए किया गया था कि भविष्य में समुचित स्मय पर 
अथवा जब कभी झावश्यक समझा जाए, सूर्चियों के सम्पूर्ण प्राधारभूत ढांचे को 
निरसित किया जा सकेगा और उनके प्रन्त्॑गंत जो क्षेत्र दया जन-जातियां श्राती 
हैं, उन पर शेष मारत की मांति झासन तथा अज्यासन किया जा सकेगा ३ 

(९) यह निश्चित है कि धनुस्छेद 363 में “संशोधन” द्रब्द मात्र के प्रयोग 
का उस संहिलष्ट प्रभिव्यक्तित प्र्थातू, परिवर्यन, परिवर्तन प्रथदा शिरसन के रूप 
में “संशोधन करना” प्रथवा “संशोघवन” के मुकाबले में संकुचित प्र्थ होगा ध्रौर 
बह अनुष्छेद 4 तवा 69 प्ें 'संग्रोधन करना' अयदा 'संसोवन' शब्द के पथ का 
तहस्थानी होता चाहिए। 

ही (४) संविधान को संज्ञोधित करने की झक्षित भनुच्छेद 368 में ही केन्द्रित 
नहीं है, बल्कि वह विसुता है क्योंकि वह ऋय गनुच्छेदों तथा उपबन्धों में भी 
पाई जाती है जिनका उल्लेख किया गया है । इस बात का अभिप्राय कि यह क्यों 
जोड़ दिया गया था, कि उन उपबस्धों के अथीस संसद्‌ झारा पारित की गई कोई मो 
विधि पनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का सल्लोधन नहीं समझी 
जोएगी, केवल यद्द स्पष्ट करता या कि अनुच्छेद 368 द्वारा विहित रूप तथा 
रीति का भ्रनुसरस नहीं किया जाएगा और संसद घामूलो तौर पर विद्ायी 
अ्रधिनिग्रमितियों को पारित करने के लिए प्रश्रिकबित प्रक्रिया का अ्रनुसरण करके 
उस सीमा तक संविधान का संज्ोबत कर सकती है जिसका उल्लेख उन श्रनुरुछेदों 

तथा उपब्धों में किया गया है । 
परहाराष्ट्र के किड्माद्‌ महाथिवस्तः ते, जो भ्रत्यर्थों सं० ] को झोर से हाजिर हुए हैं, 
इस हश्य पर ग्रत्यचिक जोर दिया है कि अनुच्छेद 368 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो एक 
> ब्रलग भाग में प्रश्तविष्ट है जिसका झोष॑ंक “संविधान का संझोधन” है। वही ऐसा 
सनुभ्लेद है जिसके अबीन गस्य सभी उपदस्थ, जिनमें अनुच्छेद 4, 69 त्या पंच्रम तभा 


लंड 
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पष्ठ अनुसूचियों के क्रमश: ऐरा 7 प्रौर 2 मी है, संशोधित किए जा सकते हैं । पनुच्छेदों 
के पश्चातृवर्ती तमूह में एक सौसमित शक्ति प्रस्कविष्ट है बयों कि दे अनुच्छेद, ग्रनुष्छेद 368 
के भवीनस्थ हैं । इसका दृष्टात इस निइक्ायक कथन से मिलता है जो उन उपयम्धों के 
अत्येक उपबस्ध में प्रस्तविष्ट है ब्र्थात्‌ यह कि संविधान का संशोधन करने बाली कोई ऐसी 
विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए “उत्का संझोचन नहीं समभी जाएगी”। जहाँ 
तक दोचों बनुसुचियों के पैरा ? श्रौर 2व में प्रदुक्त “यरिवर्धन, परिव्तेन ग्थवा निरसन 
के कप में संशोधन” प्रंदिसिध्ट प्रमिष्यक्त का सम्बस्ध है यह कहा गया है कि खण्ड (9) से, 
जिसमें कि “इस संविधान दा संझोधत” झन्दों का प्रयोग किया गया है, पह स्पच्ठ 
दक्षित होता है कि किसो उपबन्ध का परिवर्धन, परिवर्तन झथवा निरसन “संश्ोघन' के 
श््तगंत भाएगा । विढ़ान महान्यायवादी के कथनानुतार “संश्ोचन” झब्द से परिवत्तेत, 
परिवेत ब्रववा निरसन ही भरभिप्रेत है। उन्होंने बनुसुची 5 और 6 के वैरा 7 शौर 2। 
के पीछे जो इतिहास है उसका भ्नुशीलन यह दकषित करवे के लिए किया है कि 
“परिवर्षन, परिदतंत ब्रववा निरखन के रूप में संझोथन” अभिव्यक्ति का ऐसा कोई 
महभ्व नहीं है भ्रौर उससे 'संगोधत' शब्द के श्र में विस्तार नहीं होता है। हमारा ध्यान 
स्वयं संविधान में अनेक अनुआओेेंदों की शोर दिलाया गया है जिनमें से अ्रनुच्छेश 320(5) 
जा 392() का उल्लेख क्रिया जा सकता है जिनमें कि “निरसन या संशोक्तन 
ढारा किए गए ऐसे परिवर्तंनों” और *“रेसे अनुकूलनों /८ २ ५८ चाहे वे परिवर्तन या जोड़ 
या लोप के छुप में हो” अभिस्यक्षितयों का प्रयोग किया गय। है । यह दलौल दी गई है कि 
“इस संदिवान का संशोधन” श्रभिग्यक्ति का लिखित संदिधान के उंद्म में गत वर्षों में 
भ्रचिष्ठायी भ्र्य बन गया है श्रौर इससे यह ग्रमिग्रेत है कि संविधान के किसो भाग 
को परिवरशत, परिवर्घन भ्रयवा निरसन द्वारा तब्दील करझे संदोधित किया 
जा सकता है 

डा० दी० प्रार० श्रम्येदकर ते, जो न केवल भ्रूपरा समिति के प्रध्यक्ष ये बहिक 
संविधान के मुरुय मिर्माता भी दे, यह स्पष्ट कर दिया था कि संविधान के ब्रनुस्छेद (7) मिस्त- 
मि्न प्रवर्गों में बांटे गए थे । अबवम प्रवर्म बह प्रवर्गे या जिसमें ऐसे श्नुख्छेद शामिल थे ब्न्दिं 
संसद द्वारा बहुमत सात्र से ही संक्ोषित किया जा सकता या । ब्रनुर्छेद का दूसरा समूह वे 
भ्रनुच्छेद थे जिन्हें संझ्ोबित करने के लिए दो-ठिहाई बहुमत की श्रपेज्ञा थी । स्पष्ट है कि 
यहाँ उन श्रनुच्छेरों के समूह के प्रति निर्देश किया यका है जिनमें क्रमण: अनुच्छेद 4, 69 
तथा दोनों प्रनुसूचियों के पैरा ? और 2 प्रोर भगुच्छेद 358 शामिल हैं। डा० बी० प्रर० 
प्रध्नेदकर ने संोधत करने बाले उपवन्धों को स्कोम की जो रूपरेखा तैयार की थी उससे 
गह दक्षित्र होता है कि संविधान बनाने चालों के मन में भ्रन्य पनुक्छेंदों द्वारा तथा 
इनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त को गई संज्ोधन करने की शक्ति के ढीच केवल एक प्रभेद ही 
था। उनके बियार में जिस प्रकार का प्रमेद विद्वान महादरिवक्ता द्वारा इंगित किया यथा है 
ऐसा कोई प्रमेद बिचमान चहों या कि अनुच्छेद 367 से शिस्त्र ब्रनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त 
संशोषन रूरने की शक्ति केवल गोरा स्वरूप को शक्ित ही थी । एक प्रकार से प्रथम समुह 
के श्रनुष्छेदों में प्र्तविष्द शक्ति के बारे में इस रूप में उसका गौर होना कहा जा सकता 
है कि स्वयं उन भनुच्छेों को अनुच्छेद 368 द्वारा विद्वित ब्रक्रिया से संज्षोधित किया जा 


(?) कांस्टिद्यूएंट श्रसेश्यली डिवेट्स, बाल्युम 9 ध्रष्ठ 66, 
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सकता था। किन्तु स्वयं उप्त परनुष्छेद को उसी प्रक्रिया द्वारा संशोधित किपा जा सकता 
था । इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि संशोधत क रने की शक्ति बिधृत प्रकार कीयी 
और वह संविधान के एक से प्रणिक उपबन्‍्धों में प्रन्तविष्द थी। ऐसा भ्रव्वीत होता है कि 


प्रनुच्छेद 368 से जिस्त अनुच्छेरों में तथा संशोधत करने की शक्ति को अर्तविष्ठ करते 


वाले उपबन्धों में यह कथन कि उन प्रनुच्छेरों के भ्रवीन किया गया कोई श्री संशोधन 
अनुच्छेद 368 के भ्रधीन “संशोघत” की कोटि में नहीं झाएगा केवल उमर अ्रभेद को. 
सम्निविष्ठ करता है जिस पर डा० बी७ प्रार० प्राब्रेदकर द्वारा जोर दिया गया है अर्थात्‌ 
यह कि एक प्रय्य को संसद द्वारा मात्र बहुमत से संशोधित किया जा सकता है श्रौर शेष 
अध्य सभी श्रनुच्छेहों को उचत निकाय हारे! संशोषित तो कियां जा सकता है. किस्तु ऐसा 
केबल तब जय कि प्रनुच्छेंद 368 द्वारा बिहित रूप तथा रीति का ग्रनुतरश किया जाए। 
यद्यवि प्रथमहृष्टया थहू प्रतीक्ष होगा कि संविधान बनाने वालों ते बुछ विशेष कारणों से 
प्रनुष्छेद 368 में संश्लिष्ड प्रभिव्यकिति का प्रयोग नहीं किया था धौर श्रो कामद द्वारा 
पेवा किए गए उस्त संशोषन को नामेजुर कर दिया था जिससे कि मर्मस्पर्शी झूप से उसके 
ध्यान में यह बात लाई गई थी कि यह पर्थाप्त महत्वपूर्ण था कि विस्तृत भ्रभिव्यस्ति का 
प्रयोग किया जाए, तो भ्रनुच्छेद 368 में 'संक्नोधत' शब्द के प्र्थ का प्रबधारण करने के 
लिए इत्त पहलू पर विचार करता क्षायद निश्चायक नहीं होगा । 
श्री पाश्नशीवाला का यह कहता है कि 'संशोंपन' खब्द के तीन प्र्ध हो सड़ते हैं-- 
(।) सुधार फ्रता या बेहतर बनाना; पुदि दूर करना, जहा कि सुधार के 
“ ्रइत पर संविधान में प्रंतचिहिंत प्राधारभूत दर्शन की हृष्टि से किस्तु' उसके 
प्रावशणक खक्षर्रों के प्रधीन रहते हुए विचार किया गया हो। 9 
(४) ऐसे एरिवितेत करना जो () के प्रन्त्णत नहीं प्राते हैं किस्तु जो 
संसिधान के ऐसे किन्‍्हीं ग्राधा रभृूत लक्षणों, प्रवश्यक तत्वों प्रधवा मूल सिद्धान्तों 
को परिवर्तित या विनेष्ट नहीं करते हैं । 
(|) किसी भी प्रकार के कोई परिबतेत करना, जिनके प्रन्तरगंत ऐसे 
परियतेन भी हैं जो (४) से बाहर मरते हैं । + 
उनका यह द्षावा है कि बेहतर प्र्थ वह भ्र्थ है जो कि (!) में भ्रश्तविष्ट है, किस्तु जो (॥) 
में बताया गया है वह भो सरभव पअर्प्रस्वियन है। प्रवर्ग [॥) को सर्वधा रह कर दिया 
जाना चाहिए । प्रवर्भ [[) और (॥) में एक सप्राव हल्‍्व हैं प्र्धात्‌ यह कि भ्रावरषक 
सक्षणों को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है, प्रथवा बिनप्ट नहीं किया जा सकता है। 
प्रत्यथियों की भ्रोर से इस वात पर बिवाद चहों किया गया है कि “हस संविधान 
का संशोधन शब्दों से इस संविधान का निरसत था निराकरण प्रभिप्रेत नहीं है। किर्तु 
संशोधन करने की क्षवित के आरे में प्रत्यथिपों की झर से यह दाचा किया या है कि वह 
संविधान के प्रध्षेक उपयन्‍्ध के परिबर्धत, परिवर्तन, अ्रतिस्थापंत, उपास्तरण, लोप को 
लागू होती है। महास्यायवादी का तर्क यह है कि भनुक्छेद 368 मैं जैसे कि बह चौबोसें 
संशोश्रत से पूर्व था भर ज॑ते कि वह प्रथ है, संशोधन रूरने को लक्ति सदेव 
विधायी शक्ति रही है पभ्रौर बनो हुई है, जैसे कि संविधान भ्रथवा उसके किसी भाग को 
संगठित करने अथवा पुनगेठिते करने को शक्ति | संविधात का किसी भी समय, परिवर्तत 
परिवर्धन श्रथवा तिरसन द्वारा किसी प्रकार संश्नोधन नहीं किया जा सकता है * जिससे 
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कि देख्न के झास्तन में रिक्ति रह जाए। संशोधन करते की झवित का सम्पूर्ल 
उर्द शय तथा झावश्येकता यह है कि संविधान को बना रहने विया जाए भौर ऐसी संविधायी 
वाक्ति, जब तक कि यह झ्मिव्यवत रूप से स्वयं संबिघान में हो सीमित न हो, स्वभावतः 
किस्ली प्रकार से सीमित नहीं रह सकती है क्योंकि यदि किसी सीमा को मान लिया जाता 
है, यद्यपि वह प्रभिव्यक्त रूप से संविभाव में नहीं राई जाती है तो संशोधन करने की 
शक्ति का सारा प्रयोजन ही प्रकृत हो जाएगा । यह दत्लील दी गई है कि संविधान के 
प्रथम संशोधन भ्रधिनियम में जो भारत के संविधान के भ्रवृत्त होने के शीघ्र ही पश्चात्‌ 
प्रधिनियमित किया गया था, कुछ उपयन्ध भ्रश्त;स्थापित किए गए ये, कुछ प्रन्य प्रतिस्थापित 
अथवा लुप्त किए गए थे भौर इन सभी को उनमें बशित पनृच्छेद का संशोधन कहा गया 
था । संविधान के संदर्म में संशोधन अत्येक उपबन्ध के बारे पें हो सकता है जिसमें 
प्रस्ताववा भी शापिल है प्रौर हसमें कोई ऐसी संदिग्धाभता तहीं है जिससे कि यहू 
यायोखित बनता हो कि हम संशोषनकारी शक्ति की परिधि का अवधारण' करमे के लिए 
प्र श्रतुच्छेदों पर दृष्टिपात फरें भ्रथवा संविधान की भ्रस्तावना अ्रषवा स्कीम अषवा 
प्रथ्वियत के अस्य भ्रनुज्ञात साधवों पर विचार.विमर्श करें 


यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के, जिसे इसमें इसके पहचात्‌ "प्रमरीका का संविधान" 
कहा ॥या है, प्रमुच्चेद 5 का, जो संशोधा तथा श्रम रीका के स्यायालयों द्वारा उसके निर्यंचन 
की बावत है, प्रत्यथियों की भोर से पर्याप्त रूप से प्रवलस्म लिया गया है। उत प्रस्थकारों 
तथा लेखकों की कृतियों के प्रति तिर्देश किया गया है जिन्होंने श्रमरीका के संविधान में. 
अ्क्ञोध्म' (ग्रमेंडमरेंट) शब्द के क्र पर विचार-वितरश किया है। मह दलील दी गई है कि 
उस संबिधान के प्रगुच्छेद 5 में जिस शब्द का प्रपोग किया गया है बह “अमेंडमेंट” क्षवव है 
चोर हमारे संविधान के बचाने वालों के मन में वही शब्द था जब उत्होंने प्रनुक्छेद 368 
में “इस संविधान का संशोधन” प्रमिव्यक्षि का प्रयोग किया षा। हमरा विचार है कि 
बाद में प्रन्य प्रादेशों के कुछ विनिश्थयों का हवाला दिया जाए जिनमें गरूताइटेट 
स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के विभिश्वय भी होंगे। यहां हम यह सत व्यक्त करता 
चाहते हैं कि हमारे संविधान के प्रवर्तकों के ध्यान में जापान के ग्रजावा कमाडा, 
भास्ट्रेलिया, झ्ायरलँण्ड, यू० एस० २९० तथा स्विद्जञ रलैप्ड के संविधान मुझ्य रूप से थे । 
श्रनुष्छेद 368 की सम्पूर्ण स्क्रीण तथा भाषा उन देक्षों के संविधानों में श्रामे बाले 
संशोधन सम्बन्धी उपवस्धों से बिल्कुल भिन्‍न है! उदाहरण के लिए यु० एस० ए०, झ्ापर, 
प्रास्ट्रे लिया, स्थिटज्ञ रल॑ण्ह तथा जापान में जनता को, किसी ते किस्ली रीति में, ब्रंशोधन 
को प्रक्तिया में सौधे शामिल किया गग्मा है। जंब तक कि संशोधन करने वाली धारा श्रषवा 
अनुरुणेद की पूरी स्कीम को ध्यान में न रज़ लिया जाए, किसो प्रम्म देश के संविधान में 
“संशोधन करना” प्रथवा “संक्षोब्रन” शब्दों के प्रयोग का श्राश्रय लेना बिल्कुल कल्पित 
अ्रथवा प्रानुमानिक होगा। भारत में संसद्‌ निश्चित रूप से लोगों की प्रतिनिधि है । किम्तु 
इसी प्रकार ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है उनकी संसर्दे भरी नोगों की 
प्रतिनिषि हैं, तथाष्रि वहां प्रस्थापिंत विधि के सोघे तिर्बाचकों द्वारा कन्वेस्शत्त प्रववा 
लोफमतसंप्रह सथवा प्रस्तुतिकरण हारा प्रतुम्ममभ्ंत के लिए उपबस्ध किया गया है। 
उच्च भर्य का पता चलाने के लिए जिसका कि दोनों पक्षकारों ते प्रवलम्ब शिया था एक 
अभ्रस्य रीति यह है कि उत विभिन्‍न माधणों के प्रति निर्देश किया जाए जो स्वर्गोय 
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प्रधानसंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा संविधान के भुख्य निर्माता स्वर्गीय डा० बी० 
प्रार० प्रस्मेदकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए थे । उनके माषशुों की परीक्षा करने से 
जो स्थित्ति पैदा होती है उससे कोई स्पष्ट तथा निदयायक परिणाम सहीं निरुलता है। उनके 
भाषणों से यह दिखाई देवा है कि हमारा संविधान संप्लोषनीय संविधान है पौर इसके बारे 
में ग्रधिक भतस्मता (रिजिडिटो] ग्राशवित नहीं थी । पण्डित नेहरू ने कई बार इस वात 
पर जोर दिया कि जब कि यंह संविधान एक ठोस ग्लौर ह्वायी संरचता के रूप में 
होता पभिप्रेत है, तथापि इस संविध।न में कोई स्थायीपन नहीं है प्रौर कुछ वमनीयता 
होगी ही चाहिए, ग्रम्यभा इससे राष्ट्र की प्रगति स्रमाप्त हो जाएगी । डा० भ्रम्तेदकर ने 
शर्तमातर भ्रतुक्छेव 32 के तरत्वानी प्रनुक्छेद 25 के प्ररूप पर विचार करते समय यह कहा 
था कि जिस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रनुच्छेद के बिना यह संविधान भक्षत हो जाएगा श्रौद 
जो संविधान की स्व प्ाश्मा है गौर उक्षका हृदय है वह भी वहीं भ्रतुरछेद है। किस्तू 
आद में जो उन्होंने कह उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुझाव व्िलता है कि हवय 
उस भतुच्छेद क्र भी संशोधत किया जा सकता था प्रौर प्रत्यधियों का तो यह कहता है कि 
उसे निराकृुत भो किया जा सकता है। इस दष्टांत से. यह दर्शित होता है कि 
'संशोधत' शब्द के निर्बंचत के प्रयोजन के लिए एश्न भाषणों के प्रति निर्देश करते से कोई 
निएलायक स्थिति पैदा महीं होती है। 


अत्यकियों की प्रोर से दी गई इस दलीख को श्वीकार करना सम्भव नहीं है कि 
संझोधन का केवल एम ही प्रथे हो सकता है.। इस शब्द प्रथवा भ्रगिर्वकित के मई भरे हैं 
पोर उसमें इसके सही प्र्थ का प्रवधारण प्रनुल्लेव 368 के संदर्भ में यथा प्रयुक्त 
अर्घास्थियन के भ्रन्य भनुज्ञात साधनों से सहायता लेकर करना होगा । निस्सन्देहू उसप्रें निवंचन 
तथा प्रधधाग्वियम के जाने-माने सिद्धास्तों को तो ध्यान में रखना ही होगा, विशेष रत से 
संविधान जैसी लिखत के सम्बस्ध में । संविधान का प्रथास्ववन किसी संकुचित तंधां 
शास्त्रोष ग्रथों में नहीं किया जाना होता है। जिन पर इसके निर्बंचन का कर्तव्य हो उम्हें 
चाहिए कि वे एक स्यापक तथा उद्धार मावना सर प्रेरित होते रहें । मु० स्था* '्यामर ने(!) 
न्था० हिगिश्त के, जो कि श्ास्ट्रेलिया के उच्च स्थापालय के स्थायाधिपति थे, शब्दों को 
जो कि. श्रटवों जनरल फॉर श्यू साउथ वेश्त बनाम अयूर एम्प्सॉइज यूनियन श्रॉफ 
यू क्षाउथ वेल्स (?) के विनिद्य में प्रयुवतत किया गया था, श्रपनाया था । उबत घत के 
अ्रनुसार यक्षपि किसी संविधान के श्षर्दों का निवेचन, नि्वेचन के उन्हीं सिद्धास्तों के ग्राघार 
पर किया जाता होता है जो किसी विधि को लागू किए जाते हैं, तथ।पि, निवंद्रत के हहीं 
सिश्ञास्तों से यह प्रपेक्षा की जाती है कि उतमें यह स्मरण रखते हुए कि यह एंक संविधान 
है, एक ऐसी प्राविधि है जिसके श्रघीत विधियां बाई जाभी होती हैं ओर यह कोई 
अधिनियम मात्र नहीं है जो यह घोषित करता हो कि क्या विधि भ्रपनाई जावी है” (० 
क्रधितियम के स्वफ॒प तथा परिधि को ध्यान में रखा जाए । यह प्रावश्यक है कि विनिश्चय 


(7) सी० पी० एण्ड बरार सेह्स भ्रॉफ मोटर हिख्रिट एण्ड मोटर लुओकेप्टूस टेक्सेशन 
ऐक्ट, 938 का मामला--(939) एफ० सो० ब्रार० 48. 

(5) (908) 6 सी० एल» प्रार० 469, 6॥,62. 

(?) (7939) एफ० छी० भार० 8, 37. 


नहा 
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संविधान के पदों पर ही निर्भर हो क्योंकि किन्हों भी दो संविधानों के उपबन्ध समान 
क्षसदों में नहीं होते. हैं । उन्हीं बिद्धान्‌ सुख्य स्यायाधिपति ने यह कहा था कि सामान्य धस्दों 
में ज्क्ति का अनुदान घपते श्राप में मिश्तस्देह व्यापक प्रथ में लिया जाएगा, किन्तु ठसे 
उसी श्रधिनियपिति में संदर्भ की विवक्षा द्वारा भौर श्रत्य प्रभिश्यक्त उपकस्षों द्वारा गौर 
ऐसे ब्राधारों द्वारा मी सीमित किया जा सकता है जो उस स्थिति से उत्पस्न होते हैं जो 
अधिनियम फी सामान्‍य स्क्रीम मात्र प्रतीत होतीं है' (/) । जैल्स वताम कॉमलवेल्य प्रॉछ 
प्ास्ट्रें लिया(2) में साई राईट के सस्प्रेक्षण भी फेहरल कोर्ट ह्रॉफ हश्डिया के पूर्ववर्ती 
निर्शाय में पृष्ठ 73 पर उद्धृत किए गए थे-- 

“तो प्रश्न प्र्धात्ववन का हैं श्रौर भ्रन्तिम विएलेषण में इसका भ्रवधारण 
उन क्षब्दों के प्राधार पर करता होगा जो वल्लुतः प्रयोग में लाए गए हैं और 
उनका परिक्षीलन संदर्भ के भ्रनुसार करना होगा, किन्तु यह इस श्रकार से जेते कि 
ये बब्द एक संह्लिष्ट लिखत में प्राते हैं जहां कि एक मार किसी झनन्‍्य भाग पर 
प्रकाश डाल सकता है। संगिधात को परिसंघीोष (फेडरल) संविदा के रूप में 
बशित किया गया है भौर यह भ्रावश्यक है कि धर्वास्वपन ऐसा हो कि उसके सभी 
भायों के बच संतुलन बना रहे 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि झोर संविधान की संयोजवा के प्रलावा, प्रस्तवता का सदैय 

प्रयोग क्रिया गया है पग्रौर यदि. “संशोधन” क्षन्‍्द के एक से प्रधिक प्र हैं तो ऐसा किपा 
जा सकता है । साई धीन ने विडी बनाम जनरस एईशोडेण्ट, फाथर एच्ड ल।इफ एश्योरेस्स 
कॉरपोरेदान (3) में कह कहा था कि छक्दों का तिर्वेचन प्रश्प्वैय रूप में कदापि नहीं किया 
जाना भाहिए पयोंकि भंग्रं जी भाषा में ऐसे शरद कदाचित ही होंगे जिगका कि स्वाभाविक 
अथवा मायुलो प्रषं हो, प्र्धात्‌ उन्हें इस प्रकार पढ़ा जा सके कि उनका प्र्थ उसके संदर्भ 
से बिल्कुल स्व॒तन्त्र हो । जिस पद्धति को उन्होंने बेहतर भाता था यह यह नहीं थी कि 
विशिएट क्षब्दों को ले लिया जाए धौर उनका प्रथम हष्टय। ऐस। अ्रषं माच लिया जाए जिसे 
कि विस्थापित प्रथबा उपांतरित करना पढ़ सके | स्वश्व॑ं उनके प्रपने शब्दों में, “कानून” 
(सटेट्यूट) का परिशीसन पूरे कप में फरमा होगा प्रौर प्रपने श्राप से यह प्रश्न पूछता 
चाहिए कि-- 

“इस दक्षा में, इस संदर्भ में, इछ विषयवस्तु के सम्बन्ध में उस शब्द का सही 
अर्थ कया है?” + 
पहले हम अपने संविधान की प्रस्तावना पद विश्व करेंगे । संविध।न बताने आलों 

ने प्रस्तावगा को गीरवमय स्थान दिया था। उसमें सत्यनिष्ठा के रूप में उन स्रभी प्रादक्षों 
सथा प्राकांक्षाप्रों को सस्तिविष्ठ किया गया था बिनके लिए देक्ष ने व्विटिक्ष साम्राज्य के 
दौरान संघर्ष किया भा प्रौर यह ईप्सा की गई थी कि संविधान को भारतीय जलता के 
प्रतिमा (जीनियस) के भ्रनुसतार प्रधितियित किया जाए। इसमें निददिचत रूप से उतत 
झ्रोमों तथा ब्रादर्शों को प्रतिनिधि रूप दिया गया है जो कि प्रत्य देशों के संविधाों 


(2) ययोपरि पृष्ठ 42. 


(४) (936) ९० बरी० 578, 683. 
(१) (948) 2 धाणत इंस्तैष्ड रिपोर्ट्स 995, 998. 
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में से झ्पनाए गए हैं। किस्तु संविधान के प्रश्येक श्रनुच्छेद में जो निरातर स्वए स्तर 
मिलता है वह प्रस्तावना में प्रतिबित्मित होता है घोर उसे पवित्र हुप दिया जा प्कता था 
और श्रद्ध भी दिया जा सकता है। थह बाल महत्त्यहीन नहीं है कि प्रस्तावना केबल तब 
पारित की गई थी जब कि संविधान के भ्रनुच्छेद के प्रारूपणों को ऐसे उपांतरणों के साथ 
स्वोकार कर लिया गया था, जिवका कि संविधान सभा ने प्रनुभोदन किया था। इसलिए 
प्रस्ताववा से यह झभिप्रेंत था कि वह योड़ें से तथा सुपरिभाषित शछदों में संविधान के 
अ्रवबोध के प्राधार को सस्निविष्ट करेगी । 

यहां उव विभिन्‍न क्रक्रमों का हवाला देना भ्रनुदेशात्मक होगा जिनमें से कि 
अस्तावना, संविधान सभा द्वारा अस्त में अंगीकृत किए जाते से पूर्व गुज़री थी। संघ के 
संविधान के पूर्ववर्ती प्रारुप में प्रस्तावना किचित श्रौदक्ञारिक ही पी। जिस प्रस्वावता का 
प्रारूप बी० एन० राय ते तैयार किया था वह इस प्रकार थी-+ 

हम, भारत के लोग, सामान्य हित को भ्रप्रसर करने के लिए, श्रपने चुने 
हुए प्रतिनिधियों द्वारा, इस संविधान को श्रधिनियमित, प्रंगीकृत तथा 
ब्रात्मापित करते हैं।” 
संघ संविधान सप्तित्ति ने बी० एन० राव कौ प्रस्तावता के प्रारुथ क्रो प्रनन्तिम रुप से 
ब्रस्वीकार कर दिंग्रा श्लौर 4 जुलाई, 947 की पपनी रिपोर्ट में उस श्रक्रम पर इस 
पारस्परिक मान्यता के स्षाथ-बिना किसी परिवतंन के उसे वहां दे दिया कि प्रध्तावगा 
प्रन्तिम रूप में उद्देश्यों के संकल्प पर आधारित होगी । 

8 जुलाई, 947 को परष्डित मेहरू ने एक कथन में यह मत व्यक्त किया कि' 
प्रस्तादना काफी हद तक उद्देष्यों के संकल्प के ध्रग्तर्गत आती है श्रौर यह ग्राशयित था 
कि उसे भ्रत्तिम संदिधान में सन्निविष्द कर लिया जाएगा । तीव दिन बाद, संघ 
संविधान समिति. की रिपोर्ट को पेश करते समय उन्होंने यह सुझ्माव दिया कि उस ब्रक्रम 
पर प्रत्तावना पर विचार करने को भ्रावश्यकता नहीं है क्योंकि सभा उदंझ्यों के संकल्प 
में श्रधिकषित मूलभूत सिद्धास्तों हारा बाध्य है थोर उन्हें बहद में प्रस्तावना में सस्विविष्ट 
क्िप्रा जा सकता है। इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया भौर अ्रस्तावना पं प्रागे 
दिखार स्वगित कर दिया गया। 

पररुपण समिति ने फ़रवरी, 948 में भ्रपनी अ्रनेक बैठकों में प्रस्तावना पह 
विचार किया । समिति ने कहदेबयों के संकल्प के उप्त भाग को िकाल दिया जिसमें यह 
घोषणा की गई थी कि भारत के रज्यक्षेत्र स्वापत्त इकाहथों की भ्रास्पिति घारणश 
करेंसे झोर साथ ही उन्हें श्रविश्विष्ट बाढितियां भी ब्राप्त होंगी। इस सप्तम तक यह 
शाय ब्रन गई थो कि एक मजबूत केन्द्र हो जिसे भ्वशिध्द झक्तियां भो श्राप्त हों। 
प्रारूपण सम्रिति ने यह महसूस किया कि भ्रस्थावना नए राज्य के झावश्यक लक्षसों तथा 
उसके क्षाघारभूत सामाजिक एवं राजनेतिक उह्ेझ्यों को परिभाषित करने सक ही सीमित 
हो और जिन भन्‍्य बातों पर संकल्प में विचार किया ग्रया है उतके बारे में संविधान के 
क्षक्षिष्ठायी भागों में उपबन्ध करना प्रच्िक उजित होगा । तदगुसार उससे एक ऐसी 
अस्तावता का प्राहूप घनाया जो छि सारवात रूप हे ऐसी ही थी जँसी कि कह भ्रव है । 

इसी बीच भारतीय राज्यों के बारे में एक महत्वपूर्रा प्रगति हुई। भारतीय राज्यों 
के विलय तथा एकोकरण की. अमक़िया के पूरा होने के साथ-ध्राय यह सिडास्श 


न 


जज 
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स्वीकार कर लिया गया था कि () प्रभुत्वसम्पत्न शक्तियां लोगों में निहित होंगी, 
तथा (॥) उनके संबिधानों की रचना संविधान सभा द्वारा की जानी चाहिए श्रौर वे नए 
संधिधान का समाहित भाग होनी चाहिएं.। ]2 प्रवबतूर, |949 को सरदार पहढेल ते सभा 
में यह घोषणा को कि नया संविधान ग्रजात॑रशों तथा राजवंशों के दी संधि के रूप में नहीं 
होगा जो जनता की प्रभुसता की मूल घारणा पर बनाए गए हों 

प्रस्तावना के प्रारूप पर समा ने 7 भ्क्तृथर, 949 को विचार किया । सभा 
के भ्रध्यक्ष मे यह स्पष्ट किया कि भ्रस्तावता को इन्त में रखने का उहहय यह है कि वह 
संब्धान के स्वीकृत रूप के ध्मुकुल हो । इस प्रक्रम पर विभिन्‍न संशोघ्नों का सुक्राव रखा 
गया किस्खु उन्हें गामंजूर कर दिया गया। इन संक्षोषतों में ते एक सुझाव यह था कि उसमें 
“परमात्मा के नाम पर” (इन दि नेम ग्रॉफ गाइ) शब्दों को प्रंतःस्‍्थापित किया जाए । 
उसे इस श्राघार पर ताप्रंजुर कर दिया गया कि यह धर्म की स्वतंत्रता के प्रनुकुल 
नहीं था जिसका किस केबल स्वयं प्रहताथना में बचन दिया गया था बल्कि जिसके 
बारे में मूल प्रधिकार के रूप में भी गारण्टी दी गई थी । 


संविधान स्रमा में एक यह ध्ष॑क्षोधन रफ्ा गया कि इसे संदेहातीत' रूप में स्पष्ट कर 
दिया जाए कि प्रभुमत्ता जनता में निहित है । इसे इस संक्षिप्त प्राधार पर नामंजुर कर 
दिया गगय कि प्रस्ताधनां का जिस प्रकार प्रहृपण किया गया है उससे इसके सिवाय 
कोई प्रश्य: भ्र्ध नहीं निकसता हैं कि संबिधान लोगों से इश्करत होता है भौर इस संविधात 
को बनाने की श्रमुसत्ता। उन्हीं में निहित है । 


प्राकूपण के इतिहास प्रोर प्रस्ताक्षना के प्रन्तिम भ्रंगीकरएण से यह 
दक्षित्र होता है-« 
(3) कि वहू संविधान की पूर्वगामों नहीं थी, जैसा कि यूनाइटेड सहेट्स 
कॉस्टिटूयूशन की प्रस्तावना के बारे में कह गया है; 
(2) कि उसे ध्रल्त में संविधान के भांग के रूप में श्रंगोकृत 
किया गया था; 
(3) फि उसमें सम्तिबिप्ट सिद्धास्त मुझुय रूप से जरहेह्यों के संकल्प में 
से लिए गए थे; 
(4) प्रारूपण समिति ने यह महसूस क्रिया कि वह उसमें नए राज्य के 
आावदयक लक्षरों को सस्लिविष्ट करे; 
(5) कि उसमें इस मौलिक ध्वधरणा को सस्विविष्द क्रिया ग्रधा था 
कि अमुस्त्ता जचता में निहित है। 
इस थांत को समभने के लिए कि भ्रस्तावना अनुच्छेद 368 में . प्रयुक्त 'संशोघ॑न 
क्षब्द के पर्थ का पता लगाने में हमारी किस प्रकार सहायता करेगी, हम पुनः प्रस्यक्ियों 
हारा दी गई इलील पर ध्यान देते हैं कि संशोधन करते वाला सिकाय संब्िध्राव के किसी 
भो उपबन्ध में परिंवर्तव,. फेरफार या निरसत कर सकता है ग्रोर उसे प्रधितियमित 
कर सकता है कया उस प्रक्रिया को पूर्ण विर्सन तथा निराकरण को छोड़कर, सम्पूर्ण 
संविधान पर लागू कर भ्कता है। प्रत्यथियों की ओर से यह वलील दी गई है कि सेशोघन 
करने की शकित के ग्रांचार पर स्वयं प्रस्तावना में भी फेरफोर, परिबतेत या निरसव 
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किया जा सकता है । किस्तु श्री पालखोवासा ने इस दलील का समर्थन करने के लिए, 
प्रस्तावना पर ग्रस्यधिक कलर दिया कि “संशोघन” का ऐसा व्यापक पर्य सघ्धव नहीं है 
जिसका दावा प्रत्यवियों द्वारा किया गया है श्र कुछ ऐसी परिस्रोमाएं हैं जो कि 
संशोधव करने की लक्ति के प्रयोग में विश्वमात हैं भौर इससिए 'संशोश्रन' पद का 
श्रथन्वियन उन प्ररिद्रीमाओ्रों के प्रकाश में किया जावा चाहिए | यह फहा गया है कि 
सांविधानिक संरचना के सभो तत्त्व अस्तावना में पाए जाते हैं ओर संशोधन: करने वाला 
निकाय उन श्रावश्मक तश्यों का मिरशन श्थवा निराकरण नहीं कर सकता है क्योंकि 
यदि उनझ्रें से कोई भी निकाल लिया जाए तो जिस प्रकार ढांचे का विर्माश किया गया 
है उसका ग्रिर जाया निश्चित है। 

महाराष्ट्र के विद्राम्‌ महाघिवक्ता ने यह कहा है कि स्वयं प्रस्तावना संदिग्धार्थी है 
और ऐसी स्थिति में उससे कोई सहापता प्राप्त नहीं की जा सकती । आधे यह दलील दी 
है कि अस्तावना में जिन अव्बारणाओं का वर्रात किया गया है, जेसे कि "व्यक्ति की 
गरिप्ता', 'सामाजिक तशा आवधिक स्याय', वे श्रस्पष्ट हैं श्रोर दिभिन्‍्त विधारवा राभ्रों द्रा 
उनकी प्रवधारणाप्रों के बारे में मिम्त-मिन्‍्न रूप से कसपनता की गई है । हम इस दलील को 
स्वीकार करने में पृर्णतया असमर्थ हैं। प्रस्तावता को एक लम्बे विचार-विमर्ञ के पस्चात्‌ 
अन्तिम रूप दिया गया था श्नोर इसे इसोसिए ब्वन्त में अंग्रोकृत किया गया था कि उसमें 
डन पूलभूत बातों को सम्निविध्ट किया आ सके जो संविधान की संर्षता में अन्तनिहित 
हैं। यह सही है कि सामाजिक तथा आधिक न्याय झेसी अ्रक्‍्धारणाओं के बारे में मिन्‍्न- 
जिल्‍न विचारधारा हो सकती हैं, किस्तु संविधात वन्‍्ने वालों को इस बात का ज्ञान चा 
कि उस गवधारणा्रों से उनका क्या अभिप्राय था ध्लौर उन्होंने उन्हें कार्यान्वित करने की 
दृष्टि से ही भाग 3 (मूल भ्रधिकार) तथा जाग 4 (राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व) 
अधिनियमित किए थे । ये दोचों हो सोलिक भ्रकृति के हैं और इनमें उन्होंने मावों सरकारों 
के लिए सा्ग-दशंक सिद्धान्त ग्रधिकथित करके एक शोर ध्यक्ति को आधारभूत स्वतस्वरताएं 
श्रौर दूरी भोर सामाजिक सुरक्षा, श्याय तथा शोषण से मुक्ति दो थी । 

हमारे न्यायालय की टृष्ठि मार्गदर्शन के लिए, निरन्तर प्रस्तावना की झोर लगी 
रही है ओर उसने संविद्याल अथव; अन्य विधियों का निदंचन करते समय उसे सर्वश्रेष्ठ पद 
दिया है। इसके प्रतिबहराम खुरशीव वप्रसीकाका वाले मामले में(२) हस हुप में ही 
निर्देश किया ग्रया था। त्या० भगबतों ने बहोझ्षर नाथ वनाम प्लायकर श्रायुक्त (?) 
में किसी मूल प्रधिकार के प्रधित्वाय के उप्बन्ध पर विचार करते समय भ्रस्ताववा 
के प्रति तिर्देश किया था भौर मूल ग्रधिकारों की घोषणा की पुष्टि के प्रति 
निर्देश किपा था जिप्तका स्रोत 928 की नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है। उन्होंने 
आगे यह कहा या कि “जिस उद्दे श्य को प्राप्त करने की को झिक्ष की गई वो बह उसी रूप में 
है जैसे कि संविधान की प्रस्त|वना में कुव॒त किया ग्रया है “** “*'“”। केरल एजुकेशन 
ब्रिषर, 957 के मामले (3) में इस न्‍्थायालय ने अस्ताथना का विस्तृत रूप.से हवाला 
दिया झौर यह मत व्यव॒त किया था कि मूल अधिकारों का उपबन्‍्ध प्रस्तावना में उपव्ित 


(3) (955) | एस७ स्री० प्लार० 63, 653. 
(5) (959) सब्लीमेष्ट ह एस० स्रो० ध्ार० 528. 
(१) (959) एस० सी० भ्रार० 995. 


ली 


जता, 


है 


७॥ 
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सर्वोच्च प्रयोजन को कार्याग्बित करने भौर सुदृढ़ बनामे के लिए किया गया था। न्यामालय 
ने केरल एजुकेशन बिल, 957 के विभिन्‍न उपबत्थों की विधिमान्यता के बारे में राय 
अयक्तत करते समय “हुप्तारे संविधान को प्रेरणादायक तथा उत्कृष्ट झूप से प्रस्िव्यक्त की 
गई अ्रस्थापना” छछ्दों का प्रयोग किया था। इस न्यायालय के निर्शायों में से और ऐसे 
उद्धरण देना प्रतावत्यक्‌ है जिनमें कि प्रस्दावना को अलंष्य प्रागः स्पान दिया गया है प्रौर 
विध!यी उपबन्धों का निर्दवन करने के प्रयोजन के सिए उतका ग्रवलस्थ सिया गया है या 
इनके प्रति निर्देश किया णया है। दूसरे देशों में भी, जिनमें कवि विधिक्षासत्र को समात 
अखालो का ग्रनुसरण किया जाता है, किस्मी संविधान में प्रंतनिष्ित सांविधातिक 
सिद्धास्तों को दूंढ़ निकालने के लिए प्रस्तादना के प्रति निर्देश किया गया है । रंक्स ववाभ 
हैत(!) में यह कहा गया था-- 

“इसके अतिरिक्त मैं यह निश्क्ष निकालता हूं कि बी० एन० ए० ऐम्ट, 867 
की प्रस्तावना का भारम्मिक पेरा में जिसमें कि ऐसे संबिधान के लिए उपबन्ध किया 
गया है जो सेद्धान्तिक रूप से युवाइटेड किंगड़प के संविधान के समान है, तदद्वारा 
समान स्लांविधानिक सिद्धान्त अपनाए गए हैं भोर इसलिए घारा 025-ए कनाड़ा के 
संविधान के प्रतिकुंल है भ्रौर वह जहां तक .उसके श्रधिनियधित किए आने का 
सम्वस्ध है, संत्तद्‌ प्रथवा किसी जी प्रास्तीय विघानसण्डल की सक्षमता के बाहर 
तब तक है जब तक कि हमारा संविधान सांविधानिक लोकतन्त्र के अपने प्रस्तुत 
कप में बना रहता है ।” 


जाग स्विड्शपघेत बनाम फ्रेंड एल्डलिस एच्ड अटनों जनरल हों हि ब्राथि!स श्रॉफ एयूवक (रे) 
में स्या० ऐवट ने मु० न्‍्या० डफ के उम सम्परेक्षणों का ध्वलम्व चिय्रा था जो कि उस्होंते 
अ्रह्बरटा ह्टेट्यूट्स के मामले (४) में पू्ववर्तों विनिश्वय में किए थे जिनकी कि अठ्सती 
अनरख फ्रॉर भ्रल्वस्टा बता भ्रटर्भो जतरत फॉर कताडा(१) में पुष्टि की गई वी। 
बहू मत बह था कि ब्निटिक वां भ्रमरीक्रा ऐक्ट को अस्तावता से यह काफी स्पष्ट रूप से 
दर्ित होता है कि डोमिनियन का संविधान सैंद्धास्तिक रूप से युनाइटेड किगडम के संविधान 
के समख्य होगा। स्टेट्युट में एक ऐसी संसदीय कार्यकररा कौ कल्पता की गई जो लोक- 


. मत तथा सामाजिक़ विच्वार-विभर्दा के प्रमाव के अधीन हो । मेक्काले अनास किस (*) 


लाई बरंवहेढ (लाई चारतलर) ते इस दलतोल को जांच करते हुए कि कांस्टिट्यूजन ऐक्ट 

आफ 867 (वर्वीस्सलेण्ड, आस्ट्र लिया) द्वारा ऐसी श्रकृति के कुछ भौलिक रचनात्मक 

उपब्रन्ध भषिनियमित किए ॥ए थे जिनसे संविधान अपरिवर्ततीय अथवा नियस्त्रित हो 
ग्रया था, भ्रशे पृष्ठ 7]] पर तिस्नलिखित मत व्यक्त किया-- 

ग्रह घाधार कै हुप में माता जा सकता है कि यदि इतसा प्रहश्वपूर्ण 

परिवर्तत करने की कल्पना की गई होती शो स्वामाधिक रूप से यह भाशा की जा 


(7) (949) शोमिनियन लॉ रिपोर्ट्स 99, 208. 

(2) (959) कसाड़ा लॉ रिपोर्ट्स 285, 326 (सुप्रीम कोर्ट). 
(१) (938) एस० स्ी० श्रार० 00 (कनाडा). 

(4) (939) ए० सी० ॥7. 

() [920] ए« सी 69. 
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सकती थी कि विघानमण्डल इस्र ग्रधिनियप्र की प्रति विह्लस प्रस्वावना में इस 
आश्षय का संकेत करता । यह देखा स्रया है कि ऐसी किसो दस्तावेज़ मा विलेख 
की प्ोर संकेत करना भसम्भव है जिससे कि कांस्टिट्यूसन ग्रॉफ ववीन्सलैण्ड को 
आन्‌ 867 से पूर्व यह विशेषता प्रदाव की गई हो या अ्रधिरोषिस की गई हो । 
तथापि मानतीय वत्यायाधोओ्ों को इस बात का संकेत नहीं मिला है कि इसका 
आश्षय पहली धार ऐसे उपबन्ध करने का है जो प्रलंघ्य है श्रववा वे कम से कम 
* ऐसे हैं जिनका रप्रान्तरण ऐसी पद्धति से किया जा सकता है जिसको अपेक्षा 
पहले कभी भी तहीं की गई थी ।” 
ब्ेरबारो यूमियन एण्ड एक्सचेंज श्रॉफ एस्क्लेड्स के मापले (7) में यह दलील दी गई थी कि 
प्रस्तावना में यहु ध्राघारतत्व स्पढ्ठ रूप से प्रस्तुत किया गया या कि भारत का समस्त 
उाज्य-क्षेत्र संसद्‌ की पहुंच के बाहुर वा घोर उस पर न तो भामूली विधायन द्वारा श्लोर न 
ही सांविधानिक संशोधत द्वारापभाव डाला जा सकता था। न्थायालय ने उस दलील को 
पराक्ोटि की दलील माना भौर निम्नलिखित भ्रस्थापताएं निर्षास्ति कौं-- 

।. प्रंविधान की प्रस्ताथना उसके निर्माताप्रों के विचारों को स्पष्ट करने 
का काम देती है भौर वहू उन सामास्य श्रयोजनों को दर्षित्र करती है जिनके लिए 
कि उन्होंने संविधान में विश्िन्त उपचन्य बचाए ये । 

2. प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग वहीं है । 

3. यह उन विमिन्‍्न शक्तियों का ल्लोत नहीं है जो पंविधान के उपबन्धों के 
प्रघीन सरकार को प्रदत को गई हैं। 

4. ऐसी शबितयां उत शक्ितंयों डो तमाविष्ट करतो हैं जिन्हें संविधान के 
विकाय में प्रभिव्यक्त रूप से भ्रतुदत किया गया है भौर इध्ष प्रकार उनकी विवक्षा 
उन शक्तियों से की जा सकती है जो अनुंदत्त को गई हैं।..* पु 

5. छक्तियों के बारे में जो कुछ मी सही है बह प्रतियेयों तथा परिसीभाप्नों 
के शरे में मो उतना हो सत्व है । 

6, प्रस्तावना में इस बारणा का संकेत नहीं किया गथा था कि प्रस्दावना 
का प्रघम भाग भ्रभुता के श्रस्यस्त महत्वपूर्ण विशिष्ट गुणों में से एक गुछा पर एक 
अत्यन्त गम्भीर परिस्रीसा को भाधारतत्त्व के रूप में पाना जाता है, प्र्धात्‌ सम्धि 
करमे की राज्य की भ्रभुझकित के प्रयोग के परिणामस्वरूप राज्य क्षेत्र को अभ्यवित 
करमा तथा राज्य क्षेत्र के किसी भाग को भ्रस्यपित करने का परिणाम । 
अस्यपियों की छोर से इस सामले का भवलम्ध इस प्रस्थापना के लिए लिया गया 

है कि प्रस्यापना के स्ाथार पर किसी परिसीम। के होने का भ्रर्थ नहीं लगाया गया था । 
निनय को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह दर््षत होता है कि खण्डन इस दलील का किया गया 
था कि भ्रस्त'वना झकति का स्रोतथी ! वास्तव में यह भ्रमिनिर्धारित किया गया था कि 
अ्रस्तावना संविधान का माम हो नहीं है भ्रौर झ्क्ति तवा उसको परिधि को संविधान के 
उपयस्धों में दूंढना चाहिए। इस तिष्झपं का झाषारु यह था कि श्रस्तावनां शक्ति का 
खोत नहीं है क्योंकि बढ संविधान का भाग वहीं है। महाराष्ट्र के विद्वान महा वियेक्ता ने 


(!) (960) 3 एस० सी श्रार० 250. 
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फेशबानस्द भारती 4० केरल राज्य [न्य० शेलत शोर ग्रोवर] 36॥ 


हवय॑ पूर्वोक्त निर्ख॑य में दिए गए इस तिष्कर्ष पर श्रापत्ति की है कि प्रस्तावना संविध।न' 
का भाग नहीं है। यह साबित हो चुका है कि इसे संविधान सभा ते सप्रस्त संविधान के 
अंगीकृत कर लिए जाने के पढ्चात्‌ भ्रपतापा था । 
श्री पालखीबाला ने इस बाल का एक विषेकण स्पष्टीकरण दिया है कि प्रस्तावना 
को हुमारे संविधान को भाग क्यों तहीं भाना जा सकता है। उन्होंने संविधान की 
अवधारणा तथा संविघात के परिणामों की प्रबंधारणा में भेद दर्शित किया है । 
श्रो प्रालस्रोवाला के अलुत्तार, प्रश्तावना के भश्तिम शब्दों 'इस संविधान को' से बहू 
संविधात प्रभिप्रेत है जो प्रस्तावगा के पश्चात्‌ भारम्म होता है । यह भ्रनुच्छेद 
से शुरू होता है भौर मूत्त रूप में उसका प्रम्त भ्रष्दम भनुभूची पर होता था प्रौर 
प्रव वह प्रथम संशोधन प्रश्नितियप्र, ।95। के पश्चात्‌ नवध प्रनुमूसी १२ सग|प्त होता 
है । इससे यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई है कि जिम प्रकार से इस प्रस्तावनां 
का प्राकृपण किया गया है उससे यह संकेत मिलता है कि प्रस्तावना के. पश्चात्‌ जो कुछ 
है या जो कुछ उससे संलग्न है वहू भारत का संविद्ान है। भ्रागे यह दलौल दी गई है कि -- 
>भारत का सांकिधानिक स्टेद्यूंट दो भागों में है ०" एक तो 
प्रस्तावना भोर दुधरा संविधान । प्रस्त।वता सांविधानिक स्टैंट्यूट का भाग है, 
किन्तु वह संविधान का भाग नहीं है । वह उसस्ते पूर्व श्राती है । प्रस्तावना 
26 नवास्थर, [949 को, न कि 26 जनवरी, 950 को जैप्ती कि ब्रत्यची 
संख्या ] की श्रोर से देसीस दी गई है, प्रवृत्त हुई थी ।” 
प्रस्तावना में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत के लोगों 
में 26 मघम्थर, 7949 को यह संविधान ध्राश्मापित किया था। यद्॒पि प्रस्तावना बस्तुतः 
संविधान सभा द्वारा एक पदचात्‌वर्ती दित को श्रंगोकृत की गई थी, कोई भी भ्रस्तावना में 
किए गए इस कथन को प्रदवगत नहीं कर सकता है कि संविधान उसमें कताई गई तारीख 
को अवस हुफ्रा भा । स्वयं प्रस्तावता के मरे में एक विधिक कश्पना हारा यह माना 
जाना चाहिए कि वह 26 तवप्वर, 949 को हू प्रवृत्त दो गईं थो। यचति यह निष्कर्ष 
माभ्य हो सकता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वह संविधान ब्रेरद्ारी वाले भामले() में 
व्यक्त किए गए इस मत का पर्याप्त रूप से समर्थन करत है कि प्रस्तावसा संविधान का 
भाग तहीं थी / हमारे विच।र में इस बात से कोई छास फर्क नहीं पड़ता कि प्रस्तावेना 
संविधान का भाग्र हैथा नहीं। प्रस्तावना से कई महत्त्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होते हैँ । एक 
हो इसमें उस स्रोत का संक्रेत मिलता है. जिससे कि संविधान उद्भूत हुप्रा है प्र्भात्‌ 
भारत के लोग! । इसके बॉद इसमें प्रधिनियमन ख०४ प्रश्तविष्ड है जो सविधास को 
अबृत्त करता है। तौसरे, इसमें उन महान प्रधिकारों तथा स्वत॑त्रताधों फ्री घोषणा फी 
भहई है जिर्हें भारत के जोयों ने सभी नागरिकों के लिए सुत्तिश्चित बनाने की ईप्ता की पी 
धौर इसमें उस मोलिक रूप की सरकार तथा तीति की धोषशा की गई है, जियकी 
स्थापना की जानी थी । यदि संविधाते के किसी उपभर्ध का निर्बेचत कटता हो भ्रौर 
यवि उम्रमें प्रयुक्त प्रभिव्यवित्र्या संदिम्धायों हों, तो प्रस्तावना निदिचत रुप से इस विषय 
में मृल्यवान भागंदर्शन प्रस्तुत करेगी, विशेष रूप से वहां जहां कि भनुच्छेद 368 हरा 


(") (950) 3 एस० घी७ झार० 250. 
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प्रदत्त की जाने के लिए प्राशयित कबित की सही व्याप्ति, परिधि तथा 
विस्तार का प्रदव हो । 


प्रस्याधियों की श्रोर से श्रपनाई गई यह स्थिति कि स्वयं प्रस्तावता में फेरफार, 
परिवर्सन श्रथत्रा उत्तका निरसम किया जा सकता है एक ग्रसाधारण स्थिति है । साधारण 
कानूनों के बारे में यह सही हो सकतो है, किस्तु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा झ्दवंश्यों 
के . संकल्प के प्रकाक्ष में, जो कि प्रस्तावना का झाधार गहित करते हैं, प्रौर उस 
अ्रधारभूत स्थान को ध्यात मे रखते हुए जो कि हमारे संविधान में प्रस्तावना का है, 
इसे कायम रखता सम्पत्र नहीं है। यह भारत के इतिहास में एक बुधाम्तरकारी घटना है 
श्रौर ऐतिहासिक तथ्य के रूप में वह उपवर्शित करती है कि भारत के लोगों में भ्रपती 
भावी विधि को ढ़ालने के लिए क्या संकल्प किया था। यह सोचा भी वहीं जा सकता 
हैं कि संविधान के निर्माताओों ने कभी झिसी ऐसे प्रक्रम की कल्पना क्री थी जब यह 
प्रांग की जा सकेगी कि स्वयं प्रस्तावना को ही निराकृत श्रथवा विलुध्त फर दिया बाए। 


यदि भ्रस्तायना में हमारे संविधान के प्रायारभूत प्रंग सग्तविष्ट हैं तो देखना यह है 
कि क्या प्रनुच्छेद 368 में “संघोघन” शब्द का ऐसा प्रथास्वियन किया जागा भ्राहिए कि 
संबिधात का संशोधन करते की शवित के बल पर प्रतस्यता की पूरा रूप से समाप्ति होने 
दी जा पकती है प्रथवा उन मौलिक तथ्यों का उल्लंघन किया जा सकता है प्रथवा उन्हें 
छीना जा सकता है जित पर कि सॉपिधानिक ढांचा  छड़ा किया गया है । पुनाइटेंड 
स्टेट्स कांह्टिदूगूशन की अ्रस्तावना पर विचार करते हुए स्टोरी ने यह मत व्यपत किया 
था (कमेष्ट्रीक श्रॉत दि कॉंस्टिट्यूकन श्रॉफ दि यूवाइटेड स्देट्स, 833 संश्करण। 
-छष्ड !) की प्रस्तावना को घूतावलीं मात्र के हप में नहीं ध्रपलोया गया था बल्कि एक 
पआ्राधारशृत तप्य के सत्यनिष्ठ प्रक्यापस के रूप में पझपवाया गया था जो कि सरकार 
के स्वरूप तथा कार्यकल्ञाप के लिए मार्भिक था। इसका सहो कर्तव्य उन शक्तियों को 
प्रकृति झौर विश्लार तथा लागू होने का प्रतिपादन करना है जो संविधात द्वारा प्रदत्त 
की गई है, त कि उनका सोरवानू रुप से सृष्टि करता (१) | हु 


प्रब हम संविधान के प्रनुस्छेद 368 में प्रयुकत “संशोधन” शब्द के निदंश्रत पर, 
प्रस्तावना में प्रस्तविष्ट घोषणा प्रों तथा कथतों के प्रभाव की आंध्र करेंगे। मारत के लोगों 
नै जो प्रथम संकल्प किया था यह यह था कि प्पने देश को प्रभुत्व-सभ्प्त लोकतंत्रात्मक 
गणराज्य के रुप में गठित किया जाएगा। इस बात का कोई भी सुझाव नहीं वे सकता 
है कि ये शब्द सदा ध्रभिव्यक्तियां किसी भी प्रकार से संदिधावों हैं। उसका सही भ्रष 
तथा भाव इतना सुविदित है कि इसमें लंदिग्धार्थशा का कोई भी अदन नहीं उठता है । 
प्रव प्रश्न यह पैदा होता है कि वया भनुच्छेव 368 में प्रयुक्त “संश्रोघव” या “प्ेश्लोषित" 
शब्दों का ऐसा निर्वेचन किया जा सकता है कि संशोधन करने वाले निकाय.को यह 
शक्ति प्रदत्त की जा स्रके कि वह हमारी राजनीति की इत तीत मौलिक तथा. भ्राघारभूत 
विज्लेषताशों को छीन सके | क्‍या यह कहा जा सकता है ग्रथवा इस वात का सुझाव दिया 
जा सकता है कि संशोधन करने वाला मिकाय हारे संविधान द्वारा सृष्ट की गई संस्यामरों 


को लोकत॑त्र(्मक के स्थ!न पर प्रलोकतंत्रात्मक बना सकता है; ग्रथवा राष्ट्रपति के पद ४ 


(/) स्टोरी, पैसा 462 पृष्ठ 445. 


्त्छ 


जो 


जे हक है 
ल्ब> 
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को सपाप्त कर सकता है भर उसकी बजाय राज्य का कोई भर प्रध्यक्ष बना सकता है 
जो “गशराज्य” की भ्रवचारणा में ठीक त बैठता हो । प्रत्यथियों की भोर से जिस दाक्ति 
का दावा किया गया है उसका विल्तार इतना अधिक है कि प्रस्तावना के उपयुक्त भाग 
को भी विनष्ट किया जा सकता है; जिसका परिणाम यह होगा कि मारत अ्रभुस्य 
सम्पन्न लोकतंत्रशम्मक गणराज्य ही नहीं रह जाएगा भ्रौर बह ऐंसी राजनीति झ्पना 
सकेगा जिसमें प्रभुत), लोकतंत्र तथा गशराज्य का ल्वरूप ही न रहे । 

किसी ने भी इस बात का सुझाव नहीं दिया है--किती द्वारा सुझाव के दिए 
जाने की बाह सोध्ी भी महों जा सकती हूँ--कि संशोधन करने काला निकाय 
अनुच्छेद 368 के अधीन कार्यदाही करते हुए हमारे देश में ऊपर बताई गई बातों में 
से कोई भी बात कदापि करेणा,, भर्थात्‌ संविधान में ऐसी तब्दीली कर सकेगा कि बह 
प्रभुश्थ-सरपत्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ही नहीं रह जाएं । किन्तु इस दाक्ति के विस्तार 
की जांच करते समय इसकी ग्रधिकृतम तथा स्यूनतप परिश्रीमाओं पर और उसकी समस्त 
परिधि तथा परिभाख पर ध्यान देना आवश्यक है भौर इसी प्रयोजन के लिए इस पढ़लू 
की जांच की जा रही है | सांविधानिक उपयस्ध, जिसके बल पर इस क्षक्षित का दावा 
किया ग्रया है, उसकी परिधि तथा डिस्‍्तार का विश्लेषण करते समय इस वात का 
बिल्कुल कोई महत्त्व नहीं है कि क्या इस बात की कोई सम्भावना है कि टेवी स्थिति 
कभी ऐदा होगी श्रषवा नहीं । 


श्री पालखीवाबा से हाल के इतिहास में घनेक देशों का उशहरण दिया बहां 
लोकतंत्रात्मक संविधान में से संशोधन शक्ति का ऐसा प्रयोग ड़िया गया कि उस देश को 
सर्वथा श्रलोकतंत्रास्मक बना दिया गया जिसके परिणामस्वरूप एक दल झयवा अल्पतंत्र 
का घासन स्थापित करके लोकतंत्र का विनाश कर दिया ग्रया। इन उदाहरणों तथा 
हष्टान्तों से हम बिल्कुल मी प्रभावित नहीं हुए हैं।. जो प्रश्न हमारे सामने हैं उतका 
विनिदंचय करने में हम यह नहीं चाहते कि हम राजनीतिक क्षेत्र में चल्ने जाएं क्योंकि 
हमारा यह विचार है कि वह न्यायपालिका की सीमाम्रों के वाहर है गौर इस परम्परा का 
इस स्याथालय द्वारा तिरस्तर प्रनुसरण किया जाता रहा है। [देखिए स्था० वांचू --जैसे 
ये तन थे --गोलक नाथ के भामले में) (7) । 


चूं कि स्वयं प्रत्यथियों ने इसने प्रधिक परियारा में शक्तियों का वाढ़ा किया है कि 


जिन परिणामों का संझेप में उल्लेख किया गया है वे परिणाम ऐसे प्रन्य परिणामों के 
श्रलाबा निकल सकते हैं जिनकी हम श्रमी चर्चा करेगे, इसलिए जैसा कि इस न्यायालय 
ड्वारा कई यार किया गया है सम्मावित प्र्वोस्वियन के परिणामों झौर प्रभाव को दृष्टि में 
रखना होगा । जहां दी प्रकार से अर्थास्वयन संम्भ्रव हों, बहां स्थायालय के खिए यह 
आवश्यक हैं कि वह उस अर्थान्वयत को अपनाए नो संविधान के भ्रत्ाघ तथा सामंहस्पपृर्ण 
कार्यकरण को सुनिश्चित बनाता हो ग्रीर दुश्रे भ्र्थास्वगम का परित्याध करे जिसके 
वरिशागस्वह्प गर्थह्ीनता या व्यावहारिक कठिनाई पैदा होती है प्रयवा जितसे विज्ञमान 
विधि के सुस्थिर उपवन्ध विरथंक हो जाते हैं (२) । 


(2) (967) 2 एस० सी० प्रार० 762, 850. 
(*) पंजाब राज्य बनाम भ्रजायब सिह (953) एस७ सौ० प्लार० 254, 264: 
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डॉ जात फ्रोंतिस डश्लल लिएांये अना|म वबोन([!) में ला्ड प्रीयर्सन में सीसोच 
कांस्टिट्यूशन की धारा 29(2) के शब्दों का ऐसा अर्थ लगाने से इस्कार कर दिया 
था कि वह संस़द्‌ को यह अधिकार देती है कि कह ऐसा विद्याल पारित कर सकेगी 
जो कुछ लोगों के विरुद्ध ऐक्ट श्रोंफ एटेण्डर पारित करके स्पायपालिशा (उज्यूडिकेचर) की 
स्थायिक शक्ति को ग्रनधिकार रुप से छीन लेता है अववा किड़ी न्‍्यायावीक्ष को ऐस्ा प्रनुदेश 
देने के लिए कि बह किसी ऐसे व्यक्ति के विर्द्ध दोषी होते का तिर्श॑य दे जिसका विधारण 
किया जा रहा हो --यदि विधि के प्रनुखार ऐसा भ्रनचिकार रूप ते हस्तगतकरण भम्यपा 
संविधान के विरुद्ध हो । 

मैक्सवेल कृत इश्टरपटेशन प्रॉफ स्टेट्यूट्स (2वां संस्करण) का श्रथ्याथ 5 
म्रोमित निर्दचन की बावत है झौर सर्वेश्रयम खण्ड में;इस प्रदन पर विचार-विपर्न दिया 
गया है कि कया प्रपनाएं जाने वाले किसी भ्र्यास्वयन विश्लेष के परिणामों पर बिचार किया 
जा सकता है प्रौर इंग्लैप्ड में विनिश्चित किए गए मामलों में से एरिखामों के प्रति निर्देश 
से छदाहरण दिए गए हैं। प्रमेरिकन ज्यूरिसप्रुडेंस, खण्ड 50, ॥962 रीश्रिण्ड, पृष्ठ 372 
तथा 373 के श्रनुखार, ऐसे भामले भी हैं जिनमें किसी पग्रधास्वयत विश्वेप के परिणाम 
अइन के सही हल के बारे में स्वतः निशचायक होते हैं। 

अह्वाराष्ट्र के विद्वान महादिवक्ता ते यह दलील दी है कि किसी संशोधत करने 
बाले उपबन्ध का भर्थास्वयत करने का सही ठरीका यह है कि किसो ऐसे. घमुमान पर 
बिचार किया जाए कि उसके द्वारा प्रदत्त कवितयों का दुस्पकोग होगा।. यह कहा गया है 
कि किसी विधि के स्िप्रिप्तान्य होने का विनिश्चय करने वाल्घा कोई स्यायालय प्रातिशयिक 
कल्पनात्मक ददाहरणों पर विचार नहीं कर सकता है श्षम्रवा शह उपयारणा नहों कर 
प्कत्ा है कि कोई उत्तरदायी विधान शक्ति का भ्रतिशय अयोए करेगा (2)! 

श्री पालखीवाला के ग्रनुसार किसी शक्ति की सही व्यापकता की परख यह नहीं 
है कि यह कहां तक सम्माव्य है कि इसका प्रयोग किया जाएया बल्कि यह है कि उसके 
अधीन वा करता सम्भव है ॥ ज्कित का दुएपयोग भयवा कुपश्रयोग स्वधा श्रसंगत है। 
अक्ति के विह्तार का प्रश्व उसके प्रयोग के प्रश्न में शाशिल तहीं किया जा सकता है प्रौर 
जग वास्तविक भ्रदन शवित को व्यापकता के सम्बन्ध में हो तो यह प्रत्याशा कि उसका 
प्रमोग कदादि तहीं किया जाएगा उतनी ही प्रसंगत है जितना कि उप्तके प्रयोग किए जाते 
का सम्माव्य खतरा | त्यायालय इस बात का विनिश्चय तहीं करता है कि सर्वोत्तम कया 
है भौर निकष्ठ क्या है। वह सो केवल इस बात का विनिश्चय करता है कि यदि किसों 
शक्ति को प्रदत्त करने बाख्ें शब्दों का ऐेसा ध्र्धान्वयन किया जाए कि उनपरें प्नियन्त्रित 
संथा प्रसीमित व्यापकता विश्वमान है, जैसा कि प्रत्यथियों की प्रोर से दावा किया गया है, 
हो उस शानित के ग्रधीन क्‍या करना सम्भव है । हे 

अत्य्धियों की प्लोर से दी गई इस दलोल को स्वीकार करन! कठिन है कि किसी 
पएंविधान में प्रस्तर्िष्ट संप्ोधन करने की झक्ति की व्यापकता के श्रत्ति निर्देश से परिणा्ों 
पर विचार करते समय उसके दुरुपयोग का कोई प्रदत प्रस्तर्वलित होता है। किस्रो 
संविधान भ्रयवा स्टेट्यूड में किसी विशिष्ट उपब्ध को बुद्धिग्त्ता: श्रथव! नीति के प्रपन 


(0) (967) ? ए० सौ० 259 
(१) बढ श्रॉफ टोरोण्टों बनाम लास्बे--(887) 2 ए० ही० 575, 586-87. 
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पर विचार करना न्यायासयों का काम नहीं है । यह काम तो संविधान बचाने वालों भचवा 
खंसद्‌ का या विधानमब्डल का है | किन्तु यह सुस्विर है कि इस शक्ति की ब्यापकता के 
भरे में विनिश्चय करते समय वास्तविक परिस्पाप्ों पर विच्ञार किया जा सकता है। 
स्यायालय उन परिशारों की उतेक्षा नहीं कर सकता है जो कि किसी विशिष्ट प्रवोन्वयने 
से, श्षव्ित श्रनुवत्त करने सभ्वन्धी उपबस्धों की परिसीमाश्रों को प्रसिनिष्चित करते समय, 
मिकण सकते हैं। विश्वान्‌ गहाधिवक्‍ता के प्रनुस्तर, हमारे संविधान को प्रस्‍्तावना मैं भारत 
के लोगों का उसे प्रभुल्वसम्पन्त, लोकतंत्रात्मक गराराज्य में गठित करने का संकल्प केवल 
एक झाद्राय सस्दग्धी घोषखा है जो 947 में की गई यी प्रोर संशोधित करने बाला 
निकाय प्रव झनुच्छेव 368 के घरपीन इस बात के लिए स्वतस्त्र है कि वह प्रभुत्वक्षम्पन्न 
ज्ोकतंत्रात्मक गणराज्य को किसी भ्रन्य किल्म को राजनीति में बदल सके । इससे प्रपने 
प्राप पह दर्शित होता है कि उक्त झनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति की परित्रि भौर विस्ताए 
का पता चलाने के लिए उसमें प्रामे दाले महत्वपूर्ण क्षण्यों का जो श्रर्य लगाया जाना 
इईप्सित है उसे स्वीकार करने के कया परिणाम होंगे । 

भव अस्तावना के दूसरे भाग पर विचार किश जाएगा | प्रभुस्वप्तम्प्त 
लोकतस्तात्मक गखराज्य का गठन सजी नागरिकों के लिए उं उद्देश्यों को सुनिश्चित 
जनाना है जिनका उहलेख किया गधा है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति संबिबान का ताना-य)ना 
है प्रौर उसकी सारी स्कीम में वह व्याप्त है ॥ जंब कि सबसे झ्रधिकत इष्ट स्वतम्त्ताप्रों 
झौर पग्रधिकारों की गारष्टी दी गई है, प्रकार पर यह स्रत्यमिष्ठ कर्तव्य भ्रारोपित 
किया थ्रया है कि बह निदेशक तश्वों को कार्याम्बित करे। भाग 3 भोर 4, जो उन्हें 
प्रमाजिष्ट करते हैं, दोनों में संतुलन भौर सामंजस्य स्थापित करना होगा -- केवल 
भी व्यक्ति की गरिमा प्राव्त कीजा सकती है। भाग 3 श्रोर 4 को श्रस्ताबना के 
मुख्य हूं ढपों को कार्यान्बित करने के लिए ही प्रधिनियधित किग्रा या था। सरकार के 
तीन मुरुष प्रंग विधानमण्डल, कार्यपालिका तथा श्यायपालिका हैं प्रोर उनके क्त्यक्षील होने 
की सम्पूर्ण प्राधिधि को रचना प्रस्तावना के उद्ू शयों, उम्रमें कशित राजनीति की प्रकृति भ्रोर 
सपेकित हवा स्वतस्त्र भारत को जो महान झांफी देखी कई थी उसके प्रकादा में की गई 
थी जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति घाहे यह ऊंचा हो या तीचा, उस सब का भागी होगा जिसे 
प्राप्त किया जा भ्रकता है। इसलिए हेमें उस प्रृष्ठभूमि का उल्लेख करना होया जिसमें 
भाग 3 प्रौर 4 भ्रधिनियमित किए गए थे क्योंकि वे निह्िचत रूप से संविधान का 
प्राधारभूत ठत्त्द गठित करते हैं जिसके बिना उप्तकी अनन्‍्यता बिल्कुल ही बदल जाएगी। 

ब्रिटिश सातन्राज्य के विदद्ध स्वतग्नता के लिए जो महान संघर्ष हुआ था उससे 
लेकर स्वतस्त्रता प्राप्ति तक की पृष्ठभूमि पर विस्तृत रूप से दिचार करता सस्भव गहीं 
है। ब्रिदिक्ष कार्यपालिका के सतमाने का्य, विज्तारणए के बिता तजरबत्दी तथा विवासन 
(डिपोर्टेशन्स) और प्रेस तवा ध्यक्ति की स्व॒वस्त्रता पर बवरोध सारतीय इतिहास के प्रत्येक 
छात्र के लिए इतने सुविदित हैं कि उत्तका विशेष रूप से उल्लेस करने की कोई झ्ावइ्यरुता 
नहीं है । बह स्थिति उस समय की है जब ब्रिटिश सामान्य विधि तथा विधि शझ्ञास्त्र पर 
श्राधारित कोई आउस्मक अ्रधिकार अभी विभिन्‍न संसदीय अभ्धिनियमित्रियों में सन्निविष्ड 
नहीं किए गए थे । बी० एन० राव(!) के ग्रनुसार, कुछ अ्रपवादों के साथ मानव अधिड़ारों 


(१) ईबर बुक झांफ ह्ू,मल राइट्स 947. 
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को संविधान (गवर्ममेंट ग्रॉफ इण्डिया ऐक्ट) द्वारा अत्याभूत नहीं किणा गया था । शिव राव 
से झपने प्रत्यवात बध्ययत (7) में 895 से लेकर 'कांस्टिट्यूसन प्रॉफ इण्डिया बिल/के 
पारित होने तंक, जिसे इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा बिरचित किया गया था गौर जिसमें 
एरू ऐसे संविधान की कल्पना को गईं थी जिस॒यें बहुत सी स्वतम्त्रताशों तथा प्रधिकारों 
की गारण्टी दी गई थी, विभिम्द प्रक॒मों का उल्हेख किया है। बाद में दो ऐसी घटनाएं 
हुईं जिनका भारतीय नेताशों पर निशदायक प्रभाव पष्ठा। एक तो कांस्टिट्यूशन श्रॉफ 
ग्राइरिश फ्री स्टेट में [92॥ में मूल अधिकारों को सूची का शामिल किया जाना है श्रौर 
दूसरा प्रल्पुसंख्यकों को समस्या है ।(*) 

तत्पश्लात्‌ 928 म्रें नेहरू कभेटी की रिपोर्ट, मा 93] में करायी सत्र में 
इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सत्र में संकल्प का दृहराया जाता प्रौर, कुछ ब्यौरों को न 
देते हुए, प्राल इण्डिया पार्टोज कांफ्रोस द्वारा नियुक्त सप्रू कमेटी के बिचार-विमर्श 
(944-45) प्राते हैं । 946 में ब्रिटिश कबिनेट मिश्त ने, अन्य बातों के साथ-साथ, 
पूस प्रविकारों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति कै स्थापित किए 
जाने की सिफारिश की थो। इससे पूर्व कि 22 जतवरी, 3947 को बताए यए हूं क्ष्यों 
के संकत्प का हवासा दिया जाए, यह स्मरणीय है कि यूरोप में, दियोष रूप से पदिदमी 
जर्मती में युद्धोत्तर काल्ावधि में विधि सम्बस्पी विचारबारा में एक प्राधारवूतर 
वूर्वाभिमुखीकरण (ग्रोरियेनटेशन) देखा गया था जिसयें दस्तुनिष्ठावाद (परजिटिविज्म) 
का त्याग कर दिया गया था ओ वस्तुनिष्ठावादी विधि सम्दस्थी चितन के प्रमाव के भ्रमौन 
था, युद्धपूर्व काल में, भ्रधिकतर जयंत संविधामों में स्थायिक पुतविलोकत का उपयस्ध नहीं 
किया थ्रया था जो कि वोमर (फ/लाए»:) संविधान में सर्वदा नहीं था, वण्पि हा, गो 


* प्रूस (08० 76७5६) ने, जिसे प्राय: संविश्वात का संस्थापक माता जाता है, इसके ज्ामिल , 


किए आगे पर जोर दिया था । दूसरे विद्व थुद्ध के पश्चात्‌ जब कि बस्तुनिष्ठावादी 
सिद्धांतों के विनाशक परिणाम्र महसूस किए गए ये तो कुछ ऐसे सिद्धास्त बसाने के पक्ष 
में प्रतिक्रिया हुई जिनमें कि संशोधन भ्रथवा निराकरश से उत्मुक्ति मिलती हो ! फैडरल 
रिपब्लिक भ्रोफ जमेनी के संविधान में ऐसा ही किया गया ॥ इन विषयों पर बिचार 
करते सभय, दूसरे विश्वयुद्ध के दोरान किए गए धस्याचारों तथा भानव अधिकारों के 
लिए विष्वध्यापी संघ को, जिन्हें ध्स्ततोगस्दा यु० एन० डिक्सेरेशन प्रॉफ हा,मन राइट्स 
में समाविष्ठ कर दिया गया या, नहीं भूलवा चाहिए, जिलके भ्राघार पर हमारे संविधान के 
भाग 3 तथा 4 के श्रनेक उपबन्धों की रचना की गई है। ग्रेट ब्रिटेत में भी जहां कि 
संसद्‌ की विधिक प्रंभुता का सिद्धास्त ग्रसंकीन, ब्लेकस्टोन, भ्रास्टिन तया भ्रम्त में डाइसी 
के समग्र से लेकर व्याप्त रहा है, स्यायिक वितिक्चयों में तया भुकाव यह श्रभितिर्धारित 
करता है कि विधानसण्डल को विधायी क्षमितयों पर कम-से-कप्त प्रक्रिया सम्बस्धी 
परिसीमाएं (स्वरूप तेथा रीति सम्बन्धी प्रवेक्षाएं) तो हो ही सकती हैं ॥(३) दहुश्षयों 
के संकल्प में ग्रन्‍्य बातों के साथ-साक यह हढ़ तथा सत्यनिष्ठ संकल्प क्रिया गया था कि 


(!) फ्रेक्िग झरोंफ इण्डियाज्ष कांस्टिट्यूजन (प्रार० दिव राव) 

(+) मरथोपरि पृष्ठ [72 

&) मूरा बताम धर्द्मी जनरल फॉर दि आायरिश्ष फ्री स्टेट--(935) ए० सो० 484. 
अ्रटर्नी जनरस फॉर न्यू साउथ वेब्स बनाम ट्रेयोवात--(932) ए० स्रौ० 526. 
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आरत को एक स्वतंत्र प्रभुत्वहम्पन्‍्न गरतंत्र के हर में उद्घोषित किया जाएगा प्रौर उसके 
भावी शासत के लिए एक संविधान तेयार किया जाएगा। अ्रवश्चिष्ठ झक्तियां राज्यों सें 
निहित की गई थीं । प्रभृत्वसम्पन्न स्थतंत्र भारत उसके संघटक भागों तथा सरकार के 
प्रंगों की समस्त छाक्ित तथा प्राधिकार लोगों से लिए गए ये प्रौर यह कथपत 
किया गया का -८ 


““($) जिसमें कि आरत के सभी लोगों को सामाजिक, ब्राधिक, 
राजनीतिक न्याय विधि के समक्ष ग्राल्विति तथा प्रबसर की सघता और विधि 
के समक्ष समता; विधि श्रोर लोक नीति के प्रध्यधीव विभार, अ्रभिव्यकिति, आस्था, 
दिदवास, उपासना, उपजीविका, संस्था तथा कार्य कौ स्वतंत्रता की गररष्टी वो 
जाए प्रौर उन्हें सुनिश्चित बनाया जाएगा; तथा: 

(6) जिसमें कि श्रत्पसंस्यकों, पिछड़े हुए तथा झादिमजातीय क्षेत्रों और 
इलित तथा भधन्य विछड़े हुए वर्गों के जरिए पर्याप्त रक्षोपायों के लिए 
उपयन्ध किया जाएगा; तथा 

(7) जिसके द्वारा गणराज्य के क्षेत्र शौर भूषि, समुद्र तथा वायु में उसके 
प्रमुत्वसम्पस्त अधिकारों की प्रख॒ण्शशा को न्याय तथा सभ्य राष्ट्रों की विधि के 
अनुसार बनाए रखा जाएगा; तथा” 
यह स्मरणीय है कि जहां तक प्रल्ससंख्यकों का "सम्बन्ध है कौब्रिनेद मिशत नें 

6 मई, ]946 को ब्विठिश संसद्‌ को दी शई भ्पनी रिपोर्ट में केवल सील मुख्य सपुदाब 
पाते घे--सामास्य, मुह्लिम तथा सिख | सामान्‍य समुदाय में वे स्रमी श्ञामिस थे जो गैर 
मुसलमान प्रयवा ग्रेर सिख ये | मिक्षत ने यह सिफारिश की थी कि संविधान समा द्वारा 
एक सलाहकार समिति की स्थापना की जाए भो नागरिकों, अल्पसंस्पकों श्रादिमजातीय लोगों 
तथा प्रपवाणित क्षेत्रों के श्रधिकांरों की. रचना करे | कैबिनेट सिध्ान के कथन में वस्तुतः केवल 
दो बातों के भ्रषीन रहते हुए भारतोय लोगों को अभुस्व सापे जाने के लिए उपबस्ध 
किया ग्रया था, प्र्भात- (]) अक्ित के प्रंतरण से पैदा होने वाले विषयों कौ प्रंतर्यलित 
करने के लिए हिज़ सेज़िस्टि की सरकार के साथ संधि करने की रजामन्दी, सथा (2) 
प्रह्पसंश्यकों के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपबन्ध । उपयुक्त तथा उद्देश्यों के संकल्प के 
पैरा 5 तया 6 के परिणामस्वरूप संविधान सभा ने 24 जनवरी, ]947 को एक 
सलाहकार सप्तिति का गठन किया .! हस सरभिति में हिन्हुओं के ध्वलावा मुसलमानों, 
पीड़ित वर्मों श्रथवा श्रनुम्ुचित जातियों, स़िखों ईसाइयों, पारियों, प्रांग्ल-भारतियों 
प्रादिमजातीय लोगों तथा ग्रपवज्ित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने थे । ऐतिदस्रिक 
वस्य के छूप में यह कहना उचित होगा कि [[ मई, !949 को हुई एक बंठक में 
अमुसूचित जातियों. से िस्त प्रल्पसंस्यकों के लिए सभी भ्रारक्षणों की समाप्ति के लिए 


. एक संकल्प को सलाहकार सभिति के सदस्यों के भारी बहुमत से पूरे दिल से सप्र्थन प्राप्त 


हुआ था | शहांँ तक धनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है यह महसूस किया गया था कि 
उनकी विश्षिष्ट स्थिति के कारण उनके लिए ]0 वर्ष की कालावधि के लिए विशेष 
प्रारक्षण प्रावश्यक होंगे । यह कहना गल्र॒त नहीं होगा कि ग्रह्पसंस्यकों के प्र्क्क्‌ 
अतिनिधित्व का, जो कि पूर्ववर्ती संविधानों का एक लक्षण रहा था धोर निसके कारण 
पर्याप्त सामुदायिक तनाव तथा संघर्ष देखने में श्राया था, मूल श्र्विकारों तंथा अल्पसंख्यक 
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अ्रषिकारों की प्रत्याभूति के प्रतिफलस्वरूप, जिसे नए संविधास में सन्तिविष्ट करने को 
विनिश्वय किया गया था, संयुक्त निर्बाचक घण्डलों के पक्ष में, त्याग रूर दिया गया था। 
उद्देढपों के संकल्प को एक ऐसे ऐतिहासिक तथ्य के एप में मात्रा जा सकता है जिससे 
कि उसके स्वरूप वया अकृति की रघना को गई थी। चूंकि प्रत्तावना की भाषा स्वयं 
संकरुप में से ली गई थो, एसलिए प्रस्तावन! में यह घोषणा कि भारत शक. ऐसा 
प्रभुस्वतम्पस्न लोकसंत्रास्मक गण राज्य होगा जो घपते सभी सागरिकों को साथ, स्वतंत्रता 
तथा समता सुनिद्दिचत करेगा संविध/न के भाग 3 प्रौर 4 में तथा श्रस्य उपबस्धों में 
कार्यास्श्रित की गई थी । ये न कैवल संविधान के ग्रावश्यक तत्व ये, बल्कि ऐसी मूल 
बातें थीं जिन पर तथा जितके ग्राध(र पर विभिरत समूद्दों तथा हितों द्वार संविधान को 
अंगीकृते किया गया था क्योंकि प्रस्तावना में यह झ्राशा व्यक्त की गई थी कि एक 
एकीभूत, समाहित प्रमुदाय की सृष्टि की जा सकेगी (!) | ब्राइवरि कपम्तिन्‍नर बवाम 
वेड़िक राणातिणे(१) में प्रिवी काउस्सिल के विनिएचय प९, इस प्रवन पर ग्रायरित दोनों 
ही पक्षों द्वारा दिए गए विस्तृत तकों को ध्यान में रक्षते हुए, प्रधिक विस्त।र से विचार- 
जिमर्श करना होग।। किस्तु श्रभी केवल यह पहना ही श्रावक्यक है कि उपयुक्त भाषा सुएप 
रूप मे लाडे पियस के निरां। में से लो गई है, जिन्होंने सोलोन कांस्टिद्यूशनल ग्रार की 
आरा 29 की रखता करने के पश्चात्‌ जिससे कि संसद को. द्वीप को ज्ञांति, व्यवस्पा 
सथा धुशासय के लिए विधियाँ बताने की शक्ति दो गई थी, लण्ड (2) के आरे में, 
जिसके प्रनुततार कोई भी विधि हिसी धर्म के स्वच्छुरंद प्रयोग को प्रतिषिद्ध या नि्वेर्धित नहीं 

कर सकती है, यहुकह् था--..., दि 
“इसके बाद (यो), (सी) तथा (डी) भ्राते हैं जिनमें प्रतिरिकत पस्मीर 
धार्मिक तथा वंशज विषय उपवर्शित किए गए हैं. जो कि विधायन का विषय नहीं 
होंगें। वे सीलोत के नागरिकों दे बीच प्रधिकारों के सस्यमिष्ठ संतुलन को, उन 
मूल वाहों को जिन पर कि उन्होंने परस्पर रूप से संविधान को स्वीकार किया 

. था, निरूपित करते हैं ग्रौर इसलिए ये संविधान के प्रधीन प्रप्नवर्तनीय हैं।” 

इस सम्य्ध में एक धन्य विरोधी मत रेशुलेशक एण्ड फण्द्रोल क्रॉफ|एपरोनों टिक्‍्स इन कपाडा 
बाते मामले (३) में, ब्रिटिश नाथ प्रमेरिका ऐक्ट, ।867 का निवेचन करते समय व्यक्त 
किया गया था। यहू कहा गया था कि धू कि प्रभिनियम में एक ऐसा समझौता सल्निविष्ट 
था जिसके श्रणीम भूख प्रास्त परिसंच्र बनाने के लिए सहमत हो गए ये । इसलिए यह बात 


ध्यान में रखना गहर्वपूर्ण है कि झरुपसंदयकों के प्रधिकारों का परिरक्षण एक ऐसी शर्ते , 


थी जिस पर ऐसे प्रल्पसंदंधक प्रिसंष (फैडरेदान) में शामिल हुए ये प्रौर वह ऐसा 
प्राधार था जिस पर कि संपूरां ढांचा बाद में खड़ा किया गया था। 


हमारे संविधान का स्वरूप परित बीय (फैडरल), न कि एकाल्मक (यूनिटरी) है। 


पंरिसंघीय ढांचे में संघ तथा राज्य दोनों का ही ध्रस्तित्व प्रत्यावश्यक है धौर स्थायिक 
पुत्रविलोकन की शक्ति मो समान छप से प्रावश्यक है। 


(!) कास्टिट्युएण्ट एसेस्मली डिबेट्स, वाल्युम 2 पृष्ठ 330-349. 
(१) (2965) ए० बी० 72, 93-494. 
(१) (932) ए* सी* 54, 70. 
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डाइसी के अनुसार (()--. *# 

."परिसंघीय राज्य धपना प्रस्तिष्व संविधान से उस्ती प्रकार ग्रहण करता है 
जैसे कि कोई निगम भ्रपना प्रस्तित्व ऐसे ग्रनुदान से आ्राप्व फ़रता है मिंसके 
हारा उसकी सृष्टि थी गई हो । ब्रतः प्रत्येक शक्ति--कार्यपालक, विश्वायी अथवा 
न्यायिक- शाहै वह राष्ट्र की हो श्रयवा विभिन्‍्त राज्यों को, संविधान के झ्रधीनस्थ , 
है तथा उसके द्वारा नियंत्रित है।” 


जिम इद्देन्‍्य के लिए परिसंघीय राज्य का गठन किया जाता है उसमें राष्ट्रीय सरकार 
तथा लग प्रलग राज्यों के बीच प्राधिकार का विभाजन ग्रन्तर्वलित होता है । परिसंधवाद 
(फैडुलिज्म) केवल ऐसे समुदायों में पपप सकता है जिनमें विधि की मांदवा कूट-कूड 
कर मरी हो और जिन्हें विधि का सत्कार करने का प्रशिक्षण भिला हो। डाइसी के 
प्रतुयार स्विदज रलैब्ड को परिसंचवाद न्यायालयों के उस सम्पूर्ण प्राधिकार को बनाए 
रखने में, जो कि निर्दोष परिसंघीय भ्रणालो के लिए प्रावश्यक है, वहीं झ्सफल हो जाता 
है जहां कि उसके असफल होने की श्राशा को जा सकती है (5) । महाराष्ट्र के विद्वान 
म्रहाधिवक्ता ने अपने श्रन्य मुद्दों के समर्थन में डाइसी की सुविदित कृति का पर्मात्त रूप से 
अबलस्ब लेते हुए यह निवेदन किया है कि यक्षपि डाहपी इंग्लैण्ड के संविधान सम्बस्धी विधि 
के प्रमुख खेखकों में से थे उठकी पुस्तक कैवल दो या तीन मार्गदर्षक सिद्धान्तों से हो सम्बद्ध 
थी जो कि इंग्लेप्ड के अंधुनिक. संविधान में . स्याप्त है। उनकी पुस्तक में परिसंघीय 
सरकार की चर्चा एक ग्रोष् भाग था प्रौर उस कर्चा का हहूक्ष्य परिसंधीव सरकार के 
संविधान में श्रन्तनिहित मिस्न-मिल्‍्त सिद्धा्तो के साथ इंग्लैण्ड संविधान के दो या तीव 
मार्गदर्शक सिद्धाश्तों में प्रभेद करके स्पष्ट करना था। भ्रोफेसर वियर की पुर्तक में किए 
गए इस कशन का ग्रवलम्ब लिया गया है कि स्विदुज रलैंप्ड के भ्यायाजयों से संविधान द्वारा 
बह भ्रपेक्षा की गई है कि मै परिसंघोय समा द्वारा पारित सभी विधियों को विधिमात्य 
समझे यद्यपि उममें कैण्टोतल विधियों को शूल्य चोषित किया गया हो और यह.इस 
परिसधीय सिद्धास्त का उत्लंधन नहीं है. कि टिविट्ज रखेर्ड के लोगों के बारे में यह नहीं 
मामा जा सकता है कि उनका! परिसंघीय संविधान है भौर उनकी सरकार परिसंधीय है । 
स्विद्ज रलैण्ड सम्भदत: एकमान्न ऐसा देश है जिसका कि ऐसा परिसंघीय संविधान है जिसमें. 
क्यायिक पुमविलोकन के परिपूर्ण म्रधिकार का उपवन्ध तहीं किया गया था। हम यह नहीं 
समझ पाए हैं कि जब श्यासिक पुनविलोकन हमारे संविधान का एक प्रभिल्त अंग है तो 
भला यह यहां कैसे सुसंग्त हो सकता है। 

“पिटौझनरों की बोर से यह कहा गंया है कि स्वयं पनुच्छेद 368 की स्क्रीम में इस 
बात के भ्रन्तनिहित सावय के तत्त्वु विधमान हैं कि “संशोधन” क्षब्द को सीमित प्र्थ दिया 
जाएं। एक तो धनुच्छेद 368 में 'इस संविधान के संक्षोघतर' के प्रति निर्देश किया गया है 
और संशोधन का १रिशाम यह होगा कि 'संविधात संशोधित हो जाएगा ।' चूंकि संडिघात 
की प्रफ्नों श्रतन्‍्यता होती है, इसलिए कोई संशोधन जो किसी ऐसी शक्ति के झ्रधीन किया 
गया हो जिसकी झ्ब्द-रखना धतिश्यापक स्वरूप में की. गई हो, ऐस। संशोधन नहीं हो 


(?] हों श्रॉफ दि कॉस्टिट्यूडन बाइ ए० ची० डाइसीं, पृष्ठ ॥44. 
(2) यथोपरि पृ 85. 
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सकता है जिससे कि संविधान की प्रकृति तथा स्वरूप हीवष्ट हो जाएं। दूसरे शब्दों में, 
संज्योधन ऐसा नहीं हो सकता है जितसे कि संविधान से उसकी प्रतस्य॑ता ही छोत सी जाए। 
संझोघन करने की शक्ष्ति संसद्‌ के दोनों सदतों को प्रदत्त की गई है. जिनकी भ्रनस्यता 
संजिधान के उपयस्खों द्वारा €पष्ट रूप से साबित होती है । यह निश्चित झप से प्रभुत्व- 
सम्पत्त लोकतंत्रात्मक गणशाज्य को संसद ही होनी चाहिए । किश्ली भी संसद्‌ को संशोधत 
करते को ऐसी शक्षित प्राप्त नहीं है, बल्कि यह वराक्ति केवल उस संसद को प्राप्त है जिसकी 
सृष्टि संविधान द्वारा को गई है। दूसरे शब्दों में, बह भावश्यक है कि वह प्रभुरसम्पर्न 
तथा लोक़तंत्रात्मक गणराज्य की संसद्‌ बतो रहे ॥ राज्यों की संस्था भो प्रावश्यक रूप से 
बनी रहती चाहिए जिससे कि वे परम्तुक़ के ग्रधीन भाने काली दकाप्रों में संशोधन करने 
की शत के साथ झ्हयोजित बनी रहें । यदि प्रस्शथियों का रहना सही है, तो इस परस्तुक 
को पूर्ण रुप से विलुप्त किया जा सकता है क्योंकि स्वयं प्रमुच्छेद 368 संशोधित किया 
जा सकता है। यह भ्रनुच्छेंद 368 फी स्कीम के, विश्कुल विशद्ध होगा श्योंकि परसुक में 
प्राने वाले उपबन्धों का संशोधन करने के लिए दो प्रमिकरणों की व्यवह्यां की गई है। 
एक ग्रमिकरण पंशोधन करने की क्षक्तित का स्वयं प्रयोग करके दुसरे भ्रमिकरशा को नष्ट 
नहीं $र सकता । भनुर्ेद 368 के ध्ंशोधर की बराग्रत संशोधन करने की प्रसीक्तित शक्ति 
का प्रभाव संविधात को रक्षा के लिए प्रहायक्र नहीं हो सकता है ब्रयोंकि स्वयं संशोधन 
करने की शक्ति भी छीनी भा सकती है धौर संविधान एक असम्मव बहुमत के लिए उपबन्ध 
करके प्रसंशोधतीय प्रधवा लगभग पसंशोषतीय बनाया जा सकता है। 


उपयुक्त दन्नीसों की परीक्षा करते. समय यह ग्राववयक है कि प्रश्यथियों के इस 
दावे पर विश्ञार किया जाए कि भनुच्छेद 368 के श्रघोन संशोधन करने वाले तरिकाम को 
पूर्ण संविषायी क्षक्तित प्राप्त है। यह सुभाव दिया ग्या है कि ऐसे भ्रवसर पर जब संसद 
के दोनों सदवों द्वारा अनुक्छेद 368 में श्रधिकृथित प्रक्रिया का अ्रनुस॒रण किया जाता है 
प्रौर राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जातो हैं, तव पंविधान सभा के कृश्यों को दोहराया जाता है । 
दूसरे धाव्दों में, संसव्‌ उबत अनुच्छेद के ग्रधोन स्रंशोधनः की शक्तित का प्रयोग करते समय 
इसी हैसियत में कार्यवाही करती है जैसे कि संविधान सभा । इस दलील में उत्त स्वीकृति 
पर ध्यात नहीं दिए गया है जो प्रत्य्ियों की प्रोर से क्री गई थी भ्र्थात्‌ यह कि सम्पूर्ण 
पंविधास को संशोधन मिक्राय द्वारा निरसित प्रथज्ञा निर/क्ृत नहीं किया जा सकता है । 
यहेँ मिविवाद है कि ऐसी संविधान सभा को, ओ उस प्रयोजन के लिए विद्षेष रूप से 
प्रायोजित की गई हो, संविधान का पूर्णतया पुनरीक्षण, निरसन प्रथूवा निराकरण करने 
को शबित होगी | इससे यह दक्षित होता है कि प्रनुच्छेद 368 के प्रषीन तशोधत करने 
बाले मिकाय को वही शकितयां प्राप्त गहों हो सकती हैं जो कि संविधान सभा को प्राप्त 
हैं | यदि यह मात भी लिया जाए कि विधि को प्रधिनिममित करने तथा उसका संक्षोघन 
करने के बीच शमित की प्रकृति के भ्रति निदश किया गया है, तो मी दोनों ही शक्तियों 
संविधान में से ही ली गई हैं। संशोधन करने वाले निकाय की सृष्टि स्थयं संविधान द्वारा 
की गई है। बह केवल उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो उतमें निहिस की गई हैं 
झौर जब उस शक्ति की प्पती सीमाएं हों तो उसका प्रयोग केवल्न उन सीमाझों के भीतर 
ही किया जा सकता है । 


हा 


ज्खी 
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भ्रत्यधियों ने यह स्थिति झ्रपनाई है कि यदि अनुच्छेद 368 के, जैसे कि वह मूल 
रूप में था, श्रघीन शक्ति कुछ हृद तक सीमित दी तो मो उस झ्षक्ति का परन्‍्तुक के 
ख़ण्ड (ड) के श्राघार पर विल्तार किया जा सकता है । यह उल्लेखनीय है कि संझोधन 
करते की वाक्ति प्रनुस्छेद 368 के श्रषम मा्ग में निहित है। परल्तुक का ख़ण्ड (5:) यह 
उपबन्ध करता है कि यदि अनुच्छेद 368 संज्ञोधिव किया जाता है तो ऐसे संशोषन के 
लिए, मुख्य भाग में उपबन्धित बृहत्तर बहुमत के भल्ावा राज्यों द्वारा प्रनुसमर्थन की 
अपेक्षा होती है । यदि श्रनुच्छेद 368 के ध्रधीन संशोधन करने की शक्ति की कुछ सीमाएं 
हैं भौर बह झसीमित नहीं है, वो भ्रनुश्छेद 368 का संशोयत इस प्रकार नहीं किया जा 
सकता कि इन सौमाप्रों को हटा दिया जाए घोर न इसका संजोघन इस प्रकार ही किया 
जा सकता है कि संशोधन करने की प्रक्रिया में राज्यों के. क्थिछार को छीत लिया जाए । 
यदि संविधान बताने वालों का भुकाव इस धोर था कि संविधान सभा को पूर्ण शक्ति 
प्रदत्त की जाए, तो इसका उपबस्ध समुचित क्ठ्दों में श्रासानी से किया जा सकता था। 
किस्तु यदि मूल शक्ति कुछ हद तक सीमित थी तो इसे सीमित शक्ति रखते वाले निकाय 
द्वारा बढ़ाया नहों जा सकता था । ऐसी स्थिति में जहां कि संज्ोधत करने की क्षक्ति 
व्यापक वासों में श्रभिश्यकत्त की गई हो वहां भी इसका भ्रपोग संविधान के ढांचे के भग्दर 
ही करता होगा । यह त तो संविधान का निराकरण कर सकती है ग्लोर नही नए 
संविधान की रचता कर सकती है; स ही वह स्ाविधानिक ढांचे के प्रादप्पघक तश्वों में 
परिवतंन या तब्दीली कर सकती है । इस बात को तजरमग्रन्दाज तहीं किया जा सकता है 
कि हमारे संविधान का मूलभूत विद्धास्त वह है हि “१0७७० /₹ (0#8/0/40॥/” (संविधान 
बनाने की शझ्रक्ति) लोगों में निहित है धोर उसका प्रयोग उतके लिए तथा उनकी प्रोर से 
संविधान सभा-द्वारा संविधान की विरथता करने के प्रयोजन के छिए किया गया था। 


यह कहता, जैसा कि अत्यर्धियों ही भोर से कहा गया कि संविधान केवस दो प्रकार 
का होता है भर्थातर प्नम्य अयवा तियंत्रित तथा तसनीय प्रथवा पश्रनियंत्रित धौर उन दोनों 
के बीच भेद केवल संशोधन के लिए की गई व्यवस्था की प्रक्रिया की 'डायंत ही होता है, 
बात को भ्रत्यधिक सरल. ढंग से कहना है। कुछ श्ंविधायों में संगोषय करते की शक्ति पर 
अक्रिया सम्बन्धी प्रोर|या श्रव्विप्ठायी परिसरोमाएं हो सकती हैं। प्रक्रिया सम्बस्धी 
परिसीमाएं विहित प्ररप तथा रीति के रूप में हो सकती हैं जितके गठित किए बिता 
कोई विविमान्य संशोधन नहीं दो सकता है| प्रश्प्व तथा रीति मिल्त-भिल्‍्न श्रकार के हो 
सकते हैं, जैसे कि, या तो सम्यद्ध विधानस५्डल के सदनों के रूप में जो संपुक्त रूप से बैठक 
कर सकते हैं भ्रधया धलग-घ्लग झथवा कन्वेन्शन, लोकम्रत-संप्रह (रिफ्रेष्डप) 
इत्यादि के रूप में । इन परिसीमाश्रों के घलावा, श्क्ति की विषयबस्सु तथा परिधि के 
सस्तनन्भ में मी परिसीमाएं हो सकती हैं। दृष्टांत के रूप में, यद्यपि यु० एस० कांट्टिट्यूजत 
के प्रमुक्छेद 5 के प्रधीन संशोधन करने की भक्ति झंततोगत्वा जनता में ही निहित है, तथापि 
डका प्रयोग इन दोनों पद्धतियों में से किसो भी पद्धति में किया आ सकता है जो कांग्रेस 
द्वारा बिहित की जाए, ध्र्थात्‌ राज्य विधानमण्डलों द्वारा भनुसप्रथंत के जरिर श्रयवा 
तस्पयोजनाये विशेष रूप से झ्ायोजित डन्वेन्शनों के जरिए । श्रत्येक राज्य को प्रनुदत्त 
सीमेट में समान मतदान में राज्य की श्रनुप्रति के बिना कोई परिवर्तत नहीं किया 
जा सकता है। मियस्त्रित और अतियस्त्रित संविधान के धींच वाल्तविक प्रभेद केवल 
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तंग्रोधन की प्रक्रिया का भेद नहीं है, बल्कि वह इस तथ्य में है कि नियस्वित- 
संविधानों में संविधान का भ्रधिक ऊंचा दर्जा होता है प्रौर उप्तकोी इत्तोडी 
(टचस्टोत) से विधानपण्डल संथा उसके द्वारा स्थापित किसी भी प्रंग द्वारा बनाई गई विधि 
को न्यायिक पुनविलोकन की प्रक्रिया के अध्यधोन किया जाता है । जहां लिखित संविधान 
हो जिसमें जनता में प्रभुता होने के बारे में ्रस्तावना' श्रंगीकृत की गई हो, वहां एक 
तो इस बोत का कोई प्रश्न ही नहीं होता है कि विधि अनाने वाला विकाय प्रभुत्वसम्पन्न 
निकाय होगा, क्योंकि वह निकाय कैवल उन झक्तियों को ही रखता है जो उसे प्रदत्त की 
गई हैं। दूसरे, चाहे उसका प्रतिनिधि स्व॑हूप' कितना भी वग्मों न हो उसे जकता के साथ 
बराबरी नहीं दी जा सकती । विशोष हूप से यह वहां होता है जहां कि संविधान में 
अधिकार-सूची (बिल ऑफ राइट्स) प्रंतविष्ट हो क्योंकि ऐसा सूची उस मसिकाय पर अवरोध 
सख्गाती है झर्थात्‌ वह उस निकाय के जनता के सम्रकक्ष रखे जाते का प्रत्याब्यान 
करता है। 


अनुच्छेद 368 में “इस्त संविधान के संशोधन” शब्दों के सिर्वंघत भ्रथव। अ्रथस्वियत 
के प्रविषय को समाप्त करने से पूर्व, यह प्रावश्यक है कि धमरीका के संविधान के 
अनुच्छेद 5 से सम्बन्धित कुछ प्रमरीको विनिश्ययों की चर्चा की जाएं जिनका प्रस्यधियों 
को प्रोर से यह साबित करने के लिए काफो श्रवश्नस्व॒ लिया गया यथा कि 'संशोधन' शब्द 
का स्पष्ट तथा सुनिंद्चित अर्थ है जिसका - ग्रतिव्यापक परिषाण है। प्रथम विनिर्वय 
अट्टार्‌हवें संशोधन की बाबत है श्लौर वह बैशनल प्रोहिविश्वत केसेज में स्टेड प्रॉक रहोड 
प्राइसलेग्क बनाम ए० मिल पेलमेट (?) के नाम से ज्ञात है। उस मामले में कया प्रस्य 
मामलों में, जो उत्तके साथ सुने गए थे, नेशनल प्रोहिबिशन ला जिसे गौलस्टेंड ऐक्ट कहा 
गया था और जिसे संशोधन को लागू करने के लिए ग्रंगोकृत किया गया था के कुछ क्क्षणों 
की बादत भ्रद्वारहवें संशोवन की विधिमास्यता के सम्दस् में विश्तृत रूप से बहस को गई 
थी। प्रत्येक मामले में जिस अनुतोष की मांग की गई थी वह उस प्रधिनियम् के निष्पादन 
के विश्व व्यादेश दिए जाने के लिए था। न्यायालय ने केवल प्रपने निष्कर्षों का उल्लेख 
किया था औौर कोई भ्राधार नहीं दिए थे ग्रौर इस बात पर मु० नया» छ्ाईट ने 
अत्यधिक खेद व्यकत क्रिया था। निकाले गए लिध्कर्षों तथा घशु० न्‍्या० को राय से 
यह प्रतीत होता है कि संशोधन की धारा 2 के बारे में बहुत कुछ विवाद था । धारा 2 
इस अकार थी--"कांग्रेस तथा विभिस्तर राज्यों को समुचित विभायन द्वारा इस प्रनुच्छेद 
को लागू करने की शक्ति होगी ।” नया» मैंकेमा की विश्नश्मति प्रकट करने वालो राय में 
यह कहा गया था कि प्रद्टारहदें संशोधन की सांविधानिक विधिसान्यता पर मी प्राक्षेप 
किया गया था प्रोर यद्यपि उन्होंने कुछ प्रत्य विषयों भें विस्म्मति प्रकट की थी, वे इस बारे में 
सहमत थे कि स्रद्टारहतां संशोधन यूनाइटेट स्टेट्स के संविधान का ही भाय था । महाराष्ट्र 
के विद्वान महाधिदक्ता ने इस विनिश्चय का पर्याप्त रूप से भ्रवलम्ध लिया है । उन्होंने यह 
दलील दी है कि यद्यपि रहोड़ प्राइसलेण्ड वाले माणले (7) में जो विर्शय दिया गया था उससें 
कोई ब्राघार नहीं बताए गए थे फिर भी यह समभलने के लिए कि क्या दलीलें दी गईं यो 
भौर विनिव्रय क्या किया गया था विभिल्‍न मामलों मैं काउस्पेल द्वारा प्रस्तुत किए यए 


(2). 64.च्लॉयसे इडिशिव 654. 


है कर 


| 


जौ 
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विस्तृत पक्षसार (ब्रीफ) पर तथा उनके मौखिक तकों पर ध्यान देना उचित होगा।। एक 
मुख्य दलील यह दी गई थी कि ध्रद्दारहवां संशोधन वस्तुतः "संश्ोधन/' नहीं था, क्योंकि 
संक्षोधेव किसी ऐसे उपबन्ध का, जो संविधात में पहले से विद्यमात हो, परिवतेत प्रथवा 
सुधार होता है भ्रौर उस पद में किसो अक्ति की नई संजूरो का परिवर्धन श्ामिन्त करना 
आजधित नहीं है | इस निरंय से यह दर्शित होता है कि इस दलील को विचार करने योग्य 
भी नहीं समरका गया था श्रोर इसे तुरत्त रद कर दिया गया था। प्रव यह महत्त्वपू्स है 
कि झधिकततर स्यायाधिपतियों ने जिनमें मुख्य न्यायाधिप्रति मो थे, जिन्होंने तिरंय सुनाए 
थे केधल ऐसे प्रश्नों पर विचार किया था जिनका 'संशोधन' शब्द के ग्रथे से कोई सम्बन्ध 
नहीं था । इसलिए इस निरय से प्रधिक मदद प्राप्त करता सम्मव नहीं है। 


० जे० ढिललों बनाम डसूयू ० एस० भलो(!) में यह मत ब्यंकतत किया गण था 
कि अनुच्छेद 5 की परोक्षा करने से यह प्रकट होता है कि उतका ग्राशव कांग्रेस में संग्ोधनों 
की ग्रस्थापना करने के. सम्बन्ध में व्यापक शक्ति निहित करना था । किन्तु व्यक्त किए गए 
निम्नलिखित उल्लेखनीय है और उनका श्रवश्तम्व प्रिटोशनरों के इस पक्षकथन के 
समर्थन में लिया गया है कि युनाइटेड स्टेट्स कॉस्टिट्यूडन' के श्रभुखार स्व जनता ही 
संशोधनों के मामले में शामिल होती है । “प्रस्थापदा की एक श्रोर पद्धति जिसका भ्रम्मी 
तक आश्रय नहीं लिया गया है--उपबन्धित की गई है जो यह है कि दो-तिहाई राज्यों 
के झावेदन पर कांग्रेस इस प्रयोजन के लिए एक करेम्वेल्लन बुलाएगी। जन्र दोबों 
पद्नतियों में से किसी एक में प्रह्तावना रखी जाती है, तो संशोधनों के प्रभावी होने के 
लिए उनका कांग्रेस द्वारा पस्तावित अ्रनुसम्थन को पद्धत्ति के कनुसार तीन चौथाई राज्यों 
में विधानमण्डबों द्वारा अथवा कल्वेग्शन द्वारा ग्रतुममर्थत किया जा जाना आवश्यक है ४! 
इस प्रकार संयुक राज्य प्रमरोदा के .लोगों ने जिन्होंने संविधान का ग्रादेश दिया या 
तथा उसकी स्थापना को थी, उस बिलेख का संशोधन करने के लिए यह छत रखी है कि 
संशोधन को विभिन्‍न राज्यों में प्रतिमिधि सभाशरों को पेश्ष करना होगा पध्ौर तीन चौधाई 


४ राज्यों द्वारा उनका प्रनुसमर्थन प्राप्त करना होगा इसका कारश यह है कि (क) सभी 


संशोधनों को संयुक्त राज्य भ्रमरीका के लोगों की, जो शक्तित के भूल स्रोत हैं, प्रतिनिधि 
सभामों की मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए, तथा (ख) तोत चौथाई यज्यों का इन सभाहों 
द्वारा प्रमुसमर्थन इस बारे में निश्चायक माता जाएगा कि बहू लोगों की इच्छा को 
अभिव्यकत् करता है भौर वह सभी पर भावठकर होगा । 

म्रद्मपि सभी संशोधन ग्रपेक्षित संख्या में राज्य विधातमंडलों द्वाशशा प्रनुस्मर्थन की 
पद्धति द्वारा किए पए थे, जब प्रद्ारइवें संशोषग को दक्‍्कीसयें संशोधत द्वारा निरसित 
किया गया तो कल्व्ेस्शन की पद्धति प्रपगीाई गई थी। एक श्रत्य मामले अ्यति 
यूनाइटेड स्टेट्स श्रॉफ ग्रमरीका बनास बिलियम एच० सोरेप एस्ड वित्तियम जे? होवे (३) 
पर, विवक्षित परिसोमाओं के प्रइ् पर जिचार करते समय, ध्रधिक विस्तुत रूप से विचार 
विमर्श किया जाएगा । “संशोधन” के भ्र्थ के प्रयोजन के लिए इससे केवल यह ह्थिर 
होता है कि संशोधत करने वाली जवितं प्रदत्त करने वाले अनुच्छेद की साधारण माया 


(3) 65 बॉँबर्स एडिब्नित 994. 


(5] 75 लॉगस एडिशन 640, 644. 


374 .. इच्चतैय ग्यायालय लिर्चय पत्रिका... [973] 2 उप्त० वि० हु 


एर हो ध्यान देना चाहिए ग्रौर उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। यह कहा गया था कि 
अनुच्छेद 5 में सिवाय इस बात के कि कोई राज्य उसकी सम्मति के बिना सीगेट में समान 
प्रतिसिधिस्व से प्रबंचित कहीं किया जाएगा, किसी मो बतेसान परिश्ोमा के दिना धंस्ोपन 
द्वारा सांविधानिक परिवरतंन के लिए प्रक्रिया सम्वन्धी उपय्ध शामिल थे। ग्या० डगलस 
मे हॉकर्ड जोसेफ बाइटहिल वनाप विलसन एलकिन्स (7) में स्थावालय की राव सुनाते 
हुए स्पष्ट बास्दों में यह कहा था कि संबिघात में अनुच्छेद 5 में संशोधन करते की अ्रक्रिया 
द्वारा परिवतेन की पद्धति विहिठ की गई है शोर जब कि उसे सल्योधित करने की प्रक्रिया 
स्रीमित है इस बारे में कोई भ्रवरोध नहीं है कि इस अकार का संजोधग पेश किया जा 
सकता है। इस प्रकार प्रश्यियों के काउन्प्नेत्त को भ्रोर से मुझ्य दलील यह रही है कि 
ूनाइटेड स्टेट्स कांस्टिट्यूशन का श्रनुच्छेद 5 हमारे संविधान के पनुच्छेद 368 के लिए 
एक प्रतिरूष का काम करता है । 
अनुच्छेद 5 में संश्नोधन की विभिन्‍न पद्धतियों का उपबन्ध किया गया था | इन 
परद्गतियों का इस प्रकार विश्लेषण किया जा सकता है -- 
अंश्याॉपनाएं-- 
(() काम श्न के दोनों सदनों को दो-ठिहाई द्वारा, ब्रथवा 
(2) दो-तिह्टाई राज्यों के विध/नमण्डलों के आवेदन पर कांग्रेस द्वारा 
संशोधत अ्रस्तुत करते के लिए किए जाने वाले कश्वेश्शन द्वारा, रखों जा 
सकती हैं । 
अस्यापनाधों का प्रनुसमर्थन 
[.) तीत चौथाई रा्यों के विधानसण्डसों द्वारा, ध्रववा 
(2) उनके त्ोन चोषाई में कम्बेम्शन द्वारा (कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित 
प्रनुसमर्थन की पड़ति के झनुकूत्र) करना होगा । हंक्ल बवाम स्थिप (२) में वह 
प्रश्न उठाया भया था कि क्या युवाइटेड स्टेट्स कांस्टिट्यूशन के अ्रतुककषेद 5 में, 
जो कि कांग्रेस को यह उपदस्ध 'करने की स्जित देता है कि क्‍या प्रनुसमर्थन राज्य 
विधाममण्हसों द्वारा ध्यवा झस्बेख्शात द्वारा किया जाता चाहिए, तथा श्रोहियो 
के पण्ा संझोधित संविधान में कोई मतभेद था । सुप्रीम कोर्ट मे यह ध्रभिनिर्धारित 
किया कि ,प्रमुच्खेद 5 लोगों द्वारा कांग्रेस को प्राधिकार को मंजुरी के रूप हें था। 
अनुस्भर्थन की पद्धति का प्रेवधारण संविधात द्वारा विनिदिष्ठ रूपसे ब्रमुदतत 
राष्ट्रीय झक्ति का ब्रयोग था भोर वह शक्ति दो पद्धतियों तक हो सौमित यी, 
राज्य विधानमभ्डलों द्वारा प्रथवा कन्वेस्सन द्वारा । किन्तु प्रमुसमर्धन की पढ़ति 
कांग्रेत की पसन्द पर छोड़ दी गई थी । भनुच्छेद की आया स्पष्ट वी धौर उसके 
तिर्बेथनन में किसी संदेह की गुआाइश्न नहों थी । 
-उस मामले में झोहियो के संविद्ान में, संज्ञोधन के पश्चात्‌ भी, जिसमें कि लोकमत्न संग्रह 
के लिए उपबस्ध किया गया था, विधायो शक्ति को मुक्य रूप से साभाग्य सभा में जिसमें 
कि सोनेट तथा प्रतिनिधि सदव ये, निहित किया गया था। यद्यपि हिसौ राज्य की डिघि 


(7) 39 लॉय्स इड्शित 228. 
(2) 64 लॉयर्स इडिश्रिग 87]. 


ध 


ह्ल्री 


केक्षवागग्य भारतों व० केरल राज्य [स्था० क्षैलत प्रौर ग्रोवर] 375 


अताबे की शब्ित लोगों से प्राप्त की गई थी, परिसंधीय संबिधान में प्रस्तावित संशोधन 
का अ्रतुसमर्थंन करने के लिए परिसंघीय दाबित का स्रोत-उस संविधान में ही था। उस 
राज्य द्वारा भ्रनुश्रमर्थन का कार्य अपने प्राधिकार को परिसंघीग संविधान से प्राप्त करता 
था। इसलिए उस प्राधिकारी का पता चलाने के लिए जिसे भनुश्मयंत करने की शम्ति 
जाष्त थी, प्रनुकछेव 5 का हो अ्रवलस्त लिया जाना था, न कि राज्य के संविधान को । 
प्रनुप्तमर्थन के साधनों “का चुनाव विभिन्‍म राज्यों में परस्पर विरोधी कार्येवाहों पर न 
छोड़कर बुड़िमत्ता से काम लिया गया या। 


प्रत्यथियों की ओर से यह दावा किया गया है कि इन विनिद्चमों से सांबित होता 
है कि अनुच्छेद 5 द्वारा प्रदत्त संशोधन की शक्ति ध्रत्यधिक व्यापक है, इसका प्रयोग जनता 
कै प्रतिनिधियों द्वारा कांग्रेस में भौर राज्य विवातपण्डल दोनों में किया जा सहुता है। 
प्रमुच्छेद 368 को दशा में भी संसद्‌ में जनता के प्रतिनिधि होते हैं ओर बहो बारणा 
की जा सकती है कि संसंद्‌ को जनता द्वारा प्राधिकार दिया गया है। इस दतीत में इस 
सश्य पर ध्यान सहीं दिया गया है कि ध्रमरीकी शांत सिद्धास्त के प्रधीत शक्ति जनता 
में गन्तनिद्वित होती है जिसके ग्रन्तगंत खरकार के ्राधारभ्रुत लिखत को परिवर्तित और 
संज्ञोधित करते का श्रधिकार भी है। निस्संदेह लगभग सभी राज्य संब्रिषास संशोषन 
करने की प्रक्रिया में जवता को साथ में लेते हैं। संयुक्त राज्य प्रमरीका के सुप्रीम कोर्ट 
एवं कुछ राज्यों के सुप्रीम कोर्ट के विनिकचयों का पूर्ण प्राधार यह है हि जक्ता ही 
संविधान का संशोधन करती है और उस्हें परिसंघीय संविधान बनाने की या न बनाने की 
शवित है। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक कि प्रमरीकी संविधान के, 
प्रमुष्झेद 5 क्या सम्बन्ध है, संशोधन के लिए उप्रबन्धित वेकस्पिकु'रीकियों में से केवल एक 
रीति में ही जनता अत्यक्ष रूप से सहयुक्त महीं होती है जयहि भ्रग्य रीतियों में वे संशोधन 
प्रक्रिया में सहयुक्त होतो है, उदाहरणारथथ कांग्रेस के दोनों सदतों के दो-्तिहाई द्वारा 
संशोधन करने की प्रस्थापता ग्रौर कम्बेन्शन द्वारा छौन चौथाई राज्यों द्वारा उसका 
अनुप्मर्धन भथवा दो तिहाई राज्य विधानंप्रण्डलों के प्रावेदन पर ग्राहुत कम्वेन्श्न द्वारा 
संशोधन की प्रस्थापना श्रौर या तो ठीन चौथाई राज्यों में किसो कब्वेत्शन द्वारा या उतने 
ही राज्यों के विधावमण्डलों द्वारा उसका अ्रयुसमर्थन । 


दमारे संविधान के भ्रनुच्छेद 368 में संशोधन की क्षक्ति पर “अल्तनिह्वित प्रोर 
विवक्षित परिस्ोमाएं” जो कह्दी गई हैं उसके पहन पर थी पालखोवाला ने दलीस दी है 
कि प्रन्तनिहित परिस्तीमाएं थे होती हैं जो भपनी मुल प्रकृति, स्व॒म्राव झौर संघठन के 
कारण किसी प्राधिकारी में निहित होती हैं। जन्नकि विवज्लित परिसोमाएं वे होती हैं जो 
अभिम्यक्त नहीं होती हैं श्रपितु संभिधान की. योजना में ऐसो शक्ति प्रदान करते हुए 
बिबक्षित होती हैं । उसते दलील दी है कि “यह नियम किसी श्वंकां के बिना साबित हो 
गया है कि संयुक्त राज्य अपरीका के संविधान का प्र्धास्थयत करते सप्य जो कुछ भो 
विवक्षित होता है वह भी उतना ही उस लिखत का जाग है जो कि उसमें भ्रमिव्यक्त है।” 
अद्चपि, न्‍्यायावयों मे विभि्त मामलों में यह दलील नामंजूर की है कि कोई विशिष्ट 
अऋग्तनिहिल या विमफ्नित परिसीमा किस्सी विनिदिष्ट सांविधानिक दाक्षित पर लगाई जानो 
चाहिए, तथापि, श्री पालखीवाला ने कहा है कि किसी. न्‍्यायाज्रय ने इस पिद्धान्त छो 
कभी भो नामंजूर नहीं किया है कि वे परिसीमाएं जितका ठीकठौक प्रौर उचित रूप से 
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संविश्वान की योजना से भ्तुमात लगाया जा सकता है, उतत शवित पर जो साधारण कब्दों 
में झभिव्यवत है, विवेन्धन मानी जानी चाहिएं। उच्चतम न्‍्यायालप, प्रिवी काउन्सिन्न, 
आयरलैण्ड के न्यायालय, कनाडा प्रौर श्रास्ट्रेंलिया के न्यायालयों के श्रगेक विनिय 
उसके द्वारा दी गई दलील के समधथंत में प्रोद्ध,त किए गए हैं। इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमें 
प्रिया रूप से पहले भ्पने वितिदचयों पर विशार करना चाहिए । वे हो प्रवर्गों में हैं । 
प्रध प्रवर्ग में वे मामले हैं जिनमें सांविधातिक उपवर्धों के प्राधार पर परिसीमाएं मानी 
गई हैं, दूसरे प्रवर्ग में ऐसे विनिश्चय हैं, जिनमें. प्रधिकषित है कि विधायी शक्ति पर 
बविवक्षित परिसीसा होतो है । 

श्रम प्रवर्ग के भाजलों पर बिचार करते हुए, यह कह दिया जाए कि 955 के 
पूर्व अपुच्छेद ।3(2) को इस प्रकार पढ़ा यया था कि मानों उसमें विवक्षित परिसीमा 
हो कि राज्य केवल लोक प्रयोजन के लिए ही सम्पत्ति प्रजित कर सकता है (चतुर्थ संशोषत 
द्वारा यह परिस्रीमा 955 में प्रमिव्यक्त रूप से भविनिषर्तित को गई थी) । चिरंजीत लालः 
चोधरी बनाम भारत संध प्रौर 'ुछ प्रस्म(!) में यह मत प्रकट किया णयः था कि निजी 
संम्त्तियों फै अर्ज़न या कठ्जा लेने पर प्रथिरोपित परिसीमा, जो कि इस खण्ड में 
विवज्षित है, यह है कि इस प्रकार का ग्रर्जन लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। 
स्थायाधिपति महाजन ने (जो वाद में मुख्य स्यायाधिपति बने) बिहार राज्य वनाय 
महाराज।धिराज सर कामेदवर शिह(*) में कहा था कि लोक प्रयोजन का विद्यमान 
होना निरसंदेह राज्य द्वारा बज्ात प्र्जन को झक्तित के प्रयोग की ब।बत एक विवक्षिस 
शर्त है। संविधात के पनुच्छेद 3 श्रौर $ द्वारा नए राज्य के गठन को बाबत झौर 
तत्योजनाथं संविधान का संज्ोक्व करने को बाबत प्रदत्त शक्ति के सम्बन्ध में कहा गपा 
है कि उसमें यह विवक्षित परिसीमा होतों है कि नया सज्य, संविधान द्वारा प्रकल्पित 
लोकतम्वात्मक प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए श्ौर जिस शक्ति का संझृद्‌ प्रयोग करे 
सकती है वह सांविधानिक योजना का उल्लंघन करने को शक्ति नहीं है । यह उल्लेखनीय 
है (+) कि जहां तक भ्रनुच्छेद 368 का सम्मर्ध है, इस प्रइन पर कि कोई प्रस्तनिहित या 
जिवक्षित परिसीमाएं हैं या नहीं, पोलक नाय के मामले (4) में बदूत प्रधिफ चर्चा की जा 
चुकी हैं। इस दलोल पर विचार करते हुए कि संसद्‌ संशोधन करने की क्षवित् का प्रयोग 
करते हुए संविधान की संरचता का अ्तिलंघन नहीं कर सकती है प्रपितु वह ठसकों अ्रधिक 
प्रभावी बनाने के लिए उस मूल लिजित को रूपरेशा के भीतर उसके उपबस्थों को केवल 
उपाष्तरित कर सकती है, मुख्य न्यायाधिपति सुब्बा राव ने यह मत प्रकट किया कि 
अ्रतुच्छेद 3(2) में “विधि” शब्द के ग्र्थ की बावत प्रपताएं जाने वाले ग्रत के कारण 
इस श्रत्यधिरू महत्वपूर्ण प्रश्त पर कोई राय प्रमिध्यक्त करने की कोई प्रावश्यकता तहीं 
है । फिस्तु यह बात मानी गई कि इस दलील में काफी बल है। न्यायाधिपंति वांचू ने (जैसे 
कि वे तब ये) कुछ विस्तार तक विवक्षित परिसीसाओों के प्रश्त १९ विश्रार किया, किर्हु 
यहू मत प्रकट किया कि यदि संशोधन करते को ध्ववित पर कोई ऐसी विवक्षित परिसीमा 


(7) (950) (सर स्ती० आर० 869, 902. 
(१) (952) एस० स्री० ब्रार० 889, 934. 

* (») मंग्रलन सिंह झौर एक प्रस्य बनाम भारत संघ--(967) 2 एस० सी० प्रार० 09,2. 
(+$) (967) 2 एस० सौ० भ्रार० 762. 
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खगाई गई कि संविधान के आधारभूत तत्वों को बदला या परिवर्तित नहीं किया जा 
सकता तो इसके परिणामस्वरूप संदिधान में किए गए प्रत्येक संशोधन के सम्बन्ध में 
मुकदमेबाजी होगी। अनुच्छेद 368 के स्पष्ट झ्ब्दों के प्राधार पर संशोधन की क्क्ति पर 
किसी विवक्षित परिसौमा का प्रतुप्तान लगाना सम्भव नहीं है । न्यायाधिषति हिंदापतुस्लाह 
(जो बाद में मुख्य स्थायाधिपंति बने) हे विवक्षित परिसोमा्रों के प्रश्न पर चर्चा की थी 
प्रौर इस विषय र विभिम्त लेखों का उल्लेख किया था। उतहोंते इस सामले पर 
कोई राय प्रभिव्यकत नहीं की क्‍योंकि उनके वियार से हमारे संविधान में प्रनुक्छेद 3 (2) 
के भस्तगंत सांविधानिक संक्षोघन भी प्राते हैं। स्यायाविपति बछावत ते मामले को यह 
कहते हुए भिपटा दिया कि इस दलील में संविधान की गतिशौल प्रकृति की और ब्यान नहीं 
दिया गया है। स्याथाधिपतिं रामस्वामी, ते विवक्षित परिसीमाह्ों पर आवारित दलोल 
को इस प्राघार पर स्पष्टतः तामंजुर कर दिया कि यदि संशोधन करते की शाक्ित प्रभुत्व 
पर अवलम्बित है सो उसमें कोई परिसीमा नहीं हो सकती है । 

दूसरे प्रवगगे में प्राने बाले मामले तिश्चित रूप से सनेक हैं। यह यारस्वार भविकथित 
किया गया है कि विधायी शक्ति पर विवक्लित परिसतीमा होती है, विधानमण्दस श्रनियायें 
विधायी हृश्यों का प्रत्यायोजन तहीं कर सफता है । स्पायाधिषति मुश्चर्जी (जों बाद में मुख्य 
स्य(याधिपति बने) ने दिहल्ली लॉज ऐक्ट, 972 के मामले (7) में स्पष्ट भाषा में कहा 
था कि विधायी शक्ति के प्रयोग में प्रत्यायोजन के प्रभिकार की विवक्ष। केवल उच्च सीधा 
तक की जा सकती है. जहां तक इस क्षाकित के प्रयोग का प्रभावी प्ौर पुर्ण बनाया जाना 
प्रावशयक हो । प्रत्य/योजन के क्षेत्र में विधानमण्डल पर इसो विवक्षित परिक्षीमा की 


* राजनारायण सिंह दमाम पटला प्रशातम (2), हरि प्रांकर धागल्त। वनाप मध्य प्रदेक्-राज्य(3) 


अत लास संभनवाला बनाम ुस्मई राज्य(+), दिल्ली मगर मिगम बनाम बिहला कॉल 
घिल्स (४) परोर प्रेबास, डौ० एस० दतास ऐजाब रा्य(*) में सहायता ली गई थी। 
विध/मघण्डलों पर बिवक्षित परिसीमाएं भी लग।ई गई हैं, जो ऐसे विधानों को ध्रविधिधार्य 
बनाती हैँ जिनमें स्यायिक ज्रक्ति पर अंकुश हो! [उदाहरशार्थ वेणिए भरी पृथ्वी कॉटन 
भिल्स खिमिटेह धनाम॑ बरोच रो स्थूनिसपेलिंटी प्लोर कुछ प्रस्य(?) भोर भ्रहमदाबाद तगर 
सिसस भ्रहृभवााद शहर बनाम स्यू दोरेक रिपतिग एक वीविग कस्पी लिमिटेड(”)]। 
इससे पूर्व कि हम प्रग्य देझों के न्‍्यायात्षधों द्वारा विनिद्िचत म।मलों पर विचार 


करें, कुछ ऐसे सांबिधानिक उपवग्धों का तिर्देश करना उपयोगी होगा जो उन विवक्षाप्रों 
के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हैं जिन्हें उनकी भाषा भौर संदभ से विवज्षित किया जा सकता 


(2) (957) एश० धी० भार० 247, 984-985, 


(१) (955) ) एश्० सी० प्रार० 290. 

(*) (955) । एस० स्ी० आार० 380. 

(4) (96) ! एस० सी० प्रार० 34]. 

(5) (968) 3 एस० सी» श्रार० 254. 

(*) (959) सप्लीमेण्ड | एस» सी० भ्रार० 792. 

(१) (970) । एस० सी० भ्रार० 388, 392-393«[970] 2 उप्त० नि* १० 302. 
() (97)  एस० सी० ब्वार० 288, 294-297. 
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है। इस सम्वा्ध में प्रवग उपयस्ध स्थयं ग्रनुस्छेद 368 है। पूर्ववर्ती विवेचन के प्रक्रम पर 
यह देखा गया है कि संक्षोधन की शक्तित विवश्ञा द्वारा ही केवल इसी श्रनुच्छेद में पाई गई 
है क्योंकि ध्रभिश्यवत रूप से यह झक्ति इस अनुच्छेद में प्रदत्त नही है। बिह्वान्‌ महासॉलिस्िटर 
ने यह स्वीकार कर लिया हे कि विव्लां द्वारा विभिस्त्र अनुच्छेद, परम्तुक के ख़ण्हों 
में प्रस्तविष्ट ग्रभिव्यक्त छ्षमित को प्रभावों अनाने को प्रावदशकता के कारण शामिल हैं, 
झदाहरजार् प्रभुच्छैद 52 ग्रौर 53 को ऐसे पढ़ा जाना चाहिए मानों उनमें विवक्षित रूप 
से प्रनुच्छेद 54 भ्ौर 55 का, जो कि परूतुक के क्षण्ड (क) में भ्रभिव्यवत रूप सरे वशित 
नहीं है, संश्नोधस करने की ज्ञक्ति सम्पिलित है।यह विवक्षा की गई है कि राष्ट्रपति को 
का्यपालिका का प्ररूपिक ये सांविधानिक प्रखास बताया गश है औ्ौर वास्तविक क!र्यपालिक 
शक्ति मंत्रिपरिबद्‌ और मंत्रिमण्डल में निहित होशो है। भरगुच्छेद 53 में यह घोषित है (7) 
कि संघ की कार्यवालिका वक़्त राष्ट्रपति में निहित होगी । श्रनुच्छेद 74 मंत्रिपरिपद्‌ का, 
जिसका प्रधान प्रघानप्रम्त्री होगा, राष्ट्रपति को ग्रपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता 
और मंबणा देने के लिए उपयन्ध करता है। धनुच्छेद ?5 में कह्दा गया है कि प्रधानपंत्री 
वी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा सदा श्स्य मंत्रियों की तियुक्ति राष्ट्रपति प्रधनर्॑त्री की 
अंग्रणां पर करेगा। राष्ट्रपति के श्रसःद पर्येग्त मंत्रों अपने पद थारण करेंगे श्रौर 
मंस्विपरिषद्‌ लोक-संभा के प्रति स्रायुहिक रूप से उत्तरदायी होथो। यद्ञपि राष्ट्रपति की 
कार्पपालिक शक्ति श्पष्ट रूप से भ्रस्ीमित रूप में प्रभिव्कक्त है तथापि उनकी श्क्ति पर 
बिवक्षित परिसौषा इस प्रानार पर सगाई गई है कि वह कार्यपलिका का प्रहपिक या 
स्ांविध[नि+ प्रधान है प्रौर बास्उविक कार्यवासिक क्षक्ति मंविवरिषद्‌ पें निहित होती है ॥ 
इस निष्कष के वारे में ओ कि संत्रिमण०्शलीय शासन पढ़ति को विवक्षाश्रों पर श्राघारित है, 
यह कहा जा सकता है कि इसमें राध्ट्रवति भौर राज्यपालों को श्रक्तियों पर विवक्षित 
_परिसीमा लगाई गई है। 

महाराष्ट्र के मह।धिवकता के प्रति पूर्रा सदूमाव रखते हुए, वह कह दिया जाए 
कि न्यायालय यह नहीं चाहता था कि ये इस बारे में विस्तार से कहे कि राष्ट्रपति या 
राज्यपाल सांविधामिक प्रघान है और मंत्रिमण्डलीय शासन पद्धति से कोव सी विवक्षाएं 
हत्पन्न होंगी। इस पर दिए गए विनिश्चषों कै भ्रति निर्देश यह देखने के अयो डनार्थ किया 
जा रहा है कि उनके ध्नुतार राष्ट्रपति या राज्यपाल में, यद्धपि, पूरांकायंपा लिक शक्ितिर्शा 
निद्वित हैं तवापि वे व्यक्तिगत रूप से उतका प्रयोग नहीं कर झूकते हैं श्लोर केवल 


मंत्रिफरिषद्‌ ही सभी कार्यपालिक कृत्यों का अयोग करती हैं। हेसा संविधान में इस प्रमाव 


के किन्‍्हीं प्रभिम्यक्यत उपय्धों के त होने पर है। 

इसके पष्थात्‌ विज्ञारांधीन भ्रश्त को विनिद्िचित करने के लिए प्रिवी काउभ्सिव के 
इस बिनिश्चयों के ज्ति निर्देश कर दिया जाए जिनका एक या अन्य पक्षकार ने ग्रवसम्द 
लिया है॥ महाराष्ट्र के महाधिववता से बदीन बनाम जुराह() में प्रतिवादित सिद्धांत पर 
अर्यधिक जोर दिया है। उनके ध्नुसार, यह मामसा फेटरल स्यायाखय एवं इस स्यायांलय 
द्वारा आरम्वार श्रभुसरित किया णया है। सिद्धांत यह हैं कि जब इस बारे में कोई परत 


(?) धार० एप० राम जवायः कपूर और कुछ अम्य बाय पंजाब राज्य (955) 2-- 
एस० ज्ी० भार० 225. स 
(5) (878) 3 ए० सी० 889, .904-5. 
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वैदा हो कि विहित सौमाझ्रों का अतिलंधन हुआ। है तो व्यायालय को लिखत के उन 
'नियंधनों पर विश्वार करता चाहिए “जिनके द्वारा विधायी शक्तियां सकारात्मक रूप से 
सुजित हुई थीं और जिनके द्वारा वे नकारात्मक रूप से निर्यस्पित की गई थीं। यदि जो 
कुछ भी किया गया है वह उन सकारात्मक झड्दों की साधारण परिश्रि के भोतर जो कवित 
बअरदान करलीं हैं, विभायी काम है, भ्रौर यदि वह किसी ऐसी प्रभिव्यकत झर्तें या भिवंस्धन 
का प्रतिक्रमण कहीं करत है जिसके तारा वह शक्ति सीमित है तो कोई न्यायालय उन शर्तों 
या निवबेस्धनों की झागै जांच नहीं करेगा या ब्रास्वमिक्त हुप में तन शर्तों प्रोर मिवेश्थतों का 
विस्तार तहीं करेगा ।” इस विनिश्चय का निर्णवाधार यह है कि सल्लर्त विधान झ्ौर 
विधायी शक्ति के प्रश्यायोजम के बीच प्रभेद करना चाहिए प्रौर.यदह कि विधावमष्टल सशते 
बिघान बनाने के सम्बस्ध में किती प्रभिव्यकत प्रतियेधत्मक झम्दों के त होने पर सशर्त विधान 
बना सकता है। सकारात्मक खतित प्रदत्त करमे ध्ौर ऐसी शक्ति पर प्रभिव्यक्त निेस्धन 
ने होने की बाबत साध।रणत:ः उद्धृत क्षब्दों का प्रयोग केवल इस दलील का बिरोध करते 
के लिए हो किया जाता है फि सश्नत विधान विवक्षा द्वारा वर्णित है। यह बात महत्त्वपूर्ण 
है कि यदि प्रयीन बनाम बुराहु(!) के मामले को हस रूप में मानना है कि उसमें यह 
सिद्धांत प्रश्िकथित है कि सांविधानिक क्षक्तिणं कैवल सकार।(त्मक छच्दों में ही प्रदत की 
जानी धाहिएं, तो स्वयं प्रत्यधियों की इस दसील में कभी है कि भनुच्छेव 268 (श्ौबीसर्वे 
संशोधन के पूर्व) की भाषा से प्रावध्यक विवक्ष। द्वारा ही संक्षोषन करने की शक्षित के 


« स्रोत के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वह इस श्रनुन्छेद में है। प्रभिव्यक्त या 


सकाराश्मक भ्रश्दों में ऐसे कोई क्षम्द तहीं हैं जो ऐसी शक्ति अदान करते हों । निस्ख॑देह 
गोखक नाथ के सामले (?) में इस प्रधत पर भश्यधिक मतभेद था। भुकय स्थायाधिपति 
सुध्वा राव ने, जिनके साथ धार प्रन्य भ्यायाधीश सहमत हुए ये, प्रमिनिर्धारित किया था 
कि संशोधन करने की शक्तित का स्रोत भ्रवशिष्ट उपबस्ध प्रदत्त करते वाले उपयस्षों प्र्यातू 
सप्तम पनुसूत्री की प्रविष्टि 97 के साथ पठित भ्रभुच्छेद 248, में पाया जाता है। प्रत्य 
झः स्यायाभीक्षों का, जिनमें न्‍्यायाधिप्रति हिंदायतुस्लाह भी थे, यह मत था कि यहे ख्लवित 
हवये प्रनुष्छेव 368 में पाई जाती है । 

इनिदिएटिव एच्ड रेफ़रेध्डम ऐक्ट के मामसे (२) में पंक्षेप में स्थिति यह थो कि 
दि ब्रिटिक्ष नाथ प्रमे रीका ऐवट, 867, धारा 92 पीर्ष () में, जो प्र।्तीय विधानमण्डभों 
को “लैपिटनेण्ट गव्तेर के पद के छिवाए” प्रान्त के संविधान का संज्नोधन करने के लिए सम्क्त 
अनाता था, ऐसी विधि तनाने को झ्पवर्जित क्रिया गया था जो फ्राउन, खेफ्टिलेब्ट गर्भ र के 
माध्यम से, जो कि प्रत्यक्ष: क्ाज़त का प्रतिनिधि था, रक्षता था । मनीटोबा क्धितसभा 
ने इनिश्षिएटिव एण्ड रैफरेण्डम ऐक्ट पारित किया । यह प्रस्थापित विधि को मतदाताधों 
के ऐसे निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सेपिटनेब्ट गंवर्तर को विवश करता भा भो 
विधानगच्छल से, जिसका कि वह सांविधानिक प्रधान था, पुर्णतेया भिन्न था। प्रिबी 
काउस्पिश्ल की यह राय थी कि उपवन्धों के या उस विधि के भ्धीन लैफ्शिष्ट गवर्नर 
पस्थापित विधि के प्रधितियम के भ्रनु्धार पारित होने पर उसको वास्तविक विधि बनने से 
रोकने के लिए शक्तिहीन धता दिया बया है। उस प्रथिनियम की भांवा का श्रथन्वियत 


हा तह्लक) $ ह० जी 889, 904-5. 


(१ (967) 2 एस० सरी० श्रार० 762. 
(४) (99) ए* बी० 935. 


380 उच्चतम न्यायालथ मिर्णेय पत्रिका [973] 2 उम्० मि० प० 


झाशय के विपरीत नहीं किया जा सकता था, जिससे कि विधानमण्डल का अभिन्‍न भंय होने 
के रूप में उपराज्यपाल-की स्थिति पर गस्मौर प्रभाव पड़ता या और उन प्रथिकारों को 
कप करता था जो कि उस स्थिति के विधिक सिद्धांतों के अनुसार महत्वपूर्ण थे । [867 
के अ्रधिविय्र की छारा 92 श्रान्त की विघायी शजित से धपने विधानमण्डल को प्रौर 
कैबले विधानमच्यल के ही सौंपती है । ऐसा तिकाय जिसे धपते को सौँपे गए विषयों पर 
विधान बनाने की क्षक्तित है प्लौर वह शक्ति उतनी काफी है, जिंतती कि कनाडा में 
परग्तीय विधानमण्हल की है, “प्रपनी हेसियत को यथावत्‌ रखते हुए ग्रधीतस्थ प्रेभिकरण 
' की सहायता प्राप्त कर सकता है “किम्तु इसका यह ग्रथ नहीं 

'कि यह प्रपनी सामस्यं से एक ऐसी नई विधायी शक्ति बना सकता पर दे सझता है, जो 
उस अ्धिनियभ द्वारा तहीं बताई गई है जिश्के आधार पर वह स्वयं बना है ।(!) 

यह माभसा 'च्चीसवें संशोधन के उस भाग की विधिमास्थता पर विधार करते के 
लिए भ्रधिक सुसंगत है, जिसके द्वारा अनुच्छेद 3((ग] प्रस्त स्थापित किया गश था, 
किग्तु इससे स्पष्ट है कि ब्रिटिश मार्च श्रमरौका ऐक्ट, ।867 के सांविधानिक उपबस्थों 
में, जो उस प्रधिनियम द्वारा गठित किए गए प्रएशों के विदासअ्रण्डल को विधायी शबित 
प्रदान करते हैं, विवक्षित परिसोषा भानी गई यी । 

अंक्‍्कॉले बनाम शिग (*) सांविधानिक प्रइनों के विषय में एक पश्रश्य मायला 
है । क्वीस्संलेण्ड (आस्ट्रे लिया) के विधान प््डल को किसो अधितियम में ऐेसा उपबस्ध 
झामिल करने की लक्ति थी जो 959 के सपरिषद्‌ आरादेश में अन्तविष्ट पमिव्यवत 
लि्बेस्पनों के भीतर मे हो । किस्तु क्वोन्सलेष्ड के संविधात के निबन्धनों के विपरीत, 
“इसको दी प्ई संदोधन की शक्तियों के अ्यीन प्रश्तयत निवस्वन का पहले संक्ोधव किए 
बिना, इ्टस्ट्रियस झ्राविट्रेशन ऐक्ट, ॥96 में ऐसे उपयन्ध थे जो सपरिषद्‌ सरकार को 
ौद्योगिक माध्यस्थम न्‍्यायालय के किसी न्‍्यायाधरोश्न की नियुक्षित क्दोन्‍्सलेण्ड के सुप्रोम 
कोर्ट के न्‍्यायाघीक्षा के रूप में करने के लिए प्राधिकृत करते ये । नियंत्रित झौर प्रवियंत्रित 
संविधान के बीच प्रभेद स्पष्ट करके के पश्चात्‌, घानतोय न्यायाधीक्षों वे इस दलील की 
परीक्षा की कि क्वीम्पलैण्ड के भ्रंविधान को ऐसा विधान प्रधिनियप्रित करके हो परिवतित 
नहीं किया जा स+तो था जो उसके झनुच्छेदों के विष्द हो। उसे के३ल ऐसे ग्रधिनियम द्वारा 
बरिदर्तित किया जा सकता था जो उसके सम्बन्ध में निदिष्ट स्पष्ट श्लौर सही भाषा में उसे 
परिवर्तित करने के विषानमण्डस के श्राप को प्रकथित ,करे और फसतस्वरूप उसके 
अद्त्तैमान उपवस्धों द्वारा उस ब्राश्य को श्रभावी बनाए। यह दलौल यह कहते हुए 
जामंजूर कर दी गई (१)। 

«इम्पीरियल जैजिस्लेचर की किसी सुसंगत समय पद गवजात भ्रास्ट्रे लियाई 
विधानमण्डलों को विधायी शवित को बांधने या तियन्त्रित करते की नोति 
नहीं थी // 
कल्लोनियल लॉज वेखिड्टी ऐक्ट, 865 की बारा 5 के दारे में ग्रमितिर्वारित 

» किया गया था कि वह उपनिवेश्धीय विधातमण्डलों को स्यायाखय स्थापित करने ग्रौर डम्हेँ 
(0), (99) ९० सी० 935, 945. 

>. (7) (920) ए« ही* 69. 

» (३) बचयोपरि 206. 
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उत्प्रादित प्रौर पुनरगंठित करने का अधिकार स्पष्टत: प्रदान करती है ॥ यह प्रश्न उठाया 
गया था कि. 867 का कॉंस्टिद्यूज्न ऐक्ट, ऐसी प्रकृति के कतिपव मूत्र प्राघारभूत 
पपबर्ध भ्रधितियमित करता है जिससे संविधान तियंत्रित बन जाता है। यह कहा गया 
यथा कि.यदि इस प्रक्रारका प्रिवतंन अनुध्यात है तो अधिनियम को भत्यधिक लम्बी 
प्रस्तावता में कोई संकेश उस झाश्य का प्रवरेय होता । माननीय. प।याधीशों को प्रस्तावना 
में कही पर मो ऐसा कोई संकेत: नहीं मिला कि सर्वेश्रथम ऐसे उपबत्ध करने का 
्राक्षय था जो पवित्र हों श्रधवा जोः कप्त से कम -ऐसी रीतियों द्वारा उपास्तरित करिए जा 
सकते हों जो पहले कंदपि अपैक्षित मे थीं। प्रस्तिम रूप से यह ग्रभिनिर्वारित किया गया 
कि क्वीस्सलप्ड का विधातमण्डल विशेष मामलों में उसको भ्ववित निर्यन्धित होते के सिवाए, 
अ्रपने राज्य का स्थ्रय॑ अ्रणेता है। ऐसा कोई निर्बन्धन साबित ने हो पाया प्रौर बस्तुतः 
कीई विद्यमान भी नहीं था। 

अद्ढाराष्ट्र के महाधिवकता ने भ्रास्ट्रों लिया के उच्च स्यायालय के स्या० इसाक प्रौर 
रिच के विसम्मत निरंय से, जिसका उपरोक्त मापसे में श्रिवी काउन्सिस द्वारा धनुमोदन 
किया गया यथा, निम्नलिखित निष्कर्ष निकालने चाहे हैं - * 

(।) जब तक कि संवियान के किस्ती भाग का संक्षोध्रन करते के लिए 
विहित विशेष श्रक्रिणत ने हो तब तक संविधान प्रनियन्त्रित है धौर उसे किसी 
साधारण विधि भ्रधितियमित करने के लिए प्रधिष्थित रीति द्वारा संशोवित 
किया ज़ा सकता है प्रौर इसलिए संविधान से भसंगंत प९चात्‌वर्ती विधि उत्त सीमा 
तक संसिधान का मिरसत करेगी । 

+.. (2) बृद्दत्‌ रूप सेया सांपाध्यतः झतियस्त्रित संविधान में ऐसा एक या 
अधिक उपयस्ध हो प्कता है जो उप्के संशोधत के. लिए भिस्त प्रक्रिया बिहित 
करे। ऐसी दशा में साधारश विधि उसका संशोधन तहीं करतो है भौर यदि 
संशोधन को प्रभावी बताया है तो उस प्रक्तिपा का यथाबतू पालन किया 
जाना बाहिए।... हु 

(3) शक्ति को परिस्तीध्ित करने विषयक विवक्षा सामास्य सिद्धाम्शों से 
नहीं ली ज्ञानी चाहिए भपिदु श्रिव्यकत्त था प्रनिवायंत्ः विवक्षित १रिसीमाध्रों 
से ही ली जागी चाहिए। (मेंहश्व देने के लिए रेलांकित किया गया है) 

(4) उपभिवेशोस विधानमण्डलों को शवितत देते हुए ब्रिठेस की संसद्‌ से 
865 में ही श्रश्पष्ट प्रकृति की परिसीमाएं लगाने से इंकार किया था। किन्तु 
उसने उन परिसीमा्ों को सापेक्ष मानकों उद्ाहरणा्थ कानून, कानूनी 
बिनियमन भ्रादि तक सीमित .रखा था। 
हमने पहले ही इस दलील को तामस्जुर कर दिया है कि नियस्व्रित और भ्रवियरित्रत 

संविधान के बीच एरूपात्र.भ्रस्तर मद है कि नियस्त्रित संविधान में संविधान के किसी भाय 
का संशोधन करने के' लिए जिहित- प्रक्रिा का यथावत्‌ पॉलग किया जाता है। दूसरा 
प्रतिपादन मी इसी प्रकार का है शौर उसका शायद ही विशेष क्रिया जा सके । जहां तक 
कि शीसरे धौर चौथे प्रतिपादन का रम्बस्ध है, केवल यह कहा जाता प्रावश्यक है कि सेककॉले 
के मामले (7) में प्रत्यथियों की श्रोर से काउस्सेल ढ्ररा व्िवक्षित परिशीमा के सम्बन्ध 
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में यह गांग की गई थो कि बवीस्सलेण्ड के विधानमण्डल को पहले संविधान का संशोधन 
करना कहिए ग्रोर फिर ऐसा अधिनियम पारित करना चाहिए जो प्रस्यया घसंगत होता । 
क्योंकि संविधात का संझोथन नहीं किया गया था। यह दसीस इस रूप में नामस्‍्जुर कर 
दी गई। सेक्कॉले के मामले (/) में संविधान पनियन्वित था भौर इसलिए क्वीस्प्ल॑ण्ड के 
विध्ानमण्दल को संविधान का भंग करने बाली किसी भी विधि को घधिनियत्रित करते 
की शकित थी । इसके ग्रतिरिवत लाई बकिनहेश ने मैक्कॉले के माथले(!) में एड बिद्तापूर्ण 
अवतरणा में स्वयं सांविभानिक विधिक्रे जिस्‍्तार पर लेखकों के बीच मतभेद होते का 
निर्देश किया है, "जिसका सम्बन्ध मुख्यतः उस राष्ट्र को भावनाश्रों भौर प्रतिभा के साथ 
हो सकता है, जिसमें कि वह विधिष्ट संविधान अवाया गया है” । कुछ समुदायों ने “इस 
घारणा को मानने में संकोच प्रकट किया है कि ठतकी पीढ़ी में मुद्धिकता धौर दूरवशिता 
का हीयी स्वीकार किया गया है जो कि उनके उत्तराधिकारियों में नहीं होगी या ने हो // 
जिम्होंने दूसरा मत भ्रपमायां है, वे श्लायद यह मानते हैं कि “ऐसे मामले में निश्चितता ग्रौर 
स्थिरता सर्वाधिक भावशयक हैं /” यह इंगित किया गया कि पाठ्य पुस्तकों के सेखकों द्वारा 
इस दो प्रकार के विरोधी संविधान के बच ग्रग्तर बताने के लिए प्रिग्न शब्दों का प्रयोग 
किया गया है| यह भी कहा गया कि-- 
"एक को नियरित्रत प्ौर दूसरे को धनियम्त्रित संविधान कह कर, था कोई 
प्रय् नाम वेकर, उनको. विश्ेषताग्रों को शायद स्पष्टत: प्रदर्शित किया जा 
सकती है।/ 


लाई वकिनहेद ने 'तिपस्कित' प्रौर “ग्रमियस्क्ित' इन दोतों शादों को पर्षावेतः 
विधिक ह्दों के रूप में वरिभादित करने का कोई प्रवास नहीं किया, प्रपितु उनका प्रपोग 
सुविवाज़र्य प्रभिष्यक्तियों के रूप में किया है । 


भगमा महत्त्वपूर्ण मामणा प्रदर्नी जनरल फॉर न्यू साउथ बेल्स बनाभ ड्रेसोबन (*) 
है। न्यू साउथ वेत्स दे विधानमण्डल क्षरा प्रधिनिवमित कांस्टिट्यूशन ऐक्ट, 902, सन्‌ 
929 में धारा 7-ए को जोड़कर संशोधित क्रिथा थया था, जिसमें उतवम्धित था कि 
विधान परिषद्‌ को समाप्त करते विषयक कोई विधेषक राज्यवास को हिज मैजिस्टि की 
प्रमुभति के लिए तथ तक पेश नहीं किया जाना चाहिए जब तक उस्तका प्रनुपोदन उस 
धारा के अनुसार किए गए निवेदन पर मतवाने करने दाले बहुसंश्यक म्रतदाताश्रों द्वारा म 
कर दिया जाए। यही उपबन्ध उस घारा का तिरसतन करने विषयक विधेषक को लागू 
होता था। 930 में विधानमण्डल द्वारा दो विश्वेयक पारित किए गए । एक धारा १०० 
को निरसित करने के बारे में था श्रौर वृतता विधान परिषद्‌ को समाप्त करते की बाबत 
था। इन दोनों विक्षेयकों में गे कोई भीघारा 7-0 से भनुसार शनुपोदित महीं वा। 
कलोनियल लॉज़ वेशिडिटी ऐक्ट, | 865 की घारा 5 के प्रति निर्देश किया गण, जो राज्य 
के विध/मम०इल की संविधान की बोजत भ्रम्य बातों के साथ-साथ विधिवां बनाने की पूर्श 
शकित ऐसी “रीति और प्राह्प” में देती है जैसो गमय-समय पर संतद्‌ के किसी 
पधिनियम द्वारा, लेटस पेटेण्ट, उपनिवेश्व फादि में प्रवृत्त उपनिवेशीय विधि द्वारा उपबन्धित 
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हो । यह प्रभिनिर्धास्ति किया गया था कि सम्पूर्ण घारा 7-ए को विरणिस करने के लिए 
राज्य का विधानधण्डल कलोनियल लॉज़ बेलिडिंटी ऐक्ट कौ घारा 5 के ग्रधीत सक्षम था 
यह उपवग्ध कि विधेयकों को पेश करते के पूर्व निर्वाचकों द्वारा ग्रनुमतोदित किया जाना 
चाहिए, अरूप प्रौर रीति सम्बन्धी: उपबन्ध था प्लौर तदतुसार विभेयकों को तब तक 
विधिपूर्ण रूप से पेश नहीं किया जा सकता था जब तक उनका ग्रनुमोदत मत देने वाले 
बहुसंध्यक तिवाचकों हारा गे किया गया हो। झभेक दलीलें दी गई हैं जिनमें से 
निभ्न लिखित क। उल्लेख रुर विया जाए-- 
(क) स्यू साउथ वेल्स के विधानमण्डल को हम्पीरियल स्टेट्यूट्स हारा 
तंबिधान में परिवर्तन करने की प्रोर ऐसे विछ्यममण्डल को शक्त्तिपों श्रौर प्रक्रिया 
में परिवर्तेन करने की पूर्ण क्क्ति दी गई थो । 
(ज) विधानमण्श्ल हाश एक बार संविधान यह बावितयों एवं प्रक्रि] का 
परिवर्तन कर देने पर जो संविधान झट छाक्ितर्या श्रोर प्रक्रिया पहले थीं वे नहीं 
रहीं भौर उनके स्थात पर नथा संविधान भौर शवितयां प्तिस्थ।पित हो गईं। 
मानमौय स्पायाघीक्षों के प्रनुस्तर, यह मानते ॥(ुए कि संविधान की धारा. 4 पद 
भी डुद्ध प्रकर्ततीय प्रभाव रखती है, इसका उत्तर पूर्ण कण से सोविधानिक कालूब की 
चारा 4 के साथ परठित' कालोनियल लॉज बेलिडिटी ऐक्ट की धारा 5 के प्रये पर विचार 
करने पर निर्भर करेगा । प्म्पूरों धारा 7-7 को प्रधिनिवमित करना सक्षम प्रभिनिर्धारित 
किया गया था। तथापि, प्रिजी काउस्सिल ने श्रमितिर्धारित किथा कि निरस्त करने बाले 
विधेयक के दोनों सदनों हार! पारित हो जाते पर वह विहिंत रीति में निर्यायकों का पहले 
अनुमोदन प्राप्त किए बिना राजपाही (रॉयल) प्रभुमति के लिए विधिपूर् रूप से पेता नहीं 
किया जा सकता था ! इसके विधिमास्य रूप से पारित होने के लिए यह विधि घारा 7-ए 
ब्वारा विहित रीति में, जो कि तंत्समय प्रदत थी, पारित होमी चाहिए थी। ट्रेघोषत का 
मामला (7) पूर्णात: स्पष्ट करता है कि प्रिवी काउस्सिल ऐसी परिसोभाग्रों को किस प्रकार 
ब्रव्तित करती है, शशषपि वे प्रक्रिया विषयक परिसीमाएं हैं, जिक्हें उस प्रारूप भौर रीति 
के सम्बरस्थ में, जिकमें कि ऐसा कोई कामूत परिवर्तित या दिरिसित किया जा सकता है, 
सांविधालिक कानून में उपबस्धित किया गया है । 

मे विनिबयय, विज्वेषतः (डेंभोषम का झामला) यह स्पष्ट करते हैं कि प्रियी 
काजस्सिल ने प्रभुतत्वसम्प विधानमण्डल की विधायों शक्तियों की बावत ,नि/्रन को 
मास्पता दी है, यद्यपि यह संविधानिक अ्धितियंम का संशोथन करने के लिए संविधास में 
प्रधिकयित प्ररूप भ्रौर रीति तक ही सीमित हैं। ऐसे देश मैं जो प्र भी संसदीय प्रमुता 
के सिंड्धाम्त पर भ्रदल है, किसी प्रग्य प्रकार की परितीभाएं कुछ-कुछ सिद्धान्त विरुद्ध श्रीर 
परम्परा बिरुद्ध मानी जाएंगी । 

आइबरि करिदेगर ब्रनाम पेड़िक राणासिश्वे(?) में प्रिदी काउर्सिल के विनिइकय 
का दोमों पक्षों की भोर से अत्यधिक अवसम्ब लिया गया है । पिटीझ्नरों की धोर ते उस 
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सतत का समर्थन प्राप्ट किया गया है जो मूल अधिकारों को प्रपरिवतेनीय आनने की बाबत 
हैं। इसमें हुए। यह था कि ब्राइवरि अमेण्डमरेष्ट ऐक्ट, 956 की धारा 4 के झाघार पर 
एक उपबन्ध क्राइयरि ट्रिब्यूनल की नियुक्ति के लिए किया गया था जो स्रिलोन कॉस्टिट्यूशन 
(प्रांर इन काउन्प्रेल, |946) जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'स्रिखोन कांस्टिट्यूशन ऐक्ट कहां 
यया है, की धारा 55 को प्पेक्षाग्रों के विहद्ध था, जिसके श्नुधवार न्यायिक श्रधिकारिपों 
की नियुक्षित स्थाप सेवा ग्रायोग में निहित को गई भी | सिलोन कांस्टिट्यून ऐक्ट को 
धारा 29 को उपधारा (।) में उपयस्धित था कि प्रादेश के उपकन्धों के ब्रध्यधीत रहते 
हुए संसद को उस द्वीप की वाग्ति, व्यवस्का औ्रौर अच्छे प्रशासन के लिए विधियां वनाने की 
जवित है । उ५धारा (2) में तपबन्धित था कि ऐसी कोई विधि (क) किसी धर्प प्रादि को 
विहित नहीं करेगी या उय्के स्वतस्त्र प्रयोग पर निर्वन्धत नहीं लगाएगी। इसके दाद 
खण्ड (जी); (सी) श्रौर (डी) हैं, जिनमें श्रग्य घामिक प्रौर मूल वंश सम्बन्धी मामले 
उपवर्शित हैं, जो कि माननीय स्पायाधीश्लों के ग्रनुत।र विधायी विषय नहीं हो सकते हैं । 
माननौय स्पायाधीज्ञों के शब्दों में “वे स्िलोन के नागरिकों के बीच प्रभिकारों के सत्यविष्ठ 
संतुलन का प्रूतिमिधिस्त करते हैं, जिन मूल शर्तों पर उन्होंने परस्पर संविधान को स्वीकार 
किया था प्रोर इसलिए ये संक्धित के प्रधीत ग्रपरिवरततीव हैं। उपधारा (3) द्वारा 
उपबारा (2) $े उल्लंघव में बनाई गई कोई विधि ऐसे उल्लंघन की सीमा तक घूर्व 
होगी । उपचारा (4) नीचे उद्धृत कर दी जाए-- 


+० (4) इक घास के ग्रघीन प्रपनी शक्षितपों का प्रयोग करते हुए, संसदू 
न इस श्रादेश या सपरिषद्‌ हर मैजिहिट के किसो प्रश्थ प्रादेश के किसी उपदस्ध का 
संक्ोषत शा निरसत इस दीप को लागू करने के सम्बा्ध में कर सकती है; 


परन्तु इस आदेश के किसी उपबरध का संझोधन था तिरसन करने के लिए 
कोई किघेयक राजथाही प्रनुप्रति के त्िए तब तक वेश नहीं किया जाएगा जब 
तक उसने उस प्र भ्रध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित. एक प्रभाशपत्र इस बारे में पृष्झांकित 
न किया हो कि उप्तके पक्ष में प्रतिनिधि स्रभा में दिए पए मतों की संख्या सदन 
की सम्पूर्ण सदस्य संख्या (अ्रनुपस्थित, सदस्यों को मिलाकर) के दो-तिहाई से 
कम नहीं भी । 


अंग्रेजी में यह इस प्रकार है-- 


2((4) ॥0 ७० छक्ष०४5६ ०08. 907४, ए/तक्ष, (0 $९०४०९, 
2क्षक््राए०0 हा बरयशा0 जा इतए:छ। ब्राड 00 ॥9 फ/0शंक्रं०१४ त॑_ (8 
(40, 00 0 था; जोश 040 ग॑ म्क्ष ऐचैशुंध३७/ ० (०णनालं व 9. 
जडीव्काएव १० धीढ वश्नक्0: 
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प्रध्यक्ष द्वारा इस उपधारा के अ्रंघोन दिया गया प्रत्येक प्रभासापत्र सभो 
ब्योजनों के लिए निश्चायक होगा और किसी स्थायाजय में इस पर प्रश्न 

बहीं उठाया जाएगा ।” 
ब्राइवरि अमेध्डमरेष्ट ऐक्ट, ॥958 सिलोन कांस्टिट्यूशन ऐक्ट की धारा 29 की 
उपयारा (4) में श्रस्तविष्ट उपबन्धों के झनुस्तार भ्रधिनियमित नहीं किया गया था। चूंकि 
उसमें संविधान का उल्लंघन हुप्रा था, प्रतः यह मत प्रकट किया गया कि उपवारा (4) में 
प्रपेक्षित रूप में अ्रध्यक्ष द्वारा प्रमाणपत्र का दिया जाना अ्रेघिनियम बनाने की प्रक्रिपा का 
एक भ्रावश्यक श्रंग है। प्रियो काउन्सिल का तिशेष॑ स्य।न इस बात पर ग्रया कि जब 
प्रभुत्वसम्पस्‍न संसद्‌ कोई विधेयक भधिनियमित करना चाहती है भौर उस विभेषक को 
राजकाहो प्रनुप्रति प्राप्त हो जाती है तो क्या वहुं विधिमास्य प्रधिमियम माना जाएगा, 
जगकि उसको पारित करने के दौराम प्रक्रिया सम्बन्धी ब्रुढ़ि हुई थी या वह ऐसा 
प्रविधिमासव भ्रधितियम है, जिसे संसद्‌ फ्रो उस रीति मैं पारित करने की कोई शक्ति नहीं 
थी ? श्रपीलार्थी की दलीलों की परीक्षा करते हुए, घारा 29(3), जो कि धारा 29 (2) 
के उत्लंषन में प्रौर उसके द्वारा प्रतिषिद्ध मापलों की बाबत पारित किसी प्रधितियम को 
परभिव्यक्त रूप से पु बताती है जब कि धारा 29 (4) भें ऐसा कोई फ्वस् नहीं है, 
किस्तु ऐसा प्रतियेध प्रक्रिया! सम्बन्धी नियस्धनों में है, प्रभेद किया गधा था। प्रपील/र्थी 
अआइकरि कमिक्वर (रिस्वत प्रायुक्त) की ग्रोर से मेबकॉले के मानले(') में दिए गए बिनिश्णय 


' का प्रतत्तम्ब लिया गया | यह कहां गया कि जहां तक इसके लिए सेफ्कॉले का मशमजा() 


सुसंगत है, वह वास्तव में श्रपीलाली के तकों के विरुद्ध है। उसे इस प्ाघार पर अम्रेश्च 
बताया मय। कि घिलोव के विश्रातमण्डल में ऐसी विधि पारिश करनी चाही थी जो 
सिलोन कांस्टिट्यूशन ऐक्ट की धारा 55 के विरुद्ध होते के कारण स्थागिक प्रधिकारियों 
की तिगुक्ति विषयक सांगिधानिक उपब्न्‍्धों के विवर्कित परिवर्तत के रुप में, यदि उसे 
विधिमान्य बताना है शो, मानी जानी शाहिए। यह भ्रभिनिर्धारित किया गया कि हस प्रकार 
के परिवतंन यद्यपि वे श्रमिग्पक्षत हैं, केवल ऐसी विधिपों दारा किए जा सकते हैं, 
जियमें कि धारा 29(4) में भ्रधिकृषित विक्षेष विधायी प्रक्षिषा का भनुपालन किपा मया 
हो । सिलोन विधानम९डल को साधारण विधायी शक्ति नहीं थी जिससे कि बह साधारण 
बहुमत संकल्पों द्वासा अपने संविधान का संशोधन कर सके, जेसा कि क्वीम्पलैण्ड के 
कॉस्टिट्यूशन ऐक्ट की धारा 2 के भ्रधीन क्यीन्सलैण्ड के विधातमबण्डल की बाबत 
पाया प्या है। 

महाराष्ट्र के विद्वात्‌ मह।दिवकक्‍्ता ने रानासिणे के मामले(*) में दी गई बलीलों का 
निर्देशन किया है ग्रौर प्राक्षेपित उपकधों की बाथ्त थ्यक्त संतों को कि बे अ्रप्रवर्त्ततीय हैं, 
यह कहते हुए स्पष्ट करने का प्रधोंप्त किया है कि वे मत इतिरोक्ति के हा में थे। उनके 
अनुसार, भत्यर्यों का यह पक्षकषच नहीं था कि कोई उपबन्ध प्ंशोत्रनीय्र महीं है। 
सत्यनिष्ठ करार भादि के सध्यस्ध में निर्देश भो इतिरोक्ति ये क्योंकि प्रपील में 


धारा 29 को उपयारा (2) द्वारा संरक्षित धार्मिक श्रविारों को बाबत कोई प्रइन 


हा ॥ 
७6 ८०००[०४४६ ि ॥॥ 90490868 306 ॥ह॥ ॥06 0६ 40९४४066 ॥॥ &॥9 
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(7) (920) ए० स्ली० 69. 
(2) (965) ए० सी० 472. 
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नहीं उठाया गया था भौर विवायक पूर्णतः भिन्‍न ये। यह दावा किया गया है कि यह 
वितिश्चय प्रत्यधियों को प्रोर से बताई गईं इस स्थिति का समचेन॑ करता है कि तियाश्रत 
संविधान में केवल प्ररूप प्रोर रीति -ही तारिवक होती हैं प्ौर उपरोक्त विनिश्चय इस 
अतिपादन के सम्बन्ध में एक नजोर है कि संशोकन करने की शाजित का प्रधोग करते हुए 
सियरिश्षत संविधात प्रनियंत्रित संविधान. के रूप में सम्परिन्रतित किया जा सकता है। 
संत्तद्‌ की संक्षोघन झरने की दागित की ब।बते कोई विवद्धित परिश्तीम्ा यहां स्व 
अंनुन्चेद 868 का संशोधत करके विराछृत को जा सकती है भौर संशोधन करने को शक्तित 
का इसी झ्क्ति का प्रयोग करने से विस्तार किया जा सकता है। श्रो पालखीवाला के 
अनुसार यह दलील पूर्णतः मिराधार है। १हसी आत यह है कि, प्रिवी का उत्सिल का यह 
मत कैबत्र संशोधन के भ्रूप और रीति की वाबत है धौर वह प्ंश्ोधत की ज्क्ति पर 
सारबान परिसीमा से बिल्कुल भी सम्यन्धित नहीं है। संशोधन करने को दाक्ति पर 
परिसोमा लगाने को बात से विज्वेष विधायी प्रक्रिय। के प्रश्न का भ्रप्त नहों हो सकता 
जिसके प्रति भी माननीय ग्थायधीक्षों ते निशिष्ट किया है। दूधरी बात यह है कि स्लोन 
का संविधात संसद्‌ को संविधान का संशोधन या निरसन करते का प्राधिकार देता है। 
यह शक्ति परनुक्छेद 363 द्वारा प्रद् संशोधन करने की शक्ति से कहीं प्रधिक व्यापक है । 
यह सुझाव दिया है कि रामात्िय का मापला (!) प्रत्यथियों के विरुद्ध एक प्रत्यक्ष नजीर है 
क्योंकि उप्तमें धारपिक प्रौर मूल वंक्षीय भ्रधिकारों को अग्नवर्त्नीय झभिनिर्धारित क्या 
गया था, जिससे स्पष्ट रूप से विवक्षित है कि संसद्‌ स्रिलोन कांस्टिट्यूडन ऐक्ट की 
धाद्य 29 की उपधारा (4) में विहित प्रछप और रीति का ग्रनुततरण करते हुए संविधान 
का संशोधन करने की ग्रपनो शरजित का प्रयोग करने पर भी उन अधिकारों को छीनने के 
लिए सक्षम नहीं है। इस मामले का तात्विक पहुत्त्व यह है कि यद्धपि बह मत माननौष 
न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किग्रा गया था जोकि एक प्रकार से इतिरोक्सि हो सकता है, 
- तथापि वे घिलोन कांह्टिट्यूसन ऐक्ट की घार। 29 से उद्‌भूत होते वाली धावबबरू 
विवक्षाप्रों पर श्राधारित थे प्रौर उन्हें सांकिधानिक उपबस्धों के निर्वेचन के संदर्भ में, जो 
(महाराष्ट्र के मह्माधिवकता वे स्वयं स्वीकार किया) हुपारे संविधान के कुछ भागों के साथ 
विश्षेषत: उन भागों के साथ जो मूल प्रप्िकारों के सम्बम्ध में हैं, काफी समय हैं, 
ज्यक्त किया गया था । 
डॉन जॉन फ्रंसित दशलस लियांये बनाम क्योन(?) ऐसा एक प्रस्य बिनिश्वय 
है, जिस पर पिटीक्षनरीं को ओर से भ्त्यध्रिक प्रवलम्थ लिया गया है। सिखोन की 
संस्द्‌ ने एक ग्रधितिय्म पारित किया था जिसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता को सारबान 
रूप से उपास्तरित किया गया था। ऐसा प्रस्य भातों के साथ-तांव ऐसे फिसो व्यक्ति के 
60 दिलों के निरोध को भूतलक्षी छथ से विधिमास्य शनाते हुए किया गया था, जिसडे 
बारे में ध्राश्न॑ंका हो कि उसने राज्य के क्रिद्ध प्रपराध किया है । इस वर्ग के प्रवराध का, 
जिनके लिए जूरी के बिसा ऐसे तीन स्थाथात्ीक्षों द्वारा, जो कि न्यायपंत्री द्र/र। नाप्निदिष्ट 
हों, बिचारश ग्रादिष्ट किया जा सकता भा, विस्तार किया गया भ्रोर सम्राज्ञी के विश्व 
युद्ध करने के ज्षिए बारण्ट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है। तई न्यूनतम लास्तियां 


(2) (965) ए० सौ० 72. 
(5) (967) ! ए« सी० 259. 
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इस झपराध के लिए उपयन्धित की गई । प्रिवी का ज्स्सिल ने ग्रभिनिर्धारित किया कि ग्राक्षेपित 
विधान में विवानमण्डल द्वारा म्थायिक शक्तियों का बलपुर्वेक भ्रपहरण श्रौर प्रतित्तंघन किया 
जया है, भो कि सिल्लोतर के लिखित संविधान के विश्व है, जिसमें कि भ्याधिक कृत्मों को 
न्यायपालिका में निह्चित तर करते हुए, स्थायपालिका में राजनीतिक, विधाथी कार्मेपालिऊ 
नियंत्रण से मुक्ति सुनिश्चित करमे का ध्ाशय स्पष्ट है प्रौर उसमें वास्तव में ।833 के 
चाढेर प्रॉफ जस्टिस द्वार! स्थापित न्यायिक प्रतिनिधि को झछूता छोड़ा गया है। यह 
विधान शुम्म कहते हुए विसंडित किया गया | सराननीय स्यायाघीक्ों ने ऋर्य बातों के साथ 
यह मत प्रकट किया कि लिखित संविधान बास्े देशों में झक्तियों' का प्रयोग संकिधाने के 
उन निब्धनों के भ्नुसार, जिनसे कि वह प्रष्त की गई हैं, होता चाहिए । स्पायिक सेवा 
श्रायोग द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तित के सम्बन्ध में संगिधात के . उपबस्धों की निदिष्ट 
किया भया श्रौर यह कहा गया कि इन उपलल्तों में स्यायपालिक! में राजनीतिक, विंधांधी 
और कार्यपालिक गियंत्ररा से मुपित सुनिशिभरत करने का प्राशय स्पष्ट है। यह कहा गया 
कि ये उपबन्ध ऐसे संधिवान में पूर्णतः उचित हैं जिसका प्रा्+ यह हो कि न्यायिक क्षक्ति 
कैदस स्याथपासिका में ही निहित होगी । दे ऐसे संविधान में भ्नुषित होंगे जिपके द्वारा 
यह झ्ाशदित हो कि स्यापिक शवित का प्रयोग कार्मपाजिका या विधानमण्डल दोनों ढारा 
किया जाना चाहिए। 
श्री पावश्तीवासा की इस दलील में काफी सार प्रतोत होता है कि उपरोक्त 
विनिश्दय विव्लिश परिसीमा के सिद्धांत पर ध्राधारित है क्योंकि प्र्पथा स्िलोस 
कॉस्टिट्यूक्न ऐक्ड की घारा 29() के भ्रधोंन संधद्‌ उस प्रादेश के उपयरम्धों के प्रध्यधोत 
रहते हुए उस द्वीप की ज्ञार्ति, व्यवस्था प्रौर झच्छे शासन के लिए विधियां बनाने के लिए 
सक्षम है । श्राक्षेपित प्रधितिपर्मितियों की व|स्तविक प्रकृति भौर प्रयोजन के सम्बन्ध में ठोस 
मत व्यक्त किए गए भौर यह रहा गया हि स्थावपालिका के कृत्यों में उनके द्वाथ किए गए 
परियततन न्यायक्षेत्र में जानवूआरूर किया गया गरभीर प्रकृति का हस्तक्षय है। तिम्नलिखित 
प्रवतरण उल्लेखनीय एवं प्रकाश डालने बाला है-- 
यदि इस प्रकार के प्रपितियम विधिमाग्य हों तो विधानमर्छल स्यायिक 
मक़ित को पू्तया प्राष्मसत कर सहत। है श्रौर उसे न्‍्यायाषीक्षों के हाथों से छीन 
सकता है | यह बात सराहुतीय है कि विध/सम०हल का कोई ऐसा स्ामास्य प्राशव 
नहीं है। उससे गम्भीर ल्विति पैदा हों गई थी श्लौर यह मानते हुए, ऐसो 
उपधारणा की ही जानी चाहिए कि उप्ते ऐसा करते की शवित पी श्रौर वह सही 
हौर १२ कार्य कर रहा था उसको सामान्य करने के लिए कठोर उपाय किए गए । 
किम्तु यह विश्वार असंगत है झ्रौर ऐसे प्रधिनियमों को कोई विधितान्यता प्रदाव 
नहीं करता है, जो कि संविधान का श्रतिलंघन करते हैं। जो बात एक बार को 
गई हो, यदि उसे करने दिया जाएं तो उसे भ्रपेक्षाकृत कप संकट में श्र कम गर्मी र 
'परिल्वितियों में पुनः किया जा सकता है भौर इसप्रकार भ्यायिक शक्ति समाप्त हो 
सकती है । इस प्रकार की समाप्ति संविधाम के स्पस्ट आाक्षय है विपरीत है 
केरल राज्य की ओर से सोहस्सद समसुदोग करियाप्प बनाम एश्ू० एश० 
विजेसिन्हू घोर एक ध्रभ्य (!)के मामले को इस प्रतियादन के लिए प्रोडृत किया गया है कि 


(7) (968) एन बी* 77. 
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न्यायिक शवित पंबिशान का संशोधन करके ठिक्ानभफ्डस को श्रंतरित को जा सकती है 
और इस प्रकार विवक्षित परिसीमा के सिद्धान्त को प्रभावहीन बनाया जा सकता है। उच्त 
मामले प्रें कमिशन ऑ्ॉफ इस्क्वारी ऐक्ट के प्रधोन एक रिपोर्ट संधद्‌ के कुछ ऐसे सदस्यों के 
विरुद्ध, जिनमें ग्रपीलार्थी भी एक या, रिव्वत के कतिपय स्ामित हुए प्रमिवाक्ों की बावत 
दी गई थी। एक भ्रधिनियम विशेष के प्रीत ऐडे व्यक्तियों पर जिन्हें अधिनियम लागू 
किया गया, छिविल विर्योग्वताएं अधिरोषित को गई थीं। उसमें यह उसबन्ध भी था कि 
विद्यमान विधि के साथ असंगति होने की दक्षा में वह धचितिप्म भ्रविमावी होता चाहिए। 
श्रपीलार्थी ते उस श्रधिनियम की विधिमान्धत। को इस ग्राघार पर चुनौती दी कि वह 
संविधान से प्रथ्ंगत है और उस द्वास स्थाविक शक्ति को बलपूर्वक छीना गया है। यह 
बर्शित कर दिया जएए कि प्रध्यक्ष ते सिल्ोन के कविधान की घारा 29 (4) के परखुक 
के प्रनुआ्वार इस्पोजिशन श्रॉफ सिविल डिसएविलोटीज (स्पेशल प्रोविशन्स) ऐक्ट के विधेयक 
पर ग्रपने हस्ताक्षरों के साथ एक प्रमाशपत्र पृष्ठांकित क्रिया या । प्रिवो काउस्सिल् ने 
अभिनिर्शारित किया कि उक्त प्रधिनिश्रम विवायी झक्ति का प्रयोग करते हुए पारित 
किया गया है धौर उसको द्वारा न्‍्थायिक झक्ति को वलपूबंक छीमा नहीं यथा है। सिलोसे 
का संविधात सिधंत्रित स्रविधान है ग्रोर अधिनिदम इसलिए भरुंगत विधि है, इस 
श्रधिनियध्र के बारे में पहू मानना चाहिए कि वह रुवियान का संझोपघन करता है जब तक 
कि प्रध्चिनियम के कुछ उपयस्ध, जिसमें प्रतिनियम का झंजिघानिक प्रभाव तहीं माना गया 
हैं, संश्रोधन की छाक्रित पर अधिरोफ्ति सांबिधानिक विवस्थनों में ते पाया जाए। 
कारिटेट्यूशन ऐक्ट की घारा 29(4) के परस्तुक के प्रतिरिक्त उस उपबस्थ वें “प्रमेष्ड भोर 
रिपील” (संशोधन वा निरसम) क्ाम्दों का यह प्र्थान्वियन करने का कोई कारश नहीं था 
कि ये झषब्द प्रतंगत विधि द्वारा किए गए संशोचन या निरसत के सम्बन्ध में भीसाग 
होंगे । धत: इस प्रधिनियम द्वारा संविघात का संशोधन हुश्ला । प्रस्ततः गुणागुण पर यह 
अत्त प्रकट किया गया कि इस निष्कर्ष को देखते हुए कि यह प्रधिनियम् विधि है भ्ौर 
न्यायिक श्रक्षित का प्रयोग मात नहीं है, इस प्रश्न पर विचार करना झावश्यक नहीं था कि 
संसद धारा 2?(4) के परस्तुक के भ्रनुख्तार पारित विधि द्वारा स्पायिक शक्ति ग्रहण कर 
सकती थी झौर उस विधि विश्वेष में उसका प्रयोग कर श्रकती थी या नहीं । 


उपयुक्त वितिश्च॒य की सहायता नलोर के रूप में इस ब्रतियादन के लिए निश्क्‍्य ही 
क्षी जा सकती है कि नियंत्रित संविधान में जी, जहां ऐसे प्रथितियम का, जो उससे प्रसंकत 
होगा भोर जिसके बारे में अभिव्यकत झब्दों में यह नहीं कहा गया है कि वह संझोधन 
करने वाला प्रबिनियम है, संश्ञोषतत करने के लिए प्ररूप प्रोर रीति का पालत किया 
जाता है, वहां इसका प्रभाद संविधान का परिवर्तन करने का होगा । फिस्तु इतसे प्रत्व्ियों 
की शोर से दिए गए छिसो ऐसी दलील का लमर्ंत तहीं होता है कि न्यायिक क्षत्षित हमारे 
संविधान का संशोधन करके विचानमण्डल को अ्रंतरित की आ सकती है । इसके प्रतिरिक्त 
जैसा कि माननीय न्यायादोझों ते भ्रशिव्यक्त रूप से कहा है, सिलोन का संविधात संसद 
को संविधान का “संशोधन या तिरसन” करने के लिए सण्क्त बनाता है प्रौर इसलिए 
स्िज्ञोन की संसद्‌ की संशोधन करने की छक्ति और अनुच्छेद 368 के श्रधोस संशोधन 
करने वाले निकाय की संशोवन करने को अक्ति के बीच कोई तुलना नहीं की 
जा सकती है । 


त्स 
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इसके परंचात्‌ हम आस्ट्रेलिया के न्‍्वायालयों के विनिश्चों पर विचार करेंगे क्योंकि 
उन विनिज्चयों में विवक्षित परिसीमाध्रों को बाबत जो कि अभिव्यक्त परिस्रोमाओ्रों के 
अ्माव में उद्भूत हो सकती हैं, काफो चर्चा की गई है। इन विनिश्ययों में से श्रवेकों 
विनिषलरयों में विधय-कह्तु राष्ट्रमण्डल को करावान की शक्ति की बाबत रहो है। 
आस्ट्रे लिया के संविधान की जारा 5। व्यापक झन्दों में किर्तु कतिपय भमिव्यकत 
आरक्षणों सहित, उदाहरणार्थ यह कि सीम!शुररू समान होना बाहिए, यह कि कराधात 
सम्वस्धी विधियां रोज्यों के बीच भेदमाव न करें, न ही राजस्व सम्बन्धी विधिवां एक राज्य 
की अ्रपेक्षा दूसरे राज्य को प्रषिसान दें, राष्ट्रमष्डल को कराधान के संबंध में विधायी 
श्रक्षित प्रदान करतो है ) घारो ।[4 राष्ट्रमब्हल को राज्य की किसी प्रकार की सम्पत्ति 
प्र कर लगाने से वर्जित करती है। एमेलम्मेटेड सोसाइटी ध्रॉफ हस्जीनियसे वताम एलावड 
स्टीमप्िप कम्पनी सिल्रिटेड (7) में प्रास्ट्रेलिया उच्च स्शायाज्य ने क्‍्वीत बनाभ बुराह (2) 
प्रौर प्रटनों जयरल भ्रांफ प्रोष्टेरियो बनाम श्रटर्नो जमरल ध्ॉफ कनाडा (3) में प्रिवो 
काउब्सिल द्वारा प्रधिकवित संविधान के पर्थास्वयन ने इस सिद्धान्त को स्वीछार किया कि 
एकमात्र रास्ता जिसके द्वारा स्यायोत्रय यह प्रवधारित कर सकता है कि बा विधायी शक्ति 
विदय्क डिहित परिसीमाशों का अ्रतिलंधन हुआ है या तहीं, “उस लिखत के निवन्‍्वनों को 
जिसके द्वारा सकारात्मक रूप से विधायो शक्ति का सुजन हुप्रा था श्र जिसके द्वारा 
जकाराश्यक रूप से उम्हें तिर्बन्धित किया गया वा, देखना है” । झ।वश्यकता को नीति के 
ग्राघार, भो कि परिसंघोय डिस्म के शासन को प्रकृति से जद्भूत होतो है था खबूभूत हुई 
मानी जाती है, उसको बाबत कोई ध्नुमान नहीं लगाया जाना चाहिए ॥ न ही स्प।पालप को 
विधानमण्डल के हेतु के बारे में प्रमुवात लगाना त्राहिए, ह्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि 
एक बार यह भभिनिदिचत हो जाने पर कि बाक्त का श्रयोग पर्थान्वश्न के समास्य तिप्रमों 
के भ्नुसार किया गया है, मे शब्द संविधान में अ्रक्ति के श्रयोग के विछद्ध विवक्षित 
परिसीमाझों के रे में किसी प्रतिपादव का खंडन करते हैं। इस्जोजियस घाले मामले (।) 
का ऐसा निर्वंचन, जिसके बारे में प्रतु्नान है कि उसने सदा के लिए विव्लित परितीमांग्रों 
का सिद्धान्त समाप्त कर दिया वा, सर्वक्षम्मति से स्वीकार नहीं किया गया है, न ही ऊपर 
ब्रधिकथित मापमान का पालत किया स्या है| झठनों जनरल फरार न्यू साउथ बेत्स बनाम 
अआभ्री एस्पलॉइज यूनियन (+) में स्या+ हिंगिस्थ ने इस बारे में सावधान किया कि 
“व्पि संविधान के ख्॒ठ्दों का निर्वषन, उन्हीं निर्दचनन के सिद्ध/न्तों पर करता है जो कि 
किसी स्रामान्य विधि को लागू होते हैं, तथापि निवंचन के ०ही सिद्ध गत हमें प्रधितिधम के 
स्वरूप झौर परिति को ध्यान मे रखने के लिए विवश्ष करते हें” जिससे हम यह याद रखें 
कि वह एक संविधान हैं, एक ऐसा तस्‍्त्र है जिसके प्रथीन विदियां बेंनाई जाती हैं ग्रोर 
कैबस भ्रधिनियम ही तहों है जो कि येह घोषित करता है कि विधि कथा होनी है। 


(१) (920) 28 सी० एशच० धार» 29. 


8] (878) 3 ए० सी० 889. 
(३) (92) ए० खौ० 57. 
(+) (908) 6 सी० एल० पार 469, 6-62. 
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प्रास्ट लियल रेलवेश यूनियन बनाम विक्टोरिय्रस रेलवे कमिइनखं[7) ग्रोर बाद में 
बेस्ट बनाम कमिदगर ब्रा टेक्सेशन(*) में सर प्लोवन डिक्सन से वह मत ब्यनत किया 
जो उनके अनुधार इंजीनियर्स के मामले (5) में अधिकथित आधारभूत स्विद्धान्त था और 
उस बिनिईंवय में अधिकथित निर्वेच्न के प्रधमहष्टया नियम्र से सम्बन्धित अहताग्रों के 
आरक्षण संबंधी मत, ओ कि उनके विच!र से व्यकृत किए गए छे, ठयवत् किए | एक्स चारहि 
प्रोफेशनल इस्जोलियर्स एसोसिएशन के मामले (4) में उन्होंने पुनः इन्जोनियल्स के माबले (२) 
को निदिष्ट किया और सुकाव दिया. कि झ्ायद /कराधान की परिसंोध शक्ति और 
राज्यों से विज्ेषतः संबंधिठ एवं क्राइन की उद्घोषसा के संबंध में उसमें अभिव्यक् 
आरक्षण घोर प्रहताशरों वर बहुक कम ब्यात दिया कया था” भ्ेल्बोने कॉरपोरेशन वनाम 
कॉमयर्दस्व के मासले (5) में विवक्षित्र परिसीमाभ्रों को बाबत श्रश्न प्रत्यक्षतर: उठाया गया 
था और बिनिद्िचत क्रिया भया था| यह ग्मितिर्तारित किया ग्रया था कि बेकिंग ऐक्ट, 
945 की घारा 48, जो कि देंकों को राज्य के लिए ओर राज्य के किसी प्राधिकरण 
के लिए, जिसके ग्रन्तग्रंत स्वानीय जासन, प्राधिकरण आते हैं, बे का कारबार संचालित 
करने से फ्रतिषिद्ध करती है, ध्रविश्विमान्य है। इस सामले में दो कसीजें दी गई हैं- 
(।) ग्रह कि आक्षेपित ग्रविनिशप्त चारा 5(फा9) के अन्तगेत्र बैंक संबंवी विधि नहीं है 
अयोंकि बह बेंक की बाबत विधि नहीं है ग्रोर (2] यह कि घास 5॥(»४) में झक्ति 
का दिख जाना राज्य के पक्ष में परिसीमाओं के ब्रध्यधोन मानना चाहिए चूँकि हेसा 
वरिसंत्रीय संविधान में होता है जिससे कि यद्यपि घारा 48.को बैंक कारबार को बाबन 
विधि मान मी लि जाए, तो मी वह प्रविश्विणान्य होगी क्योंकि उसको प्रकतित करने से 
राज्ए के झासकोय कृरयों वा ब्रमोग करने में हस्तक्षेप होता है । दूसरी दलील बहुमत द्वारा 
मंजूर कर सी गई थी। मु० नया» लावम ते कहा कि जो विधियां राज्य के विरदध 
ओेदभाव करती हैं या जो सज्यों के ज्ञासकीय कृत्पों के प्रग्रोग में हस्तक्षेप करतो हैं संविधान 
द्वारा प्राधिकृत विशियां नहों हैं, चाहे वे राष्ट्रण्डडीय संसद्‌ की विधायी शक्ति के 
अम्तगंत भ्राने बाली विदयवस्तु की आबत विधिणंं क्यों न हों। न्‍्या० रिच ने 
अभिनिर्जस्ति किया कि संविधान में राज्यों के निरन्तर बने रहने का उपबन्ध है और 
इसलिए राष्ट्रभण्डल द्वारा अपनी सांविधानिक सक्त्तियों का प्रयोग करते हुए क्रिया गया 
कोई ऐसा कार्य जो राज्य को अस्तित्व में बने रहने से या काम करने से प्रव/रित करेगा 
अ्रनिवार्य रूप से संदिधान के प्रभिव्यवतत उपबस्धों के साथ असंगत होने के कारण 
अविधिमान्य होगी । नया स्टाकं ने कहा दा कि आस्ट्रें लिया के संविधान के परिसंघोय 
स्वरूप के साथ उसकी अपनी विवक्षाएं हैं, यह कि श्वासन द्विमुल्ी है जो शासन के पंगों 
और शक्तियों के प्रलग-प्रलग होने पर प्राधारित हैं प्रौर फलस्वरूप टाज्यों और उतकी 
शक्तियों का बनाए रखना संविधात का उतना डी उद्देश्य है जितना कि राष्ट्रमण्ड्ल और 


(2) (930) 44 स्रोल एल० झ्र०७ 39, 390. 
(») (॥937]) 56 सो० एल० घार० 657, 682. 
(१) (920) 28 सी० एच० झार० ]29. 

(4) (959) 07 स्री० एच० आआर० 208, 239. 
(+) (१947) ?4 सी० एच० भार 3. 
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फ्ेशवासभ्य भारती व० केरल राज्य [स्पा० जैलत और प्रोवर] ै9। 


झम्की शक्तियों का बनाए रखना है। झतः दोनों में परे किसी को भी दूसरे को समाप्त या 
विनेष्ट करने की शावित नहीं है | 


यही दसील स्टेट झाँफ बिक्‍्टोरिया बनाप्र कॉमनर्बश्य (१) के हाल ही के ध।मले में 
दो गई थी जिसमें पे-रोल टैक्स ऐक्ट, |94] शोर पे-रोख टैक्स श्रेत्नेसमेण्ट ऐक्ट, ॥94- 
969 के सम्बन्ध में झाक्षेप किया गया था। ये प्रघिनियम चाइल्ड एण्डाउमेण्ट ऐक्ट, 494| 
के उपयस्धों का शित्त पोफ्श करने के लिए मियोक्‍ताप्रों द्वारा पंत्त पजदूरी पर कर लगा 
कर नियोक्‍ताभों पर भार झासते के लिए शाष्ट्रम्दलीय संसद दारा पारित किए गए ये । 
राज्य का झधिकार प्राप्त काउन प्रत्येक राज्य में काफी श्रमिकों का नियोजक था धौर 
कुछ राज्यों में श्रौद्योगिक श्रमिकों का नियोजक था| राज्य का अ्षिकार प्राप्त ऋतन 
अधितियम के प्रयोजनार्थ “नियोजक'” की परिभाषा में पाता या। दस बारे में विभिश्वय 
के लिए प्रषन उठाया गया था कि यह भ्रधिनियष कहो तक सॉविधानिक हूप से विधिमास्व 
है शुकि इसके द्वारा जिक्टोरिया राज्य पर दावा-विवरस में नाधित कतिपय बिमागों में 
नियुक्त लोक सेवकों को संदत्त वेतन भौर मजबूरी की रकम की दर पर पे-रोल डेक्स देने 
की बाध्यता अ्रधिरोपित की गई थी। सु० त्या० बरविक द्वारा संक्षेप में कथित 
बिफ्टो रिया राज्य की दलील यह थी कि यज्ञपि प्राक्षेत्रित प्रधितिप्त कॉह्टिदयूशन ऐक्ट 
की पारा 5 में प्रगश्तित कराशान की शक्ति के ग्रधोन भ्राता है तपापि बह धारा राज्य 
का प्रषिकार प्राप्त ऋन पर कर अधिरोपित करना प्राधिकृत नहीं करती है क्योंकि इस 
राष्ट्रमण्डलीय शम्रित पर, जोकि स्वेव्यापी हैं, राज्य के सभी क्रियाकलापों की बाबत 
विवक्षित सांविधानिक परिस्तीमा है। तथापि ज़िस बारे पें प्रत्यधिक जोर दिया गया बहू 
कुछ-कुछ सीमित प्रकृति का था अर्थात्‌ यह कि कराधात से सम्बन्धित विधायो शक्ति का 
विस्तार राज्य के “किस प्रतिवाय्र ज्ञासंकीय क्रियाकलाप” पर कर ब्रधिरोपित करने के 
भआाधिकार तक नहीं है प्रौर इसलिए कम से कमर धारा 5। के प्रधीन श्वक्ति राज्य के 
सिविल सेवकों को संदत मजहूरी की यात्रत राज्य १र कर लगाता प्राधिकृत नहीं करती 
है। दूसरे श्रस्दों में इस प्रकार की परिसीम। चाहे वह सकेध्यापी रूप से या सीमित रुप से 
अथर्तित होती हो, संविधान के परिसंपीय स्वरूप से विवक्षा द्वारा ब्युत्पम्न होती है घौर 
इसलिए सरकार के बिमागों में नियोजित सेवकों को संदेश मजदूरी की दर पर कर का 
डदग्रहुण! राज्य के शासकीय कृश्यों को इतना प्रभावित करता है कि उन हुत्पों के स्वतंत्र 
प्रयोग पर दबाव डालता है, उसे क्षीण करता है शोर भ्राषात , पहुंचाता है। सातों 
“यायाधीशों ने प्रश्मत: इस बारे में सहमति प्रकट की कि प्रधितियम विधिभान्य है भौर 
दूसरे इस्जीमियर्स के मामले (?) में श्रौर कतिपय पश्रस्य विनिशकषयों में मी मधिकधित इस 
प्रतिपाक्षम की बाबत सहम्रत्रि प्रकट को कि जब धारा 5] (॥) जैसे विनिदिष्ड उपबस्धों 
द्वारा राष्ट्रमध्हल को शक्ित भ्रदान को गई है तो राष्ट्रमण्डल ऐसी विधि पारित कर 
ख़कता है जो राज्यों पर उसी रूप में आबद्कर होगी जिस रूप में यह व्यक्ति विजेष पर 
आ्राबद्धकर होगी । तथापि स्यायाधोशों के बीच ऐसी शक्ति पर, चाहे वह प्रभि्यक्त रूप 


(7) (497) 45 ए० एल० बे० 25]. 
(१) (920) 28 सो ० एल» भार० 429. 
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सही क्यों न दी गई हो, विवक्षित परित्तीमा के प्रदनन की आबत मतभेद था। 
मु० ज्या« वाविक्ष भर स्या० श्रोबन का यह यत था हि जो विधि जारत: 
किसी राज्य या उसकी शक्तियों या उसके सरका ही कृत्यों को ग्रपनो विषयवस्तु मान लेती 
है, भ्रविधिवान्य है क्योंकि उधका समर्थन किसी धनुदस विधयी शक्तित द्वारा नहीं किया 
जा सकता । किन्तु संबिधान के ग्रधीन राष्ट्रमण्डलीय विधायी झक्ित पर कोई ऐसी विव्षित 
परिसीमा नहीं है जो उसके परिसंधीय स्वरूप के कारण उद्भूत होतों हो। 
स्था० मैंटनीरम का मी ण्ही मत ध्स कि ऐसी कोई ग्रावश्यक विवक्षा नहीं है जो राष्ट्रमपडल 
को विधि बनाने से ग्रवहद्ध करती हो । तथापि स्था» मेनजीज, विडेयर, वाल्श प्रौर 
गिव्य ने स्पष्ट शब्दों में श्रमिनिर्धारित किया कि संविधान के परिसंष्रीय स्वरुप के करण 
संविधान के अधोन राष्ट्रणण्डलीय विधायी शक्ति पर विवक्षित प्रिसीमा है। स्था० 
जैनजीजष के प्रनुखार ऐसे संविवान को जिसमें विधटन न किए जा सकने बोग्ड परिश्नंघीय 
रशाप्ट्रमंप्डेल का उपवन्ध है, राष्ट्रमण्डल श्लौर राज्य दोनों की संरक्षा करतो चाहिए । 
राज्य संविधान के बाहर नहीं हैं। तदनुभार यद्यपि संविधान काफी स्पश्ट हुय से राज्यों 
को राह: मण्डलीय संसद हरा निर्मित विधियों के अध्यघीत बनाता है तथापि वह ऐप कुछ 
प्रिसीमाशों के ग्रघीव कर्ता है। '्या० विडैयर ने मेह्वो्म कॉरपोरेशन वाले 
मामले () को इस रूप में माव मानो उस्तयें विवक्षा के सिद्धास्त को पुछ्िट को गईं है 
और ग्रागे कहा कि स्य।यालय को संविधास पढ़ते सप्य “विवज्ला” शब्द की उपेक्षा गौर 
उस हारा अभिष्रेश पस्येक घारएा को अस्वोकार नहीं करना चाहिए” न्यश्याजिपति वाल्न्न 
ने इस दलील को नामंजूर कर दिया फ़ि इस्जोनिवर्स के मरमले (२) में श्रव्विकश्चित ग्रयस्विवन 
के सिद्धान्तों से ण्हू वात ग्रसंगत है कि प्रशशिस विधयों को बाबत अखित को परिधि ऐसे 
अधिव्यक्त उपबंधों से, जितसें विज्ेवत: उन पर झुछ परिभाषित परिश्रीमा भ्रधिरोपितर 
को गई है, मिम्त हूप में निर्ीमघत की जानो चाहिए और यह मंतर प्रकट किया - 

/इस प्रद्धषादन के लिए काफ़ी सजोरें हैं कि संविधान का परिसंघीय 
स्वरूप ऐसी बिवक्षाएं पैदा नहीं करता है जिनके द्वारा राष्ट्रमण्डलीय संसद को 
शक्ति के विस्तार पर कुछ परिसीमाएँ राज्यों कों उसकी विधायो शक्ति के प्रधीत 
डनाने के खिए अधिरोषित की जाती हैं।” 


न्याग्पचिपति गिठ्त कै झनुसार कानूनी निर्बंचस के सामास्य सिद्धान्ह जब सस्पूरां कानून में 
अकट विश्वानमण्डल के श्राशय को प्रभावी बताने के लिए ग्रावश्कक हों तब दे विवक्षां्रों 
का किया जाता ब्रवारित नहीं करते हैं। इम्पीरिप्रल पालियामेष्ट का संजिधान अधिनियमित 
करने का झावाय आस्ट्रेलिया की जनता की फैड्ल संघ में सस्मिलित होने प्र परिसंघीय 
न कि एकार्मक पद्धति स्थापित करने की इच्छाओं को प्रभावी करने का था। कुछ बातों 
मैं राष्ट्रपण्डल को सर्वोच्च स्थिति भ्रदान की गई क्योंकि राष्ट्रीय हित में ऐसा अवेक्षित 
था किन्तु यह परिसंघ के मूल ग्राधार से ग्रसंगत होगा कि राष्ट्रभरण्डलीय शकित राज्यों को 
ऐसे श्रधीनस्थ राज्य की स्थिति में ला दे जिससे कि स्वतस्त्र राज्य के रुप में उन का मूल 


(7) (947) 74 सी एल० झार० 3. 
(?) (920) 28 स्लौ० एल० आ्रर० 29, 


फ्ड 


कं 


े 
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भ्रस्तित्व स्वयं उन शक्तियों को विधिक परिसीमाओरों की अपेक्षा उस रोति पर निर्मर 
करेगा जिसमें कि राष्ट्रमण्डल अपनी ज्क्तियों करा ब्रयोग करता है। उन्होंते झाये इहा -- 
“श्रत: संविधान का प्रेयोइन झोौर बह योजना जिसके द्वारा उसको भ्रमावी 
करना भाशवित है, ग्रावश्यक रूप से उसो रीति की बाबत विच्रक्लाएं पैद। करता 
है जिसमें क्रमश: राष्ट्रमण्डल ग्रोर रौज्य परस्‍ार ए+ दूधरे के साथ अपनी शक्तियों 

का प्रधोग कर सकते हैं।” 


महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने इस बात का विरोध नहीं किया है क्रि परिसंधीय 
संविधाम में आवश्यक विवक्षाएं होती हैं, उदाहरन्पा्थ संविधान के किसी उपब्रन्ध का 
प्रतिक्रमएा करते बाली कोई विधि, इस प्रभाव कौ प्रभिव्यक्त घोषणा के थिनां भी, पूरय 
होती है । पुनश्च, लोकतंत्रात्पक संविधान में यह प्रावव्यक् विवक्षा होती है कि विदेशी 
राज्य--युनाइटेंड किंगठम का शासक फ्यूगिटिव ग्रॉफिण्ड्स ऐक्ट में उपब्न्धित रूप में 
सपरिएद्‌ प्रादेक्षों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र को समृद्धों पें नहीं वांट सकता है प्रौर इसलिए 
बह प्रथिनियय मारत के लोकतंत्राः्मफ संविधान से गरसंगत है घोर घतुच्छेद 372 द्वारा 
प्रबत्त नही किया गया गया है । देखिए मद्रास राज्य वग!म जौ० सी० मेनेन (7) । डिस्तु 
उसने प्राग्रह किया है कि क्वोत बनाप बुराह (2) का सिद्धान्त किसो रूप में उठा नहीं 
गया है। उसके प्रतुकार, बुराह के मामले(३) पें निर्वचन के सिद्धान्त प्रधिक चित हैं प्रौर ऐसा 
करते में स्वयं प्रिवी कउन्सिल ने प्रधिकारातीत होते का सिद्ञास्त प्रतिपादित किया है जो 
की ब्रिटेस को संक्षद्‌ के उन श्रधिनियम में की घावपयक डिबक्षा है जिसके द्वारा सौकमित 
श्रक्तियों वाले मिकाय भोर श्राघिकरखों का सृजन किया गया है। यह दर्शिन करने को 
प्रयास किया ग्रया है कि उपरोक्त प्रास्ट्रेलिया के विनिश्चय में मु» न्या० बाविक 
के निणंय में ध्र्थान्वियन के आधारभूत सिद्धाग्व सही रूप में ध्रधिकथित किए गए 
हैं भर वे सिद्धान्त हमारे संविधान को भी लाथू होते हैं क्योंकि वह विनिश्वय फोन 
बताम बुराह (११२ ग्राधारित था घोर यह घामना इस स्थायाश्रप द्वारा निरस्तर प्रमुतरित 
किया गया है। हमने पहले ही उस विभिश्यय पर विचार किया है भ्ौर हप इस बात से 
सहमत होने में प्रसभय॑ हैं कि ककोत बनाम बुराह (7) का मामला विवक्षाएं करने के मांगे 
में तब बाघक है अब संविधान का प्रयोजन भ्रोर वह योजता जिसके द्वारा उसको प्रभावी 
करना ग्राशयित है कतिपय विवक्षएएं प्रावश्यक रूप से पैदा करती हैं । 


कताड! के विनिक्षययों पर चर्चा करते खभय हपारे लिए केदल उन वितिश्ययों का 
डस्लेख करवा ही भ्रावश्यक है जितका तात्विक सम्दस्ध हमारे समक्ष वाले प्रश्तों के साथ 
है। भ्टशों जतरल झांफ शोदा स्‍्कोडिया बनाम झटलीं जनरख प्ोंफक कताढा(3) में 
कनाडा की संसद द्वारा नोद। स्क्रोटियां के विधानमण्डल को धौर नोवा स्‍्कोटिया के 
विधानमण्डल द्वारा कनाडा की संसद्‌ को प्रध्रिक।रिता के श्रत्यायोजन से सम्बन्धित 
प्रधिनियम के हांविधानिक होने को दलील दी गई थी। कनाडा की मुश्रीम कोर्ट ते 


(7) (955) ] एश७ सी ग्रार० 280. 
(१) (878) 3 ए० मी० 889. 
(१) (॥95) एस्र० सो० प्ाए० कवाश--3. 
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अभिनिर्धारित किया कि चूंकि उसमें प्सद्‌ द्वारा नोवा स्कोटिया के विधानमण्डल को ऐसी 
श्बित्यों का प्रश्वायोजन किया जाना, जो प्रतस्य रूप से ब्रिटिश नाथ ग्रमरीका ऐक्ट की 
घारा 9] द्वारा उसमें विहिंत हैं और उस विधानभब्डल हाढा ऐसी झवितयों का 
बर्शायोजन, जो ऐबट हू रालियामेभ्ट की धारा 92 के अधीन प्रास्तीय विधानमण्डल यें 
झनस्य रूप से निहित हैं, अलुध्यात है, ध्रतः वह सांविधानिक रूप से बिधिमाश्य नहीं हो 
प्रकता । जिस मुस्य प्राधार पर यह विभिस्चय किया गया था, वह बहू था कि कनाझ 
की संसद श्रौर प्रत्येक प्रास्तीय दिघान पत्मा अपनों परिधि के मोतर प्रभुव्वसम्पस्त निकाय 
है. जिसके पास यथास्थिति घारा 9] या घारा 92 के अथीन उसे सॉपे गए मामलीं की 
बाबत विधि ढनाने की ध्रनस्य अधिकारिता है। झठ: उनमें से किसी को पी दूसरे को 
- हैसी शवितयों वा प्रत्यायोजन करने का श्रधिक्वार नहीं है जो कि उसमें निहित की गई 
हैं न है! उन्हें दूसरे से ऐसी शक्ति प्राप्त करने का ग्रधिकार है जो कि दूसरे में निहित की 
गई हैं। विद्वान मुझ्य स्थायात्रिकति ने यह मत प्रकट क्रिया कि कताड़ा का संक्धित "ते 
तो संसद्‌ का है न हो विधावमण्डलों का, वह तो देश का है और संविधान में हो देश 
के नागरिकों के लिए दे ग्रधिकार संरक्षित हैं जिनके वे हकदार हैं (/ 
यद्यपि ब्रिठिक्ष नार्च प्रमरीका ऐव् की बारा 9[ या 92 दें प्रभिव्यकत रुप से 
कुछ भी व्छित वहीं किया गया था, तथापि संझह प्रौर ब्रास्तीय विश्र/वबण्डलों की 
विधायी झमित का प्रत्यायोजन करते के हस्वस्ध में परिसीमा विशक्षित थी। जाग 
स्किट्शतेन कनाम फ्रंडा एल्बलिंग(/) का मालला मी बशित कर दिया जाएं, जिसके वारे 
में हमने प्रस्तावना का श्रयोप करने के प्रइव पर विचार करते हुए पहेले ही निर्देश किया 
है। उम्च मामले में क्यूबेक प्रान्त के साम्यावादी प्रचार से साइस्धित अधिनियम की 
विधिमान्यता को प्राग्तीय विधानम५्डल के ग्रविकारातीत प्रमिनिर्धारित किया पका था। 
क्या० एनोट से वियी काउन्सिल तथा कनाडा की सुप्रीय कोई (१) के विधिर्त 
विनिदयओों को सिर्धिप्ट करते के पश्चात्‌ कह। कि रूमाड़ा इलेक्शन ठुक्ठ, ब्रिटिश जार्य 
अमरीका ऐक्ट के वे उपवन्ध जिनमें वर्ष में कम से कम एक बार संसदीय अधिवेशनों के 
लिए झोर पांच वर्ष में एकबार नई संसद के तिर्वाचन के लिए उपबरस्ध हैं और 
सोमेट एघ्ड हाउस श्रॉफ कायस्स ऐक्ट ऐसी ब्रधिनियमितियों के दवाइरस हैं जिनमें 
खाबेकलिक विचार-विमर्श और सावेजनिक चर्चा के श्रध्िकार के प्रधोग को सुनिश्चित 
करने के लिए विनिर्दिष्ट कानूनी उपचस्ध किए यए हैं। 'ऐसे सभी बिघानों में संसद या 
विधानमण्डलों के श्रश्यथिषों और सामस्यतः नागरिकों के, यथा सम्भव स्वतेत्र रूप में ऐसे 
मांम्रलों को, जेंसे कि ऐसे ग्रस्यक्षियों की शरहंताएं, या उन राजनीतिक पार्टियों या समूहों 
द्वारा, जिसके ये सदस्य हैं, सपथित मोतियों भौर राजनीतिक, आविक एवं सामाजिक 
सिद्ध/स्त सुपण्ट करने, उनकी भ्रालोचना करने, उन पर चर्चा करने झोर उम्र कर बातचीत 
करने के झ्रघिकार वियैक्षित हैं ।” यह. भ्रधिकार प्रास्तीय विधातम१डल द्वारा विसाकृत 
नहीं किया जा सकता श्रोर उसकी शवित झुडतः प्राइवेट ग्रविकारों को संरक्षित करने के 
लिए प्रादश्यक वावि्त तक ही सीमित है। उसकी यह राय भी थी कि कनाडा के संविधान 


. (7 (957) दजाड लॉ रिपोदर्स 285, 327: 
(+) विश्वेषतः देशिए--मु+ स्श० डफ़ का मत--भ्र्वरटा स्टेट्यूट्स के माशले में-- 
(938) एस० सी० भार० (कली) 00, 32-33. 
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के अनुसार, जैसा कि वह है, स्वयं संयद्‌ बातचीत घोर विद्यार-विमझ्षें के इध प्रधिकार 
को निराहुत नहीं कर सकती है । 

महाराष्ट्र के महाधिवक्‍ता ने इंगित किया है कि ये विनिदचय प्रास्सीय विधान- 
एण्डलों की सिविल स्वतंत्रताग्रों को, जैसे कि वाक्‌ स्वासंत्य, चामिक स्वतंत्रता या दाब्डिक 
मांषलों को बाबत विधान दाने को स्वतंत्रता, प्रमावित करने को विधायी सक्षमता के 
अम्बन्ध में है। ये संविधान के प्रधीन संशोघत करने ढ़ो शवित श्रवघारित करने के 
प्रयोजनाथं दुसंगत नहीं हैं । जहां तक कि कनाडा सें सिबिल अधिकारों का सम्बन्ध है, 
महाभिवक्‍ता के प्रनुसार, यह उल्लेखनीय है कि कैनेडियन बिल प्रॉफ राइट्स, 960, 
उसमें दिए गए भ्रष्टिकारों को इस भ्रभिव्यकत घोषणा द्वारा तिरसनीव कनाता है कि संग 
का प्रश्चिनियम् कैलेडियन बिल श्रॉफ़ राइट्स के होमे पर भी प्रवृत्त होगा । यह मी निवेदन 
किया भरथा है कि प्ास्ट्रेलिया ग्रोर कम!्डा दोनों देशों की सांविधानिक विधि के मुबिस्यात 
सेल्कों ने भी विवक्षित परियीभा के सिद्धांत को त तो कोई महत्व दिया है न ही उसे 
स्वीकार किया है ।(!) हमारे समक्ष लेखकों की राप को दोनों पञ्नों द्वारा इतने विस्तार के 
साथ ब्ोडृत किया गया है कि हथ उनके द्वारा प्रभिभ्यकत राय में काफ़ो भतमेद पाते हैं 
धौर उन पर विश्वास करना निरापद नहीं होगा । जिन स्यावाघोझ्ों ने विवक्षा द्वारा 
परिस्तीभाएं मानी हैं, वे इतने युविख्यात हैं और प्रसिद्ध हैं कि उनके पंतों को महा चरित्रक्ता 
ड्रास दिए गए सुर्ताव के श्राधार पर नाम॑जूर करमा उचित नहीं है । रो 

प्रायरलेण्ड के स्यायालणों के विनिश्कयों को विस्तार से चर्चा करना हमारे लिए 
भायद ह्ावक््यकर नहीं है । वि स्टेह (हट दि प्रोसोषपुशञन भ्रोंड जरमिह रेपन) वताम 
कपटेत माइकल लेगात (*) में दिए गए बहुमत तिशंय से उद्भूत सिद्धास्त कि 
922 के संविधान की बारा 50 के ध्भ्रीन (जिसमें पहले 8 वर्ष की कालावधि के 
दौरात सामान्य विधि द्वारा संविधान का संशोघत करने का उपजश्त दा, जिसे कि बाद 
में 6 व्यें के लिए बढ़ा दिया गया था) संविधान के उपबंधों में ध्रसंगत साधाप्य “विधि 
का प्रभाव संविधान का संशोघन करते क। होता है, क/फी विदादग्रस्त बत गया था । 
इस विद्ञाद के दीरान इस बारे में बलपूर्वेक्त छांग्रहू किया गया था कि संविध।न,का 
संशोधन करने की शक्ति पोबोयर कांह्टिटयूयेष्ट के सभक्य वहीं है, यह हि वे प्रत्रिकररा, 
जिनमें संविधान का संक्षोधत करते की झक्त निद्धित है, राज्य को संगठतात्मक संरचना 
का श्रामूल परिवर्तन करते के लिए, राजतंत्रास्मक राज्य को लोकतंत्ात्मक राज्य के कप में 
प्ररिवर्तित करते के लिए प्रौर प्रतिनिधित्क सरकार को सोधे चुनी गई सरकार के रूप. में 
परिदतित करने के लिए सक्षम नहीं है। यह दलीस 884 के फ्रैल्थ लां के भ्रनुच्छेद 2 में 
प्रस्तनिहित घारणा प्र प्राघारित थी । ]884 के फैच लीं के श्रनुच्छेद 2 में उपकन्किति 
है. कि लोकतंत्रात्मक सरकार के सस्दम्भ में सांदिधवानिक संभोधन नहीं किया जा सकता 
है। उस संविधान की विशेषत: धारा 50 की ऋलोचता की गई है कि वह प्रश्मम प्राठ 
ब्रषे की कालावधि के सम्बन्ध में बहुत प्रियतंनीय है और ठसके बाद की कालावधि के 


(7) देखिए--डब्टयु० ए० याइन्य हाशा लिखित “लेजिसलेटिव- एक्सोक्यूटिव एण्ड 


जुडिक्षिग्रल परावर्स इन प्रासस्ट्रेलिय भौर बोरा लसकिन की कनाज्रियन 
का स्टिट्यूशतल नो. 
(5) (935) ध्ायरिश्व रिपोर्ट्स ॥70. 
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लिए बहुत ग्रपरिवतेनीय है(!) । ॥937 के संविधान के पश्चात्‌, जो कि हमारे संविधान 
के निर्माताओं के लिए आदशे बना, स्यायिंक विचारधारा में परिक्तंन झावा गौर कसी 
अधिनियम को संबिधान के ग्रसंगत मानने के स्थीस पर कि उसका ब्रभाव विवक्षित रूप 
से संविधान का संशोधन करना है, ढेंश। प्रिनियम केवल उस सोम तक ही भविधिमात्य 
माना गया जिस तक कि तह संविधान से भ्रसंगत या। देखिए एडमण्ड बुक बनाम लिनोत(*) 
और मागरेट छकले दवा प्र टमों जनरल झाफ झायर(3) । 922 का संविधान इतना 
“हुहक।/ समझा गया कि 5 वर्ष की कालावधि के भीतर कम से कप 27 अधिनियमों 
क बारे में धरशिकथित किया गया था कि वे विवक्षित एप से संविधान का संग्रोपत करते 
है। !922-27 (4) की कालावधि के दौरात न्यायाधीश संसद की प्रभुता संम्वस्धों ब्रिटिश 
शरण से प्रभावित ये झौर मूल विधि की घतरएाएं उसके अश्िक्षण और विचारधारा 
के महर थी । 937 का संविधान !922 के संविधान की प्रपेक्षा प्रधिक प्रमम्य है यद्धपि 
अमुच्छेद 5। एजाश्तोस (0/7800॥(85) को श्रथप तीन वर्षों के दौरान संंविबान का संशोधन 
सामान्य विधि द्वारा करने के लिए शनुज्ञात करता है। तथापि ऐसा विधान 922 के 
संविधान के श्रमुच्छैद 55 के विपरीत संशोधन करने को क्षाक्ष्ति से श्रभ्रिव्यक्त रूप ले 
प्रपवर्जित है। स्टेट वततम सिनिस्‍्टर फ्रॉर शह्टि(*) ग्रादि क उल्लेख कर दिया 
जाए जिसमें प्रभ्िनिर्धारित दिया गया धा कि ह्यूनेटिक ऐैकाइलम्स्न (आ्रायरलैपड) ऐवट, 
875 की धत्श ।3 के उपवस्ध, जो श्रथिपुक्त व्यवित को उसके अ्रतिप्रेपए की वापसी 
की तारीख को उठे स्थायालय के समक्ष उपस्थित होने से प्रारित करते हूँ, स्याय प्रश्नात्तित 
करने की स्यापिक कषवित के प्रयोग में हस्तक्षेप करते हैं। यह मामला प्ौर इसी प्रकार 
के प्रामले उदाहरणार्थ भागरेट 4कले बनाम श्रटनों जनरल ध्ॉफ प्रायर (१), संविधान 
में संश्ोचन करने की शवित के सप्वर्धमें व्रिवर्षित परिश्ीमा विषयक अईन प्रवधारित 
करने में ग्रधिक सहायक नहीं है क्योंकि वे मुश्यतः सावारय विधात के सांविधानिक 
उपभब्धों के बिठ्ड होने के अश्न की बाबत हैं । तथापि पुरुष वितिश्वय रैथश के मसले (९) 
में दिया गया था, जिमममें मुरुय स्यावाधिवति के चेढ़ी ने संविब/स से विभिसत विवक्षाश्रों की 
थीं, किस्तु अहुतंश्यक स्पायोधीशों .ने ऐस। करने से इश्कार कर वियां श्रौर अमेण्डमेक्ट” 
(मंश्रोषत) शब्द को, इतना ध्यापक माना कि 'बह प्रनेक अनुच्छेतों का, चाहे वे सारतः 
कितने ही महत्वपूर्ण उ्यों ने हों, विरसन अनुज्ञात करता है। अत्यर्यी की श्ोर से दी-गई 
इस दलील पर विय्यार करता समानतः प्रवावश्मक है कि प्रिवी काउन्सिल ने सुर बतास 
झंटनों जबरल फॉर दि ब्रावरिद्व क्री स्डेट(?) में धु» व्या० हेंगेडी के तर्क पर 


(7) थी कोहन कृत 'दि कांहिटिट्यूसेन प्रॉफ दि श्रायरिश फो स्टेद ६० 237-259. 

(5) (940) ब्रायरिक्त रिपोर्त |36: 

(१) (950) झ्ायरिश रिपोर्ट्स 6. 

(५) देखिए सामान्यतः जे० एम० कली, फण्डामेण्टल राइट्स श्रॉत दि भायरिश लॉ एण्ड 
कॉरिटिदयूशम (968) (-47): 

(४) (967) प्रायरिक्ष रिपोद्र 06. 

(+) (935) ग्रायरिश रिवोट्स 70. 

(0) (935) एच्चन वी+ 484. 
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ग्राघारित काउस्सेल की दलील सामस्जूर कर दो थी जेसा कि मा।तनीय न्यायाधीशों द्वारा 
स्थिति $ा उपसंहार करते हुए स्पष्ट किया गया है, मूरा वाला मामला स्टेट्यूट श्रॉफ 
अस्टमिनिस्टर के पारित होने के प्रभाव पर पुख्यत: विभिषिचत किया गया था(?) । 


जहां तक कि संयुक्त राज्य भ्रमरीम की स्थिति का सम्बन्ध है, प्रत्यथियों की प्ोर 
से यूनाइटेड स्टेट्स धॉँफ भ्रमरोका बनाप्त बिलियम एच स्वेय (२) का अत्यधिक अवलम्ब 
राज्य विधानमण्डलों के समक्ष रखने झौर संविधान के श्रनुच्छेद 5 के श्रधीन राज्य 
कम्वेश्शनों के समक्ष रखने के बीच का विकल्प पूर्ण रूप से कांग्रेस के विवेड्ाधीन है, चाहे 
यह संक्नोधन शासनतंत्र की वाकत या सागरिंकों की स्वतस्थत/ को प्रभावित करने वाले 
विधयों की बावत हो । यह दल्तोल दी गई है कि संशोधन विभिम्त प्रकार के हो सकते हैं, 
डदाहरशार्थ एक भोर शासन तन्त्र के परिसंघोष माध्यमों के स्वक्षप में परिवर्तन मात्र भोर 
दूसरी और ताभरिकों की स्वतस्त्रता पर प्रमाव डालने वाले विषय । यह कहा गया है फ़ि 
संविधान के निर्माताश्रों ने पु्ंकयित दशा में. विधान पण्डस द्वारा प्रमुखमर्थन किया जाना 
स्वीकार किया था जबकि प्रस्चात्‌ृकथित दशा में उनका प्ाशय यह था कि ऐसे मापले 
जनता को निर्दिष्ट किए जाएँ क्योंकि विधानमण्डल में अनुसमर्थन करते की णवित का ले 
केवस प्रभाव ही है, अपितु इस बारे में सन्देह होने के कारण भी कि वे वास्तव में जनता 
का प्रतिनिषित्व करते हैं। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि जब भ्राशथ स्पष्ट हो, तब 
अर्थान्दयन की कोई गु'जाइश नहीं है और पभ्रन्तरवेश्नन या जोड़ने के लिए कोई बहाना 
नहीं होगा धौर पूर्ववर्ती विनिक्ययों में यह बारम्बार और लगातार घोषित किया गया है 
कि रीति विषयक विकह्प पूर्शातः कांग्रेस के जिवेकाधीन है। इस विनिश्वय से यह निष्कर्ष 
निकालने का प्रयास किया गंया है कि संयुक्त राज्य अ्परीका की युप्रीम कोड ने ऐसी 
किसी वित्जक्षा को मानने से इन्कार किया था जि प्रकृति की विवक्षां की हथ मेले में 
इलीस दी गई है। 


ओ पालखीयाला ने कहा है कि यूनाइडेड स्टेट्स श्रॉफ 'प्रसरौका बनाम विलियम 

» कच्न७ स्प्रेंग (/) में दिया गया विनिश्चय हमारे समस्त वाले प्रदनों से बिल्कुल भो 
सुसंगत नहीं है। उसमें केवल यह अ्धिकथित है कि कांग्रेस को यह विनिश्वय करने का 
थूर्णं विवेक प्राप्त है कि प्रस्थापित संशोषत राज्य विधानमण्डसों को भेजना शाहिए या 
राज्य कन्वेग्शनों को । अमुच्छेद 5 की भाषा से ही दर्शित होता है कि इस विजय में पूर्ण 
विदेक कांग्रेस को दिया गया है चाहे वह संशोधन झासनतस्त्र की बाबत है, या नागरिकों 
के अधिकारों भर स्वतन्त्रता पर प्रभाव डालमे वाले विषयों की बावत है। यह दलील दी 
॥ई है कि रहोड ब्राइसल्लण्ड बनाम पललतार(*) में सुप्रीम कोर्ट के विनिस्चय के पश्चात्‌ 
स्त्रेत बाले छाकले में केवल यह तक देने. का तए सिरे से प्रयास किया गया था कि 
अदारहषां संशोधन, जिसके द्वारा प्रदनिवेष किया गया आ, प्रसाविधानिक था, क्योंकि 
उसका अमुसमर्थन राज्य विधामपष्डलों द्वारा किया गया था श्रौर वह प्रयासं तही तोर पर 
असफल रहा था। श्री पालखीदाला द्वारा दिए गए कारणों से, जिनमें काफी सार प्रतीत 


(7) (935) ए० स्री० 498. 
(5) 75 लॉयस इविशत 640. 
(गे 64 लॉयस इडिकस 946. 
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होता है, हम यूनाइटेड स्टेट्स श्रोंफ श्र॒ल्नसेका दनाप विलियस एच० स्प्रे (*) से किसो 
प्रकार की सहायता लेने में भ्रसमर्य हैं। 

अद्ाराष्ट्र के महाविवक्ता ने इस्र श्रमाव के अन्य स्विद्यन्त की सहायता लो है कि 
जब तक संशोधन को झञक्ित संविधान के अदोन विधियों का अविधिशन्यकररश करने की 
उ्यायिक शक्षित के साथ, सहविस्तारी हे ठव तक न्यायपालिका सर्वोपरि रहेगी। अतः 
संशोघन की झजित व्यायिक झक्ति को सहबिस्तारी होनी चाहिए । इमर न्यायालप द्वारा 
जो कुछ बारम्वार अभिनिर्धारित किया गया है उम्ससे यह निष्क्य निइलता है कि हफारे 
संविधान के श्रधीत राज्य के तीन महान विद्यागों में से कोई मो सर्वोपरि नहीं है 
और केवल संविधान ही स्र्वोचरि है भ्रौर वह ही विधि सम्मत झासन का, न 
कि व्यक्तियों के खास का उपबस्ध करता है। ओर पालडीदाला ते उतर दिया है कि 
यदि संक्धिन सर्वोपरि है, जैसा कि वह है, वो इससे झावश्यक्र रूप से यह परिस्काप्त 
मिकलतता है कि संशोंचत करने को जक्ति पर निश्चित रूप से वरिस्तीमा होनी 
चाहिए क्योंकि यदि कोई परिसीमा नहीं है तो विधानमण्डल सर्दोपरि होगा और संविधान 
सर्वोपरि नहों होगा । कदि संविधान का संशोवन करते की विधानमण्डल की झक्ति 
संविधान के स्रवीन बनाई गई विधियों को झविधिधान्यकरण करने को न्यायिक श्रक्ति की 
सहविस्तार है को विघानमण्डल हर प्रकार से संविधान को अपनो इच्छानुबआार दबा सकता 
है जिसके परिणाम उसके विपरीत होंगे, जो कि स्ंविधश्त में उपबन्धित हैं अर्थात्‌ यह कि 
शज्प के तीन महान विमान हैं छोर उनमें से कोई मी दूछरे १र स्वोडसिता नहीं रक्ष सकता 
है। श्रो पालखोत्ाला ने कहे है कि जब न्यायप्रालिका संझोचन करने की दाबितयों पर 
वास्तविक अर्थान्बयत् के सम्बन्बर में हो केवल परिसीमा लगाती है सब इसका परिशाम यह 
नहीं होता कि नस्थायपाल्िका सर्वोपरि है, अपितु यह होता है कि संविवान सर्वोपरि है । यह 
डादा किया गया है कि उसकी दलोलों के झ्राघार पर विवानफण्डल, कार्यपालिका और 
न्यायपालिका सम्रस्वित रहते हैं जो कि संविवान के अधीव दास्तदिक वस्तुस्थिति है। यदि 
प्रत्यर्थी की दखील मान लो जाए तो संशोधन करने की झक्ति आत्यन्तिक भौर असौमित 
है। वह न्याग्रपालिका और कार्थपालिका को पूर्णतः अपने भ्रधीनस्थ वा सकती है या 
उनकी शक्तियां छीन सकती है । 

हम यह नहीं समर पाएं हैं कि न्यायिक पुनरीक्षण को अक्धि किस प्रकार न्‍्याय- 
प्रालिका को डिसो रूप में स्रवोपरि बताती है ? यह ज्ञक्ति परिसंबीय संविधान में ग्रत्यधिक 
महत्व रखती है । यह निस्सम्देह कहा गया है कि लोकतम्त्र का सार ओर पर्म न्यायिक 
प्रक्रिया में होता है। [बोड़ी सप्लाई कम्पनों अनाम सारत प्रंघ(?) स्या० बोस के 
अनुसार] भव्ात राज्य वताम बो० जो० रॉव(5) में मु० स्या० पातन्जसि शास्त्री 
का केवल यह सत, जो कि विदि-शास्त्र का अंग वन गया है, यहां पर इस सम्बस्थ में 
बोहराना प्रावश्यक है । स्थाधालय स्थाणिक थुनविल्योकत में “किसी मिशनरी भावना से 


प्रेस्ति होकर विधादों श्राधिकार को त्रभावहीन करने को इच्छा नहीं करता है प्रतितु ऐसा . 


उस्त कर्तव्य के त्रिवंहन में करता है जिसे संविधान द्वारा! स्पष्ट रूप से उम्रको सौंपा गया है।" 
प्रत्यक्षियों ते यह भी दलील दो है कि स्पायालय को सोविधानिक संशोयनों के सम्दम्ध में 


(१) (॥956) एुस० सी० आर० 267. 
(5) (953) एस० स्ी० कर० 597. 


जड़ 


ट 
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न्यायिक पृतविलोकन का अधिकार देने का भर्थ स्थायालय को राजनीतिक प्रइनों में डालना 
होगा । हस का उत्तर कॉससबैल्थ श्रोंक धाश्दूँ लिया बनाम बेक धांफ न्यू साउथ बेहल(!) में 
साई प्रोढर के शब्दों में दिया जा सकता है-- 

“ज़िस समस्या को सुलभाना होता है वह श्रामतौर पर बिथिक समस्या 
इतनी नहीं होगी जितनी कि वह राजतीतिक, सामाजिक या धावषिक होगी तथाति 
उसे स्यायासय द्वारा सुसस्या जाना चाहिए क्योंकि जब विवाद, जैसा कि यहाँ 
पर है, केवल राष्ट्रमण्डल प्रौर वागरिक के बीच ही केवल नहीं है प्रषितु ए% भ्रौर 
र्ट्रमण्डल ग्रौर मध्यक्षेपी राज्यों के बीच है धौर दूसरी शोर मागरिकों श्रोर 
राज्यों के बीच है, वहां केदल स्यायालप हो उस्र प्रश्त को विनिदिचत कर सकता 

4 पु संसद्‌ की सहायता सेना व्यर्थ है।” 

११ साबिधात में यह उपद्धित करने के लिए काफी कुछ विया गया है कि वह 
नियंत्ररा श्रौर संदुलन की व्यवस्था करता है जिसके कारण शक्तियां इस प्रकार वितरित 
की गई हैं कि उसके द्वारा बनाए गए तीनों प्रंगों में से कोई मी इतना पग्रथिक प्रमावश्ञाती 
नहीं वन सकता जिससे कि वह दूपरें ग्रंथ को सौँपी गईं शक्त्रियों का प्रयोग करने से ग्रौर 
कुश्यों का निबंहन करने से ग्रसमर्थ बता दे । यद्यपि संविधान में संयुक्त राज्य भ्रमरीका के 
संविधान की. मांठि क्षक्तियों के पृथकंकरण का पिद्धांस्त उतनी प्रतम्बता के साथ 
अधिकथित नहीं है तथापि उसमें इस प्रकार का पृथक्क्रश उतनो मात्रा तक प्रहहियत है 
जितनी के बारे में शाणाहिल्रे के प्रामले (*) में निष्कर्ष दिया गया था। हथारे संविधान 
के झजुष्छेद 226 श्र 32 में प्रमिव्यक्त रूय से उपवस्धित न्पायिक पुतविद्योकन एक ढ्दी 
मुख्य बात है जिस पर नियस्त्रण श्लौर संतुलन की पद्मति आधारित [आ। इसके अतिरिक्त 
जैसा कि पहले कहा गया है प्रधितियम को समता था झसक्षमता के सम्बन्ध में स्थायिक 
बितिवचय को आवश्यकता संविधान के परिसंघीय स्वरूप के कारण ही उद्भूत होती है । 
[ब्रटर्नी जनरल फॉर दि कॉमतर्वेल्व प्रोंफ झास्ट्रे लिया दनास वलोतिपल शुगर रिकराविप 
कम्पनी (5) श्ौर एक्स पारटि बारुश एण्ड जोहुनसन, येद्स के मामले (4) में ला चौसलट 
हैल्डेन के अनुसार) ध्तः संविधान का निवेदन करने का इत्य राज्य को न्यायिक शक्ति को 
सौपे जाने से यह प्रढत कि विधिं क। विषय विश्वानमण्डल को संविदान द्वारा प्रदत्त एक या 
अधिक दाक्तियों की परिधि के भीवर झ्राता है, सदेव संविधान के निवंवन का प्ररन होगा । 
वह बशित कर दिया जाए कि किसी भी प्रकरम पर प्रश्यवियों ने इस प्रतियादत का विरोब 
नहीं किया है कि सॉवियानिक संशोवत की विधिमाल्यता का पुनविलोंड़स यह स्थाथालय 
कर सकता है। महाराष्ट्र के पहापिवकता ने स्थायिक पुतब्रिलोकत को धलोकतारििक 
जताया हैं । किन्तु हमारे संविधान में ऐसा इत कारशों से नहों हो सकता है कि हँपारे 
संविधान में स्यायाधीशों की नियुक्ति, मूल अधिकारों विषयक विनिधिष्ड तिर्बल्थन, 
अनुच्छेद 2। में सम्यरू प्रक्रि| विषयक खण्ड का जानबुऋझूर धपवर्जत शोर अनुच्चेर |4॥ 
में इस बात को पूष्दि कि प्यायाधीश विधि घोषित करते हैं किन्तु बनातें नहीं हैं, विषयक 


(7) (950) ए० बी० 235, 300.. » 
(१) (965) एसण्सी०.व72..../ 

(१) (94) ए० बी* 237. 

(५) (!925) 37 ही० एस० ब्लार० 36, 58. 
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उपबन्ध दिए गए हैं। इसमें संशोधन करने को प्रक्रिया भी जोड़ी जा सकती है जो कि 
बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है ओर जो दो-तिहाई बहुमत एवं भनुसप्रथंन को प्रतिरिकत प्रपेक्षा 
है माध्यप् द्वारा संशोधन प्राश्रिकृत करती है। 

विद्वान महाम्यायदादी के प्रनुतार विवक्षित परित्तीमाद्रों के ग्राधार पर दिया गया 
सम्पूर्ण तक मूलतः गलत है । उस्होंने श्रुराह बाले मामले में(१) दिए गए विनिश्च३ का एवं 
ऐसे प्न्य विनिश्चरयों का ग्रत्यधिक प्रवलम्ब लिया है। यह कहा गया है कि उक्ष प्रयोजन 
को देखते हुए, जिसरै लिए संशोघन को शक्ति श्रावश्यक है, संशोधन की शक्ति के बारे में 
कोई प्रम्तनिहित परिसोमा नहीं हो धकृती । संविधान की ग्रतिवायं संरचना का स्ंोधत 
न करिए जा हकने की बावत दलौल ग्रवाह्तजिरु है क्योंकि सादिधानिक दल्तावेज के प्रत्येक 
भाग में पुटिपृर्रो श्रारूवए या ग्रस्पष्टता को सम्भाध्यता हो सकती है । कहां तक कि प्राधार- 
भूत धारणाएं प्रथवा ग्रादर्शों में क्रमिक परिवर्तत हो जाता है । यह बलपूर्वक भाग्रह किया 
गया है कि सम्पूर्ण संविध।न को पढ़ते पर उप्तपें वर्तमान छ/व।जिक ग्रौर भाधिक प्रसमानता 
को स्थायी बनाता श्रनुष्यात रहीं है. झौर राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नई सामाजिक 
स्यवस्था का बढ़त करे। महार्थायकादी ने ध्नेक लेक्षकों की राप श्रपनी इस दलील के 
हमबंन में व्यक्त को कि किसी ऐसे उपवम्ध में जो कि संदिधान के संशोधन का उपबन्ध 
करता हो, परिछ्तोमा विषयक प्रभिव्यवत झब्द होने चाहिएं जिससे धह निः्कर्ष निकलता 
हो कि उसमें विवक्षित परिसीमाएं दहीं मानती जा सकती हैं। 

िसी ऐसी विद्यासी उपबस्ध में, जिसड्े ग्रन्तगंत सांविघ/निक दस्तावेज भी आरातो 
है, विवक्षित प्रिस्नोमात्रों के प्रदन की बाबत, सही विचार निवंच्तत की दृष्टि से किया 
जाना चाहिए | यह कोई ऐसा नया सिद्धान्त या हष्टिकोश नहीं है जिसे उनके द्वारा, जो 
अपने सिद्धास्त का सपर्थन करने के लिए परष्वरा विरोधी तरीरे भ्पनाते हैं, ईबाद की गई 
हई पड़ति मान लिया जाए। वह दस्तील कि चूंकि अभिश्यक्षत परिसोमाएं नहीं है इसलिए 
बिवक्षित परिसरीमाएं भी तहीं हैं, बिरोधों कबन है । विवक्षित परिसोगाएं केवल तब हो 
दैदा होती हैं. जब घमिध्यक्त परिस्रोमाएं नहीं होतो हैं। विद्वान्‌ महास्थायवादी को इस 
इलील का कि संविधान का संशोधन करने की शकित में किसी शकार की दिवक्षाएं नहीं 
मात्ती जा स्कतो हैं, बेह्ट बनाम रुसिइनर प्रॉक टेल्लेशन (*) (एन० एस० डब्ह्यु०) में 
न्या० डिक्सन के छाब्दों में विरोध किश जाता ऋहिए-- 

“इन्जोनियर के ामले के पदचात्‌ ऐसा ब्रहीत होता है कि यह धारणा प्राम 
हो यई है कि संविधान का निबंचन करले में करती प्रकार को विदयाएं नहीं की 
जा प्रकती हैं। ब्र्धात्वथन को यह रीति किसी लिखत के प्राशक को, ढिन्‍्तु ऐसी 
लिखतों में ऐसा प्रतीत होता है कि हंविधान हो ऐसो प्रश्तिम लिखते है जिश्षके 
प्राशक को, बह निष्फल्न बना सकती है।” 
हम यह प्रसिनिर्धारित करने में सपान रूप से प्रसभर्य हैं कि प्रस्तावता संशिधान 

की सम्पूर्श स्कीम, संविधान के सुसंगत उपदस्ध और बह स्रंदर्म को, जिप्तमें शात्यिक 
प्रमिश्यक्तियों का प्रयोग श्रनुक्छेद 368 में हुं है, देखते टुए संशोधन की क्षवित के 
प्रयोग के सम्बस्थ में विवरक्षित परिसोपाएं वैदा नहीं होतो हैं। प्रत्यषियों ने इस बात का 
(7!) (878) 3 ए० बी 905. 

(३) (937) 56 ही० एख० भार० 657. 
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विरोध वहीं किया है कि प्रावश्यक विवक्षा द्वारा कतरिपय परिसीमाएं पैदा होती हैं 
उदाहरणाथं यह कि संविधान सम्पूर्ण रूप से तिराकुत या मिरसित नहीं किया जा सकता 
है भौर यह कि गारतीय राज्युतर्त्र प्रभुस्वसप्यरत लोकतस्‍्जात्मक गहाराज्य रहेगा । इसके 
अतिरिवत प्रमुच्छेद 368 पे उद्‌मुत होने बाली ध्रनेक अन्य विवक्षाएं जिनके बारे में हमने 
श्याग दिया है। 

यह तक कि राष्ट्र भ्राबे तव तक नहीं बढ़ शकता है भौर प्रस्तावन। में उपबशित 
उरंध्य तब तक प्राप्त नहीं किए जा सफ़तें जब तक कि संशोपन करने बाली क्षक्िति की 
परिधि ग्रौर उसका विस्तार स्वयं संविवान क्षमा या क्‍्वमं जनता की शक्ति की तरहु ते 
हो, ठोस ब्राधार पर झ्राधारित प्रतीत तहीं होता है । संविधान के निर्भाताभों ने सभी क्षेत्रों 
में भर्यात्‌ सामाजिक, प्राधिक भ्रौर राजनीतिक क्षेत्रों में देश के विकास की व्यवस्था की 
थो। संत्रिधान का सिर्मारा समातताबादी समाज कौ धारा पर प्राधारित है। किस्तु 
संविधान निर्माताश्रों ने यह नहीं चाहा था कि यह एक ऐसा समाज होता चाहिए जिसमें 
नागरिक विभिन्‍्त स्वतम्ब्ताों का भ्रोर उन प्रभिक[रों का, जो कि ऐसी स्वतस्तताओं के 
मूल तत्व हैं उदाहरणार्थ तमानता का प्रचिकार, धाथिक स्वतस्त्रता का श्रधिकार प्रादि, 
उपभोग न करें जिससे कि एक व्यक्ति के रूप में उसकी गरिमा बनी रह सके । प्रत्यियों 
को प्रोर से यह बलपूयंक ग्राग्रह किया गया है कि किसी नागरिक की उस दशा में अपनी 
गरिमा नहीं हो सकती है यदि वह भ्राधिक रूप से या साम्रान्िक रूप से पिखुड़ा हुआ है । 
कोई भी इस कथन क। विरोध नहीं कर सकता है किस्तु संविधान में निहित सम्पूर्श योजता 
अ्यक्षित विशेष की ग्रिप्ता को छीने ब्रिया ग्राथित्र और सामाजिक परिवर्तेनों को लाने की 
है। पस्तुत; यह गरिमा इतने उच्त प्त्मन पर रश्ली गई है कि स्वतन्त्रता भ्रादि सुनिश्चित 
करने के लिए डतके उल्लंबन को इस देश के उर्चतम स्यायालथ द्वारा निर्शय बमाया 
गया है। क्रेरत एजुकेशन बिल में मु० स्था& वास की यह इतरोवित उस वस्तुस्पिति 
को सही चित्रित करती है जिसमें कि भाग 3 प्रौर 4 के बीच सप्तरसता होमी चाहिए। 
वास्तव में यदि उसका कोई महत्वपूर्णां उपब्न्ध काट दिया गया या उसका बह स्वरूप 
नष्ट कर दिया गया तो वस्तु-स्थिति विरूपित झौर प्रस्पष्ट बन आएगी! 
धान का मूलभूत ढोचा कोई शर्पष्ठ धारण। नहीं है शोर प्रत्यथियों की 
औोर से प्रभिश्यवत क्राशंकाएं कि मं तो तागरिक प्रौर ने संसद ही इसे समभा १0ंगे, 
निशधार हैं। यदि संविधान की ऐतिहासिक (८्ठभूमि, प्रस्तावना, झम्पूरों स्फीम, 
प्रभुस्छेद 368 सहिल संविधान के सुसंगत उपबन्धों फो ध्यान में रखा जाए तो यह बास 
मैने में कोई कठिनाई तहीं होगी कि सांविधानिक संरचना के मिस्नलिसित मूलभूत तत्म 
माने जा सकते हैं। (इन्हें तालिकाबद्ध नहीं किया जा सझता किन्तु केवल हृष्टांत के रूप में 
ही दिया जा ध्रकता है)-- 

. संविधान की स्वोपरिता । 

2. गराताआात्मक श्रोर छोकतस्‍त्रात्मक शासन-पद्धति और देक्ष का प्रभुत्व- 
सम्प्ण होना । 

3. संविधान का धर्मनिरपेक्ष एवं परिसंधीय स्वरूप ( 

4. विधानमण्डल, कार्यपालिका प्रौर स्पायपालिका के बीच शक्ति का सीमाकम । 

5. भाग 3 में दी गई विभिरन ल्वतस्तताओं एवं मूल श्रभिकारों द्वारा सुनिषिचत 
व्यक्त विज्लेष की प्रतिष्ठा भ्रौर भाग 4 में प्रस्तनिष्ट कल्यशाकारी राज्य बनामे का झ्लादेश। 
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6. राष्ट्र को एकता झोर प्रखश्डता /) 
गह सम्पूर्ों विवेचन ग्रनुच्छेद 368 थे प्रयुक्त "संज्नोधन” प्रभिम्यवित के भ्र्थ की 
हष्टि मै प्रौर इन परिसीमाधों की दृष्टि से जो विवक्षाओं हरा उद्भूत होती हैं, इस 
परिष्याम की प्रोर ले जाता है कि भनुष्छेद 368 वो भ्रधीन संदोधन करने को शक्ति न तो 
संकीरण है न ही प्रतीमित । जिस भ्र।धार पर हमने विवार किया है उसके प्रनुशार भौधीसे 
संक्नोधन की विधिमान्यवा उस दक्म। में बनी रह सकती है यवि प्रनुक्छेद 368, जैसा कि 
बहू मूसत: था झौर संझोधत के पश्चात्‌, उस रुप में पढ़ा जाए जिसमें कि हमने पढ़ा है। 
अनुश्शेद 3(4) श्रौर 368(3) के भ्रस्त:स्‍्थावित किए जाने से ग्रौर प्रस्म संक्षोधन +रवे से 
इस परिद्वाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्र्पात्‌ यह कि प्रतुक्देंद 368 में दी गई झकिति 
इतनी विस्तृत है कि वह परिवध्षेन, परिवत्तेन या निरसन द्वारा प्रत्येक अनुच्छेद का संशोधन 
उस दक्शा में अ्रनुज्ञात करती है यदि उसके मूलभूत तश्कों का विराकरण ते हो झ्रणदा 
उतका भ्रस्तित्व समाप्त व हो । 
इसके पशच(त्‌ हम संविधान (पर्योसदां संशोधन) प्रधिनियम को विधिफान्यता पर 
विचार करेंगे । संशोधन प्रधिनियम्त की घार। 2 सें इह प्रकार उपबस्धित है-- 
“2. संविधान के भ्रनुच्छेद 3। में, -- 
(क) खण्ड (2) के स्थाने पर निम्नलिखित ख्ष्ड रज दिया जाएगा, 
श्र्भातू-- 

(2): कोई सम्पत्ति, सावंजनिक प्रयोजन के लिए ही झौर 
केवल ऐसी विधि के प्राद्िकार से अनिवायंत; अजित या अधिगृहीत 
की जाएगी, थो सम्पत्ति के ब्र्मन था अधिग्रहण का, ऐसो राशि के 
डदले जो उस विघि द्वारा नियत की जाए या जो ऐसे सिद्धास्तों के 
प्नुसार ग्रवध।रित की जाए ग्लौर ऐसी रीति से दी जाए जो उस 
विधि में विनिदिष्ट हों, उपक्ध करती है; श्रौर ऐसी किसी विधि 
पर किसी स्याधालय में इस झ्ाघार पर श्रापत्ति नहीं की जाएगी 
कि इस प्रकार नियत यश प्रवधारित राशि पर्याप्त नहीं है एधवा ऐसी 
पूरी राशि या उसका कोई भाग वकद न दिया जाकर ग्रस्यधा 
दिया जाता 

परम्तु* 
(ख) खण्ड (2-क) के पश्चात्‌ तिम्तलिखित खप्ड जोड़ दिया जाएगा, 
अ्रधह्‌-- दे 


(2'ख8). श्रनु्छेद ।9 के ख0्ड () के उपछण्ड (व) की 
कोई दाल किसी ऐसी विधि पर प्रमाथ नहीं हालेगी जो खण्ड (2) में 
निदिष्ट है। 

जैसा कि विधेयक (9? का संख्या !06) के उद्दं यों और कारणों के कथन में कहा 
गया है "प्रतिकर” शब्द को भ्रनुष्छेद 3।(2) से लुप्त करने का प्रथास किया गया है भीर 
हराध्षि/ शब्द को उसके स्थान पर रखा गया है। यह स्फप्ट किया जा रहा था कि उक्त 
'राक्षि/ को नकद न दिया जाकर प्रस्पथा दिया जाता है। यह मी उपयर्ध किया गया था 
अनुच्छेद 9()(च) सा्ंजनिक प्रयोजन के लिए सम्पत्ति के प्रजंन या भधिकरखण से 
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सम्बन्धित किसी विधि कों लागू नहीं होगा। प्रत्यथियों की स्थिति वह है कि इंसे 
_ स्पायालग्र के विनिश्चयों के अनुसार “प्रतिकर” क्रो छत बाजार भावया म्मायोचित 
सपतुल्य रकम के श्र्थ में माना गया है जिससे कि स्वामी वंचित्र हुमा है। इसके कारण 
चतुर्थ संझोधन अ्धितियम,  955 अ्रधिनिगसित हुआ था। परचातृवर्ती विनिश्षयों में 
“प्रतिकर” की धारणा को, श्र्थातूँ श्रजित सम्तत्ति के मूल्य की शयायोचित समतुल्यं राशि 
को, 955 में किए गए संगोधनों के कवजूद भी स्वीकार किया जाता रहा ।(बुअरात 
राज्य बनाम शान्तीलाल मंगलरास (7) में मेटल कांरपोरेज्ञतन धोंफक इच्किया 
ब्ाले मामले (*) में दिया गया विनिद्घय उलट या ग्रया ग्रोर गुजरात राज्य बनाम 
झारतोलाल मंगलदश्स घाला विनिश्चम (!) ल्वयं श्रार० सो» कूपर बनाम भारत संध(2) 
द्वारा वस्‍्तुत: उसट दिया गया यु सहाराष्ट्र के महातिवकता के प्नुसार यदि वास्तीलाल 
य्य संगखवास वाला मामला (7) झार० सी० कूपर बताम भारत संघ()) दारा उत्तटा नदी 
गया होता सो प्रनुच्छेद 3। (2) के संशोधन करमें की कोई झ्ावश्यकता नहीं थी। 
पहले इस प्रवन को अवधारित करना है कि “रा” द्राब्द का: बयां श्र्ये है। 
“प्रतिकर” झन्द से भिन्‍त रूप में इसका कोई विधिक श्रथ नहीं है। वह एक भनिदिचत वर्णेहीव 
क्षम्द है। साँविधातिक उपबन्ध में प्रयुकत इस छब् के वास्तविक प्र को जानने में वाब्दकोश 
में दिए गए भर्थ सहायक नहीं हैं । बह एक पंसे से लेकर रुपयों में कोई भी प्रंक हो सकता 
है। अत्तः इसके श्र्थ को उस संदर्भ के अनुसार, जिसमें कि इसका प्रयोग किया गषा है, 
प्रौर उसके पूर्ववर्ती एवं पस्च/तुवर्ती शब्दों के संदर्भ में, झभिनिश्चित करना होगा । 
अनुच्छेद 3(2) की संयोजना श्रत्व इस भ्रकार है--- पु 
कक . सम्पत्ति का प्रनिवाय छप से अ्रजने या प्रध्िष् हुए होना है । 
. ऐसा साबंजनिक प्रयोजन के लिए होना है। 
3. ऐला विधि द्वारा किया जाना है । 
4. विधि में ऐसी सक्षि का उपबन्‍न्ध होता चाहिए जो-- 
()) ऐसी विधि द्वारा नियत हो; था 
(४) ऐसे सिद्धान्तों के श्रनुसार प्रधधारित को जाए जैसे कि ऐसी 
विधि में विनिदिष्ठ हैं । 
के 5. ऐसी विधि को श्यायालय में इस झाधार पर प्रश्तगत नहीं किया जाएगा-- 
+ () कि इस प्रकार नियत या धवधारित रा्ि पर्याप्त नहीं है, या 
([#) ऐसी सम्पूर्०ो राशि या उसका कोई भाग नकद न दिया जाकर 
प्रन्मक्षा दिया जाना है | 
बहू बात महत्वपूर्ण है कि यह रोशि यंदि स्वयं विधि द्वारा वियत ते की गई हो 
तो बिनि्दिध्ट सिद्धान्तों के भ्ुसतार प्रयधश्ति की जा सकती है। इसके भ्तिरिकत उसकी 
पर्याष्तवा को न्यामालय में प्रबनगत महीं किया जा सकता है। “सिद्धान्त” ऋरुद का प्रयोग 


0) (969) 3 एस सी प्रा२० 34ल्‍[969] 3 कम० मिंट १० 753. 
(?) (967) | एस सो आर० 255. 
(8) (970) 3 एस+ सी+ भार० 530, 
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प्रोर श्रपर्याप्तता कर श्रइन केवल तव वैंदा हो सकता है थदि उस राशि का कोई मानक 
हो । यदि उसका कोई मायेक हीं है तो सिद्धान्तों को विनिदिष्ट करने का कोई प्रइन 
दैक्ष नहों होता है, न ही उसको पर्याप्तत्ता को ग्रवधारित करने का कोई झवपर होगा । 
इस तस्य से कि न्यायालय पर्याष्तता के प्रझव १२ विचार करने के विवजित किए गए हैं, 
यह दक्षित होता है कि “राज्मि” पर्याव्त वा अपर्याप्त दोनों हो हों सकती हैं। यदि बहू 
अवर्थाप्त है तो उस राशि के विय्तन या अवधारणा को चुनोतो नहीं दी जा सकती है । 
इसमें किसी स्तरमानग्रा मानक के विद्यम/न होने की परिकल्पना है, जिसके बिना 
पर्याप्तता की बाबत कोई जांच पू्ंत: ग्रवावश्यक प्रोर प्रसंगत बन आती है। इसके 
प्रतिरिक्‍त राशि देने को वावत दोतों में से किसी मो रोति का एक ही प्रिशाम निकलना 
चाहिए । दूसरे झब्दों में यदि सम्पत्ति के प्ज़न के लिए एक हजार रुपये को रकम दी 
जानी है सो उस्ले था तो नियत क्रिया जाना चाहिए या उसके निधंत न किए जाने की दश्शा 
में वह विनिदिष्ट सिद्धान्तों द्वारा श्रववारणोव हंनो चाहिए । वह झाझ्य नहीं हो सकता 
कि दोनों वैकहिपक रोतिवों के मिस्स-मिन्त परिणाम विकलें ग्र्धात्‌ यहू कि वह एक 
हजार रुपये पर विथल को जा स्रकती है किम्तु यदि झ्िद्धान्त विनिदिष्ट हों तो वह राशि 
भिन्‍्ने हो सकती है | 

महाराष्ट्र के महाधिवकक्‍ता ने कड्टा है. कि स्वामी का प्रधिकार केवल उतना हो है 
जितना कि सरकार उसे श्रवधारित करे । सरकार जो चाहे दे सकती है श्रौर जब चाहे 
दे सकती है | इस प्रकार को दलील चलने बोख नहीं है और उम्तयें पनमानेषन का सत्य 
है जो संसद्‌ को नहीं दिया जा सकता । 

क्षास्तीलाल संगलदास वाले भामले (!) में जिसमें कि पहाधिवक्ता के निवेदन के 
अनुसार प्रनुच्छेद 3(2) से, जैसा कि बह तव था, सम्बन्धित सही तिद्वाम्त श्रतिदित किया 
गया है, यह प्रधिकथित किया गया थ। कि ऐसे विसिईदेष्ट सिद्धास्तों को लागू करके नियत 
या भ्रवध।रित कोई राशि, जोकि घवास्तविक है, दा किसी भी रूप में प्रतिकर नहीं मानी 
जा प्कती है, न्यायालयों क्षारा मंजूर नह्टी की जा सकेगी, “क्योंकि ऐसा करने से भवमानेपत 
का प्रधिकार देसा होगा एवं स्रांविधानिक गार्टी को विफल करने को रोति प्रनुशात 
करता होगा ।” वह मो कहा रय। कि इन सिड्धान्यों को इस ग्राधार पर चनौतों दी जा 
सकती है कि बे प्रतिकर का भ्रवध।ररा करने की बावत असंगव हैं। किस्सु इस घमिवाक्‌ 
को चुनौती नहीं दी जा सकती हि जो कुछ दिया गया है वह स्थाधोचित या ऋजु प्रतिकद 
नहीं है । अत; स्यायाज्ञय निक्त को गई रकम के मनाने होने या उसके ग्रवास्तविक होने 
के प्रश्त पर श्षास्तोलाल मंगलवास वाले सासले() में ग्रधि हणित विधि के स्धीत भी विचार 
कर सकते हैं। इन स्िद्धास्तों की उपयुक्तता को भो न्थायाबयों द्वारा निर्शय भ्रभिनिर्धारित 
किया गया है। भ्राए० सी० कूपर के भामले(*) में मिम्न सिद्धान्त अधिकित नहीं किए गए. 
हैं। किन्‍्तु उसमें स्थकत मत के बारे में बह समा गया था कि स्थायोजित समतुल्ध का 
सिद्धान्त, जिसे कि शन्‍्तीलाख के सामले(7) में स्वीकार नहीं किया गया था, पुन; स्वीकार 
किया गया था । जो संशोधन ग्रव क्रिया गया है वह स्पष्ट कूए प्ले इस सिद्धान्त को हटाने 
के प्राशय से किया गया है ग्यौर इस कारशव्श “प्रतिकर' के स्थान पर 'राशि' झम्द 


(2) (969) 3 एस स्री७ श्रार 34ल्‍[969] 3 उम्र नि० १० 753. 
(7) (970) 3 एड० सी० झार 530. 
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फ्रतिस्थापित छिया गया है। ऐसा विज्ञेष रूप से इसलिए किया बेया है क्योंकि हम इस 
सुस्थिर नियम का उल्लंघन नहीं करम! भाहते कि ऐसी परिस्थित्तियों में संसद ने पूर्वेवर्ती 
बिनिश्चयों के तिर्णवाघार की पूर्ण जानकारी रखते हुए संशोधन किया है। 

महाराष्ट्र के महाधिवक्‍त। ने निवेदन किया है कि राशि तियत करना या विकस्पत: 
ऐसी राज्ि प्रबधारित करमे के लिए सिद्धान्‍्त विनिविष्द करता पूणंंत: विधातमध्कल के 
निरणंयाधीन है झौर तंक्षोधत का मुख्य उद्ं इय व्यायिक पुनविलोकन का, जिसे कि प्रतिकर 
के सिद्धाग्त के प्राघार पर ज्यायालयों द्वारा लागू क्रिया गया है, ग्रपवजंग करना है। किस्मु 
फिर भी विधानभण्डल के सदस्यों के समक्ष कोई भाषा या सिडास्त होते चाहिएं जिससे 
कि के यह रादि नियत कर सकें क्योंकि यह राशि मनमाने रूप में निमत तहीं को जा 
सकती है। लेकित उसने यह प्रश्नायिक स्पष्ट्ीकरशा दिया है कि मस्त्रीमण्डलोय जासम में 
केवल सरकार ही यह रा्षि ध्रवघारित या मे सिद्धान्त विनिदिष्ट कर सकती है जंते कि 
ये करना चाहे | सत्ताधारी दल के विधायक ऐसे उपाय का समर्थन करने के लिए प्रामद्ध 
हैं, भाहे वह भ्राघार, जिस पर राक्षि भवधारित की गई है, उन्हें बताया जाता है या नहीं । 
यह बात पूरंत: भ्रबोध्य है कि जब तक सत्त।घारी दल ग्रौर विरोधी दल दोनों के सदस्यों 
द्वारा विचार-विमश्ग ध्रोर चर्चा की गुजाइश न हो तब तक विधायी तिर्णय या विनिएचय 
कैसे सिया जा सकता है | नियत को गई किठ्ली *राछि' या किनिदिष्ट सिद्धान्तों की बाबत 
किसी अर्चा के लिए सम्पूर्ण श्राधार को वतलाना होगा | जम्र तक कि कोई स्तरमान या 
मानक न हो तत्व तक कोई प्राघार नहीं हो सकता है । 

विद्वावू महासॉलिसिटर ने सहमति प्रकट की है कि भनुस्छेद 3॥(2) संक्षोषन 
क प९्चात्‌ भी विधानप्ण्डल को या तो नकदी के रूप में या भ्रस्यथा पनराहि झ्वामी को 
देने का उपयन्प फरने के लिए विवज्ष करता है। “राशि” तियत करते में विधानम्रष्शल को 
खुद सिद्धास्तों पर चलना होगा। ऐसा भ्रनुच्छेद (2) से हद्भूत होने वाली किसी , 
विश्विष्ट बाध्यता के कारण तहीं है ध्षितु स्वय॑विधायी क्षक्ति को सामान्य प्रकृति के 
कारण है। विधाम का चाह कोई भी विषय या स्वहूप हो वह स्व सिद्धान्तों के प्रनुसार 
होता है--ऐसा विधायी नोति पर प्राधारित है। पिद्धान्त के भ्रन्तर्गत स्राप्राजिक न्याय 
सम्बस्धी बातें भी भ्रा सकती हैं। “राशि! की प्रपर्भाप्तता प्रौर संदाप की रीति के धाधार 
पर न्यायिक पुनविलोकस किया जाना अभिव्यकत्त भाषा द्वारा प्रपवणित है॥ कोई भ्न्‍्य 
जए्न प्रपवणित नहीं है। वह स्वामी जिसको सम्पत्ति छीनी गईं है, भव भी पूल सधिकार 
रखता है। यह दलील मी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कि विद्वान महासालिसिटर कौ है.। 

यह बात सही है कि स्थामी को दी जाते वाली 'राष्षि! उसका बाज़ार मुल्य न 
हो । सम्पत्ति की कीमत ऐसे भिन्न कारणों से बढ़ सकतो है जिसके लिए स्वामी ने कोई 
मूल्य नहीं दिया है। सामाजिक न्याय के तत्व पर विचार करना होता है। किन्तु फिर 
भी विद्वान भह।सॉलिसिटर की दलौल के ग्रनुस्ार “राशि प्राप्त करमे का ध्रचिकार धृश्न 
प्रषिकार बना रहता है | उसके प्रस्तित्व से इस्कार नहीं किया जा सझृता। राशि नियत 
करते समय किसी सिद्धान्त पर चलने की वाध्यता अनुच्छेद 3(2) सौर वियायी शक्ति 
के स्वरूप दोनों से उद्भूत होती है ।. ऐसी कोई क्ात्रिस नहीं हो सकती है जो लोकतान्जिक 
पद्रत्ति में शवित्र का मनसाता प्रयोग श्रलुज्ञास करे। यदि कोई व्यक्त स्वामों यह कहते 
हुए न्यायालय से सिबेदन करता है कि वह उस प्रधिकार से उत आाधारों पर वंचित किया 
जा रहा है नोकि उसे उपलब्ध है, तो न्यायालय उस विषय पर विद्यार करते से इस्शार 
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नहीं कर सकता है। न्यायालय निश्चित रूप से विधायी भिशांय पर सम्यक्‌ विचार करेगा 
किन्तु 'राशि” नियत करने या प्रवधारित करने के मानक या सिद्धास्त स्पायालय को 
डतलाने होंगे । भ्याधालय का समाधान करना होगा कि *राज्निं का प्जित या प्रधिगुहोत्त 
सम्पत्ति के मूल्य के साथ युक्तियुब्त सम्बन्ध है धयोर एक या अधिक पुसंगत सिद्धान्तों को 
ल/गू किया गया है श्रौर इसके ग्रतिरिक्त वह 'राश्षि' न तो श्रवास्तविक ही है, न हो वह 
सम्मानी तौर पर नियत की गई है, द ही वह ऐसी मात्रा में नियत की गई हैं जिसका 
अर्थ श्रनुच्छेद 3/(2) के अधीन प्रधिकार से पूर्शात: वंचित करने को हों। तथापि 
पर्याष्तता वा प्रपर्याप्छता के प्रइन पर विचार नहीं किया जा स्रकता हैं । 

जहां तक कि संदाय की रीति का सम्बन्ध है, संशोधित पनुच्छेद से यह उपद्शित 
नहीं होता है कि संदाय की कोई मनमाती रीति झनुध्यात हैं। यह बात सुदिदित हैं कि 
बिश्ेक का प्रयोग पुक्षितयुकत रूप में करना होता है । 

जहां तक कि ग्रनुच्छेद 3 में प्रस्तःस्थापित खध्ड (2ख) का, जो कि 
अनुच्छेद 9() (च) को लागू होने से रोकता है, सम्बन्ध है, वह उपघारणा करने का 
कोई धाधार नहीं है कि ऐसी प्रकिया का उपब्नन्ध कियो जाएगा जो युक्तियुक्त नहीं होगी 
या नैसगिक स्थाय के तियमों के विरुद्ध होगो। पर्चोसवें संशोधत की धारा 2 उसके 
सप्बन्ध में ऊपर दिए गए अर्थान्वियन के ग्राघार पर कायम रखी जा सकती है । 

अ्रश्ष हम पच्चीसवें धंशोधन के ग्रधिकतम विवादग्रस्त डपबन्ध पर श्र्थात्‌ घारा 3 
पर श्षातते हैं जिसके द्वारा मिम्लिखित प्रनुस्छेद ग्न्त:स्थापित किया गया है-- 

“3]ग, अनुच्छेड (3 में किसी बात के होते हुए भो, कोई दिच्ि, जो 
श्रमुच्देद 39 के खण्ड (ख)यां खण्ड (ग) में उह्लिस़ित दत्त्वों को सुनिश्चित 
कहने के लिए राज्य की नीति को प्रम्ावी करने बाली हो, इस प्राघार पर शूस्य 
न प्मझों जाएगी कि वह प्रनुच्छेद 4, भरनुष्छेद |9वा श्रनुच्छेद 3। हास 
प्रदेश अधिकारों में से किसी से असंग्रत है प्रथवा उसे छीनती या 'त्यून करती है; 
और जिस किवि में बहु धोधएा हो कि वह ऐसी नौति को प्रभावी करते के लिए 
है, उस पर किसी न्यायालय में इस प्राघार पर प्राप्ति महीं की जाएगी कि वह 
हुसो नौति को प्रभावी नहीं करती : 

परन्तु जहां ऐसो विधि किसी रशज्य के विधावप्रण्डल द्वारा बनाई जाए वहाँ 
इस ध्रनुच्छेद के उपयन्ध उसे तब तक लागू मे होंगे जद्व तक कि ऐसी विधि को, 
राष्ट्रवत्ति के विचार के लिए रक्षित किए जाने के पश्चात्‌, उसकी भ्रनुमति ते प्िल 
गई हो ।7 

97 के विधेयक संख्या 06 में दिए गए हहूह्यों श्लोर कारणों के कथन के श्रनुसार 
इस नए प्रनुच्छेद को घह उपब्न्शित करते के लिए पुर/स्थापित किया गया है कि यदि 
कोई विधि भनुच्छेद 39 के लण्ड (ख) झौर (ग) में प्रस्तविष्ट तीति के दिदेशक तत्वों 
को प्रभावी बचाने के लिए पारित की जातो है और उसमें इस प्रभाव को घोषशा है तो 
हैस्ती विधि इस झाधार पर शुस्य नहीं घाती जाएगी कि वह ग्रवुच्छेद [4, |9 या 3] में 
अ्रन्तबिष्ट प्रध्रिकारों में से किसी श्रश्रिकार को छीमती हैं या व्यूत करती है भोर उसे 
इस भाधार पर प्रदनगत नहीं किया जाएगा कि वह इन सिद्धास्तों को श्रभादी गहीं 
बनाती है। शाज्य विधातमण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों की दशा में इस उपबन्ध को 
लागू करमे के लिए यह आ्रावक्ष्यक है कि सुप्ंगत विधेयक राष्ट्रपति के विचाराध॑ रक्षित 
किया जाएं प्रौर राष्ट्रपति की भ्रनुमति प्राप्त करे । 


कक 
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अनुब्छेद 39 में नोति के कुछ निदेशक तत्व दिए गए हैं जिनका राज्य द्वारा 
पालन किया जाता है। उसमें अ्र्य बातों के साथ-साथ राज्य को व्यादिष्ट किया गया 
है कि वह भपती तोति का विद्वेषतया ऐसा संचालन करेथा कि सुनिश्चित रूप से-- 
/(ख). समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व प्रौर तियस्तण इस 
प्रकार बंटा हो कि जिश से सामूहिक हित का सर्वोत्तम छप से साथन हो ; 
(म) प्राधिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से षन श्रौर उत्पादन-साघनों 
का सर्वसाधा रण के लिए श्रहितकारी केन्ड्रण न हो ;” 
इस उपय्धों में लथा संविधान के प्रन्‍्य उपयन्धों में यह मुरुय उद्देश्य भन्तविष्द है भ्र्भातू 
हमारे देक्ष में कल्याणकारी राज्य प्रौर समानतावादी सामाजिक व्यवस्था का विर्भाण । 
जैसा कि इससे पूर्व कहा गया है मूल प्रधिकार धर निदेशक (ैस्‍्यों को “हमारे संविधान 
की प्रस्तर्रात्मा” के एप में घरणशित किया गया है। संविधात तिर्माताशों के समक्ष ब्रत्य 
उद्दे वयों के प्रतिरिक्त एक मह॒त्वपू्णे उर्दँ एय ग्राम व्यक्ति की स्थिति में उन्‍तति भ्रौर सुधार 
लाते का था शोर साम।जिक स्याय के सिद्धास्तों पर प्राधारित सापागिक-प्राशिक एरिवतंत 
लाने का थां। जबकि संबिधान के निर्माताप्रों ने सामाजिक, प्राथिक भ्रौर राजनैतिक 
क्षेत्रों सें विकास की कल्पना की, उनकी भह इच्छा नहीं थी कि यह एक ऐसा समाज हो 
जिसमें नागरिक का व्यक्त के रूप में कोई महश्व नहीं होता चाहिए । संविधान के भाग 3 
है वक्षित होता है कि संविधान के निर्माता समात रूप से इस बारे में चिस्तिस थे कि यहूं 


' एक ऐसा श्माण हो जिसमें सागरिक विभिन्‍त स्वतस्त्रताओरों श्रौर ऐसे ब्रषिकारों का 
, उपभोग करें जो उत स्वतग्पताओं के भाधारभूत तश्व हैँ शौर जिनके बिना व्यक्ति 


का कोई महृस्व महीं हो सकता है! हमारे संविधान के तिर्माताग्ों ने पूल ्रधिकारों श्रीर 
निदेशक तस्‍्वों के थीच किसी प्रकार के विरोध को कल्पना नहीं की थी। वे तो एक-दूसरे 
के भ्रनुपूरफ होने के लिए प्राशगित थे । मह कहां जा सकता है कि निरदेक्षक तत्वों में 
उद्दे शप की प्राप्ति बिहित है प्रौर मूल घ्रणिकारों में वह रीति श्रधिकधित है जिसके द्वारा 
बह उरहृंश्य प्राप्त करता है। जबकि पिठीशरों की भोर के मूल प्रश्निकारों के सम्बन्ध में 
प्रस्यधिंक बल दिया गया है, प्रत्पधियों की झोर से फांउस्सिल का हुमा है कि मूल 
प्रणिकारीं को निवेशक तत्वों के प्रधोनस्थ होता चाहिए । संविधान सभा ने बी० एन० राब 
द्वारा दिए गए ऐसे सुझाव को नहीं माता था । यह सुकाव दिया गया है कि पभ्रव ऐसी 
स्थिति भ्रा गई है जन कुछ प्राधारभूत स्वतस्थृताएं भौर श्रधिकारों को तिराकृत करना 
छस इस्मा में भ्रावक्ष्यक हो गया है यदि उद्ृंदय के ब्रनुसार यह स्यायोदित हो। हमारी 
शांविधानिक विधि के इस विकास कम में इससे पूर्व यह मत प्रपताया भ्या था कि राज्य 
की नीति के निदेशक तत्त्व मूल ग्रधिकारों के भ्रध्याय के प्रनुरूप होंगे प्रीर उससे गौण 
हूप में रहेंगे । किन्तु केरल एजुकैदन बिल, 957 में मुख्य न्यायाधिपतिं दास ने 
सामंजस्पपूर्ण प्र्थास्वियम का नियम ध्षिकथित किया श्रौर यहू कक्षा कि मूल भ्रश्षिकारों 
और निदेशक तत्तों दोनों को ही प्रभावी करने का प्रयास ३-रना चाहिए । 

श्री पालख्ीयाला के अनुसार प्रनुच्छेद 3]ग संविधान के अनेक झनिवायं तत्त्वों का 
सष्ट करता है। उसने कहा है कि इन दोनों दक्षाओ्ों के बीच अत्यधिक धन्तर है। (क) तब 
जबकि मूल अधिकारों का संशोधन ऐसी विधियों को विधिमान्य रूप से पारित करने 
के लिए किया जाता है नो संशोष्म के पूर्म घून्य होतों, और (ख) तब जबकि मूल 
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प्रधिकार प्रसंकोधित रहते है डिन्‍्मु वे विधियां जो ऐसे प्रदिकारों का उल्लंघन करते के 
कारण झुस्य हैं, इस विधिक कल्पना द्वारा विधिमात्य बनाई जातो हैं कि उन्हें शूस्य नहों 
मादा जाएगा । उससे आ्रागरे कहा है कि श्रनुष्छेद 34ग के ब्रनुसार यह सर्वग्राहो अनुच्छेद 
ध्रपना लैला अनुजैय होगा कि संविधान में अन्तविष्ट किसी बांत के होते हुए संसद या 
किसी राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कोई विधि किसी प्रकार के किसी प्राघार पर शूस्य 
नहीं मासी जाएगो। उसके अनुसार अनुच्चेः 3।ग न केवल संस्रद्‌ को प्रपितु समी 
शज्य विधानमण्डलों को संविवात का संशोधन करने का झ्रबाघ झधिकार देता है | इसके 
बिपरीत प्रत्यधियों की ग्रोर ले यह दलील दी गई कि अनुच्छेद 3ग, भ्रनुष्छेद 3[क 
प्रौर 3]स के समरूष है भ्रौर इस प्रनुच्छेद को श्रस्त:स्थापित करने का उद्दें बय कुछ 
प्रकार की विधियों को, संविधान के भाय 3 द्वाय मूसत अधिकारों को देकर विधायों शवित 
पर प्रषिरोपित परिसीम। से मुक्त करने का है। महाराष्ट्र के महादिवक्दा ने यह कहा है 
कि चूंकि ये अधिकार प्रनुष्छेद 32 के अधीन लिखेंव हैं झत: ऐसा करने का एकमात्र मार्ग 
ऐसी विधियों के सस्यन्ध में विधान का न्‍्याविक पुवरविलोकन प्रपवजित करता ही था। 
यदि भ्रनुच्छेद 3]क विधिमान्य है तो यह कहने का कोई कारण या स्यायोचित्व नहीं है 
कि बनुख्छेद 3!ग में श्री पलखोबाल। द्वारा इंगित सभी बुराइयां है । 

महासालिसिटर के अनुसार प्रनुध्छेव 3।ग केवल विधि की संरक्षा करता है 
प्रौर का्यप्रालिक कारय॑ की संरक्ष! वहीं करता है। विधिया तो संत्॒द्‌ द्वारा या राज्य 
विधानमण्डलों द्वारा बनाई जा सकती है। अनुच्छेद 3]ग को, अनुच्छेद 39 के खष्ड (ख) 
प्रौर (ग) में उएव्शित उह्ेश्यों की क्राष्ति के प्योजनायं श्रधिविकमित किया गया है। 
उसके झघौन अधिनियमित विधि * भौतिक सम्पत्ति”, “घन का केन्द्रछ ” और “उत्पादन 
साधन” के सम्बन्ध में प्रवतित होगी। सामान्यतः विधयायी अ्रयास इस प्रकार होगा-- 
(४) सपुब्ाय की भोतिक सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण, प्रोर (४) गुझुष उद्योगों धोर 
प्रनियाय॑ वस्तुप्रों के उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय झोर ब्तिरण के सम्बत्ध में वियस्त्रण 
का अ्धिरोपित किया ज्ञाना। ग्रत: यह एक दिश्लेष प्रकार को झ्राधिक पद्धति का ह्दी 
केवल बिरोश् करता है। 

हमारे मतानुसार श्रनुष्छेद 3ग की विधिमात्यवा के प्रइन की परीक्षा मुख्यतः 
दो दृब्टिकोणों के प्राधार पर करनी है; पहला दृष्टिकोश ग्रनु्छेद 9 द्वारा गारण्टी को 
गई दिभिल्न स्वतस्त्रताम्रों पर उसका श्रभाव, भ्रनुच्छेद !4 द्वारा गारष्टी की गई समानता के 
प्रधिकार भौर अनुच्छेद 3। में प्रस्तविष्ट सम्पत्ति के अधिकार का निराकरण है। दूसरा 
दृष्टिकोर) यह है कि वा प्रनुच्छेद 368 के श्रधीत संशोधन करने बला निकाय संशोधव 
करने की भ्रपनो शक्ति क प्रत्पप्योचन संच के श्रौर राज्यों के विधानपष्कलों को कर 
सकता है। विकल्प: यह कि क्या संसद्‌ ओर राज्य विवानमण्डल अनुच्छेद 3[मके 
प्रघोन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में श्रविकृवित अ्ररूप और रीति का भनुपालव 
किए बिना कर सकते हैं। प्रय यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुच्छेद 3॥ग के प्रधीन संसद 
था राज्य विधानअण्डलों द्वारा प्रारित विधि इस घाधार पर शून्य नहीं मानी जाएगी कि 
बह ग्रनुच्छेद !4, 9 ब्रौर 3] द्वारा अवत्त ब्रचिकारों में से किसी को ख्ोन लेती है या 
उसे न्यून करती है, जब तक कि दह विधि अनुच्छेद 39 के ख़ष्ड [ख) भोर खब्ड (ग) में 
बिनिदिष्ट स्िद्धास्तों को सुनिश्चित करते के लिए राज्य की नीठि को श्रभावी बनाने के 


पु 
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लिए धोषित न को गई हो। यदि अनुर्छेद 3)ग१ का उद्दें द्य किसी विश्लिष्ट झाविक 
पद्ति को हटाने का है, जैसा कि महासालिसिटर ने सुक्राव दिया है, तो यह समझता 
कठिन है कि श्रनुच्छेद ।9 के खण्ड (क) से (घ) में भ्रम्तविध्ट स्वतस्तताओों के साथ- 
साथ प्रनुच्छेद [4 के श्रधीन समानता का भ्रधिकार क्यों छीवता पड़ेगा। संविधान 
मंग करने वाली विधियों को भ्रधितिग्रणित करते की यह शक्ति राज्य . वियानमण्डल के 
छोटे के बहुमत तक को सौंपी गई है। श्रो पालखीबाला ते कहा है कि उदाहरणार्य प्रेष 
की स्वतन्त्रता को ,भ्रगुच्छेद 3।म के प्रघोन तष्ट किया जा सकता है क्योंकि प्रत्य्ियों 
ले दावा किया है कि उन्हें किसी भोद्योगिक या भ्राथिक कियाकलाप का राष्ट्रीयकरण करने 
का प्रथिकार हैं। इसके ध्रतिरिक्त किसी व्यक्ति को किप्ती ऐसी नीति का समर्थत करने के 
लिए, ओकि सरकारी नीति के विरुद्ध है, जेल में डाला जा सकता है। ऐसे विधान को 
चुनोतो नहीं दी जा सकती है क्योंकि भगुस्छेद 9()(क) लागू नहीं होगा घोर 
प्रनुच्छेद 2 में देहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के भ्ननुसार वंचित किया 
जाना ध्रनुज्ञात है। मुम्बई राज्य भ्रोर एक प्रश्य बमाम एऋ० एन० बलसारा(!) का 
मामला सुसंगत है। किसी मादक वस्तु के प्रयोग का प्रचार प्रपराध बताया गया। उसे 
इस न्यायालय द्वारा प्रमुक्छेद 9 ([)(क) का प्रतिकमणा करने के कारण प्रमिखषिडत 
किया गया । यदि प्रनुच्छेद 3]ग सांविधानिक है हो प्रमुण्छेद 39(र) श्र (जल) के 
मौतर भ्ाने वाले मापलों से सघ्बस्धित विधि के प्रधोनः प्रथनियमित इस प्रकार का 
उपयन्ध भी विधिमान्य होगा। वास्तव में इस बारे में कोई स्पष्ट या सामाघरामप्रद स्पष्टीक रण 
महदीं दिया गया है कि प्रनुष्छेद ।9 ्वारा गारष्टी की गई सभी स्वतस्त्रताधों को छीव लेता 
भोर ध्रनुष्छेद 4 के भ्रधोन समानता के महश्वपूर्णा प्रिकार को, जिश्कों कि गरातत्त 
के आधषररमूत स्रिद्वास्त के रूप में वरशित किया गया है, तिराकृत करता गयों 
आवश्यक था (3) । इस ्रनु*्छेद में विधि-शासन का इंग्लैण्ड का स्िद्ान्‍्त झौर प्रमरीकी 
संविधान के श्रौदहयें संशोधत का 'समान संरक्षण खण्ड' दोतों हैं। भ्रतः इसके अनुशार बह 
है कि प्रमुच्छेत 3]ग (३) पूरे क्ृषित के साथ श्रतेक मूल अ्रथिकारों से टकराता है 
जोकि संसद्‌ श्रोर राज्य विधानमण्डलों द्वारा निराकृत होने योग्य बन जाते हैं। 

जहां तक कि पंशोधन करने की श्षक्वित के अ्त्यायोजन का प्रएन है यह बात उल्लेशनीय 
है कि ह्वय॑ भ्रनुच्छेद 368 में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया गया है जिससे कि सांविधानिक 
झक्ति का प्रत्थायोजन किया जा सके । विशेष रूप से र/ज्य विधानमभ्डलों को ऐसी शक्ति का * 
अध्यायोजन करने के रम्मौर परिरताम निकलते हैं। यह बात सुस्थिर है कि एक विधान- 
अष्डल एक भ्न्य विघायो निकाय सृजित नहीं कर सकता है। यह बात अहुत स्पष्ट रूप से 
प्रिंवी कावग्सिल के दो बिनिश्ययों में प्रधिकथित को गई है! इविविश्टि्र एक्ड रेकरेप्हस 
ऐक्ट के साभले($) में जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की है, इस बारे में कोई संदेह प्रकट 


(१) (95॥) एस० सी० धार० 682. 

(?) प्रश्चिमी बंगाल राज्य ब्रगाम ग्रनवर धसी शरकार (स्या० पातस्थलि घोर मुख्य 
न्यायाधिपति शास्त्री के अ्नुसा २)--]9 52 एस “सी ० भ्रार० 284 पृष्ठ 293 झौर 383. 

(3) बक्षेत्षर नाथ अनाह झायरर प्रयुक्त; दिल्ली राजस्थान (यृश्थ न्यायाधिप्रति दास के 
पनुसार) --(959 ) सप्लीमेष्ट | एस० सरो७ ग्रार० 528, 55. 

(*) (99) एर बी० 935. . 
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नहीं क्रिया गया था कि ऐसा निकाय जिसे विधान बनाने की शक्ति उसको सौंपे गए विषयों की 
बाबत है, यज्ञपि वह झवित इसनी व्याएक है जितनी कि कनाडा के आनन्‍्तीय विधासमण्डल 
की है, तथापि वह स्वयं अपने अ्धिकारस्वर्म कोई ऐसी नई विधायों शक्ति नहीं बना 
सकता और दे सकता है जिसे कि उस गधिनिग्रम द्वारा नहीं बनावा गया है जिसके कारण कि 
वह स्वर्य भ्रह्तित्व में ग्राया था । श्रद्नों जनरल आ्रॉफ़ नोकस्कोटिया वनाम प्रटर्मो ख़मरख 
आफ कनाडा (7) का म।मला इस मत के सम्बन्ध में एक ग्रस्म प्रत्यक्ष नजोर है कि कनाडा 
की संसद्‌ था कोई मी विधानमण्डल अपनी शक्तियों को नहीं छोड़ सकता है श्रौर विधान 
के श्रयोजनार्थ ऐसे निकायों में विनिद्ित नहीं कर सकता है जो ब्रिटिश्ष ताथ॑ अमरीकत ऐक्ट 
के निवन्धनों के भ्रनुसतार इस प्रकार का प्रत्यायोजन स्वीकार करने प्रौर ऐसे विधवों पर 
विधान बगामे के लिए सशक्त नहीं हैं। प्रत्यधियों की ग्लोर से काउस्सेल द्वारा किया गया 
अभेद भोर उत्तके द्वारा ग्रवलस्वित सामले विद्वान मुख्य स्थायाधिपति के निशंय पें परत: 
चर्चित हैं और हमें उन्हीं ग्राध/रों पर विच(र करने की प्रायह्यकता नहीं है। 

संविधान के अनुच्छेद 4, 69 गौर ग्नुसूची $ और 6 के सुसंगत पैरा्ों के 
प्रतिरिक्त जिस एकसाक रीति में संविधान का संशोधन क्रिया जा सहझता है वह 
अनुक्छेद 368 में भ्रधिकथित प्रक्रिया है । यदि वह ही एकमात्र विहित्र प्रक्रिया है तो यह 
समझना सम्भव नहीं है कि साधारण विधियों हारा संसद्‌ यथा राज्य विधातगण्डल किस 
अ्रकार संविधान का संशोधन कर सकते हैं. विशेषतः हब जब ग्नुस्छेद 363 में संशोधन 
की कोई प्रन्य रीति या संविधाद का संशोधव करने के लिए किसी अभय निकाय को गठित 
करना, भ्रनुष्यात नहीं है। प्रनुच्छेद 3!ग की परोक्षा करते समय एक श्रन्य कठिनाई, 
जोकि तुरस्त साधने झ्ाती है, उस अनुच्छेद में उपबन्धित घोंचणा का प्रभाव है। 
अनुच्छेद 3।ग की योजना में किसी प्रकार के सामाजिक या ग्रार्थिक विधान को बैठा 
देना सम्भव है। यदि स्थाथालयों की इस प्रश्न पर विचार करने से विवर्जित किया जाता 
है कि झधिवियम्रित दिधियां भनुल्छेद 39(स्व) प्रौर (ग) में उपव्ित नोति को प्रमावो 
करने के लिए भषिनिश्मित्त की गई हैं, तो न्‍्यायात्य श्रनुच्छेद 4, ॥9 और 3। के श्रषीन 
गारध्टी किए गए अधिकारों के सम्तस्ध में आनुष॑गिक हस्तक्षेप की जांच करते से भी प्रवारित 
हो जाएंगे। भनुच्छेद 3।क के श्रधीत भ्रधिनियमित विधियों के सम्बन्ध में यह सम्मव 
नहीं है। इन विधियों को उसी दश्शा में कायम रखा जा सकता है यदि वे पृर्वोक्त भ्रनुच्छेदों 
का उल्लंक्न उतको प्रभावी बनाने के लिए झावश्यक स्रीमा तक ही करती है। यदि 
प्रत्य्ियों की श्ोर से यह कह्दा गया है कि न्यायालय इस बात की परीक्षा कर सकते हैं 
कि भनुच्छेद 3]ग्र के ग्रधीन बनाई गई विधियों धोर ग्रनुच्छेद 39(छ) और (ग) के बीच 
कोई सम्बन्ध है, तथापि ग्ायद ही ऐस्रो कोई विधि हो जिसके वारे में यह श्रभिनिर्धारित 
किया जा सके कि उसका अनुच्छेद 39(ज) और (ग) के साथ, जिसकी परिधि बहुत 
चिस्तृत है, कोई सम्बन्ध नहीं है । 

अनुच्छेद 3।क शोर 3]श्थ॒ के बीच प्रनियारय ब्रन्तर यह है कि 
अनुच्छेद 3!क केवल विनिदिष्द दिक्यों तक ही सोमित है जब कि प्रभुच्छेद 3॥ग 
में बिज्विष्ट दिषय नहीं दिए गए हैं अपितु विधानमष्डलों पर यह बाव छोड़ दी गई है कि 
वह कोई भी ऐसा जिषग्र चुन लें जिम्रका अनुच्छेद 39(ख) और (ग) में दिए गए उहढयों 


(7) (॥95) एस* सी० झार० कनाडा-3. 
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के साथ कुछ सम्बन्ध तात्पणित हो सके । दूसरे क्षब्दों में अनुच्छेद 3।म ऐसे विषयों की 
बाझ्त है जिनकी विययवस्तु भ्रसीमित है । 

यह दसील कि अनुच्छेद 3)॥ उस रोक को हटा देता है जोकि अनुच्छेद ॥4, 
9 भौर 3 के प्रधीन राज्य क्धानमेप्डल भोर संसद्‌ पर थी झौर यह कि उस्ते 
धनुच्छेद 368 का संशोधन मानना चाहिए, विद्वान मुझ्य स्थायाधिषति द्वारा प्राज दिए 
गए प्रपने निर्णय में चित है ध्लौर हम इस दलील का विरोध करने के लिए उसके तर्क 
को ससम्मात श्रेगीकार करते हैं। हर 

हमारी विदेक-युद्धि के प्रभुल्तार श्रनुच्छेद 3ग में दो प्रकार की बुराहयां हैं 
जोकि उसकी विधिमान्यता पर गम्भीर प्रभाव डालती हैं। पहली बुराई यह है दि बह 
अशुच्छेद 4, 9 भोर 3] में दिए गए मूल प्रधिकारों का पूरं निराकरण कर सकती: 
है भर दूसरे यह कि भ्रनुच्छेद 368 में दी पई प्ंोधन कौ लक्ति विशेष प्रकृति की हि 
जिसे कि प्रवन्‍्य रूप से संसद्‌ को प्रदत्त किया गया है श्लौर उसका प्रयोग उस थरनु्देद में 
प्रधिकथित विषय के स्वस्थ में ही किया जा सकता है। यह कदापि ग्राशयित नहीं था 
कि इसे किसो प्रस्य क्धातमण्डश को, जिसके भ्रन्तगंत राज्य विधानमण्डल . भो है, 


अत्यायोजित किया जा सकता है। 


अनुच्छेद 3।म् द्वारा प्राप्त करने के लिए ईप्सित प्र्योजन, जैसा कि विद्वान 
महासासिसीटंर में कहा है, अत्यधिक सराहतीय हो सकता है किल्तु उसको समुचित 
विधियों द्वारा, जो कि सांविधानिक रुप से स्वीकार की आ सके, प्र/प्त करना चाहिए । 
भो कुछ मो कहा गया है उसको देखते हुए हमारे पास इसके सिवाय कोई सन्‍्य विकल्प 
नहीं है कि हम भ्रभिनिर्धारित करें कि ब्रनुच्छेद 3]ग7 की विधिमास्थता कायम नहीं 
रखी जा सकती है । 

पस्तिस विषय उन्होंसवां संशोधन धषितियम, 972 की विधिमसान्यता का ध्रेवधा रण 
करना है; चुनोती केवल दो भ्रधिनियमों के संविधात कौ तक अनुसूची में सम्मिलित 
किए जाने के विरुद्ध दी गई है। ये भ्रधिनियम केरल सैण्ड रिफार्म्स (प्रमेण्डमेष्ट ) ऐक्ट, 
969 झ्ौर इसी श्रकार का !97] का फेरल ऐक्ट है । 

पिटीकनरों की घोर से मुख्य दी प्नुल्छेर 3|क और श्रगुच्छेद 3ज 
के बीच के सम्दन्त्र तक सोमित हैं । यह दलोल दी गई है कि भनुच्चेद 3[ल, 
अनुच्छेद 3॥क के साथ प्रस्यधिक जुड़ा हुआ है भोर इसलिए कैक्ल वे विधायी 
प्रधिनिय्तितियां जो ध्रनुच्छेद 3]क के भ्रघोन प्राती हैं, अनुभ्तेद 3]खव के प्रधीन तकम 
प्रमुसूषी में सम्मिलित की जा म्रकती हैं। इस मामले के सम्मत्य में भव दलील महीं वी जा 
सकती है प्योंकि यह विथय इस स्यायालप्र के भनेक विनिश्चयों द्वारा तय दो पया है । देखिए 
जिह्ार राज़्य दताम जहाराजाधिराज सर कामेश्बर सिंह यॉक बरभंगा प्रौर कुछ ध्स्प(), 
विड्येश्वर राव बनाम मध्य प्रवेश् राज्य (*) श्र एस* थो० जौजीभाई बनाम सहायक 
कलक्टर, भाना प्रफत, थाता(२) | इंत सभी मपलों में यह प्रमिनिर्धारित क्रिया गया था 


(१) (952) एस्० छी० भार० 889. 


(१) (952) एस० सो» भार० 020. 
(१) (7965) । एस० सी ब्रार० 636. 
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कि ग्रगुच्छेद 3]स्र प्रमुच्छेद 3।क पर ब्ाथारित नहोंहै। हो मामला इतने वर्षो 
से श्यिर है उस पर ग्रव्य॒ विचार नहीं किया जा सकता है । तथापि न्यायालय यह 
दिनिदिसत फरते के लिए अर मी स्वतंत्र होंगे कि जो ब्रशिनियम उस्तीसवें पंशोधन 
प्रधिनियम द्वारा या उसके किसो उपन्ध ढवारा लवभ हर चो में सम्मिध्ित किए गए 
हैं, वे सांदिधानिक संरचना के किसो ग्राथारभूत ठत्व को तिराकृत या उसके अह्तित्द को 
प्रमाष्त करते हैं या नहीं । 

संक्षेप में हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं-- 

4. गोलक नाथ के भामले का विनिश्वय सैद्धान्तिक वन गया है क्योंकि पछवि यहु 
मात लिया जाए कि बहुमत का निर्शेण कि फ्नुच्छेद ।3 (2) में “विधि” शब्द के ग्रन्तर्गत 
सांडिधानिक संशोवन प्राते हैं, सहो नहीं है, तंथापि इस प्रश्नों वर, जो कि गोलक ताथ से 
आपनले में उठाए गए प्रश्नों से प्रधिक व्यापक हैं, और जिन्हें क्रव हमारे समक्ष उठाया 
गया है, परिणाम बिल्कुल वही होगा । 

2. चौजीसवें संज्ञोषन १र किया बया विचार-विमर्श इस परिणाम की झोर 
से जाक्ष है-- 

(क) कि उक्त संझोघन ग्रसंश्रोषित ब्नृच्छेद 368 में जो कुछ विदक्षित था उसे 
प्रसिम्पकत मापा में स्पष्ट करने के प्रतिरिक्‍त कृद्ध प्रौर वहीं करता है प्रौर बह तदुबीन 
मूछतत: प्रदेश शत्रित का विस्तार तहीं करत। है या कर सकता है; 

(ज) पश्षपि संशोधन की झवित का संकोशों प्र्भाग्वियन नहीं किया जा स़कठा है 
श्रौर वह सभी झनुक्छेंदों के सस्बस्ष में लागू होती है तथापि बढ इतती ध्स्तीभित नहीं है 
जिप्से कि उसके प्रस्तगंत संदियान के प्रस्तित्व का निराकरण यथा उसके प्राधारभूत तस्वों 
का परिवर्तेत करने की शकित ग्राती हो; 

(ग) यदापि रंक्षोधन करने की झत्रित के प्रन्त्गंत प्नुच्छेद ।3 (2) का धंशोधन 
करने की शवित है, एक ऐसा प्रइत जिसे गोलक वाथ के सासले में विनिक्ित नहीं किया 
गया था, तथापि यह शक्ति इतसी व्यापक नहों है जिससे कि इसके प्रस्तगंत मूल 
स्वतंत्ञताप्रों का निराक रण या छोन चेनें को शक्ति प्ातीं हो; झोर 

(प) चौबीत़वां संशोधन प्रधितियम (वह हैक में पढ़ें जाने पर शिधिमान्य है। 


3. प्रश्यीसमें संशोधन की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित छप में अनुच्छेद 3॥ का 
खण्ड (2) संविधात से किसी प्राथारमूत तत्व का निराकरण नहीं करता है त ही बह 
उसका भ्रस्तित्व समाप्त करता है क्थोंकि-- 

(क) उप्र प्रवुच्छेव के प्रयीत “राशि” का तियतने या भ्रबधारण किसी ऐसे 
मानक था सिद्धांत पर ग्राघारित होगा जो ध्रजित या ग्रधिगृहीत सम्पत्ति कौ 
बाज संदेय राशि सालूप करने के श्रशोजनार्थ सुसंगत होना चाहिए ; 

(ख्) यह ब्रावद्श्क तहीं है कि यह राशि बाजार पूल्य हो किन्तु उसका 
ऐसी सम्पत्ति के मूल्य के हाथ युक्तियुक्त सम्बन्ध होना ब्राहिए; 

(") बह राशि न तो ग्रवास्तविक होनी चाहिए न ही घनयाने रूप में 
वियत की जानी चाहिए, और 


सच | अल 
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(पे) यलपि स्थाणालय इस राह्षि की पर्याप्तता के श्रइ्न पर ढिचार करने से 
विवजित किए गए हैं श्रौर वे विधायी निर्णय को सब्यक्‌ महत्व देंगे सधापि ऊपर 

(+), (द्रव) भोर (ग) में दिए गए सभी विषयों की स्थाशिक पुरविललोकन हारा 

परीक्षा की जा सकेगी । 

4. प्रनुच्छेद 3] आओ प्रत्तःस्वापित खभ्ड (20) के सम्बन्ध में, जो कि 
अनुच्छेद !9()(च) को प्रप्र्वतनीव वनाता है, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि 
विधि मैं ग्रधिकथित सिद्धान्तों १र रालि का सवधाररः करने के लिए किसी ऐसी भ्रक्रिपा 
का उपयग्ध किया जाएगा जो प्रयुक्तियुकत होगी था नेसगिक र्थाय के नियर्मों 
के विष्द्ध होगी ॥ 

5. उपयुक्त मत के ध्नुसार पण्चीस्ने संशोधन की धार 2 विषिनास्य है। 

6. पर्चीसवें संझ्रोधन की धारा 3 की विधिपाग्वता, जो कि अनुच्छेद 3[गको 
संविधान में पुर:स्थापित करती है, कायम महीं रखी जा सकती क्योंकि उक्त श्रमुख्छेद में 
दो बुराहयां हैं | पहले तो यह कि उसके काररा संविधान के प्रावारभूत तथ्यों का 
निराकरण हो सकता है यहाँ तक कि अनुच्छेद ]4, )9 और 3। में प्रन्तविष्ट मूल 
प्रधिकारों को पूर्णतः समाध्त किया जा सकता है झोर टूसरे ध्नुध्छेद 368 में ब्रस्वविष्ट 
संक्षोधन को झवित एक विद्लेष प्रकार की झक्ति है जिसे कि झंगम्य रूप से संसद्‌ को दिया 
गया है श्रौर उसका प्रयोग केचल उस भनुन्लेंद थें झधिकथित रीति में ही किया जा 
सकता है । इस श्वव्ित का प्रस्यायोजन देश के किसी श्रन्थ बिधानमण्डल को नहीं किया 
जा सकता है ; ग्रतः घारा 3 को श्रसांविघामिक श्ौर श्रविधिमास्थ बोदित 
किया जाना चाहिय्‌। 

7. उस्तीक्रवां संशोधन विधिमास्य है तथापि इस प्रस्त की कि इस संझोधन हारा 
या उन अधिनियमों के किसी उपकबन्ध हारा सदम अभुसूचो में सम्मिलित भ्रविनियप्त 
सांबिधानिक संरचना के किसी आधारभूत तत्य का तिराकरश करते हैं या उसका 
अस्तिस्व समाप्त करते हैं, उस समय परीक्षा की जाएगो जब इन श्रधिनियमों की 
विधिमान्यता प्र विचार किया जाएगा । 

इस पिटीशनों को विनिश्कचथ इस जिर्शेय भौर विधि के ध्रगुसार करमे के लिए इम्हें 
सांविचानिक ग्यायप्री5 को प्रतिश्रेषित किया जाता है । सांविधामिक स्यायपीठ हमारे 
हिरंय को देखते हुए छन्बीसयें संग्रोघन को विधिमाम्यता को मी विभिद्िघित करेगी । 

स्वाधाधिषति हेगड़े भ्रोर मुल्शो इन पिडीशनों पर विचार के लिए पत्यधिक 
सांबिधानिक भहत्व के प्रश्न उद्भूत हुए हैं। इसपें हमें संविधान के चोबीसववें, पच्चौसवें, 
छल्मोसबें प्रोर उन्तीसवें स्ं्षोपनों की सांवियानिक विदिमास्यता का विनिश्चय करता है ॥ 
हमें बहुत ही विश्वाद्‌ एवं उद्बोधक तक सुकने का भ्रवस्तर मिला जिसमें कि 65 दित क्षण 
गए । हमारे समक्ष इस स्थायालय के तथा इ स्लेब्ड, यूनाइटेड स्टेट्स, कत!ढ़ा, भ्रारड लिया, 
जअमंती, ध्रायरलैप्ड भ्ोर सिलोस के सयायालयों के भ्रनेक विनिस्चयों का हवाला दिया गया 
है + हमारा व्यास विभिस्त देशों के वर्शयान तथा विगत विधि कैत्ताप्रों के विभिसन लेखों 
की ब्रोर भो भाक्ृष्ट किया गया है। सधव के प्रभाव के कारण हमते छम्पीसवें संग्रोषत 
को विधिमल्‍न्‍यता के अश्न पर विवार नहीं किया है । इस प्रश्त पर बिचार सुगमत/पुवंक बाद 
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में किया जा सकता है, जब कि यह स्यायपीठ विविश्वय के लिए उद्भूत कतिपय मूल 
विधिक प्रद्मों को विनिश्वय कर चुकेगो। इसी कारण से हमने इस प्रक्रम पर इन 
बिभिन्‍न रिट पिटीशनों के गुशामुण पर भी विचार नहीं किया हैं। इस समय हम 
चौबीसर्दे, पच्चोन्र्वे और उन्तीसवें संविधात के संझोध्नों के अ्रविथव भोर उसको 
विधिप्रान्पता का ही विनिश्वय करते हैं। 


पूवंतर उल्लिखित संशोघतों को विधिमान्यता का विनिश्चय करने के लिए 
यह भ्रावश्यक हें कि उस शक्ति के प्रविषय पर विचार किया जाए जो संदिधान के 
अनुच्छेद 368, जेखा कि वह चौवीसवें संशोधन ग्रविनियम के पूरब या, द्वारा संसद्‌ को प्रदत्त 
की मई थी प्रौरजो 5 सवस्वर, 97] को प्रवृत्त हुई थी। संविधान के मास 20 में 
केवल अनुच्छेद 368 ही पाया जाता है। इस भाग का श्षीर्यक है, “संविधान का संशोधन । 
इसका पार क्षीपंक जैसा कि मूलतः या, इस प्रकार हे--संविध्यान के संशोधन के स्िए 
प्रकिया--यह प्रनुच्छेद इस प्रकार हूँ-- 

“इस संविधान के संशोधन का सूजपात उस श्रयोजन के लिए विधेयक को 
संस्र॒द्‌ के किसी सदन में धुरःस्पापित करके ही किया जा स्रकेगा तथा जब प्रत्येक 
सदन ॥ारा उस सदन को समस्त सदस्य-संद्या के बहुमत से तथा उस 
सदसत के उपस्थित प्लौर मतदान करने काले सदस्यों के दो-तिहाई से ग्रम्युग 
बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता हैँ तब बह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी 
अनुमति के लिए रखा जाएगा तथा विधेयक को ऐसी ग्रतुमति दी जाने के पश्चात्‌ 
विधेयक के निवस्धनों के अनुसार संविधान संशोचित हो जाएगा : 

परन्तु यदि ऐसा कोई संशोषन-- 

(क) भ्रनुष्छेद 54, प्रनुच्चेद 55, भनुच्छेद 73, प्रनुश्छेद 62 
या प्रनुच्छेद 24। में, भ्रथवा 

(स्व) भाग 5 के भध्याव 4, माय 6 के श्रष्याय 5 या भाग ।। के 
अध्याय । में, घथवा 

(ग) सप्ठम शनुसूच्ी की सूचियों में से किसी में, भ्रषवा 

(घ) हंसद्‌ में राज्यों के भ्रतिनिधित्व में, श्रयवा 

(&) €स भनुभ्छेद के उपब्धों में, 

कोई परिवतंन करता चाहता है तो ऐसे उपयन्ध करते वाले विधेयक के 

रास्ट्रपति के समक्षगनुमति के लिए उपस्थित किए छाने के पहले उस संझोघन 

के लिए प्रषम प्रनुसूची के भाग (क) श्रौर (ख) में उल्स्रिथ्ित राज्यों में 

से कम्र से कम आलों के विधान-मण्डलों का उस प्रयोजन के लिए उत 
विधाय-मष्डलों से सरित संकल्पों द्वारा अनुखमर्यंत भी अपेलित होगा |? 

पिटीक्षवरों के विद्वान काउन्सेल श्री पराखखीवाला ने उस प्रनुच्छेद के प्रविषय 

की बाबत दो तरह की दलौल दी है । उनकी पहली दसीस यह है कि अनुच्छेद 368 के भ्रथोत, 

जैसा कि वह अपने संशोधत के पूर्व था, शक्तियों का श्रयोग करते हुए संश्द्‌ के लिए 

अनुझे य नहीं है कि वह संविधाव के आग 3 ढारा प्रदत अधिकारों में से किसी को छीन 
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सके या ब्यून कर सके | उसकी दूसरी भ्रौर व्यापक दलील यह है कि श्रनुच्छेद 368 के 
श्रधीन संसद्‌ को प्रदत्त झक्ति उसे यह अनुज्ञा नहीं देती कि वह संविधान के प्राधारभूत या 
मूल्त तत्त्यों या सारभूत तत्वों को शिक्त कर सके या नष्ट कर धक्के | इन भागों के 
सम्बन्ध में जो दलीले हैं वे भ्रावश्यक रूप से एक-दूसरे से मित्रती हैं। किन्तु उचित विधिक 
इष्टिकोश के लिए यह ग्रावश्यक है कि जहां तक सम्मव हो उन्हें श्रलण रखा जाए। 
इसलिए प्रथम दलीत्न के सही होते के थारे मैं विचार करते समय हम सूल भ्रण्िकारों के 
महत्व पर विचार करेंगे। इस प्रइन पर अनुच्छेद 368 के प्रति हमारा दृष्टिकोण 
अनुच्छेद 368 तथा अनुच्छेद (3 की भाषा पर आधारित होगा। मूल अधिकारों के 
सहत्व या उसकी श्रेष्ठ प्रकृति के बारे में सथा साथ ही पंक्षोधन करने की शबित पर, यदि 
कोई हो, उसके विवक्षित ये। प्रस्तनिहिंत परित्ीमाषों के बारे में हूम उस सभय विश्वार 
करेंगे जब कि हम श्री पालखीवाला द्वारा दी गई दो झानुकल्पिंक दलीलों में से द्वितीय दसीष 
पर विज्ञार करेंगे 


हम पहले इस प्रश्स पर बिचार करेंगे कि क्या अनुच्छेद 368, द्वारा जैस्स कि वह 
अुलतः था, प्रदर्त संशोधन की एक्तियों का प्रयोग करके संसद भाग 3 द्वारा प्रदत्त 
मूल भ्रधिकारों में से किसी को छीन सकती है। श्री पालज्ीवाला के कथनावुसार 
अनुच्छेद 36, जैसा कि वह संशोंघत के पूर्व का, केवल संशोधन के लिए प्रक्रिया 
प्रधिकथित करता है। संविधात के संशोधन करने की शक्ति को कहीं प्रस्यत्र संविधान में 
खोजना पड़ेगा । प्रनुच्छेद 368 के भ्रधीन संसद्‌ द्वारा प्रयुकत की जाने काली शक्ति प्रकृति 
में विधायी है और उसके परिरातामल्वरूप जो बात निकलत्री है बह विधि है। इसलिए 
ऐसी विधि अनुच्छेद 3(2) को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उसधें कथन हैं कि “राज्य 
ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस थाग द्वारा दिए अधिकारों को छीनती या न्यूतकरती 
हो भौर इस सब्ड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शुल्य होगी।” 
यह विधिभान्य हुप से मूल श्रष्िकारों की न तो छीन सकती है झौर न ही स्यूत कर सकती 
है। उन्होंने धौर यह दखील दो है कि झनुच्छेद 3 (॥) में प्रयुकत “विधि' क्षब्द से न केवल 
विघायी ग्रधिनियमिति भ्रपितु संविधानिक भ्रध्युपाय भी प्रभिप्रेत हैं प्रौर इसमें सम्मिलित 
हैं। काउन्सेल ने यह दलौल दी है कि कोई कारण वहीं है कि अनुच्छेद [3 (2) पें 
प्रयुक्त “विधि' झब्द को भिन्न श्र्थ दिया जाए। उनकी भ्रकिक महखपूरं दलील यह है 
कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति, चाहे यह सान लिया जाए कि वह अ्रनुच्छेद 368 
में प्रस्तविष्ट है, किसी भी रीति में प्रतन्‍्ध शक्ति नहीं है क्योंकि कतिपय बातों कौ बाबत 
सा कत्तिपय शर्तों के अध्यधीन उसी रूप में विधि प्रधिनियमित करके जैसे झन्‍्य विधायी 
अध्युपाय झधिनियमित किए जाते हैं, संसद्‌ साधारण अहुमत द्वारा भी संविधान फा संशोधन 
कर सकतो है । इत सम्बन्ध में उसने हमारा ध्यान ग्रनुच्छेद 4, अनुच्छेद 69, पंचम 
अनुसूधी के पैरा ? तथा षण्ठ भ्रनुसूची के पँरा 2। को श्रोर श्राकृष्ट किया है। काउन्सेल 
की यह दलौल है कि यदि इसमें निददेक्षित संविधान के उपयग्धों के संशोधन को सांविधानिक 
आवित के प्रयोग करते के रूप में समझा जा सकता है और एरिस्पाप्तस्वरूप ऐसा संशोधन 
अनुच्छेद 3 के भभिव्यकत प्रभों के अस्तगंत विधि नहीं समझा जा सकता, तब संसद्‌ सात्र 
झपस्थित तथा मत देने वाल्ले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा (यदि कोरस को बगावत 
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मियन्र की क्षततों को पूरा कर दिया जाता है) इस देश के लोगों के कुछ वर्गों के मूल 
अधिकारों को छीन सकती है या स्यून कर सकती है । 


इसके विपरीक्ष शिद्वान्‌ महान्यापवादी तथा महाराष्ट्र राज्य के विद्वाग्‌ 
भहादिववत्या, जो केरल राज्य की प्रोर से उपसंजात हुए हैं हथा दूसरे प्रस्य काउस्सेल जो 
विभिन्‍न राज्यों की शोर से उपसंजात हुए हैं उनकी यह दलील है कि प्रनुप्छेद 368 को 
स्ादे रूप में पढ़ने से यह दर्शित होता है कि संविधात का स्ंशोघत करने की शवित और 
साथ हो संशोधन हो प्रक्रिया दोतों इस प्रनुर्देद में प्रस्तविष्ट हैँ। एक व/र जब इस 
अनुच्छेद में प्रधिकथित प्ररूप ध्रौर रीति की शर्तों को पूरा कर लिया जाता है तो उत्तका 
३रिएाम संविधान का संशोधत होगा । उतके कणतानुस्तार प्रनुच्छेद 368 में प्रयुक्त 'ईप 
संविधान का संशोधन” प्रमिव्णवित का प्र्थ संविधान के प्रत्येक तपव्ध या भाग का 
उंक्षोघत है । एक बार जब अनुच्छेद 368 में उपबन्धित प्रकृप धौर प्रक्रिया पूरी कर लो 
जाती है तो प्रंशोधित प्रतुच्छेद उप्ती प्रकार प्रभावों होता है जमा कि स्वतः मूल धनुच्छेद 
भ्रौर इसलिए गुल प्रनुक्छेद की भांति ही संशोषित ग्रनुच्छेद की विधिमान्यत: को मो चुनोतो 
नहीं दी जा सकती है। उन्होंने ग्रागे यह दसील दी है कि भनुक्शेद 3 में प्रयुक्त 'विजि' से 
केबल विघायों भ्रघिनियमितियां या प्रध्यादेश या प्रादेश था उपविधिय था तियत या 
विभियमम या ग्रधिय्ृचनाएं या रढ़िया या प्रधाएं, जो भारत के राज्य-झेत्र में विधि का 
प्रभाव रणते हैं, भ्रभिप्रेत हैं पौर उस ग्रभिव्यक्ति में सांविध/निक विधि सब्मिलित नहीं 
है यद्यपि व्यापक प्र्यों में तांविधामिक विधि भी एक विधि है। उन्होंने प्रागे यहू दलील 
दी है कि भ्रनुच्छेद ।3 में प्रयृक 'विवि/ शब्द का प्रथास्वयन प्रमुच्छे्‌ 68 के प्रनुकूल 
करना चाहिए भौर यदि इसका अ्रधस्विषन ऐसे किया जाता है तो इसमें कोई सम्बेह 
मह्दीं रह जाता है कि शनुच्छेद 3 में प्रयुतत 'विधि' प्रभिव्यक्ति के प्रस्तर्गत सांबिध|निक 
विधि नहीं है। उन्होंने श्री पालक्लीवाला की इस दलील का ख़ण्डस किया है कि उस समय 
ऐसे रूप में कोई सांविघानिक विधि प्रभावी थी जयक्ति यह स्तविधान प्रवर्तन में याथा। 
इससिए उतके कथनातुसार प्रनुच्छेद ।3(2) के प्रधीद प्रयुक्त 'बिंधि' प्रभिष्यक्ति के 
प्रसगेत संविधान का संशोधन नहीं ग्राता है। उनके कथनानुसार पग्रनुच्छेद ।69, पंचम 
प्रदुसूची के पैरा ? घोर पष्ठ अ्तुसूची के पैरा 2। के प्रधीन प्रधिनियमितर विधियों के बारे में 
यह नहीं समझा जा सकता कि वे संविधात के संशोधन हैं जैता कि इन उपबस्धों में 
अधिकवित किए गया है। मद्यपि वास्तव में ने कुछ बातों के बारे में संविधान का संक्षोधन 
करते हैं किःतु वे संतद्‌ द्वारा अधिनियतित किए गए दूसरे बिधामी भ्रष्युपामों से भिन्न 
नहीं हैं । इसलिए इव उपबन्धों के भ्रधीत झधितियमित की गई विधियां घूल प्रधिकारों को 
न तो छीत सकती हैं, झोर द ही कम कर सकती हैं । ग्रव हमें यह देखना है कि इत तकों 
में कौन सा तर्क मात्य है। 
यह प्रइन कि वया अनुच्छेद 368 के प्रधीन उप्तमें अधिकथित प्रक्रिया के 
अनुप्तार श्रपणी शक्तियों का प्रयोग करके संस्तद्‌ मूल अधिकारों को न्यून कर सकती है, 
संविधात के दुरुग इभादी होने के पश्चात्‌ इस स्थायालय के समक्ष विचार के लिए उत्पन्‍्त 
हुआ! था । संविधान (प्रथम संशोधन) पषितियण, ॥95] शंकरी प्रसाद सिह देब बनाम 
भारत संथ प्रौर बिहार राज्य (!) वाले मामले,में इस त्यायालय में विचार के लिए बावा 
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था। उस मामले में अनुच्छेद 368 तथा अनुच्छेद ]3 (2) को प्रामने-सापने रख 
कर उसके प्रविषय पर बहस की गई थी । इस न्यायालय ने उसमें के पिटीशतरों को दखोल 
को ध्माम्य करते हुए कि संसद्‌ के लिए यह ब्नुज्ञेय नहीं हैं कि वह भ्रनुष्छेद 368 
के प्रधीन मूल प्रधिकारों में से किसी को न्यूत कर सके, यह झ्रभिनिर्धारित किया था 
कि--"यद्यपि विधि के प्रस्तर्गद सरामूल्री तोर से सांविधानिक विधि भो सम्मिलित 
होती चाहिए कित्तु उध मामूली विधि, जो कि विधायों शक्ति के प्रयोग में बनाई जाती है 
प्रौर उस सांविधानिक विधि, जो कि सांविधानिक शक्ति के श्रयोग में बनाई जाती है, के 
बीच स्पण्ट भ्रस्तर है !”इस न्यायालय ते यह प्रभिनिर्धारित किया था कि “प्रतुल्छेद ।3 
के प्रसंग में यह शाना जाना चाहिए कि विधि से मायूली बिधायी शक्ित के प्रयोग में 
बनाए गए नियम या विनियम प्रभिप्रेत हैं सनकि संविधायी क्षक्तित के प्रयोग में बनाए 
गए संविधान के संक्रोधत । इसका परिशाम यह है कि भनुच्छेद 3(2) भनुभ्केद 368 
के अंघोन बनाए गए संझ्ोचत को श्रभादित नहीं करता है।” उस मामले में इस 
न्यायालय ने यह भो रा दी थी कि अ्रनुष्टेद 368 द्वारा संसद को संविधान 


 ज्ें सक्षोषन करने की शक्ित स्पष्ट छूप्र से प्रदत्त की गई है प्रोर मिन्‍न वहुमल की 


अपेक्षा मात्र प्रक्रियात्मक है। उसने इस दतील को मी झ्ममाल्य कर दिया कि अनुच्छेद 368 
स्वयं में एक सम्पूर्ण संहिता है भ्रोर सरकार की इस दलीस को कायम रखा कि ग्रनुच्छेद 368 
के अ्रधीत कार्य करते हुए संसद्‌ दूसरे विधायो प्रध्युपयों को झ्धिनिगमित करने में 
अनुच्छेद 368 में उपबन्धित स्रीमा के सियाय उंने श्रक्रियाओं को भ्रंगीकृत कर सकतो है 
जिन्हें उसे प्रंगीकृत करमा चाडिए। 

अनुब्छेड 368 के श्रद्बोन यूल अधिकारों को कम करे को संसव्‌ को शक्ति के बारे 
में इस न्यायालय वे पुतः ख़ज्जन सिंह अवाम राजस्थान राज्य(?) वाले मामले में विधार 
किया था ग्र्यातू---() क्या संविधान का संज्ोधर जहां तक कि उसका तास्पर्य संविधान 
दे भाग 3 द्वारा प्रदर्त भ्रथिकारों को छीनने या न्यून करने से है, अनुच्छेद 3(2) के 
प्रतिषेष के प्रस्तग्ंत है ? (2) क्या भनुच्छेद 3] क शोर 3]-ख॒ [सश्रहवां संशोधत 
अ्रधित्रियम द्वारा यया संक्षोधित) प्रनुझछेद 32, प्रनुख्छेद 36, प्नुच्छेर 226 या सप्तम 
अनुसूची की किसी सृथी में परिबर्तेत करता चाहते हैं प्लोर इसलिए श्नुच्छेद 368 के 
परम्तुक में विहित शर्तों को पूरा किया जाता प्रावश्यक है । न्यायालय के निर्स॑य से यह 
स्पष्ट है कि भ्याशलय के समक्ष पहले प्रश्न पर बहस नहीं की गई यद्यपि बहुमत के 


+ ज्यायाघीक्षों तथा भ्रल्पमत के त्याय!धोक्षों ने बिना वहुस की सद्दायता से स्पध्ठतया इन प्रएनों 


पर विचार किया था| भ्रपतो मोर से निर्भय देते हुए पुरुष न्मायात्रिपति गलेर्दगडकर तथा 
स्थायाधिति वादू श्रौर रखुवरंदयाल ने प्लंकरी अलाद वाले भामले[?) में इस न्यायालय 
द्वारा भ्रपनाए गए दृष्टिकोण से सहमति प्रकट की थी किस्तु स्‍्यायाधिपति हिंदायतुल्लाह 
(जैसे कि वे उस समय ये) ध्रौर न्यायाधिपति मधोलकर ने भ्रथम प्रश्न के उस विनिश्चय 
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के सही होने के बारे में हस्देह श्रकट किया था किन्तु उन्होंने दुसरे प्रइन पर बहुमत के 
न्यायाधीशों हारा धपनाएं गए दृष्टिकोण से सहमति प्रकट को थो। स्यायाधिपति 
हिदायतुल्क्राह तथा मघोलकर ने ट्टि पिटीक्षनों को छारिज करने में अपनी सहमति प्रकट 
को क्योंकि पिटीशनरों ने प्रथम प्रश्न पर दिए गए अंकरी असाद बाले मामले (0) में इस 
स्यायालय के वितिश्चय के सही होने की वात्रत चुनौती नहीं दी थी । 

यह प्रइत कि क्या संसद घनुच्छेद 368 के ग्रीन ब्रपनी झक्तियों रा प्रयोग करके 
किन्हीं मूल धधिकारों को निराकृत कर सकती है या छीन सकती है, पुनः प्राई० सी० 
गोलक नाथ औ्रोर कुछ प्रस्य दनाम पंजञाद राज्य (?) वाले शामले में इस स्थाशलय के 
समक्ष विचार कै लिए प्राया दा । उस मामले को सुतवाई ग्यारह स्यायाधिप्रतियों को पूर्ण 
न्योवपीठ ने को थी। उप्र मापले में पांच के मुमावले में छः के बहुमत से इस स्यायालप का 
यह निष्कर्ष था कि वांकरी प्रसाद बरले धामला () तथा द्ाय ही सब्जन हिह बाला 
मामला(3) सही रूप से विनिषियत नहीं किए थए थे। बहुयत ने यह प्रमिनिर्धारित किया था 
कि भ्रनुच्छेद 3 (2) प्रयुक्त 'विधि' प्रभिव्यवित के द्म्तरंत छांविधानिक घंशोयन मो ग्राते 
है । प्रल्पभत ने पूरतर बिनिवचयों से सहमति प्रकट करते हुए प्रभिनिर्धारित किया था कि 
अनुच्छेद 3(2) में प्रयुक्त 'विधि' प्रसिम्यकित के ध्रस्तगंठ सांविवानिक संशोधन नहों पाते 
हैं। बहुमत के पांच न्यायाधीशों श्र्वात्‌ स्यायाविपति सुध्याराव, शाह, सीकरी, शैलत तथा 
बैचलिगम्‌ ने यह भ्रमितिर्धारित किया या कि ग्रनुच्छेद 368 प्रपने निवस्धनों के प्रस्तगंत 
केवल संशोषत के मायले में प्रपताई जाने वालो उस विभिम्न प्रक्रियाओ्ों को बिहित करता है 
और उम्र प्रनुच्छेद से यह प्राभास मिलता है कि संक्षोवने करने की झक्ति संविधान में 
कहीं ग्रन्‍्यत्र विदप्तात है । उनके पतानुष्तार प्रनुच्छेद 368 में उल्लिखित प्रक्रित्णक बातों 
के मात्र पूरे होते से संविधान का विधिभान्‍्य संशोधद नहीं हो स्कता। उनको राप में 
पंशोधन की शक्ति प्रमेच्छेद 368 द्वारा विव्लित नहों की जा सफती। उतहोंने 
अनुच्छेद 368 में विवक्षा द्वारा ऐसी शक्ति की उपधारणा करने से इस्कार क्रिया 
क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि यह इसलिए प्रावइगड नहीं है क्योंकि संप्दू मो सप्तम 
प्रमुसू्ची की सूचे 4 को प्रविष्टि 97 के साथ पठित प्रनुच्छेद 248 के प्रयीत् कोई मी 
विधि बनाने की सर्वागीण झक्त है जिसके प्रस्तर्गत उम्में प्रस्तशिष्ट परिसीमाप्ों के 
अ्रध्यधीन रहते हुए संविधान का संशोधन करते की विधि मी है। उनका मत था कि 
एंविधास को संशोधित करने की संसद्‌ को कषब्ित अनुच्छेद 245, ग्रनुच्छेद 246, म्ुच्ची 
की प्रविष्टि 9? के साय पठित धनुच्छेद 248 से प्राप्त की जा सकती है। शेष छः 
स्पायाघीशों के श्रमिदिर्धारित क्रिया था कि संश्ोधम को शक्ति सप्तम अनु झूची की सूची । की 
प्रविष्टि 97 के साथ पठित अनुच्छेद 248 से धराप्त नहों की जा सकतो है | त्यायाधिपति 
बांचू (जैसे कि वे उस सप्य ये) तथा न्यायाधिपति भागंव, सित्तर पौर बछावत ने यह 
प्रभितिर्धारित किया था क्रि संशोधन हो शक्ति अनुच्छेद 368 में पाई जातो है और 
न्यायाबिपति रामस्वामी ने यह प्रभिनिर्धारित रिपा था कि अनुच्छेद 368 संसद को 
संविधाम को संजोधिंत करने को क्क्ति या अ्रधिछार प्रदत्त करता है। स्थायाधिपति 
(2) (952) एप्र० सी» प्रार० 89. 
(3) (967) 2 एच्च० सो० ब्रार० 262. 
(१) (965) 4 एस० ही ब्रार० 933. 
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हिंदायतुल्लाह (जैसे कि वे उस समय ये) के यह ब्मिनिर्धारित किया था कि 
अनुस्छेद 368 ऐसी प्रक्रिया बिहित करता है जिसका कि यदि यथाचंतः ग्रनुसरश किया 
जाए तो उससे जो परिणाम लिकलेगा वह संविधान का संशोघन होगा । वह प्रगुष्छेद किसी 
विश्िष्ट व्यक्तित या व्यक्तियों को शक्ति प्रदत्त नहीं करता है प्रौर संशोधन की वह पाकित, 
यदि उसे वास्तव में शक्ति कहा जाए, एक विधायी शक्ति है किन्तु मह एक प्रनन्‍्य छक्ति है 
भोर यह संविधान की सप्तम प्रगृसूची की तीमों धूचियों के बाहर विश्वमान हैं। न्‍्यायाधिपति 
हिंदायतुल्लाह के इस तक को यदि युक्‍्तियुकत ढंग से समभा जाए तो इससे यहू संकेत 
मिलता है कि संशोधन को शकित भ्रनुच्छेद 368 में प्रावस्‍्यक रूप से विवर्शित है। उत 

- बहुमत के भ्यायाब्रीज्ञों ने, जिर्होंने यह श्रमिनिर्धारित किया था कि संसद के लिए 
प्रनुज्ञेय नहीं है कि वह संविधान के संग्रोधत द्वारा मूल श्रिकारों में से किसो को छोत 
सके या ब्युम कर सके, उन्होंने प्रथम, चतु्च भ्ौर सजहकें संशोधनों को श्रमिल्षण्डित नहीं 
किया है। उनमें से पांच ने मविष्यलक्षी प्रभावकारिता (प्रास्पैविटव धोवर रूलिंग) के 
सिद्धान्त (मुख्य स्यायाधिपति सुढ्दा राव, न्यायाणिपति शाह, सीक री, दौलत धौर वैद्यशिगम) 
और न्यायाधिपति हिंदागरतुशलाह ने उत संझोघनों को बचाने के लिए उपमहि के सिद्धाम्त 
(डकद्राइत झॉफ एव्वीसेस्स) का प्रवसध्य किया । स्पष्ट हे कि गोलक नाथ के मासले (!) 
के विनिश्चय से जो प्रभाव हुआ या उसको समाप्त करने के प्रय॒स्त के रूप में संसद्‌ ने चौबौसयां 
संशोधन प्रशितियम, 97[ में भ्थिनिममित किया है और यह राज्यों के विधानमण्डलों के 
श्राघरे से अधिक हारा भ्रनुसमधित किया जा चुका है। 


अब हस पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों पर पुनः विचार करते हैं। हम पहले 
संघ वया कुछ राज्यों की इस दल्लील पर विचार करते हैं कि एक बार जब अनुच्छेद 368 
में बिहित “अरहूप श्लौर रीति” को पूरा कर लिया जाता है तो संबिधात संशोधित हो 
जाता है श्लोर उसके पदचात्‌ संविधान के संशोबन को विधिमान्यता को चुनौती नहीं दी 
जए़ सकती है । यह दलोल कायम नहीं रखी जा सकती है। इसके पूर्व कि संविधान 
विधिमरान्य रूप से संझ्ोकित किया जाए इसको दो अपेक्षा्रों का समाधान करता पड़ेगा । 
पहली, जिस उपबन्ध को संशोधित करना चाहा गया है उसको संजोभित करने की झंग्ति 
होनी चाहिए प्रोर दूसरी, थ्रतुच्छेद 368 में विहित “प्ररूप श्लोर रीति” का समाषास 
होना चाहिए । यदि पश्रनुच्छेर को संशोधित करने की क्षक्तित नहीं है, यह तथ्य दि संसद्‌ 
ने अनुच्छेद 368 में विहिल “प्ररुष ध्रोर रीति” का धतुसरण किया है, निरषंक हो 
जाता है। इसलिए मुख्य प्रइत यह है कि गया संसद्‌ को संविधात के भाग 3 में विहित' 
मूल प्रधिकारों में से किसी को न्यूत करने भौर छोतने को शक्ति है। 

बह जासने के लिए कि क्या संसद्‌ श्रंगुण्छेद 36$ के भप्रधीत अपनी श्वक्तियों 
का प्रयोग करके मूल प्रषिकारों में से किसो को छीतने या स्पून करने की शक्ति रखती 
है हुमें प्रथमतः उस अनुन्देश के सही विस्तार को प्रभिनिश्थित करना होगा। जैसा कि 
झेकरो प्रसाद वाले सापले(*)में पहले देखा गया है कि इस स्थायालय में यह विनिर्शय दिया 
था कि संविधान को संझोधित करने की श्ववित भ्रनुच्छेद 368 में पई जाती है। यही भत' 


(!) (967) 2 एस० स्रौ० भ्राद० 762. 
(१) (952) एस सी० ध्ार० 89. 
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सज्जन हिह बाते साले (7) में मी बहुमत के न्वायाधीशों ने दिया था तथा गोसक नाथ 
बाले मामले (१) में भी | हम गादरपुर्वक यह झभिनिर्धारित करते हैं कि वह मत सही मत 
है । जैसा पहसे उल्लेख किया गया है कि संविधान का साथ 20, जो संविधात के संशोधन 
पे अम्बस्धित होने से तात्पणित है, केवल उसमें एक हो अनुच्छेद अर्यात्‌ अनुच्छेद 368 
अ्रस्तविष्ट है। उस आग का नाव 'संबिधान का संोषत' हे । यह तथ्य कि संविधान का 
पूृयक्‌ भाग संड्धान के संशोचत के लिए आ्रारक्षित है, एक बहुत हो महत्त्वपूर्ण 
परिस्विति है | देखिए-डॉग आग क्रेसिस डस्खस लियांगे बनाम क्थोग; (२) 
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनवोधन लाल औवास्तव(4) । संविधाम के संशोधन से सब्बन्धित 
उपक्रर्त्र प्राज के किसी भी संविधात के सर्वाधिक बहुस्वपूर्ण तत्व है। राज के 
सभी संविधान संझोघन करने वाखे उपबस्धों को महत्व प्रदान करते हैं। मुख्य स्थायाविपति 
सुम्बा राव द्वारा प्रमिय्वक्‍त किए गए मत तया उन विद्वान्‌ स्यायाधीक्ञों के, जिस्होंने कि 
उनसे इस बात में सहमति प्रकट को थी कि संविधान को संशोधित करने को लक्ति 
अनुच्छेद : 68 में प्रावक्यक दिवक्षा द्वारा नहीं पाई जा स्कतो प्रपितु उसे ब्रम्यत्न खोजना 
पड़ेगा, मत को स्वीकार करना कठित है। उस क्षक्ति को ग्रन्यत्र खोजने के निस्‍्सदेह कठिन 
कार्य में उन्हें स्रविघाल की सप्तम अनुसूची को सूची । से 3 की अ्रविष्ठि 9? का प्राक्षय 
लेना पड़ा जो केवल्ल संघ ध्ोर राज्यों में विात के विययों को बांढती हैं। यह स्पष्ट 
है कि इन सूलियों को साबघानी के साय तैयार किया बया है। वे सामान्यतः सांगोपांग 
हैं। सूची | को प्रविष्टि 97 को इसलिए सम्पिलित किया गया है कि प्रप्रत्याशित 
पोर ग्रकल्पित प्राकस्मिकतश्रों को पूरा किया जा सके । यह विश्वास करना कठिन है कि 
हमारे ये संविधान निर्माता, जो संविधान के संक्षोघन से सम्बन्धित उपव्धों 
के महत्व के बारे में बहुत हो जागरूक ये थोर जिस ब्र॒इत पर उन्होंने कई दिनों तक 
विचार-विमप्न किए ये ऊँस्े इस महत्वपूर्ण झक्ति को, सूची | की श्रजिष्टि 97 में गुप्त 
रख कर स्यायातयों को यह गकस्तर देते कि दे उप्त प्रविष्टि में उस ल्कित को खोजें । हम 
उतरे विद्वान्‌ स्वायावोश्ों से उस मत से सहमत होने के लिए ग्रसमर्च हैं कि जिसका 
उम्होंने संछ को प्रद्त संशोधन को प्ाडित को श्रवशिष्ट झकित में वाते के प्रयोजव के 
लिए अनुच्छेद 242, भ्रमुष्छेद 246 तथा ग्रनुच्छेर 248 एवं सूद्री ! की प्रविष्टि 97 
का प्रवश्मस्व करना चाहा है। इस बादत उनके तर्क इस तथ्य का मूल्यांकन करने में 
असफल रहे हैं कि उन भनुच्छेदों के श्रधीत शक्ति का अ्रयोग “इस संविधान के उपबन्धों 
के भ्रध्यधीन” है । मुश्किल से संविधात के कुछ संशोषन संविधान के विद्यमान उपवन्धों के 
भ्रध्यधीन किए जा सकते हूँ। संविधान के अधिकांश संझोबत निश्चित रूप से संविधान 
के विद्यमान उपबश्धों में से एक या दूसरे का प्रावक्वक रूप से फ्रतिकए करेंगे । हमारे 
दिमाग में कोई स्ंबेह यहीं है कि अनुच्छेद 245 से भ्रनुच्छेद 248 तथा सप्तम ब्रमुयूचची 
की सुचियां केवल दिधायी शक्ति से सम्बस्थित हैं न कि सांविधानिक शक्ति से । 


(१) (965) । एस० सी० ब्रार० 933. 
(१) (967) 2 एश्० ब्री० आर० 762. 
(3) (7967) | एस० सी० 259, 287. 
(४) (958) एस० बी० घार० 533, 544. 
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झब जम हम पुतः धनुच्छेद 268 पर विद्वार करते हैं तो इस पर ध्यान 
दिया जा.सकता है कि इसके तीत श्रृग हैं। पहला, यह संविधान के संशोषन से 
सम्बन्धित है। दूसरा, यह उस निकाय या निकायों को श्रभिहित करता है जो संविधान 
का संगोधन कर सकते हैं और भ्रत्त में यह्‌ उस प्रूप भर रीति को विहित करता है 
जिसमें कि संविधान का संशोधन किया जा सकता है। यह प्रमुच्छेद अभिव्यक्त रूप से 
संज्ोधन करमे की शवित प्रदत्त नहीं करता है। यह शक्ति प्रायदयक रूप से इस प्रनुस्छेद 
में विंवक्षित है। यह शनुश्छेव यह स्पष्ट करता है कि संसद्‌ ही केवल संविधान का 
संशोधन कर सकती है किन्तु हसके परन्‍्तुक में प्राने बाले मामलों की दक्षा में राज्यों के 
श्राश्ने से भ्रथिक विधानभष्डलों का श्रणुसमर्थन भी प्रावदयक है । उस भनुक्छेद में विविध 
जातों के अनुबन्ध हैं। पहली बात तो यही है कि इस संविधान के संशोषन का यूत्रपाल 
उस प्रयोजन के लिए विधेयक को संसद्‌ के किसी सदन में पुर:र्थापित करके ही किया जा 
सकेगा। प्रत्येक सदन व्वारा उस सदन की सप्रस्त सदस्य-संझपा के बहुमत तथा ढस सदन 
में उपस्थित भर सतदान करने वाले संदस्यों के दो-तिहाई के अन्‍्युन बहुमत से इस 
विधेयक को पारित होता चाहिए। यदि संझ्ोजन परंन्तुक में उल्लिजित उपब्थों में 
कोई परिवर्तेत करता चाहता है तो इसे राज्य विश्वालमण्डलों के कम-से-्कम ग्राघे 
विधानमण्डलों ड्वारा अनुप्रमथित होना चाहिए ।. तत्पए्यात्‌ इसे राष्ट्रपति के समक्ष 
उसकी अनुभत्ति के लिए रखा जाना चाहिए। इसमें प्रागे यह कथन है कि विधेयक को 
ऐसीप्रनुभति दी जाने के पहचास्‌ “विधेयक्र के नियन्घनों के प्रभुधार संविधान संशोवित 
हो जाएगा ४” यदि इस स्थिति का पुने; वर्शोत किया जाए तो बह यह है कि प्रनुच्छेद 368 
संविधान के संझोधन से सम्भन्धित है। इस भनुच्छेद़ में संविधाम को संक्ोभित करने की 
सक्ति तथा उसकी प्रक्रिया दोनों भन्तविष्ट हैं। उस प्राइव टिप्पण पर प्रसम्यरू रूप 
से महस्व महीं देता चाहिए जिससे कि “संविषान के संज्रोधन के लिए प्रक्रिवा” का कपन 
है। कानूनी उपब्ध के प्रथान्वियन में पार्श्य टिप्पस्स को बहुत कप भूमिका होती है 
भौर सांविधानिक उपबत्ध के प्र्थात्ववन में तो इसे मी कम महत्व होता है। हपारे 
मह्ततिष्क में अनुच्छेद 368 की झ्ाषा स्पष्ट. ध्रौर पसंदिग्ध है इतलिए हम प्र्भस्वियरन 
के उन वियमों मैं से किसी का प्रशक्षय लेते की झावद्यकता नहीं सम्रकते जिध्षके बारे 
में सुनवाई के समय बहुत ही भ्रध्िक बहस की गईं है। चूंकि इस अनुच्छेद के प्रधीन, 
जैसा कि वह मूलतः था, संशोषन मी शत केवल दिवक्षित है इसलिए पा६व्व 
वटिप्पण सही ही संशोधन की प्रक्रिया के बति निरद्दिष्ठ है। पास्वे दिप्पण में 
प्रक्रियाओं के श्रति निर्देश से परनुच्छेद में मिवक्षित शक्ति का अस्तित्व "समाप्त 
नहीं होता है । 


दूसरा प्रदन यह है कि क्या श्रतुष्छेद 368 के अधीन प्रदत्त शक्ति संविधान 
के प्रश्येक उपबन्ध के संक्षोधम के लिए उपलम्य है। इस भ्रनृच्छेद का प्रारम्भ इस कथन 
से होता है--/इस संविधान के संशोधन से” इससे संविधान के प्रत्येक उपयरध झौर भाग 
का संझोवन अभिप्रेत है। हंप उस भनुच्छेद में उसके विस्तार को निर्बन्धित करने बाली 
कोई बात नहीं पाते हैं। यदि हम स्वयं श्रतुच्छेद 3268 को पढ़े तो इसमें कोई सादेह वहीं 
रहता कि उस प्रनुच्छेद भें विवक्षित संशोधन की शक्ित संविधान के प्रत्येक भमुच्छेद 
शा प्रत्येक भाग को लागू है। 
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अनुस्झेद 368 के सही प्रवियय को अभिनिशिसत करने के दश्वात्‌ ग्राद हम 
अनुच्छेद 43 पर विचार करते हैं। पिटीशनरों के दिद्वाद्‌ काउस्सेल ने अनुच्छेद 3() 
प्रौर (2) में प्रयुक्त 'विधि' ग्रभिव्यक्ति का बहुत ही प्रधिर अबलम्ब किया है । जैसा कि 
पहले देखा पवा हे सज्जन सिह बाले सामले(!) में दो न्यायाधीशों दे त्म गोलक़ ताय वाले 
सामले(!) में बहुमत के स्थायाधीजों ने बह राद दी थो कि अनुष्छेद 3 (2) में प्रयुक्त 
'विधि' दाब्व के प्रस्तर्गत सांविधातिक दिबि भी है प्र्थात्‌ वह विधि जो हंविधान का 
संधोधन करती है प्रौर हम इस दलौल में कोई बल नहीं पाते हैं कि संविधात का संशोषन 
विधि नहीं है | संविधान संशोघन अधिनिश्मों को ग्रधितियमित करके संशोबित किया जाता 
है। संजिधान न केवल एक विधि है श्रपितु देक की सावंभोस विधि है। उस विधि का 
संशोधत भी श्रावश्यक रूप से विधि होना चाहिए। वह तथ्य कि परनुच्छेद 368 में विधि 
शहद का श्रधोग तहीं किया गया है, कोई महत्व नहीं रखता है। उस बात के लिए 
श्रगुक्छेद 0 भी यह उपबन्धित नहीं करता है कि जद आष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक 
को भ्रतुमति दो जातो है तो वह विधि हो जाता है। संविधान के संशोधन का सूअपांत 
विशेयक द्वारा किय। जाता है गौर इसे प्रनुच्चेद 268 में ग्रविकृबित प्रक्रिया से शुजरता 
होता है तथा जहां ग्रावश्यक हो और जो अनुच्छेद 07 में विहित है, उस प्रमुपूरक 
ग्रक्षिया मे भी डसे गुजरम होता है। [देखिए धांकरी प्रताद काला प्रामला (3) | बह 
विधेयक संध्तद्‌ के दोनों स़दनों द्वारा पारित किया जाता है प्रौर अनुच्छेद 368 के 
परसतुर के भ्रचीत वाले मायलों में राउ्य विधानफण्डलों के प्रावइयक अनुसमर्थन प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ यह राष्ट्रपति को उसकी बनुमति के लिए रखा जाता है। जो 
प्रक्रिया अपनाई जाती हैं वह वही प्रक्रिस है जो झनुस्छेद 368 में उपबन्धित सोया 
के सिवाय मामूले कानून को भ्रधिनियमित करमे में अपनाई जाती है। चाहे यह भिन्‍्द 
भी हो तब भी इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संबिधान का संशोक्न एक विधि है। शंरुरी 
प्रसाद वाले सामले (२) में व्शवालय की ब्रोर दे निरंय देते हुए न्याथाधिपति पातस्वलि 
शास्त्रों [जैसे कि वे उस समय ये) विनिर्ण देते हुए उन्हें कोई संदेह नहीं या कि 'विधि' 
अभिव्यक्ति के ग्रत्तर्त यामूली तौर से 'सांविधानिक विधि” सम्मिलित है। कही मत 
सफ्जन सिह बाले भामले () में सभी स्याक/वोज्षों ने तथा शोलक नाय बाले मामले (* में 
प्रधिकांश न्यायाधीशों ने मी दिया था । 


किम्तु यह प्रश्न भ्रव मी क्षेष है कि क्‍या हमारे संबिधान के निर्माताओ्रों का 
यहु झाशय था कि श्रनुष्छेद !3 (2) में प्रयुक्त 'विधि' अभिव्यक्ति के प्रम्तगंत 
प्रमुष्छेद 368 के भ्रधीत संसद्‌ की उंशोघन करने की शक्ति का प्रयोग भी है । हमने पहले 
हो ग्रमुष्छेद 268 के प्रविषय श्रौर सीमा को ह्पष्ट कर दिया है। प्रचुष्छेद 3(2) में 
प्रयुक्त “विधि! शब्द के प्र को समभले के लिए हमें प्रनुच्छेद 368 के प्रविषय को ध्यास 
मैं रजना चाहिए। दोनों ग्रभुच्छेदों का प्रशा्वयन प्रनुक्ृलित ढंग से किया जाना चाहिए। 
'विधि' प्रभिव्यक्षित से दो बातों में से किसो एक से प्रमिग्रेत है प्र्धात्‌ पा तो 


(7) (965) । एप्० सी० आर० 933. 
(*) (4967) 2 एस७ छी० झाए० 762. 
(१) (:952) एस० सी* आ्रर० 89. 
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अनुच्छेद 3 (3) में प्रगरित वे भ्रप्युपाय तथा विधानमष्डलों द्वारा पारित कानून या 
इसके ध्तिरिक्त सांविधानिक विधि (संझ्ोधन) भी | इस सघ्वस्ध में कार्पस ज्यूरिस 
स्केष्डम के तिम्नलिखित लेखांश की श्रोर निर्देश किया जा सकता है (जिल्द 6-टठाइटल 
कांस्टिट्यूशनल लॉ, अनुच्छेद , पृष्ठ 20) । यह इस प्रकार है-- 

& 'संविधान' अन्द मामूली तौर से उस संगठनात्यक विधि को प्रकट करने 
के सिए प्रयुक्त होता है जो उस 'विधि' स्ब्द से सुमिस्त है जोकि स्राधारशतया 
काबूनों या विधायी सधिवियमितियों को प्िहित करने के लिए प्रयुक्त होता है। 
तदनुसार इस भिन्‍्तता के भ्रवीद “विधि' दान्द के प्रस्तगंत सांविधानिक संश्षोपन 
कहीं प्राता है। यद्यपि 'विधि' शब्द में प्रसंग के भ्रनुसार, जिसमें यह प्रयुक्त किया 
जाता है इसके झन्तगेंत संबिघान या सांविधानिक उपयन्ध या संशोषन भात़े हैं 
या ये संदिधास या सांविधानिक उपबल्ध वा संक्षोधन समझे जा सकते हैं।” 
यह सही है कि भरनुच्छेद ।3(3) में वह परिसापा प्रस्तविष्ठ है जो 'विधि/ शब्द 

को सम्मिसित करने के लिए है। इसलिए यह प्रश्त कि क्‍या इसके भन्‍्तर्गत स्रांबिधानिक 
संशोधन भी पाता है, उस खण्ड के निर्देश से भो इसका उत्तर तहों दिया जा सकता। फिर 
भी चूंकि 'विधि' भ्रभिव्यकित के दो श्र॑ हो सकते हैं, जंसा कि ऊपर उल्लेख किया गया 
है, हमें उस प्रथे को ग्रहण करना चाहिए जो भनुच्छेद 368 के अनुकूल है। जैश्ा कि 
पहले उल्लेख किया गया है कि पहले वाला श्रनुच्छेद 368 भ्रसंदिग्प है जबकि 
अनुच्छेद 3 इस तथ्य के कारणा संदिः्ध है कि 'दिधि' झब्द के प्रस्तर्गत साविधानिक 
संशोषन भ्रा सकते हैं या नहीं ग्रा सकते। इसके श्रतिरिक्त मी जद हप विधि के बारे 
में कहते हैं हुप मुलतः विधायी शक्ति के प्रयोग के प्रति निर्देश करते हैं। इसलिए प्रनुच्छे३ 
3(2) में श्रयुवत् “विधि' शब्द का इस रूप में प्र्यान्‍्ववत किया जाता चाहिए कि उसका 
निर्देशन माभूली विधायी दक्ति के प्रयोग के श्रति है। 


हमारे संविधान के विभिन्‍न उपबस्धों की परीक्षा से यह दक्षित होता है कि 
इसमें '्ंविधान' प्रौर “विधिषों' के बीच भ्रस्तर किया सया है। वे बोनों सदैव पृथकू- 
पृथक्‌ माने गए हूँ । देलिए--भनुच्छेद 60, 6।, प्रनुक्ेद 73(।) का परन्तुक, तृतीय 
प्रवुपूची के साथ पढित भ्रनुच्छेद 75 (4), भनुच्छेद 76(2), तृतीय भनुझूची के श्राथ 
बढित 24 (6), भनुक्छेद 48 (5), प्रनुच्छेद 59 झोर तृतीय प्रनुधूची के साथ पठित 
पनुश्छेद 289 । ये उपयन्ध स्पृष्टतया यह सिद्ध करते हैं कि श्रंविधान निर्माताडों ने 
व्िधि' प्रभिव्यक्तति का श्रयोग संविधान में इसलिए नहीं किया है कि उसके प्रम्तर्गत 
सांबिधानिक विवि है । 

श्री पालखीवाला वे यह दलील दी है कि प्रुच्छेद 3 () में प्रदुक्त “विधि” शब्द 
कै प्स्ठगंत सांविधानिक विधि भी हैं। श्रपती ओर से तथा दो गअस्य व्यायावीशों की प्लोर 
से निर्णय देसे हुए स्यायाधिपति यांचू वे सौलक साय बाले मामले (!) में यहश्रभिनिर्धारित 
किया था कि जिस दित यह संविधान अवृत्त हुआ; उस शमव कोई सांविधानिक 
विशि प्रवृत्त नहीं थी । इसलिए उतके मत में अनुच्छेद 3() में श्रवुक्त “विधि! सब्द 


(7) (967) 2 एस० सरी० श्रार 762. 
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से विदायी श्रध्युषायों या अच्यादेशों शा उपविधियों, नियमों, वितिययों, अखिस्नचनसाश्रों, 
गेढ़ियों भ्रोर श्रवाद्रों के भ्रति निर्देश होता है। श्रो पाललोवाला ने यह दलोल वी है कि 
उस्त निष्कर्ष सही नहीं है। इस हम्बन्ध में उन्होंने भृतपुर्द भारतोय रियश्सों के शासकों 
तथा केन्द्रीय सरकार के बीद को गई संधियां ठया किए गए करार सात्र ही कुछ अन्य 
अध्युवायों, जो उत्त समय श्रभावों वे जब कि यह संविधान प्रदुत्त हुआ, उतके कथनानुसार 
बे 'सांविधानिक विधियां' हैं और उप धाघार पर उन्होंडे दजोल दी है कि कुछ सांविवातिक 
विधियां” उस दिन भी द्रमावी थीं जव कि संविधान प्रदत्त हुशा। हम इस बात से 
सम्तुष्ट नहीं हैं कि यह दचील सही है। श्रनुच्छेद 395 के अघोन इण्डियद इब्डिपेम्डेस्स 
ऐक्ट, 947 तथा गवर्नमेष्ट प्लॉफ इब्डिश्त ऐक्ट, 935, दोनों निरतित रूर दिए गए । 
जो विश्वियां जो धनुच्छेद 373 के अ्धोन संविधान के कृत होने के पश्चात्‌ बनी रहीं वे 
प्रपनी शक्ति द्वारा प्रवदित नहीं थी । अ्रयती विविसास्पता के लिए उस्हें भनुख्छेद 372 
पर निम्नर करना था और उस पनुच्छेर में यह स्पष्ट कर दिया गया है हिवे विवियां 
'हंविषवान के ब्र्य उयवन्पों के प्रध्यघोन' बनी रहेंगी | जँते भी हो वे यह ग्राउइक्क नहीं 
है कि इस प्रइद का विनिदचण किया जाए छि क्‍या वे विधियां सॉबिघरालिक विधियां हैं। 
अनुच्छेद 3 () इस रूप में “विधियों' के श्रति निर्देश नहीं करता है। यह “इस्च संविधान 
के प्रारम्भ के ठोक पूर्व मारतीय राड्य-क्षेत्र में प्रदृतत विधि के प्रति निर्देश करता है। 
मह कुछ विधियों को मास्यता देता है ग्रोर उनकी डिपिमान्यता कौ सोमा को अ्रवधारित 
करता है | भरुष्छेद 3() का विस्दार बनुच्छेद 3(2) में प्रयुकद 'विश्ि' ग्रमिव्यक्षति 
के निर्वंचन के कपर आधारित नहीं है । 


अब हम श्री परालछीवात्ा की उस दलीस को परीक्षा करेंगे जो 
अनुच्छेद 4, प्रमुच्छेश ।69, अनुसूचे 5 के बरेरा 7 और बनुसूचों 6 के पैरा 2) पर 
प्राधारित है। उनकी यह दलोल है झ्रोर निस्संदेह हम उसे सही मानते हैं कि 
संबिधात न क्ेहल अनुच्छेद 368 के अधीत अ्रवितु अनुच्छेद 4, श्रमुक्छेद 69, प्रजुसुची 5 
के पैरा 7 भर अनुसूची 6 के पैरा 2] के अघीद मी संशोधित किया जहर सकता है। 
इन उपबन्‍्धों के श्रघीत संझोषन संसद द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों तथा मठ देने 
वाले सदस्यों के साधारण बहुश्त द्वारा उस सप्तय किया जा सकता है जब बिह्वित 
गछपूति है । यदि दोनों सदम उन उपबस्धों के अघीद किए गए संशोधन में से 
किसी पर प्रषनो सहमहि नहीं देते हैं तो उसका विनिइशव दोनों ख़दनों की छंयुक्द बैठक 
द्वारा छिया जाता है, यह अनुच्छेद 08 में उपबन्धिठ है । यह इस कारख है क्योंकि 
इन उपवस्षों के भ्रवीन किए गए संझोथनों को श्रनुष्छेद 368 के लागू होने से अभिव्यक्त: 
रूप से ग्रपवजित किया ग्रया है। श्रो पाललोबाला के कचनानुसार संसद इस हाबित का 
प्रयोग करके उपयुक्त इस्लिप्ित उपकस्थों के झ्बोन करतिपय वातों में इड्ध देश के कुछ 
बग्ये के लोगों के मूल श्रधिकारों को छीन सकतो हे या न्यूत कर सकती है । उसने इस बढ्त 
का एक मिशाशाजनक चित्र छींचा हे कि यदि इन उपब्धों के ध्रधीव संसद झपनी शक्ति 
का प्रयोग करेगी तो क्या स्थिति होगो । यह सही है कि उपदु कत डल्लिज्ित उपबन्धों 
के भ्रधीन प्रदत्त शक्ति सं्लोघन की शक्ति है किन्तु यह उपयन्ध यह स्पष्ट करठे हैं कि उस 
उपबन्धों के झबीन शक्ति के प्रमोग के बारे में “वह नहीं समा जाएगा कि वह 
प्रनुस्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविचान का एरू खंशोधरू हे ।” 


हा 
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“उपयुक्त रूप की विधि अनुच्छेद 368. के प्रयोजन के लिए इस संविधान 
का संझोंचन नहीं समभी जाएगो” प्रभिम्यक्ति का यवादेत: झाशय क्या है। इसमें कोई 
संदेह नहीं है कि इन क्षब्दों का केवल यही प्र्थ है कि घनुच्छेद 368 के विहित प्ररूप प्रौर 
रीति का फालन करना आवश्यक नहीं है! एक बार जब यह स्थिति स्वीकार कर थी 
जाती है तो उन्त उपयंधों के अधीत भषनाई गई कोई विधि मामूली विधि का स्करझूए 
थारण करती है प्ौर वह विधि अनुच्छेद 3(2) के सहित संविधान के श्रम्य उपबन्धों 
के अध्यघीन द्वो जातो है । 


दोनों तरक के काउल्सेलों ने हमारे समक्ष प्रनुच्छेद्द 368 से सम्बस्थित 
संविधान सपा में हुए बिचार-विम्े की शोर ध्यान प्राकृष्ट कराया है । स्पष्ट है कि उन्होंने 
प्रत्येक उन विभिम्त सदस्यों के भाषणों, जिन्होंने उस विचार-विप्तल्े में भाग लिया था 
और विज्विष्टतया स्वर्गीय प्रधानपंत्री नेहरू के मायणों तया तत्समय विधि मंत्री डाक्टर 
अस्वेदकर के उन भाषणों का अवलम्ब लिया है जो उनकी दलीलों को समधित करते 
हैं। उन मावणों छो देखने के पश्चात्‌ हम इस काल से आश्कस्त हैं कि संविधान निर्मातागों 
के उद्देवय की इन माषा में से कोई विनिद्वायक उपथारणा नहीं की जा सकती । इसलिए 
हम इस प्रक्रम में सर प्रइत पर विचार करता ग्रावश्यक तहीं समभठे हैं कि क्या 
अनुच्छेद 368 के ग्रही प्रविषय को जानने के लिए उन भाषणों का अवलम्म 
झैना सही है । 


ओ पाल्ल्लीवाला ने उतर प्रक्रमों का बहुत हो अधिक अवलम्धन लिया है 
जिनके वर्तमान श्रनुच्छेद 3 पारित किया गया था | संविधान समा के अभिलेजों से 
यह दक्षित है कि जब संविधान समा में उस उपबन्ध प्र जिसके प्रटिणामस्वरूप 
अनुच्छेद )3(2) हुए, विचार कर रही यी, संविधान समा के सदस्पों में से एक 
औ सन्वानम्‌ मे यह स्पष्ट करने के लिए एक संझोघन पेस किया कि श्रनृच्छेद 3(2) 
में सिधि' प्रभिव्यक्त के प्रन्तगत प्रारूपित अनुच्छेद 304 (वर्तमान श्रनुच्छेद 368 ) के 
प्रघीन संविधान का संक्षोषत महीं है श्रौर तव वह संज्ोधन सलाहकार समिति के प्रध्यक्ष 
अरदार पटेल द्वारा स्वीकार कर लिया ग्रया | उस विनिशयय के आधार पर सांविधानिक 
सलाहकार थो बी० एन० राव ते उस सस्यन्धित उपबत्ध को पुतः शआ्रारृपित किया होद 
उनके भस्तगेंस संविधान के संब्रोधनों के प्रवर्तत को बिनिदिष्ट हृथ से प्रपवजित कर 
दिया । जब यह म!णला श्रारूप्ण समिति के, जिसमें ख्यातिप्राप्त वकील थे, सपम्रक्ष गया 
शय उन्होंने उस खण्ड को इस प्रकार पुन: प्रारूषित किया-- 


“राज्य कोई ऐसी विधि नहों बनाएगा जो इस माग हारा प्रदत प्रथिकारों 
को छोमतों हो या स्थूत करती हो गौर इस खण्ड के उल्लंघन में वाई गई कोई 
विधि उल्लंघन को मात्रा तक झून्ध होगे ।7 


ढुसरे शब्दों में प्रारूपणा समिति मे बी» एन० राब के प्रारूप से उत झब्दों 
को निकाश्त दिया जिनसे संविधान के संझोखत्रों का उस रूष्ड द्वारा प्रवर्तन प्रपवर्जित 
किया गया था । श्री पांलखोवाला यह उपधारणा करना चाहते हैं कि संविधान सभा ने 
अन्तिम रूए से भनुच्छेद ॥3(2) की परिधि के श्रधोन खांविधानिक संझोघतों को भी जाने 
का विनिश्वय किया था । हम इस दलील को स्वीकार करने में असम हैं । यह स्पष्ट 
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नहीं हैं कि दयों प्राह्पण समिति ते बनुच्छेद 3 (2) में संविधान के संच्ोधन के निर्देश 
को निकान्न दिया । यह सम्भव है कि उनकी राय रही हो कि इत उपवन्यों की स्पष्ट 
भाषा को ध्यान मैं रखते हुए, जो संदिधान के संझोवनों से सस्जस्बित है, प्र्थात्‌ धरारूपित 
अनुच्छेद 304-यह अ्रदावइ्यक है कि अनुच्छेद 3(2) में यह उपबन्वित किया जाए कि 
इसकी परिधि के अन्तगंत संविधान का संशोषद नहीं ग्राता है । 


यह सही है कि इस न्यायालय ने ए० के० ग्लैपालन वताम परद्ास राज्य(!) 
वाले म्रामले में मूल ग्रधिकारों को 'सर्योपरि/ रूप में तथा मद्ांस राज्य बनाम शोमती 
अम्पाकम दोरायराहुग (२) वाले मामलों में 'पवित्र' तथा पाण्डु एन० एस० एम» ज्ञर्मा 
बनाम थौकृष्ण प्िन्हा(?) वाज्ते मामले में 'जवता के द्वारा प्रारक्षित अधिकार! तथा 
उज़्जमवाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (६) वाले प्रामले में श्रविच्छेश घोर प्रभेश 
तथा प्रत्य प्नेक मामलों में 'उच्च” के रूप में व्शित किया था उन मामलों में मूत्र 
अधिकारों को इस रूप में वशित करने में इस न्यायालय का यह भाशय नहीं था कि वे मूल 
अधिकार ही केक संविधान के बुनियादी दर्व या यु तत्व हैं । श्री पाललोवाला ने यह 
झाव लिया है कि संविधान के बुनियादी तत्व श्लौर मूल तह्व न केवल संविधान के 
झाग 3 में पाए जाते हैं अपितु वे संविधान के विमिन्‍न दूसरे भआयों में फ्रेले हुए हैं ॥ 
बे संविधान के भाग 4 द्वारा स्थापित निदेशक तत्वों में से कुछ में मो तथा देश को 
सस्सूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नता, संविधान के गणराज्यिक गौर लोकताम्त्रिक प्रकृति से सस्वग्बित 
उपयन्थों में पाए जाते हैं । काउन्सेल के कथवानुस्तार देखा की एकता से सम्वस्यित 
उपवस्ध भी संविधान के वुद्रियादी तत्व हैं । 


यह दख्ील दी गई है कि चूंकि कस महत्व के प्रमेक उपबन्धों के संशोधत भी 
राज्यों के वहुमत के विधानमण्डल्ों के सनुसमर्थंत की भपैज्ञा करते हैं इसलिए यह सम्भव 
नहीं है कि संविधान विर्माताओं ने मूल ्रधिकारों से सम्बन्धित उपबन्धों के संशोधन को 
संसद्‌ के हाथों का खिलव।ड़ बनाया होगा | इस दलीख से यशापि किसी सुविश्थित विष्कर्ष 
पर नहीं पहुंचा जा सकता है तथादि यह सम्भव नहीं है कि संविधान के तिर्माताओं ने यह 
सोचा हो कि घनुच्छेद 368 के परन्‍्तुक में उल्लिखित उपबन्धों ग्रें राज्य विश्विष्ट रूप से 
हितबद्ध हो । इसब्िए उन उपवन्धों के संज्योथनों के लिए राज्यों के बहुमत के विधानमण्डलों 
का प्रतुसमर्थंन अपेक्षित द्वोदा चाहिए । जब श्रनुच्छेद 368 की भाषा स्पष्ट है, जैसा कि 
हम समभत्ते हैं कि वह है, तो फिर उस अनुच्छेद के प्रथन्वियन का कीई अरइन नहीं 
उठता है। यह संविधान निर्माताग्रों के भ्राक्षय को खोजमे की घावश्थकता नहीं है । 

प्रत्येक संविधान से यह प्रत्याश्चित है कि वह बहुत दिनों तक कायम रहेगा 
इस्नलिए इसे भ्रावश्वक रूप से परिवत्तनश्नील होना चाहिए। यह सम्भव नहों है कि 
समाज को अवरुद्ध रखा जाए । म्रमाज बढ़ता है और डसकी ग्ावश्यकताएं परिव्रतित 
होती हैं । संशिबास ओर विधियों को उन झावश्यकताम्रों के श्रवुरुष बदलना होता हैं। 


(2] (950) एस० सी० झार० 88, ॥98. 

(2) (95] एस० ती० झार० 525. 

(१) (959) अष्लरीकेष्ट | एस० सोौ० आर० 806. 
(९) (963) । एस सौ० आइ० 778. 
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कोई भी एक पीढ़ी भविष्य को पीढ़ी के सांग को अवरुद्ध नहीं कर सकती । इसलिए 
बुद्धिमत्तापूवंक विरचित किसो भो संविधात में उसके संसोबत के लिए उपबस्ध होता 
है । हम पृथक्‌ रुप से श्री पालक्वीबाला को उस दलील पर विचार करेंगे कि हमारे संविधान 
में कुछ ऐसे लक्षण समाविष्ट है जो इतने बुवियादी हैं कि उन्हें कोई भी स्वतम्त्र प्रोर 
सम्य समाज अमान्‍्य नहीं कर सकता और किसी भो कल्पित भविष्य मैं वे लम्ण इंस « 
दैशा के लिए भ्रस्ंगत महीं हो सकते । इस समय हम ओ पालजीवाला की इस दलोल पर 
विचार करने के लिए इसकों भ्रलथ रखेंगे कि संसद्‌ केबल एक गठित निकाय है थो 
संविधान के प्रावस्यक तस्वों को बिकृत या नष्ठ नहीं कर सकती । ग्रव॒ तक हमते मात्र इस 
अछइन तक श्रपता ध्यान सीमित रखा है कि प्रमुच्छेद 368 का प्रशिषय और उसका प्रभाव 
कया है। इस स्थायालथ मे हमारे संविधान के श्रधीत बरारण्टी किए किए मूल भ्रध्िकार पर 
सर्देव बहुत श्रधिक महत्व दिया है । इसने भाव 4 में दिए गए निदेशक तश्वों में 
से कुछ को भी कस महत्व नहीं दिया है । जो निदेशक तत्त्व संविधान के भाग 4 में 
समाधिष्ट किए गए हैं ये किसी भी रूप में मूल भ्रध्िक।रों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। 
प्रेसबिल प्रास्टित के शब्दों को हम नीचे उद्धृत करते हैं (दि इण्डियन कस्टिट्यूशन--कार्नेर 
स्टोन भ्रॉफ ए नेश्न, पृष्ठ 90)-- 

“भारतीय संषिधान प्रधमतः और सर्वोपरि रूप में एक घामाजिक दस्तावेज 
है। इसके श्रधिरांश उपक्षम्य यो तो प्रत्यक्षटः सामाजिक क्रान्ति के उद्द इय को 
पूरा करने के लिए भ्रावश्यक दशशाश्रों को स्वापना करते हुए साम्राणिक कन्ति के 
लक्यों को भ्रागे बढ़ाने के लिए था श्रो सीचे उपयन्वित है फिर भी सम्पूर्ण विधान 
में राष्ट्रीय पुन्जांगरण का लक्ष्य व्याप्त होते हुए भो सामाजिक ऋत्ति के लिए 
बचतवद्धता का जो मर है बह भाग 3 श्रौर 8 के मूल ध्रथ्िकारों तथा राज्य को 
नीति के निदेशक तस्‍्वों में है। यह संविधान को ब्रात्मा है? 


इसलिए भाग 4 के भ्रघीन राज्य पर प्रबिरोपित क्यों के क्रियास्वयत के लिए यह 
श्रावक्यक हो सकता है कि भाग 3 के अ्रधीन ताथरिकों या व्यष्टियों को प्रदत्त भचिकारों 
को किसी सीमा तक कमर किया जाए । जैसे कि पिछड़े वर्गों तथा झनुसूचित जातियों पौर 
अनुसूचित ब्रादिमजातियों के फ़ायदे के लिए भनुच्छेद 5 के खण्ड (4) का समात्रिष्ट किया 
जाने का मामला तथा सोरू व्यवस्था तथा विदेशी राज्यों से पेत्री सम्बन्ध को प्रभावफारी 
बनाए रखने के लिए ध्रनुच्छेद 9(2) में किया गया संघोधन । इसलिए हम संशोधन की 
खक्ित का प्र्भात्वयन संकीर्सा रूप में या पॉडिश्य प्रवंशन के रूप में करने में ध्रतमय हैं। 
किसी भी परिस्थिति में इस शक्ति का व्यापक झौर उदारतापूर्ण विवंत्रत करना चाहिए । 
इसका बिस्तार कितना होना चाहिए यह ऐसा अ्रवन है जिसको सुकम परीक्षा की जानी 
चाहिए। सिद्धान्त तथा ग्रनुच्छेद 368 को भाषा, दोनों के श्राधार पर हम इस दलौस को 
मानने में अ्रस्नमर्य हैं कि भाग 3 द्वारा ग्रारण्दी किया गया कोई अ्रधिकार न्यून नहीं किया 
जा सकता | ; 

यह न्यायालय सर्देव अपने धूर्वतर विनिशचयों को उलठते में प्रम्यमनस्क रहा 
है। इस न्यायालय के धूर्वतर विनिश्दयों को उबदने के लिए प्रथल कारख होने चाहिएं । 
जैसा कि पहुले देखा गया है कि भनुच्छेद 368 के विस्तार को बाबत परस्पर बरिरोधी 
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विनिइयय हैं। 95। में शंकरों असाव बाते सामले (3) में इस त्यायालय ने चह मत दिया 
यह कि भनुच्छेद 368 के अबोत प्रदर्श संशोधन की शक्ति के अन्तगंत संविक्रत के भाग 3 
दादा समाविष्ट मूल अधिकारों को न्यूज करने का छोनने की श्वविद है । उस मत के सही 
होने के बारे में प्नेक हूशरे विनिक्थयों में कई आआरक्षेप नहीं किया गया। बही मत 
सज्जन सिह वाले मामले (१) में दिया गया । वह मठ गोलक नाथ काले मामले (3) में एक 
बहुत ही कोड बहुमत द्वारा भमान्य ठहराया गया | उस विनिश्चय के शिवाशक्ारी ,रभाव 
को मस्तिष्क में रखते हुए जो कि उन बहुत सी महत्वपूर्ण विधियों पर १ड़ता जो कि ।95] 
से 967 व्यों के वीच संघ ग्रौर राज्यों द्वारा प्रविनियमित हुई हैं। इस ग्यायालय ने 
मविष्यवक्षी श्रम्रावकारिता के खिद्धान्त ता उपसति के चिद्धान्व का भवसम्द लेते हुए 
उन किधियों को प्रविधिमाश्य नहीं किया । 


दृशवही परिस्थिति जो बहुत महस्वपूर्श है वह यह है कि संविधान का प्रथम 
संशोधन धस्थाई संसद्‌ ढरा किया गया था जिनके वही सदस्य थे जो कि संविधान प्रा 
के सदस्य थे । यह वात स्मरण रखनी चाहिए कि धंविधान सभा के सदस्य ।952 के 
साभाग्य निर्वाचन तर ग्रस्थाई बंतद्‌ के सदस्य बने रहे । बे उस प्राशय स्ले श्रव्गत रहे 
होंगे जिसके लिए भ्रनुच्छेद 368 प्रन्निनियम्ित हैआ वथा। ये गहत्वपूर्णा परिस्थितियां हैं। 
जब हम सांविधानिक उपवन्ध का, विश्रिष्टतया ऐसा उपबस्ध जैसा कि अनुच्छेद 368 है, 
जिवंचन करते हूँ तो हमें राष्ट्रीय हित को दोचचे तहीं रखना है! इस्ले दैसा होना भाहिए 
कि बह उन उद्देश्यों को छाग्रे बढ़ादे जिनको वूरा करने के लिए संविधान का आश्रय है 
भ्रौर उसमें प्रभ्तनिहित दर्शंत को कार्यास्वित करे । युरुय र्कायाक्षिपति माल के स्मरणीय 
अब्दों को कदि हम उद्धृत करें, तो वे ये हैं कि हमें बह नहीं भूलना चाहिए कि हम संविधान 
की श्याक्या डर रहे हैं। 


प्रय हम श्री परालश्चीवाला की इस दूसरी दलील पर विचार करते हैं कि 
'प्रशोधन' क्षव्द का एक सीमित अर्थ है भौर प्रनुच्छेद 368 संविधान के बुनियादी या मू्त 
कत्दों का धावश्यक तत्त्वों को विकृत या विनष्ट करने की भझनुज्ा नहीं देता है। 
श्री पासखीवाज्ा को यह दलील है कि “धंशोधन करना' शब्दों से मामुली तौर पर “किसी 
प्रा में कतिपय परिवर्तन करना या कुछ मुबार करना अमिग्रेत है । उतके कबतानुखार ये 
झभ्द सिवाय विशिष्ट १रिट्यितियों के, उस दस्तावेज को बिराकृठ करने था उसके बुनियादी 
तत्त्वों को विरखित करने के हित दस्तावेजों में प्रत्येक प्रिवर्ंन करने की व्यापक शक्ति 
कः भरथ॑ नहीं रखते हैं। उनकी दखोल है कि वही वात काजूत या संविक्षत के संग्रोधन की 
शक्ति के बारे में सहो है। प्रएनी दलील के समयंन में उन्होंने विभिन्‍्त शब्दकोशों में 
संशोधन! या 'संघोषन करता? कद को दिए गए विभिसत श्रयों को घोर हमारा ध्यान आकृष्ट 
किया है। उन्होंने आगे कह दलील दी है कि अनुच्छेद 368 में ्रयुक्ष 'संक्ोषन' शत्द के 
प्रब॑ का प्र्था्वयन करे में हमें, झादाता (डोनी) जिसको संबिशाने में संघोधड करने की 


(/) (952) दुस० सी» ध्रार० 89. 
(3) (965) । छुब्ब० स्रीर ग्रार० 933. 
(3) (967) 2 एस० सी० आर० 762. 
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झवित प्रदत्त की गई है तया उस परितेश्न को, जिसमें कि संविधान भधितियमित हुप्ा था, 
यह अभिनिर्धारित करने के उस परिणाम को कि संविधान के प्रविषय तथा उसकी स्कीम में 
गह शक्तित प्रश्नीमित है, ध्यान में रखना चाहिए ! उसंकी दलील है कि प्रम्तिम विश्तेषण 
में स्यायालय का कर्त्तव्य संविधान निर्माताओं के सही प्राक्षण का पता लगाता है और 
इसलिए हमारे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि वया संविधान के जनकों का इस संविधान 
के ग्रघीत गठित निकाय के हुप में संसंद्‌ को उस मूल श्राधार को ही बिकुत बा नष्ट 
करने की शवित प्रदत्त करता था जिस पर कि हमारा संविधान रवा गया है। इसके 
बिपरीत भारत संघ तथा केरल राज्य एवं प्रत्य राज्यों करी धोर से यह दलोस दी गई है 
कि अनुच्छेद 368 के श्रघीन प्रदत्त संशोधन की शबित व्यापक रूप से विस्तृत है। इस पद 
कोई परिसीफा नहीं है।.पह बह भ्रण्ति है जिसके द्वारा संविधान की रक्षा तश संविधान 
का विनाश एवं नए संविधान की पृनर्रचना हो सकती है। यहू दलील दी गई है कि समाग 
कभी 'मी निशलल नहों रह सकता। सामाजिक ध्राद्श, राजमैतिक झोर प्राधिक सिद्धान्त 
बदलते रहते हूँ ग्रोर प्रश्येक संविधात फो प्रावद्यकताओ्रों के प्रतुसार समाज के विकास के 
साथ सामंजस्य रखने के सिए समय-समय पर बदलना पड़ता है। यह भौर भी दलील दो 
गई है कि कोई भी पीढ़ी भ्रपनी एक्छा को भविष्य की पोढ़ियों पर स्थाई रूा से 
प्रधिरोपित नहीं कर सकती । हमारे संविधान के जनक बुद्धिमान्‌ थे किम्तु बुद्धियानी केवल 
उनका ही एकाप्रिकार तहीं था उन्होंने यह स्वयं हो श्रतुभव किया था। थे यहू जानते थे 
कि एक बदलते हुए विद्व में कोई भी वस्तु स्थाई नहीं हो प्कती भ्ौर इसलिए संविधान 
को राजनेतिक, भ्राथिक ग्रोौर साधाजिक धादशों की बदलती हुई घारशाओ्रों के साथ 
प्ामंजस्य रखने के लिए उन्होंने प्रनु्छेद 368 में एक ऐसे तंरत्र का उपबस्ध किया था जो 
न वो इतना १रिवर्तनशील है; न ही इतना प्रपरिषर्तंतशील और इससे समय की 
आाषद्यकताभों की पूर्ति के लिए संविधान को नया रूप देता सम्भव है । उतके कथनामुसतार 
अ्रनुष्छेद 368 में विहित प्ररूष ग्रौर रीति के ब्रतुप्रण द्वारा संतद्‌ उसी क्षक्ति का 
प्रयोग कर सकती है जिस वाकित का प्रयोग संविष/त सभा मे किया था । प्रत्र हमें बह 
विचार करना है कि धन दोनों दल्तीलों में से कोन सी दसील मान्य है । 


कानून या संविधान के उपयन्ध का विवेचन करते समय स्थायाशय का सुडय 
कत्तंब्य यह है कि वह विधायी श्राक्षय का फ्ता लगाए। प्रस्तुत पापले में हमारा कर्शव्य 
यह है कि हम भनुच्छेद 368 के श्रधितिष्तित करते में, जो हमारे प्रंवियान के जनकों का 
प्राद्ाव था, उसका पता लगाएं । माभूली तौर से विधायी भालय प्रयुक्त की गई भाषा से 
जाने जाते हैं। यदि प्रयुवत्त की गई भाषा स्पष्ट श्लौर स्संदिःध है तो उन परिणाप्रों को 
बिम्ता किए दिता, जो उसते उश्भूत होंगे, हमें वही प्र्थ देवर चाहिए । किस्तु यदि प्रयुक्त 
की गई भाषा युक्तियुक्त रूप से एक से भ्धिक भय देने वाली है तो इस न्यायालय को 


' भ्र्धान्ययन के सुस्थिर सिद्धान्तों तथा विशिष्टतया विधायी इतिहाश्व तथा उस बुराई का 


पता लगा कर, जिसको कि दुर करता चाहा गया था तथा कुछ प्रत्य मामलों में विधान में 
निहित प्रयोजन, विधायी स्कीम तथा उत परिणामों से, जो निवंधनों के एक या दुसरे रूप 
को स्वीकार करने से तिकलेंगे, सहायता लेनी चाहिए क्योंकि किसी भी विधापी निकाय 
के बारे में यह प्रमुमात हहीं किया जा सकता कि वह ऐसी शक्ति प्रद् करती हे जिससे 
असका दुरुपयोग हो सकता है । 
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बहस के दौरान यह माल लिया गया है कि साथारणठया, यदि कहा जाए 
तो ग्रचिकांश अंग्रे जी के ऋब्दों की तरह 'संज्ञोधन' शब्द तवा उस विषय के लिए किसी भो. 
भाषा में कोई ह्यष्ट प्रथे नहीं है। “विक्रन्‍' या 'उत्पाद छुल्क' के विपरीत यह क्थिका 
इहाबद नहीं है । इससे व्यापरू ओर सीमित दोनों पर्व निक्षल सकते हैं। कुछ प्रस॑ंगों में 
संबिधान के संशोधत को बाक्ति के झन्तगेत उश्च संविधान को निराकृत करने या निरसित 
करने की शवित भी झाती है। कुछ परिस्थितियों भें यह उप्र जकित से ग्रभिष्रेत है जो 
संकुचित सीमाओं के प्रन्तगंत परिवतंन कर सकती है। कमी-कमी इससे वह झक्ति 
अभिप्रेत है ओ कतिपय परिसीमाप्रों के भ्रध्यघीन भी ग्रत्याधक व्यापक बर्थ दे सकती है। 
संक्षेप मैं मदि कहा जाए तो 'संशोषन' सब्द का कोई स्वरूप नहीं है। इसका कोई स्पष्ट 
अ्रथ॑ तहीं है। यह उस प्रसंग से प्रय ग्रहण करता है जिसमें कि यह प्रयुकतत होता है। 
इसका निवंचन ूस्य में (प्रसंग से बाहर) नहीं किय! जा सकता । भ्रंप्रे जो भाषा के कुछ 
खब्द इस प्॒स॑ में लेसगिक प्रौर मामूली प्रथे रखते हैं कि यदि उनको इस तरह से पढ़ा 
जाए वो प्रसंग से पूर्णतया भिर्न प्रर्य रखते हैं। टोबो दतास भ्राइसवर (7) वाले मामसे 
में जैसा कि भ्यायािपति होल्म्स ने मत दिया-- 

«बन्द सुनिश्चित, स्पेष्ट भौर भ्रपरिवर्तित महों होता है। यह जोबस्त 
विद्यारों को ताता-बाना है तथा उन परिल्थितियों भौर उस काल जिसमें कि वह 
अयुकत हुआ है, के प्रनुलार उसके स्वरूप भ्लौर उसकी विषय-वस्तु में बहुत.भ्रन्तर 

/ हो सकता है।” 

हमें प्रभुच्छेद 363 में प्रशुक्त 'संशोधवन' दाब्द का अ्र्बास्वयत श्रलण रक्त कर नहीं करना 
चाहिए किस्तु उस रूप में करता चाहिए दैसा कि इस एकल जटिल लिखित में यह श्रयुकत 
हुष्मा है। भ्रनुच्छेद 368 संविधाने का एक भाग है। संविधान विधानमण्डलों को तथा 
अन्य प्राधिकारियों को विभिन्‍म शक्तियां प्रद्त करता है। यह उन प्राधिकारियों पर 
कर्तश्य भी भविरोतित करता है। भनुष्छेद 368 के भ्रधोन प्रदत्त शवित भी उसी प्रकार 
की एक क्षक्तित है। जब तर कि सांविधानिक़ स्कीम से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 368 के 
श्रधीन प्रदत्त शक्ति एक उच्च शक्ति है प्रोर जैस। कि संव तथा राज्यों की धोर से यह 
दलील दी गई है कि दूसरी समस्त श्षक्तियों तथा संविधात के दिमिरत मांगों को सष्ठ कर 
सकती है व तक श्रनुष्छेद 368 के सही श्रयोजन को प्रमिनिश्चित करने के लिए 
संविधान के दूसरे भागों का प्रथन्वियन साप॑जस्यपुरणं ढंग से किया जामा चाहिए | 

संयुक्त राज्य प्रमरीका के हंदिमान के विपरीत हमारे संविधान में 'संशोधत/ 
या 'संणोधन करना' शब्द विभिन्‍न स्थानों पर विभिश्त ध््थ देते के लिए अधुक्त 
किए गए हैं। कुछ भ्रनुख्छेदों में सोमित श्र्य देने के लिए इसका प्रयोग किया गया है 
प्र्थात्‌ ऐसी शबित जोकि केवल विहित परिसीमाशओं के ब्रन्तर्गंत परिवर्तन कर सकती है । 
देबिए परमुख्छेद 4, 07(2), ॥॥, 69(2), 96(2); 97(2) वा 200॥ 
संविधान की पंचम भनुसूची के पैरा 7 तथा षष्छ भनुसूची के पैरा 2] में उन अ्रनुसूचियों 
का संक्षोधन करने की एक बहुत ही ग्ोमित शवित संसद्‌ को प्रदत्त की गई है। उस दक्ति 
कै भ्रन्तगत परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के द्वारा संशोधन करने की श्वक्ित द्रातो है। 
यही स्थिति मिरसित प्रनुक्देद 243(2), अनुष्छेद 252(2) ठया प्रनुच्छेद 350(5) 


(7) 245 यु एस 48, 425. 
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में है । यह सही है कि पंचम धौर वष्ठ अरुसूचो के अधोन भ्रदल संशोधन की शक्ति 
भात्र उन भ्रनुच्छेदों को स्रंज्लोघित करने को मात्र शक्ति है किन्तु यदि संविधान निर्माताओं 
की यह राय होती कि 'संघोचन' या 'संशोधत करना” अम्दों के घस्तगत धया इसके प्रविदय 
के भन्तगंत जब तक कि अन्‍्यक्षा परिसोमित न किया जाए, परिवर्धन, परिवतंम करने या 
निरसित करने को ल्लक्तित झ्रातो है तो उत प्रवुसूचियों या भाथों में परिवर्धत, परिवर्तन 
गा बिरसन द्वारा संसोधन करने का उल्लेख करने का कोई श्रयोजन न होता। इस 
सम्बन्ध में यह भी स्मरथ रख्नता चाहिए कि संविधात सभा मे थरवर्नमेब्ट प्रॉफ इण्डिया 
ऐबह, 935 की थारा, 29! का संझोघन ?। ध्रगस्‍्त, ॥949 को उस समय कुछ दिनों 
के पूर्व जब कि इसने भ्रनुच्छेद 368 को भवुमोदित किया था भर्थात्‌ [7 सितम्बर, [949, 
को संशोधित किया था । संशोधित धारा 29[ यवतेर जनरल को परिवर्धन, परिवर्तन या 
निरप्तन के द्वारा [935 के ऐवट के कुछ उपकस्धों में संशोधन करते के लिए सशक्त करती 
थो । इन परिस्थितियों से विश्वास करने का प्रथप्रटष्टय कारण है कि हमारे संविधान 
निर्मातायों की मात्र संक्षोधन करने को ख्क्ति तथा परिवर्धत, परिवर्तत या निरसत द्वारा 
संशोधन करने की झनित के बीच स्पण्ट विश्ेद किया या। यह तिवंचत के मान्य सिद्धान्त 
में से एक सिद्धास्त है कि स्यायालयों को यह भ्रनुमात करवा चाहिए कि मामूली तौर से 
विधावमष्छस कालून में उन अब्दों का वही श्र्य देने के लिए प्रयोग करता है। यदि उसी 
कानून में विमिस्न शब्द प्रयुक्त किए गए हैं तो यह अ्रनुमान करना युकितिभुक्त है कि जब 
तक प्रथम प्रसंत् से श्रम्यथा दक्षित न हो, विधानमण्डल का प्रोशय उन छ्षब्दों को जिस्‍्त 
धर्ष देने का या। विवेचन का यह सिद्धाल्त संविधान के प्रवास्वियत में भी लागू होता है । 

भव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भनुच्छेद 368 में प्रयुक्त 'संशोधव' शब्द 
ऐसा नहीं है जिसका स्पष्ट धर्य है भ्रौर संविधान के विभिसन अनुब्लेदों तथा भागों 
में उ्रका प्रयोग सदेव उसी एक स्पष्ट धर्े को देने के लिए नहीं हुध्ा है। यह प्रागप्यक 
है कि संविधान तिर्माताप्रों का धाक्षय जानने के लिए ध्रधस्वियन के दूसरे सुसंगत 
सिद्धांत का धाश्रय लिया जाए । 

यह प्रएत कि क्या भ्रनुक्छेद 368 के बधीय संशोचन करने को शक्ति पर कोई 
विवक्षित परिसीमा है, इस म्यायाश्षय द्वारा श्रव तक विनिश्चित नहीं किया गया है । यह 
प्रएग शंकरी भ्रसांद वाले मामले (!) में विचार के लिए नहीं श्राया था| सज्जन सिंह वाले 
आमले (?) में बहुमत करे भोर से तिखुय देते हुए न तो मुख्य श्यायाधिप्रति गजेन्द्रग ३ फर ने, 
पौर न ही स्पाधाधिषति हिदायतुस्ताह (जेंसे कि वह उस संमरय थे) से उस प्रदत पर विद्ार 
किम्रा | किन्तु स्मायाधिपति सधोलकर मे-उस पक्ष के महत्व की कल्पना की थी। 
उन्होंने श्रपता रिचय देते हुए निश्नलिखित मत स्यवत किया-- 

“हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना है कि हमारा संविधान एक लिखित 
संविधान है । संविधान सभा, जो सम्पूर्ण अभुत्वसम्पन्नता की जांत्री थी, ब्रिटिश 
पद्धति के ग्राघार पर वह अस्पूरं प्रभुत्वसम्पन्न संसद्‌ की सृष्टि कर सकती थी। 
डिस्तु इसके स्थान पर उसने एक लिखित संविधान श्रभिलिखित किया और राज्य 
के तोन पंग सृध्ट किए और संच को कार्यपालिका को संसव्‌ के प्रति तथा राज्य 


(?) (952) एस० सी० आर० 89. 
(१) (965) । एस० स्ली० भार० 933. 


432 उच्चतत स्यायात्य विजेव पत्रिका [7973] 2 कच० लि प० 


की कार्यपालिका को राज्य विधानमण्डलरों के प्रति, उत्तरदायों बनाया। एक 
प्रिसंघीय ढांचे की रचना की घोर संसद ध्ौर राज्य विधानमण्डलों के बीच शक्ति 
का बंटवारा किया, कुछ अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में मान्यता ब्रदान 
की भौर उनके. व्रव्तेन के लिए उपबस्ध किया। पद की ग्रपश् या प्रतिज्ान के 
उन प्ररुपों को विहित किया, जो उनके लिए श्रावश्यक था और जो भारत के 
संविधान की राज्य मिष्ठा के लिए वचतवद्ध थे और इसके प्रागे भी परिसंघीय 
न्यायपा सिका तथा राज्यों में की उच्च न्यायपालिका से भ्रपेक्षा को गई कि वे 
संविधान को कायम रखें । सबसे बड़ी वात यह हुई कि इसमे एक पवित्र भर 
छच्च प्रस्तावता को विरचित किया जो संविधान के बुनिपादी तत्वों के सार रूप 


में अतीत होती है। जया यह नहीं कहां जा सकता है कि यह उस संविधान समा के * 


आज्षय का द्योतक है कि वे संविधान के बुतियादी तत्वों को स्थात्री रूप देना चाहती 

थी। यह भी विचार का विषय है कि क्‍या संविधान के बुनियादी तस्दों में 

परिवतंन करने के बारे में केवल यह समझा जा सकता है कि वह एक संझोधत हे 

या कि हस भाव में कि वह संविधाव के भाग को पुन; विरचित करना है। यदि 

यह पस्चातूवर्ती है प्र्यात्‌ पुनः बिरचित करना है तो क्या प्रनुच्छेद 368 के क्षेत्र 

के मम्तगंत होगा।” 

पहली बार गोलकमाथ वाले मामले(!) में यह दलील दी गईं कि अनुच्छेद 268 के 
अ्रधीन संशोधत की शक्ति कतिप्य अन्तनिहित और विवक्षित परित्रीमाओरों के श्रध्यधीन 
है। भपनी श्रोर से तथा पते चार सहयोग्रियों को ग्रोर से निर्खय दैते हुए मुख्य 
न्यायाधिपति सुब्बाराब ते इस दलील में दल होने की ढात को घामते हुए उंस पर कोई 
मिणंय नहीं दिया । न्यायाधिपति दांचू (जैसे कि वह उस सप्रय थे). भ्रपनी श्रोर से 
निरंय देते हुए तथा दो ग्रस्य स्यायाथीशों वे यह मत दियाँथा कि अनुच्छेद 368 के 
श्रधीत जो परवित है वह बहुत व्यापक शवित है किन्तु इसके अन्तर्गत संदिषान को विराकृत 
करने को शक्ति नहीं है। उन्होंने श्रवश्य इस बात को स्पष्ड किया कि 'संझोघन को 
निराकृत करना' का क्या अर्थ है। न्यायाधिपति हिंदायतुल्लाह (जैसे कि वह उस समय ये) 
ने उस प्रदम का उत्तर नहीं दिया । स्यायाधिपति बछावत ने यह कहते हुए उस प्रदन का 
डल्तर टाल दिया कि ब्राक्षेपित भ्रधिनिपम संविधान के बुनियादी तत्व को नष्ट नहीं करते 
हैं। केवल एक ऐसे हयायाभ्रिपति, जिन्होंने इस दलोल को कि संविधास की क्षवित पर 
झ्रन्तनिहित या विवक्षित परिसीमाएं हैं, भमान्य किया या, वह न्यायाधिप्रति दामस्वामी 
थे। उपयुक्त विचारं-विमश से यह स्पष्ट है कि भूतकाल में इस न्यायालय के समक्ष जो प्रदन 
विद्वार के लिए आया था, भनेक न्यायाधीज्ञों ने इस बात को सम्भावना पर विचार नहीं 
किया कि श्रनुब्छेद 368 के प्रधौन संघोधन की झक्ति पर कुछ परिस्रीमा है यत्पि उस 
अध्षन- पर डाहोंने मिश्थित रूप से निर्णय नहीं दिया ॥ 

निबंधन के नियमों का जो सुघाग्य नियम है वह नियंग देश्न वाले मामले में 
अ्रत्रिकशित किया गया है । कौन सी वह बुराई थी जिसको कि संविधान निर्माताप्नों ने दूर 
करमे का ग्राधयय किया था। संबिवान द्वारा किस प्रयोजन को प्राप्त करने का उद्देइण 
है। इस प्रइन का उत्तर देने के लिए यह ग्रावरपक है कि 885 के ग्राणे के राष्ट्रीय 


॥2) (967) 2 एस० स्रो० प्रार० १62. 


_ 
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आन्दोलन तथा उत उद्दंइयों का, जो उस आन्दोलन द्वाश प्राप्त करने चाहे गए थे, 
संक्षिप्त से सिहाडिलोकन कर लिया जाए। 

हमारे संिधान के भ्रन्त्गंत हीं उहं श्य छिपे हुए हैं वे उन झक्तिओं के परिणामस्वरूप 
रूप लेने जगे थे जो ब्रिटिश शासम के दीराम राष्ट्रीय संघर्ष में प्रवरतित थीं। जबकि ब्रिटिश 
सरकार श्रत्याचारों के मनमाने कार्यों का धाश्रय ले रही थी, जैसे कि निहत्ये सस्याप्रद्ठियों 
पर निर्मम हमले, स्थानवद्ध रूप में नज़रबन्दी, निर्वासन, बिना विशारण के निरोध सथा 
प्रेंस का दमत। कार्यपालिका ने जो तिरदनोय उपायों द्वारा अत्याचार किया उससे 
गूल अधिकारों के सांविधानिक गारण्टी के लिए मांग बलवती होने छगी। 895 में 
कुछ गरामान्य भारतीयों द्वारा तैयार किए गए “कॉस्टिद्युजन ब्रॉफ इण्थिया बिल” में 
यह परिकल्पना की गई कि मारत का एके संविधान हो जिसमें हमारे प्रत्येक नागरिक 
को अ्भिव्यवित स्वतस्द्रता, किसी के घर में झतिक्राश त करने, सम्पत्ति के अधिकार, 
विधि के समक्ष समता, लोक पढ़ों को पमे के लिए समान प्रवसर, दावा, पिटीक्षय तथा 
शिक्वायत पेश करने के प्रधिकार तथा वैवक्तिक स्वतस्व॒ता के अधिकार की गारण्टी हो । 
मण्टेस्यू चंम्सफोर्ड को रिपोर्ट के प्रकाशन के , पश्चात्‌ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रगस्त, 
98 में बम्बई में हुए विधोष श्रधिवेशन में यह मांग की कि उसके लिए गवर्दमेण्ट ऑफ 
इण्डिया ऐक्ट के भ्रम्तगंत “ब्रिटिक्ष नागरिकों के रूप में भारत के सोगों के श्रधिकार की 
घोषणा” होनी चाहिए । इस प्रस्थापित घोषणा में श्रन्य बातों के साथन्साथ विधि के समक्ष 
समता, जीधन धौर स्वतस्तता को संरक्षा, वाक़ धौर प्रेस की स्वतर्तता मोर संत्र स्थापित 
करने का श्रथिकार सम्राविष्ट थे। उसी वर्य में दिसम्बर में श्रपते ग्रधिदेशन में कांग्रेस ते 
दूछरा संकल्य पारित किया और ऐसी समस्त विधियों, विनियमों ध्रोर प्रध्यादेशों के 
निरसन की मांग की जोकि राजनेतिक प्रइनों पर तथा भारत की किसी त्रिदिक्ष प्रजा को 
मपमूली सिविल या दाब्डिक विधि के झतिरिक्त कार्यपालिका पर गिरफ्तार करने, निएद्ध 
करने, नज़रबस्द करने, देश निकाला करने था जेल भेजने की झक्ति प्रदत करने पर 
स्वसम्त्र विचार-विमश्ने को रोकती थी तथा यह मांग की कि इंग्लैण्ड की तरह राजद्रोह की 
विधि को भी बनाया जाए। राष्ट्रीय भ्रंधिवेशन में जो कॉमनवेल्व श्रॉफ इण्डिया बिल को 
4926 में अन्तिम हूप दिया गया था उसमें ऐसे स्धिकारों की विनिदिष्ट घोषणा 
सप्ताविष्ट थी जिसमें यह कल्पना की गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति, कों भावरिश संविधान के 
सुसंगत उपयन्धों की तरह व्यवह्ारिक रूप में कतिपय प्रश्रिकार दिए जाएं। मारत में 
सल्पसंख्यकों की समस्याप्रों से भी इस बात को बल मिला कि भारतीय संविधान में 
मूल ग्रधिकार सब्मिलिस किए जाएं। 927 में प्रद्राश्न के श्रपदे श्धिवेशन में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस ने हढ़तापूर्वक यह भ्रस्ताक रखा कि भविष्य में संविधान का झाषार 
सुल् श्रषिकारों को घोषणा होगी । 928 में नेहरू समिति ने ऋपनो रिपोर्ट में ऐसे 
अधिकारों को चताठे हुए उपबन्ध रखा भौर यह सिफारिश कौ कि मविष्य के 
भारत के संविधान के भाग के रूप में इसे प्रंधीकृत किया जाए। साइ्तन कमोझन ने इस 
झाधार पर इस माँग को भ्रस्वीकार कद विया कि ऐसे अधिकारों की अमृत घोक्शा 
तब हक निरधेक है जब तक कि उसको प्रभावक्वारी बनाने के सिए संकल्प औौद साघत 
नहों। 925 में भ्रपने कराची श्रधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने झपने संकल्प 
को पुन; दोहराया कि भारत में स्थापित होने वाले सांविधानिक हांसे में श्रतिवाय रूप से 
मूल भश्विकारों की लिखित गारण्डी की जाए। राउण्ड टेबल कांप्रेंत के समद भारतीय 
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नैताशओं ने सांविधानिक दस्तावेज में भूल अषिकारों को समाविष्ट करने की मांग पर जोद 
दिगा। ब्रिटिश पालियामेण्ट की संयुक्त प्रवर स्रमिति ते उत मांगों को भस्वीकार कर 
दिया। सम्रू कमेटी (॥944-45) की यह राय भी कि गारत की विश्षिष्ट परिस्थितियों 
को देखते हुए कि भूल प्रधिकार न केवल अस्पसंडयकों के प्राएयासन भौर गारण्टी 
के रूप में प्रावह्यक हैं प्रपितु विधाभमण्डलों, सरकारों और स्थायालयों के आझाचरण का 
माहक विहित करने के लिए भी । कृपेटी से यह प्रतुशभव किया कि संभिधाव बनाने वाली 
संसद्‌ का यह कर्तव्य है कि बहू मूल प्रश्चिकारों की सूची प्रथमत: संग्राविष्ट , करे 
और स्याथ्य झोर श्रभ्यास्य प्रधिकारों का बटवारा करे और उनके प्रबतेन के लिए. उपयुक्त 
तस्त की व्यवस्था करे । 


हितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई दृशंसता भ्रौर मानवीय श्रधिकारों के सिए 
विशक-श्यापी भ्रामवोलन, एटलाप्टिक चार्टर में गारण्टी कीशई स्व॒तम्त्रताएं तथा थू० एन 
चार्टर एवं हा, मत राइट्स कमीक्षल द्वारा मानवीय भधिकारों की घोषणा से हमारे संविधान 
में मूल ब्रधिकारों को समाविष्ट किए जाते की मांग को दल मिल! ! ग्रिंटिश कैमिनेट 
मिशन नें 946 में भारत के संविधान में मूल प्रधिकारों के लिखित गारष्टी की 
प्रावश्यकता को मान्यता वी । तदतुसतार इसने प्रस्य बातों के साथ-साथ मूल भपिकारों के 
ऊपर रिपोर्ट के लिए एक परशम्शों समिति का गठन॑ करने के लिए सिफारिल कौ। 
22 जनवरी, 947 को जो उद्दे हपमूलक संकल्प प्रंगीक्ृत किया गया था, पंविधान सभा 
ने गस्‍्मीरतापुर्वक भारत के मयिष्य के शासन के लिए ऐसे संविधान की बिरचना के लिए 
: प्रणा किया था जिसमें' कि विधि प्रोर सोक नैतिकता के श्रष्यपीस “मारत के समस्‍्त 
लोगों को सापाजिक, श्राधिक भौर राजदैतिक ग्याय, प्रतिष्ठा प्रौर गवसतर की प्रमामता, 
दिधि के समक्ष समता, विचार, श्रत्निव्यवित, विश्वास, पप्मे, उपासना, वेशा तथा संघ 
बनाने श्रौर कार करने की ह्वतस्धता की गारण्ही की जाएगी भौर उसे सुरक्षित रखा 
जाएगा झौर जिसमें कि प्रत्पर॑स्थकों, पिछड़े तथा प्रादिमजाति क्षेत्रों तथा दलित एवं श्रत्य 
पिछड़े वर्गों के लिए समुश्चित सुरक्षा को ध्यवस्था क्री जाएगी”। फ्रांस की राजक्रान्ति के 
पश्चात से राजन॑तिक स्व॒तत्तता ग्रौर सामाजिर न्याय के सम्बन्ध में एक ही धारणा हो 
गई है। प्रथम विदव युद्ध के प्रस्त है इस बात पर प्रश्यधिक रूप से माग्यता दी गई कि 
बिश्व में शान्ति उसी दशा में स्थापित की जा सकती है जबकि इसका प्रांधार सामाजिक 
न्याय हो । भ्राज के भ्रधिकांश संविधानों में सामाजिक प्रौर भाभिर सिद्धान्थों की घोषणा 
प्रस्तिष्ट होती है जो प्रस्य बातों के साथ सामाजिक सुरक्षा के प्रयत्न करने के लिए तथा 
काम पोर झ्लिक्षा तथा ग्रपने कागरिक्ों के निमोजन क्री उचित दसाओ्रों के लिए राज्य 
के कत्तेव्य पर जोर देते हैं। धृख श्रधिकारों प्रोर निदेशक तत्वों को बिरचित करने 
में हमारे संविधान के जनों वे विश्व के विभिरम भागों में गठित घटनाशों से प्रमुभव 
प्राप्त करने के ग्रतिरिक्त ग्रपते सुसकाल के ग्रंनुभवों का भी वहुत प्रधिक पवश॒म्ज किया है । 
निदेशक तत्त्व तथा मूल श्रथिकार पुरुयतया भानवीय श्रछ्िकारों के श्राघार पर गड़े 


गए हैं। साधारण पनुध्य को भ्ाविक भर सामाजिक न्याय के बिता जनअतिनिषित्व 


के लोक लोकतस्त्रों का कोई श्रर्थ नहीं होगा | यह बिदवध्यापी अनुभव रहा है। विदेशी 
शासन से ह्वतन्अता को केवल इस रुप में देखा जा सकता है कि उससे ध्राधिक झोर 
सामाजिक उत्थान का भ्रवस्तर मिलता है। भ्रन्ततोगत्वा स्वरस्प्रता, कुछ मी रहीं है बरिक 
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प्रधिक भ्रष्छा होने का एक अवसर है। यह प्रधिक अडछा होने की स्वतन्त्रता ही है कि जो 
संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निदेशक तस्‍्वों की विषयवस्तु हैं। 
जनबरी, 948 में संविधान सभा ने जो उद्देश्य मूलक प्रस्ताव पास किया 
था वह निश्चित रूप से एक युगान्तकादी घटना है। वह हमारे संविधान की प्रस्तावना 
का प्रग्नदृत है। यह उन उद्देद्यों को विस्तृत रूप से रणित करता है जोकि संविधान 
निर्भाताओं के समक्ष ये। वे उद्देश्य हमारे संविधान क्षो प्रस्तावना में समाविष्द किए 
गेए हैं जो इस प्रकार हैं-- 
''हुम्र भारत के सारत के सोय, मारत को एक सम्पूर्ण 
्रभुत्व-घम्पन्त लोकतस्‍्त्रात्मफ गधराज्य बनाने 
के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 
ख्ामाजिक, भाधिक भ्रोर राजनैतिक भ्याय, 
विचार, भ्रभिव्यक्ति, विश्वास, घ॒र्म 
और उपासना की स्वतस्त्रता, 
अतिष्ठा भौर-भवश्र की समसा 
आप्त करामे के लिए, 
तथा उस सब में 
व्यक्त की मरिमा और राष्ट्र की 
एकता सुनिश्चित करने वालो अन्धुतता 
बढ़ाने के लिए 
हृद़ुसंकल्प हो कर ब्रपनो इस प्ंब्िघान समा सें 
भ्रांज तारीज 26 नवम्बर, 949 ई० (मिति मागेशीष॑ 
शुक्ला स्रप्तमी, संवत्‌ दो हजार छह विक्रमी) को 
एकद्द्वारा इस संविधान को प्रंभोड़त, प्रधिनियमितत 
प्रोर भ्श्म/वित करते हैं।” 


प्रस्तावनां से यह स्पष्ट है कि संविधान सभा-के समक्ष वो मुस्य उद्देश्य 
सैे--() भारत को एक सस्पर्ण प्रभुस्वसस्पस्त घोकतास्त्रिक. गणराज्य गढित 
करना, तथा (2) उसमें बशित अ्रविकारों को उसके नागरिकों को प्राप्त कराना ! किसी 
मे किसी रूप में हमारे संविधान के जतकों में से श्रधिकांश व्यक्तियों ने उन्हीं उहक्ष्यों को 
प्राष्त करने. के लिए अलियात किए थे। उनके लिए ब्रिटिश शासम से स्वठस्वता इस 
दैश्व के करोड़ों निवासियों को साम्राजिक स्यार्य देने के लिए तथा इस देश के प्रस्येक धोर 
समस्त व्यक्तियों को भावस्यक मानवीय प्रंधिकारों को प्राप्त +रामे का एक प्रावश्यक 
कदम थां। जनकी सांबिधातिक योजमा यह भी कि लोर कल्याणकारी राज्य तथा 
सप्ताजवादी समाज की स्थापना की जाए। 


पझब हमने उन उद्देश्यों को वशित कर दिया है जिसे हमारे संविध्षन के 
जनकों ने प्राप्त करने का प्राशय किया था। प्रव प्रश्त यह उत्पस्म होता है किकया 
उन्हीं व्यक्तियों का यह श्राशम हो सकता था कि के संविधान के भ्रघोन गठित निकाय 
के रूप में संसव्‌ को उन ब्रादशों को बष्ट करने के लिए सशक्त कहते जिसके लिए उन्होंने 
प्रभ्नि्ञाषा की थो भौरु जिसके लिए उम्होंने संत्रवं किया वा तदा बलिदान किया था 4 
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यदि प्रदत्त दावित की भ्रक्ृति स्पष्ट भोर श्रसंदिग्ध है त्तो वह तेथ्य कि इसका 
दुरुपयोग हो सकता है, बह बात पूर्णतया प्रसंगत है। किस्तु बदि प्रदश की गई शक्ति के 
बारे में युक्तियुक्त स्रदेहु हे तो स्थायालय को उद परिणामों पर विचार करता पड़ेगा जो 
उक्त शक्ति को ग्रसोमित रूप में निर्बंचत करने के ब्राद उत्पस्त होंगे। (हम पहले इस 
निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि 'संशोधन' शब्द ऐती पभिश्यक्ति नहीं है जिसका ग्रयार्ष 
अरथबोध है। हसके एक से श्रधिक प्रर्य हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि संघ भौर राज्यों की 
वल़ील को स्वीकार करने के परिर्ताम को परीक्षा की जाए।. इसलिए हमें डब परिणामों 
को समझना पढ़ें ग्रा जोकि उस हाकित को प्रसोमित शक्ति के रूप में निवंच्स करने परू 
छत्पस्न होंगे) । संघ श्रौर राज्यों के कथनानुसार इस श्षवित में भ्न्य बातों के साथ-साथ-- 
(() इस देख की सम्पूरां प्रभुत्व-प्म्पन्नता को तष्ट करने तथा इस देश को किसी प्रस्य 
देश का उपनिवेश बनाने को शबित है; (2) लोकतास्त्रिक एप की सरकार के स्थान पह 
राजतान्त्रिक था प्रधितायक॒वादी सरकार भ्रतिस्थापित करने की शक्ति है; (3) इस देश 
क्री प्रखण्डता को भंग करने तथा विशभ्िम्न स्वपस्त्र राज्यों को बवाने की लव्त है; (4) 
इस देश की श्रस्ाम्प्रदायरिक प्रकृति को नष्ट करने तथा उसके स्थाय पर पर्मताह्विक 
परकार की प्रतिस्थापना करने की शक्ति है; (5) तागरिकों तथा प्रस्पसंशयकों को प्रदतत 
विभिल्‍न अधिकारों को पूरांत: निराकृठ करते की शकित है; (6) लोक कल्याणकारी राज्ये 
की स्थापना करने के लिए राज्यों को दी गई श्राज्ञा को प्रतिसंहृत करने की शक्ति है; 
(7) भनिश्चित्र काल तक के लिए संसद्‌ के दोनों सदनों का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ित हैं, 
(8) संशोधन करने की शक्ति इस रूप में संशोप्रत करेने की शक्ति है कि संविधान विधिक 
छप पें या फिसो भी सूरत में, व्यवहारिक रूए में, प्रसंशोधनीय हो आए । वास्तव में यह 
दसील दी मई थी कि भ्रन्तिम विश्लेषण में विधिक प्रशसत्ता संशोधन करने की शक्ति में 
विद्यमान है । एक प्रक्रम पर संघ प्रौर राज्यों के काउस्प्ेल ने गतिच्छा प्रे यह बात स्वीकार 
को कि झनुत्द 368 के भ्रधोन प्रदत्त शक्ति को संविधान को निराकृत करने के लिए प्रगुक्‍त 
नहीं किया जा सकता किन्तु बाद में हम में से कुछ के द्वारा किए्ठ गए प्रदनों के दबाव के 
कारण उन्होंने भ्रपती बात बदल दो धौर यह कहा कि निराकरस्ए से सप्पूर्रा संविधान के 
निरसव भ्रप्मिप्रेत है। जब उनसे यह पूछ एमा कि उनके इस कहने का क्‍या प्र्थ है कि 
पझनुश्छेद 268 हारा प्रदत्त दकित का प्रयोग संविधान को निरसित करने के लिए नहीं 
किया जा सकता तो जो कुछ भरी उन्होंने कहा वह यह है कि संविधान का संशोचव करते 
समय कभ से कम संविधान के एक सण्ड को बना रहना चाहिए मद्यपि प्रस्तावना के सहित 
संविधान का प्रत्येक दूसरा खण्ड भौर भाग हटाएं जा सकते हैं और मुद्ध दूसरे उपबस्ध 
प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। संक्षेप में उनका कपने यह था कि जब तक कि 
“मारत का संविधात' अभिव्यक्ति विद्यमात है उसका प्रस्येक श्रत्य अतुच्छेद था भाग बदला 
जा सकता है। उन्होंने ग्रपने दावों के प्रभाव को यह कहते हुए हलका किया कि यवि 
विधिक रूप में संशोधन करने की शक्ति पर यह कोई परिलोगा नहीं है किन्तु ऐसी 
राजनतिक विवशताएं श्रा सकती हैं और जतता को स्वीकशर त करने के कारण संसद के 
लिए संशोधन को शक्ति का प्रयोग प्रसम्भव हो जाए। राजनेतिक झक्ति को प्रतिक्रियाएं 
अ्रनिर्चित हैं। यह विभिन्‍न बातों पर निर्मर करती है जैसे कि जतता की राजनैतिक 
जागरूकता, उनकी शिक्षा का स्तर, देश में विभिन्‍य राजतैतिक संगठनों को शक्ति, बहू रीति, 
जिसमें जत माध्यम का प्रयोग किया जाता है तथा ब्स्त में प्रकाद का भान्दीलनों को 
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दबाने का सामर्थ्य | इसलिए यह बात कि जनता की इच्छा ग्रवांच्छित संशोषक का ड्रोध 
करेगी, संशोधन की शक्ति के क्षेत्र का निर्वेचन केरते स्सय ध्यान में नहीं रखी जा 
सकतो। प्रतिरिक्त विधिक शक्तियां पूर्णतः भिन्‍न धरातल पर काम करती हैं । 


॥8५ इस दलोल को स्वीकार करना कठित सगता है किहमारे संविधान के उन 
निर्माताओं मे, लिस्होंने कि कुछ श्रादयों को प्राप्त करने के लिए घोर बलिदान किए्‌ यें, 
उन भाद्शों को तपंट करने के लिए स्वयं संविधान में उपबन्ध किए होंगे। भगुमव और 
सुहृढ़ राजनैतिक ज्ञान के उत व्यकितयों ने यहू श्रवश्ध समक्ता होगा कि समय के प्रमुकृम 
में सामाजिक, भाषिक प्रौर राजनैतिक परिवर्तनों का श्राना निश्चित है भ्रौर संविधान 
को ऐस/ होना 'चाहिए कि उसें उन तई समस्याओ्रों के समाधान के लिए प्रनुकुल 
बनाये! जा सके । हमारा संविधान भांष केवल राजनैतिक दस्तावेज वहीं है॥ यह निश्चित 
रूप से एक सामाजिक दश्त्तावैज़् है। यह एक सामाजिक दर्शन पर प्राषारित है प्रौर 
प्रत्येक भर्मे के सह प्रश्येक साम्राजिक दर्शन के भी दो मुख्य तस्ब होते हैं भ्र्धात्‌ बुनियादी 
श्रोर परिह्थितिजन्य । पहला स्थाई भरना: रहता है किम्तु दूसरा परिवर्तित होता रहता है। 
धरम का दर्सन सर्देव सवाई बता रहता है किम्सु इसके प्राचार बदलते रहते हैं। इसी प्रकार 
हमारा जो संविधान है उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं. थो ऐसे श्रावश्यक हैं कि उन्‍हें बदला या 
शष्ट नहीं रिया जा शकता । क्रिसी भी दशा में यह भ्रन्‍्दर से नध्ट हीं किया जा 
सकता । दूसरे वाब्दों में कोई भी संविधान का प्रमोग उसको नष्ट करने के लिए तहीं कर 
सकता । ध्नुष्छेद 368 के अ्रधीत संशोधित संक्षिधाान को ऐसा संशोधन' बना रहता 
बाहिए थो मुल संविधान कहा जाता है। जब हम संविधान के 'निराकरश' प्रौर विरसन 
की बात करते हैं तो हम किसी अ#ूप के प्रति नहीं प्रपितु सार की घोर निर्देश १रते हैं॥ 
यदि संविधान के बुनियादी तत्वों पें से एक यो प्रधिक उस सीमा तक छीन लिए जाते हैं 
तो संविधान मिराकृत या निरप्तित हो जाता है। यंदि संविधान के समस्त बुनियादी तश्य 
निरप्नित कर दिए जते हैं तो यह अनुच्छेद 368 में निर्देशित संविधान नहीं रह सकता। 
संविधान का स्वरूप भ्रपरिवर्तित रहना चाहिए [) 

यह ध्यान में रखना प्रावक्यक है कि संविधान के भ्रषीन गठित निसाय के 
हप में संसद्‌ को संविधान को संक्षोषरित करने की आकित प्रदत्त को गई है। इस छप में 
जनता संविधान के संशोधन हे सम्बद्ध नहीं है। प्रस्त!वना से हम यह पाते हैं कि यह इस 
देख के लोग हैं जिम्होंने इस संविधान को भ्रपने को प्रदत्त किया था। प्रस्तावना का यह 
कथन कि इस देश के लोग अपदे को इस संविधान को प्रदत्त करते हैं इस स्यायालय के 
सम्रक्ष इस पर चुनौती महीं दी जा सकती । स्थायालय इसके तथ्दगत सत्यता के बारे में 
विचार तहीं कर सकता कपोंकि पुनः यह संविधान द्वारा किया गया सृजन है। प्रस्तावता 
में दिए थए्‌ तथ्यों को इस 'धोयालय को सही रूप में स्वीकार करता पढ़ेगा। कोई भी 
व्यक्त जो संबिधान सभा के गठन के बारे में जानता है उस समा के सदस्‍यों के इड्ध दावे 
क बारे में दिवाद नहीं कर सरुती कि उनकी भ्रायाज लोगों की प्रावाज़ थो वे सही रूप 
में जनता के प्रतिमिधि ये यद्यपि वे एक सीमित मताधिकार के श्रधीन' चुदे गए ये । उनके 
द्वारा विरचित संविधान स्वीकार किया सथा है प्रौर 23 वृष, से जनता ने उसका पालव 
किशा है ग्रोर इस संसय यह भ्रससर नहीं है कि इस तथ्य को कि इस देख के सोमोंने 
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संविबान को श्रपने को प्रदस्त किया है, ऐसी चुनौतो दी जाए, जैसा कि एक ग्रवसर पर 
महाराष्ट्र के महाथियक्ता ने करना चाहा भा । 


जब संविधान को संशोधित करने की शक्ति जनता को दी जाही है तो इसके 
बारे में प्रपेक्षाकत उस शव्ति के, जो उस संविक्षत के प्रघीन गठित किसी निकाय को दी 
ज्ञाती है, व्यापक रूप से श्रथस्वियन किया जाना चाहिए। संसद के दोसों सदतों के सदस्यों 
के दो-तिहाई मत के लिए यह प्रावश्यक नहीं है कि वे इस देश को जमता के बहुमत का 
प्रतिनिधित्व करें। हमारी चुनाव प्रशाली इस प्रकार है कि मतदाताशों का अ्ल्पमत भी 
संतव्‌ के किसो भी सदन के सदस्यों के दो-तिहाई से भ्रधिक का विर्वायत्र कर सकता है, 
भूतकाल के हमारे प्रनुभव से थह स्पष्ट है । इसड़े भ्रतिरिबत हमारा संविधान म्तैव्य के 
आधार पर विरचित हुआ था वे कि बहुपत के मतों के भ्राधार पद । इसमें ग्रल्पर्तश्पकों के 
संरक्षण के लिए उपबस्ध है। यदि बहुमत की राय विरशायक बात मानी जाए तो 
असल्पर्ख्यकों को दी गई गारण्टी निरधंक हो जाएगी यह बात खुविज्ञात है कि संविधान 
सभा में प्रल्पस॑ख्यकों के प्रतिनिधियों ने विस्लेष संरक्षण के अपने दावे का उस स्थिति में 
परित्याग कर दिया जिसकी. कि वे भूतकाल से शांप कर रहे ये क्योंकि उन्हें मुल ब्धिकारों 
को गोरण्टी श्राप्सत हो गई थी। इसंलिए संघ धौर राम्यों की भोर से दी गई यह दलील 
अन्नाम्य है कि संसद के दोनों सदमों के सदस्यों के दो-तिहाई मत को इस देश के सम्पूर्ण 
जनता की श्रोर से कहने के लिए प्राधिकृत किया गया है। 


पूर्व इसके कि राष्ट्रपति अपने पद का भार ग्रहण करें उम्हें संविधात के 
प्रनुच्छेद 60 के अ्रघीन इस प्राशय को श्षपक लेता प्रपेक्षित है “प्रपनी पूरी योग्यत्ता से 
संविधान प्रौर विधि का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करूंगा” । राज्य के राज्यपालों, 
केक भौद राज्य के मंत्रियों, उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों तथः अन्य महत्त्वपूर्ण 
ऋत्यकारियों को भी इसी प्रकार के शव लेती पड़ती है। जब कि भारत के राष्ट्रपति को 
ऐसे सांविधानिक संशोधन को झपनी प्रनुमति देने के लिए बिवंश होना पड़े जो कि संविधान 
के बुनियादी तथ्यों को नष्ट करता है तो- क्या यह कहां जा सकता है कि “संविधान का 
परिरक्षण, हंरक्षणा तथा प्तिरक्षण” करते की उनकी शपथ कहां तक संदी है या कि इस 
श्षपण का केवल यह श्रर्थ है कि बह संसद्‌ को संशोक्षन करने क्षो वाकित को रक्षित करने 
के लिए है। क्ष्या संसद्‌ की संशोधन करने की शक्ति को संविवान के रूप में समझा जा 
सकता है। हमारे संविधान को सम्पूर्स सक्रीप्र श्रौर ढांचा इस ग्राधार पर विदचित किए 
गए हैं कि उसमें मुछ ऐसे बुनियादी तस्व हैं जिन्हें स्थायी वजा रहने की भाज्ञा की गई है! 
किसी कानून के अधीन अदत्त शक्तियों पर दिवक्षित परिसोमाएं सभी छाजूनों 

में वाया जाने बाला साधारण लक्षण है। यह बात संविधान के ग्रधीन प्रदल क्षक्षित के 
थारे में भिन्‍्न तहीं हो सकती । साधारण क्षरदों में या झरात्यंतिक निवन्धनों में जो क्षक्ति 
प्रदत्त की जाती है बह भी उसी अधिवियमिति के अ्रभिव्यकत उपयन्धों द्वारा! वियंत्रित की 
: पात्रों है श्रषवा०उस सन्दर्म की विवक्षाओं या उससे उत्पम्म होने बालो उत भपेज्षाओों के, 
जो कानून को सांबोरण स्क्रीम के छूप में प्रतीत होती है, द्वारा नियन्तित को जा सकती 
है। सेण्टूल प्रॉबिन्सेन एब्ह बरार ऐक्ट नं० जाए श्रॉड 938 का मामला (7) 


0) (939) एफ़० सौर भार० 8, 


डे 


*ू 


है 3 


फ्ेधमानस्त भारती ब० क्रैरल राज्य [स्था> हेगड़े सौर मुखजों] 439 


वाले निर्देश में पृष्ठ 42 पर गु० स्या० मोरिस स्वायर ने निम्नलिखित घत दिया था-- 

“प्ाघरण निबन्धनों में जो क्षवित प्रद्त की जातो है निश्सन्‍्देह उम्का अर्भ 
व्यापक रूप में करना चाहिए; कित्तु यह उसी अधितियमिति के प्रमिश्यक्त 
फपबच्धों, प्रसंग को जिवक्षाश्रों, ओर यहां तक कि उससे उत्पन्म होने वाली उन 
श्रपेक्षाघ्रों द्वारा, जो प्रधिनियम की साधारण स्कीम के रुप में प्रद् होती है 
नियण्मित की जा सकती है ।” हर 
47. जैस्स बनाम कॉमेकर्लेल्व प्रोँक ग्रास्‍्ट्रलिया(!) वाले माससे में खाई राईट 

ने हस प्रकार विधि को कथित किया था-- 

#यहू प्रश्म एक भ्रयन्वियत का प्रदन है भौर प्रन्त में इसका भ्रवधारण 
प्रयुबत हुए वास्तक्षिक बरा£्यों के श्राघार पर किया जाना चाहिए जिन्हें प्रसंग से 
झलग रख कर न पढ़ा जाए भ्रपितु ऐसे एकल ज़टिल लिखत नें प्रयुक्त होने के रूप 
में, जिसमें कि एक भाग दुसरे भाग पर प्रकाश डालता हो । संविधान परिसंवीय 
दांघे के सार के रूप में वशित किया सया है धौर इसके झर्थान्ययन में इसके सभी 
भाभों में संतुलन होना चाहिए ।” 
हमारे संबिधान द्वारा प्रदत्त बहुत सो भ्ज्रितयों के बारे में यह परभिनिर्धारित 

किया गया है कि वे विवक्लित परिसोभाग्रों के भ्रध्यधीन हैं यद्यपि वे शक्तियां साधास्ण 
अब्दों में या यहां तक कि ग्राश्यंतिक निवन्धनों में प्रभिष्यकत्त की गई हैं। संघ की 
कार्यपालिक शकित राष्ट्रपति में निहित की गई है भौर उसे संविधान के अनुसार प्रत्यक्षतः 
या प्रपने प्रधीनस्थ ब्रधिकारियों के माध्यम से प्रमुबत करने के लिए प्राधिकृत किया गया 
है । प्रमुच्छेद 75 के श्रधीन राष्ट्रपति ही प्रधानमन्मी को नियुक्त कर सकता है और मंत्रियों 
के उनके प्रसाद पर्यन्त भ्रपते पद को घारण करेंगे। संक्धित की रु्यीम के का रण साधारण 
तथा प्राश्यन्तिक निवन्थवों में इस ज्वित के प्रदत्त होने के दावजुद भी इसमें संविधान के 
हुसरे उपलब्धों से उत्परन होते वाले भ्रस्तनिहित सिद्धान्तों श्रौर विवक्षानरं के बारे में इस 
स्थायाखय ने यह झभिनिर्धारित किया है कि भनेक् मामलों में राष्ट्रपति एक सांविधानिक 
अधान है और वास्तविक कार्यपालिक शक्ति मन्त्रिम्रण्डल में तिहित है। इसी भ्रकार यद्यपि 
संसद्‌ को तथा राज्य विधासप्तष्डलों को उनको प्राबंदित किए गए विधासी विषयों को 
बावत सर्वाधोण छक्तियां प्रदत्त को गई हैं फिर मो इस न्यायालय ने यह प्रत विद्या है कि 
इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न त्तो संसद्‌ प्रौर त ही राज्य विचानम०४ल अपने श्रावश्यक 


+ विघायी छुत्यों को किसी दूसरे श्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं ध्रौर त वे न्यायिक 


शक्ति का क्रतिक्रमशा कर सकते हैं। प्रदत्त की गई शक्ति कौ भ्रकृति तथा संविधान की 
स्कीम से ऐसी परिसोमाझ्रों की विवक्षा की ज/ती है। किन्तु संघ भौर राज्यों की ओर से 
ग्रह इलील दो गई है कि यद्यपि संविधान के अबीत प्रदत्त दूसरी शक्तियों पर विवक्षित 
परिसीमाएं हो सकती हैं छिततु संशोधन की शवित पर कोई विवक्षित परिसतीमा महीं हो 
सकती । हम इस प्रन्तर का कोई ब्राआर महीं पाते हूँ । संशोधन करने की शक्ति उन्हीं 
शक्तियों मैं से एक शक्ति है जो संविधान &॥ारा प्रद्श होती है चाहे उस प्लक्ति की प्रकृति 
कुछ भी हो । इसके ब्रतिरिब्त सुनवाई के दौरान विद्वान्‌ महाँसाशिसिटर को यह बात 
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माजनी पड़ी कि स्वयं संशोधन करते की क्षक्ति पर कुछ विवक्लित परिसीमाएं हैं। संसद्‌ 
को संझोघन करने को झवित ढिन्‍्हीं बातों कौ बाबत अचुच्छेव 368 के परन्तुक द्वारा 
रेख्ली गई भरमिव्यक्त परिसीमाओं के प्रध्यधीत है। भ्रनुच्छेद 368 यह विहवित करता है 
कि यदि संसद अनुच्छेद 54 को संक्षोषित करना चाहती है जो प्रनुख्छेद कि राष्ट्रपति के 
निर्बाचत से सम्बन्धित है तो अश्नगत उस संझ्ोधन को राज्यों के श्राघे से म्रपिक विघान- 
मण्डसों द्वारा उसे ग्रनुसमधषित द्रोना दाहिए । भ्रनुच्छे३ 52 को, जो कि यह उपबन्धित करता 
है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बाबत संझोजन करने को संसद्‌ की शक्ति पर 
* कोई ऐसी प्रभिम्यकत परिस्तोमा नहीं है। यदि यह प्रमिनिर्धारित किया जाता है कि 
प्रमुज्लेद 268 के पर्तुक की भपेक्षाग्रों का प्रालन किए बिना ग्रनुच्छेद 52 संशोधित शिया 
जा सकता है तो प्रनुच्छेद 54 के संखोषन को बाबत संसद्‌ पर प्रधिरोपित परिसोमा 
निरपधेक हो जाएगी । जब यह भ्रसंगतति विद्वात्‌ महासॉलिसिडर को बताई गई हो इस 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह साव लिया कि पूर्व इसके कि अनुच्छेद 54 
संशोषित्र किया जाए, भ्रतुस्छेद 368 के परस्तुक में भ्रविकथित प्ररूप भ्रौर रीति का 
अनुसरण किया जाना चाहिए, इसका यह श्रर्ष होता है कि विवज्ञा के रूप में अनुख्चेद 52 
के संशोधन की स्थिति में वही बात होगी । क्‍योंकि जो दूसरी प्रानुकश्पिक घारणा होगी 
वह यह होगी कि अनुच्छेद 52 का संशोधत कसी भी नहाँ किया जा सकता। उत 
दूसरी विवक्षाप्रों पर विचार करना ग्रावश्यक नहीं है जो भनुच्छेद 368 को भाषा 
से उस्पस्त होंगी)... 
जैसा कि ऊपर कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि प्रनुच्छेद 368 के प्रधोत 
संशोधन की क्षव्ित भी विवक्षित परिसीमाप्रों के भ्रध्वधीन है। महू दलोल कि संविधान 
को संशोधित करने की शक्ति किसी दिंवक्षित परिसोगा के ध्रध्यधीन नहीं हो सकती 
इसका खण्डत ब्राइबरि क्मिश्तर बनाम राणासिघे (+) वाले मामले में जुदीशियल कपरेटी 
कै मतों द्वारा किया जा चुका है। लियांगे वाले मामले (3) में जुड़ीक्रिवल कम्रेटो के उस 
विनिश्चय स्रे, जिसमें कि यह प्रभिनिर्धारित किया गया था हि सिलोन की संसद्‌ न्‍्यापिक 
छाक्ति को प्रतिक्रमण करने के लिए सक्षम नहीं है, भी हमारे निष्कर्षों को बल 
मिलता है कि संशोधन की शक्ति पर विवज्लित पर्सीमाएं हैं। 
इस्त दलोल के समर्थ में कि संशोवन करने को शक्ति पद कोई विवज्लित परिसोमा 
» गेहीं हो सकती हमारा घ्यान विभिन्‍न ख्यातिप्राप्त विधिवेत्ताओ्रों के लेखों की शोर 
आकषित किया गया है। बहुत से लेख यूनाइटेड स्टेट्स के स्रंविधान के प्रमुच्छेद 5 
के अधीन संशोधन को, शक्ति से सम्बन्धित हैं। यह सहो है कि युनाइटेड स्टेट्स में 
प्रधिकांश सेखक इस मत के हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के संदियान के भ्रधीन संज्लोधन करने की 
क्क्षित पर. कोई विवल्लित एरिसीत़ा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीक ढोर्ट ने इस 
परदन पर विनिद्िष्ट रूप से कोई निशय नहीं दिया है। केवल सात्र वह मामला जिसमें 
कि युनाइटेड स्टेट्स के बंबिधाने के ग्रधोत संशोषत की शक्ति पर विवक्षित परिसीपा का 
प्रइत विचारा्य आया था वह रहोड भ्राइसलेण्ड बन/म पलमाँर (3) वाला मामला है। उस 


(7) (965) ए० छी० 72. 
(१) (967) 4 ए० स्ी० 259. 
(3) 64 ज्ञॉयसे इडिशन 946. 
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माससे में यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीय कोर्ट ने इस दलील को स्रभान्व करते हुए कि छद्ठा रहदां 
संक्षोघन--राष्ट्रीय मवनिषेध संशोचन-- अनुच्छेद 5 के धधीन संशोघस की दाक्ति के इसलिए 
बाहर है क्योंकि उस दाकित पर विवक्षित परिसोमाएं हैं भौर यह अभिनिधारित छिया 
था कि यह संझोघन विधिमान्य है। सद्यपि दुष्नीम कोर्ट ने संशोधत करने को क्षत्तित पर 
विवक्षित परिसीमाध्रों के प्रश्न की वात पर उस रूप में विचार-विमर्ण नहीं किया था। 
आह्हद में जो मिर्णेय दिका यया वा उसमें कोई कारण नहीं दिए ग्रए थे । केवल कुछ 
प्रदन विरचित किए यए थे और उनके उत्तर दिए गए थे। निर्णय से यह स्पष्ट नहीं है 
कि क्या वि्विष्ट प्रकार को परिसोमा, जिसकी दलौस दो गई थी, ग्रमान्य ठहराई गई या. 
कया संक्षोधरन करने को शक्ति पर जिवक्षित परिसोमों की दलील को अमान्य ठहराया 
गया था यद्यपि श्रधिकांक्ष पाठ्य पुस्तकों के लेखकों का यही घत है कि न्यायालय ने संशोधन 
की झक्ति पर विवज्षित परिसीमाधों को दलील को प्रमान्य ठहराया या। यह ध्यान 
देने योग्य बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स में किस्तो भी मानवीय भश्रथिकार को न छीना गया 
है न उसके प्रविषय को सीमित किया बया है। वहां जो बिवाद था बह मात्र दो प्रश्नों 
तक सीमित था भ्र्थात्‌ (!) दासता का उन्मूलन ध्रौर (2) मल्त के विक्रय भौर जपभोग 
पर भ्रतिषेध । यदि हम ऐसी दातों को .बायत विधादों के श्राधार पर ग्रपने संविधान की 
अ्याश्या करते हैं तो यह भ्यायोचित नहीं होगा। युनाइटेड स्टेट्स के संविधान का 
प्रनुच्छेद 5 हमारे संविषान के घ्रतुष्छेद 368 के समान नहीं है। पूर्ववर्ती धरनुच्छेद में 
संक्षोधन करने की क्क्ति पर अ्रर्यात्‌ सीनेट में राज्यों के प्रतिनिधित्त को बाबत 
अ्रभिश्यवत्त परिसीमा है। इसके भ्रतिरिक्‍्त यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के श्रनुण्छेद 5 के 
श्रधीय संशोधन की प्रस्थापना कांग्रेस या राज्य सम्मेलनों द्वारा किया जां सकता है। 
उन्हें कम से कम तीन-भोचाई राज्य विधानमण्डलों या स्म्मेलनों धरा, जो कि कम से कम 
तीन चौथाई राज्यों में हुए हों, ध्रनुतमधित होता चाहिए। यह प्रक्न कि गया किसो 
विद्विष्ट सं्रोषत को विधानमण्डलों या राज्य सम्मेलनों द्वारा ग्रमुससरथित होना चाहिए, 
पूर्णतया कांग्रेस के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स की 
सुप्रीम कोर्ट ने यह बमिनिर्धारित किया है कि उस प्रश्न पर कांग्रेस का विनिश्चय झ्रश्तिम 
है। संविधान निर्माताप्रों ने इस घाधार पर संविधान का विरदत किया होगा कि संविधान 
कै घुतियादी तथ्यों पा मूल तस्तों में संझोधन को राज्य सम्मेषनों द्वारा भनुत्मद्षित होने 
की भरपेक्षा की जाएगी। किसी मो वो संविधामों की स्कीस एक प्रकार को नहीं होती है | 
उनके उपबन्ध समान नहीं होते हैं। एक संविधान में प्रयुक्त छण्डों को संशोधन करते के 
लिए भांधा दूछरे संविधान से भिन्न होती है। उनमें प्रस्तनिहित उद्देश्य भी भिल्‍्त होंगे! 
प्रत्येक देश की अपनी प्रायइ्यकता तथा श्रपना दशत, अपने जीवनेयापन का तरीका तथा 
सर्वोपरि उसकी समस्याएं होती हैं। इसलिए हमारी राय में झ॒दि हम दूसरे संविधान पर 
जिसे भ्रए विभिन्‍न लेखकों के खेलों या दूसरे संविधान के उपदन्धों के प्राधार पर दिए 
गए विनिदचयों का अनुध्तरण करते हैं तो हम विवायकों को उसका देंगे यद्यपि प्रत्येक 
अश्रोर के काउन्तेल ने हमारे समक्ष विभिस्‍्त लेखड़ों ढवरा दी गई विमिस्त रायों तथा 
युनाइटेड स्टेट्स ग्रॉफ भ्रमरीका के र/अ्य स्थायालय के सहित विजिन्त न्यायालयों ब्रा 
दिए गए बिनिश्त्रयों को हमारे समक्ष रखने में कोई कसर नहीं उठा रखी है । 


442 उर्लतसं न्यायालय निर्भय पत्रिका [973] 2 उम्र० हि० १० 


क्वीन बनाम मुराह(!) वासे मामले में जुडीशियल्न कमेटो ने जो सिद्धान्त 
प्रधिकथित किया है वह इस प्रकार है। “सकरार्मक झब्दों के साधारण प्रविषय के प्रधीन 
लिसे ऐसा विधान कहः ग्या है जो श्षक्ति प्रद्स करता है बोर यदि यह उस ग्रभिव्यक्त 
शर्त या तिबन्धन का, जिसके द्वारा कि शक्ति परिसीपित की गई है, उल्लंघन नहीं करता 
है वो किसी न्यायारूक को यह भ्रथिकार नहीं है कि वह इस पर और विद्यार करे था 
प्र्थाल्वियत द्वारा उन शर्तों शौर तिवन्चनों को विस्तारित करे” हस क्षत का श्री सीरवाई 
ने बहुत भ्रधिक भ्रवश्म्ब किया है। यक्षपि वह बिनिद्वव शर्तों वाले विशानों के 
निर्वंचन तक सीमित है ग्रौर जो मियम उसमें श्रधिकथयित किया गया है इध प्रश्न का 
अ्रवधा रण करते समय इसको ल/गू नहों किया जा सकता कि क्या किस कानून या 
संविधान के भ्रधोन प्रदत्त शक्तियों पर कोई दिवक्षित परित्षीमाएं हैं । 

संघ तथा राज्यों की घोर ते यह जोरदार दलौल दी गईं है कि यदि हम 
इस तिस्कष पर पहुंचते हैं कि भनुच्छेंद 368 के अ्रधोन संसद्‌ की संशोधन की शक्ति पर 
विवज्चित या भ्रस्तनिहित परिसोमाएं हैं तो यह संबद्‌ के लिए निताम्त ग्रसम्भव हो जाएगा 
कि यह पहले से इसका विनिद्चय कर सके कि कौन से संक्ोधन वहू कर सकती है भोर 
कौन से संशोधन करना निषिड्ध है। संघ और राज्यों के क्रांउस्सेशों के कथनानुसार 
बुनियादी तत्वों श्रौर मूल तल्दों की घारणाएं काल्पनिक पारणाएं हैं प्ौर एक 
स्मायाधोश दूसरे स्थायाधीश से भिन्‍्त्र झूप में उसका प्रवधारणश कर सकता है। इश्रलिए 
यदि हम इस दलील को कायम रखें कि भनुच्छेद 368 के प्रधीन संशोधन की दाकित पर 
विवज्षित या भ्रस्ततिहित परिसीमाएं हैं तो इससे संतद्‌ का काये करना अश्तम्मव हो 
जाएगा। हम इस दलोल को घानने में प्रध्मय हैं। हमारे संविधान के बुनियादी हस्वों या 
मूल तस्वों की व्यापक सीमाएं स्पष्ट रूप से अस्थावना में परिस्रीमित हैं। दूसरे प्रधिकांश 
संविधानों के विपरीत हमारे संविधान के मामले में सावेक्ष रूप ते यह सरस्त है कि भ्रपने 
संविधान के बुनियादी तत्वों या मूल तत्वों को समझ जाए या उसको प्रवघा/रित किया 
जाए। ऐसा करने में हमें प्रस्तावना को ही देखना पड़ेगा । यह सही है कि ऐसे मिलते 
जुलते माममें भरा सकते हैं जहां मत की विमिस्तता हो। सभी महत्वपूर्ण विधिक प्रष्नों में 
ऐसी बात होती है किस्तु स्यायासय साधारखतया स्रभी बिधानों की विधिपास्यता भ्की 
उपधारणा पर कार्य करते हैं। कानूत की सांबिधानिक विधिभान्यता की उपचारणा 
सांविधानिक संक्षोधनों को भी लागू है। यह कहना सही नहीं है कि ओ बात विभिहिषत 
करने में कठिनाई होती है उसका ग्रस्तित्व ही नहीं होता । उस यांत के सिए संश्द्‌ के 
समक्ष कोई ऐसे स्पष्ट मार्गदक्षेक सिद्धान्त नहीं हैं कि वह यह श्रवघारित करे किले ऐसे 
कौन से भ्ावश्यक्त विधायी इत्य हैं जिस्हें प्रत्यायोजित वहीं किया जा सकता या कोन से 
विधान न्यायिक शक्ति का भ्रतिकण करते हैं या कौन से निबेन्धन श्रतुच्छेद 9(2) से 
प्रनुच्छैद 9 (6) के श्रवीन लोक हित में युकितयुक्त निबंन्धन हैं शोर तब भी सामान्यतया 
संसद्‌ मा विधानघण्डलों द्वारा उन बातों की बाबत बनाए गए विधाम स्वायालयों द्वारा 
कायम रखे गए हैं / लिस्संदेह ऐसे अवसर आए थे जब कि न्यायालय को विवदा हों कर 
उन विधानों को संबिधान के अधिकारातीत होने के रूप में प्रभिश्षण्शित करना पड़ा। 
संविधान के बुनियादी तश्वों धोर मूल तस्‍्दों के ग्रमिनिश्वय की बावत जो स्विति है उससे 
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कठिन नहीं है जितनी कि कठिन विधानमब्डलों कौ दूसरी विशिन्त मरदों के भ्रधोन 
बताए गए विधानों की विधिसान्यता को पहले परे गदघारित करने की स्थिति होतो है। 
विधानमष्डसों ढ्वारा धनुभव की जाने दाली कठिनाई के ब्राधोर पर दी गई ये दलोलें 
कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हैं सौर ये वे दलोलें हैं जो प्रवश्यक रूप से स्वायथिक पुतडिलोकत 
के बिरुद्ध दी गई हैं । 


ग्रू० एस० ए०, कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूनाइडेड किगड़म, सिलोन तथा 
आायरलैस्ट के स्थायासयों द्वारा संक्षोधन को झक्ति पर विवक्षित परिश्रीम्ाओं के प्रइन पर 
तथा “संक्षोधम” वाब्द के भय की बाबत दिए गए बहुत से दिनिश्चयों को सुनवाई के 
दौरान हमारे समक्ष पढ़ा गया! उनमें से जो विनिश्चय सुमंगत हैं उत पर विद्वान मुख्य 
ज्यायाधिपति ने घपने उस निरंय में विज्ञार किया है जो उन्होंने अमी-प्रमो दिया 
है । हम उनके द्वारा प्रभिव्यक्त किए गए मतों से पूर्णघदया सहमति प्रकट करते हैं भौर 
उसमें कोई भौर बात जोड़ना लाभदायक नहीं होगा) 


संघ तथा राज्यों क्रो ओर से यह दलील दो गई है कि संबिधान को प्रवित्र 
वस्तु के रूप में नहीं मानना चाहिए । उसे ठौक उसी श्रकार से मानता चाहिए जैसे कि दूसरी 
शानवीय संस्थाएं हैं। मह सम्भव होता चाहिए कि इस उद्देक्ष्य से सम्य-समय पर इसके 
किसो मा का परिवतेन किया जा सके जिहसे कि इसे नई झोर परिवर्तित दश्षाश्रों के 
अनुरूप बकाया जाएं। इसे दलील के समर्यंत में हमारा ध्यांत विभिन्‍न खेखकों जैसे कि 
बर्जेंस, ब्राइस, विल्लिस, ग्रोरफील्ड, वीवर लिविगस्टन आदि के लेखों की ओर आकृष्ट 
किया गया है । धागे यह भी दसील दी गई है कि संविधान समा ने इस बात को सम्रध्ते 
हुए कि यह दिसजित कर दी जाएंगी । अनुच्छेद 368 के झधीन इस उद्देश्य से संविधान 
स्तन के पुनसूं बन को भ्यवस्था की थी कि समय को प्लावश्यकताश्ों को पूरा करने के 
लिए संविधान को वैसा रूप दिया जाए। ये सिद्धान्त अमूर्त रूप में चाहे कितमे ही 
आकर्षक हों किन्तु इनकी सूक्ष्म परीक्षा करने के पढचात्‌ यह स्पष्ठ होगा कि दे विश्वि्टलः 
टेसे सांबिघानिक ढांचे के लिए, जेसा कि हमारा है, आमक हैं। हमने पहले ही देख! है कि 
निर्वाचन प्रणाली के अ्रपीन यह पम्मव है कि एक दल संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई 
का बहुमत आप्त कर ले चाहे बह दस निर्वाचन में दिए गए मतों के पूर्ण बहुमत 
को न प्राप्त करू सका हो। इसके भ्रतिरिस्त जब कि एक दल चुताव में लड़ता है 
वह परस्फर विरोधी कार्यक्रमों को निर्वाचक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करता है झोर 
विभिन्‍न वायदे करता है। पेश किए बरए कार्यक्रमों या किए गए वायदों में यह ग्रावश्वक 
नहीं है कि भ्रावशयक रूप से संविधान के संजोधत को प्रस्‍््यापनाएं सम्मिलित हों । 952, 
957, 962 ता 967 में हुए संसद्‌ के साथारण निर्वाचन के दौरान यह प्रतीच 
नहीँ होता है कि निर्वाचकमसण्डल के समझ संविधान को संशोधन करने की कोई प्रस्थापना 
रखी गई थी। यहां तक कि जब 97 में कांग्रेंस दल ले तिवाचिक॒मण्डल के समक्ष 
संविधान के संशोधन को अस्थापनाओं को रहा था वे प्रस्थापित संझोधन निर्वाचिकमण्डल 
के समझ बहीं रखे गए ये । इन परिस्थितियों को देखते हुए यह दावा कि निर्वाबकमण्डल 
हे किसी विशिष्ट रीति में संविधान को संज्ञोघन करने के लिए दल को प्राज्ञा प्रदान की 
है श्यायोचित तहीं है भौर भी ऐसे संसदीय लोकतस्थ, जैसा कि हमारा है, दलीय 
पढ़ति के भापार पर कृत्य करते हैं। दल्नीय प्रावार के प्रचालन तथा मन्त्रिमध्डलीय 
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प्रकार की प्रशाल्री का जो तन्‍्त है वह ऐसा है कि विस्तृत विधि बनाने के मामले में 
समग्र रूप में जनता का कोई नियस्त्रए! नहीं है। /''' “आ्राज- के राज्य की व्यवहारिक 
हप से प्रत्येक समस्या के ऊपर करोड़ों विवश मतदाता कैवल पेश किए गए समाधानों को 
स्वीकार गा अस्वीकार करने के ध्रतिश्मित कुछ भी नहीं कर सकते । वह सभय भ्रभी बूर हे 
जब कि वे उस पारिमाणिक प्रन्तर को सुलश लक को जिसका वे अनुभव करते हैं 
लोकप्रावस प२ उसका प्रभाव डाल सकें । मे उतके पास इतना सप्य है ने वैसी जानकारी 
है कि वे उनकी इच्छा की सामाग्य प्रद्धसियों को दशित करने के प्रतिरिक्त कुछ 
प्रोर कर सकें । विधि बताने को श्रक्षिया में यह बात भावश्यक है कि सूक्ष्मतर 
समाथोजन करना चाहिए।” (ल्ास्‍्की: ए ग्रामर प्रॉफ पॉसीटिक्स; 5वां संस्करण 
पृष्ठ 33-3 4) 


यह प्रश्यान कि संसद्‌ के सदस्यों का बहुमत या संसद के सदस्यों का दो-विहाई 
मी राष्ट्र की झोर से कथन करते हैं इस तथ्य का कोई. ग्राधार नहीं है। वास्तव में 
सत्तारूढ़ दल के लिए यह सम्भव हो सकता है वह निर्वाचकमण्डल का विधयांस जोने के 
बाद भी महत्वपूर्ण सांविधानिक संक्ोधन फर सकता है। लोक सभा कै सदस्य 5 वर्षों 
के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। सत्तारूढ़ इल या उसके सदस्य प्रपने पद के कार्यकास 
में लगातार निर्वाचकमण्डल का विश्वास कायम रख सकते हैं श्रौर नहीं भी कायम रख 
सकते हैं। इश्नलिए यह कहना पही नहीं होगा कि जद कभी संसद्‌ संविषान का संशोधन 
करती है तो इतके बारे में यह प्रभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वहू अनता की 
प्राकांक्षाश्रों के ध्रनुस्तार किया गया है । 


इस दलील में यह शोर मी दोष है कि जब क्री संविधान स्शोषित किया 
जाता है हमें यह उपभारणा करमी चाहिए कि प्रश्मगत संक्षोषन अगता को बढ़ती हुईं 
पावश्पकतापों को पूरा करने के लिए संक्षोधन को प्रनुकुलित करने के लिए किया गद्मा 
था। हमने पहले यह देखा है कि संक्षोपत की क्षक्ति का प्रयोग करके सैद्धाग्तिक हूप में 
पंसद्‌ के सिएं. मह सम्भव है कि वह ग्रनिषिवतकाल के लिए प्रपता कार्यकाल बढ़ा दे 
और ऐसी रीति में संविधाम का संशोधन कद दे जिससे कि इसके पश्चास्‌ सर्देव के लिए 
विधिक या व्यवहारिक रूप से यह प्रसंक्रोधनीय हो जाए। ऐसी शक्ति जो स्वयं जनता 
के विरुद्ध प्रयुक्त की जा सकती है उसके व्वारे में यह गहीं समझा जा सफता कि वह ऐसी 
शवित है जो जनता कौ प्रोर से या उसके हित में प्रयुक्त की गईं है । 


इस सामले के विभिम्त पक्षों पर सायधानीपूर्वके विचार करने के पदचात्‌ 
हम इस बात से प्रास्वेक्त हो गए हैं कि संसद्‌ को संविधान के बुनियादी तश्व था मूल 
दस्‍्थों को निराकृत करते था उसको प्रमावह्कीत बनाने की शक्ति नहीं है। ठदाहरणा्थ 
आरत की सम्पूर्शा प्रभुश्वसम्पन्तता, हमारे राजश्ासन को लोकतांतिक श्रकृति, देश की 
अख़ण्डता, मागरिकों को सुरेक्षित किए गए वैयवितक हवतस्वताप्तों के श्रावश्यक तत्व [ 
संसद्‌ को खोक कल्यारकारी दया समतावादी स्रभाज बताने की श्राज्ञा को अतिसंदूत. 
करने की भी शक्ति "वहीं. ही /वि. परिस्ीमाएं केवल दृष्टाभ्व के रुप में हैं। यह 
सांगोपांग नहीं हैं। इत परिससमराप्तों के वावजुद यकापि यह कोई प्रदत नहीं है कि 


संशीक्षन की भाकिति व्यापक है घोर यह. संविधान के प्रत्येक भ्रतुच्लेद भोर प्रत्येक, 


हु 


; 
| 
॥ 


हा 
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भाग को सामु है। इस क्षक्षित का श्रयोग करके राज्य को अ्रधिरोषित बाध्यताओं को पूरा 
करने के लिए संविधान को नया हूब दिया जा सकता है। इसका प्रयोग करके पहले 
डल्लिखित स्रीमाओं के भोतर सामाजिक कस्याश के लिए इसे एक श्रमावकारी साथत 
बनाने के निमित्त संविधान को नया रूप दिया जा सझता है। हम इस दलील से सहमत 
होमे में प्रसमर्थ हैं कि अल्याखकारी राज्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कु 
मानवीय स्वतस्त्रत्ाओं को नष्ट किया जाए । किसी भी सूरत में यह बात हमारे संविधान 
के परिष्रेक्य में नहींहै। हमारे संविधान से वह परिकस्यित है कि राज्य घोकतास्विक 
रीति में उन स्वतन्त्रताशों का वास्तविक फ़ायदा इस देश के समस्त नाग्ररिकों को बिना 
विलम्ब के उपलम्ध कराए। मानवीय स्वतन्त्रवाएं घीरे-घीरे तथा अ्रष्षष्य हूप में चस्ट हो 
जाती हैं ग्रौर उनके दिनाश के परचात्‌ घोरे-घोरे अधिनायकवादी शासन स्थापित हो 
जाता है। यही वह बात है जो इतिहास हमें बताता है! स्वतन्जता और झब्ति के बीच 
में संरर्ध झ्ाइवत्‌ दै। समस्त लोकतात्त्रिक समाज की तरह हमें मो संविदान में 
प्रस्िष्ठापित लोकतान्त्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना चाहिए । यहां तक 
कि सर्वोत्तम सरकारें मो प्रपती उन योजताओों झोर कार्यक्रमों को, जिनमें थे सच्चाई के 
साथ विश्वास्र करती हैं कि वे लोक हित में हैं, कार्वान्वित करने के लिए अधिक से प्रधिक 
अजित का प्रयोग करने से विमुल तहीं होती हैं। किन्तु एक बार जक स्वतन्त्रता नष्ट 
हो जादी है को केवल क्रान्ति के सिवाय उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता । एक 
आर जब स्वत्तन्त्रताग्रों पर अतिक्रमश होता है तो बह ग्रतिक्ण प्रागे के प्रतिक्रण के 
लिए वे मार्ग प्रशसत करता है। हमारो सांविधानिक योजना यह है कि वेयक्तिक 
स्वतस्तरताशों को नष्ट किए किया निर्धनता मिटाई जाए । 


परिणामस्वरूप हम श्री पलखीवाला को इस दलोल को मान्य ठहराते हैं कि 
पनुच्छेव 368 में “संशोधन” झब्द पर कुछ परितीमा है ग्रौर वहू और कि अनुच्छेद 368 
ह प्रवीन प्रदव शक्ति यद्थपि काफ़ी व्यापक झक्ति है किर भी वह विवक्षित परिस्तीमाप्रों 
के भ्रध्यघीन है । 


अ्रव हम्त इसके पदचात्‌ चौजीसकें, पच्चीसवें बोर उस्तीसवें स्रंश्ोधनों को 
विधिमान्यता कौ बाबत श्री पालखीवाका की दलील पर विचार करेंगे । 


पिटीशनरों की भोर से यह दश्ोस दी गई है कि चौबोसवें संशोधन ग्रधिगियम 
को अधिनियर्ित करते समय संसद्‌ ने श्रपती शक्तियों को सोमा का उल्लंबन किया है॥ 
इसके द्वारा संझोघन की सोमित झग्रित को असीमित झक्ति में विस्तृत करना ताटपयित है 
जिसका प्रयोग करके बह संविधान के बुनियादी तत्वों या सूख तश्वों को बिकृत या 
विनष्ट कर सकती है । यह कहा गया है कि इस प्रकार से झवित का प्रयोग भरवेध रूप 
से क्षक्ति का हड़ुपना है। फलस्वरूप चौंबोसवें संशोधन अधिनियम को श्रभिश्वष्डित होता 
चाहिए। इस दसोख पर निर्णय देके के लिए यह ग्रआवस्‍्थक हे कि पहले इस बात की 
परीक्षा की जाए कि क्या चौवीसें संगोषन प्रविनिषप द्वारा वास्तविक खुय में संस्द्‌ को 
शक्ष्तियों का बिस्तारण हुआ है। यवि हम इस ।लेब्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसडे द्वारा 
संसदू की शवित का विस्तारण हुप्ना है, जैसा कि हम समसते हैं कि नहीं हुआ है, इसलिए 
श्री पालखीवाला की विभिन्‍न दलीलों पर विचार करने का कोई अ्क्न ही कहीं उठता । 
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अब हम यह देखना चाहेंगे कि संदिधान चौवोसवां संशोधन अधिनियम, 
97] का सही प्रभाव बणा है। इस ्रितियम द्वारा घतुच्छेद [3 और अनुच्छेद 368 
संशोधित हुए हैं। ढिन्तु उस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद ।3 में एक. उप-अनुच्छेद प्र्धात्‌ 
उप-अनुच्छेद (4) जोड़ा गया है जो इस प्रकार है-- « 
रे +“इस अनुच्छेद को कोई बात अनुच्छेद 368 के भ्घोन किए गए इस 
संबिधान के किसी संशोधन को लागू न होपी ।” 
उस ग्रधिनियम्त की घार[ 3 द्वारा प्नुच्चेद 368 का संशोषन हुआ है जो 
इस प्रकार है-- 
“संविधान के भ्रनुब्छेद 368 को उसके खण्ड (2) के रूप में पुत:संक्णांकित 
किया जाएगा, झौर-- 
(क) उस भ्रनुच्छेद के पार-झ्ीष॑क के स्थान पर निसतलिखित 
पाइव-शीपेक रख दिया आएगी, भर्धातू-- 

संविधान का संशोघन करने की संसद्‌ की शक्ति श्रौर उसके 
चिए भ्क्रिया ।/ 

(क) इस प्रकार पुनः संस्यांकित खण्ड (2) के पूर्व निम्नलिखित 
खण्ड जोड़ दिया जाएगा, प्र्थात्‌-- 

“इस झंविधान में किसी बात के होते हुए भी, संस्द्‌ श्रपनी 
संविधायी झकित का प्रयोग छरते हुए इस संबिधान केः किसी 
उपयंध का परिवर्थन, प्रिवतंत झथवां निरसन के रूप में संक्षोधन 
इस प्रनुध्छेद में दो गई प्रक्रिय। के अनुसार कर सकेगी।' 

(ग) इस प्रकार पुत्र: संर्यांकित खण्ज (2) में, 'वह राष्ट्रपति के 
समक्ष उसकी धनुयति के लिए रखा जाएगा तथा विभेयक को ऐसी प्रनुभति 
की जाने के पदचात्‌ विधेवक के निबंस्धनों के प्रनुतार संविवान' भ्रब्दों के 
स्थान पर 'वह राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा ओ विधेयक को प्रपती 
अनुमति देगा और तब संविधान विधेयक के निदंधयों के भ्रनुसार' शब्द रख 
दिए जाएंगे ; 

(घ) इस प्रकार पुतः संस्यांकित खण्ड(2) के पढचातू निम्तलिखित 
खण्ड जोड़ दिपा जाएगा, श्र्यात्‌ :-- 

*(3) भनुष्छेद ।3 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन 
किए गए किसी संशोधन को लागू न होगी ।' 


इस अ्रधितरयम द्वारा किए गंए तमत्विक १रिव्तन इस प्रकार हैं--. 


3. भ्रनुच्छेद 3 में खण्ड (4) तथा अनुच्छेद. 363 में खण्ड (3) का जोड़ा 
जाना; 


2, प्रा क्षीबंक में परिव्ंत ; 


जज 


८ 
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3. इस तथ्य का विभिदिष्ट उल्सेस कि संविधान का संझोधन करने की शक्ति 
| संसद को प्रदत्त की गई है; 
4. संसद को प्रदे्त श्लणित की बाबत यह दावा क्रिया गया है कि वह एक 
सांबिधातिक शक्ति है; 
5. “इस संविधात के किसी उपबरध परिवर्धत, परिवर्तत ध्रथवा तिरंसन के छप 
में शोध” करने की छाव्त के हृप में उस क्मित को वशित 
हा किग्रा गया है; तथा 
6. संविधात को प्रंक्नोपन करने वाले विधेयक पर भ्रभुमति देने के लिए राष्ट्रपति 
को बाध्य बताना। 


पर हमारी राय में चौबोसवें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में, जैसा कि वह पूल 
रूप में था, कोई भी तात्तिक परिवतंत नहीं किए गए है। यह श्रही है कि पूल प्रनुच्छेद में 
पिभिविष्ट झप में यह कथन वहीं है कि संशोध्त की शक्ति संसद्‌ को है। इसके बिफ्रीत 
संशोधन की प्रक्रिया को उपवर्शित करते हुए इसके प्लावा संसद्‌ के दोनों सदनों तथा र।ष्ट्रेपति 
के कुत्पों के प्रति विदेश किया सथा है। इस तथ्य के कारश कि संसद्‌ का प्रनुच्छेद 36९ में, 
जैसा कि बह मूल रूप में था, पिनिशिष्ट रूप से तिदिष्ट नहीं किपा गया है। महाराष्ट्र राज्य 
कै विद्यात्‌ महाधिवज्रता ने हम से यह कहलवाना चाहा कि ग्रतुच्छेद 368 के, जैसा कि बह 
पूल रूप में था, अधीन प्रदत्त शकित उस हम में संसद को प्रदल नहीं की गई थी प्रपितु संसदू 
के दोनों सदनों को प्रदत्त की गई भी । हमने पहले ही इस दलीख को भ्रप्तान्ध कर दिया है। 

हम विद्ान्‌ प्रह्मधिवकता से इस बतत में सहमत हैं कि अ्रह्वगत झवित संसद्‌ को प्रद्श की 
है गई है। ग्नुच्छेर 79 में बढ़ कषत है कि “संघ के सिए एक संसद ढ्ोगी जो राष्ट्रपति श्ौर 
दो सदनों से मित्त कर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्य-सपा ग्रोर खोक-सम होंगे । चाहे 
कोई अधितियप्िति संसदु के तीमों श्रंगों के प्रति पृथक्‌ रूप से निर्देश करती है या उन 
समस्त तीनों को जिन्हें संक्षिप्त रूप पें संत्द्‌ कहा जाता है इस। विधि में कोई अल्तर 
नहीं पड़ता । झंकरी प्रशाद वाले साभले(!), सज्जन लिह वाले मामले (३) तथा 

घोलक नाथ वाले भामले (?) में उत स्थाग्राधीक्षों ने, जिन्‍्होंके विणंक दिए थे, जतमें से 
अत्येक ने वितिदिष्ट रूप से इसका इत्लेश् क्रिया है कि संविधान का संशोधन करने की 


5 शकित संसद में विहित की गई है पथपि इस प्रइन पर उतकी राय में मतैक्य रहीं था 
व कि क्या यह शक्ति अनुच्छेद 368 में आप्त की जा सकती है मा सूची । की प्रविष्िट 97 
९ के साथ पठित धनुश्छेद 248 में । इससे भिन्‍्ल मत देने का कोई श्राधार गहीं है । 


हम इस निष्कर्ष पर पहले हो पहुंच चुरे हैं कि अनुच्छेद 368 के, णैश्षा कि महू 
मूल रूप में था, भर्तगंत संविधान का संशोषत करते की वाक्ति तथा उसको अतिक्रिपा 
हैं। इसलिए पादव-श्रोर्षक में किए गए १रिवर्तत का कुछ भी महत्व नहीं है । पाएवे-शीप॑क 
जैस! कि पहले था, एक प्र में श्रपूर्श है। 'सांविध।तिक भक्ति! अ्रभिर्यक्ति का प्रयोग 
संपोधन की शक्ति की प्रकृति को केवल वर्शित करने के लिए किया गया है। अ्रश्येक 


(0) (952) एस० सी० झार० 89. 
(३) (965) | एस० सी० प्रार० 933. 
(१) (967) 2 एस० सौ० प्रार० 762. हु 


448 उच्चतभ न्यायालप निर्णय पत्रिका [573] 2 उम्र० लि० १७ 


संशोधन की शक्ति चाहे वह कितनी व्यापक या सीमित हो सांविधातिक शक्ति को एक 
पक्ष है | यद्यपि बिस झवित को 'सांबिधानिक शवित' के रूप में वरित किया गया है वह 
प्रब भी संक्षोधन करने की श्षक्तित ही बनी रहती है। शक्ति का विस्तार एवं उसका क्षेत्र 
'संशोध न' शब्द में श्रावश्यक रूप से प्रस्तविष्ट है। इसलिए इस तथ्य के कारण कि तया 
प्रनुच्छेर सांविधानिक शत के रूप में उस शक्ति के प्रति निर्देश करता है। इससे यह 
नहीं समझा जा सकता कि इस शक्ति की विधय-वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ है। चूंकि 
मूल झनुकछेद के प्रधीन प्रवत्त शक्रित संविधान का संक्ोधन करने की एक सीमित शक्ति 
है, इसलिए संशोधन प्रनुच्छेद में निर्दिष्ट संविधान का संक्षोत्रत करने की सांविधानिक 
शक्ति के बारे में मी यहू ध्रसिनिर्धारिंत किया अ।ता चाहिए कि उस पर दे ही परिसी मां 
हैं जिन परिसीषाप्रों के प्रध्यपीन पहले वाली शक्ति थी । मूल श्रनुच्छेद में पाई ज।ने वाली 
संविधान का संशोषन! ग्रमिव्यवित के श्थात में संशोधित धनुष्छेद् में पाई जाने बाली 
प्रभिव्यक्ति “इस संविधान के किसी ठपबर्ध का परिवर्धन, परिवर्तत या तिरसन के झरा 
संशोधन किया जाता का प्रतिश्थापन भी कोई महत्ववृणं तहीं है । कानून में संशोधन 
करने की प्रत्येक श्षक्ति के प्रग्तगंत ग्रावश्यक हूप से इस कानुत के किसी उपस्ध का 
परिवर्षने, परिवर्तन या निरसन के द्वारा उसका संझोधन करना थाता है। यहां पुन: पूल 
अनुच्छेद के श्रघीन प्रदत्त शक्ति एड सीमित शक्ति है और शब्दावली में परिवर्तन होने 
पर भी मह परिसीमा प्रभावी बनी रहेगो। परिवर्धन, परिवर्तन या निरतन' शब्द केवल 
उस ढंग या रीति को विहित करते हैं जिसके द्वारा रंशोंचन किया जा सकता है किन्तु 
वे संश्रोधन की खकित के विस्तार को प्रवधारित नहीं करते हैं। मल अनुच्छेद 368 में यह 
उल्लेख है कि जब संविधान में संशोधन करने का विवेयक अनुच्छेद 368 में बिहित रीति 
में संसद्‌ के दोनों सदनों ह्वाशा पारित कर दिया जाता है तब “वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी 
प्रमुमह्ि के लिए रला जाएगा तथा विधेयक को ऐसी श्रनुमति दी जाने के पश्चात्‌ विधेषक 
के मिवन्‍्धनों के भनुसार संविधान संशोधित हो जाएथा।! संश्रीत्ित प्रतुस्देद में एक 
परिवर्तन किया गया है।. वह यह बिहित करता है कि जब विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष 
रखा जाता है तो वह 'विश्ेयक को भपत्री श्रनुभति देशा' । बहस के दौरान विधेयक को 
अ्रपनी प्रनुभति देने के लिए राष्ट्रपति को दी गई प्रतुचित ग्राज्ञा की बाबत टीका-टिप्पणी 
को गई है। यह प्रश्न झौचित्य का है। मामले का सार यह है कि जब विधेयक राष्ट्रपति के 
समक्ष रंसा जाता है तो वह प्रपनी भ्रनुभति को रोक नहीं सकता । हस परियतंत के बारे 
में पह नहीं कहा जा तकता कि हसके,्वारा संविधान के बुनियादी तत्वों को बिकृत किया 
गया है या उम्हें नब्ट किया गया है । वास्तव पें प्रनुज्णेद | !। में, जो विधेयकों की झनुमति 
से सम्बन्धित है, यह वितिदिष्ट रूप से विहित है क्रि जब कि फोई घत विधेयक संसत्‌ 
कै दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति से समक्ष रखा जाता है तो वह 
'उसकी श्रनुमति नहीं रोकेगा/। इसलिए यह गहीं कहां जां सकता कि राष्ट्रपति की 
अनुमति से सम्बन्धित भनुकछेद 368 में जो परिवर्तत किया गया है उसका हुपारे संविधान 
की झ्क्रीम सें कोई बहुस बड़ा महत्व है । वस्तव में हमारे सविषार में राष्ट्रपति केवल 
एक साविधानिक अपने है। मूलतः उसे मस्त्रिमण्डल की सलाह पर ही कृत्य करबा पड़ता 
है।- ऐसी सम्भावना नहीं है कि मस्तिमण्ठल की दृशछ के विपरीत स्लंविधात संक्षोधित 
किया जा सके । 


क 
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एक ही तब्दीली रह गईं है जिस पर विचार किया जाना है श्रौर वह संविधाव 
के संशोधन पर अनुच्छेद 3 के लागू होने का भ्रएव्जन करने के सम्बन्ध में है। यह निष्कर्ष 
हम पहले ही निकाल चुकं हैं कि श्रतुच्छेद 3 में, जिस रूप में कि बह पहले था, 
संविधान के संझोबन के सम्बन्ध कोई वर्जन (बार) नहीं था । शनुच्छेद !3(4) तथा 
368 (3) में बहु बात स्पष्ट कर दी गई है जिसको धोोर केवल संक्रेत किया गया था । 


यह दलील दी ग्रई कि चौजीसये संशोधन द्वारा संस्रद्‌ का प्राषाय प्रपनी 
संशोधन शक्ति को बढ़ाता था और वास्तव में भ्रभ्रप्राय भो यहो करना था । इस प्रसंग 
में उस विधेयक के उद्देश्यों मोर कारणों के विवरख का ग्राश्रव लिया गया जो पब्रन्त में 
चोबीसवां संशोधन बत गया । संसद्‌ की क्षक्ित उसी के कयनानुसार उसके झाश्रय पर 
निभर नहीं है। वह ऐसी शक्ति को भ्रजित वहीं कर सकती है जो अन्यथा इसे श्राप्त न 
हो । हम यह दलील नहीं भान खकते हैं कि अनुच्छेद 368 के परस्तुक का खब्ड (ड), 
संसद को ऐसी श्षक्तित प्रदान करता है जिससे संसद अपन्नी ख्क्ति को बढ़ा सकती है | 
हमारी समझ रें संविधान को संशोधित करने को झक्षित तथा संविधान के किसो भी भंश 
को संझोध्ित करने की मामूलो भ्रक्रिया वही ची और वही है जो भनुच्छेद के मुख्य अंश 
में दी गई है । यह परन्तुक उन ग्रनुच्छेदों को, जिनका वन उसमें किया गया है, संशोधित 
करने कौ प्रक्रिया पर और अधिक निवेन्धन लगाता है। परस्तुक का खण्ड (ड) यह 
कहता है कि भ्रनुच्छेद 368 में कोई संझोवन, उस रीति से किए जाने के सिवाय बहीं 
किया जा सकता है जो कि परन्तुक में उ्पबन्धित है । यह खण्ड यदि न रहा होता तो 
अनुच्छेद 368 का संझोधत, उस प्रक्रिया का अनुसरख करते हुए, किया जा सकता जो 
मुख्य अश्ष में अधिकथित है । प्रथिक से ध्रधिक परम्सुक का खण्ड (हु) केवल यह बताता है 
कि अनुच्छेद 368 स्वयं भी ग्रपने विस्तार के भन्दर झा जाता है । जैसा कि हम पहले 
देख थुक हैं, अनुच्छेद 368 के मुख्य मार में जिस रूप में कि वह पहले था, स्पष्ठ शब्दों में 
केबल उस प्रक्रिया का दर्शन किया गया है जिसका अनुसरण संविधान के संझोघन में 
किया जाना है । संशोधन करने की झक्ति उसमें केवल विवक्षित रूप में है । 


इस दश्तील को स्वीकार करना कठिन है कि विवक्षित आक्ति को बढ़ाने की 
इजाजत भी किवज्षित्र रूपमें दी गई थी। यदि ऐसा ही था दो भ्रारम्म से ही उस शक्ति 
पर बन्धत लगाने का कोई अर्थ नहीं था । संविध/न में संशोधन करने की झक्ति पर जो 
बन्धन् लगाया गया है वह उस सम्रय भी प्रवर्तित होगा जब ग्रनुच्छेद 368 में धंशोषन 
किया जाता हैं। किसी भी परिसोमित झक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता 
कि उस झक्ति को इतना बढ़ाया जाए कि वह आत्यंतिक जक्िति (एब्सोल्युड पावर) हो 
जाए । शोसक माय वाले मामले(!) में न्यायाबीक्ष हिंदायतुल्लाह (जंसे कि वे तय थे) 
के इस घत के साथ हम सम्मान के साथ सहमत हैं कि जो काम संसद्‌ प्रत्यक्ष रूप से नहीं 
कर सकती है उसे यह प्रप्नत्यक्ष रूप से भो नहों कर सकती । हमने यह पहले भ्रमिनिर्धारित 
किया है कि “इस संविघान के संझ्ोचन” झन्दों से संविधान के प्रत्येक मांग का संशोधन 
अभिप्रेत है । इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 368 भी संविधान का एक 
अंझ है । इसलिए केवल इस बात से कि चोबीसर्ये संशोधन अधिमिग्रम के प्रत्तावक ने 


(४) (8967) 2 एस० सो७ झ्ार० 262. 
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उद्दृश्यों भ्रौर कारसों के विवरण में किसी शक्ति के बारे में दावा किया या, यह नहीं प्रकट 
होता है कि संसदू ने या तो उस दावे की भ्रभिषृष्टि कर दी थी या वह शक्ति स्वयं ही ग्रह 
कर ली थी । समझा मही जाना चाहिए कि उसने केवल उसी शक्षित का प्रयोग किया है 
शो कि उसके पास थी । यह निर्वदत का सुश्वीकृत नियम है कि यदि किसी उपबन्ध के 
युकितियुक्त रूप से दो निर्वचन हो सकते हों तो न्यायालय को चाहिए कि यह उस निर्वचचन 
को स्वीकार करे जिससे वह उपबन्ध विधिमान्य हों जाता हो । यदि भरनुच्चेद 368 के 
प्रधीन, जैसा कि बह मूल रूप में था, संविध।न को संशोधित करते के लिए संसद्‌ को 
प्रदत्त श्क्तित सीमित गाक्ति है, जैसा कि हम समभते हैं, तो संसद्‌ उस धाक्ति का विस्तार 
बढ़ा मही सकती है। प्रथटभो अनरल फॉर स्यू साउथ वेश्स यवाम बन प्ररि एल्पलॉदेश यूनिधन 
कोर ल्‍यू साउच वेल्स(), एक्स पारि वाल्क्ष एच्ड जॉहुनसर फॉर गेद्स का सध्तत्ना (2) 
तथा प्रास्ट्रें लियन कॉम्गरूनिस्ट प१हों बनाम कॉमलबेर्थ (२) देखिए । 

जिन कारएों का उल्लेख प्रभी तक किया गया हैं उनको देखते हुए 
अभिनिर्धारित यह किया जाता चाहिए कि श्रनुषछेद 368 को भाषा में किए गए परिवतंतों 
के होने पर भी, संविधान या उसके किसी भ्रंश को संझ्ोधित करने की संसद्‌ की शवित 
का विस्तार उतना ही है जितना कि वह चौबौसवें संशोधन के पहले था । चोबीसकें 
संशोधन, ने उस बात को स्पष्ट कर दिया जो प्रसंशोचित ग्रमुच्छेद 368 में संकेत रूप में 
थी । इस बात को देखते हुए यह प्रसिनिर्धारित किया जाता चाहिए कि चौब्ोसवां 
संशोधन विधिमान्य है । 

अब हम!रे सामते संविधःन (पच्चीसवा संशोधन) पश्रधितियम की विधिमान्यता 
का प्रष्न है। इस बात का फँसला करने के लिए कि इस अधिनियप्त या उसके किसी 
उपबन्ध के बारे में यह झमिनिर्धारित किया जा सकता है कि वह संसद्‌ की संश्योषन करने 
कौ ब्क्ति के बाहर है इस ग्रघितियंघ के विस्तार शथ्रा उसके प्रभाव की परीक्षा करता 
श्रावन्‍्यक है । इस भ्रधिनियभ में तीम घाराएँ हैं। पहली ध।रा से हार कोई सम्बन्ध 
नहीं है जिसमें संक्षिप्त नाम दिया गया है। दूसरी धारा का खच्ड (क) श्रनुच्छेद 3(2) 
को संशोधित करता है । उसी धारा का खण्ड (ख) संविधान में अ्रमुक्छेद 3।(2ण) 
शामिल करता है । घारा 3 संविधान में एक नया अनुच्छेद प्र्थात्‌ श्रनुच्छेद 3 |ग जोड़ता है । 

पहले हम तब प्रस्थापित प्रतुच्छेव 3!(2) को देखेंगे जो पुराने: प्रतुच्छेव 3(2) 
के स्थान पर रखा गया है और यह देखेंगे कि उत्तका विश्तार कहां तक है । ऐसा करने 
के लिए इस प्रनुच्छेद के इतिहास को देखन। भ्रावषयक है । 

प्रगुष्छेद 3(2) में बहुत से परिवर्तन हो चुके हैं। मूल रूप में वह इस . प्रकार 
प्रधिनियमित था-- 
है “कोई स्थावर धौर अंगभ स्रप्पत्ति, जिसके प्रर्तगंत किसी वाशिज्यिक या 

“5 श्रौद्योगिक उपक्रम में या उसकी स्वामिनी किसी कम्पनी में कोई प्रंशे भी है, ऐसी 
विधि के श्रधीन जो ऐसा कब्शा या प्रजंत करने का प्राषिकार देती है, सार्वशनिक 


(१) (908) 6 सी० एल* बार० 469, 
(+) (925) 37 स्री० एस० प्रार० 36; 67. 
(१) 83 त्ी० एस» प्रार० ॥. 
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प्रयोजन के लिए कब्बाकुत था प्रणित तब तक नहीं बी जाएंगी, जब सके कि वहू 

विधि कब्जाक़त या ग्रजित सम्पत्ति के लिए प्रत्तकर का उपवच्ध न करती हो 

और या तो प्रतिकर की राशि को म्ियत न कर दे या उन सिद्वान्तों भौर रीति 

का उल्लेख म कर दे जिनसे प्रतिकर तिर्धारित होता है घौर दिया जाता है।” 

इस पनुच्छेद में संशोधन पहले चतृर्थ संशोधन प्रशिनियम, 955 द्वारा श्रौर 
उसके बाद परचीसवें संशोधन प्रधिनिषम, (97।. द्वारा किया गया। ग्रागे घलकर हमें 
इस बात की जछरत होगी कि हम प्रनुणोद 3](2) के उस रूप “की जैसे कि वह चतुर्थ 
संशोधन भ्रधिनियम के पश्चात्‌ था, तुलना उस रूप से करें जिसमें कि बह परुचीसवें 
संक्ोधन प्रधिनिषण के पन्‍्चात्‌ है। इसलिए हम उसके दोतों पाठ प्रामते-धामने 


उद्धृत करते हैं। 


तु संशोधन श्राधिनिपत्न, 955 द्वारा पश्शीसयये संक्षोधन भ्रधितियम, 97। द्वारा 


यया प्रतिस्थापित अनुच्छेद 3 (2) 


गया प्रतिस्याषित प्रषुस्छेद 3/(2) 


“कोई सम्पत्ति, स्रा्वजनिक प्रयोजन के 
सिवाय, भौर ऐसी किसो विधि के, जी इस. 
प्रकार अ्रजित या अधिगृहीत सम्पत्ति के लिए 
प्रतिकर के लिए उपबन्ध करती है ग्रौर. या 
तो प्रतिकर “की राशि को नियत करती है 
या उन सिद्धास्तों और रीति का उह्सेश् 
करती है जिनसे प्रतिकर निर्धारित होना है 
और दिया जाना है, प्राधिकार के सिवाय 
अझनिवायंत: प्रज्ित या गअधिगृहीत नको 
जाएगी; धोर किसो ऐसी विधि पर किसी 
न्यायालय में इस प्राधार पर भ्राषत्ति नहीं 
कौ जाएगी कि उस विधि द्वारा उपबन्धित 
प्रत्िकर पर्याप्त नहीं है।” 


“कोई सम्पत्ति, स!वेजनिक प्रयोजन के लिए 
ही और केवल ऐसी विधि के प्राधिकार से 
अ्रनिवायंत: भ्रजित या प्रधिंगृहीत की 
जाएगी, जो सम्पत्ति के धर्जन या अधिग्रहण 
का, ऐसी राझ्षि के बदले जो उस, विधि 
द्वारा नियत की जाए या जो ऐसे सिद्धास्तों 
के अनुसार ध्वधारित की जाए और ऐसी 
रीति से दी जाए जो उस विधि में 
विनिदिष्द हों, उपयन्ध करती है; भौर ऐसी 
किसी धिक्ि पर किसी स्यायालय में इस 
प्राघार पर झापत्ति नहीं की जाएगी कि इस 
प्रकार नियत या धवधारित राक्षि पर्याप्त 
नहीं है भ्रथवा ऐसी पूरी राशि या उसका 
कोई भाग नकद मे दिया जाकर भव्यथा 
दिया जाना है; 

परन्तु झनुच्छेद 30 के सण्ड (॥) 
में निदिष्ट किसी प्रल्पसंख्यकनवर्ग द्वारा 
स्थापित घोर प्रशासित किसी विक्ता-संस्या 
की तम्पर्सि के अ्रनितायें श्रजेन के लिए 
उपबन्ध करने से सम्यद्ध विधि बताते समय, 
शज्य यह सुत्िविचित करेग। कि ऐसी 
सम्पत्ति के भ्रजन के लिए ऐसी विधि के 
अधीन जो राक्षि नियत था प्रवधारित की 
जाए वह. ऐसी हो जो उस ठस खण्ड के 
अधौन प्रत्याभूत श्रधिकार को निर्वन्चित था 
सिरकुत सर करे ।/ 


452 इच्बतस न्यापासय लि पत्रिका... [973] 2 उस लिए १० 


अनुच्छेद 3(2) का, जसा कि वह भर है, सही विस्तार जानने के लिए 
महाराष्ट्र के विद्यात्‌ सहाधिवनता भ्रौर म्रहासॉलिसिटर ने मो हमारा ध्यान 
इस प्रनुच्छेद के इतिहास की शोर दिलाया है। उसके श्रनुसतार यह अनुच्छेद, 
जिस रूप में कि वह प्रव है, संविधान के निर्माताओं के झाज्ञव को सही-सही 
व्यक्त करता है। इस दल्लोल के समर्यन में हमसे यह कहा गया कि हम इस 
पनुज्लेद से सम्बन्ध रखने वाले संविद्यान सभा वाद-दिवाद को अवलोकन करें । विश्षेष 
प्रमुगह्‌ हमसे पण्डित नेहरू, सर ब्रह्लादीकृष्णास्वामो प्रस्यर, डॉ० मुल्जी तथा डॉ० प्रम्वेदकर 
कै भाषणों को देखने का किया गया है । हमारी राय यह है कि हमें ऐसा करने की इजाजत 
नहीं है । प्र्यान्‍्वयन का बहू एक सुस्थापित नियम है कि जो माचण विधानमध्डल के सदस्यों 
ड्वार। किसी कानून के ब्रधिनियमन सस्मस्थी दाद-विवाद के दोरात दिए गए हों, उनका 
उपयोग कालुन के किसी उपबन्ध का लिवंचन करने में सहायता प्राप्त करमे के लिए नहीं 
किया जा सकतत है । णहीं नियम उस समय भी लागू होता है, जब कि हमसे संविधान के 
उपकबन्धों का निवंक्नन करने की प्रपेक्षा को गई है । त्रावनकोर-कोचौल राज्य प्रौर कुछ ग्रन्‍्य 
दनास आऑम्खे कम्पनी लिभिटेड(') में इस स्थायालय ने यह ग्रभिमिर्धारित किया था कि 
संविधान-सभा के सदस्थों ने जो माषण प्राहप-संविधान पर बाद-विनाद के दोराम दिए 
हैं उनका उपयोग संविधान के तिवंचन के सहायक के रूप में नहीं किया जा सकता है। 
संविधान म्थायपीठ की धोर हे विरंय देते हुए मुख्य न्‍्यायाथिपति पातऊ्जलि शास्त्री ने 
अपने निशेय में रिपोर्ट के पृष्ठ 2॥ पर बह कहा था-- 

* “अरब केवल यही बताना रह गया है कि प्रारूप संविधात सम्बन्धी याद- 
विवाद के दौरान संविधान सभा के सदस्यों ढरा दिए गए आपषश्यों का निचले 
स्यायालय के विद्वान्‌ न्यायाधीक्षों ते जो उपयोग किया वह बिता किसी समुचित 
प्राघार के किया गया है । इंस्लेण्ड में श्रामतोर से यह मात्रा जाता है कि इस 
प्रकार की बाहरी सहायता कालूतों के नि छत में अनुजेय नहीं है श्लौर इसी नियम 
का पालन मारतीय कानूतों के प्र्धास्वयन में किया गया है [दिल्लिए--महा क्रशासक 
बंगाल अनाम प्रेम साय मल्खिक (895) 22 ग्राई० ए० ॥07-8]। 
इस नियम के प्री्धे कास करने वाले कारण की न्यास्या हमारे एक खाथीते 
बोपालत वाले मामले (१) में इत शब्दों में की यी-- 

“विधेयक पर किए ग्रए वाद-विवाद के दौरान दिया गया भाषण 
अधिक से अधिक यह बता सकता है कि वक्ता का व्यक्तिसत प्राशय क्या 
था, किस्तु वह विधेयक को पाहित कराने वाले बहुमत के पीछे काम करने 
वाली मूक मानसिक क्रिया को व्यक्त नहीं कर खकता है। यह मान लेना 
भी हकसंगत नहों है कि उन सब विधायकों का भो वही विचार 
शा! या जैसा कि एक भ्मदीकों मामले में और भी बोड़े झब्दों में 
कहा गया है-- 

“हो सकता है. कि जित ब्ोग्रों ते कोई भावण नहीं दिए वे 
उतके स/थ सहमत से हुए होते जिल्होंने भाषण दिए भर जित लोगों 


(?) (॥952) एस० स्ली७ आर० ।2, 424. 
(2) (950) एस० सी० प्रार० 88, 44. 
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ने भाषण दिए ये झापस में “एक दूसरे के साथ सहमत न हुए हों-- 
यूगाइटेड स्टेट्स बनाम दअन्‍्स-बिसोरी फ्रेड एश्लोसिएशन (')”।” 
हमारा ध्यान इस स्यायालय के किसी ऐसे निरोय की शोर प्राकृषित तहीं 
किया गया है जिसमें ऊपर के मामले में अपनाए गए घत से मिलन मत प्रपताया थया हो । 
किन्तु दलील यह दी गई थी कि इस न्थायालय ने बॉस्‍्बे कम्पनों वाले धामले (१) में, 
गोलक नाथ वाले मामसे (5) में तथा उठ मामले में जो झामतोर से प्रियों प्ष बाला 
आामला(*) कहलाता है, झणिकथित निशेय की उपेक्षा को है। हम नहीं समभते हैं कि क्या 
कहना सही है। योलक न।ल बाले मामले (*) में मुख्य स्यायाथिपति सुम्ब राव ते पत्डित 
मेहरू तथा ढॉं० भप्रस्वेदकर ह२। दिए गए भाषणों के कुछ अंछों के प्रति तिर्देश किया था| 
डिम्तु उसी रिपोर्ट के पृष्ठ 792 पर उन्होंने उस विनिविष्ट प्रयोजन को भरी स्पष्ट कर 
दिया था जिसके लिए उम्होंने इन भाषणों के प्रति निर्देश किया था। जो कुछ उम्होंने 
कड्टा था वह इस प्रकार है-- 

“हमने पष्छित जवाहरसाल नेहरू तथा झोॉ० भ्रम्वेदकर के भाषणों के प्रति 
निवेश, श्रतुश्छेद 3:8 के उपबत्धों का निंवेचन करने की दृष्टि से नहीं, जो हम 
उसी भनुच्छेद के भ्रम्दों की सहायला से करना चाहते ये, बल्कि संविधान के दो 
महत्वपूर्ं कर्ण घारों द्वारा मूत्त भ्रधिकारों को दिए गए शअ्रस्त:ओेरशाश्मक स्वरूप 
की प्रोर संकेत फरने के विचार से किया था ।” 
स्थायाधिप्ति बछावत ने भी झ्पने निरंय में कुछ ऐसे गाषसों के प्रति निर्देश 

मिया जो भ्रमुच्छेद 368 पर हुए धाद-विवाद के दौरान दिए गए थे । किन्तु ऐसा करने के 
पहले जो कुछ उस्होंने कहा वह रिपोर्ट के पृष्ठ 922 पर इस प्रकार दिया गया है-« 

“हस्त निशेय का स्मापत करने के पहले मैं कुछ भाषणों का हवाला देना 
चवाहूंगा जो प्रारूप-संविधान विषयक वाद-विवाद के दौरान प्रंबिधान सभा के 
सक्स्यों द्वारा दिए मए ये । इन भाषशों को प्ंविध/न के निरवंचन के सहायकों के 
हूप में प्रयुक्त नहों किया जा सकता है वेखिए---श्रानकोर-कोचीन राज्य प्रौर कुछ 
अ्रश्य बताम डॉस्‍्ले कम्पनी लिमिटेड (7) । तदनुसार मैंने उनका झाश्चय प्र्थाश्ययत 
हे सहायकों के रूप में नहीं लिया है। फ़िर भी मैं उतका हवाला इसलिए वैता 
बाहता हूं क्योंकि श्री ए० के० सेन ने डॉ० बी० झ्रार० प्रम्वेदकर के भाषणों का 
सहास बहुत ज्यादा लिया है। उनके ग्रनुझ्वार डढॉ० अम्बेदकर के भाषणों से यह 
बिदित है कि ने मुल भ्रधिफारों को धंशोकन-योग्य नहीं समझते ये। इस दलील 
का समर्थन भाषणों से तहीं होता हैः । 
इत उद्धरण्यों से, यह स्पष्ट है कि विढ़ान्‌ न्यायाघीश् भाषणों के श्रति जो 

तिर्देश कर रहे थे बह संतिषान के किसी उपबस्ध के निबंचत के सहायक रूप में नहीं था । 


(2) 69 यू एस 290, 348. 

(+) (952) एस० सी० आर० 42, 2), 

(*) (3967) 2 एस० सी* आर० 262; 792; 922. 

(५) (97] 3 एश्त० सो» आर० 9०«(97] । उमर० नि० प० 494: 


4$4 उच्चतम म्यायालय निर्भय पतिका.. [973] 2 उम्र० बि० पे० 


प्रदें हम प्रियो पर्स बाले मश्मले(7) में दस स्यायाक्षय के सिर्शंय पर विचार 
करेंगे। स्यायाधिपति वाह ने (जैसे कि वे तब ये) श्रपने निराय में (रिपोर्ट के पृष्ठ 83 
पर) गृह मंत्री सरदार पटेल के माषछ का एक अंक, संदिघान के क्िप्ती उपबस्ध-का 
निर्मेबन करते के प्रयोजन के लिए नहीं, वहिक उन परिस्थितियों को दशनि के लिए उद्धृत 
किया जिनके कारण भूतपूर्व झञासकों को कुछ गारण्टियां देना प्रावश्यक हो गया था । 
,हक्ष भाषण में यह बाल संक्षेप में बताई गई है कि शासकों को कुछ गारब्टियां क्‍यों दी गई 
थीं.। इसलिए यह कहता ठीक नहीं है कि स्वयं प्पती प्रोर से तथा 6 अन्य र्याएाधिपतियों 
की प्रोर सै निरंय सुनते हुए स्यायातिप्रति शाह ने सरदार पटेल के भाषण का उपयोग 
संविधान के किसी प्रनुच्छेद के निवेदन में सहापता प्राप्त करने के लिए किया। बहू सच 
है कि न्यायाधिपति मित्तर ने प्रपने विसम्भत तिल में (रिप्रोर्ट के पृष्ठ 2। पर) 
श्री.टी० टी० कुष्ण।माचारी के भाषण का उपयोग, गनुच्छेद 363 का प्र्धॉस्‍्वयन करने 
के प्रयोजत के लिए किया था किस्तु विद्वाद्‌ व्यायाबिप्ति में प्रपने निर्शाय में इस प्रश्न की 
चर्चा कहीं भी नहीं को कि संविवान समा के सदस्थों के भाषण से संविधात के किसी 
उपबल्ध के निवंचन में सहायता लेता प्रनुज्ञ य है या नहीं | 

इस विषय की चर्चा समाप्त करते के पहले इस स्यायासव के एक ओर निर्णय 
अर्थात्‌ आरत संघ बनाम एच० एस० ठिल्लों(*) वाले बितिश्चय के भ्रति निर्देश करना 
आ्रावदयक है। उस मामले में इस न्यायालय से इस बात का फ़ंसला करने की अपेक्षा की गई 
थी कि कृषि सम्पति के पू जीगत मूल्य पर कर के उद्ग्रहण का उपबस्ध करने वाले घनकर 
अधिनियम, 957 के उपबन्धों का संविधान की टृष्टि से समर्थत किया जा सकता हैया 
नहीं ! तीन के मुकाबले कर के वहुमत से इस न्यायालय ने उद्ग्रहस की पुष्टि की । स्वयं 
अपनी ओर से तथा वो अन्य न्यायाधीशों को और से तिर्खय देते हुए गरुझ्य स्थायपधिपति 
सीकरी ने संविधान के सुसंगत उपबस्धों तथा! निर्खीत मारूलों की परीक्ष। करने के बाद 
और उक्त उपबस्ध की विधिप्तात्यता की पुष्ठि करने के पस्चात, उन तिस्कर्षों के पर्थत 
में-जिन पर बह पहले ही पहुंच चुके थे, संविधान-प्रमा के बाद-विदाद के दोरान दिए गण 
बुंछ भावों के प्रति निर्देश किया । उन माषशों के ब्रति निर्देश करने के पहले विह्वान्‌ 
स्यायाधीक्ष ने पृष्ठ $3 पर जो कुछ कहा वह इस प्रकार है-- 

“यह देज़ कर हमें प्रसग्कता है कि बाद-विवाद के तिम्नलिकित उद्धरणों से 

प्रतोत होता है कि हमारा तिंचन भी कही है जैका कि झाशयित या ।/ 

इससे यह जाहिर है कि विद्वान्‌ स्थायाधीश मे सुसंगठ उपबम्ध का तिर्बचनन 
करने के प्रयोजन के खिए भाषणों से कोई सहायता महीं ली | इस बात पर ब्यान देना 
भ्रावश्मक है कि विद्वान्‌ स्यायाधीश्ष ने उस मत से भ्रषती विसम्भति प्रकट नहीं की जो एस 
ज्यायातप द्वारा जॉस्‍्बे कम्पनी लिसिटेइ वाले मामले(*) में पहले व्यक्त किया गया था। 


इसलिए.विधि का जैसा कयन बॉस्‍्जे कम्पती वाले खासले (१) में किया गया है वही हमारे 


लिए मो आाव॑द्धकर है भोर हमारे साममे उसकी सतयता को को: चुनौती महीँ दी गई। 
(१) (97) 3 एस्र० सी० आर० 9-[]97] 4 डम० नि० १० 49]. 

(१) (972) 2 एस० सी० भार० 33«[]972] । उप० नि० १० 565. 

(7) (952] एस्० सी० घार० 82. 
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महाराष्ट्र के बिड्भान महाधित्व्ता का यह दलील देना ठौक है कि 
अशुष्छेव 3[2) में, जिस रूप में वह इस समय है, उसके सही विस्तार का पता लगाने के 
लिए हमें उस रिष्टि (मिसचिफे) को खोज करनी चाहिए जिसका उपचार प्रस्तुत 
संशोधन का ग्राक्य था ; दूसरे अब्दों में हमें इस वात का पता बषाना चाहिए कि वह 
संशोधन कौन से उद्देश्य की पूर्ति करते के लिए ग्राशयित था । मल ग्रनुच्छेद 3(2) पर 
इस न्यायालय को सबसे पहसे पदिचम्र बंयाल राज्य बनाम औमती वेल। वर्त्जा शोर कुछ 
प्रन्‍्य(/) साले ममल्ले में बिचार करना पड़ा जिसमें स्थाय(लय को शोर से निणंय देते हुए 
मुल्य स्यायाधिपति पतंजलि झास्त्री ने ग्रपणा मत इस प्रकार प्रकट किया-- 

“यह वो सही है कि विधानमण्डल को वे सिद्धास्त नियत करते की वैयम्तिक 
झक्सि (डिस्क्रिश्षतरी पावर) दी गई है जो विनियोजित सम्पत्ति (सप्रोप्रिएटेड 
ब्रापर्टी)मड्धे स्वामी को दी जाने वाली रकम के भ्रवधा रण पर लागू होसे चाहिए 
फिर भो चाहिए यह कि इन सिद्धास्तों पे मह छुनिष्चित हो जाए कि जो कुछ संदेय 
अबध।रित किया जाता है वह भ्रतिकर ही है भ्रथवा जो कुछ स्वामी से लिया गया 
है उसका मुनासिब समतुरुष (जस्ट हक्वीवेलेण्ट) है। जिस स्वामी का स्वत्वहरणश 
(एक्पाप्नो प्रिएशन) किया गया हो उसको सम्पूर्ण क्षतिपू्ति की इस प्राधारभूत 
अपैक्षा को सीमाधों के हन्दर, संविधात इस सम्बन्ध में प्पनी समझ से फ़ामत 
लेने की विधानसण्डल को पूरी स्वतन्त्रता देता है कि संदेय राक्षि का प्रबधारण 
किन सिद्धास्तों के बरबुध्ार किया जाए। यह बाद-प्रोम्य विवाद्यक (जस्टितिएकल 
इशू) है कि ऐसे सिद्धाल्तों में कया वे सक बातें ध्याव में रखी गई हैँ जिनके धायार 
घर विनियोजित सम्पत्ति का घही मूल्य गिर्धारित किया जाता है भौर उपेक्षा को 
जाते वाली सब बातों को भ्रपवरजित किया गया है भौर इस बावत त्यायनिर्णय 
स्याग्राश्नय द्वारा किया जाता है। इस्र सम्बन्ध में निश्चित झूथ से कोई भो 
विवाद नहीं है ।” 
हमसे यह कहा गया है कि प्रनुच्छेद 3(2) का संशोधन बधतुर्थ संशोधन 

ध्रधितियस द्वारा श्रौसती बेला बतर्जो बाले मामले () में इस न्यायालय के 
बवितिश्चय को ध्यान में रखते हुए ही किया जया है। चतुर्थ संक्षोघत द्वारा श्रधिनिषम 
यथा संशोधित प्रनुच्छेव के विस्तार पर इस न्यायालय ते पी० कल्यवेखु घुदालियर बनाम 
विशोष उपकलक्टर, भरद्रास (7) वाले मामले में विचार किया । उस मामले में स्वयं प्रपने 
तथा न्यायाधिपति वांचू, हिंदायतुल्लाह, रघुवर दयाल तथा सौकरी से मिलकर बती 
न्याग्रपीठ को झोर से ब्रप्ना निरुंय सुनाते हुए न्‍्यायाथिपति सुब्बा राव ते ग्रपता मत इस 
प्रकार प्रकट किया (पृ० 626)-- 

>यह्‌ बात कि संसद्‌ ने वही शऋऊ्द प्रर्धाव्‌ 'प्रतिकर' तथा सिद्धास्त', जो 
संशोधन के पहले अनुच्छेद 2] में मोजुद थे, प्रयुक्त किए हैं। इस बात का स्पष्ठ 
संकेत है कि संक्षद्‌ ने उस भ्रधं को स्वीकार कर लिया जिसमें शलौक्षती खेला 
बन्रों वाले मामले (!) में इस न्यायालय ने उस छात्दों को समक्ा था! इसका 


(2) (954) एक सी० श्लार० 558. 
(*) (965) । एस० सी० घार० 684. 
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मतसब हुआा कि प्रजन या ग्रचिग्रहण विधि दताते समय विघानमण्डल, उस सम्पत्ति 
की, जो भी स्वामी से ली गई है, समतुल्य मुनासिब की व्यदस्था या उस सम्पत्ति 
कौ, जो भी स्वामी से सी शई है 'मुतासिव समतुल्य' को निष्चिचत करने के प्रयोजन 
के लिए सिद्धान्तों का उल्लेख करेगा। यदि संसदू का झाशय यथा एरिभाषित 
ब्रतिकर के लिए व्यवस्था किए बिना हो ऐसी विधि बनाने के लिए विधानमब्डल 
को समय बनाना होता तो वह 'कोमत', 'श्रतिफल' ग्रादि जैसे ध्र्थ छाब्दों का 
का प्रयोग करता ।” 


आगे चल कर दिद्वान्‌ भ्यायाधीश ने कहा है-- 


“बास्तबिक कठिनाई वह है कि इस ग्राधार पर कि. जिस 'प्रतिकर'की 
व्यवस्था विधि द्वारा की गई है बह पर्याप्त नहीं है विधि को प्रापसि का विषय 
बताने की स्थायालय की प्रधिकारिता समाप्त कर देने का भ्रभाव या है ? ध्यान 
देने की बात यह है कि ग्रजंन या अधिप्रह् विधि ऐसी नहीं है कि न्‍शायालय को 
उसकी छानबीन करने से पूर्रा रूप से वंचित किया गया ही! स्यायालय की 
अधिकारिता हे जो कुछ प्रपतजित किया गया है वह पह है कि उक्त विधिपर 
आपत्ति इस प्राधार पर नहीं की जा ब्रकती कि विधि द्वारा उपबन्धित प्रतिकर 
पर्याप्त नहीं है। इसके ग्रतिरिक्त यह भी बाव ध्यान देने की है कि स्यायाश्तय की 
झधिकारिता को प्रपवजित करमे वाले खण्ड में भी 'भ्रतिकर' छब्द का प्रपोग 
किया गया है जिससे यह प्रकट होठा हैं कि न्यायालय की ग्रधिकारिता . से जो 
कुछ अपव्जित किया गया हे वह न्यायालय द्वार नियत श्रतिकर की पर्याप्तता है। 
यह तक कि अतिकर झत्द से थ्जित सम्पत्ति का मुनासिय समतुल्य प्रमिप्रेत है 
और इसलिए न्यायालय इस बात का फैसला कर सकता है कि वह 'मुनासिव 
समतुल्य' है या नहीं, संविधान के संयोषत को निरयंक बना देत! है । वह तो घूमफिर 
कर एक ही बात को दोहराते रहना है। इसलिए श्रधिक युक्‍्तियुवत सिर्वंचन यहूं 
है कि न तो 'मुनास्िब समतुख्य” विहित करने वाले सिद्धान्त और न “मुतासिब 
अपतुल्प' पर भ्यायारूय द्वार! भापत्ति नियत किए गए प्रतिकर या सिद्धास्तों को 
लागू करते के वाद निकाले गए प्रसिकर की प्रपर्यास्‍्तता के झ्राधार पर महों को 
जा सकती | उदाहरण के लिए किसो मकान को अ्रजित करने के लिए विधि 
बनाई जाती है, भर्जत के समय उसका गूल्य तिवत किया जाता है; मूल्यांकन कै 
बहुत से हंग है, भ्र्यात्‌ इंजोतियर द्वारा प्राककश्नन, उसी प्रकार के विक्रयों से 
प्रकड होने वाला मूल्य, किराए का पंजीकरण तथा इसी प्रकार के प्रत्प तरीके । 
प्रल्ग-प्रलग सिद्धाग्तों को लागू करने से प्रलग-प्रलग ततोजे निकन्न सकतें हैं। 
हो सकता है कि एक सिद्धाग्त को स्वीकार करने से झकिर मूल्य निकल्ले ज३ब कि 
दूसरे सिद्धास्त को स्वीकार करने से कप्र मूल्य निकले । तो भी वही ऐसे सिद्धान्त 
हैं जिन पर श्रौर ऐसो रीति है जिसमें प्रतिकर अ्रवधाश्ति रिया जाता है। 
स्पष्ट है कि न्‍्धायालम यह नहीं कह सकता है कि विधि को चाहिए था कि वह 
इस सिद्धान्त को मानती ते कि दूसरे को क्योंकि उसका सम्बन्ध तो मात्र 
पर्याष्तता के प्रदत से है। इसके विपरीत यदि विधि में ऐसे सिद्धाम्त प्रधिकथित 
हों जो ग्रजित सम्पत्ति के साथ या सम्पत्ति के उस समय के जब वहु अजित की 


ु 


ह 


केदाबानत्द भाएतो द० केरल राज्य [श्थ० हेपहे श्रोर मुखओं] बह 


जाती है मुल्य के साथ संगत न हों तो यह कहा जा सकता है कि वे ऐसे सिद्धांत 
गहीं हैं जिनकी कल्पना संविधान के भनुच्छेद 3॥(2) में की मई थी!” 
हैसे मामले में स्रिड्धास्तों की विशिमान्यता की छ/नवीन की जा सकती है। 
ग्रह भी हो सकता है कि विधि में ऐसे प्रतिकर की ध्यवस्था की हो जो 
भ्रवास्‍्तविक हो; जंसे वह लाखों की सम्पत्ति के श्रधिग्रहणा के लिए ॥00 रपये 
को तुच्छ राशि की व्यवस्था कर लता है। उस मासले वो प्रसंग में प्रष का 
सम्धर्य प्रतिकर की पर्याष्तता से नहीं है फ्योंकि वह तो कोई प्रतिकर है ही नहीं। 
जो उदाहरण हमने दिए हैं वे इस प्रकार के माप्रसों के नहीं हैं. प्रौर मी बहुत से 
उशहर्ख हो सकते हैं जिनमें किसी का सुझाव इधर की शोर हो तो हुसरे का 
दूसरी ्रोर । फिस्तु हृतनी बात स्पष्ट है। यदि प्रतिकर अवास्तविक है था यदि 
विहित सिद्धास्त सम्पत्ति के उस हमप के जग वह प्रजित को जाती है गल्य के 
स्राथ संगत ते हो तो यह कहा जा सकता है कि विधा/नमण्डल ने शक्तित के 
वगोग के बढ़ाने कपट ते काम लिया है भ्रौर इंसलिए यह विधि दूषित है। यह 
अनुष्छेद 3। के संरक्षण का उपयोग ऐसी रीति में करना है जेसी कि झनुच्छेद में 
प्रायित नहीं थी ।' (पहुत्व देने के लिए रेक्षांकित किया यया है) | 
अच्यवेसु आसे मासले(!) के विनिदचण से तिकलने वाले सिद्धास्‍्त ये हैं- 
(!) प्रतिकर झे श्रजित सम्पत्ति के मूल्य क। मुताशितर समतुल्य प्रभरिग्रेत है; (2) विहिंत 
सिद्धान्त ऐसे होने चाहिएँ जिनमें प्रतिकर के लिए व्यवस्था क्री गई हो; (3) नियत 
या उपवर्शित सिद्धान्तों के भ्राधार पर अवधारित किए जाने वाले भ्रतिकर की पर्याप्तता 
की जांच स्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है; (4) जो सिद्धान्त नियत किए गए हों वे 
अजित सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के उस समय के जब बहू प्रजित की जाती है मुल्य के साव 
युसंगत होने चाहिएं; (5) नियत किया गया प्रसिकर भ्रयास्तविक नहीं होदा चाहिए 
धोर (6) यदि नियत किए गए सिद्धान्त प्रसंगत हों या यदि दिया गया प्रतिकर 
वास्तविक हो तो स्यायाक्षय को यह शक्ति होनी चाहिएं कि बह उस विधि को शक्ति 
के प्रयोग के बहाने कप से काम लेने के श्राभार पर प्रविधिसान्य घोषित कर दे । 
दूसरा विनिश्चय, जिसका हवाला हमारे सामने दिया गया है, भारत संघ बताम 
पैटल कॉश्वोरेशन भांफ इष्डिया प्लोर एक प्रस्य॒(२) में इस स्यायालय का विनिशश्चय है। 
यह विनिश्चय मुश्य स्यायाधिपति सुर्वा राव तथा भ्यायाधिपति आलत से मिल कर बनी 
झर्ड स्यायपीठ का विनिश्चय है! आूंकि उस विनिए्यय को गुजरात राज्य बचाम 
क्ासतोशाल भंगलवास (3) में इस स्पायालय में उलट दिया है इसलिए उसके निरयाघार 
(रेशियो) के प्रति गिर्देश करमा झ्राबष्यक नहीं है। 
इस प्रकार भ्रव प्लान्तीलाल जले मामले (२) में इस स्थाधालय का बिनिषचय 
हमारे सागने है। यह मामला मुम्बई सगर योजना भप्रधिनिगम, (955 (बॉम्ने दाउव 
स्लातिंग ऐक्ट, 955) के भ्धीन वर योजना स्कीम बनाने के लिए पहमवाबाद को बरो 


है] (965) । एस सी० झार० 684... 
(१) (967) । एस० स्री० ध्वार० 255. 
(१) (969) 3 एस सो० प्रार० 34[(969] 3 दघ वि० प० 753. 
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म्मुन्सिपैलिटी की ओर से भृमि के रूप में कुछ सम्पत्ति के प्र्जन के सम्बस्थ में था । इस 
प्रथिनिदप्त को घारा 53 और 57 द्वारा कुछ सिद्धारतत प्रजित भूमि के लिए प्रतिकर 
के श्रवधारश के लिए नियत छिए गए ये | गुजरात -उच्च न्यायालय ने यह फैसला - किया 
कि ये उपबन्ध बह्म॑ तक अधिकारातोत (अल्ट्रा बायरस) हैं जहाँ तक कि स्थानीय 
प्रा्रिकारी को नगर योजना स्कीम के प्रधीन भूमि श्रत्नित करते के लिए अनके द्वारा 
प्राब्िकृत किया गया है ब्रौर इसी के उपसिद्धास्त (कारोलरी) के रूप में शहर प्रात्ीर 
सुधार नगर योजना स्कीम नं० 5 (स्रिटी वाल इम्प्ूवमेण्ट टाउन प्लानिंग सक्रीय चे# 5) 
को, भो झ्धितियय के श्रषीन प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करते हुए तयार की गई थी, 
अ्रधिकारातीत घोषित कर दिया । इस प्रकार का फैसला देने में उनका विक्षार था कि 
उन्होंने बअवेलु भुवालियर वाले मामले(?) में इस व्यायालय के विनिश्वय का अनुसरण 
किया है। इस स्यायालय को एक संविधात-त्यायपीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के 
बिनिइच्य को उलट दिया । उस मामले में न्यायालय की झोर से निर्णय देते हुए 
स्थायाधिपंति शाह ने श्रनुच्छेद 3।(2) के सम्वर्य में इस स्थायातय के पुराने विनिहचयों 
का दिवाद पुनक्नलोकन किया जिसके पदचात्‌ उन्होंने रिपोर्ट के पृष्ध 365 पर श्रपना 
मत इस प्रकार प्रकट किया-- 

“'संविध्ञान (चतुर्भ संशोधन) अधिनियम, ॥955 द्वारा ग्रनुच्छेद 3। के 
खण्ड (2) में किए गए संशोधन पर फिर से विद्ार किया जाए तो पह स्पष्ट है 
कि विधानप्रण्डत द्वारा निर्धारित श्रथवा निर्धारश के लिए विधानमण्डल द्वारा 
उल्लिखित सिद्धान्त के झनुसार दिलाएं पए अतिकर की पर्याव्तता बाद योग्य 
(जस्टिसिएमल) नहीं है। यथा संझोधित अनुच्छेद 3 (2) के निबरध्रनों का यह 
साफ़ मतल्लत्र हे कि यदि प्रतिकर विधानमण्डल द्वारा निर्धारित किया गया हो 

5 तो संदेय प्रतिकर की रकम वाद योग्य नहीं है क्‍योंकि ऐसे मामले में शुनोतो, 
विधायी शवित्त के दृश्पयोग की बात रहने दी जाए तो श्रतिकर हो पर्याप्तता को 
ही चुनौती होगी। यदि विश्याममण्डल द्वारा नियत प्रतिकर--'प्रतिकर' वाबूद 


सै चाहे फिर उसे प्रतिकर ही ब्यों न कहां गया हो; किसी भी ग्र्थ में प्रतिकर ही 
हो म हो या ऐसा कुछ हो जो बिल्कुल अ्रवास्तविक हो--इस ग्राक्षार पर बाद बोग्य 


स्थायात्यों को यह स्वतंत्रता है कि दें इस बात की जांच कर सके कि क्‍या वे 


सिद्धान्त, जो प्रतिकर निर्धारित करने के ल्लिए विधानमण्डल द्वारा उश्लिखित 
किए गए हों स्वत्वहरण के शिकार बनाए गए स्वामी को मुनासिय प्तिकर नहीं 
दिलाते हैं ? हमारे विचार से ऐसी जांच, संविधान (चतुर्थ संशोधन) प्रेषिनियम 
द्वाथ संविधान में किए गए संगोधनों के पदचात्‌, प्रधिवियमित कापुनों के प्रधीन 
न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। विधानमण्डल द्वारा निर्वारित प्रतिकर 
की मात्रा के बारे में यदि स्यायालय के सामने इस झाघार पर. कि वह पुनाशिबे 


(!) (965) ! एस० सी० आर० 64. 
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समतुल्य नहीं है कुछ नहीं कहा जा सकता है जो प्रतिकर के निर्धारण के लिए 
इह्लिखित सिक्षास्तों को भी चुनोती इस दलील पर नहीं दी जा सकेगी कि उन 
प्विडधान्तों को लागू करने के वाद निर्धारित प्रतिकर मुतरसित्र समतुल्य नहीं है । 
जिस अ्रध्िकार की घोषणा संबिधान में को गई है बह इस ब!त को गारध्टी देता 
है हि सोक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्तित को सम्पत्ति प्रनिव्ायं रूप से लिए 
जाने के पहले उसे प्रतिकर दिशा जाएगा । गारष्टी उस चोज कौ दी गई है जो 
। कानून द्वारा या प्रतिकर के तिर्धारणा के लिए उह्लिक्षित सिद्धान्तों को लागू 
पु करने के बाद प्रतिकर के रूप में निर्धारित की जाती है; दिन्‍्तु इसका यह मतलब 
नहीं है कि कुछ भी जो उल्लिखित सिद्धास्तों को लागू करने के बाद नियत या 
|] निर्धारित किया गया है प्रीर जो प्रयास्तविक है या इस प्रकार का है कि उप 
। कसी प्री बर्ये में प्रतिकर नहीं गाता जा सकता है उसकी भी स्यापालयों को 
पुष्टि करती पड़ेगी क्ष्योंकि ऐसा करता स्वेच्छाचारिता हा ध्राज्ञापत्र देता श्रौर 
सांविधानिक गारष्टी को विफल बना देने काली युवित की इजाजत देवा होगा । 
किग्तु विधानपरण्डल द्वारा विवत या उसे द्वारा उल्लिखित छिद्धान्तों के अनुक्षार 
प्रक्षारित प्रतिकर फो चुनौती देने की इजाजत इस धनिदिचत वी पर नहीं 
दी जा सकती कि वह उचित तथा भुनाशिक सपदुल्य नहीं है । सिद्धान्तों को 
चुनौती इस भ्राधार पर दी जा सकेगी कि वे प्रतिकर के निर्धारण के साथ 
अम्नंगत है न कि इस ब्ायार पर कि उन सिड्धान्तों को लाभ करते के फलस्वरूप 
जो कुछ दिल्लाया गया है बह उचित तथा मुनास्तिब प्रतिकर नहों है ॥ कानून को 
ही ग्ई यह चुनोती कि उसके द्वारा उल्लि्षित सिद्धान्त मुनासिब समतुल्य नहीं 
दिलाते हैं, स्ंव्धिन की इस घोषणा का स्पष्ट अतिकमस्ण करने के बाद ही दी 
जा सकेगी कि दिलाए गए अठिकर की ग्रपर्याप्तता बाद बोभ्य नहीं है ।” (महत्त्व 
देसे के लिए रेज़ांकित किया गया है) 


महाराष्ट्र के महाधिवकता ने बह कहा क्ति थदि इस फ़ैलले को बेंक 

राष्ट्रीयक रण! बाले मामले [धार० प्लो० कू१र बताम भारत संघ (2)] द्वारा प्रप्रत्यक्ष रूप 

का से उलट न दिया भया होता तो प्रवुष्छेव 3।(2) में भोर भ्रधिक संशोधन करमे क। कोई 

| श्रवसर हो न आता | इसलिए यह साफ़ तरह से जान लेना प्रावश्यक है कि इस 

है विनिएचय में सिश्रार्ति सिद्धास्त कोन-कोन ले हैं। इस विनिश्षय में यह बश्त हढ़ता के 

साथ तय फ्री गई है कि प्रतिकर के मतमाने तिर्घारण को श्यायालय विधायी शक्त के 

दुश्पमोश के रूप में ध्रविधिमात्य घोवित कर सकता है । थ्रागे क्लकर इसमें यह भी तय 

६ किया बया है कि निर्धारित सिद्धान्तों को चुतौती हस धधार पर दी जा सकती है कि 

वे प्रथित सम्पत्ति के स्वामी को संदेय प्रतिकर निर्धारित करने के अपोजन के साथ सुसंगत 

नहीं हैं। यदि नियत या निर्धारित प्रतिकर मतमाना या अवास्तविक नहीं है था यदि 

गा निर्धारित सिद्धान्त प्रस्तमत स्रम्पत्ति के भर्जंव या प्रषिग्रहए के प्रयोजन के साथ सुसंगत 
है तो स्शायालय इस बात की जांच नहीं कर सकते हैं कि संदाग्र पर्याष्त है या नहीं। 


(0) (970) 3 एस+ ब्री० झ्ार० 530. . 
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इसके बाद बेंक राष्ट्रोकरण ब्वाला भामला(?) ग्रावा | उस मापले में 
बहुमत को झोर से निरंष स्थायाणिपति झाह द्वारा (जैसे किये तब ये) सुनाया गया था । 
उस निर्णय में उन्होंने शान्तोलाल धंगलदास वाले मामले (२) तथा अन्य मामसों में इस 
न्यायालय द्वास दिए: गए बिनिश्चयों को विस्तार के साथ चर्चा की है! उनका अनिफ्तय 
श्ञांतौलाल वाले माबल्े (१) में प्रधिकषित दिवस का उल्लंघन करना तहों था । 
भनुच्छेद 3[2] के सम्बन्ध में उस विनिशिचय का निर्गवाधार रिपोर्ट के पृष्ठ 598 पर 
देखा जा सकता है। दिद्वान्‌ स्यायाघीश ने यह अऋणिनिर्धारित किया है-- 

“ृक्ञवेलु बाले मामले (२) में मोर झ्षास्तोलाल वाले मामले(*) में] दोनों 
ही विद्यार पढ़तियां जिनका झस्तिम रिष्कष एक ही है, इस विद्वार की पृष्दि 
कस्ती हैं कि प्रतिकर के निर्षारश के लिए विधि द्वारा उल्निलित सिद्धान्त को 
उस दा में चुतोतो नहीं दी जा सकती जिसमें वह प्रतिकर के निर्धारण के साथ 
सुसंग्त है श्लौर कोई माब्यताप्राप्त ब्विद्धास्त है जो प्रतिवायंत: भ्रजित सम्पत्ति 
के लिए प्रतिकर छे भ्रदधारण को लागू हे और वह सिद्धान्त अजित की जाने 
बाली सम्पत्ति का जो वर्ज है उस वर्ग की सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करने के 
लिए उचित है। परी० दावेसु मुदालियर वाले मामन्ने (7) में या झास्तोलाल 
मंगलदाश्न वाले मामले(*) में दिए गए विर्णय को लागू करने पर, यह भधिनियम 
डूमारी समझ से, अ्रविधिमान्य घोषित किए जाने योग्य है क्योंकि वह उन बेंकों 
को, जितका स्वस्वहरण किया गया है, सुर्सततत दिक्मों के अनुसार निर्धारित 
बअ्रतिकर तहीं दिलाता है।” 

भागे चलकर विद्न्‌ न्यावाधीश से वृष्ठ 509 पर श्रपना मत इस श्रकार प्रकट किया-- 

“हम बह नहीं मात सकते हैं कि अ्रजित की जाते बालो सम्पत्ति का 
प्रतिकर निर्धारित करने के लिए संसद्‌ द्वारा उल्लिखित सिद्धान्त निश्यायक 
हैं। यदि यह मंत प्रकट किया जाता है तो संसद्‌ को स्वेच्छाचारिता के साथ काम 
खेले का प्राज्ञापत्र मिस जाएगा भोर बिधायी एक्रिया के दुरुपयोग द्वारा, प्रतिकदे 
के प्रधिकार की संविधानिक गारण्टी का बल गधष्मीर रूप से कम हो जाएगा । 
जो सिद्धान्त वर्लिलित किया जाए बह ग्रजित को जाने वालो सम्पत्ति के विशिष्ट 
बर्ग के लिए प्रतिकर निर्धारित करने की दृष्टि से समुचित होना चाहिए यदि 
बहुत ठे सिद्धास्त उचित हों श्लोर उनमें से एक को भ्रजित की जाने वाली 
सम्पत्ति का यूल्य निर्धारित करने के लिए चुत लिया गया हो तो इस बात को 
चुनौती नहीं दी जा सकतो कि दूसरे सरिद्धान्तों को क्यों छोड़ दिया गया शोर 
वही सिद्धान्त क्यों चुना गया क्योंकि सिद्धान्त के चुनाव को तो संसद्‌ के विवेक 
पर हो छोड़ता होगा।” है 
ऊपर दिए गए उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि इस मामले में भो इस बात 

दर जोर दिया गया कि श्जित सम्पत्ति के लिए भ्रतिकर निर्धारित करने की संसद्‌ को 
डी गई शक्ति कोई मनमानी शक्ति नहीं है। इसके भ्रतिरिक्त प्रतिकर के निर्धारित करने 
ह) (970) 3 एस० सी० घार० 530. 

(+) (969) 3 एस्० सी० श्रार० 34ल्‍[969] 3 उम्र नि० ब० 753. 

(+) (7965) ॥ एस७ सी» प्रार० 64. 
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के लिए जो सिद्धान्त विहित किए गए हों वे उस वस्तु के साथ सुसंगत होने चाहिएं जिसका 
अर्जेन था ग्रधिग्रहण किया जाह़ा है । उसी वितिइचय में यह वात भी सय की गई है कि 
क्या प्रतिकर मचमाने रूप से निर्धारित किया गया है या वया नियद किए गए सिद्धान्त 
असंगत हैं, इन दोनों प्रइनों का स्याबिक पुनविलोकत किया जा सकता है। 


आइए भ्रष हम भ्रनुच्छेद 3। (2) को, जिस रूप में वह है, परीक्षा पूर्व॑निदिष्ट 
विनिद्चयों को देखते हुए करें। पच्चीसवें संशोधन मविनियप के श्रधीन उ्त श्रनुष्छेंद में 
किया गया एकमात्र सारवान परिवर्तन इस प्रकार है-- 
(।) 'ब्रतिकर' झद्द के स्थान पर *'रा्षि' क्ब्द रख दिया गया है, भौर 
(2) एक भौर खब्ड जोड़ दिया गया है जिप्ममें शह कहा गया है “अथवा ऐसी 
पूरी राशि या उसका कोई आग नकद न दिया जाकर झत्यथा दिया जाता है” । 


इस मामले में इस ब्रकार जोड़े गए खण्ड के प्रभाव से हमारा कोई सरोकार नहों 
है । इस विदय में कोई दलीलें तहीं दी गई हैं । हमारा सम्बन्ध तो बस इस दात से है. कि 
“प्रतिकर' वान्द के स्थान पर “राज” अब्द रख देने का बदा त्रभाव हुआ है। प्रभी-यी 
हम देख चुके हैं कि जिन वितिश्चयों का हवाला पहले दिया गया है उनमें "ब्रतिकर” शब्द 
का निवंबन प्रजित सम्पत्ति के मूल्य के “ध्ुतासिब समतुस्‍्य” के रूप में किया गया है ! वह 
संकल्पन्रा घ्व निफाल दी गई है। भौर बातों में इस भनुच्छेद सें कोई तस्दीली नहीं की 
गई है । जैसा वह पहले या बैसा ही भ्रव भी है। हम पहले देख चुके हैं कि इधत स्थायालय 
के विनिदचय ने यह वात हढ़ता के साथ प्रसिनिर्धारित की थी कि श्रनुख्लेद 3। (2) जिस 
रूप पैं चतुर्थ संशोधन श्रधिनियप्र के अघीन संश्ोधिठ किए जाने के बाद था उल रुप में 
उसके भ्रवीन बनाई गई विधि की विधिराम्यवा की परीक्षा करते संम्रय स्यायालय इस 
श्रम की जांच कर सकता है कि क्या प्रतिकर मनमाने रूप से निर्धारित किया णया है भरीर 
क्या वह वास्तविक है। भ्रागे चल झर इन बिनिज्षययों मे यह प्रत्निनिर्धास्त किया कि 
स्यायाजय नियत किए गए सिद्धान्तों को सुसंगति की जांच कर सकते हैं। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि संसद को उन विनिर्चयों का चिणुंयाधारु ज्ञात होगा। यही विधिक 
उपक्षरणा (लीगल ब्रिजम्पश्मन) सो है। इसलिए यदि संसद्‌ का आशय नियत शक्षि की 
पर्याप्तत्ता से भिन्‍न छिसो अम्य टष्टि से किए जाते वासे न्यायिर पुविलोकन (जुडोखचिवल 
रिन्‍्पू) को श्रमाप्स करना हो होता तो उसने झपना धाजय उपयुक्त शब्दों में भ्यक्त किया 
होता । इसलिए बह शान लेना त्ुसंयत है कि उसने, ब्तिकर की संकल्पना को छोड़ कर 
दूसरी सब बातों में इस स्वायालय द्वारा किए गए निर्वेचन को स्वीकार कर लिया है। . 
यह बात कि यही वह रिष्टि है जिसको पच्चीसवां संज्ोषन, अनुच्छेद 3(2) का 
संजोखन करके, हुर करना चाहता है, संशोधित झनुष्छेद की माषा से भी स्पष्ट है। बह 
कहता है कि ऐसी किसी दिधि पर डिसी न्वायालय में इस धाधार पर आपत्ति नहीं की 
जाएगी कि इस प्रकार निषत या प्रवधारित रा्षि पर्वाष्त नहीं है । पर्याप्त राशि क्या है ? 
किसी राक्षि को पर्याप्त तभी कहा जा सकता है जब सम्पत्ति के स्वामी को प्ूरानयूरा 
अतिकर मिल गया हो भर्थात्‌ जब उतते इतती राशि दो गई हो जो श्रक्षित या श्रतिग्रहीत 
सम्पत्ति के मूल्य के वरावर हो भौद यही अर्थ है जो कि 'प्रतिकर' को संकल्पना से इस 


462 उच्चतम म्यायालय निर्णव पत्रिका... 973] 2 उच्च नि* इ० 


भ्यायालय ने लगाया है। इसलिए संक्षेप में कहा जाए तो पच्चीसवें संशोधन हाय जिस 
जांच को धवाद-योग्य (दान-जस्टिसिएबल) बना दिया गया है यह इस प्रदन की जांच है कि 
नियत या निर्धारित रकम क्या अजित था अधिशृहीत सम्पति का बराबर बाला मूल्य 
या 'प्रतिकर' है । 


“राशि” शब्द ऐसा है जो न इस पत्ष की सहायता करता है न उस पक्ष की) 
प्रपने प्राप में उसका कोई साददण्ड नहीं है भ्रौर वह पृर्शात: ग्रामासहीन है । इस प्रभ॑ंग में 
इस खब्द का शब्दकोश बाला श्रथे "कुल रकम या धंक” (सम टोटल शॉर ए फ़ोगर) है। 
हमें इस शब्द का प्रय॑ प्रसंग के प्रतुसार लगाना है। ऐसा करते समय हमें यह बात ध्यात 
मैं रखती है कि प्रनुच्छेद 3(2) झब भो मूल भ्रधिकार है । भहाराष्ट्र के बिद्धात्‌ 
महा धिवकता तथा विद़ात्‌ महासाँखिसिटर की यह दलील नहीं मावी जा सक्षत्ती कि प्रव 
स्वाग्री का भ्रधिकार केवल दहना है कि सरकार जो मी देना चाहे जब भी देता चाहे और 
जैसे भी वेना चाहे यह उसे स्वीकार करे । जो स्थिति इतनी प्रतिश्चित हो उसे श्रधिकार 
ही नहीं माना जा सकता, मूल प्रधिकार की तो कात ही क्या है भौर अतुब्झेद 3(2) 
प्रव भी मूल अधिकार है। 


यह बिश्वास करना कठिन है कि खंसद्‌ का श्वाशय श्रनुक्छेद 3(2) द्वारा 
दिए थए सूल्ष प्रथिकार छो खिल्लोीं उड़ाना भरु था । यह नहीं हो सकता कि लोक श्रयोजन 
के लिए ली गई सम्पत्ति के बदले में “राशि?” पाने के नागरिकों के पूल श्रधिकार का 
संरक्षण करने के लिए भ्रमिप्रेत होने के साथ ही संविधान ने ग|गरिक से बस्तुत: उसका 
सम्पूजे ग्रपिकार ही छीन सिया है । 


मिस्स॑देह रुप से घनुच्छेद 3 किसी “राशि” के लिए किस्ली तागरिक की 
प्रम्पत्ति को प्रजित या अधिरृद्वीत करने के लिए विधातयण्डल को सशक्त करता है। 
इस ब्रनुच्छेद में “राशि” शब्द से कया प्रण्िप्रेत हे? जैसा हम पहले कह चुके हैं. यह 
शब्द मपने प्राप में किसो मावदण्द को व्यक्त नहीं करता है। किम्तु “राशि” शब्द के 
पेकचात्‌ “जो उस विधि द्वारा नियत की जाए या जो ऐसे सिद्धान्तों के भ्रनुसार प्रवधारित 
की जाए भ्रौर ऐसी रोति पे दी जाए ओ उस विधि में निदिष्ट हो" *झौर ऐसी किसी 
विधि परे किसी स्थायालय में इस श्राधार पर अ्रापत्ति नहीं की जाएगी कि इस प्रकार 
तियंत या श्रवधारित राशि पर्याव्त नहों है” शब्द घाए हैं । ् 


यदि “राष्षि” दब्द का कोई मानदष्ड ही नहीं है और राशि वही है णो 
संसद बताए तो उस “राशि” को तिर्धास्त करने के लिए सिद्धास्त विहिंत करने का 
कोई भ्रदन ही नहीं हो सकता है प्रौर ने उसकी पर्याप्तता का पता खगाने की कोई 
गुजाइश हो सकती है। संशोबित नुच्छेद 3(2) के अथीत विधानमण्डलों को इस 
बात की इजाजत दी गई है कि दे या तो “अ्रजित सम्प्लि के बदले में दी जाने वाली राशि 
उियत्र करें या उस राशि के श्रवधघारण के लिए पिद्धास्त निर्धारित करें”। इन दोगों 
प्रानुकल्पिक ढंगों का परिणाम लण्भम्र एक सा हो विकलना चाहिए। यदि निकत सिद्धान्तों 
की .सुध्ंगति का व्य।यिक पुतविलोकत किया जा सकता है, जैसा कि दुर्बनिदिष्द निर्णयों 
को देखते हुए होता ही क्षाहिए, तो हमारी समझ में गह्ढीं भ्राता कि "राधिका 
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निर्धारण, जो ली गई सम्पत्ति के बदले में दिया जाने वाला प्रतिकर ध्वधारित करने का 
आनुकल्पिक ढंग है, स्थायिक पु्नविद्योकत से कैसे प्रपर्णित किया जा सफता है । 


अनुच्छेद 3](2) में “नियत” (फिक्स्ड) श्षब्द यह भ्रर्थ सूचित करता है 
या स्थयंसिद्ध सान लेता है कि कोई ते कोई गावदण्ड या सिद्धान्त होना चाहिए जिसको 
खागू करने के थाद विधानमण्डल राश्षि की तिश्चित हप से संगणना करता हैया उसे 
निर्धारित करता है। बायर की लॉ डिक्शनरी (946) के पृष्ठ 42] एश 'निगत' 
(फिक्स) श्वस्द की परिभाषा इस प्रकार की गई. है--“निश्चित करता; तथ करता। 
इस प्राशय के सांविधानिक उपबन्ध से कि प्रष्िकारियों का प्रतिकर महासभा 
(जनरल प्रसेम्बली) नियत करेगी यह प्रमिप्रेत है कि वह उप नियम को विहित या दियत 
करेगी जिसके प्रनुशार ऐसा प्रतिकर निर्धारित किया जाता है।” [साण्डर कृत क्रम 
खथा बक्यांवाः कानूनी परिमाषा (बर्दस एक्फ फ्रेजेज! लीोगली डिफाइध्ड) जिल्द 2 
पृष्ठ 258 (967) में उद्धृत क्र स्तर हेनलियन प्राइवेट छिमिटेश बरगाम छोही(/) भी 
देखिए| । भूंफि 'मियत' शब्द का यह श्र है इसलिए विधानमण्शल के लिए यह प्रावप्यक 
होगा कि वह या तो उस विधि में ही नियत कर दे ये ग्रस्थथा वे सिद्धान्त बता दे जिनके 
प्राधार पर सम्पत्ति के अ्रजेन या प्रधिप्रहए के खिए राधि नियत करती है। यदि राक्षि 
को सिर्धारित झरने के पहले हंग का यह पर्थ लगाया आता है तो हप्त ढंग में धौर दूसरे 
हंग में कोई धन्तर नहीं होग। जिसके हारा विधानम्ल सिद्धास्तों को निर्धारित करता है 
परौर ऐसे सिद्धान्तों के ध्रनुखार राशि को निर्धारित फरने का काम किसी प्रम्म प्राधिकारी 
के लिए छोड़ देती है। विधानमण्डल घाहै एक तरीका भ्रपनाए या दूसरा, धरनुच्छेद 3 (2)... 
की प्रपेक्षा वही रहेंगी भ्र्थात्‌ यह कि कोई ने कोई सिद्धान्त होने धाहिएं जितके प्राप्रार 
पर वह राष्ति निर्धारित की जाती है। ऐसी राधि या तो विषानमण्झल द्वारा वा 
विधानमध्क्ष द्वारा प्राधिकृत किसी श्रम्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कौ जा सकेगी। 
प्रमु्छैद 3!(2) के अधिकार की वास्तविकता दया है यहू एस पर नि्मर नहीं है कि 
विधानमण्दल ने राशि को निर्धारित करने का पहला ढंग प्रपतायों है या दूसरा । इन दोनों... 
तरीकों मैं कोई भी प्रापसी दिरोध नहीं है। यह सच है कि दोनों ही तरीकों में स्थायिक 
पु्नविलोकस प्रावश्पक रूप से सोभित है क्योंकि उसका विस्तार इतेना नहीं किया था 
सकता कि उसके भ्रस्तगेंस तियत था निर्धारित की जाने वाली राशि की पर्याप्तताकी 
परीक्षा भी प्रा जाए । विरोधी प्रत्यियों की श्रोर से यह माने शिया गया है कि स्थायात्तय 
इस प्रदन की जांच कर सकता है कि क्या नियत की गईं “राज़ि” प्रवास्तविक है। 
इस रियायत से ही प्रकट होता है कि संत्र की ओर से पेश की गई दलील कितभी 
ग्रप्तान्य (अलटेनेवल) है। यह तय करने के लिए कि गियत "रा्ि” प्रवास्तविक है या 
महीं किसी के लिए भी पहले यह भ्रावब्यक होगा कि सम्पत्ति का मूल्य भ्रवधादित क्रिया 
जाए परयोंकि सम्पत्ति का सही मुल्य जाने दिला कोई भी स्यायालय यह नहीं कह सकता है 
'करि नियत “राशि/ श्रवास्तविक है। इसके अतिरिक्त जब श्रनु्छेद 3 (2) यह कहता 
है कि स्वायालम इस मात की जब नहीं कर सकता कि नियत या निर्धारित “राशि” 
वर्याष्त है या गह्ीं, तो उसका प्रभिप्राथ निश्चित रूप से यही है कि देय “राक्षि” का 


(70) (945) 70 डी० एल० बार० 00, 28. 
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निर्धारण, भ्रजित या अधिगृहीत सम्पत्ति के मूल्य के भ्रवक्षारण के लिए सुसंगत पिद्धान्तों 
के भ्राधार पर किया जाता है। पर्याप्तवा का कोई प्रश्न हो नहीं हो सकता, जब तक कि 
संदेय राक्षि, कुछ मानदण्डों के अनुलार, न कि मनसाने ढंग से और सम्पत्ति के मूल्य पर 
ध्यात दिए बिता ही, निर्षारित न कर दी गई हो । 


इसके भ्रतिरिकत, अनुच्छेद 3(2] में सम्पत्ति. के अ्रजंत या भ्रधिग्रहण के 
ब्िए राशि नियत करने या निर्धारित करने के लिए उपवत्थ किया गया है। ग्रभी मी 
राज्य की कार्रवाई को 'पर्जन या अधिग्रहण” (एक्विजिश्त भार रिक्विजिशन) कहा गया 
है, न कि 'ग्रधिहरण' (कॉन्फिसक्रेशत) | इसलिए जो भी ख्िद्धान्त राक्षि छो नियत करने 
यथा निर्धारित करने के लिए हों, ने 'श्रड्ंन या ग्रघिग्रहए' के साथ, न कि 'म्रबिहरण! के 
साथ सुसंगत होने चाहिएं । तिबत की गई या तिर्घारित राशि से यह नहीं प्रकट होना 
इाहिए कि यह कारंवाई भ्रधिहररा की है। राक्षि को नियत या निर्धारित करने वाले 
तिद्धान्त, अ्रजंन या प्रधिग्रहण के साथ घुसंगत उम्री दक्षा में कहे जा सकते हैं. जब कि 
प्रजित या श्रष्रिगृहीत सम्पत्ति के मूल्य के साथ उनका कोई त्ंसंगत सम्बन्ध हो ॥ 


इसके ग्रतिरिकत इस दसील को स्डोकार करने में एक व्यावहारिक कठिताई 

यह है कि “राशि” शब्द का भ्रयोग जिस प्रसंग में हुमा है उसमें उसका कोई मानदप्ड 
हो नहीं है। राष्षि का निर्धारण विधानमण्डसों फ्र्थात्‌ विधातमण्डल के सदस्यों द्वारा 
किया जाना है। कुछ प्रकार की सम्पत्तियों के ग्रन के लिए जब कोई विधि भ्रधिनियमित 
को जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि विधानमण्डस के सदस्य भ्र्यात्‌ हुए एक सदस्य 
जो विधि को बनाने में भाग लेता है वह पहले आएगा झौर प्रथित की जाने बाली सम्पत्ति 
का विरीक्षण करेगा ग्रौर तव उस सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करेगा । इसलिए स्वाभाविक 
है कि संदेय “राशि” का निर्धारण कुछ सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जाना है। यदि 
ऐसो बात है, जो कि हमें मो स्पष्ठ प्रतोत होती है तो यह प्रावश्यक है कि राशि को 
श्रवधारित करने के लिए विधानमण्डल के सामने कुछ सिद्धार्त होगे चाहिएं । इस प्रसंग 
में महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने ऐसी सफाई पेश्ष करने को करोक्षिश्ष की जो हमें न तो 
सन्तोषप्रद मासूम होती हे भौरु न मानने-योम्य । उतका कहना यह था कि हमारी लोक- 
तम्त्र दसगठ प्रणात्री (पार्दी स्रिस्टम) के प्राथास पर काम करता है। सत्ताधारी दल के 
: पीछे विधानमण्डस के सदस्यों का बहुमत होता है। इसलिए बिरोधी दल के सदस्यों को 
यह भालूम करने की कोई जरूरत ही नहीं हे कि प्रलित सम्पत्ति के मूल्य के निर्धारण का 
आ्ाघार क्‍या है। स्त्ताधारो दल हे सदस्थों से मो उस आषार के बारे में, जिसके घनुसार 
मूल्य निर्धारित किया गया है, कहने-सुनने की कोई जरूरत नहीं है। उनके सामने दो ही 
रास्ते हैं या तो वे कैबिनेट या सम्बद्ध मस्त्री द्वारा निर्धारित राशि को स्वीकार करें या 
उस प्रस्थापना को माम॑जुर करें और फिर उसके परिखाम का सामना करें। यदि सही 
स्थिति यही है तो हमारी राय में यह संसदीय लोकहम्त्र का निषेध है । समी सच्चे संसदीय 
सलोफसन्त्रों के समान हमारे सोकतस्त्र का नी आधारु वाद-विवाद तथा विचार-विमर्श के 
सिद्धास्तों पर है। विय्वानमण्डलों में फेसले यथा स्म्मव मसतेतय के झ्राधार 7६ 
किए जाते हैं। हमारे संविधान में एकदल के छासन के सिए कोई उपदन्ध नहीं है जहां 
बिरोध के लिए कोई स्थान नहीं होता है। हमारे संविधान के अधीत- विरोधी दलों को 
बहुत महत्त्वपूर्ण भुझणिका है। विरोधी दलों के सदस्यों को विधियां बनाने में भाग लेने का 


रू 


भप 


भर 
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उतना हो अ्रधिकार है जितता सतस्ताधारी दल के सदस्यों को इसके ग्रतिरिक्‍्त विद्वान 
मसहाधिवकता की यह धारणा यही तहीं है कि सत्ताथधारी दल के सदस्मों का काम 
कार्यपालिका द्वारा प्रायोजित अ्रस्थापनाभ्रों का प्रांख बन्द करके समर्थन करता है। बाद- 
विवाद तया बिचार-विमरें द्वारा हर प्रस्थापना को रूप देने का उसका भ्रषिकार ही नहीं 
अल्कि कत्तंत्य भी है। यदि भरनुक्छेर 3(2) के श्रघीन “राशि” को तिबत करने के प्रष्त 
को कार्यपालिका का झनन्य कृत्य समझा जाता है, तब न केवल स्थायिक पुनविलोकन ही 
समाप्त हो जाएगा, बल्कि सिघानमणाल को भी नियत “राष्षि” की शुद्धता या प्रचित्य 
की परीक्षा करते सा फोई श्रवसर नहीं मिलेगा । णों श्षित इतती संतमानी है उसका 
हास होते-होते हो सकता है कि वह जल्‍दी ही उत्पीड़न के साधन में बदल जाए श्रौर तब 
यह स्म्भाव्यता है कि उसका उपयोग सहवर्ती प्रयोजनों (कोलेटरल परेजेज) के लिए होते 
लगे । झ्क्ति का दुश्पयोग कप से कृग सध्यव हो; इसके लिए हमारे संविधान में रोकथाम 
के उपाय (चेक्स एच्ड शैलेंसेस) फिए गए हैं! हसमें कोई संदेह तहीं' कि महाराष्ट्र के 
भहाधिवकता द्वार। प्रतिपादित सिद्धास्त को झपने संविधान की दृष्टि से पुर्णात! बिजातीय 
(फारेन) समझ कर हमारे विधानमण्डल तथा कैवितेटे सामंजूर कर देंगी। 


यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि प्रवक्‍मत “राशि” का संदाय श्रज्ित 
सम्पत्ति के बदले में किया जाता है तो इसका यह मतलब है कि लो गई सम्पत्ति के मूल्य 
के साथ उप्तका कोई तकंसंगत सम्बन्ध होना चाहिए | यहू हो सकता है कि बहे धणित 
सम्पत्ति का बाजार मुल्य ने हो । सम्पत्ति का बाजार मूल्य विभ्रि्त शक्तियों की 
प्रतिक्रिया से दतता है। हो सकता है कि उसका कोई भी मुतासिब सस्पराध उप्त मिनिघान 
(इल्तेस्टमेण्ट) के साथ न हो जो उसके उत्तरोत्तर स्वासियों द्वारा किया गया है। यह भी 
हो सकता हैं कि झजित सम्पत्ति का मूल्य सोसाइटी द्वारा किए गए ऐसे बिमिस्त ग्रोगदाल्ों 
के कार बढ़ा हो जेसे प्रश्नगत इलाके में राज्य द्वारा किए गए सुधार या पग्रामोण क्षेत्र 
का शहरी क्षेत्र में सम्परिवर्तेत । निस्संदेह राज्य सम्पत्ति के बराभार मूल्य के उतने 
भाग का वितियोजम करके श्रपने पासे रख सकता है जितता उस सम्पत्ति के स्वामियों 
द्वारा किए गए किसी योगदास का फल नहीं है। किसी विशिष्ट मामले में कोई ब्रिशिष्ठ 
“राक्षि” नियत फरने के लिए या दी जाने वाली कीपत के भवधारण के लिए एक वा 
अ्रनेक सुप्तंगत सिद्धाम्तों को प्रपनाने के लिए दूसरे बहुत से सुसंगत भाषार हो सकते हैं । 
एस स्व विषयों में विधायी विशंस इस बात का हकदार है कि उसको ज्यादा वजन 
दिया जाए । स्यायालय का दस प्म्यश्ध में स्पष्ड समाधान कराता व्यचितः परदकार 
का कास होगा कि धिप्ानमण्डल द्वारा श्रपनाएं गए प्राघार का प्रजित सम्पत्ति के मूल्य 
के साथ कोई तकप्ंगत सम्दर्ध नहीं है या यह कि संदक्त की जाने वाली राशि मनमामे ढंग 
सै नियत की गई है था यह कि वह लो गई सम्पत्ति का श्रवास्तयिक प्रतिदात है। जब तक 
सम्पत्ति के मूल्य की संगणना करने के लिए श्रपनाया गया ध्राधार प्रष्वगह भर्जन के साथ 
चुसुंगत है था निर्धारित राधा को किसी पध्ोर भ्राधार पर स्पायोधित ठहराया जा सकता 


.. है, तक तक रयायालय ऐसी कोई जांच तहीं कर सकता है कि नियत या निर्धारित क्री 


जमे वाली राज्ि पर्याप्त है या तहीं। किल्तु स्पायालय इस बात की जांच प्रभो भी कर 
सकता. है कि क्या प्रदनगत राशि मनमाते ढंग से प्रव्धारित की गई है या यहू कि क्या 
यह सो गई सम्पत्ति का ध्रवास्तविक प्रतिदान है ।-न्‍्यायात्रथ इस बात की जी जींच कर 


466 उच्चतम स्यायात्रय विजय पत्रिका. [93] 2 उस० लिं० पे 


सकता है कि कया राशि को भ्रवधारित करने के लिए तिवत सिद्धाग्त प्रनयत प्रजंन या 
श्रषिग्रहण के साथ प्रसंगत हैं। दूसरे शब्दों से कह्ा जाए तो संझोधित भ्रनुच्छेद 3(2) 
के ग्रीन किए जाने वाले न्यायिक पुनविलोरूद का क्षेत्र बहुत है। स्थायालय इस प्रदन 
की जांच नहीं कर सकता कि जो कुछ दिया गया है या संदेय है वह क्या प्रतिकर हूँ। 
वह केवल इसी वात को परीक्षा कर सकता है कि प्ररतत राशि वया मनसाने ढंड से 
नियत की गई हैं जिससे कि वह बिल्कुल भवास्तविक हो गई है या संदेव “राशि” के 
भ्रवधारण के प्रयोजन के लिए लियत सिद्धास्तों का क्या श्रजञित वा प्रधिगृहीत सम्पत्ति 
के साथ कोई तकंप्ंगत सम्बन्ध है । 

यदि ध्ंशोषित श्रनुच्छेद 3](2) का भ्रध॑ उसो प्रकारु लगाया जाता है 
जैसः कि ऊपर बताया गया हैं, तो यह वहीं कहा जा सकता कि सम्पत्ति का अधिकार 
बिकृत या तष्ट कर दिया गया है। हमारे मतानुक्षार संक्ोधित भगुच्छेद 3 (2) व्यक्ति 
के तवा सोसाइटी के हिलों का पूरा-पूरा संरक्षण करता है। इसलिए उसकी पिधिमाम्यता 
को चुनौती नहीं दी जा सकती । 

प्रब हम भनुच्छेद 3(2ख) परु विचार करेंगे । वह कहता है कवि “भ्रनुच्छेद 9 
के सण्ड (।) के उपशण्ड (चल) की कोई बात किस्रो ऐसी विधि पर प्रभाव नहीं इलेगी 
जो खब्ढ (2) में निदिष्ट है।” इस उपबन्ध के भनुषछेद 3(2) द्वारा प्रदत्त 
अबिकार के प्राथ कोई वास्तविक टक्कर नहीं है । भनुष्छेद 3।(2) लोक 
अ्रयोधनों के लिए सम्पत्ति को ग्रतियाय रूप से घ्रजित या प्रबिग्रहीत करने के लिए राज्य 
को स्रशक्त करता है। जब सम्पत्ति लोक प्रयोजन के स्िए प्रजित या अ्रषिगृहीत की 
बातो है तय सम्पत्ति के स्वोमी का सम्पत्ति के घारण या स्यंयन का प्रधिरार प्रवस्थ ही 
समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रनुच्छेद 9() (घ) तथा भ्रनुष्छेद 3(2) के दोच 
कोई विपरीसता नहीं है । ऐसा होने के कारण हकुमात्र सहायता, जो ब्रजित या 
अधिपृद्दीत सम्पत्ति के स्वामी को प्रमुख्छेद 9 के ठप-प्रनुक्छेद (5) के साथ पढित 
अनुच्छेद 9()(थ) से प्राप्त हुई होती, वह इस बात पर बल देते का प्रधिकार मात्र 
होता कि जो विधि अनुच्छेद 3(2) के, जिस छूप में वह प्रपते हाल ही के संशोधन 
के पहुसे था, प्रधीत बनाई गई हो, उसको दोनों ही वातों में श्र्थात्‌ उसको बेकब्जा करने 
में तथा उधकी देय "राहि” निर्धारित करने में किसी युक्तियुक्त प्रक्रिया क। पालन करना 
होगा ॥ एक प्रकार से इन श्रधिकारों को तैसगिक स्याथ के सिद्वास्तों द्वारा दिया 
गया संरक्षण भाप्त है। 

ऊपर बताए गए कारणों से हम पिटोसनरों को झोरु से रखी गई इस्र दलोल 
को सामने के लिए तैथार नहीं हैं कि पच्चीसवें संशोधन अधिवियम, 97] की घारा 2 
अविषिमास्य है। 

इस प्रकार हम प्चीसवें संस्रोघन अधिनियय की थार 3 तक 'हुंच गए 
हैं थो प्रव संविधान में थनुच्छेद 3।ग के रूप में देखो जा सकती है। यह ग्रनुच्छेद, 
अ्रनुच्छेद 39 के खष्ड (ख) या खण्ड (ग) में उस्लिखित तस्‍्दों को विनिश्चित करने के 
लिए राज्य की नीति को प्रमानी बनाने वासी विशि को अधिनियमित करने के लिए ऐसा 
करते समय अनुच्छेद 4, 9 वथा 3 की पूर्ण रूर से उपेक्षा करते हुए, संसद सथा 
स्पानीय विधातमण्डलों को श्शक्त करता है । इसके अत्विरिक्त वह यह भो निर्धारित 
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करता है कि यदि प्रश्नगत्त विधि में यह घोषरा। हो कि वह ऐसो नीति को प्रभावी करते 
के :लिए हैं तो उस पर किसी न्यायालय में इस साथार पर आपत्ति नहीं की जाएंगी कि 
यह ऐसी तीति को प्रभादी नहीं करती हे । उस्त घनुक्छेद का परमतुक बह बविहित करतो 
है कि जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विवानमण्डल द्वारा इताई जाए, बहां भनुच्छेंद 3]ग 
के उपयस्ध उसे तथ तक लाए ते होंगे जब तक कि ऐसो विधि को राष्ट्रपति के विचार 
के ब्लिए रक्षित किए जाने के प९लात्‌ उसकी शानुमति स मिल गई हो । इस भनुस्केद के * 
दो भाग हैं। पहला भाग यह कंहता है कि भनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) या शण्ड (ग) 
में डह्लिखित तत्त्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्री नोति को प्रभावी करने के लिए 
संसद्‌ द्वारा तथा स्थातीय विधानमश्छलों द्वारा प्रधितिममित विधियां इस प्ाघार पर शूल्य न 
सभभी जाएंगी कि वे अनुच्छेद 3 में प्रस्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुष्छेद ।4, 
बनुस्तेद 9 शोर भ्रनुष्छेद 3। द्वारा प्रदत्त प्धिकारों में से किसी से श्रसंगत हैं भ्रथवा 
उसे छोनती या च्यूत्र करती हैं प्रौर हुसरा भाग यह उपबन्धित करता है कि जिस विधि 
में यह घोषणा हो कि वह ऐसी नीति को श्रभावी करने के लिए हूँ, उस पर किसों 
स्पापालय में इस पश्राधार पर श्रापत्ति नहीं को जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी 
नहीं करती । भ्नुक्छेद 39 के सूप्ड (श्र) तथा खण्ड (पु) में विधान का कोई विषय 
बिहित नहीं है । उसमें कुछ ऐसे उद्दे रथ दिए गए हैं जिनको प्राप्त किया जाता है। वर्ग 
उद्दे शयों को प्राप्त करने के लिए ध्रप्नाए जाते थाले ढंग कितने ही हो सकते हैं । "उस 
फष्डों के परदर संघ तथा राज्यों के सामाजिक तथा प्राधिक कार्यों का बहुत बड़ा क्षेत्र 
प्रा जाता हूँ । भ्रगृश्छेद 39 का खष्ड (सर) यह कहता है कि राज्य प्रपमी' नीति का 


* ऐसा संचालन करेगा कि सुनिषिलय रूप से समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व धौर 


जिमंत्रशा इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामुहिक हित का श्र्वोत्तम रूए से साधत हो 
श्रीर उस प्रनुक्छेद का खण्ड (प) यह कहती है कि राज्य भ्रपनी नीति का ऐसा संचालन 


.करेगा कि सुनिदिदत रूप से प्राविक व्यवस्था इस प्रफार चने कि जिससे घत पौर 


उत्पादन-साधनों का एव॑साध।रण के सिए ग्रहितकारी केसप न हो। इन दो उपक्स्पों में 
एक विशेष राजनीतिक दक्षत्र प्रतिपादित है। संविधान के कुछ भ्रभ्य उपयस्धों के साथ 
मिल कर यह उपबस्ध राज्य को (के कत्यातकारी राज्य का निर्मारा फरने का 
निवेक्ष देते हैं । 

निदेशक तस्‍्यों के महत्त्व से कोई. इंकार नहीं कर सकता है। भूल ग्रधिकार 
तथा विदेशक तत्त्व हमारे संविधान का 'पन्तःकरण” हैं। मूल श्रधिकारों का प्रयोजन 
समताप्रिय (इगैसिटेरिपल) सोसाइदी का निर्मार् करता, सोसाइटी के उत्पीड़न या बन्पनों ., 
से सब नागरिकों को मुम्त कराता भौर सबके लिए स्वतंत्रता की उपलब्धि कराना है। 
निदेशक तत्तवों का प्रयोजव कुछ ऐसे ग्रापाजिक भौर झाधिक उर्ृक्य नियत करना है जो 
बंहिसात्मक, साप्राजिक क्रांति द्वारा तस्‍्काल प्राप्त किए जा सकते हों | ऐसी सामाजिक 
ऋत्ति द्वारा! संविधान साधारणजन की प्राधारभूत प्रावश्यकताप्रों को पूर् करना चाहता है 
झौर यह भाहंता है कि हमारी सोसाइटी को रचना बदल दे। उसका डे कम भारतीय 
जनता को निषिश्षत श्रथों में मुक्त कराता है । 

सेबिधान का भाग 4 उस सामाजिक तथा भाथिक ऋत्ति को झाते के लिए 
अनाया गया था जिसको पूर्ति स्वतंत्रता के वाद ही होते को थी। संविधान्‌ का. उद्देश्य 
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कुछ स्वतन्तवताओों की गारष्टी केवल थोड़े से नागरिकों को ही नहों बल्कि सब नागरिकों 
को देना है । संविधान में हमारी सोसाइटी की कल्पना उसके सम्पूर्ण रूव में की गई है 
ग्रौर उसमें विचार इस बात का रक्षा थया है कि सोखाइटो का हर सदस्य प्रत्याभूत 
स्वतम्त्रताप्रों में माय ले । भाग 4 की उपेक्षा करने का मतत्व है संब्रिजान में उपबन्धित 
शक्ति, दाध्ट्र को दिलाई गई प्रा्ाओ्रों तवा उन झादशों की उपेक्षा करना है जिन पर हमारे 
संविधाम का तिर्माण किया गया है । निदेश्षक ठत्त्वों का निष्ठापूर्वक अनुपालव किए बिता 
संविधान में परिकल्पित कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति ग्रसम्भव है। निर्धनता तथा 
अज्ञान में डूबी हुई हमारी ज॑सी सोसाइटी इस वेश के हरु नागरिक की न्यूततम प्राधिक 
प्र।वश्यकताों को पूरा किए बिना भानव प्रपिका रे का फायदा नहीं प्राप्त कर सकती। 
किसी भी सरकार के लिए, जो संविधान के भ्रधीन की मई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करती है, 
यह नहीं कहा जा स्रकता है कि उसने संविधान के प्रति तथा उसकी प्रत्तिबद्धताओं के प्रति 
सिष्ठापूर्भ व्यवहार किया हे । 
इसो प्रकार लोकतस्त्र के श्वाममे उपस्थित उस खतरे को उपेक्षा नहों को जा 
सकती है जो कर्तध्यों पर भ्रध्यधिक यस देने के काररा उपस्थित है।नाजो जम॑नी में 
भोगी गई दास्ण विपत्ति के प्रपने प्रतुभव से एक जमंन सनीषी, कु रेजलर ने यह 
चेतावनी दी है-- 
“यदि ऐसा समकका जाए कि “““ मनुष्य के ये कत्तंव्य 'सोसाइटी' के 
'लोक कल्याण” तथा 'राज्य' के प्रति कतंव्य हैं भौर भ्रधिकारों के साथ यह 
क्षत्ते लगी हो कि उतकी प्राप्ति तभी हो सकेगी जब ये करेथ्य पूरे हो गए हों तो 
यह कत्तंध्य धरधिकारों का समुल विताश्ष कर देंगे। भ्रधिक/रु समाप्त हो लाएंगे 
श्रौर राज्य पूरे न किए गए कर्तव्यों का प्रयोग अधिकारों पर भाड़ फेरने के लिए 
कर सकेगा। किसो मौ प्रधिकार-पत (बिल श्रॉफ राइट्स) को जिसने अधिकारों 
के साथ सोसाइटी या राज्य के प्रति कर्तेब्यों को झर्ते के रूप में जोड़ रखा हो, 
चाहे फिर उसमें मानव -की गरिमा, स्वतन्त्रता, भगवात या किसो मो प्रस्य विषय 
पर कितना ही बल क्‍यों न दिया क्‍या हो, कोई तानाशाह नेता स्वीकार करे 
लैगा। वह अधिकारों को उपेक्षा करता जाएगा श्रौर कर््षब्यों को मतवाता 
जाएगा। 
वास्तव में व्यक्तिगत ग्रधिकारों तथा सायाजिक आावशयकताप्रों के बीच का 
संतुलन बहुत हो नाजुक है। यह प्रवमत: “राज्य” को प्रौर प्रम्त में संविधान तथा 
विधियों के निवेचनकर्ता की हैसियत से स्थायालयों की जिम्मेदारी है । 
हमारे पूब॑जों का, जिन्होंने संविधान की बुनियाद डाली थी, इस सम्बन्ध में 
सफ्धान हो गया था कि मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्त्दों के बीच कोई विपरीतता नहीं 
है। एक दूसरे का भनुपरक है। निदेशक तत्त्वों में वे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जितकी 
पू्ति होगा है और भाग 3 में वे सिद्धास्त विहित किए गए हैं जितके द्वारा उस उद्देश्य की 
पूर्ति की जानी है। हमारा संविधान इस झिद्धान्त को नहीं मानता है कि जिन साधनों 
को अपनाने से 3ई श्यों को पूर्ति हो वही खिद्धान्ल उचित है। विटीक्षनरों के काउम्प्रेस ने 
कहा है कि विदेश्वक तत्वों को पुरा करे में हमःरी असफलता का कारण मूल झ्धिकार नहीं 
है। उनके भ्रनुार यह संविवात नहीं है दिसने हमारा साथ नहीं दिया है बल्कि हम ही 
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हैं जो इतनी उन्नति ब्रहों कर सके हैं जितनी हमसे प्राशा थी । उन्होंने इस बात पर बस 
दिया कि मूल भ्रसिकारों पर प्रहार का तो भात्र बहाता है और जो लोग निदेश्ों का 
पालन करने में असमर्थ रहे हैं या जो विदेशों का पालम करने पर रजामसख्द नहीं थे 
उतके हारा वल्नि का बकरा दू ढने का प्रयास है। संघ तथा राज्यों की प्लोरसे इस 
भारोदों का स़च्डन किया गया है। उतकी झोर से यह कहा गया है किज़ों निर्वचन 
संविधान के भाग 3 के कुछ प्रमुर्छेदों का न्यावालयों ने किया है उसके कारण निदेशक 
तत्त्वों का पालन फरने में राज्यों के रास्ते में आधाएं उपस्थित हो गईं हैं। इस बाद-विवाद 
का मिर्णेय स्थायासथों द्वारा वहीं किया जा सकता । 

इसमें कोई संदेह महीं कि प्रनुच्छेद 3।ग के श्रधीन प्रदान की मई शक्ति 
का मतलव पदि उसी प्रकार लगाया जाए जैसा कि संघ तथा राज्यों की. प्रोर से कहा 
गया है तो इसके परिरणाग्रस्वरूप समता के प्रधिकार, श्रनुच्छेद !9 के अथीन प्रत्याशृत 
सात स्वतम्तताप्रों के श्रधिकार तथा उस व्यक्त द्वारा, जिसकी सम्पत्ति लोक प्रयोजन के 
लिए सी गई है, कुछ तर्कंसंगत प्रतिदान पाने का प्रधिकार बिल्कुल खोखला रह घाएगा। 
अबुक्छेद 3[क को बात ओर है, भ्रनुच्छेद 3]ब वो कुछ विश्विष्ट विषयों तक ही स्रीमित 
नहीं है । उसके भ्रन्तर्मत म्रायव कार्यो का बहुत बड़ा भाग ग्रह गया है। उसके द्वारा प्रदान 
की गई क्व्ति सनसनी शक्ति है। उसका उपयोग सहवर्ती प्रयोजनों के लिए किया जा 
सकता है। उसका उपयोग वाक्‌ स्वातन्‍्त्य की, छा र्तिपूर्कक सम्मेलन को, भारत में सत्र प्रयाघ 
संचर्णा की, भारत के छिसी भाग में नियास करने प्रौर बस जाने की, सम्पत्ति के भजन, 
घारण और व्ययत की, कोई भी वृत्ति, उपजीविका या ध्यापार करने की स्वहन्त्रता का 
राला घोटमे के लिए किया जा सकता है। इस उपबा्ध के प्रधीत प्रदत्त शक्ति सामास्य 
शक्ति है। विधाममण्डल का छोटा से छोटा बहुमत भो लोकतम््र को बिगाड़ देने, यहां 
तक कि नष्ट कर देते के लिए, उस शक्ति का उपयोग कर सता है। उस झक्ति का 
उपयोग इस वेक्ष की एकता तथा भख॑ंडता को निर्वल बनाने के लिए भी किया जा 
सकता' है । इस अनुच्छेद को हमारे संविधान के साथ कोई मेल नहीं है । उसके निहितार्थ 
(इम्पलोकेशसस) बहुत से हैं। पिटीशनरों की इस दलील में बल है कि यह श्रनुच्छेद इतना 
श्वतरमाक हैं कि यह हमारे तंविधान की जढ़ें भी हिला सकता है 

अनुच्छेद 3[ग. द्वारा प्रदत्त क्षक्ति का स्वरूप क्‍या है? दाबा यह किया 
जाता है कि संविधान के भषीन प्रत्माभूत भ्रन्रिकार या अ्रधिरोपित कत्तंब्प को प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से साधारण विधि द्वारा छीन लेने की श्रक्ति, संविधान को भी, उसी सोमा तक 
निराइुत करने की शक्षित है। यदि ताभा रण विधायी प्र क्रिया द्वारा सं विधान संजोधित करने 
के लिए विधावभक्ल को सदावत किया जाता है तो उप्तके हारा भ्रधिनियमित किसी विधि 
का प्रमाव, चाहे उसफा ग्रमिप्राय तंविधास का संशोधन करना ने हो फिर भी यदि बहू 
संविधान के एक या एक से झंघिक उपक्न्धों के साथ प्रसंगत हो तो इस प्रस्ंगतता की 
सौमा तक संविधान का निराकरण हो सकता है| यह बात स्रेक्कॉले बनाम किम(/) 
में जुटीशियल कमेटी के निरांय से स्पष्ट हो गईं है। दुधरे शब्दों में, इस श्रनुच्छेद द्वारा 
अदत्त झक्ति, ऐसे विधान भ्रधिनिय्ित करने के साथ-साथ जो बनुल्छेद की परिधि .में प्राते 
हों संविधान का कुछ झ्रावश्यक बातों में संशोधन करने की भी शक्ति है। यह शक्ति, 


(7) 920 एन सो० 69. 
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प्रनुच्छेद 4, ]9 भ्रौर 3] के भ्रवीन अ्रत्याभूत अधिकारों को, साधारण विधिद्वारा, न 
केवल म्यून करने की बल्कि उन्हें छीच लेने को भी श्वित है । इसके अ्रतिरिकत यह शक्ति 
न कैयले संसद को बल्कि राश्य विधनम५्डलों को भी प्रदान की गई है। 


अनुच्छेद 368 में हस बाल का उपबन्ध विनिर्िष्द रूप से किया गया है कि 
संविधान का संशोधन केवल उसी रोति में किया जा सकता है जो उत्में उपबन्धित है। 
यह सच है कि संविधान में ऐसे उपबस्ध हैं जिनके अधीन संसद्‌ संविधान के कुछ प्रंशों को 
साधारण किधि द्वारा संशोक्षित कर सकती है--देलिए प्रनुच्छेद 2 से 4 तक, 
अनुच्छेद !69, अनुसूची $ का पेरा ? तथा अनुसूनी 6 का पैरा 2] । किस्तु हन 
उपबण्धों में शह ब्रात साफ़ तौर पर बता दी गई है कि इनके श्रधीन ग्रधिनियमित्त विधियां 
“अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समभी जाएंगी ।” 
संविधात में कुछ ऐसे ग्रन्तरकालीन उपबस्ध भी हैं जिवको संसद्‌ विधि द्वारा 
बदल सकती है । श्रनुच्छेद 3॥क् को, थो सबसे पहले प्रथम संणोधत ग्रविनिषम, 
95 द्वारा पुर/स्थापित किया गया था, यदि ग्लग से विचार करने के लिए छोड़ दिया 
जाए तो भ्रनुच्चेद 3 (4) के अतिरिक्त संविधान में कोई मी ऐसा उपबन्ध नहीं है जो 
आग 3 के एक या प्रतेक उपबस्धों का श्रतिलंधन करने वाली विधियां झधिनियणित 
करने के लिए राज्य विधानभण्डलों को. श्रमुज्ञात करता हो । श्रनुच्छेद 3(4) उत विधानों 
के सम्बन्ध में है जो संविधान के प्रवृत्त होने के समय राज्य विधानमण्डलों के सामने 
विचाराधीन थे । उनके विस्तार कह्मों ढक है इस बात से संविधान के निर्माता परिचित 
थे। बह उपबन्ध कुछ जि्ींदारी उन्पूलन विधियों को, जो बिल्कुल तैयारी को हालत में 
थीं, संरक्षण प्रदान करते के लिए अविनियमित किया ग्रथा थां। किम्तु यह बात याद 
रुखने की है कि संविधान के मूल उपबन्धों पर प्रनुच्छेद 368 का कोई नियंत्रण नहीं था। 
मह अमुच्छेद संविधान का बनाया हुप्रा उतना ही है जितना दूसरे अनुच्छेद । प्रनुच्छेद 368 
में विहित प्ररूप तथा रीति वही नही थी जो संविधाव सभा के संचालन को लागू हो। 
अनुच्छेर 368 में दिए यए झरवेश कैवल उन संशोधनों को शागु हैं जो संविधाल में किए 
जाने हैं। संबिधान को संश्ोध्रित करने की झक्ति अनन्य छप से संसद्‌ को दी गई थी, न 
कि किसी अस्य संस्था को । उस शक्ति का प्रयोग करते की रीति स्पष्ट झूपसे विहित 
है। पनुच्छेद 3]ग झपनी परिधि के अन्दर प्रादे वाली विधियों के प्रधिविग्रमस द्वारा 
संविधान को उसी सीम! तक संशोधित करने के लिए राज्य विधानमण्डल तथा संसद को 
जो शक्ति देता है बह बड़ी व्यापक है । दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रणपूर्ति (कोरम) 
सस्यम्धो मियम यदि भंग न हो रहा हो तो ग्रनुच्छेद 3[ग उपस्थित तथा सतदात करने 
बाले सद्ष्यों के साधारण बहुमत से संविधान भंग करने वाली बिधियां ग्रधिनियमित 
करने के लिए राज्य विघानभण्डल तथा संसद्‌ ड़ो चनुज्ञात करता है । 


यह नहीं कहा जा सकता कि ब्रनुच्छेद 3!ग उसी प्रकार का है जंसे 
अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 69, श्नुप्ुवी 5 का पेरा ? तथा अवुसूची 6 का पैरा 2! है। 
इन अनुच्छेदों में से हर एक में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इल अनुच्छेदों के श्रधीन 
पारित विधियों को पनुच्छेद 368 के प्रयोजन के जिए संविधाश्न का संशोधन नहीं समका 
जाना है। इन किधियों से संविधान की झाश्रारभूत विशेषताएँ प्रमावित नहीं हो सकती 
हैं। इसके प्रवर्तम का क्षेत्र बहुत संकीर्रा है। 


्ाः 


+ 


केशधावनर्द भारतो द> केरल राज्य [न्या।० हैगड़े ोर मुखर्जी] 47॥ 


महाराष्ट्र के विद्ञान्‌ महाथिबक्ता ने यह कहा कि अनुच्छेद 3।ग मे वह रोक 
उठा सी हैजो प्रनुच्छेद 4, 9 श्रोर 3! के प्रधीन सज्य विधानभण्डलों प्रौर संसद्‌ 
पर लगाई गई थो। यह सच है कि संविधान में बहुत से ऐसे उपबन्ध है जो संविधान के 
एक म एक॑ इनुच्छेद द्वारा राज्य विधानमष्डलों को तथा संसद्‌ की विधायी श्षवित्र पर 
लगाई गई रौक, को हटाते हैं, उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 5(4), 6(3), 6 (4), 
36(5), 9(2) थे 49(6), 22(3), 22(6), 23(2), 2४(2), 3॥(4) 
3(6) श्रादि | इनमें से हर एक अनुच्छेद, विघानमष्डलों को विधायी शक्ति एरु संविधान 
के एक थे एक उपयम्ध द्वारा, विशिष्ट: उन उपबन्धों द्वारा, जो भाग 3 में हैं, लगाई गई 
रोड़ हटाते है ॥ किग्तु इस बम्घन छो इस प्ररूार हटायते समय अश्रधिनियभित विधि तथा 
अनुच्छेद 3 के बीच किसी प्रकार की टक्कर नहीं होती है.। ऐसी दक्शा में, यह उपवन्ध 
करने का अवश्र कहां है कि अनुच्छेद 3 में भ्रन्तविष्ट किसो बात के होते हुए भी 
अ्रधिनियमित विधि को घून्य नहीं समझा छाएगा | पहले हो उपवर्शित उपबन्धों के अधोन 
बनाई गई विधियां भ्रपतोी श्रकृति से ही ऐसी हैं कि वे संविधान से उसकी छिसी भी 
मौखिक विज्लेषता को छीन नहीं सकतो हैं । उनमें से किसो न किसी का उपाम्तरण मात्र 
कर सकतों हैं। श्नुच्छेद 3।ग बना ही इस आधारू पर है कि इस भनुच्छेव के श्रधोन 
अशभिनियमित विधियों की अनुच्छेद 3 के साथ टक्कर है घोस वे प्रथम इष्टया दून्य हैं। 
अस्यथा उस प्रमुच्छेद में यह उपबन्ध करते का कोई प्रयोजन नहों था कि “अनुक्छेद 3 
में किसी बात छे होते हुए मो, कोई विधि, जो प्रनुच्छेद 39 के खब्ड (ख) या छण्ड (ग] 
में उल्लिखित तत्त्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रमानी फरने वाली 
हो, इस धार पर शुस्य न समझो जाएगी कि वह अनुख्छेद 4, अनुच्छेद 9 या 
अनुच्छेद 3] द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से शसंगत है अथवा उसे छोचती या न्यून 
ऋरती है**” *” ब्रत: यह दलीख स्वीकार नहीं की जा सकती है कि अनुच्छेद 4, 9 
तथा 3॥ द्वारा संघ तथा राज्यों की वियावी शक्ति पर प्रथिरोप्ित परिसीमाएं बहां तकू 
हटा ली गई हैं जहां तक कि अनुच्छेद 3।ग में उपवन्धित है । 
यह सच्च है कि भ्रनुच्छेद :|क के ग्रथीन तथा प्रनुच्छेद 3]ग के अधीन बनाई 
गई विधियों में कोई ८ कोई बातें ऐसो हैं जो मिलती-जुलतो हैं। परचात्‌कबित अनुच्छेद 
का विस्तार, पुर्वकचित अनुर्छेद के विस्तार से कहीं प्रधिक बड़ा है! इन दोनों श्रनुच्छेदों 
के भवीन बनाई गई विधियों को भ्रकृति कुछ-कुछ झिलतो-बुलती हैं। एक दलोल यह दी 
गई कि यदि भनुच्छेद 3]6 हे प्रधीन बनाई गई विधियां,' अनुच्छेद ]4, 9 तथा 3 
के प्रधोन प्रदत्त भ्रधिकारों को छीन लेके या न्यून करने पर मरी, किधिसाण् हैं तो 
धनुष्छेद 5]ग के ग्रघोन बनाई गई विधियां भी इसी कास्श विधिसान्य समक्ी जागी 
आहिएं ! एक दलील यह दी गई कि अब जद कि इस न्यायालय मे अनुच्छेद 3[क को 
विधिमात्यता की पुष्टि कर दी है, हमें काहिए कि हम अनुच्छेद 3प की विश्िमान्धता 
को भी पुष्टि करें। इस प्रसंग में, खेसर बनाम पघारनेट (!) में शुनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम 
कोर्ट के न्यायाधिपति अँ ण्डीज के भिम्नलिखित मत को प्राश्रय लिया गया-- 
“अपनी प्रकृति तथा भाषा की दृष्टि से यह संश्योघत (उन्नीसवां संशोधन) 
ठीक वैसा ही है जैसा कि पन्द्रहवां संशोधन । उनमें से हरु एक के लिए प्रंगीकरण 


ही 66 जप एसेशन 395(5)5258 यू एस० 3. 


472 उच्चतम न्यायालय निरय पत्रिका... [973] 2 उम« लि० प# 


की उसी पद्धति का प्रनुसरण किया गया था। ऐसा नहीं हो सकता कि एक 
विधिमान्य तथा दूसरा श्रविधिमान्य । यह बात कि पन्दरहदां संशोधन विधिमान्य है 
प्राधी शताब्दी पहले से मानी जाती रही है भ्रोर उसके श्रमुसार व्यवहार किया 
जाता रहा है। यह सुक्लाब नहीं भानां जा सकता कि परढ॒हर्वा संझ्ोधन का 
संविधान में समावेश, विधि के प्रनुसार नहीं बल्कि गस्तुतः ऐसे युड़ोराय 
के रूप में किया गया था जिसका विधिमास्यकरण उपमति हारा 
किया गया है।” 


इन उद्धरणों में विधि का कोई सिद्धामस नहीं प्रतिपादित किया गया है। 
उन्नीस्ें संशोधन की बिधिमास्यता की पुष्ट झनेक प्राघारों पर की गई थी, न कि केवल 
इस प्राघार पर कि पखखह॒वें संशोधन को पुष्टि पहले हो बुकी थी । 


अ्रनुच्छेद 3]क के भ्रधीन प्रधिवियप्रित विधियां, प्रपने स्वमाव से ही, उस 
अधिकारों को तिराकरण नहीं कर सकती हैं जो भ्रुब्खेद [4, 9 श्रौर 3। में समाविष्ट 
हैं । ये विधियां ग्रनुच्चेद 4, ।9 श्रोर 3। के भ्रधीन प्रत्याभूत प्रधिकारों का केक्‍्स 
उतता ही प्रतिक्रमशा कर सकती हैं जितना कि उन्हें प्रभावी बनागे के घि९ प्रावश्यक है । 
इसके लिए भावश्यक यह है कि जो विधियां बनाई जाएं वे वही होनी चाहिएं जो 
पनुष्छेद 34क में वर्ित विध।त के विषयों के श्रधोन बनाई गई हों। इसलिए 
अनुच्छेद 4, 9, झोर 3] के ध्रधीन प्रत्याभूत अभिकारों का प्रतिक्रमणा प्रथश्य ही 
प्रासंगिक होगा । यदि यह पता चले की भ्रतिक्रमण बहुत भ्रत्यघिक है, शो इसे प्रवेष 
घोषित किया जा सकता है । इस प्रसंग में, श्रकांदसी पधान बनाम उड़ौसा राज्य (7) में 
इस स्यायालध के विनिज्लय के प्रति निर्देश करना उपयोगी हो सकता है। उससें 
अनुच्छेद 9 (6) (॥) के प्रधोन भ्रविनियप्रित एक कानून प्र्थात्‌ ढे*दु पत्तियों में राज्य 
के एकाधिफार के लिए उपबन्ध करने भालो विधि के एक उपबन्ध की विधिमान्थता पर 
विचार किया जाता था । न्याथालप के धांभने विनिश्वप के लिए जो अश्त अस्तुत किया 
गया वह मह था कि क्या वह विधि श्रनुच्छेद 9()(छ) के अपीन प्रत्याभूत प्रधिकार 
का प्रनुद्चित रूप से प्रतिक्मण कर सकती है । न्यायालय की घोर ते निर्शय युनाते हुए 
न्यायाधिपति गजेन्द्रगइकर (जसे कि वे दब ये) ने इस प्रश्न का उत्तद इस प्रकार दिया-- 


“राज्य के एसाधिकार 'से सम्बद्ध विधि! उक्‍्त विधि में सम्मिलित समी 
उपबस्धों को चाहे एकाधिकार के सृजन के साथ उतका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो या न हो, 
प्रसंग से भ्रपने में झ्ञामिल नहीं कर सकती है । हमारी राय में उक्त श्रभिव्यक्ति का 
अ्रप्रस्वियत एकापिकार के प्रावश्पक सक्षणों से सम्बन्ध रखने वाली एकराधिकार 
बिषयक्‌ विधि के कप में किया जाता दाहिए। यदि राज्य के एकाथिकार की 
सृष्टि करने वाली कोई विधि पारित की जातो है तो स्यायात्य को इस बात की 
जांच करती चाहिए कि उक्त विधि के कोन-कोन से उपबन्ध हैसे हैं जो राज्य के 
एकाधिकार की सृष्दि करने के लिए श्राघारभृत तथा धावहपक हैं । केवल स्न्हीं 
प्रावक्यक तथा झ्राधारभुत उपबन्धों को ही घनुच्छेद 9(6) के पश्चात्व्ती प्रंश 
द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है । यदि रुख्न सधिनियम द्वारा बनाए गए पन्‍्य 


(7) (963) कष्लीमेष्ड 2 एस० सौ» भ्रार ० 69, 
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उपबस्ध इस प्रकार के हों कि वें एकाधिकार के प्ंचालन की द्वष्टि से गोण, 
प्रासंगिक या सहायक हों तो वे उक्त सह के अंतर्गत नहीं प्राएंगे भौर उनको 
विधिमाम्यता के सस्बन्ध में विचार भनुच्छेद 9(6) के पहले वाले श्रेंश के 
प्रधीन किया जाना चांहिए। दूसरे शब्दों में, भ्रनुच्छेद 9(6) में किए गए 
संशोषत का प्रभाव एकाबिकार के सृजनसे सम्बद्ध विधि को संरक्षण प्रदान 
करना है। हसका पर्व यह है कि उस्ती विधि के उपदस्शों को जो ध्रधारभूत तवा 
प्रावदयक हूप से एकासिकार के खुजन से सम्बद्ध हैं संरक्षण प्रदात किया गया 
है। शेष उपब्स्ध, जो प्र/संगिक हो सकते हैं, भ्रनुच्छेर 9(6) के प्रत्चातृवर्ती 
अ्रंश् के प्रधीन नहीं प्राते हैं, इसलिए उनकी श्रनिचरायं रूप से श्रतुच्छेद 9(6) 
के परचातवर्ती प्रंस के श्रषींत नहीं भरते हैं, इधलिए उनको झतिवाये रूप से 
प्रभुछओछेद 96) के पहले भ्र्ध की कसौटी पर खरा उतरा होगा।” 
बैंक भेशनलाइजेशन वाले मामले में पूर्ण स्यासपीठ ने यही सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया था । 
बहुत पहले सन्‌ 95] को बात है जब कि इस स्यायालय ते मुख्य राज्य 
झ्लोर एक भर्य बनाम एफ० एस० बलसारा (!) में यह प्रशिनिर्धारित किया था कि केवल 
इसलिए झि विधि का क्‍प्रधितियमन किसी निदेशक तत्व का पान करते के लिए किया गया 
था, यह नहीं दो सकता कि बहु बिता रोक-टोक मूल प्रषिकारों का ध्रतिक्रमएं करे। 
प्रकादसी प्यान वाले सासरू (?) का निरणयाघार प्रनु्छेद 3(क के प्रधीत बनाई 
गई उसे विधियों के सम्बन्ध में भी स्रमाग रूप से लागू, होगा, जिसमें उस्लेश 
इसी में ब्षित विषयों “के सिए उपबर्ध करते बाल्ली विधियों” का किया गया 5 
है। किसु उस तिर्शयापार को उस दक्शा में प्रभावी रुप में लागू नहींकरिया जा 
सकता है जन हम प्रनूष्छेद 3]ब के ब्रधोन बनाई गई विधियों पर विचार करते 
हैं। प्रनुन्चेद 3]ग का विस्त।र बहुत व्यापक है। उस पग्रनुक्तेद को स्कीम प्रें कोई भी 
प्राधिक या स्ताम्राजिक विधान फिट हो सकता है | इसक्रे ग्रतिरिक्त, स्याधालय इस बाबत 
भी छात्र नहीं कर सकते हैं कि वनाई गई विधियां श्रनुच्छेद 39(श) तथा (०) में 
उपबशित नीति को प्रभावी बनाती हैं या नहीं। पंप तंथा शक्ष्यों की प्रोर से हमें यह 
अताया जया है कि न्यायालय यह देख सकते हैं कि प्रनुन्छेव 3।ग तथा 
शमुच्छेद 39(ज) श्रौर (भ) के प्रचीत यनाई गई विधियों के बीच परस्पर जोड़ने बाला 
कोई सम्कघ (नेकसस) है या नहीं प्रीर जिस बात को जांच करने से भ्यायालयों को 
श्रपर्वाणित किया गया है, वह भ्राश्नयित प्रयोजन का प्राप्ति में विधि की प्रभावशीलता है । 
किस्तु ऐसी प्ाक्ति अपनी प्रकृति से ही बहुत क्षौष्र (टेनुश्रस) है। श्रायद ही कोई ऐसी 
विधि हो जिसके सम्वस्ध में यह प्रम्िनिर्धारित किया जा ग्रके कि श्रनुर्छेद 38 (७) 
और (ग) के साथ उसफ़ो परस्पर जोड़ते पाला कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ भी हो, 
अधिकांश विधियों को ऐसा रूप दिया जा सकता है जिससे यह प्रकक हो कि 
अनुच्छेद 39 (ख) श्रौर (ग) में उल्लिखित उहंदयों को प्राप्त करना ही उनका सक्ष्य है । 
एक बार यह दिखावा कर दिया जाए तो उसके दाद बनाई गई विधिथां हारे संविधान 


(7) (954) एस० सी० भार० 682. 
(४) (963) वष्लीमेण्ड 2 एस्० सी० ब्वार० 69, 707, 
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को जड़ से ही नष्ट कर सकती हैं । मुल्यवात सरॉविधानिक प्रत्यायूतियों को अतिक्रमण 
सामान्यतः इस प्रकार प्ररम्म होता है कि पता नहीं चलता । उसका प्रारस्म प्रच्छे इरादे 
से ही किया जाता है, किस्तु यह प्रयास्न जद एक बार सफल हो जाता है हो ध्रौर प्रधिक 
अतिक्रमण प्राय: होते ही रहते हैं वह भी बुरे इरादे से नहीं बल्कि हो सकता है कि 
अपनाए गए रास्ते की तथा श्राप्त किए जाने के लिए श्राक्षयित उद्देंक्यों के प्रोचित्य के 
सम्यर्थ में पक्का विश्दास्त हो जाने पर ही किए गए हैं, फिर भी हो सकता है कि वे पूर्ण 
रूप से भ्रसांविधानिक हों । प्रोप्राइडरि भाटिकत्त दूंडर्स एसोसिएशन श्लोर कुछ प्रत्य 
बनाम पश्रदर्नी लगरल फॉर कमाए! धोर कुछ प्रम्य (7) में लाई एटकिन ते प्रववा मत इस 
प्रकार स्पक्त किया है -- 
“यह ऐक्ट और ये धाराएं दोदों का ही विधायी इतिहास ऐसा है जो इस 
चर्चा के साथ सुसंगत है। मानतीय न्‍्याया्रिपतियों को इसमें कोई संदेह नहीं है 
कि जिस ऐवठ के वारे में चुतौती दिए जाने पर पता इलता है कि वह 
श्रधिका रातीत (ग्रल्ट्रावायरस) है वह ऐक्ट केवल समय, बीतने से ही विधिमान्य 
नहीं हो जाएगा और त इस सोधा का ग्रन्तिम ग्रतिक्रमण किए जाने तक इस 
सीमा को पोर धीरे-धीरे बढ़ते रहने का इतिहास हो प्रम्तिय श्रतिक्रमणश को 
रोकने में कुछ काम प्राएगा ।” 
जाई एटकिन का यह कहना कि “न इस सीसा का प्रन्तिम अतिकमण किए 
क्षात्रे तक इस सीमा को ओर धीरे-घोरे बढ़ते रहने का इतिहास ही श्रन्तिम भ्रतिकमण 
को रोकते में कुछ काम ब्राएगा” हमारे बतंसान प्रयोजन के लिए भपत्वन्त उपयुक्त है। 
पहले संशोधन प्रधिनियम ते एक विधि के सम्बस्ध में संविधान मंय करने वाली विधियों 
के प्रिनियमन को इजाजत दी; चतुर्थ संक्षोबद अधिनियम ने उस क्षेत्र का विस्तार क्रिया 
प्रौर पांथ विषपों पर प्रनुक्छेद !4, [9, तथा 3! को उपेल्ला करते हुए विधियां बनाने 
की इजाजत विधासमण्डलों को दी। प्रय पच्चीसवें संशोधन ग्रधिनिवप्त ने प्त्त में वह 
स्रोगा भी ठोड़ दी । 

ग्रह नहीं कहा जा सकता कि भनुच्छेद 3ग के ब्रधोव॑ संसद्‌ ने राज्य 
विधासम९छलों को धपनी संशोधत झ्षवित ही प्रत्यायोजित की है श्रोर ऐसा प्रत्यायोजन 
दिध्िमान्य है । श्रनुच्छेद 368 के प्रधीत संसद को प्रदान की पई क्क्षित की प्रकृति ही ऐसी 
है कि वह अ्रत्यप्पोजित नहीं की जा सकती है । यह एक विशेष झकित है जिसका प्रयोग 
संखदू द्वारा प्रतत्य रूप से ग्रोर बह भी ऐसी रीति में किया जाता है, जो धरनुच्छेद 368 
में विद्वित है। राज्य विधानमण्डल ऐसो संस्था नहीं है जो धंसद्‌ के श्रधीनस्ण हो। संसद 
अर राज्य विधानम०"्डस दोतों ही अफने क्षेत्रों में प्रमुत्वचम्पम्त हैं। संहद्‌ भ्रपती बिथायो 
शक्तियां तक--संश्योघत भो क्षक्ति का तो कहना हो क्‍या है--राज्य विधानमण्डलों को 
श्रश्याघोजित नहीं कर सकती है । यह प्रदन कि क्या विधानमण्डल ; भपनी विधायी प्र्वितयों 
का प्रयोग [करने की शक्ति, किसी प्रस्य स्वहस्त्र विधाबी निकाय को दे सकते हैं, 
इनिशिएडिव एण्ड रेफरेण्डम ऐक्ट वाले मामले (?) में अुडिशियलत कमेटी के प्ामसे 


(2) (7934) ९० ही० 30, 37. 
(2) (99) ९० सी० 935, 945. 
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विचारार्थ उपस्थित हुभा वा । उसमें खाइकाउप्ट हालडेन नें घोर कौ तरफ से श्रपना 
निरंय सुनाते हुए इस प्रकार कहा था-- ँ 
४[887 के ऐक्ट (ब्रिटिश नार्थ अ्मेरीकत ऐक्ट) की धारा 92 किसी 
आन्त में विघायी शक्ित उसके विधानमण्डल को झौर केवल उसके विधानमण्डल 
को ही सौंपती है। इसमें संदेह नहीं कि जिस लिकाय के पास अपने को सौपे गए 
विषपों पर इतनी व्यापक पावित हो जितमी कताड़ा में प्रान्तीय बिधातमंण्डल की 
है, वह भपनी हैसियत में कोई भी कमी किए बिला श्रथीनह््थ निकायों (एजेस्सी) 
को सहमत से सकता है, जैसा कि हॉज ब्रताम गययौत(!) में कहा गया है, जिसमें 
बह प्रभिनिर्धारित किया गया था कि ्रोप्टेरियों के बिघानप्रष्डल को टाचससे 
की बाबत वितियम प्रधितिपर्मित करते का प्राधिकार बोर्ड प्रॉफ फमिएतर्स को 
सौंपने का हक है, किन्तु इससे यह श्तलग नहीं निकलता है कि यह विधानमण्डज 
विधान यसाने बाली कोई नई शकित जिसका सृजन उस ऐक्ट द्वारा, जिस पर वह 
अपने प्रस्तित्य के लिए मिभेर है, है किया गया हो, स्वयं प्रपमी सामस्यें से पैदा 
कर सकती है भ्ौर उसको वित्यस्त कर सकती है। मानतीय स्यायाशिपतियों ने 
इससे प्रधिक कुछ नहीं किया है कि उन्होंने इस प्रकार उठने काले सांविधातिक 
ब्रह्यों के महत्व की भ्ौर ध्याम ग्राकपित किया है ।/ 
क्वीन बनाम बुराह (2) याले मामले में जुडशियल कमेटी ने श्पना भत्त इसे प्रकार 
व्यक्त, किया-- ५ 
“झाननीय स्यायाधिप्रति इस बात पर सहमत हैं कि सपरिषद्‌ गवनेर जतरल 
विधि बनाने आसी कोई नई झड्ति जिसका सृजन या प्राधिकरण काउसेल ऐक्ट 
द्वारा न किया गया हो, किसी भी प्रकार के भ्रधिनियमत से भारत में नतो 
पैदा कर सकता है भर न उसे सामान्य विधायी ग्राविकार दे सकता है।” 
हम इज कथनों के श्राथ सादर सहमत हैं । इन उद्धरणों से यह प्र्य॑ 
निकलता है कि मई छबित (संविधान के कुछ उपय्धों की उपेक्षा करने की शक्ति) का 
सृजन करते के लिए भ्रोर राज्य विधानसण्डलों को बहू शक्ति प्रदान करने के लिए संसदू 
सक्षम नहीं थी । यह झ्क्ति झनन्ग रूप से संस्रद्‌ को भ्रदान फो गई थी जिससे वेस को 
एकता भ्रौर झ्लण्डता तुच्छ प्रवृसियों के कारए किसी जोशस्तिप में न पड़ जाए। स्पष्ठ है 
कि संविधान घत(ने वालों की यहू राय थी कि देश का प्रभुत्व, र/ज्य-तंत्र का लोक- 
सत्तात्मक स्वरूप तथा व्यक्तिगत स्व॒तंत्रताएं भली प्रकार सुरक्षित तब रह सकेंगी जब 
संशोषत की बवित प्रतम्य रुप से संसद्‌ के हाथ में रहने दी जाए ! संशोधन की क्तित 
का संसद्‌ को ध्रनन्‍्य रूप से प्रदाव किया जाना संविधान की एक श्राधरभूदर विशेषता है 
श्रौर इसका प्रतिक्रमण प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष किसी भी रूप से नहीं किया जा सकता है। 
श्रतुष्केद 3]क ने इस विशेषता पर छोटी सी चोट लगाई क्रौर जिसकी भोर छ्यान 
महीं दिया गया। उच्च उपबस्थ को प्रद निर्शीतानुधरण के सिद्धास्त (प्रिन्सिपल् श्रॉफ 
स्टेयर डेसाइसिस) का संरक्षण प्राप्त है। यदि हस इन विनिश्चयों को उलट दें प्रोर वह 
संरक्षण छीन में जो बहुत से कामूरों को दिया जा चुका है तो लोकहित की हानि होगी। 


है) (883) 9 ए० जौ० ॥7. 
(7) (878) 3 एम सी० 905, : 
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प्रोग्राइटरि झा्टिकश्स ट्रेडस एसोसिएशन वाले सामले(!) में लाई एटकिन के शब्दों में, शव 
तो 'हृद-बन्दी की रेखा लांधी जा चुको है' श्ौर संविधान की आधारभूत संकल्पनाप्रों के 
सामने ही चुनौती खड़ी है। इसलिए पिछले मामले में श्रईनों की जो उपेक्षा को गई है, 
तथा उनसे बचमे का जो प्रथत्म किया गया है, उसे भ्रच्छी दलील के रूप में स्वीकार नहीं 
किया जा सरता। कद्ोन बनाम किरबी हर कुछ धस्य (?) में मु्य व्थायाधिपति डिक्सन 
ने भ्रपना मत इस भ्रकार प्रकट किया-- 


“इस मामलों ऐ गौर श्ायद कुछ झोर उदाहरण भी उन सामाग्य धारणाप्रों 
का महत्व जो समय की गति से, पुराने मामलों में प्रद् की उपेक्षा या उससे 
कतराते रहने से पैदा हो गई हों भौर उस धारणा्रों को जो प्रश्नगत उपबन्धों 
की विधिमास्यता के सम्बन्ध में स्वीकृत हो चुकी हैं. तिविध्न पड़े रहने दिए जाने 
की हपष्ट वाछवीयंता भी निस्संदेह रूप से बढ़ गई है। इसके साथ हो, स्यायालय की 
इस आंत का बहुत ज्यादा प्राभय लेने का हक नहीं है कि उसके सामने उपस्थित 
जिन मापलों में हो सकता था कि उसके सामने यह प्रहइन बहस या फ़ेसले के लिए 
छठाया जाता, उत भामलों में स्थायालय के किसी मो न्यायाधीश ने ऐसा नहीं 
किया, प्रौर न इसका कि हसके विपरीत प्रमी स्पयाधीझ्रों ने पक्षकारों को 
सोमास्म उपधारणात्रों को स्वोकार कर लिया भर तदतुस।र भागसे का फैसला 
कर दिया | वशपि यह बहुत ही ग्रबांछनीय है कि विधिमास्यता के जिन प्रश्नों 
के बारे में संदेह हो, उनकी उपेक्षा की जाएं, फिर भी तथ्य यह है कि जब तक 
विधि को विनिदिष्द रूप से चुनौती नहीं दी जाती तब तक न्यायालय प्रायः 
बिधिमर्यता को स्वीकार करते हुए ही विनिश्वय करते हैं ।” 
अ्रषटमी पतरण आफ को मसर्वश्य श्रॉफ धास्ट्रेलिया बताय कोन प्रोर कुछ 


अन्य (2) में जुडीशिमरल कमेटी की और से निर्णय सुनाते हुए वाइकाउप्ट साइमररस़ का 
भी मत ऐसा ही था-- 


"इच्तलिए यह पूछा जाता है प्रोर निस्‍संदेह रुप से यह बड़ा विकेट प्रश्न है 
कि क्‍या कारण था कि मुकदमा लड़ते वाले किसो भो पक्षकार ने चौथाई शतारदी 
सके इस स्पष्ठतः भरवेध संघ फी विधिमाश्यता पर श्राक्षेप क्यों नहीं किया | 
प्रलेबजण्डर आसे मामले [(98) 25 सी० एल० प्रार० 434) में ही क्यों 
आपत्ति तहीं की गई? यह कैसे हो गया, बहुमत वाले तथा विधम्मति वलि 
निभेयों में उल्लिखित लगातार कई मामलों मैं बियवा किसी प्रापत्ति के यह माने 
लिया गया कि वे उपबन्ध, जिन पर प्रव प्राक्षेप किया गया है, विधिमास्य हें ? 
बहुमत दाले निणंग से यह स्पष्ट है कि विद्यमान मुख्य स्यायादिषति तथा प्रसव 
न्याथाधिषत्तियों १र, जो उनके साथ सहमत थे, सबसे प्रधिक दवाव इसी बिचार 
का था । इसके विपरीत कुछ हो भी नहीं सकता था। इसके बावजूद वे इस 
हिष्कष पर इस दृढ़ विश्दास के साथ पहुंचे कि संविधान के हाथ संगति को 
ध्यान में रखा जाए तो प्राक्षेपित उपयः्ध की विधिम/स्यता का समर्थन तहीं किया 
जा सकता है। यह बठाना विद्वान स्थायालिपतियों क! कॉम नहीं है कि यदि 


(त937] एज बी० 30. 


(2) 
व 
() 


(956) 94 स्री० एल भार० 295. 
95 सी० एल ब्ार० 529, 547. 


कर 


उ 


केशायानभ्द भारतों ५० क्वेरल राज्य [स्या० हेगड़े ब्रोर मुख] 477 


उसकी विधिमान्यता का न्यायिक भ्रबभारण डीक-्ठोक इसी भ्रइन पर की गई 
पूरी बहस सुनने के बाद पहले ही किया गया होता तथा वह स्याधिक ज़िद्धास्त 
तथा सामान्य घारणाग्रों पर श्राघारित न होता तो परिणाम क्या विल्कुस भिन्न 
होता । दूरगाग्ी सांग्रिधानिक महत्व के विषथों को निर्णीतानुसररण 
का पिलास्त छागू होने के प्रइनन पर उन्हें उकुच न्‍्यायाजय कौ सहायता की 
पझनिकार्य रूप से प्रावायकता होंगी। किन्‍्तु यहां ऐसा कोई प्रदन नहीं है । 
कारण चाहे जो भी हो, जैसे मूल प्रधिनिग्रम में एक प्रत्यक्ष प्रविधिमान्यता 
(पैदेण्ट इनबैलिडिटी) थी जिसको भ्रवेक वर्ष कोई चुनोतो तहीं दी गई, उसी 
प्रकार ऐसी श्रविश्विमास्यता की को उच्च न्यायालय के बहुप्रत का चहां तक 
प्रदन है उमके न्यायाधिपतियों के सापने संतोषग्रद कप में प्रदक्षित कर दी गईं 
है भौर भी क़िशने ही वर्षों से उपेक्षा होती रही है। ऐसे स्पष्ट विश्वास की 
प्रमिश्यक्िस किसी उचित निएय में प्रवश्य ही होनी चाहिए।” 
सह दलील कि प्रनुच्छेद 3!ग को प्रनुष्छेद 368 का संशोधन सपा 
जाए तफंसंगत वहीं है। तात्पयं भी उस्तका यह नहीं है कि उसझा यह ग्र्ध प्मझा जाए। 
इस भ्रनुष्छेद को संविधात के भाग 20 में कोई पान नहीं दिया गया है। इस भनुच्चेद 
को संविफान के संझोधन विषयक एकमात्र अनुच्छेद, प्रनुच्छेद 368 के परन्‍्तुक का भी 


स्थान नहीं दियधा गया है ( श्रनुच्छेद 3(ग यह नहीं बहता है कि उस प्रनुक्तेद द्वारा 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग “पनुच्छेद 368 में प्रस्तविष्ट किसो बात के होते हुए मी” या 
"इस संविधान में किसी बात के होने पर भौ” क्िया जा सकेगा । यह प्रमितिर्षारित करने 
का कोई ब्राधार महीं है कि संसद्‌ का प्राक्षय अहे था कि पनुष्णोद 3ग का प्रवतत 
प्रनुच्चेद 368 के संशोधन के रूप में हो। इस मिदक्ष पर हम पहले ही पहुंच चुके हैं कि 
राज्य विधानम१हलों को संविधान का संशोधन करने की शक्ति नहीं दी जा सकती है। 

सदि भ्रमुख्छेद 3[ए का प्रयोजन कुछ प्राधिक क्षेत्रों में उत्पादन के साधनों 
का नियस्णसा प्रभस्य रूप से या प्रन्यथा सरकार के लिए सुनिष्िचत करना है तो इस 
उद्दे शय की प्राप्ति अनुच्छेद 3(2) के प्रधीत या पतृष्छेर 9(6)(8) के साथ पढ़िय 
प्रमुच्लद 3(2) के प्रधीन विभ्ायी शवित के प्रयोग से मो हो सकती है। इसके विपरीत 
यदि उद्दंहय देश प्ें वर्तमान प्रधिक विपभत्ता को कमर करता है, तो उस उ्दबय की 
प्राप्ति संविधान के प्रधीन विधानमण्डल्रों को प्रदत्त विभिःत श्षक्ितियों के प्रयोग से, 
विध्षिष्टता: फरारोपरा की धदित के प्रयोग से हो सकती है, जिक्षका क्षेत्र सबसे अ्श्िक 
विस्तृत है । इस शकिश का प्रयोग जबता के किसी भी हिस्से के विदद्ध अभेद किए बिता 
ही किया जा सकता है। हमारे संविधान के पोछे क/म करने वतला एक बुनियादी 
सिद्धान्त यह है कि हर शासकीय शक्ति का प्रयोग, जिसमें कार्यंपालिका तथा विधानमण्डल 
दोनों की शक्तियों सम्मिलित हैं, इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे किसी को इस 
विधिसस्मत शिकायत रा श्रवश्॑र न मिले कि उसका भ्रयोग बदनियती से प्रौर वेइनसाफी 
के साथ किया गया है । 

अपर बताए गए कारशों से, हम यह प्रभिनिर्धारित करते हैं कि अनुच्छेद 3]ग 
हमारे संविधान की कुछ प्राधारभूत विशेषताओं के बिनाश की श्रनुज्ना देता है ग्रौर इसके 
परिणामस्वरूप दह शून्य है । 
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ग्रन्‍्त में, हमर उम्तीसरवें संशोषद श्रधिनियम्न, ।972 की बिधिमास्थता पर 
विचार करेंगे। संदिधान के उन्तीसदें संशोषत प्रधितियम के सम्बन्ध में रखी गई दलीलों 
का क्षेत्र वहुत सीमित है। स्रिफे एक ही दलील रखी गई मोर बह यह कि यदि 
अम्दौसवें संशोधन प्रधिनियम के माध्यम से संविधान की तदम अनुसूची में सम्मिलित किए 
गए दोलों अधितियमों में कोई भी उक्वस् ऐसा है जिससे प्रनु्तेद 3]क() (क) की 
भ्रवेक्षाएं पूरी नहीं होतो हैं तो उस उपबन्ध को अनुच्छेद 3] का संरक्षण नहीं 
ब्रप्त होगा । 

उत्तीसवें संशोधन झक्‍्रदिनियम के फ्लह्बरूप, केरल भ्रूमि सुधार (संशोधन) 
अधिनियम, 969 [केरल त॑ष्ड रिकाम्स (प्रमेष्डमेष्ट) ऐक्ट, [969] (969 का केरल 
प्रधिनियम 33) तथा डेरल भूमि सुधार (संशोधन) प्तिनिषम, |97 [कैरल लण्ड 
रिफार्स्स (पमेथ्डसेष्ट) ऐक्ट, 9?]] (।97] का कैरल प्रधिनिदम 25) संविधान 
की नतम श्रतुसूद्दी में मंद 65 तथा 66 के रुप में बढ़ाएं गए ये | नव॒म धनुसूची 
अ्रनुच्छेद 3।ख के साथ जुड़ी हुई है जो इस्र श्रकार है-- 

“अनुफ्देद 3% में प्रस्तविष्ठ उपवंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिता, नव शरतुसूची में उह्लिखित अ्धिनियमों धौर बिनियमों में से भौर 
इनके उपयधों में से कोई इस ब्राधार पर शूस्य वा कभी शूम्य हुश्चा न समझा 
जाएगा कि बह ग्रक्षिनियम, विनिध या उपकत्थ इस भाग के किन्‍्हों डपवरसधों 
हारा प्रदत्त प्रबिकारों में से किसी से प्रसंगत है प्रधवा उसे छीचत/ या स्यून 
करता है, ग्रोौर किसी भ्यायालय या स्यायाविकरए के किसी प्रतिकूल निशंव, 
श्राज्ञप्ति या आदेश के होते हुए भी, उक्त अ्रधितियमों भ्रौर विनिययों में से अरत्येक, 
इसे निरस्त था संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमण्डल की छाक्ति के 
अधीन रहते हुए, प्रवृत धना रहेगा ।” 
पिटीक्षनरों के विद्वात्‌ काउन्सेल ते प्रमुओ्केद 3] को विविभात्यता को 

चुनौती नहीं दी | उसकी विधिमाम्यता को यह न्यायालय बहुत से मामखों में सवीक/र कर 
चुका है। उनकी प्लिर्फ एक ही दलोल थी प्रौर वह यह कि इसके पहले कि नवम श्नुसूची 
में सम्मिलित किसी ग्रचितिधम या अ्रधिनिषा के किसी उपबन्ध को पनुच्छेद 3 
का संरक्षस प्रदात किया जाए, प्रश्तगत झधिविप्रम या उपवस्ध को श्रनुच्छेद 3क के 
किस्ली ते किसी उपवस्ध की प्रपेक्षात्रों को पूरा करता होगा। स्रपती इस दलोल के लिए 
उन्होंने प्रमुष्छेद 3।ख्र के भ्रारस्भिक अब्द “अनुच्छेद 3।क में अस्तविष्ट उपदंधों की 
व्यापकता पर प्रतिकुत प्रभाव डाले बिना” का आश्रय लिया । उन्होंने यह कहा कि यदि 
अनुच्छेद 3[७ स्वतस्त्र उपबन्ध होता श्रौर उसका कोई मी सम्बन्ध धनुच्चेद 3|क के 
साथ न होता, लैसा कि विरोध करने वाले प्रत्यथियों की झोर से कहा गया है, तो उन 
शढ्दों के प्रति विर्देश करते का, जिनका हबाला श्रनुच्छेद 3ज्ल में दिया गया है, प्रबसर 
ही कहां था । उन्होंने अनुच्छेद 3]क और 3।श्ष का इतिहास बताने और यह साबित 
करने की कोशिश की कि दोतों धनुच्छेदों के बोक्त गहरा स्वस्थ है। क्पि इन इलौलों 
में कुछ बच्ध है फिर भी जो विधि के प्रस्द उठाया गया है वष्ट मब कोई प्रतिणीत विषय 
(रैस इसटीगशा) नहीं है। इसका फैसला इस स्थायासय के प्रनेक विनिदचयों द्वास किया 
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जा चुका है प्रौर इस प्रदन को फिर से चर्चा का विषय बसाने के लिए हमें कोई प्रौचित्य 
दिल्लाई नहीं देता । 

बिहार राज्य वताम महाराजाबिशाज धर कामेदवर सिंह धॉफ दरभंगा श्रौर 
कुछ भ्रन्य (2) में श्री सोहय्पा द्वारा भी बैंसी हो दलील पेज को गईं थो जैसी कि 
श्री पालखोबाला ते रख्बी है। स्यायालय की घोर से निर्णय सुनाते हुए घु० न्‍्या० पातज्जलि 
शास्त्रों ने यह कहते हुए वह दलील खारिज कर दी-- 

“किन्तु श्री सोमय्या वे यह कहा कि अनुच्छेद 3ख़ के प्रारस्मिक शब्दों से 
सर्थात्‌ “अनुच्छेद 3|क में प्रस्तविष्द उपचन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल 
अभाव डाले दिता' यह दर्षित होता है कि मवम अनुक्ृत्ी के साथ पढित 
अनुच्छेद 3स में विशिष्ट कानूनों का वर्णन केवल दृष्टास्त स्वरूप है भौर यह 
कि तबमुतार धनुच्छेत 3]स्र प्रविषय में इससे श्रधिक नहीं हो सकता है। इस तर्क 
कै समर्थन मैं भ्राथय उस वितिश्कष्य का लिया गया जो प्रिथ्वी फाउन्सिल ने 
खिचगाथ यनर्ज्री बाले मामले [(१945) एफ० सरी० ध्रार० 95] में सुताया था । 
मैं उ्त दृष्टिकोरा से सहमत नहीं हूं । श्रतुच्छेद 3!ख में ऐसी कोई बात नहीं है 
जिससे यह प्रकट होता हो कि कुछ कानूनों के विनिदिष्ट उल्लेश्त का प्राशय केवल 
इतना ही था कि भ्रनुच्छेद 3क के साम्ाम्य ब्रब्दों के लागू होते का दृष्डाग्त प्रस्तुत 
किया जाए ! झनुच्छेद 3।क्ष का झारम्म जिन शब्दों से होता है उनका श्राशय 
केवल यह स्पष्ड करना है कि भनुख्छेद 3।क को लागू करने में प्रनुब्लेद 3|ल 
पें भ्रम्तविध्ट किस्ती बात के कारश विद॑न्धन न लगाया जाए भ्ौर उन श्षब्दों में 
किसी प्रकार भी यह प्रकल्पित नहीं है कि पूर्ंकक्ति अनुच्छेद या उसमें विनिदिष्ट 
अ्रधिनियप्रों का लागू होता “सम्पदाओं” के श्रजंन तक ही सीमित रखा जाए [” 

बिस्तरेशकर राज बनाम भध्य भ्रवेश राज्य() में पा» महाजन ने भी (जैसे कि ये तब थे) 
यही बात वोहराई है । 
अन्होंने कहा है-- 

“यह दलील दी गई कि प्रमुख्छेव 3] उस तियेध का दुष्टास्त मात्र है जो 
प्रमुचछेद 3% में कथित है और यदि प्रनुच्छेद 3।क लागू नहों हो सकता है वो 
उस श्रनुच्छेद पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए “*' 7 

अनुच्छेद 3]ख के प्रारम्भिक शब्दों हथा मारत रक्षा श्रधिनियम (डिफेन्स 
ब्रोफ इण्डिया ऐक्ट) को घारा 2 की उपधारा (2) के प्रारम्भिक क्षव्दों, भर्थात्‌ 
“अनुच्छेद 3[क में प्रस्वविष्ट उपदस्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव छाले 
बिना” के वीच्र जो समानता है उसके श्राघार पर यह कहा गया कि 
परनुष्छेद 3]खछ, भनुख्छेव 2क का दुष्टान्त मात्र है शोर चूंकि पदचातकथित का 
सागू होना उसमें यथा परिभाषित सम्पदाश्नों तक सीमित है, इसलिए 
अनुच्छेद 3।ख जो उम्री प्रकार सोमित है । मेरी राय में, छ्िबमायथ मगर्णों वाले 
झामले की जक्तियां, उस दलोच का, जो रपी गई है, समर्थन करने के बजाय उसे 


(१) (952) एस० सी० घार० 889. 
(१) (952) एस० सी० प्रा२० 020. 
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काटतो है। भनुच्छेद 3७, अनुसूची में वशित कतिपय अधितियमों को 
प्रनुच्छेद 3।क के उपबन्धों के बावजूद, विविदिष्ट रूप से विधिमान्य धोषित 
करता है, दिग्तु उससे बिल्कुल स्वतंत्र है। इस स्थिति में श्राक्षेप्ित अ्रधिनियमों 
को, जिनके द्वारा ध्राठ मालगुजारो ग्रामों का भर्जन किया गया है, इस झ्राधार पर 
है कि वह संविशन के अनुच्छेद 3(2) के उफ्वंधों का करा भाग 3 के किसी 
अन्य उपबंध का प्रहिलंधत करता है, चुनौती नहीं दो जा सकती है ।" 

हैसा हो मत इस ग्वायालक ते एत० बी० जोओभाई वनाम सहापक कलक्टर, 


बाना प्रार्त, बाना(!) में व्यकतत किया था । उसमें स्थ|यालय की ओर से निरांय सुनाते हुए 
स्यायाधिफति सुर्का राव ने (जैसे कि वे तव दे) यह कहा थां-- 


“विद्वान्‌ महास्थाग्यादी में यह कहां है कि अनुच्छेश 3|क तथा 
अ्रमुच्छेद 3]ख् एक साथ पढ़ें जाने भाहिएं प्लौर यदि ऐसा किया जाए तो 
अगुच्छेद 3!झ्व में केवल ऐसे मामलों का दृष्टास्त मिलेगा तो प्रस्यथा 
अनुच्छेद 3|क के प्रधीन घाते श्र इसलिए जो ग्र्पावियन पंविधान के 
अनुच्छेद 3।ल् का किया लाएगा वही भरनुब्छेद 3]क को भो लोगू होगा। इस 
पर्थाश्बयन का प्राघार भनुच्छेद 3! के प्रारस्मिक शब्दों धर्यात्‌ 'प्रनुच्छेद 3क 
में प्रस्तविष्ट उपबस्धों की व्यापकतर पर प्रतिकूल प्रभाव शाले दिना' को दनामे 
का प्रयास किया गया। हम इस दलील को रहीं मान सकते हैं। “उपब्धों की 
व्यापकता पर प्रतिकृल श्रमाव डाले बिना' शब्द यह बताते हैं कि नवम प्रनुक्षबो 
मैं उह्लिखित प्रद्चिनियमों ग्रोर विनियमों को उस्पुक्ति उस दशा में प्राप्त होती 
जिसमें उनको संबिधान का धनुच्छेद 3]क भी बाग नहीं होता। कदि नंबग 
अनुसूची में हमाविष्ट हर श्रध्विनियम ब्रतुच्छेद 3]क के प्रधीन प्रा जाएगा तो 
यह श्रनुच्लेद व्यथं हो जाएगा । बास्तव में, उसमें उल्लिस्तित कुछ श्रषितिमम, 
जैसे सक्षम श्रनुसूत्री में बढ़ाई गई 4 से 20 तक को म्दें तथा कुछ प्रग्य 
अ्रधितियमों के बारे में यह नहीं प्रतोत होता है कि वे संविधात के 
अनुच्छेद 3]क(2) में वक्ष परिभाषित सम्पदाध्रों से सम्बढ़ हैं! इसलिए हम यह 
अभिनिर्धारित करते हैं कि प्रनुष्छेद 3[0 भनुद्छेद 3)क का कोई नियंत्रण नहीं 
है श्रौर यह कि भ्रनुच्छेद 3]स्व वितिविष्ट कानूनों को ऐसा स्थान प्रदाग करते की 
संविधानिक युक्ति है जिससे उन पर कोई भो प्राक्षेप इस झाधार पर ये किया 
जा सके कि दे ह॑विधान के भांग 3 का ग्रतिलंघन करते हैं''*''! हा 


इस ध्यायालय के भ्ौर भो कई विनिश्चय इस आधार पर दिए गए हैं कि 


अनुच्छेव 3]8 ब्रनुक्छेद 3!क से स्वतन्द्र है। इस प्रश्न को फिर से धर्या का विधय 
बनाया जाए, इसके लिए बहुत विश्वम्ब हो चुका है। इस वात.की परीक्षा कि जो 
अधिनियम उन्तीसवें संशोधस प्रधिनियम द्वारा नव्षम प्रनुसूत्री में शामिल किए गए हैं बे या 
उम्में से किसी में कोई उपयस्ध, क्या संविधान के श्राथारभूत तरबों या स्वाभाविक 
विद्येष्ाधों का निराकरण करले हैं, उस समय की जा सकती है जब उत भ्रधिनियमों की 
विधिपराम्यता की जांच की जाए। 


(7) (965) ] एस० ही० भ्रार 636. 


>> 


न्क 


केप्नबातस्द भारती य७ केरल राज्य [स्या० हेयरे भौर शुखर्णों] | 
पूर्वोक्त कारणों से, हम पिटीशनरों की यह दलोल नामंजूर करते हैं कि 


_उवम भ्नुसूची में किसी प्रधिनियम को सम्मिलित करने के पहले यह भ्रावश्यक है कि बह 
प्रनुच्छेद 3क की ग्रपेक्षाघों को पूरा करता हो ॥ 


परिस्पासस्वरूप, हम यह प्रभिनिर्धारित करते हैं-- 

“(]) प्रनुच्छेद 368 ने जेसा कि वह अपने संशोधत के पहले था, संविधान 
डे एक-एक भ्रनुच्छेद तथा उसके हर माग को उक्त प्रनु्छेद में नियत प्रकूप तथा 
रीति का अनुसरण करते हुए संबोभित करमे को शक्ति संसद्‌ को दी है। 

(2) संविधान के संग्रोश्त, चोबीसयें सं्ोधन श्रघिनियम द्वारा झनुच्छेद 3 
का संशोधन किए जाने के पहले भी, प्रमुच्छेद 3(2) में “विधि” क्षब्द के 
प्रन्तगंत नहीं भाते थे । 

(3) भ्रनुच्छेद 368 के भ्रधोन संविधान को संक्षोधित करने की शक्ति का 
विस्तार बहुत बढ़ा है फिर भी धंविधान के श्राधारभरत तत्वों तथा पूल 
विशेषतापोों को नष्ट करने या तिष्थ्रमाव बनाने की श्षकति उसमें सम्मिलित 
नहीं है । 

(4) त्रोबीक्षवें संझोधन धधिनियम ने संसद को संझ्लोधन करने को श्कित में 
कोई विस्तार गड्ढीं किया है । उसने तो केवल इतना ही किया है कि मूल धनुष्णेद 
में जो भ्म्तविहित था उसे स्पष्ट कर दिया है । भरत: बह विधिभास्य है । 

(5)(क) तब प्रठिस्थावित अनुच्छेद 3(2) सम्पत्ति के भधिकार को 
समाप्त नहीं करता है क्योंकि -- 

(3) एस प्रमुख्छेद के श्रधीव “राक्षि” के ,निर्धारख का प्रजित या 
अधिपृद्दीत सम्पत्ति के मूल्य के स्राव कोई तकंसंबत सम्दन्ध होता चाहिए; 

(7) जो सिद्धान्त निर्धारित किए माएं वे प्रेजित या प्रधिगृंदीत 
सम्पत्ति लेले सम्देय “राशि” को संगशना के प्रयोजन के लिए सुसंगत 
होने चाहिएं ; 

(8) नियत “राज्षि” भ्वास्तविक नहीं होनी चाहिए ; भौर 

(४५) उसका नि्नरिण सतमाते ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। 

(श्र) इस बात का वत्थायिक पुतविलोकत किया जा सकता है कि 
प्रबलगत “राक्षि” क्या मनमाने ढंग से नियत की गई है था क्या वह श्रवास्तबिक 
है या जब प्रक्नगत सम्पत्ति अजित या ग्रधिगरहीत की आती है उस समय उसे 
निर्यारित करने के लिए नियत सिद्धाध्त क्या ग्रजन या भषिप्रहस्य को वस्तु के 
साथ सुसंगत है। किस्तु इसकी कोई झांत्र स्यायालय नहीं कर सकता है कि क्या 
निफ्त या निर्धारित सिद्धास्तों के झाथार पर अवषारित को जाने नाली 
राश्षि पर्याप्त है । 

(6) ५5चीसवें संशोधन अधितियम को छब्ड 2(ख) भी, जिसके द्वारा 
अनुच्छेद 3(2ख) को सम्पिल्ित किया गया था, विधिसास्य है, क्योंकि वह 
संविधान की स्वाभाविक विश्रेषताश्रों को न तो विकृत करता है झोर न ही 
नष्ट करता है। 
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(7?) परच्चोसद संशोधन मशितियम का खच्ड (3), जिसने संविधान में 
अनुच्छेद 3 पुर.स्यापित किया है, दो कारस्पों से श्रविधिमास् है भर्थात्‌ (।) 
खब्ड (3), वहां तक संश्षद्‌ की संझोधतव की झक्ति के परे है जहां तंके कि वह 
प्रश्नगत संशोबन संविधान के अनेक ग्राधा रमूत तत्दों या उसकी मुल विश्वेषताप्रों 
को रष्ट करने को इजाजत देता है। (2) खध्ड (3) नागरिकों के लिए 
प्रत्याभूत कतिपय माववीय स्व॒तस्त्रताओं को, भ्पनी साधारण वियायी शमित 
के प्रयोग से उसी सौमा तक (प्रोटष्टों) संशोधित करने के लिए संसदू तया राज्य 
विधानमण्डलों को सक्षकत्त करता है। 
(8) उस्तीसवां संशोधन विधिमास्य है किन्तु यह बात कि कया वे झ्िनियम, 
जो उस संश्ोचन द्वारा नवम अनुसूधी में शामिल किए गए वे, य। उनमें से किसो 
में कोई उपवन्ध, संबिधात के किसी झाभारसूत तत्थ या उसके सारभूत तत्वों 
को लिराकृत करते हैं, उस समय देखी जामी है जब उन अधितियमों को 
विधिमास्यता की जांच की जाए। 
इस मामले को परिहिथतियों को देखते हुए, हम यह निदेश देते हैँ कि पक्षकार इन 
पामलों में श्रद तक हुए प्रपमे-अपने खत्रों को स्वयं वर्दाश्त कर। 

स्थायाधिषति रे--संविधान चौदौसवें, पचीसदें श्रोर उम्तोसव संशोधत प्रथि नियमों 
की विधिमास्यता को चुनोती दी गई है। संविधान भोदीसवे संझोध्त प्रश्चिनिम द्वारा 
श्रमुच्छेद 368 का संझोघन हुप्रा है। असंक्रोधित प्ररूप में ग्रनुच्छेद 368 में 'इस संविधान 
का संशोधन! तथा किप्त तरह के संविधान संशोधित किया जाएगा, वर्शित है। संविधान 
चोबोसकें संशोधन प्रथिनिश्म में एह प्रधितियमित है कि संसद्‌ उत्त पनुच्छेद में प्रधिकषित 
प्रक्रिया के प्रभुधार हस संविधान के किसी उपयस्थ कह परिबर्त, परिवर्तन या निरसन के 
रूप में संझोघन करने की संविधायो शक्ति का श्रयोग कर सकेगी । इस संशोधन का दूसरा 
भाग यह है कि इस ग्रतुच्छेद की कोई बात 368 के ब्रधीत किए गए एस संविधान के 
किसी संशोधन को लायू नहीं होगी। संविधान परच्चीसवें संशोधन श्रधितियम द्वारा 
अनुच्छेद 3(2) तथा पग्रनुच्छेद 3(2क) को भी संशोधित किया गया है। 
श्रनुच्छेद 3 (2) तथा 3। (2क) को बाबत किए गए इन संशोधतों का प्रभाव दो प्रकार 
को है! पहला यह कि कोई सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजव के लिए ही शोर केवल ऐसी विधि 
के प्राधिकार से ग्रतिवार्यत: ग्रजित या अधिगृहीत को जाएगी जो ऐसी राशि के लिए 
उपबन्ध करती है जो विधि द्वारा नियत को जाए या जो उम्र विधि में विभिदिष्ट सिद्धास्तों 
के प्रनुसार भ्रवधारित् की जाए, उपबन्ध करती है! दूसरा यह कि अनुच्छेद 9 ()(च) 
की कोई बात ब्नुच्छेद 3(2) यें निर्देशित किसी विधि को श्रमावित्त नहीं करेगी 
संविधांत पच्चीसवें संझ्लोबन के द्वितीय भाग द्वारा भनुच्छेद 3]ग जोड़ा गया है भो यह 
अभिनियपित करता है कि अनुच्छेद 3 में किसी बात के होते हुए भी, कोई जिधि, जो 
प्रनुच्छेद 39 के खण्ड (स्र) या खण्ड (ग) में उल्लिखित तस्वों को सुनिश्चित करने के 
लिए राज्य की नीति को प्रमावी करने वाली हो, इस आधार पर शूस्य त समझी जाएगी 
कि वह श्रनुच्छेद 4, अनुच्छेद ॥9 या भनुच्छेद 3। द्वारा प्रदर्त भषिकारों में से किसी से 
प्रश्ंगत है भ्रषवा उसे छीनतो या न्यून करती है; भौर जिस विधि में यह दोषणा हो कि 
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बह ऐययी तीति को प्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी न्यायालय यें हस झाघार पर 
प्रापत्ति नहीं की आएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती ।” संविधान उस्तीसवें 
संशोधन अश्विनियम द्वारा केरल भूमि सुधार संज्ञोधम श्रक्षेतियत, 969 तथा केरल 
भूमि सुधार संझोधन मधिनियस, [9? को संविधान की नवम श्नुसूच्री में जोड़ा गया है। 

अवधारणा के लिए मुख्य भ्रब्न यह है कि क्या संक्षोषन की क्षक्ति 
प्रनुच्छेव 3 (2) के किसो अ्भिव्यक्त परिसीमा के अधघोन है। दूसरा प्रदन यह है कि 
कया संशोधन की श्क्ति पर विवक्षित यः श्रन्तनिष्ठित परिसीसाएं हैं ? क्या बिता श्रपवाद 
के संशोषन की मभिव्यक्त शक्ति के होते हुए इस पर कोई विबज्ञित या प्रश्तरनिहित 
परिसीमा है ? ये प्रशत उठाए गए हैं कि क्या संविधान के सरारभूत्त तत्व संशोक्षित किए 
जा सकते हैं ? गया संविधान द्वारा मूल और गौर तत्वों के बीच प्रश्तर माना गया है ? 
इसको झोन प्रब्बारित करेगा कि सुल तल्य कोन-से हैं ? वह कोन.सा प्राधिकारी है जो 
यह निरय करेगा कि कौन-से तत्त्व पूल हैं। मुख्य श्रदन यह है कि यद्यपि संशोधन में 
संविधान की धक्षित में कोई अ्रपबाद नहीं है फिर भो क्‍या संखोषन की झ्क्ति को कम या 
मिर्बम्धित किया जा सकता है। जनता ने इस संविधान को जनता को ही झात्मागित 
किया है । जनता ने संशोधन की दाक्ति संस़द्‌ को श्रद््त की है। लोकतस्त्र श्रपने 
प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने में जनता के विश्वास भौर सामध्यं तथा जनता का 
प्रतिनिधिश्क करने के लिए प्रतिनिधियों में विश्वास के श्राघार पर चलता है। मानव 
जाति के इतिहास में निरन्तर जो प्रेरक श्वम्ति दूसरे से प्रधिक प्रमावकारी रही है वह 
जनता में विश्वास की शवित है । जनता में विश्वास का धादश्षों ही हमारे लिए सबसे 
प्रधिक सहायक है। प्रीस के हतिहाख्कार ग्रोटे ने कहा था कि सॉविधानिक नेतिकृता का 
विस्तार य केबल किसी समुदाय के बहुमत में है अ्रपितु बह सम्पूर्ण समुदायों में है ग्रोर यही 
स्व॒तम्त्र श्रौर शान्तिमय सरकार के लिए एक अपरिहाय॑ शर्त है। ग्रोटे ने सांबिघानिक 
जैतिकता से ध्ंविषात के रुपों के प्रति स्वोपरि सम्प्रान रखने का प्र्ध किया था जो 
दलगत प्रतिंद्वन्दिता! के बावजूद प्रत्येक नागरिक के हृदय में इस पूर्ण विश्वास के साथ हो 
कि उसकी टृष्टि में संविध।न के रूप जितने प्रवित्र हैं उससे कप्त पविश्र वे उसके विरोधियों 
की दृष्टि में वहीं होंगी। प्रश्न यह है कि 'जिस व्यक्ति ने कान बनाया क्या बह नहीं 
जुनेगा ? या निस व्यक्षित ते भ्रांख बनाई कया वह नहीं देखेगा ? ५ 

वास्तविक प्रन्‍त यह है कि क्‍या संविधान का संक्षोधम करने की कोई शक्ति 
है प्रौर यदि वह है तो क्या उस शक्ति पर कोई परिसीमा है ? इस प्रदव का उत्तर इस 
थातों पर विचार करने पर मिलेगा। पहला यह है कि आई० सी० गोल तांध बनाम 
पंजाब शाज्य (() बाले मामले का सही निरंयाघार भौर प्रभाव क्या है | दूसरा, क्‍या 
इस निरुयाधार को कायम रखना चाहिए। तीसरा, कया संविधान को संशोधित करने 
की क्षक्ति पर कोई परिसोमा है। थौथा, कया चौवीस॒वां संझोघन विधिमान्य छूए से 
अधिनिंगमित किया गया है। यदि यह बात है तो क्या यथा संशोधित अनुच्छेद 368 के 
अधीन उश्त शक्ति पर कोई भ्रन्तनिहित या विवक्षित परिसीमा है। _ 

अनुच्छेद 368 के, जैसा कि वह संविधान चौवीसवे संशोधन प्रधिनियम के पूर्व था, 
श्रघीन संविधात का संशोदत करने का विस्तःर और क्षकिति, विचार के लिए है। 


है) (987) 2 एस सी० आर० 762. 
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दो मुख्य प्रश्न उद्भूत होते हैं । पहुला, यह कि क्या संविधान तथा साथ ही 
संविधान का संशोधन श्नुच्छेद 3(2) के अर्थों के अन्तर्गत हैं। दूसरा, यह क़रि क्या 
अ्रमुर्छेद 3(2) के प्रतिरिकत संग्रोधन करने को शवित पर कोई विवक्षित और 
अम्तिहित परिसतीमा है ) 


ओऔ पालज़ीवाल्ला ने यह दलीत्र दी है कि ब्रसंशोधित श्रनुच्छेद 368 
अनुच्छेद 3(2) के भ्रष्यधीन या । यह कहा गया है कि संविधान का बहु संझोधन 
विधि है ग्रौर इसलिए कोई विधि जो मूल प्रधिकारों का अ्तिकमण करती है, शून्य है। 
यह भी कहा। गया है कि प्रनुच्छेट 368, ब्नुच्छेद [ पर न तो पअभिभावी होता है और 
मे ही बह भ्रष्यारोही है । यह कहा गया है कि अनुच्छेद 3 के भ्रधीव चार वर्जन हैं। 
पहला वर्जन राज्य के विदद्ध प्रधिरोपित किया गया है अर्थात्‌ राज्य की समस्त छकितयों 
को एकात्मकता के विश्द है । द्वितोय, क्िधि के समस्त प्रवर्य इस ब्जंत्र के ग्रग्तयत हैं, 
चाहे वे संगिधायों संशोघन या उपविधियां या कार्यपालक प्रादेश या बधितृचचनाएं हों। 
तृतीय, प्रनुच्छेद 372 के बधौन प्रवृत्त समस्त विधियां या किसी भविष्य की तारीख को 
अवृत्त होने बाली समस्त विधियां या इस वजंत के प्रविषय के पभ्रघोत लाई जाने बाली 
समस्त विधियां। धतुर्, इस वर्णन का प्रभाव विधि को बूस्य कर देता है। 


श्री पांसखीवाला ने यह कहा है कि प्रस्तावना से स्पष्ट है कि संविधान का 
उद्देश्य बुनियादी सानय स्वतस्थताशों को सुरक्षित करना है श्रौर यह गारण्टी उस दशा 
में निर्थक के हो जाएगी यदि वे विधानमण्डल, जिनके विहद्ध इस रष्टी को प्रवरतित 
होना है, उस गारण्टी को निराकृत करने की स्वतरत्षता प्राप्त कर ले । कह कहा गया है 
कि विधि इतनी व्यापक है कि उसके भ्रन्तगंत मामूली विधि ग्रौर संविधायी विश्धि दोनों 
प्राती हैं। संविधान की तृतीय अनुसूची में झपद के दिभिस्न प्ररुपों में “विधि द्वारा स्थापित 
संविधान के अति निर्देश किया गया है। इग्नलिए पिटीशनर ने यह दलील दी है 
कि संविधान स्वयं पूल्ृत: विधि द्वारा स्प/पित किया गया था और प्रत्येक संशोधत को 
प्रभावी होने के लिए उसी प्रकार उसे ब्िधि द्वारा स्थापित होना बाहिए। इस पर बल 
दिया गया है कि संविधायी संशोधन एक विधि है भौर इसलिए भनुच्छेद 3 (2) में 
प्रयुक्त “विधि' शब्द के अन्तगत संविधायी संशोधन आते हैं । 

महा न्यायवादी तथा! श्री सीरवाई ने वह कहा है कि संविधान एक सर्वोपरि 
उच्च विधि है। संविधात का संशोधन संविधायी शकित के प्रयोग द्वारा किया जाता है । 
संशोधन करने की झतित विधायी शक्ति नहीं हे। ब्रनुच्छेद !3(2) में प्रयुक्त विधि के 
श्रन्तगंत वह अधिकारातीत का सिद्धान्त समाविष्ट है जिसके द्वारा संविधान के अघीन 
सधिनियधिस किसी विधि को शुस्ध घोकषित किया जाता है। 


श्ंकरों प्रसाद सिह देव बनाम भारत संघ (१) तया सज्जग सिह बसाप्त 
राजए्शन्र राज्य (*) याले मामलों में इस न्यायालय ने संक्षोषत करने की शक्ति के प्रश्न 
पर बिचार किया था । 


(१) (952) एच्न० स्ी० प्रार० 89. 
(३) (965) ॥ एस० स्री० भ्रार० 933. 
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शक्षरी श्रताद धापे मामले(!) में संविधान प्रश्रम संशोधन अधिनियम को चुनौती 
दी गई थी । मुझ्य दलील यह है कि प्रथम संशोधन जहां क्षक कि इसका तात्पयं संविधान 
के तृतीय भाग द्वारा भ्रदत्त अ्रधिकारों फो छीनवा या स्यून करना है यह ल्रंविधान के 
अनुच्छेद 3(2] के प्रतियेध के धस्तगंत धांता है । पु 

झंकरी प्रसाव थाले मासले (!) में इस न्यायालय का सर्वेसस्मत ध्त यह था छि 
यत्षपि मामूली तौर पर विधि के प्रस्तर्गढ संविधायी विधि मी प्राती है किस्तु मामूली 
विधि जो कि विधाबी शक्ति ढे प्रयोग द्वारा बनाई जाती है तथा संविधायी विधि जो कि 
संविधायी शकित के प्रयोग द्वारा बनाई जाती है, के बीच स्पष्ट सौमाकन है। तश्रतिकुल 
किसी स्पष्ट संकेत के श्रसाव में यह प्रमिनिर्धारित करना कठित है कि संविधान के 
निर्माताप्रों का यह उद्दे ष्य था कि उन्होंने मूल अ्रधिकारों को संविधायी संश्रोघन से 
निमुक्त बनाया है। श्रमुओद 368 के ,निर्वन्थत संसरद्‌ को बिना किसी प्रषयाद के 
संविधान के संज्ञोवत को साधारण रूप से सस्चक्त करते हैं। भनुष्छेद 3 के प्रसंग में यह 
प्रथ है कि अनुच्छेद ।3(2) में प्रसुबत विधि मामूल्ती विधायी शक्ति के प्रयोग से सम्बन्धित 
है त कि संविधाम के संशोधन से । ५ 

संविधान शतुर्ध संशोधन, प्रधिनियम 5 ग्रक्तूवर, 963 को प्रस्तिस्थ में भ्राया । 
संविधाल सन्रहवां संशोधन भ्रधिनिगम. 20 जुम, !964 को प्रभावी हुप्रा था। सभहूवां 
संक्षोधन प्रधिनियम द्वारा एक श्रौर परन्तुक प्रतिश्वापित करते हुए प्रजुच्छेंद 3]क का 
झब्ड () संधोधित हुआ था। एक तया उपसण्ड (क) अनुच्छेर 3 के खषण्ण (2) के 
मूल उपसण्ड (क) के स्थान पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रश्भापित किया गया था । नंबम 
अनुसूची में 44 प्रधिनियम जोड़ों गए ये । सभहवें संक्षोघत की विधिमास्यता को सज्जन 
कह थाले भामले (?) में इस स्यायालय में चुनौती दी गई थी। 

सज्जन सिंह बाले सामले(?) में जो मुल्य दशील दी गई थी पह यह थी कि 
सन्नह॒वे संक्ोपन व्वारा भनुच्छेद 226 में विहित शक्ति के प्रभावित होते को सम्भावना 
है भोर हसलिए यह प्रावश्यक है कि झनुर्छेद 368 के परम्तुक में विशिष्ट प्रक्रिया का 
पनुस्तरण किया जावा बाहिए। सम्रहवां संशोधन प्रधिनियम के आारे में यह कहां गया था 
कि वह उस प्रक्रिया का भनुस रण ने करने के फारश अ्विधिसात्य है। 


सक्जन सिंह वाले भाधले (*) में हस स्पायालय का यहुभत यह था कि श्रनुष्छेद 368 
मैं ह्पष्ड होर प्रसंदिग्ध ूप से संविधान के तगत्त उपबन्धों के संशोधन का प्राशय है । 
परनुच्छेद 3 (2) में अम्रुक्त “विधि” झब्द के बारे में यह प्रमितिर्धारित किया गया कि 
उसके प्रन्तगंत भ्रनुच्छेद 368 के भधीस पारित किए गए संविधान संज्नोधम भ्रधिनियम 
नहीं हैं। यह भी कहा गया कि भ्रनुक्लेद ॥9 थें के मरन्त प्रपिकार खण्ड (2) से (6) तक 
में विनिदिष्ठ हूप में मियम्वित किए जा सकते हैं। यह नहों कहा जा सकता कि संविश्ान 
निर्माताश्नों की यह धारणा. थी कि मुल ब्रधिकार गतिहोन हैं प्रोर उनमें कोई विस्तार 
नहीं किया जा सकता। यह कहा स्रया कि सोक छत तथा प्रभ्य महृश्वपूर्शा बातों को 
ध्यान में रखने की धारणा में, जो कि श्रनुच्छेद 9 के खष्ड (2) से (6) तक का प्राधार 


(!) (952) एस० सी० घ्ार० 89. 


(*) (965) ] एस० सी» ब्रार० 933. 
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है “परिवतेन किया जा सकेगा प्रौर उसमें विस्तार मी किपा जा सकेगा।” बहुमत 
की यह राय थी कि "संविधान तिर्माता मह जानते थे कि संसद्‌ उस दश्चा में उत 
अधिकारों (मृत प्रधिकारों से प्राशय था) को संशोधित करने के लिए सक्षम नहीं हों 
सकती भी जञ्र कि उसे छामाजिक-भाथिक प्रयति भौर देश के विकास के दौरान उलतस्त 
हुई समस्याप्नों का सामना करना पड़ेगा प्रौर उसका वह सप्ताघान श्ोजेगी । 

सज्जन सिह खाले मामले (!) में प्रत्ममत यह था कि उसमें शांकरी प्रसाव बाले 
सामले (१) के सर्वेसम्भत मत के सही होने के बारे में सम्देह प्रकट किया गया था। यहे 
सन्देह दस प्रश्न पर था कि क्या प्रनुच्छेद 268 के प्रधीत प्रावित का प्रभोग करके मूल 
अधिकार कमर किए जा सकते हैं। सज्जन सिंह वाले मामले(!) में प्रत्पमत की राय यह थी 
कि समाज के प्रधिकार सर्वोपरि बनाए गए हैं प्रौर रुम्हें व्यक्तियों के प्रधिकार कै ऊपर 
रखा गया है । किन्तु अल्पमत की यह राप थी कि यद्यपि मूल प्रधिकार प्रनुच्छेद ।9 के 
खण्ड (2) से (6) तक के अधीन विर्वन्धित किए जा सकते हैं किन्तु ऐसे मषिकारों को 
एकदम से हृठाया पा नष्ट नहीं किया जा सकता । 

शोलकनाव बाले सामले(?) में पंजाब सिक्योरिटी श्रॉफ लण्ड देस्योर्स ऐक्ट, 
4953 को इस ग्राधार पर चुतौती दी गईं थी कि वह पूल ग्रधिकारों का ग्रतिकमण करता 
है प्रौर प्रथम संविधान संशोबन शधिनियम, 95।, संविधान श्तुयं संशोधन प्रधिनियम, 
4955 तथा संविधान सत्रहवां संशोधन अ्रेघिनियम द्वारा संरक्षित नहीं हैं। 965 के 
अधिमियम !4 द्वारा यथा संशोधित मैसूर लण्ड रिफाम्स ऐक्ट, 962 को विधिमास्कता 
को भी उन्हीं प्राघारों पर धुनोत्ी दी गई थो। पंजाब का ब्रधिनियम्त तथा मैसूर का 
अधिनियम सदम अनुसूची में जोड़े गए ये। एक ही पक्षकथन था कि यदि सबरइवां 
संशोधन ब्रश्चिनिधम द्वारा नवम अनुसूची में पंजाब भ्रधिनियप्त भ्रौर मैलूर ग्रधिनियम का 
औड़ा जाना विधिमान्य है तो इत दोनों प्रबितियमों को किसी ग्राधार पर प्राक्षेपित 
नहीं किया जा सकता । 

गोलक नाथ घाले मामले (3) में इस न्‍्पायालय के बहुमत का विनिदतरय यह या 
कि संविधान का संशोषय 3 (2) के प्र्थों के ग्रस्तर्गत विधि है। इस निः्कषं पर पहुंचने 
के लिए बहुमत की राय में दो तक दिए गए थे। बहुमत की राय, जिसमें कि सुरुष 
ज्यायाधिपत्ति घुब्बा राव ते निर्शय दिया था, इस प्रकार थी | संविध।न का संगोधत करने 
की झ्ित संविधान के प्रनुच्छेद 245, 246 प्रौर 248 द्वारा प्राप्त की जाती है प्रौर त 
कि प्रगुष्छेद 368 द्वारा । श्रनुच्छेंद 368 केवल प्रक्रिया से सम्बन्धित है । संशोधन एक 
विधायी प्रक्रिय। है। संशोधन प्रनुच्छेद 3 के प्रर्थाग्तग्रंत विधि है। इप्तलिए यदि 
किसी संेक्ोधत से संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदेश प्रधिकारों को छीता जाता है या स्पून 
किया जाता है तो यह धूप है। संविधान प्रथम संशोधन प्रधिनियम, संविधान भरतुर्थ 
अंश्ोधन प्रथिवियम भौर संविधान सत्रहवां संशोधन प्रधितियम मूले भ्रधिकारों के प्रविषय 
को स्यून करते हैं। इस त्योयालम के पूर्ववर्ती विनिश्षयों के श्राबार पर इन संक्रोधन 
अधिनियमों को विधिमान्य घोषित कर दिया गया। भ्विधिमान्यकरणा की भविष्यलक्षों 


है (96) | रस० बी० भ्राए० 933, 
(१) (952) एस० सी० भ्रार० 89. 
(४) (967) 2 एस० सी० झार० 762. 
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श्रभावकारिता के लागू करने के आधार पर यह संशोधन विधिमान्य बचे रहेंगे । संसद 
को इस विनिश्चय (इससे गोलक नाव वाले विनिश्चय का भर है) को तारोरू से संविधान 
के भाग 3 के किसी उपयन्ध को संशोवित करने को क्षक्ति इस रूप में नहीं रहेगो जिससे 
कि मल श्रधिकारों को छीना जाए या उन्हें स्युत किया जाए। संविधान सत्रहनां 
संक्ोघन ब्रशिनियम प्रभावी है। इसलिए पंजाब भ्रधितियम श्रौर मेघूर भ्रधितरियम को 
खुनौती नहीं दी जा सकती है। 

बहुमत से सहमति रखने वाले म्थायांधिपति हिंदायतुल्ताह का सत मह था। 
मूल भ्रधिकार संसोधन करने की श्रक्रिया से उस दशा में बाहर है जबकि संशोधम उनमें 
से किसी श्रध्िकार को व्युत करना चाहता है या छीनना चाहता है। चूंकि प्रथम, अतुर्थ 
और सत्रहवां संशोधन झविनियम सम्पी श्रवलि को उप्ति के कारश संबिधात 
का भाव हो चुके हैं इसलिए इनको चुनौतो नहीं दो जा. सकती। इस संविधान 
संझोधन ग्रषितियमों में सन्रहवां संशोवन प्रष्चितियम के लिए प्राधिकार प्रग्तविष्ठ है। इस 
विनिश्चय की तारीख पर, उस मूल श्रधिकारों का जैसे कि ये मूल भषिकार है, कोई 
प्रतिफ॒मरा तक तक भर्ेध श्रौर भ्रस/विधातिक होगा जब तक कि यह ,सांधारणतपा ! 
भाग 3 तथा विशविथ्टतया भनुर्केव 3(2) का पालत नहीं करता । मूल झथिकरारों को 
'्यूत करने या उन्हें छरीतने £ लिए संविधान-स्रमा को बुलाना पड़ेगा । पंजाब प्रधितियम 
प्रौर मैथूर भ्रथिनियम इस कारण विधि माम्प नहीं हैं कि दे संविवान की तवम प्रनुसूची 
में जोड़े गए हैं प्रपितु इसलिए कि वे प्रतुच्छेद 3क तथा राष्ट्रपति की अनुमति 
द्वारा संरक्षित हैं। 

दो मंत्र जो बहुमत के पक्ष में थे उनके भी यही मिष्कर्ष थे कि संविधान का 
संक्ोषन प्रनुल्छेद 3(2) के प्रषान्‍्तिमेत विधि होते के कारण उस दक्षा में 
असाविधानिक होगा जबकि ऐसा संशोधन किसी मूल भ्रविकार को न्यूत करता है । प्रभु 
बहुमत के मत श्वार इस बाबत कोई अ्रम्तिम रास भ्रभ्रिव्यक्त तहीं की गई कि क्या 
प्रषक्षिष्ट क्षवित का भ्रयोग करके था चए संविधाक बताने के प्लिए था उसमें मूलभूत 
प्ररिबतन करने के लिए संविधान-स्रमा बुलाकर संधद्‌ मूल भ्रधिकारों को म्यूत कर सकती 
है । बहुमत के मत से सहमति प्रकट करने वाले मत में यह भ्रमिनिर्धारित किया गया था 
कि संविधान-सभा ब्रुलाकर धनुच्छेव 368 को उपयुक्त रूप से संशोधित करके मूल 
भ्रष्िकार न्युत किए जा सकते हैं । बहुमत से सहयति प्रकड करने वाला मत बह था कि 
सूची ] फी प्रविष्टि 97 के भ्रवीत विधि पारित करके संविधान-सभा बुलाई जा सकती 
है भोर तश्पश्चात्‌ वह संविधान-स्रमा मूल अधिकारों को स्यूब करने या छीनने के 
लिए सशक्त होगी ? ध 

गोलक नाथ वासे मामले (!) में रू: विद्वान्‌ स्थायाघौश्ञों के बहुमत के मुकासले में 
पांच विद्वान्‌ स्यायाघौक्षों का भ्रस्थमत जो तीन निर्णयों में प्रभिव्यक्त किया गया था, इस « 
प्रकार है। 


न्यायाधिषति बांचु ने भपनो झोर से तथा दो सहमति प्रकट फरवने पाले 
विद्वान न्यायाधीक्षों की भोर से यह कहा बा--अनुन्छेद 368 में संविधान का संशोधन 
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करने को झ्षक्ति तथा उसके लिए प्रकिया दोनों शम्तविष्ट हैं। यह समझता कठिते है कि 
संसद की ग्रवश्िष्ट शक्ति संविधान के संशोधन को लागू होगी जबकि संशोधन की प्रक्रिया 
यह है कि राज्यों द्वारा संश्रोवन का अनुसमधंन किया जाए ॥ जब कि संविश्वान का एक 
सम्पूर्णा माग संझ्ोवन के लिए रख्य गया है । यह श्रथिक घोचित्यपूर्ण होगा कि 
अनुच्छेद 368 को इस छप में पा जाए कि उसमें संज्ोधन करने को झक्त ग्रस्तविष्ट है 
क्योंकि प्रनुच्छेद 348 में का सूचो ] को किसी प्रविदिट में संशोधन का कोई बिविदिष्ट 
उल्लेख नहीं है । संविधान एक मूल बिब्रि हे बोर कोई ऐसी पग्रभिव्यक्त शक्ति के बिना 
विधायों क्षत्रित संविधान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती 4 विधायी ब्रश्वतिषम संविधान 
द्वारा प्रदत्त बाकित के श्रघीव पारित किए भहते हैं । प्रनुच्छेद 245, जो भारत के सम्पूर्ण 
राज्य-क्षेत्र बा उसके किसी भाग के खिए विधि बचाने को झक्ति प्रदत्त करता है, इस 
संविधान के उपयः्धों के श्रध्यधीन है । लेकिन यदि सूची | सें अवश्विष्ट प्रविष्टि के साथ 
प्रद्त श्रनुच्छेद 248 में संझ्ोधन को शक्ति है तो उस शक्ति का प्रयोग संविधान के 
अध्यक्ीन करना पड़े म! योर वह उस संविदान को परिवर्तित नहीं कर सकता जो पूल विधि 
है। यह (इस कारण है कि संविधान के भ्रवीन मूल विधि तथा विधायो क्षक्ति के दोच प्रन्तर 
है। यह संशोचन की झक्ति उस अदशिष्ट प्रविष्टि में नहीं पाई जा सकती जो कि संविधान 
के अधीन विधि बनाने की झस्ति है । 


अनुच्छेद 368 उसमें उपबन्धित प्रक्रिया हे अध्यधीत संविधान के किसी 
उपबन्ध को संझोधित करने के लिए संसद्‌ को शकित प्रदत्त करता है। यह श्रसम्मव है कि 
सुधार को किसी विचारधारा को संशोधन की धारणा में लागू क्या जाए । “संझोधत” 
अज्द को इसका पूर्ण अर्थ दिया जाता चाहिए । इसका झर्य यह है कि संशोधन द्वारा 
कोई मी बिछ्यमान संविधान या विधि परिवर्तित कौ जा सकती है । यह परिवर्तन 
किसी विद्यमान उपबच्ों में परिवर्धंक के रूप में किया जा सकका है या विद्यमान उपवम्धों 
के परिवर्तद के रूप में या उसके स्थान पर दूसरे उपबस्धों का श्रतिस्थापन या कुछ उपब्धों 
को विह्कु्न निकाल करके किया जा सकता है | संविधान के माय [६ के अ्रष्याय | के 
भवीन प्रदेश शक्तियों के प्रघीन किया गयह संबिघात का संग्रोघन एक मामूली विधि नहीं 
है श्रौर इसलिए बह गनुच्छेद 3(2) के अ्रषीन तहों हों सकतो । यह झ्राइ्ष्य 
की बात है कि अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त शक्ित को प्रनुष्छेद 3(2) में प्रयुक्त “विधि' 
शब्द के ऐसे नियंधन हारा परिस्तीमित कहा यया है कि उसके अन्तगंत संडिघायी विधि 
भो झाती है | किसो शक्ति के दुष्पयोग को बात सम्भावना की उस क्ष्रित के भ्रह्तित्व की 
ब्राबत प्रइन पर विचार करने में कोई सुसंगति नहीं है। संश्रोषन की ब्क्ति 
सुरक्षा के रूप में रखो गई है जो एक बड़ी सीमा तक मु दिकास के लिए तथा हिस्रक 
क्रांति को ग्रनावश्यक बनाते के लिए उपवम्ध करतो है ? 


अल्पमत का ख्रमर्धंत करते वाले दो मत इस प्रकार थे । न्यायाधिपत्ति 
अछावत से ये निष्कर्ष निकाले थे । अनुच्छेद 368 को सादा से संशोधन की शक्ति पर 
कोई परिसीमा नहीं समझी जा सकती है । इसलिए संविधान का प्रत्येक माग 
अनुच्छेद 368 के भ्रधीद संशोधित किया जा सकता है। संविधाक तथा विधियों के बीच 
इतना मूल प्रन्तर है कि संविधान के बारे में यह नहीं माना आा सरछुता कि वह एक विधि 
है या विधायी अधिनियप्र । यह इस कारण दै कि स्रंविशन संझोधन श्रघितियम द्वारा 
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संदिधात का संशोध्रम हो सकता है जो कि एक विधि नहीं है प्रोर पनुच्छेद 368 में 
संसद्‌ द्वारा बताई गई किसी दिधि का निर्देश नहीं है । जैसे ही भ्रनुच्छेद 368 के अनुरूप 
विधेयक पारित हो जाता है संविधान विधेयक के निवन्यनों के ग्रनुस'र संशोधित हो 
जाता है। कुछ श्रनुऋ्छेदों में संशोश्वन या परिषतंतर प्ले प्रावश्यक रूप से सुधार 
श्रभिप्रेत नहीं है । 

स्थायाबिपति रामस्वाप्ती मे ये मत व्यक्त किए । प्रनुच्छेद 2(3) के श्रधीन विधि 
की परिभाषा के प्रस्तगंत निबत्कनों में संविधायी संशोधन नहीं भ्राता है य्यपि इसके 
अस्तमंत ग्रध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा प्राते 
हैं। ब्रनुच्छेद 368 की भाषा पूणेतया साधारण है भ्रोर यह संसद्‌ को बिना किसी ग्रपबाद 
के संबिधान को संशोधित करने के लिए सशक्त करती है। यदि संविधान निर्माताश्रों का 
बड्ही प्राक्षय होता कि भाग 3 के अधीन गारण्टी किए गए मूल प्रधिकार भनुच्छेद 368 के 
भ्रविषय से पूर्णतया बाहर रहने चाहिएं तो ऐसा मानना युक्तियुक्त है उन्होंने उस प्रभाव 
का स्पष्ट उपब्रन्ध किया होता । “मूल' ग्रभिव्यकत से मूल प्रधिकार स्वयं संविधान के ऊपर 
नहीं हो सकते । संविधापी संझोघ्न के मामले में यह मानना ठीक नहीं है कि इप्तमें शक्ति 
का दुश्पयोग होगा शोर तब इसको संशोधन की शक्ति के प्रविषय को जानते के लिए 
कसोटी के रूप में प्रयोग किया जाए। 


गोल नाथ वाले मामले(!) में बहुमत यह था कि श्रनुच्छेद 368 के अ्रनुसस्ण 
में किया गया संविधान का संशोधन अनुच्छेद 3(2) के प्रथों के प्रस्तर्थत विधि है श्र 
इसलिए संविधान का धंक्ोषन, जो मूल प्रध्िकारों को स्युन करता है, घुन्य होगा | बहुमत 
का बायार यह था कि प्रमुक्छेद 3(2) तथा प्रनुच्छेद 368 के ढोच परस्पर विरोध है 
और यह झाधार संविधान को स्कीम के सूल प्रधिकारों को प्रकृति और उसकी क्वालिटी 
के कारण था । 


इसलिए प्रारस्म में ही यह देखा जाना चाहिए कि क्‍या भनुच्छेद 3(2) श्र 
भनुज्छेद 368 में कोई टकराब है प्र्यात्‌ कया संविधान का संशोधन ग्रनुच्छेद 3(2) में पयुक्त 
विधि के भर्थान्तगंत एक विधि है। प्नुच्छेद 368 पें स्पष्ट प्रौर- भ्रसंदिश्य॑निवत्थनों में 
यह उपबाषध है कि उसमें कित प्रक्रिया के पालन के परचात्‌ संशोधन क्धियक जब पारित 
होता है और जब राष्ट्रपति उस पर अपनी धनुमति दे देते हैं तो संविधान विशेयक के 
लिवस्धरों के प्रनुसार संशोधित हो जाता है। इस संविधायी भाज्ञा के प्रनुसार संविधान 
के किसी भ्रस्य धनुच्छेद के साप टकराव की किसी गुंजाइश को मान्यता नहीं दी गईं है 
प्रौर न हो उसके लिए उपबन्ध किया गया है। यह मूल विधि है। संविधान के किसी दूसरे 
सअनुच्छेद द्वारा इसके विस्तार को परिसीमित नहीं किया गया है । जिस क्षण राष्ट्रपति 
संशोधन क्धियक पर भपनी अनुमति दे देते हैं तर सं्ोधन संविधान का एक भाग हो 
ज्ञाता है। राष्ट्रपत्ति की अनुमति के पूर्द कोई विधि अह्ठिस्व में नड्ीं हे। सकती | इसलिए 
ऐसी कल्पित विधि की विधिमान्यता का कोई प्रइन ही नहीं उठवा। संविधान का संशोधन 
मूल विधि का भाग हो जाता है। संशोधन की बैधता पर यदि भाक्ेष किया जाता हूँ तो 
सुवय॑ संविधान पर ग्राक्षेप किया जाता है। प्रसंशोष्ित प्रवुच्छेद ३68 का प्रारम्भिक भाग 


(0) (967) 2 एग्र० सी० भ्रार० 762. 


490 उच्यहम ध्यायालय हिर्णद वत्िका.. [973] 2 उप नि० १० 


धर्चात्‌ 'इस संविधान के संझोघन का सूत्रपाव क्रिया जा अक्रेया' श्ौर इसका परस्तु के 
पूर्व का प्रस्तिम भाग झर्थात्‌ 'संक्शान संशोवित हो जाएगा' से स्पष्ट रूप ये यह दर्शित 
होता है कि सम्पूर्ण संविधान को संशोधित क्षिया जा सकता है शोर संविधान का कोई 
भी भाग संभोधन से अपवर्क्त नहीं है। इसी वान में संविधान तथा घायूनी विधि के दौच 
तात्विक प्रस्तर पाया जाता हैं । 


विधिमान्पता के मानदच्ड में मी भ्रस्तर हैं। मामूली दिधि को विभिमास्यता 
को चुनौती दो जा सकती है । रब इसको चुनोतो दी जाती है तो उच्चतर विधि के 
निर्देश हार इसका ग्योचित्य वताया जा सछता हूँ । संविधान की दह्आा में विशियान्यता 
ध्रस्तनिहित है और स्वयं इसमें विद्यपात है 8 संविधायी विवि की विशिमान्यता 
को किसी दूसरी उच्चेतर विधि के निर्वेश्न द्वाय्र उम्तक्ां ग्रौचित्य नहीं बताया जा 
सकता । प्रत्येक विविक नियम या मानक बनी विविमान्यता के लिए कुछ उच्चतर विधिक 
निमम या भानक पर श्राघारित होते हैं। संबिद्रान एक ग्राथारभूत मानदण्ड है | 
स्रंबिद्यान अपनी दिधिमान्यता का स्वयं जन्मदाता हैं! यह इसलिए विधिमान्य है हि 
वह किशमात है। संविधान इसलिए झावड्कर है क्योंकि वह संविवान है । कोई 
डूसरी दिधि केवल उस सीमा तक भ्रावद्धकर है जहां तक क्रि वह संविधान के झनुरूप है । 
संविधान की विधिमान्यता इथ स्रामाजिक तथ्य में निहित है कि समुदाय को दह संविधान 
मास्य है । संविदव्थी नियम स्वयं विश्विक व्यवस्था के दुनियादी नियम हैं। संविधान को 
विधि के अन्‍य रूपों से भ्रतिमादता प्राप्त हे और यह इस कारण वहीं है कि संविधान मैं 
या ग्रन्यत्र उस भाग के इस झआजय का कोई उपवन्ध है बल्कि इस कारण है कि समुदाय 
द्वारा इस आज्य की ग्रन्तनिद्ित मान्यता के कारण है। यदि उंसद्‌ मूल प्रधिकार को 
ज्यून करते हुए संघ सूची की भदों में से किन्‍्हीं के प्रधीन विधि प्ररित करतो है और स्वयं 
उस विधि में वह उपयन्ध करती है कि संविधान के भाग 3 के गनुच्छेद 3 में किसी 
बात के होते हुए भो यह भ्रविध्िमान्व नहों होगो तब मी संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि 
संबिधान के माग 3 के असंग्रत को सोस। तक प्रविधित्रान्य होगी । यह इसलिए 
प्रविधिमास्य होगा क्योंकि अनुच्छेद 3 उस संविधान में विद्णाव है जो कि सर्वोपरि है। 
श्राक्षेषिव श्रधितियम इस प्रकार झधितियमित नहीं कर सकत। कि वह संविधान के होते 
हुए भी विधिमान्य होगा । 


वास्तविक अम्तर यह है कि संविधायी विधि समस्त विधिक क्पिमान्यता का 
ल्लोत है प्रोर वह स्वयं सदेव विधिमतास्य है ! इसके विपरीत साधारण विधि उस उच्चतर 
विधिक खोतों से अ्पती विश्रिमान्यता श्ाप्त करती है जो ग्न्ततोगत्वा संविधान है। 
संविधान के झनुच्छेद 3 (2) में विधि से केवल यहा भ्र्य हो सकता है कि यह वह विधि 
है जिसको किती उश्च्तर ल्लोस से विधिसान्थता की आवश्यकता है ग्रौर जब यह उच्चतर 
विधि के टकराब में आती है तो इसके करे में यह वहीं समझा जा सकता श्लौर न यह समझा 
जाना चाहिए कि यह भ्रविधिमान्य है। सम्मवतः इसके झअन्तर्गंत हो वह विधि नहीं है जो 
स्वयं विधिमान्यकरण करती है और जो कमो अविधिमान्य कहीं होती है। अनुच्छेद 3 
में त्रि्षि की परिभाषा में विधि के उन समस्त रूपों को कब्रोबेश सांगोपांय रूप में 
प्रयेशित किया ग्रण है जिन्हें उच्चतर छोते से विधिमास्यता को श्रावस्यकता होती है श्रौर वे 
उस समय ग्रविषिमान्य हो जाती है जब वे संविध्यान के टकराव में झाती है । इस परिभाषा 
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में संविधायी संशोधन का उल्लेख नहीं है। यह इस कारण है कि संशोधन स्वयं संविधान 
है जो कभी भी प्रविधिमन्य नहीं ही सकता । जब प्रक्रिया का पालन हो जाता है तव 
संशोधन किया जाता है। एक बार जब प्रक्रिया का पालन हो जाता है तो यह संविधान 
का गाग हो जाता है । 

'विधि' प्रभिम्पक्ित संविधान के भाग 3 के भनेक श्रनुच्छेदों में प्रयुक्त हुई 
है। ये अनुच्छेद 7, 9 का णण्ड (2) से (6), 2॥, 22; 25, 26, 3।, 33, 
34 झौर 35 है। यदि इसे स्पष्ट किया जाए तो जैसे प्रनुझछेद ।7 में यहू उपयस्ध है कि 
प्रस्यृषयता का प्रस्त किया जा सकता है ग्रौर उसका किसी मी रूप में सावरण निषिद्ध 
किया जाता है । प्रनुक्षेद ।7 में यह भी उपचन्ध है कि प्रस्पुश्यत/ से उद्भुत होने वाली 
किसी निर्योग्पता को लागू करना अपराध होगा। प्रनुच्छेद 7 में, 'प्रयुकत 'विधि' पम्द से 
संविधान प्रभिप्रेत नहीं है । संविधान में विधि के प्रवर्शत भौर विधि द्वारा दिए जाने वाले 
दण्ड का मामला छोड़ दिया गया है। 

गरोलक ततथ बाले मामले(!) में बहुमत का प्राधार कि अमुच्छेद 3(2) के 
प्रस्तगेत उसके क्षेत्र के प्रधीव संविध।यी विधि है यह है कि संशोषन एक विधायी प्रक्रिया है 
झोर कह विधायी शक्ति का प्रयोग है। वहुमत ने भेपकोले बनाम किंग(?) झौर ब्राइबरि 
कमिश्नर शनाम पड़िक राभाशिफे(?) वाले मामले के विनिएचय को श्रपते इस मत के 
समर्थन के लिए प्रवप्स्तन किया है कि मामूली विधान श्रौर सांविधानिक संक्ोधत के 
बीच कोई भ्रस्तर तहीं है। श्षेशरी प्रसाद वाले मामले (4) में जो सर्यसम्भत वितिश्चय था 
उम्रका प्रावार यह है कि वित्ायी क्षक्षित भौर संविधायी क्क्ति में प्रस्तर है। इसलिए 
गोखक वाष धाले सासले (?) के बहुमत मत ने शंकरों प्रसाव बाले सासले() में दिए 
गए मत को उलट दिया । ग्रनुच्छेंद 3 (2) में प्रभिव्यक्त रूप से यह घोषणा है कि 
जाग 3 द्वारा प्रदत्त प्रषिकारों को जो विध्रि छीनती है या ।युत करती है वह धृम्प होगी । 
इस सिद्धास्त के प्रत्तगंत लिखित संविधान में पाथा जाने वासा प्रधिकारातीत का सिद्धान्त 
(डाबट्रीन श्रॉफ प्रस्ट्रवायरस) सभाविष१ है। ए० के० भोपालन बनाम भन्नास राज्य (5) 
वासे मामले पें मुस्य व्यायाधिपति कातिया का यह मृत था कि श्रनुच्छेद )(2) इस 
कारण भत्यक्िक सावधावों (८४ हद्र|0/0 (१&॥/242) के रूप में जोड़ा गया फ्रधोंकि ग्रवि 
धनुक्छेद 3 भी ने होता तो भी जो विधि मूल पश्रधिकारों को स्यूत करती है या छीनती है 
वह भाग 3 के मूल प्रश्चिकारों के उल्लंघन या प्रसंगति की सीसा तक शून्य होती । यह 
अधिकारातोत के सिथास्त के प्रति निर्देश करती है जोकि हमारे संविदा की एक 
श्रावश्यक विवक्षा है ! इसलिए भ्रगुच्छेद 3(2) जो भ्रमिव्यक्त एप से भ्रधिकाशतीत 
के सिद्धान्त को. भ्रतिज्ञात करता है भोर अधिकारातीत के सिद्धाम्त की आवद्यक 
विवक्ष। में, जो हमारे संविधान के प्रत्येक मांग को लागू है, कोई श्रन्तर. नहीं है। 
पदि 'भ्रधिका रातीत के पिद्धान्त' भ्भिव्यकित द्वारा संविधात के भाग 3 का संशोधन 


हो 367) 2 एस्० सो० बार० 62. 
(2) (920) ९० हो* 69]. 

(*) (965) एस० सी० 72. 

(4) (952) एस० सी० शार० 89. 
(*) (950) एस० सी० धार० 88. 
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उसके निवंशनों के फ्रतिकूल निवारित करदा है तो संविधान के दूसरे मागों का संशोक्न उठसे 
विवन्धनों के इतिकृल प्रविकारातीत के विवक्षित सिद्धास्त द्वारा निवारित हो जाएगा। 
इसका परिशारश यह होगा कि संत्रिवान का वह संझोषत, जो विवरमान संजोधद के 
निवन्धनों का उह्लंबन करता है, जुस्य होगा । इससे एक झतिदिचित ह्यिदि हो जाएगी। 
इसी कारण अनुच्छेद 368 में संविधान के यंश्ोबन के लिए प्रभिव्यक्त उपयन्ध है। 

पिठीक्षनर की ओर से श्री पालखीवाला ने यह दलोल दी है कि संविधान 
का संज्ञोषन झनुष्छेद 3(2) के बस्वर्गत विधि है और यह उह सीमा तक शूस्द है जहां 
तक कि यह मूल प्रधिकारों का अतिक्रमण करता है प्लौर प्रनुच्छेद 358 हवे कारणों से 
अनुच्छेद [3 पर न तो भ्रभिभावी है घोर न ही प्रघ्यारोहों श्रभाद रखता है। तृतीय 
प्रनुमूचो के, जिसमें कि “विधि द्वारा स्थापित संविधान शब्दों का प्रयोग हुआ है, शत के 
प्रदप का भी हवाज्ला दिया गया है। यह इस ग्रादय से किया यया है कि हमासा संविधान 
विधि द्वारा मूलतः स्थापित हुमा था भ्रौर इसलिए उत्में प्रत्येक संश्योघव भो उसी प्रकार 
विधि द्वारा स्थापित हुश्रा माता जाएगा। यह मी कह थया है कि अनुच्छेद 3 के 
झम्तगंत निरखित इण्डियन इण्विपेण्डेस्स ऐक्ट, ॥947, गदनंमेष्ट श्रॉफ इग्डिया ऐक्ड, 
935, मारती देशी रियाह्रतों की सांविधानिक विधियां शा विशमान ब्विटिश भारत को 
दूसरी सांविद्धातिक विधिपां हैं। इसलिए श्रनुच्छेद 3(2) में प्रयुक्त 'विधि' बच्द के 
ऋतगंत सांविधानिक विधि भी है। झनुष्छेद ॥3(2) में प्रयुक्त 'दिथि' शब्द के धन्तगंत 
मामूली अर्थ में सांविधानिक विधि भी है भ्रौर इसमें कोई कारण नहीं है कि 'विधि' क्षब्द 
को विवंग्धित प्लर्थ में इसलिए पढ़ा जाए कि वह भामूली विधियों दक प्ीमित रहे। 
वास्तविक प्रदन मह नहीं है कि क्या प्रनुक्छेद 368 में कोई परिछीमा के शब्द हैं बल्कि 
यह है क्या अनुच्छेद 3(2) में परिश्तीमा के कोई झडद हैं । इसको व्याख्या यह अर्थ देने 
के लिए कि भ्रनुख्छेद 368 भ्रौर 3(2) में से किसो में परिसोमा होने का प्र्थ लगाया 
लाता है तो कोई कारण नहीं है कि इस्बको इस रूप में पढ़ा जाए कि वह संसद को 
मूल अधिकारों को छीनने या न्‍्यून करने के लिए सशश्त करता है ) 


अनुच्छेद 368 में “विधि' शब्द का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है। परिणाम- 
स्वरूप ब्नुछेद 268 की माद्या हारा झनुच्छेद 3(2) के लागू होने की बावत कोई प्रइत 
नहीं उठता है । इसकी कल्पना नहीं की झा सकती डि भारतीय देक्की रियास्तों की 
साँदिधानिक विधियां था ब्रिटिश भारत की सांविधानिक किवियां हमारे संविधान 
के प्रस्तिश्व में प्राने के पश्चात्‌ सांविधादिक विधि के रूप में विशधान थीं । 
हमारा संविधान ही मूल विधि है | भ्रस्य सप्स्त विधियां जो हमारे संविधान के प्रधोन 
प्रवर्शित हैं के मामूली विधियां हैं। भ्रनुच्छेद 3(2) के ग्रघीन “विधि! ग्रभिव्यक्ति के 
खत्तात जो संदि्वान के संग्ोवन को सम्मिलित करने की मूल यलती हुई है वह संविधायो 
प्लौर विधायी शक्षितियों के वीच महत्त्वपूर्ण अन्दर को दृष्टि से ओफल करने के रारण तथा 
इन शक्तियों को गल्नत ढंग से समान स्तर पर रखते के कारण हुई है। अनुच्छेद ॥2 में 
“राज्यों” की परिभाषा के ग्रन्तगेत संसद्‌ है। संविद्ान के माग 3 में संघ सरकार के तीतों 
प्रंगों की शवितयों की झब्त उपबन्ध अल्तविष्ठ है । माग 5 का अध्याय 2 संसद की 
विधायी शक्तियों से सम्बम्धित है। ऋनुच्छेद 79 के प्रधोन ससद्‌ संविधान हवार। उपबन्बित 
संछ का विधानमण्दस है। इसलिए ध्नुच्छेद ॥3(2) पें प्रयुस्त 'विधि' ले माग 5 के 


हु 


तो 
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प्रश्याय 2 के अधीन कृत्य करते हुए संसद्‌ हारा बनाई गई विवि अभिश्रेत है । इससे न तो 
स्वयं बंविधाच ग्रौर व ही संविधान का संज्ोबन अभिग्रेत हो सकता हैं। कारख यह है कि 
संविधात अपने संझोधन के साथ सर्वोवरि ब्राभिकार है ब्लौर शज्य के तीनों प्रंम इसी 
सर्वोपरि प्राधिकार ते क्षक्ति प्राप्त करते हैं ॥ 

जब “विधि' शब्द सांविधानिक विधि की, जो कि मूल विधि है, घादत प्रयुक्त किया 
जाता है भौर मासूली विधि केवल इसके समश्वनोय मिम्खवंक कब्द नहीं है । यदि बहां 
“विधि! शब्द समध्यवीय निस्तावंरु प्न्द चहों हे तब यह सममज़ा गसत है कि जिन सारे 
भाप्नल्नों को वह साग्रू की बातो है, समान रूव से उसको एक क्वालिटी या क्वासिटियों 
का एक यग धारण करती हो । कोई साधारण कपतोटी या मानदष्ड है जिसके द्वारा 
मूल विश्रि के नियम या पराघूली विधियों की पदसि के नियमों की परीक्षा की जाती है या 
उन्हें पहचाना जाता है। जक “विधि' दाब्द सांविधानिक विधि के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया 
जाता है तब उसका वही पे महीं हो सकता जो साधारण विधि का होता है ६ साधारश 
विधि से इसके प्रस्तर के आवजुद सांविधानिक दिधि के सम्बस्ध में “विधि' शब्द को 
प्रयुक्त करना मनपाना नहों है । - 

ओऔ पाललीवाला ने यह दलीस दी है कि हमारे संजिघाव से पूर्व देशी रियास्ततों 
झौर ब्रिटिश मास्त की सांविधानिक विधिवां अनुच्छेद 372 के श्रधीन प्रवृत्त विधियों के रूप 
में विद्यमान थी । भजुच्छेंद 372 इसलिए प्रावद्यक हो गया कि यह 935 के ऐक्ट तथा 
इश्डियन हृष्डिपेण्डेरप्त ऐक्ट, |94? के ब्रिसन के फ्स्चातू गवर्नमेब्ट श्रॉफ इण्डिया ऐेवेट, 
4935 की छार्ा 392 के सपान उपबत्ध करे। भरुच्छेद 372 का अ्रवोजन भाखत में 
विशमात किसी दिथि की सस्झावस! को छमाप्त करता है क्योंकि इसके वारे में यह 
माना गया है कि यह इसके भ्रधिनियमन को ब्राधिकृत करते वाली विधि के विरसन के 
कारण प्रवर्दन में नहीं रह गई । प्रमुच्छेद 372 के रूप का यह श्रपद्राद वास खण्ड केवल 
इसलिए रक्ष गया है कि जिससे निरखित संविधान के श्रधीन बनाई गईं विधियों को 
चुनौती देने से बचाया जाए । तत्पर ब्रिटिग झोरत में बताई गई समस्त विधियों को 
मयनंप्रेथ्ट झ्लॉफ इच्किया ऐक्ट, 935 के कारह केदल 4- झगस्त, 947 तक विविक 
प्राधिकार प्राप्त वा । सवर्नैभेष्ट झॉफ इक्किया ऐबट, 935 श्रनुकूलनों सहित, तथा 
इण्डियन इषिटिवेष्डेस्स ऐक्ट, [947 ढवारा 25 जनवरी, [950 तक उस विधियों के प्रधिकार 
को परिरक्षित रणा गया । यहाँ तक तो यह विवादहीत है कि गकनंग्रेण्ट घलोंफ इस्डिया ऐक्ट, 
935 तथा इच्डियन इण्टिपेक्डेस्स ऐक्ट, |947 निरसित कर दिए गए तो उत भ्रधिनियमों 
का प्रतिनिधित्व ररने वालो सांविश्धनिंक विधियों का निरसन हो गया । हमारे संविधान 
द्वारा हमारे देश में प्रचलित समस्त जूसरों सांविधातिक डिपियों का निरसन हो गया है। 
देती शियाप्ततों में के संविधान! का भी निए्सत हो गया है। 

अय संविधात के उन उपदस्धों के बीच के अम्तर का प्रदत उठता है जो 
सांबिधानिक विधि के रूप में वक्षित हैं भोर कानून के उत उपयस्धों के, जो ऐसे कानून से 
शम्बस्चित हैं जिसके सांविधानिक पक्ष हैं, रूप में वक्षित है । पश्चालुवर्ती प्रकार के लिए 
ऐसे कानून को उदाहरणस्वरूप लिया जञ सकता है जो न्यावप्ातिक के लिए उपकत्ध 
करता है। भी सीरवाई ने सही ही कहा है कि पाललोवाला को इसोल में सांविधानिक 
विधि के दो खुभित्त अर्थ मिश्वित कर दिए गए हैं। पहले श्र्व में सांविधानिक विधि 
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संविधान के उपबस्ध को लागू होती है श्रोर दूसरे भर्व में विषशवस्तु के कुछ वर्गों ले 
सम्बन्धित संविधान के अधीन प्रधिनियमित विधि को ज्लागू होती है। दूसरे वर्ग की 
विधियां बदलती रहती हैं। संविधान का संशोचत स्वयं संचिघान का भाग बव जाता है। 
श्री सौरवाई ने यह सही दलील दी है कि वह दशित करने के लिए कि शनुच्छेद ॥3(2) 
में प्रयुक्त 'विधि' दन्द ग्रन्तयेत संविधान का संझ्रोधन है। यह मी ग्रावदयक है कि यह 
दक्षित किया जाए कि पश्रनुच्छेद 3() में श्रयुक्‍त 'प्रवत्त विधियां' श्भिश्यक्षित के 
अ्रस्तंत सांविधानिक संशोधन या स्वयं संविधान हैं। इस दलोल को स्वोकार करना 
असम्मव है कि भनुच्छेद 3 (2) पें प्रयुक्त विधि के अन्तर्गत संविधान है। स्वयं संविधान 
के ब्म्तगेंत संविधान नहीं हो सकता । यह वह संविधान है जों प्रवृत्त विधियों को बवाए 
रखता है । इसलिए अनुच्छेद 3 में अ्रयुकत विधि संविधान से कोई हूछरी विधि है 
झोर यह बात झौर बलवती है कि यह संविधान के संशोधन से भिम्न है । 

जब यह संक्वान श्रवृत्त हुआ तो गेर ब्रिटिक्ष राज्यस्त्र में देशों रिशसतों 
का संविधान सही अर्थ में सांविधानिक विधि का स्वहव खो बैठा । उसी बधार्थ भाव में 
स्थायाधिपति वि ने मोलक शाथ बाले साससे (*) में यह सही ही का था कि हमारे संविधान 
के प्रस्तिस्व में झाने के पश्चात्‌ कोई दूसरी सांविधानिक विधि विद्यमान नहीं थी । हमारे 
संविधान के झनुच्छेद 353 में यह कथत है कि संविधान को “'मारत का संविधान” कहा 
जाएगा । प्रस्तावता में यह कथव है कि संविधान समा के लोगों ने इस संविधान को “भारत 
का संविधान' का भ्रर्थ दिया था। इसलिए उन्होंने जो अपने को श्राश्माक्ति किया था 
बहू कोई दूसरा संविधाव नहीं था भ्रौर दूसरी विधियां चाहे यथार्थ सांविधानिक विधि के 
रूप में उनका पूर्ववर्ती स्वरूप कुछ मी रहा हो, हमारे संविधान के उपवन्धों के अध्यध्रीन दे 
अधीवस्थ विधियां हो गईं और यही स्थिति भनुच्छेद 372 की भावा से स्पष्ड है। व्यापक 
अर्थ में विधि के प्रस्तगंत संविधान तथा विधानमण्डल द्वारा अविनियमित जिधि है। वश्यपि 
विघायो श्षक्ति का श्रयोग करके बनाई गई मामूली विधि तथा संविधायी झक्ति का प्रयोग 
करके बनाई गई संविधायो विधि के दौच स्पष्ट सीमा-रेखा है। इशलिए संविधान को 
संक्षोधित करने की शकित मामूली विधि में संशोधन करने की शवित से मिस्न है। 
शी पालखोवाला ने यह कहा है कि विघामा सक्ित विधि बनाने की शक्ति है तथा 
संविधायी पास्ति संविधायी विधि बनाने या संघोधित करने को शक्ति है भौर चूंकि 
विधि के मामूली झर्यों के प्रस्तगेत संविधायों विधि है इसलिए विधायी झक्ित मूल झाखा 
है धोौर संविषययी शक्ति उसको शाला है। परिवतेतश्नोल या अ्मिग्रस्त्रित संविश्वान में 
बिद्योयी तथ। संविधायी शक्ति के बीच का अन्तर घारणारमक है जो शिपंय-वस्तु पर 
निर्भर करता है। इंग्लेण्ड में बवाथा गया डॉग ऐक्ट प्रथम टप्टया विधायी शक्ति के प्रयोग 
में बनाया गया है। बिल प्रॉफ राइट्स विद्यमान संविधायो व्यवस्थापों में उपात्त रण 
करते हुए विधायी शबित के प्रथोग द्वास बताया गया था । किन्तु इस घारणात्मक प्रस्तर से 
कोई भिन्‍्न-विधिक परिणाम नहीं निकलते हैं। चूंकि डॉग ऐक्ट के उपबन्ध बिल श्रॉफ राइट्स 
के पूदंबर्ती उपयन्धों से घसंगठ थे इसलिए इतने के लिए बे उपवन्ध निरछित हो जाएंगे। 
अपरिवतंनीय या मियस्बित संविधान में विधायी जवित झौर संविधायी झक्ति में प्न्तर 
केवल धारणात्मक ही नहीं है अपितु ऐसा ताश्विक प्रोर महत्वपूर्ण है जिससे कि विधिक 
परिणाम निकलते हैं। नियन्त्रित संविज्ञान में यह कहना सही नहीं है कि विधायी शक्ति 
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मूक है मोर संविधायी शक्ति उसकी शाखा है। तब तुरम्त प्रश्न बहू उठता है कि बह 
कौतन्सा बस्तर है जिसते एक ही मूल की, एक जाति से दूसरी जाति में, सुभिल्तता प्रकद 
होती है । यह कहना सही होगा कि विधि दन।से की शाप्षित मूल शक्ति है भौर विधायी 
'ाषित प्रौर संविधायी प्रवित उप्की जातियां हैं।: यह पन्तर मामूली विधि घने के लिए 
विहित सकित से सुभिम्त संबिधायी शक्ति के प्रयोग के लिए विहिंत भिश्त प्रकिया में 
पाई जाती है। विधायी शक्तित भोर संविधायी शवित के भरी जो हस्तर है वह भ्रपरिवर्तनीय 
या तियग्भित संविधान में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह श्रभ्तर है जो इस सिद्धान्त को जन्म 
देता है कि जो विधि संविधान के प्रभिकारातोत होती है बह शून्य हो जाती है। चूंकि 
संविधान विधिमान्यता की कसौटी है भ्रोर इसलिए संविधात.का कोई भी उपवस्ध 
प्रभिकारातीत नहीं हो सकता ॥ 

हमारे संविधान, के प्रधीत गठित विधानभण्डलों को प्रप्तम प्रमुसूच्ी को 
सूची । से 3 में दक्षित जिफयों तथा संविधान के कुछ उपदष्धों में विभिदिष्ट हुप से 
समाबिष्ट विषयों पर विधियां भ्रधिनियमित करने की दवित है। विधियां श्रघिनियमित 
करने की भ्रक्ति के ग्रम्तगंत उमको संशोधित था निरप्तित करने को श्लक्ति धाती है। 
विधानमण्डलों की इन शक्ितयों के भ्रश्तगंत संविधान को संशोधित करने की शक्तित नहीं 
है क्योंकि यह वह संविधान-सभा है जिसने इस संनिधान को अधितियमित किया था भोर 
प्रमुष्छेद 368 द्वारा संसद्‌ ग्रौर विधामंमण्डलों को जो स्वरूप दिया गया है बह 
संविधान समा का स्वरूप है । सफह्त परिसंघीय संविधानों के लिए संविधान को. संशोधित 
करने की शविति तथ। विधियां सधिनियर्मित करने की माभूली सक्ति के बीच मूल ग्रम्तर 
है। जब संसद्‌ संशोधन को प्रक्रिया में संलग्व रहती है तो यह विधान नहीं बनाती है । 
यह एक विष्चिष्ट प्रकार की झक्त का भ्रयोग करती है यह संविधान के संझ्योधन करने 
वाले सण्डों द्वार! उसको प्रदत शक्तित प्रतन्‍्य है। इस प्रकार प्रनुच्छेव 368 के भधीत 
संविधान का संशोधन एक संविधापी विधि है भ्रौर अनुच्छेद 3(2) के प्र्थाग्तर्गत 
अनुर्केद 3 (3) (क) सें यथा परिभाषित रूप में विधि नहीं है ! 

यहू प्रक्रिया कि संजिधान के संश्रोधन का विधेयक संसद्‌ के किसी सकते में 
युरःस्थापित किया जाता है और दोनों सदनों द्वार! १रित किया जाता है हससे संविधान- 
सभा के रूप में संबिधान का संशोधन करते क। संस्रद्‌ का स्वकूप परिवर्तित नहीं होता है 
प्र उससे संघ विधाममण्डलों का स्वरूप उस्ते ब्राप्त गहीं होता है। उस प्रक्रम पर यह कहा 
गया है कि वांकरी प्रसाद बाले माणलले(!) में यह कहा गया था कि व्यापक प्रषों के अस्तगंत 
संविधान तथा संशोधत करने की प्रक्रिया मापरूल्ी विधायों प्रक्रिया से मिली हुई है। दशा 
पकिया को मिश्रण दोगों प्रक्रियाश्रों को समान तहीं बताता है । व तो दोनों त्थक्‌ शक्तियों 
का स्वरूप ही नष्ट होता है। संविधान-सभा भों ]9 दिसावर, 946 को संविधान 
बिरचित करने कै लिए बुलाई गई थी, उसे स्वतश्तरता के पशक्ात्‌ विधायी शबित मी 
विभिहित की वई थी। इसने संविधान-सभा के हूप में संविधाम को विरथित किया । इसते 
पिधानगण्डल के एप मैं मामूली विधियों को प्रथ्िेतियमित किया है। श्रमरीका के संविधान 
के प्रमुकदद 5 के भषीस कांग्रेस न केवल विधानभण्डल के कप में कृष्य करती है. प्रषितु 
संविधान-सभा के छप में भी ; भास्ट्रें सिय। में जब संशोधन का विधेयक कॉमनवेल्‍थ की 


(१) (952) एस० स्री० भ्रार० 89. 
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पालियामेण्ट द्वारा परित किया जाठा है तो उसे निर्वाच्षक मण्डल के तिणंय के लिए रखा 
जाता है। यह प्रक्रिया कॉमनदेस्थ की 'ालियामेण्ट की मामूली विवायों प्रक्रिया नहीं है । 
हमारे संविधान में जब पभुच्छेद 368 के परन्तुक के अन्तगंत किया जाता है तो इसे राज्य 
विधानमण्डत्तों के कम से कम प्राभे को संख्या द्वाय भ्रनुसम्थित होता चाहिए । यह प्रक्रिया 
मामूली विषायी प्रक्िया से मूल कप में भिन्‍त है। संध विधानमश्डल का मांग 5 के 
प्रध्याय 2 के श्रभीन कृत्य करते हुए राज्य विधातमधष्डल़ों से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए 
जब संशोधन भनुज्लझेद 368 के परम्तुक के ग्रधौन किया जादा है तो संत्तद्‌ संघ 
विघानमण्डल के रूपए में कृत्य नहीं करती । इस तस्व से कि संविधान के संशोक्षन के लिए 
विधेयक को पारित करने के लिए मामूली विद्ायी प्रक्रिया को प्ंगीकृत करना पढ़ता है, 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यदि संविधान निर्माताप्रों का यह प्राज्षय रहा होता 
कि संशोधन करने की श्रकित सं विधानमंप्डल पर छोड़ दी जाए तो बिना दृपक 
भाग झब्िनियमित किए इसके निम्िल मात्र 5 के ग्रध्याथ 2 में एक उपबन्ध प्रस्तः- 
स्थापित करता तथा संविधान के संशोक्षन के जिए उपबन्ध प्रस्तःस्थापित करता 
पर्यात्त होता । 


अनुच्छेद 368 के झब्ढ (ई) में स्वयं प्रमुच्छेद का संशोधन किया जा सकता 
है । इसलिए अनुच्छेद 368 का संशोधन, जिसमें कि भाग 3 के उपदर्ों को संशोधित 
करने के लिए उपदः्ध है, स्विधायी होगे। यदि पनुष्छेद ॥3(2) का यह प्राशय था कि 
अनुच्छेद 368 के लण्ड (ई) के हाए होने से पुर्रातया भाग 3 को भ्र्वजित किया जाएं 
तो इसे श्रधिनियमित से किया होता । संविधान-सभा ने इस प्रकार अनुच्छेंद 368 को 
इसलिए प्रधितियमित करिय। कि संशोधन करने की शक्ति हे तो इतसी कठिन हो गौर से ही 
इतनी सरल । घनुल्छेद 368 के खण्ड (६) द्वारा कह भ्रपेक्षित है कि संशोधन राज्यों के 
आधे से न्यून विधश्ममण्डलों द्वारा प्रमुसमथित किया जाए। भाग 20 रा ताम तथा 
प्रनुष्छेद 368 के प्रारस्मिक क्षब्द यह दक्षित करते हैं कि यह उपवस्ध 'संविकान का 
संक्षोधन' करने के लिए किए गए हैं जो मामूली भाव में यह धर्ष रखता है कि संविधान 
का प्रत्येक भाग संशोधित किया जा सकता है। इसके प्रस्तर्गत स्वतः प्रमुओद 368 भी 
प्राता है। जो संशोधन किए जा सकठे हैँ उत पर कोई परिसीमा था ग्रपदाद प्रबिरोषित 
महीं किया गया है। यह धनु य नहीं है कि अ्रनुच्छेद 368 में परिसीमा के वे शब्द जोड़े 
जाएं जो कि वहां नहीं हैं । 


संक्धि।न के संशोधन का सूत्रपात संसद्‌ हारा किया जाता है ते कि राज्यों 
दाए।। संशोधन रा विधेयक संसद्‌ के किसी खदग में पुरःश्पापिस किया जाता है। पुनः 
इस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई के भ्रश्युन बहुमत 
से प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सदन के सिए शक्रपेक्षित 
गरापूत्ति उसके कुल सदस्यों का बहुमत है। परस्तुक के अ्रधीन प्राने बाले मामले में 
संझ्ोघन को राज्यों के प्राभे से प्रम्युन विधानमण्डसों द्वारा प्रनुसमाधित किया जाना 
चाहिए । मागूली विधायी श्रक्तिया पूछंत: भिन्न होती है। किश्ली विधि का सूत्रपात 
करने बाला कोई विवेयक सदने की बेठक में उपस्थित तथा मत देगे वाले सदस्यों के 
बहुमत द्वारा या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा धपारिश किया जा सकता है । प्रत्येक 
सदद की बंढक की पसपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का दसवां साय है! 
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विषायों भ्रक्रिया अनुच्छेद 00 के साथ प्रित भ्नुष्छेद 07 से ] में विहित 
को गई है। पनुच्छेद !00 में यह उपबन्धित है “इस संदिभान में प्रस्यभा उपचन्धित 
अव्रस्था को छोड़ कर किसो संदन की किसी बैठक में भथवा सदेनों को संयुक्त बैठक में 
शय प्रश्नों का निर्धारण )८ )८ ८ उपस्थित तथा भतत देने वाले ख्रव सदस्यों के बहुमत से 
किया जाएए।" । यद्यपि अनुच्छेद 368 में दो भाग हैं किन्तु श्रनुक्छेद अपने में सप्ग्र रूप से 
पूर्ण हे जैसा कि इन शब्दों “संशोधन के लिए भनुसमयंत्र भी ब्रपेक्षित होगा” से स्पष्ठ है। 
श्रनुब्छेद 368 के प्रथम भाग द्वारा यह अपेक्षित है कि विेयक को (॥) उसे सदन के 
कुल सदस्षों के बहुमत द्वारा तथा (2) उपस्थित श्रौर मतदान देने वाले सदस्थों के दो 
तिहाई से प्रश्युन बहुमत द्वार प्रत्येफ सदन में इसे पारित होता चाहिए। इन उपबन्धों 
से दोनों सदनों के बीज असहमति को सुलझाने के सिए भ्रनुच्छेद 08 के प्रधीन जो 
दोनों सदतीं की संयुक्त बैठक की- जाती है इसपें यह नहीं है। पुनः, विधेषक को प्रत्येक 
सदन में पारित॑ किए जाने की प्रपेक्षा ब्रमुख्छेद !00 में उपस्थित प्रौर मतदान देने वाले 
सदस्यों के बहुमत के रूप में महीं है किशतु प्रश्येक साइन के गुल सदस्यों का बहुमत है तथा 
उत्त सकत में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के दो. तिहाई से अन्यून बहुत है । 
यहू उपबन्ध संविधान का संशोभव करते समय महत्वपूर्ण सुरक्षा ही नहीं है श्रपितु विधायी 
शक्ति की तुलना में' रंविधायों शवित के सक्षणों का ध्रस्‍्तर भी बताते हैं। धर शोधित 
प्रनुश्छेद 368 के प्रथम भाग के भ्रधोन जब विभेयक प्रत्येक सदन में भ्रपेक्षित बहुमत द्वारा 
पारित किया जाता है तो विभेयक को राष्ट्रपति की श्रमुमति के लिए रज़ा जाता है। 


संसद्‌ की विधियां भ्रधिनियमित् करने की श्रक्ति न तो राज्य विधानमण्डलों 
पर तिर्भर करती है त हो वह राज्य विधाममण्डलों के बहुमत द्वारा भष्ड की जा सकती 
है। भनुच्छेद 368 के परम्तुक के उपब्रन्‍्ध, जो राज्य के स्रिधानसण्दसों के प्रनुतमरथंत 
के निमित्त हैं, संसद्‌ की मामूली विधायी शक्ति से तात्विक कृप से पृथर्‌ हैं। प्रमुसमर्धम 
की राज्य विधायी प्रक्रिया को मोमूली विधायी प्रक्रिय! के समान नहीं माना आ सकता । 
यदि विधेयक भ्रवुसप्धिय नहीं होता है तो विधेयक प्रसफ़ल हो जाता है। थदि यह 
अनुसमर्थित हो ग्राता है तो वह राष्ट्रपति के समक्ष उनको श्रनुभति' के लिए रक्षा जाता 
है। यदि राष्ट्रपति प्रभुब्हेद-368 द्वारा विहित प्रक्तिया पर प्रपमी प्रमु्ति देते हैं तो वह 
प्रक्रिया समाप्त हो जाती है श्रौर वे बिहित परिणाम परिवर्तन में प्राते हैं कि संविधान 
विधेयक के नियस्धनों में संशोधित हो जाए। मिन्‍्सु यह परिणाम विधि नहीं है, भषितु 
संशोधन का एक मांग है धौर कोई रवायालय संशोंघत के किसी मांगें के बारे में यह 
निरेय नहीं दे सफता फि वह ध्रविधिमास्य है । 

राज्य विभानमण्डजों द्वारो' अनुस्मर्थन की शक्ति का प्रयोग एक विधायी 
झबित है पौर वह मामूली विधि बेंनासे ग्राली क्षति नहीं है। यह महीं कहा जा सकता 
कि इस परसतुक के प्रधौन धनुलडेद 368 संविधायी शबित प्रदत्त करता है तकिमुज्य 
भाग के धधीन । यदि प्रक्रिया का प्रमुधरशश किया गया है क्षों संशोधन की भ्रविष्रिमास्यता 
का कोई प्रइन नहीं उठता है । 

अनुच्छेद 4, 69, पंचम अ्रनुसूदी के पैसा ?(2) तथा रष्ठ भनुसूची के 
पैरा 2/(2) के उपदन्धों को यह वश्ित करने के लिए उनका हकाला दिया गया है कि 
इन उपया्धों में प्रभुकुत ”विधि” शब्द संविधान के संझ्ोधतनों से सम्बन्धित है। ये चार 
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+ उपनन्ध संसद्‌ को संजोवन की सोमित शक्ति इरदत्त करते हैं । इन चारों उपबन्धों में दो बातें 


सभान हैं। प्रथम, वे संसद्‌ को विधि बनाने की ऐसी श्वक्ति प्रद्त करते हैं जिसमें . 


प्र्य बातों के साथ-साथ संणोषमों के एक दिमिदिष्ट वर्ग के लिए उपबन्ध है। दितीय, इन 
उपबब्धों में यह कथन हैं कि यथा पू्वोकत ऐसी किसो विधि को भ्रगुच्छेद 368 
के प्रयोजन के लिए संविधान का संसोघत नहीं समम््र जाए्गा। इन चारों उपबन्धों के 
अधीन संज्योघन की विविर्िष्ट संझ्ोषतों के लिए शक्षित है न कि विधाया सूची या श्रवशिष्द 
विधायी सूची में ध्न्तविष्ट बिधायी कक्ति | - 

अ्रनुच्छेद 4 के घ्रघोन संक्षोषत से वह विध्रि श्रजिग्रेस हैं जिसमें नये राज्यों, 
के बनाने तथा वर्समान राज्यों के क्षेत्रों, सोम्राओ्रों प्लौर नामों को बदलने का उपबस्ध हे । 
संसद्‌ के ख्रिए यह बाध्यतां है कि वह अनुसूची ] से 4 में संशोघन करे श्रोर उसे ऐसे 


संशोघन करना भी ग्रावश्यक है जो प्रनुप्रक, प्रासंगिक और झ्ानुषंगिक हों । ऐसो विधि. 


बनाने में, जहां तक कि वह राज्य को प्रभावित करतो है झोर संघ रफज्य-झेत्र को प्रभावित 
नहीं करती, एक विशेष प्रक्रिया क्र प्रतुसरण करना होगा । ५ 

ग्रनुच्छेद 69 के अ्रचीन राज्य विधान परिषदों के उत्सादन झौर सृजन के 
लिए उपबन्ध है। संसद्‌ को विधान सभा के इस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य 
संख्या झु बहुमत से तदा उपस्थित झोर मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई 
से भ्रन्युन बहुमत के घ्रावार पर पारित करने की झक्त है। यदि संसद्‌ ऐैसो विधि दनाती 
है तो उसे संविधान में भ्रावस्यक संशीवन करने होंगे। .- 

अवुसूच्ी 5 और 6 में अनुसूचित एवं ब्रादिमजाति क्षेत्रों के प्रज्ञासन के 
लिए उपबन्ध हैं जो भाग 0 द्वारा शासित होते हैं व कि उस भाग ॥4 ड्वारा जिससे 
पंच झौर राज्य झाखित होते हैं। अनुसूचियां उन क्षेत्रों क॑ छाख्नन कौ रीति के बिए 
उपबन्ध करती हैं जो राज्यों ग्रौर संघ की सरकार से यूल रूप से भिल्‍न हैं! भाग ॥। के 
विप्रोत धंजिब्रास का जाग [0 “इस संविधान के उपबन्धों के श्रध्यधीन” तहीं है। 
पंचम अनुसूची के परा 7 झौर षष्ठ अनुसूची का पैरा 2! संसद को विधि द्वारा सुचियों 
में संशोधन करने की झक्ति प्रदत्त करते हैं. किन्तु ऐसो विधि बनाने के लिए कोई विशेष 
पक्रिया नहीं विहिंत को गई है । 

'अस्तुत मामले में बद्मप इन चारों उपडन्चों के बारे में कोई प्रदत्त नहीं 
उत्सा है। अनुच्छेद 368 में “विधि” झब्द बिल्कुल ही भ्रयुकत नहीं हुप्रा है। संप्योधन के 
ये चारों उपबत्ध उन बातों से सम्बन्धित है जिनके बारे में यह वांछनीव नहीं समझा गया 
कि उन पर झनुच्छेद 368 को अपेक्षाएं भ्रघिरोषित की जाएं और इसलिए स्पष्ट रूप से 
यह उपबन्बित करना भ्रावश्यक हो गया कि ऐसे संशोघत घनुच्छेद 368 के प्रयोजन के 


लिए संविधान के संजोधत नहीं.समके जाएंगे । इन छारों उपचन्धोंसे संविधायी श्षक्ति - 


तथा बिधायी झब्ित के बीच का धन्तर दक्षितहोता है। यदि संशोधन की शक्षित संघ 
घूची की प्रविष्टि 97 में स्थित है तो यह प्रावश्यक नहीं होगा कि इन चारों उपबस्धों में 
पुन: संक्षोषम की शवित प्रदत्त की जाए। ये चारों उपब्न्ध यह दरशित करते हैं कि 
संविधान तिर्माताछों का यह भ्राझप था कि इस संविधान के उपबन्‍्धों में संझोवन करने 
की झकित संसद्‌ को श्रदक्ष करें घौर इन चारों उपबत्धों कं अन्वग्रंत झाने वाले माजलों 
की बाबत प्रनुसरण की जाने बाली विश्विष्ट प्रक्रिया को. उपलन्धित करने के पर्चातू 


डर 


केशशानम्य साइती ३० केरल राज्य [ग्या? रे] ह 499 


उन्होंने अ्रनुस्केत 368 की श्रपेक्ना्ों को पालस करते के पश्चात्‌ हूधरे घनुच्छेदरों में 
संधोधव करने को साधारण शक्ति संसद्‌ को प्रदत्त की । 

गोलक ताथ वाले माससे (?) में बहुएत वाले मत में यह कहा गया है कि 
संसद्‌ या तो भवशिष्ट झमित के अ्रधीम प्रत्यक्षएः या प्रवश्चिष् प्रत्रिष्टि के प्रधीत विधि 
अना कर मूल प्रश्चिकारों में संक्षोधन करने के लिए संविधान समा जुला स्रकती है। ये दो 
मत जिससे ॥हुमत वाला मत बनता था उनमें से एक मत द्वारा इस बाबत कोई राय 
अभिव्यवत नहीं की गई कि क्या ऐसी संविधान सभा मूल प्रधिकारों को छीन सकती है 
या स्पून कर सकती है किन्तु दूसरे मत द्वारा यह राय घिव्यकत की गई कि ऐसी संविधान 
सभा मूल प्रश्िकारों को न्यून कर सकती है। गोलक नाव वाले मामले (!) में बहुमत का 
जो मत था वह यह था कि संसद्‌ एक गठित निकाय हैं त कि एक सेचिधायी निकाय भौर 
एक गठित निकाय भूल भ्रधिकारों को न तो न्युत कर सकता है भौर न छीन प्रकता है। 
बहुमत वाले भत से यह वरकषित होता है कि मूल, भ्रधिकारों को संशोधन करते के लिए 
संयिधायी शक्ति अपेक्षित है। 

बहुमत वाले मत में हस पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा क्री गई है कि संविधायी 
ज्षफ्ति प्रनुच्छेद 368 में पिद्यमाग है भोर एंसशिए उसे प्रमुच्छेद में संशोधन 
प्रमुच्छेद 3(2) के प्रपस्तिरगत विधि नहीं है! यदि संक्षद्‌ एक वठित तिकाय हैं 
जैसा कि भोसक मय वाले सासले (2) में बहुमत वाले मत ,में कहा गया था तो यह 
अ्रभिनिर्षारित करना प्रठिग होगा कि ऐसी शक्ति हारा किसी संविधान सभा का जरम 
हो सकता है । इस सुविज्ञात' सिद्धान्त से कि जो बात प्रत्यक्षतः गहीं की जा सकती उसे 
प्रप्रत्यक्षत; नहीं किया आ सकता, बहुमत वाले मत की थ्रुनियादी कमजोरी 
सिद्ध हो जाती है | यदि मूल प्रधिकार प्रवक्विष्ट प्रविष्टि के प्रणोन संविधात सभा छुला 
कर संसद्‌ हारा कम किए जा सकते हैं तो ऐसी संविधान सभा संसद्‌ से भिसन निकाय 
होगी भौर वह भ्रपनी कार्यवाही के तियम बनाएगी ध्रोर प्रनुक्छे६ 368 उसको किसी भी 


« रूप में बागू नहीं होगा। यह एक प्राइचयंजनक एवं मयप्रव परिणाम होगा । 


श्रतुष्छेद 368 को प्रन्तविष्द करने वाली संविधान की स्क्रोम में संविधान 
समा को संविधायी साधनों के परे माना जाएगा भ्रौर उसे संबिधान के ग्रधीन रहीं माना 
जाएगा । संविधान केवल संविधान में अ्रधिकथित प्रक्रिया के श्रमुसार ही संशोधित किया 
जा सकता है और संविधान के संक्षोषत के लिए जो उपवस्ध है उसमें दक्षित विषयों के 
प्रतिरिक्त कोई भौर दूसरी रीति संविध।यों छप से सम्मव नहीं है। एक बाद जब उसमें 
उत्लिखित मिद्ाायों में संविघान संशोधन की शब्रित विनिहित कर देता है तो संविधान 
का संशोभते करते के लिए केवल वहीँ निकाय रहता है। जिन लोगों ने संविधान को 
पअस्मारिति किया है सन्होंते उसमें परिवर्तन करने की रीति को भी भ्रभिव्यक्त किया है। 

झपरिवर्तनीय संविधान में संविधायी प्रोर विधागी शक्ति का प्रशर उसके 
इस सक्षश से ज्ञात होता है कि संक्षोधन में भ्रपताई आने बाली प्रक्रिया इस प्रक्रिया से 
भिन्‍न होती है जिसके ढ्वारा मामूली विधि में परिवर्शन किया जाता है। इसलिए 
संशोधन की शकित के खारे में यह कहा जाता है कि जब मी प्रस्येक्ष समय संसद 


(0) (3967) 2 एस& सौ० भार० 762. 


500 उन्चतम स्थायालय लिर्भय पत्रिका. [973] 2 कच्च० डि० प० 


श्रनुच्छेद दे के अनुत्तार संबिघान का संक्योवत करती है तो पंविधान सभा हा पुमूँ जन 
हो जाता 

सैक्कोले बनाम किस (!) तथा ब्राइवरि कमिस्सर वताष वेड़िक 
राना/सिधे (*) के जो दो' विविष्यय हैं, जियका शोलक नाथ बाले मामले (३) में यह 
अभिनिर्धारित करने के लिए अ्रदचारण किया. गैया है; कि शंविधान का: संशोधन एक 
मामूली बिछायी प्रक्रिया है। उदसे उस निष्कर्ष को समझ्स नहीं सिलता है। संसोबत की 
बायत परिवत्तेनीव या प्रनियंज्रित तथा प्रफरिवतंनीय या नियंत्रित संविधातों में यह भ्रस्तर 
है कि श्रपरिवर्ततीय था मिर्यत्रित संविधान में संशोधन के लिए विशेषः रीतियां हैं। 
प्रपरिवर्तेनीय संविधान में। संशोधन मामूत्री विधायोःश्ज्ित के प्रयोग से महीं किया जाता 
है। इसलिए प्रपरिकतंतीय संविधान में संज्योषन को शक्ति को संविधायों शव्षित के रूप 
में इसलिए बर्शित किया जाता है कि उध्की शबित की प्रकृति शिम्म है। परिवतंनीय 
संविधान में संशोक्नन' की जो प्रक्रिया है वह मामूलो विलि मनाने के समान है। जब 
संविश्वान प्रढियंत्रित रहता हैं सो बिचायी भौर संविषायों शक्तियों के बीच का सम्तभग 
इसलिए सप्राप्त हो जाता है क्ग्रोंकि संशोधन की अ्रसंगति में बनाई यई कोई बिंषि, जैसा 
कि सेक्‍्कॉले- पाले भामले(!) में प्रमिनिर्धारित किया गया थां, संविधान को उस धसंगठि को 
सीमा तक निरसित कर देता-है-। डाइसी ने. भ्रपनी पुस्तक लॉ प्रोंफ़ कांदिट्यूशन 
(दब संश्करण) में इस मत को भपनी राय द्वार/ इस प्रकार स्पष्ट किया है कि यदि 
डेप्टिस्टूस ऐक्ट बिल धॉफ राइट्स के किसी भी रुप हें प्रतिकूल है जिसे कि संविधायो 


उस्तावेज के रूप में थशित किया गया. है तो डेंब्टिस्ट्स ऐबट ध्रभिभावी रहेगा । परिवर्तनीय 


या प्रसिखित संबिधान में धाब्द संविधायो विधि इस्नलिए स्पष्ट नहीं होती है क्पोंकि यह 
विधि की विधयवस्तु को शाबत प्रयुक्त होती है प्र्दात्‌ विधागमष्टल से स्रस्वन्वित विधि 
४ पओ भोर सिखित संविधान में जो कुछ मो संविधान में है वह संविधान की 
धिहै। 

सेफ्कॉले वाले मामसे(!) में ववीस्ससैप्ड को सुप्रीम कोर्ट के न्‍्यायाधीक्ष के रूप में 
मैगकॉले की तियुक्ति को विधिमान्यता को इस प्रभिकथन पर चुनोती दी गईंयो कि 
यह छूर्य है कि ६१टस्ट्रियल प्राबिद्रे शत ऐक्ट, )96 की धारा 6 कौ उपधारा (6) 
कास्टिट्यूकषन ऐफ्ट भरॉफ स्वोम्सर्लप्द, 867 के उपभस्धों के अतिकुल है। इ*्हस्ट्रियल 
आ्राबिद्रे ॥न ऐम्ट, )96 ही धारा 6 को उपधार (6) द्वारा गवर्नर को हस 
निमित्त प्राघिकृत किया गया था कि क्रोर्ट प्रॉफ इश्डस्ट्रियल भ्ाबिद्रशन के किसी 
स्यायॉधीण को सुप्रीम कोर्ट भॉक क्डीस्सलेण्ड का न्यायाधीश नियुक्त करे भ्ौर उसमें यह 
उपयग्ध था कि इस अकार मियुदत उस स्यायाधीक्ष को दोगों पदों की श्रषिरारिता होगी 
और श्रपने उत्तम भ्राचरण पये+त सुप्रीम कोर्ट के न्‍्यायाघोज्ञ के रूप में पदचारित करेगा । 
इस उपचारा में धागे वह उपयस्व था कि कोर्ट धॉफ इण्डस्ट्रियल झाविद शव का न्‍्यायाधीण 
सात वर्षों कै लिए पद घारित करेगा । गवर्नर इन काउन्सिल ने घारा 6 की उपधारा (6) 
का प्राय लेते हुए कपीलन द्वारा मैक्‍्कॉलें को उसके उत्तम ग्राचरण पर्यस्त सुप्रीम कोर्ट 
का स्योयाश्रीक्ष नियुक्त किया जो कोटे श्रॉफ इश्डस्ट्रियल ध्राविद्रे शम का स्यायाधीक्ष भ्रौर 
4) (920) ए० सौ० 69. 


(१) (965) ए० सो ० 72. 
(४) (967) 2 एस० सी० झार० 262. 
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अध्यक्ष था । [867 के संविधान की धारा 5 भ्रौर 6 द्वारा सुप्रीम कर्ई के स्थायाघीश 
उस काल तक के लिए पद घारित कर सकते थे अब तक कि बे उत्तम धाचरण रखते ये 
दलील यह भी कि इश्डस्ट्रियल प्राभिट्र श्रत ऐक्ट, 96 के प्रषीत सात धर्ष की सीमित 
कालावधि के लिए मैककॉले की सियुवित इसलिए प्रविधिसाभ्य है कि ूंकि यह ऐक्ट 
कांर्टिद्यूगन ऐक्ट, ।867 के प्संगत है शोर यह भी कि 96 का ऐनड कांस्टिद्यूशन 
ऐक्ट के उपघन्धों को निरस्तित या उपान्तरित नहीं कर सकता है। 

प्रियी काॉठस्सिल ने यह भ्रभिनिर्धारित किया कि फ्वोन्सलेण्ड के. विधातमण्शन 
को काल्ोनियल लॉज वंलौडिठी ऐमट, 865 की धारा 5 तथा इसके प्रतिरिक्त प्राइर 
इन काउन्सिल श्रॉफ 859 के खण्ड 2 श्रौर 22 ऐक्ट को घारा 7, 8 श्र 9 विक्ट० 
प्री० 54 हथा कांहिटिटूयूज़स ऐक्ट, 867 की घारा 2 झौर 9 के भ्रधोन सोमित कालावधि 
के छिए सुप्रीम कोर्ट के स्थायाधीश की नियुवित के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति है। 
ऐक्ट फी घारा ? तथा 9 बिकट७ स्री० 54 का यह प्राय है कि भ्राइर इते काउन्सिल 
कालोनी की सरकार फे लिए तथा विधानमभ्ठल. की स्थापना के लिए उपयंध करे। 
पझ्राइर इन कातरिसिल, 859 के खण्ड 2 द्वारा कालोनी के विधानेषष्डल को हस निित्त 
प्रोर उपब्ध यनाने की पूर्ण सवित प्रदत्त फी गईं है। ]859 के प्रार्डर इस काउत्सिल के 
खण्ड 22 द्वारा विधानमष्डल को रूमय-समय पर हस प्राइईर के उपबस्धों में से समस्त 
को या किसी को संशोधित करते हुए या निरसखित करते हुए विधियां बनाने को उसी 
प्रकार पूर्ण शवित धौर प्राधिकार दिया गया है जैसे कि कालोनी के सुशासन के लिए 
किसी दूसरी विधि बताने का । 

कालोमियल लॉज़ वेलोडिटी ऐक्ट फी धारा 5 हार!,विधानमक्डल को संविधान 
को परिवत्तित-करने के लिए पूर्णा शवित प्रदत्त की गई है। 

कांस्टिदयूशन ऐक्ट, ॥86? को बारां 2 द्वाश विधानधण्डल को कालोनी 
की भ्रश्मात्ति, लोक कल्यारत और घुक्षासन के लिए विधियां बनाने की श्क्तित प्रदत्त की 
गई है। संविधाम की धारा 9 द्वारा लैजिसलैटिव काउग्सिस भ्रौर लैजिसलैटिय प्रतेस्यली के 
दो-तिहाई के बहुमत की लैजिसलैटिय काउन्सिल के संविधात को परियर्तित करने वाले 
विधान की विधिमान्यता'के लिए पुरोभाव्य धार्त प्रपेक्षित को गई है। घारा 6की 
उपथारा (6) जो सुप्रीभ कोर्ट के न्‍्यायाधीश की नियुक्ति को उस प्रवधि के लिए जब कि 
नियुवत व्यक्ति उस भ्रवध्रि में इण्डस्ट्रियल भाषिद्रे शन कोर्ट का न्‍्यायाथीश्ष था इसे एके 
विधिगान्य विधान माना गया । यह पाया गया कि ग्रयीर्सलेप्छ का संविधाम पश्रपरिवर्तनीय 
पंविध्ञात ते सुभिम्म एक परिव्ततीय संविधात है। मामूली विधि द्वारा प्ंजिधान का 
संजोधन करने की शक्ति के दारे में भी यह कहा! गया कि बह कालोनियल लॉक वेसीडिटी 
ऐक्ट, 865 की धारा 5 के प्राघार पर तथा प्राइंर इत काउग्सिल, ।859 के खण्ड 22 
तथा कांस्टिद्यूशत ऐक्ट, 867 की धारा 2 भौर 9 के भ्राधार पर विद्यप्रान है | 

भेक्कॉले बाले सामले में (!) दिए गए विनिश्चय से यह दक्षित होता है कि जब 
स्रक संबिधान के किसी माग को संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया विहिस नहीं है। 
संविधान प्रनियन्जित रहता है ब्लौर साधूसी विधि को प्रधिनियभित करते के लिए विडित 
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रीति में वह संशोधित किया जा सकता है भौर इसलिए संविधान में प्रसंगत पश्यात्‌वर्ती 
विधि संविधान को भसंगति की सीधा तक निरध्ित कर देशी । इस विनिदचय से यह भी 
सिद्ध हो चुका है कि व्यापक रूप से या स्ाधारणातया ब्नियंत्रित संविधान में एक या ऐसे 
प्रधिक उपबन्ध भ्रन्तविष्ट हो सकते हैं जो संविधान के उपबन्धों का संशोधन करने के लिए 
भिल्‍्म प्रक्रिया विहित करते हैं। यदि इस प्रकार विहित किया जाता है तो संशोधन की 
प्रक्रिया का कड़ाई के साथ पालन फ़िया जासा चाहिए । 

क्यीन्सलैन्ह का विधानमण्डल प्पने प्रामसों का, सिवाय उस सीमा तक जहाँ 
तक कि विश्लेष मामलों में इसकी शक्तियां निर्वस्थित हैं, पुर्णा स्वामी है । प्रिवी काउग्सिस के 
समक्ष जो भामला था उसमें कोई ऐसा विवसधन घिद्ध तहीं कियां गया । विध/न मष्ल को वहां 
संत्रांगीन शवित है। विधानमण्डसत ते यह भ्रपेक्षित नहीं है कि पूर्व इसके कि वह संविधायी 
दस्तावेज के उपबस्धों की अ्रसंगति में कोई विधि घनावे किसी विशिष्ट प्रक्रिया का 
अनुसरण करे या किन्हीं विनिदिष्ट.शर्तों का पासन करे | 

सैक्फॉल बाल मासले(!) में प्रत्य्धों की यह दलील थी कि क्योश्सलैण्ड का संविधात 
नियंत्रित है शौर यह इसके प्रमुस्कैदों को श्रसंगत्ति में केदल विधात अ्रधितियभित फ्रके 
परिबतित नहीं किया जा सकता प्रषितु यहु ऐसे भधितियम द्वारा संशोधित किया जा 
सकता है जो स्रक्षोघ्रत करने सम्बाधी विधानमण्डल के स्पष्ड प्रसंदिग्ध प्राक्षय को म्यक्त 
करता हो पर प्रानुष्ंगिक रूप-से उस पश्राशप को प्रवत्तनीय उपब्रस्थों 
द्वारा कार्यान्वित करता हो। जुड़ीक्षियल कमेटी का यह किधार था कि वह संविधान 
उसे संविधान के ब्स्तगंश है भ्रो न तो नियंत्रित है भोर नही प्रनियंत्रित । 
यह इसलिए श्रतियंत्रित हैं शर्योकि भविष्य की परीड़ो धात्र प्रौपचारिक भ्रवितियम 
द्वारा प्रपगी स्थेषछ/नुसार हसे संशुद्ध कर सकती है। यह कहा गया कि यह 
इसलिए ग्रतियंत्रित है क्योंकि संविधान कै निर्माताओं ने भपने उत्तराधिकारियों के लिए. 
एफ विशिष्ट रीति को विहित किया जिसके द्वारा उस्हेँ ध्ॉविधानिक परिवर्तन करने 
के लिए भाज्ञा प्रदान की गई। भ्रारडर इन काउन्सिल की घारा 22 द्वारा प््य-समय पर 
प्राइंर इन फाउन्सिल के उपभस्थों में समस्त को या किसी को परिवर्तित करके या निरसित 
करके विधियां बगाने की उसी प्रकार वावित भोर प्धिकार प्रदत्त किए गए हैं जैसे कि 
हस देक्ष के सुशासन के खिए किसी भ्रन्य विधि को बनाने के लिए। कस्टिट्यूशन ऐक्ट, 867 
के बारे में यह दलील दी गई कि उसके द्वारा ऐसी ही प्रकृति के कुछ सूल 
संघटनास्मक . उपयस्ध भ्रधितियमित हुए हैं जो संविधान को नियंत्रित करते है किन्तु 
क्पीस्सलैण्ड के संविधान के लिए ऐसी क्यालिटी का पभ्प्तिरोपण करने घाले या ऐसी क्वालिटी 
प्रदत्त करने वाले किश्ती भी दश्ताबेज या प्रनुदेश को नहीं दिलाया गया। भंक्‍्कॉले वाले 
भासले (!) में जो विभिश्चय था वह प्रनियंत्रित संविधात से संशोधित है जो दिधानमण्डल को 
एक विषम के शिवाय विधियां बनाने की पूरा शक्ति भ्रदेत्त करता है प्रौर इसलिए ऐसे 
संविभान के प्रथीन विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि संविधान का उत्तनी सौमा तक 
प्रतिक्रमण करती है तथा उसको निरसित करती है । 
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राजासिघ्रे बाले सापले (?) में भ्राइवरि ट्रिम्यूनस की नियुक्ति को विधिमास्यता 
को चुनौती दी गई थो। सिलोन की सुप्रीम कोर्ट का यह मत या कि ब्राइलरि 
ट्रिब्युनत सिलोन कास्टिट्यूसल श्रर्डर इन का उन्सिस को बार 55 के उपकस्धों के अनुसार 
जुड़ीक्षियल सविस कमोझन द्वारा नियुक्त नहीं हुआ या । इसलिए यह वैंच रुप में नियुक्त 
नहीं हुआ था । बह एक ही ध्राधार था कि सिलोत कॉस्टिट्यूजत भाडं र इन काउन्सिल, 946 
की घारा 55 के ब्रनुसार ब्राइवहि ट्रिब्युनल की. निश्ुुक्ति नहीं को गई थी। घारा 55 
द्वारा जुद्रोशियल सविस कमीशन में जुडोकियस श्राफिसरों श्र्थात्‌ निश्ले रैंक के 
श्यायाधीक्षों की नियुक्ति, पदच्युति श्रौर श्रमुझ्मास्ननिक नियंत्रण की क्षक्ति विनिहित की 
गई है। सुप्रीम कोर्ट के ग्यायाधीशों की प्रदच्चुति गवर्नर जनरल द्वारा ्रीनेट तथा हाऊय 
श्रॉफ रिप्रेजेंटेटिमस के संबोधन के १९चातू की जा सकती है । 


सिसोन (कॉस्टिट्यूकग) भाद र इन का्डन्सिल की घारा 29 में उपधारा (), 
(2), (3) भौर (4) में यह उपकस्धित है-- हि 

४29 (3) इस प्रार्कर के उपबन्धों के भप्रध्यघोन संसद्‌ को द्वीप की 
प्रशाम्ति, ध्यवस्था भौर सुझासन के लिए विदियां बनाने की शक्ति होगी । 

(2) कोई भी विधि (क) किसी धर्म के स्वतंत्र रूप से पालक को, 
न प्रतिषिद्ध करेगी भ्रौर ग ही निर्बन्धित करेगी; थे 

3 है , 0 

(3) इस धारा की उपधारा (2) के उल्लंघन में बताई गईं कोई विधि 
उल्लंघन की भाक्ा तक शूस्य होगो। 

(4) इस घारा के ध्रधोन क्षक्तियों का प्रयोग करके संसद इत श्राइर के 
उपबन्धों या हर मैंजिस्टि इन काउन्सिल के किसी दूसरे आर्डर को इस द्वीप में लागू 
होते के लिए संशोधित कर सकती है या निरश्तित कर सकती है; 

+ प्वंप्रं जी में यह इस प्रकार है-- 


+29, (7) $परशुब्ल ६० फ्द छाल्रंजरं००६- गज क्तां3 000, एश(ब्रवादत 
ओक्षा ॥8४० 909७7 ६० ७86 398 0ि (९ 988०९, ००७ ॥॥0 8००6 
8०रश7॥॥०00 ०९ 06 ॥8)970. 

(2) ४० इण्के ॥४ #औआ--(३) ज़ण्पाएं+ ता वध्झा०। ॥6 प०० 
साशल्रं३४ रण 2) प्थांडंग; 
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दसतु इस आ्रादेश के उपबस्धों को संशोधित करने या तिरखित् करने का 

कोई विधेयक सम्जाट की अनुमति के खिए तब तक नहीं रत्ता जाएगा जब तक कि 

अध्यक्ष के हस्ताक्षर के भन्‍्तग्रंत ऐसा प्रकारापत्र कि हांऊस ग्रॉफ रिश्रेजेंटेटिब्स 

में इसके पक्ष में दिए गए मतों की संज्या शदत के कुस सदस्यों की संध्या के 

दो-विहाई से ब्रन्युत है ।. (उन सदस्यों को भी सम्मिसित करेते हुए जो उपस्थित 

नहीं हैं), पृष्डांकित स किया ग्रया हो । 

इस उंपधांद के प्धीन ध्रष्यंक्ष का प्रत्येक अमाषछपत्र सेंभो श्रंयोजनों के लिए 

निर्शायक होगा तथा विधि के किसी स्थायरलय में उसको थुर्गोती गेहींदी 

जाएगी।" हु 

जुडीशियल कमेटी का यह निष्कर्ष था कि सिसोन कॉस्टिट्यूंसन भार की 
धारा 55 तथा ब्राइबरि भ्रमेण्डमेश्ट ऐक्ट को धारा 4 के बीच परस्पर विरोद है | प्रिवी 
काउन्सिल का यह निष्कषं था कि ग्राडेर की घारा 25 (4) लागू होती हैं कि्तु धारा 29 (4) 
की भ्रपेक्षाग्रों को पूरा तहों किया गया है:भोर इसलिए ब्राइगरि द्विम्यूनक की नियुक्ति 
प्रविषिभास्य है / सिसोन कांस्टिं्यूक्षत श्रा्डर की धारा 29 (4) के परन्तु के प्रधोन प्रष्यक्ष 
का प्रमारापत्र विधायी प्रक्रिया क। एक झावश्यक नाग है। उस विधान के मामले में ऐसा 
प्रम्रर्तपत्र नहीं दिया गया है जिहमें कि ग्राक्षेवित ट्रिम्दुतल की नियुक्ति की बई है। जुड़ोशियल 
कमेटी ने यह कष्ठा था कि विधातमभ्डल को विधान बनाने की उन शर्तों को, जो विनियमित 
करवे वाणी लिखत द्वारा भ्रधिरोपित की जाती हैं उपेक्षा करने को कोई शक्ति नहों है । 
यहें निर्वस्धत इस श्रफ्न से प्रलग मो विद्यमान रहता है कि क्या विधानंमण्डल घ्िलोन 
के विधांनमण्डल के रूप में सम्पूरे प्रभुत्य सम्प्न है या क्‍या वह प्रतियंत्रित है जैसा कि 
अवीस्सलेक्ड के संविधान को आबत मंककॉले वशंके सामले (!) में पाया गया था । 

जुडीशियल कमेटी ने यह कहा था कि “पंविधात विधानमण्णल द्वारा 
निदिचित ही उस दशा में यदसा आ सकता हैं या संशोधित किया जा सकता है यदि 
विनियमित करने दाला' लिखत इस भ्रकार उपयस्दित करता हैं धौरे उन उपबन्धों की 
शर्तें पूरी की जातो हैं । इस परिवतंन या संझोषत के भ्रम्तगंत इन उपकध्घों का परिबतंन 


पा उम्पूजन है.। किन्तु यह प्रस्यापता जिसे स्वीकार नहीं? कियां जा संरुतां कि जब « 


विधानमण्डल एक वार स्थापित हो जाता है तो मात्र ग्रपती स्पापना के कारण संत माप 
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(१) (920) एर स्री० 69. 
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अहुमत के संकल्प द्वारा ऐसी खिधिमान्य विधि बनाने को भअम्तनिद्दित लक्ति प्राप्त करता 
है जिसके दारे में उसकी संविययायो लिखत में उपबन्ध है कि यह सब तक विधिमाम्य विधि 


+ नहीं होगी जब तक कि यह भिम्त प्रकार के बहुमत या भिन्न त्िचायी प्रक्रिया द्वारा नहीं 


बनाई जाती । 


गह दलील दी गई है कि जैसे कि क्वोन्सलेण्ड कालोनी के विधानसण्डस 
को भात्र बहुमत द्वारा न्यायिक पद के कार्यकाल के सम्बन्ध में ऐसे प्रधिवियन 
क्रो पारिति करने को ख्क्ति है जो हस कालोनी के दरतमान संविधान के 
उपकस्धों के प्रसंगत है। उसी प्रकार सिलोन के विद्वानमण्शल को उससे इस प्रकार की 
कम शक्ति नहीं है कि वह सिलोेस के संजिघान को घार। 8 झ्रौर 29 (4) को दब्दाबली 
कै होते हुए भो घारा 55 जंसी पारा की श्पेक्षाप्रों का पाचन न करे । घारा 8 वास्तव 
में बह कहती है कि कोई विधान संविधान की धारा 29 (4) के उपबस्धों के श्रध्यघोत 
मतों के वहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। जुड्दीक्षियल कमेटी ते यह कहा था कि 
संधकाले घाले म।मले (!) में विफतमस्डस को सिवाय उस्न एक विषय के भ्रध्यघोन रहते हुए 
जिसके वारे में कोई प्रइन नहीं था बहुमत ढवारा विधियों को बअगाने की पूर्ण शवित 
थी ३ इस विधान के आरे में यह ग्रभितिधधारित किया गया कि यह इसलिए विधिम्रान्य है 
कि इसको संदिधान को एक सीमा तक के परिवर्तत के लिए माना गया जो इस भाव में 
देसा यूल नहीं था कि उसमें परिवंन त किया जा सके शौर न ही ऐसा गठित किया 
गया था कि उससे सम्बन्धित बिधयों पर विधि पारित करने के लिए कोई विशेष 
प्रक्रिया प्रवेक्षित हो। “भूल” श्षब्द“यरिबतंन के परे” के भाव में उस प्रभिव्यकत्त 
परिसोमाप्रों के भ्रति निर्देश करता है जो शक्ति था रोति आ परियतन के प्ररूप पर हैं। 
जैसा कि पालखीबाला ने दलील दी है इन दार्दों से यह झशिप्रेत तहीं है कि यह संशोधषम 
के मूल तत्व नहीं हैं जिन्हें संशोधित गहीं किया जा प्रकता । 

विधानसण्डस द्वारा जब प्लाडर इन काउन्सिल को धारा 55 ही प्रसंगति 
में विधि पारित करता तात्थबरितत है यदि इससे विधिमान्य भाना जाना है 
शो जुडिक्षियल प्राफिसरों की नियुक्ति के बारे में सांदिधानिक उपबन्धों का इसे विबक्षित 
वरिवतेन माना जाना चाहिए । ऐसे परिवर्तद ऐसी ही विधियों द्वारा किए जा सकते 
हैं जो धारा 29 (4) में प्रधिकथित विज्वेष विघायों प्रक्रिया के पासम में बनाई जाती हैं । 
धारा 29(4) के जो उपदस्ध हैं उसके बारे में यह तहीं पाया गया कि वे सिलोश विधातमण्इस 


» को झस प्रकार के विय्ाल बनाने की साधारण दाजित श्रदश करते हैं जिससे कि 


मामूली बहुमत के संकस्प द्वारा संविधान का संशोधन किया जाए जेंसे 'कि ब्वीन्सलेण्ड के 
विधानमण्डल के बारे में यह पाया गया था कि क्‍्वीन्‍्सलैष्ड कांस्टिट्यूबन ऐश्ट की घास 2 
के धधीन उसे बह श्वक्ति है। 

शापाखिधरे घाले सामसे (+) से यह दर्शित होता है कि वह संसद्‌ जिसने कि ध्रपने ही 
अ्रधिमियम द्वारा क्धायों दाषित पर भ्रक्रिवात्मक शर्तों को अधिरोपित किया है वह उस 
विधलमण्डल की श्रपेक्षा जिस पर कि संविधायी लिखत द्वारा ऐसी शर्तें श्रधिरोपित को 


(7) (4920) एस० स्री० 69. 
(7) (965) ए० सी० 72. 
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गई हैं प्रचिक सोधित या प्रप्रभुस्वसस्पल्त नहीं रही है। एक संविधायो सिखित जो विधि 
बनाने के प्ररुषों पर प्रक्रियास्मक रोक सगाता वि्यानसब्डल को उसे. पेहलन करने के 
जिए बाध्य बनाता है| मक्का वाले सामले(?) में यह कह्टा गया था कि उपनिवेधीयद 
विधानमण्डल को स्वागत शक्तियां हैं श्रोर इसकी साविधानिक लिखत ऐसी है कि जिसमें 
उसकी शक्तियां परिभाषित हैं ज॑से कि डॉग ऐक्ट या । राणासिधे वाले मामले (*) के 
परिणामस्वरूप यह प्रस्थापना इस खरीमा तक संकुचित हो गई है कि जहां सांविधातिक 
इस्ताबेज में भ्रक्रियात्कक विशेष बहुमत के लिए उपकस्ध प्रधिकथित होते है वे डोंग ऐक्ट 
के उपबस्ध के रूप में नहीं माने जा सकते। 
इस विनिड्चयों से. विधायी प्रक्रिया पर श्रेक्रियाश्मक हवा मुख्य परिसोमां्रों 
“के धीच छा प्रम्तर दक्षित होता है । राणाश्षिघे वाले म/मले (7) में विवाद्यज इस भाव में 


वेधक्सिक स्वतग्क्ता का यह था कि प्र॒त्यर्थी, ने विधिमाम्य विधि हारा के सिदाय 


/ गिरफ्तार न किए जाने के श्रधिकार का दावा किया था। कोई भी श्रदन सिलोन संबिधान 
की मारा 29 (2) भौर (3) द्वारा संरक्षित घ॒र्म के प्रधिकार को बाबत नहीं उठाया गया 
था । यह मी प्रत्यर्थी का पक्षकथन-नहीं था कि संविध्यात का कोई उपबस्ध तंजोंवित 


नहीं क्रिया जा सकता प्रसंगयोवित के रूप में प्रिवी काउम्सिल का यह कहना प्रप्रायिक वा- 


कि प्रश्यर्यी की दलील के प्रतिकूल इस उपवस्ध का संशोषन नहीं किया जा सकता । 
यद्ञकि प्रियी काउम्सिस ने संविधान का संक्षोषत करने वालो विधियों से मामूलो विधि 
का प्रन्तर वशित करते हुए “विषायी भौर संजिघायी” दास्दों का प्रयोग नहीं किया किस्तु 
प्रियो काउम्सिल्न ने स़िसोन कांस्टिद्यूकन के लिखत के प्रति निर्देक्ष करते हुए, यह द्ित 
किया कि इसी प्रकार का भ्रस्तर इस तिर्णाप का बाबार है। * 

धारा 29 पर विद्वार करते सभ्य प्रिवी काउन्सिल ने उस विज्लेष शीर्षक को, 
जिसके ग्रबीत संविधान में धारा 29 रखी गई है, ध्यान में रखा था । विशेष. शीर्षक 
«विधायी क्षक्ति भ्रौर प्रक्रिया” है। धारा 29 के प्रारमस्मिक कषम्द इस प्रकार हैं कि इस 
पझ्राइंर के उपयन्धों के प्रध्यधीस संसद्‌ को विधियां बताने की दाकितियां होंगी । ये हमारे 
संविधान के भधनुच्छेद 245 के प्रारम्भिक शब्दों के समान हैं। सिलोग कॉंस्टिट्यूकन की 
घोर ]8 मैं मात्र बहुमत द्वारा विधियां बनाने के लिए मायूली दिववायी प्रक्रिया विहित 
की गई हैं जब तक कि संविधान द्वारा प्रम्यथा उपबन्धित न हो जैसे कि पह सिलोन के 
संविधान की धारा 29(4) में पाई जाती है। हमारे संविधान के प्रनुच्छेद ॥00 में 
मामूली विधायी प्रक्रिया के सिए समांत रुप से उपबन्ध हैं। बारा 29 (2) द्वारा घर्म 
के प्रभिकार प्रदत्त किए गए हैं प्रोर धारा 29(3) में यह उपयन्ध है कि ऐसी स्वतन्तता 
को प्रतिषिद करने बाली था उसको निबेन्धित करने वाली कोई मो विधि नहीं बनाई 
जाएगी। हमारे पंविधान के माम 3 में दूसरे मूल अधिकारों के बीच धर्म को स्वतम्वता 
के अ्रधिकार प्रस्तविष्ट ई । घारा 29(3) में यह अभिव्यक्त रूप से उपबन्ध है कि 
धारा 29(2) के उह्संधन में कनाई गई विधि उल्लंघन की भात्रा तक शून्य होगी। हमारे 


संज्िधान के भनुच्छेद 3(2) में स्शिव्यक्त रूप से यह उपबन्ध है कि वह विधि, जो मूल 


प्रधिकारों को छीनतो है या भ्यून क रती है, उल्लंघन की मात्रा तक चुन्प होगी। संविधान 


6) (920) एस« सरी० 69. 
(१) (965] ९० स्ी० 72. 
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के संझोधत से सम्दग्धिल सिलोन के कॉस्टिट्यूडन की घारा 29 (4) संदिघान का 
संज्ोधन करने वाली विधि को प्रसिव्यकत रूप से शून्य नहों बतातो है। 

सैशकॉले वाले मामले (7) तवा राणाख़िधें बाले मामले (*) से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि विधानमच्छल को विधि बनाने पर झथिरोपित उन खत्तों को उपेक्षा करते को शवित 
नहीं है जो उसके द्वारा भ्रधिरोपित को जाती हैं जो विधि बनासे को उसको शक्ति को 
विनियमित करता है । सिलोन विधानंमच्डल को इस ब्रकार विधास बताने की साथारण 
क्षवित नहीं है कि वह मामूली बहुमत के संकल्पों द्वारा श्रप्नी स्ाथारण शक्ति को 
संक्षोधित कर सके जैसे कि ववीस्सलैण्ड के विधानमण्डल के बारे में यह पाया गया कि 
उसे ववीन्सलैप्ड के संविधाम की धारा 2 के ध्धीन वह शक्ति है| सिलोन संविधान की , 
घारा 29() में प्रयुक्त प्रशान्ति, व्यवस्था तथा सुशाखन. सिलोन के संविधान की 
धारा 29(4) में प्रनुष्यात संशोधन के रूप में वही नहीं है। राज्य वले मामले (२) में 
जुडीणियल कमेटी ने स्ताम्राजिक प्रमाव के प्रति निर्देश किया या । सामाजिक प्रभाव 
यह है । स्िोन के तिवासियों के इस भ्राधार पर सिलोंग के संविधान को स्वीकार किया 
था कि विधि के ध्रधीन भ्रवत्त विभिरन प्रषिकार भ्रधिरोपित विभिम्त दायित्व तथा विहित 
विभिस्न कत्तंव्यों को मात्र बहुमत द्वारा भामूली ढंग के विधान में परिवर्तित नहीं 
किया जा सकता । किन्तु यदि इन सभी को परिवर्तित किया जाता है तो ऐसा परिवतंन 
तमी किया जा सकता है जबकि संक्षोघत करने को प्रक्रिया को प्रबलतम सुरक्षा के रूप में 


_ रजा जाएं प्लोर जो सिलोन के मामले में कुल सदस्यों के दो-तिहाई के श्रन्युन का बहुमत 


है । मे भ्रधिकार पवित्र ग्रशिकार हैं। ये मूल्यवात भ्रधिकार जनता को प्रदत्त किए गए 
हैं। मामूली बहुमत द्वारा मामूली विधि के अधोन इनको महीं छीना जा सकता । 

सिलोत संविधान की धारा 29(4) में ऐसे प्रंभिग्यकत उपण,्य के भ्रमाव 
में कि उस उपछारा के निबन्धनों के उल्लेघन में संविधान का कोई संक्षोधत शून्य होगा, इस 
तिष्कष को समथित करने के लिए ग्रावश्यक नहीं है कि ऐसा संझोधन विधिमान्य होगा । 
सिंसोम संविधान की थारा 29 () भ्रभिस्यक्त कप में “इस झाऊंर के उपबन्‍्धों के स्रध्यक्षीन”/ 
है प्लोर धारा 29(4) के प्रधीन कोई क्षक्ति प्रमिव्यकत रूप से उस परन्तुक के धध्यवीत 
होगी । प्रिवी काउन्सिल ने यह भ्रभिनिर्धारित किया था कि धारा 29 के प्रारम्भिक शब्द 
खिलोन के संविधान में भ्राववयक रूप से भ्रधिकारातीत का विवक्षित सिद्धाश्त लागू करते हैं। 
पह प्रस्थापता हमारे झनुच्छेद 245 के उन्हीं प्रारम्मिक शब्दों को मो प्रत्यक्षत: लागू होगी । 
प्रियी काउस्सिल ने उस प्रस्तर को सैक्कॉले वाले मासले (!) के मत में क्वोन्सलैण्ड के संविधान 
की धारा 9 के प्रति निर्देश करते हुए तथा कल देते हुए ल्‍्वीकार किया जो नियन्बित 
भौर प्रनियस्त्रित संविधानों के थक प्राया गया था। सिलोन के संविधान की घारा 29(2) 
के भ्रतिक्रमित उपवस्ध के विवरण से यह प्रमिप्रेत है कि वह घारा 29(4) की विशेष 
भ्रक्रिया द्वारा ही संघोषित किया जा सकता है। “अ्रतिक्रमित” शब्द का यही अर्थ 
है। केदस यही प्रर्य संशोधन की झक्ति तथा उस विनिश्थय की स्पष्ट भाषा से संग्रत 
है। बारा 29 (4) सिसोन विधानसण्डल को सम्पू् प्रभुत्वसम्पन्‍्नता को परिसोमित नहीं 


(7) (920) ए० सी 69. 
(5) (4965) ए० सी० 472. 
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करती है सयोंकि शिधानमब्डल सरदेव दो-तिहाई बहुर्त तथा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ संशोधन कर सकता है। हु 
शाणाहिये वाले सामले (*) में प्रत्मर्थी के काउस्सेल से यह दलील दी है कि 


अक्रिया के सिवाय कोई परिसीमा महीं है प्रौर बह परिसीमा भी उपधारा (4) का. 


पालन करते हुए संशोघन द्वारा हटाई जा सकती है। प्रिवी काउम्सिल ने उच्च स्थिति को 
अभिपुष्ट कर दिया ! समुचित संशोधन द्वारा सिलोन संविधान की धारा 29(4) को 
हटाने में कोई रोक नहीं है। इसके पढलात्‌ संसद को मामूलो बहुमत द्वारा संशोधन 
करने की ज्ञक्ति प्राप्त हो जाती है । धारा 29 (॥) केवल विधारी शक्ति नहीं है अपितु 
जब इसे सिसोन के संविधात के प्रसंग में घारा 29(4) के स्राथ पढ़ा जाता है तो 
यहू शक मिश्चित्त लब्ति है। इसके प्रस्तरमत विधायी भौर संविधायी दोनों कक्ितियाँ हैं। 
आरा 29 की उपधारा (2) भौर (3) द्वारा श्रमितियां प्रव्ल कहीं होतों प्रषितु यह 
झक्ति, पर परिसीमा, है । इसके मिबस्घन यह दर्शित करते हैं कि बारो 29 की 
उपधारा (2) और (१) के प्रतिकुल विधियों को ग्रधिनियभि करने की विधायी 
झक़ितियों पर परिसीमा है। बह विधायी प्रौर संविधांसी शक्तियों की मिश्चित भ्रक्ति है भौर 
हपधारा (2) श्लौर (3) विधायी शक्ति पर रोक हैं तथा स्ंविधायी शक्ति उपधारा (4 ) 
के प्रधीत अप्रम्ावित रहती है । बारा 20 (4) भ्रसग रखी गई है जो केवल इस मत के संगत 
है कि जहां तक उपदारा (2) प्रौर (3) के संक्ोषत का उम्मन्ध है इस संशोधन 
को प्रनुज्ञा दी गई है प्रौर घारा 29 (4) के स्रधीन संविधायी शक्ति पर कोई परिशीमा 
नहीं है। प्रियी काउत्सिल ते संशोषन की शक्ति के बारे में व्यापक दृष्टिकोशा 
अपनाया था। वास्तव में संकुचित ह्टिकोश के पक्ष की कोई दशील  तहीं वी गई थी। 

हमारे संविधान का प्रनुच्छेद 3(2) भ्यापफ कृप से परिभाषित विधि 
और राज्य के प्रति मिर्देश करते हुए मपने निवन्धवों के उत्ल॑ंधन मैं बनाई गई विधि की 
शूत्य घोषित करते में इतना सक्षम नहीं है जितना कि अनुच्छेत 245 के प्राशस्भिक सब्द 
उसमें उल्लिखित निक्‍स्धनों के उत्संधल में बनाई गई विधि को शून्य भोषित करने में 
सक्षम हैं। इसलिए धनुष्छेद 3 (2) को संविधायी संशोधन की उस प्रकार का प्रभाव बाला 
मानते में गोलक गाथ वाले मामले (२) में बहुमत का निर्णय हलुपजुक्त था |गोलक नाव वाले 
सामले (४) में प्रभुख-बहुमत के मत में जो विभायी श्रौर .संविधायी शक्तियों के बीच के प्रन्तर 
को सहीं माना गया था वह इस कारण था हि उत्तमें नामों (संविधायी भरौर विधागी) 
का श्रयोग नहीं है प्रौर यही सत प्रियी काउन्सिल ये विधायी शऔर संबिन्रायी क्षक्तियों 
के तात्विक लक्षणों को पूर्णतया भरशित करते हुए स्पष्ट रुप से वंशित किए थे । 

यदि भवुच्चेद 368 का प्रारम्भ श्रविशश्य खण्ड (वान-भ्रमम्सटेण्टे स्लाज़) 
के हुआ होता तो उसमें यह न कहां गया होता कि प्रतुख्येद १68 के प्रघीन संपोधन 
बनु्छेद 3(2) के प्रथाशिक्षगेत विधि होगा? महाश्यायवादी ते ठीक है कहाँहै कि 
अनुच्छेद 368 में कोई भ्रविगर्णय्व खष्ड इसलिए महीं है क्योंकि इस संशोधन की शवित 
की ऐसी क्वालिटी है और पंक्रोधन की शवित एक संत्रिायी खत्ित है ग कि एक मामूली 
विधायी शक्ति। लिखित संविधान में संशोधन के खण्ड की यही स्थिति होती है। जबकि 


ही. 0963 एस सी 72. 
(१) (967) 2 एस० स्री० क्वार० 762. 


डे 
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प्रनुक्ेद 268 के प्रश्न संसद्‌ झक्ति का प्रयोग करतो है तो वह पुनः सूजित संविधान सभा 
के रूप में कृत्य करती है / इसलिए ऐसी अक्ति को किसी दुसरे उपबन्ध द्वासा न निबंन्धित 
किया ज्या सकता है और ने ही विस्तारित किया जा सकता है। जैसे ही संज्ोधन किया 
जाता है यह संविधान का जाग हो ज्ञाता है। संशोधन संझोजित अनुच्छेद या अबुच्छेदों पर 
प्रभिमाबी हो जाती है । यह तथ्य कि घनुच्छेद 368 संविघायी श्क्वित भ्रदत्त करता है, इस 
अनुच्छेद में विहित विश्लेष छर्तों से स्पष्ट है। ये झर्तें सामूली विधि बनाने को प्रक्रिया 
से मिसत शर्ते हैं; भनुच्छेद 368 मामूली विधि वताते की प्रक्रिश पर रोक लगाता है 
और इत प्रकार संविधायी शक्ति श्रदत्त करतः है । संविधान समा इस वात से पूर्ण रूप से 
अवगत थी कि यदि इस संशोधन की शक्ति पर कोई परिस्रीमा लगाई जाती है तो उठ 
परिस्तीमा को अभिव्यक्त रूप से उपयम्धिस करवा पड़ेगा । प्रारूपित संविषात क्रे 
ब्रतुक्छेद 305 में 0 वर्षों के लिए विधानसण्डल में कुछ वर्गों के लोगों के लिए स्थानों (सोटों) 
का आरक्षण या । संविधान समा ने इस आरक्षस्य को स्वीकार गहीं किया। इससे 
यह दर्शित होता है कि यदि प्रारूपश समिति या संविश्वाव सभा श्रारूप संविधान के 
अनुच्छेद 304 के समरझूषों भनुच्छेद 368 के प्रभाव से इन यूल अधिकारों को बच्चा 
चाइती धो उम्होंमे श्रशिव्यकत रूप से ऐस। किया होता ॥ 

बुलश्य सरवर दनाम सारत संघ (!) वाले मामले में यह कहा गया था कि स्वतः 
संदिधायी उपबन्ध कौ झक्त द्वारा मूल प्रधिकारों का बंचन तथा सांविधानिक उपबन्ध 
के प्रधीन राष्ट्रपति द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए प्रादेश 
हारा ऐसे प्रथिकारों के वंचन में प्रन्वर है॥ घुकास सरचर वाले मांलले (/) में विसस्मत 
अत यह था कि राष्ट्रपति का आदेश्ष प्रनुस्छेद ॥3(2) के श्रर्यान्वगेत विधि नहों है । 
मोहम्भर याकृब शताप कषम्भू क्वोर काइमोर राज्य (?) वाले मासले में पूर्ण न्‍्यामपरीठ के 
बहुमत का यह मत दा कि भ्रमुक्छेद 359 के श्रधीव समप्ट्रपति का भादेश धनुक्छेद 2(2) 
के श्र्घान्‍्तगेंत विधि तहीं है। श्रगुच्छेद 358 घोर भ्रनुच्छेद 359(!) के बीच कोई पम्तर 
नहीं है । भनुच्छेद 358 प्रपतो शक्ति द्वारा अनुच्छेद 9 द्वारा गारष्टी किए गए सूल 
श्रधिकारों को,निजम्बित कर देता है। इसके विपरीत श्नमुष्छेद 359 (॥) स्वतः झपनी 
ब्क्ति द्वारा किसी पूस अधिकार को निलम्बित नहीं करढा है किन्तु वह राष्ट्रपति को किसी. 
मूल प्धिकार के प्रवर्तत का तिलस्वन घोषित करते हुए प्रादेश देने के लिए स्िंत प्रदाण 
करता है । मोहम्मदें: शाकूब वाले मासखे(*) में यह कहा गया कि भ्रनुष्छैद 359 (।) के 
अधीन किसी विश्निष्ट मूल भ्रधिकार के प्रवर्तत को नितम्दित करने बाले श्ादेश से यह 
अर्थ तहीं है कि इसकी परीक्षा उसी मूल श्रध्रिकार के अधीन की जाए जिसे कि हसने 
निलम्बित किया है । मोहस्मद याकूब दाले मामले (*) में यह सिद्ध हो चुका है कि 
अ्रभुच्छेद 3(2) में श्रयुवत अभिव्यवित दिवि के प्रन्तयंत श्रनुच्छेद 3(3] (क) में विधि. 
प्रमेन्‍्य परिभाषा के बावजूद भी सभी बातें नहीं श्राठी हैं । 

“विधि” झश्द हमारे संविधान में विभिस्त प्रदुक्छेदों में प्रयुक्त हुप्ना है 
किन्तु प्रनुल्छेद 368 में नहीं हुआ । इसका कारण यह है कि प्रनुष्छेद 368 के प्रघीन 
जो शक्ति है बह संविधान के भ्रधोत मामूली क्षियां बनाते को छाक्तति नहीं है प्रषितु 


6) (967) 2 एब० बी० घार० 27- 
(१) (963) 2 एक« सो० झार० 222. 
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यह एक संविधायों शक्ति है। इसक़े पूर्व कि झ्रनुच्छेद 368 के अधीन संझोपन संविधान 
का एक भाग हो जाए श्रनुच्छेद 3(2) के प्र्वानन्‍्तर्तंत किसी भी प्रक्रम बह वह 
विधि नहीं .हो सकृता ) इस बात में कोई भेद गहीं है कि संझोवन किसी अक्रम पर विधि 
हो भ्रौर उसके पश्छात्‌ संविधास का भांग हो जाए। संविधान का संशोधन करने के 
लिए विधेयक को प्रक्रिया पूरों होने के ठीक पश्चात्‌ संविधान संशोधित हो जाता है । 

प्रनुच्छेद 3(2) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रइन पर कुछ प्रकान 
डालती है कि क्या प्रनुच्छेद 3(2) भ्रनुच्छेद 368 पर गभिभावो है । 7 माय, 947 
को सांविधानिक सलाहकार श्री बौ० एन० सव ते केस्ट्रीय भ्रौर प्रान्तीय विवानभण्डलों 
के सदस्थों को एक पत्र भेजा था | उस पत्र के साथ एक भ्रश्नाइती उपायड थो। 
प्रधन सं० 2? इस प्रकार या “संविधान के संझोधन की बाबत बवा उपयस्ध किए जाने 
चाहिए” । उस प्रइन पर एक टिप्पश भी जोड़ गया था जो शिवा राव द्वारा लिखित 
फमिय श्रॉफ इच्टियाज़ कॉस्टिट्यूशव, जिसे सिव। राव जिल्द ]! पृष्ठ 448-35॥ कहा 
गया है, में पाया गया जाता है । यूनाइटेड [किगडम, कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स 
श्रॉफ प्रमशीका, स्वोट्जरलंण्ड झौर श्रायरलैष्ड के संविधान के संशोधन को रीतियों को 
उस टिप्पए में स्पष्ट किया गया बा। उस टिप्पण में इस तथ्य की प्रोर भी ध्वान ग्राकष्ट 
किया गया था कि विभिम्न संबियानों में संविधान के कुछ उपबस्घों को संशोधन पर 
पअभिव्यक्त परिसीमाएं हैं । प्रस्ट्रे लिया के संविधान से सम्हन्धित उस टिप्पण के भाग 
में ऐसी परिसीमाएं रक्षित की गई वी । 

तारीख 3 प्रप्रै्र, 947 की शूल श्रध्रिकारों को उपसमितति को प्राहूपित रिपो्ड में 
एक उपायस्थ ग्रस्तविष्ट. है जो मूस श्रघिकारों से सम्ब्नन्बित है। देखिए शिवा राव, 
जिल्द ]॥ धरृष्ठ 37। उपायस्ध का खण्ड 2 इस प्रकार है-- 

“इस संविधान के प्रवर्ंत के ठीक पर्व प्रंथ के राज्य-स्षेत्रों के धन्तग्ंत- 
प्रवृत्त कोई विधि या प्रथा श्रौर ऐसी कोई विधि जो इसके एक्‍्चात्‌ एस ध्रध्याय 
के उपयस्धों की भ्रसंगति में राज्य क्षारा बनाई जाए हो यह संविधान ऐसी 
अग्रंगत्ति की मात्रा तक धुस्य होगी ।/ डे 
सांविधानिक सलाहकार ने यह सुझाव दिया था कि “भ्रध्याय” शब्द 'की श्रपेक्षा 

“संविधान/' छाब्द को ग्रहणा करना चाहिए क्योंकि सम्पूर्ण संविधान विधि प्र 
भ्रश्निभावी झेगा । 


हक 
23मप्रप्नेल, ।947 को मूल अधिकारों पर गठित सलाहकार समिति ने संविधान 
सभा के श्रध्यक्ष को सम्दोधित करते हुए अ्रपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश की थी जिसमें स्शय्य 
आल भ्रधिकारों के लिए उपयन्ध करते हुए एक उपावन्ध अन्तविष्ट था । वेखिए क्षिवा राव 

जिल्‍द ] पृष्ठ 294-296। उस रिशोर्ट के उपावन्ध का खण्ड 2 इस प्रकार है-- 
“संविबान के इस भाग के ब्रघीन ग्रारण्टो किए गए श्रध्रिकारों से असंगत 
। संघ के राज्य-क्षेत्रों के अस्वरगंत प्रदत्त समस्त वर्तमान विधियों, श्रषिसूचवा, विनियप, 
छड़ियां या, प्रशाएं अपनी धसंगति की माया तक निराकुत हो जाएंगी, न तो 
संघ ध्ौर न हीं उसकी कोई इकाई ऐसी कोई विधि बनाएगी जो ऐसे पणिकारों को 

छोनती हो या न्यून करतो हो ३" 

अस्तरिम रिपोर्ट के उपायस्ध के खण्ड 2 पर-29 ग्रश्नेल, 947 को संविधान समा 
में विचार-विमक्ष हुआ था | श्री के० संवातम्‌ ने खप्ड 2. में एक संक्षोषत पेक्ष किया था। 


कि 


न 


केहबाबरद सारतो ब० केरल राज्य (श्या० रे] $44' 


यह संशोधन इस प्रकार है--छण्ड 2 में लब्द “म तो संग ते ही उसकी कोई इंकाई हेसी 
विधि बनाएगी जो ऐसे किसी भ्रधिकार को छीकती हो या न्यून करती हो” के स्थान पर 
मिम्तलिखित धाल्द “सिवाय इस संविधान के संशोधन के कोई ऐसा अ्रधिकार ने तो छीनता 
जाएगा और त ही स्यूब किया जाएगा” प्रतिस्थापित किए जाएं । पहूं संक्षोपन स्वीकार कर 
लिया गया जेसा हि कांस्टिट्युएप्ट प्रसेश्वली डिवेद्त जिए्द ॥]। पृष्ठ 46 में दिया पया है। 

अक्तूबर, 94? में स्ाविधातिक सलाहकार ने प्रारूपित संविधान को तैयार 
किया था । उपत प्रारृपित संविध।न का खण्ड 9(2) थी बाद में हमारे संविधान के 
प्रमुक्तेद ]3(2) का समरूपी हो गया, इस प्रेकार था -- 
“इस संबिधान की किसी.बात से यह नहीं समझा जे।एगा कि रोज्य ऐसी 
विधि बताने के लिए सणंवत है जो सिवाय घारा 232 के झवीत इस संविधान' 
के संकोधन द्वारा इस भाग के प्रष्याय 2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ब्यूब करती 
है पा छीतती है प्रौर इस उपधारा के उल्संघत में इनो कोई ऐसी विधि 
हह्लंघम की भा तक शुश्य होगी ।/ ५ 
महू देखा जाएगा कि प्रारूपित संत्रिघान के अनुच्छेद 9(2) के अश्तगंत 
“सिवाय घारा 232 के श्रघीन सविधाम के संशोधन द्वारा” नियस्ञशा है। प्रा्पित 
संबिधान के खफ्ड 232 को जिसे कि सांविधानिक सलाहकार ने तैयार किया था प्राहृपण 
तमिति ढारा तैयार किए गए संविधान में भ्रनुच्छेद 305-हो गया और स्पष्टतः वह हमरे 
संविधान का अ्रनुच्छेद 368 हो गया है । झित्रा राव, जिल्द [तर पृष्ठ 325 में बह 
प्रतीत होता है कि 30 ध्वहू4र, ॥947 को -एक 'जक में श्रारूपणा स्रमिति ने उस बैठक 
की कार्यवाही में यह टिप्पण दिया था कि खण्ड 9(2) इस प्रकार पुनरीक्षित 
कर दिया जआाए-- 
#राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त श्रश्मिकारों 
को न्यूज करती हो या छीनती हो घोर इस उपधार। के उस्लंपन में बनाई गई कोई 
बिधि उल्लंघत की घात्रा तफ णुरम होगी” 
इस कॉय्रैबाहियों मैं कोई कारण नहीं दिए गए हैं कि श्री सत्थातम के 
संशोघषन को पारित फरते हुए संविधान सभा ने जो संकल्प प्रंगीकृत किया था उसको' 
क्यों गहीं माना गया। ह/० प्रस्देदकर से जो पत्त जारी किया था उससें जोड़े गए दिप्पश 
में भी कोई संकेत नहीं मिलता है कि श्री सम्पागव के उस संशोधन को जिसे कि संविधान 
सभा ने स्वीकार किया था बच्ों निकाल दिया शथा । न हो प्रारूपित संशोधन से न उसकी « 
विषयवरतु से भौर ते ही किसी दूसरी रीति में यह दरषित होता है कि कैसे संविधान 
सभा का यह विनिदत्तय नहीं माना गया। 

अनुक्छेद !3(2) के गठन प्रौर विरचन के इतिहास ते थह वशशित है कि 
संविधान सभा का यह ब्राक्षय था कि भनुच्छेद ।3(2) संविधान के संशोधन की वावत 
प्रमुष्छेदों को नियंशित तहीं करता है।यह मातना चाहिए कि उ8 प्रारूपश समिति नै, 
जिसमें स्याति प्र।प्त व्यक्ति थे, यह समभा होगा कि भनुज्छेद [3(2) के सपरुपी खप्ढ 
का प्रभिव्यकत अ्पवर्जन अनावश्यक है भौर यह मय कि उस भमुच्छेद के प्रर्तगंत संशोक्षत 
का भनुच्छेद है, ग्राधारहोन है | यह भी प्रतीत होता है कि जब प्रौकृपित संविधात को 
डॉ भम्वेदकर ने संविधान सतना के संमंक्ष पेश किया था तो ओ सैंभानम के संशोधत के 
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निकाले जाने या उसको न मानने के बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं हुप्ला था। 
प्रनुच्छेद 3 (2) का इतिहास यह दक्षित करता है कि संविधान समा का यह स्पष्ट 
निव्कर्ष था कि यह संविधान के श्षंशोधन को लायू नहों है । 

लिखित संविधान में संविध्ायी ध्रौर विधायी शगित के बीच का श्रन्तर बहुत 
ही महस्वपूरां है। संविधान का कोई भी उपबन्ध घून्य इसलिए नहीं घोषित किया जा 
सकता क्योंकि संविधान विधिमास्यता को कसौटी है। संविधान के परै विधिमान्यता की 
कोई कसौटी नहीं है । तिर्थत्रित संबिषान में प्रत्येक उपबस्ध प्रावश्यक है या संविधान के 
निर्मातांग्रों ने इस प्रकार सोचा था क्योंकि संविधान के प्रनुसार ही उसे संशोथित फरने के 
लिए संरक्षित कर रखा है । प्रत्येक भ्रनुष्छेव को वह संरक्षए श्राप्त है। धनुच्चेद ।3(2) 
की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह दर््ित है कि संविधान निर्माताग्रों बे भाग ] में उन्हीं 
बातों के लिए उपयन्ध करके पृथरू रूप से विधायी शक्ति का वर्णन किया है भोर 
पनुच्येद 368 में उह्लिखित श्राघिकारियों को संशोधन की शबित सौंपी है तथा उस 
ध्राष्रिकारी को वही श्रवित प्राप्त है जैसे कि संविधान सभा को प्राप्त थी । क्योंकि इसे पर 
कोई बस्धन नहीं रखा गया है । प्रारूपित ग्रनुच्छेद 305 को, जिसमें दुछ्ु बांतों के संशोधन 
के खिए समय की परिसीमा के लिए उपकत्ध या, बाद में निकाल दिया गया । यदि संविधान 
तिर्माताश्रों ने कसी बात के प्रतिषेष के लिए थाहा होता तो उन्होंने उस प्रकार 
कहा होता। 


संविधायी शक्ति की शोजस्विता न केवल मह दकषितं ऋरती है कि संविधान मैटलेण्ड 
के बल्दों में एक सर्वोपरि ज्क्ति (अशछ7८क४० 50/45/45] है अ्रव्ति यह तथ्य मो कि 
संशोधन की शक्ति संविधान के पृवक्‌ झनुक्छेद और पृथक मास में रखी गई है जिससे यह सिद्ध 
होता है कि यह विधायी शक्ति से भिल्त्र विफयों से सम्बन्धित है झौर इस झक्ित से श्रमिग्रेत 
स्ाँगोपांग शक्ति है जिसके ग्रन्तग्रंत सझ्ी कुछ आवा है। यह तथ्य कि संविधान की गकिति 
किसतो विधायी शक्ति के ग्रन्तगंत गहीं है था उस विषय से सम्वस्थित नहीं है जो चार 
अ्रकार के उपबम्धों को छोड़कर भर्थात्‌, प्रनुच्छेद 4, 69, पंचम अनुसूची का पैरा 
प्ोर षष्ठ श्रनुमूची का पेरा 2 जिसमें संशोघन की विनिर्दिष्ट शबित प्रन्तविष्ठ है, 
विधायी क्षक्ति को विंपयवस्तु है इससे दशित होता है कि विधायो शकित से सांगोपांग 
प्लौर सर्वांगीण शक्ति भ्रभिप्रेत है। यदि बिगा किसी अ्रमिव्यक्त परिसीसा के संशोचन की 
क्षरित प्रदत्त शी गई है तो इसका कारण यह है कि संयिवान में विधिक झौर सांविघानिक 
रीति द्वारा परिवर्तन करना वांछनीय या भावश्यक माना गया है। ग्रन्यथा विधिक रुप से 
ऐसा कोई परिवर्तत न किया जा सकेगा | श्वंविान निर्माताओं पर यह बात नहीं थोषी 
जा सकती कि उनका यह्‌ प्राशव था कि संविधान या उसका कोई मांग प्रसांविधानिक या 
पअर्वध रीति से वदला जा सकता है ( 


यदि संविधान का संझोधन भ्रनुच्छेद ।3(2) के अध्यधीन किया जाता है 
तो प्रावदयक निष्कर्ष यह द्वोपा कि प्रंविधातन का कोई संशोधन सम्भव नहीं है। 
अ्रनुच्छेद 245 के ग्रारम्मिक शब्द, जो विधायी शक्ति से सम्बस्त्रित हैं, यह दश्ित करते हैं 
कि सप्तम अनुसूची की सूची | के स्रा/ पढित भनुच्छेव 246 () के ग्रधीन दनाई गई कोई 
विधि संविधान के समस्त भनुच्छेदों द्वारा अ्रधिरोपित' विधायो झवित के ऊपर खमई गई 
प्ररिसीमाधों के भ्रष्यघीन है । इन परिसतोमाश्रों को उस दबा में विधायी शक्ति का प्रयोग 
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करके न तो वदला जा सकता है भ्रोर न ही संशोधित किया जा सकता है, यदि संगयोषन 
शक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह सूची ॥ को प्रविष्टि 97 में दिद्यम्राव है। 
गवनेगेण्ट प्रॉफ इण्डिया ऐक्ट, 935 में भ्रवशिष्ट शक्ित के इतिहास से, जिसकी स्क्रीम को 
इस संदिभान में भ्ंगीकृत किया गया या, यह दषित है हि संशोषन का विषय संविधान 
पा के दिमाग में न केवल मौजूद था घ्रषितु यह भी बात उनके दिमाग में थी कि 
संबिधायी क्षक्ति के ग्रन्तनंत नहीं है । 


इस प्रश्त के ये निष्कर्ष कि क्या ब्नुच्छेद 3(2) अ्रनुच्छेद 368 का 
श्रध्यारोहए करता है, इस प्रकार हैं। ग्रनुच्छेद 3 (2) संविधान के श्रघीत विधियों से 
सम्बन्धित है। संदिधाने के भ्रधीन विधियां प्रनुच्छेद 3(2) द्वारा शासित हैं। 
अनुच्छेद 368 संविधान के संश्नोथल की श्षक्ति की प्रक्रिया से सम्बन्धित है । संविधान के 
संशोधन के पश्चात्‌ संविधान संच्योधित हो जाएगा । संबिधान स्वतः विधिपान्यकरण 
करता है तथा स्वत: निष्पादित होता है । अनुच्छेद 3(2) भ्रनुच्छेद 368 का भ्रध्यारोहणा 
नहीं करता । धनुस्छेद 3(2) मूल प्रधिकार तहीं है। संविधात एक कसौटी है। 
सांविधानिक शक्ति झनन्‍्य है। मोलक नाष वाले भाघले() में बहुमत वाला मत यह पा 
कि ब्नुच्छेद 3(2) भ्रनुच्छेद 368 पर इस झाधार पर प्रभिभावी है कि संविधायी झौर 
विधायी दाजित में कोई श्रन्तर नहीं है ग्रौर संविधान का संशोधन एक विधि है श्रोर ऐसी 
विधि को प्रनुख्छेद 245 के ध्रारस्मिक क्षब्द लागू हैं प्रोर परिणामश्यरूप उन्हें 
अ्रतुच्छेद !3 (2) के उपबन्ध लागू होते हैं | संसद ने परस्पर विरोधी मतों को अपने 
ध्यान में रखा जो कि प्रसंश्ोषित बनुच्छेद 368 के बारे में दिए गए थे प्रौर इस महत्वपूर्ण 
स्थायिक राय को भी ग्र्धात्‌ जो क्ंकरी श्रश्माद पाले मामरेरे (2) तथा सज्जन सिह वाले 
भामसे (१) के विनिश्ययों को तथा भोलक नाथ वाले मामज़े(2) में धल्पमत के पांच बिद्वात्‌ 
न्यावाधीक्षों के मतों को, ध्यान में रखा जो इस मत के वक्ष में थे कि पनुश्छेद 368 में 
संशोवन करने को शक्ित भप्रन्दविष्ट है और वह शक्ति संछद्‌ को संविधायों शव्ित है। 
न्यायाधिफति वांघू ने भोलक गाय बाले सामले (:) में ठौक ही कहा था कि भनुच्छेद 368 
के भ्रघीत जो शवित है वह मूल विधि को परिवतेन करने की संविधायो शक्ति है प्र्षाव्‌ 
संविधान साधारण विधायी शक्ति से घुमिन्त है। जब तक कि इस प्रम्तर को ध्यान में रखा 
जाता है संसद्‌ को संविधान को संशोधित करने की शवित अनुच्छेव 368 के भ्रघीन होगी 
पझोर संसद धनुच्छेद 368 के ध्घीन जो संशोक्षत करतो है वह साधारण विधि का बनाना 
नहीं है जो अनुच्चेद ।3(2) पा! संविषान के दूसरे भनुच्छेद के ब्रष्यघीन है । न्‍्यायाधिपति 
वांघू के इस मत को संसद्‌ ने संविघान, (चोबीसवां संश्षोघन) अधिनियम में प्रंगीकृत 
किया । इस संशोधन भ्रधिनियम में श्रनुच्छेद 368 के अ्रघीन यह स्पष्ट उपबन्ध किया 
गया है कि संसद को इस संबिधास को संलोधित करने की विधायी सक्ति है। 


ओऔ पालखीवाला की संशोचत शक्ति पर विवक्षित और प्रन्व्मिहित 
पश्सीमाप्नों की दूसरी दलीलों को समभनें और उनका मूल्यांकन करने के लिए यह 
(+) (967) 2 एस० सी» ग्रार० 762. पर 
(१) (952) एस० सी० झार० 89. 
(१) (965) । एस» सौ० आर० 933. 
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आवश्यक है कि 'संशोधन/ भ्रभिव्यक्ति का सहो प्र जातने के लिए संशोधन की शक्ति 
की भावशयकता झौर महत्व को जाना जाए। 


श्री पालखीवाल! ने मे दलील दो हैं। एक प्रोर हंशोधन से यह भ्रभिप्रेत है 
कि अह सारभूत तत्वों को परिवरतित या नष्ट करने की श्रक्ति नहीं है प्रौर इसके विपरीत 
यह है कि संशोधन की शवित पर प्रशशनिहित भ्रौर विवक्षित परिसीमाएं हैं। यह भ्रतिवाय 
है कि सोमित शक्ति के भ्रभिव।क्‌ के तथा भ्रसीमित झपित के प्रमिवाक्तू के भी परिणामों 
पर विश्वार किया. जाए। इस. शावित के सही विस्तार की कसौटी यह नहीं है कि कितने 
अधिसस्माव्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है भ्रषितु यह है कि इसके श्रधीत सम्भवत; 
क्या किया जाता है । यह प्राशा झौर प्रश्याश। कि इसका कभी श्रयोग नहीं किया जाएगा, 
सुसंगत नहीं है । मंक्‍्सवक्ष कृत इण्टरप्रिटेशन श्रॉफ स्टेट्यूट्स. (दारहमां संस्करण, [969 
पर्ठ 05-06) के मतों का प्रवलम्थ किया गया है। यह महत्त्वपूर्ण है कि किसी ऐसे 
सेख्वांदा के, जिससे एक से श्रधिक बर्थ को सम्भावता हो, किसी प्रस्थापित ग्रथस्वियत 
को प्रंगीकृत करने के पूर्व उत् प्रभावों प्रौर उन परिणामों पर विचार किया जाए जो 
इसके द्वारा उत्पर्म होंगे क्योंकि उनसे बहुधा शब्दों के सही प्र्थ व्यक्त होते हैं। एक 
प्ोर ऐसे विशिष्ट प्र्थाग्वियन ते भो परिसामों की युक्तियुक्तत: प्राप्त होती है तथा दूसरी 
और जिप्तके द्वारा युवितयुवतता प्राप्त होती है, संस्रद्‌ के सही श्राशय को लोज करने के 
लिए ये दो विकल्प हैं। क्रफोर्ड द्वारा लिलित “कंस्ट्रक्शन प्रॉफ ह्टेद्यूटूडा (940 
संस्करण, पृष्ठ 286-290) इस प्रस्थापता के लिए निदिष्ट किया गया है कि जहाँ 
कानून ऐस! है कि उसके एक से मधिक अर्थ के लिए सन्देह या संशय पैदा होता है तो उस 
प्रथम्वियन को जो कानून को ग्रयुवितयुकत बनाता है, छोड़ देना चाहिए। प्रर्याव्वयन में 
झनिशचय, टकराव या उलभात से बचना चाहिए क्‍योंकि इस बात पर प्रवितान देवा 
चाहिए हि कानून सुगमतापूरवक चलता रहे । स्थाग्रालय उस अर्थान्वयन को प्ंगीकृत करता 
है जो युक्तियुक्त तथा श्राश्यपूर्ण है न कि ऐसे ब्र्थास्वयत को जिममें ये बातें तहीं हैं । वह 
पतुमान नहीं किया जाता चाहिए कि विधाममध्डल का यह प्राज्य था कि किधानसे 
झस्तास्यिक परिणाम निकले | संविधान के प्रतिकूल शक्ति का हड़पना बचाया जाना चाहिए । 


श्री पालखीबाला ने प्रप्तरीकन ज्यूरिसप्रढेसस, सेकप्ड, जिल्द ।6, भ्रनुच्छेद 59 
पृष्ठ 23-232, प्रनुच्छेद 72, प्र 25, प्रनुच्छेद 87, पृ 270-27 तथा 
प्रमुस्छेद 88, पृष्ठ 273-274 का धयलम्य इन प्रस्थाएनाप्रों के समर्थन के लिए किया 
है। प्रथम, सांविधानिक प्र्थास्वयत के भ्रक्त मुर्य रूए से उस्हों साधारण सिद्वान्तों द्वारा 
बाप्तित होते हैं जिनसे सपस्त शिश्षितों निश्लिषटतपा कानूनों के प्रथ॑ का प्रभिनिश्चय 
शाप्तित 'होता है । विजातीम सहायता या मनभाने नियम; जो संविधान के प्रथग्विमन, में 
लागू किए जाते हैं, इमका कोई लिफ्चित मूल्य नहीं हैं. प्रौर उतका प्रयोग सोध समभकर 
तथा सावधानी के साथ किया जाता बाहिए | द्वितीय, संविधान साधारण होते है प्रौर 

* अंदृुत सी प्ावकष्यक बातें जितसे संविधान का सम्बस्थ होता है विवक्षित रूप से उन्हें 
नियन्त्रित किया जाता है या उन पर विज्ञार किया जाता है। सांबिधानिक प्रथल्वियन में 
विबक्षा को एक बहुत महत्वपुर्ण भूमिका है। जो बात विवक्षित्‌ होती है वह उप लिखते 
का वैसा ही भाग है जेसे कि जो थात भ्रभिव्यकत होती.है। तृतीय, न्याथालय समय के 
इतिहास को देखता है ग्रोई उस समय विद्यमान वस्तुस्थिति की परीक्षा करहा ,है जब कि 
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संविधान विरच्ित हुआ था और प्रंगीकृत किया गया वा। न्यायालय को समकालीन 
इतिहास की रोश्वमी में तथा उसकी सहायता से डन प्रइनगत विशिष्ट शक्तियों, कत्तैभ्यों 
प्रौर अधिकारों को प्रकृति और उसके उद्दे इय को देखना चाहिए । चदुर्ष, कब्बेन्शनों शोर 
बाद-वियादों की कार्यवाहियां संदिग्प शब्दावली को स्पष्ट ररले के लिए बहुत ही सीक्षित 
महत्व रखती हैं। उसो प्रकार वंयक्तिक सदस्सों को राय भो मुड्ठिकल से किसी तात्विक 
महत्व की होती हैं । है 

श्री पाससीवाला ने कहा है कि 'संशोघन करना' छाब्दों के तीन प्रर्थ हो सकते हैं । 
प्रथम इससे अ्रभिप्रेत है किसी गलती में सुधार करना या इससे भ्रच्छा उसे दुर करना 
है । इस सुधार को क्वालिटी पर संविधान में ग्रन्तविहित बुनियादी दक्षंतर के हष्टिकोण के 
प्रनुसार विचार करना चाहिए । द्वितीय, इससे ऐसे परिकतेन करना अभिम्रेत है जो प्रयप्र 
अर्थ के झत्तभत नहीं झाता है अपितु जो संविधान के किसो ध्ाघारभूठ तत्व शा किसी 
स्वार॒भूत तत्व को न तो परिवत्तित करता है और न ही नष्ट करता है। तृतीय, इससे 
संविधान में ऐसे परिवर्तत करना अभिप्रेत है जिसके पग्रन्तमंत द्वितीय प्रय॑ के परे के परिवर्तन 
हैं । प्रथम अर्थ को अच्छा मात्रा गया है। द्वितीय के बारे में यह कहा गये। कि कह एक 
सम्मव ग्र्याल्क्यन है श्रोर तृतीय को श्रम्रान्य ठहराया गया । 

सामले की जटिसता 'संझोवन” बन्द के अथ में है। इस शब्द का झाकसफोरई्ड 
डिक्शनरी का श्थं यह है कि संसद के समक्ष के ्रध्युपाव में औपचारिक रूप में प्रकट 
सुधार करना, बिस्तृत रूप में परिवर्सन करना यघ्नपरि व्यवहारिक रूप छिद्धास्त को भी 
बदलना है जिससे वह व्यर्थ हो जाए। आाक्सफोर्ड ड्विजनरी के प्रथ॑ ये भी हैं- संसद्‌ के 
स्रमक्ष विधेयक में परिवर्तन, दूसरों के स्थान पर किसी खण्ड, पैरः या घावों के प्रतिस्थापन 
की ग्रस्थापता या किसी विवेयक में ऐसी बात को ग्रम्तःस्थावित किया जाना कि जिसके 
अंगीकृत किए जाने के फलस्वरूप उस अध्युपाय का उद्देश्य ही विफल हो जाए! वर्डास 
एण्ड फ्रेजेज परमानेष्ट इडिशन, जिल्द 3 में 'धंश्ोघषत करवा ग्रौर 'संब्ोधन' गन्हों के ग्रे 
हैं ब्रदलसा या परिवतन वरना । संझोधन में परिवर्चत, छीन। जाना या उपान्तरण के रूप में 
परिवलंत या बदस। जाना प्रग्ट्यंलित है । 'संशोवन' झब्द की व्यापक परिभाषा के प्रस्वर्ेत 
कोई परिवर्षन या परिवतेन झा है । 'संशोचत' शब्द जब संदियान के सम्बन्ध में प्रयुक्त . 
किया जाता हैं तो वह एक नए और स्वतस्व क्विय के, जो श्रपने आप में पूर्ां हो भौर दूसरे 
उपबन्धों से या कुछ विश्विष्ट धनुच्चेद या उष्डों से पूरांतया पृथक हो, उपबन्ध में परिवर्धन 
के प्रति निर्देश करता है शरौर सब यह उस विशिष्ट भनुख्छेद या खण्ड में कोई परिवर्तन 
या कोई प्रमिसश्दत था कोई परिवर्तन को दक्षित करने के लिए भ्रगुकत किया जाता है । 


यह दलोल कि भ्रनुच्छेद 368 में प्रयुक्त 'संघोधन' शब्द श्रमुवृद्ची 5 श्रौर 6 के 
बैरा ? और 2 में प्रयुक्त इस अभिव्यक्ति 'परिवशत, परिवर्तत या निरसन' करके इस 
अनुसूची के उपबन्धों में किस्ो का संझोधन की दृष्टि से उसका एक सौमित श्र्य हैं, 
भिम्तलिखित काररों से सुदृढ़ नहीं है । 

पहला यह कि इन चार उपकस्थों द्वारा प्र्थात्‌ अनुच्छेद 2 श्र ध्रनुच्छेद 3 के 
साथ पढित भरनुच्छेव 4 श्लोर धनुच्छेद 69, ग्रनुशुची 5 के पैरा 7 और प्रनुसूचो 6 के 
डेरा 2 हारा प्रदत्त संशोषन को शक्ति एक प्रकार की सीमित झक्ति है।यह किनिदिष्ट 
विषयों तक सीमित हैं। इन चारों ,डपनन्नों के अधीन संशोकन को खत, यदि स्वर्य 


546 उच्चसम व्यायालय निर्भय पत्रिका. [973] 2 उम्त० मि० पे 


प्रगुच्छेदों के बनुसार मानो जाए, श्रनियन्त्रित शक्ति है क्योंकि इस शक्तित का प्रयोग 
साधारण विधि द्वारा किया जा सकता है। ढिन्‍्तु संबिधान का माग होने के कारश यह 
क्षक्ति अधीनस्थ शक्ति है क्योंकि ये अनुच्छेद, स्वयं संशोवन करवे वाजे भनुच्छेद 368 के 
अ्रध्यधोन हैं । प्रनु्छेद 368 ही संविधान का एकथांत्र ऐसा उपबस्ध है जिसमें इस 
संक्धान प्र्यात्‌ भारत के संविधान के श्रौर उसके प्रत्येक भाग के संघोवत के विषय में 
उपयस्ध हैं। यह बछित कर दिया जाए कि गनुच्छेद 368 का ग्रवास्वियन करने में इस 
भाग का शीर्षक “संविधास का संशोधन” श्र्था्वयत़ के लिए अत्यधिक सद्ायक है। 
पागर्ब-टिपणण जिसमें कि संशोघन को प्रक्रिया के बारे में कहां गया हे, स्वतः पूर्ण नहीं है 
क्योंकि जब प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप संविधान का 
संक्षोष्नन होता है जो कि प्रक्रिया सम्बन्धी विथय ही नहीं है । 


दूसरा यह कि ये चारों उप्यस्घ, जोकि एक जेसे शब्दों में हैं भ्र्थात "ऐसी कोई 
विवि अनुक्छेद 368 के प्रयोजमों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समभी जाएंगी”, 
यह द्शित करते हैं कि यदि ये शब्द न होते तो संभोधन ग्रनुच्छेद 368 के प्रम्तगंत गाता 
और उसे भ्रनुच्छेद 368 के बाहर ले जाया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण बात है 
विशेषत: यह प्रनुमूत्री 5 प्रौर 6 के सम्बस्प में, जिसमें यह उपबन्धित है कि संसेंद्‌ समयर- 
सथय पर विश्षि द्वारा परिवर्धन, परिवर्तन या तिरसन करके इस अनुसूची के उपव्धों में से 
किसी का संशोधन कर सकेगी, महत्वपूर्ण बात है। इन उपबन्धों से व्शित होता है कि 
परिवरधेन, परिव्तत था निरसन के रूप में संशोघन मो ब्रनुच्छेद 368 में उपबन्धित 
संविधान के संशोधन के भ्रम्तगंत प्राएगा, किग्तु उसे भ्रशुल्देद 368 के बाहर ले जाया जा 
रहा है। भ्भिव्यक्त रूप से इस प्रकार का धरववर्जन इस ब्रात का ह्पष्ट साक्ष्य है कि 
अनुच्छेद 368 में “प्शोघन” क्षब्द के प्रधान्‍्तर्धत परिवर्धव, परिवर्तत या निरसत 
करके संशोधन भी है । 


तीसरा यह कि भ्रनुसूची 5 का पैरा / और प्रनुश्त्री 6 का पर 20, जिनमें 
उपंबेन्धित है कि संसद्‌ समेय-सं्य पर विधि द्वारा जोड़, फेरफार या निरसन करके 
संशोषन कर सकतो है, समय-प्रमय पर संशोघत करने कौ प्रावश्यकता उपदर्शित करते 
हैं। “करके” प्रमिग्यक्ति "संश्ोधन” द्राकद का पभ्रये-विस्त।र तहीं करती है भ्रपितु उसे 
सैपष्ट केरती है। “करके” ग्रभिव्यक्ति से दर्शित होता है कि परिवर्धव, फेरफार या निरसने 
इंब्द "संशोधन शब्द के स्थान पर श्रयुक्त किए जा सकते हैं भौर प्राश्षय के रूप में हैं। 
इस सम्पूर्ण श्रनुसूत्री के। गिरने न तो पेरा ? द्वारा न ही पैरा 2॥ द्वारा किया जा सकता 
है क्योंकि धरमुच्लेद 244 में दोनों प्रमुसुचियों के लागू होने पर, भ्रनुयूचित क्षेत्रों प्रौर 
प्रादिम-जाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध है । “समय-समय पर” झनब्द सो यह 
दक्षित करते हैं कि विदयवस्सु के कारण संज्ोघत समय सप्तय पर किए जा सकते हैं। इन 
दौनों भनुसूचियों का इतिहास गवर्नप्रेष्ट प्लॉफ इब्डिया ऐक्ट, 935 की घारा 9] प्रौर 
92-से, जोकि ध्रपवजित क्षेत्रों झोर भागत: शपवरजित क्षेत्रों की बावत हैं, प्रारम्भ होता है । 

चोषा, यह कि इण्डियव इण्डिपेण्डेस्स ऐक्ट, !94? को धारा 9() (सो) के प्रति 
निर्देश किया गया था | यह याद गवर्नेर-जनरल को गव॑नंमेष्ड आफ इण्डिया ऐक्ट, [935 
औ से लीप करते, उसमें परिवर्थत करने, उसे अंगीकार करने श्रोर उपान्तरण करने के सिए 
सशक्त ब्रनाठी है । गवर्नमेष्ट श्रॉफ इष्डिया (यर्ड श्रमेण्डमेष्ट) ऐक्ट, 949 द्वारा 
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935 के ऐक्ट की धारा 29] का संशोधन किया गया श्रौर उस द्वारा गवनेर- 
बनरल को ऐपे संशोधन करने की ख्क्ति दो गई जैसे कि वह परिवर्धन, उपम्तरण या 
लिरसन करके श्लावश्यक समझे । अतः यह कहां गया था कि अब हमारे संविधान रों 
“परिवर्धन, उपास्तरण था मिरसम करके (बाई वे श्रॉफ एडोशक, साडिफिकेशन प्रॉर 
रिपील) अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया तो प्रतुष्छेद 268 में “संशोधन” इब्द 
का संफुत्तित प्र्य होगा।। “संशोधन” ग्रभिव्धकत का संविधान के भनेक प्रतुक्छेदों में प्रयोग 
किया गया है । ये प्रमुकोद हैं--प्रमुलोद 4(/) घौर (2), 08(4), ।09(3) भोर (4), 
॥, 4(2), 69(2), ।96(2), 98(3) प्रौर (4), 200, 20, 2042), 
207(॥), [((2) घोर (3), 240(2), 274(॥), 304(स) श्रौर 349 । प्रस्‍्येक 
दशा में संशोधन, फेश्फार, परिवर्धन या निरतन करके होगा। इसके प्रतिरिस्त प्रन्य 
पनुच्छेदों में मिन्न-भिरत भभिव्यक्तियों का प्रयोग हा है। धनुच्छेद 35(छ) में "परिवतेद/, 
"निरसन'' शाढदों का प्रयोग हमा है । भ्रनुच्छेद 243() में “निरसन" या “संशोधित” 
प्म्दों का प्रयोग हुमा है। श्रतुष्छेव 2522) में ,'संशोषित” या “निरसित” प्रभिव्यक्ति 
का प्रयोग हुप्ठा है। भनुच्छेद 254(2) के परन्तुक में 'परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या 
मिरसन' शब्दों का प्रथोग हुआ है। अनुच्छेद 320(4) में “निरप्न या संशोयन ब्रारा 
किए गए ऐसे परिवर्तनों” शढदों का प्रयोग हुआ्ला है। भ्रनुभ्छेद 372() मैं बदली या 
निरस्त या संशोधित स़ब्दों का प्रयोग हुग्रा है। श्रनुष्टेव 372(2) में "ऐसे श्रनुकूख 
और उसमें ऐसे परिवर्तक, चाहे निर्सन या चाहे संशोपन ढ्वारा” झब्दों का प्रयोग हुमा 
है । श्नुच्छेद 3292(।) में “ऐसे श्रनुकुलनों के भ्रधीन, चाहे के परिवतंन था जोड़ या 
लोप के रूप में हों” झभिव्यक्ति का प्रयोग हुप्ता है। पुनः प्रनुक्छेद 24(2) में 
“परिवत्ञनों वा भ्रपवादों” शब्दों का अ्रयोग हुप्रा है। प्रनुच्छेद 364 में “प्रपवादों वा 
परिबत्तनों” शब्दों का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 370()(७) भोर (3) भे “परिवर्तनों 
श्रौर श्रक्वादों” झर्दों का अयोग हुया है । इसके प्रतिरिक्‍त भ्रतुसूची 5 पैरा 5() प्रोद 
अनुसूची 6 पैरा [2(क)(ख्र), ॥9()(क़) में “अपवादों था परिवर्ततों” क्ष्दों का 
अयोग हुआ है । संविधान के संदर्भ में प्रनुच्छेद 370()(घ) में दिए उपान्तरखण शब्द 
को व्यापक श्र दिया ज्ञाता धाहिएं श्रौर रस भाव में उसके प्रस्तगंत संशोधन मी प्राता 
है श्लौर उसको ऐसे उपान्तरणों तक स्रीभित नहीं रखा जा सकता जिनके कारण कोई 
प्रामूल परिवतंन नहीं होता है । 

विभिन्‍त संशोधन अ्रद्वितियमों से दर्शित होता है कि संविधान में संशोधन, परिवर्धन 
प्रतिस्थापम, निरसन करके किए जाते हैं । सहास्थायवादी ने सही दक्षीसत दी है कि “इस 
संविधान का संशोधन” प्रभिव्यहित का लिखित संविधान के संदर्भ में स्पष्ट श्रधिष्ठायी 
प्र्थ है भौर उसका यह है कि संविधान का कोई भी भोग फेरफार, परिवर्धन या तिरसन 
करके संशोधित किया जा सकता है । 

अधु्छेद 368 में “हस संविधान के संशोधन का सूधपात”” शब्द भौर “विधेयक 
के निब्स्धनों के ग्रनुसार संविधान संक्रोधित हो जाएगा” श्षब्द यह उपदक्षित करते हैं कि 
“संशोधन” शब्द को प्रयोग ग्रसंदिग्य भर स्पष्ड रीति में किया गया है। महास्यायवादी में 
यह फहा कि हमारा संविधान पहला या झन्तिम संविधान नहीं है जिसमें कि “संशोधन” 
पब्द का प्रयोग हुआ है। भ्रभरीका के संविधान में 787 में संशोषन क्षब्द प्रयुक्त हुप्ला 
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अम्य देज़ों के विश्रिल्न संबिधानों में “संशोधन” झ्न्द प्रयुक्त हुआ है। संविधान में 
“संज्योधन” शब्द का प्रयोग किस्री प्रकार के परिवतेन के अर्भ में किया जाता है। छुछ 
संविधानों में परिवर्तन या पुनरीक्षण शब्दों का ब्रयोग “संशोधन” शब्द के स्थान पर या 
संशोधन बा्द के स।ब-साथ किया गया है। कमी-फमी संविधान का परिवर्तन भौर 
पुनरीक्षण, संविधान के संशोधन के श्र में किया जाता है । 

ज़रांदिधानिक उपबधधों के आरे में यह उपधारणा को जाती है. कि के सावधांनो पे 
झ्ौर जानवूभकर बिरचित किए गए हैं । १रिवतंन या संशोकत ब्ब्द, संशोधन या 
पुनरीक्षण शब्द, पुतरीक्षण ग्रोर परिवतंन शम्द साथ-साथ वह उपदर्धित करने के लिए 
श्रयुकत किए जाते हैं कि इन शब्दों क। संविधान में संशोधत ग्रौर परिवर्तन करने के सस्थम्ध 
में एक जैसा ही गर्व है। 

बिखित संविधान में संश्षोघत करेते की झवित का प्राय प्रौर प्रविषण संशोधन के 
उहूं कथ गौर प्रावश्यकता पर होता है । 

हमारे संविधान में पहसे ही जो प्रनेक संक्ोयत किए गए हैं उनसे यह दर्षित होता 
है कि उपबस्धों का जोड़ा या परिवर्तित या प्रतिस्थापित क्षिया गया है। महास्थायवादी ने 
लिहित संविधान में संोधन की क्षकित के उद्दे्य झौर प्राबद्यकता के सम्बन्ध में दो सही 
कारए बताए हैं। पह्ता यह कि लिखित संविधात में संशोधन के उद्दे सम प्रौर प्रावश्यकता 
से श्यवस्थित रीक्षि में संबिणान को गदलते की आवश्यकता प्रमिप्रेत है ब्धोंकि भ्रम्यथा 
संविध्ात को केवत इतर सांविधानिक रीति या ऋत्ति द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता 
है। दूसरा यह कि संशोधन का भूल उद्दे ३३ मूत्र विधि या संपरनात्मक विधि में परिवतेत 
करना है, संविधान में मूल परिवतंस करना है, संविधान के मूल सिद्धास्तों या बुनियादी 
ख्िद्धास्तों का परिव्तंत करता है भम्यधा ऋत्ति को बचाने के लिए संशोधन करने की उकद 
शक्ति को इतना महक देने की कोई भ्रावव्यकता नहीं होगी । 

संक्षोघन करने का उद्ं पय यह देखना है कि संविध।न संरक्षित रहे । किद्रोह या 
ऋास्ति परिवर्तंत तामे के लिए एक भ्रवेध माध्यम है। “शासित की साध्मति” यह है कि 
प्रत्येक पीढ़ी को हवय॑ प्रपती विधि स्थापित करने का श्रधिरार है। परिस्थितियां बदलती 
हैं । घोग बदलते हैं। भ्रत: राजनोतिक संस्याप्रों ग्रौर सरकार के सिद्धास्तों में तत्सस्वस्धी 
परिवतन छागे के प्रवसर पैदा होते हैं। प्रसंशोधनीय संविधान फ्रांस का संविधान था 
जिसने कि 884 में संविधात का संशोधन करके घोषित किया कि नैश्ञनल प्रसेश्वली 
गशतस्त्रीय शासन पद्धति को समाप्त करने की किसी प्रस्थापना पर कृदापि बिचार नहीं 
करेगी । यूनाइटेड स्टेट्स के संविधात में उपबस्धित हैं कि दासों के भ्राथात को प्रतिषिड 
करने विषयक प्रनुच्छेद | की धारा 9 के प्रथम प्रौर चलुर्य ख़भ्हों को प्रभावित करने 
बाला कोई संशोधन ।808 कै पूर्व महीं किया आ सकेगा धोर कोई राज्य उसकी स्म्मति 
के बिना सीमेंट में ध्रमान प्रताधिकार से वंलिते नहीं किया जाएगा । ये संविधान का 
परिकतंन करने के सस्वस्थ में जनता की प्रभुत्कसम्पन्न शक्ति को सीमित करने 
के उदाहरण हैं । ड 

प्रसंशोधनीय संविधान को अपने समय का घोरतम अत्याचार कहा जाता है । 
जंफर्सन ते 789 में कहा था कि अ्रस्पेक पीढ़ी को ऐसी विधि श्रवधारित करने का 
प्रशिकार है जिसके अघीन कह रहे । यह भूमि जीवित न्यकितियों के उपयोग के सिए है, 
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शृक्ष ध्यक्षिवयों की उस पर न तो कोई जवित है और न ही अधिकार है। संक्षोघन करने 
की व्यवक्या सेफ्टी वाल्व की भांति है। इसका प्रयोग श्रधिक सुविधाजनक नहीं होगा 
चाहिए, न ही वह ब्रधिक कठिन होना चाहिए । इससे संविधान नष्ट हो जाएगा। 

भ्रध्िकतर संबिध।न इस रूप में श्रतस्य हैं कि उतका संज्ञोषद उस प्रक्रिया से भिन्‍न 
रूप में हो किया जा सकता है जिसके श्वारा साथारण विधियों को परिवर्तित किया 
जा सकता है। प्रत: स्रंविधायो शक्ति भौर विघायी क्षक्ति के बीध उनमें स्पष्टत: ग्रन्तर 
है, प्रत्येक का उपयोग एक भिन्थ संस्था द्वारा भिल्न श्रक्रिया के ग्रनुधार होता है । मुख्य 
न्यायाधिपति गाक्षेस ने कहा है कि परिवर्तन लाने का विरोध करने वाले व्यक्त उसना ही 
परिवर्तन चाहते हैं जितना कि कोई ग्रन्य व्यक्ति चाहता है तथापि दे यह प्रभिनिदिचत 
करना चाहते हैं कि परिवतंत किक्ष प्रकार के होंगे । 

संशोधत संविधान के विकास का एक रूप इस भाने में है कि संज्ोघन से 
भ्राघारभूत परिवर्तन भ्रमिप्रेत हैं । जिन ग्राघारभूत खिद्धान्तों से हरकार बनायी जाती है 
उनमें संशोधन या परिवर्तेत करने के लिए संविधान में विक्षेष तस्त्र या तरीके भपताएं जाते 
हैं । प्राघारभूत तसिद्वाग्तों क्षो संज्ञोघित था परिवर्तित करने के लिए विशेष तस्त्र वा 
विज्ञेषत रीतियां अपनाईं जातो हैं। संशोधन ग्रेट ज्रिटेन को भांति साधारण विधि बनाने 
वाले निकाय द्वारा किया जा सकता हैया विधि बनाने वाले साधारण निकाय द्वारा 
विशेष प्रक्रिया या भ्रप्राविक बहुमत सहित किया जा सकता है या सरकार के ऐसे विशेष 
कतत्रों द्वारा संशोघन किया जा सकता है जो इस भ्रयोजन के लिए बनाए गए हैं ज़ेसे कि 
संविधायी कन्वेश्शन या लोकमत-संग्रह के रूप में मतदाताधों द्वारा या लोइमत-संग्रह करके 
संघोधत किया जा स्रकता है। यदि लिखित संविधान में सेशोधज के लिए क्ोई-उपयस्ध 
महीं हो तो धामास्यतः यही माना जाता है कि राष्ट्रीय विधि बनाते बाला तिकाय 
साधारण प्रक्रिया द्वारा संविधान का संशोचन कर सकता है। यदि संविधान में संज्ञोषन 
की रीति उपवन्षित हो तो! केवल वही रीति बैध होती है । श्रंशोधन की किसी धन्य रोति 
का भपनाया जाना एक प्रकार की क्रान्ति होगी । खामाजिक प्रत्वश्यकता के लिए ्रौर 
संविधान को छ्थिरता प्रदान करने के लिए सोब-छमक कर और तिडेन्ध्रित प्रक्रियाओं से 
संगिधान में व्यवस्थित रूप से एरिवलेस लाया जा सकता है । 


भारत के लोगों ने हमारे संविधान की प्रस्तावता में श्रपते को प्रमिभ्यक्त किया 
है । भनुच्छेद 368 में वण्तित निकायों को यह संविधान, जिसके ग्रन्तर्गत संविधान का 
संशोधन करने की क्षक्ति भी है, दिया गया है । वे निकाव जनता का प्रतिनिधित्व करते 
हैं । प्रनुख्छेद 368 में उपकग्धित रूप में संविधान के किसी माग का संझोधन करने की 
रीति का पालन किया जाता चाहिए । कोई ग्रश्य रीति, उदाहरणार्भ संविधान सभा का 
पस्रायोजन या लोकमतन्संग्रह, इतर स्रांविधानिक या ऋरान्तिका रो होगी । हमारे संविधान में 
अनुष्छेव 368 में संशोधन के लिए श्रपेक्षित प्रक्रिया था रीति भौर प्ररूप के बारे में 
ही केवल निज्रेग्घन है | किम्तु संशोधन की प्रकृति या स्वरूप की बाबत निर्बन्धन नहीं है । 
संशोधन को शक्ति पर कोई विवक्लित परिसीमाएं नहीं हैं। महास्वायवादी ने घारग्भित रूप 
में कहा है कि सांबिधानिक ध्रतिनियम न केवल जनता के लिए हैं भ्रपितु वे जतता 
पर निर्मर करते हैं । 
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महान्यायवादी ने इन प्रतिपादनों के समथेन में प्रप्तरीका के श्रतेक न्यायालंयों के 

विनिश्चयों का अवलप्ब लिया है। पहला, यह कि “संम्ोघन” द्ब्द से सुकारे श्रमिप्रेत 
नहों है। लिबरमोर बनाम वेढे (!) में विद्वान्‌ एकल स्यायाधीज्ञ द्वारा व्यंवव किया गया 
मत कि संश्योषन से सुधार ग्रभिग्रेत है, एडबडस बनाम लेस्गूर (१), में स्वीकार नहीं 
किया गया था। द्रप्षरा, राज्य की जनता द्वारा श्रनुसमर्थन तो उस दक्षा में कूरय होगा! जब 
कांग्रेस द्वारा प्रस्थापित परिस्तंघीय संशोधन का राज्यों के विधानयण्डलों द्वारा भ्रवुसपर्थन 
किया जाना भ्रपेखित हो, एक्स पाएट़ि हिहलों (3) । विधानगण्डत तो प्रस्थापित संशोषन 
का पनुसमर्थन करने के लिए एक ग्रभिकरण मा है । एक्स ११२ढि ढिल्लों(3) में लिबरमोर 
बनाम बेटे (!) वाले मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ग्रमिव्यक्त इस मत को 
स्वीकार नहीं किया गया था 'कि संझोधन से केवल सुधार प्रभि्रेत है। तीसरा यह दलील ऊ 
कि 'संक्ोप्रत' शब्द की राज्य विधानमण्इत्तों द्वारा लोकभत संग्रह की रीति प्रपमाक्तर का 
ग्राधारभूत सिद्धासतों 4? राज्य की शक्ति था व्यक्तिविषोष के प्राचरश के तियम्त्रश की 
बाबत प्रण्ती परिसीमाएं हैं, संशोधन की एक तई रीति भ्रपनाना है। यह प्रनुज्ञेय नहीं 
है । फ्रोयेस्सपेस बनाम ओोड़ाइन (+) संशोधन की एकपरात्र रौति वह है जो संविधान द्वारा 
बिहित है। राज्य विधानमण्इलों द्वारा लोकमत-संग्रह का सिद्धान्त विधिसास्य नहीं है। 
चोधा, यह धारणा कि राज्य विधानमण्डलों द्वारा ्रमुसमर्थन से जनता की इच्छा प्रकट 

« होंगी, संशोषन की विहित रीति के विरुद्ध हैं भर श्रभरीका के संविधान के धनुच्छेद 5 में 
श्रधिकथित रीति में जनता द्वारा कांग्रेस को दिए मए प्राधिकार के बिएद्ध है । स्थायालयों 
का विधाथी निकाओं का काम्र संविधान द्वारा सियत रीति को परिब्तित करने का महीं नि 
है। प्रमुस़मर्थन बिघराथी कार्य नहीं है। इसका प्राधिकार संविधान से ब्युत्पन्त होता है। ३ 
हाकस बन।म स्थिन (१), दिल्‍्लों भनाम ग्लोस (०), खंखर बनाम ग्ारनेह (?) पांचवें 
पंशोधम की शक्ति का विस्तार संविधान के प्रत्येक भाग के सप्दस्ध में है। संविधान का 
संशोधन करने में जतररू असेम्बलो कस्वेस्शन के एप में भ्रौर हैसियत में कार्य करती है भौर 
प्रभुत्वसम्पत्न जवता की मूल इच्छा को अ्रभिम्यक्त करती है ग्रौर सेविधान को छोड़कर 
उसकी शवित प्रस्ीमित है। एक्स पारटि श्रीमती हो० सी? करवी(") । छठा, यह दसोल कि 
अनता के अ्श्िकारों से सम्बन्धित संघोधन कम्बेहान द्वारा किए जाने आहिए, भ्रमरीक्षा के 
सुष्रीम कोर्ट द्वारा नाम॑जूर की गई है। श्रमरीका के संविधान का पअनुष्छेद 5 कथन भौर 
प्र्थ की दृष्टि से स्पष्ट है भ्रौर उपमें कोई प्रस्पष्टता नहीं है। जब ग्रावाय स्पष्ट हो तब ऊँ 
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(१) साउष वेस्टर्न रिपोर्टर वाल्युम् 33, 30. 

(१) 262 फैडर रिपोर्टर 563. 

(4) 264 फेडरल रिपोर्टर ।86, 

(5) 283 यू एस० 22-64 खॉयर्स इडिशिव 87!. स्प 
(४) 256 ब्‌० एस० 358-65 लॉयर्स इडिशन 994. 

(7) 258 यू० एस्र० 8566 लॉपस इडिशिन 595. 

(१) 36 ए० एल० झार० १458. 


$ 
हि 


न 


क्ेदबानस्द भारत व० केरल राज्य [न्या० रे] 5्शा 


अश्नस्वियत को कोई गुजाइन् नहीं होती है ! रहोड प्राइसलंण्ड दनाम पश्तमर (7), यूनाइटेड 
स्टेट्स बनाम स्प्रेण (2) | सातवां अनुच्छेद 5 के प्रघोन सांविधानिक सिद्धान्तों को 
परिवतित किया जा सकता है--दरीच्ड रमेश बनाम यूनाइटेड स्टेट्स भांक प्रमरोका (१)। 
प्राठयां, संविधान में पश्वितंन की रीतियां २पदन्क्िति हैं। जबकि संविधान का संझोघन करते 
की प्रक्रिया निर्वस्थित है, इस बारे में कोई निर्वश्थन नहीं हैं कि संशोधन किस प्रकार 
का होगा | काइटहिल बनास एलकिन्स ()। 
अनम्य या नियन्त्रित संविधान में संझोधत को विश्लेष रोतियों को छोड़कर, 
यद्चपि विभिन्‍न संविधानों में यह रीतियां मिस्त-मिन्‍्न हों और अनम्य था वियन्त्रित संविधानों 
में भ्रभिव्यक्त परिस्रीमा्ों, यदि कोई हों, के प्िवाय, संश्योवन करने की श्ववित का भ्र्थ 
और प्रदिदव नमनीय ध्ौर इनस्य प्रकार के संविधानों में एक जैसा ही होता है । 
तमनीय संविधान वह होता है जिस के अधघोत त्रध्येक प्रकार की प्रश्येक विधि उतवी 
ही म्रलता के साथ और उसी रीति में विधिरू रूप में एक ही निकाय द्वारा परिवर्तित 
की जा सकती है। नमनीय संविधान में विधियों को दस कारण सांविधानिक कहा जाता है 
क्योंकि वे ऐसे विषयों का निर्देश करतो हैं जिनके बारे में यह्‌ मात्रा जाता है किये 
राज्य की श्राघारभूव सेस्दाग्रों पर प्रभाव जानते हैं प्रोर इत कारण नहीं कि दे विधिक 
रूप में अन्य ब्िचियों को अपेक्षा अधिक पवित्र हैं या उनका परिवर्तन करवा कठिन है। 


ब्रनम्य संडिधान वह होता है जिसके प्रवीन सांविधानिक या आ्राघा रभृत विधियों 
के रूप में सामान्यतः ज्ञात कतिपय विवियां उसी रीति में परिकतित नहीं को हा सकती 
हैं जिसमें कि सांघारण विधियां परिक्तित की जाती हैं। संविधान को अभम्य तब कहां 
जाता है जब विधानमण्डख को बभ्रपनी साधारण हैसियत में काप्त करते हुए सांविधानिक 
या भ्राघारभूत कहे जाने वाली निश्थित विधियों को उपान्तरिव या निरसित करने के 
लिए कोई पश्रधिकार त हो | ग्रनम्य संविधान में, “संविधान” क्षस्द मे संविधान के 
अनुच्छेदों से सम्बन्धित ऐसो भ्रधिनिममिति अभिप्रेत है जिसे उसी सरलता और उसी रीति 
में बिधिपूर्वक परिकर्तित नहीं किया छा सकता जैसे कि सामान्य विधियों को परिवर्तित 
किया जा सकता है । 


सांविधानिक संशोधन के लिए विश्वेष तन्त्र-का होना विधानमण्डल की शक्ति पर 
एक प्रकार का तिबन्धन है कि संज्ञोवर साधारण विघानमण्डल की विधि की झ्पेक्षा 
अधिक झवितगाली विधि द्वारा किया जाता है। संविधान सभा में यह जानते हुए कि 
बह नहीं रहेगी प्रोर वास्तविक विकादरी कारदार एक अन्य निकाय को साँप देगी, 
ब्रस्थापित संविधान में भावी कार्यों के लिए यथा साम्मव अधिक प्रार्यदर्शक्त तत्व लाने का 
प्रयास किया है । उतने ऐसे विबडों पर मविष्य में विच्वार होने की दक्मा में "संविधान 
सभा के पुनः सृजत” की व्यवस्था करने का प्रयास -किया है यठ्धपि वह स््मा कहिपव 
चिवेन्धनों के ग्रधीत कार्य करते वाले साधारण विधानमष्डल से श्रधिक कुछ न ड्ोगी। 


(१) 253 यू० एस० 350--64 लॉयर्स इडिलन 946. 


५ 7] 282 युर एस 76. 


(+] 320 यू० एस० ]]8--87 लॉयसस इडिशिन |796. 
(४) 389 यरू० एस० 54ल्‍:9 लॉयर्स इड्शित, सैकेण्ड 228. 
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संविधान के कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जिन्हें संविधान समा अपरिवततीध रछता चाहती 
है। इस तत्वों का बाकों तस्वों से प्रभेद करेता है। यूनाइटेड स्टेट्स के संदिधान 
का पंच्रम खण्ड यह है कि कोई राज्य उसकी छपरी सम्पति के बिना सीनेट में प्रपने 
समान मताधिकार सै वंचित नहीं होगा । महास्यायवादी ने ठौक ही कहा है कि जैठे नमनोष 
संविधानों में कोई विवक्षित परिदोमा नहों होतो है दैते हो अनस्य संविधान में कोई 
विवक्षित परिस्रोमाएं नहीं होतो हैं। श्रस्तर केबल संशोधन कौ रीति का होता है। 
संशोधन साधारण विधानमण्डल हारा कृतिप्य विरवंशवों के प्रघोन रिदा जा सख्ता है 
या लोकमत-संग्रह द्वारा जनता संशोधव कर सकतो है या संज्ञोधन परिसंधीय राज्य के समी 
यूनिदों के गहुसंल्यक मत द्वारा किया जा सकता है या विशेष कन्वेन्सत द्वार! किया जा 
सकता है। भतम्य संविधान में विधानमण्डल ग्रपतो पूर्रात: परियिक्व, लम्ही और सोच- 
सप्तक कर प्रप्ताई गई राय के आधार पर प्रसंदिग्ध बहुमत की इच्छा का प्रतिनिधित 
करते हैं । किस्तु ऐसी इच्छा पूछ विधि का संशोधन करने में ग्रह्रसंशशकों की इच्छा द्वारा 
निष्फल की जा सकतो है। यदि संशोधत का विरोध करने वाले श्रल्वसंस्पकों द्वारा 
प्रवेक्षित बहुमत भ्रमिप्राप्त नहीं किया जाता है हो राज्य को क्रान्ति भौर हिलाते 
उतना ही खतरा हैं जितना कि बहुमत के हुड से खतरा कहा जाता है। प्रत: ग्रापूल 
परिवत्तनों के विएद्ध किए गए संरक्षण लोक-त|स्त्रिक राज्य में शक्तिके यूल ख्लोत को 
अप्रपतन्न किए बिना परित्राण, परिपम्गता श्रौर शुद्ध श्रस्तःकरश घुनिदिचत करते का 
अ्रेष्यकर भोर स्कषामाविक मांग है । 

“संझोशन” शब्द छै साक्धानिक परिवर्तत की एक निश्चित एवं प्रारूपिक प्रक्रिया 
अभिग्रेत है। परम्परा धौर झढ़ि घोर स्यायिक निर्वचन के सभी दबाव का राज्य की 
प्राघारभूत स्रदना पर प्रभाव पड़ सकता है। परिवर्तन की ये प्रक्रियाएं संदिबान को 
मोड़ता है। न 

लिए पृष्ठभूषि में श्विधान समा द्वारा प्रनुच्छेद 368 प्रधिनियमित किया गया 
यथा, उसका संज्ञोधन की शक्ति के प्रथ और प्रबिकय के वश महस्वपूर्ण सम्बन्ध है। 

42 नवस्वर, 946 को सांगिधानिक सलाहकार सर बी० एन० राद ने एक 
पुरितका हैयार की थी जिसमें ब्रिटिवा राष्ट्रम०ण्डलीय देक्षों के संविधान भोर ह्नस्य देक्ों के 
संविधान ये । संक्ोपनों की विभिस्त रीकियों को श्रपनाने वाले विभिन्‍न देझों का निर्देश 
किया गया था। उसी जिहद में लेरह झ्लोप॑कों के भ्रघीन तेरह चुने हुए देशों के, जेसे कि 
यु० एस० ए० स्विटजरज्लेश्ट, जमंती, रूस, ग्रायरलेण्ड, कताडा, ब्रास्ट्रेसिया, मूल 
अधिकारों को उद्धुत किया गया था । इस छूबो में दो बातें धामडे श्राईं | पहली, यह कि 
इस वारे में कोई प्रात्यंतिक मानक वहीं है कि मूल प्रशिकार क्या होते हैं। संश्तार के 
सर्वश्षम्मत मूल प्रधिकारों जैसी कोई वस्तु वहीं है ! टुखरी, जित मूल प्रषिकारों को हमारे 
संविधात में स्वीकार किया गया है वे प्रस्य संविधानों के मूल प्रधिकारों से प्रधिक श्र 


नहीं हैं, न ही यह कहा जा सकता है कि हमारे संविधान में मूल प्रधिकार निदेशक तस्‍्वों , 


की प्रपेक्षा प्रधिक महत्वपूर्ण है। 


7 मार्च, 947 को इस बिदय पर एक भ्रइनसूची परिचालित की गई थी कि 
संविधात के संगोगत की शाबत क्या उपयग्ध किए जाने चाहिएं । सांविधानिक सलाहकार 
द्वारा हैवार किए गए धंविवार के संशोधन ,वेषयक खब्ड के क्राहृप में उस समय उपदर्शित 


रु 
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किया गया था कि संज्ोवन का सूत्रयात संघोय स्रंसद्‌ के किसी सदन में किया जा सकता 
है भौर जक्ष प्रस्थाषित संशोवन उस सदन की कुल सदस्य संख्या के प्रन्यून दो-तिहाई बहुमत 
हाय प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है और चीफ कमिव्नर प्रान्तों को छोड़कर घर के 
प्र्युन दो-तिहाई युनिटों के विधानभब्लों द्वारा अनुसमधित डिया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति 
की ब्रमुधति के लिए पेश किया जाएगा और ठेसी अदुमति मिल जाने पर वह संशोधन 
अवर्तित होगा । इस खण्ड के दो स्पष्टीकरण ये । 

29 भ्रशैल, |947 को इस खण्ड के प्रारूप के विधय यें श्री संवानम्‌ का संशोधन 
स्वोकार किया गया । संझोचन यह या कि «थदि आवश्यक हो तो यह्‌ खण्ड भी उसी रूप 
में संग्ोषित किया जा स्केमा जिसमें कि संविक्षाल के किसो अन्य खण्ड को संश्लोचित किया 
जा सकता है” जून, 947 में संझोधव करने वाले खण्ड का प्रारूपए प्रारम्म हुआ । 
मुजत: इसका संद्यांक 232 था। अन्त: अनुच्छेद 304 बोर 305 अनुच्छेद 232 के 
प्रारूप के स्थान पर प्रह्तित्व में आश / संशोचत करने बाले खण्ड का प्रथम प्राहव 
चर बी० एन० राव द्ारासार्च, 947 में दिया गया । जून, ॥947 तक और उसके वाद 
उसने उप्त श्रक्रिय की सिफारिय की जिसका सर अल्तादी कृष्शास्कामी भ्रस्यर और 
सर सोपाशस्वामी श्रायंगर ने समर्खंत किया था अवात्‌ संदद्‌ में दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित 
होना धौर प्रास्तीय विधानमण्डलों के दो-तिहाई दारा अनुसपर्यत । 2॥ फरवरी, 948 
को संविधान का अआखूप तैयार था। अनुच्छेद 304 और 305 का श्रारूप संक्षोघर की बाबत 
था । अनुच्छेद 305 में दस वर्ष के लिए अल्पसंख्यकों के लिए, जब तक संविधान के 
संझोधन द्वारा उसका प्रवर्तत चालू न रखा जाए, स्थानों के घारक्षण का उपबस्ध था। 


इससे निम्नलिखित बातें सामने प्राती हैं । पहली, यह कि संविद्वान सभा ने सारभूत 
भोर गोख तस्वों के बोच कोई भ्रन्तर नहीं किया था। दूसरी, यह कि संविधान समा में 
किसी ने भी यह नहों कड़ा या कि मूल अधिकारों कर संशोधन वहीं किया जा सकता है। 
अंविधान के तिर्माताओ्ों ने इस सम्बन्ध में कोई बिचवार-विमझ् नहीं किया था । सीसरी, 
गहरे प्रथम संवि्यान संसोघन पर क्चिार करते समय किसी ने मो गूल भ्रधिकारों कै 
परिकतेन या संशोघन को बाबत सम्देह प्रकट महीं क्रिया था । किसी मो प्रकम पर यह प्रतोत 
तहीं हुआ कि मूल श्रथिकार ध्ात्यंतिक हैं । जबकि संविधान को ठोस भौर सुस्थिर बनाना 
चाहिए, उसे गम्नोय होना क्षहिए झौर कुछ कालावधि के लिए अपेक्षाइ॒त संरलता के 
साथ आावक्ष्यक परिवर्तव करना सम्मव होना चाहिए। 

प्रनुच्छेद 304 में कठियय संझोषन अ्रस्थापित किए गए ये एक प्रस्थापस 
संझोधन संख्या 8 यह था कि संकोधन दोनों सदनों के प्रश्वेक सदन को कुल संख्या के 
स्पष्ट बहुप्रत द्वाशा पारित किया जाएगा । दूसरा अस्थापित संझोधन संख्या 20 यह वा 
कि संविधान के प्रारम्भ से तीन यर्ष की काज्ावधि के लिए कोई संझोचन, जोकि राष्ट्रपति 
दारा प्रभाछीकृत रूप में खारगान्‌ नहीं हैं, खाथारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। 
इसमें वह मो कड्ढा मथा कि इसके ग्रन्तगंत, उच्चठस ग्यायालथ के अहुसंस्थक न्यायाधीशों 
द्वारा सिफारिश किया गया कोई ओपचारिक संश्ोषत भी, संविधान को प्रश्चासित्र करते में 
पाने वाली कठिनाइयों को दूर छस्मे के श्राधार पर या लोकहित में संविधान का 
क्रियान्वयन रूरके के प्रयोजनाय होगा । तीसरा श्रस्थापित संशोधन संसया 22 यह या कि 
ऐसा कोई संक्ोघक्, जो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों, सम्पत्ति के सम्ह्ष में या 
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अम्यथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किन्‍्हीं भ्रश्िकारों को परिधि का अतिलंघन या 
निर्बन्घत या स्पूनत कर सकता है, ग्नुज्ञ य नहीं होगा झौर कोई ऐसा संशोधन, जिम्रका 
ऐसा प्रभाव हो या होना साम्माध्य हो, घूस होगा प्लौर किसी विचानसण्डल के अधिकारातीत 
होगा ॥ यह वात ध्यान देने योग्य है कि इस संशोधन को सापश्न ले लिया गयाषा। 
देखिए--कांस्टिट्यूएण्ट श्रसेस्वन्ती ड्वेट्स जिल्द 9, पृष्ठ ॥665. 

प्रथम प्रवर्ण में निर्मातामों ते संसद्‌ के स्राधारण बहुमत द्वारा संशोधन करमा 
आरम्भ किया । ये प्रनुच्छेद 2 प्रौर 4 हैं जो सज्यों के सम्बस्ध में हैं। जहाँ तक कि राज्यों 
के सृजन था पुरगंठन का स्वस्थ है, यह बात संस्द्‌ पर छोड़ दी गई कि वह इसे साधारण 
बहुमत ढ्वारा करे । इसके श्रतिरिश्त श्रनुच्छेद ।4#क के प्ररूप ने, जो अ्रम्दताः 
प्रमुच्छेद ।69 बना प्लौर जो राज्यों .में विधात परियदों के सम्बन्ध में है, संसद्‌ की 
विधान परिषदों को समाप्त करते था नए्‌ विघान १रिपरदों का सृजन करने की शक्ति 
प्रदात की | भवुसूषी 5 प्रौर 6 को संसद्‌ द्वारा छावारण वहुमत द्वारा संक्ोबित करने के 
लिए छोड़ दिया गया । ढुंसरे प्रवर्ग के संश्रोघन में दो-तिद्धाई बढुपत गपेधिित है। इसी 
सम्वस्ध में ही श्री पालख्ीवाला ने डाक्टर प्रस्वेदकर के इस कयन की “क्रि 
यदि भावी संसद्‌ ऐसे किसी विशिष्ट धनुच्छेद का संज़ोवक करना श्राहतों है, जो भाग 3 
या भ्रनुच्छेद 304 में वशित नहीं है तो उसके लिए केवल दो-तिहाई बहुमत का होना ही 
जहूरी है, तब वे उसका संज्योधन कर सकते हैं” सहायत/ अपनी इस दलील के समर्थन में ली थी 
कि आय 3 का संज्ोधन_नहीं किया जः सकता हे | उस भाषख को इस खझूय में पढ़ना 
बिल्कुल भलत है। माषण से यह दर्शित होता है कि कुछ अनुच्छेंदों का सेशोधत केवल 
बहुमत द्वारा हो। किया जा सकता है, बन्य अनुच्छेदों के सम्बन्ध में दों-विहा बहुमत श्रपेष्चित 
है श्रौर तीसरे ध्रवर्गे के लिए दो-तिह।ई बहुमत प्रौर रातों द्वार। अनुससयंन अरे... है । 

संविधान सम्रा को काणेवाहियों से यह दक्षित होता है कि सम्पूर्णों संदिधान के 
सम्बस्ध में ब्यापक दृष्टिकोर प्रपनाया गया था और संश्योधलों के तीन प्रवर्ण वे जिनमें कि 
साधारण बहुमत काया दो-तिहरई बहुमत का या दो-विहाई बहुमत श्रौर राज्यों द्वागा 
अगुसमर्थंत क/ उपवन्ध था। इत मिस्त-भिल्न प्रक्रियाप्मों को प्रनम्थवा से बचले के लिए 
मधिकथित किया गया या। 


संविधान प्रथम संशोचन अधितियम, जिसके द्वारा अ्रनुख्छेद ॥5 (4) जोड़ा 
गया प्रनुच्छेद ।9(2) प्रोर प्रतुब्छेद 9(6) के अब्दों को प्रस्थापित क्रिया गया, 
अनुच्छेद 3]क को ध्रस्तः:स्थापित किया यया, उल्लेखनीय तस्व दर्शित करता है । उत समय 
दो भ्रकार को प्लालोचता को गई थी पहली कह कि इतसी अठदी क्‍या थी ग्रौर दूसरी यह 
कि सरकार स्वय॑ प्रथिक शक्ित प्राप्त करते का प्रयास कर रही है। इसके उत्तर ये हैं कि 
ऐसा संविधान, जोकि जनता की इच्छा श्लौर उतके दिचारों के ध्रनुत्तार चलता है श्रौर 
जिसका यदाकदा संज्ञोघन किया जा सकृता है, सम्मातित माता जाएगा धौर लोग संक्षोधम 
के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे । घस्यथा यदि लोगों को वह ज्ञात हो कि वह असंशोधतीय है श्रोर 
इसको छुप्रा तक नहीं जा सकता तो जो न्यक्ति संज्ञोघन लाना चाहते हैं वे केक्ल उसका 
मंग करने का प्रयास ही करेंगे । यह एक खतरनाक और बुरी बात है । 


इस पृष्ठभूमि पं श्रनुच्छेट 368 के ग्रय॑ और विस्तार की बाबत कोई सस्देह नहीं 
है। महान्यायवादी ने ठीक ही कहा है कि यदि कोई झुन्देह होगा तो संविधान को 
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समसाप्रथिक ध्यावक्षरिर ध्यास्या इतनी प्रबल गोर हढ़ है कि उसे मम या नियन्त्रित वहीं 
किया जा सकता है | साफसंत सनाप इलेक्र(7) में बह कहा गया है कि जब ग्ोधे भर 
रपष्ड वब्द हों तो कोई कठिनाई नहीं होतो है । किस्तु जहां सन्देह भोर भ्रस्पष्टता हो 
वहां समसामयिक गोर व्यावहारिक व्यास्या भ्रत्यचिक महत्वपूर्ण होती हैं। क्रांटोमोवाइल 
द्ास्सपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड यनाम राजस्थान राभ्य प्लोर फुछ भन्य(?) में इस स्यायालव 
मे इस बात का ध्यान रखा था कि संविधात निर्माताओं को अस्य देशों के संविधानों 
की एवं स्रांविधानिक समस्याप्रों की गहरी जानकारी थी । 

श्री सीरवाई ने ख्िटिक्ष कोल फ्रॉरपोरेशन बताम कि१(१) का प्रवलमस्व लेते 
हुए दलील दो है कि संविधायी या झाधारभृत कामगुत का तिबंचत करते समय ऐसे 
अर्थास्वयत को झपनाना चाहिए जोकि यथासम्भव ह्धिकतम सोगों के लिए लाझवायक हो । 
दाष्डिक या कराघात सम्बन्धी कानूनों को लागू किए जाने वाला यधावत्‌ भर्धात्वयन संसद 
के वास्तविक प्राक्षय को समाप्त कर देगा यदि उसका प्रयोग ऐसे अ्रधिनियम्र के संध्चन्ध में 
किया गया जिसे झास्ति, व्यवस्था श्रौर भ्रच्छी सरकार सुनिश्चित करने के सिए पारित 
किया गया है। प्रायंटित दिनिदिष्ट शक्ति को व्यापक अर्थ दिया जाता है । यदि शक्ति 
पर कोई परिसीमाएं नहीं हैं तो वह सम्पूर्ण शवित है । संक्षोचन करने की शक्तित का विया 
भाना अभिव्यक्त या विवक्षित परिसीमाग्रों के सिदाप कम तहीं किया जा सकता ! निष्कर्ष 
यह है कि “संशोधन” क्षब्व का धर्य व्यापक है प्रोर नि्बन्धित नहीं है । 

पिटीक्षवर की और से श्री पालश्वीवाला ते यह दलील दी है कि श्रनुच्छेद 368 के 
अधीन, जैसा कि वह संक्ोध्रस के पूर्व था, संश्रोधन की शक्ति पर विवक्षित और 
अर्तनिहित परिसोभाएं थो। यह कहा गया कि “संशोक्षन” दाझद संविधान की अतिवये 
बालों झौर ब्राधारभुत तत्वों भौर मूल सिद्धान्तों को परिवर्तित या समाप्त करने की खगिति 
प्रवारित करता है । इस दलोल को इस प्रकार स्पष्ट किया गया--जप्ता ने संविधान 
स्वयं अपने को दिया है। संशोदत विषप्क वितिशचय करने की झक्ति पंचवर्षीय संसद 
को दी गई हूँ जिसे संविध/न द्वारा बनाया गया है । प्रनुच्छेद 368 ऐसे खण्ड से भारमस्म 
नहीं होता है जिससे धन्यत्र किसी यात के होते हुए भी कोई दूसरी छात कहो जाएं। 
प्रमुच्छेद 368 में कैवल “संशोधन” शब्द का प्रयोप किया गया है। संविधान के अ्स्थ 
भाणों में कम महत्त्वपूर्ण विषशों में संशोत्न की शक्ति देते वाले उपयत्धों में “परिब्धित, 
परिवर्तित, निरसित या फेरफार किया गया” शब्दों का प्रयोग “संशोधग” दाब्द के 
अतिरिक्त हिया गया है, जैसा कि अनुक्छेद 3॥छ, 35(ख), 252(2), 372(2), 
372क%(2), श्रनुसूत्ची 5 के पैरा 7 झौर छनुसूष्री 6 के पैरा 2] से प्रत्तीत होता 
है। अनुच्छेद 68 में इस संविधान के संक्षोधन की बाजत कहा गया है भौर संगोश्रन 
करने की क्षक्ति का विस्तार "इस संविधान के सभी था किसी उपबन्ध” तक नहीं है । 
“संझ्ोषन” शब्द के विस्तृत प्र्यात्वियन के प्रगुस्तार अ्रपेक्षित बहुमत द्वारा सभी मूल 
अधिकारों हो छीसा जा सकता है जब कि क्रम महत्वपूर्ण विषयों में उस अनुरुछेद के 
परस्तुक के श्रधीत कम से कमर ग्राघे राज्यों को प्रनुभति भ्रयेक्षित है। 


(१) 46 यू० एस० +36 लॉवर्स इण्डियन 869. 
(१) (953)  एस० स्री० झ्रार० 49]. 
(3) (935) एर सी० 500. 
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मुरुप मानवीय स्वतस्जताएं सभी राज्यों और सभो सागरिकों के लिए प्रत्यषिक 
महत्व रखती हैं। भ्रनुच्छेद 32 राज्यों के नागरिकों के लिए अनुच्छेद 226 की भ्रपे्ा 
क॒प्र महत्वपूर्ण नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग या उपबन्ध नहीं है। प्रतः प्रस्तावता 
का धनुच्छेद 368 के प्रधीत संशोषत नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावता का स्वरूप 
और उसको भ्रन्तवेस्तु ऐसी है जिसका कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। यदि 
अस्तावना श्रपरिवर्तबीय है वो इससे ग्रशवश्णकतया यहू निष्कर्ष निकलता है कि संविधान के 
ये उपबन्ध जोकि प्रस्तावना को प्रभावी बनाने के लिए ग्रांवश्यक हैं, ग्रपरिवर्तनीय हैं । 
मूल झधिकार अस्तावना को प्रभावी बनाने के लिए प्राशयित हैं प्रतः उनका स्यूनन नहीं 
किया जा सकता या उम्हें छीना नहीं जा सकता है। स्वयं प्रभुज्छेव 368 के उपकस्धों का 
उसी अनुच्छेद के प्धीत संग्रोधन किया आ सकता है। यदि “संक्ोपन” शब्द का व्यापक 
अच लगाया जाए तो संसद को भरनुख्येर 068 में प्रपेज्ित वहुमत से छुटकाशा पाने की 
शबित होगी प्रौर संसद के लिए केवल बटुंपत द्वारा किस्हीं भी सांविध।निक संश्ोधनों को 
करना सम्भव होगा, संपद्‌ पहु उपबन्ध कर सकतो है कि एतत्पाचात्‌ यह संविद्यन 
अपरिवर्तवीय होगा । संसद्‌ भारत को ऐसी प्राह्यिति दे सकती है जोकि म तो प्रभुत्वसस्पन्न 
हो, ते ही बोकतार्त्रिक हो भौर न ही गशतनत्रीय हो भौर जिम्॒में कि प्राधारभूत मानवीय 
प्रषिकारों का प्रभाव स्पष्टत; दृष्टिगो घर हो । 


श्री पाससख्लीकाला ने यह दल्लील दी है कि नियस्षित संक्धान का संशोधन करने की 
दाकित पर प्रस्ततिहित या विश्रक्षित परिसरोमाप्रों का सिद्वास्त तीन प्राधारभूत बातों से 
हंद्भूत होता है । पहले यह कि बास्तविक विधिर प्रभुता जनता के पास होती है; धूसरे 
यह कि सृतत केवल संविधान के प्रधीत किया जाता है; तीसरे यहू कि संविधान का 
संशोधन करने को क्गित या संविधान की सनिवाय्य बातों को सष्द करये की शवित 
वास्तविक गिधिक प्रभु के पास है। 


श्री पालख्रीवाला ने ]2 भ्रनिवायं बातें बताई हैं। वे इस प्रकार हैं--(!) संविधान 
की सर्वोपरिता, (2) भारत की प्रभुता, (3) देश की प्रखनण्डता, (4) लोक ताम्जिक जीवन, 
(5) गशतस्त्रीय शासत, (6) संविधान के भाएं 3 में वशित ध्राक रभूत मातवीय ध्रधिकारों 
की गारण्टी, (7) पर्मविरवेक्ष राज्य, (8) विष्पक्ष भौर स्वत्ात्र स्थाधपासिका, (9) संघ 
प्लौर राज्यों की दोहरी संरचना, (0) विधानमण्डल, कार्यपालिका भ्रीर न्यायपालिका के 
बोद संतुलन, ([) राष्ट्रपतीय झासन पद्धति से भिरत रूप में संसदीय श्षासन पद्धति, 
(१2) भधरनुस्द्रेद 368 का संधोधन किया जा सकता है. किल्‍्तु उसका संक्षोधत संसद को 
संविधान की किसी झमिवायय बात को परिवर्तित या विगष्ट करने की शवित देते हुए भ्रौर 
इस संविधान को शब्दवा: श्रयवा ध्यायहु।रिक रूप में प्रतंशोधनीय वनाते हुए, उसे प्रंशद्‌ में 
केवल अहुमत द्वारा सामात्यत: संदोवदीय बनाते हुए, राज्य विय्यानयण्डलों को या तो 
पअभिव्यक्त रुप से या वस्तुतः संशोधन को शकित प्रदात करते हुए गौर परस्तुक का लोष 
ऋरले हुए, एवं राज्यों को श्रमुसपर्थत की श्वित से, जोकि प्राज मोटी-परोटी बातों में उन्हे 
दी गई है, बंचित करते हुए, गहीं किया जा सकता है। 


शी पालखीवाला ते तीन श्रधारों पर संविधान (चौत्रीसदां संशोधन) झधिनियम 
का विरोध किया है। पहुंचा यह कि ब्नुच्छेद 368 में 'संशोधत” के स्थात पर 
/परियर्षव, रटिव्तत अथवा तिरसन करके संशोधन” खब्दों को अ्रत्श्वापित करके शवित 
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को व्यापक बनाया गया है। दूसरा यह कि चौबीस संश्ोबन में यह बात स्पष्ट कर दी 
गई है कि जब संसद अनुच्छेद 368 के श्रधीन सांविधारिक संशोधन करती है तो वह 
संविधायी श्षक्षित का प्रयोग करते हुए कार्य करती है तीसरा यह कि उसके द्वारा अनुर्छेद 3 
भौर 368 में संक्लोघन करके उपकन्धित किया गया है कि अपुन्लेद 3(2) में मूतत 
अ्रधिकारों को न्यून करने या उन्हें छीदने के विशद्ध दक्ति ध्रभुख्छेद 268 के प्रद्ीन किसी 
संशोधन की बाबत खा नहों होगी । भरत: संविधान (चौबीसवां संशोधन) भ्रधिनियम का 
अ्र्थाग्वयन इस प्रकार किया जाता चाहिए मानो संहदू को जनता की सम्पूर्ण सांविधानिक 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बताया गया है थौर संधद्‌ भें जतता की 
वास्तविक विधिक प्रभुता शिहित को गई है पौर संसद्‌ को संविधान फी प्तिबाये बातों, 
प्राधारमूत तश्यों भौर मूल सिद्धास्तों में से सभी या किसी को परिवर्तित या समाप्त करने 
के लिए ब्राधिकृत किया एथा है। इसरो भ्रकार ही संविष।न (चौबीसवाँ संश्ोधत) 
अधिनियम द्वारा संसद के बारे में श्रभिग्रेत है कि उसे सभी था किस्ही मूल अ्रविढारों के 
प्रस्तित्व को बिकृत या नष्ट करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। प्रतः ये संश्नोधय 
अ्रवैध भौर भ्रविधिमान्य होने चाहिएं । 

विकल्पत: पिटीथनर की धोर से यह दखील दी गईंहै कि यदि संशोधन 
(चौदीसवां संशोधन) प्रधितिषम विधिमाम्य है तो ऐसा केवल भरनुच्छेद 3 झोर 368 के 
संशोधित उपबन्धों को घुरा फिरा कर पढ़ते हुए ही क्रिया जा सकता है जिसके कारश 
मूल, भ्रन्तनिहित और विवक्षित परिसीमाएं बनती रहेंगी! संदिधान (चौबीसवां संक्षोधन) 
अधिनियम के पदचाल्‌ भी संसद्‌ को संविधान के प्लनिवार्य दत्वों को परिवर्तित या वष्ड 
करने को कोई झकित नहीं होगी भौर दूसरे यह कि मूल भ्रधिकार संविधास के भ्रमिद्ये 
तत्वों में श्राते हैं भौर इसलिए किसो मे! सूल अश्विकार की मूल भावता को परिवर्तित, 
सष्ड या विकृत उस सभ्य मी गहीं किया जा हकता है जब उतका ग्यूनत करना 
ईव्सित हो । 

महास्यायव।दी ने उस पृष्ठभूमि पर जोर दिया है जिसमें प्रुच्छेद 68 संविधान 
प्रा द्वारा भ्रधितियमित किया गया थार । ऐसा यह दक्षित करने के लिए किया गया है कि 
संशोधन की शक्ति पर कोई परिसीमा कंदापि विक्ादध्स्त नहीं रही है। एकमात्र विवाद 
संब्रिषान के सभी उपबन्धों के संक्नोधत को तमनीयता की मात्रा विषयक था। हमारे 
संविधान में संविधान का संश्लोषन करने को तीन रीतियां प्रप्नाई गई हैं। संविधान के 
कुछ उपबग्धों का संशोधन संसद में छाधारण. बहुमत द्वारा किया जा सकता है। प्रस्य 
उपश्स्पों का संशोषन दो-तिहाई बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तीसरे प्रकार के 
उपयस्थों में किया एवा एंशोषन प्राधे राज्यों द्वारा श्रनुशमधित होना चाहिए । इस योजना 
द्वारा राज्यों के श्रषिकारों की संरक्षा करते हुए भौर संबियात के प्रस्य उद्बस्पों का 
संक्षोधन सरल बगाते हुए, एक प्रष्छा संतुलत विठाया गया है। स्रंविधान का संशोधन 
करने की तीन रीतियों में से दो रीतियाई स्वयं प्रनुष्छेद 368 में श्रथिकथित हैं प्रौर तीसरी 
रीति लगभग 24 भ्रम्य भरनुच्छेदों में उपबन्धित है। 

सांविधानिक सलाहझार से प्रगतुवर, ॥947 में प्पने द्वारा तैयार किए गए 
संविषान के श्रारूप में, संघीय संविवान समिति की भनूपूरक रिपोर्ट में क्‍्तविष्ट एक 
सिफारिश का उल्लेख किया था। सलाहकार समित्ति की स्रिफारिश्ष का पालन करते हुए 
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उसने यह परम्तुक शामिल किया था कि छुसलमानों, अनुयू चित जातियों, अनुसूचित ग्रादिम- 
ज्ञातियों, मारतीय इसाइयों और सिस्तों के लिए या तो परिस्ंधोय संसद में या किसी 
प्रास्तीय विधानघण्डल में स्थानों के प्रारक्षण सम्बन्धी सांविधानिक उपकत्पों का 
संशोधन संविधान के प्रारस्भ होने हे दस वर्ष के अ्वसान के पूर्वे नहीं किया 
जाता चाहिए । 


फरवरी, 948 से प्रारूपण समिति ने संशोधन सम्बस्धी उपदस्धों पर विचार 
किया । उसने सांविधानिक सलाहकार हारा दिए गए उपबस्धों में तीन महत्वपुरण 
वरिवर्न किए । पहला छह कि समिति ने विधानमण्हलों में अल्पर्सझ्यकों के लिए 
स्थानों के झारक्षण की बाबत एक स्वत:पूर्ण और पृथ्क्‌ गरनुच्छेद विरथित किया। 
इन उपवम्धों का दस दर्ख की कालावंधि तक संशोधव नहीं छियां जा सकता या थौर के 
उसके बाद यदि संविधान का संझोधन करते हुए उनका प्रवर्तन चांतू न रक्षा गया ततो 
प्रभावहीन हो जाएंगे । दूसरा यह कि प्रस्थापित परिवतेत द्वारा राज्य विधावसण्डलों को 
सांविधानिक संशोघनों का सूत्रपात्र करने की एक सीमित पवित्र दो गई। बह शवित दो 
विषयों की वायत थी। ये विषय राज़्यपालों के चुनने श्रौर राज्यों में विधान परिषदों की 
स्थापना करने था उन्हें प्राप्त करने से सम्बन्धित थे। तीसरा यह कि अस्थाफित 
संझ्ोधनों में कहा गधा था कि किसो बिघायी शूक्दी (केवल परिसंघ की सूची ही नहीं) 
में किए गए परिवर्तन कम से कम आये क्राततीय विध!भमण्डलों द्वारा और एक-तिहाई 
देक्षी राज्यों के विधतमण्डलों द्वारा ग्रतुसमधित होने चाहिए। 


संविधान का संशोधन करते की शक्ति के सम्पूर्ण इतिहास से प्रथमत: यह दर्शित 
होता है कि संविधान के प्रारूप में विस्तृत प्रौर कठित प्रक्षियाप्रों को, जैसे कि कम्वेशन या 
लोकमत-संग्रह द्वारा विनिक्वश को, निकाल दिया गया था। संशोधन करने की शवितयां 
संघ भौर राज्यों के विधानभण्डक्षों को दे दी गई है, दूसरा यह कि केवल बिनिदिष्ट विषयों 
का संशोधन करने के लिए हो राज्य विधानपर्डलों द्वारा श्रनुसमर्थन किया जाना प्रपेक्षित 
है । प्रत्य सभी भनुच्छेदों को संतद्‌ ६२ संश्नोषित, छिणा जा सकता है, एकपात्र १रिसीमा 
अत्येक सदन में उपस्थित भौर मतदान करने वाले सदस्पों की कम से कप्र दो-तिहाई बहुपत 
की है ग्रौर प्रत्येक सदत के कुल सदक्ष्यों के बहुमत की है। तीसरा यह कि जब ग्रमरीका 
श्र घारदूँ लिया के संविध[नों के साथ तुलना को जाती है तो हम देक्षतरे हैं कि संविधान 
का संशोधन करते विषयक उपब्ध सरल न कि कठिन बताए गए थे । 


धंशोषन की क्षवित प्र ग्रस्तनिहित और विवश्षित परिस्रोमा का सिद्धाम्त 
“संक्षोध॒न” क्षल्द के एक संकुचित औ्रौर विब॑न्धित अर्थ को घारखा पर ग्राधारित है जिससे 
यह इंगित होता है कि संविधान की प्राधारभूत तध्न यथा सारभूत तत्व भौर उसका 
लोकतस्त्रात्मक गण रा्यीय स्वकृप दिगाड़ा था समाप्त नहीं किया जा सकता है | संविधान 
की प्रस्तावता पर यह दलील देने के लिए जोर दिया गया है कि प्रन्तनिहित और विवक्षित 
परिश्तीमाएं सभी अस्ताचम से उद्भृत होती हैं। प्रस्तावना के बारे में कह्ठा गया है कि बह्‌ 
संविधान का भाग नहीं है । प्रस्तावता के दारे में कहा गया है कि वह प्रपरिवत्रेदीय है । 
अतः यह दलोल दो गई है कि अन्य उपवन्ध जो प्रस्तावना को प्रभावी बन।ते हैं, पृक्षोघित 
नहीं किए जा सकते हैं । 
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बेसबारी वाले भामले(!) में इस न्यायालय के विनिइचय का इस प्रतिपादत के 
समयंत्र में ग्रवलस्य लिया गया है कि श्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है | यह निष्कर्ष 
निकाला गया है कि प्रस्तावना के विरुद सं विधान का कोई संशोधन तहीं किया जा सकता 
है । प्रस्तावता के बारे में यह कहा गया है कि यह क्ेक्षोपन की क्षक्ति पर एक बार की 
'विवज्षित परिस्रोमा है। इस न्यापालय ने बेसद।रो वाल्ले मामले में कहा था कि प्रस्तायना को 
किस्ली श्रधिष्ठायी शवित का लोत क॒वापि नहीं साता गया है क्योंकि ऐसो क्षक्तियां स्वयं 
संविधात में प्रभिव्यक्त रूप से दी जतो हैं। इस स्यायालय ने कहा था कि “जो कुछ 


* भी भ्रक्तियों की बाबत सही है वही समानत: प्रतिषेयों श्रौर परिसीमाशों की बाबत सही 


है ।” बेहबारी वाले मामले में यह सुझतव दिया गया रा कि संविधान की प्रस्तायना में यह 
प्रकल्पित है कि लोकतान्त्रिक गणराल्यीय ध्ासम पद्धति को भांति, सप्यूर्ण भारतीय 
राज्यक्षेत्र संसद्‌ की पहुंच के बाहर है प्रौर न तो साधारण विधान द्वारा, न ही तरॉंविधानिक 
संक्षोधन द्वारा उसके सम्दस्थ में कुछ अधितियधित किया जा सकता है । साधारण विधि 
द्वारा या संविधान का संशोधन करके राज्य क्षेत्र को स्प्ततित करने की शक्ति को कम 
करने के लिए प्रस्‍्तावमा झो सहायता श्री गई श्री। इस स्यायालय ते कहा था हि 
“पटरोरी” के झच्दों में प्रस्तावना “निर्माठाभों के मस्तिष्कों को जानते की कु जी है, किन्तु 
फ़िर भी प्रस्तावना के शरे में यह सहीं कहा जा सकता कि उसमें प्रभुता के एक अत्यधिक 
अहृस्वपूर्ण भ्रंग पर किसी प्रकार की परिसोमा प्रकल्पित है।” इस स्यायालय ने इस 
सिद्धान्त को भ्रस्वीकार किया था कि अस्तावना द्व!शा शभुता के सारभूत तश्वों पर गस्मीर 
प्रकृति को परिसौमाएं अधिरोपित की ज्ञा सकतो हैं | एरिसोमा सम्बन्धी यह दलील कि 
प्रस्तावना भारत के राज्यक्षेत्र की प्रखण्डता की पुष्टि करती है जिश्नसे कि संशोधन की 
शक्ति के बारे में कह विवज्वित होता अआहिए कि दह राज्यक्षेत्र समवित करने का गअपवर्जत 
करती है, इस विनिश्चय द्वारा माम॑जूर की गई है । 

पिदीक्षगर की यह दलील कि प्रस्तावना संविधान का भाग महीं है, पिटीक्नर 
द्वारा प्रस्तावता को सभी प्रस्ततिहित परिसीम्राश्रों का ख्तोत मातने, प्रस्तावगा का विर्देश 
करने भौर उसका अ्रवलम्ब लेने से निराघार हो जाती है । बेरबारो काले मामले(+) में 
प्रभिनिर्धरित किया गया था कि भनुष्छेद । को अनुच्छेद 368 के भ्रधीत संझ्ोधित किया 
जा सकत है ्रौर ऐसे संशोधत द्वारा भारत के राज्यक्षेत्र क। म्रांग दिया जा सकता है । 
प्रमुच्छेद | का संशोधन करके राज्यक्षेत्र देने की शक्षित को अस्तावना में परिसोशित नहीं 
किया गया है । 

और्भारी वाले मामखे(:) में यह रत प्रकट किया गया है कि प्स्तावत। संविधान का 
भाग नहीं है । प्रस्तावना पर संविधान समा ने भ्न्त में विचार किया या क्योंकि उसे 
संविधान के प्रनुरूप होता था। अस्तावना पर विचार-विषर्श हुआा था प्रौर मतदात हुमा 
था प्रौर यह प्रस्ताव कि “प्रस्तायना संविधःत का भाग है” स्थीकार किया गया था । प्रतः 
श्री सीरवाई ने ठीरू ही दलील दी है कि प्रस्तावना कानुस का प्रभिन्‍न प्रंग होता है। 
पस्‍ध्तावना को तिरख्धित किया जा सकता है । (देखिए--क्रेईश रचित ह्टेट्यूट, छठा संस्करण, 
पृष्ठ 200 प्लौर हैल्सवरी द्वारा रक्त बाज श्रॉफ इंग्सैण्ड, तृतीय संस्करण जिल्द 36, 
पृष्ठ 370). 


(१) (950) 3 एस० स्री० प्रार० 250. 
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गोपालम साले मामले (१) में प्रस्तावना की शायत यह दलील दी मई थो कि जवता 
मे नागरिकों को गुल भषिकारों की गारस्टी देते हुए घंविधान प्रात्मावित किया या प्रौर 
इसलिए भाग 3 के उपबन्धों का प्रर्थास्विथन इस्र रूप में किया जाना चाहिए मानो वे 
विधाथो इच्छा से उच्च हैं प्रौर चूंकि प्रम्थया जीवन शोर दैयक्तिक स्वतस्तरता सध्वस्धी 
मूल भ्रश्रिकारों को विधायी कार्यों के विरद्ध संरक्षित नहीं रखा जा सकेगा । स्शयाधिपत्रि 
पातझ्जलि झास्त्री ने कहा था कि प्र्तावना का उच्च उदंद्य और भावता तथा मूल 
अधिकारों की योषणा विषयक हंविषायी महत्व ध्यान में रख जाता चाहिए। वहां फह 
कहा गया था कि उपबन्धों की साधा क्िस्ली प्रधितियधिति, संविधान या अन्‍य विधान के 
निर्वचन के परहस्वपूर्णां नियम की प्रवह्ेलना करते हुए खोची नहों जानी चाहिए भौर उसके 
श्राप्षय के सभान हो उसकी भावना को अयुक्त करिए गए शब्दों के स्वाभाविक श्र में 
सुरुकत: प्रहष किया ज।ता चाहिए। ग्रनुक्छेद 2( में “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” झबदों 
के बारे में यह मामना चाहिए कि ये उस प्रक्रिया का निर्देश करते हैं जोकि कानूनों है। 
“पबिधि” शब्द के आरे में यह कहे। गया कि उसका भ्र्थ गसगिक स्थाय के प्रपरिवर्ततीय भौर 
सर्वग्राही सिदास्तों से है। स्पायातिपति पांतल्वलि शास्सत्री द्वारा दिया गया तक यह था 
कि "ऐसे श्रस्वष्ट भौर ग्रनिश्चित स्िद्धान्तों दा रा, जैसे कि वैसतिक स्थाय का प्रपरिवतेनोय 
और स्ग्राही सिद़स्त हैं, कोई प्रक्रि! ल्‍्वापित हुई जान नहीं पढ़ती या स्थापित हुई 
कही नहीं जा सकती है” । गोपालग वाले मामलै में इस स्थापालय ने सम्यक प्रक्रिया को 
संबिध्ात की विवक्षा के रूप में पढ़ने से इन्कार कर दिया था। 


केरल एवुकेशान दिल, ॥957 वाले मामले (?) में मुख्य न्यायाधिफति दाप्त ने 
प्रस्तावना के प्रति निर्देश किया भौर कहा कि “प्रस्तावना में उपबर्शित मुक्ष्य प्रयोजन 
को कार्यान्वित करने पौर शक्तिशाली बताने के लिए हमारे संविधान के भाग 3 में हमारे 
लिए कतिपक पूल ्रधिकार उपयग्धित हैं।” उसी मामले में मुख्य न्ययारिवति दाप्त ने 
कहा कि “जब तक कि संखिधान इसी प्रकार बना रहेता है म्ौौर परिवर्तित नहीं किया 
जाता है, तब तक निदिचत रूप से इस स्थापासय का यहू कछेव्य हैकि मूल अधिकारों 
को बनाएं रसे और तदूद्वारा प्रत्पर्॑स्थक समुदाय के श्रति, जोकि हफारे ब्रपने ही प्रंग हैं, 
हमारी पवित्र वाध्यता का पालत करे ।” इस मत से यह दकषित होता है कि मूल श्रिकारों 
को संशोक्ित किया था सकता है और प्रस्तावना मांगे में बाघक तहीं है । 


शेर नाथ दताम प्रायकर श्राधुक्त, दिल्‍्लों(३) में न्‍्यययाधिपत्ति भगवती ने मूल 
प्रधिकार के भ्रधित्यजत के प्रदन की चर्चा करते हुए प्रस्तावना के श्रति निर्देश किया प्रौर 
हमारी प्रस्तावमा को तुलना संयुक्त राज्य प्रमरीका के संविधान की त्रत्तावना के साथ 
को । प्रभरीका के संविधान की अस्तावना में बिल प्रॉफ राइट्श नहीं हैं भ्रौर बिल श्रॉफ 
राइट्स ने, जोकि संगुर्त राज्य अमरीका के संविधान के भाग बने, उसके स्वरूप को 
सारत:ः बदल दिया भौर वे एक प्रकार से सिद्धान्दत: हमारे मुल श्रधिकारों से किसी अकार 
सिम्न नहीं थे । 


(7) (950) एस« सी० आर० 88, 
(१) (959) एस० स्री७ प्रार० 995. 
(3) (3959) उप्लीमेण्ट 4 एस० सी« प्लार० 328. 


का 
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केशवानन्द भारतो व० कैरल राज्य [न्या० रे] $ 


प्रस्तावना की उचित रूप से तब सहायता ली जातौ है जब ग्रधिनियमन करने वाले 
भाग के अ्नब्दों की बादत संदेह या प्रस्फष्टता पँदा होती है। यदि भ्रविनियम करने वाले 
झर्द स्पष्ट और घरसंदिश्व हैं तो निवंचन की कम गुंजाइश होती है प्रियाय उन दक्षाओं 
के जिनमें स्पष्ट गलती हो या प्रस्तावना में प्रमिव्यक्त ध्राशय के बिल्कुल प्रतिकूल बात 
दो। यह स्टोरी का मत है। साधारण श्षासन में निहित शक्षितयों का विस्तार करने के 
लिए अस्तावत! की कृदापि सहायता नहीं ली जा सकती है। प्रस्ताथनां में संविधान हारा 
वस्तुल: प्रदेश शक्तियों के स्वरूप, विस्तार भौर प्रवर्तत की व्यातया हो सकती है, वह 
इसका अ्रधिष्ठायी छूप से सूजन नहीं कर सकती है। 

ग्रोबालस ब्ले मामले (/) में, कोल बोध्रिय एटियाक्ष ऐक्ट बाले मापल्े(?) में भोय 
राजस्थात र(त्य बनाम छोला जंग (*) वाले मामले में इस स्शयालय के विनिकषय यह है 
कि थद्वि श्रधिवियमित्ति को भाषा स्पष्ट हो तो प्रस्ताकता उस श्रध्िनियधिति को प्रकृत या 
कम नहीं कर सकती है। सेक्षेटरी श्रोंक स्टेट फॉर इण्डिया इस कायर्सिल भताम महाराजा 
श्रांफ मोबित्ली (4) में जुड़ोक्षियल कंग्रेटो ने कहा था कि विधानमण्डस का पाशय यह 
दो सकता है कि झ्रधिनियम्रन करने वाले भाग मय विस्तार भ्रस्तावना की स्पष्ट परिधि 
या उसके भूल प्रभाव क्षेत्र के भ्रागे होना चाहिए। अठन्नों जनरल बनाम श्रिम्स प्ररनेश्ट 
आँगस्ट्स शोक हैनोषर (5) भी देलखिए। हेतिक सेक्षब्सन बनाम कॉमरनर्बस्‍्थ भोफ 
भताखुसेट्स (6) में झमरीकी विनिश्चय से दकषित होता है. कि शकित प्रस्तावना द्वारा महीं 
दो जाती है बल्कि वंहे संत्रिघान में होती है । 

किसो कानून के प्रधितियप्तन में श्रस्पष्टता होने पर प्रस्तावना सुसंगत हो सकती 
है। कानून में संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है। इसका फारण केवल यह है झि 
कानुन का संक्षोधन विधायी वक्त के ग्रधीन किया जा समता है । महान्यायवादी ने ठीक 
ही कहा है कि संविधान में प्रस्तावना, प्रस्तावना के समय संविधात कौ बिरचता के प्रति 
निर्देश्ञ करती है झ्लौर इसलिए सम्पवतः उप्का भविष्य में होने बाली, जब स्वयं उस 
संविधान को परिवठित किया जा सकता है, संविधामो अमित के साथ कोई सम्ब्व चहीं 
हो सकता है। चाहे संक्धि।यो शक्ति का प्रयोग जनता द्वारा श्पवे लिए संविधात में 
उपब्रन्वित संशोधम ले निकाप्र द्वारा किया जाए या संविधान में लोकमत-संग्रह का 
उपयस्ध होने पर लोकपत-संग्रह द्वारा किया जाएं, जहां च्क कि प्रस्तावता का सम्बस्ध है, 
स्थिति वैसी ही रहेपी । महास्थायवादी ने झफ्ती दलोल के समन में प्र/स्ट्रोलिया के 
संविधान की धारा ।28 के समरूप निरवंचन के सम्बन्ध में कैनाबे भ्ोर वाइस्स के मतों 
का अ्रवसम्य लिया है। 


कैनावे ने “फेल्योर भोफ फैड़े लिज्म इन भरास्ट्रे लिया” .पें “ग्राल्टनेन ग्रॉफ दि 
कॉस्टिट्यूज्षन” शीष॑क के भघीत, श्रास्ट्रं लिया के ध्विधान की घारा 28 को बर्चा करते 


(2) (950) एप० सी० ब्राए० 88. 
(१) (4962) | एस० सी० झार० 44. 
(१) (965) ] एस० सी० प्रार० 276. 
(4) भाई० एल० प्रार० 43 मद्रास 529. 
(80) (4957) एन ब्लो० 436. 

(6) 97 यू एस० . 
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हुए यह मत भ्रकट किया है कि इस धारा को संविधान का परिवर्तन करने की प्रधिष्ठायो 
झक्ति देने वाली समझता चाहिए और इस घारा का नकारात्मक रूप उस शत की 
अ्यापकता को किसो रूप में कम नहीं करता है। कैतावे ने ग्रागे कहा है कि घारा ॥26 
के प्रभाव के सम्बन्ध में प्रस्तावना को निदिष्ट करना भरनुज्ञेव नहीं है योर यदि फिर भी 
इस भ्रकार का निर्देदा किया जाता है तो इस निष्कपं का किसी प्रकार विरोध तहीं किया 
जा सकता कि संशोधन करने की पूर्ण शकित है । प्रस्तावता में एक चिरस्थाधी परिसंघोय 
राष्ट्रमण्डल में संगठित होने का प्रारस्मिक करार परिवर्शित है। प्रास्ट्रेलिया के संविधान 
की घारा |28 उस संविधान का अभिन्तर भ्रंथ हे । करार के समय से यह अनुष्यात किया 
गया होगा कि संविधान उत्त घास हारा प्रदल शक्ति की पूर्ण सोम तक परिवर्ततीय होना 
चाहिए । प्रतः प्रास्ट्रें लिया के संविधान की घारा 28 में “ग्राल्टर” शब्द प्रस्तावता से 
सम्बन्धित किसी विर्देश द्वारा निवंम्धित नहीं है । 

बाइस्स ते “लैजिस्लेटिय, एक्जीक्यूटिव एण्ड जुड़ीकियल पावसे इन आरास्ट्रे लिया”, 
चतुर्थ संस्क ररा, पृष्ठ 505 -06 में यह मत्र व्यवत किया है कि उस नियम के अतिरिक्त 
ओ कि कानूनी निर्वचन में सामास्यत: प्रस्तावता पर विश्वार करते को मनाही करता है, 
यह स्पष्ट है कि जब सम कुछ कह दिया झौर कर दिया जाता है तो प्रस्‍्तावना भ्रधिर से 
अ्रष्रिक व्तेपान प्राशय का परिबर्णान मात्र ही होतो है । ऐसा कहा जात! है कि स्वयं संवियान 
में संशोधान सम्वन्‍्धी श्रमिव्यवत् निर्देश ध्स्त:स्यापित करने से, उसके सूजन के कारणों का 
परिवर्शन मात्र विशेषित हो बाता है। 

संविधान सभा में श्ंविधान के प्र/रूप के दुसरे वाचन के समय यह प्रध्ताव 
स्वोफार किया गया था कि प्रध्तायना हमारे संबिधान का भाग है। प्रस्तावता संविधान 
का भाग है। 26 तवध्वर, 949 को संविधान के कतिपंय प्रनुच्छेदों को प्रवत्त किया गया 
था । भ्रनुच्छेद 393, 26 नवम्बर, 949 को प्रवृत्त नहीं हुआ्रा था। ग्रत: प्रस्ताबना 
26 मवध्बर, 949 को प्रवृत्त नहीं हुई । जहां तक कि सामास्य विभिपों का सम्ब्ध है, 
स्थिति यह है कि प्रस्ताव को कानून शा भाग माना गया हैं। 

विधावमष्डलों प्रोर ।मायालयों दोनों के सम्बन्ध में स्पष्ट संविधायो उपबस्धों का 
होता अनिवार्य है। जब संविधाथी उपवस्ध की परिधि स्वत: पूर्ण है भर उसमें निर्बंचन 
की कोई गुजाइश नहीं है तो स्पाय।लपों को संज्ञियाथी उपवन्ध का स्रश्नोघग, परिवर्धन 
या न्यूनव करने, भ्रयवा विवज्ञा द्वारा उनके भपवाद विधित करने की कोई शकित नहीं 
है। (देलिए--कौरपस ज्यूरिस मैंकण्डप, जिल्द 6, पृष्ठ 65) जब लोगों ते संविधान 
को विरचित करते समथ सायधानों के साथ शोर तपे तुखे शब्दों में श्पने विचारों को 
श्रमिश्यक्तत कर दिया है प्रोर उम्हों ने यशा संभव कप से कम विवक्षाओं को गु'जाइश 
छोड़ो है तो वतंधान व्यवस्वा में सक्षत संशोधन या वरिवर्तन अ्रस्तावता का, जोकि संविधान 
की बिरचता के समय विद्यमान प्राशय की प्रमिभ्यकवित है, निर्देश करते हुए विवक्षाएं 
लगामे पर नहीं छोड़े जा सकते हैं । म्रत: संविधान का संशोधन करने को शक्ति प्रश्तावना 
हारा विज्रेन्बिस भौर वियरित्रित नहीं है । 


यह दलील कि प्रनुच्छेद 368 के, जैता कि वह संबियान (चौजीसवां म्ंशोचन) 
अ्रधिनियम्र के पूर्व वा, श्रधीन सारभूत तश्वों का संशोधन नहीं किया जा सकता हैं, न केवल 
संशोधन को अ्रभिव्यकत्र श्क्ति पर सकार/त्मक निर्वन्‍्धन मानना है ग्रपितु ऐसा! करना इलटी 
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दिक्ष। में चलना होगा । कानून के भर्थास्ववत का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त र्बोन बनाम 
बुराह (!) में दिया गया है । उस यामले में वह प्रभधारित करमा था कि क्या उपनिवेश्ोय 
विधातमण्डल की विहित परियीमाप्रों का प्रतिलंधन हुप्ना है। जुडीलियल कमेटी ने कहा 
कि कर्त्तत्य का पालन उस लिखत के निवन्धनों के ध्रनुसार होना चाहिए जिश्ड़े द्वारा 
सकारात्मक रूप से विधायो शक्तियों का सृजन हुआ है धौर जिसके ढवारा तकार/त्मक़ रूप से 
वे तिबंन्धित होती है । “यदि जो कुछ हो किया गया है यह उत सकारात्मक शब्दों की 
सामान्य परिधि के भीतर जिनके द्वारा श्षस्ति दी गई है विजास है भोर भ्रदि उसके द्वारा 
ऐसी किसी झभिव्यक्त शत या निर्येन्धत का, जिसके द्वारा वह झ्षित परिसीमित है, 
अतिक्रमण नहीं होता है तो कोई स्यायालय उसकी आगे जांच नहीं कर सकता भ्रथषा उस 
शर्तों या निर्वस्थनों का प्रोस्वयिक रूप से विस्तार महीं कर सकता।” वेल्य बनाम 
श्रॉजटरिम (*) में इसी श्रकार ही “भभिश्यकत तथ्य विवक्षित को श्रमाप्त करता है” 
(एक्सप्रेसम फेसिटम सिज़ारे टेसिटम) नियम को लागू किया गया था। विवक्षित धौर 
अत्तनिहित परिसीमाश्रों के सिद्धास्त को सर्वश्रेष्ठ रूप में संसोधन की सकारात्मक शक्ति 
को समाष्त करने के युक्तिपुर्त प्रयास के रूप में बरशित किया जा सकता है। फीहिडिए 
बनाप चॉमस (3) में लाडे हैल्सबसो ने कहा था कि यदि विधानपष्डल को विधियां बनाते 
की पूर्ण एक्ति है तो यह सावना कठित हैं कि वह अक्षित कैसो छोनी जा सकती है। 
इस प्रयोजन के लिए ब्लक्ति सर्व पर्याप्त होती है | ब्ह॥हवमैन बनाम सेडसर (१) में ला 
डयुनेडिन ने कहा था कि “अभिव्यक्त अधिनियमिति और विवक्षाएं करने के ढ।र 
अन्‍्द कर देती है ।” 


यह कहा गषा कि स्रारभूत तत्त्वों का संज्ोषन खुघार के तोर पर किया जा 
सकता है किस्तु उन्हें विक्ृत या नष्ट महीं किया जा सकता है ॥ यह कहा गया कि 
भारत को एकदलीप प्रधितायक-तन्त्र में सशवरिवर्तित कहीं किया जा! सकता है ॥ 
अ्रनुब्छेद 368 में अ्रम्तविष्ट संश्ोघचत की शक्ति के सम्वस्ध सें पिटीशनर के सम्पूर्ण 
हृष्टिकोश में इस तथ्य को उपेक्षा को गई है कि संविधान का उद्देष्य देश के 
शासन के लिए न्यायपालिका, विधानमण्डल झौर कार्यपालिंका जैसे राजकीय अ्रंणों की 
स्यवस्था करना है। बाहरी झ्राक्रतरणां के विषद्ध प्रतिरक्षा और ग्रान्तरिक व्यवस्पा बनाएं 
रखते के भचिवार्य कृत्रों के श्रतिरिकत प्राघुनिक राज्य का निर्माण जनता के कल्पाणा के 
लिए किया जाता है। भारत एक प्रभुत्वसम्पत्त लोकतत्त्ात्मक गशराज्य है जिसका 
श्र्थ यह है कि ख्रंसद्‌ श्रौर राज्य विधानमण्डल सर्वसाधारण वयस्क मताधिकार के 
प्रमुस्ार निर्वाचित होते हैं। देस म्तिमण्डलोय भ्रासव पद्धति द्वारा शासित होता है प्रौर 
अंत्ाखय क्रमझ: लोक सभा घोर राज्य विभान सभाप्रों के प्रति उत्तरदायी होते हैं| लोकतस्व 
में वे नीतियां जितेका पालत कियां जाता है केवल निर्वाचन में दिए यण बहुमत के प्राधार 
पर प्रवधारित की जा सकती हैं झोर तत्पश्याद्‌ विधानमण्डल में निर्वाचित प्रतितिधियों 


(7) (878) 3 ए० सी« 889. 
(३) (907) ए० खी० 89. 
(१) (896) ९० सी० 600. 
(+) (909) ए० सी० 54. 
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है बहुमत द्वारा अवधारित की जा सकती हैं; स्यायाधिपति होम ने कहा है कि "लोकसस्त 
में लोगों को ग्रपनी राय विधि में सम्तिविष्ट करने का अधिकार है ।" 

यह दलील कि यदि प्रनियन्त्रित शक्तियां प्रदाग की गईं तो संविधान नष्ट या 
समाप्त किया जा सकता है भारत में वास्तविक प्रनुभव के भ्राघार पर ठीक नहीं उतरती 
है। भरी सीरवाई में झाग्रह किया है कि 95। से लेकर, जब धांकरी प्रताद वाले माधले(!) 
में संक्रोघन की श्सीमित शकित को मान्यता दी गई थी, 96? में गोलक गा वाले मश्मले(?) 
तक राज्य के विभागों की प्रदामान्य च्लोकतन्त्रार्मक प्रक्रिया संविधान में उपबंधित हुय में 
चलती रही है। तिर्वाचत इस प्रकार किए गए हैं जिस प्रकार संविधान में उपवन्पित है। 
यदि कोई निकाय या संगछित दल हमारे निष्कक्ष संविधान को नध्ट करने के लिए तुला होता 
हब यदि संशोधन की कोई शक्ति नहीं होती तो भी संसद को शवित श्राप्त है खिससे इस 
प्रकार का वियाश हो सकता है। बड़े-बड़े प्रभुत्वतम्पन्‍्त देशों के शासन के लिए वड़ी श्र 
व्यापक शक्तियां दी गई हैं ओर ऐसी शक्तियों इस ग्राधार पर विधारित वहीं की जा सकतों 
कि उनका प्रयोग बाहरी तौर पर या अन्‍्यायपूर्स रूप से हो सकता है । संविधानों का निर्देचन 
करने में भर्थाग्वयन के सुस्थिर सिद्धास्तों के अनुसार संविधान की उस भाषा से भिन्न, 
जिम्का निर्वश्नन किया जाना हैं, संविधान की भाषा को राजनैतिक, न्यायिक या साम/जिक 
धारणाप्रों द्वारा सीमित किया जाना ग्रवारित है।बोष खस्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 
झोर कुछ भ्रन्य(2) में इस स्पायालय ने क्वीन वनाम बुराह (4) में प्रधिकथित इस सापदण्ड 
का अवलम्य जिया था कि उस लिखत के निवन्‍्धनों पर जिनके द्वास सकारात्मक रूपसे 
शक्तियों का. सृजन हुआ। है, झ्ीर जिसके द्वारा नकारात्मक रूप से उन्हें नि्बेस्थित किया गण 
है, विचार करता चाहिए। प्रहनों जनरल फॉर प्ोण्टेरियों बनाम प्रटर्नी जनरल फॉर 
कनाश() में जुडीशियल कमेटी ने विधिक सिद्धान्त को निम्नलिखित रूप में संझेप में 
कहा था : “यंदि पाठ ह्पष्ठ है तो वह पाठ उन बातों में, जिनके बारे में बह तिदेश देता 
हैं भौर जिनको वह प्रतिषिद्ध करता है, समानतः निववाथक है।” यह लिखित संविधान 
के प्र्थान्वयन का सर्वश्रेष्ठ शियम है । 

भोपालन वाले मामले (५) में इस न्‍्ययालय है “संविधान की भावना” से संविधान 
में विवक्षाएं करने के लिए कहां गया था | मुझय न्‍्यायाधिपत्ति कानिया ने फ़हा था कि 
अ्र्थान्वमन के प्रनुमातित सिद्धास्त के झाधार पर किसी विंधि को विखण्डिद करना, 
स्थायपालिका के हाथों में स्वयं ग्रपनी संरक्षा के लिए वा बिजी ध्रधिकारों की संरक्षा के लिए 
बहुत व्यापक गौर वहुत प्रनिश्चित अवितयां सौंपना है ।- मुख्य न्यायाधिपत्ति का निया ने यह 
भी कहा था कि संविधान का निर्वक्षन स्य!पक रूप ग्रें और उदारता के साथ किया जाना 
चाहिए । इसका यह भ्र्थ नहीं कि स्थायालय किसो विधिक या संविधायी सिद्धान्त के हिंत 
में संविधान की भाषा को खोणने या मोहने के लिए स्वतंत्र है। हंस न्यायालय ने 


(7) (952) एस० सी० भार 89. 

(१) (967) 2 एस० सी० झ्रार० 762. 

(*) (959) जप्लीमेष्य 2 एस० सो० आर० 8. 
(+) (878) 3 ए० सी० 905. 

(४) (492) ए० ब्री० 57]. 

(*) (950) एस» ती० प्वार० 88. 
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केक्षवन साणषयन खेनन बनाम भुभ्यई राज्य (7) में इस दसील को सामंजुर किया था कि 
संविधान का तिर्देबन करने में संविघान की भावना को सहायता लेनी चाहिए। _ 
शमवारी लास वार्ा वाले सामसे (2) में श्िवी काउस्स्रिल ने फेडरल कोर्ट के निर्भय को यह्‌ 
कहते हुए उलट दिया था कि न्‍्यायक्षासत्र या मीति विषयक प्रश्न सकारात्मक भाषा में 
प्रद्त झक्ति का, जोकि नकारात्मक झब्दों द्वारा निबन्धित नहीं है, भ्र्थाग्वयन करने के 
लिए सुसंग्रत नहीं है । 

संविधान भ्रनियायें रूप से शास्तन की रूपरेखा है जिसमें विधानमण्डल, कार्यपाजिका 
प्रौर स्यायपासिका द्वारा श्रयुकत ही जाने याली शासकोय शक्तियां भ्रधिकथित होती हैं । 
फिर भी किसी देख के स्रंविधान में ऐसे ग्रन्य उपवस्धों को सम्मिलित किया जाता है भो 
उस संविधाम निर्माताधों द्वारा ऐसे विशेष महत्व के साने जाते हैं कि उन्हें संबरिधात 
या ब्राधासभूत विधि में सम्मिलित किया जान! चाहिए । प्रत: संविधान के सभी उपब्ध 
अ्रनिवाय॑ हैं श्रोर संशोक्‍्न की दृष्टि से सारभूत भौर गौण तस्वों के दोच तव तक कोई 
अभेद हीं किया जा सकता जब स्क कि संविधान निर्माता स्कयं संविधात में उसे 
अ्रभि्यक्त कप से स्पस्ट न फर दें। महास्थायवादी ने ठीक ही कहा है कि यदि 
अनुच्छेद 368 में “इस संविकाने के संशोधय” की सकारात्मक क्वाक्षित सारभूत तत्वों की 
गा गौर तत्वों के मर्म को दीवार खड़ी करंके निवंन्घित की जाती है तो संविधान सभा 
का स्पष्ट ग्राशय मिष्फ़ल हो जाएगा भ्ौर उससे यह संदिधान हुस्थास्पद बन जाएगा 
और उसके क्ारशा संविधान नब्ट जाएगा जिससे कि संविधान में हृतर संविधायिक था 
कान्तिपूर्ण परिवर्तन करने का मागे खूल जाएगा । विवष्तित भौर धन्तनिहित परिश्षीमाग्रों 
के प्रिद्धास्त को पंशोधन की स्पष्ट भौर प्रसंदिग्ध घक्ति को निगल जामे के रुप में कार्य 
करने के लिए श्रतुज्ञात नहीं किया जा सकता । 

यदि प्रनुच्छेद 368 मैं संशोधन के विरुद्ध कोई अभिव्यक्त प्रतिधेष नहीं है तो ऐसे 
किसी मिर्यशधस के मे होने का प्राशय यह नहीं है कि कोई निबंस्पन भ्र्चिरोषित किया गया 
है । जब कपिपय नियंस्धन ध्धिरोपित किए जाते हैं शो उनका यहू प्राशय नहीं होता कि 
प्रम्य ब्रपरिभाधित निर्वस्थनों को विवक्षा द्वारा श्रधिरोषित किया जाना चाहिए। सामास्य 
नियम यह है कि कानून में ऐसे शब्द न लाए जाएं जो उसमें नहीं दिए .मए हूँ। शब्दों 
को कामूत की भाषा में विवक्षा द्वारा तब तक नहीं जोड़ा जा सकता है जब तक ऐसा 
करना उसके संदर्भ में उस पैरा को दोधगम्य ओर श्रयंपूर्ण बताने के लिए प्रागष्यक न 
हों । यदि कोई विषय कानून से पूर्णतः लुप्त हो गया है तो विवक्षा द्वारा उसे प्रस्तःस्थापित 
करना पनुशय नहीं है। जय किसी ब्रधिनियम्र की भाषा स्पष्ट भोर प्रसंदिग्ध है तो 
उसके थाहे जो भी परिणाम निकलें, उसे प्रभावी बनाना होता है। कानून के शब्दों से 
विधानमण्डल का आशय प्रकट होत। है ॥ जब कानून को पढ़ने से बोघगम्य परिणाम 
निकलते हैं तब विधानमण्डल के श्रनुसानित श्राक्षय के भ्रनुश्तार किसी झब्द को पढ़ने या 
किसी अ्न्द को बदलले का कोई आधार नहीं होता है । यदि कोई कानून किसी कार्य 
को करने के प्रयोजवार्भ पारित किया जाता है डिस्तु शब्दों में कुछ ऐसे विवरण देने रह 


(2) (957) एश्० सौ० झार० 228. 


(+) - 72 ब्राई> ए० 57. 
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जाते हैं जोकि उस कार्य के उचित पालन के लिए, जोकि कानून में शनुव्यात है, बहुत 
महत्वपुर् हैं तो! व्यायालय यह प्रनुमान सयाने के लिए स्वतस्त्र है कि वह कानून विवज्लित 
हुप में विवरण देने के लिए सशक्त बनाता है । विवक्षा यह है कि प्राधिकारी को वह कार्य 
करने के लिए सशझ्नवत बवाया जाए जोकि वास्तब्रिक उदृस्य हो आप्त करने डे लिए 
ब्रावइयक है। 

डा० प्ालखीवाला ने संशोधन की सकारात्मक झक्ति को स्रमाप्त करने के लिए 
अनुच्छेद 368 में वकारात्मक शब्दों को पढ़ने के प्रयोजनार्य विवक्षा करनी चाही है। इस 
देशा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि झौर विज्येष समस्याओं को देखते हुए हमारे संविधान के 
उपबंधों से दक्षित होता है किसी भरी उपबन्ध को अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। 
संविधान निर्धाताग्ों ने ऐसा नहीं सोदा था। महात्यायवादी ने ढीक ही दसील दी है 
कि डिसी को भी यह कहने की झ्क्ति या भ्राविकार नहीं है कि कोई भी एक उपबन्ध 
दूसरे की श्रपेक्षा भ्रधिक प्रविवायं है या यह हि ग्नुच्छेद 368 के श्रषीन संशोधन की 
झक्ति अभिकशित ग्रनिवार्यता के श्राधार पर किसी उपकस्ध के सम्बन्ध में प्रवर्खित नहीं 
होती है, जबकि भनुच्छेद 368 में इस संविधान का संशोधन, जिसका स्पष्ट: अब है 
कि प्रत्येक उपबन्ध को मिलाकर इस सम्पूर्ण संविधान का संग्ोधन करने की छाबत 
हपदन्ध है । संविधान में संविधान के भिल्‍्न-भिसन भागों के भिस्न-लिस्द महत्व के ब्राधार 
पर संशोधन की मिस्त-मिल्ल रीशियां धच्िकथित की जा सकती हैं । श्रतुच्छेद 368 की 
भाषा के भ्रतिस्नित संविधान के श्ररूप से, जेस्ा कि संविदान सभा ऊ माध्यम से वह 
प्राप्त हुआ्रा, दक्षित होता है. कि संविधान का कोई भी उपवन्ध संझोधन को शब्ति से 
अपयर्ित नहों था । 

संशोधन के प्रयोजनाय उन उपबन्धों को चार प्रवर्गों में विभक्त किया गया था । 
पहले दो प्रवर्ग श्रनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। जेसा कि परल्तुक में वर्शित है कतिएय 
उपकश्धों के लिए राज्यों को अपेक्षित संल्या द्वारा अशुसमर्यव किया जाना अनिवार्य है। 
अन्‍य उपवस्क, जोकि परनन्‍्तुक के श्न्तगंत नहीं आते हैं, उपबन्धित दो पक्ार के बहुमत 
द्वारा संशोधनीय हैं | तीसरे प्रवर्ग के अन्तय्ंत प्रनुख्छेद 4, [69, 240(।), श्रनुयूदी 5 
का पैरा 9 और प्रनुसूदी 6 का पैरा 2। हैं! दौथे ब्रवर्ग के प्रस्तगंत के उपबन्ध प्राते हैं 
जिक्के बारे में महाग्यायवादी ते कहा है कि वे “जब तक संसद्‌ प्न्यथा उपबन्ध न करे” 
अभिव्यक्ति या ऐसी ही भ्रमिव्यक्तियों द्वारा उपबन्धों का परिवर्त करने के लिए संसद्‌ 
को समर्थकारी भक्ति प्रदान करते हैं। उसने उदाहरण दिए हैं जोकि घमुच्छेद 73 (2), 
400 (3), 05(3), ॥9(2), 20(2), 25, 33(3), 7(2), 89(3); 
494(3), 20(2), 242(3), 283() और (2), 285() श्र (2), 
342(3), 345, 348() हैं! 

उन उपशस्धों के, जो स्वयं अनुख्छेद 368 के परन्तुक के ब्रधीत संशोधनीय 
हैं, स्वरूप से वश्चित होता है कि पिटीश्षवर की यह दलोल कि प्लनिवार्य तश्वों का संशोषन 
सहीं किया जा सकता है निराघार है। भनुच्छेर 54 में रष्ट्रफति के निर्वाचन की रोति 
दी गई है । इसे झृदला जा स्रकठा है । राष्ट्रपढ़ि के निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्‍तर राज्यों 
के प्रतिनिधिरव की रीति या संश्या को मी बदला जा सकता है। संघ और राज्य की 
का्यंप्रासिक शक्ति को बदला जा सकता है। मांग 5 का अध्याय 4 (संघकी 
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स्थायपासिका), भाग 6 का अध्याय 5 (राज्यों के उच्च स्थायालय) मी गनुच्छेद 368 
में बर्खित है कि उसहें बदला जा सकता है। श्रभुच्छेद 44] को भी बदला जा सकता है । 
भाग 2 का अध्याय ? धोर सप्तम प्तुसूची (संघ भर राज्योंके बीच विधायों सम्बन्ध) 
भी बदले जा सकठे हैं। संसद्‌ में राज्यों का अतिनिधिश्व (प्रुक्छेद 80 झौर 8) गो 
बदला जा सकता है। भ्रतिमिधियों की संख्या बढाई या घटाई जा सकती है। ऐसे 
प्रतिनिधियों के निर्वाचन की रीति जिसे संसद्‌ विधि द्वारा विहित करे श्रौर लोक 
सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। लोक सभा के लिए सिर्वाचण 
की रीति बदली जा सकती है। भरत में स्वयं भनुच्छेद 368 के उपबन्धों फो, जो 
संविधान का ध्रत्यधिक महत्वपूर्ा भाग है, बदला जा सकता है। 

सारभूत या पौरण तस्वों को जावता व्य्च की मेहनत है । अब संविधान में 
सारभृत भौर गौझ॒ तत्वों के बीच कोई प्रभेद नहीं रिया गया है तो यह समझ में तहीं 
प्राला कि ऐसा प्रभेद कैसे किया जा सकता है । इसके प्रतिरिकत यह प्रइत पैदा होता है 
कि इस प्रकार का प्रभेद कौन करेगा। इन दोतों बातों से संविधान के सारमूत तत्वों या! 
गोस तत्वों के मर्म के अ्रसंश्ञोध्य होने की बाश्त अग्तनिदित श्रौर विवक्षित परिसीमाग्रों 
का विचित्र स्वरूप आमते झाता है। इस बात का निशंय कौन करेगा कि सारभूत तत्व 
कौन से हैं। किस कसौटी पर सारभूत तत्वों को मापा जाएगा । क्या कोई ऐसा मानदब्ड 
है जिससे कि इसे मापा जा सकता है । कितना स्तार॒भूत है ओर कितना ग्रोण है ? सारशूव 
तत्वों या गौण तस्‍्वों के मर्म को किस प्रकार प्रवधारित किया जा सकता है | यदि धंविधान 
में सारभूत तत्वों की बाबत कोई संकेत नहीं है वो संविधान के संशोधन का कार्ये प्रकममीय 
ओर अनिरिचित क! य॑ बन जाता है | बस्तुगत ग्रांकड़ भौर मानदण्ड होने चाहिए जिसके द्वारा 
यह कड्ठा जा सके कि सारभूत क्या है ख्लोर गोरा क्या है। यदि संश्रद्‌ इन तत्वों का निरंय 
नहीं कर सकती है तो संसद्‌ संविज्ञान का संझोघन नहीं कर खकतो है । इसके विपरीत 
पिटीजनरों ने दलील दी है कि यदि संणयोधन संसद्‌ द्वारा किए जाते हैं तो श्रत्तत: स्थायालय 
यह वात मालूम करेंगे कि वे संशोधन सारभूत तत्वों या गौश तस्वों के पर्म का श्रतिकमणा 
या म्थुनन करते हैं या नहीं ! प्रस्तत: न्यायालय ही इस बारे में बताएगा कि संशोकने 
प्नुज्ञ य है या नहीं । इक प्रकार के प्रधास्वयन से संसद्‌ संशोवन की शक्ति से वंचित हो 
जाएगी और संज्ोषत को विधिमाग्यता को ग्रभिव्यक्त करते की प्रम्तिम शक्ति 
स्यायाणयों में होगी ! 

श्री पालखरीदाला ते कहां है कि यश्वपि सारभूत तत्वों का संश्लोषण किया जा 
सकता है, सारभूत तत्वों के मम का संशोधन नहीं किया भरा सकता । उसने कहा है कि 
यह जानने के ख्रिए कि क्या सारभूत हे शोर क्या गौण है कोई धरढ़ कसौटी नहीं है प्रौर 
यदि कोई डीक-ठीक परिभाषा नहीं दो जा सकती है तो इससे यह अ्रभिनिर्धारित करते 
का कोई कारण नहीं कसता है कि सारश्नृत तत्वों घ्रौर गोख तत्वों के मर्स का संशोधन 
किया जा सकता है। यह कहा गया है कि प्रक्षिक्षित न्यायिक मस्तिष्क को सम्मान बेवा 
ही यह जानते का एकमात्र रास्ता है कि सारसूत तत्व कया हैं। 

श्री सीरदाई ने ठीक ही दलील दी है कि यह मानने का कोई प्राधार नहीं है कि 
जिस प्रकार ग्यावाधीक्ष विधि में युक्तियुकतता को परीक्षा करते हैं उसी प्रकार न्यायिक 
मस्तिष्क युक्तियुबतता की परीक्षा करने पर भ्निवा्य तत्वों को जान लेंपे । विधि. में 


538 उच्चतम ँयायात्रण निर्शय पत्रिका [973] 2 इम० नि० १० 


चुगितयुकत॒वा को उस्लुनिष्ठ कसौटी के रूप में भाना जाता है चूंकि मगुष्य युक्तिपुर्श होता 
है प्रतः उसमें तक हो१। है । जिस दागरिक के भ्रधिकारों पर प्रभाव पहला है वह तर्क 
का सहारा लेता है और जब वह किसी विधि का विरोध करता है तो उसका प्रपता 
मापमान ऐसा होता है जिसके हारा बहू सय/यासय पर दबाव डाल सकता है कि विधि 
अयुक्तियुक्त है । जो विधानमण्डल विधि बताता है उसका युवित्रयुक्तता का ग्रपत्ा 
मापमान होता है ग्रौर इसके प्रतिरिक्त बह उस मापमात का प्रयोग उन की, 
जिनका विधानमण्डल प्रतिनिब्रित्व करत है, भ्रावश्यकतापों, इच्छाओं ग्रोर जकूरतों की 
जानकारी रखने के कारण कर सकता है | जहां तफ कि न्यायाधीश का सम्बन्ध है, ते 
केवल वह मुक्तियुक्त व्यक्ति की युक्तियुक्तत। को समझता है भ्रतितु उसका प्रशिक्षित मस्तिष्क 
कतिवय बातों को स्पप्टत; देखने में समर्थ होता है। स्थायालय द्वारा प्रधिकथित विषान 
के ब्याप्रिक पुनरविलोकत की प्रक्रिया यह है कि स्यायाशय इस उपधारणा के भ्राधार पर 
कार्यवाही करेंगे कि श्रधिनियमित विधियां युक्तिपुक्त हैं । वस्तुनिष्ठ भापमाव युक्तियुवतता 
के पक्ष में है। इसी कारंगा ही संविदा विधि में मुव्तियुक्‍त कीमत स्थायालयों द्वारा 
प्रभिनिश्चत की जाती है। प्रपकृत्य विधि में स्यायालय यह मासुम करते हैं कि युक्तितपुवत 
सावधानी क्या है। सम्पत्ति विषयक दिचि में युक्तियुवत धाचरण गस्यायातयों द्वारा 
दृष्परिशामों से बचने के लिए मालूम किया जाता है। युविसियुक्तता का तिर्णय उस 
प्रथिकार के संदम में करता होता है जिसको कि श्रतुश्छेद ॥9 पर विचार करते 
समय निर्वन्फित किया गया है । 

अपरीक्षा के स्यायातयों ते ध्रश्िष्ठायो सम्यक प्रक्रिया (स्स्टेन्टिव डयू श्राग्रेस) के 
छिद्ास्त द्वारा युगितयुस्तता की कसोदी विकसित की थी। प्रधिष्ठादी सम्यक्‌ श्रक्रिया का 
अर्थ यह नहीं है कि विधि भ्रयुक्तियुक्त है भ्रपितु यह है कि राजनितिक, साधानिक धोर 
आधिक पाधारों पर बहुसंखूषक स्यायाधोशों का विचार है कि ऐसी विधि निधित करने 
की प्रमुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए । इसमें प्रहत॒वपूर्ण बात यह है कि भमरीका के संविधान 
के विरुद्ध जहां कि श्रथिकारों को व्यापक साधारश द्दों में दिया गया है प्रौर यह बात 
न्यायालयों पर छोड़ दी गई है कि वे आवश्यक विवदा।एं विकमित करे, हम।रे संविधान 
में ठीक-ठीक शाथदों हारा उदाहरणस्वरूप भ्रमुच्छेद 9 भौर 2 में परिस्रीमा सभाते हुए 
उन्हें परिसौमित किया ग्रया है। धनुक्छेद 2। में संविधान निर्माताप्नों ने “विधि द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया” खब्दों को “विधि की सम्यक्‌ प्रक्रिय/' शम्तों के रथान पर रखा है। इस 
परिवतंत का कारण यह है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक बिनिविष्ट प्रक्रिवा है । 
संविधान निर्माताभ्रों ते राजनितिक, सामाजिक भ्रौर ग्राधिक प्राधारों पर विधियों की भध्रस्एष्ट, 
अ्रनिश्थित युक्तियुक्तता, को नहीं माना था। गोपालम बाले माघले(?) में सम्यक्‌ प्रक्रिया 
का सिद्धास्त, भ्रजित भ्रधिकारों को स्पष्टतः परिसीमित करते हुए प्रोर प्रमिश्चित सम्यक्त 
अ्क्रिमा के सिद्धान्त को ने पाते हुए, नामंजूर किया गया या। संविधान निर्माताश्रों ते 
स्यायिक पुनविलोकन भो सापेक्ष श्रशरंधरण से मुक्त किया था। विधि का धविधिम/न्पता 
की कसौटी के रूप में तध्यक्‌ प्रक्रि! का सिद्धास्त जानबूझकर वहीं मावा गया एवं 
जाम॑जूर किया गया था। र्पायालयों का सस्वस्ध विधायमण्डल की प्रज्ञा धम्ति या नीति 
के साथ नहीं है। स्वाए/ल्यों का स्प्वन्ध विधान की उपयुततता या नीति के साथ महीँ 
है । हसो श्रकार हो ग्यावालयों का सम्बन्ध संविधाव का संशोधन करते की उपयुक्तता 
गा नीति के साथ तहीं है। 


(7) (950) एस« स्री० ध्ार० 88. 
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श्री परालखीवाला ने श्ज वनाम वास्डविन(?) का श्रवलाम्द किया है । इसमें 
यह कह्ठा सया है कि यहू राय कि नैसर्गिक भ्याय इतना प्रस्पष्ट है कि वह व्यवह/रिक झूप से 
अर्थह्ीन है, इस चिरस्थायी आस्ति पर प्राघारित है कि घू कि किसी वस्तु को निकाला या 
सुख्ाया या ठीक तौला या मापा नहीं जा सकता है ग्रतः वह विद्यमान नहीं है । उसी 
मामले में यह कह्टा गया था कि उपेक्षा की भी ठीक-ठीक परिभाषा नहों की जा सकती 
है किस्सु विश्विष्ट परिस्थितियों में युक्तियुक्त व्यक्ति जो कुछ भी ऋजु प्रक्रिया समझता है 
पश्रोर जो वह विशिष्ट परिस्थितियों में उपेक्षा समझता है वे विधि में समानतः मापमातों के 
रूप में कार्य कर सकते हैं। इन मतों को उदू त करते हुए थी पाललीवाला से यह कहा 
कि यद्यत्ति तारभूत तत्वों श्रोर गोश तत्वों के बोच स्रीपा रेखा बतायो तहीं जा 
सकती है भ्रथ्वा यह कि विस्तार से ऐसे खंशोधन को विनिर्दिष्ठ करना सम्भव नहीं है 
जो इस सिद्धान्त पर अ्रविधिमान्य हो सकता है तथापि कोई ऐसा कारण नहीं है 
जिसके प्राघवार पर हमारे संविधान का संज्ञोबन करने के लिए श्रन्तनिहित और विवल्षित 
परिसीमाधों के सिद्धाग्त को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । जब संविधान में किसी 
उपबस्ख का संश्रोधन करने के विरुद्ध कोई ग्रभिश्यक्त प्रतिषेध नहीं है तो प्रस्तनिहित भौर 
विवज्षित प्ररिसीमाएं किसी देववारी पे पैदा नहीं हो सकती हैं। जब भनुच्छेद 365 में 
संबिधात के उत उपबन्धों में परिवततेत की बाढत कहा गया है जो कि परन्‍्तुक के 
छण्ड (क) से लेकर (घ) में उपवणित हैं तो यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओों ते 
कोई गक्ेती किए बिना पूर्सत: सही रूप में प्रपना यह प्राशय भभिम्पक्त किया था कि 
वे तत्व जिम्हें मोटे तोर पर परिसंधीय सस्‍्व कहा जा सकता है प्रौर उस दष्ठि से “प्रतियाये 
तश्व” कहा जा सकता है, संध्रोघित किए जा सकते हैं। इन घ्रभिव्यक्त 3पवसधों को देखते 
हुए शह भ्रभिनिर्धारित करता भ्रसम्भव है कि संविधान में प्रंविधान के तथाकथित धनिया 
तत्वों का संश्रोधन प्रनुष्यात नहीं है । परन्‍्तुक स्यायपोखिका, कार्यपालिका धौर विघानमण्डल 
के प्रम्बन्ध में, जिनमें किसी को भी पततिवाय नहीं $हा जा सकता, पह क्षपित प्रदाव करता 
है । निस्सन्देह यह कल्पना करसी कठिस है कि संविधान में कोई ऐसा उपबन्ध है जो 
अ्रननिवां है । यह कहना झ्रायव ही झागस्यक हो कि संशोघ्रन से उपबन्ध का परिवर्तंग, 
परिवर्थन था तिरसन ही केवल श्रभिश्रेत नहीं है प्रपितु किप्ती भ|ग का लोप, गए भाण का 
भापत: निरसत भोर परिचर्षंन भी श्रभिप्रेत है। 

ग्रह कहा गया कि यदि हमारी संसदीय पद्धति को राष्ट्रपतौय पद्धति में परिवर्तित 
कर दिया गया तो इसका प्र्य हमारे संविधान के मर्म का संशोधन करने का होगा । किन्तू 
इस प्रकार का परिवतंन भ्रनुच्छेद 368 के भ्रधीन श्रनुश्ञेय है । लोग इस प्रकार के 
संशोधन को प्रंगीकार करेंग्रे या नहीं यह एक विभिन्‍त विषय है भौर यहां पर हमारे 
लिए विचारसरोय नहीं है हमारे देश में परिसंधीय शासन प्रद्धति का मर्म देश की 
अखण्डता बनाएं रखने के लिए राष्यों की अ्रपेक्षा स्ंव की संसद में श्रधिक शक्तियों 
का होता है। परिसंघ दनाकर या केन्द्र को प्रघिक क्व्ितयाँ प्रदान करते हुए परिवतंन 
किए ज। सकते हैं । झनिवार्य तत्वों की ग्रसंसोधनीषता सम्बन्धी दलील में एस बात पर 
विचार तहीं किया गया है कि संविधान के उपबन्धों में किए गए किसी परिवर्तन की 
प्रकृति प्लौर स्वरूप को अनुच्छेद 368 के प्रघीन विभानभण्दलों द्वारा संशोधन करने वाले 


(7) (964) ९० स्री० 40. 
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निकायों के रुप में प्रोर लोक तस्त्र में जनता के प्रतिनिधियों के रूप में ग्रवधारित किया 
जाएगा और न्यायालयों का काम इस प्रकार का ध्वधारश करने का नहीं है । 

... ओऔ पालखोबाला ने दलील दी है कि संविधान (चोबीसवां संशोधन) भ्धिनियम, 
अस्राविधामिक है क्योंकि संतद्‌ बौबीसकें संश्रोधन के पूर्ण विद्यमात संश्रोधन की झक्ति 
विषयक विद्षितं भर भ्रम्ततिहित परिसौमाश्रों को पार वहीं कर सकती है। चौबीस 
संझोधन द्वारा पादव॑-टिव्वण “संविधास का संशोधन करमे की संसद्‌ की शक्ति और उसके 
सिए प्रक्रिपा” को मूल टिव्पण “संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया” के स्थान पर 
प्रतिस्थापित किया गया है । यह परिवतंत इस कारण किया गया है क्योंकि गोलक ताप 
बाले माभले() में महस्कपूर्ण बहुमत निणेय के भ्रनुसार असंशोष्ित अनुच्छेद केवल संशोधन 
को प्रक्रिवा की बाबत था भौर संशोषत की श्षवित विधान की श्रवश्िष्ट शक्ति के हुप 
में थी । चौब्ीसवें संशोधन द्वारा घोषित किण्म गया है कि छूंबिघान का संशोधन करने की 
कगित प्रगुच्छेद 268 में है यही मत इस स्थायालय का पू्वमर्ती विनिश्चयों में था । यही 
गोलक नाथ वाले भामते (/) में प्र्पसंस्वक मत था । संशोधन द्वारा बहू मत संविधाथों 
प्रादेश वत गया है । 

चौवीसयें संकोधनों के १रिण।मस्वरूप दूसरा परिवर्तत बह हुख्ला है कि “इस 
संविधान के संक्रोएन का सूत्रपात .. . किय। जा सकेगा” झछ्तों के स्थान पर “संस्द्‌ श्रपनी 
संविधायी श्क्षित का प्रयोग करत्ते हुए...संज्ोपन" क्षब्द प्रतिस्थापित किए थए हैं । इस 
परियर्तन का का रण इस ग्यायालय के बांकरी प्रसाद वाले मामले (2) में दिए गए विनिश्चयों 
को प्रभावी बनाया था। शांफरी प्रसाद माले मामले(+) में तंशोधन की विधिमाग्यता पर 
विचार करते हुए स्ंविषायी क्षकित श्रौर बिधायी लक्ति के वीक प्रावश्यक प्रभेद को 
आत्यता दी गई थी श्रोर सम्पुष्ट किया गपा भा प्ौर यह विनिविच्त किया गया था कि 
अनुच्छेद १3(2) में “विधि/' क्ब्द दिघायी शकित के श्रयोग के सम्यस्ध में लागू होता है 
और संविधाद के संशोधव को लागू नहीं होता है। शज्जन सिंह वाले सामले(?) में इस 
न्यायालय के अहुमत द्वारा इसी प्रभेद को मंजुर किया गया था। ग्रोक्षक साथ के धामरों() 
में बहुसंस्यक भोर सहमत भिरणंय में विधायी श्लौर संबिधायी भ्रवित के बीच प्रभेद का 
होगा नामंजूर किया गया श्रीर श्रभरिनिर्धारित किया गया कि पधनुश्छेद ॥3(2), 
प्रनुश्छेद 368 के ध्रधीन संविधान के संक्ोधत के सम्बन्ध में लागू होता है क्योंकि विधायी 
प्रौर प्ंविधांगी धावित के थीच कोई प्रभेद नहीं है! इसके परिणामस्वरूप गोलकू शाथ वाले 
मासले(!) में महत्वपूर्ण गहुमतक्ष निर्णय द्वारा प्रमितिर्धारित किए गया कि संश्षद्‌ मूल 
अ््रिकारों का संशोचत नही कर सकती है। ब्रोसक नाप ब।ले मामले(!) में गिस्म्प्रत निर्शयों 
हारा दिधायी श्रौर संविधायी झवितयों के बीच मूल प्रम्तर का होता मंजूर किया गरमा 
अ्रौर असिनिर्धारित किया गया कि शांकरी प्रसाद काले सामले(?) में दिया गया विनिबचय 
झौर सक्जन सिंह वाले माभले() में बहुमत विनिशत्ण सही हैं भौर संसद्‌ के पूल श्रधिक।रों 
का संशोधन करने की दाकित है घू कि संविधान का संशोधन श्रनुच्छेद ।3(2) के श्रर्थास्तगेत 
विधि नहीं है । हन बातों से ने भ्राघार ज्ञात होते हैं जिनके करण “संध्द्‌ ध्रपती सैविधायी 
झवित का प्रयोग करते हुए” अभिव्यक्ति चौबीक्षवें संशोधन द्वार। अन्त:स्थापित की गई है। 
हू (567) 3 रक्त स्री० श्रार० 762. 
(2) (4952) एस० सी० भ्रार० 89. 
(१) (965) । एस० सी* आर० 933. 


ध्ई 
जरा 


कश्षयानन्द भारतों व० करत राज्य [म्या० रे] क्या 


है| संधद्‌ ने दोनों विरोधी मंत्रों पर झौर प्रसंक्षोषित धनुर्छेद 368 पर विचार किया 
था। संसद्‌ ने इस भत के पक्ष में कि बनुच्छेद 368 भें संशोधन की छकित है भौर वह 
क्षपित संविधायी श््ति है, प्रवल व्यायिक राय को ध्यान मैं रखा था । स्थायाधिपति बाँचू 
ने प्रभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 368 है प्रधीत शकित संविधायी झगित है श्रोर 
मूल विधि का धर्थात्‌ संविधात का परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान के प्रघीन 
संविधायों शक्ति संसद की है घूंकि बह संविधान द्वारा दी गई है। चौबीक्षवें संक्षोपत 
द्वारा उस बात को स्पष्ट किया गया है जो कि शंकरी प्रसाद बाले प्रामले() में दिए मए 
निशंय और श्म्जन सिह वाले साससे(*) में दिए गए बहुमत निशंश ग्रौर योलक कांच वाले 
मामले।5) में दिए गए विसम्पत निशुंयों में कही गई थी, प्र्थात्‌ यह कि संसद्‌ को संविधान 
का संशोधन करते की संविधायी श्पित है । हे 
श्रसंशोधित प्नुझेद में "'इश संविधाम के संशोधन” शढ़दों का भ्रयोग किया गया 

है। भौमीसवें संशोधन में “संसद***इस संविधान के किसी उपद्स्ध का परिवर्धन, परिवर्तन 
श्रथवा निरस्न के रूप में संशोधन” झब्दों का प्रयोग किया गया है। यह इस कारण किया 
गया है क्थोंकि गोलक नाव बाले साभले(?) में महश्वपूर्ण बहुमत निर्णय में यह मत 
अरभिव्यक्त किया गएा था कि इस दलील में काफ़ी बल है कि प्रनुष्छेद 268 में "संशोधन" 
अभिव्यक्ति में सकारात्मक ग्रौर नकाशात्पक दोनों बातें हैं जिनका प्रयोग करते हुए संधरद्‌ 
संविधान की संरधना का विन/क्ष नहीं कर सकती है ढिस्तु वह उप्तकों श्रोर प्रक्छे रूप में 
प्रभावी बनने के सिए उसकी मूल लिखत की संरवना के ध्न्तगंत रहते हुए उसके उपबंधों 
को केवल उपान्तरित कर सकती है। गोलक नाय वाले म।मल्ले (2) में दिए य्रए इस मत के 
कारण “स्झ्रोधन” शब्द के ग्र्थ की वाइत पश्देह पैदा हो गया था। चौवीस्वे संशोधन ते 
डस सादेह का भमिव्यकत रूप से ₹पष्टीकरशा कर दिया है । 

सोलक नाथ घाले मामले(?) में महत्त्वपूर्ण निरंध और सम्मत निर्भय दोनों में 
अभिनिर्धारित कियागया था कि मूल प्रधिकारों का संशोधन संसद्‌ द्वारा तहीं किया जा सकता 
है। महत्वपूर्ण बहुमत निर्भय में संशोधन” शब्द के ग्र्थ का निर्देश परते हुए झोर उस 
विषय को विमिदिचत किए बिना कहा गया वा कि इस दलील में बहुमत बल है कि कतिषय मूल 
बातें उदाहरणार्थ परिसंघ की घारशा, राष्ट्रपति एवं संसदीय कार्यपाणिकों की संस्था को 
संझरोघन द्वारा समाप्त नहीं किय। जा सकतः है । शंक रे भ्रसाद बले सामले [/) में, सल्मनॉसह 
बाले स/मले (2) में भ्रौर गोलक नाथ वाले भामलै(3) के विसम्मत भ्रेल्पसंस्यक विरंय में यह मत 
अपनाया गया था कि संविध/त के प्रश्येक अपबन्ध का संशोधन संविद्यापी श्रित का अयोग 
करते हुए किया जा सकता है। इपका प्रावर्थकू परिणाम मह होगा कि चौबीप्र्वें संग्ोथत 
प्रभुच्छेद ]3 का एक नए उप-पनुच्छेर (4) द्वार/ संशोधन करते हुए, मनुख्येद [3 का 
प्रवरतन प्ररवरजित करता है कि भ्नुरुक्षेश ।3 की कोई बात धनुच्छेद 368 के प्रधीत किए 
मएु संशोधत को लागू ते होगी। उप-प्रनुच्छेर (4) को अ्र्तस्थाविड्ठ करते हुए 
प्रनुखछेद ।3 में किए गए संशोधन को, चीवीवें संक्षोषन द्वारा ध्रनुच्छेद 368 में प्रम्त स्थ/पित 
(१) (965) | एस० स्ी० भ्रार० 933, 
(१) (952) एस्० सी० आर० 89. 
(३) (॥967) 2 एप्च० सी० झार० १62. 


[ उच्चतम म्याधातय तिरणणय पत्रिका [973] 2 उद्च७ लि० पर 


हन आरम्भिक झबदों से प्रषिक वल पिज्रता है प्र्धात्‌ “इस संविबात में किसी बात के 
होते हुए मी” थे झल्द निदिखत रूम से ग्रनुच्छेद 83 का ग्रपवर्जन करते हैं। 


हंविध/त (चौबीसवां संशोधत) अ्धिनिषप में तीत बातें उठाई गई हैं। पतली 
यह कि क्‍या “संशोधन” झब्द के अन्तर्गत स्रस्पूर्ण संविज्ञाक का निर्करण या निरसन भी 
है ? क्या संशोधन से पह प्रमिश्रेत है कि संविधाद के कुछ ऐसे उपवस्ध हैं जिनको 
परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ? दूसरी बह कि अनुच्छेर 368 का परन्तुक संझोचन 
की शक्ति के स्वरूप पर व्रष् प्रकाश डालता है गौर संशोक्तन की इस शक्ति वर कि 
संविधान के धनिदाय तस्व विकृतया नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, प्रन्तनिहित धौर 
परिप्तीमित विव्षे्रों के सिद्धान्त पर कया श्रकाश डालता है ? तीसरी, क्या अनुच्छेद 368 
के परस्तुक का एण्ड (ड) संसद्‌ को प्रौर राज्यों की भ्रपेक्षित बहुसंड्या को संशोधन 
की उस शब्ति को बढ़ाने के लिए समय बनाता है जो प्रनुच्छेद 368 द्वारा दी एई है । 


असंशोशित भनुच्छेव 368 में शबित एवं स्वत: निष्यादनीय प्रक्रिया दी गई थी 
जिप्तका बिहित प्राधिकारियों द्वारा पालत किए बाने पर संविधात का संझ्ोधन किया जा 
सकता था। महाम्यायवादी प्रौर श्री सी सवाई दोनों ने ठोक हो कट्दा है कि प्रमुच्छेद 368 
में “यंविधान संशोित हो जाएगा” शब्द साधारण निरतन ह#। प्रवजर्जन करते हैं ध्र्धात्‌ 
यहू कि मिरस्ित संविधान के स्थान पर कृछ प्रौर प्रतिस्था विठ नहीं करते हैं| यदि संविधान 
को पूर्णत: निरसित कर दिए। जाता है भ्रौर भूस्य को स्थिति ग्रा जाती है तो ग्रह नहीं 
कहा जा सकता कि संविधान संशोधित हो गया है। स्रंडियान ते वह रीति प्रभिभ्रेत है 
जिमममें राज्य का गठन या संगठन किशेषत॒या प्रभुश्वसम्पन्‍्त शक्ति की स्थिति के प्रनुदार होता 
है। संविधान से बह पद्धति या मूल छिड्डाम्त भो पमिश्रेत हैं जिनके पनुस्तार राष्ट्र, राज्य 
प्लौर राजतीति का गठन और क्षास्नन होता है। लिखित संविधान को दश्चा में संशिधात 
किसी यिश्विष्ट विधि की श्रपेक्षा ग्रधिक श्वा रवान होता है श्रौर उठमें वह स्रिद्धारत अस्तविष्द 
होता है जिसके साथ प्रभो शिधात समरसता की स्थिति में इंते चाहिएं। अत; संविधान 
का संशोधत ऐस। संघोधत है जिसमें ऐसी पद्धति उपबन्वित है जिम्तके श्रनुसार राष्ट्र या 
राज्य शासित किया जाता है। संविधान का संग्ोघद करना संविधलन में श्राघारभृत 
परिवर्तत करता है। यूल या झ्शघारपृत सिद्धास्तों को परियरहित किया जा सकता है । 
संविध/त में बुनियादी परिवतंत किए जा सकते हैं । ये परिवर्तत मन्ज्रिमण्डलीव पद्धलि के 
स्थान १९ शाप्ट्रपतीय क्षासन पद्धति या परिक्तंधीय पद्धति के स्थान पर एकतसब्रास्मरू 
पद्धति भ्रन्‍्त:स्थादित करने जैसे हो सकते हैं। किन्तु इध् प्रकार के संशोधन से उस नई 
पद्धति को सुचाह रूप से चलाने के लिए सभी पारिशामिक परिवर्तन स्वयं हं। जाएंगे । 


चाहे जितना बुत्रियादी परिवतंत्र राज्य के यहत या संगठन को रीति की बाबत 
संज्योषन द्वारा किया एया हो, श्री पालखीयाता द्वारा ग्रापतोर पर रखानया यह प्रश्ध 
कि प्रस्तुत संविधान के स्थान पर एकदलीव राज्य हो सकता है केबल यह रुहते हुए 
उत्तर दिया जा सकता है कि “संविवान संजोंपित हो जाएगा” लब्द उपदशित रुरते हैं 
कि भारत के संविधान को मिदिस्ट किया जा रहा है । जब तक कि संविधान ख््र प्र्यात्‌ 
देसी प्राधारभूत लिखत का, जिसमें निबंबत करने प्रौर दिछि का किपाभ्दयन करने का 
उपयस्ध है, संशोधन होता है तव तक संशोचन की शक्ति ग्रसीमित है | 


जल 


है 


ऊई 
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प्रनुच्छेद 368 में, विशेषकर परम्तुक के खण्ड (इ) से (घ) में, भरभिव्यक्त 
उपदस्थों को देखले हुए तवाकृवित बारभूत तेत्वों को अरसंशोधवीयता के सिद्धान्त में कोई 
गुरागुण नहीं है। खण्ड (क) से (घ) उन 66 भनुच्छेरों से सम्दन्धित हैँ ओ संविधात 
के कुछ भ्रस्थिक महत्वपूर्ण तत्वों की बावत हैं। ये ग्रनुच्छेद न्यायपालिका, विधानमण्डल 
और कार्य रालिश से सम्बन्यित हैं । संघ ग्रोर राज्यों के बीच विघायी सम्बन्ध तथा उनके 
ओष विधायी श्रक्षितयों का वितरशा समी संश्ोचन की परिध्रि के मीतह झाते हैं। 


श्री पालखोवाला ने यह प्रवत उठाया था कि कया भ्र्ंशोधित गलुच्छेद 368 के 
परन्तुक (8) के अ्रधीन संशोधत की दाकित बढ़ाई जा सकतो है| इसका उत्तर सकाराध्यक 
रूप में दिया जाता है | मोटे तौर पर इसके तोन कारण हैं। 


पहला यह हि अनुच्छेद 368 के परस्तुक (क) के ध्धोत संभोध्षन की प्क्ति पर 
किसी प्रकार की परिश्ीधा, जिसके दारे में भ््निकथित है कि वह संविधान के किसी पश्रग्य 
अनुच्छेद में है, हटाई जा सकती है। धंशोधन की सम्पूर्ण जक्ति, जो परिश्ोमा के न 
होने वर विद्यमान हँ।ती, प्त्यावरतित की जा सकती है घोर धंशोधन की शक्ति 
परिव्धित की जा सकतो है। गोलक नाथ वाले मामले (!) में कहुसंस्थक मत यहू 
था कि प्रनुच्छेद !3(2) संशोधन की श्ञव्रित पर परिक्ीप्रा के रूब्र में जागू होता 
है। चोश्जोसकें संशोधन में इक विनिश्वय पर ध्यान. दिया गया था भौर 
प्रनुच्छेद 3(2) का संक्रोबन करके झोौर वहां एक नथा उप-प्रनुक्छेद (4) उपबन्धित 
करके प्रोर श्रमुच्छेद 368 को इस रूप में संस्लोधित करके भी कि थ्युच्छेद 3(2) 
कंविद्यान के किसी संशोवन के सम्बस्ध में लाग्रू नहीं होगा, सभी संवेह दुर किए गए। 
गरदि प्रमिव्यक्त परिश्ीमा को, जिनके वारे में स्यायिक रूप से झ्म्िनिर्धारित किया गया है 
कि वे मूल प्रविकारों के संगोधन का वर्जन करती हैं, प्रतुच्छेद 368 का संक्षोषन करके 
परभ्तुक के खण्ड (ड) के भ्रधोत संशोधन करके दूर किया जा सकता है तो किसी प्रन्य 
अभिकथित पिवक्षित परिसीमा को भी उसो प्रकार दूर किया जा सकता है। 

हुपरा यह कि ग्यायिक विभि्ययों से यह दक्षित होता है कि संशोधन की शक्ति 
प्रदान करने वाले झनुच्छेद का संक्षोघन करके मूल श्रगुच्छेद द्वारा प्रदश भक्ति की ग्रपेझा 
संविधान का रंक्षोघन करने की उच्चतर शक्ति ध्मिप्राध् की जा सकती हैं। रेक्न दाले 
अर्ले में (2) मुख्य स्थायाजिप्ि को छोड़कर सभी विद्ान्‌ स्यायाधोशों ने ब्रमिनिर्धारित 
किया था कि भ्रायरलेण्ड के संविधात की धारा 50 का, जो तंत्सम्वस्धी कतिपय निर्देश्धतों , 
के प्रष्यभीन रहते हुए संझोचत की शक्षित प्रदान करती है, जिससे कि उस घारा में 
अस्तविष्ट निर्बश्धन दूर हो जाएं, पहले संशोधन करके प्रायरलैब्ड की संस्व्‌ ने पपनी 
झकितयों को प्रभात्री रूप से बढ़ा लिया जिससे क्रि ऐसे स्रंशोधन हो सकते ये जिन्हें कि 
इत प्रभिव्यकत नि्व॑स्वनों द्वारा प्रतिषिद्ध सिया गया होता! पुनेश्व: राक्ता सिश्वे वाले 
सासले (5) में यह कहा गया था कि विधानमण्डल को विधि दनामे की उन छर्तों की 


0) (967) 2 एस० सी९ झार० 762- 
(१) (935) श्राबरिश् रिपोर्ट्स 70. 


(0) (॥965) ए० ढी० ॥72- 
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उपेक्षा करदे की कोई बाड़ित नहीं है भो उसकी शक्षिति को वितिषमित करने वसली 
लिजत द्वारा श्रचिरोषित की जाती हैं । लिखत द्वारा घृजित ग्रह निर्दल्थन इ्त प्रइत पर 
निमर नहीं करता कि विधानमष्डल प्रभुर्वद्मम्प्त है या ग्रह कि संविधास प्रनियस्त्रित है । 
जुडीशियल कमेटी ने श्रभिविर्धारित किया था कि “इस प्रकार का तंविवात विधातमण्डल 
द्वारा तिस्त॑देह परिवर्तित वा संशोवित छिया जा सकता है यदि विनिषामक लिम्त में 
ऐसा डपवस्थित हो गौर यदि उस उपबस्धों के निबर्धनों का प्रनुपालन किग्रा जाए गौर 
प्ररिवर्तन या संशोधन में उन्हीं उपबन्धों का परिवर्तत या लोफ हो”। ग्रतः नियस्त्रित 
संविधान को अनियस्त्रित संविधान के रूप में सम्परिकतित किया जा सकता है प्रौर 
संशोधन की शक्त्ति की भ्रत्यधिक भूद्धि की जा सकती है। 

तोसरा यह कि संशोचन करने वाले ग्नुच्छेद का संग्योबन करने को शक्ित के 
प्रन्तगंत उस ग्रनुच्छेद के किसी माग का परिवर्धत, परिवर्तंत था निरतन करने क्षी शक्ति 
होती बाहिए झौर ऐसा कोई कारण महीं है जिससे कि परिवर्धन करके संशोचन की वह 
बाक्षित, जो प्रतुचणेद 368 में तामित प्राविक्ारियों के पास नहीं है, नहीं दी जा सकती 
है | संशोधन को शक्त्ति का अ्योग करके ऐसा उपबन्ध किया जा सकता है जिससे कि 
संसद्‌ की झक्तियां बढ़ाई जा सकती हों ग्रथवा राज्यों की शक्तियां बढ़ाई जा सकती हों । 
इसके प्रतिखित संशोधन करके भादी संशोधतनों को प्रधिक कठिन बताया जा सहझता है। 
थी पान्द्रोीवाला ठारा दी गई वह दक्षीमर कि पूर्ण: संझोवन का प्रतिवेध फरके या 
अब्यावहारिक हवय हे वड़ा बहुमत विहित करके भावी घंशोघन असम्भव बनाया जा सकता 
है, ऐसे संशोधन के सस्वस्ध में कोई विधिक बाबा उपस्थित नहीं कऋरदी है। इस प्रकार 
की कार्यवाही के विदद्ध वाह संरक्षः है । ऐसे किसी संशोधन के प्रस्थापिस किए जाते पीर 
स्वीकार किए जाते की धाकस्मिकता वहुत ही कप है क्योंकि इस प्रकार के संशोधन से 
ऋन्ति के दीज वोए जाएंगे जिसके द्वारा केवल संविधान में हो परिवतंन हो प)एुगा । 
महासाँसिसौटर ने ठीक हो कहा है कि संशोश्न का प्रभाव यह है कि “वह विधेशक 
के तिदाथनों के प्रनुसार संशोधित हो जाएगा।” उसका परिणाम "यह प्ंबिधान” होता 
अपेक्षित तहीं है। वह बिल्कुल पहले जैसा संविधान नहीं होगा। वह तो परिबतित या 
संशोधित संविधान होगा और उसकी समख्पता प्रिवतंत्र की स्लौमा पर निर्भर करेगो। 
लोकमत-संग्रह या इनिशिएटिव या झ्रौर प्रधिक बहुमत था श्रौर प्रथिक राज्यों द्वारा 
अमुप्तमर्थत जैसी प्रधिक प्रनम्य प्रक्रिर् संशोधन हा प्रस्त:स्थापित की जा सहती हैं। 

यह बात उल्लेखनीय है कि ध्रनुच्छेद 368 का परन्तुक (ड7) भ्र्थात्‌ अनुच्छेद 368 
का संशोधन करते को शक्ति शायद कुछ छन स्ंविधानों से विल्‍न है जो संविधाद प्भा 
के प्रमक्ष हमारे संविधान को विरचित करते समय में । ले तो प्रमरीका के संविधार में न 
ही प्रास्ट्र लिया के संविधाम में स्वयं संशोधन करने वाले उपबस्ध का संशोधन करने की 
किसी शक्ति का उपबस्ध है। महंसत्थायकादी ते ठीक ही दलील दी है कि यह बात संविधान 
सभा के इस स्पष्ट भौर साशयित धाशय को प्रश्यधिक भ्रभिग्पकत् करतो है कि संबोधन 
की प्रक्रिया को कम कठोर बताने के श्रतिरिक्त संविधात समा ने ध्रमरोका में पंदा हुए इस 
दिवाद से कि स्वयं प्रमरीका के संविधान के अनुच्छेद 5 पर सीनेट में राज्योंके समान 
मताधिकार को बाबत प्रभिव्यक्त परिसीमाया प्रास्ट्रे लिया में इस बादत दिवाद से कि 


स्वयं प्रास्ट्रें लिया के संविधान की घारा 28 का संजोश्वन किया जा सकता हैं, क्योंकि 
ऐसे संक्षोघन के सम्बन्ध में कोई प्रम्िव्यकत परित्तोमा तहीं थी, बचने का ध्यान रखा था । 
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संविधान सभा ने ग्रनुच्छेद 368 के खब्ड (ड] पें स्वयं अनुच्छेद 368 का संक्ोषन करने 
की भ्रभिय्यक्त धौर विनिदिष्ट शवित का उपबस्ध किया है । 

हमारे संविधान में संश्षोषन करने की शवित को व्यापकता ध्मरोका के संविधान के 
पनुच्छेद 5, प्रास्ट्रे लिया के संविधान को घारा ]28 और पश्रायरलंण्ड के संविधान की 
घारा :0 की भ्रपेक्षा, जिसमें से किस्नो से भी ऐसी शवित प्रदाव नहों को गई है, बहुत 
उल्लेखनीय है । डॉक्टर बाइल्स में अपनी पुस्तक लेजिस्लेटिव परोंवर्स इन आस्ट्रें लिया, 
चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ 505 पर यह मत अ्रजिव्यक्त किया है कि ग्रद्यवि बारा (28 
नकारात्मक हप में है किस्तु संशोधन करने को शक्ति का विस्तार (इस संविधान का” 
परिवर्तन करने तक है भोर कह सक्ति उसके निवश्धमों द्वारा विवक्षित हैं। डॉक्टर वाइस्थ 
ने यह भी कहा है कि राज्यों की सम्मति से घारा !28 के ब्रन्तिम भाग का संशोषत 
किया जा सकता है । यह केवल यह बताते के लिए है कि प्रन्य संदिषानों को म्यायतास्थ्रिपों 
ड्ारा अपने वैशों में केसा समझा है। हमारे ग्रनुच्छेद 368 में संशोषन को शक्ति पर कोई 
प्रभिव्यक्तत परिसीमा नहीं है + श्रमुच्छेद 368 के परम्तुक के खण्ड (5) में दिया गया 
उपवाध परिसंघोय तत्वों तक ही सीमित नहीं है। 

प्रायरसेण्ड के संविध/न की धारा 50 में “इस संविधान का संक्षोघत” क्षम्द 
जो रेधत बाले सामले (!) की विषयवस्तु थे, मुख्य स्याधाधिषति बनेडी द्वारा प्रपमी 
बविसम्मत राय पें इस ध्र्य मे पढ़ें गए ये कि यदि स्वयं धारा 50 के संशोधत करते की 


“शक्ति को देने का प्रादाय था तो संबिक्षन विर्भाताणों ते ऐसा कहा होता। श्री 


पालखीबाला ने इस विस्मम्मत मत का प्रवसम्द लिया है। भम्प विद्वान्‌ स्पायाबीक्षों ने, जिन्होंने 
बहुमत तिरंय दिया डा, प्रश्रिनिर्वारित किया था कि “इस संविधान का संशोधन” 
क्षब्द धारा 50 का संशोधन करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। बिसम्मत निराँय 4 
था क्ि यदि स्वयं दस धारा का संशोबस करने का कोई ग्राश्य प्रभिव्यकत्त नहीं हैतों 
किस्ती बात की विवक्षा नहीं की जा सकती है । भरत; विसस्मत निर्भय के प्रनुत्तार भी यह 
विष्कपें निकलता है कि भारा 50 में संशोध्तत की शक्ति 7₹ क़िसों श्रकार की विवक्षित 
परिसीमाएँ उस दक्ष में नहीं मानो जा सकती हैं यदि संविधान द्वारा संशोषन की 
प्रभिव्यकत शक्तित प्रदान की गई है। 

श्री पालब्बीवाला ने यह दलील दी है कि लोगों ने संविधान के सारभूत तत्वों का 
संशोधन फरने की शक्ति को भपते पास शारक्षित रखा था शौर पवि ऐसा कोई संक्षोघन 
करना हो तो उसे लोकमत-संग्रह द्वारा लोगों को निदिष्ट करता चाहिए। यह फहा गया 
कि संविधान निम्मब्नाश्नों का यह श्राशय नहीं था कि सारभूत तत्वों को जबता द्वारा 
बिकृतया नष्ठ किया जाए, श्रौर इससिए संविधान में लोकम्त-प्ंग्रह की बायत 
उपबन्ध हों किया गया । पिटीक्षनर की झोर से दूसरी दलील यह थी कि लोकमत-पंग्रह का 
डपबरछ इस कारण नहीं किया गया क्योंकि उन निबन्धनों प्र संविधान की स्वीकृति कठिन 
होती । दूसरे मत के कारण सोकप्त-संग्रह को संशोधन की रीति के रूप में श्रन्तःस्थापित 
न करना सम्भव नहीं है । यदि संश्रोषत द्वारा लोकमत-संग्रह का उपब्र्ध किया गया होता तो 
जनता को सारभूत तत्वों के सम्बन्ध में विचार करने को वरूण शक्ति होती। दूसरा प्रश्न 
यह होता कि क्य! प्रस्तावना भौर मूल श्रध्िकार जनता की इस खझक्ति को परिसीमित 


(2) (935) भावरिज्ञ रिपो्र्स 70. 
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करेंगे । पिटीशमर की ध्ोर से वह कहा गया कि इन अरदनों को विनिश्चित करना ग्राशश्यक 
नहीं है । महान्यागवादी धौर श्री सीरवाई दोनों ने ठीक ही कहा है कि पिटीशनर की श्लोर 
से दी गई दलीलों से दर्शित होता है कि यदि जवता द्वारा सारभूत तस्‍्वों का संछोषन किया 
जा सकता है तो यह तथ्य कि संवियान समा ने संशोधन को रोति के रूप में लोकपत-संग्रह 
शामिल तहीं रिया भ्रौर संविधात निर्मातागों ने संविधान के किसी आम कई संघ्ोधन 
अपवर्जित नहीं किया, साबित करता है कि लिझित संविधान का संशोधन संविधान द्वारा 
विहित रीति द्वारा हो केबल बैध रूप से किया जा ्कदा है । यदि श्री पॉलशीकाला हारा 
दिए गए धुकाव के भ्रमुसार संभोधन के अयोजनापे लोकूमत-संग्रह को रीति भ्पनाई जाती 
है तो बह संविक्ानेतर व। ऋत्तिकारी होगी । संविधान का संशोधन करने के लिए 
सक्षोधन करने बाला विकाय अतता की इच्छा का अ्रतिनिषित्व करता है | 

ग्रठ: जब तक कि परन्‍्तुक (ड.) के ध्रद्ोन श्रनुच्छेद 368 का संज्षोधन किया जा 
सकता है, लोकमत-संग्रह द्वारा संदिघात कर किसी प्रकार भो संज्ञोवत क्रन्तिकारी होगा 
पिटीशनर की प्रोर से श्री वालखोवाला ते शोसक साय वाले मामले(') में इस वहुमत बिनिश्चय 
का अवलस्ब नहीं लिया है कि पूल भषिकारों को केक्ल संविधात ग्रमा बुलाकर हो न्यून 
किया ज्य ग्रकता है या उन्हें छोना जा सकता है। उन्होंने अपनी दलील जमता 
को विधिक प्रभुसत्ता के छिद्धास्व पर आधारित की है। संतिज्ञान समी शासकीय प्रंगों एवं 
जनता १र प्रावद्धकर है। महास्थायवादी ने ठीक ही दलील दी है कि संसदीब लोक्तस्त्र में 
लोकप्रिय प्रभुसत्ता की घारणा सुस्थिर हो पई है प्रौर इसका यह प्र्थ है कि जनता संविवान 
इसस बिहित प्रशोषत करते वाले निकाय के रूप में साकरण निर्वाचित में प्पने दारा 
[निर्वाद्धित प्रडने ब्रत्तिनिधियं के साध्यम से अपनी इच्छछ अभिव्यक्ष करती है । 

क्या मूल अधिकार ग्रसंझोघनीय हैँ ? श्री पालख्ीवाला ने यह दलील दी है कि 
अनुच्छेद 3(2) के ग्रतिरिक्त मूल भ्रधिक।र यूनिवर्सल डेबलेरेंशन श्रॉफ हा पेन राडट्य 
पर पआ्राधारित हैं श्रौर वे तेससिक प्रथिकार हैं ओर इसलिए के संलोचन बी परिधि के 
बाहर हैं। गोलक नाथ वाले स्मले(/) में बहुमत निस्॑य में मूल ब्रधिकारों को क्कोड़कर 
प्रभिकथित सारभूत तत्वों के सम्बन्ध में कोई राय देने से इस्कार किया गया था। 
सम्मत मत यह था कि मूल ग्रधिकारों का इस कारस्प सं्लोघन नहीं रिया जा सकता है 
व्योंकि वे मूल हैं। भ्यायाधिरति बांचु ते श्रपनों भोर से प्रोर दो प्रत्य विद्वानू स्यावाधौशों 
की प्रोर से प्ौर स्याय/विफति रामस्‍्वामी ने विवज्लित परिद्रीमाध्नों का सिद्धाग्त ठीक हो 
नामंजूर किया था। स्थायाधिपति वांचू द्वारा ये तीव कारण यवाए गए मे । पहला बह 
कि सारभूत प्रौर योश सस्वों के सिद्धास्त के कारण ग्रनिश्वितता ऐँदा हो जाएगी । दृश्ररा 
यह कि संशोधव की संविधायी शक्ति में विवक्षित विबंस्पों को कोई वाबा नहों है; तीसरा, 
यह कि चूंकि कोई प्रभिव्यक्त १रिसीम। नहीं है प्रतः कोई विव्लित परिश्ीमा नहीं हो 
सकती है । 

श्री सीरवाई ने हीक ही दलील दी है कि स्वयं भाग 3 के उपबस्धों में इस बाबत 
स्पष्ट साक्ष्य है कि हमारे संविधान में इस सिद्धान्त को अंगीकार नहीं किया गया है कि 
मूल श्रध्विकार मैसगिक अ्रधिकार या नैतिक अषिकार हैं जिस्हें कि ब्रश्वेक सनुष्य सभी समय 
रखता है। इसका केवल बह का रर्‌ है कि प्रस्य जोवकारियों से भिम्त रूप में वह युवित॒वृरण 
और तैत्िक होता है। अनुच्छेद 3(2) की माए से दक्षित होता है कि इन ग्रथिकारों 
एऐ [7 967) 2 छछर खीर आर० 762. 
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को संविधान के अधीन भारत के लोगों द्वारा प्रदत्त क्रिया गया है भौर ये वे अधिहार हैं 
जिन्हें लोधों मे संगठित समाज में या राज्य में, जिसका वे निर्माण करने जा रहे थे, उचित 
सम्रका था । 26 जनवरी, 950 के पूर्व यह प्रधिकर ग्रारत के लोगों के पास नहीं दे 
प्रौर उनके द्वारा ऐसे भ्रश्चिकारों का दावा नहीं किया जा श्रकता था। भ्नुच्छेद 9 में 
मृल्यवान प्रधिकार दिए गए हैं। भनुरुछेद |9 के प्रधीन दिए गए अधिकार केवल 
नागरिकों तक हो सीमित हैं | विदेक्षी व्यक्ति मी मनुष्य हैं. किम्तु उम्हें मूल फ्प्िकार नहीं 
दिए गए हैं क्योंकि ये अ्िकार कैवल तागरिकों को मागरिकों के हप में दिए गए हैं। ." 


प्रमुच्चेद 33 में श्रधिनियम्ित है कि संसद सशस्त्र बलों के सम्बष्प में भाग 3 द्वारा 
अदत्त भ्रथिकारों का उपाम्तरश विधि द्वारा कर सकेगी। संशद्‌ सशस्त्र बलों के कत्तंव्यों 
का उचित पालप तथा उनमें भ्रनुशास्तत बना रहुता सुनिक्चित करने के लिए भाग 3 द्वारा 
प्रदेश किसी भी प्धिकार को निेन्धितया तिराकृुत कर स्रकती है। प्रतः अनुर्छेद 33 
से दक्षित होता है कि तागरिकों को कुछ प्रधिकारों से वंचित किया जा सकता है। यदि 
ये नैसगिक प्रधिकार होते तो इन्हें निर/कृत नहीं किया जा सकता है। प्रनुच्छेद 34 से 
द्शित होता है कि संसद्‌ विधि द्वारा किसी ध्यकित को किसो ऐसे कार्य के विषय में तारण 
दे धकेगी ओ उसने भारत राजपक्षेत्र के भोतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहाँ सेना विधि प्रभुत्त 
थी, व्यवस्था के बनाए रखते या पुन:स्यापत के सम्बन्ध में क्रिया है भ्रथवा ऐसे क्षेत्र में 
सेना विधि के प्रघीन किसी दिए गए दण्डादेश, दिए गए दण्ड, प्रादेश की हुई जब्ती, प्रथवा 
किए गए भ्रन्य कार्य को माम्य कर सकेगी। इसके प्रतिरिकत प्रमुच्छेद 34 से दर्शिस होता 
है कि किसी क्षेत्र में सेना विधि के प्रयू्त होने पर भा 3 द्वारा प्रदत्त अ्रधिकरारों को 
मिर्वश्थित्त क्रिया जा सकता है । सुरय धारणा सामाजिक लाभ ही है। जहां पर कोई 
अवरोध नहीं होता है बहां समाज भ्रसफल रहता है। 

प्रनुच्छेद 352 ग्रौर 358 से भी दशित होता है कि भाषातकालीन उद्घोदरणा के 
प्रयृत्त रहने पर भ्नुच्छेद [9 के उपभ्ररध प्रापात हिथिति में किस अकार तिलष्वित किए 
जाते हैं। संविधाम निर्भाताओं ने इत भ्रधिकारों की क्षामाजिक प्रन्तवंस्तु पर जोर दिया 
था । प्रत: पूल भ्रधिकारों की मुस्य धारणा सामाजिक है और उसका स्रामाजिक कार्य 
है । यह प्रधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। मूल प्रधिकारों पर सरो मिर्वश्वन 
के स्वरूप से दर्शित होता है कि उन ग्रषिकारों पें कुछ भी नैसरिक महीं है। वाक स्वातत्त्थ 
के सम्बन्ध में परनुच्छेद 49(2) के श्रधीन' प्रनुध्यात नि्धश््वत धुसंगठित एवं विकसित 
सम्राज के प्रनिय!यं प्रंग हैं। शक्ति किस के पास है इसे नहीं देखना चाहिए अपितु यह 
देखना चाहिए कि वह किस प्रकार कार्य करती है। धनुच्छेद [9 में अनुष्यात निबेग्धन 
मूलतः धाम्ताजिक भर राजन तिक हैं। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ो सम्बन्धों का होगा 
हम निम्धनों के राजनैतिक पहछू को बताता है। हसी प्रकार ही प्रवाध संचर्रा के 
अधिकार १२ निबेन्धन हैं। श्र॒माज के हित में भ्रनुध्ृचित प्रादिमजातियों की संरक्षा, भी 
युक्तियुक्त है । बशेक्षर नाथ बनाम प्रायकर भाधुक्त शिहल्ली(१) में इस स्थायालय ते कहा 
था कि हमारे संविधान के प्रधीत कोई तैसगिक ग्रधिका र नहीं हैं भोौर संविधान के उपवस्धों 
की विरचना में तैसगरिक अधिकारों पर विचार नहीं किया गया था। हु 


(7) (959) सप्होमेण्ड  एस० सी० झ्ार० 528. 
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श्रनुकछेद 25 श्रोर 26 के प्रररम्मिक शब्दों से दक्शित होता है कि बर्म स्वातस्थ्य 
का अ्रधिकार समाज के मुख्य हिंत के ग्रध्यघीन है भौर इसे श्रविकार का कोई भाग चाहे 
बह भक्तों के लिए कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, ऐसा नहीं है णो सम्य समाज में 
भना नहीं किया जा सकता भौर बहुत दक्षाप्रों में मता तहीं किया गया है | 

गोसक ताथ वाले सासले() में मुरूप स्थायाधिपति सुब्बा राव ने मूल भ्रधिकारों की 
समता नैसमरिक प्रषिकारों था भुलभूत भ्रधिकारों के साथ की थीं। तथापि गोलक साथ 
बसे सासले (*) में सम्मत बहुसंख्यक .मत में कहा गया था कि सम्पत्ति में कोई मैसगिक 
अधिकार नहीं होता है भौर सैसरगिक झ्रधिकार नागरिक की प्रास्यिति के बाह्य 
क्रिघाकलापों के सम्बन्ध में होते हैं । महास्यायवादी और श्री सी रबाई दोनों ने डीक ही दखोल 
दी है कि मूल प्रथिकार संविधान द्वारा दिए जाते हैं ध्रौर इसलिए रुन्‍्हें स्वयं लोग, 
जनता के प्रतिनिधियों के रूप में राज्य के संगठित सप्राज में कारें करते हुए, स्वयं 
संविधान में भ्रघिकपित संशोधन करने की प्रक्रिया के माध्यम से स्यून कर सकते 
हैं प्रथवा उम्हें छीन सहतें हैं। हमारे संविधान के मांग 3 मेंऐसे बहुत से अमुच्छेद 
हैं जितकी किसी मी दढ्षा में केसगिक प्रधिकार के भाष में किसी मूल प््विकार ते समता 
जहीं की जा सकती है । दृष्टांत के रूप में प्रनुच्छेद ? प्रश्यृद्मता निवारशणा की बायत 
है । प्रगुच्छेद 8 में खितायों की समाप्ति की बाबत कहा गया है। प्रतुष्छेद 20 भ्रपराधों 
के लिए दोषपिड्धि के विधय में संरक्षण की बाबत है। श्रनुछोद 23 मानत्र के पण्य श्रौर 
बलातुश्रम के अ्रतिषेध को आबत है। श्रनुच्छैद 24 कारखाने प्ादि, में बच्चों को तौकर 
रखने के प्रतिषेध की बाबत है। प्रमुश्छेद 27 किशों विशेष धर्म की उन्तति के लिए 


करों के देने के बारे में स्वृतम्क्ता की बाबत है। धरनु*देद 28 में कुछ, शिक्षा संस्थाप्नों में 


धामिक शिक्षा प्रथवा ध/मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतन्त्रता प्रनुध्यात 
है। प्रनुन्छेद 29 प्ल्पसंसषकों के हितों के संरक्षण की बाबत है। प्रनुच्छेद 3।(2) में 
संविधाम (१६घीसव संशोधन) प्रधितियम के पूर्व सम्पत्ति के झर्जन या प्रधिग्रहण के 
लिए धयायोतित सपहुस्थ राध्षि के संदाय की ब्राबत फहा गया था प्रनुच्छेंद 3(4) 
संविधान के प्रारम्भ के समय लम्बित विधानों की बाबत है। भनुच्छेद 3(5) भ्रौर (6) 
में कतिपय प्रकार की विधियों की व्यावृत्ति है। प्रनुच्छेद 3!(क) में सम्पदा, भ्रादि 
के भर्जन हेतु उपबन्ध करते वाली विधियों की श्यावृत्ति है। प्रनुच्छेद 32 उच्चतम 
न्यायाजय को प्रचातित करने का प्रध्रिकार देता है । 

संविधान 3श्चत्र विधि है प्रौर उसको स्थिति ऐसी है जिसके कारण उसे पूर्ण॑तः 
भिम्त प्रकार की विधिमात्यता, प्रभुत्वहम्पस्न जनता से प्राप्त 'होने वाली कामूनी 
विधिभान्य, देता सम्भव है । उच्चतर विधि कामूनी रूप प्रा लेने पर और स्थायिक 
पुलविल्लोकन द्वारा कार्यान्वित किए जाने पर जनता के लिए स्थायिक हूपसे सर्वाधिक 
लाभदायक बन जातो है । संविध।न से उच्चतर कोई श्रग्य विधि नहीं है। 

श्री पासष्वीवाला ने कोनराढ वार लिखिंत एक लेख “लिमिटेशम प्रॉफ प्रभेप्डमेण्ट 
प्रौसीजर एण्ड दि कांस्टिटयूशलल पावर” का झवलम्द किया है । लेखक ने पविकमी 
अमंती के प्राम्तोक संविधान का तिर्देश किया है। हंस संविधान में मूल ग्रघिकारों का 


(2) (3967) 2 एस० झो* ब्ार० १62. 
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संशोषत ग्रसिध्यवत्त रूप से अपबर्जित है। यदि ऐसा है तो उच्चतर विधिया लैसगिक 
किधि के ब्राघांर पर मुल भ्रध्रिकारों के प्रसंशोधनीय होने का प्रश्न उत्पस्त नहीं होता 
है। लेखक का तिष्फपे यह है कि जबकि श्रमरीका के न्यायालय उच्चतर विधि के विरोध के 
कारसख किसी संविधायी मशनदण्ड को शून्य घोधित करने की बाबत विचार नहीं करते 
हैं, जमंनी के स्यायशास्त्र में नैधगिक न्याय के प्राघार पर स्थाधिक पुतविलोकन की 
चारणा का विस्तार किया गया है। युद्ध के बाद के संविधान में पश्चिमी जर्पत्रोते 
उच्चतर प्रौर निप्तत्र संविधायी विधियों के बोच प्रभेद रिया था क्योंकि कुछ विधियों 
का संशोधन नहीं किया जा सकता है भौर गुछ का किया जा सकता है । 

म्रहास्याययादी ने फ्रीडमैन रचित लीगल स्योरी, पांत्रवां संस्करण पृष्ठ 350 का 
ब्रवलम्त्र यह वशित करने के लिए लिया कि समसामयिक जर्मते विधिक दर्शन में नैपगिक, 
विधि का सिद्धास्त पुनः प्रवतित हो गया है! बैसगिक विधि का यह सिद्धान्त नाज्ी 
साम्राज्य के प्रस्याचारों के विषद्ध प्रतिक्रिया के कारसा पैदा हुप्रा है। फ्ीडमैश का मत 
यह है कि नैसगिक विधि छ्य रुप से मूल्यों के भीच दिरोध के तौर पर सामने प्रा 
सकती है । यह प्रतियोगी हितों, प्रयोजनों भौर नीतियों के बीत्र स्थायी श्रौर दुखदावी 
समायोजन की समस्‍या हैं। यह समस्या नैतिक शा राजनैतिक विकीस द्वारा युलभाई 
जा सकती है। नैतिक या राजमैतिक विकास विधायी नीतियों में प्रौर विधि के विकास 
विषयक परिवर्तनक्षील विचारों के प्रभाव में पाय। जाता है । 


मूल प्रधिकार सामाजिक प्रपिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। 
संविधान के क्रपर कोई विधि नहीं है। संविधान में किसी प्रकार की विधि को तैसतिक 
विधि के रूप में मान्यता नहीं दी गई है । नैसरगिक प्रब्रिकार प्यूरिटन फारिति के दौरान 
अचत्तित सूत्र के भ्रधीत प्र्थात्‌ प्राण स्ववस्त्रत। श्रौर सम्पत्ति बूत्र के श्रधीन संक्षेप में कहे 
गए हैं । हुछ देशों में, विशेषतः जम॑नी में युद्ध के वाद तैंसशिक विधि के पुम; प्रवतित होने 
पर उच्चतर वास्तविक विधि से भिस्न भति वास्तविक विधि हारा बास्तमिक सानदण्डों 
के विकास के सिद्वास्त के मह्वपूर्ण परिणाम लिकले ये । उन्तीक्षतीं शताब्दी के प्रारस्म 
मे माजीं साज्राज्य तक जर्मनी के संविधान के बहुत भाप में न्यायिक पुतविलोकन का 
हपबाध्ध नेहीं था । वेपर के साम्राज्य में विधानमण्डल का सर्वोपरि साम्राज्य था धर 
विधिक बास्तविकताबआाद मैं प्रति ग्रा गई थी । वूसरे बिक धुंद्ध के पदच।त्‌ को प्रतिक्रिया 
कै कारण न्यायिक शजित की वृद्धि के साथ-साथ विधायी परावित का हास हुमप्ता। इस 
संदर्म भें ही कोनराड के उस लेस को, जिधक। श्री पांसश्लीवाला ने प्रवलस्थ लिया है, 
समभाला है। सम्पूर्ण सुझाव यह है कि घातकों का निर्णय कैवल उच्चतर विधि व्वारा 
अर्चात्‌ सांविधानिक विधि हारा ही नहीं किया जा सकता श्रपितु न्यायिक पुनविलोकन की 
परिधि का विस्तार करने के लिए नैसगिक विधि द्वारा किया जा सकता है। न्याविक 
पुनधिलोकन के सिद्धास्त को स्वीकार करते को स्थ॒तंश्रता की घोषणा भौर फिल।डेलफ़िप्रा 
के फेवरल कन्वेस्मत के बीच सांविधानिक सिद्धान्त में हुईं प्रगति के रूप में मागा गया है। 

एक ओर अतिवादी सैसगरिक विधि के दाशंनिकों को विचारघाश है, जिस्होंगे 
छाबा किया है कि नैसगिक व्यवस्था यह साबित करती है कि प्राइवेट पूजीबाद प्रच्छा है 
और समाववाद बुरा है। दूसरी स्‍्लोर एक दसीय विधिक दर्शन का प्रतियादी टेष्डिकोण, 
मानव व्यकितिरद के श्राघारभूत मूल्यों को नकारतां है। इम प्रतिवादी दृष्टिकोसों से 
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बाहर अत्यधिक सामान्य ग्राकालाएं हैं। आधारभूत स्वायस्ता श्रौर मानव व्यक्तित्व कौ 
गरिमा आधुनिक मैसविक विधि दाझषतिकों, जँसे कि मारोटेन, की शिक्षा का प्रसामान्य 
झाधार है। इस संदरम में ही हमारे मूल श्रधिकारों ब्लोर निदेशक तत्वों को पढ़ा जाना 
चाहिए कि उनमें अन्ततः सामान्य लाम की बात कहीं गई है। निदेशक तश्व व्यक्तियों 
के मूल श्रविकारों की अपेक्षा गोख तस्वों के रूप में नहीं हैं। निदेशक तस्वों में मन 
अ्रधिकारों को हूप देते के लिए सामाजिक तत्व स्निविष्ट हैं जिससे कि राज्य के व्यापक 
कल्याण ह्ार्यों का निर्बाध रूप से विस्तार किया जा सके | अत: मूल अधिकारों की 
नेसपिक, ब्रल्यसंक्रमणीय, मूलभूत अधिरारों के साथ, जोकि संविधान की जकड़ से बाहर 
हैं, बसबरी करना गलत होगा । इस संदर्भ में हो इस न्यायालय ने बिज्लेघर नाथ बनाम 
पाकर ध्रामयुक्त, दिस्‍लो (!) में कहा गा कि नेसगिक अधिकारों का सिद्धान्द कुछ अन्य 
नहीं भ्रपितु अस्थायी आाबार है । 


ओ सीरवाई ने ठोक ही कहा है कि यदि संविधान के संज्ोधत कौ शक्ति 
न्यायफालिका की विधियों को श्विषिमान्य बनाने को झ्क्तित की सहविस्तारी है तो 
लोकताम्त्रिक प्रक्रिया और राज्य के महान विभागों का समन्वित स्वरूप बना रह सकता है। 
लोकतान्श्रिक प्रक्रिया इस कारश बनी रहती है कद्रोंकि लोगों की संविधान का सेशोघन 
+रके दिधियां ग्रधिनियमिस करने की आवश्यक शक्ति प्राप्त करते की इच्छा विफल नहीं 
होती है। बोकतास्क्रिक प्रक्रिया का सस्मान इस कारण भी किया ,जाता है क्योंकि जब 
न्यायपालिका किसी त्रिधि को शवित के अभाव, के झ्राथार परया झक्ति पर झूगी 
परिशीमा का भ्रतिक्रमस करते के झाघार पर विश्वण्डित करती है तो ब्िछ्ानमंण्ल का 
यह कर्तव्य है कि वह उस स्थिति को स्थीकार करे किन्तु अदि भ्ाकश्यक शक्ति ग्जित 
करके वहीं किक प्रारित करनी होतो विधियान्य रूप से अधिनियमित संशोधन 
विद्यानमण्डल को ऐसा करने & योग्य बना द्वेता है छोर लोकेतास्त्रिक दर्छा श्रभिभावों 
होती है। यह प्रक्रिया हमारे संविधान के इस ख्िद्धान्त के अनुरूप है कि राज्य के तोनों 
भहात विम्राय अर्थात्‌ विधानमण्डल, ' स्थायपातिस्य झौर कार्णपालिका समन्वित हैं गौर 
कोई भी. दूसरे की श्रपेक्षा उच्चतर नहीं है । विधानभण्डल द्वारा विधि अधिनियमित करते 
की, न्यायालयों द्वारा निरंजन करने की ओर विद्वातमण्डल द्वारा संविधान का संशोधन 
करते की प्रसामास्य प्रस्त:क्ैया, उसी रूप में चसती रहतो है जैहो कि वह भाक्षमित ची। 

यदि संशोधन की शक्ल में कोई प्रिसोमा नहीं है भ्रौर यदि संशझोध्त की यह 

. अक्षित संविधान में प्रस्तनिहित परिसोमाझों को, संबिघःन के अनिवार्य तत्वों के सिद्धान्तों 
पर, जो गप्रर्भाकित श्रौर अस्पष्ट हैं, सभी संझ्ोधनों को समाप्त करने के सिर 
भानते से अ्रश्वीकार की जाती है तो श्याथाजयों क्लो एक नग्रा संविधान अधिकवित 
करना होगा । द 

यह कहा गया कि संडिधान का संशोधन करके ल्लासन पद्धति को परिवतित या 
निराकृत नहीं किया जा सकता । हफरे समक्ष झ्ासत पद्धति के निराकरण या पिढीजअनरों 
द्वारा प्राशैकित परिवततनों, जैसे कि स्थायपालिका का निराकरश या संसद्‌ के सप्य की 
डढ्धि, जैसी कोई बात वहीं है। ॥ 


(2) (4959) सप्दीमेग्ट | एस० छी० आर७ 528. 
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समय को समस्याप्रों श्रौर उत समस्याप्रों के समाधान पर संविधान बसाते समय 
विचार ढिया जाता है। किस्तु जो संविधान बताते हैं उन्हें यह भी पता होता है कि नई 
और प्रप्रत्याश्षित समस्याएं ग्रा सकती हैं, जो समस्थाएं भ्राज महत्त्वपूर्ण मानी जा! रही हैं 
अपना मह॑श्द स्लो सबती हैं क्योंकि पूविकताएं बदल सकती हैं, यह कि समस्यात्ों के जिते 
समाधानों छो श्राज ठीक प्रौर भ्रपरिहार्य समझा गश है, गलत हो सकते हैं या उनमें 
काफी उपान्तरण प्रपेक्षित हो सकता है, यह कि स्थायिक विवेचन के कारण कतिपय 
_उपद्धों का प्राक्षणित प्रशाव नष्ट हो सकता है, यह कि लोक मत एक क्षात्नन पद्धति ले 
दूसरी भोर जा सकता है.। ध्रत्तः संविधान में परिवर्तन जनता की सहायता करते के लए, 
जिससे कि वे जीबन में वह प्राप्त कर सके जो वह चाहते हैं, जनता के प्रति कत्तेव्य को 
भावना से ब्रेरित होते हैं। मनुष्य का कोई ऐसा भाग्य नहीं है जिसमें कि कुछ व्यक्ति 
उचित हप से प्रस्य व्यक्तियों को नियस्त्रित कर सकते हैं । मनुष्य को तो वास्तव में केबल 
इच्छएं भ्रौर अ्रधिमान्‍्यताएं भोर महत्त्वाकांक्षाएं हैं। शुशहृशली को झधिकाधिक करने के 
कहँव्प से धरमिप्रेत है कि लोगों को इस बारे में विवण करने की श्रपेक्षा कि वे वही चाहें 
जो हम उन्हें सरलता से दे सकते हैं, वह सब कुछ देता सरल है जो वे चाहते है। 
संविधान निर्माताग्नों ने संझ्ोधन की क्षणित १९ कोई परिसतीमा नहीं लगाई थी क्योंकि 
संविधान का उदय लोगों की सुरक्षा, महातता भौर कल्याण है। संविधान में किए गए 
परिवर्तन इन महान उद्दे श्थों की पूति करते हैं श्रौर संविधान का वास्तविक प्रयोजत पूरा 
करते हैं । 

संविधान का निर्यंचल करते समय श्री पालखीवाजला ने श्रस्तनिहित प्रोर 
विव्लित परिस्रीमाष्रों के छिद्धाम् को इस रूप में सहायता ली थी कि संविधान के 
अश्ोन शक्ति को कल्लौदी यह भमितिदियत करना है कि ऐसो क्षकित का प्रयोग करते हुए 
प्रधिक से ्रक्षिक कितना बुरा हो सकता है । श्री पालखीकाज्ता ने कह दलोल दी है कि यदि 
संशोधन की भ्रनियन्वित कक्ति अनुज्ञात को गई तो हमारे संविधान के आधारभूत तश्व 
अर्थात्‌ गणठस्त्रीय झोर या लोकतन्त्रीय कासस पद्धति और मूल ग्रधिकार नष्ट हो सकते 
हैं भौर भारत को एकदलीय श्रधितायकवाद के रूप में सम्परिवर्तित किया जा सकता है। 
म्थायालय से कह गया था कि वह बरछित प्रकार के परिशामों को ््पान में रखे। 
श्री पालखीयाला ने दलौल दी कि संक्षोधन की व्यापक शक्ति हमारे संविधान को समभाध्त 
कर देगो। 


महात्वायवादी ते ठीक ही कहा है कि विवक्षित परिसीमाप्रों के सिद्धान्त का 
बोषश करने के लिए संशोघन के स्पष्ट प्र्थ को तष्ट यहों किया जा सकता । उसने यह 
मी कहा कि शक्तित प्रौर छत के प्रयोग के बीच का ज्वलंत प्रभेव सर्वक्षाघाररा की दृष्छा 
और सर्वसाघारण के नियन्त्रण! के प्रध्यधीन है । विवक्षित और अन्तनिहित परितीमा का 
खद़ाल्त लोकतास्त्रिक प्रक्रिया का निराकरण है। महाम्यायवादी प्रौर थी सोरबाई ने भी 
ठीक हो कहा है कि संविधान के प्रनुच्छेद 368 हें प्रम्तविष्ट संशोधन- को शबित के 
सम्बन्ध में पिटीशवर के ट्ष्टिकोशा में इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि “संविधान का 
उद्देषय देश को शासित करने के लिए स्थायपालिका, विधाममण्डल धौर कार्येपालिका जेसे 
राज्यों के विभागों की व्यवस्था करना है। दाह्य प्राक़्मण के बिरद्ध प्रतिरक्षा ग्रोय 
आस्तरिक व्यवस्था बनाए रखने के श्रतिवार्य इत्यों के भ्रतिरिकत श्राघुनिक राज्य जनता 
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के कल्याण को सुनिश्चित करमे के लिए संगठित क्रिया जाता है । संसद्‌ श्रौर राज्य 
विधानमण्डलों का निर्वाचत साधारण वयस्क मताधिकार के ग्राधार पर होता हैं । देश 
मम्विसश्लीय झ्ासन पद्धति द्वारा क्ाप्चित होता हैं जिसमें कि लोक सभा पोौर विधान 
सभाद्रों के प्रति उच्तरदायित्त्व रखते वाल्ले अस्ब्ालय होते हैं । 


लोकतन्तर मैं सही मीतियों का धवधारण तिर्वाचम में दिए गए बहुसंख्यक मत्त 
द्वारा श्रौर तस्वश्वात्‌ बिधानमण्डल में निर्वाचित प्रशिनिधियों के बहुमत द्वारा ही किया 
जा सकता है। लोकतन्त्र प्रपने प्रतिनिधियों को निर्याचित करते की हैसियत रखने के 
दिशबास पर ग्रौर लोगों का प्रतितिधित्क करने वाले प्रतिनिधियों में होते वाले विश्यत 
पर चलता है। यह दसीस कि भारत के संविधान को समाप्त या तथ्ड किया जा प्रकता 
है, उत्साहुव्धंक प्रभाव रख सकती है किग्तु इसका समयेने हमारे देक्ष में या किसी भय 
दैज्ञ में दास्तविक प्रनुभव से नहीं होता है। खोकतन्त्र डे दो आधारभूत तत्त्व परानवन्तर्क 
में विश्वास ओर मानव अकृति भें विश्वास है । लोकतान्जिक श्रक्रिया में बिश्यसत होते से 
उच्चतर कोई श्रम्य विल्वास नहीं है। हमारे देश में वयस्क मताधिकार पर प्राघारित 
लोकतात्र एक गहान प्रमुभव है| हमारे लोकतस्त्र की जड़ देश में मौर सर्व-साधारश में 
इसके प्रति विश्वास में हैं। इसी कारए ही औ सीरवाई ने रुहा है कि 95। से, जब इस 
न्थायालय ने धांकरी प्रताद वाले प्रामले (0) में संशोधन की असीमित क्वित को मान्यता दी 
यो, 967 में गोलक साय वाले सामले(*) तक, हमारे देश में प्रसामान्य लोक्ताम्त्रिक 
प्रक्रिया संविधान द्वारा उपबन्धित रूप में चलती रही है। 


परिश्मों को ध्याव में रखने के सिद्धान्त के पौछे जो नियम कार्य करता है 
उम्तकी सबसे श्रच्छी श्रभिव्यक्ति बाघर एण्ड सम्ध बनाम लन्‍्डल सोसाइटी प्रो 
कम्पोडिटस (2) में क्री गई है, जिसमें पह कहा गया था यदि किसी कानून के शब्दों का 
अथस्थियत करते समय किसी विज्ेव प्र्वाश्वयन के एक से प्रध्विक ब्रभ्िप्राय हो सकते हों तो 
उन परिस्ाम्रों को ध्यान में रखमा विधिसंगत है जो किसी विशेष प्रवस्वयन से पैदा ह्ढो 
सकते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत सी वालें ऐसी हैं जिनके बारे में यह समझा 
जाता है कि विधानमण्हक् का ग्राशय उसको अस्तित्व में लाता महीं था झोर इसलिए 
अधिसान ऐसे प्रर्थान्दयन को, जिनसे ऐसो कोई वास वैदा ते हो, न कि ऐसे ग्रटम्वियन 
अिनसे वैसा या उनमें से कोई परिणाम तिकले, दिया जाता चाहिए । 


परिणामों के सिद्धान्त का, संविधान द्वारा प्रदत्त दावित के प्रदान के प्रथस्वियन 
में, कोई स्थान नहीं है। किसी क्लक्ति के प्रदान की बाबत विशवार करने में, उसे पृरणेरूप 
से प्रभावशाली बताने के लिए उन क्षब्दों का सदसे व्यापूक ग्र्थ ऋृगाया जाना खाहिए 
जिनमें वह व्यवत की ग्ई को । इस नियम के दो ग्रपवाद हैं, जो इस अ्रकार हैं. । पहला 
यह है कि विभिन्‍त विधानभण्डलों को ग्रतम्य रुप से प्रदान की गई शक्तियों का एक 
दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनमें से किसी का भी बर्थ धीमित किया 
जा सकता है जिससे कि दोनों झक्तियों का य्या-सम्भस पूरायूरा प्रवर्तन हो अरके 


(7) (952) एस० स्लौ> भ्रार० 82. 
(5) (967) 2 एस .सी० प्रार० 762, 
() (93) ए० बी० 407. 
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दिखिए--सो* पी० एथ्ड बरार ढाला स्राब्रला (?) तथा मद्रास श्रान्त बताम मद्नर 
जनरस (2)] । दूसरा यह है कि तऊनोकी झब्दों को उनके तकनीकी भ्रथ॑ में हो समझता 
चाहिए चाहे फिर प्राथारण या ग्राम प्रथे को देखते हुए वह सीमित ही क्‍यों न हो । 
भज्ञास राज्य बनाम भैन्तत इंकरले एक्ट कम्पनी (मद्रास) लिसिटेड(*)। हमारे संविधान में 
श्षक्ितयों का विज्ञाजन फेडरेश्नन तथा राज्यों के बीच किया गया है। प्रबत्न यह होना 
आाहिए कि कोई मी शक्ति हो, उसे किपी तर किसी प्रविष्टि में ब्ववस्य रखा जाए, क्योंकि 
समरभा यही जाता चाहिए कि प्राशय यह था कि कोई भो शक्ति छुटने त पाए । 

परिणामों के सिद्धाग्त का भ्र्द बलत ख़गाता है यदि उससे यह समझा जाए 
कि परिणारों के प्रस्तमंत नीति, बुद्धिमानी तथा स्राप्ताजिक या झाथिक नोतियों के शिषय 
भी श्राते हैं। वाचर वाले मामलै(+) में यह बता दिया क्या था कि न्यायिक पधिकरण को 
किसी झधितिपम की नीति से कोई सरोकार नहीं है भौर स्थायालय का एकमात्र कर्तव्य 
यह है कि वह प्रश्चिन्यत्र की सादा का भ्रद॑ वही लगाएं जो पर्धान्वयन के निश्चित 
तियमों के प्रनुधार होना चाहिए । श्रटर्नों अतरल फॉर भ्रोष्टेरियों बताम श्रटनों जनरल 
फॉर झोलिनियन्स (5) में प्रिवों काटन्सिल ने कताडा के संविधान में यह निद्वितार्थ 
(इम्पलीरे शन) पासने से इस्कार कर दिया कि चूंकि परायर्श के रुप में प्रकट की जाने 
बाली राय स्याय के विशुद्ध प्रत्ञातभ के ब्रतिकूल है शोर स्वयं उन स्यायाधीक्षों को जिस्होंने 
बह राय दी हो भ्रसमंजस में डालने वालो है बथोंकि यदि वे कोई राय दे चुके हैं तो उनके 
लिए किस्रो मामले की सुनवाई गुखदोष के ग्राधार पर करना कठिन होगा, इसलिए 
उच्चतम भ्यायालय को राय के लिए कोई मामा मिदिष्ट करमे की कोई छवित ही नहीं 
है। प्रियों काउम्सिल ने यह दख्ोक्ष नहीं मानी भ्ौर उसने यह कहा यदि यह बुद्धिमान 
तथा नीति का प्रदन है तो इसका ऊँसला करना संसद्‌ का काम है। बेक श्रॉक टोरोप्डो बनाम 
सास्बे () में प्रिबी काउस्सिल से थ्रह कहा गया कि बह यह प्रभिनिर्धारित करे कि प्रास्त 
का विधानमण्डल बेक में पूंजी स्टाक पर कोई भी कर अधिगृहदीत महीं कर सकता कयोंफि 
उस्र श्ववित का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है जिससे उध् बेंक ही को ख्मूल नष्ट कर 
दिया जाएं । प्रिवी काउस्सिल ने भ्रपन। मत भ्रकट करते हुए यह कहा कि यदि ब्रिदिक्ष त्ार्ष 
प्रमरीका ऐक्ट की बारा 92 का सही झर्थास्कयत करने पर वह छत्ित उक्त धारा के प्रस्तगंत 
श्राती है त्रो केवल इसलिए कि हो. सकता है कि उसका दुरूपयोग किया जाए, उसके श्रस्तित्व 
से इल्कार करना बलत होगा + 

शक्ति के प्रयोग से वड़े ते बड़ा श्रनेय जो किया जा सकता है उसको कसौटी 
कितवो मिरर्दक है, यह बात प्रास मैन (?) में मुख्य भ्यायाधिषति टैफ़ूट के निर्य से स्पष्ट 
है जिपमें यह कहा गया घश कि थवि वे खोब, जिसके पास धासन को तीनों शाखाप्रों में से 


(7) (938) एफ» सी# प्रार० 38. 

(+) 72 भाई० ए० 93. 

(४) (959) एमस० सी० ग्रार० 379. 

(4) (93) ए० ही० 07. 

($) (392) ए० स्ी० 577. 

(०) (887) 2 ए० सी० 575. 

() 69 लॉयर्स इडिशव 527०267 यु० शस० 86. 
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एक-एक का नियंत्रण झलग-प्रलग है, एक दूसरे के काम को विफल बनाने पर तुमे हुए हों 
तो झ्ासम का साम्ास्य काम्त रुक जाएगा श्रौर झासन को ठप किया जा सकता है। झासन 
के साधारण कार्य यह पान कर किए जाते हैं कि शासन चलता है शो उसको तीनों शाखाओं 
को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। जहां अर्व॑ स्पष्ट हो वहाँ ्यायालय को चाहिए 
कि उसे प्रमामश्नील करे, चाहे फिर बह समझता हो कि ऐसे श्र के अवाछनीय परिशाष 
होंगे । बिहार भूमि सुधार वाले माप्रले(!) में न्‍्यायाविपति महाजन ने यह कहा था कि 
कृषि भूप्ति सम्बन्धी विधियों पें, जिम्हें विधानमण्डल द्वारा अ्रधिनियमित किया गया है तथा 
जो भनुच्छेद 3 (3) घोर (4) ह्वारा संरक्षित हैं ऐसा प्रतिकर दिया यया है जो न्यायालय 
को झन्यायपूर्ण तथा अ्रनुचित प्रतीत हो सकता है। किस्तु स्यायालय ने अनुष्छेद 3। (3) 
पौर (4) को इसलिए प्रश्मावी किया क्योंकि यही परिणाम आश्चण्षित ये और अन्याय 
का उपचार बिधानमण्डस के पास घा, न कि न्यायालयों के पात । इसलिए छि निरथंकता 
पैदा न हो, झर्वास्वयन का प्रयोग बढ़ी सावक्षाती के स्राथ किया जाना चाहिए । 

श्‌ब्कट दाल मामले(*) में बह कहा गया ग्रा कि जब संदिश्वार्थी क्ब्दों के दो 
अर्थ हो सकते हों, तो उनमें से किसको पसंद किया जाए, इसका तिराय करने में एक 
के मुकालले में दूसरे एरिणाप्त की निरबेकता या गेर-निर्र्यरूता से सक्षायशा लो जा सकतो 
है, किम्हु उसका प्रयोग किसी दक्षा में भी ऐसा नहों किया जाना चाहिए कि उसका परिखाध 
यह हो कि साया को तोड़-मरोड़ कर ऐसा श्रज्ञे किया जाए जो हो ही न सकता हो । 

महान्यायबादी ने यह ठीक हो कहा कि यदि शक्ति प्रदान करने के लिए ऐसी 
आपषा का प्रयोग किया गया हो, जो स्पष्ट तथा असंदिम्धादों हो झौर उसे एक से श्रविक 
झर्थ में न समझा जा सकता हो,-तो फिर उस झक्ित के प्रयोग से होने बाले परिणामों पर 
बिचार करके श्लोर इस प्रकार उस क्षक्ति को छोटा बना कर उस शित के स्पष्ट अर्थ तथा 
उसके बिस्तार में कभी करने का कोई मौझा वहीं हो सकता है। ब्रदत यह नह है कि 
मिस बात के सम्यस्ध में सावा जाए कि वह झाशकित वी बल्कि यह कि कहा क्या गया है । 
देखिए --रॉस बनाम इल्लोसन(२) । शैसस्रेल हाजर्ड बनाम इल्लिनॉक्स सेप्ट्रल रेल रोड 
कस्पती (४) में सुप्रीप कोर्ट ने यह कहा वा कि न हो ऋप बचाने के लिए सज्ट कर सकते 
हैं श्रोर न नष्ट करने के खिए बच्चा सकते हैं। वास्तविक प्राक्षय यह है कि गई विधि 
निर्माण अर्थास्वयन के द्वारा नहीं किया ज्ञा सकता है । अ्रबन आशय का है। कोई बात का 
अर्थ उससे भिन्न वहीं हो सकता ओ युवितयुकत रूप से उसमें समा न सके, श्रन्थथा वह 
आश्षय के साथ भ्रसंगत हो जाएगा । ध्तदीय लोकतंत्र का भांघार ही यह है कि झक्ति का 
प्रयोग सदा जनता को एचछा ओर उसके नियंत्रण के भ्रवीत किया जाता है। विवक्षित 
और प्रस्ततिहिंत परिसीमाओं का पिटीशानर द्वारा अतिपादित सिद्धान्त. इस लोकतंत्रास्मक 
प्रक्रिया का निषेध है। खोकठंत्रात्मक सासन का अन्तनिहिंत सिद्धान्त लेचतर बगाम 
ज्यूषाके (5) में स्यायाधिपति होम्स के सतालुश्ार “संविधान द्वास भ्रधिरोषित परिसीक्षाश्रों 


(7) (952) एस० ही» झ्रार० 889. 

(2) (948) । चांसरी ॥45. 

(४) (930) ए० सी० [. 

(4 207 यु० एस० 463. 

(5) 98 यु० एस० 45-49 खाँय्ये इब्शिन 937. 
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के प्रष्यधीत अपनो राय को विधि का रूप भ्रदान करने का ध्षिकार है। इंसारे संविधाद 
में, भगुच्छेद 368 ने संविधान के किसी भी उपश्नन्ध के संशोधन पर अमिव्यक्तत रूप में 
कोई दग्प्रन महीं लगाया है। 

श्री पासल्लीवाला ने अपनी, इस दसील के समर्थंत्र में कि “संशोषन” पऱुद 
का सोमित प्र्थ लगाया जाना चाहिए ओर संक्षोधन के प्रर्थ तथा उसकी शत के सम्दत्ध 
में यह समझा जाता चाहिए कि वह विवक्षित तथा भग्तनिहित अस्घन के अ्रष्यधोन हैं, 
प्रमरीका, कनाडा, प्रास्ट्रेलिया, घापरलैप्ड तथा श्रीलंका के संविधानों के संशोधन 
सम्बन्धी उपबन्धों तथा उन देझों में संझोधन की छावित विषयक विनिष्थयों को भी 
प्राश्नय खिया । 

श्रो पालखोवाला ने द्रीटाइस ब्लॉग कास्टिद्युशनल सिमिटेशस्स के पृष्ठ 36-37 पर 
बज श्री कूली की इस राय का भी झाथय लिय। है कि “लिखित संबिधान धसत की शक्तियों 
पर जहां तक कि वे प्रभिकर्ता के हाथ में हों, सदा बंधत का काम करता है; 
क्योंकि खिलित गसतस्त्रात्मक संविधान कप्नी ऐसा बता ही नहीं, जिसके द्वारा वे 
सारो प्रप्रत्यज्ष शक्तियां (लैटेड्ट पावसे) कृत्पकारियों (फंक्नतरीज) को प्रत्यायोजित 
हों जो हर राध्ट्र में दधी पड़ी रहती हैं, जिनका विस्तार सीमा बिल्लीन होता है तथा जिनकी 
परिभाषा नहीं हो सकती है ।” कूली का यह दृष्टिकोरा प्रमरीका के संविधान के भ्रमुच्छेद 5 
में दी गई संश्योघन विषयक शक्ति के साथ सुसंपत नहीं है। यह हष्टिकोश ऐसी विधायी 
शक्ति के साध सम्बस्द् है जिसके प्रमुतार लिशित संविधाव, शासन की श्रक्तितयों, प्र्धात्‌ 
विधानमण्डल, कार्यपरालिक! तथा वस्यायपालिका के लिए बंधन है । 

द्रीदा!इक श्रॉन कॉस्टिटूयृक्षनल लिमिटेशन्स के पृष्ठ 34-343, 345-348, 
35-354 पर व्यक्त किए गए शो कूली के प्रश्य विचार इस प्रकार हैं। पहला 
यह हि उस दक्शा को छोड़कर जिसमें संविधान द्वार विधांयी दामित पर परिसीमाएँ 
प्रधिरोषित की गई हों, समझा यह जाता चाहिए कि विधांथी दकित वास्तन में प्रात्यंतिक 
है; चाहे फिर उसका प्रक्‍्तेग किसी विशिष्ट मामले में नेसशिक न्याय के भ्रनूकुत हो याव 
हो | दूसरा यहे कि सॉंबियानिक निर्वेश्वतों के ने होने पर राज्य सरकार के विधाथी 
विभाग के पास भ्रनश्य तथा पर्भाप्त वागित होती है और उस विषय पर उसका जो भी 
कथन हो वही राज्य डी सोक नीति बन जाती है ध्रौर संविधान का ऐसा विवंचन, जैसे 
कि विषानमण्डल पर इस बाबत कोई निर्बस्धम भ्रधिरोपित है, न्यावाक्षयों की प्क्ति के 
बाहर है। तौसरा यह कि यदि स्पायालयों की इतती ह्वतन्तरता नहीं है कि वे कामों को 
नकी प्रनीति से होने बाले स्पष्ट प्रन्याय के शारण शुभ्य घोषित कर सकें तो ये इस 
कारए भी ऐसा नहीं कर सकेंगे कि न्यायाधीशों को यह भ्रत्तीत होता है कि वे गशतन्जात्मक 
बासम फे मूलभूत सिद्धान्‍्सों का श्रतिक्रमश करते हैं जब तक कि यहू निष्कै ते निकलता 
हो कि उन सिद्धास्तों को संविवान द्वारा विधायी श्रांतेलंघन से परे रखा गया है। 
भणतंत्रात्मक धाशन के सिद्धान्त संविधान में सजीव तथा क्रियाज्षील यद्यपि प्रभिव्यकतत मं 
किए गए भ्रनमतीय वियमों (इनफ्लैकसीबल रूल्स) का संवर्ग (सेट) नहीं हैं, बल्कि नीति 
तथा सावजनिक भरावश्यकृता की दृष्टि से उमग्रें फेरफार भौर उपान्तरण किए जा सकते 
हैं। चौथा यह कि स्पायालयों को कोई भी श्रधिनियम इस आधार पर शून्य घोषित करने 
की स्वतन्त्रता कहीं है कि उनकी राय में यह श्रंविनियम संविधान में सर्वश् विधमान समझती 
जाने वाली किस्तु स्पष्ठ शब्दों में प्रम्यक्ष भावतां के भतिकूत है । 
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श्री पालखोवाला ने विवश्लितं तथा भप्रम्तविष्ठित परिस्तीमाश्नों का छिद्धाग्त 
प्रतिपादित करने के लिए 8 मीचौंगर लॉ रिव्यू (9[9-920) पृष्ठ 2/-225 में 
प्रकाशित श्री जाज स्किसर के विचारों का भराश्रप लिया है, जो इस प्रकार हैं। संविधान 
द्वास दी गई शक्ति का ध्र्थास्वयन इस प्रकार महीं किया जा समता है, जिससे उसी लिखत 
क्री भ्रन्‍्य शक्तियों का विनाक्ष प्राधिकृत हो जाए । झाप्तन का प्रतिवार्य स्वरूप तथा डसकी 
प्रकृति को नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि उसका पश्रवधारण इस दात़ से होता है कि 
ब्कित कहां पर स्थित है तथा उसका वितरण किप् प्रकार का है, प्रशासनिक हृत्यों का 
प्रयोग मात्र विनियमित किया जा सकता है! उसी लॉ रिव्यू में श्री स्कितर का ही इससे 
कुछ भिन्‍्तर मत यह है कि इस बात की कोई सस्भाश्यदा। नहीं है कि संज्ोधन प्रस्मावित 
करने की कांग्रेस की शक्ति पर सुप्रीम कोट कोई बन्धन लगाएगी और पांचवे अनुच्छेद 
का ध्र्यास्वयन करते पमय वह यह कहने के लिए रजाभन्द नहों होगा कि कोंग्रेस ने ऐसा 
संशोधन प्रस्यापित किया जिसे वह प्रावदयक नहों संप्रझती थी | तिवेक पूर्ण रूप से कांग्रे स 
के पास ही रहने दिया गया है ! 


दूसरा मत जिसका भप्रदलम्ब श्री पालखीवाला ते किया है 33 हावं्ड लॉ 
रिव्यू (99-920) पृष्ठ 223-235 पर प्रकाश्चित श्री विज्षिपम एन० मरबरी का 
है। श्री फालखीवाला ने जो प्रत उद्,त किप्प है वहू यह है. कि प्रस्तावता स्वष्य यह मान 
लेता निरापद है कि संविधान संशोघन की करित में उसके बिताश को शवितर सम्मिलित 
नहीं है। मरबरी ने लोवरमोर बनाम बेटे(!) का झाश्रय लिया है जिसमें यह कहां गया 
है कि “संशोधन” शब्द में मूस लिखत को सीमाक्रों के अ्रद्दधर रहते हुए ऐसा परिवर्धक या 
परिकतंत अ्रन्सतिहित है जो सुधार सा सकता हो या जो उस प्रयोजन को थोर अच्छी 
तरह से कार्यान्वित कर सकता हो जिसके लिए उसकी रचना की गई हो । 


सरबरी के कुछ श्लौर विचार भी हैं जिनका प्रवक्स्व महान्यायवादी से 
किया है किन्तु जिनके प्रति श्री पलखीवाला ने कोई निर्देश नहीं किया है।वे विचार 
गे कहते हैं कि भमरीका के संविश्वान के भनुच्छेद 5 में, उसकी संशोधन विषयक खकित के 
विस्तार से ऐसे संक्षोधनों को भ्रपवत्ित कर देने पर भी जो राज्य . की विधायी. शक्तियों 
को छीन लेते हैं, उसके प्रवर्तत के लिए बढ़ा विस्तृत क्षेत्र बच रहता है। जिस फेडरल 
शाप्तत की स्थापना के लिए संविधान बनाया गया था, उसमें हर प्रकार के संझ्योघत किए 
जा सर्केंगे चाहे बह उसके ढोल की अदल देने बाला हो या सरकार के विभिन्‍न विभागों 
में शवित कर वितरण तब्दील करते वाला हो या उत पर प्रतिरिक्त बन्घत लगाने वाता 
हो या सिविल स्वतस्त्रता की पुरानी प्रत्याश्ूत्रियों को समाप्त करने बाला और नई 
अध्याभूतियां स्थापित करने वाला हो । 

महान्थायवावी ने मरबरी के , उत्तर में 33 हर्बड़ें लॉ रिव्यू पृष्ठ 659-668 
में प्रकाशित श्री फ्रियरसन का मत व्यक्त करने वाले एक लेख का भी भाव लिया है। 
फियरसन का मत यह है कि राज्यों के लिए सुरक्षा का उपबन्ध तीत चौथाई साज्यों द्वारा 
अनुसमर्थंत्र को श्रावदयक् बमाकरः कर किया गया है। संविधात ने यह तय करने का 
कहेंव्य कि कौन-कौन पंक्ञोवत ध्ावदयक हैं, कांग्रेल को सोंपाई ने कि स्थायालयों को । 


(४) 02 छेल० 48. 
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राज्यों के भ्रधिकार मिस्सन्‍्देंह उस समय तक परक्षिक सुरक्षित हैं जब तक कि वे 
उन्हीं राश्यों में से तीन-चौथाई के हाभ में हैं। संविधान की रचना करने वाज़ों का विवार 
है कि इस प्रकार राज्यों की प्रख॒ण्डता बनी रहेगी। 
महान्यायवादी ने जिल्द 20 कोलम्बिया खो रिव्यू में प्रकाशित श्री मैकगोवनी 
के बिचारों का भी भ्राअय लिया है | मेकयोबनी इस बात का अ्नुभद करने के लिए 
कि सांविधातिक परिसीमाएँ ब्रक्षास्री निक्ापों के विरुद्ध हैं, यहू बताते हैं कि एक 
प्रोर राजनंतिक सोसाइटी या राज्य भौर दूधरी प्रोर प्रक्षा्ती निकायों के बीच क्या 
पस्तर है। यह लेखक समभता है कि किस्ी प्रभुरसम्पत्त संगठित राजनेतिक प्ोस।इटी 
के विहद किसी व्यवित को सिवाय उत भ्रभिकारों के, जो सोधाइटी ने प्रदान किए हों कोई 
भी डानूनी प्रश्चिकार प्राप्त नहीं हैं । राष्ट्रीय प्रभुल (नैशनल सोवरियनटी) का सिद्धान्त 
यह है कि फेडरश् तथा राज्य सरकारों के बीच क्षवितयों का वर्तमात वितरण जिन लोगों 
ने किया है वही उसे तब्दील कर सकते हैं। संशोपन को विधानमपडलों के हाथ में छोड़ 
देने फा कारण यह है कि घुविधा की ट्ष्टि से सामास्यतः विधानमण्डल ही जनता की 
इच्छा व्यक्त कर सकते हैं । संविधात में जनता उस्च रीति को बिहित कर देती है. जिसमें 
वे संशोधत फरेंगे। धैकंगोवनी का कहना है कि किती कातूत विशेष के संझोधन से प्राप: 
ऐसा परिवतन भ्रभिग्रेत है वो उप कातुत के विषय के साथ सुसंगत हो । राप्ट्र के शासन में 
कोई भी परिवर्तन संविधान के साथ मुग्रंगत है । इसलिए शर्त के वितरण को ब्रदलने 
बाला कोई भी परिवर्तन लिखत के प्रथोगनों के साथ सुसंगत होगा । मैकपोवनी का गत 
यह है कि यह स्पष्ट है कि सुध्ंगति के प्रवश्यक होने की इस संकश्पत। का मतसब यह्‌ 
नहीं लगाया जा सकता कि संश्ोपन की शक्ति पर कोई बर्धन है। 
महास्थायवा।वी ने 30 ग्रेल लॉ जर्नल्ल पृष्ठ 32॥ धोर उथके प्र।गे दिए पए रश्ह्यु० 
एक» डाड के विधारों की बाबत एक लेश शोर 6 बर्जीनिया लॉ रिव्यू, पृष्ठ 647 
धौर उसके भागे दिए गए एच० डब्स्यू७ टैफ्ट -के विकारों की बाबत 0क लेक का भी 
प्राश्षप लिया है। ढाड़ का मत यह है कि संशोधन की छक्ति पर अस्‍्तनिह्ित वर्न कोई 
नहीं हैं। मुप्रीम कोर्ट ने न॑शनल ओहिबिशन बाले पामलों में उत दत्तौलों को नामंजूर कर 
दिया जो प्रस्तनिद्ठित बस्परतों के पक्ष में पेश की गई थीं। संशोधन के अथे को सीमित 
करने या प्रन्तनिहित बस्धर्तों को स्वीकार करने का मतीणा कैवल यही नहीं होगा कि 
संशोधन की झित का उपयोग सीमित हो जाएगा बल्कि उसका नतीजा यह भी होगा कि 
हर मामले में संशोधन की क्षक्ति के प्रश्न का सिपटार। स्पांयिक विनिदचय पर विर्भर 
रहेगा भ्रौर उसके पथ प्रदर्शव के लिए कोई विधिक सिद्धास्त भी तहीं होगा। टैप्ट का 
बिघार है कि इस कारण कि दसवें संशोधन में यह उपवाघ किया यया है कि जो एकितयां 
“संविधान द्वार। संयुक्त राज्य भ्रघरीका को प्रश्यायोजित हीं हैं श्रौर न राज्यों को दिए 
जाने पर कोई प्रतिषेध उसके द्वारा लगाया गया है, दे क्रमशः शाज्यों के लिए श्रौर जनता 
के लिए भ्रारज्षित हैं, अमरीका के संविधान के श्रनुच्छेद 5 में उल्लिल्षित संश्ोषन की 
शवित दसवें संशोधन द्वारा सौधित नहीं है। 


झमरीका के संदिघ!न के पांचवें अनुच्छेद के सस्वन्ध में जो प्रश्न उठा है यह 
यह है कि जया संशोधन करने की क्षक्षित पर कोई स्र्तनिहित परिस्रीत्रा है। दो स्पष्ट 


5 558 डस्यतप न्यायात्य विणेय पत्रिका... [973] 2 उन्० बि० १० 


परिसीमाएं इस प्रकार हैं । पहली बह कि कोई मो संझोधन, जो (808 के पहले का हो, 
अथ्म भ्रलुच्छेद की नवम धारा के पहले प्रौर दौथे खष्डों को किसी भी रीति में प्रभावित 
नहीं करेगा । यह परिसीभा समय दीतमे के साथ-साथ समाप्त हो गई है । हुसरी ह्थष्ट 
परिस्तीमा यह है कि किसी भी राज्य को सीसेट में उसके समान प्रतिनिधित्व (प्रक्ते ज) से, 
उसकी सम्मति के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। स्पष्ट परिस्रोमा, सीनेट के ग्रस्दर 
छोटे-छोटे राज्यों के समान प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखना है। इस परिस्तीमा में 
परिवर्तेन, राज्यों को सर्वसम्मति से ही किया जा सफता है। 

अ्रद्दारहवें संक्षोधन पर नेक्षमल् प्रोहिविज्षन माल मामलों में को गई जोरदार 
आ्रापत्ति का झाधार यह था कि संविधान में संझोघन करते की द्कित पर सगाई मई 
तथाकथित विवक्षित परिसीमाझ्रों का उसमें अतिलंधन किया गय्मा है। उसके समर्थन में जो 
दलीलें दी गईं वे इस प्रकार हैं-पहली मह कि प्रट्टारहवां संक्षोषत, जिसके द्वारा भद्य 
तियेध लागू किया गया, वाह्तव में संशोधन तहीं था, क्योंकि संज्ोषय तो उसका विकल्प 
या सुधार है जो संबिधान में पहले से मौजुद हो भौर इस प्रछद का आशय यह सहीं है कि 
बाबत के वितान्त तबोन प्रमुदात मी उसके झन्तगंत था जाएं । दूसरी दलील १ह दी गई कि 
बह संक्षोघन संविधान के ब्रा में संशोधन नहीं है, क्योंकि यह संशोधन प्रपनी प्रकृति से विधाव 
है प्ौर यह कि संविधान का संशोधन सरकार की शक्तियों को ही प्रभावित कर सकता है 
और व्यक्तियों के प्रधिकारों पर उसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव तहीं हो सकता । तीसरी यह 
कि संविधान के सब भाषों में ताश न होने वाले राज्यों से मिल कर क्या एक नाश ने 
होते वाला राष्ट्र प्रकत्पित है । संशोधन की क्षक्सि परिवर्धते तथा सुधार 
के प्रयोजव के लिए दी मई थी शौर संघ के मूलभूत प्रधधार में परिवतेत करने का कोई सी 


प्रमास पांचवें ध्नुक्हेद द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के परे है। मेशनलत प्रोहिलिशन पाले मामलों ' 


का विनिश्चय यह है कि संविधान में संछोपन करने की दाक्ति पर इसके सिवाय कोई भी 
अस्घन नहीं हैं कि राज्य को सीमैट में उसके सपान प्रतिनिविश्व ते उप्रकी सम्मति के बिता 
वंचित धहीं किया जा सफता । 


इहोड प्राइसलेब्क बताम पलधार(!) में सट्टा रहवें संशोधन को यह चुनौती दी गईं 
ची कि वह भनुच्छेद 5 की परिधि में तहीं है । रहोड़ ध्राइसलेण्ड वाले मापले का विनिशचरय 
बह था कि यह संध्रोषत विधिमान्य है। रहोड प्राइसलेक्श बसे सपले(!) में प्रापत्ति का 
प्रधार यह था कि यह संशोधन स्वरूप से विधायी, नेसरगिक श्रधिकारों को प्रवद्देशना तथा 
बोहरे प्रभुत्व के मूलभूत सिद्धाशशों का श्रतिकमण है, किल्तु इल दलीलों को नामंशभुर करे 
दिया गया। 

हॉस्स बनाम स्मिथ (2) में एक प्रइन यह उठा कि गया नैक्षनल प्रोहिदिशन के रूप 
मे ज्ञात श्रट्नारहनें संशोधन का भवुसमर्थन करने बाली प्रोहियो मझसभा की कार्यवाही, 
को राज्य-संविधान के उपनभ्यों के प्रधीन राज्य के निर्याचकों के पास भेजा सकता है। 
अभिनिर्भारित यह किया पया था कि राज्य के ये उपबस्य, संयुक्त राज्य ग्रपरीका के 
संविधान के साथ असंगत हैं। श्यायालय को विनिशचस. सर्वेसप्मति से किया गया 


(2) 253 बु* एस० 350«64 खॉपस इडिशन 947. 
(१) 253 गुर एस० 22-564 लॉयस इडिश्रन 87[. 
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विनिश्चय था । संविधान के ध्रनुष्लेद 5 द्वारा किहित प्रमुस्सच॑न के दो ढंगों में से एक तीन- 
चौथाई राज्यों के विधानमण्डल्नों द्वारा किया जाने ब!लो अनुसमर्थन धौर दृधश उतने ही 
राज्यों में कश्वेसथानों द्वारा किया जाने बाला प्रनुसभर्धन है। प्रनुसमर्भन का ढंप नियत 
करना, संविधान द्वार विनिर्दिष्ट रूप से प्रदे्स राष्ट्रोव झक्ति का उपयोग है। भह शक्ति 
कांग्रेस को भ्रदान को गई है| भ्रनुच्छेद 5 के सम्बन्ध में यह भ्रमिनिर्धारित किया गया कि 
यह स्पष्ट है घोर उसके तिर्बेदन में किसी प्रकार के संदेह को गु जाइश नहीं है । बुद्धिमाती 
से काम लेते हुए, भ्रनुत्षमत के ढंग के चुलाव के बारे में ग्रमेक राज्यों में परस्पर ब्रोधी 
कार्रवाई नहीं होते दी गई। 


लेसर बनाम बारते5 (7) में एक भार किर, एक दावा दायर किया गया जिसका 
उदृंपय मतदाताधों के रजिस्टर से भ्रौरतों के तामों को इस प्राधार पर काट देना था कि 
राज्य संविधान के भनुसार ,प्रतिनिधिर्व पुरुषों तक ही सीमित है तथा फेडरस 
संविधान के उम्मीसवतें संझ्ोथन फ्ो विशिप्रास्य रूप में श्रेगीकृत तहीं किया गया था। 
उन्मीस्ें संशोधत में कहा यथा या कि नागरिकों को उनके मताधिकार से लिगभेद के 
प्रांधार पर यंच्षित यहीं किया जाएगा । दलोन यहू दी गई कि संज्ञोधत की शक्ति का 
इतना विस्तार नहीं किया जा सकता कि यह स्थिति उसके ब्रंस्तगंत प्र! जाए। ठस मामते 
में सुप्रीम कोर्टे ने उस दसील को ताभंजूर कर दिया । सुप्रीम कोर्ट ने कहू। कि संग्ोपन की 
अरयापता विषयक कांप्रेसे के कृत्य के ससात हो, फेडरल संवियान में प्रस्थापित संशोधन 
का प्रनुसभर्ंत करने का राज्य विधानम्रष्डल का कृत्य भी फेडरल संविधान ले ब्युटप्त 
फ़ेडरल कृत्य है ग्रौर इस ही राह की बाधा कोई ऐसे वस्धन गहीं बत सकते हैं. जितको 
प्रघिरोपित करने का प्रवास जवता हारा झिया यवा हो । 


यूनाइटेड स्टेट्स बनाम स्प्रे१ (२) में एक दलील यह दी गईं कि दसवें संशोधन ने 
यह म।ना है कि राज्यों के लिए भ्रारक्षित श्षक्तियों तवा जनता के लिए प्रारक्षित शक्तियों 
के बीच प्नन्तर है धौर वह यह कि राज्य विधानपष्डल राज्य के लिए प्रारक्षित शक्तियां 
ही राष्ट्रीय सरकार को अत्यायोजित करने के लिए सक्षप्र 'हैं। जनता के लिए ध्रारक्षित 
झंकितियों के प्रत्याशोजन के लिए विभिस्न राज्यों में करन्वेन्शनों के रूप में होते बाली 


,साबंजतिक कार्रवाई प्रपेक्षित है। पट्ढ/रहकां संशोधह चूंकि बाद वालो किस्म का है 


इसलिए यह दलील दी-गई कि राज्य विधानभ्डसों द्वारा प्रनुसमर्षन भ्रविधिपात्म है| 
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को तामंजूर कर दिया : उसने यह श्रभ्िनिर्धारित किया कि 
श्रनुच्छेद 5 की भाषा इतनी स्पष्ट है कि उसका ध्र्ष इस प्रकार नहों किया जा सकता 
जिवसे दिवक्षा हरा उसमें किसी भषवाद की गुजाइश पेदा हो जाए | 


रहोए़ झरइसलेण्ड बनाम पलम/र(३), हांक्स बनाम ह्मिथ[5), खेसर बानम गारनेट (2) 
तथा यूनाइडैड हेड्स बनाम स्थ्रेग(+) वाले फैसलों में से समी इक्ष मत की वजीरें हैं कि 


(/) 258 यू० एस 30. 
(१) 282 बु० एस० 286. 
(१) 253 बू* एस० 350. 
(4) 253 यू० एस० 22. 
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संशोधन करने की झक्ति के लिए कोई भी विवक्षित परिसीमा नहीं है। भट्ठा रहवें संझोधन 
को इस भ्राघार धर चुनौती दी गई कि साधारण विधि, सांवियानिक संशोधत के रूप में 
प्रस्तुत नहीं की जो सकती झौर यह कि मांप्रेस कोई भी ऐसा संज्ोधव सांविधानिक रूप से 
प्रस्थापित नहीं कर सकती जिसमें राज्य की प्रभुश्व विषयक शक्तियों का अ्योग या उनका 
परिस्याग हुग्ना हो । उस्तीसयें संशोधन पर आक्षेप इससे भी सीमित क्राधार पर किया 
गया जो यह था कि जिस राज्य मे संशोवन का पग्रनुसमर्धन वहीं किया है कह सीनेट 
में अपने समान प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएगा वर्षोकि उस संस्था पें उसके प्रतिनिधि 
ऐसे व्यक्त होंगे जो सके चुने हुए नहीं हैं । सुप्रीम कोर्ट ने इत वलीलों को यह कह 
कर नामंजूर कर दिया कि ये ध्यान देने योग्य नहीं हैं ग्रौर यह झभिनिर्धारिंत क्रिया 
कि दोनों संशोधन विधिषाम्प हैं। 

श्री पालज़ीवाला ते यह कहा कि प्रतुओछओेद 368 में 'संशोधन' शब्द का प्र्थ, 
बरत्तुक पैं भ्राएं “उपबन्धों में १रिवर्तन! क्षब्दों के श्रनुत्तार ही लगाया जाएगा। झमरीका कल 
निर्णय बताते हैं कि किप्त प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने प्रपने संविधान के प्रनुच्छेद 5 में 'संशोधन' 
शब्द के प्रथ॑ सो, विधातम्हलों या कश्वेरशनों द्वारा श्रनुसमर्थन कै अति निर्देश का बहाता 
जे कर सीमित करने के प्रयास, निरन्तर तार्मपुर किया है। जहां झब्दों को तनके प्रपने 
प्रसंग में ग्रह किया जात। है, बहाँ बिवक्षा का कोई प्रइन ही नहीं उठता है क्योंकि 
असंप से वे प्रंश प्रभिप्रेव हैं जो किस्ली विज्वेष पैरे या पाठ के पहले या बाद में प्राले हैं प्रोर 
उसके प्र्थ को निश्चित करते हैं। 

साहचर्येणज्ञायते (#05206 ० 502४४) निम्रम का प्र्ध यह है कि जहां ऐसे 
दो या प्रषिक शब्द एकसाथ प्राए हों जितके मिलते-जुलते धर्य हों वहां यह समझा जता है 
कि उनका प्रधोग उसके सजातौप श्र्थ में किया गया है । वे एक दूसरे के प्रथों को प्रमावित 
करते हैं भौर जो शब्व प्रधिक *य(पक होते हैं उनके श्रथ॑ को उसी प्रथे तक सीभित रखा 
जाता है जो कभ व्यापक णब्द के शर्थे के सहश हो । 

देखा यह गया है कि यह तियम भ्रप्तरीका के संविधान के झ्नुच्छेद 4 पर लागू 
नहीं होता है गयोंफि कम्वेग्यन तथा विधांनमण्डल, दोनों ही विचार-विमर्शी विकाय हैं और 
प्रदि कोई संक्ोघन कांग्रेस के श्राश्यस्तिक विवेक (ऐक्सोल्यूट दिस्क्रीक्षत) के पनुध्ार 
राज्यों के विधानमण्डलों या कम्वैम्शनों के पास भेजा जा सकता है तो यह 
कहता कठित है कि उस प्ृंशोधन के स्वरूप पर छूस तन्त्र का किसी प्रकार 
प्रभाव पहुता है जिसके हारा उत्त संशोधन का ग्रगुसमर्थन किया जाता है। रहोड 
आ्राइससंण्ड घाले सासले(!) में यह दशील नाम॑जुर कर दी पई कि संविधान के संशोधन 
का प्रतुसमर्थन कल्वेस्क्षनों रा कराया झाता चाहिए, से कि विधानमण्डलों द्वारा | 
स्प्रेथ बाले मामले(2) में यह दलील नहीं मानी गई कि नागरिकों की स्वतस्वता 
को प्रभावित करने वालें' विषयों का भरनुसमर्थन केवल कश्वेन्क्षनों हारा ही किया 
ला सकता है भौर सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इल्कार कर दिया कि अमरीका के संविधान 
के अनुष्छेद 5 का कोई निहिताध॑ हैं । सुप्रीम कोर्ट ते कहा कि अनुच्छेद 5 की भाषा 
के स्पष्ट होने के धावजुद, न्यायालय से कहा गया कि वह उस विवेक में जो उसे कांग्रेस के 


[?) 282 यूर एस० 76. 
(3) 253 य्रृ० एस० 35064 लॉयपं इडिशन 947. 
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हारा प्रदान किया गया है, एक बस्धन को गुंजायश्ष पैदा करें। सुध्रीम कोर्ट मैं. एक भी 
अन्तर्निष्ठित परिसीमा नहीं मानी । जहां ग्राशय स्पष्ट है वहां प्र्धान्दियत की कोई गुंजायश 
ही नहीं है प्रोर व प्त्तरवेवान (इण्टरपोलेशन) था परिवर्धत के लिए कोई बहाता हो 
सकता है'। फ्रौस्नस्‍्पे+ बनाम बोडीन() में यह कहा गया था कि जब जनता ने संशोधन 
की झकित प्रपने प्रतिनिधियों को प्रत्याथोजित कर दी। तो संक्षोधन की शक्ति का अप्रवं्जेन 
उस द्वारा बिहित रीति सें भिन्न किसी रीति में. या वहां पर बताएं गए साधन से भिन्न 
किसी साधन द्वारा नहीं किया जाएगा। 


श्री पालणीवाला ने कवाड़ा के कुछ निर्शायों का प्राक्रप तीत अस्थापना्रों 
के समर्थन में जिया । वे निर्णय इनिश्षिएटिव एष्ड रेफरेभ्डस(१), ह्किदजसेत बनाम 


+ एस्थॉलिग(१), रैक्स बनाम हेस (4), साभूर घताम सिंटो झ्रॉफ क्यवेक एक्ड श्रटनी जनरस 


झ्राँफ दयूबेक (४) तथा कंबोट बनास हकूल क्षमिक्ससे धॉफ लासोरेण्डियर एक्ड पर्नी 
जगरल फॉर प्यूतेक (९) हैं। ०हलो प्रस्थापना यह है कि कनाहा की डोमीनियन 
पाश्ियामैष्ट की भ्रसीम विधायी अ्रधिकारित्ां, ब्रिटिश तार्थ प्रमरीका ऐक्ट की प्रस्तावना 
के कारण जो यह माहती है कि यह संविधान स्निद्धास्ततः उसी प्रकार का है जेंस। कि पुनाइटेड 
किंगड़म का प्रस्तनिहित परिसीमा के श्रधीन है। दूसरी प्रस्थापना यह है कि क्ोमीतियन 
बिधानमण्डल वारू-स्वातस््य तथा. राजनैतिक संगम (पोलिटीकल एसोसिएशन) के ऐसे 
आधारभूत -मधिक।रों को कम नहीं कर सकता है जो यूनाइटेड किंगइम में उपलब्ध हैं । 
तीसरी प्रस्थापता यह है झि जिन प्रधिकारों को जड़ें नैस्िक विधि में हैं, बे अपर से 
ल्ादी गई विधि (प[जिटिव लॉ) द्वारा छीने नहीं जा सकते हैं । 


+ इसिज्लिएटिय एच्ड रेफरेभ्टप वाले मासले.(३) में जुड़ीक्षियल करप्रेंटी ने यह 
कहा है कि ब्रिटिश नाथ प्रमरीको ऐंबट ते किसो मी प्रास्त में विधायी श्क्ति उस्तके 
पिधानमण्डक्ष को ही तथा उसके विधातमण्डल मा को झ्ौँपी है । क्म्ाड़ा के प्रान्तीय 
विधानमण्डल को प्राप्त कोई भी बिधायी शक्ित॑, स्वयं भ्रपनी सामथ्यं को यथावत्‌ बनाए 
रखते हुए, प्रधीतस्थ प्रभिकरणों की सहायता से. संकती है जिस प्रकार कि हॉम बनाम 
शवीम (”) में यह भ्रमिनिर्धारित किया दया था कि गझोण्टेरियों के विधानमण्डल को यह 
हंक,है कि वह वितियम यमाने का प्राधिकार, बोर्ड धॉफ झूमिश्तसे को सौंप दे | इसका 
मतसभ यह नहीं है कि ऐश्वा विलानमण्डल किसी विधायी श्क्तित को उत्वस्त कर सकता 
है और प्पनी वाजित उसको विन्यस्त कर सकता है। इलिशिएटिय एण्ड रेफरेक्डम वाले 
सासले(?) में यह स्वीकार किया गया था कि ह्वष्ट तथा प्रसंदि् माषा की प्रधौग, 
(7) 264 एफ० 86. 

(१) (99) ए० ब्रो० 935, 

(१) (957) कनाडा लॉ रिपोर्ट्स 285. 
(१) (3949) 4 डोमिनियन लॉ रिपोर्ट 99. 
(5) (953] 4 ही० एल० झार० 644. 
() (958) 2 डी० एल० घार० 796. 
(?) 9 अपील कैसैज_ 7. 
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मदि न किया गया हो हों ओ क्षवित, क्राउन का प्रस्‍यक्ष प्रतितिधित्व करते वाले ध्यगित 
हारा क्राउन को प्राप्त हो, उसका निराकरण नहीं किया जा सझता है। प्रिटिश्न नाषे 
पझमरीका ऐक्ट के अधीन, जिससे बी० एम० (० ऐक्ट कहा गया है, लेफ्टीतेश्ट गवर्नर, 
विधानमण्डल का भ्रविभाज्य (इ्टिग्रस) भंग था । यह देखा बय! है कि इनीशिएटिव 
एण्ड रेफ़रेण्डम ऐक्ट ऐसा है जिसने लेफ्टीनेष्ट गवर्नर को विधायो प्राधिकार से, पूशत: 
झलग कर दिया है। इतिविएटिय एण्ड रेफरेष्डम ऐक्ट दशा परिरक्षित गिषेध तथा नामंजुरी 
(यीटों ०४ बिसग्रलाउएस्स) को एफ्साष् शक्तियों का सम्बन्ध विधान सआ के 
पधिनियमों के साथ है, न कि विकेयकों के साथ । इसलिए निषेघ तथा नापंजूरी की 
क्षमितर्या, बी० एन० ए० ऐक्ट की घारा 90 के धंधीत, गवर्नर-जनरल की ही, ने कि 
लेफ्टोनेण्ट गबर्मर को शबितयां हो प्कती हैं, जो विधेयक के प्रधिनियम बन जाते ही 
समाप्त हो जाती हैं । ऐक्ट की धारा ] में यह उपबस्ध किया गया था कि यदि किसी 
विधि के निरसन को प्रस्थापना का प्रमुमोदम, गतदान करसे वाले विधायकों के बहुमत 
द्वारा कर दिया गया हो तो राजपत्र में प्रकावान के पश्चात्‌ 30 दिन की समाप्ति पर वह 
विधि प्रपने भाप ही निरधित समझो जाएगी । इस प्रकार प्रतीत यह होता है कि 
लेफ्टीनेक्ट गव्तेर को विधायों अधिकार से द्विल्कुल अलग कर दिया गया है। इतिक्षिएटिव 
एक्टर रेफरेण्डम बाले सामसे (!) का सम्दरध पहले तं। सियातमण्डल के प्रधिनियम के 
साथ शोर, फिर उस भ्रधिनियम के प्धिकारातीत होने के कारण बी० एन० (० ऐक्ट के 


उपयाधों के एक साथ था। संविधान के संशोचन विषयक झंक्ति के साथ इसझा कोई संबंध . 


नहीं है। उप्त प्रधिनियम को प्रविष्विमास्य इसलिए घोषित किया गया था कि जो व्यवस्था 
(मश्नीतरी) उसमें विजियां बन।ने के लिए की गई थी; बहू बी० एन० ए० ऐक्ट द्वारा 
स्थापित व्यवस्थ। के, प्रतिकुत थी। प्राक्षेप्रित भ्रधिनियम द्वारा किसी विधि को, ओ 
मतदाताओं के पास भेजी जा चुकी हो, वास्तविक विधि धनसे से रोक दिया जाएं; इसके 
लिए, उस दक्शा में जिसमें कि वह विजि मतदाताप्रों (रा प्रतुमोदित कर दी गई हो। 
लेफ्टोनेष्ट-गवर्मर को शक्तिहीन कर दिया गया है। प्राक्षैपिति प्रधिनियम ने बौ० एन० ए* 
ऐक्ट द्वारा गठित विधानमश्यल से भिस्त विधानमध्डल स्थापित किया प्रीर ऐसा करने 
की पाक्ति विधानमण्डल को नहीं थी । 


कताड के प्रश्य वितिदचय तीन भ्रमिप्रायों पर भ्राधारित हैं | पहला बो० एन० 
ए१ ऐक्द की अस्ताववा पर॑ झाघारित है जिसमें यह कहा गया है कि प्रास्तों मे एक 
डोमिनियन में संगटित होमे की इश्छ। व्यकत की है प्लौर के चाहते हैं कि उनका 
संविधान बता ही हो जैसा कि यूनाइटेड किंगडप का है । इस ढप्रस्थाललां से 
निकलने वाला प्रनुष्तिद्वाग्त (कारोलरी) यह है कि, बी० एन० ए० रैक्ट की प्रसकाबसा 
तथा इंग्लैण्ड के सांविधानिक इतिहास के प्रति किए गए. निर्देश के कारण, न तो 
पालियामेण्ट और न श्रान्तीय विधानमण्डल परम्परागत स्वतंत्रतांधों का प्रतिक्रमण कर 
सकते हैं | दूसरा प्रभ्निप्राय जो इन विनिर्चयों में व्यक्त किया गया है यह है कि ग्राधारभृत 
स्वतम्तताएं बी० एन० ए० ऐक्ट को कतिपय धाराओं में विवक्षित रूप में प्रत्याभूत 
(गारण्टीड) हैं। धारा 37 कनाडा के लिए पालियामेष्ट की स्थापना करती है । भ्राया 50 


(7) (499) एग्र सौ० 935. 


कैशवानन्द भारती बे० कैरल राज्य [व्या० है)... 563 


यह उपयस्ध करती है कि कोई भी हाउस आफ कॉमन्स पांच सात्र से प्रधिक भ्रस्तिश्वक्षोल 
नहीं रहेगा | कनाझ्य के विविश्चयों में इन घाराझ्ों का अर्थ यह लगाया गया है कि 


- बाकू-स्‍्वात-्व्य तथा राजनैतिक संयम को स्व॒तस्त्रता कायम रहनी चाहिए। ठीतरा 


श्रभिन्नाय यह है कि कुछ प्रधिकारों की जड़े नैसधिक विधि में हैं और ऐसे प्रषिकार ऊपर 


से लादी गई विधि द्वारा छीमे नहीं जा सकते हैं । 


पहला अभिश्राय स्विदृजमेन बासे सामसे (2) में व्यक्त किया गया है। एक ऐक्ट 
ऐसा था जिसका सम्बन्ध साम्यवांदी भ्रचार के सायं था। बहुमत वाले स्यायाघीओं ने 
यह निर्णय किया कि यह विषय औ० एनं० ए० ऐक्ट को घारा 92 द्वारा प्रास्त को सौंपी 
गई झक्तियों के अन्तर्गत नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बह अभिनिर्धारित किया 
कि यह ऐक्ट, कनाडा में स्थापित लोकतस्त्रात्मक् शासत के अ्रधोन ग्रनित्रा्य बाकू तथा 
अभिव्यक्ति स्वातम्ध्य में धनुत्ित हस्तक्षेप है । कनाडा इसक्श्न्स ऐक्ट तदा बी० एन० ए्‌०» 
ऐक्ट ने यह उपबन्धित किया कि संसद्‌ का निर्वाचल हर पांच साल के बाद तथा संसद 
का अधिवेशन वर्ष में एक वार किया जाए । दलील यह दी गई कि राजनंतिक, पराविक 
तथा सामाजिक सिद्धान्तों की श्वालोचना, उनके सम्बन्ध में काद-विवाद तथा उन पर 
विद्ार-विमर्तो का उम्मोदवारों का भ्रधिकार, खब विधानों में श्रन्तविहित है। 

हैस वाले मामले() में जमानत घंजूर करने को बाबत न्यायालय की अ्रधिकारितां 
का प्रदन उठा था। किमिनल कोड की धारा 025ए के भ्रधीन किसी व्यक्ति को निददध 
किया गण था । धारा 025ए मेँ कह उपबन्ध रिया गया था कि किसो भी प्रभिवुक्त को 
प्रटर्नी अर्रण के सामने की गई अपील के लम्बित रहने तक जप्तानत के बिना निरोध 
में रखा जा सकता है । 

साखर बाला सामस्त (३) ऐसी .तगरपालीक डक-विधि के बारे में था जिसके 
अ्रनुतार शहर की सड़कों पर पुस्तकों तंथा ड्रेकट्रों कें बितरण के लिए इजाजत सेना 
आवश्यक था | खाघूर बाले साइले में मुख्य स्यायाधीद इफ के उस कथत का ग्राशय लिया 
शया जो उन्होंने एसबर्डा लेजिस्लेक्षन() वाले मामले में किया था भोरः जिंसके प्रनुधार 
सार्वजनिक विदधों पर स्वतस्त्रतापूदक सार्वजनिक भर्बा क्रा अधिकार संघ्दीय 
संस्थाझ्रों की जान है । 

अंद्योट बए्ले मामले (!) में ब्यूवेक प्राल्त के सावजनिक स्कूलों क/ संचालन ऐसे 
करदाठामओं द्वारा निर्वाचित स्कूल-कमिस्तरों के हाथ में था जिनमें से प्रधिकांश कयोलिक 
थे। किसी भिल्न धर्मावलम्बी करदाता ने यह स़वाल उठाया कि क्‍या यह सम्भव है कि 
मिलन घर्मावलस्थी जन स्वयं अपने स्कूल स्थापित कर लें या अ्रपते धज्ों को पड़ोस की 
किसो नगरप्रासिका वाले स्कूल में मेज दें झौर ऐसा होगे पर वे कर देने से युक्त हो 
जाएं । बहुमत ने यह अभिनिर्षारित किया कि कंयोखिक कमेटी द्वारा पारित झुछ विनिव्त 
ऐसे हैं जो भ्रधिकारान्तरगंत (इष्ट्रा वायरस) हैं क्योंकि उनके थारे में समक्ता यह जाना 
आहिए कि वे कैयोलिक बच्चों तक ही सीमित हैं । 


(7) ॥957 कनाडा लॉ रिपोर्ट्स 285. 

(+) (949) 4 डओोमोनियन ज्रों रिपोर्ट 99. 

(0) (१953) 4 जी७ एल० घरार० 64व 

(4) (938) 2 डो० एल० भार० 87(938) एस० सो० धार० ॥00 (कमाडा) 
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कनाडा के विनिदचयों से पहली बात यह मालुम होती है कि कुछ स्यायावीक्षों 
ने बी० एन० ए० ऐक्ट की प्रसत/बना का भ्ाथय इस बात के लिए लेते हुए कि कवाडा 
का संविधान सिद्धाप्त रुप में वेंसा ही है जश्ला कि यूनाइटेड किगढग' का, बक्‌-स्दातख्य 
सम्वस्धी कुछ विध।नों को भ्रधिकारिता (वायरस) का प्रदम उठाया + दूसरी बात यह 
मासूम होती है कि कनाडा का संविधान ब्रिटिश पालियामेण्ड का बताया हुआ था ग्रौर 
यदि ग्यावाधीशों ने, जो ऐसी. उक्तियां (डिक्श) पेश किया करते थे, प्रस्तावता के उस * 
भांग का हवाला दिया, तो उतका झ्ाग्रह यह था कि कनाडा की जतता के ग्रधिकार वैसे ही 
हैं जैसे कि हंग्लैष्ड को जतता के । तीसरी बात यह मासूम होती है कि यह बाल याद रखते 
को है कि कताहा का संब्रिान, प्रचलन (प्ूसेश) तथा परिपाटी (कन्वेन्कनन्स) से 
विकसित हुआशा है । 

इस विनिष्षयों में से किसी भी विनिशत्रथ का पभ्यर् संविधान के संशोधन के साथ 
नहीं है। उनमें से शिसी मी विनिश्चम से यह नहीं प्रकट होता है कि संविधान ह संशोधन 
पर कोई प्रस्तनिष्ित वबरघन है।गो० एम० ए० ऐबट की प्रस्तावना यह बताती है कि 
कनाडा के संविधात ने इंग्लैषड की सांविधानिक परिफाटी (कास्टिह्युनल प्रेषिट्स) के 
मौलिक सिद्वास्तों का ग्रदुपालत व्यादिष्ट किया है। कनाडा के संविधाम' का विकास ऐसे 
अचलन तथा १रिपाटी से हुआ्रा है। हमारा संविधान एक पभुत्वप्तम्पस्त स्वतस्व गत बत्मक 
देश का संविधान है। हुमास संविधान किसी भी प्रम्य संक्पान से न तो बल प्राव्त 
करता है प्रोर मे बहु विदेशों की १रम्पराश्रों ग्रौर सिद्धास्तों पर ब्राघारित है । 

ब्रिटिश नाथ ध्रमरीका ऐक्ट में स्पष्ट हुवे में प्रस्याभूत स्वतख्तताएं फ्रोई नहों 
मी । कन। झा के सिविल स्वतस्त्रता विधान पें सांविध[निक अध्य केवल इतना है कि क्या 
प्रमुक प्रतिलंघत या भ्रभिवृद्धि विशेष, यधाश्यिति डोमोनियत या प्रार्स वी क्षमता के 
प्रस्दर है। धारा 92(43) में शाएं 'प्रास्त में सिविल प्रधिकार, बानयाश को छोड़ दिया 
जाएं तो, धार। 9] भौर 92 में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो सिविल ह्वात+5प्र विषयक 
मूल्यों को थोज़ा भी व्यक्त करता हो । के 

960 में प्रनुमति-प्रप्त कैनेडिपत बिल ब्रॉफ राइट्स की छास 2 में यह 

कह गया है कि जब तक कि कनाडा के प्रालियामेप्ट के सिसी ऐक्ट हरा यह वात स्पष्ट 
रुप में घोषित न की गई हो कि कनाडा की कोई विधि कनेडियन बिल प्रॉफ राइट्स में 
किसी, बःत के होते हुए मी अ्रधृत्त होगी, वहां की हर विधि का श्र्थास्शयमर इध प्रकार 
किया. आएगा तथा बह ऐसे लागू की जाएगी जिससे कि परास्यका-प्राप्त तथा घोषित 
स्वातम्प्य अ्रधिकोरों में से किसीः का भी नं तो निराकरण हो, ने बह कमर किया जाए, 
ने उनका ग्रतिलंघन हो श्रौर न उनका तिशकरण कम किया जाना श्रथंवां प्रतिलंघत 
प्राधिकृत किया; जाए। कैगेडियन काॉंसिडिद्यूशन ला (तृत्तीय संस्करण) (969) में 
लास्किन का मत है कि जहां तक विधामी शत के निमन्धनों . का प्रदव है, राजनीतिक 
स्व॒ताम्पताएं ऐसे स्वतस्त्र सां विध।निक मूस्थों को व्यवत करती हैं, जो ग्रमन्‍्श छप से फेडरेशन 
को सौंपे गए हैं। कंनेडियन बिल प्रॉफ राइट्स का प्रधिवियमन जब से हुप्रा है तब से इस 
प्रत का कोई महस्त नहीं रहा, क्योंकि कन|ड़ा की संसद, कल प्लॉफ राहट्स की धारा 2 
के विवन्धनों के ग्रनुस्तार यह घोषित कर सकतो है कि बिल झाफ राहट्स में उपबंधित 
किसी स्वतन्त्रता का निराकरण करने वाली दिधि श्रवर्तन में है । 


(१) (958) )2 ढी० एल» भार० 796, 


लव 


नम 


कशवासम्ध भारतो ब० केरल राज्य [स्या० रे] 5635 


शी पालखोबाला, जे, इस व्रत्थावना के समर्थन में कि संशोधन की दाकित पर 
असानिहित तथा विषक्षित परिसीमाएं हैं, देखर बनाम भ्रॉडोटर जनरल झोफ बशेर8लेक्ड (१) 
तथा विक्टोरिया दनाम क्वोम्कखंब्ड (२) में भास्ट्रेलियन विनिश्यय का प्राश्रव लिपा 3 


देखर काले मामले (!) में पाजियामेण्टरी विल्स रेकरेण्डमं ऐक्ट, 908 को चुनौती 
दी गईं थी । पालियाप्ेश्टरी बिंल्स रेकरेश्डम ऐक्ट में गृह उपबस्ध किया गया था कि जब 
दो क्रमयर्ती सत्रों में विधान समा द्वारा पारित कोई विधेयक विधान परिषद्‌ द्वारा उन्हीं 
दो ज्त्रों में तामंजूर कर दिया गया हो तो वह लोकमत-संग्रह द्वारा निर्बाचकों के पास भेजां 
जा सकता है और यदि वह उनके द्वारा अनुमोदित हो आता है'तो हिज मेजिस्टि की भमुमति 
के लिए बह गवर्तर के सामने पेश किया जाएगा घोर ऐसी प्रनुमति के प्राप्त होने पर भौर 
इसके प्रतिकूल कोई विधि होते हुए भो, वह विधेयक उसे रीति में संसद्‌ का भधिनियम 
हो जाएगा मानो वह संसखद्‌ के दोनों सदनों द्वारा फारित कर दिया यया हो। 
ब्रासट्रेलियन स्टेट्स कॉस्टिट्यूडमस ऐक्ट, 90? में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि 
गवर्नर को श्रतुमति श्रदात करने के बारे में हिज मेजिस्टि के प्रनुदेश पहले ही प्राप्त हो 
चुके हैं धौर कह विधेयक को तदनुसार ध्मुमति प्रदाल कर देठा है तो किसी भी राज्य के 
विधानमण्डल द्वारा पारित किसी वियेवक पर हिक्ष मैजिस्टि की ग्रतुप्रति मंक्िते कराने के 
लिए उस्ते श्रारक्षितं करना भ्रावश्यक गहीं होगा । 


सन्‌ ]95 में, बवीःलल्लेग्ड की विधान सभा (लेजिसलेटिव प्रसेस्वली) ते विधान 
परिषद्‌ (रेजिसब्रेटिव काउन्सिल) का उत्सादन करके ्रवीस्सर्लण्ड का प्विधान संशोषित 
करने के लिए एक विश्वेयक पारित किया । वह विधेयक विधान समा द्वारा पारित कर 
दिया थया । विधान परिषद्‌.त्रे विधेयक को नायंजूर कर दिय। विधान सभा में उस 
विधेयक को फ़िर पारित कर दिया । विधान परिषद्‌ ते उस विधेयक को फिर नामंजूर कर 
दिया । गवरनंर ते पालियामेष्टरी बिल्स रेफ़रेण्डम ऐक्ट, [908 के प्रनुतार सकोमत-संप्रह 
कराने का उपबन्ध करने वाले विनियम जारी कर दिए | इस मामले में यह बहस की गई 
कि महां पर ग्रावश्यक यह था कि पहले संजिध्रात को संक्षोक्रित किया जाता । 


स्थायालस के मत के लिए रखे गए प्रदन इस #कार थे--() वा संविधान 
(संशोधन) श्षधिनियम, 908 [कॉौस्टिट्यूशन (श्रमेण्डमेश्ट) ऐक्ट, 908] संसद 
का विधिसाश्य तथा प्रमावी भ्रधिनियम है? (2) संसदीय विधेयक सोकमत-संग्रह 
अधिनियम, !908 (पालियामैण्टरी बिल्स रेफरेण्डम ऐक्ट, ॥908) संसद्‌ का.किधिमान्य 
प्रथवा प्रभावी अधिनियम है ? (3) क्या पालियामैण्टरी बिल्स रेफरेण्डम ऐक्ट, 908 के 
उपबन्धों के अनुसार पारित भ्रधिनियष द्वारा क्वीत्सलंण्ड को विधात परिषव्‌ को उत्सादित 
करते की शवितर है ? (4) क्‍या लोकमत-संग्रह विधिमान्ध था ?ै 


झोषनिवैश्ञिक विधियों की विधिम्गस्थता प्रबितियम, 865 (कासोनियल लॉब 


वैलिड्टी ऐक्ट, 865) ने घारा 5 यें हर प्रतिनिधि विधावमण्डल को ऐसे विधानमण्डल 
के बहन, उसकी शक्तितयों तथा उसको अ्रकिया के बारे में बिधियां बताने की पूरीयूरी 


(2) 23 सी० एल» प्रार० 457. 


(5) 45 भरास्ट्रें लिया लॉ अर्नस्र, 25. 
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झभित प्रदान डी हैं, परसतु यह तव जब कि ऐशी विधियां ऐसी. रीति में तय ऐसे रूप में 
पारित की गई हों जैसी कि उमत उपनिवेश्ञ में तत्समय प्रदृ्त संहद्‌ के किसी अधिनियम, 
चैटस पेडेब्ट, तपरियद्‌ प्रादेश (झाडेर इन, काउस्तिल) या: औपनिवेशिक विधियों द्वारा 
अपेक्षित हो । पालियाप्रेष्टरों बिल्स रेफरेण'डम ऐक्ट के बारे में यह ग्रभिविर्धारित किया गया 
कि ग्रह ऐक्ट विधाममण्डल को शवितियों से सम्बस्ध रखने काला प्रधितियम है। इस 
बिधान के लिए उक्त प्राधिकार का उपबस्ध काहोवियल लॉज वेलिडिटी ऐवट की धारा 5 
द्वारा किया गया था। 


श्री पलखीकासा ने देशर थासे मामले(१) से तीन प्रस्थापनाभ्रों का प्रतिपादन किया ३ 
पहुची यह कि सम्मवतः ऐसे विधानमण्डल के मठम, उसकी शक्ित तथा प्रक्रिया के बारे 
में विधेयक बनाने की शवित इतनी नहीं है कि वह विधानमब्डल के प्रतिनिधिक श्वकूप का 
बिलोपन ऐक्ट के श्रर्थों में प्राधिकृत कर सके (पृष्ठ 468 स्या० बाद्टत के. अनुसार] । 
दूसरी यह कि विधातमण्डल .का प्रतिनिश्चिक स्वरूप सम्भवत: उस क्क्ति की आधारभूत 
शर्त है जिसका श्राश्रय लिय। गया है भौर उसका परिरक्षणा संविधान में "ऐसे किश्रानमण्डल 
का! शब्द समुह में “ऐसे” शरद द्वारा किया गया! है (पृष्ठ 447 व्यायाधिपति इज़ानस 
के प्रमुस्ा र) । तीयरी यह कि जब फ्लिस्री प्रौपनवेज्विक विधानमण्डल को उस विधानमण्डल 
के संविधान तस्दील करने की शक्ति दी जाती है तो उसे इस प्राधारभूत संकल्पना के 
अध्यघीन समझा जाना चाहिए कि जैसी कि तमज्राज्य रूपी संगठन की प्रकृति है उसके 
साथ सूसगतता को $वान में, रखते हुए ऐसो शक्ति की परिधि में क्राउन नहीं प्राता है 
, (एिप्ट 474 य-याधोण इज़ाकस के प्रनुस्तार) । 

देखर वाले मामलै(() में विनिशचय यहू किया गया था कि इन ऐबटों ने न तो 
किप्राममरण्डल के कालोनियल लॉक वेलिडिटो ऐक्ट, [865 को धारा । में यथा परिभाषित 
प्रदिविधिक रवछूप को ठब्दील किया है भ्ौर न उन्होंने कान की स्थिति पर ही कोई 
प्रभाव डाला है। पहली दो प्रस्थापनाप्रों के पहले, जिनका प्राश्नव श्री पालक्षीयाला ते 
लिया है, पर्थात्‌ स्यायाधिपतति यार्टन तथा स्यायाधिपति इजामस दोनों के मत (पृष्ठ 468 
तथा पृष्ठ 474) “सम्भवतः” क्षब्द से आारम्म होते हैं जिससे यह साफ जाहिर होता है 
कि यह मत इत्तरोक्ति (ग्राबिटर) है। इस प्रवत का कोई निपटारा करने की प्रोद्यकता 
हो नहीं थी कि विधानम०डस का प्रतिनिधिक स्वरूप बदला जा सकता है था वहीं या बहू 
कि क्राउत का विलोपन किया जा सकता है था नहीं। प्रस्य बिढ्ान्‌ न्यायाधी् कावन 
डफ़ी तथ! रिच का कहना थाकि “वह हो सकता है कि विधानमण्डल सदा ही कि वह 
कानून में यथा परिमाकित प्रतिनिधिक विधानसण्डल बना रहे, किःतु प्रस्तुत मामले में यह 
तब करना ग्रावश्यक गहीं है कि ऐसी बात है या वहीं ।” 

ज्यायाधीक्ष इज्ञावस ने उस मामले में यह श्रभिनिर्धारिस किया कि “विधानम्रण्डल” 
शब्द के भ्रस्तर्गंत कान वहीँ है क्योंकि कालोनियह्स सॉज़ वैछिदिटी ऐक्ट की घारा ? ते 
यहू दिखाने के लिए कि विधातमश्डल में क्राउत सम्मिलित नहीं है, "विधानभण्डल” शब्द 
के बाद हो “था ऐसे विधानमण्डल के रूप मं तत्समय कार्यश्नोल ब्यकितयों या व्यक्ति- 
निकायों द्वारा” शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार क्वीन या गवर्नर की श्रनुपति को 


(2) 23 श्ी० एल० प्रार० 457. 


| 
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एक फालतू तत्व के रूप में समभत्र जाता था | इसलिए न्यायाधीश. इज्ाक्स का कहना था 
कि जब झ्ौपनिवेश्वक विधानमण्डल को सविध्वा बदलते को शवित दी जाती है तो उसे 
इस ग्राधारभूत संकल्पना के अध्यधीन समकना चाहिए कि ऐसी शक्ति की परिधि में काडन 
सम्मिलित नहीं है। ये बातें कालोनियल लॉज वैँलिड़िटी ऐक्ट के उपबन्धों के प्रसंग में 
कही गई थीं जहां “उपनिवेश्ञ” की परिभाषा इस श्रकार की गई है जिससे “'हुर मेजिस्टि 
के भ्रधिकृत समस्त समुद्र-पार स्थान” उसके प्रस्तर्गत भा जाएं। इस कथन का प्रमिप्राय 
इसलिए यह है कि संवियान को बदलने को शक्तित जब किसी ऐसे उपनिवेश को भ्रदान की 
जाती है जो हर मैजिस्टि के प्रधिकृत समुद्र-पार क्षेत्रों का भाग है तो यह मान लेता 
बुबितियुक्त है कि उपनिवेदिक विधानमष्डल के भाग के #ूप में क्योन का विशोपत करते 
की वावित ऐसी शक्ति के प्रन्त्गत नहीं है। . 

विधावमण्डल के प्रतिनिधिक स्वरूप के साथ संक्ोधत की शक्ति पर धन्तनिहित 
परिसीभाश्नों का कोई सिद्याग्त प्रस्तंप्रस्त नहीं है। जेसता हि स्थायाधिपति इज़ाक्स ने 
जोर देकर कहा है ऐसे विधानमष्डल से प्रकट होता है कि संशोषत की झक्ति पर लगाई 
गई परिसीमा, कालोनियस लॉज़ बैलिडिटी ऐक्ट की धारा 5 की स्पष्ट भाषा का परिणाम 
है भर उसका ध्राघार किसी भ्रस्ततिहित श्रय॑ नहीं है । 

सटेह ब्रेक विक्टोरिणा बाले पाले (!) में पे-रोल टैक्स ऐक्ट, ॥94! की 
विधिमास्यता को इस प्राघार पर चुनोतो दी गई थो कि वह कॉमनवेल्थ की विधायी 
क्षमता के परे है । पे-रोल टेक असेसमेण्ट ऐक्ट, ॥94॥-69 ने विक्टो रिया राज्य के उत 
बर्मंचारी संदर्गों को, जिनके कम दिए यए थे, देय घजदूरी पर कर देते का दायित्व, क्राउन 
पर रखा था। यह प्रभितिर्धारित किया गया था कि कॉमलर्थ॑रुप पारक्षियामेष्ट कराधान के 
बारे में विधियां बनाने के लिए संविधान की धार! 5] (४) के धघीन श्रपनी झतितयों 
का प्रयोग करते हुए, किस्सु इस प्रकार कि वह राज्यों या राज्यों के, भागों के बीच 
विभेषकारी न हों, इस वात के लिए सक्षम है कि वह कर भधिरोषित करने वाली या 
कर के निर्धारण का उपयश्य करने वालो विधि के श्रवतन के समय राज्य प्रषिकार में 
कऋराउन को भी सम्मितित कर ले। पे-रोज टैक्सेअन भ्सेसमेण्ट ऐक्ट 94-69 की 
घारा 3() में “तियोजक” की पंरिगाषा में राज्य भ्रधिकार में क्राउत को सम्मिलित 
करता प्रौर इस प्रकार बिशुद्ध रूप से शासकीय कृश्यों में संलस्त विभागों के कमेंचारियों 
को सम्मिलित करते हुए, कर्मेचारियों को दो गई. मजदूरी के बारे में राज्य-प्रथिकार के 
नाते क्राउत को कर देते के लिए जिम्मेदार बनाना भी संडिघात को धारा 5] के ब्रघीन 
कॉमनबजेल्‍थ शक्ति का विधिम/न्‍्थ प्रयोग पाना ग्रया है। संक्धिन को धारा 4 राज्य 
को सम्पत्ति पर कॉमनलल्‍क द्वारा किसी कर के भ्रघिसेष्श को प्रत्तिचिढ़् करती है। इस 
असिधेध को संभ तहीं किया गया । जिस विधि ते किसी राज्य या उसको शक्तियों था 
शासन के कृध्यों को सारवाब रूए में प्रपता विषय बनाया हो, वह प्रविधिमान्य है, क्योंकि 
हसका समर्थन विधायी झवित के किसी भी अनुदान के झ्ाघार पर महीं किया जा सकता, 
किन्तु संविधान के श्रधीत कॉमन्वेल्थ की विश्ादी झक्ति पर ऐसा कोई प्रस्तनिहित बन्घत 
नहीं है जो संविधान की फेडरल प्रकृति से उत्पस्त होता हो । तीन विद्वान्‌ त्यायाधीक्षों के 


(/) 45 भास्ट्रें लिया खाँ कर्नल, 25]. 
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मत के प्रनुसार कोई भी ऐसा अनिवाये निहिता् नहीं है जो कॉमनर्वैस्थ को विधि बनाने 
से रोकता हो । चार प्रम्य विद्वान्‌ न्‍्यायराधीलों ने यह प्रमिनिर्धारित किया है कि, 
कॉमनवैश्य विधायी शक्ति के ध्रमाद में, विदक्षित वरपव तो है किस्सु इस ऐक्ट ने ऐसे 
दिसी बच्चन की अवहेलता नहीं की है । 

जिस बरदने को स्वीकार करने का सुझाव दिया गया था बह यह था कि यदि 
कऑमनवेल्य त्रिथिक राज्यों के विरुद्ध इस अर्थ में प्रभेद की नीति भ्रपनाता है कि उसने उन 
पर कोई दिशेष भार या निर्योग्यता थोष दी है, तो वह दूषित है, शिससे कि उसको ऐड 
विधि वहा जा सकता है 'ज़िसका लक्ष्य उत्र पर तिबंस्धन लगाना या उन्हें सियंत्रण में 
रखना हो। 

एक श्रास्ट्रे लियाई मामले हूँ मुख्य स्थायाधिपति आविक ने यह कहा कि भ्रास्ट्रेलियाई 
संविधान के प्रयग्वियन के प्राधारभूत सिद्धान्त प्रमेलग्मेटेड सोशाइटी श्रॉफ इस्भतियर्स 
बनाम एड्सायड स्टीमदिव कम्पनी लिसिटेड (!] में निश्चित, हप से कथित किया गया 
था, जिसमें यह कात साफ फ़दों में नामंजूर कर डी गई थी कि संविध!न के साधारण 
नियमों के प्रनुस।र ढिसी राज्य के प्रसंग में कॉफतवेल्थ की बिधायी झवित्न के प्रग्गोग के 
बिस्ड संविधान में कोई भ्रग्तनिष्टित ग्रतिबेध है । 


विवक्षित तथा ग्रस्तनिहित परिप्तीमाग्रों के सिद्धास्त के स्रमर्धत में श्री पालश्ीवाला 
ने भ्रायरलैण्ड के कुछ मामलों का भ्राश्रय लिया है। 

रेपन बाले साभले में, (935 प्रायरिश रिपोर्ट्स 20) प्रायरिण संविधान के 
प्रमुच्छेद 50 के संक्ोधन की, विधिम/न्पता पर जो' ॥922 का था विद्वार किया जानो 
था । प्रनुच्छेद 50 में यह उपबस्ध किया गया था कि संशोधन संविधान के प्रारम्भ से 
श्राह वर्ष के ग्रन्दर साधारए विघान द्वारा किया जाए। वही संशोधन 8 बर्ष की सप्माप्ति 
के पदचात्‌ लोकमत-मंग्रह द्वारा किया गया । प्रमुच्छेद 50 में दूसरा उपबम्ध 
यह था कि संशोधन संविधान के “प्रनुच्छेद ॥47 के उपबस्धों के प्रध्यधीन होगा”। 
प्रनुच्लेद 4? में, किसी मिधेयक को बुछ दक्षाप्रों में 90 दिन की प्रवषि तक निश्स्वन 
में रखने के लिए तथा यदि ऐसी मांग की जाए तो इस प्रकार निलस्बित किसो विधेषक 
को लोकमतनसंग्रह के लिए भेजने के लिए उपयशध किए गए थे एक संशोधन भ्रधितिभंस हा रा 
4920 में कह निर्देश निरस्त कर दिया गया + जो प्रनुज्छेंद 47 के प्रति किया गया पा । 
8 घर की समाप्ति के पहले, 929 में संबिघान का संश्रोघन किया गया जिसके द्वारा है बर्ष 
की प्रवध्ति को बदल कर ।6 वर्ष कर दिमा गया । इल दोलों सेझोधतों को पुष्टि की गई। 
इस संशोधन को दो श्राघारों पर चुनौती दी गई, पहुला यहू कि संविधान के बहुत से 
अ्रनुक्छेद इतने मूलभूत हैं कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता श्रौर दूसरा यह 
कि प्रनुच्छेद 50 इन मूलभूत भनुरुछेदों में कोई भी तब्दीली प्राधिकृत नहीं करता है। 

खूरा धोर कुछ धन्य बताम झटनों शतरज फॉर दि श्ायरिक्ष फ्री स्टेट बोर कुछ 
अभ्य (2) में जुडीजियल कमेटी का विनिश्वय लिखित संविधान में सेक्रोषन की दावित 


(0) (॥920) 28 क्वी० एब० भार० 29. 
(2) (2935) ए० सी० 434. 
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विषयक संग्रोपन के प्रश्न पर बहुत श्रकाव ढाज़ता है। धरायरिषा फ्रों कांस्टिट्यूडन ऐक्ट, 
922 के साथ भनुल्देद के रूप में संलग्न संधि तथा काह्टिट्यूएप्ट ऐक्ट, जो इस्पीरियल 
ऐक्ट का ही प्रंश गे, यूनाइटेड किंगडप के काजूनों में सम्मिलित ये । संधि के पहले खण्ड 
में वहु उपयस्ध किया गया था कि ब्रिटिश साआज्य के माम से ज्ञात राष्ट्र-मण्डल में 
प्रापरलैष्ड की वही सांविधानिक हैसियत होगी जो डोमिनियप्र श्रॉफ कनाडा, कॉँपनबैल्य 
ऑफ प्रास्ट्रो लिया, दोमिनियन ग्रॉफ न्यूजीलेप्ड तथा यूनियन ध्रॉफ़ साऊध ब्रफ़ीफा की थी 
झौर उसकी भी एक पाशियामेश्ट होगी जिश्े प्रायरलैब्ड की शाल्ति व्यवस्था तथा सुशासन 
के लिए विधियां बन।ने को क्षक्ति होगी, उस संसद्‌ (पार्तियामैष्ट) के प्रति उत्तरद।यी एफ 
कार्यपालिका होगी तथा उसका नामादि धायरिश फ्री स्टेट होगा भौर वह इसी नाम से 
ज्ञात होगी । उत्त सन्धि के दूसरे खण्ड में यह उपबन्ध किया गया है कि क्राउय तथा 
ऋडन के तथा इम्पीरियल पालियामेण्ट के प्रतिनिधि के डोमिनियम श्रॉफ कनाडा के साथ 
सम्भश्तों प लाभू होने व।ली विधि, पद्धति तथा सांविधानिक प्रथा, श्रायरिश फ्री स्टेट के 
साथ उसके सम्बनस्धों को भी लागू होपी। संविधान के प्रनुच्धेदों में से, अनुच्छेद |2 ने 
एज्वास्तोस (अपरलैभ्ड की संसद्‌) नाम से ज्ञात एक विधानमण्डल स्थापित किया और 
श्रायरिश्ञ फ्री स्टेट की शास्ति-ब्यवस्व तथा सुप्तासत के लिए विशियां बनाने की एकल 
तथा ग्रतन्‍न्य झक्ति एजछ्तोस में निहित थी | 

अनुच्छेद 50 में यह उपयश्ध किया गया था कि संविधान में संशोधन भ्नुसू्ची के 
रूप में संलरत सन्धि के मिवस्नों के ग्रनुसार, एजाल्तोस द्वारा किए आ सकेंगे श्रनुच्छेद 66 
में यह उंपबन्ध किया गया था कि उच्च स्यायाखय के सब विनिदश्यों के विशंद ध्पीलीय 
पग्रधिकारिता प्रायरिश फ्रौ स्टेट के सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होगी तथा सुप्रीम कोर्ट का 
विनिव्रचय भ्रस्तिम प्रौर निइचयात्पक होगा । उस अनुच्छेद के परन्तुक में यह कहा गया 
थ कि सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध सपरिषद्‌ हिज़ मैजिस्टि के सामने श्रपोल करते के विशेष 
इजाजत के लिए हिज्ञ मेजिस्टि के सामने पिटीशन प्रस्तुत करते के किसी श्यक्तित के 
प्रधिक्तार को, संविधान की किसी वात से कोई क्षति नहीं पहुँचने दी ज्ाएगी। सरि्षि के 
अनुच्छेद को प्रभावशील बनाने के लिए प्रनुक्छेद 66 का परम्तुक प्रश्त:सथापित किया 
गया था श्र इसलिए संविधान के प्रनुच्छेद 50 के प्रघोन यह कहा गया कि भनुच्छेद 66 
के परन्‍्तुक में संशोधन उस तरह से नहीं किया जाएगा जैसे कि प्रपीन के अधिकार को 
समाष्त करके उसे संशोषित करते का प्रधास किया गया। भनुच्छेद 50 में एक प्रस्य 
परिसीमा यह थी कि संश्योधत सम्धि के निबर्धनाभुध्वार उसके छण्ड 2 द्वारा किए जा 
सकेंगे परन्तु यह तक जब कि इण्पीरियल् पालियाम्रेश्ट के साथ सम्बस्ध वैसे ही हों जैसे 


| कि कतोडा की संसद्‌ के हाथ थे। “सरिय के निबस्धतातुशार” शब्द संशोधन प्रचिनियभ, 


(933 का 6) द्वारा तिकास दिए गए! तत्पश्चात्‌ संशोधन प्रधितियक्त, 933 का 
22 पाप्ष कर दिया भया जिसके हाटा श्रिवी कारन्सिल में श्रपील का प्रधिकार निराकृत 
कर दिया गया । 

भूरा बाले म।प्ले (*) में जुडीक्षियल कमेटी ते यह कहा कि श्री विलफ्रिड श्रोत ने 
पिहौशनरों को प्लोर से यह डीक ही स्वीकार हिया हैंकि ॥929 का प्रमेष्डमेष्ट ऐक्ट 
सं० 6, जिसने प्रगु्छेद 50 में विनिर्दिष्ट 8 वर्ष के स्थान पर, जिसके प्रस्दर संशोधन 


- 0) (0979) एस ही 434. 
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सोकमत-संग्रह के बिना ही किया ज्य सकता था, 6 वर्ष को प्रवधि प्रतिस्थापित कर दी, 
वियमित था धौर यह कि पदचातृवर्सी संशोधनों की विधिमास्यत्ा १२ श्रापत्ति इस झाधार 
पर नहीं की जा सऊदी है कि वे लोकपत-संग्रह के लिए जनता के वाश्ष नहीं भेजे गए । 

उस गासल्ले में श्री ग्रोन ने यह दलील दी कि संविधान-सभा का अ्ररितत्य उस 
काम के पूरा होते के प$च्ात्‌ नहीं रहा घोर न झप्तने पश्रपता कोई उत्तराधिकारी 
का ऐसा प्राधिकार-सम्पत्म कोई निकाय छोड़ा जो संविधान भ्रध्चिनियम को संशोधित 
करने की क्षमता रखता ही । वास्तव में तक॑ यह था कि वह संविधान एक श्रद्धंधतस्य 
(सैप्रो-रिजिड) छंविधान था श्रर्थात्‌ ऐसा संविधाग वी जिसके विभिस्त बनुच्ेदों का 
बिश्तार के साथ संझोघन उनके अपमे निवन्धनों के श्रनुसार किया जा सकता बॉ । किस्तु 
जिसमें संविधान भ्रधिनियम विषयक कोई तल्दीली तब तक नहीं की जा सकती थी, जब 
तक कि वह ग्रायरलेण्ड की जनता द्वारा एक मई संविधान सभा श्राहृत करके न को जाए । 
रेथन काले लासले(!) में प्रायरलेण्ड के सुप्रीम कोर्ट के विनिश्चय के प्रति जुदीशियल 
कमेटी द्वारा निर्देश किया मथा था । जुड़ीशियक्न कमेटी ने यह प्रभिनिर्धारित किया कि 
एजाश्तोस को संविधान प्रथिनियम (कांस्टिट्यू एण्ट ऐक्ट) को निरक्षित या संशोधित करने 
की शक्ति थी और इश्पीरियल्ल स्टेट्यूट के कुछ प्र प्र्थात्‌ परापरिश फ्री स्टेट कोरिटिट्यूशन 
हैबट, 922 को तिरप्रित या संशोधित करके एआक्तोस ने जो कुछ किया उसके सम्बन्ध 
में बह समझा जाना चाहिए कि वह उसी रीति में किपा गया जिस एकमात्र रीक्ष में ही 
श्र्थात्‌ कानून हारा दी गई शक्तियों के भ्राधार से बहू जिथिक एप से किया जा सकता 
था। ब्रिवी काउग्सिस के समक्ष होने वालो प्रपीसों का संभ(प्त किया जाना विधिमास्यपूर्ण 
संक्षोषन था । 

श्री पासख्ीवाला ते प्रम्तविहित तथा विवक्षित परिसोमरों के स्रिद्ध/न्त को साबित 
करने के लिए लियांगे वताम क्योन (2) के विनिश्वय का मी ध्रश्रय जिया गा। ॥962 
में सिल्लोत की संसद्‌ द्वारा पारित क्रिमिनल सो भमे०डमेष्ट ऐक्ट में क्रिपिनल प्रोत्तीजर 
कोड (दण्ड प्रक्तिया संहिता) का सारभूत उपान्तरण था। ऐसे प्रपराघ वर्ग का विस्तार 
करके जिसके सम्बन्ध में ग्थाय मस्ती द्वारा तामनिर्दे शित तीन स्पावाधोश्ञों द्वारा घूरी विहीन 
विचारश का प्रदेश दिया जा सकते। था, राज्य के विरंद़ श्रपराध करते का संदेह जिस 
व्यक्ति पर हो ऐसे किसी *०क्ति के 60 दिन तक निरोध का भूव॒तक्षी प्रभाव वाला 
(एक्स पोस्ट फंवटो) विधान बताया गया क्वोन के विरुद्ध युद्ध चलाने के लिए वारप्ट के 
बिना गिरफ्तारी श्रपुज्ञेय हो गई उस धपराध के लिए प्रौर क्वीन के विरुद्ध युद्ध चलाने की 
झाजिग्न (कॉरिपरेसी) के लिए तथा क्षासन को झ्रापराधिक बस द्वारा प्रातंकित करने के 
लिए न्यूनतम णास्तियां बिहित कर दी गई धोर उस प्रपराध का विस्तार बढ़ाकर पुसिस 
के सामने की मई बुछ स्वीकारोकितियों तथा बयानों के, जो साक्य संहिता के प्रधीन प्रध्राह्म 
थे, साक्ष्य में शहर किए जाने के लिए भी उपयन्ध इस ऐक्ट में कर दिया गया । यह कहा 
गाया था कि प्रधिनिश्म का भूतलक्षी प्रभाव होगा खिससे 27 जनवरी, 962 को की गई 
हुकूमत का तर्ता उल्टने की भ्रसफल सांजिदा भी लिसमें लियांगे तथा भन्‍्य व्शवित्यों दे 
आम लिया था उससे अम्तगेत भरा जाए भौर ऐक्ट के प्रारम्भ की शारोछ़ को या उसके 


(0) (4935) प्रामरिश रिपोद्स 70. 
(8) (7967) 7 एर बी० 259. 
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निकट, जो भी पश्चातव्तों हो, किए गए राज्य के विरुद्ध किसो प्रपराप के साथ संसक्त 
या उसकी प्रोंसगिक सब विधिक कार्यवाहियों हे समाप्स हो जाने के बाद वह प्रवतेन में 
नहीं रहेश! । द्वितीय क्रिमिनस सों अपेष्डमरेण्ट ऐट, 962 (7962 का 3]) ते.तीन 
न्यायाधोशों को तामनिर्देशिस करने वाले व्यवित के रूप में न्याय मंत्री के स्थान पर मुख्य 
न्यायाधिपति को प्रतिस्थापित कर दिया किन्तु पूर्वकर्ती भ्रशिवियम के प्रस्य उपबन्धों को 
यथावत: रहने दिया । 


सिलोन की सुप्रीम कोर्ट ले प्रषोलाधियों को सिद्धदोब ठहराया भौर उन्हें 0 वर्ष का, 
जो क्रिमिनल लॉ बमेप्डमेण्ट ऐक्ट (4962 का !) द्वारा विहित स्यूनतप ध्रवधि थी, कठिन 
कारावास का दण्ड दिया । 


ब्रिबी काउम्सित ने उस विथान को दो पआ्राधारों धर प्रथिकारातीत भ्रम्रिनिर्धोर्ति 
किया । इन अधिनियमों को इस झाधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि ये ध्याय 
के मूल हृत रिद्धाग्तों के प्रतिकूल हैं। काजोनियल सॉँज वैलीडिटी ऐल्ट, 865 
के बाद, जिसमें यह उपग्रग्ध किया गया था कि कालोनियल लात जहां तक कि 
ये थूनाइटेड किंगडम के किसी ऐक्ट के प्रशिकुल हों वहां तक झुन्य सपमनो जाना चाहिए 
शौर उन्हें इस झ्राघार पर दूम्य महों समझा आता चाहिए कि वे इंस्तैबड की विधि 
के अ्तिकूल हैं, किसी प्रस्पष्ट तथा प्रतिदिचत नैसगिक ल्याय की विश की श्रतिकूलता 
का सम्धन शेष तहों रहा । सिलोन इणिडयेशडन्स- ऐक्ट, ।947 द्वारा सिलोन की 
संश्दद्‌ को प्रभुर्व सम्पस्त स्वतस्त्र राज्य को सम्पूर्ण दिधायी श्क्तियाँ प्रदान कर 
दी गई । इन ऐक्टों को इसलिए दृषित घोषित किया कि उनमें स्यायिक क्षक्तियों पर 
विधानसण्डस का ऐसा भ्रमाधिकृत कड्णा तथा प्रतिलंधन था जो ज़िलोत के लिखित 
संविधान के साथ प्रसंगत या । भ्यासिक शक्ति के तिषान (वेश्टिंग) के सम्बन्ध में घिलोन 
के संविधान का मौन इस प्राक्षाय के साथ असंगत था कि वह कार्यपरालिका या विधानमण्डल 
के पास था उन दोतों के हाथ में रहे | निशंयाधार (रेश्ो श्रॉफ दि डिसीक्षत) यहूं है कि 
भयाशिक शक्ति पर विधानभभ्टल झनाणिकृत रूप से कब्ज) में नहीं कर सकता है । रिपोर्ट के 
दृष्ठ 289 पर यह कहा ण्या है कि सिलोन संविधान की छारा 29(), जो संक्षद्‌ को 
विधान पास करने की शक्ति देती है, विधि को इतनी साम्य प्रदत्त नहीं करती है कि 
वह श्यायपालिका को न्‍्यायिक दाक्ति १२ अतंधिकृत रूप से कब्जा कर ले । जुढीक्षियल कमेटी 
मे उस पश्न का उत्तर, जो इस हम्बस्ख में पूछा गया का कि यदि संसद्‌ दो-लिहाई बहुमत ये 
पहले संविष”न का संशोधन करने के बाद, ऐसा यही कास करना चाहे तो स्थिति क्या होगी, 
यह कह कर दिया कि ऐसी स्थिति वहां पेंदा हों हुई थी और यदि कोई ऐक्ट खिलोग 
संविधान की धारा 29 (4) के भ्रमुपालन के बिना प्रारित किया जाता है तो वह 
अधिकारातीत होमा । जुडिशियल कमेटी ने यह निष्कर्ष तिकाला कि ख्िलोन संविधान 
की घारा 29(4) के अबीन कोई जी संशोधन तभी किया जा सकता है जब परल्तुक का 
वाश्रस किया गया हो जो यह वताएगा कि रीत्ति तथा श्ररूप क्‍या होने कि वाकित के 
दिस्तार पर कोई परिलोभा हो। सिखोन वाला मामला संझोदत विषयक शक्ति पर 
विवज्षित या प्न्तनिहिित परिसोमा वाणी प्रस्थापना के लिए कोई मजीर नहीं है। 
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लियांगे बाले आमले(२] में प्रिदी काउनम्सिल ने यह दलील नामंजुर कर दी कि 
“ब्रिटिश विधि के मूल सिद्धान्त” वाली भ्रनिश्चित तथा प्रस्पष्ट पदावली का हवाला वेकर 
सिलोम विधायो शकितियों को कम कर देना चाहिएं। यह तय करने में कि सिलोन के 
संविधान में क्या क्घिनमण्डल तथा न्यायपालिका के परस्पर पृथवकरण के लिए उपबस्ध 
है, श्रिवों काउन्सिल ने इसका कोई उल्लेख तहीं किया कि परिणाम क्या होंगे वल्कि इतना 
ही कहा कि विधासमब्डल तथा स्थायपालिका से सा्यद्ध उपबस्ध संविधान के दो प्रलग-प्रतग 
आागों में दिए गए हैं। ग्रतग्थ रूप से व्यायाधीक्ों से मित्र कर बने ऐसे प्रायोग द्वारा, 
जिसमें किसी विधायक (लंजिस्लेटर) को सदस्य बनाने के विरुद्ध श्रतिषेष था, प्रधोनर्थ 
स्यायवालिका की नियुवित सम्बस्धों उपयध्धों झौर इसके ग्रतिरिबत उस उपकस्ध के बारे 
में कि जुदोशियल कमेटी के विविश्कय को प्रमावित करने का कोई भी प्रयास दारिडिक 
प्रपराष है, जुडीशियल कमेटी द्वारा यह श्रभिनिर्धारित किया गया था कि उससे यहू प्रकट 
होता है कि धाक्षय यह यथा कि भ्यायपालिका को वियानमण्डल तथा कार्यवालिका रो 
प्‌थर्‌ रखा जाएं। यह निपकर्ष प्रध्रितियभ के उपव्यों के यक्बत ध्र्यास्ववस पर आ्राधारित 
णा । परिशां के प्रति निर्देश दूसरे प्रसंध में क्रिया गया था। प्रिवो काउ्सिल ने यह 
स्वीकार किया कि प्राक्षेपित विधि में एक गस्मीर प्रसाधारश स्थिति के बारे में कारंबाई 
का उपयर्ध किया था प्रौरवे बह मानते के लिए तंयार थे कि विधानभ्ण्डल का यू 
विश्वास था कि उस ऐवट को प्रश्चिनियमित करने की उसे शक्ति भ्री । 


करियाध्पर बाले मासले(*) में एक बार फिर जुडी शियल कमेटी ने सिलोन श्रधिनिगम 
पर विकार किया जो सिलोग संविधान के साथ प्रस्नपत था । प्रितियम ने किसी ऐसे व्यक्षित 
पर जिसको बह ऐक्ट शागू हो 7 वर्ष तक सिब्रिल तिरदताएं प्रधिशेषित की थी और 
संसदु-सदस्य के रूप में स्थान को रिक्त के लिए उपवस्ध फर दिया चा। सिलोन संविधान 
की घारा 29 (4) में “संज्ञोधत या निरसत” शकदों से जुडी शियल कय्रेटी में यह प्र्थ निकाला 
कि किसी प्रसंगत प्रधिनियमत द्वारा किया गया कोई संशोधन था मिरसन उप्के अस्तगेत 
है । संशोचन तथा तिरसन बाढद भात्र का संदिरक्ष धर्य लगाने की कोई गु'जाइश नहीं थी । 


हमारे संविधान फी शारमूत तस्‍्वों में, त कि मर्म में संशोधन करने की शक्ति 
की पुष्टि, इस सिद्धाम्त पर करके कि त्रो भी परिवर्तत करवा हो उसे लोकप्रत-संग्रह 
द्वारा कैबल जनता ही कर सकती है, “संक्षोधन” बाह्य के अर्थ पर विवश्षित तथा 
प्र्तनिहित परिसोमाष्नों के ग्रिड़ास्स का हमारे संविधान में समावेश करना, संविधात का 
श्रारूपण फिर से करना है। शण/िघे(२) तथा करियाप्पर बले पआाजले (2) में किए 
विनिश्चय, दो प्रस्थापनाप्नों को सजोरें हैँ | पहली यह कि संशोधन की शक्ति का प्रयोग 
करते हुए, किसी तियंत्रित संविधान को भवियन्त्रित संविधान में बवला जा सकता है और 
दूश्री यह कि “संशोधन” शब्द जे परिवर्तन अभिप्रेत है। इग्रालीब वाले मामले (4) में 
जुड़ी शियल कमेटी ते ग्रह कह्ठा कि यदि खिलोंन का विधानमण्डल ग्रिबी काउस्सिल के समक्ष 


(१) (4967) | ९० बी ० 259. 
(2) (968) ए० सौ० 77. 
(१) (965) ए० झ्ी० ॥72. 
(4) (964) ए० सी० 900. 
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होने वाली श्रपील्र का निराकरण कर देता है तो यह स्थायप्रालिका विबयक्‌ गठन का 
संशोघन होगा । 


श वालखीवाला ने मंगल सिह बनाभ भारत संघ (2) में विनिश्य का ध्राश्रव इस 
अस्थापना के सप्तयंत में लिया है कि संझोथने विधयक शक्ति विवक्षित परिसीमा के 
अध्यथोन है । संबिधान का धनुक्छेद 4, जिसका निवं्रन मंगल ढविह वाले मामले(? ) 
किय्रा गया वां, भ्रनुच्छेद 2 भौर 3 के स्राय पढ़ा जाना है। अनुच्छेद 4 में संबोधन की 
जवित प्रनुच्छेद 2 औौर 3 में विदित किसी विधि को प्रम्ावों करने के लिए प्रथम भ्रनुभूची 
झौर चतु्य॑ श्रनुसूची में जो स्ंशोवन भ्रावश्वक हों उन संशोधनों तक तथा श्रनुदृरक 
प्रासंयिक और आनु्षगिक उपवध्धों सके सोसित आकित है। न्‍्ययाघिप्रत्ि श्षाह ने मंगल 
सिह वाले मामले (7) में यह कहा था कि जो झक्ति संख्रद्‌ को अनुच्छेद 2 झौर 3 द्वारा 
दी गई है वह राज्यों के प्रवेश था स्थापना या उन्हें विरछ्चित करने की दाक्ति है था 
ऐसे बए राजकों को प्रवेश देने, स्थापित करने की जो. संविधान द्वारा परिकल्पित 
सोकतात्ात्मक पैंट के प्रनुकुल हों, न कि सांविधानिक स्कीम पर अध्यारोही होने की 
शब्ति है | वह स्पंप्ट है कि जब गनुच्छेद 2 और 3 के अ्मुबार कोई वया राज्य 
बनाया जाता है तो शअ्नुक्छेद 4 के अधीन ऐसा. संज्ोधन किया ही जाएगा जैसा कि उसे 
प्रभावों करने के लिए आवश्यक है। ऐसा संझोबन सांडियानिक रूद्ीस पर भध्यारोदी 
अभाव तहीं रखता है । यह स्रोमित प्रकार को खंझोघन विषयक अक्ति है गौर संविधान 
दास यथा प्रनुध्यात किसी राज्य के प्रवेश, स्थापना याः उसकी विरचनता को ग्रनुपूरक, 
बासंगिक था भ्रादुषंगिक है । इस विनिदयय में यह नहीं कहा गया है हि संक्षोषन को 
झकित की वावत कोई डिवक्लित परिस्रोमाएं हैं। _ 


पिटीश्नर ने संविधाल (प्रच्चीसवां संझोघन) अषिनिय्प्त की बेधता शा 
विधिमान्यता को चुनोंसी दी है। ध 


संविधान (पच्चीसवां संशोचन) श्रधितियम्त जे पहला काम यह किया कि 
अनुष्छेद 3।(2) को संशोधित क्रिया, दूसरा बह कि ग्रनुक्छेद 3(2ज) बढ़ा दिया ग्रौर 
तीसरा यह कि श्रनुच्छेद 3]म युर:स्थापित किया । ग्रनुच्छेद 3॥(2) दो बातों में संबोधित 
किया गया है । पहली यह कि अजित या अधिमग्रृदत सम्पत्ति के किए “ब्रतिकर” शब्द के 
स्थान १९ “राज्ि” झब्द रख दिया गया है। दूसरी यह कि यह उपबन्ध किया गया है कि 
अरजन या श्रधिग्रहण विधि १र इस झ्राघार पर आपत्ति नहीं को जआएगो कि ऐसी पूरो 
राक्षि यां उसका कोई भाग नकद न दिया जा कर प्रत्वया दिया जाना है | 
अनुच्छेद 3 (2ख) भ्रम्त:स्थापित करके यह कहा गया है कि प्रनुक्छेद ]9 के खब्द () 
के उपखण्ड (च) की कोई बात किसी ऐेली विधि पर श्रमाव नहीं डढालेगी जो छण्ड (2) 
मैं निदिष्ठ है। 


अनुच्छेद 3।म यह कहता है कि श्रनुच्छेद 3 में किसी बात के होते हुए भी, 
कोई विधि, जो ग्रनुच्छेद 29 के खण्ड (लव) या छाण्ज (ग) में उल्लखित तत्वों को 


(7) (7967) 2 एच० सी० भार० 09. 
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सुनिदिषत करने के जिए राज्य की नीति को ध्रमावी करने वाज्नी हो, इस प्राधार पर 
शून्य न समझो जाएगी कि वह अनुच्छेद 4, अनुच्छेद [9 शा अनुच्छेद 3। द्वारा अदत्त 
अधिकारों में से किसी से असंगत है भ्रषवह उसे छीचतो या म्थून करती हैं; शौर जिस 
विधि में यह घोषणा हो कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी 
न्यायालय में इस ग्राथार पर झ्रापत्ति नहीं की जाएगी कि बह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं 
करती । इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि जहां ऐप्ी विधि किठ्ो राज्य के दिधवानमंडल 
हारा बनाई जाए वहां इस अनुच्छेद के उपदस्ध उसे तब तक लागू त होंगे जब तक कि 
ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिए द्यारक्षित किए जाने के पश्चात्‌, उम्तकी 
अ्रभुमति न मिल गई हो ॥ 


बुनियादी मतभेद वास्तव में सम्पक्ति के भधिकार तथा राज्य ढ्वारा सम्पत्ति के 
अधिप्रहरा के सम्बन्ध में हैं। भारत का स्ंविघात भारत के व तापरिकों को एक ओर 
राजमैतिक स्वतस्वता धौर हुवरी घोर धाविक हवा सामाजिक स्व॒तस्त्रता प्राप्त कराने के 
लिए बनाया गया था । संविधान के निदेशक तस्द मी देश के शासन में मूलभूत हैं भ्रौर 
विधि बनाने में इन तथ्यों का प्रयोप करना राज्य का रुत्तव्य है! इस उद्देश्य की प्राष्लि 
सोस।इटी के ग्रायिक तथा प्शधाजिक ढांचे में तब्दीलियां करके ही की ज। सकती है । 


पन्‌ 929, 93, 945 में हुए कांग्रेस के संकल्य तथा 22 जनवरी, [947 को 
उद्देश्य सम्बन्धी (श्राम्जेगिटक) स्ंडल्क तथा 947 में हुई ग्रलिल भारतीक कांग्रेस 
कार्यकारिशी प्रमिति के संकल्प, पुर/तरी घटनाप्रों का स्मरणमात्र नहीं करते हैं। 929 में 
“कांग्रेस का संकल्य यह था हि सोसाइटी के ग्राधिक तथा स्ताप्ाविक ढाचे में क्रांतिकारों 
परिवतंन करना प्रोर तीव विवम्ताप्ों को टूर करता प्रावश्यक है। यह मी संकल्य किया 
गया था कि राज॑तैतिक स्वतमञता के प्रम्तगंत प्रसंक्य क्षुधा-पीड़ित जनों के लिए प्राधिक 
झ्व॒तस्त्रतों भी होना चाहिए । ऐसे प्राधिक तथा सामाजिक कायंत्रम में बुनियादी उच्चोगों 
ता सेवांग्रों, खनिज स/थतों, रेलों, जलपयों (वाटरवेज़), नौवहन तथा लोक परिवहन के 
पगस्य साधनों का स्वामित्व दथा नियंत्रण राज्य के पास रहया है। ॥945 में कार्यकारिणी 
समिति ने यह बड़ा कि व्यक्तियों तथा समूहों के हाथ में घन तथा शक्ति के केस्रीकरण 
को रोका जाना है । देश को विकसित करके उसे एक सहकारी कॉमनवेल्‍थ का रुप देने के. 
लिए, खनिज साधनों तथा भूमि सम्बन्धो उत्पादन और दितरण के मुख्य तरीकों और 
उद्योग का मोर राष्ट्रीय कार्यकरताप के धन्य विभागों का सामाजिक मियस्त्रणण प्रावश्यक 
है। जिन उद्योगों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे बड़े पेमाने पर धौर केन्द्रित ग्राधार पर ही 
चलाए जा सकते हैं। उनके बारे में यह घ्रनुमव किया गया कि वे समुदाय के स्वामित्वाबीन 
रहूँ और उनका गठन इस प्रकार का हो कि कमेकार लाम में केवल सहभागी हो न हों, 
वस्कि उद्योग के प्रवस्ध तथा अ्रज्चासन के साथ उनका सहयोग, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे । 
भूमि तथा उत्कदव एवं वितरण झौर विनिमय के स्व ग्स्य साधनों पर, समुदाय के 
ही हित में, उसका भ्रपना स्वामित्व और विनिययन होना चाहिए। संविध।न के श्चताकार 
ऐसा सामाजिक ढांचा चाहते वे जिसमें निजो पूजीवाद की बटोर सेमे वाली अर्थ 
व्यवस्था (एक्वीज़ोटिश इकानमी) तवा तानझाही राज्य के सैनिक ग्रतुशासन (रेजीमेण्टेशन 
बॉफ ए टोटेली्टरियन स्टेट) के लिए कोई भी स्वान न हो । 


केकवातन् भ्राएतो व० केरल राज्य [स्था० हे] 2 


इस एृष्ठभूमि में, संविधाल की रचना सामाजिक क्रान्ति करने के उदृष्य से की ' 
गई थी । सामाजिक क्रास्ति के. प्रति प्रतिबद्धशों (किटमेण्ट) का मर्म संविधान का 
भाग 3 प्रौर 4 है। उन्हें “संवघान का प्रन्त:करण” कहा गया है। भाग 3 का 
उद्देश्य "मानव शक्ति को, ऐसे वितरगणा के लिए जिसमें संबका कल्याण हो, समान 
हूप से मुक्त कराना” था। तागरिकों के कह्याश की जिस्मेदारी राज्य को प्रपने अपर 
बैनो होगी | निदेश्षक तत्व, ध्राधिक स्वताजता की. घोषणा है जिसका उहश्व यह है कि 
देश का झधिक तथा राजनैतिक नियंत्रण हमारे देशवासियों के हाथ में रहे । 


श्री पालख्रीबाला ने कहा है कि पूल प्रधिकारों का केख-बिस्यु प्रमुष्छेद |4, ।9 
प्रौर 3। हैं। कह फेल-विग्दु सम्पत्ति का भ्रधिकार है। किस्तु तिदेशक तत्व भी मूलभूत 
हैं। वे प्रभावशील तभी हो सफते हैं जब जनरल्याण को ग्रापे बढ़ाने के सिए 
इन्हें पोड़े से व्यगितयों के मूल प्रधिकारों पर भ्रध्यारोही प्रभाव दिया जाए मोर प्राधिक 
व्यवस्था का संचालन इस प्रकार न होने दिया जाए जिपमें सामान्य जन का गुकस।न हो । 
सासास्य कल्याण का सस्तयन राज्य का करंव्य है। यदि दूसरे झोगों के साथ सहयोग की 
प्रेरणा देने वाली क्षम्िति उनके निशी स्वार्थ को प्रागे बढ़ाने फी इच्छा भाषर है, 
तो बे श्रपने साथियों को साधन मात्र सबकंगे, साध्य कमी नहीं सकेंगे । सावास्य 
कल्याण की प्ररिकह्पना की प्रावदवेकता, युक्तियुवत स्वार्थथरता शथा परोषकारता 
के सिद्धाग्तों के दोच का प्रन्तर स्पष्ट करते के लिए अनुभव की गई । भौतिक साधनों का 
वितरण इस प्रकार किया जाना है जिससे सामास्य कल्याण को प्रागे बढ़ाया जएए । मौतिक 
साथनों को स्वामिस्द तंभा नियस्त्रणा इस प्रकार का हो जो सामास्थ कल्वाश को ग्रागे 
बहाए ) प्राथिक ढांचे का संचालन ऐसी रीति में किय। जाना है जिससे धन का कैस्द्रीकरण 
ऐसा न हो जो प्षामास्यजन को हानि १हुंचोने वाला हो । इसके प्रतिरिक्त श्रा्थिक बवधस्था 
का संचालन ऐसी रोति में किया जाना है जितसे उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामास्य- 
जन को नुकतान पहुंचाने वाली रीति में त किया जा सके । 


मातस झधिकारों की घोषणा के सम्बन्ध में, जिनका प्राश्रथ श्री पालखीवाल। मे 
यहू क्षामित करते के लिए लिया है कि मूल प्रधिक्रार संशोघत-योग्य तहीं है, महारयायवादी 
हारा यह ठीक ही फहा गया है कि संक्षोधन विथयक शवित के लिए बे त तो दंकाबट के 
हूप में हैं भौर त उससे सम्पत्ति के प्रधिकार को प्रनतिफमशीयता (इसवायोलेबोलिदी) 
सम्बन्धी पिटोशनर फी दलील का सभर्धव होता है। महास्यापवादी मे विदेशक तत्वों के 
सम्बन्ध में यह कहा था कि वे किसी लोकतंत्रा्मक राज्य में सामारप जन के कल्पाण के 
डस्नयन के प्रधोजन के लिए, लोगों को उसके प्रचिकार दिलाने तथा मागव गरिमा के 
विए प्राविक झोर सामाजिक प्रधिकारों की प्राप्ति कराने के लिए मूलभूत हैं। संविध।न 
के ग्रधीत मूल भ्रधिकारों के उपभोग का दाबा हुर तागरिक का है। इसी प्रकार हर 
मागरिक का यह कतंथ्य भी हो जाता है. कि वह निदेशक तस्वों को कार्यान्वित करने की 
इजाजत राज्य को देकर सब नागरिक के मूल अधिकारों तवा सझ नागरिकों की गरिमा 
को प्रंमादपूर्शा बताएं । राज्य का कत्तं5य व्यक्तिगत हितों की रक्षा तक ही सीमित नहीं 
है, बल्कि जहू भी यह निरापद रूप में कायय कर सके उन सब माप्ततों में उसका विस्शार 
जनकल्याश के कार्थों तक है, और सरकार के कार्यों पर एकमात्र धावस्वी वही है, जो 
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समय की मांग के झनुमब से भ्रत्ोत हो । हो सकता है कि किसी भी मूल अधिकार को एक 
पीढ़ी मूलभूत माने श्रौर उदी के बारे में दूसरी पोढ़ी का दिचार करे कि यह मुल श्रधिकार 
विधायी शक्ति पर अ्रसुक्िधाजनक बस्वन है। लोक अभुत्व से यह प्रमिप्रेत है कि जिस 
द्वित को ब्रध्यारोही प्रभाव दिया गया है वह जन-सप्रूह का हिल है। यदि ब्रघिकारों का 
प्ाधार सम्पत्ति ही हैं तो जिनके पाठ कोई सम्पत्ति नहीं है उनके कोई ग्रधिकार ही नहीं 
होंगे। यही कारण है कि राज्य को, व्यक्तितके हित को, सोसाइटी के हित के साथ 
संतुलित रखता १$ता है | श्रौद्योगिक लोकतंत्र, राअनोतिक लोकतंत्र का ग्ननिवाय रूप से 
पूरक है। राज्य को सोसाइटी के द्रदस्थों को सेवा, उपभोग का गार्ग प्रश्न/त्त करके 
करमी पड़ती है । यह काम सामास्य कह्णण के द्वित में उन प्रंशों के समाजोकरण द्वारा 
किया जा सकता है जो समुदाय की समृद्धि के साथ प्रभिल्त रूप झ्ले जुड़े हुए हैं । 

भ्रतुच्चेव 3(2) के संशोधन को पिटीशनर द्वारा दी गई चुनौती इस प्रकार है 
सम्पलि का श्धिकार संविधान का सारभूत तत्व है । दूसरे प्रनेक मूल प्रधिकारों के 
साथ उसका चोली दामन का साए है। यदि प्रकाशक से उसका अ्रिटिंग प्रेत तया उसका 
वह ग्रवन, जिसमें बह प्रेत लगा हुआ है, प्रतिकर के बिना छोना जा सख्ुता है तो 
प्रमुच्छेंद 9(])(क) के प्रधीन प्रेस स्वातंत्व का ग्रधिकार जिरधंक है। पदि किसी 
व्यापारी संघ की सम्पत्ति बित। किस्ली प्रतिकर राज्य द्वारा भजित की जा प्कती है, तो 
अनुच्छेद ।9 (4)(7) के भ्रपीन व्यापारी संघ (ट्रेंड यूनियन) संगठित करने के मूल 
प्रधिकार तिससार हो जाएंगे। यवि किसो नागरिक के देहिक श्रम के फलस्वल्‍्प हुई घुद्ध 
वक्त, राज्य द्वारा बिना किसी प्रतिकर के झ्जित की जा सकती है तो 
प्रभुष्छेव ]9() (छ) के भ्बोत कोई बृत्ति, उपजीदिका, भ्यापार या कारबार करते का 
श्रधिकार, राज्य के लिए जयरिया वेगार वसूल करने का प्रथिक्षार वत जाएगा । यदि 
समुदाय के घाभिक तथा खराती श्रयोजनों के लिए, समुदाय द्वारा प्रतिवालित संस्थाएं, 
बिना किसी तिकर के प्रज्ित को जा सकें तो अ्रनुच्छेद 26 में वरशित घममें की स्वतंत्रता 
बिल्कुल लोलली रह जाएगी | ग्रनुच्छेद 3(2) के परल्तुक में पह विवल्लित है कि सम्पत्ति 
के ग्रज॑न के लिए राज्य इतती राशि तियत कर सकता है जितनी से किसी मौ प्रभ्प मूल 
अधिकार को कम किया या छीव। जा सके । सम्पत्ति से, प्रतिकर के बिना, दंचित किए 
जाते का विधिक भ्रयं में प्रभाव मूल प्रधिकारों के प्रयोग पर पड़ेगा । राज्य की इस शक्ति 
का एकमात्र प्रपवाद, क्षैक्षिक संस्था के मामलों में किया गया है, जिसका उपवस्ध परस्तुक 
में हैं। अनुच्छेद 3। (2), संविधान (पच्चीक्षवां संशोधन) अधिनियम के फलस्वरूप, राज्य 
को इस वात के लिए सपझ्क्त करता है कि वह ऐसे झाघार पर राति नियत करे जिनका 
रहस्पोवदादन विध।तमब्डल के सदस्यों पर भी करने की जरूरत तहीं एड़ेगी श्र जिनका, 
प्रशित की जाने वाली सम्पत्ति के साथ, कोई सम्दस्ध होता मो प्रपेक्षित नहीं है । इस 
राज्ि के लिए यह प्रावश्यक नहीं है कि उसके निर्धारश में प्रतिकर के किसी मी सिद्धान्त 
का पालम किया गया हो । उस्ते नगद देने की भी झावश्यकता नहीं है ब्रौर इतना होने पर 
भरी, उसे कागुन की विधिमास्यता को चुनौती देने का ग्राघार नहीं माना जा झकता है। 
अनुच्छेद 3(2) का सम्पदा, जप्रीदारियों, सूमि-सम्बन्धो सुधारों या कृषि सम्बन्धी 
सुधारों के साथ कोई सम्दस्ध नहों है जितका विनिदिष्ट उल्लेख श्रनुच्छेद 3।क में 
किया भ्रया है । 


कैश्ववानग्द भारतो ब० कैरल राज्य स्था० रे] ग 


अनुच्छेद ॥9 ()(प) के भ्रधीन सम्पत्ति के भर्जत, धारछ झोर व्ययन के गधिकार 
पर हनुच्छेद ।9(5) के अ्रधोन सार्वजनिक हिंत में युक्सियुकत निर्वन्धन लगाए 
जा सकते हैं। यदि अनुक्छेद 9(5) में ऐसे दुक्तियुक्त निंन्धन शनुज्ञात हैं तो 
पिटीक्षनरों का कहता है कि श्रनुच्छेद 3![2ख) द्वारा किए गए इंस उपबन्ध का, कि 
श्रनुच्छेद 9()(च) लागू नहीं होगा, एकमात्र उद्देश्य भजन तथा श्रबिग्रहण विधियों 
को, इत उपबस्धों पर ऐसे निर्यन्घन लगाने का साम्थ्य प्रदान करता है थो भ्रयु क्तियुक्त 
हैं प्रौर जिनमें कोई लोक हित भी महीं है। भ्री पालखीवाला द्वारा बैंक राष्ट्रीयकरण 
वाले मामले (!) का तथा पृष्ठ 577 पर दर्ज की गई इने बातों का प्राश्नय लिया गया 
है कि यवि भ्रनुच्छेव 9(।) (च) ध्र्जन या श्रधिंग्रहश को सागू है तो बहु विधि, जिसने, 
किसी सम्पत्ति का, उसके स्वामी को (उस मामले में जहां स्वामी को सुना जाता नैसगिक 
स्थाय के निययों के भ्रनुतार भ्रपेक्षित है) सुने गए बिसा, लिया जानता भनुज्ञात किया है, 
इसलिए शून्य समझो जाएगी कि वह भनुच्छेद ]9(।)(च)] के प्रतिकूल है। यह उद्धरण 
देने के बाद कहा यया है कि किसी ब्यक्ति को भ्रुने बए बिना या भूमि भझर्जन प्रधिवियम 
में इस बात का उपयस्ध करमे वाला संशोधन किए बिना, कि उसकी भूमि या उसका 
मकान, हेतु द्शित करने की या साबित करने की सूथना कि प्रजित सम्पत्ति के लिए उसे 
कितनी राशि उचित रूप से दी जानी चाहिए, स्वामी को दिए बिना नियत राध्षि 
श्र्चित की जा सकती है, सम्पसि के मूल भ्रधिकार के मर्म या उसके भ्रान्तरिक स्वरूप 
को विकृत कर देगी । 


संविक्षात (यश्चीसवां संशोधन] धषिनियप्त द्वारा अनुच्छेद 3| (2) में ”प्रतिकर” 
कै स्थान पर “राक्षि” जैसा गोलमोल पद ग्रतिस्थापित करने के पदचात्‌ भी, यह प्रनुच्छेद 
बिंध/नमण्डल को इस बात के लिए ऋबद्ध करता है कि वह स्वामी को कोई ,भी राधि 
या तो नकद या ग्रन्यथा अदा करे | विधानमब्डल था तो यह कर सकता है कि राशि के 
अवधारणा के सिद्धान्त निर्धारित कर दे या वह राशि स्वयं ही नियत कर दे॥। संज्योधव के 
पूर्व, प्रमुच्छेद 3](2) का निंचन यह था कि विधि को ऐस! प्रतिकर देने वाला उपबन्ध 
करना पड़ेगा जो प्रजित सम्पत्ति के मूल्य के समतुक्य के श्र्थ में प्रतिकर हो । संविधान 
(चतुर्ध संशोधत) ग्रधिनियंम के बाद भी, जिसमें यह कहा गया था कि प्रतिकर की पर्याप्तता 
को धुौती नहीं दी जा सकेगी, यही निवंचन बेंक राष्ट्रोयकरण बाले घामले (!) में किया 
गया था। संविधाल (4कचीसवां संक्ोेन) प्रधिनियस यह कहता है कि भ्रय इस की कोई 
प्रावक्यकता नहीं है कि विधि उतना संदाय करने का उपबन्ध करे जितता ग्रजित सम्पत्ति 
के मूल्य के बराबर हो। यदि राष्ि विधि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित की जाती है, तो 
राशि का परिणाम और उसके परिणाम-निर्धारण के सिद्धाम्त ऐसे विषय हैं, जो 
विधानपष्डल के देखते के हैं । सिद्धान्तों के बिनिर्देधा से उतके प्रस्तर्गत धाने वाले सले 
अ्यवितयों या संध्यवक्षारों को लागू पथप्रदर्शक निधमों का निर्धारित करना प्रणित्रेत है । 
राष्षि को निर्धारित करने में विधानप्रण्डल विध।यी शक्ति को सामास्य प्रकृति के सम्मन्ध 
में कार्रवाई करेगा हो सकता है कि सिद्धाग्त का उल्लेख कर दिया जाए | हो सकता 
है कि उस सिद्धास्त में जिसका अ्रगुपालत विवानमण्डल द्वारा राश्षि निर्धारित करते समय 


() (970) 3 एस्० स्ली० भार० 530. 
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किया जाए ग्रजित सम्पत्ति के मूल्य के बराबर संद।य के मुकावसे में सामाजिक स्याय 
विषयक विचारों को श््यान में रका गया हो। सामाजिक न्याय विषयक विचारों सें 
सुसंगठ निदेशक तश्व, विशिष्टत: ग्रनुच्छेद 39 (ख्ल॒) प्रौर (ग), भी हैं । इन तिद्धास्तों 
का उदय स्राप्तान् कह्पाझा को बढ़ाना तथा जनता के नुझुल्लान को रोकना हैं। संविधान 
(चतुर्थ संशोधन) प्रधिनियम द्वारा प्वाप्तता का प्रशत प्रनु्लेद 3(2) से प्रपवजित कर 
दिया गया है । यह नहीं कहा जा सकता है कि विधानमण्डल के लिए यह प्रावश्यक है कि 
वहू राशि के निर्धारण के प्रसंग हें पर्याप्तता की माए करने के लिए किसी पानक का उपबन्ध 
करे । राशि की पर्याप्हता बोर उत्त रीति के धाधार पर, जिसके धमुसार राशि का पंदाव 
सकद रूप में या ग्रस्यधा किया जाता है, संविधान किसो विधि के स्यायिक पुतबरिल्ोकन 
को इजाजत नहीं देता है । 

महास्रोंलिसिटर मे यह कहा है कि यदि "'प्रतिकर' शब्द मे, जिस्त रूप में कि वह 
अ्नुस्छेद 3] (2) के उंज्नोधन के पहले था, तकदी में उतवा हो मूल्य परभिग्रेत होता है तो 
छत का कैख्ीकरण बंसा-कानतैंछ! बना रहेगा भोर धनुच्छेद 39, 4, 42, 43, 45, 
46 भ्रौर 47 में जिस साम्राजिक, ग्राथिक तथा राजनैतिक ग्थाय की बात कही गई है, 
वहू विफल हो जाएगी । निदेशक तश्वों का प्रमुपातन एक धर्य में साफ्लि के प्रशिकार 
मात्र से कहीं प्रधिक पूसभृत है। निदेशक सत्यों को जब तक प्रमावी छप में कार्यारिदतत 
महीं किया जाता है तब तक सामाजिक व्यपस्था का सुधार ग्रासानी से नहीं हो प़कता 
है । नई सामाजिक व्यवस्था का उदय प्राज को सम्यता के लिए चुनौती है। यदि 


उम्मीसीं झता*दो के पूर्बाद्वं तथा बीसवों क्षत।उ्दी के उत्तराड़ध में राष्ट्रों ने स्बतस्त्रता तथा 


प्रभुश्व की प्ांग की थी तो इस क्षतत/स्‍्दी के मध्य ते पूर्व इस सुसंगठित तथा शुनियोजित 
सोसाइटी में स्यग्तिगत गरिमा, व्यक्तिगत स्यात-त्रूय भौर व्यक्तिगत हैसियत की मांग इस 
ज्ताब्दी के मध्य से क्षितिक़ पर विराजमान है। इस प्रृष्ठभूमि में पच्चीसबां संशोधत 
विधि को केवल एक हो वात में हंरक्षरा प्रदान करता है ब्योर वह यह है कि स्वासी को 
संदेश राशि की माप पश्रव इस श्र में तहीं होती है कि वह मूल्य में प्रजित सम्पत्ति के 
सपतुल्य है या नहीं। राश्षि के परिषाा के विधय में स्थापिक पुनद्लोकत तहीं हो सकता 
है । जब से चतुर्थ संशोधन हुग्रा है तब से प्रतिकर की पर्याप्त संविधार द्वारा प्रपवजित 
कर दी गई है | इसका कारए यह है कि संविधान ने स्पष्ट शब्दों में पह घोषित कर 
विधा है कि पर्याप्तता वाद-योगश (अस्टिसिऐवल) नहीं है। इसलिए किस्लो विषय को, 
जो स्पष्ट रूप से बजित है, यह प्रभिनिर्धारित करके कि वह विवक्षा द्वारा किश्ती प्रस्य 
उपबन्ध में ग्रन्तविष्ट है ग्रौर इसलिए उम्की परीक्षा की जा सकही है, प्रप्रश्यक्ष कप से 
वाद-वोग्य नहीं ववाया जा सकता है । 

प्रतिकर के साथ ध्रसंगत सिद्धान्त जिस प्रकार संविधान के पर्वीसकें संज्ञोष्त के 


पहले अ्रविधिप्रान्य थे, उस्ती प्रकार यह कहा गया कि यदि ऐसे धिद्धान्त धपनाएं जाते हैं 
जो विधिक संकल्पना था ऐसो संकल्पना के रूप में, जिसकी कोई कसौडी हो, राह्षि की 


संकल्पमा के साथ भ्रसंगत हैं को वह बिघि भविधिमान्य होगो, क्योंकि बहू राशि विद्युद 
झप से राज्य की इच्छा तथा विवेक पर निर्मर होगी । भ्रत: यह कहा गया कि जब राशि को 
दिधि निर्धारित करती है तो उसे डाहिए कि वे टिद्धान्ल बतः बे जिनके पनुस्तार वह राशि 


न 


कर 
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निकालो गईं है या फ़िर न्यायालय उने सिद्धान्तों की जांच कर सकेगी जिनके ग्राधार 
पर बह राक्षि मियत की गई है| पिटीद्नर के अनुसःर इसके भ्रतिकुल कोई दृष्टिकोण 
अपलाते का अर्थ यह होगा कि ब्रनुष्छेद 3(2) -के प्रघीत राज्य को ऐसे सिद्धान्त 
डब्लिखित करने का ग्राधिकार होगा जो -मनमाने हो सकते हैं या ऐसी राशि उस्लिखित 
करने का प्राधिकार होगा जो मनमानी हो सकती है । 


यह भी कहा जाता है कि भनुच्छेद 3() में विदिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा ह्यापित 
शिक्षा संस्था की सम्पत्ति के अ्रनिवार्य ग्रजेन के लिए उपबन्ध करने वालों विधि ब्र्थात्‌ 
परच्चीसवें संगोचन के वाद दाले अनुच्छेद 3(2) के परन्तुक के करस्वरूप राज्य को यह 
सुनिश्चित करना था कि जो रकम तियत या मिर्धारित की जाए वह उक्त ख्ड के प्रघीन 
अ्त्थाभूत भ्रधिकार को निर्वन्धित या निराकृत न करे । यह राशि उतती राशि से अ्रधिक 
होनी चाहिए जो इतनी पर्याप्त हो कि उससे उस अधिकार का सार तष्ट न होने पाए। 
किम्तु पच्चीसदे संशोधन के पदक्षात्‌ झनुस्छेद 37(2) के ग्रघीन, जिस मामले - मैं 
यह प्रस्तुक लागू सहो, कहां के लिए यह कहा गया कि हो सकता है कि मूल अधिकासोें 
का तस्व विकृत या नष्ट हो जाएगा । 

पच्चीसदें संझोबन के पइचात्‌, ब्रनुच्छेद 3(2) में “राशि” शब्द को उसके 
सम्पूर्ण प्रसंग में पढ़ा जाना है। किसी भी विधि पर किसी मी स्यायालय में इस प्रावर 
पर प्रापत्ति नहीं की जाएगी कि इस श्रकार तियत या निर्धारित राज्ि श्््याव्त है या 
बहु सम्पू्शों राक्षि था उसका कोई भाग मकद दिया गया है ! अनुच्छेद 3 (2) में नकद 
संदाय के साथ-साथ “राज्षि” झब्द का श्रयोग यह दताता है कि बात धनराशि (सम श्रॉफ 
अती) की, की जा रहो है ! रकम राक्षि है जिससे घन का कोई भी परिमाणश था रक्रम 
अमिप्रेत है, श्रववा दूसरे छदों में, राशि से चनराद्धि असिप्नेत है । 

वच्चीसदें संशोचन के पहले वाले तक बाद के अनुषश्छेद 3(2) से प्रकढ होता 
है कि विधानमध्डल के सामने दो रास्ते हैं। या तो बहू राहि के निर्धारण के सिद्धान्त 
डल्लिखित करे या संशोधन के पहले वाला “अतिकर” वा राक्नि नियत करे । राशि या 
अतिकर निर्धारित करते समय, विधानमण्डल से यह अ्रपेक्षित नहीं है कि वह विधि में उन 
सिद्धान्तों का वर्णन करे जिनके प्राघार पर असंशोधित खण्ड में प्रतिकर नियत किया 
शया हो या संशोधित खच्ड में राक्षि नियठ की गई हो | 

अनुच्छेद !9() (थ) यह उपबन्ध करता है कि सब तागरिकों को सम्पत्ति के 
छारण, मर्जन भ्रववा व्ययन के श्रध्रिकार होंगे जब कि भ्रनुच्छेद 3) (2) उस विधि के 
सम्भन्ध में है जिसके अनुसार सम्पत्ति भ्रजित की ज्ञाती है। सम्पत्ति प्रजित करने वाली 
ऐसी बिछि, भजित सम्पत्ति के धारण या ब्ययन का ब्रधिकार प्रत्यक्ष रूप से समाप्त करती 
है । पगुच्छेद 37(2) को झात्मनि्नर बत/ने के लिए, श्रनुष्छेद 3(2) में से 
पनुस्छेद 9(।)(च) को भ्रपवजित कर दिया गया है । सम्पत्ति के धारा का प्रशिकार 
तथा. सम्पत्ति को अ्रजित करते का राज्य का अधिकार, दोलों का श्रस्तित्व एक साथ 
सम्भव नहों है । यही कारण है कि अनुच्छेद 3(2) को भनुच्छेद 3[क, 3[ख 
और 3]ग के साथ पढ़ा जाना है, क्योंकि ये सभी अनुच्छेद "सम्पत्ति के प्रधिकार” 
जीषंक के प्रधीन हैं । ः 
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एफ० एस० राणा बनाम गुजरात राज्य (।) में इस न्यायालय ते यह गअमिनिर्धारित 
किया है कि भूमि प्र्जन भ्रवित्रियम में स्थायिककल्प प्रक्रिया के अधिकार या वैसगिक 
न्याय की अ्रपेक्षाओं का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि उसकी घ।रा 5क के सम्बस्ध में यह 
अभिनिर्धारित किया गया है कि वह प्रश्नासनिक है । इस स्थायालय ने यह भी 
अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे प्रथिग्रहणा भ्रधिनियध द्वारा, जो प्रधिग्रहण का आदेश दिए 
जाने के पहले प्रभ्यावेदद का भ्रधिकार न देता हो, ग्रमु्छेद 9()(घ) का बत्रिक्रण 
नहीं होका है । [देखिए -- एस० एम० सग्दी नाम परिचमो बंगाल राज्य(2)] । 

परच्चीसयें संशोधन का दूसरा भाग, जितकों पिटीशवर ने चुनौती दो है, 
प्रमुच्चेद 3 !ग है। श्री प्रालक्षीदाला के कपनानुसार प्रनुच्छेद 3:य संविधान के विभिन्‍न 
सारभूत तस्‍्वों को सष्ट करता है, जिसके कारण इस प्रकार हैं-पहुला यह कि जिस 
आंमसों में पूल प्रविकारों का संशोधन किया गद। है ग्रोर जो विधिकां परुवौसवें स॑श्नोघन 
के पहले घुन्य हो गई होतीं, उस्हें विचिमस्थ ह। से पारित होते दिया पया है तथा जिन 
भामलों में पूल प्रधिकार अ्रप्तंशोधित हैं. क्रिस्तु मूल झ्रधिकारों का प्रतिलंदन करने के 
कारण ओ विधियां वूश्य हैं वे इस विधिक कल्पना (लोगल फिक्झत) द्वारा कि उनके बारे 
में यह नहीं सपा जाएगा कि वे शूस्थ है, बिचिम्रान्य कर दो गई हैं, इस दोनों प्रकार के 
मामलों में भेद है। पहले घ।मले में बि[धि वशस्तव में साविक्षानिक है जब कि डूसरे मामले 
में विधि वास्तव में प्रसांविधानिक है, किस्तु उसके बारे में विधिक कह्वना द्वारा यह समझा 
जाता है कि वह घुस्थ तहीं है, जिसका परिणाम यह है कि जो विधिय्ां संविधान को 
प्रतिक्रमण! करती हैं उतका विधिमान्थकरसा कर दिया गया है और संविधान का तिपेध 
होने दिया गया है । यदि प्रमुस्छेद 3।व विथियास्थ है तो संध्द्‌ को ह५ मात की इजाजत 
होगी # बह संविध/म में ऐसे संशोचन करे शिसते मे स्व विधियां विधिमान्य घोषित कर 
दी जाएं जिनको संस्द्‌ या राज्य विवानमडलों ने श्रतिषए विधायो क्षमता का प्रयोग 
करते हुए पारित किया हो या जो भांग 3 में सुरक्षित भ्राघारपूत गानवप्रविकारों प्रथवा 
प्रनुष्चेद 30। क्षरा प्रदत्त प्रत्तर्राज्यिक व्यापार स्वातसथय हो अ्रतित्रभश करती हां । 
अनुच्छेद 3? संसद्‌ या शक्‍ज्यों के विघानधण्डलों को संविध।न को अ्रवहैलता करने की 
प्रयवा संबिधान को सर्वोपरिता को विकृत या नष्ट करते की खुली छुद देता 
है। हृसत॒रा यह कि प्रनुच्छेद 3।ग मूल भ्रथिकारों को निदेशक तश्वों की तुलना में बौश 
स्थान देता है । मूल प्रधिकारों के भ्रवत्षित कर।ने का प्रधिकार प्रनुच्छेद 32 कै प्रधीन 
प्रत्याधृतत है । विदेशक तत्व ब्रनुच्छेद 37 के कारश प्रवर्तेनीय नहीं हैं। फिर भी यह कहा 
जाता है कि निदेशक तत्वों को प्रभावश्ील करते सपय मूल प्रधिकारों का निराकरण 
किया गपा है । तौसरा यह कि एक भी मूल अधिकार के संशोधन के लिए तो उपस्थित 
था मतदान करने वाले कमर से कम दो-तिहाई संश्दू-सदस्यों का बहुमत अपेक्षित है 
किन्तु भ्रनुच्छेद 3।7 के अधीन बधाई थाने वाली विधि, जो प्रेक मूल प्रष्िकारों पर 
अध्यारोही प्रभाव रखती हो था उनका हनन करतो हो, साधारण बहुमत द्वारा पारित की 
जा सकती है। चोधा यह कि अत्येक मूल झविश्वर संविधान का सारभुत तस्व है श्रौर 


(7) (५964) 5 एस० सी० ग्रार० 294, 
(४) (० प्राई० प्रार० 97॥ एस० स्री० 96]. 
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अनुच्छेद 3।ग उमरमें से ग्रमेक भूल प्रधिकारों को छीन लेने के लिए प्रभिग्रेत है। पांचवां 
“यह कि भ्यायासय को इस बात पर विचार करने क। भ्रधिकार नहीं है कि भ्रनुश्छेद 3॥ग 
के भ्रघीन बचाई जाने वाली विधि क्या ऐसी है जो सम्मद निदेशक तत्व को सम्भवतः 
पुनिश्चित कर सकती हो । छूठा यह कि कोई भी राज्य विधानमब्डल पूल प्रधिकारों 
को था संविधान के किसी झन्य भाग को संप्ोधित महीं कर सझता है किम्तु 
अनुच्छेद 3]ग राज्य विदानमब्डल को ऐसी विधियां बनाने के लिए, जिनके द्वारा बसतुतः 
मूल अधिकारों का तिरसन होता हो सशक्त करता है । संविधान को संशोधित करने की 
शवित राज्य विधानमण्डसों को प्रत्यायोजित कर दी गई है । 


अन्त में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 4, [9 ध्ोर 3] के भबीन, जिनके 
साबन्ध में कहा गया है कि ग्मुच्छेद 3]ग द्वारा उनकी भवहेलना करने का प्रयास किया 
गय्मा है, इल्पसंख्यकों के विनिदिष्ट ब्रविकारों को ग्रथ॑पूर्ण इनाने के लिए जिनकी य्ारण्टी 
अनुच्छेद 25 से प्रमुच्छेद 30 हरा दी गई है, भूत्त भ्राधकार आवक्यक हैं। भनुख्छेंद 3(2) 
का परम्तुक यह बताता है कि किसी भ्रत्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित किसी झिक्षा संख्या 
की सम्पत्ति के अ्जन के मामले में, नियत राध्षि ऐसी हो जो अ्रनुच्छेद 3! के श्रधीन 
प्रत्पसंख्यकों के ग्रश्चिकार को निर्धन्दित या निराकृत न करे। ग्रतः यह कहा जाता है कि 
विवक्षा यहू है कि यदि सम्पत्ति अ्ल्यसंख्यकों से भिन्‍त गन्‍्य उंयकितियों की दशा में भ्रणित 
की जासी है तो ऐसी राज्षि नियत की जा सकेगी जो किसी मूल अधिकार को तिरबस्धित 
या निराकृत करती हो | इसके प्रतिरिकत यह कहा गया है कि यदि कोई विधि प्रनुच्छेद 25 
से अनुच्छेद 30 के प्रधीन प्रल्पसंश्यकों के श्रधिकारों का श्रतिकमण करती है तो ऐसी विधि 
को विधि नहीं सभक्ता जाएगा ! श्रतः ऐसी विधि के धयोन सम्पत्ति के छीने जाने से 
अनुच्छेद '3](!) का अतिक्रपण होगा। किस्तु पच्वीसदां संज्ञोधन श्रज्िनियम, 
अनुरुछेड 3(ग द्वारा अनुच्छेद 3() को निराकृत करता है ग्रौर ऐसी विधि द्वारा जो 
अनुच्छेद 25 से अनुध्छेद 30 तक का श्रतिक्रमण करती हो अल्पसंक्यकों को प्राइवेट तौर 
पर या साबंजनिक खेराती धामिक न्‍्यासों के अंधैन घारित उसकी सम्पत्तियों से वंचित 
किया जा सकेगा.। 


ब्रनुष्छेद 3!7 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह केवल विधि को संरक्षण 
प्रदान करता है। इसलिए बनुच्छेद 3।(।) के श्रतिक्रमश का कोई प्रइन ही पैदा नहीं 
होता है। भनुरछेद 3॥ग में निदिष्द विधिया तो संप्तद्‌ हारा या राज्य विधानमष्डल 
द्वाद्य विधि को ग्रसिनियमित करने की विधायी प्रक्रिया के अनुसार ही बनाई गई होगी। 
संविधान में झनेक झमुच्छेद ऐसे हैं जिनमें “विधि” पद का अ्रयोग जिधि बनाने बाले 
प्राधिकारी के ब्संग में किया गया हैं। मे घवुच्छेद 47, ॥9(2) से (6), 2, 
22, 23(), 26, 3, 33, 34 तथा 35 हैं। ये भ्रनुच्छेद बताते हैं कि उनमें “विधि” 
पढ़ से ऐसी विधि प्रमिग्रेत है, जो विश्वानमण्ठल ने प्रपती मामूली विधामी प्रक्रिया के 
अनुसार बनाई हो। 'विधि” पद के भन्तगंत न तो भ्रध्यादेश्, पादेश, उपविधि, मियस, 
विनियम, अधिसूचता, विधि का बल रखते बाली रूढ़ि या प्रथा है श्चोर न अनुच्छेद 368 
में विहित प्रक्रिया के झनुसार किया गया संविधास का कोई संशोधन है। भतुक्छेद 3 में 
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/किधि” वद का प्रयोग व्यापक ग्र्थ में किया गया है। इसके लिए भ्रतुछेद 3(3) में 
एक परिभाषा दी गई है जिसके द्वारा उसवें बुछ प्रस्थ श्रव्॑ग सम्पिलित किए गए हैं। 
अनुच्छेद 3 (3) वाली परिभाषा, ग्रमिव्यक्त एप से भरनुष्छेद 3 तक ही सीमित है। 
अलुश्छेद 3॥ग में विधि के प्र वही (प्र्थात्‌ विधानमप्यस द्वार! पारित कामून) होने 
झाहिएं जिसमें कि उसक। प्रयोग सामास्य रूप से प्राय प्रमुोदों में किय्रा गया है। 


यह सच है कि ऐसी विधि के म।धसे में यह प्रावश्यक हो सकता है कि उसके ब्यौरे 
ग्रस्य प्रभिकर्ताओं (एजेसियों) द्वारा भरे जाएं, किन्तु प्रनुज्ेद 3।ग के भावश्यक तत्व ऐसे हैं 
जिसके लिए उपयर्ध प्रश्यक्ष रुप से उस प्रधिनियप्रिति द्वार ही किया जाना चाहिएं। 
अनुच्छेद 254 के सभ्यग्ध में एक प्रइत यह पैदा हुआ कि क्या प्रावश्यक वस्तु प्रधिनियम 
के झघीन बनाए गए चीनी नियंत्रण ग्रादेश, [955 के प्रम्नवस्वरूप तत्स्थानी उत्तर प्रदेश 
राज्य की विधि विरत्तित हो गई । इस गयायात्तय ने यह भभितिर्धारित किया कि निरसत की 
झवित संसद्‌ में निहित है भर इस सम्वन्ध में समुचित उपबस्ध का विनियमेत करके केवल 
संस्द्‌ ही उसका प्रयोग कर सकती है। संसद तिरसन को यह शक्ित किसी कार्यपालिक 
प्राधिकारी को प्र॒त्यायोजित नहीं कर सकती है। [देखिए--चोधरी शोका राक्रतो शोर 
कुछ प्रम्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और कुछ भ्रन्य (१) ] 

अनुच्छेद 37, भ्नुच्छेद 39(ज) घोर (ग) के साथ अभिन्न रूपसे गुथा हुआ है 
क्योंकि दोनों श्रजुच्छेदों का प्रयोजन तथा उनकी भाषा मुझ्य कप से एक-समात है। भूमि 
सम्बन्ची विधियों में सुधार के लिए, श्रनुच्छेद 39(ख्र) और (ग) के विदेशकू तरबों को 
कार्याम्वित करने के विवायी ब्रथल्त कुछ रा्यों में किए गए थे। प्रनुस्छेद 3क और 3]ख 
संविधान प्रथम संक्षोघत प्रविनियम, 95| द्वाय पुर:स्‍्थापित किए गए ये। प्रशुच्छेद 2!क 
कथा प्रनुच्छेद 3]ख्र बढ़ाने का मुझ्य कारणा उन उपयम्धों से सम्पूर्ण माग 3 के प्रबत 
को अ्रपव्जित करता था। भाग 4 में निदेशक तध्यों सधा भाव 3 में मूल प्रधिकारों के 
बोच का सही सम्बन्ध स्पष्ट हो गया। यह धतुभव किया गया कि यश्षपि ध्यवित्र की 
स्वतंत्रता प्त्यवान है फिर भी चाहिए यह कि निदेशक तस्वों को कार्याम्वित करने की 
राह में उनका प्रजर्तन, प्रलंध्य वाधा ने बन जाए। सज्जन हु बाले ऋमले (१) में यह 
कहा गया था कि “सोसाइटी के भ्रधिकार वर्बोवरि बढ। दिए गए हूँ प्रौर उन्हें व्यक्ति के 
अधिकारों से ऊंचा स्थाव दिया पया है” । बिहार भूमि सुधार(2) काले मामसे में यह 
कहा गया था कि “हमारे संविधान में एक छिरे से दूसरे सिरे तक एक नया ही हृष्टिकोश 
मिलेगा, जिम्ममें समुदाय के सामास्य हित को, व्यक्षितयों के हितों से ऊंचा रुपान प्रदान 
किया गया है” । 

प्रगुछद 3[ग में जिस विधि को कल्पमा को गई है सयुदाय के भोतिक साधनों के 
स्वामित्व तंचा निपंत्रण् पर उसके प्रवतंन के फलस्वक्ष्प उश्चका वितरण इस प्रकार हो 
कि सामूहिक हित्र का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। श्राषिक व्यवस्था कर संत्रालन इस 


(2) (956) एस० ब्लो० प्रार० 393. 
(१) (965) । एस७ सी प्रार० 933. 
(१) (932) एस० बी भ्रार० 889. 


जे 


। 
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श्रकार नहीं होता क्राहिए जिसके परिणामस्वरूप धत का केल्द्रीयकररण हो! उत्पादन के 
साषनों का उपयोग इस भ्रकार तहीं होता चाहिए जिससे सायान्य जन को नुकसान पहुंचे । 
मौतिक साधमों पर समुदाय ऊ स्वामित्व प्रोर तियस्व्ण, राष्ट्रीयकरण तथा घुनियोजित 
अर्थव्यवस्था ढ्वारा कराया जा सकता है । ग्राधिक व्यवस्था के संचालन से मूल उद्योगों के 
उत्पादों तथा झ्रावक्यक वस्तुओं की तैयारी, प्रदाय तथा वितरण पर नियन्ब& अझबिरोपित 
करता भ्रभिप्रेत है| ऐसी विधियां, सप्तम अनुसूची की सूची 3, प्रविष्टि स्॑ं० 42, 43, 
सूती |, प्रविष्टि सं० 52 से 54 के प्रन्दर तथा सूची 2, प्रविष्टि सं० 23, 24, 26 झोर 
27 के भ्रन्दर हो सकती हैं। 

अनुच्छेद 37 के इस उपबन्‍्धों पर कि जिस विधि में यह घोषणा हो कि वह ऐसी 
नीति को प्रभावी करने के लिए है उस्त विधि पर किसी न्यायात्रय में इस प्लाधार पर 
प्रापत्ति तहीं की जाएगी कि वह ऐसी नोति को प्रभावी नहों ररती है, पिशीक्षनर हारा 
आपत्ति, न्यायिक पुनविलोकन को ध्रप्वजित करने के लिए है ध्ौर इसलिए उठाई गई थी 
कि चे प्रबंध हैं । टूसरी बात जो अनुच्छेद 3।ग के बारे में कही गई कह यह थी कि यह 
अमुच्छेद र/ज्य विधानमण्डलों को, भारत की श्रश्नण्डता रष्ट करने वाली क्भिदकारी 
बिधियाँ बनाने के लिए समर्थ बनाता है। तीसरी आल यह थी कि थमुच्छेद 3]ग के 
सम्बस्थ में यह कहा गया कि यह ग्रनुच्छेर राज्य विधानपण्डल या संध्द्‌ को, उनकी प्पनो 
मामूली विघायी हैसियत में, संशोत्रन सम्बन्धी शबित प्रत्यायोजित करता है । 

अनुच्छेद 3भ में बठित घोषणा अनुच्छेद 39 (ख) था (ग) के खिड्धान्तों को 
सुनिश्चित करने वाली राज्य को नौति को प्रभावी करते के लिए है। किसी विधि में ऐसी 
घोषणा पर ग्रायत्ति इस ब्राधार पर नहीं की जाएगी कि वह घोषणा ऐसी नीति को 


* प्रभावी नहीं करती है। जिन विधियों को श्रनुख्छेद 37 के प्रधीन संरक्षण प्रदान क्रिया 


जाता है, थे ऐसी विधियां हैं जो प्रनुच्छेद 39(श्व) प्ोर (ग) के निदेशक तत्वों को 
सुनिद्चित करने के लिए बताई गई हों । उस विधि तथा ब्रनुच्छे३ 39(ख) घौर (ग) में 
उपब्टित उद्देश्यों के बीच सम्बस्ध का होना पश्रनुच्चेद 3!ग्र के लागू होने की 
पुरोभाव्य करत है! संध तथा राज्य को प्रोर से यह दलील नहीं दी गईं है कि 
यह प्रइन कि क्या ऐसा सम्बन्ध मौजूद है वादनयोग्य नहीं है । ऐसो घोष्शा पर, 
हस ग्राधार पर कि वह ऐसी नीति को प्रमादी नहीं करती है, न्यायालय यें, प्रापत्ति 
उठाए जाने से मुक्त करते का वास्तविक कारण विधायी नीति तथा बुढ़िमानी का प्रश्न, 
विधानमण्डल पर छोड़ देना है। कुछ लोगों का विचार हो सकता है कि वह विधान 
निदेशक तसथों को प्रभावी नहीं करता है । परत: अपनी नोति के प्ररूपण तथा विधान द्वारा 
उसे प्रभाबी करने के सम्बस्ध में विधानभण्ड्लों को जिम्मेदार बना दिया गया है । यह ऐसे 
उपायों का निर्धारण तथा उनके बारे प्रें प्रनुमाव है जिसकी घोषणा द्वारा विधायी 
पुन विलोकन से भ्रपवजित करते के चेष्टा की गई है। 


यह तथ करने के लिए कि कानून श्रनुच्छेद 3|ग के ग्रस्तगंत प्राता है या नहीं 
न्यायालय बिघान के स्वछप तथा उस्रक॑ विषय की परोक्षा यह देखने के लिए कर सकता 
है कि प्रनुच्छेद 39(ख्) भ्रोर (ग) में वखित थिद्धान्तों के साथ उस विधि का कोई सब्यन्ध 
है या नहीं । बदि वह प्रतीत हो कि उस दिघान तथा अनुच्छेद 39(ल्‍७) और (ग) में 
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बशित उद्देब्यों और घिद्धास्तों के बीच कोई सम्वस्ध नहीं है वो उस विधान को ऐसा 
संरक्षण प्राप्त नहों होगा । यदि तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना उचित 
हो तो स्वाथालय कानून के वास्तविक स्वरूप को निश्चित करने के लिए उप्की परीक्षा 
कर सकता है । 


अ्रनुच्छेद |4, 9 ग्रौर 3[ को भनुच्छेद 3|ग से अपवरजित करने का कारस 
कही है जो प्रनुच्छेद 3]क में था। महासॉलीपमिटर दे ठौक ही कहा है कि विभेद का 
भय तौन रक्षोपायों (सैफगार्ड) द्वारा दूर किया गया है । पहसा भौर सबसे बड़ा रशोपाय 
विधानम्रण्डल की सुमुद्धि तथा समुदाय की सहज वुद्धि है। दूसरा रक्षोफाय राष्ट्रपति 
को झनुमति है। ठीसरा रक्षोपाय यह है कि सघुचित मामलों में यह देखा जा 
सकता है क्रि विधि तथा कार्थाम्वित करिए आने वाले निदेशक तत्वों के ओच कोई 
सम्बन्ध है या नहीं । तागरिक श्वरित्र, विधातरण्डल की श्रकृति, प्रतिनिधियों में 
जनता के विश्वांस तथा राष्ट्र के श्रति प्रतिनिश्चियों की जिम्मेदारी की भावना से 
बढ़ कर कोई भी रक्षोपाय नहीं है । जनता के प्रठिनिधियों को गैर-किम्मेदार 
कभी नहीं कहा ला सकता है। अनुच्छेद !4 का धपवर्जन, निदेश्रू तत्वों झे प्राश में 
समता के बये सिद्धान्तों के विकास के लिए है ! ग्रनुच्छेद [9 के अपवर्जन का ग्राग्रार कह 
है कि जो विधियां निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए हैं वे व्यक्तित की स्वतंत्रता 
पर युवितियुक्त निबंग्धत सम्की जाएंगी। प्रनुष्छेद 3।(2) का प्रफ्वजंन, प्रजन के मामले 
में सामाजिक स्याय का हमावेश करने झे लिए किया गया है। निदेशक तत्व, भूमि 
सास्बस्थी प्रथत्रा कृषि सम्बन्धी सुधारों तक हो स्रौधित नहीं हैं। निदेशक तत्वों की 
श्रावश्यकता देश में उद्योग की उम्मति ठक्ा बिकास के लिए भी है। 


प्रमुच्छोंद 2। (4) तथा 3॥ (6) में कह कहा गया है कि कुछ विधि बर्गों के सम्बन्ध 
में इस श्रशघार पर कि वे प्रमुच्छेद 3/(2) का उल्लंषन करते हैं भ्रापति वहीं की 
जाएगी । अनुल्छेद 3।क उसी में बशित वर्ग को विधियों के सम्बन्ध में है जो इस 
प्राधार पर शूस्य तहीं समझी जानी हैं कि ने प्रनुच्छेद 4, 9 तथा 3 द्वारा प्रदत्त मूल 
अ्रधिकारों में से किसो के साथ धसंगत हैं 4। उन्हें छीन लेती हैं या उस्हें कम्त करती हैं। 
अनुच्छेद 5 (4) कहता है कि ब्रनुच्छेद ॥5 की या अनुच्छेद 29(2) की किसी बात 
से राज्य को सामाजिक ग्रौर शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्‍्हीं नागरिक वगों को 
उम्मति के लिए या गब्रनुसृचित जातियों भ्रोर अनुसूचित प्रादिष जातियों के लिए कोई 
विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी। प्रनुच्छेद 3](5)(ख)(४॥) कहता है कि 
अनुच्छेद 3(2) की किसी बाठ से ऐसी किती विधि के, उपयरधों पर, जो राज्य ने 
सार्वेजनिक स्व/स्थ्य की उन्वृत्ति के खिए वनाई हो, प्रभाव नहीं होग।। अनुच्छेद 33 
सावंजतिक व्यवस्या-भार वाले सशस्त्र बन्रों के सदस्यों के लिए अयोग होने बालो विधि 
का उल्लेख उनके कर्तव्यों का उचित पालन तद। उनमें अनुआसन बनाए रखना सुनिश्चित 
करने के लिए करता है श्रोर इस प्रयोजन के लिए भाग 3 के कुछ मूल पभ्रधिकारों का 
प्रवर्तन उपान्तरित किया गया है ॥ 


अहास्लॉलिसिटर ने यह ठोक ही कहा हे कि इसो प्रकार अनुच्छेद 3]ग ने 
विधायत के उद्देश्य से सम्बन्ध रखने यासा एक विधायी क्षेत्र का यूजन किया है। वह 


पर 
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भी बंसा ही है जैसा कि प्रनुश्छेद 5 (4), अनुच्छेद 3(5)(ख्र)(४) तथा अनुच्छेद 33 
में परिकहिपत विधियां हैं । इनमें से हर एक अनुच्छेद, मृल्न श्रधिकार प्रदात करने वाले 
किसो न किसी झनुच्छेद या अशुच्छेदों में से कुछ श्रभाव क्षेत्र प्रपधजित कर लेता है। 
विभिन्‍न प्रनुच्छेदों द्वारा श्रपवश्नित प्रभाव क्षेत्र कहों छोटे हें तो कहीं बड़े हँ। मूल 
अधिकार विषयक कुछ बनुच्छेढ़ों के प्रवतंत से कतिपय विधायी क्षेत्र के भ्रपवर्जन को 
सम्पूं प्रक्रिश के रूप में संविधान की पग्राज्ञा पेण्डेड) की हो पूर्ति को गईं है। 
यह कहना गलत है कि संविधान, संसद्‌ को प्रंववा राज्यों को, संदोधन विषयक दामिति 
पत्यायोजित कश्ता है । पख्थोसकें संशोधत के फलस्वरूए दतमान विधायो क्षेत्र को बांघने 
वाली ऐसी जंजीर से मुक्त क्रिया गया है जो हमारे संविश्वान के माग 3 के विधायों शवित 
जिबयक कुछ उपबस्घों के रूप में विद्यमान है। 


श्रनुच्छेद 3]ग़ का प्रवर्तन श्रौद्योगिक क्षेत्र में उसी रीति में होता है जैसे कि 
प्रनुच्छेद 3[क का प्रवतंत सूपि सम्बन्धी या कृषि सम्बस्पी क्षेत्र में होता है । समस्याएं एक 
ही श्रकार की हैं किन्तु उनको गुरुता (सैगनीट्यूड) झलग-प्रलग है। महासॉलिसिटर ने 
डीक ही कहा है कि संक्षेप में कहा जाए तो भगृच्छेद 34ग उच्चोग के क्षेत्र में वही सिदारत 
लागू करता है, जो झनुक्छेद 3। (4) तथा 3(6) तथा प्रनृज्छेद 3क में भ्रन्तनिहित है । 


संकिधाम में उपअन्व बता कर, किसी भी विकि वर्ग की पहचान निर्धारित की जा 
सकती है, विधायी क्षेत्र मूल प्रषिकारों के प्रवरतंत से प्रलस किया जा सकता है प्रथवा उन 
मूख प्रषिकारों में से कुछ को श्रपथर्थित किया जा सकता है । प्रमुच्छेद 3(4) तथा 
3(6) में विधियों की पहुचाम उत् प्रवधि के प्रति निर्वेश करते हुए नियत की गई हैं जिसमें 
वे बनाई गई हैं। प्रनुछेद 3] (4), संविधान के ग्रारम्भ पर, किश्नो राज्य के विधानमण्डल 
के सामने सम्बित ऐसे किसी विधेयक के सम्बन्ध में है जो विधानमण्डल द्वारा पारित होते 
कै बाद राष्ट्रपति की प्रनुमति पा चुकी हो भौर उसके सम्बन्ध में यह कहता है कि उ्त 
पर इस प्राधार ९२ आपत्ति नहीं को जाएगी कि वह थमुच्छेद 3) (2) का उल्लंघन करता 
है । प्रनुन्छेद 3) (6) राज्य की किसी ऐसी विधि के सम्बन्ध में है जो संविधान के प्रारम्भ 
से 8 महीने से श्रनधिक पहले म्रधिसियमिस हुई हो भौर राष्ट्रपति के प्रभाण के लिए 
उसके धामसे रखो जानी हो झौर राष्ट्रपति द्वारा ऐसा अमाझन कर दिए जाने पर उस 
पर इस झ्ाामार पर प्रापत्ति नहीं को आएगी कि वह भनुच्छेद 3(2) का उल्लंबन करता 
है। भनुच्छेद 3॥(2) ठवा अनुच्छेद 3क विध/यी क्षेत्र की पहचास विधि के विषय के 
प्रति निर्देश से करते हैं । श्रनुच्छेद 5 (4) तथा 33 हथा प्रनुष्छेद 3](5) (ख)(0) में 
विधियों की पहचान, विध।नमण्डल के उदंंदय के प्रति निर्देश से को गई हैं! संविधान के 
आग 3 के किसी न किसी भाग था किन्‍्हीं श्रनुच्छेदों में किए गए झपवाद संविध/न द्वारा 
किए गए हैं भोर जो विधि संविधात ह्ाश श्रवत्त ऐसी शक्ति के भनुसरण में बनाई गई है 
बह संबिधात के भाग 3 में इन श्रनु*्छेडों के श्रवर्तत या उनके लागू होने में संझ्ोधतर नहीं 
करती है। इस विषय का सार यह है कि मांग 3 में कुछ भ्रनुच्छेदों के ल/गू होने के बारे 
में जिस उपात्तरण या श्रपवाद का उपबन्ध है वह संविधान की आज्ञा स्वरूप 
किया ग्रया है, न कि उस विधि के अमुस्तार जो अ्रनुण्छेद 3।ग के प्रधीन संदद्‌ था राज्य 
द्वारा बनाई जानी हैं। इसलिए संज्ञोधठ विषयक ज्क्तियों का कोई संशोधत प्रत्यायोजन 
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नहीं किया गया हैं। ऐसी विधि से भो किसो सांदिधानिक उपबन्ध का संशोधन 
भी नहीं है । 


संविधान प्रथप्त संशोधन अ्रधिनिय्, 95] ने ग्रनुच्छेद 3!क तथा 3]छ तथा 
अनुसूची 9 प्रस्थापित किया फिम्हें एक साथ पढ़ा जाना है । अनुच्छेद 3क ने उस अनुच्छेद 
में वर्शित प्रकार की विधियों के लिए जो भपकर्जन किया वह सम्पूर्ण माग 3 के अधीन दी 
जाने बाली चुनौती का अपवर्जन हैं । अनुच्छेद 3]ख के अनुसूची 9 में बशित विधियों को 
आग 5 के प्थोत प्रौर ताथ ही इस आधार पर कि वे भारत झासन प्रविनियम, ]935 
(गवमेमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 935) की घारा 299 का अतिकरमता करती हैं, दी जाने 
वाली चुनौती के विरुद्ध उनका विविमास्यकरश भूललज्षो प्रभाव के साथ किया है। यहां 
यह बता दिया जाए कि जिस संसद ते संविवान ब्रव् हंज्ोघन प्रधिनियम, 95] कारित 
किया वह विधानमण्डल् के रूप में काम करने वस्सोी संविशान स्श्ा तब तक थी जब तक 
कि निर्वाचन नहीं हो गए और संविवान के भ्रदीन बधा उपयन्धित संसद बनाई नहीं जा 
सकी । संविधान के रचपितागों का बनुच्छेद 3(4) तथा *। [6) में बा दशित यह 
आशय कि भूमि सम्वस्धी विधात ब्यदा कृषि सम्दन्धो सुधार प्रकतित किया जाता है और 
अनुच्छेद 39 में बशित राज्य की नीति के निदेशक दत्वों हो कार्वान्वित करने की राह में 
मूल ब्रधिकारों को बाघा नहीं बनने दिया जाएपा, अनुच्छेद 3]% तथा 3।ख द्वारा पूरा 
किया गया है । घनुर्छेद 3[4) तथा 3(6) में निर्दिष्ट विधियों को संरक्षण अदान 
करने के लिए उस मूल प्रधिकार को, जो प्रनुब्छैद 3(2) के अबीन प्रदान किया गया 
था, प्रनुच्छेद 39 [स्र) घोर (ग) के ग्रधौन रखा गया है। जब मह उ्ह श्य विफल हो 
गया भौर वह विधि प्रनुच्छेद 4 के क्रधीत भ्रविधिमान्य घोषित कर दी गई, तो संसद ने 
भाग 3 के हर प्रनुच्छेद के अधीन दी जाने वालों चुतोती का प्रक्वर्जत करके, 
प्रनुष्छेद 38(4) दवा 3॥(6) में अन्दर्निहित नीति को प्रभावों किया। किहाए सूचि 
हुबार वाले मसले (7) में इस स्थापालय ने कहा कि विहार भ्रूण खुब(र अधिनियम के पीछे 
कार्यशील प्रयोजन यह था कि समुदाय के सताप्ताम्य फायदे के लिए, बिहार की भू-वित्रण 
अरणशाली में सुधार किया जाए श्रोर विधादमष्डल इस बावत सबसे अच्छा तिर्णय कर 
सकता था कि समुदाय की भलाई किस में है ओर इस न्यायालय के लिए यह कहता सम्भव 
नहीं है कि कानून में परिकल्पित घन के पीछे कोई मी लोक क्रयोशन नहीं या । 


वहिच्रिती बंगाल राज्य बनाम बैला बनजों(?) में इस भ्यायालय ने यह 
अभिनिर्धारित किया कि “प्रतिकर” दाब्द से ्रधिय्र॒हीत सम्पत्ति के लिए उचित समतुल्य 
या पूरो क्षतिषृतति ग्रभिप्रेत है । हारकादास ओोनिकास बनाम झोलापुर स्पिनिंग एस्ड विविग 
कस्पतो लिसिडेड() में झोजापुर मिल का प्रवस्थ अपने हृश्थ में लेते बाली विधि को 
इस श्राघार पर झ्विधिमान्य घोषित किया गया कि वह पज्जेन की कोटि में प्राठों है ग्रौर 
चूंकि उसमें किसो मी प्रतिकर का उपबन्ध नहीं रिया गया है इसलिए यह प्रमिनिर्धारित 


(2) (952) एश्० सी झार० 889. 
(2) (954) एस० स्ी० झार० 558. 
(5) (2954) एस सी० झआर० 674 
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किया गया कि वह विधि शुस्य है। ग्निवार्य कस्थाशकारी विधान (एल्सेशियल वैलफेयर 
लैजिस्सेसन) के प्रवर्तन में सुधारं करने के लिए संविधान चतुर्थ संझोघत भ्रविनियम, 
955 पारित क्रिया गया | दतु्ं प्शोधन पश्रधिनियम का एक उपबन्ध भ्रतिकर की 
पर्याष्तता को ग्रवादयोरय बनाने वाला परनुच्छेद 3। का संशोधम था तथा बूसरा 
प्रमुन्चेद 3|क को संशोधित करते के जिए बनाया गया था । जो सृत्र धनुच्छेद 3(2) 
का अतिक्रमएा प्रपवजित करने के शिए धनुर्छेद 3(4) तथा 3(6) में प्रयुवत किया 
गया था, बही प्रतिकर की पर्थाप्तता के सम्भत्ध में भ्रपनाया गया । अनुस्तेद 3|क के 
संशोधन के फतस्थरूप भय उस हरमुच्छेद पें शुछ प्रवर्ग बढ़ा दिए गए हैं तथा नवस घनुसूची 
में नए ब्रध्वितियम जोड़ दिए गए हैं। सकहुवें संक्ोधन भ्रधिनियम ने प्रनुच्छेद 3क() 
तथा परस्तुक में परिवतेन किए और प्रतुसूची 9 में गया प्रधिनियप् प्रस्तःस्थापित करके 
उम्ते संक्षोधित किया । 


संविधान के उत्तरोत्तर संशोधनों दारा, प्रतुच्छेद 3। खब्ड (4) शोर (6) में 
सभाविप्ट इस सिद्धास्त मात्र को कार्यास्वित किया गया कि सावंजनिक लाभ को सुनिश्चित 
करने के लिए, तथा ब्रनु*्छैद 39 (ख) भोर (ग) के श्रधीन निदेशक तस्‍वों को कार्यास्वित 
करने के लिए, बताए गए विद्यान को र्परवितंगत श्र्निक्वारों पर पूबिकता प्राप्त होती 
चाहिए धौर यह कि इसलिए मूल भ्रषिकारों को राज्य की नीति के तविदेशक तत्तों के 
प्रधीत समभा जामा है । 


प्रतुच्छेद 3।(2) में, जैसा कि वह श्रपते मुलख्प में पा, सम्पत्ति के प्रणव या 
प्रधिग्रहण के लिए प्रतिकर का उल्लेख किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रतिकर का मो 
श्र्थ लगाया गया वह पूर्ण बाजार मुल्य था । “प्रतिकर” क्रद को प्रभावी करते को कोई 
भी गुजाइस नहीं थी प्रमुक्छेद 3] (।) सामाजिक हित के बारे में प्रतुच्छेद 3॥(2) में 
किसी शमतीयता को स्थान नहीं दिया गया था। प्रनुक्छेद 3(2) का क्षेत्र इतना 
डिस्तृत था कि सामाजिक हित की कोई संकल्पमा उसके प्रभुस।र प्रसंगत हो जाती थो । 
यही रिष्टि है जिसका उपाय पत्बीसर्वें संशोधन में किया गया था । यदि भाग 3 
के साध-साथ निदेशक तत्वों को कार्य रूप दिया जाना है तो विधानमप्डल को 
ऐसी विधियां बनाती ही होंगी! संविधान के भाग 3 झौर 4 परस्पर सम्बंध हैं. तथा 
एक-दूसरे को उपास्तरित करते हैं। वे एकन्दूसरे के प्रमावान्तर रहीं हैं। विभिर 
विधानों के रूप में विभिन्‍न सामाजिक सिद्धाश्शों को प्रस्तुत किया जाएगा। यह 
तब तक श्रनुज्ञय नहीं होगा जब तक कि सामाजिक तस्‍व का प्रवर्तन लचीले ढंग से करने 
की इजाजत नहीं दी जाएगी। यही कार है कि परवीसवें संशोधन में भ्रनुच्चेद 3 (2) 
का संशोधन श्रणित या प्रणिंगृहीत की जाने वालो सम्पत्ति के बाजार पूल्य की संकल्पना 
को अहिष्कृत करते के लिए किया गया है। 


गदि प्रतिकर से सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के भ्रतुतार निर्भारित राशि 
अ्रभिप्रेत है तो भांग 3 श्रोर 4 के बीच सामान्य तारताथ (हारमती) बना रहेगा ! दूसरी 
बात ग्रह है कि यदि प्रश्चिकर से वाभार मूल्य भ्रमिप्रेत है तो भाप 3 में उह्लिसित 
सम्पत्ति-्प्रधिकार की संकस्पता सम्पत्ति को भ्रपमे स्वामित्व तथा कब्जे में रखने का 
अ्रयवा पूरी कीमत प्राप्त करने का प्रात्यन्तिक प्रधिकार भ्रभिप्रेत है, जद कि भाग 4 में 
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सम्पत्ति-प्रधिकार की संकल्पता सामाजिक हित तंथा सामाजिक म्याय के परिवेश में की 
गई है । भाग 3 में दी गई पारण्टी को कायम रखते हुए, भाव 4 के तिदेशक तत्वों को 
प्रभावी करने में एक प्रकार का भ्रन्तभिह्वित संघर्ष बराबर चलता रहेगा। यही कारणा है 
कि अनुच्छेद 3] के खण्ड (4) झौर (6) इस महर्वपूर्ण सिद्धास्त का दृष्टास्त प्रस्तुत 
करते हैं कि तिदेशाक तत्वों के प्रदुशार परिकतंन करते के लिए विशिष्टतः उत 
परिवर्तनों को, जो अनुच्छेद 39 (स्व) भौर (ग) में दिए गए हैं, करने वाले किसी विधाबी 
प्रयास को छफुल बनाने कै लिए धनुच्छेद 2 (2) में कमी करनी पड़ सकती है। सामाजिक 
हित तथा न्याय समय-सफय पर तथा क्षेत्र के प्रमुसार बदल सकता है प्ोर हो सकल है 
कि व्यक्तिगत भधिकारों को सीमित करना पढ़े । 


जिस प्रकार राशि सामानिक स्याय शिद्धास्तों के ग्रनुसार विवत की जा सकती है, 
उसी प्रकार सामाणिक भ्याय के उन्हीं विचारों को ध्यात में रखते हुए उस राशि को तियत 
करते वाले सिद्धान्त भी उठ्िशिखित किप्‌ जा सकते हैं। निदेशक तरवों के ग्रनुसार सामाजिक 
स्थाय का को भी स्तर हो उसको ध्यान में रखते हुए राध्षि वियत की जाती है श्रथवा 
सिद्धांत उश्तिखित किए जाते हैं 


“प्रतिकर” के स्थात पर "राधि” हासद प्रतिस्थापित करके, परपरीसवें संशोधन 
के प्रधीन, प्रनुच्छेद 2(2) को संशोधित करके नियत राशि को प्रवादन्योथ 
(ताम-जस्टिसिएमल) बना दिया गया है तथा ग्यायालय की प्रधिक।रिता प्रपवर्शित कर 
दी गई है, बरयोंकि ऐसी राफ्ति तियत करते के कारणों को विधान में स्थान देगा प्रशवश्यक 
नहीं होगा ॥ यदि नियत राशि से परिवेदित कोई व्यतित्त चुनौती देता है, तो न्यायालय 
जे तो पर्याष्ता कै प्रश्न पर विचार कर सकता है भोर न इस आंत पर कि वह राधि कंसे 
निय्रत कौ गई है । यदि पर्याप्तता पर प्राप्ति नहीं की जा सकती है तो यह माशुभ करने 
का कोई भी भ्रवत्व कि कोई राशि विशेष वैसे नियत की गई है या विधि के प्रघीन बहु 
राशि पैसे नियत की गई हैं, पर्याप्तता की जांच करना होगा, जो साविधाशिक प्रादेश 
के रुप में प्रतिषिद्ध है । यदि कोई कहता है कि बह राध्ि प्रवास्तविक है तो उसे 
इस प्रलंध्य सांविधातिक प्रतियेत्र का सामवा करना होगा कि नियत राशि की 
वर्याप्तवा या उसका तशशकथित मनपातावस श्यायातयों में भ्रापतति के क्षेत्र के प्रस्दर 


महीं प्राता है । 
नियत शक्ति बाद-योग्य नहीं है। पर्याप्तता पर प्रापत्ति नहीं की जा सकती । 
रावि के भ्रीचित्य को चुनौती नहीं डी ज| सकती। डइल्लिखित सिद्धास्स बाद-योग्य नहीं है । 


दूसरी झोर यदि दिधानमण्डल राष्षि को नियत नहीं करता है बल्कि राधि के 
जिर्धारहा के सिद्धास्तों का उल्लेख करता है तो यह दलील कोई ग्रथ॑ नहीं रखती है कि 
शशि को निर्वारित करने के सिद्धाग्त पस्ृंगत त हों क्योंकि उस परिणाप्त को, जो 
डह्लिखित सिद्धार्तों को लाभू करने पर तिर्धारित राज्ि के रूप में प्रकट होगा, श्रपर्याप्वता 
के झाबार पर चुनौती नहीं दी जा सकती । यदि राशि के निर्वारित करने के लिए सिद्धान्त 
उसहिलखित किए जाते हैं प्रोर उन सिद्धास्तों को लागू करते के फलस्वह्प प्राप्त होने 


च्भ्े 


0४७ किट 


न्जीः 
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बाला परिणाम काजार मुल्य से कम है तो मो दर्याप्तता को चुनोतो देने का दही अइन 
फ़िर पैदा हो जाएगा । 


सिद्धान्तों की सुसंगतलि पर प्राक्षेप नहीं क्रिया जा सकता और ने यह श्राक्षेत्र किया 
जा सकता है कि सिद्धान्त युवितयुक्त नहीं हैं । 


भनुल्चेद 4 में वर्गोकरण की नमनीयता है । धनुच्छेद 9 में बुक्तियुक्त निर्वस्धनों 
की नमनीणता है। व्यक्तिगत अधिकार की प्रकृति तथा ऐसे श्रधिकार पर तिबेन्धन, 
सामाजिक स्याय के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे ॥ सामाजिक न्याय के धनुलार भाग 3 
क श्रघीन प्रधिकारों में उपान्तरश करने य। उन पर निर्दश्घन लणाने की भ्रपेक्षा होगी । 
संविधान को स्क्रौम सामान्‍य रूप से यह बताती है कि साध्ाजिक व्याय के सिद्धान्तों को 
व्यक्तिगत भधिकारों से ऊंचा स्थान दिया गया है श्रोर जब कभी प्रौर जहाँ कहीं इस बात 
की प्ावश्यकता प्रनुमव हुई सामाजिक श्याप के सिद्धाम्वों को श्रआावी बनाने के लिए 
उ्यवितिगत प्रश्चिकोरों को गौरा स्थान दिया गया है था उन्हें कम कर दिया गया है । 
सामाजिक स्याय से ऐसी विभिस्त संकल्पनाएं प्रसिग्रेत हैं जिनका पमावेश राज्य की 
नीति के निदेशक ठत्वों में पाया जाता है। 


५चबीसर्वे संशोधत ने दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ध्रनुष्छैद 3॥(2) को 
संशोधित किया है तथा अनुच्छेद 3](2छ) का पुर:स्थापन मी रिया है । पहला डुहूँ शव 
सापत्ति के प्रज॑न या प्रधिग्रहण के लिए तियत की जाने वाली राशि मे बाजार मूल्य को 
संकरपना को हिष्कृत करता है । दूसरा उ्देक्ष्य भ्रनुच्छेद 2। के खण्ड (2ख) में से 
अनुष्सेद !9(। )(थ) के लागू होने का धपवर्जन करना है । घनुल्छुव 3॥क ध्रोर 3|छ 
हा्त्ति के प्र्जनः भौर भ्धिग्रहणा को लागू हैं। प्रनुच्छेद 3]ग का प्रयोजन निदेशक तत्वों 
को प्रभावी करने वाली विधियों को शनाने के लिए, सांविधानिर आदेश द्वारा संसद तथा 
राज्य को शक्ति प्रदान करना है । भदुच्येद 3]% प्रौर 3!ख से स्पू्"ों भाग 3 के 
प्रपव्जस का सहत्व यह है कि इस प्रकार संविवाद के भा 4 प्ोर भाग 3 के उपबस्धों 
के बीच का यास्तंदिक सम्बन्ध निस्संदेह रूप में प्रकट हो जाएगा । 


..._ जहाँ तक भूमि सम्बस्धी विधान का सम्बन्ध है भरनुभ्छेद 3) के क्षणड (4) ओऔर(6) 
में व्यक्तियों के मूंस प्रधिकारों को सामास्य हित के तीचे स्थान दिया जाता स्पष्ट 
है । संविधात प्रषम संझोधत धथि6नियम द्वारा, जिसने श्रनुच्छेद 3क, 3(छ्ष तपा 
प्रनुमूच्ती 9 बाय समावेक्ष किया, यह वात भ्रोर भी स्पष्ट कर दी गई है। भनुष्छेद 2(क, 
3।छ, प्रमुभूषी 9 तथा अनुच्छेद 3।ग में कैवल उन निर्वस्धनों को हटा दिया जो संविधान 
के माव 3 हारा विधायो क्षक्ति पर प्रधिरोपित ये । चतुथे संशोधन के पश्चात, 
अलुच्छेद 3क से परनुच्छेद 4, ॥9 भ्रौर 3। द्वारा विधरायी शक्षित पर ग्रधिरोपित 
निर्बन्धनों को हटा दिया है। प्रनुच्छेद 3 |क में खण्ड (ख), (गं) पभोर (घ) का प्रधितियमन 


करके संखद्‌ ऐसे सामाजिक वियस्त्रस्म को प्रमावी कर रही श्री, जो यद्यपि भरूमि सुधारों 


से कम श्रजेण्ट था, किर भी बीरे-ब्रीरे बहुत धहत्कपूर्ण बते गया। पनुच्छेद 3ख ने, 
पहले संशोधन से, अनुसूची 9 में उल्सिखित विधियों को सूतलक्षी प्रभाव के साथ 
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विधिपान्य कर दिपा भौर ऐसा करने के लिए उन विधियों में वह सब बविधिसान्थता 
भूठसक्षी त्रभाव के साथ दूर कर दी जो माग 3 के श्रषिकारों का प्रतिक्ररण करने के 
कारश थी । इसके ध्तिरिक्‍त अुर्थ संशोचन श्रधितियम द्वारा नवप्त अनुयूची में बढ़ाएं 
गए स्व नए ग्रशिनिय्मों का भूमि सम्बन्धी या कृषि सम्बन्धी सुधार के साथ कोई सम्भस्ध 
नहीं था शहिकि उनका सम्बन्ध महान राष्ट्रीय महत्व के जन्‍्य विषयों के साथ या । 
संविधान जतु संजोदन प्रधिनियम का ग्राशय लोंक हित के लिए प्रावश्यक्ष समझे जाने 
वाले भूमि सम्बन्धी विघात के बारे में, अवुच्छेद [4, 9 धौर 3(2) की रुकावटों को 
दूर करना था । 


राज्य विधानमण्डल इस बाधा को दूर नहीं कर सकते हैं । उन्हें संविधान में 
संशोधन करने की कोई अकित नहीं है। संसद्‌ मौ इन बालाम्रों को सामाम्य विधि द्वारा 
नहीं हटा सकती है | संविधान का संशोषत करके सघंसद्‌ ही एक या प्रविक मूल प्रधिकांर 
पा श्रथिकारों को वहिष्कृत करके या कुछ विधियों या विधि-वर्गों का श्रपवर्जन करके हत 
वाघाओ्रों को दूर कर सकती है। 


अनुच्देद 3]क, 3[स्र, नम प्रमुतुच्ी धोर ध्रनुच्छेर 3|ग का सबसे श्रच्छा ज्ञान 
दांकरी प्रसाद वाले म।मले(!) में मुक्य न्याधिपति प्रातठ्जसि शास्त्री तथा गोलक ताथ वाले 
मापलले(?) में स्थायाधिवत्ति वांचू के प्रधिकषतों को देखने से होता है । शंकरो प्रसाद बालें 
मसामले(!) में मुख्य स्याथाषिपति पातझ्जलि शास्त्री ने कहा है 'ब्नुच्छैद 3)क और 3]श्व 
बास्तव में यह चाहते हैं कि छुछ विधि वर्गों या कुछ विनिदिध्ट विधियों को जो पहले ही पारित 
की जा चुकी हैं भाग 3 के भ्रन्य सुधंगत प्रनुच्छेदों के साथ पढित प्रमुष्छेर ।3 के संयुक्त 
प्रकर्तन से संरक्षण प्रदान करें | मए प्रनुच्छेद चूंकि मूल रूप से संविधान के संशोधन है, 
इसलिए उनमें विधियां प्रधिनियमित करने की शक्ति है। कहा यह गया था कि संसद उस 
विधि का विधिमान्यकरण नहीं कर सकती है जिसके प्रधिनियमित करने की शक्ति उसको 
प्राप्ठ नहीं है। प्राक्षेपित उपब्न्थ की विधिमास्दता चाहे इस बात पर तिर्मर हो या न हो 
कि वह विषय उस विधलनमण्डल की प्रश्चिकासिता के प्रन्दर है या नहीं, जिसने उस्ले पारित 
किया है, फिर भी यह प्रस्थापना अपने स्थान पर ब्काट्य है। किस्तु ऐसी विधि को, जो 
संबिधान का भ्रतिलंघन करती है सांबिंधातिक रूप से विधिमास्य बनाना, संविधास के 
संशोधन करने की बात हें ग्रौर इस प्रकार यह संसद्‌ की प्रतस्य क्वित के धन्दर है” 
अनुच्छेद 3]ख के बारे में स्पायाथिपति बांघूं ने कहा बह #ठस विविपों को राज्य 
विधातमण्डल पारित कर चुका या प्रौर यदि उनमें कोई सांबिब[निक निबंलता थी तो बह 
तदम भ्रनुसूची के साथ पढ़ित श्रनुच्छेद 3[श में प्रपनाई गई युक्त द्वारा दूर की जा रही 
थी. इस काम को संसद्‌ ग्रमुश्छेद 368 के प्रधीन बश्रकेले ही दहीं कर सकती 
थी ओर चूंकि भाग 3 का संक्षोघत, परन्‍्तुक में उल्लिक्षित तहीं है इसलिए उस परनतुक 
कै श्रधीन किसी झमुसपर्थव की श्रावव्यकता दी वहीं थी ।/ 


(0) (952) एस० सी० श्रार० 89. 
(१) (967) 2 एसन० सी० प्रार० 762. 
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श्रनुच्छेद 3प के भ्रधीन किसी किथि में पुकोसदें संशोधन हारा पुरःस्थापित 
प्ोषशा की निदवायकता (कम्क्लूधिवनेस) को भ्रतुच्छेद 3।ग के सम्पूर्ण प्रसंग में ग्रहण 
किया जाना है । अनुच्छेद 3॥ग के अधीन किसी विधि सम्बन्धों भाण 3 के निर्वन्शनों को 
हटाने में किसी भी विधानमण्डल को शक्ति का कोई प्रस्यायोजन नहीं किया जाता है.। 
अनुच्छेद 4, ॥9 तथा 3। द्वारा बिचायो झक्ति पर अ्रधिरोषित तिर्वेस्‍्वतों को केबल हटा 
दिया गया है । श्रनुच्छेद 3।ग संविधान को संशोधित करने की कोई भी शकित प्रदान नहों 
करता है। भनुच्छेद 3। का प्रपवर्जन:धालेषित विधि को अनुच्छेद 74, ॥9 श्र 3॥ के 
भ्रघीन दी जाने वाली चुंतोती से संरक्षण प्रदान करने का भ्तिवाय परिशाघर है क्योंकि 
यदि उसका प्रपवर्जन अनुच्छेद 34ग में न किथा गया होता तो श्रनुच्छेद [3 (2) ऐसी 
विधियों को शूत्य कर देता । घोषणा वाले जण्ड की तुलना भूमि अजेन प्रधितियम, [894 
की घारा 6(3) के साथ को जा सकती है। उसवें भी इस प्लाशय का एक निश्धायक्र 
साक्ष्य खण्ड (क्ललूसिव एविडेस्स क्लाज़) है कि बह घोषणा इस बात का निश्चायक 
साक्ष्य होगी कि भ्रमुक भूमि यया ल्किति लो# प्रयोजत के लिए तथा किसी कम्पनी के लिए 
क्रायहयक है । निशचायक घोषरण का क्ष्योग किसी घूल प्रविकार को सम्ताप्त करने के 
लिए नहीं किया जा सकेया। प्रनुच्तेद 3[(5) में यह उपबन्धित है कि खभ्ड (2) की 
किसी बात से, ऐसी किसी विधि को छोड़ %र जिस पर कि श्वण्ड (6) के उपबन्ध , लागू 
इसे हों, किसी भ्रन्य वतमान विधि के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं होगा भोर चूंकि भूमि 
प्र्जन ग्रधितियम, (894 यत॑मोन विधि है इसलिए निदचायक घोषणा लण्ड प्रमिभावी 
द्वोगा भोर वह वाव-योग्य तहीं है। देलिए--बश्य्ु बरकषा ठाकुर वगास मुस्बई राज्य भौर 
कुछ प्रभ्य()) | श्रोमतो सोसबन्ती और कुछ, क्रम्य बनाम पंजाब राज्य श्रोर कृछ 
्रस्य(१) थें भी यहो बात इस न्याग्ालप ने दोहराई थी श्ौर यह कहा था कि भूसि प्रजन 
प्रभिनियम के भ्रघीन घोषणा केवल प्रावपथकता के आरे में ही तिश्वायक नहीं है बहिंक 
वैसे भी मिश्चायक है क्योंकि वह श्रयकश्यकता ही सोके श्रयोजन थी । 

निदचायक सबूत को परिभाषा भारतीय सादय भ्रषिमियम में की गई है। हस्नलिए 
यह स्पष्ट है कि विधायी शक्ति में निश्चायक सबूत का उपबन्ध करते की भी शविति 
सम्मिलित है जिससे म्पायालय की अधिकारिता को अ्रपवर्जित क्रिया जा शके । घोषणा 
का प्रयोजन यह है कि इस दृष्टि से किए जाने वाले गुणों और दोषों के प्राधार १९ विधान 
के मूल्यांकन को भ्रपबजित क्रिया जा सके कि क्या इन विधियों का वही परिशाम हु्रा है 
जो भ्राक्षयित्त दा । यदि यह प्रइन छठता है कि किसी विधान का, जिसमें ऐसी घोषणा की 
मई हो कया गनुच्चेद 39 (ख) तथा (ग) के निदेशक तस्‍्वों के साथ ध्रम्वस्ध है तो उस 
विघान के भ्रविषय, उद्दं श्य तथा सार पर विचार करने के याद उध विधान की पहुबान 
करने के प्रयोजन के लिए न्यायालय इस प्रश्न की आंब. कर सकत। है। ग्रतः परच्चीसबां 
संज्ञोघन विधि यान्प है । 


(7) (96।) | एस० सी० झार० 28. 
(*) (963) 2 एस० सो» भार० 774. 
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पिटीशनर की प्रोर से यह दज्लील दी गई थी कि भनुश्छेद 3।ख भूमि विष्यक 
तथा कृषि सम्बन्धी सुधारों को लागू है, या फिर अनुच्छेद 3।स, ग्रनुन्छेद : ।क साथ जुड़ा 
हुआ है और उसे इस प्रकार ग्रहरा किया जाता है अँसे कि वह भ्रनुच्छेद 3।क में बण॑त 
किए गए पांच विश्ययों से सम्बन्ध रखने वाली विधियों को लागू है। प्रथम संशोधन 
अधितियम, 95] द्वारा यथा भ्रधिवियमित नवम अनुसूची में वशित ) प्रधितियम, 
सम्पदादं तथा कृषि सम्बन्धी सुधारों के सम्बन्ध में ये। धनुष्छेद 3(!ल्लव की किसो बात 
से यह नहीं प्रकट होता है कि उसका अम्वस्ध मो उन्हीं विषयों के साथ है जो 
अनुच्छेद 3]क में वर्णित है। बिहार भूसि सुषार जाले मामले(!) में मुरुय ग्यायाधिपति 
पातझ्जलि शास्त्री मे माघज्े की रिपोर्ट के १८७ 9]4-9।5 पर कह है कि प्रनुब्छेद 3|ख 
के श्रारश्मिक क्षस्दों का प्राशय, केवल थही स्पष्ट करना है कि प्रनुच्छेद 2।स्तर में प्रग्तविष्ट 
किसी बात के कारण प्रनुच्छेद 3|% के लागू द्वोने में कोई रुकावद नहीं पाने देखा 
बाहिए। इसके प्रतिरिबत उन क्षठ्दों का ध्राशय प्रनुच्छेद 3।क या सम्पदाप्रों के श्रजस 
के सम्दरध में उधमें मिदिष्ठ ग्धितियमिततियों के लागू होते में कोई वाया उत्पस्त 
नहीं करता है। 


जिस्वेश्वर राव बनाम म€ प्रदेश राज्य(2) में यह कहा था है कि अनुच्छेद 3।ल्ल, 
प्रनुच्छेद 3] का द॒ष्टार्त मात्र है प्रौर चूंकि अनुच्छेद 3]क केवल उन्हीं सम्पदाप्नीं को 
लागू है जो उसमें परिभाषित हैं इसलिए श्रतुकलेद 3।ख मो उसी प्रवार सीमित है। यह 
दलील वाम्ंजुर कर दी गई और यह रुद्दा गया कि भनुझोद 3क के उपयस्धों के वावजुद 
अनुच्छेद 3]श प्रनुतूददो में वशित कुछ प्रधिनियमों का विधिमाश्यकरस करता हे तथा 
भनुर्छेद 3[क का दृष्टार्त नहीं है वरिक उससे बिल्कुल रवह॑त्र है। 


इसके ग्रतिरिक्त ज्ञोओम।ई वनाम सहायक कलक्टर(१) पें यह दल्लोल दी गई 
यी कि प्रनुत्छेद 2।6 थौर 3[ख्तव एक साथ पढ़े जाने भराहिएं प्रोर यदि ऐसा किया 
जाएगा तो यह देखा गाएगा कि भ्रमुच्छेद 3]स्ल केवल उन मागलों का ह्टास्त प्रस्तुत 
करता है जो प्रस्यया प्रनुल्छेद 28 के प्रस्दर श्राए होते प्रौर इसलिए जो प्रथस्वियत 
गनुच्छेव 3।ञ्ञ का किया जाता है वही श्रनुक्छेद 2[क को लागू होगा चाहिए । इस न्यायालय 
ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया । असने कहा कि “प्रतुष्छेद 2।क में अ्रस्तविष्ट 
इपत्रस्थों की व्यापकता पर भ्रतिकुल प्रभाव डाले विमा" अब्द यह बताते है कि सवव धभुसूची 
में विविदिष्ट प्रधिनियमों तथा विनियमों को यह छूट उस दक्ष में मो प्रिली होती जिसमें 
कि उन पर संबिषशन का प्रनुष्छैद 3]क लागू थे हुमा होता । यदि नवस प्रसुसूची क। हर 
अधिनियम, घनुक्झैद 3।% के प्रन्तगंत भरा जाएगा तो धनुच्छेद 3]श्र तिश्येक्त हो जाएग।। 
जकम बनुयूची में वशित कुछ प्रध्िनियष्र श्र्थातु पद )4 से 20 तथा रदप धरनुसूथों में 
जोड़े गए कुछ झन्य ग्रधिनिव्रव संविधान के प्रनुच्छेद 3।क(2) में यथा परिभाषित 
सप्पदाधों से सम्यद्ध अतोत महों होते हैं। इसलिए जीजोस्ताई वाले मामले(3) में यह 


(!) (952] एस क्षो० श्रार० 889. 
(१) (952) एस सौ० भार० 020. 
(३) (3965) । एस० सो० झ्ार० 636. 


र 
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अ्रभिनिर्धारित क्रिया गया फि भनुच्छेद 3।ख, विनिदिष्ट कानूनों को इस आधार पर कि 
थे संदिधान के माय 3 का ग्रतिलंघत कन्ते हैं, झाक्षेप से टूर रखने के लिए श्रपनाई गई 
सांविधानिक युक्ति थी । चर 

अनुच्छेद 3]ख के “अनुच्छेद 3]% पें भ्रन्तविष्ट उपबन्धों की व्यापकेता पर 
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना” शब्द यह. बताते हैं कि धनुच्छेद 3।ख, पमुच्छेद 3(क से 
बिल्कूल स्व॒तन्त्र है । भनुच्छेद 3[श्न तथा भ्रनुसूची का प्रारूपर इस प्रकार किया गया है 
कि उन पर कोई भी प्रापत्ति इस प्राघार पर नहीं की जा सकती है कि वे संविधान के 
आए 3 का प्रतिलंघन करते हैं। भ्रनु्छेद 3।ख के लिए यह झावश्यक नहीं है कि उसझा 
सम्बन्ध किसी विशेष प्रकार के विधात के साथ हो। प्रगुच्छेद 3]झ्व प्रगुगूसी में वश्ित 
अ्रष्िनियमों तथा विवियों को मूल अधिकारों पर भ्राधारित चुनौती के विश्द्ध पुरानयूरा 
संरक्षण प्रदात करता है । प्रतुक्छेर 3)क पांच बिबयों से सम्बन्ध रखने वाली विधियों 
को भ्रनुस्छेद 4, 49 तथा 3] के ब्राधार पर दी जाने वाली चुनोंती से बचाता है, 
किन्तु यह संरक्षण भूतलक्षो ग्रभाव के साथ नहीं दिया गया है।. भनुक्छेद 3[ख 
प्रतुसूबी में विस भ्रभिनियमों और वितियमों को बचाता है किन्तु किसी भी प्रनुसूत्ती में 
बर्णित प्रधिनियम के करे में यह नहीं समझ। जाता है कि वह किस्लो मूल श्रधिकार के 
अ्रतिलंघन के आधार पर झुस्य है पा घूत्य हो गई है। 

संविधान उम्तीसवें संशोधन प्रश्िलियम को विधिमास्यता का क्षेत्र बहुत सीमित है। 
अनुच्छेद 3]श्व के सम्बन्ध में यह स्थायालय अभिनिर्धारित कर चुका है कि यह विधिसास्य 
संशोधन है। प्रतुद्देद 3।ख सस्वस्ध में इस स्यायालय ने यहे भी प्रभिनिर्धारित किया है 
कि यह स्थतन्त्र उपचस्ध है। ब्नुखेक 3। का 3क के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
बिहार भूमि छुषार वाले(?) तथा जीओग/ई वाले मामले(!) इस प्रस्थापना के लिए 
सुस्‍्यापित नजीरें हैं। इसलिए इससे यह नहोीजा निकलता है कि श्री पालखीवाला की यह 


इलौल महीं मानी जा सकती है कि प्रधितियम नथप भनुझूवी में तूमी सध्मिखित किए जा 


सकते हैं जब प्रनुच्छेद 3क की अपेक्षाश्रों का पालन कर दिया गया हो । 

पूर्गामी कारणों से ये निष्कर्ष निकलते हैं । 

पहला यह कि संविधान को संश्रोषित करने की दाकित भनुच्छेव 368 में स्थित 
है । बूहरा यह कि न तो संविधान श्री त संविधान का संज्ञोधत प्रनुच्छेद ।3 के श्र में 
विधि हो सकता है या विधि है । धनुझ्छेद 3 में विधि से संविधात के उपबन्ध के भ्रधीन 
विधानमब्डल द्वारा अधितियमित विधियां भ्रमिप्रेत हैं। श्रनुच्छेद 3 (2) में विधि से संविधात 
अभिष्नेत तहीं है। संविधान उच्चतम विधि है। तीसरा यह कि संदिशन का 
संक्ोघन संविधायी शक्ति का प्रयोग है। हम संम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि 
मोलक साय वाले सामले(2) में बट्ूसतत का फंसला गलत है। चोया यह कि संजोषन' 


(0) (965) । ए्त० सी० घार० 636. 
(5) (952) एस० सी० झार० 889. 
(१) (4967) 2 एस० सी० झार० 762. 
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विश्रयक झक्ति पर कोई भी प्रभिव्यक्त तिबबस्धन नहीं है । पांचवा यह कि संशोधन विषयक 
शक्ति के लिए कोई भी विवक्षित था ग्रस्तनिहित परिसीमाएं नहीं हैं। त तो प्रस्तावना ग्रौर 
ने भ्रनुच्छेद ।3 (2) किस्ली भी प्रकार संशोषन विषयक दागित पर परिसीमा है। छठा यह 
कि संशोधन करने की शक्ति बड़ी विस्तृत है तथा उसकी कोई सीमा नहीं है। संशोधन 
करने की शक्ति से संविधान के किसी भी उपलब्ध में परिवर्धन, परिव्तंत या निरसन करने की 
शक्ति प्रभ्रिप्रेत हैं। संविधान के सारभूत तथा ग्रोण सत्वों में न तो कोई ऐसा भेद हो सकता 
है ग्रौर न है कि जो तथाकृशित सारमुत तत्वों के संशोधन को राह में कोई रुकावट खड़ी 
करे। संसद्‌ संविधायों शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधात के किसों उपबन्ध 
को संशोधित कर सकती है। अगुक्छेद 368 के अ्रधीन संशोधन करने को झबित परिबर्धित 
भो की जा सकती है। चौबीस संशोपन विधिमान्य है। श्री पालखीवाबा की इस दलील 
के उत्तर में कि संगोषव की शवित यदि बिना किसी सीमा के दे दी गई तो उसके प्रम्तग्रत 
संविधान को निराकृत करने की झतित मी प्राप्त हो जाएगी महास्पायवादी तथा 
शी सती रयाई ने यह ठीक ही कहा है कि संशोधन से संविधान का निराकरण या सम्पूर्ण 
सिर्सन मात्र ही अ्रभिप्रेत नहीं है। महान्यायवादी तथा श्रो सोरवाई ते इस बात पर जोर 
विया कि संज्ोधनों के बाद एक ऐश्ला संबठनारपक तस्त्र झ्षेष रहेगा जिसमें राज्य के लिए 
संविधात संगठव तथा प्रणालो का उपबस्ध किया गया है । यदि संविक्रन का विकास नहीं 
होने दिया ज(एगा तो बह धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा । यही कारण है कि प्रत्यथियों की 
की प्रोर से इस बात पर ओर दिया गया है कि सांविधानिक रीति से किए गए सुब्यस्यित 
तथा शाल्तिपूर्णा परिवतंनों के अन्तगंत संक्धान के सब उपबन्धों में होने दाले ऐसे सब संत्रोघन 
झा जाएंगे जो भ्रस्ततः ''प्रौर इस संविधान का संशौघत” के भ्रस्तर्गत समझे जाएंगे । 


पच्चीरुयां संश्नोघन विधिम्रान्थ है। नियत राक्षि की पर्याप्तता भ्रथवा उल्लिखित 
सिद्धास्तों के सम्बन्ध में स्थायिक पुलविलोकन नहीं किया जा सकता है। श्रतुल्छेद 3।(2ल) 
का संज्ोधन विधिमाश्य है । श्रनुस्तेद 3 (2) प्रात्मनिर्भर है तथा अनुच्छेद 3(2) झौर 
9 ($) (च) इस्र प्रकार के हैं कि वे एक दूसरे का ग्रपदर्जन करते हैं । संशोधव के पहले 
प्र्त अधिकार चिब्रिसान्य था श्लौर ग्रव चौजीस्ये संशोषन के बाद विधिषास्प है। 
अनुर्छेद 3।ग संक्धान को संशोधित करने की कोई भी शक्ति राज्यों के विधानमण्डल 
को न तो प्रत्यायोजित करती है प्रौर म उनका भ्रदात ढरती है। अनुच्छेद 3ग्र ऐसे 
किसी विधान से, जो अ्रमुच्छेद 39(ख) ओर (ग) के ग्रधीन निदेशक तत्वों को प्रभावी 
करता हो, साग 3 के निर्दन्धतों को कैबल हटाने का काम्र करता है | ऐसे विधान वर्ग के 
बारे में, जो प्रनुच्छेद 37ग के भ्रधीन प्राता हो, विधान बनाने की संध्द्‌ की तथा राज्यों 
के विधानमण्डलों की क्षकित को प्रनुच्छेद 4, ]9 तथा 3] से मुक्त कर दिया गया है । 


तथम श्रुसूत्री में उन्तोसवें संशोभ्रव द्वारा केरल प्रधितियम, 969 (969 
का 35) तथा केरल श्रधितियम, 97(97! रा 25) का सम्मिल्तित किया जाना 
विधिमाच्य है प्रनुच्छेद 3ख भनुच्छेद 3]क से बिल्कुल स्वतस्त्र है। 


ल्‍डा 


कैश्लकानस्व भारतों ब० केरल राज्य [न्यो० रहो] 59$ 


इसके परिणामस्वरूप और पालबौवाला को दलौलें व्यय हो गई हैं। प्रत्येक पक्षकार 
अपने-प्रपने खर्चों का संदाब स्वयं करेगा तथा उसका वहन करेगा। ये पिटीशन विधि के. 
श्रनुसार निपटाए जाने के लिए संविधान न्‍्थायपीठ के सामने अस्तुत किए जाएंगे। 


न्यावाधिषति रेड्ो-- 

हमारे समक्ष जो विस्तृत दलौजें 66 दिनों तक दी जाती रही हैं उन्हें माननीय 
'परर्ष न्यायाधिफति ने श्पने निर्राक में (जो अभी छुनाया गया है) वर्णित कर दिया है ( मैं. 
उक्त दसीलों में से केवल उन्हीं पर विचार कूंगा जो सुसंगत विवाद्यक तय करने के लिए 
आ्रावश्यक हैं । यश्षपि मैं मुख्य न्ययाध्रिषति के कुछ निश्कर्षोंसे सहमत हूं--किन्तु चूंकि 
निष्कर्ष पर पहुंचने का हृष्टिकोर उतना हो महत्वपूर्ण है जितना कि निष्कर्ष स्वयं है, भौर 
विशेष कर ऐसे विषयों की बाबत जो ऐसे महुस्वपूर्णं सांक्धानिक प्रश्नों से सम्बन्धित हैं 


“ जिनका इस देक की जनता की मौलिक स्वतम्वतों पर और राज्य की नीति के निदेशंक 


क्यों के ध्रवीन राज्य के लिए प्राप्तव्य सामाजिक रद्देक्ष्यों पर व्यापक श्रमाव पहुता है -- 
इसलिए उन निष्कर्षों के लिए मैं ग्रपता दष्टिकोश अपने हो ढंग से स्यक्त करना धावदयक 
समझता हूं । 

अस्तुत -मासले में 297] के संविधान (चोबोसवां संशोधन) श्ौर (पच्चीक्षयां 
संझोघन) भ्रधिनियम को विधिप्र्थता पर इस प्राधार पर श्रापत्ति की गई है कि वे 
संबिधान के श्रनुच्छेद 368 द्वारा संसद्‌ को प्रदत्त संजोधव शक्ति को सीमाओं के बाहर हैं 
प्रौर फलस्वरूप वे अविधिमान्य हैं । 


चोवीसवे संशोधन को विधिमास्यता दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों (3 श्रोर 368) 
झोर दो बन्दों -प्रत्येक अनुच्छेद में एक, अर्थात्‌ भ्रनुच्छेद 3 में विश” शब्द प्रौर 
अनुच्छेद 368 में शसंझोवन” झन्द पर आश्रित है? इन श्रनुच्छेदों के वास्तविक आ्राशय 
एवं विस्तार को समझने के प्रयोजन से आई* ही० गोलक नाछ शोर शुछ प्रत्य दनाम पंजाब 
राज्य(() (जिसे भ्रागे महस्वपूर्ों बहुमत निर्णय कहा गया है) में स्यायालय ने पहली बार 
दुनियादी प्रदन पर विचार किया. था कि मारत के संविधान छो संशोधित करने की 
ज्षक्षित कहां से प्राप्त हुई है ? मुख्य' न्यायाधिपति सुब्बा राव ने, जिनसे न्यायाधिषति शाह 
और सीकरी (जैसे कि वे उस सप्य ये) तक न्यायाथिपति दौलत ग्रौर वैशलिण्म्‌ ने 
सहमति अकट की थी, यह अमिनिर्धारिव किया था कि संशोधन-क्षक्दि अनुभुची 7 की 
सूची । की प्रविष्टि 97 के साथ पठित अनुच्छेद 245, 246 भर 248 द्वारा, न कि 
'भनुच्छेद 368 द्वारा, जो केवल संशोघन-अरक्रिया विहित करता है, दी गई है । स्यायाधिपति 
हिंदायतुल्लाह ने (जैसे कि वे उस समय ये) श्रपने सम्मत निर्णय में यह भ्रमिनिर्धारित किया 
था कि संक्षोधन-प्रक्रिया, यदि उसे झक्ित कहा आए तो विधायो दाकित है, किन्तु यह शक्ति, 
अपने बल से प्रजावी होती है प्रौर वह संविधान की तीनों सूचियों से परे है और ग्रह कि 
प्रमुच्छेब 368 उस प्रकिया की रूपरेजा विहित करता है जिसे वधावत रूप में पालन करने 


(7). (967) 2 एस० सी० घार० 262. 
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से संविधान संशोधित हो जाता है। प्रतः उतका प्रत था कि उक्त अनुच्छेद किसी विशिष्ट 
व्यवित या व्यक्तियों को कोई शक्तित अंदान नहीं करता है । प्रगु्छेद में ताकत सभी 
अ्राधिकारमों को उद्दे दध-प्राप्लि के लिए उसकी छडद।वली के प्रनु्तार ही कार्य करता है। 


स्यायाधिपति बांधू (जैसे कि वे उस समय थे) ने ्रपनी प्रोर स्घायाधितरति बच्चावत 
एवं रामस्व/मी की प्ोर से, यह निष्कर्ष निकाला था कि संक्ोधन-गवित श्रनुदेद 368 
में हो, त कि सूची । को प्रविष्टि 97 के साव पढित भनुच्छेद 245, 246 प्रौर 248 मैं 
निहित है। 

प्रतः महाराष्ट्र के विद्वान्‌ प्रधिवक्ता की पहली दलील यह थी कि महत्वपूर्ण निर्शय 
में यह निष्कर्ष कि सुल प्रधिकार संशोधित तहीं किए जा सकते हैं, हस स्रिमिश्वय पर 
प्राधारित था कि संशोधत-शवित अनुसूची 7 को सूत्र | की प्रविष्टि 97 के साथ पढित 
प्रनुच्छेद 248 में विद्ययान है।इस निष्कर्ष का कोई प्राधार नहीं है क्योंकि छ; 
ज्यायाविषतियों ने यह प्रमिनिर्धारित किया था कि संघोभन-शक्ति सूची । की प्रविष्टि 97 
के साथ पढित श्रवश्षिष्ट अनुच्छेद 248 में विशमाव नहीं है। उनही दूसरी दलीख यह 
थी कि यह निष्कर्ष कि मूल प्रक्षिकार संशोधित नहों किए जा सकते हैं महत्वपूर्ण बहुमत 
निर्णय में इस प्राधार पर तिकात्रा गया था कि प्रनुच्छेद 245 के प्रारम्भिक शस्द हय 
अनुक्झेद पर अनुच्छेद 3(2) लागू कर देते हैं श्लौर इसलिए सूची | को प्रविष्टि 97 के 
अ्रध्नोन संविधान को संशोधित करने ढाल्ी विवि प्रनुच्छेद 245 में निर्दिष्ट बिचि है प्रौर 
चूंकि ऐसी विधि भनुच्छेद ।3(2) के प्रतिकूल है, प्रतः वह शून्य है। 

पुन; यह दलोल दी गई कि इस तिव्क्े की विधिमास्थता तभो समाप्त हो गई 
जबकि पांच स्यावाधिपतियों मे यह प्रिनिर्धारित किया कि संक्षोबत शक्ति सूची | की 
प्रविष्टि 97 में प्रम्तद्िष्ट न होकर प्रमुश्छेद 368 में प्रस्तविष्द है। त्यायाद्रिवति 
हिंदायतुल्लाह के इस निष्कर्ष की दृष्टि से कि संशोधन शवित और संज्ञोवत फी श्रक्रिया, 
दोनों ही प्रनुच्छेद 368 यें मौजूद हैं, उम्होंते यह मत व्यक्त किया या कि विणंयाघार 
यदि वह यह है, कि संशोधन शक्ति ग्रवशिय्ट प्रनुच्छेद में न होकर भ्रमुच्छैद 368 में 
विद्यमान है, इस न्यायालय पर प्रायद्धकर महीं होता है । इस तक को कोई विधिसास्थता 
नहीं है क्योंकि विनिश्चय का निरंयाघार, जहां तक कि स्यायातय के समक्ष बिनिश्चय के 
लिए कोई सीधा प्रश्न उठाया गया हो, वह होता है जो वह विनिधिचित करता है श्रौर उस 
दक्षा में संशोघन शक्ति जहाँ भी प्राध्य हो, चाहे वह भरनुच्छेद 368 में प्राष्य हो था चाहे 
अनुसूची ? की यूची । की प्रवक्षिष्ट प्रविष्टि 97 में, विवाद यह था कि प्रनुच्छेद 268 
के ग्रधीन किया गया संक्योधन भ्रनुच्छेद |3(2) के प्रधास्तगत 'विशि' है या नहीं प्रौर 
यदि बहू संशोधन विधि है तो राज्य ऐसी कोई विधि महीं बना सकता है जो भारत के 
संड्िघान के भाग 3 द्वारा दिए गए अ्रधिक।रों को छीनती था स्यून करती है। चूंकि उक्त 
अपन का उत्तर यहुमत ने 'हा' में दिया था झ्तः भोलक नाथ वाले भामले(!) का विनिश्यय 
यह हुश्रा। कि प्रनुच्छेद 368 के भ्रधीत संशोधन अनुच्छेद 3(2) के प्रषास्तगंत 'विषि' 
है। उक्त भहत्वपूर्ण बहुमत निरंय में यह विनिश्चित तहीं किया गया था कि क्या 
अनुच्छेद 368 को भी उस ग्रनुच्छेद के परन्तुक के प्रधीन, जो सम्पूर्ण संविधान को संशोधित 


| 


है! 
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करने की क्षक्तित प्रदान करता है, संशोधित किया था सकता है। पृष्ठ 805 १र सुख 
स्थाणाधिपति सुब्बा राव मे यह मर्त व्यवृठ किया कि “अनुच्छेद 368 के प्रदिषय और पूल 
प्रध्षिकारों के प।रस्‍्परिक सम्बन्ध के बारे में जो हमने दृष्टिकोरों ग्रपनायां है उसके प्रमुसार 
इस प्रदत पर छपती राय व्यक्त करना हमारे शिए भ्रतावृश्मक है कि भूल प्रधिकारों का 
संशोधन प्रनुच्छेद 368 के परशुक के प्रन्तंगेंत. श्राता है या नहीं । भल्पमत के पांच 
स्थाया भिपतियों ते यद्यपि यह अ्रभित्तिप्रारित किया था कि पनुस्छेद 268 के प्रोन दी 
गई झावित भौर पक्त प्रनुच्छेद ढारा विहित प्रक्रिया का झ्लुसरणश करके संविधान के 
किसी भो अलुच्छेद को संशोधित किया जा सकता है तथापि #यायाधिपति हिंदायुरलाह 
के यह भ्रभितिर्धारिंत किया था कि संसद्‌ प्रनुच्छेद 368 को संशोधित करके वह 
अप्रश्यक्षतः ऐसा कार्य तहीं कर सकती है जो यह प्रत्यक्षतः नहीं कर सकती है भ्र्यात्‌ वह 
अनुस्छेद 3(2) के प्रतिकूल नहीं कर सकती है भ्रपता उसके किसी भी उपबग्ध को 
सिष्फल्न नहीं यना सकती है क्योंकि, जैसा कि उन्होंने कहा है, संविधान के प्रस्येक उपयस्ध को 
संशोधित किया जा सकता है । केवल दो दर्जन भ्रमुल्छेद ही धरनुस्खेद 368 के परे हूँ प्रौर 
यह इसलिए कि संविधान ढे।रा के बुनियादी प्रनुच्छेद मामे गए हैं (देशिए--(०5 878 
पतः इस निवेदन के लिए प्राधार मौजूद है कि गोसक नाथ वाले ल/मले(!) में यह 
प्रश्य तय वहीं किया गया है (णों प्रइन हस न्यायासय के समक्ष भ्रव उत्प्न हुप्रा है) कि 
क्या प्रनुच्छेद 368 के भ्रधीन संक्ोधग पावित के प्रयोग द्वारा भाग 3 में बिहित मूल 
अप्रिकार भी संज्ोघित किए जा सकते हैं। चाहे जो भी हो छः स्यायाप्िपतियों में से पांच 
से थहू मत व्यक्त किया है कि संसद भूल श्रधिकार सम्बन्धी उपबन्ध संशोधित कर 
सकती है। ५ 


.... यह भी दलील दो गई है कि गोसक नाथ वाले सामले(!) में बिनिश्षया्ं यह 
प्रश्न वस्तुतः उत्पन्त तहीं हुआ्रा था कि संसद भविष्य में मूल प्रधिकार संशोधित नहीं कर 
सकती है क्योंकि उफ्त मामसे का सम्बन्ध सूल प्रथ्चिकारों में पहले ही किए गए संझोधनों 
से था भौर हसलिए मुरुय स्यायाधिपति पृब्बा राम, म्यायाधिपति हिंदायतुत्लाह के बहुमत 
निर्ण॑यों में श्रभिव्यक्त मत, जो संशोधन शक्ित के भविष्य में प्रयोग से सम्बन्धित था, 
पूर्शंतः इतरोबित (प्रोबिटर) है।यह ध्यात देने की मात है कि बहुमत निर्णय झौर 
प्रह्पभत निर्शण, बोनों ही पिंटीशन खारिज करने के लिए स्रहमत नहीं थे। बहुकत 
मिशँय का श्राघार यह था कि प्रषप, भतुर्थ गौर सप्तम संशोषन न॑ तो 
मविष्यलक्षी प्रभाव के सिद्धान्त (बरास्पैविटव पोषर रूतिंग) के प्राघार पर प्रोर न उस्मति 
(एम्यूप्रेश्स) के भराधार पर ही भौर त ही इस शाभार पर कि बे संशोधन भनुच्छेद 368 
के प्रधीन दासी संशौधत झकत के विधिपान्य प्रयोग के प्राधार पर किए गए हैं, प्रभावित 
नहीं हुए है। इस श्राघार पर यह दलोल' दी गई थी कि हस बादत कोई निर्णयाघार उक्त 
आमले में उपलब्ध नहीं है कि संसद मूल- प्रध्रिकार संक्षोधित नहीं फर सकती है। प्रतः 
शेख कोई भी निरशयाधार इस स्थायालय पर ओआावद्धकर नहीं है भौर न इस बाबत ही 


(7) (967) 2 एस« सी० भार? 762. 
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कोई निर्णयाघार उपलब्ध है कि संसद्‌ ग्रनुक्छेद 368 को संशोधित करके मूल प्रधिकारों 
को छीन ले था उन्हें न्यून कर दे । 


चाहे प्रथम, चतुर्थ और प्रप्तम संशोधन के बारे में श्रश्निनिर्धारएा विधिमाम्य हो 
या वे हो, उक्त श्रधिनियप का तिर्शयाधार, जैस्ता कि पहले बताया गया है, यह है कि 
श्रनुच्छेद 368 के, श्पने संशोषन से पूरे हुप में, अधीन संस्रद्‌ संविधान को इस पछार 
संक्ञोधित नहों कर सकती है कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अ्रधिकारों में से 
कोई मी ग्रधिकार छित जाए या न्यून हो जाए ग्रौर बह प्रश्न तमी महश्वपूर्ण होगा लवकि 
वह स्यायालय इस निष्कृषं पर पहुंचे कि व्यायाधिपति हिंदापतुल्लाह का यह विनिश्चय कि 
संक्षद्‌ ग्रनुच्छेद 3658 के परत्तुक (ह) को इस प्रकार संज्ञोधित नहीं कर सकी है कि 
जिससे मूल प्रधिकारों में से कोई प्रविकार छिन जाए या म्यूत हो जाए या भनुरछेद 3(2) 
बे इस प्रकार संशोधित कर दे कि ऐसा संशोधन श्रवुच्चेद 368 के प्रधोन संक्षोधम मात 
लिया जाए। यदि ऐसी कोई शवित विशमान है तो यह प्रइन कि अनुच्छेद 368 के प्रधीन 
संश्ोवन ग्रनुच्छेद ।3(2) के भ्र्यान्‍्तिगंत 'विधि' है या नहीं, स्पष्टतः महत्वपूर्ण न होगा । 
उक्त सम्र्या के दो पहलू हैं-() कया भ्रनुच्छेद )3 (2) में प्रयुक्त 'विधि' शब्द के 
प्रस्तगंत प्रमुच्छेद 368 के ग्रघीन किया गया सांविधानिक संशोषन है; प्रौर (2) यदि 
यह न्यायालय यह अमिनिर्धारित करता है कि सनुच्छेद 3(2) में प्रयुक्त 'विधि' वटद के 
प्न्तगंत ग्रमुच्छेव 368 के अ्धीम किया गया संक्षोयन नहीं है तो प्रश्क यह इत्परण होगा 
कि कया संविधान (बौमीसर्या संशोधन) प्रधितियम द्वारा सम्बन्धित संशोधन से ऐसी किसी 
शबित का प्रयोग तात्परणित है जो उस ग्रनुच्छेद के श्रश्नीव पहीँ दी गई है ? दूसरे शब्दों 
में क्या प्रनुच्छेद 368 के अ्धोत संशोधन पर बुछ्च प्रतिवन्‍्ध लगाए गए हैं ? यदि ऐसे 
कोई अ्रतिवन्ध लगाए गए हैं तो जैसा कि स्पायाधिपति हिदायतुस्लाइ ने अ्रभिविर्धारित 
किया है, प्रुभ्छेद 268 के भ्रधीन संसद्‌ को वी गई संशोधन-शक्ति संविधायो शक्ति तहीं 
है भौर उस पक्त के प्रधीन किया गया कोई भी संक्षोघन ऐसो विधायी शक्ति का प्रयोग 
है जो प्रनुच्छेद 3 (2) के अरथास्तग्ेत 'विधि' है, तो संसद्‌ श्रप्नत्यक्षतः ऐसा कोई कार्य 
नहीं कर सकती है जो वह प्रस्यक्षतः वहीं कर सकती है । 

विनिश्चयाये पहुला प्रदन यह उत्पस्त हुप्रा है कि भनुन्चेद 3(2) में अयुक्ष 
“विश्वि/ जब्द का क्या महृस्‍्व है श्रोर क्या ऐसा कोई प्रान्तरिक साक्ष्य सोजूद है जिससे 
यह पता चसता हो कि उस शरुर के ग्रन्तगंत ग्रभुच्छेद 368 के श्रघीय किया गया संशोधन 
भी प्राता है प्रौर यदि ऐसा है तो उस पर कोई प्रतिबग्ध हैं भौर यदि हैं तो वे क्या हैं ? 
बल्लोल यह दी गई है कि अनुच्छेद )3(2) में प्रयुकत 'विधि' के भ्रन्तर्गत से केवल साधा रश 
विधाग्री विधि ही प्राती है बरनू उसके भ्रश्तयंत सांविधानिक विधि भो है । 


परे ज्चि।२ से इस प्रइन पर विचार करना ग्रावश्यक नहीं होगा कि प्रनुख्छेद 368 
के भ्रधीन संशोघन सांबिधाविक श्षवित के प्रयोग में तहीं किया जाता है बरम्‌ बह 
संबिधान-सभा द्वारा किया जाता है, यदि भाग 3 के उपचन्धों की परीक्षा से ऐसा कोई 
ग्रास्तरिक साक्ष्य मिल जाए, जिससे प्रतिवायंत: यह निष्कर्ष निकले कि धनुच्छेद 3(2) 
का उहक्य तथाकथित विधानमण्डल द्वारा अनुच्छेद 368 के प्रधीन संविधान के संशोधन 
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से, जो मिह्सएे. सामास्य अर्थों में 'विधि' ही है [जैसा कि छंकरो प्रसाश सिह देव बनाभ 
जारत संघ शोर विहार राज्य (१) सरजन सिह बनाम राजस्थान राज्य (2) झोर गोलफ नाथ 
आले मासले (2) में कुछ “द्वान्‌ स्याणधिपतियों ने मत व्यक्त किया है] भिन्‍त्र बताई गई 
विधि पर प्रतिब्ध लग,वा है। संविधान के निर्माताओं ने भ्रनुच्छेद 3 के खण्ड (3) 
के उपख्ण्ड (क) में “वि/४” दाब्द परिभाषित किया है श्रोर इस परिभाषा से स्पष्टत: बहु 
प्रकट होता है कि वह उक। प्रनुक्छेद 3 के खच्ड (2) को हो साभू होती है। किस्तु वह 
उत्त प्रनुस्छेद के खण्ड () को भी लागू होगी । यह बात 'यदि प्रसंग से दूसरा श्र्थ प्रपेक्षित 
न हो! पद से प्रकट होती है। जबकि 'प्रवृत्त विधिएं” पद खण्ड (।) के प्रयोजनों के लिए 
खब्ड (3) के डपजण्ड (ख) पें इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि उसमें ऐसी विधि 
भी प्रासी है जिसे किसो विधानमण्शस या झन्य क्षमताशालो प्राघिकारी ने हस संविधान 
के प्रारश्म से पूर्व पारित भ्रववा निर्मित किया है, तथापि अध्यादेश, उपबिधि, नियम, 
बिनियम, प्रधिसूचन।एं, रूढ़ियां, प्रधाएं, जो भारत के राज्यक्षेत्र में विव के समान प्रभावी 
हैं भ्रोर जो भ्रनुष्छेद 272 हारा व्यावृत्त हैं, खण्ड (3) के उपलण्ड (क) के प्रापर पर 
अनुच्छेद ।) के खण्ड (]) को समान रूप से साम होती हैं । के 
पुनशच: यद्यपि खण्ड (3) के उपसक्द (क) में (विधि! शठ, को सम्पिलित करने 
वाली परिभाषा दी गई है भौर उत्तयें विनिद्दिष्दतः ऐश्ली धि का हवाला 
गहीं दिया गया है जिसे संसद्‌ ने या राज्य विधानमण्हल मे बनाका है, तथ एि थह नहीं हो 
संकता है, और न इस 'तच्य से हम्कार ही किया गया है कि उम्ते; , रा बताई गई 
विधियों प्रगृष्छेव 3 (2) के प्र्धान्तगंत 'विधि' हैं। दलील यह दी गई थी कि उसमें 
संविषान-संधोधव था सांविधानिक विधि भी सब्मिलित है! इस प्रस्वाप१) क समर्थन 
के लिए कोई विस्शृत तक देना झ्|यक्पक नहीं है कि भ्रनुच्छेंद 3(2) में अगुझतत “विधि 
शब्द में संपद्‌ या राज्य विधनम*्डह्र द्वारा निभित विधि मी सम्मिलित है। जबकि प्रपती 
चिघ्रायी शक्त से भ्रभुच्छेद 23 के अधीन राष्ट्रपति या श्रनुच्छेद 2/3 के श्थोत 
राज्यपाल द्वारा निर्धित भ्रध्यादेश का, उक्त श्रनुच्छेदों के उपलतण्ड (2) के भ्रघीन वही 
बल ग्रौर प्रभाव होता है. जो, यथाल्यिति, राष्ट्रतति या राज्यपाल द्वारा प्रतुमत 
संसद्‌-पधितियम या राज्य विधानमभल के प्रधितियम का होता है भोर उसे (प्रध्यादेश) 
अनुच्छेद ।3(3) (क) में प्म्मिलित फर लिया गया है तो प्रनुच्छेद 245 के प्रधोग, जो 
चिनिददिष्टत: संसद्‌ को भारत के सम्पूर राज्यक्षेत्र भ्रथवा उसके किसी भाग के लिप शधि 
बताने तथा किसी राज्य के विधातमण्डल को उस संम्पूरों राज्य के लिए प्रथवा उस# 
किस्ली भाग के लिए विधि बनाने की क्षक्षित प्रदान करता है, संसद्‌ या राज्य विधानमण्डल 
हरा पारित विधि भी 'विधि' शत्द के भ्रम्तरत श्राएगी | प्रहुक्छेद 246 से लेकर 255 तक 
सप्तम अनुसूची की सम्बस्धित धूलियों के प्रधीत विधि बनाने के सम्दःध में संतद्‌ एवं 
राज्य-बिधातमण्डलों के बीच विधायी-शवित के वितरण के बारे में हैं । साथ हो 


(7) (952) एस० सी० श्रार० 89. 
(१) (965) एस० सी» ब्रार० 933. 
(३) (967) 2 एस० सी७ भार० 762. * 
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अनुच्छेद 248 () और (2) में यह भो उल्लेश्न कर दिया गया है कि संसद्‌ को ऐसे 
किसी दिपय के वारे में, जो 'समवततों सूची श्रषया 'राज्यन्यूची' में इगणित नहीं है, विधि 
बनने की प्रतत्य झजित है। इस शक्षित्त में ऐसे कर, जो उत सूचियों में से किसी में विद 
नहीं है, लगाने के लिए कोई विधि बनाने की झवित भी सम्मिलित है| 


जबकि भ्रनुच्छेद 3(3] (क) में विधि” झब्द की परिभाषा के प्रन्दर रढ़ि था 
प्रथा को, जिसका भारत रा्यक्षेत्र में विधि के समान प्रभाव हो, विभिदिष्टत: सम्मिलित 
कर लिया गया है, प्रोर भसे ही उसमें अनुच्छेद 368 के ग्रधीन संशोधन का या संसद 
अथवा विदयानमण्हल द्वारा तिभित विधि का विविदिष्तः उल्लेख नहीं किया गया है, 
किर भी उसके ग्रन्त्गत ऐसी विधि अवश्य है जो उबत विधायी-निका्यों ने संविधात के 
उपरोक्त विधायी उपबन्धों के अ्रघीव बनाई है । संशोघन-शक्ति के महत्व को बयान 
में रखते हुए, चाहे संविधायी शत (कांस्टिद्यूएण्ट पॉवर) कहा जाए या चाहे वियत-अक्ति 
(कांस्टिट्यूटेड शॉचर) कहा जाए, विनिदिष्टत: उसे सम्मिलित करने में लोप करने से, यह 
दलील दी गई है, यह प्रकट होता है कि संविधान निर्णाताओं के ध्यान में बहु वात नहीं 
थी कि भनुच्छेद 3(2) में उपस्थित श्रतिवस्थ अनुच्छेद 368 के श्रवीव संशोधन को 
भी लागू कर दिया जाए। मेरे बियार से बह सोचना गलत है कि संविधान विर्माक्षात्नों 
ले अनुच्छेद ।3(3) में आयुक्त 'विधि' शब्द को परिभाषा में छोहे-छोटे विधायो 
अधिनियमों को तो सम्मिलित कर दिया है, किन्तु उन्होंने उसमें संविध।न के संशोधनों को 
चस्मिलित करना दच्ित नहीं समझा, जबकि उस दिख्या में संविबान-सभा में संविधात 
के पारित होते के भ्रम्तिम समय तक, प्रयत्त किए जाते रहे हैँ । वह दलौल दी गई है कि 
इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि धूंकि निर्माताओ्ों ते उस परिक्रादा के अन्तर्गत 
बिधानमण्डल द्वारा विभित विधि को विनिदिष्ठत: सम्मिलित नहीं किया है, प्रतः समी 
विधियां चाहे वे बिघादी हों या चाहे संविधान-संशोधन हों उप्तकी परिधि के अस्तगंत हैं । 
इस हृप्ठि से यह दलील महत्वहींत हो जाती है कि तियम, उपविधि, बिनिसम श्रोर 
अधिसूचना, जिनका स्रोत प्रोर अस्तित्व विधायी-विधि ही है-- जैसी विधियों के प्रगशन 
से यह स्फा्टतः दर्शित होता है कि उसमें संसद्‌ या राज्य-विधानमण्डलों द्वारा शिध्ित 
विधि भी सम्मिलित है । श्रारूप, प्रनुक्छेद (द्रफ्ट प्राटिकल) के विभिन्‍न प्रक्रमों पर 
विज्ञर करते समय मैं यह दत।ऊंप्रा कि इस सब का कारण यह नहीं है कि निर्माताभ्रों ने 
परिभाषा पर की गई आापत्तियों या उसके दोषों पर अ्तिसादक्षातीपुवंक विचार 
नहीं क्िरा है । 


सबसे पहले इस वास की परीक्षा करना प्रावक्ष्यक है कि क्‍या “विधि' झद् की 
सम्मिख्ित करते वाली परिभाषा के संदर्भ में, शरौर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 
अनुच्छेद 368 के श्रघोन किया गया संशोधन भी विधि! कहा जा प्कता है, यह अदिपेब, 
कि राज्य भाग 3 के किसी भी उपवन्ध के भ्रधोम प्रदत्त ग्रधिकार को छीन या न्यून नहीं 
कर सकता हैं, केवल ऐसी विधियों को ही लागू होता है, जिनका हवाला मैं विशिष्टतः 
ऊपर दे चुका हूं, भर्धात्‌ संसद्‌ था राज्य के विघानमष्डहों द्वारा निभित ग्रीर 
अनुच्छेद 3 (3) (क) में उल्लिखित विधि | मेरे विचार से अनुच्छेद ।4, शमुच्छेद 6 
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के क्षण् (3) भ्ौर (5), भनुच्छेद 0, गनुच्छेद ॥9 के खण्ड (2) से (6) 
अनुष्छेद 20 भौर 2।, अनुच्छेद 22 के खण्ड (4) घोर (7), अनुच्छेद 23 के खष्ड (|), 
अनुच्छेद 25 के खष्फ (2), प्रनुल्लेद 3], अ्रनुच्छेद 32 के ख१्ड (3), अनुच्छेद 33 श्रौर 
34 ता, भ्रनुच्छेद 55 के खण्ड (क) में निदिष्ट विधि ऐसी है, जिसके अधिनियमन की 
ध्रपेक्षा संसद्‌ था राज्य विधानभष्कल से था यथा स्थिति दोनों मे ही, माग 3 द्वारा प्रदत्त 
प्रधिकारों को प्रभावी बनामे के लिए या उन्हें लिवस्धिठ करने के लिए को गई है ,) दूसरे 
शब्दों में, उसमें श्रवुश्ञेय परिसीमाएं उल्लिखित कर दी गई हैं। साथ ही श्रनुच्छेद 5 में 
विशेष उपबन्ध' भौर प्रगुच्छेद [: के ख़ष्ड (4) में राज्य हारा किए जाने वाले कोई 
भी उपकाष, पोर श्रनुच्तेद 23 के खण्ड (2) में सावेजनिक प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा 
आध्य-सैवा लागू करने या घनुक्छेद 28 के भ्रधोन राज्य को कोई कार्यवाही करने से रोकने 
था उसे ऐसी कोई कार्मेवाही करने की श्रनुज! देने, प्रनुच्छेद 29 के खग्ड (2) श्रौर 
प्रमुच्छेद 30 के खष्ड (2) के प्रधीत कार्यवाही करने सम्बन्धी व्यवस्था या तो साधारण 
किधायी विधि ब्रा की जा सकती है या फ़िर सरकारी प्रादेश या भ्रधिसूचना द्वारा, जो 
चाहे किस्ली भी विधि के प्रधीत हो या व हो किन्तु जो भारत-सरकार या राज्य सरकार 
की पूर्णतः कार्यवालक-शवित के, जिसका विधि के समान प्रमाव हो, प्रयोग में तिकाला या 
निकाली गई हो, की जा सकती है । 


जहां युक्तियुक्त अतिवन्‍्घ लग्राना प्रनुज्ञात क्रिया गया है, जैसा कि श्रमुच्छेद 9 
के छत्ड (2) से (6) मेंहै, या जहां (भ्रनुच्छेद 33 के अघोन) संबस्चर बलों या 
मआरंजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात बसों के सदस्यों के सम्बन्ध में माग 3 में 
उल्लिखित मूल भधिरारों को प्रतिबन्धित करने ये पूर्शोत: तिराकृत करने की शत दी 
गई है या जहां संघ था राज्य की सेका में तगे व्यक्तियों या किन्‍्हीं श्रन्य व्यक्तियों की 
अतिपूर्ति उपसन्धित है, वहाँ भी इस बाबंत विधि बनाने की शक्ति संसद को ही दी गई 
है । यह ध्यान देने की वात है कि घनच्छेद 35 “विफल्नोक रण खण्ड (नात घाब्सटेप्टे 
बलाज़) से प्रारम्म हुआ हैं सर्थात्‌ 'इस संविधाम में किसी बात के होते हुए भी” (क) 
संसद्‌ को शवित होगी तवा किसी राज्य के विधानमण्डल को शक्ति न होगी कि'ह! हा ह 
महक विधि बनाए" [7 हल । इस झूण्ड के कारण ही उससे बछित विषयों 
की बाबत विधायो-शक्ति प्रमस्थत: संसद्‌ को प्राप्त हो गई है। यह शवित उसे श्रस्यथा 
ब्राप्त नहीं हो सकती थो क्योंकि उनमें (अत) से कुछ का प्रयोग राज्य-विधानवधब्डल 
ही कर छकते थे। किन्तु स्थायाधिपति हिंदायतुहलाह का यह मत था कि धनुच्छेद 5 
की प्रारम्भिक शब्दावली “विफलीकरण खण्ड! से भी कुछ प्रषिक है गौर उसमें से 
भनुक्छेव 368 ब्रपवजित कंर दिया णया है। उक्त निष्कर्ष आस्ट्रे लिया के संविषात के 
अनुच्छेद 050 मे उक्त प्रनुच्छेद की तुलना पर प्राथारित है । इस वावत 
(ब्रतुच्छेद 05ए) क्यू, श्राउप वेल्स वतास कॉसतबल्थ (2) में यह झभितिर्धारित किया 
गया है कि वह धारा 28 का भ्रपवाद है। [देखिए--भोसक साथ बाला श्रालला(?), 


(7) 46 सी» एल्० घार० 55. 
(१) (967) 2 एस*« सी० ग्रार० 762. 
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पृष्ठ 902] किम्तु झ्रास्टू लिया उच्च न्यायालय के इस यत से वाइम्स सहमत 
नहीं ये । (देखिए- लेजिसलेटिव, एक्जीक्यूटिव एण्ड जुंडीशियल पॉबर्स इन क्रास्ट्रे शिया, 
पृष्ठ 695-698) ॥ इस मत से न्यायाधिपति हिंदायतुल्लाह सहफत नहीं थे । मेरे वित्रार 
से प्रस्य संविध।न के प्रधीन उत्पन्न हुए मामलों का श्रवल्श्व लेना सुरक्षित रहीं हैं । 
साथ ही विपय-वस्तु की दृष्ठि से प्रनुच्छेद 36 भी प्रास्ट्रेलियां के संविधान के 
प्रमुस्छेद 05ए के समन तहीं है क्‍योंकि प्रमुच्छेद ॥05ए0 उसके ही अघीत किए गए 
विज्तीय करार को झआावद्ञकर प्रकृति के बारे में है । प्रतः सादृश्वता ठीक नहीं है | 
प्रनुच्छेद 36 की 'विधयवस्तु में ऐसा कोई मी उपबन्ध नहीं है जिसके प्राधार पर प्रनुच्छेद 368 
के ग्रीन संशोधन से उसे बचाया जा सके । दूसरी योर से मरह ग्रनुच्छेद संसद को पूल 
प्रधिकार प्रभावी बनाते के लिए सशवत्त करता है श्ौर अनुच्छेद 368 के पोज 
संशोघन-शक्ति को सौध्ित करने कौ बायत उसमें कोई संकेत नहीं है । 

यहू सच है कि स्वयं संविधान में हो वे प्रतिवर्ध उल्लिखित कर दिए गए हैं जो 
भाग 3 में गारण्टी किए गए मूल झधिकारों पर लग्राए जा सकते हैं, किम्सू उद प्रतिवस्धों 
को साधा रण विधि द्वारा ही, त फ्रि स्लांविधानिक विधि द्वारा, प्रभावी वना।यां जा सकता है 
भौर उन प्रतिवस्धों को लगाने के लिए संविधान-संश्ोषित करना ग्रावश्यक नहीं है। जब 
कोई प्रश्चिक।र नागरिक को दिया गया है तो इस प्रदिकार को किस सीमा तक निर्वेश्थित 
किय। भा सकता है या जबे राज्य किसी विशिष्ट रीति में कार्य करने से रोक दिया गया 
है तो उसे किस सीमा तक छूंट दी जा सकती है--यहू सब विषय साधारण विधि द्वारा 
विनियमित किए जा सकत्ते हैं । यदि ऐसा है तो महू स्पष्ट है कि पनुज्ञात सोमागों से परे 
जाने के विरुद्ध प्रतियम्ध उसी राज्य पर लगाया जाना चाहिए जो ऐसी विधि निवित करता 
है। ऐसी परिस्थिति में कया यह कहा जा सकता है कि संविधान-निर्माताओं का यह आशय 
वा कि प्रनुच्छेद 3(2) में विद्यमान प्रतिदन्ध साधारण विधि के प्रलावा किसी प्रस्य 
विधि पर भी लागू होगा। पनुच्छेद 3(2) के प्रयोजनों के लिए प्र. छेद ।3(3 ) (क) में 
दी गई 'विधि/ झंव्द की परिभाषा में भनुच्छेद 368 के ग्रधीत किए गए संशोध॑व को 
सम्मिलित करके ग्रनुच्छेद 368 के भ्रषीन, जिसमें “विधि' का कोई जिक्र नहीं है, शक्ति 
के विस्तार एवं परिप्ति को स्रोमित करने का प्र्ष है सम्बन्धित उपबन्धों का प्रनुचित 
श्र्थास्ववन करके उदह क्षनित को सीमित करता या संविधान तिर्माताशों पर केवल विवक्षा 
के प्राधार पर यह श्रारोप लगाता कि उन्हींने प्रनुष्छेद ।3(2) के प्रतिवस्ध को संशोवन- 
शक्ति पर सांगू करके म्रंशो धव-शक्ति के महृत्व को कम कर दिग़ा है, विशिष्टतः तव जब कि 
उन्होंने (निर्माताप्रों मे) कम परहश्व को बातों तक की 'विधि' वारद की परिभाषा में 
सम्मिसित करने में पूरंतः सतकंता बरती है। 


जय स्थिति ऐसी है तो मेरे विंषार से, धनुच्छेद 8(2) के साथ पढित भाग 3 
में उल्लिख्ित विभिन्‍त भ्रधिकारों की रूपरेखा पर विचार करते से यह प्रकट होता है कि 
उक्त श्रनुच्छेद विघानमण्डल, संसद्‌ एवं राज्य विधानमण्डल द्वारा तिभित विवि द्वारा था 
कार्यपालक-कार्यधाडी द्वारा इन श्रविकारों के छीचे जाने या न्‍्यून किए जाने को पतिषिद्ध 
करता है। मेरे इस निष्कर्ष को समर्यव घिल सकता है यदि अनुच्छेद 3(2) को भाग 3 
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में के प्रत्येक अनुच्छेद के यदि उसमें से किसी में 'विधि' घब्द श्रभुक्त हुआ्न। ही, जिसका वस्तुतः 
उक्त प्र लगाया जा सकता हो, साथ पढ़ा जाए । प्रनुच्छेक 3(2) के जोड़े जाने का 
उहूंश्य मूल श्रष्चिकार प्रदान करने दाले प्रत्येक अनुज्छेद भें उसकी पुनरावृत्ति से बचना 
है। मेरे इस निष्कर्ष के समर्थन में एक ही उदाहरण देंता पर्याप्त हैँ । श्रनुच्छेद ॥9 के 
खण्ड (2) से (6) भी, जो क्रमदा: अनुख्छेद के खण्ड () के उपल्ण्ड (क) से 
(&) में वर्णित स्वतन्त्रतान्नों पर प्रतिवस्ध-लगाते हैं, उसी प्रकार के हैं सौर यदि मैं इन 
छण्डों में से एक को दृष्टान्त के रूप में उड्ुत कछ तो उससे भत्री प्रकार यह दर्शित हो 
जाएगा कि निर्माताओं ने अनुच्छेद /(2) झौर ग्रनुखछषेद 9 के स्ड (2) से (6) 
में, “विश्व” शब्द का प्रयोग साधारण विधि के ही रूप में किया हू | यदि 
प्रनुच्छेद ॥9(]) के उपल्ण्ड (क) झौर उसी प्रनुच्छेद के खण्ड (2) को संविधान के 
प्रनुच्छेद 3(2) (जिस रूप में वह 26--950 को गा) के साथ इस प्रकार पढ़ा जाए 
सो छतका पुनः प्राख्णण इस प्रकार हो सकता है-- 


%+]9(॥) सब नागरिकों को-- 
(क) वाक्‌ धर भगिव्यकित स्वातन्वतव 


का झथिकार होगा । 


(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं ववाएमा जो इस अनुच्छेद हारा दिए 
* गए अधिकार को छीनती या न्यून करती हो प्रौर इस खण्ड के उल्लंधत में बनो 
भ्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शुस्प होगी' : 


परन्तु खण्ड (() के उपसक्ट (क) की कोई बाते अपमान-लेख श्रपमान- 
बक्षन, घानहाति, स्यायालय-अवणास प्थवा श्षिष्टाचार यह सद्याचार पर प्राघात 


अप्नप्रे जी में यह इस प्रकार है-- 


*१9() #0। लंघरका& ॥90॥ ॥४५४ ॥॥6 धंड्।-- 
(9) ॥० गिएढतणा ० छुलवली ४06 कफाव्भंगा: 


(2) प06 ##06 #08॥ 700 0806 जड़ क्र्त- लि (268 अपर 06 
अफ086 फ० 7808 200/लिए ०4 99 [॥सिक द्षाधीरल 40 90): |89% ए806 ॥॥ 
€णाए॥ए्टातंगा गांड ७३०६८ ६0थव, १० (8 ६४६०१ 0 (0 ००४६३ एछ॥०8 
फढ एणेते: 


छल्सावैल्व चोर गगत08 70 उ्३-लेबाक० (ब) ० ल॥०७० (0) आबा 
आह" 8 ०३300 ० भाड़ कांग्राड़ |49 १७ 89 जि 88 ॥ 4000 80, 
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करने वाले अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बेल करने ग्रथवा राज्य को उल्टने की 
प्रदत्ति वाले जिसो विषय से, जहां तक कोई वर्तमाव विधि सम्बन्ध रखती हो 
वहां दक उसके शव्तेच् पर प्रभाव, झयवा सम्बन्ध रखते वाली कोई विधि बनाने 
में राज्य के लिए इकावट, न बालेगी ।” 
उबत प्रारूप में खण्ड (2) द्वारा भ्रनुच्छेद 3 के सम्पूर्ण खष्ड (2) को जोड़ दिया गया 
है सिर्फ़ भाग 3' के स्थान पर “अनुच्छेद बन्द युक्त हु है ग्रोर अनुच्छेट 9 के 
खण्ड (2) को परन्‍्तुक के रूप में रख दिया गया हे । 
अनुकल्यत:, यदि अनुच्छेद 9 के रच्ड (2) से (6) को अवुच् 
के परन्तुक के रूप में पढ़ा जाए तो दे इस प्र 
*«राज्य ऐसी कोई विधि नहीं ववाएगा जो हय झनुच्छेद द्वारा दिए गए 
अधिकार को दछोततो या न्यून करतो हो श्लोर इस खण्ड के उल्लंघत में बनो प्रत्येक 
विधि उल्लंघन की मात्रा तक बुन्य होगी : 
पस्स्तु अनुच्छे३ [9 के खण्ड () के उपख्ण्ड (र) की कोई यात 
अपगान-लेख, अ्पयात वचन, मानहानि स्वायासय-्भवधान अथदा राज्य की 
सुरक्षा को डुबेल करने भ्रयवा राज्य को उलदने को भ्रवृत्ति वाले किसी विधव से, 
हटा तक कोई वर्सेमान दिधि झम्बन्ब रखती हो, वहां तक उसके प्रठर्तत पर 
ब्रमतब, श्रथवा सम्बन्ध रखने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के दिए 
झुझ्ाबटट न डालेगो ।” 
प्रनुच्छेद 9 के खण्ड (3) से (6] मेंसे प्रत्येक में “बहां तक कोई वर्तमान विधि 
जग्राती हो अथवा लगाने वाली कोई विधि बदाने में राज्य के लिए रुकावट! 
पद सघान रूप में प्रयुवत हुआ है और यदि इन रष्डों को परन्तुक के रूप में उसी प्रकार 
पढ़ा जाए जिस प्रकार कि धनुछेद ।9 के खब्ड (2) के उबत दो प्राकपों में से किसी मो 
रूप में पढ़ा गया है, तो इन समी ख़ब्डों में प्रोर #नुच्छेद 3 के खज्ड (2) में भो शब्द 


होगे-- 


ग एटफटा४ धढ 5(भञ९ (णए 2ंग्रड बाज [क्षक्त ॥टआतांश्ड 00. ४08|, 
अंधा्व॑ल, पैथडिक्क्षां०७, ८०ाएध्याए( रण. €०थ( ता आए हाल जकींटक 
गींदा49 98ढंप्रश/॑९८००८०८४ जग फ्रण॥ाज थ ॒चांली णावेद्ााा८ ह& 
इलाज री, 065 ३० 0शथ॥॥709, 06 5867, 

#णुतढल 90466 औश। 006 प&६८ जड़ वन जी (वह६ 3छ३॥छ 0: 
आज58९5 फल एंशा8 एणादिएशव 99 छोड छआ५ 876 आज़ |39 त906 40 
९०॥६9५800क्‍07 तर (8 ९३७8० ड8॥, (० (५८ <4८७ विद ०ग्राप्एटा00 
३६ रणाव॑: 

एए०ए/466 ॥00#0ह 77 5ण्क-०3७5८ (3) ॑ ६8०5९ (4) ग॑&तांजर 9 
आर अवध पीर ०फुडा॥३०० जी १09 रवाडआड़ (के 80 शि 88 0 28९5 
॥०, ता ८९७ सील 5६806 #०0 2308 399 ]89 ॥ड|8#7६8 ० ॥8/|, 
झब्रा्ल०, वैलगाश४00, ०जर्म:फए रत ९0७६ भर बज़ प्रश्ञाल- ज्ींणी 
जीलाहंड उ8भा5ा पीढ वल्‍टटाएए छा छाण59 भर जंजी एडक्‍०् ता25 फिट 
९०७१३ र॑, शावे$ (० ०ावाफ्तैाए०७, फीड 546," 


॥32) ॥ 
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“विधि! समान कप से प्रयुक्त हुआ है ओर उसका झर्थ भी समाव ही होगा । इसे प्रकार 
प्रमु्छेद 6(3) भर (5) और भनुच्छेद 22(3) को भी पढ़ा जा सकता है । उक्त 
अमुष्छेदों या भाग 3 के किसी भी अनुच्छेद ॥3(2) के साथ पढ़ने से मुक्े यह स्पष्ट हुम्रा 
है कि 'विधि', “विधि प्रनुसार' या “विधि के प्राधिकार' पद से स्परष्टतः यह दर्शित होता 
है कि ग्नुच्छेद 3(2) में प्रयुक्त 'विधि' झब्द से साधारण विश्वायी निकाय द्वारा बनाई गई 
विधि धमिप्रेत है। जब मैं उन विभिस्ल प्रक्रमों दी, जिनसे होकर वेत्सात भरमुच्छेद 3(2) 
का तत्स्थानी प्रारूप अनुष्देद प्रारुप-सम्रिति श्रौर संविधान-सभा के समक्ष होकर गुजरा 
था, चर्ता करते सपय मो बताऊंशा कि प्रमुक्छेद 8 के परम्तुक से भीयही, 
निण्कर्ष निकलता है। 

यद्यवि 'राज्य/ शब्द का व्यापह़ ग्र्ष है भ्रौर उसमें स्रंधद्‌ या प्रनुच्चेद 368 के 
श्रधीत संशोधन करने में एक साथ कार्यरत संध्रद्‌ तथा राज्य विधातंमश्डल सम्मिलित हैं, 
तथा ऐसे निवंन्धनों था परिसीमाप्रों के, भो भाग 3 के उपतरस्धों में उल्लिखित कृतितय 
बिनिदिष्ट ग्राधारों पर, विधि द्वारा शहाई जा सकती है, (विश्विष्ट; बे जो ऊपर 
जल्लिखित की यई हैं) रहते हुए विघानपड़ल ह्वाथ बनाई गई विधि केवल ऐमी ही विधि 
होगी जो पंविधान के संशोधन से प्रस्यथा विधि हो, वपोंकि भाग 3 के उपच्धों में से 
किसी के प्रधीन मूल प्रधिकारों पर विहिते सीम/मों के अन्दर निर्बश्षत्त या प्रतिवस्थ 
लगाते के लिए संविधान का संशोधन प्रायदपक नहीं है प्रोर हस कारण ऐसा कोई प्रधाय 
हो भी नहीं सकता है। यह भी स्पष्ट है कि अनुच्छेद 3(2) के साथ पढ़ित प्रतुष्णेर-2 
में प्रगुकत "राज्य! द्द की परिभाषा राज्य के प्रसिकरणों, संयुबततः प्रोर पृषरत, 
संशोधन जो एक प्रकार की विधि ही है, फरवें ते रोकती है साथ ही भाग 3द्वारा प्रदतत 
अधिकारों को छीतने या स्यून करने से या रजय॑ धनुक्ेद 3(2) को संकोधित करने से 
भी रोकती है। इस सम्बन्ध में स्थायाधिपति हिंदायतुरताह ने (गोलक का वसा भापता 
बृष्ठ 865) प्रभुच्छेद [2 में 'राज्य! क्षब्द का श्र लगाया है--उग सभी श्रभिकरणों का 
यौभ जिनका श्रनुच्छेव 2 में प्रसग-प्रलय उल्लेख किया गया है “पौर इसलिए परिभाषा 
द्वारा सभो भ्रंगों को पृथकत: प्रतिपेध में सम्म्रिश्षित कर लिया गया है।” हुसतरे छ्यों में 
उरहोंने परिमावा का प्र लथाया एक साथ कापररत सभी प्रसिकरण, प्रात, संतरद्‌ प्रोर 
विधानभण्डस, प्रौर यदि प्रभुच्छेद 368 (।) के प्रयोन संसद के दोनों सदन या परस्तुक 
के प्रधीन एक साथ कार्यरत संधद्‌ के दोनों सदन तथा विधानमण्डल संज्ञोबन कर सकते 
हैं तो यह धंक्षोंधन प्रतुक्लेद 3(2) के श्र्थान्‍्तर्गत “राज्य” द्वारा बनाई गई विधि होगा । 


* पृष्ठ 866 पर उम्होंते कहां है कि--'यदि राज्य कृत्यकारियों (फुंपदानरीज्ञ) से प्रधिक 


शवितणालरी है तो राज्य भ्रोर उसके भभिक रणों के (सरकार, संसद भौर राज्य के विधानमण्डल 
तथा स्वानीय भोर पन्‍्य प्राधिकारी) बीच ध्रस्तर होगा ग्रतिवाये है। स्पष्टते: राज्य इनमें 
से प्रत्येक से प्रौर एक साथ सबसे मड़ा है। श्रभु्छेद 3(2) से यह स्पष्ट हो गया है कि 
राज्य को पत्र प्रधिकारों के अ्रधीत करने से श्रकेलें कार्यरत कोई मी अभिकरण या एक 
साथ कार्यरत सभी प्रभिकरण मूल ग्रधिकारों से हपर महीं हैं। भ्रतः जब लोक समाया 
राज्य सभा गूल भ्रधिकार कम करते के लिए विधेयक वेश करली है तो बढ़ धपने विरुद्ध 
स्यादेश के श्रतिकुल कार्ये करती है श्रौर यदि वोतों सदत विवेधक पारित कर भी 
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देते हैं तो व्यादेश राष्ट्रपति को लागू हो जाता है वयोंकि साधारण ख़ण्ड श्रधितियम 
के झनुसार 'मारत सरकार' पद का बर्थ है “भारत का रास्ट्रपत”। पह मत साधारण 
बिब्ि एवं संबिधान-संशोघन, दोनों को ही म्रम/न रूप से खागू होता है। उन्होंने भपने पत 
के समर्थन में निकारगुष्ना के संविधान के श्रमुष्छेद 325 का अवलम्ध लिया था जिश्में 
स्वष्टतः यह उल्लिखित है कि “सरकारी ग्रमिकरणों को संदिधान में यथा उपवन्धित के 
सिवाय, हंयुक्तत: या पृथक्तः, संविधान निलस्यित करने था उसके द्वारा दिए गए प्रॉवकार 
विग्धित करने से रोक दिया गया है ।” (706 ॥इलआ०ं८६ 66 00ए९7ए०॥६, 
उंगंग) छा $008॥0, ब्राद 00000॥ 70- ३8७॥/स्व ताढ(जराकधरएचं०॥ ०९ (० 
एबधांल फ० 80 287060 0५ ॥ ९९०१९ तर (छढ ९85९8 कएशं5०0 ताल.) 
उन्होंने कहा कि "हमारे संविधान में अ्भिकरणों को संगुबत एवं पृथक रूप में नियस्त्रित 
रखा गया है ग्रौर प्रतिपेश राज्य के झम्पूर्ा बन्॒ १९, चाहे वह कार्यपालिका के रूप में 
कार्यरत हो था चाहे विधानमण्दल के रूप में, लगाया गया है ।” स॒म्मानपूर्वक ये वह कह 
सकता हूं कि यह तक ऐसी धारणा १९ प्राधारित है जो प्रमुस्छेद ॥2 में *र/ज्य” वल्द की 
परिभावा के ध्रघीव प्रवेक्षित नहीं है। साथ ही मेरे विचार से, प्रभर्थत्र कियी ऐमे संदिवान 
से लेता भी डचित नहीं है, जिसकी बठ्ावन्नी भिन्‍्न हो। यह घारणा स्यायोचित्र नहीं है 
कि “राज्य का प्र है, यदि अ्रभिक रशों को पृथक: प्रगशित किया गया है, संयुक्त: वा 
पृथकूत: सरकार के सभी समिकरण । प्रतुक्छेद !3(2) का प्रतिपेथ प्रकेले कार्यरत प्रस्येक 
अभिकरण को लागू होता है | संसद्‌ या राज्य विधातम१इल प्रथवा एक ताथ कार्यरत संसद 
या कोई (थानीय ्राधिकारी या प्रस्य प्रापिकारी या उक्त में से कोई मी प्रस्य के साय 
कार्यरत का प्रश्त नहीं उड़ता । साथ ही संविज्ञान के ध्रधीन मो एक साथ कार्यरत-ऐसे 
आधिका रियों का समूह विधि नहीं बना सकता है। सम्मिलित परिभाएाके श्राघार पर 
ग्यायाधिषति हियावतुल्लाह के प्रतातुक्षार राज्य कर धर्य है--"उनमें से कि्ली मे या एक 
शांध उस प़व से अधिक” । मैरे विचार से यह पत राजनैतिक टृष्डिफोर, न कि विधिक 
दृष्टि से, ठीक है। निदेशक तस्वों के भ्रनुच्छेद 54 के प्रदोन यह स्यादिष्ट किया गया है राण्य 
अन्तर्राष्ट्रीय शास्ति श्रौर सुरक्षा की उल्तति का या राष्ट्रों के बीच स्पाय्य श्रीर संम्मावपूर्ण 
सम्झन्पों को बवाए रक्षने प्रादि का प्रप्ल करेगा । संदर्मानुपार 'राज्य' का बर्थ है सरकार 
ये। भारत की एंझद्‌। प्रनुक्ललेद 246 के साथ पदित प्रध्तम अनुसूची को सूची । की 
अविष्टि 0, “विदेशीय्र का; सथ विषय जिनके द्वारा स्रंध का किसी विदेश मे 
सम्बन्ध होता है” उश्त प्रभिकरणशों को विश्वायी शक्ति प्रदान करती है। * यदि प्रसंग 
से दूसरा श्र्थ भ्रपेश्ित नहीं है” एद--पेरे विचार प्ले--उन प्रभिकरणों से सम्बन्धित है 
जो पृथक्त: कार्य करवे हैं। यदि परिभाषा का निर्बंचत करने के लिए अत्य संविधानों के 
प्राधार पर भनुपात लमाना धनुज्ञात है, मेरे विवार से यह नहीं हो सकता है, तो दर्णा के 
संविधान के भनुच्छेद 9 का हवाला देने से पह दकषित होता है कि 'राज्य' की परिभाषा 
स्मिलित करने ब/ली (इन्क्लूसिव) परिमाषा नहीं है । उसके प्रमुतार 'र/ज्य' से अभिवेत 
है परिभाषा में वल्लिद्ित विभिन्‍न अंग । अत: में यह प्मफता हैँ कि उरत तर्क यह दब्चित 
करता है कि ग्रनुच्छेद 3(2) न दो प्रनुच्छेद 368 के अधीन संशोधनों पर अतिवन्ध 
सगाता है पौर त वह यह ग्रशिनिर्धारित करने के लिए किये अंग एक साथ कार्यरत 
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होकर भाग 3 में उह्लिखित अ्रषिकारों को प्रभावित करने वाला संझोधन ही कर सकते 
हैं, राज्य भ्रौर सरकार के बीच ब्रन्तर करने को भ्राधिकृत ही करता है। 


उक्त निष्कर्ष निकालने के लिए एक ग्रन्य कारण यह है कि यदि संविधान का 
अंक्षोघ्रन “तिधि' है तो संविधान भी विधि ही होगा । संविधान निर्माताओं ने 'संविधान' श्रौर 
+व्रिधि! या 'विधियों' के बीच अन्तर किया है । श्रपना भ्राशय उत्होंने “विधि छठ्द का प्रयोग 
संविधान! के विपरीत श्र के रूप में किया है मोर इससे यह दश्चित किया है कि जहां कहीं 
'विधि' झब्द भ्राया है, उसका अर्थ साधारण विक्षायी विधि है ओर 'संविधान' उध्से 
बिल्कुल भिल है। प्रनुच्छेद 60 द्वारा राष्ट्रपति से ब्ौर' अनुच्छेद [59 द्वारा राज्यपाल 
से यह ध्रपेक्षा की गई है कि वे अपना पद ग्रहण करते समय इस वात की शपथ लें कि वे 
संविधान और विधि का परिरक्षस, संरक्षण भौर प्रतिरक्षण करेंगे। भधनुच्छेद 6 के 
अधीन राष्ट्रपति फर संविधान के श्रतिकमणश के लिए भमहानियोग चुसाया जा सकता है। 
प्रभुक्खेद 73 के खण्ड (।) के उपखण्ड (ऊ) भोर (ख) में कार्यप्रालिका-शावित का विस्तार 
उल्लिखत करते हुए परम्तुक द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि इस संविधान में, ग्रथवा 
संसद्‌ द्वारा बनाई गई किश्ली विधि में, स्पष्टतापूर्वक्क उपब्न्धित स्थिति के ग्रतिरिकता, 
उपल*३ (क) में उत्सिणित कार्यपालिका छक्ति का विल्तार किय्री राज्य में ऐसे विषयों 
तक न होगा जिनके बारे में उस राज्य के विघानमण्डल को भौ विबि बनाने की शवित है । 
उक्त पाब्द 'विधि' था “विधियां! निषिचत रूप से संसद्‌ करा राज्य के विधानमण्डल 
ब्वारा निर्मित विधि की ओोर संकेत करते हैं। प्रतुच्छेद 75 (।) के ध्रघीन कैस्रीय भस्त्री 
को जो छपय लैनी है वह भ्रनुस्नूची 3 में ढल्लिखित है । उन्हें वह क्षपष लेनी होती है कि 
वे संविधान और विधि के प्रनुआार सब प्रकार के त्तोगों के - प्रति स्थाय करेंगे। उच्चतम 
स्वायालय भोर उच्च न्वावालय के स्थायाधिपतियों से यह अपेक्षा को गई है कि वे विधि प्रौर 
संविधान की मर्यादा बनाए रखेंगे। [देलिए---अनुसूची 3 के साथ पठित अनुस्येद ।24(6) 
और ग्रमुच्छेद 29 । इस प्रनुच्छेद 76(2) में यह उल्लिखित है कि महान्पायवावी 
से यह प्रवेक्षा को गईं है कि वे इस संविबान या तत्समय प्रवृत्त किसी भ्रन्य विधि द्वारा या 
प्रधीन उन्हें दिए पए कृस्यों का निर्वहन करेंगे। श्रमुच्छेद 48(5) को, जो भारतीय 
सेखा-परीक्षा प्रौर लेखा-वियाग प्रादि में सेवा करने वाले ब्यक्तियों की सेवा-शर्तों के बारे 
में है, संविधान के तथा संस्द्‌ निभित किस्तो विधि के उपबन्धों के श्रधीम कर दिपा गया 
है । यशावि संविधान-निर्माताश्रों ने कुछ उपबन्धों में संविधान को विधि द्वारा स्थापित 
संयिधान कहा है, तवापि उन्होंने संविधात भौर 'विध्ि' या “विधियों के बोच प्रस्तर 
व्यवत करते समय स्पष्टत: यह उल्लिलित किया है कि 'विधि' से विधायी-विधि प्रभिप्रेत 
है । उन स्थानों पर के ब्रलावा जहां कि इस बात पर जोर दिया गया है कि “विधि द्वारा 
स्थापित' पद से यह ग्रा्षषित है कि संविधान को विधि का अल प्राप्त है, संविधान को 
इस प्रकार पशित नहीं किया गया है / 


अदि यह मत सही है, और मेरे विचार से यह सड़ी है, तो भ्रदन यह उठेगा कि 
क्या अनुच्छेद ।3 (2) वस्तुतः भ्रवावश्यक है गौर क्या स्थायालयों को उसका प्रथन्विषत 
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इस प्रकार करमा चाहिए कि निर्माताशों ने साज्ञय संविधान में उह्ेश्यहीन उपवन्ध किए 
हैं। यह सुस्थिर मत है कि न्‍्यायालय को साथारणत: किस्री मी उपबन्ध का ऐसा प्र्थ॑ 
नहीं लगाना चाहिए कि दह भनाबस्यक हो जाए। उसे कानून या विधि के श्रत्येक उपकत्ध 
को प्रभावी बनाना चाहिए । इस तक के समर्थत में यह दलील द्वी गई थी कि, जहां तक 
कि ग्रनुच्छेद 3 (4) का सम्दस्य है, 'प्रबृत विधियों' की परिभाषा अनुख्खेंद 3 (3) (ख) 
में दी गई है, किन्तु ग्रनुच्छेद 372() ओर उसके स्पष्टीकरण के आधार पर वही 
प्रिशाम निकलेगा और ऐसे संविधान पूर्व सांविधानिक-विधि, जिसे उस शनुष्छेद के 
प्राधार १२ विधि का बल पिश्ल गया हो, “संविधान के अन्य उपबन्धों के प्रधोत” हो गई 
है प्रौर परिश्तामस्वरूप वह भाग 3 के उपकस्तों के भी भ्रधीन हो गई है | इसी प्रकार 
संविधान के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात्‌ बनाई गई त्रिधि उस सलौषा तक झुस्ध होगी जहां तक 
कि वह भाग 3 में उल्लिखित उपवस्धों सहिल संविधान के क्िस्ती भी उपबन्ध के 
प्रतिफुल है | यहां पर श्रधिकारातीत का सिद्धान्त नाग्रू होगा | वह तर्क दिया गया 
था कि यवि ऐसा है तो अ्नुस्खेर ।3(2) का प्रधिनियमत निष्प्रपोजन था। दूधरी भ्ोर, 
पिटौशनर के विद्वान प्रधिवकद्ा ने यह कहा कि भ्रनुच्छेद ॥ 3(2) श्रयोजनहीन नहीं है, 
क्योंकि उसके भ्राधार पर तत्सभय श्रवृत विशियों में ते सांविधानिक प्रवृत्ति की ऐसी 
विधियां, जो भूतपूर्व रियासतों में प्रवत्त थीं था मारत शासन ग्रविनियम, ]933 के ग्रबीत 
अवृत्त थीं, जिनकी बायत गवनेर, जनरल ने त््कृति के ग्रादेश कर दिए थे, थ्यादृत्त हो 
गई। सरवार वल्‍्लभ भाई पटेल ते 29-4-947 को संविधान-सभा में वह कहा था कि 
ऐसो स्थिति उत्पतन हो सकती है घोर इसी झारण प्रनुज्लेद )3() मास 3 में जोड़ा 
गया है, भौर इसी कारणवक्ष मूल प्रधिकारों को, जो बुनियादी मानवीय स्वतस्‍्ताएं हैं, 
संविधान के संशोधन द्वारा भी छीन लिए जाते ण। कम कर दिए जाने से बचाने के लिए 
उक्त अनुच्छेर जोड़ दिया गया है । इसके प्रति विर्देश करने से यह श्रकट होता.है कि सरदार 
बस्लभग्माई पटेल ने जो बात कही थी वह यह थी कि प्रारुप.प्रनुस्छेव के स्ड (2) का 
विज्ञमान विपुल विधान पर कया प्रभाव पड़ेगा, इस पर सबिस्तार विचार करने के लिए 
उनके पास पर्याप्त समय नहीं था घौर इस कारण विद्यपाव विधि पर उध खण्ड के प्रभाव 
की परीक्षा करनी श्षेत्र रह १ई थी जो संविधान के उक्त खण्ड के श्रन्विम रूप से प्राहूतति 
करते से पूर्व की जानी थी । कार्यवाही वा बाद-विवाद से यह इंगित नहीं होता है कि कुछ 
सांविधानिक विधियों को व्यावृ्त करते का श्राशय था या यह है कि विधि में सांविधानिक 
विधि भी सम्मिलित है। साथ ही दलोल यह भी नहीं दी गई है कि भनुच्छेष 73(।) को 
रचना विश्षिष्टतः की गई है जिससे कि संविधात-वूर्य विद्यमान विधियां इस ऋत के होते 
हुए मी व्यावृत्त हो जाएं कि मारत शांसत प्रधिनियमर प्रौर सारत स्वाभीनता प्रधिनियम 
को श्रनुच्छेद 395 से विरसित कर दिया थय्रा था । यदि निरस्तित विधियों से मिन्‍त कोई 
साविधानिक विधियां प्रवर्तन में थों तो उन्हें भरनुष्छेद 372(4) द्वारा वही दल प्रदात 
कर दिया गया है जो किसी मरी प्रन्य साधारण विधायी विधि को ध्रंविधाम के भ्रभ्य 
उपयस्थों के भ्रघीन रहते हुए, श्राप्त होता है गौर ऐसी विधियां शमी तक प्रदतंन में बनी रह 
सकती थीं जब तक कि उन्हें कोई सक्षम विचानमण्डल या ग्रस्थ सक्षम भ्राधिकार परिवत्ित, 
निरस्तित या संझोधित महीं कर देता है। इस दावत कोई संकेत महीं मिखता है कि इक 


कक: त 
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विधियों को संविधात के किसी भी उपबन्ध की कोटि में रख दिया गया था शोर सवे 
उमके साथ हस प्रकार प्रदत्त रह सकती थीं कि उनके बारे में यह कहा जा सके कि उनमें 
परिवतन भरनुच्छेद 368 के ग्रधीत भ्रंज्ञोषत द्वारा ही किया जा ब्कता है। मुख्य 
न्यायाधिपति कानिया ते ए० फे० गोपालत करे सामले(!) में निरसंदेह यहू बलाया है कि 
“अनुच्छेद ।3() धौर (2) का विधाम प्रति सकता का विषय है” प्रौर यह कि 
“यदि वे धमुक्छेद त मी होते प्रौर किसी भी मूल प्रधिकार का किसी विधायी श्रधिनियमत 
द्वारा प्रतिलंधन किया जाता तो न्यायालयों को ऐसी प्रधिनियभिति को उस स्रौमा तक 


+ भविधिमान्य प्रोषित करमे की शक्ति श्राप्त होती जिस तक कि वह विहित सीमा के 


बाहर होता ।” स्थायाधिषति हिंदाशतुस्‍्लाह में (जैसे कि वे उस सप्तय ये) संज्जन सिह 
बाते मामले (2) में पृ७5 96] पर मुख्य स्यायाधिपति कानिया के उक्त मत की भालोचना 
करते हुए कहा है कि “उनके म्रत का भ्र्थ स्पष्ट नहीं है। इस. प्रनुच्छेद का एक महात 
उद्देदय है। कदाचित मुख्य स्वायाधिपति ने उत़त भ्रनुक्केद की भहृत्ता पर, उसे कम करने 
फा तो प्रक्न ही नहीं उठता, बल थिया है प्रौर प्रतुर््षेद 3 की रचना का झाधार 
पत्यधिक सतकंता मात्र है। उसका कोई भन्य या प्रात्तरिक उहूँ न्‍्य नहीं है । उसके प्रभाव 
में भी धूल प्रषिकारों की प्रमुखता के साहक्य के भ्राघार पर अनुच्छेद 32() की बाबत 
भी हमें यही मत व्यक्ष करना बाहिए । क्योंकि यदि गारष्टी न भी दी गई होती तो भी 
प्यायालय अनुच्छेद 32(2) के क्रधीन अपना करंध्य सम्पादित करते ।” इस बश्त से कोई 
इस्क्रार नहीं कर सकता है कि श्रनुच्चेद !3(2) का एक प्रथोजन है और न्यायाध्रिपति 
हिंदायतुल्ताह के मतातुसार, यह प्रयोजन है घूल स्िकारों को महत्ता झौर अमृख्रता पर 
बल देना, बयोंकि संविध।न में झधिकार-पश्र के उल्खिखित कर दिए जाने की बादत हुए 
श्रान्दोलन के इतिहास को, जिसका मैं ऊपर उल्लेख कर युका हूं, भोर इस देश की जनता 
को हम प्राशाप्रों को भी कि संविधान में कुछ ऐसे पूल शुनियादी भविकार हों जिनकी 
बाबत उम्हें गारण्टी दी जाए भौर जिन्हें विधानमण्डल मनमाने रूप से सष्ट न कर सके 
ध्यान मैं रखते हुए राज्य को प्रादिष्ट किया गया है कि वह उन प्रधिकारों को न तो छीने 
और न न्यून करे । भाग 3 में बणित प्रषिकारों को, जिसमें भ्रनुल्छेद 32- द्वारा गारण्टी 
किए गए प्रतितोष (रिज्रंस) मधिकार भी सम्मिलित है, स्वयं में पूंणं बनाने का श्राषय 
था। उपत प्रतितोष का श्रथिकरार संयुक्त राज्य प्रमरीका में प्रत्य रूप में विशम।ग है, 
सर्थात्‌ भ्यायपालिक ने वर्षों श्रम करके त्याधिक-पुतविशोकन का सिद्धास्स स्थापित किया 
है । प्रधिकारों के घोषणामात्र ते वे प्रभावी नहीं किए जा सकते से । भ्नुभव से यह लि 
हुम्रा है कि ऐसे सामान्य प्रधिकार भ्राथुनिक राज्य की शासन-शक्ति पर नियस्‍्ञरशा रक्षते में 
सफल नहीं होते हैं। हमारे संविधान निर्माताभ्ों ने विभिन्‍न संविधानों में स्या मिक-पुनविलोकन 
सम्बन्धी उपचन्धों पर विचार करके संविधान में ऐसे प्रध्िकारों के प्रतिक्रमश के बिरुद्ध 
अभावश।स्ती उपचार बिहित किए हैं। यदि पूल श्रत्रिकारों का प्रतिक्रमण. होता है तो 
प्रतुस्छेद 32(2) के श्रधीत सौधे उच्चतम स्याधालय की सहायता ली जा श़कती है। 


(!). (4950) एस० बी० प्रार० 88. 
(3) (965) । एप्त० ध्लौ० ग्रार० 933, 
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यदि ऐसा उपबन्ध न किया गया होता तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला 
पनुच्छेद 226 के अर्धःस उच्च स्यायालय हारा दिए गए विनिश्यय के विरश 
अनुच्छेद 33 के ग्रधीन अ्रपील के रूप में या भ्नुल्छेद ॥36 के प्रधिन विशेष इजाजत 
से पेश होता । बही प्रयोजन है जिस पर बल ग्रनुच्छेद 32 के साथ पठित बनुक्छेद ।3(2) 
द्वारा दिया गया है। हमारे संदिधान सिर्माता जिन्हें श्रमरीका के न्‍्याविक-पुनविसोकन 
शक्षित के मए-गए रुपों में प्रथोन के माय में भाने वाली कठिनाइयों भ्ोर भ्रभुविधायों का जान 
यथा, यह सुनिश्चित करना चाहते ये कि घून्द श्रौर सापेक्षत: शुन्‍्य के सिद्धास्त (ढाकिदुत 
श्रॉफ बाँयड एकछ रिलेटिवली वॉयड) को--जओो एक विचित्र भ्रेमरीकी सिद्धान्त हैं --हम सपने 
संविध।न में स्थान नहीं देंगे । मोखक भाव वाले मामले) में महत्वपूर्ण बहुम्रत निर्णय भ्रोर 
न्यावाधिपति हिंदायतुस्लाह के भतानुसार थदि मूल प्रधिकार संशोधन-शक्ति के अ्रधीन नहीं 
हैं तो यह सोचा मी नहीं जा सकता है कि हुपारे संविधान निर्माता, जिन्होंने बंढ़ी 
सावधानी से उक्त प्रधिकारों को संविधान में वर्णित किया है (यह बात संविधाम-पभा की 
कार्यवाही से स्पष्ठ है), उन श्रधिकारों को संशोधन-प्रक्रिया के विरुद्ध विश्विष्टस: संरक्षण 
प्रदात ढयों न कर देते । इसके विपरीत यह ठक॑ घुझे मालूम है कि यदि वे यह चाहते कि. 
अनुक्लेद 368 के प्रधीत सेंशोधन-प्रक्रिया को अनुच्छेद 3(2) से भ्रतिबन्धित न किया 
जाए तो इस बाबत वे स्पष्ट उपबन्ध का तो भ्नुच्लेद 368 में कर देते या फ़िर 
झनुर्खेद ।3(2) में । वस्तुतः ऐसे प्रवस्‍्त उपयुक्त संक्षोधन प्रस्तावित करके किए भी यए 
हैं, जो प्रझप संविधान के प्रन्तिम प्रक्रमों पर, जैसा कि हम झागे देखेंगे, या तो वापस ले लिए 
गए ये या उन पर जोर नहीं दिया गया था था वे प्रस्वीकार कर दिए गए ये । किन्तु 
यह दो मैं से किसी मी भ्रतुच्छेद में कहों किया गया, क्योंकि यदि संविदान निर्माताय्रों का 
यह मत था कि अनुच्छेर 3(2) का प्रतिबन्ध केवल विधायी विधि को ही जागू होता है 
तो कदाचित वे यह महसूस करते कि ऐसो परिस्रोमाप्रों के जिसके क(रण भनुच्छेर 3 (2) 
अनुच्छेद 368 पर लागू न रह जाए, उल्लेख को प्रावक्यकदा नहीं है । 


संविधान सभा की कार्यवाही का हवाला देने से पूर्व में पहले इस भ्रढन पर विचार 
करूंगा कि क्या इन उपवस्धों के प्रभात्वयन के लिए न्यायालय संविधान-सभा में हुए बाद 
बियादों (डिबेट) को ध्यान में से सकता है ! महारास्ट्र राज्य के भहाथिवक्ता का कहता 
है कि एच० एच० मधाराजाधिराज मशिय राब लोवाजी राब सिंधिया बहलुर भोर कुछ 
अन्‍य बनाम भारत संघ (?) (जिसे सामरास्यतः प्रियो प्स वाला मामला कहा गया है). में 
इस स्थायालय के विनिश्वय से पूर्व तक बाद-विवाद भौर कार्यवाहियां प्राह्म 
नहीं मानो जाती थों। फ़िर भ्रो दोनों ही पस््कारों के काउस्सेल्ों ने भरपूर उनका 
हमाला दिया हैं । साधारण विधान के लि्ंयत के बारे में प्राप्त भ्रम्निनिर्धारित 
मत यह है कि यद्यपि प्रथान्‍वयन में सहायक के रूप में वाद-विवाद का हवाला 
अनुन्न य नहीं है, तथाप्रि विभिन्‍तर प्रक्रम, जिनसे होकर प्रारूप गुजरा है, आरूप का 


(!) (3967) 2 एस्र० स्रौ० और० 762. 
(3) (97।) 3 एस० सी० भार० 9«»[897]] | उमर० नि७ प० 49[. 
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केवावाभर भारती घ०- कैरस राय [स्या० रेट्री] हवा 


कोई श्रंवा हटा देने या कोई प्रंथ उसमें जोड़ देसे के सिए प्रस्तावित 'संशोधत, मंशोघनों, के 
लिए प्रगस्‍त करने का प्रयोजन, उसके अस्वीकार होते के कारण प्रादि- संविधान निर्माताओं 
गाय आखुपकार के आशय पर प्रकाश डाल सकते हैं। विवानमण्डल में ' दिए मए भाषरों के 
बारे में भी यही कहा गया है कि वे सांग दर्शन चहीं कर सकते हैं क्योंकि जो सदस्य किप्ती 
उपद्ध या संशोधन के पक्ष था विपक्ष में बोलते हैं, वे केवल यह प्रकट करते है.कि उस 
उपबन्ध या संशोधन का उन्होंने क्या भ्र्थ लगाया है । रत: सम्बन्धित उपयस्ध के अर्थान्वयन 
के लिए उसे सहाग्रक मान कर स्वीकार नहीं किया जा-सकता है। सदस्य अपना मत व्यक्त 
करते हैं। मत १रस्पर भिन्‍न भी होते हैं, प्रौर इस बाबत यह निश्चित नहीं किया जा 
सकता: है कि न बोलने वाले सदस्यों का कया मत है। श्रतः दाद-जरिवाद में स्यकत मतों का 
परिणाम क्या निकला--यह पत्ता लगाना मुप्रिकल हों जाला है। इससे केबल यह पता 
झवदय क्षग भाता है कि कोई विज्विष्ट उपबन्ध या संशोधन स्वीकार किया ग्रगां है या 
अस्बीकार किया गया है,। प्र्यास्वयन करने में ' उनत प्तामग्री सहायक के रूप में ग्रह नहीं 
की जा सकती । इसमा अ्रवक्य है कि सम्यन्वित विधायी इतिवृत्त की श्रहायता से यह पता 
लगाया जा सकता है कि किस बुराई को दूर करने: के लिए विधान किया गया है अबवा 
अधिनियमन का अयोजन बया है, बद्षशें कि इन छात्तों का पता लगाया जाया सुसंगत हो। 
किल्तु ज्ोषणकोर कोचीत राज्य प्रौर कुछ झम्य वताम वॉस्‍्डे कम्पयो लिलिटेड (/) में 
गोलक ताथ(*) प्रिषो पसं(*) तथा भारत प्रंघ वनाम एच० एस० ढिल्जों (3) वाले सामले 
निदिष्ट किए. गए थे ग्रौर उनमें पह्‌ व्याख्या की गई थी कि संविधान सभा में दिए गए 
आाषणों का हवाला नहीं दिया जा सकता हैं। भौर भ्रन्तिम उल्लिखित समले में आाषणों 
का हवाख निकाले गए निष्कर्षों के समर्थन के लिए दिया भयां था । गोलक माय वाले 
सश्मले (5) में और प्रिथों पर्स बासे मासले() में मो, भाषणों का हत।ला दिया गया था 
किस्तु: यह हवाला सम्दन्धित उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में नहीं दिया गया था। वह 
या तो भूल अ्रधिकारों की श्रतिश्रेष्ठता की जाँच करने के लिए दिया गया था या उन 
परिस्थितिपों को स्पष्ट करने के लिए दिया गरया या जिनके कारण शासकों को गारष्टी 
देमा श्रावइ्यक हो गया. था । संविधान सन्त में किए शए भाषरों का हवाला चाहे जिस 
प्रयोजन से किया जाए कहा सदेव यही जाता है कि ऐसा हवाखा ग्राष्टा नहीं है बसतें कि 
सम्बन्धित उपयन्ध का प्र्थ स्पष्ट न हो या यदि श्र्थ स्पष्ट हो तो विकाले गए निष्कर्षों 
को समश्थन देना हो । दोनों ही दक्षाप्रों में उनका अवलोकन किया जाता है भेरे विज्ार 
से हमें उनका निःहांक रूप में प्रवसोकरम करता चाहिए जिससे कि हु, ध्रपते संविधान 
निर्माताओं का आद्षय समझ सकें और, यह पता लगा सकें कि उन्होंने अपना श्राशय किस 
प्रकार प्रभिम्यकत्र किया है । ऐसी सामग्री का भवलोंकल़ प्रतिषिद्ध करने या उसे प्रतिषिद्ध 
सामग्री कहने के लिए तक क्या है ? सांविधानिक मागले में, जिसमें कि लिखित दस्तावेंड 
में यवां तल्लिखित रूप में संविधान तिर्माताओं का श्ाश्नय पता लगाना हो, स्थायालय को 


(0) (952) एस स्ली० भ्रार० ॥2. 
(5) (967) 2 एस सी० प्रार० 762. 
(४) (972) 2 एच० प्ली० भ्रार० 33० [972] ] उम्र. नि० प० 565. 


$2 उद्चतम स्यायारूय निर्भय पत्रिका. [973] 2 उम्र० नि* पे 


ऐसी कार्यवाही वा सुसंगत प्रांकड़ों का, जिनमें भाषण भी सम्मिलित हैं, अवलोकत करना 
खाहिए जो विधायी भादय समभने में सहायक हों । यदि वे समस्या पर प्रकाञ्न न ढालते 
हों या उसे भ्रस्पष्ट ही रखते हों तो स्पायालय ऊमहेँ प्रस्वीकार कर सकता है। संविधान 
किसी भ्रधिनियमिति से भिम्तर है। वह तो सरकार के कार्यकरस का साधन है। इसका 
प्रारुप जनती ने, ओ हसे राष्ट्रीय लिखत बनाकर पोढ़ों दर पौढ़ी तक उपयोगी बताए 
रखना चाहती थी, तैयार किया है। संविधान सर्मा में योग्य, महत्वपूर्ण, विद्ान्‌ एवं 
अनुभवी व्यक्ति थे श्रौर उनकी सहायता के लिए एक सुयोग्य सलाहकार, श्री बो० एने> 
राव ये। श्री राव ने एक ज्ञापन तैयार फिया या जो जनता के सभी वर्गों, वृत्तिक निकायों, 
विधायकों, सावंजनिक स्रंप्याशं भौर बहुत से भग्य सोगों को भेजा गया था और उसका 
स्थापक प्रचार भी किया भ्या था। जब शापन के सप्यन्ध में श्रालोचनवाएं, टिप्पणियां और 
सुझाव प्राप्त हुए तो इनको छ्यात में रश्त कर एक श्राहृप तैयार किया गया प्ौर वह 
संविधान-सभा के समक्ष रखा बया। संविधान-सभा के स्रमक्ष प्रस्तुत करते स्रमय 
डा० प्रम्बेदकर ने एक भाषण दिया था। तदुपरि समा ने तौत समितियां गठित की--(।) 
हंष क्वित समिति; (2) प्राम्तीय-क्षक्तिगसमिति, और (3) मूस अधिकारों एवं भल्पसंद्यकों 
के लिए स्रभिति | इम समितियों के विचर-विमर्त्न एवं सिफारिशें, प्राकप समित्ति की 
कार्यवाही श्रोर तैआार शखूप के प्रस्तुत करते समय दिया ग्रयाह डा अम्बेदकर का भाषश 
झौर इन समितियों की रिपोर्ट झादि समे महत्वपूर्ण सामग्री है। सभा का हहेद्य, किसी 
आलोचना का उत्तर देने का ढंग, उनके बारे में लियागया प्रस्तिम निरशंय, श्रस्तावित 
संशोधन उनके पक्ष-विषक्ष में दिए गए भाषरा पभोर उनका अन्तत: झ्वोकार या अस्वीकार 
कर दिया जाना आदि विवादास्पद विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं; जैसा कि नि पहले 
भी कहा है, साधारश प्रारूप-विधेयक की बाबत विधानमण्डल में हुई कार्यवाही के 
पक्षपात्तपूर्णा और ऋ्द्ध वाद-बिवाद हो सकते हैं जो श्रक्सर न्यायालय के समझ्ष विधाराधोन 
विषय पर कोई भ्रकाश डालते वाले नहीं होते हैं, विन्तु संविधान-समा को कार्यवाही में 
ऐसे किद्तो पक्षपात श्रादि का दोष नहीं होता है और उसका ग्रमस्‍्य ऊद्देंइय राष्ट्र को एक 
ऐसा कार्यकरर दस्तावेज़ (वकिग इस्सर मेष्ट) देका है जिसमें उम्के शुनियादी ढांचे ग्रौर 
मानव मूल्यों (हा परत वैल्यूज) के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया हो भर जो विशभिसन 
ऋश्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया (इष्टरप्ले) का सामता करते हुए भावी पीढ़ियों की 
ब्रावह्यव त्ाप्रों की पूर्ति कर सकता हो। उसके भ्रघीन सूजित सर्वोच्च स्थायासय 
जिसे उसे समझने श्रौर उसकी व्याख्या करने रा कार्य सॉपा गया है, संविधान निर्माताओं 
के ऊहूं श्यों को समझते के लिए संविधान-समा की कार्यवाही भ्ोर विचार-विमर्श के 
अभिलेख के मार्ग-र्क्त का लाभ उठा सकता है। जो भी हो, इस सप्रय मो मेरा प्राशय 
केवल उन त्रक्र॒मों को परीक्षा करना है जिनसे होकर श्रारूप गुजरा है और बहू कि क्या 
प्राहप में कोई शब्द या पद जोड़ते या उसमें से ऐसे किस्ो पद या झ्म्द को निकाल देने 
है लिए, जो प्राहुष में मोजुद थे, फोई अयत्न किए गए हैं प्रौर उन प्रयरनों का स्वरूप एवं 
प्रयोजन क्या था । देखना यह भी है कि यदि उक्त कार्यबाहियों की परीक्षा उक्त 
दृष्टिकोण से की जाए तो जया वे पेरे मत पर कोई प्रकाश हालते हैं या उप्तका समर्थन 
करे हैं ? 


कैश्नयानल्व भारसो ब० केरस राज्य [्था० रेड्री] 63 


प्रारुप भनुच्छेद 8 शोर 304 पर, जो करमज्ञ) वंसाव अनुच्छेद ६3 भोर 368 
हैं, विचार करने से सम्बन्धित संविधास-सभा की कार्यदाहो के विभिस्न. प्रकमों से वह 
इशित होता है कि उक्त दोनों हो भनुच्छेदों में यह स्पष्ट करने के लिए संक्षोवत प्रस्तावित 
किए बए ये कि अनुच्छेद ]3(2) का प्रतिबन्ध अनुच्छेद 368 के प्रधीन किए गए संशोधन 
को लागू नहीं होता है। सबसे पहले संदिधात-सभा के सदस्य श्री के० सम्यानम्‌ ने 
29-4-494? को प्रारूप के, जो मूल श्रषिकारों पर अस्तरिम रिफोर्ट के साथ संविधान 
सभा के समझ प्रस्तुत किया गया था, खण्ड (2) में संशोधन श्रस्तावित किया । संशोधन 
यह था कि /न तो संघ भौर न इकाई हो ऐसी कोई विधि बनाएगा जो ऐसे किसी प्रधिकार 
को छीनने या न्यून करने वासी हो” पद के स्थान पर निम्नलिखित पद रखें दिया जाए-- 


धर न कोई ऐसा भषिकार संविधान में संज्ञोषत किए बिना छीसां या 
न्यून किया जाएगा 


सदस्य ने स्पष्ट किया कि “यदि उक्त खण्ड मूल रूप में ही बता रहने दिया जाता है तो 
हम संबिधान में संक्षोघत्त करके सौ इत ग्रधिकारों में से, थदि वे झ्समाधांतकारी पाए 
जाएं, झिसो में मी कोई परिवर्तन महीं कर सकेंगे । कुछ तंविधानों में यह उपवस्पित 
कर दिया गया है कि संविधान के क्ुद्ध भागों को भावी सांविधानिए-संशोधनों हरा 
परिबरतेत किया आ सकता है और भ्रन्‍्य साग इस प्रकार परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं । 
ऐसी कोई क्षंका न रह जाए, इस उद्देद्य से मैंने यह संक्षोधन प्रस्तावित किया है भौर 
मुझे यह भाझा है कि इसे स्वीकार कर सिया जाएगा ।' यह संशोषन सरदार वल्दभ भाई 
पटेल मे मान लिया था भौर संविधान-प्रमा ने इसे स्वीकार कर लिय। था । उक्त रूप में 
संध्रोथित कर दिए जाने के पदचात्‌ खण्ड (2) निम्नलिखित रूप में था-- 


“संघ राज्यन-तैत्र में अवृत्त ऐसी सभी विश्ववात विधियां, भ्रधिसूषनाएं, 
वितियम, शढ़ियां था प्रधाएं, जो संविधान के इस भाग के भ्रवीन गारण्टी करिए गए 
प्रधिकारों के प्रतिकूलता हों, ऐसी प्रतिकूकता की सौमा तक निराकृत हो जाएंगी । 
साथ ही हछाविधानिक-प्ंज्ञोघत्त के बिना ऐसे किसी भो भ्रधिकार को छीता या 
स्यून न किया जाएगा ।/ 


प्रारूप में मूलतः विश्वमान खण्४ के अनुसार केवस 'संघ' या “इकाई” को ही ऐसी विधि बनाने 
से प्रतिषिद कर दिया गया था जो ऐसे किसी भी भ्रथिकार को छीनती या न्यूत करती 
हो । उस प्रक्रम में यह दक्षित करने के लिए कोई छउमरभ्री नहीं थी कि संविधान संक्षोचित, 
करने के बारे में कोई उपवन्ध प्ररूपित कर दिया कया था या संविधान-समा के समक्ष 
विचाराधोन था | किन्तु अन्यथा भो मामला यह नहीं था कि ऐश्ली विधि बनाने से संघ 
या संघ प्रौर इकाइयों को प्रतिषिद्ध कर दिया गया था । इस दलील को स्थायोचित ठहराने 
के लिए, कि राज्य के सभी अंगों को, जिनमें संघ था संघ प्रोौर इकाइयां भी सम्मिलित हैं, 
संविधान संशोक्षित फरमे से प्रतिषिद्ध कर दिया गया था, केवल एक यही संकेत मिलता है 
कि मूल प्रथ्चिकारों को छीनसे या न्‍्युद करने वाल्ली विधि “संध' या “इकाई हारा बनाई 
मई बिचि है । श्री सन्‍्यातम्‌ का संझोघन प्राहूपकार ने मूल अधिकारों पर अनुपुरक रिपोर्ड 


] इस्वप्तस न्यायालय निणेय पत्रिका. [973] 2 उम्र नि० प० 


ें-सब्मिशित कर दिया या शौर वह रिपोर्ट संविघान-समा के समक्ष 25 प्रमस्‍्त, 947 
को पेज की गईं थी, किगतु बाद में इस संशोद्वन को प्रारूप समिति ने निकाल दिया वा। 
2। फरवरी, 948 को प्रारूफ संविधान संविधाय-समा के भ्रष्यक्ष को दे दिए जाने शोर 
अस्षका भली प्रकार प्रचार कर दिए जाने के पहचातृ्‌, ऐसा प्रतीत होता है, कि जो 
उपयन्ध उस समय अनुच्छेद 8 (2) या, उंठकी कुछ झालोचना हुई थी ॥ वह अनुच्छेद 
इस प्रकार था-- * 


“राज्य ऐसी कोई विधि बनाएगा जो इस मान द्वारा दिए गए अ्रषिकारों 
को छीवती हो या त्यून करती हो, ग्रौर इस खष्ड के उल्लंघत में बनी प्रस्येक विधि, 
उल्लंघन की मात्रा तक घुल्य होगी ।” 


परन्तु इस खण्ड की कोई बात राज्य को तश्समव विद्यप्तान किसी विधि 
से उत्पस्त प्रसमामता, अम्तर, प्रहित या बिभेद को दूर करने के लिए विधि 
बनाने से न रोकेगी।”” 


उत परन्‍्तुक के जोड़े जाने के बारे में निम्नलिलित टिप्पएए किया गया बा-- 
“परम्तुक इस उर्ेश्य से जोड़ा गया है कि राज्य दिधि द्वारा विद्यमान विभेद 
.को, यदि कोई हो, दूर कर सके । ऐसी विधि ग्रतिवायंतः इस टष्टि ले विभेदकारो 
होगी कि ग्हू केवल उन व्यकितयों के विरुद्ध हो प्रदृ्ठ होगी जिन्होंने उस समय तक 
अनुचित लाभ उठाया है | प्रतः यह स्पष्ट है कि ऐसी प्रकृति की विधि को 
अतिविड़ न क्या जाए।" 


संविधान-सलाहेकार ने जो टिप्पएश प्र[रुप-प्रमिति को दिया है बह यह दश्षित करता है 
कि किसी, प्रशलोचक ने गहू बताया है कि 'धमुस्छेद (2) प्रारूप गरनुच्छेद 304 हे प्रधील 
वारित विधि द्वारा मूल प्रषिकारों से सम्बन्पित सांविधामिक उपकस्धों के संशोधन पर 
अतिथर्व सग।ता है, प्रोर इसलिए यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि प्रनुच्छेद 204 
के प्रधीन ऐसे उपकन्धों को संज्ञोधित करने को संखद्‌ को झ्क्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
है! । इस श्रापत्ति के सम्दस्ध में सांदिधातिक-सलाहकार की टिप्पणी यह थी कि 
अनुच्छेद 8 का छष्ट (2) संविधान के भनुष्छेद 304 के उपकश्धों पर अध्यारोहो 
नहीं है। उक्त लण्ड में युक्त 'विधि' झ्ब्द से साघारण विधान भ्राज्षवित है । किन्तु 
सस्माक्य सम्देह दूर करने के लिए अनुच्छेद 8 में निम्नलिखित. संगोषन किए 
जा सकते हैं -- हे 
>प्रतुष्छेव 8 के खण्ड (2) के परम्तुक में 'इस खण्ड को कोई बात' पद के 
पश्चात्‌ 'संविधान के ब्रनुच्छेद 304 के उपबन्धों को प्रभावित नहों करेगी या! 
पद रख दिया जाए ।” 


प्रारूप समिति ने कदा चित झह सुकाव स्वीकार महीं किया, क्योंकि परन्तुक उस सभय तक 
मूल रूप में ही ना रहा या जज कि उसे महबुब ब्रली बैग के संशोधन संख्या 262 के 
वंरिशामस्वरूप निकाल दिया गया भा । 25 नवम्बर, 948 को वह संशोधन प्रस्तावित 


हे 


| 
+ 


+ 
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करते हुए १ष्डित सक्ष्मीकास्स मत्रा ने कहा--'इस संशोधन का प्रयोजन स्वतः स्पष्ट है 
पोर भूंके मुझ से भम्भीर रूप से कहा गया है कि मैं इस बारे में कोई .भाषश न करूं, श्रतः 
मैं इस संभोषन को प्रस्तावित मात्र ही कर रहा हैं *। यह संक्षोधन 29-]॥-940 को 
स्वीकार कर लिया गया था भ्रौर परस्तुक निढ़ाल दिया गया था। (देखिए--कांह्टिट्यूएप्ट 
असेम्बली डियेट्स, खण्ड 7 पृष्ठ 6।] ग्रौर 645) । 


कितने बिस्तार में इस श्रनुच्छेद पर विचार क्रिया गया है, यह बात 
जजरुद्दोन ब्रहमद की इस आपलि पर को गई कार्यवाही से स्पष्ट हो जलती है कि 
ब्रनुश्छेद 8(3)(%) [ओ प्रगुश्छेद 3(3)(क) हो गया है] में. 'विधि' शब्द हरी 
परिभाषा में प्रयुक्त 'हढ़ि और प्रथा' पद प्रमुक्छेद 8(2) को लागू होगा, कित्तु राज्य 
“हढ़ि या प्रधा' नहीं बनाठा है । ढॉँ० अम्बेदकर ने बताया कि नजरद्वीन भ्रहुमद के 
संशोधन से कठिनाई उस्पत्त हो गई है जिसे टूर करमा ग्रावश्यक है भ्रोर श्रन्त में भावी 
कठिताइयों से बचने के,लिए उन्होंने प्रनुऋछेद ४ के लच्छ (3) में यदि अंसंग से दूसरा 
श्र अपेक्षित न हो' जोड़ने के सिए संद्ोधन प्रस्तावित किया + यह संझोघन खण्ड (क) 
भौर (स्व) दोनों को लायू होता है। यह संशोचन स्दोकार कर लिया गया । (देलिए-- 
कांस्टिट्युए"्ट प्रशेश्वलो डिबेट्स, खण्ड ? पृष्ठ 644) । इसके बाद ही परन्तुकू 
निकाला गया । ह 


बिकास दिए जाने छे पूर्व परन्तुक को, मद प्रारूप धनुच्छेद 8 के खण्ड (2) के 
साध पड़ा जाए भौर उसके जोड़े जाते के श्रयोजन की बाबत जो टिप्पण किय। गया है 
उसे देखा जाए तो उससे यह प्रकट होता है कि उसमें जिस विश छा उल्जेख है वह 
विधागी विधि हे भाषा की खींचतान करके उसका किसो भी प्रकार यह प्र्थ नहीं निकाला 
ज्ञा सकता है कि उसमें प्रारूप अनुच्छेद 304 के श्रघीन संसोघन मो सम्मिलित है क्योंकि 
परल्तुक का उहू व्य भन्छेद 8 के खण्ड (2) द्वारा विहित श्रतिबन्ध का राज्य,पर लागू होता 
समाप्त करना था जिससे कि राज्य किसो भी तस्थमय विद्यमान विधि के कारण उत्पत्न 
होने वाली भ्रसमानता, अन्तर या भ्रहित या विभेद को टूर कर सके। यदि परन्तुक में 
पगुक्त “राज्य” और “विधि' को कोई विशिष्ट प्र दिया जाना है तो कही प्र्थ उन शब्दों को 
खण्ड (2) में भी देना होगा श्रौर चूंकि परन्तुक स्पस्टतः विछ्लायी विधि से सम्बद है, प्रतः 
बह प्रनुष्छेद 8 के सच्छ (2) में प्रयुक्त “बिधि' क्षब्द के निवेचन के लिए एक कुझजी का 
कार्य करता है भ्र्थात्‌ उस दाम्द से विधायो विधि ही प्राशवित है । 


अनुच्छेद 304 में भी संध्ोभन प्रस्तावित किए गए थे। पहला संशोधन (संशोलन संख्षा 
57) भरी के० सम्धानम्‌ कै नाम से था किन्तु उन्होंने कहा कि वह संशोधत वे प्रस्शावित 
नहीं करता चाहते हैं (देखिए--कांस्टिटृवूएप्ट धसेम्कलो डिबरेट्प, लण्ड 9, पृष्ठ 643) । 
महूरथायवादी श्रोर, महाराष्ट्र के महालिवक्‍ता, दोनों, ने ही कहा किये 
यह पंता नहीं खगा सके कि उक्त संझ्ोथन क्या थे। किन्सु यदि यह मान भी लिया 
जाए कि इस संधोचन का उद्देश्य अनुच्छेद ।3(2) द्वारा बिहित अतिवस्ष को भ्रतुष्छेद 368 
को लागू करना था, तो भो उससे कोई आरणा नहीं वगाईआ सकती ।| दूसरी शोर 
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डॉक्टर देशमुख ते पूल अ्रषिकारों को संरक्षित रखना बाहा। उम्होंगि संझोधत संख्या 22 
अस्तावित करके भ्रनुच्छेद :04 के पश्चात्‌ बनुच्छेद 304-5 जोड़ना भाहा-- 


४३04-क. इस संविधान में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए मी, ऐसा कोई 
भी संशोधत, भो किसी भी पैयक्तिक ग्रधिकार के प्रविषय का या व्यक्तियों के 
सामाजिक था प्रत्म प्रचिकारों का ग्रतिलंधन, ति्बन्धन करता या उसमें कशी करने 
वाला हो, संविधान के प्रघोन भनुज्ञ य नहीं होगा श्रौर ऐसा कोई भी संशोपन, 
जिसका ऐसा प्रभाव हो य। होना सम्भाग्य हो, णूर्य एवं किसी भी बिश्रानमण्डल 
के प्रभिकारातीत होगा।” 


ध्नुष्छेद 304 के अधीन संशोधन के प्रविषय के बरे में शॉक्टर प्रस्वेदकर के भाषण के 
पश्चात्‌ इजाजस लेकर यह संशोधन वापस ले लिया गया (देखिए--फांह्टिद्यूएभ्ट 
असेम्बली डिथेद्स, खण्ड 9, पृष्ठ 665) । 

इससे १६छे जब प्र/रूप समिति उद्देश्यों पर विचार कर रही यो तय श्री के० सर्यानम्‌ 
श्री प्रस्नतासयनम्‌ प्ारयंमर, श्री टी० टी० कृष्णामात्रारों प्रौर श्रीमती जी० दुर्गावाई ते 
'ह प्रस्ताव रखा था कि प्रनुच्छेद 304 के परस्तुक में भाग -3, 4, 9 धोर 6 जीड़ दिए 
जाएं । किस्तु संविधान-सलाहकार ते यह यताया कि ऐसा संशोधन नौति का विषय है। 
प्राकृप समिति ने यह संशोधन स्वीकार महीं किया । यदि यह संशोधन स्वीकार फर लिया 
आता तो पूल एपिकारों को संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया से संशोधित किया जा 
सबता था जे संहद्‌ के प्रत्येक सदत के दो-तिहाई बहुमत से प्रौर साथ ही उल्लिलित 
शाज्यों मैं से कम से कम श्राघे के विधानमण्दलों द्वारा पारित संकृहपों से समर्थित होना 
चाहिए था । इस प्रयत्न से भी ऐसी कोई बात पता नहीं लगती है कि माग 3 में विहित 
मूल अधिकारों को प्रमुष्छेव 368 के धधीन संशोधित तहीं क्रिया जा सकता है या यह 
#ि श्रनुच्चेद ।3(2) में प्रयुपत 'विधि' से साधारश विधायी विधि ही प्रभिप्रेत न होकर 
क्रमें प्रमु्छेद 368 के प्रधीन किया गया संशोधन भी सम्मिलित है। यह द्षित करते 
को प्रयत्न किया गया था कि ।7 सितम्बर, ।949 को जब डॉक्टर प्रस्नेदकर प्रारूप 
प्रनुच्छेद १04 के सभ्यश्य में घोल रहे थे, तो उस्होंने कहा था कि भाग 3 में संशोधन 
महीं मिए जा सकते हैं। इस तर्य की प्रोर ध्यान दिखाते हुए कि दर्होंने भ्नुच्चेदों को 
तीन वर्षों में बांट दिया है डॉक्टर भ्म्बेद्कर ने यह बताया था कि प्रधम वर्ग के प्रनुख्छेदों 
को साधारण बहुमत से संक्षोघित किया जा सकता है भौर दूशरे वर्ग के प्रनुच्छेदों के बारे 
में उन्होंने कह्ठा--“यदि संसद्‌ भाग 3 में उल्लिखित भनुच्छेंदों में से किसी विशेष 
प्रनुच्छेद का अनुच्छेद 304 को संशोधित करना चाहती है तो उसके लिए उसे केवल 
दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना भावदयक है” । उन्होंने बताथा कि संशोधन के प्रयोजनों 
के लिए तृतोथ वर्ग के लिए दो-तिहाई बहुम्रत श्रीर राभ्यों का श्रभुसमर्षन धपेक्षित है। 
प्रथम प्रस्यर्थों को झोर सै यह कहा गया है कि भाग 3 को ब्वितीय वर्गे से श्रपवादित करने 
से एक भूल हो गई है भ्रौर यह कि वे यह सोच रहे ये कि प्रमुच्छेद 304 सहित भाग 3 
तृत्षीय बरगं में भाते हैं । नागालेबड के महाधिंयमंता में कहा कि तृतीय वर्ग के खिए भूल से 
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म्मग्र 3 कह दिया गया है। उन्होने वर्ग 3 के सथाव पर भाग 3 या तो कहा है या ऐसा 
समझा गया है । उसके भाथण को सद्दी-सही पढ़ा गया है या नहीं | यह सुसंगत नहीं है 
गरयोंकि किसी उपबन्ध का सिवंजत उसमें प्रयुकत क्षव्द, जिस संदर्भ में वे वार्द प्रयुक्त हुए 
हैं, वह संदर्भ ओर संविधान को स्कीम में उस उपबन्ध का ग्राज्यित प्रयोजन ही 
विच्ारणीय विषय हैं। दिसी प्राधार पर यह तथ्य सुरंगत नहीं है कि संविधान (प्रथम 
संक्रोधन) विधेयक पर विचार होते समय भौर बाद में जो प्रधिनियम बताते समय सदस्यों 
में से किसी को भी, जो अ्रनन्विम संसद्‌ के भो सदस्य के, माग 3 के संशोघनोय. होने के 
बारे में कोई सम्देह नहीं या 4 


आग 3 के हन्य उपयस्धों के साव पढित भ्नुच्छेद !3 के भर्थान्ववत् की बाबत 
मेरे दृष्टिकोश के ध्नुसार अनुच्छेद |3(2) भाग. 3 में उल्लिखित किसी भो भ्रधिकार 
को संक्षोक्ति रूरने के लिए ग्रनुच्छेद 368 पर कोई प्रतियस्ध नहीं लगाता है श्रौर इस 
कारण इस प्रहन पर विंचार करना झावश्यक नहीं है कि क्या इस बाबत महृत्त्वपूर्ों 
बहुमत निर्णय ठीक है कि संशोधन दाक्ति धनुसूची 3 की यूचो | की प्रवक्षिष्ट मद 97 
मैं विद्यमान है । साथ दी उक्त निर्शय को हृष्टि से यह भी उचित नहीं है कि संक्षोधन 
शक्ति भन॒च्छेद 368 में विशमा है। क्‍या संशोधन द्ावित विवक्षित रूप से विशवान है 
और उसका विस्तार गया है भोर क्या संश्द्‌ उसमें वृत्धि कर सकती है, इन सत्र बातों पर 
जिश्वार किया जा सकत। है किन्तु इस बाबत कोई सन्देह नहीं किथा जा सकता है कि 
प्रमुच्छेद 368 में संशोचन को शक्ति और प्रक्रिया दोनों हो विहित हैं। यह मत 
मोसक गाय वाले सामले (2) में पॉच न्यायाधिपतियों एवं न्‍्यायाधिपति हिंदायतुल्लाहू के 
बहुमत से स्वापित कर दिया गया है। यह भी व्यात देने की वात है कि मंहृश्वपूर्ण क्हूमत 
निर्णय द्वाथ इस जारे में कोई मत व्यक्त तहीं किप्रा गया है ककया प्रमुच्छेद 368 के 
परस्तुक के श्रधीन, उस भनुच्छेद को ही संशोधित करके मूल प्रधिकारों को संशोधित 
किया जा सकता है (देखिए--पृष्ठ 805 पर सुख्य न्यायाधिषति का निर्णय) । 


धब ग्रक्त यह उठता है कि क्या चोमीसवां संशोधन विभिषास्थ है श्रौर यदि वह 
विधिमास्य है तो बया. पथा संशोधित भनुच्छेद 368 पर कोई प्रतिबन्ध हैं श्रोर यदि हैं तो 
ये क्‍या हैं। चौम्मोसनें संझोधत विधेयक के उद्देस्य श्रौर कारसों से उम्रके श्रधिनियमत का 
प्रयोजन प्रकट हो जाता है । उससे यह भी श्रकड हो जाता है कि किस बुराई को 
दूर करने के लिए वह अ्रधिनियसित किया गया है । उसके पैरा 2 में तिस्तलिखित कथन 
किया गगद्या है -- 


#उक्त प्रयोजन के लिए विश्वेयक श्रनुच्छेद 368 को उपयुक्त रूप में 
संशोधित करना चाहता है भोर चह यह स्पध्ट करता है कि प्रनुष्छेद 368 
संविधान के संझोषन झौर, साथ ही, उसकी प्रक्रिया विहित करता है। विवेवक 
यह भो उपयग्धित करता है कि अब संसद के दोतों सदनों द्वारा कोई संविधान 


(0) (967) 2 ए० सो० ब्रार० 762. | 
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प्रंशोधन विधेयक पारित हो जाता है तो बह राष्ट्रपत्ति को ग्रनुभति के लिए उनके 
समक्ष पेश किया जाएगा धौर राष्ट्रपति उस १२ प्रपती- श्नुमति देंगे। बियेयक 
अनुच्छेद 3 को भी इस प्रकार संशोवित- करना चाहता है कि पनुच्छेद 368 
के ग्रधोन संविधान के संझोधनन को मह अनुच्छेद लागू न रह जाए।" 


उक्त संक्षोधन का प्रभाव क्‍या हुआ है यह संझोधन से पूर्व और पश्चात्‌ श्रनुच्छेद 368 के 
सुसंगत उपब्स्धों को पढ़ने से भौर प्रनुच्छेद 3 में जोढ़े गए नए खण्ड (4) से संग्बढ 


करके पढ़ेनै से स्पष्ट हो जाता है-- 
पंज्लोषग से पूर्व 


संविधान के संशोधन 
के लिए प्रकिया | 


/368. इस 
संविधान के 
संक्षोधन का 
सूत्रपात उस श्रयोजन के सिए 
डिश्रेयक को संसद के किसी सदत में 
पुर:स्थापित फरके ही किया जा. 
सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा 
उस सदन की सप्स्त सदस्यन्संध्या 
के बहुमत से तथा उस सदम के 
उपध्थित शौर मतदान करने वासे 
सदस्यों के दो-तिहाई से प्रन्युन बहुमत 
से वह विधेयक पारित हो जाता है 
तब बहू राष्ट्रपति के समक्ष उसकी 
अनुमति के लिए रखा जाएगा तथा 
विधेयक को ऐसी ब्रनुमति दी जाने 
के पदलात्‌ दिशेयक के निवस्धनों के 
प्रमुसार संविधान संशोधित हो- 


जाएगा : 
परम्तु यदि -ऐसा कोई 
सेशोधन-- 
दर दर १4 


कोई परिवर्तन करमा चाहसा है तो 
ऐसे उपबन्ध करने वाले विभेयक के 
राष्ट्रपति के समक्ष ्रनुपति के लिए 
उपस्थित किए जाने के पहिले झस 
संशोधन के लिए प्रथम अनुसूची के 
झाग [क) श्रोर (ख) में सल्लिखित 
राज्यों में से कम से कम प्राों के 


संशोधन के पश्चात्‌ 


संविधान. का संशोचन “368(])- इस 
करने की संसद को शक्ति संविधान में किसी 
बझौरजसके लिए परक्तिती। बात के होते हुए 

भी, संसद बपनी 
संविधायी शवित का श्रयोग करते हुए इस 
संजिश्रान के किसी उपबन्ध का परिवर्धन, 
परिवर्सन धथवा निरसन के हूप में संशोधन, 
इस भ्रनुच्छेद में दी ग्रई प्रक्रिया के प्रसुसार 
कर सक्कैगी । 

(2) इस संविधात के संशोधन का 
सृत्रपाठ उस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद्‌ 
के किसी सदन में पुर:शथापित करके. ही 
किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा 
उस सदन की समस्त सदस्य-संडश्या के बहुमत 
से तथा उस सदन के उपस्थित घोर प्रदान 
करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से प्रग्युन 
बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता है 
तय वह राष्ट्रपति के समक्ष, रखा जाएगा, 


जो विधेयंक को झपनी पनुप्तति देगा श्रौरः 


तब संविधान विधेयक के निकशनों के 
प्रमुसार संशोधित हो जाएगा : 
परम्तु यदि ऐसा कोई संशोधन-« 

नर हि भू 
कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे 
उपबन्ध करने वाले विधेयक के राष्ट्रपति 
के अमक्ष भ्रनुमति के लिए उप स्थित किए जाते 
के पहिंले उमर संज्ञोघन के लिए राज्यों में 
से कप से कम: श्रापे राउयों के विधानमण्डबों 
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विषानमण्डलों का उस प्रयोजन के का उस प्रयोजन के लिए रने विधानमण्डलों 
ज्िए उत विधानमर्इंलों से पारित से पारिस संकरपों हारा प्रमृसभर्यन भी 
संकल्पों दाश प्रमुसुमर्धन भी प्रेपेश्षित प्रपेक्षित होगा ॥ 
5 होगा।” (3) अनुच्छेद 43 की कोई बात 
इस प्रनुक्छेद के भ्रवीन किए शए किसी 
संशोधन को जागू न होगी 7” 


४।3(4), इस श्रनुच्छेद की कोई बाठ श्रगुच्छेद 368 के श्रवोन किए गए 
इस संविधान के किसी संशोधन को लागू ने होगो )” 


उपरोक्त संझ्ोधन उपवन्धित करता है कि --() ग्रनुच्छेद 368 संशोघत-शकित का 
स्रोत है; (2) संसद्‌ सांविश्ानिक संशोधन “सपनो सांविधायी अक्ति के प्रशोथ में” कश्ती 
है; (3) संशोधन-अक्ति का प्रयोग परिवर्तन, प्रिवर्तत या निरतत हारा किया जाता है; 
(4) मल प्रधिकारों में से किसी को छीन सेते या स्युन करने की याश्त श्रनुच्छेद 3 में 
उपवन्धित प्रतिद्रन्ध ग्रमुस्छेद 368 के प्रश्गीन किए गए संशोधन को नाग नहीं होता है; 
(5) झनुष्छेद !3 फ्री कोई बात भ्रनुच्छेर 368 के अधीत किए जासे वाली सांविधानिक 
संशोधन को सांग नहीं होती है; (6) “संविधान के किसों उपबन्ध का" पद इसलिए, 
जोड़ा गया था कि “किसी' झब्द से ग्रभिप्रेत है 'कोई भी उपबन्ध'; भ्रौर (?) उक्त 
प्रमुच्छेद के प्रघीन सम्यक्‌ रुप से पारित विधेयक पर पभ्रपनी ग्रनुमति देने के लिए 
राष्ट्रपति बाध्य है। हु 

जहां तक कि इस दलील का सम्बन्ध है, कि अनुच्छेद 3(2) सांविधानिक- 
संशोधनों पर प्रतिबन्ध लगाता है तो मैं पहले ही इस बाबत तक दे चुका हूं कि पिदीशनर 
यह दलील इस कारश महीं दे सकते हैं कि जो प्रेतिव्ध लगाया गया है बह सापररसा 
विद्यायी विधि को हो लागू होता है। तथापि अइन यह है कि ब्रतुश्धेद 3(2), जो संब्द्‌ या 
राज्य विधानभण्डल द्वारा या प्रनुच्चेद 3(3)(क) में उल्सिखित अधिनियध्रितियों 
हारा मूल श्रथिकार छीने जाने या स्थून किए जाने पर प्तिवन्ध लगाता है, 
प्रंविधांन का महत्त्वपूएं लक्षण है था महीं । यदि नहीं है तो वह भ्रनुच्छेद 368 के प्रधोन 
संशोधित किया जा सड़ता है । इस स्थिति को स्वीकार करते हुए पिटोझनर ने यह दलील 
दी कि यदि संशोघर झनुष्छेत 368 भौर, अनुच्छेद ।3 का प्रभाव साधारण विधायो विंधि 
पर से श्रनुष्छेद.3 के प्रतिवन्ध को हटाना है, जिसके द्वारा वाद में भूस अधिकारों कों 
निराकृत किया जा सकता है या उन्हें छोता जा सकता है, तो वह संविधान का महत्वपूर्ण 
लक्षण ही होगा। दि " 

यह भ्रइन कि ग्रमुच्छेद 368 के श्रधीम संझोधन-तावित पर कोई विवज्षित प्रतिवन्ध 
है स्षया क्या उस अनुच्छेद के प्रघीन संशोधन, सेविवान के बुनियादी डांचे को क्षतिग्रस्त 
या नष्ट कर सकता है, चौशीतवें संशोधन से यथा पूर्व विद्यमान “संग्ोधन” जझब्द के -प्रये 
पर जैसा डे मैंने पहले फहा है, भावारित है। यदि उस शब्द का सरोमित अर्थ है, जैसे कि 
पिटीशनर ने कह! है, तो यह दखोल दी गई है कि संशोघव-झकित को “परियदंत, परिवर्तद 
श्रौर निरसन के रूप में “सं्रोबित” पद का प्रयोग करके वज्षित नहीं किया जा सकता है। 
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यह उल्लेखनीय है कि जो तक गोल्कक गाव घले सशसले() में दिए गए थे वे ही 
खब प्रस्तुत मामले में दिए गए हैं, अर्थात्‌ (।) यह कि प्रनुच्णेद 368 में 'संशोधन' दाब्द 
में सकारात्मक एवं गझाराश्मक (पाजिटिव एच्ड निमेटिव) दोनों ही तस्व हैं प्रौर यह 
कि उद् शक्ति के प्रयोग में संसद्‌ संविधान के ढांचे को नष्ट तहीं कर सकती है। वह तो 
संविधान को बेहतर ढंग में प्रभावी बनाने के लिए उसकी पूल रू। रेखा के प्रस्दर ही उसके 
उपयस्धों को परिवर्तित कर सकती है; (2) गह कि यदि बुनियादी तश्वों को विशेष 
बहुमत से साधारण संक्षोधन-प्रक्रियां द्वारा वरिषर्तित किया जा सकता है तो राष्ट्रपति 
बढ सभाप्त किया जा सकता है, संसदीय कार्यपालिका तिराक्षत को जा सकती है परिसंष 
के सिद्धास्त को तिलांजल्ि दी जा सकती है झोर संक्षेत्र में, प्रभुश्वसस्पस्त लोकतस्त्राध्मक 
गशराज्य को सवंसत्तावादी सरकार में परिवर्तित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बहुमत 
निर्णय में, पक्तपि यह निष्कर्ष समाविष्ट था कि तक प्रत्यम्त सबध्त है, धह कहां गया था 
कि श्र उनके लिए इस महत्वपूणो प्रथम का उत्तर देना झावक्ष्यक् तहीं रह गए प्रा,'किस्तु 
जहां तक कि मूल ग्रधिकारों का प्रपन था तो उसका उत्तर संक्री्ण रूप में दिया जा सफता 
था। पुए्य स्याकाधिपति सुब्बा राव ने पृष्ठ 805 पर कहा औ--"वित्षा राथ यह प्रइन उसी 
वक्षा में छत्पन्‍्न होता है जय कि संसद्‌ संविधान के भाग 3 से मिल प्रर्य डपबस्धों में 
उहिलखित संविधान के हणे को नध्ट करता चाहती हो | ग्रत: इस बाबत हम भ्रपता धत 


व्यक्त नहीं कर रहे हैं” । 


बूछरी प्ोर पुर्य स्यायाधिएति हिंदायतुल्लाह ने संयुक्त राज्य प्रमरोका के संविधान 
के प्रगुल्छेद $ भौर उसके प्रधीन दिए ग्रए विनिश्चयों के प्रति तिर्वश्ष करते हुए विवक्षित 
परिषीमाभरों पर विचार करते हुए यह बताया है कि यद्यपि संयुक्त राज्य धगरीका कै युप्रीम 
कोर्ट का इस बाबत कोई स्पष्ट तिर्णय तेहीं है तथापि यहां इस बाबत एवं पहल्वपुर्ण 
विवाद यह विद्यमान हैं कि क्या न्यायालय कै समक्ष कभी भी सारपूर्ां प्रश्त विचारार्ष 
उत्पस्त गहीं हो सकता है श्रौर क्या संग्रोषत-शक्ति पर कोई विवक्षित वरिसीमाएं हैं। 
पाझुयप्रश्य सैखकों कै, विशिष्टत: प्रारफीश्ड के, हष्टिकोएों पर विचार करने के पवचातू 
प्रौर झंग्रें जी हथा फ्रांसीसी संविधानों की स्थिति पर (देखिएं--प८८ 870-77) विचार 
करने के पदचात्‌ उन्होंने पृष्ठ 878 पर कहा है.--“ऐसा हृष्टकोश सम/ज को तिज्ौव 
प्रौर राज्य को प्रभुत्वहीत बना देता है। ऐसी दवा! में यदि परिवत॑न प्रावद्यक है तो उसके 
लिए एकमा विकत्प है क्राग्ति । सम्पूर्ण संवि्ाज संक्षोधित किधा जा सकता है। केवल 
दो दर्जन प्रमुक्लेद 368 की पहुंच के बाहुर हैं। यह उस कारण कि संविधान द्वारा उन्‍हें 
अुनियादी बना दिया गया है। जो कुछ राज्य के फाउन्सेल ने मुझाव दिया है वह स्वयं 
क्ास्तिकारी है क्योंकि जैसी वस्तुश्यिति है, उसके श्रनुसार सुझाई गई संशोधन-रीति 
पवैध है” । 

स्थायाधिपति वाल ने विवक्षित परिश्तीधाग्रों के स्रिद्धान्त को भस्वीकार करे 
दिया किल्तु उन्हें इस बात सम्देह था कि संविधान निशाकृत किया जा सकता हैया 


(+) (967) 2 एस० सी० भार० 62. 
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उसके बदले में कोई नया संविधान रखा जा सकता है (देशिए--पृष्ठ 838) । पृष्ठ 836 
पर उन्होंने कहा है--'हंपने इस तर्क पर भली प्रकार विचार किया हूँ कि अनुच्छेद 368 
के श्रघीन संविधान के कुछ पुनियादी लक्षणों को संज्ञोघित नहीं किया जा सकता हूँ प्रौद 
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रनु्देद 268 के प्धीत प्रदत्त संशोधन-शवित पर कोई 
भी विवक्षित परिस्तीमा म तो लगाई जा,सकती है भ्रौर ने लगाता उचित ही है. ...! 
हमारी समझ में महीं ब्राता है कि यदि संविधान के किसी भाध को पसंक्षोधनीय बनाने का 
आशय था तो संविषात-समा ने ऐसा ध्रादय भवुच्छेदठ 368 में श्रभिभ्यवत रूप में क्यों नहीं 
जोड़ा ।... ,..प्रनुच्छेद 268 की “शब्दावली” के, जो संविधान के संशोधन के ढारे में है, 
अर्थात्‌, उसका कोई भी उपबस्ध संगोकिति किएा जा सेकता है -प्राधार पर हभ संविधान 
के दिसी मी उपन्‍्ध की, चाहे बह खुनियादी उपभर्ध हो या कोई प्रस्य उपबन्ध, बावत 
संशोषन-शक्ति पर कोई भी विबक्षित परितीमा भ्रनुमानित नहीं रर सकते हैं। पृष्ठ 83] 
वर व्यक्त मत इस प्रकार हँ--“यहें कि जब्न संविधास-संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को 
इमकी प्रनुमति के लिए दिया जाए तो वे ऐसे विधेयक्र पर भएनी अ्रतुमति देने से इन्कार 
कर सकते हैं। हरका परिणाम पह होगा कि विधेयक पूर्णतः प्रसफल हो जाएगा, क्योंकि 
भनुच्छेद 368 में ऐसी कोई बात उल्लिखित नहीं है, जैसो कि भमुरछेद । में है, जिसके 
श्राधार पर विभेयक कौ बाबत कोई क्ागे कार्यवाही की जा सके ।/ 


न्यायाधिषति बच्चावत ने भुनियादी लक्षणों से सस्वद्ध तक सुने किन्तु उस्होंने कोई 
मत व्यक्त नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा था : “इतना हो उल्लेख पर्याप्त है कि मूल 
अधिकार संब्ोघन-शवित के प्रन्तर्गत है” | दूसरी झोर न्यायाधिपति रामस्व्रापी ने विवक्षित 
परिस्तीमा के प्षिद्धान्स को अंस्दीकार कर दिया क्योंकि झनुल्छेद 368 में श्रभिव्यक्तत रूप में 
टरेस़ो कोई बात नहों कह्टी गई है। पृष्ठ 953 पर उन्होंने कहा --“यदि संविधान निर्माताओं 
का झाशय था कि संविधान के रुछ बुनियादी संक्षएं हैं, जो स्थायी हैं तो निश्वय हो 
उन्होंने ्रनुच्छेद में यह भंभिभ्यक्त कर दिया होता कि ऐसे गुंसियांदी लक्षण संज्ञोधनीय 
नही है" 

पिडीशेगर झोर प्रश्यर्ियों को भोर से दिए जा रहे विस्तृत तकों के दौरात हमारे 
समक्ष संसार के भ्रनेक देझों के संविधानों की धर्शा फ्री गई। परस्पर विरोधी दलीखों के 
समर्थतर में संयुक्त र।ज्य भमरीका के सुप्रीम कोर्ट भौर उसके विभिम्त राज्यों तथ। कनाडा, 
प्राय रसैभ्ड, भरस्ट्रे लिया के स्याधालयों भौर प्रिवी काउस्सिल के बहुत से विनिएंपय उद्धृत 
किए गए । साविधानिक विधि के भनेक ग्रन्वों, विंद्वान्‌ विधिवेत/प्रों के मतों, नैसतिक विधि 
या उच्चतर विधि के लागू होने के सिद्धार्तों, लास्की को कृति 'प्रामर प्रॉफ पालिदिक्स' के 
इद्धरणखों, भूल प्रधिकारों की धांग के इतिहास प्रौर संविधान-सभा तथा संविधान (प्रथम 
संशोधम) विधेयक पर ताल्कालिक संधद्‌ में हुए विद्वार-विभ्श के दौरान दिए गए भावषशों, 
का भी हवाला विया गया । वर्तमान सुनभाई की कम्मी भ्रवधि के दौरान हमारे समक्ष 
दिए गए हर्कों से जो प्रत्यस्त अमसाध्य एवं पाष्डित्यपूर्ण पे प्रोर जिस तलरता से हम में 
से प्रत्येक की शंकाप्रों को पिटीशनर के विद्वान ग्रधिवक्ता, महान्यायंपादी, गहासॉखिसिटर 
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और राज्यों के महावितक्ताओं प्र प्रस्तुत कार्यवाही में मध्यक्षेपी दिद्वान्‌ श्रधिवक्ताश्रों 
दे दूर किया हे उससे इस घामते में विचाराधीन महत्त्वपूर्ण श्रोर दूरणामो प्रभाव वाले प्रइनों 
की अन्‍्तबेस्तु पृर्शंत: सारहोन कर दिया है, यद्धपि इन तकों से कमी-कमो कुछ ऐसे पहलू 
सामने धा जाते थे जिनका प्तम्बन्ध इन महत्त्वपूर्ण बवनों से केवल ऊपरी रूप में था और 
दे उनकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते वे, विशेषकर तब जब कि ऐसे झास्त्रकारों के, 
जिन्हें किसी भी मामले में ब्रिनिज्चय के लिए उत्पन्न डोने वाले स्पष्ट प्रइनों से असस्वद्ध 
काल्पनिक सभस्याओों पर श्रनिब्यक्ति की अधिकतर स्वतन्त्रता ब्राप्त है, मतों पर हुपारे 
शवंमक्ष जोर दिया गया है। कुछ विद्ानों की पूर्वदारणाओं और पूर्बनिर्जयों के हृढ़ पहचुओं 
कौ परिशीभाशओों से, जो हमारी विधि को उपयोगी बनाते हैं, ध्यावहारिक आवस्यकताशों 
की प्रक्सर पूर्ति नहीं होती है ) ऐसे परिसायों छो ध्यान में रखने की बाबत भो तक दिए 
भरए जो वस्तुतः यह स्पष्ट करते हैं कि यदि विनिर्चय का परिणाम पक्ष वा विपक्ष में होता 
है तो उसका वास्तविक परिशाम क्या होगा, किन्तु इस न्यायालय का इन पक्षों से कोई 
सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, वक्षते कि हमारा विनिशचय, उसके विधिक दृष्टिकोश के अनुरूप 
हो ! हमें ऐसे विद्वारों से अपने को स्वतस्त्र कर सेना चाहिए जो मस्तिष्क पर दवाव डालने 
वाले हों ! हमारा यह विचार है कि हमें अस्पष्टता कौ ओर नहीं भागना चाहिए। जेसा 
कि भिल्‍्टन ने कहा भी है “हमें कास्पलिक विश्व की झाझ्ला में दास्तविक विश्व का त्याग 
नहीं करना चाहिए झोर हमें शुद्धि से काम लेगा चाहिए” । मेरे विचार से श्लांविधानिक 
उपबन्धों के श्र्याम्दयन प्रौर सहो निवंत्रत के सुमान्य .सिद्धास्तों के अनुसार उक्त 
मत्त सही है। 


प्र्वास्थयत के नियमों के सम्बन्ध में हमारे समक्ष विह्दृत तू पेक्ष किए गए हैं। 
इस सम्दमं में बहुत से प्रमरीकी मामलों का हवाला यहु दर्शित करने के लिए दिया गया 
है कि विधासमण्डलों धौर सरकारों के माश्यम से श्रभिम्यक्त जनता की इच्छा को प्रभावी 
बनाने की स्वोपरिता को बयान में रखते हुए, सांविधानिक विषयों पर बिनिदचय करते. 
समय हमारा दृष्टिकोण क्या होना आहिए ; मैं यह माउता हूं कि इनमें कुछ तकों से यह 
दश्षित होता है कि भ्रम्य देखों के स्याकाघिफ्तियों के सतों के प्रवलम्बन की एक बादत सी 
हो गई है जबकि हमारे हो देश के सुविद्‌ सर्वोच्च स्थावालय ने पिछले बीस वर्षों में इस 
साबत अपना दृष्टिकोरा हृढ़तापूर्वक स्पष्ट कर दिया है और संविधान के तिर्वचनन के बारे 
में लागू होने वाले वियर प्रतिपादित कर दिए हैं। ऐसा कोई जो सांविघानिक विषय नहीं 
है जो किसी न किसी रूव में राजनैतिक, साम्राजिकया झाविक प्रश्नों से सम्बद्ध न हो 
धर यदि संविधान निर्माताओं ने इस स्यायाह्ृय को न्याबिक पुनविसोकन को शक्ति दी 
है और ऐसी श्षक्ति देते समय उसे प्रमुख स्थान दिया है और उसे संदिधान का हृदव और 
आत्मा कहा है, तो हमें इस क्षक्ित के भ्रयोग से इस कारण हो विचलित नहीं होना काहिए 
कि विधान की विधिमान्यत्ता ग्रादि उसकी (विधान को) राजनैतिक या सामाजिक नीति 
को प्रभावित करेगी। इस त्यायालय का मूल दृष्टिकोख यही रहा है भर सर्दव यही होना 
चाहिए कि नौति मि्शारिश धौर उसे (नीदि को) विधि का रुप देता एकमात्र विधानम्‌ंड्ल 
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का कार्य है। विधान की धांविधातिकता को बाबत उपधारणा को ज्लनी आदि 
बल्षतें कि यह निर्णय. करने के लिए बस शोर विद्वसनीय श्राधार न हों कि वह किसी 
सांविधामिक उपबन्ध के प्रतिकूल है। इस सन्दर्भ में विधानमण्डल और कार्यपालिका ही 
नहीं बरन्‌ स्थायपासिका मी सर्वोपरि विधान से आबद्ध है और इसलिए कोई भी स्यायालंब 
था न्यायाधीश अपनों न्यायिक झक्तियों का प्रयोग उसके श्रतिकरूल महीं करेगा । वह 
स्रंबिधान से ऊपर सर्वोच्च विधानमण्डल के रूप में भी कार्य नहीं करेगा । तौनों हो अंगों 
का सद्भाव एक बुनियावी उपधारणा है और यह समब्मव है कि तोनों अंगों में से कोई 
भी झंग त्रुटि कर सकता है किन्तु साथ हो उसमें यह भो उपबन्धित है कि उनकी' त्रुटि को 
संविदयान में प्रन्तनि्ित परिसोमादों के श्रथ्योन रहते हुए उसमें विहित रीति एवं दंश्र से 
ठीक किया जा सकता है । 


इस न्यायालय का व तो किसी राजनीति-दर्शक से कोई सरोकार है स्‍ग्लौर न इसका 
कोई ग्रपना दर्शन ही है। न्यायाधीशों को श्रपने पूर्वा्रहों या तत्समय के श्रचलित नैतिक 
दृष्टिकोरा का उल्लेख झपते विशयों में नहीं करता कहिए । उसे दिथान की परख सप्ताज 
की, जिसके लिए उसे बनाया गया है, ब्रनुभूत आवश्यकताओं प्रोर संविधान के भ्रनुसार ही 
करनी चाहिए । निस्सन्देह राजनैतिक या सामाजिक नीति विधिक-प्रखाली पर भ्रविभावी 
हो सकती है । जैसा कि मैंने पहले मी कहा है जब विधानमण्डल उन नीतिथों को प्रमावी 
अनाने के लिए उन्हें विधि का रूप दे देता हैं और जब न्यायालय को, जब ऐसे किसी 
उपबन्ध पर क्षापत्ति की गई हो, उसको विधिमान्यता तय रूरने के लिए ऐसी नीतियों की 
परीक्षा करवी होती है तो वे नीतियां विधिक विषय वन जाती हैं जो कुछ सभय तक हावी 
रहता हूं प्रौर नीतियों के बिए भ्रह्वितकर हो जाता हैं । 


जब नागरिकों के भ्रधिकार प्रतिकुलसः त्रभावित होते हैं तो कह उनकी रक्षा के 
लिए न्यायिक झक्ति का सहारा सखेता है! किन्तु प्रपने कत्तंज्यों के निवेहन में न्यायालयों 
का विधान की युद्धिपत्ता या नीति से कोई वकास्ता नहीं होता है | जब न्यायालय कोई 
विधि धोषित करता है तो वह भविष्य को इस आक्षय से बन्घ॒क्ित- नहीं कर देता है कि 
श्राने थास्री पीढ़ियों के हित उस घोषित विधि से ग्राबद्ध हो जाएं । न तो ऐसे निर्ययों का 
प्रभाव झादवत होता है श्रौर से धनन्त ही।॥ इसके श्रतिकुूल विद्ार यह है कि भूतकाल सें 
बोषित विधि सभाज के स्थिर तिर्शय भौर हस्समय विद्यमान स्ाधाजिक, प्राधिक 
परिस्थितियों के प्रनुरूप ये घौर यह कि यदि वे विरंय तत्समय क्छिमान समाज की 
प्रपेक्षाश्रों की पूर्ति करने वाले ये तो उन्हें खुविदित विधिक श्क्रिया द्वारा (चाहे तो विधायी 
अजऊ़िया द्वारा या चाहे न्यायिक पुनविलोकन, जहां वह रुम्मव हो, द्वारा) परिववित 
करना होना । अतः न्यायालयों का यह कत्तेव्य है ओर इस बादत वे सशक्त भी हैं कि वे 
अपनी लिर्देचन सम्बन्धी कत्तंब्य को सोझाग्रों के मोतर केसो विधि की उसके सामू- रहते 
को अवधि में हुए श्रनुभवों के झ्ाघ्ार परू परीक्षा करें श्रोर उन्हें पुन: घोषित करें जिससे 
कि वह सम्बन्धित पीढ़ी के सामाजिक, श्राथिक परिवर्तनों भौर विजिशात्रीय टेप्टिकोर के 
अनुरूप हो जाए। विधि क्रो भाषा वायदिल के जोजेफ को भांति बहुरंगी हो सकती है 
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किन्तु उसका अर्थ संदर्भानुसनार लगाया. जाना चाहिए और यदि सम्भव हो तो उसका 
अर्थान्वयन इस प्रकार किया लीए कि इससे समाज की ग्रनुभूत, श्रावष्यकताओों की पूर्ति हो 
ज्ञाए । इस उहूंष्य को पूर्ति निर्य्रन-प्रक्रिया में लोच भौर गति लाए बिना नहीं की जा 
घकती है । 


अन्य दैशों के धंविधान के उपबस्धों या उसके प्रधीस किए गए विनिश्चेयों की झोर 
आ्राकषित होते समय मा उनका अवलम्ब लेते समय सतर्क रहना ध्रातदयक है । इस तथ्य से 
इन्कार नहीं किया जा सकता है. कि प्रन्‍्य देक्षों के खंविधानों के उपबन्ध उन देशों की 
जनता के लिए भ्रौर उनके राजनैतिक, सामाजिक प्रौर भाधिक दृष्डिकोणों के अनुरूप 
>' बनाए गए हैं। संविधान के बीज सम्बन्धित देख की भिट्टी में बोगे जाते हैं भोर उस देश 
की पट्टी तथा जलवायु ही उन बीजों के उगने में मदद देती है भौर वही यह तय करती 
है कि उसकी जनता को क्‍या लाभ प्रदान किए जाएं। बही बीज हम किसी प्रन्य भूमि या 
प्रम्य जलवायु में वहीं उगा सकते हैं प्रौर वहां पर हम वैसी ही प्रगति भौर फायदे प्राप्त 
नहीं कर सकते हैं । समय प्लौर स्थान के भनुसार विधि बदलती रहती है। एस प्रकार 
स्थाय एक साक्षेप विषय है जो सामाजिक एवं प्राथिक परिस्थितियों के भ्रनुसार सिन्‍्त- 
भिन्‍न प्रकार के समाज में शिन्न-मिन्‍न' होता है। मेरे विच्वार से कठिताई, जो पिदेकी 
मायलों या कॉमवर्वेलथ देझों के, जिसकी प्रत्येक इक।ई के विधिक हॉल का ग्राधार 
कामसत लॉ है, बैसा कि बहुत कुछ इस देश की भी है, घ्रस्दर विनिह्ित श्ामलों 
का हवाला देने में होती है बहू यह कि वे बहुधा विधि के ऐसे उपयस्धों की श्यारुया धोर 
निषेंचत से सम्बन्धित होते हैं जो हमारे समक्ष विचाराधीन विधयों से भि।त होते हैं। 
ड्त देशों के स्याधालयों के समक्ष उत्पस्त समस्या, जिसके सामाजिक विकास, सामाजिक 
एवं प्राधिक वातावरण जगता की, जिसका नैतिक पधोर प्राध्यात्मिक स्तर तथा मनःस्पिति, 
एवं इष्टिकोश पूणात: भिन्‍न होता है, प्रावश्यक्ताओं की पृष्ठभूमि इस देदा के स्यायासयों के 
समक्ष उत्पस्‍्न समस्याा्रों ग्रौर दृष्टिकोणों से पूर्णत: भिन्‍त होती है। इसका यह प्र्थ गहीं 
है कि हम ऐसे प्रकाश ते दूर रहना चाहते हैं जो हमारी समस्या को लाभकारी छप में' 
प्रकाशित कर सकत॑। है | इसका ध्र्थ तो यह है कि हम उस अंकाझ् से भन्‍्धे नहीं बनना 
चाहते हैं। मारत. शासन प्रधिनियम, 935 के भ्रधीन स्थापित परिसंधीय ढाँचे वाले 
सांविषोमिक प्रजात/त्र के प्रारश्भिक काल में ही भारत के मुक्य स्यथायाधरिपति ने यह मत 
व्यक्त कर दिया थ्रा कि कॉमत्लथ देशों के संविधान पर श्राधारित विनि्चयों का 
प्रमुसरण करने में विशेष सावचानी बरती जानी चाहिए। यह मत भ्रमरीका के संविधांस 
के प्रधोन विनिर्षिचत मामलों को समान रूप से, यैदि उससे प्रधिक महीं, लागू होता है । 
मुख्य स्यायाधिपति ग्यांयर ते सैप्दूल प्रॉविस्सेज एण्ड बरार ऐसा गं० हए श्रॉफ 
938 बाल भासले (/) में, जो 935 के भ्रधितियम के श्रघीन सबसे पहला मामला वा, 
वृष्ठ 38 १२ कहा है--'किस्तु कुछ ऐसे विषय हैँ जिन १९ अन्‍य स्थायासयों के विनिश्चयों 


(7) (939) एफ० सी» ब्रार० 8, 
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को लागू फरने में बड़ी सतर्कता बरतनी होती है, क्योंकि स्पायालप को विनिदरय 
सम्बन्धित संविधान की शंध्वावली पर ही श्राधारित होता है। किन्‍्हीं भी दो देशों के 
संविधानों की भाषां एवं शार्लें सभान नहीं होती हैं। यह उपधारणा करना भत्यधिक 
जोछ्िमपूर्ण है कि किसी एक संवियाने के अधीन विनिश्चय को किसी भन्थ संविधान के 
अधीन गरामले को बिना किसी प्रपवाद के लागू किया जा सकता है” | यह मत मुल्य 
स्याय/धिपति गजेन्द्रपड़कर ते सात स्वोयाधिपतियों की भोर से निर्णय युनाते हुए /964 
के विदेध निरेंद्रा संख्या (2) में अंगीकार किया का। 


हमारे समक्ष गम्भीरतापूर्वक उद्धृत भ्रमरीकी बिनिशच॒यं,ग्रभरीकी जनता के 
उपनिवेशवाद के विरुद्ध संग्राम के दरतिष्टास, परिसंघ गठित करने वाले विभिन्‍न राज्यों का 
प्रभुश्क, परिसंभीय सरकार के लिए संविध।न बनाने के लिए उलत्पेरित करने वाला 
म्रॉनेसिक दखाव एवं उलभत प्रौर लगभग 200 बषं से भी प्रधिक समय की कोलावधि में 
विधि एवं न्याय के प्रत्तनिहित सिद्धान्तों के संन्दर्म में किए गए थे। भ्रतः हमारे संविधान 
के प्रघीन उस्पर्त होने वाले सामलों के विमिश्यय के संदर्भ में उनके प्रथोग के लिए 
इस न्योयात्॒य को ' क्राष्य नहीं किया जा सकता है। संपुक्त राज्य प्रसरीका के सुपरीष 
हट के विनिदक्षय जनता के लिए लाभडिरं होते हुए भी सरकार के लिए प्रसुविधाजसक 
थे, किस्तु फिर भी सरंकार ने उन्हें तय तक प्रश्मीकार तहीं किया जब तक कि वहां 
स्यायालय का दृष्टिकोश बदस नहीं गया | जरता, प्रकार प्रौर ध्वायालय के संयम पौर 
उस घैये के, जिससे ने प्रसुविधाएं, यदि कोई थीं, सहन की गई हैं, कारण ही विधि 
उन्नत हुई है भोग इस लम्बी कालावधि में संयुक्त राज्य का संविधान केवल 24 ब।र हो 
संशोधित हुमा है। प्रमरीका के संविधान के प्रधीन संशोषन-शक्षित का प्रयोग एक कठित 
प्रक्रिया है क्योंकि उसे राज्य विधानसण्डस या कस्वेस्स्न में जनता के प्रतिनिधियों के 
प्रनुसमर्थत से सम्बद्ध कर दिया गंया है। प्रतः ये विनिश्वय हमारे संविधान के, जिसमें 
संक्षोषत के लिए पूर्शतः मिलन प्रक्रिया .उपबन्धित हैं, विवेचन के लिए व्यवहारिक दृष्ठि 
से उपयोगी नहीं हैं। निस्‍्सन्देह भ्र॒न्वियत के जो सिद्धासत हमारे न्यायालय लाभू करते है 
वै प्रंग्रे जी विनिश्वय एवं प्रिवी काउन्स्रिल के निरणेयों पर ही श्राधृत हैं। प्रिवी काउन्सिल' 
के विनिश्षयों द्वारा पोंषित विधि तो इस देश पर उत्की प्रधिक्ारिंता समाप्त होने से 
पूरब तक लागू होती रही हैं। ध्राज भी हमारे देगा में इजेप्ड, कॉमनर्बरुव देशों धौर, 
प्रमरीका के त्यायासथों के दिनिदश्वयथ समान विषयक भामलों में प्रतुसरणीय माने 
जाते हैं । 
इस प्रस्थापना के लिए कि 'संश्ोषन' भरब्द के श्र्थ सुनिश्चित करने के लिए, 
बलिखित संविधान में संशोधन के उदृंस्थ एवं प्रावश्यकता पर विचार किया जाना 
आहिए, ध्र्वात-- 
(क) व्यवस्थित झूप में. संविधान संशोधित करनें के लिए ऐसा करना 
श्रावश्यक है, अन्यथा संविधानेतर रीति या क्रान्ति द्वारा संविधाद वष्ट हो जाएगा, 


(2) (965)  एस० स्लो* ग्रार० 43, 487. 
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(स्व) चूंकि प्रधान उद्देश्य मूल या संघठन सम्बन्धी किधि में परिवतेन 
करना है, प्र्थात्‌, संविधान के मूल या बुनियादी स्िदवान्तों में परिवतंन, प्रतः 
संशोघत-शवित के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके प्रधीन केवल ऐसे 
'दिपयों को ही प्ंज्लोक्ति किया जा सकता है जो सारभूत विषय नहीं हैं। 
महास्यायजादी ते इस दलोल के लिए विभिन्‍न खेलकों को कृतियों से उदरण पेश 

किए जिनमें से कुछ उद्धरणों को मैं तोचे उद्धृत करता हूं-- 


जुड़रो विह्वन ते “कांस्टिट्यूशनल गरबनमेष्ट इन दि यूसाइटेड स्टेट्स” में पर 
कहा है-+ 
“सांबिधानिक-सरकार, जो स्कतस्त्रता कायम रखने का एक साधन है. ि 
उपयुक्त समायोजन बनाए रखने के लिए एर सासन है पौर उसमें सभयानु कूल कफ 
बनने की क्षमता भी होनी चाहिए (प्रृष्ठ 4-6)” 
“ग्रत: सांविधानिक सरकार के बारे में विज्विष्टत: यह सत्य कि सांविधानिक 
पद्धति की श्रम्तनिहित घारणाएं जीवन और प्ररिस्थितियों में तथा मतों में तत्समान 
परिवर्तनों द्वारा सप्य-समय पर बदलती रहती हैं। ये किसी भ१रिवतंनीय रूप 
में स्थिर नहीं रहती हैं घोर राष्ट्र की ध्रावश्यकतामों प्लौर प्रयोजनों के साथ 
उन्नत ध्रौर परिवर्तित होती रहतो हैं।” (पृष्ठ 22) 


“कांस्टिट्यूकनल कब्वेन्सत्स--देवर नेचर, पांव एण्ड किमिटेक्षास्स/ नामक पुस्तक में 
रोगर शेरमत होर ले श्रधरीका के संविधान को लोक-प्रभुत्व पर झ्राधारित यवाहे 
हुए कहा है-- जो 
“परिसंघ्रीय संविधान संयुक्त राज्य को जनता द्वारा ग्रादिष्ट धोर स्वापित 
किया है (संयुक्त राज्य के संविधान की प्रस्तावना) धौर उसमें विक्रिन्त राज्यों में से 
प्रत्येक राज्य को “गणतस्त्रात्मफ सरकार” की गारष्टी की गई है; (संयुक्त राज्य 
संविधान, धनुच्छेद 9) । दूसरे शब्दों में इसका श्रर्ष है प्रतिविधि सरकार | यह ै 
इस सिद्धास्त पर प्लाधारित हैं कि जनता झासम करने के सिए योग्य है, किस्तु 
श्वयं पर सीधे क्लास करना उसके लिए भ्रति दुष्कर है। शत: प्रक्रि। को सुकद 
बनाने के लिए--किस्तु किसी भ्रस्थ उद्देश्ण से तहीं--जगता ने भ्रपने दृष्टिकोर + 
के प्रतिनिधित्व की प्रभिव्यक्ति तय; भ्रपनी सापूहिक इच्छा को प्रमादी बनाने के 
लिए श्रपतों में से हू प्रपने प्रतिनिधि चुने हैं।” (पृष्ठ ॥) * श 


देमसन की कृति “दर श्रॉफ डेनियल वेब्सटर” पें से डद्धरश देते हुए पष्ठ 2 पर पुनः 
कहा गया है-- ही 
“इन सिद्धास्तों को हमारे पूवंजों ने विभिन्न अधिकार-पत्र, जो सारतः यह 
घोक्ति करते हैं कि चूंकि सम्पूरां शक्ति मूलत: जमता में निहित होती है प्रौर 
उससे ही अ्युस्पम्म होती है भ्रत: विभिम्न सरकारी मजिस्ट्रेट भर भ्रभिकारी जजता. 7 7 


कः 


का ला 
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के प्रतिनिधि झौर परभिंडता हैं और वे स्देव जनता के प्रति उत्तरदावी हैं; तैयार 
करते समय मान्यता दो है । ह] 


जनता के विशिन्‍्न प्रमिकर्ताओों को झेवल ऐसी शवितयां ही प्रदात की गई 
हैं जो उन्हें संक्धान का ऐसी विधि हारा, जिनके अधीम दे पदासीन हैं, अत्यक्ष या ._ 
पर्नत्यक्ष रुप में भ्त्यायोजित की गई हैं; भ्रोर उन्हें थे झवितियाँ भी आप्त व होतीं 
यदि संविधान या विधियां ऐसी झज्रितयां त्रदाव करनें के लिए समय न होते ॥” 


स्वाभाविक रूप से एक बदन उत्पन्त होता है कि कया उक्त बाराएं हमारे संविधान 
की बुरियाद हैं ? 


उक्त पेराओं का हवाला देने के पदचात महान्यायवादी ने कहा कि भारतीय जनता ने, 
जैसा कि संविधान की प्रस्तावना हे स्पष्ट है, संविधान संस्ोधित करने की शक्ति अनुच्छेद 368 
में उल्लिखित विधानमण्डलों को दी है। ये निकाय जनता रा श्रतिनिधित्व करते हैं भौर 


« संबिधान के किसी भरो भाग का संशोषन भ्रनुन्छेद 368 में उल्लिखित रीति के अनुसाक 


ही किया जा सकतां है। उनके विचार से कोई प्रन्य रीति, संविधोव-धमा या लोकमत- 
संग्रह द्वारा, संविधान-सम्मत न होगी झोर वह क्रान्तिकारी होगी । भनजुज्छेद 368 तो 
कैवल संझ्रोघन-प्रफ्रिया या संशोधन की सोति या प्रख्प पर प्रतिवन्‍्व लगाता है। बह किए 
जाते वाले संक्षोधनों के प्रकार या श्रकृति पर कोई श्रतिवन्ध्र नहों लगाता है । 
प्रमुष्छेद 368 के अ्रधीन संझ्ोधन-बवित पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए बए हैं। संविधान 
में श्रनुच्छेद 368 का समादेश जनता ने किया है। हमारे समक्ष उद्धुत विभिस्त अमरीका 
कै माणलों में कन्वेल्शन द्वारा या विधानमण्डल के अनुसमर्चन द्वारा संशोधन प्रक्रिया सें 
जनता द्वारा आग लिए जाने का सतत उल्लेश है । उक्त अनुत्रर्षत को स्थयपालिका 
जनता द्वाटा प्रनुसमर्थन मावती भा रही है । उस संदर्भ में 'संशोधन' शब्द का अर्थान्ययन, 
व्यापक रूप में किया गया है क्योंकि जब संविधान-संशोथन में उनका की अभुत्वसस्प्त 


- ईष्छा की अभिव्यक्ति हुई है तो यह माना गया है मानो संविधान का प्राहूप तैयार करने 


वाले कन्वेन्शव में मो जनता को ही पूल प्रभुत्वसम्पन इच्छा का श्रतिनिधित्त हुआ है । 
इस बात भ्रमरीका के विद्वानों हें मर्ैक्य नहीं है कि क्या सीनेट में राज्यों के प्रतिनिधित्व 
अम्बन्धी उपकन्ध, जिसे सम्बन्धित राज्य की सम्मति के बिना संशोक्तित नहीं किया जा 
सकता है, उस दक्षा में भो संस्रोचिित किए जा सकते हैं जबकि सम्बन्धित राज्य को छोड़कर 
प्रन्य सभी राज्यों ते प्र्नगत प्रधिकार के छीन लिए जाने या क्रम कर दिए जाने की रू 
बाबत संशोधन को. अपना भ्रनुसभर्यन दे दिया हो । हमारे लिए इस पक्ष या भ्रमरीका के 
संविधान के भ्रन्य अनेकों पक्षों के बारे में व्याख्या करमा झावद्यक नहीं है. भ्रौर न उससे. 
हपाश कोई सम्बल्ध ही है । हमारा सम्बन्ध तो पिटीक्षनई के इस दावे से है कि क्या 
जनता ने मूल अधिकार भपने लिए आरक्षित कर लिए हैं, ओर महान्यायवादो के इस 
विरोधी दाने से है कि जनता ने ही अनुष्छेद 368 जोड़ कर उसमें भ्रपनी सम्पूर्ण अभुता 
समाविस्ट कर दी हैं-और उस श्रनुब्छेद में व्यक्त रूप भरौर रीछि में उसके प्रयोग से 


628 * इच्चतत्र स्यायालय निर्णय पत्रिका... [4973] 2 उस नि० १० 


संविधान्‌ का कोई भी उपबन्ध संशोधित किया जा सकता है ॥ इस सम्बन्ध में संशोधन 
को श्रकृति या प्रकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । विद्वान महान्यायवादी ने 
कहा कि जनता को संशोध्न-प्रक्रिया खरे बिलम कर दिया यया है गणोंकि वे भ्रशिक्षित एवं 
मिरक्षर होने के कारण उस श्रक्रिया में तब तक भास नहीं ले सकते हैं जब तक कि उन्हें 
उप्त सम्बन्ध में उचित ज्ञान एवं समर नहीं हो जाती है । मेरे विचार से यह विचित्र सी 
मात है । जब उन पर तिर्वाचित प्रमियान में, जिसमें ऐसे राजनीति के उद्देश्य भौर 
सामाजिक जाम: स्सिलित होते हैं जो. उस दस के झनुसरणा-से प्राप्त हो सकते हैं, घोषित 
जटिलतर समस्यायों की बाबत मतदान करने के लिए भरोसा किया जा सकत। है तो 
निदचय हो संविधान-संश्ोधन जैसे सीधे सादे विषय की बाबत भी उन पर भरोसा किया 
जा सकता है । किस्तु संविधान की सह्यूर्श स्कोम से यह दक्षित होता है कि जनता के 
मतदान के प्रत्यक्ष प्रभाव से उन्हें दूर रखा गया है। यह श्राश्यय निम्नलिखित बातों से 
स्पष्ट हो जाता है- (]) निर्वाचन, पद्धति ढारा जिसके प्रधीन ऐसा प्रवसर हो सकता है 
कि मतदता्रों के धल्पमत से ही धंसद्‌ भोर राज्य विधानरष्डलों में उतका एक बड़ा: 
बहुमत हो जाए भ्रीर मतदताप्रों के बहुघत का प्रतिनिषित्व घल्पमत प्रतिनिधि करें | यह 
बात 2 भा, 973 को भारत संघ दृश्रा हाल ही के निर्वाचनों के सम्बन्ध में दाखिल 
किए गए छपव-पत्र से स्पष्ट हो आंती है, प्ौर .(2) जब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 
विधानमण्डलों के सहस्थों द्वारा झायुपतिक प्रतिनिषित्व के प्राघार पर किया जाता है । 
ऐसी स्थिति का झास संविधान निर्माताप्रों को था, यह बात ड० ध्रम्ब्ेदकर के माषसथ 
से स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा वा - सांविधानिक नैतिकता कोई नैसगिक-मांवना नहीं 
है । इसे तैयार करता होगा हमें यह समभता चाहिए कि हमारी जवता को यह प्रभी 
सीखता है। भरत में प्रजातस्त्र मारत-भूमि पर खाद विद्लाने के समान है जो विश्वय ही 
अ्रप्रजातास्त्रिक है ।” (कांस्ट्ट्यूएण्ट असेम्बूली डिबेट्स, खभ्ड 7, पृष्ठ 38) किम्तु इस पक्ष 
से इस त्याथालय का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह जो, कुछ हो चुका है उसके बारे में 
है, किन्तु चूंकि जतता के बारे में काफी कहा जा चुका है और चूंकि अनुच्छेद 368 के 
प्रधीोन संशोधन-शक्ति जनता को प्रभुस्वसम्पल्त इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, 
इसलिए मैंने उसका हवाला दिया है । 

निस्सम्देह इस तथ्य के कि जतता ने मुल अ्रधिकार भपते लिए प्रारक्षित कर- 
लिए हैं, समर्थभ के लिए कुछ भ्ाचार हैं। न्यायाधिपति पातस्जल्ति शास्त्री ने ए० के० 
पोषान सनाप मद्ास राज्य ()) में यही मत व्यक्त किया है | इसका जिक्न पहले क्रिया 


जा चुका है प्रौर इसलिए पह निवेदन किया गया है कि इन अधिकारों को सांबिधानिक- . 


संशोघन द्वारा भी छीना या. स्थून तहीं किया जा सकत। है । उक्त तथ्य ऐतिहासिक तथ्यों 
कै. भनुरूप नहीं है, बद्यपि प्रस्तावना में, जिसे 7 प्रक्तूवर, 949 को संविधान के माग रूप 
में स्वीकार किया. गया, है, टैसा ही रहा गया है (संविधान के भाग: रूप में प्रस्तावना 
के प्रंगीकार किए जाने से सम्बन्धित कॉंस्टिट्यूएश्ट श्रतेम्बली डिवेट्स, खण्ड 0, 


(7), (950) एस० सी» भार० 88, 00. 


कि 
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पृष्ठ 456 बेलिए) । ऐसा: प्रतीत होता है कि बेशदारी गूनिप्रन एण्ड एक्सचेंज प्रा 
एन्कसेब्ज वाले मासले(४)में व्यक्त किया यया यहू- मत कि प्रस्तावना संविधान 
का भंग नहीं है, इस ठध्य की उपेक्षा करके व्यक्त किया गया है कि संविधान-समा. 


* जे इस बिषय पर- विदार-विभर्श किया था भौर इस भाव का एक संकल्प पारित 


किया था कि "हस्तावना संविधान का प्रंग है” । मुे ऐसा लगता है कि यदि संयुषत' 
राज़्य प्रभरीका के संविधान के प्रमुच्छेद की, जो संविधान-संशोषन का उपयन्ध 
करता है, तुलना प्रपते संविधान के. धनुच्छेद 368 से की जाए तो यह प्रकट होगा 
कि दोनों संविधानों के संशोधत-प्रक्रिया से सम्बन्धित उपकन्ध परस्पर बिल्कुल भिस्न-मिल्त 
ह । भेरे विचार से, यदि हम ब्रपने संविधान के निर्दंचन के लिए श्रमरीका के सुप्रीम कोर्ड 
के विद्धान्‌ स्यावाधिषतियों के विचारों प्रोर मतों को लागू करते हैं तो उक्त तुखता से 
अम उस्पस्त हो जाएगा । यदि हम विद्वान्‌ महास्यायवादी की यह दलील स्वीकार कर 
शेते हैं कि प्रभुव प्रनच्छेद 368 में निहित है तो संविघान-निर्माण के इतिहास के 
अयलोकन से यही मिष्कष निकलेगा कि भारतय जनता ने वश्तुत: कमी भी संविधान के 
प्रारूपण में या उसे प्रंगोकर करते में भाग नहीं लिया है भौर न उसे किसी भी अक्रम 
में उसके संशोधन में हो भाग तेने दिया गया है । हां संभ श्रौर राज्य सरकारों का काये 
चलाने के लिए समय-समय पर निर्वादित भ्रतिनिधियों के माध्यम से जबता ने प्रप्रस्यक्ष 
रूप में झ्रवव्य माग लिया है। इस कात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि संविधात- 
स्म्मा के सदस्यों का निर्वाचन ववस्‍्क मताबिकार के आधार पर नहीं किया गया था श्रौर 
न ही उसमें सम्बूर्ण भारतीय राज्यक्षेत्र की जनता का प्रतिनिब्विस् उस सीमित प्रताधिकार 
के, जो सम्पत्ति, शिक्षा और अन्य झअहँताओं के प्रतिवन्धों के कारण वेज्ञ को 5 प्रतिशत 
जनता को ही, श्रर्थातू, सबमग 40 लाख निर्वाबकों को प्राप्त हुआ या, धाघधार पर हो 
हुआ है जिसकी बाबत उपबन्ध [6 मई, 946 के केबिनेट मिशन प्लान के भ्रधीन किए 
गए थे । भूतपूर्व स्थिसतों को जनता को सा में निर्याबित महीं किया' गया था, यद्यपि उन 
रियासलों के प्रतिनिधियों का नामांकन उनके शासकों मे कर दिवा था। [5 ग्रगस्त, !947 
को सत्ता के हस्‍्ताम्तरण से एक दिल पूर्व देशी राज्य ब्रिदिश्ष ऋराजन की सर्वोपरिता 
(पैरामाउप्ट्सी) के भ्रधीम ही थे । 25 अगस्त, 947 को हेदरावाद, जुमोगढ़ भोर जम्मू 
आ्रौर कश्मीर राज्यों को छोड़ कर भ्रग्य सभी राज्य स्वेच्छा से भारत डोमिनियन में 
सम्मिल्ित हो गए ये । 


संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जनता से प्राप्त शबित का दावा करने 
बाला उद्दे श्य-संकल्प संविधान-समा के समक्ष 3 दिसम्बर, 966.को; जब कि संविधान-सभा: 
अरवध्रथम समवेत हुईं थी घोर जब कि मुस्लिम लोग ते सभा का बहिष्कार किया या, रका 
गया था (देखिए कॉस्टिट्यूएस्ट भ्रसेम्बली डियेट्स, खण्ड |, पृष्ठ 59 )। उस संकल्प के 
खब्ड में यह उपब्न्धित था कि प्रभुत्वसम्प्न स्वतत्त्र मारत को स्भो अक्तियां ोर प्राधिकार, 
उसके संघंटक अंध तथा सरकारी विभाग जनता से *्युत्पस्न हुए हैं । संकल्प में यह कहा गया है 


(2) (960)-3 एस० सौ० भार० 250. 
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कि भारत को स्वतात्र प्रभुश्वसभ्पस्‍्न गछाराज्य घोषित करके झौर उसके भावी शाप्तन के लिए 
संविधान की रना करहे भारतीय मनता को साप्राजिक, ग्राथिक थौर राजनतिक न्याय, 
अतिष्ा धोर प्रवसर की तथा विधि के समक्ष समावता, विधि श्रौर लोक सैतिकता के 
अ्रधोन रहते हुए, विचार, प्रमिव्यक्त, विद्वास, प्रौर व्यवश्ताग्र संगम प्रौर कार्य तथा 
ढपासना की ह्वतस्ञ्ता की गारण्टी की गई है और उम्त बातें सुनिश्चित की गई हैं धोर 


अ्रतंपसंस्थक पिछड़े हुए लोगों भौर जनजाति-क्षेत्रों हथा अन्य आोषित श्रौर पिछड़े हुए वर्गों * 


के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। इसे सभी सदस्यों से बड़े गौरवधूर्ं हंग से 
खड़े होकर श्रंगीकार किया है। (देजिए--कांस्टिद्यूएप्ट प्रसेप्यलो डिबेट्स, खण्ड ]] 
पृष्ठ 324) । 


इस भ्रकार दावा करते सभ्य भ्ौर संकल्प प्रंगीकार करते समय भारत पर 
विधिक-प्रभुत्य ब्रिटिश क्राइन श्रौर श्रिटिश पालियामेष्ट में निहित बना रहा प्रौर जब 
सत्ता हस्तान्तरित की गई तो वह प्रभुश्व भारत स्वाधीमला झ्धिनियम, 947 द्वारा 
संविधान-सम्ा को हस्तान्तरित कर विया गया । घारा 6 प्रौर £ के भ्रधोन संविधान-सभा 
को संविधान श्रधिनियमित करते के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान कर दी गई । इन विधिपों 
को इस प्राधार पर पूश्य या ब्रप्रयतनीय नहीं माना जा प्कता था कि वे इंग्लैप् की विधि 
यो भारत स्वाधोमता प्रधिनियम, !947 के उपब्धों का यूनाइटेड किपडन की पातियाधेष्ट 
के किसी भी विज्वमान भविनियम, था भावी प्रधितिणम, था ऐसे भ्रधितियप के प्रभीन 
बनाए गए रिसी भी नियम, पादेश या बिनियप के प्रतिकुल हैं, ्रौर भारतीय डोमीवियन 
के विध्ानमण्डल की विधायी श्षितयों में ऐसा किसी प्रधितिषम, भ्रादेश, वियम या 
विनियप को, जहां हक बह ढो मिनियत की विधि का माथ हो, निरशित या संज्चोधित करने 
की शकित भी सम्मिलित भी [देखिए-- पारा 6(2)] | धारा 8(।) के भ्रधीन संदिधान: 
बताने के लिए डोमितियन के क्िधानमण्डल की ये प्कितियां संविधान-सभा ढ़ो दी गई थीं 
धर उम्त भ्रधिनियम में होमिनियन के विधातमण्डल के हवाले का प्रर्थ तबनुसार 
लगाया जाना था । ह 


संविधान तैथार हो जानें के पश्चात्‌ नवस्वर, 949 में क्षासक-राजाप्रों मे प्रपवी 
प्रौर श्रपनी जनता की श्रोर से उसे प्रंगीकार किया | संविधान को जवता ते प्रनुतमधित- 
नहीं किया या किन्तु वह भ्रमुक्छेद 394 के श्राधवर पर 26 जववरी, 950 को भ्र्बृत्त 
हभा । अनुच्छेद 395 से भारत स्वाधीमता प्रधिनियम, 947 पौर भारत शान 
प्रधितियम, 935 ग्रिरसित कर दिए गए । प 


यह भी उल्लेखनीय है कि संविधात-सम्रा में बाद-विवाद के दौरान बहुत ते 
वक्‍ताप्रों ने यह बताया था कि सभी, भ्रपती इसी, हैसियत में, जनता का प्तिनिधिश्व नहीं 
करती हैं, क्योंकि उसका तिर्वांचस वयह्क गता!बिकार के श्राधार पर नहीं हुभा है। कुछ 
लोगों मे तो यह संकल्प प्रस्तावित किया कि संविधान पर अतता का अवुसमर्थत ले लिया 
जाए । किन्तु उचत बाबा श्र माय दोनों ही प्रस्यीकाई कर दिए गए । डॉक्टर अम्वेदकर, 


ब्दाई 
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के कहा कि 'संविधान बनाने में संविश्ञाल-ससा का कोई प्रक्षरातपूर्ण हेतुक॑ नहीं है! । 
“म्रच्छा शोर उपयोगी संविधान बनाने के पश्चात्‌ उसका (सभा) झौर कोई कार्य शेष नहीं 
है । संविधान के प्रनुच्छेदों पर विचार करते समय किसी विशिष्ट उपवा्ध दो पारित 
करा सेने की श्रोर उसका ध्यान तहीं था । भावी संसद्‌ के यदि बहु छंविधान-सभा के रूप 
में समवेत होती है, सदस्य पत्षपातपूर्े रूप में -शा्मेवाही करेंगे ध्लोर वे संविधान में 
ऐसे संशोधन करना चाहेंगे जिक्से कि उकके दल के उद्देद्यों को पूति हो सके 
पोर जितकी पूछतति वे संविधान के किसी धनुच्लेद के फारण संसद में नहीं कर पाएं ये। 
किन्तु संविधाम-सभा| का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं वा। संविधान-सभा शोर भावी संसद में 
यही प्रन्तर है। इससे यह स्पेष्ट डो जाता है कि संसद्‌ को, यद्पि उसका निर्वाचन 
वयस्क मताधिकार के ह्राघार पर हुआ है, वैसी हो संशोधस-छकजित गयों तहीं दी गई है।"। 
(कांस्टिट्यूएण्ट घसेस्वली डिब्ेट्स, खण्ड 8, पृष्ठ 43-44) | 


संशोधन-धनुच्छेद पर वाद-विवाद के प्रम्तिम प्रक्षम में हॉक्टर प्रम्वेदकर ने इस 
भरापत्ति क! उत्तर देते हुए, कि संविधान-सभा प्रतिनिधि सभा नहीं है, क्योंकि उसका 
निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर प्राघारित नहीं है, यह कि अमता के बहुत बड़े मान का 
अतिमिधित्व नहीं हुआ है भोर परिरा/मस्वख्य संविधान की रचवा में समा को यह कहने 
का भ्रष्रिकार श्राप्त नहीं है कि इस संविधान को श्रनुब्छेद 304 द्वारा दी गई अ्रस्तिमता 
आप्त होनी चाहिए, कहा कि “महागुमाव, यह सच हो सकता है कि बहू सभा इस दृष्टि 
से अ्तिनिधि-सभा नहीं है कि इसके सदस्यों का निर्वाचल वयहक म्रताबिकार के प्राघार 
पर नहीं हुमा है। मैं यह तर्क स्वीकार करने को तैयार हूं किन्तु मैं यह नहीं मान सकता 
कि सदि समा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के श्राघार पर हुआ होता हो राजनौतिक 
शत प्रौर ब्रुद्धिमता को इष्टि से वह श्षिक कुझल होती (कांस्टिदूयूएस्ट असेम्दली 
किवेट्स, खण्ड 9, पृष्ठ 663)4 


यह तथ्य, कि भ्रस्तावना में प्रसंदिग्ध रूप में यह कहा गया है कि भारत के लोगों 
ने ही संविधान अंगोकृत, ग्रथिनियरमित और आत्मादित किया है, यह कि संकिध।त का 
अनुसरख पिछले 23 वर्षों से भो अधिक समय से निविवाद रूप से किया जाता रह! है भ्ौर 
हर सक्ति एवं प्राषिकार के प्रयोग के आरे में यह माना जाता रहा है कि बह संविधाव के 
प्रधोत किया गया है; ब्रौर यह कि लगता के एक बड़े बहुमत ने, संविधान के 
अधीन कार्य करते हुए, पंच साधारण निर्वाननों में संसद्‌ और राज्य विधामम*्डलों के 
सिए अपने प्रतिनिधि चुने हैं, इस प्रस्थापना को तिथिबाद कर देती है कि संबिधात का 
स्रोत भौर ध्ादि बल भारत की जनता डी प्रभुत्व सम्पन्न इच्छा है। 


उक्त घारणा के प्राधार पर किसी भो राज्य को प्रत्तिम लक्षित प्राप्त तहीं है प्ौर 
बर्सुत्तः परिसंचीय र/जनोति में ऐसा कोई सिड्ास्त स्व्ीकाये नहीं होता है। संयुक्त राज्य 
प्रमरीका, कनाडा औ्रौर प्रास्ट्रें लिया तथा श्रपते देश का उदाहरण दिया भा सकेता है जहां 
केस्द्रीय श्रौर राज्य विचानसण्डल क्रमक्ष: प्रपते-भपने कार्य-क्षत्रों में स्वोपरि हैं। यदि इसमें 
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कोई टकराव होता है लो उच्चतम ह्यायालय उसे तय करता है क्योंकि विधि भोषित करने 
का कत्तंव्य उच्चतम न्यायालय का ही है। एकात्मक राज्य में पल्े व्यक्ति परिसंघोग 
संविधान में विद्यमान परिस्ोमाश्ों को मान्यता नहीं दे सकते हैं! संविद्ानों करा विभिन्‍त 
रूयों में वर्गीकरण किया गया है, अर्थात्‌, परिकर्ततेशील और अपरिवर्तनशीस, वियन्त्रित 
या अ्रतियस्कित, किग्सु इन वर्यीकरणों पर विचार किए बिना हो यह स्पष्ट है कि यदि 
राज़्य को ऐस! समाज मात लिया जाए "जिसे कतिपय प्रनिश्चित, किसतु प्रतोमित नहों, 
झकि्तयां प्राप्त हैं, तो-यहू निरय देने में कोई कठिताई न होगो कि राज्य-श्षक्ति के प्रयोग 
को सीमित किया जा सकता है” (ए० एल गुबहाट्टकृत' इंग्लिश लॉ एण्ड दि मॉरल लॉ, 
पृष्ठ 84) । यूनाइटेड किगडस जैसे एक्ात्मक राज्य के बारे में, जहाँ कि यह बिश्वास 
किया जाता है कि पालियामेप्ट सहित क्वीन सवोपरि है, प्रोफेसर गुडहार्ट ने उपरोक्त 
पुस्तक में यह बताया है कि यह कथन उसी प्रकार आतप्तक है जिंस प्रकार यह रूपन कि क्‍्वीद 
की अनुमति प्रावज्यक है| उसने ढाइसी, कोक भौर ब्जैकस्टोन के इस मत का हवाला देते 
हुए कि संसदीय सरकार एक प्रकार की निरंकुश सरकार है, कहा कि "ऐसा मत न 
क्रेवल इस दष्टकोश के ही श्रतिकुल है कि क्या उपयुक्त है वरन्‌ हमारी इस 
मान्यता के भी प्रतिकूल हैँ कि तथ्यतः बया होता है। मुक्के यह विश्याय है कि इसका 
उत्तर यह है कि सम्पूर्शां जनता और संसद स्थयं यह स्वोकार करतों है कि प्रलिखित 
संविधान के श्रधीन कुछ ऐसे निश्चित सिड्ान्त हैं जो संसद्‌ के क्षेत्राधिकार को सीमित 
करते हैं। यह सच है कि न्यायालय इन सिद्धास्ों को उसी प्रकार श्रवृत्त नहीं करा 
संकत्ते हैं जिस प्रकार कि वे अमरोका की परिसंधीय पद्धति में कराए जा सकते हैं, किन्शु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि ये स्िद्धात्त प्रावद्धकर या प्रमावो नहीं हैं । उस दृष्टि से श्राज 
उनमें से कुछ सिद्धास्तों को इंग्लैंड में संयुक्त राज्य प्रमरीका से भी भ्रधिक संरक्षण प्राप्त 
है। मुझे विश्वास है कि ऐसे चार बुनियादी सिद्धान्त हैं ।” (गुडहार्ट, पृष्ठ 55)॥ 
तत्पदषात्‌ उसने यह बताया कि चार सिद्धान्त क्या हैं--([) कोई भी व्यवित विधि से 
ऊपर नहीं है; (2) जो भ्रेट ब्रिटेम पर शासन करते हैं वे ऐसा प्रतिनिधि के रूप में 
करते हैं भौर उम्हें बदला जा सकता हैं, क्योंकि श्रनख्वर सरकार प्रनैत्निक सरकार बन 
सकती है; (3) बाक्‌ या विचार भोर सम्मेलन स्वातस्थ्य ऐसे किसी भी संविधान के 
अहस्वपूरां भंग हैं जो यह उपयन्धित करता है कि जनता स्वयं पर शासन करती है क्योंकि: 
'विमा उनके स्वशासन भसम्भव हो जाता है; झौर (4) स्वतत्व स्पायपालिका, जो प्ंग्रे जी 
संघठन का बुनियादी श्रंग है और यह सोचा भी नहीं जा सकता है कि पाियामेष्ट यह 
समझ ले कि वह उन सिद्धास्शों को समाप्त कर सकती है। जिम्हें 70] के ऐक्ट शॉफ 
झेटलमैष्ट के समय से स्वतन्ञता का भ्त्यावश्यके अंग माना जाता रहा है। प्रोफेसर 
शुडह्वाटं ने भस्त में कहा-- 
'कत्तः मुझे विद्कास है कि यह कहना ठीक है कि यह सुझाव देना 
सिद्धात्ततः उसी प्रकार गलत है जिस प्रकार कि तथ्यतः है कि ब्रिटिश संघठन एक 


प्रकार का प्रवुद्ध (एनलाइटेड) गिरंकुलत झासम है। जो राज्य के नाप्र में शक्ति 


बा, 


जा 


(पर 
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का प्रयोग करते हैं वे विधि से शरावद्ध हैं श्रौर कुंछ ऐसे निद्िख्रत सिद्धान्त हैँ जो 
उक्त शातित के प्रयोग को सीमित करते हैं ।” 


बिस्तृत बल्तीलों पर विचार करने से पर्व यह देख लेना भ्रावक्यक है कि चौबोसवें 
संशोघन का प्राशयित लक्ष्य क्या है। ग्रनुच्छेद 268 में जो संक्ोधन किए गए हैं उनका 
जिकर मैं पहले ही कर चुका हूं। वे इस प्रकार हैं-- 


+((क) 'संविधान के संशोधन के छिंए प्रक्रिपों” पोह॑-पीर्षेक के स्थान पर 
संविधान का संशोपन करने की संसद्‌ को शक्ति श्रीर उसके लिए प्रक्रिया! पादव> 
शोध॑क रख दिया गया हैं। यह प्रतिस्थापन ऐसा कोई सन्देह दूर करने के , ठंहेए्य॑ 
से किया गया है कि पादव॑-दीयंक संश्षोघव-अक्रिया बिहित करती है संशोधन धाक्ति 
नहीं, यह्षपरि गोलक नाथ वाले मामले में बहुमेत निएंय यो कि भनुच्लेद 368 
में श्वाक्सि भौर प्रक्रिया दोनों ही विह्वित हैं; 


(से) खब्द (।) जोड़ कर तीन परिवर्तन किए गए हैं, प्रथात्‌ 
() विफतीकरण खण्ड “इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी”, 
(#) "शंत्द्‌ भ्रपनी संवैधानिक क्षाकित के प्रयोग में” और (॥/) "इस 
संबिधान के क्रिसो उपबनन्‍्ध का परिवर्धन, परिवतेन या तिरसम के रुप में संग्योधन 
इस भ्रनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के भनुसार कर सकेगी ।” 


शंकरी प्रसाद() श्रोर सश्जन सिह बाले साले(?) में इस बाल पर वियार किया जा चुकी 
है झोर संसद्‌ के दोनों सद्षन संसद्‌ साले गए हैं भौर वे पृथक निकाय नहीं हैं। योलक गाथ 
वाले मामखे (१) में भी सभी स्यायाधीक्षों ने यह अ्रभिनिर्धारित किया कि वह निकाय केवल 
संसद ही है जो संशोधन करती है। तथापि यह प्रश्न पर विवाद किया गया है कि क्‍या, 
प्रगुष्छेद 368 में की शक्ति सांविधानिक द्ाक्ति हैं बा विधीगी शक्ति है। किधि के सामान्य 
विव्धनों में विशि कै ब्रस्तमंत सांविधानिक विधि प्र्यात्‌ संविधान प्रभा द्वारा बनाया. गया 
संविधान, जैसा कि “विधि द्वारा यथा स्थापित संधिधान” क्षर्दों से दक्षित होता है या 
संविधान में प्रस्तविष्ट उपयन्‍्धों के श्रनुसार किया गया संक्षोघन एवं एक मामूली विधायी 
विधि जो प्राधारभुत लिखत द्वारा सृष्ट विधायी निकाय द्वारा बनाई जाती है, भ्राती है । 
विधि की क्वालिटी और प्रकृति प्रलग-प्रल॒ग ढंग से व्शित की गई है, हिस्तु भोटे तौर पर 
कह्दा जाए तो संविधान या उसके संशोधम विधि कहे गए हैं, जो सांविधानिक प्लक्ति का 
जरयोग करके बनाए जाते हैं, य्चेति ््येक का व्याध्ति क्षेत्र प्रतग-भलग हो सकता है। 
यदि, जैसी 4श्ोल दी गई है, यह सच है कि एन दोनों ही शक्षितयों के विस्तार कै क्षेत्र 
समविस्तृत हैं तो फिती भी टरिट से विकार करने पर संशोधन कैरने हरी शंकित को 


(!) (952) एस० सी प्रार० 89, 


(१) (965) एस० सी० झार० 933. 
(0) (96) 2 एस« सी० भार० 762, 
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सांविधानिक शक्ति के तौर पर वशित करेने में कोई कठिनाई नहीं है। इसके भ्रल्ावा भी 
सांबिधानिक निकाय द्वारा क्षक्ति के प्रयोग किए जाने ग्यौर गठित किए गंए्‌ निकाय द्वारा 
पावित के प्रयोग किए जानें के बीच में यारीकी या प्रभेव से प्रत्तर बतलाए बिना, चूंकि 
दो नों' का सम्बन्ध संविधान बनाने या उस्ते संशोधित करने से है, झ्तः इन्हें सांविधानिक शक्ति 
माता जा सकता है। संक्षोषन करने की शक्षित सांविधानिक शक्ति का एक पहलू है, किस्तु 
बह पूर्ण सांविधानिक शक्ति नहीं है। संशोघन किए जाने के पश्चात्‌ भनुच्छेद 368 की 
शक्ति प्रथ भी संशोधन करने की शक्ति के तौर पर वर्शित की जाती है। चौबीसवें 
संशोषन द्वारा यह बात अह्ठुत शपृ०्ट होती है क्योंकि उससे इस सम्देह को श्रौर प्रथिक विवों 
तक नहीं पाखा भया है कि क्योंकि वही निकाय प्र्यात्‌ संसद्‌ ही, प्रशुच्छेद 245 से 248 
शक में प्रनुद्त निवरधनों के धमुत्तार' मामूली विधि वनाती है श्ौर ध्रवुच्छेत 368 के शब्दों 
के भ्रनुसार संगोपन करती है, यह नहीं माना जाना चाहिए कि ये दोनों प्रकार की 
विधियां भनुच्छेद 3(2) के ब्र्थास्तगेत विधायी वरिधियां हैँ। यह वात गोलक गाथ वाले 
भामले (7) में बहुपत द्वारा मानी गई थी। मैने जो यह हृष्टिकोशा प्रपनाया है कि 
प्नुब्छेद 3 (2) केवल मामूली विध्ायी विधियों तक ही स्ीध्षित है धौर वह ऐसी विधियों 
तक हो सीमित है, भौर वह ऐसी विधियों तक बिस्तृत नहीं है जो प्रगुच्छेद 368 के भ्रधीव 
शताई गई हैं, श्रनुक्छेद 368 में खण्ड (]) के जोड़े जाने से जहां तक उसमें यह घोषित 
किया गया है कि जब संसद्‌ उस उपबन्ध के श्रंधीन हाजित का प्रयोग करती है तब वह 
अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करती है श्रौर इससे जो बात श्रन्तनिहित थी, बह 
स्पष्ट कर दी गई है । भत: मेरा मत है कि संझोघन से उस स्थिति में कोई अम्तर नहीं 
पड़ा है जो संज्ञोधन के पहले थी । 

यह भी देखा गया है कि प्रंशोधन से भ्रनुच्छेद 368 में खण्ड (3) जोड़ा यया है 
“अनुच्छेद 3 की कोई बास इस भनुच्छेद के श्रीन किए गए किसी एंशोधन को लागू 
नहीं होगी” भ्ौर भनुच्छोद 3 में खण्ड 4 थोड़ा गया है “इस श्रनुच्छेद की कोई बात 
धनुच्छेंद 368 के प्रधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोखन को लागू न होगी ।” 
मैंने जो यह दृष्टिकोंश अपनाया है कि प्रनुच्छेद (3(2) द्वारा श्रनुच्छेद 368 में तब तक 
कोई भभिव्यप्त परिस्तीमा भ्रधिरेषित की मई नहीं भातो जा सकतो, जब तक कि 
प्रमुच्छेद 368 में ही इस शवित के विस्तार के सम्बन्ध पें कोई परिसीभा न हो, जो इस 
अनुच्छेद में दी मई शवित की व्यापकता के संदर्भ में प्रौर प्ंविधान के भ्रम्य उपबस्धों के 
प्रधीन “संशोधन” शब्द से दक्षित ही। उपरोक्त उपयस्धीं के भोड़े जाने से वह बात जो 
हप्तमें भ्रम्तनिहित थी, स्पष्ट की गई है । 

+ प्रव महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि “संज्ञोधम” शब्द का गया प्र है ? क्या इस शब्द 
का प्र व्यापक है या सीमित है; क्या "संशोधन” शब्द के प्रन्तगंत निरसस या पुलरीक्षण 
प्राता है भोर कया संविधान के भग्य उपभ्धों को ध्यान में रखते हुए भ्रमुण्छेद 368 में 
झ्राएं “संशोधन” शब्द के संदर्भ से ही उसका सीमित प्र है प्रोर हसके परिणामस्वरूप 


(7) (967) 2 एस सी» प्रार० 762. 
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जया इस धनुच्छेद हारा संविधान के सारभूत तस्‍्वों को बिकृत या मष्ट करने की शक्ति 
प्रद्त नहीं की गई है। 

ऐसे लिखित संविधान में जिसमें इस शक्ति पर कोई प्रभिव्यक्त निबन्धन प्रम्तविष्ठ 
नहीं है, संश्नोषन की कषैबित पर किसी विवक्षित परिसीमा के प्रर्तित्व या ग्रनस्तिश्व के 
प्रस्थन्धर में हमारे समक्ष कई दिनों तक बहुत जोरदार बहस की गईं । मैंगे उन दसीसों में 
से कुछ दस्ीलों को १३हले कॉणित किया है। यदि “संशोधन” शब्द का सीमित प्रथ॑ है तो 
वैया “परिवधेन, परियतंन या भिरसत द्वारा संशोचत” लष्दों के प्रयोग से यह शक्ति 
कढ़ाई गई है या इन शब्दों का वही प्र्थ है जो “संशोधन” का था। यदि ये दाइद संशोधन 
से ग्रधिक ध्यापक हैं तो प्रया संसद्‌ श्रनुच्छेद 368 में घर्तविष्ट पपनी संशोधन करने की 
शक्तित का प्रयोग करते हुए इस' शन्तति को थढ़ा सकती है। इस पहलू प₹ हमारे समक्ष 
गश््रीरतापूर्वक बहस क्री गई है शौर यह कह कर कि उस वहस में कोई दम नहीं था, इसे 
सरसरी तौर पर ही निरंबक नहीं कहा भा सकता। इस फहुणु पर विचार करते में दो 
तरीके हो सकते हैं । एक हब्टिकोश सह हो सकता है कि कया हमारे समक्ष प्रस्तुत समस्या 
का सबसे सोधा-साधा हल इस बात का प्रतुगान करना हो सकता है कि संशोधन करते 
की शवित स्वोपरि प्रभुत्तसम्प्त है। इसके पश्चालू यह कार्य सरल हो जाएगा श्योंकि 
विश्वविद्यालीन लेखकों ने इसे विषय पर बहुत अधिक सस्ता है भौर इस तिश्क् के 
सम्बस्ध में व्यक्त किए गए मतों का पता लगाना कठिन नहीं होगा । बहुत वर्ष पहले 
प्रोलीवर वेण्डल होम्स ने लिखा था “श्राप किसी भी निष्कर्ष को ताकिक रूप दे सकते हैं 
और कोई भरी श्यक्ति केवल यही कहेंगा कि यह निष्क्थ कितना सही है। तथापि इस 
वरीक़ों को टालना चाहिए” । इसका पहला कारण कार्यक रण की उपचारणा है ग्रौद ऐसे 
लेखकों पर तिर्भर रहने में कल्पना का प्रस्तिर्व पन्तनिहित है प्रोर वूसरी बात यह है कि 
ऐसे विद्वान लैसकों द्वार। संविघान, जो कई हैं, के सम्बन्ध में किए गए सिर्वेचन का यदि 
प्राश्रय लिया जाए तो उसका प्रग्ाव उन्हें अपने संविधान का नियेचन करते की अनुप्तति 
दैगा होगा जो यश्पि उससे व्युत्पश्न होणा किन्तु उप्के उपभश्धों के प्राधार पर भौर उसमें 
सस्निहित प्रतिष्वनि के भ्राधार पर हो उसका निर्दचचन करना होगा। झतः हमारी राष्ट्रीय 
प्राकांकाएं धंबिधान-सभा द्वारा बताए गए उद्दे श्य, जैसे थे कार्यकारी भुल लिखत ढ्ारा पेश 
किए गए हैं, उस पृष्ठभूमि को जिसमें संशदीय दासन पद्चतति द्वारा प्रजातातिक प्रभुसता 
स्थापित की गई है जिसके श्रधोन बाभरिकों के व्यापक अ्रधिकारों धौर समाज के प्रति 
उनके क॒ततत्य जिनका पालन करने के लिए राज्य व्याविष्ट किया गया है, पोर संसद्‌ भ्रौर 
राज्य विधान-मण्डलों के बीच, विभायो-शक्ति का बंटबारा किया गया है, प्रौर संविधान 
के संशोधन प्रादि के लिए उपक्ध की व्यवस्था की मई है, भगिनिश्चित करन! जरूरो 
डोग। । इन तभी पहलुझ्ों का संविधान में अच्छी तरह से संतुलन बैठाया गया है जैसे कि 
अच्छे मौसम के लिए बनाए गए जहाज को बुरे मौसम के लिए भी उपयुक्त बनाया जाता 
है । प्रहः यही उचित हृषिधिकोश होगा । 

महान्यायबादी से यह वल्लोल दी कि संशोधत शब्द का स्पष्ट, संक्षिप्त निश्चित- 
भर धसंदिग्ध विधिक प्र है भ्रौर यहूं श्व्द जद से लिखित संविधान का कलन झारम्भ 
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हूँभा है, तब से अन्य देशों के लिखित संभ्रिघानों में भी इस प्रकार प्रयुक्त हुआ है। उनके 
अतानुसार 'संक्षोघम' शब्द का छुमाग्य श्रन्वियन किया जा चुका है जिसके प्राधार पर 
उस पर लगाई किसी परिसीणा से उसके व्यापक क्षेत्र को निबरस्धित नहीं किया का सकता 
तथापि यहू विवेदन करते समय महाथिवक्ता ने यह बतलाया कि यद्यपि हमारे संविधान 
में विभिनत स्थानों पर प्ृथकू-एथक्‌ प्रभिध्यक्तियां प्रयुक्त की गई हैं, डिस्तु इससे यहू 
विष्कर्ष नहीं निकलता कि उनसे मावदधक रूप से एक ही श्र नहीं निकलता । इसके 
विपरीत पिटीशन* के प्धिजक्ता ने यह कहा कि इस श्ब्द का कोई संक्षिप्त और निश्चित 
का प्राथमिक प्रौर मूल अर्थ नहीं है भर इसलिए प्रभस्तिगत से प्म्बेन्धित मामले जिन्हें 
ब्रत्यर्थी ने श्रोद,स किया है कि व्यायालय का विघोनमंण्डल की नीति से कोई लम्वन्ध नहीं 
है, लाभू नहीं होते । इसके विपरोत उसने यह बतलाथा 'कि चूंकि यह शब्द संदिष्ध है 
प्रत; स्वायाशयों को इस क्षत्ित की श्यापकता संविधान की साधारण स्कीम भोर संदर्भ से 
जिममें बह संविधान में भायो है भौर श्रम सुसंगत संकेतों धौर सिद्धांतों से सुनिशिचचत 
करना ही होगा । उसने जेम्स बनाम कॉमसबेह, प्रॉफ आस्ट्रेलिया (!) वाले मायले में 
लोड राइट द्वारा व्यगततकिए गए मत का सहारा लिंपा जिसे प्रषम अत्यर्थी की श्रोर से 
प्रोदुंतत किया गया था कि एक झ्रछा प्रारूपकार यह प्रतुभव करेगा कि शब्द को 
ताधाररातः मोत्र ही से उसके निर्यथन में विर्वश्धन लग जाएगा।। स्वतंत्रता शब्द अपने 
आप में धस्पष्ट परौर प्रतिदिचत है । उसका प्र्थ संदर्भ से हो निकाला जा सकेगा । 


विद्वान भह|धिवक्त! ने धसरीका के स्यायात्यों के विनिषरयों का सहारा लेते हुए 
आगे यहू इलील दी कि यह ध्रभिनिर्धारित किया गया है कि पुतरीक्षण शोर संशोधन 
सभानार्थी शब्द हैं भ्रौर यह कि यदि श्राप संशोधन करने की शक्ति को संणोभित करने 
की बक्ति देते है तो संशोधन करने की शाबित बहुत व्यापक हो जाएगी। माश्धे 
वोलीटिकल फांह्टिदयुशन में रट्रॉंण हरा भ्यक्त की गई इस दखील का भी उसने सहारा 
जिया है कि संशोधन करने बाते उपय्धों ते पंविधान सभा पुनः सृष्ट होती है मोर उसमें 
हुछ तत्वों का. उपब्ध किया जाता है जो प्रपरिवर्सनीय हैं प्रौर चूंकि हमारे संविधान 
निर्माताध्ों ने शुताइटेड स्ठेद्स की इस स्थिति के भ्रति जागहक रहते हुए उन्हीं शब्दों का 
अपोश किया है, श्रतः उनका यहूँ आशय समझा जाना आहिए कि उन्होंने उस शब्द का 
अभीग उसे व्यापकतभ शांगित देने के लिए किया होगा घोर घू कि कोई प्रमिथ्यक्त एरिसीया 
शहद है भ्रत: उस शक्ति के सम्बन्ध में विवक्षा द्वारा कोई निर्वेस्थत नहीं पढ़ें जा सकते | या 
तो यूनाइटेड स्टेट्स या राज्यों के संविधानों के, जहां जनता को संक्षोधन करने वाली प्रक्रिया 
में भांग लेने का बहुत महत्त्वपूर्ण भबसर सिन्तता है, संशोचनों से संस्वस्धित उपबन्ध के 
प्रति निर्देश, मेरी राय में, हमारे संविवात के अर्थाल्वयन के लिए झनुपयुवत और लागू न 
किए जाने योग्य है। हमारे संविधान में संशोधन के लिए जनता को जानधुक कर छीड़ 
दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स और राज्यों के संविधानों में संज्नोचन की प्रक्रियाश्रों में 
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जनता का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है जद कि हमारे संविधान पें यह स्थिति नहीं 
है । मैं यह बात इसलिए बहू रहा हूं क्योंकि संविधान समा में संविधान के संशोषम के 
लिए इस देगा के नागरिकों को सम्मिलित करते के लिए किए गए जरपायों के प्रति हमारे 
समक्ष सिर्वेश किया गया है, भिन्तू ऐसे प्रयशम सफल नहीं हुए । बृजेक्वर प्रसाद वे वास्तव 
में संशोधन करने के लिए प्रास्ट्रेलिया के संविधान में किए गए उपबस्धों के समान उपबन्ध 
करने के लिए एक संशोधत प्रतदुत किया वा भ्रौर यह पंत व्यक्त किया था कि “जो कुछ 
परासट्रेलिया में शम्भव है, बह यहाँ भी सम्भव है । यदि प्रास्ट्रेलिया की जनता संशोधत की 
इस पद्धति को प्रपनाने के लिए सक्षम और श्रांगरे बढ़ी हुई है तो.यदि हम प्रास्ट्रेलिया 
निवासियों से भ्रथिक सक्षम नहीं. हैं तो उसके बरावर तो हैं ही भौर हम उसे श्रपताने के 
लिए हकदार हैं | संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया में राज्य विधासमण्डलों को 
सहयोजित करता नहीं चाहता | उसने यह भी कहां था कि यदि प्राप जपींदारी प्रथा 
समाप्त करता चाहते हैं तो श्राप जमीदारों भी सम्प्रति की प्राक्षा नहीं कर सकते भर 
इसी बकार यदि झाए पूंजीवाद धमाप्त करसा चाहते हैं तो भ्राप पृ जोपतियों की सहपति 
की प्रपेक्षा नहीं कर सकते ।” (कांहिट्ट्युएन्ट प्रसेस्नली डिबरेट्छ, खण्ड 9, (पृष्ठ 646) 
तथापि यह संशोधन रह कर दिया गया था । (कांस्टि्युएप्ट भ्रसेम्वली डिमेट्स, खण्ड 9, 
पृष्ठ 665) ४ 
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इस सम्बन्ध में प्ररूप भरनुच्छेद 305 के प्रति यह दअ्मने के लिए चिर्देश किया गया 
है कि “संशोधम" झब्द का भ्र्थ निस्‍सन या कम करता होंगा। यदि यह भान खें कि बहू 
खमुक्छेद संविधान में निगमित किया गया था, तब्‌ उस सृस्दर्म में “संशोधन” शब्द का 
क्या प्रथ॑ होगा | पहलो बात यह है कि प्ररूप श्रनुस्णेद 305 एक विफलीकरण लण्ड 
(ॉन आब्स्टेंट क्लाज़) “अनुच्छेद 304 में किसी बात के होते हुए भी” (वर्तमान 
भनुष्छेद 368) से प्रारम्भ होता है पीर दूसरी वाल यह है कि अ्रल्पसंस्वकों के लिए 
स्थानों के परिरक्षण पे सम्बन्धित उपयरथ इस संबिधान के प्रारस्म ते 0 कर्षों की 
कालावबि में संशोधित नहीं किए जाएंगे! श्रौर उक्त कालायधि समाप्त होने पर उनका 
प्रभाव समाप्त ही जाएगा जब तक कि संविधान क़ा संक्षोधत .करके उनके प्रवर्तन को 
आासू न रखा जाएं। इस खण्ड से संझोधत की शक्ति की व्यावकता पर कोई आतकारी 
प्राप्त होने के बजाय केवल यह ज्ञात होता है कि यह खब्द इस' श्रथ॑ में पूरे रूप से सीपित 
है कि उमर उपबस्ध् फो प्रभावित फरने, के लिए (0 बर्षों तक कुछ मी नहीं किया जा 
सकता । यह परिसोम्ा ब्रिफलोकरश खण्ड के साथ उक्त कालावधि के दौरान 
गुक्छेद 304 को पूर्ण रूप से प्रधवक्ित कर देवी है। यदि उस कालाबधि के परचातू 
इसका विस्तार किया जागा है तो उस भभुस्तेद का संक्ोधन किया जा सकता है किम्तु 
हसका यह भ्रपं गहीं है कि वह मिरतित रिया जा सकता है क्योंकि उसका सम्वस्भ या 
स्रो कान्तायषि के विस्तार से है का उस उपभन्‍्धों और शा्तों में परिवर्तन से है जिसके 
अधीन परिरक्षण चालू बना रहेगा। + 
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यह दलील दी गई कि प्रसृष्छेद 368 में छाए “संग्रोधन/” श्रद्द का इस प्रकार 
अर्थान्चयन किया जाना चाहिए कि उसका अर्थ ग्च्चाई के लिए परिवते्र, सुधार श्रादि 
हो । बोलक नाथ वाले मासले() में विद्वाम्‌ स्थायावीशों में से कुछ स्थापाषीश्ञों ने ऐसी ही 
दलीजष नामंजूर कर दी थी। पांच स्यायाधीशों की श्रोर से निशंय देते हुए मुख्य 
स्थायाधिषति सुर्या राय ने कोई मत व्यवत नहीं किया यद्यपि उस्होंबे यह रहा है कि यह 
दलील कि संसद्‌ संविधान के ढांचे को नष्ट महीं कर सकती किस्तु वह संविधा को 
अधिक ग्रच्छी तरह ते प्रभावी करने के लिए मूल लिखत की एप रेखा के भ्रन्तगंत उसके 
उपवन्‍्धों को उपांतरित कर सकती है, काफ़ी दमदार है। किन्तु विद्वान न्यायाधीक्ष ने इस 
प्रइन के सम्बरर्ध में कोई राय व्यक्त करता ब्यामश्यक सहीं समभा क्‍्योंक्ति उठाएं गए प्रश्न 
का सीमित ब्राघार पर ही उत्तर दियाजा! सकता था । माततीय पुरुय स्थायाधौल ते यह 
मत व्यवत किया । “यह प्रश्न विचार हेतु तभी उद्भूत हो सकता है यदि संसद संविधान 
कै माग 3 के झलावा ग्रस्थ हफ्शत्थों में श्रस्तविष्ट उपबस्धों को नष्ट करके संविधान के 
ढांचे को ही नष्ट करने का प्रयश्म करे | प्रतः इस सम्बन्ध में हम कोई राय व्यक्त करता 
नहीं चाहते ।/ (पृष्ठ 804 ध्रौर 805) । 


पृष्ठ 862 पर स्यायाधिपति हिंदायतुल्ताह ने यह मत ध्यक्त किधां-- 


#मैं 'संशोधन' शब्द का इस ब्रकार ब्ीपित श्र नहीं करता हूं जिससे कि 
साधारण रूप रेथ्वा के धन्तगेंत केवल छोटे-म्ोडे परिवेतंन ही श्राएं । ध्ंशोधन के 
ह्रारा नई सामग्री जोड़ी जा प्रकती है प्रौर पुरागी हटाई या परिवर्तित की जा 
सकती हैं।" 


भ्यायाधिप्रति वांचू मे (प्रवती धोर से भौर दो प्रन्य न्यायाधीशों की घोर है) पृष्ठ 834 
पर यह मत श्यक्त किया -- 


“पहू कहना कि विधि के प्रनुतार 'संशोधत' शब्द का प्रंणे केवल ऐसा 
परिवतंत है जिसके परिण!मस्वरूप सुधार होता है, संशोधन किया जाना प्रसम्भव 
हो जाएगा क्योंकि वर्तमात विधि में जो कुछ सुंधार किया बया है, उस विषम १९ 
राय भिन्न-भिन्न हो सकती है भ्रोर उदाहरण के लिए विभ्र।तभण्डल जिसे सुधार 
सम्रक्े, वह भव्य व्यवित्यों द्वारा सुधार नहीं स्मझ्रा जा सकता है। श्रतः हारी 
राय है कि प्रमुच्छेद 368 में यया प्रयुक्त संशोधन की विश्वारघार! में संविधान 
के ब्यौरों की बाबत सुधारु की विभ्ञारघारा को पुर/स्थाप्ित करना अस्नम्भव हैँ । 
भरततः पनुच्छेद 368 में प्रयुक्त 'संज्षोधन' श्स्द को उसका पूरा ग्रध॑ दिया जाना 
चाहिए जैसा कि किश्ि क्षेत्र में यह बब्व प्रयुक्त किया जाता है श्रोर उसका, धर्य 
है कि संशोधन द्वारा बलंगान संविधान या विधि में परिकर्तन रिया जा सकता 
है ग्रौर इस परिवर्तन हारा या तो वतंयरान उपबसन्‍्धों में कुछ जोड़ा जा सकता 
है या वर्तपान उपक्धों में परिवर्तन. किया जा सकता है या उस्हें भ्रग्य उपबन्धों 


(7) (967) 2 एंस्र० सी० आर० 2632. 
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ड्वास अठिस्थापित किया जा सकता हैवा कुछ उपरबन्धों को पूर्ण रूप से 

लिकाला जा सकता है व” 
धष्ठ भ्रमुयूची की पैरा 2। में “संशोधन” श्षम्द को देखने के पदणात्‌ जिसके पहले 
जोड़, परिवर्तत झा निरसन वाब्द ग्राएं हैं प्लोर संविधान के भ्रन्य प्रनुच्छेदों में भी 
कमोबेदा ऐसी ही भ्रमिव्यक्षितयां प्रयुक्त हुई हैं, मावनीक न्‍्यायाघोस ने यह मत व्यक्त किया 
कि यह कहना बहुत कठिन है कि कह क्‍यों किया गया। डिन्‍्तु मेरा विचार है कि इस 
तब्य से कि भनुच्छेद 368 में ऐसे कोई श्र नहीं हैं, कोई श्रग्तर नहीं पड़ता है क्योंकि 
ब्िधि में “संज्रोषत” क्षरद का श्र स्पष्ट रूप से वसा ही है जैसा हमने ऊपर बतलाया है 
प्रोर हमारी राय है कि ऊपर बताए गए स्वरूप के व्याख्यात्मक शढदों के होने या न होने 
से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। स्कायाधिवति बछाबत ने पृष्ठ 9(5-9॥6 पर यह मत 
स्यक्त किया-- 


“अनुच्छेद 368 से यह दशित होता है कि 'संक्षोषन' शब्द का प्र पंरिकर्तन 
है ! परन्तुक के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह ढेसे संक्षोधनों को लागू होता 
है जिनसे कुछ भनुच्छेदों भें कोई परिकर्तन किए जाते का अस्त किया गया है। 
इस प्रकार गश्रनुच्छेद 368 के मुह्य भाग द्वारा सूंविधान में संशोधन करने या 
परिवतंत करने की श्रक्तित दी गई है। यह जरूरी नहीं है कि कोई परिवत्तन सुधार 
हो ही । सामान्य रूप से परिव्ंत सुधार करते के उह्ेंश्य से किया जाता है। 
किम्तु यह हो सकता है कि प्रयोग से प्रणेजन प्राप्त न हो सके । 'संभोधन/ श्रब्द 
के शब्दफोष में दिए गए साधारण भ्रष से भो इस दलील का समर्थंव नहीं होता 
है कि संशोषत के प्रस्तगंत सुधार भ्रवश्य हो झाएगा। देखिए--प्राकसफोई इंग्लिश 
डिक्शनरी जहां 'मंशोषत' शब्द की एस प्रकार परिभाषा की गई है--4 
.. (संख्द्‌ के समक्ष किसी प्रध्युपाय द्वारा) घोषित सुधार करवा, अ्रूपिक तौर पर 
स्पोरों में परिवर्तत करना । क्षपि व्याब्ारिक रूप से यह उसके सिद्धान्तों को 
परिवर्तित करके कम करंठा हों । प्रथम, चतुर्थ, सोलहवें सौर सतहतें संश्नोबन 
झधिनियमों से संविधान के मास 3 में परिकर्तत करिए गए। ये सभी परिवर्तन 
प्रनुच्तेद 369 द्वारा प्राधिकृत हैं| 
स्यायाधिपति रामस्वामी जे “सेशोषन”' दाब्द के श्रप॑ के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से 
विचार नहीं किया है । 

इन मतों से यह स्पष्ट है कि “संशोधन” शब्द को “सुधार” शब्द के भ्र्थ तक 
छीपित करने के प्रयरन को गोलक नाथ बाले मामलै(!) में पांच विद्धान्‌ न्‍्यायाघीशोंवे 
नामंजूर कर दिया था । 

तथापि विद्वान महास्थायक्षादी ने श्रपनी वहुस का जो लिखित संक्षेप प्रस्तुत छिया, 
उसमें उसने यह कहा “भरोल्नक नाथ वाले आमले में बहुसंस्थक विद्वान न्यायाघोश्नों ने इस 


0) (987) 3 एक सी9 ग्लार७ २62. 
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प्रकार की दलील वाभस्जुर कर दी थी कि संविधान का संझोधत प्रभिव्यक्ति का संकृचित 
अर्थ है । इस प्रकार पिटीशनर इस प्रश्स पर बहुमत तिरंंप को उलटने का प्रथत्त करता 
है। (पृष्ठ 30, पैरा 9) यह कंचन तब तज् सही प्रतीत नहीं होता जब तक कि वह 
विवक्षित परिसौमा के भ्रस्तित्व की बाजत दी गई वलील के रह किए जाते को इस बात 
के साथ नहीं जोड़ता है कि संक्ोधन क्षब्द का व्याथक ग्रर्थ है। इसमें कोई सादेह नहीं है 
कि बिवक्षित परिसीमाभों झौर संक्योषन शब्द के प्रथं की व्याप्ति दो प्रलम-प्रलग बिचार- 
घाराएं हैं, क्योंकि पूवेक्‍र्ती संविधान के साधारण या विनिदिष्ट उंपबश्यों की विवक्षा से 
उद्भूत होती है, जब कि पश्कातवर्ती स्वत: संशोधन शब्द के विस्तार प्रीर व्यात्ति क्षेत्र से 
सम्बन्धित है | यद्दि झावित श्यापक है तो विवक्षित परिसीमाएं भी गिराकृत की भा सकती 
हैं किन्तु विवक्षित परिशीम/श्रों के श्रस्तित्व से उसका कोई सम्बन्ध तहीं है। इसके विपरीत 
स्योयाधिषति डिदायतुल्लाह ते यक्नपि उन्होंने संशोधन शब्द के संकुचित या प्रन्‍्यथा प्र के 
सस्वस्थ में विचार किया है, किन्तु उन्होंने हमारे हविधाय के भ्रधीत विवक्षित परिस्रीमा के 
अह्तित्व में होने या प्रस्तित्व में व होने के सम्बन्ध में विचार गही किया। पृष्ठ 9॥5 ग्रौर 
96 पर स्थायाधिपति बच्चावत ने भी विवक्षित परिसीमाभरों के धम्तन्ध में मत व्यक्ष करता 
जरूरी नहीं समभा। प्रौर स्यायाधिपति बांचू के समान उन्होंदे इन दोनों विचारणाराप्रों के 
सम्बन्ध पें प्रलग-प्रलग विचार किया | (देलिए--पृ० 833, 834, 835 भौर 830) । 
इम उदाहरशों से यह बात स्पष्ट होती है जो मैंने ऊपर कही है। इस आ्राधार पर भी, 
स्थायाधीशों के बहुमत द्वारा प्रभिनिर्धारित नहीं किया एया था कि विवक्षित परिसीपाएं 
नहीं हैं । 

महाराष्ट्र के विद्वान महाधिवक्‍ता ते महु निवेदन किया कि जब कोई स्वकिति 
संशोधन प्रस्तुत करता है शोर यह पूछा जाता है कि कया बह सुधार के लिए प्राश्षपित 
है तो इसका उत्तर हेमेशा ही “हां” में होगा, भयोंकि बह यह नहीं कह सकता कि उसका 
आखय सुधार करने का नहीं वा प्रोर यहू कि विभिम्त शब्दक्षोशों में “संशोघन” दावद का 
अर्थ देखने पर यदि उत्ते सुधार के समान कहा जाए, तो मह कड़ी वात को मधुर बोली में 
कहने का हंग होगा । यही कारण है जिससे “संशोधन” श्द पूर्वेवर्ती क्रय में मामूली तौर 
पर लोक-माणणों, पाठ्य-पुस्तकों या श्रनुच्छेद़ों में वि्वात्‌ लेखकों द्वारा प्रयुशुतत किया गया 
है। यहूं बात यह कहने से बहुत मिसन है कि संशोधन सुधार करते के लिए ही किए गए 
परिवतंन होने चाहिए । 

ब्यायाधिपति बछावत मे गोलक भाथ वाले मामले (!) में पृष्ठ 95 पर ल्रीवरमोर 
अताभ ई० रौ० वेडे(?) वाले मामले में किए गए विनिरषय के श्रति निर्देश किया। यह 
आंत इस दलील के सम्धन में कही गई कि संशोधन से संविधान में सुधार होता श्राहिए। 
उन्होंने लीकश्मौर के मामले में व्यक्त किया गंवा मत हंस प्रकार उद्धृत किया-- 

+इस्रके विपरीत मूल लिखत की विषथ-बस्तु के प्रन्तगंत संशोधन! शब्द 
के महस्व में ऐसा जो्टा जाता या परिवतेन विवक्षित है जिम्नसे सुधार क्रिया जाए 


(१) (967) 2 एस० सी० प्रार० 762. 
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या कह प्रयोजक विवक्षित है जिसके लिए वह बनाया ग्रया था या बनाए जाने का 
श्रयोजन प्रच्छी तरह से क्रियान्वित किया जा सके ।” 


इस उद्धरण के सभ्यन्ध में स्थायाधिपति अछ्|वत ने यह मत ध्यकत्त किया-- 


+ “युनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीष कोर्ट हारा हैध्षानस प्रोहिबिक्रन केस (रहोड 
पआ्राइसपैण्ड बमाम पलमार), 253 यू० एस० 350--64 लॉयस इश्शिन 947, 
960, 978 वाले भा।भश्ने में यूनाइटेड स्टेट्स फे संविधान के प्रद्दा रहें संशोषत 
पर प्राघारित श्राक्षेप रह कर दिया गया । इस विनिश्चय से यह दलील पूर्ण रूप 
से नामणुर कर दी गईं थी कि 'संशोधन अपने व्याप्ति-क्षेत्र में ऐसे परिवर्तत था 

. चुधार तक ही सीमित रहना चाहिए जो संत्रिश्ञात में पहले से ही भ्रस्तविष्ट कर 
दिया गया है भौर संशोधन से संविधान के प्राधारभूत ढांचे में परिवर्तत गहीं 
किया' जा सकता प्रौर उत्तमें फेडरण सरकार को शक्ति का तए ढंग से दिया 
जाता सम्मिलित हहीं है प्रौर न राज्य से ऐसे अधिकार लिए जा सकते है जो 
उसे पहले ही.मंजूर किए जा चुके हैं (देश्विए--केलू ग्रॉत कांस्टिट्यूजनल लॉ, 
प्रध्याय 3, प्रमुक्छेद 5, पृष्ठ 46-47) ।/ 


अैधनस प्रोहिबिदान बाले मासले(/) के प्रति निर्देश करने से भौर स्थायाधिपति बच्घावत 
हारा उस रिपोर्ट के पृष्ठों प्रभात 64 लॉयर्स इडिशन, 947, 960 श्रौर 978 से मुझे यह 
ज्ञात होता है कि स्थायाधिपति वाने देवान्टर ने पृष्ठ 978 पर उस प्रभाव का कोई मत 
व्यक्त नहीं किया था। उस सामले में सुप्रीम कोट, जिला स्थाग्ालय के निरंय के विरद 
भ्रपोल पर विद्वार कर रही भी जिसने यड़ दलोल वापंजुर कर दी थी कि श्रद्ठारहवां 
प्रक्षोघत इस प्राधार पर विधिमास्य नहीं है कि “संशोधन” झब्द की परिभाषा के अ्न्तगंत 
पहले हो वर्चा किए गए विषयों का जोड़ा जाना एवं डनमें शुपार किया जाता श्रांता है 
और इस संदर्भ में भनुज्छेद 5 में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह ज्ञात हो कि 
उसका प्रयोग निब्स्धित प्र्थ में किया गया था। नेझनल ओ्रोहिविक्षत बाले माणले 
सहोड श्ाइसलेण्ड बनास एलसार ()] वाले मामले में तोचे के स्यायलय की डिक्ती की 
पुष्टि कर दी गई थी। रहोड प्राइसलैश्ड महात्यायवादी के घोर कुछ श्रत्य की औोए पते 
पृष्ठ 960 पर फ़ाइल किए गए संक्षेप में उस प्रंक्ष के श्रति निर्देश किया गया 
है जिसे न्यायाधिपति बस्शावत ने लोचश्मोर बताम वेडै(2) वाले मामले से उद्धृत 
किया है। किल्तु नैशनल अ्रोहिबिशन वाले मामले में किसी भौन्‍्यांयाधीक्ष ने गती 
लीवरपोर काले प्ंश के प्रति निर्देक्ष किया भौर म॒ इन्होंने संशोधन करने को शत्ति के 
विस्तार के सम्दन्ध में विचार फ्या ध्लौर इसलिए न सो यह कहा जा सकता है कि बह 
दलील नामंजुर कर दी गई थी भौर त यह कहा जा सकता है कि नैशवल प्रोहिवियास 
से मामले में वह दलील पूर्ण रुप से प्रस्वीकार कर दी गई थी। "कास्टिट्यूसमल लॉ”! 
ब्ाभक पुस्तक में कुले हारा व्यक्त को मई राय यह हो सकती है कि श्रीवरमोर याले सामले 


(१) 64 सॉयर्स इडिशन 946, 
(१) 02 कैल० 8, 
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में से ध्यायाधिप्ति बछावत ने जो अंश उद्धृत किया था, उसप्ते उसमें वशित श्रस्थापना को 
कोई मदद नहीं मिलती है। कित्तु उस मामले में संशोधन के विरद्ध दी गई सभी दलीलों 
के सम्बन्ध में, यदि वे विनिश्चय के लिए जहूरी नहीं यीं, तो यह नहीं माना जा सकता 
कि वे अस्वीकृत कर दी गई धीं। कौन सी दलीोलें प्रस्वीकृत कर दी गई थीं, इस बाबत 
कोई भी निदचयपूर्षक नहीं कह सकता । यदि नैशनण प्रोहिबरिशन वाले प्रामले में सुप्रीप 
कोर्ट द्वारा दिया गया निष्कर्ष जिला न्यायालय द्वारा दिए गए मिश्कर्ष के साथ पढ़ा 
जाता है जिसकी ठिक्रो पुष्ट. कर दी गई थी तो यहू- माता जा सकता है कि यह 
अ्रभिनिर्धारित किया गया था कि संशोधत शब्द के भ्रस्तगंत संविधाल में किसी परस्तुक का 
जोड़ा जाता है और इस निष्कर्ष से इससे प्रथिक किसी बात का अनुधान नहीं लगाया 
जा सफ़ता । 


प्रहाचिववता की देलील यह हैं कि 'इस संविधान का संशोधन” शब्द जो 
सम्बन्धित श्रनुसूचियों के ऐरा 7 के उपयप्रैरा (2) प्लोर पैर। 2] के उपपैशध (2) में 
आए हैं, वे प्रनुशूचियों के पेरा 7 झौर 2। के उपपरा (|) के प्रति निर्दिष्ट हैं। 
इसलिए “इस संविधात का संझ्ोधन' क्षर्दों को इस प्रकार पढ़ता चाहिए जिससे उनका 
अ्र्ष यह हो कि यह जोड़, परिवतंत या निरसम के तौर पर एफ संशोबन है। गोलक साथ 
बाले मारे (!) में.इस बात पर ध्यान दिया गया था । स्यायाधिदति वाँचू उस कारण का 
पता महों लगा सक्के जिससे श्रनुसूची 5 के पैरा ? भौर अनुसूची 6 के बेर 2॥ में 'जोड, 
परिवतेन ये! निरस्त के तोर पर' पद्र प्रयुक्त छिपा गया था।। तथापि उतका यह विद्यार 
था कि स्पष्टीकररा सम्बन्धी पद्दों के होने या में होने से 'संशोधन' शब्द के सर्ष में कोई 
प्रत्तर नहीं पड़ता । दूसरे शब्दों में बिहन्‌ मह।धिव्रता के मंत।नुसार पब्रनुच्छेद 368 में 
ब्राया हुप्ता 'संशोधव' शब्द “जोड़, परिवर्तन या विश्सन के तौर पर संशंघन' प्रभिव्यव्ति 
का समानार्थी है जिससे कि इस मत के ग्रनुतार चौजोसवों संशोपत भौर सस्भवतः 
चोबीसयथें संशोधत के अनुरूप व्यास्यास्मफ शब्द प्रयुवत किए गए हैं धौर उनका यह प्रर्ष 
है कि इस संशोधन के किए जाये के आांदे भो संश्ोधत गस्द का वहीं श्रर्थ है जैसा कि 
प्रनुच्छेद 368 के संशोधित किए ज।ते के पहुले था । न्‍्यायाधिपत्ति वांषू ने यह भी बतलाया 
कि संशोधत से कया हो सकता है, प्र्ांत्‌ यह कि वर्तमान संविधान बदला जा सकते है 
और यहं परिवर्तन था दो वर्तमान उपबन्धों में जोड़ो जाने भौर दूसरे उपबस्धों द्वारा उनके 
प्तिस्थापित किए जाने या कुछ उपवम्धों के बिल्कुल ही निकाल दिए जाने के तौर पर 
किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पद्यपि यह सत॒ किया जा सस्ता है किततु इस बारे 
में संदेह है कि ध्रनुच्छेद 368 में भ्रस्तविर्ट संशोधन की शवित उसे विस्तार तक है कि 
उस्तके द्वारा दर्सनात्त संत्रिधान (रण रूप से निराकृत कर दिया जाए प्रोर बिल्कुल ही तए 
संविषान द्वारा प्रतिस्थपित कर॑ दिया जाए (पृष्ठ 834) 


विद्धान्‌ महास्थायवादी, महासॉलिसिटर श्रौर महाराष्डू के महाधिवक्ता ने इस 
बारे में बिबाद महीं किया कि संविधान का संशोबन संविधान के निराकृत किए जाने तक 


(?) (967) 2 एग्र० ची० आर० 762. 
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बिस्सारित नहीं है ध्ौर महाधिवकता की इस दलील के भप्राघार पर कि निराकृत करने का 
प्र्थ न्िरिस्ित करना है भौर दोनों शब्द समानाथों हैं श्रौर यह कि संविधाम को नए. 
संविधान द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता । 

अपनी दल्लीलों को भोर स्पध्ड करते हुए महात्यायवादी में कहा कि चोबीसवें 
संक्षोत्रन के पहले संझोधत करने की जो शक्ति श्रनुच्छेद 368 में थी भौर जैसी वह श्रव 
है, बह हमेशा ही सांविधानिके दमितत बनी रहीं शोर श्रथ भी बनी हुई है प्र्धात्‌ संविधान 
को समाप्त करने या उसे फ़िर से बनाने या उसके किसी भाग को फिर से बसाते को 
शक्ति । ऐसी शवितः संविधान के किसी भाग में कुछ जोड़ने या परिवर्तम करने तक 
विस्तारित है। किस संशोषन करते बाली शम्ति का यह प्रथे नहीं है कि किसी एक क्षण 
संविधान को परिवर्धन, परिवर्तन या निरसत द्वारा इस प्रकार संशोधित किया जाएगा जिससे 
कि देश के प्रशासन मैं शुस्यता भ्रा जाए। उसके मतानुसार संविधात्र में संशोधन करने 
की शकित का पूंछ उहूँश्य भ्रौर प्रावश्यकता यही है जिससे कि संविधान घालू बट। रहे श्रौर 
सॉयिधानिक श्त्ति जब तक कि वह संविधान द्वारा ही प्रसिव्यक्त कप जे सीमित न की 
जाए, प्रपती प्रकृति के कारण ही सीमाहीन बसी रहे क्योंकि यवि ऐसी किसी सीमां का 
अ्रगुमान किया जाता है यद्यपि यह बात संविधान में प्रभिव्यकत न हो, तो संशोध्षन करने 
की शक्ति का सम्पूर्ण उद्देश्य प्रौर प्रयोजन ही प्रकृत हो जाएगा। 

यदि संशोधन का प्र जेसा कि महाधिवक्ता ने तारीख 23 फरवरी, 973 के 
अपने टिप्पण में कहा है, निराकरएा या निरसत नहीं है तो जैसा! कि उन्होंने उध्ध टिप्परा में 
कहा है कि "मिरसन भौर निराकृत करने” क। एक ही प्रथं है क्योंकि 'विरसन' के फई 
अशों में से एक श्र्थ तिराकृत करना प्रौर निराकृुत करने के कई प्रो में हे एक श्र निरतित 
करना है, धतः यह प्रश्न उठता है कि इसके बीच प्रस्तर कैसे किया जाए । 

विद्वाम्‌ महास्यायवादी ने कहा कि प्रनुच्छेद 368 के खण्ड (४) के परम्तुक मैं 
संक्षोधन करते की श्क्ति को संशोधित फरने की प्वित दी गई है | इसके द्वारा संशोधन 
की एक व्यापक शर्ित्त प्रकत्त दी गई है किन्तु उससे पहु विवक्षा नहीं होती है कि 
भ्रसंझोचित पनुच्छेद में संश्रोधन करने का स्रीमित प्र्थ है भौर यह कि 'संशोघत शब्द का 
केवल एक ही प्रथे है भ्रौर बह एक व्यापक ख्लविति है-भोर श्रनुच्छेद 368 में संदिघात सभा 
के पुततिर्माए का उपबस्ध हैं । यदि यह दलील सही है तो मह संविधान को निराकृत करने 
या उसे दूसरे घंविधान द्वार। प्रतिस्थापित करने तक विस्तारित क्यों नहीं हो सकती | 

इस प्रदत के सम्बन्ध में महास्थाथवाबी का उत्तर यह था कि परन्तुक में खण्ड(ड) 
इसी प्रकार की धालोचना को, जो यूनाइटेज् हटेट्स के संविधान के प्रतुष्छेद,5 के विरुद्ध 
की मई थो, प्रसफ़ल करने के लिए वहुत अ्रधिक सावधानी के तौर पर जोड़ा गया था । 
महाराष्ट्र के महाघिवक्‍ता के मताभुसार स्वेट (रेयन झौर कुछ झम्ध) चनाप लेनॉन प्रोर 
कुछ भस्य(7) वाले मामले में प्रायरलेण्ड के मुख्य स्यायाधिपति की उपधारणा का मुकाबला 
मरने के लिए परम्तुक का खण्ड (ड] .प्रस्तःस्थापित किया यया था श्रौर यह कि यदि 


(7) (935] ब्रायरिश रिपोर्ट्स 20. 
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प्रंशोघन करने से सम्बन्धित उपबन्ध संशोधित किया जा सकता है तब इस सम्वस्ध में कोई 
परिसतीम। नही समझी जा सकती + विद्वान मुझ्य स्यायाधिपतिं ने इस पहलू पर बहुत 
विस्तार से चर्चा की है और इसलिए मैं केवल इतना कहने के सियाय कि यह साइपबता 
अनुच्छेद 368 के निर्वेयन के सम्बन्ध में लागू नहीं होतो है इसके प्रति निर्देक्ष करना 
महीं घाहता । 

इस बात के श्रलावा कि संशोधम करने की झक्ति संविधान को निराकृत करने 
सक विस्तारित नहीं है प्रत्यियों, भारत भ्रंध भ्रोर केरत राज्य द्वारा दी मई दलीसों से 
यह अ्रद्रोत होगा कि कस से कम आधे राज्यों की सहमति के बिना राष्ट्रपति का पद 
समाप्त नहीं किया जा सकता यज्षपि भगुच्छेद 52 भ्ोर 53 प्रनुच्छेर 368 के परन्‍्चुक में 
चम्मिलित नहीं हैं। यह तथ्य हैं कि अनुच्छेद 54 प्रौर अनुच्छेद 55 परस्तु में सम्भिलिश 
हैं। महासालिसिटर के मतानुसार यह विवक्षित है कि राष्ट्रपति का पद राज्यों की 
सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। गोलक नाथ बोले सासले(7) में 
ज्यायाधिदृति वांघू ने पृष्ठ 844 १९ ऐसी ही दलील के सम्बन्ध में चर्चा को है। यदादि 
उनका विचार था कि वह अनुभान असम्प्रव है ग्रौर में इस बारे में उनसे पुर्ण रूप से 
सहमत हूं कि इस बात को कोई सम्भावना नहीं है फिर भी ऐसे मामले में यह 
अभिनिर्धारित करना सही होगा कि राष्ट्रपति के पद को समाप्त करने के ल्रिए्ट संसद 
अनुच्छेद 52 में परिवर्तन नहीं कर सकती है... . इसके लिए प्रनुसमर्थन श्रपेक्षित होगा। 
संविधान के यूल ढांचे को ध्यात में रखते हुए मेरा हु विचार है कि यह सम्णव नहीं है 
कि अनुच्छेद 368 का सहारा लेकर राष्ट्रपति के ए[द को सपाप्त कर दिया जाए ग्रौर 
धूंकि भ्रनुमति जहूरी है प्रौर कोई भी राष्ट्रपति जो स्रंविधान के संरक्षण झौर प्रतिरक्षण 
के सम्बन्ध में ली गई शपथ के प्रति प्राबद्ध होगा, वह ध्वयय श्रपवा ही उस्मूंखन नहीं 
करेगा । गत: इस्र विशिष्ट उदाहरशा से ग्रह प्रतीत होता है कि चूंकि प्रनुच्छेद 54 
अनुच्छेद 368 के परन्तुक के ग्ररतगंत प्रात है, भ्रतः विवक्षित परिसोमा मानी जा सकती 
है । विद्वान महाधिवक्ता को कहना है कि भनुच्छेद 53 भी, जिसके द्वारा संघकी 
करार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के अम्तगंत निहित है प्ौर उसके उपखण्ड(2) 
द्वारा संघ के रक्षाबलों का सर्वोच्च सपादेश्ष राष्ट्रपति में निहित है, प्रतः झनुच्छेद 52 के 
समान राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा इस प्रनुच्छेद में सो संशोचन किया जाना , जरूरी होगा | 
एक दूसरा उदाहरण यह है कि अनुष्छेद 368 में संशोधन करने की विवक्षित शवित्त है। 
जब प्ररूप और रीति का ध्नुशझ्लन कर दिया जाता है तव स्रंविधान संश्रोवित हो जाता 
है। इस उपवन्ध से भौर साथ ही इस तथ्य से कि ध्नुशछेद 368 एक पृथक आग में है 
जिसका शीष॑क है “संविद्यात का संशोधन, बत; ऊपर वशित निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है | यह बात स्वभाविक है कि पिटीशनर का क्राउस्तेश्न यह पूछता है कि जैसा केरल 
राज्य की झोर से कहा गया है यदि बबोग वनाप बुराह(?) की शक्तितयों के अस्तित्व के 
जो सकारास्मक डद्दों द्वारा प्रदेक्त नहीं की गई है, विरुद्ध एक नजीर के तौर पर पढ़ा जाए 


(0) (967) 2 एम्र० सी० भार० 762, 
, (४) (878) 3 ए० सी* 905. 


व 
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और उसे परिसीमाओं के भ्रस्ति्व के विरुद्ध पड़ा जाए तो इस ब्रस्वापता से प्रत्यध्ियों की 
दूसरी दलील स्पष्ट हप से भस्वोकृत हो जाती है । ब्रत्मथियों की दूसरी दलील यह है कि 
संशोधन करने की श्रक्ति के ल्लोत को विवक्ित रूप से अनुच्छेद 368 में ही जोड़ा जमा 
चाहिए यश्षपि ऐसी सकित सकारात्मक तोर पर प्रदत्त की गई मालूम नहीं पड़ती है । 


यद्यपि यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक संघटतात्मक लिखत (प्रारगेनिक इन्सट्र मेष्ट) में कुछ 
परिसीष्ाएं होती हो हैं क्योंकि प्रत्येक संस्या या मानव भ्रभिकरसा द्वारा भ्रस्तित्व में लाए 
गए किसी धन्य निकाय में कुछ परिसीमा< होना भनिवाय छा ही है भ्रौद माठ्तोय मुख्य 
न्यायास्चिपति ने इस पहसू पर पूर्ण रूप से विचार किया है प्रौर मेरी राय है कि इस सम्बन्ध 
में इस प्रश्न १र विचार करने को जरूरत नहीं है कि विवक्षित या प्रन्तनिहित परिसीमाएँ 
प्रह्तिर॒क में है णा प्रस्तित्व में नहीं है क्योंकि यदि संशोघन करने की शक्ति व्यापक भौर 
खुबंसमावैश्वी हैं तो उत परिसीमाशों की ध्रवहेलता की जा सकती है क्योंकि घनुच्छेद 368 
के संशोधित लण्ड () में सम्निहित विफलोकरखा सच्ड उस ठह शय को पूरा करने के. 
लिए ब्ाश्ययित था $ जिस बात पर विचार किया जाना है वह यह है कि कया 'संक्ोषन' 
कद इतना व्यापक है कि उसके द्वारा इतनी भ्रचिक शक्ति प्रदत्त की जा सकतो है कि 
उसमें निरसनन या निशकृत करने की शक्ित शामिल हो ( 


प्रह्धिषक्ता ते ध्रागे यह दलील दी कि संविधान में ही इस बाबत साहय प्रन्तविष्ट 
है कि धनुष्छेद 368 में 'संशोधन' क्षब्द से झमिग्रेत है, परिवर्षन, फेरफ़ार या निरसन द्वारा 
संशोधन क्योंकि बद्ि ऐसा नहीं होता तो श्रनुसूत्तों 5 के प्रेरा 7 के उप पैरा(2) 
झ्वारा उप पैरा () के श्रधीन बनाई गई विधि जिससे संसद को उस प्रमुयूच्ती के 
किसी भी उपभम्ध को परिवधंन, परिबतंत या निरसन द्वारा संशोलन करते की क्षवित है, 
श्रनुच्छेद 368 के प्रयतंन से कहर नहीं रखो जातो। यही प्र प्रतुधृत्षी 6 डे पैरा 
2] का भी किया जाता चाहिए। बिद्वान्‌ महान्यायवादी ले विभिन्‍न भमुख्छेदों के प्रति 
तिर्देश किया है जिनमें “संज्ोघत' वाब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही उन्होंने ऐसे प्रन्य 
भशुच्छेदों के प्रति निर्देश किश है जिनमें उस शब्द या उसके बदले हुए रूप प्रश्य बाल्दों के 
साथ प्रयुगत किए गए हैं। किन्तु इन भ्रभिव्यक्तियों से यह ज्ञात नहीं होता कि “संश्रोषन' 
शब्द संकुचित या सीमित है । उत्का कहना है कि प्रत्येक मामसे में जहां संविधान में 
संधोधत किया गया है, कोई बात जोड़ो यई है, कोई बात श्रतिस्थापित की गई है, कोई 
बात निरसित की गई है श्रोर पुनः भ्रधिनियभ्ित री गईं है भौर कुछ भाग खुप्त 
कर दिए गए हैं। संविधान (प्रथम संशोषत) श्रधिनियम इस वात के दुष्टास्त स्वरूप 
अतलाया भया है + उसके मतामुसार ऐसी भी कोई बात नहीं है जो इस बात पर मिमेर 
हो कि प्रपुब्छेद 368 को भ्रम्तिभ रूप दिए जाने के कुछ सप्ताह पहले ही भारत शासन 
श्रब्िन्रियम, ]935 को चारा 29] संशोधित को गई थो और उसमें 'परिवर्धन, परिवर्तत था 
विरसन के तोर १२ संक्ोधन' शक्दों के स्थान पर 'संश्रोद्न' शब्द भ्रतिस्थापित क्रिया गया 
था । उनके मतानुसार इस न्यायालय को इस दात पर विचार करना चाहिए कि चूंकि 
अनुच्छेद 368 में संविधान सभा को फिर से गठित करते का तपयन्‍्ध किया ग्या है धीर 
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उसके द्वारा बेसी ही शत का प्रयोग किया जाता है जैसी कि संविधाय सभा को यो 
प्रत: उसे व्यापक भर्थ में पड़ा जाजा चाहिए । 


यदि लंझोक्षत को ज्क्ति असीबित है ग्रौर संस्द्‌ वह सब कुछ कर सकती 
है जिसको बाकत पिटीकनर बह दलील देते हैं कि छंसदू अनुच्छेद 368 के ग्रधीत वेसा 
कर सकती है तब प्रत्यधियों का यह रहना है कि यह अनुमान नहीं किय्रा जाना चाहिए कि 
श्वित का दुश्पयोग किया जाएगा । किन्तु इसके विपरीत उप्धारणा यह है कि शक्ति का 
अ्योग होशियारी से श्रोर युवित्युक्त रूप से किया जाएगा और इस दुल्पयोम्र के विरुद्ध 
एकमात्र प्राश्वासन जनता द्वारा विधायी श्रंगों पर अदुक्त किए जाने वाला संयम है । किन्तु 
इस स्वतः स्रिडध बचने को मान्यता प्राप्त है हि क्क़ित भ्रष्ट करती है ओर पारयंतिक शक्ति 
ग्रास्यम्तिक रूप से अ्रष्ट करती है। भत: इसे कारण अनुभवी झोर व्यवद्मरिक व्यवितयों 
ने बुदमानी से न केदल लिखित संविधान बनाया है प्रोर विधानमण्डस की लक्तियां सीमित 
है किन्तु लिखित संविधान द्वारा उन्होंने चागरिकों के छुछ पूल ग्रधिकारों को राज्य के विष्द्ध 
सुनिश्चित किया है। यदि झासक्ों पर इतदा ग्रथिक विश्वास हो तर शक्ति के अत्यधिक 
अयोग या उसके दुरुपयोग पर रोक लपाने की जवता की सरामच्ये पर इतना प्रधिक 
विश्वास हो, तव इतने विस्तृत संविधान को कोई आ्रावस्यकता नहीं है क्योंकि जो कुछ 
अपेक्षित है बह खंसद्‌ को सर्वझ्क्तियाव घौर सर्वोदरि सत्तर बनाना है किग्सु संविधान 
निर्माताओं ने ऐसा नहीं किया है और इसलिए प्रइन यह होगा कि क्या घनुख्छेद 368 के 
संशोधन द्वारा संसद्‌ अपने ग्राप को दिल्कुल बदल कर सर्वोपरि और सर्वोच्च बना सकती 
है । मेरा देशा विचार नहीं है हि संविधान निर्माताधों को उन उदाहरणों की जानकारों 
नहीं वी जो उनके दियाग में ताजे होंगे.औऔर जब एक वार कोई सोमित विधानमण्डल ऐसी 
शक्ति जबदंस्ती ले लेता है जो विधिमान्म रूप से उस्रे श्राप्त नहीं होतो तय उसे परदच्युत 
किए जाने के प्रय्त संघर्ष, खतपरात और पश्चाताप को दुखद प्रक्रिया द्वारा ही होते हैं 
जिसे सामान्‍य बोलचाल में ऋन्ति कहा जाता है। कोई भी वह नहीं चाहता कि ऐसा 
होगा । किस्तु किसी को भी इस प्रकार निश्चिन्त नहीं होना चाहिए कि वह सम्भव नहीं 
होगा क्योंकि यदि शत श्रस्तिस्व में रहती है तो उसके द्वाय्य विनाज्ञकारी उद्देश्य भी 
प्राप्त .किया जा सकता है। दक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध हो खवित के सांविधाविक ढांचे 
में जांच भोर सस्तुलन (चेषस एक्ड वेसेन्सेज़) दाटा सम्बन्ध कायप रखने का तरीका 
अपनाया गया है ओर ऐसे रक्षोप्रायों का ममिव्यदत रूप से या प्रावक्यक विवक्षा द्वारा 
उपबन्ध किया गया है श्रोर प्रइन यह है कि बया हमारे संविधान में ऐसे रक्षोपाय हैं 
और यदि हैं तो व्या उन्हें मंज्लोघत करने को भक्ति द्वारा विकृत या नष्ट किया 
जा सकता है 


पिटोक्षनर के काउन्सेस, महाधिवक्‍ता ग्रौर महान्यायवादी ने हमारे सप्तक्ष विभिन्‍न 
शब्दकोशों से उद्धरण त्रस्तुत किए है ग्रोर महान्यायवादी ने हमारे समक्ष बहुत से संविघानों 
के प्रति निर्देश किया है जिनमें 'संझ्ोघन” शब्द या संविधान का खंबोक्ष्व करने के लिए 
प्रयोग किए गए झल्‍्हों का उपयोग किया गया है। ऐसा यह दर्शाने के लिए किया गया 
है कि इन करब्दों ध्रौर 'संशोधन' लब्द के बीच कोई ग्रस्तर या पन्ेद नहीं है । इन संदिधातों 


दु 


हे 
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के साम्दन्क्ष में मैने यह कहा कि ये विभिन्‍त प्रकार की जनता के लिए हैं, जिसका सामाजिक, 
राजनैतिक भौर प्राधिक दृष्टिकोण भ्रसखग-प्रसग है, भ्रौर दुनियः के प्रन्य संविधानों से 
इलको तुलना करता उपयुक्त नहीं है। इनमें प्रयुसत किए गए क्षरद था तो 'संश्नोधन' या श्रन्य 
सब्दों के साथ या पृर्णा रूप से पृथक झब्दों के साथ वने योजक शब्द है । हमारे समक्ष जिन 
संविधानों की तालिका प्रस्तुत की गई है उनमें से कुछ संधिधामों में केबल 'संशोधत' वब्द 
ही प्रशुगत किया गया है और संशोधन की शक्ति का प्रयोग किया जाता जनता द्वारा 
श्रमुसमर्यत से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है । ऐसे देशों में सवोपरि सत्ता खोकमत-संग्रह द्वारा 
या कन्वेन्शनों दारा या विधानभण्डसों द्वारा जनता में ही निहित है । प्रत्य देशों के 
संविधान जिनके प्रति ब्िंद्वात्‌ महाग्यायवादी ने विश्चिष्ट रूप से मिर्देश किया है, वे 
सिरिया, ब्रितिदाद भ्रौर टोबागों, सोमालिया, जॉर्डत, कुवेत, लेबनान, विषतनाम 
डेमोक्रे टिक रिपच्लिक, बेलिज्यिम, कोस्टारिका, क्युवा, शलौर निका रगुझा के हैं। मैने 
संक्षो घर सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में इस संविधानों के सुसंगत उपबन्धों की परीक्षा कौ 
मै । इन संबिधानों में हमारे संविधान में अयुक्त किए गए शब्दों से थक क्षब्द प्रयुक्त 
फिए गए है । जब 'संशोधन' या 'संझोषित करन।' श्षस्द प्रयुक्त किए गए हैं, तब उनके साथ 
अक्सर 'परिवर्तत', या 'निरसन' या 'पुनरीक्षण” या 'फेरफार! था 'परिवर्धन', या 'विरसन' 
या 'उपास्त रस य। 'निशस्यन' या 'परिवधंव' या 'विकाल दैना' था 'ग्राशिक संशोधन करना! 
या 'साधारण संशोधन! या “विनिरदिष्ट, ग्रावश्यक य। पूर्णा' था 'पूर्राझप से या श्रतावश्यक 
एप से संक्रोषन' या एन प्रभिव्यकितयों में से एक या प्रधिक का मेल प्रथुक्त किए गए है। 
इन संविधानों में से एक संविधान प्र्थात्‌ भिनिवाद प्रौर टोबागो में 'परिवतंन' (बेरिएकन) 
शब्द की परिभाषा की गई है श्ौर उसके प्रस्तगंत संशोधन, उपान्तरता या उस उपबल्ध 
का उपास्तरण, उस उपबन्ध का निलस्बन था निरक्षत भौर उस उपबस्ध के एक में एक. 
प्रषक्‌ उपबस्ध का किया जाना प्रात है। 


हुछ भन्‍्य संविध।नों में, जिनके प्रति महास्यायवादी ने निर्देश नहीं किया है, संशोधन 
करने की प्रक्रिया लोकमत-संग्रह द्वारा या कम्वेस्शन में प्रतुसमर्थत द्वारा सतदाताझों के प्रति 
निदिष्ठ नहीं है। 'संशोधन' शब्द के क्ाथ "परिवर्तन, 'परिवर्धन', 'बृद्धि करना, 'निरसत 
या ऐसे ही श्षग्द संशोधन की शमित की व्यापकता बतत्ताने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। 
सिलोन कांसिटिद्यूशनल भ्राडेर, 946 की धारा 29(4) जो लियांगे वनाभ ब्रवोन()) 
प्रौर दि त्राइधरि कमिश्नर बताम राणासिथे(१) बाले मापणों की विययवस्तु रही है। 
प्रौर इस न्‍्यायात्य में भो पत्येक पक्ष के फ्ाउम्सेल वे उस पद बाद-विवाद किया है । 
डकत धारा में उपबन्धित है कि उस घारा के प्रधोन ध्रपती शक्तितयों का प्रयोग करने में 
“संसद्‌ इस ग्रांर या किसी अन्य श्रार्टर के किसी मी उपबन्ध को संशोधित या विरसित 
कर सकती है ।” किन्तु यह उपधारा उपघारा (2) के श्रस्तगेत श्राती है जिसमें कुछ 
बातों के सम्वस्ध में संशोधन किए जाने फर रोक लगाई गई है क्योंकि जैसा प्रिवी 


(2) (967) ॥ ४० प्ती० 259. 
(5) (965) ए० ची+ 72. 
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काउन्सिल ने मत व्यवत किया था “वे बातें सिलोन के नागरिकों के बीच के ध्रत्िकारों के 
सत्यनिष्ड सम्तुलन प्रतिदर्शित करती हैं” । फिनलैण्ड के संविधान में प्रयुतत किए गए शब्द 
मृल विधि को ब्रंगीकृत करना, संशोधित करना या तिराक़त करना है ॥ प्रायरिश् 
संविधान, 937 में अनुच्छेद 46 (4) द्वारा उपबन्ध किया गया है कि संविधान का कोई 
भी उपब्रस्ध परिवर्तत, परितर्घन या विरसन द्वारा रस रौति में संझ्ोधित दिया जा सकता 
है जो उस भ्रनुच्छेंढ में उपबस्धित है घोर मचाया के संविधान के भ्रनुस्छेद 59 के खण्ड (6) 
में सं्लोधन बब्द परिभाषित किया गया है जिसके प्रस्त्गत परिवर्धन ध्रौर निरसन प्राता 
है। इस्लामिक रिपब्लिक श्रॉफ फाकिस्तान के संविधान में मी संशोधित या निरसित शग्द 
प्रयुक्त किए गए है। यूनियन श्रॉफ साउथ प्रफ्िका के संविधान में निरस्त या परिवर्तत 
शब्द प्रगुवत किए गए हैं प्रौर यूवाइटेड स्टेट्स श्रॉफ ब्राजीस के संविधान के प्रनुच्छेद 27 
के क०्ड (6) में यह बाधा लगाने वाला उपज्ध किया गया है कि फैटरेशन और गणतस्त्र 
को समाप्त करते बाला बिल चिश्नार हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा । 


इन निर्देशों से न केवल यह बाल श्वात नहों होती कि स्वयं 'संशोधन' पम्द ही 
शवित की प्रचुरता दह्यति के लिए प्रयुक्त किया गया है किन्तु इसके विपरीत यह यह 
दानि के लिए प्रयुक्त किया गया है कि इनके द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया विहित की जाती है 
जिसमें संशोधनों पर विश्वार करने के लिए जनता को सहयोजित किया जाता है या 
संविधान सभा बुलाई भाती है या नए चुनाव कराना प्रपेक्चित होता है। इनमें है कुछ 
अंविभानों में पृर्णा और आंशिक संकोधन के बीच भी श्रन्तर किया गया है श्रौर जहां 
'दरिबतेन' शब्द अग्रुवत्त किया गया हैं. वहां यह परिभाषित किया गया है कि इस झर३ के 
अन्तगंत क्‍या भ्राता है। प्रतः महाम्यायवादी द्वारा निदिष् किए गए संविधामों से या उस 
संविधानों से जिनके प्रति मैंने निर्देश किया है, कोई सहायता नहीं मिलती घौर पदि कोई 
प्रह्यपता मिसती भी है तो केषल थह्द ज्ञात होंता है कि जेस्री दलील दी गई है संशोधन 
शब्द का प्रर्ष प्रसंविग्ध, धर्भाय या विस्तृत तहीं है । 


यह कहा गया है कि परिवर्धन, परिवततत या निरसत के तोर पर संशोधन दाब्द 
का क्रमक्ष: अनुसूची 5 प्रोर श्रमुसुच्ी 6 के पैरा 7 के उपपैर (2) झौर पैरा 2॥ 
में धर्य संक्षोघत के समान ही है भौर परिणामस्वरूप प्रनुभ्ेद 368 द&ारा संविधान के 
किसी भी उपवस्ध का तिरसन सल्लबत किया गया है। यदि 'निरसन' शब्द का प्रथे 
निराकृत करता है, तथ श्रगुच्छेद 368 के प्रधीत कोई संशोषत संविधान को मिराकृत ते 
करके संविधान के किसी भी उपबस्ध को निराकृत कर सकता है धौर उसके स्थान पर एक 
नया उपबन्ध प्रतिस्‍्यापित कर दिया जाएगा । मेरा मत है कि 'के तौर पर” (बाई वे भॉोफ) 
मुह्ावरे को चाहे व्मर्थ का शब्द या स्यास्यात्मक कहें, यह एक मुहावरा है और इसका सही 
श्र निकालता भुदिकिल है। मुहावरा एक यात। हुआ वाक्यांश होता है। तसका प्रधास्वयत 
या उसकी भ्रमिव्यक्ति भोघा की सामास्य प्रकृति के बिप्शीत होती है या उसका प्र्थे 
आब्दिक प्रथों से भिन्‍्द होता है, जेसा कि वर्द सा एण्ड फ्रेजिज पर्मामेण्ट इडिश्षत, वाल्यूम 5, 
पृष्ठ 4॥।, से ज्ञात होगा 'के तौर पर' का प्रयँ 'के प्रयोजन के लिए, 
के स्वरूप का, के समान होना' माना जा सकता है शोर प्रधितियम में उसका इस श्रकार 


डक 


है 
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प्र्धान्‍वयन किया जाता भ्राक्षमिद था, लिसमें यह उपबन्च किया गया था कि कुछ 
कम्पनियों को श्पमी तिगमित मत देने को क्षबित के लिए लाइसेंस के तौर पर राज्य के 
उपयोग के लिए वाधिक कर का संदाय करना चाहिए। दिए गए उदाहरण से ज्ञात होगा 
कि वास्तव में लाइसेंस फोस का संदाय कर तहीं है। किल्तु वह कर के तौर पर माना 
गया है। झ्त: मेरी राय है कि संशोधन' शब्द के स्थान पर परिवर्धन, परिवर्तत या निरसन 
के तोर पर संक्ोधन! एद से कोई अन्तर नहीं पड़ता हैँ क्योंकि इसका वहा ग्रे है जो 
संक्षोधन' शब्द का है। 


अपने मामूली श्र पें 'संशोधन' शब्द जैसा कि शार्टर भ्रावध्षफोर्ड डिक्शनरी में 
इसका अर्थ दिया गया हूँ, पंरिवर्तत करता है ।' कुछ झब्दकोशों में इसका अथे प्ररिवर्तंन, 
अपान्त रण, पुत्र: लिखा जाता या किप्ी में परिवर्धत करता, या किसी से घटाना दिया गया है । 
जुडीशियल एण्ड स्टेट्यूरी डेफिनेशन्ध श्रॉफ व स एण्ड फेजिज्ञ सेकण्ड सीरीज, वाल्यूस ), 
में 'संब्ोघन! कब्द सही करना, सुधार करना ग्रौर परिशोधन करना का पर्यापदवो माना 
गया है। यह भो कट्ठा गया है कि किसो कामूव के “संझ्ोधन' में उसका प्रस्तित्व में बचा 
रहना विवक्षित है न कि उसका नष्ट हो जाना। विधिक क्षब्दावली में स्राधारशरूप से 
'संशोघन' शब्द का वसा ही प्र नहीं है जँसा 'निरसन' का क्योंकि निरसन प्रौर संशोधन 
के बीच श्रस्तर है किम्तु इससे यह तिष्कषें नहीं निकलता कि कानून के संशोक्न उसके 
कुछ भाग के निरह्तित किए जाने से प्रायः पूरे नहीं किए आ सकते भर मद्चपि 'संशोवन' 
प्रत्यक्ष त: विरसन की कोटि का ने हो, किस्तु उसका ऐसा पारिणामिक प्रभाव हो सकता, 
है।' काफोई्ड ने ध्रपनी पुस्तक “दि कस्ट्रक्शन भ्रांफ स्टेंट्यूटस” ]940 पृष्ठ 70-07॥ 
पर, जिसके श्रति इस न्‍्यायासय प्रें प्रक्सर निर्देश किया गया है भोर जिसका इस न्यायासथ 
में उपयोग किया गया है, बशित है कि कोई विधि तब प्ंशोथित्र की जातो हे जब वह 
पू्ंत: या सागत: बैसी ही बनी रहते दी जाती है भोर उसमें कुछ जोड़ा जाता है या 
उसमें से कुछ कम्त कर विया जाता है या उत्ते किसी तरीके से इस उद्देश्य से परिवर्तित 
या उपाह्तरित कर दिया जाता हैं कि वह और अधिक पूर्णा या लिष्पन्न या श्रभावी बना दी 
जाए । तथापि यह ध्यान में रखते की बात ई कि संझोषत निरसन के समान ही नहीं है । 
यद्यपि कुछ घंशों में बह निरसन के तौर पर श्रवृत्त हो। निरसन, विधायी प्रध्ितियम 
द्वारा विधि का मिराकरश था नष्ट किया काना है। प्रत: हए यह कह सड़ते हैं कि विघायी 
प्रधित्तियम के प्रभाठ से ही उसका स्वरूप प्रवधारित होता है” । इस परिभाष। के पहले 
भाग को गोलक नाथ वाले झामले (!) में पृष्ठ 833 पर न्यायाश्षिपति वांचु द्वारा दर्काए 
गए भ्र्थ से तुलना की जा सकती हैं, जिसके प्रति पहले ही निर्देश किया जा थुका है । 


पिडीश्ननर के विद्वान भ्भिवक्‍ता श्लौर महान्यायवादी, दोनों ने ही युनाइटेड स्टेट्स 
$ राज्य न्यायालयों के विनिसणों का 'संशोधन दाब्द के श्र, के लिए भ्रपनी-प्रपनी 


'दलोलों के समरधंत्र में निरदेश कियाहँ। किस्तु .इन विनिशक्षयों से जो अमरीका रे 


(7) (967) 2 एसर सी० झार० 763- 
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तह्सस्वन्वी शाज्यों के संविधानों के स्रंदम में दिए गए थे, इस मामले में कोई मदद नहीं 
मिलती है क्योंकि वहां संविषान का संज्ञोघत करने के लिए जतत द्वारा झमुसमर्थन 
एक झतत है, इन माप्रलों में भी 'संशोधन' झक्द पुनरीक्षण शब्द के प्रतिकूल प्रयुवत किया 
गया है । व्‌ स एण्ड फ्रेंजिज परमिट इडिश्ित, वाल्यूम 37 में कहा गया है कि “निरसना 
शब्द समाप्त करवा, विख्ण्डित करना भौर ग्रकृत करना का तमातार्थो है । संशोधन का 
फेरकार या परिदतंन से प्रभेद कतलाया गया है। कहे कहा गया है कि संग्ोधन जीवित 
रखता है जब कि निरतन नध्ट करता है। देखिए---सटैट एप्स० रेल स्टूड बताम खेकर (7)। 
अत: 'मंज्लौघन' शब्द के प्र्थ से यह स्पष्ट है. कि इसके ग्रन्तर्गत विरसन या निराकरण 
नहीं घाता भ्रौर न यह पुनरीक्षण के समान है। 

अ्रव मैं संविधान के कुछ उपबर्न्चों के प्रति निर्देत्त करूंगा जहां 'संशोधन! या 
“विर्सन! शब्द यह वक्षत्रि के लिए प्रयुवत किए गए हैं कि संशोघव करने का व्याध्तिक्षत् 
निरसन तक विस्तारित नहीं है। विधि के किसी उपबन्ध का निरस्त स्वत: विधि के 
निरसन से प्रलग है । स्वत; संविधान में ही विधि के संशोधन झ्लौर विधि के निरप्तन में 
अम्तर किया गया है.। यदि हम अनुच्छेद 372(2) के प्रति निर्दक्ष करें तो यह स्पष्ट हो 
जाता है। उम् प्रमुच्छेद में किसी विधि के उपयर्थों को इस संविधान के उपबन्धों से संगत 
करने के अयोअन से राष्ट्रवति श्रादेश द्वारा ऐसी विधि के ऐसे भ्रनुकुलल पश्रौर उसमें ऐसे 
परिवतंत चाहे निरसत था चाहे संशोघत द्वारा ऋर सकेगा जैसे कि श्र'त्रश्यक या दष्टकर 
हों । भनुच्छेद 372(2) (श) भी देखिए । भ्रमुच्छेद 252 के लण्ड (2) में उपबन्धित है 
कि दो या प्धिक राज्यों के लिए संसद्‌ द्वारा पारित प्रब्चितिथम संसंदु के प्रश्ितियम द्वारा 
संशोषित या निरसित किया जा सकेगा। इस खण्ड में 'संशोधन' शब्द के प्रतिकूल 'निरसना 
शद्द के प्रयुक्त किए जाने से महू स्पष्ट एप से लक्षित होता है कि 'संशोधन' के भ्रन्तर्गत 
स्वत: भ्रधिनियम का विरसन नहीं श्राता | श्रनुक्छेद 372() में भी यह भ्रन्तर बहां 
स्पष्ट किया गया है. अंहां इस संविधान के प्रारम्भ से ढीक पहले प्रवृत्त विधि तब तक 
प्रवत्त बनी रहेगी ज॑न्न तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित या निरसित या सेशोधित 
ने की जाए । हसी प्रकार प्रनुच्छेद 35(ख) में मी ऐसे राज्य-ल्लेत्र में इस संविधान के 
प्रारम्भ होने के तरकाल पूर्व प्रवृत्त कोई विधि जो भारत राक़य-क्षेत्र में इस संविधात के 
प्रारम्भ होने से ठीक पहले लागू थी, उम्तमें दिए गए नियन्धनों फ्रे तथा श्रमुच्छेद 372 के 
श्रधीन उप्में किए गए किम्हीं प्रनुकृलनों ग्रौर परिवत्ेनों के भ्रघीन रह तब तक भ्रवृत्त 
रहेगी जब तक कि वह पंस्द्‌ द्वारा परिवर्तित, निरप्तित या संशोधित ये की जाए। 
अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के परस्तुक धौर भनुच्छेद 350 के सष्ड (5) देलिएं। 
यह मौ छ्यान देने की बात है कि प्रनुच्छेद 243 के निरसित किए काने के पहले उसके 
खण्ड (2) में उपबन्धित था कि सष्ट्रपति प्रथम अनुसूची के माग घ में के राज्यक्षेत्र की 
'शान्ति भौर सुश्मासत के लिए विनियम बता सकेगा और इस प्रकार बचा हुग्रा कोई 
विनिपयेध संसद्‌ नि्भित किस्सी विधि का भ्रथवा किसी वर्तमान विधि का जो ऐसे राज्य- 
क्षेत्र में तत्समय लागू है, मिरतन था संज्ोधन कर सकेगा। 


7) 299 एन० डब्हयु ० 524, 578 एन० हो० 53. 
क्यू 


कषेक्षवानर्द मारतो व० केरल राज्य [प्था० रहो] ह्ठा 


परत: यह मत व्यक्त किया जाता है कि जहां सक्षम बिधानमण्डल पा किसी प्रन्य 
सक्षम प्राधिकारी को भो प्रह्तत किसी दिधि के सम्बन्ध में शक्ति दी जातो है भौर वह 
ऊपर लिदिष्ट उपबस्धों के ग्राधार पर प्रदत्त दनी रहती है, बह संविधान निर्माताओं ने 
से विधि का 'संझोधत” बाब्द के प्रलिकुल विधि का 'निरसन' द्ाब्द प्रयुक्त किया! है। काफी 
अलपुर्वक यह दलील दो जा सकती है कि जहां अदृत्त विधियों के सम्बा्ध में कार्यवाही 
करने के लिए सक्षम विधानसब्डलों को संविधान निर्मातप्रों द्वारा पूरे भौर प्रचुर प्रधिकार 
दिए जाता प्राख्यित वा, बहाँ उन्होंने दो दुभिस्न क्षब्दों का प्रयोग काफ़ी सावघानी से किपा 
है। यवि 'संशोधन' था 'संघ्ोघन करना' श्षक्दों रा प्र्थ भपने सामान्य रुप में तिरसन है, तव 
ये क्षब्द कुछ ग्रनुच्छेदों में 'संज्नोघन' या 'संज्ोधन करने” के, तौर पर प्रयुक्त नहीं किए गए 
होते भौर भ्रन्‍्य भ्रनुख्छेदों में केवल “संशोपन' या 'संशोधान करना' शब्द ही प्रशुक्त किए 
गए हैं। जहां तक प्रहल विधियों का सम्बन्ध है, यह प्तीस होथा कि प्रादाय उनमें कुछ 
परिवर्धनकरने का नहीं का यत्ञपि 'परिवतन' झन्द में 'फेरफार' भी विकक्षित है। फिर भी 
यह स्पष्ट है कि 'संझोधन' शब्द से जैसा बह अमुच्छेव 368 में प्रयुक्त हुआ है, शक्ति को 
ब्रचुरता ज्ञात नहीं होती है। यह वात इण्डियस इण्िपेष्डेन्स ऐक्ट, 947 की थारा 6 की 
डपधारा (2) से भी स्पष्ट है जो, जैसा पहले बतलाय! गया है, संविधान सभा द्वारा पपने 
कब्जे की शवित के संदर्म में मो निराकृत ६.रसे था तिरप्तित करने की श्क्ति की प्रचुरता 
दक्षति के सिए 'निरसन! या 'संशोवन' शब्द प्रयुक्त रिया गया या । भारत शासन प्रधितियम 
की घारा 32, 37, 74, 83 श्लौर 07(2) में भी 'संक्ोधन' शब्द 'परिवर्न' के धर्य में 
प्रयोग किया गया है झौर वह विधि के निरसन के तौर पर प्रयुक्त नहीं किया गया है । 
इसके विपरीत भारत कासन भ्रधिनिष्म को घारा 06 (2) भौर झमुच्छेद 372()) में 
'मिश्सन' शब्द प्रयुक्त हुआ है। वृवंवर्ती में विधि को निरसित करने की शक्ति दी गई है 
श्रोर पक्‍यात्वर्सी में यह उपयस्ध किया गया है कि प्रसुक्छेद 395 में. निदिष्ट की मई 
अधिनियमितियों के तिरसत के बावजूद जिसके प्रन्तणंस इष्डियन इण्षिपेप्डेन्स ऐक्ट झादि 
क्षाते हैं, प्रवृत्त सभी विधियां इस अर्थ में श्रतिस्थापित कर दी जाएंगी कि दे निराझृत की 
जा सकती है । इसके प्रतिरिक्त अनुच्छेद 09 के खण्ड (3) प्रौर (4) में राज्यकरभा 
को धन विधेयक के सस्यस्ध में सक्षोधन करने के लिए सक्षक्त किया गया है जिसे लोक समा 
पाते या ते माने झौर यदि वह नहीं मानती है तो वह ऐसे किसी संझ्ोधत के बिना पारित हो 
जाएगा । राज्य सभा विषेयक को बिल्कुल हो नामंजूर तहों कर सकती किन्तु वह उसमें 
केवल परिवर्तत कर सकती है । 


यह दलोल कि यदि 'संक्ोषत' झ्थ्द का व्यापक श्र्थान्‍कयत किया आए तो 
परपैक्षित यहुम्रत द्वारा सभी सूल भ्थिकार छीते जा सकते हैं जब कि इससे कम महत्व के 
प्रामलों में परन्तुक के प्रधोन आधे से कम व होने वाले राज्यों को सहमति श्रपेक्षित है । 
यह बात इस भ्रम पर प्राथारित है कि यूनाइटेड स्टेट्स के विपरीत जहां दोहरी नागरिकता 
है, एक यूनाइटेड स्टेट्स के मावरिक के तोर पर ओर दूसरे संब में किस्सी विशिष्ट राज्य 
के नागरिक के तौर पर, किस्तु हमारे यहां एक ही नागरिकता है भौर वह भाशत के नागरिक 
फे तोर पर है भौर संसद्‌ झौर के वस संसद्‌ ही इस धधिकार के सम्बन्ध में विध।न बना सकती 
है । इस प्रष्षिकार को प्रमाथित करने के लिए किसी भी राज्य को विधायी शवितयां प्राप्त 
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नहीं हैं घौर इसलिए जहां भनुष्छेद 368 के ध्थीन मूल अधिकारों को संसोदित करने के बारे 
मैं कहा गया है, वहां राज्यों को भनुसमर्थंन करने की शक्ति नहीं दी गई है। तथापि यह पहलू 
प्रनुच्छेद 368 के अधीन संझोधन की शक्ति के विस्तार का विनिश्चायक नहीं है । अन्य 
उपवन्धों के साथ 'संश्योधन' दाब्द को फढठुने से यह ज्ञात होता है कि इसका उपयोग नष्ट 
करने के प्रतिकूल परिवर्तन के खिए सशवत करने के अर्थ में हुआ है । दब्ट करता, निर्न 
या निराकृत करने में विवक्षित है | जैसा कि प्रन्तुक से स्पष्ट है, अनुच्छेद 368 संविधान 
में केवल परिवर्तन करने के लिए सशक्त करता है उसमें यह श्रपेक्षित है कि जहां लण्ड(क) 
से ($) तक में विनिदिष्ट उपबन्धों को संशोधित किया जाना है, वहां राज्यदें के आधे से 
कम ने होने वाले विधानमण्डलों के स्रकस्प के द्वारा उनका अनुसमर्थत्र होना चाहिए। इस 
पसरन्तुक द्वारा संशोधन झब्द का भ्र्द समझने की कुछडी उपलब्ध की गई है। इससे यह 
बात ज्ञात होती है कि अनुच्छेदों को नब्ट किए दिना इस श्रकार परिवत्तित किया जा 
सकता है जिससे कि पूरा संविधान विराकृत नरिया सके घोर उसके एवज में नया 
स्ंबियान अतिस्‍्याफित कर दिया जाए। इस दृष्टि से मैं विद्वान प्रुरुष स्थायाधिपति द्वारा 
दिए गए कारणों से सहमत हूं । मैं इस बाठ से सहमत हूं कि श्रनुच्छेद 368 में संशोधव 
की झाक्ति की प्रचुरठा को अनुच्छेद 368 के परन्तुक (ड) के अधीन संशोघन करने को 
आवित को संश्नोघित करके बड़ाया सही जा सकठा । 


इस निषकष के 44 अगला प्रइन बाता है जिस पर बिचार किया जाता है । यह 
कहा बया है कि संज्लोधन द्वारा संदिघान का बुनियादी ढांचा परिवतित तहीं किया जाना 
आहिए या संशोवन श्रस्तावता में वशित उहंदयों के अतिकख नहीं होना चाहिए शोर 
उसका इस प्रकार प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि इस देश को जनता द्वारा स्वीकार 
की गई प्रजातस्त्राश्मक जोवन पढ़ति की मूल बिच राघ्रारा को परिबतित करके संविधान 
का रूब ब्रदत्न दे । यदि पूरा संविधान तिराकृत नहीँ किया जा सकता तब क्या मूल संविधान 
की प्रस्तावना और एक या कुछ भनुच्छेदों को छोड़कर संविधान के सभी उपवन्ध किए जा 
सकते हैं भौर उनके स्थान पर अन्य उ पवस्ध स्खे जा सकते हैं जिससे संविधान का पूरा ढांचा, 
तीनों विभागों का शक्ति के सस्बन्द में श्रापसी सम्स्ध, राज्य का फेंडरल स्वरूप श्रौर 
नागरिक झौर राज्य के बीच के भथिकारों को निसकृत कर दिया जाए भ्रौर नई संस्थाएं, 
झित के विभाजन से सस्दस्वित उपवन्ध और संवियान के मूल तत्व प्रतिस्थापित ऋर दिए 
जाएं । मेरा मंठ है कि ऐसा प्रयत्त संविधान को निसकृत करने को कोि का ही होगा 
क्योंकि क्त्ित का इस प्रकार श्रयोग किए जानेसे संविधान में कुछ बच्ेगा ही वहीं 
और वह पूर्स रूप से वए संविधान को ग्रतित्यापित करने के बश्राबर होगा 
जिसके वारे में यह इन्कार नहीं किया गया है कि अनुश्छेद 368 के अश्रघोत ऐसा नहीं 
किया जा सकता 3 
(देघ श्रगले अंक में) 
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गतांक से आगे-- 
फंविधान की प्रस्तावना जिसे संविधात निर्माताओं के संविधान बनावे के पश्चात्‌ 
संविधान में भरत्तविष्ट किया, जतता के ग्राद्ों भौर आ्राकांकात्रों को ध्यान में रखकर भ्रश्तिम 
हुप में तय की गई थी, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों पें वे प्रयोजन भ्रौर उद्देश्य घोषित किए गए 
थे, जो संविधान हारा पूरे किए जाने के सिए आशयित ये । प्विधान को निवंचन करने 
में प्रस्तावना की कहां तक सहायता ली जा सकती हैं, यह वाद-विवाद का विषय रहा है। 
यह दलौल दी गई कि यह संविधान का आय नहीं है और जैसा हमें बतलाया गया. है इस 
विचारधारा को बेदबारी यूनिश्नन एथ्ड एक्स्ेज झाफ एसबलेध्छ वाले भामले () में इस 
न्यप्यालय ने अपनी ब्रनुमति दी है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है. कि व्यायालय के ध्यान में 
यहू बात नहीं भाई कि श्रस्तावना संबिघान के एक भाग के तौर पर संविधान सभा हारा 
अंगीकृत की गई थी। मु० ग्या० गजेन्द्रगडकर ने जो मत व्यवत्त किया, - उसे उस सन्दर्भ 
में उतकी इस उपघारणा द्वारा समझा जाता चाहिए कि प्रस्तावना संविधात का भाग नहीं 
है। स्टोरी के प्रति निर्देश करने के पश्दात्‌ कि अस्तावना निर्माताओं की विचारधास जानने 
की कुजी है भौर विदोबी का यह उद्धरण कि प्रस्तावता कभी भी किसी अ्रधिष्ठायी गक्ति 
का स्रोत आदि नहीं मानता गया है, मुख्य न्यायाधिपति ने इस प्रकार अपना निष्कर्ष 
बरणित किया (पृष्ठ 282)-“ 
उशक्षितियों के सम्बन्ध में जो बात सही है; वह विरषेधों मौर परिसीमाश्रों के 
आरे में उतनी ही पहीं है। इसके अतिरिक्त इस उपधारणा को स्वीकार करना 
सरश नहीं है कि प्रस्तावना के पहले भाग में प्रभुत्वसम्पस्तता के एक बहुत महत्वपूर्ण 
तस्ब पर ही नहुत ग्रम्भीर परिसीमा छी कल्पना की गई है। जैसा हम बाद में 
बतलाएंगे, यह सर्वमाग्य है कि प्रभुत्वसम्पन्तता का एक तर राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र के 
आों को यदि जरूरी हो तो सौंप देना है। भ्रधिक से भ्रधिक यह दशीस दी जा 
खकती है कि यदि संविधान के किसी अनुच्येद में प्रयृक्त की गई भाषा संदिग्ध 
है या उसके दो प्रथे किए जा सकते हूँ तो उनका श्र्थात्वयन करते समय प्रस्तावना 
में सन्सिविष्ट उद्देश्यों से कूछ मदद ली जा सकती है। भतः श्री चटर्णी की यह 
इलील सही नहीं है कि प्रस्तावना द्वारा उम्र राज्ि के प्रयोग पर कोई निबं्धन 
लगाया गया है जो घायूली तौर पर प्रभुत्वसम्पन्तता का एक जरूरी और अत्याव््यक 
तत्व पाना जाता है।”” 5 
यह बता दिया जाएं कि वक्त निणुय में स्टोरी भ्रौर बिलोबी के उद्धुत किए गएं ग्रंश पूर्सा रूप 
से उद्धृत नहीं किए गए हैं । इन लेखकों के मत का उचित मूल्यांकन करने के लिए सुसंगत 
अंशों की पूर्ण रूप से परीक्षा करना जछरी है | स्टोरी का कहना है कि यह सुमान्य 
सिद्धान्त है.““'*'कि बुराइयों के संबंध में जिन्हें हुर किया जाता है, और उद्देश्यों के सम्बन्ध 
में जो किसी कानून के उपबंधों ढारा पूरे किए जाने हैं, कानून की प्रस्तावना उसके निर्माताओों 
की विचारधारा समझते की क्‌ जी है"”** “विधानमण्डल की इच्छा ग्रौर उसके प्लाशय का 
सम्मान करना चाहिए और उसका अनुसरण करनो चाहिए । प्रस्ताबना का उचित रूप से 
चहां प्रयोग होता है जहां अधिनियमित किए गए भांग के शब्दों से सन्देह या संदिग्धता उद्भूत 
होती है क्यौंकि यदि वें स्पष्ट और ग्रसंदिस्थ हैं, तब उन भाभसों के सिवाय जिनमें स्पष्ट 
रूप से बेतुकापन होता है था प्रस्तावता सें ्भिन्‍्यकत आदय स्पष्ट झूप से उलट दिया जाता 
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है, निर्बंचन को बहुत कम गू जाइश होती है। इस सम्बन्ध में कोई कारख प्रतीत वहीं होता 
है कि मूल विधि को या तरकार के संविधान की बावत निर्माताप्रों के ग्राशय को जेसा वह 
अस्तावना में बशित किए। जाता है, एक सा महत्त्व क्यों नहीं दिया जाना चाहिए । स्राधारण 
सरकार को या उसके किसी विभाग को दी गई शक्तियों को थढ़ाते के लिए प्रस्तावना का 
कभी भी सहारा नहीं लिया जा सकता है। स्वतः प्रस्ताइना से कोई बक्ति अदत्त नहीं की 
जा सकती है। विवक्षा द्वारा वह ऐसी किसी शक्ति की वृद्धि की कोटि की नहीं हो सकती 
जो प्रभिव्यक्त रूप से दी गई है। वह कभी भी किसी विवक्षित शक्ति का विधिमान्य झोत 
नहीं हो स्रकती जब कि ऐसी शक्ति संविधान द्वारा ग्रन्यथा वापस ले ली गई है। इसका 
अम्नली प्रयोजन संविधान द्वारा बास्‍तव में प्रदत्त की गई शक्तियों के श्वकूप श्लौर विस्तार 
और उनके उपयोजन की व्याश्या करना हैन कि उन्हें ग्रशिष्ठाथी रूप से सुष्ट करना 
हैं। ४०७५ हमें इस आत का पूरा विश्वास है कि झौरबारिता के तौर १२ ही यह प्रस्तावना 
प्रंगीकृत नहीं की गई थी । किन्तु यहू एक भूल तथ्य को प्ंजीदगी से प्रग्रापत करने के 
समान है जो प्रकार के स्वष््य श्रौर प्रकार दढ्वासा कार्यवाही करने के लिए 
भहत्वपूर्ण है। (स्टोरी द्वारा लिलित कांस्टिट्यूजन ग्रॉफ दि बूताइटेड स्टेट्स, झिल्द ॥, 
पृष्ठ 443-446) 
स्टोरी के ऊपर वर्शित मत हे यहू स्पष्ट है कि--(क) बुराइपों की बाबत जिन्हें 
समाप्त किया णाता है, तिर्माताधों की विचारधारा को समभने के लिए प्रस्तावना एक क्‌जी 
है, (स) प्रस्तावना का उस हिथिति में उन्तित हप से प्रयोत किया जाता है जहां प्रधिवियमित 
किए गए भाग के शत्दों से सम्देह या संदिग्धवा उद्रभुत होती है, (ग) जहां शब्द स्पष्ट प्रौर 
प्रसनंदिग्ध होते हैं, वहां भी इसका प्रयोग किसी स्पष्ट वेतुकेपत या प्रहरतावता में श्रभिः्यक्ते 
ब्याशय की प्रत्यक्ष तौर पर झ्वमानना करते की स्थिति में किया जा सकता है प्रोर श्रदि 
शब्द संदिग्ध है तब इसका उपभोग श्रौर भी श्रधिक . छिया जा सकता है, (प) इस बारे में 
कोई सन्देह नहीं है कि यूल विधि या सरकार के संविधान में निर्मातात्रों के ग्राशय पर जैसा 
वह प्रस्तावना में वशित है, पर्याप्त ध्यान क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, (ड) प्रशिव्यक्त रुप 
से दी गई शक्तियों को बढ़ाने के लिए गा प्रधिष्ठायी रूप से किसी क्क्ति को सृष्ट करने के 
लिए या किसी शक्ति की विवज्ला करने के लिए जो अस्पथा संविधान से पहले ही वापस ते 
ली गई है, प्रस्तावना रा कभी भी सहारा वहीं लिया जा सकता, (च) इसका असली कार्य 
संविधान द्वारा वास्तव में प्रदत्त की गई शक्तियों के स्वरूप, विस्तार और उएयोजन का 
प्रतिपादन करना है। 
बिलोबी से उद्धृत किए गए श्रश, से विस्सन्‍्देह यह व्ित होता है कि प्रस्तावना का 
फेडरल ग्राधिकार के म्लोत के दौर पर सहारा नहीं लिया जा सकता। किल्तु उसके मुल्य 
और उपयोग के सप्वस्ध में विद्वात्‌ लेखक ते यह पत व्यक्त किया है-- 
“विभिन्‍्त समयों पर संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त की गई विभिन्‍न 
अभिव्यक्तियों को विश्येष महत्व दिया गया है | ये झभिव्यक्तियां इस प्रकार हैं-- 
. “हम यूताइटेड स्टेट्स के नागरिक! पद का प्रयोग म्ंविधान के 
दिधायी लोड को दशित् करने के लिए किया गया है। 
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2. लिखत को 'संविधान” नाम दियां यया है। 
. - 3. बताए गए फेडरेशत को और अधिक (णं यूनियन के तोर पर 
वर्शित किया गया है। 

4. नए संविधान द्वारा जिन उद्देश्यों की बृद्धि की जानी है, उनमें 
सामान्य प्रतिरक्ला और साथारण लोक हिंत प्रगरित किए यए हैं (बि्लोदी, 

जिल्‍्द (, पृष्ठ 62)77 
अतः झमरीका के ये लेक्षक इस बात को मान्यता देते हैं हि संविधान में प्रन्तनिहित 
अत्यावद्यक विचरघारा घुतिरिचित करने के लिए प्रस्ताबता का उपयोग किया जा सकता है। 
इंग्लेण्ड के मामलों से यह क्वात होता है कि विधायी भाशय को जानने के एक माध्यम 
के तौर पर भ्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है । उत मामलों में से एक मामला उद्धृत 
किया जाता है। घटनों जतरल वतास प़िल्स प्रनेस्ट झॉगस्टस (*) वाले मामले में हाउंस 
झॉफ लाड्स ने इस श्रश्न पर विचार किया कि क्‍या ग्रौर किस विल्तार तक कानून को 
अधितियभित करने वाले भाग का पर्यात्वयन करने के लिए किसी कासून्र की प्रस्तावना का 
सहारा लिया ज। सकता है | बाइकाउण्ट साइमत (जिससे लार्ड टकर सहमत थे) ने पुष्ठ 46] 
पर महू मत व्यक्त किया--कयोंकि शब्द झौर विशेद रूप से साधारण शब्द पकेले नहीं पढ़े 
जा सकते | उनका कप और उतलकी अस्तवंस्तु सन्दर्भ से ज्ञात की जाती है। भश्रतः मैं 
कानून के प्रत्येक शब्द की उसके रुन्‍्दर्भ में परीक्षा करता भ्रपना श्रधिकार शरौर 
कर्तव्य समझता हूँ और हैं 'सन्दर्भ' शब्द का प्रयोग उसके व्यापकतम प्र में करता हूं 
जिसके बारे भें मैंने पहले ही यह दर्शा दिया है कि उसके प्रल्तमंत उसी कानून का 
प्रचिनियमत करने वाले उपयंध ही नहीं गाते हैं किन्तु उसकी भ्रस्तावता, विधि की वर्तमान 
स्थिति और समविषयकत भ्रस्य कांयून भौर दुराई जो उत और अन्य विधिमात्य तरीकों से 
ज्ञात की जा सकती है--जिसे दूर करने का कानून का प्राशय था, भी झाती है। पोब्नेल 
अनाम कैम्पटन पार्क रेसकोर्स कल्पली लिमिटेड (*) वाले मापने में व्यक्त किए गए इस मत 
कै प्रति निर्देश करते हुए कि जहां पभितियंसितियां स्पष्ठ और प्रसंदिग्ध शब्दों में श्रभिव्यक्त 
की गई हैं, वहां प्रस्तावता का स्वत: ्रधिनियमितियों को दी नियंजित करने के लिए उपयोग 
तहों किया जा सकता, पृष्ठ 463 पर बाइकाउष्ट स्राइमन ने कहा--अक्सर यह कहता कठिन 
है कि कोई प्ब्द स्पष्ट भौर अ्रसंदिग्ध है, जब तक कि उन्हें उनके सन्दर्भ में व पढ़ा जाए। 
कहने का तात्पय यह नहीं हैं कि इस चेतावती की अवहेलता की जाए भौर प्रस्तावता की मदद 


+ लेने की दृष्टि से कोई संदिग्धता सृष्ट की जाए या उसकी कल्पना की जाए | इसका धर्य 


केवल यह है कि इस प्रारम्भिक नियंध्र का पाज़न किया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को 
किसी कानूस के किसी भांग या किसी भ्रन्‍्य दस्तावेज को समझने का ठब तक देवा नहीं 
करना चाहिए जब तक कि उसने उसे पूरा त पढ़ लिया हो। जब तक उसने ऐसा त किया 
हो, उसे यह कहने का हु नहीं है कि कह दस्तावेज या उसका कोई भाग स्पष्ट प्रौर झसंदिग्ध 
है” *“॥ मेरा यह सुकाव है कि इस अकार झजिव्यक्त करके यह वात झौर भच्छी तरह से 
कही गई है कि अदितियमित किए गए भाग का श्वर्य प्रस्तावना के सन्दर्भ से सब तक 
प्रभावित नहीं होता चाहिए जब तक कि इसके लिए कोई बहुत प्रष्छा कारण न हो भौर 


छ फ़श कक 8६ 


€) (899] ए सी* 43. 
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भरा विचार उस अभिव्यक्ति को परिभाषित करते का नहीं है, मैं केवल नकाशत्मक रूप से 
यह विचार व्यक्त कर रहा हूं कि उसका केवल इस दथ्य द्वारा पता नहीं लग सकता कि 
अधिनियमित किए यए शब्दों का भ्रस्तावतः में दशित श्रथं से अधिक श्रय॑ निकलता है। 
प्रस्तावता अधिनियमित झब्दों के ग्रय॑ को इससे भो कम उस्च ह्थिति में प्रभावित करती है 
जब प्रस्तावना का श्र्थ ही सब्देहपूर्ण हो 

इस पहलू पर लाइ़े नारमण्ड ने पृष्ठ 467-468 पर यह मत व्यक्त किया*-“जहां कोई 
प्रस्तावता होती है वहां उसके पाठ यें हो उसके द्वारा दूर की जाने वाली बुराई और 
प्रधिनियम के विस्तार का वशँन किया जाता है | अतः यह वहुत स्पष्ट है कि प्रधिनियमित 
किए गए उपबंध का अर्धान्ययन करने परें मदद लेने के लिए उसका सहारा लिया जाना 
नुजेय है। फिर भी किस्ली ग्रधितिबम की घारा के भ्रथत्वियन करने के लिए प्रस्त/वना का 
उतना महर्व नहीं है जितना महत्व ब्श्चिनियम में या संत्रंबित भ्रधितियमों में परश्य सुसंगत 
अ्धिवियप्ित शब्दों का होता है। जब ग्रश्यष्ट और प्रनिश्चित श्रधितियमित शब्दों की 
लुलना में प्रस्ताधता द्वारा स्पस्ट भौर विश्चित मत ज्ञात होता है तव भ्रस्तावना विधिमान्य 
रूप से प्रभिभावी हो सकती है। वोड़ों भी कठिनाई होने वाले मामले में विधिक प्रोर 
तध्यात्पक सन्दर्भ में जिसके ग्रस्‍्तगंत प्रस्तावता भी ग्राती है, जानकारी प्राप्त करता ध्रौर इस 
ज्ञानकारी को ध्यान में रखते हुए इस वात पर बिचार करना व्याधातय का काम है कि क्या 
पैज्ञ किया गया १रस्पर विरोधी प्र्थान्वयन प्रधिनियमित क्षव्वों में बस्तवेलित है। यदि इन 
शब्दों द्वारा केवल एक ही ग्रर्थान्वयन्न किया जा सकता है, तव बहू भ्र्थान्‍्वयन प्रभावी किया 
जाएगा भले ही बह प्रस्तावना से ब्रसंगत हो । कित्तु णदि पक्षकारों द्वारा किए गए दो 
प्र्थाग्वयनों में से एक प्रर्थास्वगन किया जा सके हो उस प्र्थात्ववन को ही तरजीह दो 
जाएगी जो प्रस्तावना के ध्रनुरूप हो ।” लाई समरवैल मे पृष्ठ 424 १२ बह यत व्यवत किया 
“झ्रतंदिस्प” शब्दों का उसके सन्दर्भ में धर्थ "प्रसंविश्म/ ही होता चाहिए । इंग्लैप्ड के महाव 
प्राहुपकारों में से एक ला्ड थिंग ते अपनी पुस्तक 'प्रेगिटकल लेजिशलेशन' के भ्रध्वाय 4 के 
पृष्ठ 92-93 पर प्रस्‍्तावताओं के संबंध में वह सटीक मत व्यक्त किया है, उनका कहना है 
कि प्रश्तावना का उपयोग अधितियय में प्रशुक्त की गई कतिपय प्रभिव्यक्तियों के विस्तार 
क्षेत्र को श्रीमित करने के लिए किया जा सकता है भौर जब ग्रधितिय्म का उद्देश्य लोकप्रिय 
होता है, भोर वह प्रभावशाली वाज्य या वाक्यों में करे जाने योग्य होता है तो कभी-कभी 
प्रस्तावता रॉजनतिक कारणों से भी प्रस्तःस्थापित की जाती है। सज्जन सिंह के मामले (!) 
में पृष्ठ 968 पर स्था० मुधोलकर ने इग्न दलोल पर ध्वान देते हुए कि यह कहा 
गया है कि प्रस्तावना संविधान का कोई भाग नहीं है, यह मत व्यक्त किया--"किस्तु मेरा 
विचार है कि यदि संविधान के मोटे-मोटे तत्वों की प्रस्ताववा से तुलना करने १९ यह ज्ञात 
हो कि प्रस्तावना उत तत्वों कर सारांत्र है या इसे दूसरे प्रकार से कहा जाए तो दद़्िग्रे 
तर प्रस्तावता में उरवर्शित विचारधाराशं के विस्तुस रूप या गूर्त हुष हैं, तो! इस वात पर 
विचार करना होगा कि क्‍या प्रस्तावना संविश्रात का कोई भाग नहीं है। इस प्रदत पर 
विचार करते हुए इस बात़ को ध्यान में रखता बुध्ंगत होगा कि अ्रस्तावसा सामात्य एकार 
की नहीं होती है, जैसी कि वह विधानमण्डल के किसी प्धिनियम में पाई छाती है। उस 
() (7965) । एक को» झार० 933- 


कषेज्ञवानन्द मारती व० केरल राज़्य न्‍्था० रहो] | 


पंर गस्भोरतापूर्वक किए गए विचार-विमर्श को छाप होती है और उसमें यधायंता होती है। 
क्या इससे यह ज्ञात तहीं होगा कि संविधान निर्माताओं ने उसे विश्वेष महत्व दिया था ?” 
उन्होंने जो मत व्यक्त किया है, उससे मैं सादर सहमत हूँ । 

हाउस ऑफ लाइ स, विद्वान लेखकों और ऊपर तिदिष्ट न्यायादीज्षों द्वाराव्यकत 
किए गए इन मतों से यह ठथ्य स्पष्ट हो जाता है कि जहां शब्द संदिग्ध हैं, या जहां शब्द 
अस्ंद्धिगड है, वहां भी परल्तादता ऐसे भ्रषस्वियन के लिए स्रहायक होगी जिसके परिणामस्वरूप 
बेतुकापन ते हो गौर प्रस्तावना कानूत के झर्चानवयत के लिए भागेंदशंक का कार्य करेगी । 
जहां प्रस्तावना से स्पष्ट और निश्चित मत ज्ञात होता है, वहां वह भ्धिनियमित किए गए 
ऐसे शब्दों पर अमिभावी होगी जो अपेक्षया भ्रस्पष्ट और झनिश्चित है या यदि शब्दों का 
एक से अधिक अर्थान्तयन किया जा सकता है तो उस ग्र्धान्वयन को ही तरजीह दी नाएगी 
जो प्रस्तावना के प्नुदूल हो । 

बेस्वारी यूनियम एण्ड एक्सचेंज प्रॉंफ एन्‍्क्लेग्श वाले सामले (?) में इस व्यायालय 
ने स्टोरी के इस मत के प्रत्ति निर्देश नहों किया श्रौर न इस पर विचार किया कि प्रस्तावता 
का उपयोग शस्तियों के स्कूप, उनके विस्तार और उनके उपयोजन को अ्रतिपरादित करने 
के लिए किया जा सकता है या अल्तावता का उपयोग स्पष्ट बेतुकैपन या प्रथिनियम में 
स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए आझय के बिल्कुल विपरीत काम करने पर किया जा सकता 


< है। यह मत भी व्यक्त कर दिया जाए कि उस भासले में न्यायालय ने यह बात साफसाफ 


कही थी कि प्रस्सावना के पहले भोग द्वारा गम्भीर परिसीमा नहीं लगाई भई है। यदि 
न्यायालय मे यह तिश्चित मत प्रपनाया कि प्रस्त/वता परिसीमा का बोत नहीं थी तो यह 
मत कि इस उपवारश! को स्वीकार करता सरल नहीं है कि भ्रस्तावता के पहले भांग में 
सम्पूर्ण प्रमुस्थ सः्पन्‍ने गणराज्य के एक बहुत महस्वपूर्णे तत्व की बाबत पक कह पपजक परिसीमा 
(महत्त्व देने के लिए रेश्लॉंकित किया गया है) की कल्पना की गई है । मह प्रोवश्यक 
नहीं था क्योंकि इसमें यह विवक्षितर है कि प्रस्तावता के कुछ भावों के बारे में वह स्थापित 
किया जा सकता है कि वे गम्भीर परिसोमाश्रों के स्रोत हैं, यदि ऐसी पर्सीमाएं अस्तित्व में 
हो । किसी मी दशा में यथपि परामछ्ष पूर्ण साय को बहुत अधिक अादर दिया जाना चाहिए 
किन्तु वह तब प्रायद्वकर नहीं है जब श्रवधारएण के लिए कोई ठोत् प्रई्ने उद्भूत होता है, 
विशेष रूप से उस संभय लव कि उस मामले में संशोधन करने की शक्ति के विस्तार पर 
विचार नहीं किया गया था और व,स्तव में बह विचार किए जाने हेतु उदभूत भी 


हीं हुआ था । 


(८2 हम उस प्रद्त पर दिचार करेंगे जिसके सम्बन्ध में हमारे समक्ष बहुत जोर 
दे कर बहस की गई है अर्यांत्‌ यह कि संविधान में कोई प्रत्य।वध्यक तंत्व तहीं हैं मौर संविधान 
का प्रस्थेक तत्व ही ब्रत्यावश्यक है प्रौर मदि ऐसी बात नहीं होती तो संविधान के अधीन 
संशोथन करने की शक्ति केवल ऐसे उपय्धों को ही लः्यू होगी जो ग्रब श्रत्यावश्यक तत्व 
कहे जाते हैं प्रौर इस बात की कल्पना करना ऋडित है कि अनुच्छेद 368 का उपअग्ध करने 
में संविधान निर्माताओं का केदल वही अ्रयोजन था और यह कि संविधान में ऐसी विचारभारा 
पढ़ने का कोई प्रौचित्य नहीं है । बह दलील प्रयमदृष्टया आकर्षक है किम्तु यवि हम झपते 


अपर नन लत क नस्ल नशा न 
(!) (960) 3 एस० सी» ब्रार० 250. 


658 उच्चतम न्यायालय रिखंय पहिका.. [973] 2 उम्र नि० प० 


आय से महू प्रन्‍न पूछें कि कया संविधान काकोई डांचा है या वह ढांचे के रहित है या जेसा कि 
पिटीशनर के विद्वान्‌ अधिवक्ता ने विज्ञेष प्रयुक्त किया है, यह एक 'स्सभरी मछलों (जोली 
फिल्ञ) है वो इसका जो उत्तर होगा उससे हमारी छंका दूर हो जाएगी । यदि झंविधात को 
एक तम्त्र माना जाए ऋ उसे एक व्यवस्थित लिखित फाता जाए था संदिघानिक इंजोनीयरी 
का एक भाग छात्रा जाए, दो जो कुछ भी बह हो, उसका एक ढचा या गठत बा झाघार या 
नींव होवी चाहिए । वह जो कुछ भी है वह उप्री दक्षा में सुनिश्चित किया जा सकता है 
ग्रदि हम उन उपबन्धों की परीक्षा करें जिनके सम्बन्ध में विद्वान मुल्य न्यायाविएति ने काफी 
विस्तार से विचार किया हैं ग्रौर विचार करने के वक्चात्‌ उन्होंने बुनियादी ढांचे के मूल तत्द 
वशित ढिए्‌ हूँ | मैं पुतः उसो बात की परीक्षा करना नहीं चाहता । शस्तावता में ग्रस्पप्ट या 
अनिश्चित कुछ भी नहीं है और यदि उसमें जो कुछ कहा गया है, उसकी इस प्रकार 
प्राल्लोचना की जाती है वो यह बात धनुच्छेद 39 (स्र) झौर (ग) में जो कुछ व्शित है, उस 
पर भी स़मान रूप से लागू होरी क्थोंकि पे भी देश के झासत के त्तिए मूल उद्देश्यों 
हैं। झतता की बेहतरी श्रौर सुस्त के लिए राज्य को इन्हें प्राप्द करने का ग्रादेश दिया गया 
है। बुनियादी ढांचे के तत्क प्रस्तावना में वर्शित हैं और वे संबिधात के विभिन्‍त उबर में 
कार्वान्बित क्रिए गए हैं। हपारे संबिवात की इमास्त बिभिन्‍न स्तभ्भों से बनी है ग्यौर उन पर 
छड़ी है । उनमें से किसी एक को भी हटाने पर संविधात देह जाएगा । मूल तत्व इस प्रकार 
हैं (।) सम्धूर्ण प्रभुत्वसम्पत्न लोक़तस्जात्यक गख्राज्य, (2) सामाजिक, आविक ग्रीर 
राजनैतिक स्थाय, (3) विचार, धभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतत्तरता, (4) 
अतिष्ठा झौर प्रवश्तार कौ समातता । इनमें से इत्वेक महत्वपूर्णो हैँ प्रोर म्रूहिक रूप से इनसे 
भारतीय भनदा की जीवन पद्धति सुनिश्चित होती है भ्रौर संविधान इस ओोबन पद्धति की 
गाएण्टी देता है। ऊपर बरित़ क्रियी भी तत्व को वापस लेने पर ढांचा अस्तित्व 
में नहीं बता रहेगा श्रौर संविधान भी वंस्वा ही नहीं रहेगा था मह संविधात नहीं रहेगा प्रौर 
न इससे संविधान का मूल तत्व कायम रहेगा, यदि इस संविधान के स्थान पर एक विल्कूल 
अलग संविधान भ्रतिस्थापित कर दिय्रा जाता है, ऐसा काये जनता की स्वोपरि इच्छा द्वारा 
ही किया डा सकता है इससे, इंबिशान का झूप कायम नहीं रह हल 22208 
गरराज्य इस प्र में हो सकता है कि जनता को एक दल या एक सदस्य 
को म्रकारात्मक था नकारात्यक तौर पर मत देने का शधिकार हो श्रौर उन्हें उसका विरोध 
करने वाले दूसदे व्यक्त को चुने का प्रवसर प्राप्त न हो। ऐसा गरातन्त्र नहीं होगा जो 
जनता को दिया गया है प्लौर संविधान का परिर्क्षण, संरक्षण वा प्रतिस्कश करने या उसे 
क्रिद्नान्बित करने या उसे कायप रखते के लिए जो श्षपभ्र लेने वाला कोई भी व्यक्ति इस 
बाल की कल्पता भी नहीं कर सकता | जिस लोकठस्त्रात्मक गणराज्य की परिकल्पना कौ 
गई है, बह्‌ प्रतिनिधियों की पद्धति पर ब्राधारित है जिसमें एक दूसरे के विशद्ध विचार रखने 
बाले व्यक्षित उम्दीदार हो सकते हैं, और वे मतदाताश्रों से मत देने की प्रार्थता कर सकते 
हैं। मदि लोकतस्त्रात्मक ग्रण्राज्य की ग्राधारज्षिला यह पद्धति ही है तो इस बात की 

कल्पना भी नहीं को जा सकती कि ऊपर वश्ित तत्व संख्या (2) से (4) तक सामूहिक रूप 
से था पृथक्‌ रूथ से ग्रस्तित्व में रह छझले हैं। सामाजिक, आधिक और राजनैतिक स्पाय 
के बिना लोकतन्ञ कया है, या जहां उसके नामरिकों को विचार, विश्वास, धर्म या उपासना 


रची 
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को स्वतस्तता नहीं है वा. जहाँ अतिष्ठा, और श्रवसर की समता नहीं है, वहां लोक- 
सन्त्रात्मक का क्या भूठ्य है। तब.हमारे संविधान के ढांचे के श्रत्यावक्ष्षक्त तत्व या मूल तेस्व 
बया हैं, इस बात पर विस्तार से विधवार करने की ग्रावश्यकता नहीं है क्योंकि किसो ठोस 
मामले में इस पर विचार क्रिया जाएगा जहां इनके सप्वन्ध में कहा जाएगा कि ये निशक्ृत 
कर दिए गए हैं या प्रध्तित्वहीन बना. दिए गए हैं। यह तथ्य कि अत्यावष्यक तत्व गठित 
करने वाली बातों की पूरी सूत्री नहीं बनाई गई है, इस वात से इल्कार करने का कोई कारण 
नहीं है कि वे ग्रस्तित्व में हैं. व्या वे सभी तत्वों का जिन से कोई विधि झुन्य प्रौर 
असांविधानिक होती है, संक्धान के सम्दभ में ग्रत्िनिर्खात किए जाने पर किसी विधि की 
विधिसान्यता या भ्रविधिमान्यता के लिए ऋमबड़. किया जाना ग्रवेक्षित है। सम्पूर्ण प्रभुत्व- 
सम्पस्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य, संसदीय लोकतस्त्र और राज्य के तीव श्रंग विश्चित रूप 
से मेरी राब में मु ढांचे के भाग हैं| किन्तु क्या भाग 3 में अन्तविष्ट मूल अधिकार और 
भाग 4 के निदेशक तत्त्वों से हमारे संविधान के मूल ढांचे के प्रत्यावव्यक तत्व गठित होते 
हैं और क्या इनके बिना संविधान, संविधान बना रहेगा। दूसरे शब्दों में झदि भाग 3 और 
भाग 4 या इनमें से कोई पूर्णा रूप से निराक्ृत कर दिया जाता है दो क्या यह .कहा जा सकता 
है कि वह व्यत्रश्यित खिखत के तौर पर, जिसके द्वारा अल्तावता में सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्त 
लोकतन्‍्त्रात्मक गणराज्य स्थाफिति करने की कल्पता की गई भी, बसा ही बना रहता है। 
जिस प्रर्य में मैं सम्पूरां प्रभुत्वसम्पन्न लोकतल्त्रामक गराराज्यं को समभता हूं, भूल 
अधिकारों या निदेशक तत्वों के बिना वहूँ नहीं रह सकता । यदि वह राजनैतिक, झार्थिक या 
सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाठा है तो ऐसी सरकार क्या होगी। 

राजनेतिक स्वतस्त्रता, मुल अत्रिकार प्लौर स्वायत्त शासन के लिए क्रास्ति का 
इतिहास प्रच्छी तरह से ज्ञात है ६ जेसा मैंने पहले बतब्लाया है, 9वों शताब्दी के द्वित्तीय 
अ्र्यज्षि से संघ चालू है और विभाजन के बावजूद जब अन्ततः भारत का झयती स्वतन्त्रता 
श्रौर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक राज्यक्षेत्रीय एकता का मनोवांछित सपता 
पूरा हुआ,जो कई वर्षों में बह प्राप्त नहीं कर सका था, तब मूल उद्देश्य देश की प्राधारश्षिला 
बने । जैस। को तविल अ्रस्टिन ने श्रथत्री पुस्तक 'दि इण्डियन कांस्टिद्यूशन” के पृष्ठ 50 
पर बहुत श्रच्छे हंग से कहा है "भारतीय संविधान सबसे पहले एक सामाजिक दस्तावेज 
है | इसके उपबन्पों में से श्रधिरांश उपबन्ध या तो स्पष्ट रूप से सभाजिक क्रान्ति के 
उद्देश्य को पूरा करने के लिए निदेशित हूँ, या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए झ्रावक्ष्यक 
स्थितियों को स्थापित करके इस क्रान्ति को बढ़ाने का प्रयत्त करने के छिए हैं। फिर भी 
राष्ट्रीय नवजागरण के बावजूद पूरे संविधात की ग्रत्वर्भावका, मूत्त भ्रधिकार और राज्य को 
नीति के निदेशक तश्वों में, जो भाग 3 श्रौर 4 में है, निहित है। »े संविधान की भ्रर्न्तात्मा 
हैं। पूवत भ्रधिकारों और निदेक्षक तत्त्वों की जड़ स्वाधीदता के संधर्ष में काफी गहरी 
थी और उन्हें संविधान में इस आशा भौर विश्वास के साभ्॒ सम्मिलित किया स्याया कि 
एक दिन सच्ची स्वतम्त्रता का वक्ष मारत स्रें प्रस्फुदित होगा इस प्रकार झ्धिकार श्रौर 
सिद्धान्त भारत का भविष्य, वतंसान और श्रूत्त जोड़ते हैँ। संविधान में उनके सम्मिलित 
किए जाने के लिए उतका महत्व वहुँत बढ़ गया है ्रौर भारत में सामाजिक करारित 
की सरोज मजबुत बनी है । 
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यूल अधिकारों की मांग कौ प्रेरणा पँगताकार्टा, वि इंगलिश बिल ग्रॉफ राइट्स, फ्रोच 
रेबोह्यूज्षन, दि प्रमेरिकन विल श्रॉफ राइट्स में, जो यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में |79] 
में निगामित किया गया, निहित है। पहुली बार 885 में इण्डियन नेशनल कांग्रेस 
जठित हुई ग्रौर कॉंर्टिद्यूशन श्रॉफ पण्डिया विन, 885 में इनके लिए मांग की श्रौर 
समय-समय पर इन मांगों को दोहराया गया। कॉमलवेल्थ ग्रॉफ इण्डिया बिल में जिसे 
एनीवेयेंट ने तैयार किया था 7 मूल अधिकारों के लिए सांग की गई थी। स्लाइमन कमीशन 
ने पूल अधिकारों में सम्मिलित किए जाते की इत मांगों को तासंजूर कर दिया था किन्तु 
मोतीलाल नेहक कमेटी ने भारत के लिए एक स्वराज्य संविधान प्राहूपित किया प्लौर 
उसमें प्रश्रिकारों की घोषणा निगमित की गईं। इन झ्रधिकारों के छग्वन्थ में रिपोर्ट में 
कहा गया है-- 
“यह स्पष्ठ है कि हमें सब से पहले इस वात की चिस्ता है कि हमारे मूल 
अधिकारों के सम्बन्ध में हस प्रकार गारण्टी दी जाए जिससे किसी भी परिस्थिति 
में उन्हें वापस ते लिया जा सके 9९) )६।” 
आधिक श्रौर स्ापाजिक परियर्तन के सम्बस्ध में मूल प्रधिकारों में ओड़े गए नए सांविध/निक 
अधिकारों की बाबत मार्च, |93[ के कराची संकल्प द्वारा सामरिधातिक श्रधिकारों में 
जए रूप से विस्तार हुंशां । उस समय तक सरकार की कश नहीं करता चाहिए इस संबंध मं 
इसकी बाश्यतीश्रों पर ही जोर दिश गया था। उस संकल्प द्वारा प्रज समात रूप से इस 
माँग पर भी जोर दिया गया कि राज्य पर ग्रह मिक्षितत आध्यता है कि वह जनता के लिए 
ही प्रादिक प्रौर समाजिक स्थिति झापम करे जिसमें उतके तकारात्मक ग्रधिकारों का प्रसल 
नें कोई प्र्थ हो (ग्रेरविल भ्रास्टित पृष्ठ 56) । सप्र्‌ कमेटी ने भी इन मृत अधिकारों को 
विगत किया भौर पहली बार उन्हें न्यापालय में चुनौती दिए जाने योग्य प्ौर स्यायालथ में 
जुवौतो ने दिए जाने योग्य अधिकारों की दो श्रेणियों में बांढा । संविधान सभा में हुए बाद- 
विवाद के दौरान मूल प्रधिकारों के सम्उस्ध में सदस्यों के दिमाग में जो भ्रम था, उस पर 
चर्चा करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह कहा--इस संम्कन्ध में भ्रम प्रोर 
अतिथ्यात्ति है श्लौर इसलिए मैं सोचता हैँ कि इस सम्बन्ध में अहुत प्रविक कठिताई उत्परत 
हो गह है। भूल श्रभिकारों को किसी विशिष्ट साम्बिक कठिताई को दृष्टि से नहीं देखा 
जाना चाहिए हिन्‍्तु उन्हें इस प्रकार देखा जाना चाहिए जिलहें हम संविधान 


स्थायी बनाता 


_चाहते हैं। हंसरी बात पर अले ही बह कितनी ही महत्वपूर्ण हो, इस स्थाप्री ओर भूल 


दृष्टिकोश देखा जाना चाहिए डिस्तु प्रष्िफ्तर प्रस्णाभी दृष्टिकोस से देखा जाना 
बाहिए (महत्व देने के लिए रेखांकित किया गया है)। ढ/बदर सधाकृष्णन्‌ ने मूल स्वत॑त्रताग्रों 
की घोषणा को जनता के अ्रति प्रतिज्ञा श्रौर सभ्य संक्तार के साथ एक गठबंधत कहां 
(संविधान सभा के वाद-विदाद, जिल्द 2, पृष्ठ 273) | डाक्टर अम्बेदकर ने उद्देश्यों के 
संरत्प के संबंध में बोलते हुए कहा कि "जब संकल्प के उस भाए को कोई व्यक्ति पढ़ता है 
तो उत्ते मानव के अधिकारों की एक घोषणा की याद भा जाती है जिसे फ्रांध की संविधान 
सभा ने घोषित किया था ।मेथ विद्यार है कि मेरा यह कहना सही है कि करीज-करीब 
5430 रर्ष बीहने के पश्चात्‌, मानद के प्रथिकारों की घोषणा शोर वे सिद्धांत जो उससें 
अस्तविष्ट है. भर हमारे मानसिक दृष्टिकोश के अनिदार्य ब्रंग वन गए हैं। मेय यह मत है 
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_कि संसार के प्रत्येक सम्य देश के झराधुनिक मानव के सातसिक दृष्टिकोश के वे झतिवायें 
अंग ही नहीं हैं किम्तु वे हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण के भी प्रंग हैं। 


_बत्पि हमारा देश काफी दकियानुसी और भ्रपने विचार और समाजिक ढांचे में काफी 


पुरातन है, किन्तु मानव के प्रविकारों को घोषणा को विधिमान्यता से कवायद ही कोई 


बन गए हैं। ग्रत: इन्हें हमा 


इल्कार करे। धब उसे बोहराना जैसा कि संकल्प में किया यया है, प्तिसिद्धांतबादिता 
दर्शाता ही कह जाएगा । के हम का पे ताक मारे दृष्टिक्रोटा के धूक भौर निष्कलंक प्रादर्श वाक्य 
आप घोषित करता धतावश्यक है । ध१ल्‍प में कुछ 
ग्रौर भी छ्लाभियां हैं। मेरा विकार है कि यद्यपि संकल्प के इस भाय में कूछ ध्िकार स्पष्ट 
किए गए हैं, किन्तु इसमें उपचारों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है । हम समो हस बात 
को जानते हैं कि भ्रधिकारों का कोई महत्त्व नहीं है जब तक कि ऐसे उपचारों का उपबन्ध 
न हो जिनके द्वारा जनता जब उसके अधिकारों पर प्राक्रमएश दिया जाए तो प्रनुतोष प्राप्त 
कर सके | उपचार के सम्बन्ध में निर्देश उद्देश्यों के संकल्प में नहीं था। इस खामी को 
अनुच्छेद 32 में सस्मिलित करके दूर किया गया जिसके सम्बन्ध में डाक्टर अस्वेदकर में 
ढहा कि यह ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना यहे संविधान अकृत होगा' मैं इस 
अनुच्छेद के भ्रलावा किसो भ्रन्य अनुच्छेद के प्रति निर्देश नहीं कर सकता। यह संविधान की 
जे शोक है न परत हो यह्‌ उसका हृदय हैँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि:सदत ने इसके महत्त्व 
को समरक्ा है “उपचार हो अधिकार को असली रूप प्रदान करता है। यदि उपचार 
नहीं है तो भ्धिकार नहीं रहता(महन्व देने के जिद रेश्ञांझित हिया गया. है) | केंह्टिट्यूएप्ट 
अप्लैस्वली डिबेट्स, खण्ड जिल्द 7 पृष्ठ 953) । इंग्लेण्ड की हाई प्रिरोगेटिव रिट की उपयुक्तता 
के अम्यस्ध में चर्चा करते हुए उन्होंने कद! कि इस रिटों ह्वाश प्रभावज्ञाली उपचार किया जाता 
है श्रौर इन्हें संशोधित किया जा सकता है किन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि स्यायिक पुनरीक्षण 
को या तो निराकृस किया जा खकता है या उसे संक्षोघत्र द्वारा छीमा जा सकता है या स्वतः 
श्यायासय को ही समाध्ठ किया जा सकता है। इस सम्दन्क में मी उन्होंने कुछ तहीं कहा 
और न ही इस सम्बन्ध में किसी सदस्य में कोई प्रश्न उठाया । डाक्टर भ्रम्वेदकर के मत को 
इस प्रकार नहीं पढ़ा भा सकता जिससे यह मादूप हो कि संविधान के सशोधन से झनुक्छेव 32 
निशाकुत किया जा सकता है क्योंकि यदि ऐसा होता,. तो उनका मत प्रनु्छव 32 के 
खक्ड़ (4) में प्रभिव्यक्त भाषा के बिल्कुल विपरीस होता । झनुच्छेद 32 के क्षण्ड (4) में जो 
गरण्टी दी गईं है, उसड़ी केवल संशोधन करने की ध्ा्ति के विठद्ध ही कल्पना की जा सकती 
है क्योकि जब तक ल्‍्वतः स्रविधान द्वारा मंजूरो न दे दो जाए, सविधान द्वारा दिए गए 
प्रधिकार को किसो मामूली विधि द्वारा तिलस्वित नहीं किया आ सकता । जब धनुच्छेइ 32 
का खण्ड (4), झनुच्छेर 32 के भ्रबीत- सिवाय संविधान में प्र्थथा उपबंधित के प्र्थात्‌ 
अनुच्छेद 359 द्वारा निलम्ब्त किए जाने के, निलस्जित किए जध्ने को धनुप्रति नहीं देखा है 
तो इस बात की कल्पना भ्री लहीं की जा सकतो कि संझोधन द्वारा यह भ्रव्िकार निराकृत 
किया जा सकता है । मूल श्रधिकारों के इस महत्वपूर्ण तत्त्व से यह स्पष्ट होता है 
कि इस बुनित्रादी ठांचे को विकृत या तष्ट नहीं क्रिया जा सकता है। जब फोई 
उपचार निराकृत नहीं किया जा सकता तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल 
अपरिकारों को इस कारश से मिराकृत नहीं किया जा सकता कि भ्रविकारों के बिना उपचार 
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का भ्रस्लित्य में रहुना निरथेंक होगा। बाद-विबाद में पर कुत्र भी नहीं है जिससे यह ज्ञात हो 
सके कि सदस्यों में से कि्ली भो सदस्य ने किसी भी मूल ग्रधिकार के निराकृत किए जाने के 
संबंध में सोचा था । सदस्यों की सानब्विक विचारधार। प्रौर उस समपित ढंग से डिसमें उस्होंते 
इन भ्रधिकारों के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया, यह ह्लात होता है कि जनता इन प्रषिरारों 


का संदद्धृंन करना चाहतो थी । इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई शी 


सदस्य इसके विफ्रीत सुझाव देता। निदेशक तथ्यों के सम्बन्ध में ओ्यपि हर एक ने यह 
प्रनुभव क्रिया कि वे बहुत महस्वपूरां हैं रिन्दु श्री बी० एन० राव ने प्रारूपण सम्रिति को इस 
बाबत पनाने के लिए कई बार प्रयस्त किया कि वह घूल अधिकारों को तिदेशक तत्वों के 
अधीन कर दे । किस्तु श्री राव इसमें सफन नहीं हुए । सर प्रलादि कृष्ष्बरामी प्रस्यर ते जो 
एक बिल्यात वकील वे, तारीख !4 मात्र, 947 के श्रपने टिप्प में निदेशक तत्वों प्ौर 
मूल प्रधिकारों के बोक्ष प्रभेद किया भ्लौर यह कहा कि उन्हें बराबर मासतरा प्सस्भव है 
ग्र्यवि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि थे बहुन महेस्वपूर्ण है। इस बारे में 
कोई संदेह नहीं है कि भूल झधिकारों का उद्देश्य राजवैतिक लोकतंत्र के झाद्श को सुनिश्चित 
करना श्र सत्तावादो शासन को रोकता है जब कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का 
उद्देश्य कल्याणाकारो राज्य स्थापित करना है जिसमें ध्राथिक भ्रौर समाजिक स्वतंत्रता होगी 
जिसके बिना राजनैतिक लोकतंत्र का कोई शर्य नहीं है। संबिधान में यह बन्वनिदित है कि 
संविक्षत ग्रोर बिधिसों का प्रर्या्वयन करने का कर्सट्य न्यायालयों का है जिससे कि निदेक्षक 
सिद्धांतों को श्राणे बढ़ाया जा सके जो गनुच्छेद 37 के भ्रधोन देक्ष के झासन में मूलभुत 
महत्व के हैं। जेसा कि विद्वान्‌ मुख्य स्यायात्रिपति ने कहा है कि यह कहना कि निदेशक 
दर्वों द्वारा मूल झ्विकारों को छीनने का विदेश दिया गया है, परस्पर-दिरोधी प्रतीट होता 
है । इस दलील में कोई श्राधार नहीं है कि निदेखक तत्वों को केवल तभी प्रभावी किया 
जा सकता है जब कि मूल अधिकारों को निराकृत कर दिया जाए | यदि वे अडबन डालने 
वाले थे तो प्रस्येक सरकार, जिसके हाथ में शासन ग्राया और जिसे राज्य नौति के निदेशक 
तस्‍्यों को अपने नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित रूरते के लिए प्रभावी करना होगा, यह 
कह सकती है कि क्योंकि कह उन्हें तब तक प्रभावी नहीं कर सकती जब तक हि मूल 
प्रधिकार प्रस्तित्व में रहते हैं प्रत: मूल प्रधिकारों को निराकृत किया जाना चाहिए । मेरा 
विचार यह नहीं है कि संविधान में देसा कोई भ्रन्तनिद्ठित विधार है। इनमें से कुछ भविकार 
यद्यपि सीमित हैं किस्दु वे ब्रिटिश शासन के दिलों से हो जो उस स्पय की विधि थी 
प्रस्तित्व में हैँ। फिर भी कुछ ऐसी विधियां थीं जौ दमनकारी थीं जैसे दि बंगाऊ 
रेगूलेशत, [8 8 का स्ल॑ं०3, गद्राप्न रेगूलेशन, 849 का सं० 2, बॉम्बे रेगुलेशन, ।827 का 
सं० 25, दि इक्डियन क्रिमिनस लॉ प्रमेष्डमेण्ट, ऐक्ट/908 (908 का अधितियम श्ं०4) 
आदि जिनका जनता की स्वतंत्रता का दमत करते के लिए और राजनैतिक श्राधारों पर 
अ्यक्तियों को उस स्पय निरद्ध करने के लिए जय वे श्वासकों के सिए पड़चन पैदा करने वाले 
कार्य करते थे, भर उत्तका दमन करने के लिए उपयोग किया जाता था। उस् सप्तय से मुल 
प्रध्िकारों को बुनिश्चित करते को मांग धर्म सिद्धांत (प्राटिकल ग्रॉफ फेथ) बने गई है और 

जैसा डाक्टर भ्रम्बेदकर ने कहा है, जनता की म।तथ्रिक विधारघारा ब्लौर उसके श्वाम्त 
औ्रौर निष्कलंक प्राद्शे का प्रतिवाय॑ भाग बन गई है । संविधान निर्माताओं के दुष्टिकोश से 
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ऐसी परिस्किति का उपयंध महीं किया जा सकता था जहां दे निराकृत किए जा सकते झरौर 
मे ही किसी दृतीट से वे जैंफसंन की धिश्ररि के खहद्ों ये, जो यह है कि गाने वालो पीढ़ी 
को कोई भी झाबद्ध नहीं कर सकता; ऐडो पोढ़ी बेश को वहुसंख्यक जनता को इच्छा के 
अनुसार स्वयं को प्रावद्ध कर सकती है। इसके बाद से प्रमरीका में एक मत यह था घौर 
बह मत प्रद भी है जो स्यायाधिपति हा,गो ब्लैक ते प्रभिध्यक्त रिया था यह सुप्रीम कोर्ट के 
विल्यात न्यायाधीक्षों में से एक हैँ । उन्होंने रहा मैं विश छॉफ राइट्स को ।8वीं शताब्दी 
के स्ट्रंट जैकेट के समान पिस्ता पिढ़ा नहीं मास प्रकता । ॥रुछ ध्यक्ति उसके हपबंधों को 
पुरामे सभ्य में मिाला गया निचोष्ठ मान सकते हैं श्रोर यह सच है कि वे प्राधीनकाल कौ 
बुराध्यों को दूर करने के लिए विरचित किए गए हैं। किम्तु सभी भांववीय बुराइयों के लिए 
वे वैसे ही हैं भौर शत्ताब्दी प्रति शताब्दी तक जन कभी बहुत से भ्यक्तियों को नुकसान: 
पहुंचकर झुछ के फायदे के लिए शक्ति का प्रत्यधिक उज्योग क्रिया गया सब इतके द्वारा 
वे बुराइयां दुर की गईं। 895 में प्रश्चिद्ध विधिवेत्ता मिटलेंड ने मंवनाकार्टा के सम्बन्ध में 
यह मत व्यक्त किया कि जहां संय्द सर्वोच्च है वहां यह दस्तावेज प्रदित्र मूल ग्रंथ बन जाता 
है भौर ऐसा ठीक ही है यहू एक मूल कानून है जो इंग्लैग्ड में कभी भी था प्रोर यह निरप्तित 
नस किया काने वाला कानून है (पोलक एण्ड पिटलेंड (898), जिल्द |, पृष्ठ ।73)” | 
जनता की विचारधारा में जिसमें हमारी सानधिक दिचारघारा और हमारे दृष्टि- 
कोर का निरकलंक होवा स्पष्ट तस्व है, हमारे संविधान के निर्माताओं ने ऐसी स्वकंत्रताश्ों 
के लिए उपडबन्ध महीं किया होता जो समय मनुष्य के भप्रधिकार के एक भाग के तौर पर 
निराकृत पा नष्ट की जा सके । सघुदाय और समाज का हित खतरे में वहीं पड़ेगा झौर इत 
अधिकारों को निराकृत, विकृत प्रभावहोन या नष्ट किए बिना इस प्रकार समायोजित किया जा 
सकता है। कि जो सूल प्रध्िकारों के निराकरण के समान हो । मैसूर के महाथिवक्ता ने कहा 
कि भले ही सूल झ्धिकार पूरांतया निराकृत कर दिए जाते हैं, तब भी यह बात नहीं है कि 
जनता के पास कोई ग्रधिकार नहीं होंगे । वे विधि के अथीव मामूली अविकारों के सष्यधीन 
होंगे । मैं इस दलोल को नामंजुर करता हूं क्योकि तक इतिहास को पीछे उसी स्थिति में 
ले जाया जाएगा जहां वह उस समय था जब ग्रंग्रेअ भारत पर शासन करते ये शौर जिस 
शासन के विरुद्ध हमारे नेताप्रों ने स्वतंत्रता, गरिमा प्रौर घूल प्रचिकारों को स्थापित करने 
के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस दृष्टिकोश से मेरा यह संत है कि पनुच्छेद 3 (2) में केवल 
टेसो विधि पर ही रोक लगाई गई है जो मामुली विधायो ध्रभिकरण द्वारा बनाई मई है 
ग्रोर जो भसुओद 368 के श्रघोन संसोधत नहीं है + संसद भ्रमुच्छेद 368 के प्रथीत 
श्रनुच्छेद 3 को श्रोर मूल भ्रधिकारों को संशोधित कर सकती है भ्ौर यक्तपि 
अनुच्छेद 368 के ब्रधीय संशोधन की शक्ति व्यापक है, घह इतती ध्यापक नहीं है कि उससे 
मूल अधिकार पूरी तौर पर निराकृत कर दिए गाएं या जिससे मूल प्रषिकार हप्त प्रकार 
सिराकृत या प्रभावहीर या सेष्ट कर दिए जाएं कि ऐसा कार्य मूल अ्रधिकारों में से किसी 
अधिकार के या संविधान के बुतियादी ढांचे के भ्रन्य अत्यावस्यक्र तत्त्यों में से किसो के 
निराकृत करने और संविधान के मूल तस्वों को मध्ट करते के अराबर हो | इन परिसौमाप्रों 
के प्रस्तगंत संसद्‌ प्रत्येक अनुच्छेद को संशोधित कर सझ्ती है। अनुच्छेद 363 में संशोधन 
की शक्ति फे विस्तार के सम्बन्ध में इस दृष्टिकोण के कारण मैं यह ग्रभिनिर्धारित कश्ता 
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हूं कि चोवीसवां संशोधन विधिमान्य है क्योंकि उसके ग्रधोन संशोधन की वही शक्ति है जो 
संशोधन के पहले थी । 


पर्चीसभां संशोयन जंसा कि दिधिक उद्देध्यों और कारणों से ज्ञात होता है मुख्य हूप 
सै ध्लार० सो० कूपर बना्ष भारत संध (?) [जिसे इसमें श्रागे औैकों के राष्ट्रपकरण वाला 
मासला कहा गया है) वाले मामले में दिए गए विनिदच्य से उत्पन्न कठिनाइयों को डूर 
करजले के उद्देदय से अधितियमित किया गया था। इस स्यायालय के वूव्व॑कर्ती विनिश्चय जो 
पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम श्रीमती बेला बनकों (*) वाले मामले से जिशके कारण संविधान 
[चुतुर्म संशोदत) अधिनियम, 955 ग्रबिनियमित क्रिया गया था, ब्यारम्भ होते हैं और पी० 
बकावेलु मुदालियर वनाम बिशेष्ठ उप कलक्टर, मद्रास प्रौर एक श्रस्थ (?) भारत संध वताम 
भेटल कॉरपोरेशन प्रॉफ-इप्फपिया लिमिटेड श्रौर एक प्राय (*) गुकरात राज्य वेताम 
ज्ञान्तीलाल मंगलदास और फुंछ प्रत्य (7, की मेरे विद्वात्‌ करता न्यापाधिपति हेगहे ने प्रपरे 
मिशंय में, जो भ्रभी हाल ही में सुनाया गया है, परीक्षा की है। प्रत्यधियों द्वारा जो दलीलें 
दी गई हैं उनके प्रत्ति मैं निर्देश करना था उत विनिरचयों के निरशोग्राध।र को फिर से वशित 
करना जहूरी तहों समभता हूं । 

ऊपर वर्शित संशोधत की धारा 2 द्वाश प्रधितिय्तित प्रतुष्छ्लेद 3। के खंड (2) में 
संशोधन से यह माणुम होता है कि (!) 'प्रतिकर' शब्द के स्थान पर "राशि 
झड़द रखा गया है प्रौर (2) 'प्रथया ऐसी पूरी राशि या उसका कोई भाग तकद ने 
दिया जाकर भ्रन्यथा दिएा जाता है' शब्द जोड़े गए हैं। धंशोधत का प्रभाव यह है कि प्रव 
विधि द्वारा मुल्य में समतुत्य था प्रजित की गई सम्पत्ति के मूल्य का उचित स्मतुह्य दिए जाने 
के वाबत उपबंध करने की जहूरत तहीं है प्रौर इसलिए पूरी राशि या उसका कोई भाग 
नकद की बजाए अन्यथा संदल किया जा सकता है। भ्रद यह प्रदन जद्भूत होता है कि यदि 
'राजि' झब्द का, जिसकी कोई विधिक विचारधारा तहीं है और जैसा कि संशोधित क्ंड से 
उपद्शित होता है, प्र्थ केवल नकद है, जो देश की मुद्रा में होगा, क्‍या चालू सिक्के 
की निम्ततम राश्ि नियत की जां सकती है प्रौर यदि नियत की जाती है तो क्या बहू प्रजित 
सम्पत्ति के एवज में किए गए संदाय की कोद़ि की होगी। 

संविधान (चतुर्थ संशोधन) प्रधिनियय ते ग्रव तक हस स्योयालय ने लगातार यह 
अभिनिर्धारित किया है कि किसी नागरिक की छीन ली गई सप्पत्ति के एवज में नागरिक को 
जो रुछ दिय्र जाता है, यदि वह काह्पतिक या मतम्राता है या जिसे प्रतिकर तहीं माना जा 
सकता प्रौर जिसका अजित की गई सम्पत्ति से कोई यृक्तियुकत संबंध ज्ञात नहीं होता है, 
स्थायालय उम्त पर विचार फर सकता है कि क्या यह श्र्जत की विषयवस्तु से सुसंगत है। 
“प्रतियार' शब्द के स्‍्थाव पर 'राशि' छाब्द को प्रतिस्थापित करने मात्र से कैवल संशोधन 
करके किसी भी प्रकार से इस स्थिति को प्रभावित तहीं किया जा सकता | भ्रत॑; वि राशि 
(0) (970) 3 एस्न० सी ० ग्रार० 530. 
(7) (954) एस० सी* प्रार० 558. 
(7) (965) । एस्० सी> श्रार० 64. 
(/) (967)  एस० ती० प्रार० 255. 
(5) (969) 3 एच० सी० प्रार० 34॥ -[969] 3 उम० ति० १० 753. 


हि 
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अवास्तव्िक या मनमानी है और दह ऐसी है कि जिससे किसी भी यृक्तियुक्त व्यक्ति की 
झर्न्तात्मा को भटका खगता है और जिसका प्रजित सम्पत्ति के मूंल्य से कोई यृक्तियुक्त संबंध 
नहीं है, तब न्‍्याबालय उसको परीक्षा करने से लिवारित नहीं है। 

गह दलील दर गईं कि संतद्‌ या विधानमंडल वा तो राज्षि अवधारित करने के लिए 
किन्हीं सिद्धान्तों का बन किए बिता राध्षि नियत कर ख़कता है या राशि श्रवधारित करने 
के लिए सिद्धाल्त व्शित कर सकता है ; प्रत्यथिय्रों ने यह उलील दी है कि पूर्बवर्तों दशा में 
न्यायालय को इस बात की परीक्षा करने का अधिकार नहीं होगा कि किन सिद्धान्तों के' 
अ्राघार पर राधा नियत को गई है। यदि विधानमंडल अर्जे या अधिग्रहण के लिए विधि में 
केबल राक्षि वस्टत करता है तो वह मनमानी राशि हो सकती है या ग्रजित या अधिगृहोत 
सम्पत्ति के मुल्य से उसका कोई संबंध या सुसंगठो हो सकतो है । पूर्वकर्ती बात नहीं हो सकती 
बयोंकि यह उपबंध किया गया है कि अर्जन ऐसी राश्षि के लिए है जो नियत-की जाए यदिः 
यह तियत को जाती है झोर जैसा कि उस झब्द से ज्ञात होता है, वह किसी सिद्धान्त यो 
मानदंड के प्राधार पर ही तिबत की जारी चाहिए अन्यथा राक्षि नियत करने का कोई प्रदन॑ 
हो उद्‌भूत नहीं होश । वह मनमाने तौर पर राश्षि वर्शित करना मात्र होगा। महाराष्ट्र 
के महाधिवकता ने यह बात स्पस्ट रूप से स्वीकार कर लो है कि यदि सिद्धान्त नियत कर 
दिए नाते हैं तो उनके भ्रधोन भ्रबधारित राशि के संबंध में स्यायायन में चुनौती दो जा सकती 
है । किन्तु यदि बिना किन्हीं सिद्धान्तों के वशित किए रालि नियत कर दी जाती है तो इसके 
संबंध में चुदोतो नहीं दी जा सकती भर इस कारण से विधानमंड्ल के सदस्यों को भो चाहे 
वे विरोधी दलों के हों था झासक दल के हों, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसे 
आधार पर या किन खिद्धान्तों रर राक्षि नियठ को गई है नयोकि बदि यह आभध प्रफट को 
जाती है तो न्यायालय उस झ्राधार या उन खिद्धान्तों को परीक्षा करेंगे । किप्तु इसे किस 
प्रकार टाला भा सकता है क्योंकि कदि सिद्धान्त नियत कर दिए जाते हैं तो उतको सुलगती 
के संदंध में विचार किया जा सकता है जेसा कि इस स्यायालत्र का हमेशा ही मत रहा है 
और फिर भी यह कहा जाता है कि यदि किल्हीं सिद्धान्तों के प्रति निर्देश किए बिता ग्रौर 
मनमभाने तौर पर राशि निवत को जाती है तो स्थायालय उसको परीक्षा नहीं कर सकता। 
इस दृष्टिकोश का कोई माजूल या तकंसंगत आधार नहीं है । विधानमडल ऐसे मामलों में 
मे जहां वह किसी सम्पत्ति के झजेत या अविग्रहर के लिए राशि तिकत करता है, बह अनुमासे 
किया जाता चाहिए कि उसने वह राशि किसी आधार पर नियत को है था कोई मानवंड 
लागू किया है या इस प्रकार तियत राक्षि को अवधारित करने के सिद्धान्त दिड्चित किए हैं 
और इसलिए जहां छिस्रो दिघि को मनमानेपन या' अवास्तविकता था दिसंसत सिद्धान्तों 
पर आधारित होने के कारख या ग्रन्य किसी ऐसे कारश पर जिसे ऐसा स्वामी 
चुनौती दे सके जिसको सम्पत्ति छीव शी गई हो, चुनोतो दो जाती है कहां राज्य को इस 
चुनौती का सामना करना होगा और न्यायालय को इन शदनों पर विचार करना होगा ६ यह 
बात संदाय की रीति के सभ्वन्ध में भो लागू होगो । जब एक बार स्यायालय का 
अ्रमात्रान कर दिया जाता है कि इस आधार पर चुनौती दिया जाना कि रा्षि था उसके 
स॒दाय की रोति न तो मनमानी है, झौर न ही श्रवास्तविक ओर न हो जिन सिद्धान्सों 
के आधार पर वह नियत की गई है, उनका अजित की गई सम्पत्ति के मूल्य से बुत्तियुक्त 
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सम्वन्घ है, न्वश्यालक ऐमे स्रिद्धान्तों के ग्राधार पर इस प्रकार नियत राशि की पर्याप्तता के 
अ्रश्न पर विचार नहीं कर सकता । 

खंड (2श्) के कारण अनुस्छेद 9() का उपखंड (च) ग्रनुष्छेद 3। के उपखड (2) 
को लागू नहीं होता । देक राष्ट्रीयकरस्र बाले मामले (']) में ॥0 के मुकावले । के 
बहुमत से इस स्थायालय ने ए० कैे० गोशलन बाले मामले (*) से भ्रव तक के स्रभी मामलों 
का विस्तारपूर्वक पुनरीक्षण किया और यह भ्रमिनिर्धारित किया कि “थदि झ्जन लोक प्रयोडत 
के लिए है तो जब तक प्रस्यथा सावित न कर दिया ज।ए निर्वे्थच की सारभूत पृक्तियुक्तता 
का! जिसके ग्रन्त्गत बंचित किय्रा जाता भी ग्राता है, अनुयान किया जाएगा । किन्तु प्रक्रिया 
सम्बन्धी उपवर्धों की यृक्तियुक्तता के सम्बन्ध में जांच प्रपवजित नहीं की जाएगी ; रण 
के लिए यदि ग्रतिवार्प का से प्रजित की गई सम्पत्ति के लिए सम्पत्ति के स्वामी की सुनवाई 
किए बिता हिस्ली ग्रवितिथरम के प्रत्रीत कोई प्रथिकरण प्रतिकर प्रवधारित करने के लिए. 
प्राबिकृत कर विया जाता हैँ तो ्रधिनियम अनुच्छेद 9 ()) (चर) के ्रधीन झमिखण्ठित 
किए जाते के द/वित्वाधीत होगा ।” (१८5 577) ॥ 

इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि जहां प्रजंन किसी सोक प्रयोजन के लिए होता 
है, उस दशा में खंड (2श) द्वारा जो कुछ प्रववर्जित् किया जाना बांदधित है, वह 
घनुश्छेद !9()(च)को लागू थे होने वाला बनाकर प्रक्रिया सः्वन्धी उपवधों की युक्तियुक्तता 
है। इस संशोधन के होते हुए भी यह स्पष्ट है कि ऐसे स्वामी को जिल्रकी सम्पत्ति छीन ली 
गई हो, इस आत के मूल ग्रधिकार बने रहते हैं कि उसकी सम्पत्ति विधि के प्राधिकार के बिना 
प्रौर लोक प्रयोजन के सिवाय ग्रजित नहीं की जाएगी। विद्वानु पहासॉलिसिटर ने ये बातें 
स्वीकार की है। इस प्रश्न पर न्यायालय में चुनौढी दी जञ! सकती है, कि क्या पर्जत लोक 
प्रयोजम के लिए क्रिया गया है । केवल राशि की पर्याप्तता पर ग्राक्षेष नहीं किया जा सकता 
यदि ऐसी हिधति है तो ऐसा स्वामी जिसकी सभ्पत्ति छीन ली गई है, यह कैसे साबित करेगा 
कि प्र्जन लोक प्रयोजन के लिए नहीं है जब ठक कि विधि के अधीन प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ 
अपेक्षात्रों का पालन किया जाता प्रपेक्षित न हो। एक सुबता तामील करती होगी प्ौर उसे 
अर्जन के सम्बन्ध में प्रतिबाद, करने के लिए प्रवस्नर देना होगा। छंड (2ज) में उपवंधित है 
कि “अनुल्येद ।9 के ड़ (।) के उपखंड(च)की कोई वात ज़ंढ किसी ऐसी विधि पर प्रभाव 
नहीं डलेगी जो खंड (2) में निदिष्ट है” । क्या इसका यह अर्थ है कि भ्रनुछ्छेद 9 ()(६) 
के स्रथीन प्रक्रिया सम्यस्धी स्वक्ृप के यूरि विर्वश्यन सम्पत्ति के भज्जेंन या अधिग्रहण 
की किसी विधि के विरुद्ध उपसभ्य होगा, अंक राष्ट्रीयकरश वाले मामज़े (*) में 
अभिनिर्वारित किया गया है, निरए्कृत या तष्ट कर विए गए हैं? इस प्रश्व का उत्तर इस बात 
बहेया कि “प्रभाव झलता” (ग्रफेक्ट) पद को क्या प्रथे दिया जाए। दो प्रकार से 
अर्थान्वयत किया जाता स्स्भव है । एक यह कि ग्रनुश्छेद 3। (*) के अधीन बनाई गई 
अर्जत की किसी विधि के अरबीन ऐसे स्वाप्ती को जिसकी सृष्पत्ति छीत सी गई हो, 
अनुच्छेद ।9(4)(च)बिल्कुल भी उपज़भ्य नहीं होगा या इसे दूसरी प्रकार छे इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि किसी सापलि के ग्रजन या अ्रधिग्रहण के लिए ग्रनुष्छेद 3(2) के प्रधीन 


(0 (970) 3 एस० सी० आर० 530. 
(0) (!967) 2 एस० स्लौ० आर० 762. 
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बनाई गई कोई विधि अनुच्छेद 9() (च) को निशक्ृत करती है । दूसरी बात यह है कि 
पण्ड(2ख) का झ्राक्षय इस बाते का उपबन्ध करना था कि प्रजेन या अधिक हरा को विधि इस 
प्राधार पर शुस्य नहीं होगी कि उससे श्रनुच्छेद 9() (च) के ग्रधोन अधिकार स्थूत या 
प्रभावित होते हैं। इंन दो भ्र्थाल्वयतों में से किसी को भी खुनते समय उस श्र्थान्वयन 
की महत्त्व दिया जांता चाहिए जिसके परिशामस्वकूप संशोधन प्रविधिमान्य प्रौर शून्य 
अभिनिर्षारित म॑ किया जा सेके। इस दृष्टिकोण से दूसरा ग्र्थात्वयन संशोधन के भ्रधिक 
अनुकूंल है क्योंकि संशोधन में जिस बात का उपकस्ध किथा गया है, बह यह है कि 
अनुच्छेद 9 (4)(थ) ऐसी किसो विधि को प्रभावित नहीं करेगा ग्रौर इससे यह विवक्षा 
कौ जांतो है कि ऐसी किसी दिधि के संम्बन्ध में पनुच्छेद ।9()(च)के विरुद्ध वर्जन थोड़े या 
आंशिक प्रतिक्रमण से कुछ अन्तर के साथ पूरों प्रतियेष या लग्गयू त किए जाने तक हो सकता 
है। किस्तु चूंकि किसी संशोधत द्वारा कोई मूल प्रधिकार पूर्शा रूप से निराफ़्ृत नहीं किया 
ज्ञा सकता है, ग्रतः उसे “लागू किए जाने में पुथक्‌ करने” के सिद्धान्त को प्ंपनाकर पढ़ा 
जा सकता है प्रीर सबनुप्तरर खंह (2स) के सम्बन्ध में यह प्रभिनिर्धारित किया जाना 
चाहिए हि वह प्तुष्छेश ॥9 () (च) के प्रघीन न्‍्यून करने तक ही तिव्वन्धित 
है जो तिराह्त करने, नष्ट करने या विकृत करने से सुभिस्त है। जैसा मैंने पहले कहा 
है प्रगुक्के१ 3। (2) के प्रवीन प्रधिकारों के प्रभावी ढंग से प्रयुक्त किए जाते के लिए 
स्रणेत या श्रषिग्रहण से संम्बन्धित विधि में युक्तियुक्त प्रक्रिया होनी चाहिए! मह 
प्रक्रिया युक्तियुतत सूचना ,के लिए भौर सायभ्री पेश करने के लिए. सुनवाई का 
भ्रक्सर देने के लिए हो संकती है और ग्रन्य साक्ष्य मह बात साबित करने के लिए जरूरी हो 
सकता है कि कोई विशिष्ट प्रजैन लोक॑ प्रयोजन के लिए नहीं है। प्रक्रिया. सम्पत्ति का मूल्य 
और प्रस्य से/मग्री साबित करने के लिए हो सकती है हसमें राशि नियत करने के लिए 
प्रन्‍नाथा गया, कोई विशिष्ट सिद्वम्ति प्रन्तवलित हो सकता है या वह यह दकश्शानें 
के! लिए हो सकती है कि जो कुछ संदत्त किया जा रहा है वह प्रवास्तबिक समसाना 
अरदि है। 

इसके भ्लावा खंड (2ल) में ऐसी कोई बात तहीं है जिप्षप्ते नेसगिक स्याय के 
सिद्धास्तों पर प्रतियेध लगता हो | नैसगिक स्याय के सिद्धान्त हपारी विधि के एक भाग हैँ 
और विधि का शासन उनमें सोपरि है भौर ऐसी कोई वात नहीं है कि मे सिद्धान्त उस 
दक्षा में लागू त हों जब किसी विधि द्वारा किसी ध्यक्ति क्री स्थतंत्रता यो उसको सम्पत्ति 
प्रभावित होती है। भुझे उस संशोघत में कोई कुट्टिल उद्देश्य नहीं जाने पड़ता है जिसके द्वारा 
हमारे देश में विधि के शासन को विराकृत करने या नागरिकों को 'दूसरे पक्ष को भी सुनो 
(किक /शिकक 000४) सूत्र के फरागदे से बचित करने की विधानमंडल से अपेक्षा 
की गई हो कोई भी व्यक्ति कितना छुतवाई के दोष॑सिद्ध नहीं किया जाएगा, यह नेसर्विक न्याय 
का एक नियम है जिसे हारे प्रांचीत इतिहास में भी बहुत भ्रधिक यान्यता प्राप्त रही है, 
अ्ौर यह बात कृपर बताम बड्संबर्थ बोर्ज श्रॉफ घकस (') वाले मामले में स्था० बाइलस ने 
निम्बलिफित सुन्दर सूत्र में प्रभिव्यवत की है “देवता शौर मनुष्य दोनों की विधियों में पक्षकार 
को अपनी प्रतिरक्षा करते का, यदि वह कोई प्रतिरक्षा करना चाहे, अवसर दिया जाता है” 
4!) [4 सी० बी७ (एन० एस०) 80. 
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एक भ्रग्य ऐसा पहलू भी है जिस पर पिटीशनर के विद्वान ग्रधिवक्ता ते ओर दिया 
है भौर यविं प्ंश्रोधन को कायम रखा जाता है, श्र्धात्‌ यह कि यदि ग्रव नागरिकों की 
सम्पत्ति के ग्धिकार के भ्रभिहरण (कॉर्फस्केशन) सम्बन्धी राज्य के अधिकार में परिवतित 
कर दिया जाता है, या यहूँ कि यदि भूमि प्रज॑त ह्रस्रितियम के अधीन तथा उसी प्रसार की 
प्रस्य विधियों के प्रधीन किया गया श्रज॑त, निजी-क्षेत्र में को १रिस्ीमित का्पनियों के फायदे 
के लिए भी किया जा सकता है, प्रौर यह कि यदि अनुच्छेद 25 ते लैरूर 30 द्वारा प्त्याभुत 
धाविक स्वतप्तामों को पाविक श्रौर पृर्त प्रवोजनों के लिए धुद् सम्पत्तियां छीत 
कर बस्तुतः नष्टसाय हिया जा सकता है, तो उस पहलू के गम्भीर परिएाम हो सकते है ॥ 
अदि विधि के प्रधीन भ्रंसद्‌ उन बातों में से ऐसी कोई बात कर श्रकती है, जिनके प्रति 
निर्देश किया गया है, तो यह न्यायालय इस प्रकार से बनाई गई विधि के परिशामों को 
होने से शोक नद्दीं सकता । मैंवे उम्र वात की व्याक्ष्या की है जो कि की जा सकती है। 
अनुच्छेद 3। के खण्द 2 के प्रधीत ग्रजंत के लिए बताई गई विधि को यह शर्ते पूरी करती 
होता है कि उसे लोक प्रयोजन के लिए ही बनाया जा रहा है। इस प्रइन को कि क्या 
आाइबेट व्यक्ति या कम्पनी के लिए क्रिया गया ग्रज॑न लोक प्रयोजन के लिए है, श्रुदौती दो 
जा सकती है प्रौर स्थायालय उचित रूप से बाद लाएं जाने पर इस बात को अक्घारित कर 
सकते हैं। जहां तक कि उन सिद्धांतों का सम्बन्ध है को कि प्रजंन के लिए बदा की जाने बाली 
राज्षि का प्रवधारण करने के लिए आरदोली की भूमियों के ब्रजंन सम्वत्धी विधेयक 
मेँ लागू होंगे, ग्रोर शिस बात को संथर के विद्वान महास्लॉलिखिटर और महाराष्ट्र के 
महाधिवक्ता दोनों से ही स्वीकार किया है, तो किसी भी स्थिति में कह अधिहरण का 
मायला नहीं होगा, क्योंकि उसके स्त्रामी को उत वर्षो के लिए, जिनके दौरान बह सम्पत्ति 
उसके पास थी, हुई व्याज की क्षति हित, किसी भी स्थिति में उसके हारा श्रदा की गई 
शशि मिलेगी । यह दलोल भो कि धार्मिक स्वतंत्रताएं नष्ट हो जाएंगी, कायम हीं रखो जा 
भकती, क्योंकि इस न्यावालय ने खाजाप्रियां कफ एस्टेट्स बनाम महात राज्य(!) बाचे 
मामले में पहले ही यह प्रभिनिर्धारित कर दिया है कि संविधान के प्रनुच्छेद 26(ग)प्रौर (घ) 
में बह उपयंधित है कि धामिक सम्प्रदायों को सम्पत्ति के स्वामित्व और उसके शर्जत का 
तथा ऐसी हम्पत्ति को विधि श्नुसार प्रद्चासत्र करने का प्रधिकार होगा । किन्तु इससे गह 
प्र्भ नहीं निकलता कि जो सम्पत्तियां, उनके स्वामित्वायीन है, उन्हें राज्य प्रजित नहीं कर 
सकता । जो दृष्टिकोश मैंसे श्रपदाथा है प्रोर जो कारण मैंने ऊपर बताए हैं, उनके श्राघार 
पर मैं च्चीसत्रें संक्षोष्य क्रीथारा 2 को विधिमास्थ प्रमिनिर्धारित करता हूं। 

पच्चीक्षवें संशोधन की धारा 3 ने मेरे समक्ष काफी कटिनाई उस्पन्‍्न कर दी है 
वयोंकि.मैंने एक ओर तो इस संशोधर का उद्देश्य समुदाय के व्यापक हिल्रों में राज्य की नीति 
के निदेशक सिद्धांतों के प्रमुष्छेद 39 (क्र) प्लौर (ग) को प्रभावी बनाना है भौर दूधरी भोर, 
इसपें प्रस्तनिह्ठित्त जो मूल धारशा है, बह यह है कि १६ शत अनुच्छेद ।4, 49, प्रौर 3। 
द्वारा प्रदत अधिकारों में से किस्ती भी प्रध्िकार को खीने गा श्यून किए बिता नहीं की जा 
सकती प्रौर यह हि चहां ऐसी विधि में यह घोषणा मोजूद हो कि बह उपयुक्त बीति को 
प्रभावी बनाने के लिए है, बढ़ां उस विधि को किसी भी न्यायाजय में इस अ्राधार पर 
चुनोती नहीं दी जा सकती कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं बनाती है। यदि कोई 


() (97॥) 2 6० सी० ब्रार० ?90 [97]। इम० ति० १० 34. 
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संशोषन श्रनुछेकद 368 में बिट्वित हप भौर नीति के भ्रनुसार किया गया है झौर बह संशोधन 
क्क्ति की परिधि के भ्रीतर है, तो अ्रभावपूर्स स्पष्ट तथा अस्पष्ट श्रतिपादन के कारण 
अनुच्छेद 368 के अवीद किया गया कोई भो संशोचत अविषिसाल्य ब्रभिनिर्धारित नहीं किया 
जा सकता, किन्तु यदि बहुत बारीकी से छानवीन करने पर, कठोर निष्कर्ष के परिणाम- 
स्थक्षप कोई भिन्न निष्कर्ष निकलता है, तो उसे हसी प्रकार से अभिनिधोरित करना होगा। 
अनुच्छेद 34ग्र इस अ्रकार है-- 

“अनुच्छेद 3 मे किसी बात के होते हुए भी, छोई विधि, जो भनुच्छेद 39 के 
खण्ड (स्व) या खण्ड (ग) में उल्सिक्षित ठत्दों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य 
की मीति को प्रभावी करने वाली हो, इस भ्राघार पर छून्य व समझी जाएगी कि 
वह श्रवुच्छेद [4, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 3] द्वारा प्रदत्त अधिफारों में से किसी से 
असंगत है; धववा उसे छीनती या स्यून करती है; धोर जिस विधि में यह घोषणा हो 
कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, उस प्र किसी न्यायालय में इस 
आधार पर आपत्ति तहीं की जाएसी क़ि बह ऐसी मीति को भ्रभावी नहीं रूरती : 

परन्‍्तु जह्ां ऐसी विधि किसी राज्य के विधावमण्डल द्वारा बनाई जाए वहां 
इस अनुच्छेद के उपनन्ध उसे तब तक लागू न होंगे जब तक कि ऐसी विधि को, 
राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित किए जाने के पश्चात, उसकी भगुमति ८ मिल 
गई हो ।" 
विटीज्नर के विद्वात्‌ अधिवक्ता की दलील यह है कि गरनुच्छेद 3(ग्र संविधान के 

सात प्रावश्यक लक्षणों को नध्ट करता है, () यह संसद्‌ तथा सभी राज्य विधानमण्डलों 
को सविधान को चुनोती देने तथा उसकी उपेक्षा करने के लिए ग्रतियन्पित प्रधिकार देकर, 
प्ंविधान की सर्वोच्चता को गष्ट करता है; (#) वह मूल अधिकारों की अपेक्षा राज्य्र ही 
नीति के निदेश्वक तत्त्वों को अधिक महत्व देता है ओर इस श्रकार से संविधाद के 
आधारों में से एक झाथार को नष्ट करता है; (60) श्नुच्छेद 368 में प्रथिकथित संक्षोधन 
को “रीति और रूप” को वस्तुतः निराकृठ कर दिया गया है, क्यों कि जब मूल प्रधिकार 
ब्कठतः कानूस-बन्ध में अ्रच भी मोझ्ंद हैं भौर अनुच्छेद 368 असंधोभित बना हुग्ना है, 
को मूल भ्रधिकारों को ऐसी विधि द्वारा जिसे विधानमम्डल में साधारण बहुमत द्वाश पारित 
किया गया हो, पभादी रूप से निष्थमाव किया जा सकता है, (7४) वे देस मूल अधिकार 
जो कि लोकतंत्र, विधि के शासने झोर गणराज्य को यरिम्रा ओर एकता के प्स्तित्व के 
लिए महत्वपूर्ण हैं. वस्तुतः निराकृत कर दिए गए हैं ॥ उद दल मूल अधिकारों में से सात 
सप्पति झे संबंधित नहीं हैं; (४) न्यायालयों द्वारा मुल अधिकारों के पुनरविलोकन तथा 
झत्रकी अ्वर्ततीयता को, जो कि संविधान का एक दूखश ग्रावश्यक लक्षण है, नष्ड कर 
दिया गया है, क्योंकि न्‍्ययथालय को इस प्रदइन पर विधार करने से कि क्या झालेपित विधि 
निदेशक 6त्तों को श्रभावी बनाती है या नहीं, प्रतिषिद कर दिया गया है; (शं) राज्य 
विधानमण्डलों को जो कि भ्रन्यथा अनुच्छेद 368 को संशोधित गहों कर सकते, इस बात वी 
अनुज्ञा दी गई है कि वे मुल झधिकायें को सम्पूर्ण श्र खला को श्रतिब्ठित कर सकेंगे, जिसके - 
परिणामस्वरूप किन्‍्हीं राज्यों में मूल भभिकार अभिभावी हो सकते हैं और भ्र्य 
राज्यों में गह्टीं हो सकते, भौर यह शत राज्य सरकाए के स्वरूप प्र तिभंर होगी; और 
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(शा) प्रत्यमह को तश उसके घरमिक, सांस्कृतिक, आपायो शोर शक्षशितिक प्रथिकारों को 
दी गई संरक्षा पर इस झाधार पर गम्भीर प्रभाव पढ़ सकता है कि इस दिधि का झ्राशय 
विवेशंक तत्वों को प्रभादी बनाता है। 

अर्पर्यों, केरल राज्य, की प्रोर से महाराष्ट्र के महाथिदत्ा ने यह दलील दो "कि 
अनुच्छेद 34 गुजरात राज्य वनाय आास्तोलाल (')वाले मामले को येंक राष्ट्रीयकरर बाले 
आम्ले (2)में जिसमें वस्तुतः पूरे प्रतिकर के विचार को ही पुतजीबित कर दिया गया या,उलड 
दिए जाने के कारण भौर जहां विधि में प्रमु्छेद 39 के सष्ड(ख) वा(ब)यें उपबंधित विद्धांतों 
को सुनिविचत करने के लिए उपबन्ध दिया गया है, वहां उस विधि पर स्थायालयों द्वास 
वियार किए जाने की बात को झपवर्जित करने क्यी दृष्टि से पुर:स्थापित किया गया था ।” 
उसके मतानुसार, भ्रतुष्छेद 3!7 के भ्रधीन संविधान को परिवतित या संशौधित करने 
संबंधी शक्ति का कोई भो भ्रत्याथोजन राज्य विदानमण्डल को नहीं किया गया है, हिम्तु 
उतके हारा मात्र उन निव॑स्धनों को हटाया गया है जो कि संदिषान के प्रनुच्छेद 4, ।9 
और 3। में दिए गए मूल ब्रविकारों द्वार राज्य विधानमब्डल्ों ग्रोर संसद्‌ की विधायी शक्ति 
पर लगाए गए हैँ; मूल श्रधिकार ऐसे प्रधिकार है जिम्हें भाग 3 द्वारा प्रदत्त किया गया है 
भौर जितके उल्लंघत के परिशामस्‍्वरूद कोई भी विधि धून्य हो जाएगी। ध्रपनी दलील पें, 
इसने जो बांत कही है, वह उस तिर्देस्थन को हटाने के बराबर है जोकि केवल तभी किया जा 
सकता है जरवकि प्रगुच्छेद ।3 को लागू र होते दिया आए । इस प्रदन का उत्तर देते हुए कि 
जया पनुष्छेद 3।गर में यथा परिकल्पित ऐसो घोपझ्ा जोडि उस विधि में मोजूद हो, भोौर 
जिसके अधिकांश भाष का संबंध प्रनुच्छेद 39 के छब्ड (स्) या (ग) से त हो, ऐसी विधि 
की पंरक्षा करेगी, यह दलीस दी गई कि “प्रकादसी प्रधान बतार उड़ीसा राज्य (7) बले 
मामले में उच्चतम स्यायालण द्वारा भ्रिकथित छिद्धांत के भ्राधार पर, जो उत्तर होना 
चाहिए, बह सकारात्मक होता चाहिए, शोर यह कि प्रनुच्छेद 3॥ग में निदिष्ट घोषषा का 
जो उजित अ्न्वियन किया जाना चाहिए "बह यह है कि झाक्षेपित विधि को यह थूर्व शर्त 
पूरी करनी होगी कि उसका उद्देश्य धरनुक्येद 39 के खण्ड (ल) या खण्ड (ग) में खिनिदिष्ट 
सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है, घोर यदि वह उन छिद्धांतों को प्रभावी नही बना सकती, तो 
प्रकादसी पघान वाले मामले (?)के ग्राघार १२ इस धोषणा हे सम्दस्धित उपबत्ध का स्थायालव 
द्वारा यह ग्र्यास्दयन किया जाना स्यायोचित होगा कि उसके प्रन्त्गंत यह मामला नहीं 
आता है; जहां कि प्रनुच्छेद 39 (लू) भौर (व) के दढेशथों को श्रग्मसर करने के लिए केवल 
थोड़ी ही घाराएं हैं, वही भ्रन्‍्य भाराएं उससे संबंधित नहीं हैं । उसके मत।नुझार उस निष्कर्ष 
पर पहुंचने के लिए जो एक दूसरा दंग है, वह बह है हि भनुच्छेद 2/ग में यह प्रनुध्णत 
किया गया है कि विधि तका ब्रनुच्छेद 39 (ख) औ्रौर (ग) में समाविष्ट र/ज्य की नीति के 
निदेशक तत्वों के बोष कोई न कोई संवंध, वह संवंध चाहे कितना दी दूर का क्‍्योंन 
हो, होना चाहिए, श्रोर यह कि “यदि कोई भी युवितयुक्त व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच 
सकता कि ग्रनुच्छेद 3।ग भौर उसके प्रधोन की गई घोषणा द्वारा संरक्षणा प्राप्त किसी 
औ अंधितियम के भाजैपित उपबन्धों और ग्नुच्छेद 39 (श्र) ओर (ग) का कोई भी संबंध 
(0) (969)3 एच० सी० धारण 34--[[969] 3 उम्र० नि १० 753. 
(१) (970) ३ एस« सी० ब्रार० 530. 
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है, तो स्थ/यालय अह अभिनिर्धारित कर सकता है कि अधिनियम से यह दक्षित होता है कि 
विधातमण्डल ने अपनी शक्ति के संबंद में बलत डपदारशा के ग्राघार पर कार्यवाही की है 
* और यह कि इसी कारण न्यायालय विधानमण्डल कौ बलत उपधारराण्ों को प्रभावी बनाने 
के लिए प्राबढ़ वहीं है।” प्रान्तीय परिवहन सेवा बताप राज्य श्रोद्योभिक न्यायालय (!) 
वाले मामले में न्‍्या० दास गुप्ता ने जो मत व्यक्त किए थे, ये प्रोदत किए 
गए । इस दलील का उत्तर देते हुए कि चूंकि भनुच्छेद 39 (लत) भोर (ग) में समाविष्ड 
विद्धांत व्यापक रुप से ब्रभिव्यकत किए गए हैं प्रौर इस प्रकार से उनके तथा व्यवहारत: 
किसी भी प्रकार की विधि के बीच सदैव कोई न कोई संबंध होगा, महाराष्ट्र के महाधिवकता 
में यह दलोल पेदा की कि भनुष्छेद 39 (ख) घोर (यर) में समाविष्ट सिद्धांतों का उद्देश्य बहुत 
ही व्यापक रूप से भ्रभिव्यक्त किया गया है, किस्तु उप्ते उन विदेशक तत्त्वों को क्रार्यास्वित 
करने बाली विधि पर कोई झ्ापत्ति नहीं सागा जा सकता क्योंकि सोकहित बहुत ही विस्तृत 
विष्ञार है धोर प्नेक भ्रथिकार लोकहित के भ्रध्यधोन होते है, “गौर किसी विधिकी 
विधिमान्यता को कायम रखने के लिए उसे प्रापत्ति के रूप में नहों माना जा सकता । जी 
डत्तर दिया गया है, बह प्रस्पष्ट भोर प्रनिदिषत प्रतीत होता है, क्योंकि पहले बाले भाग में 
जो बात स्वीकार की गई है, उसे बाद में वाएस ले लिया गया है। 
विद्वानू महासॉलिसिटर की पहली दलीख यह है कि पअ्रनुच्छेद 3[7 केवल 
विधि को संरक्षा प्रदान करता है, न कि मात्र कार्यवालक कार्यवाही को, दूसरी बात यहे है 
कि उसमें निर्दिष्ट विधि या तो संसद द्वारा या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई जानी 
चाहिए श्रौर उसके भ्रन्तगंत प्रंनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया के प्रनुसार प्रभ्यादेश, धरादेश, 
नियम, दिनियम, ग्रधिसूचता, रूढ़ि, या प्रथा झातो है, तीसरी बात यह है कि संविधान के 
निर्माताभों के, जिर्होंने प्रनुच्छेद, 3! के खण्ड (4) और (6) को प्रधितियमिंत किया था, 
अनुक्छेव 3। (ल) ब्रोर (ग) में उपबर्शित राज्य को नीति के निदेशक तत्वों को 
अभावशाली करने संबंधी प्राशय को इसलिए प्रभादी नहीं बताया जा सका, क्योंकि ऐसी 
अनेक सांविधानिक प्रड़च्ते थीं जिनके प्रिशामश्यरूप संविधात (प्रथम संझोधन) प्धिनियम 
प्रधितियम्तित किया गया था, जिसके हारा भगुष्छेद 3क और 3[स को जोड़ा गया 
था तथा जिसके प्रधीन भाग 3 के भ्रवतंव को पुखंतः अपवजित कर दिया गया था । उसके 
महानुसार, भाग 3 के सम्पूर्ण रूप से इस अकार से अपवर्जित करने का महत्व यह है कि 
उसके परिश।मस्वछूप संविधान के भाग 4 झ्रौर भाग 3 के उपदंदों के बीच ध्संद्िश्ध रीतिं 
से वास्तविक संबंध स्थापित हो जाता है, ग्र्थात्‌ बह कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जोकि निविषते 
रूप से मृल्यवास है, भांग 4 में परिकल्पित समाज के लक्ष्य को क्रोप्त करने की दृष्टि से 
विधायी प्रयश्तों के रास्ते में ऐसी दादा सहीं बमेगी जिसको कि पार ने किया जा सके, 
और जबकि दबा जिस सीमा तक ऐसी समस्या उत्पन्न होब्ी, संशोधन करने को प्रक्रिया 
द्वारा उसे सुलझा सतियां जाएगा | उसने बिहार राज्य बनाप्र महा।राजाधिराज सर कामेहबर 
सिह भर कुछ प्रत्य (!) वाले सामल्ले में न्‍्यो० दास. के छत को श्रोद्धुत .करते हुए यह 
दलील दी कि “हमारे संविधान मैं एक ऐसा:तवीन दष्टिकोण छाया हुमा है जोकि स्रमुवाय 
(!) (963) 3 एस० सी० भ्रार० 650. 
(0) (952) एस० ही» झार० 8389-99. 
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के सामान्य हितों को व्यक्ति के हिठ के ऊपर रखता है,” और उसने स्था० हिंदायतुल्ला 
द्वारा सज्जव लिह दाले मासले (?) में दिए गए विसम्प्त निरुंय में व्यक्ष इत विचारों 
के प्रति भी निदश किया और मत व्यक्त डिश कि "थयमाज के ग्रविकार 
सर्वोच्च बनाए भर हैं प्र उम्हें व्यक्ति के प्रचिकारों के ऊफ्र रखा गया है ॥” 
मदि मैं ऐसा कहूं, तो इस विवाद में से विशिप्टव: म्था० हिंदायहुल्ला के विच्ञार में दो 
विचार उस्सलत होते हैं, जिसमें इस तथ्य पर जोर देते के पडद्यात कि भनुच्छेद |9 
प्रपचे लण्ड (2) से (6) द्वारा सोकहित में इत अधिकारों को व्यून करने को वात 
के लिए अनृज्ञात करता है, जिम्नसते कि यह बात ३शित होती है कि भाव 3 ह्थिर नहीं है प्रोर 
उसमें तब्दीली तथा प्रथति के लिए उपबन्ध किया गया है किग्हु साथ ही साथ उसमें वँयक्तिक 
प्रधिकारों का परिरक्षस भी किया गया है, ऊपर दिदिष्ट मत को प्रोदुत करने के पश्चात्‌ 
उसका यत यह था कि “यह बात वंमे ही है जैसे कि होनी चाहिए” (पृष्ठ 962) । मारत 
संध का यह भी पक्ष कशन है कि केवल उन विधियों को अ्रनुच्छेद 3।ग की संरक्षा प्राप्त 
होगी, जिनमें उस विधि प्लौर घ्रमुष्छेद 39(स्र) ग्रौर (य) में जो रि धनुच्छेद 3॥ग को लागू 
करने के लिए पूर्व शर्ते है, उपव्शित उह्लेब्यों के डौच संझंध मौस्ूद होगा, और इस प्रकार से 
यह प्रश्न स्वास्थ (जस्टिक्षिएवल्र) है भ्रोर चोषणा का एकम्रात्र प्रयोजन राजनीतिक प्रकृति 
के भ्रइनों का न्याण्णलयों के पुनक्लोकन की परिधि से बाहर है। उदाहरश के तोर पर, 
विद्वान्‌ नहासॉलिसिटर ते ऐसी विधि के संदंध में उदाहरख दिया जिसमें विवाह विच्छेद 
के संबंध में उक्‍्यम्ध किया बया था घ्ौर ऊिलको किसी घोषएए के द्वारा सेरक्षा प्रद'न नहीं 
की गई थी, धोर ऐसी विधि को, किन्‍्हीं ऐसी प्रस्य विधियों के साथ जो कि प्रनुच्छेद 3।7 
के भीतर बस्तुत: झाती है, प्रम्पिलित करते मात्र से किसी घोषणा द्वार संरक्षा प्रदान 
की जा सकती है । अ्रतः ऐस्ले मामले में न्यायालय इप वाल के लिए सर्वत्र सक्षप होगा कि 
अह “विचाराधौन बिद्चिष्ट मामले में बिधान की वास्तविक प्रकृति प्रौर स्वरूप--डसके 
जद्देश्य प्रौर उसमें चित मुख्य बातों की--उसके लक्ष्य ग्रौर उसके विस्कार की परीक्षा कर 
सकेगा । [(।882) 7 ए० सी० 836-९40]” । इसके भ्रलावा यह भी दसील दी गई कि 
यदि हंविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी अक्ित के प्रधीन स्पष्ट रूप से प्रधिनियमित 
विध्वन बिशिष्टततः तथा तंथ्कत:, धरप्राधिकृत घयोडन कों पूरा करता है, तो, जैसा कि 
प्रटरनों जनरल बनाम क्वीन इस्॒यो रेन्स झम्वरी वाले घासले (*)में मन व्यक्त किया गया था, 
स्थायालय उस शावरण को हटाने तथा कानृत की वास्तविक प्रकृति के भ्रनुसार विनिश्चित 
करने का हकदार होगा, झौर यह कि गनुच्छेद |4. 9 धौर 3 को छोड़रूर, संविधान के 
शेष सुस्ंंगेत उपवन्ध लागू होगे भौर स्थायालय प्रस्थ अत्रिकारों के प्रतिलंधन सम्बन्धो 
आुनौती पर विचार करने का हकदार है तथा इस जिभेद के दुगुंख के विउुद्ध तीन रक्षोपाय 
हैं. प्रथाव्‌ (क) समुदाय और विधानमभ्डल तथा ्रश्चासनिक हो नैसगिक सदुभाववा, (ख) 
बनुच्छेद 2।ग का परस्तुक, जिसमें राष्ट्रपति की झ्रनुमति प्राप्त करने की प्रपेशा की 
गईं है, (ग) न्यायालयों के उस सीधा तक, जिस तक ग्रण्वजित नहीं किया गया है, 
पुनविलोकन की शक्ति, ग्रौर हतमें स्रे 'प्रयप रक्षोपाय ग्रस््रठ: वास्तविक रक्षोषाय है," प्रौर 
“नागरिकों के ग्राचरण के स्थान पर कोई भी वात वास्तविद्न रुप हे प्रतिस्थावित तहीं की 
() (965) | एक० थी० झञार० 933. 

(!) (878) 3 प्वीच केसिस 090. 
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जा सकती ।” जि बात की जांच करने के लिए न्यायालयों को भ्रघिकार प्राप्त है, बह यह 
है कि क्या अनुच्छेद !5, |6, 286 भौर भाग 3 (अनुच्छेश 30] 303, धौर 304) 
के उपबन्धों का कोई प्रतिकमश हुमा है। भ्रनुच्छेद |5, 6 प्रादि को भ्रपवजित किए 
बिना, ग्रनुच्छेद !4 का अपवर्जन विधानमष्डलों तथा संसद्‌ को इस ब।ते के लिए समर्थ 
अनाता है कि वे निदेशक शत्ततरों में उपव्शित उद्देश्यों की रोख़ती में समानता के तवीव 
सिद्धांतों का, विभेद के बिना, प्रतिपादत करें| झनुच्छेद ।9 का भ्रपवंजन इस प्राधार पर 
किया गया है कि मिल विधियों द्वारा भाग 4 में उपबर्शित निदेशक तत्त्वों को प्रभावी 
किया जाता है, उनसे जैवक्तिक स्वतत्रता पर युक्तियुक्त विव॑न्ध॑न प्रवढ्य होना चाहिए और 
प्रमुष्छेद 3। (2) को प्रपवर्जत, भज्जेस के मामले में व्ामाजिक स्थाय के विद्यारों का 
यूत्रपात करना है। 

जहां तक कि इस प्रइन का समक्ष है कि क्या श्रनुर्छेद 37 संगोषत करने 
की शक्ति का राज्य विधानमण्डलों को या संसद्‌ को उसको मामूली विधायी हैसियत में 
प्रत्णयोजित करने की कोटि में प्राता है, जहाँ तक महासॉलिसिटर का मह मिवेदल 
है कि किसी वर्ष के विधान या विधायो क्षेत्र कौ तुलना ब्रनेक प्रकार से की जा सकती है या 
इसे प्रबर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण के लिए यह मात उस कालावरधि के प्रति, 
जिसके भीतर वह विधि पारित' की गई हो, [पनुष्छे! 2। (4) भौर प्रनुच्छेव 3। (6)] वा 
विधान के विषय के प्रति [अमुच्छेद 2(2) प्रोर प्रनुक्षोद 3क], निर्देश करके की 
भा सकती है, या पिछड़े हुए किस्हों वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विज्ात के उद्देहय या 
प्रयोजन के लिए [ब्रमुष्छेद 5 (4)], स्वास्थ्य की उस्तति के लिए घनुष्छेद [3। (5) (8) ] 
प्रौर बसों प्रावि में उचित श्रमुशासन के लिए" (मनुछछोद 33) की जा सकती हे। 
इसी प्रकार से प्रनु्छुद 3|थ विधान बनाने के उद्देश्य के संद्भे में विधांयी क्षेत्र निविचत 
करता है भौर इस संबंध में बह प्रनुच्छेद 5 (4) 3[क्ष [7) श्रौर 33 के तमछप 
है। इस प्रनुओतों में से प्रत्येक श्रतुच्छेद सामाजिक उद्देश्य प्राप्त फरसे की दृष्टि से विधाथी' 
क्षेत्र का तिर्मारा करता है प्रोर इस प्रयोजन के लिए वह भाग 2 प्रें दिए गए किन्हों मूल 
प्रषिकारों के प्रवर्तन में तब्दीली करता है | यह मानते हुए कि भनुच्छेद 2॥ग में संशोधन 
करने की श्षक्ति को प्रत्यायोजित करने का तत्त्व पौजूद है उसकी देंलील यहें है कि 
अनुच्छेद 368 का बतिक्रमश नहीं किया गया है धोर नॉन ग्राज्सटैब्टी कलास ग्र्थात्‌ ऐसे खण्ड 
के प्रभाव में जिसमें श्रस्यत्र किस्ली बात के होते हुए भी, कोई दरूपरी बात कही गई हो, या 
उसी प्रकार के किसों ग्रन्य वात से कोई भी श्रन्तर नहीं १३ सफता ्रौर चूंकि भ्रनु]्छेद 3 !ग में. 
प्रपने ही संझोधत की शक्ति मिहित है, इसलिए उससे यह प्र्थ तिकलता है कि थदि धशोधन 
करने के तंत्र धौर प्रक्रिया के पान पर थोड़ी:सी प्रन्य बात प्रतिस्थापित कर दी जाए, तो 
अनुच्छेद 3 ।ग, श्रनुच्छेद 368 के घांशिक उपाम्तरण के रूप में प्रवत्त होगा | 

बह दनील दी गई है कि इनुच्छेद 3|ग, भ्रगुच्छेद 3।क भर 3[ख्र में भ्रपनाई गई 
विघासी युकति के समान॑ है । भ्रनुंच्छेद 3]क प्लौर 3|श्व को संविधान (प्रथम संशोधन) 
अधिनियम, 950 द्वारा जोड़ा गया था, इन अनुच्छेदों में से: प्रभम श्रनुच्छेद में यह घोषित 
किया गया भा कि इस भाग [प्र्थात्‌ भाग 3) के पूर्वगा्धों उपबन्धों में किसी बात के होते 
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हुए भी, किस्री सम्पदा के या उसमें ढि्हीं प्रधिकारों के राज्य द्वारा प्रज॑न के लिए या किन्‍्हीं 
ऐसे प्रधिकारों के विवापन या उनमें ण्रिवर्तत के लिए उपबंध करश्ने वाली विधि इस 
आधार पर गुस्यन समझी जाएगी कि यह इस भाग, अर्थात्‌ भाग 3 उपबन्धों 
में से किसी उपबंध द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसको से गरसंगत है, श्रथवा उसे 
छीनती है या न्यूज करतो है । अनुच्छेद 3]स्र के निबन्धन भी उसी श्रकार के हैं धौर वह 
उन अ्रधिनियमों को जो /*, नवम झनुसूची में दिनिदिष्द किए गए हैं, भाग 3 के उपबन्धों 
में से किसी भी उपबंध से पूरा संरक्षा प्रदान करता है॥ 

जहां तक कि प्रनुच्छेर 3]क का सस्वन्त्र था, वहां तक उसने ऐसी विधि को 
श्राधिकृत किया या जो कि खब्ड (2) में बया परिभाषित हम्पदा के प्रज॑स के लिए बताई गई 
दो । प्रथम संशोधन द्वारा यद्ा पुरःस्थापित बनुच्छेद 3|ल्लन ने, भाग 3 में दिए गए प्धिकारों 
कै अतिलंघन के श्राघार “पर, भ्रूमि सम्बन्धी सुधारों के लिए प्रधिनियमित किए गए उन्हीं 
अ्रधिनियमों को चुनोती दिए जाने से संरक्षा प्रदात किया था, जिन्हें इस बात की सावधानी- 
पूरक छानबीन करने के पदचातू कि ये भूमि शम्ब्धी सुधारों से सम्बन्धित हैं, लवभ 
अनुसूत्रि में जोक पया था। जभींदारी उन्मूलन तथा भूमि सम्बन्धी सुधार स्वतंत्र भारत में 
विश्वास जागृत करने वाले प्रनुच्छेद हो गए थे ग्रौर जिनके संबंध में था तो विधेषक उस 
समय लम्बित ये जब कि संविधान बनाया जा रहा था, या उम्हें संविधात के प्रारम्भ के 
पश्चात्‌ विधि के रुप में प्रधिनियमित कर दिया गया था। धनुच्छेद 3! के संबंध में संविधान 
सभा मैं भो बाद-विवाद हुए ये, उनसे यह पत्ता चसेगा कि उन पर लगभग एक वर्ष के लिए 
विचार करने की भात को स्थगित करने के पश्चातु, पंत में उन लोगों के, जो कि ऐसी 
परजनविधि के पक्ष में थे जिसमें पूर्सा प्रतिकरे की प्रदाययौ के लिए उपबंध दिया गया हो, 
और उन लोगों के, जो कि यह चाहते थे कि बनुस्छेद 3] में के भलिकार भूमि संबंधी 
सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए भूमि को लागू नहीं होनी चाहिए, बीच्र एक समभौता 
हप्मा था। इस समभौते के परिशाप्रस्वकूप खण्ड (4) भ्रौर (6) को जोड़ा गया था जिनमें 
तदेधीन बनाई गईं विधियों को न्यायालय में चुबोती दिए जाने से हंरक्षा प्रदान की गई थी * 
खण्ड (4) की वा में, उसे विधिपों को संरक्षा प्रदान की गईं थो जिनमें ऐसे भूमि सुधारों 
है सम्बन्ध में उपबत्ध किया गया था, जिनके बारे में संविधान के प्रारम्भ के समय किसी 
भो राज्य-विधानमण्डल में विधेयक सब्कित ये भौर जिन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए 
आरक्षित किया गया था, जिसने बाद में चल कर उनको अपनी अनुमति प्रदात की थी, भौर 
इन विधियों को भी धंरक्षा प्रदात की गई थी ओ कि संविदात के प्रारम्भ के पूर्द 8 महीने 
से भतधिक की कालावधि के दौरान पारित ही गई थीं और ऐसे प्रारम्भ के परहचात्‌ तीन 
मांस के भीतर राष्ट्रपति के प्रमाराषक्ष के लिए उसके समझ पस्तुत की ग॑ई थीं। प्रोर 
राष्ट्रपति ने सोक भ्रधिसू्नना द्वारा उतके सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रमाणपत्र जारी कर दिया 


या। यह बात सोची गईं कि न्यायालयों की अधिकारिता उपयुक्त प्रकार के विधान के | 


प्रम्वस्ध में बजित होगी । किन्तु पटना उूच स्यायालब ने यह अभितिर्षारित- किया था कि 
अनुच्छेद 74 लागू होता है औरः जब कि इस न्यायालय में भ्रपील लस्बित हो, तब भी 
झृविधान [प्रथम संशोधन) भ्रधिनियन, ।950 पारित किया गया था भौर अनुच्छेद 3[क 
तथा अनुच्छेद 3]छ को संविधान का संस्ोधन करके जोड़ा गया थ्ा। उस समय नकस 


््ड 
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श्रगुसूची में केवल 3 ग्रविनियम जोड़े गए थे किन्तु जब कि घनन्तिय संहद्‌ के किन्‍्हीं 
सदस्यों के प्रधर समिति द्वारा उस विधेयक की जांच किए जाने के परचात्‌ प्रनेक प्न्य 
अधिनियमों को जोड़ना चाहा, तो भ्रघानमंत्रो ने उनसे ऐसा न करने के लिए प्रनुरोध किया। 
उ्होंके यहू कहा कि-- धि 

“मे सानतीय सदस्यों से यह ग्रोचेना करूया <ि वे इस बात पर जोर न दें । 
हमारे लिए यह बहुत हम्तोष या श्रसन्‍्नता की यात वहीं है कि हमने यह बड़ी शम्दी 
अनुसूची जोड़ी है।” 

ये बाद-विवाद सफूतिदावक ये, रचा उन्हें पढ़ता प्रत्यंत दिलचश्प है; उनके पढ़ने. से मन पर 
यह प्रभाव पड़ता है कि जो बात की जा रही थो, वह वही यो जो की संविधान के 
निर्माता करना बाहते थे, डिस्तु उस अनुच्छेद की मादा में कोई कभी होने के कार वे उसे 
उद्देश्य को प्रमावी नहीं बना सके । प्रधानमंत्री ने यह कहा था-- 

“ग्रदि कोई ऐसी बात है जिसका हमने पिछली पीढ़ों से, एक दल के रूप में, 
आग्रदा किया था, तो वह भूमि सभ्जन्धी सुधार तथा जमींदारी एद्धति को उस्पूलन 
को बात है /” 
श्री हसेन इमाम (बिहार) : 

"ब्रढिकर घहित।” 

श्री जवाहरबाल नेहरू : 

पर्याप्त श्रौर उचित श्रतिकर सहित, किस्तु बहुत ग्र्रिक तहीं ।” 

श्री हुसेस इधाम : 

पर्याप्त झब्द बिल्कुल उचित है।” 
िरोघी बिचार का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री श्यामाप्रताद मुखर्जी ने उत खतरों को झौरे 
संकेत किया जो कि इस संशोधत में भंप्तनिह्ित थे ; उन्होंने ऐसा इसलिए सहीं किया कि 
दे भूमि सम्बन्धी सुधारों के विरुद्ध थे, वल्कि इसलिए क्रिया क्योंकि इसको एक नज़ीर 
सुष्ट हो जाएगी । उन्होंने यह .कहा कि : “संविधान में यह संज्षोधन करके श्राप यह कह 
रहे हैं कि जो भी विधाम पारित किया जाता है, उसे विधि समझा जाना चाहिए । तो, 
आ्रापकों हन मूल प्रथिकारों की प्रावक्यकता ही क्या है ? झ्रापसे यह किसने कहा था कि 
आप इस मूल प्रथिकारों को इसमें शामिल करें ? प्लाप यह भी कह सकते थे फि संधतदू 
सर्वीच्द है घोर संसदू छमय-समय पर, जिस मायते में भी चाहे, कोई विधि पारित्त कर 


+ क्षकती है घोर यहो ऐसी विधि होगी जो कि लोगों के लिए श्रायद्धकार होगी।” कुछ 


दाहरण देकर, मैं केवल यह टक्षित करना चाहता हूँ कि संदोधन का कया उद्देएय था शोर 
उसके पस्वस्व में किस प्रकार के भय उतर लोगों के मत में ये । 

प्रथम संशोधत को क्षंफरी श्रखाद वाले सासले (!) में चुनौती दी गई थी किन्तु इस 
न्यायाशय ने उसे विजिमान्य ठहराया था | जैसा कि हम पहले देख चुक़े हैं, जो प्रधन था, वह 
यह था कि कया ग्रनुच्चेर 368 के उपयंधों के ध्रनुभार मूल ग्रधिकारों को संक्षोपित करते से 
प्रनुच्छेव ।3 (2) के अथघौत दर्जित किया भया है| यह भ्रभिनिर्धारित किया गया कि इस 
बरकरार से वर्जित नहीं किया गया है, किन्तु उसके समक्ष कोई भी ऐसी दलील न तो केश 
की गई भ्रोर त ही उसके सम्बन्ध में कोई तर्क ही दिया गया कि भरनुच्छेद |3(2) के अलावी 


() (952) द्० हो घ्रार० 89. 
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भो, संशोधन करने की दकित मूल श्रथिकारों के निराकरण को लागू नहीं होती | सब्जव 
सलिह वाले मामले ()में को मुस्य मुद्दा या श्रौर जिस पर हमारे समक्ष दलीख पेश की गई थी 
बह यह थी कि श्राक्षेपित संबधान (सप्तम संशोधन) भ्रधिनियम इस कारण से भ्रविधिमान्य 
है कि राष्ट्रपति के समक्ष उसे उनकी सम्पत्ति के लिए उपस्थित करने के पूर्व प्रनुच्छेद 368 
के परन्तुक द्वारा विहिध प्रक्रिया.का प्रनुसरण नहीं किया गया, यद्यपि बह श्रधिनिष्रम 
ऐसा प्रधिनियम थो जो कि उक्त पसततुक की परिधि के भीतर ब्रा या, किन्तु न्यायालय 
के समक्ष इस सख्स्थ में कोई भी विवाद नहीं उठाया गया कि प्नुच्छेद 368 के ग्रधीन 
संक्षद्‌ को इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि वहू, संविधार के भाग 3 में भन्तविष्ट 
मूल प्रष्चिकारों से सम्बन्धित उपबंधों सहित, संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित 
कर सकेगी। किस्तु स्था० हिंदायहुल्ला श्रोर मधोलकर ते इस बात के सम्काध में संदेह 
व्यक्त किया था कि क्‍या संसंद्‌ के लिए संविधान के भाग 3 में कोई भी संशोधन करना 
संक्षम होगा (पृष्ठ 96। झौर 968 देखिए) । इसके प्रलाया सवा? भधोलकर ने यह 
अ्रइक उठाया कि क्‍या संहद्‌ उस सीधा तक ज। सकती है जिस सोमा तक कि वह उस समय 
गई भी अबकि उसने प्रथम संशोघत भ्रधिनियम भ्रौर नवभ्‌ ग्रगुसूचो भ्रधिनियम्तित मी थी 
श्रौर प्रथ उसने उसमें भूमि सम्बन्धी 44 जिश्नियां जोड़ दी है ? या क्या संसद्‌ ने 950 में 
अनुच्छेद 3।क भ्रघिनियमित करके प्रोर पश्रव सम्पदा की परिभाधा को संशोधित करके 
प्रपत्री सीमाग्रों का उल्लंघव किया है ?(पृ७5 969)गोलक नाथ वाले साभले(”) में भी हमारे 
समक्ष जो अएद उठाया गया था, उसे वितिश्चायक रूप से विनिश्चित वहीं किया गया है । 
विधि की इस स्थिति को देखते हुए, यह कहना कि चूंकि श्रतुच्छेद 3!ग, प्रनुक्‍्छेद 3। के 
प्रोर 3!ख के समल्‍्प है भौर चूंकि बाद बाते अनुच्छेदों के बारे में शंकरों प्रशाव बालें 
भामले(?) में यह प्रभिनिर्धारित किया भैया था कि दे विधिमान्य हैं, इसलिए मूल प्रतिकारों 
को संक्षोधन द्वारा तिराक्षत किया जा सकती है, स्यायोचित नहीं होगा । यह मत व्यक्त किया 
जा सकता है कि सज्जन सिह वाले घामले (२ श्रौर गोलफ बाय घाले साकले (7) में, जिन 
शांधारों पर विधार किया गया या, उनमें से एक श्राधार यह था हि यदि संशोधन को 
अ्रविधिगास्य माना जाएगा, तो लाखों प्रादर्तियों पर प्रभाव पड़ेंगे भौर चूंकि बाद वाले मामले 
में बहुमत ने यह प्रभिनिर्धारित किया था कि संसद्‌ भ्रनुच्छेद 368 के प्रधीन इस प्रकार से 
संक्ोधन गहीं कर सकती थी जिंसते कि मूस प्रधिकारों पर प्रभाव पड़े, !सलिए भविष्यतक्षी 
अभाग के सिद्धांत या उपमति के सिद्धांत (डाबिट्रव धॉफ प्रास्पेविटय भ्रोबर रूलिग या 
'एक्वीशैस] का सहास लिया गया । किन्तु चूंकि सश्लोधन करने की शक्तित के विस्तार का 
विनिशचा4क प्रइन श्र तक गठित सबसे बड़ी न्यायपीठ के समक्ष इस भाभलले में उठाया 
गया था, भौर उसके सम्बन्ध मे पूरी तरह से दलील पेश को गई थी, इसलिए इस पहलू पर 


पुनविचार किया जा सकता है। इस सम्वत्ध में मुख्य स्या० गजेर्टगडकर ने, पूर्वनिर्णय 


का प्रक्लोकन करने के सिद्धांत (स्टेमर डेसिसी) पर विज्ञार करते हुए, सज्जन सिह बाले 
आभले (२) में (पृष्ठ 947-948 ) पर यह मत व्यक्त किया भा : 

“यह सच है कि संविधान हमारी शक्तियों पर कोई ऐस। निर्बन्धन अधिरोवित 
नहीं करता है जिससे कि हम ग्रपने पहले वाले करिनिदचयों का पुनविच्ोकत ने कर 
सके या उससे दूर न हट सके श्रौर इस आंत के सम्बन्ध में कोई भी संदेह नहीं किया 

(| (965) । एक 'स्री० झ्रार० 933. 
() (967 2) एस० सी श्रार० 762, 
(१) (952) एस० सी ग्रा२० 89, 


हक 
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जा सकता कि देसे सांविधानिक मुद्दों के जितका नागरिकों के मूल अधिकारों पर 
अहृत्त्वपूरणं प्रभाव पड़ता है, विमिश्चय से संब्रंधित मामलों में, हम लोक कल्याण के 
हिल में ग्रपने पहुले वाले विनिदययों का पुनदिलोडन करने के लिए तैयार रहेंगे। 
पूर्व निर्सोयों का घयलोकन करने के सिद्धांत को इस संदर्भ में शभायं रूप से लागू नहों 
किया जा सकता प्रौर (इस स्थिति के सम्बन्ध में विक्ाद ही उठाया जा सकता है 
हि उक्त सिद्धान्त को साधारण जनता के कल्याण के विरुद्ध इस न्याद/लय द्वारा 
५. दिए गए गलत विनिशचयों को बनाए रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। 
* बदि ऐसा है, तो भी इस सामान्य सिद्धान्त को कि इस ग्यायालय द्वारा दिए गए 
जिरय प्रत्तिम हींगे, शव र-प्रंदाज नहीं किया जा सकता भौर अब तककि महत्त्वपूर्ण 
तथा प्रावश्यक प्रकृति की बातों के कारण ऐसा करना प्रावश्यंक नहीं जाए, हमें 
पहले वाले, बिनिश्चयों के सही होते की बात पर संदेह करने की तथा उनसे दुर 

हटने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ॥” 
मैंने यह पहले ही बता दिया है कि विद्वानु र्धायाधिपत्तियों ' में से दो स्यायाधिपतियों 
में मूल प्रधिकारों को संशोधित करने की संसदु की शक्ति पर श्र्देहू प्रकट किया है भौर तब 
मे यह प्रश्न ऐसा नहीं रहा कि है कि इसे था तो ऐसे संशोधनों को रोकते वाले 
अनुच्छेद 3 (2) के ग्राबार पर या हमारे समश्ष पेश किए ग्रन्य प्राधारों पर चुनौती न दी 
गई हो । इन परिस्थितियों के प्रधीत यह कहना उचित नहीं है कि चूंकि इस स्थायातय ने 
स्रनुच्चेद 3]क प्रौर 3।ग की विधिमान्यता का संमर्णन किया है, यद्मपि गोसक नाथ बाले 
मामले (”)में ऐसा समीचीनेता के प्राधार पर किया गया था। गनुक्छैद )|ग का भी उसी 
आयार पर समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन प्रनुच्छेद 33, भ्रनुन्छेद 5(4) भोर 
अनुस्तेद !6(4) जैसे प्रस्य श्नुष्छेदों की सादृश्यता को इस दलौल के समझ्न में कि 
अनुच्छेद 3ग में ऐसी ही यूक्ति अपनाई गई है, पेश करने का प्रयास किया घया है। सुझे 
ठेसा भासूम हुआ है कि विद्वान. महासॉलिसीटर ने जिन अनुच्छेदीं की श्रोर हमारा ध्यान 
श्राकवित किया है उनमें से किसी भी अनुच्छेद में किसी भी ऐसे अधिकार का, जिसे 
प्रमुच्छेद 3।ग द्वारा प्रभावित करते का प्रयास किया गया है, पृरंतया निराकरण नहीं हुप्ा 
है। उदाहरणाये भरनुच्छेद 33 भाग 3 में के पूल प्रध्रिकारों को केवल सशस्त्र बलों भ्रभवा 
लौक व्यवस्था बनाए रखने से सम्बस्धित बलों के श्रनुशासन तक हो निरबस्थित या निराकृत 
करता है। यह अरंनुस्खेद त तो सेवा में भर्ती करने के लिए विशेद को भौर नही सदस्त्र 
बलों के नागरिकों के ऐसे भ्रन्य अधिकारों को लाश होता'है जो उनके कर्त्तव्यों के उचित, 
लिवंहन से तथा इन' बलों के बीच प्रवुशासन को बनाए रछने से सम्बन्धित नहीं है। 
अनुन्छेद ।5(4) का, जिसका उल्लेख विधान के उद्देदय या प्रयोजन के ब्राधार पर शक्ति 
देने बाले उदाहरण के एप में किया गया था, अनुन्छेद 3।7 के साथ कोई सलदृश्य नहीं है । 
अथमतः श्मुच्छेद 5 उस वर्गीकरण का, ओ प्रनुष्छेद 4 के ग्रचीन अनुजेंय होता है, 
उदाहरणार्थ, धर्म, मूल बंद, जाति, लिंग पा जन्म-स्थात के झ्राधार पर अपबाद है। अतः 
अनुर्ख्ेद 5 में वागरिकों के सम्बन्ध में ऐसे वर्बोकरण का प्रतिषेघ किया गया है भौर 
अनुच्छेद 6 में लोक नियोजन की दक्षा में 'उद्भव' (डिसेण्ट) शब्द को जोड़बर इसी प्रकार 
क। उपबंध किया गया है | निर्बन्धन का ऐसे क्षेत्र तक सीमित विस्तार है जो वर्गीकरण में 


() (967] 2 एस» सी* प्रार० 762. 
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व्प्रायक विविधता साने की भअनुज्ञा देता हे । अनुच्छेद |5 का खण्ड (4) राज्य को सामाजिक 
गौर शिक्षारमक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्ही नागरिक बर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित 
जातियों प्रौर अनुसूचित श्रादिमजातियों के लिए उपबन्ध करने में समर्थ बनाने के लिए 
संविधान (प्रथम संशोचन) प्रधिनियम, 950 द्वारा जोड़ा गया था। इसी प्रकार अतुष्चेद 
46 का खण्ड (4) राज्य को पिछड़े हुए किसी ताणरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व 
राज्य कौ रा मैं राज्याधीन श्ेवाशों में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रकषण के लिए 
उपबन्ध करने में समर्थ बनाता है । इत संशोधनों का प्रभाव इस आभार पर हितकर व्यवहार 
करने के लिए वर्गोकरण करने की धनुज्ञा देना है कि जिन व्यक्तियों का इस प्रकार हित 
किया गया है, वे अनुसूचित जातियां, भरनुसूचित श्रादिमजातियां ग्रादि हैं जो गन्यथा 
अनुच्छोश ]4 के अ्रबीन विधि के उद्देदयों से अपने युक्तियुक्त सम्बन्ध की सीमा तक अनुज्षेय 
होते यदि वे अनुष्छेद !5(।) और गनुष्छेद 6(2) द्वारा श्रतिषिद्ध न किए गए होते । इन 
उपव्धों से किसी मी प्रकार से ग्रनुच्छेद 4 का अधिकार निराकृत नहीं होता है और मेरा 
भ्रह विचार है कि इन उपबन्धों भर अनुच्छेद 3 |ग के यीच जो सादुश्य है वह संयत तहीं है । 
अनुच्चेर 39(ख) और (ग) के अबीन लिदेशक तत्त्व व्यापक भर भनिरिचरत हैं। 

उनका प्रभाव सानव क्रियाकलाप श्रर्थात्‌ समाज के सम्पूरां क्षेत्र पर पड़ता है। राज्य को 
अह सुनिद्चित करने के सिए व्यादिष्ट किया गया है कि समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का 
स्थासित्व और नियन्त्रस इस प्रकार बंठा हो कि जिससे सापधूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से 
साभन हो और यह कि अधिक व्यवस्था इस श्रकार इले कि जिससे धन प्रौर उत्पादन 
साधनों का सर्वश्राधारण के लिए अ्रहितकारी केन्द्र० न हो । के निदेशक तत्त्व ऐसे ब्येय हैं 
जिन्हें झासक दल विशभिस्त दाक्लतिक बिवारों, राजनैतिक विचार-धारात्रों वा ऋधिक सिद्धान्तों 
में से किसी का ग्राअय लेकर बिघायी कार्यवाही के साध्यम से कार्यान्वित कर सकता है। 
इन निदेदाक तत्त्वों का कार्यास्वयन साथन है । ये सिद्धान्त और विचारथाराएं, चाहे वे 
राजनैतिक, झ्राधिक वा सामाजिक हों, युय-यूम से प्रौर समय-संमय पर उन सामाजिक 
स्थितियों के भ्रनुसार, जो इतिहास की किसी विशिष्ट कालावत्षि के ढोरान विद्यमान हों, 
बदलती रहती हैं भौर उतमें परिवर्तत होता रहता है । ग्राज संसार पें ऐसे देश हैं जिन्होंने 
भिल्म-भिल्न राजनेतिक पद्धतियां प्रपताई हुई हैं, जो ग्राधिक विदारधारा के ऐतिहासिक 
* विकास तथा ऐसे दक्षंन या विचारधारा के प्रलुसार हैं जिसे उस विशिष्ट समाज के सामूहिक 
हित के लिए सर्वोतम सममका जाता है। ऐसा कोई मानक मौछूद नहीं है, जो बात एक देश 
के लिए प्रच्छी है बह हो सकता है कि दूसरे देश के लिए उपयुक्त न हो । गतिमान तकनीकी 
उन्नति प्रौर इन बिकासों और खोजों के शोपर से समाज में प्रचलित ग्राधिक विचारधारा 
का संकेत पिख॑ता है । ग्रत: विभिन्‍्त विद्धान्त आदि का सम्बन्ध विकास तथा उन व्यवहारिक 
साधनों से. है जो ध्येय को पूरा करते के लिए ग्रयनाए जाते हैं। विकासशील देशों में जंसां 
कि हमारा देश है, जहां लाखों लोग जीवन निर्वाह के स्तर से बहुत तीचे हैं और जिनके 
पास जीवन की सामान्य भ्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई साधन नहीं हैं, वहां इस 
प्रकार के समाज और जीवन की ऐसी विश्येषता के, जिसे प्राप्त करता होता है, सम्बन्ध में 
प्रौर भी भ्रधिक गम्भीर दाशनिक प्रइन उत्पन्न होता है। इसलिए राज्य का यह कत्तंव्य है कि 
ध्येथ की पूर्ति के लिए उपाय एवं साधन निकाले । जो सरकार किसी ऐसे विशिष्ट राजनैतिक 


न्श 
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दर्शन या आर्थिक सिद्धान्त के साथ श्षक्ति में आती है जिसका मतदाताओं द्वारा समर्थन किया 
जाता है उसे नीति को ऐसी रीति में प्रभात करना होता है जिसे वह उस घ्वेय. की पति 
के लिए सर्वोतम साधन समके | इत ब्येयों की पूि के लिए मिद्धान्तों और नीति को 
प्रभावित करने के लिए कोई विधात ऐसा विवायी विरंय है जो यह परीक्षण करने के लिए 
न्यायालयों के श्रधिकार-क्षेत्र में तहीं मात! कि क्‍या बस्तुतः वे इन ध्पेयों के साधन हैं क्योंकि 
“फ्रत्यया न्यायाधीशों घौर संसद्‌ के बीव विरोव पैदा हो जाएगा कि दया कोई बात देश के 
लिए भ्रच्छी थी या नहीं और क्या न्याय का सम्पूर्ण तस्त्र उस विचारधारा के लिए समुच्तित 
नहीं था (देखिए--लिएांये का सश्नला पृष्ठ 267) । सरकार भ्रौर संसद्‌ या किसी राज्य की 
सरकार या विवातमष्डल को भ्रपनी-भ्रपनी सीमाओं के भोतर ग्रोबंडित ऐसी विध्यायी कार्यवाही 
करने का भ्रसंदिग्ध प्रधिकार प्राप्त है जिसके बारे में उनका यह विचार है कि उससे सामान्य 
हित ग्र्थात्‌ श्रलिक से श्रधिक लोगों की समृद्धि सुनिश्चित होभी और इस प्रफार उन्हें भूले 
करने श्रौर ऐसी मूत्तें ठीक करने के लिए पहले उठाए गए कदमों को पुनः उठाने का अधिकार 
प्राप्त है जब उन्हें ऊपर बशित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए ग्रात्म ज्ञान होता 
है। किन्तु जब प्रजातास्त्रिक प्रक्रिया के माध्यम से कोई भूल करने की शक्ति किसी सतावादी 
पद्वेति को समर्थ करके छीन ली जाती है तब इसका अर्थ संसदीय प्रजातस्त्र को भ्रस्थीकार 
करना होगा । भ्रतः राज्य को किसी वांडित उद्देश्य की पूति के लिए भ्रपनी नीति को 
कार्यान्वित करने के लिए प्रयोग करने की पूरी स्वतंञता होतौ है। जैसा कि सैंते कहा है कि 
सद्मपि स्थायालयों को इन नीतियों के. बनाने या यह प्रवधारित करने के लिए कि क्या वे 
समुदाय के लिए भ्रच्छी हैं या बुरो, रुछ तहीं करता होता है तभापि उन ध्येश्रों को ्रग्नसित 
करने में राज्य द्वारा की गई विधायी कार्यवाही का परीक्षण करते हुए यह सुनिश्चिस करता 
होता है कि जो सावन ग्रयनाए गए हैं उसका संविधान के उन उपबन्धों के साथ ग्रतिविरोध 
महोँ हैं जिसकी परिधि के भीतर राज्य कायव्राही को सीषित रख़ना होता है। घतः 
ध्येयों की ध्रूतत के लिए साधनों का प्रभावक्षेत्र ग्रबधारित करने में ग्रनु्छेद 39 (ख) और 
(ग) में ध्यादिष्ट सरकारी क्रियाकल्लाप के व्यापक क्षेत्र को तथा मूल अधिकारों पर उस 
साथतों के, जिने एर भनुच्छेद 3!ग क! प्रभाव पड़ता है, पड़ने वाले प्राथात को ध्यात में 
रखना प्रावश्यक हैं। 


पल्लेपित ग्रबुच्छेद 3।ग में संसद्‌ श्रौर राज्य विधानमष्डसों को भमुस्छेद 39(स) 
और (ग) में इंगित व्यापक ग्यौर प्रमरिभाषित निदेशक तत्त्वों के क्षेत्र के सम्बस्ध में 
अनुच्छेद 4, 9 भ्रौर 3] द्वारा प्रनियन्त्रित विधियां बताने के लिए समर्थ किया! गया है । 
संशोधन से पूर्व इस सभी निदेशक तर्वों को सप्तम अनुसूची में प्रगशित ऐसी विधायी शक्ति 
के प्रयोग से ही पूरा करना होता था जिसका साधारणतया प्रयोग संविधान श्रौर मूल 
अधिकारों द्वारा अधिरोपित सीमाझं के भीतर ही किया जाना होता है। संशोधन से ये 
परिसरीमाएं हटा दी गई हैँ बच्चपि बनाई गई विधि तब भी अनुसूची 7 के प्रधीन प्रदत्त 
विधायी झक्तियों के भीतर होनी चाहिए और वह संसद्‌ और राज्य विघानमण्डलों को 
विद्यमात सदस्यों की एक-दल्माझ गरापूति तथा साधारण बहुमत के प्रध्यधीन ऐसी विधियां 
अ्धिनियमित करने के लिए समर्थ करती है जो भ्रनुष्छेद ।4, 49 और 3। के अधीन प्रदत्त 
भूल अधिकारों का उल्लंवत करती हैं ग्रौर जिनसे अनुच्छेद 368 के ग्रधीन उपबन्धित रूप 
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भ्ौर रीति का ग्रनुपालन करते हुए केवल संसद्‌ ही प्रभावशील कर सकती है। चाहे कोई 
उसे विभागी ग्ंगों पर से तिरवेस्घन हटाना कहे या ग्रमुष्छेद 39(ज़) श्रौर (ग) में भग्तनिहित 

व्यापक क्षेत्र के भीतर उन पर सम्पूर्ण प्रभुत्ता प्रदत्त करता कहे, वस्तुतः महें एक ही बात 
है। यह दलील दी गई है कि अनुच्छेव 3]ग द्वारा संस्रद्‌ और जिधानमण्डलों पर यह शक्ति 
प्रदत्त करने से, भनुच्छेद 245 से 248 के प्रधीन कार्य करते हुए संसद ने ग्रतुच्छेद 368 
के अधीन अपने कृत्पों को त्याग दिया है भौर उसके भ्रधीत उपव/धत प्रारुप प्रौर रीति का 
प्रभुपालन किए बिना संशोधन करने की प्रनुज्ा दे दी है। 


ओ दृष्टिकोण मैंने ्रपनाया है उसके नुस्तार इस प्रइत पर विचार करना आवश्यक 
नहीं है कि कया धनुच्छेद 3।ग संशोधत करने की शक्ति राज्य विधानमण्डलों भोर संसद 
को प्रश्यायोजित करता है या यह कि उससे विधान की विधयवस्तु का संकेत नहीं पिलता 
है जैसे कि श्रनुल्छेद 3]क में किया गया है वहिक्ति इसमें केवल यहूं तात्पयित है कि विधायी 
प्रंग ऐसे क्षेत्र से विधयवस्तु को चुनमे के लिए समर्थ हों जिसके बारे में मैंते यह कहा है कि 
बह इठना व्यापक ग्रौर अनिश्चित है जितना कि 'प्राधिक परद्धत्ति की प्रक्रिया! (अॉपरेशन 
आफ दि इकतामिक सिस्‍्टम) पद से व्यक्त होगा। में श्रनुस्छेद 3॥ग के बारे में पह सोचना 
चाहूंगा कि उससे वह ऐसा भ्रनुच्चेद है जिससे उम्चमें बिनिदिष्ट भ्नुच्छेदों का वजन उठ जाता 
है ग्रौर जहां तक बिधान की विषयवस्तु का सम्बन्ध हैं, यश्पि क्षेत्र बहुत व्यापक है तथापि 
निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए कोई भो साधन केवल ऐस। साधन हो सकता 
है जो संविधान की ग्नुसूची ? के अ्रधीत अपने-ग्रयने विधायी अंगों पर प्रदत्त विधायी ज्क्ति 
के प्रधीन यनुजेय हो । 

यदि संसदु अनुष्छेद 368 के झथीन संविश्रान का संशोधन करके संविधान की 
मूल संरचना या उस मूल संरचना में समादिष्ट ग्रावश्यक तस्थों में से किसी तत्त्व को 
निराक्ृत, विकृत का नष्ट तहीं कर सकती धचद् प्रस्तावता में घोषित संविधान के उट्ेः 
को विफल करते के प्रतिकूल कार्य नहीं कर सकती श्रौर यदि हर एक मूल ग्रधिकार संद्घित 
का प्रावद्यक प्रंग है तो जिस भ्रश्न पर विच।र किया जाना है वह यह है. कि क्या श्लविधान 
के भाग 3 में मूल ग्रधिकार के रूप में पनुच्छेद 3।ग को जोड़कर जो संज्ञोपन क्रिया गया 
है उससे मूल ग्रधिकारों में से कोई अ्रधिकार विराक़ृत, बिक्ृत या नष्ट हुआ है। 


अनुच्छेद .3!ग के चार तत्व हैं--(!) इस ग्रनुक्छेद में विधानमण्डल को 
ग्नुच्छेद 39(स) और प्रतुओलैद 39 (ग) को प्रभावी करने वाली श्रौर भ्रनुर्छेद )4, ॥9 
और 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी ते प्रसंगत जिधि अनाने कौ इजाजत दी कै 
(7) इस धनुक्छेद में प्रिधानमण्डल को भ्रनुच्छेद 39(ज्) घौर 39(ग) के प्रश्िकारं। 
किसी को प्रभावी करके बाली भरौर प्रनुभछेद ।4, 9 और 3 द्वारा प्रदत ध्धिकारों में से 
किस्ली को छीनने वाली विधि बनाने के लिए इजाजत दी गई है; (॥) इस प्रदुभोद में 
बिधानम/छल को झ्नुच्छेद 39(खत्र) ग्रौर (ग) को प्रभावी करने वाली प्रौर प्रनुच्छेद ।4,49 
और 3। द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को स्यून करने वाली विधि बनाने के लिए 
इजाजत दी गई है; ग्रौर (४) इस श्रतुच्छेद में किसी न्यायालय में ऐसी विधि एर, गरदि 
उसमें बह घोषणा हो कि वह ग्रनुक्छेद 39 के खण्ड (सर) ग्रौर (ग) में विविदिष्ट स्रिदान्तों 
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नको सुनिश्चित करने के लिए राज्य-नीति को प्रभावों करने के लिए है इसे आ्राथार परे कि 
यह राज्य की ऐसी नोति करे प्रभाव नहीं करती, ग्राक्षेत करना प्रतिधि़ किया गये है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि पहुला तत्व ग्रत्मधिक सावधानी के रूप में जोड़ा गय॑त. है 
ऋोंकि इसके यल्तत बन्य दोनों तस्‍्व प्रात अजुच्छेद )4, )9 और 3 द्वारा प्रद्त अषिकारों 
को छीन जेना या स्यूत करना, ग्रात्ते हैँ। लेकिन बह तत्व अ्रनुल्छेद 368 द्वारा प्रदत्त 
संशोधन-भ्रक्ति के ऋधिकारातीत होगा यदि उसके भीतर इन भूल झधिकारों को विकृते 
या नष्ट करता भ्रन्तविष्ट है । दूसरा तत्य अर्थात्‌ इन घूल अष्रिकारों को छीन लेता, 
संश्रीयत श्रक्ति के श्रषिकरात्रीत होगा! क्पैंकि इत मूल ग्रधिकारी को छीस लेसा इन्हें नष्ड 
करने के सभानाथंक है। जहां तक तीसरे तत्व ब्रर्थात्‌ इन अ्रघिकारों के सयूस किए जाने का 
"सम्बन्ध है, विधिपान्यता का परीक्षण करना होगा प्रौर इत मूल धरशिकारों में से हर एक के 
सम्बन्ध पें पृथक्‌ रुप से इस प्रश्न पर विचार करना होगा क्योंकि शूल ग्रथिवार का स्यूब 
किया जाता बही आल सही है जैसे कि उत प्रधिकारों को विकृत करना है। स्थूस किया 
जाना उस दक्षा में स्यूत किया जाना नहीं रह जाता जब उससे ग्रधिकार की ग।धारभुत को 
आवश्यक प्रस्तवंस्तु॒ पर ग्रभाव पड़ने शगता है और उसने वह केवल तामसाव का अ्रधिकारे 
रह जाता है। ऐसी दक्षा में ऐसा न्यूत दिया जाता स्वयं ग्रधिकार यगें विक्ृत करने 
यथा प्रभावहीव करते के समाच होभा धौर वह अनुच्छेद 3268 के प्रधीत शक्ति 
के भ्रधिकारातीत होगा । किन्तु किस्ली अधिकार को कुछ सीमा तक तो बंचायंत जा संकता है 
'किम्शु इस प्रंकार नहीं मिससे कि उसकरे ध्राधारभूत या झतिवाय अन्तर्वस्तु प्रभावित हो जार 
आ बह प्रभावहीव हो जाएं जहां सह अनुच्छेद 3]न, अपुच्छेव ॥9 द्वारा प्रदत ग्रविकार को 
्यून किया जाना प्राविकृत करता हैं या न्यून किए जाने की इजाजत देता है वहां तक वहे 
अनुच्छेद 368 के ग्रवीन संशोवन शक्ति के ग्रधिकार के भीतर होगा क्योंकि उससे इन 
अधिकारों को विकृत करने या प्रभावहीन करते के लिए प्राबिकृत नहीं किया गया 
है । इसलिए यह परीक्षण करवा प्ावह्यक होगा कि श्रनुच्छेद /4 सौर अनुच्छेद 49 भें किस 
छात की गाएण्टी की गईहै। 

अनुच्छेद !4 में समता की जो गारण्टी है उसमें संविबाव को अस्वावनाो 
में समाविष्ट 'स्वतस्त्रता' झौर 'समता' का सिद्धान्त सम्मिजित है। प्रतिषेव न केवल विधान- 
अण्डलों के लिए है वह्कि कार्ग्रेप/लिका घर स्थानीय प्राधिकारियों के लिए भी है.। इसे 
प्रत्याभूति में दो बारशाएं प्रश्ततिहित हैं “ाह तर, 'विधि के समक्ष संमता',जी हुं ग्लैप्ड के कॉमत 


सा के प्रधीन प्रत्याभूति के समाते निर्षेघरात्मक प्रत्याभूति है; घौर ढूँधरी, विधियों का 


सवान संरक्षण,' जो सथुकत राज्य संविधान हे ग्रधीन ग्रोदेश्वात्मक प्रस्याभूति है। निषेकषत्मक 
श्वारणा विभेद के विरुद्ध प्रतिदंध के रूप में है भौर भ्रोदेशाग्मक धारसा, एक समान 
१रिश्सित्तियों में प्रौर उसी प्रकार को स्थितियों में के संभी थ्यक्तियों को विधि के अ्थीन 
सप्तान संरक्षण है ( देखिये--उत्तर प्रदेश राक़्य वनाम वेधोतन अपाध्ताद्य में ल्थायाबिपति 
सुब्बाराब को मत ) | 

जिषेधास्मक मिषससरतु का ग्रादेशाश्मक पहलू पर जो श्राघात हुगा है यह प्रभी तक 
इस न्याधालथ के विनिश्चयों में स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुआ है जिंतका सम्बन्ध प्रथिकतर 


० (96।) । एशर झी> आर० ॥4, 34. 
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आदेशात्मक पहलू से रहा है। इसके उपशाम्त व्यावाधिपति सुत्वा राब ते फर्म तिलक रास 
राम बढ्छा को और फ्े लक्ष्मत दास..वजाम पंजाब राज्य (?) में अपना विसम्मत निर्शय 
देते समयः जब यह ग्रमिनिर्धारित किया था कि पढियाल्य रिवरी श्रोंक़ स्टेट डयूज ऐड से... ५ 
इंजिधान के प्रनुच्छेद 4 का उल्लंघन नहीं होता है, पृष्ठ 395- पर यह कहा-- 
“यह वात थयात्त रखने को है कि हर तागरिक को विधि के समक्ष पता कें: 
मूल अधिकार का हक प्राष्त है. और यह कि वर्गीकरण का सिद्धान्त एक झानुषंगिकः जे 
नियम हैं जिसका विकास व्यायालवों ढास उक्त सिद्धान्त को. व्यवहारिक पुट देने: 
के लिए क्रिया गया है.। वर्गीकरण के सिद्धबल्त पर ग्रत्मश्चिक जोर देने पा वर्गोकरणा 
के लिए किसी साणार को स्लोजने के लिए आ्रातुरतापूर्रा प्रौर सतत प्रयरन करने से 
उस ग्रनुच्छेद का महृत्त तत्त्व घीरे-धीरे भ्रौर प्रति सूक्षम रूप से श्रभाष्त होः जाएगा $ 
उस प्रक्रिया का ग्रन्‍्त अनिवार्य रूप से समता के सिक्ान्त के स्थान पर वर्गीकरण का 
हिद्धान्त रखने तक होगा । विधि के समक्ष समता झौर दिधियों का समान संरक्षण 
के मूल प्रधिकार के स्थान पर, वर्गीकरण का सिद्धान्त रखा जा सकता है।” 
रामह्ृष्ण इासमियां बतामे श्री न्यायाधिपति एस झार० सम्दोलकार और कुछ 
औन्‍्य () में घुरुष स्थाय।घिपति दास ने प्रपने द्वारा धिदिष्ट अनेक मामलों में प्रतिपादित 
और पहश्चातूवर्ती यामलों में लगातार भ्रपदाएं गए, श्रौर लागू किए, यए सिद्धान्त के सम्बन्ध में 
निष्नलिखित सारांश किया-- के 
“अरब यहू मुश्यापित हैं कि जबकि अनुच्छेद ।4 में वर्ग-बिधान का निफेद 
जिया गया है तथापि विधान के प्रयोजन के लिए उसमे यूक्तियुक्त वर्भीकरण का 
निषेध नहीं है। लेकिन प्रनुजेय वर्गकरण की कसौटी पर करा उतरने के लिए दोः 
शर्तें पूरी की जानी. 'ाहिएं, प्रथांत्‌ (;) यह कि कर्रोकिरशा वोधगस्थ बेशिष्टूय एर 
प्रधधारित होना चाहिए जिसे उत व्यक्तियों या चींजों का,जिन्‍्हें एक समूह में एकत्रित 
किया जाता है, उन #्पक्तियों प्रौर चीजों से, जिन्हें सगह से निकाल दिया जाता है; 
ग्रन्तर माचुथ हो जाए तथा (||) यह कि उस वेशिष्दूय का उस उद्देश्य के साथ 
यथोचित सम्बन्ध होना चाहिए जिसकी पति के लिए प्रइनगत कानून द्वारा प्रयास 
किया गया है | बर्गकिरण भिल्त-भिल प्रांघारों पर अर्थाद भौगोलिक या उद्देश्यों या 
उपजीविकाओों या तत्समान किन्हों बातों १२ प्राध्ारित हो सकता है। जौ बात हड 
आवश्यक है वह यहें है कि वर्गकरण के भ्राधार श्रौर विच्षाराधीन श्रध्वितियम के 
हूँढयों के वी तम्यन्ध होता चाहिए। इस न्यायालण के विनिश्थयों से यह भी 
धुस्थापित है कि ्रमुच्छेद )4 में न केवल अ्धिष्ठायी जिधि हारा बहिकि प्रक्रिया गा 
सम्बन्धी विधि द्वारा विभेद को ति९स्कृत किया गया है।” 
पश्चातृवर्ती मामलों में एक ऐसे ग्रन्य सिद्धाग्त को स्यता दो गई है जिसके द्वारा 
श्रनुच्छेद 44 का भी एक ही विषयवस्तु से सम्बन्धित दो विधियों द्वारा ग्रतिक्रमण नहीं 


() (963) 2 एस० सी० बरार० 353. 
(0) (959) 3 एस० प्ी० आर० 279. 


केदाबादाव भारती ब० केरल राज्य [स्था० रहो] हे 


होता है यदि दोनों विधियों के ज्ोत सिन्‍न्न्ेन्त हों (देखिये--अध्य प्रदेश राज्य बनाम 
जो? सी० मख्शावर) ())। इस संत्रथ सेरा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि क्या इसे 
'पक्चातवर्ती सिद्धान्त से भ्रम में पढ़ते की सम्भावना है, थे तो केवल वर्गीकरण को उस 
विभिन्न धारणाओं का उल्लेख कझूगा जिन्हें पश्रज तंक इस न्‍्यायालय में मान्यता प्राप्त डे 
है। लैकित यह बता दिया जाता है कि यद्यपि वर्गोकरण को कोटियों का कभी भौ अन्ते नहीं 
झोता है तथापि ऐसा हो सकता है कि प्रनुच्छेद 39 (ख्) शोर (गे) के उद्देश्य विध्चि को 
प्रकृति, प्रकेजन, जिसके लिए बह अधितियम अधिनियमित किया गया थां और नागरिकों के 
अधिकारों पर पड़ने आले झसर, पर निर्भर करते हुए बर्गोकररः का भ्राधार बन सकते हैँ । 
अनुष्छेद ।4 में उपबन्धित जिधिं के समक्ष समता गौर विधियों का समान संरक्षण को 
थर्गोकरण ढ्ारा समाप्त नहों किया जा सकता । द 

अनुच्छेद 3ग के प्रधीन राष्ट्रपति या किसी राज्य के विधानंमडल हॉशा बनाई 
जई किसी विधि पर अनुच्छेद )4 की 'निषेधाज्ा को यह उपयस्धित करके हटाने से कि 
अनुच्छेद 39 के खण्ड (ल) और (ग) में विनिदिष्ट सिद्ध॑ा्तों को सुनित्चित करने के लिए 
'राज्ण की नीलि को प्रभावी कप्ने के लिए इन बजिघायी अंगों द्वाशा बनाई गई किलो विधि 
के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि बह इस आधार यर शूभ्य है कि बह उसेमें प्रदत्त 
अधिकार पे ग्रसरंगत है या उसे छीन बेत़ो हें या उसे न्यून करसी है, मेरे मतानुसार, वह 
अधिकार बिल्कुल निराह्त हो जाएगा । मैंने यह अधिनिर्धारित किया-है कि संसदु 
अनुच्छेद 368 के ब्रधोन किसी भी मूल अधिकार को तिराकृत, विकृत या नष्ट सही कर संकती 
अद्यपि वह उसे उस सीमा तक न्यून कर संकतो है जहां वह अधिकार निराक्ृत, स्करस या 
नष्ट किए जाने को कोटि में नहों आता। प्रश्न यहे है कि क्या 'से अर्संगत है प्रथवा उसे 
दझोनती है या--वास्द यदि अलग कर दिए जाएं तो इससे तंक्षोध॑त का प्रयोजन पूरा हो 
जाता है ? पनुच्छेद [4 का न्यूनन उस अधिकार को प्रन्तर्वस्तु खोए बिना कैसे भावी 
किया जा सकता है ? क्या गनुच्छेद 3ग के अ्रधीन अनुजात विधि प्रसमान हूप से स्थित उसी 
प्रकार व्यक्तियों को प्रभावी कर सकती है प्ंथवा क्या बिधियों का समाने सेरक्लेश एक 
ही प्रकार से स्थित या एक जैसी परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों को डेपलभ्य नहीं 
होगा ? जब्रक़ि श्रवुच्छेद 39 (ख) भर (ग) में वर्गीकरण के लिए उपश्न्ध किया जा संकता 
है तथापि उस वर्गीकरण का. प्रबेगत कानून हारा पूरे करिए जाने वाले उद्देश्य के साथ 
थुक्तिसंघत सम्बन्ध होना चाहिए । 

जहां तक ग्रनुच्छेद ।4 द्वारा अधिकार के स्यून किए जाने का संम्बन्ध है, बह इस 
कारण शक्तिवाहा होगा कि इस भ्रधिकार का ग्रतिकमण करना हो ऑधिकांर को छोन लेते 
यथा विक्ृत करने के सभान है । अनुच्छेद 3॥क में ग्रधिकार के संरक्षण से इंस्कार किया गया 
है क्योंकि न्यायालयों ने सम्पदात्रों के ग्रजेंद झाँदि के लिए प्रतिकर से संम्बन्धित कतिपये 
भूमि-सुधार विषयक विधानों के उपबन्धों को अनुच्छेद ]4 के अधीन भ्रविधिमान्य ग्रभिनिषो रितते 
किया था। यह बात न वो स्पष्ट है ग्रौर न हो समभे में भरा रहो है कि अनुच्छेद 3! के 
अधीन विधियों को अनुच्छेद 4 के लागू किए जाने से अपवर्जित करने कौ क्या प्राववयकतो 


है। अनुच्छेद 2]ग के ्रघीत को किसो विधि की सम्पत्ति के स्वामियों या धारकों द्रास 


हैं? ) [955) । एस० सौ० प्रररे७ 699. 


684 उच्चतम न्याणलय निर्खय पत्रिका. [973] 2 उच्च» मिए पछ 


अनुच्छेद ।4 के भ्रधीन सम्भवतः इसहिएं चुनौती तहीं दी जा सकती ब्योंकि सरत्ति के स्वामियोँि 
आ धारकों के साथ प्रशिकर के विसय में एक समान व्यवहं।र करता ग्रनुच्छेद 39 (ख) प्रौर 
(ग)ओ सब्गिलित्र उर्ेश्यों के प्रतिकूल होगा । उन नौतियों को जितकी हपरेखा अ्रनुच्छेद 29 (ख) 
ग्रौर (ग) में तंथार की गई है, प्रभावी करने को लिए प्रकल्पित वर्भोकरण के युक्तियुक्त' 
भिदाल्तों को ग्रनुच्छेद ।4 के ग्रधीन विधियों के स़पात सुरक्षा की कस्तौटी पर करा उत्तरने में 
कोई कहिताई महीं होनी । गमुच्छेद 37 यें प्रमुेद 4 का प्रपवर्जत भूमि युधार से सम्बन्धित 
द्धियों के सम्बस्ध में प्रजन और प्रतिकर के पहलू तक ही सीमिश है किस्तु प्रमुक्छेद 2।क के' 
अधीन विधियों को प्रयुच्छेद (4 के अधीन चुर्नौती दिए जाने से उस्पुक्तित प्राप्त नहीं है यदि 
कृषि-विद्ययक यूधारों पर यह लांस्छूत हों कि वे सनमाने हैं) यशाति इस प्रश्न पर प्रनुच्छेद 3]क' 
के प्रधीन मामलों में है किसी भी मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रत्तिम रूप से विनिध्चय नहीं 
किया गय्ा है तथारि वह प्रश्न बाएमेडीक्ष प्लाप्टेशाव लिभिटेड झौर कुछ ग्रम्ण बनाम तसिलताहु 
राज्य (!)यें उद्ाग्रा गया था। उस मामले में अ्र्वीलाधियों ने यह दलील दी थी कि सरकार 
शुझतुर जन्पम्‌ एस्टेश (एवौलीशन एण्ड कस्वर्शन इनदू रब्शतकारी) हेस्ट, 969 की धरा |7 
के अतीत सूचक द्वारा पद्रेदार के प्रथिकार का पर्यवसान नहीं कद सफली क्योंकि उससे 
संविधान के अनुच्छेद 4, 9 और 3] के झ्रधीन अधिकारों का झतिक्ररण होगा। लेकित 
इसे न्यायालय ने इस विषय के इस पहलू पर बिचार करना आवश्यक तहीं समक्ता वर्योकि यह 
स्थ्रीकार किया सवा था कि ऐक्ट की घारा ।7 के ग्रधीन पट्टेदार के अधिकारों के पयेवसात' 
के बारे में कोई खूचता किसी भी अर्पॉलार्थी के नाम नहीं तिकाडी गई थी ग्रौर वह प्रश्न 
केवल ऐश्ट के प्रबुत्त होते के पश्चात्‌ ही उठ सकता है । हम में से व्यायाश्विपति खन्‍्ता जे 
स्थायालय की पोर से प्रागे यह मत व्यक्त किया“ 


“हैहट के प्रदत्त होने के एध्चाद भी, सरकार को इस प्रध्द पर अपनी बुद्धि 
कआ। प्रयोग करने पड़ेगा कि कैया उसकी राय में झागान के पट़्टेदारों के अविकारों 
कौ समाप्त कईता लौक हित में है | ऐसी सूचना जारी किए जाते के समय तक 
भांपना केवल शास्त्रीय प्रकृति का है। उस दक्ष में कि सरकार बागान के पद्रेदारों 
के पट्टे को स्म!8 करने के लिए विनिश्चय करती है, इस मामले में कोई भी धर्चा 
आर्य की माथापचची होगी । इसके विपरीत यदि सश्कर बागान सम्बस्धी फसल के 
डैगाने के प्रभोजन के लिए भूमि के किसी पढटे के सस्वत्ध में आरा ।7 के अधीन 
कायेबादी करती है, तो व्यधित पक्षकार समुचित अनुतोध प्राप्त करने के विए 
स्थायालय सें जा सकता है ।” 


यह बता दिया जाता है कि उस' मामते में ऐड क्री धारा 3 के, जहां तेक उश्चका सम्वस्ध 
जर्पम्‌ सप्पदाप्रों यें वनों के सरकार को ग्रककरित किए जाते से है, रे में यह 
अभिनिर्धारित किया गया था कि उससे संयिश्ान का ग्तिक्रमर होता है । भ्रतः रह नहीं बहा 
जा सकता कि विषयवस्तु का यह पहलू विज्ञदग्रत्त विषय (रेस इफ्टेगरा) नहीं है। हुसरी झोर 
इससे इस दृष्दिकीश की पृ हो जादी है कि विधि को चुनौती नहीं दी जा शरकती है। 


(0) (972) 2 एस० सो० आर० 33 [972]3 उमर नि० १७ 273. 


केक्षबातन्य भाएती ब० केरल राज्य [स्था० रेही] 685 


नागपुर इम्प्रूवसेष्ड डृस्ट बनाम विदृठल राव (?) में तथा इसके पश्चातुवर्ती दो भ्रन्य 
मामलों में इस न्यायालय के विनिदचयों से भी परे इस मत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि 
पनुर्छेद (4 भ्रनुच्छेद 39 (स्व) गौर (ग) की नीतियों को प्रभावशाली करने के लिए 
अधितियमित विधिपों के अ्रधीत प्रतिकर से सम्बन्धित विक्षयों को लागू तहीं होता. है। 
उपय कत्त मायले मैं राज्य को ही दो विभिलन कॉनूनों के भ्रधीन, जितमें से एक में कम प्रतिकर 
के लिए उपबन्ध किया गया था, ग्रौर दूसरे में पूरे प्रतिकर के लिए उपबन्ध किया गया था, 
एक ही लोक प्रयोजन के लिए सम्पत्ति प्रजित करने की झकित दी शई थी। मुख्य 
स्थामाध्रिपतति ने सात न्यायाधीशों की साविध्यतिक त्यायपीठ की प्रोर से निर्शय देते हमय 
यह प्रभिनिर्धारित करते हुए कि इत उपकंधों से अनुच्छेद 4 का अ्रतिबंघन होता है, 
[973] | उत्त० नि० १०७ पृष्ठ 90? पर यह मत #्यकत किया-- 
“इस बारे में कोई विवाद नहीं किया जा सकता कि भ्रज्ित की गई भूमि 
के लिए इस' ग्राघार पर ग्रतिकर के लिए प्रलग-अ्लग सिद्धान्त भूत्ित नहीं किए आ 
सकते कि स्वामी बूढ़। था जवान, स्वस्थ या बीमार, ऊंचा या ठिगता है या। क्योंकि 
स्वामी ने सम्पत्ति विरासत में प्राप्त की है या अपने प्रयत्नों से बनाई है या स्वामी 
राजनीतिज्ञ या अधिवक्ता है इस प्रकार का वर्गीकरण कायम क्यों नहीं रखा जा 
सकता क्योंकि उद्देश्य शोक प्रयोजन के लिए प्निवाय रूप से अजित करना है, शत: 
यह उद्देश्य समान रूप से पूरा हो जाता है भले ही भूमि एक प्रकार या दूसरे 
प्रकार के “स्वामी की हो ।/” 
अपयुक्त मामले में न तो स्वामित्व के वितरण का गौर न ही भौतिक साधनों के नियन्द्रण 
का भौर न ही धन के केन्द्रण या उत्पादत के साधनों को तोड़ने का प्रश्क था जो 
अ्नुच्छेव 3(2) में झनुष्पात उद्देश्य से भिन्‍न उद्देश्य है। यदि एक जैसी परिस्थितियों के दो 
मामलों में एक की सम्पत्ति अनुच्छेद 3।ग के अश्रीन और दूतरे को सम्पत्ति अनुच्छेद 3(2) 
के प्रधोव ले ली जाती है तो वह विभेद की कोटि में आएगा झ्ौर मागपुर इस्यूवमेस्ट का 
मासला (?) लागू होगा। हस प्रकार के मामले में ग्राक्षेप' पर इसलिए जोर नहीं 
दिया जाता है कि धनुच्छेद ।4 लागू किया जा रहा है बल्कि ' बह तो 
अनुच्छेद (ख) श्रीर (ग) के प्रतिकूल सिद्धान्तों को भ्रपनाने के लिए दिया जाता है क्योंकि 
एक स्यवित का, जो यद्यपि दूसरे व्यक्ति के समान की स्थिति में है धनुच्छेद 39(ल) शौर 
(ग़) से असम्बद्ध कारणों से तिशिचित रूप से पक्षपोधशा किया जाता .है। अ्रतः यह तहीं 
कहा जा सकता कि अनुच्छेद [4 को गलती से लागू किया गया है या वह अनुच्छेद 39 (सर) 
ओर (ग) में निदेशात्मक तत्त्वों को श्रग्रसित करने में रकायट है, जिसके बारे में यह माना 
जाता है कि वह ऐसे मामले में कार्यात्वथन क। उद्देश्य है। यदि ऐसे दुश्पयोग की उपधारणा 


- नहीं की जाती तो ऐसी भाशंका की कोई प्रायश्यकता नहीं होती कि प्रनुच्छेद 44 उस्त 


निदेशात्मक तत्त्वों की पूर्ति में रकांबट डालेगा। ह 

अनुच्छेद 3]ग की व्यापकता अनुच्छेद 3]क से बहुत भ्रध्िक है प्रोर श्रनुच्छेद 4 
को उत विषयों के सम्बन्ध में भ्रपवर्जित किया णाता है ज़हां श्रवुच्छेद 39 (ख) ग्रोर (ग) के 
निेक्ात्मक तश्वों में भ्रन्तविष्ट राज्य की ब्रसली भौर सदुभावपूरं इच्छा को कार्यान्वित करने 
() ,(973)  इम० नि? प० 895, 
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के लिए संरक्षण को प्रत्यधिक ग्रावश्यकता होती है । उदाहरणाथं, एक ही वर्ग के कूछ 
व्यक्तियों को तः्र्ति से वंचित करके भोर अत्य व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति रखे रखने अथवा 
रखने के लिए ब्रनुज्ञात सम्पत्ति के सस्वस्ध में इजाजत देकर ब्रवत्र तदद्ारा भडित भौतिक 
साधनों के अस्रमान वितरण करके, रुछ व्यक्तियों को तरफदारी करके भर प्रस्य व्यक्तियों 
के प्रति विभेद करके, एक हू! स्थित्रि में के व्यक्तियों के साथ अल्मान व्यवहार किया जा 
सकता है। इस पहलू को ग्रौर प्रश्छी तरह छे स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा सकता है 
कि तिदेशक तत्त्वों को ग्रग्रस्नित करने के लिए व्यक्तियों की, उस सम्पत्ति के, जो उनके 
स्वामित्व में है या जिसे वे धारण किए हुए हैं, या जो ऋधिक झव़ित उनके पास है या जो 
सम्पत्ति उनके स्वामिस्थ या कब्जे में हैं उसकी सीमा या उसके मूल्य पर निर्भर करते हुए 
भिम्त-भिन्‍्न वर्गों के व्यक्तियों को भिम्न-भिन्‍्न दरों पर प्रतिकर के संदाय के, भ्रथवा उसे 
व्यक्ति-वर्थो के सम्बन्ध में, जिन्हें देश के भौठिक स्राघथ वितरित हिए जाते हैं एक साथ 
रखा जा सकता है। श्रनुच्छेद 39 के ऊण्ड (सर) भर (ग) का उद्देश्य घन के केस्रए या 
भौतिक सांघनों के वितरण को तोड़ना है । यदि ग्रतुच्छेद 39 के छण्ड (ख) ग्रौर (ग) के 
अधीन निदेशक त्यों को ग्रशक्षित्त करने में ली गई सम्पत्ति के सिए्‌ पूरा प्रत्िकर दिया 
जाता है तो यह उद्दे्य अल्रफल हो जाएगा जिसे कार्यासिवित करते का प्रयास किया गया है, 
क्योंकि इससे वस्तुढः धन का केख्द्रण या भीतिक स्थानों के वितरण तो नहीं डूटेगा । ब्तः 
यह स्पष्ड है कि निदेशक तत्वों की प्रकृति ऐसी है कि अनुच्छेद 4 लागू जहीं होता है, 
इसका पहुला कारण यह हूँ कि प्रद्धिकर के सम्बन्ध में समता का कोई भ्रश्न नहीं हो सकता 
और दूसरा कारण यह है कि उसे प्रधर्वाजत करना आवश्यक नहीं है क्योंकि कोई ऐसी 
विधि भो अनुच्छेद 39 (ज) और (ग) के निदेशक तल्वों को ब्ग्रश्नित करने के लिए 
युक्तियुक्त वर्गीकरण करती है, वह दिस्सस्देह श्रनुच्छेद 4 की प्रपेक्षाशं को पूरा करतो हैं । 
अनुच्छेद 4 स्वस्वहारी स्वामी (एक्सप्रोप्रियेटेड ओतर) या घारक की वस्तुत: कोई सहायता 
महीं करता नधोंकि यदि उसे पूरा प्रतिकर दिया जाएगा तो अनुच्छेद 39(ल) और (ग) के 
निदेशक तत्त्व निरर्थक हो जाएंगे। दूसरी शोर उससे ली पई सम्पत्ति के वितरस की 
समता के सब्वस्थ में उसकी किसी भी प्रकार से कोई दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि उससे ली 
गईं स्थत्ति में उसे प्रागे कोई ग्रधिकार नहीं होंगे । श्रमुख्छेद 4 के अ्रपवर्जत से ओ एकमात्र 
प्रयोजन पूरा होगा वह स्वेच्छाचारिता, वितरण में ग्रश्रमामता को सुविधाजनक बनाना या 
प्रश्नय आदि लेने में समथे बनाना होगा । ग्रनुच्छेद 4 के ग्रबीन बह ध्धिकार केवल उस 
व्यक्ति या व्यक्ति अर्ग को उपत्तब्ध होगा जिसे विधि के ग्रधीन दितरए के फायदे उठाने का 
हक प्राप्त होगा । वस्तुतः अनुच्छेद 3।ग के अचीन विविधों के सम्बन्द में अनुच्छेद 4 को 
उपलभ्थता से “वितरण विषयक न्‍्याब या “आर्थिक न्याय' सुनिश्चित हो जाएगा जो इसके 
बिना निष्फल हो जाएगा । अनुच्छेद 3]पर श्र उसके युक!वले गनुच्छेद 4 के इस दृष्टिकरोश 
से अनुच्छेद 3!7 प्रौर अनुच्छेद 2क के वौच कोई सादृइ्य, जिसे लाने का प्रवास किया गया है, 
मिथ्था हूँ क्योंकि पश्चात्वर्तो उपबन्ध के अधीत अनुच्छेद ॥4 का ग्रपवर्जन स्वत्वह्मारी सवारी 
को संदेय भ्रतिकर के सप्वन्ध में तदवीन अनुस्षेव विधान की विषय-वस्सु को संरक्षित करने 
के लिए ग्रावद्यक था। एक प्लौर भी कारण हैं कि थनुच्छेद 3)क शोर बनुच्छेद 3|ग के 
बीच तुलना स्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रनुच्छेद 34क में अनुच्छेद !4 का अपबंजन 
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सम्पत्ति के प्रजंन थादि तक ही न कि वितरण के पहलू तक सीमित थो भौर बहू उस 
अनुस्देद की विषय-वस्‍्तु नहीं हैं जबकि, जैसे कि पहुच्े बताया जा चुरु है, 
प्रनुच्छेद 4 का अपवर्जन वितरश को प्रभावित करता है जो कि श्रनुश्केद 39 (जल) 
और (ये) की विषयवस्तु है । 

इस बात की सविस्तार परीक्षा करने की श्राददयकता नहीं है कि अनुच्छेद ।4 के 
न्यूज किए जानें या छीमर लिए जाने से क्‍या रिष्टि होगी। यह कहना कोई उत्तर नहीं है कि 
ऐसा ने किया जाए झौर दुरुपयोग की उपघारणा नहीं की जानी चाहिए । यह सच हो सकता 
है किस्तु जिस बात से मेरा सम्बन्ध है बह यह है कि विधायी प्रंगों के पास जो धाषित होगी 
उसका विस्तार कितना , होगा । जब एक बार ऐसा सब कुछ करते की, जिसके थारे में 
ऊपर उल्लेख किया गया है, शक्ति को मान्यता शआ्राप्त हो जाती है तंथ दुरुपयोग की कोई भी 
उपपारणा नहीं की भा सकती । किस्तु यदि शक्ति का विस्तार श्रद्विकार के नष्ठ, बिकृत या 
निराकृत किए जाने तर नहीं होता तो दुष्पयोग के अ्रहन को, यदि कोई हो, कोई सुसंग्रति महीं 
होती । यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि संसद का यह ्राराय वा कि प्रनुच्छेद 368 के 
प्रधीन संशोधन फ़रने की भपनी दाक्ित का प्रयोग करके संसद तथा राज्यों के विधानमण्डलों 
पर एक ही श्पिति के ब्एक्तियों के बीच विभेद करने था उन्हें विधियों के समान संरक्षण से 
बंचित करने का प्रधिकार प्रदत्त किया जएए। प्रवुच्छेद 39 (ज) प्रौर (ग) के भ्रधीत जिम 
निदेशक तस्वों की धूति के लिए प्रयास किया गया है उतकी परूति तव कीजा सकती है 
यदि इश प्रनुच्छेद को पृथक्‌ कर दिया जाए! ्‌ 

अनुच्छेद 3।ग द्वारा भ्रंनुक्छेद 9 के प्रपवर्णन के सम्बर्ध में [2 जतेबरी, !973 
प्रथत्‌ 35वें दिन को अह्टाराष्ट्र के विद्वान महाधिवक्तां द्वारा अहस किए जाते के दौरान 
हममें से एक ने यह प्रश्म किया था कि वबाकू-स्वत्ह्य प्रोर संचरण स्वातंत्य पर शेप 
निंन्धन लगाने का स्राम्ाजिक तत्व क्या है णो उन निर्बन्धनों में पहले से ही प्रन्तविध्ट 
नहीं है जिसके भध्यधीन थे प्रधिकार हैं ? विद्यान्‌ महाजिवक्ता ते गहू कहां कि वह इस पर 
विचार करके प्रौर अ्पका गिवेदन करेगा । ? मार्च, 973 दल उसने इस मान्यता के 
प्राघार पर झ्पना निवेदन किया कि प्रइन प्रनुस्छेद 3]ग के संदर्भ में पूछा गया था जिसमें 
मे केबल धनुच्छेद 9()(च) श्रौर 9()(छ) . बल्कि सम्पूर्ण प्रमुध्छेद 79 का अबर्सत 
अपवर्णित है । विद्वान भहाघिवक्‍ता मे दस प्रइन का स्थरुप यह बताये! कि बह बहुत 
महस्‍्वपुर्सा चिषय उठाने वाला प्रश्न है। पेरे मतानुत्ार उस प्रहन प्ें जो कुछ विवक्षित था 
बह हमारे समक्ष बिवाधक का सार है कि क्या संकरण स्वातंत््य धोर बाक्‌-स्वातंत्य जंसे 
मूल्यबान प्रधिकारों पर ब्रधिक नि्वेस्धत, भो संविधान तिर्माताश्ों ने अनुश्छेद 9(2) से 
(6) में पहले हो उपबन्धित कर दिए हैं, लगाना न्यायोचित हो सकता है। संविधान प्रथम, 
अतुर्य श्रोर सभहवां संशोधन अ्रधितियमित करने के इतिहास धोर उद्देश्यों भौर कारखों का 
उल्लेख करने डे पष्चात्‌ तथा इस भ्याथासय के उन विनिदययों का उल्लेख करने के पदणात्‌, 
जिनमें से सभी सम्पत्ति के प्रज़न हे सम्बन्धित हैं भौर जिनका वाकु-स्वातंत्य या चरण 
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स्थातंत्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसने तिम्तलिखित शीर्षकों के प्रधोत किए गए प्रइत पर 
जिचार किया झौर उसका उत्तर इस प्रकार दिया-- 

(|) स्राबारशतया उत युक्तियुक्त निम्स्थनों के प्रति निर्देश में, जिलके सम्बन्ध 
में अनुच्छेद ।9 (2) से (6) के प्रध्नीन प्रवुच्छेद ।9()(क) से (छ) द्वारा प्रदत्त 
मूस श्रधिकार प्रध्यधीन है ; 

() बुक्तियुक्त नि्दस्थन जिनके सम्बन्ध में क्रमदाः भमुछ्छोद ।9(2) ग्रौर(5) 
के अधीन वाक्‌-स्वातंत्रप और भारत राज्य-क्षेत्र में सवंत्र संचरएा का अधिकार 
अ्रध्यधोन होना चाहिए ।” 


प्रथम लीपेक के प्रघोन विद्वान्‌ महाधिवंबता ने यह प्रस्थापना पेश की कि उन 
निर्मस्थनों को, जिसके सम्बन्ध में प्रवुच्चेद (9()(क) से (छ) के श्रपोन मूल अ्रधिकार 
अरध्यधीन हैं, सामाजिक तत्व उन सभी घुनंग्रत सामाजिक विचारणों हे संकीएं है जिनके 
सम्बन्ध में मूल झ्रधिकारों को ग्रष्यघीत बनाया जा संकता है। इसके लिए जो कारण दिए 
गए ये थे ऐतिहासिक ये विशिष्टतवा यह तथ्य कि संविधान सभा ने श्री बी० एन० राव 
हारा दिए गए इस सुझाव को नासंजुर कर दिया था कि मूल प्रधिकारों श्रौर विदेशक 
तत्तवों कै बीच प्रतिविरोध होने की दशा में निदेशक तत्त्व प्रभिभावी होते चाहिए, 
प्रस्यधा प्रावश्यक सामाजिक विधान में बाधा पढ़ सकती है। इससे पह प्रभित्रेत है कि 
हिदैशाक तत्तवों का स्रामाजिक तत्त्द मूल अधिकारों पर प्रतुशेय वियंल्थतों के साथाजिक 
तत्त्व से ब्रधिक व्यापक था । क्योंकि यदि ऐस।न होता तो मूंल प्रधिकारों के साथ 
प्रतिविरोध की दशा में निदेशक तत्वों को प्रधानता देने का कोई प्रश्न ही नहीं बठ प्रकका 
था क्योंकि मूस प्रधिकारों प्रौर निदेशात्मक तत्वों का तामाजिक तत्त्व एक ही होगा / भूंकि 
संविधाद में निदेशक तत्वों के मुकावले में मूल अ्रधिकारों को प्रभानता दी गई है प्रौर 
मूल अधिकारों को न्यायालय में प्रबतेतीय बनाया गया है ग्रौर निदेशक तत्तों को इस 
प्रकार प्रवरत़्तीय नहीं बताया गया है, इसलिए मूल प्रधिकारों पर निर्बन्धतों के स्रामजिक 
तत्त्व को नागरिकों या किसी व्यक्ति द्वारा प्रधिकारों के प्रवंत की कपरेज़ा के भौतर रखा 
गधा था। स्वभावत॑ः व्यक्तिगत भूल प्रधिकारों के इस श्रवर्तत से विलध्वकरी युकदमेजाजी 
ब्रा की गई लोक धच्छाई की क्षति पहुंची है उसको उपेक्षा की गई है जिससे अनेक 
व्यवितयों को प्रभावित करते बाले प्रावश्यक्.सामाजिक विधान को बड़ी-यड़ी स्कीमें हक 
सकती हैं। इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए संजिधान के प्रथम प्रोर पतुर्ध संशोधन 
अधितिभमित किए गए थे $ 


प्रनुच्छेद ।9 (2) से (6) के प्रधीन जो निर्भन्‍्धत प्रधिरोपित किए जा सकते हैं 
उनके स्रामाजिक तत्व में स्वाभावत्रः साम्रजिक विधश्त की बढ़ी-बड़ों स्क्रीमों के सकने से 
विलस्वकारी पुकदमेदाजी द्वारा लोक प्रच्छाई को जो क्षति पहुंचतो है उस पर ध्यान नहीं 
दिया गया है। प्रनुच्छे३ [9()(क) से (छा) द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार परस्पर प्रनस्थ नहीं 
हैं बहिक वे श्रतिव्याप्त हैं। उदाहरणार्थ प्रनुच्छेद 9 (।) (ल) द्वारा प्रदत्त जञान्तिपुबंक प्रौर 
निराजुद सम्मेलन के प्रधिकार को वाकू द्रौर श्रसिव्यक्ति स्वातस्त्य के प्रधिकार के खाथ 
जोड़ा जा धकता है यदि वे व्यक्ति जो प्रास्तिपूर्वक इकट्ठ हुए हों, पोस्टर उठाएं हुए हों या 
माइक्रोफोन के जरिए भाषण देते हों । पुनः प्रमुच्छेव 9()(छ) के म्रधीन कारवार का 


हु 
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प्रधिछार सम्पत्ति के पारण, भ्रन भौर व्ययन के ग्रधिकार को अरतिध्याप्त करेगा क्योंकि 
साधारणतया कौरबार संम्पत्ति के उपसौग के बिना महीं चलाया जा सकता । इस प्रइत् पर 
विचार करते समय इस बात का ध्यान दियो जाना चाहिए कि प्नुच्छेद ।9()(च) के; 
जो सम्पत्ति के सम्*म्ध में हैं, श्रोर भरनुच्छेद 9(।) (8) के, थो कारबर के सम्बन्ध में है, 
जिसमें साभ्ाररणत्या सम्पत्ति के उपयोग की भ्रपेक्षा की गई है, भघोन ही चुनोती को 
प्रपर्याज्ित करने की बजाए सम्पूर्ण प्रमुच्छेद 9 के प्रधीम श्रमुच्छेद 3वग द्वारा संरक्षित 
विधियों को चुनौती देना श्रनुच्छेद 3ग से क्यों प्रपर्वजित किया गया है । 


दूसरे शीप॑क के भ्रभीन विद्वान महाधिवक्सा ने यह निवेदत किया कि यह बात 
सुस्थापित है. कि वा स्कततत्त्रय के प्रध्िकार के अन्तंत प्रेश्न स्वातस्थ्य ग्रात। है ग्लौर उसके 
पश्चातू उसने लाई दाइस की पुस्तक माइंन डेमोक़ सीज़ के प्रध्यात्र में 'प्रेस इन ए वेसोफ़ सी 
का उल्लेख किया प्रोर उचत श्रध्याथ में से लप्वे-लम्बे उद्धश्ण दिए गए ये जियमें इन 
परिवर्तनों के धम्बराध् में, जो प्रेस में हुए हैं झौर व्यवत्ायीसंप (विष्दीकेट) प्रेसों की 
तानाक्षाही के सम्वन्ध में चर्चा की गई है। युनाइटेड स्टेट्स के सविधान के प्रथम संशोधन 
फ्ा भी उल्लेख किया गया था । तत्पक््चात्‌ उस्ने यह निवेदन किया कि हमारे संविधान में 
बाकू और प्रभिव्यक्ति स्वातंत््य कौ प्रत्याभूति की गई है भ्लौर स्थायिक प्रर्थास्वयत से उस 
स्वातस्तथ्य के बारे में यह प्रभिनिर्धार्ति किया भा चुका है कि उसके प्रस्तगंस प्रेस स्थासंष्य 
प्राता है| किन्‍्तु उसके प्रभुसार ध्यक्तिगत शिकार के रूप में वाक्‌-स्वतेंत्र्य का प्रेस 
स्वातष्य से विभेद किया जाना भाहिएं श्र चूंकि सशधारणतया लोक बाक-स्वातंत्रय के 
अपने '्यक्तिगत झधिकार का धाग्रह करते समय कोई व्यापार शा कारबार नहीं चलाते हैं 
तथा श्रजन विध्यक्ष विधि बार ध्रौर प्रभिश्यतित स्वातंत4 के ऐसे व्यक्तिगत प्रधिकार को 
लागू भहीं होही। किस्ठु जय बाकू झोौर प्रभिव्यक्ति स्वाहत्र्य के झर्तगंत प्रेस धाती है, 
जिसे जलाना स्पध्टतया एक मारब!र है, उस समय भिन्‍्त-भिम्न बिधारघाराएं लागू होती हैं। 

अ्रनुच्छेद 9()(क) का अ्रनुच्तोद [9() (छ) गौर (थ) से इतता गहरा सम्बन्ध 
है कि थदि प्रन्तिम दो उप प्रनुस्छेद, सम्पत्ति के श्र्णन से सम्बन्धित किसी विधि द्वारा 
अपवर्जित कर दिए जाते हैं तो इस तक को रोरने के लिए प्रभु्हेद |9()(क) को 
अपवर्जित करना प्रावश्यक है कि श्रधिकार इसने जटिल रूप से मिले हुए हैं कि प्रेस के 
चलाने का कारवार करते यो प्रेस को चलामे के सिए ध्रावश्यक सम्पत्ति का ह्थासिश्व रखने 
के प्रध्रिकार के हास करते का प्र वाक्‌-सवातंत्य के प्रधिकार का हास करना है। पुनः 
आरत के सम्पूर्ण सफ्य-्क्षेत्र में संचरर स्कातंत्य के प्रधिकार को अनुच्छे३ !9(5) तारा 
अनुच्छेद ॥£(।) (8) द्वारा प्रदत्त भारत राज्यक्षेत्र के सी भाग में मिवास कश्ने या 
बस जाने के अ्रधिकार के साथ जोड़ दिया गया है तथा सम्पत्ति के भर्णन, ध।रणा प्रौर ध्ययत 
के ग्रधिकार को भनुख्छेद 9(6) द्वारा साधारण जनता के हितों में था किसी सनुसूचित 
आ्रादिमजाति के ड्ित को संरक्षित करने के लिए युत्तियुक्त निर्वन्धन लगाने के प्रधिकार को 
जोड़ दिया गया है । 

गोौपालन के सामले () में न्यापाधिएत पातन्जलि शास्त्री और मुकर्जी हारा ब्यक्त 
किए गए मतों का उस्लेख करने के पर्चा विद्वातू भद्षाधिवक्त। में यह निवेदन किया कि 


: () [950] एफ० हो आर० 88. 
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व्यक्त किए गए उन मतों से यह दरशित होता है कि यदि भूमि अर्जन से सम्बन्धित विधि को 
अनुच्छेद 9() (चर) के प्रधीन चुनौती वेने से संरक्षित करना हो तो उसे गनुच्छेद 9 (।) 
(घ) और (ड) के प्रभीव चुनौती दैने से सुरक्षित करना, किसी दलील पर प्रतिवन्ध 
लगाता कि ग्रनुच्छेद 9())(घ), (४) पौर (च) के ध्धीन भ्रधिकारों को इस प्रकार गहरा 
सम्बन्ध है- कि अनुषछेद 9()(च) के ग्रधीव ग्रधिकार को छीनने का झर्थ है 
अनुच्छेद 9(4)(घ) झौर (ड) के प्रधीत श्रधिकारों को उतके व्यवहारिक प्रंझ् से शक्तिहीन 
बनाना । इन कारणों के लिए संसद ते प्रथम, चतुर्य श्रौर सम्रहयां संशोधन प्रघितिमपित 
करके उन संशोचतों द्वारा संरक्षित विधियों को ते केवल गनुच्छोद !9(]) (च) और 
(छ) के भ्रघीन यहल्कि सम्पूर्णा प्नुख्छेद !9 के प्रधीन छुनोती को ठीक ही धपव्जित किया 
है । परिशामतः यह निवेदन किया गया है कि अनुच्छेद 3॥ग में केवल मूल प्रधिरारों के 
मुकाबले में राज्य की वीति के निदेशक तत्त्वों को प्रधानतवा देने की १्रक्रिया प्रनुध्यात है जिसे 
पहले प्रतुच्छेद 3(4) भोर (6) में मान्यता दी गई थी ग्रोर बाद में जिसका मनुच्छेद 3!क 
और, 3]ख औ्रौर ग्रमुसची 9 हारा विल्तौर किया गया था जैसे कि वे पहली बार प्रधिनियमित 
किए गए थे भौर तत्पश्चात्‌ चतु्य भोर सत्रहवें संशोधन द्वारा पश्विजित किए गए थे शोर 
इन सब के बारे में यह प्रभिनिर्धारित किया गया है कि वे विधिमान्य हैं। निदेशफ तत्त्व 
भी मूल तत्त्व है भ्ौर संशोधन करने जाली क्षक्ति भावी संसद्‌ श्रौर राज्य विधानमण्डलों 
को ऐसी पूविकताप्ों में परिवर्तन करने के लिए उपबन्ध करते के लिए परिकल्पित कौ गई 
है जो संविधान के विरचिंत किए जाने के पदचात्‌ घंटों श्रौर संक्षोधम शमित का विस्तार 
पनुच्छेद 3ग को प्रधिन्तिय्ित करने तक किया गया है । 


मैंने सविश्तार यह बात उपबशित की है बो विद्वान महाधिवकता के श्रनुसार 
अनुच्छेद 3]0 वारा प्रतुच्छोद ॥9 को प्रपवजित करने का ग्राधार प्रौर मुख्य प्रयोजन है। 
इस दक्ष विश्लेषण से प्रनुच्छेद ॥9 को प्रपबर्जित करअने में ग्रनुच्छेद 3!ग की छिपी हुई 
वितक्षाएं उभर ग्राती हैं। उच दिवेदनों के प्राधार पर नागरिकों को प्रत्याभुत समस्त मूल 
झधिकार वश्तृतः निराक्ृत हो जाते हैं। भ्रनुच्छेद 4 छीन लिया जाता है; अनुच्छेद 9() 
(5) से (छ) को इस श्राघार पर प्रपव्जित किया जाता है कि उन्त दोनों का भाग (3) के 
अ्रभिकारों में से किस एक या दुसरे प्धिकार पर असर पड़ता है प्रौर घूंकि ये प्रधिकार 
परस्पर प्रनन्य नहीं हैं और भरनुच्छेद 3।ग के ग्रधीन विभ(नमण्डल द्वारा जो आवश्यक 
हूप से सम्पत्ति के सायन्ध में होता चाहिए, किसी स्रम्पत्ति श्लौर व्यापार या कारबार पर 
प्रभाव पढ़ता है यदि भ्रनुच्छेद 39 (खत) भौर (ग)के निदेशक तत्तों को प्रभावशील करना हो 
तो बे बिहान्‌ मह।धियकता के भ्नुसार न कंबल ग्रनुच्छेव 0(!)(७) और (द) के प्रतिकूल 
होंगे बल्कि उस प्रनुच्छेव के खण्ड (]) के डपखण्ड (क) से (8) के प्रतिकुल भी होंगे । 

जहाँ तक मुझे मरापुम है किसी मो तिथि से, जो बनुच्छेद 3क अधीम 
प्रधितियमित की गई है और जिसे इस ग्यायालय के समक्ष चुनोतों दी गई है, सिवाय 
अनुच्छेद 9 () (च) प्रौर (छ) के, अनुस्छेद [9 () (क) थे (इ तक के प्रधिकारों में 
से किसी प्रधिकार को प्रभावित करने का प्रयात्त नहीं किया गया है प्रौर इसलिए बह प्रश्न इस 
स्थायालय के समक्ष विचारार्थ नहीं प्रायाथा। किल्तु इसके अलावा मुझे यह समझ में तहों 
प्राता हैं कि किस तू के प्राधार पर ब्लांतिपुवंक ओर विशयुद्ध सम्मेलन के, या किसी 
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नागरिक के लिए भारत राज़्य-श्ेत्र में सर्वन्न धदाध संचरण के या भारत राज्य-सेत्र के 
किसी माग में तिवास करने शा वस जाने के स्वातंख्य का सम्पत्ति के भ्रजंत, धारण पौर 
ध्ययन के या कोई वत्ति, उपजीबिका, व्यापार या कारबा।र करने के अधिकार से सम्बन्ध 
हो सकता है। क्या वे व्यक्ति जिसका व्यापार और कारवार छीत लिया जाता है-का जिस्हें 
उनकी हम्पत्ति से कंबित कर दिया जाता है, भारत में ख़बंत ग्रावाध संचरत या भारत के 
हिसी भाग में वस जाने के या कोई दृत्ति या उफ्जीविका करने के प्रश्याभूत प्रिकारों के 
हकदार नहीं हैं ? जब उम्हें उनकी धम्पति से वंचित कर दिया जाता है तब ये पोर क्या 
कर सकते हैं स्िडाय इसके कि वे कोई प्रत्य नोकरी या उपजोविका पाने के लिए कोई शौर 
साथन या राष्ले दूंढे प्रोौर उस प्रयत्त में वे भारत में सत्र संचरुख करें बा भारत के किसी 
भाण में बस जाएं ? यदि उन्हें इन प्राधारभूत सधिकारों का प्रयोग करने से रोक दिया जाए 
तो वे गुलाम मात्र हो आएंगे क्योंकि उनके स्वामित्य में ऐसी संम्पि थी जिसे राज्य श्रपनी 
नीति को अग्रसित करने के लिए जब्त कर लिया है । यदि निदेशक तश्वों के भ्रथीन प्रगनाई 
गई दिधि का सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है ठो घन के केंद्रश या उत्पाइत साधनों से होने 
याली ग्राधिक पद्धति के प्रवर्तत को रोहने के क॒तेंथ्य का नागरिकों के भारत में सत्र 
संचरण या भारत के किसो भाग में बस जाने के ग्रथिक्ार के साथ क्या सुसंगत या सम्बन्ध 
है ? क्या उन व्यक्तियों को, जिन्हें निदेशक तत्वों को अग्रश्चित करने में सम्पत्ति वितरित की 
आती है, प्रनुष्छेद 3। ग के अधीन बनाई गई विधियों हारा इस प्रकार वितरित सम्पत्ति में 
उन अधिकारों के अतिलंबन से सुरक्षित बहीं रखा डाना चाहिए ? ऐसा मालूम होता हैं कि 
बिन व्यक्तियों के फायदे के लिए विद्यान उन भ्नन्य व्यक्तियों के वंचित करता है जिनमें बन 
का केन्द्रण होता है, उन्हें ग्रनुच्छेत 9 ग्रौर अनुच्छेद ।4 का संरक्षर प्राप्त नहीं हो 
सकता बदि प्रनुच्छेद 3।ग उत अ्रधिकारों को छीन सकता है या उन्हें नष्ट कर सकता है। 
ऐस्रे संरक्षण के बिना उन्हें प्रडातंत्र को जीवित रखने के लिए बाजी नहीं लगानो पढ़ेग्ो 
शभ्रौर न ही उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि उन्हें ध्राधिक स्थाय पिलेगा शोर ते 
हो में यह समझ प्रा रहा हूं कि जहां किसी उद्योग था उपक्रम को ले लिया जाता है वहां 
उस उद्योग या उपकप्त में कर्मकारों के संग म या यूजियन बनाने के प्रश्िकार को छीन लेना 
पावश्यक कयों हो जाता है। स्वापियों से जे लिए गए उ््योग का उसमें काम करते वाले 
कमंकारों से कोई सम्बन्ध नहीं होता धौर केवल इसलिए कि वे उसमें काम करते हैं इसलिए 
उन्हें भो उनके भ्रभिडारों से दंबित किया जाएगा। मैंने धरनुच्छेद 3॥ग द्वास न्‍्यून किए 
जाने वाले प्रसम्ज् प्रथिकारों के कुछ पहलुप्रों का दर्शत किया है। निस्सन्देह 
प्रगुओव 9 (।) (क) के प्रभी वाक्‌ और बभिन्‍्यक्ति स्वातन्थ्य कौ प्रस्याभ्नृति में प्रेस 
स्वातन्थ्य की माल्यता के सम्बन्ध में महाराष्ट्र के विद्व/न्‌ महाधिवक्ता ने प्रकाश इला 
था । क्या इससे यह भ्रभिप्रेद है कि यदि प्रेस के एकाघिरूार को प्रतिषिद्ध किया जाता है या 
जहां प्रनुच्छेद 39 (लव) शभौर (ग) के प्रधीन उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है प्रौर 
मुंदरश प्रेसों प्रौर ऐसी प्रेस के इपकृ्मों को किश्ली विधि के प्रधीन भ्रजित कर लिया जाता 
है तो क्या नाग्रिकों को प्रान्य॑ प्रेस ग्रारम्म करने झौर झपने याक्‌ और अभिव्शक्ति स्वातंत्य 
का वपोष करने के प्रघिकार पे बंखित किय। जाना चाहिए ?ै यदि यह अधिकार छीन लिए 
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ज!ने हैं तो देश के नागरिक्षों के वाकू शौर श्रभिव्यक्ति स्थातम्थ्य का क्‍या होगा, जो कि 
संभदीय प्रजातंत्र का प्रांवदयक अंग है ? मुस्यई राज्य घौर एक श्रम्य बनाम एफ, एन. 
इलसारा (!) में भ्रनुच्छेद [9 के प्रसंशोधित खण्ड (2) के अधीन यह ग्रभिनिर्धारित किया 
गया था कि धाश 23 (क) प्लौर घारा 24 () (क), जिनमें जनता के समक्ष धादक 
पदार्थों की प्रश्त्ता करता या विज्ञापन करना प्रतिपिद्ध किया गया है, धनुच्छेद 9 ()(क) 
में प्ल्याभृत प्रविकार के प्रतिकिरद्ध हैं क्योकि उस अनुच्छेद के खण्ड (2) में ढी 
शर्तों में से कोई भी शर्त लागू नहीं होगी है। किन्तु प्रथम सशोधन से प्रपराध उद्ीपन के 
सम्बन्ध में, घब्दों को बुक्ितियुक्षा निर्वेल्वल के रूप में श्लोड़ा गया है जिसका राज्य विधि द्वारा 
उपबन्ध कर सकता है। जो भी हो ऐसी विधिबनाने की शक्ति का ग्रभाव तागरिकों के 
वार धौर धरभिव्यक्ति स्वातस्ठ्य समस्त प्रधिकार को निराकृत करने का कोई ग्राघार 
जहीं है। 

अनुच्छेद [5 प्रधिकार को केवल उन ध्यक्तियों तक सौमित रखता है जो पहिलाएं 
नहीं हैं, सामाजिक भर शिक्षात्गाक दृष्टि सै पिछड़े हुए नागरिक वर्ग, प्रनुसूच्तित जातियां वा 
अनुसूचित प्रादिम बातियां नहीं हैं प्रौर इत सब्र को संरक्षण देकर बिभेद किया गया था। 
प्रनुच्छेद 6 भी इसी प्रकार की शर्त है। भ्नुच्छेद 7, 8, 23 झोर 24 ऐसे प्रतिषेष 
हैँ लिन्‍्हें प्रभावी करने के लिए राज्य को व्यादिष्द किया गया है। भ्रनुच्छेद 25 से 28 
पर, जितमें धामिक स्वाहल््य प्रश्याभूव किया गया है, निदेशक तत्त्वों को ग्रग्रशित करने के 
लिए प्रनुच्छेद 3!7 द्वारा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि इस बर्गों के स्वामित्य में सम्पत्तियां, 
स्कूल, संस्थाएं ग्रादि होती हैं| ये तब सम्पत्ति धारण करमे के श्रचिकार के बिता तिरयंक 
हो जाएंगे । इसी प्रकार भ्रतुच्छेद 29 ग्रौर 30 भी व्यर्थ हो जएएंगे जब अनुच्छेद 9 भर 
4 पूरंतवा निराकृत हो जाएंगे । जो प्रनुच्छेद वाकी बच गए हैं वे हैं पनुच्छेद 20, 5 
श्रौर 22, जिनमें से प्रनुक्छेद 22 कण्ड (4) ते (7) में निवारक सिरोध का उपबन्ध होने 
के करा स्थून हो गया है जो निम्सल्देह तागरिकों और राज्य की सुरक्षा, प्रशान्ति और 
सुरक्षा के प्रत्यधिक हित में है। मैंने प्रश्वधियों की श्रोर से दी गई दल्रौलों की विवक्षाएं यह 
दक्षित करने के लिए बता दी है कि यदि इन्‍्हें स्वीकार कर लिया जाता है तो यह देश 
संविधान प्रौर उस प्रस्तावतना के विहीनहों जाएगा जिसमें उसके नागरिकों के मूल 
अधिकारों को प्राप्त कराने के लिए दद्घोषणा की गई है। उत भ्यक्षितगत प्रषिकारों को, 
जो किसी प्रशातस्त में नागरिकों के राजनैतिक भ्रधिकार सुनिनिश्दित करते हैं सामाजिक 
उद्देश्यों की पति के लिए. निदेशक तत्त्वों के प्रधीन होना पड़ेगा किन्तु उन्हें अ्भिभूत महीं 
क्या जा सकता श्ौर न ही उन्हें अस्तित्वहीन बनाया जा सकता है। ऐसा अरवुध्यात नहीं 
किया जा सकता कि यह बात संशोधन शमित के अविषय के भीतर झाती है। 

यद्यपि प्रनुच्छेद 3] क अपनी परिधि के भीतर पाने वाली विधियों हो अनुच्छेद 9 
द्वारा प्रदत्त अधिकारों से संरक्षण प्रदान करता है दयापि ऐसा संरक्षण अनुच्छेद 9 (।) 
के कृष्ठ (ब) प्लौर (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के विलद्ध ही हो सहृता है, 
क्योंकि उसकी विधयवस्तु के बारे में अ्रभिव्यकत रूए से यह कथित किया गया था कि बह 
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किसी सम्पदा में, जंसे कि वह उसके रूण्ड (2) में परिभाषित की गई है, अधिकारों का 
अअज॑न या निर्वापन (इक्स टिम्बिश्मेष्ट) था संक्ञोधन करना है और प्रंबन्‍्ध करने ठथां कतिपय 
पद्माृति हितों के अधिकारों का ले लिया जाना या उनका समाप्ेलन या परयंक्सान ग्रादि 
करा है अनुच्छेद 3।ग अनुच्छेद 39 (ख)] और (य) में की नीतियों को प्रभावी करने 
वाली विधियाँ को संरक्षण प्रदान करता है। इन दोनों उदृस्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के 
जिन श्रथिकारों को न्यून कियों जाना है वे केवल अनुच्छेद ॥9-के वही अधिकार हो सकते 
हैं जो सम्पत्ति पौर ध्यापार, कारवार, पृत्ति यो उपजोविका से सम्बन्धित है। यद्यपि 'अाधिक 
स्यवस्था' प्रभिश्यवित का उपयोग अनुच्छेद 39 (ग) में किया गया है तथापि उंश प्रनुच्छेद 
का उहृह्य साधारखतया ब्रायिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना नहीं है | झिन्तु वह घन भौर 
उत्पादन साथनों के सवंखाधारण के लिए अहितकारी केम्द्रण को रोकने के लिए ही सोधित 
है । इस छण्ड में जो कुछ परिकल्पित है वह यह है डि राज्य यह घुनिश्चित करे कि अ्रधिक 
व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे घन ग्रौर उत्पादन साधनों का सर्वाधारण के लिए 
अह्ितकारी केच्दरण न हो ॥ धन शोर उत्पादन साधनों का जहां केन्द्रश हुमा है जो 
संसाबारण के लिए प्रहितकारी है वहां घनुच्छेद 39 (ग) के अ्रधीव विधि घन और 
उत्पादन साथनों के कैन्द्रण को ययावस्यक तोड़ने या विनियमित करने के लिए होपी । 
बाकी सब अधिकार ग्रनुच्छेद 3।ग की पंरित्रि के बाहर हैं श्रोर इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 3 [के 
ओर ग्रनुच्छेद 3!ग के बारे में यह कहा जा. सकता है कि उनका भविष्य एड समात 
है न दि शिम्त । अतः मेरै मतानुयारे विद्वान पहासॉलिसिर ने वह ठीक ही निवेदन क्या 
है कि अनुच्छेद 34ग के भ्रधीन विधि “भौतिक साधनों,” घन का केम्द्रए' श्रौर 'उत्पादन 
साधनों पर हो प्रवृत्त होनी भोर यदि ऐसा है तो भनुच्छेद 9(4) (क) से (छ) के 
अधिकारों को कोई युधंबतति बही होगी झौर वे लागू नहीं होगे । 

प्रनुच्छेद 3।ब4 द्वारा अनुच्छेद 3के अपकर्णन के सम्बन्ध में अनुच्छेद 3का 
खण्ड-() वस्तुत्तः भनुच्छेद 3]प द्वारा प्रभावित नहीं होता क्योंकि १शवबातवर्ती श्रनृच्छेद के 
अधीन जो अधिकार प्रभावित होते हैं वे केवल विधि द्वारा ही होने चर्श६ए । यदि श्रनुच्छेद 3]ग 
का अधिनिवप्तन सम्पत्ति पर प्रभ/व डालते बाले श्रनुच्छेश 39 (ल) झोर (ग) के 
निदेशक तत्त्वों को ग्ग्नसित करने फ्ें विधियां बंदाते के लिए क्रिया गया था तो उन विधियों 
को प्रनुच्छेद 3। () के अनुरूप होवा होगा क्योंकि वे व्यक्तियों को उतकी सम्पक्ति से 
वंचित करने वाली विविष्यं होंगो। अनुच्छेद 3।ग में भी कि अनुच्छेद 39 (स्व) और (ग) 
के निदेशक तत्त्वों को प्रभावी बवाने के लिए करिसो विधि का बनाया जाना प्नुब्यात है। 
जहां तक अनुच्छेद 3(2) का सम्बन्ध है फच्चीसवें संज्ोषद को धारा 2 से प्रनुच्छेद 3(2) 
में भ्रन्तविष्ट अधिकार को पहले हो न्यूत कर दिया है और अनुच्छेद 3॥यग द्वारा 
ब्राधिकृत इस भ्रधिकार का और न्यूज किया जाया किसी विशिष्ट आंमले में उस अधिकार का 
नाश या तिराकरए होगा झोर तब ह्र एक मामले में यह विचार करता होगा कि नया 
किसी विद्धिष्ठ विधि में प्रव्नगद सम्पत्ति के अजंद या अधिग्रहण के लिए एंसों रकम के लिए 
उपबन्ध किया गया है जो ग्रनच्छेद 3(2) के, जैसे कि वह संविधान पच्चीसवों सशोवन 
के पूर्व था, ग्रीन अधिकार को निराृत करना या उसे खवितहीन बनाना होगा । 
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चौथे तत्त्व के सम्ठस्ध में मैं सपने विद्वान प्रात न्याग्राधिषत्ति खस्ना के त्वं और 
दिप्कप से सहमत हूँ, मुझे इस निराय का परिशीलन करने का ठवसर प्राप्त हुआ है। जहां 
हक कि उसका सा्वस्व घोषणा से सम्बन्धित भाग के पृथक्‌ किए आने से है, भौर श्रादर 
सहित मैं भी केवल उसी पहलू पर पहले तीनों तत्त्वों पश भ्रषने निप्कर्यों के समर्थन के लिए 
अतिरिक्त कारण के रूप में तर्क को अपनाला हूं । 

यदि झनुश्छेद 3|7 के प्रथम भाग को इस रौति में पहा जाए तो उसके बारे में 
पड़े बभितिर्धारित किया जाएगा कि वह सम्रोधन शक्सि के श्रधिकार के ब्रस्त्गढ है। यदि 
केवल ग्रनुच्छेद के वे भाग, जो उसे संशोधन शवित के ग्रघिकारादोत बनाते हैं, शेष भाग से 
पृथक कर दिए जाएं । जो भाग पृथक किए जा सकते हैं वे ये शब्द हैं '8 प्रसंगत है घकवा 
उसे छीवती है या' ग्रौर शव्द “अनु ज्छेद !4' झौर धोषशा से सम्बन्धित बह भाग जिमके 
कारण न्यायिक पुनक्लिकत अ्रफ्वजित किया जाठा है। इन भागों को पृथक्‌ किया जाता 
पंजाब प्रान्त बनाए दोलत सिह ग्रोर कुछ ग्रत्य (!) में प्रिवी काउन्सिल के विनिदभय तथा 
श्रार० एप्र6 दी० चम्ररबोगवाला बनापर भरत संघ (7!) में इप स्थायालय द्वारा ग्धिकथित 
सिद्धास्हों की दृष्टि से अनुजय है। 

यह क्षिद्धाग्त कि किसी काजून के साधारण झब्दों का अ्र्थान्वयन उस विधानमब्डल 
की, जो उसे अधिनियमित करता है, शक्तियों के शति विद्देश से किया जाना चाहिए, और 
बड़ कि यह साधारण उपधारणा कि विधामम्रण्डल का पश्राश्षय झ्पनो अ्रपिकारित्ता से कहर 
जाते का नहीं द्ोता, स्थापित है । हिन्दू बुसेन्स राइट्स हू प्रापर्टी ऐक्ट के मामले (*) में प्रौर 
दौलत विह के मामले में (!] बह प्रभिनिर्धारित हो चुका है कि साधारण उपधारस् के 
ग्राघार पर विधानमण्डल का ग्राशय भएनी अधिकारिता से वाहुर जाने का नहीं होता और 
बड़ कि यदि जो कुछ बाक़ी रह जाता है उसे प्रभावी किया जा सकता हो तो स्थायालय 
उपबन्‍्ध के उस भाग को पृथक कर सकता है जो उस अक्ति के प्राधिक्य में हो। पूरववर्ती 
मामसे में चूंकि ऐक्ट उपचारक (रिप्रिड्श्रिल) ऐक्ट था जिसमें उस आत को हटाने या कम 
करते का फ््यास किया गया है जिसे सम्भवत़: विधाममण्डल ते रिष्टि माना था इसलिए 
उसका कायदाप्रद निर्वच्चन किया गया था (देखिए--पृष्ठ 3] पर मु० स्था० खाबर द्वास 
व्यक्त किए गए मत) । पह्चातृबर्ती मामजे में पंजाव एलियनेशन ग्रॉफ सैण्ड ऐवट, 900 
की धारा 30 के उपय-्ध, जिसे पंजाब एलियनेश्नन ग्रॉफ बैण्ड [सेकर्ह प्रमेण्डमेण्ट) 
ऐक्ट, 938 (938 का 0) की घारा 5 द्वारा जोड़ा गया था और जिनमें उस ऐकट में 
यथा बिनिदिष्ट उन बेनामी संब्यवहारों के नियारण के लिए, जो 938 के ऐक्ट के प्रारम्भ 
के पूर्व या पश्चात्‌ किए गए थे और प्रम्यस्ंक़्ामक (एजिक्नर) द्वारा कब्जे की दतूली के 
लिए उपबन्ध किया गया था, गवर्नमेस्ट श्रॉफ इप्डिया ऐक्ट, 935 की छ्षारा 298 की 
उपधारा (3) का उल्लंधन #रने बाले के रूप में प्रन्‍्तीय विधानमण्डल के झक्तिवाहा होंगे 
क्योकि रॉ मामलों में धारा (30 केबल बंझ परम्परा के ग्राघार पर प्रतिषेध के रूप में 
प्रदत्त होगी, डिस्तु जहां तक भावी संब्यदहारों का सम्बन्ध है उसे इच्चियां एक्ड वर्षा 
(टेम्पोरेरी एण्ड मिसलेतियस प्रोविडस्स) ऐक्ट, 972 झी धारा 4 द्वारा यथा संशोधित 
935 के ऐक्ट की धारा 298 को उचधारा (2) (ए) हारा श्राश्रिकृत रिया गया था झौर 
(!) (945) 23 इण्डियन प्रपोल्स 59--(946) एफ० सी० झार० ]. 
(१ (957) एस० सी० आर० 930. 
(2) (94!) फ« स्री+ प्रार० 8. 
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उसे ग्रविधिगान्यता से पंरक्षण प्राप्त था | क्योंकि धास 3ए के: उपबन्ध, जहाँ तक कि वे 
भूतलक्षी प्रभाव मे प्रवृत होने के जिए तात्पयित थे, शक्तिबाह्य और 'शुस्थ होते, प्रिवी 
काउस्सेल ने घारा में 'पूर्द या' क्षक्द हटा कर भूतनक्षो तत्त्व को पृथक कर दिया भ्रौर शेष 
धारा को -विधिमान्य रूप स्ले प्रवृत होते के लिए छोड़ दिया। लाई श्रेंकरटन ने प्रिवो 
काउस्सिल की प्रोर से राय झनिश्यक्ष करते हुए पृष्ठ [9-20 पर यह मत व्यक्त किया--८« 


“लाइंशिप्स की राय के. भ्नुप्तार यह हलिष्कर्ष' निकलता है. कि आाक्षे पित ऐक्ट, 
जहां तक कि वह भूतलक्षी है, प्रान्‍्तीय विघानमण्डल की विधायी अक्ति के बाहर था 
और यदि भूतल ली तत्त्व को क्षैष डपवन्धों से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता तो निर्विवाद 
यह सिद्ध हो जाता है कि सम्पूर्ण ऐक्ट को शक्तिबराह्म प्रौर शूब्प धोषित करना 
होगा । किन्तु यह खुशो की भात है कि प्राक्षेपित ऐव्ट में भूतलक्षों तस्‍्व को प्रासाती 
ते पृथक किया जा सकता है गौर ग्राक्षेपित ऐंक्ट को धारा 5 से 'पुर्व या! शब्द 
हटा कर प्राअपित ऐक्ट के खषेप उपबन्ध ल्रिधितास्य छव॑ से प्रवृत्त हो तकते है ।" 

अमरबौगवाला के प्रासले (?) में एफ० एन० ज़लसारां के भासले (*) के सहित दिभिल्‍्ल 
मामलों का उल्लेख करने कै पश्चात्‌ सथैयाषिपति थेंकटराम प्रय्थर ते इस सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लिया कि जब कोई कानून भांगतः शून्य हो तथे बह शेप भाग के सम्बन्ध में 
प्रवृत्त किया जाएगा यदि उसे उस भांग से पृथर्कू किया जा सफशा हो जो प्र्ृधिमान्य है। 
इस तियम के प्रयोजन के' लिए यह बात्त प्रतात्विक है कि क्या कानून की स्विधिमाध्यता 
इस कारण ते कि उसकी बिद्रम-वस्तु विधानमण्डल की सक्षमता के बाहर है या इस शारण 
से कि उसके उपग्रारों द्वारं। सांतिधानिक प्रतिवेधों का उल्लंघन होता है, उद्भूत होती है। 
स्यायाधिपति बेंकटराम प्रस्यर ने पृथक्‌ किए जांने के सस्तन्ध में सात नियप्र प्रतिपादित किए 
हैं। एफ० एन० बलसारा के मामले (7) में धारा 23 (0) झोर (बी) तथा घारा 24()(ए) 
के प्रलावा, भो कि गुराकथत प्रौर उद्बीपन के सम्बस्ध में है धारा 2 (24)(५) में 'लिकर' 
झद्द की परिभाषा से सभी इन्य पदाथे जिसमें प्रल्कोहत सम्मिलित या प्रश्तविष्ट है” क्षब्द 
पृथक इ९ दिए गए ये वर्योडि इसमें प्रौषधीय नि्मितियाँ शामिल पीं। ऐसा साखूस होता है 
कि मे तो सम्पूर्ण उपलण्ड (९) हटाया गया था श्र न ही सस्पूर्णा छषण्ड (24) पृथक्‌ किया 
गया था । केवल उपयुक्त शब्द ही पृथक्‌ किए गए थे श्ौर यह प्रसिनिर्धारित किया गया था. 
कि परिभाषा का शैय भांग विविमान्य है । 


कलकत्ता निगम दताम कलकतता ट्रामबेंज कम्परी लिमिटेड (?) में प्रषत यह था कि 
क्या कलकत्ता स्यूनिसिपल ऐक्ट, |95] की थारा 437 () (वो) श्रनुच्छेद 9()(छ) 
के प्रभीन प्रविध्रिमान्य थो जहां तक कि वह धारा निगम की राय को निशचायक और किसी 
स्पायातय में चुनोतो के प्रयोग्य बनाती हैं । धारा 437() का उपसण्ड (बी) इस 
प्रकार है-- 


() (957) एस० सी० पभार०, 930, 


() (95) एस० ती० आर० 682. 
(१) (954) एस्९ प्ी० ग्रार० 25. 
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#"कोई ऐसा प्रयोजन, जो निगम की राग्र में (जों राय निरचायक होगी श्रौर 
उसे किसी स्वायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी) जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के 
जिए छतरनाक है वा जिससे न्यूस्ेन्स होने को म्रम्भावना है।” 

इस स्थायालय ने कोप्ठक में दिए गए भाग को प्रनुच्छेद ॥9(]](छ) का झतिक्रमएछा करते 
वाला ग्रभ्रिनिर्धारित किया । बड़ दलील दी गई थी कि उपल्षण्ड का उपयुक्त भाग शेष भाव 
से जटिल हुए से मित्र हुआ है पग्रौर इसलिए उस्ते पृथक्‌ नहीं किया जा सकता | स्यावाज्य ने 
यह ग्रभिनिर्धारित किसा कि चमरबोगवालः के मामले (') में तीसरी प्रस्थापदा ग्र्थाद्‌ कि 
जब ऐसे उपब्रस्थ, जो विधिमास्थ हों, उन उपयस्धों से सुभिन्न और पृषक्‌ हैं, जो प्रविधितास्य 
है, यदि वे सब ऐसी एकल स्कीम के भाग हैं जो सध्यृश रूप से बवत किए जाने के लिए 
आशथित है, तब भी किसी एक भाग की अविधिसास्थता सम्पूर्ण भाग के बिफल होने का 
कारर बनेगी, लागू नहीं होती है। स्थायाधिषति यांचू ने यह दृष्टिकोश श्रिव्यकत किया 
कि ओ छण्ड कोष्ठक में है श्लौर जिसमें 'ओो राय निशबायक होगी और उसे क्िप्ती ध्यायालय 
में चुनौती नहीं दी जाएगी' शब्द झामिल हैं. ऊपर निर्शिष्ट खण्ड के आप भाग से पृथक किया 
जा सकता है। 


कामेहवर प्रस्ताव बनास बिहार राज्य (] के मामले में बिहार गवर्नग्रेंट सवप्ट्स 
कण्डबट रुल्स, 956 के नियम 4 में यह उपबन्धित था कि #*कोई सरकारी सेवक ग्रस्ती. 
सेवा की शर्तों से सम्तन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या 
क्रिस्ती भी प्रकार की हड़ताल नहीं करेंगा' | न्यायालय ते वह अभिनिर्धारित किय। कि वहू 
लियम अनुच्छेद |9()(क) गौर ((्र] का वहां तक अतिक्रमण करता है जहां तक 
उसमें श्रद्िस्ता या प्न्यथा डिसी भी प्रकार के अदक्शन का प्रतिषेध किया गया है और चूंकि 
इस प्रकार पढ़ना सम्भव नहीं है जिससे कि उसे दत्त उपबन्ध के विधिक भाग को 
फ्रस्ाविधानिक भाष से पृथक्‌ किया जा सके, किसौ प्रदर्शन में भाग लेने से सम्बन्धित सम्पूर्ण 
नियम को शक्तिब्ांहा घोषित किया जाना चाहिए । लेकित व्यायात्य ते सम्पूर्ण नियम 4ए 
का लण्डत रहीं किया था बल्कि श्ेव भाग से केवल उस भाग को प्रलग किया था जो प्रदर्शद 
से सम्बन्धित था भ्ौर हड़ताल से सम्बश्धित भाग जिसे कायम रखा गया था, उस्यु क्त भाग 
को पूृथक्‌ झिए जाने के १इचात्‌ भो बह श्रस्तिश्व में बता रह । लेकिन मध्य प्रदेश राज्य 
बताय रानोजौराद झिष्डे (*) में पृथकूकरशा का सिद्धान्त लागू नहीं क्रिया 


#पंग्रेड़ी में यह इस प्रकार है-- 

+ आए एणए056 "काली उ,॥॥ (6 कांग्राजा ग॑ ऐड एजड़णाभ्रांणा (वाली 
ज़रा 9॥ ऐ८ ००ात्रफांएड. ब्रात होश ॥०५ कैट तो॥लाहल्‍त की आ।. "तय 
4इटा००5 (0 कढि,कदबाती. 97 ज़णएल् गे ॥िला। [0 रद: 9 वापरउक्षातला 

#<*पुच० 0000 5४५वग: औकें ज्वाएटाफ्गर व आड़ वशालाजबतंजा त 
वह्इजा 0 9 छा थी. आती ॥0.- 0गग्रारणा00 छत भाए आध्थाह कक्षाक्ांत्रड 
१9 कांड ००9वीकिणा५ 0 #श्शंव्द"ा 
(0) (4957) ए० स्री० भ्रार० 930. 

(*) (4962) सब्लोमेष्ट 3 एस० सी० झ्ार० 369, 
(7) (968) 3 एस्० सी० ग्राट० 489 -- [968] 2 उम० नि १० 54. 


ा 
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गया था । एस मामले में मध्य प्रदेश एजोलिक्षन ग्रॉफ ंक्ष ग्रए्ट्स ऐड, 963 की 
आरा 2( | )मैं 'प्राष्ट' (अ्रनुददात) शब्द की परिभाषा ऐसी भाषा में को गई जी जो ७हुत ध्यापक 
ओ प्रौर उसमें थिभिस्न प्रफार के नकदी प्रनुदानो के मिभिन्‍त प्रकारों में कोई भेद नहीं किया' 
शया था । हस स्यायालय को उसमें सम्मिलित विभिम्त प्रगुदातों में से कुछ भ्रगुदानों को 
चूषछ करने का ढ्रोई श्राघार दिलाई नहीं दिया भौर इसलिए उस स्माथालय ने यह मत * 
अभिव्यक्ष किया कि उस खण्ड को पुनः लिखना अ्रनुअभ नहीं है भौर उस परिभाषा को ऐसे 
सकदी ग्रनुदानों सक सीमिश एज़ा जिस्हें विधानम्रण्डजन सम|प्त करने के लिए सक्षप हो। प्रतः 
इस भामले का विभेद किया ज। सकता है क्योंकि मिम्रम ऐसे उदाहरणों को लागू नहीं 
होता है। डक 

मैंते पृथजकरए के शिद्धाम्श को लागू करके प्रमुस्छेद 3।ग की विंधिमास्यता पह 
विचार किया है, एहपि किसी भी दा में प्रनुच्णेद 2।ग के सम्बश्ध में इस पहलू पर विचार 
नहीं किया गया है क्योंकि दोनों में हो उग्र स्थिति अपनाई थी । यदि उसे स्थीकार कर 
किया जाता है तो उसका परिराम या तो पूर्ण ग्रविधिमास्थ होगा या उसकी विधिभान्यता 
को पूर्णतया कायम रखना होगा 4 यदि, जैसे कि परिटीशमर ने दलील दी है कि किसी 
संझोधन द्वारा मल भ्रधिकारों में से किसी प्रधिकार को विकृत या नष्ट नहीं कियो जा सकता 
तो इस मिमिल दलील का श्रगला तकंपूर्ण कदम यह सिद्ध करला होगा कि सम्पूर्ण 
अनुच्छेद 3]ब इस मद्े बुरा है और यदि ऐसा नहीं है तो किस सीमा तक पृथककरण के विद्धान्त 
को लागू करके उसका समर्थन रिया जा सकेगा विदिष्टतया जबकि भ्रनुच्छेद 3॥ग़ के 
बोषणा हस्बस्थी भाग के प्रथक्‌ किए जाने के दास बहस के दोरान सबसे श्रागे यी। इसी 
ब्कार प्रस्यियों को यह जानते हुए कि पिटीशतर का सामला क्या है यह परीक्षा करनी 
चाहिए थी प्लोर यह निवेदन ऋरना चाहिए था कि पिटीशनरों की दलील के प्रनुमार 
अनुच्छेद 3) किस सीमा तक ग्रत्िश्िमान्य है । जब 9 फरवरी, !973 को यह प्रइन पूछा 
गया था कि यदि एक बार थह स्वीकार कर लिया जाता है कि किसी संविधान को निराक्ृत 
नहीं किया जा सकता तब जो कुछ मालूम किया जाना होता है बह यह है कि किस सीमा 
तक संशोधत से तिराकरश होता है' भौर इसका उसर यह है कि 'सम्पूर्श संविधान संशोधित 
जहीं किया जा स#' प्रौर मह भी कि जब यह प्रश्त उठाया गया था कि ग्रनुच्छेद 3ग 
की भाषा से यह माचूम होता है कि वह अ्रप्रभ'वी है, दोनों पक्षकारों में से किसी ने भी इस 
पहलू पर कोई दलील नहीं दी । श्रौर न ही बहस के दौरात कई प्रबसरों पर जब बोषणा 
सम्धस्धी भाग के पृ७्कूकरण का प्रश्म उठाया गया था, दोगों पक्षकारों में से किसी ने भी 
यह तिवैदन, किया कि क्‍या ऐसा पृषफ्करण सम्भव है या नहीं । उन वरिष्थितियों में 
स्यामालय स्क्‍यं ही परीक्षा श्रौर विचार करत है कि इन दो चरम सीम|झों के बीच कौन सी 
स्थिति ठीक है । सांगिध।मिक संशोधन को, जो भ्रनुच्छोद 368 में विहित प्रारूप श्रौर रीति का 
अनुसरण करने के पश्चात्‌ प्रधिनियत्तिस किया गया हो, जैसे कि मैंने पहेले बशाया है, 
अविधिसान्य प्रशिनि्धारित नहीं किया जाता चाहिए, यदि उसे प्राक्षेपततीय भाग को पृथक्‌ 
करके भी कामम रखा जा सकता हों, जहां कि विधिमान्य भाग प्रपने पैरों पर खड्टा हो 
सकता है । सांबिधानिक संशोधन की विधिमास्थता पर विचार करने को बात को केबल 
हैसी दलीलों तक ही, निन्‍हें पक्षकार पेश करमा चाहते हों, सीमित रखना-सदो लौक हित में 
नहीं होता प्रस्थथा हुए केवत्त उस प्रकाशन के प्रभुपार, जैसा हमारे समक्ष डाला यया है न कि 
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इस बात पर कि उसे हम क्या समभते हैं कि ग्राक्षेपित संशोधन की सही प्रकृति ठग है, 
संविधाद का नि्ंचन करने के लिए विदश हो जाएंएे । चाहे ग्रकेले केश हो यह विचार है, 
जिन आगों का मैंने संकेत किया है वे फृधकू किए जा सकते हैं औ्रौर पूृथक न किए गए भाक 
परवृत्त और प्रभावशाली बने रह सकते है. जिसते कि अनुच्छेद 39(ब) ओर (व) पे 
ग्रम्तनिहित राज्य की नीति के निदेशक दश्वों को प्रनुच्छेद 3।ग के प्धीय वन!ई गई विधियों 
द्वार। अप्रसित किया जा सके । जा मत मैंने अपनाया है उतके धनुवार 'से असंगत है प्रथवा 
उसे छीनती या! शब्द 'अनुच्छेद ।4' शब्द दया वह भाग भी 'जिस जिब्नि में यह घोषणा हो 
कि वह ऐसी नोति को जभादी करने के लिए है उस पर किसी स्थाथालय में हस झ्राघार १९ 
श्रापत्ति वहीं की जाएगी कि बहू ऐसी दीति को प्रभावी नहीं करती है', पृषरू किए जा सबडे 
हैं, इसलिए उन्हें भनुच्छेद 3]ग सै हटा दिया जाए। परिशाभत: ऊपर संकेतिक भागों को 
पृथदू करने के पश्चात्‌ प्रनुच्छेद 3।ग के प्रथस्वियन के ग्राधार पर मैं पच्चीसर्व संशोधन की 
घास 3 ढो विधिमास्य चमितिर्धारित करता हूँ। 


संविधान(पचदी सना संशोधन )प्रधितियम को विधियास्यता पर गुरुय स्वापाध्षिति ने पह 
तिष्कर्ष निकाला है कि इस संशोधन के होते हुए भी संविधान भ्यायवीठ यहु विनिश्चय करेंगी 
कि जया ग्राक्षेत्रित ग्रधितियम मु] प्रधिकारों को छोन लेते हैं शा उत्हें केवल ब्यून करते हैं 
और ग्रह कि भया उतसे लोक हित में यूक्तियुक्त स्यूवत होत। है शोर यदि उनसे मूल प्रधिकार 
छोन लिए जाते हैं तो उनका ल्ण्डन किया जाता होगा। मेरे विद्वान्‌ आता न्यायाधिषति 
हेगई प्रौर मुखर्जों ने वस्तुत: यही निफर्ष निकाला है जब उम्होंने बह बरभिनिर्धारित किया 
कि पह संक्षोघन विधिमास्य है। किस्तु स्थो वे प्रधिनियम जो सवय प्रनुसूची में उस संशोनन 
द्वारा रहे गए ये या उनमें.का कोई उपकन्ध संविधान के ग्राधारभूत तत्वों या सार भूत तत्त्वों 
में से किसी का निराकरएा करते हैं, इस ढात को परीक्षा उस संस्य करती होगी जबकि 
उन प्रचिनियमों की विधिमान्यता १२ जिचार-जिम्श किय। ज।एगा | झादर सहित में बरतृतः 
इन निष्कर्षों से सहमति प्रकट करता हूं जो उस मत से संगत हैं जो मैंने प्रसुष्छेद 3क भोर 
3] सके सम्बन्ध में भ्रमिव्यक्त किया है । मैं इस वात से भो सहमत हूं कि विटीधनर की 
ओर से बिद्वान्‌ श्रधिवक्ता को यहे दलील कि प्रनुच्छेद 3।ल का भ्रगुष्छेद 3। से गहरा 
सम्वस्ध है, स्त्रीकार नहीं कोजा सफ्ती और उसे इन निर्णायों में दिए गए कारणों से 
नामंजूर किया जाना चाहिए। इस प्रइ्म का कि क्या मूल प्रधिकार प्राक्षेपित संशोधन हारा 
सम्मिलित इस अधिनियमों में से या इन प्रविनियप्रों के ऐसे उपबन्धों में से किसी एक द्वारा 
निराकृत या भ्रक्तिहीन हो जाते हैं, उप सप्रव परीक्षण किया जाएगा जब इत ब्रधिनियपों 
की-विधिमतन्‍्धत्ा पर विचार विमर्श किया जाएगा झौर इस ग्रारक्षए के प्रध्यघीन में 
संविधात (पच्चीधवां] संशोधन अधिनियम को विधिप्ास्य अभिनिर्धारित करता हूं। 

परम मैं प्रपते निष्कर्ष बताता हूं जो इस प्रकार हैं-- 

*(4). ग्रमुष्छेद ।2, ।3 श्रीर भाग 3 के ग्रत्य उपवन्‍्धों श्रौर ब्रनुच्छेब 368 
के अर्थाव्वयन के अनुसार भनुच्छेद ।3 (2) भाग 3 में के ढिन्‍्हों अधिकारों को 
सज्ोधित करने के लिए अनुच्छेद 368 पर कोई वियेभाज्ा नहीं लगाता है और इस 
दृष्टिकोशश से यह विनिश्चय करना प्रनावश्यक है कि क्या गोलक माय बाले मामले में 
प्रमुख बहुमत रिश॑ंय में श्रतुसूच्री 7 की सूची । की अ्रवश्चिष्द ,विष्टि 97 में संशोधर्न 
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को झक्ति को दूंढ कर ठीक ही किया है घोर त ही उस्त मामले में बहुमत विनिश्मय 
को ध्यान में रखते हुए यह श्रपेक्षा की गई है कि संशोवन की श्क्ति .स्त्य॑श्रतुष्छेंद 368 
में पाई जा सकती है।” 

'« (2): चोद्ीसणं संशोघन--भरमृच्छेद 368 पं 'संशोधनं शब्द के श्रस्तगेत तिरसन 
जहां श्राता । संसद प्रनुच्चेद 368 ग्रोर 3 तथा सभी पूल प्रधिकारों का भी संशोधन कर 
सकती है श्रौर यद्यपि प्ंोधम की शक्ति बहुत शध्यापक है तथापि वेहू इतनी व्यापक नहीं है 
ई# बह मूल प्रधिकारों में पे किसी शिकार को मा संविधान के ग्राघारभूत ढांचे में से 
सारभू+ तत्कों के धुरांतया तिराक्ृत या क्षक्तिहीन या -विक्ृत कर सकती है था संविधान के 
अ्रस्तित्व को नष्ठ कर खकती है। इल पररिसीमाओं के भीतर संसदू संविधान के हर एक 
अनुच्छेद का संशोधत कर सकती है। संधद्‌ झनुच्छेद 368 के ब्रधोत्र संज्ोधन करने की 
अपनी शक्ति का ऐसा विस्तार सहों कर सकती जिससे कि बह ग्रपने अपर संविधात को 
निरसित, निराहत करने धंषवा गुल प्रसिंकारों या संविधान के भ्राधार भूत छोंचे के सारभूत 
तत्त्वों में से फिसी-को शिकृत, झक्तिहीन. या सप्ट करते श्रयवा संविधान के प्रतितेश्य को 
सष्ट करने की शक्ति प्रद्त कर सके तथा जो प्र्थाखयन मैंते किय। है स्तके प्रनुसार 
चौबीसबां संशोधन विधिमाश्प है क्योंकि इससे संगोषन झ्क्ति की , प्रकृति प्रौर प्रविधय में, 
जैसे कि वह संशोधन के पूर्व विद्वग्नत से, फोई परिव्तेन नहीं हुंप्रा है। 

६5) पर्चीसवा संशोधन-० धर 

4) काश 3. * 

(क) यथा प्रतिस्थापित अनुच्छेद 3। का श्ण्ठ (2)--#नुच्छेर 3] के खण्ड ( 2) 
का वही अर और प्रयोजन है जैसा कि निर्धिप्ट विभिन्‍त विनिश्णयों में किया यथा है सिवाय 
इस वात के कि 'रकम' अब्द “प्रतिकर' झ्षे्द के स्थान पर रखा गया है जिसके पश्चात्‌ मूल्ये 
के बराबर या शरजित सम्पलि के मूल्य के होफ समतुरंय कं सिद्धाग्त प्रथ लागू नहीं हीता 
है । रकम: क्षाव्य से, जिसके सम्बन्ध में कोई विधिक घारणा नहीं है प्रौर जैसा कि संशोधित 
खण्ड में संकेत किया गया है, केवल तकदी प्रभिप्रेत है ओोकि देश की करेंरिसि में होगी प्रोर 
जिसे किसी सिद्धान्त के ध्राघार पर नियत किया जाना होगा | जब एक बार स्यथायालय का 
यह क्षमाधान हो जाता है कि एस प्राधार पर हुनौती कि रकम था उसके संदाय की रोति' 
ने तो प्नमाती है भौर न ही भ्राभक है भ्रधवां जहां उस सिद्धात्तों के, जिलके प्रमुसार रक्षम 
नियत की जाती है, बारे में मह पाया जांता है कि उतका प्रजित सम्पत्ति के मूल्य के साथ 
वृक्तियुक्त सम्बन्ध है त्तो यायालय ऐसे सिद्धास्तों के प्राघार पर इस प्रकार सियत या 
प्रवधारित रकम को पर्याप्ततः के प्रइत पर विचार-विर्श तहीं कर संकता । 

(स) खण्ड (2) जैसे कि वह जोड़ा गया है--अनुच्छे३ 9() (अर) के अनुच्छेद 3! 
के खष्ड (2) फो लागू किए जाने पर “प्रभोव' धब्द से दो प्रथान्थयत सम्भव हो जाते हैं। पहला 
यह कि प्रनुच्छेद ।9(4) (च) स्वत्वघारी स्वाणी को बिल्कुल भी उपलभ्य नहीं होगा और 
इस बात से दूसरे शब्दों में यह अ्रभिप्रेत है कि इससे ऐसे मामलों में श्रधिकार पू्तया 
निर।कुत हो जाते हैं श्रौर दूसरा यह कि खण्ड (2) महू उपब्न्धित करने के लिए श्राशथित 
है कि अर्जन या अधिग्रहर। से सम्बन्धित विधि दस . प्राधार पर छुन्य नहीं होगी कि उससे 
प्रनुच्चेद [9()) (च) के अधीन अधिकार ब्यून या प्रभावित द्ोता है। दूसरे अरथास्यय्त 


00 उच्चतम स्यायरलय निर्ाय पत्रिक'. [973] 2 इस० नि० ही. 


हो. जो संजोघन को विशिवान्य बनाता है, ऋत्रिशन देगा होगा गौर यह कि खण्ड (2ख); 
लागू दिए जाने में पृथक्कभ्शा के सिद्धास्त को श्रपनाने ऐै, पनुच्चेद 2 (2) के ऋ 
प्रथ्िकार के प्रभावशाशी प्रग्नोग के लिए प्रज॑त या प्रधिग्नृतणा की पिस्ली बिधि के सम्बस 
यृक्तिवृक्त ,क्रिया के अधिकार के स्यृमकरश से कि दिराकरणा, नब्ह या विकृत किए जाने 
तक विवश्थित दिया गया है; क्योहि युक्तियुक्त सूचता, सुनवाई, सामग्री ग्रौर अस्य पाहफ 
पैश्ञ करने के लिए प्रवसर देना यह प्विद्ध करने के लिए श्रावदयक है कि कोई विश्विष्ट घजन 
लोक प्रयोशत के लिए तथ सभ्पत्ति के मुख्य प्रौर प्रन्‍्थ ऐसे विफयों के खिए नहीं है जो राशि 
दिबते दिए जाने में प्रपताए गए किसी विशिष्ट शिद्धास्श में प्रस्तवलित हो, या यह दक्षित 
करने के लिए कि को मुए दिय। जा रहा वह भ्रामक, मममाना प्रादि है, । अतः अपनाए गए 
से दिशांग् में विए भए कारणों से पच्चीक्षवे संशोधद को धारा 2 विधिसास्य है । 


() 'ऋत्रीसबें सशोचन को छाल 3--नयां अनुच्छेद 3 !ग केवल तभी विधिमास्थ हट 
यदि "है प्रमंगत अथवा छीतता या, 'ग्रनुक्षोद 4' शब्द प्रौर घोषणा सावर्थी भाग 
प्ौर 'डिस विश्ि में वह बोधरण। हो कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, इस 
१६ किही न्यायालय में इस ग्राघार पर आपत्ति नहीं की जाएगी हि वह ऐसी नौति को प्रभावी 
महीं करती! शब्द पृथक कर दिशु जाएं, क्योकि मेरे मतानुसार उन्हें पृथक्‌ किया जा सकता है । 
प्रथक्‌ किए जाने के पढ़चासू जो कुछ व्यकी रह जाता है वह प्रवृत्त हो सकता है प्लौर 
ब्रनुच्छेद 9 बोर 3। के लग होते के सम्दस्ध में जो मैने निरवेचल किया है उसको प्रभावित 
कर सकता है जि कि अनुच्छेद 3।ग के ग्रधीव बनाई गई शिवियों बरनुस्छेह 39(स) धौर 
(ग) में अन्ठनिशित निदेशक तस्‍्बों को शग्रसित कर धर्क | पर्शामतः ग्रनच्छेव 3!ग कै 
प्र्थाग्दयन के ग्राधार पर, ऊपर बशित भाशों को पृथक्‌ करने के १६चात्‌, में पच्चीरे संशोषन 
की घारा 3 को विधिसान्य ग्रभिनिर्धारिस करता हूं । 


(4) उन्तीस्र संश्रोशन-यह दलौल कि अनुच्छेद 3]क भ्रौर 3।छ का एक दूसरे 
से सम्बद्ध हैं. स्वीकार नहींक़ी त। सकती प्रौर उसे जामंज़ूर किया है। संविधान (उम्तीसवाँ 
सशोधर) विधिमात्य है, किस्तु बणा झनुसूची 9 में हब॥ता स्मिलित अ्रधिनियमों में से 
कोई ब्रध्रिनिगम भाग 2 के मूल प्रधिकारों में से किस्ती प्रधिकार या प्राणरभूत त्लों में से 
किप्ती तत्त्व, या सविधान के क्ारभून तत्वों में से किस्तो तर्क को निराहुत करता है, ग्रक्तिहील 
बनाशा है, बिकृत शा नष्ट करता है, १म्त शात की परीक्षा उस समप करनी होगी जन उन 

- अ्रधिनियमों की विधिमास्यता को बुनोती दो जाएगी । 


प्रश्न परम पिटीशनों को ऊपर निकाले शरण! निष्कर्षों के प्रनुसार जिपदारे के लिए 
सविधान ्यायपौठ के प्रमक्ष सुनवाई के लिए रक्ता जाएगा। इन एरिह्बितियों के प्रनुत्तर 
पक्षफ्तार श्रपता-श्रपना खर्चा स्वयं करेंगे 
स्पापाधिपति पलेकर-- 


इस पिदीश्ञन के तथ्य व्यावाधिपति के विशय हैं वशित हिए जा कुक है 
इसलिए उन्हें थुनः बवरशित करना झरावश्यक नहीं है। 


प्ौर 


केशवानग्द भारती ब० केरल राज्य [न्या० पालेफर]) 704 


इस पिदीक्षन में केरल भूमि सुधार (संशोधन) प्रश्चिनियम, !969 तथा कैरल 
भूमि धुघार [संक्षोषत) भ्रधितियम, ॥97! की सांविघानिक विधिमान्यता शो चुनौतो दी 
गई है। चूंकि विदीशनर फो मह आशंका है कि हाल में फ्ारिश किए गए संविधान श्रधिनियमों 
को दृष्टि में रक़ते हुए उसकी चुनोती सफल नहीं होगी इसलिए उसने इन धक्तितियमों की 
विधिमान्यता को भी चुनोती दी है। थे इस प्रकार हैं-(]) संविधान च्रौवीसओं संशोधन 
प्रधिनियम, 97]; (2) संविधांत (परचीसबां संशोधन) भ्रविनियय, 97। तथा (3) 
संबिधान उम्तीसवां संशोधन सधिनियम, ।972 । इसमें जो जटिल प्रश्त प्रन्तवंलित है बह 
यह है कि क्या संसद्‌ शविषान को इस रुप में सं्लोणित कर सकती है कि संविधान के भाग 3 
द्वारा प्रदत्त मूल भ्रधिकारों को कम किया जा शक़ता है या उसे छीता जा सकता है । 

चौबीस संशोधन हारा अमुच्छेद (3 प्रौर 368 में इस उद्देश्य से कुछ 
परिवतंन किए गए हैं कि उन्‍हें धरनुच्छेद ॥3 भ्रौर 368 के प्रविषय प्ौर परिधि की बाबत इस 
न्यायात्य के बहुस॒ख्यक त्यायाधीषों द्वारा प्रभिव्यक्त मतों के अनुरूप क्रिया जाएं। शंकरी' 
प्रसाद घिह बेव बनाम भारत हंथ () बाले मामले में इस स्यायालय के पांच न्यायाधीशों की 
पूर्ण स्यायपींठ ते सर्व सम्मति से यह श्रभिनिधारित किया था कि अनुच्छेद 368 के श्रधीन 
संविधान के संक्ोधन द्वारा मूल प्रधिकार न्यून किए जा सकते हैं था छीने जा समते हैं। 
सज्जन सिह बनाम राजह्थान राज्य (?) वाले दुसरे मामले में सीन स्यायाबीशों के बहुमते 
ने यह निर्णय दिशा था कि शंकरी प्राद बाला मामला (!) ही रूप से विनिदिषत किया गया 
था । दो न्यायाधीक्षों ने इस मत के सम्बन्ध में संदेह प्रकट किया था किन्तु उन्होंने यह समझा 
कि यह ग्रावद्यक नहीं है कि हस विनिश्चय से विश्रम्मत निरांय दिया जाएं क्योंकि इस 
न्यायालय के समक्ष यह प्रदन स्पष्ट रूप से नहीं रखा गधा था। तीसरे मामले में भर्थाल्‌ 
गोल्क नाथ बनाम पंजाब राज्य (* वाले भामले पें पुर्व॑त्र माप्तलों के आठ स्पायाधीकों 
द्वारा दिए ग्रए मत को 5 के मुकाबले 6 न्यायाधीशों के बहुमत हारा उल्ह डिया ग्या। 
बहुप्रत ने यह ग्रमिनिर्धारित किया था कि संसदू को धनुच्छेद 368 के भ्रघोन संविधान को 
इस हु में संशोधन करने की शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को स्यूत कर सके या 
छीन सक्के । उनमें पे एक (न्याथाधिपति हिदापतुस्लाह) जिन्होंने पृथक्‌ रूप से निर्शाय दिया 
था यह मत प्रभिव्यकत किया कि संस्दू को ग्रावदयक शक्ति से लेंस करने के उद्देश्य से 
अनुच्छेद 368 में संधोधव करके भी यह नहीं किया जा सकता | इस दशा में संघ 
सरकार को विवश होता पड़ा कि बह एक निद्चित दृष्टिकोण अपनाएं । यह प्रतीत 
होता है कि संघ सरकार तथा संस्द्‌ शांकरो प्रसाद बाले मामले (१) में. वया सज्जन 
सिंह वासे मामले (?) में बहुपंक्यक व्यायाधीष्ञों द्वारा दियेगए मत तथा गोलकनाथ काले 
आमल ()) में न्यायाधीशों के तास्बिक सत्पपत से सहमत थी। वे गोलकवाय बाले मामले ) 
अहुसंध्य$ स्थायाधीक्षों हारा अपताए गए दृष्टिकोश से सहमत नहीं थे भ्र्षों से इस श्याधालय 
के बहुसंस्यक न्यायाधीणों द्वारा जिसके बारे में यह प्रभितिर्धारेश कियांशया था कि यह 


प्रनुच्छेद 3 प्रोर 368 में विवक्षितर है,उसे इस उशोधन हारा मुश्यरूप से स्पष्ट करता चाहा 


(!) (952) एस्० सी० धरार० 89. 
(!) (965) । एस० स्री० श्रार० 933, 
(") (0967) 2 एस० सी० गार० 762. 
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गया है। इसलिए चोवीसवां संशोधन किया है श्र्थात्‌ [) प्रनुच्छेद 43 में की कोई बात 
शनुच्छेद 268 के ग्रधीन संविधान के क्िसो लंक्षोधव को लागू नहीं हं'गी:(2) प्रनुच्छेद 368 
मे केवल सांविधानिक संशोधन के लिए प्रक्तिया अधिकथित करता हूँ अपितु इसमें 
संशोधन करने की शक्तित भी ग्रन्तविष्ट है; (3) बनुच्छेद 68 के श्रघोन संसद की लक्ति 
विधायी शक्ति परे सुभिन्‍्न एक झंविद्ायी शक्ति है; (4) इस संशोधन की झक्षति के 
प्रस्तर्गत संविधान के किसी उपदंध का परिवर्धत, परिवर्तन या निरसन द्वारा संशोश्वन 
करने की शक्ति है। 


चौवीसबी संशोधत पारित करने के पश्चात्‌ चौबीसनें संक्षोघन ह्वारा यथा 
संशोधित संविधान के प्रनुसार दो दूसरा संशोधन पारित किए गए। 


श्री पालखीवाला ने पिद्वीशनर की प्लोर से उपसंजात होते हुए हमारे समक्ष 
प्रपती दलील में ग्रतुप्रक दन्ीलों के साथ गोलक नाथ बाले मामले(') के ब्रहुमत के वितिरचय 
को समर्थित किया है। उस्होंने ग्रागे यह दलील दी है कि किसी भी दशा में भरनुच्छेद 368 
के प्रधीन संविधाम का संशोषत करने का संश्रद्‌ की शकित इतनी विघ्तृत नहीं हो सकती 
कि वह उसको विकृत या विनष्ट कर सके जिसे संविधान के सारभूत तत्व प्ौर बुनियादी 
सिद्धान्त कहा गया है ग्रौर चूंकि मूल श्रद्विकार उसी प्रवर्ग के प्रत्तगंत हैं इसलिए कोई ऐसा 
संशोधन, जो एन अधिकारों के मर्म को विक्ृत या ब्रितष्ट करता है, धनुजेय तहीं है। 
कैरल राज्य तथा भारत संघ की ओर से यह दलील दी गई कि स्थिति स्पष्ट करते वाले 
्रौवीसवे संशोधन के पश्चात न केवल संविधान के संशोबन द्वारा मूल प्रविकारों का कम 
करता या छीलना जाना प्रनुज्ञेम है प्रपितु सारभूत तत्वों तथा संबिध।म के बुनियादी मिद्धान्तों 
की बाबत श्री पाणसीबाला की परिषकृत दलीलों के होते हुए भी प्रश्नशोधित श्रनुच्छेद 3 
और 368 के प्रधीन भी यह सम्भव है। इसलिए हम चीवीसने संशोधन के पूर्व जो वितिरवय 
कर विचार करने के लिए वितश है भौर यह विज्ञार करते हैं कि व्या गोलक ताथ वाले 
मामले ())में बहुसंस्पक स्थायबीशों का सही मत है ? इसलिए 3 स्थायाबीशों की एक पर्स 
स्यायपीठ गठित की गई हैं और हमारा यह फरत्तंथ्य होगा कि हम इसमें जो जहिल प्रइन 
अम्त्ेलित है उस पर विचार करें। महू दलील दी गई है कि इप्त प्रक्रिया की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती योंकि यदि मूल प्रध्रिकारों को' संस्दू इस रूप में संशोधित नहीं कर सकती 
कि उन्हें छीना जाएं तो संसद प्रनुच्छेद !3 भ्रौर 368 को संशोदित करने को दूक्ति 
द्वारा ऐसा करके ग्रपती शक्ति को नहीं बढ़ा सकती चाहे कोई यह कहे कि यह संशोधन 
स्थिति स्पष्ट करने वाला है या प्रभ्यथा । मुष््य प्रथत यह है कि कया संविधान ने संतद्‌ को 
बह शक्ति प्रदान की है कि उत्त वाबत बह संविधान का संझोधत करे क्योंकि यदि इसने 
ऐसा नहीं किया है तो श्रमुछ्छेद 3 प्रौर 368 का कोई भी संशोधन संस॒द्‌ में बह छव्ित 
बिनिहित नहीं कर सकता | दृधनिए हमें उप संविधान पर विचार करना है झो चौजीसे 
संशोधन के पूर्व पा । 

चूंकि संदिधान की बाबत मूल प्रदन उठाएं गए हैं ह्नलिए यह प्रोवश्यक 
होगा कि संविधात को बाबत कुछ प्रारम्भिक टिप्पशी दे दी जाए। हंविधान कोई प्पने देश 


(") (967) 2 एस्र० सौर ब्रार० 762: 


जद 
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की उपज नहीं है । जिन्होंने इसको विरचता की उतरे बारे में झॉटोमोबाइल ट्रान्सपोर्ट (राज- 
स्थान लिसिदेड बनाम राजस्थान राज्य झोर कुछ धन्य (?) वाले मामले में हत र्थायालय ने 
उन्हें इस रूप में माता था कि ये विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों रा स्लांदिधानिक समस्याश्रों 
से विक्षिष्टतय ग्रंग्रेजी बोलने बाले देशों के, पूर्ण रूप श्े पक्‍्रवगत ये। उन्हें एकात्मक ओर 
एरिसंधीय प्रकृति के संकिधानों तथा सरकार की लोहतांत्रिक शोर राष्ट्रपत्ीय पद्धतियों को 
जानकारी थी । वे यह जानते थे कि कोन से संविधान नमनीय माने जाते हैं प्रौर कौन से 
संविधान भ्रनम्प संबिघान माने जाते हैं। उन्हें वह भौर भी जानकारी थी कि भ्राज के समस्त 
भिद्चित संविदानों में संविधान के संरोधन के लिए विश्षिष्ट उपबन्ध किए जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त गवनेफ्रेण्ट प्रॉफ इण्डिया ऐक्ट, /935 के पश्चात्‌ यह वेशा सरकार की लोकतांत्रिक 
पद्धति छे तथा परिसंधीय संविदान के ऐसे ढांचे से, जिसमें केसर हथा राज्यों के बीच शक्तियों 
क। वितश्णु है प्रत्यक्ष रूप में पच्छी तरह भ्रवगत हो घरया था । इस समस्त क्ञान श्रौर प्रनुभव 
का प्रयोग हमारे संविघान की रचना में हुआ था जो कि मोटे तौर पर एक ऐसा गदद्ध 
परिसंधीय संविधान है जिसमें केन्द्र और राज्यों के स्तंर पर वयस्क मताधिकार के धाधार 
पर सरकार को लोकतांजिक पद्धति को अ्रंगीकृत किया मया है। 


उपर ब्शित दो शब्द 'नमतीय' कया 'प्रनम्थ' सबब प्रथम लार्ड ब्राइस ने 
क्षमशः इंग्लेण् के संविधान झोर भरमरीका के संविधान का वर्शन करने के लिए गढ़ा या।. 
इन शब्दों को डायसी मे श्रपत्री पुस्तक लां ऑफ़ दि कांटिटिट्यूजल' जो सर्व प्रथम ]885 में 
प्रकाशित हुई थी प्रचस्वित किया था। इसके पश्चात्‌ कई योढ़ी के वकील जिन्होंने कि डाइसी 
को संविधान को विधि का एक बड़ा व्याख्याता माता था इन झब्दों का प्रयोग करने लगे। 
“तम्तीय संविधात बह है जिसके बरश्रीन प्रस्पेक प्रकार को अस्येक विधि(स्नंविघान से सम्बान्धत 
विधि सहित) उसी सरलता से उसी रीति में उस॒एक ही दिकाय. द्वारा विधिक रूप से 
बदली जा सकतो है| 'झनम्य' संविधान बह है जिसके अ्रथोन कुछ ऐसी विधियां, जिन्हें . 
साधारणतथा सांषिधानिक था मूल विधियां कहा जाता है, उस रोति में नहीं ढदली जा . 
सकती जिस रौति प्ें कि मामूली विधियां बदली था सकती हैं। देखिए डाइसी का लॉ 
प्रॉफ कांस्टिट यूएन 0वां सह्कररा, 964 पृष्ठ 27। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
“वरिवतेन' शब्द के ऊपर जोर दिया गया है जो इन दो प्रकारों के संविधानों के शीच श्रम्तर 
बताता है। सेक्कले रनाम किंग (?) वाले मामले में प्रिवो काउन्सिल की जुड़ोशिवल फरमेटी 
क्री और से निरशंय देते हुए साठें ब्रिर्कतहैड में 'तमनीय' तथा 'भ्रनम्थ' क्ष्दों के स्थान पर 
क़मशः “प्रनियंत्ित' तथानियंतित' धाज्द जो उस समय प्रचलित थे प्रयुक्त किए ये। उन्हें इस 
विवादग्रस्त अश्त का विनिशचय कर्ने के लिए इसकी परीक्षा करनी थी कि गवीस्सलेण्ड का 
सविधाने किस प्रकार का है। कया यह “तमनीय” संविधान है या 'प्रतम्प' संविधाम है । 
उन्होंने पृष्ठ 703 पर यह मत दिया था कि पहला प्रएन जिस पर बिचार किया जाना है 
बह इन दो संविंधानों की सुभित्तता पर. श्राधारित है, जिसके निदन्थन को बिना किलो ऐसी 
झौषचारिकता के. जो कि दूसरे विधान के मामले में श्रावश्यक है, उपांतरित या तिरत्ितं 


0) (953) । रस स्री० बार 49, 539540.. 


0] (3920) ए० सी० 69. 
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किया जा सकता हे और वे संविधान जो कुछ विद्चिष्ड पषचारिकता के साथ तथा कुछ 
माग्रनों में विक्षिष्ट हपसे बुलाई गई असेम्वद्धी द्वारा ही एरिवित किए जा सकते हैं। 
उन्हें ऐसा इश्नलिए करना पढ़ा क्योंकि दोनों श्रकार के स्रंविवश्नों के वीच जो सुभिम्नता घी 
बह प्रिवी काउन्छिल के समझ वाले विदाद को विदिश्वय करने के डिए महत्वपूणं थे 4 
प्‌८्ठ 704 पर उन्होंने आने यह रहा था कि 'बाठ्य पुस्दकों में बहुत सर भिन्‍त शव्झवलो 
इसलिए अभुक्त की गई है क्ि इन दो प्रकार के परस्थर विसेघी) प्रकार के संविधानों के बोच 
सुमिस्तता प्रकट ही जाए । स्पष्ट रृपसे एक हो रियंज्रित' तथ्य दूसरे को अनियंत्रित 
संविधान कहते हुए कदाबित इत विशिष्ट लक्षणों का प्ररूट किका गया है जैसे कि को 
दूसरा वास देकर किया हाए। कदाचित 'नमवीव' दवा 'अठम्य' अव्दों को न प्रयोक करने 
की बह एक सफाई थी जो कि उस समय फ्चलित थे जत्र कि यह निर्णय दिया था । 
व्तव में अपनी बहस के दोराद उथ मापले में तर जान चाइमत ते 'नमनी' ओर 
'अतस्य शब्द प्रयुक्त किए थे भर उन्होंने विनिददिष्ट रूप से डाइवी के 'लो ऑफ कांस्टिटूयूझत 
के अति निर्देवा किया था ॥ स्ट्रांय ने मॉर्ड्च पोज्ोटिकल कांस्टिट्यूजन के ऊपर शवों पाइय 
दुष्क, 2वां पुनरीक्षित्र इंडकरण, 966-8970 में पुनः मुद्रित, पृष्ठ 53 बर बहु कइता 
है कि 'भवम्थ' संविधान की एकसात्र कसौटी यह है कि क्या वह श्वविधान समा जिसने कि 
संविधान बनाया या ऐसे कोई विशिष्ट निदेश दिए ये कि इसे कैसे ददल) जा सकता हर 
यदि संविधान प्ें ऐसे निदेश नहीं हैं. का ददि निदेश स्पष्ड रूव से विधानमण्डल को उसको 
स्वतन्त्र इच्छा पर छोड़ देते हैं तव बह संविधान जमनीय हेरेगा । 


संविधानों की प्रकृति को टपयुक्त विवेचना बह दक्षित करने के किए आददयकू 

है कि जब संविवान 949 में विरचित किया गया तो संविद्यान के निर्माता यह जातते थे 
कि विश्व में लोकतांविक संविधानों के परस्पर बिरोत्री रूव प्र दलित हैं--एक 'तयनीय' प्रकार 
- हा है जो विधि वनाने को शासित करने वाली मामूली प्रक्रिया ढवारा संशोधित किया जा 
सकता है और दूखरा 'अनम्य' प्रकार का है जो इस्र प्रकार संझ्ोविद नहीं रिया जा सकता 
है किन्तु उम्के संशोधन के लिए बितेष प्रत्थवा अपेक्षित है। हमारे संविधान के निर्वाताप्रों ने 
इनमें से किस को अंगोकृत किया था अ्र्दात्‌ क्या दसरीप्र' को या अनम्य' को ? उपयुक्त 
भ्रदन के उत्तर से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिशाम दिऋलेंगे जो हमारी जांच के लिए युतगत हैं । 
हमारे संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के स्तर वर विध्यनमण्डल के लिए उपब्ध 

है । केन्द्र तर पर संसद्‌ है जिसमें लोक सभा तथा सन्य सभा सम्मिलित हैं ॥ राज्यों ये 
विधानमब्डल के गअस्तर्गत सज्य दिकान सभा सस्मिनित है ओर उनमें से कुछ में एक उच्च 
सदन, जिसे विधान परिषद्‌ कहा जाता है, सम्मिलित है। केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी 
ख्त्रित का बितरश किया सया है। संसद्‌ को रुप्तस अनुसुद्दी की सूची ॥ में ग्रन्तविष्ट विषय 
वस्तुओं हो बाबत विधियां बनाने की झक्ठि है तथा राज्य विवानमण्डलों वी सूची 2 हो 
सिधय-बस्तुश्रों की यावत विधिशा बनाते को झक्ति है। एक सूची 3 भी है जिसमें ऐसे मामले 
प्रगशित किए गए हैं जिनकी बावत उंयट ध्रौर राज्य विवानपण्डजों दोनों को विधिक बदाने 
की समवर्ती शक्तियां हैं। बह झक्ति अनुच्छेद 245 से 248 द्वारा बिश्वि कनाने क॑ लिए इत 
नकायों को दी गई है । संवद्‌ के लिए विधि बनाने को प्रक्रिवा अनुच्छेद 07 से 22 में 
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अस्तदिष्ट है और राज्य विधानमण्डलों के लिए वह प्रक्रिया धनुच्छेह !96 से 2(3 में 
अम्तविष्ट है। सप्तम श्रनुमूच्री की तीलों सुचियों में कहों भी न तो संसद के लिए भौर म ही 
राज्य विधानमण्डलों के लिए बिथान की विषय-अस्तुओं के रूप में संविधान का संशोधन 
उल्लिखित है । इसके विपरीत ब्रथम्न ।9 भागों में, जिनमें भ्रमुच्छेद 367 तक प्राते हैं, 
संविधान के स्थायों हित के समस्त. महत्वपूर्ण मामत्रों को बर्शित करने के पश्चात्‌ संविधान 
ड्वारा भाग 20 में एकल अनुच्छेद अर्थात्‌ अमुच्छे३ 368 में संविधात के संशोधन के लिए 
विशेष उपबन्ध कथा गया है । संशोधन के लिए एक विक्षिष्ट प्रक्रिया भी उपयंधित है मो 
ऐसी नहीं है जैसी कि पनुच्छेद 245 से 248 के प्रधोत मामूली बिधियां इनाने के लिए 
उपबंधित है। केन्द्र स्तर पर विधायी प्रक्रिया के मुख्य तत्त्व ये है कि विधि को संसद के 
दोनों सदनों द्वारा सदत में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना 
चाहिए झौर सदम के दोनों संदनों में विरोध होने की वक्षा में उत्ते संयुक्त बैठक के बहुमत 
द्वारा पारित होता चाहिए। जो कुछ भी श्ाबक्मक हैं वह यह है कि गरापूर्ति होती चाहिए 
जिसे कि हम समभते हैं कि वह सदन के कूल सदृष््यों की संत्या करा !0% है भ्ौर यदि 
ऐसा कोरम (गरापूर्ति) उपलब्ध है- तो दोनों सदन पृथक रूप से या संयुक्त रूप से ब॑ठक में, 
जैसी भी दशा हो, ध्रगुच्छेष' 07 से ॥22 में ध्रविफथित विधागी प्रक्रिया के ्मुसार विधि 
अना सकते हैं। जिस बात पर ध्यान देना है बह यह है कि संसद्‌ जिन समस्त मामुली 
विधियों को प्रनुच्छेव 245 से 248 के श्रनुसार बनाती है उन्हें विधावी प्रक्रिया के प्रनुखार 
होता चाहिए नक्कि दूसरी' प्रकार से। यद्यपि प्रमृक्छोव 868 के ब्रधीत संविधान को 
संशोधित करने के लिए एक भिस्तर भौर विशिष्ट प्रक्रिया उपबंधित है। विधेयक को 
संसद के दोनों सदतों में से किसी मैं पुरःस्थापित करना होता है ब्रौर इसे प्रत्येक सदन 
द्वारा पृथक रुप से विधिष्ट बहुत द्वारा पारित होता चाहिए इसे त केवल उपस्थित तथा 
अलंदान वेने आले सदस्यों के दो-तिश्ाई के बहुमत से भ्रपितु सकते के कुल सदस्यों के 
बहुपत' से भी पारित होना चाहिए। यड़ां दोनों सदनों की संयुक्त द्ैठक प्रनुशेय बहीं है ।, 
संब्िधात के कुछ हूसरे ऐसे उपवन्धों के मामले में जो प्रत्यक्षत: या श्रप्रत्यक्षत: प्रस्तराज्यीध 
सम्बन्धों को प्रभावित करता है, प्रस्थापित संशोधत को पूर्व इसके कि संझोधन प्रस्थापित 
करते वाला विधेषक्त राष्ट्राति को उसकी प्रनुमति के लिए रखा जाए । राज्यों को प्राये से 
अश्विक संख्या के विधानमण्डलों द्वारा प्रमुसमधित क्रिया जाता प्रपरेक्षित है ५ पह एक 
विधाधी प्रक्रिया नहीं है। मह प्रक्रिया इस भाव पें विशिष्ट है कि यह भिम्न है श्रोर उस 
प्रक्रिया से जी संसद्‌ द्वारा मापूली विधि बनाने की प्रक्रिया है श्रधिफ वाश्यफारों भौर 
निर्बन्धनकारी है । दूसरी, क्रुंख मामलों में गाज्य विध/नमण्डल संशोधन करने की 
क्रिया में अ्रस्शर्वलित है । मामूली प्रक्रिया द्वारा अपनी विधियाँ बनाने में संशद्‌ भ्रोरे राज्य 
विधानमण्डलों के बीच ऐसी भागौदारी को संविधान द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। 
संविधान के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में 4ए गऐ विशेष ठउपबन्ध से यह भ्रभे निकलता 
है कि हमारा संविधान एक 'प्रनाष या “नियंत्रित' संविधान है क्योंकि संविधान सभा ने यह 
विशिष्ट विदेश छोड़ रखा है कि कौंसे संविधान बदल। जा सकता है ।' भ्रनुच्छेद 368 को 
ज्यान में रखते हुए जब सफ़पसापूर्वक यह चिझ्िष्ट प्रक्रिया पूरी कर ली जातो है तो 


706 उच्चतम्र न्यायालय निर्णय पश्निकां [973] 2 उम्र० नि० ए० 


'अस्थापित संशोधन अपने श्राप संविधान का भाग हो जात है या दूसरे शब्दों में यह स्वयं 
संविधान में अपने को स्थापित कर लेता है । 

उपयुक्त विच्ार-विमर्षा से यह दक्षित होता है कि एक, विधि बनाने तथा दूसरी 
संविज्ञान का संशोधव करने के लिए दो पृपक््‌ प्रक्रियाएं प्रथा का संयोग नहीं है। दोनों 
प्रक्रियाप्रों का जातबूभकर उपबस्ध किया गयांया जिससे कि उत सुविज्ञात सांविधानिक 
पद्धत्षियों की पुष्टि जा सके जिनमें भिन्‍त-मिन्न प्रक्रियाप्रों की मुख्य-घुरुण बातों को दर्शित 
करने के लिए ऐसे पृथक्‌ उपबंध किए जाते हैं जिनमें से एक को साधारणतया विधायी: 
प्रक्रिया कहा जाता हूँ ग्रौर दूसरी को संविधायी प्रक्रिया कहा जाता है 'संविधायी' शब्द 
आज के राजनीतिक सविधानों में इतना प्रसिद्ध हो गया है कि यह झन्दकोषों में हस प्रकार 
परिभाषित है 'सर्विधान को बिरचित करने या परिवतंत करते के लिए समये बनाता । 
संविधान को घिरचित या परिवतेन करने की वाक्ति को संविभायी शक्ति कहा जाता है । 
देलिए-- कंसाइज प्रॉक्सफोई डिम्शनरी । 

जत्र यह बात हैं तथ हमारे संविधाव में विधायी शक्ति ग्रौर संविधाथी श्राक्ति 
कहां विद्यमान, हैं। विधायी शक्ति संविधान के प्रध्यघीत प्रतुच्छेद 245 से 248 द्वारा 
बितिदिष्ट रुप से दी गई हे भौर ये प्रमुच्छेद 'विधायी शक्तियों का विवरश' के दीर्षक के 
अधीन पाए जाते हैं । यही बात यह दक्षित करने के लिए पर्याप्त है कि ये प्नुच्छेद संविधापी 
झक्ति से सम्दन्धित नहीं हैं। यह बात महर्थपूरां है क्योंकि गोलक साथ बाले सामसे (१) 
के मुख्य बहुमत का तिराय इसी प्रशधार पर दिया गया था कि यह शक्ति सप्तम प्रनुसूष्ती की 
सूची । की ध्रयशिष्ट प्रविष्ठि 97 के साथ पठित श्रनुच्छेर 248 में स्थित है । यह शिष्क्प इस 
डिनिश्चय का प्राघार था क्योंकि जब तक संविधान का संशोधन सप्तम प्रनुशूची की सुवी [ 
की प्रविष्टियों में से एक या दूक्टरे के श्रधीन संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि के सात सहीं 
माना जांता तो बह कठिम होगा हि प्रनुच्छे! ।3(2) के वर्जन को लागू किया जाए .। श्री 
पालकौवाला झा कषत हैँ कि उनकी इस बात में कोई रुचि नहीं हैँ कि क्या यह शक्ति 
अनुच्छेद 248 या कहीं प्रौर पाई जाती है। किसतु इससे प्रदन का समाघात नहीं होता 
क्योंकि यदि हम हस मत से सहात होते हैं कि यह धनूच्तेद 248 के प्रल्तगंत है तो यह 
बिनिश्थव कि मूल प्रधिफारों को छोतने या कप करने वाला संझोधन भ्रनुच्छेद 248 के 
अश्लीन विधि होने के कारण धनुच्छे३ 3(2) द्वारा वर्णित होगा तब ६श्चकों चुनौती महीं दी 
जा पकती । 

गोलफ साय वाले धाम (!)में मुख्य स्यायाधिपति सुस्या राव ते, जिस्होंने प्रप्नी शोर 
से तथा ग्रपने चार विद्वान सहयोगियों की झ्ोर से विर्णय दिया था, यह ब्रभितिर्धारित किया था 
कि संविधान का संक्षोधन करने की शक्ति प्रनुच्छेद 368 में नहीं पाई आतो अपितु वह सप्तम 
अनुभवी की सूची ! की अवंशिष्ट प्रविष्टि 9? के साथ पढित प्रनुच्छेंद 248 में पाई जाती 
हैं। पांच विद्वानु स्थायाघीक्ष जो ग्रत्पमत में थे उन्होंने यह प्रश्निनिर्धारित किया था कि यह 
वाक्ति प्रनुष्छेद 268 में है। इसके विपरीत न्यायाधिपति हिदायतुल्लाह वे यह भतिनिषारित 
किये। था कि अनुच्छेद 368 किसी विशिष्ट व्यक्ति था व्यक्तियों को यह शक्ति नहीं प्रदत्त 
क- ता है श्रीर यदि उक्त नाधित प्राधिकारी उस धनुच्छेद की विधि के ध्नुसार कार्य करते 
हैं तो संशोधन के परिणाम प्राप्त होंगे श्लौर यदि इस प्रक्रिया के बारे में यह समझा जाता 


() (950) एस० सी०. भार० 88. 
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है कि किसी दक्षा में यही वह शक्ति है तो यह एक ऐसी झनन्‍्श विघायों झक्ति हे जो संविधान 
की सप्तम अनुसूबों की तोनों सूचियों के बाहर थाई जाएंगी दुथरे दब्दों में 6 विद्वान 
न्यायाधीक्षों ने इस शक्ति को यूची । की घवश्चिष्ट प्रविष्टि 9? में नहीं साना था किन्‍्तु 
पांच न्यायाधीशों का यह निष्कर्ष था कि यह झक्ति वहां विद्यमान हैँ । इसलिए हमें यह 
दैखना है कि क्‍या मुख्य न्यायाघिपति सुल्बा राब तथा उसके चार सहयोगियों का, जिन्होंने 
कि यह अ्रभिनिर्धास्ति किया श्रा कि यह श्रक्ति श्रवद्धिष्ट प्रविष्टि 97 के साथ पढित 
अनुच्छेद 248 में विद्यमान हैं मत सही है। भत्यन्त झादर के साथ हमारे मतानुसार यह संही 
नहीं हैं । 

अनुच्छेद 368 भा 20 में एक एकल अनुच्छेद है जिसका कि नाम 'संविधात 
का संशोधन' है । यह एक विशिष्ट विषय है जो इस भाग में बशित है। भनुच्छेद 4,69, 
पंचम बनुसूचो का पैरा 7 और पष्ठ झनुसूच्री का पैरा 2! की ठरह॥ दूसरे अनुच्छेद में संश्रद्‌ 
को ऐसो बिधि द्वारा विनिदिष्ट उपयंधों को संशोधन की शक्ति प्रदत्त की गई है प्र्थात्‌ 
विधात की मामूलो प्रक्रिया को प्रंभीकृत, करके, यद्यपि इससे संविधान के कुछ उपबंधों का 
परिवर्तन किमा जा सकता है। संसंद्‌ द्वारा -किए गए परिवर्तन “विधि' हैं श्रौर इसलिए 
संविधान के उपदन्धों को करसंगति के मामले में वे उस सप्तय तक प्रभिखरण्डित किए जा सकते 
हैं जब कि बे विनिदिष्ट रूप से अ्रपवादों हारा संरक्षित न हों । द्वितोय, प्रत्येक ऐसे मामले 
में स्पष्ट करते हुए उपबंध जानबुआकेर जोड़ा गया है कि विधि द्वारा किए गए ऐसे संझोधव 
के बारे में यह नहीं सम का जाएगा कि यह प्रनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधात का 
संज्ञोधन है । यह चेतावनी इसलिए प्रायध्यक थी कि इस बात पर बल दिया जाए कि 
ग्रनुच्छेद 368 में प्रधिकथित प्रक्रिया के भ्नुस्ार संविधाल का संशोधन एक विशेष - कालिटी 
का है---अर्थात्‌ ऐसी क्वालिटी जो संस॒द्‌ द्वारा विधि द्वारा किए गए संक्ोधनों से मिस्म है। 
पह विशेष क्वालिटी इस तथ्य से प्रकट होती है कि संसद्‌ ओर राज्यों को ग्रपने मामूवी 
विधायी कृत्य के पूरा करने की प्रक्रिया में संयुक्त रूप से भाग महाँ लेता है प्रपितु उस विशेष 
कृत्य मैं, जिसे समस्त परिसंघीध और गढ़ परिसंघीय लियंत्रित संविधामों में सं बधघायी कृश्य कहा 
गया है । विधि बनाने के मामू ली कुत्श तथा संविधान के संशोधन के कृत्य के बीच जो ग्रन्तर 
है उसका महत्व ब्रिटिश्न संछद्‌ के सपान या स्युज्ञीलैण्ड संसद्‌ के सभान है, सम्पूर्ण 
प्रभुत्वसम्सन्‍्त्र॒ निकाय की दशा में सपाप्त हो जाता है । जिसका कि एकात्मक 
रूप का लिखित हंदिधान होते हैं । मे निकाय सांविधानिक (विधि में उसी सरखता से 
संशोघत कर सकते हैं जिस सरलता से वे मामूली विधि बनाते हैं। इसका क्रारण यह है कि 
उनके संविधान नमनीय संविधान हैं । डिन्तु ऐसे देशों में जिमके कि लिखित संविधान हैं मोर जो 
अतम्य था नियंत्रित संविधान है संविधान केवल विज्ेष प्रक्रिया के द्वारा ही संबोधित किया 
जा सकता है घौर वह निकाय या उमर तिकायों के, जिस्हें कि संदिषात के संशोधन को श्रक्ति 
समनुदेशित की जाती है, के बारे में यह माल जाता है कि वे संविधान के धधीन मामूबी 
चिधान बताने की शक्ति का जो प्रयोग कस्ते हैं उस शक्ति से भिन्‍न दे संविधायी शक्ति का प्रयोग 
करते हैं । जहां तक कि हमारा संबंध है, हमारा संविधान घुनिहिचिस विषयों की बाबत संसद 
को तथा राज्य विदानमण्डलों को मामुत्नी विधान बताने की विनिदिष्ट क्षत्तियां प्रदत्त करता 
है। किल्सु जव संविधान के संग्रोषत की छत प्लाती है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 भें एक 
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विशिष्ट प्रक्रिया विहित की गई है। चूंकि अनुच्छेद के अधीन विशिष्ट प्रक्रिया का श्रतुस्रण 
करने का जो परिखाम है वह संविधान का घंशोधन है और यह प्रक्रिया जिपसे यह परिणाम 
निक्‍्लता है उसे संविधान के संशोधन के कार्य से सम्बद्ध निकायों द्वारा संविधायी शक्ति का 
ब्रधोग कहा जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जब संस़दू भौर राज्य विधान- 
मण्डल संविधास का संणोथन करने की दृष्टि से भ्रनुच्छेद 368 के ब्रधीन कृत्य करते हैं तो 
थे अनुच्छेद 246 से 248 के अ्रषीत भ्रपनी मामूसी विधायी शक्ति से प्िन्न संविधायी शक्ति 
का प्रयोग करते हैं। भनुच्छेव 368 पूरांतया प्रक्रियात्मक नहीं है । निस्‍्संदेह इसका एक भाग 
प्रक्रियात्मफ है। किस्तु यहां यह स्पष्ट झा है कि उस प्रक्रिया का प्रतुसरश फरने के 
दश्चातू, जो कि ग्रनुच्छेद 368 का मुख्य भाग है, प्रस्थापित संशोधन श्षविघान का भाग हो 
जाता हैं। इसलिए संविधात को संशोधित करने की यह विलक्षण झौर विज्षिष्ट शक्ति केवल 
अनुच्छेद 368 में ही खोजी जा सकती है कहीं प्रत्यत्न महीं। 

इसके पश्चात्‌ पुतः यदि संवितान सभा ते संविधात को संशोधित' करने की 
क्षक्ति को मामूली बिधायी क्क्ति के प्रथिक महत्वपूर्ण न माना होता तो संविधाव के 
मिर्माताप्रों ने जो कि संविधान के संशोधन की शक्ति के लिए उपबन्ध करने कौ झावश्यकता 
को जानते ये उन्होंने उसको प्रविष्टि प्रविष्टि में खोजे जाने के लिए छोड़ने के हथान पर 
सप्तम भनुसूच्ी की एक या दूसरी सून्नियों में उस भाव की ब्रितिदिष्ट प्रश्रिष्टि को जोड़ता 
न भूलते । 7ह._ तद्य है क्षि स्विधान के निर्माताओं ते सूची में इसे विनिदिष्ट रूप. में 
सम्पिलित करने से छोड़ विया घोर तंविधात फे भांग 20 में विशेष शीर्षक के रूप में उसे 
उप्बंधित किया इस तथ्य का परिचाएक है कि यह शक्ति प्राबल्िप्ट प्रविष्टि या प्रवक्षिष्ट 
प्रनुच्छोद 248 में नहीं ख़ौजी भा सकती । दस प्रबन्ध में इक्न बात को स्मररा रखना भाहिए 
हि प्राहूपित संविधान में प्रनु्छेद 204 के खण्ड 2 पें एक पृथक्‌ उपबंध था । उस धनुच्छेद 
का खण्ड | ज्मारे व्तथान प्रभुच्छेद 368 के काफ़ी समरूप है। सण्ड 2 में राज्यों को यह 
शक्ति दी गई थी कि वे पुछ्धे मामलों में संशोषनों की प्रस्थापना करें श्रौर संसदू को ऐसे 
संशोधनों का अनुप्तमर्थन करना था । वहां पर इस प्रकार संोधन की उलही प्रक्रिया थी । 
राज्यों के पास कोई ग्रवक्षिष्ट क्षक्ति नहों थी श्रौर संविधान का संशोधन प्रारूणिति 
सूची ।! में विधायो धाक्ति का किनिदिए्ट विंदय मेंहों था । इससे यह दर्शित होता है कि 
हमारे प्रारूपित संविधान में वो को छोड़ कर समस्त विषयों के लिए संशोधन की प्रस्थापना 
संगद्‌ द्वारा की जाती थी शोर दो वितिदिष्ट विषयों के लिए संशोधन की भ्रस्थापनां राज्य 
बिध/नमण्डलों द्वारा की जानी थी। यदि पक्ष्चातृवर्ती दो विषयों के लिए जो शक्ति है वह 
प्राहूपिस संविधान के प्रतुच्छेद 204 के खण्ड 2 में पाई जाती है तो यहू प्रभिनिर्धारित 
करता ही युक्तिशुक्त है कि क्षैष संविधान को संशोधित करने की संसदु की कवित उस 
अनुच्छेद 904 (|) में पाई जाएंगी जो हमारे वर्तमांन पनुच्छेद 208 के समछषष है । 

इसके प्रतिरिक्त प्रनुच्छेद 245 की वास्तविक शात्दावली जो प्रनुच्छेद 246 से' 
248 तक के साथ “विधायी श्ावितयों का वितरण” नामक प्रकरण के अन्तर्गत है बहुत ही 
महूत्वपूर्ां है । प्रमुच्छेद 245 में यह उपबंध है कि संधदु भारत के सम्पूर्ण राज्य-सेंत्र 
अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथां किसी राज्य का विधान-मण्डल 
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सम्पूर्ण शज्य के श्रथवा उसके किलो भाष के लिए विधि, धना सकेगा । इस प्रकार 
अनुच्छेद 245 संस्तदु तथा राज्य के विधानमण्डलों को प्राबंटित राज्य-क्षेत्र के लिए तथा 
उछ्के प्रस्तर्गत ग्रिधियां बनाते की शक्ति प्रदत्त करता है। इस क्वित को प्रदत्त करने के 
पहचात्‌ धरनुस्छेद 246 ते 248 उस विधान की ऐसी विषय-वरशुप्रों का वितरण करते हैं 
जिनेकी बाबत संसदू तथ/ राज्य के विधानमण्इल को प्रनुच्छेद 245 में निद्िष्ट विधियों को 
बनाने की शक्ति है। बिन्भु शाप्तिस करने बाले ऐसे श्रब्दों में इस शकित पर महत््वपूर्ं 
परिसीमा है जिन शब्दों के साथ प्रनुच्छेद 245 प्रारम्भ होता है । मह बही छत है जिनके 
द्वारा विधियों के ऊपर संविधान को रखते हुए हसे संविधान के उपब्धों के अध्यक्षीत किया 
गया है। इसका प्रथ॑ यह होगा कि संसदू प्रौर राज्य के विध्ानमण्डल वास्तव में उपद्शित 
उन क्षेत्रों तथा डत विषपर-वश्तुप्रों की.बाबत विधियां बना सकते हैं, किग्तु इस कवित का 
प्रयोग संविधान के डपबन्धों कै प्रध्यधीन होना चाहिए जिसका यह श्रय॑ है कि विधियां 
बनाने की शक्ति ऐसी विधि मनाने की शक्ति शक डिह्तारित नहीं भी जा सकती जो उस 
संविधान के, जो कि इस वेश की उच्चतप्त विधि है, उपबग्धों का उर्लेधम करता है था 
उससे प्रप्तगेत है। विधि उस समय संविधान के उपब्रस्ध से अ्सगत होती है जब्र कि हसके 
प्रवर्तन के पश्चात्‌ बहू संविधान के उपबन्ध का हास करती है या उसे प्रकृत' करती है । संविधान 
के उपयम्ध के पाठ को संशोधित करने से प्रध्तिक संविधान का हास करने या उसको प्रकृत 
करने की किसी सरलतर रीति की कल्पना नहीं कौ जा सकती | चूंकि सांविधानिक उपबस्ध 
के पाठ को संशोशित करमे वाली विधि के लिए प्रावक्यक रूप से हास करमा भौर प्रकृत 
करना ग्रपरिहाय होगा इसलिए उससे प्रंविघान के उपबंन्ध का उ््लंघत होगा था बह उसे 
प्रसंगत होगी भौर इसलिए श्रनुष्छेद 245 में दासित करने याले क्षब्वों संविधान के उपबंधों 
हे प्रध्प्तीन' के प्रधीन वह झनुज्ेय धौर भ्रविधिमान्य होगी । इसका' श्रथे पह है कि यदि 
इस धारणा पर कि यह सूची । की अविध्टि 97 के साथ पटित पनुस्छेद 248 के प्रघीौत 
संसद्‌ की भ्रवशिष्ट धावितयों के प्रन्त्त है, संविधान को संणोदित करमे घाल्ी कोई ऐसी 
विधि बताई जाती है तो यह सर्दे8 भ्रविधिपान्य होगी । इसके पश्चात्‌ पुनः भ्रनुछ्नोव 245 से 
248 के प्रधीन बताई गई विधि को इसके दनाने के लिए उस मामूली विभायी प्रक्रिया के 
अनुरूप होना चाहिए जो संसेद्‌ के लिए प्रध्याथ 2 के भाग 5 में प्रधिकथित्त है श्रौर जो राज्य 
विधानंघ०४ल के लिए. संविधान मे भाग 6, प्रश्व।थ 3 में प्रधिक्रथित है मं कि किसी मिन्‍न 
प्रक्रिया के प्रनुरुष होता चाहिए। इस प्रक्वार से यह कहता कि विधि बनामे की शक्ति 
अनुच्छेद 245 में विद्यमान है भ्रौर विय कमाने की प्रक्रिया अ्रमुच्खेद 368 में विश्ान है न 
कैबल इस विवधता की उपेक्षा करना है प्रपितु जेसे कि श्राहज के श्रधिकांश नियंत्रित संधिधानों 
में संविधान के संबोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया विद्वित है जो कि मामूली विधियों के बनाने 
के लिए श्रधिकथित प्रक्रिया से भिन्‍न है, हमारे संविधान में प्रमुसरित की छाते वाली मूल 
सांविधांनिक पद्धति की भी उपेक्षा करना है । इसलिए निष्कर्ष यह है कि संक्षोषन भी शक्ति 
अवशिष्ट प्रविष्टि के साथ पदित भनुच्छे४ 248 में भहीं पई जा सकती | यह बलील कि 
अनुच्छेद 368 में संशोधन की दाक्ति का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि केवल श्रस्यत्र पाई आने 
वाली शक्ति के अवुसरशा में संशोधन की प्रक्रिया का ही उल्लेख है स्पष्ट हूप से श्रमान्य 
है । सही स्थिति यहे है कि श्रनुच्छेद 368 में विहित विशिष्ट प्रक्रिया को कीमियाग्रेटी से 
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संविधायी श्षक्तित उत्पन्न होती है जो संविधान में प्रेस्थावित संशोधन को प्रतिष्ठित करती है' 
अ्रौर उसे संविधान के दूसरे भागों के बरावर हेलियत प्रदात करती है। 

इसके झतिरिक्त यदि संविधान का संशोधन भरूची | की प्रतिष्टि 97 के साथ 
पढित प्रनुच्चेद 248 के ध्रधीन बताई गई एक दिधि है तो इससे विचित्र परिणाम लिहलेंगे। 
शदि गोलक नाथ बाल मांसले (”)में दिया शया मत सही है तो ऐसी विधि धनुच्छेद 3(2) 
के अ्रसंगत होते के कारण प्रभि्यक्त रुप से उस सीमा तक ग्रविधिमान्य हो जाएगी जहां तक 
कि संविधान के भाग 3 का सम्बन्ध हैं श्लौर संविधात के किसी दूसरे प्रनुच्लेद को संश्रोधित 
करने वाली ऐसी विधि भी उन शाधित करने वाले शब्दों के, भ्र्थात्‌ 'एस संविधान के उपबंधों 
के भ्रध्यधीन' जिससे कि अ्रमुच्चेद 245 प्रारम्भ होता है, कारश प्रविधिमाश्य हो जाएगी । 
इस दक्षा में संविधान का कीई भी अनुच्छेद संशोधित नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत 
यदि संविधान के किसी प्रनुच्छेद क्रो संशोधित करने पॉली विधि के बारे में यह समझा जाता 
है कि वह उस अनुच्छेद के संगत नहीं है जो कि संशोधित किया जा रहा है, तब मूल 
श्रश्षिकारों को समाविष्ट करते वाले उतर भनुष्छेदों सहित प्रत्येक प्रुच्छेद, श्रनुच्छेद 3(2) 
के वर्जन को लागू किए बिता जो कि असंगति की देशा में ही लागू होता है. संशोधित किया 
जा सकता है। इसलिए इश दलील पर कि संशोधन प्रनुच्छेद 248 के श्रधीन बनाई गई एक 
विवि है सम्पूर्ण संविधान भ्संशोधनीय हो जाता है श्रौर इस दलील पर कि ऐसी विधि भी 
भी संशोधित श्रनुस्कीद के असंगत नहीं होती है स्रधपृर्णा संधिधान संशोधनोय हो जाता है 
जिस दशा में कि हम ग्रनुच्छेद 3(2) के लिए हम कोई निश्चित मूल्य नहीं दे सकेंगे । 
शूची । की प्रवश्धिष्ट प्रविष्टि 97 के साथ पढित प्रनुच्छेद 248 में इस शक्ति का पता 
खगाने के लिए इस जटिल प्रा्गे का श्रतुसरण करने के स्थान पर यह सही होगा कि हम इसे 
अनुच्छेद 368 में छोजें क्योंकि यह एक विशिष्ट पनुच्छेद है जो संविधान के संशोधन के 


अयोजनों के लिए सुदचार्ति है मौर जो भाग 30 का विषय शीर्ष॑क भी है हम।री राय में, 


इसलिए, संविधान को संशोधित करने की ज्क्ति और उसकी प्रक्तिया अनुच्छेद 368 में 
विद्यमान है। 

दूसरा प्रश्त यह है कि जिसको कि इस संविधायी पाक्ति के प्रकृति में, 
बिशिष्टतया, 'तिमंत्रित' गा 'प्रपरिव्तनीय' संशोधन को दशा में स्पष्ट करता अपेलित है $ 
प्राज के राजनीतिक संविधानों का विज्ञार्थी यह जानता है कि. भ्राज के सांविघानिक संशोधन 
की रीतियां . इस प्रकार हें (।) साधारण विधावमण्ठल द्वारा किन्तु मुछ मिर्ध॑स्थतों के 
अधीन ; (2) लोकभंत संग्रह के माध्यम्‌ से जनता द्वारा; (3) परिसंचीय राज्य के सम्रस्त 
संतों के बहुमत द्वारा ; (4) विजषेष अ्रधिवेक्षन द्वारा तथा (5) उपग्रुक्त रीतियों में से दो 
या अधिक क्या मिली कर जो रीति में अ्रतम्थता बढ़ाने के उद्देश्य से उल्लिखित है। जहां 
संविधानों के संशोधन की धाकित की, एक विशिष्ट स्थिति है । स्ट्रांप ते प्रपती पुस्तक के, 
जिसका पहले ही हवाला विया जा चुका है, पृष्ठ 52 पर इस प्रकार मत दिया है “संविधान 
सभा यह जानती थी कि बह वितरित हो जाएगी और वह दूसरे तिकाय को विधान बनाते 
का बास्तविंक कार्य छोड़ देगी उसने संविधान में ऐसी बातों को समाविष्ट करने का प्रयत्न 


() (967) 2 एस० शी० आर० 762. 


के हो 


यु 


पट 


केंशवातम्ध भारती ब० फ्रेरल राज्य [न्या? पालेकर] या 


किया है जो या सम्भव भविष्य डी कारंबाई के लिए मार्यदर्णंक तत्व के रूप में प्रख्यापित 
हैं । यदि वह बहती जैसा कि सामास्यतया होता है, कि पपने स्वयं के-कृत्य द।रा संविधाव 
को संशोधित करने की शवित को मामूली दिधांस मण्डल के हाथ से छीन ले किन्तु चूंकि वह 
सम्भवतः समस्त भविष्य की घटनाप्रों का प्रनुमान नहीं लगा सकती थी इसलिए उत्ते 
संशोधन की कुछ रीति को व्यवस्था करनी पड़ी । “संक्षेप में कह! जाए तो उससे यह प्रयाक्त 
किया गया है कि जंद कभी ऐसे विषयों पर भविष्य में विचार फरना हो ठी संविधान समा 
को पुनर्गठित किया भा सके, चाहे वह सभा कुछ लिदेस्धतों के ध्धीत काये करते वाले 


विघानमण्डल से भ्रविक कुछ श्रौर हो त /” (महश्द देने के लिए रेखांकित किया गये है ) । 


हे श्रमारों का ग्रभाव नहीं है जो यह घोषित करते हैं कि संशोधन करने की शक्ति 
एक सश्पूर्रो प्रमुत्वसाम्पत्न संविधायी वाक्ति है। प्रोरफील्ड ने ध्रपनी पुस्तक 'दि अमेण्डिग 
आफ दि फ्रेडरल कांस्टिट्यूजान (942) प्र 55, (97 #ा संस्करण) में यह कहां है 
(क प्रमरीका में संशोशन करने दाला निकाय विधि भौर तध्य के झनुस।र सम्पूर्ण प्रभुत्वस्म्प्न 
है । हरभन फाइनर ने प्रपनी पुस्तक 'दि ध्यूरी एण्ड व्रैंषिदक्त ग्रॉफ माढते मवर्नमेंट, चतुर्ण 
संस्करण, 96] (।965 में पु: मुद्वित, पृष्ठ 56/ 57) में कह कहा है दि “मुख्यतया 
संशोधन की प्रक्रिया में सवोपरिहा दरशित की जातो है. भ्रौर उप्ते कायम रखा जाता है।:”* 
संक्षेप में प्रत्यन्त कठिन प्रक्रिया संक्ोत्रन करने वाले छुण्ड के प्रयोजन को ही अ्त्ततोगत्वा 
चिमिष्ट कर देती है'”'। साशोधन फरने वाला खंण्ड संविधान में इतना पूल होता है कि मैं उसे 
स्वतः पंविधान कहने के लिए श्रेरित हूं ।” ज्योकरी माल ने भ्रपनी पृस्तक 'कांह्टिदूशूशनल 
ध्यूरी' (]97], पृष्ठ 36) पर यह ढहृता है कि “ग्रधिकांदा: सांविधानिक पद्धतियों में जटिल 
रूप के संक्षोषत की ऐसी प्रक्रिया तथा कुछ व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं जिनमें 
किती विधिक नियम को परिवर्तित करने के लिए सम्पूर्ण प्रभुस्वसम्पश्त प्राधिकार 
अस्तनिहित होता है। ऐसे संविधार, जो समस्त या कुछ आातों की घावत भ्रसंशोवनीय हैं, 
सटैब्डरड के भामले महीं हैं श्रौर सापूर प्रभुत्वसम्पत्तता का ऐसा भ्रह्तिस कि क्या 
(जंसा कि जिडेन में है) एक सादे दिधापी बहुत या एक सामूहिक भौर विशिष्ट 
हद से भुलाए गए सम्मेशमों के बहुमत में है। अधिकांग समस्त पद़तियों में पाया 
जाता है प्रौर उसे 'सम्पूर्श अभुश्वक्षम्पएतता' का नाम दिया जा सकता | 8 
बेड ने श्रवमी पुस्तक इण्ट्रोडपशन द्वू डायत्रीस को झाफ दि कॉंश्टिट्यूशत, देसबां 
शसकरणा के पृष्ठ 37 पर इस प्रकार कहा है'परिसंघीय सरकार की एक ऐसी पकति है जिसमें 
केस्द्र तथा अनेक परिक्षेत्रीय प्राधिकारियों के बीच वाक्ति का वितरण स्माविष्ट होता है | 
इसमें से प्रस्येक अपने क्षेत्र में हूसरों के साथ तपस्वित है श्रौर दूसरों से स्वतेन्त्र है ॥" इसमें 
सर्वागीशा शक्तियों का वितरस प्रत्तवेंलित है और ऐसे वितरण से सम्पूर्ण प्रभुस्वसम्पत्मता 
समाप्त होती है । फिर भी कहीं भ्स्यत्र इस वितरण में परिबतंत करने की क्षक्ति पाई 
जाती है । जहां कहों बढ़ शक्ति पाई जाती है वहां विधिक सम्पूर्ण श्रभुत्वसम्पन्नता 
पाई जाती है।" विधिवेतामों के इस मह को श्यास में रखते हुए इस अ।0 में भ.इच् नहीं है 
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+ "हि बंकरी प्रसाद वाले मामले (*) में न्‍्याय[लप की प्रोर से तिर्णाय देते हुए स्यायाधिएति 
वातड्अलि शास्त्री ने अनुच्छेद 368 के अधोन संशोधन की शक्ति को 'सस्पूर्ण १रभुव्वसम्पल्त 
संविधायी शक्ति के रूप में वर्शि्ष किया था (१८ 06) | इस शक्ति को संपूर्सा प्रमुत्व- 
सम्पस्‍्न संविधायी शक्ति वर्णित करने में यह ग्राक्षय नहीं है कि उस स्थिति में इसकी घोषणा 
'की जाए यदि कोई व्यक्ति इस विचार के प्रति प्रंनुमुतिशोल है कि विधिक सम्पूर्ण प्रमुत्क- 
सम्पस्तता इस निकाय या उस शिकाय में विशमान है। यह प्रावश्यक नहीं है कि हमारा जो 
ताश्कालिक प्रयोजत है उसके लिए हम ऐसो करें। 'सप्युर्श प्रभुत्वसस्पन्‍्न' शब्द संविधान के 
अधीन प्रदत्त दूधरी शक्तियों के ऊपर ,उसकी उच्चता को प्रदर्शित करने के लिए इस शक्ति के 
सुगम गुशात्मक चिक्रशा के रूव में प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरणाथ, विध।दो ज्क्ति संविधान के 
अध्यधीन होती है किस्तु संशोधन की ज्ाक्ति प्रध्यधीत नहीं होती है। विधायी शक्ति 
संविधान के प्रध्यधीन ही प्रवरतित हो सकती है। किस्तु संशोधन करते की ज्क्ति संविधान 
के ऊपर प्रबतित होतो है। इसलिए 'सम्पूरां प्रभुत्वसभ्परन' शब्द हमारे प्रयोजन.के लिए उस 
ज्क्ति के प्रकार फरे रुप में सादे तौर पर प्रयुक्त हुझा है जो संविधाय त।रा उसकी सहापता 
के लिए प्रदत्त दूसरी शवितयों में हे प्रत्येक से उच्चतर है । 

संविधाधी शक्ति के बिस्तार और उसकी प्रभावकारिता का इसलिए हास्र नहीं 
होता है कि उसका प्रयोग इस या उस प्रतिनिधि निकाय या लोकमत संग्रह ये जनता द्वारा 
किया जाता है। कोई यह नहीं कह सकता कि जब यह शक्ति संविधान द्वारा अपैज्षित रूप में 
मामूली विधानमण्डल द्वारा श्रयुक्त की जाती है तब कम है प्रौर जब॒ विशेष 
सम्मेलन द्वारा प्रयुक्त की जाती है तथ प्रधिक है । यह अ्रदन सुसंगत है क्‍योंकि यह दलील 
दी गई है कि हमारी संसद्‌ 'एक गढ़ित॑ लिकाग्र' प्र्थात्‌ 'सेषिधान की सृष्टि! है प्रौर वह 
संविधान को संशोधित करने की शक्ति क उस सीमा रोक प्रयोग नहीं कर सकती जिस 
सीमा तक कि उस प्रयोजन के लिए विविष्ट रूप से शरुलाई. गई संविधान सभा क्र सकती 
है । यह दलील दी गई है कि सस्पूर्ण प्रभुश्वसम्परनता जनता में प्रद भी बनी हुई है मौर 
जभ्षकि जनता को सम्मेलत द्वारा या. संविधान सभा द्वारा संविधान में संशोधत करने के 
लिए, जिस रीति.में वह चाहे, उसे भ्रविकार प्राप्त है, किस्तु मामूली संतद्‌ गठित 
निकाय के ऊपर ऐसी परिसीमाएं हैं जो ऐसे संशोधतों को करने से निवारिस करती हैं 
जिससे कि संविधान के ग्राधारभूत लक्षण या तत्व विकृत या नष्ट होते हैं॥ हम इस 


पश्थालदर्ती, दलील १२ उमके उचित भ्रक्रम पर विचार करेंगे। किन्तु इस समय हम इस 


"बात से सम्पूकत हैं कि हम देखें कि क्या संशोधन करने की शवित्र ग्पगी विषमयस्तु में उस 
निकाम की प्रकृति के भनुरूप है जो संक्षोधन करता है। हमारे भत में यह ऐस। नहीं है । 
क्योंकि जैंता हि स्ट्रांग ने, प्रपे उस लेखांश, जिसे पहले ही उद्धुत किया 
जा चुका है।इस प्रकार स्पष्ट किया है "संक्षेप में यह कहां जाए. [श्र्यात 
संविधान सभा जिसने कि संविधान को बिरचित क्रिया) यह उस 
मगर प्रविधान संप्रा के पुनः सृजन की व्यवस्था के लिए प्रबत्व करती 
है,जबकि ऐसे मामों पर भविष्य में बिचार किया जाता है। ग्रद्मति वह संविधान-सभा कछ 
(0) (952) एस० तो» झार० 89. है 


श्ड 
डा 


् कंदादानस्द भारतो ब० ओरल राज्य _त्मा० पासेरूर) ६ ६॥ 


जिबबेस्पनों के प्रधीव कश्य करने वाले विधशनमण्डल से ग्रधिक कुछ नहीं है.।”. केवल संशोधन 
करने बाली रीतियां, देश के उस ऐतिहासिक ग्रौर राजनैतिक पृष्ठभूमि के ग्रमुसार जिसके 
लिए संविधान विरलिंत हु है कहीं कुछ कम कंढित, हैं. प्रौर कहीं कुछ श्रधिक कहिल हैं 
जदाहरण के लिए, प्रमरीकीः संविधन' के श्रनुच्छेद 5 में प्रौपचारिक संशोधन करते के लिए 
जो प्रक्रिया है उसके दो भाग हैं--प्रस्थापना पौर श्रनुसमर्भन | दो रीतियों में संशोधन को 
अस्तावना जा सकेगी-- ()) कांग्रेस के बोनों संतों के दो-तिहाई मतों द्वारा,(2)वो-तिहाई 
राज्य. विधानमण्डलों के प्रवेदन पर कांग्रेस द्वारा चुलाए गए राष्ट्रीय सांविधानिक सम्मेलतों 
द्वारा | संशोध्॑सों को दो रीतियों में प्रतुसमधित किया जा सकेगा--()तीन-चौथाई सम्यों के 
विधासमण्डलों द्वारा, (2) तीन-चौभाई राज्यों के विश्विष्ट सम्मेसनों ह्वारों । काँग्रेस को इस 
यात के लिए एकमाज़ शक्ति है कि वह यह प्रवधारित करे कि अ्रमुसमर्थत की कौत-सी रीति 
प्रयुक्त की जानी है। यह निवेश दे सकेगी कि भ्रभुसमथेन राज्य विधानभण्डल्ों या विशिष्ड, 
अस्मेलनों ढ्वारा किया जा सकेगा । 

जहां तक कि प्रतुच्छेद 5 का सम्बन्ध है एक बात यहें है कि इसमें: संविधानिक 
संशोधम की प्रक्रिया के रूप में लोकमत संग्रह को पूर्खतया श्रपक्षजित किया गया है। वास्तव 
में अमरीका की सुद्रीम कोर्ट ने डॉज़ बनाम बूल्से (*) वाले मामले में यह ग्रघिनिधारिक्त 
किया था कि. संविधान यूनाइटेड स्टेट्स की जनता को सामूहिक रूप में या उतको पृथक 
सम्पूर्सो प्रभुतसम्प्तताओों से उच्चतम है। व्योंकि उन्होंने उसमें संशोधन करने में अपने 
को प्रत्यक्ष या तस्कालिक अ्भिकरण बनाने से ग्रपवजित रखा और यह तिदेश दिया 
है कि संद्ोघन उनके प्रतिनिभियों द्वारा किए जाएंगे । दूसरे ब्दों में जनता में अनुच्छेद 5 
में उल्लिक्लित मिकायों को संजिधान के संशोधन की वक्ति को सम्रमुवेशित करने के पदचात्‌ 
संशोधन करने कौ प्रक्रिया से अपने को पूर्णतया. अ्लग रखा है। अनुच्छेद 5 में नि्दिष्द 
निकायों के दो समयायों में से एक कंग्रेस प्रौर राज्य विधानमण्डलों का समवाय है । वध्पि 
जे आपस में गठित॑ निकाय हैँ, किन्तु वे उस सीमा तक संविधान का गुणात्मक संशोधन कर 
सकते हैं जैसे कि कांग्रेस द्वारा की गई .प्रस्थापता को तीन-चौथाई राज्यों के सम्मेलन 
द्वारा प्रतुसमधित किया जाता है | तथ्य यह है कि कांग्रेस द्वारा की गई अस्वॉपना के 
अ्रधार पर सिवाय इक्कीसमोँ संशोधन, जिंसने कि अट्ठारहवें संशोधत को तिरसित किया थी 
यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के समस्त संशोधन, राज्य विधानभण्डलों द्वारा. अनुस्तमधित किए 
शा हैं ६ कॉग्रेत तथा' राज्य विधानपण्डलों द्वारा संपृक्त रूप में सब्यादित ऐसे संशोक्तन 
के बारे में यूताइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने यह ्रभिनिर्धारित नहीं किया है कि यह किती 
रूप में कप इस कारण प्रभावकारी है क्योंकि कांग्रेस को राज्यों के सम्मेलन द्वारा प्रनुसमध्त 
आधष्त नहीं हुआ है । यह भरदल यूनाइटेड स्टेटस बनाम स्प्रेग (*) वाले मामले. में उठा था । यह 
मायला अदा रहवां (मश मिषेष) संशोधत के सम्बन्ध में था । यह संशोधन कांग्रेस की प्रस्थापता 
कै पश्चात्‌ तथा शाज्य विधातमष्डलों के प्रनुंतमर्थन के श्राधार पर संविधान का भाग हो 
गया । द॒प्त ्रोबार पर संशोधन की विधिभास्यता। को ग्राक्षेपित किया ग्रया कि चूंकि संशोधन: 
0) (855) ।8  एचन्ग्रों बब्ल्यू 33,348. 
(7) 282 यू० एश० 76. 


बी उच्चतम न्यायालय निर्ेय पहिका.. [4973] 2 उन० जि प० 


हार प्रला कई वैयक्तिक स्वतस्त्रता प्रभावित हुई है ग्रॉर अनुच्चेद ।0 के श्रदीव जनता रे 
वे अधिकार भ्रव भी प्रंपने पास रखे हैं जिसे कि उन्होंने परिसंधीय संविधान को अभ्यपित नहीं 
किया है । इसलिए विशेष सम्मेलन पर जनता के प्रतिनिधियों'ढांरा इसका-मपनुसमर्थन होना 
आहिए न कि राज्य के दिवानभण्डलों द्वार! ५ यहे आशक्षेष 'इस ग्राघार पंर खारिज कर दिया 
गया कि कांग्रेस को ही यहें भुनने का ग्रश्रिकार है कि क्या राज्य के विघानमेण्डल या सस्मेलनः 
संशौधन को अनूसमचित करेंगे ; हॉक्स बनाय स्थिय() वाले मामले में जो अद्वारहवें संशोधक 
कै शम्बनम्बित है विल्ोमतः यह भ्रमितिर्कारिंत किया गया था कि ग्रोहिंगों राज्य में जनप्रिय 
लोफपत्‌ संगह द्वारा घद्टारहवें संशोधन के अनुसमर्थन के लिए उपकन्ध नहीं-हैं। चूंकि ऐसीः 
अक्रिया्ों से अनुज्चेद $ की उस स्पष्ट भाषा में परिवर्तन हवीता है जों जनता के प्रत्यक्ष 
कार्येबाहः की भदेक्षा राज्य विधानमण्डलों के अनुसमर्यत के लिए उपकन्ध करती है। इस 
आमले से यह देखा जाएगा कि ओौहिभो के राज्य विधानसण्डल मे स्वतः श्रमुस्मर्थन के 
आधार पर किनिशचय करने के स्थात पर, जेंसा कि वह अनुच्छेद 5 के अधीन करने के लिए 
आध्य था लॉकपत संग्रह द्वारा जनता की राय लेने का विनिश्चय किया था। किस्तु ऐसी 
“प्रक्रिया के बारे में यह ग्रभिनिर्धारित किया गया कि वह अर्ेध है क्योंकि यह अनुच्छेद 5 में 
नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि संविधान के संश्ोघन को: अथायत: संविधात में ग्धिकथित' 
रीति के भनुरूर होता चाहिए सौर इससे किसी प्रकार का विचलत, चाहे उस प्रदन पर 
. अनता की सह्दी इच्छाओं को ध्रमिनिशिचत करने के अयोजत के लिए ही हो, गनुक्ेय नहीं 
होगी । रुंजिबान का संक्ोघत संकिवान में प्रधिकवित अ्रक्िया के अनुसार ही किया जा 
* सकता है झौर चाहे वें अ्क्ति यो निकाय, जो वह समभते हैं कि संविधान सभा या सम्मेलत 
* था उसी प्रकार के किसी प्राधिकारी द्वारा इसका किया जाना भ्रधिक श्रच्छा है। वास्तक 
में इसकी कोई युसंगत्ति नहीं है। 
है अनुष्णेद 368 के प्रधीन परन्‍्दुक में विर्देशित माझलों के सिबाय संसद 
संविधान को संशोसने करने के लिए मुख्य निकाय हैं। परल्वुक द्वारा प्रपवादित मामलों को 
छोड़ करे संसद्‌ को ध्विधान के संशोधन करने में राज्य क्थिनमण्डलों के सक्य सम्मिलित 
होना नहीं है। महू मात दुष्टि से श्रोभल नहीं को जा सकती कि संसद ध्यापक रूप में जनता 
की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। संतद्‌ में वो सदन सम्पिलित हैं, लोक सभा और राज्य 
सभा । लोक सभा वव्स्क मताधिकार के प्राक्षार पर पांच अर्ष के लिए तिर्वाचित होती है । 
. राज्य सभा स्थायी निकाय है जिसके सदस्य चढ्रानुकम में निवृश्त होते हैं। राज्य सभा में 
शाज्य विधानमण्डलों द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं. जो स्वयं उत विध्ानमण्डलों के लिए 
धयश्क मताधिकार के थराघार पर निवाचित होते हैं। इसके पश्चात्‌ पुनः यूनाइटेड स्टेट्स के 
- शाष्ट्रपति से सभ्वन्धित कांग्रेस हारा एहीत स्थिति तथा भारत में संसद्‌ झोरः राज्य विधान- 
* आकडलों से सम्बस्थित कायंपालिका की स्थिति में महत्वपूर्स प्रम्तर है।ग्रधरीका में राष्ट्रपति 
एक कालाबधि के लिए जनेता द्वारा अस्यक्षतः लिर्षाचित होता है प्रौर वह परिसंघीय सरकार 
का कार्यवालिक प्रघान है । कांग्रेस विधि बना सकती है हिन्तु राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति 
उत्तरदायी नहीं है। भारत में वढ्वपि हमारी लोकतस्‍्त्र की संसदीय पद्धति में, जेसा कि प्रेट 
() 64 लॉँर्स इंडिशन 873--253 बुर एछ० 22. 
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ह क्रेजगानन्द भारती क७ डेरल राय [न्या० पालेकर] .- जोड़े 


पबेटेब में है, कायेपालिका पुरोंकया विचानगण्डल के प्रति -ड्सरवायी है । यूनाइटेड स्टेट्स ग्रॉफे 
अमरीका में कांग्रेस जनता के प्रति उनेको बात उत्तरदायों नहीं माने जाएगो जिसे राष्ट्रपति 
जे प्रयनी कार्येपालिक हेंसियत मैं किया है। यही बात भ्रमरोका के सांज्य विधानम"०्डंल को बाते 
औ सही है। भारत में जनता संसद्‌ को किसी भोकार्येपालिक कार्य के लिए, जो सॉन्त्रिमण्डले 
ने किया है उत्तरदायों माजेगो जवकि सांविषांतिक संशोधन के प्रसेंव में संविधारी निकाय के 
रूप मैं संसद्‌ की स्थिति का अ्वभूल्यन करना सरल है । किन्तु हम इस तथ्य की उपेक्ष 
जहीं कर सकते कि ग्रेट बिटेत और न्यूजौलेण्ड दोनों में जिसमें एक में अलिखित संविधान है 
और कूसरे में लिखित संविधान है श्रौर जो संसदीय लोझइतन्त्र हारा शासित हैं वहां संविधान 
सशयूली बहुमत द्वारा बदला जा सकता है। 


संविधान को संशोधित करने को झाक्ति मुख्य रूप में संस को क्यों दो गई 
यह पूरांतया स्पष्ठ नहीं है। किन्दु दो बारें स्पष्ट हैं। एक यह है कि जैसे प्रमरोका में, 
फजिल्होंते संविधान को बताया उन्होंने श्यने को धंशोदव की प्रक्रिया से पूएंतया प्रलग रखा । 
चूसरे, हम श्रपने संविधान के मुख्य कर्मोताग्रों में से इोबंटर भरम्वेदकर के इने झब्दों को 
जातते हैं कि लोफमत संग्रह या सम्मेखत को प्रातृहताल्पिक शीतियों पर विधार छुपा था और 
निश्चित रूप से उन्हें भ्रमान्‍्य किया गया या (देखिए कांश्टिश्यूट प्रतेम्बली डिबेट्से,, 
जल्द ?, पृष्ठ 43) । उन्होंने संसद को शक्ति देने के कक्‍्लिए विन्तिदिचत रेकैया था प्रौर 
अभिलेख के झनुत्तार डॉ० प्रस्पेदकर ने यह कहा कि संविधान. के संशोषन को जातबूक कए 
अनुब्येद 368 में सेति विहित करते हुए उत्तना सरल बनाया ग़या था जितना कि 
यूक्तियुक्त रूप में सम्भव घा। संविधान सभा के बाद-विवाद से यह द्षित होता है कि 
मुझुय विवाद उस नमनोयता की कोटि के बारे में था जिसे कि संविदान में लागू किया जान्म 
था। पेसद्‌ के लिए संविधान सभा ने जो अधिमात दिया - उसके लिए श्रनेक ऐतिहासिक 
कारण ये । हमारा देश एक बहुत बढ़ा महाद्वोप है जिसकी बहुत बड़ी जनसंस्या है। 
साक्षरंता का स्तर बहुत ही वीचे है श्रौर जनता भाषा, जांतिओं सभुदायों सें बेंटी है और 
जो सभी एक दिला में नहीं चलते हैं। सर्वब्यापी मिरक्षरता के कॉरण राममंतिक भुद्दों 
को समभते तथा क्षेत्रगत एव संकीरस संवादों से ऊपर उठने का सामध्ये अंहुत सीमित हैं 
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ग्रध्यव्यवसाथ द्वारा अब भी विकुसति करना आवषईपंक है। इसलिए 
यह अपरिहामे है कि जो निकाय केसर में ग्रखिल भारतीय नेतृत्व कर अ्रतिनिधिश्व करता है । 
उसको चुता जाए । चाहे जो भी कारण रहा हो संविधात सभा ने संझोधत क़ी शक्ति को 
संसद्‌ को समयुवेशित किया श्रौर चहे जो कुंच भी प्रन्य लोग किसी सम्भव अच्छे साले की 
बाबत सोचंते हों वे पायें तहीं हैं जिसके लिए संविद्यान समा ने ग्राबा दो है। जचता ने स्थर्य 
को संशोधन की प्रक्रिया से भ्लग रुखते हुए किसी श्स्य प्रतिनिधि निफाय के स्थान परे 
संसद को यह्‌ कार्य समनुदेशित किया । यह स्पष्ट है कि संविधात के संशोधन के लिए 
संजिधान द्वारा पदामिद्दित प्राधिकारियों कौ झक्ति को उस सम्मेलन या संविधान सभा 
की भक्तियों के उस दआ में सह-विस्तारी होना चाहिएँ यदि उस अकार को प्रक्रिया के लिए 
झंविधान द्वारा पनुज्ञा दी गई होतो । 5 


चाह उच्लतभ स्थागालय- निर्शय पत्रिका. [973] 2 उम्च० मिर ए० 


हसने पहले ही दक्षित कर दिया है कि संविधान .शक्ति विधायी शक्ति से गुणात्मक 
रूप में उच्च है कनाडा की पालियामेष्ट की विधायी समझता को बावत दिशंथ देते हुए. 
'बाईकाउध्ट सेके एल* सी० ने ब्रिटिश कोल कारपोरेशन बताम किय (?) के मामले में धिकी 
काउन्सिल की जूडीशियल कप्ेटी की ओर से निरांय देते हुए.हस प्रकार मत व्यकत किया-+ 
+बास्‍्तव में ऐसे संजिबावी का संघटन।्मक कानुत का निवंचन करते समय, "जैसा कि ब्रिटिश 
गार्ष प्रमरीका ऐक्ट है, इस श्र्यान्‍्ववन को, जो उसकी शवित्तयों के ग्रत्यधिक व्यापक सम्भव 
विस्तार के लिए फायदाप्रद हो, भ्रपनाया जाना चाहिए ।/”' यह सिद्धान्त एडवद्स वयाम प्रटर्नी 
जनरल फॉर कमाडा (*) वाले मामले में जूडीशियल कमेटी द्वारा पुनः स्पष्ट रूप से अधिकथित 
किया बया है। “लाइंशिप्स की यह धारण नहीं है कि इस वो्ड का यह कर्तव्य होना चाहिए। 
सिशिचित रूप से उतकी यह इच्छा तहीं है-कि सकी प्रौर भ्रतिगहंन शास्त्रीय प्रकृति के 
श्र्भात्ववत्त द्वारा श्रधित्तियम के उपबरधों को छोटा किया भाए प्रपितु इसको ग्रपेक्षा उनकों 
ऐसा व्यापक झौर उदारता पूर्ण, निर्बंचन किया जाए जिससे कि ब्ोमिनियन कुछ निश्चित 
प्रिसीमाश्रों के भीतर बड़े विस्तार तक. झपने क्षेत्र की उसी प्रकार पूर्ण स्वामी हो सके जैसे 
कि प्रास्त कुछ सिश्िलत परिसीराग्ों के भीतर, किस्तु बड़े विस्तार तक श्रपने क्षेत्रों के स्वामी 
है ! यदि यह विधाथी क्षक्ति का मातदण्ड है तो संविधान के संझोधन करने की शक्ति का 
किस्तार कम नहीं हो सकता । 

संशोधन की शंक्ति'का विस्तार दूसरे दृष्टिकोश से भी प्रव।रित किया जा सकता 
है। महा स्यायावादी ने वि॒म के लगशग 7! प्राधुनिकसंविधानों से उद्धरण दिए हैं प्रोरपरओ 
से पचाश्र संविधानों से यह दर्शित होता है कि उन संविधानों में उनके संशोधन के लिए उपक्ध 
है। उनमें जैसी भी स्थिति हो 'संभोधन करना, 'पुतरीक्षित करना'या 'परिवर्तत करना 
झब्द प्रयुक्त किए गए हैं भौर उतमें से कुछ में उत शब्दों में परिवतंत करके यह दर्शित करने 
के लिए प्रयृक्त किया गया है कि स/बिभातिक उपबन्ध अधिकधित कुछ विशिष्ट प्रक्रिया के 
अ्रनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं। कुछ ने सम्पूर्ण संविधान को संशोषतीय माता है ॥ 
कुछ दूसरों ने कुछ उपबन्धों को भ्रसंशोधतीय माता है ग्रौर सोमालिया झौर बैस्ट जम॑न्री के 
दोनों संकोधनों में मातवीय प्रधिकारों की बाबत उपबन्ध प्रस्क्षोघदीय, बनाए गए हैँ। कुछ 
प्रस्य संविधानों में कुछ उपयन्ध भागतः: संशोधनीय हैं झौर दूसरे उपबन्ध भी विशिष्ट 
निबन्धनों के प्रभीत ही संशोधनीय हूँ । किन्तु सभी ने यह उपबन्धित किया है जिसे सामास्य 
हूप से 'संशोधल करने की ज्ञक्ति' कहां गया है गौर जिसका प्रयोग श्रश्रिक या कप्त कठित 
परिल्थितियों में किया जा सकता है। रीतियां और प्रक्रिवाएं अधिक कठिन या कम कठिन 
हो सकती हैं । किन्हु शक्ति वही है ग्र्थातु संशोष्नन की शक्ति | 

संविधान में संशोधन के लिए द्रपबन्ध करने का उद्देश्य यह है कि व्यवध्यित 
हूप से परिवर्तेत की ग्रावश्यंकता है । वास्तव में कोई भी संक्धित हिसक, असांविधानिक 
उधन्न-पूथज के विरुद्ध मुरक्षित नहीं: है किन्तु संविधान में. ऐस। उपयन्ध करने की उद्देश्य 
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यह है कि ऐसी उधल पुथल्न को' निरत्साहित किया जाए और संविधान के भ्नुसार व्यवस्थित 
हुप से परिवतेन मे' लिए, उपबस्थ किया ज्ञाएं। इस प्रद्त पर सभी पाठ्य पुस्तकों तथा 
प्रधाणों का एक भत है जिन्‍्होंते कि इस संविधान को विरचित किया था निश्चय ही के 
चाहते थे कि यह बना रहे किन्तु चाहे कितने ही ने प्रतिभाशाली रहे हों वे उस स्थिति में 
भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बना सकते थे। जब कि पग्रान्तरिक या बाह्य दबावों या 
दैक्ष के सामाजिक, ध्राभिक ग्रौर राजनीतिक परिवतेतों के कारण परिवतित दवाओं में जनता 
की इच्छा के सेव अनुरूप होने के लिए सांविधानिक लिखत में परिवर्तत करना आवद्यक 
हो जाए। इस प्रकार केवल यही व्यवस्थित रूप से किया जाने वाला परिवतंन है जो 
सुरक्षित है। यदि संविधान में ऐसा परिवर्तत सम्मद नहीं है तो उन वाक्तियों द्वारा जो 
संविधान के प्रधीन सूजित शक्ति की ज़िखतों द्वार मिबन्त्रित नहीं की आ सकती, संविधान 
के ध्वस्त किए जाने का.बहुत बड़ा खतरा है। संविधान की श्रतिवादी प्रतम्पता के विरुद्ध 
किए जाने वाले सर्वेव्यापी प्रचलित विद्रोह मापूली प्रदनों पर उत्पन्न नहीं होते हैं अपित विक्षद 
समस्याओं द्वायय उत्पन्न होते हैं। जनता इसलिए विद्रोह नहीं करती कि तथाकथित संविधान 
के 'गौश' भाग परिवर्तित नहीं हो सकते बल्कि इस कारण कि आधारभूत भाग परिवर्तित नहीं 
हो सकते । ये श्राधारभृत भाग सुधार करने की उनकी प्रगति में बाधक भाते जाते हैं । इसलिए 
यह स्पष्ट है कि चाहे किसी कारण, चाहे वह संविधान की भत्यन्त भनष्यता है या जो सला 
में हें संशोवत द्वारा परिवरतन खाबे की ग्रुचि है, यदि. इस आवारभूत भागों को, जो 
संशोधित नहीं किए जा सकते हें, जनता अविश्वास की दृष्टि से देखती है और 
संबिधान जनता की इच्छा के विरुद्ध कायम नहीं रह सकता। यदि संविधान को बना रहना 
है तो उसे जनता ब्रा चाहे गए परिवतंनों को - प्रमाविष्ट करते हुए उसे आवश्यक रूप से 
जनता की इच्छा के अमुझूप होना चाहिए। अ्रमरीका के संविधान के बने रहने के लिए 
साक्षारणतया जो बात कही जाती है वह संविधान का संशोधन करने वाला अनुर्छेद 5 
इतना महत्वपुर्ण नहीं है जितना कि उसकी बहु श्रस्पष्टता है, जिसका कि प्रयोग्र श्रमरीका 
की सुप्रीम कोर्ट के महान न्‍्यायाधीक्षों से अपने विनिरणंयों द्वारा परिवर्तित दक्षाओ्ं के अनुरूप 
संविधान को अनुकूल बनाया है ! विधायी अ्रधिनियमितियां, रूढ़ि और प्रथा भी एक: 
भूमिका होती है। यदि संविधान को केवल सांबिधानिक संझ्ोधनों पर निम्नेर रहता पड़ा 
तो ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि संविधान ऐसी स्थिति में कायम नहीं रह सकता । 
संशोधन की प्रक्रिया की श्रत्यन्त धरवम्यता इसका कारण है। किन्तु भारत की तरह ग्राज के 
संविधान के निर्मातायं ने हुसरे देशों के अनुमत्ष को सीख कर ऐसा प्रयस्‍्त किया है कि दे 
यथा सम्मद भपने संविधान को ऐसा स्पष्ट भ्ौर विस्तृत बेतावें जिससे कि किसो को उसके 
बने रहने की बाबत न्यायिक निर्वचनों का श्राश्रय नलेना पड़े। तंदनुरूप उन्होंने इसे 


'और भी नमनीय बनाया है जिससे कि जब कभी संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता हो वो 


उसमें संशोधन किया जा सके । 


... इस भ्रइन पर बहुत ही तर्क-वितर्क किया गया कि क्‍या. संविधान का संशोचन का 
विस्तार संविधान के विरस़त तक होगा। यह विशुद्धतावादी और सिद्धात्तवादी विधिवेशा 
के चितल के लिए रोचक विषय है, किन्तु वे राजनीतिश जो सरकार के व्यवहारिक प्रयोजनों 
के लिए संबिघान को विरचित करते हैं साधारखतया उनका सम्बन्ध ऐसी ध्रटकलबा|जियों से 
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नही होता ।.संविधात- के बिरचित करने का मुल्य: उद्देश्य यह है कि व्यवस्थित रूप 
से सरकार की स्थापना हो ।.यह जानते हुए कि कोई संविधान, जब कि यह विरचित किया 
प्या,. देखने प्रें चाहे कितना ही अच्छा हो भविष्य की ग्रावश्यकताओओं को पूरा नहीं कर सकेगा 
इसलिए संविधान के निर्माता बुद्धिमत्तापूबंक व्यवस्थित रूप पे परिदतंन के हित में संविधान 
में संशोधन करते के लिए उपबंध करते हैँ । वे समकक्ष दातों के अर्थात्‌ व्यवस्थित रूप से 
बताई गई सररार की झावश्यकता तथा व्यवस्थित रूप से परिवर्तन के लिए पांयों, दोनों 
को संविधान के भ्रनुसतार होना चाहिए । संविधान के निर्माता व्यापकतम सम्भव सीमा तक 
इसके संशोधन के लिए उपयंध करते हैं। यदि किसी उपबंध में परिवर्धन, परिवर्तन या 
निरसन के द्वास संक्षोधन श्रवेक्षित है तो वह परिवतेत परर्णंतवा अतुज्ञेय होगा। यदि कोई 
संविधान निर्माताप्तों ते यह प्रलंककारिक प्रइत पूछे कि क्या उन्होंने संविधात के निरसत 
के लिए अनुष्यात किया था तो सस्पूर्णं प्रधिसम्भाव्यताशों में इसका उत्तर नकारात्मक होगा । 
उन्होंने बर्धों संविधान बनाने में इस उद्देश्य से श्रंम नहीं किया था कि उन प्रभिकरणों द्वारा 
यह निरतित कित्र। जाए जितको कि संयिधान के संझ्ाघन को क्षक्ति समनुदेशित की जाती है ! 
यह जानते हुए कि समय बदलता रहते है गौर व्यवस्यित रीति में किए गए समस्त प्रपेज्षित 
परिवतेनों को संभाविष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता बनी रहेगी, उन्होंने यह चाहा था कि 
बह स्थायी तो रहे ही चाहे वह शाश्वत्‌ न रहे! संविधान में श्रपनी श्रास्भा की बोषणा 
करते हुए उन्होंने ध्रपता विद्वास श्रंकट किया कि जिस खविधान को उत्होंने प्रपती 
जनता की जानकारी के तथा उनके इतिहास के प्राधार पर बिरिच्ित किया है वह उस स्थिति 
में समस्त समय के परिवर्तनों को केस सफ्रेण जय कि संशोधत की प्रक्रिया द्वारा उसमें 
व्यवस्थित रूप में परिवर्तत किए जाएंगे उन्होंने यह नहों स्रोथा था कि प्रंधाधुघ निरसन 
किया जा सकता है, किन्तु यह सोचा था कि संभय श्रौर परिस्थितियों के धनुरूप ऐसे 
प्रावश्यक परिवर्तत किए जा सकते हैं जो तत्कालीत प्राथिकारियों के शत में वर्तमान 
सांगिधानिक लिखत के लिए ग्राह्म हों । न्यायालयों के लिए उसी प्रकार यह पर्याप्त है कि 
बे इसी पर कार्यवाही करे जैसे कि संविधान के निर्माताभों के लिए यह पर्याप्त था । 'संशोषन' 
शब्द के भ्रथें का यह वाकदल कि क्या इसमें सम्पूर्ण संबिधात का निरसन भी भन्तवंतित 
असंगंत ग्रौर अनुपपोगी है। सौभाग्य स्रे हमारे लिए अनुच्छेद 368 में 'संशोधन' शब्द 
के भ्रतिरिक्त हम उसी भनुच्छेद में स्पष्ट शब्ट 'बदला जाना” भी थाते हैं ग्योर इस प्रकार 
संविधान के निर्माताग्रों का ग्राशय पर्याप्त -रूप से ज्ञात हो जाता है। तत्पश्चातृ पुनः 
संविधान का संशोधन ग्रभिव्यक्ति संविधान के निर्मातात्रों ने महीं गढ़ी, थी। यह 
अभिव्यक्ति ग्राज के संविधानों में अच्छी तरह प्रघलित है भौर यह सामान्य रूप से इसके 
उपबंधों में परिब्तंत, रूपभेद या “बदला जाना' के लिए स्वीकार किया गया। 
संविधान में संशोधन करने की शक्ति को किसी पक्ष से देखा जाए. तो इसमें 
कोई सन्देह नहीं है कि उस शक्ति के प्रयोग को तब तक झक्ति के विस्तार के समरूप होना 
चाहिए जब तक कि उस झक्ति के प्रयोग पर श्वभिश्यवत् या भावश्यक रूप से विवक्षित 
परिसोमाएं न हों । हम थोड़े बाद के प्रक्रम पर अभिव्यवत और विकक्तित परिसीमाओं के 
प्रश्न पर॑ विचार. करेंगे।. किन्तु पहले जिस प्रश्न पर विचार-विपर्स किया गया है उस 


न्द्ड 


ध्ज 


न रप 


बस 


केशबानन्द भारती ब० फेरक राय [स्था० पादेकर] गा 


खिद्धास्त को स्थापकता को ध्यान में रखते हुए संविधान का संशोधन' झब्दों का धर्ये 
'संविधान के किसी उपबंध के परिव्तेत या निरसन हाय किए गए ऐसे संझोधन से कम 
नहीं है छो कि चौबौसवें सांविधानिक संक्षोधन द्वारा स्वीकार की गई प्रभिव्यक्तित का 
स्पष्टीकररा है। 

श्रव हम यह देखेंगे कि कया प्रनुच्छेद 368 में स्वत: अभिव्येवत या विवक्षित' 
परिसीमाएं हैं। अनुच्छेद 268 संविधान के उस भाग 20 में पाया जाता है जो केदल एक 
विषय प्र्थात्‌ संविधात का संशोधन से सम्भस्थित है। इस श्रत्‌च्छेद में पह उपकस्धित है कि 
इसके द्वारा निवेशित विशेज प्रक्रिय जब सफलतापूवंक भ्रनुसरित कर ली जाती है तो संविधान 
दिवेयक में किए गए सझोघन की प्रस्थापता के लिवन्थनों के भ्रतुसार संशोधित हो जातो 
है। संविधान के जिस भी उपवंध को रॉशोधित करना चाहा जाए वह संशोधन हंविधानं का 
संझोधन होगा । क्षेत्र तो यहू सम्पूर्ण संविधास है जिससे संविधान के समस्त उपचंध प्रभिप्रेत 
है। संविधान का कोई भाग संशोधन से भ्रभिव्यवत रूप में अपवादित नहीं है। जब कि 
संविधान के स्थायी उपबंध पूर्व के !9 भागों .तक समाप्त हो जति हैं भाग 20 शौर 
अनुच्छेद 368 पूर्शातया से श्रलग रखे गये हैं। संशोधन. की गवित को, तकिया के किसी 
दूसरे उपबंध के प्रध्पधीत श्रभिष्यकतत छप से नहीं कियो गया है । इसमें संविधात के 
अध्यधीन' या 'संविधात का यह या वह भाग' जैसे शासित करने वाले क्षदद प्रयुक्त नहीं 
हैं। यदि संविधात के निर्माताशों ने संशोधन से संविधान के किसी भाग या उपबंध को 
अ्रपपरणित करता श्रावश्यक समझा होता तो उन्होंने इस भाग में उसी प्रकार किया होता जेसे 
कि प्रधरोका के संविधान में क्रिया गया था। उस संविधान का भअनुच्छेद 5 निःसल्देह जिससे 
अ्रनुच्छेव 368 के प्रककपण के समय प्रेरणा प्राप्त की शई थी उससें दो किनिविष्ट प्रपवाद 
किए गए थे । भ्रतुस्छेद 5 की माया की रचना हमारे भ्रनुच्छेद 358 की भाषा की रचना 
से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इसलिए यदि यह झावाय होता फि संविधान के किध्ी भाग 
को संशोधव करने की श्ववित के प्रवर्तन से भ्रपवणित किया जाए तो उस्रे अनुच्छेद 368 में 
या उसके तीचे प्रशामाग्य रूप से स्थान प्राप्त हुपा होता । तथ्य यह है कि प्राकृपित संविधान 
में भ्रनुर्छेद 304 के नीचे जो वर्तंगास प्रनुष्छेद 368 के सपष है एक ऐसा श्रनुच्छेद 305 
था जिसके द्वारा कुछ उपयंध संशोधन से प्रपवरजित किए गए थे । किस्तु बाद में अनुब्छेद305 
सवा: निकाल दियां गया ! यहाँ तक कि अनुच्छेद 368 स्वत: भी सशोश्रक से सुक्त नहीं था 
क्योंकि अनुच्छेद 368 के परन्तुक से यह दर्शित होता है कि इस प्रनुज्छेद के उपबध बदले 
जा सकते हैं। हत्पेश्चात्‌ पु: हम यह पाते हैं कि जब जनता ते संविधान सभा के मास्यम 
से संशोधन की शब्ति प्रदत्त की तो उन्‍होंने अपने पक्ष में कोई श्रारक्षण नहीं रखा । जनता 
पूर्णतथा संबोवर् की प्रक्रिया से श्रलग हो गईं। दूसरे शब्दों में यह जो शाक्षित प्रदत्त की 
गई थी वह बिता किसी छत के थी। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है बह यह है कि जब 
संबिधान सभा ने यह निदेश दिया कि चिहत रीति द्वारा संविधान का संशोधन किया 
जाना चाहिए सो उन्होंने संविधान के संशोधत की प्रत्येक दूसरी रीति को भ्रावद्यक रूप से 
्रववणित कर दिया | जब तक यह अनुच्छेद भ्पने बतमान रूप में विद्यमान है तब तक 
संसद्‌ संविधान सभा या सम्मेलन चुशा कर या इसी प्रकार की कोई वात करके संविधान 
को संशोधित करने की ग्रयनी प्रक्रिया सम्भवतः लागू नहीं कर सकती । पूरा शपेसस यह बात 
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देखी जाएगी कि प्रनुच्छेद 368 के श्रदीत जो शक्ति दी गई है वह सर्वांगीर, बिना किसी 
शर्तें के तथा बिना किस्हीं परिसीमाओं के है, सिवाय ब्रनुसरित की जाने ढाली इस विशेष 
प्रक्रिया के । 

संविधान में किए जाने वाले संशोवन का स्वछय संविधान को नमनीयंता या 
अ्तम्यता पर निर्भर नहीं करता | एक बार जब तिर्बन्धनकारी प्रक्रिया की अनम्यता पर 
विज प्राप्त कर ली जाती है तो संविधान उसी मात्रा तक संशोधित हो सकता है ज॑से कि 
नमबीव साँविधान । जहां तक ग्रेट ज्षिटेन जैसे मप्तीय संविधान का सम्वन्ध है वहां इस 
बात की कोई सीमा नहीं है कि संसदू संशोधन द्वारा क्या कर सकती है। जैस/ कि 
डाइसी ते बताया है यह डेण्टिस्ट्स ऐक्ट के भी समुचित उपबंधों द्वारा यूनियन श्रॉफ स्काटलैण्ड 
के ऐक्ट को विरसित कर सकती है। (लॉ ग्रॉफ कांह्टिट्यूशन पृष्ठ 45) । हम जातते हैं कि 
डिटिश संसद्‌ ने वेस्ट मिविस्टर के स्टेट्यूट द्वारा स्वश्ासित उपतिवेश्ों से ग्रधिकांश 
राजतंत्रीय बंधतों को हटाया है और इण्डिपेडेन्स ग्रॉफ इण्डिया ऐक्ट, ॥947 द्वारा अपने 
भारतीय साज्ाज्य को भश्यपित किया है। हाल ही में ब्रिटिश संसद ने संयुक्त बाजार में 
सम्मिलित होते हुए अपनी सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्तता में भी अ्रतिक्रमण सहा है। इसी प्रकार 
जैसा कि पूर्व निदिष्ट मंक्कले वाले मामले (') में हमने देखा है क्वींसलेण्ड का विधानमण्डल 
जिसका कि एक तमनीय संविधान हैं उसके बारे में यह प्रभिनिर्धारित किया गया कि इण्डस्ट्रिसल 
गआबिट्रेशन के विषय पर 96 में पारित पश्चातवर्ती प्शिवियम्त द्वारा सुब्रीम कोर्ट के 
न्यायाधीशों की पद के श्रवधि की वावत सांक्घानिक उपबंध को संण्रोधित करने के लिए 
सक्षम है। इस भापत्ति पर कि संबिधान के ऐसे महत्वपूर्ण उपबंध को ऐसी विधि द्वारा, 
जो इण्डस्ट्रीयल आिट्रेशन से सम्बन्धित है, श्रश्नस्यक्ष रूप से संशोधित करना श्रनुज़ेय नहीं 
है, लाई बिरकनहैड ने पृष्ठ 75 पर यह उत्तर दिया या कि “इस दलील को मानते के लिए 
बोर्ड शौर भी कम तैयार है, जिसे कि किसी समय इसके समक्ष दिया गया था कि अभ॒िनियस 
से सम्बन्धित विभिन्‍न माघलों के बीच अन्तर किथा जाना चाहिए जिससे कि किसी एक 
थारा की बाबत कोई बात विधिपूर्ण हो जाए। यह बार मुल या संघटनात्मक है; यहें ऐसी 
रीति में ही बदली जा सकती है श्रौर दूसरी रीति में नहीं” “यह धारा इस प्रकार की नहीं 
है; यह बिना किसी औपचारिकता के बदली ज॑। सकती है जैसे कि कोई ग्रन्य कानुनी उपबध ।/ 
इसलिए लाडंशिप्स में व्या० इज्ानस श्रौर रिच द्वारा किए गए मतों की युक्तियुक्तता 
से प्रूरांवया सहमति प्रकह की कि तत्ततिकूल किसी संकेत के अभाव में श्रधिनियम की किसी 
धारो को कोई ऐसा स्वरूप तहीं दिया जा सकता जिसे विल्कूल स्वीकार ही नहीं किया 
जा सकता और तब थदि घारा 75 और 6 (न्यायाप्रीशों के पद की अवधि की बाबत) का 
डस प्रकार का श्र्थोत्ववत करना है, जेस! कि प्रत्मर्थीं चाहते हैं, तो वही स्वरूप उस धारा 
56 को देना होगा जिसमें यह उपंध है कि किसी पक्ष से कोई उद्धरण मुद्रित करने के 
लिए भ्रक्रियाग्रों में यह्‌ दक्षित किया जा सकता है कि ऐसा उद्धरण सदुभाविक छूप 
से किया गया है।” इससे इसी बात पर अल पड़ता है कि संविधान के समस्त 
उपबन्धों को एक ही स्वरूप का मानना चाहिए और यह कहना सम्भर्क तहीं है कि एक अधिक 


॥) (0909) ए० बी० 69. 
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अहत्वपूर्ण है ओर दूसरा कम बहत्वपूर्ण जब विधानमष्डल को संशोधन करने को 
आवश्यक शक्ति प्राप्त है सो वह बिना किसी झौषचारिकता के महत्वपूर्छ सांविधानिक उपबंध 
को उत्ती प्रकार संशोधित कर सकता है जैसे कि यह संविधान के श्रमहत्वपूर्ण उपबन्ध का 
संघोधन कर सकता है। डाइसी ने भ्रपती लॉ श्रॉफ कांह्टिट्यूशन, [0व[ संस्करण 
पृष्ठ 27 में इस प्रकार प्रत दिया है--“हम्ारे संविधान को “नम्नीयता” में किसी भी 
विधि को उपान्तरित करना बा निरत्तित करना दोनों सदनों तथा सज्नाट के ग्धिकार के 
अन्तर्गत है थे सम्राट के उत्तराधिकार को बदल सकते हैं तथा उसी रीति में संघ के 
अधिनियमों को निरस्तित कर ख़कते हैं जिस रीति में कि वे ग्रावश्षफोर्ड से लण्दन तक नई 
रेलवे लाइन बनाने के लिए कम्पनी को सप्र्थ करने के लिए कोई अधिनियम दना सकते हैं । 


जैसा कि पहले ही बताया जा घ्रुका है 'प्रमम्य' संश्धिन कौ 'नमतीय संविधान' 
मे जो सुभिस्तता है वह यह है कि इसके संकोघन के लिए एक विद्येष प्रक्रिया प्रपेक्षित है। 
यह उसी सरलता तथा उसी रीति में विधिक छूप से कहीं बदला जा सकता जिस सरलता 
तथा जिस विधिक रूप में मामूली विधियां डदली जा सकती हैं। किन्तु यदि यह्‌ कठिन 
प्रक्रिया सफलतापूर्वक भ्रनुसरित की ज.ती है तो बिता किसी भेद के संविधान के समस्त 
उपबस्धों पर समान रूप से संशोधन की शकित्त प्रवतित होती है। वास्तव में प्रनम्य 
सविधानों में विश्विष्ट प्रक्रिया ढ्वारा भी किए जाने वाले संशोधन से कुछ उपबन्पों के लिए 
सुरक्षाएं हैं। किन्तु जहां ऐसा उपबस्ध संरक्षित महीं है वहाँ संशोधन की शक्ति में ऐसे ही 
#मापक है जैसे कि उस संसद की है जिसका कि नभीनय संविधान है । “ग्रनम्य' तथा 'नमनीय' 
संविधात के बीच जो प्राथमिक अम्तर की बात है बह संशोधन के मामले में प्रक्रिया की कठिनता 
है प्रौर जब इस विशिष्ट भ्रक्रिया का धनुसरणश करके इस श्रतम्वता को विज़ित कर लिया जाता 
है तो संशोधन की झकिति पर इस तथ्य के कारश कोई निवेध नहीं रहता है कि सांविधानिक 
उपयन्ध पहंत्वपूर्शा है या कि अमहत्वपूर्ो ॥ संझोधल की €क्ति समस्त उपबंधों पर उसी 
प्रभावकारिता के साथ प्रवर्तित होती है जैसे कि ससमीय संविधान में होती है। यदि उपबंध की 
ब्रकृति इतनी महत्वपूरं है कि स्वव: संविधान में, इसके संशोधन के विरुद्ध उपबंध हैँ तो 
संशोधन को वाबित को इस उपसंध के ब्रध्यधीन होना पड़ेगा । क्रिन्‍तु यदि वह इस प्रकार 
संरक्षित महीं हैँ तो महत्वपूर्ण या ्रन्यया प्रत्येक उपबंध को उपबंधित विशिष्ट प्रक्रिया के 
हारा संशोधित किया जए सकता हैं। उस बाज्त यह तथ्य कि संविधान एक 'प्रसम्याँ 
संविधान है इससे कोई भ्रतिरिक्त रोक नहीं लगता हूँ । 

हमने पहले ही लिखित संविधान में संक्नोधन करने वाले उपबन्ध में निहित 
सिद्धान्त के प्रति निर्देख जिया हैं। कुछ संविधातों में विश्विष्ट प्रक्रिया बहुत कठिन होतौ हैँ 
जैसे कि भमरीका के संविधान में है। दूधरों में विज्विष्टतया और अधिक झाधुनिक संविषानों 
पे प्रत्यस्त कठित झोर निबन्धसफारी प्रक्रियाप्नों का उपबंध करने की ग्रसुविधाओं को ध्यान 
में रखते हुए संशोधन की प्रक्रियाप्रों को अधिक से ब्रधिक नपतीय बनाया गया है । हमारे 
संविधान में जिसमें कि उसी भ्रकार के दूसरे संविधानों के घ्रतुभव को सम्राबिष्ट किया गया 
है उसमें संज्रोधन की प्रक्रिया को वहां तक तमनीय बताया गया है जहां तक कि युक्तियुक्ता रूप 
जे सम्भव है । संविधान में ऐसे अनेक भ्रनुच्छेद हैं जो संसद्‌ कों ऐसी विधि बनाने की धनुजा 
हेते हैं जिनका हि सांदिधानिक स्वरूप है। उसमें कुछ ढेंसे दूसरे भनुच्छेद हैं जो मामूली 
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विधायी प्रक्रिवा द्वारा संविधान के कुछे दुसरे विनिद्दिष्ट उपक्धों को संक्नोचित करने के 
लिए अनुज्ञा देते हैं। शे् के लिए ण्गुस्खेद 368 है जिसमें श्रमरीका के संविधान की ग्रयेक्षा 
और अधिक तमतीय प्रक्रिया उप्कंधित है। एक अहाद्‌ विधिवेशा जाहन डब्ह्यू ७ बरगैस दारा 
लिखिस 'पोलीटिकल साइस्प एण्ड ढम्पैरेटिक कांस्टिट्यूननल लो, जिल्‍द | के निम्नलिखित 
3द्धररा से यह दशित है कि संशोधन करने वाले ख़म्द के सम्मिलिस किए जाने का क्या 
भ्रौचित्य है तथा संशोधन की प्रक्रिया को यथा सश्मय कम से कम कठिन बनाने की क्यह 
श्राववण्कता हैं। पृष्ठ 37 पर कह कहता है 'एक सम्पूर्ण संविधान उसे कहा जा सकता 
है जिसमें तीन यूल भाग सम्मिलित हों ।' प्रक्म यहू है कि संबिधान में भविष्य के परिवर्तक 
को करने के लिए राज्य का संगठन है प्राय: इसे संशोधन करने वाला ज़ण्ड कहा जाता हे 
श्रौर यह श्रक्ति जिन बात को चित करती है या जिसको विनियमित करती है उस्ते संशोधन 
की शक्ति कहा जाता है । यह सविधान का सद्से महत्त्वपूर्ण भाग है। इसके ग्रस्तित्व गौर 
इसकी सत्यता के श्राधार १२ ग्र्धात्‌ वास्तविक गौर मैसगिक दक्षायों से इसकी समरूपता. 
पर यह प्रदन निर्भर करता है कि क्या राज्य शाम्तिमय रीति से प्रविच्छिन रहते हुए 
विकसित होगा या गतिहीनता, भ्रधोष्ति श्रौर क्रान्ति के परिवर्समों से पीड़ित होगा * किसी 
संविधान दूसरे भाग धपूर्श धौर भुटिपूर्ण हो सकते हैं उन्हें प्रासाती से उस दक्षा में प्रनुपूरित 
प्रौर शुद्ध रिया जा पकता, यदि राज्य संविधान के प्रस्तर्गत सही तौर पर संगढ़ित किया 
गया है ; किन्तु यदि यह बात पूरी नहीं की जाती तो गलती इतनी संचित हो आएंगी कि 
कऋन्ति के सिवाय कुछ प्लौर राज्य की रक्षा नहीं कर सकता । १०5 ।50/5 पर प्रमेरीकल 
संविधान की पंक्षोधन की प्रक्रिया की प्रसुविधाशों पर टोका करते हुए वह होका करता है 
जब हम यह दर्शित करते हैं कि जब कि हपारे नैसगिक दक्षाओं श्रौर सस्वस्धों की यह प्रपेक्षा 
रही है कि केंद्रीय सरकार की वाक्शियां धीरे-धोरे दृढ़ भौर (विस्तृत हों, तिकाय एड बुद्ध के 
परिसर के रूप में, उस ग्रनुछद में विजित संगोषत को प्रक्िया के माध्यम से इस विज्ञा में 
एक भी कदम जहीं उठाया गया है । मैं यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हूं कि संविधान 
के प्रन्तर्गत सम्पूर्ण ;भुत्यसम्प+्त शक्ति उस प्रयोजन को पूरा करने में श्रसफल रही है जिसके 
“ लिए बह रेचो गई थी, किम्तु मैं परह प्रवश्य कहूंगा कि अब कि राज्य को प्रपधी हथर्य कौ 
राजनीति के प्र/भ्तरिक अश्नों को सुलझाने के लिए युद्ध का ग्राथय लेना पड़े तो वह इस बात 
की तिविदाद साक्ष्य है कि प्रंविधान कै श्रश्तगंत इसके संगठन की विधि प्रपूरां है प्रोर जब 
राज्य इसमें प्पतें को सत्य रूप में भ्रमिव्यवत करने के लिए समय-समय पर अपने संविधान 
को उपे|स्तेरित वा संशोधित नहीं कर सकता प्रोर प्रपने संविधान के वन्धनों में तब तक 
जअकड़ा रहता हूँ जद _ तक यह उनको नण्ट वहीं कर देता या तोड़ नहीं देता, यह पुनः इस 
बात का निर्भियाद सादय हैँ कि संविधान के प्रत्तर्मत इसके संगठन की विधि 
अंपूर्ो प्लौर मिथ्या है । भेरे मत में ग़लतो इस बात में हुँ कि जहाँ सांविधानिके 
परस्यितंनों' को करने के लिए कुत्िम रूप में श्रत्यघिक अहुमतों की ग्रवेक्षा की आती है ।” 
इन उद्धरणों से यूनाहटेड स्टेट्स श्राफ भ्रमरीझा के संविधान में विहित संशोधन'की प्रचलित 
प्रक्तिया के प्रति-विधिवेत्ता की गहरी ममोश्यथा तथा उसकी निराश्ना प्रकट होती है। बहे 
संविधान यें संशोधन करने वाले उपबंध को उच्चतम महत्व देता है प्रोर चाहता है कि 
जिस रूप में वह है उक्त महुत कस कठिस हो जाए जिससे कि संविधान सपकालीन 


+ 
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झाम्राणिक भौर प्राथिक परिवतंनों की सचाई के प्रनुकूल हो तके। संशोधन के लिए उपबंध 
करते का कुल उहश्व यह है कि. संविधान को यथा सम्भब, समेकालीन ,दक्षाग्रों के अनुकूल 
बनाया जाए क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जात है को तेजी से बदलते हुए विद्य में ज्नेप्रिय 
जिड्रोह, एह यु या यहां शक कि क्रांति के ऐसे खतरे हो सकते हैं जो जनत्ता पर छा जाएं । 


संकोधन के उपयंध के पीछे यही राजत॑तिफ दर््षम है । यह स्पष्ट है कि इस उपनन्ध से, जैसे ' 


कक नमतीय संविधान वाले संसदीय लोकतन्त्र में होता है, बही प्रयोजन सिद्ध होगा चाहिए । 
चस्नातवर्ती तुरुत प्पने को बदलती दशाश्रों के साथ पश्रनुकूल कर सकता है धोर इसे 
अकार हिंसक कांतिधों को निरुश्धाहित कर सकता है । यंदि संविधान कं) वही उद्देश्य है 


अ्र्वात्‌ धपवरल्धित रूप से बनाई गई सरकार प्रौर विधि के प्रतुसार व्यवस्थित रूपसे 
परिवर्तत । ग्रह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भाहे तमतीय या श्रतम्य संविधान हों उन्हें * 
0क ही सीमा तक संखिघान में संशोधन करने की शवित होनो चाहिए! यदि समनीय 
संविधान में उसके सर्वाधिक प्रिय “ सॉंवधानिक सिद्धांतों में प्रावर्यक परिभरतेन करने की * 


शकित होती है । _स शब्षित से मात्र इस प्राधार पर कि ऐसे संविधान को वंचित नहीं 
किया जा सकता कि यह एक ग्रसम्य संविधान है। इसलिए ऐसे संविधान पे संशोधन की 
शक्ति सभी ऐसे समसश उपबस्धों को लागू होगी जो चाहे महर्वपूर्ण हों मा प्रपहत्ववूर, 
चाहे वे श्राधारभूत हों. या गौता । 

उपर्युक्त: प्रस्थापता मो आभरीका के सुप्रीम कोर्ट तथा मरीको के राज्यों के 
सुप्रीम कोट्टों के धनेकत वविनिश्चयों द्वारा' समधित'ः किया गया है जितमें कि संविधान प्रनस्भर 


हैं। एश्यर्ड्स बनाम लेस्पूर (') वाले भाधले में यह प्रभिनिर्धारित किया गया कि यदि राज्य 


बा संविधान यह उपवन्ध करता है कि यदि दससी साधारण सभा उस लिखित में ऐसे 


संशोधन करने कौ किसी समय प्रस्थापना करती है श्पोंकि प्रस्येक  सदम में चुने गए 


सदस्यों का चहुमत इसे समीचीन समभता है। किसी समय तो संक्ोधन का तरव ग्रोर 
उसकी सीमा साधारण सभा के पूर्व विवेकाधिकार पर छोड़ दी जाती है। लीबरमोर 
अत्ाम बेड़े (!) बाले प्ममले में न्‍्यायाधीक्षों में से केवल एक *यायाधीश हेरिशन ने यह मत 
देते हुए शमितिर्ारित किया था कि राज्य के घंनिधान मे 'संशोधनं झब्द में मूल लिलित 
के धनुतार ऐसा परिवर्धन या परिवर्तत्त विवक्षित है जो उस प्रवोजन को पूशा करने के लिए 
सुधार या उत्मता लाएगा.जिसके लिए यह विरचित किया गया है। किस्तु दूसरों ने इ6 
मत की नहीं म/क्त था.। केलिफोनिमा राज्य के संविधात में 'संगोधत” शब्द पुतरीक्षण' शब्द 


के. प्रतिर्मित प्रयुक्त हुआ था प्रौर न्‍्यायाघीक्ष ते कदाचचित उसी से प्रभावित होफर “संशोधन! . 
झब्द को विशेष प्र दिया था। उपशुक्त निर्दिष्ट निर्शण, जो लगभग दस वर्ष पद्यात्‌ 


विनिदियत हुमा था । गह बास्‍्तत्रिक विनिश्यय एडचडर्स अनाम लेस्‍्पुर (*) बाले ामले 
की विसस्मती में. था ग्रौर 'संशोधर' शब्द के प्रश्न की बावत स्थायाघोल हेरिसन की राय एक्स 
चारठि ढिल्लों वाले मासले (२) से विधम्मत थी । यह मामला ढिल्लों बनाम ग्लास(/) योले 


 (!] झवाड्य वेस्टर्न रिपोर्टर वाल्यूम 33, 30 


(/) 02 क्ेल० ।48. 
(0) 262 फ्रेडरल रिपोर्टर 563 जिसका विनिकिच्य सत्‌ 920 में किया गंया । 
(6) 65 लोयर्स इडिशन 994: 


य्ख उच्चतम न्यायालय गिर्शंय पत्रिक [973] 2 हम० नि० प० 


मामले में श्रमरीफा को सुप्रीम कोर्ट तर पहुंचा था भ्ोर उ् विविदचर्य को प्रभरिपुष्ट किया 
गया था । ज्ञनौतो मद्ध निषेध संशोधन (8 वां) को दी गई थी और त्मामालय ने पृष्ठ 996 पर 


यह कत दिया था। "अनुच्छेद 5 मी परीक्षा करने के पश्चात्‌ यहू प्रकट होता है कि इसका 


प्राशय सह है कि संशोधन प्रस्थापित करने के लिए कांग्रेस में श्यपक श्षक्ति विनिहित की 
जाए । ऐसे उपबन्ध को पारित करना, जो बहुत पहले समाप्त हो चुका है (वह उपब्ध 
808 में. समाप्त हो चुका था) इससे यह शक्त्ति केवल दो निर्॑स्धनों के प्रध्यधीम हो भासी 
है। एक यह है कि प्रस्थापना को दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत का अनुमोदन प्राप्त होना 
चाहिए धौर दूसरी ग्रह है कि ऐसा संशोधन नहीं किया ज्ञाना चाहिए जिशसे कि किसी 
राज्य को सीनेट के अपने समान सताधिकार सै बिना उसकी ग्रनुपत्ति के वंचित किया का 
सके। एक प्रौर प्रस्थापना कि रीति, जिसका प्राश्रय ब्त्र तक कभी नहीं लिया गया 
उपबन्धित है जो यह है कि दो-तिहाई राज्यों के भ्रावेदन १९ कांग्रेस इस प्रयोजन के लिए 
सम्मेनन बुलाएगी । जब इसमें से किसी रूप में यहू प्रश्यापित किया जाता है जिससे कि 
संशोधन प्रभावकारी हों, इसे तोन-चौघाई राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा या भम्पेलनों द्वारा 
अ्रनुसमधित होना चाहिए। यह एक या दूसरी अनुसमथंत को रीति है जिसे कांग्रेस 
अश्यापित कर सकती है। इस प्रकार थूनाइटेड स्टेट्स की उस जमता ने, जिससे कि 
संविधान विरक्षित किया.प्रौर स्पावित किया उस लिखत को संशोधित करने क लिए यह्‌ 
जते रखो है कि संशोधत को झनेक राज्यों की प्रतिनिधि सभाप्रों में रखा जाना चाहिए । 
भौर उतमें से तीन-झोषाई द्वारा उसका प्रतुसमर्थश होता चाहिए। हसकां स्पष्ट परे यह 
है कि () सभी संशोधनों को यूनाइटेड स्टेट्स की जगता की पंजूरो मिलनी चाहिए जो कि 
प्रतिनिधि सभाप्रों के माध्यम से कृत्य करते हुए शक्ति के मूल सोत हैं और (2) तीन 
चौथाई राज्यों की इन समाझों द्वारा उसे प्रनुतमचित होता चाहिए । गे जनता की कष्च्द्धा 
की निर्णायक प्रभिव्यक्ति म।ने जाएंगे प्रौर सब पर ग्रावद्धकर होंगे। वह उपयुक्त उद्धरण 


की दृष्टियों से मह॒र्वपूर्ण है । एक गह है कि भ्रनुच्छेद 5 द्वारा संशोधन की कषतित पर कोई 


निर्बभ्धन नहीं हैं. सिवाय जो स्वयं भ्रनुच्छेद में प्रभिश्यक् कप से निदिष्ट दो नि्बन्धन 
प्रौर दूसरी मात जो हमारे प्रयोजत के लिए सुसंगत है, वह ग्रह हैं कि जिनका कि 
पनुसमर्थन दो रीतियों में से किसी एक द्वाराआप्त किया जा सकता है प्रथात्‌ राज्य 
बिधानपण्डलों द्वारा था शज्य सम्मेक्षनों द्वारा। यह कांग्रेस का प्रधिकार है कि बह 
- अनुसमर्थन की दो रीतियों में से किसी को चुने । किन्तु जो भी रीति चुनी जाती है चाहें. 
राज्य विधानमण्डलों दर गा विशेष सम्मेजरनों द्वारा, ओ धजुसमर्थव है वह जनता की प्रोर 
से किया गया प्रनुमर्थन है, क्योंकि वे ऐसी प्रतिनिधि संभाएं हैं जो जनता की इच्छा की 
निरमाथिक प्रमिश्चक्ित दें सकती हैँ । तथ्य यह है कि ये्यपि अनुष्छेद-5 के अधीन संविधान 
में पनेक संशोधन किए गए हैं केवल एक ही ऐसा संशोधत है अर्थात्‌ इक्कीसका संशोधन जो 
राज्य सम्मेलनों को निदिष्ट किया गया था। समस्त दुसरे संशोचनन कांग्रेस द्वारा प्रतिश्यावित 
किए गए थे और राज्य विधासमण्डलों दारा अनुसमधित किए गए ये क्योंकि अनुसमर्थन को 
बनता के उन प्रतितिधियों द्वारा किया गया मानना गया है जो निर्शायक रूप से जनता की 
इच्छा को प्रभिव्यक्त करते हैं | यदि ग्रमरीका के इन राज्य विधानमण्डलों के, जो शज्य की 
कार्यवालिक सरकार के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, बारे में पह माना जाता है कि-थे जनता ह]॥ 
इच्छा के प्रतीक हैं तो यह श्रंभिनिर्धारित करवे के लिए ओर प्रबलतर कारण है कि हमारी 


जे 


+० 
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संण्द्‌ लथा हमारे राज्य दिघानमण्डस उस दक्ष में जनता शी इच्छा को किसी हूप में कम 
प्रतिनिधि नहीं हैं जब कि वे संविधान में संोधन की क्रिया में भाग लैते हैं। 


'संवित्ञान् के संशोषन' के स्तरूप पर. जब हम विचार फरते हैं तो अमरीका 
के बितिदिबत मामलों से यह पाते हैं कि उस पर सिवाय उसके, जोकि संविधान हारा 
अभिव्यक्त रूप से भ्रधिकथित किए गए हैं, कोई प्ररिसौष्ता. गहीं है। 922 में प्रोरेगन कौ 
युप्रीम कोर्ट द्वाश विनिश्चित एक्स परिष्टि श्रीमती हौ० सो० करो () वाले मामलों में, 
जो ऐसे संझोचन से सग्बम्बित था, जो उस पृश्युदण्ह को पुनः कायम रखते से सम्बन्धित था 
श्रौर जो राज्य के संविधान के बिल ग्रॉफ राइट्स के पूर्व संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया 
गया था । उसमें हटेड बनापत कोय () वाले निम्नलिखित भ्तों को प्रमुभोदत करने हुए 
उद्धृत किया गया--/संविधान उस लिखत को संशोधित करने की रीति बिहित करने में 
इसके किसी विशिष्ट भाग द्वारा प्रद्श किसी शक्ति पर परिसीमा नहीं लगाता है झौर दूसरे 
उपबन्धों को यह घोषित करते हुए कि के असंशौधनीय हैं श्रपवादित नहीं करता है । 
साधारसा सभा श्पनी साधारंणा शक्तियों के ग्रामुली विधायी प्राधिकार का प्रयोग करते हुए 
संविधान के संझोधन में कृत्य नहीं करती है, प्रपितु उसका स्वरूप ग्रौर उसकी हैसियत सम्पेलन 
के स्वरुप झोर हैसियत जेंसा होता है भ्रौर वह उसके स्वरूप कृत्य करती है पौर सम्पूर्ण 
प्रभुश्वसम्पन्‍्न जनता की उच्चतम इच्छा को शरिव्यक्त करते वाला सम्मेलन स्वतः तदर्थ होता 
है श्रौर यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान द्वारा विहित के सिवाय भपनी शक्तियों में ध्रसीमित है। 
इसलिए जतता की मांग पर भूल विधि में किया गया प्रश्येक परिवतन, वह जब कल्याण के 
लिए होगा । वह उपयुक्त सीपत परिसीमा के प्रध्यध्ीन किया जा सकता पा 


इाउन्स बनाग्र सिटि ब्रॉफ विश्लियम (*) वाले मामले में अलदामा की सुप्रीम 
कोट ने यह अभिनिर्धारित किया वा कि राज्य के संक्धिन का संशोधन राज्य को सरकार के 
स्वरूप के परिवर्तन तक विस्तारित हो सकता है । वह किसी भी बाबत हो सकता है सिवाय 
इसके कि जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स के परिसंघोय संविधान द्वारा प्रवेक्षित है वह सरकार 
सरकार के गणराज्यिक स्वरूप में बनी रहे । परिस्ंचोय संविधान, जिसका उल्लंघन नहीं किया 
जा सकता औ्रौर उस संविधान के प्रधीव अ्रजित स्धिकार संविधान में संशोधन करते की 
प्रतुजञा देने दाले सांविधानिक उपबन्धों के अषध्यधीन होते हैं ग्रौर उ्च राज्य के संविधान के 
अ्रधीन कोई एसा प्रविकार अजित नहीं किया जञा सकता जो संविधान संशोधन के द्वारा 
कप्त तकिया जा सकता हो प्ोर ऐसा नियम संविदा और सम्पत्ति श्रणिकारों तक 
विस्तारित हो पकता है । 


अऑण्डरसेन बनाम युनाइटेड स्टेट्स झाँक प्रमरोका (+) वाले' माससे में को 
अमरीका के संविधान के सिद्धान्तों की,प्राजनिष्ठा के ध्राधार पर तागरिकता से वंचित करने 


(7) 303 ओरेगन 62--36 ए० एल० ग्रार० 45, 7455. 


(0) & झाके 436. 
(४) 98 सदन रिपोर्टर 23]. 
(() 87 लॉयसे इड्िशिन 4796. 
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बाला मामला था उससें न्यायात्रिपति मर्फी ने स्यायालग् का निर्शाय देते हुए पृष्ठ 7808-]809 
पर यह कहा था--"संविधान के जतकों ने क्रान्ति से बल श्राप्त कर आवी पीढ़ियों 
के लिए राजनैतिक जकहजामा तहीं बताय। थो प्रपितु इसके स्थान पर ग्रनुच्छेद 5 रचा था 
और शीघ्र ही विारों की स्वतंत्रता की गारण्टी करने बाला प्रथम संश्ोधत किया गया । 
अनुच्छेद 5 में सिवाय इस बात के कि कोई राज्य उसकी अनुप्तति के बिना सीबेट के समान 
प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकेगा, बिनां किसी वर्तमान परिसीमा के संशोधन 
द्वारा सांविधानिक परिवर्तेन करने के लिए उसमें प्रक्रियास्मक उपबन्ध प्रस्तविष्ट है । देखिए-- 
नेशनल श्रोहिबिशन के मागले रहोड भ्राइसलब्ड बनाय एलसार(') । यह उपंबन्ध तथा ]787 
से संविधान में किए गए बहुत से महत्त्वपूरं प्रौर दूरगाप्ती परिवर्सेन इस विचार का खष्डन 
करते हैं कि किसी विश्विष्टि उपबन्ध मा उपबस्धों पर भहृत्त्व देना प्रायश्यक है या बह ब्यक्ति 
जो क्रास्तिकारी परिवर्दनों का हिमासती हैं, प्रावक्यक रूप से संविधान को महत्त्व तहीं 
देता है।” 


उल्लघासत बनाम यूाइटेड स्टेट्स (!) वाले माभले में स्‍्त्रय॑ को प्रपराध में 
फस्ाने के विसद्ध विशेषाधिकार १र (पंत्रम संशोधन,) जो कि हुस्तारे संविधान द्वारा भूल 
ग्रक्षिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोर से निर्णय देते हुए स्थायाधिपति 
फ्रौकफटर में मुख्य भ्यायाधिपति मैकगरूडर का श्रनुमोदन करते हुए उनके कथनों को इदृत किया 
और यह कहा--“यदि यह नहीं समझा जाता है कि हसन प्राज के युग की दक्षाओं में पह 
विशेषाधिकार पुसना हो गय! है तो जो बात करनी है बह यह है कि इसे संविधान से निकान्न 
दिया जाए न कि न्यामिक राय के सूक्ष्म प्रधिक्रमणों द्वारा इसका महत्व कम किया जाए ।” 

हास में बाइटहिल बनाम एलकिस्त (?) बाले मामले में स्थाधाबिपति डफ्तस 
नें स्यायालय का निर्णय देते हुए पृष्ठ 23! पर बह मत थ्यक्त क्रिया-"यदि परिसंभध्रीय 
संविधान हमारा मार्गदशंक है तो वह व्यक्ति जो हमारे संबिधान के स्वकृप को बदलना 
आंहदा है उसे बाहरी प्रम्धकार में त टटोलना पड़े । क्योंकि संविधात प्रनुष्छेद 5 
में संशोधन की प्रक्रिया द्वारा परिबर्तत भी रीति विहित करते। है भौर जबकि संक्ोधन 
की प्रक्रिया नि्बन्धित होतो है किग्तु किए जाने वाले संशोधन के प्रकार पर कोई 
निर्बन्धन नहीं है ।” 

यह श्रवावश्यक है कि श्रनम्य संविधान में संशोधन की शक्ति के विस्तार को 
शमभने के लिए झनेक मामलों का हवाला दिया जाए। यहां तक कि झन्दकोषों से भी बही 
श्र निकलता है। शब्द 'संशोधन करना, “चरित्र'में सुधार करमा', 'किसी पत्र था दस्तावेज 
में संशोधत करना, “किसो अंभिवाक्‌ में संशोधन करता, विधि का संशोधन करना या 
“संविधाव का संशोधन करना' की तरह विभिस्न प्रत्नंगों में उसके प्रथं के यूक्षम प्रेन्तर हैं। 
हमारा सस्वन्ध प्रम्तिम अर्ष से है शर्थात्‌ दस संविधान के प्रसंग में संशोधन का क्या प्रभ॑ है 
जिसमें संशोधन करने दाला खण्ड श्रग्तविष्ट है। झावसफोर्ड इंगलिश्न डिक्शनरी, जिल्द | पें 


६) 64 लॉपर्स इडिशन 946, 
(?) 00 लॉगस इड्शित 3[. 
(*] .9 लॉयसं इडिशन, सैकेण्ड 228. 
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शब्द 'संश्ोधन करना' के बारें में यह वर्णित है कि उससे प्रोपचारिक रूप से संसद के समक्ष 
किसी अध्युषाय में प्रकट सुधार करन।, विस्तृत रूप में परिवर्तन करना, झद्मपि व्यवहारिक 
रूप में इससे उसके सिद्धान्त का ऐसा परिब्तेन हो जाए कि बह व्यय हो जाए, ग्रभिप्रेत है । 

अपनी पुस्तक स्टेंदगुट्छ एण्ड स्टेट्यूटरी कल्स्ट्क्लन, तृतीय संस्करण, जिन्द [, 
पृष्ठ 325 पर सदरल॑ण्ड ने, संशोधन करने वाले प्रधिनियम को इस रूप में - स्पष्ट किया ह्है 
जैसे, किसी वर्शेमान कानून के बिस्तार और उसके श्रभाव में कोई परिवतेन, बाहे वहू 
उपबस्ों के परिदर्षत, लोपे या प्रतिस्थापत से किया जाए श्रौर जो पूर्णतया उसके प्रस्तित्त 
को समाप्त न करे प्रोर दाहे संशोधन करने, निरसन करने, 'ुनरीक्षित करे था श्रनुवृरित 
करने के लिए तात्पबित किसी कृत्य के द्वारा, किया जाए था स्वतन्त्र ग्रौर मूल रूप के कृत्य 
द्वारा किया जाए । न 

बड़्से एण्ड फ्रेजिज, स्थायी संस्करण, ज़िल्द 3, पृष्ठ 44? में साधारण तोर 
पर यह कहा गया है कि 'संशोधन' शब्द में परिवर्तन करना है या उसका बदला जाता है, 
यह स्पष्ट किया मया है कि क्ब्द संझोधन करता, “परिवर्तन करता' तथा 'उपान्तरश 
करना' साधारण प्रयोग में हैं प्रौर उनके भ्र्थ अनिश्षित नहीं हैं। प्रत्येक का श्रये बदलना 
है। 'संशोधन' क्षब्द की व्यापक परिभाषा के झन्तर्गत कोई परिवतन या कुछ बदला जाना 
है । प्रागे पृष्ठ 458 पर संविधान के प्रसंग में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान का 
संशोधन कुछ उपब्न्धों को निरसित करता है या बदलता है गा संशोधित लिक्षत में कुछ 
जोड़ता है। तंत्पश्चात डाउस्स बनाम सिटि ग्रॉफ विरषिधम (!) वाले पामले को उद्धृत 
करते हुए, जिसे कि पहले ही निदिष्ट किया जा शुका है, यह कहा गया है कि ऐसी प्रत्येक 
ब्रश्यापना जो संविधान में परिवर्तत खातौ है, या उसमें जोड़ती है या उसमें से कुछ 
झीनती है, यह 'संशोधन' है प्रौर एरू प्रस्थापता का न तो संविधन के किसी दूसरे तत्व 
से और नही उस तत्व से, जो संशोधित किया जाता है, संगत होना भ्रावस्पक नहीं है। 

इसी प्रकार स्टेट बतास फुस्डत (?) वाले गामले को उद्धृत करते हुए यह स्पष्ट 

किया गया है कि 'संश्रोधन' शब्द जद संविधान के सम्बन्ध में क्रयुक्त किया जाता है तो 
अपने में स्वतः पूर्ण तथा दूसरे उपबन्धों से पूर्णतया प्रसम्बद्ध नए श्रोर स्वतस्म् विषय के 
उपक्ध या कुछ विशिष्ट अनुच्छेदों था घारा के परिवर्धत के प्रति निर्देश करता है भोर तब 
उत्त विशिष्ट घारा में परिवर्षत या कुछ तिकाले जाते या कुछ वदले-जाने को प्रदक्षित करने 
के लिए प्रयुक्त होता है । 
हि कंक गौर वायताल्स की स्टैष्ड्ट डिक्शनरी में संशोधन” इस प्रकार परिभाषित है, 
_--“राजनीतिक संविधान के रूप में किसी भुल विधि को बदलने का कृत्य या संशोधन द्वारा 
विधि में परिवर्तेन करने के रूप में प्रक्रिया की विहवित रीति के प्रनुसार कुछ बदलना, 
संविधान का संझोघन ।/ 

सामाजिक विज्ञान के उस झब्दकोष जो जुलियंस गोल्ड द्वारा प्रम्पादित है 
तथा जो यूनैस्कों के तत्वावबान में विलियम. एल० काब द्वारा संकलित है 'संशोधन' शब्द 


() 98 सेंदर्न रिफ्रेटेर 23. 
(१) 24 एन० इ० 472. 
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को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। 'संझोधत'/ शब्द अब कभी प्रयुक्त किया जाताहैतो 
परिवत्तन करते या बदले जाने के मर्म का प्र्थवोध रखता है | ऐतिहासिक रूप ते ददले 
जाने या परिवत्तत से यह प्रकट होता हैँ हि पह शुद्धि वा सुधार के लिए है । राजनौति कौ 
यथार्थताओं श्रीर विवादों में य्नपि शुद्धि या सुधार की प्रकृति इसलिए ग्रनिश्चिचत रहूती है 
इसलिए जिस रूप में यह ध्रद्द अयुक्त किया जाता हूँ निर्वियांद रूप से केवल परिबत्तन या 
बदला जाना प्र्थ बच रहता हूं । कद्राचित सर्वाधिक प्रौषचारिक संशोधन का मूल रूप वह 
है जो लिखित संविधानों की श्रौपतञारिक भाषा के परियतेन द्वारा गठित होता हूँ । गम्भीर 
सामाजिक परिवर्तत के समय संशोधन की प्रक्रिया का महत्व के बारे में मुख्य स्थादाधिपति 
फ्राइडरिश्र ने कताया है । भली प्रकार विरचित किए ग्रए संविधान में उसमें इसके संशोधन 
के लिए इस हुप में उपनस्ध होंगे जिससे कि मानवीय कप में सम्भव रीति में क्राम्तिकारी 
उथल्तपुयल की पहले से ही रोकथाम की जाएं। ऐसा होने के कारण संक्ोषत के उपबन्ध 
आधुतिक संविधानों में एक महत्त्वपूर्ा भाग हो जाते हैं (कांस्टिटयूश्नल गवर्नेमेष्ट एण्ड 
डैमोक़रेसी बोस्टन 94। पृष्ठ 35) इस प्रदार से यह दक्षित होगा कि श्राज के संविधान में 
संशोधन करने वाले रूब्ड के उपयम्ध करने के उद्देक् को ध्यान में रहते हुए संशोधन को 
उसके बपबन्धों में परिवतेल किए जाने तथा बदले जाने के लिए अनुकूलित होना चाहिए । 


यह कि यही श्राशय था भो कि ग्रतुच्छेद 368 की शब्दावलो से स्पष्ट हैं । 
अनुच्छेद के मुख्य भाग में केवल 'इस संविधान का संशोधन' कम्रित किया गया हूँ । इससे 
दकशित होता हूँ कि कैसे संशोधन के लिए प्रस्भापना संविधान का मांग हो जाती हैं । 
अनुच्छेद 368 की भाषा की रचना ग्रमरीका के संविधान के घनुर्छेद 5 की भाषा की रचना 
का स्मरण दिलाती हैँ | उसमें भी जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वे “इस संविधान का संशोयन' 
हैं भौर इससे अधिक कुछ नहीं है। 'परिवर्धत, परिवतंत या विस्सव द्वारा! के सदृश्य 
कोई ऐसे अ्रनुप्रक शब्द प्रयुक्त नहीं किए गए हैं। तम भी हमने यह देखा है कि जहां तक 
अनुच्छेद 5 का सावस्ध है भनुच्छेद 5 के ग्रधीन किए गए संशोधन में संविधान के परिवर्तन 
प्ौर बदले जाने की बात ग्रग्तर्वलित. हे । प्रनुच्छेद 368 में एक परन्तुक है जिसका प्रारम्भ 
इन शब्दों से होता हैँ --'परन्लु यदि ऐसा कोई संभोधन'--(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, 
अनुच्छेद 73, भनुच्छेद 62, या धनुच्छेद 24। में, अपथा (ज)भाग ।] के प्रध्याय । में, श्रथवा 
(ग) सप्तम प्रनुशूत्री की सूचियों में से किसी में, भ्रथय। (ब) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व 
में, श्रधवा (5) इस भनुच्छेंद के उपबन्‍्धों में, कौई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे संशोधन 
को विध/नमण्डलों भ्रादि के द्वारा प्रतुसर्थश किया जाना भ्रवेक्षित है प्रतः परन्तुक से कह 
विवक्षित है कि खतुच्छेदे 368 के भ्रधीन संशोधन संविधान के ढपवंधों में परिवर्तन करना 
चाहता है । पदि संशोधन द्वारा उपक़ष्ड (क) से ($) तक में निर्दिष्ट उपबंधों में परिवर्तन करना 
चाहा जाता हूँ तो ऐसे संशोधन ही का जो इत्र उपदंधों में ऐसा परिवर्तन करता है राज्य 
विधानमश्छलों के द्वारा प्रनुसमधित किया जाना प्रवेक्षित हैँ। प्रस्यधा दूसरे उपकंधों में 
परिनतंत करने के लिए किए गए संझ्ोधत का ग्रनुसमर्थन ग्रवेक्षित नहीं है। हमने पहले ही 
यह मत व्यक्त किया है कि 'बदलना' भ्व्द का श्रर्थ स्पष्ट है श्रौर इसे भासानी से ग्रह किया 
जा सकता है और सप्रफा जा सकता है। णार्टर श्रावतफोड्ड इंगलिश डिकानरी के प्रनुसार 
संज्ञा 'नदला जाना से 'दूखरे के स्थान पर किसी वत्त का प्रतिस्थापन या उम्तका उत्तराधिकार, 
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दूसरी दक्षाग्रों था रूपों का प्रतिस्थापन' श्रभिप्रेत है। इससे “किप्तो थोज की दशाया 
क्वालिठी में परिवर्तन, रूपमेद! मी प्रमित्रेत है। इसलिए इसपें समिक भी संदेह नहीं है 
कि हमारे विधान में संशोधन करने बाले खण्ड के महत्व को ध्यान में रखते हुए संग्रोधन 
में संबिधान के उफवस्धों के बदला जाना अनुध्यात किया गया है जिन्हें परिव्ंन, परिवत्तन 
शा विरसन द्वारा, जैसा समय-हमय कर प्रावश््यक समझा जाए, किया जा सके । वास्तव 
में यह सोचना ग्रसम्भव है कि बिला १रिवर्धत, परिक्तंन या निरसन के कोई सादे से सादे 
हूप का संण्ोधन भी नहीं किया जा ख़कता है । यदि श्राप संशोधन के उपबन्ध में कुछ सब्द 
जोड़ते हैं श्राप उस उपबच्च में उसके द्वारा परिवतंन करते हैं । यदि भाप कुछ णब्द प्रतिस्थापित 
करते हैं शाप परिवतंत ग्रौर निरसन॑ करते हैं। श्री पालखीवाला ने यह स्वीकार किया है 
कि उन्‍हें संशोधन में सुधार करने के लिए किए गए किसी ऐसे संशोधन के प्रति कुछ भी 
आपत्ति नहीं है जिश्से जनता की श्रधिक सेवा हो सकती है ॥ उन्होंने यह कहा है कि संसव्‌ 
को थहू भ्रप्तिकार है कि वह प्रावश्यक परिबतत करके संविधान की दिषय-वस्तु में सुघार 
कर सके । जो भी हंविधास के उपबस्ध के परिवर्धन, परिवतंन या निरसन के द्वारा किए गए 
संशोधन में भ्रावश्यक रूप में गिवक्षित है वह कहीं है जो चौवीसवां संज्लोधन करना चाहता है। 
वास्तय में संविधान का कोई ऐसा संशोधन जिसे जनता के प्रतिनिधि करना चाहते हैं बह 
प्रकट रूप में एक सुधार है। थाहे उसके विरोधी तत्पतिकूल कुछ भी कहें संविधात के 
संशोधन का कोई प्रस्वापक यह कभी नहीं स्वीकार करेगा कि उसकी अ्रश्यापना प्रधोगति की 
ओर ले जाने वाली है। इसलिए मुधार या अ्रसुधार किसी संशोधन की सही कसौटी तहीं 
हो सकता ! उपबस्धों में परिवतन करना या उनका बदला जाता ही ऐसा स्प्ट पर्थ है जिसे 
बहू जनता समरक्ेगी जिसके लिए कि संविधान बनाया यया है । 


संविधान में संशोधन करने बाले खष्द के महत्व, उसमें निहित दर्शन तथा उस 
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के दूसरे उपयस्धों या बूसरे कानूनों में प्रयुक्त उन्हीं शब्दों से इसकी तुलना करके 'संविषान , 
का संशोधन” अभिव्यक्ति में शब्द संशोधन के प्र्य को कम किया जाए। यह बात नहीं है कि 
ऐसी तुलना से वह उद्देश्य ही यूरा होगा जिसके लिए यह अनाया गया है वहिक प्रभाव एप 
मे यह दो ऐसे शब्दों की हुलना होगी जैसे "एक उच्च घरातल पर प्रवर्तित होते बाला तथा 
दूसरा निम्न घराठल पर प्रवर्तित होने वाला' प्रभिव्यक्ति संविधान का सैक्षोधन' में क्षब्द 
'संक्षोधत' उच्चतर धरातस पर प्रव्तित है ध्रौर पूरांतया जिन्‍न प्रसंग में संविधान के कुछ 
दुसरे उपबस्धों में या कुछ दुधरे कानूनों में निम्न बरातल पर प्रयुक्त उन्हों धाब्दों के प्रयंयोध 
से यह तात्विक रूप से भिन्‍न है। यदि यह कहा जाए कि 'संविधान का संशोधन में शब्द 
संशोधन निष्त घरातल पर श्रयुक्त हुआ है क्योंकि 'परिवर्धन, परिवतंन या निरसन द्वारा 
संक्षोघन के सदृष्य ध्यर्थ के विस्तार वाले अब्द इस संविधान में भनन्यत्र प्रयुक्त हुए हैं तो यह 
आब्द 'संझोषन' के स्वरूप की उस दशा में उपैक्षा करना होगा जब कि यह संविवान के 
संशोधन ढे प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है। वास्तव में अभिव्यक्ति 'परिदर्धन, परिवर्तन था विरसन 
द्वारा 'संसोधन' के अन्तर्गत 'संज्ञोधन' भी है. किन्तु थह उस दक्षा में अधिक समुचित रूप 
में अ्रयुक्त किया छाता है जब कानून के कुछ सुभिभ्त उपबन्ध विचाराघीन होते हैं कौर इसमें 
ऐसे उपबन्धों का प्रतिवादी सीमा का निरसन भो अनुध्यात है। संविधान के संशोधन की 
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दक्शा में यह संविधान के तिरसच की भ्रतियादी स्रीमा उस रूप की तहीं है जैसे कि मामूली 
तौर है अनुष्यात को जाती है जिसे पहले ही बतामा जा चुफा है। प्रस्तुत मामले में तुलना 
क्रमश: पंचम और पष्ठ अ्मुसूचियों के पैसा ? के उप पैरा (।) तथा पैरा 2। में पाए जाने 
बाले 'परिब्धन, परिवर्तन या निरसन द्वारा संक्षोघन' से की गई है। इत दोनों मामलों में 
संसद को प्रधिकृत क्रिया गया है कि वह समय-समय पर जिधि द्वारा इन दो सूच्तियों के 
किम्हीं उपकच्धों में संग्रोधन करे। प्राथिकार क्ेदल इसी वात के लिए नहीं है कि उपबस्ध में कुछ 
परिडर्सन कर सकती है य। उसवें परिवर्तम कर सकती है बल्कि यह भो है कि वह उसे उपबस्ध 
का निरसन भी कर सकती है। उप पैरा (]) में उस रीति में उपबन्य करने के पश्चात्‌ 
संविधान के निर्माता ने प्रत्येक मामले के उप पैरा (2) में यह इसलिए जोड़ा कि जो बात 
छप पैसा (]) के अनुसार को सई तब उसके बिना यह समझे जाने की सम्भावना थी कि यह 
अनुच्छेद 368 में वरशित रूप का संविद्याल का संशोधन है। शब्ददाः प्नुसूची के उपबन्ध 
संक्षोत्रित हो जाएंगे । किन्तु यह संशोधन ज्रिधि द्वारा छिक्रा जाता हूँ। इसके विपरीक् यदि 
संविधान के किसी उपवन्ध का एक शब्द भी श्रनुच्छेद 368 के प्रमुसार बदला जाता है तो 
यह उस उपवर्ध का संशोधन नहीं कहा जाएगा प्रपितु प्रवने व्यापक प्रधंवोधों के साथ यह 
संविधान का संशोधन होगा ॥ 


प्रनुच्छेद 4 प्रौर 69(2) में हुस विधि द्वारा संविधान के कछ उपबस्धों को 
संशोधत के लिए 'संशोधन' शब्द पाते हैं। ये दोनों प्रपे प्रसंग में यह दर्शित करते हैं कि 
बिना ऐसे व्यर्थ के विस्तार वाले शब्दों कह प्रयोग किए भौ वास्तव में ऐसा संशोधन 
परिवर्बन, परिवर्तन प्लौर निरसन के लिए किया जाएगा। तत्यश्वात्‌ पुना ऐसे संशोधन 
"अनुर्ऐेद 368 के श्रयोजनों के लिए संविधान के संशोवन” के वर्ग से प्रभिव्यक्‍त हूप से 
अलग किए गए हैँ क्योंकि उसके बिना उन्हें शब्दशः संशोधन के भ्रस्तर्गंत गाता जाता । 


भारत शाप्षन प्रबितियत, 935 की घारा 29। में संविधान-सभा ने जो संशोधन 
किए हैं, इनके प्रति भी निर्देश किया गया था। इस थारा पें भी 'संशोधत' शब्द के साथ 
>कुछ ब्रवावश्यक शब्द रखे गए थे । बहां भी यह स्पष्ट था कि संश्ोघत संविधान का संशोधन 
नहीं है। बह तो प्राग्तीय विधानघच्डलों से सम्बन्धित कुछ उपबस्धों को, जिम्हें विरसित भी 
किया जा सकता था, अ्रावेश द्वारा संशोधित करते के लिए गवनर जनरल को प्राधिकृत 
करना है। किसी खर्य कानून का, जिसमें संदर्भानुतार कोई विश्षिष्ट शब्द।बलौ प्रयुक्त हुईं 
है, हवाला देकर प्रनुच्छेद 363 के ग्रधीन शवित के बारे में कोई विवक्षा महीं को जा सकती 
'है। दूसरी घोर घारा 308 (जो बाद में निरसित कर दी गई है) की द्ाठ्शवली से इसकी 
प्रतिकूलता दर्शषित की जा सकती है। घारा 308 में परिसंघोथ और राज्य विधानमण्डलों के 
कहने पर “अधितियम प्रौर ह१रिषद्‌ श्रादेश में संशोधन” के लिए उपबन्ध किए गए ये। 
जिम प्रधितिधम का हवाला दिया गया है वह भारत शासन झरभरिनियभ, ॥935 है। इस 
धारा में कोई भी अनावश्यक शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं, यशपि संदर्भ से यह दक्षित होता है कि 
,संशोधव से भारत शासन अधिनियम या सपरिपद्‌ श्रादेशों के कुछ उपकस्धों में परिवर्धन, 
वरियतंत या निरसन ही भ्रनुध्यात है । 
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चौबीसवें संशोधन से श्रतु्छेद 368 का विन्यास्॑ ही परिवर्तित हो गया है घौर 'इस 
संविधान के किसी उपबस्ध का परिवध॑न, परिवर्तन प्रथवा निरततन के रूप में संशोधन, 
जैसी विस्तृत पदावलो अंग्रोकार को गई है। पूल श्रमुच्छेद 368 का भाषा दिव्यास कुछ 
भिन्‍्म था और उसमें संविधान के 'उपबस्ध' (दि प्रोवीजस्स) का कोई जिकर नहीं था। उक्त 
अनुच्छेद का प्रारम्भ 'इस संविधान के संशोथन' पद से हुआ है घौर उसमें 'उपब्धी को 
कोइ जिकर नहीं था । 'हस संविधान के किसी उंपबन्ध' पद निकाल देने के पदथात्‌ हो किया 
शया परिवर्धन, परिवर्तेत या निरस़त के रुप में पद द्वारा 'संबिधान के संशोधन! पद को 
स्पष्ट करने के लिए 'इस संविधान के किसी उपबन्ध' पद को निकाल देता उक्त ने होता. 
क्योंकि ऐसे प्रमावश्यक्त शख्दों से यह प्रनुमान लगाया जा सकता थांक़ि विधावी प्राष्षय 
हम्पूर्ण संविधान में परिवर्धन, परिवर्तेन यां निरसन करने का है।. सम्पूर्श संविधान के 
परिवर्तत या निरसन का प्राध्यय नहीं हो सकता. हैं भोर इस कारण प्राहूपकार को 
अनावश्यक पाब्द ठीक नहीं लगे । और चूंकि ऐसा प्राशय नहीं पा, प्रतः हमें सबसे पहले 
“इस संविधान' पद का प्रर्थ 'इस संविधान का प्रश्येक उपशत्थ' के रूप में लगाना चाहिए और 
तब हमें 'उपबन्धों' के संदर्भ में उक्त श्रन[वश्यक शब्दों पर विश्ञार करता चाहिए। 'संशोधन' 
झ्द के सामात्य प्रथों को ध्यात में रखते हुए ऐस। प्रर्यास्वियन पूर्रातः उचित है। चूंकि 
महत्वपूर्ण बहुमत निरांप्र में प्रस्य छः स्पायाधिवर्तियों के . इस मत के प्रतिकूल कि संक्ोषन 
झब्द प्रति व्यापक है, पांच न्वायाधिषतियों ने सम्देहू ध्यक्त किया था, श्रतः स्थिति स्पष्ट 
करने के लिए चौबीसवां संपोधन किया गया है । हे 
*. ब्रमरीका के संविधान के भ्रगुच्छेद 5 में केवल 'अमैण्डमेण्ट प्रॉफ दि कॉस्टि्यृशन 
(संविधाम में संशोषस) पद प्रयुवत हुआ है | उसमें 'परिवर्धत, १रिबरतेत प्रधवा निरसच 
जैसी ग्रनाववयक दब्दाव॑सी प्रयुक्त नहीं हुई है. भौर फिर भी किसी ते भी इसे क्षष्य पर 
आपत्ति तहीं को है कि ।789 के, जब कि संविधान की रचता की गई थी, पंष्षातू कई 
परिवर्भन, परिबतेन घौर निरसन हुए हैं। वस्तुतः अट्टा रहें संणोधन को इयकीसवें संक्रोधन 
से निरसित कर दिया गया था | 
अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शहां हक कि श्रनुज्छेद 268 की शब्दावली 
का सम्तन्ध है, उसमें ऐसी कोई आत नहीं है जो संशीधन-शक्ति को विवक्षितया भ्रभिव्यदत 
रूप में परिसीमित करती हो | यह मानी हुई वात है कि यह शक्ति. भ्रति ब्यापक है। कोई 
ब्ाहे या न चाहे, स्यायालय का यह काये नहीं है कि जहां शक्ति परिसीक्षित नहीं है वहां वह 
उसे परिसीमित कर दिया जाए। शक्ति के सममाने प्रयोग के परिशाग राजनीतिक हो 
सकते हैं, किन्तु उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। शक्ति के प्रविषय एवं विस्तार पर 
विचार करने में परिणामों को ध्यान में लिया जा सकता है, कातें. कि जिस 
कानून के झवोन शावित दी मई है उसका पाठ प्र्पष्ठ या संदिग्ब हो । जहां. कानून 
स्पष्ट झौर प्रसंदिभ्व है वहां स्थायालय को, यह सोचे बिना कि वह प्रच्छा 
हैया बुरा प्रभवा स्यामोचित है या प्रव्यायोजित, उसे लागू करता ही, होगा। 
बाघर बाले मामले (7) में पृष्ठ 726 पर लाई शा ने विष्नलिखित मह व्यक्त किया है: 


हा (943) ए* सी+ 07. ि 
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“यदि झठ्द संदिग्ध हैं तो उनका प्र उुफष्ट करने के लिए प्रस्म धाराओं या 
उपधाराओं का सहारा लिशः जा सकता है, किन्तु यदि वे प्रश्ंदिग्य हैं तो ऐसे सहारे 
से उनके ग्रथ का अर्थ हो ज्ाएण ग्रौर इस प्रकार गढती हो जाएगी। साथ ही 
यदि किसी ऐसे निर्देश का अहारा सिथा जाता है जो सध्वस्धित झधिनियमिति के 
उपबस्धों के प्रति न होकर किसी ब्रन्य उपबन्ध के प्रति है तो यह गौर भी गलत 
होगा। उदाहरणायं, यदि तके यह दिया जाएं कि चूंकि संसद ने आया पीछा सोचा 
है और बिचारग्रस्त विषय ,के इतिहास और अपनी भाषा के भावी परिणामों को 
ध्यान में रखा है ग्रतः उसका ग्राशय श्रभिव्यक्त वात से भिल्‍न होगा, तो इसका 
उत्तर यही दिया जा सकता है कि ऐसा विचार तो मनोवैज्ञानिक पढुत्ता की वृष्टि 
से मनोर॑जरू तो हो सकता है, वह भाषा को क्षीण था नष्ट भी कर सकता है लेकिन 
ऐसा सोचना व्यावालयों जैसे निवं्रमर्र्ताओं के जिए वहुत खतरनाक होगा, बयोंकि 
स्यायालयों का कहुंव्य प्रयुक्त झ्दावली को निष्छापूर्वक सानना ग्रौरं उसे स्रीडे साथे ढग 
में प्रतिपादित करना है।” 


अव हमें देखना यह है कि क्या संविधान के ऐसे प्रत्यक्ष उपबन्ध अन्यत्र कहीं हैं जो 
संद्ोव्रन-वाक्ति को परिसीमित करते हों । इस सम्बन्ध में हमारा ध्यान अनुच्छेद 3(2) की 
ओर ही ग्राकपित किया गया है। चौवीसर्दे संणोधन से पूर्व अनुख्छेद [3 इस प्रकार था । 
“3. (।) इस संविधात के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले भारत शज्य-स्ेत्र 
में स्व प्रबुत्त विधियां उस मात्रा तक कूस्य होंगी जिम दक कि वे इस भाग के 
उष्बन्छों से भस्ंगत् हैं। है 


(2) राज्ए ऐसी कोई विधि तहीं बदाएगा जो इस भाग द्वारा दिए गए 
अविकारों को छीमती या न्‍्यूव करदो हो ग्रौर इस खण्ड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक 
विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। 

(3) बंद प्रसंग से दूसरा अर्घ अपेक्षित न हो तो इस बनुच्छेद में,-- 

(क) आरत राज्य क्षेत्र में विधि के स्नान प्रभावी कोई अध्यादेश, आदेश, 
डपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि अथवा उ्रया 'विधि' के अन्तर्गत होगी; 

(स्व) भारत राजक्षेत्र में किसी विधावमण्डल या अन्य क्षमताझाली 
प्राधिकारी हारा इस संविधान से ग्राह्भ से पूर्व पारित श्रथवा मिमित विधि, जो 
पहिलले ही निरसित न हो गई हो, चाहे ऐसी कोई विधि था उसका कोई भाग उस 
समय पूर्णतया या विश्लेप क्षेत्रों में प्रकर्तेन में न भी हो, अ्वृत्त विधियों के ग्रन्त्गंत 
होगी।” 
प्रनुच्चेद ।3() और 3(2) से बह स्पष्ट दब्षित होता है. कि विधायी श्राशब 

गुल अधिकारों को स्र्वॉपरि बनाने का था झौर ऐसी सभी विधियां झविधिमा्य दवाने का 
था जो भूल प्रचिकारें के प्रतिकूल भीं। भारत के संविधान के श्रवर्तन के समय निश्चय ही 
कुछ विधियां प्रवत्षित थीं हीं भोर इसलिए अनुच्छेद 372 (2) द्वारा संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पूर्व भारतीय राज्य-ैन्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस समय शक प्रबुत्त बनी रहने दी 


के 4 


रस 


भ्त्‌ 


केशवानन्द भारतों ब० केरल राष्ष्य [नया पलेकर] ५ 733 


बई थीं जब तक कि उन्हें किसी सक्षम विधानमण्डल द्वाराया सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
परिबतित, बिरखित या संशोधित नहीं कर दिया जाता । संविधान के प्राश्स्भ के समय ग्षुत्त 
तथा ग्रभुच्छेद 372 (।) के श्रधीन प्रवृत्त बताई रखी गई विधियों को उस सीमा तक शुत्य 
घोषित कर दिया गया जिस तक कि के भाग 3 में उल्लिलित मूल प्रधिकारों के प्रतिकूल 
थों। भावी विधियों के लिए व्यपस्था खण्ड (2) में कर दी गई। इस खण्ड के ग्रनुसार 
राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त यूल अ्िकारों को छीमती 
पा स्पृत करती हो । साथ ही यह भी इह्लिलित कर दिया यया है कि यदि उक्त खण्ड के 
'उल्लंकषन में कोई विधि बनाई जाती है तो बह उल्लंघन की सीमा तक बून्य होगी । 
हमारे समक्ष दखोल यह दी गई है कि अनुच्छेद 368 के ग्रधीन संविधान का संशोघ्रत 
राज्य द्वारा निभित्त विधि है इसलिए जिस सीमा तक बह लण्ड (2) का उल्लंघन करेगी उस 
सीमा तक यह संशोधत शुत्य होगा । ऐसी ही दलील गोज़क मध्य घाले मामले (7) में दी गई 
थीं ग्रौर उसे न्यायाधिप्रतियों ने चहुमत से स्वीकार कर लिगा था। महस्पपूर्रो बहुमत निर्णय 
में अह प्रभिनिर्धारित किया गया था कि वह (संशोयन) सप्तम अनुसूची की सूची । की 
अयवक्षिष्ट प्रविष्ठि 97 के साथ पढित अनुच्छेद 248 के श्रधीन बनाई गई बिधि है प्रौर 
इसलिए यदि वहू कोई भी मुल भ्रधिकार छीतती है या उसे न्यून करती है तो वह घून्य 
होगी । स्यावाधिपति हिंदाथतुल्लाहे, जो निष्कर्ष से तो सहमत्त थे, इस मत से सहमत नहीं 
थे कि संशोधन-शक्ति उपरोक्त ग्रवशिष्ट भनुच्छेद में उल्लिखित हैं। फिर भी उत्होंने 
अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 3(2) के प्रयोजन के लिए उसे (संशोधन को) देल 
की-झम्य विधियों से जिल्त तहीं माना जा सकता है।' अन्य अल्यमत पांच स्यायाधिफति 
झंकरी भ्रसाद. ()ओर लज्जन सिह वाले मांगों (३)में प्रभिव्यक्त रुप में इस मत से सहमत थे 
कि संशोधन भ्रनुच्छेद 3(2) के अनुसार व्रिथि नहीं है क्योंकि, उनकी राय थी कि अनुच्छेद 
368 के प्रघीन संविधान का संशोधन संविधायी झक्ति का प्रयोग है श्रौर इसलिए बहू 
अनुच्छेद 3 (2) की परिधि से बाहर है। 
ख्री पालस्ीबाला ने कहा कि बे इस बाबत विबाद नहीं उठाना चाहते हैं कि संशोधन 
शक्ति किस उपबन्थ में बिहित है। उन्होंने दतील दी कि यदि: यह मान भी लें कि संश्ोधन- 
शक्ति प्रनुच्चेद 268 प्रें विद्यमान है तो भी प्रत्निक से ग्रधिक यह हो श्रकता है कि संक्ोधत 
सांविधातिक विधिमात लिया जाए शभौर (उनके ग्रनुसार) यह विधि भी भरनुच्छेव )3(2) 
के ग्रन्तगंत प्रा जाएगी । हस संदर्भ में उन्होंने कहा कि. भारतीय राज्यों में बनी 
ऐसी विधियां थीं ग्रथवा कुछ ग्रस्य ऐसी विधियां थीं जिम्हें साविधानिक विधि कहना उचित है 
अर जो संविधान के प्रारम्भ के.पद्चात्‌ प्रवृत्त बनी रही हैं श्रौर वे भनुर्लेद 3(/) में 
बर्शित वर्ग में प्रा गई थीं श्रौर इसलिए कोई कारण तहीं है कि संविधान का संशोधन, जो 
कि एक प्रकार की सांबिधानिक विधि ही है, श्रनुच्छेद 3(2) के प्रतिषेध के श्रम्दर नआए। 
ह्डियत इणिडिपेष्डेन्स ऐक्ट, 947 प्रौर गवमेस्ड श्रॉफ इण्डिया ऐय्ट, 935 को, जो दो 
(0) (/967) 2 एस२ सी० झाए० 762. 
(7) (952) एस० सी० भझार० 89. 
(१) (९65) ! एस० सी० भराए० 933. 
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अमुस्त सांविधानिक चधिनियमित्तियां हैं भर जिनसे देश शासित होता था, अनुच्छेद 395 से 

बिनिदिष्टतः तिरप्तित कर दिया गया है । सभान क्षप्रतो एवं गुझ वाला और कोई अन्य कानून 

हमारे संविधान के पदचात्‌ अयुक्त नहीं रहा है। यह श्रवश्य है कि राज्यों के कूछ कानून और 

अन्य सांविधानिक दस्तावेज ग्रनुच्छेद !3(।) के अधीन विधियों के रूप में प्रवृत्त बने रहे 

हैं किम्तु उस कारण बह अनुमान लग्राना गलत होगा कि संविधान-सझोधत, जो सांविधानिक 
विधि ही हैं, प्रमुच्छेद 3 (2)के श्रधीत 'विधि' ही गाना जाएगा । हमें यह पता लगाना होगा 
कि लिखित संविधान में 'सांविधानिक-विधि' का क्या प्र है। जैनिंग ने ग्पनी कृति 'लॉ एण्ड 
कांह्टिट्यूजन' (पांचवां संस्करण) पृष्ठ 62.65 पर यह बताया है. कि संविधानिक विधि 
और भ्रन्य विधि में मौलिक अन्तर है श्रौर यहू कि 'सांविबानिक विधि' (कांध्टिट्यूशन त्ञां) 

पद का प्रयोग कभी भी इस रूप में नहीं किया जा सकता है कि उसमें 'संविधात विधि 

(ला ऑफ कांप्टिदूयूशन) प्रौर उसके ग्रधीन निर्मित विधि भी झा जाए । विवादग्रस्त प्रप्त 
के प्रंदर्भ में हमारा सम्बन्ध ग्पने संविधान से है, जो सर्वोच्च यूल विधि है, जिसके प्राघार 

पर ही सभी प्रन्य विधियों की--जो प्रवृत्त हैं या जो राज्य द्वारा बनाई जाएगी- 

विधिभाम्यता तय की जानी है भ्ौर चूंकि सर्वोच्च विधि का संशोधत,जंसा कि पहले बताया जा 

चुका है, संविधान के प्रन्य उपबन्धों के समान ही होता है, प्रतः हमें देखना यह है कि क्या ऐसे 

महत्त्व के संशोधन को पश्रनुच्छेद |3(2) द्वारा अविधिमान्य घोषित किश जा सकता है। 

संविधान के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त प्रस्य सभी विधियों, जिनमें राज्यों द्वारा की गई संधियां 

या दाज्य के कानून सम्मिलित हैं, इतवे महृत्त्व की नहीं थीं । वह्तुतः प्रनुच्छेद 372 (।) से 

यह दक्षित है कि यदि उन्हें प्रवर्तन में बने रहना था तो ऐसा संविधान के भत्य उपबन्धों के 

अघीन रहते हुए ही हो! सकता था श्रौर उसे सक्षम विधातमण्डल द्वारा या भ्रव्य सक्षम 

प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरप्चित या संशोधित किया जा सकता था। यक्षपि इन सभी 

विधियों को मोटे तौर पर साविधानिक विधि कहा जाता है तथापि' उन्हें पुरांतः संविधान के 

अधीन कर दिया गधा है। इस दृष्टि से वे ऐसी किन्हीं ग्रन्य विधियों से उच्चतर नहीं हैं जो 
संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ प्रदुत्त वती,रहने दी गई हैं ग्रौर उस सीमा तक वे उन्हीं विधियों 
के समान थीं जो संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ प्रवृत्त बनी रही हैं। उनकी प्राल्थिति पूर्ंतः 

संविधान के ग्रधीनस्‍्थ पी | दूसरी ग्रोर सांगिधानिक संशोधन की स्थिति, जैसा कि हम 

पहले बता चुके हैं, वही है जो स्ंविधात स्वयं की' है प्लौर इसलिए संविधान को तथाकथित 
सांविधानिक विधि या ऐसे दस्ताबेज के समकक्ष रखना गलत होण जो अनुच्छेद 372 () 

के ग्रधीन संविधात के प्रारम्भ के पश्चात्‌ प्रवृत्त बनी रही है। 


संविधान में मानी गई विधि के रूप में संविधान संझोधत को संविधान के प्रधीत 
विधि नहीं माना जा सकता है । 'विधि', 'विधि द्वारा', 'विधि बनाएगा” पद सम्पूर्श संविधान 
में युक्त हुए हैं। जैसा कि न्‍्यायाधिपति कछावत से गोसक ना बाले मामले (!) में पृष्ठ 904 
और 905 पर दक्शित किया है कि कुछ अनुच्छेद उस समय तक के लिए अ्रभिव्यक्त रुप से 
जाग ववाए रफ्ले गए हैं जब तक कि उस यावत विधि द्वारा संविधात कुछ भ्रनुच्छेद तब 
तक बचे रहते हें जब तक कि विधि द्वास अन्यथा उपबन्ध नहीं कर दिया जाता; कुछ तक 
तक बने रहते हैं जब कि विधि द्वारा ग्रन्यधथा के सिवाय उपवन्ध नहीं कर दिया जाता । 


(") (॥967) 2 एस्० तीए आर* 762. 
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केशवातरद भारतों ब० केरल राय [त्या? पॉलेकर] बठ5 


कुछ अनुर्छेदों को ऐसी विधि, के उपबस्धों के प्रधीन कर दिया गया. है जौ बनाई 
जाती है भौर कुछ भ्रनुच्छेदों के बारे में यह श्रभिव्यक्त कर दिया गया.है .कि वे विधि बनाने 
की शक्ति का झल्पीकरसा नहीं करेंगे। अनुच्छेद 4, 69, पंचम और पृ९्ठ झनुमूची के 
क्रमश: पैरा 5 और 2 संसद्‌ को श्रनु्नद्दी ।, 4, 5 और 6 के उपयन्धों को विधि हारा 
संशोधित करने की शक्तत प्रदान करते हैं। उक्त समी अनुच्चेदों के अध्ययन से यह दर्शित 
होता है कि इन सभी अनुच्छेषों में प्रयुकत 'विधि' शब्द से ऐसो विधि अभिप्रेत है जिसे संसद 
अपली साधारण विधायी प्रक्रिया के अनुसार बनाती है। दूसरी श्रोर यह. भी महत्वपूर्ण बात 
है कि प्रनुच्चेद 368 प्ें विधि! वाब्द के प्रयोग का जानबुभकर प्रपवर्जन - किया गया है 
विधेयक के रूप में संसद्‌ में संशोधन के लिए प्ल्ताव कर देने के पश्चात्‌ जब वह दोतों 


" सदनों में भ्रपेक्षित बहुमत से पृथक्‌-पृषक्‌ कृप में पारित हो , जाता है गौर उसे राष्ट्रपति 


की गनुमत्ति प्राप्त हो जाती है तथा परन्तुक में उल्लिखित कुछ, मामलों में राज्यों की 
अपेक्षित संस्या ब्वाश पूर्व अनुसमर्थन प्राप्त हो जाता है तो प्रस्त/वित संशोधन संविधान में 
इस प्रकार समाबिष्ट हो जाता है मानों बह संविधान का ही एक भाग है। जैसा कि पहले 
भी बताया जा चुका है, संश्ोषत किसी प्रन्य विधि की तरह से सक्षेम' विधानमष्छज द्वारा 
साधारण प्रक्रिया का भ्रनुसररा करके पारित नहीं होता है। राज्य के विधानमण्इलों द्वारा 
संकल्प पारित करके प्रनुसपर्थन कोई विधायी कार्य नहीं है। सम्पूर्या प्रकिया यह दर्शत 
करती है कि संशोधन ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जो उस अकिया से भिन्‍त है जिसको 
प्रमुसरण करके खंसदु या कोई राज्य-विधानसब्दल प्र्य विधि बनाता है प्लौर यही कारण 
है कि भरनुष्छेद 368 में “विधि' क्षब्द का प्रयोग नहीं हुप्रा है। कदाचित उक्त कार्य संविधान 
क॑ निर्माताप्रों ते प्रमरीका के अनेक न्याय-शास्तियों के इस मत से प्रभावित होकर किया है 
कि प्रमरीका के संविधान के प्रनुक्छेद 5 के, जो भाषा की संरधता की दृष्टि से किसी सीमा 
तक भारतीय शंविदान के ग्रनुश्शेद 368 प्रवुरूप है, के प्रमूसार संशोधन को विधायी 
कार्म नहीं माना पता है। जेसा कि 'हम पहले ही देख चुके हैं, फाइनर ते उक्त संशोधत 
को स्वयं संविधान ही माता 'है। 'सांविधानिक संशोधन" प्रस्तावित करते में बिधासमण्डल 
अपने साधारण विवायी कृत्यों का पालन नहीं करता है। (कार्पस श्यूरिस सेकेण्डय, जिल्द 
6, पृष्ठ 48-49) । ध्रमरीका के संविधात के अनुच्छेद 5 के श्रधीत संशोधन के लिए कांग्रेस 
द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव और राज्यों द्वाशा उतका श्रनुसमर्थन 'विधायी कार्य नहीं है । 
(बरडिक्ट की कृति दि ला श्रॉफ दि भ्रमरीकन कांस्टिट्यूक्रम, पृष्ठ 40-42) ॥ 'राज्य 
द्वास ब्रनुसमर्थत विधायी कार्य नहीं है' (ह्वीवर की कृति 'कांरिटद्यूज़्नल ला एण्ड इद्स 
एडमिनिस्ट्रेशन, पृष्ठ 50,) । 

'टूसरी यात यह है कि हमारे संविधान में कई स्थानों १९ एक साथ 'संविधात' भ्ौर 
“विधि” शब्द प्रयुक्त हुए हैं | यदि 'विधि' शथ्द के प्रग्तगंत 'संक्धिन' भी आता है ते। उक्त 
दोनों झब्दों का प्रयोग अनावश्यक था । उदाहरण के 'तौर पर प्रनुच्छेद 60, में जिसमें 
राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया य्या है और भ्रनुच्छेद 59 में, जिसमें राज्य के 
राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया हैं, शपश्र पर इतना ही प्रतिज्ञान करना पर्याप्त 
होता कि मैं “विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण कहगा' झौर जैसा कि स्पष्ट 
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है 'संविधान झौर विधि का परिस्क्षण, संरक्षण गौर परतिरक्षण करू गा पद झावश्यक न होता 
इसी प्रकार अनुच्छेद 78 के भ्रधीन महूत्यायवादी और ग्रनुच्छेद 65 के अ्रवीन राज्य के 
महाविवक्ता के लिए शपथ पर इतना ही प्रतिज्ञान पर्याप्त होता कि वह "विधि द्वारा प्रदत्त 
कृत्यों का निर्वहन करेगा” प्रौर उसकी वामत यह प्रतिशान करना ग्रावश्यक न होता कि 
बह 'इस संविधान' या तत्सप्नय प्रवृत्त किसी धन्य विधि द्वारा या उसके ग्रधीत सौपे गए कृत्यों 
का निर्वेहम करेगा' । यही स्थिति उच्चतम स्यापलय और उचच न्यायालय के न्यायाधिपतियों 
तथा नियस्त्रक थीर महालेझ्ा परीक्षक के लिए अनुयूची 3 में विहित शपभ की है । 
निस्सन्देह यह तक॑ दिया ही जा सकता है कि संविधान का उल्लेख विशेष कर उसके 
महत्व को बढ़ाने के लिए किया गया हैं। किस्तु यहू हो बहुत पहुत्व की बात हैं। 
उसका महृत्य तो इसमें हैं कि वह अस्थ स॒भी प्रकार की विधियों के ऊपर है । संविधान 
को ऐसी विशिष्ट श्थिति थी जिसका कि ज्ञान संविधान निर्भाताश्रों को भसी प्रकार था । 
स्विधान विभतिश्ों को विष के प्रन्‍्य वड़े-वड़े देशों के परिसंषीय (फेडरल श्रौर परिसंधीयवत्‌ 
(क्यासी फेडरल) संद्िधानों की भली प्रकार से जानकारी थी। इतना तो स्पष्ट है कि 
संविधान निर्माठाप्रों को यह ज्ञात था कि संविधाद अ्रन्य बिधियों से भिस्त है। इस आधार पर 
युक्तियक्त रूप में बह प्राशा की ज। सकती हैं कि यदि संशोधन को जिसकी अकृति साधारण 
विधि ज॑श्ली गहीं है, प्रमुच्छेद 3 (2) में 'विधि' शब्द में सम्मिलित करने का झ्राशव था, तो 
इसका उल्लेख प्रवुच्छेद 5 के कण्ड 3() में 'विधि' शब्द की परिभाषा में विशिष्टतः कर 
दिया गया होता । ग्रह परिभाषा य्रह बताने काली है कि इसके अम्तर्गते क्या-क्या ग्राता है। 
उन्होंने परिभावा में श्र नियमित विधि या कानूनी बिधि का उल्लेख नहीं किया है। इसका 
का रख स्पष्ट है कि किसी को बहू बताने की ग्रावश्यकता नहीं हैँ कि विधानमण्डल द्वारा 
बअनाका गया प्रब्षितियम विधि है | किस्तु इसमें धध्यादेश, प्रदेश, उपविधि, नियय, विनियम, 
अधिलूकता, रहि या प्रथा सम्पिलित हूँ प्रौर ऐसा! उल्लेख यह स्पष्ट करने के लिए किया 
गया हू कि यद्यपि उक्त सत्र उपलन्ध विधान ण्डल की श्रधिनिमितियां नहीं हैं तथापि वे ऐसी 
“निधि' हैं जो उनत पपिभाषा के ग्रन्तगंत श्राती हैं। कदाधित श्रापत्ति इस प्रत्याशा में की 
गई है कि भ्रध्यादेश, श्रदि् उपविधियाँ भ्रादि, जो, विधानभण्डल के भ्रधिनियम नहीं हैं, 
विधियां तहीं है । स्पष्टतः यही कारहा है कि उत्हें विशिष्ट रूप से परिभाषा में सब्पिलित 
कर दिया गया हूँ । अतः यदि संविधान के संशोधन को “विधि' पान छैना प्राक्षगित था जो 
कि विचानमण्डल का स्राधाररा कॉनून नहीं हूँ वो उसे परिभाषा में विशिष्टतः समिशिलित 
करने के लिए पुष्ट आधार मौजूद था । ग्रत: परिभाथा में उश्चका उल्लेख त्‌ करियां जाता 
बहुत महत्वपूर्ण हूँ । 


महत्व की बात तो यह हूँ कि संविधान था उसका संशोधन ने तो ग्रतुच्छेद 3 () 
के धर्थास्तगंत प्रवृत्त विधि घोर श्रनुच्छेद 372 (।) के झ्रधीन प्रबुत्त बनाई रखी गई विधि 
हईं और न उसे अनुच्छेद 3 (2) के भ्र्भान्तर्गत राज/ द्वारा बनाए गई बिधि ही गाना जा 
सकता है । अनुच्छेद ।3 (2] के श्रधीन प्रतिबस्थ त केवल विधि के विरुद्ध ही है बरव 
शज्य द्वारा बनाई गई विधि के बिरद्ध भी हैं। भाग 3 ढ्वाश। अदत्त पूल अधिकार 'राज्य' 
द्वारा बनाई गई बिधि मे न तो छीता जा सकता हैं ग्रौद न ही न्यूव ही किया जा सकता है । 


के 


केशबाशरद भारती व० केरल राज्य [[प्या० पालेकर] पड 


*राज्य' झद्द का भय स्पष्ट फरने के उद्देश्य से भाग 3 के, जिसमें मूल श्रघिकार उल्लिखित हैं, 
अनुच्चेद (2) में 'राज्य' झब्द को परिभाषां प्रारस्भ पें ही दे की गई हैँ । उक्त परिभाषा 
. के प्रनुसार राज्य के भन्तंत भारत की सरकार झोर संसद, तथा राज्यों में से प्रध्येक करे 

सरकार श्रौर विधानमण्डल तथा भारत रास्यक्षेत्र के भीतर भ्रथवा भारत सरकार के 
नियन्त्रण के ग्रधीव संव स्थानीय और अन्य प्राधिकारों भोहैं। इस प्रकार परिभाषा में 
आर के राज्यक्षेत्र के अन्दर के सभी सरकारो ग्रंग सम्मिलित हैं श्रौर यह सरकारी अंग 
था तो संविधान के अधीन सुष्ट हुए हैं या फिर भ्रनुच्छेद 372 के प्रधोन में संविधान दास 
पंगीकृत विधियों के भ्रधीन सुष्ट हुए हैं। दूसरे श्दों में वे सभी ऋंग या प्रभिदरण 
संविधान के प्रधीन प्रवृत्त हैं वे संविवान के हो ध्रधीनस्थ हैं । शत: यह कहना गलत होगा कि 
अनुच्छेद 3(2) में उल्लिखित “राज्य ऐसे किसी प्रभिकरण से श्रध्चिक है जो संविधान 
के माध्यम से सुष्ट हुआ है या भ्रंगोकार किया गया है। ग्रौर जिससे संविधान के अनुरूप 
कारये करने की भ्रपेक्ष की गई है। राज्य ध्वब्द को राष्ट्र का प्रतिमान नहीं मामा जा संकतों 
और न उसे सभी सरकारी भ्रभिकरणों का योग हो पाता जा सकता है। “राष्ट्रों एक 
अआस्पष्ट विचार है। श्रनुण्छेंद 3 (2) के ग्रधीन प्रतिबन्ध सज्य के मूर्त श्रंगों के विउ्द 
है। ये भंग वे हैं. जो संविधान के अनुसार विधि वना सकते हैं। 

जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है 'राज्य' शध्द की परिभाषा के प्रनुसार 
रसा कोई निकाय या निकायों का संग्रह, जो कि संविधान में उल्लिखित है, प्रभुत्वसम्पर्त 
सेविधाधी ज्क्षित का प्रयोग करता हूँ, चहे बह 'तमतीय' संविधान के भ्रधीन हो चाहे 'अतम्याँ 
के ग्रधीत ऐसा सरकारी झग नहीं हैं जो संविधान के सर्वश्वेष्ठता के: श्रथीव हे।। निकाय 
और तिकायों के समूह संविधान के अधीन प्रवृत्त महों होते हैं । थे संविधान के ऊपर होते 
हैं। प्रतः संशोधन के समय वे सरकासी प्रंगों के #प में काये भहीं करते हैँ। शत: संविध/न 
के भाग 3 के प्रयोजनों के लिए ३/हें शाध्य वहीं मादा जा संकता । 

परिशामस्वरूप, हम इस तिष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संविधान का संशोधन राज्य 
द्वारा बनाई गई विधि नहीं हैँ ग्रौर इसलिए संविधान के संश्ोबन को ग्रनुब्लेद 3(2) 
का वियन्‍त्रण लागू नहीं होगा। 

यही निष्कर्ष किचिंत भिन्‍्प्र मांगे भपता कर भी निकाला जा सकता है। 
अनुफ्छेव 3(2) में ऐसी विधि का उत्लेल् है ओो उस सीमा तक 'पूम्य है जिसे तक कि वह 
संविधान के भाग 3 के उपबष्धों था कतिप्य अनुष्छेंदों हारा प्रद्त मूल प्रघिकार को छोतती 
या कम करती है। इस प्रकार उसमें दर्बित बाहात। का बह सिद्धात्त संमाविष्द है ओ इंग्लैण्ड को 
अधि में सुविदित है | दूसरे सब्दों में गह एक ऐसी विधि है जिसकी संविधाभ के उपबन्धों के 
सम्बन्ध में ध्रविधिमाश्यता के बारे में धूर्द धारण की जा सकती है । धह,तभी सम्भव है जबकि 
उसे राज्य के किसी प्रग हरा बनाई गई विधि मान लिया जाए। हम गंह पहले ही बता 
चुके हैं कि जय कोई संक्षोधम किया जाता है तो बह संवियात का एक भाग बन जाता है 
कौर वह संविधान के भ्रस्य उपबन्धों के संपश्न ही ही जात है। शूस्मता के बारे में पूर्व 
आरुणा किसी बरिष्ड विधि, म कि समक्ष विंचि, के संम्बन्ध में ही की जा सकती है । ऐसी 
कोई भी वरिष्ठ विधि नहीं है जिसके निर्दक्ष में उसकी (संशोधन को) चुस्यता की बदल 
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विनिक्चय क़ियां जा सके । वस्तुतः यदि संशोधन संविधान के कुछ अन्य उपबस्धों के पूर्णतः 
अनुरूप नहीं है वो न्यायालय को उन उपबस्धों में सामंजस्य स्थापित करना होगा [जेसा कि 
ओ बेंकटरम्रएः बनाम घंसूर राज्य (!) में किम गया है] | उक्त मामले में श्रमुच्छेद 26(ल) 
के झ्रधीन मूल भ्रधिकार को संविधान के प्रुच्छेद 25(2) (स) के अधीन रख कर पढ़ा 
गया है। तथापि बिचारणीय विषय यह है कि न्यायालय एक उपविधि के किसी एक उपबन्ध 
के निर्देश में उसी विधि के किसी ग्रस्य उपवस्ध की उपेक्षा नहीं कर शकते। यह केवल 
अरपस्वियन का दिषम हो जाता है। प्रतः संविधान का संशोधन, जिसकी किसी वरिष्ठ 
विधि के निर्देश में उपेक्षा कहीं की जा सकतो है, कोई ऐसी विधि नहीं है, जिसकी उपेक्षा 
की बाकत्त श्राप्र कोई पूर्व धारणा कर सकते हों, प्रौर परिशामस्वरूप बह ग्रनुच्छेद ॥3(2) 
की १रिधि प्ै बाहुर हो जाता है । 

यदि भाग 3 में उल्लिजित मूल भ्रधिकार संशोधनीय नहीं हैं को भाग 20 में 
विनिदिष्ट रूप में ऐसा उपवन्ध लरशता से किया जा संकता था। भांग 20 विशिष्टतः 
संविधान 3 संशोधन के बारे में है। उसी भाग में इस बाबत उपबन्ध करता उपयुक्त 
होगा अमरीका के संविधान के ग्रनुच्छेद 5 में उन दो विषयों का स्पष्ट उल्लेख हैणो 
संग्रोधतीय नहीं हैं | प्राहुप संविधान से तथ्यतः यह दर्शित होता है कि (5 पनुच्छेद 305 
था जिरका विषश्य था संविधान का संशोधर्ना और उस अनुच्छेद के अधीन संविधान के 
अुछ भागों को विशिष्टित: अश्रंशोचवीय वना दिया ग्रया था। बाद में यह प्रनुच्छेद 305 
निकाल दिया गया और प्रारूप-संविघालन में मुख्य संशोघच अनुच्छेद के रूप में अनुच्छेद 304 
जोड़ा गया, जो वर्तमाव संविधान के अनुच्छेद 368 के रूप में विश्वमान है। किन्तु इस 
अनुच्छे३ के परन्‍्ठुक में कुछ धन्य विषय भी जोड़ दिए गए है । 

'संविधात' प्रोर 'विधि' के बीच अन्तर बताने के लिए संविधांद निर्माताओों ते विधि 
का कोई ऐसा नया सिद्धाल्त भ्रतिपादित नहीं किया है जो संविधान के ग्रवीन हो । यह एक 
ऐसा सिद्धान्त है जो ऐसे परिसंघीय संविधानों में सुमान्य है लिनमें संविधान के संक्षोधन के 
लिए कोई विज्वेष प्रक्रिया विहित को गई हैं। 

इस बाबत कोई प्रापत्ति नहीं कर सकता है कि व्यापक प्र्षं की दष्टि से 'विधि' 
झब्द के गस्तगेंत साविधानिक विधि भी है। क्योंकि उसके ग्रस्तगंत नैसगिक विधि, रढ़िजम्य 
विधि या घर्म-विधि भी सम्मिलित है। परएन यह है कि बया हमारे संविधान में प्रधुक्त 'विधि/ 
क्षय में 'संबिधान का संशोधन! भी सम्मिलित है। जैसा कि स्पष्ट है, हमारे संविधान में 
साधारण विघायी प्रक्रिया द्वारा किसी विधानम१इल द्वारा यनाई गई साधारण विधि गौर 
अनुच्छेद 368 के प्रधीन संविधान-संशोधत के दीच साय प्रस्तर दशित किया गया है। 
यह बात उत स्थलों पर प्रौर भी स्पष्ट हो जाती है जहां कि संविधान के कुछ उपयस्धों को 
साधारण विधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है 
अनुज्छेद 4, 69 प्र क्रमशः पंचम धौर पष्ठ ग्रनुसूरी का पैरा ? भ्रौर पैरा 22 संसद 
को विधि द्वारा संविधान में संशोधन करते के लिए सशक्त करते हैं। किन्तु हर एक दशा में 
यह उपबन्धित कर दिया यया है कि भनुच्छेद 268 के प्रथनोतों के लिए इसे संविधान का 


() (958) एस० स्री० आर० 895. 
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संशोधन नहीं माता जाएगा | जब “विधि' प्रोर 'संविधान का संक्ोघन' के बीच ऐसी 
भिन्‍नता वक्षित की भई है तो उसकी प्रपेक्ष। संक्कॉले बाले म/मले (!) प्रौर राशासिये वाले 
मामले (7) में प्रिवी कांडसिल द्वारा व्यापक रूप में प्रयुक्त 'विधि झब्द के प्रति निर्देश करके नहीं 
किया जा सकता है ।.पूर्व कथित मामले में सम्बन्धित संविधान एक समनीय संविधान था । 
पश्चात्‌कवित मामले में यद्यपि संविधान एक निभन्त्रित संविधान था तथापि संविधान के 
संशोधन से सम्बन्धित उंपब्रन्त्र ग्र्यात्‌ श्षिलोन (कांस्टिट्यूशन) आर्डर इत काउन्विल की 
घारा 29 (4), धारा 29 का ही भाग थी, जो विशिष्टत। विधियां बचाने के बारे में थो 
प्रोर जो विधायी क्षक्षित प्रोर प्रक्रिया नामक शीर्षक के प्रस्तगंह भाई थीं। दोनों हो मामलों 
में विधानमच्डल ग्रभुत्वसम्पल्त था प्रौरे जैसा कि उन विघानमण्डलों की दक्ष में होता हैं, 
जो ब्रिटिक्ष संसद के श्रतुरुप ही गठित किए गए होते हैं, सांविधानिक विधि, श्रौर पधारश 
दिश्वि के वी्ष प्रस्तर कुछ सुप्तसा हो' जाता है गौर. सॉविधानिक विधि को व्शित करने के 
लिए “विधि' झढद का प्रशेग भ्रस्षष्ट होता है। रिन्‍तु हमारा स्वस्थ तो प्रपने संविधान से 
है श्लौर हम उस ग्रस्तर की उप्रेक्षा नहीं कर सकते हैं जो संविधान में साधारश शिवियों 
ग्रौर धनुष्छेद 368 के ग्रभीत संविधान के संक्षोधन के धीच किया गया है । तृतीय भ्रमुयूजी 
में कषपथ के प्राकृपों में (विधि द्वारा स्थापित संविश्ान' पद के प्रयोग से कोई अतिकूल बाल 
साबित नहीं होती है। क्योंकि विधि ह्वारा स्थापित' पद का प्र्थ है. 'विधित: स्थापित! 
संदिधान । उप्तमें ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है. जिससे “विधि' श्ौर संबिधान के बीच कोई 
प्रस्तर भ्राश्यित होता हो । 


सह दक्षित करने के लिए, कि जो उपनत्ध भ्रवभपनुच्लेद 3 के रूप में विद्यमान है 
उसके सूल रूप में समय-समय पर क्या परिवतन, हुए हैं, सैबिधान-सभा की ढिवेदों प्रौर 
संविधान के धमेक प्राहुपों का हवासा दिया गया था । इस तथ्य से, कि भूलत: भनुखयेद ]3 
इस प्रकार प्रारूपित किया मग्ा था कि भूस अ्रष्रिकारों के संशोधन को वह निएफत मं कर 
सके, किग्तु शाद मैं प्रापण समिति ने उश्च उपबन्ध को तिकाल दिया था, यह सिंध नहीं 


* होता है कि संविधान निर्माताप्रों का यह विचार था कि यदि संविधाम के संशोधन .से मत 


प्रधिकार स्मुत होते हैं तो ऐसे संशोधन को अभुच्छेद !3 (2) लागू हो जाएगा । प्रथम 
प्रारूप से सस्मत्ध एक टिप्पणा में यह विशेषकर ,उल्लिखित ला कि श्रनुल्छेद !3 (2) 
संविधान के संशोधन को नियरित्रत गहीं करेगा! भ्रौर इसलिए किसी विशिष्ट उपयन्ध हारा 
इस भाव का कोई भी ह्पष्डीकरशा कि मूल ब्रधिक।र संशोधित किए जा सकते हैं. श्रशवपथक 
नहीं था | यदि ऐसा कोई उपबस्ध किया जाता तो वह 'प्रत्यन्त सत्तकता का विषय हो जाता 
(शिवराव की कृति 'दि फ्रोभिंग प्रॉफ इण्डियास कांह्टिदुमूक्म, खण्ड ।४ पृष्ठ 26 देखिए ) । 
यही कारश था कि प्रनुब्छेद 3 का बह भाग सिकाज दिया गया जिहमें यह उल्लेख था कि 
प्रमुच्छेद ।3 संक्धाम डे ऐसे संशोधन में बाधक नहीं होगा जिससे मूल झधिकार कम था 
प्रमाप्त होते हों । न तो संविधान के प्राहूपशा से सम्बन्धित नेत!भों के भाषणों से प्लौर त 
() (920) एस० सी० 69! 

(0) (965) ए० मी० 472/ 
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अध्मम संशोधर के, जिसके द्वारा ग्रनुच्छेद 5, 9 श्रोर 3। द्वारा प्रदत्त मूल प्रषिकारों में 
आरी करी की गई है, पारित होने के समय उनके द्वारा दिए गए भाषों (बढ़ी संविधोन 
सभा प्रतन्तिम संसद्‌ के रूप में बसी रही थी ) से ही यह दशित होता है कि मूल अ्रधिकारों 
को असंशोधनीस माना था सममा गया है वस्तुतः स्थिति तो इसके प्रतिकूल हो थी । 


इस तर्क को, कि मूल प्रथिकार ब्रम्म-हासंक्राम्य नेसशिक भधिकार हैँ 
और इसलिए के इस प्रकार संशोधनीय नहीं हैं कि ये न्‍्यून हो जाएंया छिन जाएं, 
सबिस्तार परीक्षा ब्राबश्यक नहीं है प्रनुकोद 3 शोर 22 से यह प्रकट होता है कि उनके 
प्रधीस दाले प्रधिकार जसता ने स्‍वयं को 'प्रदान किए है । उनमें से श्रविकतर नेसगिक 
अ्रद्विकार नहीं हैं। प्रस्पृशयता का ग्रन्त [पनुष्छेद 7); लितावों का प्रन्त (पनुच्छेद !8); 
दौहरे प्रभियोजत धोर द के विरुद्ध संरक्षण [परनुच्छेद 20(2)]; कारफानों में बच्चों को 
मौकर रखमे का प्रतिबन्ध (पमुष्येद 24); कुछ शिक्षा-संस्याभों में घागिक शिक्षा प्रधवा 
श्रामिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्थतन्तता (प्रनुस्तैद 28); नैसरिक भ्रधिकार 
महीं हैं। साथ ही सभी मूक्ष प्रधिकार सभी व्यवितयों को मामज भात्र घानकर नहीं दिए गए 
हैं। अनुच्शेत 9 के प्धीत श्रतेक स्वततस्त्रताएं कैबल जांगरिकों को ही दी गई हैं, ग्रनागरिकों 
को नहीं । जो प्रधिकार दिए गए हैं वे भी अनियस्कित नहीं हैं। सभी प्रधिकारों को सामाय 
अततां, सर्ग्रजनिक व्यवस्था, पा्यंजनिक सदाबार, राज्य की धुरक्षा भ्रौर तत्समान प्रर्य 
बातों के हिंते में निेश्थित कर दिया गया है। इससे मह दर्शित होता हैं कि हमारे संगठित 
* झमाज में शाम्रालिक धोर राजनीतिक दृष्टिकोश भ्रधिक महत्वपूर्ण है। विवारक निरोध के 
लिए उपयस्ध करके देहिक ए्वाधीतता (पर्सनल खिबटी) को, सीमित कर टिया गया है | 
विबारक भिरोथ, विश्वपतात परिरिथ्रक्तियों को ध्यान में रखते हुए धाम्ति-काल में भी, किया 
जा समता है । संविवोन-सभा के कई सदस्मों ने स्वतस्त्रताों के सीमित किए ज।ने पर यह 
कहकर प्रापत्ति की थी कि जो कुछ प्रदान किया जा रहा है यह सारहीन है। संविधान से पूर्व 
इन प्रधिकारों की बाबत विधिक दृष्टि से कभी भी यह नहीं कहा गया है कि के 
अस्य-प्संकास्य हैं, वयोंकि विधि द्वारा उन्हें छीता जा सकता था। 
तथाबधित नैसरगगिक श्रधिकार का सिद्धास्त, जिस्ते ्रताब्दियों पूर्व दाशंजिकों ने तत्ससय 
बिशंसान राजनीतिक भ्रौर सामाजिक ग्रत्यायों के विरुद्ध संरक्षण को हप दिया है, कुछ समय 
पर्चातू, प्राधिक-कषेत्र में 'हस्तक्षेप मे करने! (लेशेज फेयर) के सिद्धान्त के सपान, शी क्रणति 
से परिवर्तनशील संसार में श्रदुपयोगी हो गया ग्रौर उस्ते प्रापुनिक राजनीतिक संव्िधाओों में 
इसी रूप में मास्यता दी गई है कि संगठित समाज उसे प्रादर की दृष्दि से देखता है। इसी 
कारश से संजिधान में विशिष्दक्या यह कट्टा गया है कि ये ग्रधिकार जतता ने रब हो प्रदान 
किए हैं भौर इस कारणाये संविधान द्वारा दिए गए उपहार हैं। विदव के ब्रत्यम्त 
डस्नतश्ील श्र युव्यवल्थित प्रणातस्व्ीय सम्ाजों में भी, जिनमें एक बढ़ी सौमा तक 
शजनीतिक सपानता प्राप्त की जा चुकी है, स्वतन्त्रता की विषेषतरस्तु को सामाजिक थोर 
आशिक न्‍्याय के उत्पाद के रुप में उत्तरोत्तर माल्यता दी जाती है क्योंकि इसके बिना 
अध्य स्वतस्त्रताएं श्रयेहीन हो जाती हैं। प्रवसर की समानता का दावा ऐसे समाज में करना, 
जिसमें धम्पत्ति और सामरिक तथा राजनीति उन्नति के साधमों में गम्भीर असमानता है, 
जीवन के तथ्यों से दूर भांगता है। स्वतस्थ॒ता केवल गिने चुने सौमाप्यक्षात्तियों के लिए ही 
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नहीं है । बहू तो ऐसे व्यक्तियों को भी .उप्लब्ध होनी चाहिए जिनका सारा समय जीवित 
अने रहने के लिए स्राघनों की तलाश में बीह जाता है। संविधात के दर्वात का मर्म सामाजिक, 
आधिक औ्रौर राजनीतिक न्याय में ही घिहित है। हमारे संविधान का प्रमुख उद्देश्य यही है 
भौर वह उसकी प्रस्तोवना एवं प्रनुष्छेद 38 में उस्लिझ्लित है । ऐसे न्याय के भ्राप्ति के खिए 
प्रमाज या सरकार का श्रयत्तें निदपरय ही निजी सम्पत्ति और उसे धारण करने के गूल 
प्रधिकार की 'पक्िश्नता' पर प्रहार हौता है। राज्य की दीति के निदेशक तत्व, जो हमारे 
संविधान के झनुसार देश के शासन के लिए बुनियादी प्राधार हैं, राज्य पे भ्रपेसा करते हैं 
कि बह इस प्रकार कार्य करे कि नागरिकों को जीवम यापन के लिए पर्याप्त साथव उपलब्ध 
हो सके | इस उद्देष्य से समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामिस्व श्रौर शियस्त॒णा इस प्रकार 
बांडा जाए कि उससे सामूहिक हित हो ध्लौर प्राधिक व्यवस्था इस प्रकार चलाई जाए कि 
धन झौर उत्पादत के साधनों का स्बंसाघारश के लिए प्रद्ठितकारो कैन्द्रशा न हो। 
(प्रमुच्छेद 37-39 देखिए) | मह तिदेश राज्य के लिए उतने ही महत्व का है जितना कि 
उतके लिए बैयक्तिक स्वतन्त्रता बनाएं रखना है प्रौर इसलिए प्रन्तिम विष्लेषश के धनुसार 
साभास्य जन-हित को स्पान में रखते हुए राज्य का यह सतत प्रयत्व होता है कि बह निदेशक 
हस्वों भर पूल भधिकारों के घी च इस प्रकार सामंजश्य स्थापित करे, जहां तक कि सस्यत्तिक 
प्रधिकारों का सम्बन्ध है, सम्पत्ति घारण करने की स्वत्तस्थता निदेशक हश्थों ,ह्वाशा 
निदिष्ट राज्य की नीति के दशयों के धनुरूप समायोजित हो सके । किस्री भी एप में सम्पत्ति से 
वंचन प्रौर उसका हरण, प्रमेक व्यक्तियों की दृष्टि में, प्रज।तारित्रिक संगठत मैं स्यायोतित है 
बातें कि बंचित व्यक्त वे उसे भ्रपने ही प्रयत्तों से कमाया त हो या बहू जिस समाज में 
रहता है उसे उसके बदले में पर्याप्त लाभ उपलब्ध न फरता हो। सम्पत्ति की “पवित्रता 
समानता पर प्राघारित (इगैलीटेरियश) प्माज में समाप्त हो जाती है।यदि एक बार यह 
आत स्त्रीकार कर लो जाए झोर वंच्न तथा सप्पत्ति-हृरण को किसी बेहतर साधाजिक 
संगठन के, जिसमें कि स्वाभीनत। प्रौर स्व॒तेस्त्रत। की व/शतविकत्ता को झ्धिक विस्तृत रुप में 
प्राप्त किया जा सकता हूँ, हित में श्रतियायंतः मात्यता दे दी जाए तो सम्पत्ति घारकों का 
यह दावा समाप्त हो जाता है कि साम्पत्तिक प्रधिकार सनातन धोर प्रन्य-प्रसंक्रमशीय हैं । 
संबियान के किसी भाग को पह कह कर संविधान से उच्चतर नहीं बताया जा सकत हैं 
कि उसे संविधान से परे किसी रूप में वरिष्ठता प्राप्त है । संविधान एक विधिक दस्तावेज 
है पौर यदि उसमें यह कहा गया है कि उसका प्रश्येक प्रश्न संझोधनीय हैं तो हम मूल 
प्रधिकारों को संक्षोघन-शकित से परे नहीं रख सकते हैं। पर्तुत मामले में यह घ्यान देने की 
बात है कि यद्यपि दबील सभी यूत्र अ्रभिकारों की बाबत दी गई है तय/पि जिस मुल अधिकार 
पर हमें प्रधानतः विचार करता है वह सम्पत्ति का प्रथिकार ही हैँ । इतता ही ध्यान में 
रखना पर्याप्त हैं कि प्राधुनिक प्रजात्त्रों में सम्पत्ति-प्रधिकार को ब्रन्य-प्रसंक्रम्थ नैशगिक 
अधिकार के रूप में मान्यता तहीं दी जात है। यहां पर डइब्स्यू० फ्रीडमन की कृति 'तीगल 
थ्योगि, पंचम्त संस्करण पृष्ठ 967 से एक एँरा उद्धृत करता लाभकर होगा-- 
“आधुनिक रोधन कैथोलिक गिरजाधर का रेरम नोबाश्म (897) के 
बाद से शोर प्रधिकतर सत्शास्त्रीक दाशिकों का प्राधिकारिक शासकीय सिद्धांत 
यह है कि निजी सम्पत्ति का प्रधिकार तेसगिक विधि बी देन है । किन्तु सेण्ट थामस्ष 
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एक्वीनास उथा युद्रारेज ने निजी सम्पत्ति के अधिकार की उत्पत्ति तैधिक दिधि से 
स्वीकार नहीं री है और उन्होंने उस्ते सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से मान्यता दी 
हैं।” (जैसा कि मैं ठीक मानता हूं) पृष्ठ 3574 

जव कोई विशिष्ट विधिक समस्या हमारे समक्ष उस्पन्त होशी है हो ग्रक्सर हम 
यही देखते है कि नेस्गिक विधि के सिद्धान्व डन मान्यताओं के बीच उत्पन्त विदाद 
को, जो प्रतिद्वन्द्टी हिठों, प्रयोजनों ओर नीतियों के बीच रूमायोजन की एक सतत 
पर दुखदायी समस्या है, सुलझाने के बजाए उसे उलभा देते हैं। इस समस्या का 
समाधान नैतिक था राजनीतिक मुल्यांकन का विषय है, जिसे दर्तमान चालू विधादी 
मीतियों में भ्रोर किसी सोमा तक न्यायिक निर्वचन पर परिवर्ततनश्नील विचारों के 
प्रभाव मेंग्रभिव्यक्ति मिलती है । भौर वस्तुत: हमें जिम्मेदार भामव या तागरिक के रूप 
में बड़ निश्चय कर लेना आहिए कि हमा राद्ष्टिकोश--उदाहरणार्थे राज्य की सुरक्षा 
शोर वैयक्तिक स्वतन्त्रता के बीच ततावे के प्रश्त परं--क्या हीना चाहिए + खतरा 
यह है कि बदि हम प्रपने विदवास को नेसगिक विधि के प्रधीम करते हैं तो हम उसकी 
आत्थस्तिक श्रकृति होने का दावां भो कर सकते हैं ओर इसो स्‍्लाधार पर हम डिसी 
भी प्रन्य विश्वास को धतरलता हे बुरा-अला कह सकते हैं या उसे नाश कर सकते हैं ।” 
(पृष्ठ 357-350] 


“बह सप्य बीत चुका है जब कि सभो विदयों की पस्ख पाइदात्व मान्यताओं पर 


के ग्राधर पर को जाती थी। स्राथ ही तैसगिक न्याय की परिकल्पना वाह्तविक 
दिधि के पालन की सरोमाग्ों की पोड़ाकारक समस्या के समाधान में म्धिक सहायक 
नहीं हों सकती, है ।” (पृष्ठ 359) 

“आधुनिक भ्रजातान्त्रिक दिचारघारा के विकास के मुल्य स्रोत हैं--अयवित के 
संरक्षक वेयक्तिक अधिकारों का उदात्त विचार ओर अविकारों को समानता तथा 
जन-प्रभुत्व प्रस्यापित़ करने वाला प्रजातान्त्रिक - विचार ॥ राजनीति से बढ़ कर 
सामाजिक झौर आाधिक क्षेत्रों में समानता के विचार के क्रमिक डिस्तार से सामाजिक 
सुरक्षा और भाधिक प्रयोजन की समस्याओं में वृद्धि हो वई है। इन घिद्धान्तों का 
कॉर्यान्दयन और सामंजस्य ही भ्रजातस्त्र की मुख्य समस्या बती हुई है ।” (पृष्ठ 398) 

“किन्तु प्रजातान्तिक समाज ने, यस्ोपि भिन्‍न मात्रा एवं विस्तार में, स्दत्र यह 
स्वीकार किया है कि- स्लामाजिक दाबिस्दों के कारस वेवक्तिक अधिकार सीमित 
दी जाते हैं ।” (पृष्ठ 399) 

“किन्तु भ्राधुनिक प्रद्धाठस्त्र को, उसी प्रक्रिया से, जिससे पड़ोसी भ्ौर समाज 
के प्रति सामाजिक कर्शव्यों के कारण वेयवितक भ्रशिकारों में दिन पर दिन परिवत्तत 
होता भा रहा है, स्म्पेत्ति से सम्बद्ध सामाजिक द्ायित्वों को सबंत्र साम्पत्तिक 
स्वातम्त्य से जोड़ता पड़ रहा है। सम्पतति पर प्रतिवन्ध विभिन्‍न प्रकारके हैं। 
राज्य का कर लगाने का अधिकार, उसकी पुलिउ-शक्ति श्रौर उचित भ्रतिकर देकर 
सम्पत्ति धाहरण की शक्षित थादि सम्पत्ति हे स्दातस्त्य प्र सावजनिक प्रतिबन्ध 
के उदाहरण हैं श्रोर ये प्रठिबन्ध स्वब्यापी एवं सर्वमान्‍्य हैं। सम्पत्ति के उपयोग के 


- स्वातन्त्य से सम्बन्धित एक प्रतिबस्ध और भी है) यह प्रहिबंध झौद्योगिक सम्पत्ति 


है] 


के 
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के उपयोग या तियोजन श्ष॑विदाप्रों से विधि द्वारा सम्बद्ध स|माजिक बराध्यताशओं 
की सस्थाओं में दिनोंदिन वृद्धि के हुप में श्रकद हो रहा है ।” (पृष्ठ 405) । 
4निजी सम्पत्ति पर ध्रार्वंजनिक नियस्त्रशा की माक्ना प्राथिक परिस्थितियों में 
तनाव पर झाश्ित होती है। यूरोप में समृद्धि में भृद्धि भ्रौर उपभोग की बस्तुओं 
मी उपलब्धता के काररा प्राथिफ नियन्थणए में भारी कमी हो रही है श्रौर यह स्थिति 
समाजवाद की दूर छोड़ रही है | किस्तु आरत जैसे संधर्षमय नए प्रजातन्ज में--बहा 
कि पूंजी ग्रोर विकसित साधनों की कमी है भोौर जो प्रपनी हाल हो में प्राप्त 
सम्प्रभुता के प्रति प़जग है--छ्ावंर्जानक प्रयोजन ग्रोर महत्त्वपूर्ण साथनों पर नियस्त्रस्प 
को. अत्यावश्यक समा जाता है। पश्चिमी जमंती के 949 के सविधान में, जिसमें 
प्रजातस्ष्र के ध्राभिक पहलुओं की बबत अ्रपरीकी, प्रिट्रिश श्रौर युद्धो परान्त जमंन 
विद्यारों का सम्भिभण है, मह उल्लिखित है कि भूमि, खनिज भौर छत्पदन के 
साधमों का समाजीकरए कानूत द्वारा या सांवंजनिक, निमन्‍्त्रण के प्रत्य रूपों के 
अधीन किया जा रोकता है भौर ऐसे कामून द्वारा प्रतिकर की भी उचित व्यवस्था 
की जा सकती है। ऐसे प्रतिकर व्रारा समाज प्रौर 3यनित के हितों के बीच सामजस्य 
स्थापित किया जाना चाहिए भौर प्रभावित व्यक्तियों है लिए विधि का प्राश्रय 
लेने के लिए मरर्ग खुला होगा चाहिए । इसते राजनीतिक ओर प्राधिक दक्षन के 
बीच विपमता समाप्त नहीं होती है, किम्तु पम्पत्ति पर स्ाम।जिक नियस्वण को 
मान्यता देने में, जिसमें समाभीकश्ण को वैध न कि प्रावश्यक माना गया है, पज/सस्त्रीय 
विधारों के श्राधुतिक बिकास का प्रत्रिविम्ब मिलता है। संयुक्त राज्य के पूंजीबादी 
प्रजासस्त्र श्रोर भारत के साभाजिक प्रजातर्त के बीच बहुत से एप भौर भेद हैं। 
किस्तु श्राधुविक प्रजातस्भ साम्पत्तिक भ्रधिकार को सामाजिक आवस्यकतापों की 
दृष्टि से स|माजिक दायित्वों के श्रेतुसार व्यवस्पित करता है। थह कार्य उसने 
“बिभिन्‍्त हितों के बीच सम्तुलग' स्थापित क्षपफे, जिसे श्राधुतिक विधिशास्त्र में भति 
श्यापक स्थान मिला है, त कि निजी सभ्यत्ति को पूर्वश्रादिष्ट या भ्रगहस्तक्षेपणीय 
भागकर किया हूँ ।” (पृष्ठ 406) 
मुख प्रषिकारों को, जितमें सम्पत्ति-अधिकार भी सम्मिलित है, जनता द्वारा स्वयं 
को 'झारक्षित' प्रधिकार कहना ठीक नहीं हैं । सतिधान में 'प्रारक्षित' (रिजरबंह) शब्द 
प्रयुक्त नहीं हुप्रा है। उसमें तो यह फहा गया हें कि श्रधिफार जनता ने स्वयं फो रिए हैं। 
हससे यह अकढ़ होता है कि भ्रधिकार संधिधान ने उपहार के रूप में दिए हैं । प्तः सविधाने 
को उन्हें वापिस लेते को भी भ्रधिकार प्राप्त है । यह बात गोलक नाथ थाले भामले (?) में 
अप्रत्यक्ष हप में. स्वीकार को गई है | उसमें बहुमत.ने यह स्वीकार किया है कि सभी मूल 
अधिकारों को विशिष्दत बुलाई गई संविधानन्सभा द्वारा छीना जा सकता है । जब कि 
अधिकारों को जनता मे झ्ारक्षित किया है तो उन्हें छीनने के लिए सामान्य रीति, जैसी कि 
अनेक ध्मरीका के राज्यों में बिच्यमात है, लोक-प्रत संग्रह है । इसका अन्तर्निहित सिद्धांत यह 
है कि न्‍्तत: तो जनता ने ही संविधान धौर उसमें बशित भ्रधिकार दिए हैं श्रौर वहीं उन्हें 
वापस लेने का विनिमय कर सकती है। हमारे संविधान में जनता ने सम्पूर्ण संबिधान 


() (967) ए० सी ब्रार० 762. 
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संशोधित करने की शक्ति घंसदू को न्यस्त कर दी है झौर श्वयं को संशोघत प्रक्रिया से 
दूधक्‌ कर लिया है १ फलत: मंह स्पष्ट उल्लेल् कर दिया गया है कि कोई 'ग्रारक्षणा' नहीं. 
किया गया है । जो कुछ संविधान द्वारा दिया गया है उग्ने प्रावश्यकता पड़ने पर संक्षोधन 
प्रक्रिया द्वारा वापस लिया जा सकता है। प्रंवः भनुच्छेद (2) सॉविधानिक संश्ोधतों 
को तियन्त्रित नहीं करता है। इस निए्कएं के. प्राधार पर यह कहां जा सकता है कि 
गोलक माथ वे मामले (') में बहुमत मिणंय रहो नहीं है। 
संविधान के किसी प्रन्य उपबन्ध का, जो संशोधन-प्षत्ति पर स्पष्ट प्रतियंध लगाता 
हो, हवाला वहीं दिया पया है। हि 
तत्पक्चात्‌ इंलोल यहूं दो गई है कि. संदिधान के ढांचे में ही उसके सिद्धांतों ग्रौर 
उसके बुनियादी तश्वों तथा लक्षणों (जिन्हें संक्षेप में प्रावधपक क्षण कहा गया है) में 
परिकतंन करने की बाबत संशोधत-श्क्षित पर विवक्षित या प्रन्तनिद्वित परिसीपाएं 
अ्रभिरोषित की गई हैं। उन्हें इतता धच्छा श्ौर वांछनीय बताया, गया है कि यह ग्राक्यित 
नहीं हो छफता है कि संशोधन द्वारा उन्हें प्रतिकूलतः प्रभावित किया जा सकता है ॥ 
संविधाधान के कुछ झावश्यक तत्त्व इप्त प्रकार हैं -- 
() संविधान की स्वोपरिता; 
(2) भारत का प्रभुत्व; 
(3) द्ेज्ञ की अखषड़ता; 
(4) प्रणातस्त्रीय जोवत; 
(5) गशतस्त्रीय सरकार; 
(6) अस्तावना में उल्लिखित बुनियादी मांदवीय अधिकारों की गारष्टो, 
(7) भप्निस्पेक्ष राज्य 
(8) स्वतस्त्र और प्रनाक्ित नन्‍्यामपालिका 
(9) स्रंघ झौर राज्यों का दूबेत हाँचा 
(0) विधानमभंण्डल, कार्यप्रानिका औ्रौर स्थायपांसिका के बोच सस्तुलन; 
(।]) राष्ट्रपत्तीय सरकार से भिन्‍न संसदीय सरकार; 
(2) अनुच्छेद 368 को बुनियादी स्कीम के ग्रनुसार संविधांत की संशोचनीयता । 
श्री पलखीवाला के प्रनुसार संक्षोधत के ये कुछ सारभूत तस्व हैं भौर उन्हें संशोधत 
प्रक्रिया द्वारा सारत; परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 


डक्त दलील से एक व्ापक प्रश्ग उत्वन्‍्न हो गया है। जहां तक कि भस्तृत मामले 
का साम्बर्ध है, 'चौबोसबें संशोधन से संतद्‌ ढ्वारा श्वीकृत उस दृष्टिकोश को ही प्रभावी 
बनाया है जो कि मूल प्रधिकारों के सम्बर्ध में संशोधन-झ्नद्ति की प्रकृति के बारे में दांकरी 
पलाद वाले घासले (*) तथा सज्जन सिह वाले माभले (”) में धल्पमत ते ध्रपमाया था। यह 
दृष्टिकोश पभ्रनुच्छेद 368 को स्पष्ट करता है। श्रनुश्छेद 368 में जो कुछ अत्पष्ठ था उसे 
(!) (१967) 2 एप ध्ी० श्रार० 762, 
(!) (952) एस० सी० प्रार० 89. 
(१) (965) 4 एस० सी० प्रार० 933. 
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अब स्वष्ट क्र दिया गया है झौर प्रनुच्छेद 368 के सा (भूत तत्व को कायम रखा गया है । 
प्रत: चौबीसवें संश्ौधन पर इस प्लाथार पर धापत्ति नहीं की जा मकती कि संविधान के किसी 
खारभूत तत्त्व को प्रतिकूलतः परिवर्तित किया गया है । 

दश्चीसवें संशोधन से स्पत्ति के मूल प्रधिक्रार को छुछ न्यून किया गया है संविधान 
के प्रबीत सम्यसि के पधिकार को स्‍यूत क्रिया जा सता है [प्रनुष्छेद 3। (4) प्रौर (6) 
देल्लिए] प्रौर पच्नीसवां संशोधन प्रम्पि के मूल ग्रधिकार में उससे भ्रागे भी हस्तक्षेप करता 
है । गोलक नाथ बाले सामले का (!) में बहुमत हारा अह प्रभिनिर्धारित किया गया है कि 
अथभ, चतुर्ष श्रौर धन्नहवां संशोधत भनुज्णेद |2(2) फा उत्लंधत करता है, किन्तु उन्हें 
प्रबंध धोषित नहीं किया गया है । घूहि में इस विश्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रनुक्लेर (2) 
का तिमन्‍्जएा संदिक्षात के संशोधन को लागू नहीं होता है, श्रतः श्रैमिनिर्धारित यही किय्रा 
जाता चाहिए कि संविधान में प्रव॒ तक किए गए किसी भी संशोधन पर दृव धाधार पर 
आपत्ति नहीं की जा सकती कि बह प्रवुक्णेद 3(2) के प्रतिकूल है | इसका यू अर्थ हुआ कि 
किसी भी संशोधन पर उक्त आ्राधार पर झ्रापलि नहीं की जा सकती ग्रौर यह बात चौवीसबें 
अ्रंशोधन के लिए ही नहीं १८घीसवें प्रौर उन्तीसवें संझोधन के लिए भी कही जा सकती हैं। 

प्रइन फिर भी पेध रहता है कि कया पच्चीसवा झौर उम्तीसर्वा संशोधन इस दृष्टि मे 
अविधिमास्य है कि. जैक्षा कि पालखीवाला ने कहा है, उनके द्वारा संविधान के सारभूत तत्व 
प्रतिकूलत: प्रभावित हुए हैं। यह तर्क इत धारणा पर प्राधारित है कि, संशोडन-शक्ति पर 
झिसी प्रस्क्ष प्रतिबन्ध के प्रभाव' में, संविधान के सभी उपदत्ध संशोधित किए जे। सकते हैं । 
इस मत्त से वे सड़मत हैं कि थदि ग्रावश्यक हो ती मूल प्रथिकारों में भी कुछ कम्ती की जा 
सकती है। इस सम्बन्ध में उन्होंते प्रथम संबोधन का हवाला दिया जिसके द्वारा प्रमुच्छेद 
5 पौर 9 संशोधित किया गया है प्रौर इन दोनों ही संझोघनों से मूल ग्रधिकारों में कमी 


* की गई है। इसी प्रकार उन्होंने यह वश्लील भी दी कि ग्रनुच्छेश 3॥क झोर 3|खयातो 


समाप्त कर दिए पए हैं या फिर सारतः परिवतित कर विए गए हैं, किन्तु ऐता कृपिक-सुधार 
की दृष्टि से किया गया है। यह दृष्टिकोण भारतीय राज्य न्यवस्था के भनुसार भ्रति महंत्व 
का है | इसकी उपेक्षा श्रोर श्रधिक नहीं पी जा सकतो थी क्योंकि सत्तारूढ़ दल काफ़ी समय 
से ऐसा करते के लिए वचनवद्ध था। प्रतः बच्तपि ऐसे संशोधन हुए हैं जिनसे मूल अधिकारों 
में कमी हुई है तथापि उसके झनुसार इन संझ्षोधनों से मूल ब्रधिकार बिकृत या वष्ड 
नहीं हुए हैं। उनके प्रनु्तर संशोधनों ते मूत्त धधिकारों में कोई ममंभरूत परिवतततत नहीं हु 
है। दूधरे शर्दों में उतकी दलौल यह है कि संविधान में कुछ बहुत भच्छे पौर.वांछरीव 
जियय हैं | उनमें से एक बिवप मून धश्िक/र है पौर यद्यथ इन प्रध्िकारों को किसी प्लीमा 
तक स्यूय किया जा सकता है तथातरि यह प्रनुतेव नहीं हैं कि संशोधन द्वारा मूल भथिकारों 
में, जिनमें सम्पत्ति का मूल श्रधिकार भी सम्मिलित है, मर्भभूत परिवर्तन कर दिए जाएं । 
इस तह के सवर्थत के लिए उल्ींते श्रय्पतः तैथार किए गए संविधान की पूज रकीम का 
सह्वारा लिया पौर यह दलीव दी कि 4हझ्े पश्चात्‌ क्रिया पा कोई भी संशोधन, जिवमें 
शोबीसंदा संशोधन भी सम्मिलित है, उनके तकों को प्रभावित गहीं कर सकता! है, क्योंकि 
इनके मतानुसार, उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन उनसे मूल सकीशर में बिहित छिद्धांतों 


९) [967] 2 एस़० बी ग्रार० 762, 
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प्रौर विद्वारों के श्लाधार पर हो हिया जाता चाहिए । उनका आगे यह कहना 
था कि यदि संशोवन द्वारा मूल अधिकार में मर्मभूत परिवर्तन करके उसे विकृत या 
बष्ट कर दिया जाता हैतों ऐसा सझोवन ग्रदंध होगा ग्रौर यह न्यायालय संविधान 
के संरक्षक के नाते उसे प्रविधिमान्य बोषित कर सकता है। उक्त दलील ते यह स्पष्ट हो 
जाता है कि श्री पालल्लीक्षातर इस स्थायालय से यह विनिश्चय कराता चाहते हैं कि वया किसी 
विशिष्ट संशोघ्वन से मूल श्रधिकार जैसे सारभूत ठत्व का मर्म विकृत या नध्ट हुआ है। 
निस्सन्देह इस न्यायालय के लिए ऐसी गस्भीर जिम्मेदारी लेद्रा वहुत कठिन कार्य है।यह 
बड़ी विचित्र सी बात है कि जब लंविधान निर्माताओं ने ही संविधान के किसी भी उपदत्ध 
को संशोधन से परे रखने का अपता आशय ग्रभिश्यक्त रूप में स्पष्ट करता ब्रावश्यक नहीं 
समभा तो फिर उनका अ्वाथ यह कंसे हो सकता है कि यह न्यायालय, संविधान के संरक्षक 
के रूप में, संशोधन-शबित पर विवक्षित प्रतिवन्‍्ध लया कर संक्धान के किसी भी पक्ष को 
उसका उल्लंधन करने से रोक देगा । न्यायालय ऐसा संरक्षक नहीं बन सकता है जो संविधान 
सम्मत परिवर्तत भी न होने दे । 

पह्पि उक्त तक पति व्यापक है, प्र्थात यह फि प्रनेक ग्रावस्‍्यक तत्वों को, 
जिन्हें थी पालज्ीदाला ने प्रणणित किया है, क्क्रृत या वध्ट तहीं किया जा सकता है, 
तथापि ग्रन्तत: प्रश्न एहू उत्बस्न होता है कि क्‍या सम्पत्ति के मूल प्रधिकार के मरते को 
संशोधन द्वारा, विशिष्टत:प॑च्चोसर्वे संशोधन द्वारा, बिकृत या नष्ट क्रिया गया है और यदि 
ऐसा है तो बष्य संशोधन-क्षमित पर ऐसा कोई विवक्षित वा श्रन्तनिहित प्रतिवन्ध है जो ऐसे 
संशोधन को रोकता है। श्री पालखीयासा द्वारा गिनाए गए डिमिल्न प्रावश्यक तत्वों का 
प्रस्तुत मागले से कोई दास्‍्ता नहीं है। दलीस बहु नहीं है कि हाल ही के परचोसवें संशोघत 
द्वारा भारत के प्रभुस्व पर प्रभाव पड़ा है या गराठन्त्रीय सरकार गष्ट हुई है। उतके विभिन्‍न 
प्रावश्यक तत्त्वों में से एक है मूल प्रधिकार । मूल अधिकारों में से बहुतों को प्रभो तक छ्ुप्रा 
भी गहीं गया है। १९चीस़वां संशोधन प्रधानत: साम्पत्तिड अधिकारों प्रोर उनसे सम्बद्ध 
श्रतुष्छेद 4, ।9 श्रौर 3 के बारे में है । उस तंशोधन द्वारा मुख्यतः दो उद्देश्यों की पूति 
आश्षमित है--(।) स्शाधिक निर्बंचन के प्रनुसार सार्वजनिक प्रयोजन से राज्य द्वारा प्रजंन 
के लिए 'प्रतिकर' पाने का कोई अधिकार तहीं है। कैथल “राक्षि' प्राप्त को जा सकती है ; 
(2) समुदाय के साधनों के उचित वितरण था उत्पादन के साथनों धौर घन के केन्द्र को 
रोकने के लिए बनाई गई विधि पर इस प्राघार पर प्रापत्ति नहीं की जा सकती है कि बहु 
प्रमुश्छेद 4, 9 भ्रोर 3! का उल्लंघन करतो है। चूंकि इस न्यायालय की ऐसे इन तेव 
करने की पद्धति नहीं रही है जिनकी बाबत कोई विद्यमान विवाद न हो, प्रतः यह घोषित 
करना उचित न होगा कि संशोधन द्वारा एक या प्रम्य कोई विशेष तथाकथित प्रावश्यक 
तत्त्व बिकृत या नष्ट नहीं किया जा सकता है। किश्सु चूंकि राज्य को और से यह तर्क 
दिया गया है कि संविधान में श्पध्टलः उपभ्रम्धित परिस्रोमाम्नों के प्रखावा संझोधन-दाबित पर 
कोई परिसीमा नहीं हो सकती है श्रोर धूंकि उससे पच्चीसवें संशोधन पर हमारे निर्सप पर 
प्रभाव पड़ेगा, अतः हमें विवक्षित श्ौर श्रन्तनिद्वित परिश्वीमाद्रों के बहन पर मूल प्रथिकारों 
के, जिनमें सम्पत्ति का अधिकार भी स्रम्मिलित है, प्रति विशेष निर्देश में सक्षेपर में विचार 
करना होगा । 


जी 


फर्क 


डकवातर्द भारतो ब० केरल राज्य [म्या? पालेकर] य्बा 


आग 3 द्वारा प्रदर्त अ्रत्िकारों को सारभूत तस्वों के रूप में वस्ित करने की वैधता 
के बारे में चाहे जो भी कहां जाए पर एक बात तो विल्कुल स्पथ्ट है। जहाँ तक कि सम्पत्ति 
के प्रसिकार का प्रइन है, मह्परि संदिधान द्वारा यह विहित कर दिया गया है कि किसी भी 
व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उम्तको सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा और 
प्रनिवायंतः झर्जन की दशा में [सनृ8्छेद 3।() भौर (2) ] उचित प्रतिकर दिया ज्ञाएगा 
तथापि उसमें यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य धा्यंजसिक हित में किसी भी रूप में बल 
और उत्पादन के साधनों का केन्द्र न होने देगा शोर स्रपुदाय के भोतिक साधनों पर 
स्वामित्व धौर नियस्तण के पुतवितरण की व्यवस्था करेंगा। [धनुर्खेद 39 (ल) गौर (ग) 
देहिए] | यदि तंविधात में किसी उपबन्ध को सारभूत तत्न कहा जा सकता है तो १६ उक्त 
निएचय को ही कह जञा सकता हैँ । हमारे समक्ष वाले मामले में यहो भ्रमुद्ध प्रश्न है, भले 
ही तकों के दौरान कितने ही अम से उसकी महत्ता को कम करते का प्रयस्त रिण गया हो 
और यह कहा गया हो कि, हक्त निश्चय के क्रियास्वपन से अनुच्छेद 4, ।9 शोर 3] के 
अधीन प्रदत्त मूल अधिकारों का हनन होता है। संविधान इस निश्चय का उल्लेख करके 
हो भा म्त महीं हो गया है वरत्‌ उसने इसका कार्यात्वयन संविधान के प्र/रम्भ से ही झार8्भ 
कर दिया है। यह कारये भ्रनुच्छेद 3। में लष्ड (4) प्रोर (5) भोड़ कर किया गया है। 
प्रथम दो खण्डों में सम्पत्ति कै मूल झधिकार का उल्लेख किया गमा; है। इस तथ्य के 
गलावा कि संतिवान-सभा में हुए विभार-बिमं के दीरात उक्त प्रतुच्छेव की बाबत पष्डित 
जवाहर लाल नेहरू ते श्या कह। है क्रोर जो कुछ भी कहा है वह भरी पासश्रीवाला द्वारा इस 
स्पायासय के समक्ष दिए गए तकों के लगभग प्रतिकूत्र ही हैं, रूण्ड (2), के (प्पने सूप झप 
में) प्रधीन प्रतिकर ओप्त करने का मूल, प्रधिकार शक्ड (4) भौर लण्ड (6 ) 
द्वारा पूरंतः निरर्धक हो पयां है भौर यह कार्य क्रम से क्र धन प्रीर भौतिक 
साधनों के केम्द्ररा के बारे में, प्र्थात्‌, जमींदारी प्लौर भू-संग्पदा के मामते में तो हा ही 
है। इन शण्हों को मूल भमुल्खेद 3] में साशय जोड़ा गया था जिसे कि इस बाबत कोई 
सस्देह न रह जाएं कि अमींदारी धौर सम्पदाएं कल्वित प्रतिकर के बदलें में भी समाप्त की 
जा सकती हैं। इस बारे में विभिन्‍न राज्यों ने बा तो दिप्रियां पहले ही बना दी थीं या वे 
ऐसी विषियां बनाने की प्रोर उस्मुख थे ग्रौर वक्त दो खण्पों में विश्षिप्ट उपबन्ध करके यह 
विहित कर दिया गया था हि एसी विधियों पर इस प्राधार पर प्रोषत्ति नहीं की ज्रा सकती है 
पक झनिवार्यसः घजित सम्पत्ति किसी सोक श्रयोजन के लिए अजित नहीं की गई है प्रधवा यह 
कि उतके लिए पर्याप्त प्रतिकर नहीं वियो गया है। बिहार बैण्ड तिफास्स ऐक्ट, 950 
के प्रधीत बिहार राज्य वनाप कासेशवर सिंह (!) वाले मामले मैं यह दकशित कर दिया 
गया था कि सम्यस्धित विधि पूर्णतः भ्रव्यायोधित हैं (स्याय के प्रचल्षित दृष्टिकोण के प्राधार 
पर ) प्लौर कुछ मासलों में दिया गय। प्रतिकर पूर्णतः भमक है. (न्यायाधिपति महाजन का 
निशांय पृष्ठ 936) तथापि अनुच्छेद 3।(4) के ब्राधार पर उस गप्रधनियम झौर भ्रन्य 
तत्समान विधियों पर उक्त प्राधार पर झ्रापसि गहीं की जा सकती थी। गलती से 
अनुच्छेद ।4 प्रोर श्रनुश्छेद !9 के अधीन ऐसी विधियों पर प्रापत्ति न की जा सकते के बारे 
में स्पष्ट परप्रत्थ नहीं किया गया था झौर इसलिए जब मामला इस स्यायालय में दिचाराधीत 
थआ इसी सम्प प्रथम संशोधन अधिनियम पारित हूपा भौर संविधान में श्रनुश्छेद 3क प्रोर 


. (0) (952) एस० बो० प्रार० 889. 
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3।ज़् बोड़ दिए गए । उक्त दो भरुच्छेदों हारा शाग 3 में डह्लिखित भूल प्रधिकारों कर 
आधारित ग्रापत्तियां पृर्श तः, इस बाबत प्रयोग नहीं किए गए, दजित कर दी गई । संविधान 
शोर उसके प्रथम संक्षोषन ने जो तरीका अ्रपनाया है उम्रसे यह बात स्पष्ठ हो गई है कि 
अमीदारी भ्रौर सम्पदाग्रों के भ्राहुसत! का शाशय प्रारम्भ से ही था भौर प्रतिकर के भुग्तान 
के सम्बन्ध में किसों भी मर्म को सुरक्षित करने का प्रयश्त नहीं क्रिया गया था। जब 
955 में चतुर्थ संशोधन पारित हुआ्ा लव पह रपष्ट हो गया जि पुनवितरश की स्कीम 
या सम्पत्ति के केन्द्रण को प्रमाप्त करने की 'स्कौम पर श्रार्तत्त पअनुख्छेद 4, ॥9 और 3। 
तक ही साम/ग्यतः सीमित थी धोर इसलिए ध्नुच्छेद 0।क संशोधित कर दिया गया ध्स 
प्रंशोधन द्वारा सभी मध्यब्तियों को, जिनमें छोटे-छोटे प्रमुपस्थित भृल्वामी भी सम्मितित 
थे, समाप्त कर दिया गया और प्रनुस्छेद 3!क पर ग्रापत्ति को प्रनुच्छेद 4, ।9 प्रौर 3। 
के भरधीन ही प्रपवजित हर दिया एया । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कृषिक भू-ह्म्पत्ति 
में प्रधिकार को यह बात सोचे बिना ही स््ाप्त कर विया गया है कि उसके लिए कोई 
उचित प्रतिकर देगा प्रावध्य्क है । बस्तुत: कृषि ध्रूमियों से शम्दन्धित किसी भी हप में धस 
के कैसा को समाप्त कर दिया यया है भौर समुदाय के साधनों का पुनवितरण कर विधा 
गया है। हरी थोर पाल ह्रोर सेवाप्रों में वृद्धि करते को दृष्टि से व्यपार भौर उद्योग क 
: तर में नियवरा द्वारा सरंक्षित ध्राथिक पद्धति (प्रोटेबशशनिस्ट इकनामिक खिल्टम) लागू कर 
दी गईं है और इसी प्रकार स्वतस्थता प्राप्ति के पश्चात्‌ ही उत्पादन के साधलों पर भी 
तियंत्रसा प्राप्त कर लिया पया है। इस अकार पच्चीसत्रां संशोधन अवृत्त हुआ । उसका उद्देश्य 
बही था, प्र्थात्‌, ्रनुच्छेद 39(ल) भौर (ग) का कार्याश्ववत । उक्त संशोधन द्वारा यहू स्पष्ट 
कर दिया गया है कि जब कोई सम्पत्ति साबंजनिक प्रयोजत के जिए प्रजित की भाती है तो 
उसका स्थाभी इस न्यायालय द्वारा तिरनेचल किए गए प्रतिकर का हकदार नहीं है प्रौर उक्त 
उद्देश्य से बनाई गई क्िसो विधि पर प्रापत्ति प्रनुओोद 4, 9 और 3 के अधीन नहीं की 
जा सकती है। सिद्धाशततः पच्चोत्वें संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रनुख्केद 3ग भोर थनुच्चेद 
3]क के बीध कोई प्रस्तर नहीं है । सारभूत तत््यों के मर्त-सिद्धान्त की बायत श्रपने तकों के 
सम्रय॑त में श्री पालखीवाला ने भनुच्छेद 3(4) श्रौर 3(6) तथा अनुष्छेद 3क के महत्व 
को कप्त करने का प्रयश्न किया है। यह उन्होंने इस भ्राघार पर किया है कि उनत उपबन्‍्ध 
प्रत्यावव्यक कृषिक भुघारों से सम्बन्धित हैं श्रोर ऐसे शुधार करने के लिए संविधान-सभा में 
विद्यमान बहुमत दल संविधान से पृ कई वर्षों से वचनवद्ध था। किन्तु यह कोई विधिक 
तंक॑ नही है। धनुष्छेद 3 (4) ग्रौर 0(6) तथा भ्रनुच्छेव 3[क से यह स्पष्टत: दक्चित होता 
है कि समुदाय के हितों को सवॉपरि माना गया है प्रौर उक्त अनुष्छेव 39(ख) पोर (ग) में 
निहित निदेशक तत्त्वों कै कार्यास्वयन की दिशा में हो एक कदम है [[॥ 952) एस सी० 
झरार० $89 पर न्यायाधिपति दास के मत से तुलना कीजिए] | संविधान में सम्पत्ति के 
अ्रधिकारों पे सम्बन्धित प्रम॑-सिद्धान्त को निशिच्चत रूप से प्रस्वीकार कर दिया गया है, बशतें 
_ कि सप्पत्ति की निदेशक दत्तों के अनुसरण में सर्वजनिक हित में भ्रज्ित किया जाता है। 
बहुमत दल का प्राक्षय उत्तर प्रदेश के तत्समय विद्यमान मुश्य मंत्री पण्डित गोविन्द वहलभ 
पन्‍्त के भाषणा से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने अनुच्छेद 3] श्रौर जमीदारी तथा कृषिक 
सम्पदाप्रों (इस समय उत्तर प्रदेश में ही केवल बीस लाख जप्रींदार थे) से सम्बन्धित विधियों 
के बारे में अनुच्छेद 3(4) श्लौर 3(6) के उपकबन्धों को स्याप्रोतित <हराते हुए कहा-- 


हि 


] 
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“मैं मह मायकर चलता हूं कि यदि यह विधानमच्डल सिष्य में कभी भौ उद्योग का राष्ट्रोय- 
करशा करना चाहे श्रौर उस पर नियंत्रण रखना चाहे, चाहे मह किसी उद्योग विश्वेष पर हो 
या भ्राहे उद्योग के किसी वर्ग विशेष पर हो (उ्वाहरणाये कपड़ा उच्चोग या खान उद्योग), 
तो बह ऐसे प्रयोजन दे. लिए विधि निम्चित कर सकता है प्रौर सिद्धाम्त भ्रधिकणित कर 
सकता है भौर ऐसे सिद्धान्तों पर किसी भी न्यायालय में प्रापत्ति नहीं की जा सकेगी । उन 
पर आपत्ति केवल इसी भ्राधार पर ही की भा सकती हैं कि ऐसे सिद्धास्तः संविधाम के प्रति 
छल हैं। यह बाल हमारे देश के सुविस्यात व्यायशास्त्री श्री शरल्वादी कृष्णस्थामी पस्यर ते 
कही थी |! (कांह्टिद्यूएस्ट घ्रसेम्बली डिबेट्स छण्ड 9, पृष्ठ ।289, देखिए) । उक्त उल्लेक्ष 
से यह दर्ित होता है. कि प्रनुच्छेद 3] (4) श्लौर 3(6) प्रमुच्छेद 39 (स्व) शौर (ग)में 
बिहित निदेशक तश्यों के कार्यासवयन की दिल्ला में, भूमि सस्बत्धी विधान की दिफ्ा में पहला 
कदम हैं भोर वह समय बूर नहीं है जबकि ऐसे सिद्धास्त घन और उसके वितररा के कैखण के 
प्रश्य रूपों को लागू किए जाएंगे । जैसा कि स्यायाधिएति महाजन ने बिहार राज्य बनाम 
कामेप्वर सिह) (पृष्ठ 929-30)में कहा है 'हमारे संविधान ने सम्पत्ति के प्रसियायंतः अजैन 
के लिए प्रतिकर देने की बाष्यता को मूल प्र्चिकार का हतर दे दिया है। साथ ही झनुच्छेद 3 
में रूप्ड (4) प्रौर (6) विश्षिष्डतः जोड़ कर उसके द्वारा कृषिक सम्पत्ति के रूप में धन केकशा 
धौर वितरण स्ले सम्बन्धित कुछ बिनिदिष्ट विधियों के बारे में अ्रनुच्छेद 3। (2) में बिहित 
शोक अबोजत भ्रौर प्रतिकर की बीत को प्रन्याय्य,वना दिया है। इससे संविधान के सारभूत 
हत्वों के एप मैं व्यक्ति के हाथ में धन के कैखरा के संरक्षण का विदार स्पष्टसः समाप्त 
हो जाता है। व्यामाधिपति हिंदापतुल्ताह का श्राधाय व्यावहारिक दृहिद से, भोलक माथ 
वाज़ै सासले (”) में, यही था कि भाग 3 में सम्पत्ति के प्रष्षिकारों को सस्मिलित करमा 
पलत है श्रौर ये प्रषिकार सबसे कमकोर भूल प्रधिकार हैं (ष्ड 887) । 


मैं संविधान के संक्षौपण-सण्ड द्वारा प्रवत्त शक्ति की व्यापकता पर पहले ही बिचार 
कर जुड़ा हूं। प्रमरीका धौर प्ास्ट्रेलिया भैसे देखों में, हां कि संशोधव खण्ड में ही स्पष्ट 
परिसीमाएं भ्रघिरोपित कर दी गई हैं, इस मत्त के लिए पर्याप्त धाधार मौजूद है कि हने 
श्ष्ट परिसीभ्राश्ों को भी संघोधन-खण्ड में उतततिश्ित प्रक्रिया को प्रनुसरण करके हुर किया 
जा सकता है। उनके प्रमुस्तार गह काये दो अरणों - में किया जा सकता है। पहला भरश 
होगा संशोधन-खष्ड को ही सं्रोषित करना। इस विषय पर श्रागे छातेबीत कश्ना हमारे 
लिए झ्रावश्यक महीं है, क्योंकि भरमुस्छेद 368 में ऐसी कोई भी स्पष्ट परिसीमा विहित महीं, 
है। दूसरी शोर उक्त अनुच्छेद के प्रधीन संशोधन शक्ति प्रत्यश्श व्यापक है धौर उस शक्ति: 
के प्रयोग में प्रनुच्छेद 268 भी संशोधित किया जा सकता है [दक्त भनुच्छेद का पर्तुक 
(2) देलिए ] | हूसरे भ्रन्‍्दों में अनुच्छेद 368 में संज्ोधन-शण्ड सहित संविधान के किसी 
भी उपबन्ध को संशोधित करने की भ्रमिश्रश्षित भौर सर्वागीरा शक्ति विद्यमान है। ग्रत: 
संविधान में साकारात्मक रूप में दी गई स्पष्ट शक्ति पर विवज्लित प्रतिषेष ग्रज्निरोतित करना 
संविधान के सुस्थिर तिक्षांतों के प्रतिकूल होगा । विश्विए--मेक्कॉले बनाप्र किय 26 सी० 


() (952) 2 एस*० सी० प्रार० 889. 
() (3967) 2 एस० सी० श्रार० 762. 
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एल्न० भ्रार०, पृष्ठ 43-68 में न्‍्या» इसाक श्र रिच्र के विसम्मत जिशेय, जिसे प्रिदी 
काउस्सिल ने ]920 ए० सी० 69 द्वारा अनुमोदित कर दिव्ध है, )। 

यदि संशोवन-झक्ति को प्रभावित किए बिना हो संशोधत-झण्ड को संशोधित किया 
जाता है तो उसमें प्रघानतः संझोश्न-प्रक्रिया का ग्रनुष्तरण करना होगा। इससे संशोधत 
सरल या ग्रधिक कठिन हो एकता है । प्रक्रि। सारत: मो जिम्न हो सकती है | संशोधन 
प्रक्रिया से संसद्‌ को दुर रज्ला जा सकता है भौर बह शक्ति राज्योंकोंदीजा 
सकती है । परस्तुक हटाया था झक्रता है शोर तद्ढ़ाएं संत्तदू का कार्यक्षेत्र बढ़ावा जा 
सकता है। डूहरी पलोर लोकमत संग्रह, जतमत संग्रह या विशेष कस्वेन्सन की बाबत 
उपबन्ध करके संसदू और राख्य विधान-सभाश्नों को संशोधर काये से मुक्त किया जा सकता 
है। इस प्रकार विहित प्रक्रिया के प्रशुसार शक्ति का रूप तो एक ही रहता है किन्‍्तु जिन 
प्राधिकारियों को शक्ति दी जातो है वे समय-समय पर विहित प्रक्रिया के गयुरूुप 
भिस्त-भिन्‍न हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में म्यायाजिपति हिदायतुल्लाह ने यह ठोक ही बत्ताव्रा 
है कि संज्ञोबन श्कित किसी श्राधिकारी विशेष को ही सरुपुर्द नहीं को जाती है । प्रमुच्चेद घर 
वितिदिष्ट श्राविकारी द्वारा विहित प्रक्रिया के प्रमुसरण से संझलोधन झक्ित का जन्म होता 
है। चूंकि प्राधिकारियों में उचित संशोबद करके परिवर्तन किया जा सकता है, ग्रतः यह 
कहना गलत होगा कि संविधान सभा ने यह झक्ति किस्रों निकाय विज्लेष को नयस्त कर दी 
है। यदि किसी समय संसद्‌ से किसी विज्विप्ट प्रक्रिया के झनुसरश की बपेक्षा की गई है तो 
यह कहना सुविधाजनरू होगा कि संसद्‌ हो ऐसा प्राधिकारी है जिसे शक्तित दी गई है। 
किस्तु बधावत्‌ रूप से यह कहना गलत होगा क्योंकि देसो झविव किसी को नडी दो गई है। 
किसी सभ्य कोई भो प्राघिकारो क्यों न हों प्क्लोधन की शवित पर कोई प्रतिबस्ध नहीं 
होता है। न्‍ढ 

यदि दिवश्षित परिसीमाओों का सिद्धांत ठीक है भौर उपचोरसा यह को जाते है कि 
उम्का ब्रादुर्खाव प्रस्तावना प्रौर मूल ग्रथिकारों सहित भ्रस्थ सांबिधातिक उपकधों से हुमा 
है, तो इत परिस्तोमाओं से संझ्ोधत-शक्ति बाधित अ्रदश्य होतो है चाहे इस शवित का प्रयोग 
कोई भो ग्रभिकरण (एजेस्सो) क्यों न करे | संविधान का झेत्र भा| केवल इस कारण 
वरिबतित नहीं होता है कि भनुच्छेद 368 में बिहित प्रक्रिया परिवर्शित कर दी गई है । 
अतः विवक्षित परिसीमाझ्रों को उक्त झ्लव्त को बाधित करना ही चाहिए । तारिक दृष्टि से 
यह कहा जा सकता है कि यदि प्रनु्छेद 268 को इस प्रकार संझोबित कर दिया जाए कि. 
संशोधन के लिए कम्वेन्शन या लोकमत संग्रह की ग्रवश्यकता हो जाए तो लोकपत संग्रह 
भी विवज्ञित परिस्रोमाप्रों हे भ्रावद्ध होगा किन्तु यह निष्कर्ष श्री पालछीवाला स्वी॥₹ 
नहीं करेंगे । वे उन स्यायाश्ञास्त्रियों से सहमत हैं जिम्होने यह मत व्यवत किया है कि 
कनकेन्शन या लोकमत संग्रह पर कोई मो पर्सीमाएं लागू नहीं होती है । कारश इसका 
यह बताया गया है कि लोकमत संग्रह में जनता. सीधे भाग लेतों हे श्रौर कस्वेस्शन में वहू 
अपने सिवचित प्रतिनिधियों के माध्यम से भाव लेतो है। गोलक माय दाले मासले (') में 
भी यह स्वीकार किया सया है कि पुल प्रधिकारों सहित संबिधान के किसी भी भाग को 
संबिधाव सभा संसोधत द्व/रा समाप्त कर सकती हैं । 


() (7967) 2 एस० छी० आर० 762. 
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ज्क लगता है कि जनता द्वारा दाक्तित कै प्रयोग झौर संसदु द्वारा शक्ति के प्रयोग 
के मौच भ्रम्तर किया ज(ना चाहिए । वस्दुत: श्री ध्ालक्षीवाला का सम्पूर्ण दृष्टिकोश यह 
है कि स्ंसव्‌ का अस्म संविधान से हुथ्राहैऔर इसलिए परिसीमाएं उसमें (संद्द्‌ में) 
अस्तनिहित होंगी क्योंकि संसदू संविधान द्वारा गठित प्राधिकारी है। इस प्रइन की हम पहले 
ही जांच कर चुके हैं और यह बता चुके हैं कि लढ जनत। ने स्वयं को संशोधन प्रक्रिया स्रे 
पूर्णतः पृथरू कर लिया है तो सांविधानिक-निकाय, जिसे कि संशोघन-शक्ति न्यस्त कौ गई 
है, ऐसी अक्ति का प्रयोम उसी सीमा तक कर सकती है जिस सोमा तक कि संविधात-सभा 
कर सकती थी और शझबित का रूप छक्त प्रयोगकर्ता के अनुसार भिन्‍्न-भिन्‍न नहीं हो सकता 
है। अतः यह तक भी ठीक नहीं है कि संहद्‌ एक सांविधानिक तिकाय हैं श्रौर इसलिए उस 
पर परिसीमाएं झन्तनिहित हैं। 


इस निष्कर्ष का कि संशोधन-श्नक्ति, चाहे उसका प्रयोग कोई भी करे, अतिवेन्धित 
है, परिणाघ्र यह हुआ कि संशोधन शक्ति पर कोई भी विवक्षित वा श्रन्तनिहित परिसीमाएं 
अधिरोपित नहीं की जा सकती हैं। यदि किसी विशेष कल्वेन्शल पर कोई परिसीमाएं नहीं 
लगाई जा सकठी हैं तो किसी भी प्रन्य सांविधालिक तिकाय को मी उसेके अध्यधोन नहीं 
किया जा सकता है। 

सोलक माय दाले माबले (') में मंहस्वपूर्ण बहुमत निरंय में विवलित परिसीमाप्रों 
के सिद्धांत को कुछ मास्यता दी सई है (पृष्ठ 508) किन्तु इस बावत उक्त मामले में 
विश्चय करना ग्ावश्यक नहीं समक्या गया था। उक्त निर्शय के कारण जो भी सघन्‍्देह 
उत्पात हुए हैं उन्हें दर करने “के लिए ही चोबीअवां संशोधन पारित किया गया है । उसके 
प्रथम खब्ड में यह कहा गया है कि संसद्‌, रूविघान में अन्यविष्ट किसी बात के होते हुए 
भी उसके किसी डी उपबस्ध को संझोब्ित कर सकती है ) श्रतः संकोषन की बवत संसद्‌ 
पर अब-संविघान के भ्रन्य अभिव्यक्त उपबन्ध लागू वहीं होगें, .जिसका अर्थ यह हुश्रा कि 
संसव्‌ ऐसे उपबस्धों से उत्पल्त होने वाली पेचीदमियों की भी उपेक्षा कर सकती है। 


जब संक्षोचन-झ्क्ति को संशोधित करने की शक्ति दी गई हो, जैसा कि हमारे 
संविधान में हुआ है. तो इस झक्ति का प्रयोग किसी भी सीमा तक किया जा सकता है। 


« इस क्षाक्षित में चाहे तो बृद्धि को जा सकती है अघवा उसे कम किया जा सकता है । यह बात 


रेशम बनाम लेन्नॉक्स (7) में भली प्रकार श्रकट हो गई है। ॥922 के श्रायरिश स्टेट 
कांस्टिदयूशन ऐक्ट के ग्रवीन संसद्‌ (एजाल्तोस) को श्रधिनियर के अनुच्छेद 50 के प्रधीन 
संधिधान संझोधित करने की झक्ति दी गई है। उस बनुच्छेदर के श्रधोन संविद्याल के प्रारम्भ 
के पदचात्‌ वाले प्रथम प्राठ वर्षों के दौरान संक्षोवत विधिमान्यतः किए जा सकते हूँ झौर 
इसके लिए लोकमत-संग्रह की झावश्यकता न होगी बच्चतें कि लोकमत संग्रह की सांग 
अनुच्छेद 47 में विनिदिष्ट रीति में ज़वता ने डिशिष्टतः त की डो, किन्तु उक्त कालावधि 
के पदक्षत्‌ किए गए थ्रष्येक संशोधन को लोकमत-सग्रह झोर जनता का बनुधोदन आष्स 
होना अनिवायं है। 928 के (संझोवन संल्या 0 ) घांविधानिक संश्नोचन से श्रनुष्छेद 47 


()] (3967) 2 एच० दो० आर 762. 


(*) (935) श्रायरिश्व रिपोर्ट्स 70. 
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की पनिवायंता समाप्त कर दो गई दो ओर 929 के ( संशोधन संख्या 6 ) संशोधन से 
उपरोक्त प्राठ वर्ष की काल्ादधि को बढ़ा कर सोलह वर्ष कर दी गई थी ; परिणाम यह 
हुमा कि संविधान ने ग्पने प्रास्म्ण से सोलह दर्थ की कालावधि तक यें सांविधासिक 
संशोधन करने के लिए संसद्‌ को सप्कक्ठ कर दिया हूँ और संसद के लिए लोकमत संग्रह का 
अदुपरता आवश्यक नहीं रह गया है। 93] पें एक श्रौर संज्ोधद [ संज्ोधक संख्णा 7) 
करके व्यापक परिवर्धेन कर दिए गए हैं। जितके द्वारा श्रन्य बातों के साथ-साथ वेयस्तिक 
स्वाधीनता कप्र कर दी गई है झोर ज्यूरी दा किसी नियमित न्यायालय द्वारा विवारए भी 
समाप्द कर दिया गया है । उक्त उंच्चोजित विधि के शिकार रेयर ने हैवियत काश रि 
किए जाने के लिए उच्च न्यायालय में इस श्राघार पर आ्रावेदन किया कि उक्त संशोधनों में 
से बहुत से संशोधन धविविस्सन्य है) विश्विष्टत: संशोधन संत्या |6 है जिकके द्वारा प्राढ 
वर्ष की कालाबधि बढ़ा कर सोलह वर्ष कर दी गई हूँ। यदि संशोधन संस्या /6 
अविधियास्थ हूँ तो परिशापत: संशोधव संख्या 7 भो अविदिमान्य हो जाएगा क्योंकि यह 
संबोधन प्रथम प्राठ ब्य की कालावधि के पश्चात्‌ किया य्रवा हें। उच्च स्याशलबश ने 
(तन म्पायाश्रिपत्तियों ने) एक प्रत होडर यह प्रशिनिर्धारित किया था कि सभी 
झुशोघत विधिम्ान्य हैँ। जव उच्चतम न्यायालय में अ्पोल की गई तो उच्च स्यायादेय के 
निरधेय की पुष्टि कहुमत ने कर दी । किस्तु मुल्य स्यायाबिपि केत्रेडो ने डिसम्मत डिश 
दिया था। संझोघन संख्या 6 दर युख्य झापत्ति यह यो कि संसद्‌ लोकमत संग्रह द्वारा 
साधारण विद्योन किए बिया भ्रपली आठ द्॑ की जवित को बढ़ा कर स्ोखडइ रूप करने के 
लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकतो हैं। यह दलीच बहुपत ने श्रस्वीकार कर दी । 
मुख्य न्याया्िपति केनेडो ने संग्रोशन के बारे में भिन्‍न पल व्यकत किया है । उन्होंने 
प्रभिविर्धारिस किया कि अनुच्छेद 50 में संरोषठ आदत को संझोचित कश्ते की बाबत कोई 
उपडन्‍्ध नहीं हैं झौर यह स्वीकार क्रिया हैं कि ग्रस्यया उक्त झक्त में बुद्धि की ही जा 
सकती है चूंकि प्रस्तुत भायले में इस बाबठ कोई जिवाद नहीं हे कि अनुच्छेद 363 के 
परन्‍्तुक के खण्ड (3) के कारण संजोचन शक्ति को सशोधन करने की शक्ति दे दी गई हैं, 
अत: संसद संशोधन करके अपनी संशोचन सक्ति में बृड़ि कर सकतो हूँ। यदि यह मान 
लिया जाए ( हम पहले ही बता छुक़े हैं कि ऐसी उपचासणा वहीं की जा सकती हूँ )कि 
ऐश्ली कुछ विबक्षित परिसीमाएं हैं. जो संविधान के ग्रस्व उपवन्‍्धों में उस्लिखित हैं, तो 
बह परिसीमा, यदि कोई है. शंग्लोघित अनुच्छेद 268 के रूष्ड (।) में विहित निष्फलोकरण 
खब्ड (वांत श्रध्यटेण्टे क्लाज) से बूर हो गई है । 


यह एक दिलचस्प दात है कि घूरा बनाम ग्रटर्नों जनरल फोर दि ग्रायरिकक्रो स्टेट () 
बाले भासलले में, जो बाद मैं प्रिवी काउस्यिल के समक्ष विचारादं पेश हुआ या और जिसमें 
आयरिश्व पालिवामेण्ट हरा !933 के संज्लोधन संख्या 22 हारा किए य्रए संविधान संशोधन 
पर आपत्ति को गई थी, दी ग्रीन (जो वाद में लाई ग्रीन हो गए ये) ने प्रिवी काउन्सिज के 
सप्तक्ष यह स्वीकार किया था कि 929 का संझोबन संख्या 6 विवधिसान्य है ओर प्रिवी 
काउन्सिल ने यह मत व्यक्त किया था कि--"पिटीशनरों की झोर हे श्री ब्रीत ने बहू ठीक 


(') (8935) ए स्ी० 484. 
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ही स्वीकार किया है कि संशोपन संख्या !6 निश्मित है ब्यौर यह कि इन पश्चातुवर्ती 
संशोथनों की विधिमान्यता पर इंस आाघार पर भ्रापत्ति नहीं को जा सकती है कि वे जनता 
के समक्ष लोकमत-्संग्रह के लिए पेश नहीं किए गए हैं ।' संललोघन संख्या 6 पिटीशनर के 
मामले के लिए इतना महस््वपूर् वा कि इस बात पर विदवास करना ग्रसम्भव था कि लाई 
प्रीन जैसे अनुभवी काउन्सेल उस पर झ्रापत्ति न करते और प्रिवी काउम्सिल के मतानुसार 
यह ठीक ही था। कीय का कहना है कि रेबन वाले सासले () में मुख्य न्यायाब्रिपति 
केनेड्े का दिशंय गलत है। (दिल्िए--लेटर्स ग्लॉन इस्पीरियल रिसेबन्स इण्डियन रिफार्स 
कांस्ट्रिद्यूशन एप्ड इध्टरबेशनल ला, 96-935 पृष्ठ 57) 

रैयन वास मालले (*) का महत्त्व इस तस्य पर आ्राधारित है कि यद्मपि प्रायरिद्य 
फ्री हटेट कॉस्टिट्यूसन के ग्रनुच्छेद 50 में मभिव्यक्त रूप से यह नहों कहा गया है कि ग्रनुच्छेद 
50 भी संझ्ोविक किया जा सकता है, तथापि ध्रावरिश न्यायालयों के कम से कप्त पांच 
न्योयाधिपतियों ते वह भ्रभितिर्धारित किया है कि उसे संशोशित किया जा सकता है, भले ही 
ऐसे संशोषन हे संविधात संशोधित करने की द्यावरिश्ञ पॉलियामेप्ट की दाक्ति में ब॒ढ़ि 'हो,जाए । 
यह शक्ति कितनी न्यापक थी यह बात पूरा बाले मगभते (!) में साबित हो गई है। उसमें. यह 
प्रभिनिर्षारित किया गया है कि संशोयन संख्या 22 विधिसास्य है, भरे ही इस संशोधन से 
श्रिवी काउन्सिल में ध्रपील करने की बाबत. शाही विशेषाधिकार (रॉयल प्रिरोगेटिव )की 
बाबत यह्‌ श्रभिनिर्धारित हो गया था कि स्टेट्यूट प्रॉफ वेस्ट मिनिस्टर. भौर सॉविघानिक 
संशोधन के संयुक्त प्रवर्तन से वह निराक्ृत हो गया है, गद्यपि धनुच्छेद 50 को 922 की 
केड्यूहष ट्रीटी की बातों के प्रमुसार मूलतः सीमित कर दिया गया था। प्रस्तुत मामले में 
भरनुस्खेद 368 में उसके ही संशोधन का प्राधिकार दिया गया है श्रौर श्रावव्यकता पड़ने पर 
ऐसा संशोधन संस्रद्‌ की छजित पें वृद्धि कर सकता है। 

ऊपर बताएं गए कारणों के अलावा भी हम इस सिद्धान्त पर विचार करेगे कि क्या 
साविधानिक निकाय मूल अधिकारों के, विज्विष्टत: सम्पत्ति के अधिकार के, तथाकथित 
'सारभृत तत्त्वों' का भादर करने के लिए बाध्य है। इसके लिए यह पर्याप्त कारण नहीं है 
कि कुछ लोग उन्‍हें भ्रच्छे भ्ौर वांछनीय मानते हैं । वस्तुत: मन यह है कि क्या सांविधानिक 
निकाय समय कौ कसोटी पर उनके छरे उतरने के लिए उनमें श्रशोधन ऋपेक्षित समझती 
है। संक्षोधत खूष्ड का दर्शन यह है कि परिवर्तत व्यवस्थित रूप में हों, इसके लिए वह प्रभय 
कपगठ है और यदि भ्रष्छा प्रौर ब्ांछतीय तन्‍््व जनता के लिए लाभकर नहीं रह गया है तो 
निस्स॒ल्देह सांविधानिक-निकाय को उसे संशोधित करने का अधिकार हैं। 

वबरतुतः संविधान के कुछ झंझों को अभिव्यक्त रूप में भ्रसंक्नोघतीय बना दिया गया 
हैं तो सांविघानिक निकाय उन्हें संशोधित करने के लिए सक्षम नहीं है या यदि साइभूत 
शत्त्वों से सम्बन्धित सांविधानिक उपडन्धों में ऐसी कोई बात है जो उनके - संझोघन को 
अनियाय॑ विवक्षा हारा प्रतिधिद्ध करती हैं तो वे उपबन्ध भी भ्रसंक्षोघनीय हो जाएंगे। 
कारण यह हैं कि विधि में प्रमिव्यकतत परिसीमा और ऐसी परिसीसा के बीच कोई प्रत्तर 
नहीँ हे जो ग्रनिवायं विवक्षा द्वारा लगाई जाती हे / दूसरी बात यह है कि अर्थान्ययन का 
यह एक सुधान्य सिद्धान्त है कि यद्रपि झक्ति प्रदान करने वाले उपबन्ध में कोई परिसीधा 
विहित न हो तथाफि यह स्थिति निश्चायक तहीं मानी जाएगी । ऐसी परिसीमाएं 
(१) (!935) भ्रायरिश्व रिपो्स 70. 
0) (933] ए० स्री० 484. 
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अधिनिशरभिति के अन्य उपवस्धों में विद्यमान हो सकती है। किन्तु हुमूँ बह वाव बाद रखनी 
होगी कि ब्रनुच्छेद 368 प्रमिव्यक्त रूप से संविदान के सभी उपबन्धों के संशोधन का विधान 
करती है और मंदि ऐसी शक्तिको संविधानमें अन्यत्र किसी उपबत्य दास कमकर दिया जाना 
ग्राश्नगित है तो उक्त उपवस्ध का स्पष्ट ग्रौर डिनिदिष्ट होना आवश्यक हैं। सन्‌ 83) में 
ही बारबुईंन बदाम लबलेण्ड (7) में हाउस आफ लाइ्स का सरदंसग्सत मत ब्यक्त करते हुए 
मुख्य स्याघाधिषति टिण्डाल ने कहा था । “अर्थान्ययन के किसी भी नियम द्वारा यह सवेक्षा 
नहीं की जा सकती हूँ कि जद किसी कानून के किसी एक भाग की श्रब्दाबली का शर्ष 
स्पष्ट हैँ तो उसी कानून के ऐसे उपवस्ध का झ्राश्षय आवश्यक है जो किदित ध्स्पष्ट हैं और 
श्सिकी झब्दावली का ऐसा प्रर्वास्ववर किया जा सकता हो जिससे अधिनियम के अन्य 
उपयंधों की कुशलता को कम करता सम्मद हो जाए।' अनुच्छेद 368 के प्रभाव को 
नियन्त्रित रखने के लिए “"प्रापको उससे प्रधिक स्पष्ट संदर्भ को सहायता लेती चाहिए 
प्रथवा कम से कम इतते स्पष्ट संदर्म की सहायता झवश्य तो जादी चाहिए जितनी 
स्पष्ट स्वयं मियन्त्रित की जाने बाली शब्दावली हैं दिखिए--वेष्डले बताम रोथरहम (?) 
में जेसेल एम० ग्रार० का तिष्कत्ृ] न तो मूल अधिकार समाहित करने वाले 
अनुक्छेद के पाठ से ही ग्रौर द उ्के संदर्भ से ही यह दक्षित होता है कि वे (मूल 
अधिकार) बरनुच्छेद 368 के भ्रघीन हैं। स्व ही, किसी कामून के प्रधीन झक्ति पर विचार 
करते समय हमें क्डोल वताम बुराह (?) में (पृष्ठ 904 -प्रौर 905 पर) लार्ड स्लेलनोर्न के 
इस मत को याद रखता बाहिएं। जब मह प्रक्‍त 'विचाराधीन हो कि कया विहित परिसीमाधों 
का उल्लंघन हुआ हैं तो न्यायालय को वह प्रश्न अनिवाबंत: तथ करना चाहिए, झौर उचित 
हूप से ऐसा करने के लिए एक यही एक मार्क है कि उस लिखत की झततों की परीक्षा की 
जाए, जिससे सकारात्मक रूप में नियायी शक्ति उप्पन्न हुई हो और, नकारात्मक रथ है 
बह परिसीमित की गई हैँ। बदि जो कुछ किया गया है कह ऐसा विधान है जो सकारात्मक 
हुस में बिघायी क्षक्ति प्रदान करने बले उपबस्ध के अस्त ही है प्रौर यदि वह उन 
उपबन्धों की, जिससे उस क्षबित को परिसीमित किया गया है, अ्रभिव्यक्त श्षर्त या प्रतिवन्‍्ध 
का ग्रतिकमण नहीं करता हूँ तो न्‍्याथालय को न तो किसी अन्‍्ये वात की जांच करने की 
आवड्यकता है प्रौर त उन शर्तों और प्रतिबस्धों को ग्ा्वथिक रूप में व्यापक बनाने की ही 
आवश्यकता है।' ऐसी ही राग प्रर्ल लोखन ने श्रटनों जनरल फॉर दि प्रॉविन्स ग्रोफ 
अष्टेरियों वनाम भटनों जनरल फॉर दि डोलोतिधम श्रॉफ कवताडा (४) में पृष्ठ 583 पर 
व्यक्त की हैं--' ऐसे पूर्खतः स्वश्सी संविधान का, डो लिखित सजीब लिखत पर आधारित 
है, उदाहरणापें, ब्रिंटिश नाथे ग्रमरीका ऐक्ट, पाठ यदि स्पष्ट है दो उसका निबंचद करते 
सश्य निददेशनों श्रौर निवेधों, दोनों की ही वात, उसे निःचाघक माना जाएगा किग्तु जब 
'णाठ संदिग्ध हो, प्र्याव्‌ जब दो पारस्परिक गलझ अधिकारिता सजित करने बाली झब्दाब्ली 
इतनी व्यापक हो कि वह किसी विशिष्ट शक्षित को उक्त अधिकारिताओं मेंसे किसी के 
() (83॥) पं हो एस्ड कलाक 480. 

47) (876-77) 4 चास्सरी डिबीडन 55,592. 

0) (878) ए० सी० 905. 

(0) (92] एज सी० 57. 


रो धो 


क्लेशवामन्द भारती ब० केरल राज्य [न्या० पालेकर] पछ- 


अन्तर्गत करती ही, तो भ्रधिनियम के संदर्भ और ध्कोम का सहारा अवश्य लिपा जाना 
चाहिए। न्यायालब तो केवल अभिव्यक्त या अतिवर्यत: विवक्षित अववर्जनों को छोड़ कर 
प्रभिव्यक्ष रूप में दी गई शक्ति का विस्तार ही निश्चित कर सकते हैं। यही मत 
जेग्ब बनाम ऑ्रॉउटरिस (?) में जवी काउत्सिल ते अभिव्य क्त किया था। इसके प्रभाव 
कौ स्मावाबिपत्ति इसाक ने श्रमलम्मेेड सोहायटी श्रॉफ इस्जोनिय्स बनाम ,एडलाइड 
स्टरीमशिव कम्पनी लिमिटेड घोर कुछ झत्य (7) में पृष्ठ 50 पर इस प्रकार व्यक्त किया ह। 


॥--“ हम यह बात सुस्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि अर्थान्चयन के सामान्य 
सिय्रमों के अनुसार सुनिविचत किसी शर्वित के प्रयोग पर “विवक्षित अतिपेध के 
सद्धास्त' की द्विवी कराउन्सिल से देब्ब बनास श्रॉक्डरिख ()में स्पष्टत: श्रस्थीकार 
कर दिया हैं ।” 


उपरोक्त शक्ति से सम्बद्ध अथन्विश्॒त के तिब्रम को ध्यान में रछते हुए हमें बहू 
देखना है कि क्या सम्पत्ति के मूल प्रशिकार से सम्बन्धित उपकन्ध या संविधात का कोई 
सभ्बन्थित उपबन्ध संशोधन शक्ति पर कोई प्रतियंध था परिसीसा लगाता हैं।। सम्पत्ति का 
अधिकार श्रनुच्छेद 5] के श्रदौत संरक्षित किया गया है ग्रौर अनुच्छेद 9 सम्पत्ति, वृत्ति, 
#ाापार और कारबार से सम्बन्धित स्व॒तस्तता के बारे में हैं । इन उपबन्धों में ऐसी कोई 
बात नहीं है. जो सम्पत्ति के भ्रथिकार को सांविधातिक-संशोषन द्वारा न्‍्यून जाने से 
रोकती हो । दूसरी ओर अनुच्छेद 3](॥) पवधि के प्राधिकार' से सम्पत्ति से बचत को 
आधिकृत करता है । संविधान के प्रारम्भ के समय अनुच्छेद 3॥ के खण्ड (2) के ग्रधीन 
प्रतिकर पाने के ग्रधिकार को उस भ्रनुच्छेद के ग्रम्य खण्डों में विहित उपबन्धों हशश बहुत 
कुछ कम कर दिया गया है । प्रनुच्छेद 2 (4) और (6) का उद्देश्य त्‌ केवल जम्रीदारों 
के हाथ में मुसम्पत्ति के केस्ररा को समाप्त करना भ्रादि है वरत्‌ न्यायोचित प्रतिकर दिए 
बिना ही सम्पत्ति का झाहस्श भी है। परिखागस्वरूप, अनुच्छेद |4, 9 और 3] का 
झपवर्जन ब्रॉतिकार्स हो गया क्योंकि उतके प्रपवर्जन के बिना सम्पत्ति के आहरण गा उसके 
अधिकार की समाप्ति की स्कीम सफल नहीं हो सकती थी | तत्पश्नात्‌ एक के बाद एक 
संझ्ोत होते गए श्र साम्सस्तिक भधिकार कम होते गए और ऐसा खगता है कि उन 
संशोधनों में के किसी पर भी ग्रापत्ति इस झाधार पर नहीं की पई'कि सस्जस्धित उपबस्धों रे 
हो कुछ ऐसी बात है(इस तथ्य के अलावा कि वे भ्रति महत्वपूर्ण मूक श्रत्विकारों को अभावित 
करते हैं) जिससे संशोधन-शमित पर बिवज्लित या अम्त्निहित परिसीमा दक्षित होती है । ला्ड 
लोबर्म के उपरोक्त निर्शयांश के अन्तिम वाक्य में झ्र्धास्वियन का सुविदित नियम 
समाविष्ट हैं। वह नियम उस दया में सहायक है जब कि सम्बन्धित कानून का पाठ संदिग्ध 
हो! यदि पाठ स्पष्ट श्रौर असन्दिस्व है तो अधितियम्त के संदर्भ या स्डीम का झाश्य नहीं 
लिया जा सकता है भौंर इस प्रकार 'स्कीम तथा संदर्भ का आखब लेकर स्पष्टता और 
प्रसंविश्यता को. ध्रत्पष्ट और संदिग्ध नहीं बाय . जा सकता है। साथ ही ग्रसंदिग्धता की 


(0) (907) ए० सी० 8॥ 
() (920) 28 सो? एल० झार० 22. 
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डक्षा में उतत मियष के ग्रवीत ऐसी हकीम जा संदर्भ का ब्राश्नत वहीं लिया जा सकता है जो 
संविस्मदा दूर करने में सहाकक त हो सकता हो। थहि स्कोम गौर संदर्भ में, ऐसी कोई 
बात नहीं है जो श्रभिव्यक्त रुप में या विवया द्वारा 'संदिस्थ' पाठ पें निर्दिष्ट शक्ति को 
सीमित करती हो तो उक्त निय द्वारा उसमें ऐसी कोई बात समाविष्ट नहीं की जा सकती 
है। यही सब वियम प्रनुष्छेद 368 में प्रयुक्त 'संशोधन' शब्द के ग्र्थास्वयन के लिए 
महत्त्यपूर्ा हैं । हम पहले ही बता छुक़े हैं कि संविधान के संदर्भानुसार 'संशोचन' शब्द स्पष्ट 
और भस्संदिग्प है। श्रतः प्रस्दृत मामले हे स्क्रीम ग्रौर संदर्भ सुसंगत नहीं है । जिस स्कीम 
और संदर्भ का हमारे समक्ष ्रवलम्व शियां गया है उसमें मुख्यतः अरस्तावना की झ्भिकथित 
अ्रमुखता और मूल प्रधिकारों की भ्रभिकथित ग्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रकृति सम्मिलित है। 
इन दोनों में से कोई भो 'संशोधत' शब्द के विधिक हिवंचन में हमारो सहायता नहीं करता 
है। उत पर जोर देकर केबल प्संदिध् को संदिग्ध बताया जा रहा है । वस्तुतः संदर्भ भौर 
स्क्रीम का प्रयोग 'संविधान के संशोधन! पद के विस्तार भौर प्रतिषय को सोमित करते के 
लिए किया जा रहा है। थह कार्य उक्त संदर्भ एवं स्क्रीम को प्रसझराशयित प्रभाव देकर 
किया जा रहा है जब कि उनमें उशोषन शक्ति पर न तो प्रभिश्यकत रूप में प्रौर व ही 
अवियाय विधक्षा द्वारा कोई प्रतिषेष् था परिसीमा प्रधिरोंपित की गई है प्रतः झर्थान्वयन 
की दृष्टि से प्रस्ताववा था सूल म्धिकारों से, जो संविधान के ग्रग्य उपवस्धों के समान ही 
उसके भ।गरूप हैं, किस्ली भी विवक्षित परिसीपा का अनुपात नहीं लगाया जा सकता है धौर 
बिचिक प्र्याग्वियन की दृष्टि से ही उन पर विचार किया बाना झचित्त है। सड्टीम भोर 
संदर्भ के सुस्त हाने के लिए यह प्राभइपक है कि उसमें संशोधन-शवरित के बारे में 
यूक्तियुक्त रूप ते कुछ विधान किया गया हो । 

श्री पालख्ीवाला ने प्रपनी विवक्षित १रिसौमापओ्रों के शिद्धान्त के समर्थन में प्रत्तावना 
का प्रबलस्थ लिया। उतका कहना था कि प्रस्तावना संविधान के उद्देषयों का उल्लेख करती 
है प्रौर इसलिए इन उद्देश्यों मे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप्र से संविधान की घतस्थता तप्ड 
हो जाएगी और चूंकि संविधान में संशोधत, चाहे बहू किसी भी रूप में क्यों न किया जाए, 
इसो प्रकार किया जा सकता है कि उत्तकी प्रतम्यता बनी रहे, भरत: प्रस्वावना में उह्लिज़ित 
उद्देश्यों को स्थाई ग्रौर अरसक्षोधनीय माना जाना भाहिए। उक्त प्राधार पर उन्होंने धागे 
यह भी कहा कि क्योंकि सूल प्रधिकार प्रस्तावता के ३श्डेश्यों का ही पृथक्‌ विस्तृत रूप है, 
प्रत: यह बिवक्षित है कि पूल अ्रधिकार प्रववा उनका सार, संशोधन द्वारा क्षतिग्रस्त मा 
नष्ट वहीं किया जा सकता है। 


यह कहना कि धूल प्रध्िकार प्रह्तावना को हो व्यापक हुप है, भत्युकिति है भौर 
पर्ध-सत्य हैं। प्रस्तावना के प्रमुसार भारत की जनता ने स्वयं को संविधान प्रदात किया 
है श्लोर उसके द्वारा भारत के सभी नागरिकों को साधाजिक, आ्रबिक और राजन तिक न्याय; 
विवार, ग्रभिव्यक्ति, जिदवास, धर्मे श्रीर उदासना की स्वतंत्रता; श्रतिष्ठ! श्रौर अवध्षर की 
समातता प्राप्द कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता 
युनिश्िित करने वाली बस्थुता बढ़ाने के लिए बचद दिया हैं निस्संदेह संबिधान को ऐसा 
बाहन माना गया हैं जिप्के प्राध्यम से उप्तमें विहवित लक्ष्यों को आर्य करने की श्राशा की 
गई है । चूंकि प्रस्तावन। संविधान का ही एक भाग है, ग्रतः उसे अनुच्छेद 268 के अधीव 
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संक्षोधित किया जा सकता है। किन्तु हम यहूं प्राव कर चलते हैं कि भारत की जनता 
अस्तावना की गरिसासय झब्दावली को जलइवाज़ो में संशोधित त करेगी प्रौर जब तर ऐसी 
प्रस्तावत। विश्मान रहती है तब तक सरकार को उसका! आदर करना होंगा और उक्स 
उद्श्यों के प्राप्ति के लिए संविधान सदैय दही हमारा नेतृत्व करता रहेगा । किस्तु यह कहना 
परिहास्त मात्र है कि मूल प्रबिकर उक्त उद्देश्यों का हो एक विस्तृत झूप है । प्रधिकततर मूल 
श्ृषिबरों का उद्गम स्वतंत्रता भोर' समानता के सिठ्धान्तों से है चौर यह स्वतस्प्ता तथा 
समानता उस्तावना में उहिलिख़ित है । किन्तु एक प्रोर जब कि स्वत्तस्त्रता भौर समानता के 
विचार का उल्लेख आत्पम्तिक रुप में प्रस्तावना में छिया गया है तो दूक्वरी घोर मूल' 
अधिकारों का उत्लेज़, जिनमें कि भिन्‍्न-भिस्तर श्रकार की स्वहस्त्राएं भो,सप्मिलित हैं. ऐवे 
प्रात्यग्तिक रूप में नहीं किया गया है। मूल झ्रधिकारों में स्वतस्वता झोर सप्ामता के 
रिद्धान्त का उल्लेख बहुत क्षीरा जप में हुआ है धर उन पर व्यवस्थित झौर ध्ांतिपुर्रा सरकार 
के हित में प्रमेक निम॑न्धम प्रभिरोपित कर दिए गए हैं। 

प्रस्तायन॥ में अमुझ स्थान स!माजिक, भ्र/धिक प्रौर राजनैतिक स्थाय को दिया या 
है प्लौर यह स्पष्ट है कि न्याय के बिना स्वतंत्रता, . समानता गौर अम्धुत्व के क्रय तीये 
'भ्रिद्धान्त स्वत: ही भ्रामक हो जाते हैं; सामाजिक श्रोर राजनैतिक न्याय से स्वतंत्रता संरक्षित 
हो जाती है भोर सामाजिक तथा प्राधिक स्याय से स्वतंत्रता प्ौर अवसर की समानता 
संरक्षित हो जाती है। पता: निदेशक तस्वों में भी सामाजिक, पराविक झौर राजगैतिक 
न्याय को सर्वोष्च महत्व देते हुए प्रमुच्चेर 38 में उसे प्रमुझ स्थान दिया गया है। इस 
भनुच्चेद द्वारा शाज़्य को बह विशिष्ट किया गया है कि बह ऐसी साधाजिक व्यवस्था की, 
जिप्में ग्रामाजिक, झाधिक प्लौर राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओ्रों को 
अनुप्राएिस करे, भ्रसक कार्य साधक रूप में स्थापना ग्रौर संरक्षण करके जोक-कश्पाण की 
उन्नति का प्रयास करे । जब उक्त निदेश के कायस्वियन के लिए वास्तविक प्रौर निष्ठापूर्ण 
प्रवस्त किए जाएंगे तो स्वतम्त्रती भ्रोर समानता के सिद्धान्स की १रिप्ति में निश्चय ही वृद्धि 
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कांस्टिट्यूडन' के पृष्ठ 82 पर यह बताया है कि प्राज स्वतंत्रता से प्रभिप्रेत है सरकारी 
आधिकारी से सामाजिक पौर राबनैतिक १रिस्थितियों को व्यवस्थित करना । यह बात ऐसे 
देशों में भी ग्रनिवाय॑ हो गई है जहां कि नागरिकों द्वारा राजर्ेतिक ( यदि श्राधिक नहीं ) 
सप्तागता प्राप्त कर ली गई है। उस प्राधिकार में विस्तार के बिना, जिसे प्राप्त करना 
एकाह्मक राज्यों की तुलना में, जँसा कि यूनाइटेड करिंगडम पें है, परिसंघीय राज्यों के लिए 
अधिक दुष्कर है, इस याद का प्रतिवाय॑ जोलिम है कि पविधान ऐसी क्षत्ित के समक्ष 
नष्ट हो जाए, या जिसे सांविधानिक ओऔजित्यों .का तनिक भो रूपाल जह्ी है।! 
इन्होंने पृष्ठ 24 म्ौर 25 पर यह भी बताया है कि आधुविक हाश् झरॉफ कामन्स एक ऐसा 
रुथ्ल है जिसमें कि दोनों ही दल ( पक्ष एवं विपक्ष ) सरकार के सक्षम सामाजिक और 
आर्थिक दोषों को दूर करने के लिए सत्रत मांगे अस्तुत करते हैं--भोर संतरद्‌ के प्रयत्नों से 
हो उत्तरोत्तर परिवर्तित परिस्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं । बेड मे कहा है कि ऐसा करते 
ँए इस बात से इल्कार नहीं किया जा सकता है कि विधान ने बंयक्तिक स्व/तंध्य पर से जोर 
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है! कर लोक छित के लिए सेवाओं पर जोर दिया है | हमारे संविधान की, विशिष्टतः 
भ्रस्ताबना और अनुच्छेद 38 की, श्वर्तों के प्रनुतार जोर वैयक्तिक स्वातन््य हे हृठा कर 
सामाजिक, श्राधिक भौर राजतैठिक न्याय पर दिया गया है। 


प्राधुतिक धंगठित समाज में स्वतंत्रता प्रोर समाकता के झात्यन्तिक विचारों के 
उद्देश्यों को प्राप्त करमा बहुत दुष्कर हो गया है । मूल प्रधिकार प्रकटत: उत जैसे ही हैं। 
किन्तु दे (मूल प्रधिकार) किसी भी रूप में ऐसे नियमों से प्रधिक नहीं हैं जिसका कि 
अनुस रा देश के शासन के लिए किसी सम्य सरकार से प्रपेक्षित है, गले ही थे नियम मूल 
अधिकार के रूप में उल्लिज्षित किए गए हों था रहीं । इंस्लेण्ड में इस नियम का दिकास 
"विधि दालत' ( रूल प्रॉफ सो ) के तिधम के अधीन सरकार के देतिक कार्यकरण के 
परिणाप्स्वकूप हुआ्रा है। भारत के ब्रिटिश शासकों ने इस देश के शासन में इत नियमों का 
प्रादुर्भाव करने का प्रयास किया था। ऐसे प्रयासों के सबूत के रूप में हम कह कह सफ़ते हैं कि 
ब्रिटिश काल में ऐसे बहुत से कानूठ प्रजिडिपमित किए गए हैं जो हमारे संविधान के अधीन 
औ, कोई सारभूत् परियतंनों के बिना ही लागू डनाए रखे गए हैं। इस बात से कोई इस्कार 
हीं कर सकता है कि जब देश का झाप्ठन ही ख़तरे में हो तो सुशासन इस तिथमों में संशोधन 
कर दिया जाता है श्रौर जब स्वशासन क। झस्दोलन बढ़ने लगा शब ब्रिटिश ज्ञाप्तकों ने इन 
नियप्रों को ध्याग कर दमनकारी विधियों का प्राय लिया । इसो समय इस देख को जनता 
ते उच्त बुनियादी मानवीय अधिकारों की मांग को यो । उनकी दृष्टि से ऐसे विकारों का 
मुल्य हमारे सामाजिक भौर राजनंतिक डीवन में इतने महत्द का था कि जब संविधान को 
रचना हुई तो हमने वह तय किया कि सुम्य सरकारों के ये तियप संविधान में हो डल्लिखित 
कर दिए जाएं जिससे कि हमारी केम्द्रीय भोर राज्य सरकारें भी उतही उपेक्षा न कर सके । 
हमारे मूल प्रश्चिकारों की यही बुनियाद है। संविधान द्वारा श्रद् इन प्रधिकारों का महत्व 
शाह नहीं है कि वे कोई बहुत अ्र्माधारए अधिकार हैं वरत्‌ यह है कि संविधान द्वारा ऐसी 
विधियों पर फ्रतियस्ध लगा दिया गया है जो उक्त प्रधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे 
प्रतिदस्थ को प्रभावी *रने के लिए उपचार के रूप में श्रनुच्छेद 32 ग्रधिनियमित क्रिया 
गया है। वस्तुतः संविश्यान निर्माताम्रों ने इछ बात का ध्यान रखा है कि मूल प्रधिकारों को 
प्रात्पस्तिक रूप में उल्लिखित न क्षिया जाए, क्योंकि ऐसा करना व्यवहारिक नहीं था । चूंकि 
कन्‍्हें यह ज्ञाव था कि जनता ऐसे धषिकारों, घौर स्वठस्त्रताप्रों का भो दु्परोष कर सकतो 
है, परत: संविधान तिर्माताधों ने लोरहित में ऐसे ध्रधिकारों को निव॑न्घित कर दिया धोर 
+ इस प्रकार राज्य को भोर से इस बात पर जोर दिया गया हैं कि मूल प्रश्निकारों को 
ग्र्यादू सभ्य सरकार के नियमों को सामान्य हिंठ ग्रोर लोक हित में, यदि प्र।वश्यक हो, 
संशोधित किया जा सकता हैं। 


प्रोर किर भी, जैसा हमते ऊपर बतलाया है, यूनाइटेड किंगडम में भी वेयक्तिक 
स्व॒तम्पता प्रब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है. विद्वेष रूप से सम्पत्तिके स्वामित्व के सम्बन्ध 
में, जँद्ी कि बह एक या दो पीढ़ी पहले समभी जाती थी। प्राथिक प्रौर हमाजिक क्षेत्र में 
बहुत से कानून पारिश छिए गए हैं जितके द्वार निस्सदेह कुछ व्यक्तियों की चेयक्तिक स्वतस्त्रता 
वर श्रात्रात हरा है, किस्तु उनसे वहुदों के प्रति सामाजिक प्रौर श्रार्थिक स्याय में बृद्धि हुई 
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है। यदि यूनाइटेड किगदम हस्तक्षेप न करने की भ्ौर बम्नक्तिक स्व॒तत्त्रता क्री विक्टोरिया- 
कालोन अपनी नीति पर दृढ़ रहा होता तो समाजिक प्ौर प्राथिक स्थाय के क्षेत्र में उससे 
जो प्रगति की है भौर उसे जो उपलब्धियां पिछली अरद्धंशताब्दी. के दौरात़ प्राप्त हुई हैं बे 
जायद ही प्राप्त होतीं। इतने पर भी. प्रशापि यूनाइटेड किगडम हमारे देश से कहुत भ्रक्िक 
सप्ृद़ है किम्तु वह गह दावा नहीं कर सकता कि उसने प्रपने सभी लागरिकों के लिए पूर्ण 
झुप से सामाजिक श्रौर ग्रारथिक म्याय प्राप्त कर लिया है किम्सु इस बारे में कोई संदेह गहीं 
है कि उन दलों का जो सरकार बनाते हैं, ध्येय हमेषा ही ढक्त उहेंश्यों को प्राप्त करते का 
रहा है । यद्यपि तरीके प्रलग-अलग हो सकते हैं। हमारे जैसे देश में जहां एक ओर बहुत बड़े 
वैगाने पर भीषश गरीबी है श्ौर दूसरी झोर घन का बहुत भ्रधिक केन्दरण है, सामाजिक श्रौर 
झाधिक न्याय की दिलख्ला में प्रगति को गति धीमी होना प्रनियायं है, यदि वेयक्तिक 
स्वतम्तता की पुराती विज्ञारधारा द्वारा हमारी गति में बाधा पड़े। भ्र्शतः स्वाघीनता 
(लिकर्टी] या स्वसश्थता जिसकी भ्रशुदाम के सम्पत्त व्यक्ति बहुत अधिक भ्रक्ंसा करते हैं,“बे 
जैसा हमते पहले बतलाया है धन इकट्ठा करने की, भौर सम्पत्ति प्रौर उत्पादन साधनों को 
अपते स्वॉमित्द में रखने की स्वतत्वता है। हमारे संविधान में इसके प्रति सहानुभूति नहीं 
दिखलाई गई है । यवि सामान्य नियम यह है कि सभ्य सरकार के सभी नियम लोकहित 
और जतसाभान्‍्य के सुज-दुख के लिए होते हैं तो निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने में उन 
यमों में नए ढंग से समायोगत करना होगा । स्वतन्त्रता की विचारधारा को ख्रांख मून्द 
कर प्रपनाए रहने से घन ध्तशाम रूप से एफ्ट्रा होगा और इस कारण हम पस्ताकता के 
महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब कि निदेशक तत्वों के उच्चित भ्रौर सहानुभूति 
पूरक कार्यातिवत किए जाने से कम से कम इस बात की सम्मावेनों है कि इससे हम उत्त 
उद्देश्यों की भ्रोर प्रग्रसर होंगे यद्यपि इस कार्य में झुछ व्यक्तियों की उस प्रसमात 
स्वतस्त्रता में, जिसका वे ग्राज़ उपभोग कर रहे हैं, कुछ कमी हो जाएगी। प्रस्तावता, मूल 
अधिकार प्रौर निदेशक तंत्मों को एक स्राथ पढ़ने से उनका भ्रन्तनिहित दर्कान यही है। मल 
अधिकारों को प्रस्तावना के उद्देश्यों का ग्रधवश्यक रूप से विस्तार गलत होगा | तथ्य के तौर 
पर अनुओद 39 (लव) ग्रौर (ग) में ग्रस्तविष्ट निदेशक तस्वों को कार्थान्यित करने के लिए 
बनाई गई विधि प्रस्तावना के विपरीत होने के बजाए उसके श्रनुरूप होगी वयोंकि इसके 
द्वारा झुछ व्यवितयों की बँगक्तिक स्वतन्त्रता में कमी हो सकती है किन्तु इसके द्वारा कई 
वपक्तियों की स्वतन्त्रता का क्षेत्र विस्तृत होता है । 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विधि की स्कीम की सफलता सुनिश्चित करने के. 
लिए यदि ऐसी विधि के कार्यात्यित किए जाने के दौरान श्रनुच्छेंद 4, 39 और 3। के 
अधीन व्यक्त के प्रधिकारों का श्रतिलंबन होता है तो ऐसे प्रतिलंघज कौ आवश्मक परिवर्तन, 
माना जाएगा और इसलिए बह गौण होगा। प्रस्तावना को समग्र रूप से पढ़ने पर उस में 
यह विवक्षा ग्रस्तविष्ट नहीं है कि निदेशक तत्वों को श्रसल रूप में कार्यास्वित करने में मूल 
अधिकार में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। कुछ व्यक्तियों के हाथ में सामुदायिक स्राधनों, 
घन और उत्पादन साधनों का केन्द्रणा ग्रौर तियत्रण संविधान की दृष्टि से एक बुराई है जिसे 
सामाजिक संगठन से समाप्त किया जाना चाहिए और इसलिए कोई सूल अ्रध्िक/र उस विस्तार 
तक, जिससे यह बुराई अरढ़ती है, संविधान द्वारा परिकल्पित सामाजिक संरचना के हित में कप 
किए जाने या छीने जाने योग्य है। संविधान के भाग 3 में मूत्र प्रधिकारों की स्कीम से हो यह 


फ्रह्ा उच्चतस न्यायालय निर्शाय पत्रिका... [[973] 2 उस नि० प७ 


ज्ञात होता है कि जन पर लगाए यए दिवंन्धन उत्तके गलत ढंग से प्रयोग किए जाने के 
विरुद्ध एहतियात के तोर पर लगाए गए हैं। और न ही प्रस्तावना में बह संकेत देने के 
लिए कुछ नहीं है कि सम्पत्ति से सम्बन्धित मूल अधिकार को संझोध्न करने की शक्ति 
समाष्त कर दी गई है। वास्तव में प्रस्तावन! में सम्पत्ति के अधिकार क्री बाबत कोई निर्देश 
मं है। इसके विपरीत उन उद्देश्यों को घोषित करते समय जिन्होंने धंविधान निर्माताओं 
को वह संविधान आत्मायित करने के लिए प्रेरित किया और जिनके संबंध में उन्हें यह 
आशझ्ञा थी कि वे उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाएंगे, उन्होंने 'इस संदिधान के' संशोचन के लिए 
उपदन्ध करके सतकंता से कार्य क्रिया | स्पष्ट रूप से यह विवक्षित है कि यदि हमे उन 
उद्देश्यों के पथ पर ले जाने में संविधान का प्रवर्तनकारी भाग असफल रहा है तो संविधान 
समुचित रुप से संशोधित करिए जाने योग्य है। प्रस्तावता भी, जैसा कि हम जानेते हैं, 
संविधान (कांस्टिट्यूएप्ट असेस्बलो डिबेट्स जिल्द 0, पृष्ठ 456) के एक भाग के तौर पर 
संविधान संभा द्वारा अंगीकृत की गई भी झौर उसमें भी संशोदत कियय जा सकता है। 
सम्मवतः सप्तत्ति का श्रधिकार जानबूभकर प्रस्तावता हें तहीं रण गया क्योंकि वहू समी 
नागरिकों को सामाजिक, भ्राधिक और राजर्न॑तिक न्याय ग्रौर प्रबसर की समानता प्राप्त 
करने के उद्देश्यों के, जिन्हें प्राप्त करते के लिए अनुच्छेद 38 से 5) तक में निदेशक हत्द 
अधिकृथित करिए गए हैं, विपरोत होता । इतना होने पर भी ग्रव यह सुध्थिर है कि कानुद के 
झभितियमित भागों में सीधे-सादे श्रौर स्पष्ट शब्दों में अनुदल की गई शक्षित प्रस्तावना द्वारा 
न दो बढ़ाई जा सकती है और दे घटाई जा सकती है । देखिए--वेदवारी पूनियन एश्ड 
शक्प्र्थेज प्रॉफ ए*झलेव्ज् बाल शाम (7) | दसके भप्रतिरिबत विधानमण्डस का यह सही 
भाश्य हो सकता है कि झधिनियमित भाग प्रस्तावना को स्पष्ट प्शिचि से परे विस्तारित 
हो, देखिए--सेक टरी श्रॉफ स्टेट बवाम बोबिली के महाराजा (*) | चच बात वो यह है कि 
यदि झधितियमित भाग स्पष्ट है और असंदिस्व है तो ग्र्थान्वयन की श्रावक््यकता नहीं है । 
स्प्रेष वाले मामल(7) में अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने श्रनुस्छेद 5 का अ्र्थान्वयन किया जो एक 
संशोधन विषयक ख़फ्ड है। जिससे कि वियक्षा ढ्ारा संगोधन सम्बन्धी शवित कम की जा 
सके । वह बात स्वतः संविधान के कुछ प्रन्य उपबंधों से उद्भूत होती है। दलीलों का 
अवलः्द लेकर व्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि “यूनाइटेड स्टेट्स यह प्रख्वाषित करती 
है कि भनुच्छेद 3 कषन की दृष्टि हे स्पष्ट है श्लौर रुपमें जो श्र्य अ्स्तविष्ट है उसमें 
कोई संदिग्धता नहीं है और प्रर्धान्वयन के किसी नियम का सहाश नहीं लेना है। पढ़ने 
मात्र से ही यह ज्ञात होता है कि बात सच है।” यह मत संग्रोधन विषयक खंड अर्थात्‌ 
अनुच्छेद 368 को और भी लागू होता है क्योकि प्रमरीका के संजिधात के अनुच्छेद 5 में 
इप आधार पर दलील के लिए गुजाइश थी कि प्रस्तावित संशोधन के लिए देकल्पिक 
पद्धतियों को भनुज्ञा दी गई हे । अनुच्छेद 5 सें उपवस्धित है कि वैकल्पिक पढतियों के आधार 
पर जिनमें से एक राज्य दिधातमण्डल से सम्बन्धित है और दूसरी राज्य कल्वेन्शन से संवंधिस 
है, यह दलील दी गई कि विधानमण्डल को ग्रपवजित करके राज़्य-कन्हरेल्थन को पद्ति 
उचित पद्धति थी क्योंकि प्राहिविशन अमेप्डम्रेषट (भ्रष्टारहदां संशोधन) से वैथक्तिक स्वदंजता 
() (960) 3 एस० ख्री० ब्रार० 250. 

(”) 43 अद्रास 529, पी० ही० 536. 

()) 282 यू० एस०76. 
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प्रत्यक्ष हथ से प्रभावित हुई है । जहां वैयक्तिक स्वतंद्रता अन्तंवलित थौं,. यह कहा गया कि 
सिफ जनता ही कन्वेश्वन के जरिए संख्योवने कां अनुसमर्थन कर सकती है क्योंकि अनुच्छेद 
40 के ग्रभीन जनता ने झपने पास-विल्लेब रूप से उन शक्तियों को ग्रारक्षित रखा था जो 
परिसंधीय संविधान को ग्रभिव्यक्त रुप से प्रदत्त नहीं की गई थीं । सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील 
को इंस झ्राधार पर तामंज्भूर कर दिया कि अनुच्छेद 5 की भाषा स्पष्ट और ग्रसंदिग्ध है 
और यद्यपि दैंकल्पिक पद्धतियों के लिए उपवंध किया ग्रवा था, किन्तु कौत सी वेकत्पिक 
पद्धति प्रपलाई जानी चाहिए इस संबंध में अंतिम स्रक्ति निहित थी और यदि कांग्रेस ने राज्य 
विधानमण्डल द्वारा प्रनुत्॒भयंत्र की पद्धति को चुना तो इससे यह ब्सत समाप्त हो जाती है । 
न्पायालय ने यह मत व्यक्त किया कि “'' संविधान में ब्द शोर पद तकनीकी श्र से भिन्न 
अपने मामूली और सामान्य अर्थ में प्रयुक्त #ए जाते हैं । जब आशय स्पष्ट है. तब प्र्थानवयन 
की कोई गुजाइश्न नहीं रहती और ग्रन्तवेशन के लिए भी कोई गु जाइज् नहीं रहती । ग्रम्तर्वेशन 
द्वारा न्‍्यायालय का ग्रभिप्राय भनुच्छेद 5 के . परम्तुक में विशिष्ट रूप से कुछ जोड़ना था, 
जिससे कि कांप्रेश की बह शक्ति श्रीभत की जा सके जिसके हारा उसे झभुसमर्यत के प्रयोजनों 
के लिए किसी एक तिकाय को चुनने को शक्ति है। 


यह बताने के लिए कुछ माम्रलों के प्रति निर्देश किया गया कि यद्येत्रि किसों झ्क्ति 


» पर परिसीमा लगाए जाने से संबंधित कोई दाब्द नहीं थे, किन्तु न्यायालयों के ध्यान में 


विवक्षित परिसीमाएं वा प्रतिषेष ध्राए थे | बिक्टोरिया बनाम कामनवेल्थ(?) वाले श्रास्ट्रेलिया 
के हाल ही के एक मामले यें संविधान की घारा 5] (9) के अयीत कॉमनवेल्थ पालियामेंट 
की शक्ति के संबंध में भ्ररन उद्भूत हुआ । यह प्रश्न पैरोल टैक्स प्रसेसमेण्ट ऐक, 94॥- 
969 के श्रधीत कराधान से संबंधित विधियां बनाने को बाबत था । न्यायालय ने स्वंसम्म्ति 
से यह ग्रमिनिर्धारित किया कि कॉमनवैल्‍थ पालियामेप्ट को इस बात की शक्ति थी। बहस 
के दौरान, ऐसा प्रश्न उद्भूत हुआ जिसके कारण श्रास्ट्रेलिया के व्थायाक्षथ कई यर्षों से 
परेक्षात थे । प्रढन यह था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधान की प्रस्ताबना 
में यहू परिवर्शित किया ग्रया है कि जलता क्राउन के पग्रघीन एक प्रविधटनीय 
परिसंघर में सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गई है, क्या संविधान के भ्रधीन कॉमत्ल्थ 
की विधायी क्षक्ति पर विवक्षित तिर्बस्धन ये। प्रमेसस्मेटेड इस्जोनिय्स वाले सामसे (”) में 
जिसके प्रति पहले ही निर्देश क्रिया गया है श्रौर जो काफी लम्ये समय से इस प्रश्न के 
संबंध में ग्रल्तिम रूप में माता जाता रहा है, अ्भिकृथित विवक्षित त्रतिबेध या परिसीमा 
जामंजूर कर दी गई थी। वह ग्रक्व शक्ति के विस्तार की बाबत भ्र्थान्वियन का एक प्रश्ने 
झमिनिर्धारिते किया ग्रमा था और यदि वह शक्ति अभिव्यक्त झब्दों से अभिनिश्चित की गई 
थी तो विवल्षा द्वारा उस पर कोई परिस्रीमा तहीं लगाई जा सकती थी ( किन्तु ऊपर बणित 
भासले में सीन न्यायाधीज्ञों ते उस मत को तब भी वैध बतलाया किम्तु चार ग्रन्य न्यायाधीक्षों 


, की राय इसके विरुद्ध वी जो ओी दृष्टिकोश सही हो, र॒मारे समक्ष जो प्रश्न है, उस पर 


वास्तव में कोई श्रन्वर नहीं पड़ता है। हुसारा संबंध संझोधन करते की शक्ित से है। 
आस्ट्रेलिय[ बाले मामले में न्यायाबरीश्ों का संबंध विधायी शक्ति से था और बह बात 
संविधान के पेरे के भीतर अभिनिश्चित की जानी थी जिसके द्वारा वह शक्ति सृष्ट की गई 


रत ठग) के रू रुक बेन 24. 


(0) (920) 28 ह्ो* एल० पार० 29. 


कह उच्चतम न्यायालय निरषय पत्रिका... [973] 2 उस० थि० प० 


यीग्यौ अद्भीन उसका प्रयोग द्या जाना था। संविधान के झदकों गौर संरचना के 

आधार पर विश्वेव हूथ से प्रस्तावता के घाथार पर जो कॉमनल्‍्थ द्वारा संज्ञोखन किए जाते #॥ पढे 
के दाभित्वाबीन नहीं था, ग्र्यान्दयद के लिए मुजाइश दी । इसके विपरीत चूंकि संविधान 

को संशोधन करने की झक्ति एक महत्वपूर्ण क्षक्षित है, अतः वह स्वतः संद्िघान के किसी 

उपबन्ध से बंधी नहीं हो सकती । इसका स्पष्ठ कारण यह है कि ऐसः उपबन्ध भी संविधान 

के अधीव संशोघनीय है। इनिशिएटिव एष्ड रेफरेण्डड ऐश्ट बस्‍्ले माससे (!) में प्रियो > 
काउत्सिल ने यह अभिनिर्धारित कियह था कि ब्रिटिश नाय॑ प्रमरीका ऐक्ट, 867, 

धारा 92, झीषंक । के ग्रवीन की शक्ति जिसके द्वारा किसी प्राप्त के संविधान को संझोबित 

करने के लिए प्रान्तीक विधानमण्डल सशक्त किया गया था, लै० गबनैर के पद को छोड़ 

कर थी और इसमें ऐसी क्रिछि बनाना अपवज्त किया गया था जो ऐसी क्षक्ति को निराकृत ६२2 
करती है जो स्ले० गवर्नर के माध्यम से ऋाउन की शक्ति है और ले० यदनेर प्रत्यक्ष हूप से 
ऋउन का प्रतिनिबित्व करता है। इनिश्चिएटिव एण्ड रेफरेण्डस ऐक्ट द्वारा कताडा के एक 
प्रान्त मरीटोया के विवानसप्डल ने ले» बवर्तर को इस बात के लिए बिवरश्न किया कि वह 
मतदाताओं के छूक निकाय क्षो प्रस्तावित विश्रि प्रस्दुत करे | यह निकाय उस विद्यातमष्डल 
से बिल्कुल भिन्‍न थ्रा जिसका लें० गवर्नर प्रघान था और इससे वह उस विधि को यदि वह 
उन मतदाता्रों द्वारा अनुमोदित कर दी जाती, हो वषहसतविक विधि बनलले से रोकने में पूर्ख 
रूप से शक्तिहीन होता । यह ग्रभिनिर्घास्ति किया गया कि इससे विधानशण्डल के एक भाग 
के तौर पर ले० ख़बरनेर के पद पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाद पढ़ा और चूंकि सविधान के संशोधन 
से उस पद पर प्रभाव पड़ा जो स्पष्ड रूप से संझोघन करने को झकिति का अपदाद या, झतः 
विवि घूल्य थी । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि विवद्नित परिस्रीधा का कोई प्रदन नहीं 

आग । हमारे समक्ष जो दूसरा मामला उद्धृत किया गया है अर्थात्‌ शोॉन जान फ्र सिस डग्लख पर 
लिमरांगे गौर कूद भ्रन्य ववाम क्वोम (7) उसमें संविधान का संझोबन करने से सम्बन्वित्त 
कोई प्रन उद्भूत नहीं हुआ था। उसमें सोलोन (कांस्टिट्यूकन एब्ड इण्डिपेष्डेन्स) आस इन 
काउन्सिल 4946-47 की धारा 20(।) के अधीन 962 में विद्यायिका ने एक मामूली 
अधिनियम ढ्वारा न्यायाघीझ्ञों की कार्यपालिका ओर न्याधिक द्क्तियों को भागतः विधानमष्डल 
में निहित करने का अयल्त किशा ॥ उस अधिदियम द्वारा स्यायावीश्ों में एक पृथक्‌ इस्पीरियल 
चार्दर अर्थाव्‌ दि बार्टर ऑफ जस्टित्, !833 का प्रदावश्ञाली घरिवर्तत निहित किया गया, 
जिसे 946-47 के संविधान में घात्यता दी गई थ्री। यह अभिविर्धारित किया गया कि 
अधिनियम संविधान के शक्तिबाह्म था । राणासिधे का मासला!?) टेलर वनाम श्रटर्नो जचबरक 
श्रांफ क्वीन्सलंण्ड (*] मंगलसिह वदाप भारत रुंध (7) जैसे कुछ माणले यह दक्शति के लिए नी 
अद्धुत किए गए कि सांविधानिर विधियों में जहां जरूरी होता है.विबल्षा किया जाना पंजूर किया 


(१ (99) ए+ सो> 935. 

(7) (967) ए बो० 259. 

(१) (965) ए० सो० ॥72. कट 2 
(*) 23 सी० एल० आर० 457. 

है| 


7) [॥967| 2 एस० झी० श्रार० 09, ॥2. 


हि 
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गया है। इस प्रस्वापना पर श्राक्षेप कोई भी नहीं करता है। स्यायालपों को ऐसा वहां करता 
'एड़ता है जहां विवक्षा किया जाना जरूरी है । (।शाईतथे के मामले (१) में सीलोत (कांस्टिंदूयूशन) 
के ग्राइर इन काउन्सिल 946 की धारा 29 के प्रर्धान्ययन के श्राधार पर प्रिदो काउेस्सिल 
मे यह मत ध्यक्त किया कि संविधान के श्रधीन उपधारा (2) प्रौर (3) संबोधन योग्य नहीं 
हैं। पहुणी बात यह है कि यह मत इतरोक्ति (प्लॉविटर) है ग्रौर. यह संदेहपूर्णं है कि यदि 
माननीय न्यायाधीशों का भ्रावाय यह सूचित करता था कि घारा 29 (4) के श्रघोन भी 


* बे संझोषन गोग्य वहीं थे। पश्चातबर्ती उपबस्धों को साधारण ढंग से पढ़ने पर यह ज्ञात होता 


है कि वें विशेष बहुमत द्वारा संशोधनीय हैं। दूसरी बात यह है कि मिशेथ के पश्चातवर्ती 
आग में धारा 29(2) श्रौर (3) के उपयस्ध 'बाधा डालने बले' उपबन्ध के तौर पर व्षित 
किए गए हैं जिसका शब्दकोश में स्पष्ट भ्र्थ यह है कि उन्हें बहुत ही जकूरी परिस्थितियों 
के सिवाय निरध्तित नहीं किया जाएगा । बाडेज इण्ट्रोडबबान हू डाइसी. के पृष्ठ 36 से 38 भी 
देखिए। जेनिश्स ने कांस्टिट्यूशन श्रॉफ सीलोव (949) तामक ग्रपनी पुस्तक के पृष्ठ 22 पर 
यह बतालापा है कि घारा 29 (4) के प्रधीत विशेष प्रक्रिया द्वारा भारा 29 (2) और(3) 
की परिसीम्ाएं परिवतित या न्‍्यून की जा सकती हैं | इसी प्रकार काॉस्टिट्यूशन स्टूकचर 
श्रॉफ दि कॉमतर्बेश्य, ।960 के, जिसका ॥963 में पुनः सुद्रश हुआ, पृष्ठ 83-84 पर भी 
बढ़ी मत व्यक्त किया गया है । किसी भी दशा में घारा 29 की उपघारा [॥) से (4) को 
एक साथ पढ़ने पर ग्र्थान्‍्वयन का वह एक विशुद्ध प्रइन था। हेखर के मामले(?)पें विधारार्थ 
प्रबय कॉसोनियल लॉज दैलीदेशन ऐक्ट, 865 क्ली धारा 5 में आए 'ऐसे विधानमण्डस का 
गठन' पद के निर्बचन की बाबत था। प्रश्ननत समय पर विधानमण्डल में निम्न संदन झौर 
उच्च सदन थे धर यह ब्रमिनिर्वारित किया गया कि. ऐसे विधातमण्ड्स का गठन' पद इतवा 
व्यापक है कि उसमें दो सदत्ताय विधानपण्डल को एक संदनीय विधानमण्डल में परिवर्तित 


: करना सम्मिलित है। न्यायाधिषति इसाक ते भी बह श्रशिनिर्धारित किया कि विश्षिष्ट संदर्भ 


में विधानमण्डल' से प्रभिप्रेत है, विधानमण्डल के सदत झौर .इसके श्रन्तगंत क्र।उत नहीं ग्राता । 

'ब्रल सिह वाले मामले“) में केवल यह भ्रभिनिर्धारित किया गधा था कि यदि हमारे संविधान 
के अनुच्छेद 4 के ग्रधीन बनाई गई विधि द्वारा कोई राज्य तिमित किया जाता है तो उस 
राज्य में विधायिका, कार्यपालिका और न्यासपालिका होनी चाहिए । यह्‌ संविधान के 
प्रधीन समझे जाते वाले राज्य के लिए प्रसाधन, मात्र है। “राज्य” क्षब्द के.प्रंये के 
अभ्तगत ये तीनों झंग झाते हैं । यह भी बिशुद्ध रूप से प्रश्नन्वियन की बात है | इन मामलों 
में से किसी भी घासले से उस प्रइम र कोई प्रकाश नहीं पड़ता है. जिससे हमारा सम्बन्ध 
अर्थात्‌ क्या संविधान को, जिसके भ्रण्तगंत भ्रस्तावता भ्रौर मूल अधिकार प्राते हैं, संशोचित 
करने की कौई संदिग्ध ग्रौर सर्वसमावेश्ी शक्ति है और क्या व शक्ति उस तथ्य से सीमित 
हो जाएगी कि उन पर कोई उच्च और ओ०5 स्वरूप थोपा गया. है 


डूसके विपरीत प्रमरीका में जहां सांबिधातिक संशोधनों से सम्बन्बित 
मापलों में विवक्षित परटिसीमा पर जोर दिया श्या है, वहाँ व्यायालथ ने ऐसी दस्ीलें 
नामंजूर कर दीं । स्प्रेण वाले साध्ले (*) में सुप्रिम कोर्ट ते स्वतः संबिधांत 


4") (965) ए० सी० 72. 


(/] 28 ज्ञो० एब० प्रार० 457. 
(४ (967) 2 एस० सी० श्रार० 9, 
(+) 282 यू+ एस० 76. 


264 उच्चतम न्यायालय निर्शय पत्रिका. [973] 2 डस० लिए च० 


के कुछ प्रभिः्वक्त उपदबन्धोंत्रे उद्भूव हुई विवक्तित परिसौसा की दलोल नाप्॑जूर 
कर दी। इस मामले के प्रति निर्देश कच्ते हुए डाड ने केसिज़ इत कॉस्टिट्यूजनल ला, पांचवां 
संस्करण के पृष्ठ ।375-87 पर यह पत ब्यक्त किया कि यह ग्राज्षा की जाती है कि इस 
मामले से स्रांबिधानिक संझोघत की विपयवस्तु के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा परीक्षा 
करिए जाने के लिए प्रबत्त किया जाना अक स्रमाप्त कर दिया गया है । पहले विनिश्चित 
नेशनल प्राहिडिशन छाले मयमाले (7) पें जैसा ब्रीक से हात होता है, संविधान, उसको 
स्कीय और उसके इतिहास पर आधारित बहुत सी विवक्षित एन्सियात्रों का झभिक' ते 
हुए प्राहिविशन झनेण्डमेण्ड (म्र्टागहवां) पर ब्ाक्षेयर किया गया था। स्थायालय ने 
किस्ती को भी नहीं माना । वास्तव में न्यायालय ने उन पर ध्याद तक जहीं दिया । ब्रमरीका 
के न्यायविदों की यह ह्यस्ट राय है कि सुप्रीम कोर्ट ने विवक्षित परिसौसा की दलील नामंफूर 
कर दी थी। उदाहरण के लिए देखिए कूले का कांस्टिट्यूझनल लॉ, चौथा संस्करण, 
पृष्ठ 46-47 रौर वडिक का लॉ श्रॉफ श्रमरिकन कांसिटिट्यूशन, पृष्ठ 45 से 48 । 

श्री कालजीबाला की यह दलीलू कि संगिधान के प्रत्यावश्वक तत्त्व (जिससे श्री 
पासक्ीवाल्ा का प्राशय प्लारभूत तत्त्व, म्राधारश्ूत तत्त्व या मूल सिद्धास्त हैं) यद्यपि एक 
सीमित विस्तार तक संशोधन किए जाने योग्य है, किस्तु उन्‍हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा 
सकता या उन्हें तप्ड नहीं किया जा सकठा, उस दलील का केवल बदला हुथा रूप है जो हस' 
प्यायालय के समश्र तथाकथित 'संविधान की भावता' (स्पिरिट ऑफ दि कांस्टिट्यूबत) के 
प्राथार एर दी गई थी ध्लौर उस्त दलील को इस स्थायालय ने !952 में ही ताभंजूर कर 
दिया था । बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह (२) दाला मामला देखिए । वह मामला विहार 
भूमि सुधार भ्रधितियण, !950 से उद्भूत हुप। यह धधितनियम संविधार के प्रारम्भ के 
समय बिहार विधात सभा में विचाराबीत था । जब वह विधि वन शया ता उसे राष्ट्रपति 
के विभारार्ध रक्षित किया गया और राष्ट्रपति ते उस पर अपनी प्रनुमति दे दी । इस प्रकार 
बह संविधान के प्रनुच्छेद 3(4) में निदिष्ट दिधियों में से एक विधि बन गया और उस 
उपवंध के कारए उस पर इस प्याघार पर ग्राक्षेय नहीं किया जा सकता जैसे कि बह 
अनुच्छेद 3] के खंड (2) के उपवंधों क। उल्लंघन करता है। उस विधि के प्रधीन जमींदारी 
समाप्त कर दी गई थी थौर भूमियां राज्य में निहित हो गई थीं। जमीदारों को इतिकर 
प्राप्त हुधा जिसे भ्रवस्तविक प्रतिकर कहा गया है । चूंकि प्रनुच्छेद !4, 9 प्रौर 3] 
के प्रधीत भ्राक्षेप किए जाने का ख़तरा या प्रतः अनुच्छेद 3।क और ग्रनुच्छेव 3ल को 
सम्पिल्रित करने के लिए संविधान इंशोधित किया गया भर यह संशोधन संविधान के 
प्रारम्भ होने की तारीख छे प्रभावी हो गया ग्रौर यह श्रधिनियय ऐसे ही भ्रन्प अधिनियमों 
के साथ तबम भ्रनुसूची में सम्मिलित क्रिया गया। झंकरी जसाद बाले मामले (0) इस 
संश्योषन को विधिसान्य ठहरायः गया और जब यह मारता इस स्यायालब के समक्ष आया 
तो दलील सीमिस विस्तार्‌में दी गई । श्री पी० आर० दास ने जो जमौदारों की श्रोर से 
उपस्थित हुए सूत्री 2 की प्रविष्टि 36 श्रौर सुत्री 3 को प्रदिप्टि 42 का बहारा लेते हुए 
प्रनुच्छेद 3(4) के ग्रधीत व्जंव पर श्राक्लेव करते का प्रवत्त किया। और यह दलील दी कि 
(!) 65 लाये इडिशन 994. 
() (7952) एसर सी० बार० 889. 
(0) (952) एस० दी० आ्रार० 89. 


केशवानग्द भारती ब० केरल राज्य [न्था० पालेकर] पहड 


जहां तक विधि जमींदारी को लोक प्रयोजन के लिए अजित नहीं करती है या उसमें उचित 
अतिकर के लिए कोई उपबंध नहीं वनाती है, वह विधि उन प्रविष्टियों के भ्रवीन सक्षम है। 
डाक्टर अस्वेदकर ने जो कुछ भ्रन्य जपीदारों को और से उपसंजात हुए एक दूसरा ही 
दृष्टिकोण अपनाया । मुख्य न्यायाधिपति पातज्जलि शास्त्री के शब्दों में उन्होंने यह बात 
मानी कि लोक प्रयोजन श्रौर प्रतिकर के बिना सम्पत्ति के ग्रनिदाय भ्रज॑त के विरुद्ध संविधान 
में प्रतिषेव है भौर यह वश्त जिसे उन्होंने 'संविधान की भावता' कहा है, उनके अनुसार किसी 
कानून की स्रांविधानिकत्ता का तिणंयग करने के लिए एक विधिसान्य कसौटी है। 
संविधान स्पष्टलया स्वतंत्रता, व्याय भौर समता औौर स्वतंत्र लोगों की केवल सीमित 


शक्तियों से युक्त सरकार स्थापित करने के लिए है ग्रतः उसके सम्बन्ध में वह प्रभिनिर्धारित 


किया जाना चाहिए कि उसमें उचित प्रतिकर दिए बिना झोर लोक प्रयोजन ते होने पर 


वेयक्तिक सम्पत्ति छोतने के प्रति विवक्षित प्रतियेत्र है (महर्व देने के लिए रेखांकित किया 


गया है) । अमरीका के कुछ बिनिक्तयों और पाठ्य पुस्तकों का उन्होंने अ्रयने इस दृष्टिकोण 
के समर्थन में सहारा लिया कि जहां संविधान में कोई श्रभिव्यक्त प्रतियेध भ्रधिनियमित नहीं 
किया गया है वहां संविधान की भावता से विवक्षा द्वारा सांविधानिक प्रतिषेध निकाला जा 
सकता है। अ्नुक्छेद 3]क और 37स द्वारा केबल बे श्राक्षेप वजित किए गए ये जो संविधान 
के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों केजल्यून किए जाने के भभिकथत पर आधारित थे । 
किन्तु यदि संविधान के ग्रव्य उपवंवों से केवल यह अनुमान लश्ाया जा क्षके कि राज्य द्वारा 
बाइवेट सम्पत्ति अनिवार्य रूप से ब्रजित किए जाने के पहले कोई लोक प्रयोजन श्रस्तित्व में 
था और प्रतिकर संद्श कर दिया गया या जो उपयुक्त दोनों भ्रनुच्छेदों में ऐसी कोई बात 
नहीं थी जिससे इस प्राथार पर प्राक्षेप्र किया जाना प्रवारित किया जाए कि झाक्षेपित 
अधिनियम द्वारा इन अपेक्षाशों की पूति नहीं की गई है भौर इसलिए वे भ्रसांविधानिक हैं । 
इस दलील को निष्नलिखित शब्दों में नामंजूर कर दिया गया। राज्य की अनिवार्य रूप से 
सम्पत्ति अर्जेन की शक्ति पर, जिससे केवल सप्पदाएं ही भ्रपर्णित की गई हैं संविधान भें 
सम्मिलित की गई परिसीमाझों को देखते हुए मेरी राए में उस परिसीमाओं को विवक्षा 
ढ्वारा सप्तम प्रनुसूच्री की सूची 3 की प्रविष्टि 42 के साथ या अकेले ही सूची 2 को 
प्रविष्टि 36 में पढ़ना या उनसे संविधान की मंझ्या का, श्ौर वह भी प्रपवर्णित की गईं 
सम्पलियों की बावत हो, झनुमाद करना कानूनी अर्थान्वयन के प्राथमिक सिद्धान्तों के 
पधिकूल होगा । यह दलील दी गई कि प्रस्तावना झोौर भूल ग्रधिकारों को ध्यान में रखते 
हुए जितके द्वारा स्वतंत्रता, न्याय श्रौर सप्तता प्रौर केवल सीमित झथ्रिकारों सहित स्वतंत्र 
लोगों की सरकार स्थापित की गई है, प्राइवेट सम्पत्ति का उचित भ्रतिकर के बिना लिया 
जाना और शोक प्रयोभन के त होते पर लिया जाता प्रसांविधानिक है श्रौर शनुच्छेद 3(4) 
3]क श्ौर 34स द्वारा अभिव्यक्त रूप से उन्ही झाधारों पर आक्षेप किए जाने के बर्जन के 
बावजूद विव्षित प्रतियेत हरा यह निष्कर्ष निकाला जाता चाहिए । दुसरे अब्दों में किसी 
राज्य विधि को विधिसान्य बचाने नाले संविधान के भ्रभिव्यकत उपलध को 'सारभूत 
तत्त्व और मूल सिद्धान्त! के आधार पर जो प्रत्तावना ओर मूल श्रथिकारों में अ्रन्तनिहित 
हैं, भ्रकृत करने का श्रयत्त किया घ्रया था । किन्दु उस प्रयत्न को झसफल कर दिया गया। 
मुझे डाबटर भ्रष्वेदकर द्वारा ऊपर वर्शित मामले में दो गई दलील शौर हमारे समझ्न के 
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सामने में दी गई दलील में कोई प्रभेद मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि अनुच्छेद 368 के अ्दीन 
संशोघन की सर्वागीण शक्ति को उस विवक्षाश्रों द्वारा सीमित करने का प्रयतत क्रिया गया 
है जिनके सम्वस्ध में 'अः्यावश्यक दत्त्वों और मूल सिद्धान्तों' से इदभून होता अनुमानित है । 

संविधाल के प्रधीत कृत्य करने ब्वाला विधातभंडल विधि बनादे का हकदार है भ्नौर 
इस बारे में विवाद नहीं है कि ऐसी विधि विधासमंडत् द्वारा परिव्धंन, परिवर्तत या 
निरमव करके भी, किसी भी प्रकार से संशोवित की जा सकती है। विज्रि बताने को विधान- 
मण्डल की झ्क्ति में संशोधन करते की यह भक्ति तिहिन है। यह कभी भी नहीं कहा जा 
सकता कि जत्र प्रत्यक्ष या अप्रध्यक्ष रूप से कोई विधानमंडल अपते ही कानूत में संशोधत 
करता है, तब उम्त कानून के किसी महत्वपूर्ण या प्रत्यावः्यक भाग द्वारा उस ५र कोई रोक 
जग जानी है। वह महत्वपूर्ण सौर वांछनीय भागों को उत्तते ही प्रनौपचारिक एप से 
संशोधित कर सकता है जिस प्रकार कि सह कातून के किसी भी महत्वहीत भाग को संशोधित 
कर सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसे निकाय को जिसे विदिदिप्ट रूप से संविधान को संशोधित 
करने की अतिर्न्धित शक्ति दी गई है, यह दील त दिए जाने की युक्तियुकता का कोई 
कारण समभ में नहीं ग्राता है। विधानमंडल की संशोधम करने की शक्ति कानून के हर एक 
उपभ्रंध पर लागू होती है, प्रतः यह कहना कठिम है कि संविधान में प्रन्तविप्ट संशोधन खण्ड 
जिसके द्वारा संविधान का संशोधन किया जाता विश्विप्ट कप से प्राधिकत किया गया है, 
संबिधान के किसी भाग हारा संवित क्यों हों। संबिदान के श्रत्यावतयक भाग भौर 
प्रत्यावन्‍यक मे होते बाले भाग संशोधन की ग्क्ति पर कोई प्रन्तर नहीं ढालते हैं। (पृष्ठ 
43-44 पर मैक्कॉले वाले मामले के, जो पहले उद्धृत किया गया है, प्र में तुलना कीजिए) 
कोई विधानमंडल पूरे प्रधिनियम को ही निरज्षित कर सकता है भौर संविधान सभा पूरे 
पत्रिधान को तिरसित नहीं करती है, इससे कोई प्रभेद ज्ञात नहीं होता है। विधानमंडल 
किसी प्रप्नितियम को सब निरस्तित करता है जय उसकी उपयोगिता समाध्त हो ज्ञाती है 
किन्तु जहां तक संविधान का साम्ब्रस्थ है, यह एक संघटनात्मक लिखत है, जितकी उपयोगिता 
लगातार बढ़ती जाती है श्रौर जहां तक व्यवस्थित ढंग से परिबतेन तम्भव होता है, इसके 
जिरसन का प्रश्न की उद्भुत नहीं होता। संविधान के संजंब में उसका स्थायी होना. 
आ्राक्ममित रहता है। बिध/तंमष्डल के प्रध्वितियमों में बह झ्राकांला नहीं होती है | संविधान 
के विकासशील, संघटनात्मक स्थायी प्रौर सरकार के सर्वोपरि खिखत के कौर पर ह्थरुप के 
ही कार पूरे संविधान का विरसन श्रपवजित हो जाता है प्रौर संशोधत कर्ते की शक्ति के 
स्वक्प पर यह बात निभर नहीं रहती है। 


क श्री पाल्खीवाला ने जिन सारभूत तक्तवों ौर मूल सिद्धान्तों के प्रति निर्देश किया 
है, वे संविधान के उपबंधों से छांट कर तिकाले गए हैं, अतः यह स्परट है कि वे संविधान को 
दो भागों में विभाजित करता चाहते हैं। एक भाग में के उपबंध अन्त विष्ट हैं णो सारभूत तस्व 
हैं श्रौद दूसरे भाग में वे उपवस्ध श्रन्तंविष्ट हैं,जो प्रत्यावत््यक तत्व है नहीं । श्री पालखीवाला के 
मानुसार परचादूवर्ती संसद्‌ द्वारा किसी भी प्रकार से संशोगित करिए जा सकते हैं, किन्तु जहां 
तक पुवंबर्ती उपयंधों का सम्बन्ध है, बधपि थे संक्रोधित किए जा सकते हैं किन्तु वे इस प्रकार 
संक्षोधित नहीं किए जा सकते जिसे ज्ारभूत तस्वों का मर्म बिकृत या दष्ट हो । जाए दो 
कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, इस वात का विविश्चय कौन करे कि भ्रत्यावश्यक उपवंध और 
अत्थावज्यक न होने वाले उपयंध कौन से हैं ? पालखीवाला के मतानुमरार यह्‌ कार्ज स्थायाज्य को 
करना चाहिए । यदि यह बात सही है तो वह कौन सा स्थिर पावदंद है जिससे त्यागालय को ड्स 
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बात का विनिश्िषिय करते में मागंदर्शन प्राप्त होगा कि कौन सा उपबंध अत्यावध्यक है और 
कौत सा उपबन्ध ग्रत्यावश्यक नहीं है। एक श्रये में प्रध्येक उपवंध ही अत्यावश्यक है। 
क्योंकि यवि संसद्‌ या राज्य विधान-मण्डलों द्वारा बनाई गई कोई विधि संविधान के सबसे 
महत्वहीन उपत्रंत्त का भी उल्लंघन करती है तो ऐसी विधि शून्य होगी । इस दृष्टिकोश से 
संविधान के प्रघीत कार्य करने वाले न्यायालयों को संविधान के उपबंधों को समान दृष्टि से 
देखना होगा । दूसरी बात यह है कि यदि कोई श्रत्यावष्यक उपबंध संशोधत किया जाता 
है. और नया उपबन्ध ग्न्तःस्थापित किया जाता हैं जो संविधान समा की राय में निरसित 
किए गए उपबन्ध से अधिक अत्यावश्यक समझा जानो चाहिए तो इस संम्बन्ध में बह कौन 
सी कसौटी है जिसे खागशू किए जाने की न्यायालय से भ्रपेक्षा की जाती है। इसका केवल यही 
अर्य होगा कि संविधान सभा संविधाम में को कुछ भी परिबर्तत करना आवश्यक समके.बह 
निकाय नीति-सम्बन्धी जो भी परिवर्तव संविधान में पुरः स्थापित करमा स्राहे, यवि उसकी 
जरूरत गा मीति की बाबत न्यायालय का समाधान नहीं होता है तो वे न्यायालय द्वारा 
श्रभिवण्डित किए जा सकते हैं । यह स्पष्ट है कि न्यायालयों का यह कृत्य नहीं है। यह कठिनाई 
झस समय और बढ़ जाती है जब किसी संशोधन पर इस ग्राघार पर धाक्षेप किया जाता 
है कि स्रारभूत तत्त # मर्म या तो विक्ृत या रष्ट कर दिया णया है। इसका मानदंड क्या 
है। इस वात का विनिश्चय कौन करेगा कि मर्म कहां हैँ और कह कब झाता है३ यह 
दलौल समझ में झाती है कि संविधान के कुछ विशिष्ट उपबंध जिनमें सारभ्त तत्त्व 
सम्निविष्ट हैं; बिल्कुल भी धंज्चोभित नहीं किए जा सकते । किन्तु कठिनाई तब उत्पन्न होती 
है जब यह मात्र लिया जाता है कि उपदंध का संशोधन किया जा सकता है किल्‍्तु वह 
इस शअ्रकार संझ्योधित महीं किग्रा जा सकता कि उसका मर्म प्रभावितहों जाए। इस 
कठिनाई के अलावा इस बात का प्रदधारण करने में कि सारभ्ूत तत्त्व का पसं कहां है, 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात पर्याप्त रूप में अनुभव नहीं को गई है कि इससे संविधान 
को कार्यान्वित करते में कॉन सो विचित्र कठितादयां होंगी। यह मान लें कि किसी उपबंध 
में इस बच्चे कोई संशोधन किया जाता है तो इस तथ्थमात्र से कि कोई संशोधन किया गया है, 
संशोधन को अ्रकृत करने के लिए इस न्यायालय में श्राने का क्रिश्री तिकाय को इस ग्राघार 
पर कोई प्रेघिकार नहीं मिक्त जाता है कि संशोघत क्रिश्ली सारभृत तत्त्व के मे को 
प्रभावित करता है। जब कभी किसी संझ्ोधित उपबंध के अधीन कोई विधि बनाई जाती है 
और विधि से किसी व्यक्त के अधिकार प्रभावित्र होते हैं तब वह न्यायालय में झावेदन कर 
प्कता है । उस समय पहले वह यह बतलाएगा कि संशोधन घर्ेघ है क्योंकि उठसे किसी 
छारभूत तत्त्व का मर्म प्रभावित्र होता है प्रौर यदि वह इसमें सफल हो जाता है वो वह 
अपने भाप सफल हो जाएगा और विधानमंडल हारा इस विष्वास्त के साथ बनाई गई विधि 
कि बह संशोधित संविधान द्वारा संरक्षित है, शुस्य कर दी जाएगी] दौर संशोधन को बाबत 
ऐदा ब्राक्षेप संशोधन किए जाने के कई वर्ष पवचातू भी किया जा सवता है श्र ऐसा 
पंझोघन उस समय तक संविधान का एक भाग मात्र लिया झाएंगा। दुसरे दाडदों में कोई 
संशोधन भले ही वह किंतता ही सीधा-सादा या हानि न पहुंचाने वाखा हो, अपने बताए जाने 
के कई वर्ष परचात्‌ भी ग्रभिखंडित किया जा सकैगा । श्ल्वपि यह हो सकता है कि तब तक 
जनता संशोधित से विधान के श्राथार पर भपने काम-काज उंग्रवस्थित कर ले ग्रोर किसी 
विशिष्ट संशोधन की वाबत किए गए ग्राक्षेप पर कार्यवाही करने में प्रौर बत्यावव्यक तत्त्वों 
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मम का पता लगाने में न्यायालय को या तो मूस् संदिव्वान का या ऐसे संब्धान का जो 
अद्यतन संशोचनों द्वारा अपने वतंझान रुप में हो, सहार सेका पड़े पुद्दब्ती प्रक्रिया स्पष्ट 
झुप से बेतुक़ो है क्योंकि इस वीर संशोडनों द्वारा संविधान हें काफी महत््ववृणं परिवर्तन किए 
जा बुक़े हैं। ब्तः प्रा्षेपित संशोधन का ग्राक्षेपित संजोबन के पहले तक संविधान यें किए 
| हभी संग्रोधतों सहित म्विदान के झाबार पर निर्धारण करना होगा ६ ऐसे सब पूर्दकर्ता 
संज्ोधतों को वंध गानना होगा क्थ्ोंकि उन पर झ्ाक्षेप नहीं रिदा गया है श्लौर उस झावार 
पर न्यायाधीशों को प्राक्षेपरित संोचद पर कार्यबाहो करदी पड़ेगो । ढडिन्दु पश्चाशवर्ती 
कार्यवाहियों में दूसरे संस्ोबनों पर ग्राकेप किए जसते से छूट नहीं मिच् छाती है क्‍योंकि जैसा 
हंसने पहले अतलाया है, संशोधन के अवीन बनाई बई दिछि किसी प्राइवेट व्यक्ति को 
प्रभावित करती है तो प्रत्येक संझ्योदन एर उसके बनाए जाने के कई दर्ष बाद भी आक्षेप 
किया जा सकता है। धत: संझोघन किए जलने के पदचात्‌ लगातार दुविधा की स्थिति दनो 
रहेगो ओर जिम ससय भी न्यासायय डिसी सारमूत तत्व के मय का अबवारण करना 
चाहैए यह कहने के लिए कि मम कहां है, उसे अन्य सभी संझोधनों को तबसब्ंदाज 
करमा होगा क्योंकि यह संझोधन श्रस्थिर होने के कारण मर्झे का अश्रव्धादण करने में 
सहायक नहीं होगा। दूबरे श्षद्दों में स्थायालयों को सारभूत तत्व के मर्म का विभिश्चय 
करने के लिए मूल संविधान का सहारा लेता होगा और इस बीच किए गए सभी संशोघनों 
की बिल्कुल उपेक्षा करवो होगी। संझोघन किए जाने के फध्चात्‌ अधिकःरों के सम्वन्ध में किए 
गए परिवतंत्रों को भी उपेक्षा करती होगी और जनता द्वारा संन्नोचनों की विधिमान्यतः के 
प्राधार पर और उतके पहचात्‌ बनाई यई खो विश्ियों के झाधार पर बिना प्रावत्ति किए 
सभी व्यवस्थाग्रों की उपेक्षा करमी होगी । ऐसी दल्तील जिससे ऐसा श्रापत्िजनक परिणाय 
निकलता है ब्रहरा नहीं की जा सकतो । इस मामले में ही शदि मर्म से सम्बन्धित दलील मान 
लो जाती है हो पूर्वदर्ती बहुत से संझोघनों को छ्पास्त करना होगा क्योंकि उनके द्वारा एक 
या दूसरे मूल ग्रधिकार का मर्म भवहय ही प्रभावित हुआ होगा । पुर्दे निर्खय को भविष्यलक्षी 
रूप से उलटने का सिद्धान्त (प्रोसपेजिटव ओवरक्मविंग) झाए दिन ही खाणू करवा होगा 


वास्तव में बिकल्लित परिसीमाग्रों की दलील हमप्रे संविशन के विभिन्‍न उपबन्धों के 
गुणा)गुशा का निर्धारश करने की अपेक्षा करती है शौर ऐस। संविधान में सस्दिविष्ट सामाजिक, 
राजतेतिक ध्रौर श्राथिक विचास्धाराशों को ध्यान में रखते हुए करना होगा झोर ऐसे 
निर्धारण के झ्राधार पर यह झ्वधारित करना होगा हि संविधान के विमिन्‍्न तत्त्वों का कम 
जे किए जाने योग्य स्यूनतम भाग क्या हैं! यह दलील दी गई कि कम न किए जाते 
योग्य स्यूनतम भात से मूल हत्त्दों का सर्म भी कहा गया हु--संशोघन द्वारा किया गया 
कोई प्रयत्व घविधिमास्य होने के कारण नामंजूर किया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में हमसे 
सांविधानिक संशोधन का निर्वावन करते में भ्रगरीका के सुध्रीम्र कोर्ट की अधिष्कयी सम्यक्‌ 
ब्रक्रिया के सिद्धाल्त का सहारा लेते की गवेक्षा की गई है। इस न्शवालय ने बहुत पहले 
(गोपालन दाज्ने मामले में) उम्त सिद्धान्त को मायूली विधाद को लायू दिए जाने के सम्बन्ध 
में सामंजूर कर दिया छा। देखिए 950 एल० सी० आार* 58 (मुख्य व्यायात्रिपति 
क्ानिया, 0) (स्वायाधिवति दास, 32] । इस दलील का संविधान का 'संशोधन' पद के 
अ्र्ये से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंडि इ४ दलील के प्रयोजन के लिए यह मान खियां गय( है 
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कि संविधान का संझ्ोधन' का अर्थ हैं, परिवर्धत, परिबर्तत या निरसन द्वारा सभी उपचन्धों 
का संशोधस ! जो दलील दीगई हैं वह यह है कि संरचना, सावारण सिद्धास्तों और 
विश्ञारमाराप्रों की, जो संविधान में सम्निविष्ट है, विवक्षाग्रों मे संझोघन इस विस्तार तक 
ही किसा जा सकता है झौर इससे भागे नहीं रिण्य जा सकता है । दूसरे झब्दों में संशोधन 
का व्यात्ति क्षेत्र उस बात से सीमित नहीं हैं जो संविधान रूभा सोचती है किम्तु वह इस 
बात से सोमित है कि अन्‍्ततः न्यायाथीश संझोधन की उबित परिसोमाक्षों के बारे में कया 
सोचते हैं । यह ध्पष्ट है कि वे सब परिस्रीमाएं प्रस्णेक स्थायाधोश के प्रनुसार अलग-्रलग 
होंगी भौर जैसा कि सम्यक्‌ प्रक्रिय। में परिसोमाएं में होंगी जो न्यायाधीशों के बहुमत हारा 
किसी समय नियत की जाएंगी धौर यदि जरूरी हुआ तो किसी दूसरे समय झौर श्रथिक बहुमत 
से दे परिवर्तित की जाएंगी । हर बार जब भी कोई महत्वपूरां संशोधन किया जाएगा जैसा 
कि प्रच्चीसवें संशोधन द्वार! किया गया हैं, तो हमें बिता कुछ किए इस बात पर विचार 
करना होग। कि संविधान के विभिस्त उपदस्धों की हमारी राय में एक दूसरे के प्रति क्‍या 
क्रिया होती है । हमारे दृष्टिकोण के भनुसार उनका महत्व क्या हें ग्रौर स्वत्ततता, ममता 
और स्याय जैसी ग्रतिसूक्ष्म विचारंघाराधों पर क्या परिसोमाएं हैं श्रौर हम उनमें से 
किन्‍्हें प्रधिरोषित करता उचित सममत्ते हैं। क्‍या हम एक मामले में निदेशक तस्‍्त्यों की 
प्रधानता देंगे श्र दूसरे मामले में मूल श्रधिकारों को प्रधानता देंगे + संक्षेप में हम 'संविधात 
का सार प्रवधारिते करेंगे प्रौर इस वात का विनिददय करेंगे कि संशोधन 'सार' 
के कहां तक प्रनुरूप हैं। इस रूप में संविधाम फे शब्दों का प्र्धात्दयन नहीं करेंगे ओ हमारा 
विविमास्य क्षेत्र है किस्तु संविधान के सार का भ्रवधारण करेंगे--यह ऐसी बात है 
जिसकी. इस न्‍्यायासय ने बोषालत वाले सासले (?) में पृष्ठ ।20-2! पर तिंदा की है। जब 
संपत्ति के प्रधिकार से सम्बन्धित उपबस्थों के साथ समाजिक या ध्ाधिक श्याय की विचार- 
आाराएं हमारे समक्ष परीक्षा किए जाते के लिए पेश की जातो हैं-जो परंपरा से विधायी 
नीति और बुद्धिमत्ता पर छोड़ी गई है--तब यह निश्चित है कि हम ऐसी भूलभुलेया में 
फंस जाएंगे जिससे हमें राह दिलाने वाला कोई नहीं है ल्‍ 

मह सच है कि कानून द्वारा प्विरोषित कतिफ्य निवेन्धन युवितियुक्त हैंया नहीं, 
स्यायाधीद स्थायिक रूप से इसी प्रवधारण करते हैं। हम किसी कार्य व्रिख्ेष के युक्तियुक्त 
होने में प्रग्तवेलित प्रदनों का भी विनिशषय करते हैं। किस्तु न्यायाधीश शा इसलिए करते 
हैं क्योंकि इस हेतु विषयनिष्ठ मार्यदर्शक घिद्धाल्त हैं। संविध(न भोर विधानमण्डल विशेष 
हूप से इस प्रकार ग्रवंधारण किया जाता उच्क्तर न्‍्वायालयों के लिए छोड़ देते है । ऐसा इस 
कारण नहीं किया जातः है कि न्‍्थायासय हमेद्ा सही होते हैं किन्तु वह.इस काररण किया 
जाता है क्योंकि स्वतः विषयदस्तु की परिभाषा करना ही कठिन होता है शरौर न्यायाधीश 
जो कुछ कहते हैं विघानमण्डल उसे माल जैते हैं। यही बात. प्रत्यायोजित विधायन की 
अरिसीमाओं या विधायी शक्तियों की प्ररिसीमाधों के सम्बन्ध में भी सच है, जब वह स्योयिक्र 
था किसी भय क्षेत्र में अधिक्रमण करती है। चूंकि संविधान और विधि के प्रधीन इत समी 
अ्झइनों का भ्रवधारण उच्चतर न्यायालयों के लिए छोड़ दिया गया है, भ्रत: किसी विधाबी 
कार्य जिशेष की विधिसान्यता ग्रबधारिश करने के लिए न्यायाधीक्ष सॉँपे गए कार्यों को 
करेंगे, भले ही वे कितने भरी ऋठित क्यों न हों । डिस्तु यह वात संविधान के ध्रधीन बनाई 
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गई विधियों को लागू होती है ग्रोर इसडी उस दष्डा में कोई सुसंगति महीं है अब हम 
सांविधानिक संश्ोघत पर कार्यवाही करले हैं £ संविधान के अड्दीन बनाए मए किसी कानून 
का निर्धारण करने के लिए संक्धित में सार्यद्शक सिद्धान्द दिए गए हैं। संविधान में 
सांविधानिक संझोघन के सम्बस्ध में जो पूर्ण रूए से नौहि का दिफ्य है, कोई मागंबर्शकू 
हिद्डशस्त नहीं दिए गए हैं । 

मरे से सम्वन्विद्र दलील प्रोर श्रत्यावश्यक श्र प्रत्यादश्वक न होते बाले भाग के 
विभाजन ऐें बहुत दुराई प्रमाई हुई है और ण्दि इन्हें पाठ लिया जाए तो इससे ग्रल॑ंध्य 
क्िताई उत्पनव होगी ग्रौर संविधान के उपब्धों की बादत अनिडिचतता पैदा हो जाएगी 
जिनके सम्बन्ध में यह आ्राशयित था कि संदिदात के उपबन्ध स्पप्ट और निश्चित रहें श्र 
एुड्ा न होने पर कमो समाष्ठ ने होने दाली गुकदमेवाजी रुषी पैंडोरा बाबत 
खुल जाएगा | हर एक उउवत्ध में एक विचारधारा, एक मानददइ, झाद्श था वियम्त 
सन्तिविष्ट है जिसकी रात ब्ंविधान निर्माताग्ों ने यह सोचा कि वह प्रस्यावश्यक है भ्रौर 
उन्डोंदे लंत्रिघान में सब्मिल्ित किया) संविधान के प्रत्येक संश्नोवत पर इस घाघार पर 
झक्षेत् किया डाएए कि संविवात का सारभूत तत्त्ववा बुनियादी सिद्धान्त ग्रम्मीर रूप 
से प्रभवित हुआ है । हमारे देश को जनता मुकदभेवाज होने के लिए वैसे हो बदनाम है । 
इछसे हम इस प्रदृश्ति में बोर योगदान ही देंगे । 

जब होई संशोघत सफत्रतादूबंक पारित हो जाठा है ठब्र वह संविबान का भाग बन 
जाता है प्रौर उसकी स्थिति संंडिच्रान के सेष उपवस्धों के बरादर हो जाती है । यदि 
ऐसा धंझोघत इस झ्राघार पर प्रमिलण्डित किए जाने के दरबित्वाधीत है कि उससे कोई 
सारभूत तत्त्व विकृठ या तथ्द हो जध्ता है तोइस ब्रकार दावा की गई शक्ति 
संविधान पर, जैसा वह रहहा है, श्रौर भी प्रधिक प्रदल कारण से लागू होतो है | मूल 
अधिकार के सम्नान प्रत्येक सारभूत तत्त्व पर गोर करता न्याबाल॒व का काम है छौर बदि 
ऐसा तत्त्व परिस्रीमामों से घेर दिया छाठा है तो वह म्ारभूत तत्व को बिकृत करने 
बाला होते के कारण ग्रभिल्लण्डिह किया जा सक्रे ।। उद्दाहरश के छिए वेयक्तिक 
स्वतस्तता को ले लें । संविधान के अधीत यह छुके मूल अधिकार हैं। एदि न्यायालय 
की ग्रह राय है कि अनुच्छेद 22 में दिवारक विरोच से सम्दम्धित उपचन्‍्ध वेयक्तिक 
स्वतस्त्ता के प्रप्त॑ बिकुत करना है तो वह प्रभिखण्डित कर दिया जायब्ा | यही बात 
अनुच्छेव 9 में दर्शित स्वसन्त्रताओं के सम्बन्ध में कही जए़ खरकड़ी है । वड़ि यह न्यायालय 
अनुभग करता है कि उदाहरण के लिए, राज्य एक्ाधिकार से सम्बन्धित उपलन्ध नागरिक के 
व्यापार करने के मूल अधिकार को विहृत करता है तो वह उसे प्रभिल्वाण्डित कर सकता 
है। दूघरे शब्दों मैं वदि कोई संझोधन जो संविधान, का भाग बद गया है, इस कारण 
झभिलण्डित किए जाने के दायित्वादौन है कि उससे किसी भाबक््यक तत्त्व को बिकृत 
करता है दो इससे यह तिष्कर्द दिकलता हूँ कि संविधान में उस तक््य पर मुलत: लगाण 
गया कोई निर्वन्धन प्रवज्य ही स्यायालयों को काट-छांट करने की दाक़ित में भ्राएमा । 

संक्षेप में यदि सारभूत तत्त्वों के मर्म कछो संच्रोध्चित न करने के सिद्धान्त को मात 
डिया दाता है तो इसका अरे यह होगा कि हम अनुच्छेद 368 के नोचे ऐसा कोई परन्तुक 
ओइते हैं--उपयुक्त संशोचन में डी किली भी बात की दावत यह नहीं समझा जाएगा कि 
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इससे संविधान का ऐसा पशोबन किया जाना प्राधिकृत किया गया है जिसका प्रभाव 
सविधान के सारभृत तत्वों, बुनियादी सिद्धास्तों और गुल तस्‍्तवों के, जैसे कि वे न्यायालयों 
द्वारा ग्रवधारित किए जाएं, मर्मे को विक्ृत गा सध्द करने का हो + यहें विल्कुल 
भी ग्रनुज्ेग नहीं है । 

हमारे समक्ष पेश की गई विभिन्‍न नज़ीरों के प्रति निर्देश करता जरूरी नहीं है जो 
यह दर्साने के लिए प्रोद्धृत की गई हैं कि सारमूत तस्वों में से कुछ तत्व कौन से हैं जो 
संशोधित नहीं करिए जा सकते । केवल कुछ के प्रति निर्देश करना ही पर्याप्त होगा । ब्राइस 
ने झपनी पुस्तक “दि अमेरिकत कॉमनवैल्‍्थ' तया और पुतरीक्षित संस्करण, जिल्द ], के पृष्ठ 
366-67 पर अमरीका के संविधान के श्रनुच्छेद 5 की वाबत यह मत व्यक्त रिया है' क्रिग्तु 
संविधान को मामुली तोर पर एक बैथ दस्तावेज के रूप में देखने पर ऐसा कुछ भी ज्ञात 
नहीं होता है जिससे ऐसा उफ्बस्ध फरने वाला संशोधन करने पर कोई रोक हो - जिसमें 
वर्तमान फैडरल सम्बन्ध को समाप्त करने की रीति रा उपबस्ध किया गया हो, 
इसके पर्च/त्‌ बह रीति नए संघ बनाने या हर राज्य को पूर्णतया. प्रभुत्वसम्पन्न 
और. स्वतस्त्र कॉमनवैल्थ बतने के लिए इजाजत देने के सिए लागू की जाएगी। 
ऐगा प्रुतीत होता है कि थूदाइटेड स्टेट्स की जनता यदि ऐसा करन चाहे तो वह ऐसा पूर्श 
रूप से विधिक टौति से करने के लिए सक्षम हैं। ऐसा वह उसी प्रकार कर सकती है जिस प्रकार 
कि ब्िटेत की संसदू ग्रेट ब्रिटेन को 6 या ।8 स्वतम्त्र राज्यों में जो 8 वीं शताब्दी में उस द्वीप 
के मौतर ग्रस्तित्व में थे, पुनः विभाजित करने के लिए विधिक रीति के समान है” । राइल 
ने श्रपनी पुस्तक दि कांस्टिट्यूडनल प्रॉल्लम्स प्रष्डर लिकत के पुनरीक्षित संश्करण 964, 
मैमनुच्छेद' 3 के अ्रति निर्देश करते हुए पृष्ठ 394 पर यह मत व्यक्त किया सीनेट में राज्यों 
के समान सताधिार के सम्बन्ध में लभाए गए तिर्वस्थन को छोड़ कर 908 से सब तक 
संविधान में कोई मो ऐसा भाग ख़िस्तविष्ट नहीं था जिसका संशोधन ते किया जा सके श्र 
उसमें विधान बनाने के ऐसे किसो क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके सम्जस्ध में संशोधन 
करने को आवित का प्रयोग न किया जा सके | सभी प्रयोजनों के लिए उचित रूप से क्रिया 
शया संशोधन विधिमान्य बन जाता है भौर इस संविधान का भाग होने के नाते उसमें 
खतना ही बल रहता है जितना किसी प्रन्थ भनुच्छेद् में रहता है। “स्वतः संबिधान' झोर 
संग्रोपनों के बीच कोई विधिमाश्य श्रभेद तहीं है॥ किसी प्रश्नगत समय पर संबिधान में 
अन्तिम संगोघन तक सस्मिल्लित रहते हैँ भौर उप्रमें से बह भाव अपवरजित कर दिया जाता 
है जो संझोभन की प्रक्रिया के बाद क्षेष नहीं बचता। हमें 'संविधान ग्रौर उसके संशोधनों' के 
बआरे में विचार नहीं करना चाहिए किश्तु 'यथा संशोधित संविधान! के बारें में सिचार कपना 
चाहिए । यह बात विशेष रूप से तब सही होती है जब हम यह देखते हैं कि संशोधनों में 
से कुछ मूल दस्तावेज का स्थान ले सेते हैं या उसके भागों का उनके द्वारा अथस्वियन किया 
जाता है । कूले ने ग्रपनी पुर जनरल न्छिपल्स ऑफ कांस्टिट्यूजनल लॉ इन दि यूनाइटेड 
स्टेट्स झरॉफ प्रमरीका, चौधा संस्करण, पृष्ठ 46-47 पर यह मत व्यक्त किया है “संविश्रान 
के प्रमुच्छेद 5 द्वारा ऐसे संशोधन पर प्रतिषेध लगाया गया है जिसके द्वारा कोई राज्य विना 
इसकी सहषति के सीनेट में समान मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इसके सिखा 
संज्लोघन की द्ाक्त से कोई परिसीमा ज्ञात तहीं होती है बहरहाल तथाकथित बैंशनल 
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प्राहिबिशन केसिज वाले मामले के विनिश्चय का ही यह वरिणापर है" संशोधन पर इस 
श्राधार पर प्राक्षेत्र किया सया था कि उसका स्वरूय विद्यायी है। उससे नैसत्िक प्रधिकारों 
पर हमला होता है धौर दोहरी सम्पूर्ण अभुत्वसम्पस्तता के मूल विद्धास्तों का प्रधिक्रपण होता 
है, किस्तु बह दनौल उचट दी गई थी। उस वितिड्वय में यह डचील पूरा हूप से प्रत्वीक/र 
कर दी गई थी कि 'संशोधन का स्याप्तिक्षेत्र' इस प्रकार के परिव्तेत या बेहतरी तक सी मिस 
होना चाहिए जो संविधान में पहले से ही प्रस्तविष्ट है शोर उससे वृतियादी हांने में 
पश्चितंन नहीं किया जा सकता जिसके प्रस्तंत परिसंघोय सरकार को शक्ति का 
दिया जाना सम्मिलित है प्लौर ऐसे संशोधन द्वारा राज्य के ऐँसे प्रथिकारों को समाप्त 
नहीं किया जा सकता जो उसे पहले ही दिए जा चुके हैं। '"एनोटेटिड कांह्टिट्यूशन म्रॉफ 
दि आस्ट्रेसियत कॉमसबेल्‍थ, |90] नामक पुस्तक में क्वीक और गेरत मे संविधान के 
प्ंशोवन सम्बन्धी खण्ड कै सम्वस्ध में र्षात्‌ धारा 28 के सम्बन्ध में पृष्ठ 989 पर यह मत 
हइयकत किया है यह निष्क्पें निकाला जा सकता है कि सविधान को संशोधित करने की 
बाजित की कोई परिसीमा नहीं है. किस्तु संदिधात में संझोवन कुछ तरीकों के अनुमार ही 
किए जा सकते हैं। हम सांविधानिक सुधारों के तरीकों श्रोर श्वर्तों पर विस्तार से विचार 
करेंगे। इस बीच इस शक्ति के महत्व प्रौर उसकी व्यापकता को समझता अत्यावश्यक है । 
उदाहरण के लिए संबिवात परिझंबीय सरकार को मजबूत बनाने या कमज़ोर बनाने की दृष्डि 
झे संशोधित किया जा सकता है नई झौर अतिरिक्त ज्क्तियां वेकर उसे सजदूत किया 
जा सकता है भौर उसकी झक्तियां छीत कर उसे कमजोर ह्या जा सकता है। 
परिसिंधीय संसद्‌ के ढांचे में सुघार करके ध्रौर दोनों उदनों के सम्बन्ध में उपाम्तरण करके, 
धन विधेयकों के संदर्भ में सोनेट की शक्ति बढ़कर थ्रा घटाकर और सीनेट को उसी 
प्रकार विघटन के अध्यधीन करके जिस प्रकार कि हाउस आफ रिप्रेंसेटेटिव है, संविश्ञान 
संशोधित किया जा सकता है। कुछ साहसी तिवंचनकर्ताप्रों ने यह ब्लील दी कि सीनेट 
समाप्त करडे संविधान संशोधित किया जा सकता है। निश्चित हो संविधान कार्यवालिका 
का ढांचा बदल कर उत्तरदायों सरकार को जैसी वह जाती जाती हैं, समाप्त करके प्रौर 
एक गई पद्धति भारम्भ करके जैपी कि स्विटजरल॑ण्ड में प्रचलित है, जिसके ध्रनुसार सोक 
विभाों का प्रशासन परिसंज्ञीय विवानमण्डल द्वारा विर्वाचित भ्रविकारियों के हाथ में सौंपा 
जाता हूँ, संशोधित किया जा सकता हूँ । स्यायाबीक्षों की पदायथि में परिवर्तन करके, 
उनकी दिपुक्ति क। ग्रथिकार कार्य पालिका से छीन कर प्रौर संसद्‌ या जनता द्वारा न्यायाधीक्षों 
के निर्वाचन को प्राधिकृत करके संविषशन संप्रोधित किया जा सकता है। संविधान के बहुत 
मह्थपूर्ण भाव भी संझोवित किए जा सकते हैं, संशोधन करने को छत भो यह उपबन्धित 
करके संशोधित की ज। सकतो है कि स्विस पापुल्र इतिशिएटिव योजना के श्रनुखतर परिवर्ततों 
का सूत्रपात जनता द्वास किया जा सकता है यह कि प्रस्थापित परिवर्तन कार्यप्रलिका 
हैथार करेगी और उन्हें जनता के समक्ष वेश करेगी; धौर यह कि भ्रस्थापित परिवर्तन भत 
देने बाले निर्ताचकों के वहुमत द्वाश। प्रचुनोदित कर दिए जाते पर कुछ सांविधानिक अपवादों 
के साथ विधि वन जाएंगे घौर राज्यों के बहुमत की आवश्यकता समाप्त को जा सकती है। 


| 
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संशोधन करने को शक्ति के स्वरूप पर और, उस रूप. में.. जिसमें. वह संविधान के 
अनुच्छेद 368 में बिना किसी शर्तें के दी गई है, विचार. करने पर मूक्त अधिकारों को 
संशोधित करने की क्कक्ति पर किसकी परिसीमाप्रों को दिवक्षा करमा अ्रसस्भव .हैं,। चूंकि 
संशोधन करदे की शक्ति पर श्रभिव्यक्त था बिवक्षित कोई परिसीमाएं नही हैं, श्रतः,यह माना 
जाना चाहिए कि स्रभी संक्ंभन जिन पर यहां प्राक्षेत्र किया भग्रा है, विधिमान्य समझे जाने 
आहिएं ; हम उनकी नीति या उनकी विद्कत्ता पर एतराज.नहीं,कर सकते । 


पश्चीसभें धशोधत प्रधिनियम द्वारा संविधात में किए गए आस्तविक संशोधन पर 
जिणार करने पर सबसे पहले यह ज्ञात होता है कि भनुच्छेद 3! का भूल. खण्ड (2) कुछ हृद 
सक फिर से प्राहूपित किया गया है भौर उसमें लोक प्रधोजन के लिए प्रनिवाय प्रजंन या 
अ्रष्यवेक्षा के मामले मैं 'प्रतिकर' के श्रति किया गया निर्देश निकाल दिया गया है। प्रेम 
जो मूल प्रथिकार हैं वह 'प्रतिकर' प्राप्स करते का नहीं है जिसका इस न्यायातय ते इस 
प्रकार अर्थन्वियन किया कि उससे “उचित संमतुल्य' प्रथिग्रेत है, बल्थि ऐसी राशि प्राप्त 
करना जिसे स्वयं विधातमण्डल नियत करे या जो विधि द्वारा यथा विनिदिष्ट सिद्धास्तों के 
अ्रमुस।र अ्रबधारित की जाए,. इसके भाद 'राधि' तकद या किसी प्रस्य रीति से, भो विधि 
में विनिर्दिष्द ॥ जाए, दी जा सकती है। संशोधन के सम्बन्ध में मुख्य भ्राक्षेप यह है कि यह 
खण्ड विधानमण्डल को ऐसी र।दि नियत करने की शर्क्ति देता है जिसे वह छत्रित सममे भर 
इस प्रकार राशि नियत किया जाता पूरां रूप से मनमाना हो सकता है जिम्नका डध सम्पत्ति 
सै, जिप्से वह व्यक्ति वास्तव में बंचित किया गया हो, कोई भी सम्बन्ध ने हो,। यह कहा 
गया किन्समान मामलों में से एक मामले में नियत की गई राशि भधिक हो सकती है और 
दूसरे मामले में वह ४हुत कम्त हो सकती है झ्ौर यह बात विधानमण्डल को इच्छा पर पूर्ण 
रूप से निर्मेर करेगी । ऐसा हो सकता हैँ कि सम्पत्ति के मूल्य को ध्याम में रखते हुए राशि 
अ्रवास्तबिक हो प्रौर राशि भ्रवधारित करने का सिद्धात्त भी इसी प्रकार मतमाना द्वो सकता 
है भ्रौर वंचित की गई सम्पत्ति से ग्रशस्व्ध हो सकता है। परत: यह दलील दी गई कि 
संशोधन प्रबंध है। यह बात तंमभ में नहीं भ्राती कि संविधान का कोई सक्षोधन किह प्रकार 
श्रविधिपान्य हो जाता है यदि संविधान विधानमण्डलों को “राशि” नियत करने के लिए 
बधिकृत करता है या उन सिद्धान्तों को विनिदिष्ड करने के लिए प्राधिकृत करता है जिनके 
प्राधार पर 'रादि' अ्रवधारित की जाती है. श्रौर वह प्रतिकर नियत नहीं करता हैया 
'प्रतिकर' भ्रवधारित $रने के लिए सिद्धान्त विनिदिष्ट नहीं करता है। प्रतिकर भी धन्ततः 
'राष्धि' ही है। संशोधन द्वारा जो कृछ किया गया है, यह प्रतिकर की विवारधारा के समवस्ध 
में हम ध्यायालय द्वार किए गए तिमेचनन को प्रभावहीने करना है। खण्ड (2) में शरनिवाय 
अ्र्जत या प्रिग्रहण की दक्ष! मैं राशि प्राप्त करमे के मूल ग्रश्रिकार को मान्यता दी गई है 
और उसमें जो कुछ (पष्ठ किया गया है वह यह है कि मूल अ्रधिकार प्रतिकर प्राप्त करने 
का नहीं है जैता इस न्यायालय मै सिर्वेचण किया है फिस्तु सम्पक्ति से वंचित किए जाने के 
एवज में ऐसी रकम प्राप्त करने का झ्णिकार है जो विधातमण्डल उचित समभे । यह दलील 
नहीं दी गई कि यदि भ्र्णत के लिए उचित राशि नियंत की जाती है या उस राशि को 
प्रवंधारित - करने के जिए उचित सिद्धास्त श्रधिकचित किए जाते हैं तो उस दक्षा में भी 
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संशोधत अविधिवान्य होगा । दवीख यह दी गई कि स्ंच्योघत इस काररा प्रविधिवात्त वत 
जाता है क्योंकि राशि नियत करने की शक्ति के दुश्घयोग की मम्भावदा है। ऐसी कोई 
शक्ति नहीं है जियका दुष्पयोग नकिया जा सक्के। सभी संवियात विधानमण्डलों को 
विभिन्‍न विययों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदत्त करते हैं ध्लौर इस शक्ति के ब्रबुद्धिमादी 
से, क्षतिकारक रूप से या झनूचित हझुप से भी उपयोग किए शादे की सम्भाववा मात्र 
विधानमण्डल को उम्रको झक्ति से वंचित करसे का विधिसान्य ग्राधार तहीं है। देखिए--बेंक 
प्रॉफ़ दोरोष्टो वताम लास्‍्बे (*) | यदि दिभ्वायी शक्ति की बाबत यह स्थिति है तो इस वात 
का कोई भ्रच्छा कारण प्रतोत नहीं होता है कि संदिधात को संशोशित करने को शक्ति के, 
जो संविधान द्वारा विधानयण्डल को दी गई है, दुूव्योग की सम्भावना मे ही संशोशन किए 
जाने पर रोक क्यों लगाई जाए। जब कभो किसो विश विश्वेष द्वारा कोई राशि नियत को 
जाती है ओ प्रवास्तविक है था क्षणए (2) द्वारा विशिष्ट रूप से राशि प्राप्त करने के लिए 
प्रदत्त किए गए मूल प्रधिकार से वंचित करते के लिए छल है तो यह दात उप्त विधि पर 
निर्भर करेगी जो बनाई गई हो प्रोर खण्ड (2) के भ्राघार पर जिसको जांच कौ गई हो। 
ऐसो बातों के सम्दन्ध में पूर्वानुआर कोई भी नहीं कर सकता प्रौर ऐसे संशोधन को 
अभिल्लण्डित नहीं कर सकता जिसके द्वारा किसी विशिष्ट धर्जन था प्रधिग्रहणा को परिस्थितियों 
में जंदाय किए जाते के लिए उक्त राष्षि तियत्ञ करना प्रब/रित नहीं किया गया हो। 
संविधान के संशोधन द्वारा दी,गई शक्ति के दुरुपयोग की सम्भावना संविधान की विधिमान्यता 
के लिए निशत्रायक सिद्धान्त नहीं है। 


श्रनुच्छेद 3] में जो सवा खण्ड (2ल)जोड़ा गया है, उसका परिशाम पअनुच्छेद 3 के 
खण्ड (2) में विशिदिष्ट की गई विधि पर प्रनुकछेद !9() (च) का लागू किया जाना प्रपवर्जित 
करना है। पह संबिबान के प्रारम्भ होते के पश्चात्‌ इस स्थायालय ब्वारा प्रधिकृषित विधि 
का एक पुर; कपने मात्र है। इस व्यायालय ते विभिन्‍न मामलों में भ्रगुच्छेद 9[)(च) 
और 3(2) के प्रापत्त में अदत्य होने को बात को मास्यता दो है। देखए--सौताब्ती देवी 
और एक प्रस्य बताम पश्िचिनी बंपाल राज्य प्रोर एक प्रश्य (!)। वह सिद्धास्त श्रद नए 
संश्ोबन में उब्निविष्ट कर दिया गया है। 


पच्चीसवें म्रशोघन के सम्दन्ध में एक मात्र लारभूत गाक्षेप नए श्रनुष्छेद 3।ग पर 
प्राधारित है जो पर्चीघ्वे संशोधन प्रधिनियम की घारा 3 द्वारा संविधान में ग्रस्तःस्थापित 
डछिया गया है। जया प्रनुच्छेद इस प्रकार है-- 


/3|ग. श्रनुच्छेद 3 पें किश्नी बात के होते हुए भी, कोई विधि, जो 
प्रनुच्छेद 39 के ज़ण्ड (ड) वा खण्ड (ग) में उल्लिखित तत्त्वों को सुनिश्चित करने 
के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली हो, इप्त भ्राघार पर बून्य न समझी 
जाएगी रि वह धनुच्छेद 4, अ्शुच्छेद ॥9 था श्रुच्छेद 3] ढाए प्रदेत प्धिकारों 
में से किसी से ग़्संक्त है ग्रववा उसे छीनती था स्यून करती है; घोर जिस विधि 


(0 (887) ॥2 ए० सी० 557, 586-587.$ 
(7) (2967) 2 एस० सी आ्रार० 949. 


॥शु 
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में यह घोषणा हो कि वह ऐसी सीति को प्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी 

स्यायाल्य में इस भ्राधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि वह ऐसी शीति को प्रभावी 

नहीं करती : 

परन्तु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधाममष्डल द्वारा बनाई जाए, 

वहां इस अनुच्छेद. के उपयन्‍्ध उसे तब तक लागू ने होंगे जब॒ तक कि ऐसी विधि 

को, राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षितें किए जाने के पश्चात्‌, उसकी अनुप्रति न 

मिल गई हो ।" 

थोड़ी देर के लिए परन्तुक की उपेक्षा करने पर यह ज्ञात होता है कि अनुह्छेद का 
मुख्य ख़षढ़ दो भाशों में है। पहले भाग में यहू उपबन्धित है कि किसी विशिष्ट प्रकार की विधि 
इस प्राथार पर शूम्य नहीं समझी जाएगी कि उससे प्रदृच्छेद |4, 9 श्लौर 3) के प्रधीत 
किस्री व्यक्ति के भूल श्रष्चिकारों पर क्षतिकर रूप से प्रभाव पड़ता है । दूसरे भाग में 
यह उपबन्धित है कि यदि किसी ऐसी विधि में कोई विशिष्ट घोषणा भन्‍्तविष्ट है तो 
श्यायालय में किसी विशिष्ट प्रकार की प्रापत्ति गहीं कौ जाएगी । 


पहुली बात यह है कि बह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भ्रनुच्छेर 3।ग द्वारा ऐसी 
विधि व्याधृत्त भी गई है जो सक्षप विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि है। दूसरी बात 
गह है.कि चूंकि अनुभ्येद 37, भाग 3 में, जिसमें मूल प्रधिकारों की बाबत बशेन किया 
गया है, 'सम्पत्ति का प्रध्चिक२' नामक विशिष्ट शीर्षक के भ्रषीत भाता है । भ्रत्तः यह स्पष्ड 
है क्ि.ऐसी विधि में सम्पत्ति का प्रधिकार भ्रत्तवलित होना चाहिए। यह बात श्रषष््य हो 
होनी चाहिए, भनुच्छेद में दिए गए विधि के बरोम से यह बात स्पष्ट है । वर्रान यह है कि 
विधि भ्रनुसदेच्द 39 के कष्ड (सर) झोर (ग) में दिनिदिष्ट . पिद्धान्शों को सुनिदिचत करने के 
लिए राज्य की नीति को प्रभावी करती है । यह पनुचयेद राज्य की तीति के निदेशक शश्वों 
से सम्बन्धित कई धनुन्चेदों में से एक है, जो संबरिधान के भाग 4 में ब्शित हैं। अनुच्छेद 37 
में उपवन्धित है कि मद्यथि निदेशक तश्व किसी स्याथालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, किन्तु 
तो भी ये तत्त्व देश के श्षासन में मूलभूत हूँ ध्रौर विधि बनाने में इन तत्तवों का भ्रयोग करना 
राण्य का कत्तंव्य होगा। इससे पह मिष्कर्ष निकलता है कि सरकारों प्ौर विधानमण्डलों 
को इन तत्वों को प्रभावी करते बाली विधियां बनाने का व्यादेश दिया गया है। इस मामले 
में हमारा सीधा सम्बन्ध प्रनुष्छेद 39 (दक्ष) प्रौर (ग) में भस्तविष्ट विदेशक' हत्त्वों से है 
प्र्थात्‌ यह कि राज्य भपनी तीति का ऐसा संचातन, करेगा कि सुनिश्चित 
झूप से (से) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व भौर नियंत्रस इस प्रकार बंटा हो 
कि जिससे सामुहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधत हो; भौर (ग) प्राथिक व्यवस्था इस 
प्रकार चल्ले कि जिससे धन भ्ौर उत्पादन साधनों का सर्वक्ाधारण के लिए भ्रहितकारी 
केन्द्रए न हो। संक्षेप में खण्ड (खत) में उन भ्रश्युयाओं को सुनिश्चित करना परिकल्पित 
है जो समुदाय की भोतिक सम्पत्ति के साम्य पूर्णां वितरण के नामझे जाने जाते हैं धौर- 
खण्ड (ग) में प्रन के केन्द्रए धौर शुछ प्राइवेट व्यक्तियों में उत्पादन साधनों के कैखण को 
रोकने के लिए अध्युपाय परिकहिवित हूँ। प्रभुछछौद 38 और इस भाग के अन्य तस्‍्वों को 
एक साथ पढ़ने पर प्रेनविल शाश्टिन के भ्रपनी पुस्तक 'इण्डियन कांस्टिट्यूशन--कार्मर स्टोन 
श्रॉफ तेशन! में दिए ग्रए ये गिष्कर्द ध्यायोचित सिद्ध होते हैं कि हमारा संविधान 
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सामाजिक, लोकतंत्रारमक सिद्धास्हों छे ग्रनुप्राित है । देहिए पृष्ठ 4-52। जिस 
प्रस्तिम निष्कर्ष पर वह पहुंचा है, वह हस प्रकार व्यक्त क्तिवा गया है “८ 


"राज्य की इत निश्चित जिम्मेदारियों को तब करके संविधान सभा के सदस्यों 
में भविष्य में भारत की सरकारों पर यह जिम्मेदारी डाली हि वे वंयक्तिक स्वतंत्रता 
प्रौर लोक हित के वीच्र घोर दुछ थ्वक्तियों की सम्पत्ति श्लोर विशेषाधिशारों के 
बनाए रखने ग्रोर बहुत पे व्यक्तियों की सुविधाश्ों के बीच मध्यम मार्गे जिकाले 
ताकि सामूहिक हित के लिए सभी अ्यक्ति अपनी झपती शक्ति के प्नुसार समान हूप 
से घोगवान कर सके ।” पृष्ठ 52+ 


बड़ दर्शन, जिससे धंविधान प्रनुप्ररित है, बन भौर उत्पादन साधतों के केन्द्रणा के समानिक 
बुराई के तौर पर देखता है क्योंकि ऐसे केद्गश से जो झुछ प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में 
राजनैतिक, और सामाजिक जक्ति के डेन्द्ररा में परिशत होता है, न केबल स्वतन्धता 
अस्तमान होती है किन्दू इसके विपरित इसके परिरामस्वरूप बह्ुतों के मासले में वह कम: शोर 
हो जाती है | ऐसी स्थिति में सभी यह घानते हूँ कि समता प्रौर सामाजिक, साधिक परौर 
राजनैतिक म्याय के उद्देश्य प्रवास्‍्तविक बस जाते हैं मोर चूंकि स्वतः सब्धित में ही यह 
निदेश दिया गया है कि ऐसी स्थितियों पर रोक खगाने के लिए विधियां बनाई जा सकती 
हैं। यह प्रपरिहाये है कि चूंकि विवियों का उद्देश्य कुछ अधक्तिकओं द्वारा प्रसमान रू 
के उपभोग में कटौती करना है, ग्रत: इनसे भनुच्छेद 4, [9 और 3] के अधीन ऋुछ 
ब्यक्तियों के मूल अधिकारों में कुछ कमी होगो हो | यह बाठ श्री पालखीबाला के 
'र्भ! के सिद्धास्त से भी न्यायसंगत होगी क्योंकि वह ऐसे ही मामलों में किसी 
मूल भ्रधिकार के न्‍्यून छिए जाने की सम्भावना स्वीकार करते हैं। ग्रतः अनुच्छेद 3]व पें 
उपबन्धित है कि जैसा श्रतुच्छेद 3 |क में कई वर्य पहले यह उपवन्ध किया गया था कि ऐसी 
विधियों पर भनुच्छेद !4, !9 श्रौर 3। द्वारा दिए गए झाथारों पर झ्ाक्षेप नहीं किया 
जाएगा । यदि अनुच्छेद 39(ज) श्रोर 39 (ग) में व्यित निदेशक तत्त्वों को प्रभावी करते 
की दृष्टि मे कोई वियि बनाई जाती है प्रोर ऐसी विधि संविधान द्वारा दी गई स्पष्ठ झाज्ञा 
के श्रतुछूप है तो उसे सांविधानिक समभा ही जाता चाहिए । अनुच्छेद 3।ग के पहले भाग 
का प्रभाव ऐसा ही है कि प्रनुच्छेद 3(2) या विभिन्‍न पनुच्छेदों, भर्वात्‌ अनुच्छेर (4, |9 
ग्रोर 3। में झे प्रत्येक के तीचे एक परन्तुक अ्न्तःस्‍टापित कर दिया गया हो जिसके द्वारा 
अनुच्छेद 3! में बख्तित प्रकार की विश्विष्ट विधि पर इनका लागू किया जाना ग्रपर्वज्ञित 
कर दिसा गया हो । यदि विधि वितिदिष् निवेशक तत्वों रो प्रसल में प्रभावों करने के 
लिए दात्पवित नहीं है तो प्रनु्छेद ।4, 9 झोर 3॥ के अधीत भालेप किए जाने से वह 
सुरक्षित नहीं होगी | वास्तव में चूंकि निदेशक तत्द सामान्य शब्दों में व्यक्त किए गए हैं, 
अतः उनसे इस बात का निएंय करने में कुछ कठिनाई हो स़कती है कि क्‍या कोई विश्विप्ट 
विधि भ्रनुच्छेद 3।ग में दिए गए बरान के व्याप्ति क्षेत्र के ग्रन्तर्मत प्रातों है। किन्तु ऐसी 
कठिनाई से तो किसी संशोधन की विधिमास्थता से इन्कार नहीं किया जा सकता। 
न्यायालयों को इस बात का विषिश्विय करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है कि क्या कोई 
विश्विष्ट विधि ग्रनुच्छेद 3]% के प्रदीन पाती है वा नहीं । 
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सली कठिताई ग्रनुच्छेद 3।ग के दूसरे भाग से उत्पस्न हुई है डिसिमें यह उपकन्धित 
है #ि“जिस विधि में यह घोषणा हो रि वह ऐसो हीति को प्रभावी करने के लिए है.उस पर 
किसी स्यायालय में इस प्रायार पर श्रापत्ति नहीं को जाएगी कि यह ऐथो नोति को प्रभावी 
नहीं करती ।” यह ढलील दी गई कि जैसा बतलाया गया है यदि किसी विधि में कोई घोषणा 
की जाती है तो वह इस तथ्य के लिए तिक्ष्चायक है कि वह ग्रनुच्येद 39[ख्र) या (ग) के 
प्रन्‍शगंत ग्राती है भौर स्याणलपघ इस प्राघार पर किसी प्राक्षेप को ब्रहएा करते से विदर्जित 
हो जाएंगे कि वह इस प्रकार नहीं धाती । दूसरे सनम्दों में यह कहा गया कि जब विधि 
में कोई घोषणा! की जाती है चाहे बह प्रसल में ग्रनुच्छेद 39(स) या 39 (ग) के ग्रधीन 
पाती है या नहीं, इससे यह प्रद्न समाप्व हो जाएगा श्रौर त्यायालय घोषणा पर श्रापत्ति 
करने से विवजित हो जाएंगे। परिशाण्स्वरूप-यह निवेदन किया गया है कि विधानमण्यल 
संविधान के उपवस्धों का उल्लंघन करने वालौ विधि बेरोकटोक बसा सकते हैं और चोषणा 
की एक सीधी सती तरकोब से ऐसी विधि की भ्रदुच्छेद |4, 9 घौर 3] के भ्रपयाद के तौर 
पर अन्तःस्थादित कर शंकते हैं । दूसरे शब्दों में संविधान को संश्ोचित कर सकते हैं ज़्ो 
विश्वानपण्डल प्रस्यणा नहीं फूर सकते । यह बतलाग्रा गया कि संविधान के अनुच्छेद, 368 में , 
विहिंत प्रकार से ही संग्ोधित किया जा सकता है भोर किसी भ्रन्थ प्रकार है संशोधित:नहीं 
किया जा सकता झोौर इसलिए चूंडि अनुच्छेद 3) ग द्वारा संझोधत उस रीति मै प्राथिकृत 
किया गया है जो प्रनुच्छेद 368 में अधिकषिस रौति से, जो ग्रव भी पूरी शक्ति से संविधान 
का भाग है, प्रिस्त है, भ्रतः बहू क्रविधिमान्य है। 

तथापि प्रारत संत की ग्लोर से यह कहां गया कि विटीकनरों कीओर से 
प्रमुच्छेद 3]+ पर जिस प्रभाव का आरोप समाया गया है, वह प्रभाव उस में नहीं है । यह 
कहा यद्रा कि अनुच्छेद 3।म इस सम्बन्ध में न्‍्यायिक पुनविल्लोकन पर रोक नहीं लगाता है 
कि क्या उस में निदिष्ट विधि उसी प्रकार को है जँंसा कि उसमें कहा गया है कि वह है। 
यदि उसके प्रसली स्वरूप और अकृति प्र विचार करने के पदक्षात्‌ स्थायालय यह लोघता 
है कि बिधयात ऐश तहीं है जिसका घनुच्चेद 39(ज)- ध्ौर (ग) में अ्रन्तविष्द तत्वों से कोई 
सम्बन्ध है, तो वह ग्रनुच्छेद 3!ग के श्रधीत विधिमास्य नहीं बना रह्‌ सकेगा । यह गिवेश्न 
किया गया कि घोषणा का एकमात प्रयोजन न्यायिक पुनविलोकन को व्याप्ति-क्षेत्र से एक 
राजगैतिक स्वरूप के प्रद्म को हंटाता. है । इसका काररा असा कि ब्यूहेरेशिस बनाम 
इल्लिनॉफ्स (?) वाले मामले में स्पष्ट किया गया है--/हो सकता है कि विध[यी उपचार 
से व्यवहार में बुराई कप न हो या उससे हो तई समस्याएं पैदा हो जाएं जो सुध।र के 
विरोधाभास मैं फिर से प्रकट हों । कठित साम|जिक. मुद्दों पर कार्यवाही करने में विधान ब्हल 
द्वारा किए जाने वाले प्रक्‍तों में प्रस्तनिर्हित परीक्षा और गलठी के लिए यह कीमत 
चुकानी पढ़ती ही है।” हे 

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भारत संघ की पोर से ओ दृष्टिकोरा पेश किया गया 
है, वह प्रनुच्छेद 3(0 का लिबंचन करमे के लिए सही दृष्टिकोण है। 

राज्य की कार्य सम्बन्धी नीटि ऐसी साप्ताजिक व्यवस्था के लिए प्रयान फरने की 
है जिसमें सामाजिक, “राजनतिक भौर आरधिक न्याय राष्ट्रीय डीवन की सभी संस्वाश्रीं को 


(2) 343 यू० एस० 250. 


पड़ अच्चतम न्याघालय निर्शय ५ शरकश. [973] 2 उम्र> नि? प० 


अनुभाशित करे, और भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना प्रौर संरक्षण करके लोक कल्शाण 
की उन्नति का प्रयास करना राज्य नीति का ध्येय है (प्रनुच्खेद 38) | व्यवहारिक कार्यों 
के रूप में राज्य को प्रगते प्रनुच्छेदों धर्यात्‌ श्नुच्छेद 89 से 5 तक में यह श्राज्ञा दी गई 
है हि वह कुछ श्यैयों को जो सामाजिक लोकतस्वात्मक सिद्धान्त की सुज्ञात विचारबाराएं 
हैं सुनिशिवित करें को दिशा में अपनी नीतियां बनाएं श्रोर उन्हें तत्वों के तौर पर विहिल 
किया गया है, उदाहरण के लिए प्ुच्छेद 39 का पाएबं-दिप्परा देखिए। प्रारभृत रूप में 
इन्हें भाग 4 के शीषषेक के इन्तर्गत राज्य की नौति के निदेशक तत्त्व के तौर पर बशिता 
किया गया है। 

हमारा सम्बस्ध ब्रनुच्छेद 39 (ज) सौर (ग) से है। राज्य को भ्रपती नीति कोः 
विश्येषतय। दो उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए इस' प्रकार संचालन करने का निदेश 
दिया गंया है जिनमें से एक खष्ड (खत) में प्रौर दूसरा खण्ड (ग) में वशित है। 'उद्देश्यों को 
सुलिश्चित करने के लिए ग्रपनी नीति के संबालेन के लिए यह स्पष्ट है कि राज्य को विधियां 
बनानी होंगी। ऐसी विधि का पेन भतुच्छेद 3ग के प्रथम भाग में दिया गंगा है। वह 
वर्णन ऐसी विधि के तौर पर किया गया है जो अनुच्छेद 39 (ख़) या (ग) में 
वितिदिष्ट तत्त्वों को सुतिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने 


के लिए है। यदि कोई विधि सचमुच में उसी प्रकार की है तो उस पर भ्रनुच्छेद 4 |9 * 


और 3! के ग्रधीत भ्राक्षेप नहीं किया जा सकता प्रत्मथा उस पर झाक्षेप किया जा सकता 
है। जब ऐसा झाक्षेप किसा जाता है तब विधि पर दस्तुनिष्ठ रूप से विचार करके यह 
सुनिश्चित करने का कर्तव्य स्पष्ट रुप से व्यायालय का है कि क्या वह उस पर्णान के अनुरूप 
है। स्यायालय को जिस बात पर विभार करमा होगा बह यह है कि बयां वह ऐसी विधि है 
जिसे यूक्तियुक्ते रुप से इस प्रकार ब्शित क्रिधा जा सके कि उसके द्वारा प्रनुक्छेद 39(ल) 
यो (ग) के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभाव देने बाली विधि 
के तौर पर उसे बतापा जा सकता है। यह ऐसा मुद्दा है जो इस दूसरे मुद्दे से सुभिन्त है कि 
क्या विधि उक्त उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी नहीं करती 
है। यह हो सकताहै कि कोई विधि जो यूतितयुकत रूए से किसी उद्देश्य विशेष या प्रथोजन को 
पूराक़रने के लिए परिकल्पित हो, उस उद्देश्य या प्रयोजन को वास्तव में पूरा न करे ग्रौर वह 
पद्चातृवर्ती स्थिति ही है जिसका न्यायिक पुनधित्रोकत महीं किया जा सकता | ऐसा बरते 
हुए घोषणा से इस बात से अधिक कुछ नहीं हुआ है जैसा कि च्यावालय हमेशा से ही करते 
प्रा रहे हैं प्र्धात्‌ उतरा सम्बन्ध विधि की बुद्धिमता था नीति से वहीं है। उदाहरण के 
लिए यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉफ प्रमरीका में और प्रन्य स्थानों में यद्यपि मद्यनिषेष विषमक 
बिशियां राज्य की इस नीति को सुनिश्चित करते के लिए क्‍नाई गई थीं कि भद्यपान की 
बुराई को समाप्त किया जाए किन्तु उनका ऐसा प्रभाव नहीं हुआ । ऐसा इस कारण से हो 
सकता है कि विधि प्रपर्याप्त थी या विधि द्वारा ऐसी समस्याएं पैदा हुईं जिनके बारे पें पहले 
कहपना नहीं की गई थी। किस्तु इससे विधि के ँ्रतलीपन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पढ़ा 
क्योंकि उसके द्वारा कोई निषिच्षत परिणाम युक्तियक्त रूप से प्राप्त किया जाना परिकल्पित 
था । दोतों प्रश्न झलग-अलग हैं। एक में विधान के प्रकार को उसके विस्तार, ह्रेश्य 
और उसके सार और उसके तत्त्व पर विचार करके पहचानने की श्रक्रियां है। दूसरे में उसके 
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जुणागुश भर तरुदियों और उसे लागू करने के लिए उठाए जाने बाले कदमों की पर्याप्तता 
या अपर्वाष्तता या वांछित परिणात्र बेने को उनकी सामथ्यें का मूल्यांकन किग्रा जाना 
अन्‍्तबंलित था। मद्यपान कौ बुराई का उत्मुलन सुनिश्चित करने को राज्य को नीति को 
प्रभावी करने के लिए ठताई गई विधि को इस रूप में ठीक से पहचाना ही जा सकता है । 
इस प्रकार पहचाना जाना न्यायपस्‍्लय ढ्वारा इस कारण ग्रावदयक समझा जाता है जिससे कि 
सांविधानिक उपबस्ध के लागू किए जाने की परीक्षा की जा सके। किम्सु यह कहना एक 
बिल्कुल भिल्‍न बात होगो कि विधि मणपान के समाप्त किए जाने को सुनिश्चित करने कौ 
राज्य की तीति को वास्तव में प्रभावी नहीं करती है | इसके लिए जांच किया जाना प्रपेक्षित 
होगा । न्यायालय ज्ञान के माध्यमों की अपर्याप्तता और जानकारी के ब्लोतों की श्रपर्याप्तता 
के कारण ऐसा कार्य नहीं ले सकते हैं। भायोग के सपाव जांच करने से विधि के उपबन्धों 
की पर्थाप्तता, उनकी खामियों, ससकार के कार्यपालिका कक्ष द्वारा उन्हें प्रभावशाली रूप से 
लागू करने के दोरान उद्भूत होने वांली समस्याभों भौर इसी प्रकार की भ्रन्य बातों से जो 
न्याकालय द्वारा की जाने वाली जांच के व्याप्ति्षेत्र के भ्रन्तगंत विधिस्त-मत रूप से नहीं आती 
हैं । बाद-विवाद किए जाने योम्य प्रइ्न उद्भूत होंगे। ये समस्याएं विधायी नीति को 
समस्थाएं हैं। इस बत का विनिद्चय करने का विधानमण्डल का है कि उसके प्रयोजन 
को सुनिश्चित करने के लिए उसकी नीति को प्रभावी करने के. लिए विधि में क्या, उपबन्ध 
होने चाहिएं । विधानमण्डल को किसी विषय पर विभिन्‍्त मतों पर विचार करना होगा 
श्रौर इस बात का चुनाव करता होगा कि वह किस प्रकार झपनी गीति को प्रभावी कर 
सकता है। स्थायासंयों का मामले के उस पहलू से कोई सम्बन्ध नहीं है गौर भले हो कोई 
विधि विफल मानी जाए, न्यायालय उसे प्रभावी करने से इन्कार महीं कर सकते | घोषणा 
से न्यायालथों द्वारा ऐसी जांच किए जाने की मनाही के अतिरिक्त और कुख नहीं है। स्वतः 
ज्याथालय ही ऐसी जांच करने का काय॑ अपने हाथ में नहीं लेते | घोषणा केवल पर्याप्त, 
सावधानी के तौर पर ही है। 


प्रनुच्छेद 3।ग के श्रधीन किसी अम्य प्राधार प्र न्यायिक पुनविलोकन प्रारित नहीं 
किया गया है। भारत संघ की श्रोर से यह बात ठोक ही मात ली गई है कि न्यायालय 
यह विनिश्चय करते में कि कया कोई विधि धरमुख्छेद 3]य में दिए गए साधारण वर्णात के 
अम्तगेत प्राती है, उसकी प्रधलों प्रकृति ौर उसके स्वरूप, उसके ढांचे भौर उप्तमें वर्णित 
मुख्य विषय, उसका उद्देश्य भौर व्याष्तिस्षेत्र ग्रादि की परीक्षा करने के लिए सक्षम होगा। 
देखिए धाल्सं रस्मेल् बनाम क्‍्योन(?) । यदि न्यायालथ इस निरकर्ष पर पहुंचता है कि विधान 
का उपर वर्णित उद्देश्य एक अहाया मात्र था धौर झसली उद्देश्य विभेद या अनुच्छेद 39 (जल) 
और (ग) में विनिदिष्ट उद्देश्य से अन्‍्यवा कोई उद्देश्य या, सो शअधुच्छेद 3]ग लागू 
नहीं होगा झौर प्रनुच्छेद 3य के बिना कानून की विधिमान्यता की जांच की जाएगी । इसी 
ब्रकार चैस। श्रटनो अनरल बनाम क्‍्यीन इस्योरेन्स कम्पनी (*) दाले मासले में मत ब्यकक्‍्त 
कियों है “यदि विधान, संविधान द्वार प्रदस अक्तियों में से एक के अघीन के ढोंग में वास्तव में 


(/] (852) 7 अपील केसिस 829, 838-840. 


(!) (878) 3 ब्रष्रील केश्रिस 090. 
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अत्यतः घौर तथ्यत: किपी ग्प्राधिकृत प्रयोजन को निष्पादित करते के लिए है सो स्यायालय 
' को ऐसे ढंग को प्रकाश में लगने का हक होगा और' कानून की प्रसली प्रकृति के झनुसार २, 
बड़ वितिश्चय करेगा।” 
अनुच्छेद 3!ग की प्रसली अकृति को देखतें हुए यह नहीं कंहा जा सकता कवि ५ 
अंशोधन अ्रदिधिमात्य है । हे 
पह्चीसवां संशोधन ग्रविनियम विक्षिमान्य है। 
- उस्तीसवें संश्ीडन द्वारा केरल के दो अधिनियम तकम प्रनुसूची में सम्भिलित किए गए 
श्रौर इसे पिटीक्त में उन पर ग्राओषप रिया गया है ! उस अनुसूची में सम्मिलित किए गए 
अ्रभ्य अधिलियमों के समान ही वे भी प्रमुच्छेद 3।ख द्वारा शनुधूची को दिए संरक्षण क्के पक 
कारण झाक्षेप किए जाने से प्रतिरक्षित इम्यूल) हैं । यह दवोस देने का प्रबल किया गया कि 
जव तक कि ग्धिनियम कृषि सम्बत्यी धुवारों से सम्बन्बित न हों, जैसा कि “पनुच्छेद 3] 
में ध्तविष्द उपदन्धों की व्यापक्रत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना” शब्दों से स्पष्ट है जो 
अनुच्छेब 3/ख के प्रारम्म में ग्राए है संरअश उपलम्ध नहीं वां) यह दलील पहले ही नःमंज्ूर « 
की का चुकी है। उदाहरण क॑ लिए एन० बो> जोजोमाई बनाम सहायक कलक्टर, धाना 0) 
जाला मामला देखिए । वास्तव में दलील संशोधन को विविमाल्यता पर पग्राक्षेप करने 
को कोटि को नहीं है । डिन्‍्सु बह केवल यह दर्ज्ाने का प्रगरस्त है कि संशोधन के बावजूद दोनों 
वि्ियां भरनुच्चेद 3(्वद्धारा अविधिमान्य होने से नहीं बचाई जा सकतीं॥ उस्तीसवां 
संझो में ही विभिन्‍न संशोधनों से जो पहले किए गए गए है और जिनके ढारा समय-समय - हे 
पर नम अनुसूंची में कानूठ जोड़े बए हैं और जिनकी विधियान्यता इस स्यायालिय वे कायम ज्‌ 
रखी है, भिम्न नही है। झत:ः उन्तीसवा संज्ोवन विधिकान्य है। 


मेरे विध्कर्ष इस प्रकार हैं-- न 
, _[] प्रंविद्ान को संज्नोवित करते की क्षक्ति ग्रोर प्रक्रिया भवंशोधित भमुच्छेद 368 
में प्रस्तर्विष्ड थी । उस अनुच्छेद में विहिलत प्रक्रिया के प्रनुसार संविधान का संग्रोधत 
ध्रनुच्छेद 3 के अर्गातर्गत विदि नहों है। संविव व के आग 3 द्वास श्रदत्त मुल अधिकारों 
को न्यून करने या छीनने दादा संविवात का संझोधत इस कार यूत्य नहीं है कि उससे 
अनुच्छेद 43(2) के उपवन्धों का उल्लंघन होता है । मेरा सादर यह मल है कि गोलरू गाय है 
जनाम पंजाद शब्य वाले मोमले में बहुमत का विनिर्चय सही नहीं है। 


(2) मूल प्रथिकारों पर प्रवत्तित होने के लिए श्रसंशनधित अनुच्छेद 368 के अधीन भर 
संशोधन फरने की झक्ति पर कोई विवक्षित या अन्तनिहित परिसोमाएं महों थीं३ इस 
पनुच्छेद के संजोचन के पदचात्‌ तो ध्बर ऐसी कोई परिसीमाएं हो नहीं सकतीं | 

(3) चौजोत्वां, पच्चीसदां ओर उन्तोसवां संशोधन ब्रधितियम विधिमान्य है । 

यह मामला विवि के अनुसार निपटाए, जाने के लिए ग्रब नियप्रित न्यांयपीठ के २. ' 
समक्ष रखा जाएगा। हु 


() (965) [ एस« दी आर० 636... + 


क्र 
न 


केशबासग्द भारती व० केरस राय [म्या० छम्ता]- 78॥ 


न्यायाधिपति खलता-- 

संविधान (चोबीसवां संशोधन) प्रविनियस, संविधान (पच्चीसवां संज्ोघन)प्धिनिवम 
और संविधान (उन्तीस़वां संझोधतर) प्रधिनियम को विधिमाध्यता हे सम्बन्धित प्रवत तथा यह 
प्रदन कि क्या संसद्‌ संविधान क्े.भनुच्छेद 368 के प्रबीत कार्य करते हुए संविधान के भाग 3. 
के उपबन्धों को इस प्रकार से संशोधित कर सकती है जिससे कि मूल भ्रधिकार छीन लिए जाएं 
था म्यून हो जाएं, दोनों संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रवीन फाइल किए गए इस पिटौक्षत में 
भ्रबंधारण के लिए उत्पन्न हुए हैं.। पन्‍्य भ्रजेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जिनका हवाला बाद में 
दिया जाएगा, विचार-विमर्श के दौराम उठाए गए हैं श्रौर उत पर उचित प्रक़म में विचार 
किया जाएगा । उसी प्रकार के प्रश्न अन्य झनेक पिटीक्षनों में उत्पन्न हुए हैं भ्रौर उन मामलों 
के पक्षकारों के काउम्सेलों को मध्यक्षेप (इष्टरवीन) करने का इजाजत दे दी गई है। 

प्रब प्रावश्यक तथ्य उपबर्णित किए आ सकते हैं, जब कि उन बातों को जिनका 
इस विनिश्चय के प्रयोजन के लिए कोई भी तालिक महत्य महीं है, छोड़ दिया जा सकता 
है । जैसा कि केरल चैण्ड रिंफास्स ऐक्ट, !963 (केरल भूत सुधार भ्रधितियम,963) (964 
का ऐक्ट ]) को मूलतः प्रधितियर्तितः कियां गया था, उसे संविधान को नवम भ्रनुसू्ी में 
मंद सं० 39 के हूप में प्रन्तःस्थापित कियां गया था। उक्त ऐक्ट को' केरल लैण्ड 


.रिफार्स्स (प्रमेण्डेमेण्ट) एक्ट, ॥969 [केरल भूमि सुधार (संज्नोधन, ॥969) प्रधिनियम] 


(/269 का ऐक्ड 35) द्वारा थाद में संशोधित किया गया था। पिठीशनर ने 2| भार, 
-/970 को यह रिट पिदीक्षत फ़ाइल किया. जिसमें उसने केरल लैण्ड रिफास्स (प्रमेष्ठगेण्ट) 
ऐक्ट, 969 (969 का ऐक्ट 35) द्वारा यथा संशोधित केरल लैप्ड रिफाम्स ऐक्ट 963 
(964 हा ऐवट ) की प्रविधानिक विधिमान्यता को हुनौती दी है। उपयुक्त ऐक्ट को 
कैरल उच्च व्यायालय के समक्ष भी प्रनेक पिदीशनों में चुनोती दी गई थी। केरस उच्च 
न्यायासंय की पूणं न्याधपीठ ने बी० एम० साशवरान्‌ नायर बनाम केरल राज्य (/) वाले 
माभले में दिए गए भ्रपने विनिदणय के प्रमुसार, उक्त ऐम्ट की विधिमोन्‍्यता कौ कायम रसा, 
किल्तु उसने किर्हीं उपकस्धों के सम्वस्धों में ऐसा नहीं किया ।उन उपबन्धों को ग्रविश्िभान्य 
भोदित कर दिया ग्रया। केरल राज्य वे केरल उक्तय न्यायालय के निरणय के विरद्ध इस 
स्थायालय में वहां तक प्रपीस फाइल की जहां तक कि उस न्यायालय मे ऐक्ट के उपबस्धों 
को अविधिमास्य घोषित कर दिया गया था! । इस न्यायात्य ने तारील् 26 प्रप्रैल,972 वाले 
अपने निशंय (?) के ध्नुसार राज्य की भपीलें खारिज कर दीं। क्केरल उच्च न्यायालय के 
उस निर्शाय के विरुत्ध जिसके दास उसमे भ्न्य .उपबस्धों को विविसान्यता को कायम रखा 


ह था, प्राइवेट पक्षकारों द्वारा फाइल की गई प्रपीले भी खारिज कर दी गईं। उपयुक्त ऐक्ट 


भी विधिमान्यता को चुनोती देते हुए, इस न्यायालय में जो ग्रत्य रिट प्टीशन फाइल किए 
थे, उतका निपटारां उन प्रपीलों में, जिन्हें केरल राज्य प्रौर प्राइवेट पक्षकारों ने फाइल 
की थीं, इस त्यायालय द्वारा किए गए विनिद्चय के प्रनुसार कर॑ दिया गया था। 


(!) आई० एल» आर० 970 (त) केरल 35. 


(१) (972) 2 एस० सी० सी० 3645-[4972]3 उम्र० बि० प० 797, 
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कैरल उच्च न्यायालय के 2। श्रक्तूबर, 970 वाले झ्पने तिर्शाय द्वारा [969 के 
अधिमियम 35 हारा यक्ष संशोधित (केरल लंण्ड एविवजिज्त ऐक्ट) (डेरल भूमि धजजन 


प्रश्िनियम) के किस्हीं भ्रम्य उपकन्धों को प्रविधिम्तान्य फ्रौर अरस्रांबिघानिक घोषित कर, 


दिया । उच्च न्यायालय के उपयुक्त विशोय के पंश्चात्‌, केरख भूमि-सुधार प्रचितियम को 
97) के भ्रध्य/देश सं० 4 द्वारा संशोधित कर दिया गया, जिसे 30 जनवरी, ॥9?] को 
प्रस्यापित (प्रोमलगेट)किया ग्रया था । केरल जेण्ड रिफास्स (प्रमेण्डमेण्ट) बिल, 97 | [केरल 
भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 9?।] को उसके .परवात्‌ उनत श्रध्यादेश के स्थात पर 
विधान सभा में पुर:शयापित किया गया । 26 प्रप्रैल, !97 को विधान-सभा ते उस विश्वेयक 
को पारित किया धौर 7 झगस्त, 97] को राष्ट्रपति से उसे भ्रपनी श्रनुमति प्रदान की । 
उसके पश्चात्‌ केरल लैंगड रिफाग्स ऐक्ट, |977(97 का ऐक्ट 25) ।। प्रगस्त, 97] 
को स्रताधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया। संविधान (उत्तीस्का संशोथन)श्रधिनियम, 
4972 द्वाद्म जिसे राष्ट्रपति ने 9 जून, 972 को अपनी भ्रनुमति प्रदान की थ्री, केरल 
लण्ड रिफा््स (प्रभेष्डमेण्ट) ऐक्ट, 969 (969 का ऐक्ट 35) श्लौर केरल खेण्ड रिफार्म्स 
(प्रमेण्डपेष्ट) ऐक्ट 97 (97। का ऐक्ट 25) को संविधान को तबम प्रनुसूची में शावित्त 
कर लिया यया। 


रिट पिटीशन में दो बार संशोधन किया गया। पहुला संशोधन इशलिए किया गया 
जिससे कि पिठीक्षनर केरल लैष्ड रिफाम्स (प्रमेण्डमेष्ड) ऐक्ट (97] का ऐक्ट 25) 
की सांविधानिक विधिमास्यता पर प्राक्षेप कर पके । पिटीक्षत का दूसरा संशोधन इस दृष्टि 


से किया गया था जिससे कि पिटीवान में यह प्रापंना श्ामिल्र की जा सके कि संबिधिन , 


के चौवीसवें, परुदीसवें धौर उन्तीस्ें संशोधनों को प्रसांविधातिक, ध्रधिकारातीत, ब।तिल 
और भृन्य (प्रतकास्टिट्यूसनल, अलट्र/वयर्संनल एण्ड वायड) घोषित किया जाए। 


यह बात बताई आ सकती है कि चोवीसवां संशोवन संविधान के संशोधन से 
सम्बन्धित था। संशोधन अधिनियम की धारा 2 से प्रनुच्छेद ।3 में खण्ड (4) जोड़ा प्रया है 
भौर वह इस प्रकार है-- 


+(4) इस प्रनुष्छेद की कोई कात प्रनुच्छेद 368 के श्रधीद किए गए इस 
संविधान के किसी सोधव को लागू न होगी ९! 


संशोधन झधिनियंम की धारा 3 निम्नलिखित रूप में है 
3. संविधान के ग्रमुच्चेद 268 को उप्तके खण्ड (2) के रूप में पुन:संस्यक्षित 
किया जाएगा, और-- 
(क) उध श्रतुश्छेद के पाइवें-शीरषक के स्थान पर तिम्नलिखित पाइबं-झोप॑क 
रख दिया जाएगा, अर्थातु-- 


'संविधोन का संशोवत करने की संसद्‌ की शक्ति और उसके लिए 
प्रक्रिया ॥? ५ 


हु 


क्ेश्षत्रानम्द भारती ब० केरस राज्य [न्या० खन्ना] य83 


[ज) इस प्रकार पुन: संख्यांकित खष्ड (2) के पूर्व निम्नलिल्चित खब्ड जोड़, 


दिया जाएगा, अर्गातू:-- 


“() इस रुविधान में किल्ली बाल के होते हुए भी, संसद अपनी 
संबिधायी झक्ति का श्रयोग करते हुए इस संविधान के किठलो उपलब्ध का 
प्रसव, परिवतंत्र बयवा विरसन के रूप में संझोधन इस अनुच्छेद में दो 
गई भ्रक्रिया के ध्नुसार कर सकेगी । 

(ग) इस भ्रकार पुन: संस्थांकित खण्ड (2) में,- “बहु राष्ट्रपति के समक्ष 
उसकी प्रनुमति के लिए रखा थ्ाएगा तथा विधेवक को ऐसो. प्रनुमति दी जाने के 
पश्चात्‌ विधेयक के विडन्धवों के अनुसार संविधान” कब्दों के स्थान पर“बहू 
राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएचा जो विधेयक को श्रपनी अनुगति देशा भौर सद 
संविधान विधेयक के निवस्थनों के अनुसार” झन्द रख दिए जाएंगे; 

(घ) इस प्रकार पुनः संस्दांकित रूच्ड (2) के पदचात्‌ निम्नलिखित सच 


जोड़ दिया ज्वाथग।, प्र्थात्‌ :-- 


'(3) भअनुच्छेद 3 को कोई बात इस अनुच्छेद के भ्रधीम किए गए किसी 

संशोचन को लागू न होगी ।” 
अब हम भरनुच्छेद 73 और 368 को उस रूप में उपवस्ित करना चाहेंगे जेसा कि के 
दोनों चोबीसर्े संशोधन अधितियश द्वारा किए गए संश्ोवन के पूरब धोर उसके परंचातू थे-- 


संझ्ोघन के पूर्व 
/3, (7) इस संविधान के प्रारम्भ 
होने से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में सब 
प्रवृत्त विजियां उस मात्रा तक ड्रुन्य होंगी 
जिस तक कि वे इस भाग के उपबन्धों 
असंगत हैं । ! 
(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं 
बनाएगा जो इस जाग द्वारा दिए अधिकारों 
को छीलनती या न्यून करती हो और इस खंड 
के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन 
की माता तक सून्य होगो। 
(3) यदि अंग से दूसरा अर्थ 
अपेक्षित त हो तो इस श्रनुच्छेद में,-- 
(क)- भारत राज्यश्षेत्र में विधि के 
समान प्रभावी कोई अध्वादेश, 
«. आदेश, उपधिधि, नियम, विनियम, 
अधिसूचना, रूढ़ि अयवा प्रया “विधि” 
अन्तर्गत होगी; 


संज्ञोधन के पश्चात _ 

४]3. (4) इस संविघान के प्रारम्भ 
होने से ठोक पहिले भारत राज्य-्क्षेत्र 
"में सबः प्रवृश- विधियां उस मात्रा तक 
जुन्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के 
उपबन्धों से ग्रसंमत हैं । 

(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं 
बनाएगा जो इस भाग हारा दिए अधिकारों 
को छील्तो या न्यूत करती हो और इस खंड 
के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन 
की सांत्रा तक कून्य होगी । 
हे (3) यदि प्रखंग से दूसरा ग्रर्य 
अपेक्षित न हो तो इस अनुच्छेद में,--. 

(क) भारत राज्य-सत्र में विधि के 
समान प्रभावी कोई अध्यादेश. आदेश, 
उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, 
रूढ़ि अयवा प्रथा “विधि” के अन्तर्गत 
होगी; 
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(श्र) भारत राज्य-केत्र में किसी 
विधातमण्डल या भन्य क्षमताशाली 
आर्धिकारी द्वारा इस संविवान के प्रारम्म 
से पूर्व पारित झ्रमवा निधित विधि, जो 
पहिले ही निरसित न हो गई हो, चाहे 
ऐसी कोई विधि या उसका कोई आशय 
डस समय पूर्रातया या विश्लेष क्षेत्रों में 
प्रवर्तन मैं न भी हो, “प्रवत्त विधियों ” 
के पन्तगेत होगी। 


368. इस संविधान के संशोधत का सूचपात 
उस प्रयोजन के लिए विधेयक को संसद के 
किसी सदन में पुर:स्थाषित कर के हो किया 
जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन की समस्त 
सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के 
उपस्थित प्लौर मतदान करने वाले सदस्यों के 
दो-तिहाई से प्रस्यूत बहुमत से बह विधेयक 
पारित हवो जाता है, तब वह्‌ राष्ट्रपति के 
समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जाएगा 
तथा विधेयक को ऐसी भ्रमुमति दी जाने के 
प्रश्चात्‌ विधेयक्र के निवन्धतों के प्रनुतार 
संविधान क्षेश्लोषन हो जाएगा: 
परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधव-- 
(क) श्रनुच्छेद 54, धनुच्छेद 55, 
ब्रनुच्छेद 73, भनुच्छेद 62, या 
पंनुच्छेद 24। में, प्रयवा 
(ख्र) भाग 5 के प्रध्याय 4, भाग 
6. के ग्रभ्याय 5 या भाग !] के 
प्रध्याय । में, अथवा- 
(ग) सप्तम पनुसूची की सूचियों में 
सेः किसी में, श्रथवा 
(घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिषित्द 
: में, झयवा पर 
(ड) इस ब्रनुच्छेद के. उपबन्धों में, 
कोई परिवर्तत करना चाहता है, तो ऐसे 


: (लू) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी 
विधानमष्डल या अन्य क्षमताह्ञाली 
अरिकारों द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ 
से पूर्व पारित स्थवा निर्भित विधि, जो 
पहिनें हो निरसिंत न हो गईं हो, चाहे 
ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग 
उस समय पूर्णतया या विज्लेष क्षेत्रों 
में प्रवर्तन में न भी हो, “प्रवृत्त विधियों ” 
के ध्रम्तगेंत होगी ६ र 

(4) इस अनुच्छेद को कोई बात 
अलुच्छेव 368 के अघोन किए गए इस संविधान 
के किसी संझोघन को लागू न होगी । 

368. (।) इस संविधान में किसी बात के 
होते हुए भी, संसदू अपनी संविधायी शक्ति 


का प्रयोग करते हुए इस संविधन के किसी 


उपयस्ध का परिवर्धल, परिवतेत अथवा 
निरसन के रुप में संशोधन, इस भवुआद में 
दी गई प्रक्रिया के श्रनुखार कर सकेगी । 

* (2) इस श्विधात के संशोधत का 
सूत्रपात उस अ्रयोजत के ज्षिए विधेयक संसद्‌ 
के किसी सदन में धृरःस्वापित करके ही 
किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा 
उस सदन की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत 
से तथा उस सदस के उपस्थित और मतदान 
करने बाले सदस्यों के दो तिहाई से भस्पून 
बहुमत से वह विधेवक पारित हो जाता है 
तब वह राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा, 
जो विधेयक को श्रपनी श्रनुम्ति देगा .प्रोर 
तब संविधान विदेयंक के तिबन्धनों के 
अनुसार संशोधित हो जाएगा : 

परन्तु यदि ऐसा कोई संशोवन-- 

(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, 
अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 62, था 
अनुच्छेद 24] में, अयवा 

(जज). भाग 5 के भ्रध्याय 4, भाग 6 
के अध्याय 5, या भाग !] के प्रध्याय । 
में, श्रवदा 


५] 
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उपबन्ध करने वाले विधेयक के राष्ट्रपति के 
समक्ष प्तुमति के लिए उपस्थित किए जाने 
के पहिले उस संक्योबत के लिए ध्रथम झनुसूची 
के भाग (क) और (ख) में उल्लिलित राज्यों 
में से कम से कम आधों के विधानसण्डलों का 
उत् प्रयोजन के लिए ,उन विधालमशण्डलों से 
पररित संकस्पों द्वारा भ्रनुसमर्थत भी अपेक्षित 


(ग) सप्तम अनुसूची की सूत्ियों 
में से किसों में, प्रववा 
(घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व 
में, घ्रथवा, 
(३) इस प्रनुष्छेद के उपकन्धों में, 
कोई परिवर्तन करना चाहता . है: तो ऐसे 
डपबन्ध करने वाले विधेयक के राष्ट्रपति के 


होगा ।! समक्ष घनुषति के लिए. उपस्थित किए जाने 
पु हु के पहिले उस संशोधन के लिए राज्यों में से 
५3; कप्त से कमर ग्राथे राज्यों के विधानसब्दसों 
ह है का उस प्रयोजन के लिए उन विधाने-मन्‍्डलों 
से पारित संकल्पों द्वारा भ्रनुसमथंन भी 
अपैक्षित होषा। , 
(3) प्रनुच्छेद 3 की कोई बात 
फ़ इस अनुक्छेद कै श्रघीन किए गए किसों 
संझोघन को लागू न होगी ।” 
हे सवियान (ँच्जीसवां संज्लोधत) अधिनियम, 97] द्वारा संविधान का झनुच्छेद 37 
-+-. | संज्रोधित किया ग्रया। इस संझोधन का विस्तार संज्ञोघन ग्रधिनियर की घारा 2 से 
जा स्पष्ट हो जाएगा। वह धारा इस श्रकार है-- 
“2. संविधान के अनुब्छेद 3। में,-- 
(क) खण्ड (2) के स्थान पर विम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, 
्थीतू :-- डे 
५(2) कोई सम्पत्ति, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हीं और केबल ऐसी 
विधि के प्रांधकार से ग्रतिवायंत: ग्रजित या प्रधिएहीत की जाएंगी, जो सप्प्ति 
के भजन या अधिग्रहर का, ऐसी राष्षि रे बदले जो उस दिध्ति द्वारा नियत 
को जाए या जो ऐसे सिद्धाश्तों के श्रनुस्तार , अवघारित की जाए भौर ऐसी 
ट् रीति हे दी जाए जो उस विधि में विनिदिष्ट हों, उपबन्ध करती है; घौर ऐसी 
किसी विधि पर किसी न्वायालय॑ में इस ब्राघार पर अ्रापत्ति नहीं को क्षाएगी 
कि इस प्रकार तिथत या प्रवधारित राशि पर्याप्त नहीं है ग्रथवा ऐसी पूरी 
रात्ति प्रा उसका कोई भाग नकद न दिया जाकर प्रन्यथा दिया जाता है : 
परन्तु अनुच्छेद 30 के खण्ड () में निदिष्ट किसी ग्रल्पसंस्थक- 
यर्म ड्वारा स्थापित और प्रस्मासित किस्ों विक्षा-संस्था की सम्पत्ति के 
अनियायं प्रज॑त के लिए उपदन्ध करने से सम्बद्ध विधि बनाते समय, राज्य 
यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी हब्पलि के धरज॑त के लिए ऐसी विधि के अधीन 
जो रास्ति नियत था ग्रवधारित को जाए वह ऐसी हो जो उस खण्ड के ग्रधीन 
अत्याभृत अधिकार को निर्बस्धित या मिराकृत न करे।' 
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(ख) खण्ड (2क )के पढ्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया. जाएगा, ग्रर्थात्‌:-- 
+(2ख्) धनुच्छेद 9 के खण्ड () के उपखण्ड (च) की कोई बात किसी 
ऐसी विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी जो खष्ड (2) में“निदिष्ट है ।' 
संविधान (पच्दीसदां संझोघन) ग्रधिनियम द्वारा अनुच्छेद 3]ख के वाद 
अनुच्छेद 3]ग्र जोड़ा गया, जो कि इस प्रकार है-- 

/3!गर. अनुच्छेद 3 में किसी बात के होते हुए भी, कोई विधि, जो प्रनुच्छेद 
39 के खण्ड (क्ष) या खण्ड (ग).में उल्लिखित तत्वों को सुनिश्चित करने के 
लिए राज्य को नीति को प्रभादी करने वासी हो, इस आधार पर सूंस्य न समभी 
जाएगी कि वह भ्रनुच्छेद 4, श्रनुच्छेद !9 या अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदत्त भ्रविकारों 
में से किसी से प्रसंगत है ग्रंबवा उसे छीनती या न्यून करती है; भौर जिस विधि 
में बह घोषणा हो कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी 
न्यायालय में इस भ्राथार पर आ्रापत्ति नहीं को जाएगी कि वह ऐसी नीति को 
प्रभावी नहीं करती : 


परन्तु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमण्डल ह्वारा बनाई जाए वहां इस 

प्रनुच्छेद के उपबस्ध उसे तब तक सागु न होंगे जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति 

के विचार के लिए रक्षित किए जाते के पश्चात्‌, उसकी ब्नुपति न मिल गई हो ।" 

जैसा कि पहले बताया गया. है, संविधान (उम्तीसवां संणोधन) प्रधिनियम द्वारा 

निम्नलिसित ग्रधिनिय्ों को संविधान को तवम भनुसूची में क्रमशः मद सं० 65 श्र 66 
के रुप में भ्रन्तः स्थापित रिया धया 


(!] केरल भ्रूमि खुधार (संज्ञोबत) प्रधिनियम, 969 (।969 का केरल 
प्रधिनियम 35); प्रौर 
(+.) केरल भूमि सुधार संशोधन प्रधितिय्म, [97। (97] का केरल 
प्रत्षेतियम 25) 4 
हस प्रदत पर कि स्या संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल ग्रधिकार संशोधन 
हारा छीन लिए जा सकते हैं या न्यूज करिए जा सकते हैं, इस स्वायालय ने श्री दांकरी प्रसाद 
सिंह देव बनाम्र भारत संघ श्रोर एक श्रग्य (?) वाले मामले में पहले विच्ञार किया था। 
डस मामले में अपीलार्थी ने संविधान के प्रथम संशोधन को चुनौती दी थी। प्रथम संज्ञोधत 
द्वारा संविधान के भनुच्छेद 5 भोर ।9 में तब्दोलियां की भई थीं। इसके श्रलावा 
उसके द्वारा भाग 3 में झनुच्छेद 3/6 ओर 3।ख को कोड़ते के लिए डप्बस्थ क्तियां गया 
भा ! प्रनुच्छेद 3।क में यह उपन्ध किया गया था कि किसी सम्पदा के या उसमें किन्हीं 
अ्रधिकारों के राज्य द्वारा प्रजेन के लिए या किन्हीं ऐसे भ्विकारों के निर्वापत या उनमें 
परिवर्तत के लिए उपबन्ध करने बाली विधि इस ब्राधार पर शुल्थ न समझी जाएगी कि 
बह धारा 3 में के किसो उपबन्ध द्वारा प्रदेश प्रधिकारों में छे किसी भी ग्रविकार से संगत 
है भ्रषवा उसे छीनती या न्यून करती है। “"सम्पदा” शब्द को- परिभाषा ग्रनुच्छेद 3।क के 
प्रयोजन के लिए की गई थी। अनुच्छेद 3]श्व में ऐसे रिन्‍्हीं प्रधिनियमों और विनियमों की 
विधिमान्यता के लिए उफवंध किया गया था को संविधान की तवम ब्रनुसूदी में 
(0) (952) एस० सी० झार० 89. है * 
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विनिदिष्ट करिए गए ये । उक्त अनुभूवी को संविधान में पहली बार जोड़ा गया भा। उस 
सभ्य नवम प्रनुसूची में ]3 ग्रधिनियम्त मौजूद थे, तथा उममें से सभी सम्पदाग्रों से 
सम्बंधित ये भौर उन्हें प्रास्तों भौर राज्यों के विभिम्र विधानमण्डलों ने पारित किया था। 
इनमें यह उपवन्ध किया गया था कि वै भ्रधितियम घोर विनियम इस ग्राधार पर क्ुन्य या 
'कभो दून्य हुए न समके जाएंगे कि वे भाग 3 के किसी उपबन्ध द्वारा प्रदश भ्रधिकारों में 
से किसी से असंगत हैं ग्रवा उन्हें छीचते या ल्यून करते हैं । इसके श्रसादा उसमें वह भी 
उपबन्ध किया गया था कि किसी स्यायालप्र या न्‍्यावाधिकरण के किशों प्रतिकूल निर्णय, 
्राज्ञप्ति या ग्रादेश्न के होते हुए भी, उक्त ऐसे पर्िनियम प्रौर विनियम उन्हें निरसित या 
संशोधित १रने की किसी सक्षम विधातमण्डल की ब्क्ति के भ्रधीन रहते हुए, प्रवुत्त बने रहेंगे । 

प्रथम संशोधन की विधिमान्यता को जो चुनौती दी गई थी, वह मुख्यतः तीत 
आगघारों पर पेक्ष की गई थी । पहला यह कि भनुच्छेद 268 के श्रधीन किए गए तंविधान के 
संशौधतों को प्रनुस्खेद 3 (2) के प्रधीन कसौटी पर कस! जाना चाहिए; दूसरी बात यह 
है किसी भी स्थिति में चूंकि प्रथम संशोधन द्वारा संविधान में भोड़े गएं भ्रमुछ्छेद 3॥क 
और 3।छ ग्रतुच्चेद 226 के प्रधीन उच्च न्यायालय की और श्रनुख्छेद 32 झ्लौर 36 
के प्रधीन इस न्यायालय की क्षेक्तियों पर प्रभाव ब(ते है, इसलिए इस संशोधन को झनुच्छेद 


, 368 के परन्‍्तुक के सधीत अ्रनुसमर्धन (ईटीफ़िकेक्षत) की ग्रपेक्षा है; भौर तीसरी बात यह 


है कि प्रमुख्छेद 3!क प्रौर 3!स' इस प्राधार पर प्रविधिमान्य हैं कि उनका सम्बन्ध ऐसे 
मामलों से है भो कि राज्य सूची के भ्रस्तर्गत पाते हैं। इस स्यायाशय ने इस प्रभी तीनों 
बलीलों रो प्रशजीकृत कर दिग्रो । उसने पह श्रमितिर्धारित किया कि गरद्यवि “विधि” के 
अ्रन्तगंत मामूली तौर से सॉविधातिक विधि भरा जाती है तथापि विधायी प्क्ति 
के प्रयोग में बनाई गई मापूली विधि शोर संविधाधी शक्ति के प्रयोग मैं बनाई गई सांविधानिक 
विधि के बीच स्पष्ट रूप से प्रभेद है | भधनुच्छेद 3 के संदर्भ मैं, “विधि” झब्द से ऐसे 
लिधम झौर विभियम प्रभिप्रेत होने चाहिएं जो मामूली विधायी शक्ति के प्रयोग में 
बसाएं गए हों न कि संविवायी शक्ति के प्रयोग में किए गए संविधान के संशोधन । जैसे कि 
प्रमुल्छेद 3 (2) है, उसके बारे में यह भ्रभितिर्वारित क्रियः गया कि वह अनुच्छेद 368 
के ग्रधीन विए गए संशोपतों को प्रभावित नहीं करता । इसके अलावा इस स्यायालय ने 
यह प्रभिनिर्धारित किया कि झनुच्छेत 3]क भौर प्रनुच्छेद 3।ल इस स्यॉयालय की प्रौर 
उस स्पायाज्य की शक्ति को स्पून नहीं करते हैं धौर इस प्रकार से उन्हें प्रनुच्छेद 368 में 
दिए गए परस्तुक के ग्रधीन श्रनुसमर्थन की प्रपेक्षा तहों है। ग्रस्त में यह प्रभिनिर्धारित 
किया गया कि भनुच्छेद 3क ग्रोर ग्रनुच्छेद 3।खव निषिचत रूप से संविधास के संजोधत थे 
और संसद्‌ को ऐसे संशोधन करने की शक्ति प्राप्त थी। परिणाम्तः संविधान के प्रथम * 
संशोधन के बारे में यह प्रभिनिर्धारित किया गया कि बह विधिमसान्य है। ६ 

दूसरा मामला जिसमें मूल भ्रथिकारों को संशोवित करने सम्बस्धो संसद की शाजित 
का प्रइन झंडा था. सज्जन सिह वनाम राजस्थान राज्य (') था । इस माप्से मैं 29 जनवरी, 
964 को किए गए सत्रहवे संशोधन को छुनीतो दी प्रई थी। सत्रहवें संशोधन द्वारा, 
संविधान के श्रनुच्छेद 3क में तब्दीलियां की गई थीं, धौर संविधाव की चवम्र भरनुयूत्री में 


4) (965) । एब्र० सी प्रार० 933. 


प88 उच्चतम व्यायालप निर्खंष पत्रिका [8973] 2 उम० बि० प० 


44 अधिनियप्र इससिए शामिल किए गए ये जिससे कि उन्हें संविधान के भाग 3 के किसी 
उपबस्ध के अ्रधीन श्ुनोती दिए जाने से बचाया जा. सके | सउजन सिह वाले मामले (:) में 
जो दलीलें दी गई थीं, उमें से एक यह थी कि, चूंकि ग्रनुच्छेद 226 का सबहनें संशोधन 
द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य था, इसलिए उसे ध्रनुच्छेट 368 के परम्तुक के प्रधीन भतुसमर्थन 
की प्रपेक्षा थी भोर यह कि शझंकरो प्रसाद वासे मामले (*) में जो विनिश्चय किया 
गया था झौर जिसके द्वारा ऐसो दलोल भ्रस्वीकृत कर दी गई थीं, उस पर पुनविचार किए 
जाने की झ्रावक्यरुता हैं। यह"भी दलील दी गई कि सत्रहक' संशोचन भूमि धम्बस्धी विधान 
था झौर संसदू को उस परामले में विधान बनाने का कोई भी प्रथिकार प्राप्त नहीं था । 
+ इसके प्रलावा यह भी दलील दी गई कि चूंकि सत्रहवें संशोधन में यह उपब्त्ध किया स्या 
हूँ कि नवम प्रनुसू्ती में शामिल किए गए भ्रधिनियम स्थायालयों. के विनिशय के बावजूद 
भी विधिमास्य बने रहंगे, इसलिए वह भ्रसांविधानिक है। इस न्यायालय ने दो के मुकाबले 
तीन के बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि क्षंकरी प्रसाद वाले सासले(“)में जो विन्श्लिय 
विधा गया था, वह सही हैं। इस स्यायालय ते एकमत होकर यह भी प्रभिनिर्धारित 
किया कि सत्रहवें संझोधल को श्रनुस्छेद 368 के परन्तुक के प्रधीन ग्रनुसमर्थत प्राप्त 
करने की भ्रावश्यकता महीं है। यह प्रभिनिर्धारित किया गया कि उक्त संझोचन को 
अधिनियपित करने में संसद भूभि सस्बन्धी विधा नहीं बसा रही है. धोर यह कि संसदू को 
यह अधिकार हूँ कि यह ऐसे विधान को विधिमास्थ करे जिन्हें न्यायालयों ने ग्रविधिमान्य 
घोषित कर दिया हैँ । वो के मुकाबले तीन के बहुमत से इस स्यायासय ने यह क्‍मिनिर्धारित 
किया कि अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदस शवित के झम्तगगंत भाग 3 ढ्वाश बारष्टी किए गए मूल 
प्रभिकारों को छीनने की श्रकित भी भ्राती है भौर यह कि संशोश्त करने की बाक्ति इतनी 
विस्तृत शक्ति है जिसे क्षम्दकोश में दिए गए “संशोधन” शब्द के शाब्दिक प्र द्वारा 
नि्ग्तित सहीं किया जा सकता । यह प्रभिनिर्धारित किक गया कि भ्रनुच्छेद 3(2) में 
ग्राई 'विधि' भ्रभिव्यक्ति के भन्‍्तगंत ग्रनुस्छेद 368 के भ्रनुसरर में किया गया संविधान का 
संशोधन नहीं झ्राता । किन्तु त्यायाधीशों के अल्पमत ने झंकरी श्रसार वाले भामले में 
अ्यवत किए गए इस मत के सम्बन्ध में स़देह प्रकट किया कि प्रमुच्छेद !3(2) में श्राए हुए 
“विधि' शब्द के ब्रन्तर्गत प्रनुच्छेद 368 के प्रधीन किया गया संविधान का संक्षोधत तहोँ 
श्रात्ा । 
शांकरी प्रस्ताव बाले. मामले (7) पें इस न्यायालय के श्लोर सज्जन सिह वाले 
सासले (?) में बहुमत के विनिक्षय के सही होते को बात को श्ाई० सौं० बोलक गाव 
और कुछ भ्र्य वनाम पंजाब राज्य श्रोर एक भ्रस्य (?) दाले मामले में प्रश्नभत बनाया गया 
था। इस मामले की सुदवाई स्थारह न्यायाधीश्रों की एक विशेष न्‍्यायपीठ ने की थी । उस 
मामले में इस न्यायालय का सस्वन्ध पंजाब सेक्यूरिटि ऑफ लैण्ड टेम्वोर्स ऐक्ट, !953 (पंजाब 
भूषृति संरक्षा भ्रवितियम 953) की और नेसूर लैच्ड रिफम्स ऐक्ट (मैसूर भूमि मुघार 


0) (965) । एब्र० खरो& प्रार० 933. 
(0) (952) शुस० सी० प्रार० 89. 
(१) (967) 2 एस० स्रौ> श्रार० 762. 
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ऊ इन दोनों प्रधिनियमों को संक्धान कौ नव श्रतुसूची में झामिल कर दिय्ला रया था । मुख्य 

न्यायाधिपति घुब्धा राथ, न्यायाधिपति शोह, सीकरी, झलत ग्रौर बेगम ने (स्यायाधिपति 
हिंदायदुल्लाह ते सहमति देते हुए) यह प्रभिनिर्धारित रिया कि मूल श्रधिक्वारों को संविधान 
के प्रभुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया द्वारा ब्यून नहीं किया जा सकता या छीना नहीं णा 
सकता । यह मत्त व्यक्त किया गया कि संविधान का संशोधन भ्रनुच्छेद 3 (2) के भ्रधधान्‍्वगंत 
/विधि” है भौर इसीलिए बह संविधान के भाग 3 के अध्यधीन है। मुख्य न्‍्यायोधिपति 
सुब्याराव जिन्‍्होंने कि ्रपनी धोर से तथा स्यायाधिपति ज्ञाहू, सौकरी, शेलत गौर बैहाधिगरमू 
की पर से मिर्शाथ दिया था, अपने निष्कर्षों को मिम्तलिश्लित रूप में केश क्िया-- 


; ग्रधितियम) की विशिम/न्थता-से था | संविधान (सत्रहवां संशोधन) श्रधिमियस, 964 द्वारा 


हि “([!).पंबिधान को पंशोष्षित करने सम्बस्धी संसद्‌ फी श्रित संविधान के 
अनुच्छेद 245, 246 झलौर 248 से, न कि उसके श्रनुच्चेद 368 से प्राप्त होश्ी है, 
जिसों केकल प्रक्रिया के सम्बन्ध में उपयरध किया धया है। संद्ोधन विधायी प्रक्तिया 
॥ | होता है । 


(2) संज्षोघन, संविधान के अ्रनुन्छेद ।3 के भ्रथान्तगेत 'बिधि' है धौर इसीलिए 
यदि वह संविधान के भांग 3 द्वारा प्रदत्त अ्रिकारों को. छीजता है थी श्यून करता 
है तो वह शुर्प है। दर 

(3) एंक्धिन (प्रथम संक्षोषत) अ्रधिनिगम, 95], संविधान (चतुर्ध 
संशोधग) प्रधितियम, [955, भौर संविधान (सत्रहवा संशोषन) प्रधितियम, 964 
' मूख प्रश्चिकारों के विस्तार को स्यून करते हैं। किन्तु इस स्यायालय द्वारा पहले 
$ दिए गए विनिश्चयों के ध्राधार पर वे विधिमान्य है। 


(4) जैसा कि हमने पहले ही बताया है, भविष्यलक्षी प्रभाव (प्रोस्पैक्टिव 
पओोबर कृलिंग) के सिद्धास्त' को लागू करने पर, हमारा वितिश्तरय अभिष्यशक्षी प्रभाव 
से प्रवृ्त होगा प्रौर इसीलिए उक्त संशोधत विधिमान्य बने रहेंगे । 


(5).हम भोषित करते हैं कि संसद्‌ को इस विनिददय- के सुनाए जाने की 
तारीक्ष से संविधान के भाग 3 के उपबन्पों में से किसी भी उपबन्ध को इस प्रकार 
संघोधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी जिधसे कि उस भाध में समायिष्द मल. 
प्रभ्िकार छीन सिए जाएँ या स्यूत़ कर विए जाएं । हु 


(6) जैसा कि संविभान (सतहवां संशोधन) श्रव्विनिवम का प्रभाव है, दो 
प्राक्षेपित प्रधिनियमों प्रथाव्‌ पंजाब सिप्यूरिटि ऑॉफ लंष्ड टेन्योर ऐक्ट, 953 
ड़ क्‍ (953 का 0)प्रौर मैश्ूर लैण्ड रिफार्स्स ऐक्ट, 962 (4962 का 0) की, 
कक जैसा कि उसे 965 के ऐबड व4 द्वारा संशोधित किया गया था, विधिमासकता को 
इस आधार पर प्रदनगत नहीं बसाया जा सकता कि वे संविधान के प्रनुच्छेद 3, [4 

था 3! का भतिक्रपयां करते हैं ।” यु 


799. उश्यतम भ्वाधालय निशाय पत्रिका... [973] 2 उमर* नि० प० 


न्यामाधिपति हिंदायतुल्लाह ते भपते निष्क्षों को भिम्गसिस्ित रूप में पेश किया है-- 

“(4) बह कि यदि फ़ोई संशोधन मूल अ्रत्रिकारों में से किसो भी अधिकार 
को स्यूत करते या छौमने की ईंप्सा करता है, पो ऐसे अधिकार सश्लोधत करने की 
प्रक्रिया के बाहर हैं। 

(8) पह कि शंकरी प्रसाद वासे सासले (?) में और उसके वाद सज़्जन सिह 
थाले सामले(?) में संविधान के भाग 3 को संशोधित करने की छक्त प्रगुच्छेद 3(2) 
और 368 के सम्बन्ध में गलत मत प्रपनाने के प्राधार पर मानी गई थी । 

() यह कि बूंकि प्रथम, चतुर्थ घोर सप्तम संशोधन बहुत दिनों तक उपमति 
"द्वारा संविधान का भाग बने रह चुके हैं। इसलिए उन्हें शव चुनोतों वहीं दी जा 
सकती और हसके भीतर सप्रहवे संशोधत के लिए. आधिक्ार मौजुद है। 

(४) यह कि चूंकि इस स्थायालय ने यह प्रभितिर्धाटित किया है क़िसूल 
अधिकार भ्रनुच्छेद 368 में दी गई संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रयोग करके 
न्यून नहीं किए जा सकते या छीने नहीं जा सफते, इसलिए जैसा कि ये प्रधिकार 
श्राज विद्यमान हैं, उनमें भौर प्रधिकर हस्तक्षेप करना तब तक ग्रवैध भर 
अम्रांगिधानिक होगा! जन तक कि वह संशोधन साधारणातः भाग 3 का और 
विशिष्टत: प्रनुक्छेद 3(2) के उपवस्धों के झनुसतार न हो । 

(२) यह कि मूल प्रथिकारों को स्यूत करने या छोमने के लिए संविषात- | 
सभा समाहूत करती पढ़ेगी। है 

(भं) यह कि दो ध्राक्षेपित श्रभिनियम प्र्थात्‌ पंजाब सिक्यूरिटी प्रॉफ लैण्ड 
डेम्योर्स ऐक्ट, 958 (953 का 0) घोर मंसूर सेण्ड रिफाम्स ऐक्ट, 962 
(3962 का 0), जैसा कि वह 965 के ऐक्ट ।4 द्रास संशोधित किया गया वा, 
संविधान के भ्रधीन न केवल इसलिए विधिम।/स्य हैं क्योंकि वे संविधान की तबस 
अनुसूली में शाविल कर दिए गए हैं, बल्कि इसलिए क््ोंकि उस्हें श्रनुच्छे 3]क 
तथा राष्ट्रवति की प्रतुतति द्वारा सररकषा प्राप्त है।। 

बहुप्रत के दृष्टिकोरए के विपरीत स्थायाधिपति कांचू, बछावत, रामस्वाभी, भाग॑व प्रौर मित्तर 
में बिसामत निशंय दिया था | उनके मतानुतार श्रमुच्छेद 368 में ऐसी शक्ति 
मौजूद है जिसे संविधान के भाग 2 में दिए मए मूल प्रधिंकारों सहित, संविधास के सभी 
श्रागों को संशोधित किया जा सकता है। इन पांचों विद्वान न्‍्यायाधीक्षों के मतानुसार, 
संशोधन ग्रतुच्छेद 3(2) के प्रयोजन के लिए 'विधि” नहीं है श्रौर उसे उस भनुच्छेद के 
श्रेधीस कसौटी पर नहीं कहा जा सकता । तदमुसार विद्वानू भ्यायधीजों ने प्षंकरों प्रसाद 
वाले सासले(!) भ्रौर सज्जन सिह बेले मामले () में दिए गए वितिश्चय के सही होने की 
प्रभिपुष्टि की | न्यायाधिपति बांध ने जिसहोंने अपनी धोर से तथा न्‍्याथाधिपति भागंव घौर 
मित्तर की प्रोर से निरंय, दिया था, जो निष्कर्ष निकाले ये उनमें से बुछ को नींबे 
अ्रद्विकल रूप से दिया का रहा है- 

“() संविधान यमें 'संविधान का संशोधन शीर्षक हैते हुए पृथक्‌ भाग 

उपबन्धित है भौर प्रनुब्छेद 368 उस भाग में एकमात्र अनुल्छेद है। इसलिए इस 
ह] (952) एस० सरी० झरर० 89. 
(7) (965) 4 एस० सी० आर» 933, 
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इस सम्बन्ध में कोई भी संदेह नहीं हो सकता हि संविधान को संक्षोथित करते की 
अवित भनुच्छेद 36$ में मौजूद होनी चाहिए | 

(7) श्रनुष्छेद 268 में संोषन करने की शावित पर कोई भी अ्रभिव्यकतत 
परिसीम्ता “ नहीं है तथा उसमें कोई भी परिसोमा विवक्षित नहीं हो सकती या नहीं 
होमी चाहिए | यदि संविधान बनाने वालों का ग्राशय संविधान में प्रौर विशिष्टत: 
भाग 3 में के किन्हीं प्राधारिक उपकस्धों कें बारे में यहू होता कि उनको संज्नौधित 
नहीं किया जा सकता तो कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे कि श्रनुच्छेद 368 में 
इस प्रकार की याल उपबन्धित न की थाती । 

(॥) क्योंकि प्रनुष्छेद 368 के क्षब्दों द्वारा प्रदत्त शक्ति निर्दन्धित है, 
इसलिए उस शक्ति भौर ग्रनुच्छेद 3(2) के उपयन्धों के भीच ओ प्रसंगति है, 
उससे ब्रचा जाता चाहिए ) प्रतः धनुक्छेद 368 में की तिर्बन्धित क्लक्ति को ध्यान 
में रहते हुए, भनुष्छेव 3(2) में झाए 'विधि' शब्द का प्रथ॑ ऐसी विधि के रूप में 
किया जाना चाहिए जोड़ि मामूली विधायी क्षकित के अधीन मे कि संबिधायी 
संक्षोधन के श्रधीन पारित की गई हो। 

(00) पश्पि'जिस फालायधि तेक शंकरी प्रसाद वाले साले (!) को इुनौती मह्ठीं 
दो गई, बह बहुत लम्बी नहीं है, फिर भी उम्र विनिश्चय के प्राधार पर राज्य द्वारा 
पारित विधियों पर जो प्रभाव पड़े हैं, वे इतने प्रदम्ण (धोबरह वेल्मिग) हैं कि उस 
सिनिइचय में दलल नहीं दिया जाना चाहिए, भ्रश्यथा बड़ी ध्रव्यवस्था फैल जाएगी । 
यह ऐसा सर्वाधिक उचित माप्तला है जिसमें कि भूत॑लभी प्रभाव (स्टेयर डिसाइसिस) 
का सिद्धांत लागू ,किया जाता चाहिए। 

(२) भविष्मलक्षी प्रभाव के छिद्धांत (प्रास्पेकिटव प्तोषर रूलिंग) को इस देश 
में हवीकार नहीं किया जा सकता । यहां भो सिद्धांत स्वीकार किया गया है, वह यह 
है कि व्यायालय विधि घोषित करते हैं और यह कि स्यायालथ द्वारा की गई घोषणा 
इस वेश की विधि होती है श्रोर वह उस तारीख से' प्रभावी होती है जिस तारीख 
को विधि प्रवृस होती है। उस सिद्धांत को छोड़ना शोर उसके स्थान पर 
अविष्यसक्षी प्रभाव के सिडांत को लाशू करता प्रवांचनीय होगा । 

स्यायात्रिपति खछावत ने ओ सुझ्य निष्कर्ष तिकाले थे, वे इस प्रकार हैं-- 

()) भनुश्छेश् 368 त॑ केवल प्रक्रिया विहित करता है, बल्कि संशोधन 
करने की धक्ति भी देता है। 

(() संविधान को संशोधित करने की शक्ति के बारे में गह नहीं कहा जा 
अकता कि बह प्रनुष्छेद 248 झौर सूची | भद की 97 में निहित है, क्योंकि'यदि 
संझ्ोघन मापूली विधायी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, तो भनुच्छेद 368 
निर्रभक हों जाएगा । 

() शह दलील. कि. प्रनुच्छेद 368 के श्रधीन किया गया सांविधानिक 
संक्षोधन भनुच्छेद ।3 के भ्रधीन विधि है, भ्रस्थोकृत कर दी जानी चाहिए । 


९) (952) एस० सौ० ग्रार० 89. 
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(४) गनुच्छेद (3 (2) भ्रोर 368 के बीच कोई भी टकराव नहीं है । मे 
दोनों अनुच्छेद भिम्त-भिल क्षेत्रों में प्रदृत्त होते है, पहला अनुच्छेद विधि के क्षेत्र में 
प्रवृत्त होता है भ्रौर बाद वाला पनुच्छेद सांविधानिक संशोधन के क्षेत्र में प्रवृतत 
होता है। 

(५) यदि प्रथम, चतुर्थ, सोलहबां श्रौर सब्ह॒वां संशोधन ब्रधितिग्रम शूस्य हैं. 
तो उमा प्रस्तित्व विधि की दृष्टि में प्रारम्भ से ही नहीं रहता है। वे (95॥ से 
967 तक विधिगान्य ग्रौर उसके बाद प्रविश्रिभास्थ महीं बने रह सकते । यह 
कहना कि वे विगत में विधिमान्य थे प्रौर भविष्य में प्रविधिमास्य होंगे, संविधात में 
संशोघन करना है। संप्ोघत करने की ऐसी प्रतिवन्त्रित शक्ति स्यायाधीशों को नहीं 
दी गई है भ्रौर इसलिए भतिष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत भ्रपनाए। तहीं जा सकता । 


प्रव हम स्थायाधिपहि रामस्वामी के कुछ तिप्कर्ष बछित करेंगे वे लिष्कर्ष इस प्रकार हैं-- 


(() लिक्षित संविधान में संविधान का संशोधन ऐसा मुख्य संदिश्रायी कार्य 
होता है जोकि मामूली विधान से प्रसंइंधित पूर्वकल्पित प्रक्रिया के माध्यम से 
अभुल्वंसम्पतत शक्ति के प्रयोग में किया जाता है । इसलिए अनु्छोद 368 में 
संशोधन करने की शक्ति मोजूद है, वह प्रवम्श (सुई जंनरिस) है प्रौर उसकी तुलना 
सूची | धौर 3 के साथ पहित पनुषछेद 246 के प्रनुश्तशा में संतद्‌ की विधि 
बनाने की शक्ति से नहीं की जा सकती। इसका प्रर्थ यह तिकसता है कि 
अ्रनुच्छेद 3 (2) में “विधि” प्रभिव्यक्ति का भ्रप॑ यह नहीं शिया जा सकता कि 
उसके प्रस्तगेत संविधान का ऐसा संशोधन छाता है जिसे संसद प्रपनों प्रभुलसम्पत्त 
संविधायी थ्ाक्ति के प्रयोग में करती है, किम्तु उससे ऐसौ विधि भ्रमिग्रेत होनी 
चाहिए जिसे संसद्‌ ते सप्तम अनुसूची को सूची | प्रौर सूची 3 के साथ पछित 
अ्नुष्छेद 246 के श्रधीन ब्रपनी विधाणी हैसियत में बनाया हो । 


(7) भरनुच्छेद 368 की भाषा पूरी तरह मे साधारण है गौर बड़ संश्दद्‌ को 
इस बात के लिए सशक्त करती है कि वहू किसौ भी श्रकार के अ्रपबाद के बिती, 
संविधान का संशोधन कर सकगी । भाण 3 में दिए गए भ्रध्तिकारों को वर्णित करने 
की दृष्टि से “पूल” शब्द प्लौर ग्रनुष्छेर 20 प्रनुच्छेव 32 में “प्रह्याभुत” 
धब्द के प्रयोग से मूल प्रधिकारों को स्वयं संविदांस के ऊपर नहीं उठाया जा 
सकता । 


(॥/) अनुच्छेद 368 के प्र्थान्वियत में किसी विवक्षा की गुजाइंण नही है । 
यदि संविधान बनाने वाले यह चाहते कि उसके कुछ भराधारभूत तत्व संशोधन महीं 
क्षिए जाने हैँ, दो थे ऐसा कह सकते थे । 

(४) परह बात महीं मानी जा सकती कि संविधान वनाते वालों का ग्राशय 
जाते वाली पीढ़ियों के लिए राजमीतिक कठोर ग्रावरण सुष्ट करता था।आज 
इस्त धमक जबकि स्वैच्छाचारिता को कोई महत्व' नहीं दिया जा सकता, शीघला के 
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साथ यह बात नहों मान ली जानो चाहिए कि संविधान के ऐसे भ्राघारित हत्व हैं 
ओ कि संक्षोघत् करने की शक्ति को निभनन्त्रित करले हूँ भौर जो राष्ट्र के सामान्य 
कल्यारँ भौर भूपि-सम्बन्धी तथा सामाजिक सुधार की प्रवश्यकता के ऊपर 
भ्रध्रिमानता भ्राप्त करते हैं। 

(५) यदि मूल ग्रभिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है ग्रौर यदि 
अनुच्चेद 368 के भ्रन्तगंत ऐसी कोई श्षक्ति नहीं झाती है, तो उसका ग्रर्थ यह है कि 
अनुच्छेद 3क ग्रोर ग्नुच्छेद 3।कष को जोड़कर अनुख्छेद 3/ का संकोधत केवेल' 
उहिसात्मक क्रान्ति दर ही किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में संदेह है कि क्या 
इस प्रकार समाहुत ऐसी नवीन संविधान-समा को कोई विधिक विधिमान्यता श्राप्त 
होगी, क्योंकि थदि संविधान में संशोधत करने की कोई इसकी प्रपनी ही पद्धति 
उपबन्धित की गई है तो प्रन्य पद्धति ध्रसांविधानिक थौर शुत्य होगी । 

(४) विधान के भविष्यलक्षी प्रभावी के 'सिंद्धात्त के सम्बन्ध में कोई भी 
मत अ्रभिव्यक्त करने की प्रावस्‍््यकता नहीं थो। हि 
श्रनुच्छेद 368 पर मत व्यक्त करने के पूर्व, हम यह विचार प्रकट कर सकते हैं कि 

संविधान दो! प्रकार के श्र्थात्‌ गरनम्य ग्रौर तगनोय होते हैं। श्रक्‍्सर ऐसी धारणा रही है, 
किन्‍्तु बह घारणा गलत रही है कि यह बात भ्रदस्तावेजी या दस्तावेजी संविधान कहने के 
चराबर है जबकि यह आत सही है कि ग्रदत्तावेजी संविधात नपनीय संविय्ान से भिरत नहीं 
हो सकता, वस्‍्तावेजी संविधाव के लिए यह बात बिल्कुल ही सम्भव है कि बह प्रमस्थ वे हो। 
तो बहू कौन सी बात है भो कि संविधान को समतीय या ब्रतम्य बनाती है। यहां पर जो यतभेद 
है, उसका पूरा ग्र/धार यह है कि क्या साविधातिक विधान की प्रक्रिया मामूली विधाव की 
प्रक्रिया के सव।न होती है सा नहीं । जिस संविधान को किसी विशेष तत्ज के विन। परिवतित 
या संशोधित किया जा सकता है यह नम्तीप संजिचान होता है। जिस संविधान के परिवर्तन 
या संशोधत . के लिए विशेष प्रक्रिया की प्रावप्यकता होती है, वह प्रनध्य संविधान होता 
है (देखिए--सौ० एफ० स्ट्रांग द्वारा लिलित गांठ पोलिटिकल कॉस्टिंदयून्य' के 
पृष्ठ 66-68 को) । लाई बिकतडैड लोडंब्रांसलर, ने मंककॉले बनाम किम, ') कले आस्ट्रेलिया 
(ब्बील्सलेण्ड) के मामले में उसी प्रकार की कसौटी भ्रपनाई थी, यद्यपि उन्होंने नसनीय प्रौर 
अनम्ध संविधानों के सध्बन्ध में जो वास दिया था, वे तियस्त्रित तथा भ्रतियन्त्रित प्रविधान 
थे। इस सम्बन्ध में उतका मत इस प्रकार था-- हू 

“कह मतभेद जिसका लेखकों द्वारा सविधानिक बरिधि के विषय में 
सावधानी से विश्लेषण किया गया है, मुख्यतः उस राष्ट्र को भावना झौर प्रकृति 
के परिणामस्वरूप था जिस में कि किसो संविधाम विशेष के। निर्माण किया गया 
है। किन्हीं समुदायों ने ग्रौर विशेषकर ग्रेट क्रिटेत ने संविधानों का विर्मोश करते 
समय यह आवशब्क नहीं समझा है या लाभदायक नहीं माना है कि ग्रपने 
उत्तराधिकारियों की स्वतस्त्रता को पूरी तरह से जकड़ लिया जाएं। उन्होंते 
इस उपधारस्था से अपने को बचा लिया है कि उनकी पीढ़ी के यएरे में यह स्वीकार 
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किया गया है कि उसमें सबुद्धिमतता और भविष्य में कांकने को शक्ति मोजूद है, 
जो कि इस तथ्य के बावजूद कि उत उत्तराधिकारियों के पास ऐसी परिस्थितियों 
और गआ्राव्थकताओओं सम्बन्दो ग्रलिक प्रनुभव होगा, जिनमें वे अपता जीवन जौ 
रहे हैं उनके उत्तराधिकारियों में नहों होंगी वा नहीं हो सकेगी, जिन संविधान 
निर्माताग्रों ने ग्रत्य मत ग्रपताया है, उनके बारे में यह अवश्य ही माता जाना 
आहिए कि उतक। विश्वास यह रहा है कि ऐसे मामले में निश्चितता और स्थायित्व 
अत्यधिक ग्राकांझा वास्ी वात थी । इस् विश्वास को प्रभावी बनाते हुए उन्होंने उन 
लोगों के रास्ते में, जो कि संविब:व की नौका का डुबोना चाहते ये, विभिन्‍न 
कढ़िताइपों की बाधा उत्पर्त कर दी है ।” 
अव हम संविधात के भनुच्छेद 368 पर विचार करेंगे। चूंकि संविधान के ग्रनुच्छेद |3 
पश्रौर 368 में किए गए संशोधन उस रूप में जिसमें, कि वह चौबीस संशोधन द्वारा 
फिए गए संशोधन के पूर्व था, उस अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तात्पथित प्रयोग 
में किए गए ये, इसलिए हम उस ग्रनुच्छेद पर उसी रूप में दिचार करेंगे जेसे कि वह उस 
संज्ञोधत के पूर्व था । इस संदर्म में यह वात बताई जा सकती है कि श्रनुष्छेद 4, 
अनुच्छेद! ।69, पंचम प्रनुसूच्ी का पैरा 7 भौर पष्ठ ब्रनुशदी का पैरा 2। संसद्‌ को इस वात 
के लिए सशक्त करते हैं कि वह ऐसी विधियां बना सकेगी जो प्रयम, चतुर्थ, पंचम झौर पष्ठ 
अनुशुचियों के उपबस्धों को संशोधित करती है और तए राज्यों के निर्माण के तथा बतंमान 
राज्यों के क्षेत्रों, प्ीमाप्ों, या वामों के परिबतन के, उदाहरणाथ॑, राज्यों में विधान १रिषदों 
को समाप्त या सृष्ट करने के परिस्यामस्वरूप संविधान में संशोधन करठी हैं। पंचम ध्नुसूची 
में निमनस्त्रित क्षेत्रों श्रौर अजुसूचित आदिमतियों के प्रशासन के सम्बन्ध में उपदन्ध किया गया 
हैं, जबकि पर ग्रनुसूची में झ्रादिमजाति क्षेत्रों के प्रशासन के वारे में उपयन्ध किया गया है। 
इसके अलावा प्रमिव्यक्त रूप से यह उपदत्ध किया थ्या है कि प्नुच्छेद 368 के प्रयोजन के 
लिए ऐसी किसी भी विधि के बारे में यह नहीं समका जाएगा कि वह संविधान का संशोधन 
है। अनेक ऐसे भ्रनुच्छेद हैं जिनमें यह उपबन्ध किया गया है कि वे उस सप्तय तक 
लागू बने रहेंगे जब तक कि उनसे भिसन विधि व बता दी जाए। उन अनुच्छेदों में से कूछ 
अनुच्छेद निम्नलिखित हैं-- 
0, 53 (3), 65 (3), 73(2), 97, 98(3), ॥06, 20(2) ॥35, 
37, 42 ()॥46(2), 48(3), (49, 7(2),86, 87(3), 89(3), 
94 (3), 95, 20(2), 22॥ (2), 225, 229(2), 239(), 24(3 , 
283 () और (2), 285 (2), 287, 300 (4), 3।3, 345 श्र 373, 
संविधान के ग्रन्य उपबन्धों का संशोधव केबल अनुच्छेद 368 का ग्राअय लेकर ही 
किया जा सकता है । 
अनुच्छेद 368 संधिधात के भाग 20 में दिया गया है श्रौर उस भाग में वह 
एकमात्र भ्रमुष्छेद है। उस भाव का दीर्षक “संविधान का संझ्ोधन” दिया गया है। इसके 
बारे में कुछ विवाद तहीं है कि ्रमुच्छेद 363 में संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया 
के सम्बन्ध में उफबन्ध किया गया है । दिन्‍्तु श्रष्न इस दात- के बारे में उठता है कि क्या 


केशवासस्ध. मारतो ब० केरल राज्य [स्मा० खभ्ता] ६८८] 


प्रनुच्छेद 368 में संविधान को संशोधित करने की श्ल्ितं भ्री मोजुड है। हस सम्बन्ध में यह 
बात कही जा सकती है कि जिन पांथ स्थायाघोीक्षों प्र्बात्‌ व्यायात्रिपति बांचू. वक्षांवत, 
रामास्वामी, भागंव और मित्तर ने, ग्रोल़क नाथ वाले मामस्रे, (!)में विमति प्रकट करते हुए 
तिशेंय दिया था, उन्होंने यहे मत ब्यकत किया था कि श्रगुच्छेद 368 में न क्रेवल संविधान 
को संशोधित करने को प्रक्रिया के बारे में उपसन्ध किया गया है बल्कि उप्तमें संविधान को 
संशोधित करने की शक्ति ) मोजूद है! यह दलोल कि .हस संविधान को संशोधित करने 
क्री शक्ति सूची ! की मद 97 के साथ पठित धनुच्छेद 248 में संसद्‌ की ग्रवशिशट शक्ति 
में मौजुद है, प्रस्वीकृत कर दी गई । न्यायाधिपति हिदायतुहुलाह ने इस मत से सहमति प्रकट 
की थी कि संविधान का संशोधन सूध्री । की मंद 97 के साथ पठित श्रनुच्छेद 248 से 
प्राप्त झक्ित के श्रघोन नहीं किया जाता | उसके मतानुसार, संशोधन करने की प्किति 
अमम्य है। इसके विपरीत, मुख्य- स्थायाधिपति सुब्वा राब, न्‍यों० झ्लाह, सीकरी, 
शौलल पोर वैद्यर्तिगग्‌ मे जो मत ॥यकत किया था, वह यह था कि प्रनुच्छेव 368 में संविधाल 
के संक्रोधन के मामले में विभिन्‍्त कदमों के धारे में ही विहित क्रिया गया है प्रौर यह कि 
संविधान को संशोधित करने की क्षक्ति सूची | की मद 97 के साक पठित झअमुच्छेद 243, 
246 भ्रौर 248 से प्राप्त होती है। यह बात कही गई कि संध्रद्‌ की प्रवधिष्ट शक्ति 
संविधान को संशोधित करते की क्षक्षित में सिदिचत छप से शामिल है। 


प्रमुच्छेद 68 के उपग्रस्थों के प्रमुसार, संविधान के संशोधत का सूत्रपात विधेयक 
को संसद्‌ के किप्ती सदन में पुर:स्थापित करके दी क्रिया जाता है। वह विधेगक प्रत्येक 
ख़दत द्वारा उप्त संदत की सपरत सदन संख्या के बहुमत, के तैथा उस घद़म के उपस्थित श्रौर 
मसदान करते वाले सदस्यों के दो-तिदाई से प्रन्यून बहुमत से ' पारित किया जाता है | इस 
पकार से उसके पारित किए जाने के पश्चात्‌, बह विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उत्तकी 
अनुमति के लिए रखा घाता ? | जबकि राष्ट्रपति उस विधेयक को प्रपनी प्रनुध्रति दे देते 
हैं, तो, अनुच्छेद 368 के, विधेयक के निवःधरनों के प्रनुतार संविधान संशोधित हों.जाएगा। 
अनुक्षदद 868 महितर संविधान के किन्हीं भ्रभुच्छेदों प्रौर प्रन्‍्य उपय्धों के संशोधन के 
सम्बन्ध में प्रमुक्छैद 368 में एक परःतुरु जोड़ा गधा है। उत . उपबस्धों को केवल तभी 
संक्षोधित क्रिय। जा सकता है यदि, जैसा कि पहैले कहा जा चुका है, प्राववपक बहुमत से 
संभद्‌ के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को उस प्रयोजन के लिए विशाममण्डलों से 
वारित संकल द्वारा राज्यों में से कम में कम ग्राषे राज्यों के विधानमण्डलों का प्रनुसमर्धन 
भी प्राप्त हो जाए ऐसी वश में, विधेयक राज्य विधातमण्डलों द्वारा प्रावक्यक 
अनुसमर्थन प्राप्त करते के. पश्चात्‌ ही राष्ट्रपति के सभा उसको श्रनुभति के लिए रखा 
जाएगा । परनुष्रति दे दिए. जाते के पहत्रातू, विधेयक के भिवंस्थनों के श्रमुसार संविधान 
संझ्ौषित हो आएगा । 

अनुच्छेर 068 में “विधेयक्र के निब्नन्धनों के ग्रनुसार संबिधान - संशोधित 
हो जाएगा" शक्षब्द, मेरी राव में, पहले ही थह उपदर्शित करते हैं कि 
दब्त झनुरुछेद में न केवल संविधान को संशोधित ,करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में 
उपबन्ध किया ग्रवा है. बल्कि उसमें प्रनुच्छेद 368 को संशोधित करने को शक्ति भी सौजूदं 
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है। घह तथ्य कि "संविधान का संशोच्न” शीए॑क के साथ उसमें एक ग्रलग भाग उपवस्विद 
है, यह दक्शित करढा है कि उल्त भाग न केवल संशोधन करने को प्रक्रिया तक हो सीमित 
है, वल्कि उसमें संझोधन करने की दक्ित भो मौजूद है। यह ढात रिस्म्ंदिग्म रूप से सच 
है कि सूची | की मद 97 के साथ पटित भ्नुच्छेद 243 का विस्तार व्यापक है, किय्तु 
उम्के ब्यापक विस्तार के होते हुए भो, मेरी राय में, उसके अन्तर्गत संविधान को संज्योधित 
करवे की छक्ित नहीं झाती | विधान वनाने को झक्ति संविधाद के अनुच्छेद 245, 246 
या 248 में मौजूद है और वह संविवात के उपवन्धों के अच्यधीन है ॥ बदि इस दलौल को 
स्वीकार कर लिया जाए कि संदिधाव को संझ्ोदित करने की अवित सूची | की मद 97 
के साथ पटित अनुच्छेद 248 में मौदूद हैं, ठो संविधान को संशोधित करना कठिन होगा. 
वर्योंकि वह संशोवन अधिकांश माछलों में, संत्रोधित किए जाने के लिए प्रस्थापित अनुच्छेद 
से असंग्रत होगा। जो एकमात्र संशोधन ऐसो स्थिति में भ्रनुक्षेय होगा, वह केवल उत 
संकोधनों के खदूझ होंगे जोकि अनुच्छेद 4 और [69 के अघीन प्रिकल्पित हैं, जिनमें 
अभिव्यवत रूप से यह उपवस्ध किया गया है कि विधि संदिवान के विभिदिष्ट उपबन्धों से 
भिल्‍न प्योजन के लिए बनाई जातो है। ऐसी विधि को मामूसी विधावी त्रक्रित हारा 
पारित किया जाता है । अनुच्छेद 368 इस प्रकार न्यूनाथिक रूप में निरयंक हो जाएगा 

सूची | की मद 97 के ज्ाथ पठित अनुच्छेद 248 में विधायो प्रक्रिया के बारे में 
परिकल्पना को गई है। बढ़ संविधान का संशोधन ऐसी वियायो प्रक्रिया होता. तो संविधान 
के किन्हीं संशोधनों के सम्बन्ध में राज्य के कम से कम आये विधानमण्डलों दःरा अनुसमर्थंन 
करने सम्बन्धी जो उपदस्ब किया गया है बह निरबेंक हो जाएगा क्योंकि किसी ऐसे विधान 
के जिसे संसद्‌ मे सूची ! को मद 97 के साथ पठित ग्रनुच्छेद 248 द्वारा प्रदत्त झवित के 
प्रयोग में बनाया हो, अनुष्मयंत्र का कोई प्रइन ही नहीं है। यह बात ध्यान देंने योग्य है 
कि अनुस्मर्थन राज्य विधानसण्डलों द्वारा संकल्पों के जरिए किया जाता है। संकत्पों के 
पारित करने की वात स्पण्टत: विबि दसाने की बियायी प्रक्रिया वहीं साली जा सकती । 
राज्य के राज्यपालों का भो, आनुसमवेन के प्रयोजन के लिए, कोई भो स्थाव नहीं है। 
यह दसौल दी गई है कि प्रनुपर्थन करने में राज्य के विधानमण्डल संविधायी झृत्य 
का प्रयोग करते हैं। श्रोरफील्ड के मतानुसार, अनुसर्यत करने को प्रकिया राज्यों की हाजिरी 
लेने के व्रावर है। सांविधानिक संशोवन का राज्य हारा ग्रतुसमर्न किया जाना इस दाव्द 
के औव्त्पपूरा ग्र्कान्तगंत विद्वान बनाते कय कार्य नहीं है। यह प्रस्थापत संशोधर के 
सम्बन्ध में राज्य की सहमति की अजिव्यक्ति मात्र है (देखिए--अ्मेष्डिग झ्लॉफ दि फेडरस 
कॉस्टिट्यूछन, पृष्ठ 62-63) । 

यह दव्य कि श्रनुच्छेद 368 के पाएवं-टिप्पण में,'संक्धिन के संशोवन के लिए प्रक्रिया” 
शउइ मौ हद हैं, उय कत निष्कर्य को समाप्त नहीं कर सकता, क्‍योंकि पाहे-टरिप्पण स्वयं 
ग्रनुच्छेद के विस्तार को विबन्त्रित वहीं कर सकता जैसा कि पहले बताया जा चुका है इस 
अनुच्छेद में जो ये शब्द हैं कि"विधेवक के निवस्धनों के अनुसार संविधान संज्चोचित हो जाएगा” 


उनसे यह उपदर्षित होता है कि इस संविधान को संशोधित कश्ने की शक्ति अनुच्छेद 368 - 


में भी मौजूद है । ऐसी शक्ति के होने को वात को, जोकि स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 368 
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की युक्ति और भाषा में दृष्टिगोचर हो सकती है, शनुच्छेद के पारदं-टिप्पए के आधार प्र न 
तो प्रस्वीकृत किया जा सकता है, ग्रौर न ही उसे नामंजूर किया जा सकता है। 


संविधान की सप्तम भनुसूच्ची की सूची !, सूची 2 भौर सूची 3 में की प्रत्रिष्टियों में 
अल्तर्विष्ट विभिन्‍्त विषय सविस्त।र प्रयेणित श्रोर सिदिष्ट किए गए थे । इस सम्बन्ध में 
हुसारा संविधान विस्तृत रूप में नहीं लिखा गया था, उसके . विपरित गवर्तमेण्ट ऑफ 
इड्डिया ऐेक्ट, [935 में विधायी सूचियों के वितरण की स्कीम काफी ह॒द तक संविधान, 
में अगीकृत कर ली गई थी। सूच्ियों के उक्त वितरण झौर ग्रवर्नमेष्ठ प्रॉफ इण्डिया 
ऐबट के झ्वशिष्ठ उपबस्धों का. हवाला देते हुए घु० न्‍्या० ग्वाथर ने सेप्दूल प्रांविन्सेज एण्ड 
अरार सेहस श्रॉफ मोटर स्पिरिट एण्ड लुत्रीकेष्द्स टेंक्सेशत ऐक्ट, 938 के मामले (!) 
में निम्नलिजित मत व्यक्त किया था : 


“पविधायी विषयों की सर्वागीरा प्रगणना ह्वारा प्रवेशिष्ट झतितयों के भ्रम्तिम, 
समनुदेशन को बचाने के प्रयत्न के परिणामस्वरूप इण्डियन कस्टिट्यूशन ऐषट 
विघायी सून्नियों क्री लम्बाई और जिस्तार की दृष्टि से परिसंधीय संविधानों के 
बीच अ्श्चयंज्रतक बन गया है ।” 

हमारे संविधान तिर्माताणों मे विधायी प्रविष्टियों की सूची को भरौर अधिक सर्वांगीण 
बनाया था तथा स्पष्ट रूप से उनका यह प्राशय था कि जिन विषयों के बारे में बताया गया 
है, विनिदिष्ट प्रविष्ि़ों में से एक या भ्रम्य के ग्रन्तगंत जामा चाहिए जिससे कि यथासस्भव 
कम विषय और ये ही जो कि संविधान निर्माताप्रों के मस्तिष्क में श्रांस।नी से नहीं ग्रा सके 
थे, सूची । की पग्रवद्धिष्ट मद 97 के प्लन्तर्गत जाएं। मेरी , राय में, यवि संविधान विर्भाता 
यह चाहते कि संविधाय के संशोधन के सम्पेश्व में संविधान के भ्रनुरछेद 245, 246 शौर, 
248 के प्रधीव मामूली विधायी भ्रध्युपाप के रुप में किया ज़ामा भाहिए, तो वे संविधान 
के संशोधन के लिए सप्तम धनुतूश्री में दी गई सूचियों में इस प्रयोजन के लिए प्रविण्टि करमा 
न भूलतै । इस तथ्य से कि उन्होंने संविधान के संशोधन के लिए. संविधान में एक ग्रलग 
भाग उपबस्ध किया भा, यह दर्शिव होता है कि उन्होंने संबिधात के संशोधन विषयक महेत्क 
को सप्रका था। यह अमिनिर्धारित करना कठिन है कि संविधानिक संशोधत के महत्ष का 
उन्हेँ पता होने कै बावजुद भी उन्होंने उसके उम्बन्ध में शूत्ती । की प्रविष्ठि 97 के अधीन 
श्रौर उंसके उपबन्धों के भ्रनुख।र ही कार्यवाही.किए जाने के लिए उपबन्ध किया जिसमें केवल 
“सूची 2 या 3 में से किसी. में ्रवणित किसी कर के सहित उन सूचियों में ग्रप्रणणित कोई 
अन्‍य विषय” के बारे में उपबन्ध किया गया है। के 
पर्सिघीय संविधात में अवश्विष्ट प्रजिध्टि प्रावश्यक होती है भ्रौर अ्रवक्षिष्ट 
प्रबिष्ट का एकमात्र. उद्देश्य यथा स्थिति परिसंघीय विधान मण्डल या राज्य विधानमण्डलों को 
किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जो कि विधान बनाने के लिए किसी अन्य सूची में प्रमाणित 
व हो, संविधान के ग्रधीन ग्रौर उसके श्रेनुसार मामूली विधियां बनाने की शक्ति प्रततत 


करना है। जंसी कि स्थिति है, उसको देखते हुए संविधान कौ संशोधित करने की ब्रक्ति 


() (939) एफ० सी० ब्रार० 85ए० श्राई० झर० 939 एफ» सी० 28: 
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परिस्ृंधीय संविधान में प्रवक्षिष्ट प्रविष्टि में समाविष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि संविधान को 
संशोधित करने को शक्ति के ब्न्तगंत मिन्‍्ल-जिन्‍्त्र श्विष्टियों में वस्तित विषयों में विवरण 
को परिवितित करने की शक्ति भी आती है। 


आरभ्म में यह आज्वित था कि विधान बनाने को ग्रवशिष्ट द़वित राज्य में निहित 
होगी चाहिए । यह वात उद्देश्य सम्बन्धी उस संकल्प से सूदष्ट है जिसे एण्डित नेहरू ने 
3 दिसम्बर, 946 को, देख का बंटवारा होने के पूर्द, संविध्ञात-सभा में पेश किया था 
(कांस्टिट्यूएण्ट असेम्वली डिवेट्स, खण्ड |, पृष्ठ 59 देखिए) । बंटवारे के बाद दिधान 
बनाने की ग्रवश्चिष्ट शक्ति केन्द्र में निहित हो गई और राज्य सूची से बाहर तिकाल दी 
गई। यदि राज्यों में अवश्चिष्ट शवितयां निहित रूरने का ग्राशय अन्‍्ततः बना रहता, तो 
कदाचित यह दल्लौल न वेश को गई होती कि संविधान को संशोधित कश्ने को झक्ति राज्यों 
के पास है, न कि संघ के पास । इस तथ्य से कि बाद में संविधाव-सभा ने राज्य विधान- 
मध्कों द्वारा अनुसमर्थन के अरध्यधीन रहते हुए, ढिन्हों स्थितियों में केन्द्र की संददू में 
अवश्चिष्ट दक्षित निहित की थी, बढ़ दर्शिस नहीं होगा कि प्रदश्चिष्ट छ्कित सम्बन्धों खष्ड के 
प्रम्तगंत संविधान को संश्रोधित करने की शविद्र भो ग्रती है ॥ 


इसलिए मेस यह मत है कि अनुच्छेद 368 में न केवल संविषयन के संझोधत की 
प्रक्रिया विहित की गई है, वल्कि वह संविधाय को संझोक्षित करने की शक्ति भी प्रदत्त 
करता है। 

शक्ति के स्रोत की ओर ध्यान न देते हुए, अनुख्छेद 368 में जो ये झ्द आए हैं हि 
'संविधान संजोघित हो जाएगा', उनसे यह उपदर््षित होता है कि अनुच्छेद 368 में विड्वित 
की गई संझोघत करने की अ्रक्रिया आरप्रनिष्यादन प्रक्रिया सैल्फ एक्जीक्यूटिग बॉसेस) है । 
इस अनुच्छेद से यह दर्शित होता है कि उसमें दिहठित प्रक्रिया का अनुपासत कर दिए जाने 
के पश्चात्‌, उसका जो परिसाम होता है, वह संविधात का संसोधन है। 


तो प्रश्न इस बात के बारे में उत्पन्न होता है कि क्या अनुच्छेद 368 में आग 3 को 
संशोधित करने की ऐसी कोई झक्ति है. जिससे कि मूल प्रधिकारों को छोना जा सके या 
न्यून क्रिया जा सके । इस सम्बन्ध में हसारा यह तिप्कर्य है कि ग्रनुच्छेद 268 में संविधान 
के संशोधन से सम्बन्धित उप्यन्ध मोजूद हैं। श्रनुच्छेद 368 में ऐसे कोई भी झब्द मौजूद 
नहीं हैं जिनसे कि यह उपदर्शित हो कि भाग 3 को संशोधित करते की झक्षित पर इस 
प्रकार परिसीया श्रधिशोषित करना ग्राश्नयित था जिससे हि शूल अधिकार छीन लिए जाएं 
या न्यून कर दिए जाएं । इसके विपरीत, भनुच्छेट 368 सें जिन झब्दों का प्रयोग किया गया 
है, वे थे हैं--यदि उस फनुच्छेद हारा विहित श्रक्रिया का अनुपालन कर दिया जाता है, तो 
संविधान संशोधित हो जाएगा । 'संविधान संछोधित हो जाएगा! शब्दों के प्रन्तर्गत संविधान 
के विभिन्‍न अनुच्छेद स्पष्ट हु से आते हैं, योर उन स्पष्ट और प्रसंदिग्ध शब्दों को देखते 
* हुए, मुझे यह बात कठिन माल्रूम पड़ती है कि संविद्यात के भाग 3 में दिए गए मूल 
श्रधिकारों से सम्बन्धित ग्रनुच्छेदों को उनके प्रवर्तत से अपवजित कर दिया जाए । अर्थास्वयत 
का यह प्रारम्भिक नियथ होता है कि संविचान पर बिचार करते हुए, प्रस्थेक दाब्द को ठहके 
सहज स्पष्ट थोर सामान्य रूप में उस खमब तक लियो जाना चाहिए अब तक कि संदर्भ से 
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उसको नियस्त्रित करने, विज्लेषित कंरते या परिदर्घित करने के लिए कोई ग्राघार तमिल « 
जाए प्रौर ऐसे कब्दों पर कोई दुर्बोष्य ग्रय या प्रसाधारण थधर्षाल्वयन लादा तहीं जा सकता 
(देखिए---स्टोरी भाँन कांस्टिट्यूजन भ्रॉफ यूनाइटेड स्टेट्स, खण्ड |, पैरा 45) । प्रभी तक 
सांविधानिक प्र्थास्ववत्त का ऐवा कोई भी विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किये। गया है कि 
छब्द विचारों को छिपाने के माध्यम होते हैं। यदि संविधान तिर्माताओं का यह प्राषय 
होता कि भाग 3 में दिए गए पूल श्रपिकारों से सम्बन्धित - उपबस्धों का संशोधन महीं किया 
आना चाहिए, तो यह बात. समझ में नहीं प्राती कि वे भ्रनुच्छेद 368 में या प्रयत्न उस 
प्रयोजन के लिए उपबन्ध क्यों न करते | सैं यह विश्वास करने मेँ ग्समर्थ हूं कि संविधान 
निर्माताप्ों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग जामबूकर किया जिनके परिणामस्वरुप उसका 
वाश्तविक प्राक्नय छिप गया, जबकि उनके भाक्षय को संदेह की किसी भी सम्भावना से परे 
झ्पष्ट करना एक मामूली झात होती । 
क्वीन वताप बुराह(!) वासे मामले में लाड खोलवार्न ने यह मत स्यक्त किया था-- 
“जबकि यह ५इन उत्पन्न होता है कि क्या विहित स्रीभाप्रों का 
अतिलंघन किया गया है, तो स्थापित स्यायात्रयों को वह प्रइ्त ग्रावश्यक रूप से 
अवधारित करना पड़ता है ; भौर जिय एकमात्र रीति में वे उचित रूप से ऐसा कर 
सकते हैं, बह डस लिखत के जिसके हाट सकारात्मक रूप से, विधायी शक्तियां सृष्ट 
की गई हों, प्रोर जिसके व्वारा नकारात्मक रुप से उन्हें निर्बन्त्रित किया गया हो 
निर्वन्चनों के श्राधार पर करने की रौति-है।जों बात की गई है यदिं वह उन 
सकाराटमक झब्दों के, जो शक्ति देते हैं, साबारश विस्तार के भीतर विधान है, श्रौर 
यदि उससे किसी भी ऐसौ भरमिव्यकत क्षतत या निर्वस्थन का जिसके द्वारा बह घर 
परिसीमित की गई हो, भ्रतिक्रमण नहीं होता ...तो कोई भी न्यायालय इस बात 
के सम्वस्ध में भौर श्रागे जांच नहीं करेगा या उन छार्तों या निर्वाधमों का आत्वियक 
रूप से अर्थास्ववन बढ़ा चढ़ाकर नहीं करेगा ।” 
यद्यपि एपयुक्त मत विधायी शक्ति के संदर्भ में व्यक्त किए गए ये, फ़िर भी दे संविधान 
के संशोधन कौ शक्ति के संदर्भ में, यदि प्रधिक नहीं तो, सप्तात रूप से संगत थे । 
गह भी नहीं कहा जा सकता है कि अले ही श्लंविधान निर्माताग्रों का भाशय यह 
था कि घूल प्रधरिकारों से सम्बन्धित संदिवान के भाग 3 का संशोधन वहीं किया आगा 
शाहिए, तो भी पभ्रत्मशयित थ्रुक होने के काररा वे उस प्रयोजन कै लिए प्रभिव्यक्त उपबन्‍्ध 
महीं कर सके | संविधान समा को तारील्ष ।7 सितम्बर, 949 बाली कार्यवाहियों के प्रति 
निर्देश करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हाक्टर पी० एस० देशमुख ने उस,भ्रमाव को 
एक संझोपन वेश किया था । जो संशोधन अनुच्छेत 304 के पर्चात्‌ श्रनुष्छेद 304खा 
(जोकि वर्तमात भवुच्छेद 368 का तत्सम है) के ओड़ने से सम्बन्धित था, वह निम्नलिखित 
शब्दों में पा-- 
“इस संबिधान में ग्रन्तविष्ट तत्यतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसा 
कोई भी संजोधन जितके परिणामस्वरूप किन्हीं बैवक्तिक भ्रथिकारों, सम्पत्ति के 


(0) (878) 3-ए० स्रो० 889, पृ८ठ 904-5. 
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सम्वश्र में किसी व्यक्ति या किरहीं व्यक्षितयों के किरदीं अधिकारों, या प्रन्यथा, के 
दिस्‍्तार का श्रत्संधन होता है, निर्दल्पित होता है या न्यून होता है, इस संविधान 
के श्रधीन भ्रनुशेय नहीं होगा धोौर ऐसा कोई संशोधन जिसका प्रभाव है या प्रभाव 
पड़ना सम्भाव्य है. शून्य होगा यौर किस्सी भी विधानमण्डल के झधिकारातौद होगा !” 


यदि संविधान तिर्माताओं का आक्षण होता कि संविधान का कोई भी संशोधन 
संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को नहीं छोतेगा या न्‍्यूत तहीं करेगा, तो 


उपय्‌ क्त संशोथन को जिस्लेकि याद में 'बांपस ले लिया गया, संविधान में ग्रवश्य ही स्रपाविष्ट 
किया जाता। 


संविधान के बनाए जाते के पूरब, सांविधादिक सलाहकार श्री थो० एन० राव ने 
केल्टीय और श्सीय विधानबण्डलों के सदस्यों के पास |? मार्च, 8947 को एक पत्र भेजा 
था जिसके साथ एक प्रदनावल्ी भी थी। प्रश्न 2? इस बारे में या! कि संविधान के संझोधन 
के सम्बन्ध में क्या उपयन्ध किया जाता चाहिए। केस्रीय झौर प्रान्तीव, विधानभण्डलों के 
सदस्यों का ध्यान इस संदर्भ में, ब्रिटिश, कवेडिशत, आस्ट्रेलियत, स्ताउभ अफरीकत, ह्दिस 
यूनाइटेड स्टेट्स गौर प्रायरलेण्ड के संबिधानों में संशोधन करने के लिए जो उपवन्ध किए 
गए हैं, उनके प्रति प्राकृष्ट किया गया । उन संशौधनों में से कुछ में संशोधन करने की शक्ति 
पर परिस्तोमाएं लगाई गई थीं गौर उनमें उत परिसीमाप्रों के सम्बन्ध में धरमिव्यक्त उपस्ध 
किए गए ये । उदाहरण के लिए युदाइटेट स्टेट्स प्रॉफ ग्रमरीका के संविधान के पनुछोद 5 
में यह परस्तुक था कि "ऐसा कोई भी संशोश्न जो 808 वाले बर्ष के पूर्व किया जाए, किसी 
भी स्थिति में,प्रधथम ग्रनुच्छेद जो नई धारा के प्रथम और चतुर्थ लण्हों पर प्रभाव नहीं डालेगा 
गौर यह कि किसी भी राज्य को,उसकी सम्पत्ति के विना सीनेट में समान मताधिकार से वंचित 
नहीं किया जाएगा ।” यह वात संमभ में नहीं प्राती कि इस तथ्य को जानते हुए भी किसन्य 
ऐहे देशों के संविधान में जहां संशोधन करने की शक्ति पर लिर्वे्थव लगाने कौ कोशिश की 
गई थी, उस भ्रभाव का ग्रभिव्यक्त उपवस्ध जोड़ा ग्रपा था यदि हमारे संविधान निर्माता 
मूल अधिकारों से सम्बन्धित भ्रनुच्छेदों के सम्बन्ध में संशोधन करने की शत्रित पर बरतुता: 
प्रिसीमा भ्रपिरोपित करना चाहते, तो वे अनुध्छेद 368 में या किसी अध्य बनुष्छेद में 
ऐसा उपबन्ध करने में चूक वयों करते उसके बिपरीत पह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रारूपण 
समिति इस थात की ग्रावश्यक्ृता के सम्बन्ध में सतर्क थी कि उप दछ्शा में यदि ऐसो 
परिसीमा बांछनीय है तो ध्ंशोधव करने की शद्दित के विषय में परिश्षोगा सम्बन्धी ग्रभिष्यत 
उपबन्‍्ध किया जाना चाहिए । प्राहप-संविधान के प्रनुच्चेद 305 से यह वात स्पष्ट है। बहू 
अनुच्छेव 304 के विल्कुल हो वाद रखा यया था, जोंकि संविधान के अनुच्छेद 268 का,जिसे 
कि प्रस्तिम हूप से श्रंभीकृत कर लिया गया था, तत्यम था। प्राकुप-संविधान के 
अनुक्छेद 305 में, जिसे आद में निकाल दिया गया था, निश्मततिल्चित निवस्धन थे -- 
५305. संविधान के ग्रनुश्छेद 304 में ग्रत्तविष्ट किसी वात के होते हुए भी 
सुसलमानों, अनुभूद्धित आतियों, अनुसूचित अ्विमजातियों या भारतीय ईसाइयों के 


जिए श्रथम अनुसूची के भाग ] में तत्सभय विनिदिष्द स्थानों के आरक्षणसे 
सम्बन्धित इस संविधान के उपवन्ध उसके प्रारम्भ से दस वर्ष को कालावधि के 


क्रेश्दानन्द भारती ब० केरल शज्य [स्या० खन्ना] है| 


दोरांन संसद्‌ में या किसी रास्य के विचानमण्डल में संशोघित नहीं किए जाएँगे गौर 
उस कालावधि का पर्य्॑सानं होने पर, जब तक कि उन्हें संविधान का संक्षोधन 
करके प्रबुत्त न बनाए रखा जाए, उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा ४7 
प्राहृप-संविधान के ऊपर उद्धृत अनुच्छेद 305 से यह वाल स्पष्ट है कि प्रार्पशा समिति ते 
परिसीमा वांछनीय होने की दक्षा में संशोधन करते की झक्ति पर परिसीमा लगाने के लिए 
अभिव्यक्त उपबन्ध किया था। इस तब्य से कि संविधान में, जैसा कि उसे भन्तत पंगीकृत 
किया गया, न तो अनुच्छेद 368 में और न ही किसी ऐसे अत्य अनुच्छेद में कोई ऐसा 
उपवन्ध था जिसमें संशोवन करने की झक्ति पर परिस्तीमा लगाने की बात रही हो; दशित 
होता है कि ऐसी कोई भी परिस्तीमा आझ्मवित्त नहीं थी । डावटर अम्बेदकर ते (7 सितम्बर, 
949 की संविधान के संझोघत से सम्बन्धित उपबन्ध पर अपना विचार श्रकंट करते हुए, 
* जो भाषशय दिया था, उससे यह बात स्तरष्ट हो जाती है कि उन्होंने संविधान के विभिन्‍न 
अनुच्छेदों को वीन प्रवर्यों में विभाजित किया था | एक प्रवर्ग में कतिपय ऐसे झनुच्छेद रखे 
ग्रए थे जिनका संशोधन संसद्‌ साधारण बहुमत से कर सकती थी। उस प्रवर्ग में प्रारूप- 
: संविधान के अनुच्छेद 2 भौर 3 जो कि वर्तमान राज्यों के निर्माण प्रौर पुनर्मठल से सम्बन्धित 
थे, संथा ऐसे अन्य कुछ अनुच्छेद जिनमें राज्य विधानमण्डलों के उच्च सदन के बारे में 
_ उपभन्ध किया गया था, बाते थे । दूसरे प्रवर्य के अनुच्छेद ऐसे भनुच्छेद थे जिनका संघोवन 
संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित श्रौर म्तदाव करने थाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से 
किया ज़ा सकता था। तीसरे प्रवय में ऐसे अनुच्छेदों के बारे में उपबन्ध किया गंवा 
“था जितके सम्बन्ध में. न केवल संसद के प्रत्येक सदन के दो-तिहाई बहुमत की आवद्यकता 
थी, बल्कि राज्य के विधानमण्डलों के कम से कम आधे के अ्रनुसमर्थन की भी आवश्यकता 
थी । डाक्टर अस्वेदकर के भाषरू में ऐसी कोई बात नहीं थी कि इन तीनों प्रवगों के 
अनुच्छेदों को छोड़कर भाग 3 में प्रन्तविष्ट अनुच्छेदों का कोई ऐसा चौथा प्रवर्ग है जिसका 
संग्योधन नहीं किया जा सकता श्रौरे इस शकार से वह संशोधद का विश्यय नहीं हो सकता । 
यह बात यताई जा सकती है कि संविधान-सभा के वाद-विवाद सम्बन्धी रिपोर्ट के 
अनुसार, 7 सितम्बर, 949 को डाक्टर अस्वेदकर द्वारा किए यए भाषण में निम्नलिखित 
- बाक्य मौजूद है-- 

“यदि भावी संसद्‌ किसी ऐसे विश्विष्ट अनुच्छेद को संशोधित करना चाहती 
है जो कि भाग 3 में बशित नहीं किया गया है, उदाहरणाये- अनुच्छेद 304, तो 
डनके लिए जो बात द्रावस्पक है, वह केदल दो-तिहाई बहुमत होने की वात है ।” 
(खण्ड 9, पृष्ठ 66). 

उपय क्त वाक्य में “भाग 3" शब्द, प्रास्प-्अनुच्छेद 304 में (कर्तमान अनुच्छेद 368) जिसके 
अश्रीब दो-ठिहाई वहुमत- तथा राज्य विवानभण्डसों के कम से कम झाथें का भनुप्तमर्थन 
अपेक्षित था, वशित तीसरे प्ववर्ग के बनुर्छेदों के प्रति निर्देश करते हैं।ये शब्द संविधान 
के भाग 3 के प्रति निर्देश नहीं करते, क्योंकि यदि ऐसी बात होती तो 'ऊपर उद्धत वाक्य 
अम्यूर्ण भाषण के सन्दर्भ में असम्बद्ध प्रतोत होगा झौर शेष भाषण से असंगत हो जाएगा। 
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वास्तव में उपयुक्त भाषण का तथा संविधान सभा यें हाबटर अम्वेदकर हारा दिए गए ग्रन्य 
आपणों का भी सम्पूर्स स्वर यही था कि संविधान के सभी अ्रनुस्तेद संशोधन करने बाली 
प्रक्रिया के प्रध्यघीन ये । 

जो दूसरा द्य ध्यान देने योग्य है, वह गह है कि अनम्तिम संसद ने जिसने संविधान 
के प्रारूपए के लिए संविधास-सभा के रूप में भी कार्य किया था, संविधान (अथम संशोधन) 
अधिनियम, 95] को पारित किया था। प्रथम संशोधन द्वारा श्रनुच्छेद ।9 में अ्नन्तविष्ठ 
कुछ मूल प्रबिकारों को म्यूत तथा संशोधित किया गया धा। प्रथम संभोधन के प्रमर्थत में 
पंडित नेहरू तथा डाक्टर प्रम्वेदकर दोनों ने ही भाण्णा दिए दे । यह बाढ़ पहले ही मात 
ली गई थी कि भरनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया का श्रनुसश्ण करते हुए, संतरद्‌ को मूल 
अधिकारों से सम्बन्धित भाग 3 सहित, संविधान का संशोधन करने का प्रविकार प्राप्त है। 
डाक्टर दयाम प्रसाद मुखर्जी ते भी, जिस्होंने कि प्रथम संशोधन का विरोध किया था, 
अभिव्यक्त रूप से यह स्वीकार किया था कि संसद को पूर्वोक्त संशोधव करने की शक्ति 
प्राप्त है। यदि संविधान विर्माताप्रों का ग्राशय यह होता कि संविधान के भाग 3 में 
अन्तिष्ट मूल प्रषिकारों से सम्बन्धित उपबन्ध का संशोधत महीं किया जा सकता, तो यह 
विश्वास करना कठिन है कि पंडित नेहरू तथा डापटर प्रम्वेदकर, जिन्होंते संविधान के 
अरूपण में धत्यन्त महत्त्वपूरों भूषिका प्रदा की थी, संविधान के संशोधन को समर्थन देने 
या किप्ती भी स्थिति में प्रपने आषरणों में दस तथ्य के सम्बस्ध में मत व्यक्त करते में श्लफल 
रहते कि यह प्राय तहीं है कि भाग 3 का संज्ञोपत इस प्रकार से किया जाए जिससे कि 
मूल श्रधिकार छीन लिए जाएं था न्यूत कर दिए आएं। परिवर्ततशील सामाजिक श्रौरं 
श्राधिक स्थितियों भ्रौर परिवतंनशील विचारों के ग्रनुसार संविधान को संक्ोधित करने की 
आवश्यकता के प्रति निर्देश करने के पश्चात्‌ पंडित मेहरू ने, प्रण्य संशोधत के समर्थन में 
दिए गए प्रपने भाषण के दौरान यह मत व्यक्त किया घा-- 

“यह प्रत्यस्त महत्त्व की बात है कि लोगों को यह महसूस करना चाहिए है 
हमारा यह महांत संविधान, जिसके सम्बन्ध में हपरे बहुत .दितों तक परिक्षप् 
किया है, प्रश्तिम तथा ग्रमम्य वस्तु नहीं है जिसे या तो स्वीकार करनां 
होगा या तोड़ना होगा । जो संविधाव लोगों की इच्छा के भनुशूल चलता है तथा 
जो उनके बिचारों के प्रनु्तार चलत। है, उसमें यत्रतत्र परिवतंन किया जा सकता 
है; तो ग्रौर भी लोग उसका सम्मान करेंगे ग्रोर जब हम उसमें तब्दीली करना 
चाहेँगे तो वे उसके दिद्ध नहीं लड़ेंगे। प्रत्यया, यदि झ्राप लोग उन्हें यह महसूस 
करने के लिए विवद्य करेंगे कि यह संविधात श्रपरिव्तंतशील्र है श्रौर इसको कोई 
झू नड़ीं सकता तो वे लोग, जो उसे बदलना चाहते हैं, जो एकमात्र बात करेंगे, 
वह उसे तोड़ते की कोशिक्ष करनी होती । वह खतरनाक झ्रोर बुरी बात होगी। 
अतः यह बात बाछतीक है श्रौर लोगों के लिए यह ग्रच्छा भी है कि वे यह महसूस 
करें कि यह युन्दर संविधान जिसे हमने ब्षों के परिश्षण के पश्चात्‌ बर्तमात रूप 
दिया है, बहां तक अच्छा है जहां तक कि वह वर्तमान रुप में है, किम्तु जैसे जैसे 


रा 


हु 
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परिस्थितियां गौर समाज बदलता जाता है हम उसे उचित हुप में संझोधित करते 

जाएँ । यह मीड्स भौर फारस की अपरिब्तनशील रूढ़ियों को तरह नहीं है जिसमें 

तब्दीली क्ञ की जा सके भले हो उसके चारों ओर की दुनिया में कैसी भी तब्दीली 

क्यों न था गई हो + 

अथम संझोधन अनुच्छेद 368 के श्रघीन बंशोधत करने ,को श्रक्ति की समसामधिक 
व्यवहारिक अभिव्यक्ति (कप्टेम्पोरेतिअस ब्रैजिटकल एक्सपोज़िशन) है। जेसा कि घस्यत्र मत 
व्यक्त किया गया है, यद्यपि मेरी दृष्टि में, भ्रनुच्छेद 368 के उपबन्ध स्पष्ट और झसंदिग्ध 


पु हैं प्रौर यहां तक कि साथ 3 का स्स्वन्ध है उसमें कोई मो तिरवेस्धन मोजूद नहीं हैं यदि 


यह मान भी लिया जाए कि इस सायले में कुछ संदेह है, तो भी प्रथम संझोधव में इस बात 
के सस्वन्ध में स्पष्ट साक्ष्य मोज़ूद है कि भ्नुच्छेद 368 के उपबण्धों का भ्र्थान्वयन किस 
प्रकार किग्रा जाना चाहिए प्रीर उनका प्लाक्षय क्या है तथा उन लोथों ने जिन्होंने कि 
संविधान का निर्माण दिया था, उसके सम्दस्व में क्या भ्र्य लगाया था प्रौर उन्होंने 
संविधान के निर्माण हो जाने के तुरन्त पश्चात्‌ उक्त झालय झोर उपवारणा के भ्राधार पर 
किस प्रकार कार्य किया था। उक्त संदेह को सुलझाने मे घौर उक्त भरनुस्छेद के उपबन्धो रो का 
पर्वास्दथन करने में समसामयिक व्यवहारिक क्‍भिव्यक्ति से काफी सहा्रता मिलतों है। इस 
संम्भनन्ध में दिलियस सेकफर्सन दनाम रावर्ट प्लार० ब्लेकर (!) वाले मामले में ध्रमरोका 
को सुप्रीम कोर्ट की ग्रोर से विरय सुनाठे हुए सु» न्‍्या० फुलर नेजो मर्त व्यक्त किया 
था, उसे प्रविकन रूप में उद्धृत करमा बहत्वपूर्ण होगा-- 
संविधान विर्माताप्रों ले जिन शब्दों का प्रयोग किया था, वे स्वाभाविक 
अथों में बहां किए गए थे जहां किये स्पष्ट भर प्रसंदिग्व थे; झोर 
निर्देशन करने के लिए साम्पाध्थिक साधनों की सहायता लेता घनावश्यक है 
तथा किस्री भी मुलन पाठ को. संकलित छरने भ्रववा संवधित करने के प्रयोजन के 
लिए उसका सहारा नहीं लिया जा शकता ; किन्तु जहां ग्रस्पष्टता या संदेह हो, 
या जहां दो दृष्टिकोशों को ग्रहण किया जा सकता हो, वहां समसामयिक शौर 
बाद बले व्यवह्ारिक अर्थात्ववन को सर्वाबिक महत्त्व दिया जाना चाहिए । निश्चित 
रूप से जिन वादियों ने मलती को है वे युक्तियुबत रूप से यह दावा नहीं कर सकते 
'क्रि संविधान के विचारायोन खण् के कारण इतको स्विति इस प्रकार रपप्ट रूप से 
कायम है कि दे दुस बाठ पर आपत्ति कर सकते हैं कि समसाम्रधिक इतिहास झौर 
व्यवहारिक श्र्थान्ववन को कोई भी महस्द महीं दिया जा सके भोर यह बात मासते 
हुए कि उन्तकी दलोल के परिणामस्वरूप ऐसा संदेह उत्पन्न होता है जो इस 
प्रकार से किए गए निर्वत्नतों का स्रावों का सहारा लेने की बध्त को न्‍्यायोजित 
ठहराने के लिए पर्याप्त है, हमारी राय बह है कि उनके सम्बन्ध में ऐसा संदेह इस 
प्रकार सभाप्स किया जा सकता है, क्योंकि संविधान की समसामयिक व्यवहारिक 
प्रभिव्यक्ति बहुत ही अधिकतर शक्तिशाली तथा दृढ़ होती है जिसे न तो कमज़ोर 
किया जा सकता है घोर न ही नियंन्वित किया जा सकता है ॥” 


(0) ॥% बूढ एम . 
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इस सस्बस्ध में मैं विलोदी के कांसिटिट्यूबन बोक युताइटेड स्टेट्स, खण्ड । के पृष्ठ 49-50 
पर दिए गए निम्तलिल्ित लेखांश को अविकल रूप से देना चाहूँगा -- 

“प्िवोग्रेफिस कम्पनी बदाम सरोनी बाले मामले (?) में न्‍्वाबालय ने गह 

बोषित किया था : उब सोगों दे डोक़ि संडिदान के निर्माण के समसामयिक ये झौर 

जिनमें से वहुत से संविधात बताने वाले कब्वेल्थद के सदस्य थे, 790 


के प्रथम भ्रधिनियम और 802 के अधितियप द्वारा संविधान का जो अर्थस्विक्त 


किया था, उसे प्रत्यधिक महत्व दिया आना चाहिए गौर अबकि यह वात स्मरणीय 
है कि हस्त प्रकार से स्थापित श्र्रिकारों के स्म्उन्ध में लगभव एक क्दाक्री की 
कालावधि के दौरान कोई क्री बिवाद नहीं उठाबा गया है, तो वह लगभग 
विनिश्चायक ही है।” 


जहां तक यह प्रसद इस वात से सम्बन्धित है 6 क्‍या संविधाव सभा में किए गए 
भाषणों पर विचार किया जा सकदा है, वहां तक इस न्‍्यावालय ने इन मुकदमों में 
अर्थात झाई० सी० गोलकनाथ और झुछ धन्य ववाम पंजाब राज्य बोर एक झत्य (*) 
एच० एच० महराजाधिराज साधद राद जोवाजोराद सिंधिया बहजुर और कुछ प्रन्य बनाम 
भारत संघ (*), और भारत संघ बनाम एच० एस० हितों (*) बाले मामले में, इस 
स्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि ऐसे भाषणों को बिछार में लिया जा सकता है । 
शोलक भाथ वाले मामले (“) में मुक्य स्पवाधिपति झुब्बा राव ने, दिन्होंने बहुसत को और से 
निर्णय सुनाया था, पंडित जवाहर लाख नेहरू धौर डग्बटर प्रम्वेदकर के पृष्ठ 794 पर दिए 
गए भाषणों के प्रति निर्देश क्रिया था । स्यायाधिपति इछावत ने भी उस मामले में डाबटर 
अम्बेदकर के पृष्ठ 924 पर दिए गए भाषख के प्रति निर्देश किया था। भाथद राव बाले 
भाम्रले (२) में स्थायावित्रति झाड़ ने जिन्होंने उस महत्वपूर्सा बहुमत का निरशंय सुनाया था, 
सरदार वल्‍लभ भाई पटेल झरा, जो उस समय गृह बन्त्री ये, संविधान सभा में किए गए 
भाषण का ग्राश्य लिया (वेखिए--पृ्ठ 83) । स्थायाधिएति फित्तर ने संविधान सभा में दिए 
गए भाचसों के प्रति, जोकि पृष्ठ ।2। और 22 वर ये, निर्देश किया । ग्रभी हाल में, घनकर 
अधिवियम में संशोधन करने की विश्रिमान्यता से स॒म्दन्धित एच० एस० टिल्सों वाले भामले(“) 
में दोनों मिशंथों के अर्थात्‌ बहुमत वाले निर्सश तथा अल्पमत वाल्ले निर्शय पें सिकाले गए 
निप्कर्षों के समर्थन में संविधात सभा में किए गए भाबखों के भ्रति निर्देश कियं! गया था। 
इसलिए यह वयत कड्टी जा सकती है कि इस न्यायालय ये झब गोलक नाथ वाले मामले में (*) 
निर्णय के घुनाए जाने के परचात्‌ झपने विनिश्चयों में यह मत व्यक्त किया है रि संविधान 
के उपबन्धों पर विचार करते हुए संविबान-सदा में किए सए भाषणों के प्रति निर्देश किया 
जा सकता है । 


(0) ॥॥] बू० एप्च० 53. ड 

() (967) 2 एस० सौ० आर० 762. 

(7) (97) 3 रस० सी० झार० 955 []97] उम० वि० प 49. 
(*) (972) 2 एुच्च७ सी० आ्रार० 33ल्‍>[972]। उम्र० नि० प० 565. 
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मेरी राय में संविधान सभा में जो भाषरा किए गए थे, उनके प्रति सांविधानिक 
उपबन्ध के इतिहास तथा उस पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए जिसमें कि उक्त उपबन्ध का 
प्रारूपण किया ब्या था, निर्देश किया जा सकता है। उन भाषजषों से इस शात को दक्षित, 
करने के सम्बन्ध में भो सहाग्रता मिल सकती है कि वह कौनसी कठियाई थी जिसको 
सुलफाते की कोशिश को गई थी और वह कोतछता उद्देप्य था जिऐ प्राप्त करमे की उस 
डपबन्ध के प्रारूपरा-करने में कोशिश की गई थी। किस्तु वे भाषसा संविधान के उपक्धों 
का भर्यात्वयत्र करने का प्राघार नहीं हो सकते ९ संविधान के उपयस्धों का प्रथस्वियन करने 
का काये स्वतस्त्र रूप से करता होगा झौर संविधान सभा में किए गए भाषों के प्रति जो 
निर्देश किया जामा है, उससे स्थायालय को बह कार्य करने से छुटकारा नहीं घिल सकता । 
प्राहूपण करने वाले व्यक्तियों के सम्शस्ध में यह उपधारणा की जाती है हि उन्होंने उन 
उपबस्थों में प्रयुक्त अपने दाब्दों द्वारा भ्रपना श्राशय भ्यक्त कर दिया था। वै बन्द उनके 
श्राक्षप की श्रल्तिम निधि हैं भ्रौर उस उपबन्ध के अब्दों से ही प्रन्ततः गह बात पता चलेगी 
कि प्राहुपण करने वाले ,लोगों का श्राशय क्या या। 


विचार के लिए जो दूसरा प्रश्न उत्पल्त हुश्ा है, वह यह है कि बया 
अनुच्छेद 3 (2) में “विधि” क्ब्द के भ्रन्तर्गत संविधान का संशोधव भी आता है। 
अनुच्छेव ।3 (2) के अनुसार, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बताएगा जो इस भाग द्वारा 
दिए अधिकारों को छीनती या भ्यूत करठी हो झोर इस रूण्ड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक 
विधि उल्लंयनर की मात्रा सर शुत्य होगी । “राज्य” झब्द को परिभाषां अनुच्छेद 2 में को 
गई है, तथा यदि अ्संप से दूसरा अर्य अपेक्षित नहो, तो इस भाग में, उप्के श्रन्तगंत 
भारत की सरकार भौर संस्तदु तथा राज्यों मेँ से प्रत्येक को सरकार भौर विघानमण्डल, 
तथा भारत राज्यक्षेत्रों के भीतर भ्रथवा मारत सरकार के नियन्त्रण के भ्रधीन सब 
स्थानीय प्रौर भ्रन्य प्राधिकारी भी हैं। पिटीशमरों को झोर से ओो प्राधार अपनाया गया है, 
वह यह है कि धनुच्छेद 3 (2) के प्रयोजन के लिए, “विदि” के बस्तमंत संविधान का 
संशोधन श्ाता है + इस प्रकार से संविधान का कोई भी संझोयन संविधान के भाग 3 द्वारा 
प्रदश्त मूल प्रधिकारों को न तो छीन सकता है झौर ने ही स्यूच कर सकता है। प्रनुच्छेद $ 
के सम्द ([) के प्रति भी निर्देश क्रिया गया है, जिसके धनुश्वार इस संविधान के आरम्भ 
होने से ठीक पहले भारत राज्य-सत्र में 9थृत्त सब विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस 
तक कि वे इस भाग के उपबस्थों से श्रसंगत हैँ । पह दलील दी गई है कि धनुच्छेद .]3 (2) 
में धाप्रा हुपा “विधि” शब्द का वही ग्र्थ लगाया जामा चाहिए जो श्रतुन्चेद ।3 (॥) 
में भ्राए हुए शब्द का प्र्ष है भौर यदि भनुष्छेद 3 ([) में आए हुए “विधि” शब्द के 
अत्तगंत सांविधानिक विधि श्राती है. तो भनुष्छेव 3 (2) के प्रयोजन के लिए भी उसका 
प्रधे वही होता चाहिए । हमारा ध्य।त संविधान के झनुख्खेद 372 () की ओर श्राकृष्ट 
किया गया है जिसमें यह।उपबस्ध किया गया है कि अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधितियमितियों 
का तिरसन होने पर भी किन्तु इस संविधात के प्रन्य उपबन्धों के श्रधीव रहते हुए, इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठोक पहले भारत राज्य-ओत्र में सब प्रवृत विधि उसमें तब तक 
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प्रवृत बनी रहेगी जब तक कि सक्षप्र विधानमण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिबतित 
था निरखित या संशोधित त की जाएं। गनुर्छेद 372 की व्यश्या ! के अचुतार "पवृत्त 
विधि” पदावली के अन्तर्गत है कोई विधि जो इस संविधान के प्रारस्भ से पूर्व भरत राज्य- 
क्षेत्र में छिसी विधातमण्डल द्वारा या श्रस्म सक्षत्र प्राधिकारी द्वारा पारित या बताई गई 
हो झौद पहले ही निरसित व कर दी गई हो, चाहे वहू या उसके कोई भाग तब परत: 
अथवा किन्हीं विश्विष्ठ क्षेत्रों में प्रवर्तन में व हो। “प्रचुतत विधि” को यही परिभाषा 
अनुच्छेद 3(3) में दी गई है । 


मैं इस दलील को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रहा हूं कि अनुच्छेद 368 
के झनुसार संविधात में किया गया संशोधन अनुच्छेद 3(2) के प्रयोजनों के लिए विधि है, 
यजापि संविधान के अनेक ग्नन्‍्य भ्रनुच्छेदों में निदिष्ट “विधि” दब्द के बारे में ब्रनुच्छेद 268 
में कोई भी जिक्र नहों है ! इस अनुच्छेद के उपय्धों के प्रनुसार, उस अनुच्छेद के उपबन्धों 
का अनुपालन करते हुए, उस विधेयक को पारित करिए जाने के पदचात्‌ उसके तिवन्धनों के 
अनुसार संदिधान संशोधित हो जाएगा। इस प्रकार से अनुच्छेद 268 में ऐसा संकेत गौद्ुद 
है कि अनुच्छेद 268 का अनुपालन करने के परिशामस्वकृप जो फल विकलदा है, वह 
संविदान का संशोधन है, न कि भाभूली विद्यान के भ्रथे में. विधि है। सामान्य अर्थ में 
विधि के भन्तगंत संबिधान के संशोधन सहित सांविधानिक विथियां थ्राती हैं किन्तु संविधान 
के भ्रनुच्छेद 3(2) में प्रयुक्त 'विधि' शब्द की ब्रर्थ-व्याप्ति ऐसी नहीं प्रतीत होती | विघायी 
आक्ति के प्रयोग में बनाई गई काबूनी विधि और संविधायो झक्ित के प्रयोग में बनाई गई 
सांविधानिक विधि के वीच स्पष्टतः प्रभेद है ओर इस प्रभेद को सज़रभ्रन्दाज नहीं किया 
जाना चाहिए। संविधान मूल तथा आधारभूत विधि है और उसमें ऐसे श्राधिकार के 
सम्बन्ध में उपबन्ध होता है जिसके अंचीन सामु्ली विधि जवाई जाठी है। यह बात बताई 
भा सकती है कि परिचमी जर्मनी के संविधान को जमंती गणराज्य की श्लाधारभूत विधि कहा 
जाता है। संविधान साधारहतया उन लोगों से अपता प्राधिकार अभिष्राफ्त करता 
है जो कि प्रपनी प्रभुत्वसम्पन्त दैप्तियत मैं कार्य करते हैं और जो पंविधान-स्ा या 
कन्देदाम में प्रपने प्रतिनिधियों के माध्यर से ग्रपश मत व्यक्त करते हैं। उसका सम्बन्ध 
शासन के ढांचे, उसकी श्वक्तियों के विस्तार ओर वितरण और उसके प्रवर्तन की ऐसी 
पद्धतियों तथा सिद्धान्तों से है जो समय की दृष्टि से, मामूली विधि के पूर्व अस्तित्व 
में रहते हैं भर जिनकी परिधि के भीतर शप्ट्र की सुस्थिर नीति झाती है। दूसरी 
पोर कानून ऐसी विधि होता है जिसे लोगों के उन प्रतितिधियों वे बनाया हो जो ऐसे 
उच्च ग्राषिकार के अझधौन जोकि संभ्रिधान है, रहते हुए श्रपती विधायी दैसिशत में कार्य 
करते हैं। कानूनी सिविल श्राचरण के क्वासत के लिए या प्रशासन के लिए या सरकार की 
प्रतिरक्षा के लिए भ्धितियमितियां या नियम होते हैं ! उनका सम्बन्ध विधि ्रौर व्यवस्था 
दाष्डिक अपराधों, सिविल बिदादों, ऐसे वित्तीय मासलों ग्रौर श्र्य विषयों से होता है, जितके 
सम्मस्ध में विधि बनाना ह्ावश्यक हो सकता है । कानून प्रायः झतस्तिस, प्रावसरिक 
और प्रस्थायी औचित्य की प्रकृति के होते हैं। (देखिए--एस० पी० बीबर द्वारा 
लिखिप्त 'कांस्टिद्युकतल लॉ एण्ड इद्स एडमिलिस्ट्रेशन' पृष्ठ 3 )। प्रनुच्छेद 3(2) 
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मांमुली विधान के प्रति निर्देश करता है | भनुच्छेद 3(3) के रूण्ड के 
में दो गई परिभाषा को रखते हुए, उसके अन्तर्गत भारत राज्यक्षेत्र भें विधि के समान 
प्रमावों कोई प्रध्यादेश, श्रादिश, उपदिधि, नियम, विनियम, श्रधिसुंघना, ऐसी रूढ़ि या अ्था 
ग्राती है। इस प्रकार से संविधान ने उन मामलों में जिनपरें इस शत के बारे में कुछ संदेह 
हो सकता है कि “विधि” क्‍या है, बिल्कुल ही स्पष्ठ कर दिया हैं ॥ यदि संविधान 
निर्माताप्नों का यह भ्राद्षय होता कि भ्रनुच्छेद 3 में 'विधि” के प्रन्तबंत, संविधान के संक्षोघत 
से सम्बन्धित विधियों सहित, सांविध/निक जिध्रि भ्राती है, तो यह भात सम पें महीं ब्राती 
कि उन लोगों ते भवनुर्छेद 3 (3) के खण्ड (क) में यह बात प्रभिव्यक्त रूप से क्यों हहीं 
कही । संविधान में ही संविधान तया संविधात के श्रधीन मनाई गई विधियों के बौच प्रमेद 
के सम्बन्ध में संकेत यौज्द है। भ्रनुच्चेद 60 में राष्ट्रपति के-पद को ग्रहण करने से पूर्व 
राष्ट्रपति हारा ली जाते वाली शपय शोर किए जाते योले श्रतिज्ञान के लिए तथा उसके 
बाद उस पर हल्ताक्षर करने के लिए उपवन्ध दिया गया. है। द्षपथर पर प्रतिज्ञा की वात 
को जिस भाषा में लिखा गया है, उसका, भले ही वह निणायिक न हो, १ म झुछ प्रभाव 
अयदय पड़ता है । शपथ या प्रतिज्ञन का प्रकप एस प्रकार हैं -- 


(मं, >ध्रमु#..... “/श्वर की शपथ लेता हूं 
सश्यनिष्ठा से प्रठिज्ञान करता हूं कि हैं श्रद्धापू्षक भारत के राष्ट्रपति-पद का 
कार्य पालन (अ्रधवा राष्ट्रपति के कृत्यों का तिर्वहत) कहूंगा तथा श्रपनी पूरी 
बोग्पता से झंविधान प्रौर विधि का परिरक्षण, संरक्षण प्रौर प्रतिरक्षण करूंगा 
ग्रौर मैं भारत की जवहा की सेवा प्रोर कल्यास में निरत रहूंगा ।/ 


इन ह्यों से कि “संविधान प्रौर विधि” प््दों का प्रयोग उपयुक्त श्रकुप में किया गया है, 
यह द्शित होता है कि संविधान के प्रयोजन के लिए विधि श्ौर संबिधान एक ही. नहीं हैं। 


यद्द बात बताई जा सकती है कि प्रनुन्छेद 56 () (७) प्रौर भरमुच्छेद 6 () 
हैं, जिनमें राष्ट्रपति के महाभियोग के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है, "संविधान के 


» प्रतिकरमण” के प्रति ही निर्देश किया गया है। उन अरुच्छेदों में विधि के प्रतिक्रमण के 


प्रति कोई भी निर्देश मोजुद महीं है। प्रगुच्छेद 69 में, जिसमें उपरा्ट्रपति द्वारा त्री जावे 
बाली ज्राथ विहित की गई है, "विधि द्वारा स्थापित (भारत के) संविधान के प्रति निष्ठा” 
के प्रति निर्देश किया गया है। “विधि द्वारा स्थापित” शब्द संविधान के विधिक प्रारस्म की 
ओर घंकेत करते हैं । प्रनुच्छेद 43 जिसकी प्रोर हमारा ध्यान भ्राकृष्ट किया गया. है, 
राष्ट्रपति को हस बात के लिए सशक्त करता है कि वह ऐसे महस्व का विधि या तथ्य का प्रदन 
उच्चतम न्यायालय को निदिष्ट कर सकेगा जिसमें उप्त श्यायालय की राथ धराप्त करना इष्ठकर 
हो। मह बात बताई जा सकती है कि -उस प्रनुच्छेद में विधि का जो प्रन्‍न है, उसके 
अप्तगेत सांविधातिक विधि से सम्बन्धित प्रदन झ्राता है । इसमें कोई सम्देह नहीं है कि यह 
बात ऐसी ही है, किन्तु यह बात इस शश्य के कारण है कि “विधि या तस्य का प्रेन्न" 
शब्द विधिक शब्वावली में भलीभांति ज्ञात हैं और उसका एक विशिष्ट महत्व हो छुका ६ै। 
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प्रनुच्छेद 43 में उन झश्दों के प्रयोग से इस बात का प्तुमान नहीं निकाला जा सकता कि 
संविधात विमतिओ्ों ने संविधान भोर विधि के बीच प्रश्रेद नहीं किया था । 

अनुच्छेद 245, 246 और 248 में विधियां निरथित करने के सम्वस्ध में 
उपया्ध किया गया है । ग्रनुच्छेद 3 (2) में भ्राए हुए “कोई विधि नहीं बताएगा” श्दों 
है उत क्षाब्दों की 'प्वति तिकलती है को संविधात के अनुच्छेद 245, 246 श्रौर 248 में, 
जिनमें कि विधियों को निर्मित करने के सम्बन्ध में उपबस्ध किया गया है, प्रयोग किए 
गए हैं। मेरी राय में प्रनुच्छेद ।3 में तथा उपयुक्त तीनों भ्रनुष्छेदों में “कोई विधि बताना” 
झब्दों का एक ही श्र है भ्र्धात्‌ यह कि यह ऐसी विधि है जो विधायी झक्त के प्रयोग में 
बनाई गई है। उसके अतिरिक्त भनुच्छेद 3(3) में दी गई परिभाषा को देखते हुए, 
अनुच्छेद !3 में प्राए हुए “विधि” शब्द के प्रस्तगेत झण्ड(3) में बछित विशेष उपबस्ध 
भी भ्राएंगे । 

यहेँ बात पहले ही ऊपर बताई जा चुकी है कि संसद द्वारा बताई गई विधि की दशा 
में, राज्य विधानपण्डलों हवार। पारित जिन संकल्पों को उनके द्वारा उसके ग्रमुसमर्थन को कोई 
यात ही वहीं है । इस तथ्य से कि अनुच्छेद 368 के ग्रधीन किए गए संश्ोधनों में से किन्हीं 
संझोधनों की दशा में, ऐसा पनुप्तमर्भव ग्रावश्यक है, यह दशित होता है कि संविधान का 
संशोधन उस प्रकार से “बिधि” नहीं है जिस प्रकार से कि ग्रनुच्छेत 43(2) या 
अमुच्छेद 245, 246 झ्लोर 248 हारा परिकल्पित किया गया है। 


संशोश्त या झनुपूरित करने वाली सब अ्रधितियपितियों के झाथ, किन्तु प्रिवी 
काउन्सिल क्षेत्राधिकार भ्रधितियम. ]949 को छोड़कर, भारत शासन अधिनियम, |935 
ग्रौर भारतोय स्वतंत्रता प्रघिनियम, 94? संविधान के ग्रनुच्छेद 95 द्वारा निरसित किए 
गए थे। प्रनुच्छे३ 372 ([) पें वशित प्रवृत विधि इस प्र में किट्री सांविधानिक विधि के 
प्रति निर्देश नहीं करती है कि वह या तो भूतपुबं ब्रिटिश भारत के राज्यश्षेत्र या भारतीय 
देखी राज्यों में समाविष्ट राज्यक्षेत्र के संविधान से सम्बन्धित विधि है | जहाँ तक कि 
ज़िटिश भारत के राज्यक्षेत्र का सम्बन्ध था, 26 जनवरी, 950 के पहले संविधान से 
सम्बन्धित ओ विधि थी, वह भारत शाप्त प्रधिनियम, ॥935 श्ौर भारती स्वतन्त्रता 


अ्रधितियम, 947 में थी | जब भारत का संविधान प्रवृत्त हुप्रा, सो ये दोनों प्रथिनियम 


अ्रनुच्छेद 395 द्वास निरस्तित कर दिए गए। जहाँ तक कि भारतीय देशी रा्यों में 
समाविष्ट राज्यक्षेत्र का सम्बन्ध है, जहां तक कि उनके संविधानों से सम्प्रन्धित विधि, 
भारत के संविधान के उपबन्धों से श्रस॑ंपत थी, पहां तक बह 26 जनवरी, 950 के पूर्व 
उसी समय प्रम्ताप्त हो गई जबकि उक्त संविधान प्रदूत्त हो गयां। उस वारीक से जो 
एकमात्र संविधान भ्रवृत्त हुआ बह भारत का संविधान या गौर वह भृवपूर्व भारतीय देक्षी 
राज्यों और ब्रिटिश भारत सहित सम्पूर्ण भारत को शागू होता था। 26 जनवरी, 950 
के पूर्व जारी की गईं विभिन्‍न प्रधिसूवनाभ्रों में यह बशित था कि “भारत की संविधात 
संभा हारा शीक्र ही भ्र गीकुत किए जाने बाला भारत का संविधान उस तारोख् से “देशी 
राज्यों के लिए तथा भारत के प्रम्य भागों के लिए संविधाय होगा और इंधी रूप में प्रवृत्त 
होगा ।” (देलिए - इष्डिसन स्टेट्स से सम्बन्धित व्हाइट पेपर, प्रृष्ठ 365 से 37/)। इस 
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प्रकार से यह प्रतीत होगा कि कोई भी ऐसी विधि, जिसमें भूतपूर्व भारतीय देशी राज्यों के 
'राज्यक्षेत्र के संविधान भ्रस्तविष्ट हों, भ्रपने सभी सर्वागीश उपदन्धघों सहित भारत के 
संविधान के प्रवृत्त हों जाने के पढचातू प्रवृत्त नहीं बनी रही। यदि बनुच्छेद 372 ()” 
द्वारा परिकल्पित प्रवृत्त विधि ऐसी होती जोकि 26 जनवरी, 950 के बाद भी बचो रहती 
तो उतका भ्रय॑ यह द्वोता है कि भवुक्छेद 272 का सांविधानिक विधि से हम्म श्रप॑ में कोई 
भी सम्बन्ध तहीं है कि वह किसी राज्यक्षेत्र के संविधान से सम्भम्थित विधि है । 

यद्यपि प्रनुच्छेद 372 (]) में निर्दिष्ट प्रभत्त विधि के प्न्तगंत ऐसी विधि नहीं 
आती जोकि भूतपूर्व ब्विटिश्ष भारत या भारतीय देशी राज्यों के राज्यक्षेत्र. के संविधानों से 
सम्यस्थित थी, फिर भी इसके अ्रस्तगंत ऐँसी विधि श्राती थी जोकि ऐसे विषयों से सम्बन्धित 
थो जिनमें उन राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त संविधानों के सम्बन्ध में उपदल्थ किया गया या । ऐसी 
विधि जोकि कानूनी विधि था उन संविधानों के संघटमाश्मफ उपयस्धों के प्रधोन बनाए गए 
प्रादिक्न की प्रकृति में है, भ्रगुच्छेद 872() के प्रधौन प्रबत्त बनी रही । कानूती विधि या 
प्राइश्न स्पष्टत: कम महत्वपूर्ण स्वरूप का होता है प्रौर'ं उसकी वही हैसियत नहीं हो सकती 
जोकि संविधान की होती है। अनुच्छेद 372 () में जैसा कि वह है, ऐसी विधियों के वारे 
में उपभर्ध किया गया है जोकि भूतपूर्व ब्रिटिश भारत या भारतीय देशी राज्यों में समाविष्ट 
राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सेविधानों के उपब्घों के प्रधीन बनाई गई थीं । भनुष्छोद 372 () के 
इन प्रारष्भिक शब्दों “भतुष्छेद 395 प्ें निर्दिष्ट प्रधितियमितियों फा इस संविधान द्वारा 
निरसम होने पर मी” से यह दर्शित होता है कि प्रनुक्णेद 372 द्वारा परिकहिपत प्रवृत्त 
विधियों वे विधियां हैं जोकि निरसित भारतीय स्वतम्पता ग्रधिनियम्र, 947 प्रौर भारत 
झासन प्रधितियम, 935,वा भूतपूर्व भारतीय देशी राज्यों के संविधान के उपबनयों के 
अधीन बसाई गई उसी प्रकार को भ्रन्य विध्यायी प्रपिनिभितियों या भादेखों के भ्रबीरः 
बयाई गई थीं | ऐसी विधायी श्रधितियमितियां था ध्रादेशा संविधान के मुकाबले में कपः 
महँख्वपूर्णों हैप्ियत के थे | इसलिए मेरा बह मत है कि झनुचेदद 372 में प्राया हुधा “विधि” 
शाब्द संविधान के प्रथीन बताई गई विधि के प्रति, न कि संविधान के उपयन्धों के अति, 
निर्देश करता है । 


अनुच्छेद 372() भारत श्षासन प्रधिनियम, 935 को धारा 292 के उपकन्चों 
के सम्रूप है। जैसा कि सु० स्था० भ्वायर मे संयुक्त श्रान्त पनाम मुसस्मात' ब्रतीका 
शेगम प्रौर कुछ ख्षष्य वाले मामले में मत व्यक्त किया था, प्रारूपकार ऐसे उपबन्धों को 
प्राय: इस दृष्टि से झञाभिल कर लेते हैं जिससे कि किसी ऐसी विश्वमात विधि के सम्बस्ध में 
ऐसी सम्भावना न रह जाए कि उसके वारे में यह ब्रभिनिर्धारित किया जाए कि वह ऐसी 
विधि के, जिसने कि उसकी भ्रभ्रिनियमिति,को प्राधिकृत किया था, निरप्तित कर दिए जाने 
के कार प्रव प्रवृत्त वहीं रह गई है | जिस प्रेइ्न से यहां पर हमारा सम्बन्ध है, बह यह है 
कि प्रनुच्चेद 3 या अनुच्छेव 372 में जो “विधि” दाब्द है,. कया बहू संविधान के उपयन्धों 
था उसके संशोधन से सम्बन्धित उपवेस्धों से सम्बन्धित हो सकता है । बहां त्तक कि उस प्रश्न 
का सम्बन्ध है, मेरी यह राय है कि प्रनुच्छेद 372 श्लोर, शतुच्छेद 3 की भाषा से यह 


* द्रक्षित होता है कि उनमें प्रयुक्त ' विधि“ शब्द ऐसे उपबन्धों से सम्बत्थित नहीं है । भारत का 
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संविधान स्पष्टत: ऐसी विधि नहीं है जोकि स्रंविधान के प्रवत्त होने के सपय प्रवृत्त यो । 
स्वभावतः संविधान का संझोघन संविधान के प्रवृत्त होने के पश्चात्‌ ही किया जा सकता 
है। इस प्रकार जिस विधि में संविधान के संशोन के लिए उपबन्ध क्रिया गया हो, बहू 
अनुच्छेद |3(।) या गनुच्छेद 372() के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त विधि नहीं हो रुकती | 


अनुच्छेद 3(2) की भाषा से यह दशित होता है कि अनुच्छेद 368 के भनुझार 
किए गए ध्षंविधान के हंझोघतों को उसके ग्रन्तगंय लाता श्राश्वयित नहीं था। इस दलील 
को स्वीकार करना कठिन है कि संविधान निर्मातापों ने संशोधन करने की शक्ति पर 
अमुक्छेद 368 में कोई भी भ्रभिव्यक्त परिसीमाएं अ्रधिरोपित न की हों, फिर भी इन्होंने 
उस शब्ित को भ्रनुच्छेद !3(2) के ग्रधीन विवक्षा द्वास न्यून कर दिया वा । संशोधन करने 
की क्त्रित पर उसके सम्भावित प्रभाव के सन्दर्भ में ग्रनुच्छेद 3(2) की वास्‍्तजिक परिधि का 
पता लगाने के लिए, हमें उस्ते पृथक रूप से नहीं पढ़ना चाहिए, वल्कि प्रमुच्छेद 368 के साथ 
पढ़ना चाहिए । जेम्स बनाम कॉमनवेल्थ थक भॉ्ट्रेलिया(') दाते मामले के लार्ड राइट, 
एम० प्रार० द्वारा व्यक्त बच्दों में, प्र्थास्वथन का नियम प्रयुक्त वास्तविक शब्दों को पृथक 
रूप से पढ़ने का नहीं है बल्कि ऐदी एकल विष लिखत में झाए हुए छब्दों के रूप में पढ़ा 
जाना चाहिए, जिसमें एक भाग दूसरे भाग पर रोशनी डालता हो”! मेरी राय में यदि 
अगुण्छेद 3(2) भौर थनुष्तेद 368 को साथ-साथ पढ़ा जाए, तो उससे स्पष्ट रूप से यह 
िष्कर्ष निकलता है कि संविधान के भाग 3 में दिए गए भूल प्रघिकारों का निर्वापत या 
श्यूजन पनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन करवे की शक्ति के परे नहीं है। प्रमुस्छेद ।3(2) 
पर भरनुच्छेद 368 के बीच जो स्भिकथित विरोध की वात है, वह ऊपरी है तथा वास्तविक 
नहीं है, क्योंकि दोनों ही उपकन्ध भिल्त-भिल्‍ल क्षेत्रों में कार्य करते हैं और उत्तमें भिल्न-भिरत 
अद्देश्यों के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है। 


संविधान पें ही सापुली विधान को ऐसी वात के रूप में माना गया है जोकि संविधान 
के संशोधन से सुभिन्‍त झौर प्रलग हो । सप्तम प्रतुसूची के साथ पढित भ्रनुक्छेद 245 से 
248 में मागूली विधान के सभ्वन्ध में उपबन्ध किया गया है, जबकि संविधान का 
संशोधन श्रनुक्छेद 368 की विषय-वस्तु है जिसे पृथक भाग में दिया गया है। अनुच्छेद 368 
अनाश्रित घोर स्वयं पूर्ण है। प्रनुक्छेद 368 'में इस संविधात के उपवस्धों के अधीन 
रहते हुए” बाव्द बेसे नहीं हैं जैसे कि श्रनुच्छेद 245 के आरम्भ में भौजूद हैं। इस प्रकार 
से प्रनुच्छेद 368 में उन शब्दों के प्रभाव से यह बात प्रकट होती है कि उस पनुर्शेद के 
अधीन किए गए संदिघात के संशोधन की हैसियत विधायी विधि की हैसियत से ऊन है 
और वे वोनों श्रसमान गरिमा के हैं; यदि संझोघन करमे की शक्ति पर कोई भी परिसीमा 
अधिरोषित की गई है, तो वह भनुच्छेद 368 में ही, जो कि संशोधन करने की शक्ति का 
एकमात्र मूल स्रोत है, न कि ऐसे प्न्य उपदस्धों में जिनमें मामूली बिंधात के सम्ब्ध में 
उपबन्ध किया गया है, खोजी जा सकती है। जैसा कि ग्रोरफील्ड द्वारा लिखित 
“अप्ेण्डभेष्ट ग्रॉफ फेडरल कांस्टिट्यूशन”' के पृष्ठ 24-26 पर बतायों गया है, “संशोशत 
करने की परिस्थिति पर जो परिसीमा होती चाहिए, उसने संशोधन करते वाले खण्ड में लिखित 
रूप में मौजूद होती चाहिए प्रौर संविधान के अ्रन्‍्म प्रनुच्छेरों को प्रिसीमादं के रूप में 


() (936) ९० छी० 578. 
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नहीं माना जाना चाहिए” । इस तथ्य मात्र से कि संशोवन करने कौ शक्ति को पृथक भाग 
(भाग 20) में दिया गया है श्रौर उस भाग प्रौर भ्रध्याय (भाग [, अ्रष्याय !) में नहीं दिया. 
गया है जिसमें बिधाभी शक्तितयों के सम्बन्ध में उपयन्ध किया ग्यां है, यह दक्षित होता है 
कि ये दोनों झक्तियां स्व्षप में मिन्‍न हैं भौर पृथक क्षेत्र में कार्य करती हैं। मामूली विधान 
प्रारित करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसमें तथा प्रनुच्छेद 368 के प्रधीन संविधानिक 
संशोधत करते के लिए ज प्रक्रिया होती है, उसमें महत्वपूर्ण भन्तर है। यह तथ्य कि 
संशोधन विधेयक संधद्‌ के प्रश्येफ सदन द्वारों पारित किया जाता है भौर से दोनों सदन ही 
मामूली विधान को भरी पारित करते हैं, संबिधायी शक्ति तथा विधांयी झक्ति के बीच, के 
अन्तर को समाप्त नहीं कर पाता, गौर न ही वह इस निष्कर्ष को वक्षित ठहराता है कि 
संबिघामी शबित विधायी शक्ति का एक रूप है । 

फिटीशनरों की झोर से हमार। ध्यान संविधान सभा की 29 प्रप्रैश, 947 वाली 
कार्यवाहियों के प्रति क्राकृष्ट किया गया है। सरदार पंटेल ने उस दिन संविधान सभ। में यह 
प्रस्ताव अल्तुत किया था कि खण्ड (2) को स्थीकार कर लिया जाए। खण्ड (2), जिसमें 
अनुच्छेव ।3 के खण्ड (]) ध्ौर (2) के, जैसे कि भ्रत्तिम रूप से उन्हें ध्रगिकृत किया गया, 
प्राधार के सम्वस्ध में उपबन्ध किया गया था, निष्नलिखित शब्दों में था--« 

“म्रंघ के राज्य क्षेत्रों के भीतर प्रवृत्त ऐसी सब विद्यमान विधियां, 
अ्रधिसूचनाएं, विनियम, रूढ़ियां गा प्रयाएं, जोकि संविधान के इस भाग के अधीन 
अत्याभूत्त श्रविकारों से भ्रस्ंगत है, उस मात्रा तक निराह्ठत होंगी जिस तके कि वे इस 
भाग के उपबन्धों से असंगत हैं, ग्रौर न ही संघ या उसका कोई एकक ऐसी कोई 
विधि बनाएगा जोकि, किसी ऐसे ग्रथिकार को छीनती या न्यूम करती हो (” 
इसके बाद श्री के० संथ्रामम्‌ ने लण्ड (2) के प्रत्तिम छाड्दों के स्थान पर निश्नलिखित - 

चब्द प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधत करने का--प्रस्ताव रखा । 

“न हीं कोई ऐसा ग्रधिकार संविधात के संशोधन के सिभाथ छीता जाएगा 
या रयून किया जाएगा ।” 

सरदार पटेल ने उपयुक्त संशोधन को स्वीकार कर तिया। उसके पश्थात्‌ संशोप्ित खण्ड 
को जो कि तिस्तलिखित शब्दों में है, स्त्रीकार करते हुए महू प्रश्ताव श्रंगीकृत. कर 
जिया गया। हि; 

“संघ के राज्य-क्षेत्रों के भीतर प्रवृत्त ऐसी सत्र विद्यमान विधियां, प्रधिसूचनाएं, 
विनियम, रूढ़ियाँ, था प्रथाएं, जोकि संविधान के इस भाग के प्रधीन प्रत्याभ्रेतत 

अधिकारों से प्रसंगत है, उस मात्रा तक गिराकृत होंगी जिस तक कि वे इस भाग 
के उपबस्धों से घंसंगत है, भ्ौर न हो कोई ऐसा भ्रधिकार संविधान के संक्षोपत 
के सिवाय छीना जाएगा या स्यूत क्रिया जाएगा।/ 
अक्तुबर, 947 में, सांविधानिक सलाहकार ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसके 
खंड 9 का उपखंड (2) इस प्रकार था-+ 

(2) इस संविधात में की किसी बात के बारे में यह तहीं समझा जाएगा कि 

बह 'घज्य को कोई ऐसी विधि , बताते के लिए सशक्त करती है जोकि घारा 232 
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के अधीन इस संविधान के संझोधन के आधार पर न्यून किए काने या छीवे 
जाने के सिवाय इस भाग के प्रध्याण 2 द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों में से किसो भी 
अधिकार को स्यून करती है या छीवती है, श्रीर इस उपधारा के उल्लंदन में बनाई 
गई कोई भी विधि उल्लघंत की मात्रा तक बून्य होगी |” 
तारीख 3 अक्तूबर, ॥947 वाले प्रारूूपण्र सप्रित्रि के कारयंबत्त से यह पता चल्तता है कि 
खंड 9 को संशोधित करने की बात बिविश्िवत की गई थी । परिशिष्ट में संशोधित खंड 9 
इस प्रकार दिया गया था-- 

०9(). इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले भारत राज्य- 
क्षेत्रों में प्रदत्त सब विधियां उस मात्रा तक बून्य होंगी जिस ठक कि वे इस भोग 
के उपवन्ध से ग्रसंगत है। 

(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा! जो इस भाभ द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
को छीलती या न्यूल करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी कोई भी विधि 
उल्बघंन की माजा तक झुत्य होगी। 


(3) इस धारा में, मारत राज्य-क्षेत्र वा उसके किसी भाग में विधि के समान 
प्रभावी कोई भ्रध्यादेश, भ्रदेन्न, उरविधि, तिवय, बितियम, अधिसूचना, हढ़ी प्रथवा 
प्रथा “विधि” अ्रभिव्यक्ति के भन्तगर्त होगी।” 

2] फरबरी, 948 को डाक्टर प्रस्वेदकर ने एक पत्र के साथ भारत के संविधान का प्रारूप 
संबियात सभा के भ्रव्यक्ष के पाश् भेजा था । संविबन के इस प्रारूप के खंड 9 को खंड 8 
के एप में सरख्याकित किया गया था। खंड 9 के उपखंड (2) को खंड है के उपखंड (2) 
के रूप में बनाए रखो गंदा थ।। उस उपखंड में एक परस्तुक भी जोड़ दिया गया था, 
किन्तु वर्तमान वाद-विवाद के प्रयोजन के लिए बह बात महत्वपूर्रा नहीं है । उसके पवचात्‌ 
संविधान भ्रस्तिम रूप से भ्रगीकृत कर लिया गया और उसमें अनुच्छेद 3 शामिल था, 
जिसके उपबस्धों को इसके पहले श्रविकल रूप में दे दियागया है। 


पिटीक्षनर की श्रोर से यह दलील दी गई कि प्राहूपश समिति के सदस्यों ने, ओकि 
भारत के विख्तात वकील थे, सांविघानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए संविधान के 
ग्रारुप के खंड 9 को इस दृष्टि से जानबूक कर संज्योधित किया था जिससे कि श्री संभानम्‌ 
द्वारा अस्तावित संशोधन के प्रभाव को समाष्त किया जा सके, जिसे संविधान सभा ते स्वीकार 
कर लिया क्‍योंकि प्रारूप समिति के सदस्य यह चाहते थे कि पूल अधिकारों को संविधान 
के संज्ोधन द्वारा न्‍्यून तही किया जाना चाहिए या छीना तहीं जाना चाहिए। 

उपयुक्त दलील को स्वीकार करने में मुझे कठिन।ई महसूस हो रही है। यह बात 
समभ में नहीं भ्रा रही हे कि प्रारूस्ण समिति के सदस्य उस विनिश्वय को उलट देंगे, जिसे 
संविधान सभा ते उस समय किया था ज़बकि उसने श्री संधारम्‌ द्वारा प्रस्तावित संशोधन 
को स्वीकार किया था और उस ख़ण्ड को पारित करने सम्बन्धी अ्रस्ताद को भ्ंगीकृत किया 
था, जिसमें बह संशोधन दिया गया था। थी संवानम्‌ के जाबण से कह बात प्रतीत होगी 
कि उन्होंने सन्देह दूर करते की दृष्टि से उस संशोवन के लिए अस्ताद रखा था। यद्यपि 
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कार्यंवत्त में यह दशित करने के लिए कोई भी बात मौझुद तहीं है कि प्ररहपण समिति के 
सदस्यों ने “संशोधित खब् में श्री संधानम्‌ के संशोधन को विधिदिष्ट रूप से समाविष्ट” क्‍यों 
नहीं किया, किर भी ऐसा अतोत होत! है कि उन्होंवे ऐसा किया था क्योंकि उतका दृष्टिकोण 
यह भ्रा कि यह दात भ्रनावश्यक है। दातटर अ्रस्वेदकर ले, जो कि प्रारूपण समिति के 
प्रध्यक्ष थे, तःरोख 2 फरवरी, 948 को अपने पत्र में संविधान सभा के अध्यक्ष को यह 
सिखा घान- 


"प्रारूप तैयार करने में, प्रारूपश श्रसिति से निश्चित रुपसे यह आजा की 
गई थी कि वह उस विनिश्चयों का प्रनुसरण करेगी जिन्हें संविधान सभा से या 
संविधान सभा द्वारा नियुक्त विभिन्त प्रमितियों ने किए ये। जहां तक सम्भव हुआ 
प्राहूपण समित्ति ने ऐसा करने की कोख़िश की 'है। किन्तु कुछ ऐसे भी भामत्रे ये 

* जिनके सस्यस्ध में प्राकूपण समिति ने किन्हीं तत्दीलियों के सम्बन्ध में सुझाव देना 
* झावश्यक समझा था। ऐसे सभी तद्दीलियां सुधंगत प्रभारों को रेखांकित करके 
या पादवं रेशॉकन हारा अरूप में उपदर्शित की गई है। प्राहूपए समिति ने प्ररोक 
ऐसी तत्दीली के लिए कारश बताते हुए पाद-दिप्पए प्रस्त:स्थापित करने में 
सावधानी भरती है ।” 


ः बता यह बात स्पष्ट है कि यदि संविधान सभा के विनिश्चय से दुर' हटने की दृष्टि से 


प्राहूप-धनुक्छेंद में महत्वपूर्ण तब्दीलो करने का विनिदचय किया गया था सो थह तब्दीली 
सुसंगत उपल्ध को रेश्ञांकित करके या पादव॑ रेखांकन द्वारा भौर ऐसे पाद-टिप्पण को भी. 
अम्तःस्थापित करके जिसमें तब्दीली के लिए कारण वताए यए हों, उपदर्शित की गई होती । 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिसे इस शल्वर्भ में नज़र-अन्दाज़ नहीं क्रिया जाना चाहिए, 
बह टिप्पश है जो कि प्रारूप-अनुच्छेद $ के नीचे प्रवतृकर, 948 में दिया गया था । उस 
टिप्पण में थहू जात बताई गई घी-- 

“अनुच्छेद $ का खण्ड (2) संविधान के श्रंनुच्छेद 304 के उपयन्‍्धों को 
भ्रध्यारोहित (प्रोवर-राइड) नहीं करता है । उक्त खण्ड में प्रयुक्त “विध्वि”प्प्निव्यक्ति 
का भाशा यह है कि उससे 'माभुली विधान' प्रमिप्रेत है । ढिन्तु किसी भी 
सध्मावित सम्देह को दूर करने की दृष्टि से अनुच्छेद 8 में विभ्नलिखितः संशोधन 
किया जा सकता है »- 

अनुच्छेद 8 खण्ड (2) के 'परन्तुक में, 'इस खण्ड में कि किसी भी रात 
के बारे मे 2८ »८ 2८ वाब्दों के पश्चात्‌ 'इस संविधान के अनुच्छेद 304 के 
उपनस्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी या क्षब्द अन्तःस्थापित किए जाएं ।” 

(“देखिए -शिव सब व्ारा लिखित दि फ्रेमिग प्रॉंफ इप्डि याज़ कांस्टिट्यृंशद 

खण्ड 4 के पृष्ठ 26 कौ) | 

सांविधानिक तलाहकार ने उपयुक्त टिप्पण प्रौर उसी प्रकार के प्रन्य टिप्पशी अस्तुत किए थे। 
तथा द्रारुवशा समिति के और/या विशेष समिति के विचारों को पूरो;तरह से प्तिकत्त रुप में 
प्रस्तुष्ठ किया था |(देखिए-झिव राव द्वारा लिहित['दि फेमिग प्राफ इंडियाज कांहिश्टूयुशन 
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खंड । का पृष्ठ 4)। इस प्रकार से यह लगता है कि कोई भी संकेत मौजूद नहीं है कि 
गराहपश सप्तिति' के सदस्य मूल ग्धिकारों से सम्बस्बित उपबन्धों को गतन्‍्य बवाकर 
संविधान सभा के विनिदचय से हटना चाहते ये। उ्के विपरीत, उस्त टिप्पस् से यह 


पता चलता है कि उन्होंने संविधान/ सभा के वितिशंचय में सभाविष्ट विचारों को स्वीकार 
कर लिया था । 


इसके अलावा मेरा यह मत है कि यदि मूल भ्रधिकारों का परिरक्षण बहुत ही 
प्रौचित्यपू्ं तथा महत्वपूर्ण ग्रावरयकता थी, हो यह बात तर्कश्गत मासूम होती है कि 
अनुच्छेद 368 में ऐसा परम्तुक जोड़ विया गया होता जिसमें मूल प्रथिकारों के अन्युनीकृत 
रूप में बने रहने को गारण्टी भ्रमिव्यक्त रूप से दी गई होती। डिन्‍्तु यह बात महों की 
गई थी। 


जिस दूसरे प्रइदन की श्रोर भ्रव हमने ध्यान वैना है वह संविधान के संशोधन 
करने की प्रावश्यकता तथा उन कारखों के बारे में है जो कि हंजिधान निर्माताओं की दृष्टि 
में संक्धात के संशोधन सम्बन्धी उपबन्ध करने के लिए मह॒श्वपुर्ं थे। संविधान में किसी 
देश्ष के अज्ञास़न की मोदी रूपरेखा के सम्बन्ध में उपवंध किया जाता है और दसका सम्बन्ध 
भरकार की समस्‍्याप्रों से ही होता है । ऐसा होता है, भत्ते ही सरहार शक्ति के बलपृर्वक 
अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई है या वह शक्ति के विधिक अस्तरश के 
परिणामस्वस्प प्रस्तित्व में भ्राई है। संदिधान के निर्मार के समझ सर्वाधिक परापर 
विरोधी सिद्धान्तों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले बिचारों सहित बहुत से विचार 
प्रस्तुत किए जाते हैं। अधिकांश मामलों में संविधान विरोदी विचारों के बीच सममोते का 
परिणाम होता है जो संविधान बनाते हैं, वे इस तथ्य से ग्रतभिन्न वहीं रह सकते कि किस्सी 
संविधास को बनाने में ग्रमेक कठिनाइयों का साप्तना करना पड़ेगा भर यह कि यह बात एक 
पीढ़ी की बुद्धि से परे है कि वह ऐसी प्रभी समस्याप्नों के लिए, जिनका राज्य को बरागे 
आने काले दिनों में प्रगति के एथ पर चलते हुए सामना करनः पड़ सकता है, स्कावी रूप से 
कार्यकारी हल निकाल सड्रेगी । कमी-कमी न्यापिक निर्वेचन के काररख संवित्रान का झ्ाघर 
बिस्तृत वन सकता है ग्रौर संविधान की नीरसता में रस का संचार इस प्रकार से कर सकता 
है जिससे कि वह राज्य की प्रगति का साधन बन सके । जँधा कि संविधान निर्माताओं ते 
परिकल्तना की थी । ऐसे अवसर भी श्रा सकते हैं जब कि न्यायिक तिर्वेतरत के परिशामस्वरूए 


संविधान या उसके भाग के किसी उपबंध का गुरा समाप्त हो जाए, यदि संविधान के . 


संझोषन के लिए कोई भी उपबंध नहीं किया खाएगा तो समय की बदलती हुई प्रावश्यकता 
के भनुसार उसे ढालने के लिए लोगों के पास कोई भरी उपाय था साथन नहीं रह जाएगा 
और रुन्हें विवश होकर संविधान को बदलने वाले इतर स्ोविधातिक ढंग अपनाने पड़ेंगे 
इतर सरांक्घानिक ढंग कभी-कभी रक्तद्वीत हो सकते हैं किन्तु उनके परिणास स्वरूप अनेक 
चागरिकों का जीवन भी प्रायः समाप्त हो जाता; है ओर उसके पोछे घुटन पूर्ण कटुठा ही बची 
रहतो है। जेसा कि बर्क ने श्रवनी पुस्तक “रेफ्लेक्शंज प्रान रेवोल्यूजन” में कहा था, जिस 
राज्य में तबदीली के लिए कोई साधन मौजूद न हो, वह ऐस राज्य है जो कि पपने परिरक्षण 
के साथन के बिता है। ऐसे स्ाथत के बिता संविधाद के उस भाग को हानि पहुंचने का खतरा 


केशवानम्द मारतो व० केरल शज्य [न्या० खन्‍्ना] 85 


हो सकता है जिसे कि वह बहुत ही पवित्रता के साथ परिरक्षित रखना चाहता है। डाइसी 
के मतानुसार, फ्रांस के ग्रन्थ बारह संविधानों पें से प्रत्येक संविघान का जीवन-काल 
औसतन दस वर्ष से कम की कालावधि तक ही रहा और ग्रावः हिसा द्वारा ही समाप्त 
किया गया । लुई फिलिप्स का राजतस्व्र उस समय से सात यर्ष के भीतर नष्ट कर दिया गया 
था जबकि टुकविले ते शह बात बताई थी ढि चार्टर के अनुच्चेदों को परिवर्तित करने के 
लिए विधिक रूप से कोई भी शक्ति मौजूद नहीं है। कम से कमर एक महश्कषपूर्णा डदाहरण 
है--भौर उस्री प्रकार की बातों के प्रल्य उदाहरण भी क्रास्तिकारी फ़ोस के इतिहास 
से प्राप्त किए जा सकते हैं-जव संवियात की ह्परिवर्ततीबता उनके हिंहापूरां विध्वंस करने 
का प्राधार यै। बहाला दत गई थी । डाइयी के क्षम्दों में-- 


“भर न तो उन खतरों को जितमें फ्रांस उस अ्रपरिकतंनीयता के कारण 
पड़ा हुआ था, जिसे 848 के राजनयिक़ों ते संविधान में विनिहित किया था, 
आ्रापवादिक खतरों के रूप में माना जाना चाहिए, बे खतरे ऐसी ब्रूटि के परिशाम- 
स्वरूप उत्पम्त हुए ये ओ कि ग्ररुम्थ संविधान हें प्रस्तनिहित होती है । ऐसी विधियों 
को जिनमें तम्दीली नहीं की जा सकती, सुष्ट करने का प्रयलन प्रभुट्वसम्पस्न शक्ति 
के प्रयोग में बाधा डालते का प्रयर्त है। इसीलिए इसके परिणाध्तत्वकूप विधि के 
शब्दों और राज्य की वस्तुत: सर्वोच्च शक्ति की ईच्छा शक्ति के बीच टकराव उत्पन्त 
होता है। फ्रांस के निर्धाचकों का बहुमत संविधात के अ्रधीन फाँध की प्रभुत्वसम्पत्त 
शक्ति था, किन्तु उंस नियम के परिणामस्वरूप जिसके हारा राष्ट्रपति के बंध 
दुलनिर्वाक्षन को तिर्वारित किया गया था, व्तुतः देख की विधि ध्ौर निर्बाचकों के 
बहुमत की इच्छा शक्ति के बीच टकराव हुश्ा थां, और इसीलिए, जेसा कि झनस्य 
संविधान का स्माभाविक परिशाम हुम्रा, करता है, उसके कारण विधि के शब्दों तवा 
अ्रभुत्वसम्पन्‍्न शक्ति की इच्छाओं के बीच टकराव हुमा । यदि फ्रांस के संविधानों की 
अ्रनम्यता के परिणामस्वरूप क्रात्ति हुई थी, तो दूसरी श्रोर हंग्लैप्ड के संजिधानों 
की तमनीयता से कम से कम एक बार हिंसा द्वारा विध्वंस से बचाया था” 

डाइसी ने उपयुक्त विचारों को निस्तलिखित शब्दों में स्पष्ट किया था :--- 

“रेखे छात्र के लिए, जो इतने प्रमय बाद फर्स्ट रिफार्स बिल के इतिहास का 
मदत प्रष्यक्न करता हैं, यह बात स्पष्ट है कि ।832 में पालियामेण्ट के सर्वोच्च 
विधायी ग्राबिकार के कारण राष्ट्र बिथिक सुधार के शावरण में हुई राजमीतिक 
क्रान्ति को सहन करने में सफल हुभा थां। संक्षेप में, संविधान की ग्रनध्यता के 
परिणामस्वरूप" * 'नवौन भ्रक्रियां को लाने में बाघा उत्पन्न होती है, किन्तु 
चूंकि उसके परिणामस्वरूप तत्दीलो लाने में ढाथा उत्पन्न होती है, इसलिए 
विपरीत परिस्थितियों में, उसके परिणामस्वरूप क्रान्ति हो सकती है या क्रान्ति 
के लिए उकसाया जा सकता है।” 

फाइनर के मतानुसार, संज्योधन करने वाला खंड संदियान के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है 
कि उसे स्वर्य संविधान कहा जा सकता है। (वेखिए--थ्योरी एण्ड प्रैकिटिस ॥फ आार्ड्स 
गवर्नमेष्ट पृष्ठ (56-!57 ) | यह बात कह्ढी गई है कि संशोधन करने वाला खंड संविधान 
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का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाम होता है। उसके अस्तित्व और उसकी सच्चाई की बात झर्थात्‌ 
वास्तविक शोर स्व्रजाविक दक्षाओं के अनुसार उसके होने की कात इस प्रइन पर निर्भर है 
कि क्या राज्य का विकास झाल्तिपूर्ण दातावरण बनाए रखकर किया जाएगा जा उसमें 
ग्रतिहीनता, अतियपन तथा ब्यन्ति के द्वारा परिवर्तत लावा जाएगा $ ऐसे संविधान में जिम्तका 
अज्ले ही श्रन्य भाग अपूर्सा तवा गलत हो, उस दका में आसानो के साथ झनुपूर्सीय 
दातें जोड़ी जा सकती हैं भर उसे उस दल्चा में ठीक किया जा सकठा है, यदि यंविधान में 
राज्य को सच्चाई के साथ संगठित रूप में प्रस्तुत किया गया है, किन्तु यदि यह बात पूरी 
नहीं होती, तो गलती उस समय तक बढ़ती २हेयी कमर से कम कान्ति ऐसे राज्य के झस्तित्व 
को बचाया जा सहेगा । (देलिए--इगिस द्वारा लिखित परोलिटिकल साइंस एण्ड 
कम्पेरेटिव कांस्टिट्यूशननल मा, खंड | पृष्ठ !37 ) | विस ठे इसके ग्रलावा निम्नलिदित्त 
शब्दों में पक मत व्यवत किया -- 


उस्ती प्रकार से यह बात सच है कि राज्य के जीवन के लिए दिकाय उम्ो 
अकार श्रावक्षयक है जिस प्रकार क उसका अस्तित्व । यदि आप पृवंकधित को 
अ्तिषिद्ध कर देते है तो पश्चातकबित उली प्रकार से है जिस भ्रकार छरीर में 
से ग्रात्मा निकल जाने के बाद झरीर को स्थिति होती है। जबकि किसी लोकतास्विक 
राजदीतिक समाज में ग्रसंदि्द बहुमत की पृरंक्पेश परिषदव, बहुत दिनों से बली 
था रही तथों श्ोचर समभकर सृष्ट की गई इच्छा झक्त को, उसको संघटनारमक 
दिधि के संझोघन में श्रल्यमत की इच्छा शक्ति द्वासा तिरन्‍्दर तवा सफलतापुर्दक 
विवारित किया जाता है तो राज्य को क्रान्ति. तदत हिंसा खरे उतना ही खतरा 
होता है जितना कि वहुरत क्रो सनक से वहां होता है जहां साधारण बहुमत की 
अभुर्त्ता को धभिस्वीकृत किया गया हो । वहुत ही तेजी के स!थ तब्दीली काने के 
विरुद्ध ओो भप्रभिरक्षाएं होती हैं, उन्हें बढा चढ़ा कर इतता वहीं जर दिया जाना 
आहिए जिससे कि वास्तविक प्रभुत्वसम्पन्त सत्ताच्यु होने को सीमा तक पहुंच डाए ।* 
(देखिड्‌--बगिस्त द्वारा लिखित पोसरोटिकिल साइंस एष्ड कम्पेरेटिव कांस्टिट्यूकनल 
खाँ, खंड । पृष्ठ ।52) । 


ब्तंमान दक्षाओं, सम्बन्धों और अ्रपेक्षाओ्रों के अनुयार कार्य करने के लिए संविधान के संशोधन 
को न्यायोडित ठहराते हुए, विस ने यह मत व्यक्त किया कि जेसा मिराव ने वहूत हो प्रच्छे 
ढंग से व्यक्त किया था, हपें निचले स्तर की नैतिकता के लिए ऊंचे स्तर की मैतिकता को 
खो नहीं देना च।हिए । 

ज्ञान स्टुआटे गिल के मतासुश्वार, ढिसी भी संविध्यन के स्थायी होने की श्राजा तक 
शक नहीं को जए सकती जक तब कि वह प्रगति ठया शास्ति की गारु्टी नहीं देशा | मानद 
समाज तमय के व्यतीत्त होने के साब-साय प्रगति करता है और उसमें विकास होता है प्रौर 
अब तक कि ऐसे सांविधानिक धुर्तसम्ायोजनों के लिए ऐसा उपवंध म कर दिया जाए, जो 
ब्राश्तरिक विकास के सम्बन्ध में ग्रपेक्षित हे, तव ठक वे गठिद्ीम तथा श्रतिगाप्ती बने रहेंगे। 
(देखिए--जे ० डब्ह्यु० गा्र हारा लिक्षित योलीटिकल साइंस एष्ड गवनंमेण्ट पृष्ठ 336-537 )। 
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विलिस ते अपनी पुस्तक कांस्टिट्यूश़नस ला ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में संविधाद के 


संशोधन के भ्रश्त के सम्बन्ध में सिम्नलिखित शब्दों में विचार व्यक्त किए है-- 


सांविधानिक विधि के परिवर्तन और प्रगति पर वर्तमान समय में ही क्यों 
विराम लगा देना चाहिए । हमने उसमें सद्देव तब्दीली तथा विकास-किया है। बिगत 
समय में भी हमें तब्दीली तथा विकास की ग्रावश्यकता पड़ चुकी है, क्योंकि हमारे 
आधिक झौर स्रामाजिक जीवन में सब्दोलियां तथा प्रगति हुई है। हमारे ग्राथिक 
सथा सामाजिक जीवन में कदालित तन्दीलियां होती हो रहेंगी झोर ऐसी तब्दीनियों 
को आवश्यकता की प्रूति के लिए हधारी सांविवानिक विधि में, भविष्य में, तन्दीलियां 
केक उसी श्रकार होनी अ्ञाहिएं जिस प्रकार विगत समय में. तब्दीली करने 
की ग्रावश्यकृता थी । कॉस्टिदयूशनल कन्वेन्सन के निर्माताओ्रों को इस बात का 
प्राभस था कि भविष्य में तब्दीलियां करनी होंगी, श्रन्यधा, उम्होंने 
संक्षोषन के लिए उपबंध न किया होता। वे हमारे संविधान का स्थायित्व चाहते ये 
और उस उद्देइ्ष को यूति के लिए कोई दूसरा राहता नहीं भा। सन्‌ 789 के 
लोगों को वतंमान समय के लोगों की प्रपेला ग्रधिक प्रभुत्वसम्पस्त प्राधिकार प्राप्त 
जहाँ था ।” 


संविधान के संशोक्त के-लिए किए गए उपयंध के सभ्बस्ध में दलील देते हुए तथा साथ ही 
साथ संश्षोधन की प्रत्यकिक सरल पद्धति के विरुद्ध चेतावनी देते हुए विलिस ने महू 
जिखा है -- 


"वि संशोधन के लिए कोई भौ उपवंध तहीं किया जाएगा तो क्रान्ति का 
खतरा मिरम्तर बना रहेगा। यदि संज्ञोधन की पद्धति भ्रत्यधिक सरल होगी हो 
सर्देव अ्रत्यभिक जल्दी प्रें कायंदाही करने का खतरा बना रहेगा। दोनों स्थितिथों मैं 
हमारे राजनीतिक भ्रगों के धराक्षायी ,होने का शतरा बना रहेमा । संविधान के 
संशोबन के लिए उदवंध करने का प्रयोजन संवियान को ध्यवस्थित ढंग से प्राहिस्ता- 
भाहिस्ता अंदलने के लिए सम्भव बनाता है, क्योंकि साधाजिक परिस्थितियों में जो 
सब्दीलियाँ की जाती हैं, उतके परिझाम्स्‍्वरूप मूल विधि में तब्दीली फरना 
इसलिए भावश्यक हो जाता है जिग्रेसे कि वह विधि ऐसी सामाजिक तब्दोली के 
प्रनुसार बस सके ।” 


इस सम्बत्ध मैं हम हेराल्ड लास्की के उन शब्दों का स्मरण कर सकते हैं जो उस्होंने 


स्पायाबिपति होम की प्रशंथा करते हुए प्रयुकत किए थे तथा इसके साथ हो, स्यायाधिपति 
ड्ोम का संयुक्त राज्य ग्रमरीका के संविधान के सम्बश्ध में जो दृष्टिकोण था, हस उसे भी 
स्मरस्ण करता चाहेंगे। लास्को का यह-सत है कि-- 


“अमरीका का संविधान बीसदीं छठाब्दी के श्रमरोका के नागरिक को हस वात 
के सम्बन्ध में विवश करने के लिए निर्मित सहीं किया गया था, कि बह अपने पृब्रंजों 
के विचारों के सीमित दायरे में चले-। भ्रप्तरीका के संविधान को इस प्रकार से बताया 
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जाना चाहिए जिसे कि वह तबीत प्रावश्यकतागों के ब्रनुतार वन सक्के हे 
विधि में तब्दीली तथा विश्स के लिए डपवन्ध बहां भी होना चाहि। 
बकील उनकी विवश्षाश्रों को सापसंद करता है। भले ही वह उनकी विवक्षाप्रों के 
प्रति सक्ंकित हो लैकित उसे ग्रह धध्रिकार नहीं है हि दे जो करना चाहते हैं उक्त 
के स्थान पर श्रपने काह्यनिक ग्रादर्श के भूरे प्रत्िस्थापित करे 7 


प्राइवर दैनिस्स के मतानुसार, नमतीयता को ग्रुण माना जाता है और धनम्वता को 
अ्रगु ए॒, क्योंकि संविवान निर्मात्राप्रों लिए उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें बह लागू होगा 
गऔ्रौर उत सफस््याओं के बारे में जो कि उत्पस्न होंगी, पहले से ही भ्रनुशान लगा लेना ग्रसम्मव 
है, उतरे भविष्यवाणी करने का गुर विद्यमान नहीं होता। संविवान को न केवल उन 
परिस्थितियों में कार्य करना होता है जितयें कि उसका प्राहृपश किया जाता है. बल्कि 
शरजाब्दियों वाद भी उसे कार्य करता होता है । (देछिए--सम करेक्‍्टरिस्टिव्स श्रॉफ 
इण्डियत कॉंसिटिट्यूजन, पृष्ठ (4 और 45)। जैनिप्स ते इसके दाद यह मत व्यक्त 
किया है-- 


“वास्तविक कठिनाई मह है कि जीव झौर समाज की समस्याएं अनन्त रूप 
से परिवतंनझील हैं । प्राहृपकार उन मस्याप्रों के बारे पें सोचता है जिनके बारे में 
बह पहले से श्रमुमात लगाठा है किन्दु वह ऐसे चश्मे से देखता है जिससे उस्ते घू घलो 
दिल्लाई पड़ता है। उसे इस वात का ज्ञान नहीं हो सकता कि दस, बीस, पचास या 
सौ वर्ष में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी । बिघायी झक्ति पर किसी भी प्रकार के 
निरव॑न्घ॒न से हानि हो सकती -है, क्योंकि नवीत परिस्थितियों में उस निर्वन्धन के 
प्रभाव के बारे में पूर्वातुमान नहीं लगाया जा खकठा ।/ 


यह बात कही गई है कि संझोधत का तस्त्र सुरक्षा बाल्द के समान इस प्रकार से बना 
हुआ होना चाहिए जिससे कि वह यम्त्र न तो बहुत ही ग्रास्रानी से प्रचालित किया जा सके 
प्रौर न ही उस्ते सुचारू छप से चलाने के लिए इतनी शक्ति एकत्र करने की ग्रावश्वकता होजो 
कि इसका विस्फोट करने के लिए पर्बाप्त हो । इस वात कौ व्यवस्था करने में एक ब्लोर तो 
प्रगति की झ्रवश्यकताम्रों को और दूसरी प्रोर रूढ़िबादिता की ब्रावश्यकताग्रों को उचित 
महत्व दिया जाना चाहिए । संविधान के झतल्दों की यूतिबत्‌ पूजा ने हो पवित्र लिखत के रुप 
में ऐसी गलत रूढ़िवादितावश इस प्रकार से करनी चाहिए जो कि घुरानी घारखाप्ों के फटे 
लवादे को तब तक छोड़ना नहीं चाहती शव तक कि शीद से उसके प्रस्ति(व का ही ग्न्‍्त न 
हो जाए, शौर न ही उसे राजनीतिजों का खिलौना ही बनते दिया जाता चाहिए जिससे कि 
दे उसमें ऐसी गड़बड़ी कर सर या उसे इुस्स स्तर तक नौचे गिरा सके जितना कि 
गापूली कानून होता है। (देखिए--जे० इब्ल्थू७ गानंर द्वारा लिखित पोलीटिकल साइन्स 
एण्ड गबन॑मेण्ट, पृष्ठ 536 )। 

हमारे संविधान निर्माताग्रों को, तब्दीश्षी की भरावश्यकता के साथ-साथ, अविछिन्दता 
की जरूरत के साथ समस्वय करने की गआ्रावश्यकता का ज्ञान भा । दे मानव इतिहास के 
इस स्पष्ट तथ्य के बारे में ग्रनभिज्न नहों थे कि अविषतिस्नता के बिना तब्दीसी #राजकता ही 
सकती है;अविश्चिन्दता के साथ जो तश्दीक्ी की जाती है उससे अगति दो सकती है; 
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झ्रौर तब्दीली के बिना श्रविष्ठिलकंता से. कोई मौ प्रगति नहीं हो सकती । इसलिए 
संविधान निर्माताओं ने अ्संशोष्य संविबान के होने के तंथं। ऐसे संविधान के होने के 
जिसका बहुत ही सरलता के साथ संकोधत क्रिया जा सकता हो, खतरे के बीच संतुलन 
कायम किया था ! तदनुधार यह उपयन्ध किया गया हैं कि ऐसे किन्‍्हीं अत्यंत ग्रमहत्वपूर्णं 
संझोधनों को छोड़कर जो कि साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जा सकते हैं, प्रन्य संशोधन 
क्ैद्रल तभी किए जा सकते हैं यदि उन्हें संसन्‌ का प्रत्येक सदन उस सदत की . कुल संदस्य 
संख्या के बहुपत से और प्रत्येक सदन के उपल्त्यत भर गतदान करने वाले सदस्यों के 
दो-तिहाई से ग्रस्युत बहुमत से पारित किए जीते हैं। इसके श्रलावा इस बात के लिए भी 
उपबेस्ध किया गया है कि किन्‍्हीं ऐसे मामलों की बाबत जो राज्य के हित पर प्रभाव 
डालते हैं, ऐक संशोधन को रा््यों में कम से कम आधे याज्यों के विधानमण्डलों का उस 
प्रयोजन के लिए (उन बिधानपंण्डलों से) पारित संकत्पों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होना 
चाहिए । ग्रतः यह बाल कही जा सकती है कि जहाँ संबरिधान के संशोधन के लिए उपयन्ध 
किया गया है, संदोधन करने की प्रक्रिय/ इतती श्रल सही है कि वह राजनी तिज्ञों का खिलौता 
इस प्रकार से हो जाए जिससे वे संविधान में ऐप्वों गड़बड़ी कर सकें तथा उसे इस स्तर 
तक मीचे भिरा सकें कि वह शापूली कानून हो जाए। मह तथ्य कि संविधान के प्रवृश्त होने 
के पश्चात्‌ प्रथम दो शत/हिदयों के दौरान, संशोधत-विधेयक श्रपेक्षित बहुमत से किसी 
कढ़िनाई के बिना प्रारित किए गए थे, इतिहास का संयोग-मात्र है भौर इस बात का कारण 
यह है कि के में तथा बहुत से शज्यों में एक ही दल का पूर्ण बहुमत बना रहा था । इस 
परिस्थिति के कारण इस तथ्य के महत्व को समाप्त नहीं किया जा सकता कि सामान्य 
परिस्थितियों में जबकि सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दल, दोनों ही संतुलित हों तो संविधान 
को संशोधित करते की पद्धति इतनी साधारण नहीं है। 


जिस दूसरी परिश्थित्ति को तजर से श्रोभल नहीं किया जाता चाहिए, वह यह है 
कि किसी भी पीढ़ी के पास बुद्धि का एकाधिकार नहीं होता है भ्ौर न ही किसी ऐसी ऐीढ़ी 
को इस बात का अधिकार होता है कि वह भावी पीढ़ियों के पांव में अ्रपनी प्रावक्यकतामों 
के प्रनुतार सरकार के तस्त्र तथा विधियों को तब्दील करने के सम्बन्ध में बेड़ियां ही डाल 
दै । यद्याप भावी सरकार के संगठने श्लौर कार्य करने के लिए जो मार्गंदश्शक सिद्ध स्त होते 
है, उन्हें भ््रिकशित किया जा सकता है और यद्यपि विधायी क्रियाकलाप के 'लिए मालक 
भी बिहित किए जा सकते हैं, फिर भी न तो सागंद्ंक सिद्धास्तों को इतला प्रतभ्य होता 
चाहिए और न ही मानकों को इतना अनम्य भौर ्रपरिमर्सनशीस होना चएहिए जिससे कि 
उनमें तब्दीली, परिवर्तन या प्रतिस्थापन करना सम्भव न हो सके, भेजे ही भादी पीड़ियां 
उनमें तब्दीली, १रिवर्तेन या प्रतिस्थापन करना चाहती हैं। 


ऐसी स्थिति में, मार्गदर्शक सिद्धान्तों बौर मातकों को भावी समय में लोगों की 
अभुर्वसम्पन्नता इच्चचा-्नक्ति के निर्वाध प्रयोग पर बच्धन प्रोर बेड़ियों के कप में माना जाएगा 
और उन वन्धनों झौर बेडियों को स्रांविधानिक रीतियों से प्रस्यथा रोतियों द्वारा तोड़ा 
जाएगा | यह धष्टतावूर्ण तथा निरर्थक कार्य ही होगा भर एक पीढ़ी हारा भाी पीढ़ियों 
की बुद्धिमप्ता और सुबोध में अविदवास करना तिकटदृष्टीय सम्मोहन के श्रतावा झोर कुछ 
भी नहीं होगा और उसे इस प्रकार से मावने के समान होगा मानों कि प्राने वाली पीढ़ियां 
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विधि-सम्म नहीं होगी । स्ंशोवन करते की शक्ति के अनुदत्त किए जाबे की बात 
इस उपधारणा पर आधारित है कि जिस्त प्रकार से अनुष्य के श्रन्य कायों में होता है, 
उसी प्रकार से दंविधानों में भी होता है, तथा उनमें सध्यूर्णाजात वहीं होती हैं और यह कि 
मानव मस्तिष्क और श्रधिक भ्रच्छी व्यवस्था के लिए किए गए अपने धमियान पर लगाए भए 
बल्थनों से कभी सयक्रोता नहीं कर सकता । ऐच्वा कोई बन्चन भो ड़ि सम्पूर्णाता तथा 
अन्तिमता के विचार का प्रिसाम होता है निश्चित रूप से क्रान्ति करने की भावदा 
को ऊन्म देता है। सान्तयाना में एक वार कहा था--“कभी-कभो क्रान्ति करने का 
अ्रधिकार क्यों होता हैं ? कमी-कभो वफादारी के प्रि कर्त्तव्थ क्यों निभावा पड़ता है? 
इसलिए क्योंकि कदि सम्पुर्शा विकल्पातीत दर्शन को ग्रन्तिमता प्रदान की जाती है, तो वह 
मिथ्या है और स्वार्थपरता से पूर्रा दृष्टिकोश ही अभिभावी होता है, क्योंकि इच्छाबक्ति न 
तो व्यक्ति में भरीर न ही याववता में प्रात्यंतिक होती है ।" [देडिए--स्वायाधिए्ति होम, 
93] संस्करण पृष्ठ ।॥? में फ्रैंक फकर द्वास डेद्धृत जमेन फिलासफी एण्ड पोलोटिम्स 
(395)प:5 645-649 ] विरुल्पातोत दर्शन के लिए जो बात सच है वही वात सांविधानिक 
उपवन्ध के लौकिर क्षेत्र में भी ध्यान रुप से सच हैं। मल्फोई के सतानुसार, अस्॑शोच्य 
संबिदान, सबक का निदकृष्ठतम अत्याचार है, था बल्कि समय का ग्त्याचार ही है। वह 
किसी ऐसे कब्वेन्दत के लिए जिसे विता कोई समय निश्चित किए हुए स्थम्रित कर दिया 
गग्या हो, सांसारिक व्यवस्था करता है बह राजदण्ड को स्वतन्त्र लोगों के ऊपर मृतकों के 
हाथों में दे देता है तथा लोगों के लिए जो एकमात्र बात छूट जाती है, वह उनके ही श्मश्ञानों 
के पत्थरों में से स्विहासन वनाने की है। (देल्लिए--जे० डव्ह्यू० गामेर लिखित पोश्लीटिकल 
साइन्स एण्ड गवर्नमेण्ट पृष्ठ 537-538 )। 

बुडरो विल्सन के मतानुसार, राजनीतिक स्व॒तस्त्रता उन लोगों का अधिकार होता 
है जो भ्रपनी ही आवश्यकताओं और हितों के अनुसार, शासन को समायोजित करने 
की दृष्टि से बास्ित होते हैं। इस हंदर्भ में बुडरो विल्सत ने वर्क के विज्ञारों को उद्धृत 
किया जिसने यह मत व्यकद् किया था कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समझ रुछ ऐसे मनएसंद उद्देश्य 
रखती हैं मिस्रका वह स्वतस्त्रता तथा सुखद रूप में ही पनुसरण करती है। स्वतन्त्रता के 
आद्थों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी निध्रत नहीं किया जा सकता; केवल उसकी संकल्पता को निश्चित 
किया जा सकता है और उप्तके उस व्यापक बिम्व को ही जो कि वह है, निश्चित किया 
जा सकहा है। अ्रपरिवर्तनशील विधि में निश्चित की गई स्वतम्त्रतो, स्वृतस्तता चहीं 
होती । शासन जीवन का भांग होता है और जीवन के साथ-साथ उससे तब्दीसी होती रहनी 
चाहिए ब्ौर उसी अकार से उसके उद्देष्यों में दथा उसकी परिषादियों में भी तब्दीली होती 
रहनी चाहिए; केवल इसी प्विद्धान्त को भ्रपरिव्तनश्ौज रहना चाहिए--अर्थात स्वतन्त्रता के 
इस सिद्धान्त को अ्परिवतंसशील रहना ज्ञाहिए कि समायोजन सम्वन्धी सर्वाबिक निर्बाध 
प्रधिकार श्रौर अवसर विद्वमात होगा चाहिए । राजनीतिक स्वतन्त्रता शासन की शर्त झौर 
स्यवित के विशेषाधिकार के वीच सर्वाधिक व्याचहारिक समायोजन में ही ग्रन्तनिहिक होती 
है; और समायोजन को परिवत्ित करने कौ स्वहन्त्रता उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी 
की नागरिक के कार्यों की प्रगति श्रौर उसकी सन्तुष्टि होती है। (देजिए--बुडरों विल्सन 
द्वादा लिखित कांस्टिद्यूशनल यवर्नमेष्ट इन दि यूनाइटेड स्टेदूस पृष्ठ 4-6 ) ५ 
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केशवानन्द सारतो द« केरल राज्य [स्था० ख़न्‍नः] ध्श 


जैफर्सन के मतानुसार, प्रत्येक पोढ़ो को पृथक राष्ट्र के रूप-में समका जाता चाहिए, 
जिसे बहुमत को इच्छा शक्ति के कारख ऐसा प्रषिकार प्राप्त होता है जो कि उन्हें स्वयं 
बच्चन में रखता है, किस्तु उन्हें ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता जो भावी पीढ़ियों को 
किसी भ्रन्‍्य देश के निवासियों से अधिक बन्‍्धन में रख सके । उपभोग की दृष्टि से, पृथ्वी 
जीकित व्यंब्रितयों की होती है; मृतकों को न तो उसके सम्कन्ध में कोई शक्ति प्राप्त होदी है 
और ने अधिकार हो। जैकस॑त ने यह दलील दी थी कि संविवान में प्रत्येक 9 बर्ष के बाद 
संक्षोधत कर दिया जाना चाहिए या संशोषन के लिए झबसर दिया. आंग्र चाहिए। 
उसी महान अमरीकी राजनीतिज ने यह मत व्यक्त किया धा-- भर हे 

“भह द्िचार कि राष्ट्र के उपयोग के लिए स्थापित अंगों में, अपने ही 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी, इसलिए त तो हेस्तक्षेप किया जा सकता है और न 
ही वंब्दीली की जा संकती है, क्योंकि उन व्यक्तियों में जो कि जनता के न्यासी के 
हूप में उनका प्रबन्ध करने के लिए लगाए जाते हैं, इस प्रकार के अधिकारों के निहित 
होने के. धम्बन्ध में उपधारणा करवा झकारण ही होता है, राजझ्क्ति के दुसुपयोगों के 
विरुद्ध कदाचित अमिनन्दनीय उपबन्ध हो सकता है, किन्तु वह स्वयं राष्ट्र के विस्द्ध 
सर्वाधिक ग्रसंश्त प्रतीत होता है। फ़िर भी हमारे वकील श्र पुज्ञारी साधारणत: 
इस सिद्धान्त की दकालत करते हैँ और यह मानते हैं कि पू्वंवर्ती पीढ़ियां 
हश्शरी अपेक्षा श्रधिक स्वतस्ज थीं और उन्हें हम पर ऐसी बिधियां झविरोपित 
करने का अ्रषिकार प्राप्त था, जिलमें हम तब्दीली नहीं कर सकते और यह कि उसी 
प्रकार से हम विधि बता सकते हैँ प्रौर भावी पीढ़ियों पर भार लाद सकते हैं जिसमें 
परिवतंन करने का कोई भी अविकार उन्हें श्ाप्त नहीं होगा; संक्षेप मे यह कि पृथ्वी 
मृतकों को है, न कि जीवित व्यक्तियों की ।” रु 

युक्त बन्द संविधान सभा में हुए वाद-विवाद के दौरान उद्धृत किए गए थे। 
(देहिए--कांस्टिद्यूएप्ट असेम्बली डिबिट्स, खष्ड 2, पृष्ठ 975) । 
ऑॉमस पेन ने उसी प्रकार के विचार तिम्नलिख़ित घबच्दों में व्यक्त. किए थे-- 

“कभी जी कोई ऐसी संसद, या किसी भी प्रकार के व्यक्ति या व्यक्तियों की 
कोई ऐसो रोड़ो किस्ली भी देश में न तो सही है, न होगी भौर व हो. सकती है, जिसे 
भी पोढ़ी को झनस्त काल तक बन्‍्धन में डालते या वियस्श्रितः झरने का, या सदा 
के लिए यह श्रादेस्त देने का कि संसार को ऊँसे श्षासित किया जाएगाया कौर 
आासित करेगा, भ्रधिकार या शक्ति प्राप्त हो। प्रत्येक युग और थ्रीढ़ी को सभी 
स्थितियों में अपने लिए कार्य करने के लिए उतनी ही स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए 
जितनी कि उस युथ के व्यक्तियों और थीढ़ियों को, जो उसके पहले थीं; प्राप्त 
थी। मृत्यु होते के बाद भी झासन करने का दिव्या अभिम्तात झौर उपधारणा 
सर्वाधिक हास्यास्पद और बदतमीजी से भरा अत्याचार है.। मनुष्य की मनुष्य में 
कोई भी सम्पत्ति नहीं होती; भ्रौर न तो किसी छसी पीढ़ी की भावी पीढ़ियों में 
सम्पतिहोदीहै।!... - 
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4। जवस्वर, 948 को पंडित जवाहर छात्र नेहह दे संविधानसभा में जो भाषश दिया था 
इसे भी हम उद्धत करना चाहेंगे-- 

”बर इस कात को याद रखिए कि झव हम यह चाहते हैं कि वह संविधान 
उक्षनां मजबूत और स्थायी रहे जितना कि हम इसे बदा सकते हैं, तो भी संवियानों 
में कोई स्वायित्थ नहीं होता ! किन्हीं सौमाओं तक उनमें चमनीयता होनी चाहिए । 
यदि आप कि्ली वस्तु को ब्रदम्य झोर स्थायी कला देंग्रे ठो आप राष्ट्रों के विकाक्न 
को प्रथा जीवित झक्तिशासी सजीव व्यक्तियों के विकास को रोक देंगे। इसलिए 
उसे नमनीय रहना ही चाहिए।” 
जैसा कि पिटीक्षनरों की ओर से दलील दी बई है, यदि श्रनुच्छेद 368 के ग्रधन 

धंविध्यन को इस प्रकार ते संझोधित करता ग्रनुज्ञेय नहीं है जिससे कि भाग 3 में दिए गए 
मूल अधिकारों कौ छीना जा झर्के या न्यून किया जा सके तो झससे यह निध्कर्ष 
निकलैया कि मू् अधिकारों को छीनने या उस्हें न्यूव करने का एकमात्र रास्ता भले ही जनता 
का भारी वहुमत, उदाहरणा्थ, उनके 90 फ्रतिश्नत आम, ऐसा संशोधन क्यों न करना चाहता 
हो, कान्ति जेंसी संबिधानेतर पद्धतियों का सहारा लेकर हो है बच्यवि मेसी राब में 
अ्रवुच्छेद 368 की भाषा स्पष्ट है यौर उतमें संशोवद करने की शक्ति पर इस बकार की कोई 
ऐसी परिसौषा ग्रधिरोषित नहों की गई है जिससे कवि शूल अ्रधिकारों को छीोना जा सके या 
स्पून किया जा सके | भले हो उसके दो ऐसे निर्ववत्त करना सम्भव हो, जिसमें से एक 
निवंच्नन के अवृसार मूल भ्रविकारों का न्‍्युव था निर्वापन अ्रनुच्छेद 36+ द्वारा विहिल 
प्रक्रिया के प्रनुसार ग्रनुजेय है और दूसरे निर्वत्नत के श्रनुसार ऐसे परिणाम को प्राप्त करने का 
एरू मात्र रास्ता ऋज़ि ज॑सी संविघानेतर पढ़ति हो है मेरी राब में न्यायालय क्वों चाहिए. 
कि यह प्रथम निर्वचनन के पक्ष मे अपना सत दे । यह दक्शित करने के लिए किसी भौ यहुत 
बड़ी दलील की ग्रावश्यकता नहीं है कि संविधान द्वारा उपवंधित उपम्य के जरिए किए गए 
शान्तिपूर्ण संशोधन और ऐसी संविधानेतर पद्धति जिठमें सभो प्रकार की ख़तस्‍्ताक 
सम्भाववाएं क्द्वम्तन होती हैं, में से इहले वाली पद्धति अधिक अच्छी है । दोनों पद़तियों के 
बीद जो भ्रन्तर है वह इतना स्पष्ट है कि हमें दोनों भगुकल्यों के बीच चुनाव करे में 
किसी भरी कठिनाई का अनु (व नहीं हो सकता । 


उपयु'क्द विचार-विमर्श से यह वन्‍्त जो स्पष्ट हो जाएगी कि इस दुष्टिकोश को 
कि भ्रनुच्छेद 368 के अ्रधोन मूल अधिकारों को न्यूड करने झा छीनने के लिए कोई भी 
बॉक्ति प्रद्त नहीं को गई है, स्वीकार करने से जो परिस्तम निकलेबे, वे संविध्ानेतर 
पद्धठियों का सहारा लेते के कारण उचल-पुयल से भरे हुए होंगे । उसके विपरीत, उसके 
विरुद्ध जो मत है, उस्चे स्वोकार करने के ऐसे परिणाम नहीं होंगे । इल वुर्ष्ट से देखने से, 
मैं पिडीक्षनर की झोर से दी णई दलीत को स्वीकार ६रने में ऋठियाई का अनुभव 
करता हूं । 

इस प्रकम में में पिटीशषनर के बिद्धान्‌ कान्डसेल द्वास निडिश्ट इस प्रइन पर विडार 
करता चाहूंगा कि संविधान के उपदन्‍न्धों का ग्र्थास्दथ्न करै में ऐसे वरिशाप्रों पर हिस 
सीमा तक विचार करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में, मेश यह मठ है कि प्र्यास्वयन के 
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सुस्थापित निञ्रमों में से एक नियम यह है कि यदि कानून के शब्द स्वयं ही निश्चित प्रौर 
असंदिस्ध हों, तो उन झब्दों का स्वभाविक तथा साधारण भर्थ करने के घलावा भ्रौर किस 
अधिक बात को ग्रावश्यकता तहीं होतो, बररोंकि ऐसे मामले में शब्द ही विधानमण्डल के 
प्राशय को सर्वाधिक प्रच्छे ढंग से प्रकट करते हैं । यह बात भी उसी प्रकार से मुस्थिर है कि 
जहां प्रानुइल्पिक प्र्थान्वयत किया जाना समान रूप से सम्भव होता है, बहां उस्ों 
अनुकल्प का चुनाव किया जाता है जो कि उस पद्धति के, जिते कामून हारा विवियमित 
किया जाता तात्पित होता है, सुकारु कार्यकररा से संगत प्लौर उस अनुकल्‍्प को श्रस्बीकृत 
करना पढ़ता हूँ जिसके प्रिशामस्वरूप उस पद्धति के कायंकरशा में श्रनिश्चितता, संघर्ष या 
गड़बड़ उत्पल्न होगी ! [देखिए--सौसाझुल्क कलक्टर बड़ोदा बनाम दिम्बिजयसिहनों 
स्पॉनिंग एच्ड घीविग मिल्स लिसिढेड (?) वाला: मामला ] जब हम किसी संविधान के 
अर्थान्वयत के उपबन्धों पर विचार करते हैँ उस समय भ्रयान्वियन के ये सिद्धांत झौर भो 
अधिक यल के साथ लागू होते हैं। 


मैंने इख्हीं सिद्धान्दों को ध्यान में रखा है और मेरी राय यह है कि जैसा कि 
अ्रनुच्छेद 368 की भाषा स्पष्ट ग्रोर अ्रसंदिश्य है उसका यह अ्रधस्वियन करना सम्भव नहीं 
है कि संविधान के भांग 3 के उपबन्धों को इस प्रकार संग्ोधित करने के जिए संसद की 
शक्ति १२ ऐसा कोई मिर्वेश्वन लचाया गया है जिससे कि वह मूल अधिकारों को न्यून नहीं 
कर सकती या छीन यहीं सकती । इसके धसावा मेरी यह राय है कि बदि दो प्र्वास्थयन 
सम्मव हों तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, उस श्र्थान्वयन के परिरा।भस्वरूप जिसे मेले 
स्वीकार किया है, दुर्ग्यवस्थापूर्ण परिणाप्रों से बचा जा सकेगा झौर उसके परिणामस्यरूप 
हमारे संविधान के कार्यकरण भें ध्रविष्थितता, संघर्ष या गड़बड़ी होने से बची रहेगी। 
मेरी राय में प्रनुच्छेद 368 की स्पष्ड भाषा को देखते हुए यह सम्भव नहीं है दि 
किसी ऐसी प्रक्रिया द्वारा, जो हमारी कल्पना के ध्रनुकूल है, संविक्ान तिर्माताओों के 
प्रतुमानित भ्राशय को धुनिस्चित किया जा सके । हमें हस सिद्धान्त के प्रनुखार कार्य करना 
चाहिए रि यवि क्षब्द स्पष्ट हैं श्लौर किसी भी प्रस्पष्टता से भुक्त हैं, तो संविधान निर्माताप्रों 


. कै बारे में यह समम्र जाना आहिए कि उन्होंने उन झब्दों में हो श्रपने भ्रा्य को समाविष्ट 


कर दिया भा। 

यह बात समभ में महीं भरा रहो है कि संविबान निर्माताओ्रों ते, इसके पहले उसे 
फ्रान्सीसी संविधानों की वकीरों के बावजुद, जोकि अपनी असंशोध्यता के कारण हिसा के 
प्रिरतमस्वरूप समाप्त हो मण थे, संविधान में ऐसा भाग ग्रन्तःस्थापित किया गया था 
जिसमें मूल भ्दिकारों के बारे में उपबन्ध किया गया था जोकि लोगों के एक मत होने पर 
भऔ न तो न्‍्यून किए जा सकते थे शोर न छीने ही जा सकते ये, ईसके परिश मस्वरूप लोगों 
के फ्त उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविबानेतर पद्धतियों के जरिए ऐसे उद्देश्य प्राप्त 
करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। मेरी राय में सूल श्रथिकारों के तिर्वापत * 
या न्यूनन से सम्बन्धित प्रक्रियाों सहित, संविधान के संशोधन की श्रक्रियाएं स्वयं संविधान 
में समाविष्ठ की गई हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रान्ति या धन्य 
संबिधानेचर बाध्यकाओों का सहारा लेना आ्रवस्वक नहीं है । 


()) (962) एस० स्री० घार० 896, 899. 
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इस स्थिति को समझकर कि यदि पिठीक्षनरों की इस दलील को क्रि क्राक्ितियों या 

प्रत्थ संविबानेतर पद्धतियों के जरिए संविभात के भाग 3 में संशोधत करने के सिदाय *ू 
संस्द्‌ उसमें संशोधन वहीं कर सकती, स्वीकार कर जिया जाता है, तो पिटीक्षनरों के विद्मान्‌ 
काउम्सेल ने मह दलील दी हैं कि ऐसा संशोधन संविधान प्रथा सम्राहुम करलेया 
लोकप्रत-संग्रह करे सम्बन्धी विधि बसाकर उम्भव है। इस बल पर जोर दिया गया है कि 
ऐस्ली सांविधान प्भा को समाहूत करने का लोकमत-संग्रह करने में यह वात विद्यमान है कि 
लोग उसमें भाग लेंगे भौर इन्हीं उपायों द्वारा ही संविधान के भाग 3 को इस प्रकार से 
संशोबित किया जा सकठा है जिससे कि यूल ग्रशिकारों को छीना या स्पून किया जा सकता 
है। मेरी राय में, उपयुक्त दल्लोल स्वीकार रहीं की जा सकती म्पोंकि वह गसस है। यदि 
संब्रद्‌ प्रत्येक सदन में दो-तिहाई बहुमत हारा ग्रौर अ्रमुच्छेद 368 में प्रधिकणित प्रक्रिया क्र 
अनुसरण करके संविधान के भाग 3 को इस प्रकार ल्रंणोधित नहीं कर सकती जिससे कि 
मूल भ्रधिकारों को छोना जा सके या ग्यून किया जा सक्रे, तो यह वात समभ में नहीं प्रा 
रही है कि वही संसद्‌ किपत प्रकार से, विधि द्वारा, ऐसा निकाय सुष्ट कर सकती है जो 
भ्रपेशित संशोषच कर सकत! है। यवि प्रश्येक सदन में दो ठिहाई बहुमत द्वारा भी 
मूल प्रधिकारों को छीववगा थे। न्यून करना संसद्‌ की पक्ति के भीतर नहीं हैं, तो कया उसी 
संसद के लिए यह गनुजेय होगा कि वहू संविधान सभा थाने की दृष्टि से सप्तम प्रनुध्ची 
की सूची ] की प्रशिष्टि 9) के प्रधीन प्रत्येक सदन के दो-तिहाई बहुमत से इस प्रकार 
बिधाव वत्ताएं जिससे कि यह गूल श्रधिकारों को छीन था न्यूज कर सके । क्या ऐसी कि 
संबिधान-सभा उस कानून द्वारा सृष्ट की हुई वस्तु नहीं होगी जिसे संधद्‌ ने बदाया था, भले 

ही ऐसे तिकाय गो संविधान-सभा जंसा प्राहस्बरपूरश नाप ही क्यों न दिया गया हो। उक्त 

संविधान-सभा श्रपनी वास्तविक प्रकृति को इम्र बात की बाबत छिता नहीं सकती कि बह 

ऐसी सभा है जिसे संतद ने कामून के ग्रधोन सृष्ट किय (धो । संसदू द्वारा सुष्ट निकाय को + 

संसद में निहित शक्तियों से भ्रधिक्र वड़ी शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती | इस दलीस को 

स्वीकार करना सम्भव नहीं है कि जो वात स्वयं संसद्‌ वैध रूप से नहीं कर सकती, उसे 

बह ऐसे निकाय के जरिए करवा सकती है जिसे कि उसने ही सूष्ट किया हो । यदि कोई 

बात श्रनुजेय है, तो वह तव भी प्रननुज्ैय बनी रहेती चाहे उस परिषाम को प्राप्त करते के 


लिए, जो श्रनुज्ञात नहीं है, एक के बजाय दो कदम ही क्यों ने इसए गए हों । उपयुक्त डे 
बात के अलावा, पदि हमें यह प्रभितिर्बार्त करता होता कि संसद्‌ मूल श्रधिकारों को छीमने 
था उन्हें न्यून करने के प्लिए संत्रिवात सभा समाहुत करने के सम्जस्ध में सूची की प्रविष्ठि 97 है 


के प्रधीन विधि वदाने क्ली हकदार है तो उससे कुछ पाइचवजनक परिशाम निकल 
सकते हूँ। सूची । की प्रविष्टि 97 के ग्रधीन वनाई गईं विधि को श्रविनियपित विधि के 
झूप में मानते के लिए संसद्‌ के प्रस्येक्ष सदन में साधारण बहुमत की श्रावश्यकता होती है 
जवकि संविधान के संशोधन के लिए ब्रत्येक सदन के उपस्थित ग्रौर 7तदास करते बाले 
सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की ग्रावश्यकता होगी | यह धत निश्चित रूप से गसंधत झेगी 
फि जो बात संसद दो-तिह।ई बहुमत मे नहीं कर सकती उसी बात को बहू साधारण वहुमत 
से कर सकती है। इसके प्रलावा संविधान के प्रनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके संक्ोचच्र के लिए 
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राज्य के गये दिधानमण्डलों ते अ्रम्युन विधानमण्डलों द्वारा प्रतु्मथंद किए जाने की 
आवश्यकता होती है । ऐसी स्थिति में अनुसर्थन सस्वन्धी उपबस्ध निरर्थक हो जाएगा 
संविधान सभा समाहूतं करने के लिए विधि बनाते सप्तय संविधान सभा को समाहुत करने में 
राज्य विधानमण्डलों के प्रभाव प्रतिनिषित्व था श्रावाज को अ्रपबंर्जित करने से संसद को 
रोकने के लिए कोई भी बात तहीं रह जाएगी; 


अहु इसोल कि. लोकमत-संग्रह के लिए उपबन्ध किया जाता चाहिए, गलत है । हमारे 
संविधान निर्माताओं ने लोकमत-संग्रह की पद्धति को श्रस्वीकृत कर विया। था । ऐसे देश में जहाँ 
कि घामिक झोर भाषायी ग्ल्थमत के लोग रहते हैं, उसकी भह॑त्वपूर्ण वातें विनिश्वित करने 
की चित पद्धति तहीं समझी गई। अल्पंप्रत सम्प्रदायों के नेताप्रों ने इस पद्धति के सम्बन्ध 
में सस्देह व्यक्त किया वा । यह बात स्पेष्ट है कि जब हृदय में उत्तेबता मौजूद रहती है तो 
लोकमत संग्रह में झल्पप्रत की राय का गौर होना तथा निष्प्रभाव हीना निश्चिचत है | 


यह भी नहीं कहा ज। सकता कि लोकमत-संग्रह के जरिए अ्र्नोधन करने की पद्धति 
अधिक फठित पद्धति है। यह सच हैं कि ब्रास्ट्रेलिया में 39 से भी श्रध्रिक संशोवनों के 
साप्वम्ध से लोकमत-संग्रह कराया गया या, जिनमें सै केवल 4 को अंगीकृत छिया गया था 
और उनमें से दो महृत्वहीन प्रकृति के थे । उनके विपरीत, हम यह देखते हैं कि. संविधान 


. को संशोधित करने के लिए लोकप्रत-संग्रह को पद्धति परिशाप्रस्वकूप स्विटज रलैंण्ड में कोई 


अधिक कंठिताई: नहीं हुई | परिसंदीय संविधान को संशोधित करने के लिए प्रस्थापित 
64 प्रंशोधनों में से, लोकमत स्रह में 49 को प्रंगीकृत किया गया था । जहां तक कि केन्द्रीय 
विधानमण्डल के सदन में दों-तिहाई बहुम्रत से प्लौर राज्य विधानमण्डलों से ग्रनुसमधेत प्राप्त 
करके संविधान को संप्नोधित करने को पद्धति का सम्बन्ध है, हम यह निष्कर्ष लतिकालते हैं 
कि संयुक्त राज्य प्रमरीका के संविधान को अंगीकार किए जाने के प्रथम 40 वर्षों के दौरान, 
संशोधन करने सम्बन्धी 3,॥3 प्रस्थावनाएं की गई और उनमें से, कांग्रेस को केवल 24 
संशोघनों ऐसे श्गे जिन्हें कांग्रेस को प्रतुपोदन मिला तथ॥ केवल 9 संज्नोधन राज्य 
खिघानमण्डलों का प्रमुसमर्थम प्राप्त करने में सफल हो सके । (देलिए>- दिलिस द्वारा 
लिखित कांस्टिट्यूशनल लो श्रॉफ यूनाइटेड ' हटेट्स पृष्ठ ।28 ) | इसलिए यह बात नहीं 
कही जा सकती कि संसद्‌ के प्रशशेक सदन में विहित अहुमत द्वारा संजोधन करने की पढ़ति 
की वुलना में सोकमत-संग्रह की पद्धति संशोधन करने की ब्क्ति पर प्रभावी रोक 
सगातोी है। 

इसके अलावा प्रेरी राय यह हैं कि लोकप्रत-संग्रह की पद्धति का सहारा लेगा सब 
सके प्रनुज्ञेय नहीं है जब तक कि ऐसा रास्त्रा अप्रनाते के लिए संशोधन सम्बन्धी उपबन्ध में 
सांविधानिक उपबन्ध प्तोजूद है। जाज एस० हॉक्स यताम हार्वे सो० स्थिय एज सेक़टरी धोफ 
स्टेट आफ श्रोहिश्ो (')वाले मामसे में, संयुक्त राज्य अमरीका की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोहिय्रो 
शज्य के संविधान के अट्टारहवें संशोधन के जिसमें लोकमन-संग्रह के श्िए उपबन्ध किया 
जया था, राज्य द्वारा प्रतुसमर्थन किए जाने के संदर्भ में निर्देश किया भ्या था। यह दलील 
दो गई थी कि ऐसे राज्य ही दशा में, लोकमत-संग्रह की पद्धति के ढारा झवुसमर्थन आध्त 


(!) 64 लॉयर्स इड्खिन 87. 
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किया जाना आहिए | इस दलील मो अश्वीकृत करते हुए। न्यायालम ने यह मत व्यक्त 
डियरा-- 


“राज्यों के संदिधानों झ्रौर कानूनों के लोकमत-ंग्रह सम्बस्धी उपबन्ध परिसंधीय 
संविधान के संझ्ोध्नों का प्रमुसरभंन करने में था उस पर आपत्ति करने में ऐसे 
संविधान के ग्रगुकणेद 5 की झ्रपेक्षाओं का प्रतिक्रमण किए बिना ज्ागू महीं किए जा 
सकते, यह कि ऐसा भ्नुसमर्थन कई राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा या इममें किए 
जाने वाले कम्वेन्नों द्वार इस प्रकार किया आएगा जैसे कि कांग्रेस विनिश्चित करे।”” 


संयुक्त राज्य. श्रमरोका की सुप्रीम कोर्ट ने उसो मत को स्टेढ प्रांफ रहोड प्राइसलंण्ड बनाम ९० 
माइकल पसमार सेकर ८रो श्रॉफ स्टेट (/) कासे मामले में तथा प्रग्य ऐसे सम्बन्धित माषसों 
में जो कि नेशनल प्रोट्टिबश्न बेसेज के रूप में भसीभांहि ज्ञात हैं, दोहराया था। 


पिटीझनर की और से यह बन्नील पेश्व की गई है कि यदि संझोधन लोकमत-संप्रह 
करके किया जाता है, तो संसद के दोनों स्दनों में था परिसंघीय विधानपघण्डस में संशोधन 
करने की निहित शक्ति की तुलना में, रुंविधान का संशोधन करने के लिए शक्ति की परिकि 
व्यापक होती है, यरापि उसे विहित बहुत द्वारा पारित-किए जाने की प्ावप्यक्ता होती है 
श्र राज्य , विधानमण्डलों द्वारा उसक। प्रनुसमंधंत किया जाना होता है। इस सम्बन्ध में 
हम यह देखते हैं कि विधिस्न संधिषानों में संशोधन करने की भिन्‍्न-मिस्न पद्धतियों बगाई 
भरई हैं। भ्राधुनिक सांविधानिक संधोधन क्रो मुश्य पढतियां मे हैं-- 


(7) साधारण विधान द्वारा, किरतु किन्‍्हीं नियंस्धनों के अ्रध्यधीत रहते हुए । 
(2) लोकमत-संग्रह के भरिए जनता के द्वारा | 

(3) परिसंधीय राज्य के सभी संधटकों के बहुपत द्वारा । 

(4) विशेष कल्वेस्वान दास । 


किम्हीं मामलों में सश्लोधन की पद्धति इन्हों पद्धतियों में से दो या प्रधिक को मिल्लोकर 
बनाई जाती है। 


उस दक्षा को छोड़कर जिसमें विधातमणइल विधान बनाने के साधारण भ्रतुक्म में 
शंविधार में संशोधन कर सकता है, तीन ऐसे रास्ते हैं जिनमें विधानमण्डल को संविधान 
का संक्षोधन करने की अनुज्ञा दी जा सकती है। सबसे सरल निर्यन्धन वह है जिसके प्रस्तगत 
प्रस्थावित प्रंश्ोधनों पर विज्ञार किए जाने के लिए सदस्यों की मिश्िचत गणपूर्ति तथा इनको 
पारित करने के लिए विज्ेष बहुमत की श्राबश्यकता होतो है। पश्चात्‌कबित श्वर्थ 
रमानियां के सम्प्रति सिश्यमाव संदिधान में लागू होती थी | यु० एस० एस० धोर० 
के संविधान के प्रनुच्छेद ॥46 के प्रगुसार, संविधान का संग्रोधन बू० एस० 
एस» प्रार० के सुप्रीम स्रोवियत के प्रत्येक सदन के मतों के दो-तिहाई से ब्रस्य के 
बहुमत हारा प्रमौकृत उसके विनिश्चय द्वारा हो किया जा सकता है । हूसरे प्रकार 
का निदंस्धन यह है कि किसी विशेध मामले के सम्बन्ध में (विधानसण्डल के) विधटन 
“ झौर साधारण तिवसचित की भ्रायप्यकता होती है शिक्षसे कि नया विधानमण्डल जिसको कि 
(7 283 रक्त० कर श्रार० 3505-64 लॉवर्स इड्स्लित 946, 
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सम्बन्धित प्रत्यापना के लिए जनता द्वारा झोज्ञापन (मैप्डेट) देकर जिताया गया हो, बस्तुतः 
संविधान सभा के स्थान पर वहां तक हो जाती है जहां तक कि उस प्रस्थापना का संस्बन्ध 
है। यह प्रतिरिक्त रोक वैश्जियम, हार्ड, हेग्पाकक प्रौर गार्बे (किल्तु जित में से तभी में 
निर्वाचन कै पश्चात्‌ संशोधन करने के लिए दो-दिहाई संश्दोय बहुमत की प्रौवश्यकता होती 
है) प्रौर स्वीडन में लागू को जाती है। विधानमण्डल द्वारा सांविधानिक तब्दीली की तीसरी 
पद्धति बहू होती है जिसे संयुक्त ग्रधिबेक्षने में प्र्थात्‌ एक सदन के रूप में साथ-साथ बैठकर, 
जैसा कि, उदाहरणार्प, दर्षिसी प्रफीका में होता है, दी सदतों के बहुपत की ग्रावश्यक्ता 
होतो है । हु 

दूरी पद्धति वह है जिसे जनता के मत की था लोकमत-संग्रह को था जनमत-संग्रह 
को प्रावश्यकता होती है । इस थुक्ति का प्रयोग क्राग्ति के दौरान फ्रांस में पुनः लुई नैपोलियन 
द्वारा तथा जर्मनी में हिटलर द्वारा किया गया था| यह पडति ह्विंटज रेड, ग्रास्ट्रेलियां, 
झायर, इटली, फ्रांस [पंचम गणराज्य में कदिपय राष्ट्रपतीय परस्तुकों (प्रेसोढेल्शियल 
प्रैवाइज्जोज़) सहित] झौर डेस्माक में प्रवतित है। 


तौचरी पद्धति परिसंधीं के लिए विज्षिष्ट है। प्रस्थापित प्रध्युपाय के सम्बस्ध में जो 
मतदान होता है, बह या तो जनता द्वारा या सम्बन्धित राज्यों के विधानमण्डलों हारा 
किया जाता हैं. स्थिटयरलैष्ड और श्रास्ट्रेलिया में लोकमत-संग्रह का प्रयोग होता. है। संयुक्त 
राज्य अमरीका में किसी भी प्रस्थापित संशोधन के लिए, विधानमण्डल हार! या कई राज्यों 
में के तीन-घौधाई विशेष कशबेश्शनों द्वारा प्रनुसमर्थन लिए जाने की झावश्यकता होती है । 


अ्रश्तिम पद़ति बह पद्धति होती है, जिसमें सोविधानिक संशोत्रन के प्रयोजन के तिए. 
एक क्शेष निकाय तदर्थ रूप में सुष्ट क्रिया जाता है उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य श्परीका 
के किन्हीं राज्यों में यह पद्धति सम्बन्धित राज्यों के संविधान के सम्बन्ध में प्रयोग में लाई जाती 
है । यदि परिसंभीय क ग्रे, संयू क्त राज्य प्रमरीका के संविधान का संशोधन करने के लिए इंत 
चद्धति का प्रयोग करने की प्रश्वापना करती है, तो इस पद्धति को भी गनुज्जात किया जाता 
है। गह पद्धति लैटिन प्रमरोका में थी कुछ राज्यों में प्रचलित है। (देखिए--सौ० एफ० 
हट्रांग लिखित मार्डन पोलीटिकल कौस्टिट्पूपन्स, पृष्ठ 53-54 ) । 


यह बिनिश्चिय कि संविधात को संशोषित करने की कौससी पद्धति जुती जाती 
आाहिए, निरिचत रूप से संविधांग शभां का होना चाहिए। यह बिनिश्चिय रास्ट्रीप 
श्रावन्‍यकताओों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, देश को स्थिति धौर राष्ट्र के लिए ऐप सहर्व की 
प्रत्श बातों या परिस्थितियों को स्थ।त में रखे के पश्चात्‌ ही किया जाता है । यदि संविधान 
में संशीध्षम करमे की कोई पद्धति झ्पता लौ जाती है तो संशोधन किए जाने के लिए कही 
पद्धति प्रपगाती पड़ती है। संविधान सभा द्वारा संशोधत करने को पद्धति का चुवाब कर 
लिए जाते के पश्चात तंगरोधन करने की दूसरी पंद्धति के पक्ष में भ्यावालय को घपना मत 
व्यक्त नहीं करता चाहिए। संविधान द्वारा विहित एक पद्धति द्वारा किया गया संक्षोघन बसे 
ही प्रभावी होता है जैसे कि वह तब प्रभावी होता यदि संविधान में संशोधन करने की कोई 
हूसरी पद्धति विहवित की गईं होती, किन्‍्तू यह बात तब न होती यदि संविधान में कोई ऐसी 
बात दी गई होती जो कि संजोधन करने की शक्ति पर निवंन्धन अधिरोपित करती है ॥ हृढली 
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है संविधान के ग्रनुच्छेद 38 में संविधान का संशो्रव करने के लिए लोकमत-संग्रह के लिए 
उपबंध किया गया है। किस्तु उस परनुच्छेद में ग्रभिव्यक्त रूप से यह उपवंधित किया पया है 
कि यदि कोई विधि प्रत्येक सदन के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा द्वितोय चरण 
(सैकेण्ड वोटिंग) में मत देने के पश्चात्‌ ्रनुभोदित कौ गई हो, तो लोकमत-संग्रह नहीं होता + 
हस्त प्रकार से इटली के संविध।न में प्रत्येक सदन के दो-तिहाई सदस्पों के बहुमत द्वारा 
द्वितीय चरण मैं दिए गए मत को उसना ही प्रभावी बना गया है शिश्तां कि लोकमत- 
संग्रह को । उसी प्रकार से फ्रांसीसी पंचम गशाराज्य (फ्रौच फिफ्ध रिपिदिलिक) के धविधात 
के भ्रनुष्छेद $9 में संविधान के संशोधन के लिए लोकमत-संग्रह के लिए उपवंध किया गया है। 
किन्तु उस् प्रेनुच्छेद में यह उपथरध किया गया है कि 'प्रस्थापित पंश्ोधन के सम्बन्ध में शक 
लोकपत-संग्रह दहीं कराया जाएगी गदि गश राज्य का राष्ट्रपति कांग्रेस में संहदू के समक्ष उसे 
प्रस्तुत करने के लिए वितिश्चित करता है; उसे स्थिति में यदि प्रस्थापित संशोधन डाले गए 
परतों के 3/5 के अहुपत द्वारा स्वीकार कर तिया जता है, तो बह अ्रनुमोवित हो 
जाता है। 

इस प्रक्रम में हय संधुक्त राज्य अमरीका के संविधान के भनुच्छेद 5 के प्रति विर्देज 
फ़र सकते हैं जो कि इस प्रकार है -- 

"जब कभी दोमों सदतों के दो-तिहाई सदस्य प्रावन्‍्यक धमकेंगे तो कॉंग्रेर 
इस संविधान में संशोधन करने की प्रस्थापना करेगी, या कई राज्यों के दो-तिहाई 
विधानमण्त्ों द्वारा प्रावेदन किए जाने पर, कांग्रेस प्रस्यापित संझोधनों के लिए 
कश्वेन्थन बुलाएगी, जो कि प्रत्येक स्थिति में, सभी आदायों और प्रयोशनों के अनुसार 
इस संविधान के भाग के रूप. में उस दकल्का में विधिभास्थ होंगे जंब कई राज्यों 
के तीव-चौथाई विधानमण्डलों द्वास वा उनके तीन-चौथाई कन्वेन्शनों द्वारा उनका 
श्रशुसम्थंत कर दिया जाता है, प्रशोंकि कांग्रेस अनुसमर्थन की एक या प्रत्य पद्धति 
प्रस्थापित कर सकती है; परन्यु कोई ऐसा संशोधन जो कि सत्‌ 808 के वूब किया 
जाए, प्रथम भ्रनु छेद की धारा 9 के प्रथम झोर चौथे ख़ण्डों पर किती भी रीति में 
प्रभाव तहीं' डालेगां; श्रौर यह कि किसी भी राज्य कौ, उसकी सम्मति के बिना, 
सीतेट में उसके समान मताधिकार से बंचित नहीं किया जाएगा।" 

उपयुक्त ध्तुख्येद से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि संशोधत बिरचित करने प्र प्रश्भापित 
करते की वो पद्धतियां होती हैं। 

(९) कांग्रेस: स्वयं ही, प्रत्येक संदत में दो-तिहाई मत द्वारा हंशौधत तैयार कर 
सकती है और प्रस्थापित कर सकती है। 

[को) राज्यों के दो-तिहाई विधावमण्डल कांग्रेस से इस बात की मांग कर 
सकते हैं कि वह सांविधानिक कन्‍्वेन्शन प्राहृत करें। तबुपरान्त, ' कांग्रेस को ऐसा करना 
ही पड़ेगा तथा उसके. वास ऐसा करने से इन्फार करने के लिए कोई भी विंकल्प शी 
रहेगा, प्रोर जब कम्वेशान प्राहृत किया जाएगा तब बह संशोधन का प्रारुप तैथार 
करेगा प्रौर उसे प्रस्तुत करेगा। क्वेश्शव के सिवलित तथा गठन के सम्बन्ध में कोई भी 
उपबन्ध नहीं किया गया है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है, ढांग्रेस के विवेक पर चोड़ दिया गये है। 


न 


डे 
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शृर्वंगामी दीतियों में से किसी भी रोति में विरचित और प्रस्थापित संदाधनों को ड 
प्रधिनियमित्त करने की निम्नलिखित दो १द्धतियां हैं । यह बात कांग्रेस पर छोड़ दो गई है 
जि जंसा कह ठीक समझे वह एक या दूसरी पद्धति विहित करे । 


(एल्स) राज्यों के तीन चौथाई विधाममण्डल किसी भी ऐसे धंक्रोषन का 
अनुसमर्थन कर सकते हैं जो कि उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। 


(बाई) विभिन्‍न राज्यों में (कन्टेन्शन) श्राहृत किए जा सकते हैं भौर इन 
सम्मेलनों में से तीन चोयाई उन संदोधतों कप अनुसमर्थंन कर सकते हूँ । 


सिलाय इक्कोसवें संझोचन के सा्बन्ध में सभी ऐसे अ्रवसरों कर जिन पर संशोधन करने का 
प्रयोग किया गया है, पद्धति 'ए' का प्रयोग किया जाता है श्लौर >अ्रनुसमर्थ न के लिए पद्धति 
'एक्स' का प्रयोग किया जाता है--भर्थात्‌ सम्पूर्ण संघ के किन्हीं भी ब्ारूपरा कन्वेत्वान को 
मा अ्रनुस्॒र्थन करने वाले प्रनेक राज्यों के कन्बेन्दनों को भी धाहृत नहीं किया जाता । 
सांविधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सम्मति की ब्रावस्‍्यकता नहीं होती + 
(वेश्िए--वेम्त ब्राइल लिखित ग्रमरीकन कॉमनवल्‍थ, पृष्ठ 365-366) 


संविधान का एक ऐसा उपवन्‍न्धर है जिसे इस प्रक्रिया द्वारा तब्दील नहीं किया 
जा सकता । यह वह उपबन्ध है जो प्रत्येक राज्य के लिए विधातमण्डल के एक शात्रा 
पें सभान प्रतितिधित्व मुनिश्चित करता है, क्योंकि अनुच्छेद 5 के परन्तुक के झनुसार, किसो 
भी राज्य को, उसकी सम्मति के बिना, सौनेट में उसके समान सतगधिकार छे कंचित नही 
किया साएगा। 


यह त्रइन कि यदि कोई संशोधन विवानमष्डलों के विहित बहुमत हारा पारित किया 
जाता है तो क्या क्षक्ति के विस्तार की ठुलना में संशोधन करने कौ शक्ति का विस्थार उम्र 
दक्षा में और अधिक होता है यदि बह संशोचन लोगों के इन्वेन्‍्जनन द्वारा पारित किया जाता 
है; यह प्रश्न रूंयुक्त राज्य भ्रमरीका की सुप्रीक्त कोर्ट द्वारा विनिश्चित किए गए बुमाइटेड 
स्टेट बनाम स्प्रेग (“) बसे पामले में उठा था ! उस मामले में, अद्वारहव संशोधन को 
सांविधांतिक विविमान्यता पर इस आधार पर गक्षेव रिया गया था कि उसका कन्वेन्श्नों 
ड्वारा प्रनुरुमर्थंन किया जाना चाहिए था, क्योंकि उनके द्वारा राज्यों की शक्तियों छीनी 
गई थीं भर व्यक्तियों पर नवीन प्रत्यक्ष क्षाक्तियां प्रतत्त कौ भई थी। विज्षारण 
न्यायालब ने इन सभी विचारों को अस्वीकृत कर दिया, किन्तु उसने यह अभिनिर्धारित किया 
कि फिर सर्टारहवें संझोधन को “राजनीति विज्ञान”, “युग के राजनीतिक विचार” भौर 
“सरकार की समस्या के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोर् ” के सिद्धनन्तों के पाघार पर असांविधानिक 
है। अपील किए जाने पर झंगुक्त राज्य भ्रमरोका की युप्रीम कोर्ट जे श्रट्ट/रहनें संझोधन को 
कायम रखा ) अनुच्छेद 5 के उपचन्धों के प्रति लिदेश करने के वश्कात्‌ न्यायाधिएत्ति राकट्स 
ने, जिन्होंने कि न्यायालय का विनिश्चय सुनाया था, यह भत व्यक्त किया कि--. 


“द्रत: प्रनुसमर्थन के ढंग को चुनने को बात कांग्रेस के मात्र विवेकाधिकार 
के भीतर गाती है। किन्सु अपीलाधियों ने यह बात यताई कि संशोघन विभिन्‍मक 


( 282 युर एस० 76. 
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प्रकार के हो सकते हैं, उदाहरएार्थ, एक और तो छंघीय साधन या वस्त्र के स्वह्घ 
पं मात्र तब्दीलियाँ नाने और दूसरी श्रोर ऐसे मामलों का होना जो कि तागरिक 
की स्वतस्वता पर प्रभाव डाल सकते हैं। उनका कहना, यह है कि संविधान के 
निर्मातोधों ते इस बात की ग्ाश्या की थी कि विधानमप्डल पुर्वकेचित प्रकार के 
संशोधन का द्यनुसमर्थंन कर सकते हैं, क्योंकि राज्य, सत्ता के रू में, ऐेसे परिवर्तनों 
से सहमत होने के लिए परुणंत: सक्मम होंगे, जबकि उतका ग्राज्थ यह था कि 
.धश्यातूकथित संशोधन न केवल विधानमण्डलों में ग्रनुसम्यन करने सम्बन्धी शक्ति 
कै प्रभाव के कारण बरहिक लोगों का वाह्तविक रूप में १तिनिधिल्य करने के सम्बन्ध 
में सम्देह होते के कारण भी लोगों को निदिष्ट किया जाना चाहिए ।” 

अपोशाधियों की श्रोर से दी मई दलील को प्रस्वीकृत करते हुए, स्यायालय हें यह. पत व्यक्त 

किया कि-- 

“यदि लिखत के मिर्माता के मत में ऐेसा कोई विचार होता कि विजिस्त 
प्रयोजनों थालले संझोषनों का, मिस्त-मिन्न ढंग के प्रनुसमर्घन किया जाना 
अआहिए, तो प्रनुच्चेद 5 की शब्द/बलो को इस प्रकार पे बनाने से जिससे कि विदक्षा, 
या प्रटुकसमाजी प्रव्जजत हो जाए ध्रधिक धरल कोई धौर शत नहीं हो 
सकती । पह तथ्य कि सी लिकरत में जो कि प्रत्यधिक सावधानी के साथ ब्ौर ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा, जो महू बात प्रच्छी तरह से समभते थे कि प्रपने दिश्वारों को 
भाषा में किस अकार से ब्रच्छी तरह ढाला जा सकता है, लेखबढ़ की गई हो, 
परिसीमित करने बाली ऐसी कोई भी वश्त अन्तविध्ट नहीं है जो कि प्रनुतमर्थन 
करते सम्बन्धी एक या प्रन्य प्रानुरूल्पिक पक़ति का चुनाव करने में कांग्रेस द्वारा. 
विधेकाधिकार के प्रयोग किए जाने पर प्रभाव डालतो हो, मातते योन्य साढण है 
कि कोई भी शर्त . प्राक्तवित नहीं थी .” 

श्यायात्षय ने दसवें संझ्ोधन के प्रति निर्देश किया जिसयें यह उपबस्ध किया शंयां था कि 
“ऐसी क्षक्ततियां जो संविधान के श्रघीन संयुक्त राज्य को प्रस्यायोजित नहीं की गई है प्रौर 
ह इसने राज्यों के सिए ही उन्हें प्रतिषिद्ध रिया है, कमल्त: राज्यों के लिए या जनता के 


लिए, प्रारक्षित हैं” । इस दलील के बारे में कि दसवें संशोधत की भाषा से यह मादूप पड़ता 


है कि लो. ने ग्रपमी बेयक्तिक स्वतेस्त्रतो कं ऊपर ऋक्तियां अपने लिए प्रारक्षित कर दी 
थीं यह कि विधानमम्डस उस सम्वस्ध में परिसंघीय सरकार को शक्तियों का विल्तार करने 
के लिए सक्षम नहीं ये भौर यह कि सोगों ने प्रस्थापित संशोधन का प्रनुसमर्थन करने सम्बन्धी, 
ढंग का चुनाव करने की प्रतिर््रेन्धित शक्ति कांग्रेस को कभी री प्रत्यायोजित नहीं की थी, 
न्यायालय ने यह मत स्यकत किया कि वह यत परू्ंहयवेण भप्रतिशंय की कोटि में भ्राता है। 
यह मत व्यक्त किया गया कि पांचवे श्रनुक्छेद से यह तात्यथित नहीं है कि बढ़ संयुक्त राज्य 


को कोई भी सरकारी शक्ति प्रत्यायोणिठ करता है ओर न वह ऐसा करने से विधारित 


ही करता है । इसके विपरीत उडे अनुच्छेद के अधीन जतता द्वारा कांग्रेस को, 


+< 


फेलवानन्द भारतों ब० केरल: राज्य [स्या० खन्ना 83॥ 


न कि संयुक्त राज्य को, भ्रधिकार दिया गया है । इसके गलाडा त्ययालय ने यह मत व्यक्त 
किया कि-- 

+ “ऊ्होंने [लोग ते) संश्ोधनों का अनुसमर्थन करने के ढंग का चुदाव करते - 
की बाबत कांग्रेस को जानशुऋूकूर अत प्रदात की थी। जब तक संशोधन 
द्वारो उस्त प्रनुच्छेद को तब्दोल न कर दिया जाए, कांग्रेस को चाहिए कि वह 
अनुसमयंन की पद्धति का झुवाव करने में लोगों क्रो प्रत्यायोजित प्रनिकर्ता के रूप 
में कय करे ४ 

श्रत्त: मेरा मत यह है कि इस ग्रतिपादन के लिए कोई भी औखित्य नहीं है कि चूंकि 
अनुच्छेद 368 के अंघीन किए जाने आले संशोधन संसद्‌ के बोनों सदनों के विहित बहुमत 
हारा पारित किए जाते हैं श्रोर किम्हीं मामलों में राज्य विक्षनमण्डलों द्वारा उनका- 
अनुसमर्थन भी किया जाता है, तथा संज्लोदन लोकसत-संग्रह के जरिए नहीं किए जातेया 
कनवेन्मन में पारित नहीं किए जाते, इसलिए अनुच्छेद 368 के अषोत संशोधन करने की 
क्क्तति उस कारण से परिसीमाओं के प्रध्यघीन है। 
इसके शाद यह दलोल दी गई कि यदि यह अशिनिर्धारित किया जाता है कि 
्रनुच्छेद 368 के अधीन संखद्‌ में यड़ ्षक्ति निहित है कि बह सूल अधिकारों की छीन 
सकती है था उन्हें स्यून कर सकती है, उस झक्ति का प्रयोग इस प्रकार से होता है या 
किसी भी स्थिति में हो सकता है जिसके परिणामस्वरूए ऐसे सभी डपब्रन्धों का निरसन हो 
जाएगा जिनमें मूल अधिकार दिए गए हैं । दस बात पर जोर किया गया है कि ऐसी स्थिति 
में, भारत ऐसा पुलिस झाज्य रह जाएगा जिसमें ह्वतल्त्रता तथा झ्ाज़ादी जैसे युगों- 
युगों से बांछित सभी मूल्य समाप्त हो जाएंगे मेरी राय में यह दलील लोक प्रतिनिधियों के 
बहुभत में भय ओर अविश्वास की दलील निस्चित रूफ से है । यह इच्च विश्वास पर भी 
ग्राधारित है कि संयद्‌ के प्रत्येक सदन मेँ उपस्थित श्रौर मतदान करने वाले सदस्थों के दो 
तिहाई को पगुच्छेद 368 के श्रघोन जो झक्ति है, उसका दुसुपयोग होगा या उसका अनुचित 
“हूप में प्रयोग कियाः जाएपा । मेरे लिए यह बात सम्भव दिखाई महीं पड़ती कि मैं दावित' 
कै दुरुपयोग्र सम्बन्धी कल्पित भय या सम्भावना के कार संसद को सांविधान का ह्र्स 
जार संश्ोषव करने को शक्ति से वंह्तित कर दूं जिसंसे कि वह धनुच्छेद 358 की प्रक्रिया 
का अनुषपालम करऊके सूख अधिकारों को छोत सके। इस संदर्भ में में प्राधिडेन्स बेंक 
बनाम ग्रासप्यु्ष ब्रिल्लिस्स () वाले मामले में विधान बनाने को झकित के दुरुपयोग 
+ पोर कराधान की सम्भावना के स्वस्थ में, मुख्य स्कायाधिषति धाइल के विदारों के प्रति 
चिर्देश करमा चाहूंगा -- 

“इस महत्वपूर्ण झक्ति का दुस्वयोण किया जा सकता है। किन्तु संयुक्त राज्य 
अमरीका के संविधान के बारे में यह ग्राश्नबित नहीं था कि उसें ग्राक्ति 
के ऐसे दुरूपयोग को, जो राज्य सरकारें कर सकती हैं, ठोक करने वाले कोई उपबन्ध 

५, अन्तकिष्ट किए ज्यएं । जहाँ कि अन्‍्यायपुर्ण ग्रोर अत्यधिक कराधान के विरुद्ध तथा 


है) 9 बू० एड 574. 
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साधारेणत: श्रबुद्धिमत्तापूरां विधान बताने के विरुद्ध अभिव्यक्त संविदा न हो, वहां. 
अतिनिधधि निकाय के हित, बुद्धिमतत्ताः और न्याय सचा उसके रुंघढरों के साथ उसके 
संघटक ये सभी मात्र सुरक्षा प्रदान करते हैं।” 


यह कि शक्ति का दु्पयोग किया जा सकठा है, क्षक्ति के प्रत्तित्व को भस्वीकार 
करने का कोई भी प्राधार उस तप्नय नहीं होता है यदि सरकार को कायम रखना ही है, ऐसा 
श्तिपादन है जो कि ग्रब सुस्थापरित हो चुका है। [देलिए--एक्स पारटि जॉग एल०. 
रंपियर(')वाले मामले में यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट द्वारा एकमत से दी गई राज) 
जुडीशियल कमेटी ने क्यूबेक विधासमण्डल की शक्ति से सम्बन्बित ब्रिटिश ता्थे अमरीका 
ऐव्ट की धारा 92 के उपबन्धों पर भ्रपने विचार श्रकट करते हुए, बैक श्रॉफ छोरोण्टो बनाम 
लास्बे () दाले मामले में वहीं मत व्यकष किया था । 


इस तथ्य के प्रलावा कि बाक्ति के दुरुपयोग की सम्भावना शक्ति को छीतने का 
आशार तब नहीं होती है, यादि यह निष्कर्ष निकास्रा जाता है कि वह वैध रूप से निहित की 
गई है, मैं यह शिऋकर्ष तिकालता हूं कि श्रनुष्छेद 368 के भ्रवोन संशोघन करने की शक्ति 
एक व्यक्ति में निहित व की जाकर, संसद्‌ के लोकप्रतिनिधियों के बहुपत में निहित की 
गई है। इस प्रयोजन के लिए, जो बहुमत होना चाहिए, वह प्रत्येक सदन में उपस्थित 
और घतदात करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से भ्रन्यून का बहुमत होता चाहिए। इसके 
प्रलादा यह भी श्रपेक्षित है कि संशोधन विधेवक को प्रत्येक सदव को कुल संस्था के बहुमत ध 
से पारित किया जाता चाहिए । भ्रतः ऐसे संदव में, जिसमें गशपु्ति के तियम सम्बन्धी श्रपेक्षा 
की पूंति करते के लिए केवल थोड़े से ही सदस्य उपस्थित हों, भ्राकस्मिक मंत से संशोधन 
विधेयक पारित करना सम्भव तहीं है। यह शर्त कि विधेवक राज्यसभा सहित, विहित बहुमत 
द्वारा पारित किया जाना भाहिए, यह सुनिश्चित करता है कि उत दोनों सदनों की संयुक्त 
बंठक में जैसा कि साघारण विधि की दक्षा में होतः है जिसमें कि राज्य सभा के सदस्यों के 
मतों के प्रभाव की लोक समा के सदस्यों हारा तिध्यमाव किया जा सकता है, विधेयक 
हरित करवाना गनुशेय नहीं है, क्योंकि पश्चातूकक्ति सदन में भ्रालक संख्या में सदस्य होते 
हैं। इसके प्रलावा संशोधन विवेयक को पारित करने में राज्य सभा क्री प्रभावी भावाज़ से यह 
बात सुनिरिचत हो जाती है कि जब तक कि राज्यों के प्रतिनिधियों का बहुमत सहमत नहीं 
हो जाता, तच तक विधेयक पारित नहीं किया जा सकता । हमारे संविधान के श्रधीन रोज्य 
सभा ध्ाश्वत निकाय है ; उसके सदस्य राज्य विधान सभाद्ों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए 
जाते हैं भोर प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात्‌ उतमें से एक-तिहाई सदस्य निबूत्त हो जाते हैं। इसके 
अलावा हमारे पास एक उपबन्ध ऐसा भी है जिसके द्वारा राज्य विधातमण्डसों के शधि से , 
अन्यूम विधानमण्डलों द्वारा ऐसे संशोषन का श्रनुसमर्थन करना उस दक्षा में आवश्यक होता 
* है, यदि. वह संशोधन ऐसे किन्‍्हीं उपघत्धों से सम्वन्धित होता है जिनका राज्यों के भ्रधिकारों 
से ठकराव द्वोता है। ग्रह तथ्य कि लोगों के प्रसिधिनियों का विहित बहुमत संशोधन करने के 


(!) 5 य्रु०» एच०, 93--26 खाँवर्स इडिशन ]0. 
(१) (887) !2 ए० स्रौ० 575. 
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सिए ग्रपेक्षित है, सामान्‍्यतः ऐसी गारच्टी है कि लक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। 
जक्ित के दुष्ययोग या मलत उपयोग के विरुड जो सबसे भ्रच्छी प्रभिरक्षा होती है, वह लोक 
मत है, ल कि संविधान में हो भ्रधिकवित प्रक्रिया का अनुसरण करके संविधान में तब्दीली 
लाने सम्बस्धी लोक प्रतिनिधिस्तर के भ्रधिकार पर रोक लगाना। संस्द्‌ के लोक प्रतिनिधियों 
में प्रारम्भ से ही प्रशिश्वास रखना श्ौर यह मानता कि उनमें से भ्रधिकांश लोग स्वत्त्रताओं 
के प्रति ग्रर्चि रखें तथा लोकहित के विरुद्ध कार्य करेंगे, सही दृष्टिकोर नहीं होगा। 
#स्सूरी कत्सास एष्ड टैक्सपस रेलवे अनाम मे (?) इले मामले में न्यायाघिए्ति .होम्स 
के शक्ष्दों में -- न ; 

“बड़े सांविधानिक उपबन्धों के सम्बन्ध में बहुत ही सावधानी के साथ कार्यवाही 
की जाती चाहिए। मक्षीन के सुचारु संचालत के लिए पुजों में थोड़ी ढील की 
समुखित व्यवस्था होबी चाहिए भौर यह बात याद रखनी चाहिए कि विवानमण्डल 
उतनी ही सीमा तक लोगों की स्वतन्त्रताओं गौर कल्यारा के झन्तिम संरक्षक होते 
हैं जितनी सीमा तह स्यायाष्य होते हैं।” 
एुलल० बी० ग्रोरफील्ड ने प्रपती पुस्तक "दि प्रपेण्डिग प्रॉफ फैडरल कांस्टिट्यूशन” पें 

दाकिसि के दुष्पणोग के अ्रदन पर निम्नलिखित शान्दों में पृष्ठ /23 पर इस प्रकार से मत 
अएक्त किया है “८ 

“संश्रोधन करने की क्षक्ति का “दुरुपयोग” प्रसंगत छाब्दं है। विवक्षित 
परिसीभाओं के जो समर्थक हैं, वे उन दुश्पयोगों के सम्बन्ध में, जो उस समय किए 
जाते हैं जबकि संशोधत करने को शक्तित पर कोई भी परिवीमाएं प्रधिरोवित की गई 
हों,'“*"-*““बताते हुए गनिष्ट प्रदर्शव (एथ्वं॥॥॥0 ०४ 0॥४०/४४) की पद्धति को 
का सहारा लेते हैँ। संशोधन करने की शक्ति मामूली शासकीय श्क्षितियों से पूरी 
तरह से मिन्‍न प्रकार की भक्ति होती है। यदि उसका दुरुपयोग होता हैं, तो बह 
राष्ट्र के विशेष संगठन ह्वारा तथा उस राज्यों द्वारा किया जाता है जो कि लोगों के 
असाधारण बहुमत का प्रतिनिधित्व इस प्रकार से करते हैं जिससे कि सभी न्यावहारिकि 
अयौजनों के लिए उसे लोक की, या कप से कम, लोगों के, सर्वोच्च प्रभिकर्ता की 
तथा प्रभुस्वसम्पन्न भक्तियों का श्रयोग करने वाले श्रभिकर्ता की संज्ञा दी.जा सके । 
इस प्रकार से लोगों को ग्रपने ही कार्यों का ात्र परिणाम मिलता है।” 

हसके पहले ही यह बात बठाई जा चुकी है कि शक्ति के दुरुपयोग के विरुड थो सबते 
अच्छी ग्रभिरक्षा है बह लोक मतत है। यहूं बात मानते हुए. कि किसी प्त्यधिक गहरी भावता 
के परिशाषस्वरूप, ऐसा वातावरण उत्पन्त हो जाता है जिसमें स्वतत्रता श्रीर श्राजादी 
जैसे संजोए गए पृश्य॒ लोगों की ग्रौर उनके प्रतिनिधियों की दृष्टि में महत्वहीत हो जाते 
हैं तथा वे संविधान के संशोषय द्वारा सभी भूल भ्रिकारों फ्रो समाप्त करना पसल्द करते 
हैं, धनुक्छेंद 268 का सीमित निर्वचत करने से काफ़ी साभ नहीं होगा ऐसी स्थिति में 
लोग मूल अ्रधिकारों -सम्बन्धो दावे को छोड़ देंगे प्रौर जो कुछ मी हो, किसी भी स्थिति में, 
भूल बथिकारे लोगों को राजनीतिक मु्ठामी, सामाजिक गतिहीनता अरिद्ानसिक दासता से 


(१) 94 बू९ एह० 267, 270. 
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नहीं बचा सकेंगे । इस संदर्भ में लें हैंड ने "स्थिट आफ लिबर्टी' (स्वतस्कता की 
भावना) सम्बस्थी धपने भाषण मेंजों अन्द श्रयुक्त रहिए थे मैं उनके प्रति निर्देश 
करवा चाहूंगा-- 


/थ्रायः मैं इस वात पर प्राश्चर्य करता हूं कि क्‍या हमारी ग्राझाएं संबिधानों 
पर विधियों एर झर न्यायालयों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करतीं। ये मिध्या 
प्राक्षाएं हैं, मुफ पर विश्वास फ्रीजिए ये मिथ्या आशाएं हैं। स्वतत्त्रता युरुषों गौर 
छ्थियों के हृदयों में निवास करती हैं, जब वह समाप्त हो जाती है तब ते त्तो कोई 
संविधान, न कोई विधि ओर न कोई स्यायालग हो उसे बचा सकता है, न कोई 
संविधान शौर न कोई न्याणलय उसकी सहायता करने के सम्बम्ध में ही कुछ कर 

>सकता है। जब्र स्वल्तन्त्रता हृदयों में विधमान रहती है, लव उसका बचाव करने 
के लिए न तो किसो संविधान की, त किसी विधि की और न किसी न्यायालय की 
सावश्यकता होती है श्रोर वह कौन सो स्वतन्त्रता है जिसे पुरुषों गौर स्त्रियों के हृदयों 
में विद्यवान रहना ही चाहिए ? वह कर या भ्रतियात्त्रित इच्छाशक्ति नहीं होती है, 
जैसा कोई चाहे बैंशा करना स्वतन्त्रता नहीं है। बह तो स्वततत्थता को वे देते के 
बरावर है भौर उसके परिशामस्वरुप स्वतन्त्रता की सत्ता ही समाप्त हो जातो है | 
अंस्ा कि हमें दुख के साथ मासूम है, जिस समाज में लोग अपनी स्वच्त्रवा पर रोक 
नहीं लगाते, वड़ समाज शीक्ष ही ऐसा सघाज हो जाता है मिसमें स्वृतस्त्रता कुछ 
बर्यर लोगों के लिए ही रह जाती है /”(देलिए--दरविंग डिह्शाड़ द्वारा सम्पादित 
श्प्रट श्रॉफ लिमर्टी पृष्ठ 89-90) ॥ 

सर्नेड हैंड ने “कांट्रिब्यूखन ग्रॉफ एन इब्डिपेण्डेप्ट ज्यूडिशयरी दु सिविलाइज़शन” में एक 

बहुत ही महत्वपूर्ण उद्धरशा दिया है जिसमें उन्होंने उसी प्रकार का मत ध्यवत्त किया है -- 

“पाप यह पूछ सकते हैं कि साम्या भौर औदित्य के ऐसे मूल सिद्धोन्तों का, 
जो हमारे संबिधानों में विद्वसात हैं, फिर क्‍या होगा झ्रौर यहक्ति क्या मैं 
गम्भोरतापृर्वक यह विश्वास करता हूं कि वे बिना किसी समर्थन $., संयम के 
परामश्षंदाताग्ों के रूप में ही कार्य करेंगे। मैं यह तहीं समभत्ता कि कोई व्यक्ति यह 
कह सकता है कि उन सिद्धांतों से क्या विललेगा, मैं नहीं जानता कि क्‍या वे 
परामझंदाता के रूप में ही काये करेंगे, किस्तु में इतना भ्रवश्य समभता हूं कि मैं 
मह जासता हूं कि इस प्रकार से विच्छिन्न समाज जिसमें संयम की भावना 
श्रमाप्त हो गई हो, उसे कोई भी स्थायालय बचा नहीं सकता, यह कि ऐसे 
समाज को जिसमें बहू भावना पूरी तरह से विश्वपान रहती है, किसी भी न्यायातय 
द्वारा बचाए जाते को भ्रावक्यकता नहीं होती, यह कि जो सभाज न्याणल्षय्रों पर 
इस बात का उत्तरदायित्व भ्रधिरोषित .करता है कि ये उस भावना हा पोषण 
करेंगे उसमें भ्रत्ततः बहू भावना समाष्स हो जाएगी।" (वेखिए--उपयु क्त पुस्तक 
का पैरा 64) | है 


यह कहावत है कि किसी प्रन्‍्य देवा के विरुद्ध युद्ध की घोषर्णा करके किसी राष्ट्र के 
युद्धरत होने से उस राष्ट्र के इतिहास के सम्पूर्ण क्रम में तल्दोती श्रा सकती है। यदि इस 


+ फैशवानम्द भारती ब० केरल राज्य _न्या० खन्ना) 835 


प्रांत के सम्बन्ध में गलत नि्यांप लिया जाता है तो उसके परिणाप्रस्वेहप प्रकषनीय 
परेशानियां उत्पस्त हो सकती हैं राष्ट्र को प्रपमान सहना पड़े सकता है, हंंजारों जातें जा 
सकती हैं श्रौर झाने वाली दक्षाब्दियों सक राष्ट्र की प्रथे-ध्यक्षस्था बिगड् सकती है। मदि 
यह भागते हुए कि ऐसी शक्ित का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा बल्कि उसका ध््योग राष्ट्र 
के हित में पुक्तियुवत रूप से किया जाएगा सरकार प्रौर संसद्‌ को ऐसी हुरगामी महत्वपूर्ण 
शक्ति साँपी जा क्षकततों है तो यह बात कुछ प्रसंगत अतोत होगी कि राज्य के उन्हीं श्रंगों के 
प्रति हम प्रविप्बास का दृष्टिकोण श्रपनाएं प्रौर ऐसी शक्ति के दुरुपयोग की कह्पित 
सम्भावना के कारण संसद्‌ को मूल अधिरुररों में संशोधन करने की शक्ति से 
वंचित कर दें। 

इस घासले का एक दूसरा पहलू भी है जिशे नजरग्रन्दाज नहीं किया जा संकता । 
भाग 3 में नेक मूल भ्धिकारों के तस्द/ध में उपतत्थ किया गया है । सह बात भानते हुए 
कि बहुत से मूल प्रधिकारों में से सम्पत्ति से सम्बन्धित मूल भ्रधिकार के बारे में यह 
लिएफरण निकाला जाता है कि पह किन्हों सुंघारकारंक प्रध्युपायों को श्रग्रप्र करने भें बाथक 
है श्रौर उस मूल झ्रधिकार के स्यून करने की प्रस्थापता को जाही है तथा पह भी विनिश्चित 
किया जाता है कि किसी भी धस्य मूल प्रधिकार को स्यूत ते कथा जाए या छौता ते जाएं 


* तो. पिटीवानरों द्वारा भ्रंपगाएं गए प्लांघार के ग्रनुसार वर्तमान स्थिति यह है कि 


धनुल्खेद 368 के प्रघीत आधफ मूल प्णिकारों को स्पून करने की कोई भी शक्ति प्रदत्त 
नहीं की गई है। परिणाम यह है कि भले हो पिटीशनरों की श्रोर से भाग 3 में दिए गए 
मूल भ्रधिकारों के प्रति मिर्देश क्यों न किया गया हो व्यक्ति की स्थतस्बता तथा घभिध्यक्ति 
का स्वातस्ञथय सम्बन्धी मूल्यबान विचार जिश्तकी भ्रभिरक्षा करते की वास्तव में, कोशिश की 
गई है सम्पत्ति के मूल प्रचिकार के लिए है जोकि राष्ट्रीय कक््याण के लिए सुधारकारक 
प्रध्युपायों को अग्रसर करने में भाघा उत्पन्न करता है |भेरी राय में यहू मानना उचित 
दृष्टिकोण नहीं है कि यदि संसद्‌ के बारे में यह भभिनिर्धारित किया जाता है.कि वहू 
पंविधाम के भाप 3 का संशोधन करते के लिए इस प्रकार हकदार है जिससे कि बढ़ भूल 
श्रधिकारों को छीन सके या उन्हें भ्यूत कर सके तो उसका परिणाप यह होगा कि सभी 
मूल अधिकार स्व॒तः या प्रावश्यक हप से निराकृत हो जाएंगे । (स्त संदर्भ में यह बात बताई 
जा सकती है कि 950 से ।96? सफ जबकि गोलक माथ ग्रोले सासले (”) में 
फैसला दिया गया था ।7 बर्षों तक स्वीकृत स्थिति यहं थी कि संतद्‌ को संविधात के 


, भाग 3 में इस प्रकार से संशोधन करने को शक्ति ॥प्त थी जिससे कि वह मूल भ्रथिकारों 


को छीन सकती थी या उन्हें ्यून कर सकती थी। संसद्‌ के पास उस शक्ति के होने के 
बावजूद उसने व्यक्त को स्वतस््ता तंचा अ्रभिन्‍्यकित के स्वॉतरव्य जैसे संजोए गए मूल्यों 
सै सम्बन्धित मूल अधिकारों को छींमने था स्यूम करने की कोर्द भी कोशिश्ञ नहीं की । 
यदि थहें बात विगस में नहीं की गई तो हम यह बात क्यों मान लें कि भविष्य में संसद्‌ के 
सदस्यों के बहुमत के भन पें इन भूल्यों के प्रति प्रदागक घृणा प्लौर श्रुति उत्तन्‍न हो ज्ञाएगी 
सदा वे संविधान से उन मूल प्रषिकारों को हटाने के लिए उत्सुक होंगे । मेरी राय में शक्ति 


"के निहित होने शकित के प्रयोग करने झोर उधके प्रयोग के ढंग के बीच महत्वपुरां प्रभेद होता 


() (7967) 2 एस० सी» ब्रार० 762, 


836 डक्चतस्त प्यायालय निशेय पत्रिका... [973] 2 उप्० घि० प० 


है । जिस वात से हमारा सम्बन्ध है बहू यह हे कि क्या प्रनुच्छेद 368 का वास्तविरू 

अर्थॉल्वयन करते पर संसद्‌ को संविधान में इस श्रकार से संशोधन करने की शक्ष्त प्राप्त ५ 
है या नहीं जिससे कि वह धूल पधिकारों को छीन सके या न्यून कर सके | जहां तक कि. 

इस श्रदन का सम्बन्ध है मेरी राय में उसका उत्तर उस परम सक सकारात्मक होना. 

चाहिए जब तक कि संविधात का मूल ढांचा बनाए रखा जाती है। ह हद 


संशोधन करने की शक्ति के दुश्पपौग के संदर्म में, पिटीअनरों की श्रोर है 

ब्रेमर रिपब्सिक के संविधान के प्रति तिर्देश किया गया है ग्रोर इस बात पर 

जोर दिया ग्रया है कि जहां तक कि मूल अ्रधिकारों का सम्बन्ध है, जब तक कि संशोधत 

की शक्ति पर तिबंस्धन अ्धिरोषित नहीं किए जाएंगे तय तर खतरा यह रहेगा कि भारतीय 

संविधान की भी वही दुर्गति हो सकती है भी कि हिंटलर द्वारा वेमर संविधान + 

की गई थी। मैरी राय में यह दलील बिल्कुल ही गलत है भर ऐसा मिष्कपं ऐतिहासिक 

तध्यों को सही तौर से समझे बिना निकाला गया है। सैनिक हार के खाद, जब कैंसर 

9।8 में हालेण्ड भाग गया तो उसकी विद्रोही प्रजा ने जमेनी में गरशराज्य घोषित कर 

दिया या । इस प्रकार से प्राथिकार की प्विच्चिन्नता भंग हो गई थी भौर जमेन गणराज्य 

को डावांडोल राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसे अपमानजनक सन्धि 

कश्ने का बोक जूठाना पड़! था। बाद में चलकर डिल्हीं ऐसे राजमीतिज्ञों ने, जो ल्वय॑ 

ही ।98 वाल्ने फेतन तथा समपेश के लिए जिम्सेवार ये, हर के लिए मिध्या ढंग से 

दोषारोपस किया गया था। गशराज्य को डेढ़ दशाब्दी के भीतर संघर्ष करता पड़ा था प्रौर 

डो विण्त्तिपुर्ण सं टावस्थाबं का सामसा करता पड़ा था जिनके परिणामस्वरूप समाज के क्र 
-- साथाररतयां स्थिर तत्त्व बर्बाद ग्रोर हताक्ष हों गए। देश के राजनीतिक दल में विभाजनों 

के कारण जो दुश्यंवस्था फंल्ी थी, उसका प्रभाव रोशताग (एेंणा४७४) (जर्मन लौकसमा 

कर भी पड़ा था, जहांकि किसी भी दल को रूपष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था । चौदह वर्षो 

के दौरान 2। मन्ज्रिमण्डल बनाए गए ये : उन्हीं परिस्थित्तियों में ही हिठलर का श्रम्युदय 

हुआ थी । उसने जमगः संविधान के ग्रनुच्छेद 48 का उपयोग किया, जिसमें ग्रापातकालीन 

शंक्षियों के बारे में उपकन्ध क्रिया गया था। प्विधान के अनुच्छेद 48 के ग्रधीन राष्ट्रपति 

इस बात के लिए सक्कक्त था कि यदि धापासकालीन स्थिति द्वारा ऐसा श्रपेक्षित हो; तो वह कल 

मुल विधि द्वारा प्रत्याभृत अधिकारों को निशम्बित करने बाली ढिक्रियां जारी कर सकेगा व 

ओर सेंन। तथा मौसेना का सीधा प्रयोग कर सकेगा। बस्तुतः उन उपबन्चों का प्रयोजन 

कार्यपालिका के लिए ऐसे साधनों का उपबन्ध करना था जिससे कि बह किसी गस्भीर 

राष्ट्रीय श्रापातकालोन श्थित्ति में उस दक्षा में कार्य कर सके, जब कि राज्य को शवित्र का 

सुस्त श्रौर प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करना झच्नातक प्रावइ्यक हो जाए। किन्तु जो बात 

हुई, वह यह थी कि लगभग प्रारस्मे से ही सरकार के सामने ए$ श्रापात स्थिति के बाद 

दूसरी आपात स्थिति श्राती चली गई, जिससे कि सरकार की विज्ञायी-ल्लासा के कार्यों का 

स्थान परनुच्छे३ 48 द्वारा उपबन्धित प्राधिकार के अ्रधीत जारी को गई कार्यवालक डिक्ियों 

के जरिए किए गए शासन ने ले लिपा । बढ़ती हुई ग्राधिक समस्या और राजमीतिक दलों के 

दीच दिभाजन के कारस् हुई स्पष्ट प्रस॒फलता के साथ-साथ, डांवाडोल झथिक समस्या ओर 
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कारये करने में संसदीय सरकार की स्पष्ट प्रसफलता--इन सभी के कारण हिटलर के 
अधीन राष्ट्रीय समाजवादियों की श्वक्ति में लगातार बूद्धि होतो रही । दो वर्षों से कम की 
काला में, जमंच गराराज्य को एकदलोय तानाक्षाही में परिवतित कर दिया गया। 
23 मार्च, 4933 वाले एनेब्लिय ऐक्ट (शक्ति श्रदत्त करने वाले अ्रघिनियभ) मैं, जोकि 
जमेंन लोकसभा में माजियों के बहुत ही थोड़े बहुमत द्वारा पारित किया ग्रया था, 
सॉविधानिक गारष्टियों का ध्यान किए बिना डिक्री द्वारा शासम किए जाने के सम्बन्ध में 
उपबन्ध किया ग्रया था,। उस ऐक्ट में सरकार को इस बात के लिए स्वत किया गया था 
कि वह पालियामेष्ट (संसद्‌) की मंजूरी के बिना ही कातूंत प्रधिनियमित कर सकेयी। 
दिठसर से संविधान का प्रनुसरण करने का दिखावा किया, कि्तु धरकार में भ्ौर उसके 
बाहर उसके दल के कार्यों के जरिए व्यवहार में मूल विधि का भ्रतिकरमण होता रहा । 
सरकार पर तो थोड़ी बहुत परिस्रीमाएं लगाई गई यों, उतकी भी. उपेक्षा को गई भौर 
हिटलर द्वारा तीसरा संविधान प्रस्तुत किया गया। (देखिए--भार० एफ० भूर लिखित 
माहने कांह्टिद्यूकन १८ 86:87 तथा इ० शु० भोपनेर खिखित कांस्टिट्यूशन भा यूरोप, 
पृष्ठ 99-00 )। इस प्रकार से यह प्रकट होगा कि संविधात : के भनुच्छेद 48 
के झ्रावरस के श्रधोन कार्य करके, जिसमें श्रापातकालीन शक्तियों के सम्दस्घ में उपबन्ध 
किया गया था, न॑ कि संविधान के संशोधन करने की झक्ति का प्रयोग करके, हिटलर ने 
जाओ तानाशाहीं कायम की । इस प्रकार से वह ऐसी शक्ति बस गया जिसे कि “..,लोगों के 
सर्वोध्च राजनीतिक देता, प्रशासन के सर्वोच्च नेता ग्यौर सबसे ऊँचे ग्रध्िकारी, लोगों के 
स्वोष्च ध्यायाधीक्ष, सदस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति प्लौर सभी विधियों के खोत के ५ 
में वर्शित किया गया है ।” 

हसके भ्रतिरिक्त कि संशोधन विषयक दषक्ति के दुस्‍्पयोग कै विरुद्ध सबसे प्रच्छी 
शारण्टी भ्रथिकांक्ष संसद्‌ शदस्थों कौ सदृवुद्धि हे, त कि संविधान के भाग 3 का संक्षोधन 
पर रीक, हस विषय का एक श्रौर पहलू भी है। भाग 3 को यथावत्‌ अदा रहते दिया जाएं 
तो भी अनुच्छेद 85 तथा 72 का संशोधन करके, जो भाग 3 में नहीं है भ्रौर जिनके 
अनुसार लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाएं, ग्रदि पहले विघटित त कर दी जाएं तो 
उनकी फालावधि पांच वर्य होगी श्रौर यह उपबन्ध करके कि वर्तमान लोक सभा तथा विधाल 
सभाओं की भ्रवधि पचास वर्ष होगी, समस्त संसदीय प्रणाली को हंसी की खिल्ली इृढ़ाई जा 


, सकठी है। ऐसा करना संसोधन विषयक ज्ञक्ति का खुज्षमखुला दुसुपयोग होगा और मैं यह 


जिह्दास् करते को तेयार नहीं हूं कि हमारे देश के जनमत का इतना नीचे गिर जाएगा सथा 
राजनैतिक प्रौर सांविधानिक नैतिकता का स्तर इतता नीचा हो जाएगा कि ऐसा संक्षोधन 
कभी भी पारित हो सकेगा । इस सम्बन्ध में कि ऐसे संशोधन को न्यायालय भी विखण्डित 
बहीं करेगा मुके इस मामले में राय देने की कोई झ्रावइयकता नहीं है| कुछ भी हो, ऐसा 
सशोधन कान्ति के लिए खुला बुलावा तथा उसका धग्नदूठ होगा । 

किप्ती भी अनुच्छेव कय संशोधन किए बिना, अनुख्खेद 358 श्रौर 359 में किए 
गए संविधान के धाषात उपवम्धों का प्रयोग सिद्धान्त रुप में हस प्रकार किया जा सकता है 
जिससे कि जतता का विदंवास खो देने के आद, श्रन्तिम साथारण निर्वाचन से पांच वर्ष को 
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अवधि के बाद भी, सत्ताधारी दल सत्तारुढ़ रह कर, लोकतान्त्रिक ढांचे को खिलवाह बना 
दे । यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि गस्भीर क्रापात विद्यमान है जिससे कि युद्ध 
या बाह्य आक्रमण या ग्रम्पास्तिरक अश्यान्ति से भारत या उम्के राज्यक्षेत्र के किसी भाग 
को सुरक्षा संकट में है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के प्रधीन श्राप।त की उद्घोषणा जारी 
को जा सकती है | ऐसी उद्घोषणा संसरद्‌ के प्रत्येक सदन के प्रमक्ष रखी जाएगी । इसके 
बाद उद्योषरणा का समर्थंव करने बाला संकल्प संस्रदू के स़दनों द्वारा पारित किया जाएगा । 
झनुच्छेद ४3 के ग्रधीन लोक सभा, यदि पहले ही विधटित न कर दी जाए तो, अपने प्रथम 
अधिवेशन के तिए नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी भौर इससे अधिक महों श्रोर 
कांच यप॑ की उक्त कालादधि की सप्ताप्ति को परिखाम लोक सभा को विधद्न होगा परस्तु 
चक्त कालावधि को, जद तक प्रापास को उद्घोषणा अवतंत में है, संसद्‌ विधि द्वारा किसी 
कालावधि के लिए बढ़ा पड़ेगी जो एक यार में एक वर्ष से अजिक न होंगे। तथा किसी 
आवश्था में भी उद्थोषणा के प्रवर्तन के ब्न्‍्त हो जाने के पहचातू 6 मस्त की कालाव्धि से 
अधिक डिस्तृत न होगी। चूंकि सरकार का तथा संतद्‌ का, उद्घोषणा में तथा ग्रापात के 
बताए रखे में मुख्य हाथ है, इसलिए ब्रापात उपदन्धों का छिद्धान्त रूप में प्रयोग, निर्वाचन 
को ठालने के लिए तथा जनसम्थंतर समाप्त हो जाने के वाद भी, प्रनुच्छेद 83 (2) के 
अनुस्तार लोक सभा के ग्रदधि बढ़ा कर, सत्ताएढ़ दल को सत्ता में बनाए रखने के लिए किया 
ज। सकता है । सत्ता के ऐसे मिलंज्ज दुरुपयोग के विरुद्ध कारगर रोक, राजनैतिक जिम्मेदारी 
की भावना, जनमत का दवाव तथा स्रार्वजनि: विद्रोह का. भय है। हमें इस प्रश्न में जाने 
की जछरत नहीं है कि क्या ऐसी दक्षा में स्थायालय भी हस्तक्षेप करैगा। हमारी राम में, 
मह सोचा ही नहीं जा सकठे। है कि कोई भी दल श्राषात उपकच्धों द्वारा दी गई शक्तियों 
का ऐसा दुरुपयोग करने का साहस करेगा। अनुच्छेद 83 (2) के अधीन पूर्वोक्त शक्षक्तित का 
अनुदान निस्सन्‍्देह रुप से यह समझ कर किया गया है कि ऐसो शक्ति का दुश्ययोग नहीं 
किया जाएगा। 


पिीक्षनरों की ट्लौर से यह दलोल दी गई है कि संशोधन विषयक शकित का 

ब्ोग ऐसी रीति में किया जा सकता है जिम्का फल यह हो कि अनुच्छेद 368 के अ्रधीत 
संज्नोधन की वावित ही शैंघ ने रहे या किसी मामले में उस गनुच्छेद का ऐसा संशोधन 
किया जाए जिससे कि संविधान का संशोधन करमा भ्स्म्भव हो जाए। हमारी राय में, 
यह सोचा भी नहीं जा सकता है कि भावी संधद्‌ सदस्यों का बहुमत, यह जाते हुए कि 
फ्रांस जैसे ग्रन्य देझों में असंशोधनीय संविधानों का गया भाग्य हुमा है, किसी भी समय 
संशोधन विषयक शक्ति को समाप्त करने का प्यास करेमा॥ प्राम भी लिया जाए कि 
संविधान के सारे संझोवन समाप्त करते आला ऐसा संशोधन किसी समय पारित कर दिया 


जाता है, तो यह भावी काम्ति कै या अस्नंझौव्य संविधान से छुटकारा प्राप्त करने के ग्रन्थ 


संविधानेतर ढंगों के बीज बोने मे कम नहीं होगा । इस मामले में, ऐसे संशोधन की 
सांविधानिक विधिमान्यदा के प्रइन की आंच करना आवश्यक नहीं है । 


अब हमर इस प्रइन पर ब्रिचार करेंगे कि पग्रनुच्छेंव 368 के ग्रचीन संशोधन 
बिधर्क झश्ति में मु जाइस कितती है। इसका श्राधार “संशोवन” शब्द का प्रथास्वयन है । 
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बहस के दौरान यह सवाल उठाया गया है कि पूर्वोकत अनुच्छेद के प्रधीन संशोधत की शवित 
में, क्या संविधात का पुरा-यूरा निराकरण करने को तथा उसके स्वात पर एक विष्कुल हवा 
संविधान रख देने की दाकित सम्मस्तित है। मेरी राय में, इस प्रद्म का उत्तर 'नहीं' में दिया 
जाना चाहिए । इसके झतिरिक्त, मेरी राय यह है कि संविधान के संशोधन के लिए प्रनिवार्य 
रूप से श्रायश्यक यह है कि संविधान का निराकरशा नहीं छल्कि उसमें परिबततत मात्र किए 
जाने हैं। “संशोधन” शब्द के लिए यह भ्रावक्ष्यक माना गया है कि पुराने संविघान का 
अह्तित्व, परिव तेन हो जाने के बाद भी, बना रहता है तथा उसकी पहचान खत्म नहीं होती 
है प्रौर मह कि घुराना संदिधान चाहे बदल जाए फ़िर भी वह बना रहता है । संशोधन 
के फलस्वरूप पुराने संविधान को नष्ट नहीं कियाआ सकता हैं झ्लोर न उसे हटाबा जा 
सकता है; चाहे संद्ोधित रूप में हो बया व हो उसे हरहालत में बताएं रखना है। तय फिरे 
पुराने संजिधान को बनाए रखते से क्या प्रमिप्रेत है ? इससे पुराने संविधाल के बुनियादी 
ढांचे था उसकी रूपरेखा को बनाए रखना प्रभिव्ेत है। पुराने संविधान के कुछ उपबन्‍न्धों को 
रहने देता ही, जब कि संविधान का बुनियादी ढांचा तथा उसकी छूपरेश्ना नष्ट कर दी गई 
हो, पुराने संविधात को बनाए रखने को कोटि में नहीं ग्राएगना । यद्यपि इस बांत की इजावत 
दी ज्ञा सकती है कि संशोधन विषयक ख्क्ति के अ्रधीन बड़े हे वड़े महत्वपूर्ण परिबंतंन किए 
- जाएं श्रौर और बदल्तों हुई परिस्थितियों के भ्रतुसार उस प्रणाली का भ्रनुफूलन किया भाएं 
फिर भी हथ बात को दजाज़त नहीं दी जा सकती है कि धराधारभूत संघटनात्मक पैहन में 
तब्दीली की जाए या उसकी ब्रुनियादी में छेड़छ/ड़ की जाए।. “संविधान का संशोधन” 
शब्दों का फंसाव तथा उनका विस्तार चाहे जिंतना ,हो उतके प्रधिकार से संविधान के 
बुनियादी ढांचे तथा उसकी रूपरेखा को म तो विनध्ट किया जा सकता है झौर न उसका 
निराकरण किया जा स्रकता है। उदाहररणा के लिए संझोध॑न के परदे में जनतस्तात्मक 
झाख्तन को प्रधिनायकतस्त्र या प्रानुबंशिक राजतन्त्र में सहीं ददला जा सकता है श्लौर त सोक 
सभा तथा राज्य सभा फो समाप्त करने की प्राज्ञा दी जा सकती है । इसी प्रकार राज्य का 
धर्म निरवेक्ष स्वरूप, जिसके अ्रनुसार राज्य- किसी नागरिक के बिरुद्ध केवल धर्म के प्राधार 
पर कोई विभेद गहीँ करेगा, समाप्त नहीं किया जा सकता है । संविधान के संशोधत विषयक 
उपकबस्ध को ने तो संविधान के डांच्रे को स्वस्त करते का बहाना बनाया जा सकता है प्रौर 
मे प्रनुष्चेद्ष 368 का ऐसा ग्रधन्वियन किया जा सकता है जिससे कि उसे संबियान के गले 
की फांसी बना विया जाए या उसमें ऐसी धंजूरी का उपबस्ध किया जाए जिसे बिधिपूर्णा 
हराकिरीं का नाम दिया जा सके। ऐसे विध्वं्त या बिनाक्ष को श्रनुच्छेद 368 द्वारा 
परिकल्पित संविधान का संशोषत नहीं कहा जा घकता है। 
अ्रनुच्छेद 368 में “इस संविधान का संशोघत” तथा “संविधान »९ 2८ »६ संोधित 
हो जाएगा” शब्द यह बताते हैं कि जिसका संशोधन किया गया है वह बतेम्ान संविधान 
है श्रौर संशोधन के फलस्वरूप जो कुछ हमारे सामने है वह नया और कोई दुधतरा संविधान 
नहीं है बल्कि वर्तमशत संविधान का ही संद्योधित रूप है। इस प्रकार धनुज्छेद 268 की भाषा 
से इप बात का समर्थन होता है कि उक्त घतुच्छेद के ग्रधीत कार्य करहे हुए यह सम्भव 
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नहीं है कि कोई वर्तमान संविधान को विरसित कर दे प्रौर उसके स्थान पर नया संविधान 
रख दे । 


प्रथप्त संशोधन के समर्थन में पते भावण के दौरान 'पंडित नेहरू ने संविधान के 
संशोधन का प्र्थ स्लॉफ कर दिया था जब उन्होंने यह कहा था कि “जो संविधान जनता की 
इच्छाप्रों के ग्रनुसार चल सकता है तथा जिम्तमें जनता के विधारों के लिए इतनों गुजाइश 
है कि उसे जहां-तहां बदला जा सकता है, उस्तका झ्रादर जनता श्रौर भी प्रधिक करेगी भौर 
जब हम उप्तमें हटदीली करना चाहेंगे तो जतता उसका विरोध नहीँ करेगी ।” इसलिए यह 
स्पष्ट है कि संशोधन से पंडित नेहरू जो कुछ समभते ये वह प्विधान को “जहां-तहाँ' बदल 
दैना था, न कि उप्तके प्राधारभूत ढांचे को समाप्त कर दैना, क्‍्योंक्ति इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि ऐसा करने से संविधान का स्वृष्ठप हो नष्ट हो जाता । 


जहाँ तक कि इस प्रश्व का सस्वस्प है मि क्षया संयुक्त राज्य प्रमरीका के 
संविधान के धनुक्छेद 5 के प्धीन संशोधन विषयक शक्ति में संविधाद के बुनियादी ढांचे को 
बदलने की शक्ित भी पम्मलित है, संयुक्त राज्य प्रपरीकां के नजौरों के हवाले से कोई 
सहापता नहीं मिल सकती है क्योंकि संपुकत राज्य प्रभरीक्षा में इस प्रकार का कोई संशोधन 
किया ही नहीं गया है। इसमें कोई सम्देह नहीं कि संयुक्त राज्य प्रपरीका का संविधात 
पिछली शताब्दी हे प्रारम्भ से, प्रकृप की दृष्टि से, चाहे त बदला हो, किस्तु बाधतव में बहुत 
मुछ बदल गया है श्रोर ये कद्ीलियां इतना ग्रध्चिक श्रोपचारिक रूप से प्रधिनियमित 
सांविधानिक पंशोधनों हारा महीं की गई हैं जितता कि, संविधान के प्रनुच्छेदों में कोई भी 
परिवर्तत किए बिना रूढ़ियों तथा संस्थाभ्रों के बिकास हारा की गई है (देज्षिए--ए० बी० 
डाइस्ती कृत लॉ प्रॉफ कास्टिद्यूणव, 0व संस्करए, पृष्ठ 29) | 


8, बहस के दौरात, द् ग्राश्नस्ध में कोई विवाद नहीं खड़ा किया गया है कि 
भनुच्छेद 368 के प्रधीत संशोधन सिषयक क्षकित में, सम्पूर्ण संविधात को निरतिश्ष करने 
तथा उसके स्थान पर तया संविधान रखते की शकित प्म्मितित महीं है। ९दि धंशोधन 
विषयक 0वित में तम्पूरों संविधान को समाप्त करते की शक्ति तहीं है, बहिक यह माता 
गया है कि संशोधत रूप में हो सही, बतंमान संविधान को बनाएं रखा जाएगा या बलता 
रहने दिया जाएगा तो सवाल यह पैदा होता है कि यह प्रमितिर्धारित करते के लिए कि 
वर्तमाद संविधान, संशोधन हूप में सही, बनाए रखा गया है धौर उसे सप्तात्त तहीं किया 
गया है, वर्तम।न संविधात का वह कम से कम ग्रश् कौन-प्ता है जिसे यथावत्‌ बड़े रहने दिया 
जाना चाहिए । मेरी राय में, संविधान का वह प्रपेक्षित कम से कम अश वह है जिसका 
सम्बन्ध संविधान के, वुनिग्रादी ढांचे तथा उसकी रूपरेखा के स|य है। यदि बुनियादी ढांचा 
बनाए रखा जाता है तो भन्‍्य उपबस्धों के तथ्वील हो जाने पर भी यह समभा जाएगा कि 
पुराता संविधे।न चल रह है। इसके विपरीत थदि बुतिय्रादी ढांचा वदल दिया जाता है तो 
वर्तमात्र संविधान के कुछ भनुखहेदों के बठाए रखने मात्र से यह तठीजा नहीं निकाल' जाएगा 
कि वर्तमात संविधान चल रहा है तथा उत्तका प्रस्तिरव प्रभाप्त नहीं हुप्रा है। 

क्ोनराड कृत तिमिदेशंस श्रॉफ गअप्रेण्डमेण्ट प्रोसीजर एण्ड दि कांस्टिट्यूएण्ड 
पावर" मं ब्रद्मपि कुछ ऐसो बातें कही गई हैं जिनका समर्थन करना सम्मब तहीं है 


क्ेशवानस्द भारतो व० केरल राज्य [स्वा० खत्ता] हडा 


फिर भी उविम्नलिखिस उक्तियां, मेरी साथ में, इस- स्थिति को सारबवानू हूप से 
स्पष्ट करती हैं-- 

कानून को (कीं के प्रन्दर रहते हुए संगत संझोषक निकाय को धाक्ति, 
कितनी ही ,असीमित क्‍यों स हो, उसका ढांचा ही ऐसः होता है कि वह धुनियाद के उन 
स्वम्म्ों को बहीं बदल सकता है जो उसके सांविधानिक प्ररधिकार का भाषार हैं।” 

आगे चल कर यह कहा गया है. ३ह-- 

“मंकोधत विषयक प्रक्रिया का सम्बन्ध कामूती ढांचे के स्राथ है जिसका परज 
वह स्थवं भो है | वह ब्योरे सम्बन्धी तब्दीलियां कर सकती है, प्रस्तनिहित सिद्धान्तों 
कौ विधिक अभिस्यकित्र को दूसरे संचि में ढाल सकती है, बदलतो हुई परिस्थितियों 
की आवश्यकताथों के श्रतुसार प्रशाली को तब्दील कर सकती है, कैलहोद के क्षव्दों 
में “उस प्रस्याली का मध्यस्थ' हो सकती है किन्तु उसकी बुनियादों को छू नहीं 
सकती है ॥" 

ऐसा ही विचार “मैन एड हिज गय॑नमेण्ट' के पृष्ठ 222 पर, कार्ल जे० फ्रेडरिक द्वारा 
निम्नशिखित परे में व्यक्त किया ग्मा है-+ 

“अंदिघान एक सजीद प्रस्पाली है ! किस्तु जिस प्रकार जीवघारी क्षरोर में, 
जैसे कि मनुष्य का है, विभिन्‍म भ्रग विकसित होते हैं प्रौर नष्ट हो जतते हैं, फिर 
औ बुनियादी हंचा या पैंट बना रहता है झौर हर अंग का झपना-प्रएना कार्य 
विश्लेष होता है जो वे करते रहते हैं उसी तरह सांविधातिक प्रणाली में बुनियादी 
संगठयास्मक पैटर्न बचा रहता है, चाहे फ़िर विभिन्‍न संघटक भाशों में महत्वपूर्ण 
परश्वितंग होता रहे कम्नोकि किसी भी प्रशाली की विषेषता है कि जन्न उसका कोई 
सारमूत तस्व॒_मध्ट कर दिया वाता है तो यह सपाध्स हो णातो है। कांग्रेस या 
झ्क्तिय्रों के फेडरत विभाजन म रहे तो भी संयुक्त राज्य झम़रोका में किसी न 
किसी प्रकार का सांगरिधानिक शासन तो बना ही रहेगा किन्तु वह इस समय मौजूद 
सांविधानिक प्रस्ात्री नहों होगी । इसका विरोध उन सोगों ते भी नहीं किया है 
जिनके प्राप्त संविधाने की ऐसी सूक्ष्म संकल्पना नहीं है जँसे कि इस मसले में 
सम्यद्ध है ४ 
काफोर्ड कृत “कंस्ट्रक्शन श्रॉफ स्टेट्यूट्स” के भ्रमुसर जब सम्पूर्ण विधि या 

उम्रके किसी भाग को बने रहने दिया जाता है या उसे और भी सम्पूर्ण. यो पूरा था 
कारगर क्‍्याने के लिए उसमें कूछ बढ़ाया जाता है या कूछ घटाया जाता है. 
या उसे किसी प्रकार बदला या तब्दील किया जाता है तो बह विधि संदोधित की जाती है ६ 
किन्तु ध्यात देगे की वात यंह है कि चाहे संद्रोधन किसी हद तक मिर्सन हो, फिर भी 
वही नहीं है जो निरस्नन है। इस संदर्भ में सदरलंण्ड का कहना है कि वतंमान कानून के 
विस्तार मा प्रभाव कौ कोई भी तव्दीली हो, चाहे वह संशोधन, तिरसन, पुनरीक्षण या पूर्ति 
करने वाले ग्रधिनियम द्वारा या ह्वतत्थ था प्रौलिक भ्रधिनियम द्वारा उपकस्धों में ऐसा 
परिवर्षन, लोप या भ्रत्िस्‍्थापत करके को गई हो जो उसके श्रध्तिश्व को पूरो तरह से खट्स 
भर करता हो, संशोधतकारी समझी जाती है । 
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इसमें कोई सम्देह नहीं कि जो निष्कर्ष मैंने ऊपर निआाला है उसका प्रभाक 
यहू है कि संविधान में ऐसा कोई, भी उपबन्ध न मिलेगा जो भिन्‍्म बुनियादी ढांचे था 
हूपरेला काला बिल्कुल बक्ा श्रौर दुदियादी रुप हे ध्रिस्त संविधान बनाने का प्राधिकार देता 
हो। मेरी सक में इश बात मे यह तहीं जाहिर होगा कि हमारे सविधान में कोई कमी है 
और यह कि वह परियूर्श या चुटिद्ीन मूल लिख्षत नहीं है क्योकि यह आवश्यक नहीं है कि 
किसी भी संविधान में ऐसा उपयन्ध होना ही चाहिए जिप्तमें उसके निराकररा कया उसके 
स्थान पर एक किल्कुल ही दया और भिन्‍न प्रकार का संविधान प्रतिस्यापित करने का 
उपबन्ध हो । विस्लेषण किया जाए तो प्रस्तिम अभु (झअल्टीमेष्ट साॉवरिन) जनता ही है और 
यदि यह यह फैसला करती है कि उसके पास बिल्कुल नया संविधान हो ठो इस प्रयोजन # 
लिए उसको वर्तमान संविधान के फ्राधिकर की क्रावश््यकता नहीं होगी । 


रांविधान के बुनियादी ढांचे तथा उफ्कों झुपरेखा के अ्रध्य्षीन रहते हुए, मुक्के 
इस बात में कोई सम्देह नहीं कि संशोवत विषयक छवित परियुर्ण (प्लेतरी) है और उसमें 
विभिन्‍न ग्रनुच्छेदें को, जिसमें पूल प्रधिकारों से सम्बद्ध श्रतुच्छेद भी हैं, परिव्धंन, परिवतंत 
निरझ़न करते का शग्ति भी सम्मिलित है । संजिधान के प्रक्तेन में भरा जाने के बाद जैसे-जंसे 
सप्रय वीते वैसे-वैसे संविधान के संचालम में कठिनाइयों का शनुभव हो. सकता है॥ उन 
ऋटिताइयों को दूर करने के लिए हो संविधान संशोक्षित किया जाता है। सशोधन के बहुत 
से हूप हो सकते हैं। कभी-#भी प्रावश्मकता दक्ष बाह की भी हो सकती है कि संविधान के 
किसी विज्लेष उपवन्ध के स्थान प्र दूसरा उपबन्ध प्रतिस्थापित किए बिना ही उम्चकों 
निरसित कर दिया जाए । किसी और प्रनुक्छेद के बारे में भ्रावश्यकता यह हो सकती है कि 
उसके स्थान फर नया उपयन्ध रखा जाए। श्र भी कोई ग्रनुच्छेद ऐसा हो सकता है जिसके 
बारे में इस बात की ग्रावश्यकता झनुभव हो हि उसयें कुछ गौर खण्ड बढ़ाए आएं । नए 
खण्ड, या तो पुराने कुछ खण्ड निरस्तित करते के बाद या उन में से किसी का भी मिरसन 
किए बिता, वढ़ाए जा सकते हैं। संविधानों के संचालन के अनुभव से इश बात को 
प्रावश्यकता भी हो सकती है कि संविधान में कुछ नए श्रनुस्छेद थन्त:स्थापित किए 
जाएं । इसी प्रः कातुमव से कुछ वतंखत्र ग्रनुच्छेदों को काट देवे की झ्रावस्यकता भी 
अनुभव हो सकती है। मेरी साथ में ये सब उपाय संझोघन विषयक शक्ति की परिधि के 
अन्दर हो होंगे। इतनी व्यापक तथा विस्तृत क्षक्ति यदि न दी जाए तो संविधान 
में ऐसी श्रतस्यता था जाएगी जो संविधान को छिन्त भिन्‍त कर सकती है। ऐसी 
अनम्कता के विरुद्ध पप्भीर झपत्ति उसी प्रकार हो सकती है जिस प्रकार श्रसंशोष्य संविधान 
के बिदद्ध ॥ 

अनुच्छेद 368 में “संग्रोधन” वाब्द का सम्पर्क, चाहे संविधान भाप 3 के मूल 
अधिकारों को छीन लेने या उन्हें स्यूत ऋरने के साथ हो, या संविधात के भाग 3 के बाहर 
किसी अन्य उपवस्ध के साथ, "संशोषन” शब्द का अर्थ एक ही होता चाहिए । ग्नुच्छेद 368 
द्वारा प्रदत्त संशौधव विषयक झक्तित्र के ग्रधीन, भाग 3 वाले ग्रनुच्छेवों को छोड़कर संदिवान 
के ग्रन्य उपबन्धों के विरसन, परिवर्धन या परिवर्तन के विरुद्ध कोई भी ग्रम्भीर आपत्ति 
नहीं है। मेदी राय में जब ह॒प सत्रिबात के भाग 3 में दिए गए मूल प्रथिकारों थे सप्वत्ध 
रखने वाले संशोषनों की चर्चा करें उस समय मी हमारा दृष्टिकोश यही रहना चाहिए। 


* क्ेशवानन्द सारतो ब० केरल राज्य [न्फ़० जन्‍्दा) हि 


.कशोघन विषयक शक्ति में गुजाइश तथा उसका बिघ्तार उस समय किद्वता है, जब एसका 
अ्रयोग मूल अधिकारों के प्रस्लंग में किया जाब्ा। है भौर उस सम़म किसमा है जब उसका 
प्रयोग, मूल भ्रधिकारों से सम्बत्ध व रखने कले उपबन्धों के बारे में किक जाता है, दोनों में 
विभरेद करने वालो नीति अपनाने की इजाजत नहीं दी का सकती ५ 


हमके “"संझोधन” शब्द के शब्दकोश्रीक प्र्योँ का हवाला दिया है जिसके 

अनुसार संझ्ेघन करते से “दोध मुस्ते करना, सही करना, ठीक करना, खुधारना, तब्दील 
करना, मरम्मत करना, बेहतर बनान्ग, मा सबसे श्रागे निकाल ले जाना अभिप्रेत है 
“संशोधन करना” या “संशोधन क्षब्द के दब्दकोशीय भ्रयं को देखते हुए जिसके प्रनुसार 
संशोधन विघयक शादिति- का प्रयोजन खुधार करना होवा चाहिए, मेसे राव में, यह उचित नहीं 
हो, कि उन शब्दों कर ग्रयॉस्वयन सौमित रूप में किया जाए। संविधान के हर उंशोधन के 

अस्शुतकर्तों झ्रावह्यक है कि यही कहेंगे कि प्रस्थापित संज्ोधन का उद्देश्य कतेमात संदिधास 
सें सुधार करना है ; सख्याई तो यह है कि हर संक्षोधन में कुछ न कुछ प्रो्न इन बनाव 
(इयूफैमिज्म) का होता हो है क्योंकि उसका प्राकतरं हो अस्तुतकत का यह विचार हैकि 

अमुक संखोधन सुधार करने धांलए है। राजनीति को कस्तविकताश्ों तथा घःद्नचवादे में 

पड़ जाने पर सुधाएं का पक्ष प्रतिश्क्रित हो जाता है जिसका परिणाम यह हैं कि जब 

सं्ोधन छाब्द का प्रयोग हिसो संविधार के प्रसंत में किया जाता है तब इस छाठ्द से कानूनी 
आया में तस्दोली या परिचर्तन ही समझा जांता है । कोई संशोधन चास्तव में चुधार है या नहीं 

“बह प्रश्न, भेरी सम में, बादयोस्थ क्यिय वहीं है घौर किसो संशोधन को विधिंसास्शका पर 
विचार कस्ते समय, स्यायालम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि उस संशोधन ने वास्तव में 

सुधार किया है वा नहीं । यह तथ करना संतंद्‌ के प्रत्वेंक संस को विश्लेष बहुसंस्था का 
क्राम है कि प्रमुक संशोधन सुधार है वा नहों | इस सम्बन्ध में स्यांयालय संसद्‌ की राय के 
स्थान प्र अपनी राय को नही थोपगे किसी भी संशोवन में वृद्धिकता कितनी है या उसमें 
सुघार करने का मुश कहां तक है उसके बारे में किसी न्यायाधीश का ध्यक्तिबत विद्वार चाहे 
जो भी हो उसका काम के बल यही देखता है कि ग्रमुंक संझ्ोचन कहां तक बैद्य है और जब 
इस पर विवार किया जाएगा तो इसके फसले का ग्राार यह बन होगा कि प्रमुच्चेद 268 

प्रें बिहित प्रहूपिताग्रों का पालन किया बवा है या नहीं ३ ५ 


संविधान के संझोधव की विविछ्माल्यता के सम्बन्ध में निश्चय करते समय जो 
'दृष्टिकोए अपनाया जाना है, वह मेरो राव में, वादपत्र या लिखित कथन के संशोधन करी 
जेधता सम्वत्थी अड्न का निरशंय करते समय अपनाए जाने दाले दृष्टिकोश से झवस्य ही मिन्‍न 
होगा । संविदान उस बाकपत्र वा लिखित कथन से बुनिबादो रूप झे विन्‍्त है जो मुकदमा 
लड़ने वाले पक्षंरारों द्वारा स्यायालय में फाइल किया जाता है। वादपत्र या लिखित कथन 
मुकदभा लड़ने वाले प्राइवेट पक्षकारों के दावे तथा प्रतिदादे होते हैं, जब कि संविधान में 
पिधानमण्डल,कार्यपालिका तथा न्यायपालिका गर्चात्‌ राज्य के विशिन्‍्त अंगों के ढांचे के लिए 
उपबन्ध किया जाता है । संविधान में जनता की आएं तथा महत्वकांज्ञाएं भी प्रतिकिल्बित 
होती है ॥ विभिन्‍न प्रंगों के संचालन के मानक नियत करने के अतिरिक्त संविधान में इस 
श्वात के भी भोडे-मोटे संकेत होते हैं कि राष्ट्र मविष्य में किस प्रकार आगे बढ़ेगा । संविधान 


हदव उच्चतम प्यापालय निर्शय पत्रिझा... [973] 2 उस निर च७ 


को विल (वसीयत) या करार जंसी विधिक दस्तावेज भात्र नहीं समझा जा सकता है झ्लौर 
म दो मुकदमेयाजों के वीच किसो रिठ में फाइल किए गए वादपत्र या लिक्तित कथन की 
तरह समझा! जा सकता है। किसी भी राए्ट्र के ओवन में संनिध।न कौ हैसियत निश्चय ही 
रु के शमाव है। यह बात ध्यान में रखने की है कि संविदान प्रहेश द्वार नहीं वहिकि पथ है । 
ब्ंविधान के प्राहूमण को तह में इस वात्त की जानकारी होती है कि चीजें स्थिर नहीं रहती 
हैं बल्कि ३न्में परिवर्तन होता रहता है प्रौर किसी भी प्रगतिश्ञील राष्ट्र बा व्यक्ति का 
जीधन स्थिर तथा गठिद्वीन नहीं शहिक गतिशील सथा परिवर्तनीय है । इस लिए संविधान 
में प्रहाशन कार्य सम्बन्धी प्रयोग प्लौर परीक्षण की काफी गुजाइश होतो छाहिए। इस 
बात पर जोर देना प्रावश्यक है कि संविधान ऐस! दस्तावेज नहीं है जो दुष्तोष्य 
दल्दवाद (फैस्टिडियस डाएलेक्टिकस) के लिए हो बल्कि सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित 

* बनाने का साधन है। भूतकाल में उसकी कर हैं, वर्तमान में उसके बने रहने का प्रतिव्रिस्त 
है तथ्षा ग्रज्ञात भविष्य के लिए वह बनाया गया है। संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के 
सम््श्य में होग्स द्वारा कहे गए शल्द हमारे संविधान के “लिए भी इतने ही प्रासंगिक हैं। 
महान ध्याधाधीक् ने. कहा है-- 


"संविधान के उपबन्ध कोई गणित के सूत्र नहीं हैं जिनका सार उनके 
प्रहूप में हो, बल्कि वे ऐसी प्राणवान मूल संस्थाएं हैँ जो इंग्लैणश की जमीत से 
लाकर रोपी गई हैं। उनके सहत्व का सा्वस्ध जीवन-शक्तित के साथ है न कि प्रकूप 
के साथ | उसका झनुमान केवल शब्दों पर ध्यान देने से तथा झब्दकोश की सहायता 
मात्र से नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनके उद्भव तथा विकास श्रृंखला को देख 


कर किया जा सकता है।” [देजिए--पोम्वर्स बदाम यूनाइटेड स्टेट्स : 233 यू० 


एस्र० 604, 60 (94) ]। 


मार्शल के इस' प्रहमन बुनियादी कथन को ध्यान रखना आवद्यक है कि "यह संविधान है 
जिसकी व्याख्या हेम कर रहे हैं” | होप्स को प्रधित अपनी श्रद्धा॑लि में जिन शब्दों का 
प्रयोग फैलिक्स फ्रकफर्टर ने किया है मे इस प्रकार हैं-- 

“संविधान को प्राथमिक छप से निर्वचम की विषय वस्तु माना जाता है या 
शासत की दस्तावेज के रूप में ग्रहरा किया जाता है, इसी पर सब कुश निर्भर है। 
मामलों के भाग्य पं तथा उनके द्वारा दिधान के भारथ में क्या सिखा है इसका फैसला 
इस पर निर्भर करता है कि दस्तावेज का अर्थ स्त्रयं उस दस्तावेज से ही निकाला 
जाता है या इस ग्राधार पर कि देश के बारे में किसी की कश्पता, उतके बिकास, 
उसकी प्रावक्यकताओ्ं तथा सभ्य समाज में उस देश का स्थान क्या है इसके बारे 
में कोई क्या सोचता है। (देसिए--फैसिक्स फैंकफर्टर ढ्वास 'सम्पादित श्री जस्टिस 
होम्स', पृष्ठ 58) । 

झंवियात का भ्र्थाक्षयन जिन सिद्धास्तों का पान न्यायालय को झरना चाहिए डतका 
दर्णान ए8 के० गोपालन बनाम भराप्त राज्य (!) बाले मामले में मुख्य स्थायाधीश कानिया 


0) (950) एक्न० सी आर० 88, 9-2।. 
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ने इस प्रकार किया है-- 
है “संविधान के अर्यान्वयन के बारे में जेम्स बनाम कॉमनवेल्य श्रॉफ प्नास्ट्रेलिया(2) 
में लाडे राइट ने कहा था कि संविधान का अर्थान्ववन संकूचित तथा पांडित्य- 
दर्सी (पेडांटिक) भ्र्थ में कहीं किया जाता चाहिए । झदनों जनरल फॉर ग्यू साऊय 
न बेहस बनाम बज़ झरि एम्पलॉइस सूनियन(*) में न्‍्यायाघ्रिपति हिगित्स ते कहा है-- 
“वच्यषि संविधान के छाब्दों का विवेचन, उन्हीं सिद्धान्तों के भाघार पर किया जाना 
है जिनका प्रयोग हम साथारश विधि का तिर्वचन करने में करते हैं, किर भी निवंश्वतः 
के ये सिद्धान्त हमको इस पर विवश्ञ करते हैं कि हम उस ऐक्ट की प्रकृति तथा उसके 
विस्तार को ध्यान में रखें जिसका निबंचत हम कर रहे हैं, भर यह याद रखें कि 
4 हमारे सामने संविधान पर्वात्‌ एक ऐसी व्यवस्था है जिसके भ्रवीन विधियां बनाई 
जानी हैं, म कि एक ऐक्ट मात्र ओ यह घोषित करता है कि प्रप्रुक कानून क्या 
होगा ।' सैण्डुस प्रोविन्सेश एण्ड बरार ऐक्ट, 938 (938) का 4) वाले 
झमले (7) में मुख्य स्थायाबििपति श्र प्ोश्सि म्वायर ते इन उक्तियों को स्वीकार 
करने के पश्चात्‌ कहा : “वह बात ऐसे फ्रेडरल संविधान के क्षारे में विजेष रूप से 
कही जा सकती है जिम्न्ें प्रधिकारिता के सूक्ष्म म्लंतुलन का प्रयोग किया गया हो । 
में समझता हूं कि उन लोगों का दृष्टिकोश बहुत ही विशाल तथा उतार होता 
आहिए जिंवका काप्त संविबान का. तिवेंचत करना है ; किन्तु इससे मेरा ग्रभिप्राय 
हि यह नहीं है दि उन्हें किसी कामूनी या धंविधातिक सिद्धान्त के हित में था बिलोपों 
है की पूर्ति करने के लिए या भ्नुमानित गलतियों को सही करने के लिए भी 
भ्रधिनियमिति की भाषा में ज्ींचतात करने या उसके भ्र्थ को विगाइने की स्वतन्त्रता 
है॥ कितनी हो बणीरें बताती हैं कि न्यायालयों को यह स्वतत्कता नहीं है कि वे 
डिसी भी श्रत्ितियप को इसलिए शुस्य घोषित करते हैं कि वह भ्रधिनियम उतकी 
राय में उस भावना के प्रतिकूल है जिससे संविधान भरनुप्राशित समझा जाता है 
किस्तु जो बास्दों में ध्यक्त तहीं किया गया है। जहां कि मूल विधि ले, या तो स्पष्ट 
बब्दों में वा पतिवार्य विवरज्ञा द्वारा, उन सामात्य थ्क्तियों को सीमित नहीं किया 
है, ओ विधासप्ण्डल को भ्रदान को गई हैं वहां हम किसी परिसीमा की घोषणा 
यह मानते हुए नहीं कर सकते हैं कि संविधान की ध्रात्मा में हमने किसी ऐसी बात 
का पता लगाया है जिश्षका उल्लेश्व पुरी दस्त!बेज में कहीं नहीं है। प्रभुत्वसम्पत्त 
दिघायी झक्ति की स्वक्षक्तिमत्ता (प्रोमनीपोटेंस) को, सामान्‍य सिद्धास्तों के भाधार 
्त्‌ वर स्यायिक हस्तकेप द्वारा, वहां तर के सिवाय जहां तक कि किसी लिखित संविधान 
के बब्दों से स्पष्ट रूप से ऐसा प्राधिकार दिया गया हो, सीमित करवा कठिन है ! कह 
५ भी कहा गया है कि यदि ऐसे धब्द निक्चयात्मक तथा प्रसंदिग्प हों तो केवल इसी 
+ प्राचार पर किसी कानून को बून्य था दिरसित घोषित करने के लिए स्यायाज्य के 
१] दास कोई काषिकार नहीं है। किसी विधायों भ्तिय्तिति को शून्य घोधित करने के 
0) (936) ए० सी 578, 6[4. 
(5) (908) 6 स्ी० एल० ब्रार० 469, 6]-2. 
(0) (939) एकर सी० भार० 48, 37. 


हर हत्न: 
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लिए निरापद और ठोस श्राघार न्यायाज्यों के प्राधिकार के लिए केवल उ् 
श्भिध्यक्त सांविधानिक उपबस्धों में ही हो सकता है जो सोच समझकर राष्ट्र द्वारा 
नि्भित किसी स्थायी तथा सर्वोपरि विधि द्वारा विधायी शक्ति. को सीमित करने 
बाली हो और बहुसंझ्या को अस्थायी दच्छा को नियन्त्रित करने वाली हो । इससे 
अधिक प्राधिकार न्पायप/लिका के हव में देत। इती बड़ी श्रौर प्रनिश्चित शक्तियों 
उस्ते सौंपना है जिसमें न तो उसकी ग्रपनी सुरक्षा है और न प्राइवेट प्रधिकारों का 
संरक्षण है ।” 


पिटीशंतरों की शोर से संबधास की पंचम प्रनुसूदी के पैरा? का हवाला 
दिया गया है जो अ्रशुसुचित क्षेत्रों और पनुसूचित ग्रादिम-जातियों के प्रश्नासत प्रौर नियंत्रण 
से सम्वन्ध रखने वाली प्रतुमूची के उपबस्धों में से किसी का, मोड़, फेरफार या निरस्त करके, 
संशोधन करने के लिए, संसद्‌ को सक्कक्त करता है। उसी प्रकार, परथ्ठ हमुसूची का पैरा 2। 
आदिम-जाति क्षेत्रों के प्रशोसन से सम्बन्ध रखने वाली पष्ठ श्रनुसूचो के उपयस्धों में से 
किसी का, जोड़, परिवर्तन या निरसत करके, संशोधन करने के लिए सतद्‌ को सक्षक्त करता 
है । कहा गया है कि अनुच्छेद 368 में तो केदल “संशोचन शब्द ही श्राया है जबकि ऊपर 
के दो पैरे जोड़, फ़ेरफार या निरंशन द्वारा सशोधन करने की शक्ति प्रदान करते हैं प्रौर इस 
अकार ब्ंशोधन विषयक शक्ति का विस्ठार बढ़ा हों ग्रषा है। यह दलील, भेरी साथ में, 
सुप्राधृत नहीं है । "जोड़, परिवर्तत या निरसन करके” शब्द, “संशोध्षव” शब्द के भ्रये को 
केवल विस्तार श्रदान करते हैं भौर उस शब्द में जो कुछ पहले से बिबकषित है उसी को 
स्पष्ट करते हैं। किन्तु यह नहों कहा जा सकता है कि यदि “जोड़, परिवतंत या विरसन 
करके” शब्द वहां पर न होते, तो संश्नोधन की शक्ति में, जोड़ने, परिवर्तन करने या विरछन 
करने की झक्ति सम्मिलित न होती। ग्रही ब्रात भारत शासन अधिनियम, ।935 की 
संश्नोधित घारा 29] के ब्रारे में भी सही हे जिसने उस घारा में विनिदिष्ट बातों के सम्बन्ध 
में प्र/स्तीय विधानमण्डल की बाबत, उस ग्रधिनियम के या तदधीन किए गए किसौ आदेश 
के उपबस्धों में जोड़, फेरफार सा निरसन द्वास, डिसी भी समय, ग्रादेश से ऐसे संशोधन 
करने की शक्ति गवर्मर-जमरख को दी थी जैसे कि वह श्रावश्यक से । ऐसे स्पष्टीकरण 
से, जो विशेष सावधानी के हृप में दिवा गया हो, यह प्रभिप्रेत नहीं है कि यदि ऐसा 
स्पष्टीकररणा न होता तो बहू शक्ति जो विद्यम।न है परोर ग्रस्पष्ट है प्रस्तित्व पें हो व होती । 
इसके ग्रतिरिक्त, में थह समभत्ञा हूं कि पंचम श्नुसूचि के पैरा ? के उप पैरा 2 से यहु प्रकट 
होता है कि “संशोधन” शब्द का प्रयोग ऐसे प्रय॑ में किया गया है जिश्षसे जोड़, फेरफार या 
मिरसन के €प में किया भधरा संप्नोधन भी उसके ग्रन्तगंत ग्रा जाए। उस पैरे के ग्रनुसार, 
उप पैरा (4) में कशित कोई भी विधि, प्रनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का 
संशोधन नहीं सपभी जाएगी । चूंकि उप पैरा (]) लोड़, फेरफार था निरसन के छूप में 
संज्ोधन के बारे में है, इसलिए भ्रनुच्छेद 268 के प्रयोजन के लिए जो उप पैरा (2) में 
निदिष्ट है, संविधान के संशोधत का प्रथ्ने इस प्रकार लगाया जाता चाहिए जैसे कि वहू 
इतना सहविस्तृत श्रौर व्यापक है कि उसके प्रस्तगंत जोड़, फेरफार या विरसन के रूप में 
किया गया संशोबत भी है। यद्ी तर्क दष्ठ श्रतुसूची के पैर 2। के उप पैरा (2) को भी 
लागू होगा। 


कैशवानन्द भारती ब० केरल राज्य नया सम्बगु शक 


जिडिल कोल कॉरप्ेरेश्म बनास्र किय (?) वाले मामले में जुडीक्षियन्न कमेटी के 
निम्नलिबित नियग्र निर्धा्स किया-- 


“इस ऐक्ट के समान अवेयव रूप या संघटनात्मक कासून का निरवंचन करते 
समय वह प्र्थान्वयन भ्रपतायां काना चाहिए जो उसकी ज्क्तियों को सतत अ्रधिक 
विस्तार देने के सबसे अधिक पक्ष में हो ।” 


जुडीक्षियल कमेटी ने, विटिश सार्थ श्रसरोका ऐक्ट के उपबंध के सम्वस्ध में, -क्लैगेण्ट्स कृत 
कनेडियस कांस्टिट्यूशन से निम्नलिखित पंक्तियां भी सानुमोदन उद्धत की-- 


“किन्तु कानूज भी कई तरह के होते हैं पर यवावत प्र्थान्वयन जो किसी 
शास्ति सम्बन्धी या काराधान सस्दस्धीकामुन या ऐसे कानून के सम्बन्ध में, जो 
इंन्लैप्ड के पैरिश (वादरी का प्रदेश) के कार्यकलाव का विनियंसन करने के लिए 
पारित किया गया हो उचित जाने पड़ेगा, बहुधा देखा जाएगा कि यदि बह शान्ति 
अ्यवस्पा तथा सुशासक धुनिरिचित करने के लिए पारित किसी श्रघिनियम के मामले 
में जागू किया जांत्य है तो उत्का प्रभाव संसद के वास्तविक प्रांशय के बिल्कुल 
विषरीत्त है......ध 


संक्षिघान के संद्षोचन. का उल्लेख करते हुए, धोरफीत्ड ने यह कहा है कि संविध्षान के 
संज्ञोधन का निबंचन सदा ही भ्रधिक उदारता के साथ किया जाना चाहिए । “अमेण्डिग 
प्रॉफ फ्रेंडरल कांस्टिट्यूजब” (पृ० 58) ग्रामक उसकी पुस्तक में से एक उद्धरण 
इस प्रकार है-- 


“कण कोई ऐसा नि॑न्धम है कि संक्योचन कुछ बढ़ा नहीं धकता हैं बल्कि 
प्रसिवतंन ही कर सकता है ? इससे बहुत कुछ मिलती जुलती एक दलीस यह है कि 
संशोधम, परिवर्तन कर सकता है किन्तु बढ़ा कुछ कहीं सकता है। बह दलील 
“संशोषन” छब्द को परिभाषा को लेकर किया जाने वॉला वाक्छल है।इस बात 
पर आग्रह किया गया है कि ख्रंविघान के संशोधन से किसी ऐसी बात को बदलना 
अभिप्रेत है जो संविधान में पहले से मौजूद हो, न कि ऐसी बात जोड़ना जो विस्कुल 
मई तथा ग्रसम्बद्ध हो। बादपत्र तथा लिखित कथन सम्बन्धी विधि में संशोधनों 
के लिए बहुत सीमित श्रर्थ दिहित करने वाले मामलों को नजौर हे .रूप में पेश 
किया सया है। किन्सु ऐसी परिभाषा स्थोझार करना उचित महों होगा, क्योंकि, 
संवियानों के संझोधनों का धर्वात्थवत सदा ही ग्रधिक उदारता के साथ रचा उनसे 
बिल्कुल भिन्‍न सिद्धास्तों पर किया गया है जो वादपंत्र तथा लिखित कपन के 
संशोषनों को लागू होते हैं ४” 
यहां यह भी बता देना ब्रच्छा होगा कि संयुक्त राज्य प्रमरीका के संविधान का. 

भ्रनुच्छेद 5 संझोघन विषयक थाक्तियां प्रदान करता है । जिस झलब्द का श्रयोग उस अ्रंगुख्छेद में 

किया गया वह सीधा साक्षा “संशोधन झब्द है न-कि परिवर्धन, यरिजतंन या निरसन के रूप में 
किए जाने वाला संछोधन, भनुच्छेद 5 द्वारा प्रदर शक्ति के भ्रनुसरख में, अमरीका के संविधान 


(0) (935) ए० छी० 500. 


848 उच्चतम न्यायालय निर्शय पत्रिका... [7973] 2 उम्र० नि प० 


में ग्रनुच्छेद ।8 ग्रद्मासहवें संशोधव द्वारा बढ़ाया गया थां । तस्पश्चास वह भरनुच्छेद (अमुच्छेद 
48), इक्कीसवें संशोधन द्वारा तिरसित कर दिया गया । 
श्रनुच्छेद 2। की धारा । इस्त प्रकार बी-- 


“मंयुक्त राज्य श्रमरीका के संविधान के संशोषत का पट्टा रहवां भनुच्छेद 
एतदु्यारा निरह्षित किया जाता है ।” 
अनुच्छेद !8 के बड़ाए जाने को यद्यपि इुवोती दी गई फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे कायम 
रज़ा | अद्ठारहवें पनुच्छेद के तिरसन पर किसी ने भी ग्रापति इस प्राघार पर नहीं की 
है कि संशोधन विषयक्त शक्ति में निरसन को श्षक्तित सम्मिहित नहीं है । 


मैं यह मामने के लिए तैयार नहीं हूं कि संविधान के संशोधन के लिए यह 
श्रावशधक है कि बह, उस उपबंध को भी बनाए रख्ले जिसको वहू संशोधित करना चाहता है 
प्ौर यह कि वह, उक्त उपबंध के साथ सुसंगत हो । संबिधात के संक्षोधन का प्रर्थ बहुत 
ही ध्यापक ओर विस्तीणं होता है प्रोर उसके भ्म्तगंत कुछ भरनुच्छेदों का सम्पूरों तिससत 
था इनके स्पाम वर ऐसे नए अनुच्छेदों का रखा जावा सम्मिलित हो लकता है जो पुराते 
प्रनुच्छेदों के साथ मुसंगत या उनके झनुरुप ने हों । ध्रनुच्छेद 368 में, संशोधन का प्रयोग, 
परिवक्षेन का संकेत करने के लिए किया गया है। यह बात प्रनुच्छेदट 368 के परस्तुक के 
प्रारस्भिक छाब्दों से स्पष्ट है, जिनके प्रनुखार, यदि संशोधन परस्तुक में वर्शित उपबंधों में 
कोई परिवतंत करना चाहता है तो राज्यों में से कम से कम प्राघों के विधानमब्डलों हारा 
अनुसमथंत्र श्रावहयक होगा । परिवर्तन शब्द का विस्तार बड़ा व्यापक है सौर उसके प्रस्तमत 
पुराने उपबन्धों के तिरसत तथा भौर ही प्रकार के नए उपव॑ंधों से अ्तिस्थापन के मामले 
अबशय ही प्रा जाएंगे। परिवत॑न प्रच्छा वनाने वाल। प्रोर ख़राब करने वाला दोनों तरह का 
हो सकता है । अ्रत्येक संशोधन, उसकी विगाह प्रें जो विरोधी है, सदा खराब करने वाला ही 
अतीत होगा | इसके विपरीत, जो संझोधन रखता है, बह यही कहेगा कि यह परिवर्तन सुधार 
करने बाबा है । संशोधन फी विधिमान्यता का फंसला करते समय न्यायालय इस वाद-विवाद 
मैं नहीं पड़ेंगे बल्कि इसी बात प्र विचार करेंगे कि संज्ञोघत के लिए प्रपेश्ित सांविधानिक 
भ्रावश्यकशाप्रों की पूर्ति हो गई है या नहीं। श्रनुच्छेद 368 द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन 
करते हुए संविधान का जो भी संशोधन किया जाता है वह न्यायालयों क्षारा इस ब्राघार 
पर अविधिमान्य तहीं घोषित किया जा सकता कि कह खराब करने बाला परिदतंत है । यदि 
स्थायालय, संशोधत को इस ग्राधार पर श्रविधिमान्य घोषित ऋर देता है, तो इसे, प्रपेक्षित 
झांबिधानिक संण्योषन को बुद्धिमत्ता के बारे में, संसद्‌ को राब के स्थान प२, जिसके पोछे, 
हिन्‍्टीं मामलों में, शाज्यों में कम से कम प्राघे विधानमण्डशों का सम्ेन भीं है, स्थायालय 
द्वारा स्वयं प्रपती राय को प्रभुत्व देवा समभद्र जाएगा । ऐसा झरने की इजाजत नहों दी जा 
सकती क्योंकि हस का रसाव यह होगा कि सां वेजानिक धंझोक्स करने के सम्बस्ध में, संसद 
की बुद्धिसक्षा के खिलाफ अप्रील की सुनवाई करने के लिए न्यायालय को इस कल्वित 
मान्यता के ग्राधार पर सल्नक्त किया गया है कि वह अविक बुद्धिमान है और इस बात का 
निर्णय करने के. लिए कि राष्ट्र के लिए ग्रच्छा क्या है वह अधिक सक्षम है। ऐसा करना; 
वास्तव में ऐसे क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप होगा, जो कुछ मामलों में राज्यों के विधानमण्डरों 
के श्रनुसमभ्त के प्रध्यघीस प्रधान रूप से संग्रद्‌ के दोनों सरनों में जनता के प्रतिनिधियों का 


ल्‍ 
गई, 
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है। इस प्रसंग में हम लांचनर बनाम न्यू थार (१) में न्यायाधिवर्ति होम्स के शब्द 
दोहराएंगे - हे 
“यह मांखला ऐसे प्राधिक सिद्धाल्त के प्राधार पर तय किया गया है जिसको 
देश फा बहुत बड़ा भाग नहीं मानता है। यदि प्रश्त यह होता कि इस सिद्धांत के 
झाथ मैं सहमत हूँ या नहीं तो, प्रवता मत निश्चित करमे के पहले, मैं यह पसंद 
करता रि इसका भर श्रथ्िंक गहुराई के साथ तथा कुछ और समय तक निरंतर 
अल्ययेने करू । किस्तु मैं नहीं समभता हूं कि यहे मेशा काम है.कयोंकि सेरी शहसत्ति 
पा प्रसहमति का, पपती राय को विधि का हथ देने के बहुमत के प्रंधिकार के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है ।/ 
उपरोक्त शब्द न्यायाधिपति होप्स के विसम्मत टिप्पएा से लिए गए हैं। सही विधि निर्धारित 
करने के लिए इस वितस्मति को वाद में संयुक्त राज्य श्रगरीका के उच्चतम न्यायालय ने भी 
स्त्रोकार कर लिया [दिश्विए-फरगुसन बनाप स्कूवा (*) ] जिसमें स्योगालय ने यह कहा 
है कि -- 
“बहू देखते हुए कि हमने उन विधियों को. आातिल ठठराने के लिए जिनको 
अधिकांश स्यायालय, पाक दृष्टि से मूर्खतापुर्ण समभते थे, पस्यक्‌ प्रक्रिया खण्ड 
(डुयू प्रोसेस क्लाज़) की 'धूमिल रूपरेखा का व्यक्षहार बन्द कर दिया है, एडम्स 
बनाम टैल्तर का ग्राश्रय लेना उसना ही गलत है, जितना बेस्ट कोस्ट होटल कम्पनी 
बनाम पैस्शि, 300 यू०एस० 379-:8] लॉयसे इडिशन 703, 57 एस०्सीटी० 5 
578, (08 ए० एल० प्रार० 330 (॥937) द्वारा उलट दिए गए एडकिस बताम 
विल्डरंत हास्पीटल का पल्ता पकड़े रहना “विधान मैं बुद्धिसत्ता 
कितसी है प्रौर कितनी नहीं, इसका निसृंप करने के लिए झतिविधायिका 
(सूपरलैजिस्लेजर) के रूप में व्यकद्वार करने.से हम इंकार करते हैं श्रौर हुप उसी 
युग में पुतः प्रवेश करने है ्राग्रहपूर्व के इंकार करते हैं जब कारयार तथा ग्रौचोगिक 
का वितियमन करने बाली राज्य विधियों की प्रत्निथिमाल्य घोषित करने 
के लिए न्यायालय सम्भक्‌ प्रक्रिया खब्ड का श्रयोग करते थे क्‍योंकि हो सकता 
है कि वे विधान पुख॑तापूर्ों हों, बिंता सके यूसे बता दिए गए हों, ये ऐसे हों 
जिनका किसी विशेष विचारधारा के साथ कोई सामंजस्य न हो!” 


पिटीशनरों की प्रोरं से मह भ्राग्रह भी किया गया हैं कि यंह नहीं हो सकता 
है कि संविधान निर्माताप्रों का भावय यह हो कि प्रगुष्छेद 368 के परस्तुफ में निविष्ट 
प्रमुक्छेदों के संशोधन के लिए तो राज्यों के कम से कप प्राधे विधोतमण्डलों का प्मुसपर्थन 
आ्रावध्यक्ष हो श्रौर पूल प्रधिकारीं को छीनने या उम्हें न्यून करने के जंसे महृत्वपूर्श विषय से 
सम्यन्ध रहने बलि। संझोपन, किसी प्रनुसमर्थत के बिने। हीं किया जा सकता हो । मेरी 
राम में यहे दकील मानने वाली नहीं है। इस दलील में प्रम्तविहित दोष यह विश्वास है कि 
(रस्तुक के भ्रंघोन राज्य के विधानमण्डलों ढाश। प्रनुसमर्थन जित सांसिधातिक संप्रोघनों 


() (904) ॥98 यू० एस० 45. 


() (903) 372 हूं एंचर० 726. 
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के बारे में श्रावदयक बनाया गया है के बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, जब क्रि अ्रपेक्षत: कम महत्वपूर्ण 
संझोधतों के सम्बस्ध में ऐस। कोई अनुसपर्यत ब्रावश्थक सड़ीं है। किस्तु अनुच्छेद 368 को 
पढ़ते ही विदित हो जाठा है कि राज्यों के विधानम"दलों द्वारा अनुसमर्थन उन सांविधानिक 
>संश्ोधनों के सम्बन्ध में आवश्यक बताया पया है जिनका सम्बन्ध राज्य के प्रधिकारों के साथ 
है या उन पर प्रभाव पड़ता है । और किसी मामले में ऐसा अनुसमर्थन ग्रावश्यक नहीं है। 
अनुच्छेद 368 क्षी पोजना यह नहीं है कि संविधान के धंशोधनों का विभाजम ऐसे दो प्रवर्गो 
में किया जाए जिनमें से एक प्रवर्ग महत्वपूरां श्रनुच्छेदों का हो तथा दूसरा ऐसे अवुच्छेदों का 
हो जो इसने भहतत्वपूर्ण नहीं हैं। अनुच्छेद 368 में कल्पना णहू की यई है कि उसमें दी गई 
संशोधन विषयक शक्ति के प्रस्तर्गत उनके सिवाय सभी अनुच्छेद था जाएं जिनका संशोधन 
ससद्‌ द्वारा साधारण अहुश्त से किथा जा सकता है! किन्तु ऐसे अनुख्छेद़ों को, िनका 
सस्बस्ध फैडरल सिद्धान्त या राज्य ग्रौर संघ के ग्रापसी सम्बस्धों के सरथ है संविधान 
निर्माताओं ने परन्‍्तुक में स्थान व्या है और यह ब्रावश्यक बना दिया है कि ऐसा संशोधन 
तभी छिणा जा रुकेगा जब संसद्‌ के हर सदन के उपस्थित वथा मतदान करने वाले सइस्यों 
के दो-त्हाई बहुमत के श्रतिरिक्त राज्यों के कम से कम ग्राधे विधानमण्डलों का 
प्रनुसमर्थन प्राप्त किया गया हों) स्पष्ट है कि जहां तरू राज्य विधानमण्डलों झरा 
अनुसमर्थन का अझ्त है। संविधान के निर्माताओं ने व्यक्ितमत अधिकारों की अपेक्षा फंडरल 
रचना को ध्ष्विक भहृत्व दिशा है ऐसी दीहि का अनुसरशा सामान्‍्यत; फेडरल सविधान के 
संशोधन सम्बन्धी उपबन्ध की दक्षा में किया जाता है। के० स्ी० व्दीणर ने फेडरल सरकार 
सम्बन्धी भ्रपती पुस्ठक के पृष्ठ 55 पर कहा है-- 


केडरल सरकार के मामले में वह भावश्यक है कि थवि संविधान का संशोधन 
करने की कोई शक्ति हो तो उसका सम्बन्ध जहां तक संविधान के इंद्र उपबस्धों 
के साथ हो जो धामास्य तथा प्रादेशिक सरकारों को हैसियत था श्ितयों का 
विनियमत करने दाले हैं वहां तक यह शक्ति श्रनन्य रुप हे न तो सामान्य सरकार 
को स्ोंगी जाए शोर गे स्थानीय सरकारों को ।” 


इस संदर्भ में हम डा० गम्वेदकर के भावश का हवाला देंगे जिल्होंने, अनुच्छेदों के उस अवर्ग 
की चर्चा के दोरान जिसके संझोषत्र के लिए राज्योंद्वारा श्रनुसमर्धन प्रपेक्षित है, 
कहां बा-- 

“इसमें कोई मंदेह नहीं कि हमने कुछ अनुच्छेदों को एक तौप्रे प्रवर्गं में 
रखा है जहां संझोधव के प्रयोजनों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया कुछ भिन्‍्त्र है या 
दोहरे प्रकार की है। ऐसे संशोधनों के लिए राज्यों द्वारा अनुसमयंत्र के साथ-साथ 
दो-तिहाई बहुमत ग्रापेक्षित हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कहूगरा कि हप क्यों समझते 
हैं कि कुछ ग्रनुच्छेरों को दल्मा में इस प्रक्रिया को ग्रपनाता प्रसिक वांछनीय है। 
यदि बे संशद्‌-सदस्य, जिनकी इस मामले में दिलचस्पी है, उन भश्रनुच्छेदों को देखेंगे 
जिनको परुतुक में स्थान दिया गया है, तो वे देखेंगे कि उत अनुच्छेटों का सम्दन्ध, 
केवल केन्द्र के साथ ही नहीं थहिक केम्द तथा प्रान्तों के ग्रपसी सम्बन्धों के साथ 
भी है। हम यह नहों भूल सकते है कि बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें हमने 


करेशवानन्द मारतो व० केरस राज्य [न्या० खन्ना] 8$॥ ; 


आन्तीय स्वायत्ता के क्षेत्र में हस्तज्ेब झिया है फिर भो हमारा यह भ्राझय है और 
हमने वास्तव में इस बाठ का ध्यान रण है कि संविधान का फेडरल दाँच्रा. बिना 
किसी मूल भूत परिवर्तत के यथावत्‌ बना रहे। कम्पनी विश्विशों में हमने कुछ 
श्रविकार प्रास्तों को दिए हैं और कुछ श्रविकार केर्द के लिए थारक्षित किए हैं। 
हमने बिध्ायों प्राधिकार कां, विभाजन किया है, कार्यपालिक प्राधिकार का 
विभाजत किया है तथा प्रदासतिक प्राथिकार का भी विभाजन किया है। स्पष्ट. है. 
हि यह कहना कि संविधान-के उन झनुच्छेदों को भो अ््यासनिक, विधायी, वित्तीय 
और ग्रन्य झंक्तियों के बारे में है, अंसे कि प्रान्तों की कार्यपासिक शक्तियां, ऐसा 
बना दिया जाए, कि प्राल्तों या राज्यों को कहने खुनने का कोई भी ग्वसर दिए 
बिना उस्ममें परिवर्तन, केन्द्रीय संखद्‌ द्वारा दो-तिहाई बहुमत से किया जा सके, मेरी 
सपम से संविधान के मूलमूत तत्वों को सम्पूर्ां रूप से निराकृत करना होगा ।/ 
पिटीशतरों के बिहानू काउस्सेल ने इस्र विषय पर हमारे सामने बड़ी 
लस्ती बहस की है कि संविधान विषयक दाक्ति पर भ्रभिथ्यक्त परिसीभाएँ न भी हों तो भी 
श्रह शक्ति विवक्षित परिसीमाओं के भ्रध्यछीन है जिन्हें ग्रन्तनिहित परिसीमाएं भी कहा जाता 
है । जहां तक झन्ततिहित परिसोगाप्रों को संकल्पना की श्रात है उसके दो पहुषू हैं। 


-. पहले के प्रनुस्ार वे ऐसी परिस्रीभाएं हैं जिनके बारे में निष्कर्य संविधान के स्पष्ट उपबत्यों 


से भ्रिकायं झप से निकलता है। दूसरा ऐसा परिसरोमाओं को स्वीकार करता है जितका 
अस्तित्व संविधान में, इस कात का ध्यान दिए बिना समभे लिया जाता भाहिए कि वे सच्ट 
अपबस्धों से निकलती हैं या नहीं, क्योंकि उनका श्राधार कुछ उच्चतर परृत्यों पर है जो 
माववमात्र को पति प्रिय है श्लौर जिन्हें सम्यता से जीने के लिए प्राम तौर से ग्रनियाये 
समझा जाता है । यह भी कहा ग्रया है कि वे उच्चतर मूल्य ही संविधात की प्रात्मा हैं सौर 
उन्हीं के भ्राधार पर संविधान की स्कीम तैयार की गई है। विबक्षित परिसीमाओं का सह 
पहलू तेस्नगिक प्रधिकारों के प्रस्तित्व के साथ जुड़ा हुवा है भौर कहा जाता है कि ऐसे 
अधिकार, बूंकि स्र्वोपरि हैं, इसलिए संविधान का कोई भी संशोधन उनमें कमी नहीं कर 
सकता है । 

इस स्थान पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि कुछ परिसीमाएं हैं जो "संगोधन” 
शब्द के प्रस्दर हो मोजूद हैं और विवक्षित हैं। ये ऐसी परिश्रीमाएं हैं जो “संशोधन” शब्द 
के प्रयोग मे उत्पन्त होती हैँ श्लौर जितका सम्बन्ध “संशोधन” क्षब्द के' ्रभिप्राय प्रौर 
श्र्थान्यवन के साथ है। इस विषय को चर्चा “संज्योधन” झब्द का ग्रर्थात्ववत करते समय 
अम्यत्ञ की गई है। इस स्पष्टीकरण के अध्यधीत रहते हुए हम ऊपर निदिष्द विवज्लित 
परिस्रीमाशों की स्ंकल्पना के द्रोेनों फ्टलुओं की चर्चा करेंगे । 


जहां तक प्रथम पहलू का सम्यस्ध ऐसी परिसीमा के साथ है जिसका निश्कर्ष संविधान 
के किसी स्पष्ट उपबन्ध से भ्रनिवाये विवक्षा ढ्वारो निकलता है वहां तब इस संकल्पना को 
कानूनों के तिरबंचन के सिद्धान्त से बज प्राप्त होता है और उसी पर आश्ृत है। जब तक 
कोई विवश करते- ढाला कारण न हो, कहा यही जाता है कि कोई भी सांबियानिक 
उपबन्ध ऐसे सिद्धान्त के प्रवतेन से मुक्त नहीं है। मैंने यद्दी सिद्धा्त भ्नुच्छेद 368 पर 
लागू किया है और इसके बावऊूद मो मुझे उस ग्रनुच्छेद या किसी अन्य युसंगत अनुच्छेद 
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की भाषा में कोई ऐसी बाल नहीं मिली जिससे उक्त श्रनुसूची में दी गई संशोपन करने की 
श्रवित पर किसी विवक्षित १रिद्वीमा का संकेत मिलता हो + 

प्रव हम इस प्रश्न के दूसरे पहुंचू को लेंगे जिसका सम्बन्ध संशोधन करने की क्षक्ति पर 
लागू होते वाली परिसीम( के साथ इस कारण है कि ऐसी परिसीप्रा का ठिष्कर्ष यश्षप्रि स्पष्ट 
उपबन्ध से नहीं निकलता है फिर भी उसका प्राधार ऐसे उच्चतर मूल्यों पर अताया जाता 
है जो मानव भाज्न को प्रति प्रिय हैं और जिस्‍्हें सभ्यता से जीने के लिए श्रनिवार्थ समभा जाता 
है । जहां तक इस पहलू का सावन्ध है एक स्पष्ट प्रापत्ति, जो हर एक को प्रनुभव होगी, यह 
है कि भारत का संविधान, संस्तार का सबसे लस्‍्बा संविधान न भी हो तो भी उसकी गराता 
सबसे लाखबे संविधानों में ही की जआाएगी। संजिधान निर्भाताओ्ों ने विभिन्‍न स्रांविधानिक 
विषयों की चर्चा विस्तार के साथ की है प्रौर उनके वारे में विस्तृत भ्रौर लम्बे-चौड़े उपबस्ध 
बताए हैं । तथ कया यह सोचा जा धकता है कि इतती गहराई प्लौर बिस्तार के साथ इस 
विषय की चर्चा स्पष्ट शब्दों में करने के बाद भी, थे ऐसे मह्वपूर्ण भरनुर्छेदों के बारे में, 
जैसा कि संविधान के संझोधन से सम्बद्ध प्रनुच्छेद है, बिवक्षा सम्वन्धी बातों को छोड़ देंगे ? 
यदि श्राकश्य यह था कि संशोधन विभ्यक छाक्ति पर परिसीमाएँ होनी चाहिएं तो 
नि३चय ही प्रश्न यह उत्पस्श होगा कि संविधान निर्माताओं ने संशोधन विषयक शक्ति 
पर ऐसी परिसीमागों की व्यवस्था स्पष्ट शब्दों में संविधान में ही क्यों नहीं कर दीं। 
संशोधन विषयक शक्ति पर विवक्षित परित्तीमाप्नों के सिद्धान्त में श्राकषंण, राजनीतिक सिद्धान्त 
के प्रतिपादकों के लिए हो सकता है किन्तु श्रौर भी गद्दराई से ध्यान देने पर यह पता चलेगा कि 
ऐसे सिद्वान्त का आघार संद्धान्तिक दृष्टिकोरा है न कि के बातें जो संविधान के ग्रर्थान्वयत 
तथा संचालन के प्रयोजन के लिए भावश्यक हों जैसे उपयोगी तथा व्यवहारिक यृध्टिकोश 
सम्भवत: यही. कारण है कि विवदित परिस्तीमाओं के पूर्वोक्त सिद्धान्त को किसी भी देश 
के उच्चतम न्यायालय ने मान्यता नहीं प्रदान की है। 


दूधरे पहलू को ध्याम में रखते हुए संशोधन की छ्क्ति श्र विव्षित परिस्रीमाओं 
की संकत्यता का ग्राधार चूंकि संविधान का कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है इसलिए यह समता 
आंहिए कि वह बुनियादी झूप से श्रस्पष्ट है। इस संकल्पना की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है 
झौर यदि इसे माम्यता प्रदान की जाती है तो पहु भ्रावश्यक है कि उसके हारा संविधान के 
संशोधन जैगे महृत्त्वपूरों विषय के सम्वम्ध में प्रमिश्चिततां तथा भ्रस्षष्ठतः का समावेश हो 
जाएगा । किसी छोटे संविधान में विवज्ञिते परिसौमाध्रों कौ संकल्पता की दुहाई देने के लिए 
चाहे जो श्रोवित्य हो, जहां तक भारत के संविधान का झम्बन्ध है जिसमें इतने विस्तृत 
उपबस्ध है, वहां तक इस संकह्पता की सहायता लैने की न कोई गु जाइश्न है प्रौर न उसके लिए 
कोई ग्रौचित्य है; संबिध।न तिर्माताग्रों का जो भी ग्राशय पा वहू हपष्ट शबदों में ध्यक्त कर 
दिया गया है और जब तक ऐसे शब्द न हों जिनमें संशोधन विधयक शक्ति पर परिसीमाधों 
का स्पष्ट प्रोर अ्रतिवाय॑ संकेत हो, तव तक मरी राय में इस बात की इनाज़त नहीं दी जा 
सकती कि संविधान में ऐसी परिसीमाएं सम|# ली जांए श्रौर उन्हें संशोधन विषयक शक्ति 
पर लागू कर दिया जाए। मैं यह नहीं मात सकता हूं कि विभिस्त विय्यों के सम्बन्ध में ऐसे 
विस्तृत उपबन्ध करवे के बाद भी संविधान निर्माताभों ने कुछ बातें ऐसी छोड़ दी जिनके 
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अम्बन्ध में विनिशचय विवक्षा के श्राघार पर किया जाता है श्रौर न मैं यह मात सकता बवं 
कि जो कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त, कुछ बातें ऐसी हैं थो भ्रनक्ठी रह गई हैँ किन्तु, 
उन्हें भी इतना हो प्रभावी बनाने का प्राय था जितना कि कही गई बातें । यदि हम ऐसी 
अतकही दातों की खोज करेंगे शिनको इतना ही श्रभावी बताना है जितना कही गई बातें 


. तो हम कोरो कल्पना तथा छिद्धास्त-प्रतिपादन के सार में पहुंच जाएंगे श्रौर इस प्रकार वही 


प्रनिह्चतता पैदा हो जाएगी जो ऐसे विषयों में भ्रनिवा्य रूप से रहती है। इस प्रकार 
संविधान के उप्रबश्धों को निश्चित तथा यथावत्‌ बताने की संविधान निर्माताप्रों को सब. 
कोशिशें बेकार हो जाएंगी। ऐसा करना इस बुनियादी असूल की उपेक्षा ही नहीं बल्कि 
प्रवहेलना करना होगा कि संविधान बारीक तथा सूक्ष्म हन्हवाद का विषय नहीं 
है बल्कि उसका संचालन ध्यवहारिक झतर पर किया जाना है जिशसे कि उसे 
राष्ट्र की. उन्ति का वास्तविक हथा प्रभाणी साधन बनाया जा सके। लैला कि 
कांस्टिदूयूशत ध्रॉफ दि यूनाइटेड स्टेट्स जिल्द । के पैरा 45] पें रहोरी ने कहा है, 
संविधान का विर्माश प्रष्यात्मिक तथां विश्ादी चातुर्य, भ्रभिव्यक्ति की वारीक्षियों, बारीक 
प्रौषित्य, अर्थों के भिग्त-भिन्‍्त प्रकार के भेदों - के लिए भ्रंथवा दार्धानिक पैनेपन 
प्रथवा स्थायिक भमुसस्धान के प्रयोग के लिए नहीं किया जाता है। संविधान तो मातव 
जीन के सामान्य कायंकेल्लाप पर प्राधारित, सामान्य प्रावश्यकताओों के लिए ध्रवुकृलित, 
सामात्य उपयोग के लिए तैयार किए गए तथा प्रढ की सम में श्राते वाले व्यवहारिक प्रकार 


कै दस्तावेज होते हैं। 


सैदानल प्रौहिबिगन वाले सालों (/) में विटीशनरों ते मश् तिथेष सम्बन्धी 
अदा रहवें संशोधन की विधिम न्यता को संयुवत राज्य प्रमंरौका के उच्चतम न्यायालय के सामने 
चुनौती दी थी। उसमें यह कहां गया था कि उपरोक्त संध्ोघन का परिशाभ यह हुआ, है कि 
राज्यों की नियाप्रक (पुलिस) शक्षित का प्रधिकमर किया गया है। संथुक्त राज्य श्रमरीका 
के स्रविधान के प्रनुच्छेद 5 के प्रधोन पिटीशनरों के प्रभूतार ऐस। संस्ोघन करते की शत, 
कतिपय विवक्षित परिसीमाश्रों के भ्रध्यधीन है। यक्षप उच्चतम न्यायालय ने झपने इस 
निष्कर्ष के समर्थन में कोई कारण नहीं दिए, फिर भी उसने प्राट्ररहवें संक्नोघनकों 
विधिमान्यता का सम्र्ंत किथा है। इस प्रकार संशोधन की शक्ति पर विवक्षित परिसरीमाओं 
से सम्बन्ध रखने वाली दलीलें शुपत्ताप खारिज कर दी गई। 


रादुटसशेफर तथा विल्लिस जेसे परहाम लेखकों ने यह दृष्टिकोर प्रपनाणा है 
कि विवक्षित परिसीमाप्रों के सिद्धास्त के सम्बन्ध में यह समझता जाना चाहिए कि यह 
नंशनल प्रौहिबिशन वाले मासलॉ() में संयुक्त राज्य ध्रमरीका के उच्चतम न्यायालय द्वारा 
खारिज कर दिया गया है। हैण्डबुक श्रॉफ प्रमरौकन कांस्टिट्यूशनल सां में राद्टसपेफर 
ने पृष्ठ 8 से पृष्ठ 0 पर कहा है- 


“संशोधन दिषमरक शक्ित के प्रयोग के यह काम नहीं किए जा सकते हैं, ऐसी 
धारणा केवल तभी भंपनाई जा सकती हैं जब संझोधनों के विषय में स्पष्ट या बिवक्षित 


(] 64 जॉब्स इड्शिन 875-283 यू» एस० 227. 
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बम्धन मौजूद हों | यह दल्लील कई बार दी गई है कि फ्रेइरल संत्रिान को संशोधित 
करने की शक्ति इस प्रकार सीमित है किन्तु उच्चतम स्यायालथ ऐसे हर दावे को 
प्भी तक नामंजूर करता रहा है, यह्मपि केवल एक राज्य स्यायालय ऐसा है जिसने 
यह माना है कि राज्य संविधाद को संशोधित करने कौ शक्ति इस विषय मैं विवक्षित 
परिसीया के ग्रध्यध्ीम है | स्पष्ट है कि पूर्वकफथित हियिति शचिक युक्लियुवत है, चूंकि 
पहचातूकथित स्थित्ति में यह विवक्षित है कि जनता ने, जो प्रस्ततोगरदा प्रभुत्वसम्पस्त 
है, यह तथ करने के तारे में, कि स्वयं उसकी मूस बिश्वि में क्या कया सम्मिलित किया 
जाएगा, उस प्रभुत्व के एक प्रंश से जो कभी उसी के पास था प्रपने ध्राप को वबित 
कर लिया है” 


संशोधन करने की शक्तियों पर विवक्षित परिसीमा का प्रदत, जरेसिश रेयान 
पब्रौर जुछ श्रश्य बमास क्रेप्टस माइकल लेनॉन (') वाले मापले में भी पँदा हुआ थभा। 


6 दिखग्बर, 922 को प्रवृत्त प्रायरिक्ष फ्री स्टेट के संविधान का ग्रनुच्छेद 50 भ्रपने मुसत 
अधिनियमित रूए में इस प्रकार है- 


“इस संविधान के संशोधन, प्रतुशुक्तित संधि के निवस्थनों के श्रन्दर रहते हुए, 
एजाहवोस ((0//०४०४६0) द्वारा किए जा स्केगे किस्तु इस संविधान के प्रवर्तन में ग्राने 
को तारीख छे भ्राऊ वर्ष की भ्रवधि के प्रवसान के पश्चात्‌ एजासतोस के दोनों सदनों 
ढ्वारा पारित किसी भी ऐसे संछ्योधत को सेव तक विधि का रूप नहीं प्राप्त होगा 
जब तक वह संशोधन, एजाहतोस के दोनों सदनों द्वाथ पारित किए जाने या फरित 
समझे जाये के पश्चात्‌, लोकमत-संग्रह के लिए त भेज दिया गया हो और जब तक कि 
रजिस्टर पर दर्ज ग्रधिकांझ मतदाताशं ने ऐसे लोकपतन्संग्रह में मतदान न कर दिया 
हो तथा या तो रजिस्टर पर दर्ज वहुमंब्यक मतदाताओं के मत या डालने गए मतों 
में से दो-तिहाई मत उसके पक्ष में त पड़ें हों । ग्राठ वर्ष की उक्त प्रवषि के प्रन्दर ऐसा 
कोई भी संक्ोधन साधारण विधान द्वारा किया जा सकेगा शोर इस प्रकार उसके 
प्रमुल्छेद 47 के इपवन्धों के अधीन होगा।" 


आठ वर्ष को उक्त प्रवेक्षि के प्रद्दर पारित संविधान (मंशोधन प्ं० 0) प्रधिनियम, 
928 द्वारा, संविधान को श्रन्‍्य बातों के साथ-साथ श्रनुच्छेद 47 (लोकमत-संग्रह सम्बन्धी, 
को कार्ट कर तथा प्रनुच्छेद 50 में से “इस प्रकार उसके प्रतुच्छेद 47 के उपबन्धों के 
अधीन होगा” दब्दों को काट कर संशोधित किया गया था। उसी प्रथधि क॑ प्रत्दर पारित 
संविज्ञान (संश्रोरन सं. 6) भ्रधिनियम, 929 द्वररा, अनुच्छेद 50 को उसी में “ग्राठ वर्ष” 
शब्दों के स्थान पर "सोलह ब्ण” श6३ रख कर, संशोधित किया गया । संविधान (संशोघन 
सं? 7) प्रभ्रिनिषम, ।93| द्वारा, संबिघात को प्रतेक प्रपरावों के विचारण के लिए रक्षा 
बलों (डिफेंस फोर्स) के प्रध्चिकारियों के भ्रधिकरण के लिए स्थापदा सम्बर्धी उपषध 
अन्त/स्थापित करके संशोधित किया गया । कुछ मामलों में संदेह पर तिरोष की शर्त भी 
प्रदात कौ गई थी + ऐसे प्रधिकरणों की स्थापता की विधिम |स्थता के प्रस्नंग में ही यह सब,्ल 
दंदा हुप्रा था कि संशोधत करने की शब्द पर कोई बिवक्षित परिसीमा है या तहीं । प्रथम दो 


() (935) बरायरिश रिपो््स ॥70. 
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संशोधनों को चर्चा करते समय, उच्चतम स्यायालय (वन्यायाधिपति फिदृज गिब्बन तथा 
मुरनाभ्रन झौर विसस्मत निरय देने बाले गुस्म न्‍्मायाधिपति कुेडी) ने यह अभिनिर्धारित 
किया था हि ये अधिनियणितियां भनुज्छेद 50 द्वारा! एज्ास्तोस को प्रदत्त संशोधन-विषयक 
शक्ति के प्रस्टर हैं शौर. संविधान के विधिमाम्य संझोधत हैं; ग्रौर यह कि इसके फलस्वरूप 
सविधान का वह संशोधन जो, प्राठ वर्ष को पूल श्रवधि के भ्रवसान के पर्चातू, भधिनियमित 
किया गया हो मूलत: यथा . प्रधिनियमित गनुच्छेद 50 या भनुच्छेद 4? के भ्रणीन जतता के 
सामने लोकमस-संग्रह के लिए प्रस्तुत त किए जाने के कारण भ्रविधिमान्य नहीं वा | संविधान 
(संझोधन सं० 7) भ्रधिनियम, 93। की चर्चा करते हुए इन्हों अहुसंस्यक न्यायाधिपतियों 
ने उसके बारे में यह प्रभितिर्धारित किया था कि बह विधिमाल्य संशोधन है 
और इसलिए प्रधिकारातीत नहीं है कि उसके हारा संविधान का ग्रॉशिक तिश्सन किया 
गया है या देहिक स्वतंत्रता सम्बन्धी ग्रनुच्छेद 6, .न्थाथिक श्रक्ति के प्रयोग प्रम्वस्धी 
अ्रनुच्छेद 64 या ज्यूरी की सहायता से परीक्षण सम्बस्धी प्रनुण्छेद 72 के समात संविधान के 
विनिदिष्ट भरनुच्छेदों के साथ. उसका टकराव है या संविधान के पझत्य प्रनुच्छेदों का था 
संविधान के विभिन्‍न प्रनुच्छोदों में भ्रन्‍्तविष्वित उम्र सिद्धा/्तों का, जिनके सम्बन्ध में दाव। 
किया,गया है कि ये मूल भूत या श्रपरिवर्तनश्षौल हैं, प्रतिलंघत या निराकरण करने वाला 
है । संविधान के विभिन्‍न ध्रनुक्छेंदों का उल्लेख करने के पस्नातू; मुख्य स्यावाधिपति कैतेडी 
ने यह प्रमिनिर्धारित क्रिया कि संक्षोधत को शक्ति को ही पंश्लोधित करने की कोई भी 
शक्ति न तो स्पष्ट खब्दों में प्रोर न धनिवार्य विवक्ष। द्वार! है। एस सम्बन्ध में उन्होंने यह 
कहा है कि-- 


“इसमें कोई सन्देह भहीं कि यदि संविधान सभा क्रा ऐसा झाशय होता तो बड़ 
संविधान के संशोधन फरने को क्षाक्ति को संश्नोधित करने की शक्ति दे सकती थीं 
किम्तु उस हालत में कहीं श्रधिक सध्भाव्य यह प्रतीत होता कि उसने एजास्तोस को 
संविधान में संशोधन करने की सामास्य, छुपी तथा प्रयाध भौर विस्तार में ग्रसीमित 
शकित उसके प्रयोग को पीमाबढ्ध'तथा निववन्धित करने वाली भपेक्षाप्रों के बिना 
प्रदान की होती, त कि परिस्रीमाश्नों को हटाने की दाकिति के शाप यधावत रूप से 
सीमित भक्ति देकर उसी बात को प्रप्रश्यक्ष रूप ते किया होता । जहां तक मैं प्रभमता 
हुं स्पध्ट है कि संविधान सभा का श्राशय यह नहीं था । मेरी राय पें, हमारे सामने 
विचाराधीन शवित जिस खण्ड में बिद्यपात है, उसके पमिव्यक्त प्रतिषेध, उःकी 
परिसीमाग्रों तथा प्रपेक्षाप्रों, किसी भी स्पष्ट प्राधिकार के प्रभाव, उस क्षक्ित का 
प्रयोग करते-हुए उठाए गए प्रभावी कदम के सम्पूणे जनता को समपंण पर तथा 
जिस मामले का उहलेख मैं कर चुका हूं उसकी सम्बद्ध और परिह्थितियों पर अम्पूर्ण 
इताबेजों प्रौर उनकी ध्वनि प्र जिचार करते हुए उस क्षक्सि फा सही निर्वेत 
किया ज़ाए तो संशोधत विषयक शक्ति को संशोधित करने की कोई भी झक्ति, 

न तो स्पष्ट शब्दों में श्रोर ने प्रतिवाय विवक्ला के रूप में, यहां पर 
विद्यमान है ।/ 


856 उच्चतम न्यायालय निर्शय पत्रिका [4973] 2 उच्र नि० प० 


इस प्रइन पर अपने विचार स्थायाथिवति फिट्ज विस्दन ने इन दावों में व्यक्त 
छिए हैं-- 

“इसलिए जब तक हमारे स्ंबिघान के स्पष्ट उस्बन्धोंसे यह बात स्पष्ट 
रूप से प्रकट न हो कि ये गअ्रधिकार ग्रत्यन्भसंक्राम्य हैं तथा इस प्रकार 
के हैं कि इन्हें किसो विधायो कारंवाई द्वारा उपाम्तरित तहीं किया जा सकतः है 
और ने यह छीना जा सकता है, तब तक मैं बह नहीं मान सकता कि एजाल्होस 
उतका परिवर्तन, उपान्तरण वा निरसत्र नहीं कर सकता है । यह हो सकता है हि 
हमारे संविधान निर्माताओरों का श्राश्य यह रहा हो कि संविधान की जंजोरों 
में ब्रांध कर मनुष्य को रिप्टि (प्रिसचिक) से रोका जाए, किस्दु यदि उन्होंने 
ऐसा छिया है वो पश्रनुच्छेद 50 में इससे बच मिकलने का मार्ग दिखाकर उन्होंने 
अपने है) उद्देश्यों को विफल कर दिया है ।” 


स्थायाबिपति मुर्ताघम ते कहा है- 


“अनुच्छेद 50 की संरक्षणा जिन शब्दों से हुई है, उनके ध्ाघार पर बहू 
संशोधन जो किया गया है प्राधिकृतत नहीं है झोर दस धमुच्छेद में कोई भी ऐसा 
प्रभिव्यकत परिस्तीमा नहीं है जो प्रनुच्छेद 50 को संशोधन विषयक शाक्तिसे 
श्रपवजित करती हो । इसलिए मेरे पाप ऐसा कोई प्राघार नहीं है जो सुभाई 
गई परिसीमा के लिए उचित श्राघार हो पकता हो ।” 
इस प्रकार संशोधत विषयक शक्ति पर बिवज्ञित परिस्ोभाओओं का सिद्धान्त, 

आपरतैण्ड के उच्चतम ल्वायालय के प्रधिद्ठांश न्‍्यायाधोश्ञों द्वारा नासंज्ञुर कर दिया गया । 


- इसके प्रतिरिक्‍त यह प्रतीत होता है कि मुख्य प्रश्न जो उस मामले में निर्शय के लिए 


उठा बह यह था कि संविधान के संशोधत से सम्बन्ध रखने वाले अनुच्छेद को संशोदित करने 
के लिए कोई श्वज्रित है या नहीं या इस सम्बन्ध में कोई निवन्धन तो नहीं लगाया गया है। 
ऐसा कोई भरत हमारे संविधान में पैदा नहीं होता है, बथोंकि श्रनुच्छेद 368 के परन्तुक के 
खण्ड (इ) में ऐसे संशोधन की इजाजत देने वाला एक स्पष्ट उपद्नस्थ मौजूद है। इसके 
प्रतिखित मैं देखता हूं कि मूरा प्रोर कुछ झत्य बनाम ब्रटरों जनशख फार ढि प्रायरिश्ञ फ्री 
सटे परोर फुछ ग्रन्य (*) में ग्रपीता्वी के काउस्लेल ने 929 दाले संशोबन की 
सांविधानिक विधिमास्यता को चुनौती नहीं दी है । काउस्मेल ने यह मान लिया है कि उम्त 
संशोधन नियमित है तथा पच्तरातवर्ती सज्ोधदों की विधिमान्यता पर इस घाबार पर 
आपत्ति नहीं की जा सकती कि उन्हें लोकमत-संग्रह के लिए जनता के सामने नहीं रखा गया 
है। इस रियायत का उल्लेख करते हुए, जुढोजियल कप्तेटी ने कहा कि काउस्सेल का इस 
बात को मान लेना ठीक ही था। इस प्रकार जुडोशियल कमेटो से 929 के संशोवन 
अधिनियम की सांविधानिक विधिमास्थता के सध्वस्ध में श्रावरलैण्ड के उच्चतम स्पायात्रय 
के वहुसंख्यक न्यायाबिपत्तियों के निष्कर्ष के साथ झपदी सहमति प्रकट की । 

बहुसंसुयक न्यावापिशों के इसी मत का समर्बंद ए० बी० कीय ने भो किया है भौर 
यह कहा है कि इस सम्बन्ध में मुख्य न्य|याध्रिवति का सत गलत था। (वेलिए-लैटसं प्रॉत 


() (935] ए० सी० 484. 


केदाबानम्द भारतो व० केरल राज्य [नया खन्‍्ना] शा 


इस्पीरियश “र्लिशस्स, इब्डियन रिफार्म, कॉस्टिट्यूजनल एण्ड इण्टरनेशनल लॉ 
96:935 पु० 57 ) | हसी प्रसंग में कोय ने कहा है कि - 
“किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस विषम में मुख्य 
न्यायाधिपति का मत गलत थां | संविध/न के प्रनुच्छेद 50 ने, जिसने साथारण 
ह अ्रधितियंम द्वास परिवर्तन करने की श्षक्तित प्रा बर्ष तक दे रखी थी, उस ग्रनुच्छेद 
लू को तब्दील करते पर कोई रोक नहीं लगाई किस्तु जब संविधान भधिवियश्ति किया 
गया तब साज्राज्य को सांविधानिक विधि यह भी कि संविधान द्वारा. प्रदान की * 
गई परिवर्तत की झवित, जब तक कि उस शवित कौ प्रदात करने वाली घारा के 
संशोधन पर रोक लगा कर. उसे संरक्षण म प्रदान किया गया हो, जैसा कि 
सामान्यतः किया जाता है, तब तक एसका प्रयोग उसी के प्राधिफार से उसे दावित 
को तब्दीली करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार की सावधानी का” 
आायरिश फ्री स्टेट कै संविधान में बिलोप प्रवश्य ही आनबूम कर किया गया हौगा 
और इसलिए पह स्वभाविक था कि श्री कांस्रेव के सुझाव पर श्ौर उस सप्तय के 
बिरोधी वेता श्री डी बलेरा के पूर्ण ध्नुमोदन ते, डायल ने, बिना किसी लोकसत- ' 
संग्रह के ही परिवर्तन की ग्रवधि को बढ़ा दिया है ।/ 


संशोषन विध्यक शक्ति को सीमिति करने याली विवक्षित परिस्तीमाओं के 
सिद्धान्त की चर्चा करते हुए, प्रोरफील्ड कहता है कि --, ; 
“ “आज 'भव कि स्यंगू (एन्सोल्यूट्स]संकल्पना की प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है, 
हि * तुरन्त ही प्रह तहीं मान छेता चाहिए कि संविधात के कुछ मूलभूत प्रयोजन हैं, जो 
संशोधन विषयक हाफित फो जकड़े हुए हैं भौर गिनको भ्राज के तथा प्राने 
बाले कल के जनकल्पाण तथा जन प्रावश्यकताश्ों पर प्राथमिकता प्राप्त है।” 

विछिए - प्रमेश्डिंग ऑफ दि फेडरल कांरिटिट्यूशत (942), ५८ड 07] 

आगे चल कर वे कहते हैं -- 

“बहुत ही व्यवहारिक महत्थ कौ दलील यह है कि जो परिसीमाएं अभिव्यक्त 
हैं उनके भ्रतिरिक्त कोई भी परिसीमाएं निश्चित करना बहुत ही खतरनाक है। 


3७५ संशोधन करने की भ्रसीमित शंवित के ग्रालोचकों ने बहुधा इस पर उचित ध्यान ही 


जै, नहीं दिया है कि फेडरल संविधान में परिवतंत साधारण बहुमत या थीड़े भारी 


बहुमत से महीं, बल्कि राज्यों में तीत-चौथाई बहुमत से किया जाता है तिस्सदेहं रूप 

््‌ से, जब साधारण बहुमत श्रपेक्षित हो तब न्यायालयों के लिए संशोधन प्रकिया पर 
प्रक्रिया तथा सार दोनों की दृष्टि से की निगरानी रखना कोई विविष्टतः गम्भीर 

मामला, नहीं है। कित्तु जब तीत-ौथाई जैसे भारी बहुमत ने क्रान्ति को छोड़ 

कर सबसे सच्चकोटि के प्रकप में प्रपती इच्छा प्रस्तिम रूप से व्यक्त की हो, तत्र 
हस्तक्षेप करवा स्थायपालिका के लिए खतरनाक है ४“ (देखिए--मथीक्त पृ० 20) 

इसी प्रसंग में प्रो रफील्ड ते एक स्थायिक विनिश्चय से तिम्तलिखित पंक्तियां भी उद्धृत की हैं-- 
"काउस्सेल कै श्रंभायोत्पादक धाव्द हमें इस बात की आद दिखाते हैं कि हमारा 

यह कर्त्तव्य है कि प्रभुत्वसश्पन्न जनता हारा प्रपनी इच्छा की प्रभिव्यक्ति पर 
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निर्वारित परिस्ीमाप्रों का पालन करके ?म सांबिधारिक शासत डी एकता को बनाए 
रखें "7" किम्तु ग्रति टृक्म विवश्नाग्रों का सहारा लेकर उनके विस्तार को बढ़ते 
से इंकार करने का हमारा १57 कम महत्वपूर्ण नहीं है। झिलते हो विविश्निय 

हैं. जो हमें वह बताते हैं कि किसी क'नून को झून्प तभी घोषित किया जाएगा 
जब संविधान के सब उसका विरोध स्पष्ट तथा ग्रसंदिग्व हो। किलु जब समीक्षाधीद 
अधिरियम साधारण विधान न होकर, संविधान बनाने वाली ऐसी महान शर्ति का 
ग्रधितियम हो, जिसने संविधान बनाए हों भौर इसके ब[द उसको उलट सकती हो, 
तब रातर्कता गौर संयम का कत्तंव्य और भी स्पष्ट है। ऐसे श्रवस्तरों पर, विधिसम्मत 
विवश्षा्रों का विस्तार बहुत सीमित होता है ।” 


(देश्निए--पोक्त पृ० 42।) 


एच० ई० विल्लिस ने, विवक्षित परिसीमाप्रों के सिक्षान्त को प्रपनी पुस्तक "कॉस्टिद्यूशतल 
ला ग्रॉफ दि यूताइटेड स्टेट्स” में हत शब्दों को नाम्र॑ज्वूर किया है-- 


'तु यह दलील दी गई है कि संशोधत विष्रपक शक्ति पर सभी तरह की 
विवक्षित परिलौसाएं हैं। इस प्रकार यह सुझाव दिया गया है कि ह4 हक कोई 
संझोघ्न संविधान में किसी श्रौर आात के साथ सम्पुक्त व हो तब तक वह विधिमास्थ 
नहीं हो सकता है प्रौर न उस दशा में विधिमान्य हौ सकता है जिसमें कि उसके 
द्वारा नई भक्ति प्रदान की गई हो या उसका प्ररूष विधायी हो था शाप्तन के दो हरे 
रूप (हयूल फार्म) के ब्रधीन राज्यों की शक्तियों उपके द्वारा नष्ट कर दी गई हों या 
जब उसके द्वारा दैहिफ ख्तंत्रता के संरक्षण में परिबर्तत किया गया हो। संधुक्त 
राज्य प्रमरीका के उच्चतम व्यायालय ते इत सब दलीलों को मानते है इंकार कर 
दिया '''*" ” (देखिए पृष्ठ ।23 ) 


अब हम न॑सगिक श्रथिकारों की संकल्पना पर विचार करेंगे। कहा जाता है 
कि ऐछे भ्रधिकार स्व्न॑स्ततां, समता तथा लोकतन्चर जैसे वैश्ञकीमती मूल्यों के साथ 
साबद हैं।यह भो कहा जाता है कि ऐसे प्रधिकार प्रत्य-अ्संक्राम्य है भ्रौर इत पर 
संविधान के संश्ोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ धकता है। पिटीक्षनरों के विद्वानू काउम्सेल 
के प्ाथ मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ नैसगिक प्रधिकार ऐसे हैं जिनमें मे वेशकीसती मूल्य 
निद्वित हैं तथा वे कुछ ऐसे प्राद्शों का प्रतितिधिर्ष करते है, जिनके लिए मनुष्य ने युगो-युगों 
से संघर्ष फिया है। किल्ु नेसमरिक भ्रश्निकारों को प्रात्यंतिक नहीं माता गया है. बल्कि हृप्त 
प्रकार का माना गया है कि वे मुछ परिसीमाओ्रों के अध्यधीन हैं। सनुश्य चू कि ध्षामाजिक 
प्राणी है इसलिए बहू श्रपते झश्निकारों का प्रगोग वहीं तक रूर सकता है जहाँ तक प्पने 
प्राथ रहने बालों तथा ध्रमाज के प्रति उसकी जिम्मेद/रियां, उसे ऐसा करने दे प्रौर इस प्रकार 
ध्यक्ति के भ्रधिकारों पर सामास्य कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। किसी को भी प्पने 
अधिकारों का ऐसा प्रयोग नहीं रूरने दिया जाता है जिससे दुसरे व्यक्तियों के श्रव्रिकारों में 
हस्तक्षेप हो । यद्यपि भिन्न-भिन्न विधार धाराएं प्रभी तर प्रघलित हैं, फिर भी बाद के लेखकों 
मे सामान्य रूप से यही मत अपनाया है कि देसगिक प्रधिकारों का स्थान संविधान तथा 
राज्य की जिवियों के बाहर नहीं है। नेसगिक अधिकारों को या ऐसे वैणिक ग्रधिकारों को, 
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जो भ्रनिवायं समझे जाते है, ऐसो परिसरोमान्रों के. अ्रध्यदीन, जो समुचित समझी जाएं 
संविधान में या उसके द्वारा बनाई गई विधियों में शामिल्र 'करदा राज्य का कर्तव्य है ।. 
किन्तु संविधान तथा राज्य की विधियों से स्वतस्त्र रहते हुए नेसगिक श्रधिकारों के पीछे न 
तो कानूनी स्वीकृति हो सकती है भौर न डन्‍हें प्रवात्तित किया जा सकता है । व्यक्ति के 
ब्रशिकारों को तप करने के लिए न्थायासय संविध।न॒ तथा कानूनी विधि के उपवन्ध खोजता 
है। सांविधानिक तथा कानूनी उपबन्धों को ग्रावद्धकारी शक्ति न तो छीवी जा सकती है 
और न नेसविक अधिकारों को संकल्पना की दुह्ई देकर उनके विस्तार पर तियस्वत गाए 
जा सकते हैं। इसके झतिरिक्त चूंकि तेसगिक प्रश्रिकारों को संविधान हया कानून के बाहर 
ऐसा स्थान श्राष्त नहीं है कि उतको कानूनी रूर से प्रबतित किया जा सके झोर 
सांविधानिक ध्थवा कानूनी उपबन्धों द्वारा उनकी संजूरी उस विस्तार तंक और ऐसी 
परिस्ीमाश्नों के प्रध्यधौन, जैसे कि उन उपबन्धों में विहित हो, दिया जाना झ्रावश्यक है 
इसलिए संविधान या कानूत में एक बार सम्मिलित कर लिए जाने के पश्चात्‌ ऐसे भ्रधिकारों 
को संविधान या कानूत के संझ्ोघन द्वारा न्‍्यून किया जा सकता हैँ या छीना जा सकता है। 
ऐसे भ्रधिकार प्रपने. श्राप में न तो सर्वोपरि झोर न राज्य द्वारा बनाई गई 
प्रधितिमितियों क्षे उच्चतर विधिमान्यता के समझे जा सकते हैं भौर न यहै समझा जा 


. तकता हैं कि ये भ्रधिकार संशोधन विबयक प्रक्रिया के अधीन नहीं हैं। 


इस बसंथ में इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक हे कि नैसरगिक सिद्धांतों की 
प्रवर्तनीयता के सिद्धान्तों को स्दीकार करने से इन्कार करने वाले इस बात से इन्कार नहीं 
करते हैं जीवन पें कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो ्रनिवार्य हैं प्रौर न वे इस बात से इन्कार करते हैं 
कि कुछ ग्रपेक्षाएं ऐसी हैं जो सम्य जीवन के लिए झावश्यक हैं। वे इस वात से भी इन्कार 
नहीं करते हैं कि रुछ प्रादर्श ऐसे हैं जो मानवता को कितनी ही श्वतार्दियों से प्रेरणा 
प्रदोत करते रहे हैं प्रोर यह कि कुछ उद्देश्य तथा मांगें ऐसी हैं जिनके लिए पनुष्यों ने 
संघर्ष किया हैं तथा बलिटान दिए हैं। उनको भी सुब्यवस्था के लिए लालावित सराहनीय 
प्रवृत्तियों तथा प्रभावों से संयुक्त स्थिति जहां उम्रुचतर मूल्य प्रभिभादी हों शौर स्वीकार 
किए जाते हों, प्राप्त करने का धमिलाधा का शान है जिसका पश्रधिकांझ व्यकितयों में देखा 
जाना,स्वाभाविक हैं + किन्तु जो त्तोग न॑सगिक प्रधिकारों से सम्बन्धित श्स सिद्धास्त को नहीं 
मानते हैं; उनका कहना यह है कि बाद योग्य या अवतंतो य॒होने के लिए हू अध्वश्मक है कि 
अधिकार विधि या संविधान का भाग हों भर प्रभावी होने के लिए मह ध्ावदयक है कि 
ऐसे प्रधिकारों को स्वीकृति तथा बल देश की विधियों से प्राप्त होता हो भौर यह कि जो 
अधिकार संहित।बद्ध नहीं किए गए हैं या ब्ल्वथा विधि काञ्ंग नहीं बवाए गए हैं बे त तो 
ज्यायातयों में प्रवतित किए ज) सकते हैं धौर न कानून या संगिघान पर उन प्रधिकारों को 
भ्रध्यारोहटी प्रभाव दिया जा सकता हूँ. धौर न वे कामून या संविधान की साधारण भाषा के 
बिस्तार में कमी कर सकते हैं। 


कांह्टिदयूशत झॉफ दि यूवाहटेड स्टेट्स, जिल्‍द | में तैसगिक बधितारों 
की संकल्प की धर्चा करते हुए विलोबी ने कहा है- 


“लागरिक के तैस़॒गिक, अ्म्ब-असंक्राम्य, धन्तनिद्वित अधिकारों को परिभाषित 
करने बाली ठथारूधित “नैसगिक' या अलिखित विधियों में, जिनके बारे में कमो-कभी 
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यह कहा जता है कि उनत्री उत्तलि स्वृतन्त्र णासन की $कृति से हुई है, इढना बल 
नहीं है कि वे संविधान के सिकित हपबन्धों को तिर्वन्धित कर सर्के या उनका 
बिस्तार वढ़ा सकें : भ्रप्रिक | भ्रधिक उनके सस्वस्ध में यहो कहा जा सकता है कि 
जहां संविधान की भाषा में संदेह की गुजाइग्न हो वहां यही माना जाएगा कि न्याय 
तथ्य स्वतम्व॒ता के मास्यता-श्राप्त सिद्धाश्तों का अतिक्रमण करने हा प्राधिकार नहीं 
दिया गया है।” (१० 66) 

जैसगिक झशिकारों क्री चर्चा करते स४0 रद प्रांसतिक होगा वि सालमण्ड कृत 

जूरिसप्रूडेंस, !2वों संस्करण की निम्नलिलित पंक्तियों को उद्धृत किया जाए-- 

"दोषों था कर्त्तव्यों के सभाव, प्रधिकार या ठो नैतिक होते है या कानूनी। 
नैतिक या नैसपरिक श्रष्िकार ऐसा हित है जिसको नैतिकता के नियम द्वारा मास्यता 
दो गई हो तथा संरक्षण प्रदाद किए गया हो ऐसा हित जिसका ग्रतिकमश नैतिक 
दोप सप्रझा जाएगा तथा जिसका सम्पान करना नैतिक कर्त्तव्प है। इसके विपरीत 
कानूनी प्रधिकार ऐसा हित है जिसकी विधि के नियम हारा सान्‍्यता प्रदान की गई 
हो तथा संरक्षरय दिया गया हो ऐसा हित जिसका अतिक्रमण ऐसे व्यक्ति के प्रति 
किया गया क।|मुनी भ्रपराध समफ्रा जाएगा जिसका वह हित है प्रौर जिसका सम्मान 
करना कानूनी कत्तं्य है । इस बात से इन्कार करता कि दैसर्गिक श्रधिकारों जैसी 
कोई चीज है, वेथम द्वारा चलाया गया फैशन है जिसका प्नुकरश भभी भी प्रतेक 
व्यक्तियों दा किया जाता है । सभी श्रधिकार, कानूनी प्रधिकार हैं तथा कजूब की 
इरपत्ति है। वे कहते हैं नंसगिक विधि, प्रौर नैसगरिक प्रधिकार दो प्रकार को 
ऐसी ऋल्पनाएँ ग्रघवा रूपक हैं. जिनकी कानून की पुषतकों में इतनी बड़ी भूषिका है 
कि बपने प्राप में उनकी परोक्षा करना ग्रावश्यक है' 'उबित रूप से कहां 
डाए दो प्रधिकार वहीं है जिनकी उत्मत्ति कानून से हुई है; वास्तविक विधियां ही 
बापतबिक ग्रधिकारों को जन्म देती हैं । वैसर्िक प्रणिकारों का जन्म तैसतिक विधि 
से हुआ है; वे ऐसा रूपक हूँ जिनकी उत्पत्ति एक प्रम्य रुपक से हुई है। फिर भी 
यह दाना कि मनुष्य को मैस्नगिक प्रश्षिकार प्राप्त हैं, हमें वै्नविक अ्रचिकारों के 
कित्तों सिद्धांत में नहीं फंसा सकता है। जहां ठक हम नैतिकता के उने नियसों और 
सिद्धान्तों को स्त्रीकार करते हैं जो यह विहित करते हैं कि लोगों को कैसा व्यवहार 
करवा चाहिए, वहां तक हम नैतिक या नैसरगिक प्रचिकारों. की बात करते हैं; प्रौर 
जहां तक ये नियम यह बारे हैं कि मनुष्य के कु भ्रधिकार होते हैं, वहां तक ह्र्म 
नेतिक या चैसशिक अ्रधिकारों की यात्त करते हैं | बह तथ्य कि ऐसे नैसगिक या नैतिक 
अधिकार या कर्तव्य, अपने कानूनी प्रतिरूपों मे समात, लिखित रूप में विहित जह्ठीं 
है, कानून तथा वेतिकता के बीच के अतर को प्रकट करता है; न कि इसके श।बार 
पर १ह कहा जा सकता है कि नैतिक ग्रधिकार और कर्चव्यों का कोई अस्तित्व ही 
नहीं है।” (देखिए - १० 28-29) 
पी० डब्ल्यू० पिटरएम कृत चैंचुरल ला एण्ड नैचुरल राइद्स के १ष्ठ 6॥ 

प्र किए गए कृथनों से यह प्रकट होता है कि सैसग्रिक अधिकारों का 


..* केशवा्काद भारतों ब० केरल राष्य [व्याख्या] दा 


- दिद्धाख, जिसे जान लाँक नें इतना सोकब्रिय बना दिया था, प्॒ब॑ सामास्य रूप से 


स्वीकार नहीं किया जाता है। लॉक ने यह सिद्धाल्त प्रतिपादित किया था कि किसो 


- के भी, यहां तक कि अपने विधायिकों के भी प्रयत्नों भौर कार्यों से, उस तमय जब कभी वे 


ऐसी मुखंता या दुष्टहा करने सर्गे कि प्रजा को ग्राजादी और सम्पत्तियों को ही हड़प लेने को 
तैयारी करने लगें भर उन्हें कार्य रूप देने लगें। #रपनी रक्षा करने की स्वोपरि दाक्ति समुदाय 
के पास झाहवत-हुप से बनी रहतो है। (देलिए-परिंसिपल ध्लॉफ सिविल गब्नमेष्ट, ग्रंथ 2, 
पृ्ठ-49) । पु दा 

नैसगिक सिद्धाँतों की चर्चा करते समय, रासको पाठण्ड ते भ्पनी जूरिसप्रूडें स 
को जिल्द । के पृथ्ठ 500 प्र कहा है. 


"न्यायालयों तथा विधि एवं एंविधानों के प्रति शत्रुता को भावना को पैदा 
करने तथा उसका पोषंण करने में, किसी का भी इतना हाथ नहीं है, जितना इस 
विचार का कि राज्य तथा सोस!इटी के मुकाबते में, स्थायालय॑ श्यक्तिगत नैसगिक 
अधिकारों के संरक्षक हैं या'इंस कल्पना का कि कातूत को उन व्यक्तिगत नैसपिक 
अ्रधिकारों को घोषित करेगे वाले अन्तिम तथा प्रात्यस्तिक सिद्धास्त के रूप में समझ 
जाना चाहिए था संविधातों के सम्बन्ध में इस छिद्धान्द का कि वे उन कॉमल तो 
ऐिद्धारतों को घोषित करने वाले हैं जो राज्य से भी फहुले के हैं था जितकी « 
विधिमास्यता राज्य के प्रांधिकार से बनाई गई श्रधिनिषमित्तियों से भी बेहतर है; 
संबिधानों के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त का कि. उतका प्रयीजन, सरकार तथा उसके 
श्र प्रशिकरणों, के मुकाबले में व्यक्ति के तैसगिक भ्रष्चिकारों की. गारष्टी देना तथा 
उन्हें बनाए रखता है। इसके प्रभावस्वरूप, इस प्रश्यापता ने विधि व्यवसाय के तब 
हक के ९रस्परागठ सामाजिक प्रौर भ्राथिक प्लादक्षों को परम संविधास (संपुर- 
कांस्टिंट्यू्न) डा दर्जा दे दिया, जिस पर न्यायियक विनिश्चय के सिवाय किसो को 
उंगली उठाने का श्रषिकार नहीं है /” 
इस असंग में मैं सी० मेरियम क्ुंठ “हिस्टरी झॉफ ग्रमरीकत पोलीटिंकल ध्योरीज”' 

में, ग्रन्तनिहित तथा प्रस्य-प्रसंकाम्य भ्रधिकारों से सम्बन्ध रखने बाली.तिम्नलिखित पंक्तियों 
का भी हुंबाला दूँगा- 

“बाद वाले दिचारकों मे इस विचार रो सामान्य रूप से त्याग दिया है कि 
मनुष्य को राजनैतिक प्रथवा राजनैठिक-करत्प प्रकृति के ऐसे भ्रन्तविहित तथा ग्स्य- 
श्रसंक्राम्य ग्रभिकार श्राप्त हैं, जो राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र है। यह माता जाता 
है कि इन नेसर्गिक अधिकारों का, नैतिक मुल्य को छोड़कर, कोई पौर मूल्य नहीं है 
प्रौर न राजनीति में इनका कोई उचित स्थान है। बर्गेत का कहना है 'हस घरती 

_ वर और मनुष्यों के बोच कोई भी स्वतम्त्रता न तो,कभी थी और न हो सकती है जो 
राज्य सगठने के बाहर हो' । इसलिए, नेसशिक झधिकरारों की चर्चा करते समय यह 
याद रखना आ्रादहयक है .कि जब तक इस्हें राज्य द्वारा मान्यता श्रदान न की जाए 
तथा प्रबरतित मं कराया जाए, तड तक इन दयाकथित अ्रधिकारों का राजनैतिक 
बल कुछ नहीं हो सकता है। विलोदी का आग्रह है .कि कल्पना-जन्य 'प्रकृति के 
राज्य में, 'नैसगिक श्रविकारों' का नैतिक मुल्य भी कुछ वहीं हो सकता था, कात्तव 
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में उनका अछ्तित्व वहां तक होगा जहाँ तक उनके पीछे बल होगा झौर इसलिए 

उनका नैतिक महत्व कुछ नहीं है।' (देलिए--पृष्ठ 30 ) 

इसके बाद, वरिटोबतरों की श्रोर से यह दल्नौस दी गई है कि हंविधान के 
सारभूत तःवों को संशोधन द्वारा तख्तोज नहीं क्रिवा जा सकता है। 'सारभूत तत्व 
पदावनी से जहां तक संविधान का बुनियादी ढांचा तथा उसकी झपरेखा अभिवप्रेत 
है, वहाँ तक हैं. इस प्रदत का विवेचन कर चुका हूं कि क्‍या संविश्ञाद में संशोधव 
करने की शक्ति में संविधात के बुनियादी ढांचे तथा उसकी रूपरेखा को तब्दील करने की 
शक्ति भी मम्मिलित है। इसके ग्रतिरिक्त, संत्रिघान के सब उपबंध, संशोधन सस्वस्धों प्रक्रिया 
के प्रभीन है ग्रौर सारभूत तत्व कहें जाने से हो दे हम प्रक्रिया से छूट का दावा नहीं कर 
सकते हैं । 

पिटोक्षनरों कौ ब्लोर से मू्त प्रधिकार तथा मूल श्रधिकार के सार के बोच 
जिसे इसका भर्म भी कहां गया है, विशेद किया गया है। इस पर क्राग्रह 
किया गया है कि यद्यपि संसद को अनुच्छेव 398 के झ्नुसार किसौ भी मूल झ्धिकार को 
न्यून करने या उसे छीन लेने की शक्ति है, फिर भी बह इस अ्रधिकार के सार को न तो स्यून 
कर सकती है भौर त छीन सकती है। मेरी राय में, किसी मूल भ्रधिकार तथा उस मूल 
प्रक्िकार के सार प्रथवा धरम के बीच इस प्रकार का विभेद करता बाल की खाल 
विकालना है जिसकी न तो इजाजत दी जा सफती है प्रौर ने न्यायिक जांच की जा सकती 
है। यदि मूल अ्रधिकार को न्यून करने या उसे छीन लैने की शक्ति है, तो उस झक्ति को इस 
शिद्षास्त की दृहाई देकर कम नहीं किया जा ख़कता कि यद्यपि मूल प्रधिकार को स्यूत दिया 
या छीना जा सकता है, उसके सार भ्रथवा मर्म को न तो न्‍्यूत किया जा सकता हैं श्रोर 
न ही छीना जा सकता है। किसी भी मूल प्रधिकार का सार प्रयवा उसका मर 
स्वभावत: उसका भ्भिन्‍त प्रंग होता चाहिए भौर जिस मूल प्रधिकार का बहे सारया 
मर्म कहा जाता है उससे भिन्‍न या उससे भी वी हैसियत या संरक्षण का दावा 
उसके लिए नहीं क्रिया जा सक्रता है। इस वात का अवधारण करने के लिए कोई बस्तु प्रेरक 
कश्षोटी नहीं है कि मूल भ्रधिकार का मर्म कहां पर है और उससें तथा मूल ग्रधिकार 
की परिधि में विभेद किस वात से प्रकट होता है | ऐसे मानक के प्रभाव से ऐसे महत्वपूर्णा 
विषय में जेसा कि संविधाद के संशोधन का है, प्रनिश्चितता का पैदा हो जाता भ्रनिवार्य है | 
इसलिए मैं यह दलील तहीं मात्र सकता हूं कि किसी मूल भ्रधिक्रर को संशोषतीय मान लेने 
पर भी उस प्रधिकार के मर्प यासतार के सम्बन्ध में यही अ्रमिनिर्धारित किग्रा जाता 
चाहिए कि उस्त पर संशोधन-सस्वस्त्री श्रक्रिया लागू नहीं है । 

पिटीशचरों की ओर से यह कहा गया हैं कि संबुक्त राज्य फप्रभरीका के 
संविधान के चौदहवें ' संशोवन में. सम्पक्‌ प्रक्रिया खण्ड के परिव्तत से कोई खास 
#ठिनाई नहीं हुई है और ने उमते संयुक्त टोज्य प्रमरीका के स्थायोसों के लिए 
उन क्षेत्रों के पहुचान करने में जहां उस खण्ड का प्रब्तेद होता है कोई रुकाक्ट पेदा की है 
उनकी दलील यह है कि इस संध्य से यह निष्कर्ष निकाज्ञा जा सकता है कि संशोधन विषयक 
अआक्षित पर यदि विवक्षित परिसीमा की संकल्पना के लागू कौ जाए तो उससे भी वास्तविक 


संतालन में कोई खास कठिनाई महीं होगी । इस दलील को स्वीकार करता, मेरे लिए, बहुत 
ऊठिन है । .चौदहनें संशोवत के सम्यक्‌ प्रक्रिया छूप्ड का वि/त्वार तथा भनुच्छोद 268 में 
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संविधान की संशोधन विषयक शक्ति का विस्तार परस्पर मिन्‍न है। दोनों उपयंष्ों के प्रवर्तन 
के क्षेत्र भिल्‍्त-निलल हैं श्रौर उनेके विषय भिन्‍्ने-भिन्‍्त्र हैं तथा बौदहवें संशोधन भ्रौर अनुच्छेद 
368 के उद्देश्यों में कोई समानता नहीं है। दोनों में कुछ भी ख़मरूपत्ता निकालने का प्रयस्‍्न, 
मेरी राय में, झौंचताव के क्ति। सफल तहीं हो सकता है। 


ग्हां यह अता देस श्रावइ्यक है कि. मूल अधिकार विषयक उपसमिति के 
प्रारूप प्रतिवेदन में मूलतः खण्ड ! ! को स्थान दिया गया था जिसके ग्रनुस।र "किसी भी 
आ्यक्ति को पते प्राण, स्वतन्त्रता था सम्पत्ति से, विधि की सम्पक्‌ प्रक्रिया को छोड कर, 
किसी प्रस्य प्रकार से, बंचित न किया जाएगा ।” इसके बाद यह कहा गया कि “विधि की 
सम्यक्‌ प्रक्रिया” झब्दों की ग्राथार बनाकर, जिनका उल्लेख संयुक्त राज्य भ्रमरीका के संविधान 
के पांचवें तथा चौवहवें संशोधन में ब्राया है, कितनी ही तजीरें एकत्रित हो गई हैं। पहले 
हत शब्दों को केवल प्रक्रिया पर बन्धव के रूप समभा जाता था, न कि विधान के सार के 
सम्बन्ध में | तस्‍्पदेचात्‌ इल शज्दोंके सम्बन्ध में यह अंभिनिर्धारित किया गया कि ये झब्द सारभूत 
विधि सम्बन्धी विषयों को भी लागु हैं । भ्रागे चंल कर यह कहा गंथां कि “बास्तय में विधि 
को सम्यक्‌ प्रक्रिया के विना' पदावलों 'ठंचित कारण के बिना' (विदांउट् जस्ट काज) 
पंदाबली की समतारयों बन गई हैं क्योंकि इस बात का तिसाय न्यायालय के हांथ में है कि 
"उचित कारण क्या है श्रौर चूंकि अधिकांश विधानों का उद्देश्य, स्वतग्जता तथा सम्पर्ति 
संस्वन्धी व्यक्तिगत भ्धिकारों को निर्व+्थतत तथा विनियमित करके, अनकल्यारशा को सम्स्‍्ततः 
करता है, इसलिए इस खण्ड के प्रधीने किसी भी विश्वि की परिवीक्षा करने के लिए म्थायालय 
को प्रामंत्रितं किया जो सकता है।” एक मत यह भी प्रकट किया गया कि खण्ड ]] की 
जंसी झब्दावली को देखते हुए यह प्रतीत होता हैं कि. सामाजिक विधान बनाने में उसके 
द्वारा शकावट पढ़ सफती है । यंस्षपि समिति के सदस्यों का यह विचार था कि - गम्भीर 
प्राषात की दछ्शा के सिवास, किसी व्यक्ति की 'विधी की सम्वक्‌ प्रक्रिया' के बिना गिरफ्तारी 
का बेरोक भ्रधिकार (८ंधध/? 824:0८#८) सरकार को देने का कोई कारण नहीं है, फिर भी 
इस मत को भारी समर्थन प्राप्त था कि सम्पत्ति तथा अभिभृति (टेतेन्सी) सम्बन्धी उपबन्ध 
करने वाले विधान में सम्पक्‌ प्रेकिया खण्ड से रुकावट पड़ सकती है। श्री पतीकर ने तब एक 
ऐसा फार्म ला सुझाया जो एक समझोते के रूप में था और श्री मुन्क्षी, डा० अम्बेदकर तथा 
श्री राजगोपालाचारी के सम्यंत से वह सुछाव कि इस लण्ड से “सम्पत्ति” झ्षब्द निकाल दियां 
जाए अपना लिया गया। इसी बीच श्री बी० एन० राय को थमरीका जाना पड़ा और वहाँ 
जाने पर संयुक्त राज्य भ्रमरीका के उच्चतम न्यायालय. के त्यायाधिपति फ्रकफर्टर के साथ 
हुई उनकी बातचीत में, उक्त न्‍्यायाधिपत्ति ने यह राय जाहिर की कि “सम्पक्‌ प्रक्रिया” 
खण्ड में विवल्लित: पेरिवौज्ञा को शक्ति न केवल लोकतंत्र-विरोधी है (क्योंकि राष्ट्र के 
अतिनिदियों क्षरा बताए गए कानून को विषिद्ध करने की शवित इस प्रकार कुछ न्यायाणिशों 
को-मिल ज़ार्ती है) बल्कि स्यायपॉलिंका १र झनुचित भार भी डालता है। यह मत प्राह्पण 
अमिति के पास भेंज दिया गया, जिसने “विधि की सम्पक्‌ प्रक्रिया के बिना” झब्दों के स्थान 
पर “विधि द्वास स्थ,पित प्रक्रिया को धोड़ कर” शब्द रख दिए ! इस प्रकार भ्रल्तः स्थापित 
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शड्द, जापानी संविधात के प्रनुच्छेद 3) से लिए गए थे ददिखिए--शिवा राव कृत 
फ्रेमिंग ग्रॉफ इप्डियाज कॉस्टिट्यूडशन ए स्टडी, पृष्ठ 232-235) । प्राख्पण 
समिति की कार्यवाहियों का जो हेवाला दिया गंगा है उससे यह प्रकट होता है कि 
"'खिधि की सम्यरू प्रक्रिया” छब्दों को तिकाल देने में सवसे वड्टी बात, जिम्रका प्रभाव 
पड़ा, यह थी कि इस प्रक्रिया को कोई निश्चित रूपरेणों नहीं थी ॥ यदि महू 
दृष्टिकोण ग्रय ग्रपरा लिय्रा जाता है कि संशोधन की शक्ति कुछ विवक्षित परिसीमाप्रों के 
अधीन है वो प्रतिवाय॑ रूप से उसका प्रभाव यह होगा कि हमारे संविधात में भ्रस्पप्टता तथा 
प्रनिश्चितता के तत्त्वों का प्रमावेध् हो जाएगा, प्रौर हसी बात से हमारे संविधान के 
रचथिता इतता प्रधिक वधना चाहते थे । 


हमारा ध्यास संयृक्त राष्ट्र चार्टर में दी गई मातवाथिक्ार-धोपणा की ग्रोर 
भ्राकषित क्रिया गया हैं । कहा जाता है कि संविधान के भाग 3 में उस्लिखित भूल अधिकारों 
तथा चार्टर के मादवाधिकारों में परश्पर समानता है । चार्टर के भनुच्छेद 56 के श्रनुसार सब 
सदस्प-राष्ट्र यह प्रतिज्ञा करते हैं कि थे भ्रनुश्छेद 55 में इल्लिखित प्रयोजनों की भ्राप्सि के 
लिए संयठत के सहयोग से संयुक्त तथा अलग-अलग उपाय करेंगे। झनुच्छेद 55 में, प्रत्य 
बातों के साथ-साथ, यह उपबस्ध किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र, ऐसे प्रयत्म करेगा जिससे 
कि मुलवंश, लिंग, भाषा या धर्म का विभेद किए विता मालव पश्रधिकारों तथा तवकी मूचभुत 
स्व॒तृत्नताओों की, सारभौम प्रतिष्ठा क्षमुल्तत हो तथा उसका पालत कराया जाए । पिटीशनरों 
की ग्रोर से यह दलौल दी गई हैं कि यदि, अनुख्छेद 368 के ग्रधीत संविधान की संशोधन 
विशयक शक्ति के ग्रस्तगंद, मूल अधिकारों को कम करते या उन्हें छीन लेने की झक्ित भी 
हो तो संशोचत के प्रभाव रूप उन मानतर प्रषिकारों में से कुछ को, जो संयुक्त राष्ट्र चार्दर 
में उल्लिज़ित हैं, न्यून किया जा सकता है झौर उन्हें छीना जा सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा 
विचार है कि संविधात में दी गई संशोधन विधय्रक शक्ति का विस्तार, संविबान के उपवंधों 
पर निर्भर करेगा यदि संवियान के उपवल्ध स्पष्ट तथा धसंदिस्थ हैं प्रौर उतमें ऐसी कोई 
परिसीमाएं नहीं हैं जो संशोधन की शवित पर हों, तो इस मठ से कि संशोधन से संयुक्त राष्ट्र 
चार्टर में उल्लिलित मातवाधिकारों ने शायद कहीं कोई हस्तक्षेप न हो, स्शयालय के लिए 
यह उचित वहीं होगा कि बह संशोथत विपयक्ष शज्रित को परिक्षीमाशों के श्रध्यधीन धोषित 
कर दे । केवल उत्हीं मामलों में, जिनमें कोई सन्देह या गोलमाल हो, न्यायालप किसी काबूत 
का निर्वचन इस अकार करेंगे जिससे कि वह कानूत राष्ट्रों के सौजन्ण या प्रस्तर्राष्ट्रीय विधि 
के सुस्थापित नियमों से प्रसंगत न हो जा किन्तु यदि कानून की भाषा स्पष्ट है तो राष्ट्रीय 
विधि तथा भ्रस्तर्राष्ट्रीय विधि के बीच चाहे जो पैदा भी विरोध हो जाएं, ध्तुपालन कानून 
का ही किया जाएगा । (देल्िए--मैक्सवेल कृत इण्टरप्रेटेशन भ्रॉफ स्टेट्यूट्स, ]2वां संस्करण, 
पृ० ]83 ) | पृष्ठ 86 पर वह कहा गया है कि -- 


“किन्तु यदि कोई कानून प्रन्तर्रध्ट्रीय विधि या राष्ट्रों कै सौजन्य के साथ 
हप७्ड रूप से असंगत है तो उसका प्र्थात्वयवन यथावत रूप में ही किया जाता चाहिए 
चाहे फिर ऐसे श्रधस्वियन का प्रभाव कुछ भी हो । उद्दाहरण के लिए, इसमें कोई 
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सन्‍्वेह नहीं कि कोई भी अधिकार, जो क्राउन के स्ाथ की गई संवि द्वारा. किसी 

व्यक्ति को प्रदान किया गया है , उसको विघानमंण्डल प्रधिनियम हारा उस व्यक्ति, 

से छीन सकता है!” 

ऊपर कही गई बातें सांबिधानिक उपयरस्खों की ग्रोर भी अधिक लागू हैं क्योंकि” 
ऐसे उपदस्ध सर्वोच्च (पैरामाउप्ट) होते है । यह पहले हो बताया जा चुका है कि संशोधन 
करने की शक्ति के सम्बन्ध में हमारे संविधात के उपबस्ध, स्पष्ट शथा, असंदीग्ध हैं भर 
अंक्षोधन करने की शक्ति पर उनमें कोई वस्थन नहीं रुगाये गए हैं । इसलिए मैं यह दलील 
मानते के लिए तंगार नहीं हूं कि संयुक्त राष्ट्र चार्ट में मालवाबिकारों कौ बोपरा की 
कारख, संशोधन की शक्ति पर कुछ बन्धन लगाए जाने चाहिए । 


इसी प्रसंध मैं मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसौ प्रन्लर्राष्ट्रीय संधि, करार 
था कच्चेन्शन कें उपबन्धों को कोई भी राज्य ग्रपनी दिधियों में किसी भी सयय क्षामित कर 
अकता है भारत में जेनेदा कस्बेन्शनों के उपबन्धों का समावेश जेनेवा कन्वेन्यन अधिनियम, 
960 (960 का 6) में किया गया है। बरूरोपियत समुदायों की संधियों के श्रमुसार 
बूरोपियन एकॉनोमिक कम्यूतीटीज़ का सदस्य होते पर, किसी राज्य के लिए यह क्रावश्यक 
हो जाता है कि वह राष्ट्रीय विधियों पर यूरोपियन कम्यूनिटियों की विधियों को प्राथमिकता 
दे । यूरोपियन कम्यूनिटी की विधि की प्राथमिकता का स्रिद्धान्तं, यूरोपियल कश्यूनिटी के छड़ 
देखों वे स्वीकार कर लिया है। इनमें से ठीन ग्र्थात्‌ बीदरलेण्ड्स, लक्ज़मेवर्य घोर वेलल्यिस 
ने युरोक्यिन कस्युनिदी की विश्वियों की प्रायमिकता के सिद्धान्त को बायत्सम्भव सुनिश्चित 
बनाने के लिए अपने लिखित संदिवानों में दिनिदिष्ड रूप से संभोधन किए हैं। अस्य तीन 
अर्थात्‌ फ्रांस, जमंनी और इटली में भो ऐसे सांविधातिक उपबन्ध है जिनके अन्ीन उत्त देखों 
के न्यायालयों के लिए यह सम्भव है कि वे यूरोपियन समुदायों को संधरियों की प्राधमिकत 
को मान्यता प्रदान करे और इस प्रकार कम्यूतिटी विधि को प्राथमिकता को- उनके 
आध्यम से मुरक्षित बनाएं । प्रावरलेण्ड ने, जो | जनवरी, )973: से शूरोपियन 
एकॉनोपमिक फम्यूनिटी का तथा सदस्य बता, कॉस्टिट्यूजन बिल तृतीय संशोधन, ॥97 हारा 
अपने संविधान को संझोघित किया है। इस ब्रिवेयक को लोकमत-संग्रह में मनुमोदन प्राप्त हो 
ख़ुका है। संशोधन का सुसंगत भाग उस प्रकार है-- 


“इस संवियान का कोई भी उपवन्ध राज्य द्वारा श्रधितिवर्मित ऐसी विधियों, 
किए गए ऐसे कार्यों गा अपनाए गए ऐसे उपायों को भ्रविधिमान्य नहीं करता है 
जिनकी भ्रावश््यकता अम्यूनिटीज़ की संबस्थता की जिस्मेदारियों के कारण हुई है 
अथवा समुवायों या उनकी संस्ा्रों द्वारा प्रथिनियमित ऐसी विधियों, किए गए ऐसे 
कार्यों का प्रपनाएं गए ऐसे उपायों को, राज्य में विधि का जल श्राप्त करते से नहीं 
रोकता है ।” 

गूरौपियन कम्यूनिटीज़ ऐक्ट, 972 की कारा'2 द्वारा बिटेत में भी स्वदेशी विधि (रोमैस्टिक 
खा) पर, गूरोपियन कम्यूनिटी विधि की प्राथमिकता को मान्यता प्रदान की गई है। इस ब्रात 
की ग्रोर कि क्‍या इंस्लेग्ड की परातियमेच्ड की विधायी श्क्तियों पर परिसौभाएं लगाना 
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प्रावश्यक नहीं हो गया है श्रथवा इसी कारण क्या अब यह आवश्यक नहीं हो ग्रया है कि 
संयुक्त राज्य (पुताइटेड किगडम) के लिए भी लिखित संविधान की व्यवस्था की जाएं प्रव 
संविधान-दिल्लेपज्ञों का ध्यान लगा हुप्ता है (देखिए - संज्रदीय प्रभुत्व तथा यूरोपिय कस्सूलिटी 
विधि की प्र।प्रपिकता' के विधय पर मार्डन सौ रिव्यू, जुलाई, )972 के पृर्ठ 375 तथा 
उसके श्रागे की सामग्री) । 


मरा यह भी विधार है कि मूल प्रधिकारी को नसगिक अधिकार या माद्व प्रधिकार 
करन नाम देकर संविधात के भूल प्रधिकार सम्वस्धी उयवन्धों को संशोधित करने की शक्ति के 
अस्तित्त से है इंकार नहीं क्रिया जा सकता हैं। मानव की प्राधारभूत गरिषा 
मूल भ्रश्निकारों के संहितावद्ध करने पर निर्भर नहीं है सौर त ऐसी संहिता गौरब-्पूर्ण 
जीवन-यापन की पुरोभाव्य शर्त है। 26 जतवरी, 950 के पहुलें मूत श्रविकारों का कोई भी 
स्लाविधानिक उपवस्ध नहीं था, फिर भी यह वहीं कहा जा सकता कि ॥5 श्रगस्व, 947 प्रौर 
26 जनवरी, 950 के बीच की ग्रवि में हालत ऐं“) नहीं थी जिसमें भारतवासी भ्रपता 
जौबन इम्जत के साथ दसर कर सकते । इस त्यायालय ने यह दलौल स्वीकार नहीं की है कि 
आग 3 के उपकन्‍न्धों सहित संविधान के उपब्धों को भूतसक्षी प्रभाव दिया जाना चाहिए । मूल 
अधिकारों कीं व्यवस्था करने वाला ग्रनुच्छेद ।9 उन व्यक्तियों को लागू नहीं होता है जो भारत 
के नागरिक नहीं हैं। क्या इस वात को देखते हुए यह कहां डा सकता है कि गैर-तामस्कि, 
आस्त में अपने निबाप्त के दौरान, सम्यानपूर्सो जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। मेरी राब में 
यहू कहना कक नहीं है कि मूल अधिकारों को स्यून करने या उन्हें छीन लेने वाले संविधात 
के संशोचनों के प्रभाव स्वछृव सानव.मात्र को उसकी पअआरघारभरूत गरिमा में दंचित कर दिया 
जाएगा तथा इसके फन्नस्वरूप जीवन के अनिवायें मूल्यों का खात्मा हो जाएगा । 


यहां यह कह देना प्रच्क् होगा कि भनुच्छेद 9 के उपवन्धों से यह प्रतीत होता है 
कि संविधान तिर्माताओं का प्राशय॑ मूल श्रचिकारों की प्रात्यच्तिक (एव्सोल्यूट) वगाना 
कभी नहीं था । उन अधिकारों पर युक्तियुकत निर्वस्धन की व्यवस्था, उन अधिकारों के 
श्रात्यन्तिक स्वरूप की परिकल्पना को स्राफ-साफ गलत साबित करती है। गह तय करने के 
लिए मूल कि झधिकार क्या हैं कोई ग्रत्यन्तिक कसौटी भी नहीं है। बर्गोकरण के ग्राघार 
अलग-अलग देशों में श्रलग-प्रलग हैं। जो एक देश में मूत्र प्रधिकार हैं वही दुसरे 
देशों में मूल श्रधिकार नहीं है । एक देक्ष में अपनाए गए ग्रूल भ्रष्िकारों सवा 
डूसरे देश में ्पताए गए मूल प्रथिकारों के बीच में प्रस्तर होने के कारण हमारे 
पधैबिघात' तिर्माताों को, पूल अधिकार सम्वन्धी प्रध्याय में झामिल करने के लिए, 
उतबन्पों को छौटने में, बड़ी कठिनाई भ्रतुभव हुई । इस श्रसंप में भारत की संविधात सभा 
द्वारा | प्रक्राशित कॉस्टिट्यूज्नल प्रेस्िडेप्ट्स--भर्ड तिरीज--श्राँत फण्डाप्रेश्टल राषइट्स 
पृष्ठ 25 देखिए । 


पिटीशनरों की औ्रीर से. संविधान की प्रस्तावना के प्रति निर्वेश किया गया है 
और यह कहा गया है कि संशोधन विषयर शक्ति पर वियन्त्रण प्रस्तावना का है। इसी 
असंग॑ में यह भी कहा गया है कि अस्तावनां को संग्ोधित करने को आक्ति है ही नहीं, क्योंकि 


केशवानम्द भारतो व० केरल राज्य [स्था० खन्‍्ना] है. 


जैसो कि दलील की गई है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है बल्कि. "विधान का मार्य 
अज्लस्त करते वाली है। मैं यह मानते को जैयार नहीं हूं कि प्रस्तावता संविधान का आग नहें 
है । संविवात् सस्तर: के वाद-विवाद को देखने से विवित है कि उक्त सभा में प्रस्तावना के 
'उपवर्स्ों के बारे में बड़ा लम्बा छाद-विवाद हुश्ना थरा। कित्ते हो संशोधन प्रस्तावित किए 
श्ए और नामंजूर कर दिए गए॥ तब संविधान-सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि 
“प्रस्ताववा- संविवान का जाग है-' दिशखिए--कांस्टि्यूएग्ट प्रप्तेम्बली डिब्रेद्स जिल्द ॥0, 
“पृष्ठ 429:456) ! इसलिए इस .बात का निशिवित सबूत मौ हद है कि अस्तावना संबिधातव सदा 
का भाग है। भ्रस्व ब्ंवित्रातों के बारेमें ओ बातें इस सम्बन्ध में कही गई हैं कि प्रस्तावचा 
संविधान का भाग है था नहीं, डेतले कोई भी सहायता, प्र्वोकत निश्चित सद्बृत को ध्यान प्र 
+रखते हुए, नहीं मिले सकती है ! इसके प्रंतिरिस्त, मैं देखता हूं कि कोड इत 'स्टेह्यूड षॉ' 
छाड़ा संस्कररा, पृष्ठ 200-20. पर कही गई बातें से यह पता चलता है कि इस पुराने 
विचार का कि कामुन की प्रस्ताववा उस कानून का भाग नहीं है; प्रब चलने उठ चुका जे 
+ और यह्‌ कि प्रस्तावता किसी कोबून का मांग ,उम्ता ही है जितना उसके प्रस्म उपकत्ध । 
संविधान के. अनुच्छेद 394 से वह बिदित -है कि जह शरमुच्छेद और भनुच्छेद 
(5, 5, -7, $, 9, 60, 324; 366, 357, 379, 380, 388, 39; 392 झौर 393 
सुरन्‍त ही ग्र्थात्‌ 26 नवम्बर, !949 को उस विन प्रवेत्त हो गए जब संविधान ग्रंगीकंत 
किया भया तंया भ्धिनियाँमित किया रवा प्रौर साविवान के भंवर्शिष्ट उपबन्ध 26 जनवरी, 
950 के दिन प्रवृत्त होंगे “जो दिन, कि-इस संत प्रान में, इस संविधान के प्रारम्म के रूप में 
पनिददिष्द किया गयः है।” इस प्रकार अलुच्चेद्र 394-सें यहूं प्रकट है कि ।्ू पलुख्खेदों को 
जोड़. कर, जिनका उल्लेख उस भवुज्छेद में कर दिवाड़या था, संविधान के प्रवष्षिष्ट उपय्ध 
26 जनवरी, 950 को श्रवृत्त हो बरए+. मेरी-राव. में. 'अवशिष्ट उपबन्ध” दाद्दों में 
अल्तांजना भी दया जाएगी गौर संविधान का भाव 3 झौर मा 4.भी यहां यह भी बत्ना देता 
* आहिए कि श्री संधासम्‌ द्वारा संविधान सभा में यह भ्रस्तावनां रखी गई थी कि प्रस्तावता 
' 26 तवम्बर, 949 को धयूत्त हो जाएं किन्तु उक्त प्रस्तावत्रा वामेज्द कहे: दी गई। 


चूंकि अ्रस्तावता भी संविधान का. भांग है, इसलिए यह दलील दी जा सकती 

फि बुनिभादी ढांचे प्रववा रूपरेखा सम्बन्धी उपबन्‍्धों के प्रतिरिंक्ते उसके गन्च उपबन्ध, 

+ अनु्छेद 368 में उत्लिलित संशौधन प्रक्रिया के उतने हो अध्यधीन हैं, जितने संविधान के 
अन्य भाग । इसके ग्रतिरिक्त, अस्तावना यदि स्वयं ही संशोधनीय है तो बुनियादी ढांचे 
सम्बन्धी उपचन्धों के भ्रतिरिक्त उसके उपबन्ध, संशोधन की शक्ति' पर कोई भी विवकित 
वरिसीमा नहीं प्रधिरोपित कर सकते है। बह दलील कि प्रस्तावना संक्षोघन विषयक शक्ति 

. धर विवज्षित परिसीमाएं नियत करती है, तब तक नहीं सानी जा सकती, जब तक कि यह 
न साबित कर दिया जाए कि, प्रस्तावना” का सम्बन्ध जहां तक बुतियादी ढांचे से मिलन प्रस्य 
जिषयों के साथ है, वहां तक संसद्‌ उसमे संज्षोधन करने से और उत अनुमानित परिसीमाधों 
को हटाने से, जो प्रस्तावता द्वारा दियत की गई कही जाती है, ग्रनुप्लेद 368 के 
डपबस्धों के प्रनुसार वेंचिंत कर दी गई है! इस बिवय पर श्ौर प्रधिक कहने सुनने की कोई 
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प्रादश्यकता नहीं है भ्योंकि मेरा विचार है कि प्रथन्वियन का सिद्धान्त यह है कि किसी 
कानूत या संदिष्ान के शंब्दे जब संदिश्ध हो या दो ्रानुकल्पित धर्थ देने वाले हों, तव 
अर्धास्वयन के प्रयोजन के लिए भ्स्तावतां के प्रति निर्देश किया जां सकता है ! प्रस्तावना का 
“प्रयोग कानूगी या सांतिधातिक हपेबश्य की भाषा कौ दुरूहुता पर भ्रकाण डालते के लिए 
तथा उसे स्पष्ट दनाने के लिए भी किया जा सकता है । किन्तु जब शिसी धारा या प्रनुच्छेद 
"की आंधां सांफे हौ गौर उसमें कोई संदिग्धती मा दुरुड़ता न हों, तब अ्रस्तातना! की दुहाई 
'हकर उस धोरा मां भमुर्छेट के झाब्दों में कोई मुलम्मा वहीं चढ़।या जा सकता है । जैसा कि 
'सटोरी मे संविधान के संत्रध में कहा है सामाभ्य सरकार या उसके किसी विभाग को.दी मई 
“शक्तियों का विस्तार करने के लिए, प्रेस्ताबना का प्रयोग नहीं किया जा सकता है प्रस्तावना 
"स्वयं ही कोई झवित प्रदान सहीं कर संकती है; भ्रौर त उसे दिंवक्षा द्वारा ऐसी शक्ति के 
विस्तारण फौ कोटि में रखा जा सकता है; जो प्रभिव्यवत झुप में दी गई हो। कोई भी 
विवक्षित वजिते जम्र संविधान में से भ्म्यथा निकाल दी गई हो तब उसके लिए प्रस्ताववा, 
विधिसम्मत श्रोत॑ कभी तहीं हो सकती है ॥ उसका सुझुय उद्देश्य यहू है क्ति संविधास द्वारा 
शास्तव में प्रेदत्त शक्तितों की प्रकृति, वित्तार तथा उसके ल!शू होते की व्याख्या करे, न कि 
यह कि उसका प्रयोग सरंस्वान्‌ हूप में ऐसी शाक्ित को पैदा करने के लिए किया जाए (पैरा 
462 देखिए) । भ्रस्तावना का काम क्‍या है; यह बात हाउस श्रॉफ लाडेस ते प्रटनों जनरल 
बनाम एच० प्रार० एच० फ़रिन्स प्ररतेस्ट ओंगस्ट्स श्लॉफ हैनोवर (?) में बताई दै। उस 
आमले में लाई नासमण्ड ने यह कहां-- 


“जब प्रस्तावना होतौं है तो जिस रिष्टि' का उपचार किया जाता होता है है 


उसझा तथां इस बात का वर्णोन कि प्रधितियम का विल्तार क्या है, सामान्य रुप से 
“ प्रहतावेनां में हौ कियां जाता है ॥ इसलिए स्पष्ट है कि प्रस्तावता का उपयोग 
अ्रधितियमत संम्बल्धी उपंवश्धों के श्र्थान्वयन में सहायता प्राप्त करने के लिए किया 
जा सकता है। किन्तु प्रधिनियम की किल्ी घारा के सर्थाशयन में सहायता प्राप्त 


करेगा हो तो प्रसुतावनां का महत्त्व वही नहीं है, जो दूसरे सुसंगत श्रधितियम सम्बन्धी - 


अब्दों फा है, जो उसे ग्रधिनियम में या प्रस्थ सस्व्द्ध श्रधिनियमों में मौजूद हों। 
हो सकता है कि प्रहतावता तथा श्रध्िनियभिति के बोच यथादत्‌ समरूपता नहों 
और प्रधिनिग्र्मिति उससे भागे बढ़ें जाए था कम रह जाए जिसका संकेत प्रस्तावना 
में मिश्नता है। इसके भ्रतिरिक्त, उन उपबन्धों के थ्र्यास्वयन्त में, भी या प्रथिक जो 
अधिनिमम के सामान्य प्रयोजन के प्रवर्तन से प्रपमादों या विशेषताओं की व्यवस्था 
करते हैं, प्रस्तावना से कूछं भी या प्रधिक सहायता नहीं मित्र सकती है । प्रस्तावना 
विधिक रूप से प्रभावी तभी हो सकती है, जब प्रपेक्षत दुरृह या भंनिश्चित 
प्रधिमिग्रमन सम्बन्धी शब्दों कौ तुलना मैं प्रस्तावना को हपष्ड तथा निश्चित 
अ्रभिप्राय हों...... 'पदि उनका (श्रष्वनियमत सम्बन्धी क्षर्दों का) केवल एक ही 
प्र हो तो वही अ्र्थात्थय्त प्रभावी होगा; घाहें फिर बह प्रस्तावन! के साथ 
_ असंगत ही क्यों ते ही, किन्तु यदि भ्रथितियमस सम्बन्धी शब्दों का प्र प्षकारों 
+ ब्वारा सुझाएं गए दोलों तरीकों से किया जा सकता हो तो उसी प्रपस्थिमन को 
हैँ अधिकार दिया जाएगा जो प्रह्ताववा के साथ सुसंगत हो । 
(!) (957) ए० प्री० 436. 


केशबानन्द भारती ब० केरल राज्य [स्या/ झूनना] 869" 


बेदमारी यूनियन एण्ड एक्सचेंज पोंफ एक्लेक्स वाले प्राफले (?) में 
राष्ट्रपति की ओर से किए गए निर्देश में मो मामन्ता उठोया गया था वह वेश्यारी 
यूनियन के विभाजम के सम्बन्ध में तथा कूच बिहार के उन घिरे इलाकों के, जौ पाकिस्तान 
में हिथेक् हैं भ्रौर पाकिस्ताम के उत घिरे इलाकों के, जो भारत में स्थित हैं, बिनिमय के 
लिए मारत तथा पाकिस्तात के बीच हुए करार के कार्यास्वयन के सम्बन्ध में था। उस! 
मामले में यहूं दनील पिटीशनर की भोर से पेश की गई थी कि यह करार शूस्य है, चूंकि 
इसके द्वारा भारत के राज़्यक्षेक्रका एक भाग परिस्यक्त किया गया है, हस संदर्भ में 
संविधान को प्रस्तावना के प्रति विदेश किया गया था। इस दलील को नामझुर करते हुए, 
इस न्याघालय ने, स्टोरी के इन छाब्दों का उल्लेख करने के बंद कि संविधान की अल्तावना: 
“रच्ेयिताप्रों के मस्तव्य की कुंजी'' है जिसके द्वारा उन प्रयोजनों ,का प्रता चल सकता है- 
जिनके लिए विभिन्‍न उपवन्ध किए गए ये, प्रमरीका के संविधान की प्रस्तायेन! के सम्बन्ध में 
बिलोबी क्षारा कही गई निम्नलिखित ब)तों का ध्राश्नय लिया - 

“उसे क्रिसी भो ऐसी सारवान शक्ति का स्रोत, जो संयुक्त राज्य भ्रमशोक्षा की 
सरकार या-उसके किसी विभार्ग को प्रदान की गई हो, केमी नहीं समक्ता गया । ऐसी 
जाक्तियों में केवल बही शक्तियां क्षामिल हैं, जो संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान की 
गई हों, झौर ऐसी शक्तियां हैं जो इस प्रकार प्रदान की गई लक्तियों में विवक्षित' 
सप्तफी जा सकती हों ।” दे 

इत कथन के साथ इस न्यायालय ने जो युछ प्रपनी भ्रोर से बढ़ाया यह इस प्रकार था-- 

"जो दर शात्ितियों के सम्बन्ध में पह्दी है, बही समान रूप से प्रति 
वरित्तीमाशों के सम्बन्ध में भौ सही है।” ४3 40332 


संशोधन डिप्यक हित पर 5तायना फ। वया प्रभाम है उसके हभ्यर्ध में जो कुछ 
क़रपर का ॥ गया है, उसके बंद हमें चाहिए कि हम प्रहताबन। के उपकन्धों १र विचार करें + 
भारत की एक सम्पूर्ण ठमुत्त्तम्पतन लोकताम्घ्रात्मक गणराज्य बनाने के सम्बन्ध में, भारत 
के लोपों के दृढ़संकल्प का 3ल्तेख करने कै पश्चात, प्रश्तावगा ऐसे विभिस्त सद्देश्यों का उल्ले् 
करती है जौ उसके समस्त नागरिकों को प्राप्त कराई जानी है। ये उद्देश्य इस प्रफार हैं-- 


सामाविक, प्राधिक झोौर राजनैतिक ग्याण, 
विचार, प्रभिव्यक्ति, ' विश्वास, धर्म 

और उपासना को स्ववभ्यता 
प्रतिष्ठा गौर प्रवसर की समता 


प्राप्त कराने के लिए, 
त्तथा उन सब में 
व्यक्ति की गरिगा भर राष्ट्र की 
शुकता सुनिश्चित करते बाली बन्घुता 
इन शब्दों से स्पष्ट है कि पहला उद्देश्य जिसका उससे प्रस्ताअना में किया गया है 
बह भारत के सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक व्याय प्र/प्त कराना 
है। राज्य की नीति के निदेशक तस्वों से सम्बन्ध रखने वाले भा 4 में भ्रनुच्छेद 38 में 
यह कड़ा गया है कि राज्य ऐसी स्लामाजिक व्यवेस्था कौ, जिसमें स्ामाजिक, श्राथिक झौर 
राजनैतिक स्याभ्र राष्ट्रीय जीवन कौ सभी संस्थाप्रों को अनुप्रारित करे, भरस्क कार्मक्षाधक 
रूप में स्थापना ग्रौर संरक्षण! करके लोक कल्याण की उन्दति का प्रयास करेगा ; 


6) (960) एस. सी. भार. 250. 


ह70 ऊच्चलम व्यायालय नि्ंय पत्रिका [7973] 2 उस* नि० १० 


प्रढारहवीं शतार्दी के. उतरा्द्ध से, जब कि व्यक्तियों की राजनेतिक समता « 


के दिचार ने जोर पकड़ा गौर उसके प्रभावस्वहूप लोंकतंत्रात्मक सरकारें वनों, सम्रता के 
दिचार राजनंतिक क्षेत्र से निकल कर प्राथिक तथा साभाजिक क्षेत्रों में प्रौर भी उपादा फल 
गया । ऊंचे तबक्ों तथा निचले सबकों के जीवन-स्तर में, प्रत्यधिक वेषध्य भौर बृणित 
निर्धतता के वातावरण में, धन का भारी केम्द्रीकरण सामाजिक दुश्यंवस्‍्था को तूचचमा देते 
हैं। बहुत दिनों तक यही हाल रहा तो इन बातों से अनव्यापी ब्रसंतोष पैदा हो जाएगा 
प्रौरे निचले तवकों वालों में सामाजिक व्यवस्था को मूल रूप से बदलने भर, प्रावशधक हुमा 
तो, एकदम से उखाड़ फेंकने की हृकशा कल्मेगी। श्रधिकांश जनता चूंकि निचले तबके 
ज्ासों की ही हैं, इसलिए विषमताप्रों की पृष्ठभूमि में क्रान्तिहरी उधल-्युथल शोर भी 
जल्दी होती है। ऐसे विस्फोटों का विवारण शसोप्ताइटों के झाम्तिपूणं विकास के लिए ही 
अआ्रावृइ्गक नहीं है, बहिक उन लोगों की मी भलाई जो ऊपर के तबके के हैं, यह सुनिश्चित 
करने में है कि हिसापूर्ण विस्फोट के सम्भावित कारणों को श्लेष न रहने दिण जाए। इसके 
लिए उपचार बहुत बताए गए हैं झिल्तु रात जोर उस वर दिया गया है जो कल्याशकारी 
राज्य फहुछाता है। इसका मतीजा है कि वर्तमान सज्यों को ऐसे कदम उठाते पढ़ते हैं 
जिनका उद्देश्य गरीबों की हालत को सुधारना है शोर उस खाई को पाटना है ओ उन्हें 
आवादी के पती बर्गो हे श्रतय करती है। इंसी प्रयोजन के लिए राज्य को सामाजिक 
सुरक्षा, श्राथिक नियोजन तथा प्रौद्योगिक एवं कृषि सम्बन्धी कल्याण की समस्थाग्रों का 
साम्रता करना पड़ता है। इन मीतियों को कार्यास्वित करते समय राज्य को बहुबा एक ओर 
व्यकिश के ग्रषिकारों भौर हिठों गौर दूतरी प्रोर जनता के बढ़ेनचड़े वर्गों के प्रधिकारों एवं 
उनके कत्यारए के बीच विद्यमान संधर्द की समस्य| का सामना करना पड़ख है। इस संभर्ष 
से निपटने के लिए जिस पद्धति की सिफारिश भब आर तोर से की जाती है वह बह समझने 
की; है कि व्यक्तियों के, प्रधिकार सामाजिक उत्तरदायित्व पर आश्षित हैं । "एनसाइक्लोपीडिया 
श्रॉफ दि सोशल साइन्सेज' में इस विषय पर हेरौल्ड जास्‍्की ने कहा है-- 


“स्वतत्रता का संघर्ष ग्रव. राजनंतिक ग्दिकारों के क्षेत्र से निकल कर बहुत 
कुछ भ्राथिक प्रविकारों के क्षेत्र में थ्रा गया है। लोगों को दिलचस्पों प्रद इस तथ्य 
में इतनी नहीं है हि व्यक्षित के पात राजनैतिक शक्ति कितनी है, जितनी इस बात 
में है कि स्रामाजिक उत्शदन के ज्याद। से ज्यादा भाग पर कह्जा करने के लिए उसे 
समूहों का सापूहिक दवाब कितता काम दे सकता है जिभमें से वे लोग श्राए हैं... 
कहा जाता है कि जब तक दिप्रमता रहेगी, तब तक स्व॒र॑श्रता महीं हो सकती । इस 


विकास की ऐठिट्ासिक घनिवायंता का प्राभ्रास ।00 साल पहले, डी टोकेविली को. 


पहले ही हो चुका था.। खां ऐक्टन के इस- तर्क की.कि स्वतंत्रता तथा सम्तता 
परस्पर विरोधी हैं, इस आग्रह के साथ तुलना करना दिलचस्पी सै खाली नहीं है कि 
राजर्नतिक सत्ता को लोकतंत्र का रूप देना ही सप्तता है ग्रौर इसके ध्रभाव को 
जनता प्रश्याचार समक्ष 4 लार्ड ऐक्टन के लिए स्वतंत्रता बड़े प्राद्षियों का ब्र।दर्ण 
है, एक-जेसी परिस्थितियों के लिए प्रयत्न करके लोकतंत्र ने व्यक्तिगत विशेषता 
सक्षाप्तकर दी है गौर व्यक्तिगत विशेषता हो स्वतंत्रता. का सार थी । 


केशवानरद भारती ब० केरल राज्य [न्या० खन्‍नो] हा 


आजकल का प्राग्रह इस बात पर है कि धन दौलत की स्म्मता से तो ग्रव बचना 

असम्भव होता जा रहा है इसलिए व्यक्षित की छाप किसों प्रभीतिक स्तर पर 

ही प्मावी हो सकती है।” (जिहद ।)९, पृ 445 देखिए )। पं 

मैं यहां पर हेरोल्ड लास्‍्कों कृत 'प्रामर ग्रॉफ पोलीटिक्स' के पृष्ठ 99 से निम्नलिखित: 
पृंकितियां भी उद्धृत करना चाहता, हुं“ 


“इसलिए उस राज्य को, जो जौवित रहना चाहता है, प्रपने को उनकी मांगों 
के ब्रनुसार निरंतर बदलते रहूंता भाहिए जो उस सामान्य कल्यारा के बराबर के 
दावेदार हैं जिसको प्रामे बढ़ाता राज्य का प्रादशे है। 


हमारा सम्बन्ध यहां इंस गांत से नहीं है कि प्रराजकता के पक्ष में क्या कहां 
जाए बल्कि इस बात से है कि ग्रराजकंता से बचने के लिए क्या प्रावश्यक है । 
लौथों को चाहिए कि वहें स्रामान्‍्य कल्याण के मुकाबले में स्वयं अपने हित को कम 
महत्व देना सीखें । झुछ के विशेषाधिकारों को सब के श्रधिकारों के सामते भुकदा हो 
पड़ेगा । कहा तो वास्तव में यहां तंके जा सकता है कि थोड़े मे लोगों का हित बस्तुंतः 
इसी मैं है कि उन ग्रव्विकारों को प्राप्त कशाया जाए बब्ोंकि स्थायित्व को किक्षी 
अन्य बातावरएं में सुनिश्चित नहीं बताया जा सकता है।” 


ऋबुनिक राज्य का काम है कि बह सामाजिक तथा ब्राथिक कॉर्यक्रमों वाली 
जड़ी-बड़ी स्कोमें तैमार करें और उन्हें चलाने की व्यवस्था करे। उसका काम घुनोदी से 
भरा हुप्रा- है इसको सामाजिक इंजीनियरों कहते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी को दूर 
करना, धिरे हुओओों को उठाना, बड़े-बड़े जनसमूहों के जीवव-हतर को ऊचा उठाना तथा गरीबों 
ओर अमीरों के बीच का फकें कम करना है। चूंकि ऐसे मौके भ्कसर प्राते हैं जबकि 
व्यूक्तिगत प्रधिकारों की सोसाइटी के बड़ें-वड़े हितों के साथ टक्कर होती है। इसलिए 
हज्य को यह झक्ति है कि बहु सामाजिक न्यॉय कौ गग्रसरे करने के लिए व्यक्तित 
अभ्रिकारों को उतना महत्व न दे जितता सोसाइटी के बड़े-बड़े वर्गों के हितों को । जैसा कि 
शस्क्रो पाउण्ड ने ज़ूरिस्यूटेंस की जिल्द | के पृष्ठ 434 पर “सम्पत्ति के उपबोग 
पर दंघन” शीडेक के प्रभीन कहा है--+ 

“प्राज कानून ऐसे क्लामाजिक वंधन लगा रहा है जिनका सामाजिक जीवन 
के साथ भहरा सम्बन्ध है। बहू एस बात का प्रधांस कर रहा है कि सामाजिक हितों 
को ध्यान में रखते हुए, व्यत्वितगत हितों का बेहतर पश्सीमन किया जाए तथा 
कामूती हक या स्व॒तंकता या विकेषाधिक/र को वहां तक सीमित कर दिया जाए. 
जहां इस प्रकार परितीमित हित की प्रारम्भ सीमा होती है ।” 

«डील ण्योरी' में फराइडमैन के श्रनुस।र-- 

“क्रिम्तु प्राधुनिक लोकतंत्र सम्पत्ति के अधिकार कौन सा अधिकार पफभेता 
है जिसका प्रयोग सामाजिक जिम्तेदारी, सोसाइटी कौ प्रावपयकताओों प्रौर 'हिंल- 
संतुलन' पर ग्राधित है जो ग्राधुनिक स्यामशास्‍्त्र (जुरिस्मूडेंस) १९ छाया हुआ है 
ने कि पूर्वेनि्धारित तथा इस्र प्रकार का प्राइवेद ग्रधिकार जिसको कोई छू भीम 

ल्‍ सके ।” (पांचवां, संस्करण पृष्ठ 406): 
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प्राधिक पुतरुजीबन के लिए राज्य कितने ही ढंग श्रपनाता है और जद 
सामातिक आधिक उपाय करता है । ऐसे तरीकों झौर उपायों के प्रवर्तन में सम्भव है कि 
ब्यक्तियों के वप्तति के ब्रव्िकारों का ग्रतिलंधत हो। न्यायालयों को इन तरीकों तथा 
उपायों की बुद्धि मानी 'में शक हो सकता है किन्तु उन तरीकों और -उपायों की विधिमान्यता 
के सम्बन्ध में फेल! देने में यह विबार बिल्कुल विषयेतर होथा | इस सम्बन्ध में हमें श्रौर 
कुछ कहते की ग्रावगएकता नहीं है कयोंकि हआारा सम्वन्‍्ध प्रस्तावता। के : प्रभावमात्र से है। 
इस सम्बन्ध #ें, मैं देखता हूँ, कि यथगि प्रस्शायता में प्रमुख स्थात नागरिकों को सापाजिक, 
आधिक झौर राजनैतिक स्थाय दिलाने को विया गया है, फिर भी उस्ममें कोई बात ऐसी 
नहीं हैं जियते पता चश्ष॥ हो कि सपध्यत्ति के व्यक्तिगत़ क्धिकार को सामाजिक, ग्रािक 
भौर राजनैतिक त्यांव के दावों से ऊंडा स्था। दिया गया है । वाहतव में ने कोई खण्ड ग्रौर 
अम्तावना में ऐसा संकेत है जो स्ाप्ताजिक, प्राधिक प्रौर राजमैतिक त्याय की प्राप्ति के लिए 
सम्पत्ति के भ्रधिकार में कमी करने के राहते में इकावट डालता हो । वास्त॒क में, व्यक्ति की 
गरिमा, जिस पर प्रस्तावना में बहुत जोर दिया गया है, सौमाजिक, ग्राथिक भौर राजनैतिक 
स्थाय के उद्देश्य की प्राप्ति के बाद ही सुनिश्चित हो सकती है। 

ग्रह दिखाने के लिए कि स्वतस्थता पूर्व युग में राष्ट्रीय नेताग्रों का थह उद्देश्य 
था कि मानव-प्रधिकारों का कोई न कोई चार्टर तैयार किया जोए, पिटीक्षतरों की औ्रोर से 
नहरू रिपोर्ट का उल्लेश किया गया है । मेरी राय में जो मतभेद हमारे सामने प्रस्तुत है 
उस पर इपका कोई खा श्रसर नहीं पढ़ता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने शुछ 
प्रधिकारीं को संविधान के भाग 3 में स्थान दिया है भौर उन्हें भूल भ्रधिकारों की संज्ञा दी 
है। इसके भ्रतिरिक्त संविधान निर्माताप्ों मे संविधान के भाग 4 में कुछ निदेशक तत्यों 
को स्थान दिया है । य्रद्यपरि ये तिदेशक तत्व किसी स्यायालय द्वारा प्रबतंभीय नहीं है, फिर 
भी प्रनुच्छेद 37 यह घोषित करता है कि निदेशक तश्व देश के शासन में मूलभूत हैं भौर 
विधि बनाते में उन तत्वों का प्रणीग करना राज्य का कत्तंथ्य है। निदेशक तंस्तवों के रूप में 
बह प्रतिबद्धता (कमिटमेण्ट) है जो संविधान निर्माताप्रों ने राश्य पर प्रधिरोपित की है 
ग्रौर जिसके ग्रतुसार राज्य को डस लाखों ग्रादप्रिमों का प्राधिक तंथा सामाजिक पुरक्यार 
करन! है जो गरीदी, जिहाज्ञत तथा सामाजिक पिछड्ेपन में डूबे हुए हैं। श्राने वाली पीढ़ियों 
को डने मिदेशक तरयों के रूप में दिया गया यह बचन है कि उस युग को प्रमीप लाने के 
लिए राज्य को क्‍या करना होगा.। निदेशक तन्यों में संशोधन करने का भ्रबसर अभी तक 
नहीं झाया है, फिर भी भाग 3 में भूल ग्रधिकारों को संशोधित करने के प्रथश्त समय-समय 
पर, किए जाते रहे हैं। हमारे सामने प्रश्त एह है कि अनुच्छेद 368 के श्रधीन संझ्ोवन करने 
की बया ऐसी भक्ति दी गई है, जिसका प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को छीना जा सके या 
उन्हें स्यून किया जा सके । इस प्रश्न को निपटारा झवदय ही इस पर तिर्भर है कि अनुच्छेद 368 
की भाषा कँसी है तथा अरनुन्छेद 368 के अ्रधीत संशोधन विषयक दावित में गुजायकझ् 
कितनी है और उसका .विस्तार कहां तक है प्रौर इस संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने 
से कोई भी ग्रहाग्रता *हों मिल सकती है। यदि भ्रनुच्छेद 368 की भाषा पते संज्ोधन की 
ऐसी विस्तृत शक्ित का सपर्थं होता हो, जिसमें मूल अधिकारों को छीन लेने या न्यून करते 
की शज्रित भी गामिश्न हो तो यदे वहीं कहा जा सकता कि उक्त शक्ति का प्रस्तित्व नहीं 
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है ग्रौर न उस्की परिषि, नेहरू रिपोर्ट का हवाला देकर, कम की जा सख्ती है । ऐतिहासिक 
बागी की सहायता कहां तक ली जा सकती है, यह बात मैक्सबेल कृत -'इण्टरप्रेटेशले पॉर्फ 
स्टेट्यूट्स! के पृष्ठ 47-48 पर इन खाब्दों में व्यक्त की गई है--./ 

“कानूतों का लिवंचन करते स्रमथ, निर्वंचलकर्ता उन सब बाहेरी अथवा 
ऐतिहासिक रृष्यों की सहायता ले सकता है, जो उस विषय को सममने के बिए 
भरावक््यक हों, प्रौर इस पर भी बिचार कर सकहा है कि अमुक कानून का झ्राशय 
उस कामूल को अदल देता है या उसे यधावंत्‌ वता रहने देना है । किन्तु यद्यपि हम 
उत परिस्वितियों को, जिनमें वह प्रधिनियम पारित किया गया था, झौर उस रिष्टि 
को जो उस समय प्रचलित थी जहां तक कि उप्तको जानकारी प्ागान्य हो, ध्ययत्त 
में रख सकते हैं''फिर भो सहायता के हूप, में इनका उपयोग हम उन झब्दों के 
प्र्धान्वयन में कर सकते हैं. जिनका प्रयोग संसद्‌ द्वारा किया गया है । उन शब्दों 
में ऐसी किसी परिस्रीमा का प्रनुपाक करके, डिसे हम सम्भवत: ग्राशवित समझ लें, 
किस्‍तु जितको अनुमान झशिनियम के रत्दों से न किया जा सदता हो, हम संसद्‌ के - 
वियायी हत्व में हस्तल्लेप नहीं कर सकते हैं।” हि के 


ऊपर वाली बातें, तंव भी स्माने रूप से कही जा सकती है, जब हम अंविधान के उपयस्धों 
का ग्र्याग्वयण करते हैं। इत बातों को ध्यान में रखा जाए, तो नेहरू रिपोर्ट से हमें कोई 


.हैशी सहायता नहीं मिल सकती है जो पिटीख़बरों की दलोल का समर्थन करती हो। 


' जो कुछ ऊपर कहा शया है उत्तके ग्रतिरिक्त हम देखते है कि स्वतन्त्रता का 
डैदय होते के पहले धौर संजिधान-प्रभा के वाद-विवाद के दौरान भी, देश के नेताओं ने इस 
पर जोर दिया या कि झ्राविक पुतरश्थात लाने को, प्रौर-इस प्रकार ध्ामाजिक तया ग्रधिक 
न्याय को सुनिश्च्रित बनाने को, बड़ी प्रावश्यकता है। सामाजिक तथा प्राथिक हब्दीलियों 
के थ्ारे में 929 की कांग्रेस के संरत्प में कहा गया था कि “भारतीय जनता की भीषर्श 
लिर्धनता तथा दुर्दशा का कारण भारत में विदेशी शोषर ही नहीं है, बल्कि सोसाइटी का 
प्राधिक ढांचा भी है, श्रम्पदेशोय शासक जिसका पोषण करते रहतेहेँ, ताकि उनका शोवश 
चलता! रहे | इसलिए इस” गरीबी तथा दुर्दक्षा को दूर करने के लिए तथा भारतीय जनता 
की दद्मा सुधारने के लिए यह आवद्यक है कि सोखाहटी के वर्तमान झ्ाथिक तथा स्तामाजिक 
ढांचे में परिवर्तन किए जाएं और विषयताग्रों को दूर रियो जाए ।” 93 में कांग्रेस द्वारा 
पारित संकल्प में यह कहा एया था कि जनठा का झोषणशा समाप्त करते के लिए राजनैहिक 
ध्वतस्त्रता में भूखों मरने वाले करोड़ों मनुष्यों को सच्ची ग्राधिक स्वतस्तता भी सम्मिलित 
है । उद्देश्य-सम्वस्धी संकल्प थें, जिसे पष्डित नेहरू ने 3 दिल्लम्बर, [946 को संविधान सभा 
में प्रस्तुत किया था ध्रौर जो खाद में संविधान सभा द्वारा फरित किया यया या, कहां गया 
था कि भारत के सब सोगों को “सामाजिक, भाविक तथा राजनैतिक न्याय; विधि के समक्ष 
प्रतिष्ठा झौर ग्बप्र की समता; विधि ठथा सावंजनिक नैतिकता कै ग्रध्यध्रीन, विचारों कीः 
स्वतन्त्रता, प्रभिव्यक्ति, विववास,. प्राध्या, उपासना, व्यवसाय, सम्मेलन तथा कार्रवाई करने 
की स्वतस्खत्ा” की गारण्टी दी जाएगी। इधलिए थह स्पष्ट है कि उद्देश्य सम्बन्धी संकल्प में 
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भौ, पहला स्थाम सामालिक, प्राधिक तथा राजनेतिक स्वाय को दिया गया अपने एक भाषण 
में, पण्डित नेहरू ने कहा था -« 

“आरत्त की सेवा से उन करोड़ों मनुष्यों कौ सेवा ग्रभिप्रेत है जो पीड़ा भोग 
पहै हैं। उसका तात्वय गरीबी श्लौर झज्ञाम तथा रोग झौर अवसर को विपमता को 
समाप्त करता है। हमारी पीढ़ी के सबसे महास पुएय की ग्रमिलाषा यही रही है कि 
दुःख भोगने बाले हर व्यक्ति का हर एक आंसू पोंछा जाए। यह बात हमारी शक्ति 
के बाहर हो सकती है, किततु जब तक दुःख ग्रौर पीड़ा वर्तमाम हैं, तव तक हमारा 
काम कभी समाप्त नहीं होगा ।” 


पण्डित नेहरू के इन झब्दों को उद्घृत करने के पदचात्‌ ग्रनकील ब्रॉस्टित ते _ अपनी पुष्ठक 
+एक्सद्रैक्स फ्राम दि इण्डियन कांस्टिट्यूशन : कॉस्नरस्टोन श्रॉफ ए नेशन” में कहा है -- 


“प्रथम विश्व-पुद्ध का अस्त जब से हुआ है, तब ते भारत पें राष्ट्रीय तथा 
सामाजिक, दो समातास्तर क्रान्तियां चल रही हैं। स्वतस्ता की प्राप्ति के ल्ाथ, 
राष्ट्रीय क्रान्ति समाप्त हो जाएगी, किन्सु सामाजिक क्रान्ति फिर भी चलती रहेगी । 
जैसा कि नेहरू जी ते कहां था, स्वतन्त्रता श्रपतें झ्लाप में कोई लक्ष्य नहीं है. लक्ष्य 
को प्राप्त करने का साधन मात्र है, भौर वह लक्ष्य है जनता को उठाकर ऊंचे स्तर 
पर ले जागा और इस प्रकार मानवता को झागे बढ़ाना । 


इस सभा का पहला काम [नेहरू जी ने सदस्यों से कहा या) यह है कि एक 
जगा संविधान बना कर भारत को स्वतल्तर बनाएं, भू़ों मरते बाली जनता को खाना 
दें, भर नंगे रहने बाली जतता को कपड़ा दें तथा भारत के हर तियासी को, अपनी 
क्षमता के अनुसार अपना विकास करने का पूरा-ूरा भ्रचसर दें ।” 


संविधान-सभा के एक प्रतिब्ठित दक्षिणों सदस्‍्य तथा एक बड़े श्खबार के 
सम्पादक, के० संयानम्‌ ते उसी अवस्‍्दा का वन तीन क्रास्तियों के हुथ में किया है। उन्होंने 
लिखा है कि राजनैतिक क़ास्ति स्वतन्व॒ता के साथ समाप्त हो जाएगे। सामाजिक क्रान्ति 
का पर्थ जन्म, धर्म, रूढ़ि तथा जाति पर ग्राधारित मध्ययुगीनता से (भारत) को निकालेना 
तथा कानून व्यक्तिगत गोग्पता तथा घर्मनिरपेक्ष शिक्षा को ब्राधुनिक बुनियादों पर उसका 
सामाजिक ढांचा फिर ते खड़ा करवा है। तीसरी क्राम्ति आ्िक क्रान्ति है मर्थात्‌ : 'प्राचीन 
" कृषि: अधान ग्र्थव्यवस्था से निकल कर, वैज्ञानिक तथा सुनियोजित कृषि तंथा उद्योग में 
संक्रान्त होना' है । राधाकृष्णान्‌ (इस समय भारत के राष्ट्रपति) का यह विद्वास वा कि भारत 
में एक ऐसी 'साम्राजिक-प्राधिक-क्रान्ति' होनी चाहिए जिंसका उद्देश्य 'सोधारण मनुष्य की 
बुनियादी भावद्यकताओं को वास्तविक तुर्टि मात्र प्रदान करना नहीं बल्कि और भी सहुराई 
में जाना और “मारतोय सोसाइटी के ढांचे में बुनियादी परिवर्तत करंना होना चाहिए । 


आरत का सस्तिस्व इस महान परिघर्तत की सफलता पर निर्भर था। नेहरू जी ने 

विधान-सभा को चेतावनी दी कि 'यदि हम इस समस्या को तेजी के साथ नहीं सुलभा सफते 
है, तो हमारे सब कागजी संविधान व्यर्थ प्रौर निष्रयोजन हो जाएंगे 2८ 2६ >(।! 
3 ४ भू 
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पु संयावम्‌ लिखते हैं कि "भारत को "तौव्रगाम्ती विकास तथा 
फू हिसायूर्स क्रान्ति में से किसी न किसी को पसंद करना हैं।''"“'ब्योंकि झपतो 
«.. च्यूनतम ग्रावक्यकेताओं को पूरा कराने के लिएं भारत को जनता बहुत समय तेक 

इम्तजार न तो कर सकती है गौर न करेगी ४! 


५ ५ भू 
र्््‌ $ संविधान-सभा के श्रधिकांश सदस्यों के लिए सबते श्रधिक महंत्व इस बात का 
नहीं था कि समाजबाद को संविधान में स्थान दिया जाए, बल्कि इस वात का था कि 
संविधान ऐस। तैयार किया जाए जो स्ोकतस्त्राममक हो झौर जिसका भुकाव 
सपाजबाद की ओर हो,ताकि राष्ट्र भविष्य, में वह्॑ तक समाजवादी बने सके, जहां 
तफ कि उसके नागरिक चाहें या, उसकी आवश्यकताप्रों को - देखते हुए प्रावश्यक 
हो । संविधात-सभा के सदस्यों ने इस प्रकार का संविधान, साथान्यतः सामाजिक- 
लोकतन्त्रात्मक विचारधारा के उद्देश्यों, मानवीयता-प्रधान बुतियादों तथा कुछ 
प्र प्रत्निधियों से ब्रोत-प्रोत होते के बाद ही बनाया था ।" 
दाज्य की नौति के निदेझक-तस्‍्यों की चर्चा करते हुए ग्रैनकील प्रॉस्टित से तिखां है-- 
“किन्तु नीति के निदेशक हश्वों में सामाजिक क्राम्ति का भौर भी स्पष्ट कथन 
मौसूद है । उनका उद्ृश्व यह है कि भारतीय जन को सोसायटी तथा भ्रकृति के 
॥ संदियों के उत्पीड़न से पैदा होते वाले छुपचाप सहते रहने के प्रस्यास से तथा उसे 
ड धृर्त दुर्दझा से, जिसके कारण वे प्रपरा सर्वोत्तम विकास नहीं कर सके थे, निस्‍्संदेह , 
झूप से मुक्ति प्रदेश करें। राज्य को ऐसी वितिदिष्ट ,जिम्मेदारियां निर्धारित करके 
संविधान सभा के सदस्यों ने भाने वालो भारतीय-सरकारों पर यह जिध्मेदारी रखती 
कि वे, सामास्य फ़ायदे में दरायर का श्र क्दान करने के लिए ह९ एक की शक्तियों 
को मुक्त करने के उद्देश्य छे, अ्यक्तिगत स्वातंत्य ग्रोर लोक, कल्याण के बीच तथा 
कुछ की सम्पत्ति तया विश्ेषाधिकारों को रक्षा श्रौर बहुतों के फयदे के बोच किसो 
मध्यम की खोज करें ।” भं 


* १ है ८ ख् 
निदेशक तस्‍्यों के रूप में, ग्राथिक स्वतन्त्रता घोषित की यई थी भ्रौर यह 
चोषित किया गया था कि शौपनिवेशिक झुग के विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैँ, 
८ और यह हि भारत के लोगों ने (संडिघान की लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं के साध्यम 
्‌ से) देश की ग्राधिक तथा राजवैतिक आंगडोर भपने हाथ में सम्भास ली है तथा यह 
कि भारतीय पूजीपति ब्रिटिश उपनिवेशधारियों के साम्राज्य के वारिसत बन 

जाएं ।” हा 
संविधान [प्रथम संशोधत) विधेयक का समर्थन रुरते हुए, प्रपने भाषरा के दो जन पंडित येहरू 

से कहा भा-- 

“जैसा कि मैं विछले मौके पर कह चुका हूँ, भ्रसल मुश्किल जो हमारे सामने 
है, वह नीति के निदेशक ठत्वों के क्रान्दिकारी विचारों भौर मुलभूत कही जाने 
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बाली कुछ दिशोषताश्रों को गतिहीन स्थिति के बीड का संघर्ष है, चाहे वे सम्पत्ति के 
उम्बन्ध मे हो या किसी श्रन्य वात के । दोनों ही निस्संदेह रूप से महत्वपूरां हैं। 
सब|ल् यह है कि उन पर वियंत्रस्ध कंसे रखा जाए ? जो स॒विवान धपरिवर्तनशील 
सथा स्थिर है वह, चाहे कितना हो श्रच्छा हो या चाहे कितना ही सम्पूर्ण हो, फिर 
भी ऐसा है, जिसका उपयोग समाप्त हो चुका है ;” 


इसके पश्चात्‌, संविधान (चतुर्थ संशोधन) जिदेवक के समर्थ में अपने भःण के दोसान, 
पंडित मेहरू में कहा-- 


“किम्तु मैं कहता हूं कि यदि यह बात सहो है तो मूल मधिकारों तथा राज्य 
की नीति के निदेशक-तस्यों के बीच, संविधान में, परस्पर प्रन्तनिहित हस्द् है। 
इसलिए, एक आर फिर यही कहना होगा कि यह संसद्‌ का काम है कि वह इस 
इच्द को दूर करे तथा मूल अधिकारों का उपयोग, राज्य की नीति के निदेशक- 
तश्वों को पूरा करने के लिए करे" 


प्रतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रमीर श्रौर गरीब के बीच के सन्दर को कम्‌ 
करके, प्राधिक ढांचे को बदलने पर जो जोर हंबिधान के अपेक्षित संझोधनों यें दिया गण 
बह कोई नई बात है । इसके विपरीत, ऊपर के उद्धरण से यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के ढदय 
के पहले से, राष्ट्रीय नेताध्रों का यही उहंबय रहा हे भोर संविधान के प्रवभ तथा चतुर्ष 
संशोधनों के पीछे भ्रस्तनिह्ित झारसों में छे एक कारण यह भी था; उन्हीं से यह भी प्रकट 
है कि इसके लिए रास्ता यह अपताया गय था कि यदि प्राबिक ढांचे को बदलने तथा 
तिदेशक-तस्वों में दिए यए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ऐसा श्राबह्पक अतीत हो, वो 
सम्पत्ति विषयक मूल भ्रधिकारों को कमर करमे या उनका वितियमन करते में कोई हिचक 
नहीं होता चाहिए । 


क सवाल यह है कि क्या वह कहा जा सकता है कि साथस्ति का पश्िकार 
संविष। निया[दी ढांचे तथ! उसको रूपरेश्ला के साथ सम्बद्ध है, मे री राय में, इसका 
उत्तर, स्पष्ट रूप ते, 'नहीं' में दिया. शव ढांचे तथा छपरेल्ला से यह पता चल्रता 
है कि संविधान के मोटे-मोढे ग्राघार क अब कि सम्पत्ति का भ्धिकार, ब्यौरे की बात 
है । ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट है कि सविधान तिर्माताश्रों का दृष्टिकोण यह था कि 
सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को, साम्राजिक कल्पार्य के नोचे स्थात दिया जाए। सम्पत्ति 
का प्रधिकार भी समय-सप्रम पर बदलता रहा है | जैसा कि हेरोल्ड लॉस्की ने 'प्रामर प्रॉफ 
पॉलिटिक्स' में कहा है हि ऐतिद्वासिर दत्नील यदि यह है कि निजी सम्पत्ति के युग में सम्पत्ति 

+ का रूप साधारण तथः/ प्रपरियतंनशील बना रहा है, तो ऐबी ऐतिशासिक दलील च्रा/स्तिमुलक 
है । सबसे वड़ो बात यह है कि जिजो सस्तत्ति का इतिहास ऐसी अनेकामेक फ्रदष्दियों का 
इतिहास है, जो सम्पत्ति से प्राप्ट होने वाली शक्तियों के उपयोग पर लयाई गई था ३ यूनाव 
तथा रोम में ढिंसी युग में दास के ह4 में सम्पत्ति को विविसान्यता प्राप्त थी, किल्तु श्राज ऐसा 
नहीं है । इस प्रसंग में लासकी ने जॉन हटुप्रदं॑ घिल के निम्नलिखित अब्ड उद्धृत किए हैं--.. 


“सम्पत्ति को कल्पना का सारे इतिहास में सदा एक ही रूप नहीं रहा, जिससे 
कभी कोई प्रिवतेन न किया झऊ। सा 


किसी भी विनिद्दिष्ट ,समय में 
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सम्पत्ति केवल संजिप्ठ नाम है जो उस्त सप्य की सोहाइदी. के. कानून या रूढ़ि 
द्वारा किप्री, चीज पर दिए गए ग्रथिकारों का श्षोतक है किस्सु न तो. इस बात में ने 
क्िद्ली ब्न्‍्य वा में किसी भी सभय या स्थांत विश्ञेष्र के झामून या रुढ़ि का, 
यह दावा स्दीकार किया जा सकता है हि वह सदान्‍्सवंदा के लिए ग्रनुक॒रणीय है । 
यह जरूरी नहीं है कि कानूनों ग्रथवा रूढ़ियों में प्रस्थायित खुधार को, इस प्राधार 
कर ग्रापसिजनक समझा जाए कि उसको स्वोकार करने का मतंसब मानव का्ये- 
कलाप को सम्पशि की वमान कल्पना के अनुकूल बनाता नहीं, अल्कि सम्प्ि की 
बर्तमात कह्पना को मानव कार्यकलाप के विकास तथा उस्तयत के धनुकूल बनाना हैं।? 
पह दलील क्रि संप्रद्‌ संशोचन द्वारा मपनी क्षक्तियों को बढ़े। नड्डीं सकती, मानी नहीं 
जा सकती है । संविधात के संशीध्रन को प्रकृति ही ऐसी है कि उसके अरिए र/ज्य के किसी 
भी ञ्ग को छ्तियां प्रदात की जा खड़ती हैं वा उसकी शक्तियों में वृद्धि को जा सकती है। 
इसी प्रकार उसके जरिए उत ज्क्तियों को, जो पहले राज्य के किसो भी प्रंय में निहित थीं 
छीता जा सकता है या स्पून किया जा सकता है | वास्तविकता यह है कि संघ सरकार को 
दो गई छाक्तियों का या उसके कृत्यों का जश्न भी विस्तार किया जाएगा तब उसका फल यहू 
होगा कि राज्य सरकारों की छ्क्तियों तथा उनके कृरयों-में श्रानुबंगिक कमी करनी पड़ेगी । 
इसके विपरीत जो स्थिति है मदि उस पर विचार किया जाए तब भो यही सच निकलेग! | 


'शंविधार की कोई बात, संविधान के पंसोधन: ढ्वशा संसद्‌ की शक्तियों के बढ़ाने पर न तो 


प्रतियेध लगाती है झयौर न सांविधातिक संशोव्नन के. परिणामध्वरुप संतद्‌ की शक्तियों का 
बढ़ाता हिद्धी प्रम्य रीति में रोकती है प्रौर, मेरी राय में, ऐसे संशोधन के बारे में यह नहीं 
प्रेभिंनिर्धारित किया जा सकता है कि वह अनुज्ञेय नहों है व! प्रमुच्छेद 368 की परिधि कै 
आहूर है। प्रांयरसैण्ड का डैरेमिश रेवम घाला सासला.() हमारे सांपने एक ऐसी नज़ौर 
है, जिसमें एजाहतीस (प्रायरलैष्ड की संसद का ताम) द्वारा किए गए एंक ऐसे संखोधन को . 
विधिमान्य थोषित किया » था जिसके परिसामस्वरूप एज्ारतोस ते ग्रपनी भ्क्तियां दस प्रकार 
बढ़ाई कि तोहभत-संप्रह के जिना संविधान संशोधित रे की उसकी झत्ति, जहां आठ वर्ष के 
लिए दिधिसोस्य थी, वहां प्रवषि को बढ़ाकर उसे सोलह वर्ष के विए विधिमान्य बनों दिया 
गणा] मुल्य स्थायाधिपति कंनेडी ने भी, जिसने दिश्वस्मत निर्‌य दिया था, स्त संघोचन की 
विधिप्तास्थ॥। पर 'पापति इस ध्राघार पर नहीं की कि एजाएतोंस में इस संशोधन हारा 
अपनी छक्ति को बढ़ा लिया है। यह पंशोधन इस झाधार पर भ्रविधितास्य घोषित किया गया 
कि संशोधन खण्ड को संशोधित करने की कोई भी शक्ति नहीं है। हमारे संजिधान के प्धीत 
चूंकि स्पष्द उपबन्ध प्रौजूद है इसलिए इस प्रकार की कोई कठिनाई पैदा नहीं होती है । मैं 
यह दल्ौल भी नहीं यान सकता हूं कि संदिधान का ऐसा संशोधन, जिसके परिणामस्वरूप 
शेष्ट्रपति दर यह पावन्दी है कि वह प्रनुज्छेद 368 के उपबन्धों के बनुसार पारित संविधान, 
के संशोधन को अपनी प्रनुमति भ्रद्धान करे, विधिमांन्य नहीं है। अ्रन्य बातों के साथ-साथ, 
अनुच्छेद 368 को संशोधित करने की शक्ति स्सी ग्रनुष्छेद में दी गई है शौर गनुच्छेद 368 
हा जो भी संशोधन उस रौति में किया गया है जो उस प्रनुच्छेद में विहित है. उसमें कोई 
भी सांशिधानिक था विधिक कमजोरी नहीं समझती जाएगी ५ इस प्रसंग में मैं यह बता देना 
जाहता हूं कि, संयुक्त राज्य प्रभरीका के संविधश्म के श्रनुस्छेद 5 के अनुशार, उस संविधान 


(/) (935) झ्राबरिश रिपोर्ट्स 70. 
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के किसी भी संशोधन के लिए, राष्ट्रपति की श्रनुमति की कोई श्रावश्शकता नहीं हैं। भारत 
के संविश्रान में, चौबीस संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तन ते, जिसकी भोर हमारा ध्याग 
आकवित क्रिया गया है, राष्ट्रपति को शअ्रनुमति को सम्राप्स नहीं किया है, बल्कि राष्ट्रपति 
के लिए यह वाध्यकर बना दिया है कि, जन कोई सकोधन प्रनुच्छेद 368 के प्रनुसार पारिता 
हो जाए, तो यह संविधान संशोधन विधेयक को प्रपनी प्रमुभति प्रदान करे | चू'कि, सम्यक्‌ 
रूप सै पारित हो जाने के क्षाद, किसी भी सांगिधानिक संझोधन से सम्बन्ध रखने वाले 
विधेयक को श्रपत्ी अनुमति न देता, राष्ट्रपति के सिए प्रश्भव नहीं है इसलिए राष्ट्रपति के 
व्यक्तिगल विवेक बाला भ्र'स स्वधा बुप्त हो गया है। इसके ग्रलावः भी, हमारे संतिघान के 
श्रधीत राष्ट्रपति को स्थिति सांविधानिक प्रधान की स्थिति है प्रीर ग्रपने व्यक्तिगत विवेक 
का प्रंयोग करते हुए कार्य करने के लिए, यदि कोई गुलाइश रसके लिए है तो वह बहुत ही 
अ्रहप तथा सीमित है । 


बहस के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता भ्रधिनियम, ।947 की धारा 6 के उपयः्धों का 
हवाला दिया यया था । उप थारा की उपधारा (]) के भ्नुसार हर नए दोभिनियम विधान- 
मंण्डल को इस बात के लिए पूर्शा रुप से सशक्त किया गया था कि केह ढोमिनियम के लिए 
विधियां वना सकता है, जिसमें राज्य क्षेत्रातीत श्वेत रखने बाली विधियां भी सम्मिलित 
हैं। उस घारा की उपधारा (6) में यह उपबंधित था क्रि इस धारा की उपधारा ()) में 
नलिदिष्ट शबित का विस्तार ऐसी विधियां बनाने तक है, जिनके द्वारा डोमिनियन के विधान- 
मण्डल की शक्तियों पर भविष्यवर्ती परिसीसाएं लगाई गई हों । मेरी राग में इस उपदन्धों से 
कोई भी सह्षयता नहीं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि संविधान सभा ने स्रंविधान को किसी 
ऐसी झक्ति[के ग्राघार वर, जो भारतीय स्वतस््तता ्रधिनियम की घारा 6 हे श्राप्त की गई 
हो बनाया या श्रगीकृत नहीं किया या । हसके विपरीत, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत 
के लोगों की भोर से श्रोर उनके प्रतिनिधियों के रूप में संविधान को बनाया था और ग्रगीकृत 
किया था। यह बात संविधान की प्रस्तावना के प्रारस्मिक तथा प्स्तिम श्रत्दों से स्पष्ट 
है। संविधान हे प्रनुच्छेद 395 में जो निर्देश भारतीय स्वतस्तता श्रधिनियम के प्रति है उसके 
सिवाय संविधान में, भारतीय स्वतग्वता ब्रधिनियम के प्रति कोई भी निर्देश महीं है । 


इसके अतिरिक्त मैं यह भी देखता हूं कि भारतीय स्वतन्त्रता ग्रधिमिगय की धौरा 6. 
की उपधारा (6) में यह उपबस्धित था कि उपघारा (॥) में निर्दिष्ट झमित ऐसी विधियां 
बनाते तक है, जिनके द्वारा होमिनियन विधानमण्डल की शक्तियों पर भविष्यवर्ती परिसीमाएं 


लगाई गई हों। बात्तव में धस्थायी संसद्‌ ते, संविधान-सभा के रूप में काय॑ करते हुए, . 


संविधान को बनाया था, जिसने भावी संसदों की मामूली विधायी वाकित को यह उपय्ध 
श्रमा कर सीमित कर दिया कि जो भी विधियां बनाई जाएं, उनके द्वारा संविधान के उप्य्षों 
का उल्लेघत न किया जाए। उसी के साथ-साथ संविधावसभा ने संविधान में प्रनुच्छेद 268 
को स्थान दिया जिमके द्वारा उस श्रमुओद में निर्धारित प्रक्रिया के प्रमुसार संविधान को 
संक्ोधित करने की शव्ति भावी संसदों के दोनों सदमों को प्रदान की गई भारतीय स्वतस्त्रता 
अधिनियम की धारा 6 में कोई ऐसी बात नहीं है जो संशोधन की व्यापक शवित प्रद।न करने 
आल अनुच्छेद संविधान में रखने के विरद्ध, उस संविधान सभा के रास्ते में, इ्कावंट हो और 


क्ेशवानम्द भारती ब० केरल रात्म स्था० सन्‍्ता] 9 


मे हस बात पर तेय(र नहीं हूँ कि भारतीब स्वतन्त्रता अधिनियम की घोरा 5' में कही गई 
पकसी दात के कार पनुष्छेद 368 के विस्तार को किसी प्रफार निवन्दित करू 4 


पिटीश्नरों की झोर से रखी गई यह दलोत, कि हपारा संविधान एक ऐसे करार 
का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके झाधार पर भारत .के लोग भारतीय संघ में शामिल हुए 
और उस्होंने संविधाल फो स्वोकार किया, विल्कुल गलत है। उम्त भाग को छोड़ कर, जो 
तब तक वो देशी रियासतों में क्लामिल वे, भारत का शेष भाग ।5 प्रगस्‍्त, 947 को 
उस समय भी एक राज्य-क्षेत्र पा जब कि भारत स्वतंत्र हुम। जहां तक कि इस देणी 
रिपाशतों की बात थी, वे 26 सवम्बर, 949 से भी पहले, जथ कि संविधान थमीकुत 
किया गया भा, अथवा 26 जनवरी, 950 से पहने, जब कि संविधात प्रदृत हुआ।, भारतीय 
संघ में शामिल हो गई थीं। इसलिए इत प्रकार का कोई प्रइन ही नहीं पैदा हुपा कि,भारत 
के राज्यक्षेत्र में सप्मिलित, भारत का कोई भी मांग भारतीय संघ में ऐसे किसी भ्राश्वासत 
के भरोते पर शामिल हुआ, जो संविधान के उपबस्धों क्वारा दिया गया हो । रुछ प्राष्यासत 
अल्पसंर्यकों को दिए गए थे और उनको ध्यान में रलते हुए उन्होंने अ्रपनों कुछ मांगे छोड़ 
दी थी। प्रत्पसंस्थकों के प्रधिकारों को भ्रव जो संरक्षण प्राप्त है, वह अनुष्छेद 25 से लेकर 
30 में दिया गया है। अल्पसंस्यकों के संरक्षण सम्बस्धी प्रनुच्छेदों को-छोड़ कर, संविधान 
के भाग 5 में दिए गए विभिन्‍न अनुच्छैदों सब मागरिकों को लागू हैं। ऐसी कोई भी बात 
नहीं. है जिससे यह प्रकट होता हो कि, यदि मूल अधिकारों सम्बन्धी अनुक्छेद संविधात मैं 
शामिल न होते, तो विभिस्न भर्मों के आतने वाले लोगों ने, या तो भारत संघ में शामिल 
होने से या भारत संघ में बने रहने से इंकार कर दिया होता। मूल अधिकारों सहित यह 
संविधान भारत के सभी लोगों द्वारा प्रंपनें प्रतिनिधियों की मात बनाया गया था झौरे 
अपने प्रतिनिक्तियों की प्रांत कार्य करते हुए यदि भारत के सभी लोग सम्पत्ति-सम्बन्धी 
झूल अ्रधिकारों को कावम कश्ने या उन्‍हें छीन लेते का फैसला कस्ते. हैं तो मेरी त्मभ में 
किसी श्री विश्वास भंग या किसी मो तथाकथित फरार के भ्रतिक़मश का कोई प्रढन नहीं 
दंदा होता है । 


इसके ग्रदिशिक्त, करार से जो पारस्परिक झूप से किया गया ऐसा अदन-अदाने था 
ऋरार जिसको देखने से उस कशर के पक्षकार की पसंद था उसको मर्जी के ग्राभइयक एप से 
झामिल होने का पता चलता है। करार की संकत्यना, संयुक्त राज्य प्रमरोका के संविधान 
के संदर्श में, जहां विभिस्त राज्य, संयुक्त राज्य गमरीका का तिर्माशा करने के लिए एकत्रित 
हुए और बाद में फिलेंडेलफिया कन्वेन्दन के तैथार हो जाने के प्रत्येक राज्य ने उस संविधान 
का अनुसभर्धन किया था, चाहे जितनी प्रासंगिक था महत्वपूर्ण हो, उक्त संकल्पना की 
आरीय संविधान के संदर्भ में कोई भी स्पष्ट प्रासंगिकता नहीं है । संविधान. के अंगीकृत 
किए जाने के महुत पहले ही, जेसा कि पहले कहा जा हुक है, सम्पूर्ों भारत एक देश था। 
अविधानसभा द्वारा संविधान के श्रगीकृत हो जाने के बाद, हर, राज्य द्वारा उनके 
अनुत्तमथ्ेत का भी कोई भ्रवसर महीं पैदा हुआ । न्‍ 
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पिटीक्षनरों की ग्रोर से मंपल बिह और एक झ्रस्य बताम भारत संघ (के प्रति 
निर्देश किया ग्रेया है, जिसका सम्वस्ध पंजाथ पुरंगंठत भ्रधिनियम, ।966 के साथ घा । उस 
अधिनियंत्र की विधिमास्यता का समन करते हुए, इस न्यायालय ने घनुर्छेद 4 का उल्लेख 
किया, जिसके श्रनुमार अनुच्छेद 2 या प्रनुच्छेद 3 में विधिष्ट किसी विधि में प्रथम ग्रमूतती 
झोर चतुर्थ भरतुमूच्ा के सक्ोधन के लिए, ऐसे उपबन्ध प्तुदिष्ट होंगे जो उस विधि के 
'उपकन्धों को प्रभावी बनाने के लिए भ्राधपयक हों तथा ऐसे प्रनुप्रक का प्रासंगिक ग्रौर 
ग्रातुप॑धिक उपकस्ध (जिनके प्रन्तगंत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद या 
विधानमश्डल या विधानमण्डलों के प्रतितिधित्व के बारे में उपदन्‍्ध भी हैं) भी हो स्कंगे जिन्हें 
संसद प्रावश्यक श्वमके श्रोर यह कहां कि-- 

"ानुच्छेद 2 तथा 3 द्वारा थो शक्ति संलद्‌ को दी गई है, बहू ऐसे नये राज्यों 
के प्रवेश, स्थापना था बनाने की श्षकित है, जो संविधान हारा परिशत्पित 
लोकतस्त्रात्मक नपगूने के इनुकूल हो ग्रौर जिस शक्ति का प्रमोग संसद्‌ विधि द्वारा 
कर सकेगी बहू श्रवित संसर्‌ द्वारा बधा--परिकल्वित किसी राज्य के प्रवेश, स्थापना 
या बनने के प्रनुपुरक, प्राम्नंगि क या झानुपंग्रिक फबित है, त कि सांविधालिक स्कोम 
पर अब्यारोही होने की शक्ति | श्रतः ऐशे किसी भी राज्य को जिसमें प्रभावी 
विधानगण्उंल, कार्यपालिका तथा स्यायिक प्रंग न हों संसदू ढ्वारा अनुच्छेद 4 के अधीन 

* विधि से 7 तो बनाया जा सकता है, न उस्ते भ्वेश दिया जा सकता है और न - 


स्थावित छित्रा जा सकता है ।” 
मैरी राय में उपर वाली पक्तियों स्ले संशोशन विषयक शक्ति पर ऐसी किसी भी 


विवक्षित परिश्नीम। के निष्कर्ष का समन नहीं होता है जिवका द।वा पिटोशतरों की ओर से 
डिया गया है ।.इस स्थायालय ने ऊपर वाली पंकितयों में “अनुपूरक, प्रासमिक तथा ग्रानुष॑ंगिक 
उपबस्ध” शददों का ग्र्थास्वयन कियां है झौर यह श्रभिनिर्धारित किया है कि इन-उपवन्थों 
द्वारा संसद्‌ की सांविधानिक स्क्रीम की ग्रवहेलना करने के लिए समर्थ महीं बनाया गया 
है । स्पष्ट है कि “सांविधानिक स्क्रीम” शब्दों से संविधान के उन तपव्धों के प्रति निर्देश 
है, जिनमें राज्य, उसके विधानगण्डल, स्थायवालिका शया भाग 6 में दी गई प्रग्थ बातों का 
उल्लेज़ हो | हरियाशशा राज्य जब एक वार बन क्या हो यह प्रावबयथक था कि भाग 6 के 
विभिन्न श्रनुच्छेदों द्वारा परिकल्पिक्ष राज्य की विज्लेपताएं उसमें उसी प्रकार हों जैसे कि प्रग्य 
राज्यों में है) रहा है। उस्त मामले में, अनुच्छेद 368 के भ्रधीत संशोघन विषयक शक्ति पर 
किसी परिसीमा का होई'प्रइन ही नहीं पैदा हुआ ग्रोर इसलिए उस ब।भले के पिटीशनरों को 
कोई सहायता नहीं, मिल सकती है । 
पिटॉंशनरों के विद्वान्‌ काउस्सेल ने हमारा ध्यान इस वात को प्रोर प्राकषित क्रिया 
है लि ध्षिविल स्वतस्शताश्रों के संदर्भ में सांविधानिक स्थिति कताड़ा में या थी । इस संदर्भ 
में हम देखते हैं कि ब्रिटिश नार्थ प्रमरीका ऐक्ट, !867 की प्रस्त/वता के प्राश्स्भिक 
दाब्द इस प्रकार हैं-- हक 
/यत: कनाडा, नोवा क्करोटिया, ग्रोर स्यू वन॑स्विक प्रास्तों ने, युनाइटेड किगरम 
आँफ ग्रेट ब्रिटेत एप्ड प्राएरलैण्ड के क्राउस के श्रधीव सिद्धान्त रूप में यूनाइटेड: 


2() (967) 2 एस० सी० श्रार० 09. 
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किंगहम के ही जैसे संविधन के साथ, फेडरल रूप से एक ही डोमिमियन में 
सस्मितित होने की इच्छा प्रकट की है :” 
पूर्नोक्त श्रधिनियम की भारा 9] में कनाडा को संसदू 
धारा 9। के प्रःरश्भिक शब्द इस प्रकार है-- 
“'क्बरीन के लिए यह विधिपूर्एं होगा कि वह कनाडा के सीतेट तथा हाउस 
प्रॉफ कॉमर्स के परामश्श था सहमसि से, एस धधिनियम द्वारा प्रान्तों के विधानमण्डलों 
को प्रमन्‍य झूप से सौपे गए विषण-वर्षों के ध्तर्गत न प्राने बाली सश् बातों के 
स्व में कनाडा की शारित, व्यवस्था तथा सुधासन के लिए विधियां बनाएं श्रौर 
इक प्रौर भी प्रश्चिक सुनिविच्रत बनाने के लिए फिग्तु इस प्रकार नहीं, जिससे इस 
धार के पू्ंधामी उपभंधों की व्यापकता प्रतिवन्धित हो (इस श्रधिनियम में किसी 
बात के होते हुए भी), एकदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि प्रथतू “४ 
इसके बाद, विभिन्‍्म विधयों की एक सूची दी गई है। इन विक्षयों में से सबसे पहुला विषय, 
जो ब्रिटिक्ष नाथ॑ प्रभरीका ऐक्ट, |949 हारा पन्तःस्क्ापित किया गया भा, इस प्रकार है--- 
“उस विषयों को छोड़कर जो इस ग्रधिनियम हारा प्रास्तों कै विधानभण्डलों को अ्रलस्य झूप 
से सॉपे गए हों; अन्य विषयों के बारे में कनाश। के संविधान का सरयं-समय वर संग्रोधन 
हू! “। संशोधन विषयक बागित पर झम्य परिसीमाग्रं के ब्योरे देवा आवश्यक महीं 
है । प्रिटिल्न नाथ ग्रमरीका ऐक्ट की धारा 92 में बे विषय दिए गए हैं जो प्रान्तीय विधान 
के लिए प्रवन्‍्य रूप से ग्रलय कर दिए गए हैं। हस थारा के अनुसार, हर प्रास्त में विधान- 
सण्डल ऐसे बिषयों के धारे में बिथियां बसा सकेगा जो इसमें इसके पढ्चास्‌ प्रगशित विवय- 
थर्गों में गरते हों । इसके बाद विषयों को एक सूत्री दी गई है, जिनमें पहला विषय ह्ट्स 
प्रकार है--“लेफ्टीमेप्ड गचर्मर के पद को छोड़ कर, प्रान्त के संविधान का, इस श्रधिनियम 
में किसी कात के होते हुए भी; समय-समय पर संझ्ोधन ।” इस बात वर ध्यात वेते हुए, कि 
संविधान का संशोषन भी विधाधत के विषयों में है, यह कहा गया है कि संसद द्वारा मापु्ली 
विथधायम तथा सांविधानिक विधि के बीक्ष कताड़ों में एक मात्र विभेद यही है कि प्रथमो- 
लिखित का सम्बन्ध इत सब विषयों के साथ है जिनके शरे में विशेष रूप से यह स कहा 
गया हो कि वें प्राल्तीय विधायन की परिधि में श्राते हैं, जब कि पढ़्थादोलिखित का सम्बन्ध, 
प्रधिकारों के निभाजन में होसे थाले किसो शी मूलभूत परिवर्तम के साथ है। इसके अ्रतिरिक्त 
गद्यपि राज्य के फेडरल श्वकुप के कारण: कमाड़ा के संबिधात को नमहीय नहीं 
'कहा जा पकता है, फिर भी केमाडा का संविधान प्राधुनिक केडरण रा््यों मे से किसी भी 
राज्य के संविधान से, सम्भवतः, सबसे कम भ्रमस्य है (देखिए--सौ० ए५० स्ट्रॉग 
लिखित “साइंत पोलीटिकलः कास्टिद्यूशर्श) । 


के विधायी प्राषिकार का उल्लेख है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि, झाधारभूत स्वतस्त्राशों को स्रांविधानिक स्थिति के साशत्य 
में कम्र से कम 6 विभिन्त विच्चारधाराएं कनाढ़ा में प्रथलित हैं । प्रभी तक कताड़ा के 
उच्चतम न्यायालय ने इनमें से किसी को प्रमुमोदत नहीं प्रदान किया है। न्यायालय के, 
विभिन्‍्त न्यायादीशों ते इस विषय पर भ्रलग-अलग मत्त व्यवत किए हैं फिल्तु उनमें से सभी 


३82 उच्चतम स्थायाज्य निरशय पत्रिका... [973] 2 उम० नि० व० 


इस अकार के हैं कि उनसे इस विषय का कोई भी विपटारा नहीं होता है। यह भी वात 
ध्यान देने की है कि वुनियादों सवाल यह नहीं है कि जनता को ग्र।धारभूत स्वतन्त्रताएं कौन 
दे सकता है, संसद्‌ या विदानमण्डल, बहिक यह कि उनमें हस्तक्षेप कौन कर सकता है या 


उन्हें छीन कोन सकता है (देलिए--डी० ए० श्री मीज़र कृत सिविल लिबर्टीज़ इन कनाडा, 
पृष्ठ !3 )। ध 


एक महर्त्वपूरों मामला, जिसका नागरिक स्वरन्त्रताओं के भ्रश्त के साथ चनिष्ठ 
सम्डन्ध था, झह्वरटा प्रेस वाल। मामसा|?) था। उम्र मामले का सम्बन्ध एक ऐसे अ्धिनियम 
की विधिक्षास्यत्षा के साथ था, जिसने प्रेस. स्वतस्व॒ता को पेरिसीमावद्ध कर दिया था। कनाझ 
के उच्चतम स्यायालय ने यहू अभिनिर्धारित किय। कि यह अधिनियम श्रविकारातौत है क्योकि 
यह पश्रत्वरटा सोशल क्रेडिट ऐक्ट छा आनुबंगिक है और उसो पर निर्भर है जो स्वयं ही 
अधिकारातीत है| मुख्य स्याय।धिपति इफ सहित तीत स्वायाधीझों ने तो झौर भी भागे बढ़ 
कर बाक्‌ स्वातस्थ्य तथ! ब्रेस स्दातन्थ्य. की चर्चा की । कहा गया कि साबंजनिक बाद-विवाद 
के प्रधिकार का प्रयोग सोमित करने से कततड़ा को संसदीय संस्थाओं के संखालन में गड़द्य 
पैदा होगी । मुख्य स्थायाधिषति डफ के सत का ग्राघार, दष्ड विधि सम्वन्धी झक्ति नहों, 
बल्कि लोकतंत्रात्मक सोसाइटी को बताए रखने की श्रोवध्यकता थी जिसका उल्लेख सविवाने 
में भी किया गया है.। वाक्‌-्वातस्त्य से सम्वन्ध रखते वाला एक विरंय, कुछ समय बाद; 
जाग स्विट्जमेत बनाम फ्रैंढा एल्वॉलिय एण्ड श्रटती जनरल झाफ क्यू बेक (*) वाले मामले में 
-भी दिया गया था। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्यूवेक कम्यूनिस्टिक श्रोपेगष्डा ऐक्ट 
को ग्रविधिमान्य घोषित कर दिया । एक को छोड़ कर सभी स्थायाधिएति इस पर सहमत ये 
कि यह कानून, सम्पत्ति तथा सिवित झधिकारों या प्रान्त के केवल स्थानीय या प्राइवेट 
किस्म के भामलों के प्रवीन प्रास्तीय स्क्षमका के गनन्‍्दर्गंत नहीं श्राता है। स्यवाधिपति एक्ट 
ने यह अभिनिर्धास्ति किया। कि संसद्‌ भी बाद-विवाद तथा विश्वार विमश् के अधिकार को 
निराक्ृत नहीं कर सकती है । हे 


मैकमिल लॉ जनंस, जिल्द [2-966-67 में डेल गिवसन के एक लेख में कहा 
गया है कि यद्यपि मुरुय न्‍्यायाधिरति इफ़ द्वारा ब्रत्तिवादित प्रस्थापना का कितने ही 
स्थायाघीशों द्वारा सम्मान किया जाता था ग्रौर उन्होंने उसे प्रन्तिम रूप से खारिज नहीं 
किया था, फिर भी कमाडा के उच्चतम न्यायालय या करिसो झ्न्य न्यायालय के अधिकांश 
न्यागाथिवरतियों ने उसे स्वीकृति भी कभी प्रदान नहीं की । कुछ स्थायाधि7तियों ने बह मान 
लिया है कि क्िस्रो ग्रत्य विषय से पृथक्‌ करके प्राधारभूत स्वतल्कताशों को भी विधान का 
विजय बनाया जा सकता है । अन्‍य स्थावाशिपतियों का विचार यह है कि घत्तीमित ग्रधिकारिता 
“क्ताडा की शात्ति, व्यवस्था तथा सुशासत के जिए' विधियां बनाने को. सामान्य झज्त के 
अधीन डोमिनियन के नियंत्रण में है । दूसरा दृष्टिकोण जो अपनाया गया है, वह यह है कि 
संसद की संरचता तथा “पिद्धास्त रूप में थुताइटेड किंगडम का जैसा ही संविधान" के प्रति 


(!) (938) एस० सी० ग्रार० 00 (कनाझ)- 
() [957) ऋयाड़ा लॉ रियोर्ट्स 285. 
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प्रस्तावना में विदेश यह बताता है कि विधायी तिकाय का निर्वाचन औ्रौर संचालन वाक्‌ 
स्वातंत्य वात/वरख में हो किया जाएगा । घन्य दृष्टिकोरयों का उल्लेख वा विभिन्‍न दृष्टिकोरयों 
की चर्चा प्रावश्यक नहीं है । स्थायाधिपति ऐबट की प्रस्थापका की. चर्था ररते समय, बोरा 
लॉल्किन ते 'डैनेडियन कांस्टिट्यूशनल स' में भ्रपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
“्विट्कमेत आाले मासले (ययोश्स) में स्वायाध्रिपति ऐक्ट की अस्थापनां के 
अतिरिक्त कोई भी ऐसी उत्कृष्ट नजीर नहीं है जो सिविल स्वतंत्रताशों को संसद 
तथा प्रान्तीय विधानमणष्डल दोनों की पहुंच के बाहर बताती हो। ब्रिटिश नार्थ 
प्रमरीका ऐक्ट में सिक्षित स्वतंत्रताओ्ों की कोई ग्रसिध्यक्त गारष्टी नहीं है श्रोर ते 
पंयुक्‍तत राज्य अमरीका के संविधान में बिल ग्रॉफ यइट्स (पहले दस संशोधन) के 
साथ तुलना करके योग्य ऐसी कोई चीज है जो संविधान के ग्र॑_तथा उसके बिस्तार 
के प्रत्तिम निर्वेश्वनकर्ता के रूप में, उच्चतम पायालय द्वारा विहित स्रीमाओों के 
भ्रन्दर भ्रौर श्तों पर, फेडरल तथा राज्य कार॑बाई, दोनों के बारे में, यह अतिबेध, 
शगाती हो कि उमके द्वारा ग्रन्य बातों के साथ-साथ धर्म की तथा बचन की तथा 
ज्रेस़ की और सम्मेसन की स्वतन्त्रता का अतिलंपत महीं किया ज्ञाएगा।” 
(देजिए--पृष्ठ 970) 
पूर्वोक्त पंक्तियों से यह विदित है कि जो विभिन्‍न मत कताडा में श्रनिव्यक्त किए 
गए हैं उनका प्रसंग, ब्रिटिश नाथ भ्रमरीका ऐक्ट की प्रस्थापना तथा उसकी बाराएं हैं, 
जिनके उपबंध हमारे संविश्ञान से सारवानु छप से भिन्‍्त हैं ! ब्रिटिश नाये प्रमरीका ऐक्ट के 
संदर्भ में मी न्‍्यायावििपति ऐक्ट का भत, जिसका ग्राश्रय पिटौछनरों की और से लिया स्या 
है, कनाडा के उच्चतम न्यायालय के अधिकांश न्यायाघीज्ञों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया 
है भौर मेरी राय में विवक्षित परिसीमाओं के सिद्धान्त कः प्रतिषादन करने के लिए उनका 
आधार बहुत कमजोर है। 


यहाँ यह बता देना ग्रावश्यक है कि कनाडा की कंसद्‌ ने कनाडा का बिल ऑफ 
शाइट्स श्रगह्त, 960 में पारित किया । उस विधेयक की थारा | में कुध मानव झ्रधिकारों 
तथा पुलभूत स्वतंब्रताओं की चोषशा की गई है वह घारा इस प्रकार है-- 
< “।, इस् बात को एतब्ड्रारा मास्ता प्रदान की जाती है श्रौर यह घोषणा 
की जाती है कि, मुलवह्, राष्ट्रीय उद्भव, रंग, बसे या लिग, के श्राघार पर किली 
जिगेद के बिना, निम्नलिखित मानव-प्रधिकार तथा मूलभूत स्वतम्त्रताएं कनाहा में 
विज्ञमान रही हैं और विद्यमान्‌ रहेंगी, प्र्यत्‌-- ड 
(क) प्राण, स्वतस्तरता, देहिक सुरक्षा तथा सम्पलि के उपभोग को अधिकार 
और विधि की सम्यक्‌ प्रकिया के सिकाय उससे बंडित न किए जाने 
का अधिकार; 
(ज) विधि के समक्ष ग्रमता तथा विधि के संरक्षण का व्यक्ति का अ्रधिकार; 
(ग) भर्मो-स्वातंत्य; 
(ए) बाक:स्वातंत्र्य; 
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(2) सम्मेलन की तथा संघ बताने की स्वतंत्रता; और 

(च) प्रेक़-स्वातंत्य ॥/ 
इस विधेयक की धार 2 के प्रनुतार कनाढा की हर विधि का, जब तक कि कमाड़ा की संसद 
के अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट घोषणा ते कर दी पई हो कि वह, कताड़ा के बिल ग्रॉफ 
राइट्स के होते हुए भी अवृत्त होगी, ग्रधम्वियन इस प्रकार किया जाएगा झौर वहू इस 
अकार लागू की जाएगी जिससे कि बह उसमें ?बीकृत तथा घोषित किसी भी ग्रधिकार या 
स्वातंत्रता को न तो निराकृत करे, न कम करे भ्रौर न उसका उत्लंक्त करे श्रोर क उप्तका 


निरश्करण्ष, कम करता था उल्लंघन आ्रधिकृत करे। धारा 2 का सुसंगत भाग इस 
प्रकार है- 


“कनाडा की हर दिधि का, जब तक कि कंतोड़ा की संसद के किसी भ्रधिनियम 
द्वारा यह स्पष्ट घोषणा न की गई हो कि उसक। प्रवतन कनाडा के विल्_प्रॉफ 
राइस के होते हुए भी होग के होते हुए भी होगा, तिर्यज्ञन इस श्रकार किया जाएगा ग्रोर वह इस प्रकार 
लागू होगी जिससे कि बह, इसमें मान्यता-प्राप्त तथा घोषित किसी भी श्रधिकार या 
ह्वतंत्रक्षा को, ते शो विराकृत करे, न उसे कम करे घ्ौर न उसका प्रतिसंधने करे 
गौर न उसके निराकरण, कभ करने वा भ्रतिलंघन को प्राधिक्ृत करे धौर विशिष्टतः 
कताडा की किसी भी विधि का भ्र्थान्वियन इस प्रकार सहीं किमा जाएग या इस 
प्रकार लागू नहों किया जाएगा जिससे क्रि'"' “०” (रेल्लांकन हपारी 
प्रोर से क्रिया गया है) * है 

धारा 2 को, जिसका उदरण कपर दिया गया है, पढ़ने से यह प्रकट होता है कि विधेगक 
की धारा । में उत्िखित मानव-भ्रधिकार तथा मूलभूत स्वतखताएं प्रात्यंतिक नहीं हैं बल्कि 
इक्ष ग्राशय की कोई हपप्ट घोषणा कनाडा की किसी विधि में की जाए हो निराकरण या 
कम करने के प्रध्यधीत है। विधेषक की धारा 2 यहू बताती है कि इस ग्राश्षय को कोई : 
स्पष्ट घोषणा की मई हो, तो स्रंकद्‌ का अधिनियम बिल ग्रॉफ राहद्स के उपबस्धों पर 
पध्यारोही हो सकता है । इस प्रकार धाश 2 क्षताड़ा को संस्द्‌ की श्षक्तियों पर 
क्वि्लित परिसीम।प्रों के सिद्धान्त के शाप प्रश्ंगत है जो मानव-ग्रध्चिकारों पर अधिरोकित हैं। 
कनाड़ा का एक प्रोर मामला, जिसके प्रति निर्देश पिटोशनरों की घोर से किया गया 
है प्रौर जो मेरी राय में उनके लिए उतता हो निरयंक है, श्रटनों जगरस ऑफ मोबा 
सकोटियां तथा अटनों जनरल प्रॉफ कनाडा (') वाला मामला है, जिसका फैसला फनाडा के 
उच्चतेभ ग्यायाजय द्वारा किया गया था । उस मामले में थह झभिनिर्धारित किया गया था कि 
यदि कोई अधितियय कमाड़ा की संश्तद्‌ से वोवा स्क्रोटिया के विधानमण्डल को और 
विलोमह: किए जाने व।ले अधिकारिता-प्रस्यायोगन (डेलीग्रेशन आफ फूरिस्डिक्शन) के 
प्रस्वन्ध में श्रधिनियमित् किया जाए, तो वह सांविधानिक दृष्टि से विधिमात्य महीं होगा, 
क्योंकि उसमें तोवा स्कोटिया के विद्ञानमण्डल को संसद में निहित उन शक्तियों के प्रत्यापोजन 
की, जौ ब्लिटिा नर्थ अमरीका ऐक्ट की धारा 97 द्वारा ग्रतत्थ रुप से दंसदूं में मिहिस हैं और 


(!) [9350] रस> ब्ी० आर+ 3। (काबाढा) 
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प्रौर उन शक्तियों के, जो उस अवितियत को घारा 92 हे प्रधीत प्रनत्य रूव से द्रास्तोष 
विधानमण्डल में निहित हैं, उत्त विधानमण्जल ढाटा संसद को प्रस्यायोजन को 3थवस्या होगी। 
“कनाडा के उच्चतम स्पायालब के प्रनुधार, कनाड। की संसद तथा प्रत्येक प्रा्तीय 
विधातमण्डल, प्रपने-प्रपने क्षेत्र में प्रभुश्वसम्पस्त है ग्रौर उसको, वधास्थिति, धारा 9 या 
घांरा 92 के ग्रधीन, प्रपने को सौंपे गए दिवमों के हम्दस्ध में विधास दनाने को प्रतन्‍्य 
प्रधिकारिता प्राप्त है। इसलिए न तो, जो शक्तियां उसमें विहित की राई हैं, उर्हें वह दृधरे 
को प्रत्याथोजित करने के लिए घौर न दूसरे से उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए समर्थ 
है ओ दूधरे में निहित हैं। स्पष्ट है कि बह मामला ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन के सम्मस्ध 
में था, ओ ब्रिठिा नार्थ अमरीका ऐक्ट के अधीन, था तो संसद्‌ को, वा प्रान्तीय विधानमण्डलों 
को, अनन्‍्य रूप से सौंपी गई थीं । ऐसे प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में यह प्रभिनिर्धारित किया 
गया कि वह भ्रनुन्नेय नहीं है। ऐस। कोई भी प्रश्न इस मामले में पैदा नहीं हुमा है। 
प्रव हम कुछ ग्रस्थ मामलों का उल्लेख करेंगे, जिनके प्रति निर्देश फिटीक्मरों की 
ओर वे किया गया है। उसमें ते दो मामले घिलोन के हैं। बहां क्री साविधवानिक स्थिति 
के प्रनुसार सिल्ोन (कांस्टिद्यूशत) पझ्लाडर इन काउन्सिल, [946 की धारा 29 द्वारा 
विधियां बनाने को तथा संविधान को संशोधित करने की दोनों श्रकार की शक्तियां 
दी गई थीं, बच्चपि दोनों के लिए, विध्वित प्रकिया प्सप-प्रलग थी। थारा 29 इस 
प्रकार है-- 


“29. /८ ([) संश्षद्‌ को, इस आदेश के उपबस्धों के अवीत रहते हुए, इस द्वीप 
की झास्ति, व्शवस्था, तथा सुशासन के लिए जिधियां बनाने की श्क्ति होगी; 

(2) कोई भी ऐसी विधि-- 

(क) किसी भी बर्म के ग्रवाघ पालन पर न तो प्तिपेश्र लगाएगी प्रौरत 
उसे निब्रेन्धित करेगी; वा ् 


(श्र) किसी भी समुदाय या घ्मे के ब्यक्तियों को ऐसी निर्षाख्रताशों या 
तिर्बेश्धनों के प्रधीन तहीं करेंगी, जिनके प्रयोन अन्य समुदायों या बर्मों के व्यक्ति ने 
किए बए हों; वा 

'अग्रेजी में इस प्रकार छे है 
>29, () डफरशुब्५ ॥0 काट छञाए्शंडंगाड 00 कीड 06०, ताला" 


आक्यो। 03४८ 909९ 0. गाउ्ट [9७5 ईण पट. ए8०९, णर्ध' 00. 80०१ 
8०१कषआरएक्षा। ज॑ ॥8 [$|॥9, 


(2) 4० इफल। 489 $॥0॥-- 
(७) एए०त्रेण। ०८ 7न्‍कपंज (08 व8९ छज्क्ष5३ ० भाए लोहा, गे 


(0) आकरहह एल४०08 ती आ७. ९०ताएशीए. 06 हलीद्रॉ०० ॥086 (० 
3858 00 रं॥उंलांएचड १0. भगत फुलाइलाड 0. 0080 (0070६ 
ला एलंड्रा०0४ बढ ॥0 ग्रह 0९: ० 
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(ग) हिसी री समुदाय्र या धर्म के २रियों को ऐसा कोई दिदेषाधिकार या 
फायदा नहीं प्रदान करेगी, जो प्रभ्य समुदायों या धर्मों के ब्ू|क्तिशों को न प्रदान 
क्रिया गया हो; या 

(थ] किसी बामिक संस्था के गठन को, उस संस्था के झञासों प्राधिकारी 
को सहमति के सिवाय, परिवर्तित नहों करेगी किन्सु इस श्रकार जिससे, उस 
दशा में जिसमें कि धामिक उंस््या विधि हारा तिग्रकित की जातो है, कोई मी 
ऐसा परिवर्तंत, उस संस्था के शाला श्राबिकारी की श्र॒थंना पर, किए जाने के 
तिवाय न किया बाएं : 

परन्तु इस उपधारा के उपकन्‍्ध, इब्डियन एण्ड पाकिस्तानों रेजीडेप्ट्स 
(सिटीजनश्षिफ) ऐक्ट के श्रष्तीन, स्िलोन के नागरिक के रूफ में रजिस्ट्रीकृत 

स्यक्तियों का प्रनिनिधित्व करने वाले, हाउकछ ऑफ रेव्रिजेप्टेटिम्ज के सदस्यों 
के निर्वाचन के लिए, सम्बन्ध में या संस में, उपयन्ध करने बाली किसी विधि 
को लागू नहीं होंगे । 

इस परम्तुक का प्रभाव, किसी भी ऐसी तारीख को खत्म हो जाएगा, जो 
ग्रवर्नर-जनरख ने राजपत्र में प्रकाशित उद्घोषणा से नियत की हो । 

(3) कोई भी विधि जो इस धारा की उपयारा ( 2) का उल्लंध्न करके 
बनाई गई हो वहां तक शून्य होगी। जहां तक ऐसा उहलंधने शिया यया हो 

(4) इस्त धारा के श्रघीन ग्रपनी श्षक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद्‌, इस 
प्रादेश के या सपरि९द्‌ हिज मैजिस्टि के किसी धन्य धादेश के किसी उपबस्ध को 
अहां तक इंशोषत या निरस्तित कर सकेगी जहां सक कि बहु इस द्वीप पर लायू है: 
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कंशदानम्द सारती ब० फ्ररल राय [स्था० सना , शा 


परस्तुक इस भादेश के किसी उपबन्ध की. संज्नोधित या निरंतित करने वाला 

रे ड़ कोई विधेयक, क्षाहो प्रभुमति के लिए तव तक पेझ्न नहीं किया जाएगः, जब तक कि 
स्पोक्वर के हस्ताक्षर वाला यह प्रमाणपत्र उस पर पृष्ठांकित न हो कि हाउस भोफ 

रेप्रिजेण्टेटिक्श में, उसके पक्ष में दिए गए मतों की संक्या (उनरों मिलाकर जो 


उपस्थित न हों) हाउस के सदस्यों की कुल संस्था के दो-तिद्दाई से श्रन्यून के 
्््‌ बराबर था। हे 


इस उपधारा के. भ्रधीन स्पीकर का हर भ्रमारपत्र सब प्रयोजनों के लिए * 
निश्चायक होग। तथा उस पर किसी भी स्यायालय में, प्रापत्ति नहीं की जाएगी ।/ 
लियांगे शोर फुछ प्रस्ण बताए क्थीन (!) में प्रपीलाधियों पर कुछ ऐसे झपराधों 

के का ब्रारोप लगाया गया जो 2? जनवरी, 962 के सक्षा प्रपहरण (कूप डी टेट) के 

प्रसफल काण्ड से उत्पन्न हुए थे | सत्ता अपहरशा की कहानी सिलोत सरकार द्वारा तिराले 
गए शत पत्र में प्रकाशित की गई थी । 6 माचं, 962* को, दण्ड विधि (विश्वेष उपबन्ध) 
दा अ्रधिनियप [ क्विपिसल ला (स्पेशल श्रोविजन्स) ऐक्ड] पारित किया गया झौर उस्ते | शनवरी, 
4962 से भूतलक्षी प्रभाव दे दिया कया । उस भ्रधिनियम का प्रवर्तन उन्हीं लोगों तक सौमित 
था ज़ित पर 27 जनवरी, 962 को या उसके लगभप्र राज्य के विरुद्ध श्रपशधों के प्रभियोग 
लगाए ग्रए थे । उस प्रभिमियम द्वारा प्रपीलागियों के तथ के कराराबास को विधिवत्‌ बनाया 
मसथा था, जद कि वे बिचारण की प्रतीक्षा फर रहे थे ग्रर पोनल कोड की एक श्वारा फा, 
इस श्रकार उपास्तरण किया गया, जिससे सत्ता प्रपहरण के असफल काण्ड की परिस्यिति का 
सामना करने के लिए बारदात हो जाने के बाद एक नए प्रपराध् की रचना की जाए । इस 
अधिनियम ने न्यायमरत्री को इस बात के लिए सदाक्त किया कि बह, जूरी दिना.प्रपीलाथिषों 
के मामखें का विच।रण करने के लिए, तीन व्याग्राधीश् माम निर्देशित करे । अधिनियम को 
विधिमास्यता तथा उस नामनिर्देशन की चुनौती दो भई, जो न्यायमन्त्री द्वारा तीन न्‍्यायाधीओों 
के लिए किया गया था। स्रिलोन के उच्चतम स्याय/लब ते प्रधितिक्त के कुछ उपकस्धों को 
अधिकारिता के साथ-साथ व्यायाक्षीों के नामनिर्देशन के संध्वन्ष में को गई श्रापत्त 
मंजुर कर ली। तश्वप्थात्‌ यह भ्रधिनियम संशोधित किया गया और न्यायाधीशों की 
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जामनिर्देशित करने को ग्रक्ति, मुख्य स्यायाधिषति को प्रदान की गई। अ्रपील्लाथियों ने, 
संश्लोधित भ्रधिनियम के ग्रधीर नामतिदेशिन, तीन स्थायाधिपतियों के स्यावालय के समक्ष . 
विद्ञारण में सि्दोष किए जाने पर, जुड्ीशिय्ल कप्रेटी के सामने प्रवोख की । भ्रपीलाधियों 
की दोषसिद्िि को तीन श्राघारों पर छुनौती दी गई, किस्तु जुड़ीशिमल् कमेटी ने केक्ल दो 
प्राधारों पर ही विचार किया। पहना ग्राधार यह था कि सिसोन की संसद्‌, ऐसा विधान 
पारित करने के लिए, जो स्याय के यूल्नभूत शिद्धाश्तों के प्रतिकूल दो, ्रसयर्ध थी । ॥962 के 
दोनों प्रधिनिय्मों के सम्बन्ध में, यह कहां गया कि वे ऐसे सिद्धास्तों के भ्रतिकूल हैं, क्योंकि 
उनमें केबल ब्यक्तियों को ही लक्ष्य नहीं बनाया गया है, बल्कि वारदात हो जाते के बाद, ऐसे 
अपराध भी बिरबित किए गए हैं, जिनसे उतको प्रन्थथा संरक्षण मिला होता । दृप्तरी दलील 
गह भी कि 962 के प्रधिनियम, संविधान के विरुद्ध थे, कमोंकि वें ऐसे निदेश के अरावर ये 
जो प्रपीवाधियों को सिद्धदीष ठहरने के लिए दिश गया हो प्ौर ऐसी बिायी योजना के 
सप्तात गे, जो प्रपीलाधियों की दोषसिद्धि शुनिविततत करने तेथा उन्हें कड़ा कह दिलाने के 
लिए बताई गई हो श्रौर इस प्रकार यह कम, विश्वां ।बण्डल द्वार! स्यासिक जक्ति को, अनुचित 
रूप से प्रपने क्षाय में ले लेशा था स्याधिक शक्ति में हस्तक्षेप है, जिसके लिए विध।नभण्डल सक्षम 
नहीं है ग्रौर जो विधानमण्डल, का्यवालिका तंथा स्थाययाजिका के बीच, संविधान द्वारा, 
गदेशि्ष भ्क्ति-विभाजन के साथ प्संगत है | पहली दशोल का उल्लेल् करते हुए, जुडीशिवल 
कपेटी ने स्िलोत (कांस्टिट्यूशन)भाई र इन काउन्सिल, ।946 तथा सिलोत इण्डिपेप्डेस्प ऐगट, 
947 के उपबस्धों का उल्लेख किया श्रोर कहा कि उक्त प्रादेश् तथा प्रधितियम का संयुक्त 
प्रभाव सिलोन की संसद्‌ को स्वतन्‍्त्र प्रभुत्व सम्पस्त राज्य की सम्पूर्ण विधायी शक्तियां ्रात्त 
हुयाना था ग्रौर उनकी रचना का म्राक्षय भौ यही था। सिलोन को संसद्‌ की विधायी शक्ति 
के सम्बन्ध में यह प्रमिनिर्धारित किया गया कि वह इस कारश सीधित नहीं थी कि बहू 
ऐशी दिध्ियां पारित करने के लिए सक्षम नहीं थी ओ म्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध 
हों । दूसरे भ्र।धार का जहां तक मध्वस्थ है; जुड़ीशियल कमेटी ने 962 के प्रधिनियमों के 
बारे सें यह प्रभिनिर्धारित किया कि वे इसलिए प्रविध्िमास्य हैं, कि उनमें न्यायिक शक्तियों 
पर विधानमण्डव द्वार प्रतधधिकृत कब्जे या सिलोत के लिछित संविधान के साथ प्रसंगत 
हस्तक्षेप्र सम्मिलित है. जिसमे न्यायपालिका को न्यायिक कृत्य, स्पष्ट शब्दों में न सौंपे जाने 
पर भी, राजनैतिक, विधायों या कार्यपातिका नियस्शश से न्यायपालिका! की स्वतस्तरता 
सुनिश्चित करने का ग्राक्षय प्रकट है । 


इस प्रकार विदित है कि इस विनिदचय, का ग्राथार सिलोन संदिधान के ग्रधीन, 
विघानयण्डत्र, स्थायप्रालिका तथा कार्यवातिका के बीच शक्तियों का पृथशक रण है और यह 
संसद्‌ हो झक्षतियों १२ विवक्षित परिस्रीमा्रों के सिद्धास्त की कोई भी समथंतर महीं प्रदान 
करता है। इसके विपरीत, पहली दलील कि चर्चा करते समय, स्याय के ब्राधारभुत सिद्धास्तों 
के उल्लंघन में विधि बनाने के सम्बन्ध में, संसद्‌ को शक्ति १९ परिसीमाप्रों के सिद्धान्त को 
जुडीक्षिपल कमेटी ने त।मंजूर कर दिया । सह भी बात ध्यान देने की है कि जुड़ीशियल कमेटी 
ने यह बात स्पष्ठ शब्दों में बताई है कि संविधान का कोई भी संशोक्षग ऐसा नहीं है जो 


कै. 


झेशवानरद भारतों ब० केरल राज्य नन्‍्या० क््ता] 889 


संविधान की घारा 29 (4) के अनुसार दो-तिहाई बहुमत से किया गया हो ्रौर इसलिए 
इम्हें इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। 

एक और माला, जिसके प्रति निर्देश पिटीदोनरों क्षो ओर से किण गया है, 
भाइबरि कमरिहतर बमास्त पंडुक राणातिे (!) वाला मामला है। उस मामले में यह वेखा 
गया था कि ग्राइबरि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का नियुक्ति, ब्रोइबरि ग्रमैण्डमेष्ट ऐवट के 
अनुसार, कितु . सिलोत (कांस्टिद्यूशन) प्रा र-इन-काउन्सिल, (946 की धारा 55 
का उह्लंघन करते हुए, जिसक्रे ग्रनुप्तार जुडीशियल श्रॉफिसरों की नियुक्त का ग्रधिकार 
जुड्दीशिपल सविस कमीशन पें निहित था, स्थाममल्त्री के परासझ्ल॑ पर, गवर्नर जनरल द्वारा 
की गई थी। उप्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया ज्यों था कि विधातसण्डल को ब्रिघान 
बनाते की' उस झर्तों ही सुपेक्षा करते की कोई शक्ति नहीं है, जो विधान बनामे की उसकी 
क्षति को विनियमित करने बाली लिखत द्वारा प्राधिकृत की गई हों। इस तिर्द्चन के 
प्रस्तित्व का ध्ाधार इस काल पर तहीं है कि वह विधानभण्डल सिलोन के विधानमण्डल की 
तरह #्रभुत्वसम्पस्न है या नहीं है। 

ऊपर के कथन से यह बात स्पष्ट हो गईं होगी कि जिस आंत के आरे में इस मामणे 
में बाद विवाद है बह कुछ प्रौर उससे बिल्कुल भिन्न है जिसका प्रहग हस मापले में हमारे 
सामने पैदा हुआ है क्योंकि इस मामले में हुमें विधानमण्डल हारा दिरिश्चित किसी ऐसी विधि 
पर विचार तहीं करना है जो सोविधानिक उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए बताई गई हो । 
पिलीक्षमरों की प्रोर से निरांय के एश भ्रश का हवाला दिया गया है जिसमें सिलोत संविधान 
की धारा 29 मी उपधारा (2) पर, जिसके उपबन्ध ऊपर दिए था खुके हैं, बिचचार करते 
सप्य, जुडीशिवल' कमेटी ने कह। था कि उपधारा (2) के विभिन्न खण्डों में ऐसे सुरक्षित 
किए गए धापरिक तथा मू/बंश स्रस्बस्धी विषयों का बर्णत किया गया है, जिसके बारे में 
विधान नहीं बनाए ज। सकेंगे । इसके अ्रतिरिक्त यह भी फह्ा गया कि, हने उपबन्धों के रूप 
में, सिलोन के नागरिकों के बीक्ष की श्रापसी ग्रथिकार-संतुलन व्यक्त किया गया है, जो बहुत 
महत्वपूर्ण है। इन प्राधारभूत शर्तों के श्राधार पर ही उन्होंने संविधान को स्वीकार किया 
भा प्रौर इसलिए प्विधान के प्रधीन उम्हें तश्दील नहीं किया जा सकता। यह दलील दी जई 
है कि इन उक्तियों से यह प्रकट होता है कि सिलोन संविधान की धारा 29 (2) में बशित 
अधिकारों को, जो भारतीय संविधात के भाग 3 में दिए गए मुक्त श्रधिकारों के साथ घिलते- 
जुलते हैं, जुडोश्ियल कमेटी से संविधाम को धधीन प्रपरिवर्तंतीय प्रभिनिर्धारित किया था। 
इसके प्रागे यह भी दलील दी गई है. कि स्िलोन सविधान की धारा 29 (3) सथा भारतोय 
संविधान के अनुच्छेद 3 (2) के उपबन्धों के बीच समानता है, श्योंकि घारा 29(3) में यह 
उपबन्धित था कि घारा 29 (2) का उल्लंपन करते हुए बनाई गई कोई विधि ऐसे उल्लंधन 
की सीमा तक शुल्य होगी। 


मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ऊपर वाज़े माभले में जुडी शियल कमेटी मे 


* पझसिनिर्धारित किया थ्रा कि घारा 29 (2) तथा 29 (3) ने, संविधान की छारा 29 (4) 


6) (4965) ९० सी१ 72. 
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के भ्रधीन, संविधान के संशोधन को झक्ति पर नि्वस्धन लगाया है। जिस प्रझ्व पर 
जुडोशियल कमेटो को विद्वार करना था वह ब्राइबरि ड्विब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति की 
विविमान्यता के सम्बन्ध में थो । ऐसी नियुक्ति, ब।इबरि प्रमेष्डमेश्ट ऐक्ट के उपकस्धों का 
प्रातन करते हुए किए जादे पर भी, सिलोम संविधान की धारा 55 की अपेक्षाओं का 
उल्लंघन करती थी। उस मामले में कोई भी श्रइत ऐप़े सांविधानिक संशोधन की 
विविशान्यदा के सम्वस्ध में नहीं था, जो संविधान की धारा 29 (4) का ग्रदुपालन करते 
हुए किया गया हो । उस मामले की रिपोर्ट के पृष्ठ (87 कै ऊपर बाले फ़िरे पर, प्रत्यर्थी 
के काउन्तेश की जिस दलील का जिक़ किया पया है, उससे यहू प्रकट है कि उसकी झोर से 
यह बात मान ली गई कि “संशोधन या निरसन के प्रधिकार पर, प्रपेक्षित बहुत की 
अपेक्षा को छोड़कर इस समय कोई भो परावन्दी नहीं है।”' जुडीशिवल कमेटी ने यह बात 
कभी नहीं कही कि वे प्रत्यर्थी के काउन्सेल के पूर्वोक्त कथन के साथ सहमत नहीं हैं । 
निर्श॑य को देखने से यह एकट होता है कि जुडीशियल कमेटी ने धारा 8 झौर घारा 29 
पर एक साथ विनार किया धौर यह बढाया कि सावारण विधि, जिसका संविधान की 
घारा ]8 के अधीन साधारण महुमत से पारित किया जाना अपेक्षित है तथा स्रांविधानिक 
संशोवन सम्बस्थी व्रिधि के दीख, जिसका घारा 29 (4) के ग्रधीन दो-तिहाई वहुमत से 
पारित किया जाते अपेक्षित है क्या प्रन्तर है। प्रभुत्व (सॉँवरेष्टी) के प्रश्न की चर्चा करते 
हुएं, जुडोशियल कमेटी ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया -- 


/'जड कभी संस्द्‌ को गठित करने दाने प्रदस्थों का बहुमत इतता नहीं होता 
जितना प्रपेजित है, उदाहरण के लिए जब साधारण विधान के मामले में, मत 
विभाजन सप्तान हो या जब संविधान को संशोधित करने वाले बिघान के मामले में 
बहुत्त साधारण ही हो, यद्यवि संजिधान की अपेक्षा प्रधिक वहुपत की हो, तो इसका 
यह भर्थ नहीं है कि संसदू प्रभुव्वसम्पन्त नहीं रही । सिलोन के संविषान के 
झधौन अल्पयत इसका हकदार है कि वह संविशन का ऐसा कोई संशोधन ने होने 
दे ज्ञो दो-तिहाई बहुमत दाराा पारित न किया गया हो! इस श्रकार सदस्यों के 
अ्रपेक्षत: म्यूनदर बहुमत पर झंधिरोषित पावन्दी से संत्तद्‌ की स्वयं करपदी प्रभुत्व 
झम्बस्बी शक्ति सीमित नहों हो जाती है मौर वह तो सदा ही जब भी चाहे 
अपेल्षित बहुमत से संशोधन को पारित कर सख्ती है |” 


प्रह्यधियों की ग्रोर से यह कहा शयया है कि जुड़ीक्ियल कप्रेटी ने ग्रह तय किया था कि 
सिलोन संविधान के सभी उपतन्धों के संशोधन, जिसके ग्रन्तर्गत धरा 29 कौ उपधत्रा (2) 
श्रौर (3) के उपनंध भी हैं, दो-तिहाई बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। यह भी कहा 
शश्मा था कि सिलोन संविधान की धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा श्रधिरोषित निबेस्धव, 
संविधान की घारा 29 (4) का अ्नुवालन करते हुए, साधारण बहुमत झरा, माधारण 
कानूनों को बनाने की शक्ति पर लगाए गए थे, न कि दो-तिहाई वहुमत्न द्ारा संविधानिक 
संशोधन करने की झक्ति पर । इक्ध दलीस के अनुसार बुड़ोशियन्न कमेटो ने सुरक्षित किए 
गए (एण्ट्रैच्ड) झाब्दों का प्रयोग इसी प्र्भ में किये! था | हमारा ध्यान कै० सी० व्हौवर 
कृत कांस्टिट्यूशवल स्टरक्चर' (|963 का पुनमुद्ररत) के पृष्ठ 83 घौर 84 पर दर्ज इस 
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चक्तियों की प्रोर भी भ्राकृ्ित क्रिया गया है कि “समुदायों तथा घ्मों के श्रधिकारों के 
(धारा 29 में दिए गए) इन संरक्षणों को, सिलोन की संप्तव्‌ द्वारा निर्ित्र था संशोधित 
किया जा सकता था, परन्तु यह तथ जब कि संतद्‌ ने संविधात के संशोधन के लिए बिहित 
प्रक्रिया का पालम किया हो ।” 


इन दलीलों में बल हो सकता है, किल्‍्तु इस विषय पर और श्रधिक डिचार करता 
तथा सिलोन संविधात के उपबस्धों की ओर भी गहराई के साथ दर्चा करना मेरी शव में 
प्रावश्यक नहीं है। बाद-विवाद का जो विषय हमारे सामने है, उसका निपटार! हवय हमारे 
ही संविधान के उपवंधों की रौशनी में करना होगा । परहां पर इतता कहना ही पर्याप्त है कि. 
पिटीकषनरों की ओर से प्रस्तुत पक्ष को राशाहिये के मामले(?). से कोई खास सहायता नहीं 
पिल्ती है। , 

अत्र हम मंककाॉले बताम किये (*) पर विचार करेंगे। यह खामला प्रस्ट्रेलिया में 
क्वीससलैग्ड के संविधान के सम्बन्ध में था। क्त्रीन्सलैण्ड को संविधात 6 जून के एक सर्परिषंद्‌ 
प्रादेश द्वारा [859 में प्रदान किया गया थां। सपरिषद्‌ प्रादेश ने उस्त राज्य-क्त्र में एक 
विधासमण्डल की स्थापना को, जिसका गठन बीच, विधायी परिषद्‌ तक्ता विधायी सभा से 
मिलकर हुए था तथा विधान बनाने की क्षक्ति परिषद्‌ हथा सभा के पराभर्ण भ्रौर अहमति 
से कार्य करते हुए, क्वीन में निश्चित थी । “उपनिवेश की शास्ति, कल्याण तथा सुशासन” के 
लिए जो प्रभुस्वसम्पतन विधायी क्षक्ति की पूर्णता इक्षित करने के लिए, चाहे वह कक्ति 
कुछ विपयों तक ही या कुछ प्रारहाणों के प्र्दर ही सौमित हो सामान्यतः प्रयुक्त वाक्यांश 
है, कोई भी विधि बनाई जा सकती है। विधातमण्डल ने संविधान प्रधितियम ]867 में 
पारित क्रिया । उस प्रधिवियम को घारा? हारा. यह भोषित फरिया गया कि विधायी 
मण्डल (लेजिस्लेटिव छड़ी) को किसी भी मामले में /उपनिवेश की: शान्ति, 
कल्धाणा तथा सुशासत के लिए” विधियां बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस व्यापक शक्ति पर 
एकत्र भ्रमिध्यक्त निर्बन्शन धारा 9 में घा। परिषद्‌ के गठन को तम्दील करने बाले विधान 
की बिधिमास्यता की पुरोभाभ्य छर्त के रुप में उसकी धपेक्षा परिषद का तथा सभा 
का बो-तिहाई बहुमत था | ]96 में प्रौत्ञोगिक भ्यस्कता शबिनियम्र (इण्कम्ट्रियल 
आ्राविद्रे शत ऐेफ्ट) पारित किया गया । उक्त प्रधितियम में, गथीन्सल॑ण्ड के उच्चतम न्यायालय 
का स्यायाधीक्ष होने के लिए. प्रेप्रीडेण्ट था कोर्ट प्रॉफ इण्ड्ट्रियस आ्राविट्रेशन के (किसी 
न्यायाधीक्ष को नियुक्त करने के लिए, सपरिषद्‌ गवर्नर को प्राधिकृत किया गया । यहें भी 
उपबन्ध किया गया कि इस अकार तियुक्त स्याय/धीक्ष को दोसों पदों की प्रधिकारिता श्राष्त 
होगी ग्रोर बहू जब तक भ्रच्छी तरह काम करेगा (डयूरिंग गुड विह्ैबीयर) उच्चतम 
ज्यायालय के न्यायाधीक्ष के कप में भ्रपता पद बारश करता रहेगा। सप्रिषद्‌ गवमेर ने 
अपीला्थी को, जो कोर्ट ऑफ ६०इस्ट्रियन, भ्रोबिट्रेंगन का श्रेसीढेण्ट था, श्रच्छी तरह काम 
करते की शर्त पर, तम न्यायालय का न्यावाध्रीश होने के लिए तियुक्त किया । 
अवीन्सलैण्ड के उच्दतम स्थायालय ने यह  प्रभिनिर्धारित क्षियाकि अश्रपीसायों इस बात का 
हकद्वार नहीं है कि उसे भ्रपने पद कौ शपथ दिलाई जाए या वह उच्चतम व्यायालय के 


सदस्य के #प में अपना स्थान ग्रहणों करे। पंह्पएचात्‌ क्‍्वौन्‍्सलैण्ड के उच्चतम स्पायालय 


(!) (१965) ए० स्री० 72. 
७) (920) ए० सी० 69॥. 
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में प्रपीलार्थी को पद्स्युत करने का फेससा किया । इण्डस्ट्रियल आविट्रेखन ऐब्ट, 96 को 
धार 6 के उपबस्धों के सम्बन्ध में, जिसके भ्रधीन अपीसार्थी उच्चतम भ्यायालय का 
स्यामाधीदा तियुक्त किया श्रयो था, सह. ममिनिर्धारित किया ग्रया कि बे संविधान 
अधिनियम के उपवस्धों के साथ ग्संगत हैं और इसलिए लुग्द हैं। अपील होने पर 
्रास्ट्रे लिया के उच्च न्यायात्रय के सात में से चार भ्यायाधीज्ञों ने क्वोन्सलेण्ड के उच्चतम 
न्यायालय के साथ सहमहि प्रकट की, जब कि उनमें से तीन न्यायाब्रीशों ते विरोधी मत 
प्रकट किया और यह राय दी कि यह भ्रपील मंजूर की जानी चाहिए। इसके बाद इस 
मसामले की अपील प्रिवी काउस्सिल के सामने को गई । लाई बकनहेड ने जुडीशियल कमेटी को 
राय देते हुए, यह्‌ प्रभिनिर्धारित किया (() कि क्वीन्सलैण्ड के वियानमष्डल को कल्लोनियल 
सॉज़ बेलिडिटी ऐगट, 865 के भ्रघोन तथा उसके घलावा भी, दोनों तरह से, सोमित काल 
के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाध्षिपति की तियुक्ति प्राधिकृत करने की शक्ति दी झोर 
(2) यह कि श्रोद्योगिक भध्यत्थता अ्रधितियम की घास 6 द्वारा उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाघीश के रूप में नियुक्ति केवल उठने समय के लिए प्राधिकृत की गई थी जिसके 
दोराम वह व्यक्त, जो नियुक्त किया गया हो, कोर्ट श्रॉफ इण्डस्ट्रियल प्राब्ट्रिंसल का 
श्यायाधीश रहा हो । प्रपीलार्षी के सम्बन्ध में, इसके भ्रतिरिक्त यह भी प्रभिनिर्भारित किया 
गया कि बढ़ विधिततान्य हूप से नियुवत किया गया था। ऊपर वाले साससे में प्रथपि यह 
कहां गया था कि किसो भी विधानमण्डस को विधांत बनाने को उन शर्तों की उपेक्षा करने 
की भ्लक्वित नहीं है जो विधान बनाने की उसकी शक्ति को विनिममन करने वाली लिंखत 
हारा प्रधिरोपित की गई हों, फिर भो उसमें यह त्स्थापना प्रतिपादित की यई थी कि जब 
तक कोई निबंन्धन न हो तल तक दिधामी शक्ति पर कोई पादस्दी तहीं लगाई जा सकती । 
'इसके झ्रासे यह कहाँ गया कि-- 

“उसको छोड़ कर, जहा क्वीन्सलंण्ड के विधानसण्डल की शक्तियां विशेष 
मामत्रों में निबेन्धित की गई हों, क्वीरसलण्ड का बिघानमण्डल अपने घर का स्वामी 
है। ऐसे मामले में, जंसा कि प्र भ्रपील में विचाराधीन विवाल्कों के सम्बन्ध में 
हमारे सामने प्ररुतुत है, ऐसा कोई भी निबंस्धन साकित नहीं किया बया है श्रौरत 
बास्तव में विद्यमान है। 

इसके प्रांगे यह भी कहृ। गया है कि--- 


०ड्स दलोल को मानने के लिए, ओ पहले भी उसके सामने रखो गई थी, 
बोर्ड और भी कम तैयार है कि जिन विषयों की चर्चा ऐव्ट में की गई है उनके 
ओच ऐसा विभेद किया जाए, जिससे कि एक धारा के बारे में बह कहा जा सके : 
"यह धारा आधारभूत है भौर उसका संक्षोधन केकल प्रमुक रीति में ही किया जा 
सकता है' झौरे दूसरी धारा के सम्दन्ध में यह कहा जा सके : कि यह धारा इस 
प्रद्यार की महीं है, इसलिए इसका संज्ोघन बिता डिसी ममट के इसी प्रकार 
किया जा सकता है जैसे किसी गन्य कानूनी उपबन्ध का! हे 
उपर बाले मामले में जो निर्णय किया गया है इससे पिटीश्षतरों को कोई सहायता नहीं 
मिल सकती है। उसके विपरीत, उस निशांय में ऐसे प्र्ध भी हैं जो पिटोशनरों की और से 
अस्तुत किए गए पक्ष का विरोच करते हैं। 
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कॉलोनियल लॉजु बैलिडिटी ऐक्ट, 865 की धारा 5 जिसका जिक्र मेबकॉले वाले 
मामले ()में किया गया था इस प्रकार है “८ 


“प्रत्येक ग्रौपनतिवेशिक विधानभब्दल को शपनी ,श्रधिकारिता के झ्दर 
अ्धिकार-सम्पन्त न्यायालय स्थापित करने, उन्हें प्माप्त करने तथा पुन|ठित करने, 
प्रौर उनके बहन को ताद्दील करने तथा उनमें न्याय के प्रशासन, के लिए उपजरध 
बनाने की पूरी-पूरी शकित होगी प्ौर यह खमरा जाएगा कि ऐसी दाकिति उसको 
हर समय प्राप्त थीं तथा प्रत्येक प्रतिनिधि विधानरण्डल को, भ्रपनी श्रभिकारिता के 
प्रश्दर के उपतिकेक्ष के सस्वन्ध में हेड विधानमण्डल के गठन तथा शक्तियों श्रौर 
प्रक्रिया के सम्यस्थ में विधियां बनाते की पूरी शक्ति होगी श्रौर यह समझा जाएगा 
कि उसको ऐसी छात्ित हर समय प्राप्त यी, परन्तु यह तथ अब कि ऐसी बिधियाँ 
देसी रीति में गौर ऐसे प्रारूप के अनुसार, पारित की गईहों, जी रोति लथा 
जैसा प्ररूप उक्त उपतिदेश में तत्यमय प्रबृत्त संहद्‌ के किसी , प्रधिनियम, जंदर्से 
पेटेप्ट, सपरिषद्‌ प्रादेक्ष या प्रौपतिवेशिक विधि से समय-समय पर अपेक्षित हो ।! 
अहूस के दौरान झ्टनी जनरल फॉर स्पू साउथ वेश्स वताम ड्रेयोधन (?) वाले सापले 

में प्रिवी काउस्सिश्ल द्।रा दिए गए विनिश्चय के प्रति निर्देश किया गया। उक्त मामला स्थू 
साउथ देल्स की संपद्‌ द्वारा पारित एक विधेयक से सम्बन्धित था जितके द्वारा लोकमत-संग्रह 


«का उपदस्ध करते वी धारा तिरसित की गई थी । उक्त मामले में एक दूसरा विधेयकःभी 


प्रन्तवंलित था जो विधात परिषद्‌ के समाप्त किए जाने के लिए था। प्रियी काउश्सिल ने 
प्रास्ट्रेलिया के उक्च स्यायशलय के विनिषचय की पुष्टि कर दी । उच्च व्यायालम ने बहुबत 
से शह प्रभिनिर्भारित किया,था कि विधेषक, कालोनियललॉल बेलिडिटी ऐक्ट की ष।रा 5 
के प्रास्तगेत “दैलि और प्ररूप” में पारित कहीं किया गया था प्रौर इस कारण वे शाही 


_ प्रमुगति के लिए वेश नहीं किए जा सकता। प्रियी काउस्सिल ने भ्रपना विनिश्चय उक्पूक्त 


घारा की भाषा भौर उस धार। में आए “पारित” प्षग्द के प्र्थ के ग्राधार प्र किया। प्रस्तुत 
मामले में हमारा सम्बस्ध उपयुक्त उपबस्धों से नहीं है। में जिम निष्कर्षों पर पहुंचा हूं वे 
डूं घोबन वाले मामले (“) में सभिकथित पिड्धान्तों के प्रतिकूल हैं, यह बात भी नहीं है।। 


अतः बहस के दो रान हस्ट्रेलिया के जिस दूसरे मामले के श्रति निर्देश करियागया. 
बहू स्टेट प्रॉफ विक्टो रिया बनाम कॉमलर्तल्थ (?) 'हैं। उस मापले में भास्ट्रेलिया के उच्च 
न्यायालय मे यह प्रधिकथित किया है कि संविधाम की धारा 5] (#) के प्रबीन प्रपनी 
श्वकितियों का प्रयोग करने में कॉमनवैस्थ की प।लिप्रामेष्ट ऐसे कानून के अवर्तन में जिसके 
द्वारा कर अधिरोषित किया गया हो या जिसके द्वारी कर के निर्धारण के लिए उतब्रस्थ किया 
गया हो, राज्य के हप में क्राउत को सम्मिलित कर सकती है । स्थायाशय के मतानुसार पे- 
रौल दैक्स' प्रसेसमेष्ट ऐक्ट में “नियोजक' की परिभाषा पें राज्य के रूप में क्वाउन को सम्मिलित 
किया जाना प्राते। है। इ१ प्रकार राज्य के रूप में क्राउन को ऐसी मजबूरी के सम्बन्ध में, जो 


कर्मचारियों को संदत्त को मई हो, जिधके प्रस्तग्रेंत विभागों के ऐसे करमेचारी भी भाते हैं रो 


4) (920] ए० सी* 69।. 
(१ (932) ए० सौ० 526. 
0) (97) 45 ए० एल जै० 25(. 
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पूर्णा हूप से सरकारी कृत्य करते हैं, कर मंदत्त करने के दायित्दाघोन बनाया गया है। 
संविधान के उपयुक्त उपबस्धों के भ्रघोन ऐसा छिक्रा जाया कॉंमनबेलथ की झक्ति का 
विधिमास्थ प्रयोग है। बहस के दौरान संदिधान के झवोत कामतवेल्य को विधायी शक्ति पर 
विव्क्षित परिव्ीया पर भी चर्चा हुई , वह जात संविधान को फेडरल प्रकृति से उ ह् 
श्रौर बिमिन्त मत व्यक्त किए वए । मुझ्य स्थायाविषत्ति वारविक सहित तीन स्यायाधौझों ले 
यह मत व्यक्त किशा कि ऐसो कोई १रिश्तीमा नहीं है। इसके विपरीत चार भ्यायाधीओं की 
मह शायर थी कि संविधान के भ्रथीन कॉमनवैल्‍थ की बिवायी ऋत्रित पर विवश्धित परिसीमा 
है । डिम्तु धरालेपित अधिनियम द्वारा ऐसी परिसोमा का ब्रतिवर्तन नहीं किया गया है।यह 
मत भी व्यक्त किया गया कि कराघान से सम््रन्धित बिध्ाद्री प्रविष्टि के घ्थीन कार्य करते 
हुए कॉधनवेल्थ को संसद कराधान की झकित का इस्र प्रकार प्रयोग नहीं रर सकतो जिससे 
फि फेडरल ढांचे में सम्मितित रा्य सध्ट हो जाएं। उस मामले में इस प्रश्न पर कि संशोधन 
की शवित का व्याप्ति-क्षेत्र क्या है, विच्चार नहीं किया गया है। भरत: उपयुक्त मामला इस 
बात का ग्रवधारए करने में ग्धिक सहायता वहीं कर सकता है कि क्‍या सांविधामिक 
संशोधन करने की शवित पर कोई विवक्षित 7रिसीमाएं हैं। 

परत: मेरी यह राय है कि बोलक नाथ दाले मामले (!)में बहृपत को यह राय कि संसद 
की संबिधान के भाग 3 के उपबन्दों में से किसो को इस प्रकार संशोधित करने की शक्ति 
नहीं है जिससे कि मूल अधिकार छीन लिए जाएं या न्यून कर दिए जाएं, सही नहों मानो 
छा सकतीं है। मेरी राय है कि हमारे संजिबात के भाग 3 में प्रन्तविष्ट मुल अधिकार 
प्रनुच्छे३ 368 में विहिंत प्रक्रिया का ग्रनुपालन करते हुए ठव तक न्यून किए जा सकते हैं 
या छीने जा सकते हैं जब तक संविज्न के बुनियादी ढांचे धर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ३ 


अ्रव हम चोबोसवें संशोधन पर विचार करेंगे । ०ह प्शोवन उन वातों को स्पष्ट करने 

के लिए किया गया था जिनडी वात सम्देह उत्वन्त्र हो गया था और इस म्यायालव ते 

परस्पर-विरोधो मत व्यक्त किए ये। इस संदर्भ में हम संविधान (चौबीसवां संशोधन) 

विश्वेयक के उहड्यों परोर कारणों के कधत को उपब्शित करते हैं। उ्ूइकों प्रौर कारणों 
का कथन इस प्रकार है-- 

हूं न्‍्यों झोर कारों का कथन 

उच्चतम स्थार्यालय ने मोलक नाथ वाले सुबिख्यात मामले (967) 

2 एस० सी० ग्रार०, 762 में प्रसव अहुमंत द्वारा प्रपमे ही उन पूर्व 

विविश्चयों को उलश्नट दिशा जिनमें संविश्रान के सभी भागों को, जिनके 

ग्रस्त पूल प्रथिरारों से सम्बद्ध भाग 3 भी है. संशोधित करने की संसद्‌ की शक्ति 

की पुष्टि की गई थी। इस निशांण का परिणाम यह हुणा कि संसद के बारे में पश्रत 

ये समभा ज सा है कि उसे संविधान के भाग 3 द्वारा गारण्टी किए गए किसी भी 

मुल भ्रधिकार को छीन लेने या घटाने की शर्त तहीं है चाहे राज्य की तीति के 

निदेशक तक्त्वों को प्रभावी करके के लिए और संजिश्रान की प्रस्तावना में ध्रवरणित 

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी ऐसा करना धावश्यक् क्यों न हो | प्रतः यह 

अभिश्यक्तत: उपवस्ध करता आवदपक समझा गया है कि संसद्‌ को संविधान के 
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किसी भी डश्कन्य को संजोधित करने की झक्ति है. जिम॒पे कि संशोधन करने की 
शक्ति के व्याप्ति-क्षेत्र के भौतर भाष 3 के उपबन्ध भी ब्रा जाएं। 

2. यह विधेयक इस प्रयोजनके जिए अनुच्छेद 368 का यचोचित संशोधन करने 
के लिए है भोर यह इस बात को भी स्पष्ट करता है कि भ्रनुच्छेद 368 संविधान के 
संशोषन का तथा साथ ही साथ उसको प्रक्रिया का भी उपबनन्‍्ध करता है। विधेयक 
में प्रागे शह उपवस्ध भी किया गया है कि जब कोई संविश्रान संशोवन विधेयक संसदू 
के दोनों सदनों से पारित हो जाए और राष्ट्रपति के समक्ष उनकी झनुसति के लिए 
रखता जाए तो उन्हें उस्त पर प्रपमी इनुमति दे देनी चाहिए। णहूं विधेयक संविधान 
के भनुच्छेद ।3 को भी संशोधित करते के लिए है जिससे कि बट प्रनुच्छेद 368 के 
प्रधीन संविधान के किसी संक्षोधन को लागू न रहे ।” 
विधेषक की, जो संविधान (चोबीसवां संशोचन) भ्णितियम के श्राघार पर पन्ततः 

पारित हो गया था, बारा 2 द्वारा घनुच्छेर ।3 में एक खण्ड यह जोड़ा गया कि प्रनुष्छेद की 
कोई दात प्रनुच्छेद के श्रधीक किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू त होगी । 
संशोधन प्रधिनियस की चारा 3 के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 368 को उसके खण्ड (2)के रूप 
में पुनः सेक्पॉकित किया गया घोर पार्व-शीव॑क श्रव “संविधान का संशोक्षन करने को संसद 
की शक्ति श्रौर उसके लिए प्रक्रिया” कर दिया गया है| इस भनुच्छेंद में बिफ़लीक रण (नॉन 
अ्राव्सटेण्टे) खण्ड () इस तथ्य १२ जोर देने के लिए श्रन्त:स्थापित कर दिया गया है कि एस 
अनुच्छेद के भ्रथोन॑ प्रयोग की गई शक्ति संविधायी क्षक्ति है श्रौर वह संविधान के प्रस्य उपयन्धों 
के प्रध्यधीन नहीं है भ्रौर इसके झन्तगंत संविधान के किसी उपबस्ब का परिवर्धन, उपास्तरस्ण 
अथधा निरसन पाता है। इस सम्बन्ध में भी उपचस्ध किया सया है जिंससे कि इस भनुच्छेद 
कै भ्रनुसार पारित किए जाने के पश्चात्‌ संद्योधघन विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा प्रनुमति 


दैना बाध्यकर हो जाए । झनुच्छेद 368 में खण्ड 3 इस प्रभाव के लिए 


भोड़ा गया है.। भरनुच्छेद 3. की कोई बात इस अ्रनुच्छेद के प्रधीन किए गए 
किसी संशोधन को सागू न होगी । यश्षपि हमारे समझ इस सम्बन्ध में ब्रहुत 
दलीलें दी भई हैं किक्‍्या भ्रनुच्छेद 268 के प्रबोन संशोधन को वाक्ति के अन्तर्गत 
भाग 3 को इस प्रकार संज्ञोधित करने की श्षक्ति सम्मिलित है जिससे कि मूल प्रधिकार 
छीते या स्पूक किए जा सकें । हमारे समक्ष इस बाबत कोई विवाद नहीं किया गया है कि 
संविधान (चोदौसवां संशोधत) ग्रथिनियय संविधान के अनुच्छेद 368 में, जैसा वह उक्त 
अधिनियम के पारित किए जाने के पहले श्रस्तित्व में था, भ्रधिरुणित भ्रक्रिया के अनुसार 
पारित किया गया या। ऊपर की सविश््ार चर्चा को ध्यान में रखते हुए मुझे चोवीसकें 
संशोषन ग्रधिनियम में कोई छामी नहीं मालूम पढ़ती है। प्रत मैं. वात भ्रधितियम को 
विधिमान्य ठहराता हूं । हु 
अब हम संविधान %शथीसवां संशोधन अधिनियम ।97॥ पर विशार करते हैं। 
पर्चीसवें संोधन द्वारा तीन तात्त्विक परिवतेन किए गए है--+ दि 
(3) इसके द्वारा अनुच्छेद 3। (2) को दो प्रकार से संज्ञोधित किया गया है-+ 
(क) इससे भ्रज्ित या अविबुहीत स्रप्यत्ति के लिए 'प्रतिकर' इब्द के: 
स्थान पर “राक्षि” शब्द प्रतिस्थापित क्रिया गया है 8 


5896 उच्चतम स्टायालय निशंय पत्रिका. [4973] 2 उस नि० प० 


(खत) दप़में यह उपवन्ध किया गया है कि ग्र्जन या मधिग्रहुएा क्के 
प्रयोजन के लिए बनाई गई विशि पर इस प्राधार पर प्रापत्ति तहीं की जाएगी 
कि पूरी “सक्ि/ या उसके किसी भाग को नकद दिए जाने से प्रस्थथा 
दिए जाने का उपव्ध किया गया है। 

(3) इसके द्वारा यह उपवन्ध किया गया है कि अनुच्छेद |9 (।) (चर) के 
अ्रचीन किसी भ्रस्पत्ति के झजंत, घारण शोर व्ययत हे सध्य्धित यूल भरष्िकार ऐसी 
किसी विधि के सम्बस्ध में, जो अनुच्छेद 3। (2) में विशिष्ट है, लागू नहीं किया 
जा सकता ।- 

7) इसने द्वारा झनुच्छेद 3। (ग) (।) प्रश्णरोही भवुच्छेद के दौर पर 
अम्तरधापित किया गया है जिफके द्वारा संसद या राज्य के किसी विवानमण्डस 
झ्वारा पारिश की गई कुछ प्रकार की विधि को श्रनुष्छेद 4, ।9 श्रौर 3। हारा 
अदक्त मूल भ्रधिकार लागू नहीं होंगे । 

जहां तक प्रनुच्छेद 3 (2) में धरह्ति या अधिगृहीत सम्पत्ति के लिए “प्रतिकर” जब्द दे 
स्थान पर “राष्ि” झब्द प्रतिस्थावित किए जाते का प््वन्ध है, हमें यह ज्ञात है कि इध 
स्थायालय ने श्रीमती बेला बनजों (?) वाले सामले में यह प्रभिनिर्धारित किया है कि 
अनुच्छेत 3। (2) के अधीन, संविधान (बतु्य संशोधन) प्रभिनियय द्वारा संशोधित किए 
जाने के पहले, अभिवाये झर्जत के लिए प्रतिकर के अधिकार की गारण्दी हारा स्वामी 
"उचित समतुल्थ” या “पूर्ण अतिपूर्ति” के लिए हकशर था। पो० बच्यवेलु मुझालियर () 
वाले मामल्ले में इस न्यायालय ने यह भगिनिर्धारित किया है कि संविधान (चतुर्थ संक्रोधन) 
अधिनियम द्वारा श्रतुच्छेद 3 (2) के संशोधन के बावजूद और “ऐसी किसी विधि पर 
किसी स्यायालय में इस प्राधार पर प्रापलि नहीं की जाएगी कि उम्र विधि द्वारा उपवस्थित 
प्रतिकर पर्यान्‍्त नहीं है” झब्दों के जोढ़े जाने के वाद भो “क्रतिकर' पद रा वहीं अर्थ बठा 
रहा जो अनुच्छे३ 3। (2) के संशोधित किए जाने के पहले उसका प्र्थ था प्र्थात्‌ डचित 
समतुल्य य। पूर्शा शटिपृठि । इसके पह्च!त्‌ शान्ति लाल मंगल दस वाले मामले (?) में इस 
स्थायालम ने कुछ भिश्न मत ग्रपनाया । पौ० वज्यबेलु मुदालियार बाले मामले (“)में यह मत 
व्यक्त किया गया थो कि सांविधाविक गारण्टी केवल उसी दशा में पूरी हो सकती है यदि 
स्वामी को सम्पत्ति का उचित समतुत्य दिया जाता है। 0।ग्ति लाल मंगल दास दाल्ले मामले (*) 
जे यह प्रभिनिर्धारित किया गया या क्योंकि स्वतः 'प्रतिकर”झब्द के सम्बन्ध में कोई निश्चित 
प्रबधारण किया जाना मुफ्किल है। बतः “ममतुश्य/ या. “पूर्ण क्षतिपूति/” कहुफर उसका 
कोई प्रनुचित प्रम॑ नहीं किया जा तकता। श्रौर प्रनुध्छेद 3] (2) के संशोधन के १९थरात्‌ 
प्रधिनिगमित ग्रधिनियमों के श्रथीत प्रतिकर के लिए उपक्ष्र करने बाली विधि पर 
स्थॉयालय को इस प्राधार पर प्रापत्ति करने का सधिकार नहीं है कि प्रतिकर गपर्गाष्त है चाहे 
प्रत्िकर की राशि विधि द्वारा नियत की गई हो या उसमें विनिदिष्ट सिद्धास्तों के ब्रौधर 


(0) (954) एस्न० सी० प्रार० 558. 
(१) (965) । एश० सो० प्रौर० 64. 
((१(५69) 3 एस० ही० ग्रा२० 3455 [969]3 डइम० नि० १० 753. 
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पर भवधारित की जानी हो देल्लिए--आर० लौ० कूपर बनाम भारत संघ (/) वाले मामले 

व्यायाधिपति शाह द्वारा पृष्ठ 596 पर व्यक्त करिए गए मंत्र । उन दो मामलों में 
प्रमिव्यक्त किए गए मत पर ग्रोर चर्चा करने के वश्चात्‌ बहुमत की प्रोर से निर्णय देदे हुए 
स्थायाधिपति शाह ने यह मत व्यक्त किया-- 


“अन्त: दोनों ही विचारधाराक्रों से इस मत की पुष्टि होती है कि प्रतिकर 
भ्रवधारण्ा के लिए विनिदिष्ट सिद्धास्तों पर श्राक्षेप नहीं किया जा सच्ता यहि कह 
प्रतिकर के श्रवधारण के लिए सुंगत झौर अनिवार्य रू से ग्रतित सम्पत्ति के जिए 
प्रतिकर के अवधारणा में लागू होते बाला एक सुमान्‍्य विद्धास्त' है और बड़ सिद्धान्त 
उस्र प्रकार की सम्पत्ति का, जिसे अजित किया आवा चाहा गया है, मूल्य अवधारित. 
करने के लिए उपयुक्त है। पी० वच्धवेले मुदालियार वाले मातले में या शांतित्राल 
मंगलशास बाले साले में झभिव्यक्त किए गए मत को लागू करने पर हमारी रास 
में यदि यह ऐसे बैंकों को, जिनकी सम्पत्ति ले ली गई हो, मुसंगत सिंद्धान्तों के 
श्रनुसार प्रतिकर श्रवधारित किए जाने का उपबन्ध करने पें असफन्न है तो चढ़ 
अधितियम प्रभिन्नण्डित किए जाने के दायिध्वाधीन है ।” 
संविधान के अ्रनुच्छेद 3। (2) में पचवीसवें संशोधन हवरा संझोबन किया गया है 
और “प्रतिकर” शब्द के स्थान पर “राष्ति” छब्द रखा शबा है। ऐसा करने का ग्रावश्यक 
हप से प्राश्यय “प्रतिकर" हाब्द के उपग्रोगे किए जाने से जो कठिनाइयां उत्पल्त हुई थीं उन्हें 
दूर करता था; क्प्रोंकि इस स्थायालय ने उक्त भ्रच्द के सम्बन्ध में यह अ्रभिनिर्धारित किया 
कि उसका एक विशिष्ट प्रथ्े है भौर उसका समपूल्यया पूर्श क्षतिपुर्ति के ग्रध॑ में 
अयल्ियन किया । झतः संज्ोधन द्वारा उस शब्द के स्थात पर “राशि” प्रतिस्थापित किया 
श॒या है 'त्रतिकर' झब्द के स्थान ,पर 'राज्नि' शब्द रख कर संक्षोघन हे यह संशोधित 
करने की बांछा की गई कि सम्पत्ति के प्र्जज या उसके अ्रलिग्रइ॑ंसा के लिए अवधारित डी 
जाने वाली “राष्धिं' का, उचित समपूल्य या पूर्श प्रतिपूर्ति के बराबर 'राश्ि'होना जरूरी नहीं 
है प्रौर यदि व्रिधान मण्डल ऐस। वाहता है तो वह राष्ट हूप में श्रपर्याप्त हो पकती है | इस 
प्रदव पर भौर ग्धिक विचार करने की जहूरत नहीं है, क्योंकि "राज्ि” झब्द का जो भो 
अर्ध हो, उससे अनुच्छेद 3। (2) में किए गए संक्षोषत की विधिमात्यता पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । हर 

अनुच्छेद 3! (2) में जो दूसद परियर्तत क्रिया गया है वह यह है कि प्रजेंस या. 
अधिग्रह॒श प्रयोगन के लिए विधि पर इप् ग्राघार पर भराक्षेप नहीं किया जाएगा कि सस्वत्ति 
के अंज॑न या भ्रधिग्रहण् के लिए नियंत था श्रववारित “पूर्ण राशि" या उत्चक्ा कोई भाग 
सकद के बजाय किसी ग्रन्य प्रकार से बिया जाएंगा। अनुच्छेश 3॥ (2) में झपर वरश्ित जो 
परिव्तत हिया गया हैं उसमें मुझे कोई छपी मालुम तहों होती है । 

खण्ड (2) के घनुततार जो प्रनुच्चेद 3। में पच्चीतवें संशोधन के परिसाप्रस्वकूए 
जोड़ा पया है, श्रवुच्छे। [9 के लण्ड (।) के उाज३ड (च) की कोई” बात किसी ऐसी विकि 


0) (१970) 3 एस« सौ० झ्रार० 530, 
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पर प्रभाव तहीं डालेधी शो खण्ड (2) में निदिष्ट है। इस सम्त्रस्थ में हमें यह ज्ञात है कि 
इस व्यायालय दे कुछ मामलों में यह प्रभिनिर्धारित किया कि ग्रनुच्छेद ।9 ([) (च) गोरे 
अनुच्चेद 3। (2) अनत्य हैँ। ए० के० पोपालन दनाम मद्रास राज्य (?) वाले मामले में 
निवारक निरोध प्रध्िनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए. एक प्रादेश के 
ग्नुसरण में एक व्यक्ति निलद्ध किया गया। उसने यह दादा करते हुए कि झणधिनिव्त 
द्वारा संविधान के झतुच्छेद 9, 2( प्रौर 22 के श्रधीन दी गई गारण्टियों का उल्लंघन होता 
है, इस न्यायालय में हैजियस कार्पस रिट के लिए तिवेदत क्षियां। इस स्यायालण के 
ध्यायाधीक्ञों के बहुरत (मुह्य स्यायाधिषति कानिया प्रौर स्थायािषति पातझ्जलि श स्त्री, 
महाजन, भुकर्जी प्रौर दास) में यह भ्रमिनिर्धारित किया कि चूंकि निवारक तिशोध के सम्वस्ध 
में प्रनुच्छेद 22 के एक पूर्ण संडिता है, प्रतः तिरोध के शरदेश को विधिमान्मता ग्रनुच्छेड के 
शब्दों प्रौर उसकी परिधि के प्रनुशगर ही प्रवधारित की जाती चाहिए । उन्होंने यह 
अभिनिर्धारित किया कि जो व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है, वह इत बात का दावा नहीं कर 
सकता कि उसे निरुद्ध करते से अ्रनुच्हेद ॥9 (|) (ध) में धारण्टी की गई उसकी स्वतस्तता 
कम होती है और निरोध के लिए प्रदिश करने का उपबस्ध करने वालों विधि की विधिमास्यता 
संचरण की स्वतत्वता पर प्रध्िरोषित तिर्बश्थतों के युक्तिपुक्त होने के ब्राधार 
पर नहीं परली जाएगी पभौर त उसकी परण इस प्राधार पर की जाएगी कि उस विधि मे 
उसकी बैक्तिक स्वतन्जता विधि द्वारा स्थापित अक्रिया से प्रस्यथा निबारित्र की गई है। 
स्यायाधिपति फ़जलप्ली ते इसके प्रतिकूल मत व्यक्त किया । यह मामला इस सिद्धास्त का 
केन्द्र ब्रिश्दु बना कि मूल प्रधिकार की गारण्टी के स॑रक्षएं की बैयतितक प्रेधिकार के सस्बस्ध 
में राज्य की कार्यंबाही के उद्देश्य को ध्यात में रखते हुए भ्रधिनिर्णीत क्रिया जाना 
चाहिए प्रौर इस बात का तिशंय पूल स्वतस्त्रता की गारण्टी पर पड़ने वाले प्रभाव की ध्यान 
में रज कर नेहीं किया जाता चाहिए प्रौर इसके सहज परिर्ताप के तोर पर कि प्रनुच्छेद 
49, 2! श्लौर 3 के अ्रधीत की स्वतस्वरताएँ ग्रनस्य हैं भौर प्रत्येक प्रनुष्छेद में एक सुमित्न 
प्रत्िकार को संरक्षित करने से सम्बन्धित उपकस्ध है। (वेखिए--प्रार० सो० कृपर बाले 
पाले का पृष्ठ 574) गोवालन के श्ामल में जो मत ह्यक्ष किया गया है, उसको राम पिह 
पर कुछ प्रर्म बनाम दिल्‍ली राज्य (:) वाले मामले में पुष्ठि की गई। बहुमत के निशश॑य में 
अन्ततनिद्वित सिद्धाश्त सम्पत्ति के प्रधिक्रार के संरक्षस तक विस्तरित किया प्रौर यह 
अभिनिर्धारित किथा गये कि प्रनुच्छेद ॥9 () (तर) भौर प्रनुच्छेश 3। (2) ग्रपने प्रवर्तत 
में भ्रापक्ष में प्रनम्ण हैं। मुस्यई राज्य वनाम मास्जी, मुस्ली प्रौर एक श्रस्य (१) वाले मामले 
में हस्त स्यायालय ने पह परभिनिर्धारित किया कि प्रमुस्छेंद ॥9 के छण्ड (5) के साथ पठित 
खण्ड (|) (च) में सम्पत्ति के, जिसका उपभोग किया जा सकता है श्रोर जिस पर अधिकार 
का उपयोग किग्रा ज! सकता है, प्रस्तित्व की कल्पना की ?ई है क्योंकि प्रधयथा छण्ड (5) 
ने अनुजात युक्तियुव्त निर्वंश्धन लाबू नही किया जा सकता । यहि ऐसी कोई सम्पत्ति नहीं है 


(0) (950) एप्० प्री० झार० 88. 
()) (957) एच सीर शर० 45. 
(१) ([955) | एप्च० सीर आर» उत7ः 
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जो अजित, पझ्लाघारित था व्थधनित की जा सके तो सम्पत्ति ग्रड्ति करने, उसे 
धारित करने था उसे व्ययनित करने के झ्णिकार के प्रयोग पर फोई नि्बस्धन नहीं 
खगावा भा सकता ! कघलपारा कोट्टारबिल कोचुन्डी काले सामले(*) में स्याय-खब के बहुमत 
की ओ्रोर से स्वायादरिपति सुन्वा राव ने निशंय सुताया था। उस्होंने यह मत व्यक्त किया कि 
श्रषु्छेद 3। के केवल खण्ड(2) में ही राज्य द्वारा लोक प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा सम्पत्ति 
के धनिवायें रूप से भ्रजित किए जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है ग्रौर ऐसा उपबेन्ध 
अनुच्छेद 3 () में तहों हैं। उत्होंने भ्गे यह अभिनिर्धारित किया कि “विधि का 
प्राधिक्रार” का भ्र्य किसी विधिसान्य बिधि का प्राथिंडार है और ऐसी विधि पर, जो 
किसी व्यक्त को उसकी सम्पत्ति से दंखित #रने के लिए हो, इस ग्याधार पर प्राक्षेप किया 
जा सकता है उससे श्रस्य मूल ग्रबिकारों धर्वात्‌ भ्रनुच्छेद 9 (!) (थ) के ग्रघीन के मूल: 
अ्रव्विकारों का प्रतिलंघन होता है। यह भी कहा गया है कि संविधान (चतुर्थ संशोधन) 
अधिनियम 955 के पश्चात्‌ भानजों सुन्‍्जी वाला() मामला इस विषय में प्रावद्धकर नजीर 
नहीं रहा | के० के० कोचुस्तो (7) के सामले में विनिश्चय के पश्चात्‌ मत दो दिल्ाप्रों में बट 
गए। एक प्रत के धतुसार धनुच्छेद 3! () में श्राए ."विधि है प्राधिकार'' के ' ब्राघार पर 
इस बात की परीक्षा की जा सकतो थी कि उससे प्रन्य मूल झधिकारों प्रोर स्वतस्त्रताध्ों का, 
जिसके ग्रन्तगत ग्रनुच्छेद /9 ([) (चर) के एधीन सस्पेलि धारण करने का शारण्टी किया 
गया प्रधिकार भी बश्श्रिलित है, उल्लंघन होता है | दूसरा मत यह है कि प्रनुच्चेद 3॥ (2) 
के ग्र्थाश्तर्गत "विधि के प्राघिकार” अन्द इस भ्राधार पर जांच किए जाते के दाग्रित्वाधीन 
नहीं दे कि उससे जहां तक भ्रधिष्ठायी तिबेस्थत प्रश्चिरोषित किए गए हैं, ध्रभुच्छेद 9 (।) 
(') में दी गई गा रब्टी को नुकसात पहुंचत। है यद्यतति उसको श्रग्थ गारप्टियों के गुकस/न 
पहुंचाने के ग्राघार पर प्रार» सी० कूपर बाले मासले(?) में बहुमत की प्रोर से निर्णय सुनाते 
हुए स्पायाधिपति शाड़् ते यह प्रभिनिर्षारित किया कि सांविधानिक ग्रारण्ठियों पर, जो मूलभूत 
हैं, राज्य द्वारा की गई कार्यवाहियों का जो मूल ग्रषिकारों को क्षीसा करने के विरुद्ध संरक्षण 
के विस्तार का अवधारणा न तो विधानमण्डल के उद्देश्य से भौर न प्रनुयोजन के प्ररुप से 
प्रवधारित दिया जाता है किन्तु उसके लागू किए जाये से 3-क्ति के ब्रश्चिकारों पर उसका; 
जो प्रभाव पड़ता है उसके द्वारा भ्रवधारित किया ज्ञाता है। श्रागे यह मत व्यक्त किया 
पया है -- 

“अतः हस यह श्रभरिनिर्धारित करने में प्रसमर्थ हैं कि प्र्जत के लिए उपवस्ध 
की विधिप्रास्यता चर किया गया भ्राज्लेय अनुच्छेद 3। (2) के वालन ने किए जाने के 
बार पर ही जांच के योग्य है। प्रनुच्छेश 30 (2) में ग्रपेक्षित है कि सम्पत्ति 
ब्लोक प्रयोजन के लिए अजित की जानो चाहिए और कह हि ऐसा श्र्जन उस 
अनुच्छेद में उपवशित बिशिष्टियों वासी विधि के ग्रवीन किया जाना चाहिए। 
अनुच्छेद 3] (2) के अघीत वअतों का भ्रूपिक पग्रनुभालन सम्पत्ति भ्रधिकार 
को दो गई गारबष्टी के संरक्षण का निषेध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रर्जन 
विधि कै आ्धिकार के प्रघीन होना डाहिए और “दिलि पद का अर्थ ऐसो बिधि है 

(0) (960) 3 एस० सी प्रार० 887. 
(?) (955) 4 एस० स्ली० आर० 777. 
(०) (970) 3 एस० सी० ग्ार० 530. 
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जो विधानमण्डल की छ्मता के अन्तर्गठ हो और जो भांग (४) में दिए गए ग्रधिकारों 
के सम्डस्ध में गरण्टी को ज्ञीस न करती हो । भरतः हम इस बात से सहमत होने 
में ग्रसम् हैं हि ब्रनुच्छेद )9 (।] (व) और 3॥ (2) परध्पर पतत्य हैं।" 


पच्चीक्षदां संशोवन प्रार० सौ० कपूर० वाले ऊपर बश्त मामले से उत्पन्न कठिनाई 
को दूर करने के लिए किया गय्रा है। वह इस स्तायालय के निर्शायों में जो परस्पर विरोध 
मालूम पड़ा, उसे टूर करते के लिए किया गया। तदनुसार यह उव्वन्ध क्रिया जया कि 
अनुच्छेद 3(2) में निदिष्ट किसो ऐसी विधि के सम्दन्घ में ध्नुच्छेर ।9()(च) के अधीन 
सम्पत्ति श्जित करने, घारस्त करते अयवा उपधका व्यक्त करने का मूत्र अधिकार लागू नहीं 
किया जा सकता । पहुंचे जिस बाढ़ की दर्चा की गई है उसको देखते हुए चोबीक्षवें संशोधन 
पर चर्चा करते हुए भ्रनुच्छेद 3।(2) में खण्ड (2ख) जोड़ कर जो परिदतंत किया ग्रया, 
वह अनुच्छेद 268 के अयीव पनुजेव है श्रोर उसे अविश्िमान्य श्रभिनिर्धारित नहीं 
किया जा सकेदा । 


अब हम अनुच्छेद 3ग पर ज़िदार करेंगे जेसा कि वह प्वीसबे स्रंडोधन के 
परिणामस्वहप पुर:स्थापिठ रिया गया है। इस ग्नुच्छेद कर अनुशीलन करने पर जेया वह 
इस नि के पूवकर्ती भाव में उद्धत किया गया है, यह ज्ञात होता है कि इस अनुष्छेद मे दो 
भाग हैं। पहले भाय में बणित है कि भ्रनुच्छेद ।3 में किसो वात के होते हुए भी कोई विधि 
जो भ्रनुच्छेद 29 के ख़ष्ड (ख) या झच्ड (ग) में उल्डिखित उस्यों को सुनिश्चिध करने के 
लिए राज्य की तीति को प्रभावी करने के लिए हो, इस ग्राघार पर झुन्य न समझी जाएगे 
कि वह भ्रनुष्छेद !4, अनुच्छेद |9 या अनुच्छेद 3। द्वारा प्रदत्त अ्रविकारों में ले किसी से 
अख्ृंगत है श्रथवा उसे छीनती अथवा न्यून करती है । इस अनुच्छेद के दूसरे भाग के धनुस्ार 
जिस विधि में यह घोषणा हो कि बह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी 
त्यायालग में इस झाघार पर आपत्ति नहीं की जञ।एगो कि वह ऐसी नोति को प्रभावों नहीं 
करती । इसके पदचात्‌ एक परस्‍्तुक है जिसके अ्रनुतार जहाँ ऐसी विधि किसी राज्य के 
बिघानमण्डंल द्वारा बनाई जएए, वहाँ इस ग्रनुच्छेद के उपबस्ध उसे तब तक लाग्रु न होंगे 
जब तक कि ऐसी विधि को राष्ट्रपतत के विचार के लिए रक्षित किए जाने के ११३च)तू उसकी 
अनुरति व घिल #॥ई डो ) 


अनुच्छेद 3]श्न का प्रहला भाव विषयवस्तु के लिवाब घनुच्छेद 3!क के 
समान है। अनुष्छेद 3क संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम्त 95। द्वारा ग्रस्तः 
स्थापित किया गया था। अनुश्छेद 3|क का रूण्ड (), जेता वह अन्‍्तः स्थापित क्रिया 
बा था, इस प्रकार है-- 


#(॥]) इस आग के परूववर्ती उपवन्धों में किसी बात के होते हुए भी, किसी. 
सम्षदा के सा उसे किन्हीं अधिड़ारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे 
अधिकररों के निर्यायव या उनमें परिवर्दद के लिए उस्वम्ध करने वालो कोई दिथि 
कैवल इस कारण कि वह इस भाग के किस्हीं उपबन्धों द्वाश प्रदरश प्रलिकारों में से 
डिसी हे श्रम्न॑मत हैं या उधको छीतती या न्‍्यून करती है, झून्य नहीं समभी बाएगी।ः 


ई. 
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परन्तु जहां ऐसे बिथि किसी शाज्य के विधानमष्डल हारा तिवित  जिचि है. वहां 
जब तक कि ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित किए जाते के पश्चात्‌ 
उसकी श्रनुमभति न मिल गई हो, इस पश्रनुच्छेद के उपकन्ध उस दिधि के संम्बस्ध में 
लागू नहीं होंगे।” 
इसके पश्चात्‌ प्रतुच्छेद 3क का खण्ड (।) संविध।न (चतुर्थ संशोधन) भ्रधिनिषप, 955 
ब्ाए संशोधित किया गया था । तया खण्ड (।) दस्त प्रकार है-- 
()) प्रनुच्छेद 3 में प्रस्तविष्य क्षिसी बात के होते हुए भी, 
(%) किसी सम्पद। के या उसमें फिस्हीं प्रधिकारों के राज्य द्वारा प्रजंन 
के लिए गा किस्हीं ऐसे प्रधिकारों के निर्वापन था उसमें परिक्तत के लिए, या 
(प्र). किी सम्पत्ति का प्रदशच या तो लोक दित में य! उस सम्पत्ति 
_कां उचित प्रबन्ध मुमिदिवत करने के उद्देश्य में राज्य द्वास मर्यादित 
कोलाबधि के लिए ले लिए जाने के लिए, मरा 
(7) दो या 7्रध्रिक सिगमों को या तो लोक हित में या उस निग्ों में 
से किसी का इवित प्रअन्त्न सुनिश्चित करने के उदय से स्मामेलित 
करने के लिए, था 
(घ) निगमों के प्रवन्थ प्रमिकर्ताओों, स्र्चियों प्रोर कोषां5पक्षों, प्रबन्ध 
निदेश्कों, निदेशकों या प्रवन्धकों के किस्हों अधिकारों या ग्रशतारियों के 
किम्हीं मतवान श्रधिकारों के मिर्वाप्म था उनमें परिवतंन के लिए, था 
(ढ)किसी खनिज था खनिज तैल को खोजने था लब्ध करने के प्रयोजन, 
के लिए किसी कराए, पटूटे'था श्रनुजप्ति के बल पर प्रोद्भूत होने वाले किन्‍्हों 
अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किस्नी ऐसे करार, पढूढे 
या प्रनुज्ञप्ति को: समय से पूर्य पर्यवस्तते करने या प्रतिसंहृत करने के लिए, 
उपबन्ध करने बाली विधि. इस झाधार पर शूल्य ने समको जाएगी कि.यपह 
प्रमुच्छेद |4, प्रनुच्छेद 9 या प्रनुच्छेद 3। द्वारा प्रदत्त प्रथिकारों में से किशी से 
भ्रसंगत है प्रवा उसे छीनती या स्पूम करती है, 
परस्तु जहां ऐसी विधि किप्ती राज्य के बिंधानमण्डल हैँरा तिमित विधि 
है वहाँ जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित किए जतते 
के पह्थातु उम्तकी प्रमुगति न मिले गई हो, इस प्रमुक्छेद के उगयन्‍्ध उस विधि के 
सम्बन्ध में क्ागू नहीं होंगे। दे 
अनुच्छेद 3]ग पें निदिष्ट सनुच्छेद 32 के खण्ड (ख) धौर (ग) इस प्रकार है -- 
हर ल्‍; है 
(खत) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वाधित्व प्ौर नियंत्रणा इस प्रकार 
अंदा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम हप ते छाथम हो । 
र (ग) आधिक व्यवस्था इत प्रकार भले-कि जिस से धन पौर उत्पादेतनसाधनों 
का स्वक्षाधारण के लिए प्रहितकारी केन्द्र न हो । ; 
जद > रा 
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ऊपरवरस्ित बायों से यह जात होगा कि अनुच्छेद 3[क में ऐवी विधि के वारे यें 
उपवन्ध किया यया है जिसके ड्ारा राज्य सरकार रियी सम्दा था उसमें के किसी 
अधिकार का श्र कर सकती है या ऐसे ग्रविकारों का निर्बापत था उपान्दन्स या उस 
अनुच्छेद के खण्ड (व) ग्रोर (ग) में बछ्ित अम्य बातें कर सकती है। अनुच्छेर 3॥ग 
उत उद्देश्यों को सुनिड्ितत करने से सस्वरस्ध्रित है क्रि समुदाय झो भौतिक सम्पत्ति का 
स्वामित्व घोर विर्यवरत्म इस प्रकार बंटा हो हि जिसमे ब्र/मृहिक्र हितों का सर्वोत्तम रूप मे 
साबन हो प्रौर ब्रावििक्र व्यवस्था इस प्रकार चले रि जिससे बन और उत्पाद साधनों का 
सर्वमाधारणा के लिए ग्रह रद न हो, विषयों में अन्तर के श्वलाबा अनुच्छेद 3]क 
के पहले खण्ड क्री भाषा प्रोर अनुच्छेद 3गके पहले भाग की आया समान ही है। 
अनुच्छेद 3क और 3ग दोनों ही सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित हैं। बरुच्छेद 3 (% 
में कतिपय प्रतर की सम्पत्ति क्यू वहन है श्रौर भोटे तौर पर उसका प्रभाव इस प्रकार ही 
सम्प्त्तिरों को उन व्यक्तियों से लेते के सम्बन्ध में उपउन्ध करना है. जिनका उक्त सम्पति 
पर प्रधिकार है। अनुच्छेद 3!ग छ। उद्देश्य धन गौर उत्पादन ब्राषतों के केस को 
रोकना और सामूटिक द्वित का सर्वोत्तम झुप से साथन हो । इस हेतु समुदाय की भोतिश 
सम्पत्ति के स्व्रामित्व श्रौर नियन्त्रण के बटवारे को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार 
[द 3!म उप सिद्धान्त का विस्तार ही है जो अनुच्छेद 3 क में माना गया है । इक 
सथ्व से कि ग्रनुच्छेद 3।म्र के उपदस्ध और अधिक व्यापक हूँ ग्रौर उसका विस्तार के 
अनुच्छेद 30% को तुखता में झ्चिक है कोई तात्विक ग्रन्तर नहीं पड़ेगा । इसी प्रकार इस 
दृश्य झे कि अनुच्छेद 3।क में कतिपय विपयों के लिए उपदन्ध करने बाली विधि का 
वर्ख़न है जब कि गनुच्छेद 3!ग में अनुच्छेद 39 के छृण्ड (ख)वा(ग) में विनिरिप्ट सिद्धास 
को मुनिद्िवत करने के लिए नीति को प्रशावी करते वाली विधि का उल्लेख है, इस निष्कर्ष 
पेई बाधा नहीं पड़ती है कि अनुच्चेइ 3]क उस सिद्धान्त का जिस्तार है जो अनुक्छेद 3]क 
में मात्रा गया है। वास्तव में विच्यानगभ्डल अनुच्छेद 39 के खष्ड (ख) या (ग) में 
विनिशिष्ट विद्ास्तों क्रो सुनिस्दित करने के लिए सज्य को नीति को प्रभावी करने के बिए 
अनुक्छेद 37 में प्रन्तविष्ट ब्राक् के अनुसार ही कार्य करता है. जिसके झनुसार नीति के 
निदेशक दत्त्व देश के झासन में मूत-भूत हैं ग्रौर बिश्चि बनाे में इन तत्वों का प्रयोग करना 
राम का कर्तव्य है। यदि संविधान का संझोत्रत जिसके द्वारा अनुच्छेद 3।क ग्रन्त:स्थावित 
किया ग्रगा था, विधिम/न्‍्य था तो मु कोई आधार प्रतौत नहीं होत्य है कि पच्चोसने 
संशोधन को, जो प्रनुच्छेद 37 के प्रथम भाग के ग्रन्त.स्थादन से सम्बन्धित है, किस प्रत्यर 
अविधिमान्य अमिनिशधौरित किया जा सकता है । झंकरी प्रसार बगाप्त भारत सच(?) बाले 
मामले में, इस स्थायालय ते 952 पं प्रथप संशोधत को विधिसास्थता कायम रखी थी । 
उसके द्वारा भ्रनुच्छेद 3।क अस्त: स्थापित किया गया था 8 अनुच्छेद 3]क इन सब वर्षों 
के दौरान विधिप्रान्य रहराया ज्यक्त रहा, अतः “निर्शीतानुत्त॒रश' (स्टेदर डे इखिस) के 
विद्धान्त के भ्राघार पर श्रक उसकी विधिकार्पत्म पर गआश्षेप नहीं किया जा सकता | यहापि 
वह कालावधि डिसके दौरान झंकरो श्रसाद वास मामले(')में ऋाझेप नहीं किया गया, बहुत 
लम्बी नहीं थी किन्तु उस वितिर्चय के झाघार पर राज्य द्वारा झलक करे गई विधियों कर 
(0 (4१52] एस*« स्ली० आर० 89. 
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जो परिणाम हुआ; बह जैसा कि ग्रोलक काथ डाले मामले (!)में न्यादाधिपति यांचू ने बताया 
है, इतना अधिक हो गया था कि हमें उस मामले के विनिश्वय को जिसमें प्रथम संशोधन 
की विधिमान्यता कायप्र रखी गई थी, उलटना नहीं चाहिए ! इस बारे पें विवाद नहीं 
किया जा सकता कि लाखों एकड़ भूमि का क्रय-विक्रय हुआ है श्रौर कृषि भूमियों की धबत 
लाखों नए हक सूथ्ठ हुए । कृषि भूमि मे सुम्बत्बित राज्य को विधियां द्वारा जो झंकरी 
प्रसाद बाले मामले (*)के वर्षों पश्चात्‌ पारित की गईं, कृषि क्रीम्त का जम्म हुम्ना । इस देझ 
हो बहुत ध्रधिक जनता कृषि पर तिमंर है। इन परिस्थितियों में मेरी राय में प्रद यह . 
प्रभिनिर्धारित करता पल्त होगा डि प्रथम संश्ोधत को कायपथ रखने वाला वितिश्वय 
पड्टी नहीं था प्रोर इस प्रकार उस सब में, जो इस वर्षों के दौरान हो चुका है, उपल-पुथल 
करता झोर हमारे लाखों देशवासियों के जीवन में भ्रस्त व्यस्तता पँदा करना उचित नहीं 
द्वोभा, क्योकि इन व्यक्तियों को कृषि सुघारों से सम्बन्धित इन विधियों द्वारा लाभ पहुंचा है । 
भ्रतः मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि यह सवध्ने श्रच्छे मामलों में से एक मामला है जिसमें 
निर्णीतानुसरण का तिद्धास्त लागू किया जाना चाहिए। वह प्राधार जिसके कारण 
प्रनुच्छेर 3।ग का खण्ड () विधिकास्थ- ठहराया गया, प्रनुच्छेद 3।य के प्रथम भाग की 
विधिमान्यता कायम रखने के लिए लागू होगा। इस संदर्म में लेसर बनाम गारनेठ (*)बाले 
मामसे में स्यायाधिपंति जे ्हीज ने उन्‍्नीसवें संझोधने की विबिसान्यता को कायम रखते हुए | 
जो मत व्यक्त किया गया था, उसके प्रति तिर्देश करता उबित होगा। उस गत के झनुसार 
बूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों को मत देने % भ्रथि हार यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा खत्प गा स्यूस 
नहीं क्रिया जाएगा था राज्यों द्वारा लिंग के घाक्मर पर यह अधिकार खत्म या सप्राप्त 
नहीं किया जाएगा। इस मामले में यह दलील भस्वीकार कर दी मई कि निर्वाचक गराों में 
बहुत ग्रघिक वृद्धि से साक्जिक खंगठन झोर राज्य के अवश्चिष्ट अधिकार नष्ट हो गए। 
न्यायाविषति ब्वेण्डीज दे यह्‌ मत व्यक्त किया -- ं 
“फ्वरूप घौर दाव्दावसी में वह संशोघषम स्पष्ट रूप से पन्‍्द्रहवें संशोधन के 
समान है। फ्रस्येक को सपनाने के लिए एक सी पद्धति का प्रनुबरण किया गया। 
अतः एक विधिमास्थ गौर दूसरा अ्रविधिमाम्थ नहीं हो सकता। यह बात माद ली 
गई है धौर उपके ग्राधार पर करीब श्र्द शताब्दी तेक कार्य भी किया गया है कि 
पर्द्रहवाँ संशोधन विधिततान्य है। यह दलील कि पन्‍्द्रहवां संशोधन संविधान में 
विधि के प्रनुसार सम्यिलित नहीं किया गया था किन्तू बह युद्ध के श्रध्युपाय के 
तोर पर कि मलित किया गया था, जो उपमति द्वारा विधिपान्य की गई थी, , नहीं. 
सोती जा सकती ।/ 
श्रव हम ग्रनुश्छेद 3। थे के दूधरे भाग पर चर्चा करेंगे हिसके है पर कोई विधि 
जो अनुच्छेद 39 के सण्ड (ख) या खण्ड (ग) में उल्लिखित तत्वों को सुनिश्चित करने के 
लिए राज्य की मीति को प्रभावी करते बाली हो, उस पर किसी न्यायालय में इस भाधार 
चर ब्ापति महीं की जाएगी कि वह ऐस्ली नीति को प्रसावी नहीं करती । दूसरे भाग का 
प्रभाव यह है कि जब उस अनुच्छेद में गनुक्ात घोषणा कर दी जाती है तो ऐसी विधि को 
विशिमास्थता पर किसी न्यायालय में इस प्राधार पर आक्षेप वहीं किया जाएगा कि बह 
(0) (967) 2 एस्० सी> भार० 762. 
(7) (952] एस० सी» ग्रार० 89. 
(*) 66 लॉयसं इडिशद 595::258 यू० एस० 3. 
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संविधान के प्रनुश्छेष्ठ (4, )9 था 3। ड्ाया अधिकारों में से दिसी से ऋम्नंगठ है 
अ्वा उसे छीनतती या न्यू करती है। इस प्रकार घोपणशा विधि हे ऐसे उपबबस्धों को पूर्ण 
संरक्षण देती है डहिनके र्म्व्ध में घोषणा की मई हो ओर हद उपय 
अनुच्छेइ ।4, [9 था 3। का उल्लंघन करते क ग्राघार पर ग्राज्नो नहीं छिझ जा सकता। 
अनुच्छेद 39 के वष्ड (खड; ख़ब्ड (म) में बक्तित 
भी युक्ष्म क्यों न हो प्रौर वढ़ संविवान के ग्नुच्छेद ॥4, ॥9 और 34 के उः 
कितना भी उस्लंबत क्यों त करती हो; उस पर उक्त धयाक्षर पर न्यायालय यें आक्षेत्र तह 
किया जा सकता क्योंकि प्रश्मगढ विधि में घोषशाः अस्त््वावि्र ऋर दो गई है। इसका 
परिशाम यह है कि यदि किसी छश्िस्थिम में 00 झाशएं हैं सौर 
से मस्बन्धित हैं जिनका अनुच्छेद 39 के बष्ड (ल) प्ौर (ग) में वि उह़ेस्यों से बोई 
सम्पन्ध नहींहे किलू शेष गांव धाराघ्रों का उन रहेइ्यों मे कोई सस्बन्ध है ब्रोर 
दिवानमण्डल घें सम्पूर्ण विधि की वादत घोरछा कर दी मई है तो 95 बाराग्रों को, डितहा 
अनुच्छेद ४9 के खग्ड [ख) और (ग्र] के उद्देश्यों मे कोई वास्ता नहीं है. संरक्षण मिल 
पी-मादी बाठ है हि राज्य विश्वानमष्डल स्थानीय और छेजीय कारणों 


हैं जो प्रन्य राज्यों में गाए हों । ऐसा इत्र आधार पर कियाजा सब 
राज्य के निवासी द्राथिक दृष्टि के दिल्‍ड्ढे हुए हैं। उ के लिए, ऐसी विधि बना 
सकती है कि चूंकि राज्य के पुराने विवासी श्राथिक दृष्दि से पिछड़े हुए हैं ब्लौर ऐसे निवा- 
जो ज्स नज्य में तीन पीढ़ियों से भ्रधिक समय ग्रे नहीं रह 
समृद्ध कारवार है थ छिन्‍्होंने राज्य में सम्पत्ति अजित कर रो है, वे 

से इस हेतु से वंचित कर दिए जाएंगे जिससे कि वह सम्पत्ति राज्य के पुराने 
लिवाबियों में निहित ही डा सके | ऐसी विधि यदि उसमें अपेक्षित बोयणा ग्रस्तविष्ठ है 
बह संरक्षित रहेगी और झंविष्यत के अनुच्छेद 74, ।9 और 3 का उल्लंघन करने के 
आधार पर उस पर ग्राक्षेत्र किए जाने की मन्‍्हूरी वहीं दी जा सकती, भले ही ऐसी दिशि 
से देख की ब्रवण्डता और एक पर आावात पहुंवता हो। ऐडी विधि से 
विद्वानमण्डल भी ऐसी बिधियां ववाने के लिए उत्प्रेरित हो छकते हैं हो ग्रन्थ 
ऐसी विभेदक्वारी विधि बनाने ने बाते व्यक्तियों के बिर्ड आशिक ब्लेत् में 
विभेद करने दाली विशियां बचाएं । इस वर विभियों की एक प्रतिक्ियात्मक खू खला शुढ हो 
जाएगी जियके कारशा विभिन्‍त राज्यों के व्यक्तिय्रों में विभेद क्रिया जाएगा और जो श्रपनी 
अकृति के कारण ही राष्ट्रीय दृष्टि से पृथक के दृष्टिकोण को देगी । इस्त प्रकार 
अनुच्छेद 3।ग का दूधरा भाग क्षेत्रीव था स्थानीय प्॑चततत के ब्राधार पर विश्विबाँ बनाने 


*मेस यह विच्ञार नहीं है कि यदि कांग्रेस को जिस्री ज्िवि को झुल्द करने की 
हमारी झक्ति और हो जाती है तो यूनाइटेड स्टेद्स समाप्त हो जाएगी । सेरा यह 


मीन अजीज. मकर * 
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विचार है कि यदि विभिन्‍न राज्यों की विधियों के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा करने की 
हमें शक्ति न हो तो संघ को खतरा पैदा हो जाएगा ।” [ होस्स--कलेक्टेड लीगल 
पेपस--(!929) 295-96] 


इस तथ्य से कोई प्रभावशाली रक्षोपाप का उपबन्ध नहीं होता है कि ऐपी विधि के लिए 
राष्ट्रपति की प्रनुमति प्राप्त करनी होगी, कोंपकि ऐसे प्रवसरों की सहज ही कल्पना की जा 
झकती है जब सम्बन्धित राज्य केस्त्र पर'दबावं डाले और इस प्रकार राष्ट्रपति - की ग्रतुमति 
प्राप्त कर ले। ऐसे प्रवसर उस मप्तय और भी भ्रधिक होंगे जब के में शासन सम्पालने 
वाले दल को क्षेत्रीय दज के राजनैतिक सपर्थन पर निर्भर करना हो प्रौर ऐसा क्षेब्रीय दल 
राज्य विधानमण्ठल द्वारा प/रित प्रश्मयत विधि के लिए जिम्मेदार हो । 

ऐम। प्रतील होता है कि ग्रनुच्छेद 3|ग में घोषणा से सम्बन्धित भाग को 
सम्मिलित करते समय दुए भाग में अ्म्ततिष्ट जोड़ी विवक्षात्रों पर प्रौर उसके द्वारा राष्ट्र 
की एकता पर पड़ने वाले परिणामों पर वि्वार नहीं फिया गया भौर उसकी कल्पना नहीं 
की गईं। मेरी राय है कि प्रनुच्छेद 3 ।ए के इस भाग की विधिमान्यता से सम्बन्धित 
प्र का वितिश्य करते में हुमें बहुत श्रधिक विधिपरायण दृष्ठिकोश जहीं 
अपनाना चाहिए । थदि विधिपरायणा मिएंग से देश को एकता पर प्रभाव पढ़ता है तो ऐसा 
निरोय बास्तव में बित्कुत मो ल/भदापक नहीं होगा। इस संदर्भ में कॉहिटट्यूबद करॉफ हि 
यूनाइटेड टेट्स से सम्बन्धित स्टोरी फी टीका से एक अदा ओद्भुत करना बहुत उपयुक्त 
होगा। उसमें उसने वर्क द्वारा दी गई लेतावनी को भोड़ा बदल कर प्रंपतायों है -- 


“मुहावरे में थोड़ा सा परिवर्तन करके बर्क द्वारा की १ई टिप्पणी इठे शव 
व्यक्तियों को, जिनसे संबिधान का तिर्मारत करते या उसका भिर्वनन करने कौ प्रपे्ा 
की ७९, चेतावनी के रूप में सग्बन्धित की जा सकती है। सरकार एक व्यबहारिक 
माध्यम है जो मानवसमाज के सुक्ष के लिए बनाई जाती है भौर बहू फर्पनाणील 
राजज़ीतिजों की एकरुपता से सम्बन्धित रकीमों को पूरा। करते के लिए नहीं है। उस. 

+ संब व्यक्तियों का, जिनसे उस पर प्रमले करते की प्रपेशा कौ गईं है, काम शासन 
करना है न कि वितश्डा बताना है। यह बहुत कमर संतोष की बात होगी कि कोई 
क्रिसी विवाद में. विजयी हों जाए चब कि हम साख्रात्य ही लो दें । पह कि हमने 
श्षक्ति नध्ट कर दो भ्रौर इसके साथ ही लोकतस्त्र को वष्ट कर दिया । (पैरा 456)”, 


लेकिन धरतुल्देद 3।ग के दूसरे भाग के जो बुरे एरिशाम होंगे वे इस पापते में अंब-' 
घारक नहीं हैं। श्र: मैं इस माभले की परीक्ष। बिधिक दृष्टिकोण से कहंगा । इस सम्बन्ध में 
प्रेरा यह प्रभिमत है कि संविधान में. तोन प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं जिनका ज्द्देश्य 
बिधायी प्रध्युषायों को संरक्षण देना झोर रहें स्यायिक समीक्षा से उन्मुक्त करना या उन्‍हें 
व्याबालय में प्राक्षेप किए ज्ञाने से उन्मुकत्त करमा हो । 


पहले प्रकार के सक्षी धरम विधानमण्डल ढारा किसी कालून के पारित कर दिए जाने 
वर श्रतुच्छेद 368 के अ्रनुसार सांविधानिक सक्षोघन किया जाता है प्रौर उक्त कानून बनुच्छेद 
3 के प्रधीत नवम अनुसूची में प्रस्तविध्ट कर दिया जाता है। ऐसा काबूना या उसका 
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कोई भी उपबन्ध भ्याबाजब में अविधिसास्थ नहीं झ्हराबा झा सकता प्ौर इस आधार पर 
शुन्‍्य या कभी यूल्य हुम्रा वहों समझा जाएया कि वह कानून का उसका कोई आग, संविधान 
के भाग 3 के किन्‍्हीं उपदंवों द्वास प्रदत्त अधिकारों से असंसत है अबजा उसे छीतता है या 
स्यून करता है । ऐसे मसाले में सम्पूर्ण कानूद के उपवन्ध संसद्‌ के पत्वेक सदत के समक्ष रखे 
जाते हैं । प्रत्येक सदन के सद्म्यों में के ग्रावे मे कम त होने वाले और प्रश्यैक्ष सदव के मत 
देने वाले और उपस्थित रहने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कमर त होने बाले सदस्यों को 
यह अ्रषिकार है कि वे ऐसे कानून पर दिचार करने के पछच्रात्‌ उस्र कानून कोया तोंपूय 
का पूरा या उपका कोई भाग नवम पनुसुची में रख दें या ऐसा न करें । बदि संसद के प्रस्येक 
सदन के कुल सदस्यों के आधे से प्रस्यूत झोर प्रस्येक सदन में उपस्थित और मत देने वाले 
दो-ठिहाई पे ग्रस्यूत सदस्य यह वितिश्वय करते हैं कि किसी कादून विश्वेप के उस्वंध 
था हो पूरे के यूरे या भागठः अनुच्छेद 3।ख के अवोद संरक्षित किए जाने चाहिएं, तद उक्त 
उपवन्ध नवम अनुसूत्री में ग्रन्तःस्थाउत किया दाता है। इस भ्रकार का सांविधानिक संशोश्त 
किसी डिश्वम्रात विधि से सम्बन्धित रहदा है। उसके उपठस्धों की संसद्‌ के दोनों सदतों द्ारा 
परीक्षा की जा सकती है ऐसा सांविद्ानिक संज्ञोधन कानून पर यह आक्षेप किए जाने से 
संरक्षण देता है कि यह संविधान के भाग 3 के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता 
है और ऐसा संशोधन, संविधान(बरदम संझोघत) ब्रधितियम, 495। द्वारा पुरस्थापित किया 
गया था और वॉफरी प्रसाद बाले मासले (') में उसकी विधिमास्यता कायम रखी यई थो + 
दुसरे प्रकार का सांविधानिक संबोधन वह है जिसके सांविधानिक संज्षोधन में वे व्िपग्र 
ब्रिनिदिष्द किए जाते हैं जिसके सम्बन्ध में विधानमण्डल द्वारा विधि बनाई जा सकती है 
श्रौर ऐसे संशोधत में यह भी उपबस्ध किया जाता है कि उस विवय से सम्बन्धित बनाई गई 
विधि इस ग्राधार पर सून्‍्य तहीं समम्झे जाएगी छि वह संदिधात के भाग 2 द्वारा प्रद्श 
अधिकारों में से हिसी प्रधिकार से अखंगत है वा उसे छीनती है या न्‍्यून करती है? ऐसे 
मामले में विधि हब भी संरक्षित रहती है जब बह संविधान के भाग 3 झे उपबन्धों का 
उल्लंघन करती है। तथापि ऐसे किसी सासले में व्यक्षित पक्षकार डरा आवेदन किए जाने 
पर स्थायालय को इस बात की जांद करने का अधिकार है कि क्या विधि उस प्रयोजन के 
लिए बनाई गई है जिम्नक्ते लिए स्रांविधानिक संस्क्षश उपलब्ध है। इस प्रकार विधि न्याविक 
पुनविलोकन कै अध्यधीद है और यदि उस भ्रयोजद के लिए नहीं है जिश्चके लिए सांविधातिक 
संझोघन द्वारा संरक्षण दिए गए हैं तो वह अविधिमान्य को जा सऊतो है । इस प्रवर्म में 
संबिधान के प्रनुच्छेद 3क के झघीन कवाई ग्रई विधियां आती हैं । सविधान में वे विषय 
विनिदिष्ट किए गए हैं जिनके लिए विधिकां बनाई जा सकती हैं और बह इत विधियों को 
संरक्षण देता है; पक्षकार को ऐली किसी जिधि की विधिफान्यता पर इस ग्राघएर पर हमेझा 
ही झ्ाक्षेप करने का प्श्रिकार है कि वह पनुख्छेद 3[क में उल्लिखित विषयों में से किसी 
से भी सम्बन्धित नहीं हैं ४ यदि स्यायाद्य को यह हाठ होता है कि ब्राकपित विधि प्रतुच्छेद 
3]-क में व्शित विषयों से रुम्बन्धित् है तो वह उस ब्राक्षेपित विधि को उस श्रवृच्छेद 
द्वारा अनुद्ञात संरक्षण देया ग्स्यथा नहीं । प्रनुच्छेद 3॥क संजिवात (क्र्थम संशोबन) 


() (952, एस> शोर आर*० 89. 


है] 


केद्ाघानस्द सारती व० फेरल राज्य [न्या० खन्‍ना] 909 


प्रविनियम, |95। द्वारा पुर:ध्याउित किया गया था और जेसा पहले बतलाया. गय। है, 5 
ज्षकरी भ्रप्ताद वाले साब्रले (!) में प्रदम संशोचन की विधिमान्यता कायम रखो गई थो। 

वीसरे प्रकार का सांविधानिक संशोधन वह है जिसके अनुसार किसी उद्देश्य विशेष 
के जिए बनाई गई विधि प्राक्षेप किए जाने से संरक्षित रहती है भले ही ऐसी विधि 
अनुच्छेद 4, 9 प्ौर 3। का उल्लंघन करती हो । सांविधानिक संशोथन में आगे यह श्रौर 
उपच्रन्धित है कि क्या कोई विधि रिसी विनिदिष्ट उद्देश्य के लिए बताई गई है, वाद- 
योग्य तहीं है और इस प्रयोजन के लिए 'विद्यानमण्डल द्वारा की गई घोषरा पर्याप्त है भौर 
उससे न्यायालय इस प्रइत पर विचार करने से भ्रवारित हो आएगा कि क्या विधि सांविध।निक 
संशोश्नन द्वारा विहित उद्देफ्य के लिए बनाई गई है। इस कोटि में पच्चौसवें संशोधन का बह 
भाग झाता है जिसके द्वारा धनुच्छेद 3॥ग प्रम्तःस्यापित किया गया। यह बात उसके 
दूसरे भाग के बारे में भी कहो जा सकती है। अनुच्छेद 30 के प्रधीन बाई गई विधि भी 
संतद्‌ के अत्येक सदन के ब्राघे सदस्यों के यस्यून द्वारा झोर प्रश्येक सदत में उपस्थित प्रौर 
मत देने वाले सदस्यों के दो-तिज्माई से भ्रम्यून सदस्यों द्वारा संरक्षण देने के लिए प्रपेक्षा नहीं 
की जातो है जैसा कि संविधान की नदम प्जुसुचो में अतः स्थापित विधियों की दक्षा में 
जरूरी है। प्ौर न हो अनुच्छेद. 3/ग के श्रधीन बनाई गई विधि इस बात का पता 
लगाने के लिए कि क्या वह विधि वास्तव में धनुच्छेद 3।ग में व्ित उहैश्य के लिए बनाई 
'ई है, स्थाधिक पुनविलोकत के श्रव्यधीत होगी । इस प्रकार धनुच्छेद 3ग, अनुश्छेद 3।फ 
की स्कीम से पृष#्‌ है क्योंकि श्रनुच्छेद 3।क में इस बात का पता लगाते के लिए कि क्या 
कोई सिधि प्रनुच्छेव 3क में वशित उद्देश्यों में से किसी के लिए बनाई गई है, स्यापिक 
पुनविलोकन किया जा सकता है । किम्तु धनुक्छेद 3॥यर के झरश्ीत ऐसा न्यायिक धुतविलोकन 
प्रमिव्यक्त रूप से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। इसरा परिणाप यह है कि यदि प्रनुच्छेद 
3]ग के भधीन बनाई मई किश्ली विधि के सम्बस्ध में न्यायालय में यह भी दतना दिया जाए. 
कि वह भनुच्छेद 3!म में वर्श्शित प्रयोजन के लिए प्रधिनियमित नहीं की गई है किन्तु किसी, 
श्रश्य प्रय्त के लिए श्रधिनियक्तित की गई है. तब भी बह विधि संरक्षित रहेगी भ्रोर उस पर 
इस प्राधार पर ब्याओए नहीं किया जा सकता कि वह संविधान के अनुच्छेद ।4, 9 ओ्रौर 
3। का उल्लंधत करती है क्योंकि भनुष्छेद 3।ग के दूसरे भाग द्वारा यथा अनुष्यात घोषणा 
विधातमण्डल द्वार। कर दी गई है। इस संदर्भ में यह भी बतला दिया जाए कि ऐसी विधि 
किसी विधानमण्डल में बहुमत मात्र से ही पारित को जा सकती है भले ही कोरम के लिए 
अपेक्षित स्युनतम सदस्य खदल में हो । कोरस के लिए. विधानमण्डल कौ कुब 
सदस्य सहया का दसकां ग्रश अपेलित होता है ब्लौर विधि पारित किए जाने के समय इतते 
सदस्य उपस्थित रहने से ही विधि प्रारिककी जा सकती है। 

ऊपर ब्शित संक्ोघत का श्रभाव यह है कि भले ही विधि सारतः 
अनुच्छेर 39(क) प्रौर 39(ञञ) में व्ित उद्देक्यों के अग्रेषित करने के लिए न हो धौर उसका 
इन दोनों उद्देक्यों से बहुंत थोड़ा सम्बन्ध हो किन्तु विधानमण्डल द्वारा की गई घोषणा, 
उस पर इस ग्राधार पर किए गए प्राक्षेव के लिए कि वह विधि उन उद्देश्यों छो पूरा करने 
के लिए नहीं है, रास्ते का पत्थर बन जाएगी। इस प्रकार इस उपबन्ध के परिणामस्वरूप 
केन्द्र भ्रौर यज्य विधानमण्डलों को इस बात के लिए सक्कत किया जा रहा है कि के प्रपने 
द्वारा बनाई गई किसी विवि के सम्बस्ध में घोषरणा कर सके जो भ्नुच्छेद 4, 9 बोर 3] 
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के उपबन्धों का उल्लंघन करती हो शोर इस डकार उदी आवार पर स्वायाबय में 
प्राक्षेप किए जाने से संरक्षण दिया जा सझा है ॥ परिगात्र यह है हि भछ्ते है' संविधान में 
संबोवन करने के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद :68 में एक विस्तृत प्रकिया का उपबन्ध डिया 
गया है. किन्तु राज्य या केन्दर विध्रानमण्डल के सावार्ण बहुबत को यह भक्ति दी गई है कि 
आदि कोरम की अपेक्म पूरी करने के लिए ज्यूलदस खंत्या में सदस्व उपस्थित हों और वे 
ऐसी विश्षि बनाएं जिममे गनुच्छेद 74, ॥9 ग्रौर 3। के उपबन्धों का उल्लंब्रन होतः हो तो 
डस बिधि में एक घोपणा अल्तः स्थापित करके उसे ग्राक्षेप किए जाजे से उत्पुक्त बना दें । 
उन व्यक्तियों की, जो व्रिदि परास्ति करठे है, यह इच्छा होता स्वभाविक है कि वह विधि 
अविधिमान्य न ठहराई जाएं | बझतः ऐसी घोषणा ग्रल्॑-स्थापित करके ग्रधिनियम को 
प्राक्षेप से उन्पुक्त बचने की शव॒त्ति होसी भले ही श्रश्विनियम के एक या दो उपयन्धों 
का ही प्रनुच्छेद 39 (ख्र) ओर (ग) में व्ित उद्देश्यों से सस्वत्ध हो। इस प्रकार अनुच्छेद 
4, !9 झोर 3| यंबिवान के निर्जीब, झमल में द ब्राने वाले और अ्रयोजनहीक दिखावे के 
उपबन्ध मात्र बते रह जाएंगे। 


संझोधत रूरने की झाक्ति महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है जो संजिवात के झवीद प्रदत्त 
की जा सकती है जँसा पहले शतलाया गया है, फाइनर के मतानुसार संझोषद से संबंति: 
श्रण्ड इतना मुनभूत है कि स्वत: उसे ही संविधान कहा जा सकता है जब कि बर्गीस के मत के 
अनुधार संशोचन सम्दस्तो खण्ड संविधान का ग्रत्वन्त महत्वपूर्ण भाग है। इस परिस्थिति से इस 
रश्थ की पृष्टि होती है कि संविधान का संजोचद करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया विहित की 
गई है । संशोधन की श्क्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि बह न हो प्रस्वयोजित की जा सकती है 
और न दे प्राकिकारी जिनमें संशोघल झरने को झक्ति निहित है उस शक्ति को हिसी पर्य के 
पक्ष में त्याग ही महते हैं। इसके अदिरिक्त जब एक बार ऐसी शक्ति सांविधानिक संशोवन 
झारा राज्य दिवानमण्डसों को या तो ब्रस्यक्षत: या वस्तुतः प्रदुत कर दी जाती है तो उस 
'त्र को बापस लेता कठिन होझा क्योंकि ऐसा स्रांविधानिक संझोव्त द्वारा हो किया जा 
सकता हैं ग्रौर ऐसी शक्तित प्राप्त करके राज्य सरकारें उसे छोड़ने के लिए विल्कुच भी 
रजामन्द कहीं होंगी । क्रिठी राज्य जिचानयण्डन को संविधान के अनुच्छेद |4, 9 झौर 3। 
का उल्लंवन करके विधियां बनाने के लिए शर्त करते में प्रौर राज्य त्रिवानपण्डल को ऐसी 
विधियां वनाने में सशक्त करने में जिन पर अपेक्षित बोवशा अ्रन्तःूर्थापित किए जाने के 
अआ्राघार पर आक्षेषर नहीं किया जा छकता कि वे अनुच्छेद |4, ।9 ओर 3। का उल्लंधन 
करती हैं, ब्नुच्छेद 368 (उदाहरुखतः संसद्‌ के प्रत्येक सदन में विडित बहुमत) के ग्रदीन 
संशोधन करते की भ्रक्ति मे निहित अ्रात्रिकारो ने वास्तव में महत्वपूरां पह 
सम्बन्ध में राज्य विबातसण्डच को ठंशोवन करने को सक्त अत्यायोजित कर दी है ६ यद्यपि 
बे उद्देश्य जिनके लिए ऐसी विधियां बनाई जा यक्ती हैं, विनिशिष्ट कर दिए गए हैं. किन्तु 
बोपखा से सम्बन्धित अ्रदृष्छेद 3) से एड्चात्वर्णी भाग का प्रभाव वह है कि प्म्ननत 
विधि ऐसे उद्देश्यों से भी सम्बन्धित हो सकती है जो विनिदिप्ट न करिए गए हाँ। प्र 
3] में घोषणा भे सम्बन्धित दूसरा भाग अनुच्छेद 3।क की स्द्रीम के विपरीत है क्योंकि 
अनुच्छेद 34 द्वारा डिय्रा गया संरलए ऐसी जिबियों को उपलब्ध है ज्ञो विनिदिप्ट जियव्रों 


।क्‍ 
। 
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के लिए है। भ्रमुच्छेद 3।ग के अधीन दी गई उस्मुवित का स्ाभ ऐसी विधियों को मौ मिलन 
सकता है जो विनिदिश्ट उद्देश्य के लिएं नहीं शरनाई गई हैं । राज्य, विधानमण्डलों द्वारा इस 
प्रकार बनाई गई विधि का संविधान को उत् स्ीक्षा तक संशोषन करने का प्रभाव होता । 
ज्षैसा ५हले बतलाया गया है ऐसी शक्षित का प्रयोग राज्य बिघानमण्डल संदन के साधारण 
बहुमत से ही कर सकता है। ऐसी शक्ति के प्रयोग के शमयः फोरम के नियम के प्रनुसार 


, पूनम संश्या में सदष्यों का उपस्थित रहता ही श्रपेक्षित है । 


इनिश्िएडिब्र एण्ड प्रिफ्रेल्डम ऐक्ट याले सामलै(?) में जुहोशियल कमेटी ने 
एक पूर्ववर्ती विनिश्चय के प्रति निर्देश करने के पश्चात्‌ जिसमें बह भ्रभिनिर्धारित किया गया 
पा कि प्रोप्टेरियों का विधानमण्डल कमिए्नरों के बोड़े की दैयर्स्स के सम्बन्ध में प्र्विनियर्मित 
करने का प्राधिकार न्यस्त करने का हकदार था। पुड़ोशिपल कमेटी ने. पृष्ठ 945 पर यंह 
मत्र व्यक्त किया -- 


“किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह स्वयं भ्रपनी सामर्थ्य से उस 
अधिनियम ढारा सुष्ट नहीं की गई नई विधायी शक्ति सुष्ट और विन्यस्त कर 
सकता है जिससे वह स्वयं ग्रस्तित्व में श्राया है। माननीय स्मायाधीशों ने इस प्रकार 
उद्भुत होने वासे सांविधानिक प्रइनों की गश्भीरता पर घ्यान ग्राकक्षित करने के 
सिबरय भौर कुछ नहीं किया ।” 


यदि किसी विवानमण्डल्त के लिए अ्रथनी सांम्रध्यं से ही ऐसी बिघाथी शक्ति को, जो 
ऐसे श्रधितियम् द्वारा सुष्ट नहीं है, जिसके कारश वह स्थयं ब्रस्तित्व में झ्राया है, सुष्ट 
और विश्यस्त करना प्रनुझेष नहीं है तो मेरी राय है कि अनुच्छेद 368 को देखते हुए जैसा 
बढ़ वर्तेमान में हमारे संविधान के ग्रस्सर्गत है राज्य विधानसण्डल जैसे ग्रल्य प्राधिकरण में 
संशोधन करने वाला प्र।धिकार निहित करना किसी प्रकार भी अनुमेय नहीं होगा । इस 
सन्दर्भ में इस वात पर जोर दिया जाता है कि अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधाम का 
संशोधन संसद्‌ के किसी भी सदर में इस श्रयोजन के लिए एक विधेयक का यूत्रपात करके 
और उसे पुर:स्थावित करके ही किया जा सकता है। "ही” , शब्द का महत्त्व है और इससे 
यह ज्ञात होता है कि जब तक भ्रमुच्चेद 368 प्रपते कतेशान प्रकुए में श्रस्तिस्व में है, संशोधन 
की ग्रन्य पद्धतियों की कोई गुंजाइश तहीं है । 


मह बरशित कर दिया ज!ए कि विधायी क्षमता के प्रदन के झलाबा, वे प्रभुक्छेद 


जिसके उल्तंबन के लिए बहुत शधिक संस्षा में कासून अ्रभिसण्डित किए प हैं, 


अनुच्छेद 4, ।9 भौर 3 हैं। यह पवन कि क्या प्राक्षेपित कानून विधायी क्षमता पे परे. 
है, प्रनुच्छेद 3।१ के संरक्षण के बाबफूद भी चुनौती दिए जाते योग्य है। ऐसा उसी प्रकार 
किया जा सकता है जिस प्रकार कि ब्रमुच्छेद 3।क द्वारा दिए गए धरक्षण के होते हुए भी 
किसी विधिं पर प्रोक्षेप किया जा सकता है, किसतु प्रत्य. बातों में ऊपर ब्तलाए प्रनुसार 
ऐसा ज्ञात होता है, कि श्रनुच्चेद 3ग अ्रनुच्छेद 3।क ग्रौर  3!ज के व्याप्ति क्षेत्र से बहुत 


* परे है। 
() (99) ए* बी* 935. 
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 *केडरल पदवति में जहां वियायी शक्तियों के क्षेत्र केद्रीय विधानमण्डल ग्रौर राज्य 
विद्यातमण्डम के वीच वटे होते हैं, विवाद ढ्ी इश्ना में निपदारा करने के लिए और साथ ही 
इस विद्ाद करा निषटारा करने के लिए कि क्या केस्द्रीय विधानरष्डल द्वारा बनाई गई विधि 
में उस विपय का वर्णंत है जिसके ब्रम्दस्व यें राज्य विवानमष्डल हारा झनम्य रुप से 
कार्यवाही की जा सकती है, ऐसे ठन्‍्त्र के लिए उपजन्ध करता होता है जिससे कि बह 
बिनिश्चित किश्रा जा सके कि राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि केस्द्रीय दिघानमण्डल 
के सिए धलग रहे गए सखेत्र का अदिक्रमण तो तहों करती है बहू ढात न केवल फेडरल 
पद्धति के लिए सच है किम्सु हथारे वेश में जो सॉंबिबातिक डांचा है उसमें भी क्तागू होती 
है। हमारे संविधान जिर्मातागों ने बश्तरि बबावत्‌ रूप से फ्रेडरल पद्धति नहीं भपनाई किन्तु 
बिध्ायन के क्षेत्रों का केस्द्रीय शिवानपण्डल और राज्य विज्ञतमब्इलों के वीच अलग-अलग 
दिश्वाजत करके फेडदस पद्धति के तस्वों को अपनाया है। इस प्रकार के विवादों को कि बयः 
केन्द्रीय विधानसण्दल ने रशश्त्र विधातसण्डलों के विधा क्षेत्र का अतिचार किया है या 
बंया राज़य विश्वानमण्डलों ने केस्रोय विधानमण्डल के विजयी क्षेत्र का अधिक्रमस किया है, 
सुलभाने के लिए ध्यवस्था व्याधाज्य द्वारा की जाती हैं ग्रौर विधानणण्डलों द्वारा पारित 
किए गए प्रधिदियवों की विशिसान्पता का ग्रवज्ारण करने के जिए न्यायालयों में व्यायिक 
पुनविलोकन की झाकिय्रां निहित की यई हैं।। [हुवा न्यायिक पुनदिलोकन की शक्ति केबल 
इस वात का बिनिश्च्रक करने तक ही सीछित नहीं है कि क्या आक्रेपित विधियां दनाने में 

न्ट्रीयर विद्यातमण्डल या संज्य दिव्ानमण्डखों ने श्रपने लिए निडिचित विखायी सुदियों की 
परिषि के भीतर काम क्रिया है ; न्थायालय इस प्रइन पर भी विआर करते हैं किया 
विधियां संत्रियान के प्रतुच्छेदों के ग्रनुरुष बताई बई हैं और उदसे संविधान के अन्य 
उपबम्धों का उल्लेत्रन तो नहीं होता हैं? हमारे ब्रंविचान निर्माताओं से भाग 3 में मूल 
अधिकारों के लिए उपबस्ध किया है बोर उन्हें वादवोग्य _जस्टिशिएवल) बताया है ।'जब 
तक कुद्ध मूत्र अधिकार ग्रश्तिख में रहते हैं ग्रौर वे संविदान के भाग हैं, न्योर्विक 
पुनडिलोकन की शक्त्ति का प्रयोग इस वात का पता लवाने के छिए किया जाएगा कि उन 
अविकारों द्वारा दी गई गारण्टिदों का उल्लंघद नहीं क्रिया जाता है| प्रासुप ग्रनुच्छेद 25 
द्वारा मूल श्रधिकारों को ब्रदृत्त करते के लिए उच्चतम न्यायालः आवेदन करने झा 
अधिकार दिया गया है। प्रारूप अनुच्छेव 25 संबिबान के वृतंमान अनुच्छेद 32 के समान 


है । प्राहृए 25 पर विचार करते हुए डा७ अम्बेदकर ने संविधान सभा में बोलते हुए 
9 दिसम्बर, 948 को बह मत व्यक्ष किया-- 


“थदि मुझसे इस संविधान का सद्से अधिक बहत्त्वूए्ं कोई विशिष्ट 
अनुच्छेद पूछा जाए--ऐसा ग्रतुच्छेद जिसके विदा यह संदिघान झकुत हो जाएगा तो 
मैं इस इनुच्छेद ग्रे अन्य किसो ब्रनुच्छेद के प्रति विरेद्ध नहीं करू या । यह अनुच्छेद 
संविधान की ग्रात्मा और स्ंविद्यन का हृदय है श्रोर मुछे इस दात की प्रसन्‍्तता है 
कि सदन ने उसके महत्त्व कों समझ है।” (कांस्टिट्यूएप्ड अस्लेम्दली डिवेद्स, 
खण्ड 7,90 पुष्ठ 953) है; 
इस प्रकार न्याग्रिक पुतवितोकत हमारे सांदिघानिक पद्धति का एक श्रभिन झग 
बन हि और काहूनों के उपबन्धों की च्ांविशानिक विधिसान्ण्ता विनिश्चित करने के 
लिए उच्च न्यायालय भ्रोर उच्चतम ल्थायालय में क्रिस निहित की गई है। यदि यह पाया 


बह 
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जाए कि काजूत के उपबस्ध संविधान के, जो सभी विधियों की विधिमान्यता परलने की 
कतौटी है, किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हैं तो उच्चतम न्यायालय और, 
उच्व स्यायालथ उक्त उपबन्धों क्रो अविधिमान्य घोषित करने के लिए सदवत| 

एक क्षेत्र ऐस। है जहां न्यायिक पुनविलोकन की छ्षेक्ति इस बात का पता लगाने 
के लिए नहीं दी गई है कि कक संविधान के भाग 3 के उपबन्धों का उहलंघन किया गया है 
प्रौर किसी भ्रधिनियस, विनिमय या उपबन्ध को अ्विधिमान्थ करने की शाक्ति नहीं है भर्ले 
ही बह संविधान के भाग 3 द्वारा पद प्रधिकारों में से किसी अधिकार से प्रसंगत हो या 
उसे छीनता या म्यून करता हो । यह क्षेत्र नवमः प्रनुश्ूबी सहित प्रनुच्छेद 3!ख है । जैसा 
ऊपर बश्ित्त किया गया है, भरतुस्‍्केद 3॥ल संविधात (अधम संशोधन): झधितिथम द्वारा 
पम्तःस्वापित किया गया था । अनुच्छेद 3ख के प्रनुसार, न तो नवभ प्रसुधूथी में विविविष्ठ 
प्रधिनियमों प्रौर विनियमों में से कोई ग्रौर न उसके उपधन्‍्धों में से किसी की ब्राबत इस 
काररा से कि ऐसा प्रधितियप, वितियम या उथबन्ध संविधान के भाग 3 के किसही उपबन्धों 
द्वारा प्रदत्त भ्रथिकारों में से किश्ी से ग्रसंगत है या उसके द्वारा श्रदत्त प्रेधिकारों में से किसी 
को छीनता है या म्यून करता है, यह न समझा जाएगा कि वह शूस्य है या कभी शूल्य हो गया 
था तथापि ब्यान देने थोग्य एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पनुच्छेद |ख के प्रघीत स्थाविक 
पुनबिलोकत के झपवर्जत की क्षबित का; जो इस वाल का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जा 
सकती है कि क्या भाग 3 के किसी उपवस्ध का उल्लंघन हुप्ा है, प्रयोग उस विद्यातमण्डल 
द्वारा नहीं किया जाता है जिसने अ्रशक्षेपित विधि निनित की है किस्तु ऐसा उसे प्राधिकरण 
द्वारा किया जता है जो प्रनुच्छेद 368 के ग्रधीत सांविधानिक संशोधन करता है, प्रधात्‌ संनद्‌ 
के प्रत्येक सदन में विहित बहुँपत । ऐसी शक्ति का प्रयोग विध्वमान कानूल के सम्धस्ध में 
किया जाता है जिध्से कि भबम श्रनुसूद्दी में रसे जाने के पहले उसके उपबन्धों की समीक्षा 
की जा धके । इस छत का विनिश्तरय करना प्रत्येक सन में विहित बहुमत का कांप है कि 
क्या कोई कानून विशेष नवम प्रनुसूची में रखा जाता चाहिए । भ्रौर पदि रखा जाना चाहिए 
तो क्या बह पूरे का पूरा रक्षा जाता चाहिए या भागतः रखा जाना आहिए । इसके विपरीत 
अनुच्छेद 3(ग के प्धीन स्थिति यह हैं कि यद्यति सांबिधिनिक संशोधन करने बाले प्राधिकरण 
द्वारा स्पाथिक पुनबिलोकन अ्रपवजित कर दिया पा है किन्हु वह विश्व जिसके सम्बन्ध में 
न्यापिक पुनविलोकन ग्रपवजित कर दिया गया है, विधानमण्डलों द्वार। पारित की जानी है, 
यदाप्रि वह उद्देश्य जिसके लिए ऐसी विधि भ्रभिनियमिते की जा सक्षती है. प्रनुक्छेद 3[ग में 
बिविविष्ट है किन्तु यह वितिश्चित करने की शत कि क्या प्रशिनियमित विधि उस उद्देश्य 
को प्राप्ति के लिए है, न्यायालय में निहित नहीं है किन्तु उस विधानभण्डल पें ही निहित है 
जो विधि पारित करता है | ग्चुष्छेद 3]ग में खामी यह है कि भत्ते ही श्रधितियमित विधि 
प्रनुच्छेद 3!ग्र में ब्शित उद्देश्य के ज्षिए न हो किन्तु विधानसण्डल द्वारा की गई घोषणा से 
प्रभावित पक्षकार यह दर्झाते से प्रवारित कर दिया जाता है क्रि विधि उस उद्देध्य के लिए 
नहीं है प्रौर इससे स्यायालय पर उश्च प्रदत पर विचार करने से रोक लगा दी जाती है कि 
क्या [ भ्रधितियम वास्तव. में उस उद्देश्य के लिए है। इस बात का पता लगाने के लिए 
अनुच्छेद 3क के भ्रधीन श्रनुशेय सीमित स्याय्रिक पुनविलोकन की शक्ति कि क्या भ्रधिनिम्रसित 
बधि अनुच्छेद 2क में अशित उद्देश्य के लिए है, अनुच्छेद 3)ग के ग्रधीन नष्ट कर दी 
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गई है। इस प्रकार का संमित व्यायिक पुनविशोकन यद्यपि अनुच्छेद 3!क के अधीद 
अमुन्नेय है, अनुच्छेद 3।ग्र में वशित घोषस्शा का प्रभाव विधानमण्डल द्वारा प्रधिनियमित 
विधि को इस झाभार पर चुनौती दिए जाने से संरक्षण देना है कि उसमे झनुच्छेद 4, |9 
और 2] का उल्लंघन होता है भले ही स्थायाल्य में ऐसी विधि के यप्वस्व में यह दर्शा दिया 
जाए ह अनुच्छेद 3॥ग में बश्त उद्देश्यों के लिए. श्रघिनियमित नहीं की गईंयी। 
हमारे संविधान में वि शासन की कल्पना इस ग्र्थ में को गई है कि यतमनिफत के विपरीत 
संविधान प्र विधियां स्वोपरि हैं। मेरे मतातुसार वाम्तव में स्तायिक पु्निल्ोकद के अपवर्जन 
की शरवित विधानमप्डल के, जिसके तल राज्य ब्रिवानगण्डल भी हैं, निहित करके 
संबिधान के मूलभूत ढांचे पर प्रहार किया गया है, भौर अनुच्छेद 3।वर्वे ऐसा किया जाना 
अनुध्यात है । इस प्रकार प्रनुख्छेद 3[ग का दूसरा भाव अनुच्छेद 368 के प्रश्नीव होने बाले 
संक्षीध्रन मे भी धनुजशेग सीमा से परे हो जाता है । 

अत्यक्ियों की ओर से यह दलील दी गई कि ग्रनुच्छेर 3।ग में निर्दिष्ट घोषणा से 
स्थायालय इस बात का पता लगाने प्ले प्रवारित नहीं हो जाएगी कि कया विधि प्रनुच्छेद 39 
के खक्ड (सन) धरौर (ग) में विविदिष्ट सिद्धास्तों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति 
को प्रभावी ऋरने के लिए है प्रौर यदि स्याक्षालय किसी प्रध्ितिधरपिति के प्रध्वस्ध में इस 
निष्कर्ष पर १हुंचे कि वह उपयुक्त प्रयोगनों को सुनिश्चित करने के लिए नहीं है तो ऐसे 
बिधान नो प्रतुच्छे३ 2।ग रू संरक्षण उपततत्थ नहीं होगा । 


इस सभ्क्षम्ध में धोषगा। से सम्+स्धित प्ररुच्छेद 3|गं को भाषा को ध्यान में रखते 
हुए मैं यह बलीच स्वीकार नहीं कर सकृता | उपयुक्त दलील प्रवश्क ही महत्वपुर् हे। जाही 
पदि प्रनुच्छेद का हुवा भाग, जो घोषणा से सम्बन्धित है, नहीं होशा । प्रश्तगत घोषणा के 
न होने बी दकशा में, स्थायालय को इस वात का पता लगाने का प्रधिकार होगा श्र स्याग्रालय 
को इस यात का पता सथाना वास्तव में जरूरी होगा ग्रौर यह कि ग्थायालय प्रभुच्छेद 3।7 
के ग्रधीड प्राक्षेपित विधि को विधिमास्यता कायम रखने के पहले इस वात पर विचार करेगा, 
क्या प्रा्लेपित विधि धनुरछेर 39 के श्रण्ड (खर) या (गे) में विनिरिष्ट सिद्धास्तों को 
सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नोति को प्रभावशीत करने के लिए है लेकित दि 
एक आर क्िक्षी विधि में ऐस्ो धोपणा पनस्तविष्ट रहती है तो वहू घोपशा कर्जनके 
तौर पर होथी और स्वायालय को इस बात का पता लगाने की ग्रनुझा वहीं होगी 
कि क्या प्राश्ेषित विधि श्रनुच्छेद 3।ग्र में रशित नीति को प्रभावी करने के लिए है। 
प्रहुच्छेद 3।ग ऐसी विधि को संरक्षित करता है जो प्नुच्छेष 39 के कर (स) था 
(पर) में विनिदिष्ट सिद्धास्तों को पुनिश्चित करने के लिए राज्य नीति को प्रभावी करने के 
लिए हो साथ ही उसमें यह भी उपतरन्धित है कि ऐसी किसी विधि पर जिसमें वह घोषणा 
अन्तविष्ट हो कि वह ऐसी वीति को प्रभावी करने के लिए है, किसो स्यायालव पें इस ग्राधार 
पर प्राक्षेप किया जातह उचित नहीं होगा कि बह ऐसी नोति को प्रभावी नहीं करती है। 
प्रतः यह स्पष्ट है कि जब एक बार किसी विधि में ध्रपेक्षित घोषशा भन्तविष्ट होती है तो 
न्याय्यज्षय इस ग्रइन पर विययार करने से प्रदारित होगा कि विधि भ्रनुच्छेद 39 के छ५ष्ड (ख) 
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था (ग) में बिविदिष्ट सिद्धास्सों को सुनिश्िषत करने के लिए राज्य को नीति को प्रभावी 
करती है या नहीं | घोषण्या के तिश्यायक स्वरूप को देखते हुए मेरी राय में बह भमिनिर्धारित 
करना कि प्रपेज्ञित घोषशा के आवदुद स्थायालय इस प्रश्न पर विचार कर सकता है कि क्या 
वह किधि श्रनुच्छेद 39 के ख़ण्ड (व) या (») में विनिविष्ट सिद्धास्तों को सुनिहिच्रत करते 
के लिए राज्य की नीति को अ्रभावी करती है या नहीं, प्रगुच्लेद 3]ग को भाषा में कींक्रतात 
करके श्र मिकालने के सपान होगा | परिस्ताम यह है कि यदि श्रनुच्छेद 3]ग की भ्रनुज्ञात 
चोबरा विधि में प्रन्तविष्ट रहती है तो मले डी तब्य के होते हुए भी कि क्या विधि प्रनुच्छेइ 39 
के खब्द (सर) या (ग) में विनिरिष्ट सिद्ान्तों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की 
नीति को भ्रभात्री करने के लिए हो या न ही, वह संविधान के श्रमुच्छेद ।4,।9 और 3] का 
उल्लंघन करने के धाधार पर श्राक्षेप किए जाने छे पूरां रूप से संरक्षित द्ोगी। दुसरे शब्दों 
में बे विधियां भी, जो धनुश्छेद 39 के खण्ड (ल) या (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धास्तों को 
सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी नहीं करती हैं, संरक्षित रहेंगी, यदि 
'अनपें ग्रतुच्छेद 3।ग में वशित घोषणा ग्न्तविष्ट है। 


मेरा भी यह सत है कि घोषरा। से सम्बन्धित श्रनुच्छेद 3!ग में प्रस्तकिष्ट पश्चातूकर्ती 
भाग की विधिमास्यता ब्र्ट्यादियों द्वारा बहस के दौरान दी गई किसी रियायत के ब्राधार पर 
विनिद्ितत नहीं. की जा सकती | ऐसी रियवायत यदि श्राक्षेपित उपबन्ध की भाषा द्वारा 
स्यायोचित नहीं है तो वह भ्रथिक साभदाबर नहीं होगो ।| संविधान के किसी अनुस्छेद या 
किसी श्राक्षेपित उपबन्ध को सांविधानिक विशिमान्यता के प्र्थान्वयम से सम्बन्धित बाते सुरसंगत 
उपदस्धों को ध्यान में रखते हुए विनिश्चित क्रौ जानी चाहिए और राज्य के काउन्सेल या 
बिरोघी पक्ष के काउस्तेल द्वारा कोई रियायत दिये जाने के न्यायालय को र्यायत को ध्यान 
में रखे बिना स्वतस्त्र रुप से प्रवधारण करने से छूट नहीं मिल पाएगी। कभी-कभी ढोई 
काउन्प्ेल किसी महत्वपूर्ण मुद्दे रर श्रपते कक्ष में श्रभिमत प्राप्त करने की दृष्टि से कोई 
स्थायत वे देता है, सेकिन ऐसी रियायत दूशरे काउन्सेल पर ध्राबद्धकर नहीं होती ! यहु 
सुस्विर है कि काउस्सेल द्वारा विधि के किसी श्रइन पर की गई स्थोकारोक्ति या. रियायत 
दूसरे काउस्सेल द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले दूसरे पक्ष पर झ्राबद्धकर नहीं है। ऐसी 
स्वीका रोक्ति या रियायत दूसरे पक्षकारों को यह दात बंताने से प्रवारित करने में भौर भी 
कम असरदार है कि रियायत गलत या व्यायसंगत नहीं थी। श्रतः मोदे सिद्धास्त के 
तौर पर यहूं भ्रधिकथित किया जा सकता है कि सांविधानिक मामले पक्षकारों के बीक् हुए 
करार या समभौते के प्रनुसार नहीं निपटाए जा सकते हैं प्रौर मे हो श्रस्य पक्षकारों पर 
निरणंय भ्रावद्धकर होते के लिए ऐसे दियादों का बिनिश्चय किसी श्यायत पर प्राघृत हो 
हकता है भले ही ऐसी रियावत राज्य के काउन्सेन द्वाय दी जाए। रियायत उचित होनी 
चाहिए भौर युसंगत उपबन्धों को देखते हुए स्यायप्॑गत होनी चाहिए । 

जो स्थिति प्रकट होती है वह यह है कि संविधान को, संशोधित करने वासे 
प्रधिकग्णा को यह प्रधिकार है कि वह किसी विद्यमान विधि की विधिमान्यता कौ बॉबेत 
स्थायिक पुनविलोकन प्रपवर्शित कर दें । इसी प्रकार उक्त प्राधिकरण को यह सधिकार है कि 
बह ऐसे कानून की बिविमास्थता की बाबत स्यायिक पुरविसोकय भ्रपदणित कर दे लो किसी 


शव इच्चतस न्यायालय निरंय पत्रिका .. [4973]2 हस० मि? प० 


विनिदिष्ट, विषय: के सम्दस्थ हैं भविष्य में विधानमण्डल हारा प्रधिनियमित किया जाए । 


ऐसी दक्षा में, इस बात का.'पता लगाने के लिए न्यायिक पुनरविलोकन प्रपकरशित महीं किया 
गया है कि क्या कानूत किसी विनिदिष्ट विषय. की बावत अ्रधिनियप्तित किया गया है । 
छपपु क्त दोनों प्रकार के सांविधानिक संशोधन प्रनुल्छेद 368 के प्रधीत प्रनुशेय हैं. तथापि 
जो कुछ अनुज्ेय नहीं है वह तीसरे प्रकार का सांविधानिंक संशोधन है जिसके प्रगुसार संशोधन 
करने वाला प्राधिकरण) किसे ऐसे कानून की जो किसी विनिदिष्ट विदध की थ्ाव्रत विधात- 
मण्डल द्वारा भविष्य में प्रधिनिमक्तित किया ज्ञाएं, विधिपान्थता की बाबत व केवल न्यायिक 
पुनविलोकत प्रपर्नित करता है, किस्तु उसके द्वारा इस बात का पता खगाते की न्याविक 
पुनविषोकम की व्षेक्ति भी अ्रपवर्नित की जाती हैं कि गया विधानमण्डल द्वारा ग्रधिनिशमित 
* कानून ऐसे विषश की ज्ाबत है जिसके लिए स्थाधिक पुतविलोकन. ग्रपवरजित किया 
गया है । 
यह ,बतला दिया जाए कि स्यायिक पुनविद्योकत की शक्ति का प्रयोग करने में 
स्थायासय बिधायी प्रध्युपाय की युद्धिमता के प्रश्न पर विचार नहीं करते भौर न कर सकते 
हैं। आवश्यक रूप से हीं तीति तस्वन्धी विनिश्चय विधानमण्डल द्वारा किए जाएंगे । यह 
विनिश्खित करना विधानमण्डल का कप है कि उन्हें कौनसी विधियों श्रधिनियभित करके 
कानूनी पुस्तक में लानी आहिएं। न्यायालयों का कार्य विधियों का निर्वचन करना शौर 
"उनकी विधिमान्यता अभिनिराति करना है। ने. वियायी नीति का मे तो प्रंनुमोदन करते हैं 
श्रौर न प्रगनुमौदस । स्यायालय का काम यह बात सुनिश्चित करना भौर घोषित करवा है 
कि क्या ग्ाक्षेपित विधि संविध!न के उपन्धों के प्रनुरूप है या उससे संविधान के उपबस्षों 
का उल्लंधन होता है। ऐसा करने के वाद न्यायालय का काम समाप्त हो जाता है। 
न्यायाश्य्‌ ऋपि-विधानसब्डल (सुपर-सेजिस्लेचर) के तौर पर काम नहीं करते हैं। उसका 
काप्र उमर बातों को दबाता नहीं है जिन्हें वे पैर बुढ़िमत्तापूर्०णं विधान समभते हैं क्योंकि 
यदि ने ऐसा करते तो दिध/मप्रम्डल की प्रोर से न्‍्यामालयों की प्रालोचना होगी | यह शक्ति 
विघानमण्डल की है सौर इससे जनता के निर्वाल्ित प्रतिनिधियों कौ_जिप्मेदारी पर भ्राधांत 
पहुंचेगा । जैसा श्री प्रल्तादी कुष्शस्वामी प्रध्यर ने संविधान सभा में. 2 सितग्बर, ।949 
को प्रपने आषश में मत व्यक्त किया था कि “विधानमण्डल गुद्धिगाती से या गैर बुद्धि पाती 
से कार्य कर सकता है।" विधानमण्डल द्वारा बनाएं गए सिद्धान्त न्यायालय को प्र्छोः खूब 
सकते हैं या प्रंच्छे न लगें ॥ स्यामालग का अ्रथिकार-क्षेब संमानतः भगनी शक्तियों के भीतर 
विधातमण्डल द्वारा प्रधिनियमित दिश्ि को लापू करना है।” हे 


क्योग्रिक पूनविल्लोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय सरकार की व्यवहारिक 
ज़छरतों के प्रति वेपप्याह नहीं हो सकते । भूल प्रौर सुधार की भरुजाइश रखनी होगी। 
सांविधानिक विधि को ग्रस्य शष्ट होते ताले साधंनों कै समान जोखम उठाना पड़ता है + 
अनुभव हारा युक्तियुकत विश्वास को ठीक प्रकट क रने का श्रवसर दिया ही जाना चाहिएं। 
स्थायिक पुनरविसोकरन से न्‍्यादिक ग्रभिजाततन्त्र आस्टोक्रोसी प्रॉफ दि रोब, कोब्रर्ट 
लेजिसलेशन या स्थायाधीश द्वारा विभित विधि कही जाने वाली कोई -चौज सूष्ट करना 


कट 
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आश्वित्र नहीं है । बियायो श्राविक्वर का उचित रूप से प्रयोग किए जाने के लिए संघर्ष 
करने का उचित विचार स्थल जनतः की राय ज्ां मत ग्लोर बिघानमण्डल हैं। णह संघर्ष 
स्थायिक क्षेत्र को ग्रस्तरित नहीं किया ज। सकता । इध्ष जःठ से कि सभी सांविधानिक निवेचनों 
का राजनैतिक परिणाम होता है, यह तथ्य तष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि वितिश्चय स्थायालय 
के श्ञान्त भवन झौर निष्पक्ष बातावरण में किया जाना चाहिए श्रौर यह कि स्थायाणीशों के 
विनिदचय में विधिसम्मता का समावेञ्व हो, इसलिए उन्हें राजमैतिर बाद-विवादों से दूर रहना 
झाहिए प्रौर यह कि प्रतिदवन्द्री राजनैतिक पार्टियों के भाग्य में उतार-चढ़ाव से उनका सम्बन्ध 
केवल बौद्धिक क्षेत्र तक ही रहना चाहिए । उनका प्राथमिक कार्य भय या पक्षप्रात के बिना 
संविधान और विधियों को कायम रखना है ग्लौर ऐसा करने में उन्हें ऐसी किसो राजनैतिक 
विचारधारा या झथिक सिद्धास्तरों से जो उन्हें अच्छे लगें, झपने विनिष्चय को प्रभावित नहीं 
होने देना चाहिए । उनके निरांव में हमेशा ही संजीदगी होनी चाहिएं भर यह कि संविधान 
केवल उनकी विचारधारा के स़मात विचारधारा बाले ब्यक्तियों क॑ लिए ही नहीं बना है 
किन्तु वह ऐसे व्यक्तियों के लिए भी है झिनके विचार मूलतः उनसे लिल्न हैं। संयुक्त राज्य 
अम्नरीका के चौदइवें संशोषन के सम्बन्ध में विचार करते हुए न्यायावीश होम्स ने यह मत 
व्यक्त करियां-- 

“लौदहवां संशोधन ओऔ हवंद स्पेन्सर के सामाजिक, स्थेतिकां ७ € »८कों 
अधिनियमित नहीं करता है । इन विधियों में से कुछ विधियों में ऐसे दृढ़ विद्कास ग्रौर 
पूर्वाग्रहू सम्मिलित हैं जिनसे सम्भवत: कुछ न्याग्राबीश सहसत हों और कुछ व हों किन्तु 
संविधान किसी विशिष्ट अर्थ में सिद्धांत को .अन्तविब्ट करने के लिए श्राशयित नहीं 
है चाहे बह सिद्धान्त पैतृक वाद का हो और नागरिक का राज्य के साथ संघटनात्मक 
सम्बन्ध का हो यह हस्तक्षेप त॒ करने की नीति का हो। संविधात मुलतः अलब-अलय 
मत बले व्यक्तियों के लिए है झौर संबोग से हमें कुछ मत- स्वाभाविक और 
जाने-पहचाने या नूतत गालूम होते हैं ग्रोर झुछ निन्‍्दनीय भी प्रतीत. हो सकते हैं 
इससे हमें इस प्रश्न पर कि ऐसे कानून, जिनमें वे सब्निविष्ट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के 
संविधान के विरुद्ध हैं अपने निरशंय का तिष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। 

+ । दिखिए--न्यायाधिपति होम्स पृष्ठ 82-83. (493) -का संस्करण] 
इस संदर्भ में मद्रास राज्य बनाम चो० जो० राव (') -बाले-मामले में घुरुष ज्यायाधिपति” 
वातज्जजी कस्त्री द्वारा व्यक्त किए मए प्तत को पृरेद्धत करना उचित झ्लोगा.। युक्तियुक्त 
निर्बन्धनों पर विचार करते हुए उन्होंने यह सत व्यक्त किया है 

>व्पकड़ में न झराने बाले ऐसे तस्यों का मृल्यांकन करने में भर इस संस्वन्ध में 
अ्रपनी राय बनाने में कि युस्तियुक्त क्‍या है, किसो. विशिष्ट भामले की सभी 
बरिस्थितियों में यह भ्रपरिहायं है कि निरएंय में भाग लेने वासे न्योयाघीशों का 
सामाजिक दर्शन और उनकी मसन्‍्यताएं महत्वपूर्ण भाग अदा करती हैं और शेसे 


(0) (952) एस सी० आरर 597. 
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मामलों में विधायकों द्वारा किए घंए तिर्राय में बे किस सीमा तक हस्तक्षेप कर 
सकते हैं यह बात उनकी जिम्मेदारी की भाववा झौर प्रॉत्म संयम पर औौर इस 


गम्भीर मात्यता पर कि स्रविधान केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है जिनकी., 


विचारधारा उनसे मिलतौ है, किन्तू सभी व्यक्ितयों के लिए हैं, इस बात पर कि 
जनता द्वाद निर्वाचित प्रतिनिधियों के बरहुपत ने निर्वन्धनों को अधिरोपित करते 
प्रमय उन्‍्हूँ युक्तियुकत समझता निर्भर रहेगी।" 


मेरी शाय में अनुच्छेद 3।ग का टूकरा भाग निम्तलिफित प्रधारों पर अ्भिसष्हित 
किए जे योग है-- 


(।) इसके द्वारा विधानपण्डल को प्रनुच्छेट 4, |9 गौर 3) का उत्लंबत 
करने हुए कोई विधि बनाने का .पूर्शाथिकार दिया गया है भौर ऐसी विलि 
अपेक्षित घोषणा प्रस्त: स्थापित किए जाते पर प्राक्षेप किए जाने से उन्मुकत कर दी. 
गई है। दूसरे भाग के साव-साथ श्रनुक्छेद 3? पर विचार करने प्रेर यह जात, 
होता है कि वास्तव में उसके द्वारा विधानप्ष्डल को, जिसके श्रश्त॑गत राज्य 
विधानेमण्डल भी है, संविधान संशोधत की शक्ति दी गई है। 

(2) इस वात पर विनिश्चेष करने के लिए विधानमण्डल प्रस्तिम प्राधिकरण 
बनाया भया है फि क्या उसके द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 3।ग में वखित 
उद्देश्यों के लिए है या नहीं । प्रवुष्छेद 3॥ग के दूसरे भाग में जो दोष हैं वे इस 


तथ्य के कारण हैं कि भज्ले ही प्रश्रिनियमित विधि ,्रनुच्छेद | ग में वशित उद्देश्य के , 


लिए प्रधिवियधित न की गई हो फिर भी विधानमल्ठल द्वारा की गई भोषणा से 
पक्षकार यह दक्षति से प्रवारित कर दिए गाते हैं कि विधि उस उद्देष्य के लिए 
नहीं है भौर ऐसी घोषणा से स्मपालय इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता कि 
क्या प्रधिनियसित गिधि गास्तव में उस उद्देएय के लिए है। विधानमण्डल द्वारा 
जिसके ग्रस्तथंत राज्य विधाममण्डल भी है उस सीमित व्योविक पुनविलोकत्र पर 
रोक लगाने से संविधान के मूलभूत तत्व पर आचात पहुंचता है। ग्रनुच्छेद 368 के 
अ्रधीन जो बात संशोधन समभी जाती हैं उसकी ग्रनुल्लेय सीमा से प्रनुच्छेद 3॥ग 
का दूतस भाग परे है। 


अनुच्छेद 3) ग के दूसरे भांग को गनुष्छेव 3!ग के शेष भाग से पृथक्‌ किया 
जा सकता है प्रौर उसकी विधिमान्यता से शेष भाग की विश्विमान्ता पर कोई प्रभाव 
५. हीं पड़ेगा । अत. मैं अनुच्छेद 3॥ग के तिभ्नलिखित शब्दों को अविषिमात्य घोषित 
* करता हूँ -- 
“और जिस विधि पें यह घोष हो कि वह ऐसी वीति को प्रभावी करने के 
लिए है, उस पर्‌ किसी न्यायालय में इस प्राधार पर झ्ापत्ति तहीं को जाएगी कि 
बह ऐथी नीति को प्रभावी नहीं करती ।” 


अब हम संविधान (उन्तोंसवों संशोधन) झधिनियम पर विचार करते हैं। जैसा 
पहले वशित किया गया है, इस अधिनियम द्वारा 969 का. केरल अधितियम संज्या 35 


] 
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और 97] का केरल अधिनियप्र संख्या 5, संविधान की नवम गनुसूची में संख्या 65 
और 66 के तौर पर ग्रस्तःस्थापित किया गया है। मुझे संविधान (उम्तीसवां संशोधन) 
अधिनियम में कोई खामो माखूर नहीं हुई । यह बतला दिया जाए कि हमारे समक्ष यह 
दलील दी गईं कि अनुच्छेद 3।श्र॒ भ्रौर 3।क प्रापस में जुड़े हुए हैं, और केवल ऐसी 
प्रधिनियमितियां ही नवम भ्रगुसूत्री में डाली जा सकती हैं जो भनुच्छेद 3।क के व्याप्तिल्‍कषेत्र 
के प्रस्तगंत भाए। ऐसी दलील एन० बी० जोजोभाई बनाम संहायक कलेक्टर थाना प्रान्त 
चाना (!) वाले मामले में दी गई थी । न्‍्यायाधिपति सुब्त्रा राव (जैसे वह तब थे) के उक्त 
दल्तीन को नामंजूर कर दिया शभ्ौर उस न्याशलय की संविधान स्पायपीढ की श्रोर से बोलते 


हुए यह भत व्यक्त किया -- 


“विद्वानू महास्थायवादी ने यह दलील दी कि अनुच्छेद 3!क घोर 3।ख को 
एक साथ पढ़ा जाना ज्राहिए और यदि इस प्रकार पढ़ा जाए तो अनुच्छेद 3!ख से 
ऐसे मामलों का ही ज्ञान होगा. जो प््यघा अनुच्छेद 3क के ब्रन्तर्गत आते हैं प्रौर 
इसलिए वही भ्र्थान्वयन, जैसा प्रनुच्छेद 3!ख का किया मया है, संविधान के 
अनुच्छेव 3।क पर भी घादू होगा । इस अर्थास्वयन को भनुच्छेद 3!छ के प्रारश्भिक 
शब्दों पर ग्राधारित करने का प्रयत्त किया गया था जो इस प्रकार हैं, प्रति 
“अनुच्छेद 3।क में अन्तविष्ट उपबन्धों को व्यापकता पर भ्रतिबूल प्रभाव डाले बिना” 
हम इस दलील को स्वीकार वड्टों कर सकते । “उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिबुल 
प्रभाव डाले बिना” झन्द इसके झोतक हैं कि नकम अनुखुद्ी में विनिदिष्ट अधिनिमम 
और विनियम प्रतिरक्षित रहेंगे ऋले ही उद पर संविधान का अनुच्छेद 3क लागू न 
होता हो । बदि ववमस अनुसूची का प्रत्येक भ्रधिनियम अनुच्छेद 3क के अन्तर्गत आ 
जाएगा तो यह झनुच्छेद निर्थंक बे जाएगा। यह सच है कि उसमें बख्त कुछ 
झरषिनियम जैसे मद !4 से 20 और नवम अनुसूची में जोड़े गए बहुत से श्रन्य 
अधिनियम ऐसी सम्पदाझों ते सम्दस्थित प्रतीत नहों होते हैं जेस। कि संविधान के 
अनुच्छेद 3।क (2) में परिमावित की गई हैं। भ्रत: हम यह श्रभिनिर्धारित करते हैं 
कि गनुच्छेद 3[ख, भ्रनुच्छेद 3[क से शासित नहीं है घौर यह कि धनुच्छेद 3|ख 
विनिदिष्ट कानूनों को एस गआ्राक्षेप से कि ये संविधान के भाग 3 का प्रतिलंघत 
करते हैं प्रतिरक्षित किए जाते के लिए झनुसूचो में सम्मिलित करने की एक 
सांबिधानिक युवित है ।” 
इससे भिन्न यत श्रपताने के लिए मुझे कोई प्रयल श्राबोर विख्वाई नहीं पढ़ता है। 
परिणामस्वरूप मैं संविधान (उन्तीसवां संशोधन) ग्रधिनियम्र की विधिसतस्यता कायम 
रखता हूँ । 

अब मैं संविधान के श्रनुष्छेव 3268 के प्रधीड संशोधन करने की क्षत्रित के विषय में 
जैसे कि वह संविधान (चौवीसवां संगोषन) अधिनियम द्वारा संज्ञोषित किए जाने के पहले 
अल्तिस्व में थी एवं संविधान (चौवीसर्वा संकोधन) सधिनियम श्ौर (पच्चीसभां संक्रोषन) 


(!) (965) । एन सी+ झार० 636. 
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अधिनिपप और संविवान (उन्तीसवां संगोधन) अधिनियम ' की विधिप्रान्यता के सम्बन्ध में 
अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करता हूँ -- 


(+) अनुच्छेद 368 में न केबस संविधान को संशोधित करने की प्रक्तिया अ्नन्तविष्ट है 


है बल्कि उस्रके द्वारा सविधात को संशोधित करते की शक्ति नी प्रदत्त करी गई है। 
. [[) संबिधात की सप्तम अनूसूची की सूची की प्रविष्टि 97 के प्रन्तगेंत संविधान 
का संशोधन नहीं ग्राता है। 

(॥) ग्रनुच्छेद )3 (2) में “विधि” शब्द के भ्रन्तगंत संविधान का संशोधन नहीं 
श्रात्ा है। उसमें साधारण विधान के प्रति निर्देश है। प्रनुच्छेद ।3(3) के खण्ड (क) में, 
अस्तविष्ट परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उसके प्न्तगंत भारत राज्यक्षेत्र में बिधि के 
समान प्रभावी कोई गधश्यादेश, ग्रादेश, उप-विधि, नियम विनियम, ग्रध्िसूचना, रढ़ि या 
प्रथा होगी । 

(५) संविधान को संक्षोषित करते के लिए उपबन्‍्ध उन कठिताइयों को बूर करने 
की बात को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं जो भविष्य में संविधान को झमल॒ भ लाने के 
दौराम उत्पन्‍्त हों । ज्ञात पर किसी भी पीढ़ी का एकाबिकार- नहीं होता। झौर न दिसी 


पीढ़ी का यह प्रधिकार है कि वह सरकार के तन्‍्त्र को सुधारने के सम्बन्ध में भविष्य में . 


प्राने.बाली पीढ़ियों पर कोई बन्धत लगा दे । यदि संविधात को संशोबित करने-के लिए 
कोई उपबम्ध नहीं किए गए होते तो जनता को संविधान में परिवर्तन करते के लिए क्राग्ति 
के समान संविधानेत्तर पद्ध ति का सहारा सेता पड़ता। 

*. (५) बह दलील कि मूल प्रधिकारों को छीनने या न्‍्यून करने के लिए संविधान के 
आप 3 का संशोधन करने के प्रयत्न करने के लिए संसद्‌ संविधान-सभा बुलाने या लोकपत- 
संग्रह. करने के लिए सप्तम ब्नुसूची को सूची (() की प्रविष्टि 97 के ब्रधीम विधान 
अधिनियमित हो सकता है, परान्य नहीं है। इस प्रतिश्यापना के लिए कोई औचिद्य नहीं है 
कि चूंकि ग्रनुच्छेद 368 के ब्रधीन किए गए संशोधन लोकमत-संग्रह ढारा नहीं किए 
ग़ए या. कस्बेस्शत में पारित नहीं किए गए हैं, प्रतः इस कारण से अनुच्छेद 368 के प्रघीन 
संशोधन की क्षक्षित कुछ परिसीमा्रों के. भ्रध्यधीन है । 

(४) पह सम्भावना कि. संकोधन की शक्ित का दुस्‍्पयोग किया जा सकता है, 
उसके ग्रश्तित्व से इन्कार करने के लिए कोई प्ाधार नहीं है। शक्ति के दुस्‍्पयोगा का 
सर्वोत्तम रक्षोपाथ लोकमत और संसद्‌ के बहुसंक्यक सदस्यों को विवेकबुद्धि है। यह अनुमान 
करता भी सही नहीं है कि यदि यह प्रसिनिर्धारित कर दिया जाए कि संसद्‌ संविधान के 
भाग 3 का संशोधन करने की हकदार है तो उससे आपसे ग्राप और झवप्यक रूप 
से सभी पूल प्रधिकार निराकृत हो जाएंगे । है 

(भा) प्रनुच्चेद 368 के प्रधीन संक्षोत्रत की क्षक्ति के ब्तर्गंत संविधान को 
'निराकृत करने की शक्ति नहीं भ्राती ओर न उसके प्रन्त्गंत संविधान के मूलभूत तत्व या 
डांचे को बदलने की शक्ति ही सस्मिल्ित है। मूलभूत तत्व या ढांचे को बनाए रखने के 
प्रध्यदीत संशोधन की शक्ति सर्वांगीक्ष है झौर इसके श्रन्तगंत संविधान के विभिन्‍न भरनुच्छेदों 
को संझ्ोधित करने को झक्ति आती है जिम्के अ्न्तसंत मुक्त प्रधिकारों को संशोधित करने 
की शक्ति एवं उन भ्रनुक्छेदों को संश्ोषित करने की शक्ति सम्मिलित है हिन्‍्हें सारभूव 


क्षेशवानल्द मारती ब० केरल राज्य स्थिर० खस्ता] भर 


तत्व कहा जा सकता है। मूल अधिकार का कोई आग इस झ्ाधार पर संज्लोषन की प्रक्रिया 
से उन्पुक्त नहीं है कि वह उस भ्रधिकार का तक््व या मर्म कहा जाता है। संशोधन की 
शक्ति के प्रन्तर्गत विनिन्‍न भ्नुच्छेदों को परिवबित करता, उतमें परिषतंत करमाया 
उनका निरसत करना भी सम्मिलित होगा। 

(४) कृष्पत्ति का अ्रपिकार संबिधात के समुलभूत तस्‍्व या इांचें से सम्बन्धित 
नहीं है। 

(0) उन परिसीमाप्रों के श्तावा ओ “संशोवन” में प्रस्तमिहित हैं दौर उससे 
स्पष्ट है, संशोधन करने की द्ावित पर कोई भी विदंक्तित या प्रस्तनिहित परिसरीपाएं नहीं 
है। उक्त क्षक्ति पर नैसगिक या मातव ध्रधिकारों के प्रति निर्देश करके भी कोई तिबेन्धन 


.महीं लगाया जा सकता । न्यययाखय में इन अ्रषिकारों के प्रवतंतीय हो सकते के लिए उन्हें 


कानून या संविधान का एक भांग बन जाना चाहिए। 

(४) संविधान के उस भाग को छोड़ कर जो संविधान के मूलभूत तत्व या ढांचे से 
पम्बस्थित है, प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति पर कोई तिर्वन्धन नहीं लगाया गयां है। 

(00) स्रंविधान (चौवीसवां संझोचव) प्रबिनियम में कोई खापी नहीं है ओर इसलिए 
बह विधिमान्य है। 

(सा) भनुच्छेद 3। . संविधान पक्‍वीसवां संझोश्षन) अधिनियम द्वारा किए गए 
संज्योघन विधिमात्व हैं। 

(४) बदुच्छेद 3।ग का प्रथम ज्ञाग जो संविधान (पश्चीसवां संशोधन) 
प्रधितियम ढ्वारा पुर:स्थापित किया गया है निधिमाल्य है । उक्त भाग इस प्रकार है-- 

“3 ]ग. भ्रचुच्छेद 3 में किसी बात के होते हुए भी, कोई विधि, जो 
अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में उल्लिखित तत्वों को सुनिरिचत करने 
के लिए राज्य की नीति की प्रभावी करने वाली हो, इस ग्राघार प्र शून्य नहीं 
समझी जाएगी कि वह श्रनुच्छेद [4, ग्रनुच्छेद ॥9 या श्रनुच्छेद 3] द्वारा प्रदत्त 
अ्रधिकारों में से किसी से असंगत है प्रभवा उसे छीवती या म्यूम करती है। 

परन्तु जहां ऐसी विधि क्िस्री राज्य के विघातमण्डल द्वारा बताई जाए, वहां 
इस भतुकछेद के उपबन्ध उसे तब तक लागू न होंगे जब तक कि ऐसी विधि को, 
राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षिंत किए जाने के पश्चात, उसकी प्रनुंमति ने मिल 
गई हो ।” हु ईः 
(89) प्रमुल्छेत 3!ग के दूसरे भाव में राष्ट्रीय विघटन के बोच प्रंतविष्ट हैं धर 

बह चिम्नलिखित दो झाधार पर प्रविधिमास्थ है -- 

() इसके हारा विधानमण्डल को प्रनुच्छेद |4, 9.प्रौर 3। का उल्लंघन: 
करते हुए कोई बिधि बताने क। पूर्शांधिकार दिया गया है गौर ऐसी विधि प्रपेक्षित 
घोषणा प्रन्तःस्थापित किए जाते पर प्राक्षेप किए जाते से उस्पुक्त कर दी गई है। 
अनुच्छेद 3ग के दूसरे भाग पर भी साथ-साथ विचार करने पर यह ज्ञात होता 
है कि वास्तव में उसके हारा विधानेमष्ड्स को जिसके अन्तर्णंत राज्य विधानमण्डल 
है, संविधान के महस्वपूर्णा पहलुश्रों को भी संशोधित करने की शक्ति दी ग्रई है। 


920 सक्ष्वतमर न्यायालय निर्शव पत्रिा. [4973] 2 उम० लि० प० 


(2) इस बात पर वितिश्चय करने के लिए विधांनमष्डल अन्तिम प्राधिकारी 
अनाया गधा है कि क्या उसके द्वारा बनाई गई विधि श्रनुच्छेंद 3।ग में वर्छित उद्देश्यों 
के लिए है या तहीं। भ्रनुच्छेद 3।ग के दूसरे भाग में जो दोष हैं वे इस तथ्य के 
कारण है कि भले हो ग्रधिनियमित विधि अनुच्छेद 38 में व्शित उद्देद्यों के लिए 
अधिनियमिन नहीं की गई हो फिर भी विधानमप्रण्डल द्वारा छी गई शोषण से पक्षकार 
यह दक्षनि से प्रवारित कर दिए जाते हैं कि विधि उस उहदृहय के लिए नहीं: है प्रोर 
घोषणा से स्यायालय इस प्रइत पर विचार महीं कर सकता क़ि क्‍या प्रंधितियत्ित 
विधि वास्तव में उस उद्देक्य के लिए है। विघानमण्डल द्वारा, जिसके अस्तर्गत राज्य 
विधानपण्डल भी हैं, उस सीमित स्थायिक पुतविलोकन पर रोक लगाने से संविधान 
के सूलभूल तत्व पर प्राघात पहुंचता है। भनुच्छेद 368 के प्रधोत जो बात संशोयन 

* शाप्रकी जाती है उसडी अश्रनुजेय सीमा भनुच्छेद 3।ग के दूसरे भाग से परे हैं। 


प्रमुष्छेद 3।ग के दूसरे आग को प्रतुच्छेद 3। ग के शेष भोग से प्रवक किया जा सज्ता 


है श्रौर उसकी प्रविधिमान्यता से शेष माग को विधिमास्यता पर कोई प्रभाई नहीं 
पड़ेगा । श्र: मैं भ्रनुच्छेत 3।गके निम्नलिखित शब्दों को प्रविधिमान्य घोषित 
करता हूं। | हु 


“'ग्रौर जिस विधि मैं यह घोषणा हो कि वह ऐसी नौति को प्रभावी फरते के 


- लिए है, उस पर हिसी न्यायालय में इस प्राधार पर भारत नहीं की शाएगी कि 
बह ऐसी नोदि को .प्रभावी नहीं करवी--” 


(४) श्षविधान (उस्तीसवां संशोषन) अधितिश्वम में कोई खासी नहीं है भौर बह 
“विधिमास्य है| 

हमारे तिष्कृषषों को ध्यान में रखते हुए निफ्टाए जाने हेतु यह पिटीक्षन अरब संविधात 
_स्यायपीठ के समक्ष सुगवाई के लिए रखा जाए । 
न्यायविपत्ति भेष्यू-- 


हमारे समक्ष अस्तुत इल मामलों में हमारे देश के संविधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
भागों पर विचार किया जाता है प्रोर जो राय अभिश्यक्त की जाएगी वह प्रादशंयक हुप ते 
इस देक्ष के निर्यात को प्रभावित करेगी | बिना इसके महत्व प्रोर इस संकल्प मैं भ्रन्तवंलित 
गुरुतर उत्तरदायित्व की गहरी ब्रनुभृति किए इस प्रइन का उत्तर देना कठिन है। 


हमें इस बात में कुछ भी सस्देह नहीं है कि महत्ववूण् मामलों में विधि के भंविध्य 

“ के विकास के लिए यह बांचुनीय है कि एक राय न दी जाए चाहे निष्कर्ष एक हो हों । केदल 
“ एक राय के होने में खतरे हैं। “इसवें किए गए कथन परिभःखाओं के रूप में मान लिए. 
जाते हैं ग्रोर यह न्यायालय का कृश्य नहीं है कि बह परिभाषाभ्रों को विरिचित करे । भविष्य 
के विकास के लिए कुछ छूट छोड़ देशी चाहिए। किसी विनिश्चय का सही तिरणणयाधार 
विभिस्न शब्दों में किए गए दो या भ्रषिक ऐसे कथनों को हुलना से स्राधारणतया भ्रषिक 
स्पष्ट प्रतीत द्रोता है जिसके लिए कि थे एक दूसरे को श्नुपूरित करने के लिए आशकित ये $ 


तर ््‌ 


लकी 
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ये।” (') कंसल एप्ह कू० ल़ि० बनाम ब्रुप शोर एक प्रध्य (7) वाले पाले में लाहे 
जांसलर लाज हेल्‍जह्ाम.ने कहा था कि झक्ष्स बताप्त बडे (*) वाले मामले में विधि 
का जो कथन है विशिष्टतया उसके घालोचक़रों हारा गलत समझ लिया गया है प्रौर हाउस 
श्रॉफ लाईस फ्रा मत इस तथ्य के झातरा- कुछ सीमा तक अतिकूल रूप से अ्श्माविद 
हुआ है कि एक ही भाषण में उसके फारणा दिए गए थे और एक , स्वर ह/रा दिए गए 
जिर्शाय का चाहे जो भी फ़ायदा हो किन्तु उसका परिणाम प्रयुक्त की गई वास्तविक भाषा 
के प्रति असम्यक्‌ रूप से मुंलदादी दृष्टिकोश प्रपनाता हो सक्तता है। ग्रेड्ल बनाम 
रू, बार्क (*) बाल्े मामले में न्‍्यायाधिपतति. फ्रकफर्टर ने श्रपती सहमति वाले निर्णय में 
ज्यायादिषतियों की वैयक्तिक रायों की प्रभिव्यक्ति को एक स्वस्थ पद्धति मश्ना था क्योंकि 
उससे न्यायालय के कारये की भाज्रा में बुद्धि ही नहीं हो सकती । 


चूंकि इलीलें 970 क्री संहया 35 वाली रिड पिडीशन में गुज्य रूप से वी गई 
हैं इसलिए मैं उन्हीं पर विचार करूंगा | इस रिं पिटीक्षन में पिटीश्षनर ते केरत्र भूमि 
सुधार संशोधन प्रधिनिय्म, |969 शया केरल भूदि सुधार संझोधन श्रधितियम, !97! पर 
इस कारण से उसकी विधिसास्यता को चुनोती दी है कि उसके जुछे उपबन्ध संविधान के 
अमुष्छेद 4, 9()(च), 25, 26 तथा 3] का उल्लंधत करते हैं। 

इस रिट पिटीश्त के लम्बित रहने के दोरान संदिक्षान, के श्रधीन संशोधन करने बाल 
निकाय ने तोत स्लांविधानिक संशोधन पारित किए हैं अर्थात्‌, संविधान च्ञोनीसदां, पर्चीसवां 
तथा उन्तेःस्था सशोधन प्रधिनियम्र । 

चोबोसये संशोधन द्वारा प्रनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट करने के लिए कुछ परिवर्तन 
किए गए हैं कि संसद भ्रपती संविधाी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे संशोधन में प्रधिकथित 
प्रक्रिया के भ्रनुतार संविधान के उपबन्धों में से किसी सें परिवर्घत, परिवेत्ंन या निरसत 
ड्वारा संशोधन करचे के लिए सक्षम है । पच्चीसबे संगोधन हारा अनुच्छेद 3। के खब्ड (2)में 
'अ्तिकर' शब्द के स्थान पर “राशि' झ्द को प्रतिस्थापित किया गया है । मह, यह स्पष्ट करने 
के लिए किया गया कि सम्पत्ति के प्र या अ्रधिग्रहए के लिए विधि के लिए केबल रालि 
निदिचित करना या उस राधि को अधवारित करेने के त्रिए सिद्धाल्त प्रधिकवित करता ही 
आवश्यक है झौर ब्रजित या प्रधिशद्दीत संस्पत्ति के बाजार मूह्य के ठोक समसुत्य घत्र के रुप में 
उस्तका नियत करना ग्रावद्यक नहीं है। संगोघत यह भी स्पष्ट करता है कि कोई ऐसी विधि 
इस आधार पर किसी त्यायालय के समक्ष श्राक्षेपित नहीं की जाएगी कि ऐसी राशि का कुल 
या कोई भाग नकदी से अन्यथा दिया जाता चाहिए । उन्तीसवें संशोधन द्वारा प्रश्गगत दो 
अधिनियम प्र्थात्‌ कैरल जम सुधार (संशोधन) प्रधिनियम, 969 तथा करत भूमि सुधार 
(संशोधन) अधिनियम, 97! इस दृष्टि से नवग भ्रनुसूसी में शामिल किए गए कि ऊत्हें इस 
अ्राघार पर उन उपबन्धों को प्राक्षेपित किए जाने से निमु क्त-किया जाएं कि वे अधिनियम * 
या उसके उपबन्ध किसी मूल भ्रधिकार का उल्लंवन करते हैं । 

पिटीशनर ने इन संशोधनों को विधिमान्यता को चुनौती दो है। * 
()) ज्ञाई रीड का मत-ुल्ो बनाम ज़िग्रा (970) 3 इच्ल्यू० एल० झ्रार० [078, 
('] (972) ! आल इंग्लेष्ड रिपोट्स 80,82. पु 
(7) (964) ] भॉल इंग्लैण्ड रिपोर्ट्स 367. 
(5) 306 यू० एश० 466. 


922 उच्चतम स्यायालय निरंय पत्रिका * [973] 2 इस० नि० प० 


दि “चूंकि पच्चीसवें भ्रोर उन्तीसयें संशोधनों की विधिसान्यता श्रावक्यक कप से चौवीसर्थे 
संशोधन को विधिमाग्यवा पर निर्भर है इसलिए उस अश्न पर पहले विंच्वार करना ग्रोर 
उसका विनिदचय करना श्रावश्वक है । इसलिए मैं उन परिस्थितियों पर विचार करता हूं 
जिसके कारण चौवीश्ें स्ांविधानिक संशोधन प्रधिनियत की प्रावध्यकता पड़ो । 


संविधान (प्रश्व संशोधन) प्रधिनियम, 95। संसद्‌ द्वारा (8 जुठ, 95] को 


पारित किया गया । इस अ्रधितियम को थारा 2, 3 श्रौर 4 द्वारा संविधान के भाग 3 के कुछ 
अनुच्छेदों में संशोधन किए गए । इस संशोधन की विधिमान्यता को इस न्यायालय कै समक्ष 
झंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (?) बाले' मामले में चुनोती दी गई श्रोर एक ब्रब्न जो 
विनिश्चय के लिए था वह यह था कि अनुच्छेद 3 के खण्ड (2) को ध्याव में रखते हुए 
क्या संसद्‌ को मूल अधिकारों में इस प्रकार संशोधन करने के शक्ति है कि वह उन्हें छीन 
सके या न्यून कर सके । दलोल यह दी गई थी कि अनुच्छेद ।3 के खष्ड(2)में” राज्य” शब्द 
के श्र्त्गत संसद्‌ भाती है ओर 'विधि' श्रक्द के फ्रत्तंत संविधान का संशोधन है गौर इसलिए 
संसद्‌ को 4ह शक्ति नहीं है कि बहू संविधान का संझोधन करते हुए विधि पारित कर सके 
जो मूल स्रभिकारों को छीले या न्यूत करे | स्वायाधिपति पात>जल शास्त्रों ने स्यायालय की 
और हे नि्श॑य देते हुए यह कहा या कि यद्यपि 'विधि' झब्द के भ्रन्तर्गत मामूली तौर ग्रे 
सांविधानिक विधि भी है किस्तु विद्यायी शकित का प्रयोग करते हुए बनाई गई मामूली विधि 
तथा संविधान झक्ित का प्रयोग करते हुए बताई गई सांविध/विक विवि में ब्रम्तर है णोर 
अनुच्छेत 3 के छेप्ड (2) के प्रसंग में विधि शब्द के अन्तर्गत संविधान का संशोधन वहीं 
जाएगा । 


इस ' विनिवचय का सज्जन सिह वताम दाजस्थास रज्य (*) वाले मापले में 
अनुसरण किया गया। वहां मुख्य स्थायात्रिपति गजेन्द्रडकर ने अपनी ग्रोर से तथा अपने 
दो सहयोगियों को झोर से निर्णय देते हुए तात्विक रूप से शंकरी श्रसाद दताम भारत संघ (5) 
बाले मामले में न्यायाधिपद्ि कात&जलि शास्त्री के तक॑ से सहमति प्रकट को । न्‍्यायाधिपति 
हिदायतुल्लाहू तथा मधोलकर ते इस बाबत मुंछ सम्देह प्रकट किया था कि क्या सुल प्रधिक्रार 
ग्रनुच्चेद 368 के झ्रधीन संविधान के संशोधन द्वारा कमे किए जा सकते हैं. या छीवे जा 
सकते हैं । पं 


पुम: बह प्रइन इस स्थार्यालय के सम्रक्ष गोखकृताथ बनाम पंज्ात्र राज्य (?) 
जिसे यहां झागे गोलक नाथ वाला मामला कहा गया है,के समक्ष विचारा्थ ग्राया जिसमें कि 
सत्रहवे संझोचन की विधिमान्यता को उन्हीं श्राधारों पर चुनौती दी गई थी ॥ स्थायपीठ को 
गठित करनें वाले बहुमत ने यहू ' विनिश्चय किया था कि संसद्‌ को झूल अधिकारों में !स 
प्रकार की संशोधन करने कौ झवित नहीं है जिससे कि वह उन्हें छीन सके या व्यून कर सके, 


(!) (952 एस० की० आर० 89. 
(") (965)  एस० सी० भ्रार० 935. 
(*) (967) 2 एुस> सी० श्रार० 762, 
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ड्िन्तु प्रकम, चलु्ं झोर सत्रहवां संझ्ोचन भविष्यलक्षी भ्रविधिमान्यररण सिद्धान्त के 


» आधार पर सब के लिए विधिमास्य भाने गए झौर इन मामलों में ग्राक्षेित झधिनियम इन 


संशोधनों द्वारा संरक्षित किए गए । 


इस महत्वपूर्ण बहुए्त का (जिसमें मुख्य न्यायाधिएति सुब्या राव तथा उनके 
उच सहयोगियों का जिन्होंने कि उनके ढ्ारा दिए गए निर्णय के प्रति सहमति प्रकट की थी,) 
तर्क यह था कि घनुच्छेद 368 जैसा कि यह उस समय था संविधान के उफ्बन्धों को 
संक्षोघन करने की तास्विक अंक्ति प्रदत्त नहीं करता है अपितु उसके लिए प्रक्रिया ही विहित 
करता है, संशोघन करने की ताहिविक शक्ति सप्तम अनुसूची की सूची । की प्रविष्धि 97 
के साथ पठित भनुच्छेद 245, 246 घौर 248 में है । यह कि संविधान को संक्ोघत करने 
बाली विधि तथा खंखदू की विश्ायी झ्क्तित का प्रयोग करते हुए बनाई गईं मामूली विधि में 
कोई प्रन्तर नहीं है और वह कि अनुच्छेद 3 के खण्ड(2) में प्रयुक्त 'विधि' शब्द के भ्रस्तर्गत 
संविधात का संशोधन आएगा । 


स्यायाषिपति हिदायतुस्लाह का, जिन्होंने कि प्रभुल बहुमत के निष्कषं से 
सहमति प्रकट करते हुए पृथक्‌ निरुंव दिया था, वच्यपि यह मत था कि अनुच्छेद 368 
संजिधात को संझोघन करने की तात्विक क्क्षित प्रदत्त करता है किन्तु उस पनुष्छेद के 
प्रधीन मूल प्रधिकार इ़े प्रकार संज्ञोधित नहीं किए जा सकते कि उन्हें छीना जाए या 
किया जाए । उन्होंने कहा था कि सांविधानिक विधि शोर मामूली विधि में कोई भ्रस्तर नहीं 
है। दोनों विधियां हैँ। संविधान ने सरकार की शक्तियों को परिसीमित कर दिया है. किन्तु 
राज्य की सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्मता को नहीं । राज्य श्रपनी स्ॉपरिता का भ्रयोग करते ह्ए 
प्रपनी सर्वोपरिता पर परिसीमा लगा सकता है श्रौर इस विचार की प्रशाव रूप में प्रतिध्वनि 
मिल सकती है कि सम्पूर्ण प्रभुत्वशमम्पन्त अ्रपनी सर्वोपरि वराक्त पर स्वतः १रिसीमा लगा 
सकता है पौर यह कि ब्रनुच्छेद 3 के ल्वप्ड (2) द्वारा संशोधन करने वाले विकाय सहित 
राज्य !था उसके समस्त भविकरणों को इस बाल से प्रतिषिद्ध किया.गया कि वे संविधान 
संशोधित करने की विधि सहित इस प्रकार कोई विधि न दवाएं कि मूल श्रधिकार छीने 
जाएं या न्यून किए जाएं। ५ 

हम सर्वप्रथम इस प्रदत पर विचार करते हैँ कि क्या अनुच्छेद 368 जेसा 
कि वह चौबीसवें संज्नोधन के पूर्व था संसद्‌ को भाग 3 हाश प्रदत्त मूल प्रथिकारों में इस 
प्रकार संशोधन करने की शवित प्रद्त करता है जिससे कि वे.छीने जाए या न्यूब किए जाएं। 

गोलक साथ वाले मामले (?). में स्यायाघ्रिषति हिदायतुल्ताह ने कहा था कि 
“संशोधन दाब्द के बारे में ऐसा संकुचित दृष्टिकोण श्रपनावा कठिन है कि उसके झन्तगत 
केबल साधारण ढांचे के श्रधीत रहते हुए नम्ण्य परिवर्तन ही श्राते हैं। संशोधन द्वारा 
नया विष जोड़ा जा सकता है श्ौर पुराना विषय हृटाका जा सकता है या परिवर्तित किया 
जा सकता है-झोर सिवाय भाग 3 के दो दर्जन प्रनुच्छेदों के संविधान के समस्त उपबस्ध 


संशोवित किए जा सकते हैं । उस मामले में प्रसुख् भ्त्पमत की झोर से निर्णय देते हुए 


(0) (967) 2 एच० स्री० भ्रार० 762, 


924 उच्चतम स्थायालय मिथ पत्रिका. [973] 2 उम्र6 खि० घ० 


व्यायाजिपत्ति बांचू ते यह मत दिंवा था कि अनुच्छेद की रचना में 'संशोदन' शब्द का 
प्रधिक्रतम क्स्‍्तार है श्रौर संविदान का कोई उपवन्ध संशोधित किया जा सकता है। 
न्याबाधिपति बछ्चावत भी उस शब्द को व्यापकतम अर्थ देते के लिए प्रवृत्त थे।. न्यायाध्रिपरति 
रामस्वामी ने यद्यदि विनिदिष्ड झुप से इस विषय का उल्लेख नहीं किया किस्तु उतके तिम्गंय 
की शब्दाबची से यह स्कृष्ट प्रतोत होता है कि उनका भी वही भत था । 


पिटीक्षनर की और से श्री पालखीवाला ते यह दलील टी है कि घनुच्छेद 
में 'संशोधन' झब्द से केवल सुधार करने की दृष्टि से किया जाते वाल: परिक्रतंम प्रमिग्रेठ 
है यह कि इस प्रसंग में इस शब्दावली का केवल यह प्र्थवोध हैं कि यह ऐसे परिवनतेतों 
को करने की शावित है जो संविधान को प्रकृति और प्रयोजन के संगत हो, यह कि संविधान 
का बुनियादी ढांचा ध्रौर उसके झ्राघा रभूत रखव संशोयन द्वारा परियवातित नहीं करिए जा 
सकते । झौर इस न्यायाधीशों की यह धारणा कि _ग्रनुच्छेद में 'धंशोधन' शब्द इतना झधिक 
व्यापक है कि उसके थम्तर्गत संविधान के किसी ठपबन्ध का परिवर्घन, परिबर्तत या निरमन 
द्वारा कोई परिवरतंत किया जाता है इसका कोई ब्राघार नहीं है। उन्होंने कहा ब्रा जहां 
तक उस विषय वस्तु, जिसकी बत्वत संझोधन किए जा सकते हैं था उसको सीमा घोर 
विस्तार का सम्बन्ध है कि वह निम्न बरातल पर खिला गया है कि वयोंकि उसमें 
परिवर्धन, परिवर्तत था निरसन द्वारा 'संशोधन' शब्द ब्रत्तविष्ट नहीं हैं। इत परिस्थितियों 
से 'संझोधत' शब्द को व्यापकतम प्रध॑ दिए जाने में रकावट पड़ती है घोर प्रसंग में हस शब्द 
को एक सीमित प्र्ध है। 


पैरा मह विचार है कि इस दलील में कोई बल नहीं है। 
श्रावसफोरईड इंप्लिश्न ड्विक्षतरी में 'संझ्ौधन' शब्द का यह अर्थ दियां एया है-- 
/[संसद्‌ के सभक्ष किसी अध्युपाय में) प्रकट रूप में सुव/र करना; भ्रौपचारिक 
रूप से विस्तृत रूप में परिवर्तन करना यद्यपि व्यावहारिक छहप से यहे इसके 
सिद्धान्त को ही बदल दे जिससे कि यह निण्फल हो जाए।” 
हटेण्डडे डिक्शनरी” फेक एण्ड वगनात्स (894) के अनुकार “संज्ञोवत्” का यह प्र्थ है-- 


मुल विधि को जैसे कि किसी राजनीतिक संविधान को परिवतित करने का 
कार्य, या विहित प्रक्रिया के अनुयार उसमें किया गया कोई परिवतन; जँसे संग्ोधत 
द्वारा बिधि को बदलना; संविधात का सशोथन ॥/ 


अनुच्छेद 368 के परन्‍्तुक में 'परिवर्तन' पद प्रयुक्त किया गया है इससे यह दर्शित 
होता है कि वास्तव में संशोधन क्षव्वों से 'परिवतंद' अ्रमिप्रेत है। गनुच्छेद 368 का पुरुष 
आग इस प्रकार संविधान में संशोधन करने ग्रां परिव्त करने की शक्ति प्रदल करता है। 
प्रसामान्यतया कोई परिवतेन भुघार करने के उद्देश्य से किया जाता है। दिसी भी सूरत में 
यही बह प्रकर उद्देस्प है जिसके लिए कोई धंशोधत करना चाहा जाता है यह तथ्य कि इससे 
उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई है, विधय से संगत नहीं है । संज्षोधन में प्रस्थपक की मंगलयोवित 


के झहंकार का तेत्व रहता है भर्थादु यह धारणा कि प्रस्थापता एक सृधार है। इस. 


थर्ड 


केश्बावन्द भारतों द० केरल रह्त्य [स्था० सेथ्य] कठ5 


संगलयोश्ति के पु के परे संझोधन जेसा कि शब्दकोष के झनुसार बिबि के परिवतेत के लिए 
लागू किया जता है उसके धरिवर्तेन करना' बदलना अभिप्रेद है।(*) 


नेशकल प्रोहिब्शि) केसेल (*) वाले साकले में यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीयर कोर्ट 
के समक्ष यह दलौल दो गई कि दूनाइटेड स्टेट्स संविधान के अनुच्छेद 5 के प्रधीन संक्ोचन 
को उसके विस्तार को बात के परिवर्तेन या सुधार तक सोमित रखना चाहिए, जो संविधान - 
में पहले से ग्रत्तविष्ट है भौर बह इसके बुनियादी तस्‍्वों में परिवर्तेन कहीं कर सकता, किन्तु 
इस बलील को अप्य कर दिया यया । 


रेयम बाले मामले में (*) आ्लायरत्रेण्ड कौ सुप्रीप्त कोटें ने यहँ बहुमत से 
'्रभिनिर्धारित किया था कि ग्रायरिश खंविधान के अनुच्छेद 50 में प्रगकत 'संशोधन' शब्द 
का व्यापकक्तम विस्तार है। स्यायाथ्रिपति किदृज् गिव्वन ने यह मत संशोधन' श्दद के 
विभिन्‍न प्रों को पढ़ने के पढच।त्‌ स्थायाधिपति फिट्ज किछ्ब्रत ने यंह मत दिया था कि यह 
धाब्द जैसे कांस्टिट्यूशन ऐक्ड्र में प्रयुक्त हुप्ना है इसको स्यापकतम प्रर्य देना चाहिए। 
स्यायाधिषति मुरत्धन ने यह मत दिया या कि यद्यपि बिता प्रतिस्थापित उपबंधों के 


" संविधात का पूर्णातवा विनाक्ष विधि में उचित हूप से 'संशोचन' नहीं कहा जा सकता । 


किन्तु यह शब्द इतना श्यापक है कि इसमें संजिधान के किसी यो संक्या के अनुच्छेद चादे वे 
कितने ही महत्वपूर्ण क्यों त हों उत्तका तिरसन श्रनुश्लेय है। मुख्य स्यायाधिपति कैनेड़ी ने 
विनिदिष्ट रुप से इस शब्द के श्रय॑ १र विद्वार नहीं किया । कर 

इस प्रसंग में 'संशोधन' जेंते शब्द का निर्वबल करने के लिए; जो उस संविषायी 
अधिनियम में प्रयुक्त हुआ है जैस्त कि भार का संविधान है, प्र्थान्वयत के साधारण निय्रगों . 
को ध्यान में रखना सुवंगत है। 

संष्टूल प्रॉक्सित ए०ड बरार सेल्स भोंफ मोटर स्प्रिष्ट एण्ड लूत्रीफेण्ट्स टेक्सेशान॑ 
शेफ्ट, 4938 (+)दतल्थादि बाले मायके में सर मोरिस स्वायरे ने कहा था कि जिन्हें संविधास 


' के विवेचन करने का कर्तंच्य सौंपा गया है उन्हें ध्यापक भ्ौर उदारघादी भावना से श्रेरित 


होकर ऐसा करता चाहिए | न्‍्यायात्य को संकीर्स एवं रुढ़कादी दृष्टिकोए्ट से बचना 
चाहिए श्रौर यह कि जब बिना किसी निर्बन्चन के कोई शक्ति श्रदत्त की जाती है तो उस 
लिखत के कुछ प्रभिव्यक्त उपबस्ध या उस सिखत की रुक्रीम द्वारा ही यह निवम्श्रिस की गा 
सकती है ।क्वीन बनाम बुराह (*) वाले माप्रले में प्रिवो काटब्सिल ने ग्र्थास्वयन के चुनियादी 


(0) सेक्‍्कोवने “इज़ दि एटीन्थ प्रमेष्डमेश्ड वायड विकरश प्रांफ इट्स कण्टेण्ट्स” कोमिध्शयहर 
लॉँ रिव्यू, वाह्यूम 20. 

(*) रहोड ग्राइसजेण्ड श्नाम पलमार, 253 थू० एस० 360. 

(६) स्टेट (जेरेमियाह रेमन तथा कुछ अन्य के अभियोजन पर) बनश्म कप्डन माइक 
और कुछ अन्य (935) ब्राइरिश्न रिपोर्ट्स 70. 

६) (939) एफ० सी» झ्ार० 8. 

(१ (878) 3 र० सीन 889, 904-905. 


926 उच्चतम स्वायालय निशंय पत्रिका. [4973] 2 उम्र० लि० प० 


सिद्धान्शों को विश्चित रूप से. प्रतिषादित किया था और छत सिद्धान्तों को झटनी 
जनरल कार श्रोण्टेरियो बनाम शटनों जवरल फॉर कनाडा (?) वाले मामले पें प्ले 
लोश्बर्ने ने स्वीकार किया था भौर लागू किया थां। पूर्व मामले में ला मेलबोन ने यह 
कहा भा कि यह प्रदन कि क्या शक्ति की ।वहित सीमाओ्ों का ग्रतिक्रमणा किया गया है यहू 
इस लिखत के ति्बेग्वतों को देखने के पश्चात्‌ निश्चित किया जाएगा जिसके द्वारा 
सकारात्मक हूप से यह शवित सुजित की गई है ग्रौर जिसके द्वारां नकारात्मक रुप से यह 
निव॑न्धित की गई है श्रौर यह कि जो कुछ भी किया गया है वह सकाराश्मक शब्दों के उस 
विस्तार के प्रन्तगंत है जो शकित प्रद्श करता है ग्योर यदि यह निर्वन्धम के किसी 
अ्रभिग्पक्त ऐसे शर्त का उल्लंघन नहीं करता है जिसके हारा ग्रह शवित परिप्तीमित की गई 
है तो किसी स्थायालय को भ्रधिकार नहीं है झ्ि वह प्र्या्ववत से उतर शर्तों और 
तिबंन्धनों की भ्ौर छतबीन करे था उनको विस्तारित करे । दूसरे श्वब्दों में संविधान का 
निर्वच्नन करने में जैसा कि छोड लोरबर्त ने पश्चाज्वर्ती भामले में कहा था कि यदि पाठ 
स्पष्ट है तो पाठ उसी छूप में विनिश्वायक है जिस रूप में वह तिदेश करता है प्रौर जिसके 
लिए वह प्रतिषंध करता है। ह 

मैं समझता हूं कि ऐसे सामलों में यह उस न्यायाधीक्ष की भावना पर निर्भर 
करता है जो प्रपने समक्ष प्रश्व के उत्तर के लिए दृष्टिकोण ग्रपताता | जिन शब्दों का वहु 
अ्र्या्वथत करता हैं साथारणतथां यदि कहा जाए तो वे मात्र पात्र हैं जिसमें कि बहू लगभग 
कोई भी ऐसी वात रखता है जो कि वह चाहता है। "मनुष्य भेटकटया से श्रजीर नहीं 
प्राप्त कर सकते न ही बे न्‍्यायाधौक्षों के उन दृष्टिकोशों को संस्थाओ्रों में. समानिष्ट कर 
सखबते हैं जो स्पाभीयता एवं वर्षवाद के कारणा परिश्ीमित है.। उन्हें यह जानकारी होनी 
चाहिए कि उनके समभ् शाब्दिक सम्स्याग्रों से प्रधिक महत्वपूर्णा समस्याएं हैं और प्रत्येक 
समाज में साधारण छप से फैले हुए ऐसे  प्रत्तिम समाधानों से भी ग्रथिक सपाधानों की 
पपेक्षा है जिसके ढारा उसे यह संबटतवाद बनते हैं प्रौर जिसके लिए ग्रनुकुलन की नई 
पोजना की श्रावश्यकता होती है। यदि इसे कठोर रूप से परिप्तीत्तित कर दिया गया तो यह्‌ 
भंग हो जाएगी।”(”) इसी कारण राष्ट्रपति रूजबेल्ट ते कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 
स्या्याधीशों को न केवल महात न्‍्यायाधिपति होना चाहिए प्रपितु उन्हें महात रचनात्मक 
राजनेता भी होता चाहिए ।(*) 

इसलिए यघ्षपि 'संशोधत' शब्द के भ्रनेक प्रर्थ हैं, हमें अनुच्छेद में इसके उस 
श्र को देना है जो उसके उस कृत्य के लिए सम्रुत्ित हो जो उस लिखित में उस्ते पूरा करना 
है झौर जो प्रश्नट हय में ग्राने वाले दिनों तक इसे बने रहने तथा राष्ट्र के समक्ष खड़ी होने 
बलली समस्याओरों के समाबान के ज्िए भ्राशपित है। उस लिखते की प्रकृति को समझने के 


() (92] ए० ही 57), 583. 


(*) “केसेज एण्ड पटेरियल्स ग्रॉन दि लीगले प्रास्ेस” में उद्धृत लगेंड हैण्ड का बेखांश 


देखिए--एफ० के० एच० याहेर एण्ड प्रादसं द्वितीय संस्करण पृष्ठ 498. 
(१) 3 गेल लॉ जरनल १८5 333 पर फ्रेंडरिक आर० कोड्र्द द्वारा उद्धृत लेखांश । 
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लिए यह भावःयक है कि कतिपय पूर्वधारणागं की जानकारी प्राप्त की जाए । निस्सन्देह 
संविधान की जड़ें भूतकाल में हैं किन्तु यह घुल्मतः अज्ञात भविष्य के लिए पॉरिकल्पित है। 
इस विचारधारा का विस्तार स्थावाधिपति होम्त की इत भाषा से दक्षित होता है जो झाज 
भी सही है : जो विषय बहुधा दुहराया जाता है।(!) 

»««“बब हम छाब्दों पर विचार करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के संविधात की 
तरह संविधायी प्रधिनियम भी हैं हमें यह अनुभव करना चाहिए कि उस्होंने जिस 
बात को जन्म दिया है उसके सर्वाधिक प्रतिभाझ्नाली अतकों द्वारा पूरांतया उसके 
विकास के बारे में भविष्य की कल्पना वहीं को जा सकती थी...” 


इसलिए भलौ प्रकार बताएं गए संविधात में उसके स्वयं के संक्षोधन के 
लिए इस प्रकार उपबन्ध होगा कि मानवीय रूप हे यथा सम्भव समस्त कास्तिकारी, उयल« 
पुषलों की पहले से रोक थाम की जाए (*) । यह कि संविधात महान सरकारी क्षक्तियों का 
एक ऐसा ढांचा है जिसका कि प्रयोग महान जन उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। यह 
बुभी हुईं बोढिफ धारणा नहीं है भ्रपितु यह एक ऐसी गतिशील विचारधारा है जो संशोधन 
की धाक्ति के विस्तार की किसी भी विचारधारा को शाप्तित करतो है | कोई भी बतंमान 
संविधान भ्पनी पूर्शता पर नहीं पहुंचा हे शोर त ऐसा हो गया है जैसे कि ऐसी जढ़ वस्तु 
जिसमें हि श्रागे विकास न हो सके । मनुष्य,समाज बदलते रहते हैं, झ्रावरयकताएं उभरती हैं, 
पहुले उनका प्रस्पश्ट रूप से प्रमुभव होता है धोर उन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता । बाद में 
अदृश्य रुप से वे, बदलती जाती हैं धीरे-धीरे वे प्रषिक से श्रधिक पत्याप्रावश्यक हो 
जाती हैं धौर ऐसी ्रक्ति को जन्म देती रहती हैं जिस पर कि यदि भ्यान न दिया जाए या 
उसकी उपेक्षा कौ जाए प्लोर उसके दबाव का समाधाव गे किया जाए वो तीप्रता के साथ 
फड पड़ती हैं भ्रौर युक्तियुक्त समाधान की प्रपेक्ा एक यारगी सब कुछ हृद्प कर लेती है (“) 
जैसा कि बिलसन ने कहा था कि एक जौक्ति प्ंविधान को झ्पते हांचे धौर पद़ति में हारदिय 
को विकास वादी पद्धति का होना चाहिए (*) । किस राष्ट्र का संविधात बाह्म भर प्रकट 
रूप में उसकी जनता के भवन की भ्रमिव्यक्ति होता है । उसे झपने धन्दर के परिवर्तन की 
गहरी प्रतुभूतियों के प्रतुह्प होना चाहिए । “संविधात एक प्रयोग है जैसे कि जीवन एक 
प्रयोग है! (*) । बदि प्रयोग प्रसफल होता है तो दूसरा श्रयोग करने के लिए उपबस्ध होता 
चाहिए । जफरसन ने कहा था कि संविधान के बारे प्‌जीबादिता जैद्ती कोई बात नहीं है प्रोर 
किसी को उसे प्रसंविदाओं को ऐसी तिजोरी के रूप में नहीं मानना चाहिए जो इतनी पढ्रित्र 
है कि उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता न ही हमें पूवंकाल के लोगों में प्रनुध्य से प्रधिक 
अंविभा का प्रारोपण करता चाहिए और यह चहीं मानना चाहिए छि ओ उन्होंने किया है 
थह संशोधन के परे है । संदिधान स्वतः में उद्देश्य नहीं है भ्पितु यह राष्ट्र के जीवब को 
शतब॒स्थित करने का साधन है ॥ विगत पीढ़ी आज को झ्रावश्यकताओं के थारे में नहीं जाने 
सकती + यदि बिभ्त पीढ़ी को वर्तमान को गतिहोन नहीं करन है ठो सर्वोत्तम यही प्रकेत 
होता है कि प्रत्येक पीढ़ी को यह ग्रनुक्ला दी जाए कि वह अपती चिस्ता करे। जो भावना 
(!) पिसौरी बनाम हालेष्ड 252 ए० एस० 46, 433. 
(?) काल के फ़े डदिचिका "कांस्टिट्यूशनल गवर्नभेन्ट एण्ड डेसोक सी” पृष्ठ 35. 
(*) देखिए-फेलिक्स फे कर्टर कृत आफ लॉ एण्ड मेन' पृष्ठ 35. 
(/) कांस्टिट्यूशनल गवेनेमेन्ट इन दि यूनाइटेड स्टेट्स पृष्ठ 25 देखिए 
(5) प्रद्माप्त जनाम यूनाइटेड स्टेट्स 250 यू०एस० 646 में जस्टिस होभ का केंषत देखिए ६ 
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जफरसन ने इस निमिस व्यक्त को जी उसकी प्रतिध्वति ढा० अम्बेदकर के कयन में मिलती 
है (१) यदि डा० ग्रम्वेदकर के भाषश से जो एक शात्र निष्कर्ष तिकाला जा सकता है वह 
यह है कि उन्होंने संशोधन को शक्ति पर किसी परिसमा के लिए कोई कल्पना नहीं की थी । 
किस प्रचार वह यह कह सकते थे जब कि उन्होंने यह कहा कि जो जफरसन ते कहा “बह 
सह्य ही नहीं है प्रणितु परूरांदणा प्रसत्य है ”( उन्होंने यह तभी कड्टा जब कि उन्होंने उअफरछन 
के मत का प्मर्यत किया कि 'प्रस्णेक पोढ़ो को सुभिस्त राष्ट्र के रूप में बहुमत को इच्छा 
द्वारा प्रपते को ग्राबद्ध करने के लिए अधिकार होना चाहिए डिन्तु किसो को गाते वालो 
पीढ़ियों को टूपरे राष्ट्र के 5िवाप्तियों से ग्रछिक आवद्ध करने को शक्ति नहीं होनी चाहिए", 
इसका परिणाम यह है कि जैसे कि रात्रि दिन के बाद ऋःठों है उम्तो प्रकार प्रत्येक पीढ़ी को 
“ श्रपत्ते संविधोन के ढांचे - को जिसके ग्रधीन वह रहदी है ग्रवधारित करने की शक्ति होनी 
चाहिए । बह तब तक्र नहीं झिआा जा सकता जब तक कि संझोधन को ब्रक्ति सर्वायीख न हो 
ग्रह बोजना तिरथेक होगी कि डा* अम्देदकर ने गरावश्यकताओं श्रौर प्रमिलाषाग्रों 
के अनुदूलन में प्ंविधान में परिवर्तन करने के लिए प्रश्वेक पोढ़ी में क्रास्ति के लिए प्रनृध्यात 
किया था। मैं सोचता हूं कि यदि किसी शक्ति पर कोई विवक्षित परिसीक है तो वह परिसीया 
गह है कि संशोधन करते बाले निकाय को संशोधन करने वाली झक्ति का प्रयोग करते हुए 
भविष्य की पीढ़ो का संझोधन करने छाली झक्ति को प्रिस्रोमित नहीं कटना चाहिए | श्री 
परालद्धीवाला ने कहा है कि यदि संशोधन करने की जक्ति सर्वांगीणा है तो एक पीढ़ी उस शक्ति 
का प्रयोग करके भविष्य क्ो थोढ़ियों से संक्धिन में संसोषत करने का प्रधिकार छीन सकती 
है परोर इसकी प्रयोग करने के लिए सदंव के लिए इसे वॉचत कर सकती है । मैं सोचता हूं 
कि यह दलील मानने के लिए यह वहुत ही भ्रब्यावहारिक है; यह उस प्रकार की दसील है 
कि बदि हिंदयों प्रौर पष्ठपों को जीवन में ध्रपना व्यवसाय चुनने को इ्वतन्त्रता दे दी आए तो 
वे सव मठों और बिह्दारों में, जँसा मामसतः हो, अर्तो दो आएंगे और नई फैड़ो के जन्म को 
निवारित कर देंगे; १ कुछ राजनीतिक बिन्‍्सकों को यह दलोल कि यदि वाज-स्वातस्त्य ऐसे 
व्यक्तियों को दिया जाता है जो उसमें विद्वास नहों करते ठो दे उब शक्ति धराप्त करेंगे तब 
बे दूसरों को उसने बंचित कर देंगे श्रौर इसलिए इस उद्देश्य.से कि वे कर दुक्रों को इससे 
बंचित न कर सकें उन्हें राज वह स्वतन्त्रता नहीं दी जानो चाहिए । 
इमझलिए यह देखते हुए कि यह वह संक्यान है जिसका हम ध्याइप्रा कर रहे हैं 
और यह हि संविधान निर्षाताओं के सम्रक्ष विभिन्‍न संविधान थे जहां हि 'संशोधन! या 
'बरखिवतंन' शब्द संजिधान के मूल तत्वों को परिवर्तन करते की सर्वाकीण शक्ति को घ्योतित 
करते के लिए श्रयुक्त हुआ्ना था, में श्रनुच्छेद 368 में प्रयुक्त 'संशोधन' बाब्द कः प्रधस्वियन 
्रतुदारता था दकिशनूती भावना से नहों करता चाहता और उसे एक संकीरां ग्र्थ वहीं देना 
चाहता; अपितु एक परिचित अभिव्यक्ति के हुप में होने के कारश यह एक परिचित दिधिक 
चर्य में प्रयुक्त हुद्रा है। 
श्रो पाजल्लोवाला ने वच्यपि यह दत्तौल दी है कि संविधान में ऐसे उपबन्ध हैं जो 
अनुच्छेद में 'संश्योधन' झब्द,को व्यापक अर्थ देने के विरद्ध रोक पैदा करते हैँ और झन्‍्होंने 
(| हुंस्टिट्यूएण्ड अस्लेम्बलो ड्वेट्स, खण्ड 0, पृष्ठ 296-297. 


बह 


केज्वातत्व भारती ब० केरल राज्य [व्या« मध्य ] 929 


अनुसूची 5 के पैरा 7 () तथा ब्नुसूत्री 6 के पैरा 2। () की शब्दावली के प्रति: निर्देश 
किया है । ये पैरे 'संश्ोघत! बन्द करने के साथ यह अभिव्यक्ति “वरिबधंन, परिवर्तन या 
निरस्नत द्वारा” प्रयुक्त करते हैं । काउन्सेल ते कहा है कि इन ध्ब्दों को यह द्षित करते 
के लिए छुना गया कि संझोधन को शक्ति का विस्तार कया है झौर यह कि यह भनुष्छेद 
368 की क्षब्दाकली के तोत्र रूप में विषय है जहां कि केवल 'संशोषन' क्म्द प्रयुक्त हुप्रा है। 
किस्तु झनुसूत्री 5 का पैरा 7 (2) तथा पनुसूची 6. का पैरा 2। (2) स्वयं यह दक्षित करत्ते 
हैं कि इन उपदस्धों के विला-परिच्धंन, परिवर्तत या निरस्त द्वारा अनुसूची का संशोधन 
अनुष्छेद 368 के ग्रधीत संविघान का संशोधन होता है। दूसरे क्षक्दों में उप-पैरा स्पष्ट रूप से 
यह दक्षित करता है कि घनुसूची 5 के पैरा 7 () हैं तवा अनुसूची 6 के पैरा 2। (।) थे 
अ्युकत यह अभिश्यवत “परिवर्घन, परिवर्तन या मिरसन के हारा संशोषन' को यही विधय-बस्तु 
है जो अनुच्छेद 368 में 'संशोधन' दाब्द को है । 


काउस्सेल ते यर्ड भ्रमेण्डमेम्ट ेइट, 939 द्वारा यथा संशोधित गवनंभेण्ट प्रॉफ 
इण्डिया ऐक्ट, 935 की घारा 29। का प्रवलम्ब लिया है जिसमें यह उपबन्ध 
है कि "जैसा कि वह झावश्यक समके ध्रधितियम में परिवर्धन, परिव्तत शा निरसन 
द्वारा ऐसे संशोधन करिए जा प्ेगे ।” इन दब्दों के प्रयोग से प्रमुब्छेद 268 में 
प्रयुवत 'संशोंधन' शब्द को दिए जाने वाले प्र धोर उसके विस्तार के बारे में कोई अनुषान 
नहीं किया जा सकता म्योंकि यह भरुविज्ञात है कि प्रारूपफार विभिन्‍न झब्द लाखिस्य के 
प्रयोजन के लिए था जिसे झैली को शासीततथ, कहा गया है या उ्ली शब्द के प्रयोग को बचाने 
की भ्रपती इच्छा पे या कभी-कभी परिस्थितिवश् कि झभ्ितियंम विभिस्त ल्लोतों से संकलित 
किया गया है ्रौर कभी-कभी विभिस्न शक्तियों के द्वारा हिए गए परिवर्तन या परिवर्धन 
द्वारा जैसे कि श्रधिनियम को संसद्‌ के विक्िस्त प्रकर्मों से गुजरना पड़ता है विभिन्‍न क्षद्दों 
की एक ही विच्चा रघारा दक्षित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। 

यह दल्लील वीं गई है कि यदि 'संशोश्नत' शान्द को प्रसीमित विश्वार दिया 
जाता है तो सम्पूर्ण धंविधान निराकृत धौर निरसित किया जा सकता है भौर तिरिष्रत 
रूप से यह संविधान निर्माताग्रों का भ्राज्षय वहीं हो सकता | यह प्रश्न कि क्‍या 
संक्ोधन दाक्ति अनुच्छेद 368 में, जैसा कि वह संशोधन के पूवे था, इस सीमा तक है कि 
उससे संविधान का पूर्रातया निराकरस हो सकता है धौर उसके स्थान पर दूर्णतवा नया 
संविधान प्रतिस्थांपित हो सका है। यह बात सन्देष्ट के परे नहीं है। में सोचता हूं कि उस 
प्रनुष्छेद के भ्धीव संशोधन की क्षक्ति के भ्रन्तर्गत संविधान में कोई उपबंध जोड़ने, किसी 
उपयंध को प्ररिकतित करमे, उसके स्वान पर कोई दूसरा उपर्यंध श्रतिस्थापित करमे तथा 
किसी उपयंध को तिकाल देने की झक्ति है। किन्तु जब अनुच्छेद यह कहता है कि संविधात 
के संशोधन के विषेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने के काद “संविधान संशोधित 
हो जाएगा,” यह बिल्कुल स्पष्ट श्रतीत द्वोता है कि निरसित संविधान के स्थान पर कोई 
चीज स्थापित किए बिना संविधान का साधारश निरसन या निराकरण संक्षोपन को क्षक्ति 
के बिस्तार के आहर होगा क्योंकि यदि स्ंविज्ञान साघारण तौर पर निरसतित किया जाता है 
तो यह संक्षोधित नहीं होगा 4 ऐसा संक्ोघस जो मंत्रिपण्डलोय पढ़ति की सरकार के स्थासम पर 
राष्ट्रपतिय पद्षत्ति को सरकार को सागू करने दैसा, संविज्ञान में युगान्तकारी परियतेन जाता 
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है या गणराज्य के स्थान पर साजतंत्र लाता है तो वह संविधान क। निराकरण या निरसन 
नहीं होगा । यक्षपरि चाहे रितवे ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाए संशोधन के पश्चात्‌ एक 
व्यवस्था विद्यमान रहनी चाहिए जिसके द्रःरा राज्य गठित हो सके थां संगठित हो सके। 
जैसा कि पहले ही कहा जा चुका हैं कि बिता ग्रथिक किए सारा निरसन या तिराकसण 
अनुच्छेद 368 के सिवस्परों के प्रतिकूल होगा क्योंहि यह सॉविवारिक उपवंध “सक्रिबात 
संशोधित हो आएग* का उल्लंघन करता है । हैं 


चाहे यदि भ्रनुच्छेद 368 में प्रयुक्त 'संश्योधन' शब्द जैसा कि बहे मूल रूप में 
था इतना व्यापक है कि संझोधन करने वाले निकाय को क्िप्ती उपयंश्र करने को शक्ति 
अदत्त करता है पिडीश्षनर ने बह दल्नील दो है कि अनुच्छेद !3 (2) संसद्‌ द्वारा इस रूप 
में किए गए मूल अधिकारों के संशोधन के जिससे डि वे छीे जाते हैं वा स्यून किए जाते हैं 
लिए वर्ज॑व हैं -- 
"“]3 (2). राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए 
अ्रधिकारों को छोतती या स्पूज करती हो धोर इस स्ठ के उत्सघत में बची प्रत्येक 
विधि उल्लंघन की मात्रा तक छूल्य होगी।” 


इस्त प्रसंग में यह ग्रावश्यक है है इस दलील को कि संविधान का संशोधन उप-ब्रनुच्छेद की 


परिधि के प्रस्तर्गति 'विधि” हमभले के लिए वमनोय घौर प्रतम्य संविधाद के बीच का 
युनियादी प्रत्तर समझ लिया जाए। 


जैसा कि हमारा संविधतत है एक प्रतस्य संविथान को तुलना में ब्रिटिश 
संविधान की तरह तमनीय संविधान की प्रमुख विशेषता उस संस्रद्‌ का जिसे बिना डिसी 
निर्व॑/धन के विधि पारित करने के खिए वह प्रत्ीक्षित प्राथिकार है जिसमें वह लागू हिया 
जाता है । ग्रनभ्य संविधान में संविधात के वाहर से किसी वात द्वारा विदानमण्डल की शक्ति 
रे परिस्तोमा रहती है । वहां मामूली विधानमण्डल को विधि ही प्रपेक्षा प्रधिक पहान्‌ विधि 
होती है ग्रोर बहू संविधान की ऐसी विधि होती है वह जो नमनीय संविधान में न पाई जाने 
चाली विशेष ब्ाध्यता की होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि क्योंकि संविधान लिखित है 
इसलिए यह गनम्य है | ऐसा लिखित संविधान हो सकता है जो नमतीय हो । श्रनस्थ संविधान 
का सम्पूर्ण म्राजदण्ड यह है कि बह संविधान सभा जिसने कि संविधान विस्ता था 
उसने कोई ऐसे विशिष्ट निदेश छोड़े हैं कि इसे कैसे बदला जा सकता है ।/(') यदि संशोधन 
के लिए संविधान द्वारा विशिष्ट प्रक्रिया बिहित है पर यह मामूदी विधि पारित करने की 
प्रक्रिया भिन्‍न है तो सविधान प्राय है । 


यह कहा गय्या है कि अनुच्छेद 4 और ॥69 पतंग प्रनुमूवी का पैस 7 तथा 
धष्ठ ग्रनुसुषों का पेरा 2। यह दक्षित करते हैं कि संजिवान का संश्ोवत माम्ुली विधि 
बाने वाली फ्क्रिसा हरा किए जा सकते हैं। ये उप्रबंध स्वत: यह द्ित करुते हैं कि ऐके 
किए गए संशोधनों के बारे में यह दहीं समझ जाएगा कि वे अनुच्छेद 368 के प्रयोदन 


() देखिए सो० एफ० स्ट्रांग कृत मार्डन पोजीटिकल कांस्टिट्वूबअन्स (॥963), 
बु* 452-53, 


केशदानल भारतों व० क्षेरज राज्य [न्या० सैध्य ] 93॥ 


के लिए संकोधन है। यह इस कारण है कि उनके हारा विहित प्रक्रिया भ्नुस्छेद 368 पें 
श्रधिकरथित भ्रक्रिया से भिन्‍त है। 
श्री पालखीबाल! ने यह दलील नहीं दी कि संशोधग की शक्ति सप्तम नुमूची 
की यूची । की प्रविष्टि 97 कै, साथ पढित प्रमुच्छेद 245, 246, तथा 248 में पाई 
जाती है। उन्होंते केवल यही दलील दी है कि सह तात्विक नहीं है कि कया यह क्षतित सप्तम 
प्रनुसू्ी की गूची ] की प्रविष्टि 97 के साथ पढित श्रनुछ्छोद 245, 246 तथा 248 में पाई 
जाती है या प्रगुभ्छेद 368 में थाई जाती है। मैं समझता है कि इस बात में कोई संदेह नहीं 
हो सकता कि अनुश्छेद 368 जैसा कि चौवीसवे' संशोधन के पूर्व था इामें न केवत प्रक्रिया 
प्रादेशु मुख्य संशोधन की क्षक्ति भी प्रस्तविष्ट है। चूंकि उस प्रगुस्छेद द्वारा मापूली विधि 
बनाने वाली प्रक्रिया से भिन्‍न प्रक्रिया अधिकथित की गई है भौर हमारा संविधान एक प्रतम्य 
संविधान है झौर संशोधन की शव्ित संविधायी शक्ति है। 
प्रमस्‍्थ संविधान में सांविधानिक विधि भौर मामूली विधि के बीच ओ 
महत्पपूर्शा अस्तर है. बहू मामूथी विधि की विधिमान्यता के मातदष्ट में स्थित है। मामूली 
विधि को जब च्लतौती दी जाती है तो संविधान सें ससाविष्ट उच्चतर विधि के निर्देश 
द्वारा उसका झोचित्य बताया जाते। है किन्तु संविधान की दश्शा में साधारणतया यदि कहा 
जाए तो उसकी विधिमान्यता धन्सविहित है ग्रौर स्वतः उसी में स्थित है। कैलसम से कहा 
है कि बुनिदादी मानदण्ड (संविधान) विधि बनाने के भ्रश द्वारा तिधिक प्रक्रिया द्वारा नहीं 
सुजित किया जाता । थ्ह एक ऐसा बुनियादी मानदण्ड है जो इस कारण भविधिमान्य नहीं 
है कि यह किसी विधिक कृत्य द्वारा किसी रूप में सूजित किया जाता है। यह इसलिए 
विधिसास्य है क्योंकि यह पूव॑त्रारित करता है कि यह विधिमात्य है झौर क्योंकि बिना इस 
पृबंधारणा के किसी भी मानवीय कुत्य के बारे में यह विवेचन नहीं किया जा सकता कि यह 
विधिक है, विश्िष्टत्रवा ऐसा मानदण्ड जो कत्य सृजित फरता है। दूसरे शब्दों में संविधान 
की विधिमान्यता साधारणतय इस सामाजिक तंथ्य भें स्थित है कि समुदाय ने इसको स्वीकार 
किया है शौर इसके भानदण्ड प्रझावोत्पादक हो गए हैं। इसकी विश्निभान्यता विधिकत: 
के परे है ॥(?) 
क्या कलसन के मंत हमारे संविधान को लागू होंगे यह इस प्रेद्न के उत्तर पर निर्भर 
करेगा कि क्या संविधान के विधिक छोत हण्डिय्न इण्डिपेष्ठेस्स ऐक्ट, !०47 में पाए जाते 
हैं या संविधान जनता की कास्तिकारी संविधायी शक्ति के अयोग का परिणास है। 
जो यहां कहा गया है उसका यहू श्रथ॑ नहीं है कि ग्रेड ब्रिढेन के संविधान के सदृदय' 
किसी नमतीय संविधात में कोई 45४0 नियम नहीं है। इंस्लेण्ड के संविधान का सिद्धाम्त, 
प्र्थात्‌, यह कि न्यायालय संसद्‌ के हत्यों को. प्रवततित करेगा थह साधारण विधि के किसी 
सिद्धान्त में नहीं प्रात किया गया किस्तु यह इस्लेप्ट कौ सॉविधानिक विधि का स्वतः में 
अन्तिम सिद्धान्त है ।(?) 
एक बार जब यह ग्रनुभच किया जाता है कि संविधान विधि से इस बात में पृथक्‌ 
है कि संविधान स्देव विधिमान्य है जब कि आओ कैवन्न तभी विधिमान्य है जब कि बह 
संविधान के अनुरूप रहती है और वह निकाय जो सविधान बनाता है सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्प्त 
९] हंस ककसत कृत “सैंप्ट्रन थीयरि प्रॉफ लॉ. एण्ड स्टेट” पृष्ठ 46, 
(ँ) एच० डब्स्यू० श्रार० बेड हत “दि देसिस श्रॉफ लीगल सॉकरिनटि” (955) ररैम्ग्रज 
लाँ जनरल 72. के के 
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निकाय है श्रौर साधारणतया उस्ते किसी विधिक आधिकार की ग्रावश्यकता जहीं होडी 
जव कि वह तिकाय जो मामूली विधि बनाता है सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न नहीं है. अपितु 
संविधान से भयती शक्ति प्राप्त करता है। संविद्ाान का संशोधन वहो विधिमान्यता 
ऱता है जेसे कि स्वत: प्विधात, यश्वफ़ि यह प्र कि आकुसंगोइन उस रोति और शरूप 
में तथा संविधान हारा प्रदत्त शक्तियों के भोतर किया गया है । यह प्रशद्त सेव न्माय्व है। 
जिस प्रकार मामूली विधि संबिदान के प्रदुकूलन से भपनो दिधिमात्यता प्राप्त करतो है उसी 
प्रकार संविधान का संशोधन भी संविधान से घपनों विविमान्यता प्राप्त करता है। संविधान 
का संशोधन भी सक्‍मूली विधि को तरह झधिकारातीत हो सकठा है । 


जबकि यह बिचावी निकाय सम्पूर्श अभुत्दसम्प्त विधान बनहने वाला निकाण मी 
होता है तो स्पष्ट है कि संविदार श्रौर मामूलो विधि के दोच का अन्तर केवल धारणात्मक 
हो जाता है भौर दास्‍्तव में समाप्त हो जाता है जैसे ही बहू निकाय अ्रमुत्वहम्प्त की 
प्ंविथायी शक्ति तथा विधाबी शक्िद् दोनों प्राप्ठ करता है | बिटिश संविधान जिसके श्रधीत 
ब्रिटिश संधददु को सम्पूर्स प्रभुस्वसम्पस्कता के स्िद्धारद के कारण झुम्पूरां अभुत्वसम्पन्न तथा 
मामूली विधनरण्डल के बीच का जो अम्तर समाप्त हो गयः है वह निड्िजित रूप से एक ऐसा 
प्राद्श संविधात नहीं है कि उसे ह॒फारे संविधान के ग्रघोद संविधायी विधि और मागूली 
दिथि के बोच अच्तर समझने के लिए चुना जाए। सर आइवर डँनिम्ड ने कहा है कि 
इंग्तैब्ड की सांविधालिक विधि और मामूलो विधि में कोई ह्पष्ट ग्रन्तर नहीं है केबल यही 
एक मूल विधि है कि संसद्‌ उच्चतम है। (*) इलिए यश्ार्इृतः ब्रदि कहा जाए तो ब्िटेन' 
में कोई स्लांविधानिक विधि नहीं है व केवल संसद की श्ताव शक्ति है । 


यह कहा गया है कि बिल भ्रॉफ राइट्स (689), ऐडट श्रॉफ संटलमेष्ट (70।), 
इत्यादि झांविधातिक्त विधि का स्वरूप ग्रहर्म करते हैं और इसमें कोई कारण नहीं है कि 
अनुच्छेद ।3 के जप्ड(2) में 'डिवि' शव्द के क्षेत्र से विधि के ऐसे प्रकार को वयों श्रपदजित 
किया जाए । 


ब्रिटिक्ष संदियान की तरह नमनीय संबिधान में संविधानिक विधि गौर मामूली विधि 
में केवल यही सीमोकत है कि वह सांविानिक विधि विद्धिष्ट विषयन्वस्तु से संबंधित हैं 
अर्थात्‌ राज्य के विभिन्‍न ग्रगों के वीच रुम्पूर्एं ्रभुस्वसम्पस्त शक्ति का वितरण तथा दूसरे 
विषय; डझिल्तु भारत में जँंसा कि हमने कहा है यह धन्तर बिल्कुल सुसंगत वहीं है क्योंकि 
हमारे प्रयोजन के लिए केवल मात्र सुस्ंगठ वात यह है कि इस दात को देखा जाए कि क्या 
आरत के संविधान में कोई उपबंध सस्तिविष्ट है । कोई उपबन्ध चाहे यह यधायंत: राज्य के 
डिभिस्क श्र मो के बोच सम्पूर्ण प्रमुख्वसम्पत्न शक्ति के विउरण से संबंधित है या नहों है बदि 
उह्ट_विधिमान्थ रूप से उस दस्तावेज में जिसे भारत का संविधान कहा बयह है सल्विविष्ट 
है तो यत्र संविधान से संबंधित विधि होगा । दूसरे क्षड्दों में विषय-वस्तु का ध्यान डिए बिना 
जिस क्षय कोई उपवंध विधिमान्य झूप से हंविश!न में सन्निविष्द हो जाता है वह भ्रपनी स्वतः 


(() दैद्षिए--/दि लॉ एण्ड दि कांस्टिटुयून /(935), पृष्ठ 54- 
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प्िधिसान्शता आजित कर केत। है जो कि चुनौती के परे है प्रौर यह प्रश्त कि क्या यह विषय- 
वस्तु के निर्देश से सॉविधाभिक विधि से संबंधित है पूर्णतया भसंगठ है।. “जहां लिखित 
संविधान विद्यमान रहता है वहां लगभग यह कहता सही है कि संविद्वान स्वतः ऐसा उच्चतम. 
मभानदण्ड उपबंधित करता है''इस प्रकार भी संविधान उस उच्चतम मातदण्ड के पूरशंतवा 
प्रनमय नहीं हो सता क्यों कि वहां भी लिवंचत् के ऐसे नियम हो सकते हैं जैसे न्यागबीशों 
ने आवद्धकर रूप में स्वीकार किया है किसतु जो संविधान में बिहित नहीं है। इसलिए 
प्रभावकारी रूप से संविधान का यह परष्पराणत न्याथिक विवंश्रन यह है जो कि उच्चतम 
मानदण्ड है। (“)” जंसे कि विश्वप होड़ले ते पते उपदेश में यह कहा था 'जिस किसी को 
किसी लिखित या वावित विधियों का लिवेचरन करने का ग्राश्यंतिक प्राषिकार होता है दह 
वही व्यक्ति है जो समश्तत प्राक्षत्रीं और प्रयोजनों के लिए बिधि का दाता है. और न कि वह 
ज्यकित जिसने कि श्रभत: उसको लिखा था या उसको कहा था” । (१ 


जैसा कि हमने कहा हैं कि पनुच्छेद 3 (2) के प्रयोजन के लिए मात्रि सुसंगंत अद्न 
यह है कि क्या संविधान का संश्योघन 'विधि' है । चूंकि संविधान का संछोधन भौर मामूली 
विधि भ्रपनी विधिमान्यता संविधान हे प्राप्त करहे हैं इसलिए यह मानदण्ड कि कोई मामूली 
विधि को संविधान की कसौटी पर उसकी विषिमान्यता के लिए परीक्षा की जा सक्रती है 
बह समान रूए से संविधान के संश्ोधन को भी लागू होना चाहिए । इसलिए मोटे तौर पर 
अनम्य संविधान में संविधान को संझोधित करने वाली विधि तथा एक मामूली विधि के बीच 


: जात बन्सर यह है कि संविधान का संशोधन संविधान द्वारा विशिष्ट रूप से बिहित रीति 


झऔर प्ररूष में सदेव किया बाता है । 

ओ पालखीघाला चे यह दलोल दो है कि. ज॑ब परनुच्छेद-3 () तथा 32 में 
संविधान के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में 'प्रवृतत विधि” कब्रित करते हैँ 
तो इस प्रभिव्यक्ति के अन्‍्तगंत संविधान के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व भारत राज्क्षेत्र में 
विद्यमान सम्तस्त सांविधांनिक विधि नी झाती हैं और इसलिए भ्नुच्छेद 3 खण्ड (2) में 
मतधि' बब्द के प्रस्तगंत सॉविधानिक विधि मी है। यह मावतें हुए कि अनुच्छेद 3() 
और 372 में “्रबृत्त विधियां/ भ्रमिन्‍्यक्ति ऐसी व्यापक हैं जिसके प्रस्तमेत सविधानिक विधि 
भी आती है तो प्रश्न यह है कि उप्र सांविधातिक दिथि का प्रकार क्या होगा जो इसके 
अन्‍्तगंत आएंगी ? जहां तक ब्रिटिश भारत का सम्बन्ध है अनुच्छेद 395 के द्वारा इण्डियन 
ऋष्डिपेष्डेम्स ऐक्ट, ॥947 श्था गवर्न॑मैण्ट ग्रॉफ इण्डिया ऐक्ट, 935 पश्चातवर्ती अधिनियम 
को संशोधित करने वाले तथा भनुपृरित करने वाले समस्त अिनिमितियों के सहित निरसित 
किए जा झुके हैं। मैं िश्चित नहीं हूं कि कया ये ऐसे आदेश हैं जो गबर्नमेण्ट श्रॉफ इण्डियों 
ऐेक्ट के अधीन पारित किए गए हैं. औौर -जो सांविधानिक विधि कहें जा सकते हैं । इसके 


7) हाबत्यू » जे० स्टेंकेविच हारा प्रस्पादित 'इन दि डिफेन्स श्रॉफ सॉवरिसटि' नामक 
है 


पुस्तक में स्टेनले आई० ब्रेन्ल का खेंख दि यूजिज ऑफ , सॉवरिनटि', पृष्ठ 67,70. 
() ग्रे छत "लेचर एण्ड सोेज ऑफ वि लॉ", ॥02, 25, 72 (द्वितीय संस्करण) 
(492). 


934 उच्चतम स्ण्यवालय निशांय पत्रिका [973] 2 उम्र नि० १० 


अतिरिक्त मुझे सब्देह है कि अ्रधिनिमम क्या गवर्नमेष्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, |935 तथा 
इष्डियन इब्छिपेण्डेस्स ऐक्ट, 947 भारत के छंवियान की तरह इस देश्न कौ उच्छत्म विधि 
के रुप में उप्री श्र में सांविधानिक विधियां हैं क्योंकि दोनों विधि ब््यूर्ण अमुत्वसम्पल्त 
अर्थात ब्रिटिश मंसद्‌ हारा निरसित किए जे सकते हैं और यह कारण कि क्यों इन उपकन्धों 
को विधि है न्याबालय में चुनोती नहीं दी जा सकती । यह इसलिए नहीं कि वह इस देश की 
डच्चतप् दिधि है प्रपितु इसलिए कि दे उच्च उच्चतम विधि ग्र्थाद ब्रिटिश संसद्‌ की इच्छा के 
अनुह्ष वनाई शई विधि हैं। जहां तक देझ्े स्थासतों का सम्उन्ध है यह तथ्य कि उसमें के 
न्यायालय संक्यान के उपदस्धों की दिविमान्यता को चुनोती नहीं दें झकते थे जो प्रात्यग्तिक 
सम्राट द्वारा प्रल्यापित किया गबढ था ।इससे यह दक्शित नहीं होता है कि यह उपवस्ध 
भारत के संविधान के उपयन्धों के समान माने जा सकते हैं । ्रात्वन्तिक सम्राट द्वारा स्थापित 
संविधान राज्य के न्यायालय द्वारा इस्च कारण नहीं प्रथवित किया जाएगा कि संविधान 
राज्य की डथ्बरवत् विवि है श्रष्तु इस कारण कि यह उच्चतम विधि के घनुरूष है गर्व 
प्म्र/ट की उच्चठप इच्छा जोकि केवल उच्चतम विधि है,नहीं तो जैसा कि ग्रल्फ रास ने कहा 
था कि संविधान इस भ्राशय के साथ सन्राट द्वारा प्रदत्त किया गद्ा था कि यह प्रतिस्हृत नहीं 
किया जाएगा । (") इसलिए उन सांविधानिक जिधियों को उस्त थर्थ में जिसमें कि हम भाश्त 
के संडिधान को कहते है सांविक्ानिक दिथियों के रूप में चित्रित नहीं किया डा सकता बणेंकि 
देशी रियाशततों में उम्त संविधान के ऐसे उपवन्ध भारत के संविधान के प्रारम्म के पूर्व विद्ययात 
थे जो भाग 3 के उपवन्धों का उल्लंबन करते ये और छो भ्रदुच्छेद 3 (।) द्वारा शून्य हो 
गए और इूलदे जो क्ये रहे वे संविधान के उपदन्धों के अचब्दथीन वरे रहे [खुच्छेद 372) ॥ 
डूसरे झब्दों में श्रनुच्छेद ॥3 (2) के बयोजनों के लिए जो सुस्ंगठ है वह यह है कि क्या 
'विधि' शब्द इतता प्रथिक व्यापक है कि उसके झ्नन्तगत संविधान में सम्लिविष्ट ऐसी विधि 
के प्र में सांजिधानिक दिधि है जो इस देश की उच्चतम विधि है और जिससे समस्त दूसरी 
विधियां अपनी विधिमान्यता प्राप्त करती हैं। मंबिथान के प्राश्म्भ के ठीक पूर्व भारत के 
राज्यश्षेश्र में प्रवृत्त साविधानिक विधियां ऐसी डिथ्वि के ब्र्थ में सांविवातिक विधिका 
स्वरूप नहीं दखतीं जो कि उच्चतम है + गरस्थथा इनमें से किसी को अनुच्छेद ।3() के 
श्रधीन झुत्य न किया थया होता औ्ौर उनमें से किसी को अ्रनुच्छेद 372 के अबोन हंविधान 
के उपबस्धों के अध्यधोत व किया गया होता 8 

हमें यह्‌ स्पष्ट प्रतोत होता है कि अनुच्छेद ॥3 (2) में 'विधि' शब्द के प्रश्न में 
केवल नापूली किवि का हो ्र्य होता है जव ह्_ि अनुच्छेद 3(2) में यह कहा गया है कि 
राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिस “विधि! अभिव्यक्ति का अर्थ असंघ्र से निकालना 
पड़ेगा । यद्यपि विद्लेक्ण करने पर यह कहना सम्भवहों सकता है कि 'विधि' झब्द के 
अन्तगंत संविधान का संज्ोधन भी ग्राता है किन्त अंग से यह स्पष्ट होगा कि इससे केवल 
परायूली बिध्वि ही ग्रभिव्रेत है । शब्द स्वत: में स्पष्ट नहीं होता है । यह बह अंग होता है जो 
उय्को स्व्तप देता है। झनुष्छेद !3 (2) की रचना में जो यात प्रतिषिद्ध की गई है वह 
यह है कि ससद्‌ भाग 2 के अध्याय ! या किसी ह्सरे उपबन्ध के ब्नुसरख में ऐसी विधि नहों 
बनाएगा जो उसे इस वात के लिए सकक्त करतीं है कि वह ऐसी विधि पारित करे जो कि 


(?) ब्रह्फ छाश् कृत “औँन जा एब्ड जस्टिस" पृष्ठ 82. 


ख्ज 


+ 


को 
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खिखात्री प्रकृति की हो। संविधान विर्माताओं ने केडल मामूली विधान. करा भूल 
अ्रधिकारों के अधिक साप्तान्य अ्रतिकमर के विरुद्ध ही उपबन्ध करना चाहा था । 


कदि संग्ोवत की अझक्ति अनुच्छेद 363 के प्रस्तंत पाई जाती है प्रौर सप्तम 
अनुसूची की सूची व को प्रविष्टि 97 के साथ पठित भनुच्छेद 248 सें नहीं'पाई जातो तो 
ग्रह अभिनिधाौरित करना ही तकंसंगत लगता है कि संविधान के संझोषन करने की संविधायी 
शवित विवायी शक्ति से सुमिन्त है। ग्रोलक गाय बाले सासले (') में प्रमुख बहुमत ने 
संशोघरन करने की जक्ति को यह दक्षित करने के लिए कि संविधान मामुली विधि द्वारा 
संक्रोचित किया जा सकता है और ऐसी विधि अनुच्छेद 3 (2) के क्षेत्र के भ्रत्तगंत होगी, 
सक्षम्र अनुसूची को सूदी । की प्रविष्टि 97 के साव पठित धनुच्छेद 248 में प्रतिष्ठित करने 
का प्रयस्‍्त किया या । किस्तु यदि संविधान के संशोधन ही शक्ति विधायी क्षक्ति है और सप्तम 
अनुसूची की सूची । की अवक्षिष्टि श्रविष्ठि 97 में स्थित है तो उस क्षक्तित के प्राघार पर 
संविधान को संशोथन करने वाली कोई विधि संविधान के उपबन्धों के अध्यधीन रह कर 
ही पारित की जा सकती है जैसा कि अनुच्छेद 245 में डल्लिखित किया गया है। “संविधान 
के उपबस्धों के अध्यधीव रहते हुए” मामूली विधि द्वारा संशोधन को शक्ति के बारे में हमें 
प्रतीत होता है कि यह एक ताकिक विरोध है क्योंकि आव किस्नर प्रकार ऐसी मामूली विधि 
द्वारा संविधान के उपबन्धों का संझोघन कर सकते हैं जो कि केवल संविधान के उपबस्धों के 
प्रध्यधीन रहू कर ही पारित की जा खकतो है रे 

यह ब्राश्ययंजनक़ है कि अब सम्पूर्य अध्याय “संविधान का संझोधन” के 
लिए रखा गया है श्रौर जब कि संशोधन का प्रढन संक्धान निर्माताओं के दिमाग में मयंकर 
रूप से गूंजा था और यह कि यदि संविधान के संझोघद की आवित के बारे में यह सोचा 
गया होता 'कि वह विधायो स्वरूप की है तो यह खूची । में किसी दिनिद्दिष्ट प्रविष्टि के. 
रूप में वहीं रखे गई अपितु यह अवल्विष्ट प्रविष्टि से विकाल दी गई और प्रवशिष्द 
प्रविष्टि के बिचयायों इतिहास पर विचार करने के पश्चात्‌ यह ब्सम्भव है कि संझोचन की 
शक्ति को उस ब्रविष्टि में प्रतिष्ठित किया डाए ॥ सप्तम अनुसूची की सूक्ी की प्रविष्दि 
97 के श्रधीव की विधायी श्रक्ति अवन्य है ओर स्रंधोशन की शक्ति उस प्रकिष्ट में नहीं 
बाई जा सकती क्योंकि अनुच्छेद 368 के परस्तुक के अन्तर्गत .धयने वाले विशयों की बाबत 
संस्तद्‌ को संविधान में स्ंश्ञोवव को कोई अन्य शक्ति नहीं है । 

इसके ग्रतिरिक्‍्त ग्रतस्य संविधान को. बदलने को क्षक्षित मामूली विवायी श्वित 
नहीं है ग्रपितु एक म्ंविधायो शक्ति है। यह ग्राक्ष्ययंनक होना कि संविधान निर्माताओं ने 
इसे अदृश्य रूप में अवक्षिष्ट विधायी अ्रविष्टि में रखा हे । 


अनुच्छेद 368 से स्पष्ट है कि जब अनुब्छेद द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसरित की 
जाती है तो जो परिणाष निकलता हैँ वह संविधान का स्ंझोधव होता है । अनुश्छेद 00 के 
आय पठित अनुच्छेद 07 से ॥। में विहित विधायी प्रक्रिया से भिन्‍न प्रक्रिया विहित की 


गई है। भ्रनुक्खेद 00 इस प्रकार हे--“इस संविद्वत में श्रत्यथा उपबन्धित श्रवस्था को 


(१) (967) 2 एब० सौ० आर० 262. 


936 उच्चतम स्थायासय निर्साय पत्रिका [4973]2 बच्च० बिर प० 


छोड़ कर किसी सदन की किसी बंठक में ग्रथत्रा सदनों की संयुक्त वैठक में सव पकनों का 
निर्धारण उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के वहुसत से किया जाएगा।' जैसा कि 
अनुच्छेद 368 से स्पष्ट है कुछ प्रकार के संशोघनों के लिए अनुसम्थंन भी ग्रयेक्षित है। 
धनुच्छेद 368 के प्रथम भाग द्वारा यह अपेक्षित हे कि विधेयक को प्रत्येक सदन में (।)उस 
सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा (2) उस सदन के उपस्थित ठथा मतदान देले 
वाले दो-तिहाई द्दस्थों के अन्यूद वहुमद् द्वारा पारित होता चाहिए।इन उपदस्धों में 
अनुच्छेद |08 के अधीन दोदों सदनों के मठभेद को दूर करते के लिए संयुक्त बंठक का 
उपवरस्ध नहीं हूँ । पुनः अत्येरू सदन में विधेषक को क्रिस करने के लिए जो बहुमत अपेक्षित 
है बह उस सदत के उपस्थित भौर मतदान वाले सदस्यों का बहुमत नहीं है अपितु प्रत्येक 
सदन के कूल ग्रदस्यों का बहुमत है तथा उस सदन के उपध्थित तथा मतदान देने बासे दो- 
तिहाई सदस्यों का ग्रभ्यूत बहुमत हैं जझ्मां तक परस्ठुक के भ्रश्वगंत झादे वाले विषयों का 
सम्क्‍न्ध हैं उसमें झनुच्छेद 07 से  द्वास संसद्‌ के लिए विहित विधायों श्रक्रिया से 
महत्वपूर्ण विचलन हूँ, जझ्म॑ कि मामूली विधायों म्रामलों में विभियां अधितियमित करते की 
संस़द्‌ की अक्ित राज्य विधानमण्डलों पर निर्भर नहीं हूँ वहां अनुच्छेद 368 के परस्तुक 
के प्रन्तर्गत पाने वाले विदयों में गवि दोनों सदन अपेक्षित बहुसतों से विधेयक पारित करते 
हैं तो यह विदेवक तब व्क राष्ट्रपति के प्रमक्ष उसकी अनुमति के लिए नहीं प्रस्तुद दिया 
जा सकता जब तक कि कुल राज्यों के ग्राथे से प्रस्युव विधानपण्डलों द्वारा पारित उस माव 
के संकररों द्वारा बह विधेयक अनुसमधित्त नहीं किया जाता । 

गोत्क साथ बाले सामले (") में ग्रपने तिर्ाय में म्यायाधिपति सुस्वा राव ने 
सेबकॉले वमाम स्िग[) और ब्राइअरि कशिइनर बदाए पेड़िक राशासिये (२) का यह 
द्शित करने के लिए अवलग्ब लिया हूँ कि संविधान का संशोधन करने की /्क्ति एक 
विधागी ऋतित हैँ । मेबकॉले बाले सामले(?) में लाई बिर्कनहूँड ने कहा था कि इस पर ध्यान 
देना जर्वाश्विक महत्ववृरां है कि जहां संविधान श्रतिब>्विद रहता है वहीं इसकी स्वतन्त्रदा के 
परिशाम यह होते हैं कि इसमें कोई बर्े नहीं होतीं श्रौर मह प्रारध्णिक स्रामान्‍्वोवित बह 
हीदी है कि विधि की दृष्टि में संविधायी दस्तावेज या वे दस्तावेज जो इसको परिभाषित 
करते हैं उनकी बही स्थिति होती हू जैसे कि दाग ऐवट था किसी दूसरे ऐव्ट की, चाहे कितना 
ही तुच्छ उसका विषय हो। तथाकथित सांविधानिक विधि (मैं इसको इसलिए इस प्रकार 
पुकारता हूं वर्योकि यह एक विषय-बस्तु के निर्देश में केवल सांविधानिक विधि है न कि उसके 
डक्ष्कतर स्वकृष के निर्देश में) डाग ऐक्ट हारा संक्रोधित हो जाएंगी बदि यह किसी प्रकार 
विध्वायी दस्तावेज या वस्लावेजों से भ्रश्नंगत है। 

राशाएिधि दाले मांमले में प्रियो काउम्द्रिल के समक्ष यह प्रश्त प्रवधाग्टा कै लिए 
था कि क्या जुडीशियल सविस कमीक्षन द्वारा की श्रपेज्ला ग्रन्यथा ब्राइवरि ट्रिब्यूनल के 
पंचमण्डख के श्रदस्तों की नियुक्ति के लिए कानूनी उपयन्ध बास्टिट्यूशन झाइर की घास 55 
(!) (967) 2 एस० सी» श्रार० 762. 
(7) (920) ए० स्ली० 69. 
(7) (964) 2 डब्त्यू० एल० आर०, !304, (965) 5<एस+ सी० [72. 
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का उल्लंघन करता है, यदि यह इस प्रकार है तो क्या बह उपबन्ध शून्य है। प्रार्ड की 
धाराएं !8 श्रौर 29 इस प्रकार हैं :-- ने ड़ 


#“धास 8. धारा 29 की उपघारा(4] में उपबब्फत से प्रन्यया को छोड़ कर 
किसी सदन हरा बिनिश्कय के लिए स्थापित कोई प्रश्न उपस्थित तथा मत देने बाले 
छिनेटरों या सदस्यों के, जैसी मी स्थिति हो, भ्तों के बहुमत से अवधारित किया 
जाएगा। अस्रीड़ेस्ट या स्पीकर या पीठासीन कोई व्यक्ति पहली दार कोई मत नहीं 
देगा किन्तु मतों के बरावर-बराबर होने की दक्ष में उसे निर्शायकु सत देने का 
अधिकार होगा और्‌ यह निर्खायक् मत का प्रयोग करेया।” 


“बारा 29 (). इस श्रादेश के उयबन्धों के अ्रध्यधीन: संसद्‌ को द्वी की शान्ति, 
व्यवस्था एवं सुक्षासत के खिए विधियां बनाने की क्षक्तित होगी । (2) कोई ऐसी 
विबि--क) किलो ये के स्कतस्त्र पालन को प्रतिषिद्ध था. निर्बन्धित नहीं करेगी; 
या (रू) किसो समुदाय या धर्म के व्यक्तियों की ऐसी अनहंताओं या निेन्धनों के 
दाविस्वाधीन डूसरे समुदाय या शर्म के श्यक्ति नहीं किए गए हैं; या (ग) किसी 
समुदाय था बर्म के किसो व्यवित को कोई विश्लेषाधिकार या फायदा नहीं प्रदत्त 
करेगी जो कि दूसरे समुदायों या घरों के &क्तियों को महीं प्रदत्त किया गया है; 
(व) बिकाय उस घर्मं को शासित करने वाले निकाय की सहमति के किसी धामिक 
निकाय के संविधान को प्रवतित नहीं करेगी; परल्तु यह कि किसी मामले में जहां कोई 
ामिक तिकाय विधि द्वारा समाविध्ट किया जाता है बह्ां ऐसा परिवर्तत सिवाय 


श्र ग्रेजी में यहू इस प्रकार है-- 


+8. 8, 84ए8 38 ०वीलाज५ं५४ फ़ाएशंत्प ॥॥ ३४७ 5व्लांगा (४) ज॑ $. 29, 
शा पुफ्ला(ं०ा एए०एकरव (गर. ठन्‍्लेघणा फ संधाल (ब्राणक औबा 0६ 
4ंताक्षागांग्रस्ठ 69 3 जशु०00३ ण॑ एग2 ठ॑॑.गील इलाज 0 शटा#28,३5 ॥6 
(398९ ग्र[॥ज्र फैट ज़रचधप ग्राव॑ रणाहए, ॥॥6 एच्कातंशां ता अफष्बोच ज तार 
फथाइणा फार्डंबाहु ४09॥ 900 १008 409 धर दरिजकराइ/शा०० फश का किए बात 
छटाएांड6 ५ ध्वञरीएड एज6 मा। #6 ९००ए ता वा. स्वएकआए ता सणंद३ 


+8 29 (0). झछु॑ल्‍्त ६० छोड ज़णरञ्रंभाड मै के 00,०, एश्माक्याला 
कभी 045७ 90 ३० प्राहह |॥७७ जि. ए:8०७ ठाठेल' ब्यात 800: 20फट८ा- 
ए़ाथा: जे हो छोधात,. (2) ० थी. 9४8. ओश्ा-३):. जणाशी: 
ग्यापंबध पड. पिचछ:. दालासक6 "रत ब0७.. बछागा; 0). साथ 
एलइ०॥३ न भार सणाप्रापणराड खाकककंगा. 96 70 ताडबजाहल का. 
उ्जावाशिक १० जाला छलबछाड कर तक 00णधांशषड त उद्धांगाह बाछ 
० ॥0806 वहजेंड: - था ककलि. ०॥ फकइणाड. जाए. सत्ता ता 
ग्लॉड्वांगण भाड़ ज्शोद्टूर थ #ठक्राइ८: ज्याली & व त्यालितवप गा. 
एधडणा३ ण॑ ०कल ००एागरापवद था ार्लीझ०क; ० (व) आल 08: 0०ाह- 
पथ्॑०० ०९ बाज एथड्टॉ००४ ७०११ झलक भयक्ष फ४ ७णाधक्षा( ज 8९ 8००0० 
4एफरणोफ़ रे ह5६ ७999: ए(०अंतंजव कक, गो ब0३ (३३६ जयाटार व उशाहंतपड 
एरक/ $ #०लफुगन्र्त ( न, 20 $फर बा 4607 ब्क्ा ७० पा906 
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उस निकाय को शासित करते वाले प्राधिकारी के निवेदन के नहीं करेगी, (3) इस 
घारा की उपधारा (2) के उल्लंघत में वनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक 
झूस्य होगी । (4) इस घारा के प्रषीन अपनी झक्त्तियों का प्रयोग करते 
हुए संसद्‌ इस प्रादेश था हिज़ मैजिस्टि इन काउन्सिल के किसी हूसरे ग्रादेश 
के किसी उपबन्ध को इस द्वीप में लग्गू होने के लिए संशोधित या तिरतित कर 
सकेगी; परन्तु यह कि इस आादेश्ष के उपबस्धों का कोई संशोधन या निरसन का 
विधेयक ठेब तक स्ज्राट की अ्रनुअति के खिए नहीं रखा जाएथा जब॒ तक क्िइ्स 
पर स्पीकर ने अ्रपते हस्ताक्षर के ग्रन्तर्गत इस प्राश्य का प्रमारपत्र 
पृष्ठांकित न रिया हो कि प्रतिनिधि सभा में इसके पक्ष में दिए गए मतों की संख्या 
सदत के कुल सदस्यों के दो-तिहाई से (अनुपस्थित रहने वालों को भी सस्पिलित 
करते हुए) ग्रन्यून है। इस उपचार के श्रधीन स्पीकर का प्रत्येक ऐस। प्रमाएपत्र 
समस्त प्रयोजनों के लिए निर्शायक होगा धोर किसी विधि के न्यायालय में इस पर 
आपस्ि नहीं दी जाएगी ।” 
अ्रपीलार्थी ने यह दलील दी है कि जहां धारा 20 (3) प्रभिव्यक्त रूप से यह उपवन्धित करती 
है कि ऐसी विधि जो घास 29 (2) का उल्डंचत करी है बह शूस्य है। शहां घाश 29 (4) 
के उल्लंघन के लिए कोई ऐसा उपकन्‍्य नहीं हैं जो कि मात्र प्रक्रियात्मक है शौर यह कि जंसे 
कि झिलोन, एक सम्पुण प्रभुत्वसम्पन्त राज्य है ओर उसे संविधान को संशोधन करने को 
शक्ति है और विवावमष्डस द्वारा पारित कोई विधि उस दशा में भो विधिमान्य है कहे बह 
अंबिधान का उल्लंघन करती है और मेक्कांले वाला मासला(*) इस दलील के समर्थन के रूप 
में जो उद्धृत किया गया था। किस्तु श्रिवी काउन्सिल ने कहा था कि मेक्कॉले दाले साले में 
जो अपेक्षित विधि थी उसे विशिष्ट श्रक्रिया द्वारा पारित होना अपेक्षित नहीं या किन्तु 
अस्तुन मामले में जो विधि है श्लौर जो घारा 55 का उल्लंघन करती है वह संविधान 
संशोधन के लिए धारा 29(4) द्वारा बपेक्षित हू4 में ही पशरित्त की जा सकती है और 
चूंकि यह इस प्रकार नहीं पारित की गई थी इसलिए वह अधिकारातीत शोर झूस्श थी । 
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यह सम्भव नहीं है कि ऐसा अनुमान किया जाए जैसा कि इन दो मामलों में मुख्य 
न्याय, तिएति सुआ्या यब वे रिया था । विधान बनाने की साधाररा झक्ति तया विशिष्ट विधायी 
परक्षिया द्वारा विधान बनाने को शक्ति में अस्तर है प्रौर दोतों शक्तियों के प्रयोग के परिशाम 
भी भिल्‍्न हैं । सेक्‍्सलि बाले भ!खले (१) में यह मत दिया यथा क्ा कि यदि किसी विधान- 
मप्डल को विधि बकाने की ऐसी पुरा जक्ति है जो संविधान से बसंत होती है तो बह विधि 
विधिमान्य होगी क्योंकि वह ज़तने तक के खिए संविधान के संझ्ोधन के रूप में मानी जाएगी 
जो कि न तो इस श्र में अपरिवतनीय हूप में मूल मानी आती है न ही उसका ऐसा प्र्थास्वयत 
किया जाना चाहिए कि उसके लिए उससे सम्बन्धित विययों को पारित करने के लिए किसी 
विष्िष्ट प्रक्रिया को प्रपेज्षा है भ्रौर धंबिधान की प्रसंयति में ऐसो किसी सामूली विधि को 
ऐसी स्किति में विकक्षित रूप से संविधान के परिवतेन के हूप में पाता,जाता च।हिए। राखए- 
सिधे बाले सासले(?) में प्रिवो काउन्सिल के कहा था कि जडं परिवर्तन करने की विधानमण्ठल 
को सकिव्यक्त शक्ति भी प्रयुकत की जातो है वह भी संविधान में भ्रध्िकथित विश्विष्ट 
बिधायी प्रक्रिया के पासत द्वारा ही को जाती है। ऐसे विधानमण्डल को संविधान के संशोधन 
करने के लिए विधात बताने की स्ाथारस शक्ति नहीं है भौर ऐसो साधाररा धाक्ति के प्रयोग 
में बनाई गई दिफ़ि उसो प्रकार छूल्य. है जैसे कि कोई विधि संविधान का उल्लंघन करती है। 
जहां विधायी क्षक्ति संविधान के उपबन्धों के प्रध्यधीन है वहां ऐसे उपब्रस्धों के उल्लंबन में 
उसका कोई प्रयोग इसे भ्रविधिमान्य थोर प्रधिकारातीत बना देता है। ज॑से पहले ही कहा 
जा चुका हैं कि एक तियन्त्रित संक्धान पें संविधान के उपक्रम्धों के अष्पधीत साधारण 
विधायी शक्ति प्रदत्त करता है, बह संविधाल के संत्रोधत के लिए विशिष्ट प्रक्रिया उपयन्कित 
करता है । ऐसी साधारण श्रक्ति के प्रणोग में पारित की गई विधि, जो कि संविधास से भ्रसंगत 

$' पृम्य होगी क्योंकि संविधान केवल विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही इंश्ोधित किया जा सकता 

है। ऐसा संक्धान, जो संविधान का संशोधन करने की शक्ति सहित साधारर शवित प्रदत्त 
करता है, भ्रतियन्त्रित संविधान होता है भौर यह बड़ प्रूल दस्तावेज नहीं है जिसके द्वारा 
उसके प्रथोन बनाई यई विधियों री परीक्षा की जाती क्योंकि प्रसंगति में शनाई गई विधि 
विवक्षित रूप में उसको परिवतित कर देती है। वरिखाम वह है कि ग्रनियंत्रित संविधान के 
अ्रधीन पारित की गई कोई विधि अ्धिकारातोत नहीं होती। 

राणासि्रे दाले मामले (*) के विनिश्यय का सार यह है कि यद्षपि पिलोन की 
संसद्‌ को अपनों संविधायी शक्ति के प्रयोग में माशूली विधात बनाने की सर्यांगीरा शक्ति 
प्राप्त है किन्‍्सु यह धारा 29 (4) में भ्रधिकथित विशिष्ट त्रक्रिया के प्रभ्यधीन है । इससिए 
इस विनिश्चय से विवायी शोर संविधायी क्षक्तियों का असर स्पष्ट होता है। 

बह दलील दी गई है कि संविधायी शक्ति एड विधायो शक्ति भी हो सकती 
है जैसे कि कनाडा में है योर इसलिए गोलक नाथ बाल माम्से ()) में प्रमुख बहुमत के उस 
विनिश्चय में कोई गलती नहीं है जिससे कि उन्होंने संक्रोधन की दाकिस को अब विशिष्ट 
प्रविष्टि में प्रतिष्ठित हिया । 

ब्रिटिश नाथ ग्रप्तरीक। ऐक्ट की घयारा 9(]) में संविध्ात के संशोधन की निबन्धित 
शक्ति के सिए उपबन्य किया गया है। निस्सम्देह वह दाकति एक विायो शक्तित है प्रोर 
(.) (॥920) ए० सी+ 69. 
(?) (965) ए« सो० 72. 
(१) (967) 2 एस० सतो० झार० 762. 
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इसलिए उस सीमा संक्र संविधान एक अनियनन्त्रित या नेमनीय संविधान है। कनाडा म्रें 
संशोधन की शक्ति, जो विधायी स्वरूप की है और प्रतृच्छेद 268 के अधीन संचोधन की 
शक्ति, जो एक संविधायी शक्ति है, के बीच कोई सादुश्य वहीं है । जला कि हमने उपदर्शित 
किया है कि चाहे सप्तप्त अनुसूच्ची की सूबो । में संविधान को संशोधित करने के लिए कोई 
अविष्टि होती उसके द्वारा संसद्‌ इस बह के लिए समग्र नहीं हो सकती थी कि बह संविधान 
का कोई संशोधन कर सके क्योंकि श्सुकछेद 245 के प्रारस्मिक ये शब्द “इस संविधान के 
उपबन्धों के श्रष्यचीद” उसे संविधान के प्रधीन विधायी शक्तित के प्रयोग ढ्वारा संविधान के 
किसी उपउन्ध को संशोधित करने के लिए वर्जन लगा देते । जंसा कि हमारा संविधान है एक 
नियंत्रित संविधान के झधीत संशोचन की शक्ति बिषायी शक्नित नहीं हो सकती; मह केबल 
संबिधायी शक्ति हो सकतो है प्रन्यथा संविधान निर्य॑त्रित नहीं रह जाएगा। 


यह दलील दी गई है कि बदि संविधान निर्माताओं का यह आाझयथा कि 
मूल्त अधिकार इस रूप में संशोधित किए जा सकते हैँ कि वे स्यून किए जाएं या सीने जाएं 
तो इन अधिक्षारों के सर्वाधिक मह्ठित्व पर विच।र करते हुए कम से कमर भ्रनुच्छेद 368 के 
परस्तुक द्वारा जो प्रक्रिया अपेक्षित है उठे तब प्रज्ञापक बताया गया होता; किम्तु ऐसा ते 
होने एर संविधान निर्माताभ्ों का यह प्राशय नहीं हो सकता कि मूल भ्रधिकार इस प्रकार 
संशोधित किए जाएं कि वे स्यूत किए जाए-या छीने जाएं । इस दलील में परन्‍्ठुक के प्रयोजन: 
को दृष्टि से ओकल कर दिया गया है यह परन्‍्तुक मुख्य कप से संघ में व्यक्तियों के रूप 
में उनके त्वायिक स्वरुप में राज्यों के अधिकारों और शक्तियों की युरक्षा। के लिए झाशयित 
है। इस परस्तुरु का प्रयोजन यह है कि राज्यों के प्रधिकार, शक्तियां गौर विशेषाधिकार या 
राज्यों के कप उनके स्वरूप बिना संशोधन की प्रक्रिया में किसी सीमा तक उन्हें ख्रम्पित्ित 
किए छीना मे जाए या तष्ट न किया जाए। मूल अधिकार 8यष्टियों ओर प्रल्पर॑ख्यकों के 
अधिकार होदे हैं घौर उनका प्रतिनिधित्व संसद्‌ में होता है। राज्यों के हूप में राज्य मूल 
अधिकारों के संशोधन से विश्विष्ट रूप से प्रभावित नहीं होते हैं । जैसा कि व्दीवर ने कहा 
था कि फेडरल सरकार में यह प्रावश्यक है कि यदि संविधान को संशोधित करने की कोई 
शक्षित हो तो कप्त से कम जहां सक उस्त शक्ति का सस्वस्ध संविधान के उद उपयन्धों से है 
जो साधारण और क्षेत्रीय सरकारों के स्वरूप श्रौर शक्तियों को विनियभिद्न करते हैं वो ऐसी 
साधारण सरकारों या क्षेत्रीय सरकारों पर पनन्‍्य रूप से उनके विडवास पर इतको वहीं छोड़ 
देवा चाहिए। (?) 


संविद्यान [प्रथम संझोषन) “स्रधिनियफ द्वारा झलनुच्छेढ !5 घोर 9में मूछ 
अधिकारों को इस कार संशोधित किया गया कि उन्हें कम करे । पंडिस जवाहरसा् नेहरू 
ते संशोधन को पेश करते हुए जो भाषश दिया था तथा वे व्यक्ति जो संशोधन के प्रारूप 
के उत्तरदायी थे यह स्पष्ट क्रिया था कि उम्हें इस वात में कोई रन्देह नहीं हैकिमृल 
अधिकार इस प्रकार बदले जा सकते कि उन्हें न्यूत किया जाए। एस०पी० युकर्जी जैसे संशोध्षनों 
के प्रवत विरोधियों ने अपने भाषणों में ऐसे सुझाव फ्री कोई ऋलक भी नहीं दी कि मूल 
अधिकार इस हूप में संशोधित नहीं किए जा सकते हक्षि उन्हें न्‍्यूत किया जा सके ॥ समकालीन 


(!) र्द्वीबर कृत "केडरल गवर्णमेष्ड”, चोधा संस्करण, पृष्ठ 55. 


के 


ः 


केझवान/द भरतों ब० केरल राज्य [न्या० मेर्यू 94] 


व्पवहारिक आ्याख्याएं संविधान के उपबन्ध के श्र्थ॑के लिए या उसके स्वरुप निर्धारण के 
लिए मूल्यवान रूप में सहायक हैं। (!) 


जी पालखीवाता- ने संविधान समा में ॥7 सितम्बर, ॥949 को दिए गए 
डा० प्रस्वेदकर के सादर पर यह दक्षित करने के लिए भी झवलस्त ज़िया है कि मूल ग्रधिकार 
संविधान के संशोधन द्वारा भ तो छीते जा सकते हैं भोर नहीं न्यून किए जा सकते हैं ॥ 


प्रथन यह है कि क्या संविधान ब्भा में दिए गए भाषण संविध!न के उपबस्षों 
के पीछे छिपे हुए प्रयोजन की श्रभिनिध्चित करने के लिए धनुज्ञेय हैं यह बात संदिग्ध है । 
ए० के० धोपालस बनाम पद्मास राज्य (”) वाले मामले में मुख्य न्‍्यायाधिपति कानिया ने 
कहा था कि संसद्‌ या सम्मेशन के सदस्‍्यों की व्यष्ठिक रायों को किसी विशिष्ट खण्ड के 
अर्थ का ब्र्यात्वियन करने के लिए ध्यात में रखता उचित तहीं है किस्तु जब प्रश्न यह उठाया 
जाए कि क्या कुछ झब्दावली था श्रभिव्यकित विचार के लिए कभी उडी भी थी या नहीं 
सो डिव्ेटस के प्रति निर्देश किया जा सकता है । उस्तो मामले में स्शवाधिपति 
धासजजलि शास्त्री ने कहा था कि किसो अधिनियम के उपदस्धों का श्र्यौन्‍्यत करने में 
विशेयक पर बाद-विवाद के दौरान दिए गए आपषणों को वक्ता के भ्रमुर्त ग्राशय को जानने 
के लिए उसका प्रयोग किया जो स्रकता है किस्तु उससे बहुमत के मत के पीछे कौन सी 
बह अन्यकत मानधिक श्रक्रि। निहिस थी जिश्वको भलक नहीं वि सकती जिसके द्वारा 
विधेशक पारित किया गया था। न्यायाधिपति मुखर्जी ने कहा था कि संविधात के उपबस्ध का 
अर्थास्वयत्र करने में यह श्रच्छा है कि संविधान सभा के वाद-विवाद के विवरणों को छोड़ 


दिया जाए झौर उप्क्ले स्थान पर प्राह्पण सप्तिति की रिवोर्ट पर मधिक महत्व दिया जाए। . 


चावमकोर कोचोद राज्य घोर कुछ प्रम्य अनाप बॉस्‍्वे कम्पगी सिधिटेड (*) वाले 
मामले में व्यायात्नय का निम्य॑य देते हुए झुरुप न्‍्यायाधिपतति पातजुजलि शास्त्री से कहां था मि 
ब्राएपित संदिधान पर बाद-विबाद के दौरान संविधान सभा में प्रदस्यों द्वारा दिए गए 
भाषणों को संविधान के निवंचन के लिए सहमित के हूप में प्रयुवत नहीं किया जरा सकता । 
शोलर गाय वाले म/मल्ले (*) में स्थायाधिपति युख्या राव मे 30 श्रप्रैल, ।947 को दिए गए 
प्रण्ठित जबाहरलाल नेहरू के उस भाषण का; जिसमें कि उन्होंने मूल प्रधिकारों पर 
अवन्तिम रिपोर्ट के भर गोकृत किए जाते के लिए प्रस्थापना कौ थी तथा डा० अस्बेदकर के 
उस भाषण का जो, उन्होंदे श्रारूषित संविधान के प्रनुच्छेद 304 (वर्तपान अनुच्छेद. 368) 
पर औ कामय द्वारा प्रस्थापित किए गए संशोधन पर ।8 सितम्बर, 949 को दिया भा, 
हवाला दिया था और यह मत दिया झ्ञा कि ये निर्देशित भाषण अनुच्छेद 368 के उपबस्धों 
का निवंचन करने के लिए नहीं हैं श्रपितु मूल प्रधिकारों की लोकोत्तर प्रकृति को दर्खाने के 
लिए हैं । हमें यह स्पष्ट नहीं हैं कि क्या डा० ह्म्बेदकर के भद्षण से मूल श्रथ्िकारों की 


() मैकफरसभ दजास ब्लैकर, 46 यू० एस० , 27, 


(१) (950) एस«» सी» ग्रार० 88. 
(१) (952) एस सी० पझार# 42. 
(१ (967) 2 एस* स्तौ० ऋर० 262, 797. 


942 उच्चतम व्यायालय निर्णय पत्रिका. [973] 2 उस० नि० प७ 


लोकोत्तर प्रकृति पर कोई प्रकाज्ष पड़ता है। यह भाषण यदि किस्ती प्रयोजन के लिए 
डषयोगो है तो केवल बह द्शित करने के लिए उपयोगी है कि भूत्त प्रधिकार संझोवित किए 
जा सकते हैं। श्रिदोपस वाले मामले () में स्यायाथिषति शाह ते संविधान के 
प्रनुच्छेद 29] के प्रधोजन को समझते के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल के भाषणों के प्रति 
निर्देश किया था। संबिकान सभा में सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों को भारत 
संत बअताम हुरभजत सिह ढिलसों (?) वाले मामले में बहुतायत से बहुमत वाले 
#खुय तथा प्ल्पम्त वाले निर्शाय दोनों में उद्धृत किया गया है। बहुमत वाले निशेयर में 
यह्‌ कह गया है कि उन्हें यह जानकार छुशी है कि सप्तम ग्रनुमूची की सूची | की वर्तमान 
प्रविष्टि 97 के समझुषी प्रारूपित संधिधान में प्रविष्ठि 9 के विस्तार पर उतके द्वारा किया 
गया ग्र्थान्जियन उन भाषणों में प्रभिव्यक्त॒ किए गए भरत के प्रनुरूप है जो उनके द्वारा 
निर्देशित किए गए हैं। ग्रल्थमत दे विभिन्‍न सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों को यह दरकषित 
कश्ते के लिए उनके प्रति निर्देदा किया गया है कि उनका श्र्थास्वयन सही प्र्थास्थयत है । 
कूद्ी ने कहा है कि "जब श्सो फेडरल सांविधानिक विधि का पहन प्रस्तबंलित होता है तो 
संबिधान का प्रयोजन ९वं विशिष्ट झबश्ति के प्रदान किए जाने पे प्राप्त किए जाते बाते 
उद्देश्य का प्रयोजन बास्तविक भ्राशव सपभने के लिए सर्वाधिक महूःबधूरा मार्गद्शंक सिद्धान्त 
हैं ग्रौर ोविधानिक सम्मेलन में किए गए बाद-बिबाद तथा संसद्‌ में श्रौर राण्य के सम्मेलनों 
में किए गए बाद-विवाद संविधान के ऐसे ख़ण्डों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते के लिए 
(था निर्देशित किए नाते हैं जो प्रस्पष्ट श्रौर सन्दिग्ध भर्ष देते हैं (*। ।” प्रास्ट्रेलिया के 
श्ग्रिवेत्ता जूलियस स्टोन ने यह राय' प्रभिव्यक्त की है कि सिद्धान्ततः न्यायालयों को यहू 
छूट होनी च्राहिए कि वे उनके समक्ष प्रन्तर्वलित समस्याओ्रों के सामाजिक प्रसंग से सम्बान्धत 
बातों को समस्त विड्बत्त श्रोतों से प्राप्त करें प्रौर सिद्धान्ततः यह स्मभना कठित है कि क्यों 
इंस्लैप्ड के भ्यायाल+ विधायी प्रक्रिया से संभ्वस्पित वाद-बितराद का प्राश्रय लेने से उम्हें 
पृ्श॑तया . प्रधवजित कर देते हैं। उम्होंने यह प्रधन रखा है कि किस प्राधार पर यह बात 
कही जा सकती है कि बकील ऐसे मामलों में जहां न्याथाधीश बिना ख्रोत के (6४०८८/॥४4४) 
साय देते हूं उसे झात्तिपूर्वक इस बात के लिए मान लेते हें कि प्रमुक-प्रभुक वात स्पष्ट 
रूप से विधायकों के मत में नहीं थी । जब कि संसदीय दाद-विवाद जो प्रत्यक्ष होता है 
#रूसे यह उक्त होता है कि यथार्थ रूप से उनके मस्तिष्क में क्या था। (') 


साल्विक रुप में इस बात में कोई प्रौचित्य नहीं है कि हम गयों ध्यवितगत 
रुडस्यों द्वारा संविधान सभा में दिए गए उन भाषणों को उस दक्ष में एकदम प्रपबजित कर 
दे । यदि वे इस पर कोई प्रकाश डालते हैं जिससे कि संविधान के किसी उपबन्ध में छिपा 


(') माघद रास बनाम भारत संघ (97) 3 एप्त0 स्री० आर० 9, 83ल्‍[97] 
उमर» नि० प० 49॥, 

() (972) 2 एश० सो० भार 33-[972] । उम० वि० प० 56555 (!97) 2 
एप्न० प्ली० सो० 779. 

7) कूलो ब्रॉन कांसिटिट्यूडतल सा, चौथा संस्करण (93।), पृष्ठ 95-96॥ 

) जूलियस स्टोन कृत “लीगल सिस्टम एण्ड लॉयर्स रीजदिग”, पृष्ठ 35!; एच० स्री०एल० 

मेंरीलत कृत "साडण्ड प्रूफ रूप; एु मैंढर श्रॉफ इण्टरप्रिदेशन” (967) 9, 

जरनल आफ दि इण्डियन लाँ इंस्टिदूयूट, पृष्ठ 52. 


हल 


केशवाशस्द भारती 4० केरल राज्य [स०/० मेस्यू) 943 


हुा संक्षिबार्ध का सपाधात किया जा सके | मुख्य स्यागराधिषति मार्झल ने इसी विषय के 
अर पर प्रहार किया था। उन्होंने इस प्रकार कहा वा (?) ७ है! 
“जह[ृ| इस ब्रात का प्रयत्त किया जाता है कि विधानमण्डल का ग्र।स्षय जाता 
जाए तो इसके प्रन्तगंत प्रत्येक बात श्रा जाती .है जिसकी सहायता ते यह आपस 
किया जा सकता है।” 


यदि प्रथरिकयत का प्रयोजन ध्रथ का विनिश्चय है तो जो भी कुछ .तात्विक रूप में घुसंगत 
है उसे सिद्धान्त रूप में नहीं छोड़ता जाहिए | इ्लेप्ड के स्थायालयों द्वारा कैवल. उसे 
पढ़फर भाषा का निर्नच्त करने की उसकी हुठवादितां दृश् तथ्य को दृष्टि से ग्रोफल कर 
देती है कि वे भ्रधितियितियां जैसी कि वे भ्रीं, बे संघटनाएं हैं, जो अपने परिवेक्ष में 
विश्ञमात हैं । वास्तव में यह कहना कठित है कि वे ध्याय!धीक्षा, जो समश्त विजातीय खरोतों 
को अ्रपने शत में रखने से ध्रपेवणित करने की बात कहते हैं, केवल मनोवैज्ञानिक रूप से 
अपने को सीमित रखते हैं जैसा कि वे विधिक रूप में होना 'तात्ग्रित रखते हैं। एक 
स्थायाधीश जो विता उसमें उसके प्र गीकरण के इतिहास को जाने संविधान है उपय्स्धों के 
मात्र पढ़ने तक अपने को सीमित रखने के शिएं .पोष्ता है वह ग्र्धात्वयन के कार्य के प्रति 
एक यन्‍्तवत्‌ दृष्टिकोश अपनातां है (7) 


यदि संविधान सभा के वाद-विवाद उसकी व्युत्पलि सहित संविधान के उपबन्ध 
के विधायी इतिहास को समभने के लिए देखे जा सकते हैं श्र्थात्‌ संविधाल निर्माताओं 
के श्राशय को श्रभिनिश्चित करते के लिए उसकी: अंधिनिय्रित से सम्बल्थित तथा 
अधिनियमित करने में उठाए जाने वाले विभिन्‍न कणों को यह सम्रभना कठित है कि क्यों 


- यह बाद-विवाद उपक्स्ध के प्रयोजन झौर साधारण पश्राशय पर प्रकाश डालने के लिए 


अनुन्ञेय नहीं है । भ्रन्तवोगश्दा विधायी इतिहास से उपव्ध को ग्रधितियमित करने का 
विधायी प्रयोजन ही प्रकट होता है और उसके हारा विधायो भ्राश्य परे प्रकाश पड़ता है । 
इस प्रकार यह एक अ्रदृहय भन्तर करता होगा कि यदि बाद-विबाद का प्राश्षय विधायी 
इतिहास को दक्शित करने मात्र के लिए झनुशेय है तो वह क्‍यों उपबन्ध के छित_े हुए 
संदिग्धार्थ के मामले में विधायी श्र/शय को दक्षित करने के लिए प्रनुज्ञेय नहीं है। 
श्री इक्ह्यू० एप्डरसन में कहा था--''जों पुष्य परियेदा के निकट रहता. है वह उस बात को 
अच्छी तरह जातता है कि स्या प्राष्षाय था। वास्तव में आाधाय की लोज उस प्र्ध की खोज 
के रुप में पूर्रा प्रोचित्य रखती है.कि विश्वान निर्माताओं के मस्तिष्क में प्रथुक्त किए गए 
क्षव्दों के बारे में क्या बात भी । किस्तु यह ऐसी खोज है जिसे इसकी महान कठिनाइयों का 
बोध रखते हुए तथा प्रत्यश्त विमम्रता के साथ की जानो 'चाहिए। (?) इस जानकारी में 
हमें उस ग्रब्सर क्री गरिमा की जांच करमी चाहिए कि जिस झवसर पर वह भाषण दिया 


()) यूनाइटेड स्टेट्स बनाम फिक्षर, 2 क्रांच 358, 386 यू० एस» )805. 


(7) फकेफटेर कृत “ग्रॉव रीडिग दि स्टेंट्यूट” में “पोंफ लॉ एण्ड मेन”, पृष्ठ. 64. 
(7) "दि इष्टेखान प्रॉफ दि फेमस: एमोट प्रॉन दि कांस्टिट्यूकनल इण्टरप्रिटेश, 
क्षमरोकच पोलीटिकल् साइन्स रिव्यू; जिल्‍्द > ।. | ४,जुब 955. 
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गया था तथा उस प्रयोजन के, जिसके लिए यह भाषण दिया गया थी), साथ ही उस तंगारी 
और सावधावी के बारे में भी जांच करनी चाहिए जिसके साथ वहूं भाषण दिया गया था 
और जिस थ्यक्ति ने भाएण विया था उस्तकी प्रतिष्ठा श्लौर विद्धवता की जांच की जानी 
चाहिए | परिश्रम करके विया गया विस्तृत भाषण जो तात्कालिक प्रएन से प्रत्यक्षर: 
सम्बन्धित है उस पर “सावंभौय पत्र” के रूप में महुत्व देना चाहिए गौर इससे मामला एक 
न एक प्रकार से युलक सकता है; किस्तु बाइ-विधाद की गरमागरमी में बिना तैयारी के 
किए गए ढोले ढाले कपन का निर्णय करने वाली भ्रक्तिया में विनिश्वायक भूमिका नहीं अदत्त 
की जानी च्ाहिए। मैं समझ सकता हूं कि यवि संविधान सभा में डा» प्रस्वेदकर जंसे 
उप क्ति हारा किया गया फोई निविचत कथन है तो उससे विवाद के मामलों पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ेगा। काउश्सेल ने डा भ्रस्वेककर के जिस भाषण] का अ्रवलम्ब लिया है उसमें 
उन्होंने यह बहा ()-- 
5 “जुभ प्रविधान के धनुच्छेदों को तीम श्रेणियों में आंटते हैं। पहली श्रेशी में 
ऐसे ग्रनुच्छुद भात्ते हैं जिन्हें मात्र बहुमत द्वारा संसद्‌ संशोधित्त कर सकतो है । 
श्रनुच्छेदों की दूसरे शेशी में वे भनुच्छेद हैं जिम्हें दो-तिहाई बहुमत की ग्रपेक्षा 
होती है । यदि भविष्य की संसद्‌ किसी ऐसे विशिष्ट श्रनुच्छेद को जो कि भाग 3 या 
अनुच्छेद 304 में उल्लिखित नहीं है, संघोधित करना चाहती है दो इनके लिए जो 
कुछ भी श्रावश्थक है वह दो-तिहाई बहुमत है| वव वे इसे संग्रोधित कर 
सकते हैं ।” है 
सभापति महोदय उपस्थित श्दस्यों कें-- 
हां हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि तीज़री श्रेण्ो में कुछ ऐसे प्रनुच्छेद 
हैं जहां संशोधन के प्रयोजनों के लिए. प्रक्रिया कुछ भ्िल्न या दोहरी है। इसे दो- 
बिहाई बहुमत तथा राज्यों के प्रनुत्रयंदर को ग्रपे्ा होती है ॥” 
इस बात में सम्देह की गुजाइश है कि क्‍या यह भाषण सही तौर से रिपोर्ट क्रिया 
गया है। इसके श्रतिरिक्‍त जैसे कि रिपोर्ट किया गण है उस भाषण से यह प्रतीत होता है 
कि डा० अम्बेडकर के कथतानुसार भाग 3 और अनुच्छेद 368 में उत्लिस्ित भ्रनुच्छेद़ों के 
संशोधन के लिए डो-विहाई वहुमत तथा राज्यों के प्रगुत्मभर्थय की प्रपेक्षा होदी है। 
यह अत्ीव़ होता है कि उम्होंने यहूं माता था कि भाग 3 के उपबन्ध भी अनुच्छेद 268 के 
परन्‍्तुक के अभ्तर्गत रहेंगे किस्तु उन्होंने यह कभी नहीं कहा था कि भाग 3 प्रस॑शोंधतरीय 
है । बहू कि उनका यह भत भा कि सभी ग्रनृच्छेद संशोधित किए जा सकते हैँ यह संबिधान 
सभा में दिए गए उनके दूसरे भाषणों से स्पष्ट है। उन्होंने 4 त्वप्वर, (948 को इस 
प्रकार कहा था (?)-« 


"यह केवल विनिदिष्ट मामलों के संझोधनों के लिए है'''प्रौर 
वे केवल थोड़े से हैं । जहां कि राज्य विधानमष्डलों का ग्रनुस्मर्थन ग्रपेक्षित है । 
संविधान के मस्त दूसरे अनुच्छेद संसद्‌ हारा संशोधित किए जाते के लिए छोड़ 

(') काहिदिश््यूए्ट असेध्वली ड्विदूस, जिल्द 9, पृष्ठ 66. 
() ऋांहिव्द्यूपण्ट प्रसेग्वली ड्वेट्स, जिलल्‍द 7, १० 43. 
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दिए गए हैं। सात्र परिसीसा यह है कि श्रत्येक सदन के उपस्वित श्ौर मतदान देके 
बाले सदस्यों के दो-तिहाई हे अ्रस्यून बहुमत तया प्रत्येक सदत के कुल सदस्यों के 
बहुमत द्वारा यह किया जाएगा"? 
श्रारूपित भनुच्छेद 25 (वर्तमान अनुच्छेद 32) पर बोलते हुए डा७ अम्वेदकर ने निम्न 
लिखित झड्दों में इसके महत्व पर बल देते हुए 9 दिसस्दर, /948 को कहा थ्रा-- 

“बदि घुझे यह कहा जाए कि मैं इस संविधान का कोई ऐसा विशिष्ट अनुच्छेद. 
अतलाऊं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है ऐसा ग्रतुछ्छेद जिसके बिना संविधान अक्त 
होगा--तो मैं सिवाय इस अनुु्छेद के किसी दूसरे श्रनच्छेद का हवाला नहीं दे 
सकता । यह तों संविधान की बआ्राध्मा दया उसका साझ्षात हृदय ही है शोर मुझे 
इओ्च बात की प्रसन्नता है कि सदन ने इसके महत्व को जान लिया है।” कह] 

किन्तु बह कहने के पश्चात्‌ उन्होंने आये कहा बा-- ध 

दा आरके संविधान ने उच्चतम न्यायालय में इस अधिकारों शरर इन रिटों 
को निहित किया है सौर ये रिटे लव शक छोनो नहीं जा सकतीं जब तक कि स्वयं 
संविधान का उस रीति द्वारा संझोधित नहीं कर दिया आता जिसके लिए कि विधान- 
मशष्डल को प्राविकृत किया गया है । महत्व देने के लिए रेखांकित किया गया है) 


25 बवस्वर, 4949 को डा० अम्वेदकर ते इस सुझाव को श्रमान्य कर दिया था कि मूल 
अधिकारों को श्र/त्यन्तिक भर अपरिव्त॑नीय होगा श्राहिए । उन्होंने अफ़रसन के, मत को जिसे 
पड़ने ही निर्देशित किया जा चुका है, हवाला देने के पदचात्‌ कि संदिधान समा ने कनाडा की 
बरह संविधान को संशोधित करते के अ्रध्िकार से अनतां को वंचित करते हुए या बमरीका 
था प्रास्ट्रेलिया की तरह संविधान के संशोधन पर असाधारण निबन्धनों और शर्तों को प्रा 
करने के लिए अध्यधीन करते हुए संविधान पर अन्तिम्ता श्रौर शुद्धता की भोहर लगाने से 
न कैक्ल प्रपने को बिरत रखा है अपितु संविधात को संशोधित करने के लिए सर्वाधिक खरल 
प्रक्रिया का उपयन्ध किया है; (*) 


यह समझता कठिन है कि संविध्ञात निर्माताओं ने यदि वे चाहते ये कि मूल 
अ्रधिकार इस प्रकार न संक्षोघ्रित करिए जाएं कि वे छीने जाएं गा ब्यून किए जाएं तो 
ब्नुच्छेद 368 में भ्रपवाद के लिए विनिदिष्ट रूप से उपबन्ध क्यों नहीं किशा। प्रारूपित 
संविधान का अनुच्छेद 304 संविधान के अनुच्छेद 368 का समरुषी है। प्रारूपित संविधान 
के श्रनुष्छेद 305 में इस प्रकार उपकध है-- 
“अनुच्छेद 305 : ब्रल्पसंस्थकों के लिए स्थानों का आरक्षण केवल 0 बर्षों 
के लिए तभो तक प्रवतित बना रहैगा जब कि संविधान के संक्षोघन द्वारा बहू 
अवर्तत में व बना रहे ।2 


()) कांस्टिट्यूएप्ट असेम्बलो डिबरेट्स, जिल्द 7, पृष्ठ 953. 
() अस्टिट्युएप्ड असेम्बली डिबेट्स, जिल्द , पृष्ठ 975-976. . 
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“सुंबिधान के ग्रनुच्छेद 304 में किसी वात के होते पर भी. प्रथम अनुसृची के 
भाग । में विनिद्धिष्ट तत्समय के लिए संसद्‌ या किसी राज्य विधानमण्डल में मुसलमानों, 
अनुसूचित जएंतियों, प्रनुमुकति आदिमजातियों या भारतीय इश्ताधयों के स्थानों के 
श्रारक्षण की वावत संविधान के उपवस्धों को संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की ग्रवश्रि 
तक संधोधित नहीं रिया जाएगा श्रौर तव तक उस ग्रवषि की समाप्ति के पश्यात्‌ 
उसका प्रभाव नहीं रहेगा जब तक संविधान के संझोधन द्वारा बह प्रवरतंन में न बता रहे । 

मरदि प्राहृपण समिति का यह ग्राशब होता कि संविधायी क्षाक्ति कै क्षेत्र से मूल 
अधिकारों को भ्रपवर्जित किया जाए जो प्रनुच्चेद 304 द्वारा प्रदत्त होने के लिए श्रादायित 
थी तो ग्रनुच्छेद 305 का उदाहरण ग्रनुसरित करते हुए उक्त प्रधिकारों की वादत यह एक 
प्रमुचित उपदन्ध किया होता । 

ए० कै० गोपालत बनाम सास राज्य ()) वाले मामले में मुख्य स्यायाध्रिपति 
कातिया ते कहा था कि गनुच्छेद 3 प्रत्यधिक सादबानी के रूप में ग्रस्तःस्थापित किया गया 
है और यदि थह श्रनुच्छेद न होता तो भी परिणाम वहो होता | प्रालखीदाला ने यह 
दलौल दी है कि विद्वान्‌ मुख्य स्यायाधिषति का यह मत गलत है कि चौबौसवें संशोधन के 
पूर्व अनुच्छेद 368 के एसंग में अनुच्छेद 3 को संविदान की स्कीम में एक इृत्य की एक 
भूमिका है ग्र्धात्‌ इसमें डत प्राधिकारियों को कथित किश गया है जिनके विरुद्ध 
अनुच्छेद 3।(2) में रुकावट प्रचासित होती है तथा विधि की श्रेशीयों को,जिन्हें वह रकाइट 
लामु द्वोतौ है, तथा इृहावट के उल्लंघत के प्रभाव को कथित क्रिया गया है। चाहे 
अनुड्देद | 3(2)का पदचात्वर्तों भाग ग्रत्यधिक सावधानी के साथ अधिनियमित किया गया हो 
या न किया गया हो यह इस प्रइन के उत्तर पर निर्भर करेगा कि क्या उस बनुच्छेद में प्रयुक्त 
'विधि' झब्द के प्रस्तर्गत संविधान का संशोधत भो है । यदि 'विधि' शब्द के अन्तर्गत संविधान 
का संशोधत है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अनुच्छेद का फहचातवर्ती भाव अनादब्यक 
है। मुख्य स्थायाधिपति कातिया का सिद्धान्त वाक्य ग्रनुच्छेद में “विधि' शब्द के श्रय॑ के लिए 
इनके प्रर्थास्वयन को दर्शित करते के लिए हो सहायक है । यदि विद्न्‌ मुख्य स्थायाविषति 
में पनुच्छेत में (विधि शब्द को इस रूप में पढ़ा होता कि उसके श्रन्तगंत संविधान का 
संशोवन भी है तो उन्होंने निश्चव ही यह न कहा होता कि यह पनुर्छेव अनावश्यक है । 
सर झ्ाइवर जैनिरड ने यह मत दिश है कि यह बिल्कुल अनावश्यक है कि श्रनुच्छेद ।3(2) 
को प्रधितियमित किग्रा जात! क्योंकि प्रन्पया भी प्र्रिकारातीत के स्राधारख सिडान्त के 
अंधीत कोई विधि, जो संजिधान के उपबस्धों से प्रसंगत है, बह प्रसंगति की मात्रा तक शुस्य 
और भ्रप्रभावी होगी। 

यहपि मैं सोचता हूं कि प्रनुष्छेश 3(2) झिन्‍न प्रयोजन के लिए आादश्यक है 
अर्धात मूल प्रति कर के अतिकृमण की सीमा उपदर्शित करते के लिए जिससे कि ग्राश्रेषित 
ग्र हो जाएंगी । प्रमरीका की सांविधानिक विछि ने विधान में 'व्यूद करते! का एक 
अथंत्रोच है ध्ौर पड़ म।नना उचित ही है कि जद उन संविधान तिर्माताश्ों ने, जो कि 
स्टेट्स के संविधान के प्रथम संज्ोघन की भाषा से पूर्शातवा अवगत थे उस ग्रभिव्यक्ति 


0) (950) एस दर बार० 88, 


ब कट 
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का प्रयोग किया था तब उनका श्राश्य थां कि वे उस भर्थ को भ्रंगीकार करें जो उस गख्द को 
बहा मिल चुका था। मूल प्िकार पर प्रश्येक परिसोमा उसको त्यून करते बाली नहीं होगी । 
क्या कोई विनिदिष्ट विधि विनिदिष्ट रुप से दिए गए मूल भधिकारों को कम करती है, इसका 
इत्तर किसी सिद्धाम्तवादिता से नहीं दिया जा सकता । यह सिद्धान्तबादिता चाहे महत्वपूर्ण 
धारणा पर हो था तत्तवादिता के विधि-विधान पर हो; न्यायालय फो ऐसे मूल्यांकन करने 
बाला निरांय देना चाहिए कि वह क्‍या शत है जिसको कि ल्यून करने से संरक्षण देना चाहा 
गया है प्रोर तब उसे प्ागे यह पुनः पुल्यांकन करने वाला निर्णय देना चाहिए कि क्या 
प्राक्षेपित विधि ऐसी उस श्रघिकार को न्यून करती है। पाठिफ वाचत सर्देश वितिश्चायक्र 
नहीं होते । एक न्यायाधीश के समक्ष जब यह अश्त होता है कि! क्या एक विशिष्ट विधि मूल 
अ्रधिकार को न्यून करती है। झपने त्यायिक कृत्य के प्रयोग पें उसे मूल भ्रधिकार में प्रस्तविष्ट 
सैतिक भ्रघिकार की ओर भी छयात देता चाहिए झ्लौर तब यह तिष्क तिकालसा चाहिए कि 
कसा ग्रह विधि झश्च प्रधिकार को न्यून करती है। इस प्रक्रिया में ्यायालय फो यहू देखने के 
लिए भाग 4 में दिए गए निदेशक तत्वों की ध्ोर दृष्टिपात करना चाहिए कि बास्‍्तव में गूल 
अधिकारों की विषय-बस्तु क्या है ग्रौर क्या उस विधि जिसके बारे में यह प्रभिकधित किया 
गया है कि बहू उस अ्रधिकार को घटाती है या स्यूम करती है वह वास्तव में ऐसी है। स्थायालय 
को पाथारणतः सम्पत्ति के प्रधिकारों की भ्रपेक्षा बैयक्तिक अधिकारों की संरक्षा में प्रधिक 
विदा होता चाहिए । दूसरे भ्रच्दों में वेवक्तिक स्वाधीनता या स्वतन्त्रता से सम्बन्धित मूल 
अधिकारों को न्यायालय द्वारा विधिक सम्पत्ति प्रधिकारों की ध्रपेझा भ्रधिक संरक्षा सिलमी 
चाहिए क्ष्योंकि ये प्रधिकार प्रत्येक भ्राथिक व्यवस्थाशों के मामले में स्वायी संत्रेय के साथ 
उत्पन्न होते हैं। यदि उसे दुसरे प्रकार से कहा जाए हो इस प्रकार का तिबन्धन जिससे 
न्यूनन. होता हो, वह बैयक्तिक तग्रा सास्पत्तिक श्रधिकारों के लिए भिन्‍्न-भिन्‍न 
हो सकते हैं, जैसा कि प्रभिमानित स्वतस्त्रता के सिद्धास्तों द्वारा स्पष्ट किया गया 
है | यद्यपि यह प्रनावश्यक है कि इस मामले के प्रयोजन के लिए इस विषय में प्रागे 
विचार क्रिया जाए। 

श्री पासख्ीबाला ने यह दलील दी है कि चाहे अनुच्छेद 368 में 'सेशोधन' शब्द का, 
जैसा कि वह श्रपने संशोधन के पूर्व था, व्यापकतण श्यं लगाया जाए तो भी पतुष्छेद 
3(2) में 'विधि' झवद को यह माना गधा है कि इसके प्रत्तभंत संविधान का संशोधन नहीं 
है। तीन ब्रुगियादी हत्वों के प्रमुसार इसमें कुछ प्रस्त्निष्विंत प्रौर विवक्षित परिसीभाएं थीं 
और हैं जो संशोधन की श्क्ति के ऊपर हैं भर ये प्रत्येक गणराज्य के संविधान में गिशमान 
रहती हैं। काउसोल के कथनागुसार इन परिसीमाभों का जन्म इस स्थिति से होता है कि 
अ्रत्तिम विधिक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नता जनता में तिहित है प्रोर यह कि संसद्‌ संविधान की . 
एक सूष्टि है न कि एक गठित निकाग प्लौर यह कि संविधान के प्राधारज्ृत तस्‍वों को 
परिवर्तित या नष्ट करने की शक्ति केवल जनता में ही है जो कि प्रन्तिस रू से विधिक सम्पूर्ण 
प्रभुत्वसम्पस्त । काउत्सेल में यह दसीस दी है कि यदि संसंद्‌ को संदियाल के फ्राघारभूत 
सस्यों को परिवर्तित करने या विनिष्ट करने की वाक्ति है हो यह संविधान की सृष्टि महीं होगी 
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और यह उसकी स्वामिती हो जाएगी और यह कि इस संझोधन करने वले निकाय की तरह 
कोई गछित निकाय संविधान करा परिवर्तत इतते महत््वपूरएं ढंग से नहीं कर सकती फि 
बुनियादी संविधादिक दांचा विकृत या दष्ट हो जाए क्योंकि बुनियादी ढांचे को तो जनता 
ने श्रपनो संविधायी ऋन्तिकारी सक्ति के प्रयोग में विनिश्चित किया चां। काउन्सेल ने 
यह भी दलौल दी है कि यह सांविधानिक रूप से एक संविधात सभा के लिए पनुजा नहीं हैं 
कि वह राष्ट्र के ऊपर उच्के युनियादी तत्वों को परिवर्तित करने की शक्ति के साथ एक दूसरी 
जझाझवत संविधात सभा सृजित करे और यह कि मूल भधिकार सबिधान के सारमूत तत्वों 
को गठित करते हैं। 


काउन्सेल की दसील का युनियादी ग्राघार दाक्‍्य है कि संविधान के अछीत अस्तिप्त 
विधिक अ्रभुरवसम्प्तता जब्ता में निहित है। भारत के संविधान की प्रस्तावता में यह 
कथन है कि “हम भारत के लोप इस संविधान को प्र गीकृत, ग्रधितियर्ित और प्रास्मापित 
करते हैं।” प्रत्येक व्यक्ति जानती है कि ऐतिहासिक रूप से यह एक तथ्य नहीं है। गह 
संविधान ऐसी सभा द्वारा विरजित किया गया जो परिसीमित एकाधिकार के ग्रावार पर प्रत्यक्ष 
रूप से विर्वाचित की गई यी झौर वह सभा देश की जनता के विश्वल समूह का प्रतिनिधित्व 
नहीं करती भी । प्रथिक से अधिक यह अआ्तों के व्यस्क जनसंद्या के 28.5 प्रतिशत का ही 
ब्रतिनिधित्व करती थी । देशी राज्यों की जतसंत्या इसमें सम्मिलित नहीं थी। (?) गौर 
कौन यहू मानने का साहस कर सकता है कि यह भ्रकेले सदिधान के विरचित करते समय 
देश क्री 'जनता' को गठित करती थी। (7) संविधान सभा मे संविवान को विरतित 
करने की विभिक सक्षमत्ा इप्डियन इण्टिपेण्डन्स ऐक्ट, 947 की घारा 8 से प्राप्त 
कीथी । केल्दोस संसद ने भारत को झपने सम्पूर्ण विधिक प्रभुखअम्पल्नता 
के प्राधार पर उक्त प्रविनियप्तिति पास की थी श्रौर उसमें संविधान बनाने की झवित 
विभिहित की थौ द॒प सिद्धान्द से जन्‍म देने वाले संविधानिक परिवतंन चाहे जो कुछ भी 
रहे हों, कि साथूणं प्रभुत्वसम्पस्तता ग्रसक्राम्य है मौर यह कि भारतीय स्वरतत्मता अधिदियस 
स्व कद ड्वारा निरप्तित किया गया था| स्वतस्त्रता जब एक बार धास्त की जातो 
है तो तत्समय के सस्पुर्णं प्रभुतासमपन्‍्त के द्वारा उसका अतिसंहरण नहीं किंधा जा सकता। 
किसी भी दशा में उस देश के श्याव्रालयों ढशरा जिसको कि स्वतत्नता प्राप्त है ऐसे 
प्रतिसंहरण को माश्यता सहीं दी जाएगी । सम्पूरों प्रभुत्वसम्पस्त का ब्रतरण जो प्रावद्धकर है 
बह सात्र इस बाद के कारण है कि प्रन्तरिती के पास उस शक्ति का और बल का कब्जा है, 
जो ग्रत्तरख को पुन: भ्राप्त करने से प्रवारित कर सकता है ॥(*) कुछ संविधान निर्माताओं के 
थे प्रास्यान कि संविधान का कत्म जनता है हुआ है, यह केवल झ लक्ृत भाथा के रुप में ही 


माना जाना चाहिए । क्ृदाचित्‌ लोकप्रिय इच्छा के अधिक सुदृढ़ प्राधार पर प्रतिष्वितकररा 


(7) ग्ैलवित्र आस्टिन द्वारा खिखित “दि इण्डियद कांसह्टिद्यूजत!/ (4972) पृष्ठ ॥0 तथा 
अपेण्डिक्स ।, पृष्ठ 33-322. 


(7) बाइस द्वारा लिडित“मार्ड्न डमोछ सी” के श्रध्याथ(दि पिपुल, जिल्द ॥,पृष्ठ [6-69. 


(7) बिलोबी द्वारा लिखित 'ैचर ्रांफ स्टेट” ([896) पृथ्ठ 229 तथा “डइस्रीज़ लॉ 
आफ दि कास्टिट्यूशन' 5बरां संस्करण (2897, 65 एव श्रौर 66 एज, 
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के लिए और इ्सको चुनोतो दिद्रोत सवोफरिता प्रदान करने के लिए ही ऐसो कंडा गया है। 
परॉस्टिल के कवल से ही बह सोचा गया था हि सविवाद को विसदत करने की श्ृकित में 
सम्मिलित प्रतिम विघायी शक्सि जनता में निवास करती है भौर इधलिश किस्री विधि या 
संविधान को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा प्राप्त होना चाहिए । प्राजकल यह एंक 
ड़िगत वात हो गई कि संविधान को वेघता तथर स्वोपरिता अंठाया जाएं। संचाई 
यह है कि दोनों एक हो बात के दो दक्ष हैं एक सही हे और दूसरा इसके विपरीत हे । झतन्व 
रूप से यह तथ्य कि अपनी स्वयं को शाब्दादलो में यूनाइटेड स्टेट्स की जनता ढ्वारा यही 
विहिंत किया गया है। दो विचारधाराएं काय करती हैं! एक मानवीय इच्छा के कृश्यों की 
श्यृखला के छूप में मसुध्य दिधिहाता के विश्चिष्द घादेशों- को मात्र साधारण अभिव्यक्ति के 
रूपए में विधि की सकाराश्मक घारणा है जो दूससे मनुष्य की इच्छा उच्चतम सम्भव मूर्त 
हु भ्र्यात्‌ जनता: है। ये दोनों विचारधाराएं ऑस्टन के पाठ्य में, जिले बहुधा उद्धुल 
किया जाता है, चुडों हुई पाई जाती है, “राजकुमार के प्ासाद का चाहे जो भी फारण रहा 
हो, उसमें विधि का बल है।” चूंकि रोम के लोगें ने उनके हाभ्राज्य से सम्बन्वित एक 
अ्रधिनियक्रिति सम्लोट के विधि के प्रत्ति अपनी समस्त स्क्ति और प्राधिकार के साथ समर्पल 
क्र दिया हैं। यूनाइटेट स्टेड्ट के संविधान सवा साम्राज्यिक विधानों. में जो मात्र थन्तर हैं, 
घह इस्न प्रसिद्ध पाद्य पुस्तक में इसित डिया क्या है । वह यह है कि पूर्ववर्तों के बारे में यहू 
आना जाता हूं कि वह जनता में प्रत्वक्ष रूप से पैदा हुआ जबे कि पश्चा्टवर्ता उसी अ्रकार के 
स्रोत से कंबल एरोक्ष रूप में उत्पन्‍न हुआ है। (7) 


यह कहा गया है हि प्रस्तादना का वह प्रार्य॑त कि यह वह जनत॑ थी जिसने कि 
इस संविधान को झ्रधिनियमित कियर, इससे अ्रलंडतीय उपधारणशा- का जम्म होता है भौर 
ज्यायालय सत्य की खोज्र करने से प्रदारित हो ज्ञाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में 
इसी प्रकार को हक भ्रस्ताकता है । फिर भी जक मुक्य स्थादाधिपति मार्क को यह प्रईव 
विविशिचित करना पड़ा कि क्‍या संविधाल का जन्म जनता से हुआ है ठो उन्होंने इस बात पर 
अल देते हुए कहा कि स्थीयालय इसके उड्धरण रे परिसीमित है। अ्रस्तावना के प्रघीव कहो 
शई बातों का आ्राखय लेना नहीं चाहा अपितु उन्होंने उत ऐतिहासिक तथ्यों के, कि संविधाद 
राज्य कम्हेल्थनों में जतता द्वारा अनुसपर्ितत किया बयां था, अ्राति निर्देश करसे हुए यह 
निष्कर्ष निकालने के लिए परिअ्रम किया कि प्ररुप और तस्‍्व से उसका जन्म स्वतः जनता 
से हुआ है । इसका यह्‌ अं वहीं है क्योंकि जारुत की जद॒ता से संविधान को विरजित नहों 
किया और उंसे अनुप्ते अजित नहीं किया, इसलिए संविवात की कोई विधिक माध्यता नहीं है । 
संदिषात की दिधिमास्थता एक बात है और बह ज्ोव जिससे इसका जन्मे हु एक मिम्न बाते 
है । इण्डियन इस्डिपेण्डेन्स ऐक्ट से प्राप्यस इसकी विधिक विविमात्यता के अतिरिक्त इसके 
सानदस्ड ग्रंमिट हो चुके हैं। श्रोर स्थाथासय जो संबिधान की सृष्टि है, इसकी विधिमान्यता 
को दलील को ग्रडुण नहीं करेगा यदि सैवियान की विशिधान्थता का स्रोत यह महों है कि 


रब | को एडकर्ड कोरबिच हारा. सिश्चित “दि हायर लग बैकग्राउप्ड प्राफ॑ क्‍्मेरीकन 
अमल्टिटयूशवल सं", पृष्ठ 3-4. 


4 डश्वतम स्वायालय निरंय पत्रिका [043] 2 इन सिर पर 


जनता द्वारा विरचित किया गया था तो संझोचन करने वाले उपवस्ध का विदा किसी 
बित्रातीय विद्ार के निर्देश है उसके स्वयं की भाषा का ऐसा ग्र्थान्‍्वयव किया जाता 
चाहिए कि क्यों जनता ने संशोधन करने वाले निकाय को ग्रपती समस्त संविवायी शक्तियों 
को प्रस्यायोजित किया था या नहीं किया था अथवय यह कि जरता ने मूल अधिकाः न 
पास ग्रारक्षिद रखा | 

अब हम इस विधिक कल्पना पर विचार हरते हैं ग्यौर यह मानते हैं जेसा कि 
प्रस्तावना द्वाश कहा गया है कि जतता ने ही संबियान को विरचित किया है। इससे क्या 
निष्कर्प निकलता है, क्या यह कहा जा सकती है कि जब संविद्यन बिरचिठ किया गया, उसके 
पश्चात्‌ भी अपनी विधि सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पस्तदा के झ्ाधार पर संविधान के डांचेया 
सारभूत तत्त्वों में संशोधन या उपान्तरण करते के लिए प्रपदी सम्पूरं प्रभृत्वसम्पन्न 
विधायी शक्ति ग्रपने पास रखा है ग्रौर उसका प्रयोग कर सकती है। 


ग्रॉप्टिन के कथनानुभार एक व्यक्ति या निकाय के बारे में तभी यह कहा जा सकता 
है कि वह विधिक सम्पूर्ण प्रभुल्वसम्पन्नता है जवकि वह या यह श्रसीमिद विधि बनाने की 
शक्ति रणखता हों शौर उससे या इससे कोई भी व्यक्ति या निकाय उच्चतर न हो ! कदाचित्‌ 
यह कहता सही होगा कि प्रसीमित बलि बनाने को झ्क्तित रखना ही किसी राज्य में विधिक 
सम्पूर! प्रभृष्व॑मम्पस्तता का सानदण्ड है क्योंकि यह समता कठिते है कि कंसे ऐसे ध्यक्तति 
या ग्रुप से कोई व्यक्ति उच्चतर हो सकता है जो समस्त विषयों पर विधियां बता सकता 
हो । स्योंकि बह व्यक्ति या ग्रुप ऐसी विधि बता सकता है, जो वह मास्य उच्चतर वक्तियों 
को नप्ठ कर सकती है, ग्रड्॑संपीय अ्विधान में, जेसा कि हमाय है, सम्पूर्ण प्रभूजसम्प 
की खोज करना किसी वकील के लिए शर्वाथिक कठिन काम है, मैं इसके खोजने का प्रयत्न 
नहीं करू गा । बहुत से लेखकों का यह मत है कि ग्रास्टित के भाव में सम्पूर्ण प्रभुवसम्पत्तता 
डिस्ती राज्य में विद्यमान नहीं है। (')ग्रौर बह कि किसी भी सूरत में किसो फेडरस राज्य में 
उम्र प्रम॑ में सम्पूर्स प्रमुत्वसम्धन्तता की धारणा को लागु नहीं किया जा सकता। (*) इस 
स्माग्रालग ने पदिचमी बंगाल राज्य बनाम भारत संध(?) वाले मामले में यह कहा है कि वह 
विधिक सिद्धास्त, जिस पर संविधान अ्राधारित है, इस देश को जनता में सम्पूरं प्रभुत्वसभ्प्तता 
की समस्त सक्त्तियों का प्रत्याहरण या पुत राश्म्भ के रुप में है घौर यह हि भारतीय राष्ट्र की 
अमुत्वसम्पन्दता भारत की जनता में वितिद्वित है। जता कि प्रस्तावनरा में कहा गया है कि 
“हम बृढ़ संकल्य होकर भारत को सम्पूर्ों प्रमुत्वसम्पत्त लोकतंत्र गणराक््य बताने के 
लिए प्रधीकृत करते हैं। हम इस सिद्धास्त वाक्य के विवक्षता से इस घारणा की 
विश्रिमान्यता के प्रति पूर्णो रूप से निरिचित वहीं हैं। वूताइटेड स्टेट्स की सुप्रीष कोर्ट ने बह 
श्रभितिर्धारित किया है कि सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्तता जतता में विनिहठित थी। (+) जेमसत, 


विल्स तथा विल्सन ग्रौर भ्रन्य ऐसे लेखकों ने शी यही मत अपनाया है । किन्हु यह समभना 


(!) इच्यू जे स्टेंकीबिकत दवारा लिखित पुस्तक इन डिकेन्स ग्रॉफ सॉवरिनटि पृष्ठ 209 पर 
डब्ल्यू ० जे० रीस का लेख थीयरि झॉँक साँवरिनदि हि-ह्टेटेड. 

(!) सेश्रपाण्ड्स जुरिस प्रूडेस्स, ?वां संस्करर पृ८्ठ 538. 

(7) (964) । एस सी० आर० 37, 396-398. 

(') (!793) 2 डलास 49,47047। चिसहोम बलास जाजिया. 


कर 


केदावानन्द भारतों व० क्वेरले राज्य [न्यो० मेध्यू] 95॥ 


कठिन है कि किस श्रकार जनता का झस्संगठित समृह विधिक रूप से सम्पूर्ण परभृत्वसम्पन्त, 
हो सकता है। सिबाय कदाचित प्रत्यक्ष लोकतंत्र में किसो देश में जचता का. समूह के रूप. 
में विधिक सम्पूख् प्रभुत्वसम्पस्न नहीं कहा ज्ञ सकता । यह केवल अ्रधिक स्पष्ट झूपसे 
व्यक्त करना है जिसे श्रॉत्टिन ने यह अर्थ दिया था जबकि उसने यह कहा था कि 
राजनीतिक शक्ति किसो निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय पें होनी चाहिए क्योंकि 
जनसमृह प्र्भात्‌ सम्पूर्ण जनता विशिष्ट व्यत्रित या व्यक्तियों से सुभिन्‍्त है भौर बह, 
प्रायोजित काये को नहीं कर सकती । इसलिए राजनीतिक शकित के प्रयोग की 
आवश्यकता है. ग्रौर इसलिए विधिक स्वोदरिता होती है ।(7) जद कि ताश्यणित हम्पूरों 
अभुत्वसम्पत्त कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में एकल व्यक्ति नहीं है तो उसके 
पदामिधान के अं तगंत वियमों के कारण ले हैं, जो उसकी इच्छा को प्रभिनिश्चितं 
करते हैं प्लोर चूंकि ये नियम्र और उतका पालन उसके विधि की विविमान्यता 
की क्षर्त है, वे विधि के नियम कहे जाते हैँ, जो तके पूर्र रूप में उससे अधिक महत्वपूर्तो 
होते हैं। थह भ्रम्मव नहीं है कि नियमों की सहायता के बिना किसी व्यक्ति को इच्छा को 
झमिनिशिचित किया जाएं। उसके बारे में यह अ्रभिधारणा की जाएगी कि वह बही गये 
रखता है जो वह कहता है। भौर वह एक सयय में एक-खे ग्रधिक बात नहीं कह सकता, 
किन्तु जैता कि समस्त ययाय्येवादी कहते हैं उसके बावजूद भी असंख्य मनुष्यों से जन्म लेने 
चाली इकछा की निश्चित अभिव्यक्ति को जानता एक कृत्रिम प्रक्रिया होगी। और वह ऐसी 
चात है जो बिना मनमाने नियमों के नहीं की जा संकती । इसलिए यह कहना अधूरी बात होगी 
कि किसी राज्य में मनुष्यों की ग्रमुक-मुक सभा रुम्पूर्श अभुत्वसम्पन्न है। यह केवल तभी 
भ्रभुत्वसम्पन्त हो सकती है जब विधि द्वारा विहित किसो बिश्चित रीति में कृत्य करतीं है। 
कस से कम कुछ प्राथमिक रोति और प्ररूप इसके लिए ग्रावश्यक होते हैं। भनुष्यों की खोटी... 
यथा बड़ी भीड़ की अस्ंगत चिल्लपों विधि नहीं हो सकतीं । क्योंकि यह श्रवोधगम्य है । (*) 
शबक्ति यह सही है कि विधि के पालन की छपेक्षा ब्रस्ववा कोई प्रमुस्वसम्पंस्त झृत्य नहों कर 
सकता है। यह समान रूप से सही है कि यह उसके अनुश्तार जिसके कि अनुसार उसे कृत्य 
करता होता है, विधि की सूष्टि करता है /(*) भौर जनता के लिए विधिक सम्पूरों 
प्रभुश्वसम्पत्न के रूप में कृत्य करने के लिए या उने रीतियों या प्रारूपों के बारे में 
जब वे विधिक प्रमुत्ससम्पल्त के रूप में करते हैं, संविधान ग्रोर विधि के उपबस्ध क्या हैं । 


संविधान की सर्थोपरिता के कारश कुछ लोग यह समभते हैं कि इस दस्तावेज को 
सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्त के रूप में माना जाना चाहिए वे विधियों को सरकार के बारे में 
बात करते हैं त कि मनुष्य की सरकार के बारे में किन्तु परिभावा द्वारा संग्पूण 


(0) । हाखड़ लॉ रिव्यू में इरविग बी० रिमैन द्वारा लिखित 'फ्रॉंम जॉन ग्रॉस्टिन हू जॉस 
सी हुई जिल्‍्द 44, पृष्ठ 360. 

(!) लाधेग द्वारा लिखित “हाट इक एन ऐक्ट ऑफ पालियामेष्ट (939) किग्स 
काउन्एिल, पृष्ठ 52. 

(!) श्रारफील्ड द्वारा लिब्रितदि अमेण्डिय ऑफ दि फेडरल कांल्टिट्यूशन' पृष्ठ, 255, 


952 अच्चातम स्पाणलय निरोय बतजरिका.. [973] 2 उम्म॒० नि० घ० 


प्रभुत्वसम्पत्नता को व्यक्त या व्यक्तियों के निकाय में निहित होता चाहिए। सविधान 
स्वतः कोई कृत्य नहीं कर सकता विलोदी ने कहां है कि जनआ बी सम्पूरं प्रभुस्वसापत्नता 
लोकप्रिय प्रभुखसग्कलता प्ौर राष्ट्रीय प्रभुत्वसम्पन्‍्वता के बारे में यह ग्रे हुए यह 
अभिनिर्धार्ति नहीं हिया ज। सकता कि स्थापित सरकार के ग्यीत सम्पूर्ण इमुग्बसम्पस्भता 
जनता में र/तो है ॥ यद्ञपि इसका यह भर्थ है कि राज्य का रा विघानिक वि विज्ञान ? सफो 
कि पह लागू किया जाता है यह इस सिद्धान्त के बारे में कहा गया है कि कोई राजरीतिक 
या ब्यष्टिक सरकार का अ्रग स्लोत के #व में नहीं माता जाना चाहिए कि जबकि प्रत्यायोजन 


ढ्ाश समस्त दूसरी लोक शकितयां प्राप्त की जाती हैं। किस्तु फिर भी तह्यतिबुल समस्त 


विधिक प्र/प्रिकार को सम्पूर्ण तागशिकों के लिकाय या धास़िता का प्रतिनिधिश्व करने वाले 
विर्बात्रक मण्डल यूत्र ल्ोत है ।(!) कदाचिद्‌ नदि विधिक दाब्दावसी के रूए में सम्पूर्णा प्रभुव॒व- 
सम्पस्तता को छोड़ दिया जाता है ग्रौर इसे रजनीति की दल्हातली के रूप में देखा जाए तो 
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अपरीका की सुप्रीय कोर्ट का तथा उन जेखकों का, जो यह मातते हैं 
कि जनता सप्पुर्णं प्रभुत्वस्मपत्न है, मत सही हो सकता है । किसी भी ऐसी घारणा द्वारा 
इतनी परस्पर विरोधी समस्याएं नहीं उत्पन्न हुई हैं जिसमें विविवेत्तः श्रौर राज्तेतिक 
बिद़ान्तबादो सम्पूर्ण प्रभुन्वस्म्पन्नता के वासतबिक गौर उचित अर्थ के रूप में इतनी 
निराण भौर विस्मय में रहे हों । 


लेकिन बह देखते हुए कि जनता को संविधान के अध्ीत उनको रूमनुदेशित कोई 
सांविधातिक या विधिक झक्ति नहीं है और अएनी राजनैतिक स्रवॉपरिता के आधार पर 
वे ऐसी दीति द्वाश ही क स्थायिक रीति द्वारा मंजूर नहीं सी गई है, सदिबान को 
रुश्ट कर सकते हैं श्र्थात्‌ क्रांति हारा इसलिए कास्ठसेल की इस्त प्रतिपादना से लहमत होना 
कढ़ित है कि संविधान के अ्रधीन विधिक रुंपुर्ख अमुत्वश्रम्पन्नता जनता में विद्यमान 
है था जनता अस्तिम विधिक पूर्ण प्रभुस्वसप्प्त के रूप में धंविधान के बुनियादी ढांचे में भी 
उम्र दशा में स्ांविधादिक परिवर्तत कर उकती है जब कि झंविधान में इसके संगोघद के लिए 
एक बितिदिष्ट प्रक्रिया उए्वन्वित है। कदादित प्स्तिम विश्लेषण में ०ह कहना सही है कि 
गदि सम्पूर्ण ्रभुत्वसम्पन्नता के बारे में यह कहा ऊाता है कि वह किसी भी स्रर्थ में यदि 
डिशमान है तो यह उच्त संशोधन करने वाले तिकाय में विद्यमान है जेसा कि विलोवी ने कहा 
शा कि उन समस्त पामलों मैं जिनमें झ्ासत करने वाली शक्ति के वितरण के कारण बह 
संरेह होता है कि बहे कौत स्रा राजनेतिक निकाय है जिसमें सम्पूयों प्रभु्वह्पस्मता 
विद्यमान हो । जो कसौटी प्रणोग में लाई भ्रनी चाहिए वह पह है कि प्रन्तिम रूप से भ्रपनी 
सक्षमता तथा दूसरों की क्षमता भ्रवधारित करने के लिए किस प्राधिकारी को यह विधिक 
शक्तिति शाप्त है। जपर्नी के प्रस्तर्राष्ट्रीय विधिवेशादों ने इसी प्रकार के सिद्धान्त को 
बिरचित किया है जिसे काम्पीटेन्श-काम्पीटेन्ज थीयरि” भ्र्थात्‌ सक्षमता का लिडधाश कहा 
जाता है (१) 


(१) हिल्ोबी द्वारा खि्षत् 'फम्डामेप्टल कॉांल्टेरट्स धॉफ पह्लिक लॉँपृष्ठ 99-00. 
(!) भैरियम कृत “हिस्ट्री घरांछ दि योयरि आफ साँवनटि सिद्ध रूम” (:00), 
90-96, 


हक 
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य्षप्रि इसका प्र्थ यह नहीं है कि जनता को उस संविद्यात के विरचित करने का 
कोई भ्रधिकार नहीं है जिसके द्वारा वे घ्वासित किए जाएंगे। जनता के लिए साथ ही उस 
राष्ट्र के लिए जो बुद्ध भी कोई व्यक्ति कह सकता है वह यह हूँ कि वे सम्पूरं प्रभुत्वसम्पन्न 
नहीं हैं श्रपितु उन्हें पूर्ण स्वायत्त शासन एवं स्वश्ञासन का चेंसगिक अधिकार प्राप्त हैं । जवता 
तब इस भधिकार का भ्रयोग करती है जब वह संविधान की स्थापना करती है) (') और 
हमारे संविधात के भ्रधीन जनता ने उस लिखत को संशोधित करने की शवित जिसे कि' 
उन्होंने सृजित किया था स्रशोभित करने वाले निकाय को प्रश्यायोजित किया है 4 


जब कोई व्यक्ति किसी मुल्यवान वस्तु की धारणा करता है तो उसका दूपरा 
स्वामी नहीं हो सकता है। जब तक कि वह इसका केठ्जा न क्षो दे तव तक बहू इसे दूसरे 
को नहीं दे सकता । झौर यह तभी जबकि क्षेवल स्वामित्व के ग्रत्तरण या दान का प्रश्त 
रहता है।. किन्तु जब यह प्र रितिक या ग्राध्यात्मिक प्रकृति का होता है जिसे. कि इस 
भधिकार था शवित को कोई व्यक्ति इस ग्रथिकार या शमिति को कब्जा खोए बिना दूसरे में 
उस दशा में विनिष्ठित कर सकता है यदि वह व्यक्ति उसे प्रतिनिधिक रीति में प्राप्त करता 
है प्र्धात उस व्यक्ति के प्रतिनिधि कै रूप में जिसने कि इसे अ्रस्तरित किया था। जतता को. 
अपने को शासित करने का भ्रस्तनिहित एवं स्थायी रीति में भ्रषिकार है उनके प्रतिनिधियों 
में बह झफित विनिहित होंती है जो जनता में विद्यमान है। किन्तु वहे प्रतितिधिक रूप में 
बिनिहित होती है ।(') 

प्रश्यायोजन के प्रस्तगंत उस व्यन्ित द्वारा झक्तियों का छोड़ना विवक्षित नहीं है 
जी कि उस अत्यायोजन को करता है। श्रपितु प्रपेक्षाकृतत कुछ यातों को करने के लिए किसी 
प्राधिकार का प्रदत करना यह बताता है कि प्रत्यथा! जैसे उन बातों का उस व्यक्ति को स्वयं 
करना पड़ता। इसका भ्र्थ यह नहीं है कि अत्यायोजित करने वाला स्वयं ब्यनित अपने 
अधिकारों को इस प्रकार छोड़ देता है कि बह प्रपने प्रधिकारों द्वास निरादृत हो जाए॥(१) 

मैं मानता हूं कि जनता ने गपने प्रतिनिधियों को पदाभिहित करते हुए तथा संविधान 
के संग्रोधन की शक्ति को उन्हें प्रदत्त करते हुए भ्रपनी प्र॑न्ततिष्वित संविधायी क्षवित्त के करने" 
को त तो लोवा! भौर त ही छोड़ा है। मध्ययुग में सिविल प्रधिक्रारियों के ओच इस बात का 
अड़ा बिवाद था कि क्या जब. कि रोमन जनता ते विधान बताने के! श्रपना प्राधिकार सआड 
को भअन्तरित कर दिया है वे उसके पदचात्‌ भी उसे श्रपने पास- रखते हैँ या वे उसका 
पुतः दावा कर सकते हैं ।(') किसी प्रधिकार या वक्षित के कब्जे तथा उसके प्रयोग के बीच 
सदेव से भ्रस्तर रहा है। सांगिधायी श्षक्ति के प्रयोग में जनता ने संविधास सिरखित किया था 
और साक्षात उस लिखत को संशोधित करने की एवित को तथा उस शवित को संशोधित फ्रसे 


(2) जैक्स मैरीटेन का ''मैन एण्ड दि स्टेट” पृष्ठ 25. 


(7) उपरोक्त, पृष्ठ 3%35. हु 

(१) हुआ बनाम क्लाक॑ (890) 25 क्यू० बी० डी० 39, 395 / जोह्न विस्स, “डेसीगेटस 

* नॉन-पाहेश्ट डेलीगेयर कनेडियन बार रिव्यू 259, 

(() कारलाईल कृत “ए हिस्ट्री श्रॉफ मेडिईल पोलीटीकर्बल घीयरि इस दि वेश5”, साल्युम 6, 
पृष्ठ 54-]5, हा 
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के लिए ग्रौर कोड़ी गई शक्ति के घाव सूद्धित किया था, उंशोवन करने वाले विकाय 
में बिनिहित किया था जो लिखत इन्होंने शुजित डिया था बह गावश्यक विवश्ा 
द्वारा उनके द्वारा श्ागे को शक्ति को ब्रयोर करने को परिसीमित करता है 
यदि उस्र पर कब्जा रखने के लिए परिसीषिढ नहीं कश्ता है। छब यह विद्यपान 
रहता है संविधान जनता कर सर्वोर्पारि है ॥ चूंकि जनता ने स्वेच्छा ते इसके 
संशोधन करने की प्रक्रिसत में प्रत्यक्ष या अप्रह्यक्ष या तास्काडिक रूप से भाग लेने के लिए 
अपने को प्रपवजित किया है भौर दिना हिसी क्षर्ते के अ्रयने इतिनिश्चियों को उम्र छवित को 
अत्यक्षतः एदल किग्रा है बह समझता कठित है हि कैसे जत्ता न्यायिक रूप में इस शक्ति 
का प्रयोष करदा जारो रखने को बक्दि का पुर: आरम्म कर सकटी है। ( 
स्वर्थ होगा कि उस्ची बाव को करने के जिए संविधान के अद्योत दो निकाय हो सकते हैं । 
संविधान में उपके संशोधन के लिए उपवस्ध समादिष्ट कश्ना उसके सामने बहुत ही प्रच्चंगठ 
होगा अवरकि उंशोचन के लिए उपबस्धित प्रक्रिशा के अतिरिक्त जनता के समुद्र द्वारा उसी 
समय संगोवत को ऋक्ति को प्रत्यायोजित किया गया है और उस झब्लि का प्रयोग 
उच्च रोति को अप्रेज्षा, जो विहित को गई है, या उस करशस्व की अयेशा जो संविधान 
द्वारा उस प्रयोजन के लिए पदाभिद्दित हिया गया है, किसी अन्य रीति द्वारा उसका 
प्रशोग नहीं किया जा सकता । बहुत से ऐसे संडियान हैं जिनमें सं्ाधन को अक्रिया में चाहे 
सूत्रषात द्वारा या लोरूमत्त उंग्रह के हारा जैसा क्षि स्विट्जश्लेक्ड, आइट्रेडिया, और आयर में 
है, जनता को सक्रिय रूप से भाग लेने के उपकस्ध हैं डिम्तु हमारे संड्घियन में ऐसी लोकप्रिय 
प्रक्रिया के लिए कोई उपब्रन्ध नहीं है भौर संज्ोघर को झक्ति केदल उंज्ञोधव करने दाले 
'जिकाय में विविहित की गई है। 


3) बड़ झोचना 


कहा जाता है कि “जि जनता से ठंदिधान बनाया है, उसछो कौ बक्ति में 
थिगाड़वा भी है, यह हि संविधान जनता की श्रपनो इच्छा से ही बनता है और तभो तक 
जीवित रहता है, जब तक इस प्रस्‍्त का डि जनता की शक्ति का विस्दार कहां ठक है और 
कहां तक नहीं, इस सूत्र के साथ कोई सीधा सम्दन्ध नहीं है। यह तो जात लाक के इस 
दर्ष॑न की झोर संकेत मात्र है हि जतता को कुछ परिस्थितियों में क्रान्ति करने तमा श्रपमी 
क्रान्तिकारी संविधान-निर्मात्री शक्ति का अयोग करते हुए, संविधान दवावे का राजवीठिक 
अश्विकार है। 

क्रांस के राजनीठिक विचारकों ने, जहां यह कट्टा कि संविधान-दिर्मात्री झक्ति केवल 
राष्ट्र फो ही बआ्ाप्त है श्लौर राष्ट्र के वकाए हुए संविक्षान से स्थाप्रित क्राबिकारी को बह 
जिखंत अनेता द्वारा परत रूप से घ्गीकृत सीमाझों के धन्दर रहते हुए, संश्ोवित करने की 
झ्क्ति के सिवाए, कोई और संविधात-निर्मात्री झक्ति ह्राप्त नहीं है, वहां, इससे प्रभिव्रेत यह 
है कि राष्ट्र, संविधान-निर्मात्री झक्ति करा परित्याग नहीं बल्कि संदिधान की शूल योजना के 
ध्न्दर रहते हुए, छोटी-छोटो बादों में ही, संदिधान को केवल मात्र संझोधित करने का 
शक्ति का परित्याग कर सकता है। कुछ विवि-विशेषज्ञों ने इग दोनों छक्तियों भर्थात्‌ 


(६!) ढांज बतारू चुल्से (१856) १8 एचआओडब्ल्यू 33,348. 


| 
| 
। 


शत 
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संविधान-निर्मात्री शक्ति” तथा “संशोधन-झ्त्ति'” का उस्सेल इस प्रकार किया है”, जैसे कि 
मे दोनों शक्तियां मिन्‍न-पिस्न हैं। कार्ख जे० फ्ैडरिक के अनुसाह, संविधःन-निर्मात्री शर््षित, 
ऐसी ख्क्ति है जिसका उद्देश्य संविधान स्थापित करया है भौर जिसे, ठोरू-ठीक प्रथों में, 
इस प्रकार समभना चाहिए जेंसे कि कह पहले से स्थापित व्यवस्या को तब्दील करते या उस 
के बजाए नया संविधान स्थापित करने की आपुझय के बड़े भारी भाग हरी वास्तविक 
प्रवशिष्ट दकित है । संक्धिन-निर्मात्री क्क्ित वह झक्ति है जिप्का उपयोग संविधान की 
स्थापना करने में किए। जाता है भर्थात्‌ बह बुनियादी निणंव है जो मए धासन को गठित 
फरते तथा ५रिसोमित करते के क्राम्तिकारी उपायोंके बारे में लिया भातां है। इस 
संविधान-निर्मात्री शक्ति ओर उस संझोधन-झजित के दीक का विभेद समर लेना झावश्यक 
है, जो वर्तमान संविधान को उस प्ररूप के अनुसार तब्दील करती है को उसी संविधान में 
हपबन्धित है, क्योंकि संशोचन-झक्ति स्वयं ही गठित किया हुमा प्राधिकार है। इसके 
प्रश्चांतू वे कहते हैं कि फ्रांस की सांविधानिक विधि में बहुबा ऐसा होता है कि “संविधान 
बताने को गाकित” (?0॥००// ८०१5/#॥८१४) ब्रभिव्यक्ति का श्योग 'संशोधतकारी 
अआधिकार' तया संविधान-निर्मात्री झगित दं.नों के लिए कर दिया जाता है, किस्तु संविधात 
निर्भात्री झ्क्ति वाली जिस प्रभिव्यक्ति का प्रयोग उससे किया है बह यही गहीं है जो फ्रांस 
हो सांविधानिक विधि का 'संवियान बनाने की झक्तत' है (!) किस्तु जिसे लिकत ने 'घातक 
$ल्पता' का नाम दिया है श्रोर जहां एक पत्ती भी नहीं वैदा होती है, उत्त शुष्क प्रदेश में 
बवेश करमा या भ्राध्यात्मिक बारीकियों को सुजकाता, बिल्कुल व्यय है; क्योंकि हमारे 
हंविधान के प्रधीन, संझोयनकारी विकाय को संशोधन-सत्िति एक कार प्रत्यायोजित कर देते 
कै बाद इसको कोई गुज?इश्न ही नहीं रहतो कि जनता संक्षोघन की संविधान-निर्माती 
रकित का क्रयोच करे । संवियान के सब उपबल्यों में या किसी उपयस्ध में संशोचत करने 
की सम्पूर्ण शक्ति, यदि संक्षोपतकारी निकाय को देना सहीं था, हो उस लिखते ने 
इंशोघन-कव्ति का ही संश्ोधत करते की श्वक्ति, संझोंपनकारी लिकाय को किस बिए्‌ 
प्रदान की । इसमें कोई हन्देह नहीं कि कुछ जप्रंन विचारकों मे जमंग्री के वेमर 


प्रंविधान के अपीन संसोधत-शक्तति के पवियेरपूरएँ प्रयोग के बिद्द्ध, प्रतिवाद करते हुए, 


कहा था कि सशोधत-शक्ति बहीं तक है जहां तक परिवतंग, सांबिधानिक पाठ के ध्रधीन 

हो प्रोर यह कि उसका उपयोप संविधान के बुनियादी ढांचे को वदलने के लिए नहीं किया 

जा सकता । हिस्तु, जैसा कि ये कह डुका हूं, यह कहना कि संदिधास के घधीत संशोचन 

की सम्पूर्रा शक्ति, किसो पृथऋ्‌ निकाय में, विहित करने वाला संविधान बस जाने के बाद 

भी, कोई राष्ट्र प्रोमित संविधान-गिर्मात्री शक्ति का प्रयोग -कर सकता है, केवल यही 

कहना है कि चालू व्यवस्था को. क्रान्वि द्वारा तब्दील करते की क्रान्तिकारी क्षक्ति जनता 

को प्राप्त है। किन्तु इस सिद्धान्त का प्रयोग लिखित संविधान में उपवन्धित संक्ोघन-छवित 
को विवक्षित परिशोमाओं के भ्रष्यधीन करने के लिए रिया जा सकता है? 


() रजत जे फ्रेडरिक कृत. “कॉहटिट्ट्युसतल गवर्मेष्ट एस्ड पॉलिटिक्स” (937) 
पृष्ठ 3, 8, ॥62 भौर 52, 
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इसलिए संबियान-निर्मात्री शक्ति तथा संग्रोघन-झ्कित के बीच विभेद केवल क्रान्ति 
के प्र्थ में ही किया जा सकठा है।इल्व विभेद का प्रावार इंच मास्मता पर है कि 
संविधान-निर्मात्री ऋकित को स्रंविधान के ढांचे के अत्दर नहीं लाया जा सकता है | “इत्तमें 
कोई सस्देह तहीं, कि संशोधन करने वाले सत्ता की स्थापता इस्त श्राक्षा से कि क्रान्ति होने 
से पहले ही कानूनी तब्दीली कर दो जाएबी, ग्रौर इसलिए को जाती है कि यह अक्ित 
बर्तमान सरकार पर श्रततिरिक्त विवंस्धन के रूप में है। किस्तु यदि संशोधन करने वासो 
सत्ता काम न करे तो ताजुक समय झा जाने पर संविवात-जिर्माओी छाक्ति श्रामे आ सकती 
है” () बह अ्रस्थापना कि ग्रदौधित संज्ञोधनक्वारो प्राविकारी कोई भी दुनियादी परिवर्तन 
वहीं कर सकता है प्रौर बहु कि दुनियादी परिवतंन सिर्फ कान्ति द्वारा ही किया जा सकता 
है, कानुद के बाहर का विधय हैं और कोई भी न्यायालय इस पर विचार नहीं कर सकता है। 
हुरे शब्दों में, परम्परागत भाव का श्रयोग किया जाए, दो वास्तव में प्रभु, झतप्रतिशत 
अभु--जनता--ही संदिधाद वता सकती है, कित्तु, जब ठक कि ग्रम्यथा उपबन्ध न हो, 
उद् प्रमु का ग्रस्तित्व त्वदचात्‌ क्रान्ति द्वारा ही हो सकता है। इसलिए उसकी शक्सि, 
दोटे-द्वौंटे शलौर कम ताकद दाले ऐसे प्रभुंझों को जन्म देकर, जो कोई भी ग्रादेश दे सके, 
समाप्त हो जातों है । भारतीय संविवान के अधीन, सूद प्रभु (जनठा) ते, संदिधान के 
संझोक्नन खण्ड द्वारा, अपदे से छोटा एक ऐसा प्रभु इतना दिया, जिसका विस्तार, झक्तति ही 
दृष्टि से, लपनग इतना ही है, जितता स्वयं उसका है। पूरे णा सुम्पूरं प्रमु के क्रान्तिकारो 
कदम द्वारा स्थापित इस प्रभु को, पैक्स रेडिन ते “प्रतित्प्रमु” (छ0-3०रकषश्ेठ0) या 
संविधान के अधीन संशोबन-श्क्ति का घारसकर्ता कहा है। शतप्रतिशत अभु का जन्म 
करास्ति द्वारा ही होता है प्र दूसरे बार उच्तक्ा जन्म तभी हो सकता है जब फ़िर कोई 
दूसरी क्वालि हो (*) | जैसा कि छूंर (श॥८७८) ने साफ-साफ़ कहा है, छुकवार जब 
संविधान क्रा अधिनियमन हो जाता है, तव--चाहे प्रमी वह पनुमोदर के लिए जनता के 
सामने रखा ही गया हो--दह त केवल उन संस्थाओं के लिए प्रावद्धकर है, जिनकी स्थापना 
उसके द्ग्श की गई है, दल्रि स्वयं जनता के लिए भी । संविधान का संशोबन यदि वह कर 
भो सकती है तो केवल उसी ढंग से जिसकी व्यवस्था उस संविधान में की गई हो (*) | 
इसो का उदाहरण विधान कनाने के वारे में जनदा के प्रभुत्व के मामले में भी पिलता है 
छुरू और जब संविधान वन गया है प्लौर विधान बनाने की जो श्क्तिजनता की है, वहू 
संबिधान के भ्रवीत गठित किठ्ी झग को अन्तरित था प्रत्याशोडित कर दी गई, तब ऐसा 
दोने के काइ जतता उस शवित का श्रयोग नहीं कर सकती है । इस कानूनी धारणा को कि 
अरभुता प्रस्ततः जनता में निहित है, ऐसी प्रभुता दाली शक्ति के जनता द्वारा प्रत्यक्ष प्रयोग 
के लिए, जिसका प्रत्यक्ष प्रयोग अभिव्यस्तव: था दिवक्षित रूप से प्रारक्षित कर दिया गया 
है कानूनी श्राधार नहीं बद्ाया जा सकता है। इस प्रकार जनता को प्रत्यक्ष रूप से 


(0) कार्स जे० फ्रेडरिक कृत “कॉस्टिट्यूडतल गवनंमेण्ट एब्ड डिमॉक्सि" (950) 
पृष्ठ 30. 

(!] डैक्‍्स रेडिन लिब्िद ”इण्टमिटेण्ड सावरित”, 39 येल लॉ जनरल 54. 

() होर कृत “माडन कांसह्टिट्यूसद” (3965) पृष्ठ 62. 


ध्् 


ना 


केशवानम्द सवोरतो बं७ केरस राज्य [न्या० मैंथ्यू] 957. 


विधान बनाने की झव्ति केवल- उसी दक्षा में है, जिसमें उनके संविधान. में ऐसा उपबन्ध 
किया गया हो ।(?) है 

कहा जाता है कि यतपि संविधात में, संशोषन के काम में जनता द्वारा भाग लेने का. 
कोई उपबन्य नहीं है, फिर भी संविधान में ऐसों कोई बात नहीं है, जो भूल प्रथिकारों के 
संशोधन के विषय में, जनता को इच्छा का वता लगाने के लिए सप्तम अंनुसूची की सूची ।. 
की अवदिष्ट प्रविष्टि के भ्रधीन, झुंविचान-सभा श्रहृत करने की विधि बनाने से रोकदी 
हो । क्र कहता है कि “समस्त जनता, अपनी प्रभुत्द बाजी हैस्तियत में दिथि की 
्यवस्था के श्रयोग द्वारा, नियमित सिर्वाचन के दौरान भ्रपनी सरकार के ढांचे के साथ, जो. 
चाहे कर सकती है, चाहे. फिर सरकार को व्यवस्था में ऐवा करने की स्पष्ट झनुज्ञा न दी, 
गई हो प्रौर चाहे फिर सरकार के ढांचे. में ऐसो कार्यवाह! को अ्रतिषिद्ध करते का प्रयत्न 
किया गया हो ।” (*) ग्राबे चलकर बह कहता है, “इस प्रकार लोटकर हम इसी तथ्य पर. 
'फहूंच जाते हैं कि यदि कुम्वेल्शन, किसी नियमित निर्वावन में, निर्वाचकों की माफेत जनता द्वारा. 
ब्ाहुत किए गए हैं, तो ऐसे सब कन्वेस्शन विधिसान्य होंपे। संविवान में उत.पर 'अ्रतिवेध 
लगाने का जो प्राघिकृत करने का भ्रयास किया यया है, या इस विषय पर उसमें केवल मोनः 
भारण किया गया है यह बात हर हालत में सही है। उनकी विधिमास्यता सांबिधानिक: 
उपयंधों पर या विंधायी कार्यो पर तहीं, बल्कि स्वयं - अमता के ध्राधारभूत श्रभुत्य पर निर्भर, 
है” (*) जहां तक हस दिपय का संबंध है, मैं ससभता हूं कि विलोबी ने उत्तर दिया था वह 
पर्याप्त है। उन्होंने कहा “शह्‌ बात बराबर मानी गई है कि ऐसे ढंग में, जिनड़े लिए उपबंध 
बरर्तमान संधिषातों में नहीं हैं, प्रंवोहृत स्रांविधानिक संक्षोधन या नए संविधान-वर्तपात 
'विधायी रूप से विधिमात्य तब तक नहीं माने जा सकते, जब तक कि उन्हें पुराती विश्पान, 
सरकार का पश्रौपणारिक प्रमुमोदन प्राप्त न हो गया हो । इस भ्रकार, स्टेट. झ्रॉफ होड़, ध्राइलेण्ड, 
के मामले (+)में, हिसके पुराने संविधाल में कोई भी उपवंध उस्त संविधान को संशोधित करने. 
का नहीं था, संयुक्त राष्ट्र घ्रमरीका के राष्ट्रपति के नए संविधान के भ्रधीन: जो पुराती सरकाई 
कै प्रमुभोदुन के दिना उस राज्य के प्रधिकांश वयस्क पुरुष भागरिकों द्वारा तैयार किया घया 
था झौर प्रंगीकृत किया गया धा, स्थागित की गई सरकार को विधिवत प्रान्यता प्रद्वान- करने 
हें इंकार कर दिया । किन्तु जब कुछ सप्रय बाद नया संविधान ऐसे उपबंयों के.आनुस्तर, जो 
पुरानी सरकार द्वारा नियत पश्लौर श्रनुमोदित हिए ग्रए थे, श्रंगीकृत कर लिया गया तबः 
उसको, राज्य की जनता तथा संयुक्त राज्य प्रमरोका की राष्ट्रीय सरकार; दोतों, मे विधिमान्य' 
सिखत मान लिया और तब से मानते हैं ।” (*) ५; 

# पमभता हूं कि .संशोधनकारी तिकाथ यह कह सकता है कि वह धनुच्छेद 358 
का ही संक्षोषन करे और मूल भ्रधिकारी या संविक्षात के किसी अन्य उपकध के संझोधंस के 


(१) 'रोटलैफ़र झॉने कांस्टिट्यूकनल सॉ' (939) पृष्ठ है. 


(5) होर कृत “ढ्रास्टिट्यूक्ननल कम्देदान : देवर नेंचर, पाँवर एण्ड लिमिटेबन्स” पृष्ठ 5.. 
देखिए ॥ कै 

()) पृर्वोका पृष्ठ 52- 

(+) 64 खायसे इडिग्रान 946. 

(") बिल्लोबो हत--“दि फष्डामेण्टल कॉ्सेप्ट्स ऑफ,पक्लिक लॉ” पृष्ठ 96. 
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विषय में जनता की राग का कसा लगाने के लिए लोकमत-संप्रह या किसी भ्रंन्य तरीके का 


कपबंध करे । यदि संविधान के मूल तया सारभूत तत्दों में तथ्दीली, जनतो द्वारा ही की जा 
सकती है भौर संशोधनकारी निकाय जैसे किसो गटित भ्रांधिकारी द्वारा महीं की जा सकतो है, 


तो क्या संशोधनकारी निकाय ऐसा कर सकता यथा, या भ्राज कर सकेगा कि यह प्रनुच्छेद 


368 को इस प्रकार संशोधित करे, जिससे कि लोकप्त-संग्रह द्वारा या क्रिसी प्रस्य लोकप्रिय 
हंग से प्रयोग में लाने के लिए जनता को वह सक्ति प्राप्त हो आएं ? यदि पिटीशनर के 
काउन्सेल का यह कहूना ठीक है कि संशोंपस-झ्क्ति को संगोधित करने की झ्क्ति सोमित है, 


तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संशोधनकारी निकाय के गठन पें यदि इतन। मोलिक 
परिकतंन किया जाता है ठो संविधान प्रपती पहखान को ही खो देगा श्रौर ईसलिए संशोक्षत- 


शंक्ति को इस प्रकार संतोधित फरने की शक्ति, जिससे संश्ोभन छरसे की शवित का स्थान 
यंथा-मठित संशोधनकारी निकाय को छोड़कर किसों भर्य निकाय पर जिसमें जनते! भी है, 
बसा जाए, विवक्षित परिसीभा के प्रध्यध्ीन है। इसका परिणाम यह है कि जेसा कि प्रशल्पित 


है भनुोद 868 के प्रधीव मूल अधिकारों था क्षय सारभूत या बुनियादी तत्वों को इस. 


प्रंफार संक्षोषित करने की क्तित, जिससे कि उनको असलियत या उतका हृदयस्थल बष्ट या 


क्षतिग्रस्स हो जाए, भ तो थी श्रोर न है। भौर त, इस भरनुच्छेद को हस प्रकार संशोधित 


किया जा सकता है जिससे यही कार्य करने की शक्ति, जनता पिठीशनर के काउस्सेल के 


अनुसार, क्रानूती प्रभु--में निहित हो जाए। बह ऐसी स्थिति है. जो मुझे भरृस्भव .प्रतीत 


होती.है। . 


पिडीशरर के का उस्सेल ते कहा है कि संविधान की प्रस्तावना संशोधत की शक्ति पर 
विवक्षित परिसौभा है प्रौर यह कि प्रस्तावरश में जमला उन महंत उत्देइधों का उल्लेख किया 
जया है, जिन के लिए संविध/व की स्थापना की १ई है. यह कि उसमें एक ऐसे प्रभुल्वसम्पत्न 
सोकर्तत्रात्मंर' मशाराज्य की फल्पता की गई है, जिसका प्रतथार सामाजिक, भ्राधिक तथा 
राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास तथा प्रभिश्यकिति की स्वतत्त॒ता, हूँसियत तथा श्रबसर 
डी समता तथा वंधुत्व को अनाया गया है श्रौर यह कि प्राने काली कोई भी पीढ़ी, संविधान 
के डपबंधों को ऐसी रीति में प्शोधित महीं कर लेगी जिस्ते कि यह सरकार के 
उस स्वरूप के सारभूत तस्वर को था संविधान की स्थापता में जनता के महान उद्देश्यों को 
बुनियादी कप से बदल दे या उपांतरित कर दे । काउस्सेल ते यह भी कहा कि अस्तावना 
संशोधित नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, शौर इस प्रकार 


संविधान के किसी भी उपयन्ध में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता, जो झासन' 


के बुनियादी ढांचे या भहान उद्देश्यों को सष्ट कर दे या उन्हें क्षति वहुंचाएं। संविधान-सभ्ा 
की कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि प्रस्तावना पर मतदान प्रस्ताव के रुप में कराया गया था 
जिसमें फहा गया था, "प्रस्तावना संविधान का भाग है” प्रौर यह इह्ताव स्वीकार किया 
“गया था (?) । संबिघान फे अनुच्छेद 394 से यह विदित है कि. संविधान के उपन्रन्धों का 
भाग होने के कारण प्रस्तावता, 26 जनदरी, 950 को प्रवृत्त हुई, गयोंकि उस प्रनुच्छेद 
में यह बात साफ-साफ नहीं कही गई है कि प्रस्तावना इससे भी पहले प्रवृत्त हुई। इसका 


() काह्टिटपूएृष्ट अस्ेम्बली डिबेट्स, जिल्‍्द |, पृष्ठ 429. 


र्ऊ्ड 
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कोई उच्तित कारण समझ में नहीं भाता है कि प्रस्तावना, जो संविधान का भाग हैं, संघोधित 
जहदीं को जा सकती है। हु 


प्रस्तावना, जता कि डा० दाइस्स ने कहा है, श्रधिक से ग्रधिक, उस श्राशय को 
अमिव्यक्षित मात्र है, जिसे प्रभावी बनाना अधितियम का प्रयास है और वर्तेमाव श्राक्यय ह्दी 
उसक्य वृतात्त है (१) | बेहवारी वाले मामले (!] में बह बहस की गई थी कि संविधान को 
प्रस्तावना में यह बात साफ-साफ कही गई है कि शासन के लोकतत्वार्मक मराराज्यीय स्वरूप 
के समान ही भारत का सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र संसद्‌ को पहुंच के आहर है झौर उस पर प्रभाव ने 
तो साधारण कानून का ओर न संविधानिक संशोधन का पड़, सकता है, किर भी न्‍्यायालय 
मे कहा "इस घारणा को स्वीकार करना झासात नहीं है कि प्रस्तावता के पहले ही भाग में 
अमग्ुता की एक अत्यंत महत्वपूर्ां बिशेषता पर बहुत गम्भोर परिस्लीमा परकल्पित हैँ।? इस 
प्रगमलले में ऐसे किसी भ्री बन्‍्वन को मानने से साफ इन्कार कर दिया गया थो प्रस्तावना में 
दिए मए उद्देश्य के आधार पर सामान्य रूप हे प्रभुस््र॒ का श्रनिवाय॑ विज्वेयता समझो 
बाती है। 


अस्तावना का झाम जया हुँ, इस सम्बन्ध में स्टोरी के इस विचार के दारे में कोई 
विवाद नहीं हूँ कि प्रस्वावना से इस बात का पता लगता है उन दुष्ठियों के बारे में, जिनका 
फपचार किया जाना था, तथा उद्देश्यों के बारे में, जो अधिनियम या संविधान के उपसन्धों 
करा पूरे किए जाने ये, विधाम के निर्माताओं का आशय क्या था । इस अम्वस्ध में भी कोई 
विवाद नहीं है कि प्रस्तावना स्वयं ही कोई द्षक्ति प्रदान नहीं कर सकती हैं, व वह भ्रशिव्यकत 
रूप से प्रदान की गईं किसी शक्ति के विस्तार को चढ़ा सकती है और मे उसे किसी भी 
विवश्षित शक्ति का साधन बनाया जा सकता है। भौर न इस प्रस्तावना के संबंध में तकू- 
बितंक करता झावश्यक है कि यदि अ्रधितियमत वाला भाग संदिग्ध हो तो अधिनियम बाले 
भाग का तिर्धश्रण करने में असंदिस्ध प्रस्तावना से सहायता प्राप्त की जा सकती. है । 

सामाजिक, ध्राधिक शोर राजनोजिर न्थाय, पमता श्रौर स्वतंत्रता को जित स्थृल 
4कल्पताधों की प्रस्ताव में क्ाइवत झविति के रूप में स्थान विया गया हैं, वे नैतिक ग्रादेश 
प्र हैं, उनका झ्रा्नय वड़ां होगा जो हर वीढ़ो स्वयं भपने श्रतुभव पर नए सिरे से ड्न्हें 
प्रदान करेगी । “स्वलेद न्यायपालिका उनको कोई भी श्र्थ अवने मन से नहीं दे सकती, 
क्यों कि, यदि स्थायपालिका ऐस! करती है तो ग्न्स में अह स्वतंत्र नहीं रहेतो ।! «गौर उसकी 
ध्वतनतरता रुष्ट हो जाएगो, क्‍्योंक्ति उसका मत इतना बड़ा भहीं हो सकता कि उसमें हुंड 
प्रकार के मनुष्यों की प्राद्याएं भौर निराणाएं ग्रा जाएं श्र न उसके उत्तर ऐसे उत्तर हो 
उकते हैं जो उन लोगों के उत्तर हों /” हश्न सम्बन्ध में कि इन संकल्पताश्ों से बया प्रभिग्रेत हैं 
होने वाले संचर्ष से, न्‍्थायपालिंका क्रो दूर रहसा चाहिए भोर उसे चाहिए कि संघर्ष, का यह 
क्षेत्र अनता के प्रतिनिधियों के लिए छोड़ दे”। (२) 


(!) आाइल्त कुत "लेजिसलेटिव, इस्ज़ेबयूटिव एण्ड जुड्टोशियल पौबर्से इन प्रास्ट्रेलिया” (बौया 


संस्करशा पृष्ठ 506). 
९) (960) 3 एम्र० सो श्रार० 250, 28-282. 
(7) ऋनेंड हैष्ड कुत “दि स्पिरिट ऑफ लिवटी पृष्ठ 25. 


960 उच्चतम न्यायालय तिरुंय पंत्रिका. [973] 2 उम० नि० प० 


हंस फैलसन की दृष्टि से स्थाय तककहीन ब्रादक्ष है श्रौर तकंपूर्ण ज्ञान की दृष्टि से 
अब्रिचार किया जाए तो उनके प्रनुसार हितों के स्रिवाय कुछ नहीं है ओर इसलिए हितों का 
संघर्ष है। उनके अनुसार उने हितों के रुंवर्ष का तिवेटार। ऐसे आादेश द्वारा किया जा 
सकता है, जो या तो एक हित को समाप्त करके डूसरे की तुष्टि करता है या फिर दोनों 
'दरस्पर विरोधी हितों के बोच समभौता कराने का प्रदत्त करता है। (?) एलव का कहना है 
कि "सामाजिक न्याय” ग्रभ्रिव्यक्ति का कोई निदिचत अभिप्राय नहीं है। उत्का मतलब 
अलग-अलग व्यक्तियों के लिए प्रलम-ग्रलग हो सकता है (*) । स्वतंत्रता के सम्बन्ध हें, अरन्राहा 
लिकन मे कहा है कि संसार में इस शब्द की कोई भ्छी परिभाषा धरभी तक देखने में नहीं 
आाई। कितने हो लोगों को समता का विचार दंत कथा मात्र प्रतीत होता है और वे कहते हैं. 
कि साप्राजिक तथा प्राधिक क्षेत्र में धपता का विदार का कोई धर्ज हो सकता है तो, जो मनुष्य 
अन्यथा प्रसपान हैं, उन्हें समान बनाने के लिए राज्य को उनके बोध विभेद करना चाहिए । 
इसका प्र यह नहीं है कि चूंकि इन विचारों का कोई निदिचत खाकय नहीं है इसलिए इसका 
कोई प्रस्तिस्व भी नहीं है, क्योंकि यह समझता पुरानी भूल है कि चूंकि कोई चोज स्थूल रूप 
में नहीं है या उस्ते बारीढी के साथ तौला या ताथा नहीं जा खकता है तो इसलिए उनका 
प्रस्ति/्व हो नहीं है। (”) किन्हु ऐसे देश के लिए जो, भपने करोड़ों निरीह जनों को निर्ंनता 
धौर भ्रभाव के जुए से मुक्ति दिलाने के लिए, किसो सापाजिक व्यवस्था के तिर्माण में लगा 
हा है, प्रस्तावना से इस थात का कोई संकेत नहीं भिल सकता है कि एन संकल्पनाप्रों में 
झापस में कौन सी ऐसी है जिसका पूर्विकता-मृल्य धरधिक है . स्वायाधिपति जानसन ने, जैसा कि 
वकायक उनको नजर गाया, क्षासतन के विज्ञाद को “प्रयोग के विज्ञान” की संज्ञा वी है (0५ 
और उस् सामाजिक व्यवस्था के हिर्मार का प्रयोग करने के लिए, जिसे समुदाय का भारी 
“बहुमत चाहता है, इत आकाशवारणो जैसी संकल्पताभों से कोई सहायता इस सम्बन्ध में नहीं 
पप्रिसती है रि इसमें पूविकता-पूल्य किसका ग्रथिक है। वे इस सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शन 
नहीं करती हैं कि उममें से हर एक का प्रनुदात कितना होगा चाहिए या उस सामाजिक 
व्यवस्था में किसका स्थान गौए होना चाहिए और किसका प्रमुख | जब कि संक्षोघत का 
उद्देश्य उनमें से एक या दूसरे को प्रधिक पूजिकता-मुस्य देला हो तब उनमें से कोई भी 
संकल्पना संशोधन की शक्ति १२ विव्षित परित्तीमा के रूप में ऊँसे प्रवरतित हो सकती है ? 


विवक्षित परिस्तीमाओं के आरे में अपत्री दसीसों की व्याक्त्या करते हुए श्री पासशीयाला 
ते यह कहा कि हमारे जैसे संविवान में मूल ग्रधिकारों के श्रतिर्कि श्रन्‍्य सारधूत तत्व भी 
हैं, प्रथात्‌ भारत का प्रमुस्व तथा प्रछूष्डका, मतदान करने का तथा संसद्‌ या राज्य विधान- 
मच्लों में प्रपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का जनता का भ्रधिकार, सरकार का गछातंत्रात्मक 
स्वृकूप, धर्म-तिरपेक्ष राज़्य, स्वतंत्र स्थायपालिका, संघ का दोहरा ढांचा (ड्यूग्रल स्ट्रक्‍्चर), 
कार्यपालिक, विधायी तथा स्यायपालिक झ्त्तियों का पू्थकूकरण धादि और इन सारभूत 
(!) लखन कृत “जनरल धीयरि ब्राफ लाँ एस्ड स्टेट” (946), पृष्ठ 3. 
(/) एलस कृत “प्रास्पेक्ट्स श्रॉफ जस्टिस”, पृष्ठ 3. ध 
(*) लाई रीढ़ : रिज अनाम बाल्डविन (964) ऐ०-सी० 40; 64. 
(+) एप्डस्सव बनाय डन्‍्न, 6 द्वीट 204; 206 यू० एस०-824.. 
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तत्वों को तब्दीस करने के स्िए संसद्‌ को कोई शक्ति प्राप्त नहों है चूंकि वह गठित किया 
शया प्राधिकार है । 

संछोधन की शक्ति पर दिवक्षित परिसीम। का अरुन, जेबन्बब संयुक्त राज्य प्रपरीका 
में उठाया गया, तब-सब सुप्रीम कोर्ट ले इस दलील को मंजूर नहीं किया । 


लैसर बनाम आारनेट (१) में संयुक्त राज्य श्रमरीक! के तुश्टीम कोर्ट ने उन्मीसर्वें 
संशोधत की विधिमास्यंता की पृष्टि की प्रौर यह दलील नामंजूर फर दी कि फेडरल संविधान 
द्वारा प्रदान की गई संक्षोषत-शक्ति की प्रकृति ऐसी है कि उसकी परिधि में यह संशोषन 
नहीं झाता है, चूंकि निर्वाचकों की संख्या में इतनो बढ़ो प्रभिवृद्धि, यदि शज्य को सहमति के 
बिना की जाती है, तो राजनैतिक विकाय के रूप में उसकी स्वायतता वष्ट हो जाएगी। 
(महत्व देने के लिए रेखांकित किया गया है) यूनाइटेड स्टेड्स बनाम से ("में सुप्रीम कोर्ट 
ने यह दलील नामंजूर कर दी कि संयुक्त राज्य श्रधरीका को व्यक्तियों पर श्वक्ति प्रदान करने 
वाला संशोचन, राज्य विधानमष्डलों के बजाए, कन्वेन्दसों में ' श्रमुसम चित किया जाना चाहिए। 
न्यायालय के सामने दलोल यह दी गई कि यर्ाप कांग्रेस: को ब्रनुसमथेन का एक या दूसरा तरीका: 
पसन्द करने का आत्यन्तिक विवेज्ञधिकार आ्प्त है, फिर भी जब सीधा भ्रभाव ध्यक्ितयों के 
अधिकारों पर पड़ने वाला हो तंड उस विदेकाबिकार पर विवल्षित परिसीमाएं लाशू हैं ग्रौर यह 
कि ऐसे माजले में संसोघन का अनुसमर्थ न कस्वेन्शन द्वारा होगा आाहिए | न्यायालय ते कहा कि 
संशोधन का ग्रनुसमयंन, हन्वेन्सन यो रोज्य विधानमब्डसों द्वारा कराने के बारे में कांग्रेस को 
जो प्रास्य॑तिक विवेकाधिकार प्राप्त है उस पर कोई सौ परिलीमा नहीं हैं। नेशनल प्रोहिषिज्ञस 
वाले सामलों (१) में, जिनमें संयुक्त राज्य श्रमरीका के संविधान के अठारहयें स्रशोषम की 
विधिमास्थता कौ पुष्टि की गई थी, सुद्रीप कोर्ट ते यह दशीश लारिज कर दी कि संझोचन- 
शक्ति विवक्षित परिसीमां़्ों के अघीम है। कद्वपि बहुमत के छानुसार दिए गए तिरय में 
यह नहीं बताया गया कि उनके निष्कर्षों के कारश क्या हैं, फ़िर भी बहस क्या कौ गई थी 
और फैसला क्या किया यया यह सममते के लिए विनिस्त मामलों अं, काउस्सेल द्वारा. फाइल 
को गई विस्तारपूर्ण कहर तथा योलिक दसीसों को जांच की जा सकती है। (?) नेशनल 
प्रोहिबिशन वाले माप्लों(*) मं सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें ये पेश की गई कि संगोचन बह है 
जो ऐसे तत्व का परिव्तंग या धुधार है जो संविधान में पहले मे मौजुद है, यह कि संशोधन 
भास्तव में ऐसा विधान है जो ध्यकितयों के प्रधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव दालने वाला कोई 
हो, पह कि संबियान में चूंकि कल्पना राज्यों के परमिट संद की की गईं थी, इसलिए राज्य 
संघ के मूलभूत प्राधार को बदलने का कोई ओ प्रयत्न, संशोधनकारी निकाय को अनुच्छेद 5 
द्वारा प्रत्याधोजित झवित के परे है श्रौर यह कि संशोधन शस विनियामक झक्ति(पुलिस पावर 


()) 258 य्रु० एस«» 430-566 लॉवर्स इडिशन 595. 


(१ 282 यू एच्० 76. 
(!) रहोड बराइस लेप्ड बबाय पसभार, 233 य्रू० एस० 350. 
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का उल्लंघन है, जो वहां के नित्रातरियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा ग्रादार के संरक्षण 
के लिए राज्यों में निहित है । संशोदन की विविमास्थता की पुष्टि करने वाले न्यायालय के 
कथन'से निकलने वाला एक सात्र निष्कर्ष यह है कि हस मासले में पेश की गई किसी भी 
दलोख को न्यायालय ने मन्ज़ूर नहीं किया | 


नेशनेल प्रोहिविशन वाले सालों (7) करा निष्कर्ष यह प्रतीत होता है कि सविधान 
को संझोधित करमे की शक्ति पर झोरे कोई दन्धन नहीं हे, सिवाय इसके कि किसी भी राज्य 
को, सिनेट में उसके समान मताधिकार (इक्वल सफ्रेज़) से वंछ्ति न किया जाए। इसका 
अर्थ है कि कांग्रेस के दोनों सदनों के दो-तिहााई तया तीन-चौथाई राज्यों के विघानमण्डलों 
की कार्रवाई से, राष्ट्रीय सरकार की सब शक्तियां, राज्यों को दी जा सकती हैं तथा राज्यों 
को सब आरक्षित शक्तियां, फेडरल संरंकार को श्रन्तरित की जा सकती हैं। (*) 

सेक्षनतर प्रोहिबिज्ञत वश्ले मामलों (7) में मुप्रीम कोर्ट के फंसले के प्रभाव का उल्लेख 

+ करले हुए, ढाढ़ ने कहा कि न्यायालय ने, संझोघन-छक्ति पर लगाई गई विवक्षित 
परिसीमाश्रों के पक्ष में पेश की गई सब दल्ीखों को; निस्सन्दे रूप से खारिज कर दिया है, 
सत्नपि ग्रह कथन अनिवायं रूप से इतना प्रभावशाली नहीं है कि सिवाय उस परिसीमाओं के, 
जो संविधान की भाषा में स्पष्ट रूप से प्रभिव्यक्त हैं, सब परिस्रीमाओं को खारिज कर 
दिया जाए। (*) 

“संविधान का श्रनुच्छेद 5 किसी भी ऐसे संशोधन को प्रतिषिद्ध करता है, जिसके 
द्वारा किसी राज्य को सिनेट-में उसके समान मताधिकार से, उसको मजों के बिता, वंचित 
कर दिया जाए ।' इसके अतिरिक्त, संशोषन-छ्ाक्ति पर कोई और बन्धन प्रतीत नहीं होता 
है। कूछ भी हो, तथाकथित देशनल श्रोहीडिशन दाले भामलों (?) में विनिदषय का यही 
परिणाम है।” (/) 


झौषडरमेन वनाम छू, साइटेड स्टेट्स श्रॉफ भमरौका (*) में नेशनल प्रोहिबिद्नन दाले 

* आमलॉ0ट")के प्रति निर्देश करने के पश्चात्‌, स्यायाद्िषति मर्फो ने यह कहा कि ग्रमुच्छे३ 5 में, 
संशोधन द्वारा सांबिघानिक परिवर्तन के ऐसे प्रक्रिया विषयक उपडन्ध हैं, ओ सिनेट में समान 
मताधिकार सम्बन्धी परिसोमाप्नों के सिवाय किसो दिश्वमान परिश्रीमा के ग्रधीन नहीं हैं । 


आनाइटेड स्टेट्स ग्रॉफ प्रभरीका बतास डेनिस[*) में सनेड़ हैष्ड की यह शव यो कि 
संश्ोधनों के सम्दन्ध में संविधाम के उपबन्ध का अ्रनुपालन करते हुए पारित संविधान का 
कोई भी संशोधन, इस प्रववाद के अध्यघीन कि किसी भी राज्य को सिनेट में उसके समान 


(7) रहोड आईसलैएड बवाघ् पलमार ([99) 253 यू० एस० 350. 

(!) बुद्धिक कृत “दि लॉ ऑफ दि अमरीकव कॉस्टिट्यूशल”, पृष्ठ 44-49. 

(3) 30 बैच लॉ जरनल 329. 

(!) चावस एम० कूले कृत “दि जनरल भिंसिपस्स श्रॉफ कॉस्टिट्यूशनल लॉ इन दि यू० एस० 
ए०” चोषा संस्करण, पृष्ठ 46-47. 

(१ 320 यू० एस० 8, 37-45« 

(!) 03 कैडरव रिपॉढर 200,20।. 


न 
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मताधिकार से वंचित तहीं किया जाएता, उसी प्रकार -विधिमास्य है, जैसे कि बहू संविधान 
में मूल रूप से सम्मिलित किया गया हो । 


प्रद्यतत नज़ीर व्हाइटहिल बनाम एलकिस(?) में सुप्रीम कोर्ट के अहुपत की पोर 
से स्थायात्रिपति डगलस की इतरोस्ति है-- * 

“यदि हमारा पथ्प्रदर्शषक् फैडरल संविधान है लो ओो भी हारे डारन के 
स्वरुप को भी "बदलना चाहे उसे यह इसके लिए धरती को छोड़ कर कहीं श्रोर 
सहों जाना पड़ेगा चूंकि संजिवान ने सज्योधम श्रक्तिया हारा 'परिवतंन' का तरीका 
प्रनुच्छेदर 5 में विहित कर दिया है घोर संक्षोधन को प्रक्रिया तो निर्दन्धित है परस्तु 
किस प्रकार के संशोयत पेस किए जा सकेंगे इस बांबत कोई निर्वन्धन नहीं है।” 


संयुक्त राज्य ब्रमरीका के संविधान के विंद्रान लेखकों ने यह दृष्टिकोश भी 
अपनाया है हि संशोधन-कक्ति पर कोई भी विवक्षित प्ररिसीसाएं नहीं हैं, यह कि संशोधत 
शासन के दोहरे स्वरूप या बिल प्रॉफ राइट्स को तब्दील कर सकता है श्रौर यह कि 
संविधाय के रचयिताओं क। ध्राशय शासन का ऐसा प्रसंघोधनीय ढांचा तंयार करने का 
नहीं है, जिसमें मामूली-माधुली दात़ों के परिवतंव भी संशोधन हारा किए जा सकें (2) 


रेयन बाले मासले (7) में प्राय रलेण्ड के सुप्रीम कोट को दो ग्रइनों पर ध्यात देने 
श्र उनके सम्बन्ध में अपना निखंय देने का प्रवसर सिला था : (]) आयरलैण्ड के संविधान 
के धनुच्छेद 50 थें, जिसमें संविधान के संझोधषन के लिए उपचन्ध किया गया था, “संशोधन' 
शब्द को क्या ब्रयं दिया जाए तब (2) किम्हों ऐसो विवज्ञाओं का शिष्कर्ष क्या संविधान से 
निकाला जा सकता है, जिनसे भ्रनुच्छेद 30 के प्रधीन हो सकते वाले संयोचन का विस्तार 
कमर हो जाठा हो । जहां तक इस मामले का सम्दस्ध पहले ब्रदन के साध है वहां तक मैं इस 
मामले में किए गए विनिब्यय की चर्चा कर चुका हूं । 

दुसरे प्रश्न के सम्बन्ध में, प्रस्थ स्यायाध्रिपतति कैंनेडी की राय यह थीकि 
संशोधन-शक्ति कुछ बिवक्षित बल्चतों के झभ्यबोन है, जब कि भ्रन्य दो विद्वान्‌ स्यायाचिपतियों 
के ध्रभितिर्धारित किया कि ऐसे कोई भी वस्धन रहीं हैं । किन्‍्तु जिन विवक्षित बस्घनों का 


सुकाव दिया गया हैं भौर जिनका प्राश्य विड्ार्‌ स्यायात्रिपति ने .निया है, उन पर, उतझे 


(/) (॥967] 389 यू० एश्० 54, 57. 

(*) विलिसि, “कांसिटिट्यूसबल साँ” (3936), पृष्ठ 23-24; श्रारफील्ड, ''दि प्रसेण्ठिग 
प्रॉफ दि केडरल कॉंस्टिट्यूजन” (942), पृष्ठ 99; लिथिगस्टोन “फेडरलिल्म एण्ड 
कस्टिट्यूबनल चेंज” (956), पृष्ठ 240-24; राद्श्शेफर, “कास्टिट्यूसनल, लॉ 
पृष्ठ $-9; जॉन हस्स्यु» बगेस, “पोलिटिकल साइन्स एव्ड कम्पेरिटिग कस्ट्यूशनल लॉ 
जिल्द ।, पृष्ठ 53; कूली, “कांस्टिट्यअतन लिमिटेशन्स” 'पृष्ठ 4-43; ढी० झो० 
मैकगोवनी, “ इज दि एड्ट्रॉय अमेग्डमेप्ट वायद बिकाज ध्रांफू हट्स कष्टेप्ट्स 2” 
कोलस्बिय ला रिव्यू, जिल्द 20, मई 920, नं» 5; डब्ल्यू एफ डाड, “पमेण्डिंग दि 
फेडरल कांस्टिट्यूडान/, 30 येस स्राँ जरनन 329 डम्हयू० कम्त्यू० विलोबी, 
“कांस्टिटशुशनल सा आफ दि युनांडटेड स्टेट्स”, द्वितोय संस्करण, जिलद 4, 598. 

(*) (935) झ्ायरिश रिपोद्स, ॥70... # 


६] उच्चतंम न्यायालय निर्णय पश्रिडा.. [973] 2 उप्त> नि० १० 


इस कथन फौ रोशेनी में विचार करना श्रावश्यक नहीं है कि : “हस्त बांत के समन में दी 
गईं एफ मात्र दलील यह है कि संविधान को संशोधित करने को शक्ति, संशोधन-शक्ति को 
भी संशोधित करने की शकितर देशी है । विस्सन्देह रूप से, यह बात कही महीं गई है। प्राशा 
की जा सकती थी कि ( यदि ऐसा झ्राशय होता तो ) उस शक्ति नें “इस संशोधम-शकित का 
संशोघ्रच सम्मिलित करते हुए” जैसे कुछ छातदों हारा उसी प्रोश॑य बाला उपब्स्ध 
अस्त:स्थापित करके यह पाशय भ्रभिव्यक्त किया होता, किस्तु ऐसा कोई भी भाशप 


प्रभिम्यक्त तहीं है और ने कोई ऐसी बात है जिक्से उस भ्राशय की विवक्षा की जा सके । * 


मुश्य स्यायाधिपति कैमे्टी के इस पंत के लिए कूछ ग्रोचित्य हो सकता है कि “संकिधान को 
संशोधित करने को शक्ति ऐसी बात है जो संविधान के बाहर की है, ग्रद्यपि संविधान डी 
सम्पाधिवक है” भर यह कि घय तक संशोधन-शक्ति को संझोधित करते की स्पष्ट बाक्ति 
मे हो, तब तक संशोधन-बाड़ित का विस्तार महीं किया जा सकता। स्कृण्डितेवियत के 
विधिवेत्ता ग्रत्फ रास ने कहा है कि संयुवत राज्य प्रमरीका में उच्चतम प्राधिकारी वह 
संविधान-निर्मात्री सत्ता है, जिसका गठन संविधान के पनुस्छेंद 5 के नियमों ह/रा किया गया 
हो । हत निषमों में प्रमरौका की विधि अरणाली (भ्रमरीकत ता सिस्टम) की उच्चतम 
दिमागी उड़ान का समावेक्ष है । किस्तु उसके बारे में यह तहीं समझा जा सकता कि वे किसी 
प्राधिकारी द्वारा प्रधिनियभित हैं ग्रौर त उन्हें किसो प्राथिकारी द्वारा संशोधित किया जा 
सकता है । सविधान के भ्रनुच्छेद 5 का कोई भी संझ्ोधन, . जो वस्तुत: पारित हो जाता है, 

* विधिक तश्य है, न कि निश्वारित प्रक्रिया सम्बन्धी दिधि की उत्पत्ति (?) । श्रव प्रायरलैण्ड 
के संविधान के अनुस्छेद 50 में जहां उस प्रमुच्छेद को संशोधित करने को कोई शक्ति नहीं 
थी, वहां अनुच्छेद 368 का परन्तुक (४) यह बताता है कि अनुच्छेद 268 स्वयं संशोषित 
किया जा सकता है; इसलिए मुर्म न्याम्राधिपत्ति कैनेडी की सम्पूर्ण तकशलो हमारे प्रयोजन 
के लिए असंगत है । यह बात ध्यान देने की है कि धूरा यमाम प्रटनों जनरस फोर दि ध्राथरिणत 
सहेंट (१) में, जिप्तमें 933 में प्रायरलैप्ड की संकद्‌ द्वार किए गए स्ाविधानिक संशोधंत 
(प्ंश्लोधन ० 22) को चुतोती दी गई थी, श्री ग्रीन ते शिवी काउन्सिल के सामते यह मान 
लिथा था कि ॥929 का संशोधन सं» (6(जिस संशोधन को रेयान वाले यामते में चुनौती दी 
गई।निश्रमित है। संशोवन सं० 6 की विधिमान्यता या प्रविधिमात्यता, उनके मृतक्किल के 
मामले की सफलता! के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी प्रौर भातनीय श्यायाधीश्लों की दृष्टि में 
काउन्पैल ने जो रियायत की वह “ठोक ही” को गई थी 


यह साबित करने के लिए कि विधायी शक्ति, विवक्षित परिसीमा के भ्रध्यधीन हो 
सफती है, पिदौक्षतर ने लियॉसे बताप्त क्योस (*) वाले भामले में प्रिग्री कॉंउन्सिल के 
फैपमे का प्रॉश्रप सिया है। उस मासले में विक्ारणीय प्रपंण यहेँ था कि सिलोन कौ संसद 
द्वार। पारित 4962. का क़िमिनल लॉ (स्पेशल प्रविजम्स)ऐक्ट सं० । क्या विधिमास्य है। उस 
ऐकट का भ्रभिप्राय, आारदात हो जाने के वाद नए श्रपराश्नों की सृष्टि करना तथा उस अपराध 


के क्रिए जाने के समय सामास्य विधि के प्रधीन प्रवृत्त साक्ष्य के तियभों तंथा दण्ड प्रक्रिया 


(!] प्रह्क रास छत “लॉ एण्ड जस्टिस", पृष्ठ 8॥. 
| (१ (9395) ९० स्ी० 84. 
(४) (2967) | ए० सी० 259. 


प््ह 


20. «के 


ट३। 
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को परिवतित करना कया बित दण्ड देना भरी था । अपीलाधियों ने कहां कि यह अधिनियम 
उतर व्यक्तियों के विवारण की व्यवस्था करने के लिए पारित छिद्रा गया था, जिन्होंने सत्ता 
हवियाने के उस प्रसफल विद्रोह में भाग लिया था और प्रिवो काउन्सिस के सामने कहा गया 
था कि चूंकि यह झ्धिनियम कुछ अयक्तियों को लक्ष्य करके बवाय्य गया था भौर उसके द्वाख 
अपराधों प्लौर उतके दण्ड को व्यवस्था, वारदात हो जाने के आद को गई यो तथा बह 
झविनियम, उन व्यक्तियों की दोषसिद्धि की चुनिश्चित करे के लिए बनाई गई विचायी 
योजना थी, इसलिए 962 का ग्रधिनियम न्याय के बुनियादी सिद्धान्तों के प्रतिवृ्त था और 
इसका ध्रव बह होता था कि इस अधितियम के द्वारा विवान॑मण्डस वे न्यायपालिका की 
शक्ति का अपहरण कर लिया है 


प्रिवी काउन्सिख्र ने यहू दलील वास॑जूर कर दी कि सिलोत विघानमण्डल को शक्तियों 
में ब्रिटिश्न विधि के बुनियादी सिद्धान्त के जैसे अस्पष्ठ तथा अनिश्चित्र पदों का हवाला देकर, 
कमी की जा सकती है ग्रौर यह कहा कि यद्यपि सिलोन संविधान में ऐसे कोई भी स्पच्ट 
उपबन्ध नहीं हैं जो न्यायपालिका सें न्यायिक क्षक्तित निहित कस्ते हों, फ़िर भी स्लोन 
की विषायी प्रणाली, 833 के 'चा्टर झॉफ जस्टिस' द्वारा स्थापित की गई है और यह 
हि प्रभुता के बदलने थे न्यायपालिका के कार्यसंचालन में कोई तल्दोलीं नहीं हुई और यह 
कि ख़िलोत संविधान के उपबस्धों के अचीन झक्तियों का मोटे तौर पर विभाऊव कर दिया, 
गया है और यह कि यद्यपि कमी-क्रमी यह समझ पाता कठिन होता है कि विघायी शक्ति 
कहां तक है और स्थायिक झक्ति कहाँ से अ्र-रम्भ होती है, फ़िर भी न्यायिक शक्ति का 
जअयोग विधानमण्डल कहीं कर सकता है। उसी समय से जब कि जॉन लॉक ने 'सेकेण्ड 
ड्रौटाइज ग्रॉन सिक्लि गवर्नमेब्ट” (*) तामक जपनी पुस्तक लिखी, तब से यह स्दथंसिड माना 
जाता था कि विजयी शक्ति में ्यावष्नलिका को झकित सब्मिलित नहीं है । और मैं समभता 
हैं कि जो कुछ जिवी काउन्सित का कहता था,वड़ वास्तव में यही था कि सिसोन के संजिधान' 
की घारा 29[।) के श्रबीन झास्ति. व्यदस्था या सुशासन के लिए विधि पारित करने की 
आक्ति में, सम्पत्ति (ब्लेक एकड़) के दारे में दो व्यक्तियों (रिचर्ड डो और जॉन डो) के 
बीच झ्रापसी ऋणड़े को तय करने की तथा उसको कानूत का नाम देने को झवित सम्मिलित 
नहीं हैं। वह समझ में आना कठित है कि विवद्लित परितीमा के सिद्धान्त का, इस खुविस्यात 
ख्रिद्धान्त के साथ भी कोई सम्बन्ध हो सकता है कि विधि पारित करने को शक्ति में, स्यायिक 
शक्ति सस्मिखित नहीं होगी ।(*) 


मेरी समक में बह नहीं श्राठा कि विवक्षित परिसौसाओं के सिद्धान्त को इस तथ्य 
से बल कैसे पहुंच सकता है कि यक्षप्रि “सहायता करने थौर सलाह देते” पद को अपने आप में 
सेने पर, त्रेजोडेष्ड या गवर्नर के लिए, सलांह के धनुसार कार्य करने की विवशता तहीं प्रकट 
होती है, फिर भी प्रेजीडेण्ट या गवनंर, काउन्सिल आफ घिनिस्टर्स के परामश्ञ के श्नुसार,कार्ये 


करने के लिए विवद्य है । इंग्लेप्ड से उठा कर हमारे संविधान में देखे जाने पर इ् प्रभिव्यवित 


(/) “अॉफ दि एंक्सडेण्ट ऑफ लेजिस्लेटिंव पॉवर” का अच्याय देखिए ! वि 
(*) विधागी शक्ति तथा न्‍्थायिक झक्ति के बीच के श्रन्तर के लिए श्रेटिस बनाम एटलाॉटिक 
कोघ्ट लाइव कम्पनी, (908) 2| गू० एध० 2]0 में झेम्स.केा मत देखिए । 
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जे एक निदिचत प्रभिय्राय श्रजित कर लिया सौर हेम इस /प्रभिव्यक्ति को उस रूप नहीं 
ब्रहंण कर सकते हैं, जिसमें उस भभिप्राय की उपेक्षा हो । 


किसी क्क्ित के प्रयोग की बाबत विवक्षित परिसोमा का सिशधास्‍्त जिसका तिष्कर्ष 
नि्वंचन के नियमों के ग्रमुसार निकाता गया था केडश बता प्रॉड्डरित (7) में प्रिवो 
कप उन्सिल द्वारा ताम॑जूर कर दिया गया था। 


अपनी 8स प्रस्थाएना का समर्थन करने के लिए कि संशोधन की “हवित विवर्षित 
परिसीभाओं के प्रध्यथीन है, पट्रीक्षरर कै काउस्सेल ने कनाडा के कुछ मामलों का ग्राभ्रय 
जिया है। प्रश्यरटा प्रेस वाले तश्मले (?) में मुख्य स्यायाधिपति, सर लेसेन पी० डफ ने कहा 
कि ब्रिटिश ताध॑ प्रपरीका ऐक्ट, कुछ महत्वपूर्ण सिविल स्वतंत्रताप्रों का प्रास्तोय विधान- 
मण्डलों द्वारा निराकरण, विवक्षित रूप से प्रतितिद़ करता है। उन्होंने कहां कि इसका 
कारण यह है कि जिटिश तार्य प्रमरीका ऐेक्ट के ग्नुसार, कनाओ के लिए एक संसद्‌ की 
स्थापता अपेक्षित है भौर 'संसद' शब्द का -निर्दवन प्रस्तावता के उस निदेश की रोशनी में 
किए जाने पर जिसका संकेत “ऐस्ले संविधान की” शोर है “जों सिद्धान्तशः यूर।ईटेड किगडम 
के संत्रिधात जैसा हो” 'चुंकि इससे ऐसा 'विधायी निकाय प्रमिप्रेत है जो वाक-स्वातंत्य के 
जातावरश में निर्माचित हुआ हो भ्रौर काम करता हो। इसलिए किसी प्रान्त विज्ेष 
में बाकू-स्थातट्त का तिराकरशा करने बाली विधि, फेडरस ससदू . को प्रकृति में 
हस्तक्षेप. होगी, इसलिए प्रात्तीय विधातमण्डल के लिए प्रधिकारातीत होगी। 
तर्क की हृष्टि से इस मृत्र में दोमीनियत छंसद्‌ की शक्तियों पर निर्यस्धन भी सम्मिलित है, 
जैसा कि पेडलाक लॉ केस (?) में न्यापाधिपतिं एक्ट ने कहा था। उस मापले में, उस्होंने 
जो मत व्यक्त किया यद्यपि ऐसा करता प्रावश्यक नहीं था, वह यह था कि, वाद-विवाद के 
ग्धिकार का विराकरर। संसद इसलिए स्वयं नहीं कर स्कतों थी, क्योंकि ब्रिटिश साथ 
प्रमरीका ऐक्ट के उपबन्ध संसद के लिए भी उतये ही बाध्यकर हैं जितनी प्रास्तीय विधान- 
मण्डल के लिए। द 


सामूर बनाम सिटी श्रॉफ क्यूयेक (+) में दिटिश नार्थ श्रमरीका ऐक्ट की पस्तावना का 

उल्लेख, भ्यायाध्रिपति रैण्ड ने यह दिखाने के लिए किया कि उससे धामिक स्वतंत्रता की 

| सांगिधामिक प्रपेक्षा का समर्थन विशिष्ट रूप मे होता है। बुनियादी सवाल उस आसले में 
यह भा कि धामिक स्वतंत्रता के सम्बस्ध में कानूत बनाने का प्रास्तों को विधांयी प्राधिकार 
था या नहीं श्रौर प्रह कि क्या सिटी ध्रॉफ, क्‍्यूवेक के लिए, प्रास्तीय ग्रधितियम के प्रघीन 
बनाई गई अपनी उपविधियों में से एक के भरधीन यह उच्चित था कि उसने चीफ श्रॉफ पूलिस 
क्री लिखित प्राज्ञा के बिना, सड़कों में छोटी-छोटी पुस्‍्तकों ग्रादि के वितरण को प्रतिषिद 
कर दिया । पिटीश्वनर ते, भो जेड्ोबाज़ नामक संस्था का सदस्य था, यंह दलील दी कि ब्रिटिश 


(7) (902] ढर सी० 8 (पी०सी०) 

(| (938) 2 ढी० एस० झ्रा२० 8। -- (938]) एश० सौ पार० 00 (कताडा). 
(*) व्विद्जमेन अनाम एश्नलिंग, (957).7 डी० एज्० भ्रार० 337, 

4) (4953) 4 डी० एल* प्रार० 64।, 


2 


टी 


क्षेशबानाइ भारती अ० केरल राज्य [न्या० संध्य,] ज्र्हा 


जावे भ्रमरीका ऐक्ट की प्रस्तावना में बह कहा गया है कि पृस्तक झादि के वितरण के 
अ्रविकार की ग्रारष्टी दी जाती है घोर वह कि धर्म को स्वतंत्रता, संयुक्त राज्य के संविधान 
द्वारा सुनिदिक्त को गई है धौर-यह कि प्रस्तावना की विव्ला ड्वारा, उस संविधान के बुनियादी 
शिद्धान्तों को कताड़ा के सकियान का भाग बना दिया गद्या है और तदनुसार झाओ्ेपित कयूवेक 
उप-विद्धि बातिल धौर क्षुन्य है। यह दलील न्यायात्रय के बहुमत वाले निर्णय द्वारा जारिज 
कर दी गई। मुख्य न्यायाधिपति र्निफ्रेट तथा न्या्याधिषति सी० टैसचैक ते सहमति प्रवह 
करते हुए यह कहा कि प्रिकी काउन्सिल कई अवसरों पर यह घोषित कर खुकी है कि यंसद भर 
विधानमण्डलों के वोच जिम शक्तियों का विभाजन किया गया है, उनके ग्रन्तर्मत वे सब शक्तियां 
जिनका प्रयोग राजनेतिक इकाई के रूप में कनपरह्ठा कर सकता या ग्राल्यंतिक रूप से सम्मिलित 
हैं। स्थायाधिएति कारक्ति ने यह कहा कि ब्रिटिश नाये अमरीका ऐक्ट द्वारा विधायो क्षक्तियों 
का सम्पुर्ख विभावन कर दिया गया है! स्थायाश्िषति कार्टराहट (न्यायािपति फाट़े कौ 
सहमति के साथ) तो इससे भरी आग्रे वढ़ गए--उन्होंने वह कहा कि कनाडा के नागरिकों को 
एक मो ऐसा अधिकार श्राप्त नहीं है जिसका उप्नन्तरश या तो संसद द्वारा या आस्तों के 
विधानमण्डलों द्वारा न रिया जा सकता हो । न्यायात्िपति रैक्ड ते यह निष्कर्ध मिकाला कि 
चाकू-बातंत्य के लिए भस्तावना में कु सपर्यन है, किन्तु उन्होंने इस अ्रसंगर में चर्म-स्वातंत्रय 
का कोई उल्लेख नहीं किया | न्वायधिएति एस्टे सवा लाक ने प्रस्तावमा को उद्धृत किया, 
किन्तु यह नहों बत्ताया कि उस प्रस्तावडा से वे किस निष्कर्ष पर पहुंचे । 

यह बात ध्यान देने को है कि यह मत कि न तो प्रान्द श्रौर न डोमीनियत संसद हो 
सिविल स्वतंत्रवाग्रों के बारे वे ऐवे कानून वढा सकती दी, जो उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने 
याले हों, श्रिवी काउन्सिल के इस मत के प्रतिकून्न या कि कनाड़ा को झान्तरिक स्वावश-शासन 
के किसी भी क्षय से वंचित नहीं किया गया हैं। “यह मान हेना कि प्रान्तरिक स्वायत्त- 
छासन का एक भी .विषय, कमाड़ा स्रे अलग रखा गया है, इस अधिनियम की सारी स्कीम 
मौर बीति के विरुद्ध होगा 7” (/) 

किन्तु इस प्रस्वापना के विश्ठ कि ब्रिटिश गा प्रषरीका ऐक्ट में कोई बिल ग्रॉफ 
शाइट्स विवक्षित है, प्रुद्य प्रापत्ति यह है कि यह रूपत संसदीय सर्वोपरिता के ख्िद्धान्त के साथ 
असंगत हैं । यदि संविधान ग्रेट ब्रिटेन के संविद्यान के साथ सिद्धान्द रूप में बिल्रता णुलता 
है तो उसका निष्कर्ष यही होगा कि विद्यानमश्डल सबोच्च है, चूंकि इम्लैणड के संविधान 
की बुनियादी विधि यही है। इसलिए कोई भी विषय ऐसा बहीं हो सकता, जो संसद प्रौर 
भ्रास्तीय विद्यश्रमण्डल दोनों की विधायी क्षपता के बाहर हो। संसेद्‌ को क्षक्ति, किन्हों 
विवक्षित परिसोमाओं के अच्यधीन, चाहे हो था न हो, मह स्पष्ट है कि स्विड्शषमेन बाले 
सामले (?) में स्यायाधिषति ऐबट के सिद्धान्य का ग्राक्षर कोई ऊंची नजीर नटों है, चूंकि यह्‌ 
बात ब्रिटिश नार्थ श्रमरीझा एक्ट की किसी बात से नहीं प्रकट होतो है कि सिविल स्वत्तंत्रताएँ 
सुंसद्‌ तथा प्रान्तोय विधानमच्डल की वियायी पहुंच के बाहर है। ब्रिटिक्ष नार्थ प्रमरीका 
ऐक्ट में सिविल स्वतंत्रताओं के बररे में कोई सी ऐसी स्पष्ट गार्टी नहीं दी गई है जिसकी 
(!) टी जनरल ग्रॉफ सोण्टेरियो बखान अटर्नी जनस्त आफ ऋनाडां( 9। 2]ए०सी०57], 
(7) (957)7 डी« एल० आर० 337. 
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968. डल्सतम न्यपयालय लिशेत पत्रिका... [4973] 2 उम्र० नि० प 
खुलना प्रमरीका के संदिध्वान के विरू श्रॉफ राइट्स के साथ या हमारे संविधान के सभुक 
अधिकारों के स्ाथ कौ जा सके | 


डिन्तु यह नहीं समम में भ्राता है कि जहां तक अनुच्छेद 368 के निवेचन का सस्तस्धा 
है ये सिद्धान्त कहां तक संगत हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी मामला ऐसा नहीं है, जिसका 


सम्बन्ध किसी संविधान की संशोधन दाक्ति पर लागू विवक्षित परिसीसा के साथ हो | सिविल 


स्वृतंबताग्ों को प्रभावित करने के लिए, विधानमण्डलों की विधायी सहायता से सम्बन्धित 
बहुत से मामले हैं। करनेंडियय विल आरॉफ राइट्स, |960 में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है. कि कनाडा की संसद्‌, जिस विधान के सा्वन्ध में उचित समके, कताशा के बिल प्रॉफ 
राइट्स की उपेक्षा कर सकतो है। झुमाडा के बिल ग्रॉफ राइट्स की धारा 2 में किया गया 
हपबन्ध इस प्रकार है-- 


%"2, कनाडा छी हुए विधि का, जब तक कि कनाडा की संसद्‌ के ब्रधितियम 
में यह स्पष्ट घोषणा न की गई हो कि बह कताड़ा के कल प्रॉफ राइट्स के होते 
हुए भी, प्रवतित होता, इस प्रकार प्र्य किया जाएगा और उप्को इस प्रकार लाग 
किया जाएगा, जिससे वह किसी भी भ्रिकार था स्वतंत्रता को, जो उसमें मास्यता« 
श्रप्त तथा घोषित है, न ठो छीने, न न्यून करे, न उसका उल्लंचन करे भोर न 


जधका छीना जाना, न्यून किया जाना या उल्लंघन प्राधिकृत करे झ्लौर विश्विष्टत: - 


कनाडा की किसी भी विधि छा त तो इस प्रकार श्र्थ किया जाएगा श्लोर नवह 
इरू प्रकार लागू किया जाएगा जिससे कि... 


और ते इसिशिएटिव एण्ड रेफरेण्डस ऐक्ट वाले मह्मले(”) में प्रिवों काउस्सिल के 


_ अध्तविक विनिशत्य में कोई वाल ऐसी है, जिससे यह बिदित हो कि संविधान के किसी भी 


उपनस्ध को संशोधित करने की वक्ति पर, विवक्षित परिसीमाएं हैं। उस भासले में एफ ही 
बात तय कौ गई भी श्ौर वह यह कि जब सम ब्रिटिश् साथे प्रपरीका ऐक्ट की घारा 92। (9) 
की भाया से यह बात स्पष्टत:- तथा घसंदिग्प रूप से न कह दी गई हो, तब तक क्ाउन की 
चह शक्ति, जिस पर क्राउन का अधिकार प्रपने प्रति प्रत्यक्ष झूप से लिम्मेदार किसी व्यक्ति 
को मात हो,निराकृत नहीं की जा सकती । इसका कारण यह है कि धारा 92(2) संशोधन, 
की शक्ति की बाबत, स्पष्ट प्रपजाद का उपबन्ध करती है भौर ठीक-ठोक भ्र्थान्वयन करने 
वर, प्रद्दणत अधिसिश्म उस अपवाद के श्रस्तर्गत आ्राता है। यह मामसा पूर्वोक्त टेबट की 


क्ष्म ग्रेजी में यह इस प्रकार है-- 
>2, छडहत बचत जी. टकराक64. श्री, पराहिक व 5 ठफ़ाध्कात 

उल्लधास्त .09 गा सै कह ऐमकीपशाए ती एड्इत4 (वे शोध] 00४8, 
ज०६आावीअक्षारएढु चोह "४0303 छी] ण िक्ा७, 0580. ०जाहतफद।े शत 
गरा06 88 00 (0 ऑराणट्ल्‍डआ5, बटतं[ठ8 ता आगिइ्वल ० बए्तजोड2 (8 

00 बा, कीतवैड्ञापआर गत. वटिक्रत/ बाण जी फल गशी।ड जे 
हिव्व्वैला8 गो इच्णणाट्टायव्त. 0 १80 बराए। बाएं व एशॉश।का, 00 

]99 जी एद्वा90॥ आ ७६ ००ाइधाशत॑ 00 अ9एआ00 80 8५ ५ 


(0) (499) ए० सी 935, 946. 


केशवानस्द भारती व० क्षेरल राज्य [न्या० मंश्यू] 969 


धारा 92 (।) में केवल मात्र “लैपटीनेण्ट गवर्नर के पद के सिवाय” प्रभिव्यतति के सही शर्थे 
कै सम्जन्ध में तजीर है। साई हासडेत की इस झ्राक्षय वाली इतरोक्ति से मेरा कोई सरोकार 
महीं है हि कोई भौ प्रास्तीय विधानमण्डस किसी भी "“उत्त ध्रधितियम द्वारा, जिस पर बहू 
स्वयं अपने प्रस्तिश्य के लिए निर्भर है, पैंदा मे हो गई किसी तई बिधायी शक्ति को, ने तो 
(दा कर सकता है भ्ौर न उसे रबयं अपनी कप से मुशोभित कर सकता है।" ड 

किल्तु इस संदर्भ में बोरा लास्किन की उस टिप्पशी का हयाला देना शुक्षंगत' नहीं है « 
जो उन्होंने, पूरवोत्त मामले में लाई ह्वल्डेन की इतरोक्ति के पस्बन्ध में को दै--' यह बहुत 
हद्ृत पंक्तिपां, सांविधानिक परिसीमा से बढ़कर, सांविधान करने वाली सलाह धिक हैं” ॥ 
इसके बाद उन्दोंने ऊपर बाला खब्द उद्धृत किया ग्रोर प्रपता कथन जारी रहते हुए कहा-+ 
/'मह प्रस्वापना, संसद्‌ द्वारा ग्रौर श्रान्तीय विधाममण्डल द्वारा, उत प्रभिकरणों को, जो स्वयं 
हम्हीं के बनाएं हुए था उनके ग्रघोन हैं, किए गए महाततम प्रश्शयोजन पर कोई प्रभाव नहीं 
डालती है। रेगूनेश/त (कमिकल्त) रेफः (4943) डी० एल० प्रारें० 248, शैनॉन 
दताम लोप्रर सलेस्ड डेरि प्रॉडक्‍्ट्स बोर्ड (938) ए० छ्ी० 708 देलिए (!) ।” 

इस श्रस्थापता की कि संशोधन-विषयक शक्ति विवन्तित परिस्रीमा के भप्रध्यघोन हो 
प्रकती है, नजीर के रूप में पिटीशनर क्ले काउन्मेल ने ठेलशर बनाम झदनों जनरल श्रॉफ 
अवीस्सल१३(?) के प्रति निर्देश ड्िया है। इस मामले में जिन प्रश्तों पर स्थायालय को विधार 
करना था वे इस प्रकार हैं--(।) वया परालियाम्रेण्टरी विल्स रेफरेन्स ऐब्ट, 908, संझद 
का बनाया हुआ विक्रिमान्य तथा प्रभावक्षाली ऐक्ट था ?ै और (2) पालिय/मेण्टरी बिल्स 
रेफरेश्डप ऐवट,908 के उपअन्धों के श्रतुवार पारिस किसी भ्रधिनियम हारा क्या वधीस्पलेण्ड 
फ्री विघायी परिषद्‌ को समाप्त करने की दाक्ति विद्यमान थी ? इत. प्रधिनियमों ने, व तो 
फल्लोनियल लॉँज़ वैलौडिटी ऐक्ट, [865 की धारा । में यथा परिभाषित विधातमण्डल के 
“प्रतिनिधि' स्वछुप में कोई तड्दीली की श्रोर न क्वाउन को स्थिति को प्रश्ावित किया । ग्रतः 
इस प्रश्न का कोई फेपल सहीं करता था कि विधातसण्डल का '१तिमिधि' स्वरूप बदना जा 
सकता है या नहीं या पहु कि क्राउन के स्थान को समाप्त किया जा सकता है या नहीं | यह 


बात पृष्ठ 447 पर स्वायाभीश गैवन डफी तथा रिचड्ड के कथतों से स्पष्ट हो जाएगी । 


स्यायाध्रिपति प्राइजक्स के निरयंस से यहू स्पष्ट है कि विज्ञानपण्डल के “प्रतितिधि” 

झत॒छप कै बारे में उसके ह।रा ब्यक्त की गई राय फा प्राघार' बह पश्रर्थ है, यो कलोनियल 

लॉज बंजीडिटो ऐव्ट की घारा 5 का सहौ प्रथस्वगत करने पर, 'ऐसे विधाननण्डल का गठन 

प्रभिन्‍्यकति को दिया जाना है। स्याप्राधी ग्राइजक्स ने मह प्रभिनिर्धारित' कियो कि 

विधानपण्डल' झब्द के प्रन्तर्गत क्राउन नहीं झाता है। कल्तोनियल लाज़ वैलीडिटी ऐवंट की 

भाषा में क्या स्पष्ट है इस बावत हस निष्कर्थ पर पहुंचने के बाद, उन्होंने भ्रपना . मत इस 
प्रकार ब्यवत किया -- 

“जब विधानमण्डल के गठस को हब्दौल करने की बावित प्ौषनिवेधिक 

विधानमण्डल को दी जाती है, तब उसे इस मूलभूत संकत्पना के-प्रधीत समझा जाना 


() कैनेडियन बार रिव्यू, जिल्द 34, (956), पृष्ठ 29 पर प्रोषे-टिप्पण! देलिए। 
() 23 स्रो+ एच० ग्रार० 457. 
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दाहिए कि साज्राज्य के रूप में हमारे संविधाम की प्रकृति के साथ सुसंवतता का 
ध्यान रक्ला जाए तो क्राउन ऐसी झक्ति की परिवि में नहीं शाह है” 


यह कथन कज्रोनियल लॉड़ बेलीडिटी ऐक्ट के उन उपबन्धों के संदर्भ में किए गए 

हैं, जिनमें “उपनिवेश्ष” को परिभाषा करते हुए कहा गया है कि उसके प्रन्तर्गत-- 
#"चैनल प्राइलैप्ड्स तथा ग्राइल प्रॉफ मैन के सिवाय, हर मैजिप्टि के 

कण्जाधीन समुद्र-पार बाते वे. सब स्थान हैं, जिनमें ऐस। विधानमण्डल हों, जैसा कि 

इसमें पश्चात्‌ परिभाषित है। 

न्यायाध्रिपतति ग्राइजक्स के कुषन का भ्रभिश्राय केवल इतना हो हो सकता है कि जब॑ 
विधात-मण्डल के ग्रठव को ठब्दील करने की शक्ति, किसो ऐसे उपनिवेश को प्रदान की जाती 
है,जो हर सैजिस्टट के समुद्र-यार वाले कब्शाधीन प्रदेशों (साम्राज्य) का भाग है, तब यह मात॑ 
सेना उचित है कि पध्रोपनिवेशिक विधावम्रण्डल के एक भाग के रूप में क्वीन का स्थाल सपाए 
कर देने की शकित ऐसी शत के प्रन्तगंत नहीं है ।-यह बात ध्यान देने की है कि न्यायाधिपतिं 
आइजक्स, कलोनियस लॉज़ देलीडिटो ऐक्ट के इस मही प्र्दाभ्ववन पर कि 'विधानमणण्ल" 
शब्द के भ्रन्तग्ंत क्राउन नहीं आता हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे । 


,.. हस प्रस्थापता के लिए, कि संशोचन की शक्ति विवज्ित्‌ परिसीमा के प्रघ्यधीन हैं, 
जजौर के रूप में, मंग्रल लिह अनाम भारत संघ (!) का भी झाश्रय लिया गया था। एक ही 
प्रश्न, जिस १९ उस मामले में विचार किया गया था, यह था कि जब कोई राज्य संविधान 
के अनुच्छेद 4 के श्रधोन बनाई भई किसी विधि द्वारा बनाया जाता हैँ तब उस राज्य के पास 
_विधाथी, कार्यपालिक तथा स्थायवालिक, तीनों झंग होने चाहिएं । स्थायासय ते कहा-- की 
बह शक्ति, जो संसद में अनुच्छेद 2 शरीर 3 द्वारा निहित की गई हूँ, 
ऐसे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापता करने ढो या उन्हें बनाने की क्षक्तित हैं-जो 
संविधान द्वारा एरिकल्पित लोकतस्त्रात्मक नमूने के प्रनुरूप हो मोर वह शक्ति, 
जिसका प्रयोग संसद्‌ विधि द्वारा कर सकेगी, संविधान द्वारा पधापरिकत्पित किसी 
राज्य को श्रविष्ट या स्थापित करने या उसे बनाने को श्रनुपुरक, आ्राम्ंगिक या 

५"... भानुष॑गिक है, त कि सांविधानिक स्कीम की भ्रवहेलना करने की शक्ति हैं (/! 
मे मेरी सम्रक में यह नहीं भरता कि इस मामले से पिटीशतर को सहायता कैसे मिल 
" / सकती है, क्योंकि, किसी भी ऐसे श्रापुनिक राज्य को कश्पना महीं की जा सकती है, जिनवें 

ये अंग न हो । 

.. प्रास्ट्रेलियम कांस्टिट्यूडन ऐक्ट की घारा ।28 में संबिधान के परिबतंन का उपवस्ध 
है.। संशोधन की शक्ति पर कुछ निब॑ंन्धन लगाए गए हैं। हमें इस म्रतभेद से क्रोई सरोकार 


#अ्रग्रेजी में यह इस प्रकार है : 
॥। ण॑ सद्य शशृंदवांध'इ 90585आ08 अ#0:वर्त व किलो तक्षल हवा) 
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() (967) 2 एच० सीर ग्रार० 09, 82 


>> 


है; 
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नहीं हैँ कि क्या ये भिवेन्धेत, संस्ोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए हटाए जा सकते हैं 
क्योंकि भ्रनुष्छेद 368 के परन्‍्तुक (ह) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संझोपन-शक्ति 
. सब ही संशोधित की जा सकती है। ध्रस्ट्रेलिया के संविधान के प्रमुख टीकाकारों का यह 
मत हूँ हि परिदरतत को झक्ति पर, कोई शोर परिशीमाएं नहीं हैं श्रौर यह कि संविधान के 
सेब उपबन्ध, सं्ोवित किए आ सकते हैं। (!) 
इस अस्थापता के समन में कि आस्ट्रेलियः में जो कॉमनदल्‍थ पालियामेण्ट है उसकी 
शक्ति पर विवैज्लित परिसोभाएं हैं यौर इसलिए संशोधन की शक्ति पर विवर्धित परिसोमा 
हो सकेती है, विक्टोरिया लनताम कॉसमर्चे्थ (*) थाले मामले का हवाला दिया णवा है। 
बै-रोल टैस्स ऐक्ट, 94 ! (कॉमनबेडथ) द्वारा ग्रधिरोपित परोल टैक्स, पै-रोल टेकस असेसपरेण्ट 
दैंबट, 94 (-69 के प्रनुसार उद्धरीय तथा वियोजक हारा संदत्त या संदेग था। पैरोल 
टपस धसेंसमेप्ट रैक्ट की घारा 3 () में 'नियोजक' की परिभाषा इस प्रकार की- गई थी 
जिसके प्नुसार; राज्य के प्रधिकार से कार्यशील क्लाउन भी, उसके श्रन्तगंत आता हूँ । 
डिवटोरिया राज्य यह घोषित कराना चाहता था कि विभिन्‍न विभागों में भ्रधिकारियों तथा 
कम्न॑चोरियों को, राज्य के अधिकार से कार्य करते हुए क्वाउन द्वारा अ्रदा की गई मजदूरी पर, 
कर (टैंक) उद्शहीत करना कॉम्रनचेंल्य की विधायी सक्षमता के परे श्या। न्‍्यायात्रिव्ति 
मेजीक, विडेयर, बाल्शा तथा: गिव्ज ने यह झभिनिर्धारित किया कि संविधात के अधीन, 
“कॉँमनबेल्थ की विधायी धाकित, विवक्षित परिसौमा के प्रधीम है, किन्तु ऐसी परिक्रमा का 
इस ऐक्ट ने उल्लंघन नहीं-किया है। मुख्य ऑकरैधिपति वारविक तथा स्यायाधिपति झोवन 
में यह अभिनिर्धारित किया कि वह विधि जिसका -कियय सार्त:राज्य या उसकी झक्तियाँया 
शासन हम्बस्धी उसके कृत्प हैं, वह श्रविधिमास्थ है, क्योंकि उसका सप्र्भन झिसी भी प्रदक्त 
विधायी वजित के भ्राधार पर नहीं किया जा सकता, किन्तु संविधान के ग्रधीन कॉयसबेल्थ 
की विधायी शक्ति किसी भी ऐसी विवज्लित परिसीमा के श्रघीव नहीं हैँ जिसकी उत्पत्ति 
संविधान के फैडरल स्वरूप से होती हो। न्यायाश्रिपतिं भेकटिएरानन जे मह अमिनिर्धास्ति 
किया कि कोई भी ऐसी प्रनिवाय॑ विवक्षा नहीं है जो काग्रनवेल्थ को बिथि बनाने से 
रीकती हो। 
जहां तक रहा यह सामास्थ सिद्धान्त कि कॉँमवैल्य की गैर-विभेदकारी विधियां भो, 
जहां तक कि उनसे, राज्यों के सांविभानिक क्॒त्यों के, उनके हारा बनुपालन में हस्तक्षेप होता 


() ए० पी० ऊंँतावे, के> सी०, "दि सेफ्टी बाह्य ऑफ दि कॉमतर्वलथ कासिटिट्यूजन!, 


आ्रास्ट्रेलियन लॉ जरनस, जिल्द 2, (938-39), पृष्ठ 708-09; ए० पी० कंगाबे, 
कै० स्री० (एन० एस० डब्ल्यू०), “दि फेल्योर ग्रॉफ दि फेडरेलिज्म इसः भ्रास्ट्रेलिया”, 
_. झफेण्डिक्स पावर हू प्राइटर दि कांह्टिदयूशन, ए जायंट लोगल प्रोपीनियन, पुंष्ठ 20, 
जॉग वियक एण्ड रोबे्ड रेंढार्फ ग्रेरस,- एनोटेटेड कॉस्टि्युदन श्रॉफ दि श्रास्ट्रेंशियल 
कॉमनवेल्थ/, पृष्ठ 988-9 झकत्यू० एस्‍्टे बाइन्स, “लेजिस्सेटिव एस्जेक्यूटिव एण्ड 
जुडीशियल पांवर्स इन आस्ट्रेलिया”, चईं इड्शिन पृष्ठ 695-698; कोलिन हावड़ें; 
“आस्ट्रेलियन फेडरल कांस्टिट्यूशवल बा" (968) । 


(/) 45 पऑस्ट्रेलिया लॉ जरनल 25[- 
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हो, ग्रविधिमात्य हो सकती हैं, यह बात देने है कि यह दावा नहीं है कि उम्रका भाधार कोई 
ऐसा झ्ाधार है जो इत्नीनियर्त वाले मापले () के दोरान प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्त 
के पक्ष में किया गया है। यह बात भी ध्यान दे) की है कि स्थायाधिप्रति मैजोज, वाल्दा 
तथा विव्ज इस भ्रस्यापना को, एकमात्र कसौटी के रूप में, ठीक-ठीक प्रौर ठग्ापक शब्दों में, 
सूत्रबढ़ करें, इसके लिए सैयार नहीं थे भ्रौर यह कि उनको इस बात का ज्ञान था कि ऐसे 
अयस्नों में कैली बड़ी-बड़ो कठिनाइयां हो सकती हैं। 

यदि सप्रुचित कसौटी तैयार फरने में कठिताइयां हैं, तो प्रषा यहू पूछा वहीं जा 
सकता है कि प्रत्थावित तिद्त्त क्या इस प्रकार का है कि उसे सूत्रबद्ध फिया जा सके ? क्या 
यह पूछना उचित नहीं है कि क्या न्‍्याविक हप से प्रयोक्तत्य कोई ऐसा कसौटो संवर्ग उपलब्ध 
है, जिस पर परसने के ज्राद, प्रस्थापित सापान्य सिद्धास्त सूत्रश्द्ध किया जा सके ? विवक्षित 
प्रिसीमा का जो भी सिद्धान्त हो इसके बारे में यह टीका की जा सफती हैकि “बह 
ऐसी विवक्षा के प्राधार एर किया ग्रया संविधान का निर्यंबन है जो, करार की भावना की 
पस्पष्ट, व्यक्तिगत संकरपमा के प्रमुसार की गई हो ।” इम स्यायाधोकों के सिशंयों के 
पझाधार पर स्पष्ट पार्दों सें यह कहता कठिन है कि छ|म्नबेहथ द्वारा किस प्रकार की विघायी 
कार्यवाही सामाम्य तिडास्स को लागू करने के कारण प्रविधिषास्य हो णाएगी। 


हु सामास्य सिद्धाल्त का कथित प्रयोजन, राज्यों के निरस्तर प्रस्तित्व तथा स्वकात्रता 
दा संरक्षण करना है । स्यायाधिपति मैंजी (4 उम तथा पिग्ज्‌ के निर॑य कपा कोई कारणों 
बताते हैं कि एप विवक्षित सामाग्य प्षिद्धान्त के प्रभाव में, राज्यों का ध्रध्ित्व तया उसकी 
हयहस्पता खतरे में कैसे पड़ जाएगी ? 
ज्यॉयॉधिपति विंडेयर का निर्शाय थोड़ा प्रस्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि एक बार 
जब कोई विधि कर अधिरोपित करती है तब बहू कराधान सम्बन्घी विधि है भौर यदि वह 
अभिधिमास्य है तो उसके लिए कारण ऐसे होने चाहिएँ जिनशा ग्राधार, भ्रश्प सांविधातिक 
प्रतिपेत्ों, भ्र्थात्‌ कर की गावत ऐसे विवज्लित प्रतिऐेश्र पर हो, जो राज्य के विश 
विभेवकारी है। हिन्‍्तु ऐसे कितने ही मामले प्लाए हैं जिनमें क्रॉमरर्वश्य विधि के परस्पर 
* विरोधी निर्वंचन किए जा सकते हैं, जिनमें से एक के प्राधार पर यह विधिमास्य है, तो 
दूसरे के प्राधार पर अविधिमान्य । ऐसे परस्पर विरोधी सम्भाव्य तिर्वाचनों का मापल्ा 
होने पर, मह हो सकता है कि न्यायालय किसी विधि को इसलिए विधिमास्य घोषित न 
करे, क्योंकि एक सम्भाध्य निवंदग यह है कि वह विधि, विधायी श्रक्ति के प्रगणित क्वीर्षकों में 
"हे एक के विषय में है.। 


स्थायाधिपति विडेयर: ने यह कहा है हि जो कॉमतर्बेल्थ विधि इसलिए बनाई गई हैं 
कि शाज्य अपने कुत्यों का पालन ते कर सके, उसका सम्बस्ध क्रिसो कियय के साथ हो सकता 
है किन्तु वह कॉमनवेश्थ की शात्ति, व्यवस्था तेंयां सुशासन के लिए नहीं. है।। 


(2) अ्रमेलस्मेटेड सोसाइटी प्रॉफ इस्जीनिमर्स इवाम एडसायड स्टीपशिप कस्पती लिमिटेड 


(920) 28 सी० एस० श्ोर० 29. 


( 
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पर्थान्वययन का जो बुनियादी छिद्धान्त, स्यायालय 'द्वारों तिश्कित रूप में प्रतिपादित 
किया गया, यह कैसा हो था जैसा. कि एद्ीन बनास ब्रराहु (') में लाड़े सेलबोर्न द्वारा 
अपनाया गया । जिन श्यायाधीक्षों ने यह दृष्टिकोण ग्रष्णाया कि फॉपसवैल्थ की छक्ति इस 
भिकक्षित परिसीमाप्रों करे अधीन है कि प्पने विधान कया रुख वे राज़्व के विरंद़ मोड़ दें, 
उनके मत में भौर उस मिद्धास्त में शारत: कोई. प्रस्तर तहीं था, जो मुख्य भ्यायाघिपति 


 वारदिक ता व्थायाधिपति श्रोयत द्वारा श्रतिपादित किया गया प्रौर जिश्के प्रनुसार उन्होंदे 


गह कहा था कि यह शक्ति के प्रभाव का प्रइत है, क्योंकि इस विधान का विएय नहीं है जो 
प्रास्ट्रेलियत कॉस्टिट्यूशन की घारा 5। हाथ प्रदेश काराधव की शक्ति के प्स्दर हो | (?) 
इस विनिश्चय की सुसंगति, मेरी समभ में हहीं प्राती है। किन्तु फेडरल या 
फेडरल-बल्प राज्य में, जब कि उसका संविधान श्ररितत्वशील हो, फेडरेशन से मिल्लाए गए 
राज्यों का निरस्तर प्रस्तित्र मूलभूत पूर्वोनुमान है ग्रौर फेडरल विधानमण्डल की विघायी 
शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं किय्रा जा सकता जिससे उसका विरातर प्रस्तित्व समाप्त 
हो जाए। किस्तु संशोधन-शक्ति पर विचार करते सम्त्र भो कया उसी मूलभूत श्रनुभान की 
आवश्यकता है ? फैडरल विध/नमण्डल को विधायी शक्ति पर परिसीमा विवक्षित समझते 
में कोई तर्क हो सकता है, क्योंकि उस शक्ति का प्रयोग फ्रेडरल राज्य में भ्रन्तनिहित मूलभूत 
अनुमान प्र्थात्‌ राज्यों के निरम्तर प्रस्तित्व के अ्रधोने हो किया जा सकता है। रिन्तु 
संशोभन-क्वित जो संविधान को ही शदल देने की शक्ति है पर विवक्षित्त परिसीमा 
विचार करते समय इसकी सुमंगति गया है ?ै 
इस सन्दर्भ में, शाधनों (इस्ट्,मेष्टैलिटीज) की उन्पुक्ति के सिद्धान्त के, भाग्य के 
अढ़ाव-उतार पर जिसका प्राघार बिवक्षित प्रतिश्रेध का सिद्धान्त था, ध्यान देता सुसंगत है। 
प्रैक कुलोच ब्रनाम संरोलेण्ड [?) में मुख्य स्थायाधिपत्ति माल ते कहा--"इस प्रकार 
अतिपादित नियम का श्राघार, इस विवक्षित प्रत्तिफेंष के ग्रस्तित्व पर था डि फेडरल तथा 
शाज्य सरकारें चूंकि प्रभुलसापान तथा स्वतस्त्र हैं, इसलिए एक को दूसरे नियम्जण हे 
मुक्त होना चाहिए; हस प्रफार इंस सिद्धान्त के पीछे फेडरल प्रणाली में पैदा होने बाली 
आ्रावश्यकता इस सिद्धान्त से, जैसा कि वहु श्पने मूल में था, उत्तरोत्तर हटते रहने का 
बुतान्त, स्यावाधिपति हिक्प्षत द्वारा एसेमडइन कॉरपोरेशभ बताम क्राइटेरियन थियेटर्स (+) 
यें दिया गया है। उन्होंने कहा है 
#वायिक मत के अदलतै रहने - का ऊपर किया गया उल्लेख प्रेड्ज मंनोम 
स्यूयार्क 306 यू० एप्त० 466 में, स्यायालप “के निशांप की भूमिका है, जिसमें. 
स्यॉयातय ने “फेडरल ज्ञासत के साधत के ए॥ नियोजिती के वेतव भत्ते में राज्य 


(?) (878) 3 ९० श्ली० 889 


€!) फरातबोग शोर हंसस, “व्रास्ट्रे लिषम कॉस्टिंद्युल्तल सा (972), पृष्ठ 576-585 
(0) (89] 4 ब्हँ।डन 3॥6. 
47) (0947) 74 सी० दुच्च० क्रर० 9, 22. 
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आपकर से, छूट पर फिर से विचार करना प्रावदयक् स्का शोर यह विनिश्यय 
किया कि कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए।” म्यायाधिपति फ्रकफर्टेर में कहा-- 
"दस ्यायालय में, विसम्मतियां ही घीरे-बीरे बंदुबत के तिर्शय बत गईं श्रौर बह 
किनिदचय प्रभी हुआ्ा भी नहीं था क्रि इस सिद्धान्त का ग्राधार खोखला हो चुका 
था ।' (पृष्ठ 49.) दस मामले से तो पुराने प्रिद्धास्त की इतिश्री हो गई।” 


मैं इतना और कहूंगा कि साधनों की उन्मुक्ति के छिद्धान्त को यह न्यायालय 
पश्यिम बंगाल राष्य बनाम भाश्त संघ (7) में निश्चित झूप से खारिज कर चुका था| 

औ पालक्रीवाला ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि यदि संशोधन की शबित पर 
परिसीमाएं नहीं लगाई गई तो इसके परिणाप बड़े व्यापक होंगे। उन्होंने यह कहा कि ऐसी 
परिसोमाएं मे हुईं तो संत्द्‌ को अपने प्रस्तित्व की ग्रकथि बढ़ा लेने से, भारत को किसी 
पराए देश का विछलग्गू बना देने से, उच्चद्रम स्थायालय तथा उच्च न्यायाप्यों को समाप्त 
करने से, झासत की संसदीय प्रणाली को ख़त्म करने झौर संशोधन का शक्ति छीन लेते से 
और कुछ न संही, तो इस शवित का प्रशोग इतना घुठिकल बला देंने से जिससे एक भी 
संशोचन मे किया जा सके, कोई नहों रोक सकेगा। जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह समभते 
का कोई कारश नहीं है कि अनुच्छेद 368 में 'पंशोधन' शब्द का सीमित प्रयोग किया गया 
है कि थौर न यह सपभते का कि इस गनुच्छेद के प्धीस संशोधन करने की शक्ति किसी भो 
श्रकार सीमित की गई है । यदि शक्षित है तो. उसका विश्तार केवल इस झाधार पर कम नहीं 
किया जा सकता कि उसके दुरुपयोग की सम्भावना है। 


बाचर एण्ड सत्स वतांम लग्डन सोसाइटी प्रॉफ कम्पोजिदस (*) में लाई ऐटकिसन 
में कहा कि यह सुस्‍्थापित तथ्य है कि किसी कानून के एक से ग्रलिक प्र्थ देने वाले झल्दों कर 
गर्थ करने में किसी ग्र्थान्वयन बिवेध से निकलने दाले परिणामों पर विचार करना वाजित 
है क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं, जितके, सम्बन्ध में घारणा यह है कि, विधानमण्डश कया 
प्राशय उन्हें .रमावी करता नहीं था,' इसलिए ऐसे श्र्थान्शयंत के बजाए जिससे उनसें से एक 
यो अधिक की परिणति हो, उस-अर्थास्वयत को तर्जीह दो जाती चाहिए जिससे उनमें से एक 
के भी प्रभावी होने को सम्भावना न हो | उस्री मामले में लाई मैंकनाटत ने कहा कि स्थाविक 
अधिकरण की . प्रश्निनियंम को तोति से कोई सरोकार नहीं है झरर यह कि न्यायालय का 
कर्तव्य एवं एक्माञ् कत्तब्य, भधितियम को भाषा की थ्यास्या अ्र्यस्वियन के स्थापित निययों 
के भनुपार करना है.। . - 


अंक श्रॉफ दोरेण्टो बनाम लाम्बे(?]में प्रिवी काउम्सिल को इस आत परे विचार करना 
था कि हिसीं प्रात का विधानमएंडल, बैंक के पूंजी-स्टाक पर कर क्या इसलिए उद्गृहीत 
नहीं कर सकता है कि उस शक्ित का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, कि बह बैंक हो समाप्त 


0) एक आई, आर» 963 एस सो& र24]. 
(») (93) ए० सती० 407, 2] झौर ]8, द 
0] (887) 2 ए० सी० 575, 586, / डे 


ध्ट 


( 267 बू० एच० 20, 2॥, 
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हो जाए । ब्रिवी फ्राउरिसिल ते कहा ढ़ि ब्रिटिश वार्थे थमरीका ऐक्ट की धारा -92 का सही, 
अर्थान्थियन करने प्र, यदि वह झावित इस धारा की परिधि प्रें प्राती हो, तो इसलिए किन्तु 
न कुछ यह सम्भावसा है कि उसका दुरुपयोग किया जाए या उसका क्षेत्र; जो डोमीनियन संसद 
के लिए प्रत्यथा खुल्ा रहता, सीमित कर विया जाए उसके प्रत्तिश्व से इन्कार करना गलत 
होगा । श्रिवी काउत्सिल ने प्रपना पत ब्यकत करते हुए कहा कि "माननीय स्थाय्राधिपति यह 
प्ोच नहीं संकते हैं कि बयूब्ेक जैसे महान बेशों को स्थानीय स्तायत्त शासन की बड़ी-बड़ी 
शक्तियां प्रदान करते समय इम्पीरियल पालियामेण्ट का झाशय, उन शक्तियों को इस विचार 
से सीमित कर देने का है कि उनका प्रयोग हानिकारक रूप में किया जाएगा । सम्पि तथा 
सिविल अधिकारों के लिए कानून बनाने की महान बाक्ति जिस जनता को दी जा सकती हैः 
उस पर कर उद्गृहीत करवे के मामले में भी भरोसा किया जा सकता है।" हे 


हे एक्स-पार्टी ऋसमेव (!) में यह प्रभिनिर्भारित किया गया था कि समभा यही जाता 
है कि राज्य का हर प्रंग दूकरे के साथ सहयोग करेवा, यह कि यहापि एक झ्रग अपने कार्य 
मैं भग्य प्रगों के कार्यों को ठए कर सकता है भर संविधान का संवालग रोक सकता है, फिर 
भी कोई स्विधात ऐसा नहीं है जो यह सगभ कर चलता है कि एक प्रंग ऐसा व्यवहार 
फरेगा जिससे हूसरे का कार्य विफल हो जाएं । 


के हपारे संविधात की प्रस्ताकतों में लौकतस्जाश्मक प्रभुत्वसम्पन्न यराराज्य की स्थापना 
परिकह्पित है। लोकतन्‍्भ का काम इस बुनियादी धारंणा पर चलता है कि संसद्‌ में भेजे मए 
जनता के प्रतिनिधि जो भरात कहेंगे उसमें जतता की इफ्छा प्रतिबिम्बित होगी और यह हि 
के प्पती शक्तियों का प्रयोग जनता के साथ विशवांसधात करने के लिए का उस भरोते शभा 
विश्वास के प्रतिकूल व्यवक्टार करने के लिए नहीं करेंगे, जो जनता ने उनके प्रति प्रकट किया. 
है। राज्य-प्रभुवा सम्बन्धी कुछ भारी-भरी शक्तियां, जनक के प्रतिनिधियों में निहित है। 
उन्हें पु्ध धीषित करने की सक्ति है। उसको .सिक्‍्कानर्मारण तथ्ण करेंसी को, शक्तित प्राप्त 
है । इन शक्तियों को जितमें वित्ताश की क्षमता है न्यायिक नियस्तरश से प्रलग कर दिया गया 
.है। यदि इस शक्तियों का प्रयोग बृद्धिमानी है न किया जाए. तो इसके इसने व्यापक परिणाम 
हो सकते हैं कि अपने छाथ वे वह सब वहां ले जाएं भो हमारे लिए मूल्यवातु हैं। बुद्ध तथा 
प्रुद्दा-स्फीति ने ऐसी प्रशिष्टफारी शक्तियों कौ जन्म दिया, जिन्होंने -स्वतस्थता ही मष्टे कर 
दी । यदि इस ग्राशा झौर विद्वास के साथ कि इन अपितयों का डृरुपयोग नहीं किया! गएगा, 
वे भारी-भारी शक्तियां, जनता के, प्रतिनिधित्रों के सुपुर्द की जा सकती हैं, तो बह मान लेगो 
कहाँ तक उभ्ित है कि संशोधन करते की निर्वाप शब्ित का दुष्योग होगा ? बद़ि इन 
जवितियों का दुश्पयोग होता है तो उसका जो उपाय जनता के हाथ में हे वह मतदान कैसा 
_पेथा मंतपेटी हूँ । ही 8 

यह दी कि बदि पूल भ्रधिकारों को इस प्रकार संशोधित- करते की शवित, जिससे 
कि उन्हें छीना जा सके था त्यूत किया जा पके, संसद्‌ में निश्चित होती, तो उसके आीषण 
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वरिशाम' होते. जब उस टमृभव की सेवी में देखी जातो हैं, जो 95।, जब झंकरी प्रस्ताव 
इले मामले (:) में मूल प्रधिकारों को संशोवित करने की संसद्‌ की जक्ति स्वीकार दो गई 
थी, ौर 967 के बोच को ज्य गोलक नांच बस्ले खासले (7) का फैयदा हुआ था, घटनाश्रों 
सै हुप्ला था, तब इससे अवास्तविकता क्य ब्राभास होता हैं। इस संदर्भ में बह बात बाद 
रखने को हैं कि, मूल श्रधिकारों को संशोवित- करने को अपनो खद्ित का प्रयोग करते समय, 
मंसद्‌ जनता को स्वतस्त्रताध्ों की संरक्षक उतना ही है जितना हि न्यायालय । 


यदि संविधान के सारभुत तथ्दों का पता लगाने की एक पहचान, दह कहठियाई है, 
जिसके साथ कि उन तत्वों को संझोधित किया जा रुकता है, तो यह स्पष्ट है #िये तत्व 
जो मोटे तौर पर भनुच्छेद 368 के परन्तुक के खण्ड (क) से (ड) तक में “केंडरल तस्वों” 
के रूप में निडिष्ट हैं, सविधान के सारभृत तत्व हैं। लण्ड (क) से () में निविष्ट परुष्छेदों 
मं, संविधान के कुछ ऐसे सारभरूत तत्वों की चर्चा की गई है, जुँवे संत्र को व्यायपालिका, 
छच्च न्यायालय संव त्या राज्यों के वोच विवायी सम्बन्ध, ग्रतृरश्िष्ट शक्ति का 
प्रदान प्रादि-प्रादि। विधायी सूचियों को संशोवित करने को शक्षक्ति के साथ प्रंवक्चिष्ट 
अविष्टि को, संघ सूची से निकाल कर, राज्य सूद्दी में रखने की झवित भी सम्मिलित है| 
इस ब्कित से भी संसद को, प्रविष्टियां राज्य सूची या उमवर्जी सूची से संघ चुबो में अन्तरित 
करके, अपनी शक्ति बढ़ाने की सामथ्य प्राप्त हो जाएडी । घनुच्छेद 368 के परम्तुक से इस 
अकार यह स्पष्ट हैं कि संविधान निर्मातात्रों ते संविधान के सारनूत तत्वों कै हंगोचन की 
कल्पना की थो। 


श्री पालब्लीलालों ने गह कहा है कि सूद प्रविकार रविधान के सास्भूत त्तत्व हैं 
पौर यह कि उनहो स्विति उस चद्भान के खपान है जिस पर संडिधात की इसाश्त खड़ी को 
गई है, यह हि ये अश्निकार प्राश, स्वतन्जता तथा समता के नैसशिक अधिकारों का ही 
विस्तार, मेल तथा उलर-पलट हैं जो बड़ी हद तक मानव प्राणी होने के नाते जनप्ाधरारण 
को प्राप्त हैं म्रर यह कि उस स्मय जब जनता ने संविधान बताया, झसने ये अध्किर 
अपने लिए ब्रारक्षित कर लिए ह॒था संस्रद्‌ का जैसा गठित प्राधिकारी (कांस्टिट्यूटेड 
अर्थारिटी) इन अधिकारों को त तो छीन सकता है और न न्‍्यून कर सकता है। उन्होंने 
कहा कि विवक्षित परिसोमाएं भ्रयिकारों की प्रकृति पर, तथा उच्त ड्राधिकारो की प्रकृति पर, 
जिसके बारे में समझा जाता है कि क्क्ति उसको प्रदान को गई है, तिर्भर हैं। 


५ दूसरी ओर, भ्रत्यियों के कहा कि भारत के सोफों को केवल ऐसे प्रधिकार ग्राप्त हैं 
जैसे कि संविधान द्वारा उन्हें प्रदान किए गए हैं, यह हि संविधान के प्रशत्त होने -के पूर्व, 
झनको एक भी पूल धविकार प्राप्त नहीं था, यह कि ये थविकार संविधाव के भाग 3 द्वारा 
उन्हें घनिष्यकत छूए के प्रदान किए-गए ये और यह कि स॑ ग॒त्त राज्य ग्रमरीका हे अनुच्छेद ॥0 
के जैसा कोई भी उपचस्ध हंकारे संविचान में तहों है जिसके द्वारा जनता के ग्रधिकार 


(0) (952) एव० सी० आर० 89. 
(*) (967) 2 एस० सौ» झार० 762. 


तक 


केशदानन्द आरसी ब० केरल राज्य [ग्या० मैस्यू] 528॥ 


जनता के लिए आरक्षित किए गए हों । उन्होंने यह भी कहा कि थह समभते हुए कि मुल 
अधिकार "झाज या कल के नहीं, बल्कि शाईवत हैं ग्रोर कोई नहीं कह सकता है कि देगेका 
कम्म कब हुआ था”, उन्हें अनुमवादीत, पादत या झ्लादिकालीन बताने से ऐसी भ।बुकठा के 
प्रामास होता है, डिसका उद्देश्य चेतना को पिछड़े हुए राजनीतिक द्शंन की युस्ध में 
भटकते के लिए छोड़ देता है। इसका फल यह होगा कि इस मासले की वास्तविक 


* कठिनाइयों का विश्लेषण ठस्डे दिमाग से नहीं किया जा सकेगा । 


जिस प्रदन का निर्य हमें रूरना है यह, ग्रांशिक रूप से, राजनीति का है, किग्तु 
इसका बहाना करके न्यायालय उतरा मिर्सोव करते से इन्कार महीं कर सकते हैं। जैसा कि 
डी टोकेविली ने लिखा है--“संयुक्‍्त राज्य ग्रमरीका में ज्ञायद ही कोई राजनैतिक प्रसन 
उभरता हो, जो तत्काल या कुछ ही समय बाद, न्यायिक पभ्रइन व बन जाता हो ॥” (?) 
श्री पालखीवाला की बात समभज़े के लिए कि मूल प्रध्िकारों को संशोधित करने की संसद्‌ 
की श्क्तित प्रस्तमिहित परिसीमा के प्रध्यधोत है, पह समझला प्रावश्यक है कि इन अधिकारों 
की उत्पत्ति कहां से होती है ध्रौर उतकी मौसिकता का कारण क्या है। 

यह बात हमें पहले ही समझ सेनी चाहिए कि 'नंसतिक अ्रधिकारों से मेरा अभिप्राय 
उन प्िकारों मे है जो तर्क्रिय तथा नैतिकताप्रिय प्राणी होने के नाते मनुख्य के लिए 
समुचित हैं प्रौर सुखी जीवन के खिए प्रावश्यक हैं। 'प्रधिकार' कहे जाने पर भी उसका 
प्रर्तन न्यायालय में प्रपते श्राप तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि राज्य की निदिवत 
विधि ने उन्हें मान्यता न प्रदान की हो । मैं इस बात से सहमत हूं कि 'प्रधिकार' शब्द का 
प्रयोग केवल उन दावों तथा विद्येाधिकारों के लिए किया जाता चाहिए, जिनको विधि की 
माम्यता भ्राप्त हो चुकी है तथा संरझण प्रात है किम्तु यह कहना कि प्रधिकार वही हैं 
जिन्हें कानून की मान्यता भ्राप्त है सत्ताधारी राज्य के सामने घुटमे टेक बेना है | इस' 
सिद्धान्त के प्रनुमार, प्रापके भ्रषिकार केवल वही हैं, जो राज्य ते झापकों दिए हैं शोर 
उसके प्रतिरिक्त कोई भ्रथ्िकार रहीं हैं। इस दृष्टि से यह कहना कि श्रापके यही श्रधिकार 
हैं, जिनको राज्य द्वारा माख्वता दी जामी चाहिए, भाषा का स्पष्ट दुरुपयोग है। “बिस्तु 
स्वतरत्रता की भोक्णा(डेक्लेरेशन ग्रांफ इण्डिपेब्डेन्स) के दृष्टिकोर! से राजनैतिक प्रंधिनियभन 
के भी पहले तथा उससे बिना अ्रषिकारों के प्रस्तित्व कौ स्वीकृति हो रागतैतिक चेतना का 
अम्युदय है। यदि इन अ्रधिकारों को प्राप्त कराने! के लिए सरकारें स्थाफ्ति की जाती हैं 
सो इन भ्रधिकारों का पहुले से अस्तित्व रखना (पो-एब्जीस्टेंस) ही राजनीतिक सिंदान्त का 
का ग्राघार है। (*), हमारे संविधान की प्रस्तावता बह बतालो है कि इन ब्रष्िझारों को 
ब्राप्त कराने लिए ही संविधात की स्वापना की गईं थी ग्रौर यह कि, मोट तौर पर, 
गूल घ्धिकार पहले से विधमात नैसशिक अधिकारों को ही स्वीकार करता है। "उनकी 
मान्यता सविधान से नहीं है, बल्कि ऐसी भास्यता के होने पर ही संविधान को सम्पूर्ण 


+ समभा जा सकता है। ७) 


(!) डी टोकेविली कृत "डिमॉक्सि इन अरघरीका” (948), ब्राइ्ले इडिशिन पृ९5 280. 
(!) हकिंग “क्रीड्आफ दि ब्रेस", पृष्ठ 59-का' पाद-टिप्पण, 
(“) कॉरविन “दि हायर बैकग्र।डण्ड प्रॉफ दि भ्रसरौकन कॉस्टिट्यूशलल लॉ”, पृष्ठ 5. 
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मएतब अधिकारों का दार्शनिक आ्ाघार नैल्गिक दिवि है ग्रोर मानव अबिकारों 
का इतिहास नैश्गिक विधि के इतिहास के साथ जुड़ा हुमा है (/) । इस विधि का निष्कर्ष 
किसी काल्पनिक शुस्य से नहीं, बल्कि सपेझुइटी में मरमुष्य जाति को सामान्य स्थिति से 
निकाला गया है। सेंट थामस एक्वीलास के भ्रनुसार नेसविक विद की ग्ाज्ञाप्रों का दर्जा 
बही है जो प्राकृतिक प्रधृत्षियों का है, क्योंकि उस्र प्रकृति के झतुसार जो उसकी शा सबकी 
है, सबसे पहले उसका प्ु;काव भलाई की और ही होता है, बरषोंकि भ्रपती प्रकृति के स्वुार 
अपने भ्रस्तित्व की रक्षा सभी करता चाहते हैं; प्रौर इसी प्रवृत्ति के कारण 
सातव जीवस को बनाएं रफने घोर उसको राह की रुकाथटें दूर करते के जो भी स्राधत हैं 
भही नैसर्गिक विधि बनाते हैं (”) । किसी झौर सन्दर्भ में, वही स्लिद्धास्त स्पिनोज़ा ने जित 
क्षम्दों में घोषित किया बे प्रत्तिउ हैं प्रौर उनके अनुसार “हर प्राणी यहू प्रयास करता है 
कि उसका श्रप्तित्त बना रहे (ै] ।” दूसरी बाल यह है, कि सेंट थामस एगवीनास के 
प्रमुसार, मनुष्य की प्रवुक्ति उन्हीं चीजों की होती है जो उस भ्रकृति के झनुसार, जो 
उसकी भी है तथा प्रन्य प्राणियों की भी, उतके साथ विशेष रूप से सम्बद्ध हैं। शोर 
इस प्रवृत्ति के झ्राधार पर यह कहा जाता है कि उन्हीं बातों से नैसपिक विधि बनी हैं 
जो श्रकृति ते सब प्रास्ियों को सिखाई है, उदाहरण के लिए लेंगिके सम्भोग, संतति की 
छ्लक्षा श्रादि आदि (+) । औ्रौर तोसरी बात यह है कि प्रकृति विवेक-बुद्धि के भनुसार हर 
आदमी की प्रवृत्ति भलाई को तरफ होती है प्ौर यहो अ्वृत्ति उसे सत्य की खोज करने तथा 
सोसाइटी- के खाथ रहने की प्रेररणा३ प्रदान करती है । 


नैसरगिक विधि यथाथ्थता की अभिव्यवित है और निद्चिचत विधि (पाज़िटिव लॉ) के 

- झ्रौदविस्य तथा न्याय-संगतता की माय का साधन भी है; नंसगिक न्‍्यय तथा कामन मा 

बवेकपूर्ो मनुष्य को घारशा पर, विधि के विवाद पर भारत के कामत ला का विदेष ध्याव 

रखते हुए, भारत के काप्तन लॉ व्यापारियों को विधि तथा संविदाकल्प विधि पर चेलगिक 

विधि का प्रभाव कहाँ तक पड़ा है, इसका इतिहास, सर फ्रेंड्रिक पोलक ने “हिस्ट्री ग्रॉफ दि 
लॉ प्रॉफ नेचर” दिषयक श्पने निबम्ध में बड़ी बिद्वता के साथ बताया है (*) । 


यह सही है कि मेछगिक स्थाय पर बनांबट़ी तथा क्षाल्पनिक होने का ग्रारोप जगाया 

जाता है और नैसगिक न्याय का समर्थन करने वाले अ्रनेक सिस्धास्तों पर, किसो कारशवश' 

विश्वास तहीं किया गया। श्री मंक्स एमर० लेसरसन ने यह ठीक ही कहा है कि नैसगिक 

स्याय के पिद्धास्तों को स्वयं नैसिक स्थाय के साथ उलभाना नहीं चाहिए भ्रन्य राजनैतिक 

तथा दिपिक सिद्धाल्तों के समात, नैसगिक स्थाय के धिद्धास्त भी तेसगिक स्याय का समयंल 
23440 2000%04-. 


(0 जैकस मैरोटैन कृत “मैन एण्ड दि स्टेट", पृष्ठ 80-8. 

(!) सुम्मा ध्योलाजीका, भाम 2, धारा [,अ्रश्न 9], अनुच्छेद 2 (ट्रांसलेटेड बाई दि इंग्लिक्ष 
डोमीवियन्स), जिल्द 3, हे 

(7) “दथिकस”, भाग. 3, प्रापोजीक्षत सं० 6. 

(!) युम्पा ध्योलाजी का, भाग 2, घारा |, प्रश्न 90, अनुच्ेंद 2 (ट्रॉंसलेटेड बाई दि 
इंग्लिश डोमीनियन्स), डिहद 3. 

(] "एसेज़ इन लॉ ', पृष्ठ 3!. 


+ 


जे 
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करने तथा इसे स्वायानुमत ठहराते के लिए तरह-तरह के तर्क था सिद्धांत प्रतिपादित कर 
सकते हैं, किस्तु इन सिद्धास्तों के उलंट जाने का श्र नैसिक न्याय का ही उल्तट जाना नहीं 
हो सकता है, जैंसे कानुन हे दर्रान के किसी सिद्धक्‍त के उलट जाने से, स्वेयं कानून ही 
नहीं उलट सकता है। (१) 

मनुष्य का सामाजिक स्वभाव, उसके भौतिक तथा मानसिक गठन की जातीय ल्याय॑ 
के बारे में उसको भावताएं- तथा ग्रास्तरिक सदाचार, अ्यक्तिस्व तथा सामूहिक बचाव 
की उसकी शअ्रधृत्ति, सुख के लिए उसकी लाखसा, मानंव ग्रिप्ता का उसका प्ाभास, जीवन 
में अनुष्य के स्थात हथा प्रयोजन की बाबत उसकी चेतना-ये सब, कल्पना की उत्पत्ति तहीं 
है, बल्कि ययाधंता के क्षेत्र के वम्तु-परक तत्व हैं (!) । जैसा कि नेसगिक विधि के इतिहास 
का ज्ञान ने होने के कारण, इंग्लेण्ट के ज्पयोगिताबादी (यूटेलिटेरियनस) का विचार था, 
नैसगिक विधि मतमौजी व्यक्तिगत वसंद का दूसरा नाभ नहीं है. बल्कि, दसके विपरीत, 
समय मानवता के समूहसत् बिदेक का जीता जामठा प्रतिरूप है, भ्रौर इसी श्रर्ष में उसको 
कामन ला ने साररूप में अगीकृत किया है, चाहे सदा-म्वंदा उसका उल्लेछ नाम ले कर 
न किया हो (*) । “मानवता के उत पावन झबिकारों की खोज करना है तो वे अप्रचलित 
प्रभिलेखों के पुरात्रे पत्रों में नहीं मिलेंगे । उनको तो भगवान ने स्वयं, पानव स्वभाव की 
किताब के पल्लेध्वस्ने पर सूर्य २श्मी से, भें कित किया है प्रौर मनुष्य की झक्ति में नहीं है कि 
उस पर छुब का पर्दा डाल दे”। (*) 

पश्चिसी इंगाल शज्य बनाम सुब्ोध गोपाल (?) में स्यायाधिपति पातण्जलि शास्त्री 
ने कष्टा कि उस अ्रनुच्छेद (प्रगुच्छेद 9) में "स्वासलथ्य-बधिकार” झोधंक के प्रधीत कुछ 
स्वातम्श्य उल्लिखित हैं भौर उसमें उत्त महान तथा प्राघारभूत प्रधिकारों की व्यवस्था है, 
जो ह्वतंत्र देशा के नागरिक की हैसियत के साथ प्रनिवायतः खयोजित नेसशिक प्रधिकांरों के 
रूप में मास्यताश्राप्त ठथा प्रत्याभूत हैं। 

संयुक्त राज्य ग्रमरीका में, मनुष्य की ग्राथिक स्वतंत्रता का विशेध. करने बाले 
निहित स्वार्थों को प्रोर से जो प्राय नेसगिक विधि का लिया गया कह उत्नसबी शताब्दी 
की विशेषता बन गया। उल्नीसत्रीं झताव्दी के उस्तरा्द्ध में, निजी सम्पत्ति तथा प्ंविदा की 
स्वतस्त्रता के प्रधिकारों में, राज्य की भोर से होने बाले हस्तक्षेप के विरोध में नेसर्गिक 
ह्याय तथा नेसगिक भ्रधिकांगों के बिचारों का श्राश्रय लिया गया। नैसगिक न्याये तथा 


(') ”पाज्ीटिग एस्ड मैचुरत लॉ एक्ड देयर को-रीलेबान इन इष्टरप्रेटेशन ऑफ मॉडते 


ल्रीगल फीलासफीज” एसेज़ इत प्रॉनर श्रॉफ रासको प्राउप्ड (स्यूयार्क प्राक्सफोर् 
बूनिवर्सिदौ प्रेस) (947) . 

(0) लादरवाच्ट कृत “इण्टरनेक्षनल लॉ एप्ड हा, मन राह्द्स”, पृष्ठ 0. 

(*) सर फे ड्रिक पोलक, कृत “दि एक्‍्सपेंशनन श्रांफ दि 'कामन ला” (904), पृष्ठ 28. 

(*) छा्ड एक्टन कृत "दि हिल्ट्री श्रॉफ फ्रीडम एण्ड कदर एसेज” (907), पृष्ठ 587 एर 
उद्धरण | 

(0) (954) एस० सी० आर० 587, 596. 


980 उच्छतम न्याप्रालय शिरंय पत्रिका. [973] 2 उम्र नि* प० 


नैतिक अधिकारों के विचारों का, इसी प्रयोजन के लिए. पुतरीक्ष किया यथा और उल्हें 
नई झक्ति प्रदान की गई (*) । काम-काज की मानवोचित दक्षात्रों को सुनिश्चित करने के 
लिए, महिलाशों तथा बच्चों के नियोजन के संरक्षण के लिए, उपगोवताओं के हितों की रक्षा 


के लिए तश्रा न्यातों तथा निभमों की झक्तियों को नियस्त्रण में रखने के लिए बनाए गए कानूनों" 


को संयुक्त राज्य अ्रमरीका के न्यायालय, बहुधा सनुत्य के नेसगिक अधिकारों का हवाला दें 
कर, असांविधानिक ग्ोषित किया करते ये। इसके पुराने इतिहास से पता चलता है कि क्या 
कारण था कि नेप्तगिक भ्रभिकारों को कुछ विचारक संदेह की दृष्टि दे देखते ये भौर व्रिधान- 
भण्डल या संविधान के भी ऊपर किसी उच्चतर विधि की सर्वोपरिता साबित करने याले 
लेखक, नंसगिक अ्रधिकारों की भार-स्वरूप विरासत (डेमनोसा हेरिश्टिस) का उल्लेख 
व्यग्रता के साथ क्यों किया करते थे। तुच्छ उद्देश्यों ठथा अ्नन्वाब्ी उद्देश्यों, दोनों के पक्ष 
में नेंसगिक विधि का उपेथोग देखकर, क्ितनों ही ने नंसविक विधि को तत्काल नामंज़ूर कर 
दिया। जेश्मी बंप के जेसे महाव व्यवहारिक सुघारक, न्यायाधिपति होष्स जंसे महान 
न्यायाधीश तथा हँस केलसन जैेगे महत्त कानूती दुष्टा ने, जितमें से सभी सामाजिक 
प्रगती में बिक्वास करने वाले हैं, नेसगिक विधि का कोई आदर नहीं किया है और उसे 
कपोल-कत्पित कह कर खारिज कर दिया है। न्‍्यादाधिद्रति होम्स ने कहा--“नँंसरपिक विधि 
में विश्वास करते आले विधिवेत्ता मुझे इतने भोले-भाले मालुषत होते हैं कि कुछ भो हो यदि वह 
उनको तथा उनके पड़ोसियों की जानकारो में है तथा उनके द्वारा स्वीकार किया जात है, उसे 
वे ऐसी मान्यता देने के लिए तेवार हैं, जेसे कि वही बातें सव लोगों को खब जयह स्वीकार 
कर लेगी चाहिएं"(*) $ प्रोफेसर कंलसव का जिचार है कि नेसगिक विधि के धनुयावियों 
का सिफ एक मात्र प्रयोजत, स्थापित प्राथिकार तथा स्थापित सरकारों छी, निजी सम्पत्ति 
की दासता की तथा विवाह की संस्थाओं का पक्ष समर्थन करवा है। (?) 


जैर्शारिक न्‍्थाय पर वक्षपि इतने झाक़मस्त हुए और उसके भाग्ण मैं इतने उतार- 

चढ़ाव आए फिर भी बीसवों वाताब्दी ने उसे नया जीवन श्रदान किया और इस बात से 
इंकार नहीं झिथा जा सकता कि इस अ्रविकारों- की मान्यता को ग्यौर भी प्रमा।वज्ञाली बनाने 
तथा संसार को यहू बताते के लिए कि कोई भी राज्य इन अधिकारों का अतिक्रमण त करे 
अत्तर्राष्ट्रोय (बिल आँक हा सत राइट्स' में गूतिमान सानवाशिकारों की कल्पना को शाड़ झौर 

+ देक नेध्विक न्याय का बिद्धान्त ही या (*) । इन अ्रष्िकारों को ब्राप नेंसगिक अधिकार कहें 
या न कहूँ इतकी उत्पत्ति 'नेसिक विधि से हुई हो या द हुई ही, जैसा मैं कह चुका हूं ये ऐसे 
अधिकार हैं, जो विदेकी तथा तेतिकत्ा प्रधा्त प्रार्ि के रूप में मनुष्य को प्राप्त हैं ४ अन्तिम 
विश्लेषण होने पर पता यह चलता है कि मनुष्य का एकयात्र अधिकार मनुष्य होने का या 
मतुष्य के रूप में जीवत बिताने का भ्रत्रिकार है। विनिदिष्ट मानव-अथिकारों में से सभी का 


()) हैंग “दि रिवाइवल श्रॉफ नेचुरल मा कंरसेप्टूस”, पृष्ठ 7-23. 

(४) होम्ध्र कृत “कोलेक्टेड लौगल पेपसे”, पृष्ठ 3]2. 

(?) कैलसन कृत “जनरल थीषरि आफ लॉ एण्ड स्टेट”, पृष्ठ 4]3-48. 

(१) लाटरपाच्ट कृत 'इच्टरनेशनल लॉ एण्ड स्टेट ह्यू मत्र राइट्स”, पृष्ठ ]2-3. 
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आधार मल्ुष्य के रूप में जीवन जिताने का मनुष्य के भ्र्तिकार है. (!) हैरौल्ड लास्‍्की ने 
कहा है (१-- 

“परे वे प्रधिकार क्राप्त हैं जो सोस।इटो सदस्य के हैसियत्र से मुझ में 
ध्रम्तनिहित हैं, प्रौर सोसाइटी की भूलभूत संख्या के रूप में मैं राज्य की पहचान 
उस रोति से करता हूं जिसमें वह मुझे ये भ्रथिकार साररुप में प्राप्त कराता है ।'' 
ये भधिकार ही इस भ्र्भ में, राज्य का मूल श्राधार हैं। इन्हीं के छप में बह गुण है 
जो राज्य शक्तियों के प्रयोग को नैतिकता का रंग प्रदान करते हैं भौर ये इस प्र्थ में 
नैतिक ग्रधिकार हैं कि ये सुश्दद्ष जीवन के लिए ग्रावश्यक हैं।” 


खो सीरबाई ने कहा हि संविधान के पनुच्छेद 33 से, जिसमें कह्ठा गया है कि संसद्‌ 
विधि द्वारा मिर्धारषा कर सकेगी कि मूल ग्रबिकारों को, सप्लस्‍्त बलों प्रधवा सावेजनिक 
व्यवस्था-भार भाले बलों के सदस्यों के लिए प्रयोग होने की ग्रवस्था में, किस मात्रा तक, 
निर्बन्धित या निराहृत किया जाए ताकि उनके फत्तेस्यों का उचित पालन तथा उनमें अनुशासन 
बना रहना शुनिशिक्त रहे, यह प्रकठ होता है कि हमारे संविधान में किसी भी नेपविक 
प्रधिकार को मास्यता नहीं प्रदान की गई है. ब्योंकि प्रत्यधा भूल भ्रधिकारों के धयोग पर 
संसद्‌ द्वारा नियत की गई परिसीमा प्रस्मथरित होती | इस स्थिति के समथ॑न में उम्होंने उस 
सत का प्राश्नय लिया है जो स्थायाधिपति एश० के? दास ते छोशर नाथ बनाम श्रायफर 
प्राुकत दिल्‍ली ()) पं स्थक्त किया है, जिसमें उन्होंने कहा है -- 

“मेरी राय में संविधान के भाव 3 में ही इस बात के श्पुष्ट संकेत हैं कि 
उनके उपबस्धों की तैथारी में “मेसगिक प्रधिकारों” के सिद्धाश्व में कोई हाथ नहीं 
है । प्रनुक्छेव 33, 34 तथा 35 को ही लीजिए, जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त श्रध्रिकारों 
को उपान्तरित करने की शक्ति, संक्षद्‌ को वेते हैं। यदि वे लैधगिक अ्रधिकृर होते, 
तो संविधान, उन्हें उपा्तरित करने की शाक्ति, संसद्‌ को नहीं दे सकता था।” 

मैं नहीं समभता हूं कि भरी पालक्षीग्राल। की दलीस' यहू है कि वैंसशिक अधिकार ऐसे हैं जो 
विश्चित विधि के समर्थन के बिका व्यायालयों द्वारा मुंल छाप में प्रवतंनीय हैं. था यह 
कि उन पर किन्हीं परिस्थितियों में बर्घन नहीं लगाए जा सकते हूँ। 

यह झात कि सभी नैसरगिक श्रधिकार ऐसे हैं जो सीमित किए जा सकते हैं, यहां तक 
कि सामास्य कल्याण के लिए सीने भी जा सकते है, स्वयं ही ऐसा सिद्धान्त है, जिसे 
नैसगिक विधि फे सभी लेखक मान्यता देते हैं। “किस्तु मनुद्य के ैंसगिक ध्रधिकार, यद्यपि 
सामान्यतः आत्यस्तिक तथा अझनतिक्रमणोय कहे जाते हैं, उस सार्वभोप अवस्था की 
श्रपेक्षाओं से सीषित हैं, जिनके प्रध्यधी उन्हें श्यान मिला है। विनिरदिष्ट रूप से कहा जाएं 
तो भनुष्प के चेसगिक अ्रधिकारों पर दो प्रकार के बन्धम हैं, जिनमें एक ग्रास्तरिक है जो 


() पोममेल कृत “दि नैबुरल लॉ” के पृष्ठ 243 के पाद-टिष्पश पर उद्धृत, थामस पी०्नील 


कृत “बेपन्स” फार पीस. * 
(5) हैरोल्ड लास्की कुक “'ग्ामर ग्रॉफ पोलीटिक्स/ (न्यू हैबन) (925), पृष्ठ 39-40. 
(7) (!959) सप्लीमेण्ट । एस० सी० और» 528, 605. 
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उग् उदय से पैदा है जिसके खिए वे प्रधिकार उस्े दिए गए हैं घोर दूसरा बाह्य है जो 
अन्य व्यक्तियों के समान ब्रधिकारों तथः ग्रन्य व्यक्तियों के प्रति उसके कर्तव्यों का है 7”(*) 
प्रौर जब संसद्‌ सैनिक कर्मचारियों या क्रारि 
हारा बूल प्रधिकारों के प्रयोग को, निबन्धित करती है या उन्हें छीन लेती है, तो इसका यह 
अर्थ नहीं है कि नंशरशिक भ्रधिकार ही नहीं हैं वा बह कि, मोटे तौर से कहा जाए तो, यूल 
प्रश्निछ्चार का होता! नैसग्रिक अधिकारों की स्वीकृति नहीं है । इससे केवल यही वतोत होता 
है कि सैंसगिक प्रधिकारों के समान, मूल झषिकासों को भी सोधाइटी के सामान्य ऋल्यारे 
के लिए सीमित किया जा सकता है। जाँत लॉक स्वयं यह नहीं सानते थे कि नैसबिक 
अधिकार ात्यन्तिक हैं और व कहीं भी उन्होंने ऐसा कहा है। दूसरे छाब्दों का अ्योग किया 
जाए तो सैनिक कर्मचारियों या विधि द्वारा क्षान्ति क्याए रखने के कत्तंव्य-भार वाली पुलिस 
के मूल अ्रबिकारों के प्रयोग को चूंहि संसद नियंन्धित कर सकही है, यहां तक कि उन्हें 
क्लीन भी सकती है, इसलिए इसका यह त्र्थ नहीं है कि मोटे तोर पर कहा जाए तो गुल 
अधिकारों का होना ग्राथारमुतत सातव ग्रधिकारों की स्वीकृति नहीं है दा यह हि इन अऋषिकारों 
को सामान्‍य कल्याण के लिए निश्चित बिति द्वारा सोमित तहीं किश जा सकता है। नैसिक 
विधि, लिश्चित दिथि [पोजिटिव लो) का स्थान नहीं ले सकठी हैं, निश्चित विधि को यह 
बताना चाहिए कि किसी स्थिति विज्ञेष में कौन सा उपाय करना व्यवंहारिक होगा । सर क्र डिक 
पोलक ने कहा है कि नैंसगिक न्याय के पास कोई सःधेद नहीं है शिनसे वह संख्या या माप के 
साथ परिझाषित शब्दों पर किसी नियम को लागु नहीं कर सके झोर न ऐसे साधन हें जिनसे 
वह समान रूप से ठोक जंचने बाते दो वा दो से भ्रधिक व्यवहारिक सुफावों में से किसी एक 
को पसन्द कर ले । ऐसे मामलों में इसमें निश्चित विधि की ही सहायता लेनी होनी, चाहे फिर 
बह श्रधिनियमित विधि हो या रूढ़िजम्थ । नैसदिक विवेक का यह बताता कोई बड़ी बात वहीं 
है कि भार्ग पर चलने के नियम का पालत करेना चाहिए, किन्तु नेसगिक विवेक यह महीं 
बता सकता है कि हमें दाहिने ग्रोर चलना अतहिए या बाएं ओर, वास्तविकता यह है कि 
इसका उलर हड़ि के अनुस्तार विभिन्‍न देओों में, यहां तक कि बुरोप के कुछ भागों में, 
अथवा एक ही राज्य के विभिन्‍न श्रान्तों में विभिन्व तरीकों से दिया गया है (*) ॥ 


« न मेरी निगाह में इस दलील में कोई जान है कि चूंकि ग्ैर-तागरिकों को सभी मूल 
अधिकार नहीं दिए गए हैं. इसलिए मोटे तौर पर समकना चाहिए कि डन प्रधिकारों का. 
होना मानवोचित या नैसगिक अधिकारों की स्वीकृति तहीं है।यह बात कि संविधान 
गेर-नागरिकों के लिए उनको न तो मान्यता देता है और न मूल घथिकारों के रूप में 
प्रब्तित करता है, इन भधिकारों के ग्रस्तित्व के विरुद्ध कोई इलील नहीं हे। इससे केवल 
यह अ्रंकट होता है कि हमारे संविधान ने, पसंद बह किया है कि राज्य को नौति के भवुसार 
इन अधिकारों को गैर-नासरस्कों के लिए मूल प्रध्कारों के रूप में स्वीकार न करे । इस 
तर्क में: भी, कि मूल, ब्रधिरारों को झ्ापात में निवम्बित किया जा सकता है ओर इसलिए 
उनकी उत्पत्ति नैसर्र्कि अधिकारों से नहीं है, दही तबंदोष है , अर्थात्‌ यह कि वैसशिक 


सब + दि नैघूरल लॉ” (947] के पृष्ठ 243 पर पाद-टिप्पण 49. 
(?) राज्लेक कृत “दि एस्सपेंशन आफ दि कॉमन लॉ” (904), पृष्ठ 28. 
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अश्रषिकारों के लिए कोई बन्दन नहीं है था यह कि उनका क्रयोग सामाजिक व्यवस्था या 
सामान्य कल्यारा की अ्पेक्षार्ों पर कोई ब्यात दिए जिना, मनुष्य मात्र की,शाइवस्‌ गुरों के 
हूप में किया जा सकता है । 


श्री वालबोवाला ने यह दलोल दी कि बहुत से मानव श्रथिकार ऐसे हैं जो यथार्थ 
हुए में प्रन्य-संक्राम्य हैं, क्योंकि उनका भ्राधार ही मनुष्य का स्वआव हूँ, जिसको कोई भी 
म तो प्रपने स्रे श्रवण कर सकता है प्रौर न क्षो सकता है। यल्पि कह बात सामान्य अर्थ 
में सही हो सकती है, इसका अर्थ यह नहीं हूँ कि इन अभ्रधिकारों के लिए. कोई अनन्‍्यन 
नहीं है। 

प्रत्येक विधि, विज्विष्टल: तैंसबिक विधि का घाणार, अरस्तु की यह वुनियावी मान्यता 
है कि मनुष्य र/जनतिक आरणी है श्रौर यह ड्ि प्रफो स्वभाव से वद समाज में ही रहना 
चाहठा है । चूंकि मरनव-प्राणी न हो द्वीप के समान है ्रोर न श्रपने श्राप से जीवित रह 
सकता है, इसलिए किसी भरी मानव-प्रधिकार का, जो सोसाइटी के सामान्य कल्याण के साथ 
प्रान्सरिक सम्बन्ध वे रखता हो, अस्तित्व नहीं रह सकता। प्रागों के तथा सुस्त को खोज 
करने के अधिक।र के समान, कुछ अधिकार इस प्रकार के हैं कि यदि राज-ननिकाय (बाडी- 
योजोटिक) यथोचित कारख के डिना मनुष्यों को उन प्रधिकारों से वंचित कर दे, जो उन्हें 
स्वभावतः प्राप्त हैं तो सामान्य- कल्याण को धक्का पहुंचेगा । ऐसे अ्रधिकार किसी हुद तक 
सन्य-असंक्राम्य हैं। वाकू-स्वातंज्य अ्रदंवा सम्मेलन श्वातंत्र्य के अ्रधिकार के सम्राव दूसरे 
अधिकार इस भ्रकार के हैं कि यदि राज-निकाय उन ब्रछ्िकारों को तथा उनके .प्थौग की 
निर्बन्धित न कर सकता हो और उन्हें छोन न सकता हो तो सामान्य कल्याश को धवक्ता 
'हुंचेगा । ऐसे अधिकारों को अन्य-असंक्रास्थ नहीं कहा जह सकता । आा्वन्तिक रूप से अन्य- 
असक्रास्श अधिकारों पर भी, उनके कब्जे अ्रबचा उतके प्रयोग कौ हब्ठि से, बन्धन लगाए जा 
अकते हैं। वे ऐसी क्रतों तवा परिसोषाप्रों के प्रध्शघोन हैं, जो हर माह्ले में, न्‍्याय की दृष्टि 
सै या दाज्य को सुरक्षा जा सोसाइटी के सामान्य कस्याण की हृष्टि से, आवश्यक हों | फिसो 
भो सोसाइटी ने यह दात कश्री स्वोकार नहीं किया है कि श्रपने अस्तित्व के लिए वह 
व्यक्तिगत कल्याण को किसी भो न्यायोचित युद्ध में बलिदान नहीं कर सकतेे है। जेसा कि 
होम्स ने कहा है, वदि सेना के खिए उसे जबरिवा भर्ती की ग्रावश्यकता होती है. तो बह 
रंगछूटों को बचात्‌ पकड़ लेती है श्रौर संगीनों की. नोक पर श्रागे बढ़ाते हुए पौत की ओर ले 
ज्ञाती है। (!) अपराधी को यदि फांसी को सजा दी झा सकती है, तो- इसका कारख यह है 
कि उसने अपराध के कारस यह अ्रधिकार उचित रूप में जठाने की सम्भावना से ग्पते को 
ब्रेंचित कर लिया है । कहां तक उसके इस अधिड़ार की बात है उसने ग्रपने को मादव समाज 
से काट कर अलम कर सिया है (ै)। 

विद्वान्‌ लेखकों ने, येह दिखाने के लिए कि विज्ेष परिस्थितियों में मानवाज़िकारों में 
से डिसी के भी दावे डी उपेक्षा को जा सकठी है, सदा ही यह दष्टिकोरा प्रपतास्स है हि भानक 


(!) कॉपन लॉ, पृष्ठ 43. 


4) जेक्स घैरीटैक कृत 'मंन एण्ड स्टेट', पृष्ठ 402. 
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अधिकार, प्रथम-हृष्टया ग्रधिकार (प्राइपा फेसी राइट्स) मात्र हैं । जैसा कि मैं कह चुका हूं, 
युड छिड़ जाते पर इन पूर्ववर्ती श्रधिकारों (प्रो-एक्जिध्टिंग राइट्स) में से सकक्‍्से महत्वपूर्ण 
अ्रध्िकार श्र्यात जीने के भ्रधिकार डी वलि तिस्संकोच घढ़ा दी जाती है । प्रधम-ृष्टया 
अधिकार वह होता है जिसके पास स्थायानुमतता है भर्थात्‌ एक चिश्षिष्ट स्थिति में जिस 
में वह दावा किया गया है जब तक उससे भो बढ़कर प्रतिदाबे न हों, वह दाबा त्यायानुमत 
है, जिसे सथूत का भार हमेझ्/ प्रतिदादों पर रखा जाता है । यह कहता कि नैसशिक 
प्रधिकार या मातव-प्रथिकार ही प्रथम-हृष्टथा प्रधिकार है, यह कहने के वरायर है कि 
खुछ स्थितियां ऐश्री होतो हैं जिनमें उनके दावे को नामंजर करना पूर्शो हूप से उचित है ॥ 
अब तक कि हमें इस बात का ठौक-ठीक ध्राह्वासन न मिल जाए कि इस प्रकार की उपेक्षा 
कहां तक की जा सकेगी नहीं तो, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि इन प्रथम-दृष्टया 
अधिकारों को पाने के ब्राद हमारी दशा प्रच्छी होगी या इनको आ्रप्त किए विदा 4 “न्य।य के 
विचार, विशेष परिस्यिततियों में नैसगिक भ्रधिकार को ऋ्रपकाद को बकाने को इजाज़त उसी 
प्रकार देते-हैं जैसा कि इन्हीं विद्चारों की हमसे यह अवेशा होती है कि सामास्कत: हम इसका 
समर्थत करें” (') 

सामाजिक हम्वस्थों की जटिलता के कारण हो ककता है कि एक प्रकार के सघ्वन्धों 
परे श्राथारित अधिकारों का, दूसरे प्रकार के सम्देश्यों पर ग्राघारित अधिकारों के साथ 
टकराव हो । यह बात स्पष्ट है कि मनुष्य को, न केबल मानव तथा मग्ररीण प्रास्ती के रूप 
में श्रपने अधिकारों का, बल्कि हपने सामाजिक तथा आधिक प्रसिकारों का नो उदाहरश के 


जौवनयापन के लिए पर्याप्त हो, या बैके।री के भैत्ते के वेकारी के थम के श्रथिकार का, 
सग्जुता सम्बन्धी प्रयुविधाओं का, सायाजिक सुरक्षा तथा भ्रैन्य स्यायानुमत प्रसुविचाों का,पंक्रेप 


न्तु 

जाए ओर प्रार्त्यंतिक वनाया जाए तथा हर प्रकार से लिबाध बना दिया जाए, साथ ही इसकी 
कसर अन्य अधिकारों से निकाली जाए धोर संतुंलन कायम रखने के लिए उतकों कम कर 
दिया जाएं । मनुध्य के ध्रोधिक तथा समाजिक भ्रथिकारों को वास्तव यें याम्यता कभी नहीं 
मिलौ जब तक कि सूल ऋषिकारों के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया गया, उसके तीद़ विरोध का 
मुकाबला महीं किया गया प्ौर उसे परास्त नेहीं कर दिया गया । प्रवाध पारल्परिक करार के 
अधिकार तथ। निजो स्वाधित्व के झषिकार के सुकावले में, उदित मजदूरी के प्रधिकार 
तथा इसी प्रकार के अधिकारों को वहो कहानी है । 


यह तय करने के लिएं कि ग्रन्तिम रूप से सही कौन है, परस्पर विरोधी दावों का 
एक दूसरे के स/भ संतुलन करना ग्रावश्यक है । नैतिक दृष्टि से यही कटा जा सकता है कि कोई 
भी विज्येष ग्रविकार किसी भी दो हुई स्थिति में ऐसे उपान्तरख के अध्यधीन है, जो प्रन्य 
अधिकारों या कुल श्रधिकारों से उत्पन्न होने वाले दावों को देखते हुए, ब्राथद्यक हो । चूंकि 


(') ग्रेगरी वलास्टश्न कृत "जस्टिस एण्ड इक्बेलिटो” में रिचई बी० ब्राण्डट कृत “सोशल 
जस्टिस”, पृष्ठ 34. 


५ 
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“कई भी एकल अधिकार, चाहे गह नेस गिकर हो या न हो, भारयंतिंक महीं होता है, इसलिए 

किसी एक ग्रधिकार पर आधारित दावे, ऐसे विशेषणों (ववालिफिकेशन्स) के प्रध्यधीर किए 
जा सकते हैं, जो अन्य भ्रषिकारों पर ग्राधारित दावों या सम्पूर्णा व्यवस्था या जीवन पद्धति 
की प्रपेक्षाओों प्र्थात्‌ सामान्य कल्याण के सिद्धान्त को छ्यान में रखते हुए प्रावस्‍्यक हों (7) ॥ 
ग्रह बात ध्यात देने योग्य हैं कि मानव श्रषिकारों की घोषशा का भ्रनुष्छेद 29 (2) इस 
प्रकार है +- 


“'प्रपने भ्रधिकारों तथा स्वातम्त्यों का प्रयोग करते हुए, हर व्यक्ति केवल 
ऐसी परिसीभाशों के भ्रध्यघीन होगा, जेंसी कि एकल रूप से दूसरों के प्रध्रिकारों 
तथा स्थातसथ्पों को सम्थरू मान्यता तथा ध्रावर श्राप्त कराने के, तथा लोकतन्धात्मक 
सोसायटी में तैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था तथां अन-कल्यारा की ययोत्ित 
अपैक्षाप्रों को पूरा झरने के श्रमोजन के लिए विधि द्वारा निर्धारित की गई हो !” 


.. इसी तिर्शाण के ब्राद वाले हिस्से में, पैँ यह दिखाने की कोशिश करहुँगा कि हमारो 
जोकतस्‍्त्रात्मक सोसायटी के जन-कल्याश के लिए कुछ परिस्थितियों में मूल भ्रधिकारों को 
सीमित ररने, यहां तक कि उन्हें छीत लेने फ्री भी ्रायहयकता होगी। 


हरे संविधान के तिर्माताओों ने इस आत का प्रनुभव किया था कि तेसगिक प्रधिकारों 
के समान, मूल प्रधिकार प्रात्यंतिक नहीं हैं भौर यहो कारश है कि इत प्ध्िकारों के क्रयोग 
के बिरद्ध जिधि दर मिर्वस्थत ध्रारोपित करने का उपवसध: उन्होंने किय था। यह पहले से 
समभ पाता कि सोझापटी की बदलती हुई प्रावश्यवताधों को पूरा करने के लिए किस प्रदार 
के तिर्बन्घत प्रावद्यफ होंगे, उनके खिए भ्रस्स्भव था श्रौर किसी भी.व्यक्ति के लिए, चाहे 
बह क्रितना ही विद्वान क्यों न हो, पह काम प्रशम्भव है। भपिक स्ले ग्रधिक ध्ररे की सोचते 
काले लोग भी, सोस/यटी में श्रागे चलकर होने वाले हर प्रकार के विकास को पहले से 
महीं समझ हकते थे प्रौर भ यह धमभः सकते थे कि उनको पूरा करने के लिए मूल 
अपिकारों पर किस प्रकार के सिर्वन्पत प्रायषयक होंगे। इस' प्रश्त का फैसला कि कोई भूल 
अधिकार जिश्वेष, सोसायटी के सामात्य कल्याण के लिए छीन लिया जाता बाहिए या उसमें 
कमी की जानी चाहिए या नहीं, हर एक पीढ़ी को प्रपने अनुभव के प्रनुसार ऋरना चाहिए, 
से कि उसके भतुलार जो संविधान दमाते समय कहा गया था या निर्धारित किया गया था। 
किसी भी पीढ़ी से यह आज्ञा.नहीं को जा सकती है कि बहू ऐसा शास्त्र तैयार करे,. जो 
जीवन के 6 क्षेत्र में सारे क्रान्तिकारी परिवर्ततों के होने पर भी वैसा ही बना रहे । 


अब हम यह देखेंगे कि जया गत वर्षों में छुछ मूल ग्रधिकारों को संशोधित करना 
संसद्‌ के लिए उचित था शौर क्या पिटोशनर के काउन्सेल का यह भय प्रकट करता उचित 
था कि यदि मूल अबिकारों को सांडिघानिक संझोधवों द्वारा. स्यूत करने की ,इजाज़त दी 
मई तो इसके बड़े गम्भीर परिशाम होंगे । 


(7) मोरिस मिसनर्ग, जस्टिस इन सोसायटी: पृष्ठ २7, 
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पहले संशोचन ने भ्रनुच्छेद । में, जो धर्म मूलवंश, जाति, लिए या जम्म-स्थान के 
श्ाधार पर विभेद का प्रतिषेड करता है, कुछ परिवतंन किए । धनुच्छेद ।5 के खण्ड (0) 
ले स्त्रियों तथा वालकों के लिए राज्य को विश्ञेष उपवन्ध करने कौ इजाजत दी। इस 
संशोधन द्वारा एक नया खण्ड भो बढ़ाया गया जो इस प्रकार है-- 


(4) इस प्रनुच्छेद की या श्रनुष्छेव 29 के खण्ड (2) की छ्िसी बात से 
राज्य को साम्राजिक प्रौर शिक्षाह्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किस्हीं नागरिकन्बर्थों की 
उस्नति के लिए या भ्रनुसूचित जातियों श्रौर झनुभूचित प्रादिमजातियों के चिए 
कोई विशेष उपवम्ध करने में बाधा ते होगी ।” 


हक संशोधन की ग्रावश्यकता उस निर्णय के कारण हुई जो इस स्थाथालय ने मद्रास राज्य 
अताम चम्पाकम दोरायरालन (7) में दिया घत + उध्त निशशाय में यह कट्दा यपा या कि पर्दे जतिक 
संस्थाग्रों में पिछड़े हुए वर्षों, पनुसूचित जातियों एवं ग्रनुसूचित ग्रादिभजातियों के व» में 
स्थानों का आरक्षण प्रविधिमास्य था, क्ष्योंकि वह अनुच्छेद 29(2) के प्रधीन प्रत्याभूत भूल 
प्रधिकारों का उल्लंधन करके किया गया था । जब इस न्यायालय में यही कह दिया कि इन 
यर्यों के लिए स्थानों $। प्रारक्षण, ग्नुब्छेर 29(2) के प्रदीन प्रत्याभुतत मूल श्रश्कार का 
उल्लंबन करता है, तो संशोधन करने के सिवाय संसद के पास कोना रास्ता रह गया 
था । इसका कारण यह था कि सामाजिक स्याय की दृष्टि से कमजोर बगें के लोगों और 
विशेष हुप से श्रनुसूवित जातियों तथा ग्रनुसूचित झादिमजातियों के शैअखिक तथा ग्रायिक 
द्वितों को प्रोन्‍्नत करते के लिए तथा उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए इस बात की 
ग्रावक्यकता थी कि उनके पक्ष में विभेदकारी व्यवहार किया जाए | जो लोग इस बात का 
रोना रोते हैं कि इस मामले में, किया गया विनिडच्रय, प्रपने पर पर कुल्हाड़ी मारते के 
बरावर था, उनके साथ सहानुभूति हो प्रकट की जा स्कतो है । किन्तु जब पांच स्थावायोधों 
की न्‍्यायपोठ ने यह फैसला कर दिया तो संसार की कोई भी श्कक्ति उसके एक भी झब्द को 
बदल नहों सकती थी । ऐशो दक्षा में संसद्‌ द्वारा किया गया संशोघत हो काम गश्रा सकता 
था, क्योंकि इस फंश्ले का उत्तद दिया जाना दूर की बात थी प्रौर टेढ़ी समस्या थी। 


प्रमुक्छेद ॥9 केः दूसरे और छठे रूण्ड- भी प्रथम संशोधन द्वारा संशोधित किए 
गए । प्रनुच्छेद !9( !)(क) यह उपबन्ध करता है कि सब सागरिकों को वाक्‌-स्वातंज्य 
और प्भिव्यक्ति-स्मातंत्य का प्रधिकार होगा। संशोधन के पहले, प्रतुच्छेद 9,2) इस 
अकार धा-- 


है  “(2)] छण्ड (!) के उपसण्ड (क) की कोई बात प्रपमात-लेख, प्रपमान- 
बचत, पानहानि, त्यायालय-झवमात से प्रथवा शिष्टाचार या सदाचार पर प्राघात 
करने वाले, अथया शाज्य की सुरक्षा को दुर्बल करने अथवा राज्य को उलटने की 
प्रवृत्ति वाले किसी विधय से, जहाँ तक कोई बतंमान विधि सम्बन्ध रझती हो, 


(2) (95।) एस्र० घी ब्रार० 525. 


केशवामन्द भारती २० केरल राज्य [स्क॥० मैच्य,.] क्र 


यहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, श्रथवा सम्बन्ध रखने ब्राली किसी विधि को 
बनाने में राज्य के ख्िए रुकावट, न डासेगी।” 
संशोधन के पदचात्‌ बही खण्ड इस प्रकार था-- ५ 

“(2) खण्ड () के उपख़ब्ड (क) की कोई बात उक्त उपलण्ड द्वारा दिए 
गए श्रधिकारों के प्रयोग पर''****राज्य की सुरक्षा, विदेशी शाज्यों के साथ “राज्य की सुरक्षा, विदेशी शत्यों के साथ मैतरोपूरों 
सप्बन्धों, सावंजनिक व्यवस्था, शिष्टातर था सदाचार के हित में, या न्यायालय 
प्रवमान, मानहाति या प्रपराध, उद्दीपन के सब्बन्ध में यूक्तियुत्त निर्वस्धन जहां तक 
कोई वर्तमाम विधि सगाती हो वहां तक उसके प्रकर्तत पर प्रभाव, प्थवा 
जैसे निर्बत्थन लगाने वालो कोई विधि बताने में राज्य के लिए कोई शकावट, 
ने हालेगी ।/ 


इस सुशोबत की प्रावश्यक्षता उस तिछुंय के कारण हुई जो इस न्यायालय ने रमेश . धापर 
अताम साह्वास राज्य (7) में दिया था। उस निर्णय में यह प्रभिनिर्धारित किया गया भा कि 
सार्यजनिक व्यवस्था को भंग फ़रना “राज्य की सुरक्षा को दुबेल करना” प्रभिव्यक्ति के 
प्न्तगंत वहीं ग्राता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किहार राज्य दमाम क्षेरभ्ता, देखो. (0) 
में इस न्यायायय ने कहा था कि उसका प्राशय रमेश ब्रावर बाले झामले (?) में यह 
प्रभिति्ारित करना नहीं था कि सायंजनिक व्यवस्था के विएद्ध किया गया प्रपराध 
किसी भी दवा में ऐसे प्रपराध की कोडि में भहीं भा सकता है जो राज्य की सुरक्षा को 
प्रभावित करने बाली हो, किन्तु इस संशोष्न को देखते हुए इस विषय में श्रब कोई दिलचस्पी 
शेष नहीं है। जब इस न्यायालय ने यह प्रभिनिर्धारित किया कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' 
छ्ब्द “राज्य की सुरक्षा को दुरबेल करना” भ्रभिग्यक्त के श्रन्‍दर नहीं श्राते हैं, तो संक्रोपन 
करने के सिवाय संसद्‌ के पास कोई रास्ता ही नहीं था। “बिंवेशी राज्य के ्ाथ मंत्रीपूर्णं 
सम्बन्ध” श्षव्दों द्वारा बार-स्वार्त्य में एक भौर कम्मी कर दी गई, लेकित यह कोई भी 
नहीं कह सकता है क्षि विदेशों राज्यों के साथ मैओपूरा सम्बन्धों का बंगाए रसना आवध्यक्ष 
है प्रौर गदि कोई ऐसी बात कही जाती है जिससे इत सम्तरनधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो 
उस पर कोई श्रकुश नहीं लगाया जागा चाहिए। इस प्रकार के प्रंकृश तो इंम्लैप्ड धौर 
अमरीका ने भी लगाए ,हैं। 


सोलहवें संशोधन ने भ्रनुच्चेद 9 के लण्ड (2), (3) भौर (4) में “**“सावेजनिक 
व्यवस्था''“के हित में” शब्दों के पहले “भारत की प्रभुता भौर प्रश्षण्डता” दब्द बढ़ा दिए। 
इसका शर्थ है कि थाकू-श्वातंत््य तथा सम्मेलग-स्वातंत्य के मूल भ्रधिकार को, भारत की 
प्रभुता भौर प्रष्ठता बनाए रखने के लिए कम कर दिया गया था । वाक्‌-स्वाहंश्य ऐसा 
सांचा है जिसमें सभी दूसरी स्वतंत्रताएं ढल जाती हैं भर इसे बात से कोई इन्कार नहीं 
करेगा कि यह संविधाम का सारभूत तत्व है। किन्तु श्रोर बड़े कल्याण अर्थात्‌ भारत की 
प्रभुता और श्रसर्ठता को बनाए रखने के लिए उस .प्रधिकार को क्षति पहुंचाना आवद्यक 


(") (950] एस० बी० प्रार& 594. 


(”) (952) एस० सी» आर० 654. 
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था। यह कौन कह सकता है कि बह संशोधन अनावश्यक था ? ये संज्ञोधन इस बात हा 
दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां, जिनकी कोई भी कल्पना संदिघान के बनाने 
बालों ने महीं की थी, पैदा हो सकती है श्रौर ऐसे मौकों पर सामान्य कल्याण के लिए था 
उच्चतर मूल्यों को मप्त करने के लिए मूल प्रथिकारों में कमो करता झावस्यक ही 
सकता है। 


पिदीशनर के काइल्सेल ने इस बात का झनुभद किया कि कुछ परिस्थितियों में मूल 
श्रधिकारों का ऐसा संझोघत करने की आ्रावर्थकता हो सकती है जो उनकों कम करुंने बाला 
हो ग्रौर इसोलिए उन्होंने यह कहा कि यदि संसद्‌ को मूल अधिकारों को संशोधित करते 
की शक्ति दी ही जाती है तो वह शक्ति इत दिवक्षित परिसीसा के प्रध्यधीत है कि मूल 
प्रधिकारों का संशोषत इस प्रकार, किया जाए जिससे उनका मर्म भा सर नष्ट न ह्ढो 
श्र त॑ उसे कोई क्षति पहुंचे । इसोलिए उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे हर संझोवन के मामले 
में श्यायालय को चाहिए कि वह द॒प प्रश्न वर विचार करे कि क्या पग्ुक संशोबन ते मूल 
अधिकारों के मर्म या सार को तष्ट किया है या उन्हें क्षति पहुंचाई है। काउन्सैल ने 
यह कहा कि यदि न्यायालय इस वात का झनुमान सफलता के साथ कर सकता है कि 
”सार्वजनिक हित में युक्तियुक्त विरवन्थन क्या है” तो कोई कारण नहीं है कि स्थायालय, मूल 
भ्रधिकार के हृद्यस्थल्न या उसके सार के पता लगाने का प्रौर यह देखने का काम क्यों 
नहीं कर सकता है कि श्रमुक उंशोवन ते मूल ग्राधिकार को तष्ट किया है या उसे क्षति 
पहुंचाई है या नहीं । 

केरल राज्य की घोर से श्री सीरबाईँ ने कहा कि यह विनिश्चिय करने के लिए कि 
सस्दस्थित प्रविकार को मर्म या सार बयां है, न्यायालय के समक्ष उप्के प्रशिक्षित स्पराध्रिक 
मस्तिष्क के प्रतुशूत-सान के पलावा कोई ग्रस्य वस्तु-परक मानक नहीं रखा गया है ्रोर जब 
कि इस प्रश्न का, कि विधि द्वारा लगाए गए तिर्बस्धन बुक्तियुक्त हैं था नहीं, न्यायिक 
पुनविलोकन तक के वस्तु-यरक (प्र/ब्जैक्टिव)मातक पर आधारित है,प्रपिक्तार के मम का पता 
लगाने के लिए व्याथारूय के पास कोई स्पष्ट विभाजत रेखा नहीं है। उन्होंने लोचनर बनाम 
श्यूयार्क (!) बाले मामले में क्थाशवित्ति होम्स के ति्गाय प्रौर सद्ास राम्य बनास बो० 
ली० राव(?) वाले मामले में स्यायरधिपति पातम्जलि शास्त्री के भ्रभिमत का हवाला देते 
हुए कहा कि 'थरुवियुक्त व्यक्ति” का विचार जो बहुत सी विधिक शंका प्रों को दूर कर देता है 
या प्रनुच्छेद 9 के खण्ड (2) से स्ड (6) में उल्लिखित 'सार्जजनिक हितः में युवितयुक्त 
विवेम्धन' या अनुच्छेद 304 (स) में 'युवितयुक्त निर्बन्चन! पढों की प्रकृति वस्तुपरक है. से 
ही उन विचारों को किसी विशिष्ट मामले में लागू करने को बाधत मतभेद क्यों न हो;किन्सु 
सुल अधिकार के मम का पता लगाते का कार्य पारस मह्ति की खोज के प्रमान है और 
संशोचन-प्र/धिकारी को संशोधन करते समय कोई मी मार्गदर्शन उपलब्ध से होगा। थी सीरबाई 
मे आगे यह कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 2।में सम्यक्‌ प्रक्रिया' (इयू> 
जसेस) का जातवभझूर अयोग नहीं किय। है क्योंकि दे वार्षिक दिधान के उच्चतर विधिक 


() (904) 98 बू ० एस० 45. 
(१) (952) एल स्ली० आरं० 597. 
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दर्कन पर ब्राघारित अ्रश्थागी विचारों के श्रति स्यायालय के प्राकणेए। से बचना आाहते थे 
प्रव ब्मसीका में भौ सारभूत संम्यक्‌ प्रक्रिया के उल्संघन हे खाघार पर विधान को 
अविधिमान्य घौषित करने को प्रथा ध्यावहारिक दष्टि से समा सी हो गई है।- 

जब व्यायालय यह निरेय देता कि प्रसुक विधान इस कारख अवैध है कि 
अह संगुवितयुकत विर्वेश्वन लगाता है हो यहें. विभिग्स साधनों से भ्पने निष्क्षो 
के लिए. आम हत्यों को खोज निकालते के समान होगा। बस्तुतः विवि दवारा 
ख़गाए गए निबेन्धन की युवितयुक्तता की परख "विशिष्ट विधान' (स्वेशल लेजिसलेशन) (?) 
के प्राधिकृत नियत में छात॑वीन करके ही की जाती है। 'अुतरित' (रीजन) भौर 'बुक्तियुकत' 
दाव्द कॉमत जा के विधि७्यसायी के प्रभक्षे वह विधार प्रस्तुत करता है जिसे 'पिविलियत' 
प्रौर 'अर्रंघास्त्री' 'लैसतिक विधि मानते हैं। इस प्रकार नैतिक विधि सैद्धान्तिक 
हूप में।भपते त!म के ऋराबार पर नहीं) प्रप्रेजी प्रौर -प्रवरीकी बिपि के गुवितयुक्त व्यक्ति 
श्ौर उसकी सभी कृतियों का, जो प्रतेक हैं, श्रग्तिम रूप में दाका कर सकती है (१)। डाक्टर 
ब्रोनहुम वाले मापले (*) में लाहे कोक ते कहां है कि काम लाँ सामात्य प्रधिकारों भौर 
विरंद्घ पंतद्‌ के अ्रधिनियमर को शुत्य भ्रधिति्ीत करेगा और सारभूव 'सम्पफ्‌ 
भ्रक्रिया' की प्स्तवेस्तु से प्रभिप्रेत है किसो प्रधिनियम या विधान की तके के प्रधार पर 
परछ । 'सम्थक्‌ ्रक्रिवा' कभी भी परिभाषित नहीं की गई है इसका कारण यह है कि उससे 
लिख्यक्षती प्राशप्रित है जिंपकों बाबत बिंतिश्वव हम्दस्थित मायले के तथ्यों श्रोर 
परिस्थितियों तभों जिस समाज को उक्त सिद्धास्श लाभू किया जाता है उसमें तश्सपप प्रवृत 
रीतियों के श्राधार पर किया जाता है। भ्योगाधिपति फ्रैकपर्ट ने कहा है--''सम्यक्‌ 
अक्रिया” कोई ऐसा तकमीकी विचार नहीं है। णो अपषरिवरत्ततीय था समय, 
स्थान प्रौर परिस्थितियों में प्रधस्तद हो (१)। संविधात के प्रनुक्छेद ।9 
में बिहित परित्तीकएं भारतीय विधान के स्योविक पुलविलोकन का मार्ग लगभण उसी प्रकार 
खोल देता है जिस प्रकार कि पुलिस-्न्ति (पुलिस पॉवर) का सिद्धान्त धौर उससे सम्बद्द 
कम्पक्‌ प्रक्रिया' ़ण्ड संयुक्त राज्य प्रमरीका मैं खोल देता है। लोक हिंस सुनिशिचत करने 
के लिए विधानमण्डस पर लगाए गए विदंश्तों का युक्तियुप्त होना प्रतिकर्य है श्रौर इस 
कारण स्पायालय को जिंधान को युविशयुक्तता निर्धादित करने के लिए उसकी परक्ष 'युक्ति/ 
की कप्तोहों पर करती होगी । यहिं आप विधि द्वारा लपाए गए निवेस्धनों से 
सस्वच्धित मामशों में उनकी युक्तियुक्तता की परीक्षा करें तो प्राप यह पाएंगे कि. उतर सभी 
मामलों में उन्‍्हीं मानकों' को प्रंगीकार किया गंध है जिर्हें कि संयुक्त राज्य श्रमरीका के 
सुप्रीम कोर्ट ते सम्पर्‌ प्रक्रिया खण्ड के प्रधीत विधान की पुकितंगुकंतता तय करते में अंधीकार 
किया है। तगह्पालिका सर्मिति अनाप्त पंजाब राश्य(?) में इस स्थायालल से कहा हैकि., 


ल' प्रॉफ राइट्स' पृष्ठ 26. 

(/) पोलाक् कृत 'हिस्ट्री ऑफ दि खा प्रॉफ मेचर' पृष्ठ 57-59. 

(१) 8 रिपब्लिकन, ॥00,8 ए) 

() ज़्वायष्ट एण्टी-फाहिस्ट रेफ्युज़ी कमेडी बनाम मैक्कयराब, [950)34। यू० एम 20, 
(0) (4969) 3 एस० स्ो* आर? 447, 453ल्‍--[970]| उम्र० नि प० 49. 
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सम्पक्‌ प्रकरवा ख़ष्ड भारत में लागू नहीं होता है ग्रोर यह डि किसी मी विधि को अ्रवेध 
बोषित केवल इस ग्राधार पर नहीं किया जा सकता है कि;उततकी झत्े ग्रस्पष्ट हैं और मूल 
अधिकारों पर प्रपुक्तियुकत निरंस्धन लगाती हैं। न्‍्यायाचय ते कहे। कि श्रमरोका में ऐसो विधि 
को, जो स्प्यक्‌ प्रक्रिया का उल्लंदन करती है. घरवेघ घोषित कर दिया बाता है, ढिम्तु फिर 
भी बहू सिद्धारत णहाँ लागू नहीं होता है क्योंकि हमारे सदिधान में कोई भो 'सम्यक्‌ प्रक्रिया 
खण्ड बहीं है। सादर मेरा बह निवेदन है कि उक्त दिचा।र ठीक नहीं है क्योंकि सम्पक 
प्रक्रिया का विचार गनुच्छेद 9 के ख़ण्ड (2) से (6) के निर्वन्धनों की युवितयुक्तता 
के धर्थों में सवानिष्ट है। सीमाशुस्क कलक्टर वास सम्पधू (?) में स्यायाधिपति राजपोपाल 
अआय्धंगर ने कहा था कि यद्॒पि प्रनुच्छेद 9 के रष्ड (2) से (5) में प्रधिकषित 
ुक्तियुक्तवता' की कसौदी विस्तृत सीमा त्रक सम्यक्‌ प्रक्तिया करी कसौटी के झनुरुषर ही है 
तथापि उपधारण! यह नहीं को जा सकती है कि वे एकडुव हैं क्योंकि संविधान निर्माताओं 
से 'सम्पक्‌ प्रक्रिया/ पद का, जो प्रति व्यापक, नमनीय ग्रौर संदिः्ध पद है, जानबुक कर 
यहिष्कार किया है पौर उसके स्थात पर झ्रश्रिक विदिचत झब्द युक्रितयुक्त' का प्रयोग किया 
है। किस्तु मैंने जो कुछ उपर कहा है उसके प्रनुसार मैं यह समभ नहीं का रहा हूं कि किस 
प्रकार 'बुक्तियुक्त' शब्द 'सम्यू प्रक्रिय/ से भ्रधिक स्पष्ट एवं सुनिश्चिवत है। किस प्रकार कि 
'सम्थक्‌ प्रक्रिया' के विच्वार का पोयरा नैसगिक या उच्चतर विधि से होता है उसी प्रकार 
“बुक्ति' और 'बुक्तियुक्तता' का पोषण तर से, जिसे कॉमन लॉ का विधिव्यववायों 'नैसगिक 
ब्रिधि' मानता है, होता है (*) । अब्बास बताम भारत संघ (7) में मुख्य व्यायाधिपति 
जिदायतुल्लाह ने व्यायालब का निर्ण॑प सुनाते हुए कहा : “......श्रात्यम्तिक सिद्धान्त के रूप 
में यह नहीं कहा जया सकता है कि कोई भो विधि केवल श्रस्पष्ट होने के कारण प्रदेघ नहीं 
हो ज ती है । इस घत के लिए पर्याप्त झ्ाचार मोझूद हैं कि मूल अधिकारों को प्रभावित करने 
बालो विधि को ऐसी विधि माना जा मकठता है ।” जब किस्ी विधि द्वारा मूल ध्धिसारों पर 
लगाया गया निर्वन्बन ग्रस्पष्ट है तो उम्बे अनुच्छेद !9 के खण्ड (2) हे (6) के ग्रवीन 
अ्रयुक्तियुक्त मान कर उस्ी प्रकार ध्रत्ेथ घोषित कर दिया जाएगा जिस ब्रकार हि भ्रमरीडी 
स्थायालय किसी विधि को सम्यक्‌ प्रक्रिया के उल्लंघन हे प्राधार पर भकंव घोषित कर देता 
है ५ उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति को उसके धूल फ्रधिरार से ऐसी विधि द्वारा इंचित नहीं किया 
जा सकता है जिम्के विदेश प्रतिशिचित हैं ग्रौर जो प्रभावित व्यक्ति को यह सुस्पष्ट नहीं करती 
है कि किस प्रकार वह ऐसी विधि के ल/गू होते से बच सकता है । मूल श्रधिकारों पर डिसी 
विधि द्वारा लगाए गए टिजेस्थनों को युक्तियुक्तत! रखने के वहाने हमारे संविधान निर्माताओं 
में प्रधनस्यक्ष रुप में उसी सिद्धान्त को भ्रपया लिया है जिसे प्रस्पक्षतः श्रस्वोकार कर, लिया 
गया था। 

मैं इस सुझाव से निराण नहीं हूं कि प्रविय्यर के मं था सार या संविधान के 
सारप्ूत तर्वों का पत। लगाने के लिए प्रशिक्षित न्याबिक भनुभूति के प्रलाबा स्वायालय के 
समक्ष कोई प्र्य कसौटी वेश सहीं की गई है। उद्यहरर के तौर पर संयुक्त राज्य प्रमरीका 


(7) (962) 3 एस० सी० झर० 786, 86. 
(!] पोल्लाक कृुउ 'दि एक्सपेस्थन ग्रॉफ क्रामन लॉ", पृष्ठ 08-09. 
(१) (97) 2 दस्० सो० झार० 446, 470. 
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मैं नागरिकता निश्चित करने के लिए बह कस्तौडी है कि विदेशी के जिए 'प्रच्छे तेंतिक शोल' 


का होम पश्रावश्यक है, 'नेंतिक प्रधप्तता' वाले अ्रपराधों के लिझू कसौटी, 'संविदा का मर्म' के 
चुविदित लिचार के शवधारण की कसौटी, विजन के सिद्धाल में विधोत के, 'ठस्‍्त्व एवं सार 
था श्रावक््यक विदयायी कृत्य' है । कुछ सरंविधातिक प्रदनों को लिखित रूप में पेश किया जा 
सकता है। मंदिधान के सतरभूत श्रौर मौख तत्त्व क्या हैँ ? ग्रिकार का मर्म कहां समाप्त 
होता है मोर कहां से सुरू होता है ? ये विषय ग्काट्स छप से निदिदत नहीं हैं, किन्तु इस 
कारण मैं यह भ्रभ्िनिर्वारित करना उचित नहों समझता वे कि विद्यमान नहीं हैं वा दे ल्यायिक 
जांच के लिए श्ति भ्रापक हैं। जीवत की ग्रधिकतर चकित विषय मात्रा (डिग्री) के विषय 
हैं और भ्यायाघीश दे ही महान हैं जो यह परख सके कि सम्दग्धित विषय किस श्रेसो में 
प्राता है घोर उतका पररस्परिक ग्रम्तर क्‍या है। 


भरे बिचार से संविधान के सभों उपयस्ध समानते रूप से घाववयक हैँ। श्लेडस्डर ने 
फहा है कि मतुष्य के मस्तिष्क धोर प्रयोजन से प्रवेष घोषित की गई कृषियों में सब से 
अह॒स्व॑पूर्ण कृति है संयुक्त राज्य प्रमरोक। का संविधात । खार्ड ब्राइत का भी यही भ्राशय था 
जय उन्होंने कहा था! जि व्यवह्मारिक दांवपेय के रूप में राजनोति में सर्वोच्च योगदान यही 
है ।छिर भी इसमें, संक्ोपनों सहित सात्त श्रनुब्छेद हो हैं। संविधान के लिए यह -प्राववयक 
नहीं है कि बह धंहिता को तरह से विस्तुत हो। हमारे संविधान में से बहुत से उपदर््ध 
प्रासानी से हटाएं जा सकते ये । चूंकि संविधान के सभी उपबस्ध एक हर्ट से, भ्र्थात्‌ दें सब 
एक ही दस्त,बेज़ में प्रमाबिष्ठ हैं भरोर उन्हें प्रभुन्छेद 368 में बिहित क्रक्रिया द्वारा हो 
संशोधित किया जा सकता है, समान महत्व के हैं, ग्रतः इसका यह मतलब नहीं है कि वे 


प्रत्य सदी हृष्ठियों से उस दस्तावेज के सारभूत तस्व हैं । 


णि अ्रधिकारों के मर्म था सार के पता लग जाते पर भी प्रंदत यही विचारशीय रह 
जाता है कि क्यर संगोधत-निकाय (ग्रमेध्डिव यादों) उसे इस प्रकार संशोवित कर सकता है 
के उससे उक्त मर्म क्षतिग्रस्त या वष्ड हो जाए । मैं पहचे ही कह चुका हूं कि न्याय को दृष्टि 
से श्रथवा सामाम्य हिल था 'अजातस्त्रीव समाज के सोधान्य कल्याण की उष्टि से मूत्र 
प्रधिकारों को स्वून करने या छीन लेने की अपेक्षा की जा सकती है । 


मैंने संशोधव-पक्ति पर विवक्षित परिसोमार के लिख्शा/म्त को जांच ठीक उसी प्रक्रार 
को है जिस प्रकार कि प्रोल्ड टेश्टामेण्ट में जेकब ने एन्डेल से सारो रात संघर्ष किया है। 
मैं भ्रभी तक नहीं समझ सका हूं कि इस परिसीमा का सोत वया है। क्यो इसका कारण यह 
है कि संबिधास तिर्माताप्रों का ऐसा प्राक्षण था ओ्रोर उन्होंने इसे (प्राशय) श्रपरिवर्शनीज 
हपरेस्ा में उसे समाबिष्ट कर दिया है। मदि ऐसा है तो इसमे एक आधारिक प्रएत 
यह उत्परत होता है कि क्या ऐसा थाक्षय भ।ने वाली पोढ़ियों को हमेशा हो शासित करता 
रहेगा। बदि श्राप जेकपेन के सिद्धसक से सहमत हैं, जिसका उल्लेख मैं कंपर कर झुका हूँ 
और जिसे डा० ग्रस्डेदकर ते, जो हथारे संविधान के ब्रबान निर्माता हैं, पुरोतः स्वीकार 
किया है, और जो म्रेरे विव्ार मे एकमात्र बुद्धिक्सपूणे सिद्धान्त है, तो विवेक्षित 
परिश्तीषाओं का सिद्धान्त निराधार है । यदि ऐसा न होता तो वास्तविकता इस प्रकार 
होती--हुछ व्यक्तियों के श्रतिसिधि - हमारे संबि्रल निर्माता - सम्पूर्ण जनता को सईद 

कर 
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के लिए ग्रावढ् कर देते और उन्हें ग्रमने अतिनिधियों के माध्यम से संविवान के ढांचे में 
वर्ितेन करने से रोक देते । छाथ ही संविधान के बुनियादी ढांचे को पवित्रता क्या है *ै 
गरहस्त्रीय सरकार का, जिसे सम्पूर्क ढांचे का अबस्हि वे भ्-थार माना जाता है, उदाहरख 
दिया जा सकता हैं। बा इतिहास के पृष्ठों में भटकने के १: मानबंजाति का फ्रन्तिय 
और प्रपरिवर्ततीय अधिमत यही है कि कही. (गशतन्त्रीव) सर्वोत्रम सरकार है? क्‍या 
इतिहास से यह दश्चित नहीं होता है कि आनवज्ञति की धारखा सरकार की किल्म के बारे 
में पोढ़ी-दर-पीड़ी बदलती जा रही है ? क्या महान दाहयनिकों एवं विचारकों ने इस विषय 
पर इर्देव ही शिल्‍्न मत व्यक्त नहीं किए हूं ?े क्या स्लेटो दे संरसकों (पाजियन) के शासन 
को ग्रचिमान नहीं दिया है ? क्या दिद्वान्‌ अरस्तु को उस समय अब हो गया घा जव कि 
इन्होंने मिश्वित सरकार को प्रच्िक ब्रच्छा बताया है ? जब पहले कमी एकम्रत नहीं था वो 
अविष्य में ऐसे एकमत की ग्राक्षा कैसे की जा सकठो है ।] 

संबिघान लागू करने का टहेश्य सायाजिक ओर आदिक न्याय, स्वाथीनता ग्रौर 
समानता बढ़ाना था| इन उद्देश्यों की श्राप्ठि का श्ग संविधान के भाग 3 प्रोर 4 में 
डल्लिखित है। उक्त दोनों हो भागों में कविक्य नैतिक प्रणिकारों का उल्लेख है। इन 
आएं हे से प्रत्येक में सुख्यतः कठिपय ऐसी आराकाँलां्ों के एक पक्ष का प्रतिनिषित्व हुबा 
है जिसको पूति के लिए ऐसी समाज, जिड्े संजिधान निर्माता बनाता अहते थे, अस्वावक्यक 
माना गया है। भाग 3 या भाग 4 में के बहुद से अनुच्छेदों में उन नेतिक अधिकारों का 
इल्लेख़ है जिनके बारे में उन्होंने बह मादा है कि के इ4 देश्न के प्रस्येक्ष मानव में ऋतनिहिंत 
हैं। इन भपिकारों के रूरक्षण प्रौर निश्चक्ति का दारित्व राज्य के सभी श्ामों अर्थात 
विधानमण्डल, कार्यवालिका प्लौर न्यायापालिका पर डीज्ा गया है । झतः इस शब्य का क्या 
महत्व है कि भाप 3 के उपबन्ध न्यायालय जे ब्रबर्ततोब हैँ भ्ोर भाग 4 के नहीं 2 तो क्या 
इसका मतलब यह है कि भाग 3 के. ड्यबस्थों में सम्ाहष्ट अविकार, भाग 4 के उपबन्धों 
में दशित नैतिक दावों गौर आाकांझाथों से हुख उच्चतर हैं। अनुच्छेद 45 के अबीन 
छिश्शुस्क और झनिवायं शिक्षा विदज्य हो उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार कि 
अनुच्छेद 25 के अदीन थारमिक-स्दात व्यय है। भुखमरी से मुक्ति उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस 
अकार जीवन का अधिकार है । साथ ही भाग 3 के डपवस्थ इठ दृष्टि से ग्रात्यन्तक नहीं हूँ 
पक उक्त उपदाः्धों में बिहिक भ्रधिकारों का सर्देव ही और सभी फरिस्थितियों में चुरणं 
कार्यान्विधन किब्षा जाएगा, बयोंकि व्थ्ह्हरिक आवद्यकताओं के कारण कभी-कभी भाग 4 
मे विदिदिष्ट नैतिक दावों के कार्यास्क्वत के लिए उन्‍हें (बूल अविकारों को) श्रतिबन्धित 
करना पड़ सकता है। जब अब इन अधिकारों को सांमाजिक-राजनैतिक आस्त्विकताओं 
मं बदलेंगे तो निःुवय हो किसी सोपा तकः उम्र कर अतिवस्ध लगाना होगा । संविधान के 
आग 4 ढ्(रा नैतिक दादों को सरकारी कत्तंत्यों वें बदल दिया गया है दिन्‍्तु यह उपचन्धित 
कर दिया गया है कि इन कर्तव्यों को स्थायालब के माध्यम से प्रदल नहीं कटाया जा सकता 
है (0) | विच्ञारणीय प्रश्व यह उत्सन्‍्त हुआ्ना है कि उस दक्ा यें क्‍या होगा जब कि भाग 4 
में बिद्वित दावों प्रोर भाग 3 में विहित मूत भरत्निकारों के दीच दिरोच उख्न्‍न हो जाता 


(0) ए० घार० व्लैकश्ील्ड, >कण्डानेटल राइट्स एण्ड एक्नोमिक थायॉबिलिंटि श्रॉफ दि 
इब्डियन नेशन' जरनल ग्ॉक इब्डियत वा इह्टिट्यूट, छष्ड 0 (968), ए्‌८5 26-28. 
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है औौर यह कि क्या राज्य जन-शौवन के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किसी भी सम्बन्धित 


+उमय दोनों के बीच छामंजल्य था एक की तुलना में दूसरे को भ्रधिमान दे सकता है और 


क्या ऐसा करता उसके लिए स्कयोचित होगा । भाग 3 में गारण्टी किए गए प्रधिकारों भौर 


.भाग 4 पें विदित नंतिक भ्रध्िकारों के बीच क्या सस्वन्ध है ? सद्गा राज्य बनाम चस्पाकम 


डोरायराजन ())में इंस न्यायालय ने यह ग्रभिनिधर्ति किया है कि दूंकति मु श्रधिकार पवित्र 
अधिकार हैं, ध्रत: राज्य को मीति के निदेशक तत्व उनसे ऊपर नहीं माने जा सकते । ने तो 
उनके भ्रनुयूरक ही माते. जा सकते हैं। इस मत की पुष्टि इस न्यायालय ने कुरेशी बनाम 
विहार राज्य (ः) में की है। मुस्य न्यायाधिप्रति एस० प्रार० दास ने न्यायालय का निरंय 
सुनाते हुए कह कि यह तर्रु कि चूंकि विधियां निदेशक तथ्यों द्वारा राज्य पर लगाई गई 


. मूल बाध्यता.के नि्ंहन में बनाई जाती हैं. प्रत: वे. राज्य की विधायी दाक्ति पर 


प्रमुच्छेद 3 (2) द्वारा लगाए गए निर्वेन्दनों से ऊपर मानो जा सकठी हूँ या प्रधिनियम के 
उपबन्धों का स्रा्मजस्थपूर्ण तियंचन किया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता 
है। प्रभिनिर्धारित यह क्रिया गया या कि राज्य को निदेशक तत्व लागू करने 'चाहिएं किम्हु 
उसे यह कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि उसकी  विधियां मूल ध्रधिकारों को स्यूनन 
कर दें या छीन न॒ लें । प्रन्यया भाग 3 के संरक्षक उपबन्ध बआासू के ढेर भात्र बन 


- जाएंगे ।गोखक ताय वाले मासले ()) में मुल्य न्यायाधिपति सुब्दा राव ने कहा पो कि मूल 


प्रषिकार प्रौर निदेशक तस्व एक ही रचना के भ्रंगंरूप हैं प्रौर वे समाज की परिवतंनक्षील 
श्रावन्‍्यकताओं के प्रनुसार पूर्शंत: परिवततीय है। उक्त भामले में यह मत व्यक्त किया गया न 
है कि भाग 3 ध्रौर 4 के बीच _सामंवस्थ स्थापित करना अम्भव है। भाग 4 के बारे में 
महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्धावि उसके उपबन्‍्चों को धभिव्यक्त रूप से प्रप्नवतेनीव बता 
दिया गया है तथापि उध्के मूल स्वरूप पर इसका कोई श्रभाव नहीं पड़ता है। यह कहना 
स्यायिक दृष्टि से सुसंगत है कि निदेशक तत्व भारत की सांविधानिक विधि के भाष रूप है 
प्र वे कियी भी प्रकार मूल प्रधिकारों के प्रपीनत्द तहों हैं। प्रोफेसर एस० एल» गुडहार्द 


* ने|कह्ा है-- 


'“““यदि किसी सिद्वास्त को दिघानभष्डल पर प्राबद्धकर मान लिया पया है 
तो उसे विधिक नियम कहना उचित हूँ भले ही कोई भी स्थायालय उसे प्रवृत्त म 
करा सके । इस प्रकार ब्रिटिश् संविधान के आरे में डायसी की कृति का भ्रधिकत्र 
भाग कुंछ ऐसे सामान्य विदास्तों से सम्बन्धित है जिन्हें पालियामेण्ट स्वयं पर 
आ्रावड्कर माववी हैं (०) 


(7) (957) एस्० स्री० श्लार० 525. 


(१ (959) एस० सी० भ्रार० 629. 


* () (967)2 एब० दी० श्रार० 762. « 


(*) जगत नारायण कृत ईक्विल प्रोटेक्शन गारष्टी एण्ड दि राइट हू प्रापटटी प्रष्डर दि 
इण्डियन कॉस्ट्ट्यूलन! उद्धृत पैरा, इच्ट्रनेशवल एण्ड #्रप्पैरेटिव लॉ बयादंस्ली, 
जिल्‍्द 5, (4966) पृष्ठ !06-7.. 
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श्यायालव द्वारा श्रवततनौयता विधि की यास्तविकत। कम्रौटी नहीं है (?) ।.प्रग्रेशी संविधान 
सके कब्बेस्शन न्‍्यायातयों द्वारा प्रशर्ततीय नहीं हें किखु फिर भी वे आवद़धकुद 
हैं शोर भ्रिदेव की सांविधानिक विधि के अ्रंग हैं। इंग्लंप्ड में सांविधानिक कन्वेन्शनों और 


भारत में राज्य के निदेशक तत्थों के बीच समता है-इस वाबत कोई विवाद नहीं हो 
सकता है। 


अमुष्लेद 37 का एकमात्र उप यही है कि कोई भौ नागरिक निदेशक तत्वों द्वारा 
राज्य पर भ्रधिरोषित कत्तंह्यों के विनिद्िष्ट पालत के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकता 
है । किस्तु यदि राज्य निदेशक तत्वों को स्वेक्छा से लागू करना चाहता है तो यदि स्थायालैय 
ऐसे विधान के भ्रधीन श्रपिकार प्राप्त व्यक्तित के कहने पर ऐसे विधिक उपब्धों को अभावी 
नहीं बनाता है तो बह प्रपने कर्तव्य से आुन सांता जाएगा। शूंह्ति निदेशक तर्वों के 
कार्यात्ववन से सरकार के वित्तीय थायदे सम्वद्ध हैं प्रौर वे राज्य के वितीय स्ाथनों पर 
आधारित हैं, प्रदः यह सोचा गया था कि किसी भी सागरिक को यह मौका न दिया जाए 
कि बहे उनके कायस्वियन के लिए राज्य को वाध्य कर सके | किन्तु किर भी पदि राज्य 
अपनी यूल वाध्यताश्रों के पालन में विधि द्वारा उन्हें का्याम्वित करता है तो वहे क्रिधि देश 
की विधि हो जाती है प्रौर स्यायकालिका ऐसी विधि को प्रवृत्त करने के लिए बाच्य होगी। 
बदि राज्य निदेशक तत्वों के प्रतिकूल कोई विधि. नहीं बनाता है तो उस दक्षा में क्या होगा ? 
क्या न्यायालय द्वारा ऐसी विधि को इस आ्राधार पर श्रवैध्व दोषित कर देना न्यायोचित होगा 
कि वह संविधान के उपदन्धों के प्रतिकूल है था किस आधार पर भाग 3 खौर भाग 
4 के बीच विरोध दूर किया जाएग। ? इस प्राइन पर यसम्भीरतापुरवक विचार किया 
जाता चाहिए। 


> राज्य क्षब्द की परिभाषा भांग 3 ग्यौर भाग 4 दोनों कै ही प्रयोजनों के लिए 
समान है । प्रायरलरैण्ड डे संविक्षन का प्रतुच्छेद 45 निदेश्नों को केवल -एज़ारतोस 
अर्थात्‌ विधानमण्डल के माप॑दर्श्षन के लिए प्रस्तुत करता है, किन्तु हमारे संज्रिधात के सभो 
निदेशक तत्व. (ग्रनुष्छेद 38 से' 5। तक) प्रनुच्छेद 2 में यथा परिभावित्त /राज्य' को 
स्रस्योधित क्रिए गए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि स्यायिक प्रक्रिया भी 'राज्य की कार्यवाही 
/ही है। न्यायपालिका ग्रनुब्छेद 20(2) का, जिसमें यह उपवस्धित है कि कोई व्यक्ति एक 
ही श्रपराध के लिए एक वार से प्रधिक ग्रभियोजित श्रौर दच्कित न किया जाएगा, ग्रापततौर 
से ग्रतिकपण करती है प्रौर ऐसे ग्राशेश को प्रभिख्ण्डित कराने के लिए प्नुच्छेश 32 
के अधीन रिट किया जा सकता है। नरेश बनाम भहाराष्ट्र राण्य (?) में स्थायात्िएनि 
हिंदायतुल्थाहू ने जिश्नस्पत मिथ देते हुए यहू मत--मेरे बिधार से ठीक है--ग्यक्त किया 
हैं. कि संविधान के भ्रनुच्छेद 2 में 'राज्य' शक्द की परिभाषा के भ्रर्तगत स्थायपालिकां भी 
/) श्राइवर जेनिग्श. छत एनोट प्रा दी थौपरि ग्रॉफ लॉ लॉ एण्ड जि 
कांस्टिटूयूशन' पांचवां पररकरण, पृष्ठ 330. 
(१) (4966) 3 एस० स्री० प्रार० 744. 
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ग्राती है (?)न्यायाधिपति फरुफर्ट ने यह भ्रइव किया था कि यदि किसी राज्य का सर्वोच्च 
न्यायालय निष्पक्ष आादे सें किसी पक्षकार को विधि-शासन का लाभ हीं देता है भौर बेसी 
स्थिति में ग्रन्य सभी पक्षकारों को बह ऐसा साभ उपलब्ध करंता हैं तो या उस पर इस 
पाधार पर आपत्ति नहीं की जा. सेकती है कि उससे अन्यायोल्ति विशेद' दिया है झोर 
परिशामरस्वकप उसने विधियों के संमाम संरक्षण के सिदान्त का उत्ल॑पेत किया है (*)। 
कार्टेर बनाम हेडसास (7) में न्यायालय ने यह मंत व्यक्त किया है कि जब कभी राज्य की 
कार्यवाही द्ोर्स, चाहे वह #ा्यंवांही विधानमण्डल के माध्यम से को गई हो चाहे शब्द के 
न्यायालयों या कार्यंपालक या प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से की गई.हो, मूलवंश था 
एकमात्र रंग के झाधारे दर प्रक्तीकी मुलव॑ल्व के सभी व्यक्तियों को किसी अफ्रीकी मूंलबंशीय 
व्यवित के दाष्डिक प्रभियोजन में जुररे के रूप में कार्य करने से ध्रपवर्णित कर दिया जाता 
है तो इससे विधि के समान संरक्षण . के सिद्धा्त' का उल्लंबन होता है। यदि तिणंव 
अभिखण्दित करने के लिए भतुच्छेद 32 के प्रधीन पिटीशन फ़ाइल करने के लिए किसी 
व्यक्ति को सम्र्य बनाने की दृष्टि से किसी व्यक्तित को किसी ' प्रपशाध के लिए निर्शाय द्वारा 
दो बार सिद्धदोष 3हराता धौर दण्डित करना 'राण्य द्वारा भाग 3 द्वारा प्रदश प्रधिकारों 
के उल्संघन में विधि पारित करने' के बराबर है, तो सेरे विचार से--ज्रबकि प्रनुच्छेद 37 
के पदचात्‌वर्तों भाप में यह कहा गया हैं कि 'विशि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग फ़रना 
राज्य का कसंव्य होगा'--पहै प्रभितिर्धारित करना प्रसंगत न होगा कि न्याधिक प्रक्रिया: 
'राज्य-कार्पवाही' ही है भौर महू कि स्थायपालिका झपना निरशय देते में निदेशक हत्वोँ को 
लागू करने के लिए आध्य है । 2 
विधान के प्रनुरूप न्यायपासिंक कृत्यों से भी विधि का सूजन घोर उसे लोगू कमता, 
दोनों ही काय॑ होते हैं। शथायिक कृत्यों का प्रबधारण साधारशतः कुछ सामाध्य निधमों ज्ारा 
शो प्रक्रिया प्रौर संजित तियपों की प्न्तवस्तु-दोनों ही के बारे: में होते हैं--होता' है, 
किस्तु विधान का प्रवधारए श्राप्रहौर से संविधान के श्राधार पर होता है श्लोर बह भी 
बिथान ही प्रश्तवेस्तु के बारे में ही। किन्तु यह प्रत्तर मात्रा का है । गतिशीलता की 
दृष्ि से स्यायिक तिर्एथ द्वारा सुष्ड एकाकी वियम उस श्क्रिया का एक क्रम है जो प्रथम 
संविधान की स्थापना से प्रारम्भ होकर, विधात एंवं भ्रथाों द्वारा विद्यमान रह कर न्यायिक 
विनिश्दयों सक पहुंचती है। श्यायालय केवल पहले से ही क्थिमान विधि को सूत्रब नहीं 
करता है. बद्यपि आपतीर पर ऐसा कहा जाता है। वह अपने 'विभिपचम से पूरे विद्यमान 
विधि को खोज या उंपका पता मात्र ही नहीं करता है । बहू प्रपेने तिरोंथ से पूर्व धक्रिय रूप 
से विद्यमान एवं उपलब्ध विधि की घोषणा मरात्र-महीं करता है परिस्थितियों की 
() शल्रे बसाम कमर, 334 गु० एस० |; बुढ़त बभाम महाराष्ट्र राज्य: (955) 
4 एस० सौ० श्रार० 045, ' सकल 
()) बेकस बनाम फोर्ट स्ट्रीट युनियत डिपो कम्पती, 69 यु० एस० 557, 574 शौर 
स्तोडन बनाम हा स्स, 32! यरू० एस० . 
00] ]77 यू> एंस० 442, 447, 
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विद्यमातता स्थापित करने ओर उसको मंजूरी का पता लगाने की दृष्टि से 
यायिक विनिश्चय की बठताहमक प्रकृति शोती है । न्यायालयों का विविन्सर्जन झृत्य 
विप्निष्टतः उस समय दशशित होता है जब कि स्थायिक विनिश्वय कौ प्रकृति पूर्वनिणंय 
(प्रेसिडेष्ट) की होती है, प्र्थात्‌ जब कि स्थायिक विनिश्चय कोई सामास्य नियम प्रद्िपादित 
करता है। जहां कि न्यायालय ते केवल श्रपते विनिश्ययों में उससे पूर्व विद्यमान भूल 
विधि लागू करने के हो हकदार होते हैं, वरग्‌ विशिष्ट मशमर्लों के लिए तई विधि 
बनाने के भी हकदार होते हैं, वहां ओधगस्य श्राशय इन स्याधिक वितिश्चयों की श्रकृति 
पूबे-निर्णाय जेश्रीं मनाने को होती है | ऐसी विधि प्रशासी में स्थायालय ठीक उस्मी प्रकार के 
विधोयी प्रंग होते है जिस प्रकार का कि बह अंग होता है जिके,सीमित भोर साथा रा भ्र्थों में, 
विधानमण्डल कहा जाता है। न्यायालय सामान्य विधिक नियमों के सूष्य हैं (')। लाई रीड 
ने कह है ()।. 


हक सप्तय था जब कि यह कहना प्रज्रिब्टतापूर्ण ही क्रमका जाता था कि 
न्यायाधीश विधि बनाते हैं धः बित नहीं रूरते हैं। कत्पना में विश्यांस करने वाले 
यह सोचा करते ये किस प्रल्लादीत की याटी में दीप्तमाक सासान्‍्य (कॉमन) विधि 
छिपी हुई है भौर सशवाघीज्ञ की नियुक्ति होने १२ “श्रोपन स्ोस़स' नामक जाएँई पद 
का जान उसे प्राप्त हो जाता है 'किन्तु अब हम कल्पनाओं में विस्वास नहीं 
करे हैं।” 


मे वहीं उमभता हूँ कि वास्तविकता में तनिक भी विश्वास करने वाला व्यक्त ब्लैकस्टन की 
भांहि इस वात में विस्वाप् ऋरता होगा हि स्थायालब द्वारां प्रतिपांदित विधि का अफ्लातूनी 
आदर्श ग्रस्वित्व है ग्रोर वह उक्त प्रतिपादन से पूर्व विद्यगान थी । जात लिपयन ग्रें ने कहा 
है कि यह तो कहा ही जा स्रकता है कि स्थायालय भी हमारी कानूनी विधि निश्वि करते हैं 
श्रौर उन्होंने बिश्रप होंडले के प्रस्निद्ध उपदेशों में से एक पंरा उद्धृत करतें हुए कहा कि जिसे 
विधि के सिवंचत को प्रॉस्यस्तिक शवित श्राप्त है वही विधि सजित करता है। जिधि का 
मूल खै्षक उसे सूध्ठ नहीं करता है (*)३3 कं 


यह बड़ी विजिन्न सी वात है कि विशि-निर्मार। से सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रिया कॉ 

. विधि का पता सगाने' (फाइम्डिय दि लॉ) बाला कहा जाए। कुछ सरल-हूदय ध्यक्ति इस 
बात में विश्वास करते हैं कि प्रथुक वस्तु का क्या गाम है हिस्तु यह महत्वपूर्ण नहीं है। 
यत्वि मुलास को कोई ग्न्‍्य नाम दे देते से उसकी सुदास में कोई भ्रन्तर नहीं बड़ता है, 
तथापि सम्यता के इतिहास ते.यह प्रकट होता है कि माषों का प्रति महत्वपूर्ण प्रभाव होता 
है । चाहें जो भी हो, स्थायिक विधान की प्रक्रिया को विधि क। फत लगाते या उसका सजये 


(?) केबस्ेन 'गनरल थी्यरि ग्रोफ लॉ एण्ड स्टेंट! पृष्ठ 34-35 ब्रौर 449-50. 

() लाई रीड का तस्कातिक भाषसणा "दि जजेड ऐंज सा मेकर' (972) ।2 
जै० एस6 पी० टी० एस० (एन० एब०) 22, 29. 

(7) 'ेचर एण्ड सोसेंज प्रॉफ दि ला पृष्ठ 402, ॥25, 72. 
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करने वाली प्रक्षिया ही क्यों म कहा जाए, वह व्यवहारिक हृष्टि से प्रति महत्वपूरं है (*) । 
अब किसी को भी इस बात में सल्देह नहींडे कि स्वविवेक के विस्तृत दायरे में 
न्यायाधीश को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है ग्रौर इसी कारए उसकी कार्यवाहीसे सेब होता 
है । बिदि, जो पारिणामिक उत्पाद है, मिलती नहीं है नि्ित की जाती है। “यह प्रक्रिया 
वेदक्षायी प्रक्रिया है प्रतः इसके लिए विधायक को बुद्धिमसा ब्रपेज्ञित होती है (॥ |” 


इस संदर्भ में बह बात याद रखना सुसंगत: है कि न्याथसंग्रत सामाजिक व्यवस्था 
स्थापित करने के. लिए यह लगभग प्रनिवार्य ही है कि मूल अंधिकारों.को निवेशक तध्दों के 
अधीन कर दिम्त शा । यंबियान निर्माताप्रों की हष्टि उस भविष्य पर टिकी थो जब॑ कि 
हर एक तागरिक के लिए स्वाधीतता, मानता और स्थाय साथंक झादशं हो । यह धारण! 
बनाना वृछ अवास्‍्तबिक सा है कि मूल अ्रधिकारों का अस्तिस्‍्व भूखी जनता के लिए सार्थक 
है । यदि समाज जनता को सम्पत्ति प्रजित करते, ध्यश्शा करने और व्ययनित फरमे सहित 
'पम्य भूल श्रध्चिकारों के निकट शराने का प्रवंसर प्रदान नहीं करता है तो ऐसी जनंता को यहै 
खुन कर कैसा लगेगा कि- उसे उक्त ग्रविकार उपलब्ध होने का गौरव प्राप्ठ है ब्रसवा यवि 
किसी मिल्धारी से यक़ कह जाएं कि संविधान ढाश ऐदी गरिमास्यो संमानहा सुष्ि की गई 
है जो उसकी जनजाति और धतिक वर्ष, बोनों को ही, भीख मांगने, रोदी चुराने या पुल्त के 
नीचे सोने से प्रतिषिद्ध करती है, तो उसे कैसा लगेगा ? 'असका यह मतलब नहीं है कि 
स्थायो चित आधिक व्यवस्था स्थापित करने के श्राल्दोलन को व्यक्ति को स्वार्थेपरता की अधिक 
अमत आाकांक्षाप्रों के झराख्खोलत पर पूविकता दी जाए। किन्तु किन्हीं विश्विण्ट संदर्भों में, मूल 
अधिकारों ग्रौर स्वतन््रताओं-को भौतिक श्रोर व्यवहारिक आवश्यकताओं के घासते भुकनां 
ही पड़ता है। आधिक जए्षपों का प्राद्र्घास्मक लक्ष्यों पर .पू्विकता का दावा इस ब्राधार पर 
अबिवादित है कि ग्रहितित्व में भा जाने के पश्चात्‌ ही किसी वस्तु में उत्कर्ष होता है (”) 
व्यक्ति के अस्तिस्व में भरा जाते के बाद ही मूल अधिकारों का जम्प्र होता है। महस्थल में 
खोए हुए किसी प्रभागे से कहो कि वह खोने, पीने, सहाते और पहने के लिए. स्वतस्द 
हुसा करते से क्षोई भी रोकेगा नहीं......। उक्त बातों की पूति के लिए उसका 
कारागार में हौना प्रधिक लाभप्रद होता । सजा रहित- स्वच्छःदता. ऐसे किसी भी लक्ष्य के 
लिए, जिसके लिए संज्जा ग्रावक्यक है, स्वाबीतता नहीं है “बेरोजगारी शाहिदिक श्रथथों में 
रवतस्त्रता है और बह दैनिक श्रम के दवाव से स्पष्ट स्‍्वतन्वता है किन्तु चूंकि ऐसी स्थिति में 
साधनों का ध्रभाव होता है ग्रतः बह स्वैतस्त्रतता का प्रतिकूत रूप हैँ .... ..तारकालिक जागृति 
के लिए यह एक स्थिर सिद्धाल्त हो गया था कि प्लाधनों के अभाव में संवतस्वता को कोई 
अरब नहीं है ()।7 

बौखजीं शताब्दी की स्यायंज्ास्त्रीय विचारघारा ने दो न्‍्यायश्मास्त्रीय सिद्धान्त धूचित 


किए है ये सिद्धान्त हैं--(। ) हेर ध्यक्ति यह उपधारणा कर सकता है कि साभाजिक जीवन 


(0) एम० भ्रार० कोहन कृत लॉ एण्ड दि सोशल शाईर' (973), पृष्ठ (2/-24. 

(!) बेनजञामिंक एंन० काराडोजों कृत 'दि नेचर ऑफ दि जुंडीक्षियल श्ोसेस' पृथ्द 5« 

(?) ए० श्रार० ब्लैकशील्ड कृत 'फंष्डोमेष्डस राइद्स एण्ड इकमामिक वायबिलिटी अरफ 
दि इण्डियल नेशन' । हे 

(+) हॉकिग, फ्रोड्म प्राँफ दि प्रेस' पृष्ठ 55-56. 
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के प्रानुबंगिक दायित्यों का भार स्म्राज वहत करे; (2) हर व्यक्ति यह उपधारणा कर 
सकता है कि उसे कम्त से कप्त मानक मानवोष-जोवन सुनिरिचट होना चाहिए; भौतिक सनन्‍्तोष 
उपलब्ध करते था ब्राप्त करते के लिए अवसर की समानता हीं नहीं बरनू उम्तकी अब्यवहित 
उपलब्धि होनी चाहिए (/) । 


स्वम्त्रता झोर समानता का विचार ग्रथपूर्ां तभी हो तकता है जब कि मानव-जीज्ज 
वर्तमान में विद्यमान हों भ्रौर भविष्य में उसके बने रहने की माला हो | उदाहरणार्थ ध्यान 
देने योग्य तो बाल यह है कि कितने से भाश्नीयों को यह जानकारी है कि उनके संविधात में 
बुनियादी श्रधिकारों की व्यवस्था है कि ये प्रधिकार क्या हैं श्रौर सरकार द्वारा भ्तिक्रमण 
किए जाने पर इसकी रक्षा कैसे की जा स्रकती है (!) ? इसलिए भारत में जनता के लिए 
स्वहस्बत्ा की समस्या भ्राधिक-स्तर पर है। 


रासको पाउण्ट, जिसने स्थाय की कस्तौटी के रूप में ग्रपना हित सिद्धाग्त प्रतिवादित 
किया है, गरशतं रूप यें इस पक्ष पर झोर दिया है कि जिन 'हिलों' या “मांगों या 'दावों' 
से उसका सम्बन्ध है वें लथ्य विषयक मनोवैज्ञानिक बाते हैं जो १हले से ही विद्यमान हैं प्रौर 
जो विधिक दयबस्था हार सुष्ठ हुई हैं । है 

प्रम्तिम बिश्लेषश करने पर परडण्ड की प्रस्यापना उस सुडिज्ञ विचारधारा को 
क।र्पास्वित करते बाली खगती है कि स्रध्वस्थित समय में सम्बन्धित श्रमाज के व्यक्ति व्वारा 
की गई मांगों प्रौर उस समाज डो तात्कालिक विधि के बीच सार्पजश्य स्थापित किया 
जाना चाहिए। 

हिलों की स्कीम में बस्तुत: किए गए सभी तथ्य विषयक दावों को सम्गिलित 
किया जाना चाहिए। किस्तु इसका श्र यह नहीं है कि हर एक तथ्य सम्बन्धी दाबे या ह्र्ति 
को, जितका हितों की स्कीम में कोई स्थान है, सरी परिस्थितियों में प्रभावी बनाया 
जाएगा। विधिक व्यवस्था के प्रन्दर दावे, जो भ्रनिवायं% परस्‍्पर विरोधी नहीं हैं, किन्हीं 
विशिष्ट परिस्थितियों में परस्पर बिरोर्व। साबित हो श्कते हैं। बस्तृत: ऐसे बहुत से बिबाद, 
जिनमें भ्याय किए जाने को मांग को जातो है, ऐसे हो तथ्य सम्बस्वी दो या अ्रधिक दावों यें 
टकराव से उत्पल होते हैं। इनमें से किसो को भी, हुक्वरे को प्रतिकूलत: प्रभावित किए बिना, 
प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। हितों को स्क्रोम, जो स्यायश्रास्त्रीय विषयों के सामने ही 
है, विधायक के मस्तिष्क में ढिसी सामयिक समाज क्रे व्यक्ति के वास्तविक दाये की घूपिल 
तहबीर प्रस्तुत करने की एक युक्ति है। स्याय दन दावों को यथा सम्भव हुए में प्रखादी बनाने 
की कोदिश करता है (*) | इस देश को प्रसंख्य जनता हित तथ्य विधयक कित द्षावों को 
हितों के रूप में मान्य किए जाने वी मांग चिह्ला-बिहला कर कर रही है ? हसका कदाबित 
एक ही उत्तर हो सकता है ग्रौर वह उत्तर वही व्यक्ति दे सकता है जो देख सकता है भौर 
सुत सकता है । इस देश की प्रसह7 बनता के बरास्‍्तविक दावों को धुत्तिस तस्वीर को प्रौर 
जिधि द्वारा संरक्षित हितों के रूप में प्ाम्यता दी जाने की बाबत उसके दावे को संविधान के 
आग 4 में मु्ंतान किया गया हैं। स्थाय-निरशांयन की प्रावन्‍यकता तभी होती है जब कि 
(0) रांधकों प्राउण्ड “जुस्सिशूडेस्त” जिल्द , भाग 46 (बीसवीं सदो) | 
(7) कारक छे० फ़िडरिक, 'मैस एप्ड हिल गद्सेष्ट', पृष्ठ 272, 
()) ऋलियन रटौन कृत हमूसत सो एप्ड हासन जस्टिस' पृष्ठ 269-270, 
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शफ्त दावे, जिनकी आाबत द्वितों के रूप में विधिक-भाग्यता की मांग की जाती है, प्रसव 
श्रषिकारों भर हितों से टकराते हैं । ऐसा निरशंय देश में बंयाप्त मत है प्रनुसार जंसा कि 
समेह हैप्ड ते कह है स्याधाधीज्ष के लिए ही. किया' जाना चाहिए। जमता के प्रनुभवी 
सलाहकार के रूप हें सेवा करना उसके कर्तव्यों में बड़ी संशयात्यक बृंद्धि है भौर इससे 
उनके समुशित पालन में हरतक्षेप हो सकता है। न्यायाज्ञय से यह प्राश्ञप्रित या ध्पेक्षित नहीं 
है कि वह तिरापद विश्व के मार्ग को प्रशस्तर करे क्योंकि में यह कार्य राजनेतिक 
काला का, प्र्धावू, जन-प्रतिनिश्नियों का, होता है चाहे ते सुखभय जीकन की प्रपनी 
विधारघारा का प्रमुसरण धांख बन्द करके था ध्रस्पष्ट रूप में क्यों न करें। 
जब सपा परिवतंत चाहता है श्रोरं पुपानो हस्तक्षेप ने करते की नौति कीजों 

री भ्रौर प्रमीर दोनों कै लिए ही एक ऐसा स्वशिष परारितोषिक रह है जिसके लिए 
दोतों ही प्रयस्शील हो सकते हें, रिन्‍्तु जिसे सभी व्यक्तित प्रप्त नहीं कार सके हैं प्रौर जो 
बिश्षिष्टत: प्रमीरों को प्रसीम विस्तार की नमो हक कल्पना प्रदान करता है, पुरामो 
परम्परा को तोड़ डालना चाहता है प्रोौर वह ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था स्थायित करना 
चाहता है जिसमें वैपक्तिक कामनाय्रों की हुष्टि एवं जिस्तार के दाबे को सामास्प्र हित के 
प्रधोत कर दिया गया हो सो निश्वय ही उसमें येसनस्‍्य बैदा होता है । 


ग्रदि चर्चा के इस पक्ष को संक्षेप में तैयार किया जाए तो में समभठा हैं कि यह 
स्पष्ट है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मानक में मातव होने के नाते प्रस्तनिहित हैं । यह 
महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पष्िकारों को प्राप तेसबिक ध्रपिकार कहें था उन्हें कोई प्रन्‍्य 
जाप दें। अस्तावन! से यह दक्षित होता है कि बुतिशादी स्वतस्त्रता भौर समानता जेसे 
सालदीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ही जनता ने स्वयं को संविधान भ्रपित 
किया है और ये बुनियादी भभिकार संविधान के सारभूत तत्व हँ। जनता ने राजनैतिक, 
सामाजिक ग्रौर भ्राधिक स्याये सुनिक्चित करते के उदय से ही संविधान प्धिनियमित किया 
है। झ्तः संविधान के भाग 4. में सेभाविष्ट नैतिक ग्रधिकार भो संविधान के सारभूतत तत्व 
हैं। प्रस्तर कैंवल!अड है कि भाग 4 में सम्राविष्ट नैतिक अ्रथिंकारों को त्यायाल्य की 
सद्ापता से नागरिक र/त्य के विरुंद्र प्रवत्त नहीं करा सकता है, भले हो राज्य ग्रपते 
कशंतों से विधुल् क्यों न हो जाए, किस्तु फिर भी थे देश के शासन के लिए श्रति भ्राधध्यक 
हैं धोर राज्य के स्रभी अंग, जिनमें न्यायपालिका भी सम्पिलित है, उन निदेशक तस्यों को 
प्रबुल करने के लिए बाध्य है । रबयं मूल अ्रधिकारों की कोई झम्तव॑स्तु नहीं है; उनमें से 


>भपिक्रतर ऐसे खाली बरततों के समान हैं. जिनमें प्रश्येक पीढ़ी श्रपने अ्रनुभवों के पनुसार 


भ्रस्त॑स्तु भरती जाती है + संविधात निर्माताओं को दृष्टिगौर रता ले परे वाली परिष्पितियों 
में इन श्रथिक। रों का. निर्वच्घ॒त, स्तृनीकरण, उनमें कटौती (यहां तक कि) उसका निराकरणा 
आवदयक हो सकता है। भा) 4 में संमाविष्ट नैतिक दायों सै राष्ट्र के इतिहास के किसी 
विशिष्ट प्रक्तम में सर्वोपरिता यो पुविकला की बाबत उतका दावा ग्रस्वीकर किया जा सकता 
है। राष्ट्र के इतिहास में किसी विश्विष्ट प्रक्म्त पर भाग 4 में समाविष्ट नैतिक दाबों पर 
किसी विशिष्ट मूल प्रेधिकार को पूबिकता मिलनी चाहिए था नहीं श्रथव्रा बतके सपक्ष उन्‍हें 
(मूल प्रधिकारों को) मुझभा चाहिए या वहीं यह एक ऐवा विषय है जिस पर विनिरर्वेय 
सप्दन्धित पीढ़ो पर जोड़ दिया जाबा चाहिएँ । बढ़ी पीढ़ी ऐसा विनिदचय 
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अपने अनुभव और पश्रपनी मन्यद्ामों के श्राघार पर करेगी । यदि संशोधन-निकाय के 
रूप में ससद्‌ सविधाव को इस प्रकार सशोधित करने का बिटिब्वय करती है कि जिसमे मूल 
झधिकार छिन जाए या स्यून हो जाए और संविधान के माग 4 में विहित जैठिक दाबों 
को पूविकद्वा मिल जएए तो उ्यावालय ऐसे संशोधत को इस आधार पर परत निर्णीद नहीं 
कर सकठ। है कि संजिधान निर्मताओों में जिस पक्ष को गोए रथान दिया जाता था उस्से 
संशोधन द्वार प्रमुख स्थात दे दिया गए है। सांविधानिक संग्रोधन का इस गआ्राधार पर 
स्थायिक पुमशिलोकन,कि वह भाग 4 में जिहित नैतिक दावों को मूल प्रधिकारों पर पूविकता 
देह है, झ्रनुज्ञेय ठहीं है । मह मान कर चलते का, कि मूल ग्रधिकार इस निर॑य मैं स्पष्ड 
किए गए रूप में नैसणिक अधिकारों हा विश्तारित क्रम पश्वितेन एवं संपोजित रुप ही 
ईं, यह प्रर्भ नहीं है कि उसके प्रारम्भ ग्रौर प्रकृति के कारण स्रामास्य हित के लिए उनके 
छीने जाने या व्यूत कर दिए जाने पर कोई प्रस्तनिहित निर्वस्थत है। नेसनिक विधि, जो 
झकत प्रधिकारों के नैतिक बल शौर सर्वोच्तता का साधन है, स्वयं यह मानही है कि नैसगिक 
अधिकार केबल प्रकट प्रधिकार हैं जो उच्चतर सामाजिक मान्यतायों था सापाध्यहित 
सुलिश्चिन करने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में छीने भी जा सबसे हैं। किग्हु मूल 
अधिकार छोनने या स्यून करने में संक्द्‌ का दाविस्व एक कठिन दापित्व है श्रोर जब कभी 
सांबिधातिक संशोधन का, जिसका ऊार उल्लिब्ित प्रभ.द होता हो, प्रशत विचाराध 
डल्घन होता है हो संतद्‌ को यह पता होना चाहिए कि बह जनता के पग्रधिकारों श्रौर 
दाबित्वों के लिए स्थायालय थी तुझना में उच्चतर संरक्षक हैं क्योंकि स्वॉयालय 
किठ्ती भी स्ंशोपन की विधिमास्थता को जांच किसी भी मूल प्राघार पर नहीं कर सकते हैं। 


औने अपर जो भुर्ध भी कहा है इसके प्रकाश में मेरा यह पत है कि मूल अ्रधिंकारों 
को इस प्रकार संशोधित करने की, जिससे कि "अधिकारों का मर्म या सार नप्ट या क्षतिग्रस्त 
हो जाएं, संसद की शबित पर कोई भी प्रमिव्यक्त या विवक्षित सिर्वेश्थत नहीं हैं प्रौर 
बौवीसबो संशोधन की भाषा से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि संविधान के किसी भी 
ग्रत्य उपकश्ब में ऐसा कोई प्रदृश्य विनरण नहीं खोजा जा सकता है जो संशोधत-शक्ति पर 
दिवशित सिवेश्घन का काये करता हो । साथ हो संशोधित प्रमुष्छेद 368 से यह पूरांतः 
स्पष्ट है कि संविधान के उपकम्ब संशोधित करते की शक्ति स्वयं श्रनुच्छेद में विमान है, 
प्र्यात्‌ यह कि इस शत में इस संविधान के किसी उपयन्ध का परिवर्धत परियतंत प्रथवा 
लिरसन सम्मिलित है; यह कि यह शक्ति संविधायी शक्ति है; यह कि संशोधन विधेवक पर 
राष्ट्रपति श्रपनी प्रमुमतति देने के लिए वाध्य हैं भौर यह कि घनुच्छेद 3(2) की कोई भी 
बात इस गनुच्छेद के अ्रीन किए गए संशोधन को लागू न होगी। 


अक्ष्ोधित प्रमुच्छेद 368 संविधान के सभी उपबन्धों को संशोधित करने की बाबत 
सर्वापीण अक्ति प्रदान करता है ओर चोबीसर्वं संशोधन को (केवल एक विषय 
की वावत छोड़ कर, भ्रथात्‌ संशोधन-विधेवक पर राष्ट्रपति . की झनुमति का 
अजिवार्य होना) प्रकृति धोषशाह्मक है । दूसरे छ्त्दों में यह कहा जा सकता -है 
कि चूंकि गोलर साथ दाले मामले (*) में बहुमत निर्णय से भूल ग्रबिकार इस प्रकार 


() (967) 2 एस० सी० आार० 762. 


कर्ता 


ल्अऊ 
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संशोचित करने को डि वे छित जाएं था ब्यून हो जाएं, संसद की संविधायो झक्ति को 
पअस्वोकार कर दिया गया है प्रौर जिस तिरोय को संश्ोधन-तिकाय [ग्रमेण्डिग बाही) ने 
बलत बताया है; ग्रतः संशोधन-निकाय ने यह स्पष्ट करने के लिए संशोथन पारित कर 
दिया कि संझोपषन-शक्ति स्वयं भ्रनुच्छेद में विहित है, यह कि यह भक्ति संविधायी शक्ति है न 
कि विधायी कक्ति जैसा कि गोखक् बाय वाले मामले(!) में बहुमत ने निरुंय दिया है; यह कि 
रक्ति सर्वागीए है धौर यह कि धनुच्छे३ ।3 (2) ग्रनुच्छेद 268 के प्रधीत मूल प्रधिकारों के 
इस प्रकार संशोधन पर रोक नहीं लगाता है कि वे छिन जाएं या स्थूत हो जाएं; यह कि 
संशोषन का उद्देश्य धोयणात्मक है। यह बात संशोधन के रह्देश्यों के कथन से हपध्ट है। 
उसमें कहा गया है कि संशोवन प्रभिव्यक्त रूप में १६ उपवन्धित करने के लिए किया गया है 
कि संसद्‌ भ्रपनी संधोधन-धक्ति के प्रयोग में, मूल भ्र्विकारों को छीन लेने या स्थून कर देने के 
किए सक्षम है क्योंकि पोलक माय वाले मामले (0) में बहुमत से यह तथ किया गया है कि संसद्‌ 
को ऐसी कोई झक्ति प्राप्त नहीं है । जैसा कि मैं पहले हो कह चुका हूं कि संशोवत द्वारा 
अनुच्छेद डी अ्लवंस्तु में केवल एक बात ही जोड़ो गई है श्रौर बह पह है कि संशोधन- 
विधेयक पर शष्ट्रपति को अपनी ब्नुभति देनी होगी। यह मेरे विचार से स्पष्ट है कि 
संशोधत-निकाय, अपनी संशोधन-शक्ति के प्रथोष में (जन्र कि संशोधन-शक्ति सर्चांगोण है) 
गह स्पष्ट करने के लिए कि प्रनुच्छेद का भ्रन्ततिहित विषय क्या है मौर श्रनुस्छेद की दावत 
स्यायिक मिवंश्न गलत है, संशोधन कर सकती है। 

श्री पालजीवाला ने यह दलील दो कि अूंकि चौबीस संशोघन से पूर्व विद्यमान 
प्रनुच्चेद 368 के भघोन संग्ोध३-चक्ति सोमित थी, धत: उस संझोचन वक्ति के प्रयोग में 
संक्षोषन-झक्ति में वृद्धि नहीं को जा सकती है। 


न तो यह कोई अवैध काय्य होगा ओर न॒तकंडीन ही यदि दाता सोमित वाक्ति के 
अनुदान के साथ अ्राप्तिकर्ता को भ्रपने विवेकानुस्तार अपनी सीमित दाक्ति में वृद्धि कर लेने 
हो सक्ति भी दे देता है। यह उपधारणा भी गलत है कि प्रसंणोंधित अनुच्छेद 368 के 
अ्रीन वास्तत्रिक संझोघन-झक्ति सीमित थी ॥ जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यदि यह मान 
भी लें कि भनुच्छेद के ग्रधीन वास्तविक संशोधन भक्ति सीधित थी, सो भी शहू स्पष्ट है कि 
उस ग्रतुस्छेद के अधीन संशोधव-निकाय को ऐसी प्रभावज्ञाली शक्ति दौगई थी कि बहू 
उसमें वृद्धि या कमी कर सकता था। संझोवन-तिकाय जद श्रपनी संशोघन-शक्ति का प्रयोग 
करता है तो उससे उसकी वास्तजिक शक्ति में था हो बुद्धि होतो है या कभी होती है। 
प्रमुच्छेर 368 के परस्तुक्त को इस स्ब्दावली से "यदि ठेसा कोई संशोधन... (कह) इस 
अनुष्छेद के उ/बन्‍्व में, कोई परिवतंत करत चाहता, है” से बह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रमुच्छेदर में संोपन का रहस्य श्रनुच्छेद 368 में परिवर्तन कश्सा है। किस भ्राधार पर यह्‌ 
डपधारखा की जा सकती है कि धनुष्छेद में परिव्तस करने से शत के क्षेत्र में, यदि बह 
बस्तुतः सीमित है; दृद्धि नहीं की जा सकती है ? मुझे संज्ञोघत-शवरित में किए जाने काले 
परिवततनों को प्रकृति की बाबत कोई निर्बन्धन नजर नहीं श्राता हूँ।पोलक नाथ बाले 
मामले (:)यें स्थायाधिपति हिदायतुल्शाह ने भ्रपने निर्ण॑य्र में यह दिचार ख्यक्त किया था कि 
संविधान एस प्रकार संशोधित किया जा सझता है कि मूल ग्रधिकार संशोधित करने के लिए 


() (967) 2 दस० सं: ० आर० 762. 
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संविधान-सभा बुलाई जा सके | दि पिटीशनर का पह तक ठोक है कि संशोदत-शक्ति को 
संशोधित करने की झक्ति का प्रयोष इस प्रकार नहीं किया जा सकता है कि संशोधत-भ्रत्तत 
का केन्द्र या विस्तार परिवर्तित हो जाए तो क्या पृक्त श्रनुच्छेद में ऐसा संघोवन हो सकता 
है ? प्रपेक्षित केवल यही है कि संशोघन-ब्क्ति में संशोधन स्वयं प्रदुच्चोद में बिहिंत रीति 
एयं प्ररूप में हो किया जा सकता है । दत्तील यह नहीं है कि ऐसा नहीं किया गया है। 


काउम्तेल ने यह भी कहा कि संशोधन द्वारा ब्रनुच्छेद |3[2) के प्रवर्तन को समाप्त 
नहीं किया जा सकता है। उत्होंते कहां कि यद्यपि प्रनुच्छेद !3(2) या अनुच्छेद 368 में 
ऐसी कोई बात नहीं है ओ प्रमुच्छेद 3(2) के प्रदर्तत को समाप्त किए जाने को रोकता 
हो, तथापि उसमें इस दृष्टि से विवक्षित तिव॑न्धन अ्न्तनिद्ठित है कि यदि प्रनुच्छे१ ।3(2) 
में यह उल्लिशित है कि मूत्र प्रधिकारों को इस श्रक्तार संझोदित नहीं क्या जा सकता है 
हि वे छिन जाएं शा समर हो जाएं तो इसी पश्रन्ततिहित निठ॑न्धन को प्रनुष्छेद 368 और 
अनुच्छेद 3(2) संझोधित करके प्रत्यक्ष रूप में दूर तहीं किग्रा जा सकता है। दुसरे 
खब्दों में; तर्क यह था कि चूंकि अनुख्छेर 3(2) में प्रयुक्त 'विधि' श्रध्द में 
सांविधानिक-संशोक्द भी सम्मिलित है; श्रत: वह मूल प्रथिकारों में ऐसे संझोधन को 
ब्रतिविद्ध ररता हैं जो उन्हें समाप्त कर दे या कप कर दे गौर इसलिए संक्षोबन-तिकाय 
जिस कार्य को एक प्रक्रम में करने से प्रतिषिद्ध करता है उसे बह दो अ्रक्र्मों में भी नहीं कर 
सकता है । यदि यह मान _भी लें कि गनुच्छे१ [3(2] पें प्रयुक्त 'विधि' झब्द में 
सांविधानिक-पंझ्लोघन भो स्रम्पिलित हैं तो भी; मेरे विचार हे, उप्में ऐसी कोई दाल वहीं 
है जो संशोवन-निकाय को अ्रनुच्छेद 368 झौर घनुच्छेद 3(2) को इस पकार 
संशोधित करने से रोकती हो जिससे ग्रनुक्छेद 3(2। का प्रदर्तत समाप्त हो जाए 
क्योंकि उम्तमें ऐसा रूरने पर कोई प्रत्यक्ष वा पग्रशत्यक्ष निवंन्धन विहित नहीं है । 


विचारणोय अगला भ्रइ्त बह है कि क्‍या पच्चौसवां संशोधन विधिपास्थ है? उत्त 
संशोधन से ग्रनुच्छेद 3[[2) पंझ्लोवित्र किया गया है संशोधित ग्रनुच्छेद में यह उल्चिखित 
है कि “कोई सम्पत्ति, सावंजनिक प्रयोजन के लिए ही ग्रौर केवल ऐसी विधि के प्राधिकार 
सै ही घनिवायंत: भ्रजित या धधिगृहीत की जाएगी, जो सम्पति के ग्रजंत या बधिग्रहरा का 
ऐसी राशि के बदशे जो उस विधि ढवारा नियत की जाए या जो ऐसे सिद्धान्तों के प्रनुत।र 
अवधारित की गाए प्रौर ऐेप्ी रीति से दी जाए जो उस विधि द्वारा विनिरद्दिष्ट हो; उपबन्ध 
करती है, श्रौर ऐसी कित्ती भी विधि पर किस्ती भी स्थायातय में इस प्राधार पर ध्रापत्ति 
नहीं की जाएगी हि इस प्रकार तिवत या प्रववारित राक्षि पर्षाव्त नहीं है प्रथवा ऐसी पूरी 
राशि या उसका कोई भाष नगद में दिया जा कर प्रत्यथा दिया जाना है” 
अनुश्छे३ 30() पें निदिष्ट प्रल्पसंत्यक वर्ग ढ्ारा स्थावित या प्रशासित शिक्षा संस्षाप्रों 
को संस्पत्तियों के पर्जत के बारे में यह उपबन्धित करके प्रपबाद जिहित किया गया है कि 
राज्य यह सुमिश्चित करेगा कि ऐस्ो सम्पत्ति के झर्जत के लिए ऐसी विधि के घघीन जो 
राशि विप्रत या प्रववारित की जाए षह एँसो हो जो उस खण्ड के ग्रद्ीन प्रत्याभूत 
अधिकार को निर्बन्धित या निशक्ृत न करे अनुच्छेद 3) का खण्ड 2 (स्तर) में यह उपवन्ध 
किया गया है कि अनुच्छेः 3(2) में निर्दिष्ट बिथि को भनुच्छेद 9 () (इ) लागू त 


क्र 
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होगा । एक नया पअनुच्छेद भी जोड़ा गग्मा है, प्र्थात्‌; नुस्छेद ।3 में भनन्तविष्ट किसी बाल 
के होते हुए भी, कोई विधि, जो अनुष्छेद 39 के श्षण्ड (सर) या खण्ड (ग) पे इल्लिखित 
तत्वों को धुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली हो, इस अ्राधार 
पर पूम्य ने समझी जाएगी कि वह प्रनुक्छेद 24, प्रनुक्छेश ॥9 या श्रतुच्छेद 3। हारा 
प्रदत्त प्रधिकारों में से किसी स्रे प्रसंगत है भ्यवा उसे छीनती या श्यून करती है, ध्लौर जिस 
विधि में यह घोषरा। हो कि बह ऐसी नौति को प्रभावों करने के लिए है, उस पर किसी 
न्यायालप में इस प्राधार पर फ्रापत्ति नहीं की जाएगी कि. वह ऐसी नीति को भावी नहीं 
करती; परशतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य, के विधातमण्डल द्वारा बनाई जाए बहां से 
अनुच्छेद के उपबन्ध उसे तब तक लागू न होंगे जत्र तक झि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के 
विचार के लिए रक्षित किए जाने के पश्चात्‌ उसकी प्रमुमति न फिल गई हो । 


श्री पासल्तोवाला ने यह दलील दी कि सम्पत्ति प्रजित, धारण और व्ययवित करने का. 
पूल प्रश्रिकार संविधान का सारभूत तत्व है यह कि किसी राज्य मैं कोई भी व्यन्ित तब 
तक सम्मानित नागरिक नहीं हो सकता जब तुक कि उसे सम्पत्ति, प्रज्ित श्लौर घारण करने 
का अ्रधिकार प्राप्त न ही; यह कि सभी श्रत्य मूल अधिकारों के उपभोग के लिए यह 
प्रावव्यक है कि सम्प्ति झ्जित झोर धारण करने का श्रधिकार प्राप्त हो, क्पोंकि यही एक 
आधार है जिश्ष पर अन्य सभी प्रघिकार भ्राश्रित हूँ; यह कि श्रत्पसंश्यक वर्ग को प्रस्याभूतत 
मूल श्रश्निकार निष्फल हो जाएंगे यदि सम्पत्ति भ्रजित और धारण करने के श्रधिकार को 
खीना जा सकता हैं और चूंकि सम्पत्ति के प्रप्र्याप्त या आासक 'राशि' के बदले थें अंत 
की दराक्ति संसद्‌ या राज्य विधानमण्डल को दी गई है, ग्रतः उससे सम्पक्ति के भूल ग्रधिकार 
के सार वा तरब को कृति पहुंचेगी | काउम्सेल ते कहा कि यदि सम्व्ि भ्रजित भौर 
बारस करने के भ्रधभिकार के सार या मर्म को विधि हारा छीना जा सकता है तो अनुच्छेद 
9(।) (क) के श्रेधीन प्रेत क्री स्वतन्तता का श्रविकार प्रथेड्वीन हो जाएगा, क्योंकि 
प्रकाशक को वायधात्र की रकम देकर उसका भुद्रशालय छीवा जा सकता है श्रौर यह कि 
कर्पेंशारों का संगम बनाने का मूल भ्रधिकार 'शौरं घामिक सम्प्रदायों का धामिक भर 
जैराती प्रयोजनों के लिए संश्थाएं स्थापित करने झोर उन्हें कायम रखने का मूल प्रधिकार 
निरर्थक हो जाएगा । हू हे 

संविधान निर्माढा सम्पत्ति ग्रजित करने एवं धारणा करते के भ्रणिकार मूल प्रधिकार. 
मानते थे क्योंकि उध्के बिता सम्प्ति मानव-जीबत सम्भव नहीं है| गया उबत प्रधिकार सब 
से कमजोर मूख श्रधिकार है--यह क्रदन मूल प्रथिकारों के पारस्परिक भूस्यांकत पर 
प्राधारित् है । अ्धिमानिंत स्वतस्परताशों के विचार से यह दक्षित होता है कि कुछ ग्यायाधीश 
सम्पत्ति धारण करने के प्रधिकार को मुरल्याकत की दृष्टि से निम्मतर भानते हैं। नैसगिक 
विधि के भ्ररस्तू, सेण्ट दाम एक्युनास श्रौर हाज्स जैसे प्रतिपादक श्रौर पहुं हक कि. 
ज्यवहारवादी भी, इस मत' से सहमत हैं कि जीवन एवं सम्पत्ति के भ्रध्िकार भफछी विधिक 
व्यवस्था की पूर्वपेक्षा हैं। प्ररस्तू के भ्रनुसार सम्पत्ति सर्वोत्तम एवं उच्चतम जीवन को 
आ्राधार है। सम्पत्ति स्वतस्त्रता का श्रावश्यक परिणाम एढं शर्ते है। स्वृतन्जता एवं सम्पत्ति 
एक दूसरे की भांग एवं समर्थन शरते हैं। हु 
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जेलगिक श्रथ्रिकारों के स्रिद्धास्त से तिजी सम्पत्ति के विचार को व्यापक रूप में 
प्रभावित किया है। उसकी ग्राथुतिक श्रत्िपादना के अ्रनुसार सम्पत्ति मनुष्य के बैयवितक 
विकास भर उपलब्धियों के लिए ग्रपरिहाये है । यदि वस्तुप्रों पर मनुष्य का ग्रचिकार तहीं 
है तो बह दाल है (!) । 

सामाजिक विकास के सभी प्रक्रमों को ल्ापू होने दाले सामान्य विद्धान्त के रूप ह। 
अधिक से श्रधिक हम यही दावा कर सकते हैं कि कूछ सम्पत्ति के बिना था उसे धजित करने 
की सामरथ्य के बिना वेयविसक स्वतस्त्रता उपलस्ध महीं हो सकती और: यह कि कुछ 
स्वातस्थ्रूय के बिता समुचित चारितरिक दिकारू सम्बद्ध नहीं है। (*) 


सम्पत्तिहीव ध्यक्ति ऐसा वेसहारा व्यक्त है डिसे सम्मावित वेयबितक जीवंद प्राप्त 
नहीं होता है। उतका जीवन जल पर उतस्ती हुई वस्तु के समान होता है। वे तह तक नहीं 
पहुंच सकते हैं ग्रौर उन्हें स्थायित्व को प्राध्ति नहीं हो सकती । (*) 

संक्षेप में, सम्पत्ति कोई मनमाता प्रादर्श नहीं है । बह तो मनुष्य के अपने व्यक्तित्व 
के विकास की नैस्र्गिक भावना का श्राधार है । यदि मनुष्य को सम्पत्ति प्रद्धत करके उसे 
पर स्वामित्व का ग्रधिकार नहीं है तो आगे चल कर उसका द तो अस्टित्व रहेगा और ते 
विवाह करने या परिवार वताने के उसके भ्रविकार को पूर्णाता हो आप्त हो सकेगी । 


कित्तु सम्पति के बारे में यह कहता एक ग्राम मूल है है कि सम्पत्ति स्वयं में एक 
अंख्या है जिसको प्रन्तर्वस्तु सतत एक ही रहती है! वस्तुत: अब साम्पत्ति के थिस्व-मिन्‍न 
हूप हो गए हैं झौर भविष्य में भी उप्रयें अप्रत्याज्ञीज उपान्तरत होने की सम्भावता है । 


समस्या की जड़ यह है कि धामतौर से चर्चाग्रों में निज्ो सम्पत्ति के विकार को 
बहुत भ्रस्पष्ट रुप में प्रस्तुत किया जाता है। विजी सम्पत्ति के कम से कम तीन रूपों के 
बीच अन्तर समभ लेता झ्रावश्यक है--( | )टिकाऊ एवं बरटिकाऊ उपभोक्ता सामन्री सम्पत्ति: 
(2) स्वाधियों कौ उनके उत्पादन सावतों में सम्पत्ति; श्रौर (3) उत्पादत के ऐस्रे साथनों में 
सम्पत्ति जितका स्वयं स्वामी त तो कायन्वियन करते हैं झौर न शबन्ध ही करते हैं। तृतीय 
बग्ं में विशिष्टतः यह सम्पत्ति प्राती है जो सापेक्तः छोटे से बर्च, के हाथों में वहुत बड़ी 
मोत्रा में जमा हो जाती है | प्रथम दो वगों में आने वालो सम्पत्ति स्वतस्व एवं सोहैश्य 
जीवन की प्रावश्यक्रता के रूप में न्‍्वायोचित माना जा सकता है, किन्तु तुदीय वगे में प्राने 
बाली सम्पत्ति को नहीं + क्योंकि इस प्रकार को सम्पलि न केवल वस्तुप्रों पर ही नियम्जरण 
प्रदान करती है वरतू बध्तुओों के साध्यम से स्यक्तियों पर भी तियस्जरा प्रदात करतों है। 
बह प्रारोप ठीक ही है कि यदि सेम्पलि के साध्यम*से एक व्यक्ति श्रत्य *४क्ति पर शासन 
करता है तो ऐसी सम्पत्ति स्व॒तस्त्रता को नहीं दाता को सुष्ट करती हैं। (/) 


!) जॉन मोफृफ्त मेकलिन कृत 'ऐन दण्ट्रोडक्शन द्वू सोश्वल एथिक्स' पृष्ठ 302-32।. 
4) राझल कृत अआपर्टी : इट्स दयूटीज एण्ड साइट्स पृ८्ठ 52-64. 

(१) हालैण्ड, 'आ्रापर्टी ; इटस ड्यूटीज़ एण्ड राइट्स, पृष्ठ 483-92. 

(/) ओ्रोफेशर मोशिस गिन्‍्सर्ग कृत “जस्टिस इस सोस्ाइटी' पृष्ठ 04. 


शा 
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हमार स्रप्ताज कृत्यों पर श्राधुत,होकर अधिकारों पर ग्राधृत है; यह कि कृत्पों के 
सम्पादन से ग्रव्िकारों की उत्पति नहीं हुई है। परिणामस्वरूप घन-अजेन धौर सम्पत्ति 
हपभोग सेबा करने पर ध्राश्नित नहीं है और यह कि व्यवित संघार में ऐसी सम्पत्ति के स्वतन्त् 
ह्ययन के तथा ब्रपंते श्राधिक हितों को प्रग्रसर करने के ग्रथिकारों से सज्जित हो कर ही . 
छम्म लेता है और यह कि ये अ्रधिकार उसके द्वारा की जाने वाली सेवा ते पूर्व ही विद्यणान 
तथा' उससे स्थतन्त्र होते. हैं । दूसरे शब्दों में, 'सम्पत्ति का उपभोग प्लौर उद्योगों का निवेशन 
सामाजिकन्याय की प्रपेक्षा नहीं करते हैं (/) ।” 


संविधान निर्माताग्रों ते सम्पत्ति श्रक्षित, धारणा झौर व्ययनित करने के झधिकार 
को यह सोच कर मूत्र ग्रलिकार घना दिया है कि इस देश के प्रत्येक्त नागरिक को 
इस ग्रविकार की उपलब्धि का झबसर मिल सझे । ध्तः जेसा कि विद्वाल्‌ महान्यायवादी 
ने ढीक हो कहा है, सम्पत्ति घाररा करने एवं उस पर स्वामित्व के प्रधिकार का समथ॑न 
सुबितरित सम्पहि के भ्राधार पर ही किया जा सकता है। स्रम्पक्ति का भ्रधिकार कोई 
+ भावना का विषय नहीं है, जिसका व्यवहारिक दृष्टि से उपभोग कच्चे श्यवित ही कर कर्क 


अ्रनुच्छेद 39 (तर) में उपचन्धित है कि राज्य श्पनी गोति का ऐसा संचालत करेभा 
कि प्रभुदा।य की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और तिम॑त्रणा इस प्रकार बंटा हो कि जिससे 
सामूहिक हित का सर्वोतम #प से साधन सुनिश्चित हो । भ्रतुच्छेद 39 (५) में उपबन्धित है 
कि राज्य प्रपती वीति का ऐसा संचाकषत फरेगा कि ब्रोथिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि 
जिस से घन भौर' उत्पादन-पाधनों का सबवसाथारण के लिए भ्हितकारों कैसा 
न हो सके। 


सर प्रादवर जेनिग्ज ने कहा है कि इत उप-प्रभुओद़ों में उत्लिखित प्रस्थापनाएँ 
प्रायरलेज के संक्धिन के अ्रनुच्छेद 45 के क्षी गईं हैं ओ प्रेपल बुल्स' पर ग्राधारित हैं (*) । 

महामहिप्त प्रोप पाल '/ग ने इस विषय से सम्बन्धित प्रपमे पूर्व-परिचालित परिपत्रों 
का श्रनुत्तण करते हुए कहा (*) है कि-- 


# “सेण्ड एश्ड्रोस के शब्दों में :... ...विद्व सभी के लिए है केवल धनिकों 
के लिए नहीं! । अर्थात्‌, निद्णी सम्पत्ति किसी व्यक्ति की श्राध्याम्तिक और 
अनिवंग्षित धम्पत्ति नहीं हो सकती है । किसी व्यक्ति को यह भधिकार नहीं है वह 
आवश्यकता से भ्रधिक सम्पत्ति अपने कन्मे में रखे ग्रौर प्र्य ऋरूरतभम्द व्यक्ति 
उससे वंचित रहें । 'संक्षेप में (गिरजाघर के संस्थापकों ग्रौर महान्‌ घामिकों 


() रिउ॑ई हैंवरी तावनी दि एक्विजिटिब' सोसाइटी ग्रध्याय ] प्रोर ४ 

() छर आइबर जेनिग्त कृत 'सूप्त करेक्‍्टरेस्टिक्स प्रॉफ दि हण्डियन कांन्टिट्यूजन! 
चुष्ठ 3-82. 

()) एनसाकलिकल लंटर प्रॉफ पोष पाल ५(4967), 'प्रॉत दि टेवेलपेण्ड श्रॉफ पीपरूष 
पृष्ठ 8, 58 श्रौर पृष्ठ पाद टिप्पण, 


4006 उच्चतम न्यायालय निररंय पत्रिका. [7973]2 उम्र नि० ए० 


के धारस्परिक सिद्धान्त के अनुसार) सम्पत्ति के भ्रधिकार का प्रयोग सामान्‍्य-हित 
के प्रतिवृत्न कभी भी नहीं कक्षा जाना चाहिए ।” 


”ईंडइबर ने पुच्बी झोर उसके सभी वस्तुओं को प्रत्येक और रूभो ब्यक्तियों के 
उपभोग के लिए बनाया है अतः न्याय एवं पदार्ज की दृष्टि से उक्त रूप में सृष्ट 
वस्तुप्रों का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि वे सभी व्यक्तियों को यथावश्यक 
रूप में प्राप्ठ हो सके ४” 


“साथ हीं सभी व्यक्तियों को यह प्रधिकार है कि वे सांसारिक वस्तुएं गरपनी 
और प्रपने परिवार की ग्रावश्यकताओं के ग्रतुसार प्राप्त कर सकें।” 


“ग्रत्यधिक भ्रवश््यकता पड़ने पर समस्त वस्लुएं बांटी भी जा सकती हैं।” 


सम्पत्ति का बुनियादी स्वरूप वही नहीं है ओ विभिन्‍न कालों या क्षेत्रों में उसका 
विशिष्टत: हो जाता है । सम्पत्ति का न्ययोत्ित स्वरूप दही है जिससे यह दक्षित हो कि उसका 
साभान्य उद्देश्य मानवीय जीवन के लिए हितकारी हे । स्म्पति के नैसनगिक श्रधिकार का 
प्रतिक्रमश तभी होता है जब कि व्यवहारिक दृष्टि से ग्रिकतर व्यक्ति, भले ही सैद्धान्तिक 
दृष्टि से थे ब्वतस्त्र हों, स्रम्पत्ति प्रज्ञित स कर सकते हों (*) + 


जब सम्पत्ति का ग्रज॑न अनुच्छेद 39(द्)य39 (य) के प्रधीव निदेशक तस्वों के कार्यास्वयत 
के लिए किया जाता है वो क्‍्य। राज्य के लिए ऐसी कोई देतिक बाघ्वता होती है कि वह उसका 
पूरा बाजार-मूल्य ग्रदां करे | सभी स्म्य विधिक प्रशाज्तियों में सम्पत्ति का स्थायोबित 
जिवियोजन या ध्राहरण कोई प्रश्यक्ष प्रतिकर दिए बिता ही किया जाता है । बस्तुत: किसो 
में इ।ना साहस नहीं है कि बह कहे कि रा व्यक्ति को उसको ऐसी सम्पत्ति से बंबित नहीं 
कर सकता है जिससे कि वह इतना आसक्‍त हैं कि बहू किसी कीमत एर उसे देने को तैयार 
नहीं है। भरनुक्छेद 3 (2) के ग्रघोन धारणा यह की गई है कि राज्य सम्बन्धित वंचित व्यक्ति 
हो अतिकर देने के लिए वाब्य नहीं है । सम्पत्ति से वंचित व्यक्ति के लिए यह निरयंक विषय 
है कि बंचन के पढवात्‌ सम्पत्ति पर हुई शज्य को या राज्य के स्वामित्व या नियन्‍्क॒रा के प्रधीत 
किसी तिगम को क्राप्त हुआ है ? राज्य द्वारा हर पर्जन की पूर्वघारणा स्वामी को स्रम्पलि ते 
वचित करने की होती है । व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित करते समय- बदि राज्य प्रतिकर 
डेने के लिएीदायी नहीं है तो यह न्याय का कौन सा सिद्धान्त है जो कह सांग करता है कि 
केवज इस प्राधार पर, कि वंचन के परचात्‌ स्रम्पत्ति राज्य या येथापूर्वोक्त निगम को श्रम्शरित 
हो जाती है, उस्ते बाजार मुल्य के श्रनुसार प्रतिकरं किया जाए । न्याय का कोई भी पत्यन्तिक 
सिद्धान्त ऐसी ग्रपेक्षा नहीं करता है । राज्य का सम्पूर्ण कारबार करों के रूप में किसी घन 
#ग्रक्ति की सम्पत्ति लेते और किस्ली निधन व्यक्ति के पोफ्शा के लिए उड्े उपयोथ में लाने की 
उसकी न्यायोचित श्रक्ति पर ग्राधारित है । जब अफरीक्ा में विधि द्वारा दासता समप्ताप्त की 


(') बित्तियप जे० मेक्डोगाल्ड कृत 'दि सोशल वेल्यू श्रॉफ परी एकाडिय हू सेण्ट बॉमस 
एक्वीनास, पृष्ठ !83* 
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बरई थो तो स्वामियों की सम्पत्ति छीन ली मई थी । राज्य से उस्हें उनके ठासों का पूरा 
बाज़ार मूल्य देने के लिए स्वयं को नेतिक दृष्टि से ध्रावद्ध नहीं माना था। समाज के लिए 
यह एक निश्चय ही बहुत बड़ा धक्का था कि बढ़ी संख्या में दासों के स्वामियों को, जिनके 
चन से वह समाज संस्कृति का मार्यदक्षेक. बना था, उनकी क्षप्पत्ति से दंचित कर दिया गया! 
कया स्वयं दावों के लिए यह हितकर था कि बिना प्रतिकर के उम्हें उसके शालिकों से श्रधातक 
अलग करके स्वतस्वतत छथी सागर १२ बिता लंगर छोड़ दिया वया--कह एक ग्रलग विषम 
है। “अत अमरीका में भद्य निशेत लागू किया गया था तो वहां लाखों छालरों की सम्पत्ति 
बस्तुतः जब्श कर सो गई थी । कया भट्टी ढ़े स्वापी प्रादि म्पनी हानियों के लिए प्रतिकर 
पाने के हकदार थे ? धबका भट्टियों आदि के स्वामियों को श्रथिक गम्भीर नहीं लगा था) 
गर्मीर पक्का तो श्रन्‍्य व्यक्तियों को श्र्यात्‌ जैसे सैलुत वाले. प्रोर कमचारियों आदि को 
समा था। कारण इसका ग्रह था कि यदि उनकी कोई विधिक सम्पत्ति प्रशिल नहीं की गई 
थी तथ पि अधिक प्र/यु हो जाने के कारए नई नौकरी पाता उनहे लिए कठित हो गया था ।. 
बिना प्रतिकर के स्थायोचित प्रश्निहरण के उक्त भौर प्रस्म डदाहरख निजौ ध्म्पत्ति के 
प्रात्यग्तिक सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं (६)।/ 


..._ ध्षामाणिकन्पाय के पूर्णों सिद्धाए्त के प्राधार पर अधिहरशं के स्थायोचित ऐवं 
प्रश्धामोचित मामलों के बीच रेखा खौंची जाना भ्रावध्यक है। * 


सौबी पे प्रनुक्देद [मूल प्रनुच्छेद 3(2) ] के प्राहूपश के समय संविधान-विर्भातापओं 
का प्राक्षय ५० जवाहरलाल मेहक के उस भाषख से स्पष्ड हो जाता है जो उन्होंने प्रेविधान 
सभा में (0 सितम्बर, 949 को दिया था (१)-- 
४......प्रश्यात विधि ध्यवप्ताइों ने मुझ से कहा है कि यदि से फ़ण्ड का 
उपयुक्त रूप में प्रभान्वियत किया जाएं तो उसमें सामान्यतः स्थायपालिका को ते तो 
हश्तक्षेष करना चाहिए भ्लौर म वह करेगी ही। संसद्‌ या तो स्वयं ही प्तिकर 
निदिचत कर दैती है था फिर ऐसे प्रतिकर के लिए विदवाम्त तय कर दैती है प्रौर 
उस पर प्रापत्ति केबल हस झ्ाधार पर ही कौ जा सकती है.कि ऐसा करने में विधि 
का गर्भोर रुप से दृरश्पयोग किया यया है या यह कि श्रविधात के, साध छुल् किया 
गया है ।/ छा 
श्रारुप -प्रनुष्छेद 24 के थिप्यर में संजिधान सभा में 2 सितश्दर 949 को भाषण 
देते हुए श्री के० एम०' पुन्जी ते कहा था () -- 
“अं म्रेजी विधान में ऐसे बहुत से श्रधिनिषम हैं, (जरैण्ड एक्व्रीजिशंन ऐक्ट, लेपड 
कलाजेज़ ऐक्टं, दि हाउसिंग ऐक्टो जिनमें से सभी में प्रंतिकर के लिए ऐसे विभिन्‍न 


(() एस० झार० करोहन कृत अपटों एप्ड सॉबरिनटि', लॉ एण्ड सोशल प्ाढेर, 
पृष्ठ 45. कक 

(?) कांस्टिट्यूएण्ट असेम्यलो डिबेट्स जिल्द 9, पृष्ठ ॥93. 

११) हांस्टिद्यूएण्ट भसेस्वली जिल्‍द 9, पृष्ठ 299. 


4008 अच्चतम न्यायासम मिर्ए॑० पत्रिका... [!972]2 दध० दिए प० 


आधार विद्वित किए गए हैँ जो न केवल सम्पत्ति कौ ?कृति पर ही आधारित हैं 

बरतु प्रजेन के उद्देश्य पर भी आधारित हैं | प्रतः संतद्‌ ही यह तय कर घकती है या 

तय करने के लिए सवाक्त है कि प्रस्येक मामले में कौव से सिद्धान्त अपनाए जाएं ।/” 

पद्चिच्ी बंगाल राउ्त बनाम अ्रीसती बेला बनर्जो (7) में संविधान-सभा की ध्स 
श्रकांक्षा कौ झुठना द्विया गया है कि संसद्‌ द्वारा नियत प्रतिकर में स्यायालय हस्तक्षेप नहों 
करेंगे। उप्त मामले में न्यायालय ने कहा था कि अजित सम्पत्ति के स्यादी को ग्रजित सम्पत्ति 
स्थायोचित समतुल्य दिग्रा जाना चाहिए झौर ग्रह चुंकि ववित स्वामी को पूर्ण क्षतिपूर्ति की 
इस बुनियादी भ्रपेज्षा की सीधा कै भ्रन्दर रहते हुए संविधान में विधायी-निंव को इस बाइत 
पूरी छूट दो गई है कि देय रकप्र का अ्रवधारण किस सिद्धास्त पर किया जाना चाहिए । 

अनुच्छेद 3(2) को संविधान निर्माताओं के स्पष्ट झाश्वव के प्रनुकरप बनाने के लिए 
संविधान का चौथा संशोधन पारिस किया गया है भौर वह 27 अप्रैल, ।955 को प्रवृत्त 
हुआ हैँ। भ्रनुच्छेद 3। (2) के अन्त में उच्त संशोधन हारा निम्नलिक्षित श्वन्दावली जोड़ दी 
गई है ।“.,, श्रौर ऐसी किसी विधि पर किसी स्थायालग्र में इस ग्राधार १२ प्रापत्ति नहीं को 
जाएगी कि इस प्रकार नियत या अवधारित राशि पर्यास्त नहीं है ।/ उक्त संश्योधन का बया 
अभाव पड़ा है इस प्रदत पर विदार इस स्याय!स्य ने पी० ब्रजवेलु सुदालियर बनाम विश्वेष 
उप कलबटर, मद्रास [_)में विचार किया हैं । न्‍्यायाक्षिपति सुच्च। र,व(जैसे कि वे उस समय से) 
में कहा है हि इस तथ्य से कि संत्रद्‌ ने 'प्रतिकर' श्र 'सिद्धास्त' जेशी उत अ्रभिव्यक्तियों 
डा ही श्रयोग किया यया है जो अनुच्छेद 3! में संशोधन से दूर ही विद्यमान थीं, यह इ्पष्टतः 
दक्षित होता हैं कि इस न्यायालय ने बेला बनर्जी वाले मामले (?)में उत्त प्रशिव्यक्तियों का जो 
धर्म लगाया है वही संसूद्‌ ने स्वीकार कर लिया है भौर यह कि इसका मतलब यह हुआ कि 
अर्जत या अधिग्रहरा सम्वस्धी विधि मि्धित करते समय विधानधण्डल वंचित स्वामी को था लो 
अजित सम्पत्ति का न्यायोजित समदुस्य मुनिर्चित करें या ऐसा समतुल्य सुनिक्च्ित करने के 
लिए सिद्धान्त विनिदिष्द करें ! 


आरतत संघ बनाम सरल कारपोरेशन (7) में बह तिशंय किया या है कि भशोतरी. 
का प्रटा कर लिखा गया (रिटित डाउन) मुल्य (जैसा कि झ्रायकर अधिनियम में समझा 
जाता हैं) की बावत व्यवस्था कर देने से झनुस्छेद 3(2) का पालन नहीं हो डावा हैं क्योंकि 
बह मशीनरी का समायोजित समतुत्य नहीं होता है, अर्थात्‌ ऐसा मूह प्रजंन के समय या 
उसके लघभग मन्नीनरी की कीछत के बराबर बहों होता हैं । स्यायाधिफति सुस्बरा राव ने कहा 
कि विधि के ज्यायोचित होने के लिए यह प्रावइयक है कि वह अजित भूमि के लिए कोई 
छिद्धान्त नियत करे । 


दो बे वाद गुजरात राज्य वनाम झ्ास्तौलाल () में इस न्यायालय में वेहल 
कारपोरेशन वाल्ला निर्गाय उलटते हुए व्यायाधिपति शाह ने भ्रह मत व्यक्त किया कि यदि 
(!) (954) एस० सी० श्रार० 558, 563-4. 
(*| (965) । एस० सौ० ज्ार०, 64, 626. 
8) (967] एश्न० जी ग्रार० 255, 
(+) (969) 3 एस० सोर झार० 34|5[4969]3 इम० नि० प० 753. 


+ कंहाचानगड भारती य० केरल राज्य [नया मंख्य] 4009 


विधानमण्डल द्वारा नियत प्रतिकर की माय पर न्यायालय में इस भ्राधार पर श्रादत्ति नहीं. 

जे की जा सकती है कि वह न्यायोचित स्मतुल्य नहीं है तो प्रतिकर भ्रवधारित करते के ज्िए्‌ 
लियंत सिद्धान्तों पर भी इस ब्राधार पर झापत्ति नहीं की जा सकती कि उक्त बिद्धान्तों के 
आघार पर झ्वधारित प्रतिकर ब्यायोजित समदुल्य नहीं है। 5 


्। बेक राष्ट्रोयकरए वाले भामले (/) में गुजरात राज्य दनाम झास्तीसाल चाले 
मासले(?)के निरंय को बहुमत से उलट दिया गया । बहुमत का हृष्टिकोरश यह था कि चतुर्ष 
संशोधन के पश्चात भी 'सुसंगत सिद्धान्तों' के अनुसार 'प्रतिकर' का श्र “मनिवायंतः यजित 
सम्पत्ति का नकदी के रूप में समतुल्प” है । इन सिद्धान्तों का अजित सम्पलि के विद्विष्ट वर्गे 
+ के लिए प्रतिकर के ग्रवधारण से उपयुक्त सम्बन्ध होना चाहिएँ । 
उक्त परिस्थितियों में प्चींसवें संशोधन द्वारा उप अनुच्छेद में 'प्रतिकर के स्पा पर 
“राशि! शब्द रहा गया है । ! छ् 88 


पिटीशानर की धोर से यह कट्टा गया है 'राक्षि' पब्द से उसके नियत किए णाने के 
लिए एक सिद्धान्त ग्राकयित है ग्रोर जब 'राशि” तय करने के लिए सिद्धान्तों का हवाला दिया 

न ४ जाए तो ऐसे सिद्धान्त की नियत को जाते वालो राशि से सुसंगति होता प्रावश्यक है। 
रु संदोषन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि न्यायालय इस प्रवन की जांच न कर सके 
कि दिधि द्वारा नियत “राशि” था उल्लिल्ित सिद्धान्त कूमशः पर्याप्त या सुसंगत है या नहीं । 


करी का राध साहब रास जवाया कपूर वताम पंजाब राज्य (*) मुख्य भ्यायाधिपति मुकर्जीया 

ने कहा कि सस्त्रिपरि१दु, जिसका क्धानमण्डल में बहुमत होता है(भौर है भी), विधायी एवं 

कार्यपालक दोनों हो कार्यों पर झरना हो नियस्त्रण रखती है; श्रौर चूंकि मन्त्रिपरिषद्‌ के मंत्री 

प्राघारिक बातों पर एकमत ही होते है प्रौर सामूहिक दाकबित्व के सिद्धान्त का भ्रनुसरश करते 

हैं; श्रतः तीति के भत्यविक महत्वपूर्रा प्रइनों पर बिनिइचय वे ही करते हैं। 

बहुत कुछ ऐसा ही विश्वार स्वायाधिषति हैपहे ने व्यक्त रिया है (+) 

/मंत्रिमध्डलीय सरकार में कायपालिका से यह ग्रपेक्षा की जाती है कि बह 

विधानमष्ठल के दृष्टिकोश को ही भ्रपनाए । तब्येत: वह भ्रधिकतर विध्यों में 

विधातसभ्डल का मार्मदर्शम करती है किन्तु कार्यपालिका की 'नई निरंदुशता से जिसे 

* कहे कितना बुरा अल्ा क्यों न'कहा जाए, भाधुनिक सधाज की पेचीदगियों ग्रौर 

हि अपनी सरकोरं से उसकी मांगों से ऐसों विचारक्षरा-का जस्म हुआ है जिसके कारण 

रन विधातमष्डल के लिए यह प्रत्यावस्यक हो गया है कि बह कार्यपालिका को दित पर 

|] दिन प्रविक शक्तियां सौंपे । पाद्य पृस्तकों से उम्मीसवी शताब्दी में जस्मी विचारधारा, 

का ग्रस्त हो गया है ।” 


(!) भार० स्ी० कपूर बनाभ मारत संघ, (970) ३ एस० स्ली० झार० 530. 
है: (') (969) 3 एस सौ० ब्ार० 34!--[969] ३ उमढ निं० प० 753. 
तु (*) (१955) 2 एस० सौ० ग्रार० 225, 237. ॥ 
(!) सीता राम विश्वस्थर दयाख बंनाम उत्तर प्रदेश राज्य. (972) 29 सेहत ट्रैक्‍्स 
केसेच्च, 206. 26८ 2220220 


00 उच्चतम न्यायालघ निरय पत्रिका. [973] 2 छम० ति० प० 


जब मंत्रिपरिषद्‌ सम्पत्ति ग्रज़न के लिए कोई प्रस्ताम तैयार करती है तो स्वामी को 
दो जाने वाली राश्षि या उसे तय करने के लिए शिद्धास्त निश्चित करने के लिए उसके समक्त 
श्रावश्यक सामग्री मौजूद होती है। राक्षि तिषरिचत करने या सिद्धान्त तय करते के लिए 
बिमिस्त श्रावश्यक बातों को ध्यात में रक़दा होता है पर्थात्‌, प्रजेन की जाने व।ली सम्पत्ति 
की प्रकृति, प्रज॑त का उद्देश्य, स्वामी का वाश्तबिक वितिधान, जिसमें मे प्रनजित वृड्धियों 
जैशी दैनिक परिस्थितियां निकाल दी जाएंगी, प्रौर स्वामी को प्रजित सम्पत्ति का सीमान्त 
सुब्टिगुण (माजिनल यूटीलिटी) । सामातिक स्यास के सिद्धान्त ही राशि तय करने ण विदांत 
अधिकणित करने के लिए उपयुक्त प्राधार हैं। यदि प्रस्ताव व!जे विधेयक को संसद्‌ की सहमति 
मिल जाती है तो प्रस्ताव जिधि का रूप धारण कर लेता है । संक्षेप में यह कहा जा सकता 
है कि राषषि लियंत करते या नियत करने के लिए कोई सिद्धांत प्रधिकथित करते की बाबत 
संक्षद्‌ था राज्य विधानमण्डलों को प्राह्यंत्िक विवेकाधिकार दिया गया है भोर वे इस 
प्रधिकार का प्रयोग प्ामाजिक न्याय के ग्राघार पर करेंगे। राणि नियत करने की बाबत 
संसद्‌ या राज्य विध्यानमण्डलों का जिवेकधिकार प्रात्यंतिक है, यह बात इस प्रधिकषत से 
और भी स्पष्ट हो जाती है कि “ऐसी किसी विधि पर किम्ली स्पायालय में इस प्राधार पर 
आपत्ति नहीं की जाएंगी कि इस प्रकार विक्त या अबधारित राशि पर्याप्त नहीं है ।” यदि 
संसद्‌ राज्य विधानमण्डल सामाजिक स्याय के हिद्धांतों के ग्राघार पर कोई शाह नियत कर 
सकते हैं तो वे उक्त प्राघार पर ही राशि तियत करने के लिए सिद्धांत सूत्रित कर सकते हैं, 
और सामाजिक स्थाय का सिद्धांत राशि को पर्याप्तता या सिद्धांत की सुसंगतता की परख 
के लिए न्‍्यायिहक् रुप मे उपयुक्त मानक प्रस्तुत नहीं कर सकता है। 


यथा संशोचित ग्रनुच्छेद्द राशि की पर्याप्तता था सिद्धांत की सुसंपतता की परख के 
लिए न्यायाक्षय के समक्ष कोई शिश्म प्रस्तुत नी करता है। चतुर्थ संशोधन के पश्चात्‌ भी 
"ब्रतिकर! झब्द के बारे में यही सोचा जाता था कि बहू कोई नियम प्रतिपादित करता है 
(पर्थात्‌, भरजित सम्पत्ति का जकदी के रूप में स्यायोचित समहुत्य या स्वामी की सम्पूर्ण 
क्तिपूर्ति) किस्लु 'राक्षि' झव्द से ऐसा कोई सिद्धांत या जियम प्रनुध्यात नहीं है। वह कोई 
औ मापमान प्रस्तुत महीं करता है। वह कोई कसौटी,विहित तहीं करता है । निरपेक्ष शब्द 
"राशि' का प्रयोग सप्रयोज़न किया गया है । मेरे विचार से उप प्रनुक्छेदों में 'प्रतिकर' शब्द 
के स्‍्थात पर 'राश्ि' शब्द रखते का एकमात्र उद्देश्य यही है कि विधि 6/र/ विहित राशि की 
पर्याप्तता झौर सिद्धांतों की सुसंगलता की परश्ध के लिए स्थायालय कोई शापमाने या वियम 
प्रतिपादित करने मे बंचित हो जाएं । मेर। विधार तो गह है कि उक्त श्राशप् के भ्रलाया 
लियत या प्रबधारित राशि की पर्याप्तता फी परत से निस्‍्सदेह यह प्रकट होता है कि राशि 
का नियतन या ऐसे तियत्न के लिए सिद्धांतों का प्रबध(रण संसदीय विषय है भौर स्याधालय 
इसमें हस्तक्षेप नहीं कर शंकते हैं। 
आनन्‍्तीलास बालें मामले (/)पें इस न्यायालय ने कहा है 
«१ “““किन्तु इसका ग्रे यह नहीं है कि विनिदिष्ट सिद्धास्तों को लागू करके 
जो झुछ नियत या ग्रबधारित किया जाए उसकी न्यायालय इस आंत के बाबजुद भी 


(2) (969) 3 एस० सी० भार० 34]. 366, 


कह 
हक 


डेविंग ते कहा है-- 


केक्षवानरद भारती ब० केरल राज्य [प्या० मध्य] व07॥ 


पुष्टि कर दे कि वह भ्रामक है या किसी भी हृष्टि से मनमानी .करने की, खुली छूट 

मित्र जाएगी।” 

उक्त मत पच्चीसमें संश्रोन से पूर्व ग्रथाति 'प्रतिकर' कद के स्थान पर 'राशि' शब्द 
अतिस्थापित करने से परवं, प्रथा विद्यमान उप झनुच्छेद के बारे में व्यक्त किया गया था 
यदि यह मात भी लिया जाए कि शॉतीलाल बाले मामले (?) में दिया गया निशंय ठीक है तो 
भी वह, मसमामी के ध्राधार पर राष्ति की पर्याप्तता की परक्ष के बारे में भ्यायाशय को 
अधिकारिता की बाबत धरनुष्छेद 3(2) में “राशि” शब्द के प्रतिस्थापस के पश्चात्‌ वह 
सुशंगत नहीं रह गया है। ह 5 

में तो मैं यह तय करना भ्रोयश्यक समझता हूं सौर ने परघीसयें संशोधन की 
विधिमान्यता के भ्रवधारण के लिए इस बाबत तिर्णाय प्रावश्यक ही है कि क्या त्यायात्य 
ऐसी विधि को, जो भ्रामक राशि नियत करती है या जो संविधान के साथ छल है, प्रवेध 
धोषित कर सकता है | यहें कहा गया है कि जिन दशाग्रों में स्यायाल्य प्रतिकर को पर्याप्तता 
या इसके ग्रवधारण के लिए सिद्धान्तों को मुसंगतता की परख कर सकते हैं वे बेंक राष्ट्रीय- 
करशा वाले सामले (7) में अधिकधित कर दी गई हैं और जब पच्चीसनें संशोधन से उस लण्ड 
में अर्थात्‌ 'ऐसी किसी भी विधि पर किसी स्थायालय में इस ग्राधार पर प्रापत्ति नहीं की 
जाएगी कि इस प्रकार तियत या प्रवधारित राशि पर्याप्त तहीं है” कोई परिवर्तन नहीं किया 
गया है प्रौर उसे मूख रूप में ही कने रहने दिया गया है तो यही भनुमान लगाया जा सकता 
है कि संस्तद्‌ ने इस खण्ड क। वही नियंत्रन स्वीकार कर लिया है जे इस न्यायालय वे क्या 
है ५ परिणामस्वरूप, न्यायालय इस प्रश्न की जांच कर सकता है कि विधि द्वारा नियत राशि 
पर्याप्त है या आपम्रक या यह कि राशि तियत करते के लिए श्रधिकषित सिद्धान्त उप्युक्त हैं 
या नहीं । मैं इस वाबत निश्चित नहीं हूं कि उप-प्रगुच्छे३ में से 'प्रतिकर' खब्द निकालने शरौर 
उसके स्थान पर 'राधि' धग्द रखने का प्राय क्या था। 

रापल कोर्ट डरओरो पीसेंटेल कम्पनी लिभिटेड वताम रेमॉण्ड शसेल(*) में लार्ड जस्टिस 


“मुझे इस बात १२ विश्वास नहीं होता है फि जब संसद्‌ किसी कानूम के 
किसी ठफ्बरध का पुनः प्रधिनिम्रमन करती है तो वह तदह्ारा उस उपलंध के प्रत्येक 
जुटिपूर्स निर्येचय को कानूती म!स्यता दे देती है। सहो दृष्टिकोण यह है कि न्‍्यामाल्रप 
कावून के तिर्यचम ते स॒ध्यग्धित धूर्वविनिश्चय को, जब कि काफी समय तक उसके 
पनुसार कार्ये किया अ।ता हां हो, प्रामतौर से उलटती नहीं है श्रौर ऐसा का बहू 
उप दक्ष में घोर भी महीं करेगा जबकि संसद ने ऐसे वितिकषय के पशचातू, कानून 
की मूल #थ में ही पुतः श्रधिनियमित कर दिया हो ।/ 
जैलोबे दनाम गैलोबे(“) में ल।डई क्लिफ का भाषण देलिए । यदि कोई उपघारणा की 

भी जा सकती है तो वह प्रतिकूल धावाय के प्रधीन भी हो सकती है । 

0) (969) 3 एस० सी० झ्रार० 34], 366. 
(7) (970) 3 एस० सौ० झ्रार० 530. 

(१) (3949) 2 के० बी० 47 429.. 

(0 (956) ए० खी० 299. 


02 उच्चतम न्यायालय निर्य पत्रिका. [973] 2 उम्र० नि० घ० 


पिटीश्नर के काउन्सेल ने ठर्क दिया कि चूंकि प्रनुच्छेद 9()(च) श्रब भी विद्यमान 
रखा गया है, मत: यह विरोचाभाती हैं कि विधि ब्रपर्याप्त वा भ्रामक राशि देहर सम्पत्ति 
के ग्र्जन या ग्रश्चिग्रहण के लिए जपबन्ध करे । उन्होंने कहा कि यदि दो गई राशि झजित 
सम्पत्ति के मूल्य के प्रनुपार धन के रूप में उसका न्यायोचित समतुल्य नहीं भी है तो भी 
राशि ऐश्री होरी चाहिए जिसका उस्के मूल्य से युक्तियुक्त सम्बन्ध हो क्योंकि संविधान द्वारा 
संत्द्‌ का यह ग्राशब नहीं लगाया जा सकता हू झ्लि ढढ़ ऐसी दिधि ग्रधिनियमित 
करेगी जो प्रयुक्तयुक्तत: बहुत कम राक्षि तियत करतों हो क्‍योंकि अनुच्छेद 9 
के श्रधीन सम्पत्ति प्रजित एज घतरण करने का प्रधिकार प्रत्र भी एक मूल भ्रधिकार है । 
पदि हम 'राश्ि' में सम्बन्धित सम्प्ति के वाज़ार पृल्य के सन्दर्भ में विवज्चित युक्तियुक्तता 
प्रन्तवेलित मान लेंगे तो इससे तिबत या भ्रवधारित राशि की पर्वाप्तता के अत के 
न्यामोत्ित के लिए मार्ग खुल जाएगा ग्रौर उप-ग्रनुच्छेद में न्यायालय पर भ्रभिव्यक्त रूप से 
लगाया गया प्रतितस्ध निष्फत्न हो जाएगा। 

प्रशत्ति हे सम्बन्धित घूल प्रधिकार करिसो सीया तक कप कर दिया गधा है। किम्तु 
बह पूरांतः छोना नहीं गया है। यह अधिकार प्रव भी विद्यमाद है कि सम्पत्ति ऐसी विधि के 
श्रधीन ही प्रजित कौ जा सकती है जो कोई राशि नियत करती हो या ऐसे नियतन के लिए 
कोई सिद्धार्त बिहित करती हो प्रौर ऐसा ध्र्जन सावेजनिक प्रयोगन के लिए ही किया गया 
हो । यह त्यायालय सांगिधानिक संशोधन कैवल इस आधार पर ही ग्रवेष घोषित कर 
सकता है कि संशोधन प्रनुच्छेद 368 द्वारा प्रपेक्षित रीति झोर प्ररूष में नहीं किया गया है 
या यह कि संशोधन, मशोधन-अझक्ति पर प्रभ्िव्यक्त या विवक्षित रूप में लगाए गए निवंस्धनों 
का उल्लंघन करके किया गया है। 

सांविधानिक संशोधन को, जो ऐसी विधि के लिए उपबस्ध करता है जो प्रतिकर या 
उसके प्रवधारण के सिद्धान्तों के स्थान पर कोई “राश्ि' या “राश्षि' तय करते के लिए कोई 
सिद्धान्त श्रधिकथित करती हो, भर जो न्‍्याबालय को इस प्रइन के पुनविलोकन की शक्ति 
से वंचित करती हो कि क्‍या विधि द्वारा नियत 'सहि' या ऐसी राशि तश्र हुरते के लिए 
विह्वित सिद्धास्त क्रमशः अपर्याप्त या बिसंगत हैं, इस प्राधार पर श्रवंध घोषित नहीं किया 
जा सकता है कि दस सिद्धान्त के, कि सम्पत्ति अर्जित या व्ययनित था धारणा करते का 
श्रधिकार सूल अधिकार है, किसी अ्रदृश्य भाशय के प्रतिकूल है। 

यदि पूरे भ्रतिकर दिया जात है तो ज॑प्म या स्थावर सम्पत्ति के रूप में धन के 
कैन्द्रए का स्थान नकदी के रूप में घन का केन्द्रण ते लेगा। परिणामस्वरूप 
प्रनुच्छेद 39 (स्वर) भ्रौर (ग) में विहित उद्देश्य को पति प्रसम्भव हो जाएगी | साथ ही 
राज्य के खजाने हें भी पूरा प्रतिकर देने के लिए रकम नहीं है। 

चूंकि चौबीसवें संझ्रोधत को, जो संसद्‌ को मूल भ्रधिंकार छीन लेते था स्यून कर देने 
के लिए सशक्त करता है, मैंचे विधिमान्‍्य निर्सीत कर दिया है, भ्रतः ऐसे कोई बोधगम्य 
भ्राघार नहीं है जिनके प्राधार पर मैं अनुच्छेद 3। (2) में किए गए संझ्योधन रो प्रवेध 
अभिनिर्धारित कर दूं । मेरे विद्वार से “रादि' शब्द से मो यह विवश्षित नहीं है कि वह 
शुवितयुक्त हो ग्रन्यधा उससे भी एक मानक प्राश्नयित हो जाएगा। शब्द 'राक्षि! की निरपेक्ष 


क्छड 


केशवागश्य भारती ब० केरल राज्य छा भैश्यू | व03 


ग्रौर स्पष्ट पकृति को ध्यात में रखते हुए श्रोर राशि की पर्याप्तता .की बावत प्रन्‍त प्‌ 
न्यायिक पुतविलोकत पर रोक लगाने वाले स्पष्ट उपबच्चों के कारण राशि की युकितियुक्तता 
या सिद्धान्तों की सुसंगतता का प्रश्न स्थायिक प्रधिकार-क्त्र, से पूछंतः बाहर है । 

ग्रतर मैं प्रनुच्छेद 3।ग की विधिमान्यता के प्रइन पर विक्वार करूगा ' 

विटीक्षतर के काउम्सेल ने कहा कि मूल ग्रचििकारों को इस प्रकार संशोधित करने, 
कि वे छिन जाएं या न्यूज हो जाएं, श्लोर संविधान में ऐसा संशोभ्रन करने के बीच, जो 
संसद्‌ को (भ्रपत्री विधायी हैसियत में) और राज्य विधानमण्डलों को मूल ग्रधिकारों का 
प्रतिक्रमणा करने बालो विधि पारित करने प्रौर उसे विविमाम्य बना देने की शक्ति प्रदान 
करता हो, मौलिक प्रस्तर है। काउन्सेल के भ्रनुसार प्रनुष्छेद 3|ग संसद्‌ भौर 
राज्य-विधानमण्डलों को संविधान भंग करने वाल्ली विधि बंगानें की शक्ति प्रदान करता है 
और ऐसी विधि पर किप्ती भी न्‍्यायाय में श्रापत्ति की जाने को बारिति करता है। 
परिणावस्वकप ऐसी विशियां,,जो इस प्राधार पर शुस्प हैं कि वे मूल अधिकारों के प्रतिकूल 
हैं, विधिक-कल्पना के ग्राधार पर, सुत्य नहीं मानी जाएंगी प्रौर यह कि इससे संजिधान की 
सर्वोच्चिता, जो उस्तका सरारभूत तत्व है, नष्ट होती है।काउस्लेल ने यह भी कहा कि 
संविधान तिर्माताओों का श्राहय निदेशक तत्वों को भूल' अ्रविकारों से नीचे रखने का था 
किश्तु एंशोपन द्वारा उन्हें प्रव मूल श्रधिकारों के ऊपर रख दिया गया है, धौर 
प्रनुच्छेद 39 (ज) भ्रौर (ग) में उत्लिल्षित निवेशक तत्वों को कार्यान्वित करने वागील 
विधियों को प्रापत्तियों से संरज्ित कर दिया गया है, भले ही वे प्रनुच्छैद 4, ॥9 भौर 
3| के प्रधोन मूव प्रधिकारों का, प्रतिकपए करती हो । उन्होंने यह भी कहा है कि संसद्‌ 
या राज्य विधानमण्डल द्वारा इस घोषणा! फो, कि विधि अमुच्छे३ 39 (श्ष) एवं (ग) में 
उह्लिखित तत्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नौति को प्रभावी बनाते बाली है, 
भ्रन्तिम बना दिया गया है। इसका परिणाम यह हुमा कि संसद्‌ श्रौर राज्य विधानमण्डज 
श्रपती दिधायो शाक़ित के प्रयोग' में कोई भी विधि बना सकते हूँ, भले ही. बह 
प्रगुष्छेव 39 (स) भौर (ग) में उल्नरि्चित तत्वों को सुतिदिकत करने के लिए राज्य-की 
नीति को प्रभावी बनाती हो या तहीं धौर भनुच्छेद !4, ॥9 धौर 3॥ के प्रधीन उन 
विषयों को श्राप से परे कर दिया गया है | हि 

मेरे विार. से प्रनुच्छेद 37... प्रनुच्छेद ।3(2) का परन्तु है ॥पोंडि पृर्वकषित 
प्रनुच्छेद संसद था, राज्य विधानमडश्त को ऐसी विशिष्ट प्रकार की विधियां बनाने के लिए 
सशक्त करता हैं जो श्रनु्णेद 4, 9, प्रोर 3 के उपबन्‍्धों का अतिक्रधता करने बाली 
होते हुए भी घून्य नहीं माजी जाएंगी । ल्‍ का 

विस्खन्देह भनुच्छेव 3।ग में प्रयुक्त 'विधि' शब्द से संप्रद्‌ या राजर वियानमब्डल 
द्वारा पारित विधि प्रमिप्रेत है । झ्ब्द का भ्र्थ संदर्भानुत/र ही लक्ापरा जाना चाहिए। 

संविधान विर्भाताओों ने प्रनुज्छुद |3(2) से 'राज्य' को ऐसी विधि बताते से 
बारित कर दिया है जो भांग 3 हारा .प्रदत्त ग्रधिकारों ,का अतिक्रमण करती हो ।,मदि 
चौबीसवां संशोधन, जो संसद को अूल प्रधिकार छीन्‌ लेते था स्युत कर देने की शक्ति प्रदाव 
करता है, विधिमान्य है तो पंसव्‌ को ऐपा सांशियातिक संशोधन करने से रोका नहीं जा 
समता है, जो संसद्‌ या राज्य विधानमण्डन्रों को ग्रनुब्छेद 39(स) भ्रौर 39[मर) में 
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उहिलिखित निदेशक तत्वों के का्ल्वियद के लिए विश्रियां बनाने कौ शक्ति देता हो झौर जो 
ऐसी विधि को अनुच्छेद 4, 9 और 3 | के ग्तिकपरा के प्रावार पर ब्ापत्ति को बाश्ति 
करता हो । क्या संशोधन-निकाय इक प्रभाव का संशोधन नहीं कर सकता है कि यद्यपि 
संस्द्‌ श्रौर राज्य विवानमण्डलों हरा प्रर्ति सभी विधिवां, जो मल अधिकारों का 
अ्तिक्रमश करनी हैं, झूल्व हैं दयापि अनुच्छेद 39 [ख) और (ग) में उब्लिख़ित निदेशक 
तत्व सुनिश्चित रूरने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली विधिरां युस्य नहीं 
होंगी, भले हो वे कुछ मूल अ्रधिका रों का शर्यात्‌ अनुच्छेद !4, 9 और 3। के प्रधीन वाले 
मूल अधिकार, सह्लंघन करती हों। अनुच्छेद 3]ग छिसी विशिष्ट प्रकार की विधि की 
बाबत हो विधायों क्षेत्र युप्ट करता है ग्रौर ऐसी विधि को, किप्ती सीझा तक, 
अनुच्छेद 3(2) की परिधि से परे रखता है। संसद्‌ प्रौर राज्य विधानमण्डलू 
अनुच्छेद 39 (ख्र] श्रौर (ग) में उल्थिखित मिदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए 
विबियां ग्रनुच्छेद 3॥ग के प्राधार पर नहीं चरन्‌ उपयुक्त विधायो प्रविष्टियों के श्रषोत 
अपनी शक्ति के धाधार बताते हैं। प्रनुक्छेद 3॥ग का उद्देश्य तो केवल यही है कि ऐसी 
विधियों पर अनुकछे३ 4, ॥9 श्रौर 3। के उपबन्यों के अतिक्रमण के प्राक्षार पर 
आ्रापत्ति त की जा सके । 


अनुश्छेद 3!क का तात्विक अध्य अनुच्छेद 3।स के प्रथम भाग के भ्रनुरुष ही है। 
अनुच्छेद 3)क को इस न्यायालय ने झंकरी प्रसाद वाले प्तामले (!)में विधिमाल्य निर्णात 
किया है । यह तथ्य कि इस सपय दिया गया तक काउन्तरेल या उस सप्य विनिरचय 
करने वाले विह्ान्‌ न्वायाधिपतियों के मस्तिष्तक में नहीं श्राता था, उसकी विषिमन्यता 
निर्शरित करने के दृष्टि स्रे महत्वपूर्ण है । मेरे विचार से अनुअ्छेद 3क 
अनुच्छेद 3]ग के योच इस आधार पर अस्तर दर्शित करता कि अनुच्छेद 3।क 
केवल कत्ियय डल्लिझित विषयों से सम्बन्धित विधियों के बारे में है और अनुच्छेद 3।ग 
और ग्रनुच्छेद 39(छू) और (ग) में उल्लिस्तित निदेशक तत्व सुनिश्चित करने की राय की 
हिति को ब्रभावी बनाने वाली विधियों के अधिनियमन के लिए उपबन्ध करता है 
सागनाथ और सांपनाध के बीच प्रस्तर करने के समान होगा। कोई भी व्यवित यह भली 
प्रकार कह सकता है कि अनुच्छेद 3गश में उह्लिखित विधि की विपयदस्तु वह है जो 
अनुच्छेद 39(ख़) और (ग) में वशिव है या यह कि अनुच्छेद 3।क उसमें इल्लिखित 
उद्देश्यों को सुनिश्चित करने याली विधियों को अनुच्छेद [4,9 शोर 3] के प्रतिकमश 
के आ्राधार पर की जाने बाली प्रापत्तियों से संरक्षण के लिए उपबन्ध कर्ता,है। स्था उद्देश्य 
था विचण के संदर्भ में विधि के कृत्रिण वर्गीकरण से प्रस्तुत संदर्भ में कोई अन्तर पढ़ता 
है । भेरे विचार से नहीं पड़ता है। 

बहू सान लेता कुछ सुहिकिल है कि अनुच्छेद 3॥ग किस प्रकार संसद को उसकी 
डिधायी हैसियत में ग्रौर राज्य विधानमण्डलों को संविधात संशोधित करने को शक्ति 
बिहित (मही कहदा ग्रधिक उपयुक्त होगा) या प्र्यायोजित करता है। केबल इस कषत का 
कि अनुक्छेद 39(ज) और (ग) में उल्लिखित निदेशक तस्‍्व सुनिदिदत करने वाली राज्य 
की नीति को प्रभावी वनाने के लिए सप्तम अनुसूची की उपयुक्त सूदियों की विधिसान्य बिघायी 
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श्रविष्टियों के अनुसरण में उनके द्वारा पारित विधि ग्रनुच्छेद ।4,09 प्लौर 3] के प्रधीन 
मूल प्रधिकरों का भ्रतिक्रमरा कर सकती है और ऐवी विधि प्रनुब्छेद 3ग के भ्राधार 
पर भृस्य नहीं मानी जाएगी, परिस्याम यह है कि श्नुच्छेद 3।ग के श्रधोत संसद्‌ को, 
उसकी विधायों हैसियत में, और राज्य विधासमण्डलों को संविधान संशोधित करने की 
आक्ति दे दी गई है। यह तो पच्चोसवें संशोधन के आधार पर हुप्रा है कि हनुच्छेद 4, 
9 गौर 3 के मघीन मूल श्रधिकारों का श्रतिकमरा करने. बाली दिधि भी शून्य महीं 
मानी जाएगी । जब कभी संसद्‌ या राज्य विधानमण्डल ऐसी कोई विधि पर अनुच्छेव !4, 
9 और 3 के भ्रबीन सूल अधिकारों का अतिक्रमण करने के ग्राधार पर आपत्ति नेहों की 
जा सकती, क्योंकि भ्रनुच्छेद 3।ग से अनुच्छेद 3(2) में उस वर्ग की विधियों की बाबत उस 
श्रीमा तक परिवर्तन कर दिए गए हैं। यह घारशा गलत है कि जब कभौ अपनी विधायी 
द्रैसिक्त में अंसद्‌ या राज्य वियानमण्डल ऐसो विधि बनाते हैं प्रौर यवि ऐसी विधि 
प्रमुष्छेद | 4, 9 घौर 3) के प्रधीन मूल ग्रथिकरों का प्रतिक्रमणा करती है तो यह वही 
विधि होती है जो संविधान संशोधित करती है भ्रौर उसे विषिमान्य बताती है। संविधान 
के सुखंप्त उपबन्ध, प्र्थात्‌ श्रनुष्छेद 3(2) को पच्चीसवं संशोक्षत द्वारा संशोधित किया जा 
चुका है और जँसा कि मैंने कहा है, बह वही संझ्ोघन है जो सम्शन्धित विधि को उक्त 
प्रमुष्छेदों के भ्रधीन मूल भ्रघिकारों के प्रतिक़मर के ग्राधार फर पग्राप्ियों से संरक्षण 
प्रदान करता है। | 
प्रपनी विधायी हैसियत सें संसद्‌ श्लोर राज्य के विधानमण्डल झपने द्वारा पारित 
विधियों को श्रापत्तियों से उक्त संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते भौर वे ऐसा करते भी नहीं 
हैं। वे इस बाबत उपरोक्त प्रयोजन सुनिश्थित करने के लिए राज्य की नौति प्रभावी बनाने 
वाली विधि के संरक्षण के लिए उक्त पच्चीसवें संशोधत का प्रवकषम्त्र लेते हैं। मेरे विचार 
पे प्रगुच्छेद ।3(2) के कारंण को वेप्रसर करने वाले सांविधानिक संशोधन के प्रनुसरर में 
खताई गई दिधि धौर ऐसे संशोबत के, जिसके आधार पर ऐसी विधि उस कारण शून्य नहीं 
समभी जाएगी हि बह भाग 3 में: उल्लिल्लित गनु्छेदों द्वारा प्रदर्श भ्रधिकारों के प्रतिकूल 


: है था उन्हें छीनती या स्यून करती है, प्रनुसरण में पारित विधि के बीच कोई प्रम्तर नहीं 


है । यदि कोई प्रत्तर है तो वह अ्रवृश्य है। उदाहरणार्थ अनुच्छेद !5(4) में कहा गया है-- 

“इस अनुच्छेद की था भनुष्लेद 29 के खण्ड (2) की किसी बात से राज्य को 
सामाजिक और श्षिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं नागरिक बगों की उन्नति 
के लिए या भ्रनुसूचित जातियों प्रोर भ्रनुसूचित प्रादिमजातियों' हट लिए कोई विशेष 
उपबन्ध करते में बाधा तर होगी।” है 

यदि उक्त भ्रनुच्छेद में बह कहा गया होता कि-- 

“इस ग्रनुच्छेद या अनुष्छेद 29 के खण्ड (2) में किसी बाव के होते हुए भी 
राज्य साथाज़िक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं ताग्ररिक वर्गों की था 
प्रनुमूचित जातियों और भ्रनुश्नुचचित आदिमजातियों की उल्तति के लिए विज्ेष उपबन्ध 
करने के लिए सक्षय है ग्रौर ऐसी विछि अनुच्छेद 3(2) के अधीन झुन्य न होगी ।” 

दोनों ही दक्षाप्रों में संशोधन का समान प्रभाव हुआ है, अर्थात्‌ अनुच्छेद 5 था अनुच्छेद 29 (2) 


_ द्वाश प्रदक्त अधिकारों के उल्लंघन के कारण ऐसी विधि भ्ृस्य नहीं समझी जाएगी, मे ही 
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चक्त प्रभाव देंने के लिए प्रयुक्त बवव्दावली जिम्द-मिन्‍्न है । दोनों ही दक्षाग्ं में स्रांविधानिक 
संशोवन ही भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के ग्राघार पर आपत्तियों से ऐसी 
द्विधि को संरक्षण प्रदान करता है। 


यदि अनुच्छेद 3।ग के बारे में यह घारणा वना ली जाए कि वह विधादी हैसियत 
संसद झ्रौर राज्य विधानमण्डबों को प्रशदगमत विधि, जो अनुच्छेद ॥4, [9 गौर 3। के 
अधीत मूल अधिकारों को इस प्रकार संझोधित छर हे कि मूल अधिकार छिन जाएं या न्यून 
हो बाएँ, जैसी विधि पारित करने की बज़ित देता है तो क्या ऐसी छक्षित देना विधिमान्य 
होगा ? उत्तर इसका बहुत सरल है। यदि झनुच्छेद 3!ग का प्रभाव यथा पूर्वोक्त होता है तो 
किसी सीमा तक यह भ्रनुक्छेद 268 का संझोधव होगा । यह ग्रावइयक नहीं है कि ऐसी 
सिथिति में अनुच्छेद 3।ग का ऐसा आ्ाश्नय होगा (7) । साथ ही यह भी श्रावश्यक नहीं है 
कि प्नुक्छेद 3म "अनुच्छेद 268 में छिस्मे वात के होते हुए भी” दद से आरम्भ हो। 
जिस प्रकार प्रतियन्त्रित संदिधात के अधीन डाय ऐक्ड तथाकथित संविधान को, यदि इह 
अधिनियम के प्रतिकूल है, संझ्ोधित कर देता है, उसी प्रकार निबस्त्रित संविधान के प्रवीद 
संविधान का संझोधन, यदि वह स्विधान के किसी उपबम्ध के प्रतिवूल है, किंी सीमा तक 
उसे संशोधित कर देता है | प७दीसवां संज्नोघद उसी रीति और प्ररूप हें पारिले किग्रा गया 
है जैसा कि ग्रनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के लिए ग्रपेक्षित है। मेरे विचार से संशोधन 
शक्ति को संशोधित करने की शक्ति पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है जो ग्रनुच्छेद 368 को 
इस प्रकार संज्योध्ित करने से सेकता हो कि उसके परिणामस्वरूप संशोषत-क्क्ति का एक 
ऐसा भःग श्पनी साधारण विद्वायी हैश्ियत में संसद में वा राज्य विधानमण्डल में निहित 
हो जाए, जिसका प्रयोग बे ब्रनुच्छेद 368 में विहित प्ररूप और रीति से जिन्‍त प्रह़थ और 
रीति में कर सकें । 

अनुच्छेद की बावत अनुमानित दुराभास के कारण संज्चोधन को साँविधानिकता 
निर्शीत करने में हमारे निखंय में गड़वड़ी नहीं हो सकती है। संविधान के अधीन हमें ऐसी 
कोई शक्ति प्राप्त नहों है कि हम किस्ली सांविधानिक संशोधन को इस आधार पर 
असांविधानिक घोषित कर दें कि उससे संसद और राज्य बिधानमण्डलों को झनुच्छेद 4, 
+9 और 3। का अतिकरमर करने वाली विशियां पारित करने कौ व्यापक झक्तित मिल 
जाएगी। 


पिटीजक्षतर के काउल्सेल ने यह अछ्त किया कि क्या अनुच्छेद 3!ग द्वारा 
अनुच्छेद 9() (क) के ग्रधीन प्रत्याज्त वाक्‌-स्वातन्ज्य कड ्तिक्रमरा करने वालो विधियां 
पारित करने कीशवित विधायी हैसियत में संसद को और राज्य विधानमण्डलों को दी गई है, 
जब कि यह स्पष्ट है कि पनुश्छेद 29(ख) श्रोर (य) ऐसे विखयों के बारे में है जिनका उक्त 
स्वातरूथ से कोई वास्ता नहों है। 

बेलेट कोलमेतर एण्ड कम्पनी और कुछ अन्य बनाम भारत संघ घोर हुछ धन्य (7) में 
मुझे भरने विसम्मत निणंय में आधुनिक प्रेस के कतिपय पहलुओं पर विचार करने का अवसर 
(7) मोहम्मद सम्युदोत करियाप्पर वमास एस० एस० विजेसिन्हा (968) ए० सी० 

77, 739-744. 

(7) (972) 2 एस० सौ० सी० 788. 


नजर 


केक्षबातस्व ग्रारती व० केरल राज्य व्या० मध्य] ॥07 


मिला था। श्री सीरवाई ने उसकी वाशिश्यिक प्रकृति पर और 'किस प्रकार उस पहलू पर, 
यद्यपि यह माषण स्वातन्त्य से सम्बन्धित है, नियस्परण प्रपेक्षित हो सकता है, ठीक ही बल 
दिया है । वस्षपि प्रेंस सचाई का पोषक झ्ौर जनता का तिःस्वार्थ परामशी समझा जाता है 
तथापि वह प्रय प्रभानतः कारबारी उच्च. है जो प्रन्य उद्यमों के समान ही शाभ कमाने के 
लिए चलाया जाता है । उसका मालिक कारबारी व्यक्ति: होता हैं धौर यक्षप्रि उसे 
झक्ति प्रौर धन दोनों की ही वांझा होती है तथापि लाभ राजनैतिक मत के कारण ही 
होता है। लाई ब्राइस के भनुस्ार समाचार पत्र की शक्ति की दो विचित्र बिविध्टशाएं हैं। 
उसमें त्िवशता यां दायित्व का तत्व नहीं होता है। जो कोई उसके प्रभाव में श्रॉना चाहता 
है बह प्रपती इच्छा से ऐसा करदा है, उसके लिए यह श्रावश्यक नहीं है कि बहू समायार 
पन्न खरीदे, पढ़ें या उस पर विश्वास करे। यदि वहें भपने मार्गदर्शत के लिए उस्ते लेता है 
तो यह उसका ही कार्य है। चूंकि समाचारपतन्न का कोई विधिक कत्तंव्य नहीं है, ग्रत:ः उसका 
कोई दायित्व भी नहीं है| उसकी विधिक जिम्मेदारी तो बेबख इतनी है कि बह निजी झौल 
पर मक्षेप न करे या प्रवेध्त श्राचरण.को उकसाया ने दे । ्राधिक हितों के साथव कै लिए 
समाचारपत्र के प्रभाव के उपयोग का ग्राकर्षण, चाहे वह स्वामी को हो चाहे किन्‍्हीं 
अन्य व्यक्तियों को हो, भर बढ़ गया है । समाचारपत्र अरब ऐसा सर्वाधिक उपलब्ध साधन हो 
गया है जिसके गाध्यप से थम की दाक्ति का प्रभाव राजनीति पर दक्षित हो सकता है श्रौर 
उसकी शवित व्यावहारिक दृष्टि से प्रनुतरदायी है क्योंकि उसे एक सात्र डर श्रपने विक्रय 
में कमी का हो होता है श्रौर उसके पाठकों में से प्रधिकतर (बड़ा बहुमत) को, जो कारबार 
औ्रौर खेलकूद में रुचि रखते हैं, उसकी राजनैतिक भूलों की कोई जामकारी या चिन्ता नहीं 
होती है। (!) है 

समाचारपत्र की समाचार सम्बन्धी सामग्री जनता की विच्ार-प्रक्रिया में तुरत्त रम 
जाती है। इस प्रकार समाचार की पूर्ाता धौर ग्रन्थ भ्रखण्डता गस्भौर रूप से सेमाणजिक 
विषय हो जाता है। कत्तंव्य के पालन के लिए ग्रावदयक वात भ्रधिकार है; श्रतः हम कह 
सकते हैं कि जनला का यह एक नैतिक श्रधिकार है कि प्रेस उसकी भी भ्रकार सेवा करे । 
चूंकि नागरिक का राजबतिक कत्तेग्य खतरे में है, श्रतः समाचार की पर्याप्त सेवा प्राप्त करने 
का प्रधिकार साबंजनिक दापित्व भी हो जाता है! परिरा मस्‍्वरूप प्रब प्रेस,स्वातस्थ्य में एके 
की बजाए दो प्रकार के प्रधिकार सम्मिलित हैं। सम्पादक प्रौर प्रकाशक के प्रभिभ्कत्ति- 
अ्रधिकार के साध ही मनसा का सकर्ज तिक प्रधिकार यह मी जुड़। हु है कि उसे स/वेजनिक 
क्रियाफसापों की बाबत प्रपना निशय सेने के सिए शध्य के सारभूत प्रौर निष्पक्ष प्राधारों की 
भी जानकारी भिल्े | इन दो प्रणिकारों में से प्राज पए्चातृकथित प्रधिकार को ही श्रधिक 
महत्त्य दिमा णा रहा है। प्रेस-स्वातर्ञ्य का झ्राकषश-बिस्दु प्रथ सम्पादक' नं होकर सागरिक 
हो गया है । प्र्त के इस पक्ष पर विज्ञार संयुक्त - राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने भ्ुताइटेड स्टेट्स 
बताम एसोसिएंडेड प्रेस (!) में किया है! सहपत निर्णप में स्यायाधिषति ब्लैक ने लोक 


(2) लाडे ब्राइस कृत 'माड्ने डिमॉक्रसीफ' खप्छ ।, अध्याय 'दि प्रेस इन ए ढिमाक्रसि 


पृष्ठ 04- 24. 
(7) 326 यू० एस० 20. 


408 उच्चतम न्याघालय निरंय पत्रिका... [973] 2 उम्र० ति० प० 


कल्याण को प्रति पंढेत्वपूर्ण विषय माता है । इस ग्राधारि6 मास्यता से कि व्रेस के क्ृष्य ग्रव 
विधिक ९वं सामन्‍्य झनुभव दोनों की ही दृष्टि से सा्बंजलिक हित से विशधित हैं, सरकार 
पर स्वीकार/त्मक बाघ्यता द्शित होती है। 


जव खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विधि पारित की जाती है तो उस पर 
कोई झ्रापत्ति ठट्टीं करता है। क्या सधाचारों में, जो तागरिक का भ्रतिदित का मानसिक 
ग्राहार है, मिलावट का गम्भीर विषय है ? पर्याप्त एवं विशुद्ध मानद्षिक प्राहार पाने की 
उण्मोक्ता की प्रावश्यकता की पति आज उसका कत्तंब्य हो नया है। इस कत्त॑ब्य के कारण 
उसके हिल प्रधिकार बन जाते हैं क्योंकि उपभोक्ता भ्रव उपभोग के बिता तहीं रह सकता है 
और उसको श्रपेक्षित पात्रा में प्राप्ति वह केवल विद्यमान. प्रेसों कै माध्यम से ही कर सकता 
है । समाचार देके वाले व्यक्ति के स्वातन्त्य का संरक्षण उपभोक्ता या समाज के स्वतः संरक्षण 
के लिए प्रव पर्याष्त नहीं रह गया है। इस बाबत हस्तक्षेप न करने (लेसेज्‌ फेपर) की सामात्य 
नीति पर पुर: विधार किया जाता चाहिए। ब्रेस निजी हाथों में सावंजनिक उपादेयता की 
वस्तु है मौर उसे सभी प्रकार के विनियमन से मुक्त नहीं रखा जा सकता है। उसके विपरीत 
प्रेस के भ्रधिकार में हस्तक्षेप न करने की नीति श्लौर उस पर पृर्णंत: सरकारी श्रवतेन एवं 
वियस्वरण रखने की आत समाज के लिए अवास्तविक है। श्रत: प्रर्द यह उठता है कि क्या 
रेस के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किए बिया राज्य उन परिस्थितियों को जिनमें कि उक्त 
क्रिबाइलाप होते हैं. विनिवभित करके सोक हित में प्रधिक प्रगति कर सकता है। ऊँसा कि 
मैंने अपने निरय में कहा है, शक्तियों के केन्द्र से श्ननेक स्वठन्त्र नियन्‍्वक्न नौतियों का 
स्थान एक नियस्त्रक तीति ले लेती है, परिणामस्वरूफ प्रतियोगितः दूर हो जाठी है। राष्ट्रीय 
जैस का महत्वपूर्ण भाग बड़े रंपामे का उद्यम है ग्रौर जो बिल झोर उद्योग की पद्धति से 
निकटस्थम रूप में सम्दद्ध है ' वह उब स्वश्माविक पक्षयाल से वच नहीं सकता है जिससे कि 
बहू बना है। फिर भो यदि स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है तो पक्षपात का पता लगाना चाहिए 
और उसे दूर किया जाता चाहिए ! यदि लोकमत को डिसी विश्विष्ट दुरुपयोग हारा दूषित 
किया जा रहा हो तो राज्य के लिए भ्रावष्यक हो जाता है कि वह बतंसान विधिक उपचारों 
के विस्तार में बृद्धि करे। अनुच्छेद 39(ख) झौर (ग) में उल्लिखित निदेशक तत्व सुनिश्चित 
करते वाली राज्य की नीति को प्रभावी करते के लिए विधि पारित करते सप्य प्रेस के 
वशिक्यिक पक्ष पर विचार करना श्ावश्यक हो सकता है और चूंकि वह पक्ष वाक्‌ 
स्वतंत्य से सल्वरद्ध है, प्रत: विधि के लिए उस स्वातन्थ्य को ब्यून करना भो घावश्यक 
हो सकता है । 

अनुच्छेद 3!ग के महत्व के बारे में वेयकितिक दृष्टिकोण चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी 
को प्राधिक उतटफेर द्वारा भले ही कोई इसे यदि अपायकर नहीं तो निरयंक ही क्यों न 
सभमे, समाज की प्रगति के लिए प्रयासों में कितना हो प्रविद्वास क्यों न हो, हमारा मह 
काम नहीं है कि हम सभाज के लिए कोई विधि निषेब करें या व्यापक परिसोमाशों के भीतर 
प्रयोग करने के उसके अधिकार से उसे वंचित करें। 

यह कहा गया था कि चूंकि झनुच्छेद 3 |ग इस बस्न की कि विवाइ्ग्रस्ठ विधि राज्य 
की नीति को प्रभावी बताती है या तहीं, स्थाविक संवीक्षा वारित करता है, अंदर: संधद्‌ और 


न 
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राज्य विधानमण्डल ऐसी भी विधि पाश्ति कर सकते हैं जिसका अनुच्छेद 39 (ख) या (ग) 
से कोई सम्बन्ध ही न हो और तदद्वारा प्रनुष्छेद (4, 9 भर 3 के घ्रघीत मूल अधिकारों 
का निःशंक होकर ग्रतिक्रमण कर सकते हैं + स 

अनुच्छेद 3!ग का उद्देंड्य अनुच्छेद 39(ख) और (ग) के प्रब्ीत तिदेवाक तत्व 
शुनिश्ित करते के खिए राज्य की नौति को प्रआावो बताने बाली विधि को अनुच्छेद ।4, 9 
और 3 के भ्रतिक्रमस के श्राधार पर आपत्तियों से बचाना है। इन तत्वों की सुनिश्चित 
करवे काली राज्य कौ नीति को ग्रभावी न बनाने वाली विधि: को, यदि उसका कोई भी 


.उपबन्ध उक्त ग्नुच्छेदों का अतिक्रमण करता है, कोई संरक्षम्प प्राप्त न होगा | श्रतुष्छेद 


3) ग्रौर (म) में उल्लिखित तत्व सुनिश्चित करने बाली राज्य की नीति को प्रभावी 
डनाने वाली विधि मे ही यह भोषरश हो सकतो है कि उसका उद्देश्य ऐसी नीति को प्रभावी 
बनाता है और ऐसी घोषणा के कारस ही स्थयालय इस प्रइन की संवीक्षा करने से शोक 
दिए जाएंगे कि बह विधि उक्त नोति को प्रभावी नहीं करतो है । ग्रनुच्छेद 3।ग के भ्रन्तिम 
आग में प्रयुवत 'जिस विधि' (नो लॉ) पद का अर्थ ऐसी कोई विधि! (नो खच लॉ) ही हो 
सकता है जिसका जिकर प्रारम्भिक श्ञाय में किया गया है। यदि इसके प्रतिकूल स्थिति हो 
तो बड़ी विवित्र बात होगी * यदि कोई भी गलत भर्य ऋभाया जात! है तो घोषणा उक्त 
अ्रनुच्छेदों के भ्रतिक्रमशा के झावार पर आपत्तियों से किसी भी विधि को संरक्षित कर सकती 
है, भसे ही उसका कोई भी सम्बस्ध अनुच्छेद 39(ख) या (ग) में इह्लिखित तस्वों से न 
हो । किसी भी विधि को श्रुप रूपी-झ्ाणत्तियों से रक्षा करते के लिए घोषणा रूपी छाता 
लगाया ञ्ञा सकता हूँ अतः जैसा कि में कह चुका हूं, ग्रनुण्छेद 39(स्र) श्लौर (गं) में 
उल्लिखित तत्व युनिश्चित करने बासी राज्य की नीति को प्रभावी बनाने वाली विधि में ही 
ऐसी घोषणा हो सकती है । यदि बोषणा ऐसो किसी विधि में हे ओ उक्त ख्डों में उल्लिखित 
निदेशक तत्व सुनिश्चित करने वाली राज्य की नीति को प्रभावी नहीं बनाती है तो न्यायालय 
इस प्रदम पर विचार कर सकता हे कि प्रइनगत विधि उक्त नीति को श्रभावी बनाती है या 
तहीं । जब कभी यह श्रापस्ति उठाई जाए कि संश्रद्‌ या राज्य विधानमण्डलों ने अपनी अक्ति 
का दुरुपयोग किया है और घोषस्ा ऐसी विधि में कर दी है जो अनुच्छेद 39 (ख) या (ग) 
में उत्लिख्लित निदेशक तत्व सुतिढिवत करने वाली राज्य की मोति को प्रभावी नहीं बनाती है 
तो निदक्तय ही स्याणालथ उस आपत्ति पर विचार कर सकते हैं श्रौर बियाद निपटा. सकते 
हैं। डूपरे क्षब्दों में, गह घोषणा कि विधि राज्य की नीति को प्रभावी बनाने बाली है, मोड 
देने की विधायी अ्रधिकारिता इन परिस्थितियों पर आशित है कि वह विधि झनुख्छेद 39 (छल) 
और (ग) में उल्लिखित विदेश्वक तत्व सुनिश्चित करने वाली राज्य की तीति को प्रम्ाबी 
बनाने बालो विधि है । यदि ऐसा है तो यह घोषणा, कि प्रइनगत विधि राज्य की नीति को 
प्रभावों बनाती है इस प्रश्न पर, कि श्रइ्नगत विधि उक्त नीति को प्रभावी बनाती है या नहीं, 
विचार करने की न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त नहीं करती है। थोषणा कभी मी 
स्यायालय की इस प्रश्न पर विचार करने की अधिकारिसा को समाप्त नहीं करती है कि क्या 
विधि ऐसो किसी नोति को भ्रजावी बनाती है, क्योंकि घोषरात करने की विधायी भ्रधिकारिता 
इसी बात पर प्राधारित है कि विधि उक्त तत्व सुनिश्चित करने के लिएं राज्य की नपत को 
प्रभावी बनाते बाली हो । 


4020 उच्चलम स्थायालय निरयंध बत्रिका.. [973] 2 उस्र० नि० प० 


यह बिनिश्चित करने के लिए, क्रि झयुक दिवि अनुच्छेद 39(स्र) या (ग) में इह्लिखित 
निदेशक तत्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य की तीति प्रभावी बतातो है दा नहीं, न्यावालय 
को अस्पृक्त विधि के मर्स एवं सार की वास्तविऊ प्रकृति एवं प्रकार क्षी उसकी दिषयन्डस्तु 
तथा उसके उद्देश्य एर्व प्रविषय की जांच करनी होनी । यदि न्‍्वायालब इस्र निष्कर्प पर पहुंचे 
घोषणा एक बहूएा मात्र हूँ और यह कि विधि का वाह्तविक उद्दड्य अनुच्छेद 39(ख) 
ग्रौर (ग) में उल्लिखित निदेशक तत्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य की मोति प्रभावी 
बताने से भिन्‍न कुछ मौर है त्तो घोषणा न्यायालय को उस विधि के ऐसे किसी भी 2पदस्थ 
को जो स्रनुच्छेद 4, 9 या 3 का ग्रतिकृपण करता हो, अवैध घोषित करने से रोक न 
सकेगी । दूसरे श्ल्दों में, यदि विधि दिलाने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी बनाने के 
लिए पारित की गई हो किन्तु (मर्म एवं खार छो दृष्टि से) उसका वास्तविक उद्देश्य कोई 
अनधिकृत लक्ष्य को पूर्ति हो तो व्यावालय घोषरा रूपी परदे को हूटा कर विधि की वास्तविक 
प्रकृति की जांच कर सकता है । 

न्यायिक संवीक्षा द्वारा संरक्षण के प्रलावा ग्रनुच्छेद 3]य में पर्याप्त रूप में यह 
पार्टी भी की गई है कि राज्य के विधानसण्डल शक्ति का दृरुपयोग तहीं करेंगे क्योंकि 
उसके द्वारा पारित विधि तभी विघिमान्य होगी जब कि उसे राष्ट्रपति को भ्रनुमति के लिए 
श्रारक्षिद रक्षा गया हो भौर उध्त पर उनको ऐसी अनुमति प्राप्त हो गई हो । मैंने डो कुछ 
कहा है उस्रके प्रकाज्ञ में किस्हों खोत्रों में व्यक्त मह ग्राशंका निमल हो जाती है कि यदि 
ज्याशलय की हस प्रइत पर विचार करने की अ्रथिकारिता समाप्त कर दी आती है कि 
प्रदनमत विधि उक्त निदेशक तत्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य ही तीति को प्रभावी 
बनाती है या नहीं, तो इससे देश की ग्रम्नण्डता नध्ट हो जाएगी। साथ ही इस सन्दर्भ में 
म्यायाधिपति की यह उक्ति भो सुसंगत है-- “मैं यह नहीं मानता हूं कि यटि सुप्रीम कोट को 
कांग्रेस के किसी प्रधिनियम को शूस्य घोषित करने को क्कित तहीं रह जाती है तो संयुक्त 
राज्य प्रमरौका का पन्ठ हो जाएगा । किन्तु मैं यह प्रवश्य स्रोकता हूं कि णदि हम विभिन्‍न 
राज्यों की जिधियों की बाबत, वैसी घोषस्ता महों कर सकते हैं तो झंध के लिए खतरा 
छत्पतन हो जाएंगा।” 

यह कहां भया है कि संविधान निर्भाताप्रों का यह भ्राशय कदापि नहीं था कि मूल 
अधिकारों को निदेशरू तत्वों के प्रधोन होना चाहिए. औ्योर यह कि उनकी दृष्टि ऐसे समाज 
पर थी जिसमें कि भाभ 2 में विहित अधिकार झौर भाग 4 मे निहित आकांलाएं परस्पर 
सहयोगी हों । (सामंजस्पपूर्ण अधस्वयन के स्िद्धान्द से हक्री बहुत सी बुरादयां दूर हुई 
हैं, किस्तु पुरे उसकी अमता पर विश्वास नहीं है) | आने बालो पोदी मूल अधिकारों घौर 
निदेशक तत्वों के सापेक्ष महत्व को मिस दुष्टिकोस्म था प्रकाश में देख सकती है। इन 
अधिकारों झौर प्राकांक्षाओ्रं को सापेक्ष गुरुता एवं महत्व के वारे में श्राने वाली पीढ़ी का 
मूल्यांकन उस मूल्ांकन से पूर्णतः भिन्‍्त हो सकता है जो संविधान निर्माताश्रों ने किया है 
और उच्त भ्रइन का उत्तर यह कहे कर नहीं दिया जा सकता है कि मूल भ्रधिकारों पर 
निदेश्षक तत्वों के सापेक्ष पृषिकता की कल्पना नहीं की गई थी या यदि की भी गई ब्री तो 
संविधान के निर्नाण के समय उसे ब्रभावी नहीं बताया गया दा ब्रथबा इस बात पर जोर 
दिद्ा गया आ कि निदेशक तत्वों का जो भर्य इस समय लगाया जा रहा है वही अर्य प्रागे 
भी (हमारे समय में) लगाया जाया चाहिए।॥ 


क्ेशवानन्द भारती व० क्षेरख राज्य [न्या० मेंग्य्‌] ॥॥/3। 


उन्तीसकें संशोधन की विधिषाम्यता के बारे में मेरे मस्तिष्क में कोई शंका नहीं रह गई 
है। मेरे बिश्वान्‌ साथी स्यायाधिपति रे के तिशंय में व्शित कारणों के झ्राधार पर मैं यह 
मिरेय कर्ता हूं कि उस्तीसवां संशोधन विधिमान्य है। 

इन मासप्तों में बहस लगभग छः पहीने तक हुई है । भ्यायालय के संमक्ष सभी साधनों 
से सामग्री जुटाने के लिए बहस से पूर्व भौर उसके दौरान मनों कागज भ्ौर स्थाही प्रयुक्त 
हुई है । यदि हमारे निःकर्ष हम घासलों के निप्रटारै के लिए त्यायपीठ के स्रमक्ष पर्याप्त 
मार्गदर्शन प्रस्तुत, करने में प्रसफत होते हैं तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मैं यह नहीं 
बाहता हूं कि मेरे निष्कर्ष भ्रश्पष्ट रह जाएं । प्रतः मैं अपने निष्कर्षों का संक्षेप भी देशरहा हुं! 

मैं यह भ्रभिनिर्धार्ति करता हूं कि गोलक नाथ वाले मामले (/) में दिया गया यह 
निशंय गत है कि संसद मूल अधिकारों को इस प्रकार संशोधित नहीं कर सकती है कि थे 
छिन जाएँ या न्यून हों जाएं, यह कि पोबीतर्वे संशोधन से पूते यथा विद्यमान प्रनुच्छेद 368 के 
प्रधीत संशोधन-दाकित की प्रकृति सर्वांगीण है झोर बह संविधान के सभी उर्धबन्धों को लागू 
होती है, यह कि चौदोसवें संझोधत से प्रसं्ोधित श्रनुक्छेद 268 की प्रन्तंवस्तु में कोई भी 
परिय्ंन नहीं किया गया है, यह कि संशोधन-पिश्रेयक पर राष्ट्रपति की अनुषतति की 
अ्रनिवासंता के सिवाय उसकी अ्रकृति घोषण।ए्मक हो है झ्लौर सथा संज्ोधित अनुश्छेद से यह 
स्पष्ट है कि शंविधान के सभी उपबन्धों में परिवर्धब, परिवतंन या निरतन हारा संशोधित 
किए जा सकते हैं । नि्स्थन कैंवल यह रू कि संशोधन शक्ति के प्रयोग में ऐसे तन्त्र के, 
जिसके प्रधीत राज्य गठित और संगठित होला है, प्रतिस्थापन के जिना संविधान निरसित या 


निराकृत नहीं किया जा सकता हैं । उक्त निर्येन्‍्वन स्वयं अनुच्छेद की भाषा से दक्षित होता है । 


मेरे विचार से धनुच्छेद के प्रवीत संझोधन-शक्ति पर कोई भी विवक्षित या 
अस्ततिहित .निर्बन्धत न तो थे और न हैं। 

चौबीसवां संशोधन विधिमान्य है । 

अनुच्छेद 3!7 सहित पच्चीसवां संशोधन विधिमास्थ है । यथा संशोधित 
प्रनुष्छेद 3(2) में प्रयुक्त 'राज्ि' शब्द किसो सिद्धा्त (नाम) का श्राभासी नहीं हैँ । राशि 
का नियतन या राष्षि के प्रबधरिरा#के लिए सिद्धास्तों का प्रधिकथत पूर्णतः संसद या 
राज्य विधानमण्डलों, के स्वविवेक का विषय है। न्यायालय हस भ्रश्न पर विचार नहीं कर 
सकते कि विधि द्वारा वियत शक्ति या राशि श्रमधारित करने के लिए भ्रधिकथित सिद्धान्त 
क्रमश;, पर्याप्त या मुसंगत है या नहीं । 

.. प्रभुक्छोेद 3।ग में प्राशधित यह घोषणा कि सम्बन्धित विधि संविधान के 
प्रनुष्छेद 39 (श्र) भौर (7) में उहिलेखित तत्व 'पूति्थित करने के लिए राय की नोति 
को प्रभावी करती है, इस प्रदह पर विश्ार करने को न्यायालय को प्रधिकाशिता स्रमाष्त नहीं 
करती है कि विधि उस नीति 'को प्रभावी बनाती है या नहीं। विधि में घोषणा उल्लिणित 
करने की संसद्‌ गा राज्य विधानभब्डलों की प्रथिकारिता इस मात पर भ्राश्नित हे कि सस्पृस्त 
विधि पूरवोक्त तत्व सुनिद्िचत करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करती हो । 

_. उम्तोसयां संोषन विधिमास्य है । 
मैं रिट पिटीशनों का निपटारा। उक्त सिष्क्॒थों के श्राधार पर करना चाहूँगा। मैं 
यहां खर्चे के बारे में कोई प्रादेश वहीं करना चाहूंगा । 


(0) (967) 2 एप० सी क्रर० २52. 
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स्यायाधिषति एस० एच० वेग-- 
मह विदेश ठेरह न्यायाधीशों की विशेष स्यायपरीठ को किया गया यह स्थायपी5ठ 
पिछली उन सभी न्यायपीठों से वृहद है जिन्होंने इस स्थायाल्य में किसी मामले की सुतमाई 
की है । यह निर्देश इसलिए किया गया है. जिनसे कि उस मत की जो इसे स्यायासय के 
उ्यारह न्यायाधीशों के विनिश्चग के ९रिसत।मस्वरूप गोलक नाथ श्ोर दुछ झरम्य बनाम पंताव 
शाउ्य प्रौर कुछ श्रम्व(*) वाले मामले में श्रल्प बहुत से किया गया था और जो इस देश में 
आवद्धकर विधि बल गया है सत्यता पर, यदि प्रावर॒यंक हो तो, फिर से विचार किया जाए। 
बहू मत यह था कि हुमारे संविधान के प्रनुच्तेद 3(2) में प्रस्त्रविष्ट प्रतियेध के उल्लंघन 
में सज्य हारा बताई गई ऐसी विधि के, जो मूल प्रधिकार से सम्बन्धित ब्रब्याय 6!रा प्रदत्त 
अधिकारों को छीतती या स्यूत करती है, उत्संघत में उल्लंघन की मात्रा तक घून्य है प्रौर 
यह बात सरांदैधानिक संबोधनों की मी लागू होती है। पद्धपि वह विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 
368 में प्रम्तविष्ट संशौधत की झक्त पर ऐसी परिप्तीमा की वात था, जो हमारे 
प्ंब्धान के प्रधीन जैसा वह तव था प्रस्तिरवान स्ामी गई थी, फिर भी उसमें यह 
विनिश्चित रहीं किया गया था कि गदि संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परतुक के उष्ड 
(€) द्वास सान्‍्य संशोधन करने की अभिव्यक्त गत के ग्रघीच अनुरुछेद 268 भी संशोधित 
कर दिया जाए तो स्थिति क्या होंगी । यद्यवि वह प्रइत न तो उस समग्र उद्भरुत हुआ 
था झौर न विनिश्चित किया गया था। वहीं प्रह्तै ग्रव हमारे सप्रक्ष पस्यक्ष रूप से विनिश्चय 
के लिए पाया है फिर भी पेरा विचार है कि हम गोलक गद्य वाले मामले () में बहुमत के 
किनिद्चय के सही होने के सभ्वस्ध में प्पना निर्णय नहीं ठाल सकते क्योंकि गोखक गाय 
बाला पाला () धरसंझोधित ग्रनुच्छेद 368 में ग्रत्तदिष्ट संशोधन की झवित के विस्तार 
से सम्बन्धित है । 
हमारे समझ के मश्ालों में अन्तिष्ट सभी अ्रइनों की बाबत विधि का प्रतिपादन 
प्रत्यक्ष छूव से या ग्रपत्यक्ष रूप से बहुत बिद्वता से ग्रौर बुद्धिमता मे किया गया है। हमारे 
देश के भविष्य के प्लांविधानिरू इतिहास की दृष्टि से यह कार्य बहुत महत्वपुर्ण समझा गया 
प्रत: मेरे विद्वान्‌ भ्राताओं ग्रौर इस न्यायात्रय के बारें के सदस्यों मे इस मामले को बहुत 
महत्वपूर्ण माना भोर इस्च मामले में उठाए गए बहुत से प्रद्ों पर विचार छिया पया है। 
उठाएं गए सभी प्रइ्नों पर विज्रर करने का अ्रयत्त करता गुस्ताक्ली करता होगा। बाह्तव 
में में उन मतों को बोहराना जहरी नहीं समभवा जिस्‍्हें मेरे विद्वान्‌ भ्राताप्रों ने भ्रभिव्यकत 
किया है भौर जिस्हें मैं सही माता हूं धौर जिन निष्कर्षों मे मैं सहमत हूँ। मरे विद्वातु 
श्राताम्रों में ते कुछ के जिनके लिप्कर्षों से मैं सादर अ्रसहभत हूँ उनके सम्बन्ध में इस 
विशंध के दौरान में कुछ कारण स्पष्ठ ककूगा प्रौर श्रपने तिष्कर्ष प्रभिक्तेस्धित करने के 
पहले यैं यह कार्य पूस करूंगा । मैं यह मत इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ बय्योंकि जैसा मेरे 
बिद्वाव्‌ श्राता मैथ्यू ने बतलाया है कि ऐसे मामकों में, जैसे हपारे समक्ष हैं, स्वस्थ्य 
पद्ति हाउस प्रॉफ लोडेस के उठाहरश का अनुस*ण करना है चाहे मतों की 
विविधता से शब्दजाल. सा उत्पम्न हो जाएं जिसे स्यायाघीक्ष ल्मेंड हैण्ड 
के मतानुस्लार हटादा स्यायायिक ज्ञाव और बिहता का कार्य है। मेरा विदवास है कि 
() 967 (2)एस्० सी० आर« 762. 
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हि मेरे द्वारा व्यक्त किए गए म्ों से यह सभ्नता बिना कुछ उपयोगी प्रयोजन पूरा 

>्हे किए झौर श्रधिक साधन तहीं होगी । मेरा दिचार है कि ऊपर वर्णित परिस्थितियों में 

हमारे सामने यह खतरा है कि हम विस्तार में जाने के क्ारश समान्य रूप से दिखाई पड़ने 

हि वाले तथ्यों को भी ग्रांखों से श्रोभल्न न कर जाएँ और यदि हम शञ्ष की कुछ डालियों 

पु में ही ऋटक गए तो हम गन्तव्य स्थाव तक तहीं पहुंच पाएं, .ग्र्थात_सही निष्कर्ष या 

विशिश्वम पर न पहुंच पाएं । मेरो विचार है कि मैं झपनी एवम्‌ अपने विद्वाव्‌ ध्रातात्ों 

की धोर से यह बात कह सकता हूं कि हम सभी उस ग्रम्भीर भार कै प्रति सचेत हैं जो 

> हमारे कैंबों पर डाला गया है । हमें देश के सामने प्रब्नों के ऐसे हल प्रस्तुत करने हैं 

लत जोन केवल प्रही हों बल्कि उपयोगीभी हों ग्रौर जो हमारे संविधान में धन्तविष्ट 
विधि का, जिसके प्रति हमने निश्ठा को श्रर्थ ली है, उल्लंघन भी ने करें । 


ग्रत्न मैं प्रोकेषर फ़ोडवान द्वारा! सिल्षित “लां इन चेंजिंग सोसाइटी”, पृष्ठ 60 पर 
दिए गए मत उद्धूत करता हूं - ध 


“कतेमान समय में न्यायाधीक्ष पर कार्य का बढ़ता हुश्ना दराव बड़ा जटिल 
है। परस्पर विरोधी मुल्यों भौर हितों का जिनके सम्बन्द में पूर्ववर्ती पूष्ठों में जुदय 
उदाहरश दिए गए हैं, सावधानी से मुल्यांकन किए बिना झायद ही कोई महत्त्वपुरं 
निर्णय किया जा सके | एक दलीय सरकार के इस प्रकार: के झादेश से कि क्या 

धि किया जाना चाहिए, बहुत से विवाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लोकतास्श्रिक 
पक हैक देल के न्यायाधीज्ञ का कार्य गुरुतर भौर गर्मिमय है। बह चेसक्तिक दापित्व के 
भार से बच नहीं सकता भर भेरा विचार है कि सल्लम त्यायाधीझों से सुमिसे 
महान व्यायात्रोज वे ही हुए हैं जिन्होंने उस भार का तिर्बहन किया है और ग्रपन 
समक्ष के मामलों में इतते स्पष्ट विनिश्वय किए हैं कि उत्तसे विवाद यथा सम्भव 
स्पष्ट रूप से भ्रतिबिम्बित होते हैं । ऐसी बात नहीं है कि वे विधि की कार्य प्रशाली का 
ध्यान नहीं रखते हैं किन्तु वे इस बात के प्रति जागरूक हुँ कि स्वतः विधि की कार्य 
अग्याली से ह्वी सामाजिक विवादों का कोई हैल नहीं मिलता है ॥ ऐसे विवादों का 
अतिबिम्ब तो विधि में ही मिलता है।” पु 
जन्‍्का «इसके पश्णात्‌ पृष्ठ 62 पर उन्होंने यह मत व्यक्त किया-- 
विधि का ध्येय निश्चतता, न्याय और प्रसतित्ीलता होना चाहिए। किन्तु 
हज ये उद्देश्य हमेशा ही ए% दूसरे के विरोधी होते हैं । महात न्याय/धीक्षों शोर विधि- 
* वेशाश्रों ने हमें जो कुछ सिखाया है वह ऐसा ज्ञान नहीं है जिसमें भूलें न होती हों 
गो जिसमें सभी विधिक प्रइनों के कुछ निश्चित उत्तर प्राप्त हो जाते हों, किन्तु बह 
सगकालीन समाज के प्रइतों. के प्रति जागरूकता है ग्रौर विनिल्चय के भार को 
स्वीकार करता है जो कितना भी तकनीकी बिधिक ज्ञात हमसे छीन नहीं सकता ।” 


"आम शब्द और विवारघारा के प्रति श्री पासखीबाला ने स्यायालय में बहेस करने 
की अपनी असाधारण योग्यता और ढाक्‌-पहुता से हमें लगातार प्रभावित करने का अयत्न 
कियो और उन्होंने हमारे समक्ष की समस्या के सार को बुक 3 के पैरा !0 में लिखित रूफ में 
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बशित किया उसके अन्त में थ्री पालखीवालाः ने अपदे लिखित निवेदन में इस वात का 
उल्लेख किया कि-- 


व्यूह निवेदन किया जाता है कि एक पअ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रइम पर 
विचार किए बिता इन पिटीकनों झा निपटादा करना झसस्भव होगा। वह महत्त्वपूर्ण 
अइन संशोधन झक्ति का घसली व्याप्ति्षेत्र है । इस प्रइन का विनिश्चय या तो 
असंझ्ोधित अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त किए गए 'पंशोधन” शब्द के अर्थ के ब्राचार 
पर या अस्वर्निहित और विवशित परिसीमा्ों के आ्राचार पर या दोनों ही गाथारों 
पर किया जा सकता है वयोंकि ये दोनों एक ही विस्दु पर आकर सिलते हैं ।” 

"सादर यह निवेदन है कि संशोधन करने की झबित के बसली व्याप्विःक्षेत्र 
का ग्रवधारण किए विन, चौवीसवें और पच्चीसर्दों संशोधनों से सम्बन्धित परहयों 
चर कार्यवाही करता ग्रद्म्भव होगा // 

“ज्ञौवीसवें संशोधन के सही अर्थाल्वयन के प्रझन का और उस संशोधन की 
विश्रिभान्यता का, दिनिश्कप्य तद तऋ नहीं किया जा सकता जब तक कि बह 
व्थायालय पहले इस निष्कर्ष पर ने पहुँच जाए कि मूक शक्ति सीमिश थी या 
अस्तीमित थी । यदि बहू मूलतः सीमित थी वो वह प्रश्न उठेगा कि क्या चौवीसर्वे 
संजोधन का स्र्थास्वयत संकीर्श रूप से किया जाता चाहिए या उसे अ्रसीबिधानिक 


ठहराया जादा चाहिए । चौबीसवें संचोघन के सही अ्र्घास्वयन का प्रइन भी तव तक 
विनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक कि मूल प्रश्न र्थात्‌ संशोधन की मूल 
शक्ति का असली व्याप्ति क्षेत्र हल्के स्थापित न हो जाए ।/ 


“पुन: जब तक पहले यह विमिश्चय नहीं कर दिशा जाता है कि क्या संसद 
सम्पत्ति के अधिकार को निराकृत करने का अधिकार है दस्त प्ररत का विनिदचय करता 
जो श्रसम्भव होगा कि क्या अनुच्छे' च्छेद 3। (2) का, जो पच्चीसर्व संशोबन हारा परिव- 
वित कर दिया गया है, अ्रयस्ववद संकीर्श रूप से इस त्रक्नार क्रिया जाना चाहिए 
जिससे कि सम्पत्ति का ग्रधिकार परिरक्षित रहे या सम्पत्ति के प्रधिकार को निराकृत 
करते के काशश उसे असांविधानिक घोषित किया जाना चाहिए | इसमें प्रत्यक्ष हूप 
से वह प्रहन प्रन्तविष्ट है कि क्‍या संघोध्न की शक्ति सीमित है या अम्ोपित (! 

“जब कोई अनुच्छेद 3)ग ११ विचार करठा है तब सशोधन करने की शवित 
की सीमाओं का विनिदयय करना स्पष्ट हो जाता हैं, यह अनुच्छेद संविधान के 
तात प्रत्यावश्यक तत्वों का उल्लंघन करता प्रोर इससे संविधान का रूप ही नख्द 
हो जाता हैं । परत: अबुब्येद द 3ग के संकीरा अर्थाल्वयर का कोई प्रइन हूं। उत्पन्न 
नहीं हो सकता । बह इस आघार पर ही अस्लांविधामिक ठहसया जा सकता 
है कि मंसद्‌ की संकोघर-बक्ति सोमित है ।/ 

“प्रदुच्छेद )।+ की विधिमान्यता के प्रद्त का केवल इस ब्राधार पर 
बिनिइच्य करना कि उसमें बास्तव में अमुच्छेद 368 झरा विडित रीति और प्ररृष 
मे भिस्त तदीके से संशोधन करने के लिए उपजन्ध किया गया है, बहत ही प्रसंतीष- 


जवक वात होंगी। मुख्य रूप से महत्वपूर्ण प्रस्न_संशोधन शक्ति पर परि्तीमा है. संशोधन झंविति पर परिसीमा है 


अशोधन-अझवित की प्रध्चिष्ठायी फरिसीमा के प्रइत से तुलना करदे पर रीति धौर 


फहय कपल कत के महल्कहीन ही जहाहे 
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“बहुत ब्रादर सहित यह तिवेदन है कि याद बहुत श्रध्षिक महत्व के असली 
भ्रदनों को भ्र्यात्‌ संक्षोचन-शक्ति के व्याप्ति-क्षेत्र को दालकर रीति ग्रौर प्ररूप के 
प्रदन मात्र पर ही विर्ख॑य प्राघारित किया णबा तो सुनवाई की जो कार्रगाई 69 
दिन हुई है वह वस्तुत: व्यय हो जाएगी | यह ही वह यहत्त्वपूर्श प्रइन हैं जिसमें 
हस स्थायोल्म का करीब-करीब पांच मास का समय लग गया हूँ ।” न 
इस मामले के मर्प्ते था मुल्य प्रबत्त को सुलकामे के पहले, जैसे किशी 


पालखोवाला ने ठीक ही कहा हैं,पंविधान के प्रनुच्छेद 368 में संशोधन-श्रक्ति की परिसीमांग्रों 


का प्रइन हूँ, संविधान के सिद्धर्वों भोर उसकें ग्रम्वजिष्ड विधिक हम्पूर्स प्रभुत्वसम्पन्‍्त शक्ति 
के सिद्धास्शों के सम्बन्ध में मेरे जो विचार हैं उन्हें मैं ध्यक्त करू या । मेरे निशय के इस भोग 
प्रौर भ्रन्य भागों से यह बात भी प्रकट हो जाएगी, जिसकी बाबत मैं समभता हूं कि खोज 


+ करने प्रोर कजई छ्ोलते के सम्बन्ध में स्थायाधोझों को संकोच नहीं करना चाहिए पश्रौर 


उनकी बाबत "अश्रकट महत्वपुरं प्राधार वाक्‍्यों” के शोर पर निर्य से ही ग्रनुभान लगाए 
जाने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए । ग्रेरी राय है कि ये सिद्धान्त क्या हैं. इस बात को 
नागरिकों को बदलाव झौर उल्हें न्यायन्संगत ठहूरामा न्‍्याशिक्र इत्थ का एक भाग है 

मेरा विचार है कि प्रस्तावना गौर साथ ही हमारे संविधात के भाग 3 प्रौर 4 के 
उपबन्धों से यह बात स्पष्ट है कि उसमें यह सिद्धास्त अ्रभिव्यक्त किया गया है--"ननहित 
सर्वोपरि विधि है“--दूसरे श्त्दों थें हमारे संविबात में हमारे देश के नागरिकों का हित 
सर्वोच्द विधि के वोर पर प्रस्तावना के झुरू में हो सनिविष्ट किया गया है । प्रस्शावना एक 
ऐसी कुछ्जो है जो हमारे संविषान के श्रद्म चार उ्देशवों में से “सामाजिक, प्राथिक ओर 
राजनैतिक न्याय” को प्रथम स्थान देती है ॥ संविधान के माध्यम से भारत की जनता ने 
आरत को "एक सम्पूर्ण अभुत्वसस्पन्न लोकहस्‍्त्रात्मक गणराज्य” दनाया है। 

मेरे मतानुसार वर्तमान युग में लोकतास्त्रात्मक संविधान जनता की सवॉपरि इच्छा 
की प्रभिः्यक्षि है| ग्रद्मपरि जेसा हम सभी जानते हैं, हमारा संविधान, संविषधान-सभा ते 
बनाया था जो ब्यस्क मताधिकार द्वारा ग्रठित नहीं हुई थी । भारत स्वतन्वत्ता ग्रधित्तिमम 
की, जो ब्रिटिश पार्लीयमेष्ट रा पारित किया गया था, बारा 8 द्वारा इस संविधान-सभा 
को हमारा संविधात बनाके को विधिक शक्ति भौर श्राधिकार प्रदत किया गया था। चाहे 
हम यह बात प्स्त्द करें या त करें, ब्रिटिज्ष पालियामेष्ट के ऐक्ट की घारा 6 झोौर 8 हारा, 
विधिक दृष्टि से, वह विधिक सम्पूरां प्रभुत्वसम्पन्नता भारतीय संसद्‌ को प्म्तरित की गईं, 
जो पहले ब्रिटिस पालियामेष्ट में निहित थी । भारतीय संसद को (हमारा) संबिघान बताने 
के लिए संविधात-सभा की शक्तियां दी गईं। 

इसके परिणाम को एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को विधितः प्राधिक्रत माध्यमों से 
राजनैतिक एवं विधिक सम्पूर्ण प्रभुस्वसम्पस्तता का अन्तरण कहां शा सकता है। यह 
अश्तरण विधि के तौर पर ध्रौर इससे भी श्रत्िक तथ्य के तौर पर प्रप्रहिसंहरशीय बन 
शया । ब्रिटि्ष पालियामेण्ट को बिधिक स्वोपरि शक्ति के विरोधियों ने जो भी सिद्धान्त 
ब्रतिदित किए हों, ब्रिटेन में भी ग्राजकल यह मत है कि एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को 
जो कुछ इस प्रकार भ्रन्तरित किया जाता है वह विधितः प्रतिसंहत नहीं किया आ सकता + 


“ तथापि हस प्रकार गठित संविधान-सभा में संविधान बताते की शक्षक्ति बिश्िितः निहित को 


पाई जी श्रोर उसे मान्यता दी गई थी भौर यह झक्ति “भारत के लोगों” में निहित महीं थी 
ज़िमके नाम का संविधान-सभा ने संविधान की प्रस्तावक्ता में उल्लेख किया है । इस प्रकारे 
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संविद्ाद सभा के भारत को जबठा से ही कियो विनिदिष्ट या प्रत्यक्ष विधिक प्राधिकार 
ब्राप्त किए बिता इस कार्य को करने में सम्दुर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिब्िित्व किया । 

संविधान-सभा के स्राध्यम से भारतोव जनता का मं ब्यक्त करें हुए 
संविधान-सभा ने नया गशराज्य गडझित किया जो सम्पूर्ण श्रभुत्दसम्यस्त ग्रोर लोकतस्वात्मक 
दोनों था । निस्सम्देह उसके द्वाया अस्तावत) में अधिकथित उत्तम उद्देद्य सुनिश्चित करने 
का, मुलतः मूल अधिकारों द्वारा जो आय 3 में हैं और राज्य की नौति के निदेशक तत्त्वों 
द्वारा जो संविध|त के भाग 4 में हैं, प्रथलल किया गया। तयाषि मेरी राय में इन्हें इत 
प्रकार वर्णित करना डँस्वा कि श्री पालखौवाला ने कहा है उचित नहीं होगा कि भाग 3 में 
अन्तर्विष्ट पुल अधिकार साधन मात्र हैं जवक्ति भांग 4 में भ्रन्तविष्ट निदेशक तत्व 
संधिधान के उद्देश्यों को प्राप्त करते के लिए जनठा के ब्रयलों के स्ाध्य के तौर पर हैं। 
इसके विपरीत मुर्के ऐला प्रदीत होता है कि डिदेझक तत्वों को इस प्रकार वर्स्ित करता 
अ्रध्रिक सही होगा कि उनके अन्दर वह पथ अविकथित किया गयण है जिन्नका हमारी संसद 
और राज्य दिधानमण्डलों द्वारा श्रनुसत॒क किया जादा है जिडसे कि प्रस्तावदा में भन्तविष्ट 
उद्देश्यों की ओर कढ़ा जा पके । वाइतद में अ्स्तावना की दृष्टि से मूल अधिकार ओर 
निर्देशक तत्त्व, दोनों ही उठ उद्देक्यों को आ्रप्स करदे के साधन हैं जो मूल अधिकारों और 
विदेश्ञक तस्‍्वों, दोदों, द्वास ही पूरे किए जाने के लिए दात्पवित हैं। यदि साध्य या साधनों 
के बीच के ब्रम्तर के कारख मूल ग्रधिकारों ग्रौर निरेश्वरू तत्दों के बीच कोई ग्न्तर 
करते का वास्तव में प्रयस्‍त किया गया था दो मेरी राय में मूल श्रशिकारों को भारतीय 
जनता के भ्रयत्नों के साब्व के ठौर पर मानना अधिक उपयुक्त होगा । निदेशक तत्वों द्वारा 
आरतीय जठता के लिए परथर-पर्दशन क्रिया गया है। मूल अधिका/रों और घूल निदेशक 
तत्वों को घागें-दर्सक सिद्ध्स घामना शोर भी अच्छा होगा $ 


शायद डांगरिकों के बेबक्तिक मूल अधिकारों जिनके द्वास राज्य पर तत्सभाव 
बाघ्वताएं अ्धिरोपित की गई हैं और निदेशक ठत्त्वों के दीड के सम्बन्ध को वक्षित करने 
का सबसे ग्रद्छ तरीका यह होगा कि निदेखक सिद्धतन्तों (तत्वों) को इस प्रकार पढ़ा जाए 
जैसा कि प्रस्तावदा में वशित सम्बद्ध उद्देश्यों को प्रोर सष्ट्र का प्रगति पथ उनमें अ्धिकथित 
किया गया है प्र मूल झधिकार उस पथ को उडी अकार सीमा है जैसी कि बहने बाली जदी 
के तट होते हैँ जो सुघारे जा सकते हैं या मिटा कर, तव्दीली करके या कभी करके बा तप्ट 
करके इस प्रकार सुधारे जा सऊते हैं कि वे उन व्यक्तियों क्री जरूरतों के अनुरूष हो जाएं 
जिन्हें पथ का उपयोग कर्या होता है। दूसरे चच्दों में स्वत: फ्थ की अ्रपेआएं अधिक 
महत्वपुरं थीं। संविबाद-सभा के वाद-विवादों को सावधानी से पढ़ने पर मैं इस विष्कर्ष या 
अनुमान पर पहुंचा हूँ । यदि पथ को चौड़ा करता या संकरा करना या बदलना जहूरी है तो 
स्रौमाएं यदली जा सकती हैं / यह कड़ना गसम्मव श्तीत होता है कि निदेशक तत्त्यों द्वारा 
अधिकविस फय उस पय की स्रीागों से कयर महत्वपूर्ण है, भले ही निदेशक तस्व इस ग्र्ध 
मे वाद योर न हों कि वे न्यायालय के साध्यप् से प्रवृत्तन किए जा झर्के। अनुच्छेद 3 
मे उन्होंने ऐसे सिद्धा्व घोषित किए हैं जो देश के शासन में मूलभूत हैं। अनुच्छेद 37 में 
बह ग्राह्मा दी गईं कि जिदि बनाते में दस तस्दों का प्रयोग करस/ राज्य का कततेंव्य होता । 
अ्रायमिक तौर पर यह प्राज्ञा संसदु और राज्य विधात-मण्डलों को दी गई थी किन्तु जहां तरू 


| 
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स्यॉयालय संविधान या किसी कानून के अस्त्गंत न्यायिक विधि किमिंत करते का कार्य करता 
है जो इनके समक्ष अ्षन्विथन के लिए आए, यह ग्राज्ञा न्यायालय पर भी झावडधकर है 


बुसरां अन्तर जो मुझे विधिमान्य और शहुत महत्वपूरं प्रतीत होता है, यह है कि 
जहां मूल राज्य की तत्पम्वन्धी बाध्यताश्रों सहित श्रधिक/र वागरिकों को प्रदत्त किए गए हैं, 
निदेशक तृत्तवों में राज्य के झरगों के विनिदिष्ट कत्तेन्‍्य प्रधिकदिक किए गए हैं। मूल अ्रधिका रो... 
को श्रदत्त करने में नागरिकों की स्वतस्तरता को बैयेक्तिक तौर पर संरक्षित करने क्रा प्यस्त 
किया गया है । ढिन्‍्तु राज्य के ग्र॑यों को बिनिदिष्ट विदेश देने में समाज कल्याण की जरूरतों 
को जिधके प्रति वैयक्तिक स्वतन्वता को भुकता पड़ सकता है, सबसे ्रधिक महत्व दिया 
गया है। निस्लन्देह इन दोनों के बीच मेल बनाए रखने का, जब कभी भी ऐसा करना युक्ति- 
युक्त सम्भव हुप्ना, हमेशा ही श्रयत्त किया गया। किन्तु इसे बारे में कोई सन्‍्दे़ नहीं हो 
सफता कि सब्भाव्य ठकराव की दक्षा पें, इन में से छिसे प्रधीनस्थ कंदरा जाए--जब कि ऐसा 
डचित रूप से बनाई गई विधियों में सन्निविष्ट कर दिया जाए। 


अनुच्छेद 38 से यह ज्ञात होता है हि राज्य को दी गई विनिदिष्ट आज में से पहली 
श्राज्ञा. यह है-- 


“38. राज्य ऐसी साप्ताजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, श्राधिक और 
डाजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाश्रों को भ्रनुत्राशित करे, भस्सक 
कार्यसाधक रूप में स्थापता और संरक्षण करके लोक कल्याण की उत्नति का प्रयास: 
करेगा।” 

दूसरे वारदों में ऐसी साभथाजिक व्यवस्था की उस्नति जिसमें राज्य के सभी अर गो का पहला 
कसंध्य- सामाजिक, भराथिक प्रौर राजनैतिक न्याय हो । 


राष्य के विभिल प्रंगों को दी गई दूसरी विनिदिष्ट श्राज्ञा प्रनुच्छेद 39 में है। 
उसमें वह सिद्धान्त प्रस्तविष्ट है जो समाजवादी “कल्याणकारी: राज्य” के तौर. पर जाना 
जाता है । इससे राष्ट्रीयकरश के माध्यम से साप्ताजिक न्याय की उननति.करमे का अ्रयत्त 
किया जाता है और देश के नागरिकों के बीच भौतिक साधनों,का श्रोर अच्छा बंटवारा करने 
के लिए भौर कमजोर भीर असहाय के शोषस्ा को रोकने के लिए राज्य कार्यवही करता है-+ 
/39. शाज्य भ्रपनी मरीति का विशेषत्रया ऐसा संचालक करेगा कि सुनिश्चित 

रूप से-- 


(क)सपोतव रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त 
साधन प्राप्त करने का -प्रलिकार हो; 


(ख)पमुग्य की भौतिक सम्गत्ति को स्रामिस्थ और नियंत्रण इस 
ब्रकार बंद हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ; 


(मे) प्राथिक व्यवस्था इस प्रकार चैले कि जिससे घन पर उत्पादन- 
साधनों का सर्वसाधारण के. लिए ग्रहितकारी केन्द्रण नहों ; 


(घ) पुरुषों और स्त्रियों दौनों का समान कार्य के लिए समान वेशन ड्ोः 
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(क) अमिरू युरुबों और रित्रयों का स्वाध्य और झक्ति तथा बालकों 
की सुकुमार झवस्था का दुरुपयोग दे हो तथा झाथिक आवश्यकता से 
विद्या होकर दागरिकों को ऐसे रोजमारों में न जाना पड़े जो ब्नकी 
आबू का शक्ति के अनुकूछ ने हों; 

(तर) इंश्षव भ्रौर किशोर अबस्था का झोपण से कया नेतिक और 
आधिक परित्वाय से संरक्षण ही । 

ऊपर वक्षित मत के प्राधार पर यह अभिविर्धारित रूसता कठिन होगा कि उस 


पथ की आवश्यक रूप है परिवर्तंतीय सीमाएं, ओ निवेशक तत्वों में झन्तबिष्ट हैं. स्वतः 
उस पथ जले ही प्रधिक महत्वपूर्र हैं । यहां मैं यह वतला दूं कि इलाहाबाद उच्च त्यायालय 
की पूर्ण भ्याथापीठ के णुरू के एक विनिड्चय, धोतीलाल और कुछ श्रग्व बनाम उत्तर 
प्रदेश राज्य और कुछ अन्य (”) बाल मामले में स्यायाधिपति मश्रू ने निम्नलिखित मद व्यवत 
किया घा-- 


“मैं राज्य के निदेशक तत्वों के बारे में मो दो शठ्द हहूंगा तिदेशक तस्व 
यराएि वादन्योग्य नहीं हैं किन्तु पुरे संविधात पर बि्चार करते समय उतपर भी 
विच्वार किया जश्ता चाहिए। इत निर्देशक ठत्पों में वे लिद्धान्द भ्रधिकथिक हैं 
जिसको कानूद बताने में और उतके निष्पादन में लम्गू करना शाउय का कत्तेव्य 
होता । शतुक्छे३ 38 में कहा गव( है कि राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें 
सावाजिक, प्राधिक प्रोर राज्यनेतिक न्याय) राष्ट्रीय औबन की सभी संस्याप्रों को 
अनुप्राशित करे, भरसकू कार्यकाथक रूप में स्थापना घोर संस्शश करके लोक 
कल्याए की उल्दति का प्रयास करेगा 6 

““ग्रनुओद 39 पें थे सिद्धान्त अधिकथित दिए गए हैं जिनसे राज्य की दीति 
प्रेस्ति होगी । प्रमुष्छेद 40 से 5। अन्य वातों के साथ-साथ ऐसे प्रइनों से 
सम्बन्धित हैं, जेसे उदाहरण के लिए काम, शिक्षा घोर लोक सहायता पाने का 
अधिकार, अनुसूचित जातियों को ख्विआ ओ्रोर प्र सम्बन्धित हितों की उन्‍्हि प्रोर 
प्राह्मारपृष्टिन्तल को ऊंचा करने तया सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य 
का कत्तेड्य ॥/ 

“इज उर्देश्यों की प्रकृति के प्रति घ्वाय भ्राकपित #शने में मेरा उद्देश्य यह 
अतलाना है कि संविधात निर्माताध्ों का जिस बात को स्थाऐित करदे का इरादा 
था उसे इस देश में पव साधारशतश “कल्यारकारों” वा “समाजसेवी राज्य” कहा 
जाता है, उन्होंने शज्य की गतिविधियों पर व्यापक दृष्टिकोस प्रपनादा ग्रोर यह 
बहुत स्पष्ट है कि उन पर पिछल्नी शतास्दी के हश्तलेप न करने की नीति का विशेष 
अभाव नहीँ था । निदेशक तत्त्वों का प्रभाव बहुत भ्रधिक था । ग्रव दृग मूल अधिकारों 
पर विचार करते हैं ।” 


(7) ए० ग्राई० श्रार० (495।) इलाहाबाद 25, 296. 
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“जहां तक संविधान को पढ़कर मैं इन मूल झधिकारों के उहँदय को समभ 
पका हूं, वह इस देश में रहने काले ध्यक्तियों करी कागरिकता को सुरक्षित करने का 
उपबस्ध करना धौर नामरिकों में समानता का उपंबस्ध करना और इस प्रकार राष्ट्र 
निर्माकत की प्रक्रिया में मदद करना मार्रें ही नहीं था किन्तु इतके साथ ही उनका 
उद्देश्य झावरण, नागरिकता, स्थाय और ऋणजु व्यवहार के कुछ सानदण्डों का 
उपबन्ध करना भी था और यह उद्देक्ये किसी भी प्रकार से रूम महत्वपूर्ण नहीं था। 
भारतीय संविधान को पृष्ठभूप्ति में वे सभी नागरिकों और श्यक्तियों हारा यह बात' 
समझे जाने के लिए ग्राझण्ति थे कि देश की हर्वोपरि किधि हारा क्शिषाधिकार 
समाप्त कर दिए गए हैं घोर उसमें यह प्रधिकरथथित है कि उसमें उन सभी झविकारों 
की बाबत जो व्यक्ति की भौतिक घोर नेतिक पूरंता के लिए प्रत्यावश्यक हैं, समुदाय 
के एुक़ भाग और दूसरे भाव हे बोच यूर्सा समता रहेगी ।” 
बलवन्त राय बनाम भारत हंध (!) वाले मामले में स्यायाधिषति घवन ने यहां तक 
प्रभिनिर्धारित कर दिया कि अनुच्छेद 37 के प्रधीन यह उपब्ध किया गया है कि "विधि बताने 
में इन तत्वों का प्रयोग करता राज्य की कर्तव्य ह्ोक ”। ग्रठः जब कभी दो सम्भाश्य प्रयस्वियनों 
में से एक को चुतने का प्रदन स्थायपालिका के सयक्ष प्राए तब बह विधि दसाने की न्यायिक 
प्रक्रिया हाय में लेकर प्रनुच्छेद 37 की उक्त प्राज्ञा को लाभू कर सकतो है। 

बधला विषय जिस पर मैं कुछ सत व्यक्त करता चाहूंथा बह “सम्पूरं प्रभुश्वसम्प्त” 
(सॉवरिन) शब्द का महस्व प्रौर प्र्थ है। भारत के लोगों को प्लोर से बोलते हुए संविवान- 
सजा द्वारा जो कुछ गठित किया पया था वह सम्पूर्ण प्रभुशसम्पन्न लोकतन्व्ात्मक 
गणराज्य था। 

शव मैं राजनैतिक सॉ्पूरां प्रभुत्वसम्पस्तठा प्रौर विधिक सम्पूर्ण प्रभुत्वसघ्पन्तता 
के बीच सुसंभत भ्रस्तर बतला दूं । डाइसी ने “लॉ प्रॉफ दि कॉस्टिट्यूडन” (दसवां संस्करण) 
नामक प्रपनी पुस्तक में संसदीय सम्पूर्श प्रभुत्वेसम्पन्तता की प्रकृति के सम्बन्ध में विवेचन 
करते हुए पृथ्ठ 73 पर यह मत थ्यक्त किया है +- 

“इस विषय पर और भी थोड़ा विश्ञार किया जाए तो हथ हृढ़त/वूर्वक यह क2 
सकते हैं कि संविधान में प्रब इस प्रकार की व्ववध्था कर दी गई है जिससे बह 
बात सुनिश्चित हो जाए कि देश में प्रदल प्रभावयुक्त होने के कारण नियध्चित भ्रौर 

- साँविधानिक तरोके से भ्रय मतदाताओं को इच्छा-की प्रंत में हमेशा हो विजय होगी, , 
किन्तु यह एक राजनैतिक तव्य है न कि विधिक तथ्य । मतदाता ब्रन्ततः हमेशा ह्ढी 
प्रपनी इच्छा प्रवृ्त करा सकते हैं। किन्तु स्थायलय घतदातांधों की इच्छा पर कोई 
ध्यान नहीं देंगे । न्‍्यायाघीक्ष जचता की इच्छा के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । वे 
उप्त #"छा को इतमा ही आनते हैं जितनी वह संसदू के ध्रधिनियम द्वारा प्रभिव्यक्त 
होती है श्रौर वें किसी कावुत की विधिवान्यता पर इस श्राघार पर प्राक्षेप किए जाने 
को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वह मतदाताओं की इच्छा के बिरुद पाशित 


(7) ए० भाई* श्रर० 968 इलाहाबाद 43. 
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किया गया है या प्रदत्त रखा गया है | यह सच हैं कि “हम्पुर्सा प्रभुत्वसम्पन्तता 

क्षब्द का राजनेतिक प्र्थ उतवा ही या उससे भी भ्रधिक महत्वपूर्ण है जितदा कि 

उसका विधिक भर्थ । डिस्तु यद्यपि दोनों(प्रय॑ क।फी हद तक घनि७्ठ रूप से सम्बद्ध हैं; 

किन्तु दे भ्रावक्यक रूप से ग्रलग-ग्रत्तम हैं श्रौर आ।स्टित ने प्रपने प्रम्थ के कुछ भागों 

में एक भर्थ को दूधरे अर्थ से उलभा दिया है ।/ 
बिधितः ब्रिठियय पालियामेण्ट ने ब्रिटिश इण्डिया की जतता प्रौर उसके राज्यक्षेत्र पर अपनी 
सम्पूर्श विधिक प्रभुसत्ता संविधात-सभा को ग्रस्तरित कर दी जिसने भारत की जलता की 
ओर से मत व्यक्त किय्रा । देशी रियायतें अनुबुद्धि के लिखत के जरिए गध्तिस्व में आईं । 
इसक। प्र यह है कि सिधिक अ्भुसत्ता संविधात-सभा में निहित की ३१ई जब कि भारतीय 
जनता केवल राजबंतिक हृष्ठि से श्रम्पूर्णा प्भुत्वक्षम्पन्त कही जा सकती है। उनके मत 
विभिन्‍न हबष्टिकोणों दे सविधान-सभा के सदस्यों द्वारा सावधानी से अभिनिशिच्चित किए गए 
और ग्रभिश्यक्त किए गए। इस प्रकार राजनैदिक 9भुसत्ता विधि के क्षेत्र के याहर प्रवत्त हुई, 
किम्तु उसने विधिक ५भुसत्ता पर, भ्र्णात्‌ संविधान-स भा पर श्रपती छाप श्रोर प्रभूर्व छोड़ा । 
इस तध्य को भायते हुए प्रोर इस बात को उजागर करते के लिए, कि संविधान-स्भा वास्तव 
में भारत की जनता की झोर सै बोल रहो थीं, संविधान-समा ने प्रस्तावना “हम भारत के 
लोग शब्दों से शुरू को । मेरे पतानुसार इसका प्र्थ इस बात से प्रधिक कुछ नहीं है कि 
संविधान-सभा ने भारत के लोगों की प्रोर से मत व्यक्त किया, उप हस देश के भार का 
रिर्माएं करने के लिए उसके ढ्ारा बनाए ग्रएं संठ्घान के माध्यम से ही उसमें विधिक 
प्राधिकार तिहिंत किया गधां था । हारे संविधान में बह बात कहीं भी नहीं मिल सकती कि 
दिधिक भ्रभुख़ता भारत के लोगों की भ्रम्दरित को गई थी । 

भारत के लोग संहद्‌ के दोनों सदनों में श्रपने प्रतिनिक्तियों के माध्यम से ओलते है । 
बे प्रपमे भ्धिकारों के लिए हक जताने के लिए न्यायालय की शरण में जाते हूँ. । स्थाधाबय 
उसके द्वारा दावा किए गए ग्रणिकारों का निशांत करते हूँ प्रौर संविधान की प्ौर से त कि 
प्रत्यक्षतः जनता की और से घत व्यक्त करते हैं। न्यायाधीश श्रौर राज्य के प्रसव महस्वपूर्णा 
व्यक्ति एवम्‌ संतव्‌ सदर संविधान के प्रति विष्ठा की शपथ लेते हैं। वे भारत के खोगों के 
प्रद्धि निष्ठा की शपथ नहीं लेते हैं। दुसरे शब्दों में, संविधान “विधिक प्रभुसत्ता” है जिसे 
स्वायालयों रा मान्यता प्राष्स है य्णि सर्वोपरि राजनैतिक प्रभुसत्ता “लोगों में निहित” 
हो पकही है ग्रोर मिहित है । 

मेरा विचार है कि हमें 'प्रभुसत्ता'' शब्द के भ्र्थ के सम्वन्ध में किसी शैक्षिक चर्चा 
को शुझग्रात वहीं करनी है। “प्रभुसत्ता” झब्द ने राजन॑तिक विचारों ड्यूगेड, गिरके, 
पिटलैंड, लास्की, कोल झौर कुछ प्रत्य विधि वेत्ताप्रों को काफी परेशान किया है । प्रोफेशर 
परनेस्ट बारकर द्वारा अगनी “प्रि्रिपल्स प्रॉफ स्लोश्चत एण्ड पालिटिकल थीयरि 
खामक थुस्तक में ध्यक्त किए गए मत को ही उद्धुत करके मैं संतोष करूंगा । उन्होंने 
"प्रभुमता” शब्द के जैसा उप्ते बकील लोग स्ाधारणतया सम्भते हैं, स्वरूप और श्र्थ के 
सम्बन्ध में श्रपने मस व्यक्त किए हैं। पृष्ठ 39 पर उन्होंने कहा है -- 

"विधिक संपम के तौर पर राज्य में सभी विधिक विवादों का जो उस्तके 
स्कष्ति-केत्र में उद्भूल हों, भग्ठिस विधिक समायोजन करने की शक्ति होनो चाहिए। 


रन 


$ 


नल, 
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विधिक संगत एक यूनिट नहीं होगा भ्रौर विधि में एकरूपता नहीं होगी जब 
तक कि कहीं न कहीं एक प्राधिकरण न हो जिसके श्रमक्ष महत्वपूर्ण विवाद भम्तत: 
रखे आएं, ग्रोर वह अन्तिम प्राधिकररा के तौर पर श्रतिम रूप से विनिदय करे। 
विभिन्‍न सामाजिक ग्रुप विभिन्‍न मतों पर ओर दें सकते हैं कि बिशि क्या है या विधि 
क्या होनी चाहिए । यह भी सम्भव्र है कि राज्य के विभिन्‍त विभाग विधिक हृष्टि 
से क्‍या सही है, इस संबंध में अलग-अलग विचार रखें और उन्हें भ्रवृत्त करने का 
अयत्न करे । एक ग्रन्तिम समायोजन-केन्द्र हौता ही चाहिए । वह भ्रन्धिम समायोजन- 
केन्द्र, सम्पूर्ा प्रभुत्वसम्पत्त सत्ता है जो प्युखला की अ्रथम कड़ी है, सुप्रै्स या 
सोब्बेनो. अर्थात्‌ ऐसा प्राधिकरण जिसका झद्द प्रन्तिम. हो । सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न 
सत्ता साधारण राज्य प्राधिकरण या जमझक्ति एप्यूसेल्स पब्लिक्यू) जेसी ही 
नहीं है। सम्पूर्ण प्रमुस्वसम्पस्त सत्ता विशिष्ट प्रमुत्त का राज्य प्राधिकरण है जिसे 
प्रश्तिम बितिस्यय करने की शक्ति और प्रधिकार है।” 


“एक पथ में सम्पूर्ण प्रभुश्वसम्पन्तला असीधित है--श्रसीमित भौर श्रसीम। 
विधिक संगम में क्ोई ऐसा प्रदद उद्‌भूत नहीं होता जिलका प्रवृतन ऐसे खेत से 
सम्बद्ध न हो जो सम्पूर्ण प्रभुव्वसम्पत्त सत्तः के सप्रक्ष न भाए और उसके समक्ष 
आने पर उसका भ्रस्तिम हुप से विनिदय बह ने कर ध्के । सप्तायोजन-कैन्द्र इतना 
सक्षप होना चाहिए कि वह बिना किसी अपवाद के प्रश्येक ऐसे प्रइन का जिसका 
समायोजन किया जाता जरूरी हो, समायोजन कर सके । किस्तु भ्र्य बातें ओी हैँ 
जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए ग्रौर उतसे हमें यह ज्ञात होथा कि सम्पूर्ण 
प्रभुत्वसम्पल्त सत्ता सदि वह विश्विष्ट प्रददों और - निढ्चित उद्देश्यों तक ही सीमित 
नहीं है (स्रोमित प्र्गात्‌ उन बातों के सम्बन्ध में जिनकी बाबत वह कार्यवाही करती 
है) तो वह भ्रपनी प्रकृति से और अपने कार्य करने को रीति से तो और भी सौमित 
और परिभाषित नहीं हैं” 


“पहली बात मह है कि अपनी प्रकृति के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न 
सत्ता का प्रादेश्ष ग्रन्तिम ग्रदेश होता है। श्रतः उसके सप्रक्ष ऐसे प्रश्न ही लाए जाएंगे 
जिन पर अन्तिम झूप से विचार किया काना चाहिए | बहुत से प्रश्म नीचे की 
श्रेणियों में हो झौर साधारण राज्य प्राधिकरण के का करने के मामूली धनुक्रम 
में ही तय कर दिए जाएंग्रे । उसके कार्ये करने को रीति को बांबल दुसरी बात यह 
है कि पस्पूरं परभुत्वसम्पन्न सत्ता विधिक संगम का एक भोग और एक झ्रगहै। 
अतः सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पल्न सत्ता के समक्ष ऐसी कोई बात नहीं आएगी जो विधिक- 
संगम की प्रकृति धौर प्रवर्तन से इस प्रकार सम्बन्धित म हो । सस्पूर्णा प्रभुत्वसस्पस्त 
सत्ता विधिक संगम के क्षेत्र में ही रहती है और चहू उस क्षेत्र में ही विधिक महर्व 
के प्रइनों का विनिश्चय करती है प्रौर केवल उन्हीं प्रश्नों का ही विनिश्च॑य करती 
है। उस क्षेत्र के भीतर ग्लौर उत प्रश्नों का विनिश्चय करते हुए हीं सम्पुर्ण प्रभुस्थ- 
सम्पन्न सत्ता कैवल विधिक निर्याय करेगी और वह विधिक प्रक्रिया के नियमित 
नियमों के अनुसार ऐसा ही करेगी । यह क्रिश्ली भी कार्य को किसी भी प्रक्रिया-से 
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करे की ग्रनियमित वक्ति नहीं है। यह विधिक तरीके से विधिक श्रश्नों को ग्रन्तिम 
रूप से तय करने की विधिक श्षक्ति है। 
प्रोफेसर इरनैस्ट बारकर ने (पृष्ठ 6-63 पर) यह मत व्यक्त किपा-- 

/(क) प्रस्ततः ग्रौर ग्रन्तिम सहारे के तौर पर सम्पूर्ण प्रभुस्यसम्पस्न 
हि सत्ता स्वत: संविधान ही है--बह संविधान ओ संगम का निमित्त और के. 
प्रकृपिक हेतुक है | सप्पूर्णा भुत्वसम्पन्व शक्ति से ही वह ग्रस्तित्व में ब्राता 
है श्रौर उसके द्षारा उसके प्रभत्तन के लिए (यदि संविधाल में 'प्रध्रिकारों की 
चोषणा' प्रस्तविष्ट या संलग्न हहती है तो) ब्रग प्लौर पद्तियाँ बनायी और 
परिभाषित की जाती है धौर उसके प्रवर्तन के प्रयोजनों का प्ररूप बताया भ्रौर हे 
परिभाषित किया जाता है। इस मत पर इस प्रकार आक्षेप किया.जा सकता 
है कि सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पत्व सला जीवित व्यक्तियों का एक निकाय है और 
बह एक ग्रदेथक्तिक स्कीम नहीं प्रौर प्रन्ततः सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न सत्ता 
संबिधान में ग्रधिरोषित नहीं की जानी चाहिए किश्तु संजरिधान बनाने वाले 
निकाय में अ्धिरोषित की जानी चाहिए भी उसके उपब्रष्धों में परिवर्तन ध्रौर 
संशोधन कर सकता है | किस्तु इस झ्रापत्ति का भी उत्तर दिया जा सकता 
है। संविधान की झर्वेयक्तिक स्कीम स्थायी रूप से दिन प्रति दिन ग्रौर वर्ष 
प्रति वर्ष मोजूद रहती है | उस स्क्वीम के अनुसार राज्य के पूरा प्रवर्तत पर 
स्थायी नियस्त्रण के तौर पर लगातार और बिना किसी अ्यबथान के कार्य हो ४४ 
किग्रा जाता है | ऐसे व्यक्तियों का विकाब जो संविधान में परिवत्तन प्रौर 
संशोधन कर सकता है, (ओर जो श्रस्ंगवश केवल संविधान के अधीन हो और 
संविधान के झाघार पर ही कार्य ऋर सकता है) ऐसा लिकाय है ओो ध्यवधान 
पड़ने पर ही कार्य करता है श्ौर इसलिए कभी-कभी ही वह कार्य करता है। । 
लगातार नियस्त्ररा को यदाकदा व्यवधान की श्रपेक्षा सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पर्त 
सत्ता अधिक उपयुक्त रुप से कहा जा सकता है प्रौर तदनुस्तार हम यह कह 
सकते हैं कि संविधान स्वतः ऐसे नियंत्रण के आधार पर प्रन्तिम सम्पूर्ण 
प्रमुत्वसम्पन्त सत्ता, है। 


/(स्) क़थापि संविधात की परम सम्पूर्ण अभुश्वसम्पस्त सत्ता के 
अ्रघीन दूसरी बात जो हम कह सकते हैं, यह यह है कि बहू निकाय जो दिन 
प्रति दिने ग्रौर वर्ष प्रति वर्ष विधिक प्राचरण से सम्बन्धित तियम जारी 
करता है और मामूली विधि बनाता है, बह श्रासल सम्पूर्ण प्रमुत्वस्नस्पत्न 
सत्ता है। वह मिकाय विभिन्‍न राजनैतिक तम्ों में प्रलग-प्रलग ढंग से 
गठित रिया जी सकता है। उदाहरण के लिए यूनाइवेड स्टेट्स में वह कांग्रेस 
और प्रेसीडेण्ट से मिलक्वर बनती है जो स्वतस्त्र हप से कार्य करते हैं। 
(यद्यवि ग्रापसी नियन्‍्व॒ण ्रौर एक दूसरे के प्राधिकार को अध्यारोपित करने 
की आपसी शक्ति सहित कांग्रेस भर प्रेसीडेण्ट समत्वय की पद्धति के भाधार 


डैडादाम'ब् भारती य० केरल राज्य [प्या० बेग] 4033 


पर कार्य करते हैं। यूनाइटेड किंगडस में वह निकाय परालियामेभ्ट झोर हिज 
मैजिस्टि के मन्वियों से मिलकर बनता है जो+ आपस में मिलकर: कार्य करते 
हैं प्रौर श्रापत्ी ले-दे के सिद्धान्त के प्रनुसार कार्य करते हैं यद्मपि यहां भी भ्रापसी 
नियन्त्रण रहता है, समन्वय की प्रपेक्षा सस्वन्ध को पद्धति पर कार्य करते 
हुएं धारलियामेश्ट प्रतिकूल भत्त द्वारा मंत्रियों को पदच्यूत कर. सकती है प्रौर 
इसके विपरीत मंत्री हिद्र मैजिस्टि को विधटन कौ भ्रपनी शक्ति का उपयोग 
करने की सलाह देकर पालियामेष्ट को पंदच्युत कर सकतें है) । तथापि वह 
चिकाय देश की साभूली विधि बताता है, किसी प्रकार भी. गठित हो, वह 
आसम्त सम्पूर्ण प्रभुर्वसम्प्न सत्ता होता है जो मामूली सामरिक प्रश्नों पर 
प्रन्तिप विधिक घोषणाएं संविभान द्वारा प्राधिकृत, विस्तार और पढ़ति द्वारा 
करता है, य्रूताइटेड किपेडम में श्रासन्‍्न सम्पूर्ण प्रभृत्यसग्पस्स सता मामूली 
विधि बताती है भ्रौर वह संविधात द्वारा का करते के लिए काप्री हद तक 
प्राधिकृत है। वह प्रासन्‍्त संस्पूर्ण प्रभुत्वसम्भन्न सत्ता की तु्तना में सहज गौर 
सीक्तर पद्मतियों से कार्य करने के लिए भी प्राधिकृत है | यूनाइटेड स्टेट्स में 
आसन्न सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पनन सत्ता मामूली विधि बनाती हैं। किश्तु 
अत्येक दक्षा में प्राशवल सम्पूर्ण प्रभुश्वसम्पन्त, सत्ता सविधान. द्वारा प्राधिहृत 
एक मिकाय है जो इस प्रकार आधिकृत किए जाने के कारभ कार्य करता 
है और कार्य करने में समर्थ है ।” पु ५ 
“यहां जो दलील दी गई है कि संविधाव स्थायी स्कीम या स्थायी श्रभिस्मकित 
के कारण परम सस्पूर्रा प्रभूत्वसम्पन्न सत्ता है और उस्ते राजनैतिक संगंस की प्रमुख 
विधि कहा जा सकता: है प्रोर विधि भ्रौर नियम बनाने बाला निकाय प्रास्न सम्पूर्ण 
प्रभृश्वसम्पन्‍्न सत्ता है क्थोंकि वह देश को द्वितीयक विधि कही जा! सकती है जो 
ऐसी विधि का निरश्तर शरीर सतत सक्तिय खरोत है। इस दलील पर दो प्रकार से 
ग्राक्ेप किया जा सकता है। इसमें से एक बहुत हद तक प्ररूपिक है किल्यु दूसरा 
अधिक सारभूत है। प्रचम श्ौर बहुत हद तक अरूपिक कठिताई यह है कि चरभ 
सम्पूणं प्रभुस्वसभ्पस्न ख्ता संविधान बनाने दाले निकाय मैं श्रधिरोपितत करने की 
अजाय संविधान में प्रधिरोपित करना झ्रोर उसके पदचातू शासन सम्पूर्ण प्रभुत्य- 
सम्पस्त सत्ता को विधि में अ्धिरोपित करते की बजाय विधि और नियम बनाने 
दाजे निकाय में प्रधिरोधित करना प्रसंगत होगा। क्या प्नुरूपता की दृष्टि से यह 
प्रवेक्षित महीं है कि या तो दोनों सम्पूर्ख प्रभुश्वसम्पस्त सत्ताएं प्रब॑यक्तिक पद्धति हो 
या दोनों वैयक्तिक निकाय हों; यो तो "संविधान का तियम चरम सम्पूर्ण प्रभुत्व- 
सम्पत्त सत्ता होना चाहिए प्रौर “विधि का शासन” आसत्न अम्पुर्ण प्रभुश्वसम्प्त 
सत्ता होना चाहिएया यह कि चरम सम्पूर्ण प्रभुत्वसप्पन्त सलां संविधात 
बनाने बाला निकाय होना चाहिए प्रौर प्रासन्त सम्पूर्ण अभुस्वसस्पस्त सत्ता विक्ि « 
प्रौर नियम बनाने बाला निकाय होता चाहिए | हमारा उत्तर यह है कि इस मामले 
की प्रकृति में ही भ्रसंपतत; अन्तनिहित है । राज्य की मुख्य विधि की स्थिति हितीयक 
विधि से भिसत है। डर 
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मैंने प्रोफेसर भरवेएंट बारकूर के विचार काफी विस्तार से उद्धृत किए हैं 
क्योंकि हमारे संविधान के सुसंगत उपयेन्धों को समझने के लिए डे मुझे विशेष 
महत्वपूर्ण लगे । यह सच है कि प्रोफेसर झरतेस्ट बारकर ने श्रपनी विवेचना. हमारे 
संविधान की प्रस्तावना उद,त करके शुरू को है थौर पुस्तक की शुहुआत इस प्रकार 
करने के लिए उन्होंवे श्रपदा स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया है-- 


“प्रस्तावना समाप्त करने के पहले घुके यह बात स्पष्ट कर देवों चाहिए 
कि संविधान की भ्रस्तावना, विषय-सूची के पश्चात्‌ क्‍यों मुद्रित की गई है। 
जब मैं उतरे पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें इस पुस्तक में 
अस्तुत की गईं तर्क श्र खला का ग्रविकांश भाग संक्षेप में वणित किया गया है 
और तदलुसार वह महस््पूर्रा टिप्पण के सौर पर सहायक हो सकती है। 
मैं उसे उद्धव करते के लिए इस कारख से घोर ग्रेरित हुमा हें क्योकि मुझे 
इस बात का गर्व है कि भारत कै लोगों ने उत राजनैतिक. परिषाटियों के 
सिद्धान्तों को ह्वीकार करके प्रपता स्व॒तस्त्र जीवन प्रारम्भ किया है जिन्हें 
हमे पद्चिम में पश्चिपी कहते हैं किन्तु जो श्रव पदिचमी से कुछ अधिक हैं । 


“संविधान की हम्पूर्श प्रभुस्वसम्पस्वता” जेसा मैं समभत्ता, हूं "एक तत्व” 
है जैसा बोसानग्जे ने श्रपनी 'यीयरि श्रॉफ दी स्टेट! नामक पुस्तक में “प्रसली सम्पूर्श में 
अम्तनिहित” (इनहेरेप्ट इस दि जेस्थुइत होत) कहा है । इसकी श्रयं है कि यह 
राज्य के तीन प्रंगों में से किसी भी प्रंग में अपने सव पहुखुओं के साथ निहित नहीं 
है किस्तु उनके बीच में विभाजित की जां सकती है । ऐसी सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पल्तता 
का चिह्न निश्चित ही "प्लांविधानिक शक्ति' को अपने कब्जे में रखना है, यद्यपि सम्पूर्ण 
अभुत्वसम्पस्नता अपने ख्रमग्र हुए में विभाजित कौ जा सकती है। लास्की ने अपनी 
पुरुतक “ग्राथर झ्रॉफ पालिटिक्स” के पृष्ठ 296-297 पर लिखा है-- 


“यह दलोश बहुत उचित रूप से दी जा सकती है कि प्रत्येक राज्य में 
स्वतंत्रता बनाए रखने के सिए तीनों छत्तियों के बीच कुछ प्रंम्शर प्रतिया्य 
है। लॉक गौर मास्टेस्क्यू के ग्रन्थों के पश्चात से, हम स्ाघारणतथा मेंडिसन 
की इस्र॒ उक्त की सच्चाई को मानेने लगे हैं कि एक ही स्थात पर स्रभी 
शक्तियों के संचयन को बहुत ही उपयुक्त रुप से निरंकुशत।' कहा जे सकता 


है! 


ऐसी प्रत्यधिक शक्ति के कुछ हाथों में केन्दरण ढ होने देने के लिए जिससे वे 
ध्यक्ति जिनके पास वह्‌ शक्ति है, अब्ट न हो जाएं था उसका दुरुपशोग न करें, हमारे 
संबिधाद में विधिक सम्पूर्ण प्रमुखसम्पम्नता तीन श्रेसियों या राज्य के तीत ग्ंगों में 
बांदी गई है--विवानमण्डल, कार्यपालिका और स्थावपालिका । हमारे संविधान द्वारा प्रत्येक 
की संम्पूर्स अमुत्वसम्पन्तता का क्षेत्र इस प्रकार सोमांकित किया ग्रया है कि; “प्रसली 
सम्पूर्ण” तीनों श्रन्तभदी क्षेत्रों के रूप में प्रदोत होता है। इन क्षेत्रों के उन भागों में जहां 


ब्क्ट 
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ट्यायिक झ्ब्िति, विधायी ग्रौर कार्यपालिका शक्तियों ६ “अं श्रम्तभेंद करती है वहां 
स्यायपालिका एक पर्यवेक्षक या संविधान के संरक्षक के तौर पर कार्य करती है और वह 
विधायी या कार्यपासिक कार्य, की जांच पड़ताल कर सकती है। 


धहां हमारा सम्बन्ध कैकल स्थायिक भ्रौर विंषायी ग्रंगों के बीच है। जहाँ तक 
मामूली विधि बनाने का सम्बस् है, हमारे संविधान द्वारा स्पायपालिका संविधान, के संरक्षक 
के तौर पर परीक्षा करने के लिए प्रन्तिम प्राधिकरण बताई गई है।। संविधान की प्राथमिक 
मूल विधि के क्षेत्र में संविधात के धनुच्छेद 368 में ध्रन्तर्विष्य संगोधन की शवित भी भाती 
है। इस दाकित पर स्थायपालिका का नियस्त॑श केषल यह बात देखने तक सीमित है कि 
संशोधन के प्रहय॑ भौर॑ रीति का उचित झेप से पालंव हौ। इसके श्रतिरिक्त संविधान के 
प्रगु्छेद 368 में बशित सांविधानिक निकायों या भ्रगों में निहित सांविधानिक शक्ति एर 
स्यायपालिका का श्राधिकारं सपषाप्त ही जांता है। निरंशन्वेह सपायपोसिका को विवाद की 
वज्षा में सम्पूर्ण अ्भुर्वसम्पस्त प्राधिकरण एवम्‌ प्रस्य प्राधिकरणों की सौमाग्रों के प्रदने का 
विनिश्चय करना होता है। किन्तु जब ये प्राधिकरण अपन सौभाम्ों के भीतर कार्य करते हैं 
सब स्यावपालिका हस्तक्षेप हह्दों कर सकती। 


संविधान की सम्पूर्ण प्रभुत्वसग्पस्न सत्ता के स्वरूप और उससे सम्बन्धित स्यायिक 
कृत्य के स्वरुप की बाकत कुछ मत ब्यक्त करने के पदचातू भव मैं प्रगतिशीक्ष पेरिव्तनों के 
सम्बन्ध में जो संविधान सभा में दिए गए भाषणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, प्रोर जो 
संविधान की प्रस्तावना एवम्‌ निदेशक तत्वों में पाए जाते हैं, अपना मत व्यक्त कहूगा | 
ग्रेनविले आस्टिन ने “इण्डियन कांस्टिदूयूशतः कार्रेनर स्टोन आफ ए मैशस” के पृंष्ठ 43 पर 
ग्रह पत व्यक्त किया-- 

“तथापि सभा के अधिकाश सदस्थों के लिए जो श्त्से श्धिक महत्त्व को 
बात थी, बह यह नहीं थी कि संविधान में समाजबाद की विचारधारा सश्निज्रिष्द 
की जाए किन्‍्सु यह थो एक लोकतंत्रात्मक संविधान बनाया जाए जिसका भुकाव 
समाजवाद की प्रोर हो जिससे कि भविष्य में राष्ट्र उस हृद तक. समाजवादी बन 
सके जितना नापरिक चाहें या जिस हृद' तक राष्ट्र की जरूरतों के श्रतुसार प्रावर्यक 
हो । साधारण तौर पर मानवतावाद पर प्राधारित उद्देश्यों से श्लौर समाजवादी 
बजातंत्रात्मक विचारधारा: के कुछ ख्लांस तंरीकों से प्रभावित. होने के कारण श॑विधांन 
सभा के सदस्यों ने इस प्र कार का संविधान बताया ।/ 


इस प्रकार से जिस दिंशा की और राष्ट्र को प्रभाव करती थी, उसके प्रति संकेत 
'किसा गया था, किन्तु जित तिदिचत ढंगों द्वारा उन लक्ष्पों को समाजवाद के या राज्य हारा 
की गई कायेवाही के जरिए प्राप्त फरंना थॉ उन्हें भविष्य मैं संज्य कै प्रगोंद्वारा 
अवधारित किए जाने के लिए छोड़ दिया गया था,। उन सिद्धास्तों को प्रधिकथित करने में 
जिन के जरिए से धरौबी से कुचलों हुई शोषित पददलित, भ्रज्ञान, घापिक तथा प्रथविश्याद्ी 
आरत की ऐसी जनता को, जिसमें विभिरत प्रकार के तश्य मौजूद हैं, शक्तिश।ली, एकताबह 
उ्ततत, भराधुतिक राष्ट्र के रूप में परिर्ताँ ते किया जाना था, यह उपंधारणा की गई थी और 
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बार-बार कहा गया था कि भूत की अयंन्यवस्था में जो साप्ंतवादी स्वरूप मौजूद है, उसे 
तब्दील करना होगा । उसके सामाजिक नमूने, विचारों प्रौर भावनावों के ढंगों को वैज्ञानिक 
विचारबार। तथा प्रयत्त द्वारा इस प्रकार से तम्रील किया जाना तथा मोड़ा जाना चा 
५ उप्के लोग प्रत्येक दिशा में उस्नि के उच्व से उच्चतर शिखर की और प्रग्मसर 
हो पर्कें। 


हमारे संविधान तिर्माता, जितमें भारत के तर्वाविक विस्वात विधि झास्त्रियों में थे 
कुछ शामिल थे, हमारे श्राचीव विधि झास्त्रियों, मनु प्रौर पराक्षर की शिक्षाद्रों से पतभिन्ञ 
नहीं रह सकते थे, जिन्होंने यह वात बताई थी हि श्रस्पेक युग को विधियां भित्न-मिल्ल 
होती हैं । इस मत के समर्थन में, स्वर्गीय डावटर गंगा नाथ कला ने हिन्दू बिधि पर लिखों 


गई प्रपनी पुस्तक में मनु प्रौर फ्रराशर के मूल उद्धरणों को ओदूबुत रिया है, जोकि 
निम्नतिश्षिन रूप में हैं-- 


(!) प्रस्ये कृतयुगे धर्मास्त्रितायाँ दापरेइररे झस्णे कलियुग तृश्ां युग रूपानुसतारत: । 


ज-शराबर--पत्र 


(2) भ्रन्‍्ये कृतयुगे धर्मास्करितायां दापरेशपरे धस्थ॒ कलियुगे दृस्मां युग हूपानुबारत: | 
४ जाशशाध्चर-सनु 
अपय्‌ क्त उद्धरण का हिल्दी रूपास्तर इस प्रकार से है-- 


“मूल विधियां (जो सूत्र कन्ंध्यों को श्रधिरोपित करती हैं. या मूल 
अधिकारों को प्रदत्त करती हैं) प्रश्येक युग में जिस्न-भिन्‍न होती हैं; बे कुत 
के रुप में ज्ञात युग में द्वाघर युध की मूल विधियों से मिलन होती हैं 
कलियुग की मूल विधियां सभी विगत कालों से भिन्‍न होती हैं; प्रत्येक युप की 
विधियां उस युग के सुभिस्त स्वरूप के प्रनुध्ार होती है (युग ूपः 
अनुसारतः) ।/ 


प्रत्य क्दद्दों में हमारे प्राचीन विधि शास्त्रियों ने भी इस शिद्धास्त कों माना था कि एक 
पीढ़ी को यह प्रधिकार प्राप्त नहीं होता है कि यह मूल सिद्ध/तों के संदंध में भी प्रपते 
विचारों या विधियों को भावी पीढ़ियों पर लादे । मूल सिद्धान्त न केवल एक समप्ताज भोर 
दूसरे समाज के बीच भिन्‍्त हो सकते हैं, बल्कि वे एक ही समार या राष्ट्र की एक पीढ़ी 
तंगा दूसरी पीढ़ी के बीच भी भिन्न हो सकते हैं । 


जो कुछ भी हो, पुक्के विधवास हो गया है कि हम प्रसंशोधित अनुच्छेद 368 की 
आषा में की किसो भी बात से संदिधात के कप्र ग्रौर भ्रधिक प्राधारिक भागों के बीच रिसी 
प्रभेद के सम्बन्ध में इस बात के लिदाय विष्कर्ष नहीं निकाल सकते, जोकि किस्ही प्रनुच्छेदों के 
संशोधन के लिए विहित किन प्रक्रिया में दिखाई पढ़ती है। कोई भी अनुच्छेद, इस प्र्थ में 
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कि उन्हें अनुष्छेद 368 में बताई गई संशोवन को प्रक्रिया से छूट प्राप्त है वा वे उसके 
बाहर हैं, न तो पवित्र ही है और न ही सर्वोत्तम जब हि, अन्य अनुच्छेद उसके मंशोधन के 
बूंद भी उसके ग्रध्यवीव तथा उसकी परिषि के भीतर हैं। 


मेरे विद्वान्‌ आता स्थायाबिपति ट्रिवेदी ने संविधान द्वारा परिकल्पिल प्रगति के ढंग 
क्री तुलना चक्र की गति से बहुत ही उचित रूप्र से को है। ऐसी गति में स्वभावत्र: बह बाल 
अग्तनिहित होती है कि राष्ट्र का एक ऐसा भाग जोकि हिसी समय उन्नति के शिखर पर 
था, प्रवनति के गत में जा सझता है थोर उसके बाद, उस्तति के मिखर पर बुतः पहुंच खकता 
है। ऐसे हंबिचान में ्ंशोवन करने वाले ठपवन्धों का अजिवायं तः क!म हमारे संविधान 
निर्मातामों के पॉरिकत्पित भत्रिष्य में गतिशील थोर धाधारिक परिवत्तनों के माध्यम रूप 
में होना चाहिए। सम्पूर्ण संविघान इस उपघारणा पर धाघारित है कि वह हिन्‍्हीं सक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए भारत के सभी लोगों की प्रयति का रापन है ; दो बुराइयों में से कम बूरी बात 
का चयन करने को दृष्टि से, जबता की घ्राधिक मुक्ति प्रशथ्त करने की दृष्टि से, जिसके बिता 
बह किन्हों भी यूक्ष ्रध्रिकारों का वास्तविक द्र्थों में उपभोग करने में ग्रसपथे है, प्रगति 
के भ्रनुक्रप में किन्हीं पुल प्रधिकारों का यदाकदा निराकरण वा बलिदान धन्तनिश्ित है। 
इन लक्षणों क्षो प्राप्त करने की भति इतसी धीसी हो प्रकती है जोकि बैल़पाड़ी की गति के 
समान मालूम पड़े । किस्तु स्वचालित यान और बायुवानों के इस यृष में रत श्रौर प्रधिक 
तेज हो सकती है । 

ऐसे संविधान में, सांविधानिक कृश्य द्वारा ओ न्यायपालिका को सौंपा गया हो, यह 
बात देखी जानी है कि जिस यास का शुनाथ किया गया है, वह निश्चित किए गए क्रम था 
पथ से विमु् तो नहीं होता है या किसी भी विज्विष्ट प्रमय पर संविधाभ द्वारा.विहित 
सीमाप्रों का झ्ठिलंधत तो गहीं करता है । जेसा कि मैंने पहले ही कड़ा है, मू| प्रधिकारों 
को ऐसी ही परिसीमाप्रों के रूप में भाना जा सकता है। जैसी कि हमार। संविधान है, 
उसमें संश्षोधन करने की क्क्ति के भ्रन्तर्गत प्रत्येक युव प्रौर पीढ़ी की श्रावश्यकताओं के 
अनुसार इत परिस्रीमा्रों में तब्दीली करने की शक्ति मो प्राती है। जैसा कि प्रस्यात 
न्यायमूत्ति होग्स ने अपने प्रम्थ “कामन ला” में “मत व्यक्त किया था, विधि का जीवन-खोत 
तर न होकर, समय की ऐसी प्रावश्यकता है जो महसूस की जाए । हर प्रकार की विधि, 
को चाहे बह मूल विधि हो या साधारण विधि, विशिष्ट समय पर लोगों की आवर्यकृत/पग़ों 
के प्रमुतार बनाने को कोसिश करनी बढ़ती है । अतः ऐसे प्रगतिशीष राष्ट्र में जिसके पास 
ऐसा प्तविधात हो, जिसमें समाजवाद की प्रोर प्रगति करते की परिकल्फ्ना की गई है, 
अनुकूलन की क्षकि का ग्र्थान्‍्वयन उन प्रेरशाओं को सस्पूर्रा १ष्ठभूमि के हन्दर्भ में, जोकि 
संबिधान में मौदूद हैं भौर उस बात के सन्दर्म में जिससे कि उन शेरशायों के श्रनुसार कार्य 
“किया जा धके, किया जाना चाहिए । यदि इस प्रकार से प्रर्थ किया जाता है तो उंन मूल 
बातों में भी जिन्हें हम प्राज श्राघारिक समभते हैं, तब्दीसियां करनी पड़ सकती हैं। 


में समभाता हूं कि श्रटती जनरल श्री निरेन डे ग्रौर महाराष्ट्र के महाधिवक्ता थो 
श्लीरवाई ने उचित रूप से ही वह बात दताई है कि. संविधान में अनुच्छेद 368 का उचित 
कुरय हिंतक क्ाम्ति के दिर्ठ रक्षा-कवच के रुप में है। यह रक्षा-कक् के रुप में केवल 
तभी कार्य कर सकता है, बदि हम अ्नुच्छेव 368 में प्रन्तविष्द संविधान की क्षक्तियों का 


038 अर्चतम स्पायालंम निएंध पत्रिका. [973] 2 उस० नि० १० 


श्रर्थास्वयव, उसकी प्रभिव्यक्त भाषा के स्पष्ट श्रर्भ के विपरीत, इतना संकुबित होकर नहीं 
करहे हैं, जिससे कि श्रपने संविधान के किसी ऐस तत्व के जिमे कि प्राघारिक कहा जा 
सकता है, परिबतंत था तस्दीली पर ही कोई बर्जन प्रधिरोषित हो गाएं। 
हमारे धंत्रिधान जैसे दश्तावैज सहित, जिसमें कि हमारे देश की मूल विधि प्रस्तरिष्ट 
है, दस्तावेजों के निवंचन के प्रोर श्र्थास्वयन के प्रनेक सिद्धास्ल हमें बशाए गए । यह वात 
उज्ित रूप मे बताई गई है कि ऐसे विस्तृत संविधान में प्ंशोघन करे की वक्ति द्वारा 
उसके किठ्ठी भी भाष के संशोधन री शक्ति को उस्तको परित्रि गा विस्तार से सम्भवतः 
नहों निकाला डा सकता; इस प्रकार से शोबीसवां संशोधत प्रनुस्छेद 368 की परिधि के 
भीतर संशोधन करने की विश्तृत आहत प्रदात करने सम्बन्धी पूल प्राशय का पात्र 
स्वष्दीकरश ही करता है । यह वात सही तौर से वाई गई है कि जिस सावधानीएू्णों रीति मै 
संबिधान प्रौर विशेषकर धनुच्छेद 268 को संशोधित करने का उपबस्ध िरचित क्रिया गया 
था, उससे जासबूभक्र कित्ती बात हो छोड़ देने को साभावना इस प्रकार समाप्त हो जाती 
है जिससे कि किसी ऐसे उपवन्ध को जोकि मूल प्रधिकारया किसी क्रम्य प्लाग्रारिक मुख्य 
आत को छीन लेया स्यून करे या उस पर प्रभाव डाले, उप्तकी परिधि से बाहर मिकाला जा 
सके । किसी भी स्थिति में, ऐसे संविधान में जैसा कि हमार है, हमें ऐसे श्रथास्वियत को 
विरुद्ध जो कि हमें यह प्रभितिर्धारित करने में समर्थ बत/ता हो कि संविधात का कोई भी 
भाग अनुच्छेद 368 की, जैसा कि वह मूल रूप से विचरित क्षिया गया था, परिधि से बाहर 
>है, बढ़त ही जोर देकर विचार प्रकट करता चाहिए ।अनुक्छेद 368 में उस प्रभाव के 
प्रभित्यवत्ा के बिचा, में सान्न यह उपवारणा करते या श्रनुषाद लगाने के लिए तेयार 
नी हूं कि उत्तमें जानवकूक़र कोई बात छोड़ो गई है । 
हपुक्त भौल्क हाथ चाले सामले के ग्राधारपर, यह इलौल 
विस्संदिग्ध रूप से दी गई कि अनुच्छेद 368 के श्रबीन संशोबन द्वारा मूल 
अधिकारों का प्रत्यक्ष या पग्रत्नत्यश्न स्यूत करते या छौनने कौ बात संविधान के 
अनुच्छेद 3 (2] की भाषा द्वारा ध्रभिव्वक्त्र कृप से भजित हैँ । में ग्रपने उन बिद्वान्‌ आताय्रों 
के मतसे सह्ृत हूं जो पह प्रमिनिर्धारित करते हैं कि श्रमुश्छेद 3(2) से मायूली विधियों के 
सम्बस्ध में या संसद के औ्रौर राज्य विधानमण्डलों के उतकी मामूली विश्रि बनाने की हैप्तियतों 
में किए जाने वाले कृत्य के सम्बन्ध में उपवन्ध करना प्रभिप्रेत है। यह ग्राशयित तहीं थे 
कि प्रनुष्छेद 368, जिसमें उस पूल विधि के, जिसका हि प्रनुच्छेद !3(2) एक भाग है; 
संणोषन के बारे में उपबम्ध किया गया है, भ्रप्रत्यक्ष हुप से उसकी परिधि के भीतर है। 
उसकी भाए प्रौर संदर्भ तथा उसकी विष्रवस्‍्तु, जो कि संविधान के प्रनुच्छेद 3(2) में ही 
बरशित है, घुमे यह भ्रभिनिर्धारित नहीं करने देते कि यह भ्रनुच्छेद चौवासवें संशोधन हारा 
प्रतुझछेद 368 के ध्शोष्चित किए जाते के पूर्त भी, संविधान के श्रतुच्छेद 368 में ग्रंतविष्ठ 
च्ंविधान के किसी. भाग में संशोधन की ज्क्तियों पर तिर्ब्धन के रूप में, सम्भवतः, कार्य कर 
सकता है| 
उपयुक्त गौलक नाथ बाल सासल में इस स्यायालय के विद्वात्‌ स्यायाधीदों ते बहुमत 
से यह प्रभिनिर्धारित क्रिया था कि संविधान के भ्रमुष्छेद 368 में त केवल प्रक्रिया ग्रस्तविष्द 
है, बल्कि उसमें उसके संझ्ोधत, की शक्ति भी मौजूद है। उन्होंने यह भी प्रभिनिर्धारित किया 
कि संशोधन करने की बह गक्ति विस्तृत है। किन्तु न्‍्यायाधिपति हिवायतुहला ने यह मत ब्यक्त 


केशबासाद भारतों अ० कल रात्य [स्वा०- बेग] 7039: 


किया था कि जैसा कि संविधान के प्रनुच्छेद 3(2) में प्रयुक्त है, “विधि” पद की ' परिधि 
इतनी प्रधिक विश्तृत है. कि उसके अस्तर्गत उस पृष्ठ विधि सें की जाने बाली सब्दीसी प्रा 
जाती है, जिसको पनुष्छेद 368 झमम्य रूप से लॉगू होता है ।- न्‍्यायपिपति: 
हिदायंतुह्ला के इस हष्टिकोण से इस राय के पक्ष में कि भरनुस्छेइ ॥3 (2) अनुच्छेद 368 
में प्रत्तविष्ट शक्तियों पर प्रभिश्यत्त मिर्बेस्वने के. झा में काग्र करता है, थश्वपि उसमें 
ऐसी कात प्रमिथ्यक्त रुप से नहीं कही गई है, एक के तगथ्थ अहुपत से पासा पलट गया। 
“विधि” पद का जो विहतृत' प्र ह्िप्रा गया उप्ृत्ते . परिप्तीया का यह परतुमात लगाया गया 
किन्तु इस स्थायालय के उन प्रधिकाश ल्यायाधीक्षों का हस, जिन्हें अबत १२ विचार करने का 

मिला था, प्र्थात्‌ यह कि यदि हम उस सभी स्यायाधीषों की,संख्या को शामिल करें. 
पा जोड़ें जिस्होंने सज्जत सिंह बनाम राजस्थान राज्य (!| प्रौर श्री श़करी प्रसाद सिंह देव 
बनाम भारत संध ध्तौर बिहार राक्य(!)वाते मामले में गिनिश्यय दिए थे, मत प्रव-भी इस मत 
के पक्ष मैं है कि “दिवि” शब्द जैसा कि संविधान के प्रनुच्छेर 3 (2) में प्रशुक्त है, मूल विधि 
या संविधान को लागू नहीं होता । यदि वास्तव में ऐसा लागू करने का ब्राशय॑ रहता तो 
फ्रम से कम अनुच्छेद 3(2) में यह बात स्पष्ट कर दी गई होती । 


इस दसील से मैं प्रभावित नहीं हुआ हूँ कि अनुच्छेद ।0(2) जैसे कि संविधान 
सभा ड़ रा भूततः पारित किया गये। था, उसमें संविधात के अनुष्छेद 368 के प्रघीने प्रयोग 
किए जाने वाली संशोधन की शक्तियों के सम्धस्ध में विनिदिष्ट रूप से छूट प्राप्त थी; जिसे 
जाद में चलकर निकाज्न दिया गया । यदि संविधान निर्माताओं के विचार के अनुसार, इस खंड 
कौ निकाल देने से बहुत दी बड़ी तब्दीती लाना मशपित था, जिे स॒ हस्ध, में दौमवरों 
है; काउम्सेल ने दलील दी, है, तो ऐसी तम्दीली के शरूपरा समिति ने कोई न कोई स्पष्टीकरण 
अबद्य हो दिये होता | सके ,प्रलावा हमें यह नहीं ढताया गया है.कि प्रारूपण समिति को 
ऐसी भाषा प्रहरा करने क। कौतसा प्राथिकार प्राप्त था, जिमते . हि बह ऐसी बड़ी सब्दोली 
को संविधान-सभा कै ब्यात में लाए बिता, संविधास-स़मा के झ्राशय में ऐसी तब्दोली कर 
सकती थी । खतरे से खाली उपधारणा यह है कि प्रोहृपश सप्रिति मे श्री संधामम्‌ द्वारा 
प्रस्थापित ग्रौर विधश्मसभा द्वारा 9 गीकृत परिव्धंन को. केवल इसलिए लिझाल दिया था, 
क्पोंकि उसने प्रतिरिक्त शब्दों के बारे में यह सोचा कि के श्रव्यवह्यरिक पर प्रनावध्य# हैं |. 


स्व हमारे संविधान में हो धलेक स्थानों पर संजिधाम श्रोर दिश्वि के बीज प्रभेद के 
आरे में प्रमेक उपव्ध सौजुने हैं । उसमें “संविधान” प्रौर “विधि दोनों ही बातों के बारे में 
जिक्र किय। गया है, जिससे कि यंह ध्यतित्‌ होता है कि उनके बीच ऐसा धन्‍्तर प्रवष्प हैं 
जिसे कि स्वैयं संविधान हारा ही किया गया हैं। उदाहरण के लिए देखिए-- 

], संविधाम के प्रंगुरछेद 60 द्वारा बिहित राष्ट्रपति के लिए गवथ का प्रकृप' मिश्षमें 
"संविधान भौर विधि का परिरक्षरा; संरक्षण प्रौर प्रतिरक्षण करने! के सम्दम्ध में उपबन्ध 
किया गया है । 

(?) (965)। एस० ज्ञी० प्रार० 933, 
(0) [952] एस़० पी० झार०.89. 
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2. संविश्ाात के अनुच्छेद 59 द्वारा विदित राज्य के सज्यपाल के लिए क्षपथ का 
प्ररष जिममें "सविधल्त ग्रौर विधि हुं संरक्षण भौर प्रतिरक्षण करने के-सम्बन्ध में उपबन्ध 
किया गया है। 


च्छेद 75(4) 
के लिए अप्थ का जिस 
अवुस्थर स्थास इसने” के से 


अनुयूची 3 के प्रकूप ॥ में दिए यए संघ के पंठी 
लोगों के अति सजियान और दिविके 
वम्ध किया गया है । 


4. संजिवाद के ।24(6] के झबीन तृतीय झनुमूची के फ्रह्प 4 में दिए 
गए उच्चतम स्पायालय के न्‍्फायादीम के लिए विद्वित झयध्न का प्रकृप जिसमें “संद्रिघान और 
विधि की मर्यादा वनाए रहे के सभ्वन्ध में उप्दन्ध क्या गया है ।' संविधान 
के ग्नुच्छेद 48 (2) के अ्रबीन मारत के नियंत्रक-महालेजापरीक्षक के लिए भी वही प्रूष 
सारण होता है। 


5. संविधान के ग्रनुच्छेद 
5 में दिए गए य्राज्य के मंत्री 
अंविधान और विधि के अनुमार 


द्न्‍र ॥64(4) के अधीन जिहित तेतीय अनुसूचो के प्रकृप 
लिश शपथ का प्ररृप जिसमें “सब प्रकार के लोगों के प्रति 
य करने के सम्बन्ध में उपबंच किया गया है । 


6. सविधान के अनुच्छेद 29 हारा विहितसः तृतीय प्रतुयूयों के प्ररूप ? में 
दिए गए उच्च स्वायात्य के स्थायाधीश के खिए शपथ का प्ररूप जिसमें "संबिवान और 
श्रिध्ियों की मर्यादा बताए रखते” के सम्जंव में उपबन्ध क्रिया गया है ।” 


संविधत की पंचम बनुसूची के भाग-घ के खण्ड 7 में केवल “संशोधन! शब्द के 
श्र्थ को स्पष्ट किया यया है, डिलके प्र्त्गत “जोड़, फ़ैरफार या निरसन ग्राता है भर कही 
बात घ७४ प्रनुसूच्ी के खण्ड 2। के मामले में भी है। मेरे मस पर उन संशोथनों के जिनके 
बारे में महू समझता जएगा हि वे संशघत नहीं हैं श्रोर जो प्नुच्छेद 368 के भीतर गाते हैं 


तथा पंचम और पष्ठ अनुसूचियों में वशित है ठया अनुच्छेद 268 के अन्दर्मत प्राने दाले। 


वाक्तविक संशोधनों के वीच किए गए अभ्ेद का कोई भी प्रमाव नहीं पड़ा है। इन उपबंधों 
में ग्रोर अनुच्छेद 4ठथा ॥69 में “सपकी जाएगी” शब्दों का प्रयोग केवल 
बह उपदशित करने के लिए ही किया गा था कि अनुच्छेद 368 द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया की 
यहाँ वर आवश्यकता सही है । संविधान में जहां कहीं भी “संशोबन,' शब्द का प्रयोग किया 
गया है, उसके अभिप्राब के अर्थास्वयत तथा उस्ते निश्चित करने में इन उपबंधों से नित्संविस्ध 
रूप से मंदई मिलती हैं और जेसाकि मैं पहले ही प्रभ्रिनिर्धास्ति कर चुका हूं, सम्पूर्ण 
संविधान हू स्दर्म में संशोवन के परिधि को निश्चित ल्‍प से विस्तृत होनी चाहिए । 

यहू बात भी बयान देने योग्य है कि सविद्यात के अनुच्छेद ।3 के उप-अनुच्छेद (5) 
में ' विवि” पद की डिसका प्रशेग झनुर्छेद 368 में दिस्कूल' झे वहीं किया गया है, अ्रभिव्यक्त 
रूब से परिभाषा केरने को ओखिश यह कंदद कर्दे के पहचात्‌ को गई है कि “थदि प्रसंग से 


डूसरा झर्य अपेक्षिद व छं! '। मैंने अनुच्छेद 368 के संदर्भ में अपना बिचार यहले ही प्रकट 
कर दिया है जिसमें कि संशोधन करने को एसी शक्ति मोौजुद है जो कि निश्चित रुप से 


(६ ८ 


ऐप 
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संविधान के अत्येक भाश को उस समय तफ लागु होती है खबर तक कि अमिव्यक्त रूप से मह 
अ्रप्जित व कर दिया जाए कि बह श्रुक भाग को लागू नहीं होता । 


किस्तु इस संदर्भ को जिसमें घनुच्छेद 3(3) प्राता है झौर प्रत्य पुर्वगामी कारणों 
को नजरप्रस्दाज करते हुए भी, यदि हम, भले हो इलौल के लिए ही सही, इस बात की 
उपधघारणा करें कि, शूंकि, संविघान के अनुच्छेद ।3(3) द्वारा विधि की सर्वागीण परिभाषा 
नहीं की गई है, इसलिए यहां पर अर्थाल्वयन का एक दूसरा सिद्धान्त भी लाभू हो सकता है। 
बह सिद्धासत यह है कि पहले ही किय्रा गया ऐसा साधारण उपबस्ध जिसके पत्रचात्‌ ऐसा 
कोई प्रभिव्यकत उपयंध हो भ्रौर जिसमें विशिष्ट प्रकार की विधि के बारे में जिक्र मोजूद 
हो, विशिष्ट श्रौर विशेष प्रकार के उपवंध को साधारण उपयंध् की परिधि झौर विषय 
क्षेत्र से ग्रपवजित कर सकती है । ग्रदि साधारण उपयंध ऐसे उपनंध के पू॑ जिसमें कि 
विश्येष विधि प्रस्तविष्ट हो, कोई साधारण उपबंध किया गया है, तो यह अ्रमहत्त्वपूर्ण है। 
बास्तव में इसका प्रभाव उप्त सिद्धान्त के ग्राधार पर नहीं पड़ सकता थो कि लागू होता हो । 


ऊपर बताया गया सिद्धान्त विभिन्‍न्र प्रकोर के विधानों के शीक्ष या भिन्न-भिन्न 
अ्रधितियमों को सामास्यत्ः लागू होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब बाद वाला 
अ्भिनियम साधारण होता है प्रौर.पहले जाला श्रथितियम विशेष भ्रधिनियम होता है तब 
ताधरण भ्रधित्रियम के उपबंध इस प्रिद्धान्त के बागू होने के कारण कि “साधारण उपशंधों 
का निराकरण नहीं करेंगे” (अनरलिया स्पेशलीबस ताम बेरोगैंट)” विज्ेष श्धिनियव को 
निरश्षित नहीं करते “” (देल्लिए--क्रेज लिखित स्टेट्यूट लॉ, पृष्ठ 376) । पुन, "यदि 
विज्ञेष अधिनियमिति, श्राहे वह लोक था प्राइबेट ,प्धिनियम ही क्‍यों न हो, तथा बाद 
वाला साधारण ग्धिनियम १ररुपर पूरी, तरह से विरुद्ध या असंगत हों, तो यह कहा गया 
है कि ' न्यायालयों के पास यह घोषित करने के प्रल/बा कोई भी विकल्प गहीं रह जाता ह्ठै 
कि बाद वाले साधारण प्रधितियम से पहले बाली विशेष झधिनियप्रिति निरसित कर दी गई 
है” (देखिए--क्रोज लिखित स्टेट्यूट लॉ, पृष्ठ 380 )। उसो सिद्धास्त के ग्राधार 
पर यह प्रभिनिर्धारित किया गया है कि बाद वाले विशिष्ट प्रधितियम का प्रभाव यह हो 
सकता है कि पहले वाला साधारण प्रधिनियम्र भागत्त: निरसिस हो गया है। [सफिन बतास 
एडबूड (), हेस्टन एण्ड प्राथलबर्ष ,पर्बद डिस्ट्रिवड काउस्सिल अनाम प्राउंड (7) झौर 
हरि शंकर आगला बनाम' मध्य भ्रदेष राज्य (*) वाले मामले देशिए] । 


उपयुक्त सिद्धात्त साधारश तौर से बहां लागू किया गया है जहाँ 
कि यह प्रश्न उत्प्त हुआ है कि क्‍या विदिष्ट विधि प्रभिभावी है शौर 
इसलिए क्‍या वह साधारशणा विधि को तिरसित फरती है ६ फिल्तु यह भी श्रमि- 
निर्धारित किया गया है कि वह सिद्धांत उत्त विशेष सामक्षों को जिनमें विश्िएट विधि के 
बारे में वितिश्चय किया गया हो, साधारण विधि की परिधि से निकाल कह उसके सागू 


() (869) 4 क्यूशबी०333, 


(] (897) 2 चास्परी डिवीजञन 306. 
() ९० श्राई० प्रार० ॥954 एस० सौ० 465, 
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होने की बात को पात्र कमर कर सकता है।[दिलियम्स का घासला[')सफित बनाम एडडुड(*) 
हरि अंकर बाणला बसास सध्य प्रदेक्ष राज्य (*) बाले मामसे देखिए] | श्रन्य शब्दों में, वह 
सिद्धान्त इस प्रकार से खागू हो सकता है जिससे कि साधारश विधि के लागू होने के विस्तार 
या श्रदिषय को कमर किया जो सके या छोटा किया जा सके । इस सिद्धान्त के लागू होने की 
बात से यह दशित्र होता है कि रांविधातिक विधि को, व्शिष विधि के रूप में, उस “विधि” 
को परिधि से, जैसी कि वह उंविधात के अनुच्छेद 3 में है, अपवर्जित किया जा सकता है, 
भले ही कल्पना करने पर, “विधि” पद के विस्तार का, जैसा कि वह संविधान के अनुच्छेद 3 
में प्रयुक्त है. अथन्वियत करना, दस्तुतः, इस प्रकार सम्भव होता कि उसके अन्तर्गत, उस 
बच्चा में के सिवाय जब कि ऐसा सिद्धान्त न होता, संविधान के संशोधन आरा वाले हैं । किस्तु 
प्रथमरष्टया, संविधान के संशोधन संविधान के प्रत्येक उपबन्ध को तव तक साय होते हैं 
जब तक कि उसका कोई भी भाग ऐसे प्रवत्तंत के विस्तार में अऋपिव्यक्त रूप से अपव्जित से 
कर दिया गया हो । ऐसे परिकल्पित टकराव को हटाने की दृष्टि से ऐसे सिद्धाबत का उपयोग 
श्रावश्यक्त प्रतीत वहीं होता । 

गोलर दाय वाले मापले(+) में दिए गए बहुत ही तगष्य बहुत के विनिश्चय का इस 
के पक्ष में पूरी तरह से सहारा लेने में कि अनुच्छेद 3(2] संविधान के अनुच्छेद 368 में 
बंन्तविष्ट संशोबन को झक्ति पर टिवन्धन के हुए में कार्य करता है, श्री पालखीवाला को 
कदाधित काफ़ी बड़ी कठिनाई का सामना करता पड़ा है और उन्होंने मुख्यतः. विवक्षित 
परिसीमाओं के सिद्धान्त का सहारा लिया है। एकमात्र ऐसी “विवक्षित” एरिसीमा जिसका 
अर्थान्वियत संशोकन खब्द के सम्बन्ध में, थे “कदाचित“ ब्रादश््यक रूप से विवक्षित के रूप में 
या “संशोषन” कब्द के फर्थ के माग के रूप में कर सकता हूं, ऐसी परिसीमा है जिसका जिक्र 
न्यायाधिपति बाद ने (उपयुंक्त)गोलक माय वाले माप्रले मे किया था। अन्य बब्दों में, उसके 
अन्तर्गत संविधान को एक ही बार में पूरी तरह से निराकृत करने की झवित नहीं ग्रा सकती 
है। किन्तु यह पद इसना काफ़े विस्तृत प्रतीत होता है कि वह झने: झरने: संक्धिन को 
पूरी तरह से ऐसे क्षीण कर वेता है जिससे कि उसके स्थान पर दूसय संविधान प्रतिस्यापित' 
किया जा सके। 

स्क्‍यं महान्यावबादी जे हौ बहुत ही सहीं ढंग से यह स्वीकार किया था कि संशोधन 
की परिधि इतनी विस्तृत नहीं हो सकती जिससे कि झेष झंविधाव को इस प्रकार निराकृत 
करके कि उसके पीछे कुछ भी त बचे. रिक्तता उंत्पन्‍्त कर दी जाए । महान्यायवादी की 
दलील यह थी कि ऐसी रिक्तता उत्पस्त करते की बात को छोड़कर, वह शक्ति इतनी काफी 
बिस्तृत है कि उसके ग्रन्तरेत वर्तमान संदिधान के स्थान. पर दूसरे संविधान को प्रतिस्थापित 
करने की बात शी ञ्य जाती है। घुफे ऐसा प्रतीत होता है कि “संझ्नोघद'” झन्द वी आवश्यक 
विवक्षा या इस पद का अर्थ चर्तमात्र संविधान के सम्भावित परृर्शल्येण निराकरण को 


(0) (887) 36 चास्यरी डिवीज़ब 573,577. 
(?) (869) 4 छ्यू० बी० 333. 

(7] ब्राई० सी० प्रार० (954 एस० सी० 465. 
६) (967) 2 एए० स्री० आर» 762. 
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अपवर्शित' कर झकता है, अद्यवि यह बात संशोधन करने के लिए सशक्त निकायों द्वारा 
शे: शने: उस दक्ष में की जा सकती है, यवि बहु ऐसा करना चाहें और उचित प्रक्रिया का 
अनुसरण करें। 


मेरे श्राता न्यायाधिपति रे, पालेकर, मैथ्यू प्रौर द्विवेदी ने, जिनसे कि मैं सहमत हैं, जो 
कारण पहने ही सविस्तार बताए हैं, उनके सम्बन्ध हें मैं यह रिष्कर्ष निकालता हूँ कि प्रोदृत 
मायलों में कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है ओकि ऐसे संविधान में, जैसा कि हमारा है, ग्रनुच्छेद 
368 पर जिसमें संविधान के प्रत्येक भांग के संशोकन करने सम्बेन्धी प्रभत्वसम्पन्‍्न विधि 
बताने को शक्ति ग्रन्तविष्ट है, ऐसी विवज्षित सरिसोमाएँ ब्रधिरोपित करने में हमें समर्भ भरता 
सके । इन मामलों का ऐसे उपबंध के जिसमें संविधायी क्षक्तित अन्तविष्ट हो, निर्वचन पर 
वस्तुतः कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता । जैसा कि उन्हें हमारे समक्ष प्रोद्धत किया गया औौर 
हमने उनकी परीक्षा की, मैं उन उद्धृत मामलों में से मुख्य मामलों का हवाला बहुत ही संक्षेप 
में दूंगा । डर 

प्रभरीका के ओ सामसे पेश किए गए हैं, वास्तव में वे इस दलील के विरद्ध हैं कि 
विवक्षित परिसीमाएं प्रभिध्यकत रूप से ध्रधिरोपित सांविधानिक शक्तियों पर लगाई जा 
सकती हूँ। वे मामले ये ये--खेसर बनाम गारतेड (!), पूनाइटेड श्टेट्स श्रॉफ ध्रमरीका 
बनाम बिलियम एच्र० स्त्रेण एस्ड विलियम जे० हावे(*)/सठेड धरॉंफ रहोड ध्राइलेंड बनाम 
ए० माइकल प्लमार ('), श्रोर अप्डरमंन बनाम यूताइटेड स्टेट्स श्रॉफ भ्रमरीका(॥)। 
प्रिवी काउन्सिल से आस्ट्रेलिया के जिन मासलों विनिरिघ्त किया था, वे ये वे: सैकाले शाम 
किंग (*) ग्रौर ढेलर अनाम श्रट्नी अतरल श्रॉफ ववोन्सलैष्ड (*) जितमें कालोतियस ला 
बलिडिटी ऐक्ट की थारा 5 का ति्बंचन हस उपधारभा की रौशनी में किया गया था कि 
ब्रिटिश उपनिवेशो विधानमण्डल को प्रत्तरित क्षक्ति का यह ग्र्वास्वंयन किय्रा जाता चाहिए 
कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के संविधात में भ्रस्तरिहित इस मूल उपधारणा के श्रध्यध्ीन है कि 
क्राउत को स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है; बेब्य बनाम भरॉडटरिस(?)वाले मामले को 
जिसमें शक्तियों पर विवश्चित विन्धन का सिद्धान्त का उपयोप कॉमववेल्थ पालियामेण्ड ऐगट 
में दिया गया था, भ्रस्व्रीकृत कर किया गया था; विक्टोरियां बताम कॉमनल्थ (१) बाले 
मामले में, जिसमें कि विधान बताने की ग्रत्तनिहित छक्तियां प्रमुदल करते सम्बन्धी उस मूल 
ख्िद्धाम्त को प्रइंनंगत किए बिना, जिसे लाए सेल्वान ते बथोद वत!म जुराहु(”) दाले मामले में 
(?) 258 थ्रू० एस्० 3, 
(१) 282 यू० एस० 7/6. 
() 253 यू& एस० 350, 
(५ 320 यू एस० ॥8, 37-]45. 
(7) (920) ए० सी० 69. 
(१) 23 ज्ञी० एल» आर० 457. 
(0) (907] ६० बो> 8. 
(/) 45 आस्ट्रेलिया एस० जे० ब्रार० 257. 
() (878) 3 ए० जोन 889. 
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प्रधिकथित किया था, यह विनिश्वय किया गया था कि परिसिधीय विधानमण्डल को ऐसे विषय 
के सम्बन्ध में जो कि आस्ट्रेलिया के संविधान की चारा 5[ की जिसमें परिसंपीय विधानमध्डल 
की कर ख्गाने सम्बन्धी शवितयां भ्रष्किजित की गई थी, परिधि के बाहर हों; राज्य पर 
कर सगाते की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं जिसके अनुक्रम में प्रिसंघवाद कौ, जो कि इस बात 
की उपबारणा करता है कि राज्यों का अध्तित्व क्या रहता चाहिए, विवक्षाओं के सम्बन्ध 
में कुंछ मत व्यक्त किए गए थे । 


कनाडा के जिन मामलों को. हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनसे प्रभुस्वसं्पस्न 
. ब्रिटिश पालियामेंट की ्धिनियमिति द्वारा प्रवत्त शक्ति के पनुदत्त- करने की विवक्षाओं 
को कुछ समर्थंत ब्राप्त हो सकता है । किस्तु मुझे ऐसा नहीं प्रतोत होता है कि वे मामले 
संविधान की जिसका अनुच्छेद 368 बहुत ही प्रहत्ववूर्ण भाम है ध्लौर जिसको हमने थगोकृत 
किया है, प्रभुत्वसम्पस्नता के सिद्धान्त के संदेश में सहायक होंगे । हमारे समक्ष कनाडा के जो 
मासले प्रोद्ृत किए गए, वे ये हैं- धरस्थरटा प्रेस का खामला('), स्विटकरमन बनाम एल्बलिग 
एण्ड हरटनों लगरख श्राफ स्यूवेक ('), सेंसर वनास छिटो ग्रॉक बयूजेक (*), ए० जी# फार दि 
आविस्स' श्रॉफ प्रोण्टेशियों भोर छुछ प्रसय बताम 0० जो० फार दि डोसिनियन प्रॉफ 
कलाड़ा श्रौर एक भन्‍्य ((), जिनमें किम्हों विनिश्चयों में. श्रस्तनिहित यह उपधारह्या कि 
कनाडा में पूरी तरह से विकसित विधाथी शक्ति मोजूब नहीं है, अस्वीकृत कर दी गई 
मालूम पढ़ती है; इतिल्षिएटिव एण्ड रेफरेण्डम ऐक्ट के मामले पें जिसमें उस विधान के बारे 
मैं जो कि 'ख्रिटिश् नाथ अमरीका ऐक्ट, 867 की धारा 92, शोष॑। के प्रतिकूल था, यह 
अपिनिर्धारित किया गया था कि कह प्रविधिमान्य है। 


जहां तक कि रेयक वाल सामसे (*) का सम्वस्ध है, श्री पालडीवाला सुरय 
स्यायाधिपति केनेडी के फ्स्पपत निर्भव का आश्रय हो से सकते ये । मूरा बनाम ब्रढनीं जनरल 
कार दि धायरिता फ्री स्टेट (*) वाले मामले भें पिटीक्नर की धोर से जितने कि प्रायरिश 
पांलिमामेध्ट के एक प्रथितियम की दिध्िमात्यता को श्ुदोती दी थी, यह स्वीकार किया 
गया था कि रेयम बाले सामसे (*)में जो बहुपत का तिएंय या बह सही था। मैं यह नहीं 
समभता कि ग्रायरलैंड वाले मामलों से पिटीशनरों को विवज्लित परिसिमा संबंधी दलील 
को प्रधिक शाहापता प्राप्त होती। 


सिलोन के जिन मामलों को हारे समक्ष श्स्तुत किया गया है, उससे भी 
पिटीकनरों को कोई थी साहायता प्राप्त नहीं होती 4 क्राइबरि कमिशनर बताम पेड़िक 
राणासियें (7) बालें मापन में द्राइबरिं अमम्रेष्डमेण्ट  ऐक्ट, 958 के उपबंध 
(!) (4938)2 ही०एल* प्रार० 8।. 
(7) (95/)7 डी० एल० प्रार> 337. 
(7) (953)4 डोर एले० भार० 46. 
(४) (92) एर स्ली० 57/. 
है) (935) ब्वरिश रिपोर्ट्स [70. 
(*) (7955) ए० दी० 484. 
६) (4965) ए० सौ 72. 
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कै बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बह प्रबंध है, क्योंकि बह छिलोन 
(कांस्टिट्यूशल) प्रार्डर इन काउन्सिल, 946 को धारा 29 के उपदंध के प्रतिकुंल है, जिसके 
हारा सिलोन का संविधान ल्ासित होता था। 


इसलिए यह ग्रधीनस्थे विधि प्राधिकारी की भ्रधितियजणिति और सरकार की उस सिश्चित 
के बीच टकराव का सीखा मामला है जो प्रघीवस्य विधि बताने को शक्ति को विवियसित 
*रती है। उस मास में शटनों जनरल ढार ब्यू साउय वेल्स प्रोर कुंच प्रष्ण दताम हूं योवास 
श्रोर कुछ प्रत्थ(!) वाले मामले में बचा भधिकृण्ति रीति प्रोर प्ररूप को अपेक्षा ्रों के बारे 
में यह प्रसिनिर्धारित किया गया था कि उनकी पूति नहीं को गई है। डॉन जाग फसिस 
डस्लस लिशोंगे घोर कुछ प्रन्य बनाम क्वीन (?) वाले मामले में उन श्रधितियवों के सम्बन्ध 
पैं जिनकी विधिमाग्यता को चुनोती ही गई यो, यह प्रभिनिर्धारित किया गया था-- 


'इन ध्रविनियमों को हस धाघार पर चुनौती नहीं दी जा सकती 
हि वे न्याय के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। दि ऋलोनियल लॉज़ वैलिडिटी 
ऐक्ड, 865 में जिसमें यह उपबंधित था कि “डबनिवेश्ी विधियां उस सीमा तक 
झूस्य होनी चाहिएं जिस सीमा तक कि वे उपन्विश्व को लागू यूनाइटेड करिग्डम के 
किसी अधिनियप्र के विरुड हों, किन्तु प्रस्यधा ऐसी महीं होगी,पोर उन्हें इस झावार 
पर जुन्य नहीं होता आंहिए कि वे इंस्लैप्ड को विधि के विरुद्ध हैं” तैसगिर न्‍्याद 
की हि प्रेक्पध्ट और विनिदिष्ट विधि पर विरुद्तता सम्वत्धी वधन के लिए कोई भी 
स्थान नहीं छोड़ा गया था; वे उदारबादी उपदोध ब्रिटिश पालियाप्रेष्ट के सिलोन 
इच्डिपेण्डेस्स ऐक्ट, )94 में भरस्तविध्ट थे तथा उच्च ऐस्ट द्वारा उनको व्यापक 
चनादा गया या, जिंनका संबृक्त श्रभाव, प्िलोन (कांहिडिट्यूशनो झोडेर इन 
काउ/र्सल, 946 के होने के साद ही, सिलोत को संधद्‌ को, प्रभुत्वसापस्त स्वतंत्र 
सज्य की पूर्ख बिधायों क्षक्षतियां प्रदत्त करमा चा (7 


इस माभले से जृह वात दक्षित होती है हि नैसर्णिक +ंयाय के किसी ग्रस्पष्ट सिद्धान्त के 


,. चिरुद्ध होते के कारण पूर्स रूपेस सक्षम विधावी प्राधिकारी कौ फ्रधिवियमितियों को 


अ्रविषिमास्य नहीं उहराया जा सकता ॥ 


जंझ्ा कि मेंने पहलें ही बता दिया है, यदि मैं यह प्रभिनि्धारित करता हैकि 
स्विधान भ्रधान है ग्रीर विधि की दृष्टि में, सांविधानिक प्रघात छूप से विधिमाम्य संभी 
शक्ति प्रौर क्रधिकार को स्रोत है, तो संशोधन करमे को श्षक्ति के प्रश्यायोअन का कोई प्रन्‍न 


- हो नहीं उठ सकता। यह सिद्धान्त कि (डेलीगेटस तान पोटेस्ट हेलौगेयर॑)प्रत्यायोजिती ध्रपमी 


शमितयां प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, प्रत््यायोजिती के बिंशद्धं ही लागू होता है, त कि 
प्रधास के विरुद्ध । जवैकि कोई संशोधन किसी संभुचित प्रक्रिया द्वारा कियो जाता है, तो ऐसा 
संशोधन प्रवान की श्रपती इफ्टालतित श्रौर प्राज्ेय तथा कार्य का भोग हो जाता है। किन्तू 


(0) [932) ऐन सी* 526. 


(0 (7967) 3 ए> स्तौ० 259. 
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यदि प्रधान झावश्यक रूप से कोई मानव प्र(धिकारी है था होता चाहिए, तो संविधान के 
प्रमृच्छेद 368 के ग्रणीन संशोधन करने के लिए व्यक्तियों के प्राधिकृत निकायों को विधायी 
परभुमत्ता प्राप्त होती है. और वे ऐसे 'प्रधान' होते हैं, जितकों इचछाशवित संक्षोधन में 
अभिव्यक्त की गई है । 

संसव्‌ जैसे विधि बनाने वाले वैधरूप हे. दप्रभुर्वसम्पस्भ निकाय द्वारा शक्ित के 
दुष्पयोग पर .रोक लगाते की दृष्टि से परिशाम्ों की कसौटी का उपयोग करना बहां सम्भव 
हो सकता है, जहां कि बह, जैसा कि संविधान के श्रनुच्छेद 368 द्वारा प्रपेक्षित है, संतद्‌ 
के दोनों सदनों के दो-तिक्षाई बहुपत के उपयोग द्वारा संविधायी छावित का फ्रयोग नहीं 
करता है फानूसी या सांविधानिक विधि द्वारा भी प्रधिकमित विशिष्ट प्रकार के 
भैर-विधायों कृष्पों पर सैश्नगिक न्याय के नियमों को ल।पू करके विवक्षित परिसीम्ाश्रों के 
विद्धान्त का प्रयोग करता भी सम्भव हो स्रकता है। किन्‍तू ग्रह ब्रात केबल यह उपधारणा 
करके ही की जा सकतो है कि संविधान का ग्राशय सैसप्रिक त्थाय के मूल नियमों का 
निराकरण फरना नहीं है। यदि यह कोशिश की जाती है कि इन निग्रमों को किसी विशिष्ट 
मामूली झधितियमिति द्वारा समाप्त किया जाए, तो उस ध्रषितियमिति को विधिमान्यता 
पर आक्षेप करना उस समय सम्भव हो सकता है जबकि संदिधान के अनुच्छेद 4 और ॥9 
लागू होते हों। सांविधानिक रूप से विधिमान्य संशोधन द्वारा अनुच्छेद (4 और 9 का 
अपबर्जन कर दिए जाने के परिणामस्वश्य ऐसे उपयन्ध द्वारा ऐसा नवीन विधायों क्षे्र 
निधित मा सृष्ट हो जता है, जोकि उस संक्षोधन के लिए संविधान का आग ऐसे हो जाता 
है जिससे कि उसके सन की सांविधानिक विधिमान्यत्ा को किसी भी स्थायालय में तब तक 
चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि संविधान के श्रनुच्चेद 368 द्वारा विहित प्ररूप शोर 
रीति का ग्रनुपालम भ्रावश्यक संशोधन करते समय किया यया हो । ऐसी अ्रधिनियप्तितियों को 
जोकि उचित रूप से इस क्षेत्र के भीतर थांती हैं इस ग्राधार पर शुनौतो नहीं दी जा सकेगी 
कि वे प्रनुच्छेद !4, 9 भ्रौर 3। को कोई ध्रभिकवित श्तिक़मण करती हैं। 


इसके बाद श्री. पालखीवाला ने उस नैसगिक विधि श्ौर उन नैसरगिक प्रधिकारों के 
विद्धान्तों के प्रत्ति जिन्हें वर्मान श्रम्तर्राष्ट्रीय विधियों तथा सॉंविधातिक विधियों में 
समाविष्ट करने की कोशिक्ष की गई है, बहुत ही बिन म्रतापूर्वक निर्देश किया । भेरे लिए 
विभिन्‍न तथा परस्पर विरोधी नैसगिक न्याय के ऐसे सिलास्तों के, जैसा कि स्पिनोजा, 
अ्र्ज, लॉक या रुसो के सिद्धान्त हैं, भोर जिनके बारे में टी० एच ग्रीम ने ध्रपनी पुस्तक 
'नीभ्रत्िपहस प्रॉफ पोलिटीकल' प्रास्क्ीगेश्नंस” में विवेत्रन किया है, राजनीतिक दर्शव या 
विधिशास्त्रीय विवज्षाओं पर विचार करना प्रेवदयक भ्रत्तीत नहीं होता । मुझे यह बात भी 
प्रामश्यक भहीं मालूप पड़ती कि मे नैसगिक व्याय के प्राचीन, भौर मध्यक्रालीत सिद्धास्तों 
के शास्त्रीय विजाद में पड़ें । किन्तु मैं फ्रोडमन के खरोगल भीकर ब्रा संस्करण पृष्ठ 95-96) 
में से एक उद्धरशं प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसमें “भैसगिक विधि” के सिद्धान्तों की 
स्थिति, स्थान प्रौर प्रयोगों के बारे में संक्षेत में ज्रिम्तलिल्ित ७प में बताया गया है -- 
मैसगिक स्याय का इतिहास आत्यन्तिक न्याय के लिए मानव की लोज की तथा 

उम्रकी प्रसफलसा की कथा है। विगत 2,500 वर्षों के दौरान,वार-बार नैसगिक विधि 

का विचार अम्तराल में प्रस्वीक्षत कर दिए जाने तथा उसका परिहास किए लाते के 


॥| 


क्ेदीबासनद मॉरती द० केरल राज्य स्था? देग] एव 


बाद, किसी न हिसी रूप में, सकारात्मक विधि से श्धिक ऊंचे श्रावर्श की खोज की 
अभिव्यक्ति के रूप में अन्दराल में श्रस्थीहृत कर दिए झाने च्था प्रेकट हुप्ना है । 
सामाजिक ब्ौर शजतीतिक स्थितियों में तब्दोली होने के साथ-सांख मैसगिक विधि 
के बारे में जो विचार ये, उनमें भरे तब्सेलो झाई है। जो एकमात्र बात प्रपरिव्तित 
रह बई है, वह सकारात्मक विधि से श्रधिक ऊचौ किसो छांत का ग्राह्नान करता 
है। उस आह्वान का उद्देश्य विद्यशन प्राथिकार को जितना न्ययोचित ठहराना 
रहा है, प्रायः उतना ही उसके विरुद्ध विड्रीह करना भी रहा है।” 


“जैसविक विधि ने ब्रनेक कृश्य किए हैं। वह रोस के निवासियों की पुरानौ 
सिविल विधि को विस्तृत तथा सर्वदेशीय स्थिति प्रें "रिक्सस करने का मुख्य साधन 
रही है; यह ऐसा हथियार रहा है जिसका उपयोग दोनों ही पक्षों ने मध्यकालीन 
चर्च भौर जर्मन सत्रा्ों के दीच हुए संघर्ष में क्रिया है; उसके घधार पर 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि को विधिमान्यता पर जोर दिया गया है प्रौर विरपेक्षताबाद के 
बिदशध व्यक्ति को स्वृततस्त्रता के लिए भ्र्वान किया गया है। पुनः, चैंसगिक विधि 
के सिद्धान्तों का प्राद्दान करके ही उन झमरीको स्यायाधीशों ने, जिनका यह दावा 
आकि जे संबिबान का रिव॑चन कर रहे हैं, राज्यों के उस विघान का विरोध किया 
था, जिसे व्यक्ति के प्रतिथन्त्रित ग्राथिक स्वतन्दतता को उपास्तरित झौर विबंन्धित 
करने के लिए पेश करने की कोशिश की गई थी ।” 


“लैसगिक दिपि के सम्पूर्ण विचार को ठोद् राजतीतिक धार्फाक्षाओों के लिए 
चाखग्डपूर्ण आबरणा घातकर भस्वीकृत करता सरल होगा झोर इपमें कोई सन्देहे 
हीं है कि कम्ी-कमी इस कृत्य से कुछ अधिक उसका हंग्रोष किया गया है । 
हिन्तु इसमें अ्रषिक श्रतिश्चितता मौजूद है नैंसगिक विधि प्रमम को मुख्य 
वगतिझीख शक्तियों के सन्दर्भ में विभिन्‍त राष्ट्रों ओर विधियों के प्रादर्शों पर . 
आाकांक्षाओं को मूल देने का मुख्य, य्यायि एकमात्र नहीं, स्राघन रही है । जबकि 
सामाजिक ढांच स्वेबं ही अनम्य और आत््यन्तिक हो जाता है, जैसा कि स्कूलमेन 
के धम्य में था, तो झादर्स भी स्तेथिक(स्टेटिक) हो जाता है भौर उसमें प्रात्यन्तिरू 
का तत्व विश्यमान हो जाता है। जँसा हि धाघुनिकतम नेसरिक विधि के सिद्धाग्तों 
के स्वस्थ में होता है, श्न्य समय पर बैसगिक. विबि के आदर्श सरपेक्ष और मांत्र 
ओऔषचारिक होते हैं, जिनमें ऐसी पीढ़ी की जो कि अपने से तथा सेंसार से असंदुष्ट 
होते हुए कुछ ऊंची बात की खोज में हो रहता है. ग्राकांका से कुछ प्रविक व्यक्त 
नहीं किन्तु जो मुल्‍्यों की सापेक्षता के सम्बन्ध में सचेत है। नैसधिक विधि का 
फरिहास करता उतता ही तरल है जितना कि ऐसे अस्याथ और अपूर्रोता में से 
जिसके लिए पदिचसी सम्यता मे कोई शो प्रन्य हल नहीं निकाला है, किन्तु डी 
शक श्रन्तिम्त छोर से दूसरे अन्तिम छोर को और हो बढ़ती रही है, रास्ता निकालने 
के लिए निसतर, किस्तु झमी वह व्यर्य, खोज करतें हुए मानद के साधारणतः 
सपमरज्िक श्रौर राजधीतिक जीवन की हिरवंकता का परिहास करना है|” 
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“किसी आस्थस्तिक श्राद् के प्रति जो मराह्मान किया जाता है, वह मनुष्यों मे 
विशेषकर भ्रम दूर होने के श्रौर सदेह के सप्रय तथा सिमसिमाती हुई क्रास्ति के 
समय दिखाई पड़ता है। इसलिए नैसर्श्कि विधि के उन सिद्धास्क्षों के परिणामस्वरूप 
जो कि संद्धान्तिक संकल्पनाएं तहीं हैं, प्रायः शक्तिशाली राजनीतिक प्रोर विधिक 
परिवतंन हुए हैं।” 
मैं संविधान के झनुच्छेद 368 का कोई ऐसा गर्थास्वय्त करने के लिए किसी भी 

नैसणिक विधि के ऐसे सिद्धार्त का प्रयोग करते के लिए तेयार नहीं हूं, जिसके परिखाम- 
स्वरूप संविधान का हपष्ट अर्थ तथा ऐसे. उद्देश्य भो कि प्रस्तावगा तथा राज्य की नौहिं के 
निदेशक तत्व' शोर के अधीन दिए गए है. सम्ाष्त हो जाएं । मुझे ऐसे किसी भी मामले के 
बारे में आनकारी नहीं हैं जिसमें कि यह बात ही गई है। गोलक नाथ वाले उपय कत मामले 
में भी मुख्य न्यायाध्िपति युब्बा राव से अपने हन- विखारों को जो कि वास्तव में 
प्रमुच्छेद 23(2)में ध्न्तविष्ट प्रनुभानित ग्रभिष्यवत्त बजंत के लागू होने पर झ्राधारित थे, बल 
प्रदान फरने के लिए नैसयिक विधि के टिद्धाग्त का शाश्नय लिया शा। 


मैंने भ्रपने इस वृष्टिकोश को पहले ही बता दिया है कि हमें उन प्रदनों पर, जो कि 
हमारे समझ प्रस्तुत किए हैं, ऐसे वोगों हरा को कि संविधायी शक्तिकों के भ्रग्तिम निर्शायक 
ये, या हैं, निर्णात सामाजिक, श्रोर आधिक व्यंवस्थाशों को परिवर्तनशील उतत आवश्यकताशों 
के व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए । ऐसी शक्तियों के सम्भावित दुरुष्योगों पर जो 
रोके लगाई जांती हैं वे न्यायालयों में कार्यवाही करके नहीं च्रगाई जा सकतीं । लोकमत का 
दबाद, श्रौर संशोक्षत करते की ऐसी शक्तियों के दुरुपयोग के कारण क्रान्ति होने का जो 
अय होता है, बह -ये दोनों हो एकमात्र ऐसी व्यावहारिक संभावित रोके हैं जोकि उस 
दश्चा में और तब लगाई जा सकती हैं थदि भौर जब ऐसी भ्राकस्मिकताएं उत्पस्त होती हैं । 
ये सेके कार्यवाही के राजनितिक क्षेत्रों में ही देखी जा सकती हैं। न्यायालय उनका 
पुनश्लिकत था. नियंत्रस्म नहीं कर सकता | प्रम्य छाब्दों में जिसे डायसी ले बाह्य गौर 
अन्तरिक सीमाओ्रों की संज्त दी है वे ऐसी शक्ति के संभावित दुरुपयोग को नियंत्रित कर 
सकती हैं, तथा उस पर रोक लगा सकती हैं। न्यायालयों के पास संविधान हारा जो कि बे 
हथ से भ्रभुस्व सम्पन्न है, प्रमिव्यक्तरूप से अनुजात ऐसी श्रक्ति पर वियंत्रण करने का कोई 
ओ साधन नहीं हैं। वे केवल संविधान के पक्ष में श्रपना भर्स व्यक्त कर सकते हैं। उनके 
विश्यंय द्वारा संविधान की ब्रावाज ही सुनाई पड़नो चाहिए; उसके अलावा भौर कोई 
बाल नहीं । 

यद्यपि _व्यायालयों को चाहिए कि वे वेषरू्प से प्रभुत्वसम्पश्त संबिधायी 
खकित के प्रयोग को विधिमान्थता को मान्यता दें, फिर भी ऐसी शक्ति यांछ्ठित 
परिणामों को प्राप्त करने की दृष्टि से वास्तव मैं प्रप्रभावी हो सकती है | यह बात कि क्या 
उस दिशा में जिसे फ़ि भच्छी दिशा कहा जा सके, कोई तत्दीली की गई है, स्वयं विवाद का 
विषय हो सकती है । ऐसे प्रइनों और विवादों के जो उत्तर हैं, वे ऐसी धरनैक परिस्थितियों 
पर निर्भर करते हैं, जो कि आयालयों के तियन्तणं के बाहर हैं। ऐसी परिस्थितियों के 


५. टरल->-नग 
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प्रस्तिस्क या अभाव का झ्स्वेषणा या प्रवधारण न्यायालयों में उचित रूप से नहीं किया जा 
सकता । इ0लिए जब कोई तब्दीली विहित प्रक्रिया के प्रनुसार संविधायो या प्रभुत्वसम्पन्त 
शक्ति क्षा प्रयोग करके की जाही है तो ऐसे अन्देषण व्यायालय के क्षेत्र के बाहर होते हैं । 


प्रमाजयादी राज्य को ऐसी नई सामाजिक और ग्राधिक व्यवस्था का विर्भारत करने 
की, जो कि क्षोषण, देस्थ भौर दरिद्रता से मुक्त हो, शक्ति प्राप्त होनी चाहिए भौर 
उसे उसके लिए .इस रोति रे कोशिश करनी ख्ाहिए निससे कि वे लोग, जो 
नीति विरवितर झरते प्लौर उबिज विधि बेगाते के लिए डिम्म्ेदार हैं, लोक 
कहवथारा करने के लिए सर्वाधिक रूपसे ब्च्छा समभते हों। हम भ्राज लोक कल्यारा 
या प्रगति के बारे में “छंविदा करने की हैसियत से घ्रान्दोलन” के रूप में न सोचकर व्यक्तियों 
द्वारा घाथिक तथा प्रन्य प्रकार की सक्तियों के खोषण के तियसत्रण के लिए भल्दोलन के 
हूप में इस प्रकार सोचते हैं जिससे कि यह बात इस प्रकार छुमिश्चित हो जाए जिससे कि 
सोक कल्यारा न केवल किया गया प्रतीत हो बल्कि धरभी व्यक्ति, वे जहाँ भी हों भर जिस 
स्थिति में भी हों, उसे उबित रूप से करते मरी हों । श्राज जिस बात पर जोर दिया जा रहा 
है, बहू व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे प्रधिकार का, वह शथिकार चाहे कितना भी मौलिक या 
महत्वपूर्ण क्यों न हो, ढवा किए जाने के पूर्व प्रपने सामाजिक दायित्वों का रूम्यक्‌ रुप से 
प्रालन करने की कात है, क्योंकि प्रधिकार ब्रौर कर्तव्य श्रत्योस्याश्रयो हैं। 
जो दूसरों वलीस पेश की. गई थी, वह थह थी कि सप्रंविषान द्वारा सृष्ठ ब्स्तु के पास 
संविधान को सुष्ट या पुत्र: सुष्ट करने को क्षक्ति सम्भवतः नहीं हो शकती। इसलिए यह 
दलोख दी गईं कि संशोधन करने की शक्सि का विस्तार करने के लिए भनुच्छेद 368 का 
सहारा तहीं लिया णा सकता मैं संविधान के भ्रनुच्छेद 368 (2) के परन्लुक के सष्ड (७) 
में दिए पए प्रमिव्यकत उपवस्ध के कारण इस दलील को स्वीकार करने में भ्रसमर्थ हूं । 
उम्रमें प्रनुच्छेद 368 में संशोधन करने की शक्तियों की परिधि को बढ़ाने था कम करने के 
जिए प्रभिव्यकट रूप से उपबस्ध किया गया था। इसलिए युक्तियुक्त रूप से यह दसोख नहीं 
दी जा सकती कि श्रनेक बरणों में सम्पूर्स संविधान को पुनः सृष्ट करने की भी क्षक्त 
अ्रसंशोषित भ्रनुच्छेद 368 में पहले हो मौजूद नहीं थी ॥ परन्तुक के इस भाग से भी यह बाह 
द्शित होती है छि संबिधान निर्माताप्रों ने संझोधन करने की विस्तृत शक्ति के सम्कष में 
इस प्रकार से परिकत्पतवा कर ली थो जिससे कि बह समय को उते चुनौतियों का मुकाबला 
कर सके, जो कि तेज़ी से बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक, श्ाविक, राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों प्रौर स्थितियों के परिणामस्वरूप पेश्ष भाती हैं। हम संविधान 
निर्माताओं द्वारा प्राशवित उन बाठों को धंकुचित नहीं बता सकते जिन्‍्हें लचीलाऔर 
विस्तारशील बनने के लिए उसका स्पष्ठ ग्राथय था । 
पू॑ंगामी कारणों से, मैं यह भ्रभिविर्धारित करता हूं कि संविधान का .चौबोसवां 
संशोधन विधिमान्य है | इसलिए, में यह मत व्यक्त करना चाहूंगा कि पक्चीझवां और 
उस्तीस॒वाँ संझोधन भी विधिमान्य हैं । इत संगोधमों में से प्रत्येक को किधिमान्यतता के जो 
कारण हैं, उनके बारे में मेरे विद्ान्‌ आताओओं न्यायाधिपति रे, पालेकर, मैच्यू भौर हिवेदी ते 
पूरो तरह से विधार-विमर्श किया है, श्रौर जिनसे मैं सादर सहमत हूं कि मुझे इनमें से 
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कसी का विवेचन करने या दोहूसने की यहां पर श्रावश्यकता नहीं। श्रौर इसी कारण से 
हो, पैंने न तो बहुत से उस मामलों पर भी, जो कि भारतीय श्रौर विदेशी दोनों प्रकार के 


हैं, भ्रौर न बहुत से विब्िज्लास्त्रीय विचारों पर, जो कि हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, . 


और जिनको हमने बहुत ही बारीकी से परीक्षा की है, विवे्रत करने फ्री कोशिक्ष की है । 
'किम्तु प्रपना तिराय समाप्स करने के पूर्व मैं उत विशेष कारणों की आब्रत बताऊंगा, जिनसे 
कि मैंने संविधान (पच्चीसवां) संशोधत भ्रधितियमर, ॥97। की धारा 3 के बारे में भी 
जिसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 3]ग जोड़ा गया है, यह भ्रभिनिर्धारित किया हे कि 
यहू किषिमसान्य है। 


श्रनुच्छेद 8।ग के दो भाग हैं । पहुला भाग उन विधियों में से, जो कि संविधान 
के अनुच्छेद 39 के खष्ह (स्र) या (ग) में विनिदिष्ट सिद्धान्तों को सुनिदिचत करने की दृष्टि 
से राज्य की नीति को प्रभावी बनाते के तिए पारित की गई हो, इस झाघार पर प्रविधिपास्य 
हराने की बुराई दूर करने से सम्बन्धित है कि वह ग्रनुच्छे३ ।4, 9 या 3 द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों में से किमी से भी असंपत्त है अथवा उसे छीवता है था व्यून करता है। यदि हम 
और आगे कुछ ने कहें तो यह प्रदन कि व्या व्रिधि वास्तव में अनुष्चेद 39 के खण्ड [ल) 
या [ग) में विविदिष्ट सिद्धास्तों को अ्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए है, उस समय भी 
ज्याव्य (बस्टीशिएयल) होगा जवकि इस उपदस्ध के भ्रधीन पारित विधियां न्यायालय के 
समक्ष पेश की जाएँगी। अन्य सन्हों में न्यायालय इस प्रद्म- की परीक्षा कि पारित विधियाँ 
विनिदिष्ट सिद्धास्तों से सुरुंगत है या नहीं, फिर भी कर सकेंगे यद्मपि इस ग्रभिकथित झाधार 
पर कि अनुच्छेद !4 9 या 3। का. श्तिकुप्रश किया गया है, अविधिप्रान्य झहराने 
का जो प्रभाव होगा बह उस सीमा तक समाप्त हो जाएगा जिस तक कि उस विधि से 
अनुष्छेद 39(ख) और (ग) के ख़िद्धास्तों को प्रभावी बनाना वस्तुतः प्रभिप्रेत था। प्रस्थ 
झक्दों में ऐसा कृत्रिम विधान जिसका कि उद्देश्य बिल्कूल हो भिन्‍न हो, ढिल्तु जि पर 
विनिदिष्ट सिद्धास्तों को प्रभावों बनाने के लिए ग्राशयित विधि के रूप में मात्र भ्रावरण 
चढ़ा हुप्रा हों, प्रथम भांग द्वारा प्रधिकित कसौटी पर खरा नहीं उत्तरेगा । अनुच्छेद 3।ग 
के दूसरे भाग में यह उपबंध किपा गया है कि, यदि ऐसी विधि में यह घोषणा मौजूद हो 
कि वह ऐसी मीति को प्रभावी करने के लिए है. तो उ् पर स्याबालयों द्वारा बिल्कुल हीं 
विचार नहीं किया जाएगा । ऐसी विधियों «की दशा में. जिल्हें रापों के बिधानमणउलों नें 
पारित किया हो, हसके धलावा यह प्रभिरक्षा मौजूद हैकि ऐसी विधिया राष्ट्रपति द्वारा 
विचार करिए जाते के लिए तथा उप्के द्वारा अनुपतिं दिए जाते के लिए प्रारक्षित की जानों 
चाहिए । इसलिए ऐसी घोषणा का प्रधोजन- इस श्राबरार पर स्यायिक ग्रधिमत को स्थान 
लेना है कि धनुच्छेद 29 के खण्ड (जख) प्रौर (ग) में जो सिद्धान्त ढिए गए हैं. उनसे बह 
अस्ंगत है, तथ! पढ़ कि ब्रादयित प्रयोजनों के लिए ऐसी विधियां प्रभाषकारी है। फिर भी 
महान्यायवादी प्रौर महासॉलिसिटर, जो कि भारत संघक्ी श्रोर से उपस्थित हुए थे, 
दोनों ने ही अ्रपने विखित पआ्रावेदनों में तथा दलींसों के दौरान यह बात स्वीकार क्ौहै कि 
स्थापलिय इस प्रश्न की कि पारित विधियों के सम्बन्ध में की गई वे घोपराएं, विभिदिष्ट 
हिद्धांग्हों से सु्ेषत या सम्बन्धित है या तहीं हैं संबीक्षा कर सकेगा। 
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मेरे बिढ़ानू भ्राता भ्याधाविपति खस्ना ते, उपय्‌ कत छूट के बावजूद, भनुख्छेद 3) 
के दूसरे भाग के बारे में यह घोषणा करने का फष्ठ किया है. कि बह अल्य बातों के साथ 
इस आधार पर शूम्य है कि बह भाग न्यामालय के अ्रषिकार क्षेत्र में हश्तक्षेप करता है। 
यह बात कही गई है कि संझ्रोधन करते की शकित के प्रयोग करने फी प्राड़ में संविधान क्के 
स्तंजों में से एक या उसके मौलिक ढांचे के झावक्यक तत्वों में से एड को प्रर्थात्‌ स्यायालयों 
हार पुतविलोकत किए जाने की झक्ति को हटा दिया गया है । 


मैं प्लोचता हूं कि भारत संघ की ओर से जो छूट दी गई है बह इस भ्राधार पह 
बिल्कुल न्यायोचित है जिसे मैं अब अस्तुत करने जा रहा हूं । बह आधार यह है झि कोई 
घोषणा बताई गई विधि का अपते-भाष ही में भाग नहीं होती है, किन्तु वह केवल ऐसी बात 
होती है झोकि विधि से सम्बन्धित होती है, भले ही ऐसी सम्बद्धता तात्पथित विधि द्वारा ही 
क्षयों न की. बई हो । श्रन्य झब्दीं में, भत्रे ही ऐसी घोषणा के लिए विधि में उपबन्ध क्यों ते 
किया गया हो, फिर भी, वह शोषण न्यायालयों द्वारा उस पर विचार किए जाने की बात 
का स्थाने लेतों है और उसमें इस प्रधत पर विचार करने की बात अस्तवलित है कि कया ऐसी 
घोषणा को विश्विष्ट विधि के साथ सम्बद्ध करना युक्तियुक्त और श्रावश्यक है। 


में यह नहीं समझता हूं कि मेरे लिए यह वितिश्चित करना भ्रावह्यक है कि घोषणा 
करने में जो कार्य होता है, उत्तही वास्तविक प्रकृति क्या हैं या यह कि विवक्षा द्वारा उससे 
यह श्रतिपादन अभिप्रेव है कि नैसंशिक न्याय के किन्हीं नियमों का पालन अ्रवश्य किया जाना 
चाहिए। किसी भी पक्षकार ने हमारे समक्ष ऐसे प्रश्नों पर दलील पेश्न नहीं की हैं। फिर भी मैं 
सोचता हूं कि यह छूट केवल इस विचार के ग्रधार पंर दौ जा सकती कि स्वयं घोषणा के 
घरिणामस्वरूप यह बात कि त्थायालय विधि की उस सम्बद्धता को परीक्षा कर सकेंगे, प्रधारित 
जहीं हो जाती तथा न्यायालय यह ब्बधारित कर सकेंगे कि क्या पारित की गई विधि 
बल्तुतः ऐसी विधि है जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 3।ग द्वारा यृष्ट क्षेत्र भ्रा जाता है या यह 
कि वह ऐसी घोषणा के प्रावरण के भ्रधीन बनी रह कर इस प्रकार संरक्षित होने का बहाना 
मात्र है । झत: मैं ऐसी छूट देने के लिए इश्न कारण की पूरी तरह से उचित कारण मावता 
हूं । इसलिए मैं यह अभिनिर्धारित रूरता हूँ कि अनुच्छेद 3! के दोनों भाव 
विंधिमान्य है | हे 5 


संबिधान के प्रनुच्छेद 3(2) के संशोधन प्रौर उन्तीसरदें प्शोधन से सम्बन्धित श्रइव 
के सस्वन्ध सें मैं उन्हों कारणों को स्वीकार करता हूं जिन्हें मेरे विद्ानु आता न्यायत्िपतति रे, 
मैथ्यू औौर द्विवेदी ने बताया है, जिनके निष्कर्षों से सें इन पर ग्रस्थ प्रदतों के सस्वन्ध में 


सहमत हूं । 
जो मेरे निष्क्य हैं उन्हें तिम्नलिदिस रूप में श्रेय प्रस्तुत किया जा सकता है--- 


(॥) उप क्त पोलंक वाथ वाले मामले में यह प्रभिविर्धारित करते हुए बहुमत ने 
लो राम दी यो कि भनुच्छेद 3 अमुक्छेव 368 में ग्रन्तविष्ट सॉविधरनिक संशोधन सम्बन्धो, 
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शक्ति पर परिसीभा अविरोपित करता है, वह गल्नत थी। उसमें जो श्रल्पमत भा, बह, 
प्रदन के सम्बन्ध में, सही था । 

(2) चौवीसवां संझोधत दिषिसान्य है । 

(3) प्रनुस्छेद्द 3!य झो भोड़ने की बात सहित, पश्चीसवां संशोधन विविमान्य है 


(4) जैसा कि पमुख्छेद 3(2) संशोधित किया गया है, उसमें प्राए हुए “राधि" « 


शब्द जे कोई विहित मानक अभिप्रेत नहीं है। राषि को नियत करता तथा राशि को 
अवधारित करते के सिद्धांस्स भ्रधिकरथित करता ऐसे भामले हैं जो संधदू या सम्बन्धित राज्य 
के विधानमण्डल की श्रनम्य वाक्ति के भीतर श्राने बाले मामले हैँ। प्रत्य सब्दों में इस प्रकत 
के सम्बस्ध में कि क्या श्रतिकर पर्या्त है था महू कि वह पुक्ितियुक्त है, ऐसे मानक तथा उन 
मानकों की पूति, ऐसे सापले हैँ जोकि श्रवभारित करने वाल विधायी आ्राधिकारियों की 
श्रनग्य सक्षमता के भीतर श्राने वाले मामले है। 

(5) अनुक्छेव 3 | द्वारा अनुध्यात्त घोषणा ऐसे प्रमाणपत्र केसमान है जोकि 
इस बात पर विचार करने के कादें दिया गया हो कि क्या वह संविधान के अनुच्छेद 39 (ख्र) 
और (पर) में विनिदिष्ट सिद्धान्तों से छुसंगत है और इसलिए न्यायालय की प्रधिकारिता 
सम्नाष्स नहीं हो गई है। न्यायालय इस वात पर ग्रब॒भी विचार सकतें हैं और विविश्चित 
कर सकते हैं कि क्या ऐसी घोषणा वास्तव में ठीक है था कि वह ऐसा बहाना मात्र है जोकि 
क्ज्निय विघान के तथा ऐसी विधि के सम्भश्थ में है जो कि संविधान के अनुख्छेद 39(ख) 
श्रौर (ग) में दिए गए सिद्धांतों कें बस्त॑गत है या असम्बद्ध है। विधिक सम्यस्ध के प्रश्न पर 
भौ समान रूप से स्थीकाय दो मतों में से जो मत विधायी ग्रश्रमत के भ्रनुसार हो, उसे 
झभियावी होना बाहिए । 

(6) उत्तीसवां संशोधन'विधिमान्य है । 

(7) मैं उपयुक्त बिनिश्चयों की रोशनी में इस पिटीशनों का तिपटारा करता हूं। 
मैं सुमवाई के इस प्रक्म के लिए पक्षकारों द्वारा किए गए खर्चे के संबंध में कोई भी 
आदेश नहीं देता हूं । 


+-हैष भ्रगले भ्क से" 
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गसतांक से श्रागे-- 
न्या्याधिपतति ट्रतरेदी-- हि 
मैं श्रपने भाई रे के चौनीसनें, पच्चीसंचें और उन्तीसवें संशोधनों की विधिमान्यता की 
बावते निकाले गए निष्कर्षों से सहमत हूँ । किन्तु इस मामले के महत्व को ध्यान. में 
रखते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उन निष्कर्षों के समर्थन के लिए स्वयं अपने कारण दूं। 
जो विचारधाराएं रटुपर्ट काल पें अंग्रेजों के मस्तिस्क को वश में नहीं' कर 


सकी और श्रसफंल हो कर मृत हो गई मे ग्राव भारत के संविधान में पुतर्जन्म' लेता 
चाहती हैं | कुछ मिलती-जुलती झातें इस प्रकार हैं-- 


सटुप्रईे कालोन विचारधाराएं श्री पालशीबाला द्वारा दी गई 
हे चलीले 


7. “संसद्‌ के कार्य काउन के फूल और - अनुच्छेद 368 के आ्राधार पर: - 
प्राभूषण छीन सकते हैं किल्तु स्वयं ऋड़न संसद्‌ संविधान का संशोधन इस 
नहीं (१) । प्रकार नहीं कर सकती, कि 

संविधान के . सारभूत तत्वों 
को छीन से या न्‍्यून करे । 


2: संसद्‌ इंग्लैब्ड की स्वतंत्ञ॒ जनता पर विदेशी 5. संसद्‌ संविश्षान का इस प्रकार 
सरकार की स्थापना नहीं कर सर्वृतीन ही संशोधन नहों कर सकती कि 
उनको विदेशियों द्वारा अधिरोपित विधियों को. भारत के गणराज्य को किसी 
खागू कर सकती है (*) । विदेशी देश का उपनिरेश बता वे । 


3. संसद्‌ सामस्तों, नागरिकों और नगर के 3. संसद्‌ संविधान का इस रूप 


प्रतिनिधियों को उनके तिर्वाचित करने के लिए. में संशोधन नहीं कर सकती 
सहज अधिकारों से इंग्लैंब्ड की स्वतंत्र जजता .. जिससे कि संविधान के भाग 3 
को वंचित नहीं कर सकती । इन बालों में. में मूल अधिकारों का ' अर्म 
उनकी ग्रहृति मूल अधिकारों तथा जनता के... विहत मा वष्ट हो। 

व्यक्तियों की ओर प्रवृत्त होती है और संसद 


(!) कई भोज किलर मू० न्या० फप्कारेभ्टस लॉ दस इस्ल् कसिटट्यूजनल हिस्री इब्ल्यू० गफ, 
2955 संस्करण पूर्वोकत पृष्ठ 73, * 


(*) हलिखियस बाल श्रॉफ बरखम इसनवायर पृष्ठ 07, 
_ कद ण॑ ॥#४/73--3 
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किसी भी हूुव में जनता या राष्ट्र का उल्लंघन 
नहीं कर सकती | ने तो उसे उल्लंघन 
करना चाहिए(?) | 
'सम्पत्तियां संविधानों के ग्राधार हैं और संबि- 4. सम्पत्ति का क्रधिकार एक माल 
श्रान सम्पत्तियों. के आधार नहीं हैं यो यदि. वौय प्रधिकार है और दूसरे 
हूँता हो कि कोई संविधान ने हो तब भी अधिकार के उपभोग के छ्लिए 
जैश्वगिक विधि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा खिद्वान्न यह श्रावश्यक है । यह सैसगिक 
. ब्रदत्स करती है कि वह उस सम्पत्ति को अपने. विधि पर ग्राधारित है । यह 
पास रखे जो उसके पास है या उसके पासहो. सँबिधान के संझोधन हारा यह 
सकती है और जो पूसरे मनुष्य कीसम्पत्ति ने हो छीना जा सकता है ब्रौर व 
जहाँ है(?) ॥४ ही च्यून किया जा सकता है । 
'जैते कोई प्रतिनिधि जिसे केवल मूल तत्व के 5 संसद संबिधान की सुष्टि हैं। यह 
परिस्क्षण का ग्यास है किन्तु वह ऐसा प्रतिनिधि. सपने सृजक अर्थात्‌ संविधान के 
है जो इस मूल विधि के श्राधार पर विधियां. ऊपर नहीं हो सकती | इस 
बनाता है उदाहरणार्थ, जनता को जिधान बनाने. प्रकार यह भूल अधिकारों के मर्म 
की शक्ति है । क्या उसे उस मूल तत्व को को विकृृत या नष्ट तहीं कर 
हटाने या तष्ट करने का श्रपिकार है । मूल सकती | 

तत्व द्वारा जबता स्वतंत्र होती है । यह स्वतंत्र 

बतता प्रतिनिधित बनाती है । क्या यह सृष्टि 

अपने सुजक को ब्रनह कर सकती है (*) 

8. 'जंब संसद का कोई ईत्य किसी समान्य 6. तैसथिक विधि के सिंडधान्‍्तों द्वारा 
अधिकार या व्यक्ति के विरुद्ध होता है तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की 
सामान्य विधि उसे नियंद्षित करेगी और उप. 'जवित परिसीमित है और इन 
कृत्य को शूल्य के रूप में न्‍्याय-निर्णीत संशोधनों द्वारा इन सिद्धान्तों का 
करेगी (*)॥ उल्लंघन शून्य होगा । 

2. 'दे मामले जो प्रडा के जीवन या बिरासतया 7: अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति 
कल्याण पा हम्पत्ति से संबंधित हैं उन्हें केसगिक. १९. अन्तनिहित और, विवक्षित 
तके द्वास विनिध्चित नहीं किया जा सकता पर्सीमाओं का अवधारण ऐसा 
अपितु उन्हें कल्षिम तक॑ और विधि के निर्णय. न्पासाधीश करेगा जिसमें प्रशिक्षित 
द्वारा घिनिश्चित किया जा सकता है। यहां और श्रनुभूमिक्षम न्यायिक गेघा 
विधि एक ऐसा! कृत्य है कि पूर्व इसके कि कोई हो! 

एए. कयण बाल शक रख इलबाय५ गफ, पृष्ठ ॥07- है 

(5) फैल सता, गफ, पृष्ठ ॥5- 

(0) स्वेकर विलियम पेन, पुवोकत पृष्ठ 55. 

(+] हौ० जी दोआइनल क्या रचित रिपराइनल श्रॉफ बैचुरल लों कस्पेप्टूस 930 संस्करण से 

उद्भत में डॉल मूह के माससे में कोक का तेल, पृष्ठ 33-34 


हः 


लत 
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व्यक्ति उम्का संक्षात कर सके. उसके लिए 

वीकालोन श्रध्ययत और अ्रमुभव प्राप्त करना 

अपेक्षित है(२)। 

उस स्टुप्रट काल में, जिसमें सआाढ, संस्रद्‌ और सामान्य विधि की आ्राथ- 
मिकता के लिए खिवाद था, संसद्‌ विजयी हुई (“)। सम्राट और सामाल्य विधि 
ने उम्की स्वॉपरिशा को स्वीकार कर लिया । स्टूप्रटे काल्ोन इंग्लैंड संक्रामण काल थे 
गुजर रहा था। भारत भी आज गुजर रहा है| “हम बहुत बड़े संक्रामण काल से 
गुजर रहे हैं जब कि हम इसे बड़े संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, तो विभिन्न पदतियां--- 
चादे वे विधि की पद्चतियां हों, उनमें भी परिवर्तन होगा ।जो धारणाएं हमें शुनियादी 
प्रतत होती ई उनमें परिवर्तन होगे गा होंगे (“) (महत्व बेने के लिए रेबाक्रित किया गया हैं) । इन 
मामलों के मूल में जो विवाद है वह यह है कि क्या संविधान का भ्र्थ उसके 
अल्तिस्य में रहुने के कारण है था उसके होने के कारण । न्यायालय को यह विनिश्चित 
करना है कि क्या यह एक कारागृह है या मुक्त देश या यह कुछ लोगों के लिए 
उपकंधित है या प्रनेकों के लिए । इन समस्याओं का सम्राधान विदेशी विधि की कत- 
कारी की सहायता स्ले नहीं हो सकता है | विदेशी न्यायालयों के निर्भप तथा विदेशी 
लेक्षकों द्वारा विभिन्न संविधानों पर लिखी गई पुस्तकें और लेख हमारे संविध्षान का 
अर्चस्वियन करने के लिए निरापद मामेदर्शः नहीं होंगें ।/ अंतिम विश्लेषण में इसका 
विनिश्मय संविधान की झब्दावलि पर निर्भर करेगा और चूंकि कोई दो संविधान 
श्रनत्य विबंधनों के तहीं हैं । ग्रत: यह मानना बहुत ही भयावह है कि उनमें से किसी 
पर किया गया ब्रिनिश्चय बिना किसी शर्ते के दूसरे को लागू किया जा सकता है। 
यह उच्च स्थिति में भी हो सकता है जब कि दोनों मामलों में प्रयोग की गई शब्दावलि 
और ग्रभिव्यक्तियां समाव हैं। क्योंकि कोई श्ररद या प्रयोग अपने असंग द्वारा 
स्वरुप आप्त करता है और तदनुसार भिन्न-प्रिन्न भाव रखता है [सी> पो० एव 
बरार सेल्स आफ मोटर रस्प्रिट लूबरीकंण्ट्स टैक्सेशन ऐक्ट, !938 वाला सराभसता(+)] 
उदाहरण के लिए कबाड़ा और सिलोन में विधि बनाना और संविधान को संशोधित 
करना दोतों को विधि कहा जाता है। क्योंकि वास्तव में अहां सांविधामिक 
संशोधन ब्रिटिश संसद्‌ के काजून के अश्लीन या झरार्डर-इन-काउन्सिल (सपरिषद्‌ प्रादेश) 
के ग्रधीत पारित एक श्रश्चीनस्थ अधिनिय्िति है जो कि एक प्रत्यायोजित विधान है । 
हमारा संविधान, कुछ नए प्रकार का है और उस भाव में अद्वितीय है ॥ इसलिए हमें 
यह प्रवोत होता है कि इस पर दूसरे देश के दृष्टिकोण था उनके न्यायाक्षयों के 
दृष्टिकोण के माध्यम से विचार करना स्थर्थ है(*) 4 
7) जे४ आरूठर क झलक कस्टटयूजनल कॉम्पिलक्टर परॉफ दि सेबतटीश्व सेल्बुरी 603--689, 
496 ( हटूकेंट संस्करण पृष्ठ 97॥ पर उद्धृत कोक का सेक । 

() ९ इन्त्य० गेललैपड कारिटट्यूबनल हिस्टर ग्रॉफ इंस्लफड (पेपर बैंक रिकरिष्ट 963) जूर३0०-उग। 
(*) जवाहर चाल वेहरु का टट्यूएप्ट भसेप्यक्षी डिवेट्स, निहद 9, पृष्ठ /94. 
(+)(3939) एक+ प्री ब्रार० १8, 39. 
(5) (957) एस पी झारक 747, पृष्ठ 2442. 
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संविधान जनता की प्रकृति के राष्ट्रीय जीवत की अभिव्यक्ति हैं। यह यु 
को प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है और उस देश में, जिसमें कि संविधान को प्रचालित 
करने का भराक्तत्र किया गया है, व्याप्त आबनाओं के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए 
आप को बिना तोड़े-्मरोड़े प्रनुच्छेदों का निर्बेदत करना चाहिए !। [सोतीलाल बनाभ 
उत्तर प्रदेश राज्य (“)] वे संविधान जो 7वों, १8वीं. और 9वीं श्ाब्दियों में 
पदेये उनमें उस काल के मनुष्यों को ग्राश्ओं और झभिलाकाओं की झलक मिलती है । 
आंस्त के संविधान में 20वीं शताब्दी के उत्तराद की उपनिवेशवादी अर्थ-ब्यवस्था से 
चमरने वाली भारते को जता की ब्राशाओं और झभिलाषाओं की झलक मिलती है । 
उाजनैतिक लोकतंत्र के संगठित करने के लिए भूतकाल में विरखित संविधान सामाजिक 
और आधिक लोकतंत्र में समर्थ कररे कें लिए विरित भारत के संविधान का अथत्वियन 
करने के लिए निरापद मार्यदर्शक रूप में उपयोगी रहीं हो सकते । 


थे संविधान जो गत तीन शताब्दियों में विकसित हुए उनके बारे में यह 
पम्रझा जाता.था कि वे सम्पत्ति को सर्वोपरित्त को वविद्वौकृत करते थे । ट्राकबिले 
ते कहा था कि फ्रंस की राजऋति में अतत्य रूप से एक अधिकार को रहने दिया गया था 
और वह अधिकार सम्पत्ति का अधिकार है। और राजनीति की घुख्य केवल ये समस्याएं थींकि 
सम्पत्तिधारकों के अधिकार में कैसे परिवर्तित किया जाएं” (*) । हमारे संविधान को 
एक युमान्‍्तकारी भिन्न परम्परा अं जन्म मिला है । हमारे पूर्वज खुख की वस्तुओं (प्रिय) 
के श्रजेन में विश्वास नहीं करते थे । वे उत्तम और कल्याणकर िय) पर प्रास्था 
रखते ये । उन्होंने अपने सज्ादों को इसलिए राजन्‌ कह कर संब्रोष्तित किया क्योंकि 
उसका यह कार्य था कि जनता के कल्याण को प्राप्त करावे (+)। विधि का यह नियम (धर्म) 
मे यह आय था कि. शकितिहीनों को सहायता की जाए और शवितिशालियों को 
नियंत्रण मैं रखा जाए । उतके विधि का नियम (रोति) एक धारा औीनकि एक 
कीचड़ । उन्होंने यह मान्यता दी थी कि परिवर्तत अपरिहाये है ॥ दे इस नैतिक नियम 
में विस्वास करते थे कि सारा धन बांट दो और अवश्षिष्टि का उपयोग करो (7)। 


संबिधान में स्वराज्य के लिण हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के दर्शन की छांप है। उस 
दक्य॑न को दो प्रसिद्ध ेता महात्मा गांधी और जवाहरलाल वेहरू ने रूप दिया था। महात्मा गान्धी 
मे उस पआलन्दोलन को अहिसा का दर्शन दिया उतकी अहिंसा के भराधा रभूत तत्व इस प्रकार हैं+- 
[7) समता तथा (2) भोग की इंच्छा का ग्रभाव। (झपरिगृह) उन्होंने घोषणा की यो कि एक 
गरीब देश के अनुरूप साथनों के ऊपर जीवनयापन-करना चुराए हुए भोजन पर जीवनयापन 
करना है()ओऔर उन्होंने वह भी कहा या कि “मैं कुछ के,हायों में शक्ति और धन के केस्द्रीयकरण 
(7) एक आई» आर» 95। इलाहाबाद 25:, 297. 
(6) सोगर हेवती खोल्ठाड डाया रचित केंल, डरोलीटिकल बॉ इस दि वाइ्दील्य -सेल्दुरीमें 
उद्धृत पृष्ठ 55. ऐ 
(उ] महाभारत शान्ति पत्र, 57 
(4) भहाभारत, शान्ति एबं 60 :77- 
(5) झा० पी७ अरोतःरम्स्यः, दि हिस्टरी छॉफ दि इष्छियत कारिस वल्युम ) पृष्ठ 336. 
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के प्रयोजन के लिए यंत्र के प्रयोग को पय और अन्याय मानता हूं । आज यह यंत्र - किस अ्रकार 
अथुक्त होता है (१) । 

जब कि महात्मा गात्घी ने आन्दोलन के धापिक पक्ष पर बल दिया था ! जवाहरलाल 
नेहरू ने उसकी ग्राथिक विषयवस्तु को समृद्ध किया। 929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 
अपने भ्ध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा धा--“समाजवाद का दर्शन सम्पूर्ण विश्व के समाज के- 
सम्पूर्ण ढांगे में धीरे-धीरे व्याप्त हो गया है और लगभग जो केवल प्रश्त विवादग्रस्त है बह यह है कि 
इसके पूर्ण रुप से प्रनुभव किए जाने की कौन-सी अवस्था झोर कौन-सी रीतियां होंगी। पवि भारत 
अपनी गरीडी ग्यौर अरस्ममानता को घटानां चाहता है तो उसे भी उसी मार्ग परं चलना होगा 
यशपि वह स्वयं प्रपनी टौलि विकसित कर सकता है घोर भ्पनी बंशजात श्रक्ृति के अनुरूप 

_ब्रादर्श अंगीकृत कर सकता है (*) । ह है 

राष्ट्रीय स्वतंत्रता भर सवमाजिक स्वतंत्वता के बीच धतिष्ट प्रौर प्रभिक्ष संबंधों पर जोर 
देते हुए उन्होंने कहा था कि यदि कोई देशो सरकार विदेशी सरकार का कब्जा करती है भोर 
सारे स्थिर स्वार्थों को भलुण रखतो है तो यह स्वतंत्रता की छागा भी नहीं होमो। भारत का 
ताल्कालिक उद्देश्य उसकी जतता के शोषण हमाप्त करने के शब्दों में समझा: जा सकता है। 
राजनैतिक रूपसे इसका भ्रर्थ स्वतंत्रता और ब्रिटिश संबंधों का अनन्त होगा किन्तु झ्राधिक प्रौर 
सामाजिक रूप से इसका प्र समस्त विशिष्ट वर्गों, विशेषाधिकारों भौर स्थिर स्वार्थों का झन्स 
होना चाहिए (१)! 

महात्मा गान्धी का दशन हमारी प्राघीन परम्परा के मूल में पाया जाता है। जवाहरलाल 


. नैहृरू का दर्शन ग्राभुनिक विचारक्षाराप्रों से प्रभावित है। किन्तु उनके दर्शनों भें जो समान प्रतीक 


है बहू मानवतावाद है। पश्चिम के बिशान्‌ सातववाद को केथल राजनैतिक समानता ही मानते 
हैं किम्तु महात्मा गांधी और जवाहरलाल बेहरू का मानववाव सामाजिक भर झाधिक समातता 
के रथ्यों के साथ है। पूर्ववर्ती ने मनुष्य को राजनैतिक नागरिक बनाया और पश्चातूवर्ती का 
उद्देश्य उस्े पूर्ण नागरिक बनाने का था। वही मानववाद का दर्शन स्वराज के लिए चलाए जाने 
जले राष्ट्रीय श्रान्दोलन की प्रेरणा बत ब्या । हे 

4929 में प्रत्िल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह संकल्प किया था कि भारतीय जनता 
की प्रत्यंत गरीबी भौर दुख समाज की श्रापिक ढांचे के भी कारण है (4)। मूल अधिकार तथा 
प्राधिक कायंक्रम पर कराची कांग्रेस का प्रस्ताव जो 92! में बस्वई के श्रतविल भारतीय कांग्रेस 


* कमेटी के भ्रधिवेशन में पुनरीक्षित किया गया था यह घोषित करता था कि जनता के शोषण को 


सम्राप्त करने केलिए राजनीतिक स्वतंत्रता के घ्त्तर्यत भूखे के लिए झाधिक स्वतंत्रता भी होनी 

बाहिए” ।-इसमें यह उपयंध था--“कि सिवाय विधि के अनुसार सम्पत्ति से किसी को 

() जबाहरलाल तेहए, डिस्कवरी श्रॉड इंडिया, सिगनेट द्रेख, (958 पृष्ठ 432. 

(*) आर० डी० अ्रश़्वाल इस्ॉनामिक आस्पेक्ट श्रॉफ ए बलफ़ेयर स्टेट इन इच्डिया पृष्ठ 32. 

(२) जराहस्तान नेहरु, विदर इब्डिवए, 333. 

(4) इ्डियन नेतललत डांग्रेष्न रिजोल्यूलन्स पाने इफ्मरालिक प्रालित्ों शरोग्रेद एल्ड बलाइड बेद्य 
924--96% पृष्ठ 3. 

(७) फ्क्त, पृष्ठ &--9 
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अलग नहीं किया । जाए या सम्पत्ति का अधिहरण ते किया जाए ।” (?) 
(महत्व बैने के लिए रेखांकित किया यया है) | इसमें यह उपबन्ध था कि राज्य 
महत्वपूर्ण उद्योगों तथा सरकारी सेवाजों, खनिज खोतों, रेलवे, जल मार्यों, पोत परिवहनों 
तथा अन्‍्म लोक परिवहनों के साधवों को अफने स्वामित्व में रखेगा और उन पर उम्का 
नियस्तण होगा . (+*) | 9 45 के कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार-- 


"भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ा और आवश्यक समस्‍या यह है कि कैसे गरीबी के 
अभिशाप को मिटाया जाए और जनता का जोबन स्तर ऊंचा किया जाए ७३) । 


यह घोषित करता था कि उस प्रयोजन के लिए “यह आवश्यक है कि व्यक्तियों ओर ग्रुपों 
के हाथ में धर्म और शक्ति का केद्रण होने से निव।रित किया जाए (*) | और समाज कै 
झतरूप स्थिर स्थार्थों को बढ़ने से रोका जाब (*) । इसमें प्रस्थापित था कि स्ाम्यपूर्ण 
प्रतिकर के संदाम पर पंध्यवर्तियों की भूमि को अजित किया जाए । 


नवम्बर , 9&7 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने दिललो के ्शिवेज्न में इस माव का एक 
संकल्प पारित किमा था कि कांग्रेस को यह उद्ृश्य होना चाहिए कि वह ऐसा आाधिक डांचा 
निर्मित करे जो बिता प्राइबेट एकाधिकार के सूजित किए गए तथा धन का केन्द्रीयकरण किए 
बिना प्रध्विकतप उत्पादन दे सके (4) । यह सोचा पथा कि ऐसा सामाजिक ढांचा श्राधिक और 
राजनैतिक समातता की प्राप्ति के लिए विकल्प दे सकता है। 


संक्षेप में राष्ट्रीय प्रान्दोलन इन बातों के लिए दचनबद्ध था--(।) जनता के निर्बल 
वर्षों की सामाजिक, भ्राधिक और राजलैतिक स्वतन्द्वता के लिए कार्य करना; (2) कुछ व्यक्तियों 
के हाथ में से किसी रूप में छुपे धन के के्ण को वितरित करना; (3) विधि कै श्रतुसार सम्पत्ति 
अजित करना । प्रतिकर का संदाय साम्यपूर्ण बिचारणीय बातों के प्राथार पर भ्रवधारित किया 
जाएगा न कि बाडार-यूल्यद्वारा। वे व्यक्ति जिन्होंने संविधान को विरचित करने में प्रमुख 
आग लिया या इन उदात्त प्रादर्शों द्वारा प्रभावित थे । उन्होंने संविधान की भ्रस्तावता में उन 
आतों को सभाविष्ठ किया जो कि राज्य-नीति कै निदेशक तत्वों में भ्रचुर मात्रा में बिखर गई। 
उन्होंदे इन्हें प्रनुच्छेद के भाग 3 के अधिकारों के ऊपर प्राधिपत्य प्रदान किया (दिखिए-- 
अनुच्छेद 5( 3), 6 (4),7, !9(2) से (6), 24 25, 2 $(क) और (ख), 3(4), 
(5) और (6)]।| उन्‍होंने इन्हें देश के शासन के लिए श्राधार मूल तत्व बताया। पब्डित गोवित्द 
अल्लभ पत्त ने इन्हें महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की संज्ञा दी प्रौर वास्तव में वे इसो प्रकार के हैं। क्योंकि 
९ जोश ह 
€) खुवॉंका 
(2) पूलॉक्‍्ल पृष्ठ ॥+ 
(+) खुहोबत पष्ठ 4 
(5) पू्ाकत, पृष्ठ 5-6- 
(*) पुजोक्त, पृष्ठ 8-3. 
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जब वे कारये रुप में परिशत किए जाएंगे तो वे उन मूल भ्रधिकारों से बहुत से स्वामों उत्पन्न 
करेंगे भौर स्वतन्तता और- समता! को विशेषाधिकार से सार्वधीण मानवीय भ्रधिकार के रुप में 
झूपात्तरित करेंमे। है 

यश्पि चाहे जितना सुक्षद उसका नाम श्रौर उसकी ध्वनि हो, प्रत्येक केख्ठित शक्ति के बारे 
में संविधौन निर्माताओं की दृष्टि में सत्वेह था। उनको आशंका थी कि उत्पादन के साधनों भौर 
कच्चे माल के सोतों के स्वामित्व का केखण हो सकता है और उसका परिभाम यह होगा कि 
कुछ मुनाफाजोर व्यक्तियों के हाथों में धन का केन्द्रण हो जाएगा और ऐसी झ्राथिक शक्ति को जस्प्र 
मिलेगा जो सर्वधासरी झौर सर्वसक्षम होगी जैसे कि हेगेलियम राज्य ! यह कच्चे मालों की कीमतों 
में गिसवट में छ्तपृर्ण तरीका श्वपना सकती है। यह कम उत्पादन द्वारा और जश्रीरेबाजी 
द्वारा तैयार माल को कीमतों को बढ़ा सकती है। यह बेरोजगारी बढ़ा सकती है प्रौर सजदूरी की 
दर घंटा सकती है। इसके द्वारा विनिधान में रकावट पड़ सकती है और यही राष्ट्र की भ्रौद्योगिक 
प्रगति को नियंत्रित कर सकती है (0) यह'राजमीति प्ौर जनता की विचारबारा को प्रभावित कर 
सकती है (2)। यह झपने स्वार्थंव्श सरकारों को भबभीत करने तथा उस पर रोक लगाने या उसे 
प्रसिवर्तित करने की कोशिश कर सकती है () | इससे स्वतन्त्रता, विधि का नियम एवं शान्ति 
खतरे में पड़ सकती है (“) | इससे याध्ट्रीय एकता तथा संस्कृति झौर शिक्षा के विकास में गिराबट 
अर सकती है (5) ! इन बहुपु्ली्राथिक शक्ति के दुष्पयोगों को बचाने के लिए संविधान निर्भाताशों 
ने अनुक्छंद 39(ख) और (ग) श्रधिनियमित किया था। संविधान के समझने में भाग 4 के 
पूरव॑तर श्राप्त होते वाले पहत्व को दिमाग में रखना त्यायसंगत होगा। पु 

यह अब झावश्यक है कि इस पर बिचार किया जाए कि क्या घोलक मश्य बाले मह्मले(*) 

में बहुप्रत का विनिश्च्रय सही है ? 


संशोधन शबित को विल्भानता 
गोलक बाभ वाले मामले (४) में न्यायाधिषति कांधू तथा दो उन दूसरे न्यायाधीशों ते 
जिन्होंने अपने को उनसे सम्भद्ध किया था और त्यायाधिषति हिदावतुल्वाह, चछावत और 
रामस्‍्बाणी ने यह मत दिया था कि संविधान को संशोधित करने की शक्ति भ्रनुच्छेद 368 में पाई 
जाती है। मुझ स्थायाधिपति सुख्या राब तथा चार गन्‍्य उन विद्वान व्यायाधीशों ने जिन्होंने 
उनके स्राथ अपने को सप्वद्ध किया था, तंख्तिकूल यह अभिनिर्धारित किया था कि 


(!) दे के गेशबरेण, प्रमेरिकत कैपटेलिकरप, पृष्ठ 2, 40 और 6४ ; रिपोर्ट श्रॉफ दि मोनोपचौज 
इल्नवायरी कमीक्षण (॥965), जिरुद ॥, पृष्ठ 25, 428, 29 ग्रोर ॥34. 

('] जे» के> गेलगेरेश, पूर्वोषत, पूस्ठ ॥23, बरटरेण्ट रस : पॉवर (प्रतविन शुक्स) पृष्ठ 88, 
मोनोपलीड- हनस्बायरों कमीजन रिपोर्ट, पृष्ठ ॥38. 

(+) बी० रखसल, पूर्वोकश, पृष्ठ 86, 88 भौर 24, मोतोपलोज इल्वायरी कमीन रिपोर्ट, पृष्ठ ॥, 
33$ घौर 383- 

(4) जे के० गेलबरेथ, पूर्वोकत, पृष्ठ 67, भोरे 70; इम्ल्यू- फाइडरैन: एने इण्ट्रोडस्शन टू बह 
परालिटिमेस : (सन्दत मैकमिलनक एण्ड का्पती लिमिटेड) 962, पृष्ठ 4. 

(+) मोलोपल्ीज इल्लदाथरी कमौशत रिपोर्ट, पृष्ठ 36. 

(5) (3967) 2 एक हो० झार० 769) 
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अनुच्छेद. 368 संविधान को संझ्ोध्तित करते की शक्ति प्रदत्त नहीं करता है।- यह केवल 


संशोधत के लिए प्रक्रिया के लिए उपयन्ध करता हैं। में आदरपूर्वंक इस मत से सहमत 
हूँ कि संशोधन की शवित मूल अनुच्छेद 368 में विल्वपान है। 


अनुच्छेद 368 के पार्शब-टिप्पण के होते हुए भी, जोकि यह उपदर्शित करता है कि 
अनुच्छेद 368 संशोधन के लिए प्रक्रिया विहित करता है, श्रतेक विचारणीय जातें स्पष्ट रूप से 
यह द्शित करती: हैं कि संशोधन शक्ति प्रनुच्छेद 368 में पाई जाती है । भरपुच्छेद 368 
विनिदिष्ट रूप से संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया के लिए उपबस्ध करता है। जब विहित 
अक्िया यधार्थत: अनुसरित की जाती है तो संविधान 'विधेयक के निबस्धनों के म्रंबुंसार 
संशोधित हो जाएगा' । संसद्‌ विहित प्रक्रिया को यथा एप से ग्रनुसरित करके इस परिणाम को 
'जस्म दे सकती है! जो भी कोई किसी परिणाम को जत्म दे सकता है उप्के बारे में सही रूप से 
यह कहा जा सकता है कि उसे उस परिणाम को जन्म देते की शक्ति है। तदनुसार संविधान के 
संशोधन कौ अजित प्रववश्यक रूप से प्रनुच्छेद 268 में विवक्षिंत हैं। 


अतुश्छेद 368 संविधान के भाग 20 में पामा जाता है। इस -भाष में यह भ्रकेला अनुच्छेद है। 
यवि संसह़्‌ ढ्ारा संनिधान को संशोधित करने के लिए प्रक्रिया के लिए केवल अनुच्छेद 368 
में उपव्ध किया गया था तो झ्ुविधान निर्मातामों ते तर्कसंगत हूप से इसे संविधान में 
आग 5 में 'विधायी प्रक्रिपा' के शीपष॑क के प्रधीत रखना होता। भाग 20 का शीर्षक संविधान का 
संशोधव' है न कि 'संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया' है। इस शीर्षक के भ्रन्तर्गत शक्ति प्रौर 
अ्रक्रियां दोनों ग्राती हैं। ग्रनुच्छेद 368 के परल्तुफ से भी यही दश्शित होता है कि उसमें संशोधन 
की शक्ति स्थित है। संविधान के संशोधम की शक्ति संविधान के प्रनुष्छेद 248. के स्राथ पढित 
अनुसूची 7 की सूची । की प्रविष्टि 97 में युक्तियृक्त रूप से नहीं पाई जाती है। संविधान को संशो- 
घित करने के लिए. उयवम्ध का निबिवाद झुप से संविधान निर्माताग्रों के दिमाग में विशभान रहा 
होगा। पदि उन्होंने यह सोचा होता कि संविधान को संशोधित करने की शक्ति अ्रपनी प्रकृति में 
विधापी है तो उन्होंने निश्चित रूप से श्रभिव्यक्त रूप से इस गक्ति को सूची | की किसी घिनिदिष्ट 
प्रशिष्टि मैं सम्मिलित किया होता । स्रतुच्छेद 248 भौर सूची । की प्रविष्टि 97 संसद्‌ को 
अवशिष्ट शक्ति प्रदत्त करते हैं। प्रनुच्छेद 246 और सूची । संसद को विनिदिष्ट शक्तियां प्रदत्त 
करते हैं। प्रवक्षिण्ट शक्ति को ऐसे मामलों को सम्मिलित करने के लिए ग्राशयित किया भया था 
जिसका कि संविधान की विरचना के समय संविधान निर्माताग्रों ने पूर्वानुमान नहीं फिया था । 
चूंकि संविधान के संशोधन के प्रकरण का उन्होंने पूर्वानुमान कर लिया भा इसलिए इसे अवशिष्ट 
शवित में नहीं रक्ा जा सकता था। अनुच्छेद 245() संसद्‌ को 'इस संविधान के अपबन्धों 
के प्रध्यधीन' शक्ति प्रदत्त करते हैं। भ्रतु्छेद 246 ग्रोर 248 पनुच्छेध 245 के अध्यधीन हैं। 
तदनुसार अनुच्छेद 248 प्ौर सूची की प्रविष्टि 47 के प्रप्नीन बनाई गई कोई विधि संविधान 
के किसी उपयत्ध के प्रसंगत नहीं हो सकती । किस्तु संविधान के किसी उपवन्ध का संशोधन करने 
के लिए प्रविष्टि 97 के अश्लीक बनाई गई विधि में उपवरस्ध से प्संगत होगी | तदनुस्तार यह 
अरविधिमान्य होगी । किन्‍्त्‌ अनुच्छेद 368 में विहित अ्रिया-का ग्रनुतरण करने के पश्चात्‌ एक 
विधिमान्य संविधान के संशोधन का जत्म होत। है। उसी प्रकार श्रनुच्छेद 248 और प्रविष्टि 97 
के प्रस्तगंत संविधान के संशोधन को शक्ति नहीं थ्रा सकती । हमारे देश में अबशिष्ट शक्ति के 
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इतिहास से भी यह दशित होता है कि संविधान को संशोधित करने की शक्ति अवशिष्ट शक्तित में 
एरिसीमित्त नहीं की जा सकती । भारत शासन अधिनियम, 935 की धारा 04 में ग्रद्िष्ट 
शक्ति के लिए उपबन्ध है। प्रव्॑तरं जनरल लोक ग्रधिसूचता के द्वारा संघीय विश्वानमण्डल, 
श्रान्तीय दिघानमण्डल को ऐसे किसो विषय की वाबत, जो अनुसूची 7 की सूची में से किसी 
में प्रमणित नहीं है, विधि भ्रधितिय्ित करने के लिए सशक्त कर सकेगा। एयनेर जनरल किसी 
विधावमण्डल को भारत शासन ग्रधिनियम के संशोधन के लिए विधि वनाने के लिए सशक्त नहीं 
कर सकेगा । उक्त प्धिनियम को संज्योध्ित करने की शक्ति ग्रतन्य रूप पे ब्रिटिश संसद्‌ में विनिहित 
है। जब संविधान पर विवेषन हो रहा था, अवशिष्ट शक्ति के बारे में बह भ्रस्थापित किया गया था 
कि बह राज्यों में विनिहिंत की जाए। यदि उस शक्ति को राज्यों में विनिहित किया गया होता 
तो यह दलील देसा सम्भव व होता कि संविधान झवशिष्ट शक्ति के झ्ाथ्य लेकर संशोधित किया 
जा सकता है क्योंकि संशोघ्वन्‌ करने वाले विधेयक का श्ूतपात संसद में किया जाना होता है न कि 
राज्यों में । पह थात बाद के प्रकम को थी कि ग्रवशिष्ट शक्ति को सूची ! में सम्मिलित किया 
गया। इन पूर्व कही गई विच्ा रणीथ आातों से स्पष्ट है कि संसद्‌ की शक्ति अनुच्छेद 248 तथा भूची 
] की भ्रविष्टि 47 में निवास नहीं करती है। जैसा कि पहले ही कथित किया गया है यह संविधान 
कै प्रनुच्छेर 368 में स्पित है। प्रारूपित संविधान का अनुच्छेद 304(7) भनुष्छेद 368 के 
समान है। भनृध्ठेद 304( 2) राज्यों को संदिघान को उस सीमा तक संशोधित करने के लिए समर्य * 
बताते हैं जहां तक कि राज्यपाल के चुनाव की रीति या राज्य विश्वातमष्डल के सदनों की संध्या 
का सम्बन्ध है। संविधान सभा के प्रध्यक्ष को भेजे गए अपने तारीख 2] फरवरी, 948 के पत्र 
के खण्ड 8 में प्रारूपित संविधान को प्रग्रेषित करते हुए ढाबटर भ्रस्वेदकर ने यह कहा था कि 
राज्य विधानमण्डलों को सीमित संबिधांयी शक्ति प्रदत्त करने वाला उपबच्ध प्रनुच्छेद 304 में 
प्रस्तःस्थापित किया गया है । 

अनुच्छेद 368 में बिहित प्रक्रिया संविधान के घंशोधत के लिए प्रतत्य प्रक्रिया है। 
अनुक्छेद 369 में प्रयुक्त 'ही' (ओनली) शब्द संश्नोध्त की समस्त दूसरी प्रक्तिया के होने की बात 
समाप्त कर देता है इस प्रकार लोकमत-संग्रह या संविधान सभा के लिए कोई विधि नहीं बनाई 
जा सकती। ख्ोकमत-संग्रह या संविधान सभा से अ्रनुच्छेद 368 अनावश्यक हो जाएगा । संविधान 
निर्माताओ्रों ने लोकमत-संग्रह को स्वीकार नहीं किया था। डाक्टर बी० झ्रार० भ्रम्बेदकर ने 
कहां था कि 'प्रारूपित संविधान द्वारा विस्तृत और कठिन प्रक्रिया को हटा दिया गया, जैसे कि 
सम्मेलन या लोकप्त-संग्रह द्वारा कोई वितिश्चय संशोध्वत की भ्रक्तियां उन विधाव मण्डलों को दी 
गई हैं, चाहे वे केन्द्रीय हों या प्रान्तीय' 4() 

संशोधन करने को शक्ति को प्रकृति 

गदर के साथ मैं व्यायाधरिपति हिंदायतुल्लाह के इस मत से सहमत होने के लिए 
कटिनाई का प्रनुभव कर रहा हूं कि अनुक्छेद 368 के संजोन की शक्ति एक विथायीं शक्ति है 
(देखिए--गोलक नाथ वाला मामला, पृष्ठ 900) ! 

ब्रिटिश काल में न तो इस देश को जनता और म॑ ही इसके निर्वाचित 
प्रतिनिधियों को उनके संविधात अधिनियम जंदाने या संशोधन करने को भक्ति 
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ब्रदत्त की गई। ॥4 प्रगस्त, 947 तक वे जिस संविधात भ्रधितियम द्वार शासित 
थे वह ब्रिटिश संप्रद्‌ द्वारा अप्रिनिममित किया गया था। उस ग्रधिनियम को संशोधित 
करने की शक्ति उस संसद्‌ में बिनिहित थौ। उस तारोख तक जनेता के निर्वाचित प्रतिनिधि 
क्ैदल संविधान के अधिनियम के ग्रन्तमंत विधायी विधियां बनाते थे। संविधान अ्रधिनियम 
द्वारा उन्हें विधायों शक्ति प्रदत्त की गई थी । भारत झाहन भप्रध्ितिवम, 935 की धारा 99 गौर 
00 के अधीन संध और प्रान्तीय विधानमष्डल विधायी विधियां बनाते थे । धारा 42, 43 
झौर 44 तथा तवम धनुसूची को सूची 32 के श्रधोन गवर्नर जनरल ग्रध्यादेश निकालते ये । 
गवर्नर धारा 88, 89 और 90 के झ्धीन भ्रध्यादेश भर ग्रधिनियम बनाते थे | उन समस्त 
उपदस्धों के शीषक विधि बनाने की उश् शक्ति को 'विधायी शक्ति' के हप में वर्णित करते हैं। 
संविधान निर्माता इस देश में 'विधायी शक्ति ब्रभिव्यक्ति के ऐतिहासिक अर्थ से परिचित ये । वें 
संविधायी शक्तियों श्रौर मामूली विधायी क्रियाकलाए के प्रयोग से भी परिक्ित थे | 
तदनुसार यह विश्वास करना युक्तियुकत है कि उन्होंने 'विधायी शक्ति' तथा 'संविधायी 
शक्ति' के बीच ग्रन्तर किया है । वास्तव में उन्होंने विधाव बनाने की शक्ति को 
'विधायी शक्ति' के रूप में वर्णित किया है । भाग ) का शीर्षक 'विधायी शक्तियों 
का वितरण' है । अनुच्छेद 23 का शीरषेक “राष्ट्रपति की विधायो शक्ति' है। अनुच्छेद 2!3 
का शीर्षक “राज्यपाल को विध्षाथी शक्ति' है। यह मत दियां जा म्रकता है कि 
विधान मिर्माताप्तों ने भाग !॥ की “विधायी शकित' शीर्षक के ब्रधीत या संविधान के भाग 5 
में विधायी ' प्रक्रिया से सम्बन्धित. उपबस्धों के साथ अनुच्छेद 368 को सम्मिलित 
नहीं किया था। उल्होंते इसे एथर्‌ भाग में रखा था | यह लोप इस तथ्य से स्पष्ट 
होता है कि वे 'विधायी शक्ति” का 'संविधायो भक्ति' के बीच प्रन्तर कर रहेये। 

मौटे तौर पर यह कहा जाए तो 'संविधायी शक्त' सरकार के प्राथमिक श्रंगों 
के द्वांचे को भ्रवधारित करती है श्रौर उतके व्यवहार के लिए प्राधिकृत मानक स्थापित 
करती है । उसके मामूली प्र्थ में 'विधायी शक्ति' से उन प्राश्चिकृत मातकों के अनुसार 
विधि बनाता अ्रभिप्रेत है। विधायों शक्ति सरकार के गौस्त झंगों के रूप. को श्रवधारित 
कर सकती है ग्रौर उनके सापाजिक व्यवहार के लिए गोण भानक स्थापित कर सकती 
है । गौस मानक संविधायी शक्तित द्वारा स्थापित ग्राधिकृत मानकों से व्युत्यन्न होते 
हैं । 'विधायीं शक्ति' की धारणा पर विचार-विमर्श करते हुए व्यायाध्षिपति बोस ने 
यह कहा था--हमें रह प्रयह्श करता होगा श्रोर स्वतः संविधान से यह खोजना 
होगा कि उस संविधान सभा की दृष्टि में जिसते कि इसे प्रदत्त किया, संविधायी 
शक्तित की ग्रभिधारण क्‍या यो | जब उस निकाय ने प्रथम बार भारतीय संसद्‌ को 
सृजित किया ग्रौर उसे जीवन दिया तो उन्होंने क्या सोचा कि वे क्या कर रहे हैं। उनके 
मस्तिष्क में विधायी शक्ति की ब्या धारणा थी ! प्रथम और सर्वोपरि रूप में उनको दृष्टि 
में ब्रिटिश नमूना था जहां संसद इस धर्च में उच्चतम है कि वह जो चाहे कर सकतो है और कोई 
विधि का न्यायालय उनके कृत्यों के ऊपर तिर्णय नहीं वे सकता। संध लागू करके तथा विश्वायी 
ब्राध्रिकार के क्षेत्र का वितरण करके इसने नमुने को प्रमान्य कर दिया। इसने संविधायी 
शक्ति तथा मामूली विधायो क्रिवाकलाप के प्रयोग के बीच अन्तर करते हुए इसे अमात्य कर 
दिया। [इन दिल्‍ली लॉज ऐक्ट, 92, (95) एस० सो० आर० 747, 2]। 
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संसद को मामूली विधि द्वारा संविधान के कुछ उपबन्धों को क्षशोष्षित करने की, 
अतिरिक्त शक्ति प्राप्त है। इससे संविधायी शक्ति भौर विश्ञायी शक्ति का अन्तर नहीं मिट 
सकता। संविध्षान ज्िटिश संविधात की तरह भ्रनियन्त्रित हो सकते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स 
श्रॉफ अमरीका के संविधान की तरह नियन्तित हो सकते हैं। संविधानों का ऐसा भी गर्ग हो सकता 
है जो भागतः तियस्त्रित हो श्रौर भागतः श्रतिबच्तित हो । भ्रनियन्द्षित संविधान में संविधामी 
भौर प्रसंविधाी शक्तियों का भ्रन्तर समाप्त हो जाता है क्योंकि विधानमण्डल विधि बनाने की 
अक़्िया द्वारा उसी प्रकार संविधान के किसी भाग को हंशोधित कर सफता है जैसे कि यह फोई 
काबू हो । नियन्त्रित संविधान में विधियां बताते की तथा संबिधान को संशोधित करने 
की भ्रक्रिया सुशिक्ष और पृथक्‌ है | संविधान का कोई भाग विश्लि बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधित 
नहीं क्रिया जा सकता । नियन्त्रित संविधान में संविधायी भ्रौर विधायो शंक्ति के बीच का भ्रत्तर 
इस ग्ाधार पर है कि यहां विधि बनाने की प्रक्रिया तथा संविधान संशीक्षन करने की अ्क्रिया में 
श्रन्तर है। हमारा संविधान एक मिश्रित प्रकार का संविधान है। यह भागतः नियन्त्रित है भर 
भागतः अनियन्त्रित । यह संविधान के उन उपबन्धों की यावत प्रनियस्लित हैं जो। कि मामूली विधि 
द्वारा विधायी भ्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं श्रौर यह शेष उपबन्धों की 
बाबत नियन्त्रित हैं क्योंकि अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया द्वारा ही संशोधित किए जा भ्रकते 
हैं। जब संविधान का कोई भाग विधायी प्रक्रियो का अनुसरण करके संशोधित किया जाता है 
तो ऐसा संगोधन विधाथी शक्ति ऐ प्रयोग का परिणाम है और जब.यह प्रनुच्छेद 368 में विहित 


” प्रक्रिया के माध्यम से संशोध्चित किया जाता है तो यह संशोधन संबिधायी शक्ति के प्रयोग 


का परिथाम है। अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन की शक्ति संविधायी शक्ति हैं न 
कि बिध्ावी शरक्ति। 


संशोधव शक्ति का ग्रधिकार क्षेत्र 


'संबिधान में संशोधन' शब्द ग्रमुच्छेद 368 का शकित संचार का केन्द्र है। 
यह संशोदत की शक्ति, उसके अधिकार क्षेत्ञ और उसके विस्तार दोनों को भ्रवधारित 
करता है। यह संविधान' शब्दों के भ्रन्तर्गत सम्पूर्ण संविधान प्राता है, क्योंकि भ्रनुच्छेद 393 
के प्रतुसार 'यहू संविधान' भारत का संविधान कहा जाता है। यह शब्द श्नुच्छेद 33(2) 
तथा पग्रनुच्छेद 367(), (2) तथा (3) में भी प्रभुक्‍्त॑ हुए हैं। उतर उपवस्धों 
में हक शब्दों के प्रस्तर्गत संविधान का प्रत्येक उपबन्ध प्राता है। वे प्रनुच्छेद 368 
में भी वही भ्र्थ देते हैं। तदगुसार संशोधेग की शक्तित के तियंत्रण के प्रत्तगंत 
भाग 8 के सहित संविधात का प्रत्येक उपबन्ध ब्राता है। 


बेकयारी पूलियन एच्ड एक्सचेंज प्रॉफ एन्फ्लेब्त वाले मापले (?) में यह 
कहा गया है कि “प्रस्तावतां संविधांत का एक भाग नहीं है।” बह टीका इस दलील 
की सहायता नहीं कर सकता कि प्रस्तावमा को संशोधित नहीं किमा जा सकता। मूछें 


यह श्रतीत होता है कि न्‍्यायाज्क का वास्तव में यह कहने का आशय था कि प्रस्तावनां 


(2) (:980) & एस० सी०' श्रार० 280, 282 
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संबिधान को ग्रधिनियभित्॒ करने वाला भाग तहीं है। 7 अक्तूबर, 949 को संविधान- 
सभा ने इस ग्राशय का संकल्प पारित किया भा कि “प्रस्तावता संविधान का भाग है।” (7) 


अनुच्छेद 39$ के प्रनुखार वह अनुच्छेद तथा भ्रनुच्छेद $ से 9, ग्नुच्छेद 60, 
324, 366, 367, 379, 380, 388, और अनुच्छेद 39 से 393, 26 नवम्बर, 
949 को प्रवृत्त हुए थे जब कि इस संविधान के शेष भाव 326 जतबरी, 
3950 को प्रव्तेद में श्राए थे। 'इस संविधान के शेष उपवन्ध' शब्दों से स्पष्ट है कि 
प्रस्तावता 26 जतेवरी, 950 को प्रभावी हुई थी। प्रस्तावना के श्रवृत्त होने की तारीख 
की बावत श्री के० संभ्रातम के प्र्न का उत्तर देते हुए श्री झलादिकृष्णस्वामी भ्रथ्यर 
ने कहा था 'जब कि संविधान प्रजृत्त हुआ, उसी समय प्रस्तावना श्रप्ती समस्त पृण्णता 
के स्राथ प्रवृत्त हु॥ (म) ९ 


किसी कानून के चार भाग होते हैं--नाम, प्रस्तावना, श्रधिनिश्मित करने 
वाला खंड और मुद्ध्यांश या ढांचा। (?) यूवाइटेड स्टेट्स श्रॉफ अमेरिका के संविधान 
की प्रस्तावना को संविधात के भाष के हुथ में माता जाता है। (*) “भारत का संविधान 
शीर्षक के अपर प्रस्तावना यह दर्शित करती है कि प्रस्तावना इसका एक भाग है। 


चूंकि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, इसलिए यहू ग्रनुच्छेद 368 के अधीन 
संशोधत के लिए दायित्वाशोत हैं। प्रस्तावता के वे भाग जो पहले प्रचलित थे जैसे 
कि '26 नव॑म्वर, 949' में, कदाचित उसमें कोई उपास्तरण तहों किया जा सकता। 
महां तक कि जोब को भी भूतकाल के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। किन्तु इसमें 
कोई संदेह नहीं है कि ऐसे भाग संशोधन को शवित कै प्रयोग द्वारा निकाले जा सकते हैं। 


संक्षेप में संविधान का कोई उपदन्ध संज्ोधन की शक्ति के नियंत्रण ते 
निर्मुक्त महीं है। संशोध्षत को शक्ति प्रस्तावरा-तथा भाग 3 के सहित संविधान के 
प्रत्येक उपबन्ध का संज्ञोधन कर सकती है। 


संश्ोधम शक्ति का विस्तार 


संशोधन की शक्ति के विस्तार को प्रनुच्छेद 363 में प्रयुक्त व्यापक शब्द 
'संशोधव' द्वारा ज्यांका जा सकता है। स्वायाधिरति वांचू के मतातुसार 'संशोधत' शब्द 
को उसो प्रकार पूर्ण ग्र्थ देना चाहिए जँसा कि विधि में यह्‌ प्रमुकत होता है और 
उसका ग्रर्थ यह है कि वर्तमान संविधान के संशोध्षन द्वारा यह परिवर्तित हो सकता 


(१) कॉसिटद्यूएप्ट असेस्वली डिवेट्स, जिल्‍्द 0, पृष्ठ 456, 

(+) कास्टिटपूएप्ड अश्ेब्बलो डिवेद्स जिल्द ।0, पृष्ठ 4॥3. 

(२) प्राफोड: स्टेट्यूटरी कस्ुक्शन, (4948 संस्करण ), पृछ 23, सदर, स्टेट्यूटरि कस्टूककत (943 
झरकरण), वालगुब 2 पृष्ठ 343-249 हस्यवशेत लाक ध्रॉफ इंगलैंड, जिद 36, 
पृष्ठ 370 क्रेइज औँद स्टेट्यूट ला (963 संस्करण) पृष्ठ 90 और 207. 

(+) दिस्तोबी कांस्टिट्यूशदस सो श्रॉफ दि यूनाइटेड स्टेट्स (4929 संस्करण) जिल्द 7. पृष्ठ 62. 


+ 
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है और यह परिवर्तन बतंमात उपवन्धों में कुछ जोड़ कर, या वर्तमान उपबन्धों में कुछ 
परिवतंन करके और दूसरों के द्वारा उनको प्रतिस्थापित करके या कुछ उंपबन्धों को 
परूर्णटथा निकाल कर करने का रूप ले सकता है (उपर्युक्त गोलक नाथ का मासला, 
पृष्ठ 834) न्यावाध्रिपति हिंदाबतुल्लाह ते कहा था कि मैं संशोधन शब्द के प्रति इस 
प्रकार का संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपताता हूं कि उसके श्रन्तगँत केवल साधारण ढांचे 
के बन्तगंत मामूलों परिवर्तन आते हैं। रूंशोध्वन द्वारा नए विषय जोड़े जा सकते 
हैं पुराने विषय हटाएं या परिवर्तित किट जा सकते हैं (उपर्युक्त गोलक वाथ वाला 
* मामला, पृष्ठ 862)। न्शवाधिषति बछावत और रामस्वामी ने संशोधन' शब्द को 
उसी प्रकार व्यापक भ्र्ष दिया था। इस प्रकार गोलक नाव वाले मामले में  न्‍्यायाधिपतियों 
में से 6 व्यावाध्रिपतियों के मठानुसार संशोधन” शब्द से परिवर्धन, परिवर्तन या विरसन 
द्वारा संशोधन करना अमिप्रेत है। शार्टर झाक्सफोर्ड डिक्शनरी, के श्रनुसार संशोधन 
से 'दोषों और गलतियों को दूर करना, किस्ली रिट या प्रक्रिया में विशिष्दतया विधि 
को पुनरंचना करना प्रभिप्रेत है। बैब्स्टर यई न्यू इष्टरनेशकल डिक्शनरी के अनुसार 
इससे संकल्प, विधेयक, कृत्य या संविष्ान के रूप में, जिसमें कि उसके संशोधन के 
लिए उपवत्ध होगा, संशोध्वत की प्रक्रिया के-दोढ़ या दोषों, जुद्धि एवं उत्तमतर 
बनाने के लिए विशिष्टतया स्रंशोधन का कृत्य अभिप्नेत है। अंग्रेजी भाषा की रेण्डम 
हाउस डिकजनरीं (विस्तृत संस्करण) के गनुसार 'संशोधन' से झौषधारिक श्रक्रिया द्वारा 
किसी संकल्फ, विधेयक, संविधान इत्यादि में परिवतेन करना, उपास्तरण करना, 
पुनरंचना करना था जोड़ता, उत्तततर के लिए परिवतेन करना, सुधार करना तथा 
गलतियों को दूर करना या शुक्ष करना अभिश्रेत है। आफोई (स्टेंट्यूटरि कस्ट्रकात, 943 
संस्करण) पृष्ठ 70 के अनुसार इसमें 'संशोधन' शब्द की भिन्न -परिभाषाएं 
दो गई हैं क्योंकि यह विधान को लागू होता है। साधारणतवा किसी विधेयक या 
विधि के रूप में स्थापित एवं प्रस्थापित कुछ परिवर्तत करता, या बदलना के रूप में 
परिभाषित है। बद्धपि हम स्थापित विधेयकों के वंशोधन से सम्पृक्त नहीं हैं श्रपितु 
बर्लेमान विधियों के संज्रोधत से हैं। इस प्रकार जैसा कि किसी को उपभुक्त लगे इस 
प्रकार परिलीमित परिभाषित संशोधन को कानून की वर्तमान विधियों में परिवर्तन के 
रूप में परिभ्राषित करती है या यदि इसे विस्दृत रूप में कहा जाए कि कोई. विधि 
तभी संशोधित की जाती है जब कि वह भागत: या सम्पूर्णतया बनी रे और कुछ बातें जोड़ी 
जाती हैं या कुछ बातें छीनी जाती हैं या उसे भ्रश्निक पूर्ण या सर्वांयीण या प्रभावकारी बनावे 
के लिए किसी रीति में उस्ते बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है। इन 
प्रिभाषाओं के झनुसार संशोधन कौ शक्ति से पाठ में कुछ जोड़ने या उसमें परिवर्तन करने 
या उससे कुछ निकाल लेते को शक्ति से अभिप्रेत है। जोड़, परिवर्तन था प्रतिस्थापन 
भिन्न हो सकते हैं शा प्रा को या उसके कुछ भाग को बिक पूर्ण या सर्वांगीण 
या प्रभाजकारी बताने के लिए -हो सकते हैं। यह जो प्रतीत होता है कि विधि का 
सम्पूर्ण पाठ एक बार में न निरसित किया जा सकता है न निराकृत किया जा सकता 
है जब कि कोई भाग निरशसित किया जाता है तो कुछ माग्र को बने रहना चाहिए । 
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संविधान में 'संशोधन' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। श्रनुक्छेद 387() के 
अनुज्ार संविधान के निदंचन के लिए साधारण खण्ड अधिनिय्त लागू होदा है। 
बह ग्रधिनियम भी संशोधन को परिभाषित नहीं करता है यद्यपि धारा 6 क में 
यह उपबन्ध है कि जहां कहीं कोई केस्योय भ्रधिनियप्त किसी अधिनिषमिति को इस 
प्रकार निरस्त करता है कि जिसके द्वारा केन्द्रीय अधिनियम का पाठ किसी विषय 
के प्रभिव्यक्त लोप, प्रन्तःस्थापन मा प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया जाता है तो 
जब तक कि भिश्न आशय न प्रतीत होता हो निरफ़न इस प्रकार निरसित प्रधिनियमिति 
हारा किए गए किसी ऐसे संशोधन के बने रहने को प्रभावित नहीं करेगा। धारा 6 के 
से यह दर्शित होता है कि 'संशोधर' के ग्रन्तगंत परिवर्धन, श्रतिस्थापन और छोप प्राले 
हैं। क्या कारण है कि इस परिभाण को, जिसे कि संविधान निर्माता जानते ये, 
अनुच्छेद 368 में 'संश्ोधत' को न लागू किया जाएं। 

पिटौशनरों के कथनानुसार पनुच्छेद 368 में संशोधर, सुधारों को करते 
के होपित भ्रर्थ में अयुक्त हुआ है। श्रव कोई सुधार जोड़ कर ही नहीं किया जा सकता 
अपितु लोप और तिरसन के द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार पाठ में गलती 
को शुद्ध करने से निस्संदेह उसमें सुधार होता है। न्‍्याबाध्िपति हिंदायतुल्लाह के 
मतानुसतार यह गलती भाग 3 में (सम्पत्ति का प्रक्षिकार को) सप्मिधित करने में थी। 
(उपर्युक्त गोलक नाथ वाला धामसा, पृष्ठ 887) | भनुच्छेद 368 के प्रधीन संशोधन 
द्वारा बह गलती को हटाए जाने से निश्चित रूप से संविधाम के पाठ में सुधार होगा। 
इससे संविधात के भाग 4 को कार्पान्बित करते के मार्ग में जो बाधा है वह दूर होगी। 
मह और भौ कि किसी संत्तोधत को वेश करते वाला प्रपती अस्थापना को वर्तमान 
पाठ में मुधार के रूप में मानता है और व्यायालय को संशोधन के पेश करने बाले के 
श्राक़्य के स्थांद पर श्रपता मूल्यांकन प्रतिस्थापित नहीं करता चाहिए। 

बिधायी शक्तित मामूल्नी तौर से झपने व्यापक्तम विस्तार में प्रदत्त की 
जाती है और गनुच्छेद 368 में संविधायी शक्ति का उसी उदारतापूर्वक .प्रयन्‍्वियत 
किया जाना चाहिए ज्योंकि ऐसा करने के लिए इस वात में और बल है हंशोधत' शब्द 
का इस प्रकार अर्भोस्ववन करतों चाहिए कि जिससे वह अनुच्छेद 368 में निहित 
प्रयोजन को पूरा कर सके। संविधान निर्माताओं ने प्रनेक कारणवश प्रनुस्छेद 368 
को भ्रश्चिनिय्मित किया है। फ्हजों वात यह है कि संविधान के श्रभावी होने के पश्चात्‌ 
ऐसी बहुत छो गलतियां और लोप प्रकट होंगे जितके बारे में उनके द्वादा पूर्बानु्तात 
नहीं किया जा सकता था। ग्रनुच्छेद 368 का यह उद्देश्य है कि वह इन गलतियों और 
लोपों को ठीक करे। दूसरी बात यह है कि संविधान का स्र्घाल्वयन संविधान निर्माताओं 
के आशय के प्नुरुफ ने हो था वह व्यवस्थित रूप की सरकार की प्रक्रिया को 
कठिन बदा दे ६ संविधान का प्रथम संशोधत मद्रास्त राज्य उताम भीसती उस्पाकृण 
बोरायशक्षन (।) बाले मामले पें इस न्यायालय के तथा कामेह्वर सिह बनास बिहार राज्य (*) 
(0) हक) छब़० बी* रण 525. 
(2) ए० ब्राई० ज्राए० 98 पता 97. 
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वाले मामले में पटता उच्च न्यायारलथ के विनिश्चयों, के कारण. ग्रावश्यक 
हुआ था। तीसरी बात यह है कि संविधान सभा जिसने कि संविधान को बिरचित 
किया था, वह वयस्क मताधिकार पर नहीं चुनी गई थी और वास्तव में वह सम्पूर्ण 
जतता का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं भी। 22 जनवरी, 947 को जवाहर साल तेहहः 
ने कहा था “हम संविधान को बिरजित करेंगे और मुझे प्राशा है कि यह एक उत्तम 
संविधान होगा किन्तु इस सदत का कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर 
सकता कि जब स्वतन्त्र भारत उदित होगा तो यह उस बात के लिए बाध्य होगा जिसे 
इस सदन से इसके लिए भ्रधिकथित किया हो। स्वतस्त्र भारत में एक सशक्त राष्ट्र 
की शक्ति का उदय दिखाई पड़ेगा। यह क्‍या करेवा और यह क्‍या नहीं करेगा मैं 
नहीं जानता हूं किल्सु मैं यह अवश्य जानता हूं कि यह . किसी बात से बाध्य होने 
के लिए भ्रपती सहमति नहीं देगा! यह हो सकता है कि जिस संविधान को यह सदन 
बना रहा है, वह उस भारत को अर्थात्‌ स्वतन्त भारत को संतुष्ट न कर सके। यह 
सदन पध्राने वाली पीढ़ी या जनता को इस प्रकार बाँध नहीं सकता जो कि किसी कार्य 
के सिए सभ्यक्‌ रुप से हमारे उत्तराधिकारी होंगे” । 8 तवस्थर, 948 को उत्होंने 
जोर दिया था “जब कि हम सोम जो कि इस खत में एकल्नित है निस्संदेह रुप में 
भारत को जनता का प्रतितिधित्द करते हैं फिर भी मैं सोचता हूं कि यह कहां जा 
सकता: है और यह सत्य है कि जब नया सदत संविधान के निबत्थनों के प्रतुसार निर्वाचित 
होता है चाहे उसका नाम जो भी हो, और भारत का प्रत्येक नामरिक जब मत 
देने का अ्रभ्रिकार रखता है तद जिस सदन का जन्म होमा वह निश्चित रूप से भारतीय 
जनता के प्रत्येक वर्ग जा पूर्ण प्रतिनिधित्व करेया। यह सही है कि उस सबन को जो 
इस प्रकार निर्वाचित होगा जैसा वह छाहे जैसे परिवर्तन करने के लिए उसे सरल 
अकसर होने चाहिएं” (!) । संविधान निर्माताओं ने संसद्‌ को बहुत ही व्यापक 
संशोधन शक्ति प्रदत्त की थी क्योंकि यह विश्वास किया गया कि अयस्क मताधिकार 
पर निर्वाचित संसद्‌ सम्पूर्ण जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करेगी और ऐसे संसद्‌ को संविधान 
को नए सिरे से जांचने का तथा उसमें ऐसे परिबर्तंत करने का जैसे कि सा्यू्ण जनता, 
जिसका कि यह प्रतिनिधित्व करती है, इच्छा करे, परिवर्तत करने का भ्रध्चिकार होता 
बाहिए। ्रौज्रा समस्त मानवीय श्रंध्िकारों के शीर्ष पर स्थपरिरक्षण का श्रप्विकार है। 
ज॑नता को भी सामूहिक रूप से. उस प्रकार का स्वपरिरक्षण के भ्रष्विकार हैं। स्वफ्रिरक्षण 
में यह परिवर्ततशोलता विवल्ित है प्र्थात्‌ बदलते हुए परिवेश के अनुकूलन होना। . 
यह भनुष्य की प्रकृति पर है कि बहू इस देश को बदलती हुई सामाजिक, भाथिक, 
और राजनैतिक दशा में भ्रपने को समायोजित करे। बिना ऐसे ग्रनुकुलत के जनता की 
अ्रंधोगति हो सकती है और कोई प्रगति नहीं हो सकती है। कांठ ने कहा था “एक 
युग जाहे जितना आवुद्ध हो भ्रागे भाने वाले युग को ऐसी स्थिति में रश्वने के लिए 
शपथबद्ध नहीं हो सकता कि उसके ज्ञात को विस्तृत और शुद्ध करने गा कोई प्रगति 
करने के लिए उसके लिए असंभाव्य हो। यह मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध एक अपराध 


(*) कॉरिटिटपूएष्ड प्रहेम्बली दिशेंद्श, जिल्द ॥, पृष्ठ 322-333- 
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होगा जिसको मूल निम्रति निश्चित रूप से ऐसी प्रगति में विद्यमान है। इस प्रकार 
थाद की पीढ़ियां पूर्ण रूप से इस वात की हकदार हूँ कि वें. ऐसी व्यवस्थाओं को श्रप्राधिकृत 
एवं आपराधिक झूय में ग्रप्तान्य कर दे।”(') 


उसी रौ में बोलते हुए जवाहर लाल नेहरू ने कहा था “किसी भी दशा 
में हमें इस प्रकार का संविधान नहीं बनाना चाहिए जैसा कि कुछ ग्रन्य बड़े देशों ते 
किया है और जो इतनी ग्रताय है कि वे बदलती हुई दक्माओं में अनुकूलित नहीं करते 
और न अनुकूलित हो सकते हैं। झ्राज विशिष्टतया जब कि विश्व में अशान्ति है और 
हम दूत्गामी संक्रमण काल से गृंजर रहे हैं इसलिए जो श्राज हमें करना है वह हो 
सकता है कल के लिए पूर्णतया उपयोगी न रहे इसलिए जब कि हम ऐसा संविधान 
बनाते हैं उसे यथा सम्भव खुदृड़ और वृतरियादी होना चाहिए कि इसे मपतीय भी होना 
चाहिए। 0) 

अ्नुश्छेद 368 को स इतर द्वारा इसे रूप दिया गया है कि प्रत्येक पीढ़ी 
को अपने समय की सामाजिक, ग्राथिक और राजवैतिक दशाजं के प्रनुष्य स्रविधान 
को ग्रनुकूलित करने की स्वतन्तता होनी चाहिए। श्रधिकांश संविधान विर्माता 
स्वतच्चता के बनाती थे। यह विध्वास करता कठिन है कि थे व्यक्त जिन्होंने कि अपने 
काल के सामाजिक, श्राथिक संगठत को बदलने की ह्वतन्स्ता के लिए संघर्ष किया था, 
वे श्रपने उत्तराधिकारियों को उनके काल की सामाजिक, ग्राथिक और राजनैतिक 
प्ंगेडन को बदलने की उनको उसी प्रकार की स्वतम्द्तता से वंचित करेंगे। भविष्य की 
पौढ़ी को संबिद्वान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की शक्ति से वंचित करता संविधान के 
सांविक्षानिक्र परिवर्तेनों से परे के खतरे को बुलाना होंगा। यदि कुछ परिवत्तनों के 
साधनों के बिना कोई राज्य है तो वह राज्य अपने संरक्षण के साधनों के बिना है। 
बिना ऐसे साधनों के वह संविधान के उस भाग को खोते का खतरा भी जे सकता है 
जिसे कि वह संरक्षित करने के लिए सर्वाधिक धारमिक रूप से इच्छा करता है।(*) 


प्रसंग से भी 'संशोधन' शब्द का ध्यापकत्रम प्र्थ निकलता है! धनुच्छेद 368 
को परम्तुक महू कहता है कि यदि संविधान का कोई संशोधत उसमें बिनिदिष्ट 
उपबच्धों में कोई परिजत्तेन करना चाहता है ऐसे संशोधन को राज्य विश्लानमष्डलों के 
आधे की संख्या से श्रत्यूत का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होथा। हस प्रकार इस परन्तुक 
में संविधान के कुछ उपबध्धों में परिवर्तत ढ्ारासंशोध्वन ग्रनुध्यात है। शार्टर ऑक्शफोर्ड 
इंग्लिग डिकानरों, दूसरा संस्करण, जिल्द ।, पृष्ट 29] के श्रनुश्वार परिवर्तन से 
दूसरे के स्थान पर किसी वाल के प्रतिस्थापव या उत्तराधिकार से अमिप्रेत है किसी 
चीज़ की दशा या बवालिदी में परिवतेन, फेरफार था बदलना बह जो मी है था हमरे 
((] छुइ सोम द्वारा सम्पादित कोंटृड धालिटिकत राइटिस्य, कैमिग्रज मूनिदर्फिटी प्रेस, 7970 पृष्ठ 52... 
(2) फाश्थदयुएष्ड ्रद्नेम्बही डिवेद्स, जिल्द 7, पृष्ठ 322. ब 


(2) बे, रिकोपेफशनहा प्रॉन हि रैवोष्यूशन हत फ्रांस एुप्ड अदर दाइटिसला, चॉँक्लफोर्ड सुनिश्चित 
प्रेस, 958 रिफ्रिश्ट पृष्ठ 23, 
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के लिए है या उसो प्रकार के दूसरे के सिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तदनुसार 
संशोधन शक्ति के अन्तर्गत एक उपबन्ध का दूसरे उपबन्ध के लिंए श्रतिस्थापित 
करते को शक्ति है। उदाहरण के लिए संसद्‌ को यह अधिकार होगा कि वह अनुसूची 7 
की सूची 2 तिकास दे और अनुच्छेद 388 तथा उसके परन्तुक में बिहित प्रत्रिया 
का यथार्थत: पालन करते हुए उसके लिए डूसरी चूची प्रतिस्वापित कर दे । 'संशोधन' तथा 
“संशोधन करता” शब्द अनुच्छेद १07(2), 708(॥) और ( 4), 09( 3), 0() (ब), 
प्रनुच्छेद ]4॥ का परन्‍्तुक, अनुच्छेद 47, 96 (2), ॥97(7) (ग), 
और 2(२, 98 (9, . 99 (0) (ब), 200,  207 तथा 395 में 
अयुषतत हुए हैं। इन" सम्रस्त उपंलन्धों में इस छब्दों के प्न्सगंत निरसन या 
मिराफरण को शक्तति थ्ाती है। अनुच्छेद 70() (ख) में उपबन्ध है कि उस विधेयक 
के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वंह धन विधेयक है यदि उसमें इस- भाल' से 
सम्बन्धित उपबन्ध भ्रस्तविष्ट है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए घथवा लिए जाने वाले 
किन्हीं विधायी आभारों से सम्बन्ध विधि का संशोधन। निस्सदेह 'संशोधन शब्द के 
अ्रन्तगंत भारत सरकार द्वारा लिए गए भ्थवा सिए जाने वाले किन्‍्हीं विधायी झाभारों मे 
सम्बद्ध विधि का संशोधन की बांमत विधि का विरसन सा निराकरण प्राता है ! 
'एंशोधत” शब्द को मात्त नगण्य परिणामों तक ही सीमित नहीं किया जा 
सकता। उत्ती भाव का राफ्यों से सम्बन्धित अनुण्छेद 99() (ब) है। अनुच्छेद 47 
में उपबन्ध है कि इस पध्याय में हथा भाग 6 के ब्रध्याय 5 में इस संविधान 
के निवेदन के सारकान्‌ विधि प्रश्न के बारे में ओ निर्देश हैं उनका भ्रयं ऐसा किया 
जाएगा म्रानो उनके प्रत्तेत भारत शासन अधिनियम, 935 के (जिसके भ्रन्सगंत 
उस अधिनियम को संशोधित का गअनुपूरित करने वाली कोई प्रधिनियमिति भी है) 
निर्बेचत के सारबान्‌ विधि प्रश्न के निर्देश भी हैं। यहां भी 'संशोध्त' शब्द के श्रन्तर्गत 
ऐसी कोई अ्धिनियमिति भाती है जिसके द्वारा भारत शासन श्रध्चिनियम, 935 के 
किसी उपयस्ध का तिरसल किया गया है। पनुच्छेट 395 में यह उपबन्ध है कि भारतीय 
स्वतन्त्रता भ्रधितियम, 947 तथा भारत शासन अ्रधिनियण, 935 संशोधन या 
प्रनुपूरण करने बाली सब ग्रध्विनियमितियों के साथ एतद्‌द्वारा निरसित किए जाते हैं । यहां 
भी 'संशोधन करने वाल्ा' शब्दों के अन्तर्गत देसी प्रधिनियमिति अहती है जिसके द्वारा भारत 
शासन अधिनियम, ॥935 का कोई उपबन्ध निरखित किया गषा है। कह नहों कहा 
जा सकता कि संविधान निर्माताओं का यह धाश्षक था कि बे उस अधिनियिति 
को बनाए रखे जिससे भारत आसन अधिनियम, 8935 का सारभूत उपबन्ध निरसित 
किया गया है। न 
संविधान की भ्रनुमूची 5 का पैरा 7 इस प्रकार है+-() संसद, समय- 
साय पर विध्नि द्वारा, जोड़, फेरफोर था निरिसन करके, इस प्रनुसूची के उपबन्धों में 
से किसी हां संशोधन कर सकेगी तथा जब अनुयूच्ची इस प्रकार संशोधित हो जाए तब 
4 *ंस संविधान में इस अनुसूची के प्रक्ति किसी निर्देश का अर्थ ऐसा किया जाएगा 


मानो वह निर्देश इस प्रकार संशोधिक ऐसी प्रचुसूची के अति हो। (2) ऐसो कोई 
4 थ॑ [#७/73--4 
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विधि जैसी कि इस कण्डिका को उपकब्डिका (]) में वाणित है इस संविधान के ग्रनुच्छेद 368 
कै प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी । 


बैरा 7() के 'परिदर्धव, रिबन पा. निर्सन' शब्द संशोधन करने के 
अर्थ को विस्तारित तहीं करते हैं। यह वर्णात्मक है। मरदि अनुच्छेद 368 में 
'संशोश्न' शब्द के ग्रन्तगंत संविधार के उपवन्ध को मिरसित करने की शब्िति नहीं श्राती है 
तो उप-वैरा (2) को भ्रष्टिनिगमित नहों किया गया होता। इस व्यायालय द्वारा यह 
अभिनिर्धारित किया गया है कि संसद्‌गनुच्छेद 3 के अधीन प्रप्नितियभित विधि 
ड्रारा या पनुच्छेद 368 के प्रधीन संविधान के रूंशोधन हारा राज्य की सीमाओं को 
बदल सकती है . ( देझिए--उपुक्त वेडआएँ यूनियन वाला मामला)। इस विनिश्दय ते 
यह प्र्थ निकलता है कि संसद अनुसूदो 5 के पैरा 7 के श्रधीत श्रधिनियमित मामूली 
विधि द्वारा पा ग्रदुच्छेद 368 के श्रधीन संशोधन हारा किसी उपबन्ध को निरसित 
कर सकतो है। ग्रनुच्छेद 368 के प्रधीन संशोधत की जब्त जिसमें अनुसूची ६ के किसी 
उपवाध के संशोधन की प्रपेक्षा है प्रधिक कठिन प्रक्रिया उपबब्धित है। पैरा 7 के 
अधीन वह निरसित की जा सकी है। वह भनुमूदी 5 के वैरा ? के ग्रधीन बाली 
शक्ति की प्रपेक्षा श्रध्िक सीमित तहीं हो सकती। वही दिचार संविधान को प्रनुसूली 6 
के पैरा 2। को सामान्य रूप से लागू होता है। 


अनुच्छेद 33 के, प्रनुतार संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि 
इस भाण द्वारा दिए गए श्रधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों भ्रधथां सार्चजतिक 
व्यवध्था भार वाले बलों के सदस्यों के लिए प्रयोग होने कौ प्रदस्था में किस पाता 
तक निर्नन्धित या निराक्ृत किया जाएं ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन तथा 
उम्में प्रमुशासत बना रहना सुनिश्चित रहे । संसद्‌ तत्सपय झैना में नियोजित और 
हा्बजनिक व्यवस्था भार वाले बलों के लिए नागरिकों के मूल प्रश्ठिकारों को निराक्ृत 
करते की विधि वना सकती है |: उदाहरण के दिए उसे यह प्रध्िकार है 
कि वह सेना में तियोजित व्यक्तियों के वारू स्वातात्व को तिराक्ृत करने की विधि 
बनाएं। ग्रमुसूची 5 के पैरा 7 के सम्वस्ध में पहले बिचार-विमश किए गए कारणों से 
इस बात में विवाद तहीं हो सकता कि संसद को श्रगुच्छेद 368 के प्रद्ीत संशोधन 
शक्त्ति का प्रयोग करते हुए सशस्त्त बलों या सार्वजनिक व्यवस्था भार वाले ब्नों के 
लिए तिणोजित तागरिकों के मूल भ्रप्रिकारों को निराकृत कर सकती है। 


झंविधात सभा को शक्ति जो संबंधान विरचित करने के लिए प्रतिनिधि 
लिकाय है, भ्रसोमित ओर ग्रवादित है। उ्धकी आत्यन्तिक शक्ति इस तथ्य के कारण 
है कि उसे देश को सरकार के लिए व्यवस्था करनी पह़ली है। इस कार्य को करने 
में उसे उच्च नीति के दिपयों पर विनिश्यय रूरना होता है। इस दह्च प्रधोजन के 
अनुछरय उच्च शक्ति बनाई जाती है। श्रनुच्छेद 3$8 द्वारा संबव्‌ को ब्रदत्त शक्ति को 
प्रकृति संविधान-पभा द्वारा प्रयोग की जाने वालो शक्ति के समान है इसलिए झनुच्छेद 368 
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में: संशोधन की शबितः इस श्रकार -असीमित और अवादित है जैसे कि संविधात 
सभा की शक्तित वास्तव में यहू सही रूप से कहा जा सकता है. कि संसद्‌ बसी रहने 
बाली संविधान सभा के रूप में इत्य करतो है 


अनुच्छेद 368 का इतिहास भो 'संशोधन' के व्यापक अर्थास्वयत का समर्थन 
करता है। प्रनुच्छेद 368 प्रारूपित संविधान के अनुच्छेद 304 का समरूपी हैं। प्रारूपित 
संविधांन का भ्रनुच्छेद 305 हमारे, प्रयोजन के लिए तात्विक है। यह तात्विक रूप गे 
इस प्रकार है-- 


“भ्रनुच्छेद 304 में किसी बात के होते हुए भी मुसलमानों, भ्रनुसूचित जातियों 
था अनुसूचित आदिम-जातियों था भारतीय ईसाइयों के संसद्‌ था किसी राज्य के 
विधातमष्डल में स्थानों के प्रारक्षण की बाबत इस संविधान को -उपबन्ध 
इस संविधान के प्रारम्भ होने से 0 वर्ष को ग्रवधि तक संज्ोधित नहीं 
किया जाएगा।” 


आरूपित संविधान के भाग ॥4 द्वारा मुसलमानों, भ्रनुपुद्तित जातियों तथा 
प्रनुशनचित आदिमरन्‍्जातियों, भारतीय ईसाइयों के लिए संसद्‌ और राज्य विधानमब्डलों में 
स्थानों के आरक्षण किए गए ये। प्रनुच्छेद 305 में संगोधन' शब्द के अ्रन्तगंत असंदिग्ध 
रूप से आरक्षणों को विहित करने वाले उपब्न्धों का निरस्त आता है। चूंकि प्रतुच्छेद 
305 ग्रनुस्छेद 304 का अपवाद या, इसलिए अनुच्छेद 304 में 'संशोधन' शब्द के ग्रन्तर्गंत 
आरक्षणों को निराहृत करने की शक्ति है या आठी है जैसा कि अनुच्छेद 304 में है 
उसी प्रकार ग्रनुच्छेद 368 में 'उंशोश्षत' के अन्तर्गत मिरितन ओर निराकरण का ज्ञाव 
का अर्थ होना चाहिए। 


फालखीवाला के- कथघनानुसार जहुशइ कभो संविधान निर्माताओं का यह 
आशय हुआ्रा कि वे किसी प्राधिकारी को निरसन की शक्ित प्रदत्त करें तब उन्होंने उस 
अकार प्रनुच्छेद 35(खछ), 252(2), 254(2), अनुच्छेद 254( 2) का परन्तुक 
तथा अनुश्छेद 372() ओर (2) में अभिव्यक्त रूप से वैसा कहा है। इव सभी 
उपबन्धों में थरिवर्तत, निरसन झा संघोधन' शब्द सम्पूर्ण विधि का पूज्जरुपेण निरसन 
के लिए श्राधिकृत नहीं करता है इसलिए संविश्वान निर्माताओं ने सम्पूर्ण विश्वि की 
निरसन की शक्ति को अभिव्यकत रूप से मान- लिया: है। यहूं उपबन्ध श्री पालखीवाला 
को इस दसील की कोई सहायता तहीं करता कि अनुच्छेद 368 में 'संशोश्न' को 
संकुच्ित अर्थ देता चाहिए। 


संक्षेप में यदि कहा जाए तो संज्ोधन की श्क्तित की श्रकृति, उसके उद्देश्य 
तथा उसके इतिहास वया अनुच्छेद 368 के प्रसंग से इस बात में कोई संदेह नहीं 
रहता कि 'संशोधन' शब्द के भ्रन्तमंत खंविधाल के भ्रत्येक उपबन्ध को निरसित या 
निराकृत करने की शक्ति है । यह हो सकता है कि संसद्‌ एक बार भी सम्पूर्ण 
संविधान को विनष्ट करने योब्य ते हो सके किन्तु यह निश्चित रूँप से भाग 3 के समस्त 
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उपकस्धों को तिरसित था दिराकृत कर सकती है। अ्रनुच्छेद 368 व केवल संसद को 
चिकित्सक की सुई का प्रयोग करने के लिए अनुज्ना देता है अपितु शल्य चिकित्सक की 
छूटी को भी प्रयोग करने की यदि कभी संविधान के दूसरे आाों के ठोक से वचे रहते या 
उसके जीवित रहने के लिए झावश्यक हो तब यह संविधान के किसी भाग को काट 
सकती है। ह 


अनुच्छेद 3(2) में 'बिशि' का प्र्थ 

संबिधाद' और “विशि' में अश्रस्तर है । मामूली तोर से संविधात एक 
राजनैतिक और निधिक दस्तावेज को वतांता है। राष्ट्रपति हजदैल्ट ने एक बार कहा 
था कि यूदाइटेड स्टेंट्य का संविधान एक बहुत बड़ी सोमा तक राजन॑तिक दस्तावेज 
है न कि कैबल वकीलों की दर्तावेज (!)” । इसके विपरीत मामूली अर्थ में विधि 
किसी कानून था विधायी अधितियमिति को संज्ञापित करठी है। पुनः संविधात द्वारा 
सर्वोपरि मानदण्ड या मानदण्डों को विहित किया जाता हैं। विधि द्वारा व्युलत्न मादे- 
दण्ड विह्वित किए जाते हैं। उन्हें स्ोपरि मानदण्हों से प्राप्त किया जाता है। विधि को 
दृष्टि सें सांविधानिक संशोधतों को समझता वैसे ही है जैसे कि संविधान स्वतः 
इसलिए मामूली तौर पर सांविधानिक संशोधन विधि नहीं है। महत्वपूर्ण वात यह है 
कि अनुच्छेद 368 में 'विधि' शब्द का एक मंद ह्वर भो नहीं है। 


अनुच्छेद 3(2) में 'विश्ि! शब्द के प्रसंग में यह इदर्शित नहीं होता है 
कि इसमें अनुच्छेद 368 के अ्रधीद किया गया संविधान का संशोधन आता है। 
अनुच्छेद 3() में 'विधि' शब्द के प्रन्त्ंत स्पष्ट कप से संविधान नहीं आता है। हमारे 
संदिधान के प्रारम्भ के समय कोई विश्षमात्र संविधान और संविधान के भाग 3 द्वारा 
प्रदेश जनता के मूल अधिकारों को छीतने वाली या न्‍्यून करते वाली बात पालखी- 
बाला के अध्यवसायपूर्ण ग्रवेषणां की वात भी हमारे समक्ष नहीं आई है। 
अनुच्छेद 3( 3) (क) में विधि' शब्द को ऐसी व्यापक परिभाषा का उपयन्ध है जिसके अन्तर्गत 
ऐसी बातें हैं जितके वारे में मापूली तौर से यह नहीं पाता जाता है कि से उसके 
अन्तर्गत है। इसमें अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, त्रिनिमम, अधिसूचता, रूढि जिल्हें 
स्िधि का वल अ्राप्त है. उल्लेख है। किन्तु उसके प्रन्तर्गत संविधान नहीं अप्ता है जो 
मामूली अर्थ में विधि का अर्थ नहीं रखता है। 


स्वतः संविधांव में 'संविधात' और 'विधि' के दीच प्रस्तर किया ग्रया है। 
अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह शपथ लेनी पड़ती है कि वह 
संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा। अनुच्छेद ॥59 
द्वारा राज्य के राज्यपाल द्वारा इसरो प्रकार की शप लेने के लिए ग्रपेक्षा को गई है। 
संघ तथा राज्य, के मंत्री उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यामराधीश, महालेखा अधिकारी 
(ए) क्र्जी० हेख, रोल प्रोफ दि सुप्रीम कोर्ट दग प्रमरीकत गवर्तोेष्ट एण्ड पॉल्लिटिकरस 
॥944.. इडिहिन, पुछ 4% 
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भी उस्ी प्रकार को शप्ष लेते हैं। यदि संविधान निर्माताओं ने सृविधात को विधि 
के रूप में माना होता तो उन्होंने विभिन्न शपों में पृथक्‌ हूप से रंबिधान का उल्लेख 
जे किया होता। 


संविधान के विभिन्न उपबस्ध दरषित करते हैं कि अनुच्छेद 707 से ॥7॥ 
तक में विहित विधायी प्रक्रिया के अनुसरण हारा जो बात वँदा होती है. उसे विधि 
कहा जाता है। भ्रनुक्छेद 07 तथा 96 के ऊपर जो शीर्षक है वह “विधायों प्रक्रिया 
के रूप में” है। जब विहित प्रक्रिया अ्रनुसरित की जाती है तो जो बात पैदा होती- है 
बह विधि है किन्तु जब श्रनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया. को यथा रूप में 
प्रनुसरित किग्रा जाता है तो इसका ररिणाम संविधान का संशोधन होता है। संविधान 
निर्माताओं ने इसकों विध्ति के. नाम. से नहीं पुकारा। 


मामूली तौर से घूल अ्रध्िकार राज्य के अंगों के विरुद्ध 3प्त्तोग किए जाते 
हैं र्थात्‌ राज्य के विधानमब्डल, कार्येपालिका एवं नगरपालिका तथा अन्य अभिकरणों 
के विश । जब कि अनुक्छेद 268 के प्रधौन संशोधन करते समय संश्द्‌ संविधायी 
प्राधिकारी के रूप में कृत्य करती है न कि राज्य के अंग्र के रूप में। बहु निकाय जो 
अनुष्छेद !07 से ॥77 के प्रधीव विहित प्रक्तिया के अनुसार विधि बचाता है तथा 
वह निकाय ओ प्रनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया के प्रंतखार संशोधन करता है, एक 
ही हो सकता है। डिन्तु दोनों कृत्य प्रकृति में मूलतः भिन्न हैं। यहू सभी जानते हैं 
कि वहुधा एक हो निकाय में विभिन्न कृत्पों का सामंजस्य होता है उदाहरण के लिए 
ग्रेट हिटेन में हाउस ऑफ सास विधायी कृत्य तथा स्थायिक हृत्य दोनों का प्रयोग 
करता है। यह किसी विशिष्ट सत्र में एकल्विठ लाढ़ों के मात्र अहुप्रत द्वारा किसी 
विश्लेयक को पारित कर सकता. है । किन्तु लाईं चांसलर तथालों लाई स को छोड़कर . 
समस्त शार्ड्स जो कि उच्च व्यायिक पदों को घारित करते ये था धारित करते हैँ 
किसी सिविल अपीण का विनिर्चय तहीं कर सकते । इसके विपरी6 लाड़ों के श्रन्तिम 
तीन वर्गों से चुने गए तीन लाई सिविल अपील का विनिस्चय कर सकते 
हैं। यह जो कार्य करने का भ्रन्तर है वह स्पष्ट रूप से इस सदस्यों की पृथक्ता में 
निहित है। भारत को डोभिनियन प्रालियामेष्ट के सदस्य सर्वसम्मत भत द्वारा सारत 
का संविधान नहीं बना सकते ये किस्तु संविधान सभा के रूप में कृत्य करते हुए उन्हीं 
सदस्यों के मात्र बहुमत द्वारा संविधान को बनाया | विधायी विधि तथा संविधान 
का संशोधन करने में जो कृत्यकारी ह्रैन्‍्तर है वह समान रूप से अनुच्छेद 07 से ॥7॥ 
में विहित प्रक्रिया ठवा प्रनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के बृवियादी अन्तर को स्पष्ट करता है। 
लोक सभा तथा राज्य सभा के थीक्ष किसी विधेयक पर मतप्रेद होवे की दक्षा में दोनों 
सदन एक्सदनीय रूप से बैठ सकते हैं और उस विधाओी भ्रध्यपाय को पारित कर 
सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर जो कि ख़दतों के द्विसदनीय या एकल सदनीय 
कप में पारित किया है, अपनी छनुमतति देने से इन्कार नहीं कर सकते । किन्तु 
प्रमुक्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन दोनों खदनों की संयक्‍्त बैठक के मत 
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द्वारा नहीं किया जा सकता। दोनों स़दनों को पृथक रूप से बैठना बाहिए और 
अवेक्षित वहुमत द्वारा संशोधित करने वाले विधेयक को पारित करता चाहिए। राष्ट्रपति 
संविधान को संशोधित करने वाले विधेषक को अपनी अ्नुभति देने से रोक सकता है। 
यह विध्वि बनाने तथा संविधात को संशोधन करने बाली कृत्यकारी ग्रत्तर के कारण 
है कि प्रनुक्तेद 07 से 3। में प्रक्रिया के अनुसार संसद के सर्वशष्मत मत द्वारा 
पारित विधि किसी मूल अधिकार का अध्यारोहम तहीं कर सकती। कोई विधेयक 
जो पृथक्‌ रूप से प्रत्येक सदन के उपस्थित सदस्यों कें आबे लें अधिक सदस्यों द्वारा तथा 
उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई द्वारा पारित विधेयक का जो 
परिणाम होता है वह मूत्र अधिकारों में संक्ोधव होता है। 

अनुच्छेद 245 में विधायी शक्ति 'इस संविधान के उपबन्धों के 
अध्यधोन' की गई है। किन्तु अनुच्छेद 368 इस संविधान के श्रध्मघीन वहीं 
किया गया है। अनुच्छेद 368 द्वारा केवल संशोधन की शक्ति पर एक अभिव्यक्तत 
अन्धन लगाया गया है थर्वात्‌ प्रक्रियात्मक्ष बर्धन। अनुच्छेद 368 दारा तददुसार 
अंज्ौक्षत की ज्क्ित पर कोई तात्विक बर्ध्नन के लिए झनुध्यात नहीं किया गभा है। 
संविश्वान निर्माता इस तथ्य को जानते ये कि कुछ विषयों पर संविधान में संभोध्त 
की शक्ति पर ठात्विक वन्धन लगाए गए हैं। वास्‍्तव में अनुच्छेद 305 द्वारा ग्राहू 
पित अनुच्छेद 304 में ऐसा वस्धन लगाया जाना चाहा गया था (अ्रनुष्छेद 304 का 
समहणी अनुच्छेद 368 है)। मैं अनुच्छेद 3(2) में व्यापक अर्थाल्वयन के लिए दिधि 
के अर्थ को हिस्तृत करने में असमर्थ हूं क्योंकि इससे भारद के सामाजिक, आधिक 
और राजनैतिक &ंचे में वैध रूप से सुधार करने की सम्भावताएँ सदैव के लिए 
समाप्त हो जाएंगी। मद्रास रपप्य वताम भीमती चस्पाकम दोररावजव(!) वाले मामले 
से इस न्यायालय के वितिश्चय को अनुक्तरित करते हुए संविधान के प्रथम संशोधन पर 
29 पई, 947 को पंडित जवाहर लाल नेहुरू ने इस प्रकार कहा था 
हुमें उन्हें (समाज के निर्वल वर्गों को) आधथिक अवसर तथा शैक्षणिक अवसर तथा 
अन्य इसी प्रकार के अवसर ग्रदान करत हैं । ऐसा करने में हमें यह वताया गया 
है क्रि हप संविधान के कुछ उपबम्धों के बिरद्ध कार्य करेंगे जो सम्तातता के सिद्धास्त 
अधिकथिव करते हैं या. भेदभाव, हीतता इत्यादि के कुछ सिद्धा्त अधिकथित करते हैं। 
इस प्रकार एक विचिल्ें स्थिति में पहुंचते हैँ! हमें समानता प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि 
समानता हराप्त करने के लिए प्रयत्त करने में हमें समातता के कुछ सिद्धास्तों का 
सामना करता पड़ता है ॥ यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम समानता नहीं रख सकते 
क्योंकि हम भेदभावहीनता नहीं रुख सकते। यदि हमस उन व्यकितयों को, जो पददलित हैं, 
उठाने के भाव में सोचते हैं तो किसो न किसी रूप में हम निस्संदेह रूप में वर्तमात 
यथा पूर्व स्थिति को प्रश्नाविद करते हैँ। इसलिए यदि यह दलील सही है तो हम यथा 
पूरे स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तत नहीं करू सकते चाहे वह आधथिक, या लोक 
के किसी क्षेत्र का या प्राइवेट क्िया-कलाप का हो । (2) 


पर) [99॥) दुख० सौ” आर» 525. 
(5) कॉस्टिट्यूएप्ट असेस्बली डिवेंट्स, जिरद ।2-॥3, भाग 2-85, पृष्ठ 966-96।7: 
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इस न्यायालय ने असंग्रोधित अ्रनुच्छेद 3[2) में प्रतिकर' शब्द का 
इस श्रकार जर्सान्वयन किया है कि उससे भ्रजित सम्पत्ति का पूर्ण बाजार मूल्य 
अभिप्रेत है। इस अर्थान्दयव से अनुच्छेद 3(2) तथा अनुक्छेद 39(ग) के बीच प्रत्यक्ष 
विरोध होता है। अनुच्छेद 39(ग) राज्य को यह श्ाज्ञा देता हे कि दह अपली ीतियों 
को इस बात हो श्रास्त करने के लिए ग्रंचालित करे कि आथिक व्यवस्था इमर प्रकार 
चले जिससे धवन और उत्पादन साधनों का- सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न 
हो। बह उद्देश्य तब तक नहीं ब्राप्त किया जा सकता यदि अजित स्रस्पत्ति के पूर्ण 
बाजार मूल्य को उसके स्वामी को संदत्त करना हैं। स्वामी को पूर्ण बाजार मूल्य के संदाय 
से धत के केन्द्रण का रूप सम्पत्ति से नकदी में पस्विलित हो जाएगा, केल्द्रण बना रहेया। 
राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास स्पष्ट रूप से यह दक्शित कस्ता है कि संविधाद निर्माता 
संविधान के भाग 4 में बिनिदिष्ट उद्देश्यों को प्रा करने के लिए बच्नबद्ध ये) 
उन्होंने अभिव्यक्त रूप से यह घोषित कियां था कि देश के शासन में वे उद्देश्य मूल हैं। 
तदनूसार यह सोचना अ्रयुक्तियुक्त है कि उन्होंने अनुच्छेद 3(2) तथा अनुच्छेद 39(ग) 
या गअनुच्छेद 29 तथा 46. के बीच के विरोध का संमाप्तानं करने के साधनों 
का उपबन्ध किया है। उन्होंने कह झाशय किया होगा कि जब भाग 3 के भ्रधिकारों 
तथा भाग 4 में राज्य की बाध्यताओं में बिरोध हो तो उस विरोध का अनुच्छेद 368 
के अधीन संविधान का संशोधत कस्के समाधान किया जा सकता है । “मूल 
अधिकार की भेरी धारणा कुछ इस प्रकार को है कि संसद सिवाय “बिना संॉदविधान 
के संशोधत के उस पर हाथ नहीं लगा खकती”॥ (महत्व देने के लिए रेखांकित किया 
गया हैं) एस० कछ्शन्‌ बनाम मद्रास राज्य (/)] 

“इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी शब्दावली उस उपबन्ध में 
इसलिए ग्रयुक्त की गई है कि ज्क्षित अदत्त करने वाले उपदत्ध को संविधान के किसी 
विबन्धकारी उपबन्ध से उसको मुक्त रखा जाएं। चूंकि अनुच्छेद 3(2) में 'विधि' 
शब्द के बारे में यह झाशदिित वहीं है कि इसके अन्तर्गत संविधान का संशोधन 
आता है इसलिए अनुच्छेद 368 का प्रारम्भ प्रविषे्य (नॉन ऑ्स्‍्टैप्टे) खंड से 
नहीं होता। 


“विधि' शब्द के अर्थ के रुप में भ्रनुच्छेद 3(2) के इतिहास से असंदिस्ध 
अर्थ निकाना जा सकता है। मूल अधिकारों पर गठित उपसभिति की तारीख 
3 प्रप्नैस, 947 की आरूपित रिपोर्ट में मूल अधिकारों से सम्बन्धित एक उपाबन्ध 
अन्तविष्ट है (*)। इस उपायस्ध के ख्ष्ड (3) में सुरसंगत रू से यह - उपबन्धित किया 
गयां है कि--"इसके पश्चात्‌ यंदि राज्य ढारा बनाई गई कोई ऐसी विधि इस श्रध्याय या 
संविधान के उपवस्धों के असंगत होती है तो वह ऐसो अस्लं्रत की सात्रा तक शत्य 
होगी '। मूल अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष ने- तारोख 6 अप्रैल, 947 
है) छाप) कप को कर शा, ४5% 

(+) शिव यब झत फेपिर झाँफ इच्छियाउ कॉस्टिट्यूशन, दाह्यूम 2, पुष्ठ (37 
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के अपने पद्न द्वारा मूल अधिकारों पर बठित परामज्ञों स्रमितति के अध्यक्ष को मूल अधिकारों 
थर एक उपाबच्ध भ्ग्रेषित किया था । उस उपाबन्ध के खष्ड (2) का तात्विक 
रुप इस प्रकार है-- 

“हत्समय प्रवृत्त स्मल्त विद्यपान विक्षियां या श्रयाएं, जो इस संविधान के 
अधीन गारष्टी किए गए अधिकारों के असंगठ हैं, ऐसी असंगति की मात्रा तक 
तिराकृत हो जाएंगी त संघ न ही कोई उसकी इकाई ऐसी कोई विधि 
बनाएगी जो ऐसे अधिकार को छीनती हो या ध्यूड करती हो”॥() 

23 अप्रैल, 947 को मूल अधिकारों पर गठित परामशी समिति ते 
संविधाद भा के प्रष्यक्ष को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत छो थी। उच्च रिपोर्ट में 
मूल अधिकारों के लिए उपवन्ध करते हुए एक उपावन्ध अन्तविष्ट था। उपावध्ध का 
पण्ड (2) तात्विक रूप से इस प्रक्तार हैः 
“'जो संविधान के इस भाग के अधीन गारष्टी किए गए अधिकारों से 
असंगत हूँ तश्यमय प्रवृत्त विद्यमान विधियां, प्रसिसूचराएं विनियम, रूढ़ियाँ या प्रयाएं, 
ऐसी ग्रसंगति की मात्ना तक निराकृत हो जाएंगी ग्रौर न संघ या उसकी कोई 
इकाई ऐस्ली कोई बिधि बनाएगी जो ऐसे अधिकार को छीनती हैया न्यूत 
करती है।” (४) 


श्री के० संधातम्‌ ने खंठ (2) के स्रन्तिम शब्दों के लिए इन शब्दों को कि 
"सिवाय संविधान के संशोध्षत के ऐसा अधिकार न छोना जाएगा या न ग्पूत किया 
जाएगा” प्रतिस्थापित करते हुए एक संज्ञोधन की भ्रस्थापता को थी। उत्होंने अपने 
भाएण में स्पष्ट किया था कि यवि यह स्ष्ड जैंसे कि यह रहता है तो संविधान के 
संशोधन द्वारा भी हम इन अधिकारों को उस दशा में बदलने के लिए स्र्मर्थ रहीं होंगे 
ग्रदि वे अस्ृंदोपजनक या असुविधाजनक पाएं जाते हैं। ऐसे किसी संदेह का निराकरण 
करने फे उद्देश्य के मैंने यह संशोधन पेश किया है (?) । इस प्रकार उनके कथता- 
नुस्तार कि यह संशोधन अत्यधिक सावधानी रखते हुए कियां गया था। सरवार वल्सभ 
भाई पढ़ेल ने इस्च संशोधन को स्वीकार कर लिया था। इस पर मतदान हुभ्ा प्लौर 
इसको अंगीकृत क्रिया गया (*) । इस प्रकार संदिधाद सका ने इस स्थिति को स्वीकार 
किग्रा कि मूल अधिकार सांविधानिक संशोधन के द्वारा तिराकृत किए जा सकते 
हैं | अक्तूबर, 94? में सांविधानिक प्ल्ताहकार द्वारा प्रारूपित संविधात तैयार किया गया। (5) 
उनके प्राकृपित संविधान को धारा 9(2) तात्विक रूप से इस प्रकार है-- 
“इस संविधान को किसी वात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह राज्य 

को कोई ऐसी विधि वताने के लिए सशक्त करतों है जो घारा 232 के अधीद 
| वूकेक्त, पृछ ही... 
(+) पुोंक्त, पृष्ठ 290. 
(3) हस्टिश्यूएश्ट अस्लेध्वली डिवेंद्श, जिद 3, पृष्ठ 45-46. 
(4) कॉस्टिदयूए्ट अहेम्वली जिरेद्स, जिल्‍्ब 3, पृष्ठ 45 
(5) छिव राब, उयरोस, पृष्ठ 7: 
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* सिबाय इस संविधान के संशोधन द्वारा इस संविधान के अध्याव 2 द्वारा 
प्रदत्त किन्‍्हीं अधिकारों को न्यूब करती है या छीनती.है ओर इस धारा के उल्लंघव 
में बनाई गई कोई ऐसो विधि ऐसे उल्लंघन की' मात्रा तक शून्य होगी।” 
ग्रद्मपि “संविधान सभा ने श्री के० संधानम्‌ के संशोधन को अभिव्यक्त झूप से 
स्त्रीकाद कर लिया था किन्तु प्राहूपण समिति ने 'सिंवाथ इस संविश्लान के संशोधत 
द्वारा! शब्द लुप्त कर दिए। प्राहूपित संविधान का अनुच्छेद 8(2) का सुसंगत भाग 
इस प्रकार है-- 
“राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएंगा जो, इस भांग द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों को छीनती है या न्‍्यून करती है ग्रौर इस भाग के उल्लंघन भें बताई 
गई कोई ऐसी विधि उल्लंध्तन. को म्राज़ा' तक शून्य होगी।” 
इन शब्दों “सिवाय इस संविधान के संशोधन हारा” जो कि संविधान सभा 
द्वारा अनुमोदित किए गए थे, को अपबर्णित किए जाने का कोई स्पष्टीकरण अभिलेणों 
में नहों पापा जाता है। यद्यपि इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जय ' “सिवाय 
इस संविश्लान के संशोधन द्वारा” शब्द श्री कै० संथानम्‌ के संशोधन से लुप्त किए गए हैं 
तो शेष ये प्ब्द “कोई ऐसा अधिकार न छीनां जाएगा था न न्यूत किया जाएगा,” 
इस बात के लिए बहुत ही व्यापक है कि सांविधानिक संशोध्तन हारा भी मूल 
अधिकारों को निराकृत करने या स्यून करने से प्रतिषिद्ध करे। इन शब्दों “इस संविधान 
की कोई बात” जो सांविधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए प्रारूपित संविधात 
की घारा 9(2) में है, से भी वही' प्रभाव निकलता है, किन्तु प्रारृषण समिति ने 
प्राकृपित संविधान के प्रनुच्छेद 8(2) द्वारा छोटा 9(2) को अ्रतिस्थापित किया। 
प्राहृपित तंबिधाने के श्रनुक्षेद 8(2) के अन्तर्गत स्पष्ट शब्दों में अनुच्छेद 304 
सहित संविधान के सारे उपबन्ध नहीं आते हैं। इससे कदाचित प्रारूपित संविधान के 
अनुच्छेद 8(2) से सिवाय इस संविधान के संशोधन ह्वारा' शब्दों के लोप का स्पष्टी- 
मारण मिलता है। किसी भी दशा में श्रनुष्छेद 3(2) के इतिहास से यह लिद नहीं 
होता है कि प्रारूपण सम्तिति का संविधान के संशोधन करने की शक्तित पर मूल 
अप्विकारों को सर्वोच्चता देने का आश्षण था। हस संबंध में सॉंविधातिक सलाहकार के 
कार्षलिय द्वारा दिए घए इस टिप्पण के प्रति निर्देश करना महत्वपूर्ण है कि धारा 9(2) 
में विधि के अन्तर्गत संविधान का संशोधन नहीं आता है ।(?) 

डाक्टर अस्वेदकर के भाषणों को पढ़ने से यह दर्शित होगा कि संविधान 
के संशोधन करने की जव्ित को मूल अधिकारों को निराकृत करने था. कम करने 
के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 4 नवम्थर, ॥948 को उन्होंने इस प्रकार 
कहा बॉ-- + हि 

“संविधात के संशोधन से सम्बन्धित संविधान के उपब्ध संविधातल के _ 
अनुच्छेदों कोदो भ्रूपों में बोटते हैं। एक ग्रुप में बे अनुच्छेद हैं जो (क) केद 
और साज्य के वीच्र कौ विधायी शक्तियों के वितरण से सम्बन्धित हैं, 


(7) कोण साज, फ्रॉचिग कक इंप्विवाज़ कांर्ट््यूशन. वात्यूम 4, पुष्ठ 26. 
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(लव) जो संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित हैं, तथा (ग)न्यायालयों को 
शक्तियों स्रे सम्बन्धित हैं। समस्त दूसरे प्रनुब्छेद दूसरे ग्रुप में रखे गए हैं। 
ढूसरे प्रूप में रखे गए अनुच्छेदों के ग्रत्त्गत संविधान का बहुत 
ही विस्तुद भाग आता है झौर वहैँ संसद द्वारा बोहरे बहुमत हारा 
संशोधित किया जा सकता है प्रर्थात्‌ प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मतदान देने 
वाले दो-तिहाई सदस्यों के अन्यून यहुमत् द्वारा तथा प्रत्येक सदत के कुल सदस्यों 
के बहुमत द्वारा। इन श्रनुक्छेदों के संज्ञोधन के लिए राज्यों द्वारा 
अपेक्षित तहीं है । (महत्व दैने के लिए रेखांकित किया गया है) (“) 
उन्होंने पुनः कहा-- 

“बह केवल विनिदिष्ट विषयों के संशोधतों के लिए है प्रौर वे केवल थोड़े 
मे हैं जिनके लिए कि राज्य विधानमण्डलों का प्रनुसमर्थन अपेक्षित है । 
संविधान के समस्त दूसरे उपब्ध संसंद्‌ द्वारा संशोधित किए जाने के लिए छोड़ 
दिए गए हैं। (महत्व देते के लिए रेजांकित किया गया हैं) (?) 


दूसरे प्रवरक्षर पर उन्होंने इस प्रकार यह .बोहराया थॉ-- 


“अब हमें क्या करना है? हम संविधान के झनुच्छेदों को तीस श्रेणियों 
में बांदते हैं। प्रथम श्रेणी में वे हैं जिसमें ऐसे श्रनुच्छेद सम्मिलित हैं जो पात्र 
वहुमत द्वारा संसद्‌ हारा सशोछ्षित किए जा सकते हैं भ्नुच्छेदों की दूसरी 
जंग में बे प्रनुच्छेद हैं जिनके लिए दो-तिहाई बहुमत की अपेक्षा होती है। यदि 
भविष्य की संसद्‌ ऐसे किसी विशिष्ट अनुच्छेद को सशोरधित करने की इच्छा रखती है जो 
भाग 3 था अनुच्छेद 304 में उल्लिखित तहीं है तो उसके त्रिए जो कुछ भी 
आवश्यक है वह दो-लिहाई का वहुमत है। तत्पश्चात्‌ वे इसे संशोधित कर सकते हैं।” 


अध्यक्ष महोदप : उपस्थित रहने वाले सदस्यों के। 


माननोय डायटर बी० प्रार० अ्रम्वेदकर : जी हां। अब हमें निस्संदेह रूप 
से तौसरी श्रेणी में कुछ ऐसे ग्रतुच्छेदों को रखता है जहां संशोधन के प्रयोजन 
के सझलिए प्रक्रिया कुछ भ्रिक्न या दोहरी है। इसके लिए दो-तिहाई का बहुमत तथा 
राज्यों का भ्रनुसुमर्थन अपेक्षित है।/(?) 


इन भाषणों से यह प्रतोत होता है कि संशोधन के प्रयोजन के लिए 
डाक्टर अस्वेदकर ने संविधान के सभी श्रनुच्छेदों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया 
है। झ्रनुच्छदों को तीत श्रेणियों में से किसी एक या दूख़री में श्राना चाहिए। क्योंकि * 
उत्तके कथनानुसार कोई चौथी श्रेणी नहीं है। संविधान के भांग 3 के प्रनुच्छेदों को 


(!] कहिविटृपुएप्ट प्रसेली डिकेद्स, जिर्द 0, पृष्ठ 36. 5 के 
(१) कॉस्टिटयूएप्ट अस्लोलनली टिवेद्क, जिल्‍्द 7. पृष्ठ 43. 
(3) ऋषहिव्दयूएण्ट अर्ेशलली टिवेद्स, जिल्‍्द 9, पृष्ठ 660-663. 


५ रू  उ-ल्‍नर 
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तदनुस्तार इन तीन श्रेणियों में से किसी एक के अन्तमंत-आना चाहिए। हमें यह प्रततोत 
होता है कि अनुच्छेदों को उनके तेहरे बर्गोकरण को ध्यान में रंखते हुए उनके 
भाषणों का निर्वच्तत इस प्रकार करना उचित नहीं है कि वे यह दक्षित करते हैं. कि 
भांग. 3 के अनुच्छेद बिल्कुल संशोधनीय नहीं हैं । इस ढाक्य में “ग्रदि भविष्य की 
संसद्‌ किसी ऐसे विशिष्ट श्रनुब्छेद को.संश्ोधित करने के लिए इस्छा रखती है जो 
भाग 3 या झनुच्छेद 304 में उल्लिजित नहीं है” 'नहीं' शब्द का प्रयोग या तो कदाचित 
बओलने में भूल के कारण या मुद्रण को गलती के कारटा हुआ है । जब जवाहर लाल नेहरू. ने 
यह कहा थ्रा कि यह आशयित है कि मूल अधिकार “संविधान में स्थायी' हैं तो वास्तव में उनका 
शआश्षय नहीं था कि वे संशोधनीय नहीं हैं। उनके भाषकों से जो मैने पहले ही उद्धृत कर 
दिए हैं स्पष्ट रुप से यह दर्शित होगा कि उन्होंने सम्पर्ण संविधान को किश्तों 
भविष्य की संसद्‌ हारा किए जाने वाले संशोधन के श्रभ्यधोन होने के लिए माना था) 


औओ कामते ने श्रनुच्छेद 304 में ऐसा एक संशोधन पेश किया था जिसमें 
भाग 3 के उपवन्धों में संशोधत के लिए अभिव्यक्त रूप से उपबन्ध था। किन्तु 
संविधान सभा ने उस संशोधन को ग्रमान्य कर दिया। इस प्रस्ताव के अमान्य झहराए 
जानें. से यह झनुधात गहीं किया जा सकता कि वे उपदस्ध असंशोधनीय हैं क्योंकि 
संविधान सभा के सदस्यों ते यह सोचा होगा कि श्रारूपित संविधान के प्रमुष्छेद 304 
की भाषा पर्याप्त हूप से व्यापक है कि. उसके प्रन्तगंत भाग 3 के उपबन्धों के 
संशोधन आते हैं ग्रोर तदनुसार श्री कामत का वह प्रस्ताव प्रनावश्यक था। 


राष्ट्रति को जपय में यह शब्दावली कि “विधि हारा गथा स्थापित 
संबिधान” से यह सिद्ध नहीं होता कि इस शब्दावली के पामूली भाव में संव्रिधात एक 
विधि है। हमारे मत में शब्दावली में 'विश्वि” शब्द से वैध अभिप्नेत है। इस शब्दावली 
से 'बैथ रौति में स्थापित संविधात' भ्रभिप्रेत है भ्र्यात्‌ उनके प्रतिनिधियों के माध्यम 
से जनता द्वारा। 


संविधान तथा दिधि की रक्षा करते की राष्ट्रपति कौ आपय' संविधान 
जैसा कि वह उस दिन था जिस दिन कि उत्होंते शपथ ली, उनको बाध्य महीं 
करता है। निस्संदेह 'विधि' शब्द से तत्सेमय प्रवृत्त विधि अभिप्रेत है। विधि के किसी 
भाग के परिवतेत या निरसन द्वारों शप्रय वियन्त्रित नहीं को जा सझती । विधि 
के प्रसंग में संविधान! से समथ-समय पर परिवर्तित या निरस्तित रूप में संविधान 
अभिप्ेत है।- हु 


श्री पालखोवाला ने प्रबल रूप से यह दंलोल दो है कि जनता ने मल 
अधिकारों को स्वयं में आरक्षिव कर रखा है और वे अधिकार पंवित्व एवं अलंष्य नैसगिक 
अंधिकार हैं। हमें यह प्रतोत होता है कि परम पवित्र' या लोकोत्तर' के रुप में था 
“वैसगिक अधिकारों" या आदिम अध्निकारों' के रूप्र में उन्हें रोमांचकारी भाषा में कहना 
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या असंक्राम्य अ्रल॑ष्य और अपरिवतेतीय ढॉंसे से निकाल कर उसे इस प्राशय से 
सुयंध्ित करने के लिए संविधाम के भाग 3 में प्रणणित अधिकारों को पवित्न बनाना 
गलत होगा। 


उन्हें परम पवित्न के रूप में मानना हमारे संविधान के प्रसाम्प्रदायिक 
भावना के अनुकूल नहीं है। उन्हें वैसगिक अधिकारों था आदिम अधिकारों के रूय में 
मानना इस तथ्य को वृष्टि से भोशल करना है कि श्रनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 2॥ 
22, 23, 24, 45, 27, 28, 29, 90 प्रौर 32 में विविदिष्ट अधिकार हमारे 
विनिद्धिष्ट राष्ट्र के ग्रमुभव द्वारा जन्मे थे। वे संविधान के पूर्व भारत में विद्यमान नहीं थे । 


संविधान विर्माताओ्रों ने भाग 3 में उल्लिखित ग्रधिकारों को परम पवित्न 
हुप में था प्रसंक्राम्य हप में तथा अ्रममुल्ंंघनीय था अपरिब्तनीय नहीं माना था। 
जबाहर ताल नेहरू ने कहा था कि “इस प्रकार यदि भ्राप इस संविधान को नष्ट करता चाहते 
हैं. तो इसे निश्चित हुए से प्रावन और पर पवित्र बनाएं । किस्तु यदि श्राप चाहते हैं 
कि यह एक मृत वस्तु, बिकासहीन जड़, भारी-भरकम प्रपरिवर्ततीय वस्तु रहे सो सब 
प्रकार से यह अ्रनुभव करते हुए आए वैसा कर सकते हैं कि यह सामने से छुरा भोंकने 
का सर्वोत्तम तरीका है न कि पीछे से । क्योंकि चाहे 8भ्रीं शताब्दी के दाशैतिकोंया 
।9भरीं शवाब्दी के पूर्वाद्वं के दार्कनिकों के जो भी विचार रहे हों फिर भी यह विश्व 
00 वर्षों के भीतर बदल चुका है बल्कि प्रबल रूप से बदल चुका है (!) । 


अनुच्छेद 5(3), 6(4) झौर (5), भ्रौर 9(2) से (6), 2॥, 
22( 3), 4(ख) भोर 7(क) और (ख), 23(2), 25() और (2), 26, 28(2). 
3( 4), (5) और (6) द्वारा इव अ्रधिकारों पर बहुमुखी भननुमेय परिसीमाएं 
लगाई गई हैं। झलुच्छेद 9(2) द्वारा बाके स्वातन्तय प्र्थात्‌ विदेशी यज्यों के साथ 
मैज्नौं सम्बन्धों धर परूणंतया लया नि्वेस्धन लगाया गया । श्रतुच्छेद 33 द्वारा संसद 
को सकक्‍्त किया गया है कि वह सेसा तथा लोक व्यवस्थाभों कों वदाए रखने के लिए 
आरित जल्लों को क्ागू होने वाले उनके भ्र्ठिकारों करे निर्बन्धित करे या निसकृत करे। 
34 मई, 954 से 5 वर्षों की अ्रवध्ति के लिए प्रनुच्छेद ॥9 में विनिरददिष्ठ भ्रप्निकारों 
पर लगाए गए पृक्तियुक्त विर्वेत्पनों को जम्मू भ्ौर कश्मीर राज्य में व्याथ नहीं किया 
गया । राष्ट्रपति द्वारा प्रनुच्छेद 49 में जोड़े गए खण्ड (7) में यह उपब्ध है कि 
खण्ड (2), (3), (4) तथा (5) में लगाए गए युक्तियुक्त निर्दन्धनों के बारे में यह भर्च 
लगाया जाएगा. कि उनसे ऐसे निर्वन्धन श्ररिप्रेत हैं जैसा कि जम्मू भ्रोर कश्मीर राज्य 
का समुचित विधातमण्डल यृक्तियुक्त समझता है । राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य को लागू 
किए भंए प्रतुष्छेद 35 द्वारा राज्य के भ्रष्नीत नियोजत के भ्रष्तिकारों, सम्पत्ति को ब्रजित 
करने के श्रधिकार, बसने के भ्रधिकार,, छात्रवृत्तियों के श्रप्तिकार तथा राज्य में दूसरी 
सहाय्यों के भ्रश्चिकारों का अतिकाण होता है । ग्रभुष्छेद 303(2) संसद को इसके 
कर॑तों है कि यदि वह देश के किसी भाग में पात्रों के द्रभाव के कारण 


आलियामेप्टरी डिदेंद्स, जिल्द 2-3, भाग 2, पृष्ठ 8824-9625. 
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उत्पन्न हुई स्थिति को सुलझाने के लिए याँदि ऐसा ब्रावश्यक है तो प्रन्तराज्योय वाणिज्य 
के आामसे में प्रष्चिमानों को देते हुए तथा विभेद करते हुए कोई विधि बना सकतो है । 
अनुच्छेद 388 ब्रनुष्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा के प्रवतंत में अ्रतुच्छेद 9 
के अधीन अ्रधिकारों को तिलस्मित कर सकता है । फ्रतुस्छेव ' 59 राष्ट्रपति 
को इसके लिए सशक्स करता है कि बह श्रापात की ग्रवध्ति में प्रमुच्ठेद 32 के भ्रधीत 
अ्रधिकारों को इस प्रकार विसम्बित करे जिससे कि सभी मूल ग्रधिकार निर्क्रिय 
हो जाएं । इत सभी उपलन्धों से यह सिद्ध होता है कि मूल अधिकारों को जनता के 
कल्याण के लिए छीना जा सकता है या न्यून किया जा सकता है। [बशेशर नाथ 
बनाम झावकर भावषत (')]7 

भाग 3 के श्रप्चिकारों को प्रत्यक्ष मनुष्य में बताया है | डाबटर बौ० पश्रार० 
पम्वेदकर के कथनानुसार वे विधि की देव हैं (*) । अतुक्छेद 3(2), 32 (3) तथा 
(2) प्रौर 359 श्रभिव्यक्त रूप से भाग 3 द्वारा यथा प्रदत्त भूल अधिकारों के लिए 
उपयन्ध करते हैं। इस प्रकार वे तंविधाम की सृष्टियां हैं । उन्हें मूल भ्रध्रिकार इससिए 
नहीं कहा जाता कि वे जनता द्वारा स्वयं में आरक्षित हैं ग्रपितु इस कारण कि वे 


“ विधायी विधियों सथा कार्यपालिक कार्यंबाहियों हारा अ्रध्वत्य हैं । यूनाइटेड स्टेट्स 


ग्रॉफ श्रमरीकर के संविधास के 0वें संशोधन, जिसमें श्रभिब्यक्त रूप से जनता द्वारा 
शक्तियों के प्रारक्षण की वात कही गई है, हमारे संविधान में इसके समतुल्य कोई तत्व 
नहीं है । यह भ्च्छी तरह स्मरण रखना है कि कुछ अधिकारों को कम करने तथा जन्हेँं 
निशकुस करने वाला प्रथम संशोधन उस संदिधात सभा द्वारा धारित किया गया था जो 
अस्थायी रूप में कायं कर रही थी । इससे संविधान निर्माताओं के श्राशय की झलक 
प्िसती है कि ये भ्रश्चिकार निराकृत फिए जा सकते हैं । 

अनुच्छेद 368 के परन्‍्तुक में विनिरदिष्द उपवन्धों में परिवर्तन करने के 
लिए श्रधिक कठिन प्रक्रिया के विहित करने से इस तथ्य का पता चलता है कि 
संविधान निर्माताप्रों ने भाग 3 के उपबन्‍्धों की ब्रपेक्षा उल्हें प्रप्निक भूल्यवान: माना 
था । उन्होंने मूल अधिकारों की. भ्रपेक्षा संधयाद पर प्रधिक महत्व विया था । 


संशोप्नन शक्ति पर श्त्सनिहिंत तथा विवक्षित परिसीमाएं 


न्यायाध्रिपति बाँभू तथा उन दो दूसरे विद़ान्‌ स्यायाधिफतियों ने, जिन्होंने 
कि भपमे को उतसे सम्बद्ध किया था, यह ब्रभिनिर्धारितत किया था कि ग्रनुष्छेद 368 
में संशोधन की ज़क्ति पर कोई प्रस्तनिहिित या विवक्षित परिसीमाएं नहीं हैं (उपर्युक्त 


» गोलक साथ वाला मामला पृष्ठ 836) । व्यायाप्तिपति बरछाबत तथा रामस्वाभी ने 


उनकी राय से सहमति प्रकर की थी (उपर्युक्त मामला पृष्ठ 90 तथा 883) ॥ 
हमें यह प्रतीत होता है कि न्याथाध्रिपति हिवायतुल्लाह ते भी इस दलील को नही भाना 
था कि संशोधन की शक्ति पर भ्रन्तनिदित या विवज्षित परिसीभाएं हैं । गयोंकि उन्होंने 


(!) (:959) सष्सोपेष्ट । एक थी प्रार० 528, 604-805: 


(०) क्रस्हिटवृएष्ट जवेम्गसी विगेद्स, जिल्द 7, पृष्ठ ६0 
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कहा था “हम्पुर्ण संविधान में संक्रोधन किया जा सकता है।“ केवल दो दजंन अनुच्छेद, 
प्रनुच्छेद 388 के विस्तार के बाहर हैं। बह भी इसलिए है कि संविधान ने उन्हें 
मूल अधिकार बनाया है (उपर्युक्त मामला पृष्ठ 878) । 

इस प्रकार अल्तनिष्ित ओर डिवक्षित परिसीमाओं वाली पालखीवाला की दलीस 
एक तिगसनिक तर्क बन कर रह जाती है । समस्त विधायी शरतित्ाँ भ्रन्तनिहिित भौर 
विवक्षित परिसोमाञ्रों के अध्यधीन हैं । अचुल्छेद 368 में संविधायी शक्ति एक विधायी 
शक्ति है । 


अत: संविधायी शक्ति ग्रन्ततिहित और विवक्षित पस्सिमाप्नों के ग्रधीन है। 

थदि निगमनिक तक बड़े और छोटे आधार विधिमान्य होते हैं तो निष्कर्ष 
को भी विधिमान्य होना चाहिए । किन्तु दोनों आधार गलत हैं | कुछ विधायी शक्तियां 
किसी श्रवर्तनिहित और पिवल्लित परित्तीमाश्रों के अध्यध्षीन तहों है । उदाहरणा्थ, युद्ध 
शक्ति को लीजिए। वह के दौरान मैंने श्रो प्रलखौवाला से कहा कि वे युद्ध करने की 
जक्ति अन्तनिहित और विव्वित परिसीमाएं बदाएं, किन्तु वे कोई फरिसोगा नहीं वता सके । 
जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा जारी करता है, उस समय 
संघवाद के महत्वपूर्ण सिद्धान्त अस्त हो जाते हैं ! संसद राज्य सूची में परिशणित विषयों 
में से किसी को वादत भारत के रम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए 
विधियां बना सकती हैं [देखिए--पश्रनुच्छेद 250(3)]। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी 
राज्य को ऐसे निर्देशों को देने के लिए विस्तारित की झाएयी कि किसी रीति में उसकी 
कार्यपासिक शक्ति श्रमुतत की जा सकती है। संसद्‌ संघ के अधिकारियों तथा 
ब्राधिकारियों को संघ सूची में अप्रगणित मामले की वाबत शक्तियां प्रदत्त कर सकती 
है तथा कर्तंख्य प्रप्तिरोपित कर सकती है या शक्तियों को ब्रदस करते हुए और कर्तंब्यों 
कौ श्रधिरोषित करते हुए प्राधिकृत कर सकती है (देखिए--प्रनुच्छेद 353) । अनुच्छेद 9 
की प्रभावकारिता कुष्ठित हो जाती है (देखिए--अनुच्छेद 358) । राष्ट्रपति मूल 
अध्विकारों के ग्रवर्तेंत के लिए किसी न्‍्यायालव को समायोजित रूरने के अ्रधिकार को 
तिलमम्दित कर सकता है (देखिए--अनुच्छेद 359) । यह तात्विक रूप में आपात के 
दौरान मूल अधिकारों को निनरम्बित कर सकता है। ग्रनुच्छेद 83(2) में यह उपबन्ध 
है कि लोक सभा अपनी प्रथम्त बैठक के लिए नियत तारीड से 5 बर्ष के लिए बनी 
रहेगी । इसके परल्तुक के अनुसार जब कि झापात की उद्योषणा श्रवर्तद में हो संसद 
द्वारा 5 वर्ष को अवधि विधि हारा एक वार में एक वर्ष से अन्यून ग्रदधि के लिए 
बढ़ाई जा सकती है । संसद्‌ ओर राष्ट्रपति को युद्ध हम्वन्धों शक्ति अपनो पराकाष्ठा 
में है तथा असीमित है | पहले बह दर्शित किया जा चुका है कि झनुच्छेद 368 में 
सविधायी शक्ति विधायी शक्ति नहीं है चूंकि इस तक के दोनों आधार गलत हैं इसलिए 
निष्कर्ष विधिमात्य नहीं हो सकता । 


श्री पालखोवाला के कभनानुस्रार अन्तनिहितक परिसीसा वह है जो संसदू 
के डांदे में अन्तनिहिित है। संसद्‌ के दोनों सदव तथा राष्ट्रपति सम्मिलित हैं। 
लोक सभा वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होतो है। गह दलोल्न दी गई है कि 
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संसद्‌ अपने ढांचे को नष्ट करने के लिए कोई संशोधन नहीं कर सकती। हसके ढांचे 
द्वारा इसके संशोधन करने की प्रशावकारिता परिसीमित हो जाती है। यह बहुत बढ़ी 
मान्यता होगी तथा संशोधन के पाठ के सबूत के बिता इसे स्मौकार नहीं किया जाता 
च्ोहिए। संविधान में कोई अमू्त दर्शन प्रमाविष्ठ नहीं है।इस पर भी ग्रम्भीरता 
के साथ बहस की गई है कि क्या पक्षी इसलिए उड़ते हैं क्‍योंकि 
उतके डैने हैं या क्या पक्षी के डैने है इसलिए वे उड़ते हैं। पतेकों की मात्यता: 
है कि कृत्य ढांचे में परिवर्तन करता है। श्रमुच्ठेद 83(2) के परन्तुक, भवृष्छेद 
250, 253, 358 तथा 359 ग्रह इशिंत करते हैं कि हमारी नीति और हारी संसद्‌ 
का ढांचा झापात के कार्यों के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। प्रभुच्छेद 368 स्वतः 
संशोधन की शब्रित को विस्तारित करने कै लिए संशोधित किया जा सकता है। संशोधन 
की शत्रित का विस्तार उन प्रयोजनों द्वारा ब्रांका जा सकता है जिसको कि प्राप्ते 
करने के लिए यह सुविारित है न कि संसद्‌ के ढांचे ह्ारा। 

प्रस्तावना से. ब्रस्पष्ट भावुक -सामान्यता द्वारा विवक्षित परिसीमाओं का 
अर्थे नहीं निकाला जा सकता। 'जतता, सम्पूर्ण प्रभुसत्वम्पम्न', 'लोकतांतिक गणनराज्य/ 
"याय', 'स्वतंज्ञता', 'समानता” तथा 'बंधुता' ये परिवंतनशील शब्द हैं और भिन्‍न-भिन्‍त लोग 
इनके शिल्त-भिल्न प्र्थ करते हैं। दासता लोकतंत्र तथा गणराज्य के साथ रही है। स्वतंत्रता 
और धार्मिक उत्पीड़ण साथ-साथ रहे हैं। कभी यह विश्वास किया जाता वा कि संपरित- 
हीन को मत देने के ग्रधिकार से वंचित रखकर समता खतरे में नहीं पड़ती है। 
अश्तावना न तो शवितयों का ज्ोत है न ही शक्ति के अपर परिसीमाएं (मरेरुमारी 
मूमियत वाले उप्ुक्स भासले का पृष्ठ 282).4 

औ' पालखीवासा के कृथतानुंसार विवक्षित परित्तीमा वह है जो संविधात 
के विधभिन्न उपभरंधों को स्कीम में विवक्षित हैं। विभिन्त्र उपवंधों की स्क्रीम राज्य के 
प्राथभिक अंगों को सृजित करती है सथा. उनकी शक्तियों और कृत्यों को परिभाषित, 
सीमांकित तप़ा परिसीमित करती हैं। इसके विपरीत प्रनुच्छेद 368 की स्कीम राण्य 
के प्राथमिक अंगों को पुत्र: सृजित करना है तथा उसकी शक्तियों और कृत्यों को जब 
कभी जनता के कल्याण, के लिए हस प्रकार करना प्रनिवार्य हो जाता है हो पुतरः 
परिभाषित, पुनसीमांकित तथा परनःपरिसीसित करना है। तदसुसार संविधान निर्माताओं 
का स्पष्ट रूप से मह झ्राशय होना चाहिए कि श्रनुल्छेद 368 संविधान के दूसरे 


» उपंबंधों को वियंत्रित और शर्तों के ग्रध्यक्षीन करता है न कि उनके द्वारा नियंत्षित 


होता है या उनके द्वारा नियंत्रित या शर्तों के प्रध्यधीन होता है। प्रनुण्छेद 368 दूसरे 
उपयंष्तों का स्वामी हैं मर कि उनका. दास। श्रनुक्छेद 368 के झधीम कार्य करते हुए 
संसद्‌ सृजक है न कि संविधान' की सृष्टि । एक शब्द मैं, वह - सर्वोच्च है।' जैसा 
कि लाए हैलीफाक्स ने कहा है “मूल तत्थ को जो स्प्मान दिया जाता है वह उस 
भ्रवोच्चता तथा शक्ति को और भली प्रकार लागू होता है जो विभिन्‍न रूपों में प्रश्येक 
राष्ट्र में प्रतिष्ठित होती है और वह वहीं है जब-कि जतकल्माण की अपेक्षा होती 
है तो बह बहुधा संविधात का परिवर्तत करती है। में तव उसे प्रथम मूल तत्व के 
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रूप. में ग्रधिकथित करता हूं कि प्रत्येक संविधान में कुछ ऐसी शत होतो है जो न तो 
परिसीमित होती है और न ही उसे परिसीसित होता चाहिए(!)। जबाहर लाल 
नेहक ने भी कहा था, “अत्ततोगत्वा संघ्यूर्ण संविधान संसद्‌ की सृष्टि है(?)॥ 

यह कहा गया है कि श्रनुच्छेद 368 को संविधान के किसी बुनियादी 
तत्व या भ्राधारभूत तत्व को तिराकृत करने या किसी मूल ब्रधिकार के मर्म को बिकृत 
या बष्ट करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। किल्तु बुनियादी, मूल या प्राधारभूत 
या मूल अधिकार के मर्म को श्रभिनिश्चित करने के लिए कोई ठीक-ठीक कसौटी 
पाल़खीबाला ने श्रपने सुझाव में नहीं दी है। प्रशिक्षित और ज्ञातग्राही न्यायिक मेघादी 
को अपील की गई है कि वें संविध्वात के भ्राधारभूत तत्वों तथा उसके मर्भ को खोजें । 
इंग्लैंड में रुटुप्रद काल के दौरान सप्ताद तथा संसद्‌ दोनों अंग्रेजी राज्यतंज् के मूल 
तत्वों की रक्षा करने का दावा करते थे। चाल्से प्रथम ने यह घोषणा की थी कि 
इस राज्य की मृत्त विधियों की रक्षा के लिए ही मैंने शस्त्र उडाए हैं(*)। 
इसके विपरीत संसद्‌ के सदस्य यह मालते थे कि जनता का श्रधिकार उम्तको भ्रपेक्षा 
कहाँ प्रश्तिक सही रूप में मूल है जो मात्र परम्परा था चिरभोगाधिकार पर प्राघ्ारित 
है(4)। मुख्य न्यायाधिपति सर जान फिच के उल्लेख पर टीका-टिप्पणी करते हुए 
(जो इस निर्णय के प्रारंभ में उद्धत किया गया है) मैटलैण्ड ने इस प्रकार कहा था 
"यह कौत वितिश्चय करेगा कि क्या प्राभूषण है और क्या राज मुकुट का मुख्य भाण 
है। संविधान की यह धारणा कि यह सम्राट और संप्तद्‌ दोतों के ऊपर है एक उचित 
सीमा हक सम्राट के कृटयों को परिसीक्तित करता है तथा एक उचित सीमा शक कानूनों 
को परिसीमित करता है। यह बात यथार्थ शब्दों में कहीं शी ग्रभिश्यक्त की गई नहीं पाई 
जाती और न ही इससे सम्राढ का, न हौ राष्ट्र का, समाधान होगा(5)”। 

47वीं शताब्दी के भ्रन्त में ला हैलीफाक्स वे थिनिश्वायक छप से यह टीका 
की थी “मूंस तत्व बह स्तस्भ है जिसे प्रत्येक के ऊपर रखा गया है और जिसे बहू 
तोड़ नहीं सकते। यह बहू कील है जिसे प्रत्येक व्यक्ति गाड़ कर प्रयोग करेगा क्योंकि 
सभी मनुष्यों के लिए बह ऐसा स्रिदूधाल्त है जो श्रलंध्य है क्योंकि समय पर उप्के काप 
आता है” | 

पूल तत्व ऐसा शब्द है जिसे सापान्य जन (लेइंटि) ने इस प्रकार प्रयोग किया है जैसे कि 
एक पादरी का शब्द पद़िश्ञ होता है जिंसके द्वारा उन सभी का ग्र्थ किया जाता है 
मो उनके मस्तिष्क में रहता है और दूसरा कोई व्यक्तित उसे छू नहीं पाता(*) । 

संविधान के बे निर्माता जो कि इंग्लैण्ड के सांविधानिक इतिहास से फरिचित 
थे, उन्होंने गौण तंत्वों था उसके मर्म से ब्राधारभूत तत्वों को प्रभेदित करने की कसौटी 
(7) कक, जपरोक्त, पृष्ठ 70 | 
(5) कॉरिट्यूए्ट बर्रेम्बली विवेद्स, जिल्द 9, पृष्ठ ॥98. 
(१) पोफ; बपरोक्त, पृष्ठ 78 
(4) पूललॉबत, पृष्ठ 99 
(5) इंग्लैंड का सांबिधानिक इतिहास, उपसोक्त, पृष्ठ 300. 
(*) गौफ, उपरोक्त, पृष्ठ ॥69-70. 


तह ॥/ 


+ 


हि 
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को झनवधारित हृप में प्रकटशः तहीं छोड़ सकते ये । कसौटी स्वतः अनुच्छेद 
368 के व्यापक शक्षित में है। संविधान का प्रत्येक उपबंध जो अनुच्छेद 368 पें 
बिहित प्रक्रिया ढारा ही संशोधित किया जा सकता है संविधान का आझराधारघुत तत्व 
» है क्योंकि विधायी विधियों की श्रपेक्षा सुरक्षितर है। दूसरी कसौटो कठित प्रक्रिया है। 
जितनी श्रधिक कठित प्रक्रिया होंगी उसके द्वारा संशोधनीय उपबंध उतने ही श्राधारभूत 
उपबंध होंगे। इस श्रकार श्रनुच्छेद 368 के परन्‍्तुक में विनिदिष्ट उपदंध भाग 3 के 
अधिकारों की प्रपेक्षा श्रधिक श्राधारभूत हैं। पहले यह दर्शित किय्रा जा चुका है कि 
मूल अधिकार चाहे संविधान के ब्राधारभूह तत्व हों प्नुच्छेद 368 के संझोधम की 
झक्ति के नियंत्रण में हैं। इस तक को परीक्षा करने पर विधाव का न्यायिक पुवर्षिचार 
भी संश्ोधनीय है। संविधान विधान के न्यायिक पुनविद्योकत को भिस्तारित करता है उसको 
तिबंन्धित करता है तथां उसको अपवजित करता है। [देखिए--अनुच्छेद 32(2), 
98, 39, 43, 77(2), 66(2), भौर 3(4), (5) और (6)]। अनुच्छेद 
32(2) उस्ती प्रकार संशोधनीय है जैसे कि भाग 3 के मूल अधिकार । अनुच्छेद 
32() में अ्रत्याभूत! झब्द इसकी चरंशोध्य प्रकृति का छोतक नहीं है । 
गारण्टी स्तर्कारी अंगों के विरुद्ध शक्सिशांली है न कि संविधायीं शक्ति के समक्ष । 
यह स्मरण रखना होगा कि 9 दिसम्बर, 948 को ब्रारूपित संविधान के श्रनुच्छेद 
25 (वर्तमान श्रनुक्छेद 32) पर बोलते हुए डाक्टर ब्री० आर० श्रम्वेवकर ने कहा 
था “संविधान ने उच्चतम स्थायालय में इन रिठों को बिनिहित किया है और ये रिटें 
हब तक छीनी नहीं जा सकी जब तक कि विधानमंडल को प्राप्त श्रधिकार द्वारा 
संविधान स्वतः संशोधित नहीं हो जाता('*)। यह बात उन्होंने श्रनुच्छेद 25 के अपने 
इस प्रतिशञान के बाद भी कहीं थो कि यह संविधान कौ साक्षात झ्ाशश्या तथा उसका 
साक्षात हृदय है। 
अनुच्छेद 36$ द्वारा संशोधन की शक्ति प्र कोई अभिव्यकत परिपीमाएँ 
महीं हैं। वास्तव में अभिव्यकत रूप से यह अपने स्वतः संशोधन के लिए उपबंध करता 
है। संसद्‌ तथा, भ्राथ्रे से अधिक “राज्य अनुच्छेद 368 को संयुक्त रूप से निरसित कर 
सकते हैं और इस प्रकार वे मूल अध्विकारों को यदि वह ऐसी हच्छा रखते हैं श्रल॑ध्य 
बना सकते हैं। प्रयॉन्‍्दगन द्वारा संशोधन की शक्तित पर परिसीमाओं का विस्तारण 
अनुज्ञेय नहीं है। न्यायालय यह घोषित करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं कि संशोधन इस 
कारण शूत्य है कि उनकी राय में न कि झब्दों हारा अप्निन्यक्त रूप: में बह उस भावता 
के प्रतिकूल है जो संविधान पें “डयाप्त है । देखिए-ए० के० ग्रोपाल्भ बनाम सघद्माप्त 
राज्य (३) राजा सूर्य पाल सिह बनाम उत्तर भ्रद्ेश राज्य (3) बाबू साल पाराटें बचाम 
मुम्बई शातत(*) वाले मामले में दाज्य पुनर्गठन अ्श्विनियम, 956 की विधिमान्यता 
को इस न्यायालय में चुनोती दी गई थी। उस अ्रश्तितियम में ,र्दवर्तों मुम्बई राज्य से 
(() झॉस्टिद्यूएप्ट शरतेम्वली डिकेट्स जिल्ड, 7, पृष्ठ 953- 
(7) [7950) (सर सी पश्रोर७ 88. 
(0) (7954) एड० सौ० झार० .056, 068, 
(4) (386०) 7 एश० भी ब्रार० 605, 
4 6 0 ॥.4४/73--5 
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दो पृथक्‌ इकाइयां बनाने के लिए उपबंध था-(3) महाराष्ट्र राज्य, (2) गुजरात राज्य। 
इसमें एक सज्य से दूसरे राज्य को कुछ राज्यक्षेत्रों को भी भ्न्तरित करने का उपवंध 
था। यह झधिनियम संविधान के श्रनुच्छेद 3 के श्रधीत पारित किया गया था। अनुच्छेद 
3 में इस भाव का एक परन्‍्तुक है कि अनुच्छेद 3 के मुख्य भाग के अधीन कोई 
विधेयक किसी सदन के समझ तंव तक पुरःसथापित नहीं किया जाएगा जब तक कि 
विधेयक में ग्रन्तविष्द प्रस्थापना किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या ताप्र को प्रभावित करती 
है। इस विधेयक को राष्ट्रपति ने उस पर अपनी राय ग्रभ्िव्यकतत करने के लिए राज्य 
के विधानमंडल को निर्देशित किया था। विध्षेषक हारा मुम्बई राज्य से तीन इकाइयों 
को बनाया गयां भा किल्तु अधिनियम द्वारा केवल दो ही इकाइएंं बनाई गई। यह 
दलील दी गई है कि ग्नुच्छेद 3 में प्रयुकत्त ग्व्द 'राज्य' को इस प्रकार का व्यापक 
अथेवोध देना चाहिए जिससे कि उसका प्रभिप्राय ने केवल राज्य से हो बल्कि जनता से 
भी हो। दलौल के अवुस्तार यह पझरुरुछेद 3 में ग्रत्तविष्ट सोकतांजिक प्रक्रिया 
का सिद्धान्त है । इस लोकतांतिक भ्रक्रिया के प्रनुसार मुम्बई राज्य को 
जवता के प्रतिनिधियों को जो विधानमंहल में एकत्र हैं उन्हें यह ग्रवसर प्राप्त होना चाहिए 
कि ये म केवल विधेयक में प्रन्तविष्ठ प्रस्थापना पर प्रपते मतों को भ्रभिव्यक्त कर सके 
अपितु उसके पश्चातवर्ती किसी उपान्तरण पर भी। इस दलील को श्रमान्य करते हुए 
न्यायाधिषति एस० के० दास ते इस प्रकार कड़ा था“ 

"यह प्रनुच्तित यात होगी कि दूसरे देशों में पाएं जाने वाले लोकतांत्निक 
वाद तथा पद्धति के सिद्धास्त को प्र्धास्वियन के प्रश्न के लिए प्रयुक्त क्रिया 
जाए जौ कि उन उपबंधों के भ्रभिन्नाय की स्कीम तथा शब्दावश्ी से ध्रसंबंधित 
है जिनका कि हमें अर्थान्वययन करना है ! हमें यह प्रतीत नहीं होठा कि लोक- 
तांतिक पद्धति को कोई विशिष्ट या दुरुह सिद्धान्त इसमें प्रस्तर्वलित है।” 

साधथ इण्डिया कार्रपोरेशन (प्राइबेर) खिसिटेड दताम श्रेकेटरो, बोर्ड, ऑफ 
रेबेन्यू, व्िबेंद्रम(/) में स्यायाधिषति सुब्या राव ते प्रनुच्छेद 372 को प्र्थान्वियत करते 
हुए इस प्रकार मंत दिया था» 

“चाहे जो भी हो संदिधान के दुसरे उपवंध्ों से श्रसंगति का भाव सिकलना 
चाहिए और इसको संविधान में निहित गार्य राजनैतिक दक्ष के प्राधार 
पर इसकी रचना नहीं की जा सकती।" 

78. मंगल सिंह बनाम भारत संघ[*) वाले साप्ले का पिटीशनरों के काउन्सेल 
ने अवलम्ब लिया है। पंजाब पुनंठन श्रधिनियए, 966 पंजाब राज्य को पुनगेठित 
करने के उद्देश्य से प्रधिविधभित किथा गया था। इसकी विधििमात्यता को इस न्यायालय 
में चुनौती दी गई थी। उत्यर्धो की यह दलील थी क्ि परनुच्छेद 2, 3 और 4 के 
अधीन बताई गई विधि हारा अनुपूरक, प्रासंगिक एवं भ्रामूषंगिक ऐसे उपबंध भी 


(7) (964)4 एम७ प्री ग्रार० 280, 295. 
(8) (967) 2 एसत० हो० श्रार० 09. 


हा 
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बनाए जा सकते हैं जिनके प्रत्तगंत राज्य की तिश्वायी, कार्यपालिक और 
न्यांबिक अंगों की स्थापता से संबंधित उपक्रधित सम्मिलित होंगे। इस दलील का खंडन 
प्रपौलार्थी ने इस दक्षी्र के साथ किया है कि ऐसी व्यापक ज्क्तिति द्वारा संसदू राज्य 
के बिधायी एवं व्थायिक अंगों को पूर्णतया समाप्त करते के लिए प्रकट कप में प्रयोग 
कर स्कतों है। इस विरोधी दल्लील को ग्रमात्य करते हुए व्यायाधिषति शाह ते इस 
प्रकार कहा था +« 

“हम पह नहीं समझते हैं कि प्रनुक्षेद 4। द्वारा किसो ऐसी एवित 
के लिए प्रनुध्यात किया गया है। प्रतुष्छेद 2 और 3 द्वारा संसद में जो 
शक्ति विनिष्वित की गई है बह नए राज्यों को प्रविध्ट करने या उनकी स्थापता 
करने था उन्हें गठित करने की ऐसी शक्ति है जो संविधान के भ्न्‍्तगेंत सोचे 
गए ज्ञोकतांत़िक पद्धति फे प्रनुरूप है और सेंसद्‌ की वह श्सि जिसे संतद्‌ ब्रिधि 
हारा प्रयुक्त कर सकती है संविधान के भ्रन्तगंत सोचे गए राज्य के सम्मिलित 
करने, उसकी स्थापना करे या उसके गठन करने, के लिए भ्रनुपूरक, प्रासंगिक 
या प्रानुषसिक है और यह एसी शक्ति नहीं है जो सांविधानिक स्क्रीम का प्रध्यारोहण 
कर सके । इसलिए कोई राज्य संसद्‌ द्वारा अनुच्छेद 4 के प्रधोन त तो गठित किया जा 
सकता है और न ही सम्मिलित किया जा सकता है और ने ही उसकी स्थापना कौ जा 
सकती है जिसमें कोई प्रशावकांरी विश्वायी, कार्पालिक और न्यायिक अंग नहीं है।” 

प्रमुछ्छेशध 2 और 3 के पभ्रधीन संसद विधि द्वारा नए राज्य का तिर्माण 
तथा किसी राज्य के खेत को बढ़ा या किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है तथा 
किसी राज्य की सीमा या नाम को बदल सकती है। इसलिए इस शक्ति का प्रयोग 
राज्य के निर्देश के प्रति किया ज। सकता है । न्यायाश्तिपति शाह के मत को प्रध्याय 2 और 3 
तथा भाग 5 के भ्रध्याय & के प्रसंग में पढ़ा जाना चाहिए। भाग 2 और भाग 6 
राज्य के कार्यपालिक हांचे के लिए उपबंध. करते हैं। अनुच्छेद 5$ यह कहता है 
कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा | भाग 6 का श्रध्याय 3 राज्य विधावमंदस 
के ढांचे से संबंधित है। प्रतुक्ेष 68 में यह उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए 
एफ विधातमंइल होगा। विधानधंडल का गठन उसकी शक्तियां तथा क़॒त्य इस अध्याय 
में श्रधिकषित हैं। भाग 5 में राज्य की *पायपालिका के लिए ढॉपे का. जपबंध है। 
प्रनुच्छेद 274 में यह एपमंध्र है कि अर्येक राज्य के लिए एक उच्च स्यायालक होगा। 
इस श्रष्यापों के उप्र प्राज्ञापंक हैं। प्रभुच्छेद 2, 3 और 4 के प्रधीन विधि बनाते 
समय संशद राज्य के विधायो, कार्यपाप्तिकां और न्यायिक प्रसंग में महत्वपूर्ण परिवर्तन 
नहीं कर सकती मषोंकि इसको विधि बनाने कौ शक्ति प्रध्याय 2, 3 भौर भाग 6के 
प्रध्धाय $ के अध्यधीन है। 


श्री पाष्मख्ोबाला ते अनुच्छेद 068 की सविधॉमी शक्तियों पर शर्त लगाते 
हैए उच्चतर विधि के रुप में नमैसर्गिक विश्वि का प्राश्रम लिया है। श्रनेक राजनैतिक 
और धोमिधानिक चित्तकों ने बैसगिक विधि को धर्म का एक रूप माना है। किस्तु 
उन्होंने कभी भी एक्रेशबर वाद में विश्वास नहीं किया है। यह तिरत्तर बढ़ते रहने वाला 
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सर्वेदेवों का मन्दिर है। आप उर्वदेव के मन्दिर कौ और दृष्टिपात करें आप पाएंगे कि 
वहां 'प्रकृति की दशा” मनुष्य की प्रकृत, तक, ईश्वर, समता, स्वतंत्रता, संपत्ति, सहुजीकरण, 
सम्पूर्ण अभुत्वतम्पल्त लोकतंत्र, सभ्य शिष्टाचार, स्थाय तथा यहां तक कि बुद्ध की मूल 
बाराणाएं हैं । 


इस नैसरगिक विधि के धर्म के कृषिपस, शिश्वेरा, सिनेका, सेंड थोसस, एक्यूलस, 
प्रोडियस, ओवश, लोक, पेन, हैमिल्टद, जेफरफत और टि्विक जैसे सब्धप्रतिष्ट 
श्रम प्रधान ह्‌। थह्‌ सर्वदेव मन्दिर शास्ति का रवर्य नहीं है। इसके देवता सततू, परस्पर 
सांघातविक टकराव में लगे रहते हैं । 


जैसगिक विधि एक बहुत ही श्रंवास्तबिक और विवादग्रस्त विश्वास है | 
इसके परस्पर विरोधी देखताओं के विस्मयकारी वर्ग ने वौज़सन को यहं कहने के लिए 
उत्तजित किया “मैस्रॉगिक विधि के सिद्धान्त के प्रमुश् प्रतिनिधियों ने न्याय या सैसपिक 
2 विधि के छसिद्धान्तों क्रो उद्घोषित किया है जो केवल परस्पर विरोधी ही नहीं है 
अधितु भ्रमेक मूल विधिक व्यवस्थाओं के प्रत्यक्ष विरोधी भी हैं । कोई भी ऐसी मूल विधि 
नहीं है जो इस सिद्धान्‍्त के या दूसरे सिद्धान्त ते न टकराती हो और यहू ग्रभिनिश्थित 
करना प्रसंभय है कि उनमें से किसको किस की प्रपेक्षा प्रधिक माल्यता देती ताहिए। 
ये सभी सिद्धात्त उत विभिन्‍न ग्रंथकारों के जैसा कि वे जो वुछ उचित और नैसर्गिक 
समझते हैं, उतके बहुत ही काहपनिक मूल्य के निर्णयों का प्रतिनिधित्व करते हैं (“) । 


अनुण्छेव 968 को बिना किसी पूर्वधारित सात्यतां के पढ़ना चाहिए | 
संविधान निर्माताओं दे “विधि की सम्यरू प्रक्रिया” कौ विचारधारा को प्रमान्य कर 
दिया का और उन्होंने प्रदुच्छेद 2 में “बिध्मि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” की विचारधारा 
को अंपीकृत किया था। इसलिए पह विश्वास करना युक्तियुकत है कि उन्होंने सांवि- 
धातनिक संशोधन की ब्रिप्िमान्यता की परीक्षा' करने के लिएं विधि के सस्पर्‌ प्रक्रिया 
जैसे प्रस्पप्ट मानक को प्रमात्य कर दिया था। विधि की सम्यरू प्रक्रिया नैसगिक विधि 
का एक दूसरा ताप है। संविधान तिर्माता सरलता से संशोधन नी शवित्र की वियय्- 
बह्तु पर किप्ती भ्रभिव्यक्त फरिक्षीमा का भ्रधिरोपण कर ख्रकते थ्रे॥ किसी अशिव्यक्त 
परिसीमा के भ्रभ्ाव से मुझे सोचने को विवश होवा पड़ता है कि उन्होंने संशोध्नन की 
झक्ति पर कोई भ्रन्तनिहित या विवक्षित परिसीमाओं को नहीं लगाया ! 


सांबिध्षानिक संशोधनों पर न्यप्यधिक पुनविलोकन 
उपर्युक्त गोपालत वाले मामले से उपयुक्त गोलक साथ वाले मामले 
तक इस न्यायालय के इतिहास से चार विभिन्‍न न्याबिक दृष्टिकोण प्रकट होते 
हैं। गोपालन वाले मामले में न्यायालय ने वहुप्त द्वारा ग्रभिव्यक्त एवं प्रकट रूप 
से सस्पूर्ण प्रशुत्वसम्पस्त, “विधायी शक्ति कौ स्वश्वितमानता' को स्वीकार किया था) 
न्यायालय ने इसमें अपनी नम्नता तथा श्रात्ससंयम प्रदर्शित किएा था। किन्तु डो वर्ष 


(7) कह इक जस्टिस? यूलिवस्तिेटी आफ कैलफोनियां जैसे, 960, पृष्ठ 289. 
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के पश्चात्‌ न्‍्यायशलय ने चोकसी का दृष्टिकोण अपताया। मद्रास राज्य बताम दो 
-जो० राव (?) वाले मामले में न्यायालय ने इस प्रकार सर्वसम्मत निर्णय दिया था 
“जहां तक मूल भ्रधिकारों का संदंध है, इस न्यायालव को संविधान की रक्षा की भूमिका 
सौंपी गई है”। जब कि न्यायालय इस बात को सुनिश्थित करने के लिए सावघानी 
वर्तेगा कि उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वह धर्म-युद्ध की भावना में विधायी प्राधि- 

” कारी के पीछे पड़े किन्तु चेतावनी के रूप में यह जोड़ा .कि यह आाक्षेपित कानून की 
विधिमान्यता को अन्तिम रृथ से अ्रवधारित करने के अपने क्चंव्य का परित्याग नहीं 
कर सकता। व्याग्रक्षय वेख्ता और झात्मसंयस के अपने गोएलन वाले मामले के 
वृष्टिकोण से जायरूकता को भूमिका की ओर मुद्रा जो कि अत्मसंयम और आत्मचेतना 
से युक्त था। 954 में न्यायालब्ष एक कदम आगे बढ़ा। बोरेन्दर सिंह अनाम उत्तर 
प्रदेश राज्य (*) वाले मामले में व्यायालय ने जनता को अपनी बात कहने का साधन 
बनाया “हमें सरकार की इच्छा से निष्कर्ष नहीं निकालना है, हमें ऐसे संविधान का 
सम्पूर्ण कवच मिला है जिसमें इसको संरक्षित करने काले उपवंधों के कवच धारित हैं 
तथा इसको प्रेरणाओं की तलवारें चमक रही हें”। -कदाचित यह लेखांश ध्षमं-युद्ध 
करने वाले का सही चित्र पस्तुत करटा है किन्तु यह चित्र वह जित्र है जब कि एक 
ध्र्म-युद्ध करते वाला नए भाग पर आमरूड़ होकर जाने के लिए तैयार होता है। 
यह न्यायालय का तीसरा दृष्टिकोण है। इसके दारा आ्रात्मसंयम कौ ग्रपेक्षा आत्पप्रभुता 
की श्रक्रिव्यक्ति ब्रधिक है। 967 तक मोपालन वाले माघले के नम्र एवं आत्म- 
संयमी दृष्टिकोण प्रयोग में नहीं रह गया। नेसर्गिक', परमपवित्न' तथा “लोकोत्तरो 
का झंडा हाथ में लिए तथा ढूदरे हाथ में संबिधान के प्रेरणा की चमकती तलवार 
लिए, न्यायालय ने ग्रोलक नाथ काले माणले में यह त्रोषणा की “संसद्‌ भाग 3 के मूल 
अधिकारों को त तो छीन सकती है और व ही न्यूब कर सकती है। त्यायिक पुनविचार के 
संबंध में व्यायालय का यह चौथा दृष्टिकोण है। ग्रोपालन दाले घामले से मोलक नाथ 
* वाले मामले तक यह न्यायालय एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य को ओर झ्पती विचारधारा 
बदलता रहा है और अ्त्त में संसद्‌ को सर्वोच््चता से अपनी स्थरय की सर्वोच्चता 
स्थापित की है। 


न्यायालय के इस विधिक दज्शन के केन्द्र में व्यक्ति की ऐसी इच्छा है जो 
तकंसंगत नहीं है। मूल अधिकारों के ऊपरं संरक्षता के लिए न्यायालय का दावा प्लेटो 
को संरक्षता का पुनः उदय है जिसमें कि दार्शनिक सम्राटों को गणराज्य प्रशासन 
करते के लिए ब्रामंत्रित किया जाना चाहिए। न्यायाजय द्वारा मूल श्रधिकारों को 
उच्चसा प्रदात करना लोके का स्मरण दिलाता है जिसकी स्वतंत्रता को धारणा संपत्ति 
की सुरक्षा की अपेक्षा कोई भ्री आध्यात्मिकता नहीं है और डो ग्रास्था और उत्पीड़न 
से संगत है। जब न्यायालय मूल्र अधिकारों को पवित और परमपवित्न की झंज्ञा देता 
है तो हमें झोसियल और परफुंडर्स के सिद्धान्तों का स्परण ग्राता है। श्र्थात्‌ उनके वे 
(7) (7952) एसश* बी० बार० 597 
(8) (955) एस दझो० झार० 45. 


4090 उच्चतम न्यायालय निर्णय पह्चिका [973] 3 उम० लि० १० 


सिद्धाल्त जिनमें पौद्यणिक परम्पराओं की कड़ी है ॥ जंब व्यायालय बह घोषणा करता 
है कि मूल अधिकार प्रादिम, अपरिवर्ततीय एवं असंक्राम्य हैँ तो इस श्रन्तर के साथ 
ही अधिक रूप में उस ब्लैकस्टोत की वात कहता है जो कि मंसद्‌ की 


क्की 
सर्वेशक्तिमानता को नकारना है। जब यह दावा क्रिया जाता है कि मूल प्रध्िकारों को 
स्रविध्ान में लोकोत्तर स्थिति अदालत की गई है तो यह कांद के लोकोत्तर श्रादर्शवाद 
के सिद्धान्त को संविधान में खोजना है । 


इस दर्शत के लिए राज्य के निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के नीचे 
रहसा ग्रावश्यक् हैं। 26 जतबरी, 950 को एक महात्‌ विभाद्त हुआ । एक 
ये भरे जिनकों मूल ग्रध्ििकार प्रदत्त किए गए थे और ते उसके बरदानों का 
उपभोग किया और दूसरी ओर वें थे जिन्हें औपचारिक रूप से घुल्ल श्रधिकार प्रदत्त किए 
गए ये किन्तु उतके बरदानों का उपभोग करने के लिए उनके पास साधन और सामश्ये 
नहीं था। पग्राने वाले समय के लिए संदेव यह अल्तर वना रहेगा कित्तु संब्रिधान 
लनर्माताओं का इसके बिपरीत प्राशण था। जबाहर लाल तेहरू ने कहा था “जैसा 
कि संविधान कहता है यह राज्य के निदेशक तत्व देश के शासन के लिए मूल तत्व हैं । 
अब मैं स्रोचता हूँ कि यह सदन इस १२ विचार करे कवि कैसे भ्राप उस देश में इत 
सिद्धाल्तों को प्रभावी कर सकते हैं यदि यह दलील जैसे कि बहुधा दी जाती है यदि 
आप उस पर निंप्ठों रफते हैं तो प्राप तहीं कर सकते। श्राप कह सकते हैं कि हमें 
उच्चतम भ्यायासथ्र के संविधान के निर्देचन को स्वीकार करता चाहिए। किन्तु में कहता 
हूँ कि यदि यह सहीं है तो गुल श्रध्रिकारों तथा राज्य के निदेशक तत्वों में संविधान 
में श्रन्तनिद्दित विरोध्र है। इसलिए पुनः यह संगद्‌ का प्रप्तिकार है कि वह उस विरोध 
को दूर करें भौर मूल ग्रध्रिकारों को राज्य के निदेशक तत्वों के लिए सहायक बनाए (*)।”" 


अनुच्छेद 3(4), (5) और (6) असंदिग्ध रूप से यह सिद्ध करते 
हैं कि संविधान तिर्माताओं का प्राशब मूल प्रश्चिकारों के ऊपर राज्य के निर्देशक 
तत्वों को उच्चता प्रदान करता था। यह विरर्थक्ष वात है कि व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता या प्राइवेट संपत्ति की प्रात्यांतिक पविव्नता के थारे में जो धारणाएं हैं उन 
पर विश्वास रा जाए और इस प्रकार इच्छाजनित विश्वास द्वारा यह सोचा 
जाए कि हमारे संविधान विर्मादाओं ने व्यपष्टिक स्वतंक्षता तथा प्राइवेट संपस्ति 
की उन धारणाओं को जो कि 6तीं एताब्दी में जब कि हमयूगों प्रोटियस का उत्कर्पे 
या ॥8वी शताब्दी में जब कि ब्लैकस्टोन ते प्रषणी दीकाओं को लिखा 
और जब कि यूवाइटेट स्टेट्स श्रॉफ अमरीका का संविधात बिरचित किफा गग्मा 
प्रचलित था, हमारे संविधान में भ्रतिष्ठित किया है | हसें इस सादे सत्य के साथ 
समझौता कर लेता चाहिए कि ग्रसंदिग्ध रूप से व्यक्ति पर दिया जाते वाला महत्व श्रव 
समुदा् पर दिया जामे लगा है। हम संविधान के इस प्रकट प्रयोजन को दृष्टि से 
ओझ्नल नहीं कर सकते कि इसके द्वारा ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापदा करना है 
जिसमें समुदाय के अधिकारों के समराजिक हिंत नीचे धरातल पर रखे गए हैं। धामाजिक 


(ट) कक सभा... विनेदेस, ॥955, जिद 2, पृष्ठ 4935. 


केशवानन्द भारतों ब० केरल राज्य [न्या० द्विवेदी] 409] 


हित शर्देव बढ़ते रहते हैं मौर यह इतते अधिक हैं कि उत्हें गिनाता या उनके बारे में 
पृर्नलुमाद रखता भी कठित है। यह संभव नहीं हैं कि राज्य द्वारा प्रयोग किए जाते 
बाखे सामाजिक नियंत्रण की परिसीमाएं कम की जाएं। यह याज्य पर छोड़ देना चाहिए 
कि वह यह विनिश्चित करे कि कब कैसे और कि सौसा तक उसे इसे साप्ताजिक 
नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए। (7) 

संविधान द्वारा इस न्यायालय को संसदू के ऊपर स्वोच्चता की “मान्यता 
नहीं दी ग्रई है। हम संविधान द्वाठा स्थापित प्राधिकार धूर्ण मानदंडों कीं कसौटी पर 
ही विधायी विधियों की परीक्षा कर सकते हैं। इसकी प्रक्रियात्मक परित्तीमाएं श्रलग 
हैं। त तो अनुच्छेद 368 न ही संविध्वात के कोई दूसरे भाग हारा सांविधानिक 
संशोधन के तत्व की परीक्षा करने के लिए कोई प्राध्तिकारपूर्ण प्रान॒दंड स्पष्ट भाषा में 
स्थापित किया गया है। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए नहीं है कि हम जतता के 
निधित्त ग्रान्तिस मूल्यवाते चुनाव करें। संविधान द्वारा न्यायाधीशों की सरकार की 
स्थापना इस देश में नहीं हुई है। इसके द्वारा संसद्‌ को ही सर्वोपरि मानदंडों को भ्रवधारितं 
करने का कर्तव्य सौंपा गया है। व्यामालयों को केवल सांबिधासिक सृल्यवान चयनों 
के परिमापी के भौतर सीमित मूल्यवात विवेकाधिकार की प्रनुज्ञा दी गई है । व्यायाणय 
संशोधन की प्रावश्यकता का तथा इसके श्रभ्ाव में राज्य के खतरे का पश्रनुमात नहीं 
-लगा लकते। क्योंकि सभी साक्ष्य उसके समक्ष पेज्ष नहीं किए जा सकते । हसके 
_ बिपरीत संसद्‌ समस्त सामाजिक, राजतैतिक, ग्राथिक, वित्तीय, राष्ट्रीय, भ्रन्तर्राष्ट्रीय दबावों 
को जो कि संशोधन के लिए होते हैं भ्रत्छो हरह जानती है और इसलिए यह उसको 
समीचीनता को बिनिश्चित करने के लिए ग्रधिक भ्रच्छी स्थिति में है। 

ढांचे हंबंधी साम्राजिक प्राधिक मूल्यों की खोज के लिए तर्क एक स्थिर मार्ग 
दर्शक नहीं है। श्री शंकरी प्रसाद सिह श्नाप भारत संघ (१), सज्जन सिंह बतास राजस्थान 
राज्य (*) तथा गोलक नाथ वाले मामले (उपरोगत) के त़िरूप बाले मांगों 
में 7 श्यायाधिपतियों की राय 3 न्यायाश्िपतियों की राब के ऊपर अभिभावी हो 
गईं। नित्रमचयन धर्मेशास्त्र के ग्रंथकार के मत में दासता के लिए भी कारण 
है। बिना भ्रनुजशप्ति के गुदरण में के उग्र सपर्धकों ने इस बात में कारण देखा 
हैं कि क्ेथिलिकों को वाक्‌-स्वातंत्व से वंचित किया जाए । इसी प्रकार शापनहावर 
मे कहा है कि "हम इसलिए किसी बात को नहीं चाहते क्योंकि उसके लिए 
सुदृढ़ कारण हैं। हम उसके लिए कारण खोजते हैं क्योंकि हम उसे चाहते 
हैं” । शुद्ध कारण एक सनगढ़न्त बात है । जो कारण बनाया जाता है वह भी 
प्रिकल्पता, समीदीनता, पणता तथा कठिन संतुलतों में फ्से हुए विशिष्ट समय, 
विशिष्ट स्थान तथा विशिष्ट दशाओं में परल्पर विरोधी मूल्यों को जोड़ने या घटाने 
के बाद ब्राता है । हु 
(2) परिणों बंगाल राज्य यराम युवोध्च योपांसः (954) एस० ही० प्राद» 587, 655; 

ख्यायाश्रिपति दांत द्वारा शभिव्यकत घत। 

> (१) (952) एशस० सी* प्रार० 39. 
(5) (955) 3 एछ० खी> ग्राइ० 933 
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रखना संबंधी सामाजिक, ग्राथिक मूल्यवात चयनों में जटिल ओर 
वेद्दौदा राजनैतिक प्रक्रिया अन्‍्तर्वलित है। यह न्यायालय उस हत्या को पूरा करने 
के योग्य नहों है। स्पष्ट सांविधातिक मातदंडों के श्रभाद में तथा सम्पूर्ण सांक्ष्य के 
अभाव पें न्याथाल़य के रचना संबंधी मूह्यवान चयन अधिकांश रूप में काल्पनिक 
होंगे। हमारे निजी संस्कार वल्लपूर्षक्क उस मानदंड में प्रवेश कर जाएंगे और हमारे 
निर्णय को प्रभावित करेंगे। काह्पनिकता का उद्देश्य उस्त विधिक निश्चितता का महत्व 
घढाना है जो विधि के नियम में झ्राधारभूत तत्व है। 

सांविधानिक संशोधतों के न्‍्यापिक पुतविलोकन हारा जततां की जागरुकंतों, 
उसकी स्पष्टोक्ति तथा उसकी प्रभावकारिता कुंठित हो जाएगी । सही लोकतंत्र 
तथा सही गणराज्यवाद में यह्‌ पूर्दधारणा होती है कि जतता के विज्ञार-विमश हारा 
तथा जनता के विबाजित पअ्तिनिष्तियों के मद द्वाश सामाजिक, प्राधिक प्लौर 
राजनैतिक समस्याएं तय की जाएंगी, तकि व्यायिक राय के द्वारा। संविधान के बारे 
में यह पश्राशवित नहीं है कि बह बढ़े बैलीशाहों के भिध्िक ककबात्त का झ्रणाड़ा 
हैं। यह सामास्य जनता के लिए बना है। प्ताधारणतया इसका इस प्रकार स्र्थात्वयन 
करता चाहिए कि थे इसे समझ सकें और इसका मूल्यांकत कर झ्के | जितता 
ही बे समझेंगे उतना ही बे इससे प्रेय करेंगे भौर उतना ही वे इसको मूल्य देंगे। 

में विश्वास नहीं करता हूं कि प्रसीमित प्रंशोधन की शक्ति से देश के 
धार्मिक, भाषिक एवं प्रोस्कृतिक, ग्रल्पस्नख्यकों के हित छतरे में पढ़ेंगे। जब तक थे 
राजनैतिक प्रक्रिया में प्रवेण करने के लिए तथा दूसरों के साथ सहयोग करने 
(एवं परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं वे स्थायी रुप से तथा पूर्ण रूप से उपेक्षित था 
शक्ति के बाहर नहीं रह सकते उदाहरण के लिए पंशद्‌ मे उत्तराधिकार की 
हिल्यू विधि को संशोधित किया है। 950 से प्राज तक किसी विधानमंदल का 
साहस नहीं हुआ कि बहू उश्तराधिकार की मुस्लिम विधि को संशोधित कर सके। 
प्रत्पसंख्यक्क दल अनेकों बर्दों से एक राज्य में सत्ताहुढ रहा है। न्यायिक 
पुनबिलोकते द्वारा अल्पस्ंदंघक लोकतांतिक प्रज्िया की मुध्य धारा ते ग्रतग हो 
जाएंगे। बे दूक्षरों के साथ संबंधों को बताने था उनमें सुधार करने की तमतीयता 
जो देंगे। उनका श्रात्मविश्वात मिट जाएगाओर वे उसी प्रकार स्यायातम के 
परित्वाण पर निर्भर होंगे जैसा कि एक बार वे सरकार के परित्ञाण पर निर्भर 
के। हमें बह प्रतीत होता है कि संसद का दो-तिहाई का बहुमत उन्हें भ्रश्षिक सुरक्षा प्रदान 
करेगा श्रपेज्षा उसके कि उसको प्रसावित करने वाली भहत्वपूर्ण सम्स्था पर इस 
न्यायालय का गुप्त मत। 


महान शक्तियों को जनता के कल्याण शोर उसके श्रहिते दोतों के लिए 
ब्रयोग किया जा सकता है। शक्ति के दुश्पयोग की आ्राशंका एक वैध कारण नहीं 
होगा कि संसद को प्रनिवेस्थित संशोधन की शवित से वंचित किया जाएं जबकि 
अनुच्छेद 388 विमा किसी तोड़मरोड़ श्रौर ख्वींचतान के वैसा करने के लिए पनृज्ञा 
देती है। संविधान का प्रथॉन्वयन करते समर यह उपधारणां करनी चाहिए कि शक्ति 
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का दुरुपयोग जहीं होगा [ए० के० गोपलन नाम राज्य (पूर्वोक्त) पृष्ठ 320-32] 
पर न्यायाधिपतिं दास हारा व्यक्त मत] [डा० एस० जी» छरें बनाम बिल्ली 
राज्य (), दिल्‍ली लाल ऐस्ट बाला मामला (*) । सत्यनिष्ट तथा पुक्तियुक्त शक्ति 
कै प्रधोग के पक्ष में साधारण उपधारचा मामी जाती है [पश्चिर्री संगराल राफ्य बनाम 
अल्वर श्रली सरकार (*)]। हमें संसद में विश्वास रखता चाहिए। यह जनता के प्रति 
उत्तरदायी है। यह सदैव उतके किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं कर सकते। 


शक्ति के दुष्पयोग वाली इलौल को भ्रमात्य करते हुए न्याभ्राधिपति दास 
ने इस प्रकार मत व्यक्त किया था-- 


जिस बात के लिए पैं प्रूछता हूँ वह कराधान की शक्ति के 
प्रयोग द्वारा संपत्ति के बंचत के मांसले में विधानमंडल के विरुद्ध दिया 
जाने वाला हमारा संरक्षण है। विधि द्वारा भ्पनी कराधान की शक्ति 
का प्रयोग करते हुए राज्य हमारी श्राथ के एक छपये सें से लगभग 
सोलह भ्रोते तक बंचितकर सकता है। जो बात मैं पूछता हूं वह उस संरक्षण 
के बारे में है जोकि जीवम या व्यक्तिगत स्वसंत्रता के बंचन के मामले में 
विधानप्रंडल के विरुद्ध किसी व्यक्ति को संविधान देता है । खिवाय 
अनुच्छेद 2] को अपेक्षाओ्ों के कोई भी वात नहीं है भर्थात्‌- स्वतः विधान- 
मंडल द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रक्रिया और प्रनुच्छेद 22 में विहित 
डांचे संबंधी प्रकिया ! जो वात सरप्रसाभात्य है पह यह है कि यदि 
जैसे की हमारे संविधान मे विधानसंडल में विश्वास: किया है जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन 
की जनता ने अपनी संसद पर विश्वास किया है वही जीवन तथ्य व्यकवितगत 
-स्वतस्तता का अ्रष्चिकार तथा प्राइवेट संपत्ति के अधिकार श्रव भी 
संसद की पर्वोच्चता के बाद भी ग्रेट ब्रिटेन भें विद्भान है। हमें क्‍यों यहूं मानना 
चाहिए या यह आशंका करनौ चाहिए कि हमारी संसद्‌ पांगल व्यक्ति की 
तरह कृत्य करेगीऔर बिना किसी तुक श्रौर कारण के हमें अपनी श्लंपत्ति 
से बंचित करेगी । कुछ भी हो हमारी कार्यपालिक सरकार विधानमंडल 
के प्रति उत्तरदायी है शौर विधानमंडल जनता के प्रति उत्तरदायी है। 
यदि विधानमंडल कभी सनक में पढ़ जाता हैतो हमें कुछ समय के लिए 
* डसको कलना पड़ेगा। यह बह कीमत हैज़ों हमें लोकतंत् के लिए. चुकाती 
चाहिए। किग्शु ऐसी सतकों की आशंका काहुस आल में कोई प्रौचित्य 
नहीँ हो सकता कि अपने उन बिकारों को कि कैसे एक प्रादर्श संविधान होना 
चाहिए, प्रनुकृष करने 'के. लिए संविधान की भाषा में श्रींचतान की 
जाए । ऐसा करना संविधान का निर्माण करना नहीं है भ्रपितु उस संविधात 
70) तछणे सा शी० भार 39, 526 
(४) ((957) एप्० शो० भ्रार० 740 079 
(१) (7952) एस ही ब्रार० 284, 30॥ 
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को विगाड़कर जोकि भारत के लोगों ने अपने कों ग्रात्मापित किया था, 

नया संविधान बतादा है । मुझे ब्राशंका हैं कि यह न्यायालय का कृत्य 

नहीं है (१)! 

इसलिए भय वाली यह दलौल विधिसात्य दलील रहीं है । संसद विधान- 
मंडल के रूप में कम्र से कम बुद्ध और मुद्रा को वाबवत वो विशाल शक्तियों से 
लैस की गई है। इन दो अक़्तियों के गलत प्रयोग मे कुछ क्षक्रों में सम्पूर्ण राष्ट्र 
मष्ट हो सकता है किन्तु किसी न्याथालय से अब तक श्याशंकित शक्ति के दृश्पयोग 
के लिए इन शवितयों पर दिवस्धव लगाते के लिए नहीं चाहा गया है। लोकतंत्र 
जनता द्वारा प्रपनों प्रात्मालोचदा एवं आत्म सुधार के विश्वास पर आधारित है। 
इस प्रकार की प्रालोचना वाले लोकतंत्र से कोई खतरा नहीं हू। 

मध्ययुगीन पोप तथा सम्राट के वोच जो ढुंषर्ष हुआ या उससे उतकी 
शक्तियां तथा उनके वैतिक प्राध्िकार कम हो गए 4 ग्राज भारत को जो दशा है वह इस 
न्यायालय के लिए हिल्डरबेंड के रूपमें कृत्य करने के लिए ग्रनुज्ञेय नहीं है। 
पोष झोर सम्राट के विपरीत राज्य सभा, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित है, 
शक्ति की वास्तविक श्वान है| यह जनता के श्रति उत्तरदायी है ग्रौर उन्हें इस 
संबंध में विज्वास॒ है। न्यायालय जनता द्वारा नहीं चुना जात्मय हैथोर यह उस 
प्र्थ में जैसा कि लोकसभा हैउनके प्रति उत्तरदायी नहीं है । हब भी यह 
जनता के हृदयों में भ्रपना स्थायों स्थान बना सकती है प्रौर उसके द्वारा प्पने 
नैतिक प्राधिकार को वढ़ा सकती है थदि वह अल्पसंस्यकों के संरक्षण को 
आौषचारिक उपधारणा से स्थाणिक पुतवित्रार का केन्द्र विन्‍्दु हटाकर जनता के निर्वल 
वर्गों के संरक्षण के मानवतावादी दिचारधारा के संरक्षण के प्रति केन्द्रित करें। 

वास्तद में यह उन करोड़ों तिध्वंसों भूछों प्रौर भोले-भाले लोगों के लिए 

है जिन्हें मातवीय अधिकारों के अपने उपभोग के लिए न्यायालय के संरक्षण की 
प्रावश्यकेता है। स्पष्ट ग्राज्ना के प्रभाव में न्यायालय को ऐसे झ्ांविधानिक संज्नोधत 
को ग्रभ्िखंडित करने से अलग रहना वाहिए जिसके द्वारा प्रत्येक आंसू को पोंछने 
के लिए श्रग्रत्त किया जाता हैं। ऐसा करने में त्थायालय को राष्ट्रीय परम्परा से 
पल्लम नहीं रहना जाहिए अपितु उसे कायम रखना चाहिए। वृह॒द्‌द्ंयक यह कहता है 
कि “तब अ्र्म (विधि) की उत्पति हुई जिससे कल्याण का कार्य होता है। विधि द्वारा 
निर्वल, शक्तिशाली पर नियंत्रण कर सकता है।” (]. ]५,।५)। 

राष्ट्रीय चिह्न पर दृष्टिपात कीजिए ग्र्थात्‌ तक और सत्यभेव जयसे । चक्र गति 
का प्रतीक हैं । सत्थम वलिदान का प्रतीक है। चके यह संज्ञापित करठा है कि संविधान एक 
गतिमान संतुलन है। सत्यभेव संविधान के बलिदाद तथा मानवतावाद के बझ्रादर्श का 
प्रतीक है । न्यायालय व्याबिक पुनविलोकन के प्रयोग में उस दश्षा में अपने कत्तंव्य 
कापालत तथा संविधान कौ राज्यभक्ति की अफ्थ को पूरा करता है शोकि संविधान 
में बेदो श्रादर्श परिलक्षित हैँ। 
[| [ए950) ऱर ही ब् 


कल दी 


केशवानम्द भारती ब० केरल राज्य [न्या० ढ्िबेदी] 7095 
चौबोसवां संशोधन 
इसमें दो सुसंगत धाराएंँ धारा 2 और धारा 3 सम्मिलित है। ये 
घाराएं उपयुक्त गोलक नाथ वाले मामले के विभिन्न तिर्णयों को ध्यान में रखते 
हुए बताई गईं हूँ। धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 3 में छंड (4) जोड़ा गया. है। 
क्योंकि गोलक ताथ वाले मामले में उच्चलम न्यायालय के बिनिश्चय द्वारा यह मत 
व्यक्त किया गया है कि बह मूल ग्रध्िकारों को न छीन सकती है न कम कर सकती 
हैं। जंड (4) उस परिसोमा को हटाता है। धारा 3 में आर खंड सम्मिलित हूँ । 
खंड (क) द्वारा असंशोधित श्रनुक्ठेद 368 में पार्श्व टिप्पण प्रतिस्थापित किया पया है। 
प्रतिस्थापित पार्श्य टिप्पण इस प्रकार है “संविधान का संशोधन करने की संसद की 
झक्ति पग्रोर उसके लिए प्रक्रिया ”। खंड (छ) ग्रनुब्छेद 358 को खंड (2) के 
हुप में पुतःमंख्यांकित करता है श्रौर उम्तें खंड () जोड़ता है। नया खंड (।) 
संशोधन की शक्ति को 'संविधायी शक्ति' के रूप में संक्रा देता है। यह संसद को सशक्त करता 
है कि वह विहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी उपबंध को (परिवर्धत, 
परिवर्तन या निरसन' द्वारा संशोध्चित कर सकती है। यह इस सुविज्ञात शब्दावली “इस 
संविधान में किसी बात के होते हुए भी” से प्रारंभ होता है। पुन:संख्यांकित खंड (2) 
अर्थात्‌ अ्रस्नंशोधित श्रनुश्छेद 368 में भी एक संशोधन है। यह कहता है कि राष्ट्रपति 
विधेयक पर अपनी ग्रनुमति देगा। खंड (थे) प्रनुछछेद 368 में खंड (3) जोड़ता 
है। इसमें यह उपवन्धित है कि प्नुच्छेदू 3 की कोई बात ग्रनुच्छेद 368 के अधीन किए गए 
किसी संशोध्षत को लागू न होगी. 
यह देखा जा सकता है कि सिवाय जहां तक विश्रेयक पर राष्ट्रपति की 
अनुमति का संबंध है, चौवीसवें संशोधन में प्रत्येक दूसरी बात प्रसंझोध्तित भ्रनुच्छेद 368 
में पहले से विद्यमान थी। मैंने अपने निर्णय में पहले उस भाव की बाबत ग्रभिनिर्धारित 
क्रिया है। तदनुसार संशोक्षन वास्तव में प्रकृति में घोषणाकारक है। यह गोलक ताथ 
बाले उपर्धक्त मामले के बहुमत वाले निर्णय द्वारा संशोश्नन की शक्ति पर किए 
गए संदेहों कोवूरकरता है। मेरी यह राय हैकि चौबीतवां संशोधन विधिमान्य है। 
प्रसंशोधित ग्रनुच्छेद 368 द्वारा संशोधन की शक्ति पर श्रक्रियात्मक 
परिसीमा अ्रधिरोपित को गई थी। संशोधत विश्लेयक तव तक संविधात का भाग 
नहीं दो सकता जब तक राष्ट्रपति की श्रनुमति प्राप्त न हो जाएं। मैंते पहले 
ही यह अभिनिर्धारित किया है कि राष्ट्रपति श्रपमी ग्रनुभतिं को रोक सकता है । संशोधन 
के पश्चात्‌ राष्ट्रपति भ्रपती प्रनुमति नहीं रोक सकता । भ्रक्रियात्मक निवंग्धन प्रनुब्छेद 368 
का भाग है। प्रदृशोधित प्रनुच्छेद 368 श्रपने स्थयं के संशोधव के लिए उपबंध 
करता है । तदनुसार यह्‌ संसद्‌ का भ्रधिकार है कि वह प्रक्रिया में संशोधन करे 
इसलिए हमें इस संशोधव को कायस रखने में कोई कठिनाई नहीं है कि राष्ट्रपति 
विश्वेयक पर अपनी प्रनुम्तति देगा । 
एक बात झौर है । हम दलील के तौर पर यह बात -ाब लें कि 
असंशोधित ग्रनुछछेद 368 में संशोधन की शक्ति कतिफ्य प्रन्तनिहित श्र विवक्लित 
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परिसीपाओं के अध्यधीन थी। हम यह भी वाद माद लेंकि अनुच्छेद 3(2) 
के उपबंधों द्वारा यह विवेन्कित थी। असंज्योधित अनुच्छेद 368 विवक्षित रूप में 
इस प्रकार होगा “अनुच्छेद 3(2) तया किसी अन्तरनिहित विवक्षित परिसीमाप्नों के 
अध्यक्षीन ।” इस प्रकार प्रतुच्छेद 3(2) द्वारा तथा अस्तनिहित और विवक्षित 
परिस्ीमाष्ों द्वारा अ्धिरोपित विर्बन्धव भ्रनुच्छेद 368 को रचना के भाग थे। चूंकि 
अनुच्छेद 368 स्वंदः संशोधित किया जा सकता है इसलिए यहू निर्वन्धन प्रव संसद्‌ 
द्वारा हर कर दिए गए हैं क्योंकि वें संशोधन! शब्द के क्षेत्र के अन्तर्गत श्राते हैं। 
अनुच्छेद 368 के खंड (क) में तए रूपसे जोड़ी गई शब्दाबली “इस संविधात 
में किश्नी बात के होते हुए भी” समस्त इंते निर्व॑न्धनों को दूर करवे के लिए सक्षम 
है। परिशामत्वरुप संशोधन को शक्ति श्रव अनुच्छेद 73(2) तथा अरदनिहित श्रौर 
विवक्षित प्रिसीमाप्रों, यदि कोई हों, की ग्रशुभ छायाल मुक्त है। 


हमारी राय में संपूर्ण चौबीसदां संशोधन पूर्ण रूप से विधिमान्थ है। 
पच्चीसबे संशोधन को धारा 2 

धारा 2 श्रतुच्छेद 3(2) को संशोधित करती है। श्संघोधित श्रनुच्छेद 3( 2) 
राज्य को उसके द्वारा अमित प्रा प्रधिगृहीत किसी संपत्ति के लिए प्रतिकर का 
संदाय करने के लिए बाध्य करती है। धारा 2 द्वारा प्रतिकर' छब्द के स्थान पर 
“राथ्चि' झत्द प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें यह भी उपबंध है कि विधि 
द्वारा निबक्त वा विधि हाट बिहित सिद्धांतों के अनुक्तार अ्रवधारित राशि ऐसो रीति 
में दी जा सकेगी जैसे कि ऐसो विधि दासा विनिदिष्ट को जाए। 

संयोधित प्रनुष्छेद 3(2) के मुख्य भाग का अन्तिम भाग भी 
यह कथिद करता है कि “ऐसी किसी विधि पर किस्ली न्यात्रालब में इस ब्राक्षार पट 
आपत्ति भहीं की जाएगी कि इस क्रकार नियत गा ग्रवधारित राशि पर्याप्त नहीं 
है अथवा ऐस्ली पूरी राशि या उसका कोई भाग नकद ददिया जा कर श्रन्यथा दिया 
जाता है ।/ 

अनुच्छेद 3(2) में एक परल्तुक भी जोड़ा गया है । परन्तुक के अनुलार 
अनुच्छेद 30 के खंड (2) में निर्दिष्ट किसो अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित 
और प्रश्नासित किसी शिक्षा संस्था की संपत्ति के भ्रनिवार्य अ्रजंज के लिए ऐसी विधि 
के प्रथीत जो राशि नियत या श्रबधारित की जाए बह ऐसी हों जो उस खंज के 
प्रधीन प्रत्याभूव प्रप्तिकार को विवेन्धित या भिराकृत न करे ॥ 

घास 2 द्वारा श्रनच्छेद 3] में खंड ( 2ज) जोड़ों गया है । खंढ (2ज) यह कहता 
है कि “प्रनुष्छेद !9 के खण्ड () के उपखण्ड (च) कौ कोई वात किसी ऐसी चिप्ति पर 
प्रभाव नहीं डालेगी जो प्शोधित खंड 3 (2) में तिदिष्ट है । 

ध्वारा 2 का जन्म प्रनुच्छेद 3(2) के इतिहास से हुआ है । आरूपित संविधान 
का अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 3(2) वन गया है। श्री जवाहरकाल नेहरू ने अनुष्छेद 24 
30 सितस्वर, 949 को संविधान सभा में पेझ, किया था । तब उन्‍होंने 
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यह कहा था कि भ्रतिकर पर आपत्ति नहीं की जो सकतो “सिवाय जहां यह समझा 
जाता है कि विधि का घोर दुरुपयोग हुआ है ग्रौर जहां वास्तव में संविधान के 
साथ छल किया गया है(')।” उन्होंने श्रनुक्छेश 24 का जो प्र्थाव्वयन किया 
था उसका समर्थन श्री श्रलाविकृष्णस्तामी प्रय्थर तथा क्ै० एन० मुंशी ने किया 
था। श्री कै० एन० मुंशी ने भ्रपना व्यवितंगत अ्रनुभव व्चित 'कियां णा | सन्‌ 948 
में भुम्बई की सरकार ने दारदोली की भूमियों को भ्रजित किया था । 'एक मामले 
में प्लित की गई सम्पत्ति का मूल्य 5 लाख रुपये से प्रधिक था | यह असहयोग 
आ्रात्योशन के दौरान एक देशी रियासत के पुराने .दीवान को 6,000 रपये में श्षेत 
दी गई थी । उस संपत्ति स्रे होते बाली राय शगभग 80,000 रपये बाधिक थी। 
दीबान ते लगभग ]0 वर्षों तक उस प्राय को प्राप्त किया था। मुख्बई के विधान- 
पंडल ने दीवान त्वाद्य संपत्ति में विनिहित रोक्षि के बरातर प्रतिकर का संदाय 
करते हुए तथा उसमें 6 प्रतिशत जोड़कर संपत्ति को श्रजित किया था। इस स्यावातय 
वे संदिधान . निर्माताग्रों के प्रकट भ्राशय के प्रत्यक्ष विरोध में यह प्रभिनिर्धारित 
किया कि श्रनुष्छेद (2) में 'प्रतिकर' शब्द से 'धूर्ण तकद समतुल्य' अप्िप्रेंत है। 
.. पश्चिमी बंगाल राष्य वगाम श्रौभतों बेला बतर्जी (१) | । & 
संविधान. निर्मातान्रों के श्राश्य को प्रभावी करने के 955 में 
संविधान चतुर्थ संशोधन द्वारा अनुच्छेद 3॥ (2) उंशोधित किया गणा। चतुर्थ 
| संशोधन ह्वारा अनुच्छेद 3(2) में ये शब्द जोड़े गए थेकि "भौर हेसी किसी 
विधि पर किसी - न्यायालय में इस क्राधार पर व्रापत्ति नहीं की जाएगी कि विधि 
द्वारा उपबंधित प्रतिकर पर्याप्त नहीं है।” चतुर्म संशोधन के प्रभाव पर इस व्यायाणम 
ने पोौ० बजबेल ,अन|म विशेष डक कसबटर, प्द्रास (*) वाले मामसे में विचार किया 
था । स्याधाधिपति सुब्वाराव में सिम्त प्रकार कहा भा-- 
“बह तथ्य कि संसद में उन्हीं श्रभिव्यक्तियों ग्र्थात्‌ 'प्रतिकर'ं और 
'सिद्धांत' जो कि संशोधन के पूर्व आतृष्छेव 3] में पाई जाती थीं अथुक्त किया 
है। मह स्पष्ट रूप से इस बात का द्रोतक है कि इसमें इस न्यायालय हारा 
श्रीमती बेला व्जी थाले घामले में उन प्रभिष्यमितियों, को दिया गया प्र्थ 
स्वीकार किया है। इसका भ्र्थ यह है कि विधानभंडल जो सर्जन या उद््‌्प्रहण 
रो विधि बना रहा हैं बह उस प्रतिकर के ढीक समतुत्य के लिए उपबंध करेगा 
जिध्षसे स्वामी को बंषित किया गया हैया उस “ठोक समतुस्य' को विनिश्चित 
करने के प्रयोजन फ़े लिए सिद्धांतों को संक्ापित करेगा जिरहे कि स्वामी वंचित किया 
गया है। यदि संसद कायह श्राशय हैकि वह विधानमंडल को इस बात के 
लिए समर्थ, करे किहुस अकार परिभाषित प्रतिकर .के लिए उपभंध के 
बिना ऐसी ख्िध्चि बनाए तो' इस में 'कीसत' गत प्रतिफेत' इह्यादि जैसी , 
दूसरी प्रभिव्यक्ितयों को प्रयोग किया गया होता (*)।” 
0] क्हिद्ाएक प्रसेस्वली ढिवेदस, जिल्‍्द 9, पृष्ठ 99. 
(१) (954) एच्र० क्ली० मार 358. 
(0) (965) 4 एस सी प्रारं० 64. 
(4) एुर्बोकत, पुष्ठ 626, 
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संशोधन की वाबत उन्होंने कहा था>- 

“अधिक थुक्तियुक्त निर्वचण वरह है कि नतों 'ठीफ समतुल्य' बिहिए 
करते वाले सिद्धांते सौर न ही 'ठीक उम्रतुल्म' को, नियत या सिद्धांतों के भ्राधार 
पर निकाले गए प्रतिकर की अपर्याप्तता के ग्राधार पर किसी न्यायालय में 
आपत्ति की जाएगी। इसको यदि स्पप्ट किया जाए तो यदि किसी गृह को 
अजित करने के लिए विधि बनाई जाती है तो अजब के स्रमय इसके 
मूल्य को नियत करता होता है। पूल्यांकत की कई रोियां हैं प्र्थात किञ्ली 
अभियंता द्वारा किया गया प्रावकल्लन, तुलनात्मक विक्यों द्वारा प्रकट मूल्य, 
किराए. के पूंजीकरण द्वारा दा इसी प्रकार की दूसरी रीतियों द्वारा। 
फरिन्न सिदांतों के लागू होते से भिन्न परिणाम निकल सकते हैं। किसी 
प्लिड्धांत को अंगीकार करने पर उच्चतर मूल्य मिलेगा और दूसरे सिद्धांतों 
को अंगीकार करने पर क्रम मूल्य प्िलेगा किस्तु फिर भी ये ये सिद्धांत हैं 
जितके प्राधार पर ग्रीर जिस रीति मैं प्रतिकर को भ्रवधारित किया 
जाता है। पह स्पष्ट हैकि त्थायालय यह नहीं कह छकता कि विधि द्वारा 
इस सिद्धांत को प्रंगीकृत करना चाहिए न कि दूसरे को, क्योंकि यह केवले 
वर्याप्तता के श्रए्व से संबंध रखता है।” 

इसके विपरीत, यदि सम्पति के प्रजित किए जाने के समय था ग्रजित किए 
जाने के समय के श्रास्न-पास किसी विधि में वे सिद्धांत प्रश्तिकथित हैं जो प्रणित 
सम्पत्ति से या सम्पत्ति के मूल्य से शुसंगत नहीं हैं तो मह कहा जा सकता है 
कि वे श्रतुक्नोद 3(2) द्वारा अ्रवृशात सिद्धांत नहीं हैं (”) । 
आरत संघ बनाम मेटल कारपोरेशन (*) वाले मामले में चतुर्थ संशोधन की 
विवक्षाप्रों के सम्बन्ध में मत व्यक्त करते हुए स्थायाधिपति सृब्वा राव ते कहां-- 
"व्यायोचित होने के लिए श्रजित को गई भूमि के लिए विशि में उच्ति 
अग्रतुह्य के संदाय का उपयस्ध होता चाहिए या उसमें दें सिद्धांत ब्रक्षिकथित 
होने चाहिएं. जिनके परिणामस्थरुप वह ततीजा निकले। यदि अतिकर नियत 
किए जामे के लिए प्रध्िकथित सिद्धांत सुसंगत हैं और मतमाने नहीं हैं 
तो उसके परिणाम की पर्याप्तता पर किसी स्यायालय में प्राक्षेप नहीं किया 
जा सकता । ऊपर वर्णित कसौटियां पर परुखने से सिद्धांतों की विधिमात्यता 
स्पाधिक समीक्षा के अन्‍्तगंत झात्ती है और थदि वे इन. कसौटियों 
पर खरे उतरते हैं तो उसके परिणाम की पर्याप्थता न्‍्याघालम की प्रध्चिकारिता 
से परे हो जाती है।" 
यें दो विनिश्ञय चतुर्भ संग्रोधन के उद्देश्य को वेश्सर कर देते हैं। गृजरात 
शाज्य बनाम शांतिलाल मंगलदास () वाले मामले में इस स्थायालय ने सैटल काश्पोरेशन 


(॥ (7969) । फ्ल* कर आर« पृष्ठ 627, 
(१) (4967) । एड* ऋ० घार० 288 पृष्ठ 264-263. 
(5) (४969) 3 पशठ० स्ौ० आर० 34॥, (3969) 3 ठम० बि० १० 753. 


«5. 


केशवानन्द भारतो ब० क्रेएस राज्य स्था० हिवेदी] 4099 


ल्‍ बाल़े पतसले को व्युत्मूत कर दिया । व्यायाधिपति शाह ते रिपोर्ट के पृष्ठ 363 (7) 
पर यह पग्रत व्यक्त किया+- 

“इस स्थायालय की दृष्टि में, प्रत्रिकर के श्रध्िकार का आशय, 

के संविधान के ग्रमुसार उस सम्पत्ति का श्यायसंगत समतुल्य पाने का ग्रधिकार 

है जिससे कि किसी व्यक्षित . को वंचित किया शया हो । किन्तु स्यायसंगत 

हे संम्तुल्य का ठीक-ठीक प्रवधारण 'किर्हों मरत्य नियमों को लागू करके ज्ञात 

ध नहीं किया जा सकता। प्रतः श्रीमतों बेला धनरजों (+) गौर शुबोध गोपाल 

औओस (*) वाले भामलों में दिए ग्रए दो विभिश्चयों से ब्नेक विकट 

समस्याएं उत्पन्न हो जाना संभव है जबकि विधानमंडल हारा विनिदिष्द 

है] सिद्धांतों और उन प़िद्धांतों को लागू करके श्रबधारिंत रक्षयों को बादयोग्य 

पोषित कर दिया गया था। "समतुल्य” शब्द को “्यायत॑ंगंत” विशेषण से 

विश्लेषित करके जांच को श्रौर भी संवियादास्पद बना दिया गया है; और 

हक व्यावहारिक कठियाइयों के अलावा, इस न्यायाखय हारा बोषित विधि के 

कारण भी प्रनुक्छेद 39 में ग्रन्तविष्ट राज्य नीति के निदेशक सिद्धाग्तों (तत्वों) 


को प्रभावी करने में गश्भीर बाधाएं उपल हुई है करने में गश्भोर बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। ” (महत्त्व देने के लिए रेखांकित 


किया गया है)। 
न्यायाधिपति शाह ने (4) श्रागे यह परत व्यक्त किया-- 


| यदि विधामम्रंडल द्वारा नियत्ष प्रतिकर की मात्रा पर इस श्राझर पर 

न्यायाजय के सप्रक्ष प्रापत्ति न की जा सकती हो कि वहू स्यायसंगत समतुल्य नहीं है तो 

प्रतिकर के प्रवधारण के लिए किनिविष्ट सिद्धांतों पर भी इस भाधार पर श्रापत्ति 

दे पि न की जा क्षकेगी कि उन सिडात्तों को लागू करके श्रवधारित प्रतिकर स्यायसंगत 

समदुल्य नहों है।*' किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि 

कोई प्रतिकर नियत कर दिया जाए था विनिदिष्ट सिद्धान्तों को लागू फरके 

रु अवधॉरित कर दिया जाएं जो ध्रागक हो या जिसको किसी भी दृष्टि से 
गतिकर न माता जा सकता हो, तो उसकी भी पुष्टि स्यायालयों को कर देनी चाहिए, 

ता वयोकि ऐसा करता सनमात्री करते का भ्रधिकार पत् देना प्रौर ऐसी युविति 

'अनुशात करना होगा जिससे कि सांविधासिक पत्याभूति बिफ़ल हो जाएगी ।' * * ** 
किसी श्रधिवियमिति पर इता प्राधार पर प्रापत्ति से कि उसमें जिन सिद्धान्तों 
को विनिदिष्ट किया गया है, उनके श्रनुसार न्यायसंगत सपतुल्य प्रप्चिवि्शित 

न जहाँ होता है, इस स्लांविधानिक धोषणा का स्पष्टत: अ्रतिक्रण होगा कि 

| उपबन्धित प्रतिकर कौ अ्रपर्याप्तता वादयोस्य नहीं है ।()+ 

५ 4. () (989) 3 उन० लि 4० 782. 

न (7) (7954) एस सी० चल 5658, 

(१) (954) हक्त० कलो> श्रार० 587, 

(4) (7969) 3 उपर लि० प० 785, 


॥00 उच्चतम स्यायालय तिर्चय पत्रिका [978] 2 डम० नि० प० 


झाम्तिलाल मंगलदास॒ वाले माणले(!) से चतुर्थ संशोधन को कुछ शक्ति प्राप्त 
हुई। बद्यबेलू और सेब्ल कारपोरेंशन वाले यामलों में उबत संशोधन की शक्ति कम कर 
दी गई थी, किन्तु उसके शीक्र वाद ही आर० सी० कूपर ब्रनाम भारत संघ (*) वाले 
मामले में बहुमत निर्णय प्रकाश में ग्रावा। इस मामले के हारा शान्तिलाल मंगल- 
दास आला मासला स्ारतः उलट दिया गया और पुरानीस्विति फिर से कायम हो गई। 
इससे भी अ्रप्रिक यह हुआ कि इस पतामने के हांशा स्म्पति के विधिमान्य ग्रजत के लिए 
ब्रमुच्छेद 9 () (चर) की कसौदी जोड़ दी गई। न्यायालय के इस वितिश्चयों के 
कादण संसद्‌ पर पर्चीसवें स््रोघत को घारा 2 अधिनियमित करने पर अ्रवरोध्त लग गया । 


इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 3 (2) में प्रतिकर की.विंचारपारा ले 
आना उचित नहीं होगा। धारा 2 छारा प्रतिकर' झब्द के स्थान पर अनुच्छेद 3 (2) में प्रत्येक 
सुतंगत स्थास पर 'राजि' शब्द रुख गया हैं। न्यायालय को पुराने बनुच्छेद 3 (2) हारा 
अन्सविष्ट विचारों या उससे प्रेरित विचारों को प्रविष्ट करके उसके प्रवतेन को कम या वेब्रदधर 
नहीं करवा चाहिए। धारा 2 के झत्द अनुच्छेद 37 (2) को निराइद्ध करने के लिए आशषयित हैं 
और बे निराकत करते भी हैं । 

बेवस्टर की टिबिशनरी शान सिलानिस्स (अथम संस्करण पृष्ठ 47) के अनुसार 'राशि' 
शब्द ले अभिप्रेत है रकम, योग, परिमाए, संख्या गोग, सम्पूर्ण । भ्रीटिर आक्सफोर्ड इपलिश 
डिक्शनरी के ग्नुसार 'सिद्धान्त' शब्द से अभिप्रेत है वह जिससे कोई बस्तु उद्घूत होती है, शुरू 
होती है या व्युतपन्न होती हैं। इसी शब्दकोप के झनृसार 'र्याप्त' शब्द से अभिप्नेत है परिमाण 
मा माक्षा में वराबर, उपयुक्तता में समानुपातिक, पर्याप्त, उचित। अर्डस एब्ड फ्रेजेज (परमानेष्ट 
संस्करण, जिल्द 2, पृष्ठ 363) के झनुसार 'पर्माप्त' खब्द से कभी-कभी अ्भिष्रेद होता है वह जो 
मूल्य के बरावर हो किन्तु अपदा प्राथमिक और अधिक उपयूक्त पहक्व के अनुसार किसो भी ऐसी , 
चोज की पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है जो मामले या श्रवसर के झनुसार 7 हे वाके भ्रवुत्तार 
उपयुक्त न हो, पूर्ण रुप से पर्याप्त, सम/नुपातिक, ज्ौर संतोषजनक न हो । 


श्रतिकर' झद्द के विपरीत “राशि' शब्द कला का शब्द नहीं है । इसका कोई विशिष्ट 
विधिक भ्रर्थ नहीं है | विध्रि द्वारा नियत सशि या विधि द्वास विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार 
अवश्यारित राशि आगतः नकदी में और भागतः वस्तु कप में संदत की जा सकती है। ऐसी दा 
अं नकद और दी गई वस्तु का कुल मूल्य निकालना अक्सर कठिन होंगा। पृतत;, राशि ऐसी रीति 
से संदह कौ जा सकती है जो विधि भें विनिदिष्ट हो। इस ब्रकार यहुत लम्बी अदध्ति में रकप् के 
संदत्त किए. जाने का उपबन्ध विधि ढवारा किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 9 (च) का 
अनुच्छेद 3। (2) पर. कोई प्रभाव तहीं रहेगा। इत सव परिस्थितियों को ध्यान में रखते 
डूए, मेंस बिचार है कि धारा 2 झारा यथा संशोधित अनुक्छेद 3(2) में युक्तियुक्तता की 
विचारधास ले श्ाता अनुज नहीं हैं। पुरानी धारा 3 (3) में “उन सिद्धान्तों भौर रीति 
का उल्लेख है जिनमें प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना है” इन शद्दों के स्थान पर अब 

“हा फछो 3 एक को० आरर पृष्ठ 389356- 

() (3970) 3 एश्क० सो० आर० 530. 


ग 


हा 


बे 


केशवानस्द भारती थ० केरल राज्य [न्या० हिंेदी] है है ।!॥॥ 


“ऐसी राशि के बदले जो उस विधि द्वारा तियत की आए प्रोर ऐसी रीति से दी जाए जो उस विधि 
में बिनिर्दिष्ट हो” शब्द या वाक्यांक प्रतिस्थापित किए गए हैं। चूंकि 'प्रतिकर' शब्द पूर्वबर्ती 
वाक्यांश में था, ब्रतः स्यायालक ते यह अभिनि्धारित किया कि सिद्धात्त 'प्रतिकर' से सुसंगत 
होना चाहिए, प्र्भात्‌ थे श्रजित सम्पत्ति के उक्त सममूल्य' से सुसंगत होना चाहिए। ब्रह 
वान्यांश प्रव प्रनुच्छेद 3 ( 2) में नहीं है।” प्रसिकर से सिद्धान्तों की सुंगतता के विचार को श्रब 
धारा 2 द्वारा तिंकाल दिया गया है। यह स्पष्ट है कि जहां विधि द्वारा राशि निय्ष की जाती है, तब 


«उस पर इस ध्राप्तार पर किसी भी न्यायालय में प्राक्षेप नहीं किया जा सकता कि थह पर्याप्त-तहीं 


है, प्र्यात्‌ प्रजित या प्रधिगृहीत सम्पत्ति के मूल्य के बराबर नहीं है। विध्ायी विकल्प निश्चायक 
है| तदनुसतार यह निष्कर्ष निकलेया कि विधि पें विनिद्दिष्ट सिद्धास्तों द्वारा प्रवधारित राशि प्र 
भी श्यायालय में इसी प्रकार ग्राक्षेप नहीं किया जा सकता। 
प्रभुच्छेद 3( 2) में हाल ही में जोड़ा गया १२स्तुक इस अ्रधीन्‍्वयन की पुष्टि करने बाला 
प्रतीत होता है। परन्तुक के श्रनुसतार किसी शिक्षा संस्था को जिसे भ्रनृष्छेद 30 के खण्ड (7) 
का स्रेक्षण प्राप्त हो, किसी सम्पत्ति के श्रनिवाय॑ रूप से शर्जत का उपबन्ध करने थाली विधि 
द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा या ग्रधीत नियत वा अवधारित की गई 
राशि उस खब्द द्वारा गारण्टी किए गए भ्रधिकार को निर्बन्धित या निराकृत त करे । प्रव परुसुक 
का उद्देषय ऐसी किसी चीज़ को निकाल देना है जो परस्तुक के भर्य भाग में अ्नन्तविष्ड है। 
अत: संशोधित प्रनुच्छेद 3( 2) के मुख्य भाग के श्रधीत संदेय रकम ऐसी हो सकती है जो सभी 
के सम्पत्ति के ्धिकार को निराकृत करती हो। तदनुसार संशोधित अनुच्छेद 3] (2) में 
"मनमानी राशि' या 'ग्रवास्तविक राक्षि' या 'कपटपूर्ण राशि' का श्राशय व्यक्त करना अनुज्ञेय नहीं 
है । चूंकि कुछ राशि संदत की ही जानी चाहिए पत: विधि बस्तुवः अधिहरणास्भक हो सकती है 
किस्तु वह शाडिदिक तौर पर भ्रप्चिहरणात्मक नहीं हो सकती । स्थिति भरत संविदा झ्धिनियय की 
धारा 25 में वर्णित विधिक स्थिति के समान ही है। उस उपबन्ध के अधीन संविदा करने वाले 
* पक्षकारों द्वारा प्रतिफल की पर्याप्तता के सम्बन्ध में की गई बातचीत पर स्यायालय में ग्राक्षेप वहीं 
किया जा सकता। बहुत कम फायदा या ग्रहित पर्याप्त है। तथापि धास 25 झौर अ्रनुच्छेद 3 (2) 
में यही श्रश्तर है। जबकि संविदा करने वाले पक्षकाहों द्वारा प्रतिफल तय किया जाता है, 
सम्पत्ति के भ्रजंन या ब्रस्रिग्रहण के लिए संदेय राशि का प्रवधारण विधानमण्डल द्वारा किया 
जाता है । (र्ववर्ती के समाल पश्चातृवर्ती पर भी न्यायालय में प्राक्षेप नहीं किया जा सकता । 


अनुच्छेद 3 (2), भ्रगुच्छेद 3/5, 37घ् झोर 37ग से प्रभेदतीय है। प्रनुच्छेद 3 (४) 
द्वारा संरक्षित किसी विधि के प्रधीत कुछ राशि संदेय है जय कि अनुच्छेद 3क, 3[ख और 3]ग 
द्वारा संरक्षित किसी विधि के प्रधीस कोई भी राणि संदत नहीं की जा सकती । पूर्वबर्तरी बस्तुतः 
अधिहरणात्मक हो सकती है भौर पश्चात्‌वर्ती पूर्णतः ग्रषिहरणात्मक हो सकती है | विधि द्वारा 
नियत राशि या ऐसी किसी विधि के सिद्वात्तों के प्रतुसार अवधारित राज़ि श्र बादयोग्य जह्ीं 
है भरते हो वह प्रतिकर के माप द्वारा 'मनमानी राशि' या 'भ्रवास्तबिक राशि या “कपरपूर्ण राशि! 
प्रतोत हो। न्याग्रिक संवीक्षा समाप्त कर देने से यह विवक्षित नहीं है. कि विधानमण्डल समक के 
प्रनृसार काम करेगा। भ्रजिंत था प्रश्निगृहीत की गई सम्पत्ति का मूल्य ग्रजित या भ्रधियृह्दीत सम्पत्ति 


का स्वरूप और बे परिस्थितियां जिनमें सम्पत्ति भ्रजित या. अपिगृहीत की जा रही है झौर अर्जन 
4 कह व 7.0७/73--6 
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वा अ्रध्रिग्रहण का उद्देश्य राशि श्रवधारित करने में विध्वातमण्डल के लिए पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त 
होंगे। भव्य बातों के साथ दूसरे सिद्धात्त में सम्पत्ति के स्वामी द्वारा पहले ही प्राप्त कौ गई झराय 
पर भी विचार किया जा सकता है और व्दाज की कम दर पर दिए गए लोक कणों पर राज्य 
द्वारा सस्ती दर पर ऊर्शा गौर कच्चे माल का प्रदाव सहायकियों श्रौर विभिन्न प्रकार के संरक्षण 
प्रादि पर सम्पत्ति के मूल्य हेतु स्लामाजिक भ्रभिदाय के तौर पर भी विचार किया जा सकता है। 
महू ध्यात रखना चाहिए कि सम्पत्ति का मूल्य स्वामी के क्रम और सामाजिक झ्रभिदाय का 


परिणाम है। स्वामी को समाज द्वारा ग्रभिदस मूल्य के लिए कोई राशि श्राप्त नहीं करनी चाहिए । 


बह अपने झुव॒॑यं के ग्रभिदाय के संदाय का हकदार है। तौसरे सिद्धान्त में सामाजिक न्याय 
का तत्व भ्राएगा। मैंने ्रनुक्छेद 3( 2) का दैसा निर्वचन किया है उसके श्रनुसार यह कहना गलत 
है कि राशि का प्रवधारण करने में विधानमष्डल मनमात्री तौर पर कार्य करेंगे। संशोधित 
अनुच्छेद 3( 2) से अ्रनुक्छेद 4 का वजत लगराप्त नहों होता है। यदि हम्पत्ति के स्वामी को 
संदस्त कौ गई राशि श्रनुच्छेद 4 के सिद्धान्तों के उल्लंघन में है तो प्रव भी वह विधि अ्भिखणिडत 
कौ जा सकती है। गद्मपि संज्रोधित ध्रनुच्छेद 33 ( 2) का जिस प्रकार मैंने पर्थात्ववद किप्रा है 
उससे हम्पत्ति का भ्रधिकार तिराकृत हो जाएगा, किन्तु वह संविधानिर है क्योंकि बहू चौबौसतें 
संशोधन के, जिसे मैंदे साविधानिक ग्रभिनिर्धारित कर दिया है, व्याप्ति-कषज्न के प्रत्दर ग्राता है। 
पल्चोसदें संशोधन की धारा 3 
शवारा 3 द्वारा स्ंबिधान के भाग 3 में प्रनुच्छेद 3)म जोड़ा गया है। बह इस प्रकार है-- 
“3ाग. श्रनुस्टेद 3 में किसी वात के होते हुए भी, कोई विधि, जो प्रनुच्छेद 
39 के खंड (ख्र) या खंड (सम) में उल्लिछित तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य 
की नीति को प्रभावी करने वाली हो, इस प्राधार पर घून्य त समझी जाएगी कि बह 
अवुब्होइ 84, भनुष्छेद 8 था ब्रनुच्छेद 3 ड्रारा प्रदत्त पग्निकारों में से किस्ली 
मे श्रसंगत है म्रथवा उसे छीनतो या व्यूव करती है; भोर जिस विधि में यह घोषणा 
हो कि वह ऐसी तीति को प्रभावी: करने के लिए है, उम्र पर किसी व्यायासय में इस प्राधार 
वर प्रापत्ति नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी तहीं करती : 
परन्तु जहां ऐसो विधि किसी राज्य के विधानमंडल्न द्वारा बनाई जाए 
बहां इस श्रनुच्छेद के उपबंध उसे तत्र तक लागू न होंगे जब तक कि ऐसी दिधि 
का, राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित किए जाने के पश्चात्‌, उसकी झनुगति न 
मिलन गई हो 7” 
धारा2 के समान धारा 3 चौवीसर्े संजोषन हारा यथा संशोधित ग्रनुच्छेद 368 के ग्रघोद 
बनाई गई है। अनुच्छेद 3।ग के उपबन्ध संज्योधिद भ्रनुच्छेद 365 के व्याप्ति-स्षेत्न के प्र्न्त॑मत 
आते हैं ग्रौर उसकी विधिमान्यता पर भी ग्राक्षेप नहीं किया जा सकता । श्री पालखीवाला ने 
यह बताया कि विधायी निकाय के तौर पर राज्य विधानमष्डल श्रौर संसद को गनुच्छेद 4, 
9 और 37 द्वारा अदत्त अधिकारों का उल्लंघन करते हुए विधि वनाने के लिए झनुच्छेद 3।ग 
के ग्रधीन प्राधिकृत किया गया है और दास्तव में वह अनुच्छेद उन गअनुच्छेदों में संशोधद करने 
को शक्ति प्रत्यायोजित करती है। विशेष रूप से दलोल यह है कि संसद ने संविधायी क्क्ति के 
तौर पर मंसद्‌ घोर राज्य विधानमण्डलों को संविधाबी शक्ति प्रत्यायोजित कर दी है! 


केशवानन्द भारतो अ० केरल राज्य [न्य!० ट्विवेदी] 403 


इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्लवारा 3 का दूसरा भाग उन विधियों कोज़ो 
अनुच्छेद 4, 9 और 37 का उल्लंघन करती है, भौर जिनका भरनुच्छेद 39 (ख) भर (ग) 
में विनिदिष्ट सिद्धान्तों से कोई सम्बन्ध नहीं. है, संरक्षण देते की आत्यन्तिक जक्ति 
विध्ाममण्डलों को देता है। 

यदि किसी विधि में यह घोषणा अन्त्विष्ट हैं कि वह भ्रमुच्छेद 39(ख) श्र (ग) में 
बिनिदिष्ट नीति प्रभावी करती हैं शोर ध्नुक्छेद 3!ग द्वारा संरक्षित विधि भनुच्छेद 39(ख) 
झौर(ग) से सुसंगत है, तो उक्त धारा के दूसरे भाग के प्रनुसार कोई भी न्यायालय इस बात की 
आंच नहीं कर सकता । यह बात भले ही कितनी भी उद्ेगकारी प्रतीत हो किन्तु यह कोई नई बात 
नहीं है इससे बहुत प्रधिक मिलते-जुलते बहुत से ग्रनुष्छोद हैं। अनुच्छेद 77( 2) में उपबन्धित 
है कि इस भनुच्छेद में उपबन्धित सौर पर प्रभाणीकृत ग्रादेश या लिखत की मान्यता पर भपत्ति 
इस प्राधार पर नहीं की जाएगी कि बह राष्ट्रपति द्वारा दिया गया या निष्पादित झ्रादेश था लिखत 
नहीं है। ऐसा हो उपकन्ध राज्यपाल के तस्बश््न में ्रनुच्छेद 66(2) में किया गया है। 
अनुश्छेद । 03 ( ) में उपबन्धित है कि यदि कोई प्रश्त उठता है कि संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य 
अनुच्छेद 02 के खण्ड () में वर्णित ग्रनहकषाओरों का भागी हो गया है या नहीं तो बह प्रश्न 
राष्ट्रपप्ति के बिनिश्चय के लिए सौंपा जाएगा तथा उसका विनिश्चेय अ्रत्तिम होगा । उपबन्ध 
राज्य विधानगण्डल के सदस्यों की थावत राज्यपाल के व्रिनिश्लय के सम्वस्ध में ऐसा ही एक उपबंध 
प्रशुच्छेद 92(।) में है। अनुच्छेद 32( 2) ऐसे कर्मचारी को जिसे पदच्युत करने या हटाने 
था पंक्तिच्युत करने की कार्यवाही की जानी है, खुनवाई का अ्रधिकार देता है। इस अनुच्छेद के 
परल्तुक के खण्ड (ख) में प्रधिनियमित है कि जहाँ नियुक्ति करने वाले भ्रप्चिकारी का यह समाक्षान 
हो जाता है कि किसी कारण से युक्तियक्त रूप से ऐसी जांच करना ध्यवहा्य नहीं है, बहां सुतवाई 
का श्रवक्धर देने की पू्रपेक्षा का त्थाम किया जा सकता है । अनुच्छेद 3 के खण्ड (3) में यह भर 
अ्रधितियमित है कि ग्रदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि कया जांच कराना यूक्तियूक्त: व्यवहायं है, वहां 
उस प्राधिकारी का विनिश्चय उस पर प्रन्तिम होगा । झनुक्छेद 3229 (क) में भ्रध्तिनियमित है 
कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के झरधौन 
मिभित या निर्मातुमभिप्रेत किसी विधि की, जो निर्वाचन-्क्षैज्ञों के परिस्तीमन या ऐसे तिर्वाचन 
क्षेत्रों के स्थानों के बांटने से सम्बद्ध है, सास्यता पर किसी त्यायालप में भ्रापत्ति नहीं की जाएगी। 
इन ग्रनुच्छेदों के समान ही, धारा! (3) के द्वितीय भाग द्वारा सीमित विस्तार तक व्यायिक पुत- 
बिलोकन अपवर्जित किया गया है । 


अतुच्छेद 3]ग का.मुझ्य भाग दो भागों में बंटा हुआ है । पहले भाग में उपबन्धित है 
कि कोई विश, जो भ्रनुच्छेद 39 के स्रष्ठ (ज) मा खण्ड (ग) में उल्लिणित तत्वों का 
सुनिश्थित करते के लिए राज्य कौ नीति को प्रभावी करने बाली हो, इस प्लाधार पर 
झूल्य नहीं साक्‍झ्ी जाएगी कि वह पग्रनुल्छेद ॥4, प्रभुच्छेद 9 या झनुक्षेद 3॥ 
द्वारा प्रदत्त पअषप्विकारों में से किसी से श्रसंगत है श्रणबा उसे छीनतीया न्यून करती 
है। पहले भाग को दो हिस्सों में बांटा आ सकसा है--(क) श्रनुच्छेद 39 (छ) 
और (ग) में उहिलेखित तत्वों को (छ) सुनिश्चित करने के लिए राज्य-की नीति को प्रभावी 
करना। पहले भाग के अधीन किसी विधि विशेष को ग्रनुच्छेद 3ग का संरक्षण दिए जाने 


04 उच्चतम न्यायालय निर्णय पतिका [973] 2 उम्र नि० है 


के पहले न्यायालय को दो बातें देखती चाहिए । पहली बह कि बिधि ग्रनुच्छेद 39 (ख)आऔर (ग) 
में उल्लिखित तत्वों से सुसंगद होली चाहिए श्रौर दूशरी वात वह है कि विधि उन ठत्वों को प्रभावी 
करने वाली होतो चाहिए । प्रवुच्छेद 39(ख) में उपत्रम्धित है कि राज्य इस वात को सुनिश्चित 
करने का प्रयत्न करेगा कि समुदाय को भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व श्रौर नियस्त्रण इस प्रकार 
बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूए प्ले साधन हो । प्रनुच्छेद 39(ग) में राज्य 
मे यह बात सुनिश्चित करते का श्रयत्त करने के लिए जोर दिया ग्रया है कि आर्थिक व्यवस्था 
इस प्रकार चले कि जिससे धन ओर उत्पादत-साधदों का सर्वेसाधारण के लिए ग्रहितकारी केन्द्रण 
न हो। मह्‌ ध्यान देने योग्य बात है कि खण्ड (स) में 'सायूहिक हित का ....स्ताधन' गौर खण्ड (य) 
में 'सर्वसाधारण के लिए प्रहितकारी' प्रब्दों से तस्य के प्रस्त उद्भूत होते हैं। भव राज्य के इस 
प्रकार के कार्यकलापों कौ कल्पता की जा सकतो है जिनमें प्रनुच्छेद 39(ख) श्र (ग) में 
उल्लिशिंद तश्व किसी विधि से सुसंगठ हों, किन्तु न्यायालय को यह प्रतीत न हो हि बे सामूहिक 
हित का साधन करनले के लिए हैं या सर्वताधारण का ग्रहित रोकने के लिए हैं। ऐसी विधि 
अनुच्छेद  4,89 और 37 पर भ्रभिभावी नहीं होगी। इस श्रकार पहले भा द्वारा अनुच्छेद 32(ज) 
और (ग) में उल्लिखित तत्वों के विधि से सुसंगत होने के विधिक प्रत का विनिक्षचण करने की 
अक्ति न्यायालय के पास बनी रहती है और साथ ही सर्वस्राधा रण के हिंद का साधन करने वा 
सर्वसाधारण के प्रहिठ को रोकने को विधि को प्रभावकारिता के तथ्य को परख करने की शक्ति 
- स्थायालय के पास बनी रहती है। वह विधि के साध्य एवम्‌ साथनों की परख कर सकती है। 

दूसरे माग पर विचार करते समय यह ज्ञात होता है कि उसके दुबारा स्थायिक 
पुनविलोकत इस झ्ाधार पर अपवजित किवा जया है कि विधि ऐद्री तीठि को प्रघावी 
नहीं करती' । अतः विधि पर इस आधार पर आश्षेप नहीं किया आ सकता कि विधि 
द्वारा प्रष्माए गए साधन सर्वस्ता्वारण के हित को रोकने के लिए पर्याप्त रहीं हैं ! 
दूसरे शब्दों में विधि की प्रभावकारिता पर्बाप्त मादा हो घनिर्णय (नान-जस्टिस्रिएकल) 
बनाईं गईं है । न्यायालय को ग्रव भी इस वात का ग्रवधारण करने की शक्ति हैं कि 
व्यय विधि समुदाय को भौतिक सम्पत्ति के स्वामित्व और नियन्द्रण से और आधिक 
व्यवस्था के इस प्रकार चलाने से, जिससे धत और उत्पत्दन साधनों का केख्द्रण न हो 
सके, सुस्ंगत है । यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विधि सुसंगत नहीं है 
तो यदि ऐसी विधि ग्रनुच्छेद 4, 9 गौर 3] के उपबन्धों का ब्रतिवर्तत करतो 
है, तो व्यायालय ऐसी विधि को शून्य घोषित झर देगा । 

अपेक्षित घोषणा प्रन्तविष्ट करने वाली विधि में सम्मिलित उपदन्ध की, जो सुसंगत ते हो, 
ऊपर चर्चा किए गए ग्रनुसार, स्थिति किसी प्रकार से भी भ्रच्छी नहीं है। यदि वह प्रनच्तेद 4 
9 और 3॥ का भ्रतिवर्तन करता है तो वह शूल्य होगा जब तक कि वह ऐसे किसी 
उपयन्ध का प्रंधीनस्‍्थ, आदुषंगिक या प्रासंगिक न हो जो सुसंगत हो या ओ ऐसे उपबन्ध 
की स्कीम के प्रभिन्‍्त भाग का अंग न हो । 

संशोधन शक्ति का प्रत्यायोगन 

श्रव थथा संशोधित प्रनुच्छेद 368 (2) में उपवन्धित है कि विहित प्रक्रिया 

द्वारा केवल संसद्‌ द्वी रंविश्रान संज्ञोक्षित कर सकती है। यह कहा गया है कि संसद्‌ 


केशवातन्द प्ारतो व० कैरल राज्य [त्या० द्विबेदी] 405 


किसी वाहरी प्राधिकरण को संविधायी शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकती । इस प्रएन 
का बिनिश्चय करना जरूरी नहीं है । यह मात लें कि संसेद्‌ संविधायी शवित का 
अत्यायोजन न करे, तब भी यह प्रष्न बना रहता है कि क्या झनुच्छेद 3ग विधायी निकाय 
के तौर पर राज्य विधानगरण्डलों और संसद्‌ को संविधान के किसी भी भाग को 
संशोधित करने के लिए प्राधिक्षत करता है । 

प्रतुच्ठेद 39 (ले) और (ग) भें बिनिदिष्ट सिद्धान्तों के सम्बन्ध में संसद 
और राज्य विधानमण्डलों की विधि बनाने की शक्ति सप्तम अनुसूची कौ सूची ॥, 2 
और 3 के साथ पटित श्रवुच्छेद 246 से ब्यूत्पन्न होती है | तथापि उनकी विश्वायी 
शक्ति श्रात्पन्तिक नहीं है वह भ्रनुच्छेद 4, 9 और 3 सहित विभिल्त मूल प्रध्रिकारों 
द्वारा निदेन्धित है । क्योंकि भ्रनुच्छेद 8(2) .में विधानभष्डलों को ऐसी विधि 
बताने से अभिव्यक्त हुप से प्रतिधिद्ध किया गया है जो उन प्रधिकारों का उत्लथंत 
करता हो । 

अनुच्छेद 3!ग से क्या करने का प्रयास किया गया है ? पहली वात यह है कि 
अनुच्छेद 3)रग में ब्न्तविष्ट विफलीकारक खण्ड, भ्रनुत्छेद 39(ज) और (ग) में 
्रन्तविष्ट विशिष्ट सिद्धान्‍्तों मी बाबत विधि बताते के विश अनुष्छेद 3 (2) 
हारा स़गाए गए वजन को हटाता है । तथापि यह चअर्जन रभी भूल अधिकारों 
के सम्बन्ध में नहीं हटाया गया है । बह केबल अ्रनुष्छेद 4, 9 ओर 3। में प्रत्तविष्ट 
अधिकारों की भावत हटाया गया है | दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 4, ॥9 और 
37, अनुच्छेद 39(खत्र) और (ग) में विनिदिष्ट पिद्धान्तों के अलावा झत्य 
सभी बातों के सम्बन्ध में विधि बनाने के विरुद्ध वर्जव के तौर पर प्रवृश्त बने रेहते हैं ॥ 
जह॑ तक प्रनुच्छेद 39 (स्वर) ओर (ग) में विनिदिष्ट सिद्धान्तों से छुसंगतता का 
श्रश्न है, वे जन विधियों की बाबत भागतः फीके पड़ जाते हैं | भ्रनुच्छेद 3॥ग का यही 
असल्ली स्वरूप और श्रकृति है । हमें उस बात से सार्मदर्शन प्राप्त करना चाहिए जो 
वास्तव में उसके द्वारा कही जाती है न कि इस बात से कि वह किस प्रकार दिखाई 
देती' है. या उप्रका प्रभाव फ्या होता है और उसके शब्दों के ग्रावरण से क्या अर्थ ज्ञात 
होता है । इस दृष्टि से देखने पर प्रमुख्छेद 3]ग पनुच्छेद 74, ॥9 और 3 के व्यावृत्ति 
खर्द के स्वष््प का है । इनमें से प्रत्येक ग्रनुक्छेद के प्रन्त में रखे जाते की वजाय 
प्रारूपंण, लालित्य और भ्रमितता, की दृष्टि से यह स्ंज्रिधान में रखा गया है। ्याबृत्ति 
दण्ड के तौर पर, अनुच्छेद 3ग श्रवुक्छेद (4, 8 और 3। द्वारा नष्ठ किए जाने 
से कतिपय विध्षियों को बचाता है । है 

थह भ्रभाव प्रनुच्छेद 37ग में प्रभिव्यकत्त संविधायी गक्ति के धरण से न कि 
उन विधिग्रों से जो उसका संरक्षण प्राप्त करते का बाबा करती हैं, प्रत्यक्षटः और तत्काल 
लाया गया हैं| वे विधिया प्रवुक्षेद 74, )9 और “3! में के अधिकारों 
को प्रभिव्यवतत: या विवक्षित रूप से त तो छीवती हैं और त श्यूब करती हैं.। ऐसा 
प्रभाव अनुच्छेद 3॥ग के जरिये स्वतः संविधायी शक्तित द्वारा ही भ्रस्तित्व में लाया 
गया हैं। ग्रतः कोई संबिधायी शवित भ्रत्यायोजित नहीं की गई है । हरि शंकर अगला 
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बनाम मध्य प्रदेश राज्य () वाले मामले में इस व्यावालय ने विधायी शक्ति के अत्यायोजन 
के प्रएत पर विचार किया । इसेल्शल सप्लाईज (टेम्परेरी पॉवर्स) ऐक्ट, 949 की धारा 3 
द्वारा केशद्रीय सरकार किसो भी ग्रत्यावश्यक वप्सु के प्रदाय के कायय रछने या बढ़ाने का 
आदेश करने के लिए या उचित मूल्य पर उसका साम्यिक वितरण और उसकी उपलक्यता 
सुनिश्चित करने के लिए और उसके उत्पादन, प्रदाय और जितरण का नियमंत्र करने 
था उसे प्रतिषिदृध करने और उसमें व्यापार और वाणिज्य करने के लिए स्र्थ बताई 
गई थी । धारा 6 में उपबस्ध किया गया है कि धारा 3 के अधीन किया गया कोई 
भरी गआ्रदेश, इस अधिनियम से ग्रसंगत ब्रन्य किसी अ्धिनियमिति में या किसी लिखित 
में, भ्रन्तबिष्ट प्रसंगत किसो बात के हूंते हुए भी प्रभावी होगा । उच्च न्याघालय 
के समक्ष यह दलील दो गई कि धारा 6 ते केस्लीय सरकार फ्रों विधायी शदित 
प्रत्यावोजित कर दी हैं क्योंकि धारा 3 के श्रधीत किए गए ध्रादेश का प्रभाव किसी विद्यमात 
विधि को निरसित करने का है| स्थायालय ने बह मत व्यक्त किया>« 

“निश्चित ही धारा 6 का प्रभाव उन विश्वियों में से किसी विधि को निरक्तित 
करते या उन्हें दिराकृत करने का नहीं है । उसका उद्देश्य उन्हें कैदल 
बहां नज॒रगन्दाज करना है जहां वे इसेस्शल सप्लाईज (टेम्परेरी पॉवर्स) 
ऐक्ट, 946 या उसके अधीन किए गए आदेशों के उपब्धों से 
असंगत हैं। दूसरे शब्दों में दैक़तटाइल कम्ट्रोल प्रार्डर के अन्तर्गत आने 
वाल्री प्रत्यावश्यक वस्तु के सम्बन्ध में धारा 3 के अप्ठीन किया गया 
आदेश प्रवृत्त रहेगा और ज्व कन्नी महू आदेश टविश्मात विधियों के 
विरुद्ध हो ठब उस विस्तार तक उन वस्तुओं की बाबत विद्यमान 
विश्नियां प्रवृत्त नहीं होंगी । किसों विधि को नज़रग्रल्दाज कदना श्लावश्यक 
रूप से उस विधि के तिरसत या तिराकरण की कोटि का नहीं होता । 
वह विधि प्रनिरद्धित बनी रहती है किन्तु धारा 3 के अधीन किए गए 
आदेश के चालू रहते के दोराद वह उस क्षेत्र में तत्सभय प्रदृत्त नहीं 
रहती । उसके उपबन्धों में मरे किश्तों को निरसित किए विता उसके 
अवृत्त होने के व्याप्ति-क्षेत्र को सीमित ही कर दिया जाता है। बहस 
के लिए यदि इस बात को मास भी लेंकि धारा 3 के प्रश्न 
किए गए भ्रादेश और किस्ती विद्यमान विधि के उपवंधों के बौच असंगतता 
के विस्तार तक,. ,....विवक्षा द्वारा विद्यमान विधि तिरस्तित हो 
जाती है, ठो हमें ऐसा प्रतीत होता है. कि निरसद प्रत्यायोजिती के किसी 
कार्य के कारण तहीं हुध्ल है किस्तु निरसन स्वतः संसद्‌ के विधायी 
कार्प के कारण हुप्रा है। धारा 6 प्रधिनियमित करके स्वतः संसद्‌ ने यह 
धोषित किया है कि धारा 3 के अधोन किया गया आदेश, इस प्रधितियम 
से अन्य किसी प्रधिनियमिति में हप्त आदेश से किसी असंगति के बावजूद 
प्रभावी होगा । यह घोषणा प्रत्यायोजिती द्वारा तहीं को गई है किस्लू 
स्मतः विधानमण्जल ने ही धारा 6 में भ्पनी इच्छा घोषित को है । 

एफ 7 कर सर आरण उ8०. 
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विराकरण या विवक्षित विरखन धारा 6 में अन्तविष्ट त्रिधायों घोषणा 
के बस पर हुथा है न कि धारा 3 के अधीन प्रत्यायोजिती द्वारा किए 
गए श्रादिश के बल पर । प्रत्यायोजितो को शक्ति धारा 3 के प्रधीत केवल 
आदेश करने की है । जब एक बार. प्रत्यायोजिती वह ब्रादेश कर देता है 
तो उसकी शक्ति निश्शेष हो जाती है । धारा 6 वहां लागू हो जाती 
है जहां इस अधिनियम से अन्य किसी अधिनिय्िति में अन्तविष्ट 
किसी अ्रसंगति के होते हुए भी संसद्‌ यह घोषित कर देती है कि जैसे 
ही ऐसा प्रादेश अस्तित्व में आएगा, वह प्रभावी हो जाएगा ...... 
घाता & के उपबंधों में कोई प्रत्यायोजन बिल्कुल भी पत्तलित नहीं 
है ।”(/), 
ये सम्प्रेक्षण प्रनुज्छेद 3।श के उपवन्धों को पूर्ण रूप से लागू होते हैं तदनुसार 
मैं यह प्रभिनिर्धारित करता हूं कि संब्रिधायी शक्तित का प्रत्यायोजन नहीं किया गया है। 
चूंकि भ्रनुच्छेद 3!ग्र के संरक्षण का दावा करते वाली विधियों द्वारा अ्रनुक्छेद 
6 9 और .3) में संशोधन नहीं हों जाते हैं, झतः यह भावश्यक नहीं है कि वे 
अनुच्छेद 368 में विहित श्रक्षियां में से भुजरें । 
अनुच्छेद 3#ख में धराएं “बंठा हो” शब्द का प्रर्थ 
श्री पालकीवाला ते यह दलील दी कि भनुज्छेद 39७ में श्राए "बंटा हों” 
शब्दों से सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण भ्नुजात नहीं है । किन्तु यह प्रश्न इस पक्रक्रम 
में प्रत्षतः नहीं उठता है। इस विषय पर उस सप्तव गम्भीरता से विचार किया जाएगा 
जब प्रदुच्छेद 3।ग्र द्वारा दिए गए संरक्षण का दावा करने वाले विभिन्‍न प्रधिनियम्ों 
की सांविधानिकता को इस न्यायालय द्वारा परीक्षा की 'जाएगी । तटनुसार में “बंटा 
हो” शब्दों के प्र्थ की बाबत कोई भ्रन्तिम मत व्यक्त नहीं करूंगा । इस प्रक्रप्त में कुछ 
पहलुओं के प्रति संकेष में निर्देश कर बेला ही पर्याप्त होगा ॥ राज्य जनता का प्रतिनिष्धि 
और ग्यासी है । राष्ट्रीयक्ृत सापत्ति राज्य में निहित हो जाती है.। यह कहा जा सकता 
है कि राज्य के जरिये सम्पूणे जनता सामूहिक रूप से सम्पत्ति की स्थामी 
वन जातो है। यह कहा जा सकता हैं कि इस प्रकार राष्ट्रीयकृत सम्पत्ति का 
#डमित्व राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व करी गई जनता के बोच बंद जाता है (देखें ऐसेश 
इस फैब्रियन सोशलिज्म कान्सटेबल एण्ड कम्पनी लिसिटेड, 949 का संस्करण, पृष्ठ 
40 ; सो० ई० एम० जोड, इस्ट्रोडक्शन टू माड़नें पोल्ीटिकल थ्रीगरि, आक्सफोर्ड 
यूनिवर्सिटी प्रेस, 959, पृष्ठ 49-50 ; डब्ल्यू० ए० रोबसन, नशतलाइड इण्डस्ट्री 
एण्ड पब्लिक ओनरशिप, जा ऐलन एण्ड लेनबिन लिमिटेड, 960, पृष्ठ 46], 
468, 476, 477 और 485) | हे 
प्रारूप अनुच्छेद 3 (77), अनुच्छेद 39छ बना दिया गया । प्रो० के० टी० शाह 
ने प्रारूप भनुच्छेद की बाबत इस श्रंभाव का एक संशोधन पेश « किया : “खातों 


है| 498 7, एड क० भार> 380, 39-99% 
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और खनिजों; धत, बव, नदियों और बेहते पारी एवम्‌ देश के समुद्री, कितारे के एस 
बहने वाले समुद्र जैसे प्राकृतिक स्रोतों. का स्थाभित्व, तियस्त्रण और श्रवत्ध साभूहिक 
रूप से वेश में निहित होगा और जैसा कि प्रत्येक मामलों में संसद्‌ के - झ्तितियत्त 
द्वारा उपबन्ध, किया जाए । केन्द्रीम या .प्रंतीय सरकारों मा स्थानीय प्राशासी 
प्राधिकरण था कानूमी तिम्रप्त द्वारा, प्रतिनिधित्व किए गए राज्य द्वारा उनका 
'बिदो ह॒न और विकास समुदाय की ओर से किया जाएगा। (?) 
भ्रो० के० टी० शाह को उत्तर देते हुए डाबटर बी० झ्रार० प्रम्बेदकर ने कहा-- 
| “उनके ग्रन्‍्य संज्नोधन के बारे में प्र्थात्‌ अनृच्छेद )॥ के उप-्दष्ड (॥) 
के लिए उतके खण्ड के प्रतिस्शापत की बाबत मैं जो आुछ कहना चाहता हूँ 
बहू यह है कि मैं प्रो> शाह के संशोधन पर विचार करने के लिए पूर्णेझष से 
सहभत हो गया होता यदि वे यह दर्शा देते कि वे अपने खण्ड को प्रतिस्पाप्ति 
करके जो कुछ करना चाहते थे वह्‌ वतंमान में जो भाषा है, उसके ग्रनुसार” 
किवा जाता सम्भव नहों है। जहां तक मैं सोच-बिचार कर सका हूं मेर। विचार 
है कि जो भाषा प्रारूप में प्रयुक्त कीर्गा है वह बहुत श्र्निक विस्तृत 
भाषा है जिसके ग्रन्तगंत वे प्रस्थापताएं भी था जाती हैं जो श्रो० शाह मे पेश 
की हैं और इश्नलिए मुझे इसको कोई आवश्यकता प्रतीत नहों होती (?) | 
डा० प्रस्वेदकर के मतानुृस्तार अनुच्छेद 39(ख) में आए “बंटा हो” शब्दों के 
अन्तगंत सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण भी झाता है । 
अम्तीस्रजां संशोधन 
हस संशोधन द्वारा तब ब्नुसूची में केरल लैंड रिफार्स्स (अमेप्डम्रेष्ट) 
ऐक्ट, 969 (969 का केरल एक्ट संख्या 35) और केरल लैंड रिफार्स्स (अमेण्डमेष्ट) 
ऐवर, 797] (97 का केरल ऐक्ट संख्या 25) जोड़ा गया है । नवम ग्रनुगूची 
में इन अधितियमों के सम्मिलित किए जाने का प्रभाव यह है कि इन भ्रधिनियर्मों को 
अनुच्छेद 3।श्व का संरक्षण प्राप्त हो जाता है श्री पालकीवाला ने दो प्रकार की दलील 
दी । उनकी पहली दलील थह है कि श्रनुच्छेद ४]ख, अनुच्छेद 3]क से जटिल और 
अभिन्‍न रूप से जुड़ा हुआ है और तदनुसार कोई विधि जो नवम ब्नुसूची- में सम्मिलित 
है, कृषि युधारों से सम्बन्धित होती चाहिए । प्रनुक्छेद 3!क का यही उद्देश्य है । 
यदि तव्म अनुसूची में सम्मिलित विधि कृषि सुधारों से सम्बन्धित गहीं है तो बहूं धरनुच्छेद 
44, 9 और 3। की उपेक्षा नहीं कर सकती । इस दलील को स्वीकार करना सम्भव . 
जहीं है । बिहार राज्य बनाम महाराजाधिराज सर फामेश्बर तह () वाले मालले में 
भुझय न्यायाप्रिपति प्रातञ्जली शास्त्री ने भ्रनुच्छेद 3घ के इस सीभित आर्य को मामजूर 
कर दिया । निद्वान्‌ मुख्य न्यायाध्चिपति ते यह मत अ्यक्त किया - 
“भ्रगुच्छेद 3।श्न में यह दशाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अनुल्छेद 
37क के 'साधारण शब्दों के लाशू होने के लिए बिशेष कानूनों का विशिष्ट 


_[त कहिह्द्वृएण्ट प्रतेम्बली हिवेद्स, जिश्द 7, पृष्ठ 308. 
(१) कॉस्टिद्यूएप्ट बरसेम्वली डिवेट्स, जिल्द ?, पृष्ठ 58. 
(3) (952] एक० स्लों० आर० 889, 


जन 
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रूप से वर्णन किया जाना श्राजवित या ५ अनुच्छेद “3/ख के आरम्भिक 
झत्बों का ग्राशय त केवल इस बात को स्पष्ट - करना है कि अ्रनुच्छेद 
3ाब॒ प्रें किसो बात के ग्रन्तविष्ट होते हुए भी ग्रनुच्छेद आक 
का लायू किया जाना नविर्वस्धित तहीं किया जाना चाहिए और वे किसी 
भी भ्रकार से अनुच्छेद 3ाख पर लागू किए जाते को गा समुदाय 
के अर्जन के लिए उसमें तिदिष्द भ्रश्चिनिव्ितियों को निदन्धित करने के लिए 
अकल्पित नहीं हैं ।”(?) 


विश्वेश्वर राव दनाम मच्य ग्रदेश राज्य (३) वाले मामले में व्यायाधिपति महाजन ने 
यह मत व्यक्त किया-- 

"भरी राप है कि यह सम्प्रेक्षण दसील का समर्थन करना तो दूर 
रहा, उगे रह कर देता है । श्रनुच्छेद 3]क के उपबन्ध के दाबजूद अनुसूची 
में वर्णित कुछ अधिनियमों को अनुच्छेद 3/ज् विशिष्ट रूप से विशिमान्य 
करता है और यह गनुच्छेद 3क का दुष्टांत नहीं है किन्तु उससे 
ल्वतन्त् है।" 
दिलिए--छुन० बो० झोजीसाई बनाम शहायक कलक्टर, थाना] (7) 

डूसरी दलौल यह है कि दो केरल अधितिबस, जो सम्पत्ति के मूल अधिकारों को 
निराकृत करते हैं, शून्य हैं ब्योंकि श्रनुच्छेद 368 में सल्लिविष्ट संशोधन शक्तित उत्त 
प्रयोजन के लिए प्रयुकत नहीं कौ जा सकती । चौबोसवें और पच्चीसदें संशोशनों के 
अम्बन्ध में मैंने इस दलोल को पहले ही नामंजूर कर दिया हैं। श्नतः इस सम्बनन्ध में 
और कुछ कहने की झावश्वकता नहीं है-। मैं अभिनिर्धास्त करता 
हूं कि उन्तोसवां संशोधन विशिमास्थ है । 


मैं अपने विचार संक्षेप्र में इस प्रकार वशित करटा हूँ 
() ग्रोलक नाथ वाले सामले में बहुमत का विनिश्वय सही जहीं है और वह 
ब्युस्तृत किया जाता है ॥ 


(2) अनुच्छेद 368 में झ्राया “हंशोधत” शब्द इतता व्यापक है कि वह भाग 
3 सहित संविधान के प्रत्येक उपबंध में फेर-फार करके, उसका निरसन 
करने या उसे निराकृत करने के लिए प्राधिकृत करता है। 

(5) अनुच्छेद 368 में अ्रल्तविष्ट संशोधने करने को शक्ति पर कोई अन्तनिहित 
और विवज्लित परिस्रीमाएं नहीं हैं । 

(4) चोबोसबां, प्दीसवां और उन्तीसवां संशोधत पूर्णत: बिधिमान्प है । 


0) (शझम) एस० छो० जार छ4-शाउ- 


() (3982) + एस ची० कर७ 020, 0: 
(३) (3999) । एस्नर स्ी० झार० 636 पृष्ठ -84: 


० बुच्वादाव के बनुष्ठार। 
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(5) अजित या प्रध्रिगृहीत सम्पत्ति के. लिए अनुच्छेद 3(2) के ब्रनुसार 
दिध्ति द्वारा तियत था ऐसी विधि द्वार बिहित सिद्धान्तों के अनुसार 
अवधारित राशि पर किसी व्यायालग्न में ग्रापत्ति नहीं की जाएगी । 


(6) भ्रनुच्छेद 3ग का भ्रन्तिम भाग इस बात की जांच करते की न्यायालय 
की प्रश्चिकारिता नहीं छीनता है कि कया प्राक्षेपित विधि प्रमुदाय की 
भौतिक सम्पत्ति के स्वामित्व और तियंत्रण के बांटे जाने या प्राथिक 
व्यवस्था के चलाए जाने और धन और उत्पादन साधनों के कैन्हरण, से 
सुसंगत है । 

न्याधाधिपत्ति चन्द्रचूइ-- 

मैं ग्रपना पृथक्‌ निर्णय महीं देना श्ाहता था किस्सु ऐसा लगता है कि मैं श्रव ऐसा 
नहीं कर सकता। हस भामले की सुनवाई के लिए हम लोग 3 न्यायाधिपति धकद्ये बैठे 
थे और मेरा यह विश्वास था कि विचारों के मुक्त और स्पष्ट ग्रादान-प्रदान के पश्चात्‌ मैं 
अपने सम्भानित आताओं में से किसी न किसी के मत से सहमति प्रकट कर सकूंगा। 
किन्तु हम ग्राकस्मिक परिस्थितियों में घिर गए थे। काउच्सेलों ने: अ्रपने-प्रपने दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने के लिए इसना प्रधिकत समय ले लिया था कि हमारे पास ग्रपने वृष्टिकोण का 
विषदूं विवेचन करने के लिए बहुत ही कम समय रह गया था। और समय के 
तत्व ने एक प्रक्मम पर इतना ग्रम्भीर ग्रांतक उत्पल कर दिया था जितना 
कि इस मामले में उत्पल्य होने बाले विवाद्यक गस्भीर थे। बह न्यायात्रय शीघ्र ही चिद्ठान 
मुख्य च्यायाधिपति के सेवानिवृत्त होने से निर्धन हों जाएगा और इसी कारण से निर्णय 
देने के लिए एक निर्धारित समय रेखा लग गई है। बहस के समाप्त होने के पश्चात्‌ 
इतना समय नहीं रह गया था कि हम्त लोग पझ्राषस में निर्णयों के प्राूूपों का आदान- 
प्रदान कर प्रकते- और, मुझे पूरी तरह [से केवल चार त्यायाधिपतियों के दृष्टिकोण जानने 
का जाश प्राप्त हुआ था । मुक्षे प्रत्यधिक खेद है कि विद्वान मुष्य श्यायाधिष्ति और 
स्यायाप्तिपति हेगड़े के मतों से इस मामले में अल्तर्वलित महत्वपूर्ण कुछ बातों पर सहमति 
प्रकट नहीं कर सकता।॥ न्यायाध्चिपति रे और न्यायाधिपति पालेकर के दृष्टिकोण मेरे अपने 
दृष्टिकोओ से बहुत ही मिलते-अुलते हैं किल्तु में भपने कारण कुछ भिम्त रूप से देना चाहूंगा। 
यह विचार करना दभ्भपुर्ण होगा कि हम में हे प्रध्ि्काश न्यायाधिपतियों ने जो कुछ भी कहा है 
उसके बावजूद में कुछ विलक्षण मत प्रकट कर सकूगा; किन्तु इस निर्णय का यह उद्देश्य हीं है 
विचाराधीन विषय के महत्व के अनुसार यह त्यायोचित होगा कि मैं अपने व्यक्तिगत विचार 
प्रकट करू और गलत राजनैतिक धारणाओं से भरपूर वियय पर दृढ़ और तिष्पक्ष 
रूप से प्रपनी राय ग्रभिव्यक्त करने का संतोष प्राप्त करूं जिससे कि किसी भ्रय या 
प्रक्षपात के ब्रिना अपनी स्थिति मजबूत बना सकूं। 

मैं यदा-कदा इस बात का संकेत नहीं करना चहूंगा कि विभिन्‍न -काउन्सेलों 
ने हमारे समक्ष क्या-क्या कहा थ्रा क्योंकि मुझे इस बात की. आशंका है कि जो कुछ कहा 
गया है उसे यथार्थता उद्धृत करवे से निर्णय का श्राकार बढ़ जाएगा किल्तु उससे उसका 


पल 
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सहत्व नहीं बढ़ेगा। लेकिन 'पूर्द इसके कि मेरे प्रति बह गलत धारणा बव जाए, विशेषतया 
जबकि गैने पहले यह उल्लेख किया है कि काउन्सेल्ों ने बहुत समय ले लिया था, मैं स्पष्ट 
रूप से यह बता देना चाहता हूँ कि विनिल्‍श्दव के लिए उत्पन्न जटिल समस्याओं के समाधान के 
लिए विद्वान काउन्सेलों ने जो अपना महत्वपूर्ण अंशदान किया है उसे मैं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार 
करता हूं। श्री पालख्रीदाला, महाराष्ट्र के विद्वान्‌ माहथ्ठिवता और विद्वान्‌ महासॉचिसिटर ने 
बहस के दौरान जो प्रतिभा, उद्यम, विद्वता और यदार्चता दिखाई है उससे अधिक उत्कृष्टता 
ज्ञायद कभी भी तहीं दिखाई जा सकेगी । भेरे इस निर्णय में ओो कुछ भी है वह सचमुच उतका 
ही है थदि इसमें कुछ अच्छाई है तो उनकी बड़ाई ही की जानी चाहिए न कि मेरी । 

अमरीका के संविधान के भनुष्छेद ५ के ब्रधीन संशोधन करने कौ झवित की 
प्रभुत्ता के उत्कट व्याक््याकार लेस्टर वारनहाडंट ओरफीरड ने उस शवित को विशिष्ट! 
शक्ति (स्यू जेनरिस) के हूप में व्शित किया है। मैं यह कहने के लिए उस अभिव्यकित का प्रयोग 
कहंगा. कि हमारे समक्ष सप्पूर्ण विषय सचमुच “विशिष्ट' विषय है। सब से बड़ी न्यामपीठ 
सब से श्धिक समय के लिए उन विवाद्यकों को विनिश्चित करने के सिए बैठी जिनके वारे 
में यह कहा गया हैकि बेत केवल इस देक् के भविष्य के लिए बल्कि स्वयं प्रजातन्त के 
भविष्य के लिए बहुत ही गम्भीर विषय है। हमारे संविधात के भनुच्छेद 368 में अंतविष्ट 
संशोधन करने वाले उपवन्धों के भ्र्द और प्रविषम को उचित रूप से समझने के लिए हमसे यह 
अपेक्षा की गई थी कि. हम दूर-दूर तक फैले हुए और प्रतिविरोधी सामाजिक और राजनैतिक, 
दार्शनिक सिद्धांतों बाले संसार के 7व देशों के स्रविधानों के समानान्तर खंडों पर विचार 
करें। ग्रत:ः हमें वोलिविया, कोस्टारिका एल सेलवेडर, सोटुमाला, होंडूरस, लिविया, तिकारागुप्रा, 
वैरागुआए, उद्मुग्राए और वेनेज्यूला जैसे नए देशों के संविधानों से परिचित कराया गया । 
श्रास्ट्रेलिया, कनाडा, सिलोन, फ्रांस, जर्सनी, झागरजैंड, स्विट्जरलैंड, यू:एस०एस०आार० 
ओर यू०एस०ए० के संविधानों का उल्लेख तो कई बार किया गया। बे निर्देश उपयोगिता 
के मुकाबले में रोषक ग्रधिक हैं, क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि संशोधत करने की शक्ति 
की व्यापकता मापने के लिए कोई ध्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड नहीं है। 

इसके 'डाद हमारे समक्ष प्रतेक बिढ्वानों के लेख रखे गए थे ॥ उतयें से कुछ 
विढ़ानों ने अपने विश्वास इतनी कट्‌टरता से अभिव्यक्त किए हैं कि उन्हें कोई न्यायाधीश 
समझ नहीं पाता है। उनमें से कुछ हो प्रामाणिकता पर ,भोटा सा विवाद हुआ भा। किस्तु 
पैं केवल उनका ही वर्णन करूंगा जिन्हें कई बार उद्धृत किया गया है जिससे कि यह 
दर्शित हो सके कि कितने भिल्न-भिन्‍न प्रकार के और परस्पर विरोधी मत हमारे समक्ष 
रखे गए श्र । जे विद्वान्‌ हैं--गप्रेनबिल, ग्रास्टित, जेम्स क्ाइस, चार्ह्स बुरटिक, जान डब्ह्यू० बरगेस, 
ए० पी० कनावें, डाक्टर डी० कोतराड, यॉमस एम० कूले, एडबर्ड एस० काविन, एस० ए० डी० 
स्थिथ, डी टोक्वेबिल्ले, ए० बी० डाइसी, हरमैत फाइनर, इब्ल्यू० फ्रेडबैन, काल जे० फ्रेडरिक, 
जेम्स डस्क्यू० गार्नर, सर भाइबर जेतिग्ज, आर्यर बेरीडेल कोण, लियो कोहन, द्ारोल्ड जे 
लास्की, बोरा लास्किन, ए० एच० एफ० लेफराय, विलियम एस० लिविगस्दोत, विलियम 
मरबरी, सी० एम० मैक्ल्तवैन, चाहे इ० मेटियमन, विलियम बौ० मुनरो, लेस्टर बी ० औरफील्ड, 
हैनरी रोट्टसचैक्फर जाजं स्किन्नर, जोसेफ स्टोरी, सी«एफ० स्ट्रांग, एण्ट्रे टंक, सैम्यूल पी० 
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व्हौवर, के० सो० व्हीबर, हू यूग ३० बिल्लीज, वैंस्टल डब्ल्यू७ विलोबी, बुड़ो विल्सत, ड्यू » 
एनस्टे दाइन्स और आरनोल्ड जूरचेर । 


एक ओर तो जेम्स गादेर (थोलटिकल साइंस एण्ड गवर्नेमेष्ट') और बिलियम 
थी» भुंनरो (“दि गवर्नमेण्ट ऑफ दि यूनाइटेड स्टेट्स') जैसे लेखकों द्वारा प्रतिषादित यह मत है कि 
अंसंशोधनीष संविधान समय का सब से बढ़ा ग्रत्याचार है ग्रथवा समय का साक्षा(ततग्नत्याचार 
ही है और ग्रह कि ऐसा संविधात ठो कब्रिस्तान का ही राज्य होता हैं ॥ दूसरों ओर 
डाक्टर कोनराड (“लिमिटेशन ऑफ प्रमेष्डमेण्ट प्रोसीजर्स एष्ड दि कांस्टिट्यूएण्ट पाबर') बिलियम * 
भरबरी ("दि लिमिटेशश्स प्रपॉन दि अपेष्डिंग पावर' )--हावेरट लॉ रिव्यू, जिल्द:3 3--और जांजे 
स्कितर ('हाष्ट््जिक लिमिटेशस्स प्रान दि पावर आफ कांस्टिट्यूशवल प्रमेष्डमेप्ट्स--मिचिगन 
लाँ रिश्यू, जिल्‍्द 8') जैसे लेखकों ते उतने ही विश्वास और बल से यह मत 
व्यक्त किया है कि कानूनी स्कीम के भीतर संगठित कोई भी संशोधन करने वाला तिकाय, चाहे 
मौखिक रूप से उसकी शवित कितनी भी ग्रसीमित क्‍यों त हों, अपनी संरचना के प्रनुसार 
उस कानूनी स्कीम के सांविधानिक प्राश्रिकार के ब्राधारभूठ मूल स्तम्भों में परिवर्तत नहीं 
कर सकता है; यह है कि 'संविधान-सभा राष्ट्र के ऊपर कोई. दूसरी शाश्वत संविधान 
बनाने की शक्ति' (पोवयर कांस्टिट्यूएण्ट) खड़ी तहीं कर सकती है; यह कि भूमिका के रूप 
में यह सुरक्षित हूप से कहा जा सकता है कि संविधान को संझ्ोधित करने को शक्ति 
के भीतर उसे नष्ट करने की शक्ति नहीं भ्रा सकती; यह कि झाधुनिक राजबीतिक संसार 
का सब से बड़ा प्रपंच लोक भ्रसिद्ध प्रभुत्ता का प्रपंच है--पह एक ऐसी कल्पना है जिसके 
आधार पर सभी तानाशाह उत्पन्‍्त हुए और फले-फूले; और यह है कि लोगों को इस 
बाल का डर होता चाहिए कि जो स्यापाधीश संविधान में ऐसी फायदाप्रद शक्ति, जोकि 
प्रत्यक्षत: उसमें कहीं है, छोजने के लिए वश्य होता है, वह किसी दूसरे मौके पर उसमें ऋपनी 
स्वतन्त्रताओं की कोई प्रत्याभूति या सभी प्रत्यामृतियां खोजने के लिए वश्य हो सकता है 
क्योंकि जो न्यायाधीश उदार शासक से आदेश देने के लिए राजी हो सकता है बह 
अपकारी शासक का समान रूप से प्रनुसेदी भी हो सकता है। किसी ते हंसी-मजाक में यह 
कहा है कि “विधि पश्चिम से श्राती है और रोशनी पूर्द से' श्राती है। किन्तु ऐसी 
विचारधाराओं को उपेक्षा करने पर भी इन लेखकों के, घाहे वे कितने भी नामी क्यों न हों, पररुप र 
विरोधी मतों से हमारे स्रमक्ष संविवाद समाप्त तहीं हो सकता जिसका विनिश्चय हमारे 
संविधान के निवन्धनों और हमारे राष्ट्र की प्रतिभा के अनुसार किया जाना चाहिए।इन 
विद्वानों की विद्वता से मुझे प्रकाश मिला है और उतरे मतों को सम्यक्‌ महत्व दिया जाना चाहिए 
और उत पर सम्पर्‌ रूप से विचार किया जाता चाहिए। किन्सु इनमें से हर लेखक द्वारा 
व्यक्त. फिए गए हर एक विवक्षित दृष्टिकोण को निविवाद स्वीकार कर लेने का जो खतरा 
है वह 'पव्नमेष्ट अप्डर लॉ': 'ए सिविधियन व्यू' पर एण्ड्रे ढंक के भाषण की समात्ति के पश्चात्‌ 
उससे पूछे गए प्रएन के उत्तर से स्पष्ट हो जांता है। उसने यह स्वीकार किया था कि एक समय 
पर जो उसने फ्रांस की विधि का चित्र खींचा था वह बहुत ही लुभावगा था और मिथ्या 
धारणा के आधार पर बह भ्रमरीका की विधि और अमरीका के जीबत का बहुत धृंधला चित्त था 
और यह कि फ्रांस के लोगों ने हर प्रकार से कुछ सीया तक ग्रपनो प्रथम धारणा 
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को ठीक बार जिया था कि प्रत्िद्ध नारे के अनुसार न्यायाधीशों को सरकार” (गवर्नपेष्ट 
ऑफ जजिज ) रखना अध्यधिक झतरताक हो सकता है। इससे मुन्ने उस बाढ़ की यादआ 
गई है जो सर श्राइकर जेलिंग्स ते भ्रपनी पुस्तक 'सप कट रस्टिक्स ऑफ दि इण्डियन 
कांस्टिट्यूशव' में कही थी कि 'यहू ,एक लाभदायक सिद्धान्त है कि किसी को राजनीतिज्ञों 
पर विश्वास नहीं करना चाहिए; किस्तु यह भी उततवा ही सत्य है कि भविष्य फ्े संदर्भ में किसी 
को सांविधातिक वकीसों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी हो कल के 
राजनीतिश्ञ के बारे भें यह सम्भावना ग्रधिक है कि वह भ्राज के सांविधामिक वकील से 
दीक हो । श्रतः मैं विहानू व्यक्तियों में से कुछ के मतों का ध्रीरे-धौरे और प्ररुछी प्रकार 
ग्रश्पयत करके उपयोग करहुंगा। किल्तु डाबंढर कोनराड़ की शैलो के अनुसार ग्रालोचना 
किए बिना रह महीं सकता कि इस सभी पाहिडत्य पूर्ण जातों पर विधव्‌ विवेचल करने के 
पश्चात्‌ इस क्षितिज़ के भ्रमण से बाहटर बेगहाट के प्रसिद्े ग्रंथ का उद्धरण देकर अच्छी 
अ्कार समाप्त किया जा सकता है। श्री मिल का कहना है कि सभी पंहत्वपूर्ण विषयों 
, २ वहुत कुछ कहना भाकी रह जाता है (ऑन ऑल ग्रेट सम्जैक्ट्स, सेज मिस्टर पिल्ल, भच रिमेंस 
हू वी सैड)। 
राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, श्राथिक शास्त्र, और दर्शन के .प्रनेक 
स़िद्वा्त बिस्तृत रुप से हमारे समक्ष उद्धृत किए मए थे। इनमें से कुछ पिद्धांतों में 
सम्पत्ति के भ्रश्मिकार की प्रतिरक्षा पर ज़ोर दिया गया है जिसके बिता, यह कहां गया है कि 
प्रन्य सभी मूल स्वतस्त्रताएं क्णभंगुर हैं। भ्रन्य सिद्धान्तों में यह मत प्रसिपादित है कि सभी 
मूल प्निकारों में से सम्पत्ति का ग्रश्चिकार सब से कमजोर है। इसके बारे में मह कहा गया 
कि यह निष्कर्ष तिकलता है कि इसे मूल प्रष्चिकारों के प्रध्याय में शामिल करने की गलती 
की गई थी। इस परमिर्णीत प्रश्त पर हमारा निमिश्चय हमारे संविधास की मूल कल्पना 
पर निर्भर करता है, जिसफा उद्देश्य 'मूल अ्रधिकारों' और “राज्य की वीति के निर्देशक 
तंत्वों' के बीच, पूर्वकथित को हंचा स्थान वेकर पश्चात्कथित को स्थाई स्थान देकर सामंजस्य 
लाना है। ये दोनों एक साथ, न कि प्रलग-पलंग संविधात का मर्स हैं। ये दोनों एक साथ, न 
कि ग्रलग-प्रशग संविधात की स्ची प्रन्तर्भावनां हैं। डे 
बार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ हयूमन राइट्स और 
प्ररीफियन कनवेत्शन्स ऑफ 950 यह दर्शित करने के लिए उद्धंत किए गए थे कि व्यक्तियों 
के ब्रधिकारों के संबंध में संसार की विचारधारा में महर्वपूर्ण परिवर्तन भ्राए हैं, उन भ्रध्िकारों 
को इन दस्तावेजों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दो गई है। क्या भारत, जोकि 
संसार का सब से बढ़ा प्रजांतत्त है, इन तीन महुपूल्य स्थतस्क्षताओं के प्रति दिखावटी सेवा 
करेगा और क्‍या यह उन्हीं लोगों के जीवन में और शक्ट्र के जीवन में उचित स्थान नहीं 
दिलाएगा ? यही है वह ढृन्द्वात्मक प्रश्न। इसके ग्रलावा कि क्या तथाकथित बुद्धिजीवि-- 
सामूहिक हंप में था श्रलग-प्रलग रूप में (०(७8६७-॥०४-८955)--माक्से के साम्यवादी 
सतगुग में या वस्तियात के व्यक्तिनिष्ठ सुखराज्य में विश्वास करते हैं, इस प्रक्त का उत्तर 
स्यकितियों के ग्रध्चिकारों और स्रमाज को सामान्य हित के ब्वीच संतुलन लाने की श्रत्यन्‍्त 
झावश्यक्रता पर तिर्भर करता है। 


॥4 उच्छतप्र न्यायालय निर्णय पत्रिका [973] 2 उन्चर नि० प० 


हमारा श्यान प्रोटियल (583-645), हाव्स ( 588-679), लॉक (632- 
704), वुल्फ( 679-4784), रूमो (72-778), ड्लैकस्टोन (723-780), 
क्रेष्ट (3724-804), बेल्थम (748-832) और होगल (770-83) के सामाजिक 
और राजनीतिक दर्शन की झलक देखने के लिए ग्रारृष्ट किया गयों था।गत समय के 
इल प्रभिज्ञात महान व्यक्तियों ने--इनके मत विश्वास दिलाने के लिए अहूमूल्य हैं -नैसगिक 
विधि (नेचुरल लॉ) और 'तैस्िक ग्रधिकार' (नैच्ुरल राइट्स) के विबादस्पद सिद्धात्त का 
प्रतिपादन सतैषता और सोच-विचार से किया है।इस प्रश्त के संबंध में हट एक का 
प्रपना अपना मत है। किन्तु उनके लेखों से जो कुछ पाया जाता है. बह बहुत ही गहरा 
तर्फ है कि कुछ ऐसे प्रधिकार मौजूद हैं जो हर व्यक्ति में विवेकी और नैतिक व्यक्ति के 
रूप में निहित हैं; कि ये प्रधिकार अन्य-संकाम्य और श्रनुलंधनीय हैं; और यह कि इन 
अधिकारों का, जैसे कि संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं, मर्मे बिक्त्त या नष्ट नहीं किया 
जा सकता ।इस इसील का उत्तर पाने के लिए इन-इत बातों की जांच-पड़ताल करनी होगी-- 
अश्रमतत;, जहाँ तक मम की विधिमान्‍्यता का संबंध है और परिणामतः नैसगिक विधि की विषार- 
धारा के संबंध में और द्वित्तीयतः, बया संगरठनात्मक दस्तावेज से इस घारणा को यह समर्भन 
मिलता है कि क्या नैसगिक भ्थिकारों को--सुल्पष्ट या अस्पष्ट--भान्यता दी गई थी और बदि 
छेसो है तो क्या ऐसे ग्रधिकारों में से किन्हीं अधिकारों को किसी जे के बिना लोगों द्वारा 
उन्हें रक्षित करने की प्रनुज्ञा दी गई थी जिससे कि कोई व्यक्त सामाजिक विचारधाराओं दवररा 
आप्रभावित ऐसे भ्रधिकारों के स्यूनतम मम का संरक्षण पाने और पोषण के लिए हकदार होगा । 


संविधान सभा और प्रथम अनंतिम संसद्‌ के वाद-विवादों से, जिनका श्रवत्मम्ब लेने से 

किसी ने भी इस्कार नहीं किया है, यथार्थ झनुभव हुआ है। मूल झधिकारों की अन्य 
संक्राम्यता (इतएलियनेबिस्टी) तथा उन दिनों के,डितका पभुत्ता ध्धिकार' (एमिनेष्ट डोमेन) 
की झक्तिति के रूप में प्रायः उल्लेख किया जाता था; प्रश्न से मुख्यतः संबंधित बिरोधी 
आधारों के समर्थन में पंडित जदाहरलार नेहरू, सरदार बल्लभ्रभाई पढेल, डाकटर राजे 
असाद, डाक्टर एस० राधाकृष्णन, डाक्टर अम्बेदकर, गोविन्द वल्लभ पत्त, डाक्टर के०एम० 
, मुख्णी, अ्लादी कृष्णस्वामी भस्दर, डाक्टर श्यामा असाद सुखजों, प्राधार्य कूपलाणी, रेबरेण्ड 
जैरोप डी' स्रोजा, के» सन्‍्थानम, डाक्टर पंजाब राव देशमुश्र, एच० धी० कामथ और पहन्य 
व्यक्तियों के भाषण हमारे समक्ष पढ़े गए थे। उनमें से कुछ भाषणकर्ता ऊंचे दर्जे के ब्रभिज्ञात 
राष्ट्रीय वेता थे। कुछ ख्यातिप्राप्त वकोल थे और कुछ लोगों ने राजनीतिक और सामाजिक 
सुधार के ब्रछूते क्षेत्र में महानता प्राप्त की हुईं थी। उतके भाषण बहुत उत्साहजनक हैं 
और बे उस सभ्य की स्थिति का आभास प्रकट करते हैं। कितु हम संविधान का संशोधत 
करने की श्रित के महत्व की उपेक्षा, यह विचार करके नहीं कर सकते कि कौन से 
संशोधन संविधान के तत्समान अनुच्छेव 3 के संबंध में प्रस्तावित किए गए थे और संशोध्त 
के लिए वै प्रस्तावनाएं ज्यों ख़त्म कर दी गई थीं या उतका अनुशीलन क्यों नहीं किया गया 
था । इसी प्रकार तथ्य से कि संविधान का प्रथम संशोधन अतन्तिम संसद्‌ के रूप में 
संविधान सभा के सदस्यों द्वारा !95 में फ़ाइस किया गयो था, इस दलील की 
विधिमान्यता का न्यायिक रूप से निर्वाचत करने के कार्य से हम मुक्त नहीं हो सकते 


जता 3 +-++-+ 


केशवालम्द भारती वं० केरल राज्य स्था० चताचइ] ]5 


कि मूल पध्निकारों को ब्यून नहीं किया जा सकता या उन्हें छीना नहीं जा सकता या 
यह कि संविश्वान के सारभूत ठस्ों के सर्म को विछृत या तष्ट तहीं किया जा सकता। 
निस्सन्वेह पंडित जवाहरलाल .नेहरू ते संविधान सभा में यह कहा था कि 'हमारे भसंस्य 
लोग हमारी ओर देखते हैं और अरसंख्य अन्य लोग भी हमारी ओर देखते हैं; और यह बाद 
रखना है कि जब हम इस संविधान का इतना ठोस और इतना स्थाई ढांचा बताता चाहते. 
हैं जितना कि हम बना सकते हैं तथापि संविधान में कोई स्थायित्व तहीं हो सकता। 
इसमें कुछ तमतौयता होती अाहिए। यदि श्राप कोई दीज़ भ्रनम्थ और स्थाई बना वेते हैं 
तो प्लाप राष्ट्र के विकास को जीवित महत्वपूर्ण संरचनात्मक लोगों के विकास को रोक 
वैते हैं; भौर इसके भ्रतिरिक्‍त ग्रनन्तिम संसद्‌ में उन्होंने यह कहा था-“जों संविधान 
भ्रपरियर्ततशील और गतिहोन है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वह कितना अच्छा 
बयों त हो, चाहे वह कितता परिपूर्ण क्यों तहो, वह ऐसा संविधान होता है जिसका उपयोग 
सप्ाप्त हो चुका होता है। वह पहले ही वृद्ध हो चुका होता है और धीरे-धीरे ्पनी समाप्ति 
की ओर बढ़ रहा हूं।ता है। कोई संविधान जीवित रहे इसके लिए उसे विकासशील होना 
चाहिए कह ऐसा होना चाहिए जिसे ग्रनुकूल वनाया जा सके; बह नमनीय होना चाहिए 
और परिवतेनशील होना चाहिए और बदि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी और राजनीतिक 
विकास के इतिहास में संकेत किया गया हैं तो मैं बलपूवंक कहता हें कि यह वह है कि 
ब्रिटिश राष्ट्र और ब्रिटिज्ञ जनता ने अपने नमनीय संविश्यान में बहुत कल दिया है। उन्हें 
बह मालूम हो गया है कि परिवतंतों, सांविधानिक रूप से बड़े-बड़े परिवर्तनों के अनुसार अपने- 
आप को वैसे ग्रनुकूच बनाया जाए। कभी-कभी उत्हें ग्रस्व-शत्त और क्रांति को प्रक्रियाओं से 
भी युजरता पड़ा है !' छितु पंडित नेहरू ने, जबकि संविधान (प्रथम संशोध्षन) विधेयक, 984 
बिचाराधीन था, यह भी कहा कि जहां तक इस सदन का संबंध है यदि यह सदन चाहे 
तो बहू संविधान द्वारा उपबंधित रीति में उसका संशोधन कर सकता है। 


"प्रव इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सदन को प्राधिकार श्राप्त है। इसमें कोई 
संदेह नहीं है, यहां मैं विधिक या सांविधानिक प्राधिकार के संबंध में बात तहीं कर रहा 
हूँ बहिकि नैतिक प्राधिकार की आत कर रहा हूं क्योंकि यही वह सदत है जिसने संविधान 
बनाया था।' हमारा काम यह नहीं है कि संविधान का संज्ञोधन करने के संसद के 'नैतिक 
प्राधिकार' की उपेक्षा कर दे किन्तु हसारा काम तो यह है कि क्‍या उसे ऐसो करने का 
विधिक या सांविधानिक प्राधिकार प्राप्त है। उसी कसोटी को लागू करने से संविधान के 
प्रत्थ दो प्रमुख निर्माताओ्रों ने--डाक्टर भ्रम्बेदकर-जो भाषण संविधान सभा में दिए ये 


.. उतसे कोई विज्रंध नहीं हो सकता। और उतसे कोई सॉविधातिक विवाद्यकक विनिश्चित 


नहीं हो सकता । डाक्टर ग्रम्बेदकर ते यह कहा '“प्रब हमें क्या करना होगा? 
हम संबिश्ान के भनुच्छेदों को तीन -कोटियों में बांठते हैं।पहली कोटि कह है जिसमें में 
अनुच्छद झामिल हूँ जिन्हें संसद्‌ द्वारा मात्र बहुमत से संशोधित किया जा सकता .है । 
दूसरी कोडि के प्रनुच्छेद रे अनुच्छेद हैं जिन्हें संशोधित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत 
की प्रावश्यकता है। यदि कोई भावी संसद्‌ किसी विशिष्ट प्रतुच्छेद का, जो भाग 3 में वर्शित 
तहीं हैं, या भ्रनुच्छेद 304 का (बस्तुत घनुच्छेद 368 के तत्समान) संशोधन करता चाहती 
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है तो उसके लिए जो रुछ ग्रावश्यक है वह दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना हैं। इस प्रकार बे 
उसे संशोक्तित कर. सकते हैं। सप्भवतः भाग 3' के प्रति तिर्देश में कुछ भूल हो गई है-- 
ऐसा होमर का भरी कहना है। सम्भपतः टाइपिस्ट को श्रोर से यह गलती हो गई है-“वे 
प्रायः ऐसे कहते हैं। किन्तु मदि यहेँ मान लें कि महात्‌ व्यक्ति कभी गलती नहीं करते हैं, 
दामटर भ्रम्बेदकर तथा झन्य व्यकितयों से संविधान सभा झ्ौर संसद्‌ में जो कुछ भी कहा 
था बहू संवोत्तम रूप से.विधि संबंधी उत्तकी ्रपनी राय थी । सही विधिक स्थिति कया है इसका 
विनिश्वय हमें दी करना है न कि किसी भन्य ने करता है, यद्यपि यह विनिए्त्तय संविधान 
' द्वारा लगाई गई परिसीमाध्रों के भीतर ही किया जाना है। गा 

बहस कै दौरान विभिन्न व्याबालयों के बहुत से तिर्णय हमारे समक्ष उद्धृत किए 
गए हैं। जब बहस प्रारम्भ हुई तो--पुझ्ले माद है कि वर्योंकि मामले को प्रारम्भ हुए बहुत समय 
नहीं हुआ-मैंे श्ञोघा था कि इस्त स्यायालय के निर्णेय ही विचार-विमर्श के कैस्द्र होंगे भौर 
विदेशों निर्णयों के श्रति तो संक्षेप में निर्देश किया जाएगा, किन्तु प्रव मैं सोचता हूँ कि 
में गलत था। भाषा की तरह विद्वतों किसी का एकाधिकार नहीं है और काउस्प्रेलों को 
इस पक्ष पर विचार करने के लिए हमसे निगेदत करने का हक था कि विश्व भर के 
ज्यायालर्यों ने मूल स्वतत्तताशों की रक्षा के लिए कितना श्रौय॑पूर्ण युद्ध लड़ा है श्रोर साथ 
ही दूसरी और कितनी ही बार दुष्परिणामों की उपेक्षा करते हुए विधि की शब्दावली को 
असावी बनाया गया है।ठक्त दो पराकाष्ठामों के बीच चयम हमेशा ही दुष्कर एवं नाजुक 
होता है किन्तु फिर भी चयन करना ही पड़ता हैक्योंकि प्रजा की अ्तिपोधित स्वतन्तताओों 
जै संबंधित विषय झौर संसद्‌ की शक्तित के बारे में मैं बह सब कुछ कहना नहीं चाहता हूं 
जो ग्रमरीका के सुप्रीम कोर के न्यायधिपति गैकरेनाहड ने प्रमरीका के संविधात के ।8वें तंशोधन 
की विध्िमान्यता से संबंधित सैशनल प्रोहिविशन वाले भासले में कहा है; भर्थात्‌ यह कि मैं 
किसी निष्कर्ष पर सहीं पहुंच पा रहा हूँ। किन्तु मुझे यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वाल्टर बर्स्स 
(फ्रीडम, बच्यूं एण्ड दि फटे अपेष्केष्ट ऐजट, 957)फी यह छलाह हमारे लिए उपयोगी 
नहीं है कि चूंकि स्मतन्त्रतां समाप्त करने 'का स्वातन्त्य उस दशा में भी प्राप्त नहीं है 
जब कि स्वयं जनता दांसता स्वीकार करने के लिए तत्पर हो, प्रतः 'प्रणातम्न्न के अ्रनुरक्षण 
के लिए उच्चतम स्थायालय॑ को ग्रप्रजातांज्रिक रूप में कार्य करमा चाहिए । साथ ही मै 
डाले गिस्सन (कांह्टिंट्यूशन अ्रधेण्डमेण्ट एण्ड 'दि इस्पलाइड बिल ऑफ राहट्स, मैकगिल 
लॉ जरनेल, गास्यूम ।2) द्वारा प्रशस्त इस उद्याल-पथ पर ही धलना क्षाहूंगा कि जब नागरिक 
स्वतस्ज्ताओओं के संरक्षण जैसा महत्वपूर्ण विधय विभाराधीन हो प्रोर जब विधानमंडण ने 
इनके लिए पर्याप्त संरक्षण उपबंधित न किए हों तो स्यायालय के लिए यह पूणणंतः 
त्थायोचित (कदाबित भैतिक दृष्टि से वह ऐसा करने के लिए ब्राध्य है) होगा कि वह 
वैयनितक प्रध्रिकारों की रक्षा के लिए अप सूर्ण प्रवीणता और दूरदंशिता से काम सें।' 
ऐसी प्रेरणाओं में क्रांतिकारी भाव रहता है जो शुष्क विधान को रंजित कर देता है 
किन्तु वह इस मौलिक उपक्रम की उपेक्षी कर देता है कि व्याभाधीश, मनु के अनुरूप, दिध्ि 
दाता नहीं हैं। इसके प्रलावा इस तथ्य पर भी कोर देना श्रमुच्ित न होगा कि अमरीका के संविधान 
के 44वें प्शोधत के प्रधीन उपलब्ध “विधि की सम्यक्‌ प्रक्रिमा' (इथू प्रासेस ऑफ लॉ) की प्रमुख 
ऋजित को हमारी संविधान सभा ने, जिसमें सनेक सुप्रसिडध विधिमेता मौजूद थे, विचार करते 
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के पश्चात्‌ अस्वीकार कर दिया था ! सायक्‌ प्रक्तिया' खच्ड के अधीन अमरिका पें एक सम्रय 
था जबकि असरिका की सुप्रीम कोर्ट विधियां इस झाधार पर अविधामान्य घोषित कर देता 
थआकि वे किसी विशिष्टि श्राधिक या सामाजिक दर्शन ढी दृष्टि से अ्रबुद्धिमत्तापूर्ण या उसके 
प्रतिकूल हैं। भ्रतः लाचेनर बनास न्यूयार्क(/) में वेकरियों में कार्य के घंटे प्रति.डिन दस और 
प्रति सप्ताह साठ तक सीमित करने वासी विधि की बाबत यह अ्रभिनिर्धारित किया गया 
था कि वह बद्रस्क -अ्मिकों के, जो विशि-सक्षेघ हैं, ब्रपनी जीविका, को वाबत संविदा करने 
के अधिकार में अंस्रांविधानिक हस्तक्षेप करता है। फ़ाफी समय पश्चात्‌ न्यायालय ने व्यायाधिपति 
होस्स के विम्नलिखित विसम्पत निर्णय के महत्व ब्रौर विधिभान्यता को माच्यता दी है। 
हा “रह मामला उस पग्राथिक-सिद्धान्त के अनुसार विनिश्चित किया गया है 
जिसे देश का यृहत्तर भाग स्वीकार नहीं करता है। यदि मुझसे यह पूछा जाता 
कि मैं उस स्रिद्धान्स से सहमत हूं गा नहीं तो मैं उसे सम्यक्‌ रूप से और भी 
भ्रश्ययत करता और उसके -वाद ही. कुछ तय करता। किन्तु मैं इसे अपना 
कृत्तंव्य नहीं भाचता हूं क्योंकि भुप्ते यह दृढ़ विश्वास है कि उस सिद्धान्त से. 
मैरी सहमति या श्रसहमति का अपने मत' को विधि का स्वरुप देने के 
बहुख्रं्यक वर्गों के प्रश्निकार से कोई सम्बस्ध नहीं है। इस न्यायालय के भ्रतेक 
विनिश्वयों से यह सुस्थिर हो गया- है कि राज्य के संविधान और राज्य की 
विधियां विभिन्न प्रकार से ओबन बिनियमित कर सकती हैं जिन्हें विधायक के 
रूप में हम विवेकहीन या यदि शाप चाहें तो, अत्याचारी, मात सकते हैं और 
जो अश्तगत विधि के अनुरूप हो संविदा-स्वातंत्य में हस्तक्षेप करने बाली है। 
हे * * “चौदहयें संशोधन द्वारा श्री हरबर्ट सेंसर की कृति 'शोशल 
स्टेटिक्स” को तरह दिधान नहीं किया गया है। किन्तु संविधान मूलतः 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रथने बाल व्यक्तियों के लिए होता है और हमें कुछ मत 
अनायास्त ही नैसणिक और सुपरिचित या तबीन और यहाँ तक कि स्तब्धकारी 
लगे हैं इससे ग्रह प्रश्त. कि. बया इन मतों को 'समाविष्ट करने वॉला कानून 
.संविधान के प्रतिकूल है, हमारा निर्णय अन्तिम नहीं हो जाता काहिए।” 
कुछ समय पश्चात्‌ ऐसा स्पष्ट 'विमत बहंमत बन गया और सम्यकू प्रक्रिया खण्ड का 
अर्धात्वय्न यह किया गया कि वह खातों में काम करने वाले श्रम्रिकों के 'कार्य-छघण्टें 
- सीमित करने वालो, जोखिस वाली उंपजीविका में वालकों के. शियोजन को अ्रतिधिद् 
करने वाली, गजदूरी के संदाय को विनियंमित करने वाली, स्त्रियों और बालकों के लिए 
स्यूनतम मजदूरी श्नुरक्षित करने बाली विधियां और ब्लू स्काई लॉज' और 'मैस्स वैस्ट 
फेण्ड (डोग) लॉज” जैसी दिप्ियां बनाता प्रनुशञत करता है। केस्दुकी स्टेट्यूट्स को, 
जिनके प्रप्रीन जैंकों से श्रपेज्ना की गई थी कि बे. राज्य के उन सिक्षेपों करो, जो 70 या 
25 साल से क्षसक्रिय थे, श्रपनी संरक्षकनअशिरक्षा मेंले लें, यह. मान कर बेध्च 
अ्रभिनिर्धारित कर दिया गया कि बै बैंक की सम्पत्ति छौतने वाली विधियां वहीं हैं। 
अमरीका की इसी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि में हमारी संविधान सभा को प्राकृप-समिति ने हमारे 
(7) 49 पर इंडिशन 937. 
4 7४ ण॑9७/3--7 
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संविधान के प्रमुस्छेद 2। में विधि हार्श स्थापित प्रक्रिया" जैसी निश्चित पदावली 
अयुक्त की है और 'विधि को सम्यक्‌ प्रत्रिया' जैसी भ्रस्पष्ट पदावली का वहिष्कार किया है। 
*.. हमारे समक्ष प्रिबी काउन्सिल, संयुक्त राज्य भ्रधरीका के सुप्रीम कोटे, श्रमरीकी 
राज्यों के सुप्रीम कोर्ट, श्रास्ट्रेलिया के हाई कोर्ट, आयरलैण्ड के सुप्रीम कोर्ट, दक्षिण 
अछ्लीका के सुप्रीम कोर्ट और हमारे हो उच्चतम त्यायालय, फेडरल न्यायालय और उच्च 
न्यायालयों के प्रनेक निणंय उद्धृत किए गए हैं। जैसा कि भ्रमरीका में होता है, हमारा 
ध्यान उन संक्षेपों कौ ओर भी ग्राकित किया गया है जो काउन्सेलों ने रहोड़ भाइशैण्ड 
बाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किए थे। हमने स्प्रेग वाले मामले में न्यू 
जरसी के डिस्ट्रिक्ट कोदे के उस तिर्णय पर भी, जिसे यदि सुप्रीक्त कोर्ट ने श्रपील में 
उलद दिया भा, तभाषि किसी दृष्टि से उस्ते सुसंगत समझा गया है, कुछ समय तक 
विचार किया है। 

हमने, कालानुसार, भ्रमरीकी उच्बतप त्यायालय हारा विलियम सरवरी वताम 
जेम्स मेंडरीसन (”) में, 803 में दिए मए विनिश्चय से प्रारम्भ किया भा जिसमें न्यायालय 
की राय मुख्य स्थायाधिपति जॉन मॉर्शल द्वारा ऐसे शब्दों में गई थी, जिकका महत्व 
प्रथा द्वारा भी प्रभी तक पुराना नहीं पड़ा है। 


"पशचय ही वे सब, जिन्होंने लिखित संविधान विरचित किए हैं, उत्हें 
राष्ट्र की मूल और प्रमुख विधि के रूप में ग्रनुध्यात करते हैं, ओर परिणाप्र- 
हबरूप, ऐसी प्रत्येक सरकार का सिद्धान्त यह होना चाहिए कि विधानमण्डले 
का सह प्रधिनियम शूल्य होगा जो संविधान के श्रतिकूज हो।” 


हमने इस स्यायालय के बहुत ही हास. के विनिश्लय समाप्त किए हैं, जैसे 
बैंक रौष्ट्रीपकरण वाला भामला(“) जिंसमैं ग्यारह न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने 
40 और ] के बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया था कि बैंकफारी कम्पनी (उपक्रमों 
का प्र्जन और प्रन्तरण) प्रध्तिनियण, 969 से प्रनुच्छेद 3(2) के प्रधीन प्रतिकर 
ही भ्रत्याभूति को श्रतिक्ररण होता है, भयोंकि इसमें ऐशे सिद्धांतों के भ्रनुस्तार अनश्चारित 
कतिएय रकम देने के लिए उपबन्ध था, जो कि अंकित ककों के उपक्रम के प्रतिकर के 
अ्रवध्षारण में सुसंगत नहीं थी और विहित पत्मति द्वारा इस प्रकार घोषित रकम को प्रतिकर 
नहीं भाता जा सकता था।, बीच में श्रवेक विनिश्चय प्राए जिसमें से प्रमुख ये हैं :- 
()बुराह वाले मासले (878) में, ्रटनीं जनरल आफ ओष्टेरियों वाले मामले (9) में, 
आचर एण्ड संस बाले मामले (!92) में, मैनकले बाले साभले (99) में, दि 
इनिश्ियष्टिन एण्ड रेफरेण्डम ऐक्ट बोले मामले (99) में, ट्रयोवात वाले सामले 
(932) में, मूरा वाले मामले (995) में, इजालबी “वालें मामले (904) में, 
शाणास्िघे वाले मामले (965)-- डॉन जॉन छिंयांगे वासे मामले (985), और करि- 
मप्पर वाले मामले (967) में, प्रिबि काउच्सिल के विभिश्चय, (2) सी०पी० एश्ड बरार 
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रेफरेंस (938) में, सुब्रमण्णण चेट्रियर वाले मामले (940) और सूरज नारायन 
आातत्द वाले मामत्रे (94) में फेंडरल कोर्ट के -विनिश्वय; (3) लोकमर कले 
मामले (904), हॉक्स बनाम स्मिथ (920) में, रहोड़ झ्राइलैप्ड (920) वाले 
मामले; हिल्‍्लों बनाम स्लोस (920), लैसर बनास गारतेट (922), एक्स पाटि 
गओ्ोसमैन (924), स्प्रेग वाले मामले (93) , रौण्डरमैन बाले भासले (!943) और 
स्कूपा वाले शासले (963) में अ्रमरीकी उच्चतम न्यायालय के विभिश्चय; (4) 
लीवरमोरे बनाम वेटे (894), एडवर्डस बनाम लेस्यूर (898), एक्स पार्टी 
ढिहलों (920) और गईगनस्पान बनाम बोडिग (920) में अमरीकी राज्य उच्चतम 
स्थावालयों के विनिश्चय; (5) रेबन वाले मामले (935) में आयरिश उच्चतम 
न्यायालय का विनिश्चय; (6) हेरी वाले मामले (952) और हाई कोर्ट ऑफ पालिवामेंट 
बाले मापले में दक्षिणी प्रफ़ीका के उच्चतम न्यायालय के अपील हिवीजन के 
विनिश्वय; (7) अल्दरठा प्रेस छाले सामले (938), भ्रट्नी जनरल श्राफ नोवा स्कोटिया 
(950) वाले मामले में, सैम्र वाले मामले (953); और स्विट्जमैद वाले मामले 
(7957) * में कमेडियन उच्चतम न्यायालय के विनिश्वय और (8) इंजीनियर काले 
मामले (920), वेस्ट अनास कॉमनबैल्‍थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया (937) वाले मामले में, 
साउश्च आस्ट्रेलिया बनाम कॉमनर्व्थ (942), और स्टेड ऑफ विक्टोरिया बनाम 
कॉमनवैल्थ (970) वाले मामले में भ्रास्ट्रेलिपा कै उच्च न्यायालय के विनिश्चय। 


ऊपर अंकित. प्रिवी काउन्सिल के अधिकांश दिनिश्वयों का हमारे सम्तक्ष उत्पन्न 
बिवाद्यकों से महत्वपूर्ण सम्बन्ध है और उनमें से कुछ विनिश्चय तो हमारे सांविधानिक 
उफ्बन्ध्ों: से, जिनका निर्वेचन भ्रपेक्षितः है, लगभग समतुल्य हैं! उनसे नियंत्रित और 
अनियंत्रित संविध्ानों के बीच अन्तर को और प्रधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद 
मिलती है, जिनके परिणामस्वरूप, संविधायी शक्ति का अयोग करते हुए बनाई गई 
विधियों और संविधान द्वारा श्रदश साधारण किधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाई 
गई विधियों के बीच मुख्य अन्तर प्र महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संविधान के श्रनुच्छेद 3 
और 368 के तिर्बंचनन के सस्वन्ध में पिटीशनर कौ आधारघूत दलीलों में से कुछ 
का ऊन्तर इसी अन्तर में दिखाई पढ़ता है। 


आगरीका के न्यायालयों के विनिश्चयों को प्रीक्षा की जा सकती है, किन्तु हमारे 
संविधान के अधीन उत्पन्न समस्याओं पर उनके लागू होने में उतर परिस्थितियों के बीच 
के सूक्ष्म प्रन्तर को जो दोनों संविध्षानों के जन्म के समय विद्यमान थीं, उनके संविधान 
की संप्रयोजन ग्रस्पष्टता और हमारे संविधात को परिष्कृत विषयवंस्तु को और उनके 
अनुच्छेद 5 तथा हमारे अनुच्छेद 368 के ढांचे में एक महत्वपूर्ण भिन्नता को निरत्तर 
दृष्टिगत रखना होगा। अमरीका में, सांविधानिक स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
यह है कि प्रभूता जतता में निहित है और चूंकि वे अपने सामूहिक स्वरूप के कारण 
सरकारी शक्तियों का प्रमोग नहीं कर सकते, एक लिखित दस्तावेज प्रत्येक राज्य से 
सहंसति-प्राप्त करके सामात्य सम्पत्ति द्वारा बचाया ग्या। इस प्रकार अमरीका का 
संविधान उन व्यष्टियों से, जो राष्ट्र को गठित करते हैं, युक्त भ्रभुत्वसम्पन्न जनता की 
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एक प्रसंविदा है। प्रमरीका का उच्चतस त्याथातय, जैसा कि सर हेनरी मेन ने कहा 
था, संविधान तिर्माताओं की केवल एक रोचक ही नहीं बल्कि एक पद्वितीय रचना है। 
“इस प्रयोग की सफलता ने मनुष्यों को उसकी नदीनता की चकार्चौध में जला दियाहै। 
इसके लिए या तो प्राचीव विश्व में या आधुनिक विश्व में कोई भी यथार्थ पूवोदाहरण 
नहीं है।” वस्‍्तुतः यह कहा जाता है कि संयुक्त राज्य का इतिहास केवल कांग्रेस के 
हाल में. या बुद्ध स्वत में. नहीं लिखा गया बल्कि बहुत बड़ी भाज्ा तक उच्चतम 
न्यायालय फे लैम्बरों में लिखा गया है। राष्ट्र के विकास में इस न्यायालय द्वारा निवाही 
गई एक विशिष्ट प्रकार की भूमिका, सम्यक्‌ भ्रक्रिया' (डयू प्रोसेस) खण्ड के कारण 
उत्पन्न जटिलताओं के प्रलावा, संविधात में रूपरेखा सम्बेस्थी कुछ वावयांशों के प्रयोग 
करने में. विहिंत है। हमारा संविधात भिन्न प्रफार से शैयार किया गया है। तथापि, 
बह सुसंगत है कि समय-समय पर अमरौकी न्यायालयों से संशोधव शक्ति पर 
अन्तनिहित निर्देन्धन पारित करने के लिए कहा गया और इस ग्रश्त के प्रति उनके दृष्टिकोण 
के बारे में एडवर्ड कोरबित जैसे लेखकों के इस दावे की परीक्षा अ्रपेक्षित है कि ऐसे 
तकों को स्थायाशय ते गंभोर चित्सव के श्रयोग्य मानकर दुकरा दिया। भ्रमरीकी 
विनिश्चयों का एक ध्रन्‍्य बहू जो' इस विषय में सुसंगत है धह लौवर भोरे (केली- 
फोमिया, 894), पैंबकॉले (हंडियाना। 97) और एक्स पादि हिल्लों (केलीफोनिया, 
१920) जैसे मामलों में संशोधन की संकत्पना का प्र्थ-विस्तार है। ह 


आस्ट्रैलियाई उच्च न्यायालय के इंजौनियर वाले, स्टेट ऑफ विक्टोरिया वाले और 
औलबोर्न कॉरपोरेशन जैसे मामलों का पिदीदर की बहता के शुर्य कथानक पर यह धरभाव है कि 
संसद, जो कि संविधास की रचना है, भपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान की 
दरिसंघीय प्रकृति से प्राप्त कौ जाने वाली विवक्षाओं के अल्पीकरण में कार्म नहों कर 
सकती। यानी, कुछ विवक्नाएं स्वयं संविधान के ढांचे से उत्पन्न होती चाहिए। 

दक्षिणी प्रफ्नीकी उच्चतम व्यायालय के दो विनिश्वयों (पैरीज़ और हाई' कोर्ट ऑफ 
वाशिपमेंट वाले मामलों) से इस संकल्पना पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है कि किसी 
दिधानपष्डल की प्रभुशता लिखत द्वारा विहिंत प्ररुष और रौति की, जो विधि बलाने की 
उसकी शक्ति को विनियमित करती है, प्रपेक्षाओं को पूरा करने की डसको बाध्यता 
से प्रसंगत रहीं है, क्योंकि विधानमण्डल को विष्टि बनाने की 'श्ों की अवदैलना करते 
की शक्ति तहीं होती। 

कमेडियन भागलों से, वास्तव में, व्यष्टिक स्वतंत्ञताओं के बारे में और प्रापराथिक 
विषयों के बारे में प्रांतीय विधान मण्डलों की विश्वायी श्रमता . पर प्रशाव पड़ता है। 
कलाड़ा में नागरिक स्वाधीनताओं “के बारे में छः विभिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं 
और ऐसा प्रतीत होता है कि यद्धपि विभिन्न न्यावाधीशों ते ग्रपनी राघ इन भतों में से एक या 
दूसरे के पक्ष में दी है फिर भी किसी ने भ्रन्तिम रुप से किसी विशिष्ट प्रत के पक्ष में निर्णय नहीं 
सुनाया। रेयन वाले मामले के बारे में विशेधतः कहना चाहूंगा। महँ मामला झायरिण 
उच्चतग न्यायाज़य द्वारा विनिश्थित किया गया था। ग्रह हमारे समक्ष विस्तारपूर्वक 
पढ़ा गया भौर .मैं यह स्वीकार कर सकता हूं कि इसने मुझे तुरन्त एक उसर सुन्ना दिया। 
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इस मामले में, प्रायरिश् उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों और उनके उच्चतम न्यायालय 
के तीन न्यायाधीशों में से दो ने यहां. के पिटीक्ननर जैसी दलीलों को नामंजूर करदिया 
था किल्तु मुझ्य न्‍्यायाधिषति वे, यद्यपि उन्होंने संशोधन' शब्द के श्र्थ पर प्रत्यक्षतः 
विबार नहीं किया था, आयरिश संविधान से प्राप्त विभिन्न विवक्षाप्रों के परिणामस्वख्य 
इस शब्द के अर्य पर कुछ निर्बन्धन बताए ये। पिटीशनर ने पुरुष व्यायाधिषतिं की 
एक मात्र श्रावाज का अवलम्ध लिया है। यह एक मात है, यह बात हमारे प्रयोजनार्थ 
महत्वहीत है, क्योंकि, प्रन्ततः विनिश्वव का कैवल परिशोलनात्मक मूल्य है। भप्रत्यथियों 
ने विद्वान्‌ भुख्य व्यायाधिदति के निर्णय से प्रभेद ही नहीं बतलाया बल्कि यह दलील दी 
कि वह निर्णयाधार निस्सस्देह उनके पक्ष में है। रेयन वाला मामस्ा दोनों पक्षकारों 
के लिए आरायरिश ग्रोलक साथ्र' हो गया। हर 

मैंने विनिश्चयों का यह संक्षिप्त सारांश, पहले तो, यह उपदर्शित करने के लिए 
दिया है, कि हमारे समक्ष जो विशांस संड्या में विनिश्यय पेश किए गए थे उममें से 
यें हो विनिश्दय एसे हैं जिन पर गहन विचार श्रावश्यक है, प्रोर दुसरे, हमारे संमक्ष 
जोरदार ऋब्दों में प्रस्तुत किए गए प्रए्नों के बारे में न्यायिक चिन्तन की श्यापक श्रवृत्ति 
को दकषित करने के लिए इनमें से प्रत्येक बिनिश्चय पर विस्तारपूर्वक विच्यार करना हैं 
इस तिर्णय की, मेरे विचारानूसार सही व्याप्ति होने के लिए, झसंभव है ग्रौर जो मैं 
इसका वास्तविक प्रयोजन सम्रशता हूं उसके लिए प्रत्येक विनिश्चय पर सविस्तार विचार 
करना ऋमशः मैं समझता हें अनावश्यक है। मेरे. विधार में, यह कार्य सांविधानिक 
लेखकों के हाथों में पांड्ित्यपू्ण विवेचच के लिए भज्ञींभाँति छोड़ा जा सकता है। 
न्यायाधीशों के रूप में हमारे सामने व्यावहारिक समस्याएं श्राती हैं और उन्हीं से हमारा 
सम्बन्ध होता है और अपने भाप को यह स्मरण कराता उचित होगा कि हमारा मुख्य 
कार्य संविधाव का पग्र्धान्वग्रन करना है, तिर्भयों का अर्धान्वयन करना तहीं। ये निर्णम, 
मिस्सन्देह, स्वतंत्रता के मार्य पर दीप-स्तम्भ की भांति है और जिन न्यायाधीशों ने 
अपने ज्ञान का प्रकाश इस मार्ग पर डाला है झौर प्रपनी स्वाधीनता से इसे प्रभावित 
किया है, उत्होंने तागरिक स्वाधीनताप्रों के इतिहास में अपने लिए एक स्थान दना लिया 
है। देखिए--जो त्या० फ़ेंकर््टर ने ज््याइंट एप्टी-फास्सिड रेफ० कम० अनाम् सेकग्रेथ (:) 
में कहा भरा-- 

“जैसा कि मलुष्य है उस पर अन्य व्यक्तियों को उनके श्रधिकारों से 
वंचित करने के बाह्य उत्तरदायित्व से पूर्ण: उन्मृक्तिमण विश्वास करना खतरमाक 
है।” या जो म्या० जैकसन ते अ्रसरीकत क्ोमम एसो० जनास डाउड्स(?) में 
कहा था-- 

“उन प्रभी प्रकार के कंट्टरवादियों श्ौर उम्रथादियों के विरुद्ध, जिनमें से किसी पर भी 
हुंसरों के ऊपर असीमित शक्ति व्यस्त नहीं की जा सकती, हमारा संरक्षण उतकी सहत- 


शीलता में निहित नहीं है बल्कि हमारे संविध्वान को सीभाओों में है” य्रा जो 


(7) 34॥ यू० एस० 23, 7- 
(१) 399 यू> एस० 383, 438 
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स्या० प्ेटरसन |ने वाल होनस लेजी बनाम डोरेंस (२) में जूरी के प्रति अपने प्रसिद्ध कार्यभार 
में कहा था--"संविधान स्थिर श्र स्थायी होता है, इस पर सम का च्ग महीं चढ़ता 
भ्ौौर न ही घढनाओं की तरंग के साथ इसमें उतार-बढ़ाव झाते हैं। '' ॥ एक 
अधिकरमण दूसरे प्रध्िक्रमण को जल्म वेता हैं; पूर्वोदाहरण पृबोंदाहरण को जन्म देता है, 
जो कुछ हो चुका है वह पुतः हो तकता है; इस प्रकार, कठोर सिद्धान्त सामात्यतया 
दूट जाते हैं धर प्रस्ततः संविधान नष्ट हो जाता है।” ये दोषपूर्ण शब्द हैं भर ये 
काल-दीर्षा में प्रतिभ्वनित होते रहेंगे। किन्तु विधि के विकास में इन थुगान्तकारी 
अटनाओं को, हमारे बहुप्रसवी लाखों लोगों, जो प्राघे नंगे हैं, प्राथे भूखे हैं प्रौर प्र्धशिक्षित 
हैं, की प्राशाओं ग्रौर महत्वाकांक्षात्रों को विफल करने के लिए, शस्त्रों में बदसने महीं 
दिया जा सकता। जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने बाली मे प्राशाएं श्ौर 
महत्यकांक्षाएं केबल उतके ढ्वारा निर्वाचित श्रतिनिधियों द्वारा ही व्यक्त हो सकती हैं। 
यदि बे जनता को धोद़ा देते हैं तो शष्ट्र का श्रत्त और विनाश हो जाएगा। तब ने 
तो स्थाथालथ भौर नहीं संविधान देश को दचा प्ाएगा।.संकट प्रौर आपदा के उसे 
क्षणों में सहो ग्रौर गलत का दिनिश्चय, अंधे न्याय के स्रमक्ष तहीं हो सकता, और 
नहीं बरवर में बड़े हुए पार्शल युक्त ग्रध्यक्ष (स्पीकर) की सावधान दृष्टि के नीचे 
हो सकता है, बल्कि अफसोस है, सड़कों पर और गलियों में होगा। अतः हम यह 
सुविश्चित करने के लिए कि स्वाधीनवा का सब लाभ उठाएं, संसद्‌ को संविधान के 
ढांबे के भ्रन्तर्गत स्वतंत्रता दे दें। इस उद्देश्य के लिए यह चआावश्यक है कि संविधान का 
अर्थ संको्श ओर वांडिस्यदर्शी ध्र्य/ में नहीं करना चाहिए” (*)जओ निवंचन के सिद्धान्त 
अन्य कानूनों को लागू होते हैं वे ही सांविधानिक कानून को भी लागू होंते हैं किल्तु के 
“जर्वचन के वही -स्रिद्धान्त हमें इस वात के लिए विवश करते हैं कि उस भ्धितियम की 
अ्रकृति और व्याप्ति को भी ध्यात में रखा जाए जिसका हम निर्बचत कर रहे हैं--यह 
स्मरण रखा जाए कि यह संविधान है, एक ऐसा यंत्र, जिसके झ्रधीन विधियां. बताई 
जाती हैं प्रौर यह मात्त अधिनियम नहीं है जो उस विधि को घोषित करता है (*) | इसे 
मुझ्य न्यायाधिपति के शब्दों में यों कह सकते हैं, “जिनका कर्तव्य इसका सिर्बंचन करना 
है उन्हें श्यापक और उदार भावना से प्रेरित होता चाहिए, किन्तु इससे मेरा यह 
अ्रभिप्राय नहीं है कि ये किसी भी विधायी या संविधायी सिद्धान्त के हित में अथवा लोपों 
को भरते या कल्पित वृट्टियों को शुद्ध करने के प्रयोजनार्थ भी, भ्रधिनिय्ित को भाषा 
का प्र्थ-विस्तार या प्र्थ-जिपर्यास करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि परिसंधीय म्यायालय 
विधि की घोषणा के श्र॒लावा कोई आस करता चाहता है तो वह भ्रपती स्थिति को दृढ़ 
नहीं करेगा बल्कि उसे क्षीण करेगा; किम्तु उससे यह ठीक प्रतिबिम्बितं हों सकता है 
कि सरकार का संविधान एक- सप्राण झ्ोर सक्षरोर वस्तु होती है जो कि. सभी लिखतों 
में बिनष्ट होने की. भ्रपेक्षा चीज़ बनी रहे (ग्रढ रैस मेजिस-बेलैंट क्वाम पेरीट) के रूप में 
4) । झांव्स इंडिलिन 33।: 

(+) जप बताते कॉमतर्रैस्व ग्राकि शास्डरेलिया यें साई शाहट के अनुसार । 


(5) अटर्दी जनरल, स्राउथ वेस्स बताम बुअरि एम्पलाईज यूवियम (905) & कोंदतैस्‍्म एल* झार० 469, 
&7-2 में न्या« हिचिस। के घनुसार। 
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अर्थान्ययन का सर्वाधिक दावा रखता हैं।”(*) अतः न्यायिक समीक्षा वये अपनी झक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हमें बर्ताव और भविष्य पर भूतकाल के प्रतिबन्ध के रूप में 
कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। “' “** जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्द तो वर्तमान 
करता है भौर प्रजातंत्र में प्रन्ततः इसी इल्छा को प्रभाव दिया जाना खाहिए ।”(*) 
सापाजिक प्रतिबद्धता का केन्द्रबिन्दु हमारे संविधान का पंचम-स्वर-सार है झौर हमें. 
इसे उसी दृष्टिकोभ से देखना चाहिए जिसमें यह सोचा गया था। हमने अपने संविधान 
का भवन इस आजा में बनाया था कि यह, क्रैंच से भिन्न स्थायी रहेगा, जिल्होंने 875 
में तृतीय गश्षतंत्र को स्थापना होने पर इस ग्राशा में संविधान की रचना की थी कि 
पह भ्रसफल रहेगा क्योंकि संविधान निर्माताओं में से श्रधिकांश रिपब्लिकन नहीं थे बल्कि 
रोयविस्ट्‌ थे। उन विशिष्ट दक्मराप्रों में, जिसमें फ्रेंच रिपल्लिक को आधारशिला रखी 
गई थी, सिहांसन एक था किन्तु उस पर बैठते के लिए तीन दावेदार थे। हमारे 
संविधान का सस्ताजदर्शन ग्रभिव्यक्त रूप से उन दशाओ्रों को परिभाषित करता है जिनके 
अन्तर्गत हमारे देश में स्वाघीतता का उपयोग करता है और न्याय प्रशासन होता है; 
और पैं ग्रपने देश के बारे में वही कहूँगा जो व्यायाधिपति फिद्जगिब्यन ने. रेयव 
वाले भामले में कहा था: “यह श्रन्य एडन अर्धस्वगं-लोक, चांदी के सागर भें रि्रत यह मृश्य- 
थान पत्थर, यह परविद्न भूमि, यह पृथ्वी, यह राज्य यह” भारत। यवि झाण यह ऐसा 
नहीं है तो ग्राओों हम विधि को सामाजिक व्यवस्था कौ नमनीय खिलत के रूप में प्रयुक्त 
करके. इसे ऐसा बनाएंँ। न्यायाध्िपति होम्स के शब्दों में विधि “हदाई कल्पना करने की 
परमशक्ति नहीं है” 

सासले की समस्त सुनवाई के दौरान एक भी आंत ऐसी नहीं हुई जिस पर कोश - 
प्रौर लॉ लेक्सिकन प्रोड्ृत न किए गए हों। इस लम्दों बूची को देखिए--दि झार्टर 
आकतफोर्ड डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्िसीपल्स, तृतीय संस्करण; शार्टेर आवसफोर्ड 
डिक्शनरी; वेब्सटर्स यर्ड न्यू इष्टरनैशनल डिक्शमरी ऑफ दि इंपलिश लैंगुएज; वेन्सटर्स 
इंगलिश डिक्शनरी 952; दि रेंडम्‌ हाउस डिक्शनरी ऑफ दि इंगलिश लैगुएज, दि 
रीडर्स डाध्जेल्ट ग्रेट एन्साइकलोपिएडिक डिक्तनरो; दि डिक्शनरी ऑफ इंगलिश लॉ; 
प्रत॑ जोबिट; फरैंक डी० मूरे कृत साइकलोपिएडिक लॉ डिक्शनरी; प्रेस की जूडिशियल 
डिक्शानरी-वहूस एण्ड फ्रेजेश जूड़ीशियली डिफाइंड इन इण्डिया, इंगलैण्ड, पू०एस०एु० 
ओऔर आस्ट्रेलिया; वूवियर की लॉ डिक्शनरी यूतीवसंल इंगलिश डिक्शनरी; चेम्वर्स 
टवंडीएथ सेंचुरी डिक्शनरी; ओोगिलबी कुत इम्पीरियल डिक्शनरी; स्ट्राउड्स जृड़िक्षियल 
डिक्शनरी; जूडीशियल एण्ड स्टेचुटरी डेफिनीशन्स ऑक बर्द्स एण्ड फ्रेजेड; सेकेण्ड 
स्रीरोज; बढ़्स एण्ड फ्रेश्ेश् लीगली डिफाइंड; जान बी० साउन्डर्स की लॉ लेक्सिकन; 
जँकटारमैय्या लॉ लेक्सिकन; लॉ लैक्सिकन ऑफ ब्रिटिश इंडिया-पौ० रामानाथ भ्रस्यर 
द्वारा संकलित झौर सम्यादित बड़्से एण्ड फ्रेज़ेज़ परमानेष्ट इडिशन; भरर्स टी० क्राफोर्ड कृत 
कंस्ट्रक्शन ऑक स्टेचूट; कारपस जूरिस सेकंडम झोर अ्रमेरिकत ज्यूरिसप्रडैंस। ये प्रोद्धरण 
| (!] कद प्रतिश्सेज एण्ड बरार ढेक्ट मं> फ।9 ग्रॉफ् 938 वाला यामला 
(१) स्वाढंजः 'ए बेसिक हिस्ट्री मॉफ दि यू० एस० सुद्दीभ कोरे। 
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-मुंड्यतः "संशोधन 'संविधान', 'संविधायी', 'सांविधानिक विधि', “वितरण, झौर 'विधि' 
के श्रश्न॑ स्पष्ट करने के लिए दिए गए थे। यह ठीक है. कि यह उने अनेक विनिश्चयों 
के अलावा है जिनमें इस शब्दों मौर वाक्‍्यांशों का किसी न किसी संदर्भ में उल्लेख 
हुआ है। कोश को ग्रपते साथ रखना उपयोगी है। अनुभव यह है कि ठीक समय पर 
कोश को देखने से ह्यक्ति की; कुछ शब्दों के भ्र॑ की घोर प्लांति का निवारण करके 
अत्यन्त उलझन में डालने वाली स्थिति से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। किस्तु 
मैं यह नहीं समझता कि मात्न कोंष़ों से अनुच्छेद 398 में 'संशोधन' भ्रथवा भ्रनुष्छेद 
3(2) में 'विधि' शब्दों के सही श्र्थ प्रोर व्याष्ति को समझने मैं मदद मिलेगी। ये 
शब्द किसी स्कूल की' पाठ्य पुस्तक में भ्राएं हुए शब्द तहीं हैं जिससे कि कोई भी 
व्यक्ति प्रपनीं दायीं प्रोर रखे कोश से श्रौर बायीं ओर रखी व्याकरण की परृस्तक से 
उततका भ्र्थ ढूंढ सके। ये शब्द संविधान में प्राए हैं श्रौर स्कूत्त मास्टर के तरीकों से, 
कोशकार की शांत दृष्टि से उन्हें महों देखना चाहिए बल्कि यह समझते हुए देखना 
चाहिए कि बहू “एक एकल संशलिस्ट खिखत में, जिसमें एक भाग दूसरे भाग पर 
प्रकाश डाल सकता है, ग्राएं हैं”, ताकि “प्र्धान्वयत से उसके स्रभीः भागों में संतुलब 
बना रहे”। चूंकि ऐसे शब्दों को संविधात में संशोधन करने की शक्ति जैसी महत्वपूर्ण 
शक्ति पर भहरवपूर्ण प्रभाव है इसलिए उर्त शध्य में नहीं पढ़ा जा सकता। जिस लिखत 
में थे शब्द प्रयुक्त होते हैं उसके समाजदर्शश की विषरक्षा श्रौर उस लिखते की सामान्य 
स्कीम को, जिसके प्रध्ीत भाग 3 में स्वतंत्रताभ्रों के प्रदत्त करने का वह उद्देश्य भाष 4 
में वर्णित ग्रादशों की प्राप्ति है, ऐसे शब्दों के प्र्धान्‍वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी 
, चाहिए। “कोई शब्द पूरी तरह स्पस्ट पारदर्शी श्रौर अ्रपरिबतित नहीं, होता; मह 
जोबंत विचार का परिध्रान होता है भ्ौर उत परिस्थितियों श्रौर समय के प्रनुस्तार 
जिनमें उस्ते प्रयुक्त किया आंता. है, उसके रंग भरोर. ग्न्तवस्तु में बहुत अधिक फैरफार 
हो सकता है(') "। 
मैं इस मामले को 'प्रपती एफ विशेष किस्म' कहता हूं ! गुझे भाशाहै कि. मैने 
इसकी प्रद्वितीयता के थारे में ग्रतिशयोक्ति नेंहीं की है। यह प्रत्यक्ष है कि इस मामले में 
एक विशेष छुक्षमता है शौर श्रव 7 संविधानों, दर्जनों कोशों, कोड़ियों अंधों ग्रौर प्रनेकों 
मामलों की भूल-भुजैया में मुझे श्रपने समक्ष उठाएं गए प्रश्नों का एक विभिविष्ठ उत्तर 
खोजना चाहिए और यथा सम्भव उसका संक्षेप भें उल्लेख करता चाहिए । 


सुरुय बहस !970 के सं० 35 वाले रिंट पिटीशञ में की गई थी। केरल 
लैण्ड रिफार्म्स अमेण्डमेण्ट ऐक्ट (969 का 35) केरल राज्य में । जनयरी, 970 को 
प्रंबृत्त हुआ था। केरल लैणड रिफार्म्स प्रमेष्ठमेष्ट ऐक्ट (97॥ का 25) ? ग्रगस्‍्त 
97 को प्रवृत्त हुआ था। केरल उच्च व्यायालय ने ॥969 के' अधिनियम के कूछ 
उपब॒न्धों को अवैध घोषित कर दिया प्रौर फुंशूकूट्टी साहिब अ्र/वि वनोम केश्ल राज्य और एक 
अन्य (7) वाले मामते में इस न्यायालय में 26 अप्रैल को वह निर्णय बहाल कर दियो था। 


(!) दोले बनाम भराइसनर 62 सॉक्स इंडिशन 372, 376. 
(2) (3972) 2 एस० सौ> सी० 384972]3 जम ०निन्प० 797. 
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है] 

970 की सं० 35 वाला रिट पिटीशन.इस स्यायालय में संविधान के श्रगुक्छेद 32 
के अंधोद 27 माह, 4970 को फाइल किया गया था। इस पिटोशत के लंबित रहने के 
दौरान, संविधान के चौबीसवें, पच्चीसवें, छल्वीसदें और उन्तीसवें संशोधन गधितियम 
संशोक्षत निकाय अर्थात्‌ संस॒द्‌ द्वारा पारित कर दिए गए। चोबीखदें संशोधन अधिनियम को 
राष्ट्रपति की श्रमुमति 5 तवम्बर, 97] को मिली थी। लोक सभा के 58 सदस्यीय 
सदन में 384 सदस्यों ने चौबीस प्ंशोधन के पक्ष में मत दिया भ्रौर 23 सदस्यों से उसके 
विपक्ष में मत दिया। टाज्य सभा के 243 सदस्यों. के सदन में 77 सदस्यों ते उसके 
पक्ष प्लें मत दिया और 8 ने उसके विपक्ष में जहां तक पच्चीसवें संशोधन का. सम्बन्ध है, 
लोक सभा में 355 सदस्यों ने पक्ष में प्त दिम्रा और 29 ने विपक्ष में; जबकि राज्य 
सभा में 66 ने पक्ष में भौर 20 ने विपक्ष में रत दिया। लोक सभा में उत्तीसवें 
संशोधन पर मतदात पक्ष में 286 था श्रौर विपक्ष में 4। राज्य सभा में 70 ने पक्ष 
में मत दिया. और उसके विपक्ष में एक भी मत तहीं पड़ा। है 

अगस्त, 972 मैं पिठीश्षतरों को संविधान के चौबीसवें, पच्चौसवें ग्रौर उन्तीसवें 
संशोध्चनों कौ विधिमान्यता को संशोधन द्वारा चुनौती देने के लिए झनुज्ात कर दिया 
गया । थे संशोधन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चातू 5 नवम्बद, !१977, 
20 अब्रैल, 972 झौर 9 जून, 977 को प्रवृत्त हुए थे। 

संविधान (चौबीसवां संशोधन) ग्रधितियम, 97 को धारा 3 द्वारा संविधात के 
ग्रनुच्छेद 3 में एक नवा खष्ड (4) जोड़ा ग्रया है प्रौर यह उपबन्ध किया गया है कि 
इस प्रनुच्छेद की कोई वात “म्रनुच्छेद 368 के प्रधीत किए गए इस संविधात के किसी 
संशोध्षव को लागू नहीं होगी”। संशोधन श्रधिनियम की धारा 3(क) श्रनुच्छेद 368 में 
पुराने के स्थान पर एक तथा पाश््व प्रीषेक प्रतिस्थापित करती है। असंशोधित अनुच्छेद 368 
का पार्ज शीर्षक था--संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया” दुग्मा ज्लीपंक है 
“संविधान का संशोधन करने की संसद्‌ की शक्ति श्रौर उसके लिए प्रक्रिया” । संशोधन 
अ्ध्िनिमस की धारा 3 (ख) ग्रनु्छेद 368 में एक नई उपधारा () अस्तःस्थापित 
करती है “इस्र संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌ अपनी संविधायी शक्ति 
का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपवंधक्त का परिवर्धनं, परिवर्तत श्रयवा 
मिरसन के रूप में संजोधन इस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के ्रवुसार कर सकेगी”। 
धारा 3[ग) राष्ट्रपति के लिए संशोधन बरिधेयक पर अपनी अनुमति देना बाध्यताकारी 
बनाती है। धारा 3(घ) भरनुष्छेद 368 में एक तथा खंड (3) जोड़ती है जो थहू 
उल्लेख करता हैं कि “अनुच्छेद 3 की कोई बात इस अनुच्छेद के ग्रधीन किए गए 
किसी संशोधन को लागू नहों होगी”। 

संविधात (पच्चीसवां संशोधन) भभिनियम, ॥977 धनुच्छेद 3॥ में महत्वपूर्ण 
परिवर्तन करता है और एक नए अनुच्छेद 37 को पुर/स्थापित करता है। संशोधन 
अ्धितियम,. 97। की धारा 2(क) हारा अनुच्छेद 3! का खण्ड (2) एक नए खण्ड 
द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो कोई संपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही और 
क्रेबल ऐसे विध्ति के प्राध्तिकार से प्निव्रापंतः अजित या प्रश्निगृहीत करते के लिए 
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अनुजश्ञात करता है, जो संपत्ति के. अब या अधिश्रहण का “ऐसी राधि के बदले जो उस 
विधि द्वारा नियत की जाए या जो ऐसे सिद्धांतों के. प्रनुसार भ्रवधारित की जाए श्रौर 
ऐसी रीति से दी जाए जो उम्र विधि में विनिदिष्ट हों, उपदन्ध करती है” ऐसी किश्ी 
विधि पर किसी न्यायालय में इस ब्राधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि बहू राशि 
पर्याप्त नहीं है श्रथवा ऐसी पूरी सशि या उसका कोई भाग नकद तन दिया जाकर 
प्रन्यभ्षा दिया जाना है। अनुच्छेद 3(2) में नया: जोड़ा गया परन्तुक ग्रत्प संस्यक्षों की 
शिक्षा संस्थाझ्रों की सम्पत्तियों के बारे में एक ग्रपवाद बनाता है। यदि ऐसी सम्पत्तियां 
प्रनिवायंत: श्रजित की जाती हैं तो राज्य को यह सुविश्चित करना होगा कि ग्रज॑न के 
लिए निय्रत राशि ऐसी हो जो संविधान के भ्रनुष्छेद 0 (।) के प्रधीन ग्रत्याभूत प्रधिकार को 
निरबंधित या मिराह्त ने करे। संशोधन अधिनियम, 97। को धारा 2(ख) अनुच्छेद 3 
में एक नया खण्ड (2फ़) जोड़ती है जो यह उपबस्ध फरता है फि प्रनुच्छेद 
9() (तर) की कोई आंत किसी ऐसी विधि पर श्पता प्रभाव तहीं ढालेगी जो यथा 
प्रतिस्थापित खण्ड 3(2) पें निर्दिष्ट है! संशोधन प्रधिमियण, 97॥ की धारा 3 
एक नया भनुच्छेद 3॥ग पुर:स्थापित करती है जो यह उपबस्ध करता है कि प्रमुच्छेद 3 
में किसी भात के होते हुए भी, कोई विधि, जो प्रनुच्छेद 39(ख) या (ग) में उल्लिखित 
तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी .करने वात्री हो, इस 
ग्राधार पर शूस्य न सम्रझी जाएगी कि बह. प्रतुच्छेद 4 9 भ्रौर 3] द्वास प्रदत्त 
अधिकारों को छीनती या स्यूत करती है। जिस विधि में यह घोषणा हो कि बह ऐसी 
नीति को प्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी न्यायालय में इस' प्राधार १९ प्रापत्ति 
नहीं की जाएंगी कि वह ऐसो नीति को प्रभादी नहीं करती। सर्दि ऐसी विधि किसी 
राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई जाए तो अनुच्छेद 3ग के उपबन्ध उसे तभी लागू 
हो सकते हैं जबकि ऐसी बिधि को राष्ट्रपति की भ्रनुभति मिल गई हो। 


संविधान (उस्तीसदां संशोधन) प्रध्तिनियम, 972 द्वारा दो केरल झ्ध्तितियम-- 
969 का प्रधितिय 35 झौर 97 का प्रश्निनियम 287नवम भ्नुसूच्ी में शामिल 
किए गए हैं जिसके द्वारा उन्हें ग्रनुब्छेद 3(छ) का संरक्षण दिया मया है । इस 
प्रकार शामिल करने से, पिटीसनरों ने जो मार्च, 970 में फाइल किए गए अपने 
रिड विदीश्षन द्वारा इन दो भ्रधिनियमों को चुतौत्ी दी है वह उन्तीसवें संशोध्तन की 
विधिमान्यता पर तिर्भर करते हुए निष्फल हो गई । 


मोटे तौर पर, विनिश्चय के लिए उत्पल्न मुख्य प्रश्त ये हैं--' () मोलक 
नाथ वाले मामले के विनिश्वय का वास्तविक आधार और प्रभाव क्या है ?े 
(2) क्या बह प्राधार बहाल रखा जाए ? (3) यदि गोलक नाथ वाले भामले में अहुमत 
का विविश्वय गलत था तो भरनुक्छेद 368 के श्रधीन संसद्‌ की शक्ति के फलस्वरूप 
संविधान में संशोधन करने की उसकी शक्तित पर अन्तनिष्वित या विवक्षित निर्ब्ंधन, 
यदि कोई हों, की क्या प्रीमा है? और (4) क्या चौंवौसवां, पच्चीसवां ग्रौर उन्तीसवां 
संबिधान संशोधन श्रधिनियम विधिमान्य हूँ ? 


|; 
है 


जे 
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भारत का छंविध्ात 26 जनवरी, 950 को अश्रदृक्त हुआ भा और ॥8 जून, 
95] को संविधान [प्रथम संशोधन) अधिनियम, 95 संसद द्वारा पारित किया 
गया था । संश्ोधत अधिवियस की छ्वारा 2, 3, 4श्रौर 5 से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए: 
थे जिनके परिणामस्वरूप संविधान के भाग 3 द्वास प्रद्त मूल अधिकारों का झस्मधिक 
सभा तक व्यूनन हो गया था । धारा 4 द्वारा एक नग्या ग्रनुच्छेद 37क अंन्‍्तःस्थापित 


* किया गया था और कतिपय अ्रप्नितिकभों श्रौर वितियमों के विधििमान्यकरण के लिए 


भारा 4 द्वारा एक वयां प्रनुक्छेद 3]खर प्रत्तःस्पाफित किया गया था | यह अधिनियम 
ओर वितियम संविधान की नवम अनुसूची में गिनाए गए थे, जो स्वयं संशोधन अश्चिनियस 
की धारा 4 द्वारा जोड़ी गई थी । 

संशोधन प्रधिनियम, 95 की विधिमान्यता को इस न्याथालय में ओऔ शंकरी 
अश्ाद सिंह देव बनाम, भारत संघ और बिहार राज्य (*) वाले सामझे में चुनोती 
दी गई थी । उस सामसे में इस बात पर शोर दिया गया था कि जहां तक संशोधन 
अधिनियम भाग 3 द्वादा प्रदत्त अधिकारों को छीनता या न्यूब करता है वहां तक 
अनुष्छेद 8(2) के श्रतिशेष के अन्तर्मत ब्राता है, और इसलिए श्रसांविधानिक .है। 
जया? पातंजली आस्त्ी जिन्होंने .सर्वकृ्मत न्यायालय की प्रोर से - निर्णय दिया 
था, यह प्रभिनिर्धारित करते हुए. इस तर्क को नोमजूर कर दिया कि य्नपि 
साधारणतया “विधि” के प्रंतगेंत सांविधानिक विधि भी प्राती है तो भी विक्षायी शक्ति 
के प्रयोग में बनाई गई साधारण विधि श्रौर संविधायी शक्ति के प्रयोग में बनाई गई 
सांम्िधानिक विधि के औंच एक स्पष्ट सीमांकन है; और इसलिए इसके प्रतिकूल किसी 
स्पष्ट संकेत के प्रभाव में भूल भ्रधिकार. सांविधानिक संशोधन से उत्पुकत नहीं हैं । 
संशोधन अधिनियम, 95- की दी गई चुनौती हन ग्राधारों पर तामंजूर कर दी गईं। 

संदिधान (चतुर्थ संशोधन ) प्रधिनियम, 955 जिसके द्वारां अनुच्छेद 3 में 
प्रत्याभूत मूंस अधिकार न्यून किए. गये थे, 27 अप्रैल, 958 को पारित किया गया 
था । इस अधिनियम की धारा 2 से यह उपबंधित करके एक शामूल परिवर्तत 
पुर/श्यापित कर दिया गया था कि जिस विधि को श्रनुच्छेद 3(2) लागू ड्डो 
उस पर किसी भी न्यायालय में इस ग्राध्वार.पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि उस विधि 
द्वारा उपबंधित प्रत्तिकर पर्याप्त नहीं है। संशोधन भ्रधिमियम्त को धारा 3 हारा एक 
जया और विस्तृत ख्ड () अनुच्छेद 3।क के पुराने खण्ड (१) के स्‍थान पर भूतलक्षी 
प्रभाव से प्रतिस्थापित किया गया। नया जोड़ा गया उपबंध ऐसा खंड है, जिससे श्रन्यत्न किसी बात 
के होते हुए भी कोई दूसरी बात कही जाए प्रभाव से और ऐसे खण्ड “प्रनु्ठेद 3 में 
प्रस्तविष्ट किसो बात के होते हुए भी” से ग्रास्म्भ होता है तभा यह उपदंध करता है कि 
अनुच्छेद, 37 क(।) के नए खण्ड (क) से (ड) में बणित विषयों के लिए उपबंध 
करने बालो विधि इस प्राधार पर शून्य न सफझी जाएगी कि वेह अनुच्छेद 4, भनुच्छेद 9 
या अनुच्छेद 37.ढारा प्रद् श्रधिकारों में से किसो से असंगत है, झ्यवा उसे छीनती 
है या ब्यून करती है। इत संशोधनों को कभी भी कोई चुनौती नहीं दी गई। 


ऐ) (3859) फुछ० ब्ी० ब्रार० 89. 
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संविधान ( सक्नहवां संोधन ) अधिनियम, 964, 2 जून, 964 को श्रवृत्त 
हुआ था । इस अधिनियम में धारा 2 (7) द्वारा 3क (2) (क) में 'स्म्पदा' की 
तई . परिभाषा भूतलक्ो अभाव से ग्नन्तःस्थापित को थी और नवमस श्रनुसूचो में 44 
प्रधिनियम जोड़े गए और इस्र प्रकार भ्नुंसूचो का संरक्षण कुल 64 प्रश्विनियमों 
तक बिस्तारित कर दिया गया था । 


सत्हवें संग्रोधन प्रधिनिधम की विधिमान्यता को इस न्यायालय के समक्ष सज्जन सिंह 
बताम राज़स्थाज़ राज्य (:) वाले मामले में चुनौती दी पई थी। उस माघसे में जो ग्नेकों 
तर्क दिए गए थे उनमें से बतंमान प्रयोजन के लिए केवल एक यह तक॑ सु्ंगत है कि संशोधन 
अधिनियम प्रतुच्छेद ।3(2) के उपबन्धों को दृष्टि से शूत्य था, क्‍योंकि भ्रधिनियम 
भांग 3 द्वारा प्रत्याभूत मूल श्रथ्चिकारों को व्यूत करने के लिए तात्वर्यित था । 
बहुमत का निणंय देते हुए मुख्य न्यायाध्षिपति गजेस््रगडकर ने झपनी ग्योर से झौर 
ध्या० वांचू और रघुबर दबाल की शोर से यह मत व्यक्त किया था कि 'संविधाव 
का संशोधत' अभिव्यक्ति का स्पष्ट और असंदिस्ध अर्थ संविधान के सब उपबंधों का 
प्रश्ोधन है प्रौर इसलिए अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन को शक्ति संविधाय के... 
प्ब उपबंधों को लागू होती है ॥ कटुमत के निर्णय वे इस दलील को नामंजूर कर दिया . 
कि ग्रनुच्छेद 3(2) में “विधि” छव्द के ग्रन्तर्मत अतुच्छेद 368 के अधीन 
पारित संविधान संशोधत भ्धिनियय भी होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त 
पंब्िश्चायी शक्ति भ्ौर साधारण विधायी शक्ति के बौच एक स्पष्ट ग्रन्तर है तथा 
अनुच्छेद 3(2) के प्रन्‍्श्रंत केवल पश्चातृकथित श्रक्ति के प्रयोग में बनाई गई विधियाँ 
आएंगी । स्था० हिंदायतुल्लाह भ्रौर त्था० मधोलकर ने अ्रन्तिम विनिश्चय से सहमति प्रकट 
की थो किम्तु उन्होंने पृथक्‌ विषयों द्वारा बहुमत पर संदेह किया श्रौर वह मत दिया 
कि यह संम्रव है कि ग्रनुष्छेद 368 केवल संविधान में संशोधव करने के लिए प्रक्रिया 
भ्रधिकथित करता हो छिस्तु संद्रधात में संशोधन करने की शक्ति श्रदत्त नकरता हो। 
वयापि, विद्वान्‌ व्यायाध्रीक्षों ते प्रभि्यवत रूप से यह कहा था कि::इससे यह नहीं 
समझना चाहिए कि हमने इंस श्रश्त पर कोई ग्रत्तिम राय व्यक्त की है। आाई० 
सो० गोंवक बाये श्रौर रुठ अग्य बत/म पंजाब राज्य और एक ग्रन्थ (२) में विवादास्पद 
विनिश्चय के वौज न्या«: हिंदायेतुल्लाह प्रौर स्था० प्रधोलकर हारा इस प्रकार व्यक्त 
की गई आशंका द्वारा बोए गए बेते 


४. ग्ोलक नाथ वाले मामले (*) में विनिश्चय इसे न्यायालय के ।] स्यायाधीणों की 
न्यापेपीठ हारा 27 फरवरी, 967 को दिया गया था ॥ उसमें पिठीशनरों 
ने 953 के पंजाब प्रधितियम 0 प्लौर 965 के अधिनियम (4 द्वारा या संशोधित 
962 के मैसूर अधिनियम 0 की विधिमसान्यठा को इस ब्राधार पर चुनौती वी 
थी कि थे अधिनियम्त उनके मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और यह 
भ्रभिकथित किया कि यद्यपि ग्राक्षेपित श्रधिनियस नवम श्नुसूची में शामिल कर लिए 


( हक 7 बी० बहर० 933- 
(5) (967) 2 एुह० चौ० आर७ 762. 
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गए हैं तो भी उन्हें प्रथम, चतुर्थ भ्रोर सतहवें संशोधन भ्रधचिनियमों का संरक्षण प्राप्त नहीं 
हुआ है। स्रामान्य कथन यह है कि यदि सत्तहवाँ संशोधन, जिसके ढ्ारा ग्रापेक्षित 
अधितियमों को नवम अनुसूची में शामिल्र किया गया था, विधिमान्य है तो इत 
अधिनियमों को किसी भी भ्राधार पर चुनोती नहीं दी जा सकती । 

भुछ्य न्यायाध्रिपति युत्वा राव से शपनी श्रोर से झौर न्‍्या० शेह;- स्रीकरी, 
ज्ैलत श्रौर बद्चलि|ंगम्‌ की श्लोर से प्रमुख बहुमत निर्णय दिया। त्या० हिंदायतुल्दाह ने 
उनके विनिश्चय से सहमति प्रकट की किन्तु पृथक्‌ निर्णेग दिया । न्या० बोल्चू ने अपनी 
ओर से न्या० भार्गव और मित्तर की ओर पे प्रमुख झत्पमत निर्णय दिया । प्मायाधिपति 
बछावत और न्यायाप्षिप्ति रामस्वामो ने अ्पने पुंथकूशृथक्‌ तिर्णय द्वारा प्रमुख अत्यमत 
निर्णय में व्यक्त किए गए मत से सहमति प्रकट की ! 

प्रमुख बहुमत निर्णय में निष्नलिखित विनिश्चय लेखबद्ध किए' गएं बे-- 

. कि मूल अ्रधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो. मानत्र व्यवितस्व 
के विकास के लिए आ्रावश्यक हैं और इसी रूप में के संविधान द्वारा 
परिरक्षित जनता के अधिकार हैं ! 

2.. संविधान ने. भ्रपती स्कीम द्वारा मूल स्वतं्रताओं को रंथायी स्थान 
दिया है । श्रपने को संविधान देते हुए जनता ते: मूल स्वतंत्नत्ाएं अपने लिए 
आरक्षित रखी है। ग्रतः भाग 3 में. दी हुई घूल स्वतस्वताओं को उपास्तरित, 
लिवध्रित या कम करने की अपनों संशोधन की शक्ति के प्रयोग में संसद्‌ की 
असमर्थ संविधान की'स्कीम से और स्वतन्त्रताओं की प्रकृति से उत्पक्न होती है । 

3, श्रनुच्छेद 368 श्रत्यत्न पाई गेई संशोधन करने कौ शवित धारण 
करता है । दूसरे झब्दों में भ्रनुच्छेद 388 संविधान में संशोधन करने की शक्ति 
संसद्‌ पर प्रदत्त नहीं करता बल्कि क्रेबल संशोधन की ऐसी शक्ति का प्रयोग 
करने. के लिए प्रक्रिया विहित केसा है 

4. संशोधन करने की शक्ति संविधान की सप्तम भ्रनूसूत्री की सूची ] में 
प्रविष्टि 97 के साथ पठित अनुच्छेद 245 और 248 में पाई जाती हैं | 

5. संशोक्षत की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान संसद्‌ के ढाचें को नष्ट 
नहीं कर सकती बल्कि केवल मूत्र लिखत के ढांचे के झन्तगंत उसके उपबन्धों को, 
उन्हें और ग्र्चिक प्रभावशील बनाने के लिए, केवल उपाम्तरित कर . सकती 
है। दूसरे ज््दों में, संविधान के उपबन्धों में निस्सन्देह संशोधन किया जा सकता 
है किन्तु इस प्रकार नहीं कि मूल प्रधिकार छीन लिए आएं या न्यून कर 
दिए जाएं। 

6. संविधान में संशोधन करते की शक्ति और विधियां- बनाने की- साधारण 
शक्ति के बीच कोई प्रन्तर नहीं है ! 

7. श्रनुच्छेद . 4(2) जिसमें. एफ सब्मिलित करने वाली परिषाषा 
अन्‍्तविष्ट है प्रथमदृष्टया, सोविधासिक विधि को भी शासिल्र करता है। 
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8. मयां संविधान बनाने के लिए श्रयवा उसमें श्रामूल पसरिबितेन करने 
के हेतु संदिधाव सभा बुलाने के लिए संसंद्‌ की अवशिष्ट शक्ति का प्रवल॑म्द 
लिया जा सकता है (किल्तु यह दाय अनस्तिम थी और श्रन्तिंग नहीं)। 

9. इस न्यायाल्म के समक्ष प्राक्षेपित संद्हवां संशोधन अधितियम और 
प्रथम, चतुर्थ और सोलहवां संकोधन भी सांविधानिक दृष्टि से अविध्निमान्य 
है । तथापि इन संशोध्नों को श्रविधिमात्य घोषित करने से परेशानी और सभ्रव्यवस्था 
होने की संभावना है इससिए यह संशोधन भविष्यलक्षी ग्रविथ्िमान्यकरण के 
सिद्धान्त को लागू करके भादी प्रयोजनों के सिवाय विधिमान्य समझे जाएंगे । 

30- भविष्य में, संसद्‌ को संविधान के भाग 3 को इस प्रकार संशोधित 
करने की शकित नहीं होगी जिससे कि मूल अधिकार छोने या न्यूत किए जाएं। 
न्यायाधिपति हिंदाबतुंल्लाह ते प्रमुख बहुमत निर्णय में व्यवत्त किए गए ग्रन्तिम 
विमिश्चय से सहमति प्रकट की । उनके मत का सारांश इत प्रकार दिया जा सकता है-- 

, संशोधन की शक्तित राज्य के पास होती चाहिए | 'संजोधन' शब्द 
का इस प्रकार संकी्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता कि इसके अन्तर्गत 
साधारण ढातें के ग्रन्तगंत केवल छूट पुद् परिवर्तन शामिल हैं । संशोधन 
हारा नई सामग्री जोड़ी जा सकती है भौर प्रुरानी सोमग्री निकाली या परिवर्तित 
को जा सकती है । 

2 प्रनुच्छेद 368 में उस ब्रक्रिया की रूप रेखा दी गई है जो यदि 
बथावत श्रनुम्तरित की जाए तो उसके परिणामस्वरूप संविधान में संशोधन हो 
जाता है । यह अनुच्छेद किसी विशेष व्यवित था व्यक्तियों को शक्ति नहीं 
देता है | 

3. यदि पंशोधन की प्रक्रिया, को, झक्ति कहा जा सकता 
है तो थह एक विधासी शक्ति है किन्तु यह भ्रपनी एक विशेष किस्म की 
शर्क्ति है और संविधान की स्रष्तम भ्रनुसूची को तीनों सूचियों से बाहर है। 

4. साधारण तौर पर बनाई गईं विधियों और संविधान में संश्ोप्नन के लिए 
समय-समय पर बनाई गई विधियों के बीच हमारे संविधान में कोई अन्तर नहीं 
है । अत: सांविधानिक संफ़ोधव प्रनुच्छेद 3(2) की परिधि के अन्तर्गत प्राने 
चाहिए | 

5. सम्पूर्ण संविधान का संश्ोधत किया जा सकता है, केक्ल दो दर्जन 
प्रगुच्छेद ही त्रनुच्छेद 368 की. परिधि से बाहर हैं. वह भी इसलिए कि 
संविधान ने उन्हें मूल बताया है । 

8- पूल अधिकारों को साधारण संशोधन प्रक्रिया द्वारा छीता या न्यूब 
'सट्ठीं किया जा सकता । संसद्‌ को एक अन्य संविधान सभा बुलाने के लिए 
अनुच्छेद 368 में संशोधव करना चाहिए, संविधान सभा को बुलाने के लिए 
सूची एक के मद 7 के अप्ठीने विधि पारित करनी चाहिए ग्रौर तब 
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वह सभा मूल अझ्छ्िकारों को न्‍्यून कर सकेगोया छीन,सकंगी। संसद्‌ का मठत 
विधात की शंविति सहित किया गया था जिसके अन्तर्गत संविधान का संशोधन 
भी है किन्तु केवल वहीं तक जहां तक अनुच्छेद [3(2) अनुन्ञात करता है। 

7. संसद्‌ को प्रनुच्छेद 368 में से संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं 
है जिससे कि वह अपने ऊपर मूल श्रण्चिकारों के वारे में संविधायी 
क्तियां प्रदत्त कर ले । यह गलत होगा प्लौर अनुच्छेद 3(2) 
के प्रतिकूल होगा ।॥ 

&. प्रमुख बहुमत निर्णय ढ्वारा लेखबद़ किया गया विनिश्चय विधियों 
के भविष्यलक्षी भ्रविधिसान्यकरंण के भ्राघार पर सही तहीं है बल्कि उपसति 
के भ्राधार पर सही है । प्रथम, चत्र्थ झौर सतहवें संशोधन एक सम्बे समय 
तक उपभति द्वारा संविधान के भ्राग बन गए हैं भ्रौर इसलिए उ्ें चुनौती 
नहीं दी जा सकती । उत्में सक्नहदें संशोधन के लिए भी प्राम्रांणिकता 
अन्तविष्ट है । 
न्यायाभिपति बांचू ने, जिन्होंने प्रमुखे अल्यमत निर्णय दिया था, निम्नलिखित तिष्कर्ष 


निकाले-- के 


3. संविधान में संशोधन करने की प्रकिया झौर शक्ति, दोनों, अनुच्छेद 
368 में उपलब्ध हैं त कि सूची । की भ्रविष्टि 97 में । 

2. 'संशोधन' शब्द को उसका पूरा अर्थ दिया जाना चाहिए अर्थात्‌ यह कि वह 
शकिसि ब्योरों के सुधार तक निर्बन्धित गहीं है बल्कि विद्यमान उपबंधों में परिवर्घंत 
या प्रतिस्थापन या विस्ोप करने तक है। 

3. प्रनुच्छेद 368 द्वारा प्रद्श शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद्‌ उसमें विहित 
प्रक्रिया का पालन करके संविधान के किसी भी उपबंध्त का संशोधन करने 
के लिए सक्षप है । 

4 प्रमुच्छेद 3(2) में “विधि शब्द में केवल वे विधियों शामिल 
हैं जो संसद्‌ द्वारा और राज्य विधानमण्डल द्वारा अपनी साधारण विधायी 
शक्ति के प्रयोग में बनाई जाती है किन्तु ब्रनुच्छेद 368 के श्रधीन किया गया 
संशोधन उसमें शामिल नहीं है । है का 

$. चूंकि संशोधन करने को शक्ति एक संविधायी शक्तति है इसलिए 
यहू प्रभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि कट इस कल्पित प्राधार पर किन्‍्हों 
विवक्षित निर्यन्धनों के भ्रधीन है कि संविधान के मूल तत्वों में संशोधन नहीं 
किया. जा. सकता । 


न्यायाध्षिपति बछावत ने न्यायाप्तिपति वांचू से सहमति प्रकट की और कपित 


किया-- 


॥. संजोधत शक्तित पर कोई भी तिर्वन्यन ग्रमच्छेद 368 की श्राण्णा 
से भ्राप्त नहीं किया जा सकता । ग्रतः इस ग्रनुच्छेद के अधीन संविधात के 
प्रत्येक भाग सें संशोधव किया जा सकता है । 
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2. संविधान भर विधियों के वीच ग्रस्तर इतना मूलभूत है कि संविधान 
को विधि या विधायी श्रधिनियम नहों माना जा सकता । 

3. अनुच्छेद 368 से यह उपदर्शित होता है कि संशोधन” क्ब्द से 
“पर्वत” अ्रभिप्रेत है । परिवर्तन अनिवायंद्र: मुधार नहीं होता है। 

4 इस दलौल का विनिश्चय करना प्रमावश्यक है कि वया संविधान 
के मूल तत्वों में डदाहरणार्थ, सरकार के गणतान्त्रिक स्वरूप या. उसके 
परिसंघीय ढांचे में, संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि यह अ्रश्न विनिश्चय 
के लिए उत्पन्न नहीं हुआ 
न्यादाप्षिपति रामस्वामी ने भी ऐसा ही तक॑ भ्रपताया और यह ब्रभिनिर्धारित कियो-- 

3. कि अनुच्छेद 3(3) में “विधि” की परिभाषा के धरत्तर्गत उसके शब्दों 
में सांविधानिक संशोझ्नन शामिल नहीं है। पदि संविधान निर्माताओं का यह 
आशय होता कि भाग 3 द्वारा प्रत्याभूव मूल अधिकार झ्नुच्छेद 368 की 
व्याष्ति से पूर्णतया बाहर होने चाहिएं तो यह. प्रनुपाव करना युवितयुक्त होगा 
कि वे इस प्रोशेय का अधिव्यक्त उपबंध करते। 

2. संविधान कौ प्रस्तावना, जो भारत को एक प्रभुत्वसम्पस्त प्रजातांबिक 
गणतन्त्त घोषित करती है,- संशोधन शक्तिति. की व्याप्ति सें.परे नहीं है, संविधान 
के कुछ ग्रव्य मूलभूत तत्व हैं, जैसे विधायी शक्ति को वितरण , सरकार 
की संसदीय शक्ति और उच्चतम न्यायाज्रय और उच्च न्यायालयों के स्थापत से 
संबंधित मूलभूत तत्व भी संशोधन की शक्त्ति से परे नहीं हैं । 

3. संविधान के अनुच्छेदों में से प्रत्येक प्रतृच्छेद 368 के ग्रधीन संशोधनीय है 
और उत्त भनुच्छेद के प्र्यात्वयन में किसी विवक्ष/ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 
इस प्रकार यह बात स्पष्ट हैकि ग्रोलक नाथ वाले मामले (?) में बहुमत वाले 

व्याथाधीशों ने, जिनमें स्यायाध्तिपति वांचू, हिंदायतुल्लाह, भागंव, मित्तर, वछावत झौर रामस्वामी 
थे, यह तक नामंजूर कर दिया था कि अनुच्छेद 268 केवल संविधान का संशोधन करने 
में ग्रनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित करता है | उन्होंवे यह ग्रभिनिर्शारित किया 
कि ब्रनुच्छेद 368 संदिधान करे संशोधित करने की शक्ति भी प्रदत्त करता है। उन्होंने यह ते 
अस्वीकार कर दिया कि संशोधन कौ शक्ति सूची 7 की भ्रविष्टि 97 में है। बहुमत 
वाले न्यायाधीशों मु० न्‍्या० सुब्ना राव, और उनके चार सहयोगियों और स्या० हिंदाय- 
तुल्लाह ने यह अभिनिर्धारित किग्रा कि संविधायी शक्ति श्रौर विधायी शक्ति के बौच 
कोई भेद नहीं है और यह कि गअनुच्छेद 3(2) में प्रयुक्त विधि' शब्द के ग्रस्तगंत 
संविधान को संशोधित करने के लिए संसद्‌ द्वारा पारित विधि पाती है | मुख्य न्यायाधिफति 
सुब्दा राद और उनके चार सहयोगियों ते यह सुझाव दिया कि बदि 
संविधास को मूल रूप से परिवर्तित करना है तो संविधान सभा गआ्राहत 
करने के लिए विशिष्ट शक्ति का ग्रवल्ृम्ब लिया जाना चाहिए । न्यायाधिपति 


“ 8) (कक) 2 एक और बार० 752. 
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- हिंदायतुल्ताह ने भिन्न दृष्टिकोण झ्पनाया औ्रौर यह मत व्यक्त किया कि मूल अधिकारों 


को न्यून करने हेतु मूलभूत परिवर्तत करने के लिए अनुच्छेद - 368 “तो 
उपयुक्त. रथ से संशोधित करना होगा और अनुच्छेद 368 के संशोधित उपयपों 
को ध्यान में रखते हुए श्रविष्टि 97 के भ्रधीन विधि पारित करने के पश्चात्‌ संविधान 
सभा बुलाई जानी चाहिए । मह्‌ उल्लेख करता महत्वपूर्ण है-कि व्यायपीठ गठित करने 
वाले सभी ॥] न्यायाधीश इस बात यर सहमत ये कि मूल अधिकार छीने जा सकते 
हैं किन्तु उन्होंते उस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए भिन्न सरीकों का सुझाव. दिया है । 
मुख्य स्यायाधिप्ति सुक्बा राव श्लौर उतके चार सहयोगियों से संविधान सभा बुलाने का 
मुझ्नाव दिया;' भ्रविष्ठि 97 के झधीन विधि पारित करने के आद संविधान सभा बुलाने 
के लिए संविधान के प्रतुच्छेद 368 के संशोधत का सुन्नाव हिया; शेष पांच 
न्यायाधीशों ने यह अ्रभिनिर्धारित किया कि मूल ब्रधिकारों को न्यून करने भ्रक्वा उतको 
छीनने हेतु संसद्‌ को संविधान को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। 

प्रमुख बहुमत बालें निर्णय ने यह दिनिश्चित नहीं किया था कि क्षया संविधान 
के हर एक उपदंध को संशोधित करने के लिए शक्तित प्रदत्त करने हेतु स्क्यं 
अनुच्छेद 368 का संशोधन किया जा सकता है। इसका कारण यह था कि योलक गाय बाला 


+ भामल्रा (*) श्रसंशोधित भ्रनुच्छेद 368 के श्राधार पर विनिश्चित किया गया था। न्यायालय 


के समक्ष यह प्रश्त नहीं था कि क्या अनुच्छेद 368 के संशोधन द्वारा मूल अधिकार 
छीने जा सकते हैं । यह प्रश्न: मरी व्यायालय के समक्ष वियाश्य नहीं था कि क्‍या भविष्य 


* मैं छंसदू प्रनुच्छेद 368 के संशोधत द्वारा संविधान के हर एक भाग और उपबन्ध 


को संशोधित करने की शक्ति ग्रहण कर सकती है । ऐसा प्रश्न श्रत्यक्षट: तब उड 
सकता है जंब प्रगुच्छेद 368 में अस्तुत: प्रंशोधन कर दिया जाए, जैसा कि अब प्रश्न 
उत्पन्न हुध्ा है, और उस संशोधन के निर्वस्थन भाचूम हों। पश्रतः प्रमृष्त बहुमत 
निर्णभ में ये मत, जिनमें मूल अधिकारों को छीतने की संसद्‌ की भावी शक्ति पर तिरन्धन 
ज्गाया गया है, बहुमत वाले तिर्णय का ग्राधार नहीं गठित करते । विद्वान न्यावाधीशों ने 
पुश्यक्तत: इस बात पर विचार नहीं किया कि भविश्य. में मूल श्रधिकररों वाले 
प्रध्याय को पहले प्रनुच्छेद 368 का संशोधन करके संशोधन की विषयदस्तु बनाया जा 
सकता है, जैसा कि श्रव चौनीसवें संशोधन में किया गया है । 

यह देखना होगा कि गोलक नाथ वाले मामले में पिटीशनरों मे जो विजय 
पाई है बह नाशात्मक है । उन्होंने किसी शास्त्रीय विवाथ के विनिश्चय' के लिए 
न्यायालय से सप्तादेदन नहीं किया वल्कि इस बाल की घोषणा अभिश्राप्त करने के लिए 
समाबेदत किया कि वै विधियां, जो उनके मूल-प्रधिकारों को प्रभावित करती हैं, 
असांविधानिक हैं। न्योयाल्य ने उत विधियों को कायम रखा किन्तु मैं यह मानता हूं 
कि वे त्यायात्रय से इस बात से सन्वुष्ट होकर गए कि झाने थाली पीढ़ियां उनके 
द्वारा लबघाए गए अखरोट पौदे के फ़लों का उपभोग कर सकेगी। किन्तु यह श्रतीत होता 
है कि मानो उस पौवे के भ्रस्तित्त_ को सथाप्त करने के लिए कौई तूफान 
उप्चड़ रहा है। * 


“ए) छतडछो ३ छा स्ीई आरण 762. 
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जैसा कि कहा जा चुका है ग्रोसक नाथ वाले मामले में ॥] विद्वान न्यायाधीजों 
में हे 6 ने यह प्रभितिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 368 न केवल संशोधन करने की 
प्रक्रिगा से विहित करता है बल्कि वह संविधान को संशोधन करने की शक्तित प्रदर्त 
करता है और संशोधन शक्ति संविधान के अनुच्छेद 245, 246 और 248 के साथ 
पढ़ित सप्तम श्रनुसूची की सूची । की ग्वशिष्ट प्रदिष्टि 97 में नहीं खोजा 
जा सकता। 


संविधान के भाग 20 का शीर्षक "संविधात का संप्रोधत” है त॑ कि “संविधान 
के संशोधन के लिए प्रक्रिया” झतः अनुक्छेद 368 कौ बाबत, जो कि भाग 20 में एकमात् 
ब्नुच्छेद है, यह अभिनिर्धारित करना होमा कि वह प्रक्रिया और प्रक्रिया के परिणाम, 
दोनों, के ही बारे में है। “संविधान के संशोश्नत के लिए प्रक्रिया” साप्तक अनुच्छेद 368 
का पाश्खे टिप्पण केवल एक खूचक शब्द है और वस्तुतः भासतः सही है । इसमें प्रक्रिया 
को श्रपनाने के परिणास का उल्लेख नहीं है क्योंकि इस भाग के शीर्षक में इसका 
स्पष्टतः उल्लेख कर दिया गया है । भनुच्छेद 368 के बहुत कुछ अनुपयुक्त पाश्द दिप्पण 
का व्यायौक्त्य इस तथ्य पर आधारित है कि वह प्रतुच्छेद किसी नामित प्राधिकारी को 
शक्ति प्रदत्त नहीं करता बल्कि स्वनिष्यादी प्रक्रिया गिहित करता है जिसका यदि यथाये 
हृप से प्रनुसरण किया जाए तो यह परिणाम होता है कि “संविधान संशोष्धित हो 
जाएगा” । गवर्नमैष्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 935 के समस से अवशिष्ट शक्ति के 
इतिहांस और विधायी शक्ति के वितरण की स्कीम से यह पता चलता है कि यदि संविधान 
निर्माताओं के मस्तिष्क में विधायी शक्ति के विषय की बात विशेष रूप से थी हों उसे 
अवशिष्ट प्रविष्टि में वहीं डाला गया होता बल्कि उसे ग्रविभक्त रूप से विधायी सूची---और 
अधिक संभाव्य हुए से सूची ] में सम्पिज्ित किया गया होता। यह कि संविधान के 
संशोधन का प्रइत संविधान के रचयिताओं के मस्तिष्क में प्रमुख हूप से बह “संविधान के 
संशोधन” की बादत प्रधम भाग--धाग 20 के श्रायंटन से स्पथ्ट हो जाती है। इसके पश्चात्‌ 
सूची । की प्रदिष्टि 97 के श्रधीन विश्वाथी शक्ति भ्रतत्यतः संसंद को प्राप्त है । संविधान को 
संशोधित करने की शक्ति उस प्रविष्टि में बहों है क्योंकि अनुच्छेद 368 के परन्तुक 
के प्रम्तर्गत श्राने वाले. विययों के बारे में संसद्‌ को संविधात का संशोधन करने की 
अनन्य शक्ति प्राप्त नहीं है । भारत के संविधान का प्रारूप भो इसो दिशा में 
संकेत करता है कि संशोधत को शक्तित भ्रवक्षिष्ट प्रविष्टियों में नहीं खोजी जा सकती । 
जआाहआनप अनुच्छेद 304 में, जो ग्नुच्छेद 368 का समविषयक है, उप-अमुच्छेद 2 
द्वारा राज्य विधानसमण्डलों को भो संशोधन की सोमित शक्ति प्रदत की थी और उन विधान- 
अण्डलों को न तो विधान सम्जस्धी प्रबशिध्ट शक्ति प्राप्त थी और न ही राज्य सूची-- 
सूची 2, में संविधान के संशोवररों के रूप में विध्ायी शक्ति सम्मिलित है। अन्तिम रूए 
से अनुच्छेद 245 के श्रधीत विधान बनाने की शक्तत “इस संविधान के उपबन्धों के 
अध्यधीन है”, जिससे कि अवश्िष्ट शबित के श्रधीन संविधान के किसी भी भाग 
का; संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ विस्तार तक किसी संशोधन का 
अशोधित किए जाने वाले अनुच्छेद से असंगत होता अवश्यस्मभावी है । 


जन 


केशवॉनन्द प्रारतो ब० केरल राज्य [व्या० बेंखबड़ ] ]35 


अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति को प्रवस्थिंत करने और इस तक को 
श्रपवजित करने के पश्चांत्‌ कि इसे सूची [ की प्रविष्टि 97 में श्लोजों जो सकता है, 
इस एक्ति के विस्तार और प्रविषय को अवधोरित करना श्रावंश्यक हो जातां है। 
क्या वह शक्ति ध्रनियन्तित और पूर्ण है ग्रथवा क्यो उसके प्रयोगें पर कोई निर्येश्धन 
हैं चाहे वे अभिव्यक्त, विवक्षित श्रथवा अन्तनिहित हों ? 

पिटीशनर के काउंन्सेल ने यह निवेदन किया है--() कि 'संविधान' शब्द 
कला का शब्द नहीं हे, इसका कोई ठीक-डीक और निश्चित ध्थवा सुरुय एनम्‌ मूल 
अर्थ नहीं है; (2) यह कि भनुच्छेद 368 के लिबस्धनानुप्तार उसकी महत्वपूर्ण विवक्षाएं 
हैं भौर उस प्रनुक्छेद में यह दक्िते करते के लिए प्रन्तनिहिंत सांक्ष्य है कि उसके 
संदर्भ में 'संभोधन' शब्द के प्रस्तेयेंत संविधोन के सारंभूत त॑स्वों के लिएं अंपायकर 
अथवा विताशी परिकर्तत नहीं श्राते हैं; (3) यह कि साबिधानिक संशीधनों सहित 
अनुच्छेद 3( 2) संशोधनों की शक्ति पर, भ्रमिव्यक्त निर्बन्थन है; (4) बह कि संशोधन 
शक्ति पर विवक्षित ओर अल्तनिहित निर्वन्धंव हैं जो संखद्‌ को संविधान के सारभूत 
तत्वों, श्राधारभूत तत्वों अथवा उसके मूल सिद्धान्तों में से किसी को होनि पहुंचाने या 
विनेष्ट करने से रोकते हैं; और (5) बह कि संग्रो्वन शक्ति के विस्तार का प्रधत्वियत 
करते समय उच्च शक्ति के पूर्भ और अनियंन्दित अभिनिर्धारंण के परिशामों को ध्यात 
में रखा जाता चाहिए । काउल्सेल का यह कंहनां है कि अनुच्छेद 368 को इस रूप 
में नहीं पढ़ा जाना चाहिए जैंसे कि वंह संविश्लान की समाप्ति की अभिव्यक्ति ग्रषवा 
उसके विधिक रूप से अस्तित्व में न रहने के लिए उपबन्ध है॥ उसका यह कहना 
है कि संसद्‌ झनुब्छेद 368 के अधीन अनेधिकारपूर्वक संविधान के शासकीय समापक 
की भूमिका नहीं श्रषना सकती । प्रत्यथियों ने इनमें दे हर एक प्रस्थापता पर उतना 
ही जोरदार रूप से विवाद किया है जितना जोरदार रूप से हनका प्राख्यान किया गया है। 

निस्सन्देह संविधान! शब्द कला का शब्द नहीं है और हमारे समक्ष 
उद्धृत बहुत से शम्दकोषों, पाद्य पुस्तकों और विधि शब्दावलियों से यह पता चलता 
है कि इस फ़ब्द के श्र्य के बहुत से भाव हैं। उदाहरणस्वरूप शार्टर अक्सफोर्ड « 
इंगलिश डिक्शतरी आन हिस्टोरीकल परिंसपिल्ल, तीखरा संस्करण, वेबस्टर्स थर्ड न्यू 
हष्ट रनैशतल डिक्शनरी ऑफ दि इंगलिश सैंगवेज, दि रैण्डम हाउस हिक्शवरी ऑफ इंगलिश 
लैंगवेज, भर्ल जोविड कृत दि डिक्शनरी ऑफ इंगलिश लॉ, जुडिशियल एण्ड स्टेटू- 
यूठरी डैफ़ेनीशनस ऑफ वर्डत एष्क फ्रेजेज ; दूसरी प्रत्थमाला जौन बौ० सौन्‍्डा्स करत 
वरईडस एण्ड फ्रेजेज लोगली डिफाएण्ड, ह्लार्टन्स लॉ सैक्सीकत, चौदंहवां संशोधत, वें 
एण्ड क्रेजेज परमानेष्ट इड्िशन; भले टी» क्राफोई कृत दी कम्सट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स । 

कुछ ग्रमरौकी राज्यों के सुप्रीम कोर्टों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि 
'संझोधत' पद में मूल लिखते के भ्रनुंसार ऐसा परिव्धन या तन्दीली विवक्षित है, जो उसके 
उस प्रयोजन में सुधार करे प्रथवा उसको बेहतर रूप से क्रियान्बित करे जिसके लिए 
किया या था [देखिए-लौबरंभोर वनाम॑ बेटे(/), मैकफेडन बनाम जौडंन(*), 
[) एृछ+) 393 कंबोकोकिया, 8. 
(5) 32 कैलोफोनिया सैकेम्ड 330. 
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फोस्टर बनाम ईबाट(/)| बिनिषत्नयों को दूसरी श्रेणी में पुनः भ्रमरीकी राज्य के सुप्रीम कोर्ट 
मे संविधान शब्द का विस्तृत श्र्थ स्वीकार किया है जिससे कि इसके पग्रन्तगंत 
सांविधानिक दस्तावेज का पुनरीक्षण” भी सम्मिलित किया जा सके। विखिए--एडबर्डस 
बनाम लेह्सर(”), एक्स पार्टि डिस्लो(?), स्टेपल्स वताम गिलसर(+))। 


संक्षीप में यह कहता सही होगा 'संशोधन' शब्द को स्राक्षारणत: कम से कम 

तीन भिन्‍ल-भिल श्रर्थ दिए गए हैं-- 

(क) सुधार करना या बेहतर बताना; गलती दूर करना; 

(ख्र) ऐसी तब्दीलियां करना जो लिंखत में सुधार न करें किन्तु जो संशोधित 
कौ जाने वाले लिखत के प्राधारभूत तत्वों, सारभूत तत्वों और मूल सिद्धांतों में 
परिवर्तत ने करें, हाति ने पहुंचाएं या उत्हें नष्ट न करें; और 

(गे) किसी भी प्रकार की कोई तब्दीली करतो। 


ये पादूय पुस्तकें और नजोरें इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि यह देखने में सरल 
लगने वाले 'संशोधन' जैसे शब्द के तिर्वेशन में झ्तर्बलित प्रशभास्वयन संबंधी कहिताई 
के बारे में एक जागरुकता की भावना लाती हैं । किन्तु ऐसी जागरूकता के बाद भी 
अंतिम विश्लेषण में हमें मह प्रवधारित करने के लिए कि कया प्रंवुष्छेद 368 में 
'हशोधन' शब्द प्रस्पष्ट और ग्रतिश्चित श्र्थ वाला है, प्रपने संघठवात्मक दस्तावेज का 
हो प्राध्य लेता चाहिए। ह 


'संशोधन” शब्द के भ्रर्थ के बहुत से भाव भिल्न संदर्भों में भिन्‍्त रूप से लागू 
हो सकते हूँ किन्तु यह प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 368 में वह जिस संदर्भ में श्राता 
है बहू में तो प्रस्पष्ट है और न ही ग्रनियत है बल्कि उसका एक निश्चित ग्र्श है। 


प्रमुक्छेद 308 का परन्तुक यह दकित करने के लिए भ्रान्तरिक साक्ष्य प्रस्तुत. 
करता है कि 'संशोधन' शब्द उस अनुच्छेद में संकीर्ण श्रथवा, भ्रगुदार भाव में नहीं 
प्रयुक्त हुआ हैं वहिक उसका ग्राशय वृहत्तम विस्तार है । भ्रतुच्छेद 368 में यह उपब्ध 
है कि “इस संविधान के संशोधन .का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद 
के किस्री सदन में. पुरःस्थापित करके ही किया जां सकेगा” और विहित .वहुभत द्वारा 
विशेषक के पारित करने के पश्चात्‌ "विधेयक के तिर्बन्धनों के ग्रतुसार संविधान 
संशोधित हो जाएगा” | परन्तुक में यह कहा गया है कि यदि “ऐसा कोई संशोधन” 
परन्‍्तुक के खण्ड (क) से () में वर्णित विधयों में “कोई परिवर्तत करना चाहता 
है” तो उस संशोधन का राज्यों में से ऋण्े राज्यों के बिघानमण्डलों द्वारा उसका प्रनुसर्मथन 
भी अपेक्षित होगा । “ऐसा कोई संशोधन” का प्रर्थ प्रकटतः ऐसा “संशोक्षत” है जिसे 
(7) 344 प्रोहिणे स्टेट 65. 
(?) काजपबेस्टवे रिपोटर, बाल्यूम 33, पृष्ठ 20, 
(+) कैहल रिशोडेर मं० 262, पृष्छ 563. 
(4) बमेरिकत लॉ रिपोर्टर एनोटेंटिड, लित्द 58, पृष्ठ 495. 
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अनुच्छेद 368 के मुक््य भाग में निदिष्ट किया गया है और इस प्रकार स्वयं मह अनुच्छेद 
यह परिकल्पित रूरता है कि यह संशोधन 'परिवर्तत' का रूप ले सकता हैं। 
इस मामले में हर एक शब्द के हर एक कोने पर एक शब्दकोष निर्दिष्ट किया गया 
है और हमारे समक्ष चेंज” (तब्दोली) के बहुत से अर्थों के श्रति निर्देश किया गया है । 
आक्सफोड्ड इंगलिश डिक्शनरी (जिल्द ! पृष्ठ 29)- से इस शब्द का प्र्य उद्ृत कर 
देना पर्याप्त होमा--"तब्दीली : एक चीज के स्थान पर दूसरी च्रीज रख देना फिसी 
चीज की स्थिति प्रववा उसकी क्वालिटी में परिवर्तन कर देना” । वेबस्टर्स थर्श व्यू 
इच्टरनेज्ञसल डिक्शनरी (जिल्द ]]] पृष्ठ 373-74) पर भी वही अर्थ दिया गया है । 
यह बात सन्देहातीत रूप से स्पष्ट है कि 'बेंज' (तब्दीलो) से केवल भूल लिखत के 
अनुरूप ऐसा परिवर्धन'* * *अभिप्रेत नहीं है जो उम्र श्रयोजन में सुधार 
करे या बेहतर रूप से क्रियान्वित करें जिसके लिएं वह बिटचित किया गया था। 


पंचम अवृसूची के भाग ध रे पैर 7 और दरष्ठ अनुसूची का पैरा ४ भी 
"संशोधन" शब्द के श्रयं का वैसा ही सबूत प्रस्तुत करता है । गे दोनों पैरा एक सी ही 
श्राषा में उन-उने ग्रनुयूचिों के संशोधन का उपबन्ध करते हैं-- 


“अनुसूची का संशोधन--संसदू, समथ-समय पर विधि द्वारा, जोड़, फेरफार या 
निरस़त करके, इस गनुसूचो के उपबस्धों में से किसी का संशोधन कर सकेगी 
तथा जब अनुमूची इस भ्रकार संश्ोष्तित हों जाए तब इस संविधान में इस भ्रनुसूत्री 
के. प्रति किसो निर्देश का झ्र्थ ऐसा किया जाएगा कि म्ात्रों वह निर्देश इस प्रकार 
संशोष्तित ऐसी प्रनुसूची के प्रति हो । 

(2) ऐसो कोई विधि जैसी कि इस कण्डिफा की उप-कष्डिका में व्षित है 
इस संविधान के - भतुच्छेद 368 के प्रयोजनों के सिए इस संविधान का संशोधन 
नहीं सम्तन्ली जाएगी ।" हु 

पंचम और पष्ठ अनुसूची के पैदा 7 और 2 के इन उपकन्धों से दो चीजें 

सामने श्राती हैं, पहली मरह कि “संविधान” जैसा कि खण्ड (।) में दक्शित किया 


“गया है उसके प्रन्तगंत “जोड, फेरफार या निरसन” आते हैं और डूसरे यह कि “णोड़ 


फेरफार या तिरसन” के रूप में भी कोई संशोधन श्रनुक्छेद 368 के निर्वस्धन के 
भीतर झ्रोएगा । इसे उस श्रनुच्छेद के प्रविषय से ग्रभिव्यक्त रूप से अपवर्जित किया 
गया है जिससे कि यह उसके भोतर न आए जो कि यह भ्रन्यथा उसके भीतर श्राता । 


मूल रूप से अ्रष्ठिमियमित संविधान के बहुत से अनुच्छेदों में 'संघोधन शब्द” 
का प्रयोग किया गया चा--अनुच्छेद 4 (4) (2), 08( 4), 09( 3) और (4), 7, 
॥4(2), 469(2), 96(2), 98(3) और (4), 200, 20, 204(2), 
207(१) (2) (3), 240(2), 274(), 304 (ख) और 349 । इन श्रनुच्छेदों 
की भ्न्तवस्तु और विषयवस्तु पर निर्देश करते पर यह पता चलेगा कि इन अ्नुच्छेदों 


के अन्तगत झ्ाने वाले हर एक मापले में 'संशोधन' जोड़, फेरफार या निरसतर द्वारा होबा 3 
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मूल संविधात के बहुत से जयबंधों में संशोधन को शक्ति प्रदत्त करने का 
उपदर्शव करते के लिए भिल्न पदों का श्रशोंग किया गया था। श्रनुच्छेद 35(ख्र) 
में उसे “परिवतित, निरम्तित, संशोधित” कहा गया है, अनुच्छेद 243(व) में इसे 
"निरसन या संशोध्त” के रूप में वर्णित किम्रा गया है। अनुच्छेद 254(2) के 
परल्तुक में इसे संशोधन करने, प्लेरफ़ार करने या निरसत करने के रूप में उल्लिखित 
किया गया है; और श्रतुच्छेद 392() में “ऐसे अनुकूलन चाहे वे उपान्तरण, 
परिबर्धत था सोप के रूप में हो” प्रद का प्रयोग किया गया है । भ्रांग्ल भाषा की शब्दावली 
समृद्ध है और उससें भिन्‍न शब्दों के प्रथों के भावों में ऐसे उत्तम और बारीक भेद 
हैं कि यह कहा जाता है कि उस भाषा में कोई पर्यायवाची नहीं है किन्तु मैं यह 
विश्वास करना असंभव: समझता हूँ कि झपर प्रगणित बहुत से पदों के पीछे कोई प्रकत्पित 
प्रयोजन प्रथवा परिकत्पनां है । यदि कुछ उदारता से देखा जाए तो पग्रासानी से यह 
भआाना जा सकता है कि इतका प्रयोग, भाषा की उल्‍्छृष्दता प्राप्त करने की सामान्य 
कप्तजोरों के कारण किया गया है । अपने समक्ष किसी लिखत में इससे प्रधिक भाव 
लगाने का परिणाम कहीं होगा जो सर राबट्ट ब्राउनिंग की कविताओं का हुोग्ना है | 
जब उसने उन्हें लिखा तो केवल दो ही व्यक्ति उसका श्र्थ जावते धे--वह और ईश्वर । 
किन्तु झालोचकों को' सुनने के पश्चात्‌ केवल ईश्वर यह जाततां है कि उप्तका कविता 
लिखने का क्या ग्राशव था। 

विश्व के भहुत से देशों के संविध्ानों से थहू पता चलता है कि 'संशोधन', 
'परिवतेन', 'पुनरीक्षण' और “तब्दीली' शब्दों का सिश्चित रूप में प्रयोग किया गया है ॥ 
लाइबेरिया, ट्रिनीहाड और टोबेगों के संतिधानों से पह पता चलता है कि 'संशोधत' 
और “परिवर्तन' के अर्ध के वीच कोई भेद नहीं है। सोमालिया, जोर्डन, कुवैत, 
लैवनान और वियतनाम जनवादी ग्रणतन्त्र के संविधानों ते यह पता चलता है कि 'संशोधन' 
और 'पृतरीक्षण” के यीच कोई भेद नहीं है । वैल्जियम के संबिधान से यहू दर्शित 
होता है कि 'पुनरीक्षण” और '“परिवर्तत' शब्द एक ही भाव में श्रयुक्त किए 
गए हैं । बहण्डी के संदिधात से यह पता चलता है कि 'शोधत' से 
'तब्दीली' व्यज्जित होती है । गोनाकों, कोस्ठारिका, क्यूबा और निकारगुआ 
के संविधानों से यह पता चलता है कि 'संशोधन” पूर्णां अपवा आंशिक हो सकता है। 


डॉक्टर डी० क्ांतरैड का भ्रनुच्छेद 363 के थारे में यह कहता है कि “पधंशोधन 
की. प्रक्तिा और स्ंविधायी शक्ति पर परिसीमा के विषय में संशोधन शब्द के प्रर्थ 
को 'सुधार' तक तिर्बेन्धित करना संभव तहीं है और न ही इस बाद से इंकार किया 
जा सकता है कि संशोधन द्वारा पूरे के पूरे श्रनुच्छेद हृठाए जा सकते हैँ या प्रतिस्थापित 
किए जा सकते हैं ।” लेखक का थ्रह दृष्टिकोण व्यायोचित है। भारतीय संबिधात ने 
तो बिश्व का पहला लिखित संविधान और न ही वास्तव में अंतिम है ॥ उस समय से 
जब पहला लिखित संविधान श्र्थात्‌ भ्रमरोकी संविक्षान 787 में विरज्षित्त किय्रा गया 
भा, आज तक 'संशोधन' पद 7] संविधानों भें से कप से कम 57 संविधानों में प्रा चुका 
है। यह बात नहीं सापझी जा सकती कि यदि 'संशोधन' शथ्द संदिश्ध अर्थ बाला है 
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तो मूल महत्व के खिखित को तब्दील करने की शक्ति उतने लम्बे समय तक और 
उतने देशों के संबिधानों में किस भ्रकार गभिव्यक्त को जाती रही है| 

तारीख 2 अगस्त, 846 को संविधान स्रभा ने गवरनंमेष्ट ऑफ इंडिया (यर्ड 
अमेंप्डमरेष्ट) ऐक्ट, 949 पारित किया, जिसने गबर्लमेण्ट ऑफ इंडिया, ऐैक्ट 935 
में एक नई धारा 29] प्रतिस्थाप्ित की, जिसने गवनेर झनरख को ऐसे संशोधन करने 
की ग्राक्ति दी जो वह प्रावश्यक समझे, चाहे वे कतिप्रय उपबस्धों में “जोड़, उपात्तरण, 
ख्थवा निरसन” के रुप में हों । उसके शोध पश्चात ही भ्र्वातू ? सितम्बर, 949 
को संविधान सभा ते वर्तमान प्रवुच्छेद 368 के समविषयर्‌ ग्रनुच्छेद 304 पर बहस 
को जिसमें सदा 'संशोधत' शब्द प्रयुक्त हुम्ला था! भनुच्छेद 304 विषयक उत्त बहस में 
श्री एच० वी० काम द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन संझ्या 3239 नामत्जूर कर 
दिया गया था, जो उस पनृष्छेद में “फेरफ़ार, जोड़, भ्रधवा विरतन के झुप में हो” 
शब्द जोड़ने के लिए था। 


मैं इस विश्वायी इतिहास में ऐसा अनुमान समझ थाने में भ्रसमर्थ हूं कि श्रनुच्छेद 
304 में “संशोधन” शब्द का प्रयोग संशोधन श्क्ति के प्रविषय को सीमित करने को 
बृष्टि से किया गया था। यह वात महत्वपूर्ण है कि ग्रव्तमेष्ट ऑफ इंडिया (ये 
अमेष्ठमेंथ्ट) ऐक्ट, ॥949 को उसके शोक में “गवर्नमेष्ट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट, 935 
को और संशोधित करने के लिए अधिनियम” के रूप में उत्लिखित किया गया था 
और उद्देश्िका में यह कहा गया था कि स्वर्ममेण्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 935 को 
संशोधित करना समीचीन है ! धारा $ द्वारा पुरानी धारा 29। प्रू्ण रूप से “संशोधित” 
कर दी गई थी और नई धारा 29] अरतिस्वापित' कर दी गईं थी। धारा 3 द्वारा 
एक नई उपधारा 'प्रन्तः््यापित' को गई थो । धारा 5 द्वारा एक नई मद अ्रतिस्था- 
पित' की ग्रई थी और पूर्णतः नई भद संख्याएं 3/बी और 3]सी 'ग्रन्तःस्थापिता 
की गई थीं । झतः 949 बाला अधिनियम इस संदेह की कोई गरुंजाइक् नहीं छोड़ता 
कि 'संशोधत' शब्द में जोड़ने, परिवर्तत करने और निरसन करने की क्क्ति सम्मिलित 
है । इसके श्रलावा मह बात सुविदित है कि भिन्‍न शब्दों के प्रयोग से अर्थ में प्रावश्यकः 
रूप से श्रेद नहीं पड़ता [देखिए मैक्सबैल झूठ इस्टरप्रिटेशत ऑफ स्टेट्यूटंस' ।2वां 
संस्करण, पृष्ठ 266 से 289; स्था० छांगसा और न्या० गजेन्रगबकर द्वारा निर्णात 
अस्त राज्य बनाम हेयब श्रलरजा )(?)। 

अंतिम रूप से यह बात महत्वपूर्ण है कि गोलक नाथ वाले मामले में 
।4 न्यायाधीशों में से 5 ने यह दृष्टिकोण भ्रपताया था कि “संशोधन” शब्द को विस्तृत. 
अ्रग्ै दिया जाना चाहिए । प्रमुख बहुमत निर्णय में उस प्रश्व पर इस आधार पर विद्यार 
नहीं किया गया था कि जहां तक मूल प्रधिकारों का संदंध है, उस प्रश्त का संकुबित 
आधार पर उत्तर दिया ज्ञा सकता है। नया» टामस्वामी ने भी 'संशोधन' शब्द के 
अर्थ पर विच्ञार नहीं किया था। तथापि त्या० बांचू ने, जिसने प्रमुख अ्रल्पभत 


(छक्के सर 989 चुके 6, ३० 
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तिर्णय सुनाया, स्या० हिदायतुस्लाह और न्या० बछाबत्त ने यह दृष्टिकोण अपनाया था 
कि उस शब्द को विस्तृत भ्र्थ दिया जाता चाहिए । म्या० हिदामतुल्लाह के श्रवृतार 
“किसी संशोधन द्वारा नया विषय जोड़ा जा सकता है, पुराना बिषय हटाया जा श्कता 
है या परिवर्तित किया जा सक्तता है”। 


इस प्रकार ग्रनुच्छेद 368 में “संशोधन” शब्द का स्पष्ट और मिश्रित प्र्थ 
है भीर यह जोड़ने, परिवर्तन करने प्रथवा फ्रेरफार करने से संबंधित वृहृश्मणा विस्तार 
की प्क्ति का प्रर्धबोधक है । ग्रनुक्छेद 368 में संविधान को संशोधित करने की शक्ति 
बस्तुतः इतनौ विस्तृत है कि यह परल्तुक के ख़ष्छ (ढ) द्वारा स्वयं सशोधन शक्ति को 
संशोक्षित करने की ग़क्ति श्रभिव्यक्त रूप से प्रदत्त करता है । पश्ोधत ग्क्ति के 
संशोधन पर कोई प्रभिध्यक्त रोक भ्रधिरोपित न की जाने के कारण हमारे 
संविधान के पश्रप्लीन संशोधन की शक्ति के विस्तार का वृहत्तर साक्ष्य डूंढना भ्रवाबस्पक है। 


अकटत: अनुच्छेद 368 कोई अभिव्यक्त परिसीमा अ्रधिरोषित नहीं करता । 
इश्नका कारण स्पष्ट हैं । संशोधन की प्क्ति सारतः और वस्तुत: ऐसे मूल आशय को, 
जो भाषा अथवा श्रतुभव की परिस्ीमाओं के कारण, दु्बोध हो स्पष्ट करने बाली 
शक्ति है जिससे कि नई चुनौती का सामना करने के लिए मूलतः प्रभिव्यक्त आश्य 
से तालमेल बैठ सके । जब कोई राष्ट्र ग्रपते भाग्य की निर्माण करता है तो उसके 
सामने नई सीमाएं आ्राती हैं, नई चुनौतियां सामने श्राती हैं और इसलिए नए उत्तर 
ने होते हैं । किसी ऐसे प्रभावशुन्य दस्तावेज की शक्ति के श्राधार पर, जिसका प्रादर्भाव 
ऐसे संदर्भ में हुआ हो, जिसकी प्राय: अब कोई संगति तहीं रह गई है, वई और 
अदृश्य मांगों का मुकाबला करना भसंभव है। संशोक्षत को शक्ति सुरक्षा बाल्व (सेफ्टी 
वाल्व) है और इसकी सही प्रकृति और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थास्पयन, 
संशोधन की झाकश्यकता के स्मात्र ही क्रिया जाना चाहिए | शक्ति अवसर के 
बनुरूप--कार्यज्लोल होनो चाहिए । फैड्िक के झनुस्तार संदिधायों भ्रक्ति का आन्ति से 
घनिष्ठ संबंध है(')। जब संशोधनकारी उपदंध परिवर्तित भ्रावश्यकताओं के प्रगुक्षप सांविधानिफ 
दस्तावेज के साथ हॉलमेल अैठाने में श्रस़मर्थ रहते है हो उम्रक़े परिणामस्वरूप 
कांति हो सकती है। यही कारण है कि यर्थाथ प्र्थास्वयत्र का सिद्धातत, जो दण्डात्मक 
ग्रथवा कराधान स्टेट्यूट को लागू होता है, सांविधानिक प्रश्चितियम में 
उसके लिए कोई स्थान नहीं होता और उसकी शक्तियों का "ऐसा 
ग्रयॉस्वयन”/ ख्पवाया जाना चाहिए--/जो संभावित पृहत्तर विस्तार के लिए 
हितकर हो (7) 

यदि अनुच्छेद 368 के तिवन्धनों के प्रमुसार संशोधन की शक्ति बिस्तृत और 
अनियंत्रित है धो क्‍या अ्नुक्छेद 3(2) उस शक्ति पर कोई ग्रबरोध खगाता है ? 
यह प्रपनास्थद विषय हैं! गोलक नाथ वाले मामले' में न्यायाधीशों ने बहुमत से यह्‌ 
(7) दैशिए--कास्टीटपृशनल गतेमेष्ट एप्ड दिमो्रलि चोबा संस्करण, पृष्ठ 39. 
(+) क्रिया कोल कॉर्पोरेशन वनाम रेपस, (935) एु० छी+ 500, 58. 
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अभिनिर्धारिन किया कि संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में मिलती है । किंस्तु, भिस्त रुप 
से गठित बहुमत ने यह अ्रभिनिर्धारित किया कि संविधान का संशोधन अनुच्छेद 3(2) 
के प्रये के भीतर विधि” है और इसलिए संखद्‌ को संविधान के भाग 3 द्वारा 
प्रदत्त ग्रधिकारों को छीवने या न्यून करने की कोई शक्ति नहीं है । प्रमुख 
बहुमत और ब्या० हिदायतुल्लाह के निर्णय में यह निष्कर गोलक नाथ 
आले विनिश्वय का श्रमाण है। प्रतः. उस प्रश्न पर प्रंभीरता से विचार करना 
आवश्यक है । 


मैं अनुच्छेद 3(2), 245 और 368 को प्रास-पास रखूंगा जिससे कि उनके 
परस्पर संवेक्ष पर अकाश डाला जा सके। 


अनुर्छेद 3( 2) अनुच्छेद 245 अनुच्छेद 368. 


राज्य ऐसी कोई विधि नहीं इस संविधान के इस संविधान के संशोधन 


बनाएगा जो इस भाग उपबत्धों के ग्रधोन रहते का यूत्रपात उस प्रयोजन 


ड्ारा दिए श्रधिकारों को हुए, संसद्‌ भारत के के लिए. विधेयक 
छीगती या न्यून करतो संदूर्ण राज्यक्षेत्र श्रववा को संखद्‌ के किसी 
हो और इस खंड के उसके किसी भाग के सदन में पुरः्थापित 


उल्लंघन में बनी प्रत्येक लिए विधि बता सकेगी, कर के ही किया जा 
विधि उल्लंघन को मात्ता व्था किसी राज्य का सकेगा तथा जब अत्येक 
तक शूल्य होगी । विघानमंडल उद् सम्पूर्ण सदन द्वारा उस सदन की 


राज्य के ग्रषवा उसके समस्त सदस्य संख्या के 

किसी भ्ाम के लिए विधि बहुमत से तवा उस सदन 

बना सकेगा । के उपस्थित और मतः 
दान करते वाले सदस्यों 
के दो-तिहाई से प्न्यून 
बहुमत से वह विशेषक 
प्रारित हो जाता है 
तब वह राष्ट्रपति के 
सम्रक्ष उतकी श्रनुमति 
के लिए रखा जाएगा 
तथा विधेयक को ऐसी 
अनुमति थी जाने के 
पश्चात्‌ विधेयक के 
तिबंधनों के ग्रनुसार 
संविधान संशोधित हो 
जाएगा | 

(महत्व देने हे. सिए रेखांकित किया गया हैं) 
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अनुच्छेद ।3(2] स्पष्ट रूप से ग्नुच्छेद 245 की भाषा को प्रतिध्वनित करता 
है । अनुच्छेद 245 विध्तियां वदाने को शक्ति देता है, जबकि अनुस्छेद 3(2) विधि 
बनाने के झ्क्ति का प्रयोग करने पर परिक्रिषा अधिरोपित करता है। दो ग्रनुच्छेदों 
के ओच पब्रनुच्छेद 3(2) स्वोपरिं विधि है क्योंकि भनुच्छेद 245 अ्रभिव्यक्ततः संविधान 
के स्रभी प्षवंधों, जिसमें अनुस्छेद 3(2) सम्मसित है, के अध्यधोन है । 

अनुच्छेद 368 में विधि' शब्द के प्रयोग को घत्वन्त सावधानी के साथ बचाया 
गया है, क्योंकि सांबिध्वानिक विधि और मामूली विधि के वीच मौलिक प्रम्तर है। 
'आांविश्लातिक विश्ि' का प्रयोग कभी भी इस भाव में नहीं किया जाता जिसके झस्तगंत 
संविधान के भ्रश्लीन बनाई गई विधियां हों (देखिएं--छैनिग्स--दि लॉ एण्ड दि कांस्टिट्यून, 
पाचवं संस्करण पृष्ठ 62-65) सोविधातिक विधि मूलभूत, वरिष्ठ और सर्वोर्परि विधि 
है । इसको प्रामाणिकता और श्रनुशास्ति मामूली विध्षियों से उच्चतर है (एनसाइ- 
कलौपीड़िया ब्रिटानिका, जिलद 8, कास्टिट्यूशन एण्ड कांस्टिदयूशबल लॉ, पृष्ठ 34) 
जैसा कि झयसी ने 'इप्ट्रोडक्शन टू दि स्टेडी ऑफ दि लॉ ऑफ दि कॉस्टिट्यूशन' 
(दसवां संस्करण, पक 49-5) ताम्रक प्रपती पुस्तक में कहा है, फरिसंघीय संविधान 
में विधानमण्डल अधौतस्थ दिश्चियां वताने बल्ला निकाथ होता है जिसकी विधियां 
संविधान द्वादा प्रदत्त प्राश्िकार के भीतर उप-विधियों की प्रवृत्ति की होती है। 

अनुच्छेद 3,4,69, पंचस अनुयूची का पैरा 7 और यप्ठ अनुसूची का पैरा 2] 
ख्लांविधानिक विधि और मामूली विधि के वीच सुझ्िन्तता के पहलू पर जोर देता है | 
किन्तु उपबस्धों हारा जो कुछ किया जाने के लिए प्राधिकृत है वह सामान्यत: अनुच्छेद 368 
के प्रविषय के भीतर श्राएग्रा | किन्तु उस अनुख्छेद के प्रविषय से ऐसे विधय 
को बाहर निकालने और उन विषयों को मामूलो विधायी क्षेत्र के भीतर रखने की दृष्टि 
ज्छेदों में विजेष उपवन्ध किए गए हैं, जिससे कि उतके अधीन पारित कोई 
क्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संदिधाव का संशोधन नहीं समझी जाएगी ! 


अनुच्छेद 43() में यह उपवन्धित है-- 
“पूजन अ्रध्िकारों से प्रसंगत प्रधवा उतका झल्पीकरण करने बालों विधियां-- 
(।) इस संबिधात के श्ांरभ होने से ठोक पहिले भारत राज्यक्षेत्र में सब श्रवृत्त 
विधियां उस मात्रा ढक शूत्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के उपब्धों से 
प्रश्न॑गत हैं ।” 
महू श्रनुच्छेद भाग 3 के उपबन्धों के ग्लोर संविधान से पूर्व की विधियों के वोच ग्रसंगति 
के श्रभाव के बारे में है और यह उपबन्ध करता है कि ऐसी असंगति तक संविधान 
से पूर्व की विधियां शून्य होंगी । श्रनुच्छेद 3(2) संविधान के वाद बाली विधियों 
को भाग 3 के उपबन्‍्धों से असंगति की सीमा तक शूम्य धताते हुए उसी बिचार्ारा 
का ग्रनुसरण करता है ! संविधान के पूर्व श्रौर संविधान के पश्चात्‌ को इन विधियों 
के बारे में अनुच्छेद 3 के इन दो खण्डों में रर्चा की गई है वे एक ही प्रकृति और 
स्वरूप की हैं। सांविशानिक विधियों से खुभिन्तता रखते हुए बे मामूली विधियां हैं । 
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पिटीशनर के काउन्सिल ने यह निवेदन किया है कि संविधान के प्रनुच्छेद 395 
में केवल “इण्डिबन इण्डिपेण्डेस्स ऐक्ट, 947 शोर गरबनमेण्ड ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 935 
का हो निरसन किया था पौर पनुच्छेद 372 के श्रधीत, इन दो पअ्रधिनिय- 
मितियों के निरसन के बावजूद भी, संविधाम के प्रवृत होने से ठीक पहिले भारत के 
राज्यक्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियां परिवर्तित, तिरसित या संशोधित किए जाने तक 
प्रवृत्त रहीं । यह निवेदन किया गया कि तारीख 26 जनवरी, 950 को तत्कालीन 
देशी राज्यों की बहुत स्री सांविध्ानिक विधियां प्रवृत्त थीं और भनुच्छेद 3() का 


* उद्देश्य भागत: उन विधियों की व्यावुतति करना भी था । इस दलील में कोई सार नहीं 


है । प्रथमंतः यह्‌ संदिश्थ प्रस्थापना है कि देशी राज्यों का. समुचित रूप में कोई 
संविक्षान था । किस्तु यह भी उपाधारणा कर लें कि ऐसे संविधान किसी विशेष समय प्रवृत्त 
ये' तो वे भारत संघ के साथ उन राज्यों के एकीकृत हो जाने पर प्रवतित नहीं रह 
जाएंगे । प्रतः अनुच्छेद 3(:) के अन्तगंत कोई सांविधानिक विधियाँ नहीं हैं । 

अनुष्छेद 3(3) (क) में 'विश्वि' की एक समावेशी परिभाषा है जिसके 
अन्तगंत भारत के राज्यक्षेत् में विधि का बल रखते वाला कोई . ग्रध्यादेश , प्रादेश, 
उपविधि, नियम, विनियम, श्रध्िसूचना, रूप़ि श्रथवा प्रथा है। यह बात झाश्ययेजनक 
है कि 'विध्ि' शब्द की समावेश्ी परिभाषा के भीतर संविधान के संशोधवों को सम्मिलित 
करने की आ्रावश्यकता कौ उपेक्षा की गई हो श्रोर वास्तव में प्रनुच्छेद 3(2) 
का ग्राक्षय सांविधानिक संशोधनों का सम्मिलित: करता था ॥ इस दृष्टिकोण के लिए 
कख् और संगत प्रमाण हैं कि संविधान मूलभूत अथवा श्राधारभूत विधि है और बह 
अरिषठ बाध्यता वाली विधि है जिसके अनुरूप मामूली विध्षियां होनों चाहिएं । [कारफ्स 
जूरिस सेकश्डम, जिल्द 6 पृष्ठ 22-25: वीवर--कांस्टिट्यूशनल लॉ एण्ड 'इट्स 
एडमिनिस्ट्रेलन (7946) पृष्ठ 3; बरंभीज-पालिटिकल सोइस एण्ड कांस्टिद्यूशतल 
लॉ, जिल्द , पृष्ठ (45-46)] | अतः जब तक ॒लांविधानिक. ब्रिधि को 
अनुच्छेद 3(3) (क) में अ्रभिव्यक्त रूप से सम्मिलित नहीं कर लिया जाता जब 
तक यह अनुच्छेद 3(2) के क्षेत्र से बाहर रहेडा | 

श्रमरीका में इस बात के- अहुसंख्यक श्रमाण हैं कि विभिन्‍त राज्यों के विधान- 
मंडल सांविधानिक संशोधनों का सूद्प्रात करने में मामूली विआ्यो शक्ति का प्रयोग 
नहीं करते | यह सुभिन्‍्नता यह बात कहुफर स्पष्ट कर दो गईं है कि झ्प्नरीकां के 


- परिश्ंघीय संविधान के संबंध में किसी राज्य का स्लांविधानिक उपबन्ध भौर संशोधन परिसंधीय 


संविधान के घर्य के भीतर “विधि' है प्रौर संविधान के अनुच्छेद 5 के प्रधीन कांग्रेस 
के संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव रखते समय झौर राज्य का भतुसमर्थत करते समय 
न तो कांग्रेस ही और रे राज्य ही विधायो शक्ति का प्रयोग करते -हैं [कारपस जूरिस 
सेकभ्डम, जिद 6 पृष्ठ 48, 49; चौल्स के बरढिक--दि लॉ ऑफ दि अ्रीकन 
कांस्टिट्पूजन, पृ५ठ (40-42)] | रु 

सांजिधानिक और मामूली विधि के बीच मूलभूत भ्रस्तर विधिसात्यता की कसौटी 
में है। सांविधानिक विधि के भामले में उसकी विश्िमान्यता भ्रन्तनिहित होती है जब 
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कि मामूली विधि के मामले में इसकी विश्विमान्यता को संविधान की कस्तौदी पर 
वितिपिचत करना होता हैँ । ससम्मान में यह कहना चाहूंगा कि गोलक नाथ वाले मामले 
में बहुमत बाले दृष्टिकोण में अनुच्छेद 3(2) के अर्थात्वयन कौ बाबत विश्वायी शक्ति 
और संब्रिधायी शक्ति के बीच इस आवश्यक श्रभ्नेद को सम्यक्‌ महत्व नहीं दिया गया 
था ॥ हमारे संविध्षान सदृश्ष वियन्द्ठित संविधान में विधानमण्डलों को मामूली शक्तियों 
के अन्तर्गत संविधान को संशोधित करने की शक्ति नहीं होती है क्योंकि बह निकाय 
जो संविधाव को अधिनिवर्मित और संशोधित करता है वह संविधान सभा की 
हँसियत से. कार्य करता है । संसद अनुच्छेद 368 के अ्रधीन भ्रपने करत्तेथ्य का सम्पादन 
करने में संस्रद्‌ के हृप में नहीं वल्कि संविधायी हैतिग्रत में कार्य करती है । 

भागूली विधियां पारित करने की प्रक्रिया के श्लौर संविधान में संशोधन करते 
के लिए अनुश्छेव 368 द्वारा विहित प्रक्रिया के बीच मौलिक ग्रन्तर है। अनुच्छेद 368 
के अधीन संविधान को संशोधित करने के प्रभिव्यक्त प्रयोजन के लिए किसी 
विधेयक का सूद्धपात करता होता है भ्ौर इसे हर एक सदनें के डपस्थित और मतवाने करने 
वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित- किया जाना होता है झोर 
परन्तुक के अधीन श्राने बाले मामले में उस संशोश्वन का ग्राप्ते से अन्यूद विधान- 
अण्डलों द्वारा अनुप्तमर्थथ किय्रा जाना होता है । मामूली विधि का सूत्षपात करने वाले 
किसी विधेयक को हर एक सदन की बैठक में श्रथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 
उपस्थित ग्रौर मतदान करने वाले सदस्यों के सादे बहुमत से पारित किया जा सकता है। 
अनुच्छेद 368 दोयों सदचों के संयुक्त बैठक का उपवन्ध नहीं करता । परन्‍्तुक के 
अधीन राज्यों द्वारा श्रदुसमंशन की अक्तिया को सम्भवतः मामूली विधायों प्रक्रिया नहीं 
कहा. जा सकता क्योंकि श्रनुसमर्थव उस्त भाव के 'संकल्पों' द्वारा किया जाना मपेक्षित 
होता हैं। मामूली विधेयक संकल्पों. द्वास पारित नहीं किए जाते । 

संविध्ायी शक्ति और मामूली बिधायो शक्ति के थोच प्रभेद, का संविधान की 
उस प्रकृति के संबंध में सबोसम रूप से श्रधिमूल्यन किया जा भ्रकता है, जिसका 
न्यायालय को संशोधन शक्ति कै बारे में निर्वबन करना होता है । मैंक्कोंले वनाम किग()) 
में लाई वैकंनहैड ने इसी सुभिन्तता को वताने के लिए 'वियस्वित' और 'अनियन्शित' 
शब्दों का प्रयोग किया था । जो पभ्रभेद पहले ज्राइस भौर उसके बाद डायसी ने 'ग्रतम्ध' 
और “तमतोय' संविक्षान के वीव किया था । “नियन्त्रित' भ्रथडा अनाय' संविधान का 
संशोधन करने के लिए मामूली विधियां बूनाने के लिए बिहित प्रक्रिया से मिल प्रक्रिया 
बिहित की जाती हैं । 

अनियन्तित' अथवा 'नमतीय॑' संविधान में संविधान का संशोधन करने के लिए 
वही ग्रक्रिया है जो मामूली विधियां बनाने के लिए होती हैं। ऐसे संविधान में 
सांविधानिक विधियों भ्रौर मामूली विधियों के बोच अभेद बहुत मामूली रह जाता है, क्योंकि 
संविधान के विरुद्ध कोई विधि उस स्रोमा तक संविधान का निरसन कर देतो है 
[मिंवकॉले बनाम किए (१)]। 
हो तछक छ क्र हश- 


तह 


कैशवानन्द, भारती ब० केरल राज्य [न्या० चत्नचड़ 4445 


इस प्रकार संविधान को प्रकृति के श्राघ्ार पर-विधाजत. का. श्रही आधार बह 
है कि क्‍या यह नगनीय है झ्यवा अनम्य । यह इस बात को निर्धारित करता है कि 
क्या सांविधानिक, विधि बताने की श्रक्रिया माधूली विधियां बचाने की प्रक्रिया के समान ही 
है श्रथवा नहीं । तमनीय संविधान का एक अनूठा उदाहरण (यूनाइटेड किगडम का 
संविधान, हैं इटली के भूतपूर्व राज्य का संविधान भी नसवीय था | वास्तव में बहू इतना 
नमनीय था कि मुसोलिनी उस संविधान को रह किए बिना संविधान की प्न्तनिहित 
भावना का प्रत्यधिक रूप से अतिक्रमण कर सका । युनाइटेड स्टेट्स का हँविधान पनेम्य 
है क्योंकि इसे संविधान के प्रयोजत के लिए विज्लेष तन्‍्त्र कार्यशील बचाए बिता 
संशोष्षित नहीं किया जा सकता । “प्रतः संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि बह 
संविधान जिसे तोड़े बित्य सुकाया नहीं जा सकता वह प्रसम्य संविधान है” (देखिए--सी एफ 
स्ट्रॉंग कृत माइ़ने पोलिटिकल कांस्टिट्यूशन ; एन इण्ट्रोडकशन दू दि करम्पैरेटिब स्टडी 
ऑफ देयर हिस्ट्री एंप्ड एक्सजिस्टिंग फाम॑ 970 पुनः मुद्रित) । संपूर्ण रूप से विचार 
करने पर भारतीय संविधान 'नियन्त्ित' ग्रभवा अनम्थ संविधान है. क्योंकि 
_ यरोढे तोर पर उस संविधान के अनुच्छेदों के ताम को घनुच्छेद 368 द्वारा विहितः 
विशेष प्रक्रिया से ग्रन्यथा संशोधित किया जा सकता है । उसके कतिपय उपबन्ध जैसे हे 
कि भ्रनुच्छेद 2 और 3 के साय पढित अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 69, पंचम अनुसूची का पैरा 7 
और धष्ठ अनुसूची का पैरा 27 विधिययाँ बताने की मामूली प्रक्रिया द्वारा संडिधान के 
संशोधनों को संशोधित करने को कृक्ति श्रदत्द करते हैं किन्तु ये संशोधन उतत-उन 
उपबन्धों द्वारा अनुच्छेद 358 के क्षेत्ञ से भ्रभिव्यक्त रूप से अपवर्लित हैं। संविधान की 
अनुसूची 5 और 6 वस्तुत: संविधान के भीतर एक संविधान हैं । 

“नमनीय” और 'ग्रतम्थ' संविधानों के बीच प्रशेद विधायी और संविक्षायी शक्ति 
के वीक्ष के प्रभेंद को तीब्र रूप से सामने लाता है । सम्मान मैं यह कहना. चाहूंगा कि 
यह ऐसा प्रभ्ेद है जिसे गोलक साथ बाले मामले में बहुमत द्वारा सम्यक्‌ महत्व नहीं 
दिया गया था । प्रतम्य संविधान में विधियां बताते क्री शक्ति जाति है जिसकी कि 
विधायी और संविधायी शक्षितयां प्रजातियां हैं और प्रभेद केवल संशोधन कओ प्रक्रिया 
ही है । थदि प्रक्रिया मामूली है तो शक्ति विधायी है ; यदि यह बिशेष है तो शक्ति 
संविधायी है । 

इस विचार-विमणश से यह पता चलेगा कि '्रनम्थ' प्रथवा 'प्रनियंत्रिस' संविधान 
में--जैसा कि हमारा है--संविधान का संशोधन करने वाली. विधि संवेधाणी. शक्ति का 
प्रयोग करते हुए बनाई जाती है और यह पूर्ण रूप से स्रांविधानिक विधि का स्वरूप से 
“लेती है | संविश्लान के भ्रधीन पारित विधियाँ; जिनकी विष्लिमान्यता को संविधान की 
तिहाई-फर परख्या जाना होता है, एक मात्र रूप से ऐसी विधिय। हैं जो अनुच्छेद !3(2) 
के अंदर ग्राती हैं । है 

इस विचार-विस्श का महत्व. अनुच्छेद 3(2) के इस ब्यादेश में है कि 
राज्य ऐसी कोई 'विधि' नहीं बनाएगा, जो श्राग 3 द्वाश प्रदत्त भ्रध्िकारों को छीनती 
हो था उन्हें न्‍यून करती हो । संविधान का. संज्ोध्वत अनुच्छेद 368 के निवन्धनों के 
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भीतर प्रनुच्छेद 3(2) के ग्र्थान्‍्तगंत विधि न होने के कारण इस प्राध्ार पर शून्य 
नहीं हो सकता कि यहू भाग 3 द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों को छीनता या न्यून करता है। 

निस्संधेह मूल अ्रध्रिकारों का सक््य प्रभाज में एक भ्रद्धितीय शथान है, 
बाहे प्राप उन्हें 'प्रलंघय' दो प्रन्यसत्रामणीय ते हों "झनतिक्रम्थ" के नाम से पुकारें 
अथवा जैसा कि लिबर ने उत्हें 'भौलिक' कहा है । इत रब्दों में कोई जादू नहीं है 
बषोंकि हत प्रधिकारों की शक्ति और महत्व संविधान में उनके 'मूल' के रूप में बर्णन 
से ही विवक्षित है । किन्तु संविधान की स्कीम में उन्हें जो महत्व का विशेष स्थान 
प्राप्त है, स्वयं उससे यह निष्कर्ष न्यायोचित नहूँ! ठहर सकता हैकि ये हंशोध्रन शक्ति 
सै परे हैं। प्रतुच्छेद 3(2) स्पष्ट रूप से संशोधन शक्ति को सम्मिलित नहीं करता 
और अ्रनुच्छेद 368 मूल श्रधिकारों को प्रपने प्रविषय से वर्जित नहीं करता । 


किस्तु उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और संविधान में मह दात सुनिश्चित 
करने कौ सावधानी वरती है कि वे किसी विशेष बहुमत के हाथ का 'खिलौना' वे बन 
जाएं | लोक स्रभा के सदस्म राज्य की जतता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर 
चुने जाते हैं । जब कि मामूली विधियां उपस्थित सदस्यों के वहुमत से पारित की जा 
सकती हैं, सांविधानिक संशोधन भ्नुच्छेद 368 के अ्रधील प्रत्मेक सदन द्वारा उस भ्दन की 
समस्त संदस्य संझ्या के वहुमत से और प्रत्येक सदन के अलग-अलग उपस्थित और 
मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से ग्रत्यून बहुमत से फास्ति किए जाते श्रपेक्षित 
होते हैं । परन्तुक के भीतर शाने वाले विषयों में संशोधन राज्यों के झ्ाधे से प्रत्यूत 
विश्वानमण्डलों द्वारा भी भ्नुसमथित किए जाते होते हैं । लोक सभा के बिप्रीत राज्य 
सभा एक शाश्वत निकाय है जो हर दो वर्ष में प्रपती एक-तिहाई सदरयता को बदलता 
है । राज्य सभा के सदस्य राज्य के उत विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें 
जतता क्षारा प्रत्यक्षतः चुना जाता है| राज्य सभा के लिए चुनाव कौ पढ़ति किसी 
स्रीमा तक लोक गत के झोकों और तरंगों के बिरुद्ध एक ग्राश्वासन है । 


अब मैं पिटीशनर के तर्क के एक महत्वपूर्ण भाग पर बिचार कहगा जो स्पष्टतः 
मुझे प्रथम दृष्टि में कुछ रोचक लगा था, किल्तु संदीक्षा करते पर मैं उस तर्क को 
लामस्जूर करता हूँ । विद्वात्‌ काउन्‍्लेल ने यह विदेदर किमा है कि मह बात सारहीन 
है कि चाहे संशोधन की शक्ति श्रनुच्छेद 368 में हो भ्णवा सूची ! की प्रविण्टि 87 
में हो बयोंकि जहां कहीं भी वह शक्ति हो, उसका प्रयोग श्र्तमिहित और बिवक्षित 
परिसीमाओं के पभ्रध्मधोन है । 


शाह तर्क इस रूप में है कि संविधान प्रावश्यक रुप से विस्तृत ओर व्यात््यावादी 
होने की वजाय साधारण होता चाहिए भौर इसलिए सांविधानिक प्रर्थान्‍्वयन में विवक्षा 
की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए । विवक्षित परिसीमाएं वे हैं जो संचिधान की 
स्कीम में विंवक्षित हैं जबकि अन्तर्निहित परिसीमाएं बे हैं जो अ्रपती प्रकृति, स्वभाव 
और गठन से किसी प्राधिकारी में प्रन्तर्निद्ठित होती हैं । विवक्षित॑ परिसीमाएं परिस्थितियों 
और ऐतिहासिक घटनाओं से उत्पल्त होती हैं. जिनके कारण हमारे संविधान का 
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अधिनियमन हुआ, जो भारत के विभिन्न राज्य के नागरिकों के अधिकारों के और समाज 
के महृत ते वर्गों के बीच सत्यनिष्ठ संतुलन बताता है । संविधान के अश्विकांश सारभूत 
तत्व आधारभूत मानव अधिकार हैं जिन्हें कभी-कभी तैसग्रिक भ्रधिकार कहा जाता है 
जो “यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ हा.मत राइट्स' में प्रगणित विषयों के समविषयक हैं 
जिन पर भारत एक हंस्ताक्षरकर्ता है । अल्तिम प्रभुवता जता में निहित है और संविधान 
के सारघूत तत्वों को परिबरतित था विनष्ट करते की शकित प्रभुसता का सहजगुण 
है । अनुच्छेद 368 में जवता संशोघ्नन प्रक्रिया से बिल्कुल भी सम्पृक्त नहीं है । संविधात 
संशोध्षन की शक्ति संसद्‌ को देता है, जो स्वयं संविधान की सृष्टि है । पदि संसदू 
को सारभूत तत्वों को विनष्ट करने की शक्ति है तो यह संविधान की सृष्टि नहीं 
रहेगी, संविधान सर्वोपरि नहीं रहेगा और संसद्‌ संविधान के. ऊपर सर्बोन्च बन जाएगी। 
संविधान द्वारा दी गई शक्ति का ऐसा श्रर्थान्वयत्त नहीं किया जा सकता कि वह उसी 
जिखत द्वारा प्रदत्त की गई अन्य शक्तियों को विनष्ट करवा श्राधिकृत करती है | यदि 
संसद्‌ की संझोध्तन शवित पर कोई ग्रन्तनिहित परिसीभा नहीं है तो उस शक्ति का 
प्रयोग न्यायिक शक्षित और शासकीय -ज़क्ति. को और यहाँ तक कि संसद्‌ और राज्य 
विध्ानमंडलों की मामूली विधायी शबित को विनष्ट करने के लिए भी किया जा 
सकता है । हमारे संविधान की प्रस्तावता,जों बहुत ही भ्रयपूर्ण और प्रवोधक है 
संशोधन की शक्ति के परे है और इसलिए संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया 
जा सकता जो प्रस्तावना से प्रसंगत हो । प्रस्तावना संबिधाम से पहले श्राती है और यह्‌ 
उसका परिचयन्पत्र है । 

काउत्सेल ने श्ानुकल्पिक रूप से यह निवेदत किया. है कि यदि तर्क के प्रयोजन 
के लिए यह उपधारणा कर ली जाए कि संश्रोधक की शक्ति ऐसी शक्तित है, जिसमें 
मूल श्रधिकार भ्रा जाते हैं तो भी इसका प्रयोग उन अधिकारों के मर्म को हानि 
पहुंचाने भ्वा सारभूत तस्वों प्रथवा संविधान के मूल सिद्धान्तों को हानि पहुंचाने 
अथवा उन्हें विनष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता । अंतिम हुप से काउन्सेल 
ने यह निवेदन किया है कि विवक्षित और अर््तनिहित परिसीमाओं का स्रिद्धाल्त संयुक्त 
राज्य प्रभरीका, कतांडा, आस्ट्रेलिया और प्राथरलैंड जैसे देशों के सर्वोच्च न्यायालयों 
ने स्वीकार किया है। यह भी कहा गया हैं कि उस सिद्धान्त को इस न्यायालय, 
फुंडरल कोर्ट और प्रिवी काउन्सिल ने भी मान्यता दी -हैं । 


इन दलौलों के उत्तर में प्रत्यथियों की ओर से ग्रह निवेदन किया गया है कि 
संशोधन फ़क्ति पर विवक्षित अयवा अस्तर्निहित परिव्रीमाएं मानने कौ कोई गुंजाइश 
तहीं है, कि यदि संशोधन शक्तति में ऐसी परिसीमाएं सात ली जाएं तो संशोधनों 
को विधिमान्यता के बारे में बड़ी अनिश्चितता आ्रा जाएगी, बहू कि भ्रस्तावना संविधान का 
भाग है और संसद्‌ ढारा उसे संशोधित किया जा सकता है, यह कि हमारे संविधान में 
आधारभूत प्रानवीय अथवा नैस्गिक प्रध्िकारों को कोई माम्यता नहीं दी गई है और 
विस्द का बहुम्रत संशोधन शक्ति पर अन्तनिहित परिसीमाओं के विरुद्ध है,त्तो सॉंविधानिक 
संशोधनों की विध्िमान्यंता के बारें में महान श्रनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी | 
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इन विरोधी दहीलों पर विचार करने से पूर्व में यह उपदर्शित करना चाहुंगा 
कि गोलक नाथ वाले मामले ()) में श्नन्तनिद्विद परिकोम्राओं के भ्रश्न पर विचार किया यया 
था । मु० न्या० सुब्बा राव वे, जिन्होंने प्रमुख बहुमत दिर्जेय दिया है, यह कहा कि इस तर्क 
में पर्याप्त अल है, किन्तु इसे विनिश्ित करना अनावश्यक है (पृष्ठ 805) ॥ 
न्या० हिदायतुल्लाह के श्रनुसार, सम्पूर्ण संविक्षन का. संज्योधन किया जा सकता है। केवल 
दो दर्जन ग्नुच्छेद ही अनुच्छेद 368 के श्रविषथ से बाहर हैं। वे भी केदल इस कारण 
क्योंकि संविधान में उन्हें मूल बनाया गया है (पृष्ठ 877) ॥ न्‍्या० बांदू ने जिन्होंने 
अ्रमु्ध श्रत्पमत निर्यय दिया, यह मठ व्यक्त करते हुए तर्क नामंजूर कर दिया कि 
“संशोधन करने कौ झवित संविधायी शब्ति होने के कारण हमारी यह राय है कि उसके बारे 
में बहू अभ्रिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वह इस आधार पर क्सो विवक्षित 
परिसीभ् के भ्रध्यध्षीन है कि मंदिधान के कठिपय ग्राक्नारभूत तत्वों को संशोधित नहीं 
किया जा सकता (पृष्ठ 836) । व्या० वछावत ने यह मत व्यक्त किया कि उस 
अयोजन को विनिश्चित करना अनावश्यक है क्‍योंकि मामले के दिपटारे के लिए यह 
कहना पर्याप्त है कि मूल अधिकार संशोधन शक्ति के भौतर हैं (पृष्ठ 906) 4 
ज्या० रामास्वामी ने विचार किया और यह गत व्यक्त करके हुए तर्क नामंजूर कर दिया 
कि अनुच्छेद 368 के प्र्थास्वपन में किसी विवक्षा की गुंजाइश वहीं है और यह बात 
असंभाव्य है कि यदि कलिपय आ्राघारभूत तत्वों का भ्रसंशोनीय होना श्राशश्ति था 
तो संविश्वात निर्माताओं ने श्रमुच्छेद 363 में झभिव्यक्त रूप से वैसा त कहा होता 
(पृष्ठ 933) । 

इम तक को स्वीकार करना कठित है कि संशोक्षत शक्ति पर अझत्तनिहित 
परिसीमाएँ इस प्राधार पर मात लो जाएँ कि मूल अधिकार नैसगिक श्रधिकार है, 
जो भ्रत्येक व्यक्तित को प्राप्त हैं । संविधाद के भाग 3 में यह दक्शित करने के सिए 
अनेक साक्ष्य हैं कि हमारे संदिधात तिर्माताओों ने नैसग्रिक अधिकारों के स्रिदाम्त को 
मान्यता नहों दी थी 4 है 


अनुच्छेद 3 (2) भाग 3 हास “प्रदत्त! अधिकारों के दारे में चर्चा करता ड़ 


और राज्यों को मह जादेज देता है कि वे उससे भ्रस्ंगत दिश्चियां न बनाएं । संविधान 
का श्रतुष्छेद 32 यह कहता है कि भाग 3 झरा प्रदत्त' अध्विकारों के प्रबतंत के लिए 


उच्चतम न्यायालय से समावेदन करने का प्रधिकार प्रत्याभूत है ॥ संविधान द्वार इस, 


प्रकार मूल अधिकार प्रदत्त किए जाते से पूर्व ऐसा कोई प्रकट साक्ष्य नहीं है कि 
आरतीय जनता को ये श्रधिकार प्राप्त थे। संविधान का अनुच्छेद 9 भारत के नागरिक 
को सादर स्वर॑त्रताएँ देने ठक स्रोसित है । प्रनागरिकों को इन श्रथिकारों से वंचित रखा 
शया था क्‍्मोंकि भारतीय वागरिकों को कुछ अधिकार भ्रदत्त किया जाना पूर्व विसमान, 
मैसरिक अधिकारों की मान्यता के अनुसार नहीं है.! अनुच्छेद 33 संसद्‌ को यह 
अ्वधारित करने की झक्तित प्रदत्त करता है कि भाग 3 द्वारा प्रद्त गधिकार किस सीमा 
तक सशस्त्र सैनाओं के सदस्यों को लाथू होने के बारे में सौमित अबवा निराकृत किए 
डलाफ़बाएहकनकन्कजल 
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जा सकते हैं । अनुच्छेद 339 () भ्रापात कौ उद्घोषणा के दौरान भाग 3 द्वारा 
प्रदत्त ग्रक्षिकारों को निलम्बित करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करता है। अनुच्छेद 25 
श्लौर 26 उनके ग्रारष्भिक शेख्दों हरा यह व्शित करते हैं कि धर्म की स्वत्ंत्नता 
का भ्रधिकार मैस्िक भ्रधिकार नहीं है, किन्तु समाज के सर्वोपरि हित के श्रध्यधीन है 
भौर उस अधिकार का कोई भी भाग, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो, जो सम्य 
समाज में बिनियमित नहीं किया ज़ां सकता ग्रौर बहुत से मामलों में व्रिनियमित किया 
भी नहीं गया है । समुदाय के किसी वर्ग को पूजा के स्थान में प्रवेश करने के प्श्विकार से 
इन्कार करना धर्म का भाग हो सकता है, किल्तु यह सुविदित है कि ऐसी इन्कारियां 
संबिधान द्वारा समाप्त कर दी गई हैं। देखिए--त्या० बैंकटराम प्रस्थर द्वारा निर्णीति 
श्री वेंफटरमल दऐेचारू और अन्य बनाम सैसूर राज्य और श्त्य (/) प्रौर लाई चांसलर वकिन 
हैड द्वारा ' निर्णीत बोस बनाम कौन(“) । इस प्रकार भारत वर्ष में तागरिक 
और ग्रनागरिक को उच्च महत्व के अधिकार प्राप्त हैं प्रौर वे उनका प्रयोग करने के 
लिए मात्र हत कारण हकदार हैं कि वें उन्हें संविधान द्वारा प्रद्त किए गए हैं । 

प्रधिकाश रूप में 'नैसगिक श्रध्िकार' का सिद्धात्त प्राज समाप्त हो गया है। 


* बह धारणा कि. यह समाज श्रौर सरकार स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच किसी मानी हूई 


संविदा के आधार पर चलते हैं औौर यह कि ऐसी संविदा राजनीतिक वाध्यताग्रों का 
एक भात्र ख्रोत होती है, ग्रम प्रमात्म॑ समझी जाती है | कलहान प्रौर उसके 
अगुगामियों गे इस सिद्धान्त की उपेक्षा कर दी है जबकि स्ट्रोरी जैसे सिद्धान्तंवादियों ने 
इसे विस्तृत रूप से उपाल्सरित फिस्ा है । भ्रय विस्तृत रूप से यहू विश्वास है कि 
वैसरगिक ग्रध्विकारों का राजनीतिक मूल्य से भ्रिल्ष कोई मूल्य नहीं है॥ बरमीज़ के 
प्रनुसार, इस पृथ्वी पर मानव मा के दी कभी कोई एसी स्वतंत्रता नहीं थी भर त 
ही राज्य संगठनों के बाहर हो सकती है । बिलोबी के प्रनुसार, पैशगिक श्रधिकारों का 
उपकल्पित “प्राकृतिक-स्थिति” में कोई वैतिक मूल्य भी नहीं है; थे तो बस्तुतः में बल के 
समान ही बाते है भौर इसलिए उतका फोई राजनीतिक महत्व नहीं है । इस प्रकार 
नैसगिक भ्रश्तिकार के विचारकों ने जो एक बार पातव जाति के जिस खोए हुए हक-विखेखों 
को थोज निकाला भा अब ऐसा लगता है कि हक-बिलेख फिर खो गया है श्रौर संभवतः 
अब क्री नहीं मिलेगा | 

अस्तावनों के बारे में तर्क पह है कि वह संविधाल का एक भोग हो सकती है 
कितु उसे संविधात का उपबन्ध तहीं माना जा सकता है श्नौर इसलिए संविधान को 
इस प्रकार संशोधित नहीं किया जॉ सकता है कि उसकी प्रस्तावना नष्ट हो जाए। 
प्रस्तावना में इंतिहांस के कतिपम उज्जवल विचार्रों एवं सिद्धान्तों का. उल्लेज है भौर 
तक बह है कि अपनी प्रकृति के अनुसार वह ग्रसंशोश्वनीय है, क्योंकि व तो कोई 
बतेमान में और न भविष्य में ही, चाहे बह कितता ही शक्तितशाली क्यों न हो, भूतकाल 
के सच्चे ऐसिहासिक तथ्यों को संशोक्षित नहीं कर सकता है । उक्त तक्क के एक अंश 
छी एउछ कप सो० आरए० 898, ०७ 
(0) (।9ाशे ए० सी० 85, 88. कै 
ज॑ 4 एऐ[8४/73--9 
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के सर्धन में काउन्सेल त बेशवारो वाले मामसे (/) में किए गए विभिश्वय का अवलस्ब 
लिया है ३ हमारा ध्यान जोसेफ स्टोरी की कृति 'कपरेब्द्रीज ऑत दि कॉंस्टिट्दशन ऑफ 
दि यूनाइटेड स्टेट्स' में 'प्रियेम्बल' से संबंधित अध्याय से ऋुछ पैराओं को ओर 
आकर्षित किया गया है । 

मै यह दलील स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि अस्तावना संदिधात का उपबस्ध 
नहीं है । संविधान सभा के अशिलेख से बह दलौल निराधार स्रावित हो जाती है। 
संविधान सभा को कार्यवाही से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्ताबना पर मतदान हुश्ना 
था और वस्तुत: मतदान इसी उद्देश्य से हुआ था कि उसे संविधान का अंग बना दिया जाए 
शा नहीं (कांस्टिट्यूएप्ट अरस्नेम्बलो, खंड 0, पृष्ठ 429, 456) | झंविधान के भाग झूप 
और उपबन्ध के रूप में अस्तवाना 26 जनवरी, 950 को प्रभावी हुई | ग्रापतौर से 
मह मत स्वीकार किया गया है कि प्रत्तादना अधिनियमिति का भाग होठी है (कैरीज की कृति 
'इटेट्यूट लाँ' सातवां संस्करण, पृष्ठ 20] ; हेल्खवरी, खंड 36, तृतीय संस्करण, पृष्ठ (370) 

अन्तर्विहित विवंन्धनों की आवस पिटीशनर के तर्क पर विचार करते खूमय 
तिर्वेचन के कुछ बुनियादी सिद्धान्तों को च्याद में रखना आवश्यक है | अभिव्यदत 
श्रत्रियेध के प्रभाव में यह तक देंने की गुंजाइज रह ही जाती है कि संशोधन शक्ति 
वर विवज्लित या अन्तनिहित विर्व॑न्धद विज्यमाव हैं । रिन्तु अभिव्यक्त प्रतिपेध का अभाव 
यह अनुप्ताव लगाते के लिए भी प्रत्यन्त सुसंगत है कि ऐसा कोई भ्रों विवक्षित प्रतिषेध 
नहीं है । क्योन बनाम बुराह (*) में श्रिवी काउन्सिल के दिनिश्वय से यह वात और 
ओ स्पष्ट हो जाती हैं । इस स्थायालय ने प्रिवी काउन्सिल के उक्त विनिश्वश 
का अनुसरण भुस्बई राज्य वताम नवरतन दास जेठाभाई (“) और सरदार इस्द सिह दतास 
राजस्थान राज्य (+) में किया है। दपरोक्‍्त मत व्यक्त करते हुए मैंने इस ठध्य को 
उर्ेक्षा नहीं की है कि उक्त वुराह बालर मासला और वे दो भामले, जिनमें शुराह वाले 
साबले का अनुसरण किया गया है, प्रधानतः सशर्त (कंडीपदल) विधान से संचंधित हैं। 


जिबंचन का दूसरा सिद्धात्त यह है कि न्यायालय इस ग्रा्ार पर किद्ी 
अधिनियम को शून्य घोषित महीं कर सकते हैं कि वह ऐसी 'भावना' के खतिकूल हैं 
जिसकी बावत यह माना जाता है कि वह संविधान में सन्निहित है किल्तु शब्दों में 
अभिव्यक्रत तहीं है । गोपालन बालें मामले (:) में, मुख्य न्यायाधिषति कानिया ने यह मत 
व्यक्त किद्या है कि ग्र्यान्वयन की शक्ति के अतिव्यापक हो जाने से न्यायपालिका के हाथ 
ें कहत पहान और प्रसीमित शक्ति केख्द्रीत हो जाती है जिसके द्वारा था तो स्यायात्य 
की सुरक्षा होती है वा निजी प्रण्िकारों का संरक्षण होता है ॥ “भावना” का तर्क बहुत 
आकर्षक लगता है और उस तक पर बहुत बल दिया जा सकता है | किन्तु यह नहीं 
ए) [उछ)3 छान और आए 23० २४० 
(8) $ झाई+ छ० ॥78, 95. 
(+) (798)2 एप स्री० आार० $॥, 37. 
(४) (957) ए्तन की० ब्राइ० 605, ६6-॥%. 
($) (7950) शुक« सी बार० 85, 327. 
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भूलना चाहिए कि केशव साधत्र मेनन () वाले सासले में त्यायाप्षिपति एस० झआर० 
दास ने क्या कहा है, भ्र्धात्‌ संविधान को भावता' का अनुमात संविधान सें पपुक्त 
शब्दावलो या भाषा के श्राधार पर ही लग्रावा जा सकता है। मैंने यह ग्रभिनिर्धारित 
किया है कि अनुच्छेद 368 की भाषा स्पष्ट थौर असंदिः्ध है ! परिणामस्कष्प उसे 
उस दिज्षा में भी, जबकि रिष्टिकारी परिणाम उत्पस्न होते हों पूरी तरह से प्रभावी बनाया 
जाना चाहिए क्‍योंकि स्यायाधीशों का सम्बन्ध विधि “निर्माण संबंधी तीति से नहीं 
होता है और 'ग्राप विधातमंडल की किसी भाड़ में तिन्दा तहीं कर सकते हैं ।' विचर 
एल्ड सन्‍स लिसिटेड बताम सच्छत सोसाइटी ऑफ कम्योजिटर्स (?)] । इस बात का महत्व 
कि प्रगुच्छेद 368 की भाषा असंदिग्ध झौर श्रस्पष्ट है, यह है कि ऐसी भाषा के 
विद्यमान होते हुए कोई भी विवक्षा के लिए स्थान नहीं रह जांता है बशतें कि सम्पूर्ण 
अधिनियमिति के संदर्भ में, जिसमें कि ऐसी भाषा भ्रयुक्त हुई हो, ऐसी विवक्षा बनिवार्ग 
न हो जाती हो । मुझे यह कहना एचिकर लगता है कि संदर्भ का अर्थ केवल यह 
नहीं है किः जिस शब्द का अर्चान्वयत कियां जाता है उसकी स्थिति प्रन्य सम्बद्ध 
जब्दों के सम्बन्ध में क्या है वरन्‌ उससे ऐसे समय का संदर्भ भी अभिप्रेत है जिसमें 
कि मूल श्रधितियमिति का अर्थान्ययन किया जाता है । मा है 

मेरे विचार से भ्र्तविहित निर्ब्धनों से सम्बन्धित पिटीज्षनर के तकों पर प्रत्यक्ष 
प्रभाव डालने वाले निर्वेचचन का महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि पाठ स्पष्ट है तो उसके 
निदेशनों ग्लौर प्रतियेधों को समाव रूप से तिश्चायक माना जाता चाहिए । यदि 
संबंधित उपयंध का पाठ स्पष्ट है तो किसी विशिष्ट अ्र्थान्वयन के परिणाम का प्रभाव 
सांविधानिक उपबन्धों के भर्यात्ववत पर नहीं पढ़ सकता है, झ्रढनों जनरल, ओ'ष्टेरिया 
अनाम झदनी जगरस, कनाडा (?)। जैसा कि सुक्य न्यायाधिपति मार्शल ने प्राविडेन्स 


+ बैंक बनाम एलफ़ेयस ब्लिंग्ग (*) में अपता मत व्यक्त किया है, किसी शवित का 


दुष्ययोम किया जा सकता है किस्तु सरकार द्वारा की जाने वालों शक्ति के प्रत्येक 
बुरुपयोग के लिए संविधान सुधार प्रस्तुत- नहीं कर सकता है। हमें इस भनृमात के लिए 
कोई श्राधार उपलब्ध नहीं हो सका है कि संसद्‌ संविधान द्वारा उसे स्पष्ठतः दी गई 
शक्तियों का श्र्थान्वयन विपरीत रूप में करेगी और जहां तक कि शक्तियों के दुरुपयोग 
का सवाल है तो क्या संविधान के धन्म घतेकों उपबन्धों के भ्रधीन शक्ति के दुश्पयोग 
के लिए श्रत्यध्तिक गुंजाइश नहीं है। युद्ध भौर शान्ति से संबंधित शक्तियों, वित्तीय शक्तियों 
प्रौर तिदारक निरोध से संबंधित शवितयों का भ्रधिकतम दुरुपयोग किया जा सकता है. 
श्रौरं फिर भी संविधान निर्मातात्रों ने वे शक्तियां संसद्‌ को दी हैं। जब हम संविधान 
के प्रनुच्छेद 23 में उल्लिखित उपबस्थों पर विचार करते हैं तो मेरे प्रत्तर एक विप्लव 
होने लगता है । किन्तु संविधान के उपबन्धों के प्र्शात्वयन में. बैपक्तिक भावताशों का 
कोई स्थान नहीं होता है । अनुच्छेद 22 का खंड 7 संसद्‌ को ऐसी विश्चि अ्रश्वनियमित 
(7) (98)) एश० तो बार० 228, 33. 

(0) (॥99 ए« ब्ीन्‍ 30% 49 ग7, या: 

(४) (3892 ए० कोण 573. 

(+) ? साँवर्स इड्शिन 830, 957. 
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करने कौ श्रक्तित प्रदात करठा है जिसके अघौन किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड ने 
राय ब्राप्श किए बिना ही ठीन महीने से अधिक को कालावंधि तक अवरुद्ध रखा जा 
सकता है । निवारक निरोध् से संबंधित कतिपय विधियों को अधिनिममित 'करते समय 
सरकार ने इस बात को उदारता दिखलाई है कि उलने निवारक तिरोध की अ्रधिकतम 
सीमा तियत कर दी है, भले ही कह सीमा कुछ प्रनिश्चित सी है| यह भी स्पष्ट हैकि 
सरकार ऐसा करने के लिए वाध्य नहों थी । श्रत: जब मूल संविधान तैयार किया गया 
था तो संसद्‌ को, जिसे पिटीशनर के काउन्सेल के अनुसार संविधान हारा सृष्ट किया 
गया है, ऐसी बहुत-स्ी शक्तियां प्रदान की यई हैं जिनका गंभीरतम रूप में दुशपयोग किया 
जा सकता है| इस तर्क के मह॒त्व को समझने के लिए कि सांबिधानिक उपकन्‍्धों के 
निर्बचन में परिणामों कौ गंभीरता सुसंगत विषय है, मुझे लाकर बजाय म्यूयार्क (“) 
में स्थायाक्षिपति होल्मस का श्रभावशाली विसम्मत निर्णय याद मरा जाता है। यह निर्णय 
किसौ श्रम प्रश्चिनियम से संबंधित था । विद़ान्‌ न्यावाधिषति के प्नुस्तार कसौटी मह 
नहीं है कि बहु उस विश को युक्तियुक्त मालते हैं या नहीं वरन्‌ कसौटी यह है कि 
्त्य युक्तियुक्त व्यक्ति उसे अयुक्तियुक्त मातते हैं या तहीं। बैंक श्रॉफ डोरोष्हो वताप 
खाम्बे (*) में लाइं हावहाउस ने यह मत व्यक्त किया है कि संपत्ति और सिविधत 
प्रधिकारों को बाअत विधि बनाने की महान्‌ शक्ति जिन व्यक्तियों को दी गई हैं उन्हें 
कर उद्गृहीत करने को शक्ति री दी जा सकती है ।' तिर्बांचित प्रतिनिधियों पर 
विश्वास करना प्रजातन्त्र का मूल ब्राघार है । जद यह विश्वास्त निष्फल होता है तो 
सब कुछ विष्फल हो जाता है । ए स्पिरिट ऑफ लिबर्टी में स्थायाध्षिपति ल्नेंड 
हैण्ड ने कहा है--मुझे भ्रक्सर श्राश्चय॑ होता है कि क्‍या हम संविधान से भत्यधिक 
आ्राशाएं नहीं करते हैं भ्रौर क्‍या हम विधियों गौर न्थायालयों पर अत्यधिक प्राध्ित 
नहीं है'। भ्राप मुझ पर विश्वास करें कि ये सब झूठी प्राशाएं हैं। मानव-हृदय में स्वतंत्रता 
का वात्त है। जब यह स्वतंत़ता उनके हृदय में नहीं रह जाती है हो कोई भी 
संविधास, कोई विधि श्लौर कोई भी स्वामालय उस स्वतंत़्ता की रक्षा नहीं कर सकता 
है; उसकी रक्षा के लिए कोई भो खंविधात, कोई भी विधि भौर कोई भी न्याथालय 
अधिक सफले नहीं हो सकते हैं : जद ऐसी स्वतंत्रता हृदय. में विद्यमात्र है तो उसके 
संरक्षण के लिए किसी भी न्यायालय की प्ावश्यकता नहीं है ।” 

निरवेचन के विषय पर लिखे गए यान्य ग्रन्‍्थों में भी यह मत व्यक्त किया गया है 
कि जब अधिनियम की भाषा स्पष्ट ग्रोर सृज्यक्त है तो हमें उसे प्रभावी वनाता चाहिए, 
उसके चाहें जो भी परिणाम क्यों व हों क्योंकि उच्च स्थिति में संवंधित अधिनियमिति 
की शब्दावली विधातमंडल का प्राशय व्यक्त करतो है। (*) 

अतः यह स्पष्ट है कि सॉंबिधातिक निर्वेत्धनों के अलावा किसी भी विधि को 
इस आधार पर प्रवेश घोषित नहीं किया जा सकठा है कि वह श्रयुक्तियुक्त या 
(0) ([:887) ॥96९० कौ० 593, 588. 
(+) करियर को हृत्ति 'ह्टेट्यूट! शा छा संस्करण एप्ठ ७0. 
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अन्यायोचित है | यहीं मत इस न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम का्मेश्यर. सिह (”) 
में व्यक्त किया है | व्यायाधिष्ति महाजन ने बिह्र भूमि व्यवस्था अधिनियम को, 
जो उक्त मामले में विद्याराधीन भ्रां, त्यामालय कौ न्यायिक दृष्टि से प्रतिकूल 
माता हैं। बस्तृतः विद्वान्‌ स्यायाधिपति ने अपने विर्णय में. यह कहा है कि महात्याय- 
वादी ने इस बाबत कोई गंभीर विवाद नहीं उठाया है कि संबंधित विधि अत्यन्त 
. भन्यायोचित और भ्रनुचित है भौर कुछ दशाग्रों में बिहित प्रतिकर पूर्णतः भ्रामक है । 
किन्तु न्यायालय ने स्वयं संविधान द्वारा सृष्ट अन्याय को दूर करने के लिए स्वयं को 
अकफ्त पाया । संविधान के मूल प्रधितिषमत के समय उसमें विहित किसी भी उपबंध् 
को भ्रतांविधानिक घोषित नहीं फिया जा सकता है। यही ब्रात संविधात में किए गए 
पश्शातवर्ती संशोधनों को भी, जो संविधान के ही भागरूप हो जाते हैं, लागू होती है, 
बशतें कि ऐसे संशोधन जिन शर्तों के प्रनुसार किए जाने चाहिए उन्हीं शर्तों के श्रनुसार 
यथावत्‌ रूप में फिए गए हों | इस दृष्टि से संशोधन हथर्य संगिधान की जीवम-शक्ति 
को बल प्रात करते हैं । 
इस सिद्धान्त का सही व्यायौचित्य यह है कि, जैसा कि सौमाशुल्क कलक्टर, 
अड़ोवा बताम दिरिविजर्या्सिह्‌ जी स्पिनिंग एण्ड .बोजिंग सिलस लिमिटेड (?) में स्यायाधिपति 
सुब्दा राब ने कहा है, ऐसे प्र्थान्‍वयन से बचना चाहिए जो विश में प्रनिश्चितता उत्पन्न 
करता हो । पिटीशनरों ने यह स्वीकार किया है कि संविधान को संशोधित करने की शक्ति 
का प्रत्येक संविधान में होता प्रनिवार्थ है | वस्तुत: संविधान (प्रथम संशोधन) ग्रध्िनियम, 
95 द्वारा प्रनुक्छेद 5 भौर 9 में जो संशोधत किए गए हैं उन पर कभी भी 
प्रापत्ति तहीं की गई है श्लौर हमारे सम्रक्ष यह स्त्रीकार किया गया है कि बे संशोधन 
विहित रूप में किए गए हैं । विढ्ान्‌ काउन्सेल ने यह दलील दी है कि प्रनुच्छेद 9 
के खंड (2) के स्थान पर नए छठ (2) की स्थापता से मूल भ्रधिकार निराक्षत नहीं 
हुए हैं. बरत्‌ उसके द्वारा प्रत्येक तागरिक को मूल स्वतस्त्ताधों का भली प्रकार 
लाभ उठाने का प्रबसर प्रदान किया गया है। मेरे विच्वार से विषम की मही लिष्पत्ति 
है । काउस्सेल ने प्रथम संशोधन अ्धितियम द्वारा प्रस्थाषित अनुच्छेद 9 (2) के बारे 
'में जो. झुछ कहा है बह सब कुछ विन्राराधीत संशोधनों के बारे में भी समान रूप 
से सही है । उक्त संशोधनों का वास्तविक उद्देश्य भौर प्रयोजन समाज को स्वतन्त्रता 
का प्रार्शीवाद देना है । तर्क यह है कि संसद्‌ भाग' 3 के उपबन्ध संशोधित कर सकती है 
किन्सु बह उनका संशोधन एस प्रकार नहीं कर सकती है कि जिससे वे भ्रधिकार या 
संविधान का सारभूत तत्व या मर्म क्षतिग्रस्त या तष्ट हो जाए। मैं यह प्रवधारित करते 
के लिए कि मम क्या हैं श्रौर संविधान के सारभूत तत्वों का प्रविषय एके विस्तार क्या 
है, कोई बस्तुपरक मानक विहित नहीं कर पा रहा हूं । मेरे विचार से उक्स दो विशयों 
को पथकू-पृथक्‌ , रखना संभव है।। 
काउन्सेल का कहता था कि य्रवि संसद्‌ को संविधान संफ़रोध्ित करने के लिए 
अ्रति व्यापक: और भनियन्त्रित शक्ति दे दी जाती हैं तो इसके प्रिणाप्त बहुत 


3 (95) एलस० ली० आरण 889, 936-037. 
2) (६962) । एस० सरी० प्रार० 890, 899. 
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कप्टकर होंगे । किन्तु मुझे में परिणास्त कष्टकर तहीं लगते हैं | यह सर है कि हमें 
अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में विश्वास है किन्तु इस विश्वास के कारण झपने 
अधिकारों को सुरक्षा कौ बावत हमारा डर दूर नहीं हो जाता है । किन्तु प्रजातान्त्रिक 
पद्धति में जनता को यह तय करने का श्रप्तिकार है कि यह क्या चाहती है श्रौर वह 
अपती इच्छा की अ्रभिव्यक्ति भ्रपते निर्वाचित प्रतिनिध्तियों के माध्यम से इस झ्राशा श्रौर 
विश्वास के साथ करती है कि उकते प्रतिनिधि विश्वासधात नहीं करेंगे । ऐसा 
देखा गया है कि विश्वस्त व्यक्ति भी विश्वासधात करते हैँ कि्तू इस कारण 
न्यास-संस्थाएं समाप्त नहीं कर दी गईं हैँ । क्या हम संसदीय पद्धति की सरकार के 
स्थान पर राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार अपना सफ़ते हैँ ? क्या हम राजतंत् अपना 
सकते हैँ श्रथवा क्या हम धर्म राज्य स्वीकार कर सकते हैं ? क्या हम संसद्‌ को यह 
ब्रधिकार दे सकते हैं कि वह पहले संविधान के सारभूत तत्व नष्ठ कर दे पग्ौर 
सत्पश्चात्‌ ग्रषनी संशोधन-शक्तति को इस प्रकार संशोधित कर लें कि यह्‌ उपवन्धित हो 
जाए कि भविष्य में 99 प्रतिशत बहुमत द्वारा ही संग्रोधन किए जा सकेंगे । क्या संसद्‌ 
अपने कार्यकाल को प्रांच वर्ष से वढ़ाकर थवास व्ए कर सकती है और इस प्रकार ग्रपने 
हुक में विधायी एकाधिकार सृष्ट कर सकती हैं ? इन ग्रश्तों का उत्तर बहुत सरल है | 
इतिहाश से यह वात साबित होती है कि कठिनाइयों के रूपय में जनता एवं संसद 
दोनों ते ही ऐसी कार्यवाहियां की हैं। जब !640 में इंग्लैंड पर स्काट वालों ते हमला 
किया था तो चाल्स प्रथम संसद्‌ की तैठक करने के लिए गौर एतद्द्वारा युद्ध के लिए 
शत जुडादे के लिए वाध्य हो गया था । 'लघु' संसद्‌ घन के लिए मतदान करे से पूर्व 
अपनी व्यथाओ्रों को राजा के समक्ष रखते में लग गई थी । परिचामल्वकूप वह संसद्‌ 
हुठा दो गई । इसके परचात्‌ तुस्त ही चाल्स ने मई संतद्‌ बुसाई शोर इस “बढ़ी 
संसद्‌ ने, जो 660 तक बनी रही थी, राजा द्वारा श्रपनी वैयक्तिक सरकार की 
स्थापना को ग्रसंभव कर दिया था । ऐसे राजन॑तिक ग्रपराधों के पीछे वल जनता का 
हृदय और मस्तिष्क है । यही स्थल है जहां तक स्वातस्त्रय सुनिश्चित है | श्तः मैं 
स्वयं से, निःत्साहित हॉंकर नहीं, निस्सहाय होकर भी तहीं, चित्त-विकृत हो कर भी 
नहीं वरन्‌ प्रजातंज् की सही भावना को लेकर यह कहा हूं “यदि जमता संसद के 
माध्यम से कार्य करती हुई राज़ा के ताज को ऐसे व्यक्ति को पहनाना चाहती है जिसे 
बह परन्द करती है प्रधवा, यदि भ्राप चाहें तो, ऐसे व्यक्ति को पहुनाना चाहतो है 
जिसे बह पसरद नहीं करती है (क्योंकि ताज पहनने याला व्यक्तित श्रशान्त वना रहता 
है) तो ऐसी जनता को ऐसे स्वातस्त्रय प्राप्त होने दिया जाए। जब कभी ऐसी अनता 
को श्रपने ही द्वारा सृष्ट मुसीवत का प्राभास होगा तो वह तुरन्त ऐसे व्यक्त से ताज 
छीन लेगो ऋ॥रर उसकी वहुमूल्य मणियों को बहू हवा में इधर-उप्तर बिललेर देगी । 
इस समय भुझे न्यायाधिपति होम्स की इस सुविदित उकित का ध्यान प्रा गया है कि 
लगभग 78 वर्ष पहले मैंमे यह समझा कि मैं ईश्वर नहीं हूं और इसलिए जब 
जनता ' ' ' 'कुछ करना चाहती है तो मुझे संविधान में ऐसा कोई उपवन्ध नहीं मिलता है जो 
उसे ऐसा करने से अभिव्यवक्ष रूप से रोकता हो, भले ही मैं जनता के ऐसे कार्य को 
पसन्द करता हूं या ने करता हूं।' 
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अमरीकी भ्रजातन्त के इतिहास में थ्रॉमस जेफरसन का नाम जितने आदर 
से लिया जाता है, उतने झादर से झ्लौर किसी का नाम नहीं लिशा जाता है | प्रमरीकी 
ब्रजातस्त के भारंभिक विकास में वे भ्रति प्रहत्वपूर्ण व्यक्ति थे भर उनकी मृत्यु होने पर 
उन्हें राजनैतिक सन्त मान /लिया गया था। व्यापक संशोधन-आक्ति की प्रादश्थकता की 
बाबत जेफरसम ने.कहा था कि पृथ्वी के उत्पाद जीवधारी के लिए हैं, पृतक का उन 
पर ते तो कोई भ्रध्रिकार है और ते कोई तियंक्रण ही ।' यदि एक पीढ़ी किसी सन्य 
पीढ़ी को श्राबद् कर सफती है तो मृतकों का न कि जीवित व्यक्तियों का राज्य हो 
जाएगा। भूंकि परिस्थितियां भौर ध्यक्ति परियर्तंनशील हैं, ्रतः राजनैतिक परंगों में तत्समान, 
परिव्तत होना ध्ावश्यक है. और इसी प्रकार शास्तितों की सम्मति' से सरकारी 
सिद्धाम्तों में भी परिवर्तन भावश्पक है । राष्ट्रपति विलसत के प्रनुसार, “संविध्षात को 
अभिवाय रूप से जीवन-याव होना चाहिए ; यह कि उसका सार राष्ट्र की विधारधारा 
और प्रादतें हैं और इसलिए जब राष्ट्र जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो उतते विकसित 
एवं उन्नत होना ही चाहिए । 

विवश्षित्र तिर्बस्धतों, की बाबत अ्रपते तर्क के समर्थन भें पिदीक्षतर के विद्वान 
काउम्सेल ने हमारा घ्याव 'अंगों की. उस्मुवित' (इस्युनिटी ऑफ दि इण्स्ट्रमेंटिलिटोज़) 
के स्िडाँत पर कृतिपय विनिश्चयों को ओर भ्राकषित किस, अर्थात्‌, राज्य सरकारों 
के सांधनों और अंगों को स्वतन्त और अवाध छोड़ दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय 
ने पश्चिमो बंगाल बनाम भारत संध (7) में उक्त सिद्धान्त अस्वीकार करते हुए कहा 
कि न्यायात्रय के समक्ष जो तक दिया गया है बहू थह है--अंगों की उन्मुक्ति के नए 
विस्फोटित सिद्धास्त के, जिसका जन्म सैक-क्यूलोच बनाम मेरोलैब्ड वाले मामले में 
पुखुय व्यागाधिपति साल के मत से हुआ है, 'रुनर्प्रचार को प्रिदी काउन्सेल ने निश्चय 
ही अस्वीकार कर दिया है... . ,भौर व्यावहारिक दृष्टि से संयुक्त राज्य तक में 
उस्रे त्याग दिया गया है।” उक्त चिद्धाम्त का मूलतः प्रादुर्भाव इस विवक्षित निषेध के झलुमानितत 
अस्तित्व से हुआ था कि परिसंध्रीय और राज्य सरतारें प्रभुत्वस्मम्पन्न और स्वतन्त्र हैं, 
ग्रतः प्रत्येक को एक दूसरे के तियंत्रण से स्वतन्त्र होता चाहिए | डा» बीनीज़ ने प्रपती 
कृति 'लैजिसलेटिव, एक्जीक्यूटिव एप्ड जुडीशियल पॉर्स इस शरास्ट्रेलिया (चतुर्थ संस्करण)” 
में कहा कि संयुक्त राज्य में उनत सिद्धान्त में स्रारभूत परिवर्तत .कर दिए 
गए हैँ और उसके क्रधि प्रत्यागमन की बात न्याग्रा्षिपति डिक्सत ने एसेण्डस कॉरपोरेशन 
बाले मामले में (?) कही है। उस भाभले में मुझ्य त्यायाधिपति निवंसन ने उकत सिद्धान्त 
के इतिहास का हवाला न्यायाधिपति मार्मल द्वारा उसके प्रतिपादन के समय से देने के 
पश्चात्‌ कहा है कि--- “मैं समझता हूं कि अब थेह भली प्रकार कष्टा जा सकता है कि 
संयुक्त राज्यं के सुप्रीम कोर्ट ने उक्त सिद्धात्त प्रव तक पूरी तरह से त्याग दिया है।” 

हमारे समक्ष संयुक्त, राज्य भ्रमेरिका, कमाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण श्रफ्तीका और 
सिलोन के प्रन्तनिहित या विवक्षित नि॑न्धनों से सम्बन्धित बहुत से मामले प्रस्तुत 


(0) (984)। एस? क्लीन मार» 37॥, 394, 407: 
(5) (2947) 24 सौ० एज० प्रार० ॥, ॥8. 
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किए गए हैं। उन सामलों पर सावक्षानीपूर्वक्क विचार करने के पश्चात्‌ मेरे लिए यह « 
कहना मुश्किल है कि विवक्षित्र था अन्तनिहित निव॑स्ध्रतों के सिद्धान्त को व्यापक रूए से 
मान्यता प्राप्त हुई है । सैश्कोंले बनास सित्र (2) में प्िवी काउल्सेल ने श्रास्ट्रेसिया 
उच्च न्यायालय के न्याबाधियाति भ्राइक़क और रीक्ष के विसम्मत निर्णय को, उस विषय 
की बाबत, जो बहां सुप्ंबत तहीं है, छोड़कर, पुष्ट कर दिया । उक्त विद्ान्‌ व्यावाधि- 
पत्तियों के निर्णय मे, जिसको प्लिवी काउन्सेल ने बड़ी प्रशंसा की है (कॉमनवैल्थ लो 
रिपोर्ट का पृष्ठ 2), यह द्शित होठा है कि श्रक्षित के निद्नेत्धित होने की विवक्षा 
का अनुमान सामान्यतः नहीं क्रिया जाना चाहिए । उनका झनुमाव हो अभिव्यदत 
या झनिकार्यत्: विवक्षित विर्वन्धनों के आधार पर ही किया जाना चाहिए | इससे यह 
भी इर्शित होता है कि उपनिद्ेशीय विधानमंडलों को शक्ति देने में ब्रिटिश संसद से 
4865 में ही इस बात से इन्कार कर दिया था किछेस्ली शक्ति पर कोई अस्पष्ट निर्बन्धव 
लगाए जाएं । ब्राइबरी कमिश्तर बताम राणासिघे (965) एु० सी० 72 में 
प्रिबी काउन्सिल के विनिष््रय का उल्लेख दोदों ही पक्षकारों ने सबिस्तार किया है । 
मासला सिलोन के संविधान के अद्ीत उत्पन्न हुआ था । सि्तोन के संविधान के 
उपबन्ध कुछ हमारे संविधान जैगे ही हैं । किन्तु इस साध्यता को शोलक नाथ वाले 
मामले में वहुमत के समक्ष भ्रस्तुत नहीं किया गया था । राणा द्िंघे वाले मामले में 
प्रत्यधियों ले यह तर्क पेश्न नहीं किया था क्रि सिलोन के संविधान का कोई भी 
उपबन्ध संशोधतीय नहीं है | इस बात का भी ध्याव रखना आवश्यक है कि प्रपील 
में झिलोनके संविधान के अनुच्छेद 29(2) और (3) द्वारा संरक्षित धार्मिक श्धिकारों 
की बाबत कोई प्रश्त नहीं उठाया गडा था। यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्यों के काउन्सिलों 
ने बहु कहा था (यृष्ठ 85) कि संशोधन शक्ति पर कोई भी निवंत्थत नहीं हैं | 
निर्वत्धत केवल वें ही हैं जो धारा 29(4) में विहित प्रज्िया के आधार पर तमाए 
गए हैं। इन तिर्वस्धनों को भी ध्वारा 29(4) का अनुसरण करते हुए संशोधन करके 
दूर किया जा सकता है। त्रिवों काउन्सिल ले इस मत को पुष्ट कर दिया (पृष्ड 98) 
और संशोधन-शक्ति को बहुत व्यापक रूप प्रदात किया । वस्तुत: इस बावत संकुचित 
दृष्टिकोण की वावत कोई तक॑ पेश नहीं किया गया था ॥ 

अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के विनिश्चयों में से केदल तीन विनिश्वयों को घ्यान में 
लेना हो पर्याप्त है: रहोड ग्राइलेग्ट बनाम फ्लमार (*); यू० एस० बनाम स्प्रेग (3) 
और शैष्डरसेन दनाम यू० एस० ए० (4)। 

रहोड झ्राइलेंड वाल मामले (_] में कहुमत निर्णय में कोई कारण नहों दिए गए हैं । 
उसमें बहुमत ने अपने निष्कर्षों का संक्षेप दे विया है । महाराष्ट्र के विहाद्‌ महाधिवक्‍ता 
ने हमारे समक्ष के विस्तृत संक्षेप प्रस्तुत किए हैं जो बिभिक्ल काउन्मेलरं ने उक्त निर्णय 
में दिए थे । डक्‍त संक्षेपों से यह दर्शित होता है कि 'भादक शराव के ग्रतिषेध [प्रोहिबीशन 


[० 69;5. 28 सौ० एल० गार० 05. 
4_लापस इडिश्न 946. 

5 जॉयस इड्शिन 640. 
87 लॉपर्स इड्लिन ॥996, 
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“ऑफ इष्टाक्सिकेटड लिकर्से) से सम्बन्धित !8वें संशोधद पर आपत्ति, अन्य 


आंधारों के प्रलावा, इस झाधार पर की गई थीं कि अमरीका के संविधान के अनुच्छेद 5 
के अधीन संशोधन शक्ति पर विवक्षित और अन्तनिहित निंन्धत लगाएं गए हैं । 
सुप्रीम कोर्ट ने इन दल्लीलों को स्व्रीकार नहीं किया । यह बात: उसके विनिश्चय से 
ही स्पष्ट हो जाती है । न्यायालय ने संशोधन को बैध मान लिया । 

हमारे समक्ष स्प्रेण वश्ले सासले (*) में न्यू जरसी के जिला न्यायालय ने जो तिर्भय 
दिया है उसकी एक प्रति श्रस्तुत की गई है । जिला व्यायालघ ते व8 वें संखोधव को 
इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया है कि संशोधत-शक्ति में ग्रन्ततिहित निर्बन्धन 
लगाए गए हैं ध्र्थात्‌ इस झ्क्ति का प्रयोग राजनीतिशास्त, समाजआस्त्र, अर्थक्तास्त 
आदि के सिद्धान्तों के श्रनुसार किया जाना चाहिए । सुप्रीक्र कोर्ट के निर्णय से यह दर्शिस 
होता है कि जिला न्यायालय के निर्णय का समर्थन ग्रन्त्तिहित निर्बश्नवों के प्राधार 
फर एक बार भी करने का प्र्यन नहीं किया गया था । स्प्रे की अपील के खारिज 
किए जाने के कारण कुछ और ही ये प्र्थात्‌--क्या 'संशोधन' से प्रभ्िग्रेत है सुधार' ! 
व्या दसवें संशोधन का प्रभाव अमरीका के संविधान के अनुच्छेट 5 पर पड़ता है और क्या 
डल्बेन्शव या विधानमंडलों द्वारा वैकल्पिक अनुसमर्थन से यह दर्शित होता है कि जब 
संशोधन से जनता के अधिकार श्रभ्नावित होते हों तो कया विधिमान्य अनुसमर्यन के 
लिए कन्वेन्शन पद्धति का प्रपताय जाना ग्रनिवार्य है ? यह राष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट 
को दृष्टि से सैद्धाध्तिक निर्बन्धनों में कोई सार नहीं था, जिससे क्ति जिला न्यायालय ने 
स्त्रोकार कर लिया था क्‍योंकि ऐसे गम्भीर महत्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट जिला 
न्यायालय के निर्णय को कदापि व उलठता यदि उसे उस आधार पर पुष्ठ किया जा 
सकता होता जिस पर कि वह निर्णय किया गया है । 

जष्डर मैन बाले सासले(7) में सरकार ने अपौलाबों के देशोबकरण को इस आधार पर 
रह करने की कार्यवाही की थी कि देशीयकरण के लिए आवेदन करते समय वह 
कप्युनिस्ट था और तद्द्वारा उसने यह दुष्यपदेशव किया था कि वह संयुक्त राज्य के 
संविधान के सिद्धांतों से सम्बद्ध है । 

ऑण्डर मैन की अपील सुप्रीम कोर्ट के रंजूर कर दी ॥ विणंय का मुक्य श्ाधार 
ग्रह था कि विधिपूर्ण प्रक्रिया द्वार तंविधान के सारसूत हल्वों को भी संशोधित किया 
जा सकता है । 

विद्वान्‌ सांविधानिक सेखकों का यह मत है कि अपरीका के सुप्रीम कोर्ट ने कभी 
श्री यह तक स्वीकार नहीं किया है कि अनुछेक्द 5 में उल्लिखित संशोधन शकित 
पर कोई विवज्लित या प्न्तनिहित परिसोमाएं हैं । एड्यर्ड एस० कारविन थे, जिसे संयुक्त 
राज्य अमरीका की लेजिससलेशन रेफ्रेंस सविस, लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस ते श्रणरौकी 
संविधान पर कुछ लिखने के लिए बुलाग्रा था, अन्ततिहित विवंत्थनों के आधार पर 
8वें और ६०वें संशोश्ननों पर की गई आ्पत्तियों घर विचार करने के पश्चात्‌ “उन लकों 


6) 75 ज्ञात इडिशिन 830. 


(5) 37 साय्स इडिशन । 286. 
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को नामंजूर करते हुए यह कहा था कि उक्त तकों पर गंभीर रूप से बिचार किय्रा जाना 
आवश्यक नहीं है ओर परिणामस्वरूप सुप्नोम कोर्ट ने दोनों ही संशोधन बिधिमात्य 
बोषित कर दिए ।”(?) 
थॉम्स एम्र० कूले का कहना है कि अनुच्छेद 5 में बिहित निव॑न्धनों के अलावा 
संशोधन-शक्ति पर और कोई तिर्वन्ध्वन तहीं हैं, झर्थात्‌ 'किसी राज्य को उसकी सम्मति 
के विमा सौनेट के लिए समाव मतदात करने से बंचित ने किया जाएमा'। लेखक का 
कहना हैं कि यह न्यायालय द्वारा तैशनल प्रोहिवीकर ठाले मासले (जिसमें कि रहोड़ 
आइलैंड वाला मामला भी सम्मिलित है) में दिए मए विनिश्चयों का परिणाम है । 
कूले के मतानुसार उक्त विनिश्चक्ष में यह दलील पूरो तरह से अस्वीकार कर दी गई 
है कि 'संशोश्वन द्वारा संविधान में प्ले से ही विद्यमान उपवन्धों में परिबतंन या सुधार 
किया जा सकता है और उत्के द्वारा संविधान के बुनियादी ांत्े में परिवतंद नहीं 
किया जा सकता है । संशोधन द्वारा परिसंचीय सरकार को नई शक्तियां प्रदात नहीं 
की जा सकती हैं ओर न राज्यों से वे शक्तियाँ छीनी ही जा सकती हैं जो उन्हें 
संविधान के ग्रधीन प्राप्त हैं (*)" हैनरी राशफर के अनुस्तार कई मौकों पर बह 
दलीस दो गई है कि परिसंघोद संविधान संशोधित करने को झृक्ति अभिव्यक्त और 
शिवक्षित निर्वाश्धमों के प्रध्यध्ीन है, “किस्तु सुप्रीम कोर्ट ते अधों ठक ऐसी अत्येक दलील 
को अस्वीकार क्या है (3) 
कनाडा वाले मामले के बारे में मेरे दिचार से इतता हो कहता पर्याप्त होगा 
कि पिटीशनर द्वारा उद्धृत मामलों यें से कोई भी मामला संविधात संशोधित करने की 
शक्ति से सम्बन्धित नहीं है । ले मामले वेवक्तिक स्वतन्द्ता या दाष्डिक विषयों के सम्बन्ध 
में प्रांतीय विधानसंडलों की विधायी क्षमता से सम्बन्धित हैं। उक्त मामलों में से 
अधिकतर मापलों में विवाद्य विषय यही भर कि क्या प्रात्तीव विधानमंडलों ने ब्रिटिश 
नार्थ भमरीका ऐक्ट, 867 की धारा 92 के अधीन अपनी जक्तियों के प्रयोग में 
ड्रोमीनियन के अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप किया हैं। कनाडा के विल ऑफ़ राइट्स 960 
के विश्वेयक में उल्लिखित अधिकारों को इस अ्रभिव्यक्त घोषणा द्वारा समाप्त 
करने की व्यवस्था कर दो गई थी कि संसद्‌ का झधिविणस विल ऑफ राइट्ल के हंते 
हुए भी लागू होगा । इन अधिकारों के मौलिक महत्व पर कनाडा में कमन्सेन्‍कम छः 
वृष्किण प्रतिषादित किए गए हैं । ज्मीबार के अनुसार कनाडा को सुप्रीम कोर्ट ने उक्त 
छ; मतों में से किसी को भी स्थाबविक अनुमोदत प्रदान नहीं किया है । इस बात पर 
भी ध्यान विद्या जाना चाहिंए कि वुनियादी समस्या यह नहीं है कि क्या संसद या 
राज्य विधानसंडल हमें हमारी बुत्रिवादी स्ड॒तन्क्षताएं प्रदान करें वरन्‌ बुनियादी समस्या 
दोनों भप्राधिकारियों में से कोन-सा प्राध्िकारों उन स्वतब्वताप्रों में 
एस० कारविन ड्वारा प्रस्तुत खंबुस्त राज्य अवरीका का. संबिधान, 7933, 


(0) चॉंद्स एयर छूले कृत : 'दे जतरल प्रिसिप्स्ड ग्रॉफ कांस्टिट्यूझतल तॉइत' दि यू० एस० ए०, 
अतुरष संस्करण, पृष्ठ 4&-३7- 
0) हैतरी सेश्फर कृत हेश्डशुक ग्रॉफ प्रवरीकन कॉल्टिहयूजनल लॉ, पृष्ठ 8-0. 


जी 


है 
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हल्तक्षेप कर सकता है या उन्हें छोन सकता है | (') 

अतः में यहूं समझता हूं कि हैस (4, डी० एल० झ्ार० 99); सापूर 
(&डो० एल० गरर० 64), स्विटजमैन [7 डो० एल० प्रार ० (द्वितीय) 337] वा 
चौबोट [2 ढी० एल० आर० (द्विठीथ) 796] वाले मामलों पर विचार करने मैं समथ 
लगाना लाभकर नहीं होगा । 


यह वृष्टिकोण, कि ब्विटिश नाथ भ्रमरीका ऐबट की धारा ॥7से $0 में 
विवक्षित निर्बस्धनों का उल्लेख है, मुख्य न्यायाधिषति डफ्फ ने अल्वर्ट! प्रेस बालें 
मामले () में और समर वाले मामले में, तीन विद्वान्‌ न्यायाध्षिपतियों ने धपनाया वा। 
किन्तु यह महत्वपूनन है कि अल्वरदा प्रात की विधायी क्षमता अस्वीकार करते हुए मुख्य 
न्यायाधिपति डपफ इस अधिकार के संरक्षण के लिए विध्वात करने की अधिकारिता 
प्रालियामेष्ट को देने के हक में थे -। 

विटीशनर ने अटरनों जनरल ऑफ़ नोबा स्कोडिया वनाथ अटनों जनरल ऑफ 
कनाडा (३) में दिए गए जिनिश्वय का गम्भीरतापूर्वक अवलम्ब लिया है किन्तु उक्त 
मामले का वास्तविक निर्णयाधार यह है कि परिसंत्र प्रोर श्रांतों को क्रमशः अलग-अलग 
तक्तियां दी गई हैं श्रौर एक प्राधिकारी दूसरे प्राधिकारी की क्कक्तियों के किसी भी अंश 
का प्रयोग नहीं कर सकता है और प्रत्यागोजन द्वारा भी ऐसी -शक्तियों का, जो उन्हें 
नहीं दी गई हैं, प्रयोग वे नहीं कर सकते हैं। चौबोट ननाम स्कूल कमिश्नर (*) वाला 
मामला क्यूबेक कोर्ट ऑफ भ्रपील का है। इस मामले में न्योयाधिषति केसे ने यह 
मत व्यक्त किया है कि धार्मिक ग्रधिकारों का भस्तित्व प्रुध्य की पद्धति प्रकृति में ही 
अ्रन्तनिहित है; उन्हें छीना नहीं जा! सकता है । छुप्रीभ कोर्ट के किसी भी न्यायाधिषति 
ने इस मत का समर्थन नहीं किया है श्रौर हैनरी ज्िबस एण्ड सन्‍्स वतास सोप्टेश्यिल (5) 
में दिया गया विनिज््रय' इस मत के श्रतिकूल है । 

मेरे वियार से हमारे समक्ष विभिन्न देशों के बहुत बड़ी संख्या में उद्ृत वितिशरत्यों 
पर विदार करना प्रधिक लाभकर न होगा । जैसा कि अक्सर कहा भी जाता है, कि 
संबिधान एक सजीब तत्व है श्रौर इस जावत कोई. सल्देह नहीं किया जा सकता है कि 
संविधान राष्ट्र -के इतिहास प्ौर उत्पत्ति के अनुरूप विकसित होता है । प्रतः 
में थोड़े-से महत्वपूर्ण विनिश्चयों पर ही संक्षेप में बिचार करूंगा । 

रेयन वाले मामले (*) से कुछ उयल-पुथल सी हो गई है और उस मामले 
में उत सब महत्वपूर्ण मदों' पर विचार किया गया है जो हमारे समक्ष विद्यमान हैं । 


« आयरणखैंड के हाई कोर्ट ने इज़ाख्तोस के उस संशोश्षव को पुष्ट कर विया है जिसके हारा 


(2) चमीज्षर कृत 'सिवित्र लिनर्दीश इत फनाझा' पृष्ठ [3, 
() (938) फहाथ्यौ्घार० 90, 746 (कताढा)। 
(3) (987) एड० सो» ग्रार० 37(कनाडा)। 

(4) (947) 42 शी+एल० प्लार०, (संक्या 2) 796. 
(5) (9$$) पुर सौ आर 299 (कनाह्य)। 
(४) (935) आवरिश् सिपोद्स ॥70. 
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संविधान के ग्रनुच्छेद 46 को हटा दिया गया है। उक्त अनुच्छेद में लोकसत-संग्रह की 
डावत उपवन्ध किया सथा था । उक्त उंशोध्न द्वारा अ्रवुष्छोद 50 में भी संशोधन 
किया गया था। उक्त अनुच्छेद (50) हारा एजाछ्तोस को शैड्यूत ट्रीटी की शर्तों 
के अनुसार संविधान संशोधित करने की शक्ति दी गई थी। संविधान की 
उद्घोषणा के पश्चात्‌ से श्ाउ वर्ष की कालावधि के अवस्लान से पहले किए गए संशोधन 
का लोकमत-संग्रह के लिए प्रस्तुत क्रिया जाता आवश्यक था । संशोधन द्वारा इस श्राठ 
बर्षे की कालावध्ि को बढ़ा कर सोलह वर्ष कर दिया गया था । आयरलैंड के हाई 
कोर्ट ने उक्त संशोधन प्रु्ट कर दिया और इसी प्रकार 2: 4 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट 
ने भी उद्द संशोधन पुष्ट कर दिया। मुख्य त्यायाध्रिषति कनेडी ते अपना विसम्मत तिर्कंप 
देकर संशोधन को इस ग्राधार पर प्रविध्रिघान्य घोषित कर दिया कि संशोधत शक्ति 
पर कुछ विवक्षित निव॑न्धन हैं । हमारे संविधान झौर प्रायरलैंड के संविधान के वीच एक महत्वप्रण 
अन्तर यह है कि झयरिश् संविधान का प्रनुच्छेद 50 उस अनुच्छेद को संशोधित करने 
की बाबत कोई श्लकित प्रदान नहीं करता है किन्तु हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के 
परन्तुक का खंड (ड) उक्त अरनुश्छेद को संशोधित करने के लिए ग्रध्रिव्यक्त रूप से 
शक्ति प्रदान करता हैं । परिणामस्वरूप बतंमान मामले में विद्वालू मुख्य न्यायाधिपहि 
का तक॑ विसंगत है । मैं यह भी बतावा चाहूंगा कि मूरा वताम झ्टनों जगरल फोर दि 
आयरिश स्टेट (!) में, जिसमें कि सन्‌ ॥933 में किए ग सांविधानिक संशोधन पर ग्रापत्ति 
की गई थी, प्रिवी काउस्सिल के समक्ष यह बात स्वीकार की गई थी कि जिम संशोधन पर रेयते 
वाले घामले(*) में गम्भीर ग्रापति उठाई गई थी वह विधिमान्यतः झ्धिनियमित किया गया 
आ। प्रिवी काउच्सिस ने उक्त स्थायत को 'ठीक' मद कर उसे और महत्व दे दिया है। 
पिटौझनर ने बहुत से आस्ट्रेलिया के विनिश्चयों का ग्रवलृम्व लिग्रा है किन्तु 
मैं केवल उस एक विनिश्चय पर विचार करूंगा जिसका कि झ्वसम्ब पिटीशनर के काउन्सेल 
जे अपना उत्तर प्रस्तुत करते ख्म्य पिया है। टेलर वनाम झटनों जनरल ऑफ 
क्यीन्जलेण्ड) (*) । त्यायाधिषित श्राइशेंक का मत, जिसका कि बिद्वान्‌ काउन्सिल 
ने अदलम्ब लिया है, मेरे विचार से काल्लोनियल लॉज़ बैलिडिटी ऐक्ट के उपबन्धों 
के संदर्भ में व्यक्त किया गया है | उक्त मत का वास्तविक आ्ाशय थ्रहु है कि जब 
संविधान संशोधित करने की शक्ति उपनिवेश के विधानमंडल को दी गई है तो यह 
मान लिया जाना चाहिए कि उस शक्ति के अधीन उपनिवेश के विधातमंडल के भाग 
हूप में ऋडन को हटाया नहीं जा सकता हैं । यह उल्लेखनीय है कि सुविद्यात 
सांविधातिक लेखकों ने यह मत ब्यक्त किया हैकि आस्ट्रेलिया के संविधान के सभी उपबन्ध 
(जिनमें अनुच्छेद 28 भी सम्मिलित हैं, जो संविधान डंशोधित करने की शक्ति श्रदान 
करता है) संशोधन-शक्ति के ग्रस्तर्मद है । यह मत उस दशा में भी प्रभिव्यक्त किया 
गया है जबकि अनुच्छेद 28 स्वयं उस ग्नुच्छेद को संशोध्तित करने की शक्ति ज्दान 
चहों करता है । 
है) तर जे एप जग 4४२ 


(!) 93& ब्रश सिपोदूस 70. 
0) 28 सौर एन्त० आर० 457 
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उक्त विनिश्चय पर विचार-विमर्श को समाप्त करते से पूर्व लियांगे बनाम क्यील (?) 
में प्रिवी काउच्सिल ते जो विनश्विय किया है उस पर विचार कर लेता भी आ्रावश्यफ 
है | उक्त मामले में प्रिकी काउन्सिल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सिलोन के 
विधातमण्डल की शक्तियों में कटोतो 'ब्रेटिश विधि के मोलिक सिस्द्धात' ध्रौर प्रनिश्चित 
प्रभिव्यक्ति के भ्राधार पर नहीं की जा सकती है । ८ 


उपरोक्त निष्कर्षों से यही परिणाम निकलता है कि चोबीसवां संशोधन अधितियम 
विश्िमाल्य है । मेरा यह मत है कि श्रनुच्छेद 368 के भ्रधोन किए गए सांविधानिक 
संशोधन प्रनुच्छेद 3(2) की परिधि से वाहर है । यही वात अौबीसयें संशोधन 
प्रधितियम की धारा 2 द्वारा भ्रतुच्छेद ।3 में एक नया खंड (4) जोड़कर दोहराई 
गई है--“इस प्रनुक्छेद को कोई बात अनुच्छेद 368 के श्रधीन किए गए इस संविधाल 
के: किसी संशोधन को लागू न होमी ॥” मेरा मत यह भी है कि मूल भरनुच्छेद 368 
न केवल संविधान के संशोघ्न के लिए प्रक्रिया विहित करता है बरनू वह संशोधन 
भक्ति भी प्रदात करता है। यह दाल चौजीसवे संश्ोधत की धारा 3 से, जिसके खण्ड (क) 
हारा अनुच्छेद 368 के हाश्िये का शीर्षक (जो पूरी तरह से अभिव्यक्त है) 
अ्रतिस्थापित किया भया है, और भी स्पस्ट हो जाती है। मैं यह कह चुका हूं कि गरनुष्छेद 
368 द्वारा प्रदर् संशोधन-जक्ति व्यापक एवं ग्रवाध है। साथ ही वह भी कि सांबिधानिक 
संशोधन स्ंविधायी-श्रक्ति के प्रयोग में किए जाते हैं। बे साधारण विधायी शक्ति 
के अ्रधीच नहीं किए जाते हैं । इस बात को धारा 3 के खंड () में दोहराया 
गया है | उक्त खंड के अधीन राष्ट्रपति को सांविधानिक संशोधन विश्लेयक पर श्रपनी 
अनुमति देने के लिए शाव्य कर दिया गया है। चोबीसब संशोधत की धारा 368 के 
खंड (घ) से अनुच्छेद 368 के अधीन किए जाने वाले संशोधनों को श्रवृक्छोद 
23 का लागू होना समाप्त कर दिया गया है । अनुक्छेद 3 ब्रौर 368 का यही ठीक 
निवंचन है भौर बही बात इस निज्षय में कही गई है । 

अतः संविधान (चौबीसवां संशोधन) अ्रधिनियम, 97। यही स्पष्ट करता 
है कि सही विधि क्‍या है और. इसलिए उसे विधिमान्य ही अभिनिर्धारित 
किया जाना चाहिए । 

पण्चोसयां संशोधन 

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) भ्रधिनियम, 97] में, जो 20 ग्रप्रैल, 972 को 
श्रवृत्त छुआ है, दो महत्वपूर्ण घाराएं--धारा 2 और 3 हैं। धारा 2(%) से संविधान के अनुच्छेद 
3। के जंड (2) के स्थान पर नया खंड (2) रख दिया गया है। मूल धनुच्छेद 3(2) 
के भ्रधीन किसी भी विधि के श्रधीन सादंजमिक प्रयोजत के लिए कोई भी सम्पत्ति 
तब तक ग्रजित नहीं को जा सकती है जब तक कि उस विधि में उस सम्पत्ति के लिए, 
जिस पर करुज़ां प्राप्त किया गया है या जिसने अजित किया गया है, प्रतिकर उपबन्धित 
नहीं कर दिया जाता है। श्रौरब्रा तो उस में प्रतिकर की रकम नियत कर 


४ हो तख्छी। एर कर 25% 
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दौ गई हो था किर वे मिद्धाल था वह रीति, जिसके झाधार पर प्रतिकर अवधारित 
किया जाता है मरा दिया जाना है. विहित त कर दो गई हो । ॥ परश्लिमों बंगाल बनाम 
केला बनर्जी (?) वाले मामले में एक मत व्यायपीठ ने, जिसके पीठासीन व्यायाधिपति 
मुख्य स्यायाधिपति पातंजनी जास्‍्वी थे, यह अधिनिर्धारित किया है कि प्रतिकर के 
मिद़ान्तों ढ्ारा ऐसा प्रतिकर निश्चित किया जाना चाहिए जो बंचित स्वामी कौ ग्रजित 
सम्पत्ति का न्‍्यायोचित समतुस्य हो ! संविक्ान (चतुर्थ संशोधन) ग्रध्रिनियम 27 प्रश्रैल, 
498$ को उक्त विनिश्चश्न को निए्फल करने के लिए पारित्र किया गया था। चरुर्थ 
संभोधत प्ले अनुच्छेद 3(2) में यह उपवच्धिद कर दिया गया है कि ४ 
किसी ऐसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं कौ 
जाएगी कि उस विधि द्वारा उपबस्धित प्रतिकर पर्याप्त नहीं है ।” इस संशोधन के प्रभाव 
पर इस स्थायाधय ने पौ० वजबेलू मुदालियर वताम विशेष उप कलक्टर (?) में विचार 
किया था । मद्रास विधालमंडस ने गृह-निर्माण स्कोम के लिए भूषियों के पर्जत 
के लिए एक म्रश्निनियम पारित किया गौर उम्रमें प्रतिकर नियत करने के लिढान्त 
प्धिकणित करिए किन्तु वे सिद्धान्त भूमि ग्र्जत श्रधिनियम, 894 में उल्लिखित सिद्धान्तों 
से भिन्न थे । न्यायालय का तिर्णय देते हुए त्यायाधिपति सुब्बा राब ने यह ग्रभिनिर्धारित 
किया है इसे वात सै, कि संशोधन से (ूर्व श्रतु्छेद 3। में जो दो प्रभिव्यक्तियां प्र्थात्‌ 
अ्रतिकार' पौर 'सिद्धान्त' प्रवुक्त हुई थीं वे ही संजोधन के पश्चात्‌ भी बनी रहीं हैं, 
यह स्पष्टतः दर्शित होता है कि संसद ने बेला बनर्जी वाले मामले (!) में इस न्याथालय हारा 
उन दो ग्रभिव्यक्तियों के किए गए भ्र्थात्वयम को स्वीकार कर लिया है । परिणामस्वरूप 
विधातमंडल को वंच्रित स्वामी की सम्पत्ति का स्थायोचित समतुल्य उपबन्धित करना 
चाहिए था भ्रथ्वा ऐसा न्यायोच्षित समतृल्य तिल्चित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत 
सिद्धास्त श्रधिकणित करने आाहिएं थे । चतुर्थ संशोधन हारा जो नया खंण्ड जोझा गया 
है, जिसके प्रध्लीत प्रतिकार की पर्याप्तता पर विचार करने की व्यायातव की अधिकारिता 
प्रमाप्त कर दी गई है, उसका प्रर्थ यह कृरगाया गया है कि ते तो "्यायोचित 
समतुल्य' विहित करने के सिद्धान्त भ्ौर 'न्यायोचित स्पतुल्य' पर ही किसी भी 
ज्यायालय॑ में इस आधार पर प्रापत्ति की जा सकती है कि नियत प्रतिकर या बिहृति सिद्धास्तों 
के श्रलुस्तार निकाला ग्रया प्रतिकर प्रपर्याप्त है ॥ इस दृष्टिकोण को लागू करते हुए 
इस स्थायालय ने मंद्रास भ्रधिनियम्र के अधीन विहित प्रतिकर के सिद्धान्तों को अनुच्छेद 
33(2) का श्रतिक्रमण करने वाला नहीं मात्रा । किन्तु उक्त अधिनियम को श्रनुच्छेद 
4 के शक्रधोद इस प्राधार पर ग्रदेध घोषित कर दिया पया कि तत्समान विधि 
(भूमि प्र्जन अ्रधिनियम) के श्रधीत पूरा प्रतिकर फिर भी दिया जाना चाहिए था। 
भारत हंध बनाप्र मैदस कॉरपोरेशन (२) में मुख्य न्यायाप्रिपति सुब्दा राव और 
ज्यायाधिपति शैलत से सिलंकर वनों न्यायप्रीठ़ ने यह श्रभिनिर्धारित किया कि 
अर्जत की विधि स्यायोचित तभी हो सकती है जबकि वह यथा तो न्यायोचित समतुल्या 
(गतठ्उझ रुकर कोन ब्रार० 538. 
(१) (965) । एच० सीर झार० 64. 
(2) (7967) 4 एस सो० ब्रार० 255, 


चल." 
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के भुगतान के सिए उपबन्ध करे या फ़िर ऐसे सिद्धास्त अभिकथित करे जिनके श्राधार 
पर व्यायोथित समतुस्य निकाला जा सकता हो। पारिज्षामिक प्रतिकर की पर्याप्ततों पर 
किस्तों भी न्यायालय में श्रापत्ति तभी को जा सकती है जबकि उस बिधि में अधिकथित 
सिद्धान्त अतिकर नियत करने के घिंए सुसंगत न होकर मतमामे हों। यह ध्यान देने की 
भरात है कि यह्‌ निर्णय बलवेलू वाले घामले (*) में दिए गए निर्णय से कुछ श्रलग है। 

गुजरात रोज्य बतात्र झास्तोल्ाल मंगलशाल (ः) में न्यायाधिषति शाह ते 
अपनी ग्रोर से तथा तीन श्रत्थ विद्वान्‌ न्यावाश्विपंतियों की श्रोर से यह मत व्यक्त किया 
था कि वें मंडल कॉर्पोरेशन वाले सामले (*) में मुख्य त्यायाधिषति सुब्बा राव के मत से 
सहमत नहीं हैं प्रौर भ्रभिव्यक्त रूप से विनिश्चण को उल दिया । अ्रभिनिर्धारित 
बह किया गया कि यदि प्रतिकर कौ माता पर इस श्राधार पर झापस्ति नहीं की 
जा सकती है कि वह न्‍्यायोचित समतुत्य नहीं है तो प्रतिकर अवधारित करने 
के लिए इस्लिखित सिद्धास्तों रर भी इस आधार पर झ्यापत्ति तहीं की जा. सकती है 


* कि उन सिद्धांतों को लागू करके तिकाला चया प्रतिकर न्यायोचित समतुल्य नहीं है 


किल्तु विद्वान्‌ स्यायाध्िपति ने यह मत ब्यकत किया कि इसका यह प्र नहीं है कि जो 
कुछ भी नियत किया गया है या विहित सिद्धांतों को लायू करके ग्रवधारित होता है 
बह मदि भ्रामक भी है भ्रधवा वह किसी भी दृष्टि से प्रतिकर नहीं है तो भी स्थायालयों 
को उस्तकी पुष्टि करती चाहिए क्योंकि यदि ऐसा किश जाता है तो यह विधातमण्डल 
के लिए एक खुली छूट हो जातो है प्रौर तद्द्वारा विधानमण्डल सांविधानिक प्रत्याभूतियों 
को तिष्फल करने के लिए सक्षम हो जाता है । ग्रत: स्रिद्धान्तों पर श्रापत्ति इस प्राघार 
पर की जा सकती है कि वे प्रतिकर के ग्रवधारण. के लिए विसंगत हैं किन्तु इस ग्राधार 
पर सिद्धांतों पर प्रापत्ति नहीं की जा सकती है कि उन सिद्धांतों को लागू करके निकाला 
गया प्रेतिफर व्यायोचित नहीं है भ्रथवा उचित प्रतिकर नहीं है. । £ 

आर० सो० कूपर | (बैंक राष्ट्रीयकरण) वाले मासले (+) में शातीसाल 
मंगलवास वाले सासले (?) में दिए गए निर्णय को ग्यारह न्यायाप्तिपतियों की स्थायप्रीठ 
बार 0:] के बहुमत से खारतः उलट दिया गया है। बहुमत ने प्रतिकर का कार्य 
प्र्थ श्रजित सम्पत्ति के समतुस्थ के रुप में लगाया है + यह अभिनिर्धारित किया गया था 
कि ब्रदि सम्बस्थित भ्रधिनियमिति में प्रतिकर की आबत उपबस्ध करते में बन्धपंत्रों के 
रूप में प्रतिकर के भुगतात की सक्रीय विहित की गई. है घोर जो भ्रुछ देना तय 
फ़िया गया है उसका वर्तमान मूह्य तद॒द्वारा सारतः कम'हो गया है तो ऐसी 
अ्रधिंतियमिति से प्रतिकर कौ प्रत्याभूति नष्ट हो जाती है । 

अनुच्छेद 3(2) के प्र्थाव्ववत से सम्बन्धित उक्त वितिश्चयों के कारण विधि 
में ग्तिश्थितता उत्पश्न हो गई थी झौर उससे संशोधित अनुच्छेद 3(2) का स्पस्ट 
अभिव्यक्ष भ्रोशम एक विस्तार तक निष्फल हो नया या, अर्थात्‌, यह कि प्रतिकर 


(0) (9658) 2 एस« ब्रीड आर» &4 


(0) (969) 3 एस० सी० भार» 347-[969] 3-उप्० नि० बढ 753 
(0) (7967) , एस० सी० आर० 235. 
(4) (970) 3 एच सी+ झार० 530. 
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के लिए उपबन्ध करने वाली विधि पर किसी शो न्यायालय पर इस झाध्ार पर ऋषत्ति 
नहीं की जा सकती है कि तद॒ढ़्ारा उपब्रन्धित प्रतिकर पर्याप्त तहीं है ॥ स्थावाधिपत्ति 
शाह ने शान्सोलाल मंगलदास दाले मामले (7) में बेला बनर्जी (7) और चुदोध गोपाल 
बाले मामले (२) में दिए गए विनिश्चयों का हवाला देते हुए यह मत व्यक्त किया कि उक्त 
विनिश्चयों से जितनी समस्याएं हल हुई हैं उससे अधिक उत्पन्न हो गईं हैं और उत्होंने 
अनुच्छेद 39 में उल्लिखित राज्य के निदेशक तत्वों को ध्रभादी बनाने वाली विधियों के 
मार्ग में गम्भीर वाघ्ाएं उत्तन्न कर दी हैं। व्यावाध्िपति सुब्वा राव ने 
बच्चबेलू वाले मामले(*) में यह भी मत व्यक्त किया है कि यदि संसद का यह ग्राशव होता 
है कि विधानमण्डल श्नतिकर के लिए उपबन्ध क्ेए विदा हों विधि दनां सके हो उसने 
निशचत्र ही 'कीमत', 'प्रतिफल', श्रादि जैसी अ्रभिव्यक्तितियां प्रयुक्त को होतों । संसद्‌ ते 
शही बात नए प्रनुच्छेद 3(2) में 'प्रतिकर शब्द के स्थाद पर “राशि' शब्द रख कर 
व्यवहारिक दृष्टि से कर दी है। 

अनुच्छेद 3] में जोड़े गए नए उष्ड 2ख में कै उपदन्ध कि प्रनु्छेद 9() (ब) 
में की कोई वात प्रमुक्छेद 3(2) में निदिष्ट किसी भी दिश्ि को प्रभावित नहीं करेगी; 
स्पष्ठतः इसी उद्देश्य से जोड़े गए हैं कि बैंक राण्ट्रीयकरण वाले मापले में दिए गए 
विनिशक्रय से ऐसे वहुत से विनिश्चय उलट दिए गए थे कि अनुच्छेद 9() (च) और 
प्रमुष्छेद 3(2) प्रारस्‍्परिक पुथर्‌-पृयक्‌ हैं जहां तक कि प्रजन या भ्रधिग्रहण, का 
सम्बन्ध है दिखिए--उदाहरण के लिए ग्रोपालन बाला मामला, 950 एस० ही प्रार० 
88; चिरंचौत ताप चौधरी वाला मामला, 950 एस० सी० आर० 869, 99; 
पौतावाई देवी बाला प्रामला, (967) 2 एप्त० सी० झ्रार० 949: ज्ञास्तीलांल मंगल 
दास बाला मामला, (१989) (*)--एस० सी० प्रार० 34-[969] 3 उस० ति० १० 
253 और एच० एंस० राव बाला मापला, (969) 2 एस० सी० झर० 392] । 

पिटीअनर के विद्वान्‌ काउस्पेल ने रख्चीसवें संशोधन पर, विजिष्टत: ्रनुच्छेद 37 
के उपव्धों पर, गम्भीर हुप से आपत्ति की है। उन्होंने यह दलील दी कि भनुच्छेद 
3ग्र संविधान के स्रात सारभूत तत्वों को नष्ट करता है और वह दस मूल अधिकारों 
को संपाप्त करता है। उस्त सभी बातें प्रजातस्त्र के पस्तित्व के लिए ग्रति महत्वपूर्ण हैं। 
ये सभी तत्व विधि-शासन और गणराज्य की अखण्डवा और एकता की दृष्टि से भी 
अ्रति महत्वपूर्ण हैं। काउत्सेल के अनूसार उक्त मूल अधिकारों में से सात, साम्पक्तिक 
अधिकारों से भ्रसम्दद्व हैँ। दलील जारी रखते हुए यह बात कही गई कि झनुच्छेद 
3!ग संघद्‌ को तथा सभी राज्य विधातमंडलों को संविधाद को चुतोती देने, तथा 
उद्चकी उदैक्षा करने का श्रनियंद्ित भ्रधिकार देकर संविधान की सर्वोच्चहा को नष्ह 
करता है ; वह मूत्र प्रशिकारों को राज्य की नीति के निरदेशेक तत्वों मे क्रम महत्व प्रदान 
हू) तप) 3 रख० भो० प्रारन 340 पृ 362, 363496श] उन्दम« मि० पर 753. 
(0) (954) एप० सरी० ब्रार० 538. 
(5) (4934) एच०७ ज्री० घारण 587. 
(+) (965) 4 एक़० की० भाए० 64, 628. 
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करता है और उसके द्वारा संविधान के आछारों में से एक प्राधार को नष्ठ करता है ; 
यह वस्तुतः राज्य विधानमध्डलों और संसद्‌ को साधारण बहुमत द्वारा पारित मामूली 
विधि के जरिए महत्वपूर्ण मूल अधिकारों को छीव लेने के लिए सशवत .करके श्रनुच्छेद 
368 में अधिकप्रित संशोधन की “रीति और प्ररूप' को निराकृत करता है ; यह कि 
वह घोषणा को निश्चायक बनाकर न्याग्रालयों हारा पुनविलोकन किए जाने की महत्वपुर्ण 
अभिरक्षा को तथा मूल अधिकारों के प्रवृतत करने संबंधी भ्रक्तिकार को नष्ट करता हूँ 
और यह कि वह निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के बहाने से, विधानसष्डलों को इस 
बात के लिए समर्थ बनाता है कि वे ऐसे कदम उठा सकते हैं ओकि धार्मिक, क्षेत्रीय, 
भाषायी, सांस्कृतिक और श्रन्य ब्रल्ममत की स्थिति को प्रप्तावी करते हैं।.काउन्सेल की 
खिकायत यह है कि यह अनुच्छेद त केवल वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा वाहू-स्वातन्त्रय संबंधी 
सर्वाधिक संजोए गए ग्रधिकारों को निराकृत करता है, बल्कि वह्‌ विधि के सप्तक्ष सपता 
के अप्विकार को भी तिराकृत करता है, जोकि गणतन्तब़ाद का मूल सिद्धान्त है। 
अनुच्छेद 3(8) को अ्धिनियमित करके, संसद्‌ ने मूल भ्रथ्िकार को अ्रसंशोधित 
बनाएं रखने की विचित्र प्रकिश का सहारा लिया है, किन्तु उससे ऐसी विधियों की 
अध्विनियमिति को ब्राधिकृत किया है जोकि उत ग्धिकारों के विश होने के, कारण 
अन्य हैं तज्षा इस विध्विक कथा द्वारा उनको विधिमान्य ठहराया है किये झ्त्य 
नहीं समझी जाएंगी। प्राज, श्रनुच्छेद 3।ने श्रनुच्छंद 4, 49 और 37 के निराकरण 
में पारित विधियों के ग्रधिनियमन को अ्रनृज्ञात किया है, तो उसमें ऐसी कौन सी 
यारण्टी मौजूद है कि कल सभी मूत्यवान स्वतन्तताएं भ्रनुक्छेद 3ग के अधीन पारित * 
विधियों को परिक्षि से बाहर नहीं निकाल दी जाएंगी ? विद्वान्‌ काउन्सेल ने प्रनुच्छेद 
आग के विरुद्ध अपनी तीक्षी श्ालोबगा क्रो यह कहते हुए समाप्त किया कि यह 
अनुच्छेद संविधान के ग्स्तित्व पर जबरदस्त हमला करता है और उसका सम्पूर्ण 
उद्देश्य और प्रयोजन निरंकुशता को वैध बनाना है। 

इन दलौलों पर बहुत ही गम्भीरंतापूर्षक विचार करने के पश्चात्‌ मैं इस निष्कर्ष 
पर धहुँचा हूं कि यद्यपि अनृच्छेद 3]ग में गड़बड़ी होते की संभावनाएं हैं, किर भी, 
सुस्थिर न्यायिक कृत्तौदियों में से किसो भी कसौटो पर कसले पर उसे असांविधानिक 
घोषित नहीं किया जा सकता। 

अनुर्ठेद 3ग के उपबंधों को भच्छी तरह से समझने के लिए, प्रथमतः संविधान के 

अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) के पूरे भ्र्थ तथा महत्व को समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 39 
संबिधान के भाग 4 में मौजूद है, जिसमें राज्य की नीति के निदेशक तत्व ग्रधिकवित 
किए गए हैं। निदेशक तल्वों का दि्वार ग्रायरसैंड से लिया मया था, जिसने स्वयं भी 
उम्त विचार को गण॑तन्त्रीय स्पेन के संविधान से उधार लिया था! जैसा कि सर आाइवर 
जैनिस्स ने अ्पतो पुस्तक “सम करैवटरिटिकस ऑफ दि इण्डियत कॉंस्टिट्यूशन 953" 
(पृष्ठ 30-32) में अपने विचार व्यक्त किए हैं, थे पूर्ववर्श उदाहरण महत्वपूर्ण हैं," 
क्योंकि थे ऐसे देशों के उदाहरण हैं जिनके लोग बहुधा रोमन कथोलिक हैं, और 
“रोमन कंथोलिक के जो सिरजाधर होते हैं, वे सेपन कैभोलिक लोगों को न केबल 
4 की जे [अभ/73-0 
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शर्त की दीक्षा देते हैं, वत्कि उल्हें उसके दर्शव का भी ज्ञान कुसने हैं” । धर्म और दर्शन 
के मामलों के सम्बन्ध मैं--चाहे वह सामाजिक हों या राजनोठिक--सतैव मत-वैभिन्‍्य 
कह्ठा है और वाल्तव में, जवकि ग्रशनतन्तीय स्पेत का संविधान अपष्लिनियमित क्रिया जा 
रहा या, उस समय दसे मुद्ध लड़ना पड़ा था और आयरलैंड में डी० वेडेरा पर खुल्लमखुल्दा 
अह आरोप लगाया गया बा कि वह संविक्षाद के अपने हो दल की नीतियों को धंसेंद 
रहा है। हमारें संविधान है घनुच्छेद 33 और 39 मुह्यठः आवरलैंड के संविधान के 
अनुच्छेद 45 पद आधास्ति हैं, जिसने प्ापत्र वुल्स से उसके सम्दन्ध में झध्िकार 
अआप्द किया है। ग्रनुच्छेद 39 में खण्ड (अ) दास वह उपब्ध किया गया है कि 
राज्य प्रपती नौठि का विशेषता ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से 
“झमदाध की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्त और निवल्वण इस प्रकार बंटा हो कि 
जिससे सांधूहिक हित का सर्वोत्तम हद से य्रा्तत हो”। अनुच्छेद 39 का खण्ड (प) इस 
जात के लिए व्यादिष्ट करता है कि दाज्य अपनी रीठ़ि का झुँस़ा संचालन करेगा कि 
सुनिश्चित रूप से “ग्राथिक व्यवस्था इस श्रकार चले कि जिससे धन ओर उत्पादन- 
साधनों का सर्वेताधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण नहों”॥ अनुच्छेद 3वग को 
वच्चीसवें संशोधन ढ़ारा इस दृष्टि से पुर्थापित किया यया है जिशसे कि झनुच्छेद 29 (ख) 
और (ग) में उपदर्णित प्रयोजन ब्रिद्ध हो सके। 

मैंने अपने तिर्णेण के पहले वाले भाग में कह वाया है कि संविधान 
मूल अधिकारों को गौरव का स्थाव तथा निदेशक ढत्बों को स्थायित्द का स्थान 
अदान करता है। मैंने जो बाठ कही थी, में उस डर काबय हूं। हमारे संज्िघान को 
प्रस्तावना में यह वात कही गई है कि स्बिधान का उद्देज्य “भारत कौ एक सम्पूर्ण 
प्रभृत्वसम्पन्न लोकतस्टात्यक गणराज्य वनाता ठथा उसके समस्त नागरिकों को” सामाजिक, 
आ्राधिक और राजवैतिक न्याय, स्वतत्ह॒ता तथा समता प्राप्त कयाता है। जो मूल अधिकार 
उंबिधान के भाग 3 दादा प्रदत और प्रत्याभूत किए गए हैं, वे निस्संरिग्ध रूप से 
संविधान के स्तम्प हैं और उतके विना मनुष्य की झाकांला की पू्ि नहीं हो सकती। 
किन्तु इस बाठ के कहने की जरूरत नहीं है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश का 
जासन चलाने में मौलिक हैं। जो वात वेश का शासन उलादे में मौलिक है, वही बात 
उस बात से कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जोकि किसी व्यक्ति के जीवन में मौलिक है । 
इस वाल से कि एक तत्व न्याय (जस्टीलिएवल) है. और दूसरा नहीं है. दिक्षिक 
अक्रियाओं के माध्यम से पह्च्ातकथित वो अवृत्त बनाये में ब्रान्तसिकि कठिनाइयों का 
पत्ता चल सकता है, किन्तु वह प्रभ्रेद से उदके सावेक्ष सहत्व पर कोई भी प्रश्नाव नहों 
बढ़ता ! स्त्रियों और पुरुषों की जीविका के पर्याप्त साधन अम्बन्धी सप्तात अधिकार; कार्य 
की सातवोचित दशाएं ब्ाप्त करने सम्दस्यों ऐसा श्रष्ठिकार जिससे कि श्रच्छा डोवन स्तर 
तथा झ्श्ली समय का पूर्ण ग्रानन्द उठाने की वात सुनिश्चिद को जा सके, और स्वास्थ्य 
तथा श्राह्ारपृष्टित्ल को ऊंचा उठाना- ये सकी ऐसे मापने “नहीं हैं जिनका 
अनुपाक्षत व्यायालम के रिट के जरिए किया जा सकता है। जबकि मैं भाव 3 और 4 
के उपवकों पर विचार कर सकता हूं, तो मेरे मत में कोई भी संदेह नहीं रह जाता 
कि व्यक्तियों को स्व॒तस्चवताएं प्रदत्त करने का उद्दे्व मास 4 में उपबर्णित आदेशों को 


कक 


के 
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अस्तिम हुप से प्राप्त करना है। भाग 3 द्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्ताओं के सतकंतापूर्ण 
उपयोग के कारण साप्तात्य जवता का कल्याण होना प्रनिवा्य है, किन्तु जो निर्वस्धन 
अधिरोपित किए जाते हैं, उनको स्वेच्छा से स्वीकार कर लेने की शत दाशंनिक के 
स्वप्न के समाव है। इसलिए प्रतुच्छेद 37 के अधीन राज्य को इस आत के लिए 
व्यादिष्ट किया गया है कि वह विधि वलाने में निदेशक तत्वों को लागू करे। कुछ की 

* स्वतन्तताओं को सभी की स्वक्न्रता सुनिक्चित करने की दृष्टि से न्यून करना होगा 
जैसा कि गार्नविल ऑस्टिन ले “इण्डियन कांस्टिट्यूशून--कार्तर स्टोत ऑफ ए नेशन, 
संस्करण 966” में कह था, इसी प्र्थ में ही, भाग 3 और 4, साप-साथ, “संविधान 
की श्रत्तरात्मा” हैं। भ्राज राष्ट्र इतिहास के चौराहे पर खड़ा हुप्ला है और प्रत्येक समय 
में जिस बात को महत्व दिया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य की. 
तौति के निदेशक तत्वों को बालू की दीवार, होने नहीं दिया जाना चाहिए। थदि राज्य 
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने में श्रलफल रहता है जिनमें सभी लोग मूल स्वतन्द्रताओं 
का उपभोग कर सकें, तो कुछ की स्वतन्तताएं अनेक की हो जाएंगी और तब सभी 
स्वतन्त्रताएं समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए उत्तेकौ स्वतन्त्रता को परिरक्षित करने की 
दृष्टि से विशेषाश्तिकार भ्राप्त थोड़े से व्यक्तियों की उसके एक भाग का त्याग करना ही पड़ेगा ! 
मैं नवीन प्रनुज्छेद 3(2) पर पहले विच्वार करता चाहूंगा ; "प्रतिकर” के 

स्पान पर; तदस्थ प्रभिश्यक्तित “राशि” का प्रतिस्थापत कर दिए जाते के कारण विधानमण्डल 
इस बात के लिए बाध्य हो गया है कि वह (सम्पत्ति के) स्वामी को धन की 
“राशि गकद था भ्रन्यथा अदा करे। विधानमण्डस था तो राक्षि के श्रवधारण के लिए 
सिद्धात्त भ्रधिकथित कर सकेगा या उस राशि को स्वयं ही नियत कर 
सकेगा । किल्तु प्रमुष्छेद 3(2) में ऐसा उपबंध्र भ्रन्ततिहित है कि बह राज्य, को 
सम्पत्ति का अ्रथिहरण या स्वत्यहरणं करने के लिए सशक्त नहीं करता और 
प्रनुशोद 3। (2) विधानमण्डल को न फेवल “ऐसे छिद्धास्तों के श्रनुसार, जैसे कि 
बह सुसंगत समझे,” “ऐसी रकम जिसे वह ठोक समझता है” नियत करने के लिए 
प्राध्रिकृत तहीं करता, बल्कि वह प्रभिव्यक्त भल्दों द्वारा बिधानमचष्ठल को इस बाते 
के लिए व्यादिष्ठ भी करता है कि बह स्वामी को श्रदा की जाने बाली “राशि” 
तिमत करे था उसे भ्रदा की जाने याली राशि का भ्रवधारण करने के लिए “सिद्धास्त” 
अ्िकथित करे। यदि विध्ञानमण्डल को अश्रनुच्छेद 3(2) के प्रधीन स्वत्वहरण 
करने संबंधी विशियां पारित करने के ल्लिए प्राश्षिकृत करना होता, तो थह उपभंध 
करने की प्रपेक्षा कि राज्य को यह अ्रधिकार होगा कि यह किसी भी समय क्रिसी 
भी श्रकार की भ्रदायगी किए बिता, लोक प्रयोजन के लिए सम्पत्ति का श्र्जत कर सकेगा, 
संविधान-सभा के लिए भ्रधिक सरल बात और कोई न होती। “राशि” की प्रदायगी 
करने का जो दापित्य होता है, उससे किसी भी रकम की बिल्कुल भ्रदायगी न करने 
सम्बन्धी शक्तति श्रप्निप्रेत नहीं है। ऐसी राशि अवधारित करने वाले हिद्धान्तों को 
प्रतिपादित करने का जो आानुकल्पिक दायित्व होता है, उससे यह दशित होता है कि 
अ्रदायगी न करने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। विधानम्रण्डल के लिए जो बिकत्प 
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है, वह यह है कि ऐेसी राशि स्त्र्य विधि द्राल या उसके ग्रधीन या झ्ानुकल्पिक रुप मे 
सीछे ही लिग्रव की जा सकती है, या विधि के अश्वीत ऐसे ग्रिद्ास्त वियत किए जा सकते 
हैं लितके अनुसार ऐसो राशि का धवश्ारण किया जाएगा। दल्तृतं: ऐसी राशि की 
अदायगी तकद या प्रस्थया की जा सकती है। 

तैसी “राशि” कौ भ्रदायगी करने सम्दन्ध्ती विविदिष्ट दाबित्व भ्रौर विकल्प स्वहुप 
उम्रका अवधारण करने के लिए “सिद्धातत” शब्द के उपयोग से यह अभिप्रेत होता चाहिए 
कि प्रदा की जाने के लिए नियद या प्रबधारित की गईं राशि श्रामक्त नहीं हों सकती । 
यदि संविधान में सप्पत्ति का प्रधिकार अव भी मौजूद है, तो ग्राप व्यक्ति का मजाक नहीं 
डड़ा सकते प्रौर उसके प्रधिकार का परिहास तहीं कर सकते । ब्राप उससे यह नहीं 
कह सकते कि मैं प्रापकी सम्पत्ति कौड़ियों के भाव ले दूँगा। 

किन्तु इस वात के साथ एक महत्वपूर्ण, या यूं कहिए वहुत ही महत्वपूर्ण, शर्त 
जुड़ी हुई है। स्वामी को झदा की जाने के लिए जो राज्ि निम्रत की जाती है, यह इस 
चुनौती की स्रीमा से परे है कि वह राशि अपर्णाप्त है । पर्याप्त होथे का विज्ञार 
सम्पत्ति के आजार मूल्य प्ले सौक्षे ही सम्बन्धित्त है भौर इसीलिए ऐसे मूल्य को 
जुनीती नहीं दी जा सकती। उसी कसौटी हारा श्रौर उसी प्रकार के कारणों से, 
ऐसी राशि का अवधारण करने के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जातें हैं, उतको 
इस आधार पर चुनौती यहीं दी जा सकती कि उन छिद्धांतों को लागू करके, श्रदा की 
जानें के लिए भ्रवधारित रकम इस प्र्थ में अपर्वाप्त है कि उसका संबंध सम्पत्ति के 
वाजार मूल्य से युवित्युक्त नहीं है। इस प्रकार से ये श्रश्त कि क्या राशि या सिद्धांत 
अनुजेय सॉविधानिक परिसीमाओं के भीतर है, इस वात की पोर ध्यान दिए बिना ग्रवधारित 
किए जाने चाहिएं कि क्‍या उनका उम्बन्ध प्रम्पत्ति के वाजार मूल्य से युक्तियुक्त है। 
उनका संवंध युक्तियुक्त तहीं ही हो सकता, किम्दु फ़िर भी बे विधिमान्य हो सकते 
हैं। किन्तु यह कहता कि किस्ती राशि का संवंध वाजार मूल्य ते युक्तियुक्त नहीं हैं, 
इस वात के कहने से भिन्‍तर वात है कि उसका संबंध (वाजार मुल्य से) किसी भी 
प्रकॉर का रहीं है। पश्चातृकथित दका में जो श्रदायगी की जाती है, वह्‌ भ्रामक होती 
है भरौर ऐसी प्रवायगी ग्रनुद्देय चुनौती के भीतर ग्रा सकती है। 


इस मामले पर प्रौर अधिक विधार करता श्रतावश्यक है, क्योंकि वास्तव में 
हमारा सम्बन्ध श्रनुच्छेद 3(2) के संशोधन की स्ांविधानिकता से है, ने कि उसके 
अधीन पारित विधि की विधिमात्यता से । यदि श्ौर जैव ऐसी विधि न्यायालय के 
समक्ष प्रस्तुत कौ जाती है, तो उस मामले पर वादीकी से बिचार करना पश्रावश्यक हो 
सकता है। जैसा कि इस समय मुझे सलाह दी गईं है, पेरा मह मत है भर उस पर पूरी 
तरह से विचार-विमर्ण करना, जेसा कि मैं कह चुका हूं, प्रनावश्यक है, कि यक्षपि 
न्यायालय को यह अष्विकार तहीं है कि वह अ्रनुच्छेद 3(2) के प्रधीद किसी विधि को 
इस प्राधार पर श्रश्ततत बनाए कि नियत या प्रवधारित राक्षि पर्याप्त नहीं है, 
तथापि न्यायालथों को गह भ्रधिकार श्राप्ठ होगा कि वे ऐसी विधि को तव प्रश्नगत वा 
सकेंगे यदि उसके ग्रक्लीन नियत की गई राशि प्रासक है यदि ऐसी रकम का श्रवधारण 
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करने के लिए कोई सिद्धांत, यदि कोई हों, भधिकथित किए गए हैं, तो बे राशि 
को तियत करने के लिए पूरी तरह से अश्नंगत हैं; यदि अनिवार्य ग्र्जन या प्रधिग्रहण 
की शक्ति का अ्धोग सांपाए्थिक (कोलेड्रल) प्रयोज़न के लिए किया गया है; यदि ऐसी 
दिध्ि श्रनुच्छेद 9() (च) में ग्रत्तविष्ट सांविधानिक भ्रभ्िरक्षा से भिन्न सांविधानिक 
अभिरक्षाशरों के प्रतिकूल है; या तब यदि ऐसी विधि संविश्वाम के साथ धोक्ामात् हो। 
स्पष्टीकरण के तौर पर, मैं केवल यह बात भर कहना चाहूंगा कि सदि राशि के निमतन 
के बारे में बह द्शित किया जाता है कि वह ऐसे सिद्धांतों के प्राआर पर किया गया 
है, जिनका कि सामाजिक कल्याण से सम्बन्ध होता है, तो यह कहता संभव नहीं हो 
सकेगा कि दे दिद्धांत सुसंगत .हैं। 
जहां तक कि नवीन श्रनुच्छेद 3 (2क) का संबंध है, पिटोशनर के इस तिबेदन में 
कोई भी सार नहीं है कि प्रनुष्छेद 3( 2) के प्रधीन पारित विश्नि को ग्रनुच्छेद 9(!)(च) 
के श्रधीन चुनौती दिए जाने से प्रपवणित करना अवैध है, क्योंकि वह नैसशिक 
न्याय के सिद्धांतों का अतिकरमण करतौ है। मैंने इससे पहले ही यह शता दिया है कि 
सांबिधामिक संशोधनों में स्वयं संविधान कौ शक्ति पौजूद रहती है, परन्तु यह हब 
जब कि वे संविधान द्वारा अ्रधिरोषित प्रिसीमाप्रों के भीतर होते हैं। अतः 
3(2) के अधीन पारित विधि के सम्बन्ध में अ्रनुच्छेद 9 () (च) के झन्लीन चुनौती 
दिए जाने से अपवजित करने को अ्तांविधानिक नहों समझा जा सकता इसके 
अलावा यह मानने के लिए कोई भी कारण तहीं है कि विधानमण्डल इस' प्रकार भनमाने 
रूप से कार्य करेगा कि वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उचित अनृणालन किए 
बिता सम्पत्ति के अर्जन या अधिणरहण को प्राधिक्षृत कर देगा। सामाजिक कल्याक्ष 
इस बात की, श्रपेक्षा नहीं करता कि किसी व्यक्ति कौ दुतवाई किए बिना उसे फांसी 
दे दी जाए । 
अनुच्छेद 3।ग फ्रीजिया के राजा गाडियस द्वारा लगाई गई गांठ के समान 
है। फ्रीजिया के राजाग्राडियत ते एक ऐसी गांठ बांध दीथी जिसके बारे में एक 
भविष्यवाणी की गई थी कि उसे एशिया के भाजी स्वामी द्वारा हीं श्लोला जा सकेगा । 
जव कि प़्िकन्दर महान्‌ उस गांठ को नहीं खोल सका, तो उसने ब्रपनी तलवार से उसे 
काट दिया ) अश्रफस्तोत तो यह है कि कोई भी न्यायाधीश कठिन समस्याओं का 
इतना तीद्र भ्रौर संक्षिप्त हेल नहीं निकाल सकता। प्रनुच्छेद 3ग विम्नलिखित रूप में है -- 
“37ग. अनुच्छेद ।3 में किसी बात के होते हुए भी, कोई 
विधि, जो प्रनुच्छेद 39 .के खंड (ज्र) या छंड (ग) में उल्लिखित तत्वों 
को सुनिश्चित करते के सिए राज्य की गीठि को प्रभावी करने वाली हो, 
इस श्राधार पर शूल्य न समझी जाएंगी कि वह प्रनुच्छेद 4, अनुच्छेद 9 
या झनुड्होद 37 द्वारा प्रदेस अधिकारों में से किसी से असंगठ है श्रधवा उसे छोनतो 
या न्यूत करती है ; और जिस. विधि में यह घोषणा हो कि वह ऐसी तीढ़ि को 
श्रध्राघी करने के सिए है, उस पर किसी न्यायालय में इस ग्राधार पर आपत्ति 
महीं को ज्ञाएगी कि वह ऐसी नीति रो प्रभावी नहीं करती : 
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परन्तु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधातमण्डल झारा बनाई जाए, 
वहां इस अनुच्छेद के उपवंध उसे ढव तक लाचू न होंगे जद तक कि ऐसी विधि 
को राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित किए जाने के पश्चात्‌ उसको अनुसति 
न मिल गई हो।” 
इस अवुच्छेद की परिधि के सम्दन्ध में जो गलतफहमी है, पहले उसे दूर कर दिया 
जाए। इस अनुच्छेद के अवीन “विधि” को ही, व कि कार्यपालक कार्यवाही को, संस्क्षा 
प्रदान की गई है। “विधि” पद का श्रयोग झनुच्छेद 3(3) में कुछ अधिक विस्तृत 
अर्थों में इस श्रकाद किय्रागया है जिससे कि उसके गन्तगंद ग्रध्यादेश, झ्रादेश, 
उपवविधि, ऋदि आरा जाएं किन्तु बह परिभाषा अनुच्छेद ?3 के श्रयोजनों तक ही सीमित 
है। इ्म्लिए अनुच्छेद 3]ग के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि बह 
अनुच्छेद 3() के, जिसके अ्छोत कोई व्यक्ति विधि के प्राविकार के बिता अपनी सम्पत्ति 
से बंचित नहीं किया जा सकता, उपदंधों का अतिक्रमण करता है। किन्सु इस्र बात से 
इन्कार नहीं क्रिया जा जकता कि गनुस्छेद अउग में आए हुए “विश्वि/ 
शब्द के अन्ठ्यंठ विधि बराने के सप्ठी आमृषंणिक बातें और पहलू झा जाते हैं । 
अनुच्छेद 3पग को परिधि को उचित हथ से समझने के लिए संविधान के 
तस्सम्बन्धी उपनध्ों के इतिहास के ब्रति निर्देश करना प्रावश्यक होगा । चतुर्थ सोविधानिक 
संशोधन से पूर्व जो कि 27 अप्रैल, 7953 क्रो प्रवृत्त हुप्ला था, अनुच्छेद 3(क 
और 3]ख्व के अधीन ओ अप्रयम संज्ोधत अधिनियपक, 95 द्वारा प्रःस्थापित 
किए गए थे, उत विधियों के संवंध में जिनमें सम्पत्ति के या उत्तमें के किन्‍्हीं अधिकारों 
के प्रजंद के लिए उपरेध्च किया गया हो, भाग 3 के उषवंधों को पूरी तरह से 
अपवजित कर दिया गंत्रा था। उस तिवम का कारण यह था कि सम्मज के ग्रधिकार 
सर्वोच्च हैँ और उन्हें व्यक्तित के अधिकारों के ऊपर स्थान देना होमा । 
अनुच्छेद 37) को भाषा से यह वात स्पष्ट है कि केवल ऐसी विष्ियों को 
उनकी संरक्षा ग्राप्ठ होगों जो कि अनुच्छेद 39(ख) था (ग) में दिनिदिष्ट सिद्धांतों 
को सुनिश्चित्त करने के छिए राज्य की नीति को प्रभावी दताने के लिए हों।॥ खंड (ख) 
के अश्लीन राज्य अपनी नोति का ऐसा संचालन करेखा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय 
की भौतिक सम्पत्ति का स्वाम्त्दि और नियंत्रण इस करार वंढटा हो कि जिससे 
झामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधत हो। खंढ (ग) के अधीन राज्य को ऐसे 
कदम उठाने होंगे कवि सुनिश्चित रूप हे श्राथिक व्यवस्था इस प्रकार से अले कि जिससे 
धत और उत्डाइन--प्लाप्ननों का सर्वक्ताप्यरण के लिए अहितकारी केल्गण न हो। 
अनुच्छेद 3।श्व के बाद काले भाग में भ्रत्तविष्ट घोषणा के प्रलावा मुन्ले बह बात 
स्पष्ट मालूम पड़ती है कि अनुच्छेद 3।ग के अधीन पारित विधि और अनुच्छेद 39(ख) 
और (ग) में उपवर्णित उद्देड्ड के वीच जो उंवंध है, वह प्रनुष्छेद 3॥ग के लागू 
होने की पूर्ववर्ती शर्त है। घोषणा का उपयोग ऐसी विधियों के संरक्षा-क्च के 
रुप में नहीं किया जा सकता, जिनका कोई भी संदंध अनुच्छेद 39 के दोनों खंडों में 


वर्ित्त उद्देश्य से न हों। 


शक 


कैशदानन्व भारती ब० केरल राज्य [स्या० अखचूड़) 86] 


जहां तक संविद्वान के भाग $ में - वर्शित उद्देश्यों के लागू होने का सम्बन्ध 
है, बहां तक वें कृषि हम्दन्धी सुधार तक ही सीमित नहीं हैं । चतुब और सल्नहवें 
संशोधनों में, श्रनुच्छेद 3] और अनुच्छेद 37क में तबदीलियां पुरःस्थापित करके 
अथम संशोधत में अन्तर्निहित मूल सिद्धांत्त को लागू किया गया था और पच्चीसयें संशोधन 
द्वारा इस सिद्धांतत्को और अधिक विस्तृत क्षेत्रों में लागू करके एक कदम आगे बढ़ाया 
गयो है। श्रनुच्छेद 3ग उसी प्रकार से, मुख्यतः, . प्रवृश्त होगा जिस प्रकार से 
अनुच्छेद 3/क कृषि के क्षेत्र में प्रवृत्त हुआ है। वास्त्रव में अनुच्छेद 3[ग में उन 
सिद्धान्तों को युवितियुक्द रूप से लागू किया रुयां है जो कि अनुच्छेद 3(4) और (6) 
तथा अनुच्छेद 3॥क में प्रन्सनिद्ठित हैं। 

यधपि इस दलील पर हमारे समल् बहुत अ्रधिक जोर दिया गया है, 
फिर भी मैं इस दलील को स्वीकार करने में कठिताई का अनुभव कर रहा हूं कि 
प्रनुख्छेद 3ग राज्य विधानमण्डलों को संशोधन करने कौ शक्ति का प्रत्यायोजब 
करता है और उनको इस बात के लिए सशक्त करता है कि वे अनुच्छेद 368 हारा 
विहित प्ररूप और रीति का प्रनुपालन किए बिना संविधात का संशोधन कर सकते हैं। 
मैं यह बात भी समझने में असमय्य हूं कि यह झ्नुच्छेद संसद्‌ को भी उसी शकार से 
सशक्त करता है। प्नुच्छेद 3ग की बास्तविक प्रकृति और स्वरूप यह है कि वह 
विधान के एक वर्ग के: प्रति निर्देश करता है और उसको अनुच्छेद 4, 9 और 3 के 
प्रवर्तन स्ले छूट देता है, अनुच्छेद 3(4) और (6) में विधियों के प्रधिनियमित किए. 
जाने की कालावइछि के संदर्भ में उपबंध किया गया है । झनुच्छेद 3(2) भ्ौर 3के 
में विधि की विषयवस्तु के संदर्भ में विधायी क्षेत्र के बारे में उपबंध. किया गया 
है। अनुच्छेद 5(4) और 33 में विधान के उद्देश्य के संदर्भ में विधियों के बारे में 
निर्देश किया गया है। इस प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति का कोई भी प्रत्थायोजन 
अन्त्वलित नहीं है। अनुच्छेद 3॥ग की तरह इत विभिन्न उपबधों सें ऐसे क्षेत्र का 
निर्माण होता है जिसको कतिपय मूल अधिकार लागू नहीं होते। विधान बनाने 
का क्षेत्र प्रनुछछद 3॥ग द्वारा स्फथ्ट नहीं किया गया है॥ विधात बताने की शवित का 
अस्तित्व उस पर सिर्भरे नहीं करता। इस श्रनुच्छेद द्वाराजित उद्देश्य की भी पूर्ति 
होती है, वह विधान के पहले से विद्यमान क्षेत्र में विनिदिष्ट मूल अधिकारों के अव्तन के 
विरुद्ध छूट मृष्ट करना है। सिद्धांन्तत: मुझे एक झोर तो अनुच्छेद 37 और दूसरी 
शोर अनुल्छेद 5 (4), 37 (4), 37(5) (७) (7) भौर 3(6) के बीच कोई 
भी प्रभेद दिखाई नहीं पड़ता। मैं प्रथम संशोधन अधिनियम, 95] द्वारा पुरःस्थापित 
अनुच्छेद 3क की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसके अधीव “अनुच्छेद 3 में भ्र्तविष्ट 
किसी बात के होत हुए भी”, खंड (क) से (ड) में वर्णित मामलों के 
लिए उपनंध करने बाली कोई भी दिधि इस भ्राधार पर शूल्य त समझी जाएगी कि वह 
अनुच्छेद 4, 79या 3! द्वाय्य प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है ्रववा उसे 
छीनती है था त्यूत् करती है। इस तथ्य से कि अनुच्छेद 3[क के पाँच: खण्डों में 
विधान की विषयवस्तु के प्रति निर्देश किया गया है जबकि अनुच्छेद -3व ग में. उनके 
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उलृश्य से सम्बन्धित विधियों के भ्रति निर्देश किया कया है, मेती राय में, इंस सिद्धांत 
में कोई भी अन्तर नहीं पड़ता। 

इस दलील में कि अनुच्छेद 33ग ग्रतुच्छेद 368 द्वारा विहित प्रहप ग्रौर रीति 
का घोर अतिक्रमण करने की इजाजत देता है, यह वात नबरप्रन्दाज कर दी गई है 
कि बह गनुच्छेद अनुच्छेद 368 में वताएं गए ब्ररूप और रीठि का धूर्ण हपेण और 
पूरी तरह मे गनुपालन करने के पश्चात्‌ ग्रस्तित्व में आ्राया था। इसके अलावा अनुच्छेद 
368 को स्रंशोधित करने सम्बन्धी ग्रधिकार में जो वात विव्चित है वह, अनुच्छेद 368 के 
प्ररूष झौर रीति का अनुपालन करके, सांविधानिक उपबंधों में वांछित संशोधन करने के 
सम्बन्ध में किसी प्रत्य सिकाय को प्राष्ठिकृद करने की शक्ति है। गरोलक नाथ वाले मागले 
में महत्वपूर्ण वहुपत के निर्णय में तथा न्थायाधिष्ति हिद्ययतुल्लाह द्वारा बह मुन्नाव देते 
हुए उसी प्रकार के समीचीद मत के बारे में सोचा गया था कि संविधान सभा मूल 
अधिकारों को न्‍्यून करते के लिए समाहृत की जा सकती है। संविधान सभा 
जैसे प्राधिकारी को तंविधाद का संशोध्त करते की झक्ति सृष्ट करने और किसी श्न्य 
नाम से क़िसो प्राधिकारी या किन्हीं प्राधिकारियों को उप्ती शवित का श्रयोग करने, 
के बीच जो छिद्धांत है, उसमें मुझे कोई भा प्रभेद नहीं दिखाई पड़ता, किन्तु मामले 
के इस पहलू पर और आगे विचार करने कौ आवश्यकता रहीं है क्योंकि ग्रनुच्छेद 3॥ग 
संशोध्तन करते की अक्ति का प्रत्यागोज़न नहीं करता। 

अनुच्छेद 3!ग्र के बाद वाले इस भाग से मेरे स़ापते कोई भी कठिनाई उत्पन्न 
नहीं हुई है: “जिस विधि में यह घोषणा हो कि वह एसी नीति को प्रभावी करने के 
सिए हैं, उस पर किसी न्यापालछ में इस आधार पर प्रापत्ति नहीं की जाएगी कि वह 
ऐसी नीति प्रभावी नहीं करती”। टर्पष्ठतः इसके प्रन्त्गत यह बात श्रजध्लारित करते 
सम्बन्धी व्यायाखथ की भ्रध्रिकारिता नहीं आतो कि क्या वह विधि अनुच्छेद 39(ख) 
गा (ग) में विनिदिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य को सीति को 
अभावी बनाने के लिए है। मेरी राय में अनुच्छेद 3।ग के व्रधीव पारित विधियां 
तभी' श्रौर केवल तभी कायम रखी जा सकतो हैं यदि उस विधि ग्रौर प्रनुच्छेद 39(ख) 
या [ग) में अधभिव्यकत राज्य की नीठि के निदेशक तत्वों के वोच स्रीधा युक्तियुक्द 
सम्बन्ध हो । विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह ऐस्री 
मीति को प्रशावी नहीं करती है किन्तु मैं बह मानता हूं कि कोई भी भ्यायालय यह 
तिप्कर्ष निकालने का दायित्व कभी भी अपने ऊपर नहीं ले सकता कि क्या विधि वास्तव 
मैं उसकी वास्तविक नीति को प्रभावी दनाती है। यदि न्यायाधीक्षों को ऐसी छूट दी गई 
होती तो गद्यनिषेक्ष औ्रौर यूत (तैम्बलिंग) सम्बन्धी विधियां कभी की कानून के श्षेत्र 
से सप्ताप्त कर दी गई होतीं। 


इसलिए मेरी राय रें पच्दीत़वें संत्रोधत की धारा 3, जो कि अनुच्छेद 3।ग को 
पुरःस्थापित करती है, विधिप्रात्य है। 
संविधान (उन्तीसबां संशोधत) अधिनियम, 972 
उन्तीसवें संझ्ोधक द्वारा तवम अनुसूची में केरल के दो ग्रधिदियमों, 969 का 33 
और ॥97॥ का! ४5, को क्वामिल किए जाते के संबंध में, परिटीशनर के काउन्सेल ने 


ह॥ 
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इस मात पर जोर दिया है कि यदि दोनों प्रधिनियमों के उपदंध ब्रनुच्छेद 
अाक(3) (क) के निबंधनों के भीतर नहीं आते हैं, तो उन अधिनियमों को अनुच्छेद 
अआख का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। 

इस न्यायालय नें श्रनुच्छेद 3/3 की विध्रिमान्यता को अनेक विनिष्वयों में 
स्वीकार किया है प्रौर मैं यह मानता हूं कि उस प्रश्न पर झब पुलविचार करना उचित 
नहीं है, और न तो प्टीश्तर के बिद्ान्‌ काउन्सेल नें हो वास्तव में इस भ्रनुच्छेद 
की विधिमाल्यता को चुनौती दी है। बिहार राज्य बताम कामेश्वर सिह (/) वाले 
मामले में, इसी प्रकार की दलौल पर विचार किया गया था और उसे मुख्य न्यायाधिपति 
पातंजलि शास्त्तो वें, जिन्होंने कि न्यायालय की झोर से निर्णय सुताबा था, तामंजूर कर 
दिया था। वही मत विस्वेकलेश्वर राव बनाम अध्य प्रदेश राज्य (/) वाले मामले में भी 
न्यायाधिपति महाजन ने दोहराया था। एक वार पुनः उसी दक्तील पर एन० बो> 
जोजौभाई वनास सहायक कल्कटर, जाना प्रात भाता (3) वाले मामले में विचार किया 
गया था, किन्तु न्यायाधिषति सुब्बा राव ने पहले वाले मामले में सपनाए गए सत की भी पुष्टि 
की थी। इन मामलों में लगांतार यह भ्रभिनिर्धारित किया जाता रहा है कि अनुच्छेद 3/ख 
के इन प्रारंभिक शब्दों से “अनुच्छेद 3क में अन्तविष्ट उपबंधों की व्यापकता परू 
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना”, केवल यही बात उपदर्शित होती है कि नव अनुसूची में 


* विनिदिष्ट झधितियमों और विनियमों को उस समय भी छूट प्राप्त: होगी यदि उन्हें 


अनुच्छेद 3]क॥ लागू न भी होता। यदि नवम श्रनुसूची में दिया गया प्रत्येक अधिनियम 
अनुच्छेद 3क के अन्तगंत आता है, शो श्रनुच्छेद 3। ख अनावश्यक हो जाएगा। इसलिए 


* अनुछेद 3।ख के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वह अनुच्छेद 3क 


द्वारा शासित नहीं होताहै तदनुसार उन्तीसवें संशोश्षन के बारे में यह श्रभिनिर्धारित 
किया जाना चाहिए कि वह विधिमान्थ है। 

संविधात' सभा के और प्रथम अनन्तिम संसद के वाद-विवादों की दलोल के 
दौरान हमारे समक्ष सबिस्तार पढ़कर सुनाया गया। मैंने उन भाषणों को बहुत ही 
दिलचस्पी के साथ पढ़ा, किन्तु मेरी राय में वे वाद-विवाद सांविधानिक उपबंधों के 
अर्थाल्ययत .में सहायक के रूप में ग्राह्म नहीं हैं। गोषालन वाले मामले में(+) मुख्य 
ज्याधाधिषति कानिया -ने, स्पूलिसिपल काठन्सिल ऑफ सिड़नी बनाम कॉमनबेल्थ(5) 


7 और युनाइटेड स्टेट्स वताम बौग किस अ्रा्क(£) वाले मामले में दिए गए विनिश्चयों 


का अनुसरण करते हुए यह मत व्यकत्त किया था कि जब किसी विशिष्ट खंड का 
अर्थान्ययन करने के लिए संसद्‌ के सदस्यों की व्यक्तिगत राम को विचार में लेना उचित 


नहीं है, उन वाद-विवादों का हवाला उस समय दियाजा सकता है जबकि यह भ्रश्न 


हो तर्क रुसर सी+ प्रर० 88% 

(5) (7952) एस० सौह रण 030. 

(3) (965) 4 एस० सर ब्रार० 636. 
(3) (7950) एप्० झरी० प्रार० 88, ॥40. 
(5) (3904) '। कामनबेस्‍्व सा रिपोर्ट 208. 
(+) 69 यू०एस० 48, 699. 
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उत्पन्न होता है कि क्या किसी वाक्यांश या अश्विव्यक्ति का प्रयोग किया गया था 
और उस बर दिचार किया गया था या नहीं॥ न्यायाप्तिपति मुखर्जी के मतानुसार (पृष्ठ 
274), संविधान में दिए गए छब्दों का अर्थ निकालन के संबंध में संविधान सभा के 
बाद-विवादों का सहायक के रुप में मूल्य संदिस्य है। विहान्‌ न्यायाधीश ने यह मह व्यक्त 
क्रिया कि उन वाद-विवादों का सहारा बहुत ही सावधानी के साथ तथा केदल तभी लिया 
जाना चाहिए जब कि छिपी हुई अस्पष्टताओं को सुलझावा हो। इस न्यायालय ने ख्रावनकोर 
कोचोग राज्य ओर कुछ झन्य बनाम बॉम्बे कम्पनी लिपिटेड(*) दाले मामले में 
उसी प्रकार का मत व्यक्त किया था। उपर्युक्त गोसक नाथ वालें मामले में, मुख्य न्यायाधिपति 
सुब्बा राव ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि उन्होंने अनुच्छेद 368 के उपबंधों 
का निर्वचतत करते के प्रयोजन के लिए संविधाद सभा में किए गए भाषणों का हवाला नहीं 
दिग्रा है-। न्याशाधिषति बछावत ने भी उसी प्रकार का मत अपनाया था। 

महाराष्ट्र के विद्वान महाधिवक्‍ता ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रोपासन 
बाले मामले में दिए गए विनिश्चद के पश्चात्‌ इस संसदीय वाद-विदाद के प्रति इस 
न्यायासम के रुख में महत्वपूर्ण तब्दीलो ब्राई है ओर यह कि गोलक नाथ वाले मामले में 
सबसे पहले उस प्रकार का रूख स्पष्ट हुआ था और उसके बाद देझ्ली राजाओं की 
अ्िबि पर्स बाले मामले में (7) नो विनिस्दायक रूप से स्पष्ट हुआ था । देशी 
राजाओं के प्रिंवि पस वाले मामले में जिस परिपादी का अनुसरण किया गया था, 
उसके बारे में यह कहा गया है कि उसे भारत संघ बनाम हरभजन सिह दिशह्लों (?) 
बाले मामले में बहुमत तथा ग्रत्पप्रत दोनों ने हो झपनाया था। 

मैं इस बात से सहमत होने में असमर्थ हूं कि प्रिवि पर्स वाले मामले में या 
ढिल्‍्लों वाले म्रामलों में विधिक उपयंधों का निर्वचव करने के भ्रयोजन के लिए संसदीय 
भाषणों का आश्रय लिया गया या। न्यायाधिषति जाह ते, प्रिवि पं दाले मामले में, 
इनको देशित करने के लिए सरदार बललभ भाई पटेल के भाषण का हुदासां दिया था, 
जिनमें भूतपूर्व देशो राजाओं को कुछ ग्रार्राष्टावां दी गई थीं। महाधिवबता का मत-यह 
है कि स्यायाधिषति मित्तर ने अनुच्छेद 363 का अर्थान्ययन करने के लिए इस प्रकार के 
प्ाषण का उपयोग किया था, किन्तु वह उपयोग भाषण की ग्राह्मता से सम्बन्धित प्रक्त 
पर विचार किए बिता हो किया- गया था।. ढिल्लों वाले मामले. में दिद्ानू मुख्य 


स्यायाधिंपति के निर्णय से यह बात स्पष्ट है कि किसी विधिक उपबंधों का ग्र्थान्‍्वयन करने 


के लिए संविधान सभा में किए गए आषणों का कोई भी उपयोग नहीं किया गया था। 
वास्तव में विद्वन्‌ मुख्य व्यायाध्षिपति ने थ्रह मत व्यक्त किया था कि इन वाव-विवादों 
को पढ़ने के बाद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंवे तथा उत्तके द्ोनों सहयोगियों 
ने. विधिक उपबंधों का जो निवंचन किया था, बह उसके अनुसार था जोकि उत बांद- 


विवादों में प्राशबित था। 


(7) ((952) एस० स्लौ० आर० बा2, 
(१) (82 )3 एस सी> ओ्रर० 9, 33397।]+ उस नि० व० 498 
8) [[90) 2 एस० सो सन 779, 786 329-30-97 2] उमव्विब्ष० 565. 


दा 
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कानूनी अर्थान्वयन के सहायक के रूप में संसदीय वाद-विवादों का श्राश्रम लेना 
खतरनाक है। भिन्‍न-भिन्‍त वक्‍ताप्रों के भिल्न-सिन्‍्त हेतु (मोटिव) होते हैं ओर 'दलीय 
स्वेतक' (पार्टीह्विप) को पद्धति के कारण यह मानते के लिए कोई भी ग्ौचित्य नहीं 
रह जाता कि जिन लोगों ने उस मत के पक्ष में मत दिवा था, किन्तु जिन्होंने भाषण 
नहीं किया था, उनका भी वही विचार था। यह उपधारणा उन लोगों के संबंध में 
भी जो भाषण करते हैं, करनो कठिन है। सर्वाधिक खतरे से खाली जो रास्ता है, 
बह उस भाषा के, जो कि विधानमण्डल प्रयोग में लाक् है, आशय का पता 
जगाना है। अतः संसदीय कार्यवाहियों का उपयोग, जैसा कि मोपासत वाले मामले में 
स्पष्ट किया गया है, सीमित प्रयोजन के लिए हो किया जा सकता -है । 

अपने निष्कर्षों का संक्षिप्त में वर्णन करने के पूर्व, मैं यह कहना चाहूंगा कि 
बहुत ही सम्मान के. साथ, साथ ही हिचकिच्ाहूट के बिता नहीं, मैंने उन. प्रख्यात. 
न्यायाधीशों से भिन्न मत प्रकट करने का विनिश्चय किया है, जोकि ग्रोलक नाथ वाले मामले 
में बहुमत का प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें से दो आज मी इसे न्यायपीढ के भ्रन्य 
विह्वान्‌ श्रोताओं से जिनके साथ सहमत होना सम्भव नहीं हुआ है, मैं यह कहना चाहूंगा 
कि इस मामले के एक आग के संबंध में, कुछ समय तक उनके साथ रहते के पश्चातू 
उनसे मतभेद प्रकट करने में भुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। में सोचता हूं कि 
सावेजनिक कत्याण के लिए जितनी बिन्ता मुझे है, उससे कम चिता उन्हें नहीं है भौर 
इसलिए मैं यह झाशा करता हूं कि यह लम्बी बहलें और ये विस्तृत 'मत कम से कम 
जिस एक वरदान को सुतिश्चित करेंगे, वह साथारण व्यकित का कल्याण हैं।हम 
सभी को इस वात का ज्ञान है कि इस विशाल देश्न में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और 
प्रत्येक श्रांख से प्रत्येक श्रशु को पोंछने सम्बन्धी राष्ट्रपिता के स्वप्न को साकार 
करना सरल नहीं है॥ किल्तु संसद्‌ को जो व्यापक शक्तियां श्रब दे दी गई. हैं, उतके 
बावजूद यदि सामाजिक उद्देश्य निर्यंक भावनाभों तक ही सीमित रहते हैं, तो उन्हें 
लानत है जिनयें देश ने ऐसा बड़ा विश्वास प्रकट किया है। 

परे निष्कर्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं -- 

4. गोलक नाथ वाले मामले में बहुमत का जो बह विनिश्चय था कि संदिधान 
के तत्सभय अनुच्छेद 368 में संविधाव के संक्षोधन करने की प्रक्रिया ही बिहित की 
गई. है और यह कि संशोधन करने की ज्क्ति अनुच्छेद 245, 246 पौर 248 के 
साथ पठिस अनुसूची 7 को सूची ] की प्रविष्टि 97 ते प्राप्त होती है. वह सही नहीं हें । 

2- बहुप्रत का तथा न्यायाधिफति हिंदायतुल्लाह का यह विनिश्चय कि मामूली दिधि 
और संविधान को संशोधित करने वाली विधि के वीच कोई भी अ्रभेद नहीं है, 
है । भ्रनुब्ठेद 3(2) के ग्रछ्लौन केवल मामूलो विश्विकां, न कि अनुच्छेद 368 के 
अन्तर्यत किए मए संविधान के संशोधन, आती हैं! 

3. बहुमत का और स्यायाधिषति हिंदायतुल्लाह का यह विनिश्चय है कि संसद 
को संविधान में संशोधन करने की झव्ति इस प्रकार प्राप्त नहीं है कि वह मल 
अश्विकारों को निराकृत कर सके या छीन सके, गलस है । 
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4. तस्समंय अनुक्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संविधान के संश्ोघत की शक्ति विस्तृत 
भर भ्रनियन्तित थी। संविधान का प्रत्येक भाव भौर उपबन्ध उसकी परिधि- में झ्ाता था। 

5. प्रस्तावना संविधान का भाव है और ग्रनुच्छेद 368 के श्रधीन संशोधन 
करने की शक्ति को परिधि के बाहर नहीं है । 

6. झुंशोघत करने की शक्ति पर अन्तनिहित परिसीसाएं इस प्रर्थ में भ्रधिरोपित 
नहीं है कि संशोधन करने वाले निकाथ को इस ्रकार से संशोधन करने की 
शक्तित प्राप्त नहीं है जिससे कि संविधान के घूल तत्वों या मूफत स्िडाल्तों को नुकसान 
पहुंचे, या वे वष्ठ हो जाएं। 

9. चौवीसत्रां संशोधन उस वास्‍्तदिक विधिक स्थिति को ही घोषित करता है 
जो कि संशोधन से पहले थी प्रौर इसलिए वह विधिमात्य है । 

8. पच्चौसवें संशोधन को धारा 2(क) भौर धारा 2(ज) विश्विमान्य हैं। 
यद्यपि त्यायालय को यह भ्रधिकार नहीं है कि वह संशोधन प्रधिनियम कौ धारा 2(क) 
द्वारा अतिस्थापित उस विधि को जो कि ग्रनुश्छेद 3(2) में बणित है, इस ग्राधार 
पर प्रश्गत बताए कि ग्रन्िवायं ग्रजन था अधिग्रहण के लिए नियत या अवधारित 
राज्ि पर्याष्त नहीं है या यह कि ऐसी पूरी साज्चि बा उसका कोई भाग नकद त दिया 
जाकर भ्रन्यथा दिया जाना है, तथापि न्यायालयों को यह श्रधिकार श्राप्त होगा कि वें 
ऐसी विश्वि को तब प्रइनगत बना सकेंगे ([) यदि नियत की कई राशि भ्रामक है, था 
(४) यदि ऐसी रकम का ग्रवधारण करने के लिए सिद्धान्त, झदि कोई हों, 
अधिकथित किए गए हैं, तो वें राशि को नियत करते के लिए पूरी तरह से असंग्त. हैं, 
था (7) कदि श्रविवाय अ्रजंद था ग्रश्िग्रहण को शक्ति “का श्रयोग सॉम्पाश्विक 
प्रयोजन के लिए किया गया है, या (४) यदि ग्रनिवाय ग्रजंब या प्र्िग्रहण संबंधी 
ऐसी दिधि संविधान के उस सिद्धान्त श्र्यात्‌ अनुच्छेद 79(॥)(च), से भिन्न सिद्धांतों 
के श्रतिकूल है, जो कि पच्चीसें संशोधन अधिनियम की धाया 2(ख्र) द्वारा 
पुरस्थापित अनुच्छेद 3(2ब) के अधीन अ्रभिव्यक्त रूप से अ्रपवजित है या 
(५) तब थदि ऐसी विधि संविधान के साथ धोखा मात्र हो। 

9. 'च्चीसयें संशोधन की धारा 3 जिसने संविधान में श्रनुच्छेद 3ग को 
पुर/स्भापित किया था, विशिमान्य है। किन्तु, उसमें बर्ित घोषणा की तात्यवित निश्चायकता 
के बावजूद, न्यायालय को यह भ्रभिनिश्चित करने की क्वित तक भ्रधिकारिता ग्राप्त 
है कि क्या ऐसी विधि अनुच्छेद 39(ख) या (ग) में बिनिदिष्ट सिद्धान्तों को 
मुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य की नीति को प्रभावी बनाने के लिए है | यदि ऐसी 
विधि तथा प्रतुल्छेद 39(सर) था (ग) के उपबन्धों के बीच सीधा तथा युक्तियुतत 
संबंध तहों है, तो जैसा कि भ्नुच्छेद 3]ग में उपबन्ध किया गया है, ऐसी विधिं को 
अनुश्छेद 4, ॥9 या 3 के प्रधीन चुनौती दिए जाने से छूट प्राप्त नहीं होगी। 

40.- उन्‍्तीसवां संशोधन झ्धिसियम विधिमात्य है। उसमें वर्णित दो केरल बध्विनियमों 
को नव्म अनुसूची में ज्ञामिल किया गया है और उनको संविधान के ग्रनुच्छेद 3छ 
का संरक्षण प्राप्त है । 
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चर 


केज्वागन्द भारती व० केरल राज्य स्पा० चचचड] वाक 
मैं यह निदेश देता हूं कि प्रत्येक पक्षकार अपना-अपना खर्चा उठाएंगे। 
जब कि मैं अपने निर्णय को समाप्त करने जां रहा हूं, उस सभ्य मेरे अनेक 


प्रक्यात सहयोगियों के निर्णयों के प्रारूप शनेः-श्नेः मेरे सामने श्राते जा रहे हैं जज कि 
मैं उन्हें देख रहा हूं, तो मुझे लाई ड्युब्डिन कौ हल्की सी यह ग्रावाज़ मेरे कातों में 
गूंज रही है--म्रौर तब मैंने सोवाः मैंने इस कात के स्लाथ इस निर्णय को प्रारम्भ किया 
कि मैं श्रपना निर्णय प्रलग से नहीं लिखता चाहता याः। क्‍या वे विचार जो प्रत में 
पहले उठते हैँ, सर्वाधिक श्रच्छे होते हैं? 


([ह हट पिडीशनों में बहुमत का जो निर्नद है, वह तिम्तलिखित ढुप में है -- 

7. गोलक नाथ वाले मामले को उलट दिया गया है; 

2. अनुच्छेद 368 संसद्‌ को इस बात के लिए सगर्थ नहीं बनाता कि 
यह संविधान के मूल ढांचे था स्वस्थ को परिवर्तित कर सके; 

3. संविधान (चौबीसवां संशोधन) श्रधितियम, ॥97॥ विधिमास्य है; 

4. स्रंबिधान (पच्चीसवां संशोधन) भ्रधितियम, !97] की धारा 2 (क) 
और 2(ख्र) विधिमान्य है; 

$. संविधान (पर्चीसदां संज्ञोधत) भ्धिनियम, 97 की धारा 3 का 
प्रथम भाग विधिप्रान्य है। दूसरा भाष प्र्यात्‌ “भ्रौर जिस विधि में यह घोषणा , 
हो कि वह ऐसो नीति को प्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी स्थायालय 
में इस आधार पर प्रापत्ति तहीं की जाएगी कि वह नौति को प्रभावी नहीं : 
करती", प्रविधिसात्य है; 

6. संविक्षान (उन्तीखवां संशोधन) प्रश्विनियम, मिल विधिसात्य है; 


संविधान न्‍्यायपीझ (संबिधान छम्बींसवां संशोधन) श्राधिनियम, 97] की 


* विधिष्ाल्यता को विश्वि के गनुसार गवधारित करेगी । 


इन मामलों को विधि के प्रतुसार निपटाए जाने के लिए संविधान न्यापपीठ 


के पास भेजा जा रहा है। इस प्रक्रम तक जो भी खर्चे किए गए हैं, उनके सम्बन्ध में 
कोई भी प्रादेश नहीं दिया जा रहा है का 


